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उनतीसवें संस्करण की भूमिका 


हम उन विद्यार्थियों एव प्राध्यापकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारी पुस्तक के लिए सुझाव भेजे। इससे 
पुस्तक का उनतीसवा सस्करण प्रस्तुत करे का अबसर मिला 

श्री पी वो नरसिह राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों को प्रक्रिया आरभ किए सात वर्ष पूरे हो गए 
हैं। चाहे सात वर्षों की अवधि को लम्बा काल नहीं समझा जा सकता जिसके पश्चात्‌ आर्थिक सुधायों के प्रभाव को आका 
जाना चाहिए, किन्तु यह इतना छोटा भी नहीं कि इसका मूल्याकत ही न किया जाए। इस कारण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक 
सुधारों के प्रभाव की समीक्षा का प्रयास किया गया है। 99] में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी और सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए आरक्षित बहुत से क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। ऐसे नियम एवं विनिमय जो निगम क्षेत्र के स्वततर 
विकास मे रुकावट थे, या तो ढीले कर दिए गए या हटा दिए गए। इस प्रकार अफसरशाही नियन्त्रण के कारण बहुत सी 
अनावश्यक अडचनो को समाप्त कर उद्दारीकरण की प्रक्रिया भजबूत बनायी गयी। सरकार ने आवश्यकता से अधिक झुककर 
विदेशी पूजी को आकर्षित करने के लिए बहुत सो रियायतों की घोषणा की। चाहे अनौपचारिक नीति के आधीन केबल 
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और उच्च तकगालाजी बाले क्षेत्रो अर्थात्‌, पावर, टेली सचार, पैट्रोलियम परिष्करण, आदि में विदेशी 
पूजी के प्रवेश की इजाजत दी गयी किन्तु व्यवहार में विदेशों पूजी सभी उद्योगों में घुसो शुरू हो गयी और इसका कार्यक्षेत्र 
उच्च तकनालाजी एव सामरिक महत्त्व के उद्योगों से लेकर विलासी उपभोग पस्तुओ तक फैलने लगा। कांग्रेस और संयुक्त 
भोर्चा दोनो की सरकारें ने इस नौति का अनुसरण किया। 

998 के आम चुनाव के पश्चात्‌ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलो ने सत्ता सभालने के पश्चात्‌ शासन के 
लिए राष्ट्राय एजेडा को अन्तिम रूप दिया। राष्टीय एजेंडा का बुनियादी तौर पर बल स्वदेशी पर था परन्तु यहा यह बात 
स्पष्ट करनी होगी कि स्वदेशी का अर्थ अलगाववाद नहीं। स्वदेशी का अर्थ भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है 
ताकि हम विश्व से प्रतियोगिता कर सके। राष्ट्रीय एजेडा में आर्थिक नीति के विस्तृत ढाये का जिक्र करते हुए यह उल्लेख 
किया गया “हम सकल देशौय उत्पाद को वृद्धि दर को 7 8 प्रतिशत करेंगे और राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को निर्यत्रित 
करेगे। हम वे सपी कदम उठाएंगे जिनसे राष्टोय हितो के अनुकूल नीतियों एव प्रोप्रामों के कार्यान्वयन को त्वरित किया जा 
सके। हम समग्र राष्ट्रीय विकास के प्रयासों को एक मानवीय चेहरा प्रदान करेंगे ठाकि हम अपने गरोबी की समाप्ति के अन्तिम 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमाण नाग है--बेगेजगारी हटाओ।” राष्टीय एजेडा मे इसके अतिरिक्त यह उल्लेख 
किया गया " रोजगार विहोन विकास की वर्तमान प्रवृत्ति के विरुद्ध हमारी सरकार बिकास का मूल्याकन लाभकारी रोजगाए 
के जनव के रूप मे करेगी। हमारे नये विनियोग और सस्थावात्मक बल के केन्द्र होंगे--कृषि स्वरोजगार, अनियमीय श्षेतु 
आधार सरचना विकास और गृह निर्माण जो सभो स्तरों पर भारी रोजगार कायम करने के उपकरण के रूप म कार्य करेगे।" 
विदेशी विनियोग बनाम देशीय उद्योणों के हिले के प्रश्न पर राष्टीय एजेडा में उल्लेख किया गया “हम विश्वाकरण के 
प्रभावों का बडो सावधानी से विश्लेषण करेंगे, इसके कार्यान्‍्दयत के लिए अपनो राष्टीय परिस्थितियों ओर आबश्यकताओ 
के अनुसार एक समय सारिणी तय करेंगे ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्षति ग्रस्त होने की अपेक्षा ओर मतबूत हो और देशाय 
औद्योगिक आधार और वित्तीय एव सेवा क्षेत्रो को बढावा मिले।" भारतीय जनता पार्टो के मेतृत्व वप्ला सरकार ने सुधागे 
के सुधार को ग्रक्रिया चालू कौ है ताकि स्वदेशी और विदेशो हितों में सन्तुलन स्थापित किया जा सके। मूल घारणा यह 
है कि विदेशों विनियोग केवल अनुपूरक कार्यभाग ही अदा कर सकता है ओर विकास का मुख्य भार तो स्वय भारताय 

अर्थव्यवस्था को ही सहन करना पडेगा। दूसो शब्दों मे भारत का विकास भारतोयों द्वाय ही होगा। जाहिर हे कि हम युन 
विकास के नेहरूवादी सिद्धान्त पर पहुच गए हैं जिम्रमे विदेशों पूजी के प्रयोग पर बल दिया गया परन्तु इसप स्वामित्व ओर 
प्रबन्ध दोनो ही भारतीय हाथो मे रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। आज के विश्वाकरण के सदभ पे यह 
'कठित तो मालूम होता हे परन्तु अप्तभव नहीं! 
997 98 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ असतोषजनक प्रवृत्तिया अनुभव की गयीं। समग्र आधिक चद्ध दा 
(जे 


कम होकर 997 98 मे 5 प्रतिशत हो गयी कृषि वृद्धि दर नकाग्रत्मक थी खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना मे | 990 
लाख टन से गिरकर ]940 लाख टन हो गया औद्योगिक वृद्धि दर ढीली होकर 4 2 प्रतिशत हो गयी निर्यात निष्पादन लगातार 
दूसरे वर्ष भी कमजोर रहा और डालरो के रूप मे केवल 4 प्रतिशत की वृद्धि दिखा पाया। आयात मे 4] प्रतिशत की 
वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप व्यापार शेष का घाटा बढकर 6793 अरब यूएस डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुच गया। 
राजकोषीय घाटे की स्थिति और अधिक बिगड गयी और यह सकल देशीय उत्पाद के 6 प्रतिशत के स्तर पर पहुच गया। 
पूजी बाजार भी शोचनीय स्थिति मे फसा रहा और आधार सरचना कठिनाइयो के कारण अर्थव्यवस्था के विकास पर दुष्प्रभाव 
पघडा। अत बुनियादी समस्या अर्थव्यवस्था को मन्‍्द विकास दर के जाल मे ग्रस्त हो गयी है पुन पटरी पर लामा है। 

भारत द्वारा मई ।] और 3 998 को नाभिकीय विस्फोट करने के कारण सयुकक्‍त राज्य अमेरिका की सरकार ने प्रतिबन्ध 
लगा दिए जिसके परिणामस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से प्राप्त होने वाले विदेशी विनियोग के बारे मे 
अनिश्चितता का वातावरण कायम हो गया। इससे विकास की समस्या और भी गभीर हो गयी। चाहे वित्त मत्री यशबन्त सिन्हा 
ने अपने । जून 998 के बजट भाषण मे प्रतिबन्धो के प्रभाव को वस्तुत एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा नहीं समझा परन्तु प्रतिबन्धो 
के प्रभाव की उपेक्षा करना अपनी आखे वास्तविकता के प्रति मूद लेना है। सरकार द्वारा प्रतिबन्धो के प्रभाव का निराकरण 
करने के लिए एक आकस्मिकता योजना तैयार करनी चाहिए। 

चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केवल तीन महीने से ही सत्ता मे रही है परन्तु यह सयुकत मोर्चा 
सरकार द्वारा विरासत मे दी गयी समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास कर रही है। परन्तु यह बात तो समय ही 
बताएगा कि क्‍या यह विकास का एक नया मार्ग बनाने मे सफल हुई है या नहीं। इन सब बदलती हुई परिस्थितियो और हाल 
ही में नीतियो मे किए गए परिवर्तनो और देश के सामने उभरते हुए खतरो का उल्लेख पुस्तक मे उचित स्थान पर किया गया 
है। 

नये अध्याय जो जोडे गए हैं -- 

शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा 

नौवीं पचवर्षीय योजना (997-2002) 

नये प्रभाग जो जोडे गए हैं - 

भारतीय जनसंख्या प्रक्षेपण--(996-206) 

बचत दर, वृद्धि-दर और वर्घमान पूंजी-उत्पाद अनुपात मे सम्बन्ध 

नौबीं योजना और निर्घनता प्रक्षेपण 

नौर्बीं योजना मे रोजगार नीति 

हम श्रीमती राजदत्त के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक के कार्य मे अनथक सहयोग दिया। 

अध्यापको एव विद्यार्थियो से हमारी प्रार्थना है कि पुस्तक के बारे में अपने विचार एब आलोचनाए हमे भेजे ताकि इसे 
और सुधार जा सके। 

हम श्री राजेन्द्र गुप्त प्रबन्ध निदेशक एस चन्द एण्ड कम्पनी के आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन मे विशेष ध्यान 
गैंदया। हमोर धन्यवाद के पात्र श्रों रवोन्द्र गुप्त निदेशक राजेन्द्र रवोन्द्र प्रिटसे भो हैं जिनके अनथक प्रयास के परिणामस्वरूप 
यह संस्करण रिकार्ड समय में पूरा किया गया। 


जुलाई 998 रुद्र दत्त 
के पी एम सुन्दरम 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


भारत एक विकासमान अर्थव्यवस्था है। स्वतखता प्राप्ति से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक पिछडेपन तथा निर्धनता 
के दुश्चक्र मे फसी हुई थी। आयोजन के प्रभावाधीव भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे घौरे द्ुत आर्थिक विकास और आय के 
उंच्चस्तर की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रही है। हमारे देश को मुख्य आर्थिक समध्याए या तो आर्थिक विकास से सम्बन्धित 
हैं या प्रत्यक्षत इससे उत्पन्न होती हैं। इसलिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय में पढने वाले बिद्यार्थियो को इन 
समस्याओं से परिचित कराया जाए। 
भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्यापक काफो समय से एक ऐसी पुस्तक को आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो विकास को 
समस्याओं पर अधिक बल दे और जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नवीन ढग से अध्ययन करे। हमारी पुस्तक इस कमी को 
पूरा करने की ओर एक प्रयास है। हमने भारतोय अर्थव्यवस्था के अध्ययन सम्बन्धी पारम्परिक पद्धति का त्याग कर विकास 
प्रधान अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। 
पुस्तक के छ भाग हैं। भाग ] मे भारतीय अर्थव्यवस्था कौ सरचना का विश्लेषण किया गया है। अल्पचिकास सन्तुलन 
का विद्यमान होना भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण, राष्ट्रीय आय और उसके सगठन्‌, राष्टीय आय का वितरण एवं उपभोग 
ठाचा, आर्थिक विकास के सदर्भ मे मानवीय एव प्राकृतिक स्रोहो का अध्ययन और पूजी निर्माण की समस्या इस भाग के मुख्य 
अग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र को और परिपूर्ण करने के लिए दो अन्य अध्याय आर्थिक विकास के समाजशास्त्री 
जत्व और भारत की आर्थिक सक्रान्ति दिए गए हैं। इनका उद्देश्य पिछले 200 वर्षों मे भारत मे चलाई गई आर्थिक नीतियो 
का संक्षिप्त विवेचन करना है। 
भाग 2 आयोजन की समस्याओ से सम्बन्धित हैं। आयोजन की विचारभूमि और दार्शनिक आधार, औद्योगिक नोदि और 
भाएतीय अर्थव्यवस्था मे बढती हुई राजकीय क्षेत्र, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है इस प्रभाग के पहले तीन अध्यायों 
में दिए गए हैं। इसके पश्चात्‌ आयोजन के परद्रह वर्षों चौथी योजना के निर्माण मे विचाराधीन कारणतत्व और योजनाओ के 
वित्त प्रबन्ध के ढाचे का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत जैसी विकासमान अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता 
का कार्यभाण कौमत नीति का महत्त्व और विपण्य-अतिरेक को विकसित व गतिमान करने की समस्याओं का सविस्तार 
विवेचन किया गया है। इस प्रथाग मे हमारा उद्देश्य भारतीय आयोजन की समस्याओ को व्यापक रूप मे प्रस्तुत करमा और 
आयोजन के अनुभव से उपलब्ध शिक्षाओ का उल्लेख करना है ताकि हमे उन केन्द्रीय नियत्रणो का ज्ञान प्राप्त हो सके जिनके 
द्वार आर्थिक चीतियो को अभीष्ट दिशाओं मे चलाया जा सकता है। 
सर्मष्टि स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सर्वेक्षण के पश्चात्‌ भाग 3 4 और 6 मे कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और 
'ततीयक क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। भाग 5 भारतीय श्रम सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धित है। 
इस पुस्तक की तैयारी मे हमने अद्यतन सूचना प्राप्त करने की चेष्य की है। इसके लिए सरकारी प्रकाशनो, प्रकाशित 
एव अप्रकाशित लेखों, पुस्तको एव रिपोर्टों का प्रयोग किया है। हम अपने उन सभी मित्रों के आभारी हैं जिन्होंने पुस्तक 
के निमाण मे अपने अमूल्य सुझाव दिए। विशेष रूप से हम श्री ओमप्रकाश कोहली देशबन्धु कालेज, दिल्ली के प्रति आभार 
प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने पुस्तक की भाषा सुधारने मे योगदान दिया। 
यारिभाषिक शब्दों के लिए हमने डा रघुवीर के प्रसिद्ध तथा महान्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोष, डा हरदेव बाहरी के अंग्रेजी हिन्दी 
कोष तथा भारत सरकार के पारिभाषिक शब्द संग्रह की सहायता ली है। इन कृतियो के लेखको के भी हम कृतत्ञ हैं। 
अध्यापको एव विद्यार्थियों से हम प्रार्थना करते हैं कि यदि उन्हें कुछ त्रुटिया दृष्टिगठ हो, तो कपया हमे सूचित करे 
पुस्तक की विषय सामग्री को और उन ढग से प्रस्तुत करने के लिए हम अपने पाठकों के सुझावों का स्वागत करगे! 
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62 
466-87 
66 
867 


98 


203 
२05 
य्ण 
8 
खर 


223-234 


24 


20 
234-255 
235 
236 
239 


248 
249 


7 विदेशी सहायता कौ समस्याएं 
8 भारत का विदेशी ऋण और ऋण जाल 


20 आत्मनिर्भरता और भारत का आर्थिक विकास 


3 आत्मनिर्भरता की धारणा न 
2 आत्मनिर्भरता के प्रश्न पर दो विचारधाराए 

3 आत्मनिर्भरता एवं पचवर्षीय योजनाएं 

4 आत्मनिर्भरता की प्रगति 


2] निर्घनता, असमानता और भारत में आयोजन प्रक्रिया 


22 


23 


] निर्धनता की घारणा 

भारत मे निर्धनता के अध्ययन 

वैयक्तिक आय वितरण की असमानता 
'पचवर्षीय योजनाएं और गरीबी हटाओ प्रोग्राम 
भौबीं योजना और निर्धनता प्रक्षेपण 

गरीबी दूर करने मे विफलता के कारण 
गरीबी हटाओ कार्यक्रम 


भारत में बेरोजगारी 

] भारत मे बेरोजगारी का स्वरूप 

भारत में रोजगार की प्रवृत्ति 

रोजगार का ढाचा 

भारत मे बेरोजगारी के अनुमान 

छठी योजना (980 85) मे बेरोजगारी 

सातवीं योजना का रोजगार परिप्रेक्ष्य 

7 आठवों योजना का रोजगार परिप्रेक्ष्य 

8 बेरोजगारी और अल्परोजगार को कम करने की विभिन्‍न योजनाएं 
9 महाराष्ट्र की रोजगार गारटी योजना 

0 समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम निर्धनदा एवं रोजगार 
।] समन्वित ग्राम विकास प्रोग्राम कौ आलोचनात्मक समीक्षा 

]2 जवाहर रोजगार योजना 

3 नौ्वीं योजना मे रोजगार मीति 

4 रोजगार प्रेरित विकास रणनीति 


बडे औद्योगिक घराने और भारत मे आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 

। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ बडे औद्योगिक घरानो का विकास 

2 एकाधिकार जाब आयोग 

3 एकाधिकार पूजी को सवृद्धि को बढाने वाले कारण 

4 एकाधिकार एब प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (970) 

5 एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के प्रति नीतियो मे पलयव 

6 औद्योगिक नीति (99) और एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 


च्उ क७ ७ #+ ७० ७ 


9६ ७ + ४ ७3 


24 मूल्य, मूल्य-नीति और आर्थिक विकास 


] स्वतन्त्रता उपरान्त काल मे कौमतों मे परिवर्तन 

2 हाल ही मे हुई मूल्य वृद्धि के कारण 

3 भारत में कीमतों पर नियत्रण 

4 हाल के वर्षों मे भारत मे थोक एवं उपभोक्ता कौमतो मे हुए परिवर्तन का अध्ययन 
छ्यो 
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256-265 
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266-279 
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273 
276 
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280-30 
280 
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282 
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287 
288 
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293 
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300 
303 


307-37 
उछा 
3॥0 
3 
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3॥4 
36 


38-328 
38 
322 
उखब 
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भाग 2 : भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय पहलू 


कृषि उत्पादिता प्रवृत्तियां और फसल प्रतिरूप 
3. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थाव 

2. 950-5 के पश्चात्‌ कृषि विकास 

3 निम्त उत्पादिता के कारण 

4 भार में सफल प्रतिरूप 


कृषि आदान और विधियां 

) सिंचाई 

2 उर्वरक और खाद 

3 उनत बीज 

4 भारत में पशुणलन एव दुः्घशाला विकास 
5 कृषि का यत्त्ीकरण 


भू-सुधार 

। विकाप्तशील अर्धव्यवस्था के लिए भू-सुधार की आवश्यकता एवं क्षेत्र 
2 विचौलियों की सपाप्ति 

3 भू घारण सुघार 

4 भू-जोतों की अधिकतम सीमा 

5 भू-सुघार और स्वामित्व जोतों का आकार वितरण 

6 भू-सुघार नौति को आलोचना 


जोत का आकार और उत्पादिता 

] लाभकर जोत का अर्थ 

2 भाएत में सकार्य जोतो के आकार का ढाचा 

3 जोतों के उपविधाजन और विखण्डब की समस्या 

+ सहकारी खेती 

5 जोत का आकार, उत्पादिता और लाभदायकत/फार्म कुशलता 


भारत में ग्राम-झण को व्यवस्था 

3 ग्रामीण ऋण की आवश्यकत एवं खोत 

2 कृषि-वित्त के विशेष लक्षण 

3 वाणिज्य बैंक और ग्राम-वित्त 

4" क्षेत्रीय ग्राम बैंक 

5$ नेबार्ड और ग्राम-उधार 

कृषि विपणन ठथा भाण्डागार 

4 भारत में कृषि-विषणन की वर्तमान अवस्था 

2 विनियमित मण्टडियां 

3 सहकारी विपणन 

4 सरकार और कृषि विपणन 

5 भारत में भाण्डागार 

सहकारिता और कृषि विकास 

3 अल्पकालिक सहकारी उधार 

2 दीर्घकालिक सहकारी उधार--पूमि विकास बैंक 
ए्फफे 


329-340 
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3355 
उउा 


34-352 
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3535367 
353 
उच्व 
डा 
360 
364 
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368-378 
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379-397 
379 
384 
385 
388 
390 


392-399 
392 
393 
उप्र 
59 
उग्र 


400-408 


400 
402 


92. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


3 सहकारिता के अन्य प्रकार 

4 सहकारी आन्दोलन को उपलब्धिया 
5 सहकारी आन्दोलन की कमजोरियां 
6 आठवीं योजना में सहकारिता 


खाद्य समस्या 
] खाद्य समस्या और खाद्य नीति 
2 खाद्यान्न की कौमतों को प्रभावित करने वाले कारण 
3 खाद्य समस्या को हल करने के दोर्घकालीन उपाय 


हरी क्रान्ति 

नयी कृषि विकास-रणनीति और 960 के पश्चात्‌ भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण 
नई कृषि विकास रणनीति को उपलब्धिया 

नई कृषि विकास रणनीति के पक्ष में तर्क 

नई कृषि विकास रणीनति कौ कमजोरिया 

हरित क्रान्ति की शिक्षाएं 

कृषि के नये विकास क्षेत्र-दूसरी हरी क्रान्ति 


औद्योगिक ढांचा और योजनाएं 

। औद्योगीकरण का ढाचा 

2 आयोजन को पूर्व-सन्ध्या पर भारत मे औद्योगिक विकास का ढाचा 

3 औद्योगिक ढाचा और पचवर्षाय योजनाए 

4 आयोजन-काल के दौरान औद्योगिक प्रगति की समीक्षा सरचनात्मक परिवर्तन 


कुछ बड़े पैमानेके उद्योग 
] लौह एव इस्पात उद्योग 
2 सूती कपड़ा उद्योग 
3 सरकार को 985 की टैक्सटाइल नीति 
4 पटसन उद्योग 
5 चीनी उद्योग 
6 सीमेट उद्योग 
7 कागज उद्योग 
लघु उद्यम 
] लघु उद्यमो की परिभाषा और वर्गीकरण 
2 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्यमो की भूमिका 
3 लघु उद्यमो का समर्थन 
4 अक्षमताओ को दूर करने की नीतिया और कार्यक्रम 
5 योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामोद्योग एब लघु उद्योग 
6 लघु क्षेत्र औद्योभिक नीति (१99॥) 
7 आठवीं योजना (992-97) में ग्राम तथा लघु उद्योग 
औद्योगिक वित्त 
] बडे पैमाने के उद्योगो का वित्त प्रबन्ध 
2 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
3 राज्यीय वित्त निगम 
4 भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम 
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428-444 
428 
429 
430 
437 


445-46] 
445 
448 
45] 
454 
456 
459 
46] 


462-475 
462 
463 
464 
467 
469 
470 
बा4 
476-488 
476 
का 
478 
480 


38. 


39. 


40. 


4. 


42. 


43. 


5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 

6 दिनियोग संस्थान 

7 भारतीय औद्योगिक पुनर्तिर्माण बैंक 

8 भारतीय निर्यात-आयात बैंक 

9 उभरते हुए वित्तीय सध्यवर्ती 

0. सार्वजनिक क्षेत्र के सावधि-उधार संस्थान--एक मूल्यांकन 


भारत का विदेशी व्यापार 

| विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्व 
2 स्वत॒न्त्रता-उपरान्त काल में भारत का विदेशी ध्यापार 
3 भाण्तीय विदेशी व्यापार की संरचना 

4 भारत में विदेशी व्यापार को दिशा 


मारत का भुगतान-शेष 

] स्वतस्वता-उपरन्त काल में चालू खाते पर भुगतान-शेष 
2 भुगतान-शेष के घाटे को समस्या का समाधान 

3 आयात नीति 

4 निर्यात नोति 

5 नई निर्यात-आयात नौति (992-97) 


गैर और भारव का बहुपक्षीय व्यापार 
वार्ता का उरुगुरु रैंद--गैट का आठवां रोंद 
2 उछगए शैंद का अन्तिम अधिनियम और इसके भारत के लिए युद्यार्थ 


औद्योगिक श्रम और इसका संगठन 
) ओऔद्योगिक श्रम के लक्षण 
2. मजदूर संघ आन्दोलन 
श्रम समस्याएं और श्रम नीति 
॥ औद्योगिक विवाद 
2 औद्योगिक विवादों का समाघान 
3 भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपाय 


कृषि श्रम 

4 भारत में कृषि श्रम की बर्दयान स्थिति 

2 कृषि श्रॉमिकों कौ हीन-आर्थिक दशा के कारण 

३ कृषि श्रमिक की दशा सुधारने के लिए सुझाव 

4 कृषि श्रम के सम्बन्ध ये सरकार द्वारा किए गए उपाय 
5 कृषि मजदूर और न्यूनतम मजदूरी 

6 बन्धुआ श्रम का उन्यूलन 

7 ग्रामीण श्र पर राष्ट्रीय आयोग कौ सिफारिशें 


- परिवहन एवं संचार 


3 भारतीय रेलवे का विकास 
2 रेल-वित्त 
3 रेलवे बजट (995-96) 
4 रेल-दर जोति 
5 सड़क देथा सड़क परिवहन 
छ्णो 
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48 


6 रेल सडक समन्वय 
7 भारत मे जल परिवहन 
8 नागरिक विमान परिवहन 


भारतीय वाणिज्य बैक-व्यवस्था 

] देशीय बैक व्यवस्था 

2 भारत मे वाणिज्य बैक प्रणाली को हाल ही की प्रवृत्तिया 
3 राष्टीयकरण के पश्चात्‌ वाणिज्य बेक व्यवस्था 

4 भारत में बेको की लाभदायकता 

5 बैंकिंग प्रणाली और प्रतिभूमि घोटाला 


रिजर्व बैक ऑफ इंडिया 
] रिजर्व बैंक आफ इंडिया और उसके कार्य 
2 रिवर्ज बैक आफ इंडिया और भारतीय मुद्रा बाजार 
३ रिवर्ज बैक आफ इडिया की मौद्रिक नीति 


भारत मे वित्तीय प्रणाली का सुपार 

] बैंकिंग प्रणाली का सुधार 

2 बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशे 
३ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय सस्थानो का सुधार 

4 भारत मे मुद्रा और पूजी बाजार का सुधार 

5 99] 92 के बाद बेंकिग सुधार 

केन्द्र और राज्यों के बौच वित्तीय सम्बन्ध 

] संविधान मे वित्तीय सम्बन्ध 


2 वित्त आयोग 
3 दसवे वित्त आयोग की सिफारिशे 


49 भारतीय सार्वजनिक वित्त 


केनद्रीय सरकार का बजट (998 99) 
998 99 के बजट का सार 

बजट मे कर प्रस्ताव 

4 998 99 के बजट का मूल्याकन 


अर कर 5 


50 राष्ट्रीय एजेडा 


। राष्टीय एजेडा मे दिए गए विवरण 
2 राष्टीय एजेडा-एक समीक्षात्मक अध्ययन 


$] नौवों पचवर्षोय योजना (4997-2002) 


] परिप्रेक्ष्य उद्देश्य और विकास रणनीति 

2 समष्टि आर्थिक आयाम ओर नीति सम्बन्धी ढाचा 
3 सार्वजनिक क्षेत्र की योजगा. ससाधन और आबटन 
4 रोजगार परिदृश्य 

5 नौबीं योजना को समीक्षा 
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१ आर्विक सवृद्धि एव आर्थिक विकास 
(छ९०7०घा४९ 67०0वी) जैफ0 
हु००४०४४९ 09५ 0०फएआ€आ) 

आर्थिक सबृद्धि (६८०१७४७०८ 5:65४0) से हमास 

अभिप्राय सष्टीय आय के विस्तार से है। अत आर्थिक सवृद्धि 
में केबल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या किसी 
कालाबधि में इससे पहले के काल को तुलना में मात्रा की 
दृष्टि से अधिक उत्पादम हो रहा है या नहीं। दूसरे शब्दो में 
भाधिंक स्रवृद्धि एक परिमाणात्मफ संकल्पता (0एथ्राएप8 
006 ९०४९7) है। इसके विरुद्ध आर्थिक विकास अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक घोरणा है। आर्थिक विफास का क्षेत्र आर्थिक 
सवृद्धि से कहीं अधिक है। चाहे कई अर्थशास्त्री आर्थिक 
सबृद्धि और आर्थिक विकास को एक दूसरे के प्यायवाच्ी के 
रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं परन्तु हाल ही के आर्थिक 
साहित्य में इन दोनों धारणाओ के बारे मे स्पष्टीकरण हुआ है! 
चार्स्स फ़िडलबर्गर ((॥आ6$ ? #परावाहण्शाए्टथ) ने इस 
सम्बन्ध पे उल्लेख किया है. आर्थिक सवृद्दि का अर्थ 
अधिक उत्पादन से है जबकि आर्थिक विकास से अभिप्राय 
अधिक उत्पादन के अतिरिक्त दकनीकी एव सस्यानत्तिक 
व्यवस्था ([त५6(ए०वकव 27८०7. ४४९॥४) मे हुए परिवर्तनों 
से ही है जिनके कारण यह उत्पाद (006७४ निर्मित 
एवं वितरित किया जाता है।" आर्थिक सर्वाद्ध मे न केवल 
अधिक पात्रा मे आदाने (99४७) के कारण अधिक उत्पादन 
को शामिल किया जाता है बल्कि इसमे प्रति इकाई आदान के 
बदले अधिक उत्पादप का सप्रावेश भी है अर्थात्‌ आर्थिक 
वृद्धि की घारणा मे उत्पादन मे समय के साथ होने चाली 
अधिक कार्यकुशलता को शामिल किया जाता है। विकास की 
भारणा इससे कहीं बिस्‍्तृत है। इसमे उत्पादन कौ सरचना 
(एजाए०500० में होने चाले परिवर्तनों और क्षेऋनुस्ार आदाओे 
के आबटन (#0९थ्राणा णफएएंड 99 ४०७०३) में परिवर्तन 
को भो शामिल किया जाता है। अत आर्थिक विकास्त के 
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बिता आर्थिक स्वृद्धि तो सम्भव है परन्तु आर्थिक सवृद्धि के 
बिना आर्थिक बिकास सम्मष नहीं क्योंकि तकनीकी एव 
सस्थानात्मक व्यवध्या मे परिवर्तन का उद्देश्य रा्टीय आय से 
प्राप्त वृद्धि को विभिन्‍न क्षेत्रों और जनसख्या के विभिन्‍न वर्षो 
में सापेक्ष अधिक न्यायोचित रूप मे बाटरना है। जब तक 
'कोई अर्थव्यवस्था अपनी निर्वाह आवश्यकताओं से अधिक 
चैदा नहीं करती तब तक वह देश की जनसख्या के जोंबन स्तर 
'को उन्नत करने और उसे अधिक न्यायपूर्ण विदरण उपलब्ध 
कराने में सफल नहों हो सकती जिससे कि जनसामान्य कौ 
वास्तविक आप मे वृद्धि हो सके। 

आर्थिक विकास की घारणा कौ व्याख्या किसी समाज 
मे विभिल नीति उद्दशयो के रूप मे ही करनी सम्भव है) 
अत इस घारणा का आधार समाज द्वाग्र स्वीकृत वे मूल्य 
(५७४०७) हैं जिनके आधार पर समाज के तिधाण का सवाल्प 
किप गया हो) इस दृष्टि से आर्थिक विकास भुणात्मक रूप 
में आर्थिक सवृद्धि से भिन्त है। आधिक विकास को जिस 
परिभाषा को सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त हो सकती है घह 
प्रोफ़ेसर जो एम मैयर के अनुसार इस प्रकार हैं 

“आर्थिक विकास की परिभाषा एक ऐसी प्रक्रिया के 
रूप में की जा सकठही है जिसके परिणामस्वरूप कोई 
देश एक लम्बी कालाबंशि मे अपनी वास्तविक प्रत्ति 
व्यक्ति आय मे वृद्धि करता है बशातें कि 'परम निर्घनता 
रेखा' (8७६०७।९ 9०५९१) ॥9७) के भीचे रहने बाली 
जनसख्या मे वृद्धि न हो और आय का वितरण और 
अधिक असमाव न हो जाश।ए 

इस परिभाषा से आर्थिक विकास के बोरे में जो बाते 

सुब्यक्त होतो हैं वे ये हैं 

] आर्थिक विकास एक प्रक्रिया (770०६5७) है-इस 
बात पर बल देना आवश्यक है कि आर्थिक विकास एक ऐसी 
प्रक्रिया है जिसमे कुछ शक्तियाँ जो एक दूसरे से सम्बन्धित हैं 
कारण और कार्य के रूप मे क्रियाशील होती हैं। अत हमे 


] आर्थिक सवृद्धि एव विकास 


आर्थिक विकाम को परीक्षा एक प्रगतिशील प्रोग्राम के रूप में 
करनी चाहिए जिसके फलस्वरूप यह क्सी देश की जनसख्या, 
विशेषकर निर्धन जनसख्या के लिए अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध हो 
सके। इस प्रकार आर्थिक विकास की कल्पना विकास को 
कुछ शर्तों या इसके लक्षणा की सूची के रूप मे न करके एक 
ऐसी प्रक्रिया के रूप मे करमी होगी जिसमे कारण और 
परिणाम के आपसी सम्बन्ध स्पष्ट हो सके। 

2 निर्घनता दूर करना आर्थिक विकास का प्रधान 
लक्ष्य-विभिन्त औपनिवेशिक देशा द्वारा बीसवीं शता-दी मे 
स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात्‌ आर्थिक विकास बे आन्दोलन 
ने बल पकडा॥ इन देशो में साम्राज्यवादी शासन के आधीन 
आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया जारी रही इसके परिणामस्वरूप 
इन देशों मे अधिकाश जनसस्या निधनता के चगुल मे ग्रस्त 
रही। अत आर्थिक विकास की मूल प्रेरणा इन गष्ट्रो मे 
निर्धनता दूर करने के लक्ष्य से उत्पन्न हुई। इसलिए आवश्यक 
है कि केवल राष्ट्रीय आय म॑ वृद्धि को लक्ष्य न मानकर प्रति 
व्यक्ति वास्तविक आय मे चृद्धि को लक्ष्य माना जाये। यदि 
केवल राष्ट्रीय आय मे यृद्धि को लक्ष्स माना जाता है तो यह 
सम्भव है कि कुल उत्पादन मे चृद्धि तो हो जाए परन्तु प्रति 
व्यक्ति आय में वृद्धि न हो। यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 
जनसस्या की वृद्धि दर के बराबर है तो प्रति व्यक्ति आय 
स्थिर रहेगी। यदि जनसख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय आय की 
बृद्धि दर से अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाण्गी। 
इन दोनों परिस्थितियो मे या तो जीवन स्तर स्थिर रहंगे या 
गिर जाएँगे। इसे आर्थिक विकास समझना भूल होगी। अत 
आर्थिक बिकास के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय की 
चृद्धि-दर जनसस्या की वृद्धि-दर से अधिक हो ताकि जनसंख्या 
का जीवन-स्तर उन्नत हो सके। यदि ऐसा होता है तो गरीबी 
दूर करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 

3 आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक आय में 
दीर्थकालीन वृद्धि है--आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक 
आय में दीर्घकाल में लगातार बृद्धि है न कि अल्पकाल में 
वृद्धि जो कि सामान्यत व्यापार चक्रो (8पञ॥65५ ०,८९७) 
के तेजी के काल में व्यक्त होती है। आर्थिक विकास के मूल 
मे बात यह है कि राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की 
प्रवृति कम से-कम दो या तीन दशक तक बनी रहनी 
चाहिए। तभी यह बात अधिक विश्वास से कही जा सकती 

है कि आर्थिक विकास प्रोन्त हो रहा है। इस दृष्टि से 
घचवर्षीय योजना को तो विकास प्रक्रिया (06४८०जाला। 
ए70८८५5) के मौल के पत्थर के रूप मे ही कल्पित करना 
होगा। जब तक कई पचवर्षाय योजनाओ के परिणामस्वरूप 


रो 


यह प्रवृत्ति टिकाऊ न बन जाए, तब तक यह कहना ठाक न 
होगा कि आथिक विकास हो रहा है या देश अपना मंजिल 
की ओर बढ़ रहा है। इसमें हम दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति 
वास्तविक आय की निरन्तर चृद्धि पर बल देना चाहते हैं। 
आधिक विकास को प्रारम्भ करने और उसे दीर्घकाल तक 
बनाए रखने के कठिन कार्य में स्पष्ट भेद समझना अनिवार्य है। 

4 आर्थिक विकास का उप-लक्ष्य आर्थिक असमानता 
मे कमी लाना है--आर्थिक विकास के बहुत से विशेषज्ञ 
अब इस बात पर सहमत है कि चाहे आधिक विकास का 
प्रघान लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय म वृद्धि है परन्तु इसके साथ 
एक अनिवार्य ठप लक्ष्य के रूप मे आर्थिक असमानता में 
कमी करना आवश्यक है। इसके लिए निर्धनता रेखा के नीचे 
रहने वाली जनसख्या (76एएण॑क्राणा ॥शवह्ठ 0200४ 06 
7०५थ८/५ ॥9/6) परम और सापेक्ष रूप मे कम करनी होगी। 
कई अर्थव्यवस्थाओ मे यह अनुभव क्या गया है कि चाहे 
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुईं परन्तु जनसंख्या की 
वृद्धि और आर्थिक विकास के लाभो के असमान वितरण के 
कारण निर्घनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्त्या की मात्रा 
मे वृद्धि हुई है। यह परिस्थिति अधिकाश अर्थशास्त्रियों के 
अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था मे भी बनी रही है। 

जहाँ द्वैप अर्थव्यवस्था (0040 6८०॥०॥)) विद्यमान होता 
है वहाँ अर्थव्यवस्था के दो अग होते है--आधुनिक मौद्रिक 
अर्थव्यवस्था (४००श7॥॥7076५ ९०णाण्रा५) और पारस्परिक 
देशीय अर्थव्यवस्था ([00ण4 ॥रत[ह७३॥०5 ९००॥०॥9)। 
इसमे यह बिल्कुल सम्भव हे कि कुल आय मे वृद्धि केवल 
आधुनिक मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही व्यक्त हो और प्रति 
व्यक्ति आय मे भी वृद्धि हो सकती ह॑ चाहे पारम्परिक देशीय 
अर्थव्यवस्था मे कोई परिर्वतन न हो। अत आर्थिक विकास 
के एक समन्वित अग के रूप मे आय के वितरण को कसौटी 
को महत्व देना ही होगा। 

5 आर्थिक विकास के कुछ अन्य ठप-लक्ष्य है « 
उपभोग का न्यूनतम स्तर, बेरोजगारी को समाष्त करना, 
विभिन क्षेत्रो के विकास एवं समृद्धि मे भारी अन्तरो को 
कम करना, अर्थव्यवस्था का विशाखन (एएशआञील्व- 
४०४) और आधुनिकीकरण (॥श०त७काट॥णा) करनता। 
इन सभी ठप लक्ष्यों के मूल मे यह बात निहित है कि 
आर्थिक विकास किसी एक क्षेत्र या कुछ क्षेत्री था किसी एक 
वर्ग या कुछ उच्च वर्गों तक ही सीमित न रहे बल्कि इसका 
प्रभाव व्यापक रूप मे समग्र जनसख्या पर पडे। इस प्रकार 
आधुनिकीकरण की क्रिया का विस्तार होना चाहिए ताकि 


पारम्परिक अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवतित 
क्या जा सके। 
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निष्कर्ष यह कि चाहे यह यरम्परा बनी हुई है कि प्रति 
व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का सर्वोत्तम उपलब्ध 
सूचक माता जाता है परन्तु इसे आर्थिक कल्याण या आर्थिक 
प्रगति का पर्यापषाची समझना उचित नहीं होगा। बहुत से 
देशों के सन्‍्दर्ण मे यह बात स्पष्ट हो गयी है कि चाहे कुल 
राष्ट्रीय उत्पाद (0055 ]090०४र्का 27000८0 में वृद्धि व्यक्त 
हुई परन्तु इतते अभी भी निर्धनता रेखा (0४७७ 8) के 
नौचे रहने चाली जनसख्या की भारी मात्रा विद्यमात है, इनमें 
बेरोजगारी बढती जा रही है और आय की असमानताए और 
उग्र हो गयी हैं। अत बिकास-अर्थशास्त्री अब कुल राष्ट्रीय 
उत्पाद (धए) की बलिवेदी के हो पुजारी नहीं रहे बल्कि 
प्रत्यक्ष रूप में बिकास प्रक्रिया की गुणवत्ता (0९०४0) पर 
अपना ध्याव केन्द्रित करने लगे हैं। शकिस्तानी अर्थशास्त्री 
महबूब उल हक ने ठीक ही कहा है. “विकास को समस्या 
की परिभाषा निर्धनता के सबसे बुरे रूप पर चयनात्मक प्रहार 
के रूप मे की जानी चाहिए। विकास के लक्ष्यों कौ परिभाषा 
कुपोषण (0/2॥एफ07०7) बीमारी निरक्षर्ता, गरीबी, बेरोजगारो 
और असमाउताओ में क्रमिक कमी करने और अन्ततोगत्वा 
इन्हे समाप्त करने के रूप मे की जानी चाहिए। हमे यह 
पढ़ाया गया है कि हमे अपने कुल गष्ट्रीय उत्पाद (93९) का 
ध्यान रखना चाहिए जो स्वय निर्धनता का ध्यान कर लेगा। 
अब हमे इसे उलट देना चाहिए और हमे निर्धनता को समाप्त 
करने की ओर ध्यान देना चाहिए और यह प्रक्रिया कुल 
राष्ट्रीय उत्पाद का ध्यान कर लेगो। दूसरे शब्दो में हमे कुल 
राष्टीय उत्पाद (0५7) कौ सरचता का इसकी वृद्धि दर को 
अपेक्षा अधिक ख्याल रखता होगाए" 


2. अल्पविकास के कारण 
(9४5६5 ७4 ए900702५४९०७77९0॥) 

अपने राजतरीतिक एक आर्थिक विचारों के अनुसार 
अर्थशास्वियों ने अर्थव्यवस्थाओ के पिछडेपन और अल्पविकास 
के विभिन्न कारणे पर बल दिया है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार 
ऋरने से यह बात साफ हो जाती है कि निर्षनता के कुछ 
कारण सभवत गरीबी के परिणाम या चिन्ह हैं। 

॥ उपनिवेशवाद और आर्थिक पिछड़ापन (ए००- 
पका 800 ९९०ा०णञ2९ 03९५ छथ्आाधा९६४)--वामपथी 
विचारयारा के अर्थशास्त्रियों का यह ग्रबल यत है कि परतत्र 
देशो मे विकास के अभाव का मूल कारण उपनिवेशवाद है। 
॥ पक्के एफ. एफ एड पया 

एप्ा०त का 9० ]970 5 47२८७ एलएचए१८.. सकाएादत 
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इस कभन में काफी सत्या है। इसमे सन्देह नहीं कि साम्राज्यवादी 
शक्तियो ने, जब तक सभव हो सका परतत्र उपनिवेशों में 
औद्योगीकरण की इजाजत नहीं दी। उन्होंने परतत्र देशों मे 
ऐसे उद्योगो की स्थापता नहीं होने दी जो साम्राज्यवादी देशो 
मे स्थापित उद्योगो से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अत 
उपनिवेशवाद को अल्य विकास का एक कारणतत्व अवश्य 
मानना होगा। परन्तु कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें सष्ट्वादी 
सरकाोरे दीर्यकाल से स्थापित हैं परन्तु वे आर्थिक दृष्टि से 
समुलत नहीं हैं। ऐसे देशो का विद्यमान होना इस बाद का 
ग्रमाण है कि उपतिवेशवाद को विभिन्‍न देशों के अल्पविकास 
का एकमात्र कारण निश्चित करना सही नहीं है भले यह 
कुछ देशो में प्रधान कारण है। 

2 प्राकृतिक ससाधव और आर्थिक पिछडापन--कई 
चार आर्थिक पिछडेपन को प्राकृतिक ससाधनो से सम्बन्पित 
कजने का प्रयास किया जाता है। यह कहा जाता है कि सभी 
समुलत देशो (80५आ0९0 ८०७॥७९७) के पास प्रचुर मात्रा 
मे प्राकृतिक ससाधनो का विशाल भ्रण्डार है और इसलिए 
चह सपुलतत है। पस्तु घ्यान देने योग्य बात यह है कि दक्षिण 
अमेरिका और अफीका के भो देश प्राकृतिक ससाघनों से 
सम्पन्न हैं पर वे बिकसित देश नहीं बन पाए। इसके विरुद्ध 
बहुत से पश्चिमी यूरोप के देशो के पास उर्षर भूमि सीमित 
मात्रा मे है और उनके पास खनिज साधनों के भण्डार भी 
थोडे ही हैं किन्तु फिर भी वे आर्थिक प्रगति के उच्च स्तर पर 
यहुँव चुके हैं। अत प्राकृतिक ससाधनो का उपलब्धि आर्थिक 
विकास की पर्याप्त शर्द नहीं समझी जा सकतो। अप्रयुक् 
ससाघवो का कोई आर्थिक लाभ नहों होता जब तक कि उन्हे 
इस्तेमाल मे न लाया जाए। अत प्राकृतिक ससाधनों की 
उपलब्धि और आर्थिक विकास मे केचल एक सीमित सम्बन्ध 
हो जान पडा है। 

3 अपर्याप्त पूँजी, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण-- 
पूँजी का अभाव किसी भी देश के आर्थिक पिछड़ेपन का 
महत्त्वपूर्ण कारण समझा जाता है। यह कहा जाता है कि 
अल्पबिकसित देश में पूँजो की कमी होती है। यह भी कहा 
जाता है कि पूँजी वस्तुओं का कूछ सग्रह परम न्यून स्तर पर 
होता है अर्थात्‌ यह अनिग्गर्य वस्तुओ के उत्पादन के लिए 
नाकाफी होता हैं इसके अतिरिक्त पूँजी वस्तुओ की माज श्रव 
कौ दृष्टि से भी वहुत हो कम होती है और परिणामत बडी 
भारी मात्रा मे अदृश्य बेरेजगारी (फडडकवव प्ाका०- 
एशक्षा)) पायी जाती है। किन्तु बहुत्र से अर्थशास्त्री ऊपर दिए 
गए तकों को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि बहुत 
से अल्पणिकसित देशो मे चाहे यह कहा जाता है कि एज 


4 आर्थिक सवृद्धि एव विकास 


कम है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इनमें बडी मात्रा में 
सभाव्य पूँजी (20.9 ८५७५४) उपलब्ध है। पर इस पूँजी 
का एक भारी अनुपात अनुत्पादक भूमि मे लगा हुआ है या 
क्रम प्राथमिकता वाले मकानो या नकदी एवं जवाहरात के 
रूप मे विनियुक्त है। आर्थिक विकास की दृष्टि से यह एक 
प्रकार कौ निष्फल भूमि (50ध75९6 क्षा) है और इसलिए 
प्रयोगहीन है। कुछ परिस्थितियों मे राजरीतिक अस्थिरता या 
करेन्‍्सी के मूल्यहास की प्रवृत्ति को देखते हुए इसको भारी 
मात्रा विदेशों मे रख ली जाती है। अत यह कहना अनुचित 
होगा कि अल्पविकसित देशो के पास पर्याप्त पूँजो उपलब्ध 
नहीं होती। पूँजी तो होती है परन्तु ऐसे रूप मे कि इसका 
प्रयोग आर्थिक विकास के लिए नहीं हो सकता। वास्तव मे 
स॒ रा अमेरिका और कई अन्य देशो ने अल्प विकसित 
अर्थव्यवस्थाओ के विकास के लिए कग्रेडों डालर ऋण एब 
अनुदान के रूप में दिए परन्तु वे अब महसूस करने लगे हैं 
कि विकास के लिए केवल पूजी की उपलब्धि पर्याप्त शर्त 
नहीं। यदि पूँजी का प्रयोग आर्थिकेतर उद्देश्यो के लिए किया 
जाएं या अच्छी परियोजनाओ की व्यवस्था घटिया ढग से की 
जाए या इनके कार्यान्वयन मे ढील रहे तो परिणाम सकारात्मक 
होने की अपेक्षा नकाग्रत्मक हो सकते हैं। यह बात अब सभी 
स्वीकार करते हैं कि भारी राशियो के प्रभावी व्यय (६8० 
0४७ $09०॥9॥08) के लिए अनुभव योग्यता ईमादारी और 
सगठन की आवश्यकता होती है। इनमे से किसी के अभाव 
के परिणामस्थरूप इच्छित परिणाम प्राप्त होने कठिन हैं। 
विकास के लिए किसी देश को कितनी अतिरिक्त पूँजी 
चाहिए, इसकी जाच इस बात से करनी चाहिए कि कोई देश 
'एक निश्चित अवधि मे कितनी पूँजी का प्रभावी रूप मे प्रयोग 
कर सकता है न कि इस बात से कि अन्य देश इसे कितनी 
गूँज़ी उबाए देखे जे लिए तैपाए है।' 
4 वकनालाजीय पिछडापन और अल्पविकास (कक 
॥0]02९9] 090).७०7.७0655 370 छा6९78६४९॥०७- 
ख्रल्त(--तकनालाजीय पिछडापन आर्थिक विकास के अभाव 
का एक महत्त्वपूर्ण कारणतत्त्व माना जाता है। कृषि एवं अन्य 
उद्योगो मे पिछडो तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अत 
यह कहा जाता है कि पिछडो तकनीक उत्पादन को ऊची 
लागत के रूप में व्यक्त होती है और उत्पादन मे श्रम के ऊँचे 
अनुपात या पूँजी के निम्न अनुपात के रूप मे। तकनीकी 
पिछडेपन के कारण पूँजी एब श्रम दोनो की उत्पादिता 
(0704७८७५॥७) निम्न ही रहती है। अल्पविकस्ित देशो मे 
अकुशल श्रम प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होता है परन्तु यह सकेत 
करना आवश्यक है कि त्कतोकी पिछडापन आर्थिक पिछडेपन 


का एकमात्र कारण नहीं यह उसका परिणाम भी है। 

5 उद्यम और आर्थिक विकास (एश(टाफाउ भाते 
€८णाण्गा।९ १९६ ८०ए्ञाधव0--विकास का अभाव आधुनिक 
उद्यम के विकसित न होने का परिणाम है। हम जानते है कि 
उत्पादन को व्यवस्था औद्योगिक इकाइयो का प्रबन्ध नवप्रवर्तन 
(॥07०५४॥0॥9) चालू करना और जोखिम सहन करने का 
दायित्व उद्यमी पर होता है। उद्यमकर्त्ता आर्थिक क्रियाओ के 
लगातार पुनर्गठन के लिए जिम्मेदार होता है ताकि उत्पादिता 
और वास्तविक आय कौ ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति कायम हो सके। 
9वां शताब्दी के इग्लैण्ड और ॥9वीं एव 20वीं शताब्दी मे 
यू एस ए का आर्थिक विकास प्रधानत उद्योग के उन 
'कप्तानो या उद्यमकर्त्ताओ (टधर्फ्ाशाध्णा$) के कारण हुआ 
जो किसी ऐसे परिवर्तन को करने के लिए तत्पर थे जो उन्हे 
अधिक मुनाफा देने वाला हो। किन्तु एक अल्पबिकसित देश 
मे शूम्पीटर ($७8४०॥०५७०) का प्रारूपिक उद्यमकर्त्ता (7$9॥ 
८ 0ध्रध्7०१००) एक दुर्लभ बाठ है। किसी अल्पविकसित 
देश मे आधुनिक उद्यम का अभाव अनुकूल आर्थिक सामाजिक 
एव सास्कृतिक वातावरण के अभाव का परिणाम है। उदाहरणार्थ 
बहुत से अल्पविकसित देशो मे कोई मजबूत मध्यम वर्ग नहीं 
है जो समुन्तत देशो को भौंति आर्थिक विकास के लिए 
आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके। 

किसी अल्पविकसित देश में थोड़ी बहुत उद्यमकर्त्ता 
योग्यता (छापल्ृत्थाव्णा8) 30॥॥0/) उपलब्ध भी होती है 
बह अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रो तक सीमित हो जातो है। 
तृतीयक क्षेत्र ([श09/ ४०८४०) विशेषकर व्यापार में इतनी 
अधिक उद्यमकर्ता योग्यता की आवश्यकता नहा होती और 
परिणामत अधिकाश देशी उद्यमकर्त्ता इस क्षेत्र को अपनाते 
चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार कौ अर्जन 
क्षण एटडगाधाष्ठ एए७ ४7 औरए तरलत' (५प्रणपो ७) बहुत 
अधिक होती है और यही कारण है कि इन देशो में बहुत से 
सट्टेबाज न कि उद्यमकर्ता बिदेशी व्यापार मे कूद पड़ते है। 
इसके विरुद्ध औद्योगिक उत्पादन करना अपेक्षाकृत अधिक 
कठिन होता है और इस कारण अधिकाश अल्पविकसित देशो 
में यह कार्य सामान्यतया विदेशी उद्यमकर्त्ताओं (विशेषकर 
आरम्भिक काले मे द्वारा किया जाता है अत बहुत से 
अर्थशास्त्री इस राय के हैं कि आर्थिक विकास के अभाव का 
कारण एक ऐसे उद्यमकर्त्ता वर्ग (छआाफल्ए/ला०ण9 ९355) 
का अभाव है जो जोखिम सहने के लिए तैयार हो और नये 
उद्यम चालू करने का इच्छुक हो। 

6 सस्थानात्मक कमजोरियों और आर्थिक पिछडापन-- 
आर्थिक पिछडेपन के लिए कुछ सस्थानात्मक कमजोरियो 
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[प्रशाणााणा् ज्ञ८बप८३५६७) को भी उत्तरदायी ठहराया जा 
सकता है। यह बात याद रखनी होगी कि पिछली दो शताब्दियो 
में यूगेप और अमेरिका के आर्थिक विकास का वित्त प्रबन्ध 
बैंकिंग तथा अन्य सस्थानो के विकास द्वारा किया गया। बहुत 
से अल्पविकसित देशों मे बैंक प्रणालो अभी अल्पविकसित 
हो है। इनमे बहुत से देशो! मे औद्योगिक एवं ग्रामीण बैंक 
नहीं हैं निल्‍्होंने यूरोपीय आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भाग 
अद्दा किया। यह सप है कि कुछ अत्पविकसित देशो में हाल 
हो के वर्षों मे ये संस्थान स्थापित किए गए हैं और परिणामत 
विनियोग के लिए राशियो की उनको भाग और पूर्ति म॑ भारी 
अन्तर है। बैंक व्यवस्था के अतिरिक्त अल्पविकसित देशो मे 
साप्रान्यत्त पूँजी बाजार (09078 7707:0) नहीं है या एक 
पूर्णया विकसित पूंजी बाजार नहीं है जहाँ पर हिस्से और 
स्टाक खरीदे और बेचे जाते हैं। सस्थानात्मक विनियोक्ता 
(॥शआए।0१७) ॥7५७५०७) जैसे बीमा कम्पनियों, घोडी हैं 
और महत्वपूर्ण पहीं है। पिछड़े हुए देशो मे मौद्रिक एवं वित्त 
प्रणालियों की कमजोरियो के परिणामस्वरूप घूजी को गतिमान 
करता और इसका उचित उग से प्रयोग करता एक कठित 
कुर्य है। 

7 आर्थिकेतर कारणतत्त्व और आर्थिक पिछड़ापन- 
आर्थिक विकास को कुछ आर्थिकेतर कारणतत्त्व (४णा 
€९०ाणा॥० ६७०३) भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, 
आशर्थिकेतर कारणतत्त्व उत्पादन के साथनो को गुणवत्ता ((७थ 
॥9) उनके प्रयोग की कुशलता की मात्रा और इनके विभिन्‍ल 
क्रियुओं मे आबटन (8&॥०८४०) को निश्चित करते हैं। 
कुछ हालात में तो ये कारणतत्त्व आर्थिक विकास को प्रोनत 
करते है परसु ये प्राय गतिरोधक का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ 
जाति प्रथा, श्रम की निम्न गतिशीलता व्यावप्तायिक एवं 
सामाजिक-आर्थिक पिछडेपन के लिए उत्तरदायी है। किसान 
अपनी जमीन से बधा हुआ है और इसलिए उसकी भौगोलिक 
गतिशौलता कम हैं। किसी लेखक ने ठीक हो कहा है 

“परिदृढ वर्ष भेद, ज्ञान का अभाव और सचार के घटिया 
साधनो के कारण श्रम कौ समस्तर एवं ऊर्घ्ध गतिशीलता 
(मणारणा।ं शात "शा ॥000) में बाघा पडती है।" 
बहुत से अल्पविकस्तित देशो जैसे भारत मे सामाजिक प्रतिष्ठा 
औए शा्रेरिक श्वम एक दूसरे के विरोधी गाने जाते हैं और इस 
कारण झेसे व्यवप्ताथ जितमे शारीरिक श्रम की आवश्यकता 
होती हे के प्रति अनिच्छा पायी जाती है। इसके अतिरिक्त 
सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक महत्त्व देने के कारण व्यय 
दाग आय एव उत्पादन के आका पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता 
है। उदाहरणार्थ, बिदेशो में बची प्रतिष्ठा बस्हुओ (पड 


8००४७) की अधिक भाग होती है जिसके परिणामप्वरूप 
लोग देशी वस्तुओ की तुलना में विदेशी वस्तुओ के लिए 
अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे देशी 
बस्तुओ के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पडता हैं। 

हमने कई कारणतत्त्वो पर बल दिया है जो कि किसी 
देश के आर्थिक पिछडेपन के कारण समझे जाते हैं। कुछ 
अर्थशास्त्री इनमे से किसी एक को प्रधान कारण मानते हैं 
जबकि अन्य इन सपरो 'को एक साथ कार्यशील समझते हैं। 
चस्न्तु राबर्ट गार्वर, जो विश्व बैंक के घूतपूर्थ उपप्रधान रहे हैं 
का विश्वास है कि “आर्थिक विकास या इसका अभाव 
मुख्यत विभिन्‍न देशों मे रहने वाले लोगो को अभिवृत्तियो, 
रिवाजों, परम्पराओ और इनके परिणामस्वरूप उनके राजनीतिक 
सामाजिक एव धार्मिक सस्यानो मे अन्तर के कारण है।” अत 
यदि आर्थिक दृष्टि से पिछडे देश वास्तव मे प्रगति करना 
चाहते हैं तो उन देशों के लोगो को अपने बिचारो एवं 
कार्यपद्धति में परिर्वतन करना होगा। आर्थिक विकाप्त की 
रफ्तार को निश्चित करने बाला सबसे महत्त्वपूर्ण कारणतत्त्व 
है. कितनी देजी से किसी देश के लोग अपने को बदल 
सकते हैं? जैसा कि भार्नर (657) ने उल्लेख किया है 
“एक बुलडोजर द्वारा बहुत स्री वस्‍्तुओ को गति प्रदान की जा 
सकती है परन्तु विचारो एवं आदतो को नहीं।" पुराने एबं 
पारम्परिक जीवन के मूल्यो का परित्याग किए बिना और 
आधुनिक जीवन पद्धति के लिए आवश्यक अनुशासन को 
अपनाए बिना, आर्थिक प्रगति काना असम्भव है। 


$ आर्थिक विकास की शर्ते 

((०कऋएआा०5 ए ै९०॥००३० 00६ ० ०७॥6४५) 

कोई भी अल्यविकसित देश जो आर्थिक विकास को 
सीढी पर चढता चाहदा है उसे आधिक विकास की कुछ 
आवश्यकताओ को पूर्ति करनी होगी। प्रोफेसर ल्यूइस यह 
स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक विकास के तीन तात्कालिक 
कारण हैं अर्थात्‌ बघत का प्रयतल ज्ञान का सचय तथा इसका 
प्रयोग और पूँजी का सचय (॥८०णाएण॑बाक्ता जी ८ब०08)! 
उनके अनुसार स्वाभाविक ही है कि अल्पविकसिद देश 
आर्थिक विकास को इन शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ 
अ्यल करे। बहुत से प्रसिद्ध लेखकों ने पूँजी निर्माण (0७7 
७! 0ण॥॥00) की आर्थिक विकास को प्रक्रिया में केन्द्रीय 
स्थान दिया है। हम न केवल इन्हों कारणो पर बल देगे 
बल्कि कुछ अन्य शर्तो पर भी जिनको अनेक गजनौति तथा 
अर्थशास्त्र के विद्वानों ने महत्त्व दिया है। 

अल्पविकसित देश के लिए, सर्वप्रथम एक राज्य सरकार, 
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की आवश्यकता होती है जो प्रशासन कार्य सभाल सके। 
राब्य सरकार का रूप क्‍या हो-पूजीवादी या अन्यथा-यह 
प्रत्येक देश को स्थिति पर निर्भर होगा। परन्तु राज्य सरकार 
देश मे कानून और व्यवस्था (99 गत 066४) स्थापित 
करने का प्रयत्न करे क्योंकि राजनीतिक जीवन मे स्थायित्व 
के बिता निर्विध्न आर्थिक विकास सम्भव नहीं। यदि राजकौय 
नीतियाँ प्राय बदलती रहे तो आर्थिक योजनाएँ गमता प्राप्त 
नहीं करतीं और निजी विनियोग विफल हो जाता है। 
आर्थिक विकास की दूसरी शर्त, एक ईमानदार तथा 
प्रभावी लोकशाप्तन का विद्यमान होना है। इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकाश अल्पविकसित 
देशों मे रिश्वत, भ्रष्टाचार और बन्धुपोषण के कारण अधिकाश 
ससाधन जो कि आर्थिक विकास मे जुटाये जा सकते हैं व्यर्थ 
प्रयुक्त होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि भ्रष्टचार और रिश्वत 
केवल अल्पविकप्लित देशो का ही विशेष लक्षण है परन्तु 
भ्रष्टाचार समृद्ध समाजो को अपेक्षा निर्धन देशो के लिए 
अधिक हानिकारक है। ईमानदारी के अतिरिक्त प्रशासन प्रभावी 
भी होना चाहिए। अल्पविकसित देशो मे आर्थिक बिकास की 
एक मुख्य अडचन राजकीय अधिकारियो मे अनुभव की कमी 
है और प्रशिक्षण तथा योग्यता कम होने के कारण तुरन्त 
निर्णय न कर सकने की कमी होती है। 
ऊपर दी गई आवश्यकठाओ को एक शीर्षक के अधीन 
भी रखा जा सकता है--अर्थात्‌ अच्छा तथा प्रभावी प्रशासन। 
विनियोग चाहे सार्बजनिक हो या निजी इस पर अकुशल 
लोक प्रशासन का प्रभाव अवश्य पडता है और इस कारण भी 
विनियोक्ताओ को कुछ जोखिम तथा अनिश्चितता सहन करनी 
पड़ती है। यह कल्पना करना व्यर्थ होगा कि अच्छी 
राज्य व्यवस्था के बिना अच्छी विकास योजनाओं 
(0«९९०फशाध्गा 0१90$) का निर्माण किया जा सकता है 
अथवा इन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। इससे भी हानिकारक 
बात यह है कि न ही तकनीकी सहायता और न ही कुशल 
'तकनीशियनो का लाभ उठाया जा सकता है जब तक कि 
लोग प्रशासन उनके प्रति उदासौन हो। 
शिक्षा आर्थिक विकास की तृतीय शर्त है। जैसा कि 
गालब्रेप (92990) ने अपने लेख मे लिखा है पिछली 
शताब्दी मे आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की आवश्यकताओ 
मे लोक शिक्षा (९एणा८ ६००८थ४०ा) तथा जन ज्ञान बृद्धि 
की अपेक्षा किसी और बात को इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
नहीं दिया गया। लोक शिक्षा कुछ ही लोगो की शक्ति नहीं 
'बदढाती बल्कि अनेक व्यक्तियो को शक्ति का बिस्तार करती 
है और इस प्रकार तकनीकी ज्ञान ([टल्काट्व कगठा 


६१2) के द्वार खोल देती है। प्रबुद्ध जनता के बिना जो कि 
उद्योगीकृत पश्चिमी देशों को उन्नत तकनीक के प्रयोग में 
रुचि न रखती हो, केवल बिंदेशी मशीनों के आयात से 
उद्योगीकरण सम्भव नहीं हो सकेगा। लोक शिक्षा द्वारा मानव 
कौ बुद्धि का विकास होता है जो किसी अन्य ढग से नहीं हो 
सकता और तब हो लोग नई पद्धतियों तथा नई तकनीक को 
अपनाते हैं। जैसा कि गालब्रेथ ने लिखा है. 'शिक्षित लोग 
मशीने प्राप्त करने की आवश्यकता को अच्छी प्रकार समझ 
लेंगे। क्या मशीने शिक्षित लोगो को प्राप्त करने की आवश्यकता 
को अनुभव करेगी यह समझ मे नहीं आता। 'लोक शिक्षा से 
लोक जागृति उत्पन्न होती है जिसके कारण जनता का 
अधिकाश भाग आर्थिक क्रिया मे सक्रिय रूप से कार्य कर 
सकता है। लोक शिक्षा लोक आकाक्षाओ को पूर्ति के लिए भी 
प्रभावी महत्त्व रखती है और इस प्रकार यह विकास को 
इच्छा को प्रोत्साहन देतो है। 

आर्थिक विकास की चौंधी शर्त सामाजिक न्याय 
(5०८० 3०५४८८) है। अधिकाश अल्पविकसित देशो में 
सम्पत्ति तथा राजनीतिक सत्ता जनसख्या के बहुत ही छोटे से 
वर्ग के हाथ मे होती है जबकि अधिकाश जनता को अपनी 
उनलतति के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता। “कोई भी कपि 
विस्तार विशेषज्ञ इस बात को व्याख्या नहीं कर सकता कि 
किसान को जहां एक क्विटल गेहूँ पैदा होता है दो क्विटल 
गेहूँ पैदा करने से क्या लाभ होगा जबकि किसान भली भांति 
समझता है कि दोनो क्विन्टल ही निश्चित रूप मे भू स्वामी 
को अर्पित करने होगे। कषि विनियोग के सर्वोत्तम ढग तथा 
कृषि विस्तार की सर्वश्रेष्ठ तकनीक का कोई लाभ नहीं 
उठाया जा सकता यदि कपक युगो के अनुभव के आधार पर 
यह जानता है कि उन्नति का लाभ किसी प्रकार भी उसे 
प्राप्त नहीं होगा।" अत प्रभावी आर्थिक विकास उन परिस्थितियों 
में सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि अधिकाश जनसख्या 
इनमे भाग न ले। मानव अपनी सर्वोच्च शक्तियो का प्रयोग 
दूसग्रे की समृद्धि के लिए कब तक और क्यो कर करेगा। 
अत सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कारणतत्त्व है। भू सुधार ([,आ0 २४णणगा5) तथा 
आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपाय इस कारण 
आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य होते हैं। 

'विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था (0९४८०१४8 ९४०णण॥१५) 
कौ याचवी शर्त के दो भाग है-पूँजी और तकनीक 
(«८ाणण०६४७)। हमने पहले भो पूँनो सचयन (९0% छा 
+०८००४०७)३४०॥) के महान्‌ महत्त्व का वर्णन किया है जो 
कि अल्पविक्सित देशो मे अत्यन्त आवश्यक सीमा कारक 
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(पाए #8८णो) है। कुछ लोगो का कहना हैं कि यदि 
आर्थिक विकास के लिए अन्य अनुकूल कारणतत््व अनुपस्थित 
हों. तो ऐसी परिस्थिति में पूँजी-निर्माण व्यर्थ ही होगा! वनके 
अनुसार, आर्थिक विकास का अर्थ केवल एूँजी की मात्र को 
बढावा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के काल में नई 
सापाजिक अभिवृत्तिया (59०28 गाइ7000०05) तथा नए 
सामाजिक सस्थान (5०0० ॥000॥5) कायय किए जाना 
है। किन्तु इग्लैण्ड तथा सयुक्त राज्य अमेरिका जेसे उन्नत 
देशों का इतिहास यह स्पष्टतया अभिव्यक्त करता ऐ कि यह 
आवश्यक नहीं है कि विकास के पूर्व ही सापाजिक अभिवृत्तियों 
में परिवर्तन हो, बल्कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक 
तथा आर्थिक मूल्यों (500०8 भाव &०णाणाए० एक्षंप्ट३) 
सस्थानो तथा अभिवृत्तियो में भारी परिवर्तन विद्यमान हुए। 
अत आर्थिक बिकास् की मूल शर्त यह है कि समाज मे 
आर्थिक विकास में रूचि रखने वाला एक वर्ग विद्यमान हो जो 
मितव्ययी ढंग से कार्य करना चाहता हो और जिसपे परिवर्तनो 
को चालू करने का ज्ञान तथा शक्ति हो। ऐसे उद्यमकर्ता वर्ग 
के विद्यमान होने की स्थिति मे आर्थिक विकास को समस्त 
क्रिया इस बात पर निर्भर है कि पूँजी निर्माण को दर को 
किस प्रकार राष्ट्रीय आय के 20 से 25 प्रतिशत स्तर तक 
बढाया जा सकता हे। 
चूजी-बस्तुएँ और उपकरण या तो देश मे ही उत्प्त 
किए जा सकते हैं या उनका विदेशों से' आयात किया जा 
सकता है। अल्पथिकसित देशो मे उन्हे विदेश से ही मबबाता 
पडता हैं। विदेशी पूँजी (#0८छ्ढ 0१०॥४) का आयात तीन 
प्रकार से किया जा सकता है. (क) उसका भुगतान निर्यात 
ड्वार किया जा सकता ऐ (ख) पह ऋणो के रूप में प्राप्त की 
जा सकतो है और (ग) उसे उन्नत देशों से उपहार के रूप मे 
स्वीकार किया जा सकता है! परन्तु द्वितीय और ठृदीय उपाय 
ऐसे है जितलफा साधारणतया प्रयोग किया जाता है क्योंकि 
उनत देश कम उन्नत देशो की सहायता के लिए चत्पर होते 
हैं। भय इस बात का होता है कि जो देश पूँजी वस्तुओ और 
मशीनरी का आयात करता है इस प्रकार प्राप्त सहायता (ऋण 
या उपहार के रूप में) का सर्वोत्तम प्रयोग न कर सके बल्कि 
सम्भवत इसमे से कुछ भाग का व्यर्थ प्रयोग करे। इस्रके 
अतिरिक्त भारी मात्रा मे पूँजी प्रयोग करने को योग्यता विकास 
का हो परिणाम होती हें। यदि प्रशिक्षित पढ़ें लिखे तथा 
स्वृतत्र लोगो को पूँजी बस्तुएँ, सचालन शक्ति ओर परिवहन 
सुबिधाएँ उपलब्ध कराई जायें तो इससे उनको उत्पादिता 
(४०१०८) बढनी स्वामाबिक है। परत उत्पादिता निश्चित 
रूप में नहीं बढायी जा सकती यदि पूँजी बस्तुए तथा उपकरण 


ऐसे लोगो को उपलब्ध कराए जाए जो अज्ञान वथा रूढिवाद 
में फसे हुए हैं और जो पिछडी हुई सामाजिक प्रणाली मे 
जकड़े हुए हैं। 

पूंजी के अतिरिक्त जिसका एक पिछड़ा हुआ देश एक 
उन्नत देश से आयात कर सकता है यह भी अनिवार्य है कि 
यूर्वोक्त उत्ततोक्त से तकनालाजी (72७४४००६४५) का आयात 
करे। परन्तु तकवालाजी का आयात एक जटिल समस्या है। 
यह आवश्यक है कि अल्पविकसित देश उम्त तकनीक को 
अपनाए जो उनके लिए वाछतीय एब सम्भव है व कि उस 
वकनोक को जो कि उनतत देशो में प्रचलित है। उदाहरणार्थ, 
मक्की के अधिक उत्पादक प्रसकर ([&-/॥९(व६ प्राद्ा2० 
#एणाती, चावल बोने का जापानी ढंग कृमिम खादो के 
उन्नत प्रयोग इस्पात के उत्पादन की उन्नत प्रक्रिया सभी ऐसे 
उपाय हैं जिनका सामान्य रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। 
इसके द्वार सभी प्रकार के ससाथनो का मितव्ययी ढंग से 
प्रयोग होता है और ये उपाय पिछड़े तथा उन्नत देशो के लिए 
उचित एबं आवश्यक समझे जा सकते हैं। परन्तु उसत देशों 
ग्रे अधिकाश तकनीक श्रम-बचाव उपायो (0 .,8000/-$४ए४॥९ 
4९५८९७) के रूप मे हैं ओर अधिक उनमत अर्थव्यवस्थाओं के 
लिए विशेष रूप मे लाभदायक हैं। रूई चुनने के यत्र, भारी 
फार्य ट्रैक्टर इस प्रकार की तकनालाजी के उदाहरण हैं। ये 
व्यक्त करते हैं कि मजदूरों का सभरण (5७०99) सयुक्त 
राज्य अमेरिका मे बहुत कम है। पिछडे हुए देशो को इस 
तकनोक को अपनाना नहीं चाहिए क्‍योंकि इसके कारण न 
केबल संसाधनों का अपव्यय होगा बल्कि इससे बेरोजगारी 
भी बढेगी। 

किसी भी अल्यविकसित देश के विकास की छठी शर्त 
यह ऐ कि वह उचित विकास-आयोजन (0९एश०ए॥९ा। 
शक्ताग्रण््) की व्यवस्था करे। बाजार प्रक्रिया (४7०७ 
प्रा/थक्षा्गत्र) ड्वारा बहुत कुछ हो सकता है परन्तु सभी कुछ 
नहों हो सकता। उदाहरणार्थ इसके द्वारा किसी व्यक्ति को 
अन्तरिक्ष यात्र के लिए नहाँ भेजा जा सकता न ही इसके 
द्वाए १00 कश्मेड रुपये की लागत का बाघ बनाया जा सकता 
है और न ही इसके द्वारा ऐसी जगहो गर जहों पहले इस्पात 
उद्योग न हो इस्पात उद्योग कायम किया जा सकता है। 
बाजार-अर्थव्यवस्था (/800९ ९८०४०४७९) ने उतत देशो के 
विकाप्त मे सहायता की है परन्तु इसके द्वारा अल्पबिकसित 
देशो के विकास मे अधिक सहयोग देने की सभावत्रा नहीं 
क्योंकि इन देशो मे न केवल विकास अनिवार्य है जल्कि यह 
विकाप्त ठेज गति से होना चाहिए। बाजार की शक्तियों पर 
विश्वास रखता कि ये द्रव आर्थिक विकास सम्भव क्र 
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सकती हैं एक अनावश्यक तथा परिहार्य जोखिम (&४०0- 
206 राह) उठाना है। अत किसी विकासोन्मुख देश के 
लिए आयोजन अनिवार्य है कि आयोजन के सिद्धान्तो और 
व्यवहार मे कोई ऐसा बना बनाया फार्मूला नहीं जो प्रत्येक 
पिछड़े हुए देश पर लागू किया जा सके। वास्तव मे आयोजन 
को प्रत्येक देश को आर्थिक विकास की व्यवस्था के अनुसार 
ढालना पडता है। उदाहरणार्थ विकास की आरम्भिक अबस्थाओं 
मे योजना-निर्माण आर्थिक आयोजन की समस्या ही नहीं 
बल्कि इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मूल प्रशासनिक 
विभाग विकसित किए जाए, शिक्षा तथा आधारभूत सास्कृतिक 
ढाचे का निर्माण किया जाए ताकि एक प्रगतिशील एवं स्थायी 
सामाजिक पद्धति का विकास हो सके। जब प्रशासनिक तथा 
सामाजिक परिवर्तन का कार्य काफी आगे बढ जाता है तब 
उत्पादन लक्ष्य (27000०॥०॥ ष्ट/) और विनियोग परिव्यय 
(7४65ध॥ ०7 0099) करना बहुत आसान हो जाता है। 
आधुनिक विकास योजेना एक विनियोग योजना (त- 
%४४५०॥2॥६ )30) होती है और इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक 
विकास की उचित दर सम्भव करना होता है। ऐसी योजना मे 
इसके विभिन्न आगो का समन्वय ओर उन्हे ठीक प्रकार से 
चलाने की आवश्यकता है और साथ ही विनियोग-ससाधनों 
([7५४९$0॥९7( ए९5०७०८५४)-आन्तरिक एवं बाहरौ-की 
उपलब्धि की व्यवस्था करनी भी आवश्यक है। एक अच्छी 
योजना में तीन बाते होनी चाहिए। प्रथम इसमे आर्थिक 
विकास की रणनीति (5४०८४५) होवी चाहिए अर्थात्‌ इसमे 
उन कारणतत्त्वो पर जो अनिवार्य एवं अधिक लाभदायक है 
अधिक बल दिया जाना चाहिए और उन्हे निष्क्रिय कारणवत्त्वो 
से पृथक करना चाहिए। उदाहरणार्थ कृषि मे बहुत सी चीजे 
लाभदायक हैं परन्तु कुछ तो अनिवार्य हैं। सिचाई कृत्रिम 
खादो एवं उन्नत बीजो द्वारा कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
किया जा सकता है परन्तु अन्य कृषि सेवाओ (#हाए- 
।एा8) $00४८९७) से सामान्य परिवर्तन ही रूम्भव हो सकता 
है। द्वितोय किसी अच्छी योजना को औद्योगिक उन्नति के 
दृश्य और अदृश्यो अशो पर बल देना चाहिए। विकास योजना 
के दृश्यो अशो मे इस्पात कारखानों रेल मार्गों कोयले की 
खानो, तेल साफ करने के कारखानो आदि की स्थापत 


शामिल है। विकास आयोजन (0«४6०कञशा। शिक्षागाहर) 
के अदृश्य अशो मे कच्चे माल की लागत मे कमी वस्तु के 
प्रकार मे उन्नति, विस्थापन (२८७)3०९४०७९॥॥) के लिए पर्याप्त 
साधन अधिक श्रम और कुशल प्रबन्ध आदि सम्मिलित किए 
जाते हैं। अल्पविकसित देश की विकास-योजना औद्योगिक 
उन्नति के दृश्य तथा अदृश्य दोनो अगो मे परिपूर्ण होनी 
चाहिए। तृतीय आधुनिक बिकास आयोजन मे उपभोग का 
सिद्धान्त (॥#6ण७ ० 0णा5णा॥ए।००) होना अनिवार्य है 
क्योंकि अन्तिम विश्लेषण मे सभी आयोजन उपधोक्ता के 
लिए है। अत यह अनिवार्य है कि उपभोक्ताओ की 
आवश्यकताओ पर उचित रूप से विचार किया जाए और 
आवश्यक वस्तुए उत्पन्न की जाये। इसके अतिरिक्त सबसे 
अधिक बल रोटी कपडा और मकान की प्रचुर मात्रा पर तथा 
कुशलाठापूर्वक उत्पादन पर देना चाहिए क्‍योंकि यही 
मानव-समाज को सर्वव्यापक आवश्यकताएँ हैं। निष्कर्ष यह 
है कि अल्पविकसित देश को आर्थिक विकास के लिए 
सुव्यवस्थित योजना बनानी चाहिए। 

अन्तिम निरन्तर प्रगति के लिए अल्पविकसित देश में 
पर्याप्त वित्तीय स्थायित्व (#ग्ालाओं 5.80॥॥00) होना चाहिए। 
बहुत से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति (0200) द्वार 
आर्थिक विकास को प्रोलत करने का समर्थन करते हैं। 
मुद्रा-स्फीति द्वारा आर्थिक क्रिया को त्वरित करने के कुछ 
लाभ अवश्य हैं परन्तु इसकी हानियां बहुत सी हैं। भूतकाल 
मे मुद्रा स्फीति द्वार बहुत-सो राज्य सरकारें को आपत्ति 
काल का सामना करना पडा और इसके परिणामस्वरूप आय 
का वितरण दोषपूर्ण हो गया जिससे निर्धन लोगो को रोटी 
प्राप्त करने मे कठिनाई हो गयी और समृद्ध अधिक समृद्ध हो 
गए। अत न्यून वित्त प्रबन्ध (0लाला पाब्कर०ा8) और 
कीमतो में स्फीतिकारी वृद्धि का जहाँ तक सम्भव हो सके 
परिहार करना चाहिए। 

अत किसी अल्पविकसित देश को औद्योगिक विकास 
के लिए बहुत से कार्य एक साथ करने पडते है। इसमे इसे 
उन्नत देशो का सहयोग मिलना अनिवार्य है जो आर्थिक 
विकास मे सहायता देने के लिए तैयार हैं। 


0900 
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] निर्धनता का दुष्वक्र और फँँजी निर्माण 
(वार शालण१5 ट्ातध्ण ए०एश#ज 370 टघ्फ़ांश 
छः0त्रप्तभा०ए) 

अल्पविकसित के लक्षणो का वर्णन 
करते हुए यह बताया गया (कि इन देशो की मुख्य समस्या 
भनर्धनता का दुष्वक्र' है। प्रश्न उठता है कि निर्धतता के 
दुष्यक्र के विध्मान होने तथा अल्पविकरसित देशो के इस 
दुष्वक्र में ग्रस्त रहते के क्‍या कारण हैं। इस समस्या पर 
प्रोफेसर नवर्स (छर्णव5४ण िए5९०) मे गम्भीर रूप से चिन्तन 
किया है और इस समस्या का वर्णन उन्हीं फे शब्दों में काना 
अनुचित न होगा। 

'र्घनता के दुष्चक्र का अभिप्राय भघश्रिन्त श््यो के 
बर्तुल नक्षत्र (टाल्णबा ल्णाहश्शीब्राणा रण 405००9) से 
है जो एक दूसरे पर इस प्रकाए 'क्रिया तथा प्रतिक्रिया 
करती हैं कि निर्धन देश मे निर्घनता की परिस्थिति बनी 
रहती है।" इस प्रकार के चर्दुल नक्षजे के विशिष्ट उदाहरणों 
की कल्पना करना कठित नहीं। हो सकता है कि 


आर्थिक 
निम्न पूजी निर्माण 
कक." समर्थ माग 
निम्न बजत 


टी फिछडापन 
व 
चित्र 2. 


निम्न वास्तविक 
आय 


निम्न उत्पादिता 
निर्घनता 
का दुश्चक्र 
विम्ल विनियाग 


ष् 
लक 
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किसी निर्धन ब्यक्ति को चर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो, आधापेट 
अरे के कारण उसका स्वास्थ्य निर्वल हो सकता है शारोरिक 
रूप में निर्बल होने के कारण उसकी कार्यक्षमता कम रहती 
है जिसका अर्थ यह हुआ कि वह तिर्धघत रहता है। इसका 
फफिए यह परिणाम होगा कि उसे पर्याप्त मात्रा मे भोजन प्राप्त 
नहीँ होगा और यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। समस्त देशसे 
सम्बन्धित इस प्रकार की चरिस्थिति को यह कह कर व्यक्त 
किया जा सकता है कि भकोई देश इसलिए निर्षन च्है 
क्योंकि यह निर्धन ह्दै ७ (& €०शा।ए३ 5 छ०० 79९९४७३८ 
॥_ ७ 900) 

निर्धनता के दुष्वक्र मे सबसे महत्वपूर्ण सम्बन्ध वे हैं जो 
अल्पविकसित देशों मे पूंजी सचयन (टब्जाकी हैहपण्णाएँ३ 
गण) पर प्रभाव डालते हैं। पूँजो का सभरण (5प्पएणं/ रण 
2०79७) सचय करने की सामर्थ्य एव इच्छा पर निर्भर करता 
है जबकि पूँजी को मौंग विनियोग प्रोत्साहन (४०४४३ 
५० ५९४0 पर निर्भर करती है। देशो में 
चूंज़ी निर्माण की समस्या के दोनों पश्चों में वर्दुल सम्बन्ध 
विद्यमान हैं। 

अल्पविकसित देशो में निर्घनता के दुष्चक्र के दो पहलू 
हैं--पूँजी तिर्माण का सम्मरण पर तथा माग पक्ष। चित्र 2[ 
भे सभरण पक्ष के बाह्य वर्तुल सम्बन्ध (छात्तशा्ने टा०्णेश 
एल३४०आ%) को व्यक्त किया गया है और पुँजी निर्माण 
के मौंग पक्ष को आन्तरिक वर्तुल सम्बन्ध 


ड्वारा। 
पूँजी निर्माण का सभरण पक्ष (59009 5१0९ ० 
ह्थ््ागि [077#07)' --अल्पविकसित देशो में आर्थिक 


पपिछडेपन के कारण विभिन्‍न व्यवसायों और मुख्यत कंषि में, 
जो इन देशों का प्रधान व्यवप्ताय होता है उत्पादिता का स्तर 
निम्न होता है। निम्न उत्पादिता स्तर (0७ [९९ ण॑ छ०- 
ठा्लाशए) के कारण जनसामान्य की वास्तविक आय स्तर 
निम्न होता है और तिम्न वास्तविक-आय (6.0७ हवा 

८०७) होते के कारण इन देशो में बचत सामर्प्य (58९०६ 


]0 निर्घनता का दुष्चक्र त्या विकास की समस्या 


(0५७9०) कम होती है। निम्न बचत विनियोग की सीमा 
निर्धारित करती है। परिणामत इन देशो मे निम्द विनियोग 
स्तर होता है और विनियोग स्तर के निम्न होने के कारण इन 
देशो मे पूँजी निर्माण कम होता है। पूँजी निर्माण का निम्न 
स्वर होने से इब देशों भे आर्थिक पिछडापन और निम्न 
उत्पादिता स्तर ही विद्यमान होता है। अत कम वास्तविक 
आय कम उत्पादिता का प्रतिबिम्ब है जिसका मुख्य कारण है 
पूँजी का अभाव। पूँजी का अभाव सचय को निम्न सामर्थ्य का 
परिणाम है ओर इस प्रकार निर्धनता के दुष्चक्र का सभरण 
पक्ष चक्र पूरा हो जाता है। 
अल्पविकप्ित देशो मे पूँजी निर्माण की समस्या का 
दूसरा पहलू माग पक्ष कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है कि अल्पविकसित देशो मे आर्थिक पिछडेपन तथा 
उत्पादिता के निम्न स्तर के विद्यमान होगे के कारण जमसामान्य' 
की वास्तविक आय कम होती है। इस वास्तविक आय के 
अधिकतर भाग का प्रयोग लोग उपभोग को उस्तुए क्रय करने 
मे करते हैं। चूंकि लोगो की वास्तविक आय अर्थात्‌ क्रयशक्ति 
कम होती है इसलिए उनकी उपभोग वस्तुओ की माग भी 
कम होगी। दूसरे शब्दों मे निम्न वास्तविक आय निम्न 
उपभोग माग का कारण बनती है। विनियोग बस्तुओ की माग 
'एक ब्युत्पल माग (000९० 6९॥)0) है क्योकि यह उसी 
समय उत्पन्न होगी यदि उपभोग वस्तुओ की माग होगी। 
चूंकि अल्पविकसित देशो मे उपभोग माग (0०5णाफुधणणा 
9थ॥»१6) कम होती है इसलिए विनियोग के लिए कम 
प्रोत्साहन होता है। परिणामत निम्न उपभोग भाग निम्न विनियोग 
का कारण बनती है जिसके परिणामस्वरूप पूँजी निर्माण का 
स्तर भी नीचा ही रहता है। अत माग पक्ष की ओर से 
विनियोग के लिए कम प्रोत्साहन का कारण लोगो के पास 
कम क्रय शक्ति है जिसके लिए निम्न वास्तविक आय उत्तरदायी 
है जो स्वय निम्न उत्पादिता पर निर्धर है। इस प्रकार निम्न 
उत्पादिता निम्न विनियोग प्रोत्साहन (0.,0७ [060एलालशाए 
१० 7४८७) निम्न पूँजी निर्माण और फिर निम्न उत्पादिता का 
चक्र पूरा हो जाता है। अत निर्धनता का दुष्चक्र पूँजी निर्माण 
के माग पक्ष को ओर से भी अर्थव्यवस्था को आर्थिक 
पिछडेपन मे ग्रस्त रखता है। 
इन दोनो चक्रो (पूँजी निर्माण के माग पक्ष तथा सभरण 
पक्ष के चक्रों) मे वास्तविक आय का तिम्न स्तर जो निम्न 
उत्पादिता (,0७ ९7080७८०४५७) को व्यक्त करता है साझा 
है। प्रोफेसर नर्क्स का कहना है कि अल्पबिकसित देशो में 
निर्धनता का अध्ययन करते समय पूँजी निर्माण के सभरण 
पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। सभरण पक्ष मे बाधा तो 
चए रूप मे सुव्यक्त एवं गम्भीर समस्या है परन्त माग 


पक्ष मे बाधा चाहे इतनी गम्भीर समस्या नहीं परन्तु समस्या 
अवश्य है ओर इसे भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


मेयर और बाल्डविन द्वारा गरीबी के दुष्वक्र का वर्णन 

मेयर (]श९॥८) और बाल्डविन (89॥0७॥0) एक और 
प्रकार के गरीबी के दुष्चक्र (४।०॥०७४ ८॥०।८) का वर्णन 
करते है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे साधन गतिहीनता 
(4८० एश00॥09) अशिक्षा साहसी कौशल के निम्न 
स्तर की पूर्ति और निम्न तकनोकी स्तर होने के कारण 
ससाधनो का अल्प प्रयोग ((॥0८0 एध5300) और दुरुपयोग 
होता है। इस कारण अर्थव्यवस्था तीब्र गति से विकास नहीं 
कर पाती। वास्तव मे उत्पादन उत्पादक क्षमता सभावना (0 
80ल०॥६९ 90८०७3)) के स्तर तक न 'पहुँचकर इसके नीचे हो 
रहता है। 

अल्पविकसित देश पूँजी दुर्लभ (0५9॥9 ४८०८) निम्न 
बचत और निम्न विनियोग करने वाली अर्थव्यवस्थाए होती 
है। प्रश्न उठता है निम्न बचत के क्‍या कारण हैं-- 

वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के बहुत निम्न होने के 
कारण लोग पर्याप्त माञ्म मे बचत नही कर पाते अधिकतर 
बचत लगभग 5 प्रतिशत अमीर जनसख्या द्वारा की जाती है। 
प्राय ये लोग व्यापारी जमादार होते है जो अनुत्पादक कार्यों 
जैसे सोना कोमती पत्थर आरामदायक वास्तविक सम्पदा 
(2९७॥ ८४७८) अर्थात भूमि मकान या अन्य निर्माणकारी 
स्थायी सम्पत्ति म विनियोग कर देते है। 

2 अल्पबिकसित देशो मे निम्त बचत का कारण प्रदर्शन 
प्रभाव (0ल0्राआशा०त शीट) है। उपभोग स्तर दो बातो 
पर निर्भर करता है. आय स्तर और सामाजिक सम्पर्क 
($०८० ८०॥७७)। लोग उन व्यक्तियों या वर्गों के उपभोग 
ढौंचे की नकल करते है जिनके साथ उनके सामाजिक सम्पर्क 
है चाहे उनकी आय का स्तर इस प्रकार के उपभोग की 
इजाजव न दे। इस प्रकार के उपभोग की नकल करने के 
कारण उपभोग मे वृद्धि को प्रदर्शन प्रभाव कहते है। उपभोग 
स्तर उन्नत हो जाने से बचत कम हो जाती है। 


2 गरीबी के दुष्वक्र को तोड़ने के उपाय 

(२०३६ 40 काल्यो। ए९ शाले०४घ५ (ध९८ ० ११०१९४७)) 

गराबी के दुष्चक्र को तोडने के लिए पूँजी निर्माण की 
दर मे वृद्धि लानो होगी। इसके लिए आवश्यक है कि 
अनुत्पादक परिसम्पत्‌ ((॥9:040८७४८ 855४७) जैसे कि 
वास्तविक सम्पदा और बिलासी उपभोग पर खर्च को कम 
किया जाए। अत बचत का प्रयोग उत्पादक क्रियाओ मे किया 
जाना चाहिए। 


नर्क्स का कहता है कि अति जनसखझ्या वाली 
आशाशतिशशित शफ्लकलशणता को पता फिल्निन्त्नी ते 


निर्धनता का दुष्वक्र तथा विकास की समस्या डा 


णाधाए्० लाए) पूजी-निर्माण का एक सभाव्य स्रोत है। 
उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन किए बिना (आर्थिक संगठन 
में परिवर्तन ह्वाग) कृषि भूमि मै अतिरिक्त श्रमशक्ति (डण- 
0॥75)30०7 9०५ श) को उत्गदन पर दुष्प्रभाव डाले बिना 
हगया जा सकता है। इस श्रमशक्ति का प्रयोग पूँजी परियोजनाओं 
(0५४४ एए०॥९८७) जैसे प्लिचाई, सडक रेलवे मकान पुल, 
स्कूल हस्पताल के निर्माण मे किया जा सकता है। इस प्रकार 
अनुल्मादक श्रमिकों (7त]704०८०४४७ |40०फ/273) का प्रयोग 
दूँजी निर्माण के लिए किया जा सकता है। 

गरीबी के दुष्चक्र को तोडने के लिए विदेशी सहायता 
भी ली जा सकती है। विदेशी सहायता द्वार अन्तर्देशीय बचत 
(0०9०७॥० 5४९४५) की पूर्ति मे वृद्धि कौ जा सकती है। 
चूंकि विदेशी पूजी अस्तर्देशीय पूँजी को पूरक होती है विदेशों 
पूंजी के प्रयोग से उत्पादिता मे वृद्धि होगी और इससे बचत 
के बढने की भो सभावना है। उनत आय-स्तर के कारण 
सकल मौग (&९७7९४०९ 6क्षा900) में भी वृद्धि होगी जोकि 
पूँजी निर्माण को और प्रोत्साहन देगी और इसके फलस्वरूप 
लाभदायक विनियोग के अवसर प्राप्त होंगे। कई बार विदेशी 
सहायता से आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति मिलती है 
जैसा कि ताईवान और प्युरेशो रिको (290० 9१८०) में हुआ 
है। पसनु कुछ देश बहुत रूम विदेशी सहायता का प्रयोग कर 
आर्थिक विकाप्त कर पाए हैं। स्परण रहे कि विदेशी सहायता 
आर्धिक विकास की न वो आवश्यक शर्त है और न ही 
पर्याप्त शर्ती 


3. विनियोग-प्रोत्साहन 

(ग्रवएतशााध्या १० 70% 65) 
साधारणतया यह समझा जाता है कि अल्पविकसिते 
देशो ये पूँजी दर बढाने को समस्‍या का अध्ययन केवल 
संभरण पक्ष की ओर से ही होना चाहिए। इसमे सन्देह नहीं 
कि सभरण पक्ष का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे परन्तु इस 
कारण पूजो निर्माण के माग पक्ष के अध्ययन को उपेक्षा करने 
में कोई बुद्धिमता नहीं। हो सकता है कि अल्पविकसित देशो 
मे यूँजी-निर्माण कौ समस्या के याग पक्ष मे भी कुछ त्रुटि हो। 
प्रश्व उठता है कि क्‍या एूँजी की योग से भी कमी व्यक्त हो 
सकतो है 2 साधारणतया यह विश्वाप्त परिदृढट होता है कि 
अल्पविकम्ित देशो में अपने श्रम के प्रयोग तथा प्राकृतिक 
समापनों के विरोहन (9:छ०(आए परगव्ाप्रावी76500085) 
के लिए पूँजी की भारी मात्रा मे आवश्यकता होती है। 
इसलिए यह कल्पना को जाती है कि इन देशो मे पूँजो की 
मौंग अत्यधिक है। ध्यलपूर्वक विचार करने से सिद्ध हो जाता 
है कि यह थारणा पूर्णतया यूक्तिसयत नहाँ। किसी भी देश के 
आर्थिक विकास की आएंगिक अवस्थाओ मे देशीय बाजार 
(0ण्राएज्ा८ एर्थात्श) का सोमित होना, उत्पादन प्रक्रिया में 


पूँजीवादी उपायो को चालू करने के लिए निजी प्रोत्साहनों के 
रूप मे कठिनाई उत्पनन कर सकता है। 
विनियोग-प्रोत्साइन (#00९६कशा( (0 ॥॥२€७) 
बाजार के आकार से सीमित हो जाता है।' यह प्रस्ताव 
एडम स्मिथ (&0॥ $0शा0) की प्रसिद्ध घारणा कि 
'शमविभाजन बाजार के आकार से सीमित हो जाता है, 
का आधुनिक रूप है? यह एक सरल तत्त्व है और वाणिज्य 
सप्तार में चिरकाल सुविदित है। पूंजी-वस्तुओं की माय तो 
एक प्रकार को व्युत्यनन माग (900२४8 000) है। 
कारण यह है कि घूँजी-वस्तुओ की मांग उपभोग वस्तुओं की 
मौग से उत्पन्न होती है जो कि देशीय बाजार के आकार पर 
निर्मर करदी है। यदि किस्ये देश मे लोगो को क्रयशक्ति कम 
हो को बएजर का आकार (926 शीश) 2) छोर होण) 
क्रवशक्ति से हमारा अभिष्गाय मौद्रिक क्रयर्शाक्ति (/०एाटाक्व३ 
एण:०१००४४ 70५७7) की अपेक्षा वाघ्तविक क्रयशक्ति से 
है। मोट्रिक क्रयशक्ति मे वृद्धि से तो वस्तुओ के सभरण पर 
केवल मौग का प्रभाव ही पडेगा जिसके कारण कीमतो मे 
स्फौतिकारी परिस्थितियाँ (फीक्राणाभ)/ ००॥७॥॥०5) 
विद्यमान हो जायेगी परन्तु क्रवशक्ति मे वास्तविक वृद्धि से 
बाजार के आकर का विस्तार होगा क्योंकि इससे वस्तुओं 
तथा स्ेवाओ को अधिक मात्रा मौग की तुष्टि करेगी। इस बात 
को पूर्णठया समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 
कल्पना करो कि किसो देश (जैसे भारत) मे घडियों 
बनते का एक आधुनिक कारखाना लगाया जाता है और 
इसके ह्ाए एक वर्ष मे 50 लाख घडियों बनायी जा सकती 
हैं। प्रश्त उठता है कि यदि भारत मे विर्धन लोग घड़ी खरीद 
हो न सकते हो और देश मे घंडियों की वास्तविक मोंग 0 
लाख घडियो के समान हो, तो इतना बडा कारखावा लगाना 
लाभदायक न होगा। कारण यह है कि बाजार का आकार 
छोटा होने के कारण इसकी उत्पादन-सामर्थ्य (ए०00९४७ 
८००००५) का पूर्ण प्रयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार की 
वस्तुओ के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। सयुक्त राज्य 
अमेरिका में टाइपराइटर, रेफ्रीजरेटर, कार, टेलीफोन, कपडे 
घोने की मशोत इत्यादि बहुत-सौ ऐसी वस्तुए जनसामान्य 
ड्वाय् प्रयुक्त को जाती हैं पतन्तु इनकी मौग क्रयशक्ति के 
अभाव के कार अल्पविकृस्ित देशो में बहुत ही कम है। 
परिणामत इन देशो में क्रशक्ति का अभाव बाजार के आकार 
को सोमित कर देगा और बाजार का आकार सीमित होने से 
पूँजी को माग सौमित हो जाएगी और परिणामत 
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]4 निर्घनता का दुष्वक्र तथा विकास की समस्या 


'का मूल कारण यह है कि वहाँ उत्पादिता का स्तर बहुत ऊँचा 
है क्योंकि वहाँ उत्पादन मे पूँजी की भारी मारा का प्रयोग 
होता है। अमेरिका मे बृहद्‌ उत्पादन (१॥३55 97009८6०7) 
एवं विशाल बाजार कभी भी सभव न होता, यदि यह उत्पादन 
जनसामान्य के लिए न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका मे 
आर्थिक विकास के कारण जमसामान्य श्रेष्ठतर बस्‍्तुओ तथा 
सेवाओ का अधिक मात्रा मे प्रयोग करने लगा है। वे सभी 
बस्तुएँ जो कि अमेरिकन जीवन स्तर का आग बन चुकौ 
हैं--अर्धात्‌ कार, कपडे धोने की मशीन रसोई मशीन रेडियो 
टेलीविजन कैमरा, टाइपराइटर, कम्प्यूटर आदि निम्न आय 
वर्ग (09 ॥/0७॥९ 80७) द्वारा भी प्रयुक्त की जाती हैं। 
अमेरिकन श्रमिक की अधिक उत्पादिता के कारण इन वस्तुओं 
का बृहदू उत्पादन (७55 9700७८॥०॥) ही नहीं होता परन्तु 
बुहद्‌ उपभोग (]/355 ०णा5प्मा000) भी होता है। अत 


बाजार के आर्थिक आकार के विकास का प्राथमिक कारण 
(शाएरशए 9९०7) उत्पादिता के स्तर में महान्‌ उन्नति है। 

क्या गरीबी के दुष्चक्र को पूर्ति पक्ष की ओर से तोड़ा 
जा सकता है या मौंग पक्ष की ओर से? इस प्रश्न पर 
अर्थशास्त्रियो मे सदैव मतभेद रहा है परन्तु एक बात पर सभी 
सहमत है कि इस चक्र को तोडा जा सकता है और आर्थिक 
विकास द्वारा समृद्धि लायी जा सकती है। यह भी सत्य है कि 
ससार के कुछ देशो मे आर्थिक विकास हो चुका है। इसका 
तात्यर्य यह है कि गरीबी का दुष्चक्र किसी न किसी प्रकार 
से अवश्य तोड़ा गया होगा। नवर्स बहुत आशावादी अर्थशास्त्री 
था। उसके विचार में अगर एक बार गरीबी का दुष्चक्र तोड़ 
दिया जाए, तो यह चक्र हितकारी चक्र (3ल7९ी०शा( लाणह) 
बन जाएगा। 


90०0० 
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आर्थिक विकास की कुछ समस्याएं 


(9078 77ण77675 ० 2९०7०प्र४2 67०7) 


3 अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे पूँजी-निर्माण 
प्रोफेसर नकसे (५७७७९) के अनुसार, पूजा निर्माण का 

अर्थ यह है कि समाज अपनी समस्त वर्तमान उत्पादन क्षमता 
'को उपभोग कौ तत्कालीन आवश्यकताओ की पुष्टि के लिए 
नहाँ लगाता, अपितु इसका एक भाग पूँजी वस्तुओ अर्थात्‌ 
यज्र तथा उपकरण सशीने तथा परिवहन सुविधाएं, सयत्र 
'तथा उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल करता है--ये वास्तविक 
पूंजी के वे तमाम विभिल रूप हैं जो उत्पादन क्षमता को 
प्रभाविता को बहुत बढ़ा सकते हैं। अत प्रक्रिया का सार 
इस बात मे है कि समाज द्वार लर्तमान मे उपलब्ध ससाधनो 
के एक भाग का प्रयोग पूँजी वस्तुओ का स्टाक बढ़ाने के 
लिए किया जाता है ताकि भविष्य मे उपधोग योग्य उत्पादन 
में बद्धि हो सके!" दूँजी निर्माण कौ ऊपर दी गई परिषाषा 
वास्तविक अथवा भौतिक यूँजानिर्माण के रूप में दी गई है। 
अल्पबिकेसित देश के सदर्भ में पूँजी निर्माण के अर्थ 
का विस्तार कर इसमे बहुत मरी अदृश्य पूंजी (फराज्ञण० 
८८//४!) जो मानवीय स्वास्थ्य कौशल (5%0॥) ओर खाद्यात्त 
के रूप मे उपलब्ध होती है को भी शामिल किया जाता है। 
दूसरे शब्दो म वे सभी वस्तुएँ तथा सेवाएँ, जियकौ उपलब्धि 
आधिक विकास के लिए अनिवार्य है ओर जिनकी अनुपस्थित 
आर्थिक विकास के मार्ग मे रुकायट है दूँजी का अग समझी 
जानी चाहिए। भारत जैसे देश मे खाद्यान्न को कमी के कारण 
आर्थिक विकास प्रोन्‍्नत करता कठिन हो जाता हे परिणामत 
खाद्य -अतिरिक (790०6 ६७७४७) पूँजी का कार्यभाग अदा 
'करता है और इस प्रकार विकास प्रोन्‍्तत करता है। इसी तरह 
किसी अल्पविकसित देश के आर्थिक विकास मे मानवीय 
कौशल (प्रणयथा ता) का अभाव गरभार अडचन है। 
उदाहरणार्थ भारत अश्मे आथिक विकास के लिए और भौतिक 
सामग्री अथात्‌ मशीनें, औजार और उपकरण तो किस्ली अन्य 
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देश से प्राप्त कर सकता है परन्तु हो सकता है कि इन मशीनों 
तथा औजारो को प्रयोग के लिए भारत मे आवश्यक कौशल 
उपलब्ध तर हो। अत 'पूँजी निर्माण' की घारणा मे मकान, 
मशीपरी परिवहन तथा सचाला प्रतिष्ठान कच्चे माल 
श्रम प्रशिक्षण और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि कुछ 
हद तक भूतिजस्तुओ (९४०४८ 8०००७) को भी शामिल करना 
चाहिए। 


पूँजी सचयन (08फांश ॥८०प्रएणे॥ध/णा) 


चूँजी सचयन तीन स्वतत्र कारणवत्दो पर तिर्भर करवा है 

(क) वास्तविक बचत मे वृद्धि ताकि जो ससाधन उपभोग 
के लिए इस्तेमाल हो जाते, उनका प्रयोग अन्य उद्देश्यो के 
लिए किया जा सके 

(ख) एक ऐसी बैंकिंग एव वित्तीय प्रणाली का विद्यमान 
होना जो एक ओर जनता को बचत को गतिमान कर सके 
और दूसरी ओर बिनियोक्ताओ (४८४०५) को यह बचत 
उपलब्ध करा सके और 

(7) स्वय बिनियोग को श्लोत्साहित करना जिसका अर्थ 
एूँजी वस्तुओ के निर्माण से है। 

पूँची सचयन केवल वित्तीय सस्थाने| की स्थापना द्वारा 
और मौदट्रिक विस्तार द्वारा नहों किया जा सकता। वित्तीय ढौँचे 
का महत्त्व तो है परन्तु वित्तोय सस्थानो के अस्तित्वमात्र से 
पूंजी निर्माण के स्तर मे वृद्धि की गाएटो नहों दी जा सकती। 
वास्तव में बिना वास्तविक बचत किए यदि मौट्रिक विस्तार 
किया जाए, तो इससे मुद्रा स्फ़ोति को बढावा हो मिलेगा। 
चूँकि पूँजी का अर्थ मौद्रिक यूँजो (१४०५४ ०४८॥१४) नहीं 
बल्कि वास्तविक पूँजी हैं पूँजी निर्माण का अर्थ वास्तविक 
चरिसम्पत्‌ (2६9] 3552) की स्थापत्रा ही समझना चाहिए। 
इससे यहो निष्कर्ष ग्राप्त होता है कि अतिरिक्त नचत और 
उत्पादक बिनियोग (य०४प्रणार० 7४८5णशाथाा) को बढ़ावा 
देना आवश्यक है। 
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घूँजी निर्माण की प्रक्रिया (॥6 070९९5५ ण (न्ू़ांश 
0तराशाता) 
चूँजी निर्माण की प्रक्रिया मे यह कल्पना की जाती है 
कि किसी निश्चित अवधि मे राष्ट्रीय आय उपभोग के स्तर 
से अधिक है। यदि ५ राष्ट्रीय आय है. ८ उपभोग 5 बचत 
और [ विनियोग के समान है तो इनका समीकरण इस प्रकार 
होगा- 
श्टड 
सन्तुलन की स्थिति मे बधत विनियोग के बराबर होगी 
इसलिए यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय आय का उपभोग 
पर अधिशेष समाज की बचत होगी जो उसका विनियोग भी 
होगा। अत पूँजी निर्माण के लिए विनियोग का सकाशत्मक 
(0089७) होना एक अनिवार्य शर्त है। 
यरन्‍्तु विनियोग ()) और पूँजी निर्माण के बीच सम्बन्ध 
पर बल देना बहुत आवश्यक है। जबकि [ विनियोज्य अतिरेक 
(7969/७७।० 5७७४७) को व्यक्त करता है वहाँ पूंजी निर्माण 
का अर्थ अर्थव्यवस्था के पूँजी स्टाक मे शुद्ध वृद्धि से है। 
कल्पना करो कि अर्थव्यवस्था के विनियोज्य अतिरेक का 
प्रयोग उपभोग बस्तुओ के उत्पादन के लिए किया जाता है 
तब पूँजी निर्माण बिल्कुल नहीं होगा क्योकि केवल 
उपभोग बस्तुओ का उत्पादन होगा और अर्थव्यवस्था के 
पूँजी सग्रह मे कोई वृद्धि नहीं होगी। अत किसी विशेष 
अवधि मे एूँजी निर्माण की मात्रा को विनियोग अतिरेक के 
बराबर होना आवश्यक नहीं। इसलिए यह कहना तो ठीक 
है कि पूँजी निर्माण के लिए विनियोग का सकारात्मक (ए०$ 
(४९) होना आवश्यक है परन्तु इससे यह मतीजा निकालना 
कि इसके परिणामस्वरूप एूँजी निर्माण अपने आप होने लगेगा 
उचित नहीं। 
अनिवार्यत अर्थव्यवस्था भे पुँजी निर्माण के दो तरीके 
है पहला कुछ ससाधन जो उपभोग वस्तुओ के उत्पादन में 
लगे हुए हैं उन्हे परिवर्तित करके पूँजी वस्तुओ के उचाटन में 
लगाया जाए। ऐसी परिस्थिति मे उपभोग बस्तुओ को मात्रा 
अपेक्षाकृत कम हो जाएगी और पूँजी वस्तुओ की मात्रा मे 
वृद्धि होगी। कारण यह है कि पूँजी के प्रवाह में वृद्धि उपभोग 
बस्तुओ के कुछ भाग की स्थातापत्ति (5085॥७॥० द्वारा 
की जा रही है। दूसरा अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को इस 
प्रकार बढाया जाए कि उत्पादन में वृद्धि केवल पूँजी वस्तुओ 
के रूप में ही हो (उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा 
स्थिर रहे)। इस परिस्थिति मे पूँजी के प्रवाह मे चृद्धि का 
कारण उपभोग वस्तुओ के गत प्रवाह मे चृद्धि है। 
एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था द न प्रकार से आन्तरिक 


रूप मे पूँजी सययन कर सकती है. (क) अदृश्य बेरोजगारी 
(05875०९ प्शत्ाए/0/9000) या कृषि में मोसमी बेरोजगारी 
का प्रयोग करके (या) श्रम एवं अन्य उत्पादक ससाधनो 
(ग्र040०४९०१९5००८८७) को आर्थिकेतर एूँजी निर्माण (बा 
€एणाणा॥€ टक्ुण़ांश जिवाजा0ा) से हटा कर इन्हे उत्पादक 
घूजी निर्माण ([#०47०0४९६ गम शिवा) में लगा 
कर और (ग) उपभोग को काट कर उत्पादन के साथनो का 
प्रयोग पूँजी वस्तुओ के उत्पादन मे करके। पहले उपाय मे 
कुछ कठिनाइयों अवश्य हैं परन्तु दूसगा और घीसरा उपाय 
व्यवहार्य है। 


तीढ़ पूँजी निर्माण या आय में तीब् वृद्धि 

चूँकि पूँजी निर्माण से अभिप्राय विनियोग वस्तुओं की 
मात्रा मे वृद्धि से लिया जाता है इसलिए यह इस बात पर 
निर्भर है कि विनियोज्य अतिरिक का कितना भाण 
बिनियोग वस्तुओ के उत्पादन मे लगाया जाता है और कितना 
उपभोग वस्तुओ के उत्पादन मे। यदि उपभोग वस्तुओं के 
उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले विनियोज्य अतिरेक का 3'नुपात 
2८ है और विनियोग बस्तुओ के उत्पादन मे यह अनुपा। [% 
है तो पूँजी सचयन ॥% पर निर्भर होगा। एक साप्नत 
अर्थव्यवस्था (॥6४४०९0 ०००॥०7३) में ।॥ की मात्रा अधक 
होगी और इस प्रकार पूजी निर्माण की प्रक्रिया लगभग स्वचालित 
ही बनी रहेगी परन्तु अल्पविकसित देश की समस्‍या यह है 
कि वह ६ की मात्रा को बढाए ताकि इसके फलस्वरूप 
यूँजी निर्माण की दर ऊँची हो जाए। 

किसी भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को इन परस्पर 
प्रतिद्दन्द्ती समस्याओ का समाधान करना पड़ता है कि क्‍या 
वह पूँजी निर्माण की ऊँची दर प्राप्त करना चाहती है या 
राष्ट्रीय आय की ऊँची वृद्धि दर। यदि सारे का सागर विनियोज्य 
आतिरेक उपभोग बस्तुओ के उत्पादन के ।लिए इस्तेमाल किया 
जाए, तो इससे आय मे तो तत्काल वृद्धि होगी वास्तव में 
आय में यह चृद्धि उस परिस्थिति से कहीं अधिक होगी यदि 
समग्र विनियोज्य अतिरेक एूँजी वस्तुओ के उत्पादन के लिए 
इस्तेमाल होता। इसका आधार यह मान्यता है वि पूँजी वस्तु 
क्षेत्र में पूंजी उत्पाद अनुपात ((2॥9॥ 0ण]ए॥।9 ०) उपभोग 
वस्तु क्षेत्र की तुलना मे अधिक है। अल्पवान मे एक 
अल्पबिकसित अर्थव्यवस्था मे आय मे वृद्धि को दर ८ के 
अधिक अनुपात के परिणामस्वकूप अधिक होग! परन्तु /॥ वे 
अधिक अनुपात के फलस्थरूप कम होगी। साथ ही ज॑सा कि 
हमने पहले सकेत किया है पूँजी निर्माण ण८ के अनुपात पर 
निर्भर करेगा अत जितना |१८ अधिक होग' उतना पूंजी निर्माण 
बढेगा। इस प्रकार एक अल्पविकप्मित 3 व्यवस्था इस उलझन 
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मेग्रस्त रहती है।. -« 

(क) यदि यह अल्पकाल में अपनी आय को वृद्धि दर 
को बढ़ाना चाहती है तब इसे अपने विनियोज्य-अतिरिक का 
अधिक अनुपाद उपभोग वस्तुओ के उत्पादन में लगाना होगा। 

(ख) यदि यह पूजी निमाण को दर बढाना चाहती हे 
ते इसे विनियोज्य अतिरिक का अधिक अनुपात चूँजी वस्तुओं 
मे लगाना होगा। ऐस्ती परिस्थिति मे अल्पकाल में आय की 
बद्धि दर अपेक्षाकत कम रहेगी। 

यह उलझन यहीं समाप्त नहों होती। परिस्थिति दीर्घकाल 
मे पलट जाएगी। दीर्घकाल मे आय कौ वद्धि दर ६ की 
अधिक मात्रा से अधिक होगी किन्तु ?८ कौ अधिक मात्रा से 
'कम होगी। ऐसा इस्तलिए होता है क्योंकि-- 

(0) ए९५की अधिक मात्रा के परिणामस्वरूम पूँजी निर्माण 
की दर मे वद्धि होगी (विनियोग वस्तुआ मे उत्पादन में वद्धि 
के कारण) आय में बद्धि की दर पूँजी सग्रह ((क्अंथे 
80७८) की बृद्धि दर पर निर्भर करेगी और 

(४) दरीर्घावधि मे उपभोग बस्‍्तुओ की आय जनन क्षमता 
(॥00णाह हशाश्क्षण8 ०७०००॥७) शून्य होगी क्‍योंकि ये 
कवल उपभोग के लिए उत्पन्र को गयी है। 

जाहिर है कि टार्घकाल कौ दृष्टि से अल्पविकसित 
अथव्यवस्था के हित से यह होगा कि विनियोज्य अतिरेक का 
अधिकतर भाग पूँजी वस्तुओ क उत्पादन (अर्थाव्‌ पूँजी निमाण) 
मे लगाए। परन्तु अल्पकाल की दृष्टि से जनसामान्य जो 
अपना जीवन स्वर शोभ्न उनतव करना चाहते हैं आय में वद्ध 
के अधिक इच्छुक हागे। परिणामत वे योजना प्राधिकार को 
इस बात के लिए मजबूए करेगे कि विनियोज्य अतिरेक का 
अपैक्षाकत अधिक अनुपात उपभोग बस्तुओ के उत्पादन मे 
लगाया जाए। अत अल्पत्रिकसित अर्थव्यवस्था के सामने 
समस्या यह है कि (कं) क्‍या यह अल्पकाल मे आय को 

अपक्षाकृत अधिक बद्धि दर चाहती है या (ख) जबकि दाघकाल 
में आय का अधिक व॑द्धि दर के लिए क्षमता कायम कौ जा 
रही है यह अल्पकाल गे आय की अपेक्षाकत नोचा वद्धि दर 
स्थाकार करना चाहतो हे ताकि वह दीर्घकाल मे अपेक्षाकत 
अधिक आय बद्धि दर प्राप्त कर सके। इनमे से कोन सा 
विकल्प चुना जाएगा सह प्रधानत राज्य के स्वरूप पर निर्भर 
करेगा। एक लोकतांत्रिक ढाँचे मे जहाँ लोकप्रिय सरकार का 
चुनाव होता है पहले विकल्प की ओर झुकाव बना रहेगा। 
परन्तु एक अधिकारत्तत्राय प्रणाली (#प्रश्ञण्राध्याय्षा 59५४ 

शा) में जहाँ जनसापान्य को आकाक्षाओ को अल्पकाल में 


दबाया ज! सकता है दूसरा विकल्प साम्यत स्वाकार किया 
जाएगा। 


अन्य अनुकूल कारणतत्व 

यह बात पहले स्पष्ट की जा चुको हे कि पूँजी विर्माण 
मुख्यव बचत को दर पर निर्भर करता है। जितनी बचत की 
सीमान्त प्रवत्ति (/69्राश ए/कएशाड।[/ (0 54५९) अधिक 
होगी देश में पूँजी निमाण की दर उतनी हो अधिक होगी। 
वास्तव मे बचत को ऊँची प्रवृति के पी बड विध्वस्तक 
आर्थिक परिणाम हो सकते हैं यदि बचत का प्रयोग उत्पादक 
चूँजी परिसम्पत्‌ (0४७७ ४5५०७) के निर्माण के लिए नहीं 
किया जाता बचत के अ प्रयोग 0३०७ ए॥5990) 
अल्प प्रयोग (जाएं पा।59007) या दुष्प्रयोग (४5एप54 
४०४) से निश्चित ही पूँजी निर्माण मे योगदान प्राप्त नहीं 
होता। दूसरे, यदि बचत को पूर्णत या अशत निष्प्रयोज्य रखा 
जाता है तो इससे समर्थ माग (&#6८॥४४ 0०॥०॥७) कम हो 
जाएगी ओर परिणामत कोई लाभदायक उद्देश्य सिद्ध नहीं 
होगा। तीसरे, बचत का व्यर्थ अभिदृश्य उपभोग ((णा 
इ9/00005 ८छा5एचाए०॥) में प्रयोग अर्थात्‌ अपनी शान या 
सत्ता का प्रदर्शन करने (अथातू्‌ हारे, जबाहरात या जायदाद 
आदि खरीदते में) से पूँजी निर्माण को बढावा नहीं मिलता। 
चौथे उपभोग की उचित सीमान्त दर जिससे श्रम कौ 
कार्य कुशलता अधिकतम की जा सकेगी और जो उपभोग 
वस्तुओं की माग को बढाएगी भौ पूँजा निर्माण का एक 
अनिवारय अग है। अत यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि 
चूँजी निमाण बर्ताव आय के सर्वोत्तम प्रयोग पर निभर करता 
है ताकि म्ावी आप मे बाद्धि हा भर इसके लिए दो बाते 
करनी हागी (7) वदमान आय का अधिकतर अनुपात 
कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किए जाने बाले उपभोग मे 
इस्तेमाल किया जाए और (#) विनियोग के लिए बचत का 
प्रयोग सबसे अधिक लाभदायक उत्पादक परिसम्पतो के लिए 
किया जाए। 


अल्पविकसित अर्धव्यवस्थाओ मे पूँजी का आबटन 
(54॥0धकाशा ० (8४४0) 

पूँजी के आबटन की समस्या का सम्बन्ध पूँजी सग्रह के 
प्रकार और किस्म उप विभिल क्षेत्रे से हे जिनसे विनियोग 
किया जाता है ओर उन कसौदियो के निर्धारण से है जिनका 
प्रयोग चूंजी-आबटन मे किया जाता है। 

घूजो के आवटन (४॥0647० ० ६ग॥9]!) पर अल्प 
विकसित देशो के विशेष लक्षणो का प्रभाव पड़ेगा! चूँकि 
अल्पविकसित देशो मे श्रम प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होता है 
परन्तु पूजी न्यून मात्रा मे इसलिए इन देशो मे पूँजी बचाव के 
उयायो अथवा श्रम प्रयोग के उपायो का अधिक इस्तेमाल 
होना चाहिए (नहों कहाँ भी उत्पादन के विभिन्‍न ढंगो से 
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चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है)। कृषि मे चाहे अधिक 
पूँजी भी लगायी जाए, उत्पादन का ढग श्रम प्रधान (.800पा- 
॥/श॥9५०) ही रहेगा। कृषि के यत्रीकरण (/९८७॥भ॥६॥॥००) 
मे पूँजी-विनियोग करने की अपेक्षा यदि इसका प्रयोग 
अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो मे किया जाए, तो यह अपेक्षाकृत 
अधिक उत्पादक होगा। 
अल्पबिकसित अर्थव्यवस्थाओ मे विनियोग अधिकतर 
छोटे उद्यमो में किया जाएगा। इसका कुछ हद तक तो यहे 
कारण है कि दूँजी को मात्रा न्यून है और कुछ हद तक यददे 
कि इनमे कम जोखिम सहन करना पडता है। लघु स्तर के 
उद्यमो के पक्ष मे अन्य लाभ ये हैं कि इनके द्वारा उत्पादन के 
श्रेष्ठतर उपायो का अधिक प्रसार हो सकता है नयी उत्पादक 
तकनीकों मे बहुत से व्यक्ति भाग ले सकते है. और 
प्रबन्ध प्रशिक्षण (१(8॥82९॥८वा। व?) के लिए अधिक 
अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। परन्तु छोटे पैमाने की इकाइये 
के लाभो की प्राय सीमाए भी होती हैं। इसके अतिरिक्त 
अल्पविकसित देशो के लिए यह अनिवार्य है कि कुछ क्षेत्रे 
मे बे कुछ प्रकार के विनियोग पर ध्यान केन्द्रित करे और 
अन्य क्षेत्रो में नयी उत्पादक तकनीकों को अपनाने की छूट दे। 
कई बार किसी एक उद्योग मे केवल एक ही तकनीक 
उपलब्ध हो सकती है। उदाहरणार्थ इस्पात या रासायनिक 
उर्वरक के उत्पादन मे केवल पूँजी प्रधान उपाय ही उपलब्ध 
है। अत इनमे निम्न मजदूरी ([,0५ ४४०४८) के विद्यमाव 
होने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त गेजगार की 
दृष्टि से इतने बडे व्यापारिक उद्यमो से कोई लाभ नहीं। 
विनियोग कौ एक और कसोटी पूरकता (0०6 
॥९7(909) है। बहुत से उद्योग एक दूसरे के पूरक हे और 
उन्हें एक साथ उन्नत करना होगा। इस आधार पर विनियोग 
की उच्च दर प्राप्त करने और सतुलित विकास (8987०८० 
87०५/॥)) के सिद्धान्त पर त्ीब्र औद्योगीकरण को बढावा देवे 
की सिफारिश की जाती है। परन्तु इस सम्बन्ध मे भी 
सावधानी बरतनी होगी क्योकि सभी क्षेत्रों मे एक साथ तीज 
प्रगति करने के उपाय मे कई कठिनाइयों उत्पन्न हो सकती हैं 
जैसे तकनीकी श्रम के अभाव को अडचन। 
अन्तिम अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान शेप अल्पविकसित्न 
अर्थव्यवस्था मे बिनियोग विकल्प्रे ([6025कालाए शाल्याब 
(७४८७) की महत्त्वपूर्ण कसौटी है। उदाहरणार्थ यदि 
निर्यात उद्योगों को बढावा देने की अपेक्षा बिनियोग देशी चस्तु 
उद्योगों तक केन्द्रित रहता है तो इसके परिणामस्वरूप 
भुगतान शेष में घाटा उत्पन्न होगा। परिस्थिति मोद्रिक आय 
मे वृद्धि से और भी बिगड जाएगी जिससे माग और बढ़ 


जाएगी और इस कारण और अधिक आयात करने आवश्यक 
हो जाएगे। 

पूँजी संचयन की दर (रत्रा६ ॑ (.ब्जांओ 4९९एाप्रौ+- 
हणाओ)े 

किसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति 
के मार्ग पर सहायता करने के लिए पूँजी सचयन की दर के 
बारे मे काफो मतभेद हैं। इस पर दो स्पष्ट राय है। “अधिक 
तीव्र विकास का दृष्टिकोण" और “धीरे-धीरे विकास का 
दृष्टिकोण '| 

एक विचारधारा के अनुसार किसी भी अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्था को अपने सहस्रो वर्षों के निर्धनता के दुष्चक्र को 
झटका देने के लिए वास्तविक पूँजी की दर बहुत तेजी से 
बढानी होगी। इस दृष्टिकोण के पक्ष मे मुख्य तर्क निम्नलिखित 
मी 

(0) किसी भी पिछडी एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था 
को आर्थिक प्रगति मे इसकी पुरानी परम्पराए, रूढिवादी 
सास्कृतिक सस्थान और विशाल जनसख्या जो कि बहुत ही 
तेजी से बढ रही है रुकावट डालते हैं। अत आर्थिक विकास 
का मार्ग साफ करने के लिए भारी मात्रा मे विनियोग कला 
आवश्यक हो जाता है। 

(9) कुछ का विचार है कि विकास के मार्ग मे मुख्य 
रुकावटे हैं. सामान्यत घटिया स्वास्थ्य बीमारियों एव 
महामारियो का फैलन; घटिया सफाई, अपर्याप्त और असंतुलित 
भोजन घटिया मकान शिक्षा सुविधाओ का अभाव आदि। इन 
सब को दूर करने के लिए सरकार को भारी मात्रा मे 
पूँजी विनियोग करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार को 
आर्थिक ऊपरी व्यय (8०णा०0॥6 0५८7॥88क्‍5) के रूप में 
परिवहन एवं सचार, बन्दरगाहे सिचाई एवं स्चालन शक्ति 
परियोजनाएँ (709४८ ए़ाण००5) आदि स्थापित करने होगे। 
इसलिए “अधिक तीव्र” विचारधारा के अनुसार पूँजी निर्माण 
तेजी से भारी मात्रा मे किया जाना चाहिए ताकि अल्पविकसित 
देश को अवरुद्ध अर्थव्यवस्था को जो आर्थिक एवं सामाजिक 
दृष्टि से सड रही है इस चगुल से मुक्त किया जा सके। इस 
सदर्भ मे वित्त प्रबन्ध और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के 
उद्देश्य से किस्सी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे विदेशी सहायता 
की आवश्यकता का भारी महत्त्व है। 

जब कि पहली विचारधारा द्वाय आर्थिक पूँजी निर्माण 
की तीब्र दर की सिफारिश कौ गयी दूसरी विचारधारा पूँजी 
सचयन मे धीरे धीरे वृद्धि कराने पर बल देती है। धारे धारें 
विकास वाली विचारधाद का विश्वास है कि अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्था मे पूँजी को भारी मात्रा एक दम लगाने से 
अपव्यय होगा और यह भी सभव है कि यह नीति अर्थव्यवस्था 
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के लिए घातक सिद्ध हो। 
थ्वारे धोरे विकास' के समर्थक यह मानते हैं कि एक 
अश तक विदेशी वित्त एव तकबीकी ज्ञान द्वारा लाए गए तीत्र 
चरिवर्तन समाज मे निरन्तर आर्थिक विकास की नींव स्थापित 
नहीं कर सकेंगे। जैसे ही विदेशों सहायता वापस खींच ली 
जाएगी अर्थव्यवस्था पुन गतिगेघ (508279000) कौ स्थिति 
मे फस जाएगी। दूसरे लोगो की आदते विधार-शैलो, 
जीवन यद्धति आदि बदलने मे समय लगता है। जब तक ये 
चरिवर्तन नहीं होते, अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रगति की आशा 
नहीं की जा सकती। केवल भारी मात्रा मे रुपया झोक देने से 
'कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इन परिवर्तनों के व्यक्त होते मे 
काफी समय लगता है। तीसरा, यह बात भी स्वीकार नहीं की 
जा सकती कि केन्द्रीय आपोजन ((लाप्र 998) जिम्के 
साथ इसकी अनेक प्रशासनिक समस्याएँ जुडी हुई हैं 
अल्पधिकसित देशो के विकास का एकमात्र या श्रेष्ठत्म मार्ग 
है। 
इस प्रकार “धरे धारे विकास“ के समर्थक अर्थशास्त्रियो 
का मत है कि आर्थिक विकास को एक दम बढ़ाना भूल है 
और बहुत ऊँची पूँजी निर्माण दर के साथ बहुत अधिक 
विदेशी सहायता पर निर्भरता किसी देश के विकास के लिए 
सर्वोत्तम ढग महीं। इसके विरुद्ध, वे पूँजी निर्माण की दर मे 
मपादित वृद्धि के पक्ष मे हैं वे विदेशी उघार या अनुदान की 
अपेक्षा देशी पूँची सचयन (007७० ९० 80एच94 
7४700) पर कहाँ अधिक निर्भर रहता चाहते हैं और वे शान्तिमय 
सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। 
इन दोनो विचारधाराओ मे से किसी एक को सही मातना 
काफी कठिन है। दोनो के तकों मे बहुत बल है। अत इन 
दोनो चरम परर्रेस्थितियो के बोच का रास्ता हो विवादों मे 
सही मालूम जान पडता है। एक ओर त्तो पूजी निर्माण को दर 
पर्याप्त मात्रा मे बढ़नी चाहिए ताकि अथव्यवस्था को निर्धनता 
एव दोनवा (5९३) के चगुल से छुडाया जा सके परन्तु 
इसके साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि यह इतनी ऊँची न 
हो जो देश को क्षमता से बाहर हो य इसके लिए अधिक 
उनतत देशो पर भारी माज्ा मे निर्भर होता पड़े। 


2 गुप्त बेरोजगारी, बचत सामर्थ्य के 
स्रोत के रूप मे 


(0792फ९ऐ एगशएए0) 7/शार 9६ 8 80072 
9070 ?0एशाश्) 


गुप्त बेरोजगारी का अर्थ 
अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओ का एक मुख्य लक्षण 
गुण बेरोजगारों का विद्यमान होना है। सभा अल्पविकसित 


देशो में जजसख्या का आपिवय है और जनप्ख्या का अधिकतर 
माय प्राथमिक उत्पादन अर्थात्‌ कृषि पर आश्रित है। परन्तु 
सत्य तो यह है कि जितनी जनसख्या कृषि उत्पादन में व्यस्त 
है उतनी इस कार्य के लिए आवश्यक नहीं। दूसरे शब्दों मे 
यदि कुछ जनसख्या को कृषि से हटा लिया जाए, तो भी कृषि 
उत्पादन में कमी नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मुप्त 
रूप मे लोग बेरोजगार हैं। यह बेरोजगारी ऐसी है कि सयुक्त 
परिवार जया (007 7979 5५४९४) होने के कारण पता 
नहीं चलती है और किसी विशेष व्यक्ति को निश्चित रूप से 
यह नहों कहा जा सकता है कि बह उत्पादन कार्य मे लगा 
हुआ नहीं है। इस प्रकार गुप्त बेरोजगारों और व्यक्त औद्योगिक 
बेरोजगारी (0कल॥ प्राप॑फ्धा॥ चाशाए०आगशा) में यह 
भेद है कि जहों अवऐेकत स्थिति मे निश्चित रूप मे यह 
बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्त को रोजगार प्राप्त नहीं 
वहाँ पूर्वोक्त स्थिढ़ि मे ऐसा कहना असभव है। पएस्तु वास्तविक 
स्थिति यह है कि कृषि भें गुप्त बेरोजगारी विद्यमात होने की 
अयस्थ में और व्यक्त औद्योगिक बेरोजगारी की अबस्था मे 
भी श्रम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (२९८४४४0णादा ण्ण्फर्ण) में बोई 
योगदान नहीँ देता है। तकनीकी रूप मे यह कहा जा सकता 
है कि अदृश्य बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सौमान्त 
उत्पादिता (४०879 ए7000०४४१७) या वो शून्य है या 
कुल हालते मे नकारात्मक भी है। गुप्त चेगेजगारी सम्बन्धी 
कई अनुमान लगाए गए हैं और कृषि-श्रम शक्ति (880० 
एव! !30०07 ८८) का लगभग ]5 से 30 प्रतिशत अदृश्य 
बेरोजगारी में ग्रस्त है। इस प्रकार यह कहना उचित है कि 
अदृश्य बेरोजगारी अल्पविकसित देशो की एक महत्त्वपूर्ण 
समस्या है जो कि इनमे कृषि उत्पादिता में उन्नति के लिए 
एक बड़ो रुकावट है। 

प्रोफेसर नर्क्स (१४७०७८) ने गुप्त बेरोजगारी की व्याख्या 
कप्ते हुए लिखा है “गुप्त बेरोजगारी शब्द का प्रयोग भूति-श्रम 
(५४०४६ [.४0००) के लिए नहीं किया जाता है। इसका 
सम्बन्ध तो किसान समाजो में विद्यमान पारिवारिक रोजगार 
(ए्ा79 ध्याए0,%0॥7) की स्थिति से है। फार्मों तथा 
छोटे छोटे खेतों पर काम करने वाले बहुत से लोग वस्तुत 
उत्पादन मे कुछ भी योगदान नहीं देते, बल्कि परिवार कौ 
वास्तविक आय के एक भाग पर गुजारा करते हैं औद्योगिक 
देशों मे बेगेजगारी प्रकट रूप मे ससाधनो का अपब्यय जान 
पड़ती हैजो कि सबको दिखाई पडठी है और इसी कारण 
सम्भवत इस समस्या को ओर अधिक घ्यान दिया गया है। 
जनाधिक्य वाली, कृषि-अर्थव्यवस्थाओ मे किसी व्यक्ति को 
विशेष रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह गुप्त रूप मे 
बेरोजगार है। ऐसा जान पडता है कि सभी लोग काम पर लगे 
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हुए है और कोई भी बेकार नहीं, परन्तु फिर भी इस बात को 
झुठलाया नहीं जा सकता कि उत्पादन पर कोई दुष्प्रभाव डाले 
बिना श्रम शक्ति के एक भाग को हटाया जा सकता है।”* 
प्रोफेसर नवर्स ने गुप्त बेरोजगारी को और स्पष्ट करते 
हुए यह बताया कि यदि कृषि-तकनीक (प्रा रण 
॥8प८७/४॥७) में कोई परिवर्तन न हो, तो भी कृषि उत्पादन 
को घटाए बिना कृषि-व्यवसाय मे से जनसख्या के एक बड़े 
भाग को हटाया जा सकता है।"' अत गुप्त बेरोजगारी की 
धारणा की परिभाषा मे यह बात केन्द्रीय महत्त्व रखती है कि 
उत्तना ही कृषि-उत्पादन अपेक्षाकृत कम श्रम शक्ति द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि कृषि-उत्पादन 
को बढाने के लिए तकनीकी उन्नति महत्त्वपूर्ण नहीं। तकनीकी 
विकास का आर्थिक विकास के सन्दर्भ मे विशेष महत्त्व है 
परन्तु गुप्त बेरोजगारी की व्याप्या के लिए यह कल्पना 
करनी आवश्यक है कि कृषि तकनीक में कोई परिवर्तन न 
हो तो भी पहले जितना-उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की 
कम सख्या चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी बल देना आवश्यक है 
कि गुप्त बेरोजगारी एक मौसमी समस्या नहीं। इसमे सन्देह 
नहीं कि वर्ष के कुछ भाग में मौसमी-कृषि-बेरोजगारी विद्यमान 
होती है परन्तु इस प्रकार की बेग्रोजगारी अदृश्य बेरोजगारी 
नहीं कही जा सकती। कारण यह है कि अदृश्य ब्रेरोजगारी 
दीर्घकालिक (()०॥/०) होती है और इसमें मुख्य बल इस 
बात पर दिया जाता है कि जितने व्यक्ति कृषि पर लगे हुए हैं, 
उतने व्यक्तियों को कृषि मे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने 
के लिए काम उपलब्ध नहीं। परिणामत कृषि में व्यस्त 
जनसंख्या का अल्प-प्रयोग होता है। 
गुप्त बेरोजगारी, बचत सामर्थ्य के रूप में 
अल्पविकसित देशो में आय कम होने के कारण उनकी 
बचत करने की शक्ति कम होती है। कारण यह है कि 
अल्पबिकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत भारी भाग 
उपभोग के लिए प्रयुक्त करते हैं। उपभोग के स्तर को और 
कम करना सभव नहीं क्योकि इन देशो मे लोग पहले ही 
निर्धनता तथा निर्वाह स्तर (500७550270८।८४९॥) पर रह रहे 
हैं। इन देशों में विद्यमान गुप्त बेगेजगारी में निहित बचत सामर्थ्य 
(54५ग8 70(शा॥») का प्रयोग करने का सुझाव देकर प्रोफेसर 
नर्क्स ने एक आशावादी सिद्धान्त प्रतिषादित किया जिसके 
अनुसार उपभोग का स्तर कम किए बिना पूँजी-निर्माण किया 
जा सकता है। विकास का यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित एवं 
2. फाछर है. फब्मबए व टकानों राम 
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केन्स-अर्थशास्त्र के मथ्य का मार्ग है। ग्रतिग्ठित अर्थशास्त्र 
(ए95$०वा 00णा ००७) में पूँजी-निर्माण की दर बढाने के 
लिए उपभोग-स्तर को कम करना आवश्यक है। बेन्स-अर्थशास््र 
((6आ०अथा (०७०॥९७) मे औद्योगिक बेग्रेजगारी को दूर 
करने के लिए उपभोग तथा बिनियोग दोनो का विस्तार 
आवश्यक है। इन दोनो सिद्धान्तो की तुलना मे नर्स के 
सिद्धान्तानुसार उपभोग के स्तर को स्थिर रखते हुए पूजी-निर्माण 
को बढाया जा सकता है। 

गुप्त बेरोजगारी को पूँजी निर्माण के लिए प्रयुक्त करने 
का क्या तरीका है ? प्रोफेसर नवर्स के इस सुझाव को समझने 
के लिए हम एक उदाहरण लेते है। कल्पना करो कि 
कृषि परिवार के पाँच सदस्य तीन एकड़ भूमि पर काश्त कर 
रहे है और इसरो तीन मन गेहूँ उत्पन्त होता है परन्तु थदि 
पौंच व्यक्तियो कौ अपेक्षा तीन व्यक्ति इस भूमि के टुकड़े को 
जोतें तो भी कुल उत्पादिता मे कोई अन्तर नहीं होता। इस 
कारण यह कहा जा सकता है कि दो श्रमिवों कौ सौमान्त 
उत्पादिता (/88॥9 77040८४४॥)) शून्य है। जब ये पौंचों 
च्यक्ति कार्य बरते है तो तीस मन गेहूँ पैदा होता है और पौंदों 
इसका उपभोग करते है। जब तीन वार्य करेगे तय भी तीस 
मन गेहूँ उत्पन्न होगा और इसका उपभोग कर सकते है। यदि 
परिवार यह निर्णय कर ले कि इन दो अतुत्पादक आश्रितो को 
जहाँ भी वे कार्य करेगे उनके हिस्से का अन्न पहुचा दे, तब 
उन्हे किसी अन्य कार्य अर्थात्‌ सडके बनाने नहरें खोदने 
सिचाई योजनाओं में कार्य करने नदियों पर बौंध बनाने 
गृह-निर्माण करने आदि में लगाया जा सकता है। 

इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि समाज को करना 
यह है कि कृषि-परिवारों से कहे कि अपने “अनुत्पादक 
आश्रिती ' ((ख़ाए000८॥४८ ००एूला०»॥5) को अन्य व्यवसायों 
में भेज दे और उनके हिस्से का अन्न भी भेज दे। इस 
परिस्थिति में परिवार के दृष्टिकोण से उपभोग के स्तर में 
कोई कमी नहीं होती क्योकि जितने व्यक्ति पहले कृषि-उत्पाद 
का प्रयोग कर रहे थे उतने ही अब करते है परन्तु सामाजिक 
दृष्टिकोण से परिस्थिति परिवर्तित हो गई है। अत कुछ 
श्रमिक पूँजी-वस्तुओं के निर्माण कार्य मे लग गए हैं और 
'परिणामत अतिरिक्त कृषि जनसंख्या (8४903 बहा 
प्रा/ 9००७/॥॥०॥) का अनुत्पादक-उपभोग उत्पादक उपभोग 
(थ्र०का८।४० ८णा5फाए00॥) का रूप धारण कर गया है। 
उतने ही उत्पादन का प्रयोग करते हुए अब समाज वस्तुओं 
तथा सेवाओं का अधिक संप्रह निर्मित करने लगा है। दूसरे 
शब्दो में गुप्त बेरोजगारी ने चूँजी-निर्माण का रूप धारण 
किया है। इस उपाय का प्रयोग करते हुए यह कट्टा जा सकता 
है कि अर्थव्ययस्था में पूँजी-निर्माण करने की शक्ति निहित 
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है। अत किसी भी व्यक्ति को उपभोग की मात्रा कम करने 
'की आवश्यकता नहों। 
प्रश्न उठता है कि “खाद्य अतिरिक' (8000 घाणश5) 
को जनसख्या के लिए जो कृषि से हटा कर अन्य व्यवसायो 
मे लगायी गई है कैसे प्राप्त किया जाएं। साम्यवादी देशो मे 
इस समस्या का समाधान करने के लिए कृषको को मजबूए 
किया गया कि वे “खाद्य अतिरेक” को निश्चित कौमत पर 
राज्य को बेच दे। उदाहरणार्थ कल्पना करो कि कोई 
कृषि परिवार 60 मन अन्न का उत्पादन कर्ता है और 
कृषि परिवार के पूर्ववत्‌ स्तर पर 20 मन अन्न कौ आवश्यकता 
है। तब कृषि परिवार के लिए यह अनिवार्य है कि अतिरिक्त 
40 मन अन्न राज्य सरकार को निश्चित कोमत यर दे दिया 
जाए। कई परिस्थितियों मे 'खाद्य अतिरेक' प्राप्त करते की 
कोमत प्रचलित कीमत (0श८्घ४ एए००) से भी कम रखी 
जाती धी। इस प्रकार अनिवार्य खाद्य बसूली प्रणाली (9)5$ 
(श॥ ७ ७०७7०.0)$७७ 0६०॥४७४) ० ०००87) द्वाए 
आर्थिक विकास के लिए पूजी निर्माण किया गया। अनिवार्य 
'उपायो का प्रयोग सोवियत रूस तथा अन्य सम्माजवादी 
अर्थव्यवस्थाओं मे किया गया। 
प्रजातत्रो मे इन अनिवार्य उपाये का प्रयोग कठिन हैं। 
इसलिए 'खाद्य॑ अतिरेक' को शत प्रति शत रूप मे प्राप्त करना 
सभव नहीं। इसका कारण यह है कि बचत सामर्थ्य को 
गतिमान करने में दो रिस्राव ([,९७१८७७५७) हैं। एक रिसाव तो 
यह है कि जैसे ही गुप्त रूप मे बेरोजगार श्रपिको को अन्य 
व्यवसायों मे लगाया जाता है ग्रामोण क्षेत्र गे रहने बाले शेष 
उत्पादक श्रमिक अपने जीवन स्तर को बढाने के लिए अधिक 
मात्र में उपभोग प्रारम्भ कर सकते हैं। परिणामत बचत सामर्थ्य 
के रूप मे उप्लग्ध कडा-अफिरेक रूपए क्रो जाएए। दूसरी 
सभावना यह है कि जिन बेकार श्रमिकों को उत्पादक कार्य म 
लगाया जाएगा वे भो अपना उपभोग बढा सकते हैं और 
परिणामत खाद्य-अतिरिक कम हो जाएंगा। इस प्रकार यह 
शका प्रकट को जाती है कि खाद्य-अतिरिक को पूर्णतया 
पतिमान करना सम्मष नहीं। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट 
करना भी आवश्यक है कि अदृश्य रूप मे बेरोजगार श्रमिको 
को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए कुछ अनिवार्य उपाय करने 
होंगे। इसके लिए ऐसे दर्गों पर जो उपभोग बढाता चाहते हैं 
कुछ ग्रतिबन्ध लगाने अनिवार्य हैं। उदाहरणार्थ उनके द्वारा 
इस्तेमाल की गई वस्तुओं पर कर लगा लगान को बढाना 
राशनिग और अनिवार्य वसूलो (एकफ्पराॉंइतज हएक८णार 
एशशा) कुछ ऐसे उपाय हैं। इस सम्बन्ध मे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि लोकतत्राय अथव्यवस्थाओ मे अधिकारतत्रीय 
अर्धव्यवस्थाओ (सवा 2४०००चरा६३) की. अपेक्षा 


खाद्य-अतिरेक को गतिमान करने मे कहीं अधिक कठिनाईयो 
विद्यमान हैं। 

उल्लेखनीय बात यह है कि सब उपाय करने पर भी इन 
रिप्तावो (,८8८४९८७) को बन्द नहीं किया जा सकता। अत 
यह अनिवार्य हो जाता हैं कि 'खाद्य-अतिरेक' के अतिरिक्त 
बचत सामर्थ्य को बढाने के लिए किसी अन्य खोत को 
सहायता लेनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि ग्रामोण क्षेत्र 
की बचत के अतिरिक्त नगगैय क्षेत्रों ढस भों बचत की जा 
सकती है परन्तु चाहे बचत ग्रामीण क्षेत्र मे हो या नगरीय क्षेत्र 
में ये दोनो बचत के आन्तरिक खोत हैं। यदि देश मे पर्याप्त 
मात्रा मे अन्न उपलब्ध न हो तो विदेशों से इसका आयात 
किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए या तो अनावश्यक 
आयात (२०४ ०६5९ए७० 77075) का कम करना होगा या 
जिर्यात को बढाना होगा। यह ठीक है कि कुछ हद तक 
विदेशी अनुदान या ऋण प्राप्त करने. होंगे परन्तु विदेशों 
सहायता को उपभोग बढाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना 
चाहिए बल्कि इसे उत्पादक क्रियाओ मे प्रयुक्त करना चाहिए। 
इस प्रकार विदेशी सहायता द्वारा पूजी तिर्माण को बढाने मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकवा है। 


गुस्‍्त बेरोजगारी और बचत सामर्थ्य सम्बन्धी 
नर्क्स-प्रस्ताव की आलोचना 

प्रोफेसर नर्क्स ने इस बात पर बल दिया कि श्रम सभी 
सम्पत्ति का मुख्य र्लोत है। इस प्रकार नर्क्स ने यह बताया कि 
अदृश्य बेगेजगारी को पूजी निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जा 
सकता है। परन्तु विवादास्पद बात यह है कि क्‍या अदृश्य 
बेरोजगारों को आसानो से पूजी निर्माण के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता है? सत्य तो यह है कि इस प्रस्ताव के 
कार्यान्वयन में बहुत सी कठिनाइयों हैं। 

सर्वप्रथम नर्क्स ने गुप्त रूप मे बेरोजगार श्रम और 
पूजी नियाण के लिए आवश्यक श्रम के स्वरूप में भेद को 
ठीक प्रकार नहीं समझा। जबकि थुप्त रूप से बेरोजगार 
श्रमिक स्ामान्यतया अकुशल होते हैं पूजी निर्माण (0०:ाप्या 
गिणाध०0) के लिए कुशल एव तकनीकी श्रम की 
आवश्यकता होतो है। नर्फ्स प्रस्ताव तब उचित माने जा 
सकते हैं यदि अकुशल श्रम को योडे से उपकरण देकर 
पघूजी निर्माण प्रोजेक्यो मे इस्तेमाल किया जा सके। 

कुरीहाय (६णाग3) इस सम्बन्ध मे दो आलोचनाएँ, 
करता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि अकुशल श्रम का 
प्रयोग कूछ ऐसी परियोजनाओ मे किया जा सकता है जो 
श्रम प्रधान ([8000 72059) हैं परन्तु इसके द्वाय बह 
अचल यूजी (7४८0 ८००7७) निर्मित नहीं की जा सकती जो 
कि औद्योगीकरण (8058०) के लिए. अनिवार्य 
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है। “अधिक से अधिक इन परियोजनाओ द्वारा प्रारम्भिक 
पूंजी-निर्माण किया जा सका है (अथात्‌ कारखाने के सामने 
से गन्दगी साफ की जय सकती है आधुनिक प्रमुख मार्गों के 
लिए कच्ची सडक बनायी जा सकठो हे और कुछ हस्तशिल्प 
उद्योमो मे बस्तुएँ बनायो जा सकता हैं जो मशीन-निर्मित 
वस्तुओ के लिए कच्चे माल का काम दे सकती हैं।) परन्तु 
ओद्ोगीकरण को त्वरित करने के लिए बडे पेमाने पर मशीने 
बनाने वाली मशीने बनानी चहिए और ऐसी मशीने बनाने के 
लिए गुप्त रूप मे बेरोजपार व्यक्ति असमर्थ हैं।"“ 
और अनिवायात्मक कारणतत्त्वो (एलाए5४६९ आर्त ०णा। 
9७१५७ 800१) में भेद विशेष महत्त्व रखता है। नर्क्स के 
अनुसार, गुप्त रूप मे बेरोजपार-प्रम का प्रयोग सडको, मकानो 
के निनाण, जल प्रतिप्ठानों तथा भू-सुघार उपायो आदि मे 
किया जा सकता है। इन सब को सामाज्कि ऊपरोज्यय 
(50०0७ ०५९॥८७१5) को सज्ञा दी जाती हैं। नर्ज्स का 
कहना है कि ये सब भी पूजी निमाण का अगर हैं और 
इसलिए आर्थिक विकास को प्रोन्‍नत करेंगे। परन्तु हशमेन का 
कहना है कि चाहे सामाजिक ऊपराव्यय द्वारा निर्मित पूजी 
आधिक विकास के लिए आवश्यक है परन्तु यह तो आर्थिक 
विक्रप्त का केवल आज्ञत्मक कारणतत्त्व हो सकता है। इसके 
विरुद्ध, “प्रत्यक्ष रूप मे उत्पादक पूजी' ()॥8०॥५ ए70006- 
५६४ ८2(४४) की विद्यमानता ओर प्रोत्साहन आर्थिक विक्यस 
का अनिवर्य त्मक कारणतत्त्व है। प्रत्यक्ष रूप मे उत्पादक-पूंजी 
मे अन्य उत्पादक क्रियाओ के अतिरिक्त मशीनरी ओजारों क्य 
उद्योग, लौह तथा इस्पात उद्योग भी शामिल किए जाते हैं। 
नर्व्स के विकास सिद्धान्त द्वारा अदृश्य बेरोजगारी का प्रयोग 
सामाजिक ऊपरीव्यय सम्बन्धी पूजी का निर्माण करते में 
सहयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु इसके द्वाण प्रत्यक्ष रूप में 
उत्प्रादक्त एँज़ी के सिझ्ाण में सहायता रहीं मिलती आशिक 
विकास के सन्द मे तो प्रत्यक्ष रूप मे उत्पादक पूजी का 
अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व हे। 
द्वितीय नज़्स ने यह तर्क दिया कि गुप्त रूप मे बेरोज्गार 
श्रम को व्यवसायान्तरण ($प्राप्रि!३ ० ००८००३७०४) में अधिक 
मजदूरी नहों देनो चाहिए। किन्तु नर्क्स ट्वारा गुप्त बेरोजगारों 
को दी गई परिभाषा इस निष्कर्ष का खण्डन करती है। गुप्त 
रूप मे बेरोजगार व्यक्तियो को वैयक्तिक रूप मे ढूँढना तो 
सम्भव नहों, इसलिए उन्हे ग्रामोण क्षेत्र से हटाने के लिए 
श्रम बाजए प्रक्रिया 6,900 शा'्श ग्रा्रडवा॥0) कया 
प्रयेश करना होगा। इसलिए उन्हे अधिक भजदूरी देनी अनिवार्य 
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है। अधिक मजदूरों के प्रलोभन के दो कारण हैं- 

(क) गुप्त रूप मे बेरोजगार श्रमिक यह महसूस करते हैं 
कि वे उत्पादक कार्य मे लगे हुए हैं और उन्हे श्रम-बाजर 
(ठप ग्राआ €) में लाते के लिए अधिक मजदूसे का 
प्रलोभन देना अनिवाय है और 

(ख) अधथव्यवस्था मे स्फीतिकायो प्रवृत्तियों (3 
४०४३ प्थात॑शा००७) के प्रकट होने के कारण मौद्रिक मज्दूगे 
(७०१९३ ४०६९७) मे वृद्धि स्वाभाविक है। चूँकि जिन 
पूजी-परियोजजाओ ((०७॥/ फण८्ण७) पर युप्त रूप में 
बेरोजगार श्रमिक लगाये जायेगे, उनके पूर्ण एवं फलोभूत होने 
के लिए समय लगेगा, इसलिए अन्तरिम काल मे स्फोतिकारी 
दबाव का व्यक्त होना निश्चित हो हैं। यह भी निश्चित है कि 
यदि स्फीतिकारी प्रवृत्तियों दल पकड जाये, तो इस कारण 
पूजी-निम्माण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 

तृतीय नर्क्स ने यह तर्क दिया कि यदि गुप्त रूप मे 
बेरोजगार श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्र से व्यवसायान्तरित क्या 
जाए, तो इन बेरोजगार व्यक्तियो द्वार उपभोग होने वाला 
खाद्य पदार्थ बचत सामर्थ्य को जाहिर करता है। इस विदार 
का आधार स्थिर उपभोग ((०राहणा। ०णाउणाएशणा) की 
कल्पना है। इन समर्थ बचतो को निवाह कोष (50055 श०८ 
020) कहा ज्ता है जिप्नका प्रयोग पूववत्‌ बेग्रेजगार व्यक्तियों 
के पालन-पोषण के लिए किया जा सकता है जो कि अब 
यूजी परियोजनाओं के निमाण मे उत्पादक रूप मे व्यस्त हैं। 
इसका एक कारण तो यह है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र मे 
शेष रह जएगे (गुप्त रूप में बेरोजगार श्रमिकों के व्यवस'यन्‍्तरण 
के पश्चात्‌) वे उदार रूप से उपभोग करने का निर्णय कर 
सकते हैं। ऐसी परिस्थिति मे उपलब्ध निर्वाह कोष का आकार 
व्यवसादान्तरित श्रमिको के लिए जो पूजी-परियोजनाओ में 
लगाए गए हैं काफो नहीं होगा। दूसरे, यह भी सभव है कि 
कुँक्षि एुप्क रूए मे केटेक्टएए श्षम्रिक्त आल स्वतत कर्मजझारी बने 
गये हैं, इसलिए वे अपने उपभोग को बढा ले। इसका परिणाम 
फिर वहाँ होगा अर्थात्‌ निर्वाह कोष उनके लिए अपर्याप्त 
होगा। अत नगरीकरण ((कजाटआ07) के परिणामस्वरू 
समस्त अर्थव्यवस्था मे उपभोग-प्रवृत्ति (॥0फशाड0 ॥0 ७णा- 
50॥6) के बढ जाने की सभावना है क्योंकि पूर्वबत्‌ अनुत्पादक 
श्रमिक जब उत्पादक कार्यों मे लग जाएगे तो वे अपने उपभोग 
की मात्रा को बढ़ा लेंगे। ऐसो अवस्था में वे ससाधत जिनका 
प्रयोग पूजी-वस्तुओ के निर्माण के लिए होता, उपभोग-वस्तुओं 
के निय्ाण मे प्रयुक्त होने लगेंगे। 

परन्तु इन गुप्त रूप मे बेरोजगार श्रमिको को निवाह-कोपष 
मे गुजारा करने के लिए तभी बाध्य किया जा सकता हैं यदि 
पूजी-परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्र में हो या इसके निकटवर्ता 
इलाकों मे प्रारघ को जाये और गुप्त रूप मे बेरोजगार श्रमिक 
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पुराने ढग से ही जोधन व्यतीत करे। इसका अर्थ यह है कि 
पुणनी सामाजिक पढ्धति के आधीन परिचार के सभी सदस्य 
कार्य करते रहे। परन्तु इस कारण अदृश्य रूप मे बेरोडगार 
श्रम का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र तक हो सौमित हो जाता है। 
चतुर्च तकनीकी तटस्थता ([८ज॥०/०8क ॥50४ 
४३) की कल्पना भी अप्रमाणित एवं असहायक प्रतीत होती 
है। औद्योगेकरण की प्रक्रिय मे यह आशा की जाती है कि 
अर्थव्यवस्था! अधिकाधिक यात्रा में श्रम बचाव उपायों का 
प्रयोग करेगी और इस कारण विभिन क्षेत्रों में अकुशल श्रम 
को गतिमान करना सीमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त 
उत्पादिता बढाने के लिए श्रम को बढिया पूजी यत्रों से लैस 
करना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे शब्दो मे आधिक विकास 
में तकनीकी विकास अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अल्प 
वविकाप्तत देशे। में जनलख्य; का तीब विकास परिस्थिति को 
दो ढगो से जटिल बना देगा। प्रथम अदृश्य रूप मे बेरेजगाए 
श्रमिकों को मात्रा में निपन्ठर वृद्धि होती जाएगी। परिणामत 
अतिरिक्त जनसख्या ग्रामीण बचत सामर्थ्य का प्रयोग 
व्यवसायात्तरित श्रम के जीबन विर्वाह के लिए साधव उपलब्ध 
कराने को अपेक्षा, स्वय अपना उपभोग बढाने में करेगी। दूसो, 
रदिं जर्सख्या की दर मे वद्धि पूजी निर्माण की दर मे वृद्धि 
से अधिक हो जाए, ते। इसके फलस्वरूप गुप्त बेरोजादी की 
यात्रा भी अधिक बढ जाएगो और पूजी सग्रह मे वृद्धि इस 
बढती हुईं गुप्त बेगेजगारों का सम्गधात नहीं कर सकेगी। 
अस्तिम नए उद्योगों ठथा नए व्यवसायों मे मानव शक्ति 
के अतिरेक के प्रयोग के कारण विभिन्न हितों में संघर्ष 
उत्पल हो जायेगा। गुप्त रूप में बेरोजगार प्रमिको को नियुक्ति 
से उपलब्ध निर्वाह स्राधतो (१८5 ० 5705४५॥५०७) के 
पु्र्वितरण की समस्या उत्पन्त हो जाएगी। इस्न समस्या का 
समाधान पाजार प्रक्रियः द्वारा ही होगा। परन्तु सघर्ष तो ऐसे 
लोगी में होगा जो पहले ही जीविका कमा रहे हैं और उनेपे 
जो यरेजगार के विस्तार ट्वाग्र जोचिका अर्जित करने लगेंगे। 
"निष्कर्ष यह है कि अल्पविकसित देशो मे अतिरिक्त 
मानव शक्ति को बचठ एवं पुजी निर्शण का स्रोत मातना 
भ्रमात्यक है और इसका बहुत हो कम व्यावहारिक महत्त्व 
है। डा के एव राज के अनुसार, “यह कहना कि अप्रयुक्त 
श्रम का विद्यमान होना ऐसे बचत सामर्थ्य का प्रमाण है 
जिसका प्रयोग आर्थिक विकास मे किया जा सकता है ठौक 
नहीं। अत इसे व्यावहारिक नीति का आधार बनाने कौ तो 
शुजाइश भी नहीं।"४ 
ज्ोफेस? कुरोहारा इससे भी अधिक आलोचनात्यक 
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दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखता है “गुप्त बेरोजगारी 
यूजों निर्माण और आर्थिक विकास मे सहयोग देने कौ अपेक्षा 
रेप रोजगार बढाने वाली न कि सामर्थ्य बढाने बाली प्रामक 
परियोजनाओं को सहायता करेगी जिनसे विकास की गति 
कम होने की समावता है।"6 


8 विदेशी पूजी एवं आर्थिक विकास 
(एकाशड्ढा (मान बाते ९६-एणा७शआ१० 
ए७लन्नकणशथ्य) 

अल्पविकसित देशों मे आर्थिक विकास को त्वरित करने 
के सिए पूजी-आपात (02 प्र०७७॥5) करने का विचार 
कोई नया नहीं है। ससार मे आज के विकसित देशो को भी 
अपनी आर्थिक विकास की प्रारम्भिक ्षवस्थाओं में पूजी का 
आयात करना पडा था। !7वीं और 38वीं शताब्दी में इग्लैण्ड 
ने हॉलैण्ड से ऋण लिया या। ]9वों शताब्दी में सयुक्त राज्य 
अपैरिका ने भी यूरोप से भौतिक और मानवीय पूजी की 
सहायता ली थी ताकि अमेरिका में वीज्र गति से आर्थिक 
विकास हो सके। यही बात जापान और सोवियत रूस के 
सम्बन्ध से भी सहो है। 8990 और 9!4 के दौरान रूस मे 
पश्चिमी यूग्ेप से विदेशों पूजी को स्रहायता लो थी परन्तु 
930 के पश्यात्‌ रूस ने विदेशों पूजी कौ आवश्यकता को 
अनुकूल व्यापार शेष (860८९ ०04४) द्वारा सत्तुष्ट किया। 

अल्पविकसित देशो के आर्थिक विकास मे विदेशों पूजी 
महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है परन्तु अल्पधिकसित 
अर्थव्यवस्था को विदेशों पूजी की कितनी मात्रा चाहिए. को 
निर्धारित करने वाले कई तत्व हैं। प्रथम, अल्पविकसित 
अर्धव्यवस्या किस स्रीमए ठक ३एन्तरिक ससापनो को गतिमान 
कर सकती है। दूसरे, दाता देशों (00॥0० ८००घ७॥४९४) का 
पूजी प्राप्द करने वालै देशों के प्रति क्या रुख है और दीसोर, 
अल्पविकसित देश मे तकनौकौ विकास की व्यवस्था क्या 
है? अल्प बिकस्त देशो को औद्योगीकरण की प्रक्रिया में 
विदेशी ससाधत्र क्प्तलिखिक बे हे शेगद्ात दे सकते हैं 

(॥) अल्पविकसित देशो मे आत्तरिक बचत आर्थिक 
विकास के दृष्टिकोण से अपर्थाप्त होती है। बिदेशी सहायता 
बचत में बढ़ोतरी करती है। दूसरे शब्दों मे विदेशी पूछी 
अप़्तरिक पूजी की पूरक होती है। 

(2) विदेशी पूजो के साथ ज़ित अन्य उत्पादक साधनों 
के सभरण में भी वृद्धि होवी है वे हैं तकतीकी ज्ञात (7) 
ग्रव् ॥09९०४६) और व्यापारिक अनुभव 

8) विदेशों पूजी के परिणामस्वरूप आन्तरिक पूजो 
और उद्यमरर्तृत्व (छाकव्ख़्थास्णाइआाठ) को पी इच्छित 
उत्पादन इकाइयों में लगाया जा सकता है। 


6 है हृण्तोछ2, 9 ८7 9 720 
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(४) विदेशी पूजी के कारण आन्तरिक ससाधनों और 
भुगतान-शेष (छेह्वाआ५७ ० एथज्रा शा पर भी दबाव कम हो 
जाता हे। 

इस प्रकार विदेशी ससाधन अल्पविकसित देशो के 
आर्थिक विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 

अल्पबिकसित देशो मे विदेशा पूजी निम्नलिखित रूपों 
मे प्राप्त की जा सकती हे। 


विदेशी पूजी के रूप (ए075 ० #0ाधएा (2|79॥) 


(क) प्रत्यक्ष उद्यमकर्त्ता-विनियोग (0॥7९८ धा९- 
एाशाश्पा8 [४९८४ध॥९श्र)-विदेशी पूजी कसी देश मे 
प्रत्यक्ष विनियोग के रूप मे प्रवेश कर सकती हे। भूतफाल मे 
उन्नत देशों मे ऐसी कई क्म्पनियाँ बनाई गई है जिनका 
उद्देश्य केवल अल्पधिकप्मित देशो मे कार्य करना है। कई बार 
उन्नत देशो की कम्पनियाँ या तो अपनी अनुपगी कम्पनियाँ 
($0०७॥०/99/ ००॥.भ॥९५) अल्पविकसित देशा में चालू 
कर देती है या वे अपनी शायाएँ इनमे खोल देती ह या 
सहायक कम्पनियाँ आरभ कर देती है। कुछ परिस्थितियों म 
विदेशी अल्पविकसित देशों को निजी कम्पनियों या सार्वजनिक 
कम्पनियों मे हिस्से या ऋणपत्र ([0८०९॥॥४:९७) क्रय कर लेते 
हैं। इसे पोटफोलियो विनियोग (?07/0)॥0 ॥7५९5॥0) 
कहा जाता है। सामान्यतय पूर्वोक्त प्रकार का विनियोग प्रधान 
होता हे। उदाहरणार्थ भारत में सयुक्त राज्य ((॥॥९6 |(॥8 
4०) से प्राप्त प्रत्यक्ष-विनियोग विशेष महत्व रखता है। 
इसका मुख्य रूप सयुक्त राज्य मे ऐसी कम्पनियों की स्थापना 
था जो केवल भारत म॑ कार्य करने के लिए ही बनायी गया। 
इसी प्रकार विदेश फर्मों की शाखाएँ और सहायक इकाइयाँ 
(जिन्हे सामान्यतया 708 ।.7॥£6 कहा जाता है) पृथक 
रूप मे. भारत में, रजिस्टर कराई गईं ताकि सम्काए, से. कुछ 
रियायते और अन्य सुविधाएँ ग्राप्त का जा सके। 
प्रत्यक्ष उद्यमकर्त्ता विनियोग का विशेष लाभ यह है कि 
इससे उत्पनन लाभ का पुनविनियोज्न (२९ ॥४९आाशला!) 
किया जा सकता है और यह लाभ विशेषफर तब उपलब्ध 
होता है यदि अत्पविकसित देश 'प्रोत्साहक कराघान' ([0 
०९॥७४८ 90000) को नीति अपनाए। इसके अतिरिक्त पूजो 
आयात करते वाले देश इस प्रकार भारी मात्रा म यूजी प्राप्त 
कर सकते है बेहतर मशीनरी से लाभ उठा सकते है और 
प्रबन्ध योग्यता एवं कौशल का प्रयोग कर सकते है। प्रत्यक्ष 
उद्यमकर्त्ता विनियोग की हानि यह है कि इसके कारण यूजी 
आयात करने वाले देशो को पूजा नियात वाले देशों का 


आर्थिक साप्रान्यवाद (६००॥००७४८।चथाज) एव प्रभुत्व 
की भय बनता रहता है। 


(ख) विदेशी सहयोग (#णलेड्ा एण9004- 
0णा)-कुछ वर्षों से विदेशी ओर देशी पूजी द्वारा संयुक्त 
रूप में फर्म बनाई गई है। भारत मे इस प्रझ्ार के पूजी-आयात 
को प्रोत्साहन दिया गया है। विदेशी सहयोग के 'तोन रूप 
ह--निजी पाटियो मे सयुक्त सहयोग विदेशी विनियोक्ताओ 
और देशा सरकार में सयुक्त सहयोग चिदेशी सरकार और 
अल्पविकसित देश की देशी सरकार में सयुक्त सहयोग। इस 
प्रकार के सयुक्ते सहयोग से विदेशी आर देशी यूजी के प्रयोग 
द्वारा उद्योग के विकास के लिए ससाधना का विदोहन 
विदेशी मशीनरी तथा तकनीकी कोशल (लक #0॥) 
की उपलब्धि प्रयन्ध मे सहयोग तकनीकी श्रमिकों के प्रशिक्षण 
के लिए अधिफ सुविधाएँ, लाभ के प्रतिधारण ((लश्ा।णा 
० थि०॥$) के कारण पुनविनियोजन की काफी सभावनां 
होती है। इन्हीं कारणों के आधार पर सयुक्त सहभागिता 
(80फा फ॒ञाएछभाए) को प्रत्यस विनियोग का एक उत्तम 
रूप समझा जाता है। 

(ग) अन्त राजकीय ऋण ([#(ल-7०४छ॥ताशा।।ा 
[,०»॥$)-- ट्विताय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ प्रत्यल अन्त शजमीय 
ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढी है। मार्शल 
सहायता (/४४#थी /५0) अमेरिका द्वारा युद्ध से बरबाद हुईं 
यूरोपीय अर्थव्यवध्थाओं के विकास के लिए एक महात्‌ 
प्रोग्राम था। आजकल अमेरिकी सरकार ने अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्थाआ के विकास के लिए उन्ह सहायता देने की 
विदेश नाति को स्वीकार का लिया हे। अन्य उन्‍्तत देश भी 
पिछडे हुए देशा कौ सरकार को ऋण एव अनुदान देते हैं। 
परन्तु अन्त राजकीय ऋणा की आलोचना भी की गई है। 
सामान्यतया इनके कारण राजनीतिक ट्वेष और भ्रम उत्पल 
होता है। ऋणदाता देशा के नागरिक तो अधिकारतत्रीय अपव्यय 
(छ8ए0९8०८४॥८ ५४७५९) के कारण इस पद्धति की आलोचना 
करते ह॑ और उधार लेने वाले देश इस पद्धति का विरोध 
राजनीतिक गुटबन्दी के कारण करते है। 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थानों से ऋण (,0॥व5 हि०्गा 
प(हतात्रव09| [5000075)--949 तऊ पुनर्निर्माण एव 
विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैकः (न्राल्माक्राणात्री भा 
लि रिटणाहआापलाठ छत 0९४८6फञाल्ता) भी अत्प 
विकसित देशा के लिए विदेशी पूजी का महत्त्वपृूण खरोत रहा 
है। इसके प्रारभ से ही इस बंक द्वारा विकास कार्य के लिए 
600 कराड डालर का ऋण दिया गया। इसके द्वार दो अन्य 
सस्थान अन्तगप्ट्रीय बिच्त निगम ([#श0900॥3॥ #99006 
(०णफुणथ+ण) और अन्तर्राप्ट्रीय विकास मस्था ([#द 
प्रभाणा्न 02४20क्गराधा( 45502) भी कायम मिए 
गए जितक द्वारा विकासमान देशा को अतिरिक्त विदेशी पूजा 
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उपलब्ध करयो जाती है। इन ऋणो पर ब्याज की दर कम 
होने दीर्घकाल मे वापसी आरभकाल में भुगठाव करने से 
अवकाश राजनीतिक बन्धनो की अनुपस्थिति आदि के कारण 
ये ऋण अल्पविकसित देशो मे विशेषकर लोकप्रिय हो गए हैं। 
चाहे सहायता किसी भी रूप मे प्राप्त की जाए, इसका 
कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि 
अल्पविकप्मित देशा के पास विकास प्रोग्रामो के सविस्तार 
नक्शे तेयार हो ताकि वे विकस्नित देशो से अधिकरण 
($0पल्‍/०६5४४०/) प्राप्त करने के पश्चाव्‌ इसका फोरन प्रयोग 
कर सके। कई बार यह देखा गया है कि अल्पथिकप्तित देश 
सहायता सम्बन्धी समझोत्ा तो कर लेते हैं परन्तु उनके पास 
ठीक परियोजनाएं तैयार नहीं होतीं। ऐसी हालत भे विकसित 
देश से सहायता प्राप्त करने के अधिकरण और उसके वास्तविक 
प्रयोग मे विलम्ब होता हे। इस प्रकार के विलम्ब मे 
अल्पविकसित देशो को ही खतरा होता है क्योंकि राजनीतिक 
गतिविधियो के कारण कई बार सहायता सम्बन्धी नीति मे 
परिवर्तन आ जाता है ओर वचनबद्ध सहायता भी प्राप्त नहीं 
हो पाती। इस कारण अल्पविकसित देशे मे विकाप्त कार्यक्रमो 
मे रुकाबट पेदा हो जाती है। अल्पविकप्मित देशो मे विदेशी 
सहायता की कार्य कुशलता को बढाने के लिए निम्नलिखित 
सुझाव दिए गए हैं-- 

] अल्पविकसित देशो को विस्तत योजनाए तैयार करनी 
चाहिए और विशेष परियोजनाओं के डिजाइन पर पयाप्त 
समय लगाना चाहिए। परियोजना सम्बन्धी रूपोखा ठोक और 
विश्वसनीय आधार सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। 

2 विघ्तत पूर्व-आयोजन (#0एक्घा०० ए/आगााह) के 
लिए आवश्यक हैं कि विदेशी सहायता दीर्घकाल के आधार 
पर प्राप्त होनी चाहिए. न कि प्रतिवर्ष प्रयल किए जाने 
चाहिएँ। वर्ष प्रतिवर्ष प्रथल के कारण अनिश्चितवा बनी 
रहती है ओर पूर्व-आयोजन में कठिनाइयों उत्पन्न होती है। 

3 बिंदेशा सहायता के अनुकूलतम प्रयोग के लिए 
आवश्यक है कि सहायता प्रोग्रामो से जुडी होनी चाहिए, न 
कि विशिष्ट परियाजता से या दाता देश से ही बस्तुएँ क्रय 
'करने से। दूसो शब्दो मे, विदेशी सहायता ऊपर दी गई शर्हों 
से किस्ता प्रकार से भी जुडी नहों होनी चाहिए! 

प्राय यह देखा गया है कि अल्पविकसित देश सहायता 
को उत्पादक कार्यों मे प्रयोग न कर इसे अनुत्पादक कार्यों मे 
लगाते है। दाता देशो को इस प्रकार सहायता का अपव्यय 
करना बुरा लगता है। इसलिए इन देश ने सामान्य प्रयोग के 
लिए महायता देना बन्द कर दिया जिसका प्रयोग ऋणा देश 
उकिसी भी यरियोजना यर या किसी भी देश से वस्तुओ को 
क्रय करे मे प्रयुक्त कर सकता था। दुभाग्यवश, अब तो दाठा 


देश सख्ोतबद्ध, परियोजनाबद्ध और पण्यवस्तुबद्ध उधार देते हैं। 

बहुमुखी एजेन्सी (पुररनिर्माण एवं विकास सम्बन्धी 
अन्तराष्येय बेंक ओर अच्चर्गष्टीय विकांस सस्था) से तो 
हमेशा ही भारत को और अन्य देशो को उधार खोत-अबद्ध 
रहे हैं। ट्विपक्षीय लोतो (8॥8004 5०97८८५) से उधार और 
अनुदान स्रोत बद्ध हैं और ततोय पचवर्षाय गोजना से भारत मे 
स्रोतबद्धता को शर्तें और कडी बना दी ययी हैं। इगलेण्ड ओर 
जर्मवी ने भी इसी काल मे ख्ोतबद्धता के सिद्धान्त को 
अधिकाधिक अपनाया है। 

उधार लेने बाले देश के ऋणदाता देश से वस्तुए या 
उपकरण क्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है। दाता देशो 
द्वार कुछ वस्तुओ के प्रम्वन्ध मे 30 40 प्रतिशत की साधा 
तक अचन्तर्रष्टीय कौमतो से अधिक कीमत वसूल की जाती है 
और सामान्य रूप से सभी बस्तुओ के लिए 0 20 प्रतिशत 
अधिक कोौमते वसूल फी जाती हैं। इस प्रकार विदेशी उधार 
0 20 प्रतिशत महगे हो जाते हैं। यह एक प्रकार से भारत 
जैसे अल्पविकसित देशो का गुप्त रूप से आर्थिक शोषण है। 


यण्यवस्तु सहायता ((०प्रशञाण्वा/॥ 677) 

अल्पविकसित देशो में विदेशी सहायता “पण्यवस्तु 
सहायता के रूप मे भी प्राप्त की जा सकती है। यह सहायता 
अमेरिकी सार्वजनिक अधिनियम 480 665 (908१0 (.3७ 
480 565) के अघीन उपलब्ध कराई गयी। इसके अन्तर्गत 
अल्पबिकसित देशो को गेहूँ, चावल कपास और तम्बाकू 
जैसी बस्तुएँ उपलब्ध कराई जातो हैं। इन वस्तुओं के आयात 
के लिए आयात करने वाले देश को अपनी ही करेन्‍्सी में दाता 
देश को घुगतान करता पडता है। अल्पविकसित देशों मे 
खाद्य समस्या कौ गभारता को कम करने और खाद्यान्न की 
कौमवो को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पी एल 480 
आयात किए गए। परन्तु भारत जैसे अल्पविकसित देश ने 
खाद्यानो मे जैसे जेसे आत्मनिर्भरत्ा प्राप्त कर ली पी एल 
4890 सहायता पर निर्भरता समाप्त हो गयी। 

सक्षेप मे बिदेशो सहायता देश कौ उत्पादक क्षमता 
(07०4ए०८७५६ 9०:धगा) का विकास करने मे सहायक हो 
सकती है बर्शर्ते कि प्रापक देश (ए६०णाधाप ००घाध) 
विदेशी सहायता का विधेकपूर्ण प्रयोग कर सके और अन्तर्देशाय 
साघत्रे को गतिमान करने के प्रयास मे सफल हो सके। देश 
के आर्थिक विकास म देशो सहायता निम्नलिखित ढगो से 
सहायक हो सकती हे 

] सिचाई और बिजली क्षमता के विस्तार के लिए 

2 इस्पात उद्योग के निर्माण और तथा रेलवे परिवहन के 
विकाम्त के लिए 


3 तकनीकी साधनों के विकास के लिए का 


96 आर्थिक विकास की कुछ समस्याएं 


प्रयोग तीन प्रकार से हो सकता है। (0) दक्ष सेवाओ की 
व्यवस्था करके (४) अल्पविकसित देश के कर्मचारियो को 
अशिक्षण देकर, तथा (४४) देश मे प्रशिक्षण गवेषण और 
अनुसधान सस्थाओ को स्थापित करके। 

4 विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओ की पूर्ति करके। 

5 विनियोग का स्तर उन्नत करने मे विदेशी सहायता से 
लाभ हो सकता है। 

परन्तु एक बात स्मरण रहे कि कोई भी देश विदेशी 
सहायता पर हमेशा के लिए निर्भर नहों रह सकता है। प्रत्येक 
देश को आन्तरिक प्रयत्त करमा होगा ताकि इस सहायता को 
क्रमश कम किया जाए। देश मे चास्‍्तविक प्रगति तभी होगी 
जब देश विदेशी सहायता रूपी बैसाखी का प्रयोग कुछ समय 
के पश्चात्‌ छोडकर अपने पाव पर खडा हो सके। 


4 तकनीक का चुनाव 
(एआमर९ ० पल्काग्रावु४०) 


विकासमान देशो के पास प्राकृतिक ससाधन (क॥पावा 
7२९४०७४०६७) तो प्रचुर मात्रा मे हो सकते है परन्तु उनके 
विकास में पूजी कथा तकनीकी श्रम की न्यूनता बाघा हो 
सकती है। किन्तु इन दो कारणतत्त्वो को उन्नत किया जा 
सकता है। चिकास के लिए उद्योगो एबं तकनीक के चुनाव 
सम्बन्धी कई प्रकार की समस्याए होती हैं और इस सम्बन्ध 
में हमे निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना होगा 

आजकल उद्योगो के चुनाव सम्बन्धी स्वीकार्य धारणा में 
सन्तुलित विकास (84]9॥८८० 870५/॥) को महत्त्व दिया 
जाता है। सबसे पहले ऐसे उद्योगों का चुनाव करना चाहिए 
जो अन्य उद्योगो के बिकास को प्रोत्साहित करे। जैसा कि 
सतुलित विकास के सिद्धान्त मे बताया गया है बहुत से 
उद्योगों के एक साथ विकास के कारण साथनो की दुर्लभता 
तीव्र बन सकती हैं। किन्तु सन्तुलित विकास के सिद्धान्त को 
केवल माग पक्ष कौ दृष्टि से ही नहीं सोचना चाहिए बल्कि 
सम्भरण पक्ष (5५७७७ ४6०) से भी। आर्थिक विकास के 
सामान्य सिद्धान्त के रूप मे बहुत से अल्पविकसित देशों मे 
सन्तुलित विकास की धारणा जो कि बाह्य मितव्ययताओ 
(2607 ६७८०॥०॥।६5) पर आधारित है स्वीकार्य होनी 
चाहिए। 

किन्तु विकास के लिए विशेष उद्योगो के चुनाव के 
सम्बन्ध मे कुछ कसौटियों निर्धारित करनी आवश्यक है। 
उद्योगो के चुनाव की ये कसौटियाँ विभिन्‍न परिस्थितियों मे 
पिन भिन्‍न होगी। उद्योगो के चुनाव के लिए हम तीन शर्तों 
का उल्लेख कर सकते है-- 

(क) ) उद्योग जो तकनीकी दृष्टि से कशल और 


श्रम प्रधान (89०0 प्ाशा$१८) है चुने जाने चाहिए, 

(ख) उद्योग ऐसे होने चाहिए जिनके लिए यूजी तथा 
कौशल की थोडी सी मात्रा चाहिए और जो आयात पर बहुत 
कम आधारित हो तथा 

(ग) वे शीघ्र विनियोग (0एा०६ ॥२८शाउशषा) के 
प्रकार के होने चाहिए। न 

आरत जैसे अल्पविकसित देश जहाँ मानव शक्ति जोकि 
एक प्रचुर साधन (॥७0॥04/ ६00७) है का उचित प्रयोग 
होना चाहिए। इस प्रकार ऐसे उद्योगो एब तकनीक का चुनाव 
करना चाहिए जो अधिक मात्रा मे श्रम का प्रयोग करते हो। 
श्रम प्रधान उपायो को प्राथमिकता देने के कई कारण बताये 
जा सकते हैं। प्रथम पिछडी अर्थव्यवस्थाओ में वास्तविक 
रोजगार द्वारा ही आय का वितरण होता है। इसका कारण यह 
है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओ मे सामाजिक सुरक्षा (8008 
$6८७7॥५) की कोई व्यापक पद्धति नहीं है जिसके आधार पर 
रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति मे लागो को एक न्यूनतम 
जीवन स्तर (शशराप्ाणा। इश्ाएआ0 ता ॥शगह) उपलब्ध 
कराया जा सके। अत आर्थिक विकास का वह ढंग जिसके 
द्वार आय का वितरण समस्त जनसख्या पर फैलाया जा सके 
समर्थनीय होगा। श्रम उत्पादिता ([.89007 9700४0॥४॥9) 
को बढाने के लिए श्रम को ऐसे उद्योगो से हटाकर जिनमे 
इसकी उत्पादिता कम है (जैसे कृषि) ऐसे उद्योगो मे लगाना 
चाहिए जहाँ इसकी उत्पादिता अधिक है। परिणामत कृषि मे 
भी तकनीकी कुशलता (€णागराल्व शीएशा०५) में वृद्धि 
होगी। 

हितीय चूकि किसी पिछड़े हुए देश में पूजी का अभाव 
होता है इसलिए स्वाभाविक ही हैं कि कम पूजी प्रधान 
उद्योगों का विकास किया जाए। दूसरे शब्दो म॑ उत्पाद पूजी 
अनुपात (007० ८००॥४। 7800) अधिक होना चाहिए।॥ साथ 
ही साथ पूजी उपकरण (28७॥% ०वृणणाक्ाओ ऐसे हाँते 
चाहिए जिन्हे अकुशल श्रम भी इस्तेमाल कर सके। साथ ही 
उद्योग ऐसे नहीं होने चाहिए जो विदेशी उपकरणों एवं कच्चे 
माल पर बहुत अधिक निर्भर हो क्योकि इनके कारण विदेशी 
'घूजी की अधिक आवश्यकता होगी और परिणामत भुगतान शेप 
(88०6 ० 9३)गराथा$) और अधिक प्रतिकूल हो जाएगा। 

तृतीय चुने गए उद्योग शीघ्र विनियोग वाले होने 
चाहिए अर्थात्‌ विनियोग ओर उपभोग चस्तुओ के उत्पादन के 
बीच अवधि थोडी होनी चाहिए। स्फीतिकारी दबाव को कम 
करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य हे। जीवन स्तर को उन्‍लत॑ 
करने को दृष्टि से भी यह निर्णय युक्तिसगत है। 

विभिन्‍न प्रकार के विनियोजन के चीच चुनाव की समस्या 
का एक मत्त्त्वपूर्ण पहलू यह हें कि क्‍या निकट भविष्य में 
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इसके द्वार अधिक उत्पादन होगा या उद्योग कुछ समय के 
पश्चात्‌ उपमोग-वस्तुओ मे उत्पादन को त्वरिव्र करेंगे! इस 
परिस्थिति मे आयोजन अधिकारी को देश की वर्तमान 
आवश्यकताओ सम्बन्धी अनुमान लगाना होगा और यह देखना 
होगा कि देश में वर्तशन आवश्यकताओं को किस सोमा तक 
स्थगित किया जा सकेगा। 
विकल्प उद्योगे| के चुनाव मे आर्थिकेतर बातो ने भी 
महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। उदाहरणार्थ, आयोजत प्राधिकार 
पर प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं प्रादेशिक मौंण को तुष्ट करते 
कौ आवश्यकता राजनीतिक दबाव आदि का भी प्रभाव 
पड़ता है। 
अभी तक हम समग्र अर्थव्यवस्था के लिए विनियोग 
सम्बन्धी कसौटियो का विवेचन कर चुके हैं अर्थात्‌ हमने उन 
'कारणो का अध्ययन किया जिनके आधार पर आर्थिक विकास 
के लिए विभिन्‍न उद्योगो का चुनाव किया जाता है। किन्तु 
प्रत्येक उद्योग में भी विकल्प तकनीकों (#शवआ९७ (बला 
744७७) के चुनाव का प्रश्न होता है। क्‍या श्रम-प्रधान तकनीक 
अपनायी जाये या पूजी-प्रघान तकनीक-यह भी कई बातो पर 
निर्भर होगा। सर्वप्रथम जो उद्योग विजी क्षेत्र के अधीन हैं 
उनमे सबसे निर्णयात्मक महत्त्वपूर्ण कारण उत्पादन की मौद्धिक 
लापत (०८) ८०४ ० |४007८॥०४) होगा निजी उद्योगपति 
का उद्देश्य लागत को न्यूनतम कएना ओर लाभ को अधिकतम 
करना होगा, परिणामत वह उत्पादन की ऐसी तकमोक 
चुनेगा जो उसे इस उद्देश्य की प्राप्ति मे सहायता दे। इसके 
विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र मे, उत्तपादिता था लाभ को अधिकतम 
करता ही उद्देश्य नहों होता। सामाजिक लागव (5069 
८०श) पर भी इस सम्बन्ध मे बल दिया जाता है। इसके 
अहिरिक्त आर्थिक उत्शइत एव अधिक पूजी-प्रधान दकर्ीक 
को अपनाने को कठिनाई के कारण आयोजन प्राधिकार उपयेक्त 
को अपनाने मे असमर्थ रहता है। ट्वितीय निजी उद्यमकर्त्ताओ 
को भी तकनीक के चुनाव मे अधिक उत्पादन एवं अधिक 
पूजी-प्रधान तकनीक में इस बाक्तका ध्यान रखना होगा कि 
'कौत सी अधिक महमगी है। साधारणतया निजी उद्यमकर्ता 
ऐसी उत्पादन की त्कनोक का चुनाव करता है जिसमे 
अधिक पूजी लगी हुई हो और जिसका उत्पाद रोजगार अनुपात 
(00७ धा॥)०१गरध्या 727०) अधिक हो, अर्थात्‌ जो लागत 
कम होने के कारण अधिक उत्पादिता रखतो हो। उसे उधार 
तथा परिशोधन (#गराणपडआणा) को अधिक लागत का भी 
ध्यान नहीं होता। इसके विरुद्ध, समप्र देश के लिए आयोजन 
प्राधिकार को ऐसी तकनीक चुननी चाहिए जो अधिक उचित 
हो और जिसका भार सबले कम हो। उदाहरणार्थ, भारत से 
जहाँ पर पूजी की न्यूनता ओर श्रम का आधिक्य हे वह 


तकनीक उचित है जिसमे घोड़ी पूजी लगाकर अधिक रोजगार 
कायम किया जा सके। 

श्रम प्रधान और यूजौ-प्रघाव वकत्ीको वो क्या गुण एव 
अवगुण हैं। श्रम-प्रधान तकनीकों ओर परिणामत लघु स्तर 
उद्योगो के बहुत से लाभ हैं। प्रथम, इनके द्वारा लाखो बेरोजगार 
एवं अल्परोजाए व्यक्तियो को बडी मात्रा मे रोजगार उपलब्ध 
कराया जादा हैं। दूसरे, इन तकनीको के ग्रयोग से न तो पूजी 
की अधिक मात्रा की आवश्यकता पडती है और न ही 
अधिक मशीनरी तथा उपकरणो का आयात करना पडता हैं। 
हौसरे, ये तकनौके ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसे उद्योगो मे इस्तेमाल 
की जाती हैं जो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इत 
उद्योगो मे कपडा बुनना तेल निकालना साबुन बनाता गुड़ 
तैयार करना आददे शामिल हे। चौथे इनके द्वारा स्त्रियों तथा 
बच्चों को जिनकी गठिशीलता कम होठी है रोजगार उपलब्ध 
कराया जाता है। पांचवे श्रम-प्रधान तकनीको से शोद्न परिणाम 
प्राप्त होते हैं और फलत विनियोग एव उत्पादन मे अन्तरावधि 
कम होती है। इस कारण इनका प्रयोग स्फीति (कण) 
के प्रभाव को कम काने के लिए किया जाठा है। छठे, इनके 
कारण देश मे आय तथा क्रय-शक्ति का प्रसारण समस्त देश 
मे होता है और इस प्रकार ये उद्योग वस्तुओ की माग को 
विस्तृत क्षेत्र में फैला देते हैं। अन्तिम श्रप प्रधान तकनीकों 
और लघु स्तर उद्योगो के चुनाव द्वार (विशेषकर ग्रामाण श्षेत्रो 
में) अनावश्यक सामाजिक लागत को हयया जा सकता है। 
यदि छोटी उत्पादन इफाइयाँ ग्रामो मे हो स्थित हो तो श्रमिक 
अपने पारम्परिक घरो मे रहेगे परिणामत मकानों लोक 
स्वास्थ्य एव चिकित्सा, गन्दी बस्तियो को साफ करना, आदि 
पर व्यय की आवश्यकता नहीं होगी जो कि साधारणतया 
बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों मे अनिवार्य होगी। 

अन्य सभव लाभो मे उद्योगो का सारे देश मे फेला होना 
(जोकि युद्ध काल मे सामरिक महत्त्व रखता है) कुछ ही 
लोगो के हाथो मे आर्थिक शक्ति (50०7णग९ 70५७) का 
सकेग्द्रण आदि उल्लेखनीय हैं। दो अनुकूल कारण जो भारत 
में वर्तमान हैं श्रम प्रधान उपायो को काफी हद तक अपनाने 
में सहायक हैं। इनमे से एक तो है बिजली का प्रामो को 
पहुँचना (ग्रामोण विद्युतोकरण) जिससे भारत के ग्रामो मे लघु 
तथा मध्यम वर्गाय उत्पादन इकाइयों लगानो आसान हो जाती 
हैं। दूसरे, एक ओर तो लोह तथा इस्पात उद्योग के तात्र 
विकास के कारण ओर दूघरी ओर, मशीनी औजारो के उद्योग 
के विकाप्त के कारण ऐसी मशीनरी जिसके लिए सचालन-शक्ति 
को आवश्यकता हो, लगायी जा सकती है। यदि विजली और 
मशौवरी का श्रम के साथ ग्रयोग किया जाये हो श्रम-प्रधात 
तकनीक उत्पन्न वस्तुओ कौ उत्पादव लागत कम कर देगी 
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और परिणामत इन उद्योगो की स्पर्धा-क्षमता (00॥ए७थाएएड 
50090) उन्नत हो जायेगी। 

पूजी-प्रधान तकनीको (0४एए४ ज्राशा$५४७ एट्ली- 
॥पुए८5) मे लाभ मुख्यत बडे पैमाने की मितव्ययताओ द्वारा 
प्राप्त होते हैं। पूजी-प्रधान उपायो के कारण आन्तरिक 
मितव्ययताएँ-अर्थात्‌ प्रबन्ध तकनीक विपणन बित्त तथा 
अन्य लाध-उत्पन्न होती है। बृहद्‌ स्तर पर उत्पादन करने से 
ये उत्पादन इकाइयों वस्तुओ तथा सेवाओ की उत्पादन लागत 
को कम कर सकती हैं। त्तीत्र औद्योगीकरण तथा जीवन स्तर 
को तेजी से उन्नत करने के लिए पूजी प्रधान तकनीको का 
प्रयोग ही केवल एक सभव उपाय है। इसके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे उद्योग हैं जिनमे पूजी-प्रधान तकनीकों को अपनाना 
अनिवार्य है। इस सन्दर्भ मे हमाय अभिप्राय लौह तथा इस्पात 
मशीनी औजार बिजली के उत्पादन आदि से है। वे लोग भी 
जो विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से श्रम-प्रधान उपायो के प्रयोग के 
समर्थक है इस बात को स्वीकार करते हे कि कुछ उद्योगों मे 
तो पूजी-प्रधान उपायो का प्रयोग अनिवार्य है। 

पूजी प्रधान उपायो के चुनाव सम्बन्धी मुख्य कठिनाई 
पूजी कौ उपलब्धि है। अल्पविकसित देशो मे तो पहले ही 
'पूजी की कमी होती है। इसके अतिरिक्त पूजी उपकरणों तथा 
तकनीकी कौशल के लिए विदेशो से प्राप्त आयात पर निर्भर 
करना होगा। स्वाभाविक ही है कि इससे भुगठान शेष कौ 
स्थिति और भी गभीर बन जाए। इसके अतिरिक्त विनियोग 
एव वास्तविक उत्पादन मे अन्तरावबधि और भी अधिक हो 
सकती हैं और परिणामत स्फौतिकारी प्रवृत्तियाँ ([#40॥ 
भ३ (७१0९॥०४७$) जो पहले भी विद्यमान होती है बलव॒ती 
बन सकती है। 

सत्य तो यह है कि कुछ परिस्थितियों मे पूजी प्रधान 
तकनीको को अल्पविकसित देशों मे इसलिए अपनाया जाता 
है क्योंकि इनके साथ देश का औद्योगिक सम्मान जुडा हुआ 
होता है। 

निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक विकासमान देश को विभिन्‍न 
उद्योगो और विभिन्न वैकल्पिक तकनीकों मे चुनाव करना 
'पड़ता है। इस चुनाव का मूल कारण यह है कि इनमे पूजी 
की न्यूनता और श्रम का प्राचुर्य विद्यमान होता है। 


5. प्रदर्शन प्रभाव और आर्थिक विकास 
(0लशाफकड$च्चाएणा लए जाते एणाणाार 
9७ धककृणलाएं 

अल्पबिकसित देशो मे प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के 
कारण बचत भी निम्न होती हैं। बचत के कम होने का दूसरा 
कारण प्रदशन प्रभाव भी है। देश मे लोग समृद्ध वर्णों को ऊँचे 
उपभोग स्तर पर जीवन व्यतीत करते देखते हैं और वे इससे 


उत्तेजित होकर उनकी नकल करते है। इस नकल करने से 
उपभोग प्रवृत्ति मे वृद्धि होती है और परिणामत बचत प्रवृत्ति 
कम हो जाती है। उपभोग प्रवृत्ति मे इस उत्तेजित परिवर्तन 
को प्रदर्शन प्रभाव कहते है। नर्स के अनुसार, प्रदर्शन प्रभाव 
पूजी निर्माण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हे क्योंकि 
लोग अपनी आय का अपेक्षाकृत अधिक भाग उपभोग मे 
इस्तेमाल करते है। 

केन्ज ((९५॥6) के अनुसार वैयक्तिक बचत वैयफ्तिक 
आय पर निर्भर करती है। परन्तु जब आय मे वृद्धि होती है 
तो उपभोग मे भी वृद्धि होती है परन्तु उपभोग मे बृद्धि आय 
मे वृद्धि से कम होती है। दूसरे शब्दों मे उपभोग की सीमान्त 
प्रवृत्ति इकाई से कम होती हे। यह बात किसी समय-विशेष 
पर तो सही है परन्तु देखा गया है कि दीर्धकाल मे बचत दर 
मे कमी आती है जिसे केन्‍्ज का नियम स्पष्ट नहों करता। 
'परन्तु इसको ड्यूसेनबरी सिद्धान्त (00८$क७थ7५ शींह०) 
द्वारा वर्णन किया जा सकता है। उसके अनुसार, एक व्यक्ति 
का उपभोग केवल उसकी आय पर ही निर्भर नही है परनु 
वह जिस सामाजिक वर्ग के सम्पर्क में आता है उसकी आव 
पर भी निर्भर करता है। वैयक्तिक उपभोग श्रित ((.050ए॥9- 
॥०॥ 40०0०) स्वतंत्र नहीं है परन्तु अन्त निर्भर है। यह 
उच्च आय वर्ग के श्रेष्ठ उपभोग छाँंचे से प्रभावित होता है। 
इस प्रभाव के अनुसार, “जब लोग श्रेष्ठ वस्तुओ या उपभोग 
के बेहतर प्रारूप के सम्पर्क में आते हैं जब पुरानी आवश्यकताओं 
की पूति के लिए नयी बस्तुओ या नये ढगो का ज्ञान होता है 
तो उनको कुछ समयोपरान्त एक विशेष प्रकार की बेचैनी 
तथा असन्तोष का अनुभव होता है उनके ज्ञान में विस्तार 
होता है उनकी कल्पना प्रेरित होती है नई इच्छाए जाग्रत 
होती हैं और इन सब के कारण उपभोग प्रवृत्ति मे वृद्धि होती 
है। प्रदर्शन प्रभाव दो प्रकार का होता है अन्तर्देशीय और 
अन्तर्गष्टीय प्रदर्शन प्रभाव। 


अन्तर्देशीय प्रदर्शन प्रभाव (व्राध्याब ऐलशा०0ड7भाणा 
छाल्ल) 

संयुक्त राज्य अमेरिका के पारिवारिक बजट अध्ययनों से 
पता चलता है कि उच्च आय वर्ग से सम्बन्धित 25 प्रतिशत 
जनसख्या ही बचत करती है जबकि शेष 75 प्रतिशत जनसख्या 
बिल्कुल भी बचत नहीं करती। इसका कारण यह नही कि 
75 प्रतिशत अमेरिकी जनसख्या इतनी निर्धन है कि वह 
बचत कर ही नहीं सकती परन्तु वह बचत इसलिए नहीं कर 
पाती कि 25 प्रतिशत जनसख्या का उपभोग स्तर ऊँचा है 
और उसको नकल करने के चक्कर में वह अपने आपको 
बचत करने में असमर्थ पाती है। नर्क्स के अनुसार, “एक 
व्यक्ति द्वार की जाने वाली बचत कौ मात्रा उसकी अपनी 


आर्थिक विकात की कुछ समस्याएं शव 


आय के निरपेक्ष स्तर पर मुख्यत निर्भर नहीं करतो है, परन्तु 
इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सम्पर्क मे आने वाले 
व्यक्तियो की आय का उच्च-स्तर और उप्तकी आय में क्‍या 
अनुपात है।” दूसरे शब्दों मे, लोगो के उपभोग श्रित (0७- 
उध्वाएध०॥ ००४०॥) एक दूसरे से स्वतत्र नहीं हैं परन्तु 
लोगो को इच्छाए और आवश्यकताएँ एक दूसरे पर निर्भर 
करतो हैं जिसके परिणासस्वरूप बचत और उपभोग पर गहरा 
प्रभाव पडता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव ([70799(0099] 08897- 
इच्जाणा जींस्ली) 
जिस प्रकार एक देश में लोगो के उपभोग श्रित अन्त 

निर्धर हैं उसी प्रकार विभिन्‍न देशो के उपभोग श्वित अन्त 
निर्भर हैं। दूसरे शब्दों मे प्रदर्शन प्रधाव अन्तर्साष्टीय स्तर पर 
'क्रियाशील होता है। सामान्यतया अल्पविकप्नित देशो के लोग 
जब अन्य समृद्ध देशो के सम्पर्क मे आते हैं, तो वे असमान-जीवन 
स्तर (८4०० 57०40 ०६॥78) का आभास करते हैं 
और उनके मन में अपने जीवन स्तर को उत्तत करते की 
इच्छा उत्पन्त होती है। अन्तर्रष्टीय सम्पर्क के कारण तिर्घन 
देश के लोगो की भोतिक कल्पनाओं और इच्छाओ का 
विस्तार होता है। उद्हरणार्थ जब भारत के लोग अमग्रैकनो 
'को ब्रिलासी काणे मे घूमते, टेलीबिजन, झांजिस्टर, स्कूटर, 
टेलीफोन रेफ्रीजरेटर आदि का सामान्य जीवन मे प्रयोग करते 
देखते हैं तो उनके मन मे भी इन सुविधाओं और घिलास-बस्तुओं 
को प्राप्त करने की इच्छा जन्म लेती है। 

प्रदर्शन प्रभाव के परिणाम 

अर्थशास्त्रियो के अनुसार प्रदर्शन प्रभाव के एक दृष्टि से 

अर्धव्यक्षम्शा प्र प्रतिकूल एच्चाव प्रड़ते हैं। प्रोफ़ेसर चर्क्स ते 
इनमे बचत प्रवृत्ति पर प्रभाव और भुणतान शेष पर प्रभाव का 
चर्णन किया है। कुछ अन्य लेखको ने प्रदर्शन प्रभाव के 
अनुकूल प्रभावों अर्थात्‌ उत्पादन बढाने की प्रेरणा, समाज के 
आर्थिक एवं स्लामाजिक मूल्यों मे परिवर्तन का उल्लेख किया 
है। अब हम इनका अध्ययन करेंगे। 


प्रदर्शन प्रभाव के प्रतिकूल प्रभाव (६९४३॥५६ ८8८७) 

प्रोफेसर नर्क्स का कहना है कि अन्तर्राष्टीय स्तर पर 
प्रदर्शन प्रभाव के दो मुख्य कारण है--एक विभिन्‍न देशों में 
वास्तविक आय और उपभोग-स्तरों में असमानता की 
सीमा और दूसरे निर्घन देशों के नागरिकों मे इस करे में 
जानकारी। विश्व आय सम्बन्धी आकडो से पता चलता है 
कि अधिक आय चले देशो मे जबाक विश्व को छुल 
जनेसख्या का ]8 प्रतिशत निवास करता है इन्हे विश्व आय 
का 67 प्रद्विशत प्राप्त हे। इसके विरुद्ध कम आय वाले देशो 


मे जबकि विश्व जनसख्या का 67 प्रतिशत निवास करवा है, 
उन्हे विश्व-आय का केवल 5 प्रतिशत प्राप्त है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय असमानताएँ विस्तृत रूप मे विधमान 
हैं। परिवहन तथा सचार के साथनो के अमूतपूर्व विकास ने 
विभिन्‍न देशो को एक दूसरे के बहुत निकट कर दिया है और 
परिणामत इन असमानताओं का आमास तीकब्र रूप से होते 
लगा है। उप्तके साथ ही निर्धव देशों में शिक्षा के विस्तार के 
कारण भी पहले तो इच्छाए उत्तेजित होतो हैं चाहे बाद मे 
इससे उत्पादिता ही बढे। इन सभी कारणों का समग्र प्रभाव 
यह होठा है कि समाज में उपभोग प्रवृत्ति बढ जाती है। 

चैयक्तिक बचत पर प्रधाव--प्रदर्शन प्रभाव के कारण 
फिर लोग कुछ वस्तुओं को प्रतिष्ठा का चिन्ह मानने लगते 
हैं। इस प्रकार उन प्रतिष्ठा वस्‍्तुओ (97९७॥8४ 50005) को 
ग्राप्त करने की इच्छा बलबती बन जाती है। परिणामत 
निर्धन देशो के लोग अपनी बचत का प्रयोग चिरस्थायी 
उपभोग वस्तुओ (0एञ6 "णा5णा ध; 80005) के क्रय के 
लिए करते हैं। प्रदर्शन प्रभाव के कारण समाज में उपभोग 
प्रवृत्ति (शए0एथा७॥५ १० ७भा5णघ०) बढ जाती है ओर इस 
कारण बचत-प्रवृत्ति पर दुष्प्रभाव पडता है जोकि सामाजिक 
दृष्टि से बाछनीय एवं समर्थनीय नहीं। विशेषकर ऐसे देश मे 
जो घिकास करने के लिए प्रवत्नशील हो, अभिदृश्य उपभोग 
(0०४७७१९०००७$ ८०॥४घ्र१७॥०)) मे चृद्धि पूँजी सचय को 
हतोत्साहित करती है। नकक्‍्स ने ठोक ही लिखा है “अमरीकी 
उपभोग ढौंचे की नकल करते की उत्तेजना बचत करने की 
इच्छा को कम कर विनियोज्य राशि (॥96श70]8 शथ05) के 
सभरण को सोमित कर देती है। इस प्रकार चाहे लोगो में 
बचत करने की सामर्थ्य तो होती है परन्तु बचत कपने की 
इज्छाए जप हे जाप्टे को क्ग' जिमियोप' जे (लिए आना कक 
की जाने लगती है।" इस प्रकार नक्स॑ का कहना है कि निर्धन 
देशो मे लोगो का उपभोग व्यवहार न केवल उनकी अपनी 
राय पर निर्भर करता हे बल्कि अन्य देशो मे विद्यमान सापेक्ष 
आय स्तर (२८।ढ/४८॥70076 0६९८॥४) पर भी। 

यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित होया कि उन देशो के 
ऊँचे उपशोग स्तर का अल्पदिकसित देशो के विभिन्‍न वर्गों 
पह भिन्‍द मिन्‍्र प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सबसे अधिक 
जगगे के उच्च आय वर्ग वाली जनसख्या पर पड़ता है ओर 
बाद में यह शिक्ष और सचार के साध्यम से निम्न आय घर्ग 
के लोगो मे भी फैल जाता है। निष्कर्ष यह है कि उन्नत देशो 
में विद्यमान अधिक आय तथा उपभोग स्तर अल्पविकप्तित 
देशों मे पूजी-निर्माण को कम करके इसे हानि पहुचा सकते 
हैं क्योंकि इन देशो मे राष्ट्रीय आय का अपेक्षाकृत अधिक 
आग उपभोग-व्यय का रूप धारण कर लेता है। 


0 आर्थिक विकास की कुछ समस्याए 


भुगतान शेष पर प्रभाव * 

विकसित देशो के सम्पर्क मे आने के कारण अल्पविकसित 
देशों मे उपभोग ज्यय में वृद्धि होती है। विभिन्‍न प्रकार को 
चिरस्थायी उपभोक्ता वस्तुओ की माँग की जातो है। माँग का 
कुछ भाग तो आयात करके पूरा किया जाता है और शेष 
आन्तरिक उत्पादन से। परन्तु अल्पविकसित देशो मे माग 
अधिक और पूर्ति कम होने के कारण कीमतों में वृद्धि होदी 
है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था मे मुद्रा स्फोति को स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। कीमतो के बढने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
में अल्पविकसित देशो की प्रतियोगिता करने की शक्ति क्षीण 
हो जाती है। इस प्रकार निर्याठ तीव्र गति से बढ नहीं पाता। 
दूसरे, अपनी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए अधिक 
आयात किया जाता है। अल्पवकसित देश होने के कारण 
आर्थिक विकास के लिए प्लाट और मशीनरी का आयात भी 
करना पड़ता है। इस प्रकार भुगतान शेष प्रतिकूल हो जाता है 
और यह स्थायी रूप घारण कर लेता है। 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव के अनुकूल प्रभाव 
(?०५9॥४९८ छ्टा०९४४) 
कुछ अर्थशास्त्रियो का विचार है कि नर्क्स ने अल्पविकसित 
देशो पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव के प्रतिकूल प्रभावों पर 
ही अधिक बल दिया है और अनुकूल प्रभावों की उपेक्षा की 
है। वास्तव में अत्तर्राष्टीय प्रदर्शन प्रभाव तो दोहरा अस्त्र है। 
यदि यह एक ओर बचत प्रवृत्ति को कम करता है और 
भुगतान शेष पर दबाव डालता है तो दूसरी ओर यह 
अल्पविकसित देशो को श्रेष्ठतर उत्पादन तकनीक का ज्ञाने 
भी प्राप्त कराता है परिणामत उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने 
के लिए श्रम का सभरण (5०ए9)9 ० 9००७) भी बढ़ 
सकता है। 
हम जानते हैं कि आर्थिक जीवन अनिश्चितठाओ से 
पीरपूर्ण है और इसके परिवर्तनशोल स्वभाव का पूवीनुमान 
लगाना बहुत कठिन है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव के कारण 
उपभोग ढाचे में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक और 
आर्थिक परिवर्तन भी आ सकते हैं। 
] विकसित देशो के सामाजिक और आर्थिक सददर्भ में 
जो वस्तुए उपभोक्ता वस्तुएँ कहलादी हैं वहीं अल्पविकसित 
देशो में उत्पादक वस्तुओं का कार्य कर सकती हैं। इडोनेशिया 
और मध्यपूर्व (॥॥000० 2४७) मे साईक्ल का आयात प्रतिष्ठा 
चस्तु के रूप मे किया गया। परन्तु बाद”में महसूस किया गया 
कि इसको वाहन के रूप में वस्तुओ को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 
इसी प्रकार, ट्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ ग्रीक (0:९९८४) के 
एक छोटे से कस्बे पोलिपोनेल (?०९७णाधर55) में तीन 


रेफिरिजरेटरो का आयात एक औषधि विक्रेत और दो डाकररों 
ने किया। प्रदर्शन प्रभाव के अन्तर्गत इनका आयात प्रतिष्ठा 
वस्तु के रूप मे किया गया। कुछ समय प्रयोग करने के 
पश्चात्‌ लोगो मे महसूस किया कि कुछ औषधियों जैसे 
पेनीसिलिन एंटीबायोटिक और रक्त प्लाविका (80000 
४७79) को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 
अत रेफिरिजरेटर का प्रयोग इस कार्य के लिए किया गया। 
सुरक्षित रखने की लागत मे कमी आयी और उपभोक्ताओ को 
कुशल और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने मे सहायता मिली। 
इसी प्रकार ग्रीस मे समृद्ध किसानो ने प्रतिष्ठा वस्तु के रूप 
में कारों का आयात किया। कुछ समय के पश्चात्‌ महसूस 
किया गया कि इन कारों को फलो ओर सब्जियों को दूर 
स्थानों पर स्थित मण्डियो मे ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया 
जा सकता है। पहले परिवहन की सुविधाए अपर्याप्त और 
अकुशल होने के कारण अधिकाश उत्पादन गाबो में ही 
बेचना पडता था परन्तु कारों को सामान ढोने के लिए प्रयुक्त 
करने के कारण नई नई मण्डियो की खोज की गई और 
उत्पादन बडे पैमाने पर होने लगा और उत्पादन और परिवहन 
लागत में कमी आयो। 

यह तो अन्तर्गप्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव का लागत प्रभाव 
(८०४ ०९८) है। इसका एक और भी प्रभाव पडा जिसे 
उत्पादन प्रभाव (/2000०७०॥7 ८८८) कहते हैं। इससे वात्पर्य 
है नयी नयौ प्रकार की बस्तुओ को उत्पन्न करना। इस 
उत्पादन प्रभाव के अतर्गत फलो ओर सब्जियों की नई नई 
किस्मो का उत्पादन किया गया। हम जानते हैं कि निम्न आय 
वाले देशो मे कषि वस्तुओ के प्रारूप मे परिवर्तन बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रीस मे इस प्रारूप में परिवर्तन 
लाने वाला समूह समृद्ध और प्रभावशाली किसान था। अब 
जब कारो का प्रयोग किया गया, तो यह आवश्यक था कि 
अच्छी और पक्की सडकें हो। इसलिए इन किसानो ने राजदीतिक 
दलो के प्रतिनिधियों और ससद्‌ सदस्यो द्वारा दबाव डलवाया 
कि अच्छी सडकें आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। 
यह कहा जाता है कि ग्रीस मे कुशल सडक परिवहन इन्हीं 
किसानों के दबाव के कारण उन्नत हो सका। 

2 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव सामाजिक और आर्थिक 
मूल्यो (802८8 806 €००॥०॥॥०८ ५४०८५) में भी परिवर्तन 
लाता है। इस प्रभाव के अन्तर्गत प्राय केमरा रेडियो मोटर 
गाडियोँ और टेलीविजन आदि वस्तुओं का आयात किया 
जाता है। अल्पविकसित देश के लोग जब भी औद्योगिक देशो 
की इन वस्तुओ के सम्पर्क मे आते हैं तो वे अपने पारम्परिक 
दृष्टिकोण मे परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। इन पारस्परिक 
मूल्यों भे परिवर्तन आने से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन 
सुलभ हो जाते है जो कि आर्थिक विकास की शर्ते है। 


आधिंक विश की बुछ समस्याएं | 


4 अनर्शड्टीय प्रदर्शन प्रभाव श्रम को पूर्ति मे वृद्धि लाने 
में प्हयक हो सकता है। इस प्रभाव के काएण अल्पविंक्ित 
देशो को भौतिक इच्छाओं और कल्पगओ में विस्तार होता है। 
इन इच्छाओं को पृष्ठ कने के लिए बचाए हुए धन का भी 
प्रयोग किया जाता है और इस ग्रकार उपभोग प्रवृत्ति मे वृद्ध 
रोते है पस्तु यह भी तो हो सकता है कि उनत जीवन स्तर 
कौ गकल काने के लिए आय को मा मे वृद्धि हो औ 
अधिक आय कंमने के लिए प्राधरमिकताओ में परिवर्तन हो। 
लोग पहले पे अधिक कार्य कणा प्रात कर दे। इससे श्रम 
के सपा में वृद्धि होगो। श्रम के कोशल में परी वृद्धि हो 
सकते है। मई प्रकार को वसुओ को मा को पृ करे के 
लिए गये! स्थापित किए जाए और इनसे काम करे के 
हिए अमिक प्रशिक्षण प्राण करेगे। यह एक वास्तविक) है 
दि नई प्रकार को बसतुओ के सम्र्क में आगे से कई 
अल्पविकृतित देशो में काम एवं अवकाश (90॥ 0 
]0509) के ढाचे मे क्रान्िकारी परिवर्तन हुए हैं। 

आए कर्ज और हेविट ((02 20९00) के अनुसार 
जब अग्रेज भा में कई विल्ञास-वस्तुओ को लाए, तो 
भागे ने इन वस्तुओं को प्राण करे के लिए कहो मेहरत 
को। जाड़ों (00900) अप एछ्क 09096 040 
॥0॥ मे लिखता है “भार आयरलैंड के श्रमिकों को ने 


सुविधाएं और मरनोरञन उपलब्ध कगए जाए, जे एक झतिश 
श्रमिक के लिए आवश्यकता का आग बन गए हैं तो आईग 
श्रमिक इन सुविधाओं को प्राप्त करे के लिए उद्योग मे और 
अधिक ग्रम लगाएे।" 

इस प्रकार प्रदर्शन प्रभाव के ऋणात्मक ओर सकाशमक 
'फहतू हैं। झमे से कौन-सा प्रभाव अधिक बलशाली होग 
यह प्रत्येक देश में वर्हमान परिस्थितियों पर रिर्पी करता है। 
इसलिए हम अल्यविवृम्तित देशों के आर्थिक अलगाब कौ 
मीति वो एक पराजयवादी मौति (00९॥॥90॥7)) समझो 
हैं। वापतव में अ्ाष्टीय प्रदर्श प्रभाव दोधारी तलवार है 
पानु फिर भी इस प्रभाव के काण उपग्रोग मे वृद्धि को 
प्रवृति को नियजण मे खगे के लिए सरकार को अवश्य 
प्रयल कला चाहिए। 

आएंपिक विकाप काल में अल्पविकित देशो में प्रति 
प्रभाव को सीमित करे की विशेष आवश्यकता है ओर रज्य 
सरकार कई प्रकार के उपायो द्वार सम्राधनों के अपिर्देशन 
(0(90॥0000॥ ((880002) को नियंत्रित कर सकती है। 
इप्त सम्बस मे विस्त्थायी उपभोग वस्तुओ के उतादन को 
सौमित करा आवश्यक है। विकास-प्रक्रिण पर प्रदर्शन के 
विमन्दन प्रभाव के बल को कम करना अल्पविकाप्तत देशो 
के लिए अनिवार्य है। 


७०७० 


व्‌ 


अल्पविकास और भारतीय अर्थन्यवस्था 
(एक्रा)फ्रा०एएड2,0एआश्छफा' 4प्ा० व पार प्र र0५0ष४ 502050४५९ए) 








] अल्पविकसित बनाम विकसित 
अर्थव्यवस्थाए 


(एऑकश9७'टे०्कुश्व एशडण5 00709) 
फऋरणाणावा९३) 

अर्थशास्त्र विषयक नए साहित्य मे विश्व के देशो का 
अल्पविकसित और विकसित देशो में वर्गोकरण करने का 
फैशन हो गया है। पूर्व प्रचलित शब्द अर्थात्‌ पिछड़े (830७ 
५४श०१) और उन्नत (80५॥९८४) के स्थान पर अल्पविकसित 
और विकसित शब्दो के व्यवहार को श्रेयस्कर समझा जा रहा 
है। 'पिछडे शब्द की अपेक्षा अल्पविकसित नरम शब्द है 
क्योंकि इसमे विकास की सभावना पर बल दिया गया है। 
इसमे सन्देह नहीं कि अल्पविकसित और विकसित देशो का 
अन्तर एक प्रकार से अनियमित और कुछ हद तक मनमाना 
भी है। अल्पविकसित देशो के आर्थिक विकाम के लिए 
उपाय सुझाने के उद्देश्य से नियुक्त सयुक्त राष्ट सघ के 
विशेषज्ञों के दल ने कहा है 'हमे 'अल्पविकसित देश” 
शब्द के अर्थ समझने मे कुछ कठिनाई हुई है। हमने इस 
शब्द का प्रयोग उन देशो के अर्थ मे किया है जिमकी 
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (ए९॥ ९9छ(8 #८न| 00९) 
संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा आस्ट्रेलिया और परिचमी 
यूरोप की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना मे कम 
है। इस अर्थ मे “निर्घन देश” उपयुक्त पर्याय होगा।" 
अत अल्पविकसित देश सापेक्ष शब्द है। सामान्यत वे देश, 
जिनकी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सयुक्त राज्य अमेरिका 
की ग्रति व्यक्ति आय की एक चोधाई से कम है अल्पविकसित 
देशो के वर्ग मे रखे जाते है। 
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हाल ही के वर्षें मे, इन अर्थव्यवस्थाओ को 'अल्पविकसित 
कहने की बजाए सयुक्त राष्ट के प्रकाशनो में इन्हे (विकासशील 
अर्थव्यवस्थाओं' (06४९७००१॥१४ ९०ण॥०॥९७) के रूप में 
सम्बोधित किया गया है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओ के 
शब्द से यह बोध होता है कि चाहे ये अर्थव्यवस्थाएं 
अल्पविकसित हैं किन्तु इनमे विकास प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
चुकी है। इस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं दो बर्गों मे विभक्त कौ 
जाती है- विकासशील अर्थव्यवस्थाए और बिकसित 
अर्धव्यव्स्थाए्‌ 

विश्व बैंक ने अपनी ॥छ७4 00 2/०्कशशाकिवृणा। 
(997) मे प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पाद (00550 
धरणा॥। ९040८) के आधार पर विभिन्‍न देशो का वर्गीकरण 
किया है। विकासशील देश तीन भागो मे बाटे गए है. (क) 
निम्न आय वाले देश जिनमे 995 मे प्रति व्यक्ति कुल 
राष्ट्रीय उत्पाद (ए९ ०००७ ठोश) 765 डालर या इससे 
कम है (ख) मध्यम आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 
766 डालर से 9385 डालर की अभिसीमा के बीच है और 
(ग) उच्च आय बाले देशो मे आर्थिक सहयोग एवं विकास 
सस्या (0985 07 8९006 (0 ०7९000 900 
0०५९८०७४॥९८०--02८0) के सदस्य एवं कुछ अन्य देश हैं 
जिनमे प्रति व्यक्ति उत्पाद 9386 डालर या इससे अधिक है। 

निम्न आय वर्ग से मुख्य देश ह बगला देश बर्मा 
अफगानिस्तान भारत श्रीलका चीन पाकिस्तान तबजानिया 
कीनिया सूडान आदि। मध्यम आय वर्ग मे मुख्य देश हैं 
इडोनेशिया मिल्ल धाईल॑ण्ड फिलिपाइन्स नाइजेरिया मलेशिया 
दक्षिण कोरिया टर्की मेक्सिको दक्षिण अफ्रीका ब्राजील 
अर्जेन्टाइना यूगोस्‍लाविया चेनजुएला। 


अल्पविकास और भारतीय अर्थव्यवस्था ह्5 


तालिका । विश्व को जनसंख्या और विश्व के कुल 
राष्ट्रीय उत्पाद 
(650०) का 995 मे वितरण 





सकल कुल जौसत प्रद्ि 

देश राष्ट्रीय जनसंख्या व्यक्ति कुल 

उत्पाद राष्ट्रीप उर्पाद 

(अरब डालर) (कग्रेड)._ (ढत्तर) 

] मिप्न आय 36. (9 आ8०0 6560). 450 
जले देश 

2. मध्यम आय. 3802... 38) 8594 080). 2390 
बाले देश 

3 उच आय 2 487. (83) 902 059) 24950 
बाते देश 

विश्व जोड़ 27655 (0000) 560॥ (00. 4880 

प्रारत 346 (004) 929 (664) 340 





स्रोत ॥#०ांब 002/०फशशा। #िथ्ण: (4997) से 
संकलित 
वालिका । से पता चलता है कि जहा निम्न आय वाले 
देशो मे 995 मे कुल विश्व जनसख्या का 56 प्रतिशत 
निवास करता है वहा उन्हे कुल विश्व राष्टीय आय का 
केबल 49 प्रतिशत प्राप्त है। इसी प्रकार मध्यम आय वाले 
देशो मे कुल विश्व जनसख्या का लगमग 28 प्रतिशत रहता 
है परन्तु उनको कुल विश्व आय का लगभग ॥4 प्रत्तिशत 
प्राप्त है। यदि इन दोनो को एक साथ जोड ले तो ये ऐसे देश 
हैं जिन्हे आम भाषा मे 'बिकासशील अर्थव्यवस्थाएं' या 
अल्पविकपित अर्थव्यवस्थाएँ' कहते हं। इन अर्थव्यवस्थाओ 
में विश्व की कुल जनसख्या का लगभण 84 प्रतिशत रहता हें 
पस्तु इन्हे विश्व की कुल आय का लगभग १9 प्रतिशत ग्रास्त 
होता है। इनमे एशिया अफ्रीका ओर लेटिन अमेरिका के 
अधिकतर देश और यूग्रेप के कुछ देश शामिल हैं। 
इसके विरुद्ध, उच्च आय वाले देश जिनमे कुल विश्व 
जनसख्या का 36 प्रतिशत निवास करता है का विश्व को 
कुल आय पे 8] प्रतिशत है। जाहिर है कि विश्व अर्थव्यवस्था 
में आय का सकेद्गण उच्च आय बाले देशो अथात्‌ विकसित 
अर्धव्यवस्थाओ के पभ मे हो रहा है। इसके विरुद्ध, विश्व के 
अधिकतर गरीब निम्न आय एवं मध्यप आय वाले विकासशील 
देशो मे रहते है। प्रोफेसर केरनक्रास (03पा८०5७) के शब्दो 
में “अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था को 
गन्दां बस्तिया है।! 
999 मे भारत की जनसख्या 99 9 करोड थी जो कि 
विश्व को कुल जमसख्या का 64 प्रतिशत है पस्तु इसे 
विश्व आय का केवल ! प्रतिशत ग्राप्त धा। इसका कारण 


आरत को प्रतिव्यक्ति आय का केवल 340 डालर होना है। 
जाहिर है कि भारत की गणना विश्व की निर्धन अर्धव्यवस्थाओं 
मे को जाती है। 

सयुक्त राष्ट सघ को रिपोर्ट में दी गई परिभाषा वास्तविक 
प्रहि व्यक्ति आय पर ध्याव केन्द्रित करती है। यद्यपि यह 
परिभाषा विकसित और अल्पविकसित देशो के वर्गीक'ण के 
लिए आधार प्रदान करती है तथापि यह सकोर्ण है। यत्रित 
स्टेली (8०हला९ 50९५) ने अल्पविकसि देश की 
निम्नलिखित परिभाषा दी है. “वह देश जिसमे (१) व्यापक 
निर्धनत जो कि स्थायी हो, न कि किसी अस्थायी विपद्‌ का 
दुष्परिणाम हो, और (2) उत्पादन वया सामाजिक सगठन के 
अप्रचलित दगको (00506 [(६४४००७) का व्यवहार होता 
हो, जिसका अर्ध यह हे कि निर्धनता पूर्णतया हीन प्राकृतिक 
ससाधतो के कारण नहीं है बल्कि इसे अन्य देशो मे परख 
हुए तरीकों द्वारा सभवत कम किया जा सकता है।" 
अल्पबिकसित अर्थव्यवस्था को उपर्युक्त परिभाषा से 
निम्मलिखित तथ्यों का सकेत मिलता हें-- 

१ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाआ के विकसित 
अर्धव्यवस्थाओ से भेद का आधार विम्न प्रढ्लि व्यक्ति आप है। 
यद्यपि प्रति व्यक्ति आय एकमात्र आधार नहीं है किन्तु फिर 
भी विभिन्‍न अधव्यबस्थाओ की तुलना के लिए अकेला यहां 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 

2 अल्पविकप्चित देशों को केस्द्रीय समस्या इनमें विद्यमान 
“व्यापक निर्घनता (0॥8६५०५०/५) है जो इनके विकास के 
निम्न स्तर का कारण भी है और परिण्णम भी। 

3 व्यापक तिर्घाता गरीबों के तिम्न साधन-आधार 
(05 7९50०४८४ 095९) को परिणाम है। निर्धनों के पास्त 
भूम पूजा गृह सम्मात्ति आंद के रूप मे कुल परिसम्पत्‌ का 
बहुत धोडा भाग होता हं। निम्न साधन-आधार के कारण 
करीब लोग अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा और ग्रशशक्षण 
(77णगाणड) दिलाने म असमर्थ रहते हैं। परिणामत गरीबों 
के बच्चे या तो अकुशल व्यवसायो या अर्धकुशल व्यवसायों 
में काम करते है। इसके फलस्वरूप वे बहुत हो थोड़ी 
मजदूरी प्राप्त कर पाते हैं और इस कारण वे गरीबी मे ग्रस्त 
रहते हैं। दूसरे शब्दों मे परिसम्पत्‌ के वितरण मे असमावता 
एक ओर आय के वितरण मे असमानता का प्रघान कारण है 
और दूसरी ओर अवसरों के असमान वितरण का। 

4 अल्पविकसित देशों में व्यापक विर्घाता का कारण 
होन प्राकतिक ससाधन नहीं अपितु उत्पादन ओर सामाजिक 
सगठन के अप्रचलिद तरीकों का व्यवहार हे। 


2 छचार 50९५ 7७ हे ९ व फदलपत गकवय 
ट०बहक ९8 घिलण इ०म: (954) 9 3 
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2. अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के रूप मे 
भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण 

भारत एक अल्यविकसित अर्थव्यवस्था है। इसमे सन्देह 
नहीं कि भारत की जनसख्या का एक बहुत भाग दीनता 
(0०४॥/ए४५) को अवस्था में रह रहा है। भारत में निर्धनता 
का रोग तीव्र होने के साथ चिरस्थायी भी है। इसके साथ हो 
भारत मे अप्रयुक्त प्राकृतिक ससाधन विद्यमान है। इसलिए 
भारत को विश्व के अल्पविकपित देशो मे से एक मानते हुए 
इसकी मूल विशेषताओ को समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

] निम्न प्रति व्यक्ति आय ([.09 एल €थशआञा३ 
॥0०0॥९)--निम्म प्रति व्यक्ति आय अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्थाओ की विशिष्टवा है। 995 मे भारत की प्रति 
व्यक्ति आय 340 डालर थी। चीन की 620 डालर कौ प्रति 
व्याफ़ि आय भारत से आधिक हौ। पुछा दंशों' को छोडक़र 
भारतवासियो को प्रति व्यक्ति आय विश्व मे निम्नतम है। 
स्विट्जरलेण्ड की प्रति व्यक्ति आय 995 मे स्थूल रूप मे 
भारत की आय लगभग ।9 गुना सयुक्त राज्य अमेरिका की 
79 गुना है। ध्यान देने योग्य बात है कि 960 में सयुक्त 
राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति 
आय की तुलना मे १6 गुना थी। जाहिर है कि विकसित 
अर्थव्यवस्थाए भारतीय अर्धव्यवस्था कौ तुलना मे तेजी से 
प्रगति कर रही हैं और परिणामत इनमे आय-स्तर मे असमानता 
कौ खाई ओर चौडी हो गई है। 


तालिका 2 चुने हुए देशो की प्रति व्यक्ति आय (995) 





देश विनिमय दर क्रयशकति 985-95 में 

के आघार के आघार औसत वार्षिक 

पर घर बृद्धि दर (%) 
स्विटजरलैण्ड 40630 25860 9.2 
यू एस ए. 269९0 +6980 ॥3 

जर्मती रग50 20070 

यूके 8 700 9 260 ॥4 
जापात 39640 स्खा0 २9 
भारत 340 ]400 हा 
चोत 620 29% 83 





खोत गत 00 20लशा रिक्त (7997) से संकलित 

भारत की तुलना में चीन को प्रति व्यक्त आय 620 
डालर थी। कारण यह है कि 985 95 के दौरान भारत की 
औसत प्रति व्यक्ति आय मे केवल 3.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की 
वृद्धि हुई जबकि चीन कौ प्रति व्यक्ति आय में 8.3 प्रतिशत 
को वार्षिक वृद्धि हुई। इस कारण चीन कौ प्रति व्यक्ति आय 
भारत की तुलना मे बढ गयो। 


सयुक्त राषुट द्वाग तैयार किए गए आकडे औपचारिक 


विनिमय दर पर प्रावकलित किए गए हैं। आई बौ क्रेविव 
(8 ७६ छ) एवं अन्य अर्थशास्त्रियो ने यह सुझाव व्या 
कि वास्तविक उत्पाद कौ तुलना के लिए विभिन्‍न करेंनियों 
की क्रय-शक्ति ("णला०भ्रा्र 70७) को आधार ब्माता 
चाहिए। इस विधि का प्रयोग करके यह नतीजा प्राप्त हुआ 
कि ओपचारिक विनिमय दर को आधार बनाकर क्रयशक्ति के 
रूप मे इन देशो की आय का लगभग 60 प्रतिशत तक 
अल्पानुमान लगाया गया। यू एस ए की प्रति व्यक्ति आय 
जो औपचारिक विनिमय दर पर भारत कौ आय का 79 गुना 
थी क्रयशक्ति के रूप मे घट कर केवल ॥9 गुना रह गयो। 
चाहे इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय के अन्तर कुछ 
हद तक कम हो गए हे परन्तु फिर भी बिकसित देशो और 
भारत जैसे अल्पविकसित देश के जीवन स्तर मे अन्तर 
काफी बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण है। 

2 झभारत का व्यावसायिक ढांचा प्राधमिक 
उत्पादनशील है-अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का आधारभूत 
लक्षण इसका प्राधमिक उत्पादनशील (09) [70000- 
४8) होना है। प्राथमिक उत्पादन का इस प्रसंग में अर्थ 
उत्पादन के ढाचे मे कच्चे माल तथा खाद्य के उत्पादन का 
प्रधान होना है। दूसरे शब्दो मे कार्यकारी जनसख्या (१४०५ 
7४५ 7०/७)॥४००) का एक बहुत बडा भाग कृषि में लगा 
रहता है और राष्ट्रीय आय मे कृषि के योगदान का अश बहुत 
बडा होता है। भारत मे 99] मे कार्यकारी जनसख्या का 
लगभग 66 प्रतिशत कृषि मे लगा हुआ था ओर राष्ट्रीय आय 
मे इसका योगदान लगभग 3। प्रतिशत था। एशिया अफ्रीका 
ओर मध्यपूर्व के देशो मे 66 प्रतिशत से लेकर लगभग $0 
प्रतिशत से कुछ अधिक जनसख्या कृषि से अपनी जीविका 
अर्जित करती है और बहुत से लेटिन अमेरिकी देशो मे 
दो तिहाई से तीन चौथाई जनसख्या कृषि पर निर्भर हैं। 
विकसित देशों मे कृषिरत जनसख्या का अनुपात 
अल्पविकसिकत देशो की कृषिरत जनसख्या के अनुपात से 
कम है। परन्तु कृषि उत्पाद कुल राष्ट्रीय उत्पादन का बहुत 
बडा भाग है। उद्योगो के भाग का अपेक्षाकृत कम महत्त्व है। 
कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय का भाग कृषि में नियुक्त जनसख्या 
के भाग की तुलना मे कम हैं। इसका मूल कारण कृषि मे 
प्रति व्यक्ति निम्न उत्पादिता (05 एा०्वंधलाश9) है। 
व्यावसायिक ढाचे की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक 
उत्पादनशील है क्योंकि राष्ट्रीय आय मे कृषि का भाग 
लगभग 3 प्रतिशत है और भारत मे प्रत्येक 0 रोजगार प्राप्त 
व्यक्तियो मे से 7 कृषि मे लगे हुए है। फिर भी कृषि एक 
मन्द उद्योग (0८97८५४०१ ॥00503) माना जाता है क्योंकि 
इसमे सलग्न जनसख्या की प्रति व्यक्ति उत्पादिता बहुत कम 


है। 
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9 भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसख्या का दबाव 
बढ़ रहा है--जन्म और मत्यु की ऊची दर अल्पविकस्ित 
देश को मुख्य समस्या है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था 
में जन्मदर तथा मृत्युदर दोनो ऊचे होते हैं तो इस कारण 
जनसख्या की बद्धि अपेक्षाकत कम होती है। किन्तु स्वास्थ्य 
सुविधाओं और उत्तम सफाई व्यवस्था के प्रसार और निरोघात्मक 
तथा उपचारात्मक औषधियो के प्रयोग के कारण मत्युदर कम 
होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप जन्सख्या मे वद्धि की 
ढुए बढ जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समय भारत 
ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है। 94 50 के दौरान 
जनसख्या वद्धि को दर लगभग [.34 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी 
किन्तु 98) 94 की अवधि मे यह बढकर 204 प्रतिशत हो 
गई। जनसख्या की इस तोद् वद्धि का कारण मृत्युदर मे कमी 
होना है। 9| १0 के दौएन मृत्युदर 486 ग्रति हजार थी 
किन्तु 7994 के दौशान यह घटकर 90 प्रति हजार रह गई। 
इसकी तुलना में जम्मदर 9॥ 20 की अवधि में 49 प्रति 
हजार थी जो 994 मे घटकर 28.3 प्रति हजार हो गई। 

जनसंख्या की यूद्धि दर को तीज्रता के कारण विकास 
'दर उलत करने की आवश्यकता पड॒ती है ताकि जनता का 
पहले सा जीवन स्तर बनाये रखा जा सके। चूँकि जनसंख्या 
समाज का दायित्व है इसलिए खाद्य वस्त्र, आवास औषधि, 
शिक्षा आदि सभी की आवश्यकताओं पे वद्धि होती है। 
परिणामत बढ़ती हुई जनसख्या का देश पर अधिक आर्थिक 
भार पडता है और इस कारण समाज को विकास प्रक्रिया 
शेनत करने के लिए अप्रेक्षाकत अधिक प्रयास करना पडता 
है। इसके अतिरिक्त बढती हुई जनसख्या के काएण श्रम शक्ति 
मे बद्धि होती है। भारत मे यह स्थिति विशेष रूप से दिखाई 
'एडती है ९ 

4 भारतीय अर्थव्यवस्था मे चिरकाल से चली आ 
रही बेरेजगारी और अल्परोजगार की विद्यमानता--भारत 
में श्रम प्रचुर तत्व (48७४४७॥ #9000 होता है परिणाम 
समस्त फायकारी जनसंख्या की लाभकारी रोजगार (058 ॥णि 
शतु/0शाएशा0 दिलाना वहुद कठिन होता है। विकप्नित 
देशो मे बेरोजगारी को प्रकति चक्रिक (0) ०४८७) होती है 
और समर्थ माग को अभाव (0लावयाए/ ण॑ हाव्लाप8 
एशए५॥॥) में ही बेरोजगारी उत्पन्य होतो है। अल्पविकासत 
देशे मे बेरोजगाती का स्वरूप साचनात्मक ($फ्रालप्त्ण) 
होता है तथा इसका कारण पूजी की कमी होना है। अर्थव्यवस्था 
अपने उद्योगों का इतना विस्तार करने के लिए उनमे सप्पूर्ण 
श्रम शक्ति खपाई जा सके पर्याप्त पूजोी जुदा नहीं पाती है। 

इसके अतिरिक्त भारताय अथव्यवस्था मे कृषि क्षे्ठ मे 


उत्पादन मे सलग्न श्रमिकों की सख्या वास्तविक आवश्यकता 
से बहुत अधिक है। इस प्रकार निर्वाह क्षेत्र (घकदाइटा०८ 
5८८०) अर्थात्‌ कषि मे श्रम का सीमान्त्र उत्पादन नपण्य, 
शून्य अथवा नकागत्मक हैं। अत कृषि में अदृश्य अथवा गुप्त 
बेगेजगारों (052ए5९१ घाध्णाफ़राण्श़ाशा) वर्तमान है। 
अतिरिक्त जनसख्या को हटा देने पर भी कपि के कुल 
उत्पादन में कमी नहीं आएगी क्योंकि उस अपस्था मे उन 
श्रमिको नस पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा जो अभी तक 
अपनी छ्षमता से कम काम कर रहे थे। 

भारत मे बेसेजगारी और अल्परोवगार की समस्या का 
भो सामता करना है। यद्यपि यह सच है कि शहरी क्षेत्रा मे 
खुली बेसेजगारी (09९0 ए)४०॥७०५॥शशा0 अधिक मात्रा मे 
विद्यमान है ग्रामौण क्षेत्र बेरोजगारी और अल्परोजगार कौ 
समस्या से पीडित है। इस सम्बन्ध मे तीसरी मचवर्षीय 
योजग मे उल्लेख किया गया कि “ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी 
और अल्परोजगार साथ साध विद्यमान है। उनमें किसी भी 
प्रकार से भेद प्रखर नहीं हैं। गायो मे साघारणतया बेग्ेजगारी 
अल्परोजगार का रूप घारण कर लेती है। व्यस्त मौसम के 
दौरान कपषि में देश के अनेक भागो मे श्रम की कमी की 
चार बार खबर मिलती है किन्तु वर्ष के अधिकाश भाग में 
कृषि श्रसिको ओर सम्बद्ध क्रियाओं मे सलग्न अन्य लोगो को 
लगातार रोजगार नहीं पिल पाठा। परिणामस्वरूप श्रमिक 
गावो से नगग्े को चले आते हैं जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में 
बेरोजगारी बढ जातो है। बास्तव मे शहरी और ग्रामौण 
बेगेजगारी एक हो अविभाज्य समस्या के दो पहलू हैं।'४ 

आठवीं योजना के अनुसार 995 और 2000 के दौरान 
श्रपशक्ति के 40 लाख से बढ़ जाने का अनुमान है। इस 
'प्रकए शरण दर ला्फपिक बड्धि दर 2.5 प्रतिशत सैठती है। 
इसमे यदि 250 लाख अविशिष्ट बेरोजगार व्यक्तियों को जोड़ 
दिया जाए, तो 995 2000 के दौरान 660 लाख व्यक्तियो 
के लिए गेजगार का प्रबन्ध करना होगा। इतनी बडी मात्रा में 
बरोजगारी गभीर चिन्ता का विषय है! 

5 भारतीय अर्थव्यवस्था पूजी के अभाव (एब्नज्ञा॥। 
एशा॥लथ्व०) मे ग्रस्त है--धारताय अर्थवन्‍्यवस्था के 
अल्पविकास्न का एक अन्य मूल कारण पूजी का अभाव है जो 
दो रूपो मे प्रकट होता हे-प्रथम प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूजा 
की निम्त मात्र, और द्विताय पूंजी निर्माण (एबुण/० एव 
707) को प्रचलित निम्न दरा। अल्यविकसित देशा पे प्रति 
व्यक्ति उपलब्ध पूत्रा का कमी के दो महत्त्वपूर्ण सूचक 


उ ऐआव बड़ एगाशाउड्नणा 2 उवै+कछ बी 
१93) उ्ष्वल ए 


56 अल्पग्रिवास और भारतीय अर्थव्यवस्था 


चाज्या इस्पा। और पिद्यो शनि बा टत्पादन हैं। 
तातिया 3 कुछ देशों में इस्पात तथा बिजली वा 
उपभोग 
ऊर्जा का प्रति व्यकि 
उषणोग (99) 


बारे इस्मात का प्रति 
हैशा. ख्यकि टापादन (987) 





(फिसोप्राप) (ीस तुल्य झिलोग्राप) 
गंधूत राश्य आपैरिश 4॥7 768] 
हर तिपक 259 3688 
जापूर क्र ३%2 
अत ध्व च्ण्ट 
भाए 20 337 





उपर्या। आयड़े स्पष्ट रप से यह पिश बरते # कि 
उस देशों बी तुतता में भारा म॑ँ इस्पात का प्रति व्यक्ति 
ठत्पादन और ऊर्जा या प्रीति व्यक्ति उपभोग बहुत ही कम है। 

ताविता 4 कुल देशीय विनियोग्र और बचत 


(कुल देशीय ठापाह जे प्रतीेशा थे रूप में) 





कुल देशीय परिवितोग फुल देशीय बचत 
देश 4285 4995 985 4995 
जीपा। ड्2 22 ्र] डा 
आलिया. 25 23 थ्4 22 
जी डरा 23 
यू एस ए 20 ॥॥ 3 45 
ये ॥7 १6 49 5 
भारा 2 25 ५ 23 





सरोज ७ 0 ॥ को ॥# //47) ७८। #क्श्क ट्ल्ट ह४ 
(227]) 


इसने आदि भाए। में पूजी निर्माण की प्रचलित दर 

भी क॥ ९ै। सयुत् ग्रष्ट्र सघ थे विश्व आर्थिक सर्वेशण 
ए/ण५ | एणाणाभ० ५४४७५ मै कुग पूजी निर्माण के 

आँ्ठी से यह सँरे। पिला है कि विज] देशों की 
7 में अल्प कसित देशो मे कुल पूजी निर्माण कम है। 
प्रोज्रेसर योलित यार्क ((०णा॥ (७) के अनुसार यदि 
फिसी देश थी जारास्या एप प्रातिशा प्रीचर्ष की दर से बढ 
रही हो तो उसे अपने बमात जीयन स्तर यो कायम रखने 
है हए4 प्रीशा प्रिपर्ष औरि। वितियोग की आवश्यकता 

पड़ेगी। भारा जैसे देश मे जहां जनशाप्या वी चृद्धि दर 204 
प्राश] है (98। 9। ह दौरा)) बढती हुई जनसख्या थे 
कार | उपन्त आएिए भार यो रॉभालने ? लिए लगभग 8 
प्रतेशा व पूँजी विर्माण की आपश्यतगा है। इस प्रकार 
भारा जैशे पिर्पत देश ओो मूल्यहास की पूर्ण और यूवया 
भव स्तर शो शथगाए रखते वे गिए ॥5 प्रीशशा तब 
पूंजी र्माण जी आशश्यता पड़ी है। आ। आर्थिय बियर 


थी जिए कुन पूजी निर्माण की दर को और अधिक ठय 
उठाना आपश्यक है ताकि जनता वे जीवन स्तर को उलते 
किया जा सत्रे। बढ़ती हुई जनसप्ता थे सन्दर्भ में चाहे 
यर्तमाद पूजी निर्माण दर काफ़ी ठची है यह पर्याप्त नहीं। 
995 में कुल देशीय प्रिनियोग का 25 प्रतिशत तक पहुंच 
जाना अभिनन्‍्लनीय है। 

6 परिसम्पतों का दोषपूर्ण वितरण (ब्नाहाआाा 
0४660 ० 55९65) रिजर्य बैंक आफ इण्डिया द्वार ग्राम 
परिप्रां कः परिसम्पत्‌ वितरण (॥55७ 050000णा) से 
पता चतता है कि लगभग 24 प्रतिशत परिवारों के पास 
5000 रपये से कम परिसम्पत्‌ थी और उनका कुत परिसम्पत्‌ 
में भाग 5 प्रतिशत था (दस्िए तालिका 5) न केवल वह 
57 प्रतिशा ऐसे परिवारों (जिनके पास 20000 रपये से कम 
परिसम्पत थी) का कुत परिसम्पत्‌ म॑ भाग केवल [2 प्रतिशत 
था। इसके विरद्ध उच्यतम 8 प्रतिशत ऐसे परियारों वा 
(जिनमे पास 00000 रपये से अधिक परिसम्पत्‌ थी) कुत 
परिसम्यत्‌ में लगभग 46 प्रतिशत भाग था। 


तायिया 5 भारत में ग्राम परिवारों में परिसम्पत्‌ वितरण 





(98]) 

कुल परियारों. कुल परिसप्मए्‌ 

परिसस्गत्‌ चर्ग में प्रतिशत के मूल्य में 
भाषण प्रत्तिशत भाग 

रु 5000 मे कम 239 5 
# 5000 रे 20000 333 305 
रु 20000 मे € 50006 238 20 
50000 से र॥00000 34 ग4 
हू ॥00000 से अधिक 79 456 





स्रोग [९5७४० छक्का: ते ॥0 4 4॥/ ##4० 008 क्रा्व 
ईहएठका ॥ 577९7 (/98/ 8४2/ 

यरिसम्पार वितरण से असमानता ग्राम क्षेत्रों मे आय के 
असमान वितरण का मुख्य वारण है। इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि लगभग 60 प्रतिशत परिवारों का ससाधन 
आधार ((२९८5०७८८ 0956) इतना बमजोर है कि वे इसके 
सहारे निर्वाह स्तर से कुछ भी अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। 
रिजर्य बैक की इस योोज की राष्ट्रीय तयूता सर्वेभण (४७ 
धणा॥। $क्ाए/० 50५४0)) के आकडो से पुष्टि प्राप्त हुई है 
जिनये अनुसार 60 प्रतिशत निर्धम ग्राप परिवारों के 
स्थामित्याधीन सवार्य क्षेत (१7६४ ०0००७) या केवल 93 
प्रतिशा भाग था उनके पास्त कुल पशुओ का ॥4 प्रतिशत 
और लक्डी के हलों का लगभग ॥0 प्रतिशत था। 

औद्योगिक श्वेत में बड़े व्यापारिक घरानों (8॥, एक 
॥ए९५५ ॥०७५०७) के पास्त परिप्तम्पों के सवेस्द्रण की भारी 


अल्पविकास और भारतीय अर्थव्यवस्था ह्प 


मात्रा पायी जाती है। 963 64 मं 20 बडे व्यापारिक घग़नो 
के पास कुल परिसम्पत्‌ के रूप मे ,326 करोड रुपये कौ 
परिसम्पत्‌ उपलब्ध थी परन्तु 986 &9 तक यह बढकर 
3397 करोड रुपए हो गई। इसमे से बिडला घराने का 
प्रथम स्थान था और उसकी परिसम्पत्‌ 6974 करोड रुपये थी 
और इसके बाद टाटा घराने का नम्बर था और उसके पास 
662 करोड रुपये की परिसम्पत्‌ थी। यदि बिडला और 
य॑ को एक साथ लिया जाये तो इन दो बडे घरानों के प्रस 
कुल परिसम्पत्‌ का लगभग 4] प्रतिशठ था। इससे यह घात 
बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत में परिसम्धतो का 
वितरण दोषपूर्ण हैं और बह आर्थिक शक्ति के सकेम्द्रण का 
मुख्य कारण है। 
7 घटिया किस्म की मानव पूजी (परक्काश/ एक 
3) भारतोय अर्थव्यवस्था का स्पष्ट लक्षण है-- 
अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण उसकी 
मानव पूजी को घटिया किस्म है। मानवीय ससाधनो पर 
जहुत अधिक बिनियोजत करना पड़ता है। स्वास्थ्य शिक्षा, 
सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाओ और समाज कल्याण पर 
किया गया व्यय मनुष्यों पर किया गया व्यय होता है। 
अधिकाश अल्पविकसप्लित देशो में व्यापक निरक्षरता (१4855 
॥॥(श4०॥ ) विधमान है। निरक्षरता विकास की अवरोधक है। 
सामाजिक समस्याओ की जावकारी के लिए शिक्षा का न्यूनतम 
स्तर आवश्यक होठा है। ग्रामीण क्षेत्र जहा अशिक्षा का 
साम्राज्य फैला हुआ है सभ्यता से अछूता है और अन्धविश्वास 
सामाजिक प्रतिबन्ध और रुढिवाद का केन्द्र है। माग्यवाद, 
दुख को जीवन का अग स्वीकार करने को भावना और 
प्रारब्ध में विश्वास व्यापक अशिक्षा से सम्बद्ध हैं। उदृहरणतया, 
99] की जनयणना के अनुसार भारत म केवल 52 प्रतिशत 
व्यक्ति साक्षर हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत की 48 
प्रतिशत जनसख्या पढ़ लिख नहीं सकती जब कि आस्टेलिया 
कनाडा इग्लैण्ड और सयुक्त राज्य अमेरिका मे निरक्षरता का 
स्तर 5 प्रतिशत से कम है। 
किन्तु पूजी निर्माण की परिभाषा का इस रूप पे विस्तार 
कर लिया जाए कि भावी उत्पादन में योग देने बाले सभी 
साधन समाविष्ट हो सके ते! भौतिक पूजी (४टएढ ८४ 
]9) के अतिरिक्त जनता का ज्ञान और प्रशिक्षण भी पूजी का 
अग बन जाएग। यही कारण है कि शिक्षा, कौशल निर्माण 
अनुसधान ओर स्वास्थ्य सुधार पर किया गया व्यय राष्टीय 
पूंजी (48079) ८४०४) मे समाविष्ट किया जात हे। विश्व 
के अन्य देशो की तुलना मे भारत के अन्यविकाम् [फातल 
(८ए०ए॥१५॥) के कुछ सूचक हे। भारत में शिक्षा और 
अनुसघान पर 993 94 मे 279 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 


खर्च किए गए जोकि कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 4 
प्रतिशत है। इसको तुलना में सयुक्त राज्य अमे!रका में शिक्षा 
पर व्यय कुल गष्टीय उत्पाद का !0 प्रतिशत हे। 

सयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम (छ/6व एछताणा $ 
ए८रथवा०णगथाप शण्ट्राआ9॥6) ने देशों को मानबीप विकास 
सूचकाक ([णाक्षा 04४टा0 शाला: प्रा) के आधार पर 
स्थान दिया है। इस सूचकाक का आधार जोवम प्रत्याशा प्रौढ 
साक्षर स्कूल में शिक्षा के औसत वर्ष और वास्तविक 
प्रतिव्यक्ति कुल देशीय उत्पाद है। यह बात बडी निराशाजपनक 
है कि उस सूचकांक के आधार पर भारत का नम्बर 35 है 
जबकि चौन का नम्बर 08 है। जाहिर है कि मानवीय 
विकास सूचकाक के रूप मे विकसित देशो के स्तर तक 
पहुचने के लिए भारत को अप्ी एक लम्बा सफर तय करना 
है। 

8 भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण 
निम्न स्तर की दकनीक (.0४॥७ ९ 0(ल्‍टागावृप्)- 
अल्पविकस्ित अथव्यवस्थाए तकनोकी पिछड़ेपन मे ग्रस्त 
होती हैं। इसमे संदेह नहीं कि भारत जैसी अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्था मे एक ही उद्योग मे नितात्त अविकसित तकनीक 
के साथ साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जाता 
है! परन्तु अधिकाश उत्पादन इकाइयो मे घटिया तकनीक का 
प्रयोग होता है। विकास के अधाव मे अल्पविकसित देश 
उत्पादन के उन पुराने और प्रचलित तरीकों का प्रयोग करते 
चले जाते हैं जिन्हे यूरोप तथा अमरीका के उन्नत देश पहले 
हो छोड चुके हैं! अल्पविकसित क्षेत्रे मे कम उत्पदिता के 
प्रमुख कारणो मे अविकसित तकनीक एक उल्लेखनाय कारण 
है। इसलिए यह आवश्यक है कि नई तकगीके उत्पादन की 
अधिकाधिक इकाइयों तक पहुंचाई जाए ताकि इनका अधव्यवस्था 
में विफ्छार हो सके! अठ भ्रारहीय अर्थव्यवस्था मे नई दक्हाकों 
को ग्रहण करने की समस्या विद्यमान है। 

चूँकि नई तकनीके महगी हैं ओर उत्पादन मे उनके 
प्रयोग के लिए काफी गाञ्य में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता 
होती है इसलिए नई तकनीकों के भारी मात्र मे प्रयोग करने 
की दो शर्तें हैं --() इनके क्रय के लिए पूजी की उपलब्धि 
और (2) काफी सख्या मे श्रमिकों का प्रशिक्षण। नई तकनीक 
को अपनाने के लिए उत्पादकों के लिए शिक्षा का एक 
न्यूनतम स्तर प्राप्त करता अनिवार्य है। परन्तु अल्पविकसित 
देशो मे ये परिस्थिदिया विद्यमान नहीं। पूजी क अभाव के 
कारण युरानी तकनीको को छोडकर नई तकनौको को अपनाने 
में रुकाबट पैदा हो जाती है। निरक्षतरा और कुशल श्रप्रिको 
का अभाव नई तकनीक के प्रसार मे अन्य मुख्य बाघाए हैं। 

भारतोय कृषि मे प्रति एकड निम्म उत्पादिता (0छ 


हः 
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ए7००प८ाश9) और कृषि एव उद्योगो के क्षेत्र मे प्रति श्रमिक 
निम्न उत्पादिता का प्रमुख कारण पिछडी तकनीक का प्रयोग 
ही है। भारत मे कृपक इतने निर्षन हैं कि फसल काटने की 
मशीन ट्रैक्टर और बुवाई कौ मशीन आदि अपेक्षाकृत महगी 
उत्पादन वस्‍्तुओ की तो बात ही क्या वे अच्छे बीज उर्वरक 
और कीटनाशक आदि सस्ती उत्पादक वस्तुए भी खरीद नहीं 
भाते। उद्योग के क्षेत्र मे भी भारत मे सबसे बडी सख्या उन 
उद्योगो की है जिनका सचालन या तो बैयक्तिक आधार पर 
किया जाता है या साझेदारी के आधार पर। साथ ही यह भी 
सत्य है कि आधुनिक तकनीक के प्रयोग की छोटे उद्योगो के 
पास सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार यह आवश्यक है कि भारत मं 
जहा पूजी विनियोग की मात्रा बढायी जाये वहा यह भी 
अनिवार्य है कि उन्नत तकनीक को सभी स्तरों पर अपनाया 
जाए, विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगो को रियायती दरों पर 
उधार उपलब्ध करके उन्हे उन्‍तत तकनीक अपनाने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाए। 

9 औसत भारतीय का नीचा जीवन स्तर, भारत में 
अल्पविकास का विशेष लक्षण-भारत मे अधिकतर जनता 
को सतुलित भोजन (83]9॥८८0 0/०0) प्राप्त नहीं होता और 
इसकी अभिव्यक्ति कैलोरी तथा प्रोटीन (?7०७॥) के निम्न 
उपभोग में मिलती है। जहां अधिकतर विकसित देशा में खाद्य 
का औसत कैलोरी उपभोग (0४०० 7४८९) 3000 से 
अधिक है बहा भारत मे यह केवल 990 है। जीवन को 
कायम रखने के लिए । 800 कैलोरी के न्यूनतम स्तर से यह 
थोडा सा अधिक है। चूँकि 40 प्रतिशत जनसपस्या गरीबी 
रेखा (?०४८४५ [06) के नीचे रहता है इसलिए इस बात मे 
भी बहुत संदेह है कि गरीब जनता 800 कैलोरी का 
न्यूनतम उपभोग भा ग्राप्त कर पाती है। जनता के स्वास्थ्य पर 
प्रभाव डालने वाला एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि 
भारताय भोचन अनाज प्रधान है इसके विरुद्ध विकसित देशो 
के लोगा के भोजन म पुष्टिकर पदार्थों अर्थात्‌ फल, मछली 
अण्डा, गोश्त, मक्घन चीनी आदि की अधिक मात्रा उपलब्ध 
होतो है। उन्नत देशो की तुलना मे प्रोटांद का उपधोग भी 
लगभग आधे से कम ही है। 

0 भारतीय अर्थव्यवस्था के जनांकिकीय लक्षण 
(00॥0०६१७|॥7९ ((४978९९४३६05) एक अल्पबिकसित 
देश के हँ--अल्पविकास के साथ सम्बन्धित जनांकिकीय 
लक्षणों में जगसख्या का अधिक घनत्व 0 ॥5 आयु वर्ग मे 
जनसख्या का एक बडा अनुपात और कार्यकारी आयुवर्ग 
(५४००६॥४४ 926 87००७) अर्थात्‌ 20 से 60 वर्ष के बीच 
जनसख्या का कम अनुपात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 
जीवन की औसत प्रत्याशा कम होती है और शिशु मृत्यु दर 
(7॥77072॥79) अधिक होती है। भारत के सदर्भ में पता 


चलता है कि जनसस्या का घनत्व 99] में 267 प्रति वर्ग 
किलोमीटर था। इसके विरुद्ध बिश्व मे औसत जनघनत्व 29 
प्रति वर्ग कि मी है। यू एस ए, मे जनघनत्व 25 है यू एस 
एस आर में ! कनाडा और आस्ट्रेलिया मे तो यह केवल 
2 प्रति वर्ग कि मी है। चीन मे भी जनघनत्व 85 प्रति वर्ग 
किमी है। जाहिर है कि अधिक जनघनत्व होने के कारण 
भूमि तथा अन्य प्राकृतिक ससाधनो पर अपेक्षाकृत अधिक भार 
पडता है। 

99] की जनगणना के अनुसार भारत कौ कुल जनसख्या 
का 35 प्रतिशत 0 4 आयु वर्ग में है 58 प्रतिशत कार्यकारी 
आयु वर्ग अर्थात्‌ 5 से 59 के बीच है और केबल 6 प्रतिशत 
60 और उससे ऊपर के आयु वर्ग मे है। दूसरे शब्दों में भारत 
के उन्नत देशो की तुलना मे बच्चो का अनुपात अधिक है। 
जाहिर है कि यह परिस्थिति निर्भरता भार (96.शावक्षा) 
4090) को बढाती है क्योंकि अनुत्पादक जनसख्या (7970 
000५६ ?070|900॥7) का आकार तथा अनुपात दोनो अधिक 
है। ऐसी परिस्थिति मे अधिक जनसप्ता वृद्धि काल के दौणत 
बनी रहती है परन्तु जैसे जनसस्या की वृद्धि दर धीमी हो 
जाती है यह परिस्थिति उत्पादक जनसख्या के पक्ष में परिवर्तित 
हो जाती है जनसख्या का अत्यधिक निर्भरता भार अल्पविकास 
का एक विशिष्ट लक्षण है। 

निम्न प्रति व्यक्ति आय निम्न भोजन स्तर, संतुलित 
भोनन का अभाव घटिया मकान और रहन सहन की बुरी 
दशाए ये सभी स्वास्थ्य के स्तर को भीचा रखने की ओर ही 
क्रियाशाल होती हैं। इस घटनाचफ्र की अभिव्यक्ति जीवन की 
निम्न प्रत्याशा ([,०७४ ॥6 ००७८१८७॥०५) और उच्च शिशु 
मृत्यु दर म पायी जाती है। भारत मं 99] मे औसत प्रयाशित 
आयु 57 वर्ष थी जबकि विकसित देशा मे यह 75 वर्ष थी। 
इसी प्रकार भारत की शिशु मृत्यु दर 990 में 9 प्रति हजार 
थी जबकि विम्सित देशा मे यह 5 से 7 प्रति हजार थी। 

भारत की लगभग 25 से 40 प्रतिशत जनसख्या कुपोषण 
की शिकार है। भारतीय भोजन मे प्रति दिन औसतन 40 ग्राम 
प्रोटान प्राप्त होती है जबकि उन्नत देश में यह मात्रा दुगुनी 
है। भारत म॑ 960 मे दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 46 
क्लोग्राम थी जो 993 94 मे बढ कर 69 किलोग्राम हो “ 
गयी है परन्तु यह अब भी विकसित देशा का तुलना म कम 
है। 975 में केवल 33 प्रतिशत लनसम्भ्या को पीने का 
सुरक्षित पाना प्राप्त था। इस कारण जनता की बीमारियों का 
मुकाबला करने की शक्ति कम हो जाती है और यह तत्त्व 
भारतीय श्रमिका का निम्न कुशलता के लिए एक हृद तक 
जिम्मेदार है। 

राष्ट्रीय बिल्डिग सगठन (बथा०॥३॥ ठछिणावागह8 
02थगा5०0०॥) के अनुसार भारत म मार्च 99 के अन्त 
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तालिका 6 कुछ चुने हुए देशो के रहव-सह़व के सामाजार्थिक सूचक (988-92) 








देश प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग प्रत्येक भद के लिए जनसंख्या 
चरबी जोदीन कैलोरी टीची डाक्टर 
(ग्राम) (ग्राम) 

भाख 38 55 2395 ५४] 2,440 

चीन 46 ह्व गा 43 प30 

जापान हा 95 292 दो 670 

जर्मरी ॥22॥ गा उ473 28 उसे 

यू एस एस 454 3709 3642 3 420 

यूके 42 क्रय 3270 22 य0 

हक 30 लाख मकानों को कमी थी-206 लाख ग्रामीण. विस्तार मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 


क्षेत्रे मु और 04 लाख शहरी क्षेत्रों मे। बडे शहरों मे गन्दी 
बछ्तियो मे रहने वाली जनसझ्या भयानक रूप घारण कर 
गयी है। उदाहरणार्थ 98। मे कुल जनसख्य के प्रतिशत के 
रूप में मुख्य नगगे मे गन्दी बस्तियों (505) में रहने बाली 
जनसंख्या का अनुपात इस्त प्रकार था कलकत्ता ३5% बम्बई 
38% मद्रास 32%, दिल्‍ली 30%, कानुपर 40% और लखनऊ 
39%| 

3] उपभोग के प्रमाजा्रिक सूचक (508० 
४९000॥00 779309075) भारह मे अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्या के लक्षण भात्र हो हैं-अल्पबिकास कौ 
अभिव्यक्ति कई समाजार्थिक सूचको द्वास होती है अर्थात्‌ प्रति 
व्यक्ति कैलारी उपभोग प्रति हजार जनसख्या के लिए डाक्टर, 
मोटर गाडियो, टेलीफोनों या टी थी सेटो की या, आदि। 
तालिका 6 मे कुछ चुने हुए देशो के लिए दिए गए आकड़ो 
से पता चलता है कि धारत रहन सहम के स्तर के सूचको की 
दृष्टि से विकलित देशो से कहीं पीछे है) 

2 भारतीय अर्थव्यवस्था निर्बल आर्थिक संगठन 
(70० ९९णा०गा० 07/१श॥/5800॥) मे ग्रस्त है--भारवीय 
अर्थव्यवस्था का एक अन्य महत्त्वपूर्ण लक्षण निर्बल अर्धिक 
'सगठन है। आर्थिक विकास के लिए कुछ सम्य'ए पर्याप्त रूप 
में विकसित नहीं हुई है। उदाहरणार्थ बचत को (विशेषकर 
आमीण बचत को) गतिमान करने के लिए वित्तीय सस्थानों 
(एशराभाए।ओ ॥90"0005) का निमाण औए विकास अनिवार्य 
शर्त है। भारत में ग्रामाण क्षेत्रो मे वित्तीय सस्थाओ का अभाव 
है। हाल ही मे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र मे डाकथरे! की सख्या 
बढ़ा दी है और स्टेट बैंक आफ इंडिया ने तहसतोल नगरो मे 
अपनी शाखाए खोली हैं किन्तु अभी तक भा ग्रामीण बचत 

(पड 54चया8) को गतिमात करने के लिए पयाप्त मात्र में 
बित्तोय सस्थाएं कायम नहीं को गई हैं। 969 मे बैंक 
ग्रष्टीयकरण के पश्चात्‌ ग्राम क्षेत्रे मे बैंको की शाखाओ के 


इसी प्रकार भारत मे जहा बडी सख्या में छोटे छोटे 
कषक रहते हैं कुछ ऐसे ऋण-अभिकरणो ((/९७॥ श8०- 
ल०७) के विकास की आवश्यक है जो कृषकों को आसान 
शर्तों पर ऋण प्रदान कर सके। इसी प्रकार उद्योगो को 
मध्यकालौन (६00 (क्॥7) ऋण दिलाने के लिए औद्योगिक 
वित्त निगमो (00४० हाक०४ 0ण७णठआणा$) का 
विकास अत्यन्त आवश्यक है। 

निर्घन काश्तकारो का शोषण करने वाले जप्रींदार वर्ग के 
अ्तित्व के काएण यह आवश्यक हो गया है कि काश्तकारों 
'को मरक्षण प्रदात करने वाले काश्तकारी विधान (८०) 
[.८६४७०४0०7) को शीघ्र लागू किया जाए! किसाम जनता की 
उत्पादन शक्ठियो के विकास के लिए भू स्वामित्व के ऐसे 
सस्थानात्मक ढाचे का निर्माण करना आवश्यक है जो उसे 
अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करे। 

इन सब सस्थानात्पक अडचनों (शापतकाण 8086 
॥6:/) का समाधान करने के लिए कृशल और ईमानदार 
प्रशासन की आवश्यकता है। अल्पविफप्सित देशो में ईमावदार 
प्रशासको कौ बहुत कम है। प्रशासन-तत्र के पुतर्यडन की 
आवश्यकता से आर्थिक सगठन की एक अन्य कमी का पता 
चलता है। 

साणशश यह हैं कि अल्पंविकसित अर्थव्यवस्या की मूल 
विशेषत्ताए ये हैं. प्राथमिक उत्पादनशीलता, प्रति व्यक्ति विम्व 
आप जनसख्श का दबाव बेरोजगारी और अल्परोजगार पूजी 
की न्यूनठा, तकवीक का विम्ठ सता, परिसम्पत़ों का दोगपूर्ण 
वितरण निर्बल आर्थिक साउन और घटिया मानव शक्ति) 


5 आर्थिक विकास और मानवीय विकात्त 
(ल९090व०८ 00:260[0रा(बग्रवं साला 
फ00र००फ्फव्या) 


संयुक्त शष्ट विकास कार्यक्रम (एग्राटव पराता३ 
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96४९6०्ञाक्षा। शठ्ह्टाथा॥«) द्वारा 4990 के पश्चात्‌ 
प्रकाशित साहित्य के रूप मे मानवीय विकास रिपोर्ट मे इस 
जात पर बल दिया गया “मानवीय विकास ध्येय है और 
आर्थिक विकास एक साधन है। अत आर्थिक विकास का 
उद्देश्य जनता के जीवन को समद्ध बनाना होना चाहिए। * 
आरत में पिछले 50 वर्षों मे हुए आर्थिक विकास और अन्य 
देशो के अनुभव से भी यह पता चलता है कि आर्थिक 
विकास और मानवीय विकास मे कोई स्वचालित सम्बन्ध 
नहीं है। 
इससे स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि मानवीय 
विकास किन तत्वों पर आधारित है ? मानबीय विकास के 
लिए यह आवश्यक है कि रोजगार गरीबी दूर करने समाज 
के कमजोर और कम सम्पन्त वर्गों को अधिकार सम्पन्न 
(ए॥र0०७८गाशा।) बनाने विकास की प्रक्रिया मे जनता के 
अधिकाधिक सहयोग और विकास की दीर्धकालीन पोषणीयता 
की समस्याओ की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। अत 
मानवीय विकास मे तीन मुख्य उद्देश्यों का समावेश है वृद्धि, 
साम्य और लोकतत्र (0७0 ८१४७ भ११ त०००७०७०५)। 
भारत में विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अस्मानता 
मे बद्धि हुई है। विश्व विकास रिपोर्ट (# कब 0204क 
#श॥ १०9०० 996) में दिए गए प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय 
के आकड़ो से पता चलता है कि 992 में 20 प्रतिशत 
निम्नतम जनसख्या का कुल व्यय मे भाग केवल 8 5 प्रतिशत 
था जबकि इसके विरुद्ध उच्चतम 20 प्रतिशत जनसख्या का 
कुल उपभोग व्यय मे भाग 426 प्रतिशत था। यह सकेन्द्रण 
और भी अधिक प्रखर रूप धारण करता है जब यह तथ्य 
सामने आता है कि निर्धनतम 0 प्रतिशत जनसख्या का कुल 
उपभोग व्यय मे भाग केवल 37 प्रतिशत था जबकि उच्चतम 
0 प्रतिशत जनसख्या का भाग 284 प्रतिशत था। दूसरे 
शब्दों में यह कहना उीचत होगा कि विकास के लाभ समाज 
के समृद्ध वर्गों द्वारा हथिया लिए गए और गरीब वर्गों के लिए 
कुछ टुकडे ही बच पाए। नौबी योजना के दिशा निर्देश पत्र 
(997 200?) मे यह बात साफ शब्दों में स्वीकार की गयी 
है। “चाहे समष्टि स्तर पर आठवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था 
का निष्पादन काफी अच्छा रहा परन्तु इसमे कुछ कमजोरिया 
भी सामने आयीं। विशेष रूप मे यह अनुभव किया गया 
कि विकास के ढाचे ने गरौबो एब कम सम्पन्त वर्गों को लाभ 
नहीं पहुचाया। नोवीं योजना का मुख्य ध्येय जन प्रेरित आयोजन 
के गुग को आरभ करता होगा जिसमे न केवल केन्द्रीय और 
रायीय सरकारे ही भाग ले बल्कि आम जनता विशेषकर 
गरीब पूरी तरह सहयोगी बने। न्याय को सुनिश्चित करने ऑर 


अतीत 22 20 मिस मलिक 4 कल अर कक जवक मन की 
4 छा? ॥ # क्र 72९कर वा रिथ्एणा (996) 9. 


अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को त्वरित करने के लिए सहभागी 
आयोजन प्रक्रिया (7३४2क/99 फरोआशधाह 970८658) का 
विकास एक अनिवार्य शर्त है। जाहिर है कि विकास प्रक्रिया 
द्वाए रोजगार का इतना विस्तार नहीं हो सका कि हम पूर्ण 
रोजगार कौ स्थिति तक पहुच सके न ही इसके कारण हम 
गरीबी पर गहरी चोट कर पाए है। अत मानवीय विकास 
रिपोर्ट (#क्राक्क 0९ र०्फक्माश॥ १८7०) (996) ने इस 
बात पर बल दिया है कि हमे रोजगार विहीन विकास निष्ठुर 
विकास मूक विकास जडहीन विकास और भविष्यहीन 
विकास से बचने की जरूरत है। 

रोजगार विहीन विकास (00|९5५ हा ०५४) का गुहयार्थ 
यह है कि अर्थव्यवस्था मे सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर 
तो त्वरित हो जाती है परन्तु उसकी तुलना मे रोजगार के 
पर्याप्त अवसरों का विस्तार नहीं होता। उदाहरणार्थ छठी 
योजना (980 85) के दोरान सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर 
573 प्रतिशत हुई किन्तु रोजगार कौ वद्धि दर केवल ॥73 
प्रतिशत थी। इसी प्रकार, सातवीं योजना (985 90) के 
दोरन चाहे सकल देशीय उत्पाद कौ बद्धि दर औसतन 58 
रही पर रोजगार मे ] 89 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि 
हुई। यही परिस्थिति आठवीं योजना (992 95) के दौरान 
बनी रहो जिसमे पहले तीन वर्षों के दौरान रोजगार में औसतन 
2 प्रतिशत की बृद्धि हुई जबकि सकल देशीय उत्पाद को 
वृद्धि दर 6 प्रतिशत से भी अधिक थी। ।5 वर्षो (।980 95) 
की समग्र अवधि में रोजगार को वद्धि श्रमशक्ति मे शुद्ध वृद्धि 
को भी समोने मे नाकामयाब रही अवशिष्ट बेरोजगारी (8300 
क्‍02 फालशाफए।/0जशशञधथा) को कम करने की बात तो दूर रही। 
इसका मुख्य कारण यह था कि गेजगार को विकास्त प्रक्रिया 
का केन्द्रीय लक्ष्य नहीं माना गया बल्कि इसकी कल्पना 
उैवकास के उ५ पीरणाम के रूप मे की गयीा। विकास छी। 
इस प्रक्रिया को रोजगार विहीन विकास की सज्ञा देना उचित 
ही है। 

निष्ठुर विकास (२७॥॥९5५ 8709॥)) का अर्थ ऐसी 
विकास प्रक्रिया से है जिसमे आर्थिक विकास के लाभो का 
अधिकतर भाग समृद्ध वर्गों को प्राप्त होता है और लाखो 
गरीब परिवारों को ओर बढती हुई गरीबी कौ परिस्थितियो मे 
सघर्ष करना पडता है। चाहे भारतीय आयोजन के अनुभव को 
इस शब्द के अत्यन्त कड़े अर्थ के रूप मे निष्ठुर विकास 
कहना सही नहीं होगा फिर भी बहुत से तथ्य हमारे सामने 
एक काली तस्वीर प्रस्तुत करते है। 987 88 में 32 


5 मिआ वह ०णा। 5५ 00 कक रिक्कल 7 हर 
है शाम 4५९ )९०८ 748 (997 2002) क॒ 
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करोड़ व्यक्ति निर्धनता रेखा के नोचे रह रहे थे जेसा कि 
ग्रेफेफ लकड़वाला के मेहृत्व मे विशेषज्ञ दल ने स्पष्ट 
किया, इन गरोबों का अनुषात 993 94 में नाममात्र कम 
होकर 39.3 प्रतिशत कौ अपेक्षा 36 प्रतिशत हो गया, पले हो 
उनकी कूल सख्या बढकर 32 करोड हो गयी। शहरी क्षेत्रो मे 
ग्यदो बस्तियों में रहते वाली जनसख्या का बढ़ता हुआ 
अनुपात विष्ठुर विकास की ही अभिव्यक्ति है। अमीरों और 
गो में बढता हुई खाई के कारण देश में लोग दो अलग-अलग 
दुनियाओ मे रह रहे हैं एक है समृद्ध वर्गों की दुनिया और 
दूरी है सम्पत्ति विहीन गराब वर्गों की दुनिया। 
मूक विकास (ए०८श९55 75७ पे) से तात्पर्य 
अयबव्यवस्था के ऐसे विकास से है जिसमे लोकतत्र का 
विकास नहीं होता अधात्‌ गरीब एवं कम सम्पन्न वर्गों को 
रुप-सथ अधिकार प्रदान वहीं किए जाते। गगैबों को अधिकार 
सम्फत बनाते का सूल उपाय उन्हे सम्पत्ति का स्वामित्व 
प्रदान करना होगा ताकि ले बेहतर आजाबिका अर्जित कर 
पके! अन्य उपाय है बेहतर साक्षरता, बेहतर शिक्षा एव 
कौशन और स्वास्थ्य लड़को ओर लडकियो के चाच साक्षरता 
दो (0९७०, ६४४९७) मे ता अन्तर, समृद्ध और कमजोर 
बनें को शैक्षणिक उपलब्धियों मे चौड़ी खाइ विशेषकर 
अरुयूचित जातियो, जनजातियों आर अन्य पिछडे वर्गों की 
देयन'य दिशा, सभा मूक विकास की ओर सकेत करते हैं। 
अच्छा स्वास्थ्य सुविधाओ का अभाव उन परिस्थितियों के 
विद्ञाप्त मे एक ऐसी रुकावट है जिसके परिणामस्वरूप 
अपादन को कुशलता को बढ़ाने पर दुष्प्रभाव पडता हैं मूक 
विकास के परिहार के लिए आवश्यक है कि स्त्रियों, अनुसूचित 
जातिय| जनजातियों, कृषि श्रसिको और अन्य पिछड़े दर्गों को 
अधिकार प्ष्यन्त बनाया जाए) 
जडहीन विकास (0000९५६ 87090) के कारण 

अनस्ताघारण का सास्कतिक्र पहचान लोप हो जाही है। विकास 
>क्रया का मुख्य बल ग्राकतिक साधनो का इस प्रकार प्रयोग 
करना है कि इससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। इस 
करण विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाखो ब्यक्तियो 
कय विस्थापन (0598०शाशा।) इसका एक स्वाभाविक 
परणाम ही था। भारत म अन्य देशो की भांति विकास को 
डे, कारखाने, रेलवे लाइनो आर ऐसी ही अन्य परियोजनाओं 
की संख्या द्वार मापा जाता है। जबकि ये विकाम्त के अग 
माने जा सकते हैं किन्तु यह प्रक्रिया लाखो जन जाति वर्ग के 
सदस्यों, विशेषकर स्त्रियों के विस्थापत को छुपा लेता है जो 
कि इनके कारण बेघर हो जाते हैं ओर इस ग्रकार वे भूमिहोन 
मजदुत और घरवासी घेलू श्रमिको की श्रेणा मे शामिल हो 


जाते हैं। यह पर्यावरण क्ते बिनाश ओर विस्थापन का परिणाम 
ही है। इस सम्बन्ध मे शालिनी ने उल्लेख किया है " एक 
सन्तुलिव अनुमान के अनुसार पहली छ योजनाओं में !00 
लाख से भी अधिक व्यक्ति विस्थापित किए गए। अनुसधायको 
के अनुसार 956 से पूर्व ।8 लाख व्यक्ति विस्थापित किए 
गए। फिर 968 मे हाराकुण्ड डैम ने लाभग ]] लाख 
व्यक्तियों को बेघर कर दिया। सरदार सरीबर ओर टिहरी बाघ 
जैसी योजनाओ के सम्बन्ध में विस्थापित व्यक्तियों की सख्या 
90000 अको गयी है। अनोपचारिक अनुमानो ने यह आकडा 
2 लाख के कराब बताया है ४ झारतीय सामाजिक सस्थान 
(7989 $00८॥| ॥500८) के डा फर्नाँडीज ने दिल्‍ली की 
कुछ बस्तियों क अध्ययत से स्पष्ट किया कि “गन्दी बस्तियो 
में रहने वाले जनजातीय व्यक्ति ऐसे थे जो पिछले !5 वर्षों के 
दौरान षिकास परियोजनाओ द्वार विस्थापन और सूखे के 
कारण वननाश के फलस्वरूप शहरों मे आकर बस गए थे।" 
सरकोरे इन लोगा के यह आश्वासन देने का प्रयास करती हैं 
कि य्रष्टीय विकार के लिए यह विघ्थापन एक अस्थायी 
कौमव है जो चुकानी हो पड़ती है और कुछ वर्षो के पश्चात्‌ 
उनकी आधिक दशा मे काफा सुधार हो जाएगा। उजाड़े गए 
जनजातियों (7999) या ग्राम समुदायों का बहुत धोडा 
क्षतिपूति दी गयी। इनके पुनर्वास के प्रयास नाममात्र ही रहे 
और राष्टीय विकास्न के चार दशको के पश्चात्‌ ये जनजाताय 
लोग अत्यन्द दयनाय परिस्थितियों मे अपना जावन व्यतात 
कर रहे हैं। वन उत्पाद मे उनके प्राकविक अधिकार ठेकेदारों 
द्वार हधिया लिए गए जिनको वना के उत्पादन के पट्टे दिए 
गए। ज॑नजीताय एब ग्राम समुदायों (शा॥ग्ट्र७ एणाप्राणा। 
७८४) की सास्कृतिक क्षति को प्रक्रिया को जडहान विकास 
कहा जाता है। कई गेर सरकारी संगठन इस पारिष्थितिक 
पतन (8८०१०४१८०) 0६०श२०0७॥०४) के विरुद्ध सघप॑ कर रहे 
हैं ताकि जनजातीय एव ग्राम समुदायों की पहचान नष्ट न हो 
नलाए। विकास प्रक्रिया इन लोग का जोकि चदिया पर बनाए 
गए बाधो कारखानों सडको रेलबे लाइनो ओर अन्य नगरे 
को स्थापना के कारण बेघर हुए हे उचित रूप में ध्यान रखने 
मे विफल रही हैं। इसालिए तो इसे जडहान विकास की सन्ञा 
दी गयो है। 

भविष्यहीद विकास (प॥/छ००३५ 67०७४) का अर्थ 
विकास का ऐसी प्रणाली ये है चिसमें वतमान पोढय भावी 
याद के लिए आवश्यक ससाघत्रां का बुरी तरह अपव्यय 
_ इ क्णागउटए हतणगप्म गण गा मा 
एएणजरआाए 5 णाह्त का 5६800 एॉ अताधम॥2॥5८5 हह 


08काकआड कीट धकाएक्शफरवे गे त[श> ० रिपवतआ एज. 
(997) 7 258 
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करती है। इस सदर्भ मे, लोहा, ताबा जस्त सीस, अल्युमीनियम 
आदि जैसे निशेष और गैर नवीकरण योग्य ससाधनो का 
विशेष महत्त्व है। इसी प्रकार धरती मा से अधिक उपज प्राप्त 
करना परन्तु घरती की उर्वरता की शक्तियो की क्षतिपूर्ति न 
करने के परिणामस्वरूप भारी मात्रा मे भूमि बजर भूमि बन 
जाती है। वनो को बेदर्दी से काटते चले जाना और इसके 
साथ साथ बनगेपन का कार्यक्रम न चलाने से पारिस्थितिकी 
पतन होने लगता है। इससे बार बार बाढ और सूखे पडने 
आर हो जाते हैं। अत जरूरत इस बात की है कि भविष्यहीन 
विकास को बढावा देने की अपेक्षा पोषणीय विकास (505 
(शा906 0९४९/कराएथा0 को औ्रोत्साहन दिया जाए। 
नीति की दिशा 
विश्वभर का अनुभव जिसमे भारत कोई अपवाद नहीं 
यह बताता है कि विकास की सरचना और गुणवत्ता से मांग 
की जाती है कि वह मानवीय विकास रोजगार जनन 
निर्धनता समाप्ति और दीर्धकालीन पोषणीयता को ओर अधिक 
ध्यात दे। अन्य देशो की भांति भारत में भी दब्यव बढ़ रहे है 
कि ससाधने के सरक्षण प्रदूषण असमानता एवं बेरोजगारी 
के रूप मे विकास प्रक्रिया के दुष्प्रभाव को कम करने की 
जरूरत है। इसी कारण मानवीय विकास रिपोर्ट ने इस बात 
घर बल देते हुए उल्लेख किया है. 'ऐसा विकास जो आज 
की असमानताओ को शाश्वत बनाता है न ही पोषणीय है 
और न इसे कायम रखा जाना चाहिए।' 
जैसा कि मानवीय विकास रिपोर्ट (996) ने सुझाव 
दिया है भारत को विकास के ऐसे ढाये को अपनाना चाहिए 
जो (४) रोजगार जनन विकास को प्रोन्‍्नत करे (४) जिससे 
साम्यिक विकास (24०/७७४० 87०७७) को बढावा मिले 
(४7 जिससे सहयोगी विकास (?्रधलाएथआता> हाएजी) 
प्रोन्‍नत हो, (४9) जिससे जमीनी विकास [0095990 87097) 
प्रोन्नत हो सके और (७) जिससे पोषणीय विकास को बढावा 
दिया जा सके। यदि विकास के ऐसे ढाचे का अनुसरण किया 
जाता है तो इससे उलार विकास (.कञक०३ ००थक 
70७॥0) से बचा जा सकता है। मानवीय विकास रिपोर्ट (996) 
मे चेताबनी दी गयी है “पिछले 30 वर्षों का आर्थिक 
विकास और मानवीय विकास का रिकार्ड यह स्पष्ट करता है 
कि कोई भी देश लम्बे समय के लिए उलार विकास का मार्ग 
अपना नहीं सकता जहा आर्थिक विकास का प्रतितुलन 
मानवीय विकास के साथ न किया जाए, और विलोम क्रम 
भी। 
तालिका 7 में भारत के विभिन्‍न राज्यो में वर्तमान 
परिस्थिति के घारे मे बहुत ही रुचिकर जानकारी प्राप्त होती 
है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमे निम्न आर्थिक विकास के 


साथ उच्च मानवीय विकास का सकेत मिलता है। 993 में 
केरल मे जन्म दर ॥7 प्रति हजार के निम्न स्तर पर पहुच गयी 
जोकि विकसित देशो के साथ तुलनीय है। स्त्री साक्षरता 
(एला»० ॥ध३०५) 86 प्रतिशत घर पहुच गयी जबकि 
समग्र साक्षरता 90 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। किन्तु 
980 89 और 990 9 के दौरान राज्यीय घरेलु उत्पाद 
(8892 00॥6५॥० 40000) की वद्धि दर ]85 प्रतिशत 
रही और प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 85] रुपये था जो 
कि पजाब की तुलना भे लगभग आधा था। दूसरी ओर, 
हरियाणा मे प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद 990 9] में 3467 
रुपये (0980 8॥ की कोमतो पर) था जिससे 398। 97 के 
दौरान 39 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का सकेत मिलता 
है। किन्तु मानवीय विकास के क्षेत्र मे हरियाणा का रिकार्ड 
घटिया है ॥993 मे इसमें जन्म दर 306 प्रति हजार थी और 
साक्षरता दर 56 प्रतिशत थी जबकि स्त्री साक्षरता दर केवल 
4] ग्रतिशत थी। एक अन्य अजीय परिस्थिति राजस्थाव की 
थी जिसमे राज्योय घरेलू उत्पाद मे 475 प्रतिशत की उच्च 
वृद्धि दर अनुभव कौ गयी और इस प्रकार 4 मुख्य राज्यो मे 
इसका स्थान ॥99) मे न 3 से उन्नत होकर ने 8 हो गया। 
इसमे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्या भी 977 78 
के 38% से गिरकर 987 88 में 34 6% हो गयी चाहे इस 
गिरावट कौ वार्षिक दर 034 प्रतिशत थी जोकि देश में 
सबसे कम है। किन्त मानवीय विकास के सदर्भ मे इसका 
रिकार्ड भी घटिया है-इसमे 993 मे जन्म दर 336 प्रति 
हजार थी शिशु मृत्यु दर 82 और स्त्री साक्षण्ता दर का स्तर 
बहुत ही मीचा अर्थात 20 प्रतिशत था और समग्र साक्षरता दर 
भी लगभग 39 प्रतिशत थी। राजस्थान आर्थिक विकास के 
मार्ग पर तो आगे बढ रहा है परन्तु मानवीय विकास के मार्ग 
पर बहुत हो पिछड गया है। 

भारतीय परिस्थिति मे विभिन्‍न राज्यों मे भारी अन्तर 
पाए जाते हें। कुछ उदाहरण इस प्रकार है- 

] उच्च मानवीय विकास के साथ सापेक्ष। भीची 
आय केरल 

2 निम्न मानवीय विकास के साथ उच्च आय हरियाणा 

3 तीव्र आर्थिक विकास किन्तु निम्न मानवीय 
विकास राजस्थान 

4 मन्द आर्थिक विकास के साथ मन्द मानवीय 
विकास परिचमी बगाल। 

5 आर्थिक विकास और मानवीय विकास एक दूसरे को 
परस्पर बढाते हुए पजाब गुजऱत तमिलनाडु और महादष्ट्रा 

6 आर्थिक विकास और मानवीय विकास एक दूसरे पर 
मन्द प्रभाव डालते हुए-आन्श्रप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश, 
उड़ीसा और बिहार 
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भारतीय अभिदृश्य मे भारी असमानताए विद्यमान हैं और 
कई प्रतिरूपो मे अन्तर्निहित खतरे भी है। ऐसे राज्य जिनमे 
विकास का उलार ढाचा मानवीय विकास के विरुद्ध झुका 
हुआ है शीघ्र ही गतिरोध की स्थिति मे पहुच जाएगे। तीत्र 
आर्थिक विकास भी एक दशक या कुछ अधिक समय के 
पश्चातू मन्द होना शुरू हो जाएगा जब तक कि राज्य 
मानवीय विकास को प्रोन्‍्नत करने का विशाल कार्यक्रम लागू 
नहीं करता। इसी प्रकार केरल को आर्थिक विकास को त्त्वरित 
करने का प्रोग्राम चालू करना होगा ताकि मानवीय विकास के 
लाभ उच्च उत्पादिता के रूप मे प्राप्त किए जा सके। 
आध् प्रदेश उत्तर प्रदेश उडीसा और बिहार जैसे पिछडे 
हुए राज्य निम्न आर्थिक बिकास और निम्न मानवीय विकास 
के दुष्चक्र मे फस गए हैं। उन्हे इस दुष्चक्र को तोडने के 
लिए पहले विनियोग को बढ़ाना होगा ताकि आर्थिक विकास 
त्वरित किया जा सके और बाद में मानवीय विकास को 
बढावा देना होगा। अन्यथा वे दूसरी दिशा मे भी चल सकते 
है और पहले मानवीय विकास को बढावा दे जिससे बाद से 
आर्थिक विकास त्वरित करने के लिए दबाव बढे। 
बुनियादी प्रश्न यह है कि क्‍या विकास और साम्य 
(एवणा0) मे अन्तर्विशेध है ? एक समय था जब स्लाइमन 
कुजनेट्स (80707 ६ घट)९/$) ने यह तर्क दिया कि आर्थिक 
विकास के आरंभिक चरणों मे असमानता बढेगी क्योकि 
श्रमिक कृषि को छोड उद्योग को ओर चलेगे और फिर जैसे 
औद्योगिक उत्पादन अधिक विस्तृत हो जाएगा यह असमानता 
कम हो जाएगी। इसी प्रकार, निकोलास काल्डर (साला085 
॥६७॥७०) ने यह तर्क दिया कि आर्थिक विकास को त्वरित 
करने के लिए बचत उद्योगपतियो की जेबो से प्राप्त होगी अर 
इस चर्ग के लिए अधिक लाभ को बर्दाश्त करना होगा ताकि 
ये विनियोग के उच्च स्तर को प्रोन्‍्नत करने के लिए बचत 
उपलब्ध करा सर्क जिससे विकास प्रक्रिया त्वरित का जा 
सके। 
मानवीय विकास रिपोर्ट (996) ने यह बात साफ 
शब्दो भे कही है “पारम्परिक विचार कि आर्थिक विकास 


के आरंभिक चरणों मे अनिवार्य आय-वितरण में गिरावट 
आती है असत्य प्रमाणित हुआ है। नयी खोज से यह पता 
चला है कि सार्वजनिक और निजी ससाधनो के साम्यिक 
वितरण (40790) 8/97797॥0॥) से अधिक विकास की 
सभावना बढती है।” इस सर्दर्भ मे विकास साम्य और 
लोकतन्त्र के उद्देश्यों को एक-साथ चलाने की आवश्यकता है 
क्योकि वे एक दूसरे से प्रबल रूप मे जुडे हुए हैं। 

विश्व बैक के 92 देशो के बारे मे किए गए अध्ययन 
से पता चलता है कि विकास के केवल 6% भाग कौ 
व्याख्या भौतिक पूजी (0५5८३ ००७०४) वीरता द्वारा की 
जा सकती है (अर्थात्‌ मशीनरी बिल्डिग और भौतिक आधार 
सरचना (0504 |7#45#ए९(॥०) द्वार जबकि 20 प्रतिशत 
के लिए मानवीय एवं सामाजिक पूजी (प्रणयाज्या क्षाप 5009] 
८2)॥७) को श्रेय दिया जा सकता है। 

ऐसे विश्वसनीय प्रमाण के होते हुए यह वाछनीय महीं 
कि आर्थिक विकास को धीरे-धीरे मीचे की ओर रिसने दिया 
जाए। नीचे की ओर रिसने वाले दृष्टिकोण ([70॥08 60जगा 
आ97००८०४) का प्रतिस्थापन रोजगार जनन विकास 
(हए0आधा। हथाशक॥ह8 870७/॥) से किया जाना चाहिए, 
जिसके लिए भारत को पूर्ण रोजगार के प्रति अपनी बचनबद्धता 
प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ-साथ विकास प्रक्रिया को 
साम्यिक विकास के साथ अधिक जनसहयोग को बढावा देना 
होगा। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र अर्थात्‌ स्वास्थ्य और शिक्षा 
में भारी विनियोग करना होगा ताकि एक बेहत्तर श्रमशक्ति 
द्वाग़् उत्पादिता बढ सके जिसके परिणामस्वरूप विकास के 
लाभो मे श्रम को बेहत्तर भाग मिल सके। दूसरे शब्दों मे तीब्र 
आर्थिक विकास और तीघ्र मानवीय विकास मे कोई अन्तर्विरोध 
नहीं है दोनो एक दूसरे को पुष्ट करते हैं और जब तक भारत 
इन दोनों में सन्तुलन स्थापित नहाँ कर लेता विकास साम्य 
और लोकतस्त्र के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सक्केगे और 
विकास देश के गरीब वर्गों के बडे भाग के लिए अपूर्ण ही 
रहेगा। 
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भारत की राष्ट्रीय आय 
(एसहा0र5, ए700५8 07 पष्ण4) 








राष्ट्रीय आय समिति (२णाक्ष #0णा8 (० 
४७) के अनुसार, “राष्ट्रीय आय के प्रावकलत के लिए किसी 
अवधि-विशेष मे उत्पन्न बसस्‍्तुओ और सेवाओ कौ मात्रा को 
दुहरी बार गिने बिना मापा जाता है।”' इस प्रकार कुल राष्ट्रीय 
आय किसो अर्थव्यवस्था मे वस्तुओ और सेवाओ के प्रवाह 
का माप है। राष्ट्रीय आय प्रवाह है सप्रह नहीं। राष्ट्रीय 
सम्पत्ति (४णा॥। ८०) की राष्ट्रीय आय से तुलना करे 
तो राष्ट्रीय सम्पत्ति एक विशेष समय में किसी राष्ट्र के लोगो 
के प्रास विद्यमान वस्तुओ के सग्रह का माप है जबकि 
राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय मे किसी अर्धव्यवस्था की 
उत्पादन शक्ति को मापती है। सुविधा के लिए “एक वर्ष की 
अवधि में' उत्पन्न चस्तुओ और सेवाओ को मात्रा को मापते 
को रीति प्रचलित है। इस प्रकार जब हम राष्ट्रीय आय को 
बात करते हैं तो हमाय अभिप्राय वस्तुओ और सेवाओ के 
वार्षिक प्रवाह से होता है। भारत मे ग़ष्ट्रीय आय के आकड़े 
वित्तीय वर्ष (अर्थात्‌ । अप्रैल से 3] मार्च तक) पर आधारित 
हैं। राष्ट्रीय आय मापने के लिए एक चर्ष की अवधि को 
इसलिए भी आघार बनाया जाता है क्योंकि इसमे वर्ष को 
सभी ऋतुओ का समावेश हो जाता है। 


7. भारत मे राष्ट्रीय आय के अनुमान का 
तरीका 

किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुपात तौने प्रकार से 
लगाया जा सकता है. (१) साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पाद, (2) सघन ज्ागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय और (3) 
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय व्यय। सैद्धान्तिक दृष्टि से इन 
तीनो तरीकों द्वारा राष्ट्रीय आब का एक ही योग प्राप्त होना 
चाहिए परन्तु विभिन्‍न अनुमानो के लिए आवश्यक आकडो 
को विश्वसनीयता मे भिन्‍तता होने के कारण, इन तीनो योगो 
में अन्तर विद्यमान होते हैं। उन्नत देशो में कृषि राष्ट्रीय आय 
का बहुत थोडा भाग उपलब्ध कराती है और दिगम क्षेत्र 
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(ए०्फ्ृणश6 5६८०) कुल आय का मुख्य भाग) परिणामत 
राष्ट्रीय आय का अनुमान आय-गणन् प्रणाली ((९क४0४ 
ह/0०॥5 श॥०१) के आधार पर करना सभव है। परन्तु 
भारत जैसे अल्पबिकसित देश मे 983-84 मे कृषि द्वारा 
कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 37 प्रतिशत उपलब्ध कराया 
गया और निगम क्षेत्र ने कुल उत्पादन का केवल 8 प्रतिशत 
भाग जुटाया इस कारण आय-गशणना प्रणाली के आधार पर 
अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कौ आय प्राप्त करना सभव नहीं। 
चरिणामत उत्पादन प्रणाली और आप प्रणाली के सम्मिश्रण 
का प्रयोग किया जाता है। यह भारत मे विद्यमान परिस्थितियों 
का स्वाभाविक परिणाम हैं। 

स्वतत्रता-पूर्व काल के अनुपानों मे दादाभाई नौरोजी 
शाह और खम्बत फिण्डले शिरज और वाडिया एवं जोशी ने 
कृषि क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्राप्द कर इसमे एक निश्चित 
प्रतिशत कृषि-भिल क्षेत्र (९०४ ब&7८एण/ए/० 5६८०) के 
भाग के रूप में जोड दिया। इन अनुपानों को मान्यताओ का 
कोई वैज्ञानिक आधार न था। 

डॉ वी के आर वो राव का अनुमान-डॉ राव ने 
उत्पादन गणना प्रणाली (00छझआा$ 0५०9७८४०७ )/ ०१००) 
और आय-गणना प्रणालो के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। 
उन्होंने भारत के लोगो को दो बर्गों मे बाट दिया। प्रथम चर्ग 
मे कृषि चरागाह खान जगल मत्स्य और आखेट को शामिल 
किया। इन क्षेज्ञे से उत्पादन का मूल्य प्राप्त करने के लिए 
उत्पादन-प्रणाली का प्रयोग किया गया। ट्वितीय वर्ग मे उद्योग 
व्यापार, परिवहन सार्वजनिक सेवाएं और प्रशासन व्यवसाय 
ललित कलाए और गृह सेवा शामिल किए गए। इन व्यवसायो 
के लिए आय गणना प्रणाली का प्रयोग किया गया। इन दो 
उपयोगो मे मकाने के रूप मे सम्पत्ति और अन्य ऐसी मद से 
प्राप्त आय को जोड दिया गया जो पहले दो वर्गों मे शामिल 
न की गई थौं। इस कुल आय-योग मे से उन वस्तुओ और 
सेवाओ के मूल्य को घटा दिया गया जो उत्पादन-क्रिया मे 
प्रयुक्त हो गए। इसमे विदेश मे प्राप्त शुद्ध आय को जोडकर 
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राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार किया गया। स्वतत्रग पूर्व 
काल मे उपलब्ध आकडो की विश्वसनीयता को ध्यान में 
रखते हुए डॉ राव का अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय 
माना जाता है। राष्ट्रीय आय समिति और केद्रीय सांरियको 
सगठन (एथ्ाश् आंग्राज्ञाट्व 0हूक्ष5आ0ा) ने डा राव 
की पद्धति मे कुछ सशोधन कर उसे स्वीकार कर लिया। 


राष्ट्रीय आय समिति और सी एस ओ के अनुमान 
स्वतत्रता उपरान्त काल के लिए राष्टीय आय अनुमाना 
की तीन श्रृखलाए उपलब्ध है-- 

() पारम्परिक श्रृूखला ((७॥एशाएणात्र 50765) 
द्वारा 4948 की कीमतो और वर्तमान कौमतो पर राष्टीय आय 
के अनुमान तैयार किए गए है। 

(2) संशोधित श्रखला (05९० $९९७) मे राष्ट्रीय 
आय के अनुमान 960 6] और उनके बाद के काल के लिए 
वर्तमान कीमतो एबं 960 6] कौमतो पर तैयार किए गए। 
यह श्रृंखला 960 6। से 975 76 तक के लिए उपलब्ध 
है। आधार वर्ष को 970 7। मे बदल कर, 970 7 की 
कीमतो पर एक नई श्रृंखला तैयार की गई। 

सशोधित श्रृखला मे भवन निर्माण क्षेत्र (0आाआच० 
7700) को छोडकर सभी क्षेत्रों मे एक सी विधि अपनाया 
गयी। भवन निर्माण क्षेत्र मे आय प्रणाली की अपेक्षा व्यय 
और वस्तु प्रवाह प्रणाली (83छथवावाएा& ब6 ००॥॥॥क्‍00॥9 
709 8ए/706८॥) का प्रयोग किया गया। क्स्तु प्रवाह के 
उत्पादन का अनुषान लगाया गया और इसमे स्टाक मे परिवर्तन 
आयात एब निर्यात के आधार पर आवश्यक घटाव बढाव 
किया गया। इसके अतिरिक्त परिवहन लागतो व्यापारियों के 
लाभान्तर (॥/8877) अप्रत्यक्ष करो आदि के रूप मे सहायक 
सूचना भी प्राप्त को गई ताकि निर्माण सामग्री का निर्माण स्थल 
पर मूल्य प्राप्त किया जा सके। व्यय प्रणाली द्वारा नए 
निर्माण पुनर्निमाण एवं विस्थापत आदि घर कुल व्यय आका 
गया। 

चालू कीमतों पर प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को प्रत्येक क्षेत्र 
के कीमत सूचकाक ((१९७ 908९) द्वार सममूल्यित किया 
जाता हैं प्रत्येक क्षेत्र को अनुमानित वास्तविक आय को 
जोडकर स्थिर कीमतो पर राष्टीय आय तैयार की जाती है। 


980-8] के आधार घर सी एस ओ की नयी श्रृखला 

केन्द्रीय सांख्यिकी सगठन ने 980 8] को आधार वर्ष 
बना कर राष्ट्रीय आय की एक नयी श्रृखला ठैयार को है। इस 
आधार पर 950 5॥ के बाद से 979 80 तक 980 8] 
'की कीमती पर राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किए गए है 
ज़ाकि एक पूर्ण श्रूखला उपलब्ध हो सके। 


नयी श्रृखला मे एक मुख्य सुधार अचल पूजी के उपभोग 
(ए०ा5ष्णाए॥णा ्॑ #ि८१ ०४७॥०४) के अनुमान की विधि 
के बारे म किया गया है। अचल पूजी के उपभोग के वर्तमान 
अनुमान सामान्यव उद्यमी के खातों में मूल्यहास (286 
८भाणा) के लिए किए गए प्रावधान पर आधारित है या 
विभिल समग्र सर्वेक्षणों या तदर्थ अध्ययनों मे मूल्यवृद्धि 
(५४४८ 80086) में मूल्यहास के अनुपात पर आधारित हैं। 
सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति के बारे में, अचल पूजी के 
उपभोग का कोई अनुमान तैयार न किया जाता था क्योकि 
सरकार सामान्यत मूल्यहास के लिए कोई प्रावधान नही 
करती थी। नयी श्रृखला मे अचल यूजी के उपभोग का 
अनुमान तैयार करते हुए स्टाक के मूल्य वर्ष के दौरान हुए 
अचल पूजी निर्माण ओर प्रत्येक प्रकार की परिसम्पत्‌ की 
आय को दृष्टि में रखा गया। यह दावा किया गया हैं कि नये 
अनुमान इन परिसम्पतों के विस्थापन भूल्य (सछ्काबटशाशा! 
५४४७८) के लगभग समान होगे। इस दृष्टि से यह विधि पहले 
अपनायी गयी विधि से बेहतर है और भारत मे पूजी निर्माण 
एवं बचत पर राज कार्यदल (२8] ५/७|थाह 0009) की 
सिफारिशों के अनुरूप है। 

संशोधित विधि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय सम्बन्धी 
योगो के अनुमानो मे ।970 7 की श्रृखला के विरुद्ध, नयी 
श्रृखला मे वृद्धि देखने मे आयी है। उदाहरणार्थ !980 8! के 
दारान साधन लागत पर कुल देशी उत्पाद |22226 करोड 
रुपए आका गया जबकि ॥970 7 की श्रृखला के अनुसार 
यह । 43 548 करोड़ रुपए था अर्थात्‌ 8678 करोड रुपए की 
वृद्धि व्यक्त हुई जबकि नयी श्रृंखला मे आय सम्बन्धी योगो 
मे वृद्धि व्यक्त हुई है कुल देशीय बचत (09058 607९500 
$4५णाहठ) के अनुपाव सामान्यत कम हुए है। इसका मुख्य 
कारण भोतिक परिसम्पतों के बारे में परिवारों की बचत के 
अनुमान का सशोधन हे। शुद्ध बचत की दर इनमे भी कम 
आको गयी है क्योकि नयी श्रृखला मे अचल पूजी के उपभोग 
की दर अधिक ऊची रखी गयी है। परिणामत नयी श्रृंखला 
मे 970 7] की श्रृखला के विरुद्ध प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्टीय 
उत्पाद (९८६ ८कुआ9 पी४०) अधिक है। 


2 राष्ट्रीय आय की सरचना एवं वृद्धि की 
प्रवृत्तिया 
(फलातेड कर धार एएफा[एण्शा0ता ब70 (ा0ए/। 
0वरिबा0णवों पारणार) 
भारत के आयोजन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए 
राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियो का अध्ययन करना आवश्यक है। 
केन्द्रीय साख्यिकी सस्थान (050) ने 980 8] की कीमतो 


भारत की राष्ट्रीय आय द्र्प 


पर राष्ट्रीय आय के आकडे और इसके विभिन्‍न योग प्रस्वुव 
किए हैं। अव यह अच्छा होगा यदि हम आयोजन के पिछले 
48 वर्षो मे राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद की सरचना में 
परिवर्तन की प्रवृत्तियो का अध्ययन करे। 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय कौ 
प्रवृत्ति--राष्ट्रीय आय एव प्रति व्यक्ति आय के आकडे चालू 
एव स्थिर कीमते पर एकत्र किए जाते हैं परन्तु चालू कीमतो 
पर राष्ट्रीय आय सबन्धी आकड़े अर्थव्यवस्था के बिकास्ठ का 
सही पित्र प्रस्तुत नहीं करते। इसका कारण यह है कि चालू 
'कौमवो पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दो कारणों से सयुक्त प्रभाव 
को व्यक्त करती है अर्थात्‌ (क) वास्तविक वस्तुओ एवं 
सेवाओ के उत्पादन की चृद्धि, और (ख) कीमते मे वृद्धि 
यदि राष्ट्रीय आय मे चृद्धि पूर्वोक्त कारण का परिणाम है तो 
यह वार्स्तावक बुद्ध की सूचक है क्योंकि इसके फलस्वरू+ 
लोगो को बस्तुओ एवं सेवाओं की अधिक मात्रा उपलब्ध हो 
जाती है। यदि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि उपरोक्त कारण का 
परिणाम है ते यह मौद्रिक रूप मे राष्ट्रीय आय की वृद्धि को 
व्यक्त करती है। इसी कारण किसी काल सप्बन्धी राष्ट्रीय 
आय के आकंडो को स्थिर कीमतो (00 777065) पर 
अवमूल्यित किया जावा है ताकि कौमतो मे वृद्धि के ग्रभाव 
को दूर किया जा सक्के। इस प्रकार स्थिर कौमतो पर राष्टीय 
आप के आकडे तुलनीय बन जाते हैं। परन्तु ये जनसख्या 
प्रघाव को छुपाएं रखते हैं। जनसख्या वृद्धि के प्रभाव को दूर 
करने के लिए प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय 
का परिकलन किया जाता हे। जहा स्थिर कौमतो पर शुद्ध 
रा्टीय उत्पाद मे बृद्धि समाज द्वाए कुल उत्पादन प्रयास की 
सूचक है और यह वस्तुओ और सेवाओ की वृद्धि दर को 
व्यक्त करती है वहा स्थिर कोमतो पर प्रति व्यक्ति आय मे 
वृद्धि लोगो के जीवन स्तर मे परिवर्तन कौ सूचक है। 
तालिका मे दिए गए आकडो से पता चलता है कि 
39 वर्षों (950-5) से 980 8)) को अवधि के दौद्यन 
शुद्ध राष्टरय उत्पाद (१८7४थ/०ाके 204०८) (0980-87 
को कोमतो पर) की वाधिक बृद्धि-दर (0७४४ १४६) 34 
प्रतिशत रहो और ग्र॒त्ति व्यक्ति आय की बृद्धि-दर केवल 2 
प्रतिशत थी। इसके विरुद्ध चालू कौमतो पर शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 89 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति 
उत्पाद की वृद्धि दर 66 प्रतिशत थी। किस्तु चालू-कीमतो 
पर शुद्ध राष्ट्रोय आय की वृद्धि का अधिकतर भाग मिध्या है 
क्योंकि यह कौमतो मे चृद्धि के कारण मौद्रिक वृद्धि को 
दर्शाता है विशेषकर तीसरी योजना के बाद के काल मं। 
आकड़ो को तीन अवधियो मे विभक्त करने से पता 
चलेता है कि आयोजन के पहले 0 वर्षों 0950 5] से 
960 6) मे शुद्ध राष्टीय उत्पाद की चापिक वृद्धि-दर 


38 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर 8 
ब्तिशव थी। परन्तु इसके बाद अर्थव्यवस्था के निष्पादन 
(एब्नाणिए/००) मे गितवट आती गयी। 960-60 और 
970-7 के दौरान शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कौ वार्षिक वृद्धि 
दर कम होकर 34 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति उत्पाद की 
केवल 2 प्रतिशत हो गयो। इसके बाद के 0 वर्षों (970-7! 
से 980 8)) में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धिनदर 30 
अतिशत हो गयो और प्रति व्यक्ति उत्पाद की तो केचल 07 
प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। 

दूसरी पचवर्षाय योजना ने अपने दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य मे 
कल्पना को थी कि 977 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना 
किया जाएगा। किन्तु 30 वर्षो (950-5। से 980-8।) के 
काल मे प्रति व्यक्ति आय मे केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि यह 
अफेन, देती, है; ह्कि. प्राप्ति, दीर्पकालीत, दास, के आए, मे, भी, 
कम थी। यह हमारे देश कौ आयोजन प्रक्रिया पर दु खद 
टिप्पणी है। केवल 993-94 में अर्थात्‌ 43 वर्षों को अवधि 
में प्रतिव्यक्ति आय दुगुनी की जा सकी। यह एक निराशाजनक 
परिस्थिति है। 

980-8 से 999 9! के दशक के दौग़न वृद्धि-दर 
मे महत्त्वपूर्ण उनति हुई। 7980-8! और 990 9॥ के 
दोयन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मे 54 प्रतिशत की औसत वार्षिक 
वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मे (]980-8 
की कीमतों पर) ३। प्रतिशत को वापिक चृद्धि हुई। यह एक 
स्वस्थ प्रवृति है क्योंकि भारतीय अर्पव्यवस्था, प्रोफेसर राजकृष्ण 
की उकच्ि मे हिन्दू वृद्धि दर (छतञत0 ४७४४ ० 0/00फ) के 
अवशेधक को पार कर गयी है। 

990-9] और 995 96 के दौरान, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 
(980-8। को कौमतो पर) की ओसत वार्षिक वृद्धि दर 49 
प्रतिशत थी और प्रति व्यक्ति उत्पाद को वृद्धि दर केवल 34 
प्रतिशत थी। 99-92 के पश्चात्‌ सुधार प्रक्रिया के प्रभावाघीन 
अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ है और 992-93 ओर 

3993-94 में आरम्भ युनरुत्यान के पश्चात्‌ 994 95 से 
१996-97 के दौरान वृद्धि-दर तेजी से बढी। इसका कारण 
कृषि, विनिर्माण, बिजली निर्माण व्यापार एवं होटल परिवहन 
ओर सचार मे तीत्र वृद्धि था। यह आशा की जाती है कि 
992 93 और 996-97 के दौरान, सकल देशोय उत्पाद 
की औसत वृद्धि-दर 6.5 प्रतिशत हो जाएगी ओर प्रति व्यक्ति 
उत्पाद को वृद्धि दर 43 प्रतिशत तक पहुच जाएगी। यह 
एक अभिनन्दनोय प्रवृत्ति है। 

2 विभिन्‍न योजनाओं के दौरान वार्षिक वृद्धि 
दुरें-पहली योजना के दौरान शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एफ) 
की ओसत वार्षिक वृद्धि-दर (970-7की कौमतो पर) 
३8 प्रतिशत थी जो दूसरी योजना मे बढकर 4 प्रतिशत ही 


48 भारत की राष्ट्रीय आय 


गयी। त्तीसरी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की औसत 
चार्पिक वृद्धि-दर एक दम गिरकर 22 प्रतिशत हो गयी जो 
केवल जनसख्या की वृद्धि को निष्य्रभावी करने के लिए 
पर्याप्त ही थी। इसका सकेत इस बात से मिलता है कि 
तीसरी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दर शून्य 
थी। इसका मुख्य कारण 965-66 का भारी सूखा था 
जिसके परिणामस्वरूप विकास-दर धीमी पड़ गई। इससे 
अगले वर्ष फिर सूखा पडा और साथ ही व्यापारिक प्रतिसार 
(8॥5॥255 ९८८५३०॥) भी व्यक्त हुआ। 967-68 के 
पश्चात्‌ अर्थव्यवस्था ने धीरे-धीरे उन्नति करनी शुरू कौ और 
विकास दर में सुधार हुआ। इस कारण वार्षिक योजनाओ मे 
अपेक्षाकृत अधिक उन्नति हुई। अत राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
दर 7 प्रतिशत (१970-7! की कीमत पर) प्रतिवर्ष हुई। 
चौथी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की औसत बार्पिक 
वृद्धि-दर कम होकर 3] प्रतिशत हों गयी और वास्तविक 
प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर घट कर प्रतिशत प्रतिवर्ष 
हो गयी। 








तालिका ! साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं 
प्रति व्यक्ति उत्पाद 
980-8] की कीमतों पर चालू कीमतों पर 
अवधि शुद्ध राष्ट्रीय प्रति ज्यां 5 शुद्ध राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति 
उत्पाद उत्पाद उत्पाद उत्पाद 
(करोड रुपये) (रुपये) (करोड रुपए) (रुपये) 

950 5] 40454... ॥2 8 525 239 
960 6॥ 58602... 35 ॥4 60 328 
3970 पा 8220..._ 52 36 362 675 
49808॥. 70685.. [67 449 685 4630 
984 88. ]33808.. 48 485 08 2504 
39909] 86446. 2222. 48074. 4983 
992 93. 495602.. 2243... 546 023 6262 
993 94. 207545... 2337... 638 979 29% 
99495. 223580.. 2449... 75959. 8402 
)99596. 239957.. 3608. 88॥ 2/6.._ 9578 
3996 97%. 258446.. 276... 008 88. 3077 
चार्षिक बृद्धि-दर 

]950 5 से 38 व8 52 ३2 
4960 6[ 

960 6]से उ4 ]2 कल शा 
4970 7 

970 7) से 30 07 7 92 
4980 8। 

4980 8[से 54 3] ]42 ॥46 
१990 9] 

990 9] मे 49 34 464 733 
4995 96 

*शीघ्र अनुमान 

स्लोत ; 950 5। से 979 80 की अवधि के लिए आंकड़े सिक्का 


4०६०7 ठद5/63 ?४४४ 5७7८5) /950 3/० 4979 80 और चाद के 
काल के लिए आर्थिक समीक्षा (997 98) से आक्डे लिए गए हैं। 


घाचवी योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान (974-75 से 
977-78) राष्ट्रीय आय की औसत वार्पिक वृद्धि-दर 4 
प्रतिशत थी और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर केवल 23 
प्रतिशव थी। कुल मिलाकर पाववीं योजना के दोरान अर्थव्यवस्था 
की प्रगति सतोपजनक समझी जा सकती है। 

छठी योजना (980 85) के दोरान भारत की राष्ट्रीय 
आय मे 47 प्रतिशत की वार्पिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय 
में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

सातवीं योजना (985 90) के दौरान भारत के शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पाद मे 54 प्रतिशत की दर से वार्पिक वृद्धि हुई 
और प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर 33 प्रतिशत रही। 
जाहिर हे कि सातवीं योजना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मे 5 
प्रतिशत और प्रति व्यक्ति उत्पाद मे 3 प्रतिशत के लक्ष्य को 
प्राप्त करने मे सफल हुई। यह एक अभिनन्दनीय स्थिति है। 

आठवीं योजना (992 97) के दारान सकल देशीय 
उत्पाद में 65 प्रतिशत की यृद्धि दर ओर प्रति व्यक्ति उत्पाद 
मे 43 प्रतिशह की चृद्धि दर प्राप्त करमे की सभावना हे। यह 
अत्यन्त अभिनन्दनीय प्रवृत्ति हे इस प्रवृत्ति को बनाए रखना 
होगा। 

3 राष्ट्रीय आय के उद्योगवार वितरण की प्रवृत्ति- 
तालिका 2 मे शुद्ध देशीय उत्पाद (१७ (0्रार्श्रा० 9004- 
७८0) के उद्योगवार वितरण की सरचना मे परिवर्तन का पता 
चलवा है। 

() प्राथमिक क्षेत्र मे कृषि बन क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र और 
खाने शामिल किए जाते है इसका भाग जो 950 5] में 
शुद्ध देशीय उत्पाद का 553 प्रतिशत था कम होकर 4970 7! 
मे 44 5 प्रतिशत हो गया और फिर ओर कम होकर 995 96 
मे 268 प्रतिशत हो गया। कृषि द्वारा 950 5। मे सकल 
देशीय उत्पाद का 486 प्रतिशत योगदान किया गया परन्तु 
यह भाग 995 96 में गिरकर 25 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक 
क्षेत्र े कृषि सबसे महत्तपूर्ण है और कृषि उत्पादन में 
यरिवर्तन की ग्रवृत्ति ही राष्ट्रीय उत्पादन मे प्राथमिक के भाग 
को निर्धारित करती है। 

(४) ट्वितीयक क्षेत्र के दो प्रमुख अग है--विनिर्माण 
(/क॥एवच्टफआह) और निर्माण (टका४0४८४०४)। सकल 
देशी उत्पाद में बिनिर्माण का भाग 950 5] में 25 
प्रतिशत था जो 995-96 में वढकर 24 2 प्रतिशत हो गया। 


भारत की राष्ट्रीय आय 49 


बालिका 2 साधन लागत पर सकल देशीय उत्पाद का 


वितरण 
प्रतिशत वितरण (980-8॥ की कौमठों पर) 
950 5.__9707॥ ॥999 96 
(क) प्राथमिक क्षेत्र 55 अप5 268 
॥ कि 48 6 397... 250 
2. बत्‌ मत्स्य एव खाते 57 48 38 
(खत) द्वितीयक क्षेत्र व6 236 डा 
3 विनिषाण ॥25 ब4 242 
4 निर्माण 33 50 43 
$ बिजली गैस एक 93 ]2 २6 
जलाप्रभरण 
(ग) दृतौय क्षेत्र 285 335 १ ४.॥ 
6 व्यापार, परिवहन आदि ॥॥6 ॥42 20] 
7 वित्त एवं वास्‍्टलिक 90 80 बऊउ 
जायदाद 
8 सामुदायिक एवं वैयक्तिक 85 96 07 
सेवाए 
कुल शुद्ध घरेलु उत्पाद 000 000._ 000 


(४) तृतीयक क्षेत्र मे व्यापार परिव्रहन गोदाम सचाए, 
बंका बीमा, वास्तविक जायदाद्‌ ओर सामुदाधिक एव वेषक्तिक 
सैबाए शामिल की जाता हें। तृतीयक क्षेत्र का कुल देशीय 
उत्पाद में भाग 950 5] में 28 5 प्रतिशत था जो 999 96 
में बढकर 42। प्रतिशत] हो गया। ततायक क्षेत्र म तान अग 
है. (क) परिवहन, सचार ओर व्यापार का भाग जो 990 5 
में )) प्रतिशत था उन्‍्त्रत होकर 995 96 मे 20॥ प्रतिशत 
हो गया। (ख) बेंकिग बीमा ओर वास्तविक जायदाद (८४ 
€४४६6) अर्थात गृह आवास ओर व्यापारिक सेवाआ का भाग 
90 प्रतिशत से बढकर । 3 प्रतिशत हो गया। (ग) सावजनिक 
प्रशासन और प्रतिरक्षा का भाग जो ॥950 5 में 23 प्रतिशत 
था बदकर १995 96 में 49 प्रतिशत हो गया। परन्तु इसके 
विरुद्ध वेयक्तिक सेवाओ का भाग जो ॥950 »। में 64 
प्रतिशत था कम होकर 999 96 में 58 प्रतिशत हा गया। 
यदि स्रामुदायिक एब वेयाकृक सेवाओ को एक साथ लिया 

जाये तो इनके भाग में सीमात्त वृद्धि हुई आर यह 950 5 
के 85 प्रतिशत की तुलना मे बढकर 99५ 96 मे ॥07 
प्रातशत हो गया। 

उद्योगवार राष्टीय आय के घिश्रण के साचनात्मक पारबतन 
योजनाओ के दौरान आधिक विकास को प्रक्रिया प्रारम्भ करने 
का परिणाम हैं। चूंकि विकास प्रक्रिया के दारान सगठित क्षेत्र 
म बिनमाण का ताब् विस्तार अन्तनि'हत था इसालए विनिमाण 
का भाग राष्टाय आय मे ग्रोन्‍्नत होना स्वाभाविक था। किन्तु 
कप मे विकास को दर अधिक नहीं रही। 950 3) से 


990 9 के बोच कृषि के वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर 
26 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी परन्तु इसके विरुद्ध इस काल के 
दोयन विनिर्माण को वार्षिक बृद्धि दर 56 प्रतिशत थी। इसी 
अकार व्यापार, परिवहन एवं सचार की वृद्धि दर भी 54 
प्रतिशत थी। बेकिग चीमा और वास्तविक जायदाद मे 
विकास दर 44 प्रतिशत थी परन्तु सार्वजनिक प्रशासन और 
प्रतिरक्षा मे समग्रकाल के दौदन विकास दर 64 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष हो रही। ]१07॥०09_ 
आथिक विकाप्त का सिद्धान्त भा राष्टाय उत्पाद के 
मिक्षण में सरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है। विकसित 
देशो मे कुल देशीय मय (6053; 






ओर कृषि का भाग अ 
अल्पविकसित देशो की 
उनको अर्थव्यवस्थाओ कौ' 
प्रतिबिम्व हे। जबकि कम सेफ 
में अधिकता ओद्योगाकत 
अर्थव्यवस्थाए गुख्यत कपि प। 

जैसे ओद्योगीकरण प्रगति करता हे उसक फलस्वरूप 
उद्योगो ओर सेवाओ के भाग में उन्त्रति होती हे। भारताय 
अथव्यवस्था कृषि-अथव्यवस्था से आद्योगोकृत अर्थव्यवस्था 
मै प्रवेश करने का सक्रान्ति प्रक्रिया (00०९५ ०।035॥00॥) 
मे से गुजए रहा है। इस प्रक्रिया म राष्टाय आय के मिश्रण से 
एक सरचनात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। यह सरचनात्मक 
परिवर्तन हो रहा हे चाहे इसका गति घीमा हे। 

जसी कि विकास प्रक्रिया मे प्रत्याशा रहता हे भारत मं 
भा ततय क्षेत्र के भाग मे उन्‍्रति अनुभव की गया। इसका 
मुख्य कारण परिवहन एवं सचार, बक तथा बामा ओर 
प्रशासन का तेज गति से विस्तार है। तृतीय क्षेत्र के सभी अगा 
का 7950 5) आर 990 9। के दोरान 49 प्रतिशत की 
वाधिक वृद्धि दर से विकास हुआ जोकि अधव्यवस्था मे 
सकल देशीय उत्पाद की समग्र आसत 4] प्रतिशत का बृद्धि 
से अधिक ह। राष्टयय आय का बदलता हुई सरचता को और 
प्रोत्ताहन देने के लिए आँद्योगीकाण के प्रोग्राम को आर 
मजबूत बताता होगा। इसका अध कृषि का उपेक्षा नहीं हे 
बल्कि कृषि मे विकास प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए 
अधव्यवस्था का आद्योगाकरण काना है आर इसके लिए 
कृषि पर आधारित उद्योग या कधि को आदान (पा) 
उपलब्ध करने वाले उद्यागो का विकास अनिवाय ह। इस 
प्रकार का भारताय अधव्यवस्था को अल्पविक्सित से विकसित 
अथव्यवस्था म परिवतित करने का प्रक्रिया पूरा हो सकता 
हे 






+अैकिनता- का 
क्त्यवस्थाए अपनी 


50 भारत की राष्ट्रीय आय 


4 शुद्ध घरेलू उत्पादन मे सरकारी क्षेत्र का भाग 
(चालू वीमतो पर) 960 6। की तुलना मे 0 6 प्रतिशत से 
बढकर 9)5 96 में 246 प्रतिशत हो गया। सरकारी क्षेत्र से 
चद्धि प्रमश राज्य की आर्थिक क्रियाओ के विस्तार की 
सूचय्र है। इसवा मुख्य य्रारण सरबारी प्रशासन एवं 
गैर विभागीय उद्यमों (बा (ला फ्रातशाएव | ॥07जा5टछ) 
वे शेत्र का विस्तार है। (देरिपिए तालिका 3) 

तालिफा १ शुद्ध देशीय उत्पाद भे सरकारी क्षेत्र 


मद लगाए कीमों पर प्रीशा विरण 
4300 (॥ 4209 70 ॥99 % 
सारपष्ली है, में आर उत्पाद 07 40 46 
/कैयारी प्रशासन “७ (8 ५९ 
| विभागीय उद्यम #8- १ 39 + 
( ) गैर रिसाएश उड्ैमो * )) हे )।4 


म 4-00 4:34/29:2: एन की 2... भव्य बक2२ 2 के 2 
५ *8-भारत मै राष्ट्रीय आय प्राक्कलन की 
“सीमाए 

(वितातवितता णार जातानों [0५00९ 

[ बता पाता था क0॥॥) 

राष्टीय आय पायकलन देश की आर्थिक क्रिया तथा 
देश की अर्थव्यवस्था के मरत्त्यपूर्ण क्षेत्रों की क्रिया वा 
शाहिदक उर्णन बरतने री बजाय परिमाणामक मापदण्ड 
(॥ एव ॥॥६ ५ ॥0 १५७४५) निर्मित फरता है। * इस प्रयार 
राध्टोय आय वा प्राय #लन बरते समय लाखे आर्थिक माणओ 
(४५८ ॥0॥ «५ ॥ ॥॥ (८० या योग वरना पड़ता है। इस 
'उोश्य फे लिए किसी समाज बी परपश और पद्धति पर 
आधारित कुछ मूलभूत निर्णयो और सामाजिक कसौटियो को 
ध्यान में रखना पडता है। उदा"रणतथा सेजओ हे समावंश 
बी समस्या विवादास्पद ऐ 

सयोगवश भौतिक उपादन प्रणाली (५५ब्रल्मा ए 
॥॥॥0।)) 90 ५७५॥ ») +े साहित्य मे जिसका प्रयोग भूपपूर्व 
बेन्द्रीय आयोजित अर्धव्यवस्थाओ (0५॥एण५ फए|जा॥एत 
५०णा0।आ०५) मे किया जता था सेवाओ वो दो भागो मे 
विभक जिया गया-भोतिफ (अथया उत्पादक) और अभौतिक 
(अथवा आनुत्पादब)। भौत्िव या उत्पादक सेवाओ मे परिवहन 
एवं सागर और वाणिज्य (जिसमे थोक एवं परावून क्रियाएं 
और रेघ्तरा भी शामिल ६) अनिवार्यत अन्य सभी वैयक्तिवः 
एवं अधिकतर सार्जजनिक सेवाए भातिष उत्पादन के क्षेत्र से 


७० 





ड हल (4957). 


बाहर रखी गयीं। परन्तु भौतिक उत्पादन प्रणाली वो विरद्ध 
राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (५७॥०9। $9छ0ा ती ॥०९०च१७) 
मे कोई ऐसा भेद नहीं दिया गया और सभी सेवाए उत्पादक 
क्रियाएं ही भागी गयीं। अत राष्टीय लेखा प्रणाली में सभी 
सेवाओं को भारतीय राष्टीय आय का अग माना गया। इसी से 
मिलता जुलता वियाद सरवारी प्रशासनिक सेवाओं बो समावेश 
के सम्बन्ध भे है। प्रावकलनवर्त्ता बो लिए यह गुथी सुलझाना 
कठिन है कि सरवार के सामान्य प्रशासन का कोन सा भाग 
व्यापारिक फर्मों थे प्रति सेवा है जो अपने उत्पादन जे मूल्य 
मे सम्मिलित रएने के कारण नही गिना जाना 'याहिए तथा 
कौन सा भाग व्यक्तियो और उपभोकफाओ के रूप मे जनता वो 
प्रति सेवा है जिसको गणना करी जानी चाहिए। इसी प्रवार 
उत्पादन प्रक्रिया मे बया उपभोग है और क्या शुद्ध उत्पाद, यह 
वियार बरते समय प्राककलनकर्त्ता समाज वे निर्णय का जिनके 
अनुसार वैयक्तिक अथवा सामूहिव रूप मे व्यक्तियों बे 
उपभोग बे लिए अथबा पूजी सग्रर मे योग करने के लिए 
उपलब्ध वस्तुए शुद्ध उत्पाद होती ऐ अनुसरण ही बरता 
है। 

उक्त सैद्धान्तिक समस्याओ बे अतिरित्त राष्ट्रीय आय के 
ग्रावगलन वी अनेक सीमाए टै जिनवी भारत के लिए विशेष 
रूप मे सार्थकता है। अब हम उनवा विवेयन करेगे-- 

] अमुद्रीकृत (४७॥ क्राणाला।(त) क्षेत्र का उत्पाद-- 
राष्ट्रीय उत्पाद मापते समय साधारणतंया यः मान लिया जाता 
है कि उत्पादित उस्‍्तुओ ओर सेबाओ का मुद्रा से विनिमय 
होता है। भारत जैसे अल्पविकसित देश मे जहा तिर्वाए सोती 
($0 $9५॥५९ 0) की जाती ऐ उपज या वापी 
भाग विन्नय के लिए बाजार मे नही आ पाता। इस भाग वो 
या तो उत्पादक उपभोग वो लिए रख लेते है या अन्य वर'गुओ 
और सेवाओ के विनिमय मे उसे दूसरे उत्पादको को दे देते 
है। कृषि उत्पाद के इस अश की उपेशा बर देने पर राष्ट्रीय 
उत्पाद मे काफी कमी हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि भारत वे 
सम्बन्ध मे एवं विशेष बठिनाई अमुद्रीकतत शेष बे उत्पादन 
का अभ्यारोपित मूल्य (॥गाःण८४ ५७ ॥७८) तय करबे उसे 
मुद्रीवृत क्षेत्र बे मूल्य मे जोडना हैं। 

2 छोटे उत्पादको या घरेलू उद्योगों की आय के 
सम्बन्ध मे सामग्री उपलब्ध न होना-भारा वे सम्बन्ध मे 
एक सीमा यह है कि यहा बहुत बडी सख्या मे उत्पादक 
घरिवार स्तर पर उत्पादन करते ऐ या बहुत छोटे पमाने पर 
घरेलू उद्योग चलाते है। इन छोटे उत्पादयों मे से अधियाश 
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भारत की राष्ट्रीय आय 5 


इतने अशिक्षिव होते हैं कि वे या तो लेखा रखना जानते ही 
नहीं या नियमित लेखा रखने को आवश्यकता ही अनुभव 
नहीं करते। राष्टेय आय समिति ने इस बारे मे निम्नलिखित 
टिप्पणी की यदि वह (छोटा उत्पादक) लेखा रख भी सके 
तो भी भारत मे उत्पादक के लिए शुद्ध उत्पाद के मूल्य कौ 
तो बात ही क्‍या अपने उत्पाद का सकल मूल्य (9955 
५४९) तय करना भा कठिन होगा लेखे के अभाव में 
उसकी आय और व्यय के विषय मे जाना ही नहां जा सकता, 
इस बारे मे विश्वस्त सूचना तो प्राप्त ही नहीं की जा सकती। 
इसलिए उत्पादन के मूल्याकन में विशेषतया अर्थव्यवस्था क्के 
बड़े क्षेत्रों के उत्पादन का मूल्य प्राप्त करने मे जिनमे छोटे 
उत्पादको या घरेलू उद्यमो का प्रभुत्व हे अनियार्यत अनुमान 
का आश्रय लेना पडता है। इस बात पा बल देते हुए 
वो के अर वो राव लिखने है. जितना अधिक कोई 
अथव्यवस्था निगभाव या गर निगमौय इकाइयों में संगठित 
हो चाएगी उतना ही अधिक गणता का क्षेत्र विस्तार हो 
जाएगा और इस प्रकार त्रुटि की मात्रा उतनी हो कम हो 
जाएगो। 
घरेलू उत्पाद (000९9 2000०) के आकड़े अशत 
प्रत्यक्ष बतनान आकडो ((00९ल ८क्लाध्या 0828) पर अप्घारित 
होते ह ओर अशत सदधिका अनुमान (छेशाला शाश्यो- ९ 
702९9) है जिनको आधार बनाकर आगामों वर्षों के अनुमान 
तैयार किए जाते हे। केन्द्राय सांख्यिकों सगठन का दाबा हे 
कि 989 86 म सकल देश'्य उत्पाद का 67 ? प्रातशत 
प्रत्यक्ष बतचमान आकडो पर आधारिह था (अथात्‌ सम्बन्धित 
वर्ष के लिए आकडे गूल स्रोता से उपलब्ध हो सके)। इसी 
प्रका, फसल काट प्रयोग ((॥09 ८एा॥आए ९५छल्लाप्रध्या5) 
के आधार पर मूल्य वद्धि का 85 । प्रतिशत प्रत्यक्ष बतमान 
आकड़ो से प्राज्त किया मया परन्तु कपि-आदात (42ह९ण 
एप) मे यह अनुपात 50 6 प्रतिशत था। अस्रगठित 


उत्पादको को विभिन व्यवस्ताय वर्गों (0८०एशाणा् एव 
€2०7८७) मे रखा जाए। उदाहरणतया एक कृषि-श्रमिक चष 
'का कुछ समय सेती मे कुछ उद्योग मे और कुछ तागा चलाने 
में लगा सकता है। ऐसी स्थिति मे उसकी आय को विभिन्‍न 
व्यवसायों मे वाटना कठिन होगा। 

4 रिपोर्ट न की जाने वाली गैर-कानूनो आय--भारत 
में काले घन के बारे मे किए गए अध्ययना से पता चला है 
कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग छिपी हुई या 
'काली-अर्थव्यवस्था (03८ ६८०००॥४) के रूप मे कार्य 
करता हे और इसमे उत्पन्न होने वाली आय रिपोर्ट नहीं का 
जाती। हाल ही मे सार्वजनिक वित्त एव नीति के सस्थान के 
अनुसार काली आय ॥8 से 2 प्रतिशत हे। प्रोफेसर सूरजभान 
गुप्त ने अपने अध्ययन मे यह बताया कि काली आय 987 88 
मे कुल देशाय उत्पाद के लगभग 5] प्रतिशत के समान ह। 
जाहिर हे कि इस समा तक राष्टीय आय के आकडे अल्पातुमात 
ह। यह भा सत्य हे कि समय के साथ साथ काली-अर्थव्यवस्था 
का आकार बढता ही गया ओर इस प्रकार इस कारण से नुटि 
की मात्रा भा बढती गई हे। 

5 आय वितरण सम्बन्धी आकडो का अभाव-राष्यय 
लेया सांख्यिकी मे परिवाण या व्यक्तियों के आय वितरण 
सम्बन्धी आकटे एकत्र नहीं किए जाते। इस उद्देश्य से 
पारिवारिक आय या अन्य सम्बन्धित चलो (५४४७।९५) के 
बारे मे पछताछ करने की अपेक्षा राष्टाय नमूना सर्वेक्षण 
सस्था (पढ0077। $थआफ़रौह 5१८४ 0:28॥580॥) ने 
उपभोक्ता व्यय के आकडो का प्रयोग किया है ओर ये आकडे 
983 84 के दौरान 5 चुने हुए राज्यों आर 4 महातारों मे 
आय उपभोग ओर बचत के विदरण की दृष्टि से प्रायोगिक 
सर्वेक्षण (९॥0 507६९८५) द्वारा एकन किए गए हं। इन 
सर्वेक्षणा के नमूने का आकार छोटा होन के कारण आलोचना 
कौ गयी ओर प्रत्यक्ष पूछताछ के आधार पर यह पाया गया 





क्षेत्र के कुछ भागो अथात्‌ व्यापार हो ल वास्तविक जायदाद 
(१९३| ९४९) ओए व्यापारिक सेवाओं म॑ सकल देशाय 
उत्पाद का झून्य से २५ ग्रतिशद ग्रत्यका आकड़ो के आधार पर 
प्राप्त किया गया। परिणामत त्रुटि का मात्रा (कण ता 
ध्य०) बढ जाता है यदि अथ॑व्यवस्था मे असगठित क्षेत्र का 
भाग सापेक्षत अधिक होता है। 

3 आर्थिक कार्य यद्धवि मे विभिलता का अभाव- 
भार मे उद्योगो के अनुसार राष्टाय आय के आकडे सकलित 
करने का राति प्रचःलत हं। इस प्रकार यह आवश्यक ह कि 
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कि प्रायोगिक सर्वेध्षाणो के आबड़े प्रत्यक्ष जाच के आकडो से 
30 40 प्रतिशत कम थे। अत इस प्रयोग को निराशाजनक 
मालते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने पारिवरिक आय बचत 
ओर उपधोग के पूर्ण प्रायोगिक सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया 
है। चाहे 992 मे ऐसे सर्वेक्षण का आयोजन किया गया 
परन्तु वित्तोय कठिना३ के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया 
गया। परन्तु आय वितरण सम्बन्धी आकडो को एकत्र करते 
की सख्त जरूरत हे ताकि विकास प्रक्रिया के निम्न आय 
परिवारों पर प्रसार प्रभाव (57६७० ८वीं८८) का उचित रूप मे 
विश्लेषण किया जा सके। 


डे भारत की राष्ट्रीय आय 


6 विश्वसनीय साखि्यकौय जानकारी कौ 
अनुपलब्धवा- यद्याप उपर्युक्त कठिनाईया सैद्धान्तिक हें 
किन्तु एक अन्य प्रकार की सांख्यिकीय कठिनाई भी है। बह 
है विश्वसनीय सांख्यिकौय सामग्री को अनुपलब्धता। ग्रामो 
मे आकडे एकत्र करने वाला मुख्य व्यक्ति पटवारी या ग्राम 
सेवक होता है। ये दोनो ही आकडे सकलित करने को दृष्टि 
से अग्रशिक्षित हैं। इसके अतिरिक्त आकडे सकलित करना 
उनका मूल कार्य भी नहीं है। परिणामस्वरूप उमके द्वारा 
सकलित आकडे विश्वसनीय नहीं होते। हाल ही के वर्शों मे 
भारत सरकार ने अनेक सांख्यिकीय सस्थाए स्थापित की हैं। 


राष्यैय नमूना सर्वेभण (प/णा॥ओं $आगएा९ 50 ९१) प्रशिक्षित 
अन्वेषको कौ सहायता से सामग्री सकलित करता है। किन्तु 
सामग्री सकलन मे अत्यधिक व्यय होने के कारण राष्ट्रीय 
आय का प्राककलन तैयार करने मे पर्याप्त ओर विश्वसनीय 
जानकारी को कमी बराबर चली आ रही है। राष्टीय समिति 
के अनुसार भारत मे राष्ट्रीय आय के क्षेत्र ये साख्यिकीय 
और विश्लेषणात्मक (5(05024/ आप 09 (०9) दोनो 
प्रकार की सामग्रियों का अपेक्षाकत अभाव निर्धनता के उस 
दुष्चक्र का जो अल्पबिकसित अर्धव्यवस्था का लक्षण होता 
है एक अग है। 


७ है | 
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जनसंख्या और आर्थिक विकास 


(ए0ठशगा.&70फ दाष्रए छटएर0स्‍  एशएटा,0ए/छफष7) 








] जनांकिकीय सक्रमण का सिद्धान्त 
(ए5६७ एफ९७७१ ०( 9९४एएचफ्ए७० (:89509909) 


ज़नॉकिकोय सक्रमण के पछिद्धान्त में आर्थिक विकास से 

सम्बन्धित जन्म और मृत्यु दरों को तीन अवस्थाए स्वीकार 
कौ गई हैं 

जनाकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था 

इस प्िद्धान्त के अनुसार घटिया भोजन, अषिकसित 

सफाई व्यवस्था और प्रभावशाली डाक्टरी की सहायता के 
अभाव के कारण कृषि अर्थव्यवस्था की प्रथम अवस्था मे 
मृत्यु दर ऊची होती है। इस अवस्था मे व्यापक निरक्षरता 
यरिवार नियोजन (#००४५ ?]७७ाए) के तरीको के विषय 
में ज्ञान के अभाव छोटी आयु मे विवाह परिवार के आकार 
में विषय में दृढ़ सामाजिक विश्वात्ो और प्रधाओ तथा बच्चो 
के प्रति मनोमाव इत्यादि के कारण जन्म दर ऊंची होती है। 
इसके अतिरिक्त आर्दिपकालीन समाज (साप्शाए७ 
8०९९३) मे बडे परिवार के आर्थिक लाभ भी होते हैं “बच्चे 
छोटी अवश्या से ही काम में हाथ बटाने लगते हैं और 
माता पिता व्छे लिए उनके बुढ़ापे में सुरक्षा का परम्पणगत 
स्रोत होते हैं। मृत्यु कौ विशेषत शिशु मृत्यु को ऊचो दर से 
यह स्रकेत मिलता है कि अधिक बच्चे उत्पन्न करके ही उक्त 
सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।" ऐसे समाज मे जनसंख्या 
बृद्धि दर चास्‍्तव मे अधिक ऊची नहीं होती क्योंकि उच्च 
जन्म दर को उच्च मृत्यु दर सतुलित कर देती है। यह 
अवस्था अधिक जनवृद्धि की सभावत्रा (पाठ छ०एप्रन्०त 
87०७॥॥ 9०0८४) की अवस्था है किसु इसमें बास्‍्तविक 
वद्धि कम होती हें। 


जनाँकिकौय सक्रमण की ट्वितोय अवस्था 
आय के स्तर मे वृद्धि के परिणामस्वरूप जनता अपने 
भोजन मे सुधार करने के योग्य हो जाती है। आर्थिक विकास 


उड़ 


के कारण स्वांगीण सुधार होता है जिसमे परिवहन का सुधार 
थी समाविष्ट है। परिवहन के सुधार के फलस्वरूप 
खाद्य सभरण (50०0 $0%0/)) तियमित हो जाता है। इन 
सब कारणो से मृत्यु दर कम हो जातो है। इस प्रकार द्वितीय 
अवस्था मे जन्म दर ऊचो रहती है किन्तु मृत्यु दर मे हीब्र 
गिरावट आने लगती है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि की 
गति बढ जाती है। मृत्यु दर मे कमी के कारण प्रधम अवस्था 
की उच्च वृद्धि सभावना ट्विताय अवस्था मे उच्च वास्तविक 
वृद्धि बनकर प्रकट होती है। उच्च गेन्म दर और मटती हुई 
मृत्यु दर के कारण द्वितीय अवस्था मे परिवार का औसत 
आकार बडा हो जाता है। 


जनांकिकोय सक्रमण कौ तृतीय अवस्था 


इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के कारण अर्थव्यवस्था 
का स्वरूप कृषफ (8छ०ःथ्या) से परिवर्तित होकर अशत 
औद्योगिक हो जाता है। औद्योगीकएण में वृद्धि वो: परिणापस्वकूप 
जतसख्या ग्रामीण क्षेत्रे से औद्योगिक ओर बाणिज्यिक केम्द्रो 
((ए०ण्णाक्ष९० ००१४८५) की ओर स्थानान्वरिक होने लगती 
है। शहरी जनसख्या मे वृद्धि ओर “स्त्रियों के लिए घर से 
बाहर आर्थिक कार्यों के विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक 
गठिशालता की सभावना बढ जाती है जिसे छोटे परिवारों के 
सहारे भलो भांति प्राप्त किया जा सकता है। परिण्यमत बडे 
परिवए को आर्थिक लाभकारिता कम हो जाती है। आर्थिक 
विकास का एक लक्षण विशेष रूप से बढ़ता हुआ नगरीकरण 
(ए9थ्णा5१07) है और ग्रामो के विपरीत नगरी में बच्चे 
अमूल्य निधि नहीं भार समझे जाते हैं।" उचित जीवन स्तर 
बनाये रखने को चेतना ओद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवार 
छोटा करने का प्रेरणा देती है। इस प्रकार त्तताय अवस्था की 
पिशेषताए हैं. निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर छोटा परिवार 
और जनसंख्या वृद्धि की निम्द दर( यह जनस्तछ्या मे कमी 
की अवस्था है। 


54 जनसख्या और आर्धिक विकास 


इन तीनो अवस्थाओ से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु- 
दर वाली अर्थव्यवस्था मे रूपान्तर व्यक्त होता हे। जब कोई 
अर्धव्यवस्था जनांकिकीय सक्रमण की ग्रथम अवस्था से द्वितीय 
अवस्था में प्रवेश करती ह॑ तो घटती हुई मृत्यु दर किन्तु 
अपेक्षाकृत स्थिर जन्म दर के कारण उनमे असन्तुलन उत्पन्न 
हो जाता हे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखा गया है कि 
मृत्यु दर का नियत्रण अपेक्षाकृत सरल है क्योकि मृत्यु दर 
घटाने के उपाय बाह्मजात (६00०8०॥०४७) होने वे कारण 
जनता उन्हे तत्परतापूर्वक स्वीकार कर लेनी हे। किन्तु जन्म दर 
में कमी के लिए अन्तरजात तत्त्वो ([.70082095 स्बिट[ण5) 
को परिवर्तित करना पडता है। इसके लिए सामाजिक मवोबृत्तियो 
(80८४ (४4४४) ओर प्रथाओ तथा परिबार के आकार 
ओर विवाह आदि के सम्बन्ध में विश्वासो ओर सिद्धान्तों मे 
परिवर्तन करना आवश्यक है। मृत्यु दर में कमी को अपेक्षा 
इसके लिए अधिक समय अपेक्षित होता हे। परिणामत 
जन्म दर मे गिरावट बिलम्ब से आती है। इसलिए जनाकिकीय 
बिकास की दूसरी अचस्था क्रो जनसंख्या विस्फोट (7०० 
80॥0० ८१४७।०७।०१) की अवस्था कहा गया है। विकासमान 
अर्थव्यवस्था के लिए यह अवस्था सर्वाधिक सक्टमय होती 
है। इसलिए द्वितीय अवस्था मे मृत्यु दर मे कमी होने के 
कारण असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जिसे सुधारने के लिए 
सक्रमण की अवधि अपेक्षित होती हे। इस प्रकार इस सिद्धान्त 
को जनाकिकीय सक्रमण सिद्धान्त कहा गया है. सक्रमणकाल 
मे जनाकिकीय तत्त्वो मे अस्ामजस्य उत्पन्न हो जाता है। नए 
जनांकिकीय तत्त्व उपस्थित होते है जो समाज का स्थरूप 
परिवर्तित कर देते हे। जन्म दर और मृत्यु दर निम्न स्तर पर 
सन्तुलित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप जनसख्या वृद्धि 
की दर भी कम हो जाती है। इस प्रकार कसी समाज के 
जनांकिकीय बिकास का निर्णय परिवार के आकार और 
जनसख्या मे वद्धि की दर के सम्बन्ध मे जन्म ऑर मृत्युं दर 
के स्तर और परिवर्तनो के रूप मे किया जा सकता है। 


2 भारत मे जनसख्या का आकार और 
वृद्धि-दर 

आज भारत के पास विश्व ऊ्े कुल धू क्षेत्र का 24 
प्रतिशत भाग हे किन्तु उसे विश्व की कुल जनसख्या के 6 
प्रतिशत का पालन योपण करना यडता हे। बीसवीं शताब्दी 
वो आरभ पर भारत की जनसख्या 23 6 करोड अनुमानित की 
गई और 9$॥ की जनसया के अनुसर यह 683 ऊरोड 
आकी गईं। 99] तक भारत को जबसर्तया 84 4 करोड़ ओर 
997 मे 948 करोड हो गयी। (देखिए तालिका ।) 














तालिका | भारत में जनसंख्या की वृद्धि-दर 
0 वर्षीय दशक में 
जनगणना वर्ष जससख्या. वृद्धि या कमी प्रतिशत वृद्धि 
(करोड़ों में) (करोड़ो में). या कमी 
॥893 236 
१90 236 90 09 
49व ख्र +6 +57 
92॥ 254 0। न0% 
(89 ॥92॥) +5 +09 
93॥ २79 +28 +0 
वश आ9 +40 442 
॥954 ३७। 372 +33 
(/92] 95) +0 +] 22 
॥96 43 9 +78 +2]5 
भरा 548 +309 +248 
498॥ 683 4१5 क247 
(495] 98॥) +324 +2]4 
499/* हब +/९। +235 
१997 948 ॥04 +23 
(98॥ 499) +235 +2|। 
99 ॥997 +। 4 





भारत मे जनसख्या की वृद्धि तीन स्पष्ट अवधियों मे 
विभक्त की जा सकती है 30 बषों की पहली अवधि 89] 
से 92॥तक 30 वर्षों की दूसरी अवधि ॥92] से 95] तक 
और 47 वर्षों की तीसरी अवधि 95। से 997 तक। 

30 वर्षों की पहली अवधि (89 से 92]) के 
दोशन भरत की जनसंख्या जो 89 मे 236 करोड थी 
बढकर 92] मे 25 करोड हो गई अर्थात्‌ इसमें केवल 
5 करोड की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान जनसख्यया की 
वार्षिक चक्रवृद्धि दर नाम मात्र थी अर्थात्‌ 09 प्रतिशत। 
जनसख्या की वृद्धि को रोकने के लिए अधिक जन्म दर के 
विरुद्ध अधिक मृत्यु दर विद्यमान थी। इस काल के दौग़न 
जन्म दर एवं मृत्य दर लगभग बराबर थीं। इस काल में 
भारत जनांकिकीय सक्रमण (एशाव0ट889॥॥0 ॥80॥णा) 
की प्रथम अवस्था में था। 

30 वर्षों की दूसरी अवधि मे भारत की जनसख्या जो 
492। मे 25। करोड थी बढकर 95। मे 36। करोड हो 
गई अर्थात्‌ इसमे !! करोड की वृद्धि हुई) जनसख्या की 
चक्रवृद्धि दर (एणाएफण्घा8 हाएकऋ 72०) । 22. प्रतिशत 
प्रति बर्ष थो जो मर्यादित ही समझी जा सकती है। जनसख्या 
की वृद्धि दर में उन्नति का मुख्य कारण मृत्यु दर का 49 
प्रति हजार से गिरकर 27 प्रति हजार हो जाता था। मृत्यु दर 
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मे कमी का मुख्य कारण व्यापक महामारियों अर्थात्‌ प्लेग 
चैबक हैजा आदि पर नियत्रण था जो बड़े पैमाठे पर मौतो का 
कारण बनती थीं। इस काल मे भारत ने जनांकिकीय सक्रमण 
की दूसरी अवस्था मे प्रवेश करना आश्म कर दिया था। 

30 वर्षों को तीसरो अवस्था (95] से 98]) के 
दौएत भारत को जनसख्या जो 95] मे 36 करोड थी 
बढकर 98 मे 683 करोड हो गई। दूसरे शब्दो मे इन 
तीस वर्षो की अवधि मे जनसख्या मे 32 2 करोड की चद्धि 
का रिकार्ड कायम हो पया। इस्त अवधि मे जनसख्या चक्र 
वद्धि दर 2 ॥4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जोकि पिछली अवस्था से 
लगभग दुपुनी थी। आयोजन के प्रारभ के साथ, हस्पताला 
और चिकित्सा सुविधाओं का बडे पैमाने पर विस्तार किया 
गया और मृत्यु दूर तियत्रण के उपायो ने भत्यु दर को और 
तेजी से कम किया और यह ॥5 प्रति हजार हो गयी परन्तु 
जन्म दर बडी सुस्ती से 40 से 36 प्रति हजार ही कम हुई। 
परिणामत इस अवधि मे जनसख्या विस्फोट (0एप्रंथाणा 
€९एञा09णा) हुआ। 93) और 99] के दौगन भारत की 
जनसख्या की व॑द्धि दर ? !॥ प्रतिशत प्रति बर्ष रही ओर 
भारत को जनसख्या बढकर 844 करोड हो गई। 399 97 
के दौरान जनसख्या को वद्धि दर कम होकर 9 प्रतिशत हो 
गयी। 

भारत मे जनसख्या वद्धि की तोमर गति कौ व्याख्या 
जन्म और भत्यु की दर के परिवर्त के आधार पर कौ जा 
सकती है। भारत मे जन्म दर और मत्यु दर निम्नलिखित रही 
है-- 

तालिका 2 भारव मे औसत जन्म व मृत्यु दर 








अवधि जन्म दर मृत्यु दर 
(पति हजार) (प्रति हजाए) 
390॥ भरा 484 426 
49॥] 92) 392 486 
॥92] 93॥ जआध्व 363 
393॥ ॥94 व5 32 
394॥ ॥95॥ 399 74 
495) ॥96 400 480 
496॥ ॥97॥ बार 392 
4970 980 उा 450 
985 ॥986 3३6 वा 
996 खा 89 





तालिका 2 से स्पष्ट हो जाता है कि 92] से पूर्व भारत 
में विद्यमान जन्म और मृत्यु को ऊची दर के कारण 
जनसख्या बद्धि नियंत्रित था। 90। 92] के बीच जन्म दर 
46 और 49 के बाच तथा मत्यु दर 42 ओर 49 के बाच 
घटती बढ़ती रही। तदनुरूप जनसख्या वड्ध बहुत कम या 


जगण्य रही। किन्तु 92] के पष्चातू मृत्यु दृर में स्पष्ट 
गिराबट हुई। 9 2॥ मे मृत्यु दर के विपरीत जन्म दर मे 
अहुत्त थोड़ी कमी हुई है। परिणामत समय के साथ साथ 
उच्च जन्य दर और गिरती हुई मृत्यु दर के बीच अन्तर बढ 
गया जो उच्च जीवित शेष दर (माष्डी। $प्ए५३। रिध८) के 
रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार जनसख्या वृद्धि का ऊची दर 
की व्याख्या जन्म का निरन्तर उच्च दर किन्तु मत्यु की 
अपेक्षाकत॒ तेजी से गिरती हुई दर के आधार पर की जा 
सकती है। चूंकि मृत्यु दर उन्‍्तत सफाई व्यवस्था सार्वजनिक 
स्वास्थ्य उपायो और इन्पलुएजा हैजा प्लेग जैसो महामारियो 
के नियत्रण आदि बाह्मजात तत्त्वा (8९0४६०॥०७$ 0079) पर 
निर्भर रहती है अत इसका नियत्रण अपेक्षाकत सरलता से 
किया जा सकता है किन्तु इसकी तुलना मे जन्म दर अन्तरजात 
तत्त्वो (ह0008थ॥0०५ 8९/०७) पर, यथा बिंवाह विषयक 
दृष्टिकोण परिवार का आकार, गर्भनिरोधकों का प्रयोग नाकरी 
मे सन्तोष और यौन सम्बन्धो आदि मर निर्भर करती है। अत 
परिवार नियोजन कठिन समस्या है तथा जन्म दर मे कमा के 
लिए दीर्घ अवधि ओर निरन्तर प्रयतत को आवश्यकता होती 
है 

]92। से पूर्व भारत जनांकिकीय सक्रमण (000 
श्ए० पर ०७ की प्रथम अवस्था मे था किन्तु 92॥ 
के पश्चात्‌ भारत जनांकिकौय सक्रमण कौ दूसरी अवस्था में 
प्रवेश कर चुका है। इस अवस्था मे जगसख्या की उच्च वद्धि 
को सभावना वास्तविक वद्धि के रूप में प्रकट हो रही है। 
यह आशा की जा रही है कि थोड़े समय के पश्चात्‌ भारत 
जनाँकिकौय सक्रमण कौ तीसरी अवस्था मे प्रवेश कर जाएगा। 

राज्यो से सम्बन्धित जन्म तथा पत्यु दर सम्बन्धी आऑकडो 
से पता चलता है कि केरल तमिलनाडु, आप्र प्रदेश पश्चिमी 
बगाल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक हरियाणा महाग़प्द, गुजरात 
ओर असम मे जन्म दर 30 प्रति हजार से कम हो चुकी है। 
इस प्रकार से ये राज्य जनांकिकीय सक्रमण की ततीय॑ 
अवस्था म॑ प्रवेश कर गए हैं। इसके विरुद्ध, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान बिहार ओर मध्य प्रदेश मे जन्य दर 3] 34 प्रति 
हजार के उच्च स्तर पर कायम है। ये राज्य जवांकिकौय 
सक्रमण की द्विताय अवस्था मे ह एसन्तु इनमे भारत को कुल 
जनसंख्या का 44 प्रदिशत निवास्त करता है। जब तक इन 
ग़ज्यो मे परिवार नियोजन कार्यक्रमो का प्रभाव व्यक्त नहों 
होठ, तब तक समग्र भारत जनांकिकीय सक्रमण की ततीय 
अवस्था मे प्रवेश नहीं कर सकता। 
जन्म दर (छातता रघाले 

जननक्षमता (६७9) तीन कारणो पर निर्भर करती 
है () स्तियो को बिवाह की आयु, (2) जननक्षमता की 
अवधि और (3) परिवार मे वद्धि की गति। 
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भारत्‌ में पुरुषो और स्त्रियो दोनो को विवाह आयु कम 

है चाहे यह कहा जा सकता है कि 7998 और ॥97] के 
बीच इसमे धीरे धीरे वद्धि हो रही है। 929 मे बाल विवाह 
प्रतिबन्ध अधिनियम (टग्रात ॥(आ7०१९ एश्जागा कैली 
जो साधारणत शारदा कानून के नाम से प्रसिद्ध हे के पास 
हो जाने के कारण बाल विवाह की सख्या मे कमी हुई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जहा 89] 90। के दौरान 
]4 वर्ष से कम आयु वाली 27 प्रतिशत लडकियो का विवाह 
हो चुका था वहा 95] 6] के दशक में यह अनुपात 20 
ग्रतिशव रह गया। भारत मे स्त्रियों की विवाह की औसत आयु 
92] मे ]37 चर्ष थी जो 99] मे बढकर 83 वर्ष हो 
गयी। पुरुषो के सम्बन्ध मे यह 922 मे 207 वर्ष थी जो 
994 मे बढ़कर 23 3 वर्ष हो गई। यह एक सर्वविदित तथ्य 
है कि विवाह आयु मे वद्धि जननक्षमता को कम करती है 
जिसके परिणामस्वरूप जन्म दर मे कमी होतो है। ईसाइयो मे 
विवाह की औसत आयु सबसे अधिक है और उसके क्रमश 
बाद हैं सिख मुसलमान ओर हिन्दू। हिन्दुओ मे अनुसूचित 
जातियो एव पिछडी जातियो की स्त्रियो में औसत विवाह 
आयु सबसे कम है। इसके बाद क्रमश ब्राह्मण क्षत्रिय और 
वैश्य आते है। जनगणना विश्लेषण से पता चला है कि शहरी 
क्षेत्रे में ग्राम धेत्रो की तुलगा मे औसत विवाह आयु 2 3 वर्ष 
अधिक है। औसत विवाह आयु मे बद्धि के परिणामस्वरूप 
988 ओर 993 के दौरान सामान्य जननदर (0ल्याशावा 

एशध॥9 786) ।7] प्रति हजार से कम होकर 54 हो 

गयी। परन्तु अभी भी 5 9 20 24 और 25 29 आयु 

वर्गों मे जननदर काफी अधिक है और इसमे प्रभावों रूप मे 

कमी लाने की सख्त जरूरत है ताकि सामान्य जननदर और 

अधिक घटाई जा सके। 


तालिका 3 चुने हुए देशों मे विवाह की औसत आयु 





देश पुरुष स्त्री 
नार्बे 280 ख4 
पूर्वी जर्मनी 274 थ्व7 
फ्रास 260 226 
जापान 258 230 
भारत (92]) 207 ॥37 

(977) 222 772 

(994) 233 १94 





जननक्षमता कः माता के शिक्षा स्तर के साथ गहरा 
सम्बन्ध है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (रक्ञाणा॥ उवागए)6 
5५४८५) के अध्ययनों से पता चलता हैं कि अशिक्षित या 


प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों के ओसत 66 जीवित बच्चे होते 
है जबकि मिडिल मैटिक ओर विश्वविद्यालय स्तर को 
शिक्षा प्राप्त स्त्रिया क्रश ओसत रूप मे 50 49 और 
20 बच्चो को जन्म देती हैं। 

केरल राज्य जनाकिकौय सक्रमण की ततीय अवस्था मे 
प्रवेश कर गया हैं। /993 मे केरल से जन्म दर के ॥74 ग्रति 
हजार के निम्न स्तर पर पहुच गयी हं। इस सम्बन्ध में टी 
एन कष्णन लिखते है. केरल मे जन्म दर में गिराबट को 
व्याख्या विवाह दरो मे परिवर्तन लगातार ओर तेजी से बढती 
हुई स्त्री शिक्षा की ऊची दरा के परिणामस्वरूप विवाह की 
प्रभावी आयु मे बृद्धि के रूप मे कौ जा सकती हे। 


मृत्यु दर (0840 २७०) 

9वीं शताब्दी के प्रारभ मे विश्व के उनतत देशो मे 
मृत्यु दर 35 40 हजार के बीच थी। यह अब कम होकर 
7996 में 89 प्रति हजार हो गई है। मृत्यु दर में तीब्र कमी 
अच्छे भोजन पौने के स्वच्छ पानी उन्नत चिकित्सा सुविधाओं 
अच्छी सफाई ओर भयानक महामारियो आर अन्य बीमारियों 
के नियत्रण का परिणाम है। 

289] 90? और ॥9)] 2 के दशकों के दोशान 
जनसख्या की वद्धि बहुत ही कम रही। इसके मुख्य कारण 
व्यापक अकाल एवं 98 के इनफ्लुएजा के प्रभावाधीन ।0 
लाख व्यक्तियों की मृत्यु थी। इस वर्ष के दोरान मत्यु दर 63 
प्रति हजार के आश्चर्यजनक स्तर पर पहुच गई जबकि यह 
इससे पहले और बाद के वर्ष मे ३३ ओर ३6 प्रति हजार थी। 

मृत्यु दर को कम करने वाला एवं ओर महत्त्वपूर्ण 
कारण शिशु मृत्यु दर मे कमी है। जबबि 96 8 में शिशु 
मत्यु दर 28 प्रति हजार थी यह 970 मे शहरी क्षेत्रो के 
लिए 90 प्रति हजार और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ॥30 प्रति 
हजार हो गयी। समग्र देश के लिए यह ।978 तक कम 
होकर 75 और फिर कम होकर 996 में 72 हो गयी। 
शिशु मत्यु दर के मुख्य कारण हैं. अपयाप्त भोजन निमोनिया 
दस्त सक्रामक और परजीवी रोग ([टिला005 300 एश9 
0८ 65८85८5)। बार बार और शीघ्रातिशीघ्र गर्भ ठहरने के 
फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर मे बृद्धि हो जाती हैं। इन सभी 
कारणो को दूर करने के उपाय किए जा रहे ह। 

इसके अतिरिक्त प्रजनन काल के दारान स्त्रियों मे अधिक 
मृत्यु दर पायो जाती है। ।5 45 वर्ष की स्त्रियों के लिए यह 
300 400 प्रति हजार है। निर्धतता के कारण जन्मपूर्व (८ 
729) और जन्मोपरान्त काल में अपर्याप्त सावधानी आर 
चिकित्सा सुचिधाओ का अभाव इसके लिए उत्तरदायां हं। 
भोजन चिकित्सालय और प्रसूति सुविधाओं (जातंकालि+ 
घिणा॥९9) मे उन्नति के साथ यह आशा को जा सकती ह 
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कि शिशु मृत्यु-दर एब सामान्य पृत्यु-दर ये ओर भी कमी 
व्यक्त होगी। 

इसके अतिरिक्त, मलेरिया अन्य कई प्रकार के ज्वर, 
हेजा, चेवक, प्लेग, दस्त, पेचिश ओर श्वास सम्बन्धी बीमारिया 
भी झत्यु दर को चढातो हैं। इनमे से मलेरिया चेचक प्लेग 
और हैजा को लगभग समाप्त ही कर दिया गया हैं। आशा 
को जाती है कि मृत्यु दर जीवन-स्तर में उन्नति ओर 
चिकित्सा-सुविधाओ के विकास के कारण और भी कम हो 
जाएगी। 

अत पिछले 50 वर्षो मे जन्म दर और मृत्यु दर दोनो 
हो कम हुई है परन्तु मृत्यु दर आधक तेजी से गिरी है। 
मृत्यु-दर अब बहुत ही नाचे स्वर पर पहुच गयी ह॑ और चाहे 
स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उन्नत क्यो न कर ली जाए, यह 
7 8 हजार के नीचे नहीं गिर सकती। अत भारत की 
जनसख्या का भावी बिकास जन्म दर के भावी स्तर पर निर्भर 
करेगा। 


$. जनसंख्या का घनत्व 
(060509 ण २०एषाॉ॥॥००) 
जनसख्या के घनत्व का अर्थ किसी देश मे रहने वाले 
व्यक्तियो की प्रति बर्ग किलोमीटर ओसत सख्या से है। 99। 
की जनगणना के अनुसार भाएतत को ओसत जनघनत्व 267 
व्यक्ति प्रतिवर्ण किलोमीटर है। परन्तु यह जनप्ख्या असमान 
रूप मे बटी हुई है। 96॥ की जनगणना के अनुसार भारत 
का औसत जनघनत्व [42 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी था किन्तु 
97) मे यह बढकर 77 और 98] मे यह 2]6 हो गया। 
99] मे भारत में जनघवत्व ओर बढकर 267 हो गया। दूसरे 
शब्दों मे भारत मे मनुष्य भूमि अनुपात (था लाए 7890) 
निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 
तालिका 4 मे भारत के विभिन्‍न राज्यो मे जनघनत्व मे 
पाए जाने याले अन्तर दिए गए है। फेरल पश्चिमी बगाल 
बिहार, तमिलनाडु अ' उत्तर प्रदेश अधिक जनघनत्व वाले 
राज्य हे परन्तु मध्य ग्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश ओर 
जागालेण्ड ऐसे राज्य हैं जिनमे जनघनत्व कम है। 
भारत का जनश्नख्या के घनत्व की तुलना कूछ अन्य 
देशा से करने से पता चलता हे कि न तो भारत उन देशों मे 
से है जिनमे मनुष्य भूमि अनुपात अधिक हे आर न हो भारत 
उन देशो की श्रेणी मे हे जिसमे मनुष्य भूमि अनुपात कम है। 
भारत की स्थिति न तो जापान इग्लैंड और इटली जितनी बुरी 
है और न ही सयुक्त राज्य अनेरिका और रूस जितनी अच्छी। 
जनघनत्व के आधार पर भारत क्य स्थान मध्यय जनघनत्व 
बाले देशो मे है। 


तालिका 4 99] की जनगणना के अनुसार भारत 
की जनसंख्या का घनत्व 


जवसंख्या + लाखों में, जनघनत्व व्यक्ति ग्रति वर्ग 








किलोमीटर 
यज्य जनसंख्या जनघनत्व 
जनपनत्व क््व 63]9 
चण्डोगढ 6 5620 
केरल ग्छ0 क्या 
पश्चिमी बगल 689 766 
बिहार 863 कब्र 
वमिलगाडु 556 जाह 
उत्तर प्रदेश ,388 का 
परजाब 202 | 
हरियाणा 63 369 
असम श्र झह4 
महाराष्ट ग़््श 6 
आध् प्रदेश 663 खा 
कनाटक ब48 ख34 
उड़ीसा 35 202 
गुजरात 42 20 
मध्य प्रदेश 66 749 
राजस्थान 439 28 
हिमाइल प्रदेश 5! 92 
जप्मू व कश्मार त्ा 59 
भारत 8439 य्ष्य 


जनघनत्व किसी देश की अपने आश्रित व्यक्तियों का 
पालन पोषण करने की क्षमता का उचित सूचक नहीं है। कोई 
देश कितने लोगो का पालन पोषण कर सकता है यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि उसके पास प्राकृतिक ससाधन 
कितने हैँ ओर उनका उपयोग करने के लिए किस सीमा तक 
उनतत तकनीक का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों मे प्राकृतिक 
सप्ताधने। की उपलब्धि और ओऔद्योगीकाण की मात्रा के 
आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस सीया 
तक जनसख्या के उच्च घनत्व का निर्वाह सभव है। 
उदाहरणतया जापान में जनस्ख्या का घनत्व भारत की 
तुलना मे लगभग दुगुना है किन्तु जापान अपेक्षाकृत अधिक 
जनसंख्या का उच्चतर जीवन स्तर पर पालन-पोषण करता 
है। इसका प्रधान कारण यह है कि जापान का ओद्योगीकरण 
हो चुका हे जबकि भारत की 68 प्रतिशत जनसख्या कृषि पर 
निर्भर हे। सयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन स्तर का बहुत 
ऊचा होना आंशिक रूप मे अत्यन्त अनुकूल मतुष्य-भूमि 
अनुपान और प्राकृतिक साधनो की उपलब्धि पर निर्भा है। 
इसके अतिरिक्त आर्थिक बिकास को उच्च अव्स्था प्राप्त 
करने के कारण भी अमेरिका मे उच्च जीवन-स्तर सभव हुआ 
है। सक्षेप मे जनसख्या का घतत्व न तो किसी देश को 
निर्घनता का सूचक है ओर न हो सम्पन्तता का। 


झ्8 जनसख्या और आर्थिक विकास 


4 नगरीकरण और भारत का आर्थिक विकास 
(एाए बराइकाएा गाते ['९७0णावर ५१0७॥॥ ॥8 गाता) 
यह एक सर्वप्रान्य सत्य हैं वि आर्थिक विकास का 
सम्बन्ध नगरीकरण के विवास के साथ होता है! कुछ लेपक 
तो यहा तक कहते है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे जनसख्या का 
नगरीय क्षेत्रों मे परिवर्तन आर्थिक विकास की दृढ कसौटी है। 
20वीं शताब्दी के पूर्वार्द मे भारत आर्थिक गतिरोध (5९० 
॥0॥0 809(0200॥) के काल से गुजर । परिणामत नगरीकरण 
की मात्रा सीमित हो रही। नगर जनसख्या जो 9॥॥ मे कुल 
जनसंख्या का ॥| प्रतिशत थी बहुत धीमे धीमे बढते हुए 
]94] में 4 प्रतिशत हो गई। 95। कौ जनगणना मे नगर 
क्षेत्र की उदार परिभाषा अपनाने के कारण नगर जनसख्या 
कुल जनसख्या का 73 प्रतिशत हो गई। अत इसमे वृद्धि 
फा बहुत बडा भाग सांख्यिकौीय था न कि बास्तविक। ९(। 
की जनगणना मे नगर क्षेत्र की थोडी सप्त परिभाषा करने के 
कारण नगर जनसख्या मे बहुत थोडी वृद्धि हुई और यह ॥8 
प्रतिशत हो गयी) 98) की जनगणना में भी नगर क्षेत्र 977 
वाली परिभाषा अपनायी गयी। 
"नगर क्षेत्र की निम्नलिखित परिभाषा स्वीकार की गई 
(क) सभी स्थान जहा नगरपालिका नगर निगम छावनी या 
अनुसूचित नागर क्षेत्र है (ख) सभी अन्य स्थान जो निम्नलिसित 
'कसौटियो पर पूरे उतरते हैं--(४) 5 000 की निम्नतम जनसंख्या 
(४) पुरुष कार्यकारी जनसख्या (४३३९८ १४०8 7005 
४०॥) का कम से कम 75 प्रतिशत गैर कृषि व्यवसायों (90 
व8600ए। 00९४७०॥०॥७$) मे कार्यरत होना और (#) 
कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर का जनधनत्व होना। 
चाहे पहली जनगणनाओ मे नगर क्षेत्र की दी गई 
परिभाषाओ की तुलना मे 97॥ कौ जनगणना की परिभाषा 
काफ़ी परिदृढ़ थी परन्तु अन्य देशो मे नगर क्षेत्र की दी गई 
परिभाषा मे यह अभी भी तुलनीय नहीं है। उदाहरणार्थ जापान 
में कोई भी स्थान जिसकी जनसंख्या 30000 या इससे 
अधिक हो नणर माना जाता है। इसके बावजूद ॥98] मे 
भारत मे नगर जनसख्या कुल जनसख्या के 23 3 प्रतिशत के 
समान थी जोकि 97॥ की भगर जनसं््या से थोडा ही 
अधिक है। 
यह भी सत्य है कि चाहे औद्योगीकरण की क्रिया 
द्वितीय योजना मे प्रार्भ की गई परन्तु नगर क्षेत्रो मे जज्सझ्या 
परिवर्तन की दृष्टि से 96] तक इसका प्रभाव नाममात्र ही 
रहा। चाहे दूसरी और ठीसरी योजना से औद्योगीकरण का 


“5-८. 
॥ यदि इसमे जम्मू तथा कश्मीर और असप के औकड़े 99) की 

जनसंख्या के आधार पर अनुषाय लगाकर जोड़ दिए गाएँ, तो नगर 

जसंस्या का बल गगासंध्या में अनुपात १३2 प्रीशत बैठग है। 


महान्‌ प्रोग्राम लागू करने का निर्णय किया गया परन्तु इन 
योजनाओ मे भारी और मूल उद्योगो के विकास पर बल दिया 
गया। इन उद्योगो वी रोजगार क्षमता (दाफ़ञातशाला 
ए०था॥१) सीमित होने वे कारण इनके विकास परे फलस्वरूप 
श्रमशक्ति ग्रामो से नगरे मे इस हद तक जज्य न हो सफीक 
इसवा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव सुव्यक्त हो जाए। अत यह 
कहा जा सकता है कि चाहे औद्योगीकरण की व्रिया प्रारभ हो 
गई परन्तु 496] 7। के दशक में यह गमता प्राप्त न कर 
पाई। परिणामत औद्योगीवरण वी प्रगति महत्त्वपूर्ण रूप मे 
नहीं हुई। इसफे अतिरिक्त 97) वी जनगणना मे नगर क्षेत्र 
की अधिक सरत परिभाषा करने के कारण जो थोडा बहुत 
नगरीकरण हुआ भी था वह भी दब गया। 

परम रूपए मे नगर जनसंख्या 90। में 256 लाख से 
बढकर ॥99] मे 272 लाख हो गई अत इसमें १5 गुना 
वृद्धि हुई। सापेक्ष रूप में, ग्राम नगर जनसख्या अनुपात (एपावों 
करत 09७३॥०97 7900) जो )90! मे 8। | था कम 
होवर ॥99] मे 29 ॥ हो गया (देखिए तालिका 5) 

तालिका 5 वा ध्यानपूर्वकर अध्ययन करने से पता चलता 
है ग्रि नगरीय जनसख्या जो ॥90॥ मे 256 लाख थी बढकर 
95] में 604 लाख हो गयी अर्थात्‌ इन 50 वर्षों मे इसमे 
36९ लाख की वरद्धि हुई परन्तु इसके गद के तीन दशकों 
अर्थात्‌ 795 $॥ के दौरान मगर जनसख्या मे 97। लाख की 
वृद्धि हुई। इससे जाहिर है वि ओद्योगीकरण के प्रोग्रामो का 
प्रभाव नगर क्षेत्रो मे जनसख्या समोने पर अवश्य पडा चाहे 
यह बहुत अधिक व्याप्रक न हो सक्ा। फेकल पिछले दशक 
(98 99]) के दोराग नगरीय जनसख्या मे ५77 लाख 
को वृद्धि हुई जिससे नगरीकरण की बढती हुई प्रवृत्ति का 
सकेत मिलता है। बुल रूप मे नगरी जनसण्या 99) मे 
272 लाख हो गयी अर्थात्‌ कुल जनसख्या का 257 
'प्रतिशत। 


तालिका 5 नगर और ग्राम जनसंख्या की सापेक्ष वृद्धि 


बर्ष जास॑ख्या कुल जनसंख्या नगर ग्राम 
लाखों में का प्रतेशाा जनसंछा 

ग्रामीण मगरीय ग्राभीण उगरीय अपुपात 

॥90 2073 256... 890. ॥0 ।॥ है| 
प्रा 2987 624. 807 473 । 47 
496| 3063 789 ४20. /80 ॥। 46 
क्र 4349 ]09 804 क्‍99. .॥ 7 
१988* 5257 5995.. %7. 233 ॥ ३३ 
499*.. 6.27 272... 72453. 257 ॥ 28 





नोट र्समें जम्पू तथा बश्मीर ओर असम के ऑकडे शामिल नहीं शिए 
गए। 


सोत (८2... #/#4ब /29 


पु 


जनसख्या और आर्थिक विकास 


भारत मैं नगरैेकरण की कुछ जुने हुए देशों के झाथ 
तुलना 

आंख में नारीकरण कौ तुलना यदि विश्व के विकसित 
देशो के साथ की जाए. तो इससे पता चलता है कि भारत 
उच्च आप वाले देशे से अभा बहुत पीछे है। 99) में कुछ 
जनप्रख्या मे नगरीय जनसख्या का अनुपात यू एस ए में 75 
प्रतिशत्त जाणान में 77 प्रतिशत और यू के में 89 प्रतिशत 
था। इसकी तुलना मे 99] में भारत का 26 ग्रतिशत्र अनुपात 
बहुत ही नाच प्रतीत होता हें। जाहिर है कि रोजगार प्रोग्राम 
इस्त प्रकार से आयोजित किए जाने चाहिए कि इनसे जनसंख्या 
नगर क्षेत्रो की ओर आकर्षित हो। आर्थिक विकास के खिचाव 
के प्रभावाघीन ही नगरीकरण के सम्बन्ध मे इच्छित परिणाम 
प्राप्त किए जा सकते है। 


प्रात में नगरीकरण कौ प्रवृत्ति 90-93) 

'हलिका 6 का घ्यानपूर्वक अध्यपत करते से पत्ता चलता 
है कि । लाख से अधिक जनसख्या बाले प्रथम श्रेणी के 
जगरें मे नगरीय जनसख्या का अनुपात जो ॥90] मे 257 
प्रतिशत था बढकर 99) में 69 2 प्रतिशत हो गया। स्पष्टह 
नगर जनसख्या की प्रवृत्ति बडे नगये मे राकेन्द्रित होने को 
है। ट्वितीय औए तृताय श्रेणी के वगरो मे नगर जनसंख्या को 
सापेक्ष अनुपात लगभग स्थिर ही रहा अथांत्‌ )90॥ 9 के 
दौएन यह लगभण 25-28 प्रतिशत था। परन्तु इसकी वुलना 
में चतुर्थ पथ्रम और प्रष्ठ श्रेणी के तगरों मे जनसख्या के 
सापेक्ष अनुपात मे शाब्र कमी हुई और यह 90] की तुलता 
मे ३72 प्रतिशत से कम होकर 399) मे केवल 307 
प्रतिशत हो गया। 


तालिका 6 नगरो का आकार श्रेणियों. के आधार पर 


जनसंख्या का प्रतिशत वितरण 








बर्ष प्रथम द्वितीव तृतीय चतुर्घ परम बध्ठे 
400000+ 50000. 20000. 0000 5000. 500 
00000 49999 ॥9999 9999 से कम 

क्र 257 3॥3 58 209 20]॥ 52 
॥90 . 46 00 57  ॥36 830 3 
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399[ 652 409 432 कड़े २6 93 


++--3लन3ल3ल8+8+-++++..क्‍..8ह08॥त0 
स्रोत... (८७७ टकिबं 7 7997 


प्रथम ध्रेणो के नगर, प्रशासनिक ओर सामान्य आर्थिक 
क्रिया के छेन्‍्द्र है। उद्योग परिवहन, व्यापार और चामिल्य 
प्रशाप्नतिक एवं उदार सेवाए भो इन्हा मे क्ेरिद्रत है। 
अगर जनमख्या का इस्च आकार-स्रेणी (8२६ ०७७७) के तगरो 


59 


जे स्केम्द्रण का यहें। काएग है। इसके अतिटिक द्ितीय ग्रेणी 
का उच्चतम सीमा पर पहुने नगर प्रथम श्रेणी मे प्रवेश कर 
जाते है। इसका प्रमाण यह है कि जहा 95। मे 74 नार 
प्रथम श्रेणी मे थे चहा उनका सख्या बढ़कर 99] मे 296 
(लगभग दीन गुना) हो गयी। परिणासत प्रथम श्रेणी के सगरो 
में जहा 95) मे 27> लाख व्यक्ति रहते थे बहा 99) मे 
इनकी सख्या ] 388 लाख हो गयी अथात्‌ इसमे 405 प्रतिशत 
को वृद्धि हुई। 

द्वितीय और तृतीव श्रेणी के नगर सक्रान्ति की अवस्था 
में है। इसकी सख्या ओर इनम रहने चाली जनसख्या से वृद्धि 
हुई है। द्विताव श्रेणी के नगरो की सख्या जो 957 मे 9] थी 
बढ़कर ॥99॥ में 34॥ हो गयी आर इनम कुल जनसख्या 
लगभग 6] लाख से बढकर 233 लाख हो गयी अर्थात्‌ इनमे 
चाए गुना वृद्धि हुई। तुतौय श्रेणी के नगरों की सख्या जो 
9 में 330 थी बढकर ॥99] मे 927 हो गयी और 
95] 9। के दौरान इनका कुल जनसख्या 97 लाख से 
चढकर 28। लाख हो गयी अर्थात्‌ इसमे 90 प्रतिशत की 
दृद्धि हुई। 

चुर्थ पचम और पष्ठ श्रेणा के नगरो मे नगर जनसख्या 
के अनुधात में अधोप्रवृत्ति विद्यमान हुई, चाहे कुल रूप में 
इनकी जनसख्या में वृद्धि हुई। चहुर्ध श्रणी के वगरों को 
संख्या 99॥ में 68 से बढकर 99) में )35 हो गया 
और उनकी कुल जनसख्या 83 लाख से बढका )65 लाख 
हो गया केवल 96 प्रतिशत की वृद्धि! इसके विरुद्ध, पचम 
श्रेणा के नगयों का सथ्या जो 99॥ मे ॥24 था गिरकर 
499। मे 725 हो गया और 95 9। के दौरान इनको कुल 
जगसख्या ४0 लाख से कम होकर 55 लाख रह गया लगभग 
तालिका 7 विभिन्‍्र जनगणनाओं मे नगरो की संख्या 








और जनसख्या 
नगर श्रेणी 

वर्ष प्रथम ट्विलेय वृदीय चतुर्थ पचय चष्ठ 
जगसें कौ संख्या 
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३0 प्रतिशत की गिशावट। इसी प्रकार, पष्ठ श्रेणी के नगरो की 
सख्या 95] मे 569 से गिरकर केवल 85 रह गयो ओर 
95-9] के दौरान इस श्रेणी के नगरो कौ कुल जनसख्या 
॥9 लास से तीब्र रूप मे गिरकर केवल 6 लाख रह गयी। 
(देखिए तालिका 7) 


]0 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर 

जबकि ॥9$] की जनगणना मे ॥0 लाख से अधिक 
जनसख्या वाले ।2 शहर थे ओर इनकी कुल जनसख्या 42॥ 
लाख थी बहा 99] की जनगणना से पता चलता है कि ऐसे 
23 बडे शहर है ओर इनकी कुल जनसख्या 707 लाख हो 
गयी है। इन 23 बडे शहरों की जनसख्या कुल नगरीय 
जनसख्या के लगभग 3३ प्रतिशत के बराबर है। विशाल 
बम्बई का पहला स्थान हैं ओर इसको जनसख्या 26 लाख 
हो गयी है इसके बाद कलकत्ता का नम्बर हैं (09 लाख 
जनसख्या)। दिल्‍ली की जनसख्या जो ।॥9९॥ मे 57 लाख थी 
एकदम 99। मे ९4 लाख हो गयी है अर्थात्‌ इसमे दशक बे 
दौरान 46 2 प्रतिशत को वृद्धि हुई है। 9॥ 9। के दशक 
के दोरान 2 बड़े शहरों की जनसख्या मे लगभग 6९ 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जनसख्या को सबसे अधिक 
वृद्धि दर हैदराबाद (67०) में व्यक्त हुई इसके बाद है 
लखनऊ (63%) जयपुर (49०) पूणे (47 4००) ओर दिल्‍ली 





(46 2%) 
तालिका ९ _0 लाख से अधिक जनसख्या वाले 
महानगरो की जनसख्या 
99। मे जनसंख्या 98] में जनसंख्या 

(लाख व्यक्ति) (लाख व्यक्ति 
विशाल बम्बई +26 82 
कलकत्ता 09 9२ 
दिल्ली 84 दछ 
प्रद्गास ठ्व 43 
हैदराबाद 4३ 29 
बगलौर 4) रह 
अहमदाबाद 33 25 
पूगे 26 पः 
ऋाणपा: | ॥ 8 
नागपुर 7 व 
लखनऊ +6 0 
जबपुर 35 व0 





महानगरे (8॥९४७ ८४८5) अर्थात्‌ 00 लाख से अधिक 
आबादी वाले इन नगरो की सूची के अतिरिक्त जो अन्य नगर 
इसमे प्रवेश कर गए है वे है सूरत, कोची कोयम्बटोर, 


बदोदरा इन्दौर, पटना मदुरई भोपाल विशाखापतनम वाशणप्ती 
और लुधियाना। 


नगरीकरण और भारत में औद्यौगीकरण का स्वरूप 
पश्चिम मे औद्योगिक क्रान्ति के प्रभावस्वरूप नगगे की 
सख्या मे वृद्धि हुई। मशीनी वस्तुओ की प्रतिस्पर्धा के कारण 
श्रमिक कारोगर ओर शिल्पी बेकार हो गए और इन बेरोजगार 
श्रमिको को नगर क्षेत्रों मे रख लिया गया। इस प्रकार बडे 
पैमाने पर उत्पादन मशीनों के प्रयोग और ओद्योगिक सभ्यता 
के विकास के परिणामस्वरूप नगरीकरण हुआ। भारत में 
यूरोप कौ भांति नगरीकरण कौ प्रक्रिया घटित नहीं हुई। 
बल्कि 9वा शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल 
मे निम्नलिस्थित तत्त्वों के परिणामस्वरूप नगरीकरण हुआ-- 

(॥) रेल के विकास के कारण व्यापार महत्त्वपूर्ण 
स्टेशनो के मार्गों द्वारा होने लगा। भारत मे रेल की आवश्यकता 
या ते प्रशासनिक आवश्यकताओ कौ पूर्ति के लिए अनुभव 
की गई या फिर निर्यात के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण व्यापारिक 
केद्रो पर वस्तुए ओर कच्चा माल एकत्रित करने के लिए। 

(2) ॥9वाँ शताब्दी मे व्यापक अकालो के कारण बड़े 
पेमाने पर किसान बेरोजगार हो गए। ग्राम क्षेत्रों मे रोजगार न 
मिल सकने के कारण ग्रामीण जनसख्या रोजगार की तलाश 
में नगरो की ओर चल पडी। 872 से 8$॥ ओर ॥89। से 
90। की अवधि मे भीषण अकाल पड़ने के कारण नगरो 
की ओर जनसपख्या का प्रवाह सर्वाधिक तोज़ दिखाई पड़ता 
है। 

(3) भूमिहीन श्रमवर्ग के विकास से थी नगरीकरण 
उत्पनत हुआ चाहे यह केवल नकारात्मक प्रवृत्ति ही थी। इस 
वर्ग का मूल कृषि मे था ओर यह ग्राम तथा नगरो के बीच 
आने जाने वाली श्रम शक्ति का ही एक अगर था। इस वर्ग के 
जिन लोगो को नगर क्षेत्रो मे स्थायी रोजगार अधवा अपेक्षाकृत 
ऊची मजदूरी मिल गई वे वहीं बस गये। किन्तु इनमे से कोई 
आकर्षण महत्त्वपूर्ण रूप मे कार्य नहीं कर सका। 

(4) धनी जमीदारों मे नगरों मे बसने कौ प्रवृत्ति भी 
विद्यमान हुई क्योंकि नगर जीवन मे कुछ ऐसे आकर्षण है 
जितका ग्रामों मे सर्वथा अभाव है। 

(७) नये उद्योगो की स्थापना अथवा पुराने उद्योगो का 
विस्तार होने के कारण श्रम शक्ति नगरों मे खपने लगी। 

इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर डी आर गाडगिल इस परिणाम 
पर पहुचे ह इन सब काएणो मे उद्योगों का विकास अन्य 
सभी देशो में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है किन्तु भारत 
मे इसका प्रभाव निश्चय ही इतना सशक्त नहीं रहा। सच तो 


जनसख्या और आर्थिक विकास छ्व्‌ 


यह है कि भारत मे बहुत कम ऐसे नगर हैं जिवका उद्भव 
नए उद्योगो के कारण हुआ हो।" 


नगरीकरण एवं आर्थिक विकास 
आर्थिक विकास से तान उपलब्धियों की आशा की 
नाता है. (0) प्रति व्यक्ति आय की बद्धि ताकि लोगो का 


तालिका 9 नगरीकरण की मात्रा प्रति ब्यक्ति आय 
बेरोजगारी की दरे 
और निर्घनत रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्या 








कुल... प्रतिब्यकि दैनिक. विर्घजता 
जनसंख्या के. आय स्थिति. रेखा के 
रूपए से नगर. ग्रचलित बेरोजगारों... पीचे 
जनसख्या. कीमतों. की दर॒ जतसेख्या 
काप्रश यर का प्रतिशत 
(ध48).. (9... (कग. 0गक्रा 
82) 78) 7) 
6) (2) (3) (4) 
। महीराष्ट् 350 रब46 799 477 
टमिलनाडु 330 ६5 ॥| 5 59 52 
3 गुभाट ठ 2238 624 390 
4 पश्िचिमौ बगल. 63 0६8 3045 525 
5 कनाटक 289 पर 936 483 
6 पहुव (40 36% 48 छ 
? आधष प्रटेश 233 659 0 67 422 
४ हरियाणा 209 60) 64] उज्ह 
9 प्रतस्शन 209 429 299 338 
30 प्रध्य प्रेश 03 4240 ३09 577 
॥] केरल 8 8 ह445 25 69 ब70 
2 उत्तर प्रैश 80 ]296 4 2 50॥ 
॥3 बिहार १2.5 3007 80] 575 
34 'उडासा 8 4303 83 564 
॥$ टिमाचल प्ररेश 77 806 492 बार 
।6 मगिपुए 264 34 3 200 797 
7 त्रिपुण ॥0 4206 504 प्रा 
अखिल भारत 237 4746 55. 484 





0) और (0) में सटसम्बन्ध मुशक 05 

(3) और (3) में सहसम्बन्ध गुगाक 5 08 

(0) और (4) में सहसाम्बन्ध गुएणक_-022 

झ्लोत._ कालप () के लिए भारत की जनगणना (98॥) 
काल्‍म (2) के लिए केद्नीय सांख्यिकौय सगठत, ग़ष्टीय 
लेखा सांख्यिको 
कालम (3) के लिए योजना आएेगु. छठी पचवर्षीय 
योजना (980-85) 
ब्ालम (4) के लिए लोकसभा के चिन्ह रचित प्रश्न न, 
3 20 
दिसम्बर, 30 ॥980 के उत्तर से 


"प्र--+------.-."त...08ह3॥.ढ 
2 00 6॥०॥ 7९ #दंछ+ ०2! & 07 णागीशवं 4 7 748 


जीवन स्तर उन्नत हो सके (॥) बेरोजगारी कौ दर एव 
आकार मे कमी और (४) निर्धनता रेखा के नीचे रहने बाली 
'जनसख्या मे कमी। आर्थिक विकास पर नगरैकरण के प्रभाव 
को समझने के लिए आर्थिक विकास का एक व्यापक रूप मे 
परीक्षण करता होगा, न केवल एक चल अर्थात्‌ प्रति व्यक्ति 
आय के आधार यर इसे सीमित करना होगा। तालिका 9 मे 
98] मे नगर जनसंख्या का कुल जनसख्या मे राज्यवार 
अनुपात 98] 82 की प्रति व्यक्ति आप दैनिक स्तर की 
बेरोजगारी (१977 78) को दर और निर्धनता रेखा के नीचे 
रहने वाली जनसख्या का प्रतिशत दिया गया है। यह कल्पना 
की गयी है कि बेरोजगारी की दर ओर निर्घनता रेखा के नीचे 
जनसख्या का प्रतिशत काफी स्थिर चल (5806 ए्चा।89९) 
हैं और ये नगरीकरण के प्रभाव को आकते के लिए उचित 
रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिय प्राक्कल्पनाओं 
(सए०॥६५६७) का परीक्षण किया गया है वे हैं-- 
(0 क्‍या सगरीकरण प्रति व्यक्ति आय के साथ 
सकाशामक रूप मे सम्बन्धित है ? 
(४) क्‍या नगरीकरण की मात़ा मे वद्धि के परिणामस्वरूप 
बेरोजगारी मात्रा मे कमी होती है। 
(४) क्‍या नगरीकरण कौ मात्रा में वद्धि के परिणामस्वरूप 
निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्या के 
अनुपात मे कमी होती है 2 
कुल जनसख्या मे नगर जनसख्या के अनुपात और प्रति 
व्यक्ति आय मे सह सम्बन्ध पुणाक (00 शी क्तार्ण ०ण 
॥ष१00) 05 था जो काफी महत्त्वपूर्ण था। इससे सकेत 
मिलता हे कि नगरीकरण को मात्रा और प्रति व्यक्ति आय ये 
सकारामक सम्बन्ध है। 
किन्ते नगर जनसख्या के अनुपात और दैनिक स्थिति की 
बेरोजगारी की दर मे सह सम्बन्ध युणाक +0 8 था जो कि 
सकारामक किन्तु महत्वहीन था। इसका अर्थ यह हे कि 
नगरीकरण की अधिक मात्रा के परिणामस्वरूप बेरोजगारी 
कौ दर में कमो नहीं हुई अर्थात्‌ ग्राम क्षेत्र से मुक्त हुई 
अठिरिक्त श्रमशक्ति को नगरीय रोजगार में समोया न जा 
सका। अतुभवजन्य आकडों के विश्लेषण से नगरीकरण और 
बेरोजगारी के बीच प्रत्याशित नकारात्मक सह सम्बन्ध प्रमाणित 
हो सका। 
नगर जनसंख्या के अनुपात ओर निर्धनता रेखा के नीचे 
जनप्रख्या के प्रतिशत के बीच सहसम्बन्ध गुणाक -022 
था। इसके हल्के से नकाय मक सम्बन्ध का सकेत मिलता है 
जो सांख्यिकीय दृष्टि से महत्त्वहीन है। जाहिर हे कि नगरीकरण 
का जो ढाचा भारत मे विकसित हुआ है उसका गरीबी को 
कम करने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा। 


62 जनसख्या और आर्थिक विकास 


तिम्कर्ष के रूप मे यह उल्लेख किया जय सका है कि 
नगरीकरण ओरए प्रति व्यक्ति आय सकारात्मक रूप मे सम्बन्धित 
हैं किन्तु नगरीकरण और बेरेजगारी मे सम्बन्ध लगभग 
गायब है ओर नग्शैकरण ओर निधनता रेखा के नौचे रहने 
बाली जनसख्या मे कोई सम्बन्ध विद्यमान नहीं। इस स्थिति 
के लिए कई कारणतत्व जिम्मेदार है. प्रधम हमारे आयोजन 
प्लोग्रामो में नगर क्षेत्रों मे मन्दा॥ बस्तियो के सुधार के प्रति 
उपेक्षा के काराप निर्धनत्य का स्थिति बदस्तूर बना हुई है। 
डदाहरए"र्थ, कलकत्ता के गन्दो बस्टा सर्वेक्षण से पता चलता 
है कि इसकी जनसख्य' का 33 प्रतिशत रन्‍्दो बस्तियो मे 
रहता है। दूसरे, जहा पर सण्ठित क्षेत्र अपवो आय को 
सामूहिक सौदाशक्ति द्वार्न उन्तत कर लेठे हैं असग्ठित हेजओो 
के श्रमकों का पू“पतियो, ःमींदारा, ठेकेदारों, चोर उत्पादन 
के साघने के अन्य मालिकों द्वार दुरा तरह शोषा क्या 
चाए है। तौसरे. वाटैय शेजें मं यू० प्रधात तकताको के 
डटते हुए प्रयोग के करण उत्पदन मे वद्धि ते प्रात्त हो याता 
है परन्तु इससे सापेक्ष रूप मे रोजगार मे वद्धि नहीं होता 
परिणामल अधव्यवस्थ' का श्रम प्रचूषन क्ष्मत (3850फ 
0७५६ (20३८७) कम रहती है और इससे इस बात का क्छ 
हद तक्क ब्य्या होता है कि नगाकराप का बेरेतराएरी पर 
निश्चित रूप से प्रभाव नहीं पडला। आन्तम, परन्तु महत्त्वपूरा 
कार तन्‍व वह है कि विक्ञास के लभ समा? के विभिन्‍न 
वा में असरान रूप में वितरित होते हैं ओर इसके 
बाणामस्वरूप आय एवं सम्पत्ति के सकेन्द्रग से प्रति व्यक्ति 
भय हो ढड 76 है पालु रलसे न तो “धन बा का 
अधिक दृक्' उनते हा. है औ' ने है च्य मादूरा स्तर पर 
रेोएर बा विस्टर होए है दुसरे शब्श मे देश मे घेरा मे 
परिष्दध दिकास (८35६ एप७६ ० 4०५४० फवा८नी होता 
है सका बिस्तर प्रशाव बहुत हा सामित रहता है। 





हि 


है 
श्थ 
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गतिरोधक 
अधिज “वजास व प्रक्रिया म जिस देश का प्रम शक्ति 
हु अपने यहा के ४“हकऊ सरूरूधा” ऊा उपयोग सल्नहिट 
स्ड- है के उत्तादंन सभाव+ लिद कल 
रद है ताकि देएा झा उत्पादन रूभाव" लिद्धि भा या सका 
इसमे रून्देद 7_ों कि डिक प्रथका मे रेजा का श्रम शॉत्ति 


ते रह है किस्नु यह भा उतना हा सत्य है 


घर) राष्यय आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु 
जनसख्वा की वद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय 
केवल 58 प्रतिशत वढ़ पाई। इस समय हमारा राष्टीय आप 
का चक्रवृद्धि दर 39 द्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर 
6 प्रतिशत है। ज्नसख्या का बद्धि दर से गिरावट आने के 
साथ शुद्ध प्रति व्यक्ति अय का वृद्धि दर बंढ जाएगा परन्तु 
जनसख्या का ऊदी वृद्धि दर दक्ष मे प्रति व्यक्ति आय के 
स्तर को उन्नत करते से रुकावट हां सिद्ध हो सकता है। 

(2) जनसख्या और खाद्य सभरण (ए0कृषाआाणा 
270 ००० $0॥95)-जबसे माल्थस ने अपना प्रसिद्ध ग्रथ 
"ऐसे आन पायुलेशन रचा तब से ननसख्या बनाम खाद्य 
सभरण की समस्या पर ध्यान केन्द्रित हो गया। इसमे सन्देह 
नहीं कि भरत मे प्रति व्यक्ति कपि योग्य क्षेत्र क्रमश कम 
होय जय रहा है। 90। से 499। के छाच प्रति व्यक्ति कप 
क्षेत्र )। एक्ड से घटकर 047 एक्ड रह गया विसका 
अभिद्ाय 44 प्रतिशत का कमा है। अगामा टदशका मे 
जावित शेष दर ($७५॥५३ ९४८) बढने के कारण प्र'त 
व्यक्ति झय भूमि व्यफा कम हो छाएगा। एरिएमत कृषि 
धुमि व्यक्ति अनुपत मे कमा का ध्षतिपृत्ति के लिए उत्पादिता 
बढ़ाते के लिए प्त्यत करना अनिवय होगा। 


टलिका 0 खाद्यान्नो कौ शुद्ध उपलब्धि 














जनसख्या खाद्त्रों का प्रति व्यक्ति 
वर्ष (लाखों में). शुद्ध उत्पादन... उपलब्धि 
(लपख टव)... (प्रा्मों में) 
2 3 453+2 
9566 २9३ 62 43] 
496 अब 5 69 
कई के &90 09) 
39 9 65590 ॥४0 हि! 
॥9६8 0 ]३ 0 4५8 
4999 जि 40 
997 हज) 450 % 50 
49-55 93 8 469« 49६ 
नोट चुद ताल मु हज ०ा ६ $प्रीरलआडा-य है 
॥2९ इचत उबर के “५ बाबा की >व्ायत- और ध्यथ सपप के 
और कु सतत. | चंद 





झस्वोद घात माजर अधिक सझशा, (996-97) 
।956 २ ॥996 के छाय चाह झद्यलआ का शुद्ध 





के हब गति से बेर हश गनसूय्या विकास प्रक्रिया को 


अन्दर देते है "बपन्क सर अधिक लत 
मन्‍द कर दे" है बडा हुई उनसख्या अधिक रुसूधा के 
० डक लक नेक घर सि ह++ही। इस सम्डन्सीट 
लए पक रूप मे उघजऊ ल्डि हे है। इस सम्बन्ध ८ 





क* >प्यथय सडक चिचय है + 
अध्ययन रोचऊ 


वबषय है 


(॥) जनसख्या और राष्ट्रीय आय वृद्धि-दद्धा 


उत्दादन 627 लाख टन से डडकर 4694 लाख टन हा या 
अंदाद्‌ इसमे 70 प्रीशव हि हुई पस्तु खद्यातता का प्रति 
व्यक्त उस्लब्यि 43] प्राम से बहकर 98 
केवल 55 प्रीशत का 


नाममात्र बडधि का छापा 














१०60-6 से 900-9] के दैणय (950 $8॥ क* काम 
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में होती है इस कारण कूल खाद्य उत्पादन मे पारिवारिक 
उपभोग का भाग बढ जाएगा जिसके परिणाम के तोर पर 
विक्रय अतिरेक (0७३॥८६(३७६ 5णए ध5) काफी कम बचेगा। 
इन आशकाओं के कारण परिवार परिसीमन (एज एणा 
2४0०४) की आवश्यकचा और अधिक प्रवल प्रतीत होती है। 

(3) जनझुख्या और अनुत्पादक उपभोक्ताओ का 
भार-स्थूल रूप मे भारताय जनता को दो वर्गों मे विभाजित 
क्या जा सकता है--उत्पादक उपभोक्ता और अनुत्पादफ 
उपभोक्ता। उत्पादक उपभोक्ता (श००0९८0ए९ ०एा४प्रशाश9) 
शब्द का प्रयोग जजसख्या के उस भाग से है जो राष्टेय आय 
मे योगदान करता है दूसरे शब्दो मे इससे देश की श्रम शक्ति 
का बोध होता है। अनुत्पादक उपभोक्ता वर्ग मे वे सभी व्यक्ति 
शामिल है जो अपने पालन पोषण के लिए दूसरो पर निर्भर 
हैं अर्थात्‌ बच्चे बूढे ऐसी स्त्रिया जो केवल घरेलू कार्य करती 
हैं बेगेगार व्यक्ति आदि। सथूल रूप में बच्चे बूढ़े ओर 5 से 
$9 वर्ष तक के आयु वर्ग (82४ 80799) के बेरोजगार 
व्यक्ति अनुत्पादक उपभोक्ता वर्ग मे समाविष्ट है। 


तालिका !!.. भारत मे उत्पादक और अनुत्पादक 
उपभोक्ताओ की सख्या 


कुल कार्यकारी जनसंख्या. कुल अकार्यकारी जनसंख्या 


(पा उत्पादक उपपोछा) (या अनुत्पादक उपधोछा) 
कुल प्रतिशत कुल प्रतिशत 
7%. 830 लाख (430) 2560 लाख 570) 


प्रा 
498] 
99 


4750 लाख (342) 
2200 लाख (376) 
3८4 2:09400 2:44 व गनिति 5059-34: 2/5202 
तालिका !॥ मे दिए गए श्रम शक्ति के आकडो से स्पष्ट 
है कि |96] ४। के दौरान कार्यकारी एवं अकार्यकारी जनसख्या 
(ए०गे.फह ब्यवे गठत एण्ड ए०एएऐ०॥०४) के परस्पर 
अनुपात मे कमी हुई। जबकि 96! मे अनुत्पादक उपभोक्ताओं 
की सख्या 2,560 लाख थी 98॥ मे इनकी सख्या 4640 
लाख आकी गयी। न केबल परम रूप मे ही बल्कि सापेप 
अनुपात की दृष्टि से भा अनुत्यादक डपभोक्ताओ ((ग्रा़ा० 
600५ ९ ०थाडचा॥्र४४) का चाहे 498 9] के दौरान कार्यकारी 
जनसख्या का अनुपात स्थिर रहा, परन्तु अकार्यकारी जनसख्या 
की मात्रा बढकर 5,290 लाख हो यवी। कुल जवसख्या से 
भाग ॥96] मे 57 प्रतिशत से बढकर 99] में 62 2 प्रतिशत 
हो गया। कूल जनसख्या का 42 प्रतिशव 4 वर्ष तक आयु 
वर्ग के अन्तर्गत होने के कारण अनुत्पादक उपभोक्ताओं मे 
बालकों की सख्या कुल अकायकारी जनसख्या का लगभग 
80 प्रतिशत है। बालको की अधिक तथा बढ़ती जनसख्या के 
कारण उनके पालन पोषण के भार मे बद्धि हुई! 


3720 लाख (650) 
4640 लाख (624) 
5290 लाख (62 2) 


(4) जनप्लख्या और बेरोजगारी--बढती हुई जनसख्या 
के साथ साथ समाज की श्रम शक्ति मे बद्धि होता है। 
यरिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या और अधिक जटिल 
हो जाती है। छठी योजना (980 89) से पता चलता ह कि 
बेरोजगाणे की सख्या 207 लाख थी जो कुल श्रम शक्ति के 
774 प्रतिशत के समान है। आठवीं योजना (992 97) ने 
अनुमान लगाया कि 990 मे अवशिष्ट बेरोजगार। कौ सख्या 
280 लाख थी। परम एबं सापेक्ष दोनो रूपा मे बेरोजगार 
व्यक्तियों की सख्या में बद्धि से जाहिर होता है कि आयोजन 
के पिछले 40 चर्षों मे अवशिष्ट बेरोजगारो को तो समोने की 
बात ही क्‍या पचवर्षीय योजनाए श्रम शक्ति में शुद्ध वद्धि का 
जज्ब करने मे भो अप्तपर्थ रही ह। स्पष्ट हे कि राष्टीय 
साधनो का एक बड़ा अश रोजगार के अवसरों का विघ्तार 
करने में व्यय हो जाएग ताकि जनसराथा मे ताब्र वद्धि के 
अनबरत दबाब के परिणामस्वरूप श्रमिका कौ बढ़ती हुई 
सख्या ओर अवशिष्ट बेरेजगारो (8400098 ० पशाशा]०१९१) 
को काम में लगावा जा सके 

(8) जनसख्या और शिक्षा डाक्टरी सहायता तथा 

आवास का भार-बढती हुई उनसख्या के कारण बालकों 
की ससख्या मे वद्धि होती है जिसके परिणामस्थरूप शिक्षा पर 
अधिक व्यय आवश्यक हो जाता है इसमे सन्देह नहा कि 
शिक्षा पर किया गया व्यय मनुष्यों पर किया गया ऐसा व्यय 
है जो अन्तत श्रमिकों की उत्पादिता मे बद्धि करता हे किन्तु 
इस बात पर बल देना होगा कि इस सम्बन्ध मे समयान्तर 
काफी लम्बा होने के कारण बिनियोग की प्रति इकाई द्वारा 
उत्पाद म॑ बाद्ध यर प्रभाव बहुत कम यडवा हे प्रत्येक छात्र 
पर 44 रुपये वापिक व्यय का अनुमान लगाया गया हैं। 
99] मे 5 से 4 वर्ष तक के आयु बर्ग मे 960 लाख 
व्यक्तियों के होने के कारण शिक्षा व्यय ये 282? कंरेड़ रुपये 
वाषिक वड्धि होगी। इसके साथ साथ यदि माध्यमिक स्तर के 
स्कूलो से निकलने वाले छाड़ो के दबाष के परिणामश्वरूप 
विश्वविद्यालय शिक्षा पर ब्यय में होने वाली बद्धि को भी 
जोड़ लिया जाए, तो शिक्षा पर व्यय मे बद्धि ओर भी अधिक 
हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, डाक्टरा देखभाल ओर सार्वजनिक 
स्वास्थ्य पर भी और अधिक विनियोग करना यडेगा। केबल 
इतना ही नहाँ अतिरिक्त जनसख्या के लिए आबास को 
व्यवस्था भी ऋरनो होगी॥ 

(6) जनसख्या वृद्धि और पूजी निर्माण--प्रति व्यक्ति 
वास्तविक आय के विद्यमाव स्तर को बनाए ग्खने के लिए 
यह आवश्यक है कि राष्टीय आय मे उम्नी दर से बद्धि हो 
जिम दर से जनसख्या मे वद्धि हो रहो हे भारत मे जनसख्या 
वद्धि की वाषिक वर्तमान दर 2]] प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति 
वास्तविक आय के निद्यमान स्तर को स्थिर रखने के लिए 


64 जनसख्या और आर्थिक विकास 


यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में 27) प्रतिशत वार्षिक 
दर से वृद्धि हो। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पूजी विनियोग 
आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे घूजी उत्पाद अनुपात 
(0४फ॥9) ०७७७। 7700) 42 आका गया है जिसका अर्थ 
यह है कि उत्पाद की एक इकाई की बद्धि के लिए 42 
इकाई पूजी आवश्यक है। इस प्रकार राष्टीय आय मे 2। 
प्रतिशत की दर से बद्धि के लिए 8 6 प्रतिशत (अर्थात 2] * 
42) पूजी सचय आवश्यक है। इस विबेचन से स्पष्ट रूप मे 
यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जनसख्या मे 2! प्रतिशत 
वार्षिक वृद्धि के सदर्भ मे लगभग 9 प्रतिशत दर से विनियोग 
अपेक्षित है। इसका अर्थ यह है कि जनता का जीवन स्तर 
उन्नत करने के लिए बहुत कम पूजी शेष रह जाती है। 

इन सब बातो से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विकास 
के लाभ भारत की गरीब जनता तक नहीं पहुच पाते। इसके 
लिए बहुत से कारण उत्तरदायी ठहराये जा सकते है जैसे 
भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के स्वामित्व का अच्यायपूर्ण ढाचा 
समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान के लिए निर्देशित उपायो पर 
कम बल और भारत मे पिछले दो दशको के दौरान आर्थिक 
विकास की धीमी गति। परन्तु इन सब कारणों के साथ 
जनसख्या को वृद्धि भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। अद भारत 
अति जनसख्या वाला देश है या महीं यह विवाद 
अनावश्यक है। यदि जनसख्या आवश्यकता से अधिक 
हो तो भी अतिरिक्त जनसख्या का सहार नहीं किया जा 
सकता। आवश्यकवा इस बात की है कि एक ओर तो 
अधिक जनसंख्या का निर्वाह करने के लिए अपनी 
उत्पादन क्षमता बढानी होगी और दूसरी ओर प्रजनन कम 
करना होगा वाकि जनसख्या वृद्धि दर को कम किया जा 
सके। 


6 जनसख्या नीति 
(00फ््ञ॥०क 72०॥९५) 
जनप्तख्या वृद्धि की अधिकवा का निर्णय इस तथ्य से 
किया जा सकता है कि इसम 98 96 मे लगभग 2490 
लाख की वृद्धि हुई। |096 मे भारत की जनसख्या लगभग 
93 2 करोड हो गई। सन्‌ 2000 तक यह बढ़कर 00 करोड 
हो जाएगी। जनसख्या वृद्धि की चिन्तनीय दर को देखते हुए 
यह आवश्यक है कि जनसख्या वद्धि की दर को कम काते 
के लिए ठोस जनसख्या नीति अपनाई जाए। 
परिवार नियोजन कार्यक्रम और पचवर्षीय योजनाएँ 
चाहे भारत पहला देश था जिसने 952 में परिवार 
नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप मे स्वीकार किया 


परन्तु जनसख्या वृद्धि पर मभीर चिन्तर तीसरी योजना से 
५ 


आरभ हुआ और जनसख्या वद्धि की दर को उचित समय-अवधि 
के अन्दर सीमित करने का निर्णय किया गया। इसके पश्चात्‌ 
विभिन नीति सम्बन्धी प्रलेष्ो पे लक्ष्य निर्धारित किए गए। 
तालिका 2 में निश्चित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि का 
साराश दिया गया है। 


तालिका 2 जनसख्या सम्बन्धी लक्ष्य और वास्तविक 
उपलब्धि 
वर्ष रूक्ष जन्‍्मदर का लक्ष्य प्राप्त करने वास्तविक 
निरिचत लक्ष्य का निर्षारित... उपलब्धि 
वर्ष 
49602 25 4973 346 
4968 23 978 79 333 
974 30 979 337 
अप्रैल 4976 30 978 79 333 
25 983 84 337 
अप्रैल 9977 0 978 79 333 
25 983 84 337 
राष्टीय स्वास्थ्य नीति. 4] 4985 329 
(983) £2॥ 3990 299 
सातर्वी योजना 29 990 299 
आठवीं योजना 260 997 


ख्रोत योजना आयोग आठवीं प॑चवर्षीय योजना (3992 97) 

तीसरी योजना मे पहली बार रूक्ष जन्मदर ((7908 
छ0 २०४९ ) को 973 तक घटा कर 25 प्रति हजार तक 
करने का जनसख्या सम्बन्धी लक्ष्य रखा गया परन्तु उपलब्धि 
प्रत्याशा से कहीं कम थी। इसी प्रकार 968 में जन्मदर को 
978 79 तक घटा कर 23 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य 
तय किया गया किन्तु फिर उपलब्धि निशाशाजनक थी। 983 
मे राष्टीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा मे सन्‌ 2000 तक रूक्ष 
जन्मदर को 2] मृत्युदर को 9 और शुद्ध प्रजनन दर (पल 
एणुश०५७०७ण१ ऐ०४ ) को ॥ तक लाने का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया । इसके साथ साथ शिशु मृत्युद्र को 60 प्रति 
हजार से कम करने और परिवार नियोजन उपायो का प्रयोग 
करने वाली दम्पत्तियो का अनुपात 60 प्रतिशत तक बढ़ाने 
का लक्ष्य तय किया गया। इस्र नीति को छठी योजना में 
995 तक के लिए लक्ष्य माना गया। किन्तु हाल ही मे की 
गयी समीक्षा से सकेत मिला कि यह लक्ष्य 2006 ॥। को 
अवधि मे पूरा हो सकेगा। केवल आठवी योजना के दौरान 
997 ठेक रूक्ष जन्मदर को 76 प्रति हजार तक लाने का 
लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा। 

परिवार नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
निम्नलिखित उपाय अपनाए गए। 

0) परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी बढाने के लिए 
ग्रेर्णा ग्रोग्राम (१॥०४३४णा गिठछाग्रागाट) परिवार नियोजन 
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का संदेश प्रत्येक नगर तथा गाब मे फैलाने के लिए जन प्रचार 
के सभी माध्यमों अर्थात्‌ समाचार पश्ो रेडियो, टी वो फिल्मो 
आदि का विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया ताकि परिवार 
परिसोमन (७9 ॥॥0/0000) सम्बन्धी चेतना जगाई जा 
सके। (४) ग्रामीण एवं शहरी जनसख्या के सभी वर्गों को 
गभनिरोधको का सभरण बढाना। (६8) वन्ध्यकरण या नसबन्दी 
(ल7|5५००) करवाने वाले व्यक्तियों को नकद इनापो के 
रूप में वित्तीय प्रोत्साहन देना। (७) पुरूषों एवं स्त्रियो पर 
वन्थ्यकरण या नसबन्दी का विस्तृत प्रयोग। 

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम मे किसी एक उपाय 
का ही आश्रय नहीं लिया गया बल्कि कैफेटेरिया प्रणाली 
(0४किक्वाब ०ए07022॥) अपनाई गई जिसके अधीन पर्भनिरेषक 
के विज्ञान द्वारा स्वोकृत सभी उपायो का प्रयोग किया गया। 
इनमे सुछय उपाय थे वन्म्यकरण या नसबन्दी यू सी डी 
झिल्ली मौखिक गोली आदि। इन उपायो के अतिरिक्त कुछ 
ह६ तक सरकार शिक्षा ओर आधिक विकास द्वारा जनस्ख्या 
की वृद्धि को सीमित करने मे विश्वास रखती थी। जनता के 
शिक्षा स्तर को ऊचा करने से जन्म दर को कम करने पर 
प्रभाव पडता है। ऐसा विशेष रूप मे स्त्री जगसख्या के 
शिक्षित होने पर होहा है। धारत ये किए गए अध्ययनों से इस 
तथ्य का समर्थन हुआ है कि जनव दर (पछश॥॥926) का 
शिक्षा ओर आर्थिक विकास से सम्बन्ध है। छोटा परिवार 
रखने और गभनिरोधकों को सफलतापूर्वक अपनाने को प्रेरणा 
उन वर्गों मे सबसे अधिक बलवती है जो शिक्षित और 
आर्थिक दृष्टि से सप्पन्त हैं। 


आपातकाल के दौरान जनसख्या नीति 

6 अप्रैल 976 को सरकार ने राष्टीय जनस्रख्या नीति 
की घोषणा को। इस भीति का आधार यह था कि जनसंख्या 
विस्फोट (००ए०क्शाणा ९१७०५०॥) एक गम्भार सकय वा 
रूप घारण कर लिया गया है और जनसंख्या को सीमित 
करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण राष्टीय सपस्या है। इस समस्या 
के समाधान के लिए सौधा प्रहार करना होगा। इस जनसख्या 
नीति के मुख्य लक्षण थे। 

0) सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के 
लिए 38 दर्ष और लडकों के लिए 20 वर्ष करने का विधान 
बनाया। 

(0) चूँकि गगैब वर्गों द्वारा परिवार नियोजन की स्वीकार्यता 
का मौद्रिक क्षत्िपूर्ति (॥एा८टफाओ (णश०7८०४७॥०४) से 
महत्वपूर्ण सम्बन्ध है नयी जनसख्या नीति मे गई. 3976 से 
मौद्रिक क्षत्तिपूर्दि बढा दी गयी! 

(कम जबएन जसबन्दी (00एएए७०ए७ शर्ताइक्ाणा) 
के प्रश्न पर सरकार का मत था कि बह देशघर के लिए. 


केन्द्रीय अधिनियम द्वारा जबरन नसबन्‍्दी लागू करने का इरादा 
नहीं रखतो किन्तु यदि कोई सज्यीय सरकार (5.० 00४ 
€्याप्ाथ्णा) यह निर्णय करे कि इसके लिए उपयुक्त समय आ 
गया है हो चह ऐसा कर सकती है। 

राष्ट्रीय जनसख्या नीति का घोषणा के फारन बाद, 
सरकार ने देश मे आपातफालीन परिस्थितियों का लाभ उठाते 
हुए जबरन नप्बन्दी का महापियाद चलाया। 976 77 के 
दौगन्‌ 43 लाख नसबन्दियों के लक्ष्य के विरूद्ध 82 लाख 
नसबन्दियों की गयों। जबरन नसबन्दी के प्रोगाम म यह देजा 
एक ओर तो जबरी उपायो ओर दूसरी ओर प्रोत्साहन की 
सहायता से लायी गयी। आम जनता ने यह महसूस किया कि 
प्रशाप्त का बल जबान नसबन्‍्दी लागू करने के लिए इस्तेमाल 
किया गया। चूँकि प्रशासन को लक्ष्य प्रेरित पद्धति पर कार्य 
करना पड़ता था, इस कारण प्रशासन द्वारा अपनी शक्ति का 
बडे पेमाने पर दुरूपयोग किया गया आर बड़े पम्मने पर 
“नसबन्दी शिविरों (४४५०८७०॥५ «»ग95) पर लोगा को 
जबरदस्ती घेर का लायह गया। 
आपातकाल के पश्चात्‌ जनसख्या नीति 

977 के आम चुदाव में जबरन नसबन्दी एक गुख्य 
प्रश्न बने गया। लोगो ने परिवार नियोजन कार्यक्रम मे जबरदस्ती 
और बल प्रयोग के विरुद्ध अपना रोप व्यक्त किया। इसके 
फलस्वरूप श्रीमती इन्दिरा गांघश का सरकार की भारी पराजय 
हुई। 

जनता सरकार, जिप्तने मार्च 977 मे प्रशासन की 
बागडोर सभाली ने जनसख्या की रापस्या को गभारता को 
बिल्कुल अनुभव व किया और इस कारण परिवार नियोजन 
कार्यक्रम को भारी धक्का लगा। परिणामत 977 78 मे गत 
वर्ष की 82 लाख नसबन्दियो के विरुद्ध केबल 64 लाख 
नसबन्दिया की गयां। जनता सरकार द्वारा जुलाई ॥977 मे 
घोषित जयसख्या तीति भे जचसख्या की समस्या का समाघान 
करने के लिए स्वेच्छिक नियत्रणों के प्रयोग पर बल दिया 
गया। साथ हो इस बात यर जोर दिया गया कि परिवार 
नियोजन सेवाओ का प्रमन्वय स्वास्थ्य प्रसूति हथा शिशु 
कल्याण और पोषाहार के साथ करना चाहिए। नौकरशाही ने 
भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ढाल दिखाई। 
यह बात दो तथ्यों से व्यक्त हुई पहला, नसबन्दी अभियान 
(शक ०गाएक्षट्रप) की गति मे कुछ ढील आनी ता 
अनिवार्य भी थी परन्तु जितगा अधिक धक्का इस प्रोग्राम को 


आपातकाल के बाद लग, बह न्यायेचित नहीं माना जा 
सकता। 


छठी योजना (980 85) के अधीन परिवार नियोजन 
छठी योजना मे परिवार कल्याण शोग्राम को समीक्षा से 
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पता चलता है कि वन्ध्यकरण के 240 लास के लक्ष्य के 
विरुद्ध वास्तविक रूप मे केवल 70 लाख वन्ध्यकरण किए 
गए। लूप लगाने के 79 लाख लक्ष्य के विरुद्ध केवल 70 
लाख लूप लगाए गए। निरोध का प्रयोग करने वालो के 0 
लाख व्यक्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 93 लाख व्यक्तियो 
'को 984-85 तक के लिए प्रेरित किया गया। 

उपलब्धियों में कमी के निम्नलिखित मुख्य कारण थे-6) 
अघ सरचना सुविधाओं (]्राच्राएथवाल बिला॥०$) का 
अभाव, (४) उपलब्ध ससाधनो के अनुकूलतम स्वर से कहाँ 
कम उपयोग (४४) राजनीतिव आर्थिक एवं सास्कृतिक 
सीमाबन्धन (४०) उच्च शिशु मृत्यु दर जो चाहे 970 80 के 
दशक मे लगभग 25 से कम होकर 980 में 4 हो गयी 
है परन्तु अब भी इतनी अधिक है कि दम्पती अपने बच्चो के 
जीवित रहने के बारे मे पूरा भरोसा महसूस नहीं करते। 


सातवीं योजना और परिवार कल्याण प्रोग्राम 

छठी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति न होने की पृष्ठभूमि मे 
सरकार ने इस स्थिति की एक वास्तविक समीक्षा करते हुए 
अपनी स्वास्थ्य नीति को सशोधित किया ताकि सन्‌ 2000 
तक शुद्ध प्रजनन दर (प८॥८ए७॥000०॥०॥ 2८) को | तक 
'लाने की बजाए सन्‌ 2006 से 20] की अवधि के बीच यह 
लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सातवीं योजना मे सन्‌ 2000 
जनसख्या की वृद्धि दर को ]2 प्रतिशत तक लाने के लिए. 
जन्म-दर को घटाकर 2] प्रतिशत ओर शिशु मृत्यु दर को 
घटा कर 60 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। परिवार 
परिस्ीमन के लिए दम्पती सुरक्षा-दर को बढाकर सन्‌ 2000 
तक 60 प्रतिशत करने का निश्चय किया गया। 


परिवार नियोजन और माता एवं बाल स्वास्थ्य विधि 
समय के साथ सरकार ने यह महसूस किया है कि देश 
में परिवार नियोजन तभी सफल हो सकता हे यदि बाल 
जीवित शेष दर ((७॥॥0 ६ए७४४| ॥०) चढाई जा सके। 
सातवीं योजना मे साफ तोर पर उल्लेख किया गया “उच्च 
जन्म-दर और उच्च शिशु मृत्यु दर के बीच निकट सम्बन्ध 
को मानते हुए, जच्चा बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम (१॥8(८गा0 
प्रध्था। ९०१ृ४शाता०) को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।” 
योजना मे फिर उल्लेख किया गया दो बच्चो ' के मानक 
को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि देश में शिशु 
जीवित-शेप दर बढाई जाए। प्रति 000 पर 4 की शिशु 
मृत्यु दर निश्चित की बहुत अधिक और अस्वीकार्य है। यहा 
भी भिन्‍न भिन्‍न राज्यों मे काफी अन्तर हे-कुछ राज्यो जैसे 
केरल ने शिशु मृत्यु-दर कम करने में बढ़िया काम किया 
जबकि अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और विहार काफी पीछे 


हैं। चूंकि आधे से अधिक बच्चो को मृत्यु नवजात अवस्था में 
हो जाती है, अत जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य उपचर्या कार्यक्रमो 
को काफी मजबूत बनाना होगा।"* 

प्रमाण इस बात को सिद्ध करता है कि चीन में 965-83 
के दौरान शिशु मृत्यु दर भारी मात्रा मे घट कर 90 से 38 हो 
गयी और बाल मृत्यु दर मे भारी एवं प्रशसनीय उन्नति के 
परिणामस्वरूप परिवार नियोजन उपाये की स्वीकार्यता के 
प्रति अनुकूल वातावरण कायम हो गया। परिणामत जन्म दर 
जो 965 मे 39 प्रति हजार थी गिरकर 983 मे 9 प्रति 
हजार हो गयी। इस प्रकार चोौन मे जनसख्या की वृद्धि दर 
जो 7965 75 में 27 थी कम होकर 978-83 के दौरान 
]5 हो गयी। सातवां योजना द्वारा जच्चा-बच्चा प्रोग्राम पर 
अधिक बल देना अभिनन्दीय था। 

खबकीं क्रेजश का दूबय मुख्य बल नब्चा मुल्क दर 
($/॥८०78 707209) को कम करना है। सातवाँ योजना 
में यह स्वीकार किया गया देहाती इलाकों में आज भी 
दो तिहाई से अधिक जच्चाओ को शुत्रूषा अप्रशिक्षित दाइया 
करती ह॑ अत इसके लिए उनके प्रशिक्षण को बढावा देने की 
जरूरत हे। “ 

परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्षेत्र इसका नया नाम 
सस्करण कर, परिवार कल्याण कायक्रमी के रूप मे विस्तृत 
किया गया है ताकि इसमें मातृ तथा बाल-स्वास्थ्य की 
प्रमस्याओ की ओर ध्यान दिया जा सके। यह एक सही दिशा 
में कदम है। बच्चो की जीवित शेष दर में उन्नति तथा देश 
प्रे जच्चा-बच्चा सेवाआ मे सुधार से ग्राम-क्षेत्रा और विशेषकर 
निघनो में परिवार नियोजन की स्वीकार्यता बढ जाएगी। 


आठवीं योजना मे यरिवार नियोजन की नयी रणनीति 
दिसम्बर 99 मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सम्मुख 
पेश किए गए योजना आयोग के प्रलेय्य “जनसप्या 
नियत्रण-चुनीतिया एवं रणनीतिया' मे उल्लेख किया गया 
“जनसख्या विस्फोट जो हमारे देश के सामाजार्थिक विकास 
के सभा प्रयासो को निष्फल बनाता जा रहा है हमारी सबसे 
महत्त्वपूण एकमात्र समस्या हे। 99। की जनगणना से यह 
बात साफ हो गयी ह॑ कि जनसख्य्या की वृद्धि दर मे नाममात्र 
कमी हुई है। 7970 9 के दशक के दांरान 22 प्रतिशत से 
98। 9 के दशक मे 2] प्रतिशत किन्तु 2 प्रतिशत की 
वृद्धि दर अभी भी बहुत ऊची है। यदि जनसस्या की वृद्धि दर 
वर्तमान स्तर पर बनी रहती है तो इस शताब्दी के अन्त तक 
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इम्ा़े आबादी लगभग 00 करोड हो जाएगे आए सन्‌ 
१0५७ तक यह दुगुरे होकर 70 कर्रेड कक पहुच जाएगी। 
इतनी बडी जनसख्या का प्रबन्ध वस्तुत असभव हो जाएंगा 
और भरसक प्रयास करने के बावजूद इतनी बडी जनप्रछा 
के लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकताए भी उपलब्ध नहीं 
करायी जा सकगी अत यह अनिवार्य हो जाम है कि 
जनसख्या तियत्रण को सर्वोच्च प्रार्थमकता दा जाए" 

अरिवाए कल्याण कायक्रमो को प्रगति को समोक्षा से 
प्रवा चलता है कि सन्‌ 2000 तक याष्ट्ीय स्वास्थ्य गीति द्वारा 
विधारित सश्य प्राप्त करने सभव हो सकेगे। चाहे रू 
मत्यु द९ को १ प्रति हजार तक कम करन और शिशु मृत्युदर 
को स्वास्थ्य सेबाओ और माता एवं बाल स्वाघ्थ्य को देखभाल 
के कार्यक्रमों के के परिणामस्वरूप कम करके 60 प्रति हजार 
तक कप करना हो सपद हो सकेगा किन्तु जन्मदर में 
आवश्यक कभी करके इसे 2॥ प्रति हजार और परिणामत 
जनसख्या वद्धिदुर को । 2 प्रतिशत तक कम करला व्यवहाय 
प्रतीक वहीं होता।" शदि ये लक्ष्य सई 2939 हक भा प्राप्त 
काने हो, तो भी इसके लिए भारी प्रयाप्त करना होगा जिसका 
आधार जनसंख्या नियत्रण पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए 
जिसमे परियार नियोजन उपायों के साथ साथ समाजार्थिक 
उपाय भी कण होंगे। 

995 तक भारत दम्पत्ति सुरक्षण दर की 458 प्रतिशत 
तक बढ़ा सका और शिशु मृत्युदर कहो 74 प्रति इनार तक 
कम कर सका। अह शुद्ध प्रजेवन दर को ! को स्तर तक 
2006 2,0।] ईस्वी तक लाने के लक्ष्य को प्राप्ति और पीछे 
जाती ही प्रतोत होता है। आठवीं योजना ने अपनी नजर जाया 
कर ला हे ओर यह लक्ष्य 2004 6 इसवा तक ही प्राप्त हो 
सकेगा। अत आठवीं योजना के अन्त तक रूक्ष जन्म दर को 
कम करके 26 प्रति हजार आए शिशु गृत्यु दर को कम करके 
70 प्रति हजार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिय्रा गया है। यह 
एक सन्तोषजनक उपलब्धि है। 

तालिका 33. बिभिल्त योजनाओं मे परिव्यर 


नियोजन छ्यय 
करोड रुपये बल योजना 
च्यय के) प्रतिशत 
₹-परी योजना (496-66) ब्5 03 
चादिक योजनाएं (966-69) है 73 
चौथी योजना (॥969 74) ख़ाश 8] 
पराचवा योजतों (!974 79) |9 32 
ऊठो घेजवा (१980-85) 38 १ 
प्रातबा योजत (9855 90) कर! व 
आठवीं जगा (99% 97) 679? 34 


वाल्फि 3 मे दिए गए आकड़ों से पता चलता है 
चाहे परितर नियोडन पर कुल व्यय जो छठी यरोज 
(980 8..) के दोसन । 448 करोड रुपये था बढ़कर आठव 
चोजना (१992 9) मे 6792 करोड रूपये हा गया किस्तु 
कुल योज>' व्यय के अनुपात के रूप में यह नाममात्र 3 
प्रतिशत से बढ कर इस अवधि के द्वारान । 4 प्रतिशत तक 
पहुच पाया। इससे यह बात रेखांकित होती है कि तनसछ्या 
विस्फौर को नियंत्रित करने कौ बात चाहे जनसख्या नाति मं 
तो डठापी गयो किन्तु आठवीं योजना के दारान इसके लिए 
चयाप्त घिक्तव सहायता प्रदाव नहीं को गया ताकि इसके 
विभिन्‍न अगा को मजबूत वनावा ज्ञ सकद|$ जन्सस्था नाति 
के सम्बन्ध मे सरकार को कथती और करनी में यह भेद 
अत्यन्त निराशाचनक है। 


7 भारतीय जनसख्या प्रक्षेपण (996 206) 
980 मे भारत की जनसस्या 687 करोड़ थी जो 
विश्व विकास एिपोट के अनुष्ाए 7995 त्तक बढ़कर 929 
करोड हो गयी। इसके विरूद्ध चीन का जनसख्या 980 में 
98! करोड़ शी जे 99$ तक बढ़ कर !?० करोड हो 
गयौ। यदि ओसत वाधिक दर के रूप मे देखे दो पता चलता 
है कि १980 90 के दोशन भारत का जनसंख्या को ओसत 
वर्षपक बद्धि दर 24 प्रतिशत थी जब कि इसको तुलना मे 
चौन मे इसी काल से बद्धि दर 45 प्रतिशत थी परन्तु चीन 
को औसत वापपक वद्धि दर (990 9 ) के दाएन तेती से 
गिरकर ) ] प्रतिश्ञात के निम्त स्तर पर आ। गई परन्तु इसी 
कोल के दौदन भारत गे भतसख्या बद्धि दर में अपेक्षाकत 
मानूला कमी हुई आर यह कम होकर । ४ प्रातशत हो गयी। 
अत 980 और ॥995 के दोशान चीन कौ जनसख्या भारत 
का जनछुख्या का तुलना मे 43 गुना थी फान्ठु 995 मे 
यह अतुपत गिए कर ]29 हो गया। जाहिर हं 'के यदि 
जनसख्या नियत्रण मे भाएत ने प्रभादा नोति बहोँ अपनाया तो, 
भारत की जनसख्या आयामा 20 वर्षों मे चीन की जनसख्या 
से वढ जाएगी या इसके बयबर अवश्य हो जाएगा। 
इस सम्बन्ध मे योजना आयोग ने परिवार 7नये जन के 
विष्यादन सम्बन्धा अद्यतन आकडा ओर जनन एव सत्यु दस 
के वक्मात स्तरों ओर प्रवत्तियों को ध्यान म रपते हुए, एक 
वकगकी ग्रुप को रिवुक्ति की जो कि ममूना पप्रोकरण 
प्रणाला ($शागज्ञ6 १९०४॥४॥०१ $) घष्य्य) से प्राप्त सामग्री 
के आधार पर 996 से १06 की सवधि के लिए जक्सख्या 
के प्रमेषण तैयार करे । इस तकनीका य्रुय से रचिस्यर तनरल 
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की अध्यक्षता मे कार्य करदे हुए अपनी रिपोर्ट अगस्त 996 
में प्रस्तुत की। 

99] को जनगणना से पता चला वि. भारत की जनसख्या 
९4 63 करोड थी और इसमे जम्मू तथा कश्मीर राज्य की 
प्रक्षेपत 772 लाख जनसख्या भी शामिल थी जहा पर 
अशात परिस्थितियो के कारण जनगणना नहीं की गयी थी। 
चूकि आयु और लिग के आधार पर 99] की जनगणना के 
आकडे उपलब्ध थे इसलिए भावी जनसख्या वा पूर्वानुमान 
करना सभव था। 

नमूना पजीकरण प्रणाली के आधार पर उपलब्ध औसत 
वार्षिव वृद्धि दर के आधार पर वर्ष 996 के लिए भारत की 
जनसख्या का अनुमान लगाया गया। इस प्रक्षेपण के लिए यह 
मान्यता की गयी कि जनसंख्या के आयु वितरण का जो 
अनुपात 99] में वर्तमान था वही 996 के लिए अपरिवर्तित 
रहता है। इस आधार पर 996 मे भारत को जनसख्या 93 
42 करोड आकीौ गयी। 


प्रक्षेपण से सम्बन्धित मान्यताए 

तकनीकी ग्रुप ([८७॥॥॥८७| ह70ए/) ने सांख्यिकीय प्रक्षेपण 
करते समय निम्नलिखित मान्यताएं की। 

(]) अन्तराष्टीय प्रवसन (|ट90ए0॥ज हुए राणा) 
की मात्रा नाममात्र मानी गयी। बेरल और असम जैसे राज्यो 
में भी प्रबसन दरे बहुत ही नीची पायी गयी। अत प्रवसन 
को ऐसा कारण तत्व समझा नहीं जा सकता जो जनसख्या 
प्रक्षेपणो को प्रभावित कर सके। 

(2) शुद्ध प्रजनन दर -। को आधार बनाने वी अपेक्षा 
इन प्रक्षेपणो मे सकल जनन दर (॥009 ८9 5०७८) के 
साथ विस्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि इसका 
2 का स्तर प्राप्त किया जा सके। तकनीकी ग्रुप ने सिफारिश 
की कि मध्य प्रदेश पजाब राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 
छोड अन्य सभी राज्यो के लिए ॥985 93 की अवधि के 
प्रकेपित सकल जनन दर के आकडो का प्रयोग किया जाए 
और इन चार राज्यो के लिए 9९॥ 9१ की अवधि के लिए 
प्रक्षेपित सकल जनन दरों को आधार बनाया जाए। 

(3) चूकि 5 मुख्य राज्यो की जनसख्या कुल देश की 
जनसख्या के 957 प्रतिशत के बराबर है इस लिए इन राज्यो 
के आधार पर किए गए प्रक्षेपण जनाककीय दृष्टि से उचित 
अनुमान होगे। 

(4) ॥5 मुख्य राज्यो के लिए सकल जनन दर के 
सग्रहित अनुमान (000॥९0 ९६॥7११(९५) जिनका प्रयोग भारत 
की जनसख्या के प्रक्षेपणो के लिए किया गया तालिका ]4 
में दिए गए है- 


तालिका ]4. भारत के लिए सकल जनन दर के 





सगृहीत अनुमान 
बर्ष/अवधि संग्रही। अनुमान 
99॥ हब 
99। ॥99 ३३5 
॥7५ 200॥ 33 
00॥ 2006 3५४ 
3006 १0] 2९९ 
204॥॥ 206 5.8 





(5) जन्म पर प्रत्याशित आयु (।॥६ ८७[१८८४७५५ ॥ 
शा) में वृद्धि रो मृत्यु दर मे गिरावट ये रूप मे सकेतक 
माना गया। आयु विशिष्ट मत्यु दरो (#॥५ ज्ञाल्णती८ त९30 
7८०) के आधार पर पुरूषो और स्त्रियो यी पत्याशित आयु 
परिकलित की गयी। इस प्रकार यह पता चला #ि जन्म पर 
पुरूषो की प्रत्याशित आयु जो 996 200 वो दारान 623 
वर्ष थी बढकर 20]] 206 की अवधि वे दोग़न 670 वर्ष 
हो जाएगी ओर इसी अवधि के दौरान स्तियो की प्रत्याशित 
आयु 653 वर्ष से बढ वर 692 बर्ष हो जाएगी। 

(6) पुरूषो के लिए शिशु मत्यु दर जो 996 200] के 
दौरान 78 प्रति हजार थी गिर बर 20]॥ 20॥6 थे दोरान ५8 
हो जाएगी ओर स्त्रियो के लिए इसी अवधि ये दौरान यह गिर 
कर 80 से 59 तक पटुच जाएगी। 

तकनीकी ग्रुप ने नमूना पंजीकरण से प्राप्त जनन एब 
मृत्यु दरो के विश्वसनीय अनुमानो को आधार जना बर 
उत्तरजीबी अनुपात प्रणाली (५५६0 ॥॥00 ग़ल॥९ 0) के 
प्रयोग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण तैयार करने की सिफारिश वी। 

इस प्रकार भारत की जनसरया जो ॥996 में 9१4 
बरोड थी जो 2006 तक बढकर ]094 बरोड होने का 
अनुमान लगाया गया जो सन्‌ 206 तक और बढवर 
]26 4 करोड हो जाएगी। इस प्रकार 996 2006 के दशव 
के दौरान जनसख्या की चक्रवद्धि दर 58 प्रतिशत वर्ष 
आकी गयी जिसके 2006 से 20।6 के दशऊ के दोरान गिर 
कर ॥ 45 प्रतिशत के स्तर पर पहुच जाने की आशा हे। 
तालिका 5 भारत की प्रक्षेपित जनसंख्या 4996-2006 


करोड़ व्यक्ति प्रतिशा विरण 


चर्ष पुरूष स्त्रियां व्यक्ति पुरूष छतिया 
4996 व85. 449. 994. 59  4९४॥ 
2004 524 4९8 ॥0। 2 58 482 
2९ 564 530 एव 5व6 ही । 
सज़ा 607. १72 ॥79 565 485 
206 649 (5 420 4 543 बफ्य 





तालिका ॥5 से पता चातता है गि 20 वर्षों की अवधि 


जेवतख्या और आर्थिक विकास 59 


995 206 के दौग़न भारत की जवसख्या 934 करोड से 
बढ़कर 264 करोड़ हो जाएगी अर्थात इसमे 3533 ग्रतिशत 
की वृद्धि होगी। परन्तु युरूष जनसख्या में 33 8 प्रतिशत को 
वृद्धि (8.5 करोड से 649 कररेड) होने की प्रत्याशा है 
जबकि स्त्री जनसख्या मे 37 प्रतिशत (449 करोड से 
65) करोड वृद्धि को प्रत्याशा है। जाहिर है स्त्री जनसख्या 
की बृद्धि दर पुरूष जनसख्या को तुलना मे अधिक होगी। 
परिणामत कुल जनसख्या मे पुरूष जनसख्या का अनुषात जो 
996 में 59 प्रतिशत था थोडा सा गिर कर 2076 में 
53 प्रतिशत हो जाएगा और इसके तदनुकूप स्तियो का 
अनुशव 48  प्रतिशव से थोडा बढ़कर 487 प्रतिशत हो 
जाएगा! 
पगर जनसंख्या प्रक्षेपण 
प्रक्षेषणो से पता चलता है कि नगर जनसख्या जो 996 
मे 2723 प्रतिशत थी बढकर 206 में 33 67 प्रतिशत हो 
जाएगी। कुल रूप मे नगर जनसख्या जो। 7996 में 2543 
कररेड थी बढकर 206 में 4256 करोड हो जाएगी। 
जनप्नख्या को आयु सरचना 
जनपसख्या की आयु सरचना का विश्लेषण करने से पता 
चलता है कि 0 4 आयु वर्ग म बाल जत्सख्या 996 मे 
353 करोड थी और 205 मे इसके गिर कर 35 करोड हो 
जने कौ प्रत्याशा है। इसका कारण जन्म दर मे प्रत्याशित 
गिंशबट है। इस प्रकार 0 4 आयु वर्ग मे जनसंख्या का 
अनुणद जो. 996 गे 377 प्रतिशत था एिए का 206 में 
277 प्रतिशत हो जाएगा। 
इसके विरूद्ध १६ 59 वर्ष के कार्यकारी आयु वर्ग मे 
जनसख्या जो 996 मे 5]9 करोड थी से बढकर 206 मे 
80 करोड हो जाने कौ सभावना है। 5 59 आयुर्ग मे 
जनसख्या का अनुपात जो [996 मे 556 प्रतिशत बढकर 
206 में 63.3 प्रतिशत्ञ हो जाने की प्रत्याशा है। 
बृद्ध व्यक्तियों को जनपछपा (60 और इसके ऊर्षए के 
आयु बर्ग में) के 4996 मे 62 करोड की तुलना मे 206 मे 
4 3 करोड तक बढ जाने की प्रत्याशा है। परिणामत वृद्ध 
व्यक्यों का जनसख्या में अनुपात जो 996 मे 67 प्रतिशत 
था बढ़कर 206 मे 9 प्रतिशत हो जाएगा। 
जनसख्या प्रक्षेपणो से यह सकेत मिलता है कि जनसख्या 
को आयु सरबना में एक सरचनात्यक परिवर्तन होने की 
स्भावना है और इस प्रकार जनस्ख्या की औसत आयु बढ 
जाएगी। इसका कारण प्रत्याशित आयु मे वृद्धि और वृद्ध 
व्यक्तियों मे उत्तरजीबो-अनुपात मे बुद्धि है। 


तालिका 5 जनसंख्या की आयु सरचना 





आयुर्वा[ ]99% 206 
कुरोडव्यक्ति. प्रतिशत. करोडब्यक्ति प्रतिशत 
0 ॥$ डा ३77 उक्ष. 27 
१5 59 592 556 890॥.. 633 
&0 और अधिक 623 छ 930.. 9७ 
कुल 934. 000 2635. . ॥000 


सकल जनन दर के 2 लक्ष्य को प्राप्त करना 

ज़कनीकी ग्रुप ने यह लक्ष्य तय किया है कि प्रत्येक 
राज्य कौ सकल जनन दर को कम करके 2] के स्तर पर 
लाता होगा। यदि हाल ही के वर्षों मे सकल जनन दर मे 
कमी करे गति बनी रहती है तो तकनीकी ग्रुप के विश्लेषण 
के अनुसार राग्यो को चार वर्गों मे विधक्क किया जा सकता 
है। 

चर्ग | मे दो गज्य अर्थात केरल और तमिलनाडू शामिल 
हैं जिन्होंने पहले ही सकल जनन दर का 28 का लक्ष्य प्रप्ते 
कर लिया है किन्तु ये इन दोनो की जनसख्या समग्र भारत की 
जनसख्या का केवल 97 प्रतिशत है। 

वर्ग 2 में पाव राज्य अर्थात आध्र प्रदेश महाराष्ट, 
कर्नाटक पश्चिम बगाल और उड़ीसा है जो सन्‌ 2000 तक 
सकल जतन दर का 2] का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इन सभी 
राज्यो मे कुल मिला कर 34 प्रतिशव जनसख्या विद्यमान हैं। 

वर्य 3 से दो राज्य अर्थात्‌ गुजगव और असम शामिल हैं 
जो सन्‌ 2005 तक सकल जनन दर का 2 लक्ष्य प्राप्त करे 
लेगे। कुल मिलाकर वे भारत की कुल जनसख्या का 75 
प्रतिशत है। 

वर्ग 4 में छ राज्य हैं अर्थात पजाब हरियाणा बिहार, 
राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमे कुल मिला कर 
भारत की 445 प्रतिशत जनसख्या रहती है। यह बात ध्यान 
देके योग्य है कि पणाब और हरियाणा ने आर्थिक विकास मे 
शानदार रिकार्ड कायम किया है और प्रत्िव्यक्ति सकल 
साष्टीय उत्पाद के आधार पर प्रथम और द्वितौय स्थान प्राप्त 
किया है परन्तु मलवोय विकास के आधार पर इन का स्थान 
नीचा है और वे जन्मदर को कम करने भे पिछड़ गए हैं और 
परिणामत सन्‌ 206 मे सकल जनन दर का 2 का लक्ष्य 
द्रष्त कर सकेग्रे परन्तु इर दोरो कौ जनसख्या कुल मिलाकर 
भारत को जन्सख्या का केवल 44 प्रतिशव है। 

परन्तु परिवार नियोजन के हमारे प्रयास मे वास्तविक 
बाघा तो चार राज्य हैं बिहार, राजस्थान मध्य प्रदेश और 
उत्तर प्रदेश जो कुल मिलाकर मारत की जनसख्या का 40 
प्रतिशत हैं। जिस घौमी गति से इन राज्यों मे सकल जनन दर 
मे गिरावट आ रही है उसका सकेत तो स्पष्टत इस बात से 


य्र0 जनसख्या और आर्थिक विकास 


लगाया जा सकता है कि सकल जनन दर का 24 प्रतिशत 
का लक्ष्य तो मध्य प्रदेश मे सन्‌ 2060 के पश्चात ओर उत्तर 
प्रदेश मे सन्‌ 2700 के पश्चात प्राप्त हो सकेगा। इन दोनो 
राज्यों कौ जनसख्या भारत की कुल जनसंख्या का 25 
प्रतिशत है। बिहार और राजस्थान को भी इस लक्ष्य की ग्राप्ति 
के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। इसी कारण जनसख्या 
प्रक्षेपणो के तकनीकी ग्रुप 996 की रिर्पोंट मे इस बात पर 
बल देते हुए उल्लेख किया गया यदि भारत को सन्‌ 20]] 
या 206 तक सकल जनन दर का 2[ का एच्छित लक्ष्य 
प्राप्त करना है तब इसके लिए बिहार, हरियाणा पजाब मध्य 
प्रदेश राजस्थान और उत्तरप्रदेश की'सरकारों को अपनी जनन 
दर को तेजी से कम करने के लिए फौजी उपाय करने हागे। 


भारत के विभिन्‍न राज्यो मे प्रक्षेपित जनसख्या वृद्धि 
द्रे 
2006 आर 20।6 के दशक के दोगन जनसख्या वृद्धि 
की अधिकतम वार्षिक दर उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत रहने 
की प्रत्याशा है। 
तालिका 7 अनुमानित वार्षिक वृद्धि दरे 
(0996 से 206) 





राज्य औसत वार्षिक 
वृद्धिदर 
996 2006 2006 २०6 

4 केएल 80 08 

2 तमिलताडू 09 07 
3 आध्र प्रदेश ॥4 ॥0 
4 महाराष्ट हक ]0 

$ क््सॉटक 88 ॥व 

6 पश्चिम बंगाल 35 ॥2 

7 उड़ीसा 09 08 

8 गुजरात ।4 झ2 

9 असम ॥ 29 ह्फ 
॥0 पराव 2 ]0 
॥॥ हरियाणा ]6 45 
॥2 बिहार ॥75 75 
43 शजस्थात ]83 ॥80 
+4 मध्य प्रदेश ॥77 73 
॥5 उत्तर प्रटेश | १ 
45 शाज्यों का जोड 6 445 
अन्य छोटे साय ]0 ॥4 
कुल (भारत) 58 45 


ज्लोत जनसंख्या प्रशेषणों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट (996) 
से संकलित एवं परिकलित 


इसके बाद ह राजस्थान 48 प्रतिशत बिहार !75 
प्रतिशत और मध्य प्रदेश ।73 प्रतिशत। दूसरी ओर केरल 
तमिलनाडू, आश्र प्रदेश और महाराष्ट मे 2006 से 206 के 
दशक के दोरान औसत वार्षिक वृद्धि दर | प्रतिशत या इससे 
कम रहने की ग्रत्याशा है। उडीसा और यजात में भी जनसंख्या 
की वार्पिक वृद्धि दर | प्रतिशत से कम हो जाएगी। ये स्वस्थ 
प्रवृत्तिया है जिन्हे ओर मजबूत बनाने की जरूरत है। 

वास्तविक समस्या वाले राज्य बिहार, राजस्थान मध्य 
प्रदेश ओर उत्तर प्रदेश हं। इन चार राज्यो की जनसंख्या जो 
996 मे 374 करोड थी बढ़कर 20॥6 में 552 करोड़ हो 
जाएगी अर्थात अगले 20 वर्षो मे इसमे 7 8 करोड़ की वृद्धि 
होगी। जनसस्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए ठोस 
प्रयास करना चाहिए। इसके लिए साक्षरता विशंयकर स्त्री 
साक्षरता के मुख्य उपचार के साथ साथ अनुरोधक परिवार 
नियोजन कार्यक्रम चलाने से इस भयकर समस्या से छुटकारा 
पाया जा सकता है। 

आधा । 


फ् 


भारत में आर्थिक आयोजन 


(8८08४0शए श॒ »षागार७ एए एश)ा43) 





24 3 लव गए दवा था हा 





3. आयोजन की ऐतिहासिक समीक्षा 
भाए्त मे आयोजन के कर्णघार जवाहरलाल नेहरु कौ 
अध्यक्षता मे 938 मे राष्ट्रीय आयोजन समिति (ीफवातागावों 
एक्ा्रह 0०घयगगाश्ट) वियुक्त की गयो। म्रमिति ने आयोजन 
के विभिन्न पहलुओ पर विचार कर कई रिपोर्ट प्रकाशित की। 
चूँकि राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 
थे जो स्वतम्त्र भारत के पहले प्रधातमत्री बने अत इस 
अमिति के विचार परवर्तो आयोजन का आधार बने। राष्ट्रीय 
आयोजन समिति ने यह मत व्यक्त किया कि समस्त मूल 
उद्योगों और सेवाओं खनिज साधने रेलें| जल मार्गों। नो परिवहन 
और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों पर राज्य का 
स्थामित्व या नियत्रण होना चाहिए तथा यह सिद्धान्त उन बड़े 
पैसाने के उधोगे पर भी लागू होगा चाहिए जिनमे एकाधिकार 
कापम होने को सभावना है। समिति ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि कुटीर उच्चोगो आर बड़े पमाते के उद्योगा मे कोइ बिरेध 
नहों है। आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था ऊा अंद्येगीफरण 
आवश्यक है। किन्तु आद्योगीकरण का अर्थ यह नहीं कि 
कुटीर उद्योगों की उपेक्षा कः जाए। समिति की यह घारणा थी 
कि कृषि का समावेश किए बिन' राष्ट्रीय आयोजन को कोई 
भी चोजना नहीं चनाई जा सकती। इस समिति ने उचित 
अ्तियूर्ति (0009०॥५40०७) देकर जयोंदादी प्रथा के उन्पूलन 
की सिफारिश की। भूमि के वयक्तिक स्वामित्व के अधिक 
फैलाब को स्वीकार करते हुए सहकारी खेती (20०एथ०॥५९ 
अक्षण॥0९) के स्िद्धाते प्र सजी काने की स्िफ्रीश को 
गयी। इनक्के अतिरिक्त ऊची कृषि-आय पर आयकर की भरंति 
ऊँ अरेही कर (0ट25४६८ 7७४) लगना वछनैय समझा 
ग॒या। राष्टीय आयोजन समिति ने दस चर्षों मे जजता का 
जीवन-स्तर दुगुना करता अपना लक्ष्य रपट 
शणाष्टीय आयोजन समिति के अतिरिक्त आठ उद्योगएदियों 
ने भारत के आधिक विकास के लिए एक योजना तैयार को 
जो बम्बइ योजना (89099 00) के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसके अतिरिछ आचाय श्रीमलनपायाण ने जो कि हघा 5 के 


अनुयायी थे गराघीवादी योजना (त्याग #आ) मे दस 
वर्ष कौ अवधि मे न्यूनतम जौवन॒स्तर उपलब्ध कराने का 
लक्ष्य रखा। इस मर मे, 
सतुलित बिकास पर 
लघु उद्योगो की 









करने पा विशेष रूप 
किया गया। विश्व ईप्रिड्ठ क्रौफ्कीसाहीं एन राम है जनता 
योजना (7९०७० ६ ४9) प्रतिपादित की। यह १0 ॥ रूसो 
आयोजन के अनुभव सेशरिकेशरै इसमे सरकारी 
खेदी (00॥०५7१० ण और 4४७ 5० रत दिया गया 
और इसके लिए भूमि को सिफारिश की 
गया। योजना के प्रत्रिशदक एम एन रब ने सोवियत रूस के 
अनुभव के बिपरीत उपभोग-स्तु उद्योगों के विक्रास पर बल 
दिया क्योंकि उनके विकास द्वारा जनता के जावन-स्तर को 
शौघ्न उन्‍तत किया जा सकता था। इग सभा योजनाओ का 
ऐतिहासिक महत्त्व है क्योंकि ये सत्र कागजा योजनाएं थीं 
जिनके क्रियान्वित नहीं होना था। 
स्वतन्जता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने 950 में 
योजना आयोग की स्थापना को ताकि देश को भौतिक पूजी 
'एव मानवाय ससाधनो (प्ण्णाक्या ँ४४०४४८८५) को आवश्यकता 
का अनुमान लगाया जाए ओर इनका अधिक सन्तुलित एव 
प्रभावों प्रयोग किया जाए। प्रथम पचवर्षीय योजना 950-5 
में आरध हुई ओर इसके दाद पचवर्षाय योजनाओ का एक 
श्रृखला चालू हो ययो। 


2. भारत में आयोजन के समाजार्थिक उद्देश्य 
(50०७-६८णा०ां: 00] ९८४६ ९६ ० एगायाग हु ॥ा 
वण्का॥) 

आर्थिक विकास को चेतना को दृष्टि मे रखते हुए हमारे 
संदिघाद के निदेशक सिद्धाते (06०८७० .्रपावाएल ए॑ 
ए।६ 000च॥णाएा) में यह उल्लेख किया गया है कि 'पज्य 
अपनी नीति का सचालन खास तोर पर निम्नलिखित उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए करेगा (क) नागरिकों को-पुरुषों और 
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स्त्रियों दोनो को समान रूप से जीवन-निवाह के पर्याप्त 
साधनो का अधिकार प्राप्त होगा (ख) समाज के भोतिक 
साधनो के स्वामित्व का वितरण और नियन्त्रण इस प्रकार 
किया जाएगा कि सर्वोत्तम रूप मे सबका भला हो. (ग) 
आर्थिक प्रणाली की कार्यान्विति का परिणाम ऐसा न हो कि 
घन और उत्पादन के साघनो का सकेन्द्रण (00॥०शा॥भाणा 
एी छल्खा) शाप ग2भ5 ए |040८॥०४) आम जनता के 
हितो के विरुद्ध हो जाए।" निदेशक सिद्धान्त भारत के 
जनसामान्य की आर्थिक-विकास सम्बन्धी चेतना और प्रेरणा 
को अभिव्यक्त करते हैं और परिणामत राष्ट्रीय सरकार ने 
आर्थिक विकास को प्रोन्‍्नत करने के लिए आयोजन (ए&0 
का) की पद्धति को अपनायौ। « 
आयोजन के आधान आर्थिक विकास को गति इतनी 
होनी चाहिए कि इसके प्रभाव को जनसामान्य अनुभव कर 
सके । 'यदि आधिक विकास की गति घीमी एवं थोडी सी 
होती है 'तो यह लोगो को प्रोत्साहित न कर सकेगी। आयोजन 
का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है ताकि जो 
प्रगति आनायोजित समाज (ए॥9|9श॥९० 50००५) द्वारा 
दीर्घकाल मे प्राप्त कौ जाती है वह आयोजन के आधीन 
समाज द्वारा अल्पकाल मे प्राप्त की जा सके। इसी से ही 
समाज का आयोजन मे विश्वास कायम हो सकता है और यह 
सामाजिक एवं आधिक विकास में परिवर्तन का उपकरण बन 
सकता है। भारत मे आयोजको ने चार समाजार्थिक उद्देश्य 
बताए हैं 
] उत्पादन को अधिकतम सम्भव सीमा तक बढाना 
ताकि राष्टीय एव प्रति व्यत्ति आय के उच्च स्तर की 
प्राप्ति कौ जा सके 
2 पूर्ण रोजगार प्राप्त करना 
3 आय तथा सम्पत्ति कौ असमानताओ को कम करना 
और 
4 सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। 
हम इन चार उद्देश्यो का आयोजन तथा निर्धनता को दूर 
करना और आयोजन तथा सामाजिक परिवर्तन के शार्पक के 
अघीन अध्ययन करेंगे। 


आयोजन और गरीबी हटाओ 

भारत में आर्थिक आयोजन का मूल उद्देश्य कृषि उद्योग 
सचालन शक्ति परिवहन एवं सचार और अर्थव्यवस्था के 
अन्य सभी क्षेत्रों के विकास द्वारा ताव्र आर्थिक विकास करना 
है। तीत्र आर्थिक विकास द्वारा देश राष्टीय एवं प्रति व्यक्ति 
आय में उन्‍नति ला सकता है देश से गरीबी और दीनता को 
दूर कर सकता हे और जनसामान्य के स्तर को उन्नत कर 
सकता है। आयोजन का उद्देश्य केबल राष्टोय आय की वृद्धि 


ही नहीं बल्कि उन लोगो के स्तर को उठाना हे जो शवाब्दियों 
से निर्धनता के चगुल मे फसे हुए है। वास्तव मे "न्याय के 
साथ विकास' और “गरीबी हटाओ के नारे इस बात पर स्पष्ट 
बल देते हैं कि उद्देश्य केवल राष्टाय आय को वृद्धि नहों 
अपितु गरीबी को हटाना हे। 

पहले यह कल्पना की जातो थी कि कृषि एवं आद्योगिक 
विकास की गति तेज करने से अपने आप हो देश में रोजगार 
की वृद्धि हो जाएगी। साथ ही बेरोजगारी अल्परोजगार और 
गुप्त बेरोजगारी को समाप्ति से एक ओर कुल राष्टीय उत्पाद 
(ठा05 'परश्षाणावं श्री०6०८) की वृद्धि होगी और दूसरा 
ओर प्रति व्यक्ति आय की बृद्धि से लोगो का जाबन स्तर 
उन्नत हो जाएगा। जब योजना आयोग ने यह अनुभव किया 
कि कृषि तथा ओद्योगिक विकास की वृद्धि के साथ-साथ 
बेरोजगारी ओर अल्प रोजगार मे कमी नहीं हुई बल्कि 
वास्तव में बेरोजगार्री में वृद्धि हुईं हैं तो इसे आयोजन को 
रोजगार प्रधान बनाने की ओर बल देना पडा। 


आयोजन और सामाजिक परिवर्तन 

अनायोजित समाज में विभिन्‍न प्रकार का शक्तिया कार्यशील 
रहती है। यह आवश्यक नहीं कि सभी शक्तिया एक ही दिशा 
मे कार्य करे। कुछ शक्तियाँ प्रगामा होती है और कुछ 
अधोगामी (१८०४०६:०5७४०)। भू सुधार के उपाय सामाजिक 
कल्याण सम्बन्धी विधान श्रम-अधिनियम आदि प्रगतिवादा 
शक्तियो के उदाहरण हे जब कि आय कौ असमानताए, 
निर्धनता प्रगति के लिए समान अवसरा का अभाव अधोगामी 
शक्तियो के उदाहरण हें। भारत की आर्थिक योजनाओं का 
उद्देश्य इन सभी शक्तियों को इस प्रकार यतिमान करना हैं कि 
सामाजिक तथा वैयक्तिक विकास प्रोन्‍नत हो सके। 

आय की असमानताआं में कमी और समातवादी समाज 
की स्थापना से ऐसी परिस्थितिया कायम की जाती है जिनमे 
प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा एवं रोजगार मे समान अबसर प्राप्त 
हो सके। ऐसे समाज मे आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण नहीं 
होगा ओर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण भी नहीं होगा। 
इसी बात का उल्लेख भारत के सविधान के निदेशक सिद्धाल्ों 
(0फ८८०६६ फ्ञाए८]९५) मे किया गया हैं। ये निदेशक 
सिद्धान्त देश का तनता का आकाक्षा आर सकलल्‍्प की 
अभिव्यक्ति करते ह जिसका मूल लक्ष्य न्याय के साथ आर्थिक 
विकास हं। प्रथम पचवर्षीय योतना म भाग्त के आधिक 
आयोजन के दीर्घकालान उद्देश्या का स्पप्ट विवरण इस प्रकार 
दिया गया है. अधिकतम उत्पादन पूण गेजगार आर्थिक 
समानता तथा सामाजिक न्याय का प्राप्ति नो कि वतमान 
परिस्थिति से आयोजन के स्वांकाय उद्देश्य समये लाते हैं 
भिन्‍न भिन्‍न विचार नहीं ह बल्कि उन सम्बन्धित उद्देश्यो को 
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मृखला हैं जिनकी प्राप्ति के लिए देश को प्रयास करना है। 
इनमें से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति दूसरे को छोडकर नहीं 
को जा सकती विकास की योजना मे इन सबको सतुलित 
महत्व देना अलवार्य है। 


विभिन्न योजनाओं की दृष्टि-अल्पकालीन उद्देश्य 
मूल या दोर्धकालीन उद्देश्यों के अतिरिक्त जो सभी 
योजबनाआ के लिए साझे ह प्रत्येक पचवर्षीय योजना मे कुछ 
अलपकालीन उद्देश्यो पर बल दिया गया। ये विशेष योजना 
के उद्देश्य कहे जा सकते हे। उद्ाहरणार्थ यहली योजना में 
'कपि विकास शरणार्थियों के पुतवास ओर स्फीति के नियत्रण 
यर बल दिया गया। दूसरी योजता मे तीज्र ओद्योगीकरण को 
लक्ष्य रखा गया जिस्म विशेष बल मूल तथा भारी उद्योगो के 
विकास पर दिया गया। तौसरी योजना में आधारभूढ उद्योगो 
अर्थात्‌ इस्पात ईंधन एवं सचालन शक्ति का विस्तार करने की 
ठानो गई ओर मशान निमार्ण क्षमता को स्थापना करने का 
'निणव किया गया। इसके साथ साथ कषि मे आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करने का लक्ष्य राख गया। परन्तु चान ओर पाकिस्तान 
के साथ युद्ध छिड़ जाने के कारण योजना का मुख्य बल 
प्रतिरक्षा (22(६॥०४) की ओर परिवतित करना पडा। चौथी 
योजना का लक्ष्य सप्टाय आय को 55 प्रतिशत का वाषिक 
तद्धि दर प्राप्त करना रखा गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक 
न्याय के साथ समानता की आर प्रगति ओर देश के कमजोर 
चर्गों के लिए राष्ट्राय न्यूनतम जावन स्तर (पिक्राणाथ गराणत 
णाणणा) प्राप्त करने को स्कल्प किया गया। ये उद्देश्य दो 
उह्देश्या के रूप मे उभो गरावा हटाओ और सामाजिक न्याय 
के साथ विकास। पायवी योजना मे चाथा योजना के वार को 
ओर आगे बढाने का निएचय किया गया ओर इसके साथ 
आ मनिभरवा ($27 76%७722) पर भी जोर दिया गया। छठा 
योजना में कषि एव लघु स्तर के उद्योगों के विकास पर बल 
दिया गया विशेषकर अधिक रोजगार कायम करने को दृष्टि 
से। 
जब हम इन योचनाओ का सफनता अथवा विफलता 
का समाक्षा करे, तो अल्पकालान एव दार्घकालान दोन! प्रकार 
के उद्देश्य दृष्टि मे रखने होगा 


$ भारत मे लोकतांत्रिक समाजवाद 
(0घ्ाएटागार 5002 वा 7) 
राष्ट को सामूहिक प्रपत्त करने के लिए प्रेरित करने के 
उद्देश्य से आयोजन का सशक्त दाशनिक आधार आवश्यक है 
िससे विकास याजनाआ को क्रियान्बित करने के लिए 
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आवश्यक प्रेरणा मिल सक्के। बिना राजनीतिक ओर सामाजिक 
दर्शब के आयोजन करना वेसा ही होगा जैसे मंजिल के ज्ञान 
के बिना जहाज चलाना। प्रत्येक देश को आयोजन के 
अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य दृष्टि मे रखने पडठे हैं। 
अल्पकालीन लक्ष्य चाहे कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यो न प्रतीत 
हो दोर्घकालीन लक्ष्यों पर डावों नहों होने चाहिए। एक 
कुशल आयोजक का कार्य अल्पकालीन लक्ष्यों ओर दीर्घकालीन 
लक्ष्यों के बीच तालमेल बैठाता है ताकि उप्तको कल्पना के 
समाज को स्थापना का मार्ग प्रशस्त हों सके। इस उद्देश्य को 
प्िद्चि के लिए कुशल आयोजक को प्रस्तावित समाज को 
स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए तथा इस कल्पना में मानबीय 
व्यक्तित्व के प्भी पक्षो पर घ्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय 
विकास के आयोजन के प्रति जनता में उत्साह का सचार 
करने के लिए आयोजन का सुदृढ़ दार्शनिक आधार अपरिहार्य 
शर्व है। 

भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद (0&वा०शाआा९ 
5०५४७) की विचारधारा का विकास-मार्क्स और 
एजल्स ने स्माजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदाव किया। 
उनका विश्वास था विश्व से शोषण मिटाने के लिए उत्पादन 
के साधनों पर से निजी स्वामित्व समाप्त करना आवश्यक है। 
मार्क्स और एजल्स को निजी सम्पत्ति सद बुश।्‌इयो की जड़ 
प्रतात हुई। माक्स ओर एजल्स कौ विचारधारा के अनुयायी 
बोलशेविको को 9[7 में रूस मे सत्ता प्राप्त हुई। उन्होंने 
मार्क्स ओर एजल्स के बिचारो को व्यवहाय रूप देने की 
चेष्टा कौ अत सोवियव रूस में आर्थिक विकास को प्रोत्सा'हत 
करने कि लिए समग्र राष्टीयकरण (0फ्ाक्षाणाक्षाइशाणा) 
पर आधारित आयोजन अपनाया गया। अत आयोजन का 
सर्वप्रथम विक्रास रूस से हुआ। मानव जाति के इतिहास मे 
यह पहला अवसर था जबकि समाज ने निर्धनता, भूख और 
बेरोजगारी मिटाने के लिए आयोजन के अनुसार स्गठित 
प्रयल किया। रूसी आयोजको की भारी सफलता का विश्व 
के पूजीवादी देशो मे अनिवार्य प्रभाव पडा। यद्यपि पूजीवादी 
देशो की विजी सम्पत्ति के सिद्दान्त मे आस्था नहीं मिट पाई 
तथाषि उन्हे यह विश्वास हो गया कि सरकार निर्धनता कष्ट, 
बेरोजगारी और अज्ञान को क्रम करने मे प्रभावशाली भाग 
अदा कर सकता है। 

स्वत होने पर भारत को पश्चिम के समुन्मत राष्टो की 
बुलना मे धिन्त प्रकार की समस्याओं का समाधान करना था। 
भारत व्यापक निर्धनता व्यापक बेराजगारी और अल्पोजगार 
मे डूबा हुआ था जिनका स्वरूप संरेचनामक (॥09८७ए») 
था उसके श्रमिक निरक्षः और अप्रशिक्षित थे उप्रकी कपि 
अवरूद्द थी और अर्द्ध सम्बन्धो (5७ चिएठश एशैक्षाणाउ) 

जकडी हुई थी तथा उसके उद्योग अपेक्षाकत पिछड़े हुए 
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थे। अत भारत की समस्याओ के समाधान के लिए विशाल 
राष्टीय प्रयास आवश्यक था उसका काम केवल चक्र विरोधी 
नौति अपनाने से नही चल सकता धा फलत उसने सामाजिक 
ओर आर्थिक उत्तोलक (8८छा०शा८ ॥८४०) के रूप में 
आयोजन का सहारा लिया । समाजवादी आयोजन (56 
लभाह्न फोव॥॥,) से प्रभावित होने के कारण हमने 
मार्क्सवादियों से समाज की सकल्पना ग्रहण की किन्तु साथ 
ही हमारे विचारको ने न्‍्यायो्ित समाज के पूर्ण विकास के 
लिए पूजीवादी समाज के लोफतातनिक मूल्यो ([0.॥0:गा< 
४७।७९७) को भी अपरिहार्य माना। इस प्रकार हमने दो चरम 
'समाजो के गुणो का लाभ उठाते हुए जिस समाज की कल्पना 
की वह 'लोकताजत्रिक समाजबाद (टवाएलबओधाट 0ल्‍4र्ग 
॥$॥) के नाम से विख्यात हुआ। लोकतातज्रिक समाजवाद के 
सिद्धान्त पर आधारित समाज म लोकतज ओर समाजवाद 
जस्तुत ऐसे समाज की रचना के साधन होते है जिसमे जनता 
का जीवन स्तर उन्नत करने के लिए एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग 
का शोषण रोका जाता है तथा व्यक्ति को आमाभिव्यक्ति 
($९॥ ७'ा०४छणा) की पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त होती है अत 
मानबीय व्यक्तिव का अपेक्षाकत पूर्ण और मुक्त विकास 
लोकतांत्रिक समाजवाद का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस लक्ष्य को 
सिद्धि मे जहा एक और निर्धनंत और आय तथा सम्पत्ति को 
असमानताए बाधक है वहा दूसरी ओर लोकतत्र का अभाव 
भी उतनी ही बडी बाधा समझी गई है। 

सोबियत रूस और पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशो के 
हाल ही हुए विघटन से यह बात सिद्ध हो गयी है कि 
विकास के बारे मे नेहरू ने लोकतत्रीय समाजवाद को केवल 
आर्थिक शक्तियो के पक्ष मे ही सीमित न रखकर इसके प्रति 
सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। जबकि प्रतिष्ठित समाजवादी 
दर्शन मे स्वतञजता और लोकतंत्र की विकास प्रक्रिया के अय 
के रूप मे उपेक्षा की गयी वहा नेहरू ने इसे लोकतत्रीय 
समाजबाद का अग माना। हाल ही मे भूतपूर्व सोवियत रूस 
मे भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था (क्षाएटा 53५९१ 
€००४०५) चालू की गयी है। भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था 
में उदारीकरण (.७९००॥७७७०7) कर रहा है और सरकारी 
निय त्रेण एवं विनियमन को कम करता जा रहा है परन्तु 
इसके साथ साथ नेहरू के लोकता-त्रक समाजवाद के दर्शन 
का परित्याग नहीं कर रहा है। 


लोकतात्रिक समाजवाद के दर्शन की प्रमुख विशेषताएं 

लोकतात्रिक समाजवाद का दर्शन समाज कौ समग्र 
कल्पना पर आधारित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एकमात्र 
भोतिक समद्धि, मानव जीवन को सु््ी ओर सम्पन्न नहीं बना 
सकती। वस्तुओ और सेवाओ के रूप मे जन साधारण को 
भातिक सुख का ऊचा स्तर उपलब्ध कराने के साथ साथ 
सभी नागरिको को समान अवसर भी उपलब्ध कराए जाने 


चाहिए ताकि वैयक्तिक और सामूहिक विकास के लिए 
आवश्यक नीति और आध्यात्मिक मूल्य विकसित किए जा 
सके। इस प्रकार उत्पादन अधिकतम करने के साथ साथ 
आर्थिक और सामाजिक विषमताओ को कम करने का कार्यक्रम 
तथा जनता को राष्टीय न्यूनतम आय (विज्ञाणा॥ गाता 
॥णा) उपलब्ध कराने का आश्वासन लोकताज्रिक समाजवाद 
के अभिन्न अग है। अत लोकतात्रिक समाजवाद के प्रमुख 
लक्षणो का विवेचन करना युक्तियुक्त होगा 

] समाजवादी समाज का सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धनता 
समाप्त करना और राष्ट्रीय न्यूनतम की व्यवस्था करना 
है-इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि कषि 
ओर औद्योगिक उत्पादन मे लगातार वृद्धि की जाए। निर्धनता 
ओर अत्यधिक निम्न जीवन स्तर की चक्की मे पिसने वाली 
जनता के लिए समाजवाद तभी अर्थपूर्ण हो सकता है यदि बह 
प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके। 
अत निकट भविष्य में राष्टीय न्यूनतम के रूप में खाद्य 
कपडा आवास डाक्टरी सहायता ओर शिक्षा को मूलभूत 
न्यूनतम आवश्यकताओ की व्यबस्था का आश्वासन प्रदान 
कर सके। राष्टीय न्यूनतम की व्यवस्था करना चौथी एवं 
उत्तरोत्तर योजनाओ का एक लक्ष्य धा। 

2 समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य आय और 
सम्पत्ति की असमानताए कम करना है-तत्वत समाजवाद 
समाज के श्रमजावी वर्गों के हिंद में आय के पुनर्वितरण का 
आन्दोलन है। अनियमित पूजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक 
विकास के परिणामस्वरूप आय की असमानताओ मे चृद्धि 
होती है एव सम्पत्ति कुछ विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गो के हाथों 
मे सकेन्द्रित हो जाती है। जब तक राष्टीय आय मे भ्रम वर्ग 
का भाग काफी न बढ जाए, तब तक जन साधारण के लिए 
लोकतांत्रिक समाजवाद का कुछ अर्थ नहीं होता। मजदुर सघो 
(.,०ण धाणा»)के दबाव के राष्टीय आय मे श्रमिको का 
भाग बढ जाता है किन्तु यह बृद्धि समाजवादी समाज कौ 
आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम होतीं हैं। फलत 
योजना बद्ध अर्थव्यवस्था (एशा०4 ८८णाणा३) में आप 
और सम्पत्ति कौ असमानताए कम करने के लिए नीति बनाना 
अत्यावश्यक है। 

द्वितीय पचवर्षोय योजना से इस प्रश्न का विवेचन कपये 
हुए कहा गया 'वर्तमान युग मे विकास का आरम्भ करने 
वाले अल्पविकसित देशो के समक्ष उत्पादन के साधनों ओर 
चर्ग सम्बन्धो (0355॥009007$) घो ऐसे रूप में समन्वय 
करने की समस्‍या है जिससे कि विकास के फलस्वरूप 
आर्थिक और सामाजिक असमानताओ मे कमी आ जाए, 
विकाप्त को प्रक्रिया और ढाचे का सार समाजीकरण (80 
लक्षा270०7) मे है. असमानताए कम करने की प्रक्रिया 
दुहरी है। इसके अतिरिक्त एक ओर निम्नतम स्तर पर आय में 
वद्धि करनी आवश्यक है और दूसरी आर उच्चतम स्तर पर 
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आप में कमी करनी आवश्यक है! इससे यद्यपि पूर्वोक् 
पूलत अधिक महत्त्वपूर्ण अप है किन्तु दूसो पक्ष के सम्बन्ध 
मे शीघ्र ओर हद्देश्यपूर्ण प्रयास किया जाना भो आवश्यक 
है। 5 
53 समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य सबको 
समान अवसर प्रदान कर्ता है--समाजवादी अर्थव्यवस्था मे 
जाति घग॑ ओर जन्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को 
समान अवसर प्रदान कयना आवश्यक है। अवसर की समानता 
(एवृष्बा।ह मे णृए०वणा9) और दाष्टीय न्यूब्तम की प्राप्हि 
कराने की एक भूल कम्ौटी यह है कि सभी समर्थ नागरिको 
को लाभकारी रोजगार (60॥ ्काफ्ल०४॥॥४७) उपलब्ध कराया 
जाए। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे आर्थिक ढाने को मूलभूत 
कामयो के कारण बेरोजपारो को समस्या उत्पल होती है। 
सबसे बडो कमो पूर्ण रोजगार (छछ छाएणआधा0 के 
लिए पर्याप्त स्तर तक बिनियोजन का स्तर उन्नत करने में 
अर्थव्यवस्था का घिफल होना है इसके लिए समाज को भारी 
ज्याग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भूमि पर आबादी के 
अत्यधिक दबाव के परिणामस्वरूप देशातों मे अल्परोजगार 
(वद्यणाव रहता है। देश की जनशक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए. 
चह आवश्यक है कि उद्योगो का विस्तार किया जाए। इसके 
अर्तिपिक घनी आबादी चाले देहाते में ओर विशेष रूप से 
कम काम कांज के मौसम (880६ $९४७०॥) मे ग्राम कार्यो 
का विशाल पेमाने पर कार्यक्रम चलाया जाता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है ताकि ग्रामीण श्रमिकों को लगातार काम मिलता रहे। 
अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वो (.855 जाश 
]02०४ ०॥॥५५४७) की सहायता करने के लिए शिक्षा क्कौ 
सुविधाओ का विस्तार करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक बच्चे 
के लिए उसकी गोग्यवा के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की 
जा सके। मुक्त और सावभोौम प्राथमिक शिक्षा (एग्राषशउथ 
एए/॥9 ९0७८७॥७॥) की व्यवस्था तकनौकी और उच्चतर 
शिक्षा के अब्सरा का विस्तार, छत्वृत्तियों और अन्य प्रकार 
के सहायता उपायो कौ उदार स्वीकृत आदि के कारण 
जन्ममूलक क्षतियों का प्रभाव काफी सीमा तक कम किया जा 
सकता है। इसके अतिरिक्त अक्षम और बृद्ध लोगो की सहायता 
के लिए सामाजिक बीम ($००७ ॥50:श॥८५) की योजना से 
भो समान अबसर जुटाने मे काफी सहायता मिल सकती है। 
4 सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के विस्दार से 
आस्था किन्तु समग्र राष्ट्रीयकरण मे आस्था न होता--भारत 
सरकार ने नीति के लक्ष्य के रूप में समग्र सष्टीयकरण 
(ए5७छ| ७४५००७७६३४९(७%) को अस्बोकृत कर दिया! 
लोकता बिक स्रमाजवाद की विचारधाए मे सम्पत्ति का सर्वथा 
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िचारघाराओ के अनुयागो स्मष्टत दीख पड़ते ह वामपंथी 
(८६७७) और दक्षिणपथी ([(005४७) वामपंथियों की समग्र 
राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त मे आस्था है ताकि सामत्ति को 
पूर्णवया समाप्त किया जा सके! इसके विपरीत दक्षिणपंथियों 
का निजी क्षेत्र की पूर्ण स्वतज्रता मे विश्वास है तथा वे मानते 
हैं कि निजी क्षेत्र आर्थिक विकास के पोषण मे समर्थ है। 
आरत सरकार के मत से ये दोहे विचारधाराए चरगवादो हैं 
और देश की आवश्यकताओं को दृष्टि से अतुपयुक्त हैं। अत 
उसप्तने ठिजो क्षेत्र को सर्वथा पेष्ट करने के स्थान पर उसे 
सौमित करना उचित समझा है। जहां कहीं भी निजी स्वामित्व 
समाप्त किया गया है वहा उसके स्थान पर या तो सरकारी 
स्वामित्व कौ स्थापना कौ गई या उपयुक्त सहकारी स्वामित्व 
(00 एएुशभारद ठ्णाशज।ए) की। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना से निजी ओर सरकारी क्षेत्र के 
सापेक्ष महत्त्व का विस्तलिखित शब्दों मे उल्लेख किया गया 
है. 'सरकारी क्षेत्र का ताब्र गति से विकास करत ही है। इसे 
न केवल वे विकास क्रियाएं आस्म्म करनी हैं जिन्हे आरम्भ 
करने के लिए निजी क्षेत्र या हो इच्छुक नहीं हैं या फिर समर्थ 
नहीं हैं अपितु अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विनियोजन के सम्पूर्ण 
डाचे का परियर्तन करने मे इसे प्रमुख भाग अदा करना है। 
रेसी विकासमान अर्थव्यवस्था मे सरकारी और निजी क्षेत्रों के 
साथ साथ विस्तार की काफी गुजाइश रहती हे किन्दु यदि 
विकास को परिकल्पित यति के अनुशाएं अग्रसर होना है तथा 
व्यापक सामाजिक लक्ष्यो को पूर्ति मे प्रभावशाली ढंग से 
मशदात कर्ता है तो यह अनिवार्य हे कि सरकारी छेत न 
केवल कुल रूप मे अपितु सापेक्ष रूप में निजी क्षेत्र की 
अपैक्षा ठेजो से विक्तित हो। * 

5 समाजवादी अर्धव्यवस्था मे आर्थिक शक्ति के 
संकेन्द्रण और पुकाधिकारी ग्रवृत्तियो को पनएवे से रोकने 
का प्रयास किया जावा-बडी औद्योगिक इकाइयो के विकास 
के कारण एक बड़ी सीषा तक एकाधिकारी प्रवृत्तियो का 
विकास होता है। एकाधिकारी प्रबृत्तियों १०७०७०७(१० 
प्था०धा८९५) के विकास के परिणामस्वरूप नए उद्यमकर्त्ताओ 
का इन उद्योगे में प्रवेश असम्भव प्रतीत होने लगता है। इसके 
अतिरिक्त कुछ व्यक्तियो के हाथ मे अधिक शक्ति का पकेन्द्रित 
हो जाता लोकतांनिक रामाज के सिद्धान्त के दाक विपरीत है। 
अत एकाधिफारी प्रवत्ियो की रोकथाम के उपाय करने 
आवश्यक हो जाते हे। टीसरी योजना मे एकाधिकार का 
सामना करने के अनेक उपाद प्रस्तावित किए गए है- प्रथम 
सरकाएँ छेत्र का उन क्षेत्रा मे दिस्‍्तार जिनके लिए बड़ी 
इकाइयो की स्थापना के लिए भारी विनियोग को आवश्यकता 
होठी है. ट्वितोय च७ उद्यमकर्ताओं मध्यम और लपु इकाइवों 
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और तृताय नियन्त्रण और नियमन की सरकार की शक्ति को 
प्रभावशाली ढंग से प्रयोग मे लाना तथा उपयुक्त राजकोपीय 
उपायो (8८8) 7288४725) का प्रयोग करना। 
एक ऐसे समाज के लिए जिसने लोकतन्त्रीय समाजवाद 
का ब्रत ले रखा हो एकाघिकार पर नियन्त्रण करना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है ताकि उन समाज विरोधी प्रवृत्तियों का दमन 
किया जा सके जिनके कारण सामाजिक और आर्थिक न्याय 
की नौंव पर आघात होता है। “सक्षेप मे उद्देश्य केवल यह 
नहीं होश चाए कि आर्थिक शक्ति के सकेद्रण (00706७ 
चर॥ा0 0 6९०0॥ण7 ए०7८) और एकाघिकार की प्रवृत्तियों 
को रोका जाए बल्कि औद्योगिक संगठन (#4एनताब 
०९भ॥६$४॥०॥) के ऐसे स्वरूप को बढावा दिया जाए जिसमे 
उत्पादन के ऊचे स्तर प्राप्त हो और राष्ट्रीय आयोजन के 
भीतर उद्यमकर्त्ताओ मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग-घन्धो 
और सहकारी सगठनों को विकास का पूरा अवसर मिल 
सके॥४ 
6 समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय करने 
की मूल कसौटी निजी लाभ नहीं अपितु सामाजिक लाभ 
होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था मे वैयक्तिक लाप की 
भावना को सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के अधीन रखने की 
कल्पना की जाती है। “तत््वत इसका अभिप्राय यह है कि 
विकास की दिशा निर्धारित करने की मूल कसौटी वैयक्तिक 
लाभ नहीं बल्कि सामाजिक लाभ होनी चाहिए और विकास 
ढाचे तथा सामाजिक सम्बन्धों (5020 ९०णाणागार स्‍टाब 
४०७) के ढांचे का इस प्रकार से आयोजन किया जाना 
चाहिए कि इससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार मे 
काफी वृद्धि हो अपितु आय और घन की अपेक्षाकृत अधिक 
समानता भी विकसित हो। उत्पादन वितरण उपभोग और 
'विनियोजन से सम्बन्धित-और वस्तुत सभी महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
सम्बन्धों से जुडे हुए मुख्य निर्णय उन अभिकरणो द्वारा किये 
जाने चाहिए जो सामाजिक प्रयोजन की दृष्टि से सम्पन्न 
हों। * मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजो और सरकारी दोनो क्षेत्रो 
के लिए स्थान रहता है सरकारी क्षेत्र के विनियोग की कसौटी 
निर्धारित करते समय अर्थव्यवस्था को आवश्यकताओं को 
व्यापक रूप से दृष्टिगत रखा जाता है किन्तु निजी क्षेत्र में 
विनियोजन विषयक निर्णय लागत और प्रतिफल के आघार 
पर किए जाते हैं। अत॒ यह आवश्यक है कि ऐसी आर्थिक 
नीतिया विकसित की जाए जिनसे निजी क्षेत्र का विनियोग भो 
योजना में स्वीकृत सामाजिक ढाचे के साथ-साथ स्थूल रूप 
में सगत हो सके। लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था में 
उक्त उद्देश्य की पूर्ति के उप्यो का अत्यन्त महत्व है। इसमे 
सन्देह नहीं कि लोकतान्त्रिक समाजवादी आयोजन मे प्रत्यक्ष 
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भारत में आर्थिक आयोजन 


बटन (»ष्ट/ ॥०८५॥णा) सम्भव नहीं तथा राज्य को कौमत 
प्रणाली के माध्यम से कार्य करना आवश्यक होता है यरिणामत 
नियन्त्रण और नियमनो के कारण कोमत प्रणाली के अन्धे 
नियम को सामाजिक लक्ष्य की दिशा में प्रेरित किया जाता है। 

एक विकासमान अर्थव्यवस्था मे स्फीतिकारी दबावों 
(वीक्षाएप्रश३ पएाट55पा८5) के पैदा होने का खतरा सदैव 
बना रहता है क्योंकि नई आय के उत्पन्त होने तथा उत्पादन 
बढने मे सदैव कुछ न-कुछ समयान्तर रहता है। परिणामत 
उत्पादन की कमी के कारण कीमतो के बढ जाने का खतरा 
उत्पन हो जाता है। यद्यपि कौमतो की वृद्धि रोकने का मूल 
उपाय तो उत्पादन बढाना ही है ताकि वस्तुओं की न्यूनता न 
रह जाए, किन्तु इस बात का ध्यान रखना उतना ही महत्त्वपूर्ण 
है कि कहीं व्यापारी न्यूनता की अवस्था का लाभ उठाकर 
जनता का शोषण न करे । अनिवार्य बस्तुओ और खाद्य जैसी 
जीवन रक्षक वस्तुओ की कौमतो के उतार चढाव के सम्बन्ध 
मे उपर्युक्त तर्क विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। 

7 वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की सम्पन्नता 
के लिए लोकतान्त्रिक मूल्यो में आस्था भारत मे लोकतांत्रिक 
समाजवाद की जो सकल्‍्पना स्वीकृत की गई है उसमें 
वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की सम्पन्तता के लिए 
लोकतान्त्रिस मूल्य में विश्वास व्यक्त किया गया है। समाजवाद 
के साथ जुडे हुए 'लोकतान्त्रिक' विशेषण के कारण इसका 
रूस और चीन के सर्वाधिकारतन्त्रीय समाजवाद (0(॥॥|87 
॥30 $0८2॥507) से भेद स्पष्ट हो जाता है। भारतीय समाजवाद्‌ 
किसी भी प्रकार के अधिनायकवाद ([०॥०ञए) में या 
व्यक्ति वर्ग दल अथवा राज्य के हाथ मे सम्पूर्ण सत्ता सौंप 
देने में विश्वास नहीं रखठा। भारत की उदार चेतना मे मतो 
और विचारधाराओ को समोने का सामर्थ्य है। यह उल्लेखनीय 
है कि लोकतन्त्र जीवन तथा सामाजिक व्यवहार की एक ऐसा 
प्रणाली है जिसमे मतभेदो को शक्ति से नहीं बल्कि 
विचार विमर्श से सुलझाया जाता है। 

भारतीय आयोजन की विचारभूमि और दर्शन अत्यन्त 
पुष्ट है। लोकतन्त्र और निजी उद्यम की प्रणालियों को सुरक्षित 
रखते हुए आर्थिक विकास कौ प्रक्रिया का चलाना जटिल 
और कठिन कार्य है। उत्साही नेतृत्व को आर्थिक विकास के 
अनुकुल उपयुक्त परिस्थितियो का निमार्ण कर सकता है। 
मिश्रित पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे निहित आत्विरोध आर्थिक 
आयोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति मे बाधा है किन्तु आर्थिक 
विकास की प्रक्रिया केवल तभी सरलता से अग्रसर हो सकती 
है जबकि निजी सरकारी और सहकारी क्षेत्रो के रूप मे 
राजनीतिक प्राचल (?श्ा८(ट) स्पष्ट रूप में निर्धारित 
किए जाए और आयोजन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते का 
प्रयत्न भी किया जाए। 

एछःछ 
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पभिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन की प्रक्रिया 


(ए.5शशएर56 ?२00855 उए 5 चएटडए 8000९] 








॥ मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का 
विकास 
(0१०णंपतता "6 (णातशा( ए हैएल्पे 
ए८०॥०॥१ ) 

मिश्रित अर्थव्यवस्था दो बिल्कुल विरोधी विचारधाओ मे 
समथोते का परिणाम है इनमे से एक विवारघाश निर्बाघ 
पूज'बाद (55६४ शि।९ एथुज़ाओणा) के सिद्धान्त का समर्थन 
करता ह ओर दूसरी इस बात म प्रबल विश्वास रखती है कि 
समग्र अधव्यवस्था के उत्पादन के साधनो का समाजीकरण 
होता चाहिए आर इनका नियत्रण राज्य द्वारा किया जाना 

चाहिए। मिश्रित अर्धव्यव्स्था मे निजी उच्चम [0098 शाह 
४५०) ओर इसके परिणामस्वरूप निजो हित एवं लाभ प्रेरणा 
(श0॥॥ 700९७) पर बल को उचित समझा जाता है। यू के 
एस ए, ओर यूरोप के प्रभा स्वतत्र देशो और आस्टेलिया का 
महान्‌ आर्थिक विकाप्त निजा उद्यम दवा किया गया। यही 
काएण है कि अठारहर्वी और उन्नोप्तवों शततान्दी के अर्थशास्त्रियो 
की कतियो मे मिश्रित अर्थव्यवस्था की घारणा का कोई जिक्र 
नहीं था क्योंकि उन दिनो आर्थिक स्वतत्रता और आर्थिक 
मामलो मे राज्य द्वाप अहस्तक्षेत्र (एणा ॥/शहलिक्षा०्ए) मूल 
'मिड़ाद माने जाते थे। प्रतिष्ठित (000586») और नव प्रतिष्ठित 
(३०० ०७५८०) अर्थशारित्रयों के अनुसार आधिक प्रणाली 
'जिविष्न रूप मे कार्ष करतो थी और ऐसा माता जाता था कि 
जो क्रिया ब्यक्ति के लिए लाभदायक है बह समग्र सपाज के 
आधिक कल्याण को प्लोन्नत करती है। आधिक प्रणाली में 
पूर्ण समन्वय विज' हित का अदृश्य शक्ति (7.[जणल्व्ाएं) 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैे। इन विचारों को मार्क्स ने 
स्वीकार नहीं किया ओर विकास का समाजणवादा सिद्धान्त 
प्रतिषादित किया। समाजबादियो ने उत्पादन के सभो साधने 
के समाजाकरण का समधथतर किप वे चाहते थे कि राज्य 
अध॑व्यवध्था व निर्देशन करे। वे निजा उद्यम को समाप्त 
करते के पक्ष पे थे क्योकि यह निजी हित रिजी सम्पत्ति 
(6 थ८ 9४००७ ) और व्याक्त द्वारा लाभ अधिकतम करने 
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के सिद्धान्त पर आघारित था। यू एस एस आर, हगरी 
चैकोस्लोवाकिया, पोलेण्ड बुलगारिया, यूगोसलाविया, साम्यवादा 
चीन वियतनाम क्‍्यूबा आदि में साप्यवादो राज्यों को स्थापना 
मार्क्सवादी विचारों का परिणाम था। 

929 की महामन्‍्दी मे पूजीवादी अर्धव्यवस्था लोकडित 
प्रोन्नत करने भे विफल हुई और इस कोरण इसकी मूल 
'कमजोरियों के बरे में अर्थशास्त्रियों एवं राजनीतिशो की आखे 
खुल गयों। केन्‍ज ने 936 मे लिखा 'ससार ऊपर से इस 
प्रकार प्रशाप्ठित नहीं है कि निजी एवं साभाजिक हित्त सदा 
शकरूप हो जाए यह अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो से सही 
निष्कर्ष नहीं है कि जागरूक निजी हित सदा सावजनिक हित 
के अनुरूप कार्य कराता है। न ही यह सही हे कि निजी हित 
सामान्यत प्रबुद्ध होता है। जब्न 929 की मन्दी के कोरण 
अर्थव्यवस्था के निर्विष्न कार्य करने के बारे में प्रतिष्ठित 
अर्धशास्त्रियो के दावे खोखले सिद्द हुए, तो केन्ज को सहा 
माना जाने लगा। 

प्राचीन पूजीवादी व्यवस्था की विफलता की स्राधा 
प्रतिक्रिया समाजवादी अर्थव्यवस्था के समघन के रूप मे 
व्यक्त हुई । यह विश्वास किया जाता था कि उत्पादन के 
साधते का पूर्ण समाजाकरण (800805#90 0 #र2 छि० 
०००४०४) और दाम्प द्वाग उत्पादर एवं विवरण का निर्देशन 
अथव्यवस्था की प्रबल समस्याओं का आदर्श समाघान है। 
प्रोफ़ेसर ए, सी पीगू जो कि प्रतिष्ठित विचारधारा का आखिरी 
प्रवक्ता था ने भी पूजीबादी अर्थव्यवस्था पर समाजवादी 
अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठ को इन शब्दों में स्वाकार किया 
"समाजवादी केद्रीय आयोजन की प्रणाला को यदि प्रभावा 
रूप में व्यवस्थित किया जाए. तो यह कई प्रकार से हमारी 
चर्तमान पूजीबादी अर्थव्यवस्था से बेहतर है। ? 

इन परिस्थितियों मे एक समझोतावादा यद्धति का निमाण 
किया गया। केन्ज ने स्वय इसके विकास मे महत्त्वपूण 
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कार्यभार अदा किया) उसका विचार था कि पूजीवाद से यदि 
इसके दोध दूर कर दिए जाए, तो यह एक सराहनीय प्रणाली 
है क्योकि इसके द्वारा उत्पादन में प्रतियोगिता तथा वःशलता 
को प्रोन्‍्नत करने मे सहायता प्राप्त होती है। माथ ही समाजवाद, 
यदि यह प्राधिकारवादी (#एछ॥0शव्वा373) रूप धारण कर 
ले, तो वैयक्तिक स्वतत्रता--आर्थिक एवं राजनीतिक दोनो 
प्रकार कॉ--को पूर्णतया नष्ट कर देगा। परन्तु आधुनिक 
जटिल समाज म राज्य नियत्रण एवं निर्देशन अपरिहार्य हं। 
अत इसलिए यह आवश्यक हे कि राज्य-हस्तक्षेप की अधिक 
मात्रा ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था मे सहभागिता जो एक 
ओर है और पूजीवाद जो दूसरी ओर हे मे समझोता होंना 
चाहिए। केन्ज के इन विचारों से मिश्रित अर्थव्यवस्था की 
धारणा का विकास हुआ। 


2. मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ एव क्षेत्र 
मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा में निजी क्षेत्र एव 
सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार किया जाता हे। 
परन्तु इसके लिए जरूरी हे कि जिनी क्षेत्र अपने निजी हित 
की प्रेरणा को सामाजिक हित की प्रेरणा के साथ जोड ले। 
कुछ परिस्थितियों मे तो निजी उद्यम के कार्य सचालन की 
इजाजत इसी शर्त पर दी जा सकती है कि यह समग्र समाज 
की सेवा करे। इसके अतिरिक्त जिनी उद्यम को अथव्यवम्था 
के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रधान स्थान नहीं दिया जा सकता। जबकि 
कुछ क्षेत्रो-कृषि एवं लघु उद्यमों मे इसे पूर्ण स्वततरता आर 
पूर्ण विकास की इजाजत दी जा सकती है दूसरे क्षेत्रो मे इसे 
सीमित रूप मे ही सहभागिता करने की अनुमति दी जा सकी 
है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी ह जो सामरिक ($02/८९॥०) एवं 
राष्ट्रीय महत्त्व रखते ह इसमे हो सकता है निजी उद्यम को 
प्रवेश की इजाजत ही न दी जाए। 
मिश्रित अथव्यवस्था मे सरकार को आर्थिक क्रिया के 
क्षेत्र मे सकारात्मक भाग अदा करना पड़ता हं। कुछ उद्योग तो 
ऐसे हो सकते हे जिनमे पूर्णतया सरकारी स्वामित्व हो और 
कुछ ऐसे उद्योग हो सकते ह जिनमे राज्य ओर निजी उद्यम 
का साझा स्वामित्व एवं प्रबन्ध हो। इस प्रकार मिश्रित 
अथव्यवस्था मे देश की समग्र आर्थिक प्रणाली तीन भागो मे 
बट जाती हे 
(क) ऐसे क्षेत्र जिनपे उत्पादन एवं बितरण का पूर्ण 
स्वामित्व एब नियत्रण राज्य के हाथ में होता है आर निजी 
क्षेत्र को पूर्णतया नि सारित कर दिया जाता हे 
(ख) ऐसे क्षेत्र जिनमे निजी उद्यम उत्पादन एवं वितरण 
म साझे रूप से सहयोग करते ह और 
(ग) ऐसे क्षेत्र जिनमे निजा उद्यम पूर्णतया फ्रियाशील 
होता है और इस पर सज्य का सामात्य नियतण एवं विनियसन 
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होगा है। 

ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमे निजी एवं सार्वजनिक उद्यमो 
का सह अस्तित्व होता हे के लिए हेन्सन के शब्दों “दैध 
अर्थव्यवस्था” (209॥ ०८०॥०॥३) का प्रयोग किया और लग 
(तलाल) मे नियत्रित अर्थव्यवस्था (एणाएणॉटव ९०9) 
का किन्तु शब्द मिथ्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग लेखको ने 
अपनी कृततियो मे प्रारम्भ कर दिया ओर अब यह एक स्वीकृत 
शब्द बन गया हे। 


$. भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा 
(्म्कशर४098) 


मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला महत्त्वपूर्ण लक्षण 
निजा एव सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। सकुचित 
रूप में पूजीवादी एव समाजवादी अर्थव्यवस्थाए दोनो ही 
मिश्रित अर्थव्यवस्थाए समझी जा सकती हे क्योकि प्रत्येक 
पूजीवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तो होगा ही ओर 
इसी प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था मे छोटा सा निजी 
क्षेत्र भी होगा। परन्तु पूजीबादी या समाजवादी अर्धव्यवस्था मे 
एक छोटे से सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अस्तित्व-मात्र से 
ही ये अथव्ययस्थाएं मिश्रित अथव्यवस्थाए नहीं बन जातीं। 
महत्त्वपूर्ण बात यह ह कि सरकार विधान सभा के माध्यम से 
यह घोषणा करे कि यह इन दोनो क्षेत्रो-निजी एवं सार्वजनिक 
क्षेत्र के सह अस्तित्व के लिए वचनबद्ध है। सरकार को इन 
दोनो क्षेत्रा के कार्यक्षेत का भी निधारण करना होगा। 

भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण समझा 
जाता हे। भारतीय सविधान के निदेशक सिद्धान्तो के आधीन 
आर्थिक क्षेत्र मे राज्म को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन 
करना होगा कि इससे समाज के भातिक साधनो के स्वामित्व 
का बेहतर वितरण एव नियत्रण प्राप्त हो सके आर इससे कुछ 
व्यक्तियों के हाथो मे सम्पत्ति का सकेन्द्रण आर श्रम का 
शोषण रोका जा सके। निदेशक सिद्धान्तो (9॥6०॥४6 थि। 
०॥॥०७) में अन्तर्निहित ये उद्देश्य तब तक प्राप्त करने सम्भव 
नहीं जब तक कि राज्य स्वय उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों 
मे प्रवेश न करे। अत तीब्र औद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता 
को प्रोन्‍्लत करने के लिए जानबूझ कर सार्वजनिक क्षेत्र के 
विस्तार के औचित्य की इससे व्याख्या होती हे। कमजोर वर्गो 
की सुरक्षा के लिए सरकार को अनिवार्य वस्तुओं के वितरण 
घर नियत्रण करना होगा। इसी प्रकार अथव्यवस्था कौ बागडोर 
अर्थात बामा एव बंकिंग अपने हाथो मे लेकर सरकार सामाजिक 
दृष्टि से वाछनीय क्षेत्रो मे विनियोग के निर्देशन का प्रयास कर 
सकती हे। इसके अतिरिक्त अध सरचना सुविधाओं 
(#॥9ए८एघ० (90॥025) अथात्‌ जल विद्युत परियोजनाओ, 
सिचाइ सडक तथा रेल परिवहन को प्रोन्‍्नत करके सरकार 
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शैसी घरिस्थितिया कायम कर सकती हे जिनसे विनियोग का 
ऊचा स्तर प्राप्त हो सके ताकि देश के लोगो कौ राष्ट्रीय एव 
प्रति व्यक्ति आय उन्नत हो सके। 
आरत में सरकार ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र मे 
उद्योगे की प्रोन्नति के लिए क्षेत्र निर्धारण कर दिया हैं। पह 
वर्गकरण 956 की ओद्योगिक नीति मे स्पष्ट किया गया। 
प्रथम वर्ग मे ऐसे उद्योग शामिल किए गए जिनके विकास को 
पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई। दूसरे वर्ग मे वे 
उद्योग शामिल किए गए जिनमे राज्य का स्वामित्व-अधिकार 
बढ़ता जाएगा परन्तु निजी क्षेत्र को सरकार के प्रयास मे 
सहयोग देने की इजाजत होगी। इन दोनो क्षेत्रो मे राज्य 
अर्थव्यवस्था के मूल महत्त्व के उद्योगो का विकास करने के 
लिए जानबूझ कर सार्वजनिक क्षेत्र (0७०० $०८८०० का 
विस्तार करना चाहता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा और भारी 
उद्योगो का विकास करके देश को विदेशी निर्भरता से मुक्त 
करना होगा ओर अध सरचना सुविधाओ अथात्‌ पानी ऊर्जा 
और परिवहन का विस्तार करके कृषि तथा उद्योग में विनियोग 
के लिए अनुकूल परिस्थितिया कायम करती होगी। 989 मे 
मुख्य वाणिज्य बैंको के राष्टायकरण द्वारा एक और बडा 
कदम उठाया गधा ताकि उत्पादन के सामाजिक दृष्टि से 
वबाछनीय क्षेत्रो मे विनियोग निर्देशित हो सके। 
चाहे सार्वजनिक क्षेत्र को विकास प्रक्रिया मे श्रेष्ठ साझी दार 
माना गया किन्तु निजा क्षेत्र (00५४७ 5९०१०) को भां कार्य 
करने कौ इजानते दा ग्या ओर यह आशा का गयी कि इस 
अर्थव्यवप्था के समग्र ढाचे के अन्तगत सरकारी क्षेत्र के 
प्रयासों मे सहायता करनी होगी। याजता आयोग ने साफ 
शब्दों म कहा, आयोजित अर्थव्यवस्था मे सावजनिक ओर 
निजी क्षेत्र मे भेद सापेक्ष महत्त्व का है। दोनो क्षेत्र एक ही 
व्यवस्था के अनिवार्य अग हे आर उन्हे ऐसे ही कार्य करना 
होगा।" 
दूसरे, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अनिवायत आयोजित 
अर्थव्यवस्था (0]:9028 ९८००फ०ञा५) है। मिश्वित अधव्यवस्था 
का अर्थ केवल एक नियंत्रित अथव्यवस्था से नहों जिसमे 
सरकार आर्थिक मामलों भ ग़जकोपाय एव मोद्रक नीति द्वारा 
हस्तक्षेप करती हे बल्कि यह एक ऐसी अधव्यवस्था हे 
जिसमे सरकार को एक स्पष्ट एवं निश्चित योजना होता है। 
सरकार के लिए योजना बनानी अवश्यक है क्योंकि सार्वजनिक 
क्षेत्र का काय ग्रचालन निश्चित प्राथमिकताआ के आधार पर 
करना होगा ताकि निश्चत सामाजिक एवं आधिक उद्देश्य 
प्राप्त किए जा सके। पस्तु सरकार निजी क्षेत्र को अपने आप 
अव्यवस्थित ढेग से ववबकसित होने के लिए छोड नहीं सकती 
और इसलिए इसे एक समान्यत योवना तेयार करनी होगी 


प्र9 


जिसमे निजी क्षेत्र का एक सुनिश्चित स्थान हो। 

तौसरे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूजीबाद और समाजवाद 
के मुख्य लक्षणो का बहुत स्पष्ट एवं चतुर रूप मे समायोजन 
किया जाता हैं। उद्हरणार्थ निजी क्षेत्र के उद्योग निजी हित 
एवं लाभ प्रेरणा (श०त॥ ग्रा0५५८) पर आधारित होते हैं। 
बेयक्तिक पहल (#0ए8एथ! ४703४) कौ पूर्ण गुजाइश 
रखी जाठही है और निजी सम्पत्ति का आदर किया जाता है। 
चसन्तु यह ठीक है कि यह मुक्त या निर्बाध पूजीवाद ([.ब55९2 
(थिाए ०३७४) नहीं परन्तु नियंत्रित पूजोबाद है क्‍योंकि 
स्वतत्र उच्चयम और पहल निजी हित एब लाभ प्रेरणा की 
सचालन शक्तियो, और निजी सम्पत्ति को प्रणाली सभो को 
सामाजिक हित में सीमित रखा जाता है। या तो इन्हे कुछ 
उद्योगो तक सीमित रखा जाता है या इन्हे वैधानिक एवं अन्य 
उपायों द्वारा नियंजित किया जाता है। इसके विरुद्ध सावजनिक 
क्षेत्र के उद्योगो का प्रबन्ध एवं कार्य सबालन समाज के 
कल्याण के आधार पर किया जाता है। इनमे निजी सर्म्पत्ति 
ओर लाम प्रेरणा के लिए कोई स्थान नहीं। प्रतियोगिता के 
सभव व्यर्थ व्यय को भी कम किया जाता है। आयोजन के 
लाभो एव आय की सापेक्ष समागता का तालमेल निजी पहल 
और लाभ प्रेरणा के लाभो से बेंठाया जाता है। 

इस प्रकार भारत मे सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था की 
स्थापना के लिए वचनवद्ध है जिसमे सम्पत्ति की सुब्यक्त 
अमस्रमानताए न्यूबतम कर दी जाएगी। परत्तु राज्य यह नहां 
चाहेगा कि वह तिर्ी उद्यम प्रणाली को शूर्णतय समाप्त कर 
दे जो बहुत से दोषो एवं कठिनाइयों के बावजूद, उत्पादन एव 
वितरण के क्षेत्र मे अच्छा कार्य करदी चली आयो है। अत 
हमारी मिश्रित अथव्यवस्था लोकतत्र और समाजवाद मे हमारे 
विश्यास का परिणाम हें इसके फलस्वरूप इसमे रणाजकाय 
क्षेत्र का विस्तार हुआ 


4 मिश्नित अर्थव्यवस्था मे आयोजन प्रक्रिया 
(श॒श्ञाण्राए ए70९655 ॥ 3 'ीज९त ए९णा०णा३ ) 
चूके मिश्रित अर्थव्यवस्था दो अलग-अलग और कई 
परिस्थितियों में अन्तर्विगरेधी प्रेरणाओ के अघीन कार्य करती 
है मिन्नित अर्थव्यवस्था मे आयोजन प्रक्रिया समाजवादी 
अर्थव्यवस्था की तुलना मे कहीं अधिक जटिल है। अन्तर्विशेषी 
प्ररेणाओ मे एक ओर तो है निजी हित और दूसरे ओर है 
सामाजिक लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था मे आर्थिक आयोजन 
का उद्देश्य इन प्रविद्वद्वी हितो मे तालमेल बिठाना है ताकि 
झष्टाय हित प्रोन्‍्तत हो सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था मे आयोजन 
की सफलता निम्नलिखित कारण तत्त्वो पर निभर करती है 
(0) सावजनिक क्षेत्र किस सीमा तक सामाजिक दृष्टि से 
निर्धारित उद्देश्य को पूरा कर सकठा है ? 
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(४0) सरकार किस हृद तक तिना क्षेत्र को समाज द्वारा 
निधारित उद्देश्या को पूरा करने क लिए मजयूर कर समता 
है? 

(४0 सरकार क्रिस हृद्‌ त्तक विनियांग सम्बन्धा निणया 
मे उत्पन्त हने बाजा विमृतिया का राज़ सकता है जा फि 
नलिनी क्षत और सायवनिक शेत्र क ठिता झा आपसा टक्कर 
स उत्पन्न हाता है ? 

मरकार बटुत से सामात्रिक ठपररणा एय उपाया द्वारा 
इस सम्बन्ध मे प्रयास करता रहा है ताकि भारत म॑ आधिझ 
क्रिया का निर्देशन आयातन के दाप्रशातान ठद्ृश्या का प्राप्ति 
का आर क्या जा सके इस सम्बन्ध से निम्तजिखित मुस्य 
उपाय किए गए हूँ 

] सरकार ने यातना परिश्यय को बहत मन्त्त्यपृण 
अनपात प्रतिरशा भाग तथा मृत रद्यागा का जढाया टन के 
लिए खर्च फिया। इस यरिव्यय का युस्य उद्दश्य देश से 
औद्यागिक आपार का स्थापन' था। इनम से अधिफतर न्द्यागा 
का विकास प्रिटिश काल म नहाँ क्या गया। इन ठद्यागा का 
चेतन रूप में किझास काये भ्रारताय अथव्ययस्था का औद्यापिक 
आधार स्थापित किया गया। 

2 पिनियोग का काफी जठा अनुपात सम्य द्वारा आर्थिक 
अगर मरचना ([80000770 ॥7857/0०0070) अथांत सिचाड 
योतनाओ जत विद्युत परियातनाओ संटका रेतवे डाक 
और तार जहालगनां और वायु परिवटन के निमाण पर व्यय 
किया गया। इसम॑ सन्‍्दह नहा कि आथिक अथ सरयनता मे 
काफी विस्तार हां गया है और ”सस जाजार या आकार डा 
हा गया है कृषि एवं उद्योग स अधिक उत्पातिता प्राप्त करन 
का सम्मायना बढ़ा है और प्राय उत्पाटफ जिनियोग 
(002०॥४ 97000८७४९ ग्रा१८शागशा॥) वे क्षेत्र का उिस्तार 
ल्आं है। 

3 राग्य न वित्ताय सस्थाना (निक्राठाओं व50॥0॥5) 
चर प्रभावी नियत्रण प्राप्त कर लिया है। लावन बामा निगम 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 969 म॑ वाणिज्य प्रैफा का 
राष्ट्रायारण क्या गया। इस प्रकार बैंक प्रणाता का 
अधिताधिक राजकांय स्वामित्व एवं निब्ररण थक आधीन 
जाया गया है। 

4 राज्य ने एकाधियार के विकास को रोकने के जिए 
'एफाधिकार एप प्रतिय्न्खामक व्यापार व्ययहार आयाग (0 
प्रण70॥65 बडात ८४०४९ [806 श8च८७८९5 (20॥99॥5 
आ00) की स्थापना को और इस बात के लिए प्रयास स्या 
फि व्यापारिक घराने (809॥0% 005८७) या >तन्‍्य पूत्रापति 
प्रतियउन्थामफ व्यापार व्यवहार द्वारा उपभाक्ताओं का शापषण 
न करे। 

$ गाण मामता की बलि मो राफ्ते सं यिफा 6 जाट 


यह सत्य है कि कामता म॑ कुछ वृद्धि अलराप्ट्राय कारणनरत्त्वा 
अथात्‌ तेत की कांमता भ वृद्धि का परिणाम है परन्तु 
कामत बृद्धि का अधिकतर भाग दशा कारणतत्त्वा का परिणाम 
है। इसफ अतिरिक्त चाह थाकर काम गृचक्रा् मे कुछ 
मुधार हुआ ह॑ परन्तु यट अमा परयून कामना मे व्यक्त नहां 
हुआ। जाहिर है फ़ि व्यापारा दुतभता का कृत्रिम परिस्थितिया 
कायम कर सता है। इस अन्तर्विराध का मिश्चित अर्थव्ययस्था 
म समाधान करता जावश्यक है 

6 राज्य सरकार राशन व्ययस्था और निग्रतण के प्रयाग 
द्वारा अनियाय ठपभाग बस्तुआ का कामता म॑ चृद्रि का रोकता 
रहा है ताझि कमतार वर्गा को य वस्तए रॉयित कामत पर 
उपतब्ध कगया ला सक्र इन उपकरणा का मुख्य उद्देश्य 
निर्यत यर्गों का व्यापारिया के ग्रसनशात शापण से सरशित 
करना ₹। 

7 राज्य द्वारा कमतार वर्या का शिधा एय ग्रशिशण मे 
सहायता करन के लिए विशपष प्राग्राम चतान हांगे ताकि (/) 
वे जाबन मे यहतर राजगार प्राप्त कर सत्र और (॥) उन्हे 
विकास मे जिए समान अपर उपता घर कराए ला सक्। यह 
स्थाकझार करना होगा कि इन ठपाया द्वारा गगाय परिवारों मं 
पैदा हए जदुत से यच्चा का लांवन मे कया उतने से सहायता 
मिनेगा। 

8 सरकार कराने एय सायतनिक व्यय के उपयरणा 
का प्रयाग ठस प्रकार करता रटा है कि साथन समृद्ध वर्गा स 
राय को हस्तातरित हा लाए रर राय इनको टस छठग से 
खच कर कि हनझा प्रयाग गगात्रो + कयराण के तिए हा। 


5 स्वीकृत सामाजिक उद्देश्यों के बावजूद 
आयोजन प्रक्रिया म॑ विकृतिया 

कन्द्र एय राज्याय सरकारों ने 7त्पाटन ज्यापार एव जित्त 
के यदुत से धत्रा मं साथतनिक शत्र के ड्द्यम स्थापित फ़िए। 
कुछ परिस्थितियां मे निजा वत्र को सफत इकाइया या 
राष्ट्रयकरण क्या गया। हस प्रझार कन्द्र सरकार द्वारा बामा 
क्म्पतिया और बजा और रा याय सरकार द्वारा सटक परियहन 
प्रणालिया का सरवाशा स्वामित्याथाव जाया गया। प्राय विता 
क्षेत्र की बामार इकाइयों का ग्यामित्व भा सरकार ने पते 
हाथ मे जिया (ठदालरणा4 सूता बस्त के कारखाना आर 
इतानियरिग को इफाइया का राजकाय स्वामित्व में गाया 
गया।) कई साया ने सायतनिक सत्र को इस्राट्या ह्सीविए 
स्थापित का कि व अपना पार्टी जे विशायर्का को इतक 
अध्य 3 यना कर मत्रा स्तर का दर्ता बेतत एय अन्य लाभ ह 
सके सासास्यतया सायवनिक शेत्र के अधिकतर ठद्येम अकाल 
रूप म चत रट है और परिणामत सरकार का नर खाट 
उशम झग्न पड़ने हें और अत्तत इसका भार बरताताओं पर 
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हो पडता है! भूवपूर्व सोवियत सघ और पूर्वाय यूगेप के देशो 
की भांति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति आम जनता इन्हे तोब्र घण्या 
की दृष्टि से देखती है ओर अब केवल बामपथी राजनातिज्ञ 
और मजदूर सघो के नेता ही इनके कट्टर समर्थक रह गए हैं। 
भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग लगभग 45 वर्ष 

से चल रहा है। भारतीय आर्थिक स्थिति का कोई भी तीक्ष्ण बुद्धि 
प्रेधु्क्ष यह कहेगा कि राज्य द्वारा इस बात की लगातार 
कोशिश होती रही है कि निजी क्षेत्र को राष्टीय प्राथमिकताओ 
मे छालना होगा, परसु यह भी सही है कि निजी क्षेत्र भी 
लगातार और अनथक कोशिश करता रहा कि वह इन 
प्राथमिकताओ का उल्लघन को और कई प्रकार से बह 
आयोजन प्रक्रिया को विकत करता रहा है। पूजोपति सरकारों 
अफ़सरों एवं सत्तारूढ राजनीतिशे को भ्रष्ट करने को चेष्या 
करते रहे हैं ताकि निजी क्षेत्र को अनुशासित करने के लिए 
पिधान मे छिद्र छोडे जाए। परिणामत योजना प्राथमिकताओ 
मे ढील की इजाजत दा गई। उदाहरणार्थ जेसा कि दत्त 
समिति ने बताया, सरकार ने नित्रा क्षेत्र का उन क्षेत्रों में 
औद्योगक इकाइया स्थापित करने की इजाजत दे दी है जो 
पहले सावजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इसा प्रकार, जहा 
परिमाजित तकनालाजी (80050 ०४९०१ ४&७॥॥००६५) के 
क्षेत्रे मे आयात को इजाजत दी जानी चाहिए था उनकी किसी 
एक या दूसरे बहाने पर कम प्राथमिकता बाले क्षेत्रों मे भी 
इनाजव दो गया। जिजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विरूद्ध कार्य 
करता रहा ह ओर इसे दस हृद तक बदनाम कर दिया गया 
कि सरकार को 956 के आद्योगिक नौति प्रस्ताव द्वारा 
निर्धासत चौतियो मे पलटाब करते के उद्देश्य से ।99] म नयी 
औद्योगिक नाति का घोषणा करना पडी। राष्यय एव अर्न्तर्राष्टय 

औद्योगिक लाबी के प्रभावाधीर राष्टीय लाबा का भेठत्व 

व्यापारिक एवं ओद्योगिक घराने कर रहे हे और अन्द्मष्टोय 

लाबी क्र बहुराष्टाय निगम सरकार ने तिती क्षेत्र के बारे मे 

अपनी नोतिया मे उद्ारता लाने का निणय किया है। अत 

लाभ प्रेरणा ओर पूजावादी स्रमाज की परिग्रहणशाल प्रवत्ति 

(४८पृणञ | ५६ ऋ्रप9) जिसे मधुरभाषी रूप मे मिश्रित 

अर्धव्यवस्था की सज्ञा दी गई, के कारण आयोजन प्रक्रिया म 


गम्भीर विकृतिया पैदा हो गयों। मुख्य विकहिया इस प्रकार 
हैं 

(0 मिश्रित अर्थव्यवघ्था द्वारा निर्धनता स्तर के वीचे 
रहने वाली जनसख्या के अनुपात को कम करते मे विफलता 

(४) आय ओर सम्पत्ति को अम्तमातताओ के बने रहने के 
कारण उत्पादन ढाचे मे विकतिया उत्पन्न होना। राष्ट्रीय 
साधनो का एक महत्त्वपूर्ण भाग उच्च वर्गो की आवश्यकताओं 
की तुष्टि के लिए इस्तेमाल होता है 

(४४) चिरस्थायी उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षाकृत 
अधिक वरद्धि दर। इनकी तुलना में जनोपभोग (१[३5६ ८0॥ 
$छग्ए७०ा) की गैर चिरस्थायी उपभोग बस्तुओ अर्थात्‌ चौनी 
जूते, लालटेन वनस्पति तेल आदि की कप वद्धि दर, 

(॥) राज्य द्वारा आर्थिक शक्ति के पकेन्द्रण (2ज्ा०्टा 
पता 0 ८९००7णाा८ 002) को कम करने मे विफलता 

(5) भारत में छिपे घन (8॥8८ ग्राणा४५) या समानान्तः 
अर्थव्यवस्था (?क्ष॥॥९] ०८णा०४१७) का उभार। प्रगतिशील 
कराघान का उपाय विस्तत कर बचन (]88 ८४४७०) ओर 
छिपे धन के व्यापक विस्तार के कारण अर्थहान हो गया है। 

(४४) स्वीकत सामाजिक उद्देश्या के बाबजूद कामतो में 
बद्धि को रोकने कौ विफलता। जनोपधोग की आवश्यक 
बस्तुओ अर्थात्‌ चीनी वनस्पति खाद्यान्नो विशेषकर दालो को 
कौमते बढतो जा रही है। 

60 श्रम वर्गों के पक्ष मे आय का वितरण परिवर्तित 
करने से बिफलता। राष्टीय आय से बद्धि के साथ श्रय बर्ग 
की वास्तविक मजदूरी मे उल्लेखनीय बद्धि नहीं हुई। 

इस सारे विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता हे कि 
निजी क्षेत्र को सामाजिक हित के आघीन लाने मे सफलता 
ज्राप्त नहा हुई है। इसके विरुद्ध राष्टाय नातियो के विधारण 
में अब यह निर्णायक प्रमाव डालने लगा हैं। इसके अतिरिक्त 
चाह वितियोग सार्वजनिक क्षेत्र मे हो या निजी क्षैत्र मे 
विकास प्रक्रिया के मुख्य प्राप्तकर्ता तो बडे ओद्योगिक घराने, 
बडे व्यापारी एवं बडे न्मीदार ही हैं। मिश्नित अर्थव्यवस्था में 
आन्तरिक एवं अन्तविहित अन्तर्विरोध है जो कि मूल रूप में 
यूजीबाद का सशोधित रूप ही हे। 

ज्ज्ज 
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(87676 6ए 067 9०8एग,0एशाय्ा' प्र तर 4 ए.0र्ार५) 








भारत मे विकास रणनीति 

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को स्वय स्फूर्त अर्थव्यवस्था 
(इला हलाशा॥ए2 ०००7०॥३9) में परिवर्तित करने के लिए 
आर्थिक विकास की उचित विकास रणनीति (0८४०० 
ग्राथ॥ 509089) अपनानी आवश्यक है। आई जी पटेल के 
अनुसार, “रणनीति का अर्थ अनिवार्यत सोच समझकर चुनाव 
करमा है-किसी प्रमस्या पर आक्रमण करने के लिए उचित 
प्रहार बिन्दु और प्रहार की रणनीति।" किसी विकास रणनीति 
का निश्चय करने से पूर्व दो बातों का ध्यान रखना होगा। 
पहली अर्थव्यवस्था को विकास की अधिकतम दर प्राप्त 
करने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयास करना पडे। दूसरी 
परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए दीर्घावधि नहीं लगनी चाहिए। 


भारत में विकास-रणनीति का उद्विकास ((:४0एजा०४छ) 
दूसरी पयवर्षीय योजना के साथ भारतीय आयोजको ने 
विकास की स्पष्ट रणनीति निर्माण की। प्रोफेसर महलनोबिस 
जो वस्तुत दूसरी योजना के निर्माता समझे जाते है थे रूसी 
अनुभव के आधार पर विकास की रणनीति निर्धारित कौ। 
इसमें तीत्र औद्योगीकरण ग्राप्त करने के लिए भारी उद्योगों में 
विनियोग पर बल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप बाद में 
तीव्र आर्थिक विकास की मूल परिस्थितिया कायप करने की 
आशा व्यक्त का गया। भारत के प्रथम प्रघानमता। जवाहरलाल 
नेहरू के अनुसार” भारी उद्योग का विकास औद्योगीकरण का 
पर्यायवाची है। 'उन्होंने कहा अहमदाबाद, बम्बई या कानपुर 
मे लगे हुए बहुत से सूती वस्त्र के कारखाने औद्योगीकरण 
नहीं है. यह तो केवल इसके साथ स्पिलवाड है। मै सूती 
वस्त्र के कारसानो पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता हमें उनकी 
जरूरत है परन्तु इस प्रकार हमारा औद्योगीकरण का विचार 
इन साधारण सूती वस्त्र के कारयानो तक ही सीमित एव 
सकूचित हो जाता है ओर हम इसे ही औद्योगीकरण कहने 
लगते है। औद्योगीकरण से इस्पात उत्पन्न होता है इससे 
साचालन शक्ति पैदा को जाती है वे ही इसका आधार है। 


यदि आप एक बार आधार कायम कर ले तो फिर निर्माण 
करना आसान हो जाता है। भारत मे आयोजन को प्रशस्त 
करने वाली रणनीति मे औद्योगीकरण को बढ़ावा देना होगा 
और इसका अर्थ यह है मूल उद्योगों को (790 005 
(॥०७) प्रथम स्थान दिया जाए।' न्‍ 

एक और सन्दर्भ में नेहरू ने कहा “यदि हमे औद्योगीकरण 
करना है तो सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि हम 
सभी उद्योग कायम करे जो मशीनो का निर्माण करे।! फिर 
उन्होंने कहा, “कुछ लोग यह तर्क देते है कि हमे भारी उद्योगों 
को बजाए हल्के उद्योगों ([8॥॥ ॥700५७॥९७) का निर्माण 
करना चाहिए। वि संदेह हमे हल्के उद्योगो का निर्माण वो 
करना ही है परन्तु राष्ट्र का तीव्र ओद्योगीकरण तब तक 
सम्भव नही हो सकता जब तक कि हम मूल उद्योगो की ओर 
ध्यान न दे जो औद्योगिक मशीने उत्पन्न करते है जिनका 
प्रयोग औद्योगिक विकास मे किया जाता है। ? अत इस 
सम्बन्ध मे नेहरू का दृष्टिकोण एकदम साफ था। औद्योगीकरण 
का अर्थ है भारी उद्योगों का विकास। दूसरी योजना के ढाचे 
मे यह बात साफ शब्दो भे इस प्रकार रखी गयी 

दीर्घकाल मे औद्योगीकरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के 
विकास की दर सामान्यत भारी उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि 
विशेषकर कोयले बिजली लौह एथ इस्पात ओर भारी मशीनों 
के उत्पादन मे बढ़ोत्तरी पर निर्भर करेगी। इससे पूजी निर्माण 
की क्षमता बढेगी। हमारा एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि 
भारत को विदेशी उत्पादक वस्तुओ (४००८८ 80005) के 
आयात से शीघ्रातिशीघ्र स्थतन्त्र बनाना है ताकि पूजी सचयन 
(एभाए० ४०८णाए।॥४०॥) मे अन्य देशो से प्राप्त की जाने 
बाली अनिवार्य उत्पादक बस्तुओ से सम्बन्धित कठिनाइयों के 
कारण बाघा उत्पन्न न हो। अत भारी उद्योग को अधिकतम 
सम्भव रफ्तार से बढाना होगा। 





4 (0४लाओवला त (0:39 र७//लाफकाऔट गीहिव शिद्ि 
है (फतवा #पटलावा 9. 35 
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अत भारतीय आपोजकों द्वार दूसत योजना और उसके 
यश्चात्‌ शाँचवीं योजना तक कुछ थोड़े बहुत फेरबदल के 
साथ अपनायी गयी विकास रणनीति का मूल इसो बात मे था 
कि भारी आधारभूत तथा मशीन निर्माण उद्योगो मे विनियोग 
द्वाग तीब्र औद्योगीकरण किया जाए। 


2 भारतीय विकास्त रणनीति का गुद्यार्थ 
(्रए।ध्एा॥005 07 ]99॥8785 $॥7:209250) 
इस विनियोग रणवीति का उद्देश्य स्वय स्फूर्द विकास 
के लिए विनियोंग को अधिकाधिक मात्रा मशीन निर्माण 
उद्योग में स्थाएित काने मे लगाना था। इस विकास रणनोति 
कौ कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निस्तलिखित हैं-- 


निर्यात प्रोत्पाहन का कार्यभाग (8०(९ ता छ)णा फ० 
पण्जाणा) 

आएप में क्षपत्री पूजी वस्तुओ सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को पूरा करते के लिए योजना आयोग ने विदेशी सहायठा का 
काफी अश्चय लिया क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी 
प्राप्तिया अपर्याप्त थीं। परन्तु 955 57 के विदेशी मुद्रा 
सकर (छाशह॥ कणा३०8० था॥5 के पश्वाव्‌ नियात 
प्रोत्सृहन का महत्त्व ठौक प्रकार से समया गया। आयोजको 
ने यह बात समझ लो कि निर्यात प्रोत्साहन ताब्र औद्योगीकरण 
कौ क्रिया मे साथ साथ चल सकते हैं। तीसरी योजना मे इस 
बात को इस एकार स्पष्ट किया गया. 'बौते वर्षो मे एक 
भुख्य कमजोरी यह रहां है फि निर्यात के प्रोग्राम को देश के 
विकास प्रयास का एक समन्वित भाग कहाँ समझा गया)" 
योजना आयोग इस वात से बाद मे पीछे नहीं 
हटा--निर्यात प्रोत्साहन उत्तरोत्तर एचवर्शीय योजनाओं का हमेशा 
हो एक महत्त्यपूर्ण पहलू रहा है और पाचवी योजना ने तो 
इससे भी आगे बढ़कर शुद्ध विदेशो सहावता की शून्य दर का 
लक्ष्य रखा। निर्यात प्रोत्साहन फे साथ साथ आयाठ प्रठिस्थापर 
(00 ४४७५॥0७०॥) पर भो बले दिया गया। 

'उपणोग वस्तुओं का संभरण--नेहरू युग के आयोजन 
की दृष्टि इस सम्बन्ध मे बिल्कुल साफ थी कि चारी उद्योगों 
का घिकास परिवार क्षेत्र मे उपभोग वस्तुओ कौ विकास दर 
से स्ोमित हो जाएगा। दूसरी योजना के दाचे (पक्ला2४०४०७) 
मे यह बात स्यष्ट शब्दों मे इस प्रकार कही गयी “उपभोग 
वस्तुओ का जितनी मात्रा मे अधिक विपण्य अतिरेक (३(०६ 
॥2६७0/० उ्यए४5) परिवार या हस्तशिल्य उद्योगों मे होगा, 
डवनी ही हद तक बिना स्फ्राति के डर से भारी उद्योगों मे 
विनियोग हो सकेगा।"* 


3 केचपा आयोग ट्यूय पचवर्दीय योजना 
ज उहहह थी है € (वा (वा--मफब्खव्श दर 9 5 
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एक बात तो यहे है कि बढको हुई जनसख्या को लिए 
भोजन एव वस्त्र का प्रबन्ध करता पडता है और इस प्रकार 
जत्सख्या में बृद्धि के साथ उपधोंग वस्तुओं की भाग बढ 
जाएगी। दूसरे, भारी उद्योगो जिनकी परिषाक अवधि (565 
4गण एव्ध50) लम्बी होती है से विनियोग को बढती हुई 
दर के कापण सामान्य जनता के पास मुद्रा ँ्रभरण (१४०९५ 
5०००७) में वृद्धि होती है और उपभोग वस्तुओं को तुलरीय 
पूर्वि (/श८॥क8 ५०७७)) के अभाव में स्फीतिकारी दबाव 
(रीवरा/एरग॥ 9०5५४:०) उत्पन्न होंगे। नेहरू महलगोबिस 
माडल (सव्काए धश्यी/ंशराणा5 ४००९) में उपभोग वस्बुए 
उत्पन्द्र करने वाले कुटोर उद्योगे को सक्रिय प्रोत्साहन दिया 
गया। यह तर्क दिया गया कि छोटे तथा कुटीर उद्योगों मे 
आदान प्रदात अनुपात (#ए। ०एफ०! 7०४०) नौचा होगा और 
परिषाक अवधि लाधग शून्य होगी और जाहिर है कि 
लघु क्षेत्र उपभोग वस्तुओ के सभरण को बढ़ाने के लिए 
सबसे उपयुरू रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर महलनोविस 
ने तर्क दिया कि लघु तथा कुटीर क्षेत्र मे उत्पादन की लागढ 
जरूरी नहां कि फेक्टो क्षेत्र से अधिक हे क्योंकि लघु क्षेत्र 
मा आधुनिक मशीनरी एवं बिजली का प्रयोग करेगा। 
उपचेग वल्तुओ के सभरण को बढाने वाले इन सभी कारणतत्तों 
के बावजूद प्रोफेसर महलनोबिस्त ने उपभोग वस्तुओ की कमी 
की प्रत्याशा नहीं की और न ही इस परिस्थिति को लागतो 
एवं कीमतो मे वृद्धि के कारण आयोजन प्रक्रिया के प्रति एक 
खतरा समझा। अपनी विकास रणनीति में उन्होंने रुजकोषीय 
नियत्रणो (05८७ ८०॥४०७) जिनमें राशनिंग भी शामिल था, 
की ज्यब्स्था का ताकि कौमतो को वृद्धि रोकी जा सके। 

चेहरू ने भी छोटे पैमाने के ठद्योगे और कृषि को उचित 
महत्त्व दिया क्योंकि वे उपभोग वस्तुओ के स्रोत थे। नेहरू के 
शब्दों मे “क्रिसी देश मे औद्योगीकरण की प्रगति की कसोटो 
भागे उद्योग की स्थापना है न कि छोटे उद्योगों की। इसका 
यह अर्थ नहों कि छोटे उद्योगो की उपेक्षा होनो चाहिए। वे भी 
अपने आप मे बहुत महत्त्व रखते हैं विशेषकर उत्पादन और 
रोजगार की दृष्टि से।" दूसरी पचवर्षाय योजना के ढाचे 
(7८७०४) मे उल्लेख किया गया “विकास रणनीति 
यह आवश्यक समझतो है कि वर्तमान उद्योगे मे क्षपता के 
अधिकतम उपयोग के लिए पूा प्रयास किया जाना चाहिए 
औपर इस प्रका का भरसक प्रयास पूजी की दृष्टि से हल्के या 
लघु क्षेत्र के उद्योग्रे के उत्पादन को बढाने के लिए थी किया 
जाना चाहिए। ? कृषि के सम्बन्ध मे नेहरू ने उल्लेख किया 
“हम यह अनुभव करेएे कि यह ऑद्योगिक प्रगति कृषि मे 
प्रगति और तरक्का किए बिना प्राध्त नहीं को जा सकती। हर 
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व्यक्ति यह बाव समयता है कि “व तक हम कृषि मे 
आजमनिभर नहों हा तु, तव तक हम उद्यागा मे प्रगति करन 
के साघन उपलब्ध नहीं हगरि। यदि हम स्मद्यान्त का आयाव 
करना है ता प्रगति का दृष्टि स भविष्य अन्धकारमय हा 
रहगा। हम खाद्याल और मश'तरा दाना का आयाव नहीं कर 
सकते।" दूसरा यात्रा क ढाच म भा उल्लेख क्या गया 
“चूँकि उपभाग बस्तुआ का अतिरिक्त माग का अधिझ्तर भाग 
साथान के रूप मे हागा व्सलिए एसा याववाआ को अपनात 
का आर ध्यान दना चहुए > पूता का कम लण्गत पर कृषि 
का उत्पादता का तत्ाा स बढाए।ए0 
जहर है कि स्वय स्फूत विजास का रण्नाति, तय भारा 
ठद्यागा पर आधारत था में कृषि मे आरनिभरता का 
आवश्यकता और उपभाग वम्तुआ के सभरण का बढ्ान के 
पिए लघु स्तर उद्याण क महत्त्व पर बल दिया गया। परस्नु 
यह साचा गया कि पहता यातता मे इतना सफलता प्राप्त ह३ 
है कि भारत कृष्ध क सम्बन्ध मं पहल हा अप्मानभर हा गया 
है। 965-66 # बाद हा दाग न यह अनुभव क्या कि 
खाद्या्ता का समरण अपवाप्त है। 
बचत का कार्यभाग बचत के कायभाग क सम्बन्ध म 
विनिशाग रण्न/त मे यह कल्पना का गइ कि भारत का 
कवल घरलू बचत (06मा650० 58६78) परे निभर नहीं 
काना चाहटए। ससम धालू बचत का दर बतान का अवर्यक्ता 
पर बल दिया गया पान्‍तु चूँजि यह महसूस जिया गाए कि 
घलू ठचत वि'तदाग का ऊच' दर के जिए का! नहा टाणा 
इसालए आयाटर्का ने बिटश सहायता का व्यवस्था का। 
विक्कास राणजात मे यह छत स्वाक्षार का गया कि विलशा 
सहायता आरम्भिक काल म॑ विदशा पूरा एवं पारमाउत 
दम्नालाजा के आयात रू लिए ए हना चाएए और घर घर 
दर को विटाए सटापता स मुक्त करना हगा टाझ आएजभाता 
की लाप प्राप्त ही सा। 
सावजनिक क्षेत्र का कायभाग (०७ 6 एकल 
$8८(0)+“विताए राजात के सवताएऊ क्षत्र का प्रशान 








कायभाय सोए गया। चूज भाए ओयाए ये गिएएय बहुत 
अंधा रखा गणा और हम यिताण 7 पीएफ अपधि 


(0९६६५७४०॥१ एथ709] लेन्बा था पन्तु टसस ज्राज हने वाह 
लग हर ना था साझए ने यत सावा ।ऊ जहा तर हा 
सक भारा ठद्य न #त्र मे हा स्था7त बात चाहए। 
बवल कुठ गन चुता पास्थातण ऊा निला «तर 
अधघ साचना (0॥950. छ “) स्थाउत करत का इच्छक 
न था। टसक्त आतारका सा जनेज बाय के नियणाए द्राग 


अधंस्बनस्था का बाजर साफ के हाथों का जैे 





साऊ 





ऊ हद 
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ये अयय्ययम्था क विक्नाम का दृष्टि स ठाक हागा। इसके 
अनिरिकत सायजानऊ क्षेत्र आय के पुनवितरण एवं एकाघियारा 
स्वामित्व एव शाप का राफ़व मे सहायता दंगा जा कि निज 
ध्त्र म अलनिहित हैं। यहा कारण था कि दूसरा यातता क 
आरम्भ के परचान्‌ सरकार न सायवनिक छषत्र का बड पैमाने 
पर विकास किया। 


विकास रणनाति का औचित्य उद्योग बनाम कृषि 


दूसरा यात्रता और उत्तरात्तर यातनाओ मे अपनाए गए 
नहरू महलनाविस माडल का काफा आवाचना का गया। 
आलाचना का एक सुरय आधप यह था कि कृषि का तुठता 
मे उद्यगा पर अत्यधिक बज दिया गया। आयावया न ठद्यागा 
का उच्च प्रायामकता दत का नि का कड़े टष्टिया स ठचित 
ठहराया। 

(क) याप्ठाय एव प्रात व्यक्ति आय का ताब्र वृद्धि कंबल 
ताब्र औद्यागाकाण ट्वगा हा सभय हा सफ्या। 

(स) उद्यागा म॑ विजाम दर काप का तुनना म कहीं 
अधिक था। 

(ग) अऔद्यागिफ वस्तुआ का माय का आय लाच (तर 
८०ग्रा& ९०७६७८७५) बहुत अधिक है और नि'मन वस्तुआ मे 
नियाठ के ऊउसर भा बहुत अधिक झागा में ठपलण हा 
सन हैं। 

इस प्रकार ताब्र आधिक विकास के लिए ताप 
जैद्यगाकरण एक “पाय के रुप में कान्यत किया याण। यह 
सचा गया कि दश के दुलभ साथते का प्रयाग कि का 
जता ठद्याशा के थिकास का आर हाना चाहए। उद्योगों का 
प्राथमिकता देन का एक और कारण भा था। घाताय कृषि 
घतन हा उत्सााय क अलौधक दराय और निम्न ठागदिला 
॥.०9 एा०ठएटः शा५) से पाडित था। भूमि पर दबाव का 
ऊम करत और रूचि उलाडटित छा छदाने का एक ठागय 
अतिक्त उनसाणे जे धयाण का जार परवाटत करना था। 
अद्याग मे राशार का बाढ़ और ऊँचा उताहिटा के फतस्थरूप 


राधाय एव प्रात बा जाए को अधक बृद् हाय, यट 





जाय का आए ध्या” मे आय बिताश किया हझ्य 

द्रिटा। एासत जे दौशान, भारत ठग ऊपि तथा कप्रि पर 
आशरित “झ्याज टक सामव रहते के विए महएर किया 
रयो। स्वटउता प्राप्त के समय भारत मूवत एक कि प्रशान 
हाए था, चा। जात बिल्‍तृत प्रदू टिझ॒ एव एानपाय सना झे 
जशर घर यह जैद्यापराण के िए अप गायुर थप 
आआइमा ने सात जि उाहन, सहगाए एप प्रतिशा का 
दुष्ट से, समाघता के प्रधाग का पिएााय (90 आओ 3 
घणा) दा क हित में हग। न तहोँ के आभार पर जाएहझा 
ने दूधा” बारमा से जैद्योएजराण पर छल तिया। 


आरतीय् आयोजन मे विकास की रणनीति 85 


क्या कृषि की चास्‍्तव मे उपेक्ष को गयी ? 
यह हे ठीक है कि भागे उद्योगो द्वारा औद्योगीकरण को 
प्राथमिकता दी गयी परन्तु यह कहना कि कृषि की उपेक्षा को 
गयी ठीक नहीं है। कृषि और उद्योग को पुरकता 
(0ण्रफोथाद्ाप्थाफ) के सम्बन्ध मे नेहरू का नजरिया 
बिल्कुल साफ था। नेहरू ने लिखा हमे यह बात समझनी 
होगो कि कृषि की उन्हति एक प्रगहि के बित्र औद्योगिक 
प्रगति प्राप्त नहीं को जा सकती। वस्तु स्थिति तो यह है कि 
इन दोनो को अलग नहीं किया जा सकता। इनमे गहरा 
सम्बन्ध है क्योंकि कृषि को प्रगति उद्योग की प्रगति के बिना 
सम्भव नहों। कारण यह है कि इसके लिए नये औजार, नपी 
विधिया और नयी तकनीके चाहिए।” 
अत नेहरू पर यह दोष लगाना कि बह राष्टीय विकास 
के सन्दर्भ मे कृषि के कार्यमाए के जोरे मे जागरूक हहीं या 
डीक नहीं। न हो यह दोष देश के आयोजको पर लगाया जा 
सकता है। नेहरू इस बात को यूरी तरह समझता धह कि कृषि 
को विकसित करने में विफलता “औद्योगिक प्रगति पर एक 
सामाबन्धन बन जाएगी। 
तब भी उद्योग पर बल को स्पमान्यत कृषि की उपेक्षा 
के रूप मे समझा गया और यह आप लगाया गया कि कृषि 
को ओर कम ध्यान दिया गया। अन्यथा हम इस बात को 
व्याख्या किस प्रक्रार कर सकते हैं कि बृषि तथा सम्बन्धित 
व्यवप्लाय जो राष्ट्रीय आय में 43 से 52 प्रतिशत सक योगदान 
देते हैं पर पहली पाच योजनाओ मे लगभग 20 प्रतिशत 
सप्ताधन (०४००४८०७४) व्यप दिए गपा जबकि ठद्योग जो 
कि राष्टीय आय का केवल 8 से 20 प्रतिशत उपलब्ध 
करते हैं को कुल सछताघने का 24 प्रतिशत विनियोग के रूप 
मे उपलब्ध कराया गया। जाहिए है कि व्यवहार में उद्योगो 
को कही अधिक ऊँची प्राथमिकता दी गुयी और इस प्रकार 
'कषि को उपेक्षा की गयो। चरणसिह जो नेहरू की औद्योगीकरण 
को धारणा के कटु-आलोचक थे ने लिखा. भारत के 
भदिष्य के निर्माण के आयोजको का 'बुनियादी गुनाह यह था 
कि उन्होंते कृषि को उपेक्षा की। ” साम्यवादो मार्ग को 
अपनाते हुए, कृषि को उपेक्षा करके भारी उद्योग का विकास 
किया गया। व्यापार-अर्ध ((८घ7७ ० ४६०८) कृषि के विरूद्ध 
परिवर्तित किए गए और खाद्याल एवं कच्चे माल के रूप मे 
'कशि अतिरिक (॥४४८एण/४४४ा 50०७) का प्रयोग अध सरचना 
(र्त:॥४0ए०ए६७) विनियोग में बित्त जुदाने के लिए किया 
गया। चरणसिह ने लिखा “साम्यवाी भाषा मे किसान वगों 
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क्यो गैर कृषि क्षेत्र के पोषक आधार (एएशक्षाए 8456) का 
काम करना अनिवार्य है या आर्थिक विकास के लिए कीमत 
अदा करी है। है 

इस बिशेधाभास को सुलझाने के लिए तीन तर्क दिए 
जाते हैं। प्रथम आयोजको ने यह महसूस किया कि पहली 
योजय को सफलता के साथ भारत कृषि में आत्मनिर्धर हो 
गया और भारतीय कृषि की स्वावलस्बिता बदाए रखने के 
लिए इस पर कुल व्यय का कम प्रतिशत आबेटन ही पर्याप्त 
हो। दूसरे, यह सोचा गया कि अघ सरचना सुविधाओं 
(तध8॥7फ८(ए/ढो (५८॥४०४) जैसे सचालन शक्ति परिवहन 
आदि और उद्योगों एबं उनके विकास के परिणामस्वरूप 
बिजली औजाऐ उर्वर्फों आदि को व्यवस्था से कृषि का 
विकास होगा। तीसरे, कुछ ऐसे ससाघनो को लिए जिनका 
किसानो को आवश्यकता पड़ती है के सम्बन्ध मे कृषि एव 
उद्योगो मै कोई वास्तेविक प्रतियोगिता नहीं। उदाहरणार्थ कृषि 
मे स्थानीय माल और मानव शक्ति को आवश्यकता पड़ती है 
जबकि उद्योगो ये पूजी तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षित श्रम की 
जरूरत होती है। यह स्वाभाबिक है कि ससनाधनो के उच्च 
आबटन (७॥००७७०४) और उद्योगो की अपेक्षाकृत उच्च 
प्राथमिकता का अनिवार्य रूप में यह अर्थ नहीं कि कृषि को 
नौची प्राथमिकता देनी चाहिए या यह प्राथमिकता कृषि की 
कौपत पर दी जाए। 


भारी उद्योग बनाम हल्के उद्योग (80879 पातए॥१०5 
अशाजा5 3809 फित्ताहव6९5) 

विनियोग रणनीति का दूसरा पक्ष जिध् पर काफी आलोचना 
हुई है भारी उद्योगो (अर्थात्‌ भारी मशीनों एवं आधारभूत 
घातुओ) पर बल देना है और हल्के उद्योगो की उपेक्षा करमा 
है। योजना आयोग ने इस विकास रणनीति का दो काएणो के 
आघार पर समर्थ किया है। पहला, भारी उद्योग क्षेत्र में 
विनियोग को सहायता से भारतीय अर्थव्यवस्था मे पूजी स्टाक 
की एक भारी मात्रो निर्माण करने मे सहायता मिलती है और 
चह तेजी से किया जाता है। दूसरे, भारी उयोगो की सहायता 
से एक मजबूत स्वय स्फूर्त अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा 
सकती है, ऐसा एक ओर तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के 
त्ीब्र विस्तार से होता है और दूसरी ओर देश की अनिवार्य 
मशीनरी एवं उपकरणो के लिए आयात पर निर्भता को कम 
करके। योजना आयोग ने हल्के उद्योगो द्वारा उपभोग वस्तुए 
उत्पन्त करने कौ दूसरी बिकास रणनीति रद्द कर दी। इसमे 
सन्देह नहीं कि वैकल्पिक विकास रणनौति के कारण 
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अर्थव्यवस्था को उपभोग बस्तुओ की अपेक्षाकत अधिक मात्रा 
उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है आर इसके फलस्वरूप 
अल्पकाल मे लोगो को ऊचा जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा 
सकता है और इससे स्फोतिकारी दबावा को भी कम किया 
जा सकता है। परन्तु यह देश मे पूजी सचयन को उपेक्षा 
करके किया जा सकता है। परन्तु योजना आयोग ने अल्पकाल 
में उपभोग वस्तुओ की कम उपलब्धि को स्वीकार कर लिया 
और पूजी बस्तुओ के उत्पादन को बढाने की रणनीति अपनायी 
जिसके फलस्वरूप यह आशा की गयी कि एक विशेष 
क्रान्तिक अवस्था के पश्चात उपभोग वस्तुओ को अधिक 
माजञ प्राप्त करने म॑ सहायता मिलेगी। रूसी अनुभव के 
आधार पर पूजी वस्तु प्रधान विकास ने जनता रणनीति जनता 
से यह आशा की कि वह एक सुन्दर ओर खुशहाल दीर्घकाल 
के लिए अल्पकाल का परित्याग करे। इसके अतिरिक्त इस 
रणनीति के फलस्वरूप अल्पकाल मे पूजी वसस्‍्तुओ को अधिक 
मात्रा उपलब्ध होगी और दीर्घकाल में भी पूजी ओर उपभोग 
वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। 
भारी और हल्के उद्योगो के सम्बन्धो मे भारत मे बडा 
तीखा विवाद रहा है। जबकि नेहरू भारी उद्योगो को ही 
औद्योगीकरण के पर्यायवाची समझता था और इश्नलिए नेहरू 
युग में हल्के उद्योगों लघु उद्योगो लघु स्तर एबं कुटीर 
उद्योगो को कम महत्त्व दिया गया आलोचको ने इस 
विकास रणनीति की कुछ कमजोरिया बतायी ह आर भारतीय 
परिस्थितियो मे इस विकास रणनीति कौ अनुपयुक्ता का 
उल्लेख किया है। पहली भारी उद्योगो के कारण विनियोग 
के ऐसे ढाचे की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके परिणामस्वरूप 
मशीनरी और तकनीक की उपलब्धि के लिए विदेशों पर 
निर्भरता बढ़ गयी। इससे भुगतान शेष (844८९ ण॑ ९8) 
प्रा७॥3) भारी मात्रा मे प्रतिकल हो गया और परिणामस्वरूप 
योजना परिव्यय को कुछ हद तक काटना पडा। दूसरे भारत 
की जनसख्या के बढते हुए दबाव का सामना करना हे 
जिसके परिणामस्वरूप देश मे भारी बेरोजगारी उत्पन्न होतो 
है। इसलिए आवश्यकता इस बात की हे कि श्रम प्रधान 
उद्योगों में विनियोग किया जाए। जबकि भारी तथा मूल 
उद्योगो के महत्त्व को कम करके आकना उपयुक्त नहीं किन्तु 
वस्तु स्थिति यह ह कि चूकि ये उद्योग पूजी प्रधान होते हैं 
इसलिए ये पर्याप्त मात्रा ये रोजगार कायम नहीं कर पाते। 
'परिणामत हम उपभोग वस्तु उद्योगो का विकसित करने के 
लिए मजबूर हो जाते ह विशपकर ग्रामीण क्षेत्रा म॒ ताकि 
रोजगार के अधिक अवसर कायम किए जाए। तीसरी बात 
यह है कि आयोजन प्रक्रिया (एक्लागात, (0८०४७) यहुत 


असतुलित रही यह उत्पादन प्रेरित ([4000८00 णाटा०0) 
तो बनी परन्तु रोजगार प्रेरित (शाए/0्ाला। छाटाएटवो न 
बन सकी। राष्टीय एव प्रति व्यक्ति आय में कुछ वद्धि हुई 
आर भारत विश्व का दसवा ओद्योगिक देश बन गया ह॑ परन्तु 
इसके साथ साथ देश मे बेरोजगारी मे वद्धि हुई है अधिक 
जनसख्या निर्धनता स्तर के नोचे बनी रही आर आय की 
असमानताए बढ़ा यह अन्याय के साथ बिकास की स्थिति 
कायम रही। 

भारी उद्योग रणनीति के समर्थकों के अनुसार भारत की 
अधिकतर कठिनाइया कपि मे विफलता के कारण उत्पल 
हुई। उनका कहना ह कि कपि मे वृद्धि दर उतनी नहीं हुई 
जितनी कि प्रत्याशा थी और इस विफलता के कारण जनता 
को खाद्यान्नो की उपलब्धि कम हो गयी जिसके परिणामस्वरूप 
स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न हो गए! वे वर्तमान स्थिति के लिए 
कपि मे विफलता को उत्तरदायी मानते ह न कि भारी उद्योग 
विधि के चुनाव को। 

इसक अतिरिक्त ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारी 
उद्योग विकास रणनीति के समर्थक लघु स्तर एवं कुटीर 
उद्योगो के विरूद्ध नहीं ह। परन्तु उनका कहना है कि उपभोग 
वस्तु उद्योग एवं श्रम प्रधान लघु स्तर एवं कुटीर उद्योग तय 
तक विकसित नहीं किए जा सकते जब तक कि परिवहन 
एवं सचार बिजली आदि के रूप मे सामाजिक उपरिव्यय 
($0८४] ०४८॥९४१७) स्थापित नहीं किए जाते। अत सामात्रिक 
एव आर्थिक उपरिव्यय म॑ विनियोग रोजगार अवसरों के 
सफल विस्तार की शर्त है। 


सतुलित विकास (5990९९०१ 870५0) भारत का लक्ष्य 
ऊपर दिए गए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था मे विकास के लिए जो उद्देश्य स्वीकार 
किया गया एवं अपनाया गया बह सतुलित विकास (88] 
27८०० 8700॥॥) और व्यापक आयोजन ((0काशथाएपक्रए2 
एक्ागए) का था न कि क्सी विशेष क्षेत्र के विस्तार का। 
पहली योजना मे विकास रणनीति को स्पप्ट करते हुए यह 
उल्लेख किया गया कपि जिसमे सिचाई शामिल है आर 
सचालन शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परन्तु 
खाद्यानो के उत्पादन आर उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे 
माल के उत्पादन मे काफी वृद्धि किए बिना आंद्योगिक 
विकास कौ तीच्र गति कायम रखनी सभव नहीं होगी। इनम 
से कोई एक दूसरे के बिना बहुत आगे नहीं बढ सकता। 
किन्तु यह आर्थिक एवं अन्य कारणो के आधार पर भी 
आवश्यक ह सबसे यहले अर्थव्यवस्था क आधार बो मजबूत 
बनाना होगा और खाद्यान्ना एवं कच्चे मात्र के सम्बन्ध मे 
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स्वावलम्बिता को ही नहीं बल्कि प्रचुरता की स्थिति पंदा 
करनी होगी। भारत के विविध सम्ताधनो के परिक्रेक्ष्य मे 
विकास का संतुलित दाचा प्राप्त करने को अनुकूल परिस्यितियाँ 
विद्यमान हैं। ? 

दूसदी शेजर में एूजी वस्तु क्षेत्र को सर्वोच्च एथमिकतो 
दैते हुए यह उल्लेख किया गया. भारत मे सार्वजनिक नीदि 
और राष्टीय प्रयाप्त का केन्द्रीय उद्देश्य हुठ एवं खतुलिते 
आर्थिक विकास प्रोन्‍्नत करना है। !? इसमे यह भी कहा 
जया *राष्येय आय तथा रोजगार के निरन्तर विकास के लिए 
यह आवश्यक है कि समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ 
विकास हो। ! परन्तु आयोजको कौ यह कल्पना सही सिद्ध 
नहीं हुई। इसका यह अर्थ नहीं कि सतुलित विकास का 
उद्देश्य ही मूलव दोषपूर्ण है बल्कि इसका अर्थ यह है कि 
मोटे तौर पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं ($९८४ण४8 9707065) 
को निर्धारित करने के पश्चात्‌ प्रत्येक क्षेत्र के भीतर गम्भीर 
रूप में प्राथमिकताए तय नहीं को गयीं। भारत जैसी बडी 
अर्थव्यवस्था के लिए जिसमे सार्वजनिक एव ढियी क्षेत्र के 
सह-अस्तित्व के साथ आंशिक आयोनन (ए?आउओं कथा 
गएए) और लोकतजोय राजनीतिक ढाचा स्वीकार किया गया 
हो, सतुलित विकाप्त को ही अपनाना अनिवार्य है। जैसा कि 
प्रोफेसर ल्यूइस ने लिखा है घिकास योजनाओ मे अर्थव्यवस्था 
के सभी क्षेत्रो का एक साथ दिकास होना चाहिए ताकि कपि 
रव उद्योग के बौच अभिदृश्य उपभोग (0७॥॥९५००५८०॥ 
इथाए्/0) एवं निर्यात के लिए उत्पादन के बोच सन्दुलन 
कायम हो सके। सत्य हो यह है कि सभी छेजे का एक साथ 
विकास होना चाहिए, यह घौरणा जितनी सरल है उतनो ही 
युक्तिपूर्ण है और इसे झुठलाया नहों जा सकता। '? 


विकास का गाधीवादी बनाम नेहरूवादी मॉडल 
एशण्तेशड ए 9७ ९७०७ए७ञा९एा. (4900530 ६६ 
शाक्फ्रर्रत्ा) 

जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व 4977 तक भारतीय 
अर्थव्यवस्था के विकास का आघार नहरू का विनियोग 
रणनीति (9५5फ्थ्य/ ऋबा८४)) थी ओर इसी कारण इस्ते 
विकास का नेहरू माडल कहा जाता हैं। नेहरू माडल मे 
भारी उद्योग को अर्थव्यवस््य का आधार मात्रा यथा ओर नेहरू 
यह चाहते थे कि आर्वव्यवस्था को बुनियाद मजबूत की जाए. 
क 
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ताकि बिदेशों सहायता पर निर्भरता कम की जा सके। एक 
मजबूत बुनियाद प्रतिएक्षा को दृष्टि से भी महत्त्व रखतो हे 
क्योंकि इसके दिना आर्थिक विकास का प्रश्न ही नहीं उठता 
नेहरू की विकास रणनीति के फलस्वरूप भारत विश्व के 
औद्योग्रीकुठ ग़ष्टो में दसवा स्थान प्राप्त कर स्का) हमारो 
पहली पाच योजनाओ के दौरान हुई प्रगति के बारे मे छठी 
योजना छे प्रारूप ने लिखा. यह वस्तुत बड़े राष्ट्रीय गर्व 
की बात है कि इस काले के दोरानु, एक अवरूद्द एवं पराश्नित 
अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया और इसे अधिक 
आत्मनिर्धर बनाया गया। '3 नेहरू विकास माडल को अन्य 
विशिष्ट उपलब्धिया निम्नलिखित हैं 

(क) बीज खाद तकनालाजी के प्रयोग से कि उत्पादिता 
(#शात्पादाव। ज़ाए0०८ए९४) मे भारी बद्धि जिसके 
फलस्वरूप देश खाद्यान्नो के बारे मे आत्मनिर्भर हो गया और 
खाद्यानो के भारी रक्षित भडार इकटठे हो गए, 

(ख) पूजी वस्तु क्षेत्र में कारगार औद्योगाकरण और 
इसके लिए सार्वजत्रिक क्षेत्र को प्रमुख कार्यभाप अदा करना 
'पडा। इससे भारत की औद्योगिक क्षमता का विस्तार एव 
विशाखन हुआ। भारत अब उपभोग वस्तुओं मे ओर मूल 
वस्तुओ अर्थात्‌ इस्पात, सोमेट के आत्मनिर्भर है जबकि नये 
उद्योगो अर्थात्‌ उर्बरको की क्षपता का तेजी से विस्तार हो 
रहा है 

[ग) छिचाई, सचालन शक्ति परिदहर एवं सचार आदि, 
के रूप मे आर्थिक अध सरचया का बिकास जो कि बुत 
आर्थिक विकास के लिए आयार मुहब्या कर सकता है और 

(घ) एक आधुनिक औद्योगिक ढाचे की चलाने के लिए 
विज्ञन एवं तकनालाओ का विकास और तकगीकी एव 
ग्रबन्धकीय सबगों (70८३ शव गाव) 620785) 
की स्थापता एवं विकास। 
नेहरू विकास माडल की कम्जोरिया 

भारों उद्योग पर आधारित नेहरू विकास माडल में कई 
कप्जोरिया अनुभव को गयों। लगभग तोन दशको के आयोजन 
के बावजूद, यह राष्टीय न्यूनतय जोबन स्तर उपलब्ध कराये 
मे असफल रहा। 40 प्रतिशत से अधिक जनसख्या अब भी 
निर्धनता स्तर के नौचे रह रही है। बेगेजगार आर अल्पग्रेजगार 
व्यक्तियों की सख्या बहुत ज्यादा है और यह लगातार बह 
रही है। आय तथा सम्पत्ति की असमानताए ओर गम्भीर होतो 
जा रहो हैं और कुछ लोगो के हाथो मे आर्थिक शक्ति का 
सकेन्द्रण बढता जा रहा है। भू सुघारो को सही ढंग से लागू 
नहीं किया गया और इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे बहुत अधिक 
जन किन 20720 3208 02% 22022: 


॥3 शग्या पढ़ (छगाएउश्ता फ्री शा6 6०० कदत 
(978 89) # । 
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असतोष है। इन सबके अतिरिक्त देश मे कभी एक और कभी 
दूसरी वस्तु का अभाव बना रहता है और इसके परिणामस्रूप 
देश में एक भयकर स्फीतिकारी दबाव पैदा हो गया है। इन 
परिस्थितियों को देखते हुए श्री चरण सिह जैसे कुछ राजनीतिशो 
ने तथाकथित “आर्थिक विकास के गाधीवादी माडल के 
प्रयोग का समर्थन किया। 


विकास का गांघीवादी मॉडल 

महात्मा गाधी कोई प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नहीं थे और 
इसलिए उन्होंने विकास का कोई माडल तैयार नहीं किया। 
परन्तु उन्होंने भारतीय कृषि उद्योग आदि के विकास के लिए 
कुछ नीतियों का समर्थन अवश्य किया। आचार्य श्रीमन माययण 
ने 944 मे गाधीवादी योजना को रूपरेखा प्रस्तुत की और 
बाद मे 948 मे उसकी पृष्टि की। ये प्रकाशन गाधीवादी 
आयोजन या विकास के गाधीवादी ढाचे का आधार हैं। 

गाधीवादी योजना का मूल उद्देश्य यह है कि भारतीय 
जनता के भौतिक एव सास्कृतिक स्तर को उन्नत किया जाए. 
ताकि 0 वर्षों के अन्दर न्यूनतम जीवनस्तर प्राप्त किया जा 
सके। गाधीवादी योजना सबसे पहले भारत के 5 लाख गावो 
की आर्थिक दशा उन्नत करना चाहती है और इसलिए कृषि 
के वैज्ञानिक विकास और कुटीर उद्योगो के विस्तार पर बल 
देती है। 


कृषि 

गाधीवादी योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भारतीय 
आर्थिक आयोजन मे कृषि सुधार को बढावा देना है। कृषि 
विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्यान्‍नो मे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता 
और खाद्य पदार्थों में अधिकतम क्षेत्रीय स्वावलम्बिता प्राप्त 
करना है। इसकी प्राप्ति के लिए न केवल बडी मात्रा मे अच्छे 
कृषि-आदाने का प्रयोग आवश्यक है बल्कि भू सुधारों का 
प्रयोग भी करना होगा। इसके लिए काश्तकारी प्रणाली मे 
परिवर्तन भू स्वामित्व अधिकारों का उन्मूलन जोतो की 
चकबन्दी सहकारी समितियों का गठन आदि उपाय इस्तेमाल 
करने होगे। महाजन व्यवस्था को समाप्त करना होगा और 
किसानो को अधिक मात्रा मे ऋण सुविधाएं प्रदान करनी 
होगी। गाधीवादी योजना मे डेरी उद्योग (0भ्ा# शिगगराष्रे 
पर विशेष बल दिया गया और इसे कृषि का एक सहायक 
व्यवसाय माना गया। 
कुटीर उद्योग 

गाधीवादी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम समाज में 
अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसलिए इस योजना 
मे कुटीर उद्योगों के पुत्र स्‍्थापत विकास एक विस्तार की 
संमस्याओं का कृषि के साथ साथ सबिस्तार वर्णन किया 


गया। कताई एवं बुनाई को प्रथम स्थान दिया गया। यह 
उल्लेख किया गया कि खादी के उत्पादन को उतना ही 
महत्त्व दिया जाना चाहिए जितना कि चावल और गेहू के 
उत्पादन को दिया जाता है। “जैसे गावो के लोग अपनी रोटी 
और चावल बनते हैं उसी प्रकार उन्हें अपने निजी प्रयोग के 
लिए खादी तैयार करनी चाहिए। यदि वे अपनी आवश्यक्ता 
से अधिक पैदा करते है तो इस अतिरेक को बेच सकते है। 
गाधीवादी योजना मे प्रत्येक गाव को कपडे के उत्पादन में 
स्वावलम्बी बनाने की योजना दी गई है। इसके लिए प्रत्येक 
ग्रामवासी से यह आशा की जाती है कि वह ग्राम उद्योगो के 
विकास एवं गठन में सक्रिय भाग अदा करे। इसके साथ साथ 
गाधीवादी योजना राज्य से यह अपेक्षा करती है कि बह 
ग्रामीण कुटीर उद्योगो के पुनरुत्थान एवं विकास को औद्योगिक 
आयोजन का मुख्य केन्द्र बनाए। इसे दस्तकारों को हस्तशिल्पो 
के सम्बन्ध मे तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध 
'करानी होगी कच्चे माल के क्रय और तैयार माल के विक्रय 
के लिए सहकारी समितिया कायम करनी होगी कुटीर उद्योगो 
को बडे पैमाने की इकाइयो की अस्थस्थ प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध 
सुरक्षा देनी होगी और कुछ ऐसे कुटीर उद्योगो को सहाय्य 
(500५0/63) देने होगे जो इसके बिना विकसित ही नहीं हो 
सकते और साथ ही दस्तकारों एव सहकारी समितियों को 
सस्ती दर पर वित्त उपलब्ध कराना होगा। 


मूल उद्योग (ह480 [॥0 50९5) 

गाघीजी के बारे मे एक मिथ्या धारणा बनी हुई है कि 
वे बडे पैमाने के उद्योगो के विरुद्ध थे। इसके विरुद्ध गाधीवादी 
योजना मे कुछ चुने हुए मूल एवं कुजी उद्योगो की आवश्यकता 
एव महत्त्व को स्वीकार किया गया है। इनमे उल्लेखनीय 
हैं-प्रतिरक्षा उद्योग जल विद्युत एव तापीय सचालन शक्ति 
अपर खारे उका आकु्कर्म अपीरी एक पोती जप 
भारी इंजीनियरिंग और भारी रसायन। गाधीवादी योजना यह 
चाहती है कि मूल उद्योगो का विकास कुटीर उद्योगो के 
विकास मे हस्तक्षेप न करे या इनमे बाधा न बने। गाधीवादी 
योजना का सबसे अधिक वैज्ञानिक पहलू यह है कि मूल तथा 
कुजी उद्योगो का स्वामित्व एव प्रबन्ध राज्य के हाथ में होता 
चाहिए या दूसरे शब्दो मे ये उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र मे 
स्थपित होना चाहिए। 

गाधीजी की मशौनरी की धारणा के बारे में काफी 
गलतफहमी है। साधारणतया लोग यह समझते हैं कि गाधीजी 
का कुटीर उद्योगो एवं हस्तशिल्पो पर चल देना उनके आधुनिक 
मशीनरी के प्रति विरोध का सकेत है। यह गलत है। गाधीजी 
सभी प्रकार की मशीनरी के विरुद्ध नहीं थे क्योंकि चरप्ग भी 
एक प्रकार की मशीन हे। किन्तु गाधीजी मशीनरी की सनक 
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और इसके अन्धाघुन्ध विस्तार के विरुद्ध थे। उनका विश्वास 
था कि कारखाना पद्धति, मशीनरी का विस्तृत प्रयोग करके, 
कुछ पूजीपतियो द्वारा श्रम के शोषण का साधन बन गयी है। 
वे मशीनरी और आधुतिक सुविधाओं का स्वापत करते थे 
पस्नु शर्त यह है कि इनके प्रयोग से ग्रामीणों का भार हल्का 
होना चाहिए और मानवीय श्रम का विस्थापन नहीं होता 
चाहिए। मशीनरी अच्छी है यदि यह सबके हित को प्रोन्‍्तनत 
करती है, यह एक अभिशाप है यदि यह कुछ लोगों के हित 
को बढाती है। 

यदि हम गाघीवादी योजवा का ध्यानपूर्वक विश्लेषण 
करे, तो हमे पता चलता है कि इसका उद्देश्य कृषि एवं 
उद्योगो का साथ-साथ विकास करना है और इनमें समन्वय 
स्थापित करना है। हस्तशिल्पो और कुटीर उद्योगो पर बल देने 
का उद्देश्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार का भी विस्तार 
करना है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारतीय समाज 
पर नेहरूणी छा गये थे और गराधीजी तथा उनके आर्थिक 
बिचार भुला दिए गए। इनकी अपेक्षा रूसी अनुभव के आधार 
पर भारतीय आयोजन का मॉडल लागू कर दिया मया। 25 
वर्षों के बाद जब देश 973 और 975 के बीच आर्थिक 
सकट मे ग्रस्त हो गया तो लोगो ने विकाप्त के नेहरू-मॉडल 
'की अपेक्षा गाधीवादी योजना को एक सम्भव विकल्प के रूप 
में सोचना शुरू किया! जनता पार्टी शास्तत के छोटे से काल 
के दौधत इनमे से कुछ विचार छठी योजना के प्रारूप मे 
सम्मिलित किए गए। भारतीय, सन्दर्भ मे विकास की गाघोवादी 
योजना एक हृद तक अवश्य ही लाभदायक हो सकती है और 
इसलिए इसकी सिफारिश की जा सकती है। ठोस रूप मे 
'ब्रिकास के गाधीवादी मॉडल के लिए आयोजन को वर्तमान 
प्रणाली मे निम्नलिखित परिवर्तन करने होंगे- 

(क) उत्पादन-प्रेरित आयोजन की अपेक्षा रोजगार- 
प्रेरित आयोजन को स्थापना- यहा मूल बाठ यह है कि 
चेरेजगारी हमारी सबसे बड़ो शत्रु है और इसके समाधान में 
ही विर्धनता एब असमातताओ की समस्याओं का समाधान 
निहित है। इसलिए यह जरूरी है कि उत्पादन प्रेरित आयोजन 
का प्रतिस्‍्थापव रोजगार प्रेरित आयोजन (छंज्राए0)गक्ा। गान 
€॥॥6० एभागए 2) ट्वात किया जाए। इसके लिए ऐसे क्षेत्र 
निर्धारित करने आवश्यक है जो अधिक रोजगार क्षमता रखते 
हो और जिनमें अधिक एवं कुशल उत्पादन भी सम्भव हो। 
“मोटे तोर पर घूजी को अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग करना 
चाहिए और कि्ती भी हालत मे सरकार को भविष्य मे किसी 
पूजी प्रधान परियोजना को अनुमति नहीं देनी चाहिए जहां 
कहीं भी श्रम-प्रधान विकल्प उपलब्ध हो।!/4 


१+ (थमा उडी शव 5८0000क्ार 297८9 ए9 02 


89 


(ख) कृषि एवं सेजगार क्षमता-कृषि के जिन श्षेत्रो मे 
अधिक रोजगार कायम करने को अधिक क्षमता है वे हैं (क) 
खेती जिसमे पशु पालन, कम्पोस्ट तैयार करता सफाई और 
गोबर गैस (ख) ग्राम निर्माण कार्य अर्थात्‌ सिचाई परियोजनाएं, 
भू-रक्षण (59 ०णाइकरक्राणा) भू-उद्धरण ($ण 7०68- 
ए८॥णा) बनरोषण आदि और (ग) ग्राम तथा कुटीर उद्योग। 
गहन खेती के आघीन भूमि पर अपेक्षाकृत कहीं अधिक 
श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा सकता है। यह अनुमान 
लगाया गया है कि भारत मे 974 मे प्रति 700 एकड पर 39 
श्रमिक लगे हुए थे और इस दृष्टि से भारत एक निम्न 
निष्यादत (9७ एथ्ा०िया०7०८) वाला देश माना जाता है 
परन्तु इसकी तुलना मे ।965 मे जापान दक्षिण कोरिया, 
ताइबान और मिश्र मे 965 के दौरान प्रति 300 एकड पर 
क्रमश 87 79 और १ श्रप्तिक कार्य करते थे। ये देश 
उच्च निष्मादन वाले राष्ट्र हैं जिनमें छोटी तथा अधिक श्रम-प्रघान 
'फार्मों के आधार पर खेती की जाठी है। इन देशों के अनुभव 
से पता! चलता है कि कृषि मे कुल उत्पादन की वृद्धि के 
साथ-साथ 500 से 600 लाख अतिरिक्त व्यक्तियो को रोजगार 
दिलाया जा सकता है। नये सिचाई प्राप्त क्षेत्रों मे रोजगार 
क्षमता (पशाएो०आशला: एणक्षा।4) को 60 प्रतिशत बढाया 
जा सकता है यदि यन्रीकरण (८८०॥७॥॥७४॥०)) सीमित 
रखा जाए अर्थात्‌ केवल ऐसी मशीनो का प्रयोग किया जाए 
जो मानवीय प्रयास मे सहायक हो या इसको दबाने फी 
अपेक्षा इसके बोझ को हल्का करे. जायानी क्रिस्प की 
फार्म-मशोनरी।” 

(एण) बड़े बनाम छोटे उद्योग-विकास का गाधीवादी 
मॉडल कुटीए तथा लघु स्तर के उद्योगों के पक्ष मे है और यह 
ऐसे बडे पैमाने के उद्योगो के विरूद्ध है जो उपभोग बस्नुए 
उत्पन्न करते हैं। चरणसिह ने लिखा, "भविष्य में किसी 
मध्यम या बड़े पैमाने के उद्यम की स्थापना की अनुमति नहीं 
दी जाएगी यदि वह ऐसी वस्तुए या सेवाए उत्पन करता है 
जो कुटीर या लघु स्वर के उद्यम द्वारा उत्पन्न की जा सकती 
हैं और किसो लघु स्तर उद्योग की स्थापना की इजाजत नहीं 
दी जाएगी जो ऐसी बस्तुए एव सेवाए उत्पन्न करेगा जो कुटीर 
उद्योगो द्वार उत्पन की जा सकती हैं।” चरणसिह तो 
'उपभोगम्वस्तुए उत्पन्त करने वाले बड़े पैमाने के उद्योगो के 
इतने अधिक विरूद्ध थे कि उनका कहना था कि ऐेप्ती 
उत्पादन इकाइथा या तो अपने सारे उत्पादन का निर्यात करे 
या वे बन्द कर देवी चाडिए। 

(घर) न्याबपूर्ण वितरण (६4096 (5(7ए6०7) 
भले ही हम समाजवाद की रट लगाए हुए हैं परन्तु कुछ 
हाथो मे आर्थिक शक्ति का बढता हुआ सकेन्द्रण और आय 
को असमाठता भारतीय अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख जुराइया 
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हैं। गाधीजी वितरण की इस समस्या के सम्बन्ध में सम्भवत्त 
सबसे उत्तम एव स्वाभाविक समाघान प्रस्तुत करते हैं। सम्पत्ति 
का सचयन एवं आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण प्रत्यक्ष रूप मे 
उत्पादन के साधनो के केन्द्रीकरण एवं बडे यैमाने के उत्पादन 
के केन्द्रीकरण का परिणाम है और जब कभी भी बडे पैमाने 
'का उत्पादन अनिर्वाय हो जाए (जैसा कि मूल एवं कुजी 
उद्योगों में) तो इसे सरकारी स्वामित्व एव प्रबन्ध के आधोन 
करना चाहिए। गाधीवादी मॉडल मे वितरण की समस्या को 
उत्पाद के स्तर पर हल करने की चेष्टा कौ गई है नकि 
उपभोग के स्तर पर। 

गाधीवादी मॉडल मे राष्ट्रीय न्यूनतम जीवन-स्तर को 
कम से कम समय मे प्राप्त करने की आशा व्यक्त की गई है। 
इसमे स्थिरता के साथ विकास और आय एवं सम्पत्ति के 
सकैन्द्रण को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। दूसरे 
शब्दों मे, इसमे यह प्रयास किया गया है कि नेहरू महलनोबिस 
माडल की कमजोरियों दूर की जा सके। 


4. नेहरूवादी और गांधीवादी मॉडलों का 
समनन्‍्वय-एकमात्र समाधान 

जहा पर नेहरू मॉडल मे भारी उद्योगो को सबसे अधिक 
महत्त्व दिया गया, वहाँ गाधीवादी मॉडल मे कृषि को प्राथमिकता 
देने के साथ हस्तकलाओ और कुटीर उद्योगों को अधिक 
महत्त्व दिया गया। भारी उद्योगों पर आधारित नेहरू माडल ही 
950-60 और 960 70 की अवधि में भारत के लिए 
उपयुक्त था क्योकि भारी उद्योग का विकास देश को सैनिक 
दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए आवश्यक था ताकि कोई भी 
विदेशी ताकत भारत पर आक्रमण न कर सके। इसके अतिरिक्त 
भारी उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक आधार कायम किया 
गया ताकि औद्योगिक विस्तार हो सके और देश को विदेशी 
निर्भरता से मुक्त किया जा सके। अब जबकि प्रतिरक्षा के बारे 
में काफी प्रगति कर ली गई है और स्वय-स्फूर्त विकास के 
लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की जा चुकी है तो यह 
अब सभव है कि आयोजन का बल भारी उद्योगो से हटाकर 
लघु एवं कुंटीर उद्योगो पर किया जाए जो कि हल्के यूजी 
उपभोग वस्तु उद्योगो की श्रेणी मे आते है। जाहिर है कि 
विकास के गाधीवादी माडल को लागू करना अब उचित 
होगा क्योंकि नेहरू द्वार निर्धारित विनियोग रणनीति से आर्थिक 

विकास की मजबूत बुनियाद कायम कर दी गई हे। 
सच तो यह है कि लघु स्तर एव कुटीर उद्योग उत्त्पादन 
एवं रोजगार को दृष्टि से भारत में बहु उपयोगी कार्यभाग 
अदा कर सकते हैं। परन्तु भविष्य मे भारी उद्योगो के विकास 
की उपेक्षा करना चुद्धिमत्तापूर्ण नहा होगा। चाहे भारत ने 
95 के पश्चात्‌ उत्साहवर्द्धक प्रगति का है ओर यह भा 


ठोक हे कि अब औद्योगीकृत देशो मे इसका दसवा स्थान है 
परन्तु फिर भी इस्पात और बिजली के उत्पादन मे भाव ने 
प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से बहुत ऊचा स्तर प्राप्त नहीं 
किया हे। ये दोनो वस्तुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार 
के लिए आवश्यक है। 974 मे भारत ने प्रति व्यक्ति 
किलोग्राम इस्पात उत्पन्न किया जबकि यू एस एस आर ने 
54॥ किलोग्राम ओर यू एम्च ए. ने 623 किलोग्राम। इस्पात 
और बिजली पंदा करने मे भारत अभी काफी पीछे है और 
इसलिए भारी उद्योगो मे विनियोग मे तेजी से कटौती करनी 
उचित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भरता तथा प्रतिरक्षा 
प्रबन्ध भी उत्तने ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य ह यदि अधिक महत्वपूर्ण 
नहीं जितने कि गरीबी को हटाना बढती हुई असमानताओ 
को दूर करना। गाधीवादी मॉडल के नाम पर भारी उद्योग में 
विनियोग की उपेक्षा करना या इसको गति को धीमा करना 
देश के लिए घातक होगा। परन्तु जैसा कि पहले भी स्पष्ट 
किया गया है गाधीजी सभी बड़े पैमाने के उद्योगो के विरूद्ध 
नहीं थे वास्तव में गाधीजी योजना (944) मे कुछ चुने हुए 
आधारभूत उद्योगो अर्थात्‌ सचालन शक्ति लोह एवं इस्पात 
मशीनरी एवं मशीनी औजार, भारी इजीनियरिंग एवं भारी 
रसायन के महत्त्व को स्वीकार किया। 

इसमे सन्देह नहीं कि ऐसे मध्यम तथा बडे पैमाने के 
उद्यमो से जो उपभोग बस्तुए उत्पन्न करते है कुटीर तथा 
लघु-स्तर उद्योगो की ओर विनियोग को मोडने के लिए तर्क 
दिए जा सकते ह। मध्यम ओर बड़े पैमाने के उद्यमो को और 
'लाइसस नहीं देने चाहिए ओर उत्पादन एवं रोजगार दोनो की 
दृष्टि से यह देश के लिए हितकर न होगा। नेहरू महलनोबिस 
मॉडल मे लघु एवं कुटीर इकाइयो को भी महत्व दिया गया 
था। अधिक लागत के प्रश्न पर यह तर्क दिया गया कि देश 
में सस्ती बिजली की उपलब्धि होने के पश्चात्‌ कोई कारण 
नजर नहीं आता कि छोटे पैमाने कौ इकाइयो की लागत बडे 
पैमाने की इकाइये। से अधिक क्यों हो। परन्तु नेहरू-महलनोबिस 
मॉडल के कार्यान्वयन के दौद्न लघु स्तर एवं छुटीर उद्योगों 
के प्रति सौतेली मा का व्यवहार किया गया और बडे तथा 
मध्यम स्तर के उद्योगो को छोटी इकाइयो का गला दबाने की 
इजाजत दी गई। 977 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में सरकार 
इस भूल का सुधार करना चाहती थी। इसी कारण औद्योगिक 
नीति वक्तव्य मे यह साफ कहा गया “अभी तक औद्योगिक 
नीति का बल मुख्यत बडे उद्योगो पर रहा है कुटीर उद्योग 
तो पूर्णतया उपेक्षित है और छोटे उद्योगो का कार्यभार मामूली 
रहा है। नई औद्योगिक नौति का मुख्य बल लघु तथा कुटौर 
उद्योगों को प्रभाया रूप मे प्रोन्‍्नत करना है ताकि वे ग्रामीण 
क्षेत्री और छोटे कस्बो मे बहुत अधिक फेल जाए।" 
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कुटीर ब्रया लघु उद्योगो को सक्रिय समर्थन एब प्रोत्साहन 
देने का यह अर्थ महों कि उपभोग वस्तु क्षेत्र मे वर्तमान बडे 
एवं मध्यम स्तर को इकाइया या तो बन्द कर दी जाए या चे 
केबल इस शर्त पर चलने दी जाए कि वे अपने सारे उत्पादन 
का निर्यात करेंगो। ये सुझाव अविवेकपूर्ण एव अवास्तविक 
हैं। ऐसी इकाइय जो कि बहुत साल पहले लगाई गईं और जो 
वर्षो से बाजार के लिए (अन्तर्देशीय एवं अन्वर्रष्टीय) उत्पादन 
कर रही हैं बन्द नहीं कर देनी चाहिए। परन्तु इन उत्पादन 
इकाइयो को अन्य नए क्षेत्रो मे उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन 
देवा चाहिए और इन्हे जितना वे अधिक निर्यात बढा सके 
बढ़ने की सलाह देनी चाहिए। इसबो साथ यह भी जरूरी है 
कि झघु क्षेत्र को अपने उत्पादन की किस्म को बढ़िया बनाने 
के लिए सहए्यत गेल चरहिए, इसका; टत्पादन लाएएल कम 
करनी चाहिए ताकि ये प्रतिस्पर्दधीं दरो (20%9(०७॥:४९१9865) 
पर वस्तुएं उपलब्ध करा सके। यह उल्लेख करना रुचिकर 
होगा कि गाघीवादी योतना (944) मे “'मिजी स्वामित्व के 
आधीन उद्योगों पर निर्मित वस्‍्तुओ की कौमतो लाभ एव श्रम 
की दशाओं पर सरकारी नियज्रण की सामान्य नीति निर्धारण 
पर बल दिया गया है। इसमे सरकार द्वारा विदेशी परिसम्पत्‌ 
(६0शछ्टा 855०५) के क्रब और कुटीर दथा बड़े पेमाने के 
उद्योगों ये स्पर्धा का नियमन करने का भा उल्लेख किया गया 
है। 
चरणसिद ने बिकास क चीनी माडल कौ प्रशस्ा की है 
क्योंकि साम्यवादी चीन ने गाधावादी मार्ग अपनाया और भारत 
की तुलना मे अपनी जनता को अच्छा भोजन एज बरज 
उपलब्ध कराए हैं। चरणसिह लिखत है अकाटय स्रोतों से 
प्राप्त बिभिन्‍्त रिपोर्टों से यह सकेत मिलता हे कि 962 के 
पश्चात्‌ माओ त्से तुग ने कषि को न केवल सर्वोच्च प्राथामक्ता 
दी बल्कि अपने देश के निमाण मे बडे पेमाते के यत्रीकत 
ऐ्रोजेक्टो एव उद्योगो की तुलना मे मानवीय श्रम एवं विकेद्राकृत 
श्रमप्रधान उद्यमो पर अधिक विश्वास रखा। यह अत्यन्त 
'सरल'कृत विश्लेषण है। यह इस बात को उपेक्षा करता हे कि 
962 से पहले चीन ने कषि की अपेक्षा भारी उद्योगो को 
प्रथम स्थान दिया। उदाहरणार्थ पहली पचवर्षीय योजना 
(953 57) मे चीन ने अपने कुल विनियोग का 50 प्रतिशत 
से भी कुछ अधिक विनियोग भारे उच्योगो पर किया। केवल 
जाद से चीन ने कषि तथा उद्योगो के साथ साथ विकास को 
आरम्भ किया। चीनियो ने इसे “दो टागो पर चलने का 
सिद्धान्त कहा। इसके अतिरिक्त ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि चोन ने भारी उद्योगो के महत्व को उपेक्षा नहीं का भले 
हो उसने कपि को प्रथम स्थान दिया। यह भी सत्य है कि 
बनना: मम 2 
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आरी उद्योग के कायभाग को प्रतिरक्षा एव अध सरचना (॥ 
#2४एएथणा ०) के आघार के रूप मे कभी भी कम महत्त्वपूर्ण 
नही समझा गया। इस कारण चोन प्रथम श्रेणी की एक महा 
सैनिक शक्ति बन गया हैं जो कि दुनिया के बड़े स बडे 
साम्राज्य को चुनौती दे सकता है उसने रूसी सहायता और 
रूसो तकनाकी विशेषज्ञों पर अपनी निर्भएता समाप्त कर दी 
है ओर इससे उसकी विकास प्रक्रिया पर कोई दुष्प्रभाव भी 
नहीं पडा। चोन की सफलता का राज इस बात में हे कि 
उसने रूसी माडल ओर गाधीवादी माडल मे समन्वय किया। 
आरतीय आयोजकों का दोष यह नहीं था कि उन्होंने नेहरू 
महलनोबिस विकास रणनाति का निर्माण किया बल्कि उनकी 
कमजोरी इसके कार्यान्वयन मे विफलता थी। इसमे बहुत हद 
तक भारी उद्योग के रूप में आधार कायम करने को तो 
कायान्वित किया गया परन्तु कषि तथा कुटार एबं लघु स्तर 
क्षेत्र के सम्बन्ध मे खनाई गई योतनताओ को सफलतापूर्वक 
लागू करने मे निराशा हुई। 

विकास कौ बत॑मान अबस्था में रोजगार उद्देश्य पर बल 
देने को उतनी ही आवश्यकता हे जितनी कि विकास को 
प्रक्रिया को त्वरित करने को। रोजगार प्रधान आपोजन के 
समर्थन में बहुत प्रभावों तर्क हे। किन्तु नेहह महलनोबिस 
मॉडल को भर्त्सच् इस भार एर करनी अज्गच॒त है क इसमे 
कपि एव लघु क्षेत्र की उपेक्षा को और इस कारण देश को 
सभी आर्थिक समस्याओ का सामना करना पडा अर्थात्‌ 
कीमत की स्फोतिकारी बद्धि, बस्‍्तुओ के साब्र अभाव औद्योगिक 
रुग्णता ([80950574] 500)655) बढता हुई असमानताए और 
फैलती हुई गरीबी आदि। भारा उद्योग की उपेक्षा करके समग्र 
बल कषि एवं लघु क्षेत्र पर देना भी अनुचित होग। यह बात 
भूलनी चाहिए कि सचालन शक्ति विकास प्रोग्रामो में अपर्याप्त 
विनियोग ओर सचालन शक्ति के अपर्याप्त जनम एवं वितरण 
के कारण कि क्षेत्र मे विफलता हुई। वाघ्तव मे मानवीय 
एवं भौतिक ससाधनों (म्वाद्या भाव ग्रावदावो इ८50 ७0९७) 
के प्रयोग की दृष्टि से भारों उद्योग एवं कृषि क्षेत्र मे कोई 
चगडा चहीं। दोनो का एक साथ विकास किया जा सकता है। 
यदि सतुलित विकास की धारणा 9$0 60 के दशकों मे 
ठीक थो हो वह बीसवों शदाब्दा के अन्तिम दशक मैं ओर 
भी उकच्ति समयी जानी चाहए। 


5 विकास का राव मनमोहन मॉडल 
विकास का राब मनमोहन माडल जो बडे जोर शोर से 
99 मे चालू किया गया का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए 
एक नई रणनीति अपनाना था जिसमे निजीकरण 
(09% भाध्थाणा) और विश्वोकरण (000080/88907) पर बल 
दिया जाए। देश के स्तर पर दो मुख्य परिवतन किए गए। 
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प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र के 
लिए खोल दिए गए। चाहे सरकार हानि उठाने वाले सार्वजनिक 
उद्यमो को निजी क्षेत्र को सौपना चाहती थी किन्तु वह इस 
लक्ष्य मे विफल रही क्योंकि इन्हे लेने वाले उद्यमो मे अनिवेश 
(एग्राएव्शाला) आरम्ध कर दिया और इससे ग्राप्त राशि 
को राजकोषीय घाटे (0509 0०॥०७) को कम करने के 
लिए इस्तेमाल किया। अत विभिन्‍न सामाजिक सीमाबन्धनो 
'के कारण सरकार अपने निजीकरण के प्रोग्राम को लागू न कर 
पायी चाहे यह अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र देशीय एव विदेशी के 
प्रति उदार बनाने मे सफल हुई। 
दूसरे बिना लाइसेस प्राप्त किए निजी क्षेत्र को औद्योगिक 
इकाइया लगाने की इजाजत देकर सरकार ने वे बहुत सी 
बैडिया जो निजी क्षेत्र के निवेश मे रुकावट थीं या इसके 
निवेश मे विलम्ब का कारण थीं काट दीं। 
तीसरे, एम आर टी पी कम्पनियों के सदर्भ मे सरकार 
ने परिसम्पत्तियो (8५६९४) की सीमा को समाप्त करके 
व्यापारिक घरानो (808॥7055॥075८5) को स्वतत्र कर दिया 
कि वे एकाधिकार आयोग की अनुमति लिए बिना निवेश कर 
सकते हैं। जाहिर है कि विकास को प्रोन्‍्नत करने का विचार 
सरकार के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण था और साम्यता (£५ 
४७॥) के प्रश्न की अभी अनदेखी की जा सकती थी। 
चौथे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (0९8॥॥7१८ञञवशा।) 
को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने उच्च प्राथमिकता 
वाले क्षेत्रो मे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को 5 प्रतिशत तक 
कर लेने की स्वीकृति का निर्णय किया। सरकार 5] प्रतिशत 
से अधिक विदेशी बिनियोग के प्रस्तावों पर भी विचार कर 
सकती है परन्तु ऐसे प्रस्तावों के लिए सरकार से पहले 
स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विदेशी तकनीशियनो देश मे 
विकसित तकनालाजी के बिदेशी परीक्षण के लिए कोई 
स्वीकृति खेत की जरूरत इर्डी कोएी भले इसके लिए मुआवजा 
दिया जाए। 
पाचवे जीर्ण रूप मे बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो 
को औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (809 #' 
फिठपञतान आते गिताबा०9! ९००१६7०८७०४) के हवाले 
किया जाएगा ताकि वह इनके पुनरत्थान/पुनर्वास सम्बन्धी 
योजनाए तैयार करे। श्रमिको के हितो की रक्षा के लिए एक 
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कायम की जाएगी ताकि पुनर्वास के 
उपायो द्वारा प्रभावित श्रमिकों को इनके दुष्प्रभाव से बचाया 
जा सके। 
छठे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के निष्पादन को उन्नत 
करने के लिए सार्वजनिक भमेत्र के प्रबन्धनों ओर सरकारी 
कम्पनियों को बो्डों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी ओर 
इन्हे अधिक व्यावसायिक (00०5॥०॥») बनाया जाएगा। 


अन्तिम अन्य देशो से निर्यात को प्रोत्साहित करने के 
लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। विदेशी पूजी 
तकनालाजी और अन्य सम्बन्धित आयात को सुविधाजनक 
बनाने के लिए आयात शुल्क तथा अन्य अवगरेधक (छा 
5) घटाए जाएगे। 

पूर्व प्रधानमत्री पी वी नरसिम्हा राव और पूर्व वित्त 
मत्री डा मनमोहन सिह द्वारा चालू किए गए विकास के 
राव मनमोहन माडल मे निजी क्षेत्र को एक बडा कार्य भाग 
अदा करने पर बल दिया गया है। इसमे हमारी विकास प्रक्रिया 
मे विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की कहीं बडी मात्रा द्वारा पूर्ति की 
कल्पना की गयी है। इसमे निर्यात प्रेरित विकास (कण 
॥९0 क्ष०५४७) की रणनीति अपनायी जाएगी ओर पहले चल 
रही आयात प्रतिस्थापन रणनीति (]र0ण॥ 500॥0॥0॥) 
का परित्याग किया जाएगा। इसमे सरकार के कार्यभाग को 
महत्त्वपूर्ण रूप मे कम किया जाएगा और इस प्रकार बुनियादी 
रूप में आयोजन (?|आ॥॥5) का परित्याग करके अधिक 
उदार और बाजार प्रेरित विकास का ढाचा कायम किया 
जाएगा। 

आलोचको ने राव मनमोहन विकास माडल मे कुछ 
बुनियादी कमजोरियो का सकेत दिया है। 

पहला इसका केन्द्र बहुत सकुचित है क्योकि यह 
मुख्यत निगम क्षेत्र (0079०३॥८ 5६००7) तक सौंमित है जो 
कि कुल देशीय उत्पाद मे केवल ॥0 प्रतिशत का योगदान 
देता है। दूसरे, इस माडल मे कषि तथा अन्य कषि आधारित 
उद्योगो की उपेक्षा कौ गयी है जो कि जनता के लिए 
रोजगार जनन का मुख्य स्रोत है। तीसरे उपभोग उस्तु क्षेत्र मे 
बहुराष्टीय निगमो (|४७॥॥॥॥३॥॥०॥७9)$) के प्रवेश की स्वीकृति 
देकर इस माडल ने लघु क्षेत्र मे उपभोग बस्तुओ का उत्पादन 
करने वाले छोटे उद्यमियो के हितो पर करारी चोट की है। 
गदि बहुरा्टीय रिए्णो कया केपरेक टोफ्क प्रवेश जाए रहता है 
तो इससे लघु क्षेत्र मे श्रम विस्थापन ([.80007 0॥59]306 
ग्राशा)) का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चौथे इसमे सन्देह नहीं 
कि निर्यात प्रोन्‍्नत हुए है परन्तु आयात को सुविधाजनक 
बनाने की नीति के अधीन सरकार ने आयात खिडकी को 
बहुत ही ज्यादा खोल दिया है और इसके नतीजे के तौर पर 
बढ़ते हुए निर्यात के लाभ अपेक्षाकत आर तेज रपतार से बढते 
आयात से निष्म्रभावी हो गए और इस प्रकार व्यापार घाटा 
बढ गया है। अब इस बात पर लगभग सहमति प्राप्त हो गयी 
है कि बहुराष्टीय निगमो के अन्धाधुन्ध ग्रवेश को रोकना 
चाहिए, विशेषकर उपभोग वस्तु क्षेत्र मे ओर ऐसे क्षेत्रो म 
जिनमे देशीय सामर्थ्य विकसित हो चुकी है अन्तिम इस 
माडल मे विकास के पूजी प्रधान ढाचे कौ कल्पना की गयी 
है और इसके रोजगार क्षमता बढाने के बारे मे गीर सन्देह 
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है यह कहा जा रहा है कि इसके कारण अल्पकाल में 
बेरोजगारी हो जाएगी परन्तु दीर्घकाल पे यह इस समस्या का 
समाधान कर लेगा। परत्तु दीर्घधकाल कौ अवधि कितनी लम्बी 
होगी इसका कोई सकेत नहीं दिया गया। 

निष्कर्ष रूप मे कहना अनुचित होगा कि राव मनमोहन 
मॉडल ने पूर्व एशियाई चमत्कार (83ज॥ #50॥ ॥07926) 
का अनुसरण किया है जिसका प्रदर्शन जापान दक्षिण कोरिया 
ताइवान और कुछ हद तक इस्डोनेशिया और चीन ने किया। 
जापान ने स्व॒तन्त्र बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित पश्चिमी 
मॉडल का अनुसरण नहीं किया, और इस प्रकार खुलेद्वार औइर 
उद्दारीकरण की नीति को नहीं अपनाया। जापान ने वस्तुत 
काजार प्रक्रिया का सीमित रूप में प्रयोग किया और इसके 
साथ सरकार ने समाज के कल्याण के लिए राज्य के सक्रिय 
कार्यभाग द्वारा अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन किया। जापात द्वार 
अपनाएं गए स्वतत्र मार्ग का अनुस्तरण दक्षिण कोरिया ताईवान 
ने भी किया। मलेशिया और इन्डोनेशिया मे थी एक उचित 
प्रकार के अधिकारी तन्त्र (छ708४८४०५) की सहायता से 
इस मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त की। 

चीनी विकास मॉडल अपनी हो परम्पराओ में जडीकृत 
है और इसके हवा विश्वोकरण ((#0०9क$9000) का निर्णय 
विदेशी विनियोग का प्रयोग करके अपनी बहुत सी आन्तरिक 
सामस्याओ का समाधान करते ऐेो प्रेरित है। चौत अभी भी 
"आत्मनिर्भतता ($0॥:श49००) के पथ पर चल पहा है। 
चाहे चान अब एक सवृत अर्थव्यवस्था (0॥05८४८०णाणाए) 
नहीं। चीन ने आत्मनिर्भरता' को विकास का प्रोक (/ण०७- 
०९०७४) बनाया है और एक साधारण दो तरफे सन्तुलित 
मॉडल का प्रयोग किया है जिसमे विश्व के अन्य देशो के 
साध वस्तुओ और लेवाओ का प्रयोग किया है जिसमे (विश्व 


के अन्य देशों के साथ वस्तुओ और सेवाओ और पूजी के 
प्रवाह का प्रयोग किया गया। अत चीनी मॉडल को 
नव ग्रतिष्ित उदारीकरण मॉडल (२८००४५क८४ #0लव58 
ध०॥ 7006) मै वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यह अपनी 
हो प्रकार का मॉडल है जिसमें खुली अर्थव्यवस्था के साथ 
आत्मनिर्भरता को जोडा गया है और अत्यधिक विदेशी निर्भरता 
से परहेज करता है। आई एम एफ-विश्व बैक के 
नव प्रतिष्ठित उदारीकरण मॉडल के प्रयोग से सफलता न 
प्राप्त कर सकने पर अधिकाधिक देश विदेश की नयी पद्धति 
के बोरे मे पुनर्विचार कर रहे हैं। अब विकास के जापानी 
माडल की ओर झुकाब बढ़ रहा है और प्रत्येक देश अपनी 
सास्कृतिक विरासत के साथ कुछ सशोधत कर इसे अपना 
रहा है। राव मनमोहन मॉडल जिसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 
एवं विश्व बैक के स्थिरीकरण (डाइ्णा॥5800॥) और 
सरचनात्मक समायोजन ($पएल्‍काफाव &0]9घए०0 के 
उपचार का अनुसरण किया है लोगो के मन मे सन्देह पैदा 
करवा है कि क्या हम विकास का सही मार्ग अपना रहे हैं 
विशेषकर जब हम इसका विश्लेषण लेटिव अमरीका अफीका 
और पूर्वएशियाई देशो के अनुभव को ध्यान मे रखकर करते 


हैं। 

डडले सीरज (0000५ $६५३) ने सही कहा है किसी 
देश के बिकास की अवस्था को नापने की तीन कसौटिया हैं 
वे हैं कि परिणामस्वरूप निर्घनता बेरोजगारी और अस्मानता 
पर क्या प्रभाव पडा है ? पाच वर्षों के राव मनमोहन मॉडल 
के अनुभव से इन कसौटियो मे महत्त्वपूर्ण उलति के निर्णायक 
प्रमाण प्राप्त नहीं होते। बल्कि इनमे से कुछ में तो गिरावट 
आयी है। 
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औद्योगिक नीति 


(एकफएएश'एश5ा, एण4ए१श) 











॥ औद्योगिक नीति, 948 
5 अगस्त 947 को देश के स्वतत्र होने पर औद्योगिक 
क्षेत्र मे विशाल परिवर्तन आरभ हुआ। अब थारत अपनी 
अर्थव्यवस्था को मनचाहा रूप देने मे पूर्ण स्व॒तत्र था। स्वदेशी 
उद्यण (00702४०० ८०४४०७८७८) को. अब दिदेशी हितो व्छे 
आधीन कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। औद्योगिक 
वातावरण को साफ करने के लिए 6 अप्रैल 3948 को 
राष्टीय सरकार ने ओंद्योगिक नीति की घोषणा मे मित्रित 
अर्थव्यवस्था (४९९७ ९००7०॥५) कायम करने का सुझाव 
दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आगामी कुछ वर्षों मे राज्य 
ब्िद्यमान उत्पादन इकाइयों का राष्टीयकरण करने के स्थान 
पर अपने कार्यक्षेत्रो मे नई उत्पादन इकाइया (ग04%#ल०9 
७॥॥७9) स्थापित करेगा। इस प्रकार औद्योगिक नीति के अनुसार 
निजी क्षेत्र (0५8६ ५९८७०) तथा सण्कारो क्षेत्र (00४७॥ 
॥708८०(०) साथ साथ कार्य करेंगे। उल्लेखनीय बात यह 
है कि निजी क्षेत्र को देश को सामान्य औद्योगिक नीति के 
आधीन कार्य करना होगा। 
विदेशी पूजी के प्रति दृष्टिकोण--सरकार ने भारतीय 

अर्थव्यवस्था मे औद्योगीकरण को गति बढाने एवं बेहतर 
औद्योगिक तकनीक तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशी 
पुजी और उद्यम की सहायता प्राप्त करती आवश्यक समझो। 
परन्तु विदेशी पूजो के भाग लेने पर भारतीय हितो की दृष्टि 
से सावधानीपूर्वक नियमन रखना चाहिए। प्रस्ताव मे इस बात 
को स्पष्ट कर दिया गया 'साधारणतया स्वामित्व तथा प्रभावी 
नियत्रण (0शशाश5॥0 800 शीटिएाए८ ००00!) के क्षेत्र मे 
प्रमुख अधिकार भारतीय हाथो में हो रहना चाहिए। पर सभी 
हालतो में इस बात पर बल दिया जाएगा कि उपयुक्त भारतीय 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि अन्तत बे विदेशी 
कर्मचारियों का स्थान ले सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के 
लिए विदेशी पूजी की आवश्यकता स्वीकार करते हुए सरकार 
ने विदेशी फर्मों के अधिकाधिक भारतीयकरण (॥र88)/59709) 
पर बल दिया। 
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सक्षेय मे औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने धुधले वातावरण 
को स्पष्ट करके बिनियोजन (देशी ओर विदेशी दोनों) की 
प्रक्रिया मे सहायता दी और औद्योगिक विवाद भी कम किया। 
कुछ भी हो 948 की औद्योगिक नीति की मुख्य सफलता 
इस बात मे है कि इसके आधीन मिश्रित एवं नियंत्रित 
अर्थव्यवस्था (४४९० था ००७॥00॥॥06 ९८०॥०॥५) की नौंव 
रखी गई जिसमें निजी व सरकारी उद्यम मिलकर कार्य कर 
सके ताकि औद्योगिक विकास दीब्र गति से आगे बढ़ सके। 


2 956 की औद्योगिक नीति 
(ततिद्ञाय् 20॥09 ० 956) 


१948 के प्रस्ताव के स्थान पर ससद्‌ ने 30 अप्रैल 
956 को दूसरा औद्योगिक नीति प्रस्ताव स्वीकार किया। इन 
आठ वर्षो मे राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति मे काफी 
परिवर्तन आ गया था और विकास कार्य भी आगे बढ गया 
था। ससद्‌ समाजवादी ढग के समाज (90095 ?भाधा। 
० 50००५) को आधारभूत सामाजिक और आर्थिक नीतियो 
के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसके ओद्योगिक आधार के 
लिए 956 का प्रस्ताव पास॒ किया गया जिसकी मुख्य धाराए 
निम्नलिखित हे 

(]) ठद्योगो का वर्मकरण प्रस्ताव मे उद्योगो को तीन 
वर्यों मे विभाजित क्या गया जो पहले के वर्गीकरण से 
मिलते जुलते थे किन्तु ये वर्ग अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित 
किए गए। राज्य ने किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन 
को अपने हाथ मे लेने के सहज अधिकार को अपने लिए 
सुरक्षित रखा। उद्योगों के तीन वर्ग निम्नलिखित थे 

(क) बे जिनका पूर्ण दायित्व राज्य पर हो। प्रथम वर्ग मे 
7 उद्योगों का उल्लेख किया गया जो कि प्रस्ताव की का 
अनुसूची (5०॥८०७) में दिए गए। ये थे अस्त्र शस्त्र और 
सैन्य सामग्री परमाणु शक्ति लौह और इस्पात भारी ढलाई 
भारी मशीने भारी बिजली सामान उद्योग कोयला तेल लौह 
घातुएं तथा ताबा सीसा और जस्ता आदि, अन्य महत्त्वपूर्ण 
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खनिज, विमान, वायु परिवाहन, रेल परिवहन टेलीफोन तार 
और रेडियो उपकरण, विद्युत का जबन (पश्ाक्षब्घणा) और 
'वितरण। 956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे इस वर्ग का 
बहुत अधिक विस्तार किया गया। 

(ख) थे जिन पर राज्य का अधिकार बढता जाएगा और 
जिनमे साधारणत राज्य भए उद्यमों (80/27॥7525) की स्थापना 
करेगा किस्तु निजी क्षेत्र से यह आशा की जायेगी कि वह 
उबके चलाते मे राज्य की सहायता करेगा। द्वितीय वर्ग जो 
प्रस्ताव को 'ख अनुसूची में दिया गया के अन्तर्गत )2 
उद्योगो को शामिल किया गया। वे थे अन्य खनिज उद्योग 
ऐल्यूमीनियम और अन्य अलौह घातुए [० लिामाबगल 
29) जिन्हे प्रथम घर्ग मे नहीं रखा गया मशीनी औजार, 
लौह मिश्र घावुए और ओजारी इस्पात (700७ ४७०७) 
रसायन उद्योग एण्टिबाइटिक्स (#ह्त0॥०5) और अन्य 
आवश्यक औषधिया उर्वरक संश्लिष्ट रबड (5जाधल्षा० 
77000) कोयले का कार्बबीकरण ((क9०॥5200०) 
रासायनिक गूद, सडक परिवहन ओर समुद्री परिवहन 

(ग) शेष सभी उद्यागो और उनके भावी विकास को 
सामान्यत निजी क्षेत्र के आधीन छोड दिया गया। 

अन्तिम चर्ग को भी राज्य की सामाजिक ओर आर्थिक 
गीति के ढाचे के अनुकूल कार्य करमे ओर औद्योगिक (विकास 
तथा विनियमन) अधिनियम तथा अन्य सम्बद्ध विधान के 
नियत्रण पे रखने की चेतावनी दी गई। 

(2) औद्योगिक वर्ग पृथक खण्ड नहीं है 956 की 
नीति को प्रस्तावित करते हुए सरकार ते यह स्पष्ट किया कि 
विभिनल वा पथक खण्ड नहीं हैं बल्कि एक दूसो से 
सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के आधी भारी 
उद्योग अपने हल्के सघटकों ([+9॥/ ८०७॥0०॥०॥४७) के लिए 
निजी क्षेत्र पर निर्भर हो सकता है जब कि विजी क्षेत्र अपनी 
बहुत स्री आवश्यकताएं सरकारी क्षेत्र से पूरो कर सकता है। 
फिर जब ऐसा करना आवश्यक हो तब राज्य पूजी मे प्रमुख 
भागीदार बनकर अथवा अन्य उशय से यह सुनिश्चित करेगा 
कि इसके पास औद्योगिक इकाइयों की नीति का मार्गदर्शन 
करने और उनका सचालन करने के लिए आवश्यक अधिकार 
उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्रज्य साधारणतया निजी क्षेत्र 
के लिए सुरक्षित “ग वर्ग मे कभी भी योजना की दृष्टि प्ले या 
अन्य महत्त्वपूर्ण काएणो से यह आवश्यक हे| प्रवेश कर 
सकता है। यद्यपि 7948 को नीति की अपेक्षा अब सरकारी 
क्षेत्र कहीं अधिक वरिष्ठ भागीदार (उत्पाण 9थशणयट) माना 
गया, त्थायि सरकारी और विजी क्षेत्रो से मिलकर काम करने 


आशा की गई। इसका मूल उद्देश्य भारत मे मिश्रित अर्थव्यवस्था 
कायम करना था। 
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(3) जिजजी क्षेत्र के प्रति न्‍्यायपूर्ण और भेदभाव 
रहित व्यवहार विजी क्षेत्र को आश्वस्त करते और इसे 
कुशल ढग से कार्य करने के लिए आवश्यक समझा गया कि 
राज्य पचवर्षाय योजनाओ द्वारा निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार 
परिवहन बिजली और अन्य सेवाओ तथा राजकोबीय एवं 
अन्य उपायो द्वारा उद्योगो के विकास को सुविधाएं एवं 
प्रोत्साहन प्रदान करे। राज्य इन उद्योगों को वित्तीय सहायता 
देने बाली सस्थाओ का विकास करे ओर औद्योगिक तथा 
कृषि क्रियाओ के लिए सरकारी उद्यमो (09॥0 प(शफा< 
7729) को विशेष सहायता प्रदान करे। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र 
की औद्योगिक इकाइयो को राज्य की सामाजिक और आर्थिक 
नीति के अनुरूप कार्य करने का परामर्श दिया गया। यदि 
किसी उद्योग मे निजी और सरकारी दोनों प्रकार की इकाइया 
विद्यमात हों तो राज्य की नीति दोनो के साथ न्यायपूर्ण और 
भेदभाव रहित व्यवहार रखने की होगी। 

(4) प्रामीण और लघु उद्योगो को प्रोत्साहन राज्य 
बड़े पैमाने के उत्पादन का परिणाम सीमित करके विभेदक कर 
(9गीक्षशा॥9 ॥85९5) लगाकर या प्रत्यक्ष साहाय्य (9॥66७ 
509५029) प्रदान करके छुटीर और लघु उद्यागो को निरन्तर 
सहायता प्रदान कप्ने का प्रयास करेगा। राज्य का उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना होगा कि विकेन्द्रोकत क्षेत्र (20९शाप॥5९6 
8०००४ आत्पनिर्भर होने के योग्य बन सके और उसका 
विकास बड़े पैमाने के उद्योगा से सम्बन्धित हो। 

(5) प्रादेशिक विषमताएं (3687079) 8७99॥९5) 
दूर करने की आवश्यकता प्रस्तावग में इस विचार का पूर्ण 
समर्थन किया गया कि प्रत्येक प्रदेश मे ओद्योगिक एव कपषि 
क्षेत्रों का सन्तुलिठ एवं समन्वित विकास ([8920088 #१0 
६०एएगा॥६6 6९५९०७॥0 ६४) करके सम्पूर्ण देश को उच्च 
जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सकता हैं। 

(6) श्रम की सुविधाए प्रस्ताव मे मजदूरों के रहने और 
'काम करने की दशाओ को सुधारने तथा उनकी कार्यकुशलता 
का स्तर उन्नत करने पर बल दिया गया। उद्योगो के सचालन 
ये संयुक्त यरागर्श (0॥/00780॥:80०)) किया जाना चाहिए 
और जहा कहीं सम्भब हो श्रमिकों और तकनोशियनो ([०ा 
70८7905) को प्रबन्ध में अधिकाधिक भाग मिलना चाहिए। 
प्रस्ताव में यह आशा की गई कि साकारी क्षेत्र के उद्यम इस 
सम्बन्ध मे आदर्श प्रस्तुत बरेगे। 

956 के प्रस्ताव का मूल्याकन 

7956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव राजनीतिक संविधान 
को भाँति भारत का आर्थिक संविधान (ए८७॥००॥० एकब्छ 
॥0097) मात्र गया। समाजवादी डादे के उद्देश्य को प्रस्ताव में 

औद्योगिक विकास के रूप मे अभिव्यक्त किया गया। 
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निजी क्षेत्र के समर्थको ने यह आलोचना को कि सरकारी 
क्षेत्र दैत्याकार बनकर निजी क्षेत्र को हडप कर जाएगा। यह 
आशका प्रस्ताव के गलत अध्ययन के कारण उत्पन्न हुई है। 
नीति सम्बन्धी वक्‍तव्य में अर्थव्यवस्था मे दिजी क्षेत्र को 
स्थायी स्थान प्रदान करने का उल्लेख किया गया। सरकारी 
क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रतिद्न्द्दी के रूप मे विकसित नहीं होगा 
अपितु उसका विकास उन अनुकूल दशाओ और अघ सरचना 
(74#77९७:९) के निर्माण के लिए होगा जिसमे निजी क्षेत्र 
के विकास से सहायता मिल सके। परन्तु यह स्पष्ट किया 
गया कि आयोजनवद्ध अर्थव्यवस्था (एल्ा॥९१ ७०णा०चञ) 
की गति तीव्र करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र को वरिष्ठ 
भागीदार (5८0० एशए) का कार्य करना ही पडता है। 
948 55 के दौदन निजी क्षेत्र की असन्तोषपूर्ण कार्यप्रगति 
मे सरकार को मजबूर कर दिया कि वह सावजनिक क्षेत्र 
(?४७॥० 5९८७०४) के विस्तार पर अधिक बल दे। किन्तु 
प्रस्ताव में निजी क्षेत्र के विस्तार के लिए भी काफी गुजाइश 
रखो गयी। डा डी के रगनेकर ने इस सम्बन्ध मे ठीक ही 
कहा “956 के औद्योगिक नांति प्रस्ताव मे नेहरू दर्शन के 
कुछ सिद्धातो को प्रतिपादित किया गया चाहे इसमे निष्पक्ष 
तत्त्वो को सन्तुष्ट करने के लिए काफी स्थान था।” जैसा कि 
बाद की घटनाओ से व्यक्त हुआ कि इस प्रस्ताव के छिद्रो 
और अपवादो का प्रशासको व्यापारियों एवं उद्योगपतियो द्वारा 
आसानी से लाभ उठाया गया। निजी क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रो में 
लाइसेन्स जारी किए गए जो सरकरी क्षेत्र के लिए रिजर्व 
किए गए थे। इनमे कोयला तेल उर्वरक रसायन इजीनियरिग 
आदि शामिल थे। इसी प्रकार पाश्चात्य कम्पनियों को 
परिष्करणशालाए (४८६॥९१६5$) स्थापित करने कौ स्वीकृति 
दी गयी। सरकार ने तेल की खोज के लिए स्टेनवाक 
(8/0५३८) जो बाद मे इसो (2550) कहलायी। के साथ 
समझौता कर लिया जिसमे भारत सरकार का अल्पसख्यक 
सहयोग (॥/॥0779 99॥0फ।०ा) रखा गया। प्रघानमत्री 
नेहरू ने विदेशी पूजी और बहुराष्टीय निगमो (/एीता8- 
0४०॥४$) की इस चाल को भाप लिया और सरकारी क्षेत्र के 
इस्पात कारखानों की योजना को आगे बढाया। इसमे सन्देह 
नहीं कि इस नीति के फलस्वरूप मूल तथा भारी उद्योगो मे 
सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ परन्तु जंसाकि 
रगनेकर ने ठीक ही लिखा है “सरकारी क्षेत्र के साथ साथ 
निजी क्षेत्र का विनियोग भो एकदम बढ़ गया।' 


$. जनता सरकार की औद्योगिक नीति (977) 
(ब्रताह्ञतण एण0५ ए उद्बत्ञांत 
(०एशक्षप्रश्राशा-977) 


23 दिसम्बर 977 को जनता सरकार ने अपनी औद्योगिक 


नीति की घोषणा को। नीति वक्तव्य मे यह कहा गया कि 
पिछले 20 वर्षों मे सरकार की उद्योग के सम्बन्ध मे नीति का 
आघार 956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव था। इस ओद्योगिक 
नीति मे चाहे कुछ वाछनीय अश्ञ थे परन्तु इसके कार्यन्वयन 
मे कुछ विकृतिया निम्बलिखित रूप मे प्रकट हुईं “बेरोजगारी 
मे वृद्धि हो गयी ग्राम तथा नगर में असमानता को खाई चौड़ी 
हो गई ओर वास्तविक विनियोग का दर अवरूद्ध हो गया 
ओद्योगिक उत्पादन की दर औसत 34 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 
बढ नहीं पायी। औद्योगिक रगणवा ([हवपरहनताथ 5न:5९४७5) 
का आणत विस्तृत हो गया और मुख्य उद्योगो पर बहुत हो 
बुरा असर पडा। ओद्योगिक लागतो एवं कौमतो के ढाचे मे 
भो विकृति आयी ओर बडे नगरों से दूर ओद्योगिक नीति 
क्रिया का प्रसार बहुत ही धीमा रहा।' नयी ओद्योगिक नीति 
का उद्देश्य इन विकृतियो को दूर करना था। इस नाति के 
मुख्य अग निम्नलिखित थे- 

] छोटे पैमाने के क्षेत्र का विकास-नीति का प्रघाव 
उद्देश्य- इन विकृतियो को दूर करने के लिए जनता सरकार 
की नीति का प्रघान उपाय छोटे पेमाने के क्षेत्र का विकास 
था। नीति वक्तव्य में साफ कहा गया अभी तक औद्योगिक 
नीति का बल मुख्यत बडे उद्योगों पर रहा है कुटार उद्योग 
तो पूर्णतया उपेक्षित रहे है और छोटे उद्योगों का कार्यभार 
मामूली रहा है।' नयी औद्योगिक नीति का मुख्य बल लघु 
तथा कुटीर उद्योगों को प्रभावी रूप मे प्रोन्‍्नत करना है ताकि 
के ग्रामीण क्षेत्रो ओर छोटे कस्बो मे बहुत अधिक फैल जाए। 
सरकार की नीति यह है कि जो कुछ भी लघु एव कुटौर 
उद्योगों द्वारा उत्पन्न हो सकता है निश्चय ही उनके द्वारा 
बनाया जाना चाहिए। लु क्षेत्र को फिर तीन वर्गों मे बाद 
गया 

(क) कुटीर तथा घरेलू उद्योग बडे पमाने पर स्वरोजगार 
उपलब्ध कराते हैं. (ख) पिद्दी क्षेत्र (79% 5०००7) जिसमें 
ऐसी ओद्योगिक इकाइया शामिल का गयीं जिनमे मशीनरी 
तथा अन्य साज सज्जा पर एक लाख रुपये से कम बिनियोग 
हुआ हो ओर जो 97) की जनगणना के अनुसार 50000 से 
कम आबादी वाले कस्बो मे स्थित हो ओर (ग) लघु उद्योग 
जिनमे ऐसी औद्योगिक इकाइया जिनमे 0 लाख रुपए तक 
विनियोग हुआ हो और अनुपगा इकाइया (/१०॥/) एगा5) 
जिनमे 5 लाख रुपये तक का विनियोग हुआ हो। 

औद्योगिक नीति मे इन तीनो वर्गों की औद्योगिक इकाइयो 
को एक साथ विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय 
किये गये 

6) आरक्षित सूची मे जहा पहले 80 मदे थी नयी 
औद्योगिक नीति मे इसका विस्तार कर इसमें मार्च 978 तक 
807 मदे शामिल की गयीं। 
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60) पिद्दी क्षेत्र और कुटीर एवं घरेलू उद्योगो को सरकार 
सीमात मोद्रिक सहायता (१(४90॥॥00८५ 9$५४७था८6) के 
रूप मे विशेष सहायता देना चाहतो थी। 

(४0 जनता सरकार ने प्रत्येक जिले मे एक जिला उद्योग 
केन्द्रतीएताद। [800572५ (८४४४) कायम करने का प्रस्ताव 
रखा जो लघु तथा कुटोर उद्योगे के विकास का केद्ध बिन्दु 
बन सके। इस अभिकरण का उद्देश्य एक हो छत के नीचे वे 
सभी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराना था जो लघु तथा 
ग्राम उद्यमकर्त्ताओ को चाहिए। जिला विकास केन्द्र विकास 
खण्डो (0०६००एाग८॥। 80020.5) ओर लघु उद्योग सेवा 
सस्थानो जेसे विशेष स्थानों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कायम 
करेगे। औद्योगिक विकास बैंक, अन्य बैंक तथा विभिन्‍न 
वित्तीय सस्थान छोटे तथा कुटौर उद्योगो को उघार देने को 
विशेष व्यवस्था करेगे। 

(७) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग को पुन. व्यवस्थित 
'करना-जनता सरकार ने आयोग के क्षेत्र का विस्तार करने का 
प्रस्ताव रखा। जूते तथा साबुन के उत्पादन को लघु क्षेत्र मे 
अधिकाधिक बढाने के लिए विशेष प्रोग्राम चलाने की ठानी 
गयी। ग्राम उद्योगो के विकास प्रोग्राम मे सरकार खादी को 
विशेष स्थान देना चाहती थी। इस सम्बन्ध मे पोलिएस्टर 
खादी (70५ ९४श ६,॥७0॥) या नयी खादी का प्रोग्राम विशेष 
रूप भे उल्लेखनीय है जिसके परिणामस्वरूप खादी कातने 
तथा बुनने वालो की उत्पादिता और आय मे वृद्धि हो। इसके 
लिए खादी तथा ग्राम उद्योग काबूठ मे सशोधन कर नयी 
खादो का प्रोग्राम बडे पेमाने पर लागू किया गया 

06) लघु तथा उद्योगों के लिए उचित तकतॉलाजी 
का विकास-ग्राम तथा लघु उद्योगों कौ उत्पादिता तथा 
जजन-द्षमता (5ताग्र४ प्वएवथ॥५) बढाने के लिए छोटी 
तथा साघारण मशीने विकस्ित्त करने का प्रस्ताव किया गया। 
सरकार द्वारा उत्पादन की इस उचित तकनालाजी (#एए० 

77426 20077002$ ) का सवागाण ग्राप विकास के विस्तृत 
प्रोग्राम के साथ एकोकरण करते का निश्चय किया गया। 

2 बड़े यैमाने के उद्योगों के लिए क्षेत्र-औद्योगिक 
नौति मे इस बात पर बल दिया गया कि “सरकार बडे पेमाने 
के उद्योगो को परिमाजित कोशल (50फाजञाप्याथ्त बता) 
या असम्बन्धित विदेशी तकनालाजी के स्तूपो के रूप मे 
प्रदर्शित नहीं करना चाहेगी। बडे पैमाने के उद्योगो को जनसख्या 
की मूल न्यूनतम आवश्यकताओ के प्रोग्राम के साथ जोड़ना 
चाहिए ताकि वे लघु हथा ग्राम उद्योगो के विस्तृत फेलाब को 
बढावा दे सके और कृषि क्षेत्र को मजबूत बना सके। इसलिए 
नयी औद्योगिक नोति में बडे पैमाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र 
विधारित किए गए 

(क) आधारभूत उद्योग जो अघ सरचना (तरिबिब्फ्तर 


१एाथ) एवं लघु स्तर एवं ग्राम उद्योगे के लिए आवश्यक 
अर्थात्‌ इस्पात, अलाह घातुए, सीमेट तथा तेल शोधन काररा 

(ख) पूजी बस्तु उद्योग जो आधारभूद उद्यागों था छोटे 
पैमाने के उद्योगो कौ मशोनरी सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए चाहिए। 

(ण) उच्च तकमॉलाजी उद्योग जो बड़े पम्माने के उत्पादन 
के लिए आवश्यक ह और जो कृषि तथा लघु स्तर औद्योतिण 
विकास के लिए आवश्यक हैं अथात्‌ उबरक क'<नाशाव एच 
चेट्टो रसायन आदि ओर 

(घ) अन्य उद्योग जो आरक्षिद मदे! को सूचा से बाहर है 
औओर जो अधव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक ह॑ अधांत्‌ 
मशौनी ओजार, काबनिक तथा अकार्बनिक रसायन। 

3 बड़े व्यापारिक घरानों के प्रति दृष्टिकोण-ओद्योगिक 
नीति मे बिल्कुल साफ कहा गया “बड़े घराना दा विकास 
उनके द्वारा आन्तरिक रूप मे जनित ससाधना का तुलना मे 
कहाँ अधिक हुआ है ओर इसका मुख्य आधार सार्वजनिक 
सस्थानो एव बैंको से लिया गया उघार है। इस प्रवृत्ति को 
प्रधान अथवा एकाघिकारी बनने से रोकने के लिए नानि रूपी 
दो उपायो का सुझाव दिया गया 

(क) बडे व्यापारिक घरानों को अपने नए प्रोनक्टों 
अथवा वर्तमान परियोजनाओ के विस्तार के लिए आन्तरिक 
रूप में जनित ससाघनों से वित्त जुटावा होगा। 

(ख) लघु स्तर क्षेत्र को. आरक्षित क्षेत्री(१९८६श६६० 8९5) 
मे लाइसेन्स प्रदान करते समय बडे पैमाने की इकाइयो (चाहे 
वे बड़े घममनो से सम्बन्धित हो या बहीँ) उनकी क्षमता मे 
कोई विस्तार नहीं होगा। इसके विरूद्ध, इस मदो की कुल 
क्षमता मे इन इकाइयो का भाग घौरे धारे कम किया जायेगा 
ओर लघु र्पर तथा कुटीर उद्योग का भाग बढाया जायेगा। 

4 सार्वजनिक क्षेत्र का बढ़वा हुआ कार्यभार-ओद्योगिक 
नीति मे यह विश्लेष रूप से उल्लेख किया गया कि सार्वजनिक 
क्षेत्र मे न केवल महत््वपूण और मूल दृष्टि से सामाजिक 
महत्त्व की वस्तुओ का उत्पादन होगा बल्कि इसका प्रयोग 
उपभोक्‍्ताओ को अनिवार्य बस्तुओ के निरन्तर सम्परण कायम 
करने मे एक स्थायीकरण शक्ति ($00शञ्ाह 0००) के 
रूप मे किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र को यह भी जिम्मेदारी 
सोंपा जायेगी कि वह बहुत से अनुषगी उद्योगों (40095 
॥7905076७) के विकराप्त को प्रोत्साहन दे ताकि विकेच्रादून्त 
उत्पादन (00८6व08॥52८४ श००४४८४७णा) को तकनाकी 
विशेषज्ञता का लाघ हो सके ओर लघु एव कूटौर उद्योगो को 
अच्छे प्रबन्ध का। 

$ तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोन्‍्नत करना- 
तकनाको आत्मनिभण्ता को प्रोन्नत करते के लिये सरकार 
परिमाजित एव उच्च प्राथमिकता कले क्षेत्रे मे जहा भारतोव 
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तकनीव पर्याप्त रूप मे विकसित नहीं है विदेशी सहायता के 

अन्तर्प्रवा” को जरूरी मानती है। ऐसे क्षेत्रो मे सरकार सर्वोत्तम 

तकनीक को सीधा खरीदने पर बल देगी और फिर इस 
जीक के देशीकरण पर बल देगी। 

6 विदेशी सहयोग के प्रति दृष्टिकोण-विदेशी सहयोग 
4 बारे में ऑद्योगिक नीति मे यह स्पष्ट किया गया- “ऐसे 
क्षेत्र मे जहा विदेशी तकनीक की जरूरत नहीं है वर्तमान 
सहयोगी फ््मों को नवीकृत नहीं किया जायेगा और इन क्षेत्रो 
में कार्य कर रही फर्मों को विदेशी मुद्रा विनियमन कानून के 
अन्तर्गत अपनी क्रियाओ को राष्टीय प्राथमिकताओ के अनुसार 
ढातना होगा। नीति व्यक्तव्य मे और स्पष्ट करते हुए यह 
कहा गया सिद्धान्त रूप मे स्वामित्व एवं प्रभावी नियत्रण में 
भारतीयों का भाग अधिक होना चाहिये जहा सरकार बहुत 
अधिक नर्र्यात॒ प्रेरित या परिमार्जित तकमालाजी के क्षेत्र मे 
कुछ अपवाद कर सकती है। शत प्रतिशत निर्यात प्रेरित 
कम्पनियों के सदर्भ मे सरकार एक पूर्ण विदेशी स्वामित्व 
वाली कम्पनी के बारे मे विचार कर सकती है।” 

7 बीमार इकाइयों के प्रति दृष्टिकोण- नीति में 
बीमार इकाइयो ($।०६ ४॥॥9) के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण 
($6९९०॥४९ 8/[/040॥) अपनाने या सुझाव दिया गया। रोजगार 
को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कपडे पटसन या 
चीनी की बहुत सी बौमार इकाइयो का स्वामित्व अपने हाथ 
में लेना पडा। बहुत सी परिस्थितियों मे बहुत सी सरकारी 
धनराशि ऐसी बीमार इकाइयो मे लगानी पडी जिन्हे राकार 
के स्वामित्वाधीन लगाया गया परन्तु वे अभी भी घाटे मे चल 
रही ह और इस घाटे को सरकारी खजाने से पूरा किया जा 
रहा है। यह प्रक्रिया अनिश्चित काटा तक नहीं चल सकती। 
भ्रविष्य मे इकाइयों के प्रबन्ध का सरकारीकरण (॥8(6- 
०५९) चयनात्मक रूप में किया जायेगा। ऐसे प्रबन्धकों या 
मालिकों को जो इन इकाइयो की रग्णता के लिए जिम्मेबार 
हैं इनके प्रबन्ध एवं सचालन मे भाग लेने की इजाजत नहीं 
दी जाएगी। 
जनता सरकार की औद्योगिक नीति की आलोचना 

जनता सरकार की औद्योगिक नीति का मुख्य वल बड़े 
पैमाने के उद्योगो जिन पर बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक 
घराने आर बहु राष्ट्रीय निगम (॥(७॥७॥४४०॥३$) छाये हुए 
ह॑ के विरूद्ध छोटे तथा लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देना था। 
इस नांति के पीछे मुख्य तर्क यह था कि ऐसी नीति से एक 
ओए तो लघु उद्योगो के विकास के कारण रोजगार का विस्तार 
हागा और दूसरी ओर आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण मे कमी 
होगी। 

औद्योगिक नीति (977) के आलोचको का मत है कि 


यह 956 की औद्योगिक नीति का विस्तार-मात्र ही है 
क्योकि जैसा कि जनता सरकार के व्यक्तव्य मे कहां गया 
नयी नीति का उद्देश्य उन बिकृतियों को दूर करना है जो 
956 की औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न हो 
गयीं। इस दृष्टि से जनता सरकार की औद्योगिक नीति कांग्रेस 
द्वारा तय की गई नीति को ही चलाना चाहती थी और इसमें 
थोडा फेर बदल भले ही किया गया। अत मूल रूप में नयी 
नीति मे अनिवार्यत बही अश विद्यमान थे। 

छोट पेमाने के उद्योगो को विकसित करने के प्रश्न पर 
विचार करे तो हमे पता चलता है कि इस सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया । उत्पादन क्षेत्रों 
का निर्धारण अथवा आरक्षण (२९5९:४४॥०॥५) 2 बड़े पैमाने 
के उद्योगो की क्षमता का विस्तार न करने देना 3 बडे पैमाने 
के उद्योग पर कर लगाना। ये सभी उपाय 956 की औद्योगिक 
नीति में दिए गए थे। जनता सरकार ने केबल यह तय किया 
कि आरक्षण आधान वस्तुओ की सूची 80 से बढाकर 807 
कर दी। परन्तु आलोचको का मत है कि आरक्षित मदो की 
मात्रा बढाने भर को लघु स्तर शेत्र के बढते कार्यभाग का 
सूचक मान लेना भी उचित नहीं होगा। 

956 की औद्योगिक नीति को दस वर्ष के पश्चात यह 
पता चला कि बहु चर्चित आरक्षण बडे पैमाने के क्षेत्र को 
कम करने मे सफल नहीं हुए। नीति मे छिद्र होने के कारण 
बडे उद्योग कभी विदेशी सहयोग कभी व्यापार चलाने के 
नाम पर और कभी निर्यात प्रोत्साहन के माम पर लाइसेन्स 
प्राप्त करते रहे। प्रश्व उठता है क्या नयी औद्योगिक नीति ने 
कुछ ऐसे छिद्र नहीं छोड़े जिनका लाभ बडे पूजीपति उठा 
सकते थे। 

जनता सरकार की औद्योगिक नीति में बहु-राष्ट्रीय निगमों 
या भारतीय बडे व्यापारिक घरानो पर साधारण बस्तुएँ अर्थात्‌ 
डबल गेटी विम्कुद टाफ़ी जूते चम्रहे का सामान. बुनाई 
आदि पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताथ नहीं था। 

बडे पैमाने के उद्यमो की शोपणात्मक प्रवृत्ति का दमन 
करने के लिए कोई उपाय सुझाए नहीं गए जो छोटी तथा 
अनुषगी इकाइयो को अपने आधीन अनुपद्ध कर लेते। इस 
बात पर बल देने की आवश्यक्ता नहीं कि लघु तथा अनुषगी 
इकाइयो का उत्पादन बहुत से बडे पैमाने की इकाइयों के 
लिए आदान (॥900) है. और इन तकनीकी सम्बन्धो के 
आधार पर बड़े पैमाने के उद्यम छोटे पैमाने की इकाइयों को 
अपना उत्पादन कम मूट्य पर बेचने के लिए मजबूर करते है। 
इस प्रकार छोटे उद्यम ऊर्ध्ध समाकलन (५९० ॥#68/98 
00०) के नाम पर बडे पूजीपतियो की कठपुतलियां मात बने 
कर रह जाते है। 


औद्योगिक नीति 


जनता पार्टी की आर्थिक नीति के वक्तव्य मे यह कहा 
गया--*सिद्धात रूप मे स्वामित्व एवं प्रभावी निवत्रण में 
भारतीयों का भाग अधिक होना चाहिए, चाहे सरकार बहुत 
अधिक निर्यात प्रेरित या परिमार्जित तकनालॉजी के क्षेत्रो मे 
कुछ अपवाद कर सकती है। शत प्रतिशत निर्यात प्रेस्त 
कम्पनियों के सन्दर्भ मे सरकार एक पूर्ण विदेशी स्वामित्व 
बाली कम्पनी के बोरे मे भी विचार कर सकती है।" जाहिर 
है कि जनता सरकार ने विदेशी फर्मों या बहु साप्टीय लियमो! 
के बारे मे अपदी नीति म॑ पूरी कालाबाजारी लगा दी। यह 
बात समझ में नहीं आती कि निर्यात प्रेरित उत्पादन या 
परिमार्जित तकनालाजी मे शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की 
इजाजत देने के पीछे तर्क क्या है। 

3997 की औद्योसिक चीति के बहुत से प्रस्तायो का 
विवेकशील आलोचको ने स्वागत किया। इनमे उल्लेखनोय 
हैं कुटोर तथा लघु क्षेत्र पप अधिक बल एकाधिकार पूजी 
की वृद्धि को रोकने के उपाय स्वामित्व एव प्रबन्ध से श्रमिको 
का सहयोग सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यमाग का बिस्तार और 
इसके निष्पादन को उन्नत करना आदि। किन्तु इस नीति का 
उद्योगपतियो एबं मजदूर सध के नेताओ दोनो द्वारा विरोध 
हुआ और यह जनता पार्टी के बिघटन का एक महत्त्वपूर्ण 
कारण था। 


4 औद्योगिक नीति, 980 
(एा6फ्रशणज्ज ?०॥०१ , 980) 

जनवरी १980 में सरकार में परिवर्तन के पश्चात्‌ यह 
आशा के अनुकूल ही था कि कांग्रेस (इ) की सरकार अपनी 
औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी। जुलाई 23 980 को 
उद्योग मत्री श्री चरनत्रीत चानना ने ।956 की ओद्योगिक 
नीति को आधार मानते हुए, छोटे, मध्यम तथा बडे पेमाने के 
उद्योगा के विकास्न को प्रोन्ततत करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण 
ढोल और रियायतो की घोषणा की। इस नांति के तीन उद्देश्य 
थे अर्थात्‌ आधुनिकौकरण विस्तार और पिछड़े क्षेत्रो का 
सिकास। रियायतों का मुख्य बल इस बात पर था कि पिद्दी 
छोटे तथा सहायक क्षेत्रों के विनियोग को सीमा दुगुना कर दा 
जाए, अतिरिक्त क्षमता को नियमित घोषित कर दिया जाए. 
और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो मे बडे पैमाने की इकाइयो को 
स्वत विस्तार (#पराणा॥8४८ ९४एथा97) की सुविधा को 
इजाजत दी जाए ओर पिछड़े क्षेत्रे में बहुत से केद्रक औद्योगिक 
केन्र शर०टाट्प्र5 70005प3| ८६५) कायम किए जाए। 
परिस्थिति को सामान्य बनाने और अथव्यवस्था को पुन 
अपने पावो पर खडा करने के लिए निम्नलिखित नाति 
सम्बन्धो उपायो का प्रस्ताव किया गया 

(0 सरकारी क्षेत्र का प्रभावी सकार्य प्रबन्ध (0७ 
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हाश्राणावं ग्राश्रात8९४१९१९) औद्योगिक नीति चक्‍तव्य में 
इस बात का विशेष रूप मे उल्लेख किया गया कि हाल ही 
के वर्षों मे सरकारी क्षेत्र मे विश्वास समाप्त होता जा रहा है। 
सरकारी क्षेत्र के उद्यमे को क्षमता को पुन बढाने के लिए 
अभियान चलाया जाए।"” 

(४) आर्थिक सघवाद (7:९०॥०ग्रा।2 ९0९7५॥57) की 
घारणा को प्रोन्‍नतत करके निजी क्षेत्र का औद्योगिक 
विकास मे समन्‍वत्र काया करना जोत़ि उक्तब्य भे स्पप्ट 
रूप से कहा गया-- 'सरकार का यह प्रयास होगा कि पिछले 
तीन वर्षों की वे प्रवत्तिया उलट दी जाए जो छोटे तथा बड़े 
पैमाने के उद्योगा के बीच इस मिथ्या धारणा के कारण कृत्रिम 
भेद पैदा करती हैं कि उनके हितो मे अभिवायर्त एक टक्कर 
है। समन्वित औद्योगिक विकास को ओर सभी प्रकार के 
प्रयास करते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक जिले में 
जिसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा करार दिया गया हो कुछ 
केन्ट्क सयन्त्र (4७८९७५ 9|आा०७) स्थापित किए जाएंगे जिनका 
उद्देश्य सहायक छोटी तथा कुटोर इकाइया को जितना भी 
सभव हो सकते कायम करना होगा। 

(४0 छोटी इकाइयो कौ पुन परिभाषा छोटे पेयाते के 
उद्योगो के बिकास को प्रोत्साहित करने और उनके तीब्र 
विकास को निश्चित करने के लिए सरकार ने यह निणय 
किया कि-- 

६) पिद्दी इकाइयो (]009 7१॥5) के लिए विनियोग घटी 
सीम्य ) लाख रु से बढाकर 2 लाख ह कर दी जाए, 

(2) छोटे पेमाने की इकाइयों के लए दिनियोग की 
सीमा 0 लाख ₹ से बढाकर 20 लाख रु कर दा जाएं, आर 

(3) सहायक इकाइयो (&॥82॥]४::५5) के लिए विनियाग 
को सोमा ।$ लाख रु से बढाकर 25 लाख रु कर दी जाए। 

(09 ग्राम क्षेत्रों मे उद्योगों की प्रोन्तरति-आद्योगिक 
नीति वक्तव्य में इस प्रकार के ओद्योगीकरण को प्रोन्‍्नत करने 
पर बल दिया गया जो हमारे ग्रामो को आधिक दृष्टि से 
विकासक्षम बनाए। परिवेश सतुलन (0८००९।९८४ #ववाक्षाट०) 
को बिगाडे बिता ग्राम क्षेत्रों मे उचित उद्योग प्रोन्‍्नत करने होगे 
ताकि देश की प्रामीण जनता के लिए अधिक रोजगार एव 
अधिक प्रात व्यक्ति आय देजी से उपलब्ध करायी जा सके। 
हस्तकरघो हस्ताशल्पो ओर खादी एवं अन्य ग्राम उद्योगो की 
ओर अधिक घ्यान दिया जाएगा क्कि ग्रामा मे तीब्र वद्धि दर 
प्राप्त को जा सके। 

0.) क्षेत्रीय अस्तुलनो को दूर करना-ओद्योगिक 
नीति प्रस्ताव मे उल्लेख किया गया-- औद्योगीकरण क्षत्राय 
असतुलन (ए६४०४4॥70397०85) को दूर कान म महत्त्वपूर्ण 
कार्यभाग अदा कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए उद्योगो के 
क्षेत्रीय फेलाव को प्रोत्साहित किया जाए ताकि औद्योगिक 
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दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रो मे इकाइया कायम बी जाएं। 

(7) गैर-सरकारी क्षेत्र मे अवैध अतिरिक्त क्षमता 
को कानूनी घोषित करना-975 के निर्णय के अनुकरण 
करते हुए औद्योगिक नीति वक्‍तव्य मे अतिरिक्त क्षमता को 
कानूनी घोषित करने की बात की गयी। लाइसेन्स प्राप्त 
क्षमता से अधिक स्थापित क्षमता को कानूनी घोषित करते हुए 
एए॥१५ और शा कम्पनियों के सम्बन्ध मे भी चयवात्मक 
आधार पर विचार किया जाएगा। यह सुविधा उन वस्तुओ के 
लिए नही दी जाएगी जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। 

सामान्यतः स्वीकत अधिकृत क्षमता से 25 प्रतिशत 
अधिक क्षमता विस्तार के रूप मे स्वत उपलब्ध होगी। 
क्षमता का विस्तार कुछ स्थापित क्षमता जिसमे कानूनी घोषित 
की गयी अतिरिक्‍त क्षमता शामिल होगी के अतिरिक्त होगा। 

(४) स्वत विस्तार (॥७(०॥१॥४९ €क्भाआ०४)-बडे 
पैमाने के क्षेत्र को एक और महत्त्वपूर्ण रियायत स्वत विस्तार 
की सुविधा को लागू करना और इसकी कार्यविधि को सरल 
बनाना है। अभी तक यह सुविधा 5 उद्योगो को उपलब्ध 
थी। क्षमता के पूर्ण बिस्‍्तार के नाम पर 95। के उद्योग 
(विकास एव विनियमन) कानून की प्रथम सूची मे उल्लिखित 
सभी उद्योगो को यह सुविधा दी जाएगी। 

(000 औद्योगिक रुग्णता (रातप्रशतावा अलावा९53) 
और सरकार की विलयन एवं सरकारीकरण की 
नीति-बक्तव्य मे साफ कहा गया कि ऐसी औद्योगिक 
इकाइया जिनके बारे मे यह निश्चित हो जाता है कि वे 

जानबूझकर कुप्रबन्ध और वित्तीय गोलमाल के लिए जिम्मेदार 
है के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी। 

ऐसा रुग्ण फर्मों जिनके सम्बन्ध में पुनरुत्थान की 
पर्याप्त सभावना हो सरकार की नीति यह होगी कि इनका 
ऐसी स्वस्थ इकाइयो के साथ विलयन (॥४८८६००) कर दिया 
जाए जिनमे इन बीमार इकाइयो के प्रबन्ध की योग्यता हो और 
जो इनकी विकास क्षमता को पुन स्थापित कर सके। इसके 
लिए आयकर के भाग 72 & के आधीन उपलब्ध कर रियायतो 
(॥9% ८०१०८४३४०॥$) को विलयन प्रस्तावों के सम्बन्ध में 
और उदार बनाना होगा ताकि बौमार इकाइयो का पुनरुत्थान 
हो सके। 


औद्योगिक नीति (980) की समीक्षा 

प्रथम औद्योगिक नीति (980) इस मिथ्या धारणा को 
समाप्त करना चाहती थी जिसके अधीन छोटे तथा बडे पैमाने 
के उद्योगो के थीच कृत्रिम भेद कायम कर यह कहा जाता है 
फि इनके हिते मे अनिवार्यत एक टक्कर है। इस प्रकार यह 
नीति जनता सरकार के तीन वर्षों के शासन के दोरान उत्पन्न 
प्रवृत्तियो को उलटना चाहती थी। इस सदर्भ मे 956 के 


औद्योगिक नीति 


औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे उल्लेख किया गया- 'सरकार की 
यह नीति रही है कि पुटीर, ग्रामीण एव लघु स्तर के उद्योगों 
को बढावा देने के लिए बडे पैमाने के क्षेत्र के उत्पादन की 
मात्रा को सीमित करे इनके लिए साष्टाय्य (50050।25) दे। 
जाहिर है कि 956 की औद्योगिक नीति जिसको कि काग्रेपत 
(६) वी सरकार आधार मानती है उसमे छोटे और बडे पैमाने 
के क्षेत्र मे हितो की टक्कर को स्वीकार किया गया। इस्ती 
कारण तो इसमे बडे पैमाने के उत्पादन को सीमित करने की 
बात कौ गयी। यह कहना कि इन दोनो के हितो में टक्कर 
नहीं है अपनी आसे वास्तविकता के प्रति मूद लेना है। 
आरक्षण विभेदामक कराधान और साहाय्य की नीति का मूल 
उद्देश्य अर्थव्यवस्था के इस श्रम प्रधान क्षेत्र को प्रोत्साहित 
करना था ताकि उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य और 
ग्रेजगार को अधिकतम करने के उद्देश्य में तालमेल बिठाया 
जा सके। भारत जैसी पूजी न्‍्यूब (0990| 5८४००) और 
श्रम प्रचुर (.9000 $0905) अर्थव्यवस्था मे आयोजको 
द्वारा उत्पादन और रोजगार के उद्देश्ये की ओर बहुत अधिक 
ध्यान दिया गया और पिही ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के 
विकास के लिए एक विशेष नीति के आधार पर उपाय किए 
गए। यह कहीं अच्छा होता यदि इस प्रवृत्ति को सबल बनाने 
की बात की जाती परन्तु इस प्रवृत्ति को उलटने की बात 
करना तकसगत नहीं था। 

अन्तिम औद्योगिक मीति का मुख्य बल लाइसेस प्राप्त 
क्षमता की सीमा से अधिक अतिरिक्त स्थापित क्षमता (0 
50४0०४ ८१०८७) को कानूनी घोषित करना है। न केवल 
यह सरकार द्वारा सभी उद्योगो जो भारतीय उद्योग (विकास 
एवं विनियमन) कानून की प्रथम अनुसूची में हैं को स्वत 
विस्तार का अधिकार देने का प्रस्ताव है बल्कि इन सभी बातों 
को क्षमता के पूर्ण प्रयोग और उत्पादन को अधिकतम के 
के नाम पर न्‍्यायोचित ठहराया जा रहा है। बडे व्यापारिक 
घरानो ने 980 की औद्योगिक नीति मे क्षमता के विस्तार 
सम्घन्धी उदारता का स्वागत किया। इससे पहले इसी प्रकार 
की उदारता 975 मे दिखायी गयी। मूल प्रश्न यह है. यदि 
हर वर्ष सरकार न गैर कानूनी रूप मे स्थापित क्षमता को 
कानूनी घोषित बरते चले जाना है जो आर्थिक क्रिया वे 
नियत्रण के लिए बनाए गए राजकीय विधान जिसके द्वाग 
एकाधिकार पूजी के विकास को रोबा जा सके का कोई 
औचित्य ही नहीं रह जाता। जाहिर है कि सरकार आर्थिक 
शक्ति के सकेन्द्रण के सामाजार्थिक उद्देश्य के प्रति उत्पादन 
बढाने की व्यावहारिक नीति के पभ में आंखे मूद लेना चाहती 
है। 

निष्कर्ष यह है कि औद्योगिक नीति (980) केबल 
विकास को दृष्टि से प्रेरित थी। यह बडे व्यापारिक धणनों के 


औद्योगिक नीति 


लिए लाइसेस प्रदान करने मे उदार थी परन्तु ऐसा करने के 
लिए इसरे छोटे वध! बडे पैमारे के उद्योणे मे भेद को घुधला 
कर दिया यह बडे पैमाने की इकाइयो को छोटी इकाइये को 
'कौमत पर बढावा देना चाहती थी। मोटे तौर पर इस ओद्योगिक 
नीति विकास के पूजी प्रधान पथ का चयन किया और 
रोजगार उद्देश्य को गौण बना दिया। 


8 औद्योगिक लाइसेस प्रणाली 


(4एजञएज [/९शाहएए) 


उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 495[ 

उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम (00ज्ञा।९5 
76ए९0शशशा 06800 # गे जो अक्टूबर, 95] 
को पारित किया गय, 8 मई 95? से लागू किया गया) 
इसका उद्देश्य केन्द्र सरकार को 948 की औद्योगिक नोति 
क्रियान्वित करने के लिए अधिकार प्रदान करना था। इस 
अधिनियम कौ मुख्य घाराए निम्नलिखित हे-- 

0) केन्द्र सरकार से लाइसेस लिए बिना किसी भी नई 
औद्योगिक इकाई की स्थापना अथवा वर्तमान सयतो (शक्षा३) 
का बहुत अधिक विघ्तार नहीं किया जा सकता। नई फर्मों 
को लाइसेस देते समय सरकार यदि आवश्यक समझे तो 
स्थान निश्चयन (],0०90०9) और न्यूनतम आकार (थक 
एथथ $726) आदि के विषय मे शर्दें निर्धारित कर सकती ह। 

(2) सरकार कुछ विशेष उद्योगो अथवा फ़र्मो की जाच 
कर सकती है। यह जाच उन उद्योगों या फर्मो के सम्बन्ध मे 
आरभ की जाएगी (क) जिनके उत्पादन मे कमी आ जाए, या 
उत्पादन को किस्म खराब होती जाए, या कौमत बढती जाए 
या इन्हीं दिशाओ मे प्रयत्तिया विकसित हो जाएं, (ख्र) या 
उद्योग राष्टोय महत्त्व के ससाघनों ((२९५०००६७) का प्रयोग 
क़ाते हे ओर (ग़) ज़ित्क़े प्रद़न्ध के कारण ह्िस्सेद्गारो या 
उपधोक्ताओं के हितो को हानि पहुचने की सभावतरा हे। 
सरकार इन दोषो को दूर करने के लिए उचित निर्देश जारो 
का सकती है। 

(3) सरकार उन फर्मो व्य आद्योगिक इकाइयो को अपने 
प्रबन्ध के आधीन कर सकती हे जो ग्रबन्ध और नातियो म 

सुधार के विषय मे सरकारी निर्देशो का पालन करने में 
अप्नफल रही हो। 

यह अधिनियम सरकार को उत्पादन कौ कौमते उत्पादन 
की मात्रा निश्चित करने एवं वितरण के मार्ग लय करने का 
अधिकार भा प्रदान करता ह। इस अधिनियम के आधीन 
विकास परिषद्‌ (09. ८०कणाशा 20णाला3) कायम की गईं। 
इन परिपदो में उद्योग श्रम वर्ग प्रबन्धको आर उपभोक्ताओं 
के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। 

ओद्योगिक (विकास्न एवं विनियमन) अधिनियम 95 
को लगभग एक दशाब्दी के ऊपर लागू करने के यश्चात्‌ यह 
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महसूस किया जाने लगा कि यह अधिनियमन अपने उद्देश्यों 
मे पूर्ण रूप ये सफल नहीं हुआ। 966 मे इस बात की जाच 
करने के लिए प्रोफ़ेसस आए के हजारी को नियुक्त किया 
यया। हजारी रिपोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का रहस्योद्घाटन 
किया। 


6 हजारी रिपोर्ट की मुख्य बाते 

कुछ आद्योगिक घरानो के सम्बन्ध म यह व्यवहार पाया 
गया कि ये प्रत्येक वस्तु के लिए बहुत से आवेदन पत्र दे देते 
है। एक ही वस्तु के लिए बहुत से आवंदन पत्र डालने का 
उद्देश्य लाइसेन्स सामर्थ्य ([॥८९॥५९० ८बए००(५) को अन्य 
फर्मो के लिए बन्द करना था। यह बात विशेषकर विडला 
घराने के लिए सही मालूम हुई। 

हजारो रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह सकेत किया कि जिन 
फर्मों की ओर से लाइसेन्सो के लिए आवेदन पत्र दिए गए, वे 
आवश्यक रूप मे कुशल एब सुप्रबन्धित नहीं थीं। कई बार 
केवल आवेदन पत्र देने के लिए फर्म कायम की गर्यी। 

लाइसेस प्रदान करने की दृष्टि से कालक्रम प्रवरण 
("०००८३ 5९६५:०४) के सिद्धान्त को अपनाया गया 
अर्थात्‌ पहले आवेदन पत्र देने वाला को पहले लाइसेस दिए 
गए। इसके परिणापस्वरूप बडे बड़े औद्योगिक घराने दिल्‍ली 
में अपने दफ्तर कायम करते और जैसे हो उन्हे पता चलता 
चे तुए्त आवेदन पत्र दे देते ताकि कतार मे सबसे आगे खडे 
हो जाए। इस तरीके से बडे बडे ओद्योगिक घराने अन्य फर्मो 
को सामर्थ्य कायम करने से रोक देते। उदाहरणार्थ जितनी 
लाइसेन्स सामर्थ्य ([.00६63 ८७७३०॥५) की स्वोकति बिडला 
को दी गयी उम्तके केवल 50 प्रतिशत का प्रयोग किया गया। 

अत लाइसेन्स नीति मुख्यत चार प्रकार से विफल 
हुई 

(क) ओद्योगिक घरानो को प्राथमिकता देने के कारण 
लाइसेन्स नीति छोटे एवं मध्यम उद्यमकर्त्ताओ को लाइसेन्स 
प्रदान करने मे विफल रहो। (ख) आध्योगिक लाइसेन्स नीति 
के फलस्वरूप सस्तुलित क्षेब्रीय विकास नहीं हो सका। (ग) 
औद्योगिक लाइसेन्स पद्धति लागू करने का उद्देश्य उच्च 
प्राथमिकता वाले उद्यगो मे विनियोग को प्रोसाहित करना था 
किन्तु ओद्योगिक लाइसेन्स को एक प्रकार का पासपोर्ट समझा 
गया जिसके द्वार विभिन्‍दर सरकारी प्राधिकारो से अन्य लाइसेन्स 
एब सुविधाए प्राप्त की गयीं। परिणामत लाइसेन्स नीति 
अपने उद्देश्य मे विफल रहा। (घ) लाइसेन्स प्रदान करने के 
पश्चात्‌ लाइसेन्स विधाग ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि 
क्या जाश लाइसेन्सो का प्रयोग भी किया गया। 

प्रोफेसर हारी के अनुसार लाइसेन्स न'त्ति महत्त्व की 
दृष्टि से द्वितायक श्रेणी का उपाय है जबकि 
ओर ओद्योग्रिक प्रोक्रमो का निर्धारण मूल 
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उस 7 भी इस रिपोर्ट टागा लाउसेन्स प्रणाली यो बाएं रखने 
थ आंध्र” किया गया परन्तु राइसेन्स प्रणाली का शेत्र पोपल 
नई उत्पादन इ्राइसो तत्र सीमि। उसने जा सुझाय दिया 
गया। आ। हजारी सितरर्ट गे यह सिपारिश की गई कि नई 
उत्पादन इपाइ्यो बी छट की सीमा 25 लाख रपये के 
वर्तमान स्तर से बढाबर एम फरोड रपये बर देनी गाहिए। 

एजारी रिपोर्ट पी सिफारिशों पर लोक राभा मे बहस 
ये' दौरान ये निर्णय जिया गया हि पिछले दस यर्षों (अर्थात्‌ 
9% से )9६ फ्रे बीए) भे औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली के 
ब्रियान्ययन सम्बन्धी जाय करी जाए। इस उद्देश्य से 22 
जुलाई ।%6 को श्री सुबिमल दा थी अध्यशाा मे एव 
समिति नियुयरा जी गसी जिसने अपनी रिपोर्ट ॥7 जुलाई 
)0 ) वो प्रस्तुत यी। 


7 औद्योगिक लाइसेन्स नीति पर दत्त समिति 
की रिपोर्ट ((969) 
दत्त समम्रति ने एगाधियार जाय आयोग द्वारा दी गयी 
बड़े औद्योगिक घरोते (६६.५ | 30 00॥3| ।]00% ) की 
धारणा यो स्तीवार बर लिया। सारणा मे केन्द्रीय महत्व इस 
बात या है कि नियंत्रण की जिम्मेदारी निश्यि। की जाए। 
बड़े औोतिय घर मे ) सभी व्यायसाधिव फर्गे (805 
॥०५५ ॥70$) शापिल की जानी याहिएं जित पर एय साझे 
प्राधिवार का नियत्रण हो! ये व्यायसायिक फर्मे चाईँ कानून 
या यराधान भरी दृष्टि से पृथर होती ५ फिन्तु ) एक साझे 
संगठन ने अंगो की भाति एवं साथ कार्य करी जोि 
चुछ व्यक्तियों के मार्ग दर्श और आलम्बन पर आधारि 
शेता है। याहे फर्मो फे दैनिय वार्यों गे यरी निर्णय करो है 
जिनके आधीन चानूनी तौर पर स्थातर रूप मे अधिकार सोप 
दिए गए हो परल्तु मुख्य नीतियों वे नियमन का अन्तिम स्रोत 
एक साझा प्राधिकरण होता है। छानबीन करने के पश्मात्‌ 
दत्त समिति मे 73 औद्योगिक घरानों की सूती तैयार वी। 
इसमें से 20 बहुत बडे औद्योगिक घराने निश्चित किए गए। 
प्रत्येक महुत बड़े औद्योगिक घराने कौ कुल परिसम्पत 964 
में १5 करोड़ से अधिक थी 
समिति मे प्रभावी हिस्सा पूंजी (लाए० व्यूणाओ) 
थी धारणा का प्रयोग यरते हुए यह कहा कि यदि कुल 
हिस्सा पूंजी यी एक तिपई किसी एव व्यक्ति या व्यक्त समूह 
ये अधिकार में हो तो य* प्रभावी रूप मे पर्म का नियत्रण 
बार सकता है। 
प्रभावी द्विस्सा पूजी - (+ल हिस्सा पूजी) (सरबारी 
संस्थाओ द्वारा हिस्सा पूजी में 
योगदान) (अन्यत्रवासी हिस्सेदारो 
बा योगदा॥) 
वृकि ये दोनो प्रशार थे ऐिस्सेदार विप्क्रिय हिस्सेदार 
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होते है आ। प्रभात्री हिस्सा पूंजी प्राप्त करने फ्रे लिए उन्हें 
हिस्सा पूजी से निकाल देना ही उग्ित है। 

औद्योगिव लाइरोन्स सम्बन्धी आऊडो से दत्त समिति ने 
निम्नलिसित निष्वर्ष निकाले ऐै 

] विभिन्‍न लाइसेन्सपारी वर्गों (॥₹ल्ला$९९ ९१ 
८(,ण।७५) मे प्रस्तावित विनियोग और यूजी वस्तुओ के 
आयागए का भाग समिति ने स्पष्ट किया कि कुल गैरसरकारी 
पिगम शेज द्वारा मशीएरी पर प्रस्तातित विनियोग मे 73 घड़े 
ओद्योतिक घयने 7 भाग 56 प्रतिशव था। इसी प्रवार इन्हीं 
औद्योगिव घने या पूंजी बस्तुओ के आयात मूल्य मे भाग 
(0 प्रीशत था। इनगे से सबसे बडे 20 औद्योगिक घगनों का 
मशीनरी पर प्ररगय्ित जिनियोग मे भाग 4॥ प्रीशत था और 
पूजी पर]ओ के स्वीफा आयात का 40 प्रतिशत था। जाए 
है कि इस याल गे बड़े औद्योगिवा घरानो ने अपनी स्थित्ति 
मजबूत वर ली। 

2 लाइसेन्सो का वस्तुवार विश्लेषण (#00प्र6 
४९ /भा॥|) ७९) दा समिति ते चस्तुओ या विश्लेषण 
बरने थे पश्यात्‌ ऐश मे औद्योगिक लाइसेन्स नीति पर तीखा 
कटाश क्या ऐ निररन्दे" यठ परिस्थितिया ऐसी थीं जितमे 
विशिष्ट तकनीकी कारणों के आधार पर किसी बडी फर्म को 
सामर्थ्य यो मणत्त्यपूर्ण भाग थी स्तरीयृगर ठोक समझी जा 
सागी ऐै। इसपा उदाहरण आईसी आई यो आरम्भ मे 
पालीएस्टर के सामर्ध्य बी स्प्रीयगति है। कुछ अन्य परिस्थितियों 
में सरवार वे पास इसवे सित्राय और बोई वियल्प सही था 
कि या दिलायस्पी ज्यागा बरने याला वो सामर्थ्य सम्बन्धी 
लाशमेन्स दे दे ओर प्रर्थियों मे से बडे घराने इनके पायस्थियन 
वो लिए सबसे अधिक योग्य था सबसे कम अयोग्य समझे 
गए। उर्वरघा उद्योग इसबा एक उदाहरण े। किन्तु एव ही 
उद्योग में उसी घराने (॥00५) को अनेबा लाइसैन्स प्रदौन 
करना आवश्यक नहीं था। कुछ परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे सरकार ने पतले ही तय कर रखा है कि कुछ 
विशेष उत्पादको जिनमे सामान्यत बडे औद्योगिक क्षेत्र के 
उत्पादक शामिल है को ही सामर्थ्य कायम करने की इजाजत 
दी जाए। लाइसेन्स नीति मे इस ग़स्ते को अपनाया एकाधिकार 
को रोकने यो भावना इन निर्णयो में बिल्कुल दाझिल नहीं 
दुई है। 

3 कार्यान्वयन और पूर्वाधिकार ग्रहण करता (#ण00 
प्रालाधिाता बात जाए (09). समिति में यह स्पष्ट 
फिया कि जारी लाइसेन्सों की हुलना मे अप्रयुवत लाइसेन्सो 
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(पाए शाशएलव ८९०९५) का प्रतिशत बड़ी स्व॒तत् 
कम्पनियों एवं अन्य विदेशी कम्पनियों मे सबसे अधिक था 
किन्तु 20 बडे औद्योगिक घगनो मे इस सम्बन्ध मे काफी 
अन्तर पाए जाते हैं। अप्रयुक्त लाइसेन्सो की सबसे अधिक 
सख्या बिडला घने (66 लाइसेन्सों) की थी और इसके 
बाद टाय (47 लाइसेन्स) का नम्बर था। 
पूर्वाधिकार के प्रश्व पर समिति ने यह बठाया कि कुछ 
औद्योगिक घगने बहुत से लाइसेन्स प्राप्त कर लेते हे किन्तु 
इनमें कुछ का ही प्रयोग करते हैं। वे अधिकव सामर्थ्य 
(#प0ण३९५ ९४७३९/७५) से अधिक सामर्थ्य स्थापित कर 
लेते हैं ओर अधिकृत सीमा से अधिक बस्तुए उत्पन्न करते 
हैं। पूवाघिकार (26 श३9७॥०७) के अपराध मे समिति ने 
बिडला घगने को सबसे बडा अपराधी ठहसया। 
क्षमता के पूर्वाधिकार के अनुमान से पता चलता है कि 
बहुत सी वस्तुओ के सम्बन्ध में स्थापित क्षमता वास्तविक 
उत्पादन से कहीं अधिक है आर इस अन्तर की व्याख्या 
सामान्य कारणतत्त्वा द्वार नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ 
यह कहां जा सकता है कि व्यावहारिक क्षमता (एब्लात्वा 
0४0१९) स्थापित क्षमता से कम ही होती है और सामान्य 
रुकाबदो के लिए छूट देनी होगी। इस प्रकार बाजार मे मन्दी 
आ जाने से भी वास्तविक उत्पादव कम हो सकता है। ये दोनो 
कारण सोमेट मशीनरी टैक्टर, चीनी मशीनरी कांगज मशीनरी 
और उर्वरको के सम्बन्ध में इस अन्तर को व्याख्या करने मे 
असमर्थ है। बस्तुत ऐसा जान पडता है कि अन्य उद्यमकर्त्तओ 
के प्रवेश को रोकने क लिए क्षमता पर पूर्वाधिकार प्राप्त 
किया गया। यही नहीं ॥ अप्रेल, 956 को वास्तविक 
लाइसेन्स प्राप्त क्षमता स्थापित क्षमता (5:९6 ००७३०४९) 
से भी अधिक थी। लाइसेस्स क्षमता ([.0श7३९व ९००४००५) 
को वाघ्तविक्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया 
जाए हो इसमें 200 से लेकर 900 प्रतिशठ तक की सौमा का 
अन्तर मिलता है। 

4 सरकारी और गैर-सरकारी क्षैत्र और लाइसेन्स 
नीति इसी प्रकार औद्योगिक नाति प्रस्ताव 956 द्वारा सरकारो 
क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगो को एक नहीं ते दूसरे बहाने कौ 
आड मे गैर सरकारी क्षेत्रे को खोल दिया गया। उद्यहरणार्थ 
जबकि ऐल्युमिवियम को “क' अनुसूची मे रखा गया और 
इसका विकास सरकारी क्षेत्र का दायित्व था कास्तव मे 
इसका समग्र विकास गेर सरकाय क्षेत्र को सोप दिया गया। 
इसी प्रकार मशीनी औजार उद्योगो पे जहा हिन्दुस्तान मशीन 
दूल्ज को 9 लाइसेन्स दिए गए, वहा गैर सरकार क्षेत्र को 
226 लाइसेन्स दिए गए। उबरक उद्योग मे गैर सरकारी क्षेत्र 
को दिए गए 42 लाइसेन्सो की तुलना मे सरकारी क्षेत्र को 
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केवल ।2 लाइसेन्स क्षेत्र को प्राप्त हुए। इसी प्रकार औषधियों 
के सम्बन्ध मे गैर सरकारी क्षेत्र को प्राप्त 48 लाइसेन्सो के 
विरुद्ध सरकारी क्षेत्र ने केवल 2 लाइसेम्स प्राप्त किए। दत्त 
समिति ने घोषित सरकारी क्षेत्र के विस्तार के विरुद्ध व्यवहार 
मे नीति परिवतन कौ भर्त्सना को। 

5 औद्योगिक लाइसेन्स नीति और सन्तुलित क्षेत्रीय 
विकास औद्योगिक लाइसेन्सों के राण्यकर विवरण के आधार 
चर दत्त समिति ने यह ज्ञात किया कि औद्योपिक दृष्टि से 
उन्नत चार राज्ये अर्थात्‌ महाराष्ट्र, पश्चिमी बगाल गुजग़त, 
और वमिलनाडू द्वारा कुल लाइस्ेन्सो का 62 प्रतिशत प्राप्त 
क्या गया। जाहिर है कि लाइसेन्स प्रणाली औद्योगिक दृष्टि 
से पिछडे हुए राज्यो को सहायता देने मे असमर्थ रही। 

6 औद्योगिक लाइसेन्स नोति और विदेशी सहयोग 
विदेशी सहयोग (एकल्ट ८०॥७७०४३४७०॥५) के आघीन 
लाइसेन्स जारी करते को नीति का सबसे असन्तौषजनक 
पहलू अनावश्यक उपभोग बस्तुओ में साझी फर्पों को लाइसेस्स 
देना है। चूंकि कुछ विदेशी फर्मों के नाम के साथ जुड जाने 
से भारतीय फर्मों को एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है भारत 
सरकार इन्हे सौझी फर्मे स्थापित करने की इजाजत दे देती 
है। परन्तु सभी प्रकार की उपभोग बस्तुओ में लाइसेन्स जारी 
करना खेदजनक बात है। विदेशी सहयोग व्यवस्था के अन्तर्गत 
जिन अनावश्यक उपभोग वस्तुओं में अनुमति दी गई उनमें 
रेफ्रीजरेटर, रेडियो रिस्तोघए, कैमरे, टासमाटर, रिकार्ड चेजर, 
धर्मामीटए श्रयार साबुन सीने का घागा बाल यॉयण्ट पैन, 
लाइडस्पौकर आदि शामिल हैं। 

ऊपर दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट है कि औद्योगिक 
लाइसेन्स पद्धति आयोजित आधिक विकास (एद्लावश्वे ९०० 
#णा॥० (४९९(०(गञाथा) प्राप्त करते और आर्थिक शक्ति को 
सकेन्द्रण के लक्ष्यों को रोकने मे विफल हुई। आयोजित 
आर्थिक विकास मे विफलता का प्रमाण इस बात से मिलदा 
है कि आयोजन प्राधिकार विभिन्‍न उद्योगों में प्राथमिकताओं 
को निर्धारित करने में बरिफल रहा। न ही तो अनावश्यक 
उद्योगे भे क्षमता को अन्धाधुन्ध वृद्धि को ग्रेका जा सका और 
न हो उत्पादन के लक्ष्यों के अनुकूल स्थायित क्षमता ही 
कायम कौ गयो। 

दत्त समिति ने इस बात को स्वोकार किया कि औद्योगिक 
लाइसेन्स नीति एक नकापत्मक उपाय है और इस कारण यह 
एक सीमित भाग हो अदा कर सकती है अर्थात्‌ नई उत्पादन 
इकाई चालू करने या वर्तमान क्षमता का बिस्तार करने के 
लिए लाइसेन्स दे सकती है या मता कर सकती है। इस बात 
को स्वोकार करते हुए कि मौद्रिक एवं उद्योग रक्षण उपायो 
को औद्योगिक विकास के लिए कायान्वित किया जाय चाहिए, 
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दत्त समिति ने औद्योगिक लाइसेन्स नीति को औद्योगिक 
विकास का सकारात्मक उपाय बनाने का सुझाव दिया जो 
सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक प्राथमिकताओ को अनुसरण 
'करे। भारत सरकार की 970 औद्योगिक लाइसेन्स नीति थोडे 
से रद्दोबदल के पश्चात्‌ दत्त समिति कौ सिफारिशोे के अनुकूल 
ही थी। 


8 औद्योगिक लाइसेन्स नीति (970) 

]8 फरवरी 970 को भारत सरकार ने नयी औद्योगिक 
'लाइसेन्स नीति की घोषणा करके दत्त समिति को बहुत सी 
सिफारिशो को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आन्तरक 
उद्योगो (०6 ॥04४5४8८७) की सूची तैयार की जिनमे मूल 
महत्त्वपूर्ण और सामरिक उद्योगो को शामिल किया गया। इन 
उद्योगो के लिए अनिवार्य आदान (8$5शाधबक क्राएए७) 
प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया 
गया। 


आन्तरक उद्योगों की सूची ([॥590०0॥(0076 छञा0050९8) 

कृषि प्रधान (।) उर्वरक () नाइट्रोजन (॥) फास्फोरस 
(2) कीटनाशक (केवल मूल रसायन) (3) ट्रैक्टर और पावर 
टिल्लर, (4) रक फासफेट और पाइराइट, (5) लौह और 
इस्पात (0) लौह अयस्क (४) कच्चा लोहा और इस्पाव (४2) 
मिश्रधातु और विशेष इस्पात (6) अलौह धातुए पैट्रोलियम 
()) तेल की खोज और उत्पादन (॥) पैट्रोल परिष्कृत करना 
(॥0 चुने हुए पैट्रोलियम सम्बन्धी रसायन कोकिग कोयला 
((0०८गह 0०४)) भारी औद्योगिक मशीनरी जहाज निर्माण 
और ड्रेज, अखबारी कागज और इलैक्ट्रोनिक्स। जो उद्योग 
औद्योगिक नीति 956 की 'क अनुसूची के आधीन सरकारी 
क्षेत्र के लिए प्रारक्षित किए गए थे वे भी आन्तरक उद्योग की 
सूची में रखे गये। 

आन्तरक क्षेत्र (00९ 5९८०) के अतिरिक्त जिन नए 
औद्योगिक प्रस्तावों कौ राशि 5 करोड रुपये से अधिक होगी 
उन्हे भारी विनियोग क्षेत्र मे रखा गया। 956 के औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव मे दिए गए उद्योग जिनका विकास सरकारी क्षेत्र 
की जिम्मेदारी है को छोडकर बडे औद्योगिक घरनो विदेशी 
कम्पनियों और उनके अनुषगियो को आन्तरक एवं भारी 
'घिनियोग क्षेत्र मे उत्पादन इकाइया कायम करने की इजाजत 
दी गयी। इस प्रकार अन्य उद्यमकर्त्ता वर्गों को शेष क्षेत्रो मे 
विनियोग करने के अवसर दिए गए। 

दत्त समिति द्वारा प्रस्तावित “साझे क्षेत्र (3णा 5९९००) 
की धारणा को भी सिद्धान्त रूप मे स्वीकार कर लिया गया। 
सरकार का यह प्रयास था कि गैर सरकारी क्षेत्र की मुख्य 
प्रायोजनाओ मे इन दो क्षेत्रो मे इसे लागू करे। मध्यम क्षेत्र मे 
जहा एक करोड रुपये के विनियोग का प्रस्ताव हो बडे 


औधोगिक नीति 


औद्योगिक घरानो को छोडे अन्य उद्यमकर्त्ताओ को लाइसेन्सो 
के लिए आवेदन पत्र देने होगे। केवल सावधानो इस बात में 
बर्तनी होगी कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा (5८४०९ 0िदाए्टा ४ 
णआ॥2०) का अपव्यय न हो। 

लघु क्षेत्र-लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण (२€5९५क्षाणा) 
की वर्तमान नीति जारी रखी जाएगी और इस आरक्षण को उन 
क्षेत्रे मे बढाया जाए, जहा इस क्षेत्र की उत्पादन से माग को 
पर्याप्त मात्रा मे पूण करने की आशा हो। 

सहकारी क्षेत्र-कषि उद्योगो विशेषकर गन्ना पटसन 
और अन्य कृषि वस्तुओ का विधायन (20८८४५४४९) करने 
वाले उद्यमो मे सहकारी क्षेत्र के प्रार्थियों को लाइसेन्स जारी 
करने मे प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया। 

छूट की सीमा (8+ल्‍आ[(0०॥ [.7॥) -वर्तमान उच्यमो 
के महत्त्वपूर्ण विस्तार और नए उद्यमो की स्थापना के लिए 
लाइसेन्स कौ छूट सीमा 25 लाख रुपए से बढाकर ) करोड 
रुपए कर दी गयी। इस राशि का अर्थ भूमि बिल्डिंग और 
मशीनरी मे अचल परिसम्पत ([7१६८० 8$5९४७) से है। इसके 
अतिरिक्त () उत्पादन इकाई ऐसी होनी चाहिए जो अधिक 
बडे और औद्योगिक घरानो से सम्बन्धित म हो। (॥) उत्पादन 
इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसे मशीनरी और सामान के लिए 
30 लाख रुपये से अधिक या कुल विनियोग के 0 प्रतिशत 
से अधिक (जो भी कम हो) की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
न पडे। 

सरकारी वित्तीय संस्थान साझझे क्षेत्र की घारणा को 
सिद्धान्त रूप मे स्वीकार किए जाने के पश्चात्‌ भविष्य मे इस 
बात का आश्वासन देना होगा कि ऐसी मुख्य प्रायोजनाओं 
जिनमे सरकारी वित्त स्थानों से काफी मात्रा में वित्तीय 
सहायता प्राप्त हो मे प्रबन्ध स्तर पर, सहभागिता की अधिक 
मात्रा का प्रबन्ध किया जाएगा। सरकारी वित्तीय सस्थान भी 
अपनी वित्तीय सहायता की शर्त के रूप मे भविष्य मे दिए 
गए ऋण और जारी किए गए ऋणपत्रो पूर्ण या आंशिक रूप 
मे एक विशेष अवधि मे हिस्सा पूजी मे बदलने का अधिकार 
रखेगे। जहा तक भूतकाल मे दिए गए ऋणो एवं ऋण प्रो 
का सम्बन्ध है सरकारी वित्त सस्‍्थानो को दोषी फर्मों के साथ 
सन्धि कर इन्हे हिस्सा पूजी (4७9 ८००) में बदलते 
का अधिकार होगा। 


9 औद्योगिक लाइसैस प्रणाली मे उदारीकरण 
की लहर 
(सग्रा।्जाणा १४३६८2॥। वित8४ाववो 
[#त्लाहधाए) 
सरकार ने 2 फरवरी 973 को औद्योगिक लाइसेस 
नीति प्रस्ताव की घोषणा की जिसमे लाइसेस नीति मे कई 


औद्योगिक नीति 


सशोघन किए गए। इसकी मुख्य बाते निम्नलिखित हैं 

(क) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण आन्तरक 
उद्योगो (0०८ ॥005॥८७) और आत्तरक उद्योगों से प्रत्यक्ष 
फम्बन्ध रखने वाले उद्यागों और ऐसे उद्योगो को जिनमे 
निर्यात सामर्ध्य (8,907 ए०पशाएशे) बहुत अधिक है क्रान्तिक 
एवं अत्यन्त महत्त्व के उद्योग माना गया। इन उद्योगों को 
956 के औद्योगिक नाति प्रमाव के अनुसार 'क' अनुसूची में 
रखा गया। इन उद्योगों को सरकारों क्षेत्र में प्रारक्षेत करना 
होगा। 

बडे औद्योगिक घरानो (जिनकी परिसम्पतिं 20 करोड 
रुपए से कम न हो) को अन्य प्रार्थियों के साथ परिशिष्ट ! में 
शामिल किए गए उद्योगे! मे भाय लेने और उन्हे स्थापित करने 
की अनुप्रति होगी। 

(ख) विदेशी फर्मो, उनके अनु्षगियो और उनको शाखाओं 
को अन्य प्रार्थियों के साथ परिशिष्ट ] मे शामिल किए गए 
उद्योगो मे भाग लेने की अनुमति होगी। 

(ग) सहकारी समितियों, छोटे एब मध्यम उद्यमकर्ताओ 
को जनोपभोग को वस्तुओं (१४8४५ ८०5शाए॥ण 80०5७) 
के उत्पादन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। 
इस क्षेत्र को भी अधिकाधिक दायित्व लेगा होगा। 

(घ) सरकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे मिश्रित क्षेत्र 
(000 $९००/) को प्रान्‍्नति उपाय (ए0च्णा०ा् ताडतए 
गाथा) के रूप में विकसित करेगी। 


975 की औद्योगिक लाइसेस नीति 

25 अक्टूबर, 975 को सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स 
नीति में मुख्य परिवर्तन कर इसे और अधिक उदार बना 
दिया। स्तरकार ने 2। उद्योगो को लाइसेन्स प्राप्त करने से छूट 
दे दी। इसके अठिरिका 30 अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योगों मे विदेशी 
फर्मों और एकाधिकारी घरानों (४०४०० ॥४००५८७) को 
लाइसेस्स प्राप्त क्षमता के ऊपर अस्लामित विस्तार करने को 
इजाजत दे दी। 

5 नवम्बर, 975 को सरकार ने एकाधिकारी घरानो 
तथा विदेशी फर्मों द्वारा स्थापित अनधिकत क्षमता ([प्रावधा0- 
75९6 ८७७४०७)) को कानूनी बनाने की विधि की घोषणा 
कर दी। 

जाहिर है कि नयी परिस्थिति मे औद्योगिक लाइसेन्स 
प्रणाली अर्थहीन हो गयो। 972 मे 65 ओद्योगिक घरानो की 
अनधिकत क्षमता को कानूरी घोषित कर दिया गया। 7973 मे 
विश'खन ()।$8577८8/07) की आड मे 00 प्रदिशत 
क्षमता विस्तार की इजाजत दे दी गयी। 975 मे पहले 25 
प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता को सामान्य विस्तार के अघोन 
कानूनी घोषित किया गया, बाद मे 25 प्रतिशत और अतिरिक्त 
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क्षपता को स्वत लाइसेन्स प्राप्ति (#जॉप्याओटव्याबगए) 
के आघीन कानूनी मान लिया गया। मध्यम और लपघु क्षेत्र मे 
तो पहले ही लाइसेन्स नीति कार्य नहीं कर रही थी बड़े 
पैमाने के क्षेत्र मे चाहे इसे औषचारिक रूप से हटाया नहीं 
गया परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि विदेशी फर्में और बडे 
औद्योगिक घराने पहले अनधिकृत रूप मे अपनी क्षमता का 
विस्तार कर लेते हैं और सरकार बाद मे इसे वेघ घोषित कर 
देती है। जाहिर है कि सरकार के सामने उत्पादन बढाया 
प्रधान लक्ष्य बन गया है और औद्योगिक घरानो ओर विदेशी 
फर्मों को आर्थिक शक्ति को सीमित करता गौण उद्देश्य होता 
जा रहा है। 


उदारीकरण सम्बन्धी ठपाय (985) 


985 मे सत्ता सभालने के फौरन बाद प्रधानमत्री श्री 
राजीव गाधो कौ सरकार ने लाइसेन्स नीति को उदार बनाने 
की दिशा मे भारी परिवर्तन किए ताकि बडे औद्योगिक घयानो 
को विशेष रूप मे एकाथिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (802 है& 
०४०७४६ ॥१९६४४॥४४०) 82) के सौमाबन्धवों से मुक्त किया 
जाए। इन परिवर्तनों का साधारणातया बल इस बात पर था 
कि सरकारी निपत्रण को कम किया जाए। औद्योगिक नाति मे 
निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए। 

मात्रा सम्बन्धी मितव्यवताओ और आधुनिकौकरण 
के नाम पर साइसेन्स प्राप्त क्षमता मे डदारता 985 मे 
नोति सम्बन्धी परिवर्तनों मे उद्योग के तोन् गति से विकास 
की कल्पता कौ गयी इसके द्वारा मात्रा सम्बन्धी मितव्ययताए 
(छ8८ए०॥णा॥९$ ०6 5०४४४) और आधुनिकांकरण प्राप्त करने 
का लक्ष्य रखा गया जिसका अर्थ अद्यवव तकमालाजी का 
प्रयोग था। इस उद्देश्य से लाइसेन्स प्राप्त क्षमता में उदाखता 
लायो गयो जो इकाइया मात्रा सम्बन्धी मितव्ययताए प्राप्त 
करना चाहती थी उनको क्षमता के स्वत विस्तार की स्वाकति 
दी गयो और आघुनिकीकरण के लिए क्षमता मे 49 प्रतिशत 
की वृद्धि की इजाजत दी गयो। 

जनवरी 30 986 को साकार ने 23 उद्योगो मे एम 
आर. टी पो ओर ए884 कम्पनियों को लाइसेन्स से मुक्त 
कर दिया बहतें कि वे केन्द्र द्वात घोषित किसी भी पिछडे 
क्षेत्र मे स्थित हो। 

2 विस्तृत वर्गकरण की अवधारणा (00एल्‍क्काण 
87090 ४७4॥००१४) को लागू करना उत्पादन को प्रोत्साहन 
देने के लिए और किनर्माशओ को अथने उत्पाद मिश्रण 
(2०4ए८ म४०0 मे लोचशोलता उपलब्ध कराने के लिए 
ताकि बे बाजार माग के अनुसार उत्पादन को छाल सके 
बहुत सी मदे मे विस्तत वर्गोकरण को धारणा लागू को गयी 
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है। इनमे उल्लेखनीय हैं. मशीनी औजार, मोटर चालित 
दो पहियो की गाडिया, मोटर चालित चार पहियो कौ गाडिया 
कागज और कागज का गुद्दा रसायन औषध पेठो रसायन 
उर्वरक मशौनरी के आधार पर कोई भी विनिर्माता किसो ध्से 
मद का उत्पादन कर सकता है जब कि कुल उत्पादन कुल 
लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से नहीं बढ जाता। 

3 एम आर टी पी कम्पनियों की परिसम्पत्‌ की 
सीमा को बढाना एम आर टी पी कम्पनियों की परिसम्पत्‌ 
की सीमा (8७४८ |) 20 करोड रुपये से बढाकर 00 
करोड रुपये कर दी गयी। परिणामत ॥!2 कम्पत्िया इस 
अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो गयी। 

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मई 985 में 27 उद्योगो को 
शाशए अधिनियम की धागा 27 से छूट देने के अपने निर्णय 
कौ घोषणा की और फिर दिसम्बर, 985 मे इनमे से 22 
उद्योगो में ४९7० और ८8२५ कम्पनियों को लाइसेन्स प्राप्त 
करने से छूट दे दी। 

साथ ही केवल ऐसे औद्योगिक लाइसेन्स सम्बन्धी प्रस्ताव 
जिनमे 50 करोड रुपये से अधिक विनियोग होगा आर्थिक 
मामलो पर मत्रिमण्डल समिति की स्वीकत के लिए भेजे 
जाएगे जबकि पहले यह सीमा 20 करोड रुपये थी। 

4 लघुस्तर की इकाइयो सम्बन्धी रियायते लघु स्तर 
इकाइयो की विनियोग की सीमा 20 लाख रुपये से बढाकर 
35 लाख रुपये कर दी गयी ओर अनुषगियो (/धणा।आ6७) 
की 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये। किन्तु 200 मदे जो 
पहले आरक्षण सूची (२८५८४४४०॥ ॥) पर थीं इस सूची 
से हटा दी गयीं और मध्यम तथा बडे पैमाने के क्षेत्र को खोल 
दी गयीं। 


औद्योगिक लाइसेस व्यवस्था का उदारीकरण (988) 

केन्द्र सरकार ने जून 988 मे औद्योगिक लाइसेस 
प्रणाली के और अधिक उदारीकरण की घोषणा की ओर 
इसके साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए 
प्रोत्साहनो की भी घोषणा को 

गैर एप आर टी पी और गैर फैरा कम्पनियों को ऐसी 
'परियोजनाओ के लिए लाइसेस लेने की जरूरत नहीं जिनमे 
अचल परिसम्पत मे विनियोग 50 करोड रुपये तक हो यदि 
वे ऐसे क्षेत्रो मे स्थित हैं जो केन्द्र द्वारा पिछड़े क्षेत्र घोषित 
किए जा चुके है ओर यह सीमा गैर पिछड़े क्षेत्र मे स्थित 
परियोजनाओ के लिए 5 करोड रुपये होगी। ऐसी उद्योगों 
की सख्या जिनकी स्थापना के लिए लाइसेस लेना अनिवार्य 
है 56 से घटाकर 26 कर दी गयी। इस नयी नीति के आधीन 
गैर लाइसेसी क्षेत्र का विस्तार उन इकाइयो तक कर दिया 
गया है जो अपने आदानो ॥009७ थे; ३0 चरतिजत तवः 


औद्योगिक नीति 


आयात करती हैं जबकि इसके विरुद्ध पहले यह सीमा 5 
प्रतिशत थी। 

पिछड़े क्षेज्रे मे औद्योगोकरण को प्रोन्‍्नत करने के लिए, 
जो नये ओद्योगिक उद्यम पिछड़े क्षेत्रो मे स्थापित किए जाएगे 
उन्हे आय कर अधिनियम की घारा 80 प्ात के आधीन अपने 
लाभ के 20 प्रतिशत तक ]0 वर्षों की अवधि के लिए 
आयकर से राहत प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आयकर 
अधिनियम की घारा 80 । के आधोन सभी नये उद्यमो को 
आयकर मे राहत के रूय में 8 वर्षों की अवधि के लिए अपने 
लाभ के १0 प्रतिशत की कटौती का अधिकार होगा। इन दोनो 
धाराओ के लाभ अनुसूचित पिछड़े क्षेत्रो मे सचयी रूप मे 
औद्योगिक उद्यमो को प्राप्त होगे। 


0 औद्योगिक नीति (990) 
(परताइावतो 70॥0 , 990) 


उद्योग मत्री श्री अजीत सिह ने 3। मई 990 को जनता 
दल सरकार की उद्योग नीति की घोषणा की। नीति मे इस 
बात पर बल दिया गया कि रोजगार जनन (छक्ाए)०आग्ला। 
80॥७०»॥००) उद्योग के ग्रामीण क्षेत्र मे फैलाव और छोटे 
उद्योगो के निर्यात मे भाग को बढाया जाए। इसके लिए 
औद्योगिक भोति मे निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय 
किया गया 


लघु स्तर उद्योगो सम्बन्धी उपाय 

(0) प्लान्ट और मशीनरी मे विनियोग के लिए 985 मे 
निश्चित कौ गयी अधिकतम सीमा लघु स्तर उद्योगो के लिए 
वर्तमान 35 लाख रुपये से बढा कर 60 लाख रुपये कर दी 
गयी है और अनुषगी इकाइयो (७॥0॥»9 ७०॥७) के लिए 
यह 45 लाख से बढा कर 75 लाख रुपये कर दी गयी है। 

(#) पिद्टी क्षेत्र ([09 ४०८०४) के विनियोग की अधिकतम 
सीमा 2 लाख रुपये से बढाकर 5 लाख रुपये होगी। 

(५7) लघु स्व क्षेत्र मे तैयार की जाने वाली वस्‍्तुओ की 
स्पर्दाशकक्‍्ति को उन्नत करने के लिए आधुनिकीकरण और 
तकनालाजी उन्‍तति (०्लाएणे०ट्टा०्य धर/880गाणा) के 
प्रोग्राम लागू करने होगे। लघु स्तर विकास सस्था की छत्रछाया 
में एक उच्च तकनालाजी विकास केन्द्र कायम किया जाएगा 
जिसके आधीन बहुत से तकनालाजी केन्द्र, दूल कक्ष प्रक्रिया 
एब उत्पाद विकास केद्ध, परीक्षण केन्द्र आदि स्थापित किए 
जाएगे। 

(०) लघु स्तर उद्योगो को पर्याप्त और उचित समय पर 
उधार उपलब्ध कराने के लिए एक नया शिखर बेक (४९४ 
छक्षा0 जिसका नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (5002 
पातएज्ञाा९३ 0९ए९०फएाशला। छञा८ >7त9 रखा गया है 


औद्योगिक नीति 


पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसका एवं अन्य 
चाणिज्य बेको का एक मुख्य कार्य पिद्दो एव ग्रामीण उद्योगो 
के लिए सावधि ऋणों (पल्ला॥ ।0क5) और कायकारी पूजी 
दोनो के रूप मे इनकी आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए 
अधिक उधार उपलब्ध कराना हैं। 

(0) खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ओर खादी एवं ग्राम 
उद्योग जोर्डो की क्रियाओ का विस्तार किया जाएगा और इन 
सस्थाओ को ओर मजबूत बनाया जाएगा त्ताकि बे ग्राम तथा 
कुटौर उद्योगो म॑ काम करने वाले कारगर को अधिक 
सहायता कर सक। 


कृषि विधायन उद्योग (4९9/0 970९७ ॥प्रेण५ञा65) 
'कषि विधायन उद्योगो मे जहा भारी सफलता प्राप्त हुई 
बहा उत्पादक और विधायन कर्त्ताआ का एकीकरण किया 
गया, जैसे कि चानी उद्योग मे। अन्य कप आधारित उद्योगो 
के लिए भी यह आवश्यक हे कि उत्पादन एवं विधायन इकाइयो 
में घनिष्ठ सम्बन्ध कायम किया जाए। अत ओद्योगिक नाति 
मे ऐप्ली परियोजनाओ की प्रोन्‍्लति पर विशेष बल दिया जाएगा 
जो साझे स्वामित्व के आधार पर गठित को जाएगा। उत्पादकों 
को सहकारी समितियों के ढाचे या इससे मिलते जुलते 
सस्थातात्यक ढाचे की परिधि मे बिधायन इकाइया स्थापित 
करने के लिए ग्रोत्साहित किया जाएगा। इससे कि उत्पादन 
बढाने के लिए बेहतर तकनालाजी को पहुचाता भी निश्चित 
हो सकेगा। जिन क्षेत्रो मे इकाइया को लाइसेस प्राप्त करने की 
जरूरत हे उनमे भी नाति यह होगी कि विधायने इकाइया 
ग्राम क्षेत्रो गे लगाई जाए जहा उत्पादन केन्द्रित ह। कच्चे माल 
को समीपता के लाभ के अतिरिक्त इससे उद्योग के 
विकेन्द्रीकरण मे मदद मिलेगा और ग्राम क्षेत्रा भे रोजगार 
बढ़ेगा। 
कि विधायन उद्योग को उधार-आवण्टन (टाल्तावा 
]००४४०)) में वित्तीय संस्थानों से उच्च प्राधामकता प्राप्त 
होगी। 
औद्योगिक स्वीकृतियो (!0995079]99797०५०)७ के लिए 
कार्य पद्धति 
भारतीय उद्योग को अन्तर्राष्टय दृष्टि से अधिक पग्रततिस्पर्डी 
बनाता होगा। इसे अनावश्यक अफसरशाही जजारों से भो 
मुक्त कराने की चरूरत है ओर इसके लिए सरकार से प्राप्त 
करने बाली स्वोकतियों कौ सख्या घटानी होगी। जबकि 
सरकार ससाधनो के सीमाबन्धत को दृष्टि मे रखते हुए बडी 
परियोजनाओं का परीक्षण करती रहेगी मध्यम स्तर के विनियोग 
सम्बन्धा निर्णय उद्यमकत्ताओ पर हा छोड दिए जाएगे। इन 
उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित निणय किये गये ह 
लाइसेस हटाना गेर पिछड़े क्षेत्रे मे 29 करोड रुपये 
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तक अचल परिसम्पत में बिनियोग और केन्द्र सरकार द्वारा 
अनुप्तूचित पिछडे क्षेत्रो मे 75 करोड रुपये तक बिनियोग के 
लिए सभी इकाइयो को लाइसेस प्राप्त करने या पजीकरण 
करने से छूट होगी। 

पूजी वस्‍्तुओ का आयात पूजी वस्तुओ के आयात के 
लिए कसी भो उद्यमकर्त्ता को इकाई के लिए आवश्यक 
प्लान्ट ण्व मशानरी के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत उतार मूल्य 
((.॥70०१ ५७९) तक आयात करने का अधिकार होगा। 

कच्चे माल और हिस्से कच्चे माल आर हिस्सा के 
आयात के लिए वार्षिक उत्पादन के फेक्टी द्वारा मूल्य 
(६६९ए7७ ४०९) के 30 ग्रतिशत मूल्य तक आयात की 
इजाजत होगी। उत्पादन के फ़ैक्टो द्वार मूल्य मे उत्पादन की 
मद पर उत्पदव शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा। खुले 
सामान्य लाइसेस (0707 00॥27४! [.40९॥०८) पर उपलब्ध 
कच्चे माल एव हिस्सो पर भी 30 प्रतिशत का सीमा लागू 
होगी। 

विदेशी सहयोग (ए0कलट्टा (णामरएा/ककणा) 
तकनालाजी हस्तातरण (झा 00(६ए॥0029) के सम्बन्ध 
ये यदि उद्यमकत्ता तकनालाजी का अथात करना आवश्यक 
समझता है जो वह ।वदेशी सहयोगी से सन्धि कर सकता हे 
बशर्ते फि रायल्टा भुगतान (00६8७ 73) 707॥) झुल ”एब 
विक्रय के 5 प्रतिशत से अधिक आर निया के 8 प्रतिशत से 
अधिक न हो। 

विदेशी विनियोग (#0+08४ 77%९887909) 
तकनालाज के प्रभावों अन्तर्प्रवाह को ध्यान म॑ रखते हुए. 
हिस्सा पूजी मे 40 प्रतिशत तक विनियोग स्वचालित रूप मे 
करने की इजाजत होगो। ऐसे प्रस्तावों मे भा आयातित माल 
कौ उतार लागत ([.आ950 ४४७९) प्लान्ट एबं मशानरा के 
मूल्य के 30 प्रतिशत से बढ़ना चाहिए। 

निर्यात प्रेरित इकाइया (0५कण0त50९6 एके 
शत प्रतिशत नियात इकाइया ओर नियात विधायन क्षेत्रो (8: 
9० 90०९६५४३ 207९5) को भी 75 करोड की बिनियोग 
सीमा तक लाइसेंस प्राप्त करने स छट होगी। 
औद्योगिक ग्रेवि (990) का मूल्याकन 

नहा उद्योण नाति (990) का उद्देश्य लघु स्तर के 
उद्योगो एवं कापि पर आधारित उद्योगा को प्रोन्‍नत करना हे 
इन्हे बडे उच्चोगों की घुसपठ के बिछूद्ध सुरक्षित करना होगा 
अन्यथा लघु उद्योगा को उन्नत करने का उद्देश्य माममात्र बन 
कर हो रह जाएगा। बडे व्यापारिक घशाना आर बहुराष्टाय 
निगमो का आक्रमण जिसके द्वारा वे लघु क्षेत्र के जनोपभोग 
फी चस्तुओ मे बाजार भाग को हथियाना चाहते ह एक 
गम्धार रूप धारण कर गया है। जा तुक ग्रज़्यदारकुए की 


08 


शब्त लघु क्षेत्र के आरक्षण को प्रभावी रूप मे सरक्षित नहीं 
करती लघु स्वर क्षेत्र की रोजगार जनन प्रक्रिया पर बड़े 
व्यापारिक घरानो की ग्रसनशील क्रियाओ का गम्भीर दुष्प्रभाव 
पडेगा। 

औद्योगिक नीति जहा तक उदारीकरण ओर लाइसेस 
हटाने का सम्बन्ध है राजीब गाधी के आधीन चलायी जा रही 
कांग्रेस (६) की नीति को आगे बढाती है। अन्धा घुन्ध और 
अविनियमित उदारीकरण के फलस्वरूप लघु स्तर इकाइयो 
को बाजार से बाहर निकालने के रूप में गम्भीर विकृतिया 
पैदा हो सकती हैं इसी प्रकार अनावश्यक मदो के आयात की 
स्वीकति देने से या पूजी बस्‍्तुओ के आयात की इजाजत देने 
से जबकि देशीय क्षमताओ का अल्प प्रयोग हो रहा हो 
सरकार ने अन्धा धुन्ध उदारीकरण के कुप्रयोग या दुरुपयोग 
के विरुद्ध किसी प्रकार के सरक्षण की व्यवस्था नहीं की। 
विदेशी सहयोग को अप्रतिबन्धित स्वतञ्ता देने करा परिष्णम 
भूतकाल में भी यह हुआ था कि ऐसी फर्म जनोपभोग बस्तुओ 
के क्षेत्र मे प्रवेश कर गयीं और तकनालाजी के हस्तातरण की 
अपेक्षा विदेशों सहयोग द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया 
आरम्भ हो गयी। उद्योग नीति आठवीं योजना के दिशा निर्देश 
पत्र में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से बहुत 
क्रमजोर जान पडती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यभाग की 
पूर्णतया उपेक्षा करती है। यह कहीं अधिक बेहतर होगा कि 
आद्योगिक नीति मे सशोधन किया जाए ओर एक विनियामक 
प्रक्रिया (१९९७॥७(०४५ ॥0९८॥क्षा।॥0) की व्यवस्था की जाए 
जो विनियोग की दिशा निर्देश करे इसकी बजाए कि बाजार 
प्रक्रिया की प्रभाविता मे पूर्ण विश्वास रखा जाए। जनता दल 
सरकार के गिरने के पश्चात्‌ इस नीति को अमल मे नहीं 
लाया गया। 


33 नयी औद्योगिक नीति (3993) 
(3७४ परात्राह्ञायत्री 20009, 994) 


श्री भरसिम्हा रब के नेतृत्व मे स्थापित कांग्रेस (३) की 
सरकार ने जुलाई 24 99] को नयी ओद्योगिक नीति की 
घोषणा की। इस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय 
औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नोकरशाही नियन्त्रण 
कौ जकड से मुक्त करना था भारतीय अर्थव्यवस्था मे 
'उदारीकरण चालू करना था ताकि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ 
एकीकरण किया जा सके प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग पर लगे 
हुए प्रतिबन्धो को हटाना था और देशी उद्यमकर्त्ताओं को 
एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार कानून द्वारा लगायी 
गयी रुकाबढो से मुक्त करना था। इसके अतिरिक्त ऐसे 
सार्वजनिक उद्यम जिममे प्रत्याय दर (२8६४ ०शणा)) बहुत 
थोडी थी या जो कई वर्षो से घाटे पर चल रहे थे उनके भार 
से मुक्त होना था। इन सभी सुधारों को दृष्टि मे रखते हुए 





औद्योगिक नीति 


नयी औद्योगिक नीति निम्नलिखित क्षेत्रों मे पहल करना 
चाहती था (४) औद्योगिक लाइसेस प्रणाली (#) विदेशी 
विनियोग (४४) विदेशी तकनालाजी नीति (१०) सार्वजनिक 
क्षेत्र सम्बन्धी नीति ओर (9) एम आर टी पी कानूता। 

औद्योगिक लाइसेस नीति ([्रपषाभ[०लाबगड़ 
7०॥९)) तत्पश्चात्‌ औद्योगिक लाइसेस कुछ विशेष उद्योगों 
को छोड विनियोग स्तर का ध्यान किए बिना सभी उद्योगों 
के लिए हटा लिए जाएंगे। इस नीति के मुख्य पहलू निम्नलिखित 
थे 

(0) कुछ उचद्योगा की छोटी सी सूची को छोड अन्य सभी 
औद्योगिक प्रोजैक्टो के लिए औद्योगिक लाइसेस हटा लिए 
जाएंगे। परिशिष्ठ 2 की सूची मे ऐसे उद्योग शामिल किए गए 
जो सुरक्षा एवं सामरिक महत्त्व से सम्बन्धित हैं. जो सामाजिक 
कारणो खतरनाक रसायन और पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
कारणों और सर्वोत्कृष्ट उपभोग (0॥(8 ०णा5प्रगए00॥) की 
मदो से जुडे हुए हैं। 

(0) ऐसे क्षेत्र जिनमे सुरक्षा एबं सामरिक महत्व का 
प्रभुत्व है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरक्षित रहेगे। (परिशिष्ट ) 

(४0 ऐसे ग्राजैक्ट जिनमे आयातित यूजी वस्तुओं की 
आवश्यकता है उन्हे एक दम स्वीकृति दे दी जायेगी। 

(00 ऐसे शहर जिनकी जनसख्या 0 लाख से कम है 
उनमे केन्द्र सरकार से औद्योगिक इकाइया स्थापित करने के 
लिए स्वीकृति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी (केवल 
अनिवार्य लाइसेस वाले उद्योगो को छोडकर)। ॥0 लाख से 
अधिक जनसख्या वाले शहरों मे केवल प्रदूषण मुक्त उद्योगों 
जैसे इलैक्टोनिक्स साफ्टवेयर और मुद्रण को छोड अन्य सभी 
उद्योग शहर की हद से 25 किलोमीटर की दूरी पर लगाये 
जाएंगे। 

(») औद्योगिक लासेस से छूट चर्तमान इकाइयों के सभी 
महत्त्वपूर्ण विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी लागू होगी। 

परिशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सरक्षित उद्योगों 
की प्रस्तावित सूची 

] अस्त्र शस्त्र और सम्बन्धित सेन्य सामग्री प्रतिरक्षा 
हवाई जहाज और जगी जहाज 2 परमाणु शक्ति 3 कोयला 
और लिग्नाइटर, 4 खनिज तेल 5 लौह अयस्क मंगनीज 
अयस्क क्रोम अयस्क जिपसम गन्धक सोने और हीरो का 
खनन 6 ठाबा सीसा जस्ता टिन मोलबडिनम एवं वोलफैम 
का खनन 7 परमाणु शक्ति की अनुसूची में दिए गए खनिज 
8 रेलवे परिवहन। 

परिशिष्ट 2 उन उद्योगो की सूची जिनके बारे मे 
औद्योगिक लाइसेस अनिवार्य होगे। 

] कोयला ओर लिग्नाइट 2 (रूश्व को छोड) पेट्रोलियम 
और इसके आसब उत्पाद (एछाजञ्नातबढ #7०0ए९5) 3 
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अल्कोहल पेष पदार्थों से म्च बनाना एवं इसका क्षरण, 4 
चोनी 5 पशुओ को चरबी एवं तेल 6 सिगार और उम्बाकू 
के सिंगोंट और तम्बाकू की स्थानापत्ति निर्मित वस्तुए, 7 
एसबेस्टास और एसग्रेस्टास पर आधारित वस्तुए, 8 प्लाई बुड 
सजावटी लकडी और अन्य लकडी पर आधारित वस्तुए जैसे 
अणु बोर्ड, मध्यम अणु वाले फाइबर बोर्ड ब्लाक चोर्ड 9 
कच्ची खाले चमंड़ा और कमाया हुआ चमडा ॥0 कमाये 
हुये पशुलोम (ए0७0॥5) ! मोटर कारे, [2 कागज एवं 
अख़बार कागज, 3 इलेक्टोनिक्स एगेस्पेस एवं प्रतिरक्षा 
सामग्री, 4 औद्योगिक विस्फोटक (007ढ €रफ़०ज्र९5) 
[5 खतरनाक रसायन 6 आंषध निर्माण, 77 मनोरजन 
इलैक्टानिक्स (वी सी आर, रगीन टी वी., केसेट प्लेयर, 
रेफीकार्ड') 8 श्वेत वस्तुए (५४)॥९४०००७) जैसे रेफ्रिजरेटए, 
घरेलू बर्तन, कपड़ा घोने की मशीने माइक्रोवेव ओवन, एयर 
कडौशनर)। 
नोट--अनिवार्य लाइसेस के प्रावधान लघु स्तर के उद्योगों 
पर लागू नहीं होगे चाहे वे ऊपर दी गई सूची मे से किसी भी 
मद का उत्पादन करे। 
विदेशी विनियोग (#0#शहूव 770 ८६७॥९॥)-उच्च 
प्राथमिकता वाले क्षेत्रो मे विदेशों विनियोग को आमाजित 
करने के लिए जिनमें भारी विनियोग और उन्नत तकनालाजी 
को आवश्यकता है ऐसे उद्योगो मे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग 
(0066 णरशहट्टा) #५८शाशा0 के सम्बन्ध मे यह निर्णय 
किया गया है कि 5 प्रतिशत तक विदेशी हिस्सा पूजी को 
स्वोकति दे दो जाए। 
विश्व बाजारे मे भारतीय बह्तुओ के निर्यात को प्रोन्तत 
करने के लिए सरकार विदेशी व्यापार कम्पनियों (80९80 
प्रा॥्नता8 ९००॥/७४७॥९७) को प्रोत्साहित करेगी ताकि वे भारतीय 
निर्यावको कौ निर्यात सम्बन्धी क्रियाओ मे सहायता करे। 
सरकार एक विशेष सत्तायुक्त बोर्ड स्थापित करेगी जो 
बडी अर्न्तराष्टीय फर्मों के साथ बातचौत करेगा ताकि कुछ 
चुने हुए देशो मे प्रत्यक्ष विदेशों विनियोग के प्रस्ताव स्वोकृत 
किये जा सके। 
विदेशी तकनॉलाजी (#0/शए७ "९८४७॥००४१)- 
भारतीय उद्योग मे इच्छित तकनालाजीय गतिवाद ([९एछागा0- 
॥09॥02 0५7%9ञ्ग) लाने के लिए सरकार उच्च प्राथमिकता 
बाले उद्योगे मे तकनालाजी सन्धियो के लिए स्वत स्वीकति 
(&ए०ण०९ 8.]्ञा०५2) प्रदान करेगो। 
यह सुविधा अन्य उद्योगो को भी प्राप्त होगी यदि ऐसी 
संधियों मे विदेशी मुद्रा को आवश्यकटा न हो। भातीय 
कम्पनियों को अपने विदेशी सहयोगियों के साथ अपनी 
काशिज्यिक सूझ्त बूझ के अनुसार तकनालाजी हस्तातरण 


पणो2) प्रथ्रा5थि) की शर्ते तय करने की इजाजत 
गैगी। 
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सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी नीति (?णा॥ट 5९९०7 
ए०ा०३)-सार्बजनिक क्षेत्र के बररे मे प्रारम्भिक जोश जिसके 
बल पर यह नये औद्योगिक एवं तकनालाजीय योग्यता वाले 
क्षेत्र मे दाखिल हुआ, अब समाप्त हो गया हें। सार्वजनिक 
क्षेत्र के निष्पादन सम्बन्धी बहुत सो समस्याएं उत्पन्न हो गई 
हैं--उत्पादित में अपर्याप्त वद्धि घटिया प्राजक्ट प्रबन्ध स्टाफ 
का आवश्यकता से अधिक होत, लगातार तकनालाजीय उन्‍्तयन 
(€क्लाण०१2०३॥ प्रड्घ908॥०) की कमी एवं मानवीय 
ससाघन विकास की ओर अपेक्षाकत कम ध्यान देना आदि। 
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यमों मे विनियुक्त पूजी पर 
प्रत्याय दूर (२86 0 रेशप्र) भी कम ही रही है। परिणामत 
बहुत से सार्वजनिक उद्यम सरकार के लिए सम्पत्ति न बनकर 
एक बोझ बन गये है। अत अब सरकार के लिए यह 
अनिवार्य हो गया है कि वह सार्वजमिक उद्यमो के बारे मे 
क्या नीति अपनाये। ऐसी इकाइया जो इस समय कुछ हद तक 
दोषपूर्ण छय से चल रही हैं परन्तु जिठको जीवनक्षम बनाया 
जा सकता है उनमे सरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिएं 
ताकि उनको नया जीवन प्राप्त हो सके। भविष्य मे सावजनिक 
क्षेत्र के विकास मे प्राथमिकता क्षेत्र (श07(७ 888) 
निम्नलिखित हांगे-- 

(क) अनिवार्य अध सरचना वस्तुएं (॥ीघ5क्‍परणणा& 
20०05) एवं सेवाए। 

(ख) तेल एबं खनिज सस्ापनो की खोज एब विद्योहन। 

(ग) ऐसे क्षेत्रों मे तकन्नलाजीय विकास आर निमाण 
सामर्थ्य को परिषोषित करना जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन॑ 
विकास कौ दृष्टि से क्रान्तिक महत्त्व रखते हे ओर जिनमे 
निजी क्षेत्र द्वार विनियोग अपर्याष्ति है। 

(घ) ऐसी वस्तुओ का निमाण जिनमे सामरिक कारणतत्त्व 
प्रधान स्थान रखते हैं जैसे प्रतिरक्षा सामग्री। 

इन बातो को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित 
निर्णय किये-- 

(ै) सार्वजनिक क्षेत्र के आधीच बिनियोग क्षेत्र की समीक्षा 
कौ जाएगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को अध सरचना हाई टेक 
(प्रा ६४०) और सामरिक महत्त्व के उद्योगो तक सीमित 
रखा जा सके। भले हो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र 
सरक्षित रखे जाए किन्तु कई अन्य क्षेत्र जे अभी तक सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए रिजव थे, निजी क्षेत्र के लिए चयनात्मक रूप मे 
खोल दिये जाएगे। इसी प्रकार स्रावजनिक क्षेत्र को भी ऐसे 
क्षेत्रे मे प्रवेश करने की स्वाकति दी जाएगो जो इसके लिए 
संरक्षित नहीं हैं। 

80 ऐसे सार्वजनिक उद्यम जो जीर्ण रूप मे बोगार हैं 
और जिनके सक्षम बनने - कोई सभावना नहों उन्हे 

न्य 


॥0 


पुनरुत्थान/पुन स्थापना के लिए ओद्योगिक एव वित्तीय पुन 
निर्माण बोर्ड (35090 ० ॥095079 )0 गागालव र६ 
«णाआआए७70॥) को सौप दिया जाएगा। श्रमिकों के हितो को 
रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया ($0टवा $९८०वाए 
%/९2८)३७9॥8॥0) कायम की जाएगी ताकि विस्थापित श्रमिको 
को राहत पहुचाई जा सके। 

(४) ससाधन गतिमान करने एवं सार्वजनिक सहयोग 
को बढावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे सरकारी हिस्सा 
चूजी के एक भाग को पारस्परिक निधियों (४०७४४ पि05) 
वित्तीय सस्थानो सामान्य जनता को बेचा जाएगा। 

(४०) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के बाड़ों को अधिक 
व्यवसायिक ([40(८५५॥०॥४) बनाया जायेगा और उन्हे और 
अधिक अधिकार दिए जाएगे। 

(५) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के निष्पादन में उन्नति 
लाने के लिए बोधज्ञापन (४शा।णद्मातगा) 6 डकश5द्वात 
708) की पद्धति द्वारा प्रबन्धनो को अधिक स्वायत्तता दी 
जाएगी और उन्हे अधिक दायित्वपूर्ण भी बनाया जाएगा। 

'एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम-- 
एम आर टी पी अधिनियम जून 970 में लागू किया गया। 
छठी योजना मे उत्पादिता पर अधिक बल देने के कारण इस 
अधिनियम मे 2982 और 984 में मुख्य सशोधन किए गए 
ताकि औद्योगिक विकास एब विस्तार के मार्ग मे आने बाली 
अडचने हटाई जा सके। परिवर्तन की इस प्रक्रिया को 985 
मे और अधिक गति तब प्राप्त हुई जब औद्योगिक घरानो के 
आधीन परिसम्पत कौ सीमा (8५5९ 0) बढा दी गयी। 

औद्योगिक ढाचे मे बढ़ती हुई जटिलता ओर उच्च 
उत्पादिता प्राप्त करने के लिए मात्रा सम्बन्धी मितव्ययताओ 

(8८णा०णागा९$ ० 5०७०) का लाभ उठाने के लिए तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की दृष्टि से 
यह अनुभव किया गया कि सरकार द्वारा बडी कम्पनियों के 
विनियोग सम्बन्धी निर्णयो मे एम आर टी परी अधिनियम 
(२7 4८) के माध्यम से हस्तक्षेप हानिकारक है। अत 
सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन कम्पनियों को अपने 
'विनियोग निर्णयो के लिए एम आर टी पी आयोग से स्वीकृति 
नहीं लेनी पडेगी। इसकी अपेक्षा अब एकाधिकाए, प्रतिबन्धात्मक 
एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के नियन्त्रण एवं विनियमन पर 
बल रहेगा न कि एकाधिकारी घरानो को अपनी विस्तार 
योजनाओं, नये उद्यम स्थापित करने विलयन और स्वामित्वहरण 
(9(४०४८7) या निदेशको कौ नियुक्ति के लिए सरकार से 
इजाजत लेने पर। नीति का मुख्य केद्ध अनुचित या प्रतिवन्‍्धात्मक 
व्यापार व्यवहार ((४५६४९॥४६ 0808 974०(॥०९5) पर अकुश 
लगाना होगा। 


औद्योगिक नीति 


अनारक्षण (00-76६ध४५(07) द्वारा और उदासैकरण 


]4 अप्रैल 993 को सरकार ने तीन और मदो को 
अनिवार्य लाइसेस प्राप्ति के लिए आरक्षित 8 उद्योगो की 
सूची से हटा लिया। ये तीन मदे हैं. मोटर कारे, श्वेत वस्तुए 
और कच्ची खाले एवं चमडा और पेटेन्ट चमडा। इन मदो को 
अनारक्षित करने का मूल उद्देश्य इन उद्योगों मे विनियोग के 
प्रवाह को बढ़ाना था। 0 से 2 करोड़ की सीमा के बीच 
बढ गए विशाल मध्यम वर्ग के विकास के परिणामस्वरूप 
श्वेत बस्तुओ अर्थात्‌ कपडे धोने की मशीनों रेफ्रीजिरेटरो 
बातानुकूलकों आदि की माग बढती जा रही हैँ और ये वस्तुए 
अब विलास वस्तुए नहीं समझी जातों। इसी प्रकार उच्च 
मध्यम चर्ग और समृद्ध वर्गों द्वारा मोटर कारो की माग भा बढ़ 
रही ह विशेषकर उस परिस्थिति मे जब सरकार वरिष्ठ 
अधिकारियो ओर प्रबन्धको को कारे खरीदने के लिए ऋण 
भी देती हे। जहा तक कच्ची खालो और चमडे की बात है 
इसके अनारक्षण का उद्देश्य निर्यात को बढावा देना है। 

बिदेशी विनियोग के प्रति उदारोकरण को नीति का 
अनुसरण करते हुए सयुक्त मोर्चा सरकार ने दिसम्बर 996 
मे उद्योगो के 6 वर्गों को उस सूची मे शामिल कर लिया 
जिनमे विदेशी हिस्सा पूजी की 5] प्रतिशत तक सहभागिता 
के लिए स्वत स्वीकृति (॥४(णात३॥० ॥.907०५३/) होगी। 
अतिरिक्त सूची में पूजी वस्तुओ और धातुकर्म उद्योग, मनोरजन 
इलेक्टोनिक्स खाद्य विधायन उद्योग खनन और ऐसे उद्योग 
शामिल किए गए हैं जिनकी निर्यात क्षमता महत्त्वपूर्ण है। 

सरकार ने 9 उद्योगो की एक ओर सूची तैयार की है 
जिसमे 74 प्रतिशत तक स्वत स्वीकृति को इजाजत होगी! 
इन मे हैं. तेल और गेस क्षेत्र से सम्बन्धित ख़बन सेवाए, धातु 
एव श्रत धातु उद्याग गेर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत नौपरिवहन 
मौसम विज्ञान, भू भौतिकी के उपकरण एवं औजार, बिजलीजतन 
एवं सचारण सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव रण्जुमार्ग 
चन्दरगाहे और पावर प्लान्टो का निर्माण एवं रख रखाव। 
भू परिवहन के अतिरिक्त जल परिवहन और गोदाम एवं 
भाण्डागार सेवाए भी शामिल की गयी है। इन प्रस्तावों का 
मूल उद्देश्य यह है कि सरकार प्रत्येक प्रस्ताव की जाच करने 
की नीति अपनाना नहीं चाहती। 

इन नौति सम्बन्धी उपायो का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
आधारसरचना, आतरिक ओर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, निर्यात प्रेरित 
उद्योगो कृषि तथा फार्म क्षेत्र से सम्बन्धित उद्योगो मे विदेशी 
प्रत्यक्ष विनियोग का प्रवेश सुविधाजनक बनाया जाए। 


नयी औद्योगिक नीति की समीक्षा 
सरकार द्वारा 24 जुलाई 99 को घोषित नयी ओद्योगिक 
नीति ने भारताव उद्योग को लम्बे समय से चल रही लाइसेस 


औद्योगिक नीति 


राज प्रणाली को समाप्त करने कौ माग को पूरा कर दिया। 
(यहा शब्द उद्योग निगम क्षेत्र का पर्यायवाच्ी ही मानना 
चाहिए) इस नीति मे यह बात साफ शब्दों में कही गयी हें 
कि केवल 5 उद्योगो को छोड़ जिनमे कोयला पेटोलियम 
चीनी सिग्रेट, खतरनाक रसायन औषध ओर कुछ विलासी 
कस्तुए शामिल हैं अन्य सभी उद्योगो मे लाइसेंस समाप्त कर 
दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति मे एम आर टी 
पी कम्पनियों और प्रधान उच्चमों (00व्राशक्षा। णाए॑शाओए 
789) के लिए परिसम्पत सीमा (855७ 0) हटाने की 
चोषणा को है। सरकार के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय के कारण 
सरकारी अफसरशाही द्वारा उत्पन की जाने वाला अनेक 
हकाबटे फाट दी गयीं। इस दृष्टि से ओद्योगिक नीति का 
स्वागत किया जाना चाहिए क्‍योंकि इसने लाइसेस परमिट 
राज को समाप्त करने का साहस पूर्ण नियय किया ह और 
उद्यमकर्त्ताओ को सरकारी अफसरो से उद्यप चलाने या क्षमता 
का विस्तार करने के लिए इजाजत लेने को परेशानी से मुक्त 
कर दिया। सरकार के बदलते हुए दृष्टिकोण मे एम आरटी 
पी आयोग अब असगत हो गया हैं। इस निर्णय के 
परिणामस्वरूप अब एम आरटी पी कम्पतिया नये उद्यम स्थापित 
कर सकेगी वे अपने विस्तार, बिलयन (/०8०) समामेलन 
(#॥2१थ॥३॥0०)) और स्वामित्वहरण को योजनाओं को 
बिना सरकारी स्वीकृति प्राप्त किए लागू कर सकेगी। उन्हे 
निदेशक नियुक्त काने का भी अधिकार होगा। दूसरे शब्दों मे, 
नई औद्योगिक नीति ने बहुत सी ऐसी अडाचनो को हटा दिया 
है जो बडे निजी निगम क्षेत्र के विकास के मार्ग मे रुकावट 
बनी हुई थीं। व्यापारी हल्को मे इन सब प्रावधानो का स्वागत 
हो हुआ। ओद्योगिक लाइसेस प्रणाली ओर नियत्रणो के 
शासन को तोडने के कारण सभी क्षेत्रों मे राहत महसूस हुई 
है। 
किन्तु ओद्यागिक नावि के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनकी 
'कडी आलोचना हुई है उनमे उल्लेखनीय पर विचार करना 
रुचिकर होगा। 
विदेशी पूजी सम्बन्धो नीति-प्रथम नई ओद्योगिक 
नाति विदेशी पूजी को आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयास 
करती है इसमे उच्च प्राथमिकता वाले उच्योगो मे प्रत्यक्ष 
विदेशी विनियाग के रूप में 5% तक हिस्सा यूजी की 
स्वाकति देने का निर्णय किया पया हैं सरकार ने यह बात भी 
स्पष्ट को हे कि यदि समग्र उत्पादन का नियांत किया जाता 
है तो 00 प्रतिशत तक बिदेशा हिस्सा पूजी को थो इजाजत 
होगी। यह सब इसा विश्वास के आधार पर किया जा रहा हे 
कि प्रत्यक्ष विदेशा विनियोग हमारे विकास के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। यह नेहरु माडल के ठाक विपरीत हैं जिसमे 


या 


बिकास की अस्तर्वतों अवस्था (प्र्याडाततणा॥ं छ959) में 
बिदेशी पूजी के आयात की इजाजत दी गई ताकि हम 
आत्म निर्भर एव स्ववस्फूर्त अर्थव्यवस्था (5 इथाटाबाधा8 
€०णा०णा९) के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। परन्तु घटनावक्र 
को दिशा ऐसी हाँ रही जेसी नेहरू ने कल्पना कौ थी। 
विदेशी पूजी के मुक्त प्रवाह के विचार को इस आधार पर 
आगे बढाया जा रहा है कि इससे हमे अत्यन्त आवश्यक 
विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ओर दूसरे इसके द्वारा हमे उच्च 
प्राथमिकता बाले उद्योगो के लिए विनियोग की भारी मात्रा 
प्राप्त हो सकेगी। किन्तु भय यह है कि विदेशों पूजी का 
स्वागत करने के जोश मे हम कहीं अपनी स्वायत्तता बहुराष्टीय 
निगमो को तो बेच नहीं रहे हैं। जो विचारक इस नीति का 
समर्थन करते हैं उनका कहना है कि भारत के यास बहुत 
थोड़ी विदेशों पूजी है-989 भें केवल 425 करोड डालर 
जबकि कई छोटे देशो अथात इन्डोनेशिया (735 करोड 
डालर) अर्जनटाइना (028 करोड डालर) थाईलैंड (65 
'करोड डालर) मलेशिया (84 6 करोड डालर) ओर मेक्सिको 
(224 करोड डालर) के पास विदेशी विनियोग की कहीं 
अधिक राशि उपलब्ध है। साम्यवादी चीन के पास भी 40 
करोड डालर की विदेशी पूजी उपलब्ध है। इसो कारण भारत 
के तत्कालीन वित्त मत्री डा मनमोहन सिंह ने कहा कि 
आरत को विदेशी पूजी अन्तर्प्रवाह से अनावश्यक रूप में 
भयभीत नहीं होना चाहिए और न ही इसे भारत को स्वायक्ठता 
पर प्रहार मानता चाहिए। 

किन्तु आलोचको के मत का आधार हमारा भूतकाल का 
अनुभव हे। एक बार विदेशी पूजी को बेगेक टोक प्रवेश 
मिल जाए, तो समय के साथ साथ उच्च प्राथमिकता एवं 
निम्न प्राथमिकता वाले उद्योगों में भेद धारे धीरे समाप्त हो 
जाएगा ओर विदेशी विनियोग को सफल बनाने के लिए 
उत्पादन के सभी क्षेत्र के द्वार विनियोग के लिए खोल दिये 
जाएगे। पेप्सी कोला का हाल का अनुभव इस बात का साफ 
प्रमाण है कि सरकार ने इसकी स्वीकृति न्यूनतम प्राथमिकता 
वाले क्षेत्र मे प्रदान की। न ही तो इस प्रोजेक्ट के कारण 
महत्त्वपूर्ण रूप मे निर्धित कृषि उत्पाद का निर्यात किया गया 
औओर न ही यह महत्त्वपूर्ण रूप मे शेजगार को प्रोत्साहन दे 
सका। यरन्तु इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करते समय सरकार ने 
इस बात पर विशेष रूप मे बल दिया था कि इससे राज्य में 
कृषि क्रान्ति आ जाएगी। इन सभो मिथ्या घारणाओ के कारण 
आम लोगो मे विदेशी पूजी के लाभो के बारे मे विश्वास 
कायम नहों होता। अत सरकार को आने वाले वर्षों मे 
विदेशी मुद्दा को दापसी के प्रवाह के गुद्यार्थो के बारे मे 
सावधानी बखदनों होगी। चिंदेशी पूजीपति देश मे अपने निगम 


औदोगिक नीति 


कि सरकार बीमार इकाइयो को केवल बडे घरानो को सौंपने 
के लिए ही आतुर क्यो है? पृजीपति वर्ष इन उद्यमो को 
वाघ्तविक जायदाद (११८३ ६५८४७) के मूल्य के लिए खरीदने 
को तैयार है क्योंकि सरकार परिप्तम्यत को कोडी के दामों पर 
बेचने के लिए तैयार हैं जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने 
संजय डालमिया को 306 करोड रुपये के मूल्य को परिसम्पत 
26 करोड़ रुपये म हस्तातरित करने का निर्णय किया उससे 
यह आशका पुष्ट हो जाती हे कि सरकारी अफसर तथा 
राचनीतिज्ञ कौ मिली भगत से निजीकरण की लहर के लाभो 
को बडे यूजीपदियो तक पहुचाने के लिए भरसक प्रयास किए. 
जाते हैं। सरकार पूर्ण कर्मचारा स्वामित्व (६ग9॥0) ९९ 0४४५ 
शक्णआ9) के विकल्प को क्यो नहीं अपनाती क्योंकि कमानी 
सपूझ के प्रयोग ने यह सिद्ध झर दिंगए हे कि कर्यक्षरी 
स्वामित्व के जादू द्वार एक बामार इकाई को जोकि घाटे में 
चल रही थी स्वस्थ वार एक मुनाफा कमाने बाला इकाई 
बनाया जा सकता हैं। इससे श्रमिकों मे काम के प्रति एक नई 
जागरूकता पेदा होगी क्याँकि उनके तिजा हित को फर्म के 
साथ जोड़ दिया जाता है। भारह साकार घाटे वाले उद्यमो का 
मार जड़ी आसानी से घटा सकती है यदि वह इस बात के 
लिए तेयार हो जाए कि इनका स्वामित्व कर्मचारी वग को 
स्राप देगा। सरकार को केवल वित्ताय एबं तकनाकी सहायता 
का प्रबन्ध करना होगा। इससे निजीकरण (शा आरा) 
के विरुद्ध मजदूर सघो का विरोध भी कम हो सकता है। 
अन्तिष सरकार से एकाधिकार एब प्रतिबन्धासक व्याधार 


व 


व्यवहार आयोग के कार्यक्षेत्र को केवल एकाधिकारी 
प्रतिबन्धात्मक एवं अनुचित व्यापार व्यवह्यर तक सांमित कर 
दिया ह। यह भी कहा गया है क्रि एम आर टी पी आयोग को 
स्वय (5००४००) जाच आरभ करते का अधिकार होगा या 
वह वेयक्तिक उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग की शिकायत पर 
भो जाच शुरू कर सकता है। भूवकाल का अनुभव यह बताता 
है कि इस दिशा मे आयोग असफल ही हुआ है और भारताय 
बाजार के एकाधिकारों या अल्पजनाधिकारा (0॥2090॥9) 
स्वरूप को तोडते मे कामयाब नहीं हो पाया हे। मूल सत्य 
यह हें कि निजीकरण के बावजूद सोमेज्ट आर कागज की 
कौमतें गगनचुम्बी रूप से बढती जा रहा है यह इस बात का 
प्रमाण है कि प्रतिस्पर्द्धा का प्रयोग तिजीकाण के नोरे मात्र के 
लिए किया जा रहा हैं परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि एक 
क्रमबद्ध रूप मे प्रतिस्पद्धा को समाप्त किया जा रहा है। 
निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नई ओद्योगिक 
नीति विदेशों विनियोग को आकषित करने म॑ सफल हो 
सकती हे आर इस प्रकार देशा बिनियोग को बढावा दे सकता 
है किन्तु क्या यह अधिक उत्पादन के साथ अधिक रोजगार 
को भी कायम करेगा इसके बारे मे सन्देह है। दूसरे, विदशा 
पूजी को अत्यधिक स्वत जता देने से हमारा आधिक स्वाय्नता 
के लिए खगरा उत्पन्न हो सकता हे आर इससे देश ऋण जाल 
(00७५ घथ्क) मे आर अधिक ग्रस्त हा सक्तता है। यह 
'निराशावादी भविष्यवाणी ह॑ परन्‍त यह कठोर सत्य है। 


हि आज । 
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] भारत मे सरकारी क्षेत्र का विकास 
(एाल्ऋशणएाणा ज॑पल्‍2 8९९7 वित्त) 

947 से पूर्ब भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वास्तव 
में 'सरकारी क्षेत्र था ही नहीं। केवल उल्लेखनीव सरकारी 
उद्यम (एप्रणा6 प्रातथ्ंधा89) थे रेल डाक तार, पोर्ट 
ट्रस्ट (200 ४४५७) युद्ध सामग्री और विम्शन कारखाने ओर 
कुछ राजकीय प्रबन्ध वाले कारखाने तथा सरकारी नमक 
कारखाना कुनीन बनाने का कारखाना इत्यादि। किन्तु 
स्वतत्रता उपरान्त काल मे सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को 
औद्योगिक (956) के अनिवार्य अग के रूप मे विकसित 
किया गया। 








तालिका । केन्द्र सरकार के उद्यमो मे विनियोग 
की वृद्धि 
वर्ष इकाइयों कुल विनियोग 
कौ संख्या करोड़ रुपए 
495] ०» 29 
964 बा 948 
4980 479 4850 
3985 25 42.673 
4990 सब 99 329 
992 246 35445 
4993 25 447587 
994 246 64332 
996 243 478 628 





मार्च 996 के अन्त तक ]78628 करोड रुपये के 
कुल विनियोग मे से वस्तुए उत्पन्न करने वाले उद्यमो का 
भाग । 22776 करोड रुपये (कुल का 687 प्रतिशत) था 
और सेवा उद्यमो ($९४८९ ९॥॥ए5८४) का 53 272 करोड 
रुपए था (अर्थात 298 प्रत्तिशत)। शेष 2580 करोड रुपए 
(अर्थात्‌ । 4 प्रतिशत) का बिनियोग ऐसी कम्पनियों मे था जो 
निर्माण को विभिन्‍न अवस्थाओ में थी। (देखिए तालिका 2) 


995-96 मे केन्द्र सरकार के ठद्यमों मे 
विनियोग 

कुल वितियोग छुल का 

(करोड़ रुपये) प्रविशद 


तालिका 2 





(क) निर्माणाधीन कम्पनियाँ 2,580 ]4 
(ख) बस्तुएँ उत्पादन करने वाले उद्यम 22,776 687 
(0) सचालत शक्ति 33522 488 
(ह_ इस्पात 23028 ]29 
(॥/) पैयेलियम 20796 ]6 
(79) कोयला 5582 87 
(४) खनिज एवं घातु 5804 32 
(शा) उर्वरक 6663 डे 
(58) इजौनियरिंग 5022 28 
(४४४) परिवहन सापान 2526 ]4 
(7४) उपभोक्ता वस्तुएं 3302 49 
(0) चूती वस्त्र 34]3 9 
(58) ससायन एव औषधियाँ 3052 7 
(70 कृषि-आपारित उद्यम 66 004 
(ग) सेवाएँ उत्पन्त करने वाले उदय 53 272 29 8 
(0) वित्तीय सेवाए सेट शा4 25 
(४) परिवहन सेवाएँ 055 57 
(४) टेली सचार सेवाएं 7427 42 
(४५) व्यापार एवं विपणन सेवाएं 2582 ॥4 
(५) अन्य सेवाएँ 0834 60 
कल (क+ख+ग) 478 628 0000 


खोत भारत सरकार, लोक उद्यम सर्वेक्षण (995 ॥996) से 
सकलित। 

995 96 में सचालन शक्ति का विनियोग में भाग 
सबसे अधिक था अर्थात्‌ 33 522 करोड रुपये (8 8 प्रतिशत) 
इसके बाद इस्पात का नम्बर था जिसमे 23 028 करोड रुपए 
(29 प्रतिशत) का विनियोग किया गया। इसके पश्चात्‌ 
महत्त्व की दृष्टि से हैं. पैट्रोलियम 20796 कग्रेड रुपये 
(४४6 प्रतिधक) कोगला 75542 करोड रए्ये (8 7 अतिरत) 
खनिज एव घातुए 5804 करोड़ रुपये (3 2 प्रतिशत) उर्वरक 
6663 करोड रुपये (37 प्रतिशत) इजीनियरिंग 5022 करोड 


वा4 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


रुपये (28 प्रतिशत) उपयोग वस्तुए ३302 करोड़ रुपए 
(9 प्रतिशत) सूतीवस्त्र 3३4]3 करोड़ रुपये (] 9 प्रतिशत) 
रसायन एवं ऑषधिया 3052 करोड रुपये (7 प्रतिशव) 
और परिवहन सामान 2,526 करोड रुपये (। 4 प्रतिशव)। 
पष्यवस्तु क्षेत्र (00७॥700॥9 5९८०) मे विनियोग का 
अधिकतर भाग मूल एवं भारी उद्चोगो में किया गया जोकि 
कुल बिनियोग का लगभग 69 प्रतिशत था। सवा क्षेत्र मे 
सबसे महत्त्वपूण वित्ताय सेवाए हैं और उनके बाद हैं परिवहन 
सेबाए, टेली सचार सेवाए और व्यापार एबं विपणन सेवाए। 
सरकार की जानबूझकर साबर्जनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित 
करने को नोति के परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र मे भारी 
विनियोग किया गया ताकि भारी तथ) मूल उद्योगो को स्थापना 
और सच्ामलन शक्ति, बिजली ओर परिवहन के रूप मे अघ 
सरवता (रीव्छाए८(४८) के निमाण ट्वाश देश में ओद्योगीकरण 
की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा! सके। ॥968 69 से 
973 74 की अवधि को छोड सरकारों क्षेत्र में विनियोग की 
औसन व॑द्धि दर ॥9 प्रतिशत प्रति वर्ष थो। 980 8 से 
995 96 के बाच वितियोग की ओसत बद्धि दर थी ॥6 
5% थी। 
तालिका 3 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमो मे विनियोग 
कौ वृद्धि दर 


औसत वृद्धि दर 





4936 
99% 
65% 
65% 


4960-6॥ से 968 69 
2968-69 से 4973 7+ 
973 74 से ॥980-8! 
980-8 से 995 96 


राज्याय स्तर के सावजनिक उद्यमो के बारे मे बहुत कम 
सूचना उपलब्ध हे परन्तु योत्रवा द्वारा सकलित सूचना के 
अनुस्नाए मार्च । 986 पर रा याय सरकारी उद्यमो (585 
[०९९ ९७७॥८ 5/2ए्ञा5९5) मे कुल पिनियोग 25000 
करोड था। इनमे मुख्य योगदान बिजलो बोर्डों एवं राज्यीय 
परिवहन निगमो का था। 

ऊपर दिए गए आकड़ो केन्द्र एव राज्यीय सरकार के 
गैर विभागीय उद्यमो मे बिनियोग का सकेत करते है। इनमे 
विभागीय उच्चमों (0609भागादाएओ प्रा्त॑ध्ा॥५॥085) जैसे रेलवे. 
डाक त्तार और अन्य विभागों को शामिल नहा किया गया 
जिनमे लगभग 25 000 करोड रुपये का विनियोग किया जा 
चुका है। यदि इन सबको शामल कर लिया जाए. तो सऐे 
देश मे सभो प्रकार के सरकारी उद्यमों (विभागीय एव 
गैर विभागीय) केन्द्र, याय था स्थानाय मे कुल बिनियोग 
2.30 000 करोड रुपए होगा। 


वा5 


सगठनात्मक दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यम चार 
प्रकार के है. () बे जिनका प्रबन्ध सरकारी विभागो के 
आधीन है (2) वे जिनका प्रबन्ध स्वायत्त बो्डों (020९ 
4६ ७०७४५) के आधघीन है (3) वे जो सार्वजनिक विगमो 
के रूप मे चलाए जाते हैं और (4) वे जो कम्पनियों के रूप 
में व्यवस्थित किए गए हैं। व्यवस्था का कम्पनी रूप सबसे 
अधिक लोकप्रिय है। 


2 भारतीय अर्थव्यवस्था मे सरकारी क्षेत्र का 
कार्यभाग 
6रण६ 9 6 एफर)९ 8९९0070॥9 06 फ़ाताता 
छ&९०॥0००३) 
स्व॒तत्नता ग्राप्ति के पश्चात्‌ सरकारी क्षेत्र के कार्यथाग मे 
लगातार विस्तार हुआ है। 956 के ओद्योगिक नोति प्रस्ताव 
और समाजवादी ढग के समाज का लक्ष्य निधारित करने के 
पश्चात्‌ सरकारी क्षेत्र के कार्यभाग को जान बूझकर एक नीति 
के रूप मे और प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी क्षेत्र के 
कार्यभाग को समझने के लिए सबसे पहले हमे इसके आकार 
के बारे मे जानकारी होनी आवश्यक हे। इसके लिए केन्द्र, 
राज्यीय एवं स्थातीय स्तर के सभी उद्यमो को, चाहे ये 
विभागीय ह या गैर विभागीय शामिल करना होगा। 
दूसरे, सरकारी क्षेत्र के आकार का अनुमान लगाते समय 
किसी एक कसौटी को आधार मावना सही नहीं होगा बल्कि 
यह कहीं अधिक बाछग्प होगा कि इसके लिए कुछ सकेतक 
अर्थात्‌ रोजगार विनियोग उत्पादव का मूल्य जनित राष्टाय 
आय बचत पूजी निमाण एवं पूजी स्टक इस्तेमाल किए. 
जाए। 


सरकारी क्षेत्र का रोजगार मे भाग 

सरकारी क्षेत्र के रोजगार के दो महत्त्वपूर्ण वर्ग ह. (क) 
सरकारी प्रशास्नत और प्रत्रिक्षा एव अन्य साकाए सेक्ाए जैसे 
स्वास्थ्य शिक्षा, अनुप्तधाव और आर्थिक विकास प्रोन्‍्नत करने 
की विभिन क्रियाए और (ख) विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र 
अर्थात्‌ केद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के स्वामित्वाघीन 
आर्थिक उद्यय। 974 मे सरकारी क्षेत्र मे कुल 07 लाख 
श्रमिक कार्य करते थे परन्तु मार्च 995 मे उनका सख्या 
'बढकर 95 लाख हो गई। कुल श्रम शक्ति के अनुपात के 
रूप मे यह केवल 66 प्रतिशत है। परम्तु ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत हो असगठित क्षेत्र 
(एच्रणह्र<र्व ६००७) मे लगा हुआ है और केवल 0 
प्रतिशत संगठित क्षेत्र मे। चूंकि सावतनिक क्षेत्र का रोजगार 
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केवल सगठित क्षेत्र तक ही सीमित हैं इसलिए यह कहना 
अधिक उचित होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सगठित क्षेत्र 
मे काम करने वाले श्रमिको में से 7। प्रतिशत सरकारी क्षेत्र मे 
लगे हुए हैं। 

तालिका 4 से पता चलता है कि कुल रोजगार का 49 
प्रतिशत (अर्थात्‌ 93 लाख) सार्वजनिक क्षेत्राधीन सरकारी 
प्रशासन एवं सेवाओ मे लगा हुआ है और शेष केन्द्र, राज्य 
एव स्थानीय सरकारो के अन्य आर्थिक उद्यमो मे कार्यरत है। 
आर्थिक उद्यमो मे रोजगार का सबसे बडा भाग परिवहन 
सप्रहण एवं सचार मे (लगभग 3। लाख व्यक्ति) लगा हुआ 
है ओर इसके बाद महत्त्व की दृष्टि से विनिर्माण ((काए 
98007॥08) का स्थान है। किन्तु कषि तथा अन्य सम्बन्धित 
क्रियाओ मे लगे हुए 54 लाख व्यक्ति सामान्य दृष्टि से 
किसी उत्पादक क्रिया की अपेक्षा रोजगार गारन्टी योजना 
(छ॥ए0आगशा। 0प्चआ९6 $000॥०) के आधीन कार्य 
कर रहे है। 

संगठित क्षेत्र (सरकारी क्षेत्र जमा गेर सरकारी क्षेत्र) मे 
कुल रोजगार मे सरकारी क्षेत्र के भाग से पता चलता है कि 
परिवहन एवं सचार बिजली गेस और पानी एवं निर्माण में 
सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 95 98 प्रतिशत की मीमा में 
है. अत इसका प्रभुत्व है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ पारपरिक 
क्षेत्र हैं जिनमे ब्रिटिश शासनकाल से ही सार्वजनिक क्षेत्र का 
एकाधिकार रहा है। किन्तु विनिर्माण मे सार्वजनिक क्षेत्र का 
भाग कुल का केवल 27 प्रतिशत है क्योकि इस क्षेत्र मे हाल 
ही के वर्षों म॑ प्रवेश किया गया हे। कोयले की खानो के 
राष्टीयकरण ओर 20 बडे बेको को सरकार के आधीन लाने 
के पश्चात्‌ सार्बजनिक क्षेत्र की स्थिति में महत्त्वपूर्ण उन्नति 
हई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकारी 
क्षेत्र जहा तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सगठित क्षेत्र का 
सम्बन्ध हे एक बड़ा नियोजक (६ग्राए0)८४) है। 


शुद्ध देशीय उत्पादन मे सरकारी क्षेत्र का भाग 

पिछले तीन दशको के दोगशन शुद्ध देशीय उत्पाद (४७ 
80॥658८ 97000८) में सरकारी क्षेत्र के भाग में लगातार 
उन्नति हुई हैं। चालू कौमतो पर सरकारी क्षेत्र का भाग 
950 5 मे शुद्ध देशीय उत्पाद का 75 प्रतिशत था जो 
992 93 मे बढकर 2 6 प्रतिशत हो गया। अत सरकारी 
क्षेत्र राष्टीय उत्पादन के लगभग पाचवे भाग के बराबर 
योगदान देता हं। इस बात में सन्देह नहा कि शुद्ध राष्टीय 
उत्पाद मे सरकारी क्षेत्र के भाग में महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई ह। 
इसका मुख्य श्रेय सरकारी क्षेत्र के उद्यमो के तीद्र विस्तार को 
हे। 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


तालिका 4 मार्च 995 मे सरकारी क्षेत्र मे रोजगार 











सरकारी एवं 
गैर सरकारी क्षेत्र 
शत सरकारी क्षेत्र में कुल रोजगार 
(लाखों) कुल का का सरकारी 
ब्रतिशत क्षेत्र में 
प्रतिशत 
!. कृषि आखेठ, वन 
एवं मत्स्य 539 28... 36 
2 खनन एवं खदान 06 57. 908 
3 विनिर्माण ]756 90 शा2 
4 बिजली गैस आर पानी 935 48 959 
5. पिर्माण (एणाज्ञापताणा) ॥॥64 60 956 
6 धोक एब खुदरा व्यापार 
रैस्तोगत एवं होटल 62 08 345 
7 प्ररिवहत संग्रहण 
एवं संचार 3।06. 60. 982 
8 वित्त बीमा थासस्‍्तविक 
जायदाद एव व्यापारिक सेवाए.. 2 83 66. 84 
9 सरकार प्रशासत सामाजिक 
एवं वैयक्तिक सेबाए 9504. 488 856 
कुल 9466. ॥000._ 707 





योत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (994 95) 

950 5] और 992 93 के बीच सार्वजनिक 
प्रशासन एव प्रतिरक्षा का भाग 45 प्रतिशत से बढकर 87 
प्रतिशत हो गया। इसके विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो का 
भाग 950 5 में 3 प्रतिशत से बढकर 992 93 में [3 
प्रतिशत हो गया। इसके बावजूद, अर्थव्यवस्था में गेर सरकारी 
क्षेत्र का प्रभुत्व अभी भी बना हुआ है। कृषि एवं लघु स्तर 
उद्यम कुछ ऐसे क्षेत्र हे जिनमे सरकारी क्षेत्र का भाग लगभग 
शून्य है। किन्तु बीमा भागरिक विमान परिवहन प्रतिरक्षा 
सम्मान देशीय रूक्ष तेल उत्पादन आदि में साकारी स्वामित्व 
शत प्रतिशत है। सामरिक एव राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगो को 
अधिकाधिक राजकीय स्वामित्वाधीन लाया जा रहा है। 


अर्थव्यवस्था मे बचत और पूजी निर्माण का भाग 

सार्वजनिक क्षेत्र का भाग जो 950 5] से 954 55 
की अवधि में 35 प्रतिशत था बढ़कर सातबी योजना 
(985 90) की अवधि मे 07 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक 
क्षेत्र और गेर सरकारी क्षेत्र का पूंजीनिर्माण मे सापेक्ष भाग 
33 67 से 47 53 हो गया। दूसरे शब्दो मे सार्वजविक 
क्षेत्र का भाग जो एक तिहाई था बढकर लगभय आधा हो 
गया। परन्तु 990 9 ओर 995 96 के दोग़न सकल देशी 
पूजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग कम होकर 37 
प्रतिशत रह गया जो कुल देशाय उत्पाद का केवल 94 
प्रतिशत था। 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


किन्तु सरकारी क्षेत्र को बचत के भाग मे ऐसा परिवर्तन 
नहीं हुआ है। कुल देशीय बचत में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 
जो 950-5] से 954-55 की अवधि के दौरान लगभग 
7 प्रतिशत था, थोडा-स्ा उनतत होकर 980 85 को 
अवधि मे 36 प्रतिशत हो गया। कुल राष्ट्रीय उत्पादव के 
प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र कौ बचत 7 प्रतिशत से 
बढ़कर 980 85 मे 8 प्रतिशत हो गयी। सातवीं योजना के 
दौग़३ सार्वजनिक क्षेत्र का बचत मे भाग गिरकर ॥॥ प्रतिशत 
हो गया। !990 9) से 995-95 के दौरान कुल बचत मे 
सार्वजनिक क्षेत्र का भाग एकदम गिरकर 63 प्रतिशत के 
निम्न स्तर पर यहुच गया। यह एक अस्वस्थ प्रवृत्ति है। 

इस विफलता के दो मुख्य कारण हैं. (3) सरकारी और 
सार्वजनिक क्षेत्र को उच्यमो की अकुशलता और परिणार्त 
अपने पूँजी-स्यॉक में वृद्धि के अनुपात मे आन्तरिक अतिरेक 
(॥शशारं 5७) जनित करने मे विफलेता। (2) बैंकिंग 
धैत्र से अत्यधिक उघार द्वार ससाधनों की कमी को सरकार 
के स्वथ-पराजित होने बाले प्रयास, जिसे आमतौर पर न्यून वित्त 
प्रबन्ध (0९600 ॥एश्शणहट) कहा जाता है द्वारा पूरा करना। 

इसमे सन्देह नहों कि गैर-सरकारी क्षेत्र की बचत को 
सरकारी क्षेत्र की ओर मोडना होगा ताकि कुल पूजी निर्माण 
मे सरकारी क्षेत्र के भाग में वृद्धि हो जिससे वह विकास 
प्रक्रिया मे अपने बढते हुए दायित्वो को पूरा कर सके पए्तु 
इससे सरकारी क्षेत्र को यह छूट नहों मिल जातो कि वह 
अपनी कुशलता को बढाकर पर्याप्त मात्रा में आन्तरिक अतिरिक 
पैदा कर सके। 


यूजी स्टॉक (८8७(४ 5०2८७ में सार्वजनिक क्षेत्र का 
भाग 

चूजी स्थक में किसी समय-विशेष पर प्लान्ट एव मशीनरी 
साज सज्जा और औजार एवं अन्य पूजी बस्तुओ को शामिल 
'किया जाता है, जो अधिक उत्पादन मे सहायता देही हैं किन्तु 
शब्द विनियोग (या कुल पूजी-निर्माण) का अर्थ पूजी बस्तुओ 
की स्थापना के वार्षिक प्रवाह से है जो अशत पूजी स्टाक 
के मूल्यद्वास को (06एा6८४४०) की आबश्यकता को पूरी 
“करता है और अशत शुद्ध रूप में कुल पूजी-स्टॉक के 
आकार मे घृद्धि करता है। 

परन्तु सरकारी क्षेत्र ये उत्पादन की प्रति इकाई के लिए 
प्रयुक्त पूजी गैर-सरकाप क्षेत्र से कहीं अधिक है। इसका 
मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र मे विनियोग के रूप मे अन्तर 
है। मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं-- 

(0) सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग का बडा भाग आर्थिक 
अधघ सरचना (छ:०ा०का० [रशिब#रपलएए८) पर खर्च किया 


पाप 
जाता है अर्थात्‌ सडक निर्माण सिंचाई योजनाएं आदि जोकि 
आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो है गरतु उत्पादन के 
सामान्य अर्थ मे योगदान नहों देते। 

(2) सावजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के कुजी क्षेत्रो 
(६८५ 5८८८ण७) का विकास करने ये महत्वपूर्ण कार्यभाग 
अदा किया है उदाहरणार्थ, रेलवे लोह तथा इस्पात 
सचालन शक्ति तेल की खोज सिचाई आदि। अपने स्वभाव 
से ही ये क्षेत्र अधिक पूजी-गहनता ((2ए#थव व्राशाआ) ) 
बाले हैं। 

(४ सप्कारँ क्षेत्र की परियोजनाओ की परिपाक-अवधि 
(0७७४० ७7००) लम्बी होती हे। इसका एक कारण तो 
भागी तथा मूल उद्योगो मे विवियोग की तकनालाजीय प्रकृति 
है और दूसरा कारण इन परियोजनाओं की स्थापना मे सार्वजनिक 
एजेन्सियो की अकुशलताए हैं। 

(४१) सार्वजनिक क्षेत्र में क्षमता प्रयोग (89००३ 
७॥॥5४४०) के स्तर नीचे हैं और ये भी एक हृद्‌ तक निम्न 
उत्पाद-पूँजी अनुपात (0070६ ०8ए॥थ 7200) के लिए 
जिम्मेदार हैं। 

(०) उच्च उत्पाद-पूजी अनुपात के क्षेत्र अधिकता या 
पूर्णत गेर-सरकापी क्षेत्र मे ही हैं। इनमे उपभोग वस्तु उद्योग 
लघु-स्वर एव कुंटीर उद्योग और कृषि शामिल किए जाते हे। 

तालिका 5 ऋल अचल पूंजी निर्माण में 980-8 
की कौमतो पर सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 








मूल्य चक्र वृद्धि दर 

(कंग्रेड रुपए) वार्षिक 
4950-5॥ 6-2 
4960-67 546 ] 
970-7] 633॥ 20 
4989-०7 7 7क्ष 63 
॥98/ 88 ॥7734 6] 
4993-94 2254 ३ 





तालिका 5 मे दिए गए आकडो से पता चलता है कि 
950 5। से 960 6 के दौशन सकल अचल पूजी निर्माण 
सी वृद्धि दर 24 ग्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इसका मुख्य कारण 
'ट्वितीय योजना मे भारी तथा मूल उद्योगो के तोब् विकास के 
सम्बन्ध मे जोश था। यह प्रक्रिया 65 66 तक बदस्तूर 
बनी रही और सकल अचल पूजी निर्माण 7,866 करोड रुपये 
के शिखर पर पहुच गया परन्तु 7965-66 के सूखे और 
इसके बाद 966-67 में वर्तमान प्रतिसार ने इस प्रवृत्ति को 
पलट दिया और पूजी निर्माण 66। करेड रुपये के निम्न 
स्तर पर पहुच गया। तत्पश्चात्‌ यह बढना आएम्प हुआ और 
960-6। और 970-7। के दौरान इसकी वार्षिक वृद्धि-दर 
गिर कर केवल 2 प्रतिशत हो गयी। 970 7॥ ओर 980-8 


8 


के दशक मे इसमे पुन बढोतरी हुई ओर वार्षिक वृद्धि दर 
63 प्रतिशत तक पहुच गयी। यह प्रवृत्ति 9980 8] ओर 
]987 88 के दौरान बनी रही और इन 7-वर्षों कौ अवधि मे 
वार्षिक वृद्धि दर थोडो बढकर 6॥ प्रतिशत हो गयी। जाहिर 
है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने सकल अचल पूजी निर्माण में 
उन्नति लाने मे महान योगदान दिया है विशेषकर पूजी वस्तु 
क्षेत्र मे और इस प्रकार भारत मे सबल औद्योगिक आधार को 
नींव डाली गयी हैं। किु !987-88 और ॥993-94 के 
दौरान सकल पूजी निर्माण तेजी से गिर कर ३] प्रतिशत हो 
गया। 


सरकारी क्षेत्र कौ बिक्री/आय की मात्रा 

अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मे बिक्री को मात्रा 
इनके द्वारा वसस्‍्तुओ तथा सेवाओ के प्रवाह मे योगदान को 
सूचक है। 970 7 से 987 88 के दोरान बिक्रो की 
वृद्धि-दर 8 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही हे। विभागीय उद्यमो की 
वार्षिक वृद्धि दर उनकी बिक्री के आधार पर लगभग ]4 
प्रतिशत रही है जबकि गैर विभागीय गैर-वित्तीय उद्यमो 
(पणा १व्एथपालाव 7 शिक्षाटा॥ शाप्शा5९५) को 
393 प्रतिशत रही है (देखिए तालिका 6)। समीक्षाधीन 
अवधि के दौरान राजकीय नीति ने गैर विभागीय उद्यमो को 
प्रोत्साहन दिया है। यह इनके सन्दर्भ मे उच्च वृद्धि दर का 
मूल कारण है किन्तु परम रूप मे सार्वजनिक उद्यमों को 
प्रोत्साहन दिया है। यह इनके सन्दर्ध मे उच्च वृद्धि दर का 
मूल कारण है किन्तु परम रूप मे सार्वजनिक उद्यमो की 
बिक्री 970 7] मे 7025 करोड रुपये से बढकर 987 88 
मे ]20 380 करोड रुपए हो गयी अर्थात्‌ इसमे )7 गुना वृद्धि 
हुई। यह भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का प्रबल 
प्रमाण है। 
तालिका 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की बिक्री/आय 








वर्ष रेलवे समेत गैर विभागीय. छुल 
सभी विभागीय गैर वित्तीय 
उद्यम उद्यम 

2 3३452+3 
970 7 956 5069 7025 
39890 87 646 38069. 44575 
987 88 वा846.. 02534.._ 20380 
970 7] से 987 88 के दौच बृद्धि 
सूचकांक (2970 77 + 209)... 92 292 7ग3 
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) 439 493 482 





श्रोत केन्द्रीय सांख्यिको सगठन द्वारा प्रकाशित आकडों से संकलित 


सरकारी क्षेत्र द्वारा अध सरचना का विकास 
(व्रब्रचातंप्रत्0त79॥ 0९ श०७एचा।)) 
भारत जैसी पिछडी हुई परन्तु विकासमान अर्थव्यवस्था 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


का तेज ओद्योगीकरण अध सरचना या सामाजिक उपरिपूजी 
($०८७) ०५क्षा।2909) अर्थात्‌ परिवहन सचार, सचालन शक्ति 
विकास मूल तथा कुजी उद्योगे के विकास आदि पर निर्भर 
है। जब तक सामाजिक उपरिपूजी कायम न की जाये अन्य 
उद्योगो का कायम होना या काफी तेजी से बढना सभव नहीं। 
परन्तु मूल और पूजी-बस्तु उद्योगो के विकास ओर अध सरचना 
की स्थापना के लिए भारी विनियोग करना पडता है जिससे 
लाभ प्राप्ति दर कम होती है परन्तु परिषाक अवधि (0688 
007 एथ१००) लम्बी होती है। अत ये उद्योग गेर सरकारां 
क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं बन सकते। स्वाभाविकत इनका 
विकास सरकार पर ही छोड़ा गया ओर इन उद्योगो मे 
सरकारी उद्यम स्थापित किए यए। ग्रेर सरकारी क्षेत्र ने इन 
उद्यमो के विकास के लिए सरकारी विनियोग का स्वागत 
किया क्योकि इससे प्रत्यक्ष लाभ होता था। ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र मे इस दृष्टि 
से कोई अन्त्ईन्द्र नहीं। 

वस्तुत सरकारी उद्यमो को मूल प्रेरणा का कारण अध 
सरचना कौ स्थापना है और बहुत हद तक इस कार्य मे ये 
सफल हुए हे। अत भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास मे 
योगदान को इस दृष्टि से आकना चाहिए, न कि केवल 
लाभ प्राप्ति की दृष्टि से। 


भारत मे मजबूत औद्योगिक आघार 

सरकारी उद्यमो के विरुद्ध बहुत सी आलोचनाओ के 
बावजूद इस बात मे सन्देह नहीं कि 95] 75 के काल मे 
हुए द्रुत आद्योगीकरण का मुख्य श्रेय सरकारी क्षेत्र को हो हैं 
सरकार के औद्योगिक नीति प्रस्तावों मे कुछ उद्योग अणुशक्ति 
अस्त्रशस्त्र एव विस्फोटास्त्र बायुयान आदि राष्ट्रीय सुरक्षा के 
हिंत मे सरकार के लिए रिजर्व कर दिए गए। सरकार ने कुजी 
उद्योग अर्थात्‌ कोयला लोह एवं इस्पात वायुयान, पोत निर्माण 
आदि के विकास की भी जिम्मेदारी ली शेष उद्योगों को 
गैर सरकारी क्षेत्र के लिए छोड दिया गया। पस्न्‍तु चार योजनाओं 
के अनुभव से साफ जाहिर होता है कि गैर सरकारी क्षेत्र मे 
कुछ अन्तर्निहित कठिनाइया हैं और यह तेज औद्योगिक 
विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वय स्फूर्त बनाने के लिए 
आवश्यक है। इसी कारण तो सरकार को मूल एब सामरिक 
उद्योगों पूजी उद्योगों और कुछ हद तक उपयोग बस्तुओ के 
विकास के लिए एक भारी कार्यक्रम तैयार करना पडा। इसे 
ब्रकार एक मजबूत औद्योगिक आधार कायम किया जा चुका 
है चाहे देश के ढाचे मे कुछ कमजोरिया अभो भो हैं। किन्तु 
भास्त में आर्थिक विकास की ऊची दर प्राप्त करते के लिए 
और देश मे बेरोजगार श्रम-शक्ति को कार्य दिलाने के लिए 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


अप पर्याप्त औद्योगिक दर प्राप्त नहीं हो सको है। 


महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो मे सरकारी क्षेत्र को प्रभावशालिग 

सरकारी क्षेत्र बहुत से विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों एव 
बस्तुओं में प्रवेश कर गया है! इसकी क्रिय्यए एक ओर तो 
मूल तथा पूजी वस्तु उद्योगों अर्थात्‌ इस्पात कोयला, ताबा, 
जस्ता एवं अन्य खनिजो तथा भारी मशीनरी तक फैली हुई हैं 
और दूसरी ओर इसका कार्यक्षेत्र हे औषधिया एवं रसापन, 
खाद उपभोग बस्तुए जैसे सूती वस्त्र होटल सेवाए, घडिया, 
डबल रोटी आदि। इनमे से अधिकतर उद्योग भारतीय 
अर्थव्यवस्था के लिए क्रांत्रिक महत्त्व रखते हैं क्योंकि उनके 
अन्य उद्योगो के साथ गहरे सम्बन्ध हँ। कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों 
जैसे हवा सीस] कोयला] पेटोलियम उत्पाद, जल एवं भाष 
टरबाइन, इजन, रेलवे कोच आदि में सरकारी क्षेत्र का भाग 
00 प्रतिशत है। बहुत सी अन्य वस्तुओं मे यह भाग 50 से 
95 प्रतिशत के बीच है। 


सरकारी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय कोष से योगदान 

सरकारी उद्यम राष्टीय कोष को कई प्रकार से योगदान 
देते हैं।-(४) लाभाश (४7) उत्पादर शुल्क (७) निगम कर 
(४) सीमा शुल्क आदि। इस प्रकार वे देश के आयोजित 
विकास मे ससाघव गतिमान करने मे सहायता देते हैं। तालिका 
7 से पता चलता है कि सार्वजनिक उद्यमों द्वात छठी योजना 
के दौरान सरफारी खजाने को 27,570 करोड रुपये का 
योगदान दिया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय के 
साथ साथ इनका योगदान 980 8। मे 3302 करोड़ रुपपे 
से बढकर 984 85 ये 7 600 करोड़ रुपये हो गया। स्ात्दों 
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योजना के दौरान इनका योगदान 70895 करोड रुपये के 
उच्च स्तर पर पहुच गया। 990-9॥ से 995 ५6 के दौराव 
मे यह योगदान और बढकर 05 005 करोड रुपये हो गया। 
उत्पादन शुल्क का भाग अधिकतम था। महत्त्व को आधार पर 
इसके बाद क्रमश हैं सीमा शुल्क और निगम कर। किन्तु 
लाभाश का योगदान नामयात्र था अर्धात 23 प्रतिशता 


निर्यात प्रोत्साहन (हड्कुण्टा 77०20007) 

कुछ सरकारी उद्यमो ने भारत के निर्यात को प्रोन्‍्नत करने 
में काफी योगदान दिया है। रजकौय व्यापार नाम और 
खनिज एव घातु व्यापारिक निगम ने विश्व के सभी भागो मे 
निर्यात प्रोत्साहन कार्य किया है। हमारे निर्यात मे कच्ची 
घाठुओं ट्वाग् द्विठोय स्थान प्राप्त करने का कारण इन्हीं सम्थाओं 
का गार्गदर्शक प्रयास है। भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं 
हल्की इजोनियरिग वस्तुओ और निर्यात कौ गई मदो को 
बढ़ाने मे काफ़ो सफलता प्राप्त हुई है। हिन्दुस्ताव स्टील लिए 
भाएत इलेक्टोनिक्स लि0 हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिए कुछ 
ऐसे सरकारी उद्यम हैं जो अपने उत्पादन का अधिकाधिक 
भाग निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। 

सरकारी उद्यमों द्वाग मुद्रा प्राप्ति की राशि, जो 965-66 
में 35 करोड रुपये थी बढकर 969 70 में 770 करोड 
रुपये हो गयी। 984 85 में सरकारी उद्यमो ने 583] करोड 
रुपये कौ विदेशी मुद्रा प्राप्त को। इसमें सन्देह नहीं कि निर्यात 
प्रोत्साहन ओर बिदेशी मुद्रा प्राप्ति के क्षेत्र मे और भी अधिक 
सफलता प्राप्त को जा सकती थी किन्तु इस बाते से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि हाल ही के वर्षों में सरकारी उद्यमों 


तालिका 7 सरकारी क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय कोष मे योगदान 


करोड स्पये 
चर्ष भार वियमकर उत्पादन सौमा शुल्क एवं कुल 
शुल्क अन्य शुल्क 
क्षठी योजता 7 4359 34799 8600 27570 
(0980-85) 2.2. 
44773 2.2) 854) 8335) 60) (000) 
985 86 से व484 6409 30 3949 70893 
4989 90 (2) ७90) 3४8) (45) (000) 
990-9॥ 365 ॥30 9075 8726 9466 
६. 997-93 792 2760 2200 प,2ग्ा 22.449 
4993-ग्रव 4028 23% 9867 भ्ा 22,988 
994 95 4456 2720 ॥2.256 00 घाव? 
कि ॥995-96 22005 3998 ॥908 3985 32.92 
कुल ॥990-9] से 546] 46.265 42,275 46093 । 05005 
3995-96 632) 007) (0.2) ऊझफएपउपारदा >+---+--/7ह ४००) ७50 60००0 9) (00०) 
जि 


नोट, ब्रैवट में हिए गए आकडे कल हे प्रतिशत के समात हैं। 
ख्लोत भरत सरकार लोक उद्यम सर्वेक्षण (9996-97) 


॥20 
का नियति निष्पादन (छफुणा एशकिषाणआ ८९) काफी 
सराहनीय रहा है। किन्तु 995 % में सरकारा क्षेत्र का 
विदेशी मुद्रा प्राप्ति बढ़कर 5 27॥ करोड रूपये हो गयी। 
यह बात बडी उत्साहवर्धक है कि सेवा उद्यमो का कुल 
निर्यात आय मे भाग 6999 करोड रुपये था (कुल का 40०) 
ओर विनिर्माण उद्यमो का 52]॥ करोड रुपये (54००)। 


आयात प्रतिस्थापन (0.0० (5$७७५(।ए०॥) और विदेशों 
मुद्रा की बचत 

सरकारी क्षेत्र मे कुछ उद्यम चालू करने का विशेष 
उद्देश्य यहे था कि पहले आयात की जाने वाली वस्तुओ का 
देश में उत्पादन किया जाए ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो 
सके। हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिए और इण्डियन ड्रग्ज 
ओए फ़ार्मेस्यूटिक़ल्ज़ लि. के ओषधि तरिर्माण मे प्रवेश के 
कारण बहुत सी विदेशी फर्मों का एकाधिकारी शिक्जा समाप्त 
हो गया है ओर इस प्रकार विदेशी मुद्रा कौ बचत हुई है। इसी 
भांति तेल ओर प्राकृतिक गेस आयोग और इण्डियन आयल 
कार्परेशव कुछ ऐसे सरकारी उद्यम हैं जो देश को आत्मनिर्भरतय 
बढ़ाने मे प्रत्यक्ष प्रयास करते है और हमारी विदेशों आयात 
पर निर्भरता को कम करते हैं वर्तमान परिस्थितियो मे पूर्ण 
स्वावलम्बिता तो सम्भव नहीं किन्तु कम से कम समय मं 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयास होना चाहिए। 


आन्तरिक ससाघन (609) ए९5००१९८९५) 

आस्तारक ससाधनो मे मूल्यहास (0६9760॥॥0०॥) ओर 
प्रतिधत लाभ शामिल किए जाते हे। छठी योजना के दोरान 
]7?। करोड रुपये के आन्तरिक ससाधन पैदा किए गए 
अथात 2,344 करोड़ रुपये प्रति वष। 985 86 से 989 90 
के दोरान 37678 करोड के आन्तरिक ससाधन पेदा किए 
गए। ॥990 9 और 995 96 के दौरान ।00070 करोड 
रुपये के आन्तरिक ससाधन उपलब्ध कराए गए। यह एक 
अभिनन्दनाय स्थिति हे। 


$ सरकारी उद्यमो के विस्तार के पक्ष मे तर्क 

भारत जैसी विकासमान अर्थव्यवस्था (0०५७०/७8 
६८०"०॥३ ) मे कुछ उद्योगो को सरकारा स्वामित्व ओर 
नियत्रण के अन्तगंत लाना ही पडेगा अन्यथा अर्थव्यवस्था का 
द्ुतगति से विकास सम्भव नहीं हो पायेगा। कुछ ओद्योगिक 
बेको और बीमा कम्पनियों का राष्टीयकरण और नई इकाइयो 
को आरम्भ करने से आर्थिक विकास को गति ताब्र करने में 
सहायता मिलेगी। इसलिए सरकारी उद्यम भारत के आर्थिक 
कायक्रम का आवश्यक अग हे। 

() आर्थिक विकास की दर और सरकारी उद्यम भारत 
मे सरकारा उद्यम का इस आधार पर समर्थन किया जाता है 
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कि अकेला जिजो क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित गति से आर्थिक 
विकास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों मे सरकार ने जाव 
चूझकर विकास को ऊची दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया है 
उसे प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र अनिवार्य हैं। इस उच्च 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए बचत को उच्च दर प्राप्त करनी 
अनिवार्य थी। स्वेच्छिक बचत (५०॥एआाआ७ 5३५78) को 
प्रोत्साहन देकर उसे औद्योगिक विकास के लिए प्रेरित किया 
जा सकता हैं। यदि यह उपाय अपर्याप्त जान पड़े तो सरकार 
को एक दूसरे उपाय का सहाय लेना होगा अर्थात कर लगा 
'कर अनिवार्य बचत (0७॥70७॥$०३ 53५7९) करनी होगी। 
अत निष्कर्ष यह कि तीच्र आर्थिक विकास के लिए बचत 
कौ उच्च दर आवश्यक होती है जिसका एक बडा भाग कर 
के माध्यम से अनिवार्य बचत के रूप मे प्राप्त किया जाएगा। 
प्रोफेसर रामावाधम्‌ क॑ शब्दों म "साधन इकटठे कर चुकने 

पर सरकार तथा योजना आयोग जैसी नीति निमार्ण करने 

वाली अन्य महत्त्वपूर्ण सस्थाए स्वाभाविक मानवीय लालसा 

के आधीन यह चाहेगी कि इस धन का सरकार अपनी 

छत्रछाया मे प्रयोग करे। प्रशासन के लिए इस मुसाबठ से दूर 

रहना ही ठीक प्रतीत होता है कि पहले तो वह निजी उद्यम 

को रुपये दे और फिर इस रुपये की सुरक्षा और उचित 

उपयोग का निश्चय करने के लिए अप्वश्यक प्रतिबन्ध तथा 

सन्तुलन ((॥९८७५ 206 93]2065) लागू करे। ससद तथा 

प्रशासनिक सस्थाओ के लिए यही स्थिति श्रेयस्कर जान 

पडती है कि सरकारी क्षेत्र म ओद्योगिक उद्यम स्थापित किए 

जाए। 

(2) साधनों के बण्टन का ढठाचा और सरकारी क्षेत्र 
प्रोफ़ेसर रामानाधम्‌ के शब्दों मे सरकारी क्षेत्र के विस्तार का 
मुख्य कारण योजनाओ के आधीन निर्धारित साधनों के बण्टन 
के ढाचे मे निहित है। प्रथम योजना मे कषि पर बल दिया 
गया किन्तु द्विताय योजना मे उद्योगो ओर खनन क्रियाओ पर 
मुख्यत मूल ओर पूजी वस्तु उद्योगों (8380 आए ०णाएं 
80005 07565) को प्रेत्साहित किया यया। इन परिस्थितियों 
मे “यह अनिवार्य है कि सरकारी क्षेत्र ने केवल कुल रूप मे 
अपितु निजी क्षेत्र की सापेक्षता मे भी विकसित हो। ' 

(3) सरकारी उद्यमो द्वारा क्षेत्रीय असमानताओ को 
दूर करना सरकारी क्षेत्र के विस्तार का एक और महत्वपूर्ण 
कारण यह हे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों (१९४०७) का 
सन्तुलित विकास (89आ0९6 0०५ ८०एशथए॥) होता चाहिए 
ओर इसीलिए यह चेष्टा की जाती हे कि क्षेत्रीय अन्तर गम्भार 
रूप मे घारण न कर ले। केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधान 

॥ ५ ए हक्ाशवतीबा 76 उ्ब्रलाशर शरिएश ९ ६ 
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सरकारी उद्यम उन प्रदेशों मे स्थापित किए जाने चाहिए जो 
अल्पविकसति हैं और जितमे स्थादीय साधन पर्याप्त नहीं हैं। 
इनका एक अच्छा उदाहरण भिलाई, राऊएकेला और दुर्गापुर मे 
कायम किए गए इस्पात के तीन कारखाने और मद्रास मे 
नेबेली प"योजना (२९७४०॥ ०९०) है जिसका उद्देश्य इन 
परियोजनाओं के इर्द गिर्द औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना 
है। कई बार यह अनुभव किया गया कि राज्यीय सरकार 
(9808 00०४चणगणण) के पास अपने प्रदेश के विकास के 
लिए उचित साधन न हो, ऐसी हालत मे यही उचित समझा 
गया कि केन्द्र सरकार ऐसे प्रेदेशो मे परियोजना स्थापित करे 
और उनके लिए वित्त प्रबन्ध भी करे। 

(4) आर्थिक विकास के लिए घन का स्नोत-आर्थिक 
विकास फे लिए भारी माञ् मे घन की आवश्यकता होती है। 
सरकारी क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए धन प्राप्ठ करने का 
महत्त्वपूर्ण स्रोत है। सरकारी उद्यमा से लाभ को या तो उन्हों 
उद्योगे के विस्तार के लिए या अन्य उद्योगों को स्थापना एव 
विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि निजी उच्चम के आघीन कार्य करने वाले 
उद्योग भी अपने लाभ का पुनविनियोजन (स९ ऋरापथ्थ 
प्राश0) कर सकते हैं। या अपने लाभ के अधिकतर भाग को 
बिस्‍्तार योजनाओ मे प्रयुक्त कर सकठे है। कित्तु तिजी 
उद्यमों मे लाभ हिस्सेदारों के लाधाश के रूप मे घोषित किया 
जाता है। इससे जो जनता मे आर्थिक असमानताए ही उत्पन्त 
होती है। परन्त सरकारी उद्यमों से प्राप्त अतिरिक (509॥99) 
को शशि पूजी सचयन (८०. ४००एशार्ण४॥0ा) के लिए 
प्रत्यक्ष रूप मे इस्तेमाल की जा सकती है। 

(5) समाजवादी ढग का समाज ($०लशोफा एश 
६६४9 ए॑ $०८६४)) समाजवादी ढंग के समाज मे सरकारी 
क्षेत्र का विस्ताए दो प्रकार से किया जाएगा। जहा तक उत्पन 
की जाने वाली वस्तुओ उनको मात्र ओर इस चाव का 
सम्बन्ध है कि वे कब उत्पन्त की जाये केद्द द्वारा उत्पादन 
का आयोजन किया जाएगा। इस लक्ष्य को निजी क्षेत्र की 
अपेक्षा सरकारी क्षेत्रों मे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है! 

इस सम्बन्ध मे द्वितीय पचरवर्षोय योजना मे स्पष्ट किया गया 

'समाजवादी ढग के समाज को रशष्ट्रीय लक्ष्य के रूप मे 
अपनाने और आयोजिव तेज विकास को आवश्यकता को पूय 
करने के लिए यह अनिवार्य है कि मूल तथा केद्रीय महत्त्व 
के सप्री उद्योगो या सावजनिक उपयोगो सेवाए (?89॥० 
एच 5धत्ा००३) सरकारी क्षेत्र मे कायम हो। अन्य उद्यम 
भा जिनका विकास्त अनिवार्य है और जिन पर भारी भाजा में 
बिनियोग चर्तमात परिस्थितियों मे केवल राम्द द्वारा ही किया 
जा सकता है सरकारी क्षेत्र मे होने चाहिए। 

भारतोय संविधान के निदेशक सिद्धान्तों [076०ए६ 


॥। 


र 


ब्श 


एागटाए्ञल्छ मे एक लक्ष्य यह है कि आय तथा सम्पत्ति की 
असमानताओ को कम किया जाए ताकि समसमाज (हटा 
क्षाआ 50०४५) की स्थापना हो सके। पचवर्षीय योजनाओं 
में इसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य समझा गया है। सरकारी 
उद्यमो का ग्रयोग आय तथा सम्पत्ति के पुन वितरण के लिए 
किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय प्रयोग मे 
लाये जा सकते है (क) निजी उद्यम क॑ आधीन इकाइयो से 
प्राप्त लाभ तो निजो उद्यमकर्त्ताओ कौ जेबो मे जाता है जबकि 
ससकारी उद्यमो का लाभ राज्य को प्राप्त होता हे (ख) 
उच्चस्तरीव प्रबन्ध कोशल (#ग्रावड्लाब टींसथाएोे को 
कायम रखते हुए सरकारी उद्यमो मे उच्च पदाधिकारी (०9 
&/९८०॥६ ४७) को प्राप्त होने वाली आय विनियमित की जा 
सकती हें। (ग) सरकारी उचद्चमा को ऐसी विभेदक कामत 
नीति (0%लाएगा॥ए8 [०९ 90॥0५) अपनाने का निर्देश 
दिया जा सकता हे जिससे कि निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं 
को लाभ हो। (ध) सरकारी उद्यम मे सामान्यत कम आय 
प्राप्त करने गले कर्मचारियों की आय आसानी मे उन की 
जा सकती है। (ड) सरकारी उद्यम सम्पत्ति से प्राप्त होने 
वाली आय को कम करने मे सहायक हो सकते ह। 

(6) गैर सरकारी क्षेत्र को बुराइया और सीमाएँ 
गैर सरकारी क्षेत्र का व्यवहार आर दृष्टिकोण स्वयं देश में 
सरकारी क्षेत्र के विस्तार में एक महत्त्वपूर्ण काशणतत्त्व रहा 
है। जब अमराका सरकार ने भारत मे योकारां इस्पात कराखान 
को गैर सरकारी क्षेत्र मे लगाने पर जोर दिया तो श्रा जे आर 
डी याय ने जो देश मे गर सरकररी क्षेत्र के ग्रबुद्ध उद्योगपत्तियो 
में माने जाते है खुले रूप मे यह स्वीकार किया कि गेर सरकारी 
क्षेत्र इस कार्य के लिए 700 करोड रूपये का पूजी जूटाने मे 
असमथ हें ( सत्य यह हे कि गेर सरकार क्षेत्र कुछ उत्णदन 
क्षेत्रो मे प्रवेश नहीं करना चाहता अथबा यदि वह प्रवेश 
करना चाहे तो इसके पास पयाप्त साथत व होने के कारण 
बह अपने आप को अस्मर्थ पाता हे। यह तो ठाक हे 
परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र की सामान्य व्यापार जोखिम उठाने 
सम्बन्धी अभिच्छा का क्या कारण हे? दूसरी योचना और 
उस्रके बाद के काल में खाद कारखाने कायम करने के लिए 
जारी किए गए कई लाइसेन्स घर सरकारी क्षेत्र ने लाटा दिए 
जबकि देश मे उर्वरक उद्योग की सख्त जखूपत थी एक तो 
उत्पादद को एक दम बढाने के लिए ओर दूसरे उबरक 
आयात मे प्रयुक्त होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिए। 
966 67 मे व्यक्व हुए व्यापार प्रतिसार (8059॥25५ 76 
८४४४०) ने गर झ्रकारी क्षेत्र को सामेट उद्योग का विस्तार 
करने का बचन दिया था। भारतीय अधव्यवस्था के दाघकालोन 
हित को दृष्टि मे रखते हुए सरकार ने सामेट कार्पोरेशन 
आफ इण्डिया को स्थापना की जिसके आधी सायेट के 
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उत्पादन को बढाया गया। औषधि उद्योग द्वारा गैर सरकारी 
क्षेत्र मे एण्टीबायोटिक्स बनाने मे विफलता और उपभोक्ताओं 
के निर्दयी शोषण के कारण सरकारी क्षेत्र को औषधि उद्योग 
मे प्रयोग करना पडा। 
बहुत सी हालतो मे सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों या 
गैर सरकारी उद्यमो को श्रमिको के हित मे या उपभोक्ताओं 
को शोषण से बचाने के लिए अपने स्वामित्व मे कर लेती है। 
भारत सरकार ने जीवन बीमा कम्पनियों का राष्टीकरण बीमा 
करवाने वाले व्यक्तियो को गैर सरकारी शोषको की लोलुपता 
एवं शोषण से बचाने के लिए किया। भारत के 20 बडे बैको 
के राष्टीयकरण का उद्देश्य बैको की पूजी द्वारा गैर सरकारी 
औद्योगिक एवं वाणिज्यिक साप्राज्य स्थापित करने से रोकना 
था। रुग्ण सूती वस्त्र कारखानो को राजकीय स्वामित्व मे लाने 
का कारण भी गैर सरकारी क्षेत्र की विफलता है। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि गैर सरकारी क्षेत्र न तो जनता के प्रति 
अपने दायित्व को समझता है न ही न्यायोचित रूप मे व्यापार 
चलाता है। भारत मे निजी क्षेत्र के दोषपूर्ण व्यवहार का कारण 
यह है कि सूदखोर महाजन हाल ही के वर्षों मे उद्यमकर्ता 
बन गए है और वे औद्योगिक विकास का लक्ष्य रुपया बटोरने 
के सिवा और कुछ नहीं समझते। 
निष्कर्ष यह कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार ्वारा हम अपने 

राष्ट्रीय उद्देश्यो की पूर्ति करना चाहते है। ये मुख्य उद्देश्य है 

गरीबी को दूर करना आत्मनिर्भरता की प्रगति आय की 
असमानताओ मे कमी रोजगार के अवसरो का विस्तार, क्षेत्रीय 
असमानातओ को दूर करना कृषि तथा औद्यागिक विकास को 
गति को त्वरित करना स्वामित्व के सकेन्द्रण (एणाल्थाए4 

00 ० ०जश्ाशआा7) को कम करना और निजी क्षेत्र के 
विरुद्ध प्रभावी प्रतिकारी शक्ति (20प्राक्षएभांवह 909९) 
के रूप में क्रियाशील होकर एकाधिकारी प्रवृत्तियो को समाप्त 
करना आधुनिक तकनालाजी द्वाग देश को स्वावलम्बी बनाना 
और व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबन्धकौय कुशल श्रमिको 
को तैयार करना ताकि देश को अन्ततोगत्वा विदेशी सहायता 
पर निर्भरता से मुक्त किया जा सके। 


4 सरकारी उद्यमों का निष्पादन 
(एशातिया4॥॥९९ ण ?एफ्रार 5९९०7 
एप्रत७-रा्रा25) 

जबकि पिछले कुछ वर्षों मे भारत सरकार की यह नीति 
रही है कि सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाएं, वहा इस 
काल मे सरकारी क्षेत्र के उचद्यमो की विफलता और दोपपूर्ण 
कार्यों की बडी आलोचना हुई है। हमारे देश भे एक विवाद 
चल रहा है कि क्‍या लाभ को सरकारी उद्यमो के निष्पादन 
की कसौटी के रूप मे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चूकि 
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कौमतो के निर्धारण मे सरकारी उद्यमो के सामने बहुत सी 
बाते रहती है इसलिए लाभ को उनकी कुशलता की कसौटी 
(टक/शा0॥ 3 €रीटथा०ए) बनला उचित नहीं होगा। यह 
बात विशेषकर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं अर्थात्‌ रेलवे 
डाक एवं तार, जल सभरण बिजली आदि के लिए सत्य है। 
यह सम्भव है कि सरकार इनकी कीमतो को न बढाए, भले 
ही इनकी लागतो मे वृद्धि हो चुकी हो। इसी प्रकार सरकारी 
उद्यमो के विनियोग का अधिकतर भाग भारी तथा मूल 
उद्यमो मे है। ऐसे उद्यमो की परिषाक अवधि (06डक्षाणा 
एथ7॥0०0) लम्बी होती है और उनके विनियोग का एक भाग 
निर्माण की अवस्था मे हो सकता है। अत इनकी प्रत्याय दर 
(९४॥८ ०९७४7) प्रभावी प्रयुक्त पूजी (2॥6८०(४७ ९०फएव। 
€॥ा09]09०0) पर निकालदी चाहिए ओर इसमे निर्माण की 
अवस्था मे चल रही पूजी को शामिल नहां करना चाहिए। 
दूसरे शब्दों मे चालू फर्मों की लाभदायकता इनके निष्पादन 
की सूचक (0006 09श0िा॥१८6) होनी चाहिए। 

सरकारी उद्यमो के सन्दर्भ मे लाभदायकता शब्द का 
प्रयोग शुद्ध व्यापारिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए। उन्हे 
अधिक प्रत्याय दर घोषित करने के लिए मूल्यहास (00.6 
०थधाणा) या अन्य अदायग्रियो मे हेर फेर करने की इजाजत 
नहीं होती। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की तुलना म वे अपने 
श्रमिको को मजदूरी एवं वेतन ओर अन्य सुविधाआ के रूप मे 
कहीं अधिक प्रतिफल देते है। इनके निष्पादन का ठौक प्रकार 
अनुमान लगाने के लिए इनकी ऊची सामाजिक प्रत्याय दर 
(50008| ॥88 ०7007)) का भी समायोजन करना चाहिए। 
अत सरकारी उद्यमो के सदर्ध मे कुल जनित अतिरिक (0 
43 827८४४० 59»7/!४७) की धारणा जिसमे घोषित लाभ 
प्रतिधृत लाभ (7८४॥॥०० 97०5) और मूल्यहास शामिल हैँ 
अधिक उपयोगी है। इसका अर्थ नही कि लाभदायकता (एव 
॥90/9) को सूचक नहीं मानना चाहिए बल्कि समस्या को 
एक उचित परिप्रेक्ष्य मे देखना चाहिए। 

चाहे लाभ अधिकतम करने (शणी।गाक्रागा।क007) 
या सरकारी उद्यमो के सन्दर्भ मे अतिरेक उत्पत्त करना 
निष्पादन की एकमात्र कसाटो नही किन्तु इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इसकी उपेधा करना भी एक भारी 
भूल होगी। यह ठीक ही कहा है कि लाभ अधिकतम करने 
को एक सकारात्मक गुण नहीं समझा जा सकता है परन्तु यह 
एक ऐसा चाबुक ह॑ जिससे सरकारी उद्यमो को कुव्यवहार 
करने से रोका जा सकता हैं। अत लाभ 09 तम करने के 
सिद्धान्त का एक नकारामक गुण यह हे कि इसके प्रभावाधीन 
सरकारी उद्यमा को ससाधनो के अपव्यय को कम करने और 
इससे उत्पन्न होने वाली अकुशलता को दूर करने के लिए 
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मजबूए किया जा सकता है। इस दृष्टि से सरकाएँ उद्यमो लाभदायकता (९णीधण॥3) पर दुष्प्रभाव पडा। इसके 
द्ञागा आर्थिक विकास के लिए अतिरेक उत्पन करने वाले. अतिरिक्त इस काल के दौरान खाने और सूती वस्त्र मिलो 
हर्क मे बहुत वजन मालूम होता है। आदि के राष्ट्रीयकरण या इनके सरकारीकरण के कारण घाटे 
मे काम करने वाली इकाइयों और इनके घाटे की मात्रा से भी 
हरकारी उच्चमों का निष्मादन बद्धि हुई। जबकि 968 69 मे 32 इकडयों का कुल घाटा 
तालिका 8 से पता चलता है कि चौथी योजना के दौरन. 04 करोड रुपए था 978 79 मे इनकी सख्या 69 हो गयी 
कुल विनियुक्त पूजी पर प्रत्याय (280६ ०शणा) 46 से. और घाटे को मात्रा बढ़कर 57 रुपये हो गयी। 
62 प्रतिशत रही। पाचवीं योजना के काल में प्रत्याय दर मे 
स्पष्ट बद्धि हुई और यह 7.5 से 94 प्रतिशत के बीच रही। सरकारी क्षेत्र के निभ्याएत में नया भोड 
978 79 मे कोल इण्डिया लि0 और इसके चार अनुर्षगियों विनियुक्त पूजी के अनुपात के रूप मे सकल लाभ जो 
के निष्पादन मे गिरावट आने के कारण सरकारी उद्यमों की. 60 8। में 78 प्रतिशत था बढ़कर ॥982 83 में 3॥ 


तालिका 8 सरकारी उद्यमी से वित्तीय निष्पादन को प्रवृत्ति 
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24 


प्रतिशत हो गया। इसके पश्चात्‌ यह ॥2-3 प्रतिशत की 
अभिसीमा मे हो रहा है। 986-87 मे विनियुक्त पूजी पर 
सकल प्रत्याय-दर (00$5 ॥98 ०।6/छा) 2 6 प्रतिशत 
थी। यह एक अभिनन्दनीय स्थिति है। 989-90 मे यह 
2 6 प्रतिशत थी। परिस्थिति की समीक्षा करते हुए लोक 
उद्यम सर्वेक्षण (989 90) मे यह उल्लेख किया गया 
“चरम रूप मे (कर पश्चात्‌) शुद्ध लाभ जो 988-89 भे 
2993 करोड रुपए था बढकर 989 90 मे 3789 करोड 
रुपए हो गया। विनियुक्त पूजी पर शुद्ध लाभ के रूप मे 
प्रत्याय दर बढकर 989 90 में 45 प्रतिशत हो गयी जोकि 
दशक में सबसे ऊची प्रत्याय दर थी। किन्तु गत वर्षों कौ 
भांति पेट्रोलियम क्षेत्र के उद्यमो ने इस लाभ में सर्वाधिक 
योगदान दिया अर्थात्‌ 989 90 के दौरान 3782 करोड रुपए 
की कुल राशि मे इनका भाग 2899 करोड रुपए था (कुल 
का 76 6%)। अत 200 गैर-पेटोलियम उद्चमो ने कुल लाभ 
मे केवल 883 करोड रुपये का योगदान दिया। भले ही यह 
988 89 के 43] करोड रुपए के कुल लाभ की तुलना मे 
सुधार प्रतीत होता है किन्तु यदि इसे विनियोजित पूजी पर 
शुद्ध लाभ के अनुपात के रूप मे आका जाए तो गैर पेट्रोलियम 
क्षेत्र के लिए यह केवल 3 प्रतिशत था।' जाहिर है कि 
केन्द्र सरकार के गैर-पेटोलियम क्षेत्र मे सुधार की काफी 
गुजाइश है। 
किन्तु 989 90 की तुलना मे 990 9] के दौरान 
विनियुक्त पूजी पर कुल लाभ 25 प्रतिशत से कम होकर 
॥2 प्रतिशत हो गया। 239 उद्यमो का शुद्ध लाभ जो 
989 90 में 3789 करोड़ रुपए था कम होकर 990 9] 
मे 2368 करोड रुपए रह गया। शुद्ध प्रत्याय दर (लाल 
0 था) जो 989-90 मे 45 प्रतिशत थी कम होकर 
990 9] में 22 प्रतिशत हो गयी अर्थात्‌ ।984 85 के 
पश्चात्‌ यह सबसे नीची थी। पहले वर्षों की भाति शुद्ध लाभ 
का अधिकतर भाग पेट्रोलियम क्षेत्र द्वारा जुटाया गया अर्थात्‌ 
2475 करोड रुपये कौ कुल राशि मे | 779 करोड रुपयै-अर्थात 
कुल का 72 प्रतिशत। परन्तु चूकि ॥99]-92 विदेशी मुद्रा 
सकट, ससाधन न्यूनता और औद्योगिक उत्पादन में सामान्य 
ढील का वर्ष था सार्वजनिक क्षेत्र पर भी समग्र आर्थिक 
विमनन्‍्दन (8607ण776 9९८८/४३४४०॥) का प्रभाव हुआ। 
992 93 के दौरान सार्बजनिक क्षेत्र के उद्यमो मे 327 
करोड रुपये का लाभ प्राप्त किया और इस प्रकार सकल 
प्रत्याय दर 4 प्रतिशत थी परन्तु शुद्ध प्रत्याय दर केवल 
23 प्रतिशत थी। 993 9५ मे इसमे मामूली वृद्धि हुई और 
सकल प्रत्याय दर ॥ 6 प्रतिशत हो गयी। 
केन्द्र सरकार के उद्यमो के निष्पादन की इस उज्ज्वल 
तस्वीर के बारे मे दो बातो बा उल्लेख करना रचिकर होगा। 
प्रथम कुल लाभ का लगभग 70 प्रतिशत पेट्रोलियम उद्यमो 
से प्राप्त होता है भले ही किसी वर्ष थोडा कम या अधिक 
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रहा हो। इससे जाहिर होता है कि यदि इस ग्रुप को छोड 
दिया जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमो का निष्पादन 
बहुत ही निराशाजनक प्रतीत होता है। दूसरे, सरकार ऊचा 
लाभदायकठा-अनुपात ([श॥०9७॥॥0/ ॥90) प्राप्त करने के 
लिए या लागत कम करने कुशलता उन्नत करने या 
क्षमता-उपयोग बढाने के उपायो कौ अपेक्षा उन वस्तुओ कौ 
प्रशासित कौमते (/979278९0 /70८5) बढ़ा देती है जो 
सरकारी क्षेत्र मे उत्पन्न को जाती है। सरकारी उद्यमों की 
अकुशलठाओ पर परदा डालने के लिए प्रशासित कौमतो का 
प्रयोग एक अस्वस्थ प्रवृत्ति है विशेषकर इसलिए भी इसके 
कुछ सामाजिक गुद्यार्थ है--एक तो इससे जनता पर अधिक 
बोझ पडता है और दूसरे सरकारी अफसरो को परिस्थितियों 
से बचने का आसान रास्ता मिल जाता है। 

किन्तु यदि विनियुक्त पूजी पर कर पश्चात्‌ लाभ का 
'परिकलन किया जाए, तो यह चित्र निराशाजनक प्रतीत होने 
लगता है 977-78 से 980 8) के चार वर्षों कौ अवधि मे 
सचयी शुद्ध घाटा 388 करोड रुपये था। 980 8] मे विशेष 
रूप मे परिस्थिति खराब थी जबकि शुद्ध घाटा 203 करोड़ 
रुपये हुआ। 98]-82 मे परिस्थिति ने करबट ली और 590 
करोड रुपये का आयकर अदा करने के बाद 446 करोड 
रुपये का कर-पश्चात्‌ शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। 984-85 के 
पश्चात्‌ स्थिति उन्नत होती गयी ओर कर पश्चात्‌ शुद्ध लाभ 
909 करोड रुपये हुआ। 987 88 और 988-89 मे स्थिति 
मे और सुधार हुआ है और कर पश्चात्‌ लाभ बढकर क्रमश 
2030 करोड रुपये और 2993 करोड रुपये हो गया। कुल 
विनियुक्त पूजी पर प्रतिशत के रूप मे कर-पश्चात्‌ शुद्ध ज्ञाभ 
जो 985-86 मे 08 प्रतिशत था बढकर 987 88 में 3 
6 प्रतिशत और 989-90 मे 45 प्रतिशत हो गया। यह एक 
अभिनन्दनीय स्थिति थी परन्तु 990 9] से 993 94 के 
दौरान इसमे गिरावट आई है। परन्तु 995-96 मे इसमे सुधार 
हुआ और शुद्ध लाभ की दर 5 6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच 
गयी। 
सरकारी ठद्यमों मे कर्मचारी कल्याण 

सरकारी क्षेत्र का मुख्य लाभ काम करने वाले कर्मचारियों 
को हुआ जिनके वेतन, मकानो चिकित्सा एव शिक्षा सम्बन्धी 

तालिका 9 सरकारी उच्चमों में बेतन की प्रवृत्ति 


986 87 995 % 
कत्कतकत्र के कया का अस्त वेतन... 
(चालू कीमतो मे रुपये प्रति वर्ष) 28820. 405 879 
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता कौमत 
सूचकांक (982 5 00) ॥58॥ 37 
औसत चास्तविक वेतन (982 कौ 
कौपतो को आधार मानते हुए) 28820. 4१043 
बैतन में वृद्धि का सूचकांक 300 ]49 
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सुविधाओं मे लगातार उनति हुई। तालिका 9 से साफ जाहिर 
होता है कि सरकार क्षेत्र के कर्मचारियों की वास्तविक 
मजदूरी जो 996 97 में 28820 रुपये थी (१982 को 
कोमते में) बढकर 995 96 में 43043 रुपये हो गई। 
वास्तविक मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर 45 प्रतिशत बैठती 
है। इससे श्रम वर्ग के मजदूरी स्तर की उलति के रूप मे 
प्राप्त सामाजिक लाभ का सकेत मिलता है। 995 96 में 
मकाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कल्याणकारी क्रियाओं 
पर 2,645 करोड खर्च किए गए। 

3! मार्च 996 को सरकारी क्षेत्र द्वारा श्रमिकों के लिए 
गह निर्माण पर 663 करोड रुपये खर्च किए गए और इस 
प्रकार 97| लाख मकान श्रमिकों के लिए बनाए गए। दूसरे 
शब्द मे 44 प्रतिशत श्रमिकों के लिए मकएे को व्यवस्था 
की गयी। इस दृष्टि से सरकापी क्षेत्र श्रमिकों के लिए सुविधाएं 
उपलब्ध कराने मे मार्गदर्शक का कार्य करता हैं। इस प्रवत्ति 
को मजबूत बनाना होगा। 

साकारी क्षेत्र का चित्र उम्ज्वल होता जा रहा है। यदि 
सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र के बीमार कारखानो (50६ 
70॥0) विशेषकर सूठा बरज् मिलो के लिए अनाथालय का 
कार्य न करना घड़ता तो इसका निष्पादन और भी अच्छा 
होहा। इन बोमार कारखानो का पुत्र स्थापित करने का 
दायित्व अपने ऊपर लेकर इसने 6 लाख कर्मचारियो को 
बेग्रेजगरी के भयकर भूत से छुडाया है! इस सामाजिक 
दायित्व के कारण लाभ की माज़ा मे ते। निश्चित रूप मे कमी 
होगो। इस कारण यह बात साफ हो जाती है कि सरकार क्षेत्र 
को कुशलता को नापने के लिए लाभदायकता कौ अकेली 
कसोटी को आधार मानना उचित नहीं। 


5 सरकारी उच्चो की कपजोरिया 

यह कहना अनुचित होगा कि सरकारी उद्यमो में सभो 
'काय भली प्रकार चल रहे है। सरकारी उद्यमो की क्षमता आर 
कार्यपद्धति को सुधारने को काफ़ी मुजाइश हँ मुख्य बाते 
जिनको ओर ध्यान दिया ज्यना चाहिए, निम्नलिखित है 

] बढती हुई हानिया--सावजत्रिक क्षेत्र के उद्यमो के 
निष्पादन कौ समीक्षा से पता चलता है कि या तो इनमे लाभ 
की मात्रा बहुत ही कम है या वे घाटे मे हो चल रहे है। 
परिणामत घाटे हर वर्ष बढते हो जा रहे ह। सार्वजनिक क्षेत्र 
के मुख्य वर्षो से प्राप्त होने वाले लाफाघाटे का सायश 
तालिका 0 में दिया गया हे 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के लाभ/घाटे सम्बन्धी आकडो 
से पता चलता है कि भारी घाट बाले उद्यमों में राज्योय 
बिजली बोर्ड और सिंचाई परियोजनाए हैं। यह ब्रात आम 
विश्वास के विछद्ध हे कि केन्द्र सरकार के आधीन कार्य करने 
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वाले उद्यम ही घाटे मे चल रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि 
राज्योय सरकाणे के आधीन उद्यम साल दर साल घाटे में 
चल रहे है। इस परिस्थिति का वर्णन मी नगेत्तम शाह ने इस 
प्रकार किया है. केन्द्र सरकार के उद्यमौ के घाटे कौ 
आसपमतोर पर अधिकतम जिन्दा हुई हैं। किन्तु इस बात का 
ध्यान नहीं रखा जाता कि इस सम्बन्ध मे सबसे बडे अपराधों 
राज्याय सरकारे मे हैं। इनमें राज्योय बिजली बोर्ड सिंचाई 
'परियोजनाए सडक परिवहन निगम ओर छन्‍्य राज्योय सरकारो 
के स्वामित्वाधीन उद्यम है जिनका घाटे के बारे मे अत्यन्त 
निन्दनीय रिकार्ड है। 

जहा तक केद्ध सरकार के उद्यमो का सम्बन्ध है इन्होंने 
980 8 से 203 करोड रुपये के घाटे के चिरुद्ध 994 95 
में 7 2।7 करोड रुपये का लाभ कमाया। इससे समग्र रूप मे 
उन्नति का सकेत मिलता है। परन्तु कुल लाभ का 38 
ब्रतिशत पेटोलियम कम्पनियों द्वारा केवल तेल का कीमता मे 
वृद्धि करके कमाया गया। इसलिए सरकार को घाटा उठाने 
वाले उद्यमोे का एक एक करके अध्ययन करता चाहिए ओर 
उनका उपचार दूढना चाहिए। याहे 987 88 मे रेलवे ने 84 
करोड रुपये का अतिरेक प्राप्त किया डाक एवं टेलासचार 
विभाग ने 263 करोड रुपये का अतिरेक दिखाया। [995 96 
मे परिस्थिति मे सुधार हुआ है और रेलबे ने 23]8 करोड़ 
रुपये का अतिरेक कमाया है। 

राज्यों म लगातार घाटे दिखाने वालो में मिचाइ एवं 
बहुउद्देशीय परियोचताओ से हाति कौ मात्रा और बढ़कर 
7989 90 में ] 97 कग्रेड रुपये हो गया बिजला बोर्डों की 
404 करोड़ रुपये आर राज्य सड़क परिवहन की 399 
'कग्रेट रुपये) गज्याय सरकारों के उद्यमो का स्रमग्र घाटा जो 
987 88 मे 2493 करोड़ रुपये था बढ़कर ॥989 90 मे 
6 !74 करोड़ रुपये हो गया। इसके विरुद्ध केन्द्राय सरकार के 
उद्यमो (विभागीय एवं गेर विभागीय) का अतिरेक जो 984 85 
मे 2,299 करोड रपये था, बढकर 989 90 मे 47]7 
करोड स्पय हो गया। यह परिस्थिति भरहुत अच्छी नहा है 
ओर इस कारण देशभर म॑ सावजनिक क्षेत्र के निष्पादन की 
समाक्षा होनी चाहिए। 

2 स्थिति निश्चयतर को प्रभावित करो बाले प्रबल 
कारण-बहुत सौ परिस्थितियो मे यह स्वीकार किया गया 
है कि राजनीतिक कारणतत्त्व परियोजनाआ के स्थिति निश्चयन 
क्ये प्रभावित करते हे। सत्तरूढ दल के शक्तिशाला मत्रा कई 
बार किसी राज्य मे क्सी परियोजना के भावा स्थिति निश्चयन 
(..०००॥००) की घोषणा कर देते ह आर इस बात का परवाह 
नहीं करते क्रि लागत को दृष्टि से क्या यह स्थान व्यबरहार्य 
है इस कारण पूरी ससाधनो का भारी अपव्यय होता है। इस 
अधिवेकशोल राजनातिक दृष्टि का प्रखर उदाहरण केन्द्र 
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सरकार का यह निर्णय है जिसके आधीन एम आई जी 
एयरक्राफ्ट को दो भागो मे दो राज्यो में स्थापित करने का 
निर्णय किया गया। ये दो स्थान नासिक और कोरापुट एक-दूसरे 
से 900 किलोमीटर दूर हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दो राज्यो मे 
दो शक्तिशाली राजनीतिज्ञों को तुप्ट करना था। 

3 इन परियोजनाओं की पूर्ति में अधिक समय 
लगना--इन परियोजनाओ की पूर्ति पर आरंभिक अनुमान की 
अपेक्षा अधिक समय लगा। कुछ परियोजनाओ को पूर्ण रूप 
में उत्पादन आरभ करने मे दस वर्ष या इससे भी अधिक 
समय लग गया। यह बात केन्द्र सरकार द्वारा चालू किए गए 
बहुत से उद्यमो पर लागू होती है। परिषाक अवधि (0658 
0०॥ ९८00) में इस विलम्ब के अनेक प्रतिकूल परिणाम 
व्यक्त हुए हैं। प्रथम इसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत 
अधिक हो गई है। द्वितीय इन उद्यमो की कार्यान्विति मे 
विलम्ब के कारण इससे प्राप्त होते वाले प्रत्याशित लाभ समय 
पर प्राप्त न हो सके। अन्तिम इन परियोजनाओ पर प्राप्त 
प्रत्याय (१९४४४) उस प्रत्याशित स्तर पर पहुच न सकी 
जिसकी स्वीकृति के समय आशा की जादी थी। 

सरकारी क्षेत्र के बहुत से प्रौजेक्ट ऐसे समय स्थापित 
किए गए जब इन परियोजनाओं का परिकल्पन आयोजन एवं 
कार्यात्वयन करने की हमारी तकनीकी योग्यता अपर्याप्त थी। 
इनमे कुछ उद्योग पहली बार कायम किए गए। जब ये 
प्रौजेक्ट चालू किए गए, जो उस समय इन उद्योगों मे न ही 
प्रशिक्षित मानवशक्ति (]79728 ॥्रक्ा009००) उपलब्ध थी 
और न ही आवश्यक तकनीकी जानकारी। 

4 अधिपूंजीयन (0५6/-९०४/॥(७॥52607)--सरकारी 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


उच्चमो पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनमे अधिपूंजीयन 
विद्यमान है। दूसरे शब्दो में बहुत सी परियोजनाओ में अदा प्रवा 
अनुपात (77 07(9ण 700) प्रतिकूल है। स्टडी टीम ने 
बहुत सी सरकारी फर्मों हैवी इजीनियरिंग कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान 
एरोनॉटिक्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (ट्राम्बे प्रौजेक्ट) आदि मे 
अधिपूजीयन कौ ओर सकेत क्या। स्टूडी टीम के अनुसार 
अधिपूजीयन के मुख्य कारण हैं. अपर्याप्त आयोजन विनिर्माण 
के दौरान विलम्ब ओर अनावश्यक व्यय को कम न करना 
अतिरिक्त मशीनी क्षमता बाघ्य विदेशों सहायता के फारण 
अप्रतियोगिता के" आघार पर आयातित सामान खरीदना 
परियोजनाओ का अलाभकर स्थिति निश्चयन ([,009॥०॥) 
उदार ढग से मकान तथा अन्य सुविघाओ को उपलब्ध करना 
आदि। 

5 आवश्यकता से अधिक मानव-शक्ति का 
प्रयोग-सरकारी उद्यर्मा में मानव शक्ति का प्रयोग वास्तविक 
आवश्यकता से अधिक मात्रा मे किया जाता है। मानव-शक्ति 
आयोजन घटिया किसम का है और श्रमिकों की शिक्षा एव 
प्रशिक्षण के ढंग पुराने है। एक तो वेतन तथा मजदूरी के 
असन्तोषजनक होने के कारण और दूसरे श्रमिकों को प्रोत्साहन 
उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारी सरकारी 
उद्यमो को छोडकर निजी उद्यमो में नौकरिया स्वीकार कर 
लेते हैं। अद यह सुझाव दिया गया कि सरकारी उद्यमों में 
उच्च पदो पर नियुक्ति का अधिकार इसमे काम करने वाले 
कर्मचारियों का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की 
व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध होता चाहिए 
ताकि इन्हे प्रबन्ध कार्य मे स्थान दिया जा सके। 


तालिका 0 भारत मे सावर्जनिक क्षेत्र के मुख्य अंगों में लाभ/घाटा 








करोड़ रुपये 
लाप (+) घाय (-) 
987-88 988 89 9989-90 
केन्द्र सरकार 
॥ केन्द्रीय गैर विभागीय उद्यम +. 2060 +.. 2994 +.. 3789 
2. रेलवे 2 84 + 28 + 340 
3 डाक तार एवं संचार के 253 + 684 + 788 
राज्यीय सरकारें 
4. विभागीय उद्यम 2 396 + उबा + 8 
5. सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं 345 ॥84॥ 97 
6 पावर प्रोजैक्ट ॥6 हब 35 
7. राम्यीय बिजली बोर्ड 2264 2705 4404 
8 पग्रम्यीय सड़क परिवहत 464 25 359 
(क) उपयोग (4 से 8) 2493 4534 674 
(ख) उपयोग (॥ से 3) +__ 240 +. 3706 +__47॥7 





स्रोत लोक उद्यम सर्वेक्षण (988 89) और आर्थिक समीक्षा (१99 92) 


शरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


2. कीमत नीदि--पिछले कुछ यों से सरकार सार्वजनिक 
उद्भो द्वाश उत्पन की जाने वाली वस्तुओ और सेवाओ को 
कीमतों को बढाती जा रही है। सरकार का उद्देश्य इस 
हम्बन्ध मे एकाभिकारी स्थिति का प्रयोग कर अधिक लाभ 
कमाना है। आलोचको का मत है कि सरकार कुशलता एव 
उत्पादित! को बढाकर लागत को कम करने के उप्रय का 
प्रयोग न करके प्रशासित कीमतो को बढाते का सरल मार्ग 
अपना रही है। अत यह जनता यर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष 
'कशघान ही है। सरकार के लिए अधिक उचित यह होगा कि 
वकनालाजीय उन्नति हारा उत्पादन लागत को कम करके 
कुछ हृद तक आदानो की लायत वृद्धि को समो ले और 
प्रशासित कोमते (80॥॥॥92०४0 ॥११०६७) को बढाने के 
उपाय का कम प्रयोग करे क्‍योंकि इससे जनकल्याण पर 
दुष्प्रभाव पडता है। 

7 सरकारी क्षेत्र के उद्यमो में श्रम अनुशासनहीनता-- 
इप्तकी दोषपूर्ण प्रणति के लिए उत्तरदायों है। श्रमिको मे 
अनुशासनहीनता और श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध (.क०ए गधा 
38७॥९॥7०)20075) अच्छे न होने के कारण बहुत बडे बडे 
सरकारी उद्यमों मे पर्यवेक्षण (४॥७७:४७॥७॥) और प्रशिक्षण 
भो बहुत कठिन है। सरकार को ओद्योगिक सम्बन्ध उन्तत 
करने के लिए दृढ़ प्रयास करना होगा। 

8 सामर्ध्य उपयोग (98९०9 ए!डब्॥97)-- 

995 96 के दौरान लगभग 22 प्रत्रिशत सरकारी उद्यम 
सा्र्थ्य उपयोग की दुष्टि से 50 से 75 प्रतिशत को सीमा के 
नीच कार्य करते थे और 22 प्रतिशत 50 प्रतिशव से भी नीचे 
स्तर पर कार्य कर रहे थे। यह एक अनुकूल परिस्थिति नहीं 
है। अत यह आवश्यक है कि निम्त्र सामर्थ्य उपयोग के 
कारण दूढे जाए और इम्त परिक्ष्यति को उचिव उपायो द्वारा 
डक किए, ज्याए इुए फप्बन्छ, ऐ, एए़काएँ) खेज, के रदाफ्ो। पर. 
यह दोष लगाया जाता है कि वे ससाघतरों का अपव्यय करते 
हैं। यह कहा जाता है कि वे दुर्लभ एव न्यून कच्चे मालो का 
व्यर्थ करते हैं क्योंकि इनके प्रयोग के आधार तनिश्यित नी 
हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत से सरकाएं क्षेत्र के उद्यमी में भारी 
माल तालिकाए (॥एच॥॥०९5) पाई ज'ती हैं जिनके कारण 
इनकी लागत अधिक बढ जाती है और लाभ को मात्रा कम 
हो जाती है। 

9 दोषपूर्ण नियंत्रण-प्राय यह कहा जाता है कि 
बहुत से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के घटिया निष्पादन का 
कारण इत यर सगाए गए वित्तीय एवं अन्य नियत्रण हैं। आज 
स्थिति यह है कि इन पर वित्त मब्ालय और प्रत्येक उद्यम से 
सम्बद्ध सत्री और लोकसभा का नियत्रण होता है। बित्त 
भत्नलय इठ प्र अत्यधिक वित्तोय नियत्रण द्वारा इन्हे सरकारें 
विभागो की भाँति काम करने के लिए मजबूर करा हैं। 


१९४ 
आडिटर जनरल के अक्रेक्षण के कारण इन उच्यमो में पहल 
को भावना समाप्त हो जाती है। 

]0 अकुशल प्रबन्ध-व्यापार एव उद्योग की कुशलता 
के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार सम्बन्धी निर्णय शीघ्र 
लिए जाये। इसके लिए सरकारी उद्यपो के कार्यकलायो में 
भारी मात्रा मे स्वायत्तता एव लोचशीलता होनी आवश्यक है। 
उद्यम के भीतर अधिकार सौंपने (096६९०ाणा) और काम मे 
लोचशीलता की बहुत भारी जरूरत है। इस प्रकार उच्च 
प्रबन्ध से निम्त स्तर के प्रबध को अधिकार सौंपना कार्यकुशलता 
बढ़ाने की दूसरी अनिवार्य शर्त है। प्रत्येक अफसर को यह 
पता होना चाहिए कि उसे क्‍या करना है और उससे किस 
यरिणाम कौ प्रत्याशा की जा सकती हैं अन्तिम सरकारी 
उद्यमो की कार्यात्यक सफलता इस बात पर निर्मर करती है 
कि उनये उच्च पदों पर कितने अनुधवी व्यक्ति लगे हुए हैं। 
व्यग रूप में सरकारी उद्यमो को 'नौकरशाही कौ रियासतों' 
(दणगगाक्क ० ०श७८३९८०४७) को सज्ञा री जाती है। आरंभिक 
अवस्था मे वित्त मत्रालय के अफसरो मे जो इन परियोजनाओं 
के लिए धनशशि उपलब्ध कराते थे प्रबन्ध का अधिकार भी 
अपने हाथ ही ले लिया। इस प्रकार उन्होंने इस व्यवस्था मे 
*नोकरशाही रक्त" डाल दिया। इस प्रकार सरकारी अफसरो 
को अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक और प्रबन्धक नियुक्त करने की 
रीति चल पडी। इनमे से बहुत से ऐसे हैं जो औद्योगिक 
उद्यमो को चलाने को योग्यता नहीं रखते। एक और गलत 
प्रथा यह रहो है कि ऐसे राजनीतिज्ञ (विशेषकर जो चुनाव में 
हार गए हों) सरकारी उद्यमो के प्रबन्ध के लिए नियुका किए 
जाए। सरकार ने इस बात को स्वीकार करते हुए अब इन 
उद्यमो में व्यावसायिक प्रबन्ध (065508॥560 गाक्ष) 
8०7५४) का प्रयोग करना प्रारभ का दिया हे! 

]! अधिक पूजीगहन विनियोग के कारण रोजगार 
का कंम विस्तार--चूंकि अधिकतर सरकारी उद्यम मूल एव 
भारी उद्येगो मे तिनियोग कर रहे थे इस कारण इसकी 
'पूजी गहनता (22909 ॥7/0909) बहुत अधिक थीं। 

लगी आरथमिकताओ के सन्दर्भ मे जो रोजगार जनन 
(छाफा०फाह्ा 8४४०४०७) और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन 
पर बल देतो हैं इस बात की जरूरत है कि वर्तमान उद्योगों 
मे ऐसे क्षेत्र दूढे जाए जो कम पूजी पिनियोग द्वारा उत्पादन 
कौ मात्रा एवं गुणवत्ता कः परित्याग किए बिता रोजगार का 
बिस्तार कर सकते हो। दूसरे, सरकारी उद्यम अपनी कुछ 
क्रियाए सहायक उद्यमों (#०॥6ग८४) ओर लघु स्वर को 
इकाइये को सोप सकते हैं। विकास को पहली अवस्था के 
दौरान हमारा बल इस बात पर रहा है कि उनत देशों के साथ 
सहयोग करके आधुनिक तकनालाजी को देश मे बढावा दिया 


]28 


ज्यए परन्तु इसके परिणामस्वरूप उत्पादत क्रिया में मानवशक्ति 
के प्रयोग (१/थाए०७८ ७॥॥570॥) का स्तर नीचा रहा है। 
आवश्यकता इस बान को है कि अब हम इस मार्ग का 
परित्याग करे और ऐसी साज-सज्जा, तकनालाजी एवं सामग्री 
का प्रयोग करे जिससे मानव शक्ति को उज्ज्वल करने में 
सहायता मिले। ऐसा करना जरूरी है यदि सरकार सार्वजनिक 
क्षेत्र और छोटे पैमाने का इकाइयों मे समन्वय करने का प्रयास 
करना चाहती है। इस दिशा मे उठाये गये कदम और सबल 
बनाने चाहिए। 

निष्कप के रूप म यह कहा जा सकता हैं कि फेडरेशन 
आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामस्‌ फोरम ऑफ फ्रा एन्टरप्राइज 
तथा अन्य ऐसी सस्थाओ द्वारा सरकारा क्षेत्र का बहुत काला 
चित्र प्रस्तुत क्या जाता है। साथ हो यह बात भी ठीक है कि 
सरकाएं क्षेत्र के उद्यम उचित ढग से कार्य नहीं करते रहे हैं 
दोनो क्षेत्रों मे कुशलता को उन्नत करने के लिए निजी तथा 
सावजनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन प्रक्रिया का 
प्रयोग किया जाना चाहिए। 


6. सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के भावी 
दिशा-निर्देश 


सावजनिक क्षेत्र क विस्तार का आधार 956 का 
आद्यागिक भाति प्रस्ताव धा। इस प्रस्ताव में सावजनिक क्षेत्र 
को एक महत्त्वपृण स्थान दिया गया। परिणामत स्रावजनिक 
क्षेत्र का मुख्य काय भारा तथा मूल उद्योगो और अध सरचना 
4॥795ध0८७४८) का विकास करना था। इसम सनन्‍्देह नहीं 
कि सावजनिक क्षेत्र ने अथप्यवस्था का औद्योगिक आधार 
कायम क्या है झिसक परिणमस्वरूप निजा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों 
मे विनियोग कर पण्या हं क्योंकि इसे सावजनिक क्षेत्र द्वारा 
अध सरचना सम्बन्ध सुविधाएं उपलब्ध कराया गयीं। परन्तु 
लाक उद्यम सर्वेशण (992 93) म उल्लेख क्या गया 
“किन्तु आरभ मे भले हा सावजेनिक-क्षेत्र-विनियोग क्रान्टिक 
आधाए-सरचना तक कर्दित रहा पर बाद में यह अधव्यवस्था 
के अन्य क्षेत्रो मे भा फैलने लग्प न में गैर-अधघ सरचना 
आर गैर-क्रांतिक (१०५-८०६) क्षेत्र भ' शर्णममल थे। इसके 
परिणामस्वरूप, सावचनिक क्षेत्र के समग्र निष्पादन पर दुष्प्रभाव 
प्रड़ा जिसकी अभिव्यक्ति निम्न दा नकारात्मक प्रत्याव दर के 
रूप मे हुई" 

इस निष्यादन को उन्तत करते जे जिए भारत सरकार ने 
जुलाई 99] को नया ओद्यागिफ नाति का घोषणा का 
+ल्मम सावचनिक्त क्षत्र के सम्बन्ध मे निस्नलिखित निणय 


फिए गए - 











(४) सावउनिऊ क्षेत्र के आधान उद्यागों का समाक्षा का 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


जाएगी दाकि सार्वजनिक क्षेत्र को अध सरचना (व्रीकधाए- 
एण्ा९७), हाईटेक ([98#2८0) और सामरिक महत्त्व के उद्योगो 
तक सीमित रखा जा सके। भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
कुछ क्षेत्र सरक्षित रसे जाए किन्तु कई अन्य क्षेत्र जो अभी 
तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व थे निजी क्षेत्र के लिए 
चयनात्मक रूप में खोल दिए जाएंगे। इस प्रकार, सार्वजनिक 
क्षेत्र को भी ऐसे क्षेत्रो मे प्रवेश करने की स्वोकृति दी जाएगी, 
जो इसके लिए सरक्षित नहीं थे। 

(४) ऐसे सावजनिक उद्यम जो जार्ण रूप में बीमार हैं 
और जिनके सक्षम बनने की कोई सभावना नहीं, उन्हे 
पुनरत्धान/पुन स्थापना वे लिए औद्योगिक एव वित्तीय निर्माण 
बोड (80984 ०॥0005प74] शत 3९9॥ १९९००)ञञए९- 
0०) को सौंप दिया जाएगा। श्रमिकों वे हितो की रक्षा के 
लिए सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया (8029] $९८०७॥७ ॥९७॥७- 
॥5गा) कायम की जाएगी ताकि विस्थापित श्रमिकों को राहत 
पहुचाई जा सके। 

(४) ससाधन गतिमान करने एवं सार्वजनिक सहयोग 
को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हिस्सा-पूजी 
के एक भाग को पारस्परिक निधियों (॥0॥08! थि॥09), 
वित्ताय सस्थानो और सामान्य जनता को बेचा जाएगा। 

(४५) सावजनिक क्षेत की कम्पनियों के बोर्डो को अधिक 
व्यावसायिक (शर0५४0॥3)) बनाया जाएगा और उन्हे 
अधिकार दिए जाएंगे। 

(५) सावजनिक क्षेत्र के निष्पादन को उन्नत करने के 
लिए बोघ-ज्ञापन (॥००॥०णा ० (॥06$.आ5॥8) 
को पद्धत्ति द्वारा प्रबन्धको को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी 
और उन्हे अधिक उत्तरदायी भी बनाया जाएगा। 

॥99] को नीति की घोषणा के पश्चात्‌ सरकार ने 
अक्टूबर ॥993 तक 46 सावजनिक उद्यमों को बी आई 
एफ आर (8॥5४8) के निर्देश के लिए सौप दिया। साकार 
महत्त्वयूण एवं सामरिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के विनियोग के 
लिए खोल रही है। सचालन शक क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों 
के लिए खेल दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने टेला सचार 
क्षेत्र मे बहुराष्ट्राय निगमो को आमंत्रित करने का तिष्यय लिया 
है। सरकर दैंकों तथा बोमा कम्पनियों के निज्ञकरण के ग्रे 
में भा सोच रहा है परन्तु मजदूर सघो के कड़े वियेध के 
क्यरण सरकार अस्थायी रूप से पीछे हट गयी है पर यह 
रिजर्व क्षेत्रों को निज क्षेत्र-देशी या विदेशी-कों खोलते का 
नीति को फिर लागू करने का प्रयास करेगा। 
अतिरिक्त श्रमिकों का भार कम करने के लिए 
स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजवा 


दूसरे, सरकार सावज्निक क्षेत्र मे अतिरिक्त म्रमिकों के 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


भार को कम करने का भी प्रयास्त करती रहो है। आत्म मे दो 
यह निकासी-नीति (&.870॥०) ) के विचार को लायू करता 
चाहती थी परन्तु मजदूर सघो के कडे विरोध के कारण इस 
विचार का परित्याग कर दिया। इसकी अपेक्षा सरकार ने 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एण्ड) रिज्ाध्द्याक्षा: 
इत्नाशा०) अपनायी और इसमे सफल हो गयो है। इसके 
परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मे काम 
करने वाले कर्मचारियों की सख्या जो 990 9] में 229 
लाख थी घटा कर 994-95 मे 2044 लाख कर दो गयी 
है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के आधीन 993-94 और 
995-96 के दौरान 0॥4 करोड़ रुपये सष्ट्रीय ववोकरण 
विधि (प800॥० ॥७॥९७ ० ४४४०) मे उपलब्ध कराए गए 
जिससे 87 800 श्रमिकों को इस अवधि के द्ोऱन सहायता 
उपलब्ध करायी गयी। 


सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सा-पूँजी का अविनियोग 
तौसरे, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की 
हिस्मषा-पूजी (5५७५) के अविनियोग (छाज्ञा॥८5णाधा) 
का क्षोग्राम बनाया है। 99] मे अपने बजट भाषण में वित्त 
मत्रो ने उल्लेख किया ससाधन गतिमात करने और सार्वजनिक 
सहयोग को बढावा देते के लिए और इन्हे अधिक दायित्वपूर्ण 
बनाने के लिए, सरकार चुने हुए उद्यमों को 20% तक 
हिस्सा पूजी पारस्परिक निधियो, वित्तीय/विनियोग सस्थानो 
श्रमिकों तथा आम जनता को बेचेगी। इस निणय को लागू 
करने के लिए सरकार ने 99-92 और 992 93 में 3॥ 
ऐसे सरकाते उद्ययों जितका निष्पादन रिकार्ड अच्छा था 
बेचकर क्रमश 3038 करोड रुपये और 92 कगेड रुपये 

ग्राप्त किए। 

चाहे भाच 993 तक ने सावजनिक क्षेत्र के उद्यमो की 
हिस्सा पूजो बेचकर 4950 करोड़ रुपये प्राप्त किए किन्धु 
लेखा समिति (०0५८ ॥८९०फा७ एणशधा*९) ने वित्त 
मत्री डा मननोहन सिंह और तब कार्य कर रहे उद्योग सचिव 
सुरेश कुमार को सरकारी उद्यमों की हिस्सा पूजी के विक्रय 
में अनिवेश प्रक्रिया मे घोड़ी कामत प्राप्त करने के लिए 
जिम्मेदार ठहराया है। समिति के दिचार मे 99॥ 92 के 
दौरान हिस्सा-पूजी के विक्रय में 3000 करोड रुपये को 
अल्प-प्राप्ति (000० ए९४॥२५४०४) की गयी। लोक लेखा 
समिति ने सकेत किया कि इस सारे कार्य को इस ढग से 

कायान्वित किया गया कि इसमे पारदशिता नहीं थी। 
ऐसा प्रतीव होता है कि अपने वजट-घाटे वो कम करने 
को प्रबल इच्छा के कारण वित्त मत्नालय ने अनिवेश कायक्रम 
में अनुचित ठेजा दिखलाया। इसी करण कुछ आलोचको ने 
अनिवेश प्रेग्रान (098६ घगाला एण्छथ्ा॥2) को घासपूतति 
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निजीकरण (0शक्‍ला ज्ाध्याय्वाएणा) की सज्ञा दो ह। 

लोक लेखा समिति की इस तीयी आलोचना के 
परिणामस्वरूप सरकार ने खुली नौलामी (09७0 004) 
का फैसला क्या है और जैसा कि उपलब्ध सूचनाओं से पता 
चलता हैं कि चार साल पृव इन्हीं हिस्सो से उपलब्ध 
कीमत प्राप्ति की तुलना मे अब कहीं अधिक क्ौमत प्राप्त 
को गयी है। इत कम्पनियों मे शामिल है महानगर टेलीफोन 
निगम लि,, भारत हैवी इलेक्टाकल्ज लि, नेशवल एल्यूमानियम 
कम्पनी लि, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोपेशन लि। यदि यह 
प्रक्रिया पारदर्शी रूप मे चलती रही तो अबिनियोग 
(0७४६ 65फ्राशा से कोमत प्राप्ति मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि होते 
की सभावना है। 

आर्थिक समीक्षा (996-97) में उपलब्ध कराया गया 
सूचना के आधार पर 2455 करोड़ रुपये का अनिवेश 
996 97 तक किया जा चुका है जिसके लिए सरकरारो क्षेत्र 
को वित्तीय सस्थानों पारस्थरिक निभियों आर आम जया ते 
राशि उपलब्ध करशायो। अनिवेश (0।$॥565ए/थ॥॥ द्वारा 
990 92 मे 3038 करोड रुपये, ।992 9१ में ॥95] 
करोड रुपये 993-94 मे केबल 48 करंड झुपये का 
अनिवेश किया गया। किन्तु 9994 ५5 मे 5607 क्गेड़ रुपये 
का अनिवेश किया गया परसु 999 96 मे इसम गियवट 
आयी ओर अनिवेश को माञश कंवल | 397 कराड़ रुपये हा 
गयां। 3996-97 में फेवल 500 करोड स्पये के अनिवेश का 
अनुपाने है। 


बोघ-ज्ञापन (१शाकाक्षातपता वा ए#लाशबावाप्रए) 
सरकार ने लोक उद्यम नाति समीक्षा समिति 
(एकप्माए7१० १० ४0% ऐश 00१9 लि धोट सिपट 
छगशाणरा5९५) अथात्‌ अजुन सेनपुप्त समिति (983) की 
सिफारिश के आधार पर बहुत से सार्वजनिक लोक उद्यभो के 
साथ बोध ज्ञापत्र के रूप म समझाते कर लिए हैं। बोध ज्ञापन 
का मुख्य उद्देश्य स्वायत्तता आर उत्तरदाबित्व म॑ सन्पुलन 
स्थापित करना हैं। उन लोक उद्यमो को छोड जो निर्देश के 
लिए औद्योगिक एवं वित्ताय निमाण बोड को संधि गए नया 
ओद्योगक नीति (99) के आघात सभी सावजनिक क्षत्र के 
उद्यये के साथ बोघ ज्ञापर किए गए। बोध ज्ञापन नांति वा 
मुख्य उद्देश्य “नियत्रण की मात्रा" को कम करना आर 
“उत्तरदायित्व का गुणवत्ता" को बढावा है। जहा प्रत्येक लोक 
उद्यम के उद्देश्यों को स्पप्ट रूप मे परिधाया करनी चाहिए, 
चहा यह अत्यन्त आवश्यक हे कि इन उद्देश्यों का प्राप्ति के 
लिए प्र-येक लेक उद्यम को कायात्यक स्वायरता (0एशछ 
00०2 9]००॥९ ) दी जाए। बोध-शपनर का वास्तविक 
उद्देश्य 'लोक उद्यनो का व्यवस्था' “निवज्रण ट्वाप् प्रबन्ध' क्य॑ 
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अपेक्षा 'उद्देश्यो द्वारा प्रबन्ध (/्लाब8्लाशा। 8५ 00९०- 
(५४८७) के आधार पर करना है। 

इसमे सन्देह नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम केवल 
एक उद्देश्य के लिए कार्य नही कर सकते। साथ ही यह भी 
अनुचित होगा कि उनके निष्पादन की समीक्षा के लिए लाभ 
की कसौटी की उपेक्षा की जाए। इसमे सन्देह नहीं कि बहुत 
से उद्देश्ये के कारण विशेषकर ऐसी परिस्थिति मे जब कि 
इन उद्देश्यो मे अन्तर्विरोध हो लाभ की दर नीची ही रहेगी। 
इसमे सन्तुलन प्राप्त करने के लिए यह बेहतर होगा कि 
लाभ-उद्देश्य को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाए। सार्वजनिक 
उद्यमो के उद्देश्यों की पुन परिभाषा करनी चाहिए, विभिन्‍न 
उद्देश्यो की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य के 
महत्त्व के बारे मे स्पष्ट निर्णय होगा चाहिए ताकि इनके 
निष्पादन की कसौटियो का विकास हो सके। 


सरकारी क्षेत्र और भारतीय आयोजन 


992-93 मे 98 सार्वजनिक उद्यमो ने बोध-ज्ञापनो पर 
हस्ताक्षः किए और 993-94 मे 0] उद्यमो ने। इस प्रकार 
सार्वजनिक उद्यम बोध-ज्ञापन प्रणाली के आधीन आ गए हैं 
इनका मुख्य उद्देश्य उन्हे मजालयो के नियत्रण से मुक्त करना 
है और एक स्पद्धत्मिक पर्यावरण मे स्वायत्त रूप मे कार्य 
करने की इजाजत देना है। 995-96 के दौरान जिन 04 
सरकारी क्षेत्र के उद्यमो ने बोध ज्ञापनो पर हस्ताक्षर किए, 
उनके मूल्याकन से पता चलता है कि इनमे से 5] “अति 
उत्तम आके गए और 3] “बहुत अच्छे! आके गए और केवल 
2 को बहुत ही घटिया समझा गया। इसका तात्पर्य यह है कि 
बोध ज्ञापनो के आधीन कार्य कर रहे लगभग 79 प्रतिशत 
उद्यमो ने अपनी स्थिति उन्नत कर ली है यह एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि है ओर इस पद्धति को और मजबूत और दोपरहित 
बनाना चाहिए। 


छणण 
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भारत में पहली छः योजनाओं की समीक्षा 


(एएरए्एएण्र 08 छाए57' छाह् ए.2घ७ एफ ए08) 








इस अध्याय में हम भारत की विकास योत्रनाओ का 
अध्ययन करेंगे ओर यह जानने को चेष्टा करेगे कि क्‍या 
आयोजन के आधीन आर्थिक विकास की दर पर्याप्त है और 
क्या आर्थिक विकास उचित दिशा मे हो रहा है। 


3 प्रथम पचवर्षीय योजना 
(950-5--955-56) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जुलाई 95॥ मे 
प्रस्तुत किया गया! इस योजना कौ अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 
952 मे प्रकाशित की गईं। प्रथम योजना के मुख्य उद्देश्य 
वि लिखित थे- 

(॥) द्वितोय विश्वपुद्ध और फिर देश के विभाजन से 
बर्बाद हुई अधव्यवस्था का पुरत्थात करता (2) खाद्यारन 
सकट का समाधोत करना और कच्चे मालों की स्थिति विशेषकर 
'घटसन और रूई को सुधारना (3) स्फौतिकारी प्रवृत्तियो 
(प्रीक्षाणाआ> शएशा०६४) को रोकता (4) आर्थिक 
उपरिव्यय अर्थात्‌ सडके बनाना रेलो के इजन तथा अन्य 
सामान का प्रतिस्थापन करता सिचाई तथा जलविद्युत 
परियोजनाओं का विर्माण करता (5) ऐसे विकास कार्यक्रम 
को निर्मित एबं कार्यान्वित करना जिससे कि आगामी वर्षों में 
विश्ाल विकास योजनाओं की नींव डाली जा सके और (6) 
ऐसी प्रशासनिक एवं अन्य सस्थानो (]एघधप्रा005) का निर्माण 
करना जो कि भारत के बिकास कार्यक्रमों को लागू करने के 
लिए आवश्यक हो। 

प्रथम योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र ले ) १60 करोड 
रुपये व्यय किए गए। योजना व्यय कौ बाट (देखिए तालिका 

]) स्पष्टत यह सकेत करती है कि इस योजना मे कृषि को 
उच्चतम प्राथमिकता (ताश॥०४ फाण7७) दी गयी। प्रथम 
योजना मे यह ठीक़ हो उल्लेख किया गया--“पहले पाच 
वर्शं के लिए हमारे विधार से कृषि जिसमे सिच्ताई तथा 


॥ ए॥्रणजञाएड्‌ (एणश्रड॥ए॥ #फ्त्र #02 )०७ 0/क 
फ्वड 


सवालन शक्ति भी समाविष्ट है को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
जानो चाहिए। इसे महत्त्व देने का उद्देश्य चालू परियोजनाओ 
(?7ए८०७) को पूण करना है इसके अतिरिक्त हमारा यह दृढ 
निश्वय है कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा 
खाद्यान्न के उत्पादन में भारो वृद्धि किए बिना आधच्योगिक 
विकास की तोव् गति को कायम रखना सभव नहीं होगा"! 
इस उद्देश्य के लिए योजना में कुल परिव्यय (00099) का 
३। प्रतिशत कृषि पर खच किया गया। योजना का उद्देश्य 
कृषि मे उत्पादन को बढाना था ताकि आर्थिक घिकास के 
लिए आवश्यक कृपि-अतिरेक (/॥ 97:07) 5;79]०») प्राप्त 
किया जा सके! 

सार्वजनिक क्षेत्र मे कृषि सम्बन्धी विनियोग को दी गई 
उच्च प्राथमिकता वाघ्तव मे उच्योगो, विशेषकर बडे पैमानो के 
उद्योगे, को दी गई निम्न प्राथमिकता सै सभव हुई। पूजी की 
सीमितता के कारण बडे पैमाने के उपभोग बस्तु उद्योगों का 
विकास गैर सरकारी क्षेत्र (४8६ 5६८४७) पर छोड दिया 
गया। विकास प्रक्रिया (00०८९5५ 06 ए८ए८०एञाशा) को 
सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वार 523 करोड 
रुपये अर्थात्‌ कुल परिव्यय का 27 प्रतिशत परिवहन तथा 
सचार पर व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त म्यनव पूजी 
(पण्णाभा ८७७५७) को उन्‍नत करने के लिए सामाजिक 
सेवाओ अर्थात्‌ शिक्षा, ठकनाको प्रशिक्षण ([८शग्ा८३। एक्षा। 
पट) स्वास्थ्य शरणार्थी पुनर्वास (श८प्रए:८ त्लाक्श॥॥4 
0०0) आदि पर 459 करोड रुपये व्यय करने उचित समझे 
गए। 

साबजनिक क्षेत्र (९0७॥८ ६६९०)) के प्रोग्रामो के अतिरिक्त 
2957 36 हे कान मे गेर सरकारी क्षेत्र मे 7800 करोड 
रुपये का विनियोग किया गया। सरकारी क्षेत्र के 960 
करोड रुपये के परिव्यथ से विनियोग का भाग 560 करोड़ 
रुपये था। इस्॒ प्रकार सरकारी तथा निजो क्षेत्र को मिलाकर 
3360 कग्ेड रुपए का बिनियोग हुआ। 
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प्रथम योजना की उपलब्धियाँ 
परिणाम क्री दृष्टि से प्राप्ति राब्य से अधिक थी। 
कृषि-ठत्पादन में वृद्धि के ताश्य यो न बेवल प्राप्त ही किया 
गया बल्कि उत्पादा इससे भी बढ़ गया। राष्ट्रीय आय में 8 
प्रतिशत चृद्धि प्रति व्यव्रित आय में ॥] प्रतिशत यूद्धि, और 
प्रति च्यत्ित उपभोग (एढ॥ टभृग्रा8 एणाआगाज़ाणा) में 9 
प्रतिशत यृद्धि हुई। 
इसके अविरिया खाद्याल उत्पादा में 20 प्रतिशत वृद्धि 
हुई। सिंचाई सुविधाएं 60 लाख एक्ड भूमि को उपताध 
करायी गयीं। इनमें से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 60 
लाख एयड भूमि और छोटी तथा मध्यम सिंवाई परियोजताओं 
द्वार 00 लाख एय्ड भूमि को ताभ एुआ। औद्योगिज 
उत्पादन का रूचबकॉक (950 5 00) ॥39 हो गया 
अत वार्धित यूद्धि दर 8 प्रतिशत हुई। इसी प्रयार कपड़े या 
प्रति व्यक्त प्रतित्र्ष उपभोग 85 मीटर से बड़कर 43 
गीटर हो गया। 
उसके अतिरिय्त अर्थव्यवस्था यो सुदृद बनो के तिए 
महत्त्वपूर्ण संस्थान कायम किए गए। फृषि उत्पादन की शगता 
कौ उठाने और ग्रामीण जनता थे जीवन स्तर पी उन्ता फरो 
बे लिए देश भर में सामुदाधिय विकास योजना ((.वागाए 
॥॥9 700४००ञाथा। 5०0 0वा०) चालू की गई। इस योजना 
वा भुख्य उद्देश्य ग्रा्ों में निय्रास चरने याते 6560 लाए 
परियाएों जे दृष्टिफोण म॑ परिर्यता वरना था। प्रथम योजाा 
ये अन्त तर सामुदायिय वियास आन्दोलन लगगग । 20000 
ग्रामों में फैल चुका था। इस प्रकार ग्रागीण जाश॑य्या वा 
लगभा एक चौथाई भाग इस आन्दोलन के प्रभावाधीन आ 
चुका था। कुटीर तथा लघु उद्योगों के प्रसार पे दिए विशिष्ट 
स्वात्र बोर्ड प्रथम योजनाजाल मे स्थापित थिए गए। बड़ी 
तथा मध्यम गिंचाई परियोजनाएं चालू की गर्यी और ग्रामीण 
विद्युतीकरण ([१घ०॥ ९।४८७॥८४॥५थ०॥) थे कार्यक्रम वो 
त्थरित क्रिया गया। 
इसमें सन्देश यहीं कि बृषि सिंग्राई तथा सामाजिक 
रोबाओ थे शेत्र में प्रथण योजना सफ्त हुई। योजना या 
परियल्पन जत्दी मे क्या गया। इसये आतिरिया योजना 
अविश्वसीय आफउड्रों पर आधरित थीं। देश में आयोजन या 
बोई अनुभव ने था और परिणामा योजात व्यापक रूप में व 
बनाई गई। चाहे प्रथा। यौजना एक विनप्र प्रयास ही था परन्तु 
इसवी सपलता ॥ बारण देश में दारद्रि। दूर करो मे तिए 
आयोजन पद्धति अपनाने की एज राहर दौड़ गयी और यह 
विश्वास परिदृद् हो गया वि द्वा आर्थिक वित्रास तथा 
सामाजिक न्याय प्राप्ा करों के दिए आयोजन ही एफ्साज 
साथन है। अनियार्य रूप मेँ प्रथम योजा एक पुराचात 
योजना (रलाकाओंब्रणाण ह१४४) थी जियया उन्ेश्य भारतीय 


भारत में पहली छ योजनाओं की समीक्षा 


अर्थव्यवग्था यो जोकि द्वितीय विश्वयुद्ध और देश थे विभाजन 

मे कारण बरपराद हो चुकी थी आगामी वर्षों मे तय आर्थिक 
वियास बे लिए तैयार करता था। योजना प्रो अपने उद्देश्यों 
में बास्तप्रिस सफ्तता प्राप्त हुई। अर्थव्यसस्था में विद्यमान 
न्यूनता (9807420) दूर हो गईं। योजना के अन्त में आरभिक 
वर्ष की तुदाता में सामान्य कीमत स्तर 3 प्रतिशत बम हो 
गया। खाद्याल्नो की जीगताँ में कमी हुई। विपरष्टि लागत 
(ए०5%09॥श॥98) या सूचयां के भी कग हो गया। इस प्रकार 
ट्वितीय पंचवर्षीय योजना या तिर्माण एफ प्रपुत्तित बातायरण 
मेँ हुआ जिराया मुख्य दाशण उत्पादा में सर्वोगीण यूद्धि और 
वीपत स्तर में एमी थी। 


2 द्वितीय प॑चयर्षीय योजना (955-56-960-6) 

द्वितीय यरयर्पीय योजना था परियल्याय आर्थिय स्थायित्य 
(॥ "णाण॥५ $70॥॥9) जे यात्ायरण में हुआ। बृषि दाश्य 
प्राप्त हो चुऐे थे। फीमत स्तर कम हो चुरो था और परिणाम 
यर अनुभय गिया गया दि अर्थव्यारथा एक गेसी असस्था 
पर पहुंच चुरी थी कि इसमें यृषि यो निछ प्राथमियता 
( ०७४ |॥0॥॥9) दी जाए और देश ये औद्योगिय' आधार फो 
भविष्य में अधिक तीप्र वियास के लिए सुदृढ़ यनाने थे! लिए 
भारी तथा मूरा उद्योगों (007५७ 0 ७956 ॥00%6९७) यो 
आगे बढाने वी ठानी जाए। 

इसके अतिरिक्त ॥956 की औद्योगिक भीति की घोषणा 
में रामाजवादी ढंग े गाज (५०८७॥५॥० ऐश 
8०८९५) की स्थापना वो स्थीजार किया गया। इस आर्थिक 
नीति में बुछ ऐसे परियर्ता करों आयश्यम हो गए जिनसे 
कत्याणवारी राग्य (५/८थ्वा० ४90०) और “समाजवादी 
अर्धव्ययस्था (५०८०॥६ (०णाणा५) 3 शप्ट्रीय दाश्य वो 
सायार कया जा सात्रे। दा उद्देश्यों यो दृष्टि में रफरर 
द्वितीय प॑प्रयर्षीय योजा॥ में उस्नलिखि) लश्य यूपपा किए 
गए। 


द्वितीय प॑चयर्षीय योजना फे लक्ष्य (0॥]९५॥४६ 6॥॥५ 
५0९00 ॥॥व१) 

() राष्ट्रीय आय में तीद्र चृद्धि ताकि देश में 
जीवन-स्तर उन्नत हो सके-द्वितीय योजना मेँ उल्लेप 
किया गुस्स यार्य पांच वर्षों म॑ राष्ट्रीय आय मेँ 25 प्रतशा 
यूद्धि प्राप्त करना था। 

(2) द्वुव औद्योगीकरण (रात ॥60%/9॥4760ा) 
को प्रोत्साहित करना जिसमें विशेष बल गूल तथा भारी 
उद्योगों पर द्यो-देश वे तेज औद्योगीयरण थे लिए आपश्यय 
है कि आर्थिक प्रगति यो त्यय्ति करों थाती मशीं बगायी 
जाएं। इन गूता महत्य थे उद्याां आर्था]्‌ रोहा तथा इस्पात 
अतौह धातुओ कोयला सीम॑ट, भारी रसायन आदि यो उचप 
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ग्राथमिकता दी जानो चाहिए। चूंकि पूजी वस्तु उद्योगो ((&४श 
8००% धरातेपड९३) मे भारी मात्रा में विनियोग करवा पडता 
है इसलिए योजना व्यय का काफी अधिक भाग इनके विकास 
के लिए प्रयुक्त किया गया। परन्तु इसका यह अर्थ नहों कि 
उपप्रोग वस्तुओ की उपेक्षा की जानी चाहिए। द्वितीय योजवा 
ने स्पष्टतपा यह कहा--“मूल उद्योगो में विनियोग से उपभोक्ता 
बस्तुओ का समरण (59090) नहीं बढ़ता, न हो इससे श्रम 
की बडी मात्रा प्रत्यक्ष रूप मे रोजगार प्राप्त कर सकती है। 
अत औद्योगीकरण के सतुलिव ढाचे के लिए आवश्यक है 
कि अनिवार्य उपभोग वस्तुओं का सभएण इस प्रकार बढाया 
जाए कि इससे व्यवस्थित रूप में श्रम का उपयोग (0॥ग्रा।णा 
०४00४) हो और पूजी का मिवव्ययी रूप में इस्तेमाल 
किया जाए।" 

(3) रोजगार के अवसरों का भारी विस्तार--जनता 
को तो समाजबाद और आयोजन का महत्त्व तभी पता चल 
सकता है यदि बेरोजगारी और अल्परोजगार ((रध्मण्ञॉ०७ 
प्रादा( वे खावेटर ट्याहुऐ0:7०70 को समाप्त किया जा 
सके। रोजगार के अवसरो का निर्माण अर्थव्यवस्था मे विनियोग 
को मात्रा और ढाचे पर निर्भर करता ह! इस लक्ष्य को प्राप्त 
के लिए जहा श्रम प्रधान उद्योगों (.990०ए प्राक्षापाएट ए 
00४0९9) का विकास अनिवार्य है वहा ओद्योगिक ढाचे मे 
विविधता (0।४६॥ह४४णा) लाना भी आवश्यक है बल्कि 
औद्योगीकरण का विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है। न केवल 
नएरीय क्षेत्रों को ओद्योगिक घेरो (8075प79) ०००)३५६७) के 
रूप में विकसित करना आवश्यक है बल्कि ओद्यौगीकरण 
का बिकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है ताकि कुटीर एवं लघु 
उद्योगो का विकास हो सके। 

(4) आय तथा सम्पत्ति की अस्मानताओ को कम 
करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण 
करना--आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे आय तथा सम्पत्ति 
का अधिक समान वितरण होना चाहिए। इसके लिए एक 
ओर तो सामान्य जनता के जीवन सता को ऊचा उठाना 
अनिवार्य है और दूसरी ओर कुछ लोगो के हाथ मे आय तथा 
सम्पत्ति के सकेन्द्रण (00॥०श४४०७॥) को रोकना अनिवार्य 
है। इतना ही नहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी 
शक्ति (/०४०७०५ 79०७ ८४) जिंसके द्वार विभन तणको से 
जनता के शोधण मे सहायता मिलती हे के लिए कोई स्थान 
नहीं अत आर्थिक क्रिया का निर्देशन इस ग्रकार होना चाहिए 
कि इससे निम्न स्तर पर तो आय तथा शेनगार मे वद्धि हो 
और उच्च स्तर पर सम्पत्ति तथा विज्षेपाधिकार (शा 

॥६४९५) मे कमी होना चाहिए। 


विनियोग का बटन (#॥0८40णा तीर स्ज्ञापश्क) 


द्विताय पचवर्षीय योजना में सरकाती क्षेत्र ([॥४७)६ 
४४००) ये वास्तविक व्यय 4600 करोड़ रुपये हुआ जिप्तम 
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से 3600 करोड रुपये सरकारी विनियोग और 950 करोड 
रुपये सरकारी परिव्यय था। इसके अतिरिवत निजा क्षेत्र मे 
300 करोड रुएये के विनियोग का अनुमान लगाया गया। 
अत कुल मिलाकर (निजी तथा सरकारी क्षेत्र में) पाच वर्षो 
में वितियोग की राशि 6750 करोड रुपये रखो गई। 
तालिका ] से स्पष्ट है कि कषि को इस योजना में 
किम्त प्राथमिकता (0४७ गण!) दी गई क्योंकि लहां 
प्रथम योजना मे कषि तथा सिचाई पर कुल व्यय का ३] 
प्रतिशत खर्च किया गया बहा ट्विंतीय योजना मे इस गदो पर 
कुल 20 प्रतिशत खर्च किया गया। परन्तु उद्योगो एव खनिजो 
को उच्च प्राथमिकता (7789 7770०7)) दी गई ओर इसका 
सापेक्ष भाग प्रथम योजना म 4 प्रतिशत से बढकर द्वितीय 
योजना में 20 प्रतिशठ हो गया। परिवहन तथा सचार को इन 
दोनो योजनाओ में कुल व्यय का लगभग उतना ही भाग घमिला। 


तालिका 4 सरकारी क्षेत्र मे परिव्यय का वितरण 
करोड रुपये 
प्रधम योजना. ट्वितीय योजना 


परिव्यय प्रतिशत परिव्ययप्रतिशत 





3 कृषि तथा सामुदायिक 


दिकास 9. 45. 530 7॥ 


2 बड़ी तथा सध्यम सिर उा0 46 40 9 
3 संचालन शक्ति (209९). 260. ]3 445._0 
4 श्र ठधा लघु उद्योग 43 2 75. 4 
5 उद्योग एवं खनिज व 4. 900. 20 
6 परिदरत तथा सचार 523. «7 200.. 28 
3 सामाजिक सेव'ए त्था विविध 459 3. 830. 8 

कुल 960 400 4600. [00 





सामाजिक सेवाओं (500व 5००४४८८५) ओर विविध कार्यों 
पर प्रथम योजना मे जब कि कुल व्यय का 23 प्रतिशत रखा 
गया था इस योजना मे यह कम करके १8 प्रतिशत कर दिया 
गया। परन्तु एक बात स्पष्ट रूप से ज्यक्त होता है-प्रथम 
योजना की तुलना मे द्विताय योजना मे प्रत्येक मद पर कुल 
यरिव्यय अधिक था। इसका कारण यह था कि द्वितीय योजना 
का अकार प्रथम योजना के आकार की तुलना मे डुगुने से भी 
अधिक था। इस प्रकार यह एक उच्चाकाक्षी योजना (#आाए। 
00०५५ एक) थी। 

द्विवीय योजना की उपलब्धिया (&लआा०-क्ास्ताड ० चाढ 
$6९०7प7 शि७०) 

!960 6 की कौमतो पर राष्टीय आय मे 9.5 प्रतिशत 
की वद्धि हुई परन्तु प्रति व्यक्ति आय (एश ९2ए8800708) 
में 8 ग्रतिशव बद्धि हुई। राष्टीय आय में 25 प्रतिशत वद्धि के 
लक्ष्य की ग्राप्ति न होने का आंशिक कारण योजना में 
प्ररिकल्पित आशावारी पजा उत्पाद अनुपात (एफाप्य 0ण 
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7०४४॥०) था। जबकि महलनोबिस माडल (७005 
70060) मे पूजी उत्पाद अनुपात 2] कल्पित किया गया 
वस्तुत योजनाकाल मे यूजी उत्पाद अनुपात 386 ॥ आका 
गया। मुख्य कारण यह था कि द्वितीय योजना मे अर्थव्यवस्था 
के श्रम प्रधान क्षेत्रों को कम महत्त्व दिया गया और लम्बी 
परिपाक अवधि (,णा8 8९४थ॥०ा! एशा०0) की पूजी प्रधान 
परियोजनाओ (094 प्रांद्ग४८ 9८०७) पर कहीं अधिक 
बल दिया गया। 
विकास के विशिष्ट प्रोग्रामो मे निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
थे कृषि तथा सामुदायिक विकास मे कृषि उत्पादन को बढाने 
पर बल दिया गया। खाद्यान्न को बढ़ा कर 750 लाख टन 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जो बाद मे बढाकर 
960 6 के लिए 800 लाख टन कर दिया गया। गन्ने 
तिलहन पटसन और रुई के सम्बन्ध में उत्पादन वृद्धि के 
लक्ष्य 22 प्रतिशत और 3] प्रतिशत के बीच रखे गए। 280 
लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिचाई सुविधाएं उपलब्ध 
करायी गयीं। रासायनिक उर्बवरको बीजो भूमि कृष्यकरण 
((.॥0०0॥॥॥५7०॥) योजनाओ आदि मे भी प्रगति की गई। 
सामुदायिक विकास तथा राष्टीय प्रसार सेवा (पथ०)् 
8,0श्षा० 50५९९) के प्रोग्रामो को भी आगे बढाया गया 
और ग्राम पचायतो का विकास किया गया। औद्योगिक क्षेत्र मे 
लगभग सारा व्यय मूल उद्योगो अर्थात्‌ लोहे तथा इस्पात 
कोयला उर्वरक भारी इजीनियरी और बिजली के सामान पर 
करने की व्यवस्था की गई। दुर्गापु, भिलाई और राउरकेला के 
तीन कारखाने चितरजन के रेल इजन बनाने के कारखाने का 
विस्तार और इण्टीग्रल कोच फैक्टी कुछ मुख्य परियोजनाएं 
थीं। अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओ मे ग्राम तथा लघु उद्योगों 
का विकास कोयले तथा खनिजो का और अधिक उत्पादन 
रेल सडक परिवहन तथा बन्दरणाहो का विकास एवं विस्तार 
शामिल है। 


द्वितीय योजना की कठिनाइया 


द्वितीय योजना चाहे उच्चाकाक्षी योजना थी परन्तु यह 
एक अभागी योजना सिद्ध हुई क्योंकि इस बीच अर्थव्यवस्था 
विभिन्‍न दबावो तथा कठिनाइयो के काल से गुजरी। इस 
योजना की मुख्य कठिनाई कीमतो तथा विदेशी मुद्रा (0 
€९8॥ ८१९८४आ॥४९) की स्थिति से सम्बन्धित थी। अर्थव्यवस्था 
में असन्तुलन का मुख्य कारण चावल के उत्पादन मे कमी के 
कारण कृषि उत्पादन कौ अपर्याप्तता था। देशभर मे खाद्यान्न 
की कीमतो मे वृद्धि हुई इस काल मे विश्व मे फैली हुई 
स्फौतिकाएी प्रवृत्तियों (धरक्षाणाआ>॥शा४०श०९5) ने विकास 
परियोजगाओ के लिए आवश्यक मशौनो तथा अन्य सामान 
की कोमतो को बढा दिया। स्वेज नहर सकर ने अल्पकाल के 
लिए अत्तर्मष्टीय माल के आयात को रोक दिया और परिणामत 
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कीमते और ऊपर उठी। एक ओर तो हमारी परियोजनाओं की 
लागत बढ गई और दूसरी ओर खाद्य आयात अनिवार्य हो 
गया परिणामत भारत की विदेशी मुद्रा निधि (76ठष्ठा 
व्णाक्षा8०६82४४०) जो 955 56 मे 700 करोड रुपये 
थी कम होकर योजना के अन्त मे 00 करोड रुपये रह गई। 

कृषि क्षेत्र मे भी काफी असफलता हुई। उन्नत बीजों की 
मात्रा बढाने उर्वरकों के प्रयोग और सिचाई तथा भू रक्षण 
($0॥ €णा5श।५%॥०॥) के प्रोग्रामो की गति धीमी रही॥ 
957 58 और 959 60 के मानसून के असफल हो जाने 
से भी कषि उत्पादन कम ही रहा। मोटे तोर पर कृषि में 
प्रगति असन्तोषजनक रही परन्तु चीनी और चाय को छोडकर 
खाद्यान्नो पटसन रुई और तिलहन के उत्पादन मे लक्ष्य प्राप्त 
न हो सके। औद्योगिक क्षेत्र मे भी लक्ष्य प्राप्त न होने से कई 
कठिनाइया उत्पन्न हुईं। चाहे इस्पात के तीनो कारखाने तो 
कायम कर दिए गए परन्तु उनका उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 
'कम ही रहा। बहुत से उद्योगो की यही हालत थी। कोयले के 
लिए रेल व्यवस्था न होने के कारण कोयले का उत्पादन कम 
कर दिया गया। योजना की एक मुख्य कमी प्रत्येक राज्य मे 
सचालन शक्ति (९०७९) की कमी थी। 

योजना के पहले दो वर्षों मे प्रकट हुई भुगतान शेष 
(छगभाए ए |94जाट्ता5) की कठिनाइयो के कारण इस पर 
पुन विचार करके 958 मे विनियोग के लक्ष्य को कुछ कम 
करने का निर्णय किया गया। योजना दो भागो मे विभक्त की 
गई (क) याजना के प्रथम भाग मे “केन्द्रीय परियोजनाएं 
(८०७ 70०८७) शामिल की गईं। यह निर्णय किया गया 
कि कुछ भी हो 'केन्द्रीय परियोजनाओं' को तो पूरा करना ही 
होगा। इस प्रकार द्वितीय योजना पर कुल 4600 करोड रुपये 
व्यय किए गए और इसमे 090 करोड रुपये की विदेशी 
सहायता (&068॥ 85558206) प्राप्त हुई जोकि कुल व्यय 
के 24 प्रतिशत के समान थी। 


3 तृतीय पचवर्षीय योजना 
(960-6--965-6) 

आयोजन आर्थिक विकास की एक निरन्तर प्रक्रिया है 
और इस बात को अनुभव करते हुए तीसरी पचवर्षीय योजना 
का मुख्य लक्ष्य द्वितीय योजना के कार्य को आगे बढ़ाना था। 
द्वितीय योजना की प्रगति से यह पता चल गया था कि 
भारतीय आर्थिक विकास मे सबसे बडी बाधा कृषि उत्पादन 
का धीमी गति से बढ़ना है। अत पहली दो योजनाओ का 
अनुभव यह बताता था कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
जाए। परिणामत तृतीय योजना मे इस बात पर बल दिया 
गया कि जहां तक सभव हो सके कृषि उत्पादन का विस्तार 
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किया जाए और कृषि पर से जनसख्या का ट्बाव कम करने 
के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था (एणा३९००॥०॥९े का बहुविघ 
विद्ञास किया जाए। फथि को सर्वोच्च ग्राथमिकता देते हुए 
हरतप योजना में मूल उद्योगों (895॥0 ॥07597०5) जैसे इस्पात 
इधनु सचालन शक्ति, मशान निर्माण और रप्तायन पदार्थों पर 
जे आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्त्वशोल हैं पर्याप्त 
बल दिया गया। वास्तव में ट्वितौय योजना क्रे अन्त पर यह 
अनुभव किया गया कि अर्थव्यवस्था उठान-अवस्था (१०0९ 
050४8) मे प्रवेश कर गई हैं ओर इन दोतो योजनाओं के 
फलस्वरूप एक ऐसे सम्यानात्मक ढाचे (75003 ज्ञाए्ठर 
ण९) का निर्माण हुआ है जिससे तेज अधिक विकास सप्व 
हो सकेगा। इसलिए ततीय योजना का लक्ष्य आरविर्भर एव 
स्व्य स्फू्त अर्थव्यवस्था ($श था गाए इ९ह छ९7९ व 
प्रा ९००॥०प४५) रखा गया। ततीय योजना के मुख्य उद्देश्य 
निम्नलिखित थे-- 

() राष्टीय आय मे 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त 
करना ओए बिनियोग का ऐसा ढाचा निर्मित करना कि आगामी 
योजनाओ में भी इस विकास दर को कायम रखा जा सके 

(९) खाद्यान्नो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करता और उद्योग 
कथा नियात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपि 
उत्पादन को बढ़ाना” 

(3) मूल उद्योगो अधात्‌ इस्पात, रासायनिक उद्योगों 
ब्यत तथा सचालन शक्ति का विस्वार करना और मशीव निमाण 
की श्षमता बढाता ताकि भावा औद्योगाकरण को आवश्यकताओं 
को आगामा दस वर्षों मे देश के आन्दरिक साधनों द्वारा पूरा 
किया जा सके 

(५) देश को मानव शक्ति का अधिकतम सभव सोमा 
तक इस्तेमाल करना और रोजगार के अवसये का बहुत काफी 
विस्तार करना 

(5) समय के साथ साथ अधिकाधिक मात्रा मे जनता में 
समान अवसर (६५७०) ०07"0७0॥0) उपलब्ध कराए जाए, 
आय तथा सम्पत्ति का असमानताओ को कम किया जाए और 
आगर्थक शक्ति का अधिक समान वितरण किया जाए। 

ऊपर दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, द्वितीय 
याजना के आकार मे बड़ी योजना ही अनिवाय थो। तताय 
योजना में इस सम्बन्ध से स्पष्ट किया गया-- 'पाच प्रतिशत 
वाषिक विकास दर प्राप्त करने के लिए दठमान विनयोग के 
लगभग ] 5 प्रतिशत स्तर की अपेक्षा राष्ट्राय आय का 4 
प्रतिशत से अधिक विनियोग करना अगिवाय होगा।" 


व्यय और बरन [फ्शशऐकरल शा आण्ट्य्ण) 
तताय योजना मे सरकाण क्षेत्र मे ” ॥॥ कररेद के “ल 


व्यव की व्यवस्था को गई, जिप्तमे से 6300 करोड रुपये 
पूजी खाते पर विनियोग (॥#५८शागधा। ० ९कराप्या 8५ 
प्ण्णाम) था ओर शेष चालू परिब्यप ((जाना ०परव) 
था। सरकारी क्षेत्र में 6300 करोड रुपये के विनियोग के 
अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में [0400 करोड रुपये के कुल विनियोग 
का लक्ष्य रखा गया) 
दालिका 2 ठृतीय योजना मे वित्तीय परिव्यय 
'कग्ेड रुपयों में 
ज्यय का लक्य वास्तविक व्यय 





भद्दे 
कुल व्यय ग्रतिशद कूल व्यय प्रतिशत 

। कि तथा सामुग्रयिक विकास 7068 44 089. 27 
2. बड़ी तथा मष्यप सिचाई 650. 9 6७. 77 
3 सचच्लत शक्ति ॥02 8 ॥,252. ॥46 
4 ग्राम तथा लघु उद्योग मा 4. खा. 2२४ 
5 सण्डित उद्योग ठथा खनिज 520. २0. ॥776.. 20 
6 परिबहत ठथा राचार 3486 २०. था? 247 
7 झ्ामाजिक सेवार तप विविष 4500. 20 4493. ॥74 

कु कक ॥छ इछ्तकत ॥66 


परिज्यय के विषाजन से पता चलता है कि तृतीय 
योजना मे कृषि, सिचाई और सचालव शक्ति पर कुल व्यय के 
36 प्रतिशत की व्यवस्था की गई जबकि इसकी तुलना में 
द्विदीय योना मे इन मदो पर 30 प्रतिशत की व्यवस्था की गई 
थी। अत कि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। परिवहत 
तथा सचार (प्रद्माएछणा गाव ८णाग्राण्रा८द०॥) को ततीय 
योजना मे अपेक्षाकत्त कम अनुपात अर्थात्‌ 20 प्रतिशत प्राप्त 
हुआ। अन्य मद्ो पर ट्वितीय योतना को तरह उतना ही 
प्रतिशत व्यय किया गया। अत यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ठृत'य योजना मे चाहे कि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई 
पस्सु ऐसा उद्योग की कौमत पर नहीं किया गया। मूल 
उद्योगों के विस्तार को आर्थिक विकास को दृष्टि से अनिवार्य 
समझा गया। 

हीप्तय योजना के दौरान कि उत्पादन में 6 प्रतिशत 
औसत वार्षिक वद्धि ओर ओघधोगिक उत्पादन से औसत 4 
प्रतिशत बद्धि का लक्ष्य रखा गया। 


तृढीय ग्रोजता की ग्रगवि का पुनर्विलोकन 

प्रगति की वास्तविक स्थिति की जाच से पता चलता है 
कि योजना इन रूढ्ष्यों को पूरा करने मे सफल नहाँ हो सकी 
है। दो मुख्य कारण अथात्‌ भारत पर चान द्वारा 4962 मे किए 
गए आक्रमण और 965 मे पाकिस्तान से युद्ध छिड जाने के 
परिणामस्वरूप विकास गर दुष्प्रभाव पड़ा। उत्पादन कौ 
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प्राथमिकताओं को युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तित 
करना पडा। 964 65 को छोडकर तृतीय योजना के अन्य 
सभी वर्षों मे भारत के एक या दूसरे क्षेत्र मे सूखा पडा। 
]965 66 तो वर्षा को दृष्टि से अत्यन्त निराशाजनक वर्ष 
रहा। 
योजना के पाच वर्षों मे राष्टीय आय की वृद्धि कल्पित 
लक्ष्य अर्थात्‌ 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष को तुलना मे आधी हुई। 
965 66 मे तो राष्ट्रीय आय मे बढने को अपेक्षा वस्तुत 
42 प्रतिशत की कमी व्यक्त हुई। योजना के पहले चार वर्षों 
मे प्रति व्यक्ति आय की कुल वृद्धि 7 प्रतिशत हुई। इस 
सम्बन्ध मे यह सकेत करना अनिवार्य है कि 960 6] और 
964 65 के बीच वस्तु क्षेत्र (20000070/ 5०८०४०7 का 
उत्पादन 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा किन्तु 
960 6] और 965 66 के दौरान सेवा क्षेत्र (इ४०९ 
$6९८०/ में 65 प्रतिशत कौ वार्षिक वृद्धि हुई। दूसरे शब्दो 
मे यह कहा जा सकता है कि कुल सामाजिक व्यय सभरण 
की छुलना भे अधिक बढा। परिणामत तीसरी थोजना के 
दौरान थोक कीमतों मे 364 प्रतिशत की चृद्धि हुई। 
960 6 में खाद्य उत्पादन 820 लाख टन था जो 
964 65 में अपने शिखर (अर्थात 890 लाख टन) पर पहुच 
गया किन्तु 965 66 मे भारी सूखा पडने के कारण खाद्यान्न 
उत्पादन कम होकर 720 लाख रन हो गया। इस प्रकार, 
तीसरी योजना मे खाद्य उत्पादन मे 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 
हुई जबकि लक्ष्य 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष था। कुल रूप मे कृषि 
उत्पादन मे योजना के पहले चार वर्षों मे 2 6 प्रतिशत वार्षिक 
वृद्धि हुई जबकि पिछले दशक (अर्थात्‌ 950 5। से 
960 6॥) मे कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत 
थी। कुछ हद तक कषि उत्पादन की असम्तोषजनक वृद्धि के 
लिए मानसून की विफलता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता 
है किन्तु इसका दूसरा मुख्य कारण भू सुधार उपायो को लागू 
न करना और किसानो को कृषि आदानो (#87८एणवां 
7700) की अनुपलब्धता था। 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी इस काल में सन्‍्तोषजनक 
नहीं रही। जबकि योजनाकाल मे औद्योगिक उत्पादन के 
सम्बन्ध मे ॥4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया वास्तविक 
वद्धि केवल 57 प्रतिशत प्रति वर्ष हुई। औद्योगिक उत्पादन मे 
धीमी प्रगति की आंशिक व्याख्या उपभोग वस्तु उद्योगो की 
अपेक्षा पूजी वस्तु उद्योगों तथा मूल अन्तर्वर्ती वस्तु (848 
प्र शा॥०0ा&6 80०05) उद्योगो के उत्पादन पर अधिक बल 
देने के रूप मे की जा सकती है। औद्योगिक उत्पादन के 
सामान्य सूचकाक कौ तुलना मे पूंजी वस्तु उद्योगो के उत्पादन 


का सूचकाक तीत्र गति से बढा परन्तु इसके विरुद्ध उपभोग वस्तु 
प्े 
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उद्योगों (टजाइणाश 8००05 ॥00/765) का सूचकाक 
अपेक्षाकृत कम दर से बढा। परिणामत औद्योगिक उत्पादन में 
वृद्धि के कारण सामान्य जनता द्वारा प्रयोग को जाने बाली 
उपभोग वस्तुओ की खपत मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। 

बृतीय योजना का एक और असन्तोपजनक लक्षण कीमतों 
और विशेषकर खाद्यान्गो और अनिवार्य उपभोग वस्तुओं 
(ह5थ्षागारश ०णाड्प्रागध 20045) की कौमतो मे वृद्धि है। 
पाच वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों के कौमत सूचकाक मे 48 
4 प्रतिशत की वृद्धि हुईं। कीमतो की वृद्धि के कारण उत्पादन 
के उन्हीं भौतिक लक्ष्यों के लिए अधिक मात्रा मे वित्तीय 
बिनियोग करना पडा। 

तीसरी योजना की पूर्णावधि मे सार्वजनिक क्षेत्र मे कुल 
वास्तविक व्यय 8577 करोड रुपये आका गया। इसका 
मुख्य कारण कौमतो मे भारी वृद्धि था। इस व्यय का ढाचा 
लगभग मूल योजना की भाति ही था। केवल परिवहन एव 
सचार पर वास्तविक व्यय 20 प्रतिशत की अपेक्षा कुल व्यय 
का 247 प्रतिशत किया गया। इसके लिए सामाजिक सेवाओ 
पर व्यय करना पडा। जबकि योजना के अन्त पर कर-आय 
कुल राष्ट्रीय आय के 4 प्रतिशत तक पहुच गई बचत-आय 
अनुपात केवल 05 प्रतिशत तक ही बढ सका। इसके 
अतिरिक्त तीसरी योजना के अन्त तक 90 से 00 लाख 
व्यक्ति बेरोजगार पाए गए। 


4 वार्षिक योजनाएं (966-67 से 7968-69) 

तीसरी योजना के दौरान आर्थिक स्थिति के बहुत अधिक 
बिगड जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत॑ दबाव 
पडा। 962 मे चीन के आक्रमण और 965 में पाकिस्तान 
से युद्ध छिड जाने के कारण प्रतिरक्षा पर भारी व्यय करना 
'पडा। इसके साथ ही 965 66 में सूखा पडने के कारण 
विदेशो से खाद्यान्नो का भारी आयात करना पडा। फसलो की 
विफलता के कारण ऐसे उद्योगों के उत्पादन से कमी व्यवत 
हुई जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर थे। इन 
सभी कारणों के परिणामस्वरूप कीमते तीन्र गति से चढने 
ल्गीं। इस प्रकार देशभर मे सरकारी कर्मचारियों द्वार अधिक 
महगाई भत्ते की माग की गयी। प्रतिरक्षा और विकास के 
युगल उद्देश्यो को पूर्ति के लिए चौथी योजना का पुनर्गठन 
आवश्यक हो गया। इसमे समय लगना अनिवार्य था। इस 
कारण यह उचित समझा गया कि जब तक चौथी योजना 
तैयार नहीं हो जाती तब तक वार्षिक योजनाएं (#शशाएशं 
ए[905) तैयार की जाए। इन तीन वर्षों मे कुल रूप मे 6626 
करोड रुपये व्यय किए गए। वार्षिक योजनाओ के व्यय का 
ब्यौरा तालिका 3 मे दिया गया है। 


भारत में पहली छ' योजनाजो की समीक्षा 


तालिका 3 * वार्षिक योजनाओं में व्यय का विवरण 








मद 966-69. कुल का 
कुत प्रतिशव 
] कृषि, सापुदायिक विकास 

एबं प्तहकारिता ब्76 ॥46 
2 सिंचाई एवं बाद तियत्रण 47 फ् 
3 राचालन शक्ति 3243 283 
4 सगठित उद्योग ॥5॥ 228 
5 ग्रम तथा लघु उद्योग ]26 ]9 
6 परिवहन तथा सचार 4222 84 
7 सामजिक सेयाए आदि भ्रञ6 ठ47 
$ खाद्यानों के बफर स्टाक 740 2 
कुल 6626 ]000 


966-67 में भारी सूखा पड़ने के कारण खाद्यान्न 
उत्पादद 760 लाख टत तक ही पहुच सका (चाहे यह 
]965-66 के स्तर से थोडा ऊचा था) परन्तु 964-65 के 
890) लाख टव की तुलना मे कहीं कम था। कृषि उत्पादत मे 
समग्र रूप मे कमी का औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रभाव 
पड़ा। बचत-आय अनुपात जो कि 965-66 में 0.3 प्रतिशत 
पा कम होकर 966-67 में 82 प्रतिशत हो गया। इसका 
प्रभाव औद्योगिक उत्पादन पर भी पडा जिसमे 0.3 प्रतिशत 
को नाममात्र वृद्धि हुई। 966-67 मे स्थापित क्षमता में 20 
लाख किलोबाट के लक्ष्य कौ तुलना मे [2 लाख किलोबाट 
की वृद्धि हुई। इन सभी का परिधहन क्षेत्र पर भी अस्तर पडा। 
रैल परिवहन के 20.3 करोड़ टन से 2! 6 करोड टब तक 
चढ़ जाने के लक्ष्य मे सफलता प्राप्त न हो सकी। 

मार्च 965 के पश्चात्‌ कोमते में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 

966 67 मे थोक कौमत सूचकाक १4 प्रतिशत बढ़ यया 
और 967-68 मे इसमे ] प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई। 
अब इन बर्षों में देश तीज्र स्फीविकारी प्रवृत्तियों मे ग्रस्त था। 
सौभाग्यवश 967-68 की भप्पूर फसल ने स्थिति सुधार ली 
और कीमतों की स्फीतिकारी चृद्धि रुक गयी। 968-69 मे 
! प्रतिशत की कमी हुई। अत चौथी योजना के आरभ में यह 
अत्यन्त सन्‍्तोषजनक बात थी और चौथी योजना मे एक भारी 
धक्का लगाकर विकास प्रक्रिया को पुन त्वरित किया जा 
सकता था। 


5 चौथी पचवर्षीय योजना 
(969-70 से 979-74) 
श्री अशोक मेहता के नेतृत्व मे अगस्त 966 मे चौथी 
योजना की रूपरेखा तैयार को गई। परन्तु 965 66 ओर 
967 68 के दौरान भारतीय अथव्यवस्था के सूखे एवं मदी 
मे ग्रस्त हो जाने के कारण सरकार ने चोधी योजरा को 
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स्थगित कर दिया। इसके पश्चात्‌ तौन वार्षिक योजनाए तैयार 
की गयीं। इस बौच मे योजगा आयोए का पुनर्गठन किया गया 
और प्रोफेसर डो आर. गाडगिल को इसका नया उपाध्यक्ष 
नियुक्त किया गया। अत, योजना आयोग द्वारा 4969-70 से 
973-74 की अदधि के लिए नई चौथी योजना तैयार की 
गयी। 

चौथी योजना का दार्शनिक आधार 

नयी चौथी योजना मे दो मुख्य लक्ष्य रखे गए स्थिरता 
के साथ विकास! (छ०छफ जाती डंशआ09) और 
'आत्मनिर्भरता' (६७६ 72॥5४०८९) की अधिकाधिक प्राप्ति 
इन मुख्य उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करने 
का निर्णय किया गया-- 

0) राष्ट्रीय आय की 5: प्रतिशत वार्षिक वृद्धि-दर 
प्राप्त करना--नोति की दृष्टि से कृषि-उत्पादनु, विशेषकर 
खाघ उत्पादन की वृद्धि केन्द्रीय महत्व रखती है। अत यह 
अनुमान लगाया गया कि योजना काल मे राष्ट्रीय आय की 
चार्षिक बृद्धि दर 5.5 प्रतिशत होनी चाहिए। पाच वर्षों 
(अर्थात्‌ !969-74) की प्रम्पूर्ण अवधि मे खाद्य उत्पादन को 
3] प्रातिशव बढाने का लक्ष्य रखा गया। 

(४) आर्थिक स्थिरता कायम करना--इस उद्देश्य के 
लिए खाद्यान्‍्नो की कौमतो और सामान्य कौमत-सतर को 
स्थिर रखने की दिशा मे प्रयास किया गया। खाद्य कीमतों 
(8००४ 97०८७) को स्थिर करने के लिए हरित क्रांति (06शा 
72५0)४0०॥) पर बल दिया गया और इस प्रकार पर्याष्त मात्रा 
में बफर स्टॉक (80ीथि 5000) कायम करने की नीति 
अपनायी गई। दूसरी ओर योजना का वित्त-प्रबन्ध इस प्रकार 
क्रिया गया कि अठिरिक्त कराघात (8॥982099]8%800) 
ड्वारा साधन जुटाए जाए ताकि स्फीतिकारों दबाव उत्पन न 
हो। 

(+ग आत्मनिर्मरता ($क-8४/०0॥८9) प्राप्त 
करना-आत्मनिर्भरता की दृष्टि से चौथी योजना मे 97] 
तक पी एल 480 के आघीन खाद्य-आयात को पूर्णतया बन्द 
करने का लक्ष्य रख गया। वर्दमान स्वर की बुलना ये विदेशी 
सहायता की मात्रा भी चोथी योजना के अन्त तक काटकर 
आधा करने का लक्ष्य रखा गया! 

(0) रोजगार ठथा राष्ट्रीय न्यूनतम (8पछ057था 
जगत ३३008] 'ाए।॥७ा)-योजता का एक और लक्ष्य 
यह था कि समस्त श्रमशक्ति के लिए रोजगार के अवसर 
स्थापित किए जाए। प्रामीण क्षेत्रो मे यह लक्ष्य श्रम-प्रघान 
योजनाओ अर्थात्‌ छोटी सिचाई, भू क्रणु आयकर (4६३८०) 
तथा अन्य क्षेत्र विकास योजनाओं ओर गैर-सरकारी भवन 
निर्माण द्वार पूष करने का निणय किया गया। इसके अतिरिक्त 


338 


उद्योग तथा खनिज में योजना विनियोग की मात्रा बढाकर 
राष्टीय आय और रोजगार मे वृद्धि की प्रत्याशा की गयी। 
कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर ऊचा उठने के 
परिणामस्वरूप ठृतीयक क्षेत्र मे और अधिक रोजगार काम 
करने की आशा की गयी। 


चौथी ग्रोजगा की रूपरेखा 

चौथी योजना मे 24882 करोड रुपये के कुल परिव्यय 
(00॥99) की व्यवस्था की गयी जिसमे 5 902 करोड रुपये 
सरकारी क्षेत्र का भाग था और शेष 8980 कग्रेड रुपये 
गैर सरकारी क्षेत्र मे विनियोग के रूप में रखे गए। सरकारी 
क्षेत्र के परिव्यय मे 3 655 करोड रुपये विनियोग के रूप मे 
आर 2247 करोड रुपये चालू परिव्यय (टजाथ्या। ००७०५) 
'के रूप म रखे गये। इस प्रकार सरकारी ग्रा गैर सरकारी क्षेत्र 
को मिलाकर कुल 22635 रुपये के विनियोग की व्यवस्था 
कौ गयी। 

तालिका 4 से स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के कुल 
परिव्यय का 23 प्रतिशत कृषि को दिया गयां। इसके विरुद्ध 
उद्योग तथा खनिज पदार्थों को कुल व्यय का 82 प्रतिशत 
प्राप्त हुआ। यह बहुत ही अजीव बात है कि उद्योगो का 

तालिका 4 चौथी योजना में विकास-परिव्यय की 





विभिन्‍न मदे 
करोड़ रुपये 
मर्दे आयोजित प्रतिशत वास्तविक प्रतिशत 
व्यय परिव्यय 
4 कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र 2728. 772. 2320. 47 
2 जिचाई तथी बाढ़ 

नियत्रण 4087 68. 4354 86 
3 सचालन शक्ति 2,448 454. 2932 486 
4 ग्राम तथा लघु उद्योग. 293 46 खउ 48 
5 उद्योग तथा खनिज 3338 270. 2864 482 
6 परिवहन तथा सचार 3237 204. 3080. ॥95 

7 सामाजिक सेवा तथा 
विविध ड्ग़ा पर. 2986 389 
कुल ( से 7) 5902  4000 ॥5779. 000 


भाग कम रखा गया। इसी प्रकार ग्राम तथा लघु उद्योगों का 
भाग घटाकर केवल ॥5 प्रतिशत कर दिया गया। सामाजिक 
सेवा क्षेत्र को 89 प्रतिशत मिला। यहा यह सकेत करना 
होगा कि शिक्षा एवं अनुम्रघान की कुल व्यय का 57 प्रतिशत 
प्राप्त हुआ। परिवार नियोजन प्रोग्राम के लिए 278 करोड 
रुपये की व्यवस्था की गयी जबकि तीसरी योजना में इसके 
लिए केवल 25 करोड रुपये रखे गये थे। परिवहन तथा 
सचार पर योजना व्यय के 9 5 प्रतिशत परिव्यय की व्यवस्था 


को गयी। 


भारत मे पहली छ योजनाओं की समीक्षा 


योजना के लक्ष्य के रूप मे राष्ट्रीय आय मे 5 5 प्रतिशत 
वार्षिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय की 3 प्रतिशत वार्षिक 
बृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए 
विनियोग दर को 968 69 के ]43 प्रतिशत के स्तर से 
उठाकर चौथी योजना के अन्त तक 45 ग्रतिशव्र करने की 
'ठानी गयी। विनियोग भे देशीय बचत ([0076%८ 52श॥8 ) 
का भाग 968 69 में उपलब्ध 9 प्रतिशत से 973 74 में 
32 प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 
खाद्य भिन्‍न आयात (४० 6004॥॥70/9) मे 5 प्रतिशत की 
कमी लाने का लध्य रखा गया। इसके परिणामस्वरूप विदेशी 
सहायता को वर्तमान स्तर के आधे पर लाने का लक्ष्य तय 
किया गया। 


चौथी गोजना की प्रगति की समीक्षा 

चाहे मूल मे चौथी योजना मे 5 902 करोड रुपये के 
व्यय की व्यवस्था कौ गयी परन्तु वर्तमान कौमतो पर चौथी 
योजना के दौरान 5779 करोड रुपये का घास्तविक व्यव 
हुआ। भले ही मांद्रिक रूप मे यह केवल 23 रुपये की 
मौद्विक कमी को व्यक्त करता है परन्तु वास्तविक रूप मे 
यह 5902 करोड रुपये के मौलिक व्यय से कहीं कम है। 
इसका मुख्य कारण चौथी योजना के दोरान हुई कीमत वृद्धि 
है। 

चोथी याजना की प्रगति के रिकार्ड से स्पष्ट है कि 
960 6] की कीमतो पर राष्ट्रीय आय को औसत वार्षिक 
वृद्धि दर 33 प्रतिशत रही जो कि 55 प्रतिशत वाषिक 
विकास दर के लक्ष्य के नीचे थी। खाद्यानों के सम्बन्ध में 
'घथित असन्तोषजनक हा रही क्योकि उनका औसत वार्षिक 
उत्पादन केवल 27 प्रतिशत कौ दर से बढा। बहुचर्चित हरी 
क्रान्ति का प्रभाव भी घारे धीरे समाप्त हो गया। जयकि गेहूँ 
के उत्पादन मे तीद्र वृद्धि का प्रमाण तो मिलता है चावल में 
अधिक उपजाऊ किस्म के बीजो में माममात्र सफलता ही 
प्राप्त हुई है। पटसन तथा रुई और दालो के सम्बन्ध में भी 
सफलता प्राप्त नहीं हो पाईं। 

औद्योगिक उत्तादन का रिकार्ड एक निराशाजनक चित्र 
प्रस्तुत करता है। विकास दर की लगभग 8 प्रतिशत चार्पिक 
वृद्धि दर के विरुद्ध, 42 प्रतिशत की वास्तविक प्राप्ति कहीं 
कम है। दो प्रकार के कारण इस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी 
हैं--(क) वे जो क्षमता उपयोग (29.98०५ ए॥5भ००) के 
अवरोधक हैं और (ख) ये जो क्षमता वृद्धि में रुकावट हैं। 
क्षमता मे अल्पप्रयोग के लिए उत्तरदायी काएणो में शामितर 
हैं--(0) अपर्याप्त माग (/) कच्चे माल सघटकों स्टोर और 
'फालतू पुर्जों (5८5) का अभाव और अनियमित सभरण 
(४४) सचालन शक्ति का अभाव या अस्थिर सभरण (४) 
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परिवहन सम्बन्सी अडचने (५) अशान्त औद्योगिक सम्बन्ध 
और (४) सण्कारी उद्यमों के प्रबन्ध सप्बन्धी समस्याएं 
चौथो योजना कौ मध्यकालीन समीक्षा ने चर्तमातर स्थिति के 
लिए हमारी औद्योगिक लाइसेस नीति को दोषी ठहराया। 
ज्ाइप्रेंस नीति फे अतिरिक्त लागत में चद्धि के फलस्वरूप 
उायन होने वाली वित्तीय कठिनाइयों, इस्पात का अभाव 
देशी एवं विदेशों सयड्र एवं उपकरण प्राप्त करे मे होते बाले 
विल्म्ध के कारण नयी क्षमता के निमाण मे बाघा रही है। 
परिणामत औद्योगिक उत्पादन लक्षित दर पर बढ नहीं पाया 
और अच्छी फसल के वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन के 
विस्तार के विशाल अवसर खोए गए। पर्याप्त मात्रा मे 
सवालन शक्ति को उपलब्धि का अभाव औद्योगिक उत्पादन 
को गति घौमी करने वाला एक प्रेमुख कारण है। 


6 पाचदी पचवर्षीय योजना 
(0974 75--978-9) 

योजना आयोग ने अपना प्रलेख 'पाचवाँ योजना का 
दाशानक आधार” राष्टीय विकास परिषद्‌ के सामने 30 मई 
972 को पेश किया जिसमे विस्‍्तत योजना के निर्माण के 
लिए मभांगदर्शी सिद्धान्त ग्रतिणदित किए गए! इसके कुछ 
प्मय बाद श्री स्री सुब्रह्मण्यम की बजाय श्रो डो पो धर 
आयोजन मत्री नियुक्त हुए और उन्होंने इस विषय पर पुनर्विचार 
आरभ करवाया। श्री धर के नेतत्व में एक नया प्रलेख 
*40704240 ॥€ #ग्री॥ 2६४ तैयार किया गया जिसे 
लोक स्रभा ने स्वीकार कर लिया। और एक नया प्रलेख 
पाचवी पचवर्षीय योजना 3974 79 (प्रारूप) स्वीकत 
किया। 


अचर्वी योजना के मूल उद्देश्य 
पानर्वी योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे “यरोबरी का 
उन्मूलन और आत्मनिर्भरता" जिन्हे पूण करने का देश ने 
सकलप किया। इसके अनिवार्य उपलक्ष्यो के रूप मे ऊचो 
विकास दर आय का अधिक अच्छा वितरण और बचत की 
अन्तर्देशीय दर मे महत्त्वपुण वद्धि प्राप्त करनी आवश्थक है। 
इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए पायवीँ योजना की 
विकास रणनोति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित थे-- 
].. कुल राष्टीय उत्पाद मे 55 प्रतिशत का सामान्य 
वार्षिक वद्धि 
2 उत्पादन शेजगार के अवप्तरों का विस्तार 
3. न्यूनतम आबश्यकताओ का राष्ट्रीय प्रोग्राम जिसमे 
प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानो ग्राम क्षेत्रे में 
चिकित्सा पाष्टिक भोजन भूमिहीन श्रमिकों के 
मकानों के लिए तमीन प्राम सडक ग्रामो का 
3 फतवा | वकक्रफ्रोशामातक्रक्रग्ञा गाए 
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बिजलीकरण और गन्दी बस्तियो की उन्‍्ति और 
सफाई शामिल है 
4. सामाजिक कल्याण का विस्तत कार्यक्रम 
5. कषि, कुजी ठथा मूल उद्योगे ओर जनोपभोग (08355 
<णा5्पगराए/0/ण) के लिए वस्तुए उत्पन्न करने 
वाले उद्योगों पर बल 
6 कम से कम निर्धन वर्गों को उचित स्थिर मूल्यो 
घर अनिवार्य उपगोग की वस्तुए उपलब्ध कराने 
के लिए पर्यापत सरकारी वपूलो एबं बितरण 
प्रणाली 
7. तीक्र निर्यात प्रोत्साहन (80फ०॥ जा०7०0०७) और 
आयात प्रतिस्थापन (7० 50097 0॥०॥) 
8 अनावश्यक उपभोग कड़ा प्रतिबन्ध 
एक न्यायएूर्ण कीमत मजदूरी-आय नांति, और 
]0 सामाजक आर्थिक ओर क्षेत्रीय अप्तमानताओ (२९ 
हणा॥। ॥९4४४।७६४) को कम करने के 
सस्थानामक राजकोपीय ओर अन्य उपाय। 
दार्शनिक आधार के प्रलेख मे उल्लेख किया गया-- 
“नेर्घनता के युगल कारण है अल्पबिकास और असमानता 
एक ही दिशा मे प्रघत्त करते से इस समस्या पर निकट 
भविष्य मे काबू नहीं पाया जा सकता। व्यापक तिर्धनता 
पर सफल प्रहार करो के लिए विकास ये वद्धि आर असयानता 
मे कमी दोनो अनिवार्य हे। निर्धनता को दूर करने की लिधि 
के दो सुख्य दत्त्व है--अन्तर्देशीय उत्पाद (009859० 00 
४८७ की बढती हुई दर ओर जबसख्या की घटती हुई बद्धि 
दुर।" इस बात का ध्यान रखते हुए कि आयोजन के पहले 
दशक (अर्थात्‌ 95] 60) में ३8 प्रतिशत ओसत चार्पिक 
बद्धि दर प्राप्त की गई और दूसरे दशक (295] 70) में 3 
7 प्रतिशत की वापिक वद्धि दर कायम रखी जा सको पाचवों 
चोजना मे कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 55 प्रतिशत की वार्षिक 
चद्धि के लक्ष्य को व्यावहारिक समझा गया। 
रोजागर में चिस्तार (६5507 ० छत्राफ़ो०३ परश्षा) 
त्वरित बिकास ओर कम असमानता प्राप्त करते के 
लिए उत्पादक रोजगार (श0वपराए० ह्वाफ्०श्राश्ाएं के 
अबसगे का विस्तार महत्त्वपूणं है। ग्रेजगार ही एक ऐसा 
विश्वसनीय उपाय है जिससे निर्घनता स्तर के नाचे रहने 
बाली भारी जेनसख्या को ऊचा उठाया जा सकता है आय के 
पुन्वितरण के पारम्परिक उपाय अपने आप में इस समस्या 
चर कोई ब्रभाव नहीं डाल सकते। अधिक नौकरियां कायम 
करने को आवश्यकता को अनुभव करते हुए भी आयोजको ने 
न तो जनित अतिरिक्त रोजगार का कोई अनुमान तेयार किया 
और न ही ग्राम क्षेत्र मे कायम किए गए रोजगार के श्रम दिनो 
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(4१ ८9४5) की मात्रा का। 
ग्राम निर्धनता को दूर करने के लिए आयोजको द्वारा 
बडा मध्यम या छोटी सिचाई उर्वर्को कौटनाशका अनुसघान 
आर विस्तार एवं नयी तकनीक को अपनाने के लिए उघार 
की उपलब्धि की पर्याप्त ध्यवस्था की गई। आयोजको का 
कहना था कि ग्राम निर्धतता को निकट भविष्य मे समाप्त 
करना एक व्यवहार्य उद्देश्य है। क्न्तु आयोजको ने दुबी 
जुबान मे यह भी स्वीकार किया कि 'हरी क्रांति (छा 
76४०0।७७७॥) के फलस्वरूप किए गए यत्रीकरण 
(५९८/क्षा।5800॥) से काफी मात्रा मे रोजगार कायम नहीं 
हुआ। वास्तव म इससे श्रम का विस्थापन हुआ है। परिणामत 
आयोजका ने चेतावनी दी है कि 'कृषि मे रोजगार का विस्तार 
करन के लिए यह जरूरी है कि अधाधुन्ध यत्राकरण न किया 
जाए। एसा यत्रीफरण जो भूमि की प्रति इकाई उपज को 
बढ़ाएं परन्तु श्रम की बचत न करे, प्रात्माहित करना होगा। * 
लक्ष्य के रूप मे इस विचारघारा का स्वागत किया जा सकता 
है परन्तु इसका लागू करने की विध क्या होगी इसका कहीं 
भा उल्लेख नहीं किया गया। यदि आयोनक इसे प्राप्त करने 
'क लिए भूमि की अधिकतम जोत की नीचां सीमा निर्धारित 
करने का सुझाव देते तो भू सुधार प्रोग्राम को फौरी रूप मे 
लागू काना अनिवार्य हो जात्या ताकि आगामी दो या तीन वर्षों 
मे इसे पूरा करते का आर एक दम बल लगाया जाए। 
निसंदेह आयोतका ने ठाक हां कहा “प्रति इकाई उच्च 
धू उत्पादिता प्राप्त करने जे लिए छोटे आकार की जोता के 
माग म॑ कोई तकनालाजाय रुकावट ([९८॥४०॥०४।८७) 9भ 
(९४७) नहीं हैं। विश्व मे कुछ परिस्थितिया मे अधिकतम 
भू उत्पाटिता ऐसा खेती से प्राप्त की गई है जिसका मूल 
लश्षण छाटे आकार वाली जोत था जैसे ज्ञापात मे चावल 
और मिश्र मे र३। * इस दृष्टि से आयोजको का घारणा अच्छे 
इराटे से प्रेरित थी किन्तु भू सुधार सम्बनधा किए गए >पाय 
विफल हुए, और भूमिया का बडे प॑मान थर बेनामी 
स्वामित्वान्तरण हुआ, मुजारा की बेदखलिया हुई और जाता 
की गैर कानूनी बाट की गई। अतिरिक्त भमि का प्राप्ति के 
रूप म बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त न हो सके ताकि इसे 

सामात और छाट क्सान मे वादा जा सके 


सामाजिक उपभोग के अन्य प्रोग्राम 

निर्घन धर्गों क तिए अधिक रोजगार एवं आय की 
व्यवस्था करते के प्रोग्रामा का सहायता के लिए सामाजिक 
उपपाग (5069 <णाइणा्ञा 009) के विस्तार का राष्ट्राय 
योचना तैयेष को गई व्राक शिक्षा स्वास्थ्य पोषण प्रा के 
“अपनी का अयन्ध मऊान संचार एव घितनी का एक न्यनतवम 
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स्तर सबको उपलब्ध कराया जा सके। 

पाचर्वी योजना में यह प्रस्ताव रखा गया कि 975 तक 
6 ॥] आयु वर्ग के सभी बच्चा के लिए स्कूला मे व्यवस्था 
की जाएगी परन्तु । 4 आयु वर्गों मे 50 प्रतिशत कौ सीमा 
यार करना समव न होगा। 

योजना की पूर्व सध्या पर हमारे देश मे प्रत्येक ऐसे 
ब्लाक मे जिनको जनसख्या 80000 से 00000 है एक 
सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र और 8 से 0 उपकेन्द्र थे। इन 
केन्द्रों में कर्मचारिया आवश्यक उपकरणों एव औषधियों और 
भवन निर्माण आदि की उचित व्यवस्था करने का निणय 
किया गया। परिवार नियोजन प्रोग्राम को जारी किन्तु स्वास्थ्य 
एवं पोषण सुविधाआ के विकास प्रोग्राम के साथ समन्वित 
करना जरूरी समझा गया। 

567 लाख ग्रामो मे ] 5 लाख ग्राम ऐसे हैं जिनमे पीने 
के अच्छे पानी की कमी है। परन्तु बहुत से ग्रामो में हरिजनों 
और पिछड़े वर्गों के इलाकों में पीने के पानी का सभरण 
अपर्याप्त है। पाचवी योजना में इसके प्रबन्ध को एक महत्त्वपूर्ण 
लक्ष्य माना गया। इसके अतिरिक्त भूमिहीन श्रमिकों के लिए 
मकानां की जगह उपलब्ध कराने का विस्तृत प्रोग्राम तैयार 
किया गया। 

ऐसे सभी ग्रामा के लिए, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 
500 व्यक्तिया से अधिक है सभा मौसमो म॑ काम आते 
वाली सडको की व्यवस्था करने की ठानी गयी। इसी प्रकार 
सभी राज्य म बिजली का इतना विस्तार करने का निर्णय 
किया गया कि प्रत्येक राज्य की कम से कम 30 40 प्रतिशत 
जनसख्या को ये सुविधा प्राप्त हो लाए। 


आत्मनिर्भरता (5९# 7६॥३॥९९) 


नए दार्शनिक आधार के प्रलेस मे 978 79 क अन्तिम 
वर्ष तक 'शुद्ध विदेशी सहायता का शून्य स्तर पर लाने के 
उद्दश्य का पाचर्वी योजना का व्यवहार्य लथ्य नहीं माना गया। 
इस उद्देश्य का परित्याय करने के लिए प्रारूप में 7972 73 
के दारान खाद्याना के आयात को आवश्यकता और इस्पात 
लौह घातुओ उर्वरको और अखवारा कागज के सम्बन्ध में 
विश्व कौमता (४४०४० 970४७) म॑ वृद्धि को कारण बढाया 
गया है। रुक्ष तेल के सम्बन्ध मं कीमत वृद्धि 
के लक्ष्य को और भा पीछ घरेल सफ्ती हैं। यह बात पाचवां 
योजना के निम्न कथन से साफ जाहिर हो जाती है “इसम 
यह कल्पना की गई ह॑ कि 985 86 तक ऋण सवा (00: 
इश०८६) खर्च सहित हम अपने साधना मे अपना विदेशी 
मुद्रा की अधिफतम आयश्यक्ताआ का पृति कर सकगे और 
फ़िम्ला प्रसार का रियायठा सहायता ((०॥८6550॥4 9 4) 
का आयश्यकता नहा रहेगी। 


भारत में पहली छ' योजनाओं की समीक्षा 


संशोधित (2७४४१) पाचवी योजना मे विकाप्त परिव्यय 

प्राचवी योजना के प्रारूप मे 534॥ करोड रुपये का 
कुल विकास परिव्यय (00॥3)) परिकल्पित किया गया 
जिप्मे से 37,250 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र के व्यय के रूप 
में और 66] करोड रुपये गैर सरकारी व्यय के रूप मे 
पखे गए। व्यय का परिकलन 3972 73 की कीमतो पर 
किया गया। 

पावबी योजना मे 37250 करोड रुपये के मौलिक 
प्रस्ताव के विरुद्ध सशोधित योजना में 39322 करोड़ रुपये 
के परिव्यय का लक्ष्य रखा गया। पान्तु चालू कौमतो पए 
बाज्तविक परिव्यय 39476 करोड़ रुपये हुआ। वास्तविक 
परिव्यय से पता चलता है कि मूल परिकल्पना की अपेक्षा 
छिचाई तथा बाढ़ नियत्रण पर 72 प्रतिशत के विरुद्ध 98 
प्रतिशत व्यप किया गया। इसी प्रकार सचालन शक्ति पर 
66 प्रतिशत के प्रस्तावित परिव्यय के विरुद्ध 8 8 प्रतिशत 
व्यय हुआ। जाहिर है कि योजना मे अध सरचना (पग 
आएशए ०) सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इत 
मर्दों पर व्यय बढाया गया। 


सएकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का भाग 
सरकारी क्षेत्र के 39322 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय 
में से 5700 करोड रुपये चालू विकास व्यय के रूप मे हैं। 
इस प्रकार 33622 कररेड रूपये विनियोग के रूप मे शेष रह 
जते हैं। इसमे यदि मालतालिकाओ (7५00॥00९७) के रूप 
में अनुमानिद 3000 करोड रुपये और सरकारी वित्तीय स्थानों 
(#0७॥९ विा॥0००७) एञञाधाणाओ] द्वार अपनी अचल 
परिसम्पतू (0९80 25525) के रूप में विनियोग को जोड़ 
थिया जाए वो सरकारी क्षेत्र का कुल बिनियोग 36722 करोड 
रुपए आका जा सकता है। योजना काल के दौरान गैर सरकारी 
है का विनियो। 27048 करोड रूपए आका गया है। इस 
प्रकाश शी योजता में कुल विनियोग 63 770 करोड रूपये 
रखा गया। सरकारी और गैर सरकाये क्षेत्रों के भाग का 
अनुपात 58 42 तय किया गया। 

यदि स्थिर कौमतो पर विनियोग आका जाए तो इससे दो 
निष्कप प्राप्त होते हैं (क) वास्तपिक रूप मे, पाचवी योजना 
को आकार ॥5 प्रतिशत छोटा हो गया हो और (ख) सरकारी 
मे का भाग जो योजना प्रारूप मे 66 प्रतिशत था कम होकर 
४8 प्रतिशत हो गया। चूंकि सरकारी क्षेत्र के भाग को सदा ही 

अधव्यवस्था के समाजीकरण के सूचक (706३ ० 5०८र्वा 
४2७॥०॥) फे रूप मे कल्पित किया गया, इसलिए इसस्रे स्पष्ट 

मे जाता है कि सरकाये क्षेत्र वर बल कम अवश्य हुआ 


परिव्यय का झ्ेत्रानुआर वितरण (पल्‍्ट/णरढ! वडदकए 
ए०॥ ९(०ए४०७९ 


तालिका 5 मे दिए गए कुल परिव्यय के क्षेत्रानुसार 


ह4 


वितरण से पता चलता है कि अकेले क्षेत्र के रूप में उच्योग 
एवं खनिज को कुल सस्कारी परिव्यय का 26 प्रतिशत प्राप्त 
हुआ किन्तु आयोजक कुटीर तथा लघु स्तर के उद्योगो को 
इस क्षेत्र मे शामिल करते हैं और इस्तका कुल योजना परिव्यय 
मे भाग .36 प्रतिशत है। कृषि सिंचाई और बाढ़ तियत्रण 
का भाग 2। प्रतिशत रखा गया। परिवहन एवं सचार का भाग 


तालिका 5 पाचवी पषचवर्षीय योजना के परिव्यय का 
क्षेत्रानुसार वितरण 


करोड रुपये 
7974 75 से 

सौह्योषिद योजवा 4978 79 के लिए 

प्रारूप! वास्‍्तविक व्यय 

कुल प्रतिशत कुल प्रतिशत 

] कृषि तथा सबधित छेब 476. ॥23. 4865. ॥23 
2. सिंचाई तथा बाढ़ दियत्रण. 3434. 87 387... 98 
3 संचालन शक्ति 706 ॥78 7400 ॥88 
4 उद्योग खनिज 30790. 259 958). 243 
5 परिवहन संचार 6935 476 6,870. ॥74 

6 सापाजिक तथा 

स'पुदायिक सेवाए 6988. ॥78 6833. 73 
कुल 39322. 4000 3१426. 00॥ 


नोट, ॥ 4972 73 की कौमतो पर 

2. इसयें चालू कौमटों पर वास्तनिक व्यय दिया प्या है 

3 डद्योय तथा खनिज में ग्राप तथा छोटे उद्योगों पर व्यय शभिल 
है। 

स्लौत पाँचदी पंचवर्षीय योजना (974 79) और पंचवर्षीय 

योजना का प्रारूप (978 83) से सकलित 
सशोधित योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्रीय व्यय का 76 
प्रतिशत तय किया गया। सामाजिक सेवाओ के भाग को भी 
जो योजना प्रारूप मे 7 8 प्रतिशत रखा गया। 

4977 78 की आर्थिक समीक्षा द्वार यह ज्ञात हुआ कि 
977 78 में अन्त हाने वोले चार वर्षों के दौशन आसत 
चद्धि दर 39 प्रव्निशत रही। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा 
सकता है कि सशोधित याचवी योजग्ा का 44 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य पूण न हो सका। चूंकि जनता 
सरकार ने पाचवी योजवा को चार वर्ष पूछ हो जाते पर 37 
मार्च 978 को समाप्त करने का निर्णय किया इसलिए यह 
चित होगा कि 4 वर्षों की उपलब्धियो की संशोधित पाचवी 
योजता के लक्ष्यो के साथ तुलना की जाए। 

तालिका 6 मे दिए गए आकडो से पता चलता है कि 
सशोधित पाचवो योजना के लक्ष्य केवल खाद्यानता ओर कपड़े 
(विशेषकर विकेन्द्रोकत क्षेत्र में) के हो यूरे हो सके। इसके 
विरुद्ध, रूई, कागज, और गत्ते, कपडा (कारखाना क्षेत्र) और 
सोमेट मे निष्पादन (एशा0०.. १८७) पाचवी योजना के सक्ष्य 














]42 भारत मे एहली छ योजनाओ की समीक्षा 
तालिका 6 संशोधित पाचवी योजना में उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां 
चक्रवृद्धि दर 

मद इकाई आधार भ्राष्ति वार्षिक वास्तविक 

स्तर 4977 78 लक्ष्य. 974-75 मे 

3973 74... 4978-79 ]977 78 
] खाद्याल लाख टन वा 250 320 35 37 
2 या लाख टन बज /605 7569 27 22 
3 रूई लाख गठठे 63 । 800 643 39 05 
4 कोयला लाख टन 799 8240 4032 क््व 69 
5 रूक्ष पैशरेलियम लापटन है: 442 08 345 05 
6 सूती कपड़ा करोड मीटर उक़व 950 960 ५ बह 
(0) कारखाना क्षेत्र करोड मोटर 408 480 420 33 07 
(४) बिकेन्द्रीकृत क्षेत्र करोड मौटर 386 470 540 40. 88 
7 कागज और गत्ता हजार टन प76 4050 900 60 38 
8 नाइट्रोजन उर्वरक हजार टत 058 2900 2060 223 88॥ 
9 सीमेंट लाख टन ॥47 208 ॥92 7 69 
|0 नरप्त इस्पात लाख टन 49 88 7 शिव ॥2] 
।] बिजलो जतन अरब कि0 वाट 72 6 ॥47 00 ॥02 85 





स्रोत पांचवी पंचवर्षीय योजना (974 79) और प॑चवर्षीय योजना (978 83) से संकलित 


के स्तर से बहुत मीचा था। अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओ अर्थात्‌ 
गन्ना कोयला पैटोलियम उर्वरक भरम इस्पात और बिजली 
के सम्बन्ध मे उपलब्धि लक्षित स्तर से नीचे थी चाहे यह 
कमी बहुत अधिक नहीं थी। समग्र रूप मे यह कहा जा 
सकता है कि सशोधित याचवी योजना के लक्ष्य चाहे वे 
पाचवी थोजना के प्रारूप की तुलना मे बहुत कम कर दिए 
गए, प्राप्त न हो सके। 


रहन-सह्दन के स्तर को उन्नत करना और रोजगार 
कायम करना 

चाहे पाचवी योजना के प्रलेख मे बेरोजगारा का समस्या 
के प्रति चिन्ता तो व्यक्त की गयी परन्तु इसके बारे मे पुरे 
आकडे तो पेश करने की बात दूर रही एक रूक्ष अनुमान भी 
तैयार न किया गया। छठी पचवर्षीय योजना (978 83) मे 
यह रहस्य उद्घाटन हुआ कि यदि यह कल्पना की जाए कि 
इस काल मे व्यक्ति-दिन बेरोजगारी (एश50ग॥ 439 एाथ्या- 
ए०शाशाए) की दर उतनी ही है जितनी कि 973 मे थी तो 
मार्च 978 में बेरोजगारी 206 लाए व्यक्ति वर्ष थी 65 
लाख ग्राम क्षेत्रो मे और 4] लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्रो में। 
अत बेरोजगारी की कुल मात्रा (206 लाख व्यक्ति वर्ष) 
आश्चयजनक रूप मे अधिक है और यह विश्व के किसी भी 
देश जिसके बारे मे आकडे उपलब्ध हैं से ज्यादा है। 978 
मे अवशिष्ट बेरोजगारी की इतनी मात्रा उपलब्ध होने के 
कारण यह निष्कर्ष निकालना ठीक ही होगा कि पाचवी 


योजना बेरोजगारी की समस्या पर कोई करारी चोट नहीं कर 
पायी। 


मजदूरी-वस्तु क्षेत्र एव भारतीय निर्घनता 

गत तीन योजनाओं मे आयोजको ने भारी वस्तु क्षेत्र 
(स०३५५ 8०००५ 5९००) पर बल दिया ह॑ और इससे भारतीय 
अर्थव्यवस्था को आंद्योगिक आघार कायम करने में सहायता 
मिली है। किन्तु अन्यधिक पूजी-प्रधान होने के कारण इससे 
'एक ऐसा विनियोग ढाचा कायम हुआ जो पूजी प्रधान (९४0 
६ ॥था॥५८) ही कहा जा सकता है । इस दिशा मे काफी 
प्रगति हो जाने के बाद यह जरूरी था कि ससाधनो का प्रयोग 
मजदूरी वस्तु क्षेत्र (३४३९९ 8००१५ 5९९७०) के उत्पादन को 
बढाने के लिए किया जाए ज्ञाकि गरीबी की समस्या पर साधा 
प्रहार किया जा सके। इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय भी 
प्राप्त हो सकेगा। प्रोफेसर पी आर ब्रह्मातन्द ने इस तर्क को 
संक्षिप्त रूप म॑ इस प्रकार पेश किया है "मजदूरी बस्तुओ का 
अतिरिक्त सम्भरण जिसके द्वारा मजदूरी वस्तुओ और्या 
वास्तविक मजदूरी दर के रूप मे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 
मे उन्नति होती है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेरोजगारी को 
दूर किया जा सकता है। गरीबी जो मजदूरी चस्तुओ के 
अपर्याप्त सभरण के रूप मे व्यक्त होती है पघृण रोजगार या 
चूर्णतर रोजगार (#णीक्ष ध्याफ्री०,गरथग) के रास्ते मे रकावट 
है। वास्तव से गरीबी और बेरोजगारी दो समस्‍्याए नहीं है 
बल्कि समस्या तो एक ही है मजदूरी चस्तुओ का अपर्याप्त 


भारत मे पहली छः योजनाओं की समीक्षा 


सम्भरणा' 

आजवीं योजना के पहले तीन वर्षों 973 74 से 
976 77) सम्बन्धी आकडों से सकेत मिलता है कि खाद्यान्नों 
में बृद्धिदर केवल 225 प्रविशत थी जोकि 96-62 से 
3973 74 की अवधि के दौरान 272 प्रतिशत वृद्धि दर से 
भौ नौची है। अनाज के सम्बन्ध मे वृद्धिद्र लगभग 2 
प्रतिशव थी। भुख्य समस्‍या यह है कि चावल और दालो के 
उत्पादन में वृद्धि-दर मन्द रही है। 

चाचवी योजना के पहले दोन वर्षों के लिए चुनी हुई 
मजदूरी वस्तुओ सम्बन्धी आकडो से पता चलता है कि चीनी 
चाय वनस्पति तेल को छोडकर अन्य वस्तुओं में !973-76 
के दौपन बृद्धि-दरे 960 73 की अवधि की तुलता मे नौची 
हैं। इससे यह सकेत मिलता है कि पाचवों योजना का 
बिनियोग ढाचा मजदूरी बस्तुओ के उत्पादन मे तीज्र वृद्धि 
लाने मे सफल नहीं हुआ। 

पाचवी योजना की समग्र रूप मे समोक्षा करने से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि इसमे राष्ट्रीय आय की 39 प्रतिशत 
की दर से औसत वार्षिक वृद्धि हुई परन्तु खाद्याननों एव अन्य 
मजदूरों वस्तुओ का सभरण इसी अनुपात म॑ नहीं बढा। चार 
वर्षों ((973-74 से 3977 78) की अवधि में सामान्य 
कौमत-स्तर में 345 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसी अवधि 
में उपभोक्ता कीमत सूचकाक ((0॥5एगा [706 900) 
35.2 प्रतिशत बढ गया। जाहिर हे कि गयेब वर्गों की आय 
मे वृद्धि नहों हुई। न ही बेरोजगारी मे कमी हुई। अत 
कमजोर वर्गों के कल्याण के रूप मे पाचदी योजना अपनी 
उपलब्धियों पर गर्व नहीं कर सकती। 


7. छठी पचवर्षीय योजना (398 0-85) 

मार्च 977 में सत्ता सभालने के फोरन बाद, जनता 
सरकार ने पायी योजना को चाए वर्षों के पूरा होते पर ही 
978 मे समाप्त कर दिया। जनता सरकार ने 7978-83 कौ 
अवधि के लिए पघरिध्रापक योजना (२०ष्ट शंध्वा) बनायी 
जिसे बाद मे छठी योजना कहा गया। परनतु जनता सरकार के 
गिरने फे परचातू कांग्रेस (३) की सरकार ने जनता सरकार 
को छठी योजना को समाप्त कर दिया और !980-85 कौ 
अथधि के लिए अपनी छठी योजना चालू की। 

छठी पचवर्धाय ग्रोजना कठिन परिस्थितियों मे आरभ 
को गयी। मार्च 7979 के पश्चात्‌ अत्यधिक स्फीतिकारो 
दबाबो के विद्यमान होने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे 
कऋ्रांतिक क्षेत्र (00॥03] 5९८०७) अर्थात्‌ सचालव शक्ति 
कोयला, रेलवे और इस्पात की लगातार विगडतो हुई स्थिति 


कि िसिननीनननऊी+०झ-....3०.२२०००-००९०००५.२००.०५५०.०५०-..०.. 
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और पैट्रेलियम उत्पादों की कौमद मे हीव्र वृद्धि-जो आयात 
'लागतो (7०7 ००४७) मे बुद्धि का अपरिदार्य उप परिणाम 
है- ने अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की सभावनाओ पर और 
इसके अविर्त विकाप्त के लिए अतिरिक्त ससाधन गतिमान 
करने की गुजाइश पर दुष्प्रभाव डाला। पैट्रोलिपम और अन्य 
आयावो की आयात लागके में अत्यधिक वृद्धि और विश्व 
अर्थव्यवस्था मे विद्यमान प्रतिसार की परिस्थितियो के कारण 
भारत के निर्यात मे अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी 
जिसके परिणामस्वरूप भुगतार-शेष मे महत्त्वपूर्ण हवस होने 
की सभावना थी ओर देश को एक बार फिर विदेशी मुद्रा की 
बहुत कठित स्थिति का सामना करना था। इस पृष्ठपूमि मे 
छठी योजना ने तिम्दलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। 

छठी योजना के उद्देश्य, परिव्यय एवं लक्ष्य 

(0) अर्थव्यवस्था की विकास दर में महत्त्वपूर्ण चृद्धि, 
ससाघनो के प्रयोग मे कुशलता को बढ़ाना और उत्पादिता मे 
वृद्धि करना 

(0 आर्थिक एवं तकनालाजीय आत्मनिर्भरता (6७ 
॥00०808। ५६७।६76॥9॥०७) प्राप्त करने के लिए आघु 
निकौकरण (309६४752/7०४) कौ गतिविधियों को मजबूत 
बनाता 

(४४) गरैबी ओर बेरोजगारी के प्रभाव मे उत्तरोत्तर कमी 
लाना 

(४५) ऊर्जा के देशीय ससाधनों का तेजो से विकास 
जिसमे ऊर्जा के उपभोग मे सरक्षण और कुशलता पर उचित 
बल हो 

(0) न्यूबतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक और 
सामाजिक दृष्टि से कमजार जनसख्या के विशेष सन्दर्भ मे 
सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार करना अंत न्यूनतम 
आदश्यकग कर्यक्रम (0४/0:7ए: 7८वें सिण्डरकार८) 
द्वार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के सभो भागो मे 
एक निर्धारित अवधि के अन्दर राष्ट्रीय दृष्टि से स्वाकृत स्तर 
प्राप्त किए जा सके 

(४) सार्वजनिक नीतियो एवं सेवाओ के पुनर्वितरक 
आधाए (२९(॥६७४७४४४९ ७७४५) को गरीबो के हित मे मजबूत 
बनाना जिससे आय और सम्पत्ति की असमानताओ में कमी 
हे 

(४) विकास को गति और तकनांलाजीय लाभो के 
प्रसार में क्षेत्रीय असपावताओ (२६डडाणाव! प८१णब 65) मे 
उत्तरेत्त कमो करना, 

(४४) छोटे परिवार के मातक की स्वैच्छिक रूप मे 
स्वीकृति के जरिए जनसख्या को वृद्धि को नियंत्रित करने के 
लिए नीतियो को बढावा देना 

(«0 परिश्थितिकोय और ययावरणीय परिसम्पत्तियों 
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अर्थात्‌ बचत की सीमान्त दर योजना काल मे 337 प्रत्तिशत 
कल्पित की गई है। विदेशों पूजी का शुद्ध अन्त प्रवाह 
सकल देशीय उत्पाद के केवल 06 प्रतिशत तक ही रहेगा। 

980 8$ को अवधि के लिए कुल योजना विनियोग 
,5870 करोड रुपये आका ग्या है। इसमे से सरकारी क्षेत्र 
का 7470 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) अनुमानित किया 
गया। जाहिर है कि छठी योजना में विनियोग को दृष्टि से 
बल मरकरी क्षेत्र का ओर है। 


विकास-दर (670५४ एआ७े 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विनियोग का 
महत्वपूर्ण भाग चालू परियोजनाओं कौ ओर निर्देशित होगा 
ब्रिनियोग के ढाचे मे परिवर्तन करने की गुजाइश बहुत 
सामित ही जान पड़ती है। यह बात छठी योजना मे स्वीकार 
की गयी है। इस सीमाबन्धन मे छठी योजना मे देशीय उत्पाद 
में 52 प्रतिशद की वापिक वृद्धि दर कल्यित की गई है और 
प्रति ब्यवित आय को 33 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर) 


सरकारी क्षेत्र का परिव्यय 

छठी योजना (980 85) मे ।979 80 की कौमतो पर 
97,500 करोड रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई। 
इसमे 3500 करोड़ रुपये चालू परिव्यप होगा जो मुख्यत 
योजनाकाल के दौरान कायम की गयो सेवाओ के परिषोषण 
में खर्च होगा। ये ऐसी सेजाए हैं जो परिसम्पत्‌ कायम नहीं 
करतीं। कुल परिव्यप में से चालू परिव्यय को घटा देने से 
योजना के लिए सरकारी क्षेत्र का विनियोग 84000 करोड 
रुपये रह जाता है। 

तालिका 7? में दिए गए सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के 
आबटन से पता चलता है कि ऊर्जा विज्ञान एव तकनालाजी 
को सर्वोच्च प्राथमिकता दो गई और इसके लिए कुल साघनो 
का 28 प्रतिशत रखा गया। यह इसलिए किया गया कि 
उत्पादन पर अध सरचना सम्बन्धी स्लीमाबन्धन ([्रदिज्ञा 
०४ ८०/४४७॥७७) सम्राप्त किए जा सके। इसके बाद 
कृषि (जिसमे मिचाई एवं बाढ़ नियत्रण भी शामिल हैं) का 
नम्बर आता है जिसे कुल परिव्यय का 26 प्रतिशत दिया 
गया। उद्योग एवं खनिज का भाग 5 5 प्रतिशत था जिसमें से 
ग्राम तथा लघु उद्योगो के लिए केवल 8 प्रतिशव रखा 
गया। परिवहन एवं सचार के लिए १6 प्रतिशत तय किया 
गया और सामाजिक सेवाओ पर लगभग 5 प्रतिशत खर्च 
किया गया। 

छठी योजना की प्रगति की समाक्षा से पता चलता है कि 
काबावयन की प्रक्रिया के दोरान ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई। ऊर्जा के लिए 27 प्रातशत के मौलिक 
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आबटन के विरुद्ध योजना के दौसन वास्तव में 28 प्रतिशत 
व्यय किया गया। जबकि पैशेलियम पर 4300 करोड़ रुपये 
खर्च करने का प्रस्ताव था वास्तविक व्यय 8482 करोड 
रुपये (कुल योजना परिव्यय का 78 प्रतिशत) हुआ। इसी 
प्रकार कोयले पर व्यय 2,870 करोड रुपये से बढाकर 3 808 
करोड रुषये (कुल का 35 प्रतिशत) कर दिया गया। अन्य 
क्षेत्रे मे आयोजको ने मौलिक योजना प्रलेख म निर्धारित 
परिव्यय के ठाचे का अनुसरण किया। इसमे केबल सिचाई 
और बाढ़ नियत्रण ही एक अपषवाद था जिस पर कूल परिव्यय 
योजना काल में कम करके !0930 करोड़ रुपये (अर्थात्‌ 0 
प्रतिशत) कर दिया गया जबकि मौलिक योजना मे इस मद के 
लिए 2,60 करोड रुपये (कुल का [25 प्रतिशत) तय 
किया गया था। 


छठी योजना मे रोजगार-जनन 


छठी योजना मे रोजगार जनन (छााए/0)गशा छा 
९:४॥णा) गरीबी हटाओ प्रोग्राम का एक प्रशार अग ही 
समझा गया है। रोजगार बढ़ाने के मुख्य क्षेत्र ह. कृषि 
ग्राम ब्रिकास ग्राम तथा लघु उद्योग भवन निमाण, सार्वजनिक 
ग्रशासन एवं सेवा। छठी योजना (980 85) में 34३ लाख 
म्सनव वर्ष रोजयार कायम करने का निश्चय किया गया जो 
योजना काल के दौणन श्रम शक्ति मे वृद्धि के लगभग बराबर 
होगा। इस प्रकार रोजगार मे 4 7 प्रतिशत ग्रतिषष की वद्धि 
की आशा की गयी जोकि श्रम शकित मे 254 प्रतिशत की 
इस काल मे बापिक वृद्धि से कहाँ अधिक थी। 
उत्पादन के भौतिक लक्ष्य 

खाद्याल्लो वा उत्पादन जो 979 80 म ।090 लाख 
टन था १490 से 540 लाख टन तक बढ़ने का अनुमान 
था इस प्रकार खाद्यान्रो की बाधिक वृद्धि दर 65 से 77 
प्रतिशत होगी। इसी प्रकार चौनी का उत्पादन 39 लाख टन 
से बदकर योजना काल में 76 लाख टन रखा गया अथाव्‌ 
इसकी वाशिक वृद्धि दर ।43 प्रतिशत आकी गयी। विद्युत 
जनन का लक्ष्य )984 85 के लिए 9] अरब किलावाट घंटे 
रखा गया जबकि 979 80 मे यह 2 लाख किलोवाट घंटे 
था। इस प्रकार बिजली जनन में योजना काल के दौरान 7] 
प्रतिशत को बृद्धि की आशा की गयी। इसा तरह कोयले के 
उत्पादन में लगभग 59 प्रतिशत की चूद्धि ओर रूक्ष पैटोलियम 
में लगभग 84 प्रतिशत की चृद्धि का लक्ष्य रखा गया। दूसरे 
शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि विकास पर ऊर्जा 
सीमावन्धन (छाश?५ ८णाघ्ाशग) को समाप्त करे के 
लिए भरसक प्रयास किया गया। उबरबो को उत्पादन मे भी 
लगभग ॥3 प्रतिशत कौ वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया! 
चूँकि भवन जिर्माण से सीमेट की कमा एक मुख्य बाघा है 
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के पास्त॒ कम काम काज के मौसम मे आय का कोई स्रोठ 
नहीं होता। इस प्रोग्राम के आधीन ग्राम निर्घनो के लिए 
गेजगार कापम करने वाली विकास परियोजनाएं चालू करनी 
चीहिए। राष्टीय ग्राम गेजगार कार्यक्रम तीपशाणारं रपावां 
छ्ाए0॥गथा। 2०शया7९) को केद्र द्वारा चालित योजना 
के रूप में 50 50 की केन्द्र एव राज्यो के चीच सहभागिता 
'के आधार पर चलाया गया। 


छठी योजना की प्रगति की समीक्षा 

छठी योजना ऐसे समय पर चालू की गयी तब भारतीय 
अर्धव्यवस्था एक कठिन दौर से गुजर रही है। मुख्य कठिवाई 
भो 979 80 का भागे सूख] मुद्रा स्फोति की उच्चद्र जो 
कि लगभग 974 75 की तेन स्फांति की भांति हो थी 
आयातित तेल एवं तेल उत्पादन की कीमत मे तीत्र बद्धि के 
कारण व्यापार (एरद्धात्ड ० प्र4०९) मे एक सोधी और तेज 
पिशवट। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता मे हो 
सन्देंह था, निसन्‍तर विकास को कायम रखने की सभावना का 
ते ग्रश्न ही उठाना व्यर्थ था। ऐसे हालात मे यह बात 
सम्तोषजनक है कि देश छठी योजना को कार्यान्वत कर 
सका और वह भी सफलताप्रवक ढंग से। इसी कारण आयोजकों 
मे उल्लेख किया. कुल मिलाकर यदि छठी पंचवर्षीय 
योजना पर विचार किया जाए, तो इसका देश की सवृद्धि 
(00५७४) की गति को बचाए रखने ओए इसे सुदृढ़ कने, 
आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय में बडा योगदान है।"* 


तालिका 9 छठी योजना की वृद्धि दर (मूल्य वृद्धि) 





छठी योजना प्रत्याशिठ 

के लख्य वास्ठविक 
38 5] 
खनन तथा विनिर्माण 69 जप 
आतय हो डे 5 
कल (88 5 


है 28 


और यह छठी योजना के विकाप्त रिकार्ड कौ एक कमजोरी 
है।” औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन छठी योजना के दौरान बहुत 
चुरा रहा और वास्तविक चृद्धि मौलिक लक्ष्य के सगपग आपे 
के बराबर रही) 

किन्तु इन आकडो को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता 
है कि यह चद्धि दर 979 80 के निम्न आधघाए वर्ष को 
लेकर आकी गई है। इस आयार पर 980 8। से 982 83 
के बीच वृद्धि दर 4.5 प्रतिशव बैठती है परन्तु यदि 3 वर्षीय 
चल औसत (श०राड बधटा०ग8०) को आधार बनाया जाए 
जिससे उच्चावचन मिष्प्रभाव हो जाते हैं तो औसत वृद्धि दर 
3 85 प्रतिशत निकलती है। इससे यह बाव स्पष्ट हो जाती है 
कि 52 प्रतिशत की औसत वद्धि दर का दावा अतिशयोक्ति 
है वास्‍्तविक वद्धि दर इससे कम है। 


छठी योजना मे बचत और विनियोग 


छठी योजना में 984 85 तक बचत दर के 245 
प्रतिशत तक बढ़ जाने को प्रत्याशा थी किन्तु वास्तविक 
बचत दर केवल 233 प्रतिशत तक पहुच पायी। बचत दर 
मे कमी का मुख्य कारण सार्वनतिक क्षेत्र की बचत का लक्ष्य 
से नीचे रहना था। केवल देशो *ैर सरकारी बचत और 
अतिरिक्त कराधान द्वार साधन गतिमान करके सरकार 
सार्दजनिक क्षेत्र में विनियोग का उच्च स्तर कायम रख 
भायो। 


विभिन क्षेत्रों का निष्पादन 

कृषि क्षेत्र--छठो योजना के दौरान कृषि श्षेत्र का निष्यादन 
बहुत अच्छा 7हा और कुछ फसलो मे ते उत्पादन लक्ष्य से 
अधिक बढ गया। ऐसा पहली योजना के बाद प्रथम बाएं ही 
हुआ था। खाद्यान्न उत्पादन लगभग लक्ष्य तक ही यहुच पाया 
अर्थात्‌ 7983 8$ मे 520 लाछ टन। यही बात चीनी के 
सदर्भ में सत्य थो। योजना के अन्तिम वर्ष 984 85) में 
देश के बहुत से भागो मे सूखा पड़ने के कारण कि उत्पादन 





स्तोत योजना आपोग सातबी पचरर्षीय योजना 
(985 90) 
चुद्धिदर एवं उत्पादन छे प्रक्षेषणों को नीची दिशा में 
संशोधित करना। 

छठी योजना मे 52 प्रतिशत की औसठ वद्धि दर ग्राप्त 
करने का जो लक्ष्य रखा गया था, यह प्राप्त कर लिया गया 
है। परन्तु सातवीं योजना मे उल्लेख किया गया है कि “उसी 
बोनना में कुल वद्धि दर के लक्ष्य मुख्यतत अच्छे कषि निष्पादन 
और सेवा क्षेत्र के तोत्र विकास के कारण प्राप्त हो पाये हैं। 
खनन एवं विनिर्माण में आय जनन लक्ष्य से न'चा हो रहा है 


8 बोडवा आयोग सातवीं ग्चवर्धीाद योजरा (985 50) 
छण्ड यू । 


में कुछ गियवर आयी। छठी योजत्र के दौरान खाद्यान्नों मे 
अधिक उपज्ञाऊ किस्म के बीजो के आधीन क्षेत्रफल जो 
979 80 में 352 लाख हैक्टेयर था बढ़कर 984 85 में 
560 लाख हैक्टेयर हो गण जोकि छठी योजना का लक्ष्य था। 
सिचाई और जल प्रबन्ध के क्षेत्र मे छठो योजग में महत्तपूर्ण 
उपलब्धि हुई और सिचाई क्षमता मे 0 लाख हैक्टेयर को 
चृद्धि को गयी है। 

इस सम्बन्ध मे कुछ असन्तोषजनक पहलू भी ये (क) 
चावल और गेहूं के वाच और अनाजो तथा दालों के बाच 
उत्पादर मे लगातार असन्तुलन बना रहना (ख्) हरित क्रांति 
का लगातार क्षेत्राय अम्ननयुलन बना रहना। इसका प्रभाव झ्स 
बात मे था कि हरित क्रांति के बाद के काल मे खाद्यान्नो के 
आधीन 45 प्रतिशत क्षेत्रफल मे खाद्यान्न वद्धि का 50 प्रतिशव 


भारत मे पहली छ" योजनाओं की समीक्षा 


की कीमतों में तोब्र वृद्धि के काएण शोचनीय थी। 980 में 
पे की कौमतों मे और बद्धि होने के कारण भुगतान शेष की 
स्थिति और गभीर हो गयी। छठी योजग्य के दौरान व्यापार घाटा 
उ््याशित अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत अधिक था परन्तु 
सौभाग्यवश, अदृश्य मद से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय 
प्रययाशा से कहां अधिक थी। इसके अतिरिक्त साकार ने 
अश्राष्ट्ीय मुद्रा कोष से 5000 करोड रुपये का भारी ऋण 
प्रप्त कर लिया। इस्त प्रकार भारत सरकार न केवल भुगतान शेष 
के भारी घाटे को पूण करने मे कामयाब हुई बल्कि छठी 
येजना के आखिरी तीन बर्षों मे पर्याप्त मात्रा मे विदेशी सुद्रा 
रिजव भी एकत्र कर पायी। 

आत्मनिर्भता की विकास रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण 
पहलू देश मे तेल के उत्पादन में तेजी से वरद्धि लाकर 
रेज्-आयात को काटना है। देशीय रूक्ष तेल के उत्पादन में 
तब्र वंद्धि के कारण तेल को कुल देशीय माग में आयात-अनुपात 
(णणा०0०) जो 979 80 में 66 प्रतिशत था, कप 
होकर 984 85 मे 3। प्रत्तिशत हो गया। इसके साथ साथ 
मशीनरी के देशीय उत्पादन ने भी हमारी आयात आवश्यकताओं 
को कम कर दिया। 

किन्तु छठो योजना के दौरान निर्यात मे बहुत धीमी वृद्धि 
हुई और यह भुगतान शेष कौ मुख्य कमजोरी थो। भारत के 
पिर्यात की धोमी वृद्धि के तीव मुख्य कारण थे (क) विश्व 
के विकसित देशो मे ग्रतिसार (९९०८५४।७४) के कारण घौमी 
बेड, (ख) एक सक्षम दी्धकिलोन निर्यात-आधार कायम 
करने में धीमी प्रगति और (ग) देश मे बनने वाली वस्तुओं 
की ऊच्ची उत्पादन लागत जिसके कारण वे अत्तर्षष्टीय 
बाज मे प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पार्ती। 

अत्मनिर्भता की विकास रणनीति का एक ओर महत्त्वपूर्ण 
अग विदेशों ऋण अनुपात को प्रबन्धकीय सीमाओ के घीच 


]49 
रखना है। छठो योजना इसमे कामयाव हुई। उदाहरणार्थ 
979 80 में विदेशो ऋण सेवा भार (0९9६ 5७:ए०८४ए७ 
9००) कुल निर्यात का 25 ग्रतिशत था जो कि 984 85 से 
कम होकर !!2 प्रतिशत हो गया! परन्तु इससे स्थिति का 
सही जायजा नहीं मिला इस सिलसिले में उल्लेखनीय बात 
यह है कि अन्तर्रष्टीय उधार एवं सहायता के ढाचे में भारी 
परिवर्तन हुए हैं। बहुत समय से भाए्त विश्व चेक तथा ई डी 
ण्‌. से रियायतो सहायता (((०॥८८६5५०॥०४ 20) के रूप में 
विदेशी सहायता का अधिकतर भाग प्राप्त करता था परन्तु 
छठी योजना के दौराव गैर रियायती सहायता (000025597वी 
&8/4) के रूप में विदेशी सहायता का अधिकतर भाग प्राप्त 
काता था परन्तु छठी योजना के दौरान गैर रियायतौ सहायता 
(30॥ ००१९८५५०३। ७0) के रूप मे भारत एब अन्य 
विकासशील देशो को यह सहायता प्राप्त होने लगी। इसके 
साथ वित्तीय सस्थाओ एब गैर सरकारी क्षेत्र से भी प्रत्यक्ष 
उधार लिया गया। उधार के इस नए ढाचे मे ब्याज दर अधिक 
होने के कारण ऋण सेवा भार मे भारी व्धि हुई 

अत यह कहा जा सकता है कि छठी योजना ने देश के 
विकास आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को 
आगे बढाने में सहायता दो है। अर्थव्यवस्था ने 4 प्रतिशत की 
औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करके उसके उस अवरोधक 
को पार कर लिया है जिसे ज्रोफेसर राजकष्ण ने 35 प्रतिशत 
की हिन्दू वृद्धि दर कहा। यह एक महत्त्वपृण उपलब्धि है 
परन्तु गरौबी दूर करने और रोजगार विस्तार कार्यक्रम मे 
प्रभावी रूप मे सफलता प्राप्त नहीं हुई। कोमत वद्धि को 
रोका नहीं जा सका। दालो का उत्पादन कोयला बिजलो और 
इस्पात का उत्पादन लक्ष्य से कग ही रहा। अत सातवीं 
योजना मे इन समस्थाओ की ओर अधिक ध्यान देना होगा। 


घएप 


3 
वित्तीय साधन और योजनाएँ 


(राष्र&षएा, ए25007२055 25 पप्त८ ए.5ष59) 











) वित्त के स्नोतत 


($007९९$ 0 धिागाट९) 


भारत मे और इस दृष्टि से दुनिया के किसी भी देश मे 
आयोजन का सबसे कठिन कार्य बित्तीय साधनो को गतिमान 
करना है। अर्थव्यवस्था के विभिन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य 
निर्धारित करना और उनकी प्राथमिकताए तय करना तो आसान 
है किन्तु आयोजित परियोजनाओं (!'आग९8 970[०८७) के 
लिए आवश्यक वित्त जुटाना बहुत कठिन है। भारत सरकार 
जनता पर कर लगा सकती है। यह जनता की बचत को भो 
'कई प्रकार से एकन्न कर सकती है यह देश मे ऋण योजनाए 
चालू कर सकती है या विदेशी स्रोतो से पूजी उधार ले सकती 
है। यदि ये सभी स्रात अपर्याप्त हो तो यह न्यून वित्त व्यवस्था 
(0०0॥ ग0शा०णह) का सहारा ले सकती है या अपनी 
परियोजनाओ के लिए मुद्रा सृजन कर सकती है। सरकार को 
उपलब्ध वित्त के साधन मोटे हौर पर तीन वर्गों मे बाटे जाते 
हैं. देशीय बजट के खोत विदेशी सहायता और न्यून वित्त 
व्यवस्था। देशीय बजट के स्रोतो से अभिप्राय उन सभी 
राशियों से है जो सरकार देश मे ही एकत्र करती है। इनमे 
निम्नलिखित शामिल है 
(क) चालू राजस्व से अतिरेक ($णाए७५ दणा व्पा 
70॥ 7०५७॥०८७) अर्थात्‌ चालू राजस्व का चालू व्यय पर 
अतिरेक 
(ख) सरकारी उद्यमो का योगदान 
(ग) बाजार ऋणो (0/॥८८४ ७०४०५४४९०5५) छोटी बचत 
पूर्वोपायी कोष आदि द्वारा आन्तरिक गैर सरकारी बचत को 
गतिमान करना और 
(घ) अतिरिक्त करो और सरकारी उच्चमो से अतिरिक्त 
राजस्व के रूप मे अतिरिक्त साधन गतिमान करना। 
विदेशी सहायता मे विदेशो से प्राप्त ऋण तथा अनुदान 
(0था) अन्तर्राष्टीय ससाधनो अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष (राश्ाव्रा004 /०ाशंभ> £0॥0) विश्व बैंक कोष 
(५/०7१ 890) और अस्तर्गष्टीय विकास सस्था (रद 


तगायं 920८॥0वारत! 455003॥07) आदि से प्राप्त ऋण 
शामिल किये जाते हैं। 

यदि देशीय बचत स्रोत और विदेशी सहायता सभी 
विकास परियोजनाओ के लिए वित्त जुटाने के लिए माकाफी 
हो, तो भी सरकार बिना आवश्यक वित्त प्रबन्ध किए अपनी 
विकास परियोजनाओ को कार्यान्वित करती है। राजस्व और 
व्यय में इस अन्तर को न्यू वित्त प्रबन्ध (0लील( शिक्षार 
॥72) कहा जाता है और राजस्व से अधिक व्यय की पूर्ति के 
लिए रिजर्व बैक आफ इण्डिया से उधार प्राप्त कर या सचित 
रोक अधिशेष (॥८८७॥०४6० ८७७॥ ७७8॥06$) का प्रयोग 
करके वित प्रबन्ध किया जाता है। 

अभी तक हमने सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 
वित्त के स्रौतो का जिक्र किया। अब हम गैर सरकारी क्षेत्र को 
उपलब्ध वित्त स्रोतो का भी उल्लेख करेगे। प्रथम व्यक्तियों 
एवं कम्पतियों की बचत गैर सरकारी क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप मे 
या बैक प्रणाली द्वारा उपलब्ध होती है। ट्वितीय गैर सरकारी 
क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के वित्तीय ससाधनो अर्थात्‌ औद्योगिक बितत 
निगमो (009979 #0906 (.७9०2॥0॥5) राज्यीय वितत 
निगमो (80906 #8006 2०07०:॥॥०१५) भारतीय औद्योगिक 
ऋण तथा बिनियोग निगम भारतीय औद्योगिक विकास बैक 
(हा00ञञाने 0९ए९०एगाशा। छेआ।, ० |08॥9) आदि से भी 
गैर सरकारी क्षेत्र राशिया प्राप्त कर सकता है। तृतीय 
गैर सरकारी क्षेत्र बाजार से हिस्से तथा ऋणपत्र (0&0शा 
(ए९5) जारी करके राशिया प्राप्त कर सकता है। अंतिम यह 
हिस्सा पूजी (5909 ८७॥॥/४) के रूप मे या विदेशी सहयोग 
(क#गध्ट्ठा। ००॥३७०:क०॥) या प्रवासी भारतीयों द्वारा 
हिस्सा यूजी से योगदात या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगमो (विश्व 
बैक से सम्बन्धित स्थानों) या विश्व बेक से ऋण आदि के 
रूप मे विदेशी साधन प्राप्त कर सकता है। 

किन्तु पचवर्षीय योजनाओं के वित्त प्रबन्ध के लिए हम 
केवल सरकारी क्षेत्र के वित्त प्रबन्ध पर ही ध्यान केद्धित 
करेगे। 


50 


वित्तीय साथन और योजनाएँ 


$&, पंचवर्धीय योजनाओं के वित्त-प्रवन्ध का 
ढांचा 
२ (एडाता) एैएंग्रक्षालगढ़ पर € पी. ७-१ ध्य एं ब्रा) 
इस प्रभाग मे हम पहली छ योजनाओं मे वित्त-प्रबन्‍्ध 
के शोतों की गतिमता को विवेचर करेंगे! सातवों योजना के 
अवित्त-प्रबन्ध का सविस्तार विवेचन अगले प्रभाग में किया 
राय है। 
वालिका | से स्पष्ट है कि विकास के लिए दिन्न का 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत देशीय इजदोव साथव (0फाइशाद 
0००४८७३१7६5०7४०)) हैं। केबल द्वितीय और बृतीय योजना 
को छोड़ देशीय बजट साधनों द्वार या तो योजना के 73 से 
॥ प्रकात ढक वित्त जुदाया गया या यह प्रत्याशा की गयी 
कि इनसे इस्च सात्रा थें दित्त उपलब्ध हीगा। उद्धाहणणार्थ, प्रथम 
थोजना में देशीय बजटीय साधनों द्वारा 73 प्रतिशत वित्त-प्रबन्ध 
किया गया और शेष 27 प्रतिशत विदेशों सहायता (70 
प्रतिशत) और न्यून वित्त प्रबन्ध (१ प्रतिशत) द्वाय उपलब्ध 
कराया गणा। 


विदेशी प्द्ापता और न्यून-वित्त-प्रबन्ध के पश्ष में परिवर्णद 

हमे आयोजक ग्रथम योजता को स्फ़लता से आततद 
विभोर हो गए। साथ ही कुछ अन्य अनुकूल कारणवत्व भी 
इस परिस्थिति को उत्साहवर्धक बता रहे थे-खाद्यान्नों में 
शापेक्ष आत्मनिर्भपत। सापान्य कौपते। औए विशेषकर खाद्यानरों 
को कौयकों में स्थिरता चाहे न्यून वित्त-प्रबन्ध को मात 
ऑफ़ शडढ़ी थी फिर भारत के आयोजित आर्थिक विकास में 
विदेशों साकोरे और अत्तर्गष्ट्रीय संस्थाव (अन्वर्शष्ट्रीप झुद्रा 
कोव और विश्व बैंक) मदद देने के लिए इच्छुक हो नहीं 
“बल्कि उत्साहो थे। परिणामत हमोरे आयोजकी ने आकार में 
भाती बृद्धि करे का विश्वम किया और भारी वित्तीय साधने 


#?- -उ88 


शऋष्त करने के लिए विदेशों सहायता का सहारा लेने का 
प्रस्ताव किया और दूसरी और तीसरी योजनाओं के साधनो की 
अपूरित रिक्ति ((70०₹६०४ ह०्फो को न्यून-वित-प्रबन्ध 
ट्वाण पाटने का निर्णय किया। उदाहरणार्थ पहली योजना में 
0 प्रतिशत विदेशी सहायठा के विरुद्ध दूसरे योजना मे 24 
प्रतिशत और तोमर योजना! में 28 प्रद्धिशत साधन विदेशी 
अहायठा से प्राप्त किए गए। न्यून-दित्त-प्रबन्ध को दूसरी 
योजना की कूल वित्तीय आवश्यकता के 20 प्रढिशत तक 
बढाया गया बल्लु दूसरी योजना के पिछले भाग में स्फीतिकारी 
दब्बाबी! के उत्पत्व होने के कारण तोसी योजना में 
न्यून-वित्त-प्रबन्ध [0८80॥ £0&॥०श8९8) कौ माजा घटाकर 
3 प्रतिशत कर दी गयी) दूसरी और होसरगी योजनाओ के 
दौयन सरकार ने ऋुल वित्तीय साधनी का फेबल 56 प्रतिशत 
और 69 प्रतिशत देशोय बजदोय झोतों से एकत्र किया। 

चौथी योजना के पश्चात्‌ साधन गतिमान करने मे फिर 
स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। चौथो योजता के अप्रैल 969 
में प्रास्म होने से पूर्व भारत सरकार विदेशी सरकारों (विशेषकर 
अमरीकी एवं ब्रिटिश सरकार का 965 में भारत-शक युद्ध 
औ दौरान पाएत के विरुद्ध दबाव) चर निर्भरता के दुष्प्रभाव को 
अनुभव कर चुकी थो और इसके साथ ही अन्र्धष्ट्रीय वित्तीय 
सस्थानों के अनुचित दबाव (965 में रुपये के अवमूल्यन के 
लिए आई श्म एफके दबाव) को महसूस कर चुकी थी। 
चरिणामत चौथी योजना मे आत्मनिर्भरता (5०॥:छ/ग०8) 
को आग्रेजेन के शक मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया 
जय।। विदेशी सहायता जो तृतीय योजत में 28 पतिशत थी, 
को घतक! चौपी योजना; में 8 प्रतिशत किया गया और 
छठी योजना में इसे और कम करके |] प्रतिशत करने का 
निश्चय किया एया। 

साथ हो सप्कार न्यून वित्त-प्रबन्ध के कोमत-घ्तर पर 


तालिका ! पहली 8: योजनाओं के वित्त प्रबन्ध के सोत 
योजना देशोय बजटीय विदेशी अरड्ायहा न्यूने वित्त कुल 
साघन व्यवस्था 

करोड 8 % को डर % करोड % कऋरेोध्४इ % 
प्रथम योजेता वक0... 73 बक्र. 76 उड् ॥7 4960. ॥७॥ 
दविदीय योजना अ560.. 58 (09. ख4 450. २0 46७0. ० 
क्हीय योजना 5090. 59 2399. 28 50. ॥5 8630. 400 
कप पशणए.. 73 2090. 3 २060. 93 26360. 00 
कस अर... 82 5830. 35 53७ 3 ३8300. ॥00 
छठी योकरा हाडा0. $व 40938. 599 505. 5 
[मौलिक अनुमान) कक 
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होने वाले दुष्प्रभावों के बारे मे पूर्णतया जागरूक थी। चाहे 
चौथी योजना मे न्यून वित्त व्यवस्था को 3 प्रतिशत तक 
रखा गया परन्तु इसे कम करके पावर्वी योजना मे 3 प्रतिशत 
और छठी योजना के दौरान 5 प्रतिशत रखा गया। 

विदेशी सहायता पर कम निर्भरता और न्यून वित्त प्रबन्ध 
के कम ग्रयोग ने सरकार को इस बात के लिए बाघ्य कर 
दिया कि वह देशीय साधनों पर अधिकाधिक निर्भर हो जाए। 
'परिणामत जबकि देशीय बजटीय स्रोतो से तीसरी योजना के 
दौरान 59 प्रतिशत साधन प्राप्त किए गए, इनका योगदान 
चौथी योजना मे 74 प्रतिशत पाचर्बीं योजना मे 82 प्रतिशत 
और छठी योजना मे 84 प्रतिशत तय किया गया (चाहे छठी 
योजना के दौरान वास्तविक योगदान 78 प्रतिशत था)। 


देशीय बजटीय साधन (00प९5॥९ 80082त्ाज ॥२९ 
50770९$) 

देशीय बजटीय स्रोतो मे निम्नलिखित मदे शामिल की 
जाती हैं. चालू राजस्व के अतिरेक सरकारी उद्यमों का 
योगदान बाजार ऋण छोटी बचते पूर्वोपायी कोष से योगदान 
वित्तीय सस्थानो (॥9॥28| ॥5ध0॥०॥$) से सावधि ऋण 
विविध पूजी परिसम्पत्‌ और अतिरिक्त साधन गतिमान करना 
(ये करो के रूप मे प्राप्त किए जा सकते है या सार्वजनिक 
उद्यमो से अतिरिक्त योगदान का रूप धारण कर सकते हैं)। 
देशीय बजटीय स्रोतो के इन अगो का सापेक्ष महत्व तालिका 
2 में दिया गया है 

चालू राजस्व से अधिशेष-पारम्परिक विचार सदैव 
इस बात पर बल देता रहा है कि चालू राजस्व का प्रयोग 
चालू व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। किन्तु 
कराधान जाच आयोग (पककशाणा छावुपा। एण्ड 
80॥) मे यह सिफारिश की कि सरकार के चालू राजस्व का 
ग्रयोग' कुछ ह॒द तक आर्थिक विकास के वित्त प्रबन्ध को लिए 
किया जा सकता है एवं किया जाना चाहिए और सरकार ने 
इसे स्वीकार कर लिया। इसका उद्देश्य चालू राजस्व को 
सीमित रखकर चालू राजस्व से कुछ अतिरेक उपलब्ध करना 
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था ताकि अतिरेक का प्रयोग आर्थिक विकास के लिए किया 
जा सके। सिद्धान्त रूप मे यह एक सराहमीय विचार है और 
योजना आयोग ने कर्त्तव्य रूप मे चालू राजस्व से अतिरेक को 
विकास के लिए कुछ हद तक वित्त जुटाने के लिए इस्तेमाल 
किया। वास्तव मे पहली योजना में इस मद से 25 प्रतिशत 
की सीमा तक वित्तीय साधन जुटाए गए। परन्तु अगली तौन 
योजनाओ (दूसरी तीसरी और चौथी) मे इस मद से उपलब्धि 
नकारामक थी जो यह जाहिर करती है कि चालू व्यय को 
सीमित करने की अपेक्षा और चालू खाते मे अतिरेक कायम 
करने कौ बजाय सरकार शुद्ध घाटे के बजट बनाने लगी। 
अपनी प्रबल इच्छा होने पर केन्द्र एवं राज्यीय सरकारे अपने 
चालू व्यय को सीमित नहीं कर पायीं। इसके कारण थे 
कीमतो कौ स्फीतिकारी वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप 
महगाई भत्ते और अन्य भुगतानो मे वृद्धि। केन्द्र सरकार के 
सन्दर्भ मे चालू राजस्व मे वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण 
कारण प्रतिरक्षा व्यय और ब्याज भुगतान मे वृद्धि था। पाचवीं 
योजना मे दर्शाया गया अतिरेक वास्तविक अतिरेक नहीं था 
बल्कि एक प्रत्याशित अतिरेक था। छठी योना मे चालू 
राजस्व से 4480 करोड रुपये (49 प्रतिशत) प्राप्त करने 
का लक्ष्य रखा गया परन्तु इस स्रोत से केवल । 890 करोड़ 
रुपये (अर्थात्‌ कुल साधनो का 7 प्रतिशत) प्राप्त हो सका। 
वास्तव में योजना आयोग को देशीय बजटीय स्रोतो मे से चालू 
राजस्व से अतिरेक को छोड ही देना चाहिए। 

सरकारी उद्यमो का योगदान ((0॥0॥0॥ 0 
27११९ शा।श.फ05९$)--चाहे इस मद से अधिक साधन 
प्राप्त नहीं हुए परन्तु समय के साथ साथ सरकारी उद्यमो का 
योगदान बढता ही गया। दूसरी योजना मे सरकारी उद्यमों का 
योगदान 3 प्रतिशत था चौथी योजना मे यह बढकर 9 
प्रतिशत हो गया और छठी योजना मे लगभग 0 प्रतिशत तक 
पहुच गया। वास्तव मे सरकारी उद्यमों का योगदान योजना 
लक्ष्यों से सदैव बहुत कम ही रहा है। बहुत से सरकारी उद्यम 
घाटे पर चल रहे हैं और रेलवे डाक एब तार जैसे विभागीय 


तालिका 2 विभिन्न योजनाओ मे देशीय बजटीय स्रोतो के अंगो का सापेक्ष महत्त्व 


देशीय बजटीय स्रोत प्रथम 


योजना 


(क) चालू राजस्व से अधिशेष 25 
(ख) सरकारी उद्यमों का योगदात 
(7) गैर सरकारी देशीय बचत 


(घ) अतिरिक्त साधन गतिमान 


35 
33 


कुल योजना साधनों का प्रतिशत 


द्वितीय तृतीय चौथी पाँचवीं छठी 
योजना योज्द् योजयश योजना योजना 
॥ 5 2 3 ॥5 

3 5 9 4 ॥0 

डा 75 40 28 37 
23 34 2 ञ्ा 72 





73 


56 59 फ्व 2 4 


कुल 
पर 0:...27 0 77 रकम डर जज ककक कर किए पटक कक कर रशणम यदक ८ प नील >> च 3.4 कम अ लिल 20.65 8. हल ३७ ५४१ मीट: ०० 


वित्तीय साधन और योजनाएँ 


उद्योें (0०0कपराशाप्! ध्शफ्ञा75८३) का योगदान भी नाममात्र 
ही रहा। उज्ज्वल बिन्दुओ मे रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया और 
अन्य बैंकिग तथा वित्तीय सस्थान शामिल हैं और कुछ 
वाणिज्यक उद्यम (000मञशटाओ श/शएत589) जैसे इण्डियन 
आयल कार्पेरेशन है जो लगातार सरकार फो मुनाफा देते रहे 
हैं। जहा तक राज्यीय उद्यमो का सम्बन्ध है वे समग्र आयोजन 
की अवधि मे घाटे पर चलते रहे हैं। उदाहरणार्थ राज्य 
बिजली बोर्ड एवं राज्य परिवहन निग्रम जो कि मुख्य यज्योय 
उद्यम हैं पूरे योजना काल के दौरान घाटे पर चलते रहे हैं और 
समय के साथ साथ इनमें भारी सबयी घाटे (4८८णघ०/॥०१ 
॥05८३) एकत्र हो गए हैं। इनके घटिया निष्पादन के बावजूद 
आदोजक प्रत्येक योजना मे इनसे अपेक्षाकृत अधिक योगदान 
को प्रत्याशा करते रहे हैं। 
गैर-सरकारी देशीय बचत (0000९ एस्‍१26 
82श॥१४)-और सरकारी बचत के दो अगो बाजार ऋणो 
(७०८४ 98०7०७ए९७ और छोटी बचत के बारे मे हमारा 
पिछली छ योजनाओं का अनुभव बहुत अच्छा है और 
बात्तव में ये दो सोत हमे विकास के वित्त प्रबन्ध मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान देने लगे हैं। पहली योजना के दौरान, 
गैर सरकारी देशीय बचत द्वार कुल साधनो का एक तिहाई 
जुटाया गया परन्तु अगली दो योजनाओं में इनका महत्व थोडा 
सा कम हो गया और आयोजको ने विदेशी सहायता और 
न्यून वित्त प्रबन्ध (0०00६ शिक्षा) पर अधिक भरोसा 
रखा। चौथी योजना मे इस स्रोत से कुल सापनों का 40 
प्रतिशत प्राप्त किया गया। इस अवधि में, सरकारी आत्म निर्भरता 
और विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करते के बारे में 
इतनी चिन्तित थी कि इसने देश में ही सापन गतिमान करने 
का भारी प्रयास किया। यहा यह उल्लेख करना उचित होगा 
कि चौथी योजना के दौरान कुल वित्तीय आवश्यकताओं का 
40 प्रतिशत गैर सरकारी देशीय बचत से उपलब्ध कराया 
गया। छठी योजना के दौरान, मौलिक अनुमान के अनुसार, 
गैर सरकारी देशीय बचत द्वार कुल आयोजित विनियोग का 
37 प्रतिशत (36400 करोड़ रुपये) उपलब्ध कगने का लक्ष्य 
रखा गया। वर्तमान अनुमान के अनुसार सरकार 45930 
करोड रुपये या कु विवियोग का 4] प्रतिशव इस मद से 
प्राप्त करने मे सफल हुई। आने वाले वर्षों मे योजना वित्त के 
इस पग्लोत का महत्व दो कारणों से बने रहने को प्रत्याशा है 
(क) सरकार के पास राष्टीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र 
के वित्तीय सस्थाने, सार्वजनिक पूर्वोष्यायी कोषो आदि के रूप 
मे एक अच्छा एवं विस्तृव बन्दो बाजार (८8ए0एचवढ्ात्ट)े 
उपलब्ध है जो सरकार द्वारा सशियो की किसो भी हद तक 
घूर्ति कर सकवा है। 
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(ख) राष्टीय एव प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के साथ 
जनता सभी वर्गों विशेषकर मध्यम वर्गों मे बचत की सामथ्य 
एवं इच्छा में वृद्धि हुई है और सरकार भी उचित कर 
प्रोत्साहन (]98 आ०८०॥५६७) एवं अन्य उपायो द्वारा 
बचत प्रवृत्ति को बढावा देवी है। (उदाहरणार्थ ब्याज रूपी 
आय एवं लाभाश रूपी आय [70000 ॥7९0७९) को 
0000 रुपये ठक आय कर से छूट दी गयी है) 

अत में हम यह कहना उचित समझते हैं कि यदि देशीय 
बचत मे वृद्धि न होता तो अपूरिव रिक्ति (000०6 
847) और भो अभिक हादी। 

अतिरिक्त साधन गतिमान (&00॥0059] €४0०४९९ 
६॥०७॥॥53॥0॥)-इस मद के आघीन हम विकास के लिए 
वित्त जुटाने के दो झ्लोतों को मानते हैं। पहला तो अतिरिक्त 
कएघान (8०06/7078| (8800४) है जो सभी योजनाओ मे 
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा हैं दूसरा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमो 
द्वाप उनकी कौमते बढाकर (जिन्हे अब वस्तुओं की प्रशासित 
कीमतें कहते हैं) अतिरिक्त साघन गतिमान किए जाति हैं। 
अतिरिक्त करांघान विकास वित्त (0०४९० ०एाला(गभा८६) 
का एक महत्वपूर्ण स्रोत बत चुका है इस बात से प्रमाणित 
किया जाता है कि इसका योगद्दात पहली योजना मे [5 
प्रतिशत था, चौधी योजना पे 23 प्रतिशत और छठी योजना में 
30 प्रतिशत (मौलिक अनुमान के 22 प्रतिशत के विरुद्ध)। 
जबकि शहरी उपभोक्ताओ पर कर भार चरम सीमा तक 
'पहुच गया है वहा ग्राम-आय पर अभी अतिरिक्त कराघान 
काफ़ो गुजाइश है। किसानों में हरित क्रांति के कारण काफ़ी 
खुशहाली है और किसानो को अतिरिक्त आय का कुछ भाग 
विकास कार्यों के लिए करों के रूप मे अवश्य प्राप्त कर लेना 
चाहिए। सरकार ने सावजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न एव विक्रय 
की जाने वाली वस्तुओं (जैसे पैटोल कोयला इस्पात आदि) 
तथा सेवाओ की प्रशासित कीमतों (86गराग्रष्ञश९6 ए7065) 
'को बढाने का आसान तरीका अपनाया है। परन्तु 7986 के 
आरप मे कौमत वृद्धि के विशेध में जनता द्वारा प्रदर्शित गुस्से 
ने सरकार की आखे खोल दो है ओर भविष्य म इस स्रोत के 
माध्यम से अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने के बारे मे साकार 
अवश्य पुठर्बिचार करेगी। 

चूंकि विदेशी सहायता और न्यूम वित्त व्यवस्था पर 
निर्भरता से देश के लिए गभीर दुष्परिणाम हो सकते है 
इसलिए सरकार देशीय बजटीय स्रोतों पर अधिकाधिक निर्भर 
होती गई है। देशीय बजटीय ज़ोतों के विभिनन आगे, विशेषकर 
अतिरिक्त कराधानु बाजार ऋणों और छोटी बचतो ओर सरकारी 
क्षेत्र के उद्यमो के योगदाव का अपना पूरा मद्वत्व है। जिस हृद 
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तक देशीय साधनों का प्रयोग योजना आवश्यकताओ को पूरा 
करने के लिए किया जाएगा उस सीमा तक हमारी विदेशी 
सहायता एवं न्यून वित्त प्रबन्ध निर्भरता कम हो जाएगी। 


$ सातवी योजना मे सरकारी क्षेत्र परिव्यय के 
लिए वित्तीय-साधन 
(गराग्ारत्री २९5०१४९5 07 ॥0 एच्९ 5९९ए7 
वा #९ $९शशाएप कैताओ) 

सातवीं योजना (985 90) के लिए 984 85 की 
कौमतो पर 80000 करोड रुपये के वित्तीय साधनों की 
आवश्यकता है। इसमे से ]48 000 करोड रपये (कुल का 
82 2 प्रतिशत) बजट ग्रोतों से प्राप्त किया जाएगा जिसमें 
सरकारी उद्यम एवं देशीय उधार भी शामिल हैं। विदेशी 
सहायता के रूप मे 8000 करोड रुपये या कुल 
योजना परिव्यय का 0 प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा। योजना 
के लिए आवश्यक शेष ]4 000 करोड़ रुपये न्यून वित्त प्रबन्ध 
द्वारा प्राप्त किए जाएगे। तालिका 3 में मोटे तौर पर सातवीं 
योजना के वित्त प्रबन्ध सम्बन्धी अनुमान दिए गए है। 

अब हम वित्त प्रथनन्ध के विभिन्‍न स्रोतों का सविस्तार 
अध्ययन करेगे। 


चालू राजस्व से अधिशेष 

पहली बार सातवीं योजना के दौरान चालू राजस्व से 
अधिएेप प्राप्त होने की अपेक्षा इसम 5249 करोड रुपये के 
घाटे का अनुमान लगाया गया। इस घाटे का मुख्य कारण 
केनद्र सरकार का बढता हुआ घाद था। सातवीं योजश के 
दौरान चालू राजस्थ से ।20 करोड रुपये के घाटे का 
अनुमान लगाया गया। चाहे राज्यीय सरकारों के बजट में 
6762 करोड़ रुपये के अभिशेष का अनुमान था परन्तु मद से 
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समग्र रूप में 5249 करोड रुपये के घाटे की प्रत्याशा की 
गयी। 

केन्द्र के चालू राजस्व से घाटे का अनुभान लगाते समय 
निम्मलिस्ित मान्यताएं की गयी हैं-- 

(0 मुप्य करो अर्थात्‌ आयकर, सघीय उत्पादन शुल्कों 
एवं सीमा शुल्को से राजस्व का अनुमान आठवे वित्त आयोग 
द्वारा लगाए गए 984 85 की वृद्धि दरों पर ही लगाया गया 
है। 

(४) बाजार से उधार का आगामी पाच वर्षों के लिए 
अनुमान लगाते समय विभिन्‍न वर्गों के ऋणों की वर्तमान दरों 
को आधार बनाया गया है। इसमें सातवीं योजना अवधि मे जो 
नया ऋण लिया जायेगा तथा बकाया ऋण/अदायगिया हैं 
उनको भी शामिल किया गया है। 

(॥7) इस अभुमान मे उर्वरको खाद्य और निर्यात प्रोत्साहन 
के लिए दिए गए साहाय्य (50७50/85) भी शामिल किए गए 
है। 

(४0) इन अनुमानो में 984 85 के अन्त तक केन्द्र 
सरकार द्वार अतिरिक्त महगाई भत्ते की किश्तों के लिए किया 
गया प्रावधान भी शामिल है। इस सम्बन्ध में चौथे बेतन 
आयोग की सिफारिशो के कारण जो बोझ पडेगा बह शामिल 
नहीं किया गया है क्योंकि यह पता नहीं कि उसकी राशि 
कितनी होगी। 


सरकारी उद्यमों का योगदान 

सरकारी उद्य्मों के कुल अतिरेक (प्रतिपृतत लाभ जमा 
मूल्यहास) का अनुमान ]984 85 के टैरिफ भार्डो एव 
उत्पाद मूल्य को आधार मानकर 35 485 करोड रुपये लगाया 
गया। इसमें सबसे महत्पूर्ण मद अन्य केन्द्रीय उद्यम हैं 
जिनमें बन्दरगाह और दामोदर घाटी निगम शामिल हैं. और 


तालिका 3 सातर्वी योजना में सरकारी क्षैत्र परिव्यय का वित्त प्रजन्ध 


सातवीं योजना कुल का 985 86 से कुल का 
मौलिक अनुपात प्रतिशत 989 90 के दौरान प्रतिशत 

(985 86 से ॥989-90) अद्यतन अनुमान 
॥. देशीय बजटीय स्रोत 74938 ब6 35988 497 
(क) चालू राजस्व से अधिशेष 5249 29 426। 78 
(ख) सरकारी उद्यमों का योगदान 35485 97 ॥3 246 72 
(ग) अतिरिक्त साघन एतिमान 44702 248 ३7002 20.3. 
वर पूंजी प्राष्तियाँ (शुद्ध) 73062 406 03 232 565 
पा विदशों से प्राप्त शुद्ध अन्तर्प्रवाह ॥8000 ॥00 45 ]39 83 
]५ न्यूत वित्त प्रबन्ध 34000 फ्ड 28457 55 
कुल राधन 380000 ॥000 48286 ॥000 


नोट ये सभी आंकडे चालू कौमों पर हैं। 
ज्ोंत यौजना आयोग आठवीं योजता (992 97) 


वित्तीय साधन और योजनाएँ 


बिके द्वार 30500 करोड रुपये का योगदान प्राप्त होने का 
अमुमान है। यह अनुमान लगावे समय मान्यता की गयी है कि 
इमता का अधिक उपयोग किया जाएगा, सचालन कुशलता 
(09चगाणा् धलणा०)) में वृद्धि होगी और उत्पादकता 
भरी बढेगो क्योंकि सातवीं योजना मे मूलत इन्हीं बातो पर 
बल दिवा गया। 
ज़तिका 4 सरकारी उद्यमो का योगदान (2985-90) 
984 85 की कौमतों पर करोड रुपये 








उद्यम राशि 
] रेलवे 4225 
2. डाक एवं वार 3729 
3 अन्य केन्द्रीय उद्यम 3500 
4 राज्य बिजलो बोर्ड () १5७9 
# शब्त महक परिक्षतत्ता जिएस 49 45 
6 अन्य णज्यौष उद्चम 5 

चोड 35485 





बाजार ऋण (॥॥97).08 80770७9॥/) 
सातवीं योजना के दौरान बाजार ऋण के रूप मे 3608 
कंग्रेड रुपये प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया। बैंकों की 
जया शाखाए खुलने से काणिज्णिक बैंको मे जमा को जो वद्धि 
होगी और जो अन्य उपाय किए जाएगे और अन्य अशदाताओं 
चैसे जीवन बीमा निगम ओर कर्मी पूर्वोफ्ायी कोष से जो 
रा सप्लाधन बढेगे ने अनुमान मे शामिल नहीं किए गए 
| 
छोटी बचते (599 59»)0285) पिछले वर्षों से छोटी 
बचतो के रूप में अधिक राशि प्राप्त होने लगी है। यह बचत 
980 8। के )2 करोड रुपये स बढकर 984 85 मे 
3300 करोड़ रुपये होने की सभावना है। छोटो बचत के रूप 
मे एरिवार क्षेत्र के योगदान का वद्धि तथा अन्य अभिकरणो 
जैसे कमचाएँ पूर्वोषाया कोष तथा गैर सरकारी क्षेत्र मे अन्य 
भविष्य निधियों को मिलाकर 3796 करोड रुपये प्राप्त होने 
का अनुमान लगाया गया। 
राज्य पूर्वोणायी कोष-सातवीं योजना के दोशन इस 
मद में केन्द्र से 2300 करोड रुपये ओर राज्यों से 5027 
करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुधान लगाया गया। 
विविघ पूजी प्राप्तिया (॥७5८९॥॥॥९०७5 ८3] 
ए९०९६७)--पूज*गत प्राप्तियो से कपकों, सरकारी कर्मचारिया, 
स्थानीय निकायो आदि से प्राप्त होने वाले ऋण तथा अग्रिम 
गैर सरकारों पूर्वोषायी कोष से प्राप्त होने वालो राशिया 
शामिल हे। इस मद से झुल मिलाकर 2,6)8 करोड़ रुपये 
प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। 
वित्तीय स्थानों से सावधि ऋण (पद्धप्राव0श5)-- 
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वित्तीय सस्थानों से सावधि ऋणो के रूप मे 4639 करोड़ 
रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इनमे से जीवन बीमा निगम 
व सामान्य बीमा निगम से 2335 करोड़ रुपये राज्य 
विद्युतीकरण नियमों (5७४६ ९९८वातीपब७णा 00फए०्राग) 
स्ले 982 करोड रुपये भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक से 
00 करोड रुपये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से 
१400 करोड रुपये और अन्य वित्तीय स्थानों में 222 करोड 
जराप्त होंगे। 


अतिरिक्त साधन गतिपान करना 

केद्ध तथा राज्योय सरकारो द्वाण (जिसमे इनके आधोन 
सरकारी उद्यम भी शामिल हैं) 44702 करोड़ रुपये के 
अतिरिक्त साघत गतिम्ार करने का अनुमान लगाया गया। 
केन्द्र तथा राज्योय सरकारे जिन विशेष उपायो का प्रयोग 
करेगी उनका निर्णय प्रत्येक दर्ष मे विद्यमान आधिक स्थिति 
के अनुसार फिया जाएगा। इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना 
होगा कि ये उपाय स्फीतिकारी प्रभाव न रखते हो बल्कि बे 
विकास उत्पादिता और बचत को प्रोत्साहन एने वाले हा। 

प्रत्यक्ष करों का जहा तक सम्बन्ध हे उनका ठीक प्रकार 
से कर पालन, करो की चोगे को गेकने और कर परिहार 
(72६ ४४००४४॥८४) को कम करने के लिए समुचित कार्यवाही 
'करनी होगी। हाल हो म कर ओर सम्पत्ति कर की दरो मे जो 
कटोती की गईं है उससे प्रत्यक्ष कये को कठारता से लागू 
करने में सहायता मिलेगी। निगम कर का जहा तक सम्बन्ध 
है इसके सरलीकरण के लिए हाल ही म अनेक परिवर्तन 
किए गए है। 

अप्रत्यक्ष करो का जहा तक सम्बन्ध है मुख्यबल कर दरों 
के समायोजन और उन्हे युक्तियुक्त बनाने पर बल देना होगा। 
इसके अतिरिक्त सघोय उत्पादन शुल्कों ((ग्राणा ९६०५९ 
4७४९६) की लाब में सुधार करना होगा और इसके लिए 
विशिष्ट एवं यधवामूल्य शुल्क ($9९८॥९एछ॥ 86 ४४)08% 
4७77८) का प्रतिस्थापत यथा मूल्य शुल्को द्वारा करना होगा। 
विकल्प के रूप मे विशिष्ट दरों का समय समय पर स्फीति 
को दर को ध्यान मे रखते हए समायोजन करना होगा। ऐसी 
कर रियायते (प38 ००४०९४४०४७) को छोड जो प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेतरी में उत्पादन को प्रतत्साहित करती हैं अन्य कर रियायत्नों 
की समीक्षा की जाएगी और जहा वे न्यायसगत नहीं होगी वे 
हटा दी जएगी। 

सावजनिक क्षेत्र द्वार किए गए भारी विनियोग से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप ये ग्राम क्षेत्री को सामान्यतया आर कि क्षेत्रों 
को विशेषत लाभ हुआ है। अत अब आवश्यकता इस दात 
की है कि आ्मोण आय से राजस्व ग्राप्त करने के और अधिक 
उपाय टूढे जाए। 
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सरकारी क्षेत्र के उद्यमो द्वारा अतिरिक्त ससाधन गतिमान 
करने के लिए भाड़े और किराए आदि मे सशोधन कर 2500 
करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन गतिमान करने की प्रत्याशा 
है। दूर सचार कार्यक्रमो का विस्तार और डाक सचालन मे 
होने वाले घाटे को कम करके इस विभाग द्वारा 250 करोड 
रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाए जाएंगे। 

केन्द्रीय सरकारी उद्यमो मे ]490 करोड़ रुपये के 
अतिरिक्त साधन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अत इन्हे 
अपनी कीमत नीति का युक्तिकरण और अन्य उपाय जैसे 
क्षमता उपयोग मे उन्नति उत्पादिता स्तर को ऊचा उठाना और 
मालतालिकाओ (]॥५श7/07९5) को कम करना होगा। 

सरकार केन्द्रीय बजट मे द्विए जाने वाले साहाय्यो (50७ 
$0॥0$) मे से कुछ बहुत हो अनिवार्य साहाय्यो को छोड 
अन्य को कम करने का प्रयास करेगी ताकि योजना के लिए 
बचत राशि बढायी जा सके। 

राज्यीय सरकारोे के उद्यमो द्वारा राज्य बिजली बोर्ड के 
घाटे टैरिफ की चर्तमान दरों पर सातवीं योजना के दौरान 
]] 757 करोड रुपये आके गए। इन घाटो को कम करने के 
प्रयास किए जाएगे। इनको रैरिफ दरो मे कुछ वृद्धि करके 
बिजली बोडी द्वारा 7000 बरोड रुपये के अतिरिक्त ससाधन 
जुटाए जाएगे। 

सातबी योजना के दौरान राज्य परिवहन निगमो के 
निष्पादन को उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा। इस दृष्टि 
से बसो के किराए मे वृद्धि, स्टाफ बस अनुपात मे सुधार और 
कुशलता को उन्नत करके योजना के दौरान इन उद्यमो द्वारा 
2200 करोड रुपये जुटाए जाएगे। 

सातवीं योजना के दौरान बहु उद्देश्यीय मुख्य तथा मध्यम 
सिचाई योजनाओ द्वारा 966 करोड रुपये का घाटा होने की 
सभावना है। इसे पूरा करने के लिए पानी की दरों मे वृद्धि 
करनी जरूरी है। 


वित्त प्रबन्ध करे ढाचे के राजकोषीय गुद्मार्थ 

सातवीं योजना ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को बेनकाब 
किया कि गैर कृषि कुल देशीय उत्पाद (5 9 ९) के प्रतिशत 
के रूपए से प्रत्यक्ष करों के अनुणत मे पिछले दशक के दौरान 
लगातार गिरावट होती रही और यह 975 76 में 58 
प्रतिशत की तुलना में 983 84 में 44 प्रतिशत हो गया है। 
प्रत्याशा के विपरीत कि आर्थिक विकास के साथ प्रत्यक्ष करों 
की तुलना में यह अनुपात बढ़ना चाहिए था सरकार अधिकाधिक 
ऋूप में अप्रत्यक्ष करे पर निर्भर होती गई है और कुल देशीय 
उत्पाद मे अप्रत्यक्ष करो का भाग जो 975 76 मे ॥7 
प्रतिशत था बढकर ॥948 85 में 4 प्रतिशत हो गया 
जबकि प्रत्यक्ष करों का अनुपात इसी काल के दौरान 34 
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प्रतिशत से कम होकर 23 प्रतिशत हो गया। 

प्रत्यक्ष करो के अनुपात मे गिरावर से यह स्पष्ट सकेत 
प्राप्त होता है कि कर प्रणाली का पुनर्गठन होना चाहिए और 
प्रशासन को इसे दृढ़ता से लागू करना चाहिए। सातवीं योजना 
के ससाधन सम्बन्धी अनुमान इस कल्पना के आधार पर 
तैयार किए गए हैं कि स्वचालित वद्धि एवं नोति सम्बन्धी 
उपायो के परिणामस्वरूप कुल कर अनुपात जो 984 85 मे 
63 प्रतिशत था बढकर 83 प्रतिशत हो जायेगा। योजना 
की सफलता इस लक्ष्य की प्राप्ति पर महत्वपूर्ण रूप में निर्भर 
करती है। 

तालिका 5 गैर कृषि कुल देशीय उत्पाद (साधन 
लागत पर) के प्रतिशत के रूप मे प्रत्यक्ष कर 
975 76 से 983 84 


कर का रूप 975 76 980 8983 84 
व निगम कर 224 ॥ 84 232 
2 आय पर कर कक -कग] ]5 
3 घत कर 0॥4... 009 008 
4 भू राजस्व एवं कृषि आयकर 068 028 927 
5 अन्य प्रत्यक्ष कर 0२6 025 027 
6 कल प्रत्यक्ष कर 647 457 446 





स्रोत योजना आयोग सातवां पचवर्षीय योजना (985 90) 


सातवीं योजना के वित्ततीय ढाँचे की प्रगति की समीक्षा 

सातवीं योजना के वित्तीय ढांचे की समीक्षा के लिए 
आकडो के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण सकेत मिलते हैं। 
(देखिए वालिका 3) 

पहला जहा पर सातवीं योजना के देशीय बजट क स्रोतो 
से 4 6 प्रतिशत साधन जुटाने का निश्चय क्या गया था 
बहा वास्तविक रूप मे 985 86 से 989 90 के दौरान 
केवल 97 प्रतिशत साधन इस ग्रोत से जुटाए जा सके। 
इसके लिए जो भी लक्ष्य विभिन्‍न उप क्षेत्रो मे निर्धारित किए 
गए पूरे न हो सके) उदाहरणार्थ जहा चालू राजस्व मे अधिशेष 
के रूप मे 5249 करोड रुपये के घाटे की व्यवस्था की गई 
बहा यह घटा बढकर ।426] करोड रपये हो गया। इस 
प्रकार 29 प्रतिशत के अनुमानित घाटे की अपेक्षा वह मादा 
बढकर 78 प्रतिशत हो गया। दूसरे सरकारी उद्यमो से 
योगदान के रूप मे 35485 करोड रुपये प्राप्त करे का 
प्रस्ताव था अर्थात्‌ कुल साधनों का 97 प्रतिशत परल्तु 
प्राप्ति लक्ष्य से कम ही रही अर्थात्‌ 3 246 करोड रुपये या 
कुल का केवल 72 प्रतिशठ। अत इस मद से भा लक्ष्य प्राप्त 
होने की कोई सभावना नहीं। तौसरे, अतिरिवत साधन गतिमान 
करने के रूप मे 44702 करोड रुपये अर्थात्‌ 24 8 प्रतिशत 
क्य लक्ष्य रखा गया परन्तु इस मद से केवल 37 003 करोड 
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रुपये अर्पात कुल का 203 प्रतिशत ही जुटाया गया। अत 
इस दृष्टि से पो योजना का लक्ष्य पूरा न हो सका। 

परन्तु बाजार उधार एवं अन्य विबिध पूजी प्राप्लियो 
(७॥५०७)३३६०४५ ९३७॥ 7९०९॥5) के रूप में ऊहा स्प्न 
भोजन फाल में सातवीं मोजना मे 73 062 करोड रुपये प्राप्त 
करने की ठानी गई बहा ! 03 232 करोड रुपये के आन्तरिक 
उपर प्राप्त किए गए। अत इस मद से 406 प्रतिशत प्राप्त 
करे को आपेण्या 56.5 प्रतिशत सापन उपलब्ध कराए गए।॥ 
यह शक सुगम रास्ता है जिसका प्रयोग सरकार बार बार 
करती है यस्‍्तु इसके कारण ब्याज अदायगी के रूप मे 
सामान्य बजट पर अत्यधिक भार पडता द्दै ॥।॒ 

विदेशी शुद्ध अन्तर्पबवाह (एताश३० एढ हरी००) के 
रुप में [0 प्रतिशत के प्रस्ताव के विरुद्ध केवल 83 प्रतिशत 
साधन उपलब्ध कराए गए। जाहिर है विए सरकार ने विदेशी 
निर्भ/ता को दृष्टि से योजना की सीमा मे ही कार्य किया है। 

किन्तु न्‍्यून जिस प्रबन्ध के रूप मे 4000 करोड 
रुपये के 5 वर्षो के लक्ष्य वो विरुद्ध 28457 करोड रुपये का 
न्यूब बित्त किया गया। अत 78 प्रत्तिशत के न्यून वित्त 
(000॥ 9900) के लक्ष्य के विरुद्ध यह अनुपात 55 


82 
प्रतिशत रहा है। जाहिर है कि सातवीं योगा मे लक्ष्य से दुगुनी 
मात्रा में न्यून वित्त प्रबन्ध करना पडा। 

वित्तोष ढाचे के विश्लेषण से साफ जाहिर है कि 
मात्रवी योजना के वास्तविक वित्तीय प्रबन्ध मे भाएे विकृतिया 
पैदा हो गयीं। योजना चालू ग़जस्व ये अधिशेष के लक्ष्य प्राप्त 
करे मे असफल रही है। सरकारी उद्यमों के निष्पादन को 
उन्नत करने मैं भी सरकार सफल नहीं हो पायी। इस प्रकार 
सरकर प्रस्ताव से कहीं अधिक न्यून बिल प्रबन्ध का छहाए 
ले रहो है जिसके परिणामस्वरूप स्फीतिकारी प्रवत्तियो को 
ही बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार सरकार बाजार उयार (तट 
७०००५॥॥९) पर अत्यधिक निर्धर हो गई है जो एक सुगम 
रास्ता अवश्य है परन्तु एक कटकाकीर्ण मार्ग है। कारण यह 
है कि इससे ब्याज भुगठान को राशि बहुत बढ जाती है जो 
कि बजट मे घाटे का कारण बन जाती है। कुल मिलाकर यह 
कहा जा सकता है कि सरकार वित्त के गैर स्फातिकारी ढाचे 
(का ध्क्षाएणथ५ एथएथा) के विकास मे सफल नहीं हो 
पायी है। इसी के फलस्वरूप योजना के दोरान 46 प्रतिशत 
की कीमत बद्धि हुई हैं या ऑसतन 67 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
जोकि एक शोचनीय परिस्थिति है। 


जणणजण 


44 
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(9:5एक्ापम्त छाएए-शऋ४र एछा.5४, 3985-90) 








]. सातवी योजना की रूपरेखा 


उद्देश्य और विकास-रणनीति 

सातवीं पचवर्षीाय योजना का प्रारूप 9 नवस्बर, 985 
को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (प्रआणा३ ऐ८एट०फ़ालां 
(००॥०॥) द्वारा स्वीकृत किया गया। यह बात स्वीकार की 
गयी कि आयोजन के आरभ के पश्चात्‌ भारतीय अर्थव्यवस्था 
ने अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर लगातार प्रगति की 
है। ये उद्देश्य है. एक स्वतत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की 
स्थापना साम्य एव न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की 
स्थापना सामाजिक पत्था आर्थिक असमानताओ को प्रभावी 
रूप में कम करना और देशीय तकनालाजीय विकास के लिए 
सुदृढ आधार तैयार करना। सातवीं योजना में ऐसी नीतियो एव 
प्रोग्रामो पर बल देने का निश्चय किया गया जो खाद्यान्तो को 
वृद्धि दर को बढाती है रोजगार का विस्तार करती है और 
उत्पादिता को उन्‍तत करती है। विकास को वर्तमान अवस्था 
में सातवीं योजना के भावी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये तीव 
बहुत महत्वपूर्ण फौरी उद्देश्य माने गए। 


निर्घनता एवं रोजगार (00५ ८०॥३ शात शाए0१0शाए 

सातवीं योजना के लिए अपनाई गई विकास रणनीति में 
निर्धनता बेरोजगारी और क्षेत्रीय असन्तुलन (ए९६॥००॥॥ 
७४(#॥९९८$) की समस्या पर सीधा प्रहार करने को सकल्प 
किया गया। सातवीं योजना के दौराव यह आशा की गयी कि 
कुल रूप मे निर्धनों को सख्या जो 984 85 में 27 3 करोड 
थी कम होकर 989 90 मे 2।। कग्रेड हो जायेगी और 
इसमे अधिकतर उन्नति ग्राम क्षेत्रों मे ही होगी। इस प्रकार 
निर्धनता रेखा के नीचे रहने दाली जनसख्या का अनुषात जो 
]984 85 भे 369 प्रतिशत था कम होकर 25 8 प्रतिशत हो 
जायेगा। 

सातवीं योजना मे इस बात पर बल देना आवश्यक है 
फि निर्धनता विशेधी कार्यक्रम अपने आप में स्थाई आधार पर 
नविर्धनता को समाप्त नहीं कर स्कते। निर्धनता और अल्प रोजगार 


कौ समस्याओं पर एक चिरस्थायी प्रभाव डालने के लिए एक 
विस्तारी अर्थव्यवस्था (8:क्ुआए॥78 ४००४०णा३) और 
गत्यात्मक कृषि क्षेत्र का ढाचा होना अनिवार्य है। 

रोजगार के क्षेत्र मे योजना का मुख्य उद्देयय यह है कि 
शेजगार के अवसरों का विस्दार श्रमशकति की वृद्धि की 
अपेक्षा तेज गति से होना चाहिए। सातवीं योजना की अवधि 
के दौरान 400 लाख मानक व्यक्ति वर्षों (2050॥ ३८०४७) 
कौ रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी जबकि इसके विरुद्ध श्रमशक्ति 
में लगभग 390 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी। रोजगार क्षमता 
में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी जबकि इसकी तुलना 
में श्रमशक्ति की प्रत्याशित वृद्धि दर 26 प्रतिशत होगी। 
कृषि क्षेत्र मे रोजगार की वृद्धि दर 35 प्रतिशत रहने की 
सभावना है और गैर कृषि क्षेत्र मे 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष। 

उत्पादक रोजगार (040८॥४९ €॥9|0,7607) का 
जनन सातवीं योजना की विकास रणनीति मे केन्द्रीय महत्व 
रखता है। विकास विधि में साद्यान्नो खाद्य तेलों चीनी 
कस्त्रो पकाने के ईंधत ओर जनोषभोग की अन्य वस्तुओं के 
उत्पादन को बढाने और मकानो का तेजी से विस्तार करने की 
ओर विशेष घ्यान दिया गया। इन वस्तुओं मे विनियोग की 
तोब्र वृद्धि से गरीब जनता के लिए उत्पादक रोजगार कायम 
करने के प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा। 


उत्पादिता एव कुशलता की उन्नति 

भारतोय अर्थव्यवस्था कौ एक मुख्य कमजोरी निम्न 
उत्पादता ([.0७ 27000८॥४॥५) रही है जोकि बहुत से 
परस्पर सम्बन्धित कारणतत्त्वो का परिणाम है। निम्त उत्पादिता 
का एक प्रधान कारण पूजी के प्रयोग की अकुशलता है। बहुत 
से क्षेत्रो में उत्पादन में वृद्धि विनियोग की मात्रा में वृद्धि के 
अनुकूल नहीं हुई। सातवीं योजना में इस बात पर विशेष बल 
दिया गया कि योजनाकाल के दौरान जो परिसम्पत्‌ कायम 
किए जा चुके हैं उनसे अधिक उत्पादन ग्राप्त किया जाए। 
वर्तमान विनियोग के अल्प प्रयोग से होने वाले उत्पादन में 


१३. ३.॥ 


सातवीं पंचवर्धीय योजना (9985-90) 59 
अल कलर पर कम ॥ : सातवीं योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय 
4985-90 के दौरान वास्तविक परिज्यय 
च्रस्ठाविद व्यय (0985-90) 
क्‍या जज आप नम रुपये प्रतिशत ऋऐड़ रुपये च्रतिशत 
हे नये 
]. कृषि हथा ग्राम विकास 22.333 24 3037 36 
(क) कृषि ठथा सम्बद्ध क्रियाएँ 0524 58 2,686 व 
(ख) ग्राम बिकास 8906 50 4 95 64 
() विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 2,803 ॥6 ३436 ॥5 
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियत्रण 6979 क्र्व 679 75 
3 ऊर्जा 5529 306 63 65 286 
4. उद्योग एवं खतिज म्था03 23 30052 35 
5. परिवहन 22,645 326 30॥40 336 
6. संचार वेब 4 25 8664 39 
4. ठकनालाजी एव पर्यावरण 2,463 ]4 3086 4 
8. सामान्य आर्थिक सेवाएं 396 08 2867 83 
9 सामाजिक सेवाए 354 ॥75 3509 क्‍558 
मी लक पक जता सामान्य सेवाए 028 06 बद्या 08 
000 2.2269 १000 


कुल ( से 0) ,80.000 
शोधित अनुमान हैं और !989-90 के 


नौटः 983-86, 986-87 और 987-$8 के आकडे 
बाबिक योजता परिव्यय हैं। 

आोतः आर्थिक समीक्षा 98990) 
कमी को विनियोग द्वार नयी क्षमता कायम करके पूरा करना 
च्यायोचित नीति नहीँ है। अतः उद्योग मे आयोजन का केन्द्र 
नयी सुविधाओं पर भारी बिनियोग की अपेक्षा वर्तमान सुविधाओं 
में सुधार करके क्षमता और उत्पादिता को उन्नत करना है। 
इसके लिए क्षमता उपयोग ((2878९४४ णा500णा) में सुधार 
और सभी क्षेत्रों में प्रौजैक्यों के कुशल कार्यान्वयन पर बल 
देना सातवीं योजना का मूल उद्देश्य है और ऐसा विशेषकर 
सिंचाई, संचालनशक्ति, परिवहन और उद्योग में करना होगा। 
तभी भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास-पथ पर डाली जा 
सकती है। 


सातवीं योजना में कल्पित नचत, विनियोग और वृद्धि 
दर 
सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में ,80000 करोड़ 
रुपये के (984-85 की कौमतों पर) परिव्यय को व्यवस्था 
को गयी है। इसमें चालू परिव्यय (एणाका ०७३9) अर्पीत्‌ 
योजनाकाल के दौरान सेवाओ के अनुरक्षण पर व्यय शामिल 
किया जाता है जो 25,872 करोड़ रूपये तक परिसम्पतों का 
निर्माण नहीं करता। अत, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग 5428 
करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त गैर-सरकापी क्षेत्र में 
68,48 करोड़ रुपये का विनियोग होगा। इस प्रकार सातवां 
योजना मे 3,22,366 करोड़ रुपये के बिनियोग का प्रस्ताव 


५ 


जास्‍तविक पीव्यय हैं 988-89 के आकडै सर 


किया गया। अतः सरकारी और और-सरकारी क्षेत्र के विनियोग 
का अनुपात 48 : 52 होगा। 

इन बिनियोग-कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप यह आशा 
की गयी कि विनियोग जो 984 85 में 245 प्रतिशत 
(बाजार कीमतों पर कुल द्वेशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप 
में) था, बढकर 989 90 मे 259 प्रतिशत हो जाएगा। 
तदजुरूप बचत दर 233 अ्रतिशत थी बढ़कर 24 5 प्रतिशत 
हो जाएगी। 

विनियोग-प्रोग्रामों के परिणामस्वरूप, सातवीं योजना में 
औसत रूप में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चूद्धि-दर प्राप्त करने 
का लक्ष्य रखा गया। आयोजर्को के अनुसार यह वृद्धि दर 
(0०७ ए28) छठी योजना के दौरान प्राप्त वृद्धि दर के 
अनुरूप ही हो थी, चाहे यह पिछले दशक की औसत वृद्धि 
दर से कुछ ऊंची है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि 
चर्द्धमान पूँजी-उत्पाद अनुपात (पश्ााओं एक9-0०- 
एणथ0) साववीं योजना मे लगभग 5 रहेगा जबकि यह 
छठी योजना मे 55 था। वर्द्धमान पूंजी-उत्पाद अनुपात का 
अर्थ योजना काल के दौरान कुल वितियोग की मात्रा के 
फलस्वरूप कुल देशीय उत्पाद में वृद्धि के अनुपात से है। 
चूंकि सातवीं योजना कौ विकास-रणतीति में कुशलता पर 
बल इसका एक अनिवार्य अंग था, इसलिए पूंजी-उत्पाद 
अनुपात कौ अपेक्षाकृत नीची मात्रा प्राप्त करते को प्र॒त्याशा 


गे 


]60 
की गयी। 


क्षेत्रीय परिव्यय और लक्ष्य (इस००० 09995 शार्त 
गशआए७७$) 
सार्वजनिक क्षेत्र मे योजना परिव्यय के क्षेत्रीय आबटन 
तालिका । मे दिए गए है। सबसे बडी अकेली मद ऊर्जा है 
जिस पर कुल परिव्यय का 306 प्रतिशत खर्च करने का 
प्रावधान किया गया। ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का 
उद्देश्य ऊर्जा सम्बन्धी सीमाबन्धन को हटाना था जोकि 
आधुनिकीकरण एवं तकनालाजी उनलति की प्रगति मे मुख्य 
रुकाबर है। सामाजिक सेवा कार्यक्रमो जिनमे अनुसूचित जातियो 
एवं जनजातियो और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अधिक 
बल देने के लिए कुल योजना परिव्यय का ]75 प्रतिशत 
लगाने का निश्यय किया गया। परिवहन पर 22645 करोड 
रुपये के परिव्यय का लक्ष्य ((26 प्रतिशत) रेलवे सडक 
तथा सडक परिवहन और परिवहन के अन्य साधनो को उन्नत 
करना है जो कि आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। 
कषि तथा ग्राम विकास के लिए 22333 करोड रुपये 
(कुल परिव्यय के 24 प्रतिशत) की व्यवस्था को गयी। 
इसके परिणामस्वरूप यह आशा की गयी कि कृषि क्षेत्र मे 
औसत वद्धि दर 4 प्रतिशत रहेगी। 
योजना मे औद्योगिक क्षेत्र मे 8 प्रतिशत की औसत 
वार्षिक वद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। सरकारी 
क्षेत्र मे औद्योगिक एवं ख़निज विकाप्त कार्यक्रमों के लिए 
22 08 करोड रुपये की व्यवस्था की गयी। इसका अधिकतर 
भाग चालू परियोजनाओ एव प्रौजेक्टो पर खर्च होगा। नयी 
'परियोजनाओ के लिए बहुत ही चयनात्मक नीति अपनाई गई। 
कुल मिलाकर 70 प्रतिशत परिव्यय इस्पात उर्वर्को अलौह 
धातुओ पैरो रसायन और सौसेट के लिए रखा गया जोकि 
आततरिक क्षेत्र (007९ ६९८४०) मे है। 
योजना मानवीय ससाधन विकास (प्णाक्ा १९5०७०८९5 
9००९०धाथा0 शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा परिवार नियोजत जेल 
सभरण एवं सफाई और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए 
3] 545 करोड रुपये खर्च करने का प्रोग्राम बनाया गया। 
योजना का उद्देश्य ग्राम तथा नगर क्षेत्रों की समग्र 
जनसख्या के लिए पर्याप्त मात्रा मे पीने के पानी की सुविधा 
उपलब्ध कराना है। सफाई सुविधाएं 80 प्रतिशत नगर जनसख्या 
को और 25 प्रतिशत ग्राम जनसख्या को उपलब्ध करायी 
जाएगी। 
उत्पादन के लक्ष्य 
सातवीं योजना की क्षेत्रीय वृद्धि दरे तालिका 2 में दी 
गई है। इसमे उत्पादन के मूल्य बद्धि (४३॥७९ 300९0) की 
वृद्धि दरे दी गई हैं। इससे पता चलता है कि कृषि का 
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उत्पादन लगभग 4 प्रतिशत की वद्धि दर से बढेगा। यह आय 
मे वृद्धि और निर्धनता एवं बेगेजग़री को समाप्त करते के 
प्रोग्रामो के अनुकूल है। औद्योगिक एवं खनिज चस्तुओ के 
उत्पादन मे 83 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की प्रत्याशा है 
गैस और जलसभरण मे 2 प्रतिशत और परिवहन में 8 
प्रतिशत 

तालिका 2 सातवीं योजना के दौरान परिकल्पित 





वृद्धि दरें 
भ्रतिशत प्रदिवर्ष 
कुल कुल उत्पादन 
झेत्र मूल्य वृद्धा- कापूत्त 
॥ कृषि 25 40 
2 खनन एवं विनिर्माण 68 83 
(क) खनन १ 30 
(ख) विनिर्माण कक 80 
3 बिजली, गैस और जल स्परण 79 320 
4. भवन निर्माण (टणा॥पाणा) 48 48 
$ प्रिवहत प्रा 80 
6 सेवाएं 6व 66 
कुल 50 66 
जी... 5 कक मकर लत आजल थे शीआ कर कलब ४: नल नम नमक अमल 
स्रोव योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना (985 90) 
कृषि विकास 


सातवीं योजना के दौरान कुल उत्पादन की औसत 
वार्षिक वृद्धि दर 4 प्रतिशत और मूल्य वृद्धि दर 2 5 प्रतिशत 
रहने की सभावना है। कृषि उत्पादन के लक्ष्यों का निरीक्षण 
करने से पता चलता है कि योजना के अन्त तक खाद्याल का 
उत्पादन जो 984 85 मे 500 लाख टन था बढकर 
780 ॥,830 लाख टन हो जाएगा। इसमे चावल का उत्पादन 
984 85 में 600 लाख टन से बढकर 989 90 में 730 750 
लाख टन हो जाएगा अर्थात्‌ इसमे 40 46 प्रतिशत को 
वार्षिक वद्धि होगी। इस प्रकार गेहू का उत्पादय 450 लाख 
टन से 560 लाख टन तक बढ जाने की सभावना है अर्थात्‌ 
45 48 प्रतिशत की वार्थिक वृद्धि दर। 

जहा तक वाणिज्यिक फसलो का सम्बन्ध है तिलहनो 
के उत्पादन की वृद्धि दर 97 प्रतिशत रूई एवं पटसन में यह 
48 प्रतिशत और गे में यह 3 8 प्रतिशत होगी। योजना के 
सम्बन्ध मे एक सतोषजनक बात यह है कि दूध का उत्पादन 
388 लाख टन से बढकर 509 लाख टन करने का लक्ष्य है 
अर्थात्‌ 56 प्रतिशत की वद्धि दर और अण्डो के उत्पादन की 
औसत वार्षिक वृद्धि दर 8] प्रतिशत रहेगी। जाहिर कि ये 
दोनो वस्तुए एक यौष्टिक एवं सन्तुलित भोजन उपलब्ध 
कराने मे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। 

कृषि बिकास विधि में सिचाई सुविधाओ के विस्तार को 
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केद्रोय महत्व दिया गया। सूखा प्रेरित क्षेत्रों जवजातीय एव 
पिछड़े प्षेत्नों में मध्यम्र सिचाई योजनाओं या छोटो सिचाई 
योजनाओं व्रक हो नयी परियोजनाओ को सीमित रखा जाएगा। 
छोरी सिचाई योजनाओ के आघीन पूर्वी एवं उत्तर पूर्वाय 
शब्यो में भू गर्भ जल (97000 ३०) के विकास पर बल 
दिया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों मे उन्‍्तत जल प्रबन्ध द्वारा 
चावल के उत्पादन को बढाने मे सहायता मिलेगी। 

योजना में सिचाई क्षमता के आयीव 30 लाख हैक्टेयर 
अतिरिबत क्षेत्र लाया जाएगा। इससे थोड़े समय में प्रकले 
वाली फसलो के आधीन क्षेत्रफल में उन्नत किस्म के बीजो 
ड्वाग्ग उत्पादव बढाया जा सकेगा। साथ ही फसल गहनता 
(0०790॥8 7शशाडा७) को जो 984 85 मे 26 घी 
बढ़ाकर 989 90 में 33 तक ले जाने का लक्ष्य रखा 
गया। अत फसल-आधघीन कुल क्षेत्रफल जो 4984 85 में 
800 लाख हैक्टेयर था, बढ़कर 989 90 मे 900 लाख 
हैक्टेयर हो जायेगा। इसके साथ साथ उर्वस्क उपभोग 984 85 
में 88 लाख टन से बढकर 7987 में 35 40 लाख टन हो 
जायेगा। 


औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य 


सातवीं योजना को औद्योगिक विकास रणनीति ये विशेष 
बल इन बातो पर है (0) अघ सरचना सुविधाओ 
(#करकचरदात्व] (4८७४०5). विशेषकर सचालन शक्ति 
को उनति (४) परिसम्पतों के आधुनिकीकरण एवं परिषोषण 
पर अधिक ध्यान (9४) तकनालाजी कौ उन्मत्ति (50) उत्पादिता 
मे उन्नति (७) लागत मे कमी और अधिक प्रतिस्पर्धा (७) 
नयी बस्तुओ को प्रारण करता, और (५४) चुने हुए कुछ ऐसे 
उद्योगो जिनमें देश की तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो, के त्वरित 
विकास के लिए विशेष प्रयास करता। इन सबके फलस्वरूप 
खनिजो एवं विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की चृद्धि दर 
सातवीं ग्रोजना के दौरान 8.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने का 
अनुमान है। सातवीं योजना मे सचालन शक्ति का 26 
प्रतिशत की वार्षिक दर से बढाने का लक्ष्य रखा गया है। 

औद्योगिक उत्पादन में वद्धि दर क॑ लक्ष्यो की समीक्षा से 
पता चलता है कि जहा तक रूक्ष तेल का सम्बन्ध है इसके 
देशीय उत्पाद को जो ॥984 85 मे 290 लाख टन था, 
बढ़ाकर 7989 90 में 345 लाख टन किया जाएगा। यस्त्तु 
चूँकि तेल की खपत में तेजी से वृद्धि हो रही है इस कारण 
कुल उपभोग मे शुद्ध आयात का भाग जो 984 85 मे 37 
प्रतिशत था, बढकर 35 प्रद्विशत हो जायेगा। कोयले का 
डत्पादव )4 74 करोड टव से बढ़कर 989 90 मे 226 
करोड़ टन हो जाएगा। मानव निमित वन्तुओ के सम्बन्ध मे 
उत्पादन 989 99 तक प्रत्याशित मांग के बसबर हो जायेगा 
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अर्थात्‌ इतके आयात वी आवश्कता नहीं पहेगा। सामेट का 
उत्पादन योजना काल के दोरान बढ़कर 989 90 में 490 
लाख टन हो जायेगा जो कि देश की समग्र आवश्यकता के 
लिए पर्याप्त होगा। इसा प्रकार इस्यात का उत्पादन जो 
[984 85 में 869 लाख टन था को बढ़ाकर 989 90 में 
१26.5 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया। इस ग्रकार कुल 
उपभोग मे आयात का भाग 86 प्रतिशत से कम होकर ॥] 
प्रतिशत हो जायेगा! जाहिर है कि देश बहुत सी महत्वपूण 
बस्तुओ मे आत्मनिर्भ' हो जाएगा। यह अभिनस्दनीय प्रवृत्ति 
है। 


2 सातवी योजना के लिए चित्त प्रबन्ध 
(पछवाएग्ग्रयाए्‌ 0॥6 80 ९7० ९[३॥) 


विनियोग के लिए उपलब्ध कुल ससाधनो का आधार 
देशाय बचत ओए विदेशों से प्राप्त पूजी हैं। देशाय बचत 
(0०घ680० 5३५शाढ्ठ) का मात्रा जिसे गतिमान किया जा 
सकता है अर्थव्यवस्था मे भूवकालीन व्यवहार सम्बन्धी ढाचे 
और दोर्घकालीन प्रवत्तिया पर निर्भर करती है अर्थात्‌ ननसख्या 
को बचत की प्रवति ओर कर प्रणाली की लोव इसके 
अठिरिक्व कगघान प्रोत्साहनो एवं सस्थानात्मक और 
नीति सम्बन्धी परिवर्तनो द्वार किए गए चेतन प्रयाश्न बचत दर 
को बढ़ाते है। बचत की दर भारतीय अर्थव्यवस्था मे छठी 
योजना के दौरान लगभग 23 प्रतिशत के इर्द गिर्द अवरुद्ध हो 
गई है। सातवीं योजना मे बचत की दर बढकर 989 90 मे 
243 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा यया हे। 

सातबीं योजना के दोगन कुल देशीय बचत 302,366 
करोड आकौ पयी है। इसके साथ 20000 करोड़ रुपये के 
विदेशी पूजी अन्त प्रवाह की कल्पना की गयी है। इस प्रकार 
कूल प्रत्याशित साधनों को मात्रा 3,22,366 करोड रुपये होगी 
जो कि योजता भे प्रस्तावित बिवियोग के चराबर हे। 

कुल देशोय बचव का श्षेत्रवार विवरण तालिका 3 में 
दिया गया है। कूल देशी बचत मे सरवागी क्षेत्र का भाग 9 
प्रतिशत है और गैर सरकारी क्षेत्र का 8] प्रतिशत) कुल रूप 
मे सरकारी क्षेत्र मे 57422 करोड रुपये के साधन गतिमान 
किए जायेंगे जिसमे से सरकार क्षेत्र के गर वित्तीय उच्चमा 
का योगदान 4956 कऐड रुपये ओर चित्तीव उद्यमों का 
४,266 करोड रुपये होगा। गैर सरकारा क्षेत्र मे बचत का 
सबसे बडा स्रोत परिवार क्षेत्र है जिसमे 2,665 करोड 
रुपये ग्राप्त होंगे अथात्‌ कुल बचत का 7 5 प्रत्तिशत। परिवार 
क्षेत्र को वित्तीय बचत के वाणिज्य बका (जिनमे सहकारी 
समितिया भी शामिल है) मे जमा ओर पूर्वोगयों कोष तथ०ए 
0८्का एव) मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोता मे क्‍रन्सी गेर चेकिंग 
कम्पनियों मे जमा जीवन बोमा विधियों निगम सहकाए क्षेत्र 
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मे हिस्से एबं ऋणपत्र और भारतोय इकाई न्यास हैं। कुल 
बित्तीय बचत । 02?53 करोड़ होगी जोकि अर्थव्यवस्था की 
समग्र बचत का 348 प्रतिशत होगी। परिवार क्षेत्र द्वारा 
भौतिक परिसम्पतो (00 $८श ४55८७) के रूप मे सातवीं 
योजना के दौरान ]392 करोड रुपये की बचत का 
अनुमान है जोकि कुल बचत का 377 प्रतिशत है। इसके 
अलाबा निमम क्षेत्र द्वार 28779 करोड रुपये की बचत का 
अनुमान है जो कुल बचत का 95 प्रतिशत होगी। जाहिर है 
कि बचत का सबसे बडा स्रोत परिवार क्षेत्र होगा उसके बाद 
सरकारी क्षेत्र का नम्बर आता है। निगम क्षेत्र का भाग बचत 
की दृष्टि से लगभग 0 प्रतिशत तक ही बढ पायेगा। 
तालिका १ सातवीं योजना के दौरान कुल देशीय 
बचत का क्षेत्रवार विवरण 
(984 85 की कीमतों पर) 





क्षेत्र राशि कुल का 
'करोड रुपये. प्रतिशत 
] सरकारी क्षेत्र की बचत 57 422 90 
(0) सरकार एवं सरकारी उद्यम 
(हर वित्तीय) 49 56 ॥63 
(॥) स्रप्कारी उद्यम (वित्तीय) 8266 27 
2 गैर सरकारी बचत (:+॥7) 2,44 944 ह80 
(/) परिवार छोतर 2665 75 
(क) वित्तीय बचत १02 .53 348 
(ख) भौतिक परिसम्पतू .। 39॥2 377 
(॥) गैर सरकारी निमम क्षेत्र 
(सहकारी क्षेत्र समेत) 28 779 95 
3 मुल देशीय बचत (॥+2) 302366.. 000 


स्रोत योजना आयोग सातवीं पंचवर्षय योजना (985 90) 


सातवीं पचवर्षीय घोजना ([985 90) 


विनियोग के ढाचे से पता चलता है कि परिवर क्षेत्र से 
02253 करोड रुपये की बचत दूसरे दो देशीय क्षेत्रो को 
हस्तातरित कौ जायेगो। इसके अतिरिक्त विदेशों से पूंजी 
अन्तर्प्रवाह मे से 8000 करोड रुपये सरकारी क्षेत्र को और 
2000 करोड रुपये गैर सरकारों निगम क्षेत्र को प्राप्त होगे। 


5 सातवी योजना की प्रगति 

सातबी योजना की प्रगति की समीभा से पता चलता है 
कि साधन लागत पर शुद्ध राष्टीय उत्पादन मे 984 85 और 
959 90 के दौरान ५5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि 
प्राप्त हुई अत यह कहना उचित ही होगा कि सातवीं 
योजना का 5 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो 
गया है। यह बात बडी उत्साहवर्धक है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पाद (७ 0०७४७ )शे००) ले सातदी योजना केः 
दौरान औसतन १5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त हुई। दूसरे 
शब्दों मे भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा 
सकेत किए गए हिन्दू वृद्धि दर के अवरोधक को पार कर 
लिया है। 

सातवीं थोजना के दौरान क्षेत्रीय वृद्धि दरों से पता चलता 
है कि कृषि मे 25 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त 
वृद्धि दर 30 प्रतिशत थी। विनिर्माण मे प्राप्त वृद्धि दर 75 
प्रतिशत थी जबकि लक्ष्य 55 प्रतिशत था। परिवहन संचार 
एव व्यापार में प्राप्त वद्धि दर 64 ग्रतिशत थी परन्तु सामुदायिक 
एव बैयक्तिक सेवाओं मे यह 7 2 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रो की 
वृद्धि दर के 5० लक्ष्य के विरुद्ध 7984 85 से 989 90 


तालिका 4 सातवीं योजना की प्रगति के संकेतक 





4984 85 


चक्रबुद्धि दर 
सूचकांक. (984 85 से 
(984 85 « 00) 989 90) 


989 90 


विन न तननननी मनन नननन-मननन न न-न-+- मनन न न न न+-म++ नाना न-नननननन मनन मनानाननी नननननन न न नननननननननननमनननननानन न न नननदननन-3-+. 


साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (करोड रुपये) 
(।980 8॥ की कीमतो पर) 

प्रति व्यक्ति आय (रुपये) 

औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (9९0 88 . 00) 
कृषि उत्पादन सूचकांक (969 70. ॥00) 
सकल देशीय पूंजी निर्माण (सकल देशीय उत्पाद का %) 
सकल देशीय बचत (सकल देशीय उत्पाद का %) 
खाद्यान्न उत्पादन (लाख रन) 

निर्याठ (चालू कीमते! पर कंग्रेड़ रुपये) 

आयात (चालू वीमतों पर करोड रुपयें) 

उपभोक्ता कौपत सूचकाँक (960.. 800) 

थोक कौमत सूचकांक (98॥ 82 5 00) 

कल मौद्रिक संध्राघत (करोड रुपये) 


स्रोत आर्थिक समीक्षा (99] 92) से संकलित 


॥33 972 ]74798 303 डंठ 
॥804 2442 88 १5 
4304 964 529 86 
546 870 209 १9 

20 24 

ह87 यः 
4455 ॥70 ॥75 33 
कास्क 28% 9 ख04 757 
734 40642 2372 55 
582 95] 4572 94 
204 ॥657 380 66 
02 357 23984 2336 ॥85 


सातर्वी पधरर्षोष योजना (985 90) 


के दुरान प्राप्त बुद्धि दर 55 प्रतिशत घो (देखिए तालिका 5) 
कुछ क्षेत्री में वद्धि लक्ष्य से कुछ कम रही है परन्तु मुख्य क्षेत्र 
में समग्र वृद्धि दर सन्तोषजनक रही। 

तालिका 5 सातवीं योजना के दौरान प्राप्त वृद्धि दरें 





साठवी योजना 3984 85 से 
का लश््य 4989-90 के 
दौरान प्ाप्त वृद्धि दर 
कद हि] ३0 
खनन गः डव 
डिपिर्माण, निर्माण, बिजनो पैस 
जया जल समरण 54 75 
'इरिविल्न, सचार एव प्यापार है 64 
सामुगयिक एवं वैदक्तिक सेवए €। 60 
सभी क्षेत्र 50 50 
ओल आठवीं पंचवर्षीय योजना (099९ 97) 
बिनियोग के लक्ष्य को बनाए रखना 


चालू कीमतो पर सातरवी योजना का सर्वजनिक क्षेत्र 
सम्बन्यी परिज्यर 2,१8 730 करोड़ रुयये था। यदि इस 
योजना परिव्यय को 984 85 की कामतो पर परिवतित 
किया जाए, तो यह पठा चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र मे 
80000 करोड रपये के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक परिव्यय 
80654 करोड रुपये था। दूसरे शब्दों मे यह कहना ठीक 
होगा कि सातवीं योजना मौलिक परिव्यय के वास्तविक रूफ 
में बनाए रखने मे सफल हुई है। 


बचत एवं विनियोग दरे (59599 8फव [5७0७ ाशा। 
एि8(९४) 

स्रातवीं योजग के दौरान सकल देशीय पूजी निमाण का 
दर को जो 984 85 मे 20% थी 988 89 तक बढकर 
93 9०, हो गयी। इसी अवधि के दौद्यत सकल देशीय बचत 
87 प्रतिशत से बढकर 2 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार 
984 89 में शुद्ध विदेशों बचत जो !4 प्रतिशत थी का 
अन्त प्रबाह 988 89 मे बढकर 29 प्रतिशव हो गया। 
कृषि उत्पादन के लक्ष्य 

सातवीं योजना के दौगन कषि उत्पादन सूचकाक मे 
ओसवन 42 प्रतिशत प्रतिवर्ष को वद्धि हुई। लालिका 6 मे 
दिए गए आकडों से पता चलता है कि चाहे मध्यावधि 
झमोका मे मौलिक ल्यों की तुत्ना में नजर नौची कर ली 
गयी फिर भी सभी मुख्य मदो मे लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा 
सके। जहा तक चावल का सम्बन्ध है लक्ष्य प्राप्त कर लिया 
गया है। गेहू के लक्ष्य की प्राप्ति में 4) स'ख उव को कमी 
रही। दाल्य के उत्पाद का लक्ष्य भी प्राप्त न हो सका। 
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ख'द्यानों का सशोधिद लक्ष्य जिसे घटाकर ॥ 750 लाख टन 
कर दिया गया भी प्राप्त न हो सका। किन्तु मुख्य तिलहनो 
मे उत्पादन बढकर 69 लाख टन हो गया। इसी प्रकार चौनी 
में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी। 

कि उत्पादन के लक्ष्यो की प्राप्ति मे कमी आने के 
लिए दो कारणतत्व उत्तरदायी हे। पहला सिचाई के लक्ष्य पूरे 
नहीँ किए जा सके! आर्थिक समाक्षा 989 90) मे यह बाव 
बहुत साफ शब्दों मे कहो गई सातवीं योजना के पहले 
चाए वर्षों य ४63 लाप्य हेक्टेयर का अतिरिक्त सचाई क्ष्पता 
निर्मित की “यो जवकि लक्ष्य 09 7 लाख हैक्टेयर का था। 
इस अवधि (985 86 से 988 89) के दौरान बड़ी तथा 
मध्यम सिचाई के अन्तगत 234 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त 
म्रिचाई क्षमठा कायम कौ गयी जबकि लक्ष्य 299 लाख 
हैक्टेयर था और छोटी सिचाई के अन्तगत 649 लाख हक्टेयर 
की अतिरिक्त पघ्िचाई क्षमता कापम की गयी जबकि लक्ष्य 
798 लाख हैबटेयर का था।" जाहिर है कि चड़ी तथा मध्यम 
रिचाई ओर छोटी सिचाई दोगो के लक्ष्या की प्राप्ति मे कमी 
रहो हैं दूसरे, सातवीं योजगा के दौशन अधिक उपजाऊ किस्म 
के बीचो द्वाए कथि-आधीन क्षेत्रफल का लक्ष्य 700 लाख 
हैक्टेयर था परन्तु वास्तविक उपलब्धि के 650 लाख हक्टेयर 
ठक पहुच पायी। इन्हीं दो कारणा से कप सम्बन्धो लक्ष्य 
विशेषकर खाद्यान्‍्त उत्तादन का लक्ष्य प्राप्त न किया जा 
सका 
औद्योगिक उत्पदन के लक्ष्य 

झ्ाठवीं योजदा के दौग़ान औद्योगिक उत्पादन की 83 
प्रतिशत वाद्ध दर के लक्ष्य के विरुद्ध, योजना के दाशन 
वास्तविक उपलब्धि 8 | प्रतिशत प्रत्तिबष था। समग्र रूप में 
औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो जायगे। किन्तु बहुत सा 
महत्वपूर्ण मदो म लक्ष्यों का यूति मे गभार रूप में कमा 
रहेगा। उदाहरणार्थ रूक्ष तेल के उत्पादन का लक्ष्य 36 
प्रतिश्द था परन्तु उपलब्धि केलब 3 3 प्रतिशत था। चनस्पति 
में, वद्धि दर के ७6 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक 
उपलब्धि केवल 04 प्रतिशत थी। कमा का अन्य महत्वपूर्ण 
मदे ह. लौह-अवस्क जूट की बनी बस्तुए, सामन्ट, इस्पात, 
विजली की मोटरे, बारणिँयिक गाड़या, जनित बिचली। 
परसतु सानव निर्मित तन्तुआ| नाइटोजन उबरको, मशाता आचारे 
मे उपलब्धि लक्ष्य से आधक रही) 
सातवीं योजना मे मुपठान शेष की स्थिति सन्तोषजनक 
नहीं 

साहवीं योजना के दौरात व्यापार क्षेत्र का घाटा 54 १65 
'कंरेड रुपये था या आसतन 0 84] करोड रुपये प्रात बषा 
अदृश्य मदो (॥5८ 85) द्वात इस फटे को कम करने में 





64 सातवीं पचवर्षीय योजना (985 90) 
तालिका 6 985-86 से 987 88 के दौरान भुगतान शेष 
करोड रुपये 
985 86 4986 87 3987 88 988 89 4989 90 
निर्वात व 578 ह338: ॥6 396 20646 १827५ 
आयात 64 22669 25692 उ्व202 40642 
व्यापार शेष 9586 9354 9295 ]3556 (243 
अदृश्य परें (शुद्ध) +3658 +3524 +3 003 +] 976 +03 
चालू खाते पर घाटा सकल 5928 5830 6293 ।॥ 580 44१82 
द्ेशीय उत्पाद के प्रतिशत 
के रूप मेँ 25 23 +3] 33 32 





झ्रोत रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया जनवरी ॥993 और आर्थिक सपीक्षा (/99] 92) से सकलित 


योगदान जो 985 86 में ३568 करोड़ रपये था घटकर 
989 90 में केवल । 03। करोड रुपये हो गया। व्यापार घाटे 
के अनुपात के रूप मे व्यापार घाटे को 3985 96 मे इस मद 
से 38 2 प्रतिशत कम किया गया परन्तु यह अनुपात 989 90 
में गिरकर केबल 83 प्रतिशत रह गया। 7985 86 से 
989 90 के दौरान चालू खाते पर कुल घाटा 40|3 
करोड़ रुपये था। सातवीं योजना के भुगतान शेष का औसत 
चार्पिक घाटा 8203 करोड रुपये था। सकल देशीय उत्पाद 
(007) बे अनुपात के रूप मे चालू खाते पर घाटा ।985 86 
में 25 प्रतिशत था परन्तु यह ॥989 90 मे बढकर 32 
प्रतिशत हो गया। 
समग्र सातबीं योजना के दौरान कुन आयात का अनुमान 
]44 370 रुपये है परन्तु इसी काल के दौरान प्रत्याशित कुल 
निर्यात 9065 करोड रुपये होंगे। इस प्रकार 54205 करोड़ 
रुपये का व्यापार घाटा हुआ। इसका मुख्य कारण यह है कि 
985 86 से 989 90 के दौरान कुल रूप मे आयात की 
वृद्धि निर्यात में वृद्धि की अपेभा कहीं अधिक रही। जबकि 
इस अवधि में निर्यात में औसते वद्धि दर 87 प्रतिशत रही 
और आयात मे औसत वृद्धि 68 प्रतिशत प्रति वर्ष रही 
किन्तु कुल रूप मे घाटा बढता ही गया। 
अत जहा हक धुगतान शेष का सम्बन्ध है देश एक 

कठिन काल से युजर रहा है। इसका मुख्य बारण आयात के 
अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति है। मध्यावधि समीक्षा मे इस 
सम्बन्ध मे त्ञीन उपायो का सुझाव दिया गया () पैट्रोलियम 
उत्पाद की माग को सीमित करने की ओर प्रयास करना 
चाहिए, (४) स्वाद्य तेलो और दालो के उत्पादन को बढाने की 
दिशा मे प्रयास करता चाहिए ताकि आयात को वर्तमान स्तर 
पर स्थिर क्रिया जा सके और (४) गैर अम्बारी आयात 
(बा 9णी६ प्राएणा5$) की वद्धि मर्बादित करने के लिए 
क्रमिक विनिर्माण प्रोग्राम (095९९ ग़ाशाब्रितप्राणाह् 
ए०ट्टाआ॥765) लागू करने चाहिए। 


व्यापार घाटे को पाटने के उपाय के रूप में मध्यावधि 
समीक्षा मे एक ओर तो हाल ही के वर्षों मे सरकार द्वारा किए 
गए चिर्यात प्रोत्साहन (87 |णया०००४) के उपायो का 
स्वागत किया गया और दूसरी ओर आयात माग को सीमित 
करने की इच्छा व्यक्त की गयी। किन्तु आयोजक इस बात 
को समझने मे विफ्ल रहे हैं कि एक या दूसरे बहाने से 
आयात मे लगातार उदारीकरण (॥009॥5%07) की नीति 
के परिणामस्वरूप आयात मे तीक् वृद्धि हुई है जबकि इसके 
तदनुरूप निर्यात मे अपेक्षाकत कम वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 
आयात प्रतिस्थापन (707 5709॥४॥0) नीतियो मे ढील 
आई है और चिंदेशी सहयोगो (#छशजझ्ञा एणीब्फेणन०१9) 
पर निर्भरता बढ़ती गयी है। जब तक इन नीतियो मे पलटाव 
नहीं आता व्यापार घाटा और बढ जाएगा। चाहे आयोजक 
आयात के सीमाबन्धन की नीतियो का सुझाव निरन्तर देते रहे 
है परन्तु व्यवहार मे आयात की लगातार वद्धि का कहाँ 
अधिक प्रमाण मिलता है। 


न्यून वित्त प्रबन्ध की भारी मात्रा के कारण स्फौतिकारी 
दबाव 

सातवीं योजना मे न्यून वित्त प्रबन्ध को सुरक्षित सीमा 
4000 करोड़ रुपये रखी गयी परस्तु योजना के दौरान 
वास्तविक न्यून वित्त प्रबन्ध 28457 करोड़ रपये तक पहुच 
गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र के कुल योजना परिव्यय के 
8 5 प्रतिशत के समान है। आलोचको ने सवाल उठाया है 
क्या यह न्यून वित्त प्रबन्ध की सुरक्षित सीमा है ? सरकारी 
अर्थशास्त्रियो का कहना है सातवीं योजना के बजठों में 
प्रस्तावित च्यून वित्त का स्तर कौमतो पर कोई गभीर प्रभाव 
नहीं डालेगा। यह एक पूर्णतया मिध्या धारणा है। सातवीं 
हम के दौरान थोक कीमत सूचकाक में 65 प्रतिशत प्रति 
वर्ष की आंसत वद्धि हुई परन्तु उपभोक्ता कीमत सूचकाक 
अपेक्षकत अधिक देनी ये 85 फ्रदि वर्ष की इर से बढा। 


सातवीं पचवर्धीय योजना (/985-90) 


जाहिए है कि थोक कीमत सूचकाक की तुलना मे उपभोक्ता 
कीमत सूचघकाक का तेजी से बढना एक शोचनीय बात है 
क्योंकि इसका आर्थिक कल्याण कौ दृष्टि से कमजोर वर्गों 
पर दुष्प्रभाव पडना स्वापाविक है। 

सातवीं योजना के अनुपव रो हमारी नीतियों की कमजोरी 
का बोध होता है। भावी नौतियो को इनके प्रकाश मे मोडने 
के लिए निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त होती हैं 

) कृषि की मन्द वृद्धि समग्र सवृद्धि दर (90७07 
8०) की भन्द गति का मुख्य कारण है। 

2 योजना को विनियोग के कल्पित स्तर को बनाए 
रखना होगा। इस उद्देश्य के लिए, आयोजको को गभीर रूप 
मे बिचार कर कीमतो को रोकने की नीति तय करनी होगी 
और साथ ही योजना का वित्त प्रबन्ध अस्फीतिकारी ढंग से 
करश होगा। 

3 निजी तथा सार्बजनिक व्यय यर सीमाबन्धन देशोय 
बचत के स्तर को उन्‍्तत करने और स्फीति पर नियत्ण प्राप्त 
करने के लिए अनिवार्य है। 

4 योजना भिन्‍त व्यय अतिरिक्त राजस्व का लगभग 
ठीन चौथाई भाग हडप कर जाता है अत कुशलता पर 
दुष्प्रभाव डाले बिना योजना भिन्‍न व्यय पर कड़ी निगग्ती 
रखनी होगी। 

5 बाजार एवं अन्य उधार के अधिक प्रयोग से आन्तरिक 
ऋण बढ़ेगा जिसके परिणामस्वरूप बजटीय राजस्व का अतिरेक 
ओर भी समाप्त होता जाएगा। 

6 न्यून वित्त प्रबन्ध को सुरक्षित सीमा के भीतर रखना। 
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7 अतिरिक्त साधन गतिमान करने के लिए जिन उपायो 
का अधिकाधिक प्रयोग किये जा रहा है वे है सार्वजनिक 
सत्र द्वाय उपलब्ध कराई गई बस्तुओ वथा सेवाआ की कीमतों 
एव दर मे वृद्धि या अप्रत्यक्ष कराधान का प्रयोग। प्रत्यक्ष करा 
का कुल कर राजस्व में भाग कम होता जा रहा हैं जिसका 
अर्थ यह है कि अधिक सम्पन्न वर्गों को करो का अधिक भाग 
सहन पहीं करता पड़ता) इस परिस्थिति का उचित उपचार 
होगा चाहिए। 

8 चालू खत्ते का घाटा सकल देशीय उत्पाद (6/055 
600८३७८ ज़ाण्तप्र्‌ल) का ३ प्रतिशत है। वदि आयात 
प्रतित्थापन और आयाव सीमाबन्धन की नीतियो से भुगतान शेष 
के घाटे को कम नहीं किया जाता तो देश विदेशां ऋणजाल 
(&च्वश7० 0९०४ ४००) में फस जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन 
बाह्मजात कारणतत्वो पा निर्भ करता है और इसलिए इसे 
शक दोर्धकालौन विश्वसीनय उशय नहीं माना जा सकता। 

9 चाहे आधुनिकीकरण और उत्पादिता सवर्धन (ुय० 
00रताश0/ 0फष्टा80॥70॥) प्रशसनीय उद्देश्य है. किन्तु 
बेरोजगारी को कम करने के रूप मे इसके प्रभाव को आकना 
चाहिए। दूसरे शब्दों मे विनियोग बा ढाचा और तकनालाजी 
का चुनाव ऐसे करना होगा कि इससे पूर्ण रोजगार (एश॥ 
थाण)०9शथा!) का लक्ष्य प्राप्त हो सके। 

१0 परिवार एरिसीमत की ओर अधिक ध्यान देना होगा 
विशेषकर गरीब और पिछडे राज्यों मे और निर्धन एवं पिछडे 
समुदायों मे इसे आगे बढाना होगा। 


वा आ | 
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आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) 


आठवीं पचवर्षीय योजना कई राजनीतिक सरकाएं द्वारा 
तैयार की गई। सबसे पहले काग्रेस ($) की सरकार ने इसका 
दिशा निर्देश पत्र तैयार किया जिसे | सितम्बर, 989 को 
योजना आयोग ने स्वीकति दी। परन्तु जनता दल सरकार की 
स्थापना के पश्चात्‌ योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया। 
योजना आयोग ने श्री आर के हेगड़े के नेतृत्व मे जनता दल 
के घोषणापत्र के आधार पर प्राप्त जनादेश के अनुकूल एक 
नया प्रलेख आठवीं पचबवर्षीय योजना (990 95) का 
दिशा निर्देश पत्र तैयार किया जिसे ॥9 जून ॥990 की 
राष्टीय विकास परिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। नवम्बर 
990 के दौरान जनता दल सरकार के गिर जाने के कारण 
योजना आयोग का फिर पुनर्गठन किया गया और श्री मोहनधारिया 
को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। योजना के प्रारूप पर 
3] मई 99] को हस्ताक्षर किए गए परन्तु चन्द्रशेखर 
सरकार के गिर जाने के कारण यह प्रारूप भी सरकारी 
दस्तावेज मात्र ही बनकर रह गया। 
जुलाई 99] मे श्री पीवी नरसिम्हा राव के पेतृत्व मे 
काग्रेस (३) की सरकार की स्थापना हुई और श्री प्रणव 
मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। योजना 
आयोग ने निर्णय किया कि आठवी परचवर्षीय योजना 
अप्रैल 992 से आरभ होगी और इसकी अवधि 992 93 
से 4996 97 के लिए होगी। अत ॥990 9॥ और 499॥ 92 
के दौरान किए गए कार्यक्रम वार्षिक योजनाओ के आधीन 
समझे जाएंगे। 
योजना आयोग ने एक नए दिशा निर्देश पत्र का प्रतिपादन 
किया जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने 24 25 दिसम्बर, 
99] को रखकर इसको स्वीकति प्राप्त कर ली गयी। चूंकि 
'कांग्रेस (३) की सरकार इस योजना को लागू करेगी इसलिए 
इस योजना के उद्देश्यों प्राथमिकताओ और व्यष्टि आयामों 
(6४८० 00॥0750$) को समझना आवश्यक है। 


] आठवी पंचवर्षीय योजना (992-97) 
आठवाँ योजना का प्रतिपादन ऐसे समय किया जा रहा 


है जबकि देश पिछले दो वर्षों से कठिन परिस्थितियो मे से 
गुजर रहा हे। राजकोषीय घाटे मे वृद्धि और विदेशी मुद्रा 
ससाधनो की आकस्मिक परिसमाप्ति मे हमारी अर्थव्यवस्था 
'पर गहरा प्रभाव डाला जिसके परिणामस्वरूप आयात को 
कम करना पडा देश मे स्फीति दर बढ गयी ओर उद्योग मे 
प्रतिसार कायम हो गया। इसके परिणामस्वरूप 99 92 मे 
वृद्धि दर एक दम गिरकर 25 प्रतिशत के निम्न स्तर पर 
पहुच गयी। अर्थव्यवस्था मे नई रूह फूकने के लिए सरकाः 
ने राजकोपीय सुधारों के साथ आर्थिक सुधारों की प्रकिया 
आरभ की। आठवीं योजना को उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के 
लक्ष्य के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण लक्ष्य अर्थात्‌ जीवन स्तर को 
उन्नत करना जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा मे उन्नति पूर्ण 
रोजगार, निर्धनता की समाप्ति और जनसख्या की आयोजित 
वृद्धि प्राप्त करने के लिए विकास के दिशा निर्देशे मे परिवर्तन 
करना होगा। 

विकास के लिए नये दिशा निर्देशों मे सार्वजनिक क्षेत्र 
के कार्यभाग और आयोजन प्रकिया की पुन परिभाषा करनी 
होगी। 

आठवीं योजना में सरकारी क्षेत्र का कार्यमाग--सरकारी 
क्षेत्र की योजना का अपनी कियाआ के निर्धारण और विनियोग 
सम्बन्धा निर्णयो के बारे में अत्यन्त चयनात्मक रख अपनाना 
होगा और अपने उद्देश्यों की स्पष्ट परिभाषा करनी होगी। इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धातो का अनुसरण करना होगा- 

(0) सार्वजनिक क्षेत्र को केवल उन्हीं क्षेत्रों मे नितरेश 
करना चाहिए जो स्वभावत अध सरचना (|ग4॥706 
0६) से सम्बन्धित है ओर जिनसे समग्र विकास सुविधाजनक 
रूप से हो सके। 

(४0) सार्वजनिक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रो मे विनियोग करना 
चाहिए जिनसे देश के मूल ससाधनों का सरक्षण हो सके और 
उन्हे बढावा भी जा सके जैसे वन पानी एबं परिवेश विज्ञान 
(8०००४) विज्ञान तथा तकनालाजी। सार्वजनिक क्षेत्र का 
यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक आवश्यकताओ को पूरा 
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करे या समाज के दीर्घकालीन हितों जैसे जनसख्या नियत्रणु 
स्वास्थ्य शिक्षा आदि का नियमने करे) 

(0) सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकता कियाओ में जहा 
चघ्तुओ या सेवाओ का उत्पादन और वितरण होता है जब 
तक कि समाज के निर्धनतम वर्ग को सुरक्षित करा आवश्यक 
न है, बाजर अर्थव्यवस्था (१/४त००४०९०च०॥३) के सिद्धान्त 
को व्यवहार मे स्वाकार करता होगा। इसका अथ यह है कि 
कौमत का निर्धारण लागत के आधार पर किया जाएगा और 
लागत का विधारण कार्यकलापो मे पूर्ण कुशलता के आधार 
पर। 

आठवीं यौजना के दिशा निर्देश के चार केन्द्रीय 
लक्ष्य-(0) कात्र विनियोग के लिए क्षेत्रा/प्रौजेक्टो को स्पष्ट 
रूप मे प्राथमिकता देना ताकि इन्हे गाजकोषीय व्यापाए एव 
औद्यागिक क्षेत्रो और मानवीय विकास रूम्बन्यी कीढ़ियो के 
कार्यात्वयर के लिए सुविधाजनक बजाया जा सके 

(/) इन प्राथमिकता प्राप्त क्षत्रों के लिए सस्ाधन उपलब्ध 
करना और इन संसाधनों के प्रभावी प्रयोग का विश्वास 
दिलाना 

(07) देश भर मे रोजगार जनन, उन्तत स्वास्थ्य रक्षा ओर 
विस्तत शिक्षा सुविधाओं द्वार सामाजिक सुरक्षा जाल (50 
सी 4००७४ ॥९) स्पाफ्त का और 

(५) उचित सगठन एवं वितरण ग्रणाली (0लाष्टाओ 
9) शशा9) स्थापित करना ताकि सामाजिक क्षेत्रो मे विनियोग 
के लाभ इक्कित व्यक्तियों तक पहुच सके! 

आठवीं योजना फे उद्देश्य (00८0॥१८७)-आठ्बी 
योजना निम्नलिखित उद्देश्यो को प्राथमिकवा देगी-- 

(0) पर्याप्त मात्र मे रोजगार जनन (साफ़ा०,ताशा! 
8५0धवधणा) ताकि इस शवाब्दी के अन्त तक लगभग पूण 
गेजगार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके 

(४) जनता के सक्रिय सहयोग ओर प्रोत्साहनो एज 
अप्रोत्साहनो को प्रभावी योजना द्वाय जनसख्या वृद्धि को 
सीमित करना 

(४) प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और 5 से 
35 वर्ष की आयु के लोगो मे निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त 
करा 

(४) सभी ग्रामो क्या समय जनसख्या को एने का स्मफ़ 
पी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध काना जिसमे 
शेगक्षमताकरण (॥ग्रा॥णए८0०) भी शामिल है और मेहच्तरों 
के काम को पूर्णतया समाप्त करना 

(») कृषि का विकास एवं विविधोकरण (0; 5009 
07४) कर गाकि खाद्याल में आत्मनिर्भरवा प्रात की जा 


पा और निर्धात के लिए अतिरिक कायम किया जा सके 
कु 


कध्प 


(०0 अध सरचना (व७क७८धा७)--ऊर्जा परिवहन 
संचार, सिचाई को मजबूत बनाता ताकि विकाप्त-प्रकिया वो 
आत्मपोषित आधार प्राप्ठ हो ्रके। 


2 जाववी योजना के परिमाणात्मक समष्दि 
आयाम 
(ऐ0पशपााशरढ नं2एण०ए० )7शा80905 एॉ (6 
झशापर एशथ) 

आठवों योजना के सभी परिकलन 99। 92 की कौमतो 
के आधार पए किए गए हैं। 4990 9( के लिए सकल देशीव 
उत्पाद (0 0 9) की वद्धि दर 5 प्रतिशत आकी गई है और 
99। 92 के लिए इसका अतुमान 4 प्रतिशत लणया यया 
है। 

980 90 के दशक के दौरान (स्लाथन लागत पर सकल 
देशीय उत्पादन के रूप में) औप्तत वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही 
जबकि सातवीं योजना के दौरान यह 56 प्रतिशत रहो। 
सातवीं योजना मे इस वृद्धि दर का प्राप्त करने के लिए 
सकल देशीय उत्पाद का 229 प्रतिशत देशीय बचत (/00- 
एा6506 5३४४8) से और 24 प्रतिशत विदेशों बचत से 
उपलब्ध करावा गया। इस प्रकार निहित बर्द्धबाव पूजी 
उत्पाद-अनुपात (000) 4] था। 

इन सभी परिस्थितियों एव वर्तमान आधिक सकट सम्बन्धी 
कवियाइयो को ध्य'त में रखते हुए आवंबीं योजना के दौरान 
5 6 प्रतिशत कौ औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का 
लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिनियो॥ दर 
का स्तर सेकल देशीय उत्पाद का 232 प्रतिशत रखना होगा 
जिसमें से 2] 6 प्रतिशत देशीय बचत और 6 प्रतिशत 
विदेशों बचत से प्राप्त करने का निणय किया गया। अठ यह 
'विवियोग एव बचत ढाचा सावर्बीं योजग् द्वाय प्राप्त विरियोग 
ढाचे के लगभग अनुकूल ही है। 

तालिका +॥ सातवीं लौर आठवीं योजना के मुख्य 










3 जल देशीय उत्पाद 
के रूप में चृद्धि दए 

2. देशोय बचत 

3 विदेशी बचत 

4 कुल विनियेग 

5 बर्द्धमात पूदी उत्पाद 

अतुपद 


246 
6 
232 


व 
आठवीं योजना के समष्टि योगो (]/907-2०००णगरा८ 


ग&श८४०६३) का परिकलन 99] 92 कौ कोमते| पर किया 
गया है जोकि इस योजना का आधार वर्ष है। इस परिकल्पना 


68 


में स्फीति दर के कारण लागत वृद्धि के लिए प्रावधान नहीं 
किया गया। इसका यह अर्थ नहों कि योजगा काल के दौरान 
स्फीति नहीं होगी बल्कि इसका अिप्राय यह है कि वास्तविक 
रूप में ससाधनों में कयैदी नहीं को जाएगी। आठवीं योचना 
में कामत स्थिरता को बनाए रखने की आवश्यक्तां पर बल 
देते हुए उल्लेख किया गया-“भूतकाल म॑ यह अनुभव किया 
गया कि कामत में किसी भा वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 
मे तदलतुरूप वद्धि हुई परन्तु इसके साथ साथ राजस्व में 
तदनुरूप वद्धि सभ्व न हो सका। परिण'मत सखाघतों मे 
कमो की मात्रा बढता गई। सरकारी क्षेत्र मे निबचत 
(0॥553५78) की प्रवत्ति को पलटने के लिए कलत स्थिरता 
अनिवाय है ओर उसा हालत में साकार ब्यय के विकासाय 
भाग को सुरक्षित क्या ता सकता है।" 


आठवी योजना का आकार और आबंटन ढाचा 

देशोय बचत और विदेशा से उपलब्ध ससाघना (विदेशा 
बचत) का मात्रा को ध्यान मे रखते हुए (99] 92 की 
कामतो पर) आठवों योतना म 798000 करोड रुपए के 
विनयेग का व्यवस्था को गई है “ससे सकल देशाय 
उत्पाद (005 09760 ९009८) मे 56 प्रतिशत का 
बद्धि दर प्राप्त की हा सकेग'। इसका अर्थ यह है कि 
विनियोग दर 23.2 प्रतिशत होगा और वद्धमान पूजा उत्पाद 
अनुग्त 4 ] होग्ग। 

अथव्यवस्था म॑ कुल विनियोग को सावरनिक क्षेत्र और 
निया क्षेत्र मं बाया जाठ' है। साव-निक क्षेत्र के लिए 4.34000 
करोड रुपये के कुल पव्यव (09॥]95) का व्यवस्था का गइ 
है निसम॑ से 73000 करोड रुपये के चालू परिव्यय का 
अनुनान है। दस्त प्रकार सावतरानक क्षेत्र म 36) 000 क्रड 
रुपये का विनियोग शप रह जात है। इसके अतिरिक्त, निज्य 
छेत्र के लिए 4.37000 कग्चड रुपये के “वठयेत का परिकल्पता 
क' गया है। 

तालिका 2 आठवां योजना का कुल परिण्यय एवं 
विनियोग 


करोड रुपर 












] रूडशाज झेब का कल “ज्यद 
37 कल आदर 
3 झ्ावजीक कफ दि 5 | 2) 


ड़ 


हावी याए दें बट प्रस्तव जिया “य है कि सवा निक 
क्षेत्र मं 4$ प्रोट्शत ठितियात लिया हझा और वि क्षत्र 


आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 


परिवर्तन के कारण कुल विनियोग म निजा क्षेत्र म विनियोग 
की ओर अधिक झुकाव हुआ है। तुलना की दृष्टि से यह 
उल्लेख करना रचिकर होगा कि ाचवा योजना के दौरान 
साबजनिक क्षेत्र मे विनियोग का भाग लगभग 58 प्रतिशत था 
जो छठी योचता मे 53 प्रतिशत, सातवीं योना में लगभग 48 
ब्रतिशत था परन्तु आठवीं योजना मे केवल 45 प्रतिशत ही 
परिकल्पित किया गया जोकि अभा तक पचवर्षाय योवनाओआं 
में सबसे कम है। 

केन्द्र और राज्या के बाच परिव्यय के वितरण से पता 
चलता है कि केन्द्राय परिव्यय (2७ ०939) 2.54 5 
करोड रुपये होगा अथात्‌ कुल का 58 6 प्रततशत और राज्यों 
का भाग 4] 4 प्रतिशत होगा ]79985 कराड़ रुपये। पाचर्वी, 
छठा और सातवीं योजना मं, राज्या का भाग लगघग 39 
प्रतिशव था और आठवीं यादना मे व्से बढाकर 4] 4 प्रतिशव 
करने का प्रयास क्या गया है अत अपने संसाघना का बढाने 
के लिए याज्या को अपने व्यय म॑ क्टोता करवा होगा और 
अपने द्वारा चलाए जा रहे उद्यमा, विशपषकर बिच्ला बोर्डो 
और परिवहत स्वाआ से सकायश्रक ध्ागदान प्राप्त करना 
हागा। 


आठवीं योजना मे बचत और विनियोग एवं 
राशियो का अतः क्षेत्रीय प्रवाह 

तालिका 3 से पता चलता है कि सकल देश'य उत्पाद 
(577) के प्रतिशत के रूप म छठा यारना मे कुल दशाय 
बचत 9 7०० था और यह सातवों यातना मे बढ़कर 204% 
हो गया। अस्सा के दशक म बचत म मन्द वृद्ध क दा कारण 
है परिवार क्षत्र का बचत मे पिछले दशक का तुलना म॑ बहुत 
हा थाडा वद्धि हुई है हिसके लिए एक आर आशिक रूप मे 
उपभोक्ता वस्तुआ चिसस्थया एवं गैर चिरस्‍््थाया दाता को 
उपलीय म वद्धि विम्मेदार है और दूसय आर सरकार क्षेत्र 
की बचत मे तेता से हुई गिरिवट। 

टॉलिका 3 भारत में बचत की दर 
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के साझा क्षेत्र 


२. विदा विस क्षेत्र 
3 पीछा क्षेत्र 








दवा विछयाय ऊ 59 प्रारत का याहत कब ऊराया 
गहिर है कि सावाजक कब्र क प्रात हागो दृष्टओप से 





आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 


आठवीं योजना के दौरान कुल देशीय बचत सकल 
देशोय उलाद के 2]6 प्रतिशत के समान होगी। इसमे 
परिवर क्षेत्र का योगदान १7 प्रतिशत निजी नियम क्षेत्र का 
योगदान लगभग 2 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र से 2 प्रतिशत 
योगदान किये जाने की प्रत्याशा है। 

चूँके कुल बघव मे परिवार क्षेत्र मुख्य अशदाता होगा, 
इप्नतिए प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि क्या इस बचत का 
अधिकत्तर भाग भौतिक परिसम्पत (0॥)5८३॥ 8७5७७) के 
रूप मे होगा या वित्तीय बचत के रूप मे। 965 और 975 
के बाच, वित्तीय बचत मे तीब्र वृद्धि का कारण 969 मे बेक 
राष्ट्रीयकरण के चरिणामस्वरूप ग्राम क्षेत्रे में वाणिज्य बैंको 
की शाखाओ का तीर विघ्तार था जिसके ततोजे के हौर पर 
वित्तीय बचत (09003] 58977) में तीज्र वद्धि हुईं। हाल 
हो के बर्षों मे पूजी बाजार के आकार मे विस्तार के कारण 
परिवार क्षेत्र द्वार वित्तीय परिसम्पतों मे अपनी बचत लगाने 
कौ प्रवृत्ति बढी है। आठवों योजना मे इस प्रवृत्ति को और 
मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। 

सार्वजनिक क्षेत्र की बचत के दो अग हैं अर्थात्‌ सरकार 
को बचत और सरकारी उद्यमो की बचत। सारी भेत्र की 
बचत जो छठी योजना के दौरान सकारात्मक थी सातर्वी 
गोजता से 3.36 प्रतिशत तक नकारात्मक हो गयी परन्तु इस 
परिस्थिति मे और अधिक गिरावट आयो और सरकारी क्षेत्र 
का निर्बचत [0/5530778) 3990 92 मे बढकर 2.37 प्रतिशह 
हो गया। इसका सुख्य काएण यह था कि जहा छठी ओर 
सातवीं योजना के दौरान सरकारी व्यय में 5 प्रतिशत कौ 
वृद्धि हुई (सकल देशीय उत्पाद के 765% से 2.5%) 
सरकारी राजस्व में इसी अवधि के दौरान केबल 2 प्रतिशत 
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को वृद्धि हुई (65% से 8.5%5)) अत 992 97 के 
दौग़न राजस्व में 3 प्रतिशत कौ वृद्धि प्राप्त करने के लिए 
भारी प्रवास करना होगा और इसके लिए प्रत्यक्ष करो एव 
उत्पाद शुल्को (2५८5४ त0॥९5) का क्षेत्र विस्तार करमा 
होगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आठवीं योजना के 
दौरान सीमा शुल्को (2४७७४ 4४४०७) पे कमी लानी होगी 
ताकि देशीय उद्योगो को संरक्षण की मात्रा कम की जा सके। 
वित्त मत्रो ने 992 93 के बजट मे आनुमानिक कर 
(97९5०णा७१४६ 7४0) लगाकर इस सम्बन्ध ये शुरूआत को 
है। चूँकि इस कर से ग्राष्ति महत्वहीन थी इस कारण वित्त 
मत्री ने व्यवहार रूप मे इसका परित्याण कर दिया है। इसके 
अतिरिक्त, काले घन से भी साघन गतिमान करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है जोकि कर बचन का प्रधान कारण है। इसके 
लिए कडे उपायो और राजनीतिक मनोबल को आवश्यकता 
है। 

सार्वजनिक उद्यमो की बचत जो छठी योजग़ के दौरान 
2.59 प्रतिशत थी बढ़कर सातवीं योजना के दौग़ान 369 
प्रतिशत हो गयी। चाहे समग्र रूप मे यह प्रवत्ति उत्साहवर्घक 
है किन्तु सार्वजनिक उधमो की बचतो मे वृद्धि का महत्त्वपूर्ण 
भाग प्रशासनिक कौमतों (8ठगाध्रा5(९१ 95८९७) मे वद्ध 
के कारण सभव हुआ, न कि चालू व्यय मे कमा के कारण) 
सरकार द्वार आरभ किए गए आधिक सुधार इस बात पर बल 
देते हैं कि सरकार उच्चमो को अपनो एकाधिकारी शक्ति का 
प्रयोग करने का अपेक्षा अपनी कार्य कुशलता में उन्नति लानी 
होगी। इसके लिए उन्हें पूजी बाजार (एक8) ॥रथ्वा.60) 
'एवं उत्पादन बाजार (0ण79० ६(५).९)) पे प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना होगा। इस प्रतिस्पर्धा का न केवल देशोय 


तालिका 4 देशीय विनियोग और सशियों का अन्त क्षेत्रीय प्रवाह (7992 97) 






कुल विनियेग 
वित्त का स्रोत 
] अपनो बचत 
के परिवार क्षेत्र से उघार 


ख शेष ससार से उघार 


नोट 


चैकेट में दिए गए अप्कटे चाजर को कोमठ पर अनुमानित सकल देश्गेय उत्पाद छे प्रतिशत के रूप मे हैं| 


99-92 की कौमतो पर करोड रूपये 
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बाजार बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भी सामना करना होगा। 
इस कारण आठवीं योजना मे सार्वजनिक उद्यमो से कुल 
देशीय उत्पाद के 3 प्रतिशत तक बचत प्राप्त करने की 
प्रत्याशा है। 

जहा तक देशीय विनियोग का सम्बन्ध है किसी एक 
क्षेत्र द्वारा जनित बचत का प्रयोग दूसरे क्षेत्र द्वारा किया जा 
सकता है। प्रत्याशित अन्त क्षेत्रीय राशियों के प्रवाह 
(॥॥05९९०0व ॥09 0० छि05) का ब्यौरा तालिका 4 में 
दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 798 000 
बरोड रुपये (सकल देशीय उत्पाद के 23 2०) के कुल 
विनियोग मे से सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग 36000 
करोड रुपये ([0 5९५) होगा निजी निगम क्षेत्र का विनियोग 
49 000 करोड रुपये (4 3०) और परिवार क्षेत्र का 2.88 000 
करोड रुपये (84०५) होगा। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र अपने 
विनियोग के वित्त प्रबन्ध के लिए परिवार क्षेत्र को बचत से 
45% उधार लेगा और विदेशी बचद से ० प्राप्त करेगा 
क्योंकि इसकी अपनी बचत तो सकल देशीय उत्पाद का 
केबल 2 प्रतिशत है। इसी प्रकार निजी निगम ज्षेत्र अपने 
] 49 000 करोड रुपये (4 3९५) के विनियोग के लिए परिवार 
क्षेत्र से 47 प्रतिशत और विदेशी बचत से 06 प्रतिशत उधार 
लेगा क्योंकि इसकी अपनी बचत केवल 2 प्रतिशत है। केवल 
परिवार क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनो 605 ।70 करोड 
रुपये (76") की बचत मे से परिवार क्षेत्र के लिए 
2,88 000 करोड रुपये (84००) का विनियोग करेगा और 
अपनी 92% शेष बचत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निगम 
क्षेत्र को उधार दे देगा। विदेशी बचत द्वारा 55000 करोड 
रुपये (। 6०) प्राप्त किए जाएगे जिसका प्रयोग सार्वजनिक 
क्षेत्र और निजी निगम क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। 


आठवी योजना के भुगतान-शेष सम्बन्धी 
प्रक्षेपण (ए700९९७०ण४७) 
भुगठान शेष को स्थिति पिछले कई वर्षों से लगातार 
दबाव में रही है। सातवीं योजना के दौशन चालू खण्ते पर 
पारा (एपाश्शा बैलरणणाा 04 ला) औसतन 8254 करोड 
रुपये रुपये प्रतिवर्ष था। रक्त स्थिति के मुख्य कारण भारी 
व्यापर घाट और अदृश्य खाते पर अतिरेक मे गिरावट थे। 
खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप 990 मे तेल की कोमतों मे 
वरद्धि ने व्यापार शेष को वर्तमान कठिन स्थिति को भौर भो 
भयकर बना दिया। 

व्यापए क्षेत्र की स्थिति मे तुरन्त सुधार लाने के लिए 
जयात मे भारी कटौतो को गयी दौए विनिरुय दर मे परिवर्तन 
निर्यात को बढ़ाने क्‍य प्रयास किया एया। परि्'मस्वरूए, 
चापू खाते का घाटा जो सकल देप्लेय उत्पाद का १6 


आठवी पचवर्षीय योजना (7992-97) 


प्रतिशत था कम होकर 6 प्रतिशत हो गया। इससे व्यापार शेष 
की स्थिति को तो राहत प्राप्त हुई किन्तु आयात में भारी 
कटौती ने आर्थिक विकास पर दुष्प्रभाव डाला विशेषकर 
99] 92 मे औद्योगिक उत्पादन पर। इसमे खासतौर पर 
पूजी वस्तुओ के आयात मे 4000 करोड रुपये की गिरावट 
उल्लेखनीय है आठवीं योजना मे पिछले दशक के दौरान 
भुगतान शेष (99]90८6 ० 09)770॥5) की स्थिति की समीक्षा 
करते हुए स्पष्ट कहा गया-“यदि आर्थिक विकास को 
बरकरार रखना है तो भुगतान शेष की समस्या का समाधान 
विदेशी व्यापार के परित्याग में भहीं बल्कि सरचनात्यक 
समायोजन नीति ($फल्‍ढणाव ॥५]॥७॥॥८॥॥ ?0॥०५) को 
बढावा देने मे है जिससे निर्यात अधिक आकर्षक बन जाएँ 
और आयात कीमत सकेवकों के प्रति अधिक सवेदनशील।" 

इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए आठवीं योजना मे 
निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 36 प्रतिशत रखा 
गया है। परम रूप में निर्यात जो 799 992 में 44292 
करोड रुपये थे बढकर 996 97 मे 83869 करोड रुपये 
तक पहुचाए जा सकेगे। इसमे कोई सम्देह नहीं कि परिपोषण 
और विकास (8/0८४8४०९ 20 0०0८/शव८॥० दोनो 
के लिए आयात आवश्यक है। परिणामत आयात मे वृद्धि दर 
का लक्ष्य 84 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया है। परम रूप मे 
आयात जो !99] 92 में 62,345 कंग्रेड रुपये थे, बढका 
996 97 मे 93 34 करोड रुपये हो जाएंगे। 

तालिका 5 आठवीं योजना (992 97) के दौरान 

भुगतान शेष का प्रक्षेपण 
(करेड्‌ रुपये) 







४ 99] 92 








। निर्यात 33053 


2. आदात 399 65% 
3 व्यापर शेष 0 2) 69 497 
4 अदृश्य मोर +4 634 


5 चल खाते पर घाय 54863 






नोट--99] 92 असामान्य ब् होते के कारण वास्तविक 
आऊडो को न लेकर सामान्य प्रक्षेपय के आधार पर 
आऊडे लिए गए हैं। 

स्ोत आठवीं घ्रचवर्षीय योजना (992-97) खण्ड | 


आठवीं योजना को $ वर्षाय अवधि में कुल व्यप्रप 
घाट 69497 क्गेड रुपये होने की सभावना है जिसमें 
4634 करोड रुपये की पूर्ति अदृश्य मदों (7५506 
॥2705) के अतिरेक द्वारा को पाएगी। उप्त प्रकार, चालू खाते 
घर भुगतान शेत्र का घाटा 54९63 करोड रुपये (अधात्‌ 
लाभग 55000 करोड स्पये) होए। इसी कारण आठवों 


आउवीं पचदर्षीय यौजना (992-97) 


योजना में 55000 करोड रुपये विदेशों साधनों से प्राप्त 
करने का ग्रावधान किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए 
28700 करोड रुपये विदेशी सहायता के रूप मे 5000 
कंररेड रुपये वाणिज्यिक उघार (ट0क्रगशएभ एज०0७5 
08) 3000 करोड रुपये प्रवासी भारतीयों को जमा के रूप 
में और शेष 8,300 करोंड रुपये विदेशों पूजो बाजार से 
प्राप्त किए जाएंगे। वास्तव मे आठवीं योजना वाणिज्यिक 
उधार के भाग को घ्टाना चाहती है क्योंकि इसका ब्याज रूपो 
भार बहुत ज्यादा है। इसकी अपेक्षा सरकार ने बहुत से उपाय 
किए हैं जिनसे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (07४८ णिक्नह७ 
॥॥9९$४॥८४) को बढावा दिया जा सके। 


प्रा 
5 सार्वजनिक क्षेत्र की योजना (992-97) का 
वित्त-प्रबन्ध 
(क्राशशाणाएं एज 6 एफ्रगाए 86९०० 
#9]97 992-97) 

798 000 कगेड रुपये के विनियोग का वित्त प्रबन्ध 
और यदि इसमे 73000 करोड रुपये का चालू परिव्यय भी 
शामिल कर लिया जाए, तो 87000 करोड रुपये का 
वित्त प्रबन्ध एक महान्‌ प्रयास है! चूँकि निजी क्षेत्र के 437000 
करेड रुपये के वितियोग के वित्त प्रबन्ध ढावे को निश्चित 
करना समव नहीं इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4,4000 
'करोड रुपए के वित्त प्रबन्ध पर विचार करना चाहिए जोकि 
कुल परिव्यय (सार्दजनिक एव निजा क्षेत्र को मिलाकर) के 

49.55 प्रतिशत के बग़बर है। 


तालिका 6 आठवीं योजना (992-97) मे सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का प्रक्षेपिद वित्त प्रबन्ध ढांचा 

































99-92 की कौमठो पर करोड रुपये 









































































































। देशीय सप्ताघत 
'क. चालू राजस्व से अतिरिक 22,020 39563 
65॥) ७७9 (98) ( 0.3) 
ख सार्वजविक उद्यमो 4440 4840. | ),3472 ,34 449 
का योगदात (33 2) 0643) | 0849) € 34.2) 
ग. उधार एवं विविध ॥7755 202.255 | 6548 2,002)5 
(शुरू) पूजी प्राप्तिया (27!) ७66) (७३30) (622) 
उप थोग (क+ ख + ग) 28395 385400 | 2/6766 3,32॥0॥ 
(85 4) (88 8) (68) (864) 
2 विदेशों से शुद्ध पूजी 28700 28700 | ॥92उ4 स्‍9234 
आन्दर्प्रवाह (66) ७6) 50) ७0) 
3 न्यून वित्त प्रबन्ध 20000 20000 33057 33037 
6) (6) (86) (७७) 
4 कुल संसोधन 332,65 30485  ॥43400 (3॥4 657 70335 | 384,377 
(+ 2 + 3) (76 6) (34) (6000) | (87) (83) | (000) 
$ प्रज्यीय योचनाओ 78500 78500 ९ 75750 75720 + 
को लिए सहायता (-8॥) (8) (97) (897) पल 
6 सार्वजनिक क्षेत्र के 254775 379985 2.38.287 46085 उल्जठा2 









लिए ससाधव (4 + 5) (58.5) 





(45) 













(620) (8 0) 


नोढ, ब्रैक्ट में दिए गए आकडे कुल योजग एरिव्यय (केन्द्र जा राज्य) के ग्रतिशव के रूप मे है। 
अतिरिक्त सप्ताघन गतिमान (809॥02 २६७०छ८६ १।०१॥एञ ०7) को शामिल करके। 
सोत आठवीं दचवर्षोद योजग (992-97) और तौर्वी पंचवर्षोय योजना (997 2002) खण्ड ॥ 
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सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का सहभाजन केन्द्र और राज्यो 
के बीच किया जाता है। चूँके राज्यो को केन्द्र से 78500 
करोड रुपये को सहायता प्राप्त होगी इस कारण केन्द्र को 
3,32,6]5 करोड रुपये के साधन जुटाने होंगे और राज्यो को 
0] 485 करोड़ रुपये के। सापेक्ष रूप मे, केद्र को कुल 
सार्वजनिक परिव्यय के 77% का वित्त प्रबन्ध करता होगा 
ओर राज्यो को केवल 23" ० का। जाहिर है कि आयोजन-प्रक्रिया 
के लिए केन्द्र द्वारा ससाघनो को गतिमान करने का कार्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। 
तालिका 6 मे आठवीं योजना के वित्त-प्रबन्ध सम्बन्धी 
आकडे दिए गए है। समग्र दृष्टि से यह ज्ञात होता हे कि 
सावजनिक क्षेत्र परिव्यय के लगभग 89 प्रतिशत का वित्त-प्रबन्ध 
देशीय संसाधनों ([09002576 २९5०७८०९५) द्वार किया गया 
है 66 प्रतिशत का विदेशी सहायता द्वारा ओर न्यून-वित्त 
प्रबन्ध (0शी०। ध्वाथा8) द्वारा 46 प्रतिशत साधन जुटाने 
का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
वित्त-प्रबन्ध का ढाचा गैर स्फाति कारी (3०) प्रीकाणा- 
23) है। आठवीं योजना मे उल्लेख किया गया हे--“सातवां 
योजना मे न्यून-वित्त प्रबन्ध को कुल परिव्यय के 8 प्रतिशत 
तक रखने का प्रस्ताव किया गया परन्तु इसके विरुद्ध वास्तविक 
न्यून-वित्त योजना-व्यय के ।7 प्रतिशत तक पहुच गया। 
आठवीं योजना वित्त-प्रबन्ध के इस स्लोत से 5 प्रतिशत से भी 
कम प्राप्त करेगी ताकि स्प्याति को नियन्त्रित किया जा 
सके।! 
देशीय ससाघन जनन (00#८श्ञाए 7९50ए07०९ इथाश३- 
0४०॥) की मुख्य समस्या चालू खाने पर अतिरेक (छेग्राट० 
गिणा) (जछाशा! 8९६८४७९५) है ।ज्नका अनुमान 35005 
करोड रुपये लगाया गया ह--कुल योजना परिव्यय का 8 
प्रतिशत। सातवीं योजना के दौरान इस मद से लगभग 2 
प्रतिशत साधन प्राप्त किए गए। इस दृष्टि से आठवीं योजना 
मे देशीय ससाधनो के गतिमान करने का उत्साहपूर्ण प्रयास 
किया है। इस प्रकार 35009 करोड स्पये में से 22,020 
करोड रुपये केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाएगे और राज्यो 
से ।2,985 करोड रुपये के यागदान की प्रत्याशा की गयी हैं। 
स्वाभाविकत इसके लिए बेहतर राजस्व सग्रहण अतिरिक्त 
कराधान द्वारा साधन गतिमात करने और गेर योजना व्यय 
की वृद्धि को रोकने सम्बन्धी उपाय करते हागे। आठवीं 
योजना मे प्रस्तावव कुछ उपाय इस प्रकार हे-- 

] कृषि से प्राप्त प्रत्यक्ष कर राजस्व (96० [8४ 
॥९६०॥४४) जो 950 5] में 2 प्रतिशत था, कम होकर 
99५9 90 मे सकल देशाय उत्पाद का 07 प्रतिशत हो गया 
है। राज्यो को ऋषि से राजस्व बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए 
ताकि यह 950 5] के ॥.2 प्रतिशत के स्तर पर पुन पहुच 
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जाए। इससे 600 से 700 करोड रुपये का अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त होगा जबकि अभी इस मद से 750 करोड रुपये प्राप्त 
हो रहे हैं। इसके लिए कृषि पर कराधान के आधार का 
विस्तार करना अनिवार्य है। इसके लिए राष्ट्रोय विकास 
परिषद मे सहमत तेयार करना होगा। जिन राज्यों मे हरित 
कांति से लाभ हुआ है वहा कृषि-कराघान (&हाा०्पणाओ 
४७५०४४०४) के रूप में कहाँ अधिक साधन जुटाने सभव हैं। 
इस सबध मे फार्म लाबियो (807 ]000।८5) द्वारा इसका 
'कडा विरोध किया जाता है परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक 
विवेकपूर्ण दृटिकोण अपनाद चाहिए क्योंकि इस स्रोत से 
अप तक लाभ उठाया नहीं जा सका। 

2 केन्‍्द्रोय प्रत्यक्ष करो को बकाया-राशि को मात्रा 
अत्यधिक है। मार्च 990 के अन्त तक यह बकाया ग़शि 
5000 करोड रुपये थी जिसमे से अधिकतर की उगाही को 
जा सकती है। जिन राज्यो मे बकाया-णशि (»॥7९25) बहुत 
अधिक हैं उनमे हैं उत्तर प्रदेश (₹250 करोड) आप प्रदेश 
(₹ 46! करोड) उडीसा (रु 385 करोड) कर्नाटक (र 272 
करोड) तमिलनाडु (र 253 करोड) गुजरात (र 233 करोड) 
मध्य प्रदेश (₹ 47 करेड) राजस्थान (रू ]08 करोड) 
'पजाब (रु 06 करोड) केरल (रू 05 करोड) हरियाणा 
( 90 करोड)! आठवों योजना इस बात पर बल देठही 
है--"राज्यो को यह प्रयास करना ही होगा कि बे बसूली योग्य 
बकाया-राशि का लगभग तीन चौथाई सरकारी खजाने के 
लिए बसूल करे, भले कानूनों मुकदमों का फेसला न हुआ 
हो।" अत बकाया शशि में से लगभग 4000 करोड रुपये 
जुटाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं ऐसे कदम भी उठाने होगे 
कि कर दाता विशेषकर व्यापारियो को मजबूर होकर कर 
अदा करने पडे और भविष्य में बकाया राशि की मात्रा कम 
की जा सके। 

3 ऋण एव अग्रिमों की वसूली मे भी भारी बकाया-राशिया 
हैं। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अत्यधिक ढांल इसके लिए 
जिम्मेदार है। अत इसके उपचार के लिए कायवाही करनी 
होगी। 

4 क्ये की छूट विशेषकर उत्पादन शुल्क की छूट से 
बहुत-सा राजस्व छोड दिया जाता है। इन छिद्रों को कम 
करने के निश्चित रूप मे उपाय करने होगे। 

5 व्यापारियों एव व्यवसायियों (श0(९५5४0725) अधतू 
चारटर्ड एकाऊंटेर, वकोल डाक्टर, आर्मिटिक्ट, कलाकार 
गायक अभिनेता आदि बहुत ही थोडा कर देते है। चाहे 
अनुमानिक करों (शणश|0४८ 720 के माध्यम से व्यापारियों 
की कर-जाल मे लाने का प्रयास तो किया गया है किन्तु 
व्यवसायियो (00६६६००३।५) को कर-जाल (78४ ष६0 में 
लाने को दिशा मे कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए। 
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6 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के सदर्भ में पर वचन 
(7४७-८४३५॥०॥) को प्रभावी रूप में बन्द करने कौ आवश्यकता 
है। यह आशा करना कि केवल आयकर को दर घटाने से 
का राजस्व प्राप्त करने मे इतनी लोच उत्पन्न हो जाएगी कि 
कर एजस्व मे तीन वृद्धि हो जाएगा स्थिति का सही जायजा 
नहीं है। करो की दरो मे कमी के साथ कर सग्रहण मशीनरी 
बो भी मजबूत बनाना होगा। ठभी हम यह आशा कर सकते 
हैं विशेषकर प्रत्यक्ष कर राजस्व के संदर्भ मे कि इनसे 
राजस्व प्राप्ति मे वृद्धि होगी। 

प व्यय पक्ष की ओर, गेर योजना व्यय (५0॥ फ़ौआ 
€0७७॥(ण९) को निर्यात्रत करने के प्रभावों उपाय खोजने 
होंगे। इप्त सम्बन्ध मे कई सुझाव दिए गए हैं- 

(क) स्टाफ की वृद्धि और उन पर होने वाले व्यय को 
कम करना 

(ख) व्यक्त एव अव्यक्त दोनो प्रकार के साहाय्यो (50७ 
$0॥8$) को कम करना। 99 92 के बजट मे डा मनमोहन 
पिह ने उर्वतक साहाय्य में 30९० को कैतो की परन्तु 
992 93 के दौरान राजनीतिक दबाव के आधीन इस विचार 
का परित्याग कर दिया। 

(7) उच्चस्तरीय शिक्षा पर अत्यधिक साहाय्य प्राप्त है। 
इसे कुछ हद तक स्व वित्त प्रबन्धनीय (इक फिकाएणह१) 
बनाता होगा! 

(प) सिचाई दरों चिजलो फी दरो, सार्वजनिक परिवहन 
ए॒ प्ाहाय्यो को कम करना होगा ताकि इनके द्वास सचालन 
व्यय (0090१ ९४७९॥५९५) को चसूला की जा सके। 

केन्द्र एव राज्यों के स्तर पर यदि ये सभी उपाय किए 
जाए ते इनसे आठवीं योजना के दौरान 35 005 करोड़ रुपये 
का चालू राजस्व से अतिरेक प्राप्त हो सकता हैं। 


सार्वजनिक उद्यमो के अतिरेक 

केन्द्र सरकार के विभागीय एव गेर विभागांय सार्वगनिक 
उद्यम द्वारा (अतिरिक्त साधन गतिमान को शामिल करते हुए) 
9940 करोड रुपये प्राप्त करने का अनुमान है। केन्द्र 
सरकार के सार्वजनिक उद्यमो (जिनसे रेलबे भी शामिल हे) 
द्वाग आन्तरिक ससाघत जनन के रूप मे 07000 करोड 
रुपए प्राप्त करने का अनुभान है अथात्‌ सकल देशीय उत्पाद 
का 3] प्रतिशत परन्तु आठवीं योजना मे 4440 करोड़ 
स्पये का प्रावधान किया गया है। 3740 करोड रुपये के 
शेष भाग की पूर्ति अतिरिक्त संसाधन गतिमान (80009 
६८5००७८६ १॥०७॥5आ०ा) के उपायो द्वारा को जाएगी। 
याद इन उपायो का प्रयोग प्रशासित क्ोमतो (80८0/5 
(६4 ए0६७) को बढाने के लिए किया जाता हे तब ये 


73 


लागत बद्धि के कारण स्फातिकारी प्रवृत्तियों को बढावा देगे। 
भूवकाल का अनुभव इस बात की पुष्टि करता हे कि सरकार 
ग्रशासित कीमठो को बढाने के सुगम उपाय का ग्रयोग कै 
रही है इसकी बजाए इग्ने सचालन लागत (0फघजाणाओ 
००७) को कम करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 
आठवीं योजना ने सावधान किया हैं कि लागद वद्धि को 
सोमित करना चाहिए, अन्यथा यह स्फीति की ज्वाला को 
और भडकाएगी। 

राज्यीय सार्वजनिक उद्यमो विशेषकर राज्याय सिचाई 
विभाग राज्यीय बिजली बोर्ड राज्य सड़क परिवहन लगातार 
घाटे वाले उद्यम ही रहे हैं। आठवीं योजना यह आशा करती 
है कि आर्थिक सुधारों के आरभ करने के परिणामस्वरूप 
राज्यीय सरकारे भी राज्याय उद्यमो की सचालन व्यवस्था की 
समीक्षा करेगी ओर इन उद्यमों द्वारा प्रदान को जाने वाली 
सेवाओ और आदातो मे साहाय्य (५०७०५) के अश को कम 
करेगी। इनके न केवल घाटे ही समाप्त किए जाएगे बल्कि 
इनसे 4000 करोड़ रुपये का मयादित लाभ भी प्राप्त किया 
जाएगा। यह एक कठिन कार्य अवश्य है परन्तु इसके सिवा 
और कोई चारा भा नहीं। 

संसाधन जनन का सबसे महत्त्वपूण उपाय विविध पूजी 
ब्राप्तिया (४5८शद्वाल०५5 (8 रि९८९ए/5) है जिनमे 
बाजार उधार छोटी बचते, पूर्वापायी कोष और वित्ताय सस्थानो 
से ऋण शामिल किए जाते हैं। पिछली योजवाआ का अनुभव 
यह बढ़ाता है कि जब कभी भी चालू खाते से अतिरेक या 
सार्वजनिक उद्यमो के योगदान मे कभी व्यवत हुई, तो इसकी 
यूति के लिए या ते! अधिक बाजार उधार का प्रयोग किया 
गया या अधिक न्यून वित्त प्रबन्ध का। अत्यधिक बाजार 
उधार लेने मे भय यह है कि इसके परिणामस्वरूप ब्याज की 
राशि व्यय पक्ष को मंद बने जाता है जे चालू खाति से 
अतिरेक को कम कर देती हे। 999 96 के बजट मे 
ब्याज भुगतान 52,000 कग्रेड हुपये तक पहुंच गया है। 
अधिक उदारैकरण ([.9क॥$800४) के कारण सरकार को 
बाजार उधार मे निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्दा करता होगी। इससे 
उधार कौ लागत और बढ जाएगी। जाहिर है कि उधार और 
विविध यूजी प्राय्तियो मे आठवीं योजना द्वाप निघारित सीमाओ 
को पार नहों करना चाहिए। 

निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
परचवर्षीय योजना वित्त प्रबन्ध के अस्फीतिकारी ढाचे का 
निर्माण करने का प्रण करतो है परन्तु राजनातिक लाबिया, 
विशेषकर किसान लाबा सरकार को कपि कराधाव के उप्यय 
का प्रयोग करने या कृषि-आदानो (#श्ञा०णाणयाओ 905) 
पर साहाय्ये को कम करते से रोक देती हैं इस प्रकार मजदूर 
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सेवा क्षेत्रों में 042 से 070 तक कल्पित किए पए हैं। 
रोजगार-लोच में थे परिवर्तन अत्यन्त अनुचित रूप में अनुकूल 
जान पड़ते हैं क्योंकि आठवीं योजना में निजी क्षेत्र के लिए 
अपेक्षाकृत अधिक भाग का परिकल्पन किय्रा गया है जोकि 
अत्यधिक पूंजी-प्रघान बनता जा रहा है। ठदाहरणार्थ, विनिर्माण 
हेव (/400विशपाणाड़ ०००) को ही लोजिए जिसकी 
रोजगार लोच आठवीं योजना में दुगुनी हो जाने की प्रत्याशा 
है। किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में ते। संचालन व्यय कम करने के 
लिए स्टाफ कम करने का भारी अभियात चल रहा है। 
परिणामतः सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार-लोव बढ़ने की कोई 
उम्मोद नहीं। बिनिर्माण क्षेत्र में रोजगार-वृद्धि सम्बन्धी आंकड़ों 
से पता चलता है कि !980-89 के दौराव सार्वजनिक क्षेत्र में 
वो गैजगार में 2.78 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई और निजी 


पढ़ 
क्षेत्र में ऐेजगार-वृद्धि नकारात्मक थो--अर्थात्‌ -0 0 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष। चूंकि निजो क्षेत्र का महत्त्व विनिर्माण क्षेत्र के कुल 
रोजगार में बहुत अधिक था, इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार को 
वृद्धि 980-89 के दौरान केवल 0 68 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। 
अत; आठवीं योजना के दौसन इस क्षेत्र से 3.73 प्रतिशत की 
ग्रेजणर-वृद्धि की आशा करता पूर्णठया अवास्तविक है?) 
इसी प्रकार 980-89 के दौरान, परिवहन, संग्रहन एवं 
संचार में रोजगार की वृद्धि-दर .37 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही 
चस््तु आठवों योजना इस क्षेत्र से 3 83 प्रतिशत प्रतिवषे को 
कल्पना करती है। सामुदायिक एवं सामाजिक सेवाओं के 
संदर्भ में भी रोजयार-वृद्धि की दर 980-89 के दौरान 2.53 
प्रतिशत रही, आठवीं योजना में 992-97 के दौरान इसके 
429 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाने का अनुमान है। कोई जादुई 


शालिका 8 : आठवीं योजना ((992-97) में सार्वजनिक क्षेत्र यरिव्यय का वितरण 
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शवित ही रोजगार लोच मे ये कल्पित परिवर्तन ला सकती है। 
अत समग्र अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार की 26 प्रतिशत 
कौ वद्धि दर की कल्पना करना न्यायोचित जान नहीं पडता। 

नये आर्थिक सुधारों ने सभी ऐसी शक्तियों को जन्म 
दिया है जो रोजगार मे अतुणतिक वद्धि किए बिना उत्पादन 
मे बृद्धि लाने पर बल दे रही है। सुयुवितकरण 
(रशाणाश्ाइका०) पुन नियुवित पुन प्रशिक्षण और श्रम की 
छटनी (२९४शाथाणला के बारे मे बातचीत जो उदारीकरण 
'की नीतियो का परिणाम है रोजगार की वृद्धि दर वो काटती 
जा रही है। इसके साथ साथ तालाबन्दियो ([.0८५०७७७) और 
कारखानाबन्दियो (0050९५) कौ प्रकिया के तेती से बढने 
के कारण पिछले कुछ वर्षों मे बड़ा सगठित क्षेत्र जोवि नयी 
आर्थिक नीतियो का मुख्य लाभप्राप्तकर्ता रहा है भे रोजगार 
कौ वद्धि दर मे शोचनीय गिरावट आयी है। इसमे उम्मीद तो 
केवल लघु क्षेत्र तथा कषि से थी। किन्तु चूकि आठवीं 
योजना ने लघु क्षेत्र के लिए केवल ) प्रतिशत साधन लगाने 
का प्रावधान किया है आयाजको की रोजगार लक्ष्य के प्रति 
उदासीनता का प्रमाण है भले ही योजना में रोजगार बढाने 
सम्बन्धी लम्बी चौडी बाते की गयी है। आठवीं योजना के 
रोजगार लक्ष्य की समग्र परीशा से पता चलता है कि इसवा 
अनुमान अतिशयोबिंत से परिपूर्ण है और वास्तविकता की 
कसौटी पर खरा नहीं उतरता। 


5 आठवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी 


परिव्यय 
(एप॥९ 8९९०० 004) आ धार छत ए।१7) 


तालिका 8 मे आठवीं योजना के सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 
के आबटन का ब्यौरा दिया गया है। इससे पता चलता है कि 
आठवीं योजना में यह प्रयास किया गया है कि सार्वजनिक 
क्षेत्र मे ऐसे आबटन ढाचे का प्रस्ताव किया जाएं जो कमजोर 
वर्गों की आय अर्जन क्षमता को उन्‍्रत करता है और सरकार 
के विकासात्मक व्यय के अपेक्षाकत अधिक भाग की कल्पना 
करता है। इसीलिए तो आठवीं योजना मे कपि ग्राम विकास 
और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम एब सिचाई के लिए लगभग 22 
प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया है। अन्य मुख्य क्षेत्र जो 
अध सरचना सीमा बन्धन (!तबशाप्लप्ार 20अत्ठात0 को 
कम करता है ऊर्जा है जिसके लिए कुल योजना व्यय के 27 
प्रतिशत की ज्यवस्था कौ गई है। इस बात को ध्यान मे रखते 
हुए कि उद्योग एव खनिज मे बहुत से क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए 
स्पोल दिए गए है इस क्षेत्र का आबटन अपेक्षाकत निम्न स्तर 
पर रखा गया है अर्थात्‌ ॥0 8 प्रतिशत। यरन्तु आबटन ढाचे 
का अत्यन्त निशशापूर्ण पहलू यह है कि ग्राम तथा लघु 


आठवदी पचवर्षीय योजना (992 97) 


उद्योगो के लिए कुल योजना परिव्यय का वेवल । प्रतिशत 
ही रखा गया है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि आववों 
योजना मे रोजगार जनन को उच्य प्राथमिकता दी गयी है 
और इस बात को भ दृष्टि मे रखते हुए कि आर्थिक 
सरचनात्मक पुनर्गठन वी नीति के कारण बड़े तथा मध्यम 
उद्योगों मे श्रम की अधिक मात्रा जज्ब नहीं हो सकेगी बल्कि 
इसके विपरीत श्रम की छटमी (२00९॥०॥॥९७)) हो सकती 
है लघु तथा ग्राम उद्योगो को निम्न प्राथमिकता देना बाछनीय 
नहीं है। आठवों योजना मे सामाजिक सेवाओ पर 8 प्रतिशत 
व्यय करने से इस भद में थोड़ा सुधार हुआ है जिससे यह 
विश्वास और बल प्राप्त करता है कि योजना “मानवीय पूजी 
(परणाआ ८गा/ञ) को विशेषकर इसमे साक्षरता मे उन्नति 
लाकर और मजबूत बनाना चाहती है। 


6 आठवी योजना के उत्पादन लक्ष्य 
आठवी योजना मे मुख्य क्षेत्रों अर्थात्‌ कपि उद्योग और 
अध सरचना (१6#%50४८/७४०) से सम्बन्धित वस्तुओ आदानो 
(॥0५ ७) के लध्य नीये दिए गए हैं- 

(0) कृषि उत्पादन-बर्षि विकास की दृष्टि से आठवीं 
योजना खाद्यान्नो में निर्यात के लिए अतिरेक कायम करना 
चाहती है और दालो एवं तिलहनो में आमनिर्भरता प्राप्त 
करना चाहती है। कि क्षेत्र उत्पादन के सकल मूल्य (0/05% 
४०४८ ० ०४७७!) की दृष्टि से 4 प्रतिशव प्रतिवर्ष और 
सकल मूल्यर्वाद् (४१७५ १0000) की दृष्टि से 3 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष फ्री औसत वृद्धि दर प्राप्त करना चाहता है। विभिन्‍न 
'फसलो के सम्बन्ध मे लक्ष्य तालिका ) मे दिए गए है। 


तालिका 9 आउवीं योजना भे कषि उत्पादन के लक्ष्य 


का की? अर उत्पादन 
जताइत्त 
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आठवों पचवर्षीय योजना (99 2-97) 


आठवों योजना का मुख्य प्रयास चावल, दालों और 
तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाना है। पहली बार देश ने 
खद्यान्नों के निर्यात और दालो एवं विलहतों में आत्मनिर्धरता 
प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। 

कूषि-उत्पादन में बांछनोय वृद्धि प्राप्त करते की रणनीति 

के लिए आवश्यक है कि (7 शुष्क खेती (0/9 शिणाएण 8) 
पर बल दिया जाए क्योंकि कृषि-आधघीन क्षेत्र का दो-तिहाई 
भाग अपी भी सिंचाई-रहित है और प्रधानतः वर्षा पर निर्भर 
है। (४) हरित कांति (० १९ए०४४०॥) के लाभ देश के 
अन्य भागों, विशेषकर पूर्वाय क्षेत्र में पहुंचाने होगे जिसमें 
पर्याप्ठ वर्षा होती है और जिम्नको मिट्टी उपजाऊ है। (क्री 
कृषि-कुशलता को उन्नत करने के लिए अधिक थ्यान देना 
होगा ताकि पानी के व्यर्थ-प्रयोग को रोका जा सके और भूमि 
को क्षति से बचाया जा सके। 

(7) औद्योगिक उत्पादन और अधः संरचना 
विस्तार-खनव और विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन आठवीं 
योजना के दौरान 8 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने का 
अनुमान है। महत्त्वपूर्ण बस्तुओं के उत्पादन के लक्ष्य तालिका 
0 में दिए गए हैं-- 

हालिका 0 से पता चलवा है कि बहुत-सी महत्त्वपूर्ण 
वस्तुओं का देशीय उत्पादन बढ़ाने का गंधीर रूप में प्रयास 


पार 


किया गया है ताकि इन वस्तुओं के आयात को महत्त्वपूर्ण रूप 
में कम किया जा सके। इस प्रकार के प्रभाव से ही हम 
आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा 
को आवश्यकताएं कम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, 7996-97 
तक रूक्ष तेल के आयात को 33 लाख टन तक कम किया 
गया जबकि यह अब 240 लाख टन है और इसके लिए 
देशोय उत्पादन को आठवीं योजना के दौरान 500 से 650 
लाख टन करना होगा। परन्तु पैट्रोलियम उत्पादों के संदर्भ में 
चाहे उत्पादन जो 99-92 में 490 लाख टब से बढ़कर 
496-97 में 620 लाख टन हो जाने की संभावना है, इनके 
आयात इसो अवधि के दौरान 94 लाख टन बढ़कर 229 
लाख टन हो गये। इसका मुख्य कारण इन बस्तुओं की मांग 
का तीब् विस्तार है। उर्वरकों के संबंध में भी ऐसी ही 
परिस्थिति देखने में जान पड़ती है। परन्तु तैयार इस्पात का 
उत्पादन 228 लाख टन तक बढ़ जाने से लगभग आत्मनिर्भरता 
प्राप्त हो जाएगी। 

भारत में तांबे, जस्ता, अल्युमितियम और सीसे के उत्पादव 
की कमी है। उत्पादन में आयोजित वृद्धि के बावजूद इन 
धातुओं का आयात जारी रखना होगा। 

बिजली के उत्पादन में 76 प्रतिशत की बार्पिक बुद्धि-दर 
से बिजली के समरण की कमी अपेक्षाकृत कम हो जाएगी जो 


तालिका 0 : चुनी हुई वस्तुओं का उत्पादन 





499-92 


१ कोयला (लाख टन) 
बह रुक्ष तल (लाख टन) 

3 कच्चा लोहा (लाख टन) 
4 चौनी (लाख टन) 

$ कपड़ा (अरब मीटर 

6 पैट्रेलियम उत्पाद (लाख टन) 
7 उर्वरक (लाख टन) 

8 प्रीमेट (लाख टन) 

9 तैयार इस्थात (लाख टन) 

0 अल्यूमिनियप (हजार टनो 

24 वाब्य (संशोधित) (हजार रत) 
]2 बिजली (अरब किलोबाट घंटे) 
3 रैलबे याताय'त (लाख टन) 


स्रोत ५ आठतीं पंचवर्षीय योजना (2992-97) से संकलित णर्वं परिकलित 


996-97 | वृद्धि (७) 





औसत 










वास्तविक उत्पादन औसत 
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36 

ला च्ब 
]65 55 
262 38 
5ब5 उ35 
7 42 
693 76 
शव 06 
5480 93 
35.3 93 
4१5 2 3 
अं24 9 30 
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आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 


तालिका ! : सामाजिक विकास के कुछ सूचक 








99 996-97 
] जीवन प्रत्याशा पुरुष 7 6] 
स्त्री 587 6] 
2 शिशु मृत्यु-दर (प्रति ।000 जन्म) 78 68 
3 पृत्यु-दर प्रति 7000 309 87 
4 जन्मदर प्रति !000 289 257 
5 प्रजनन दर प्रति ॥000 505: 4(30 
6 साक्षरता <र (%) 

]$ से १5 वर्ष 560 900 
7 वर्ष से ऊपर 520 750 
8 खाघालो का प्रति व्यक्ति उपभोग (किलोग्राम) 4820 93 6 
8 (४) बिता पीने के पाती वाले ग्राप (हजार) 30 0 
(00) आंशिक रूप में सुविधा प्राप्त ग्राम (हजार) 7500 0 

9 रोशनी के रूप मे बिजली (परो का प्रतिशत) 
ग्रामीण शा 50 
शहरी 75 80 





ब्ोत; आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97), खण्ड 


कि औद्योगिक उत्पादन पर एक मुख्य सीमाबन्धन है। परन्तु 
चूकि बिजली की मांग कहीं अधिक तेजी से बढ रही है, मांग 
ओर पूर्ति मे कुछ अन्तर तो बना ही रहेगा। 

इन सभी समस्याओ के बाबजूद आठवीं योजना के 
दौरान औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 
बढ़ेगा जो यदि एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं, हो मर्यादित 
लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता। 


7. सामाजिक विकास के कुछ सूचक 
(500 वातांतथा075 ० $0ल0ंग्र 0९एलेणाजाशा) 


आठवीं योजना में सामाजिक विकास के सूचकों सम्बन्धी 
कुछ लक्ष्य तय किए गए है ताकि जीवन की गुणवत्ता में 
उललनति हो। (देखिए तालिका 2) 

आठवीं योजना में इस बाव का उल्लेख किया है कि 
भारतीय जनसंख्या 4990 की जनगणना के अनुसार 844 
करोड़ हो गयी है। जनसंख्या की यृद्धि-दर, चाहे अस्सी के 
दशक में थोड़ी कम है, फिर भी यह लगभग 24 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष है जोकि काफी ऊंची है। यदि यह प्रवृत्ति बनी रही, 
तो सन्‌ 200! तक भारत की जनसंस्या !00 करोड तक 
पहुच्र जाएगी। आठवीं योजना ने इस कारण साफ शब्दों में 
लिखा है-“यदि इस प्रवृत्ति को रोका न गया, हो हमारे देश 





के करोड़ों व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देना 
संभव नहीं हो सकेगा।" इस वृद्धि को रोकने के लिए 
जन-आंदोलन कायम करना होगा। सामाजिक कारण-तत्त्व 
जैसे स्त्री-साक्षतता, विवाह के समय आयु, स्थ्रियों के लिए 
रोजगार के अवसर शिशु यृत्यु-दर मे कमी जन्म-दर के मुख्य 


" निर्धारक ऐ। आठवां योजना में शिशु मृत्यु-दर 996-97 


तक 78 से कम करके 68 पर लायी जाएगी, साक्षरता दर 
(.0९८३०५॥४४०) जो 499-92 में 52 प्रतिशव थी, 7996-97 
तक बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक ले जायी जाएगी। इसके 
परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि जन्मदर जो 
99-92 में 289 ग्रति हजार थी कम होकर 996-97 
तक 257 हो जाएगी और सन्‌ 2006-2007 तक और 
गिरकर 27 हो जाएगी। 
साक्षरता (४४०५) 

आठवीं योजना में 5 से 35 वर्ष के आयुवर्ग में 00 
प्रतिशत साक्षरता सभी राज्यों में प्राप्त की जाएगी। इसके लिए 
]] करोड़ वयस्कों (५१०७) को साक्षर बनाना होगा। इस 
उद्देश्य के लिए साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े राम्यों अर्थात्‌ 
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और 
उड़ीसा मे भरसक प्रयास करना होगा। 


आठवीं पदवर्षीय योजना (2992-97) 


पीने का पानी 

आठ्वीं योजना में यह उल्लेख किया गया है कि प्लाठवीं 
योजना के आप में (] अप्रेल 985) मे ।62 लाख गाँव 
ऐसे थे जहा पानी का कोई स्रोत नहीं था। इनमे से [54 लाख 
गाँव में पानी का ज्लोत उपलब्ध कराया गया। अत केवल 
8394 गाँव बिना पानी के स्रोत के शेष रह गए हैं। परन्तु 
सरकारी मानदण्ड के अनुसार 250 व्यक्तियों की जनसंख्या 
को 5 किलोमीटर दूरी के अन्हर्गत पानी का खोल उपलब्ध 
होगा चाहिए। यह थोडा कडा मानदण्ड है। इस बात का 
प्रयास करना चाहिए कि पानी अधिक सुविधाजनक रूप में 
उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त, पानी कौ गुणवत्ता (008। 
॥9) को भी उन्‍्तत करना चाहिए ताकि “सुरक्षित घौते का 
पानी" जनता को उपलब्ध हो! अठ पीने के पादी की 
समस्या के समाधान को ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 


कमजोर वर्गों का सरक्षण 

आठवीं योजना पिछड़े क्षेत्रे और समाज के कमजोर घर्गों 
को ओर अधिक ध्यान देना चाहती है। पर्याप्त भोजन की 
उपलब्धि, सुफीति पर नियन्त्रण सार्वजनिक वितरण ग्रणाली 
का प्रभावी सचालन और ऐसे विकास कार्यकम जो अधिक 
गेजगार-जनन करते है गगीडों की दशा सुधारने की रणनीति 
का मुख्य अग हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं 
के नामाकन (ए7700७॥) ओर इनमे से पढाई छोडने वाली 
लड़फियो कौ सख्या कम करने की ओर विशेष घ्यान दिया 
जाएगा। 

आठवीं योजना बहुत से सराहनीय उद्देश्यो से आरभ की 
गयी है। इसमे उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्य का समन्वय 
किया गया है। इसमे देश के पिछड़े क्षेत्रो और कमजोर वर्गों 
को ओर भी ध्यात देने यर विशेष बल है। किन्तु योजना को 
सफलता इस बाते से आकी जाएगी कि यह किस हद तक 
रोजगार का बिस्तार करती हे ओर कीमत की वृद्धि को 
निय॑त्रित करती है। उत्पादन लक्ष्य महत्त्वपूर्ण है किन्तु सामाजिक 
न्याय भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। आठवीं योजग को यह 
प्रमाणित कएना है कि क्‍या यह स्राधाजिक न्याय के साथ 
बिकास को प्रोन्‍्लते कर सकतो है। 


8. आठवी योजना की प्रगत्ति की समीक्षा 

नौबों प्रवर्षीय योजगा (997 2002) में आठवीं 
पचवर्षीय योजना को समग्र प्रगति को समोक्षा करते हुए 
उल्लेख फिया गया 'आठवों योजना में बाजार कीमते पर 
सकल देशोय उत्पाद के रूप मे ओम्नत वृद्धिरर के 655 
प्रतिशत तक रहने को सभावना है। इसके लिए सकल देशीय 
उत्पाद का 25 ग्रतिशव विवियोग किया गया जिसके 
परिणामस्वरूप बद्धमाव पूजी-उत्पाद (तठाल्याश्ाप् 


3279 


09फ्राभ-09एण १०४०-९0) अनुपात 39 रहेगा जोकि 
आठवों योजना में परिकल्पित 4 के आकडे से महत्त्वपूर्ण 
रूप में कम है। 980 के दशक के दौरान अनुभव किए गए. 
अपयेय की दीर्यावधि के विर्द्ध आठ योजना की अवधि 
के दौरान देशीय बचत दर महत्त्वपूर्ण कूए मे बडकर सकल 
देशीय उत्पाद के 24 प्रतिशव तक पहुच गयी जबकि आठवीं 
योजग़ के लिए बचत दर का लक्ष्य 2) 6 प्रतिशत रखा गया 
था। यह एक सकारात्मक उपलब्धि है और इसका भावी 
विकास पर सदुष्रभाव पडेगा। दूसते ओर, विकास दर मे 
प्रधावी उन्नति के परिणामस्वरूप समग्र बर्द्धगान पूजी उत्पाद 
अनुपात में अधिक तोौब्र कमी होनी चाहिए थी विशेषकर 
कृषि विकास में वृद्धि के कारण, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 
चिन्ता का ग्रुख्य विश्य यह है कि आधारसरचन क्षेत्रो मे से 
कुछ एक मे वर्द्धमात पूजी उत्पाद अनुप्ाव में मद्ृत्त्वपूर्ण 
चूद्धि हुई है।" 

अत आठवीं योजना की प्रगति मे छिपी हुई कुछ 
'कमजोरियो की छानबीन करना रुचिकर होंगा। 

] सार्वजनिक क्षेत्र के भाग में तीब्र गिरावर--आठवों 
योजना मे सार्व॑जनिक क्षेत्र के विनियोग के आयोजित 45 2 
अतिशत भाग के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग मे 
वास्तविक भाग केवल 33 6 प्रतिशत हो गया। अत आठवीं 
योजना के विनियोग ढाचे मे तीव्र विकृति उत्पन्न हो गयी। 
नोबीं योजना मे इस सम्बन्ध मे ठीक उल्लेख किया गया 


तालिका 72 आठवीं योजना के समग्र-आर्थिक योग 
वास्तविक 





[ दाजार कौमतो पर सकल देशौय उत्पाद 6.5% 
बाजार कौमतो पर सकल देशीय उत्तपाद के प्रतिशत रूप में 


2 विनियोग दर 2500 
3 देशाय बचत दर 24 ]९ 
4 चालू खाते का घादय 99% 
5 बद्धमान पूजी-उत्पाद अनुपात ३9 
6 निर्वाद वृद्धि दर धरविशत प्रतिवर्ष) 03 


7 आयात बृद्धि-दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष) 58 





झ्ोद जौर्दों चवर्षीय योजवा (997-2002), खण्ड [ 

“कुल विनियोग मे सार्वजनिक क्षेत्र के भाग में लगातार 
'कटौवी के परिणामस्वरूप अपने विनियोग व्यवहार द्वायर सरकार 
की अर्थव्यवस्था के ढाचे को सुनिश्चित करने को क्षमता 
महत्त्वपूर्ण रूप मे समाप्त हो गयी है।"र इसको तुलना से 
3 अप 4अ 3 पटक अल तक कपल म 
4 शिवागाए ए०ाशाा00 (998) #फ्राम्क2 32% 228 


/7997-72032), 8 77, # 35. 
2 तद्रैव 


80 
छठी योजना (980 85) फे दौगन सरकारी गेत्र के विनियोग 
का भाग 47 8 प्रतिशत था और यट सातवीं योजना (!985-90) 
में 457 प्रतिशत था। 

तालिका 3 कुल विनियोग मे सरकारी क्षेत्र-विनियोग 


का भाग 
प्रतिशत 
आयोजित. वास्तविक 
पाचय्यीं योजना (974 79) 576 433 
छठी योजना (980 85) 529 478 
सात योजना (98$ 90) ब78 457 
आठवीं योजना (॥992 97) 452 336 


स्रोत तम्रैव पृ 53 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसवे विरद्ध, सकल 
देशीय उत्पाद थे 25 प्रतिशत के रूप मे कुल विनियोग 
आठवीं योजना द्वारा निर्धारित 23 प्रतिशत के लश्य से महत्त्वपूर्ण 
रूप मे अधिक उपलब्धि ऐ। यह बात भी दृष्टि मे रखनी 
होगी कि सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 
सार्जजनिक विनियोग में 2 प्रतिशत कौ गिराबट आयी है और 
यह ॥04 प्रतिशत से घटकर ४84 प्रतिशत रह गया है। इसवी 
2 प्रतिशत गिरावट का प्रभाव अनानुपातिक रूप मे आधार 
सरचना--आर्थिक एव सामाजिक दोनों-पर पडा। सकारात्मक 
पथ में निजी विनियोग को कुछ प्रोत्साहन मिला है और यह 
१26 प्रतिशत के लश्य से घढकर 66 प्रतिशत शो गया।' 

2 आठवीं योजना मे वास्तविक विनियोग मे 
मिरावट-वास्तविक रूप में 7996 97 फ्री कीमतो पर 
500000 करोड़ रपये के आयोजित विनियोग के विरुद्ध 
वास्तविक विनियोग 462400 करोड रुपये होगा अर्थात्‌ 
कुल आयोजित विनियोग का 92 प्रतिशत। दूसरे शब्दों मे 
वास्तविक विनियोग मे समग्र रूप मे 8 प्रतिशत की कमी 
रहेगी। त्तालिका 4 वा ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता 
चलता है कि कृषि कौ सबसे अधिक उपेक्षा हुई है और इस 
क्षेत्र मे वास्तविक विनियोग आयोजित विनियोग का केवल 
59 प्रतिशत था। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र (अर्थात्‌ उद्योग) 
में यह आयोजित विनियोग का 57 प्रतिशत था। इसके 
पश्चात्‌ वास्तविक विनियोग में तीक्न गिरावट परिवहन (आयोजित 
विनियोग या 76 प्रतिशत) मे हुई और इसके बाद बिजली 
और निर्माण का नप्बर आता है। अत आठवीं योजना की 
मुख्य कमजोरी कृषि तथा आधार सरचना क्षेत्रो के बचाव के 
लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध न कराना थी। इन क्षेत्रों के 
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आठवी पचवर्षीय योजना (992-97) 


विरुद्ध, सन्‍न एवं सदात और सचार क्षेत्रों में अपेक्षाकृत 
अधिक विनियोग का मूल कारण तेल और टेलीसचार क्षेत्रों 
द्वात समग्र रूप मे अधिक आन्तरिवः संस्ताधन जुटाना था। 
तालिका 4 सार्वजनिक क्षेत्र मे आयोजित और 
आठवीं योजना के दौरान वास्तविक विनियोग 
8996-97 की कीमतो पर हजार करोड़ रुपये 











क्षेत्र आयोजित वास्तविक आयोजित 
का प्रतिशत 

॥ शूपि 649 383 59 
2 खत और खदान 407 595 ॥46 
3 विनिर्माण 582 332 5 
4 बिजली आदि 46 234 हा 
5 निर्माण ] 39 89 
6 परियद्दन 696 5१0 य6 
7 चार 373 435 7 
8 सेगए 833 076 29 
कुल 5000 462 4 92 


ग्रोत योजा आयोग नौवीं पैचवर्षीय योजना 
(997 2002) सण्ड | पृ62 


3 आठवीं योजना मे क्षेत्रीय वृद्धि दरे-आठवीं 
योजना मे प्राप्त क्षेत्रीय वृद्धि दरो का अध्ययन करने से पता 
चलता है कि चाऐ कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रे मे सार्वजनिक 
क्षेत्र द्वागा किया गया वास्तविक बिनियोग आयोजित विनियोग 
चा 59 प्रतिशत था कृषि शेत्र मे 37 प्रतिशत की वृद्धि दर 
रिकार्ड की गयी जोकि 3 प्रतिशत के लक्षित स्तर से ऊंची 
थी। यदि अधिक विनियोग ह्वारा सिचाई आधीन क्षेत्र वा और 
बिस्तार किया जाता और अपेक्षाकृत आपिक क्षेत्र को अधिक 
उपजाऊ बीजो के आधीन लाया जाता तो कृषि की वृद्धि दर 
और भी ऊंची ऐ सकती थी। परन्तु मानसूत के पाचो अच्छे 
वर्ष होने के कारण कृषि वी 37 प्रतिशत की उच्च चृद्धि दर 
प्राप्त हो सकी। 

किन्तु खनन एवं खदान मे 8॥ प्रतिशत के लक्ष्य के 
विरुद्ध 4। प्रतिशत की वृद्धि दर रिकार्ड य्री गयी और 
बिजली क्षेत्र मे 82 प्रतिशत के लश्य के विरुद्ध 76 प्रतिशत 
की वृद्धि दर प्राप्त हुई। निर्माण क्षेष मे ऊुछ अभाव अनुभव 
किया गया। नौपी योजना के दौरान इन क्षेत्री में धृद्धि दर की 
कमी यो दूर वरना होगा। 

अन्य क्षेत्रों मे आठची योजना द्वारा लखित यूद्धि दरे प्रप 
कर ली गयीं। यह बडी संतोषजनक उपलब्धि है कि विनिर्माण 


आठवीं पचवर्धीय योजना (992-97) 


तालिका [5 आठवों योजना मे क्षेत्रीय वृद्धि-दरों का 














स्वरूप 
क्षेत्र बृद्धि दर वर्द्धआान 
(प्रतिशत). पूजी-उत्पाद 
अनुपात 

) कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र 37 23 
2 खनर एव खान 4] 53 
3 विनिर्माण 95 थ7 
4 बिजलो गैस और पानी 76 63 
$ विनिर्माण 44 ह है. 
6 व्यापार 00 08 
7 रेल परियहन शव 340 
8 अन्य परिवहन 75 क्उ 
9 सचार 39 73 
0 वित्ताय सेवाएं 89 एड 
।] सार्वजनिक प्रशासन 43 8व 
)2 अग्य सेवाएं 53 60 
कुल 6.5 39 
खोक कैद घृ 74 


क्षेत्र ((गाएच्रिएप्ता& ४८८७०) में 95 प्रतिशत की वार्षिक 
वृद्धि दर प्राप्त की गयी जबकि आठवीं योजना द्वारा इस क्षेत्र 
के लिए 75 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था। 

क्षेत्रीय वृद्धि-दरों की समीक्षा करते हुए नौवीं योजना मे 
डल्लेख किया गया “आठवीं योजना के दोरान सबसे तेज 
पफ्तार से बृद्धि-दुर प्राप्त करने दल; क्षे व्यपाए है जिसमे 
0 प्रतिशत की ब्रार्षिक वृद्धि-दर से प्रगति हुई। यह बिल्कुल 
असामान्य स्थिति हे क्योंकि व्यापार क्षेत्र और व्यापार के लिए 
वस्तुओ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रो अर्थात्‌ कृषि खनव और 
विनिर्माण मे दौर्घकालीन सम्बन्ध लगभग समान वृद्धि दर की 
रूप में रहा है। इस घटना चक्र का एक कारण यह हो 
सकता है कि आर्थिक सुधारे के परिणामस्वरूप लाथ को दरो 
मे महत्त्वपूर्ण रूप मे चूद्धि हुई है।'* यह सत्य हो जान पडता 
है क्योंकि आठवीं योजना के दौरान थोक कौमत सूचकाक मे 
88 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई और औद्योगिक 
श्रमिको के उपभोक्दा कीमत सूचकाक मे 93 प्रतिशव और 


५४ चछाममामामाभाााााारतभमरथचआभआालकआकक 
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8+ 
कषि-श्रमिको के उपभोक्ता कौमत सूचकाक मे 99 प्रतिशत 
को वृद्धि हुई। 

4. निर्धनता-अनुपात में गिरावट-नोवीं योजना मे 
996 97 के लिए निर्धनता-अनुपात के प्रक्षेपण (7०९० 
#०१9) 7993 94 और इससे पूर्वकाल कौ प्रवृत्ति के आधार 
पर तैयार किए गए हैं और आठवीं योजना में 6.5 प्रतिशत कौ 
सामान्य वृद्धि दर ओर इसके साथ कृषि मे प्राप्त 37 प्रतिशत 
कौ वृद्धि के प्रभाव को आका गया है। 


तालिका 76 राष्ट्रीय विर्घनता-अनुपात के प्रक्षेपण 








प्रतिशत 
क्षेत्र 993 94 996 97 
ग्रामीण 373 3055 
नफरोय 324 2558 
कुल 360 298 


खो तत्रेब, पृ 35 और 39 


५१99३ 9$ और ।996-97 के बीच प्रतिव्यक्ति डपभोग 
की वृद्धि के परीणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता का 
आपात घटकर 30.55 अतिशह, रगगीय क्षेत्र में 25.28 प्रत्रिशत 
और समग्र देश के लिए 298 प्रतिशत हो गया" 
निर्धनता-अनुपात में 2 26 प्रतिशत की वार्षिक ओसत वृद्धि-दर 
देश के लिए अत्यन्त सम्तोष का विषय है क्योंकि 973 74 
और 993 94 मे निर्घधनता अनुणत 549% से कम होकर 
360" हो गई अर्थात्‌ निर्धतता भे कमी कौ औसत वाधिक 
दर 095 प्रतिशत थी। 

3 कौमत क्षेत्र में मिश्रित निष्पादन--कामतो के क्षेत्र 
में अर्थव्यवस्था का विध्यादन मिश्रित रहा। स्थिरीकरण के 
उपायों के परिणामस्वरूप थेक कोमत सूचकाक की स्फीति दर 
(छद्म८ ० प्रातव।०ण) जो 499 9३ से 737 प्रतिशव थी 
पिए्कर 992-93 में 0 प्रतिशत और ॥993 9+ में और 
'मिरकर 83 प्रतिशव हो गयी। किन्तु 994 95 में स्फीति दर 
पुत बढकर ॥04 प्रतिशत हो गई। 995 96 के दौरान 
स्फीवि-दर गिएकर 78 प्रतिशत और 996-97 में 64 
प्रतिशव के निम्त स्तर पर पहुंच गयी। समग्र आठवीं योजना 
के लिए थोक कौमव सूचकाक को औरत बाषिक वृद्धि-दर 
88 प्रतिशठ थी। परन्तु उपभोक्ता कौमत सूचकांक जो कि 
जव-कल्याण का बेहवर सूचक है को ओद्योगिक श्रपिकों के 
लिए वार्षिक वृद्धि दर 93 प्रतिशत ओर कृषि श्रमिकों के 
लिए 99 प्रतिशत रहो। 


+-+--+++त___ह0हैह॥ह॥/ह/म0 
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82 
तालिका 7 कौमतो मे वृद्धि की प्रवृत्ति 


सातवीं आठवीं 
योजना योजना 
थोक कीमत सूचकाक 56 88 
औद्योगिक श्रमिकों के 
लिए उपभोक्ता कौमत सूचकाक 796 93 
'कषि मजदूरों के लिए 749 99 
उप को सूचकाक 


5 विदेशी क्षेत्र सम्बन्धी काफी अच्छा निष्पादन- 
विदेशी क्षेत्र मे अर्थव्यवस्था ने अच्छा निष्पादन दिखाया है। 
विदेशी मुद्रा रिजर्व जो जुलाई 99! मे एक दम गिरकर 
! अरब यू एस डालर हो गये थे मार्च !997 तक बढकर 
264 अरब डालर तक पहुच गए। चालू खाते का घाटा जो 
सातबीं योजना के दौरान सकल देशीय उत्पाद का औसतन 
24 प्रतिशत था और 990 9] मे 32 प्रतिशत के उच्च 
स्तर पर पहुच गया था आठवी योजना के दौरान औसतन 
24 प्रतिशत रहा। यह योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य के 
अनुकूल ही था। इस उपलब्धि का एक बडी सीमा तक 
कारण हमारे निर्यात का यू एस डालें के रूप मे आठवीं 
योजना के दौरान 3 प्रतिशत कौ औसत वार्षिक वृद्धिन्दर 
से प्रगति करना था| चाहे इसके विरुद्ध आयात की औसत 
चुद्धि दर 47 प्रतिशत थी। यह बात अत्यन्त निशाशाजनक 
है कि 996 97 के दौरान निर्यात की बाद्ध दर एकदम 
गिरकर 4 प्रतिशत और आयात की वृद्धि दर 5॥ प्रतिशत 
हो गयी। 996 97 मे निर्यति को वृद्धि दर मे तीव्र गिरावट 
चिन्ता का विषय है। 


तालिका 8 विदेशी ससाघनों को समोने का सामथर्य 
सकल देंशीय उत्पाद का प्रतिशत 


चालू खाते पूजी विदेशी विदेशी मुद्रा 








का घाटा अर्न्तप्रवाह विनियोग .. रिजर्व 
(मद्दीनो के 
आयात के 
रूप में) 
992 93 8) ]79 02 48 
]993 94 045. ३76 ॥64 02 
994 95 का. 30॥ 58 ह्व 
7995 96 778. 442 742 60 
996 97 ]05... 297 5 69 
आठवीं योजना ]24.. 258 32 कठ 


की औसत 
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आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 


नौवीं योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्ध 
विदेशी सस्नाधन न समो पाने की सामर्थ्य को रेखांकित किया 
हैं इसमे उल्लेख किया गया। “वस्तुत कुल विदेशी पूजी 
अर्न्वप्रवाहो और चालू खाते के घाटे मे लगातार बना हुआ 
अन्तर एक काफी सवेदनशील भाष है जो अतिरिक्त ससाधन 
उपलब्धि की मात्रा का सकेत देता है जिसके प्रयोग हार 
विनियोग दर और वृद्धि दर उन्नत की जा सकती थी। आर्थिक 
सुधारों के आरभ और विदेशी विनियोग के उदारीकण के 
पश्चात्‌ ऐसी परिस्थिति योजना काल की पूर्ण अवधि के 
दौरान लगातार बनी रहो यह देखा जा सकता है (तालिका 
8) कि आठवीं योजना के दौराम अर्थव्यवस्था अपने 
विनियोग योग्य ससाधनो की सपूर्ण उपलब्ध राशि का उत्पादक 
रूप मे प्रयोग करने मे असमर्थ रही। वास्तव मे विदेशी 
विनियोग प्रवाह भी पूर्णतया भौतिक ससाधनों (2॥950व। 
८४०७०९७) के रूप भे समोए न जा सके।"* अब विदेशी 
पूजी अर्न्तप्रवाहो को विदेशी मुद्रा रिजर्व बढ़ाने के लिए 
प्रयुक्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास औसतन 
साठ मास के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार 
उपलब्ध हैं। 27 फरवरी )998 पर भारत के पास 27.56 
अरब यू एस डालर का विदेशी मुद्रा रिजर्व उपलब्ध था 
जोकि 8 मास के आयात के लिए काफी है। आवश्यकता इस 
बात की है कि विदेशी पूजी अर्न्वप्रवाहो को भौतिक परिसम्पत्तियों 
में परिवर्तित किया जाए और पावर, ऊर्जा और सिचाई के रूप 
में आधा सरचना (॥08&0८७८) विकसित की जाए जोकि 
हमारे विकास पर मुख्य सीमाबन्धन है। 

6 बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या-आठवीं 
योजना के दौरान अनुभव की गयी उच्च वृद्धि दर का क्या 
प्रभाव पडा इस का गहन विश्लेषण जरूरी है क्योंकि 
अन्ततोगत्वा बेरोजगारों और अल्परोजगार कौ मात्रा गरीबी 
रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का तनर्धारण करती हैं" 


तालिका ।9 भारत से रोजगार की वृद्धि दर 








अवधि रोजगार की वृद्धि दर 
है ५:62 22 मिमी बह 2002%:2:2 26. 22:72: टन 
978 83 232 
983 94 23] 
994 97 थ्वा 
झ्ोत तत्रैव यू 204 


यह एक अत्यन्ध उत्साहवर्धक लक्षण है कि रोजगार की 
वृद्धि दर जो 983 94 के दौरान 23] प्रतिशत थी 994 97 
के दौरान बरढकर 247 प्रतिशत हो गयौ है चाहे यह अभी 
६2:42 70270 0246/6:%/ : 20:70 20 8872: 
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आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) 


भी आठवीं योजना के 2.6 प्रतिशत के लक्ष्य से नीची है। 
परिणामतः खुली बेपेजगरी को मादा जो 993-94 में 2.02 
प्रतिशत थी, कम होकर 996-97 में 92 प्रतिशत हो गयी 
है। वास्तविक समस्या तो अल्परोजगार कौ है क्योंकि गरीब 
बेरोजगार रहकर जी हो नहीं सकते और इसलिए वे कुछ न 
कुछ करता आरंध कर देते हैं (अंश-कालौन या स्वरेजगार) 
ताकि वे कुछ तो कमा सकें। मुख्य प्रश्न अल्परोजगार को 
कम करना है और श्रप की समग्र मांग को बढ़ाना है ताकि 
अल्पगेजगाए ध्यक्तियों को बेहतर मजदूरी प्राप्त हो सके। 
दूसरे शब्दों में, रोजगार की गुणवत्ता उनन्‍्तत करनी होगो। इसमें 
सन्देह नहों क्लि जहां 987-88 में अल्परोजगार की मात्रा 
46 प्रतिशत थी, यह 993-94 में कम होकर 8.6 प्रतिशत 
हो गयी। यदि बेरोजगारी और अल्परोजयार के प्रभाव को 
जोड़कर देखा जाए, तो यह कूल श्रम-शक्ति का 70.45 
अतिशत था। इस दृष्टि से, चाहे आवीं योजना के दौरान प्राप्त 
सफलता अभिनम्दनीय है किन्तु यह पर्याप्त नहीं। 

7. आठवीं योजना के दौरान सामाजिक छेत्र कल्याण 
में गिरवर आयो--सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्यु परिवार 
कल्याण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण 
आदि) का भाग कम होकर १6.7 प्रतिशत हो गया जबकि 
आठवीं योजना में इसके लिए १8.2 प्रतिशत का प्रावधान था। 
यह बात अत्यन्त निराशाजनक है कि आयोजक मानवोय 
संस्ताधन (#0छञ४ १९४०ए७८९ 6४९०ए9एथा० विकास को 
उत्पादिता का स्तर उन्नत करने के लिए अनिवार्य तत्व नहीं 
मानदे। मौर्बी योजना के दिशा-निर्देश पत्र (॥एए/03८॥ एब- 
ए५) में इस बात का निस्‍्न शब्दों में उल्लेख किया गया: 
“सामाजिक क्षेत्रों अर्थात्‌ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, 
स्त्री एवं बाल विकास, पृह-निर्माण, जल-म्ंपरण और नगरीय 
विकास जो पूर्ण रूप में अपने योजना-परिव्यय के वित्त 
प्रबन्ध के लिए बजटोय साधनों पर निर्भर करते हैं, के 
जिष्यादन में ज्यय में गिराबट के कारण कमो व्यवित हुई" 

8. आठवों योजना के दौरान कृषि उत्पादन में 3.7 
प्रतिशत की औपतत वार्षिक चृद्धि हुई-जहां तक खाद्यान्‍त 
उत्पादन का सम्बन्ध है, यह 994-95 में बढ़कर ॥,95 
लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया परन्तु 995-96 में 
पुन; कम होकर .850 लाख टन हो गया किन्तु 996-97 
में यह पुनः फिर तेजी से बढ़कर [,985 लाख टन पर पहुंच 
गया। समग्र योजनाकाल के दौरान खाद्यान्न-उत्पादन को 
वृद्धि-दर 3.37 रहौ। यह उपलब्धि आठवीं योजना द्वारा 
निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। खाद्याल के उत्पादन 
को ]996-97 तक 2,00 लाख टव एक बढ़ाने में आठवों 
योजना विफल हुई। इस निम्न स्तर की उपलब्धि का श्रेय भी 
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लगातार अच्छे आठ मानसून को देना होगा। नौवों योजना के 
दिशा-निर्देश पत्र में यह चेतावनी दी गयी है।" भारतीय कृषि 
मऔसम-सप्बन्धो झटकों के कारण दुर्बल बनो हुई है और इस 
दुर्बलता को दूर करने के लिए सुनिश्चित प्रयास करना होगा। 
इसको प्राप्ति के लिए कृषि-विनियोग और उधार की उपलब्धि 
त्वरित करनी होगो जोकि लगभग अवरुद्ध हो रहो है और 
980 के दशक के आरंभ के पश्चात्‌ केवल 2.8 प्रतिशत 
प्रति वर्ष की दर से वास्तविक रूप में बढ़ी है। सार्वजनिक 
विनियोग, विशेषकर सिंचाई में विनियोग में तेजी से गिरावट 
आयी है।" 

कृषि-उत्पादन, विशेषकर खाद्यानोों के उत्पादन-को मन्द 
चृद्धि का एक अत्यत्त गंभोर प्रभाव यह हुआ है कि आठवीं 
योजना के दौरान खाद्यानों को कीमतों में लीब्र वृद्धि हुई) 
इसके साथ-साथ वसूली कौमतों में !3 से १4 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि हुई) खाद्यास्तों को कीमतों और वसूली की 
कीमतों में वृद्धि से व्यापाराध (७005 ०030९) कृषि के 
पक्ष में उन्नत होने में सहायता मिली है परन्तु इससे केबल 
बड़े किसानों को लाभ हुआ है। इसके साथ ही इसका गरोब 
वर्गों के जीवन-स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ा हैं, विशेषकर भूमिहीन 
मजदूरों पर जो अन्न के शुद्ध क्रेता है। खाद्यान्नों की कौमतों 
में वृद्धि गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इसका जनकल्याण 
घर दुष्प्रपाव हो पड़ता है। 

9. आठवीं योजना में बुनियादी आधार-संरचना 
सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एर्याप्त साथन नहीं 
जुयए गए-यह बात अत्यन्त निशाशाजनक है कि आठवीं 
योजना न केवल लक्ष्यों को ही पूछ नहीं कर पायी, बल्कि इन 
क्षेत्रों में इसकी उपलब्धि सातवीं योजना से भी कप है। 

आधार-सँरचना की मन्द वृद्धि का मुख्य कारण निजी 
थेत्र और विदेशी विनियोग पर अधिक तिर्भरता थी। बास्‍्तब 
मेँ, पैट्रेलियम और टेली संचार से अधिक विनियोग साधन 
मिले क्योंकि ये क्षेत्र अधिक आन्तरिक साधन भी जुटा पाए. 
और वे विदेशी वितियोग भी आकर्षित कर पाए पन्‍न्‍्तु निजी 
क्षेत्र भारतीय या विदेशों ने आगे बढ़कर पर्याग्त मात्रा में इन 
क्षेत्रों में नया विनियोग करने की कोशिश नहीं कौ। बजट-घाटे 
को सीमित करने के लिए प्रकार ने इन क्षेत्रों को बजट-समर्धन 
(8708४979 5ए७एथा) कप का दिया) इसका प्राण इस 
बात से मिलता है कि सरकार का पूंजी व्यय जो आठवीं 
योजना के आएंभ में कुल व्यय का 30 प्रतिशत था, कम 
होकर 24 प्रतिशत रह गया। पावर, परिवहन और प्रिंचाई में 
सरकारी विनियोग के धीमा हो जाने और इस रिक्ति को पाटने 
के लिए निजी क्षेत्र भारतीय और विदेशों दोनों के द्वार ही 
विनियोज्य-साथन न जुलने के कारण इन क्षेत्रों में निष्पादन 
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का स्तर नीचा रहा। सरकार ने आधार सरचना क्षेत्र मे अपनी 
विफलता स्वीकार कर ली है। जरूरत इस बात की है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र आधार सरचना मे अधिक विनियोग की 
व्यवस्था करे क्योकि तिजी क्षेत्र इन क्षेत्रों मे विरियोग करने मे 
प्रेरित नहीं हुआ है। 


तालिका 20 आधार सरचना का निष्यादन 


सातवीं. आठवीं 
योजना. योजना 
] सिचाई क्षमता (लाख हैक्टेयर) ]3 ]06 
2 राष्ट्रीय राजमार्ग (किलोमीटर) 760 609 
3 पावर जनन क्षमता 240।. 67 


निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि आठवीं 
योजना मे सकल देशीय उत्पाद के 65 प्रतिशत तक की 
औसत वृद्धि-दर की प्राप्ति एक अभिनन्द्नीय लक्षण हैं। यह 
बात भी उत्साहवर्धक है कि कृषि-वृद्धि-दर 37 प्रतिशत के 
स्तर पर पहुच गयी। यह बात भी सराहनीय है कि चालू खाते 
पर भुगतान शेष आठवीं योजना के दौराव सकल देशीय 
उत्पाद के ओसतन । 24 प्रतिशत तक ही सीमित रहा। 
]996 97 मे निर्धनता अनुपात गिरकर 29 2 प्रतिशठ हो गया 
जिसका मुख्य कारण उच्च बृद्धि-द्र भी। यह भी एक 
सराहनीय उपलब्धि है। 
किन्तु कुछ चिन्ता के विषय भी हैं. सार्वजनिक क्षेत्र मे 
एकदम ओर तीत्र गति से वास्तविक विनियोग मे गिरावट हुई 
ओर यह 336 प्रतिशत के निम्न स्तर पर यहुच गया जिसके 
परिणामस्वरूप आधार सरचना क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र मे 
विनियोग कम कर दिया गया। चाहे यह परिकल्पना कौ गयी 
कि इस रिक्ति को निजी क्षेत्र के विनियोग द्वारा पूरा किया 
जाएगा किन्तु यह सभव नहीं हो सका। पस्न्‍्तु सरकार ने 
पावर, ऊर्जा और सिचाई के आधार सरचना क्षेत्र से अपने हाथ 
सीच लिए। इससे आधार सरचना की वृद्धि दर मन्द पड 
गयी ओर यह हमारे विकास का सीमाबन्धन बन गया। 
गैर योजना व्यय पर बढ़ते हुए दबाव ने भी योजना व्यय मे 
कुछ हद कटौती करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। 
इसे साथ साथ सामाजिक क्षेत्र पर व्यय मे भी कटौती की 
गयी। इसके अतिरिक्त कृषि विनिर्माण बिजली और निर्माण 
में वास्तविक योजना व्यय आयोजित योजना व्यय का 57 से 
89 प्रतिशत था। इस कटौती का इन क्षेत्रों की वृद्धि दरो पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अन्तिम चाहे थोक कीमत सूचक्क में 
गिरावट व्यक्त हुई किन्तु उपभोक्ता कौयत सूचकाक की 
चूद्धि दर 9 से ।0 प्रतिशत के बाच रही। इसमे सन्देह नहीं 


आठवी पचवर्षीय योजना (]992-97) 


कि रोजगार की वृद्धि-दर 994-97 में 247 प्रतिशत के 
स्तर पर पहुच गयी परन्तु यह 26 प्रतिशत के योजना लक्ष्य 
से नीचे थी। यदि बेरोजगारी ओर अल्परोजगार के प्रभाव को 
जोडकर देखा जाए. तो इसका आपात कुल श्रम-शक्ति का 
7045 प्रतिशत है। इस कारण रोजगार के क्षेत्र मे उपलब्धि 
अभी लक्ष्य से बहुत पीछे हे। आठवीं योजना को इन कमजोरियो 
'को मौवी योजना में दूर करने का प्रयास करना होगा। 

]0 आठवीं योजना के वित्त-प्रबन्ध की समीक्षा-भारत 
मे आयोजन प्रक्रिया मे देश के आर्थिक विकास मे केद्ध और 
राज्यो का साझा प्रयास अन्तर्निहित है। योजना का आकार 
तथ करने के पश्चात्‌ केन्द्र और राज्य योजना वित्त प्रबन्ध के 
वित्तीय ढाचे के बारे मे सहमति कर लेते हैँ। इस प्रश्न का 
उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है कि जैसे-जेसे योजना 
कार्यान्वित की जाती है योजना वित्त प्रबन्ध के मोलिक ढाचे 
और वास्तविक ढाचे मे विकृतियां उत्पन्न हो जाती हे। योजना 
की गुणवत्ता की परीक्षा इस बात से की जानी चाहिए कि इन 
विकृतियो की मात्रा कितनी है। इसमे सन्देह नहीं कि कार्यान्वयन 
की प्रक्रिया मे कुछ विकृतिया तो यंदा होनी स्वाभाविक हैं 
परन्तु यदि विकृतियों की मात्रा इतनी बढ जाए कि उसके 
परिणामस्वरूप वित्त-प्रबन्ध का मोलिक ढाचा अस्त-व्यस्त 
हो जाए, तो यह चिन्ता का विपय है आर उन कारणतत्वो की 
जाच करनी होगी जो इसके लिए जिम्मेदार ह। इस उद्देश्य से 
योजना के वास्तविक वित्तीय ढाचे का परीक्षण किया गया है 
जो आठवीं योजना के पाच वर्षों (992-93 से 996 97) 
के दौरान उभर ओर इसकी तुलना योजना मे कल्पित मौलिक 
ढाचे से की गयी हे। वित्त-प्रबन्ध के ढाचे के इस तुलनात्मक 
अध्ययन से पता चलता है कि जहा मोलिक योजना मे चालू 
राजस्व से अतिरेक के रूप मे 8] प्रतिशत के अतिरेक वा 
प्रावधान किया गया किन्तु वास्तविक रूप में इसमे ॥03 
प्रतिशत का नकारात्मक योगदान हुआ। चालू राजस्व में 
अतिरेक (89066 हा स्यााधया 78५09९0) जिसमे 
अतिरिक्त साधन गतिमान करने के उपाय भी शामिल हैं 
मोलिक ओर वास्तविक उपलब्धि में 9 4 प्रतिशत का घादा 
एक गभीर चिन्ता का विषय है जिसके परिणामस्वरूप किसी 
अन्य मद द्वारा साधन गतिमान करने होंगे। (देखिए तालिका 
6) 

मौलिक योजना मे स्रार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (9000 
इ०छाण धााक्षा॥555) से 34॥ प्रतिशत साधन जुटाने का 
निश्चय क्या गया परन्तु वास्तविक योगदान लगभग 343 
प्रतिशत रहा। अत यह लक्ष्य प्राप्त कर लियी गया। 

चालू राजस्व के घाटे की यूर्ति के लिए उधार एवं अन्य 
विविध पूजी प्राप्तियो (ध50९॥॥8॥९०05 ८४[.॥ब0०९9) 


॥ 
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का और अधिक प्रयोग करता पड़ा। इस मद में कल्पित 
$66 प्रतिशत को अपेक्षा 625 प्रतिशत साधन एवं पूजी 
ग्राप्पियों से जुशए गएं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
आयोजकों ने बार बार यह चेतावनी दी है कि इस मार्ग को 
अपनाने से ब्याज के भुगतान को रूप मे अधिक भार पड़ेगा 
परन्तु ऐस्ला प्रतीत होता है कि इस चेतावनी की ओर बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया गया और घाटे को पाटने के लिए, उधार के 
उपाय का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा हे। यह एक 
खतरनाक प्रवृत्ति है। 
चाहे आयोजक विदेशी पूजी के शुद्ध अन्तर्प्रवाह से 
28700 करोड़ रुपये प्राप्त करने चाहते थे बे इस उद्देश्य में 
'बिफल हुए और केवल )9 2२4 करोड रुपये हो प्राप्त कर 
पाए। अत इस मद से 66 प्रतिशत सप्ताधन के प्रावधान के 
विरुद्ध बास्‍्तविक उपलब्धि केबल 5 प्रतिशत ही हुई अत 
इस प्रकार इस मद में 6 प्रतिशत की कमी रही। इसका 
मुख्य कारण यह था कि भुगतान का अनुपात जो योजना के 
आएंभिक वर्ष मे कुल विदेशी उधार का 45 प्रतिशत था 
बढ़कर आउवों योजना के अन्तिम वर्ष मे लगभग 73 प्रतिशत 
हो गया। आठवीं योजना के दौरान रुपये के मूल्यहास (0९ 
ए७०३४००) ने भी इस तीव्र गिरावट में योगदान दिया। इन 
कारणतत्वा के परिणामस्वरूप कुल उधार में से भूवकालीन 
उघार से सम्बन्धित उधार के मूलघधन एव ब्याज के भुगतान 
का प्रावधात करते और रुपये फि विदेशी विनिमय दर मे 
गिरावट के लिए सम्रायोजन के पश्चात शुद्ध उधार (चल 
श्चशाओ ४णा०७॥४१७) का भाग घटता चला गया। इसी 
प्रकार घाटे के वित्त प्रबन्ध [)060७॥ 9099०0६8) की मात्रा 
मौलिक योजना में कल्पित 46 प्रतिशत से बढाकर वास्तव मे 
86 प्रतिशत कर ली गयी। यह बाद भी घ्यात देने योग्य है 
कि जहा मालिक योजना मे केन्द्र स्रे राज्यो को 8॥ प्रतिशत 
साधन हस्तातरित करने का निर्णय किया गया, वहां वास्तव में 
राज्यों को 39 5 प्रतिशत साधन हस्तातरित किए गए। 
आठवीं योजना के परिव्यय के प्रक्षेपिव बित प्रबन्ध के 
लिए 999 92 की कौमतो पर 43400 कंग्रेड रुपये 
जुटाने के लिए चालू राजस्व से अततििक (89]99८6 पिछा0 
६एए69 70५४7०४५) के रूप में 83 प्रतिशत सार्वजनिक 
उद्यमी के योगदान से 34॥ प्रतिशत ओर उधार एवं चिविघ 
पूजा प्राप्तियो (४॥5८९भा९००५ ए४ए॥4 7९९९॥७४५) से 
466 प्रतिशत का प्रावधान किया गया। दूसरे शब्दों मे 
वास्तविक देशीय ससाधनों से लगभग 89 प्रतिशत ओर शेष 
!! प्रतिशत के लिए विदेशों से पूजी अन्तग्रवाह (जा 
प्रशी०७) से 66 प्रतिशत और न्यून वित्त प्रबन्ध से 44 
प्रतिश को व्यवस्था को गयी परन्तु वास्तविक उपलब्धि 
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की समीक्षा करे से पता चलग़ है कि प्रक्षेपित ढांचे (2०9 
०ण६१ एथाथा)) और वास्तविक रूप मे प्राप्त राशियों मे 
आएरी अन्तर पाए गए। 


चालू राजस्व से अतिरेक 

जबकि आठवों योजवा में चालू राजस्व से अतिरेक के 
रूप में 35005 करोड रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया 
गया वास्तव मे इस मद मे 39563 करेड रुपये का घाटा 
व्यक्त हुआ। सापेक्ष रूप मे इस मद ये 8! प्रतिशत का 
अतिरेक प्राप्त करने की अपेक्षा 0 3 प्रतिशत का घाटा व्यक्त 
हुआ दूसरे शब्दों मे इस मद मे 84 प्रतिशत की फमी हुई। 

जौवीं योजना के अनुसार 'केद्ध के चालू राजस्व से 
अतिरेक में ग्रित॒वट के दो मुख्य कारण थे. () अप्रत्यक्ष 
'कर राजस्व (0960 00 7९५९१०६) मे गिरावट और (त) 
बढता हुआ ब्याज का भार। भारतीय उद्चाग को अपनी 
उत्पादन लागत कम करने मे सहायता देने के लिए 
आयात शुल्क (790६ ५७॥९५) प्रतियोगिता का सामना कर 
सके। अत सीमा शुल्को से राजस्व की मात्रा जो 992 93 
मे सकल देशीय उत्पाद का 3.4 प्रतिशत थी घटकर 993 94 
मे 27 प्रतिशत हो गयी। किन्तु आयात बद्धि ने सीमा शुल्को 
से प्राप्त राजस्व मे गिरावट को प्रवति को पलट दिया और 
993 94 में 27 प्रतिशव की अपेक्षा 4996 97 मे मकल 
देशीय उत्पाद के 35 प्रतिशत के स्तर पर पहुच गया जो 
3992 93 मे बर्त्मात सत्तर रो थोडा अधिक था।" दूसो, 
जन उपभोग की वस्तुओ अर्थात श्वेत वस्तुओ (५/६ 90005) 
स्वचालित गाडियो ओर संशिलिप्ट तन्तुओ की दरो मे भी 
कमी की गयी। लघु स्तर क्षेत्र के लिए उत्पादन शुल्क से छूट 
जारी रखी गयी। इन छूटो के कारण बहुत से छिद्र उत्पन हो 
गये। इन सभो उग्ायों का शुद्ध प्रभाव यह हुआ कि 
उत्पादन शुल्क से गजघ्व जो 3992 93 मे सकल देशीय 
उत्पाद का 44 प्रतिशत था गिरकर 3996 97 मे 37 प्रतिशत 
हो गया। चाहे सरकार ने प्रत्यक्ष कप से अधिक कर परिपालन 
(7०६ ८णाए॥आए८) द्वारा राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया 
परन्तु सकल देशीय उत्पाद के अनुपात के रूप मे प्रत्यक्ष करो 
की मात्रा जे 992 93 मे 26 प्रतिशत थी ॥996 97 तक 
बढकर 34 अतिशत हो गयी। किन्तु प्रत्यक्ष कर ग़जस्व मे 
यह उनति आबाव ओर उत्पादत शुल्को में की गयी कमी के 
समूचे प्रभाव की क्षत्रिपूर्ति करने के लिए काफी नहीं थी। 

इसके विरुद्ध केन्द्र साकार का गेर योजना व्यय हरा 
एथा €४9९09॥98) लगातार बढता ही गया चाहे कुछ यद्दो 
मे कमी व्यक्त हुई। उदाहरणार्थ, गेर योजना राजस्व व्यथ 


(_हएधा०६४७फ०४2#फट) के अनुपात के रूप मे अर्थसाहाय्य 
5806 पधवड आजश< पक पक 2000: वअं:20: 24 
पं तजैद थे ॥6 
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(87005068) 8 2 प्रतिशत से कम होकर 3 2 प्रतिशत हो 
गए। परन्तु ब्याज भुगतान का भार 39 6 प्रतिशत से बढकर 
46 2 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण सरकारी उधार में 
भारी वृद्धि था। इसके अतिरिक्त चूंकि बाजार उघार (शव 
॥८८७०॥०७॥॥९५) पर अधिक ब्याज दर अदा करनी पडी है 
इसलिए इस कारण भी ब्याज भार बढ़ गया। इस सभी 
कारणो का कुल रूप मे यह प्रभाव हुआ कि चालू राजस्व से 
8 प्रतिशत का अतिरेक प्राप्त होने की अपेक्षा इस मद पर 
203 प्रतिशत का घाटा व्यक्त हुआ। 

राज्यों के चालू राजस्व का अतिरेक 2985 रुपये तक 
सकारात्मक होने की अपेक्षा आठवीं योजना के दौरान (-) 
2009 करोड रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण राज्य 
सरकारो द्वारा राजस्व सग्रहन (८४.७८ ००॥८८४०७) मे 
30000 करोड रुपये की गिरावट थी। इसके अतिरिक्त छोटी 
बचतो के विरुद्ध प्राप्त ऋणो पर आठवीं योजना के दौयन 
ब्याज दर 45 से 5 प्रतिशत थी। इसी प्रकार योजना एव 
गैर योजना ऋण ऊची ब्याज दर पर प्राप्त किए गए। परिणामत 
ब्याज का भार जो 99-92 मे 0944 करोड रुएये था 
बढकर 996 97 (बजट-अनुमान) मे 26 298 करोड रुपये 
हो गया। 


सार्वजनिक उद्यमो के साधन 

आठवीं योजना के लिए [99। 92 की कीमतो पर केन्द्र 
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यपो का योगदान ]44 40 
करोड़ रुपये आका गया। इनसे ]34 72 करोड रुपये की 
प्राप्ति की प्रत्याशा है जिसका अर्थ है 9968 करोड रुपये की 
कमी। मुद्रा/पूजी बाजार मे चर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियो के 
कारण केन्द्रीय सरकार के उच्यमो द्वारा बाडो के माध्यम से 
मर्याप्त साथन उपलब्ध नहीं किए जा सके। इसी प्रकार इन 
उद्यमे। द्वारा अपने उत्पादों की कीमतो की लागत की तुलना 
मै न बढा पाने के कारण भी इनके निष्पादन पर बुरा प्रभाव 
पडा। 

जहा तक राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो का 
प्रश्न है इनके द्वारा 4000 करोड रुपये के प्रक्षेपित योगदान 
की अपेक्षा 2723 करोड रुपये का घाटा हुआ। इस प्रकार, 
इस मद से कुल रूप मे 6723 करोड रुपये हानि हुई। इसका 
मुख्य कारण राज्य बिजेली बोड़ों का घटिया निष्पादन था 
क्योंकि वे अपने घरेलू और कृपि-उपभोक्ताओ की टैरिफ-दर 
(एकल 788) बढाना नहीं चाहते थे। चाहे इन पर यह 
कानूनी दायित्व है कि वे 3 प्रतिशत प्रत्यायदर प्राप्त करे, 
परन्तु इनमे से अधिकतर ने इस कानूनी दायित्व का पालन 
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नहीं किया। जब तक टैरिफ दरो को सशोधित नहीं किया 
जाता और बिजली की चोरी को रोका नहीं जाता तब तक 
राज्य बिजली बोड्ों के वाणिज्यिक घाटो की प्रवृत्ति को 
पलटने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देगी। 

इस परिस्थिति को सुधारने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो को अपने कामकाज 
में अधिक स्वायत्तता प्रदान करे और इन्हे बेहतर प्रत्याय 
(२९४७7) देने के लिए मजबूर करे। केन्द्र सरकार के उद्यमो 
को बोध ज्ञापन (ध९॥0०७॥077॥7 0 ए॥0९599078) के 
माध्यम से कुछ स्वायत्तता देने के परिणामस्वरूप उनका 
निष्पादन उलत हुआ है और उन्होंने 995-96 मे प्रयुक्त 
पूजी पर 6] प्रतिशत सकल लाभ (07055 77०0) प्राप्त 
किया यह प्रवृत्ति उत्साहवर्घक है और इसे और मजबूत 
बनाना चाहिए। 

केन्द्र सरकार में 26 अप्रैल 998 को एक अध्यादिश 
जारी करके केन्द्रीय बिजली नियमन आयोग (0 8]९० 
0८५ रि८४०४५भ५ #०/॥००॥५) की स्थापना की ताकि 
आगामी तीन महीनो मे बिजली की दरे सशोधित कौ जाए 
ताकि बिजली की सभरण लागत ($097।५ ००9) पर प्राप्त 
अर्थसाहाय्य (57७509) 50 प्रतिशत से अधिक न हो। अत 
बिजली-दर द्वारा लागत की कम-से कम 50 ग्रतिशव ब्सूली 
की जाएगी। कृषि-उपभोक्ताओं के लिए बिजली कौ दरे 
अगले तीन वर्षों मे क्रमिक रूप से बढायी जाएगी ताकि वे 
अय् क्षेत्रों के बराबर लायी जा सके। चाहे अध्यादेश मे घोलू 
उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओ के लिए बिजली की दरे 
सशोधित करने का सकेत है परन्तु इसमे बिजली कौ चोरी 
की समस्या की अनदेखी की गयी है जोकि भयकर रूप 
धारण कर चुकी है। विभिन्न राज्यो मे इसके कारण 0 से 
50 प्रतिशत की हानि होती है। 


बाजार उधार और विविध पूजी प्राप्तिया 

तीसरा मुख्य ससाधन उधार एवं विविध पूजी प्राप्तिया 
हैं। इनमे बहुत सी मंदे शामिल है जैसे दीर्घकालीव और 
मध्यकालीन ऋण बाजार ऋण छोटी बचते भविष्य निधिया 
वित्तीय स्थानों या निगमो से प्राप्त होने वाले सर्वाधिक ऋण 
(वक्ष) ॥0आ5) और विविध पूजी प्राप्तिया। 

आठवीं योजना मे इस मद से 466 प्रतिशत साधन 
जुटाने का प्रावधान किया गया-27 ] प्रतिशत केन्द्र से और 
9 5 प्रतिशत राज्यो से। जबकि राज्यीय सरकारों ने इस 
सम्बन्ध मे काफी सावधानी का परिचय दिया और इसे स्रोत 
से 9 5 प्रतिशत साधन जुटाए, केन्द्र सरकार ने इसमे बहुत 
ही लापरवाही दिखायी और 27 प्रतिशत के प्रावधान के 
विरुद्ध 23 प्रतिशत साधन जुटाए। इसका कारण केन्द्र में 


आठवीं पचवर्षीय योजना (992 97) 


विद्यमान राजनीति अस्थिरता थी जिसने केन्द्र सरकार को 
राजस्व बढ़ाने के लिए कर और कर घिस उपायों का प्रयोग 
कले नहीं दिया। इस प्रकार न ही तो कर जाल के आधीन 
अधिक व्यक्ति/फर्में लायी गयीं और न ही कानूनी अथवा 
गैर कानूनी उपायो का प्रयोग कर-बचन करने वालो से अधिक 
मात्रा मे कर बसूल किया गया। चूँकि उधार और विविध 
पूजी-प्राप्तियों से सरकार पर ब्याज का भार बढ़ गया हे 
योजना आयोग ने सरकार को इस उपाय के अधिक प्रयोग के 
बे मे कई बार सलाह दी परन्तु सरकार ने इन चेतावनियो 
की अनदेखी की। परिणामत 997-98 के बजट में ब्याज 
का भार (प्राक्न४४ ७७929) बढकर 68000 करोड रुपये 
हो गया। 
योजना के वित्त-प्रबन्ध सम्बन्धी कल्पित मौलिक ढाचे 
और जो योजना का व्यस्तविक वित्तीय ढाचा उभरा उससे 
साफ सकेत मिलता है कि आउवीं योजना के मोलिक ढाचे में 
गभीर विकृतिया उत्पन्न हो गयो और आठवीं योजना का 
मौलिक ढाचा अर्थहीन प्रतीत होता है। यह कहना उचित 
होगा कि वित्तीय ढाचा अस्त व्यस्त हो गया हे। प्रत्येक 
योजना गेर-स्फीतिकारी ढाचे के (400 ॥500/2%9) विकास 
कौ बात करती है परन्तु इसे वास्तविक रूप देने मे विफल 
हो जाती है। योजना के निर्माण की प्रक्रिया मे केद्ध ओर 
गाज्यीय सरकोरे भाग लेती हैं। प्रत्येक राज्य योजना आयोग 
के सामने अपने राज्य की आवश्यकताओं को पेश करता है 
और योजना का आकार राज्यों के साथ परामर्श करके तय 
किया जाता है। योजना का प्रलेख राष्टोप विकास परिषद की 
स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और मुख्यमंत्रियो और प्रघारमत्री 
की सहमति के पश्चात्‌ स्वीकृत किया जाता है। परन्तु जब 
इसके कार्याव्वयन और कठोर निर्णय करने की जरूरत पडती 
है तो सरकार के याव्र उण्दे पड़ जाते हैं और वे न्यूततम 
विसेध का मार्ग अपनाती है। प्रत्येक योजना! में यही कहानी 
दोहरायी जाती है। सातर्थी योजना ने खेद प्रकट किया 
“प्रत्याशा के विपरेत कि आर्थिक विकास के साथ प्रत्यक्ष 
करों का अप्रत्यक्ष करो की सुलना ये अनुषात बढेगा, प्रत्यक्ष 
करे के घटिया निष्पादन के कारण सरकार अप्रत्यक्ष करों पर 
अधिकाधिक निर्भर होने के लिए मजबूर हो गयी है जिनकी 
मात्रा 975 76 में चालू कौमतो यर सकल देशीय उत्पाद के 
१47 प्रतिशत से बढकर 984 85 में [4 प्रत्तिशत हो गयी 
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जबकि ग्रत्यक्ष करो का अनुपाद इसो अवधि के दौरान 34 
प्रतिशत से कम होकर 23 प्रतिशत हो गया” अत आयोजको 
ने सुझाव दिया कि कर प्रणालो का पुनर्गठन अनिवार्य हो 
गया है ताकि कर छावे को अप्रत्यक्ष करो पर और अधिक 
निर्भ: न होना पडे। चाहे सिद्धान्त रूप में सरकार योजना 
आयोग के इस विचार से सहमत दिखायी पड़तो है परन्तु 
व्यवहार में वह इसका परित्याग कर देती है। यहा व्यावहारिकता 
का अर्थ विभिन्‍न लाबियो को तुष्ट करना है जैसे किसान-लाबी 
मध्यम वर्ग की लाबी व्यापार ओर उद्योगपतियों की लाबी। 
इन वर्गां को तुष्ट करने को केन्द्र की नाति के कारण सरकार 
कुछ करो कौ दरें तो बढा देती है परन्तु साथ ही इसमे कई 
प्रकाए को रियायतों ओर छूटो का प्रावधान कर देती है। इस 
कारण शून्य कर देने बाली कम्पनियों (2290 ॥8४ ००४७-७9 
7८5) की श्रेणी कापम हो गयी हे। चाहे प्रत्येक सरकार 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की स्वायत्तता का बचन देती हे 
परन्तु वास्तव में ये उद्यम सजतीतिज्ञो और सरकारी अफसरों 
की कालोनिया समझे जाते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमो 
के साथ बोघ ज्ञापन (#ा०एगराएणा णी फात॑ध शत 
शाह) के रूप मे स्वायत्तता (&7(0॥09) प्रदान करने की 
संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए जाते हैं किन्तु इससे ऐच्छित 
लक्ष्य प्राप्त नहीं होते। केन्द्र सरकार जिसके पास भारत के 
संबिघात के अनुसार वास्तव मे शक्ति प्राप्त हे इसमे अग्रभागी 
भाग अदा कर सकती है। सशक्त केन्द्र और सक्षतर राज्य 
जोकि आर्थिक सघपवाद (0:070077 2४८०॥5४) की धारणा 
का आधार है तभी मजबूत बन सकते हे यदि दोनो उन 
मामलो पर सही ढंग से अमल करने का प्रयल करे जिनमे 
सहमत प्राप्त हो चुका है केद्ध सरकार राज्यीय सरकारों की 
तुलना में योजना वित्त प्रबन्धन के ढ़ाचे में विकृतियों के लिए 
अधिक जिम्मेदार है! अठ केस्द्र व्के लिए यद्‌ जरूरी, होए ज्णताए 
है कि वह पहले स्वय राजकोषोय अनुशासन (568 05 
4०) का पालन करे। तभी उसे शज्यो को इस अनुशासन 
का यालन करने के लिए बाध्य करने के बारे मे नैतिक 
मनोबल प्राप्त हो सका। इसलिए अनिवार्य कि आठवीं योजना 
के अनुभव से सबक सास जाए ताकि गौंवी योजना के 
वित्तीय ढाचे को व्यावहारिकण को आड मे अस्त-व्यस्त होने , 
से बचाया जा सके। 


झुक हु | 
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आयोजन के 50 वर्षों की समीक्षा 


(रए्शाउ्णग्न 079 50 रा8२5 07 छश»जराप6) 








+ आयोजन की उपलब्धिया एवं विफलताए 
(#लारएरशाशा$ भाते एंच्राएए९5 ए एशजाएचाए) 
भारत में आयोजन को आरभ हुए लगभग 50 वर्ष पूरे हो 
चुके है। अत यह रुचिकर होगा कि आयोजन के इस 
समग्रकाल कौ समीक्षा की जाए ताकि इसकी उपलब्धियों 
एवं विफलताओ सम्बन्धी जानकारी प्राप्त हो सके। 


आयोजन की उपलब्धिया (#क्काल्‍एशाशा।$ ० शिक्षाणार्रो 

पिछले तीन दशकों की उपलब्धियों की समीक्षा करते 
हुए छठी योजना ने यह उल्लेख किया यह राष्ट्रीय गर्व 
का उचित कारण है कि एक अवरुद्ध एवं दूसरों पर निर्भर 
अर्थव्यवस्था को इस अवधि भे आधुनिक तथा और अधिक 
आत्मनिर्भर बना दिया गया है। जनसख्या की वृद्धि के बावजूद 
प्रति व्यक्ति आय को एक सामान्य वृद्धि दर कायम रखी 
गयी है। दूसरी ओर बेरोजगार और अल्प रोजगार व्यक्तियों 
को सख्या बहुत अधिक है और जनसख्या के 40 प्रतिशत से 
भी अधिक लोग गरीबी के स्तर के भीचे रह रहे हैं। ! उक्त 
कथन में विभिन्‍न योजनाओ के दौग़न मूल तथा भारी उद्योगो 
को विकसित करने के लिए अपनायी गयी नीतियों का 
परिणाम दिया गया है। चाहे साथ ही कृषि उपभोग वस्तुओं 
कुटीर तथा लघु उद्योगो को विकसित करने के प्रयास किए 
गए किन्तु कृषि में अधिक विकास दर प्रोन्‍्लत करने मे इनका 
प्रभाव पर्याप्त न था। न ही इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में 
अनिवार्य उपभोग वस्तुओ के उत्पादन को बढाया जा सका 
और न ही रोजगार के विस्तार के पर्याप्त अवश्तर कायम किए 
जा सके। 

प्रोफेसर डी टी लकडा बाला ने 40 बर्षों की ग्रगति की 
समीक्षा करते हुए उल्लेख किया कई क्षेत्रो मे भारत की 
आर्थिक प्रगति सतोपजनक रही हे--आर्थिक विकास की दर 
बढ़ी है और इसमे विविधता आयी है बचत और विनियोग मे 
वृद्धि हुई है खाद्यान्न उत्पाद मे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली 
गयी है कृषि के ढाचे मे काफो परिवर्तन हुआ है उच्चस्तर 
की कुशल मानव शक्ति के प्रशिक्षण की क्षमता बढी है और 

] योजना आयोग, पंचवर्षाय प्रारूप (978 83) पृ0 ॥4 
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कुछ क्षेत्रो मे हम इसका निर्यात भी कर पाए है बहुत से 
बैंक विहीन इलाको एव क्षेत्रों मे अब बेक सुविधाओं का 
विस्तार हुआ है राजकीय अर्द्धवशकौीय और सहकारी सस्थानो 
का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है जो कि उत्पादन विपणन 
तकनीकी सहायता एव मार्गदर्शन आदि मे कार्य करते है। 
जीवन की गुणवत्ता के कुछ सूचको अर्थात्‌ जन्म पर प्रत्याशित 
आयु, मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर भे भी अभिमन्दनीय परिवर्तन 
हुआ है। ? 

हमारी मुख्य उपलब्धियों मे निम्नलिखित का वर्णन 
करना उचित होगा-- 

(0) 950 5] और 996 97 के दौरान भारतीय 
अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को मोटे तौर पर दो अवधियों 
मे विभक्त किया जा सकता है--(॥) 950 5 से 980 8] 
और (॥) 980 8 से 996 97। 950 5] और 980 8। 
के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की शुद्ध राष्टीय उत्पाद (१७ 
]३४७०॥४| 7000०) की औसत वार्षिक चृद्धि दर 34 प्रतिशत 
रही और प्रतिव्यक्ति वृद्धि दर ]2 प्रतिशत रही। 

तालिका । राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 
(980 8] की कीमतों पर) 
ऊझाकायाय_ शुब्तकछ्घ + फ7 
उत्पाद 
(करोड रुपये) 
40454 
58602 


82 27] 
30685 


उत्पाद (रुपये) 
॥427 
350 
520 
630 
2222 
या 


950 5 
१960 6॥ 
4970 74 
980 8॥ 
१990 9॥ 86446 
996 97 252599 
वार्षिक औसत वृद्धि दरें 
7950 5/ से 

१980 8॥ 

4980 8। से 

996 97 

स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (996 97) 
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किन्तु !980 8 से 996 97 की दूसरी अवधि के 
हसन भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रोफेसर राजकृष्ण के हिन्दू वद्धि 
ए के अवशेधक को पार कर गयी और इस्तमे औद्धत वार्षिक 
अद्धि दर 5.3 प्रतिशत और प्रति घ्यक्ति वृद्धि दर 5 2 प्रतिशत 
रही! 

प्रत्येक योजना के अनुसार वद्धि दरे तालिका 2 में दो 
गयी हैं-- 
ग़लिका 2 प्रचवर्षीय योजडाओ मे विकास निष्पादन 








प्रतिशत प्रतिवर्ष 
लक्ष्य चाघ्ठ॑विक 
॥ पहलो योजना (१95 50) हे उठा 
2. दूसरी योजना (956-67) 5 बा 
3 ोसरी योजना (96-66) 56 2.84 
4 चौथों योजना (969 74) 57 330 
5 णाचबी योजना (974 79) ह 480 
6. छठी योजना (980 85) 52 566 
7 सात्तवों योजगा (9854-90) 50 60 
8 आठवों योजक (992-97) 56 650 


भोट, । पहली तीन योजनाओं के वद्धि दर सम्बन्धी लक्ष्य राष्टोय 
आप के रूप में निश्चित किए गए थे। चौथी योजना पे, यह शुद्ध देशाव 
उत्पाद के रूप मे था। इसके बाद को प्रपी योजनाओ में सकल दशोच 
उत्पार का प्रयोग किया गया। 

2. आठथा योजना का चसस्तविक अनुमान ॥995 % के शौघर 
अनपन और 996-५7 के अग्र-अनुमार के पर आधारित है। 

घ्ोत थ्रोजना आयाग (0998) भौवाँ पचवर्धीय योजना 
(997 २००2०) 

इन आकडो से यह बात साफ हो जाती है कि पाचवों 
चोजना तक ब॑द्धि दर ?8 से 48 प्रतिशत के बीच घटती बढती 
पही है परन्तु छठी योजना और इसके बाद वद्धि दर मे 
लगातार उन्ति हुई है और यह छठी ग्रोजना मे सकल देशीय 
उत्पाद के 566 प्रतिशत से बढकर सातवीं योनना मे 6 
प्रतिशत और आठवीं योजना मे और बढकर 65 प्रतिशत हो 
गयी। बस्तुत यह एक स्वस्थ्य लक्षण है। 

(2) भारत मे सकल देशीय उत्पाद (6 0 ?) के अनुपात 
के रूप ये बचत जो 950 57 में 0 2 प्रतिशत थी बढ़कर 
995 96 मे 256 प्रतिशत के स्तर पर पहुच गयी है परन्तु 
इसके साथ स्राथ उपभोग मे भी थोडो वद्धि कौ इजाजत दी 
गई है। मत्यु दर के गिरने के कारण लगसख्या को वद्धि दर 
2 प्रतिशत वाषिक के स्तर पर आ गयी है परिणामत प्रति 
व्यवित उपभोग मे ॥4 प्रतिशत को मर्यादित वद्धि हुई है। 

(3) प्रति व्यक्ति अनाज का उपभोग जो 95] में 334 
गरम था, बढ़कर 996 मे 45५ ग्राम हो गया पस्ततु दुर्भाग्य 
की बाह यह है कि दालो का प्रति व्यवित उपभोग कम होकर 
6! ग्राम से ३4 ग्राम हो गया किन्तु खाद्याजों की कुल 
उपलब्धि मे उन्तति हुई है। 
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(५) छाद्य तेलो एवं वनस्पति की औसत प्रति ज्यबित 
उपलब्धि जो 950 5 में 3। किलोग्राम था 995 96 मे 
बढ़कर 82 किलोग्राम हो गयी है। 

(5) मछली का ज्रति व्यवित उपभोग 5 किलोग्राम से 
बढ़कर 54 किलोग्राम हो गया है और पब्जियो का उपभोग 
]03 किलोग्राम से बढकर 30 किलोग्राम हो गया अर्थात्‌ 
तिगुने के बराबर। दूध का उपभोग 97] 72 तक गिरने के 
पश्चात्‌ फिर 950 5। के 468 किलोग्राम के विहद्ध बढकर 
995 96 मैं 722 किलोग्राम हो गया। 

(6) पेय यदार्थों के वर्ग मे चाय की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 
जो 953 54 मे 24 ग्राम थी बढकर 990 ५] में 62 
ग्राम हो गयी और इसी अवधि में काफो की उपलब्धि 6] 
ग्राम से बढकर 65 ग्राम हो गयी। 

(०) कपडे का प्रति व्यक्ति उपभोग ]95] मे [॥ माटर 
से बढकर 995 96 मे 28 मीटर हो गया। वास्तव मे यह 
बृद्धि बहुत ज्यादा है। इसका कारण उत्पादन शुल्क बचाने 
के लिए देशीय उत्पादन का अल्पाकन सहकारी और अधिक 
चिरस्थायी मानव निर्मित तन्तुओ का चिस्तत प्रयाग है। 

(8) जीवन की अन्य सुविधाओं में भी उन्नति हुई है। 
इसका प्रमाण ड्राई बैटरी सेलो रेजर ब्लेडों इलैक्टिक लैम्पों 
और बिजलो के पख्रो के उत्पादन में भारी बद्धि मे मिलता है। 

(9) बाईसिकल सिलाई मशीनो रेफ्रीजिरेटयो सवारी 
गाडियो स्कूटरो एव मोपेडो का बढ़ता हुआ प्रयोग समाज के 
कुछ वर्गों के बढते हुए जीवन स्तर का सूचक है। 

वस्तुओं के प्रकार और उनके उपभोग में बद्धि को देखते 
हुए तीन सभावित निष्कर्ष निकलते हे--(फ) साधारण व्यक्ति 
ट्वारा अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग में कुछ वद्धि अवश्य हुई 
है भले ही यह वृद्धि सभो क्षेत्रो अथवा वर्गों मे समान रूप में 
फैलो हुई नहीं हे भारत जैसे महाद्वीपीय आकार जाले देश 
के लिए यह दांत भी झुटलायी नहीं जा सकती कि कुछ वर्गों 
के जीवन स्तर मे गिरावट आयो है। (ख) यह सीमित उन्नति 
लोगो के भोजन स्तर को पयाप्त बनाने के लिए काफी नहीं 
योषणात्मक स्वर प्राप्त करना तो दूर कौ बात रही। (ग) 
सुविधाओं एवं सुखदायक बस्तुओ के स्तर मे तेजी से बद्धि 
हुई है और उनके अधिक प्रयोग के फलस्वरूप गरीब तथा 
अन्य चरणों मे खाई बढ गयी है। 

(00) सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व के आपीन यूजी 
वस्तु क्षेत्र को बढावा देकर प्रशावशाली औद्योगोकरण--छठी 
योजना से औद्योगोकरण को प्रक्रिया को सराहता करते हुए 
यह उल्लेख किया गया है. 'एक ग्रमुख उपलब्धि रही है 
भारत की औद्योगिक क्षमत्र' क्या विविधाकरण और विस्तार, 
जिसमे सरकारों क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदाव रहा है। सभी 
उपभोक्ता दस्तुओ में और इस्पात तथा सीमेन्ट जैसी मूल 
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बस्तुओ में देश आत्मनिर्भर है और उर्वरक जैसे अन्य उद्योगो 
की क्षमता का तेजी से विस्तार हो रहा है पूजी वस्तुओ के 
उत्पादन मे वृद्धि विशेष रूप से प्रभावी रही है और अब भारत 
अपने लिए आवश्यक पूजी वस्तुओ का (केवल सीमात आयात 
के साथ) आन्तरिक उत्पादन द्वारा ही अपने अधिकाश उद्योगो 
की सभावित वृद्धि को बनाए रख सकता है इसमे ये सभी 
उद्योग सम्मिलित किए जाते है--वस्त्र उद्योग खाद्य प्रक्रमण 
उद्योग सीमेन्ट उद्योग रसायन उद्योग धातुकर्मीय उद्योग 
इजीनियरी उद्योग मरिवहम आदि। 3 
(॥) आर्थिक आधार संरचना ऊर्जा सिंचाई एवं 
परिवहन का विकास--एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आर्थिक 
आधार सरचना (80ण/०॥0० ॥74शाए८णा८) का विकास 
है जो कि औद्योगीकरण के प्रोग्राम का आधार है। सडक तथा 
सडक परिवहन के बिस्तार से मण्डी का विकास हुआ है। 
सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं से कपषि को भारी 
प्रोत्साहन मिला है और इससे छोटे कस्बो एवं शहरों मे 
कारखाने एवं अन्य आधुनिक प्रतिष्ठान स्थापित कराने के 
लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है। आधार सरचना से 
अर्द्ध नगरीय एव ग्राम क्षेत्रो के आधुनिकीकरण का रास्ता 
खुला है। छठी योजना ने ठीक ही उल्लेख किया है. 'इस 
महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था को बनाएं रखने के लिए एक बडी 
अध सरचना का निर्माण किया गया है-सिचाई सचयन गृहो 
और नहरो का जाल पन बिजली और तापीय बिजली का 
उत्पादन क्षेत्रीय बिजली प्रिड व्यापक बिजली चालित 
रैल व्यवस्था तेजी से बढते हुए सडक परिवहन संचालन से 
युक्त राष्ट्रीय और राज्यो के राजमार्ग और अधिकाश शहरी 
केन्द्रों को सम्बद्ध करने वाली तथा भारत को ससार के दूसरे 
देशो से जोड देने वाली दूर सचार व्यवस्था/+ 
(2) निर्यात का विविधीकरण एवं आयात 
प्रत्तिस्थापन--औद्योगीकरण की दीहि के परिणामस्वरूप भारत 
की पूजी वस्तुओ के आयात के लिए विदेशों पर निर्भरता कम 
हो गई है। इसी प्रकार बहुत सी उपभोग वस्तुएं जिनका 
पहले आयात किया जाता था अब देश मे ही उत्पन्न की जाने 
लगी है। इससे आयात प्रतिस्थापन (गरफणां ड709॥॥9907) 
हुआ है। परिणामत भारत के निर्यात कौ वस्तु सरचना 
(०7०५9 ८ण॥०७०७॥४०॥) निर्मित वसस्‍्तुओ, कच्चे खनिजो 
एवं इजीनियरी सामान के पक्ष मे हो गयी है। 
(3) भारत के लोगो की जीवन प्रत्याशा मे 
वृद्धि जबकि 95] मे एक भारतीय की औसत जीबन प्रत्याशा 
32 वर्ष थी यह 995 96 में 6] वर्ष हो गयी। इसका मुख्य 
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कारण चेचक उन्मूलन मलेरिया और हैजा के प्रभाव मे भारी 
कमी है। इसके अतिरिक्त अस्पततालो की अच्छी व्यवस्था के 
कारण शिशु मृत्यु दर (गक्षि। ॥रण9 9) मे भारी कमी 
व्यक्त हुई है। चाहे अल्पपोषण अधिकतर जनता के घटिया 
स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है फिर भी जीवन प्रत्याशा ([॥6 
€१ए६८ ५०५) मे वृद्धि एक सराहनीय उपलब्धि है। 

(4) एक विशाल शिक्षा प्रणाली का विकास- 
आयोजन युग की एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एक विशाल 
शिक्षा प्रणाली का विकास है। यह विश्व भे तीसरे नम्बर पर 
सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। 950 5] मे 239 लाख के 
नामाकन (छगा0धाक्षा) के विरुद्ध 996 97 मे नामाकन 
827 लाख था अर्थात्‌ लगभग 8 गुना वृद्धि। प्राथमिक स्तर 
पर विद्यार्थियों कौ कुल सख्या 950 5] मे 92 लाख से 
बढाकर 3996 97 में । 8 लाख हो गयी है। 6 ।! के 
आयु वर्ग मे कुल जनसख्या के अनुपात के रूप मे, प्राथमिक 
स्तर पर नामांकन 3] प्रतिशत से बढ़कर 04 प्रतिशत हो 
गया। मिडिल स्तर पर कुल नामाकन 950 5] और ]996 97 
के दौरान 3। लाख से बढकर 400 लाख हो गया और 
44 34 आयु वर्ग मे कुल जनसख्या के अनुपात के रूप में 
यह ॥3 प्रतिशत से बढकर 68 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, 
माध्यमिक स्तर पर कूल नामाकन 950 5 मे ]2 लाख से 
बढकर 996 97 मे 249 लाख हो गया और ॥4 ॥7 के 
आयु वर्ग मे कुल जनसख्या के अनुपात के रूप मे यह 53 
प्रतिशत से बढ़कर 324 प्रतिशत हो गया। उच्चस्तरीय शिक्षा 
(विश्वविद्यालय एवं कालिजों) मे विद्यार्थियों की सख्या 
950 5] मे 36 लाख से बढकर 995 96 मे 43। लाख 
हो गयी। शिक्षा प्रणाली का विशाल विस्तार आयोजन युग की 
एक महान उपलब्धि है। 

(05) विज्ञान एव त्कनॉलाजी का विकास-एक और 
महत्वपूर्ण उपलब्धि देश के आधुनिक औद्योगिक ढाचे के 
लिए विज्ञान एवं तकनालाजी का विकास और इसके चलाने 
के लिए तकनीकी एव प्रबन्धकीय सवर्गों (/979ह80ार्थ 
८४७८४) का विकास है। इसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी 
विशेषज्ञों पर निर्भाता कम हो गयी है। अन्य अल्प विकसित 
देशो की तुलना मे अपेक्षाकृत अधिक उन्नति होने के कारण 
भारत ने विशेषज्ञों को निर्यात मध्यपूर्व और अफ्रीका के देशो 
को करना आरभ कर दिया है। यह बडे गर्व की बात है। 

(6) आर्थिक प्रगति के मुख्य सूचक देश में औद्योगिक 
उत्पादन मे वृद्धि एवं सामाजिक विकास का संकेत देते 
है--आर्थिक विकास के कुछ चुने हुए सूचको से स्पष्ट है कि 
औद्योगिक उत्पादन का सूचकाक (980 88.. 700) जो 
960 6! में केवल 36 2 था बढकर 996 97 में 304 हो 
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गवा अर्थात्‌ इसमे 7 2 प्रतिशत की वार्षिक वद्धि हुई। वैयार 
इस्णत का उत्पादन जो 950-5। में 704 लाख टन था 
बढ़कर 7995 96 में 274 लाख टब हो गया। इसी प्रकार 
सीमेन्ट का उत्पादन 950 5] और 7995 9 के दौरान 27 
लाख टन से बढकर 693 लाख टन हो गया। इसी तरह 
कोयले का उत्पादन इसी काल में 328 लाख टव से बढकर 
2920 लाख रन हो गया। बिजली जनन (ह6एपराला 
इधाथथ्ाणा) का भारी विकाप्त हुआ और यह 960 6 के 
]69 अरब किलोबाट से बढ़कर ]995 95 में 4(5 अरब 
'किलोबाद हो गया। रूक्ष तेल जो औद्योगिक युग मे एक 
महत्त्वपूर्ण आदान है का उत्पादन 950 5। मे केवल 26 
लाख टन था, जो बढकर [970 77 में 68 लाख टन हो गया 
और तेज गति से बढकर 995 96 में 357 लाख टव हो 
ग्या। 
यदि सामाजिक सकेतको पर बिचार किया जाए, दो ये 
भी प्रगति को दशाते हैं। भारत मे जन्म दर जो कि )950 5 
में 399 प्रति हजार थी थोडी कम होकर 996 में 27 4 प्रति 
हजार हो गयी। इसके विरुद्ध मत्यु दर इसी काल के दौरान 
274 प्रति हजार से कम होकर 89 प्रतिहजार के निम्न स्तर 
पर पहुच गयी। इसके साथ साथ प्रति 0 000 जनसख्या के 
लिए जहाँ 950 57 में ]7 पजीकत चिकित्सक (२०85 
(क्षह्त ॥(६००३ शि8०ाए०त्रशञ5) उपलब्ध थे वहा उनकी 
सख्या 990 92 में 48 हो गयी। इस प्रकार अस्पतालों मे 
प्रति हजार जनसख्या के लिए उपलब्ध बिस्तरों की मात्रा 
१950 5] मे 32 से बढकर 990 9 में 94 हो गयी) 
जाहिर है कि ओंद्योगिक उत्पादन एवं सापाजिक विकास के 
सूचक भारत को प्रगति का सकेत देते हैं। 
आयोजन कौ मूल बिफलताए (ए7एशपेब्रकशाफ शितिर5 
0 छक्षावए?) 
अब हम आयोजन की कुछ मूल विफलताओ को ओर 
ध्यान देंगे। लगभग चार दशकों की अवधि मे सरकार भारत 
को जनता को लगातार इस चात से प्रभावित करती रही है कि 
भारत में विकासात्मक आयोजन का उद्देश्य 'समाजवादी ढये 
के समाज की स्थापना करना है। किन्तु तायें या आकर्षक 
वाक्यों से तो मूल परिस्थित्रियो मे परिवर्तन नहीं हो सकता। 
जनसामान्य के लिए ते अधिक महन्वपूर्ण बाठ यह है कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाचा किस प्रकार बदल रहा है 
क्योंकि इसके अध्ययन से हमे पता चल सकता है कि क्या 
हम समाजवाद को ओर बढ़ रहे हैं या इससे दूर हर रहे हैं। 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्‍या निर्बल और कय सम्पन्त क्यों 
की दश! में सुधार हो रहा है ? दूसो शब्दों मे कया आयोजन 
के लाभ भारतीय समाज को विचली हो हक पहुच रहे हैं 2 
ऐज्ा नहीं हुआ है। अपने इस मत के पक्ष मे निम्नलिखित 
प्रमाण दिए जा सकते हैं। 
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! दिर्घनहा को सम्राप्त करने में विफलता--समाजवादी 
आयोजन का मूल लक्ष्य देशभा में न्यूनतम जीवन स्तर की 
व्यवस्था करना है। श्रीमती इंदिय गाघी द्वारा “परीबी हटाओ' 
के नरे का महत्व लोगो को तभी पता चल सकता है यदि इस 
उद्देश्य की प्राप्ि के लिए उपाय किए जाए। यह अनुभव 
किया गया कि केवल विकास दर मे वृद्धि द्वात गरीबी को 
दूर नहीं किया जा सकहा गरीबी दूर करने के लिए विशिष्ट 
उपाय करना अधिक वाठनीय होगा। अत गरीबी हटाओ 
कार्यक्रम को पांचवीं योजना का अभिल अग बनाया गया और 
यही दृष्टि बाद की योजनाओ में भी बनी रही। प्रोफेसर डी 
टी लकडावाला की अध्यक्षमता में स्थापित विशेषज्ञ दल ने 
कैलायी उपभोग के आयार पर निर्थनों कौ सख्या का अनुमान 
लगावा। इस अध्ययन से यहा चला कि 973 74 में कुल 
जनसख्या का लगभग 55 प्रतिशत निर्धनता रेखा के नीचे रह 
रहा था और 987 88 मे यह अनुपात कम होकर 393 
प्रतिशव हो गया। इस विधि मे मामूली परिवर्तन कर योजना 
आयोग ने यह अनुमान लगाया कि 993 94 मे, जनसख्या 
का 36 प्रतिशत निर्धनता रेखा के नीचे था। कुल रूप मे जहा 
973 74 में 322 करोड़ व्यक्ति गरीब थे बहा दो दशक 
बाद, 993 94 मे गरीबो की सख्या 32 करोड थी। चूंकि 
इस अवधि के दौरान देश की जनसख्या में काफी बद्धि हो 
गयी इस कारण निर्धनों का कुल जनसख्या में अनुपात कम 
हो गया। परन्तु 43 वर्षों के आयोजित विकास के पश्चात्‌ 
अभी थी 4993 94 में कुल जनसख्या का 36 प्रतिशत 
निर्धनता कौ परिस्थितियों पे जीवन व्यतीत कर रहा है हमारे 
आयोजन पर एक निराशाजनक टिप्पणी है कि चार दशको से 
भी अधिक समय के उपणन्‍्त आयोजित विकास के बावजूद 
हम गरीबो की समस्या पर करारी चोट नहीं कर पाए। 
बास्ठव मे देश पोषणीय रोजगार कायप करने म विफल रहा 
है और इसकी अपेक्षा स्वय सम्त होने वाले रोजगार कायम 
करने गर बल दिया गया। इस दृष्टि की क॒दु आलोचना करते 
हुए प्रोफेसर पी आर ब्रह्ममानद लिखते हैं. 'निर्धनता की 
समस्या पर मजदूरी वस्तु मॉडल (५४४४९-४००७ ग्रा०१थ) 
द्वाग प्रहार करने की अपेक्षा आयोजको ने बहुठ से निर्भनदा 
विरोधो और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी उपाय आरभ करना 
उचित समझा जोकि एक प्रकार के अग्विशमत उपाय थे 
जिनमे बहुत अधिक छिद्र भी थे। अत इस कारण यह 
आश्चर्य को बात नहीं कि निर्धनता का आकार एक मर्वादित 
निर्धनता रेखा के आधार पर 993 94 मे 40 प्रतिशव के 
निकट या। देश की मूल समस्या रक्त सचारण (छा006 
ए्शा४पिध्रणा भुञ्ा०००४ द्वाप अस्थायी राहत उपलब्ध कराना 
है। यह कहीँ बेहतर होता यदि रक्त जनन पद्धति (8004 
डथाटगंप8 भृभा०००7) अपनायी जाती और पोषणीय रोजगार 
($४(॥॥80६ शगगए/०७श९79प२ बल दिया जाता। 
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2 सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध 
कराना--आयोजन को प्रगति के साथ साथ बेरोजयारी भी 
बढ रही है। प्रथम योजना के अन्त मे अवशिष्ट बेरोजगार 
व्यक्तियों (840/008 ण एए९०.०१९४ 92४5०१७) की सख्या 
53 लाख थी नौवों पचवर्षीय योजना ने अवशिष्ट बेरोजगारों 
(890008 ०४ ए)था।ए)09९०) की सख्या 75 लाख आकी 
है। योजना काल के दौरान 530 लाख व्यक्ति श्रम शक्ति मे 
और बढ जाएंगे। अत रोजगार तलाश करने वालो की कुल 
सख्या 600 लाख हो जाएगी। दूसरे शब्दो मे प्रत्येक वर्ष 
20 लाख रोजगार कायम करने होगे। चाहे खुली बेरोजगारी 
(0एच॥ एाक्षाए0शाशा कौ मात्रा 997 मे लगभग 2 
प्रतिशत आकी गयी है परन्तु इसके साथ अल्परोजगार की 
मात्रा 86 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अत बेरोजगारी और 
अल्पबेरोजगार (धा०श था0)0॥गथा) का समूचा प्रभाव 
श्रमशक्ति के ॥05 प्रतिशत तक व्यक्त होगा। चाहे आठवीं 
योजना मे रौज़गार की औसत चृद्धि दर 247 प्रतिशत रही 
जोकि अभिनन्दनीय है किन्तु यह उपलब्धि आठवीं योजना 
के लिए 26 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से नीची थी। जब 
तक देश रोजगार प्रेरित रणनीति (छा090आग॥शा। गाता 
04०2५) को नहीं अपनाता और उत्पादिता (य०कालाधा।) 
के अपेक्षाकृत उच्चस्तर पर रोजगार को 3 4 प्रतिशत 
वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निश्चित नहीं करना तब शक पूर्ण 
रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करमा और अल्परोजगार को मात्रा 
को कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

3 आय की असमानताओ में कमी--यह कहना बडा 
सन्देहात्मक है कि पिछले पांच दशकों मे आयोजित आर्थिक 
विकास के फलस्वरूप आय का पुनर्वितरण (१९१॥४॥॥७७ 
00०॥ ० ॥0०॥6) अपेक्षाकृत कम समृद्ध वर्ग के पक्ष मे 
हुआ। इसके विरुद्ध आय तथा सम्पत्ति का सकेन्द्रण (2णा 
दद्षाएबा00.त 0६06 क्रात ७६५॥१) बढ़ा. द्वी. है।. 4950% 5. 
और 975 के बीच (॥960 की कीमतो पर) प्रति व्यक्ति 
आय मे 306 रुपये से 366 रुपये तक की सीमान्त बद्धि हुई। 
इस प्रकार प्रति व्यवित आय की वार्पिक वृद्धि दर केवल 
2 प्रतिशत थी। किन्तु यह थोडी सी वृद्धि भी असमान रूप 
में बितरत हुई। प्रोफेसर वी एम डाडेकर और नीलकण्ठ रथ 
ने अपने 97! के अध्ययन मे यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि 
इस काल मे विकास की थोडी सी उपलब्धि जनसख्या के 
सभी बर्गों में समान रूप मे नहीं बट पायी। निम्नतम 20 
प्रतिशत जनसख्या की परिस्थिति तो निश्चय ही खराब हुई 
और इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत जनसख्या की हालत 
लगभग अवरुद्ध रही। अत जबकि ग्राम निर्धनता का स्वरूप 
लगभग यथावत ही रहा शहरी निर्धनता का स्वरूप गहरा हो 
गया। सम्पन वर्गों के हाथो में आय तथा सम्पत्ति के सन्केन्द्रण 
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के बढने के प्रमाण मिलते हैं। चौथी योजना ने इस तथ्य को 
इस प्रकार स्वीकार किया. 'एक और क्षेत्र जिसमे हमारा 
प्रयास कमजोर और अवरुद्ध रहा आय हथा सम्शत्ति के 
स्वामित्व को असमानताओ को कम करने से सम्बन्धित हैं।" 
सामाजिक न्याय ($0०239] 305902) को आकने का एक 
और ढग कौमत ढाचे मे वृद्धि का अध्ययन है। इस बात का 
काफी प्रमाण उपलब्ध है कि खाद्य पदार्थों और अनिवार्य 
उपभोग वस्तुओ की कीमतो मे बिलास बस्तुओ ([.ए05५७ 
7०5) और अर्द्ध बिलास बस्तुओ ($6॥॥ |७१७॥६$) की कौमतो 
मे वृद्धि की तुलना मे कहीं अधिक वृद्धि हुई है। 990 9॥ 
और 996 97 के बीच सामान्य कौमत सूचकाक (980 8] 
00) मे 72 प्रतिशत वृद्धि हुई जब खाद्यान्‍्नो का सूचकांक 
(॥0९) 0600५६॥9॥5) 87 प्रतिशत बढा। समृद्ध वर्गों द्वारा 
इस्तेमाल कौ जाने वाली वस्तुओ को तुलना मे जनसामान्य 
द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली बस्तुओ अर्थात्‌ चीनी मिट्टी के 
तेल कपडे सब्जियो आदि की कीमतो में अपेक्षाकृत तीन 
गति से वृद्धि हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था मे खाद्य पदार्थों 
तथा अनिवार्य उपभोग बघ्तुओ की कीमते नियंत्रित करने कौ 
असफलता जनता के प्रति आर्थिक अन्याय ही है। 

4 आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण मे कमी-हमारे देश 
में समाजवाद का ओर मुख्य स्वीकार्य सिद्धान्त आर्थिक शक्ति 
के सकेन्द्रण को कम करता है। परन्तु वास्तविक स्थिति यह 
है कि भारत मे एकाधिकारी नियत्रण (०४०90) ६७१४०) 
मे वृद्धि हुई है चाहे जवाहरलाल नेहरु के अनुसार 'एकाधिकार 
समाजवाद का शत्रु है । यह बात निश्चित रूप मे समझ लेनी 
होगी कि निर्धनता को दूर करने के लिए विकास अनिवार्य है 
परन्तु विकास के कारण आय और सम्पत्ति की विषमताए 
अपने आप ही कम नहीं हो सकतीं। इस उद्देश्य के लिए 
कराधान और घन एव सम्पत्ति के स्वामित्व सम्बन्धी राष्ट्रीय 
नीतिणे, को, बदला, दोशा, खित्तामपर्ण, दुप्भोग़ा, को, कम. करना 
होगा और अनिवार्य वस्तुओं पर साहाय्य (8॥980॥29) देने 
के उपाय करने होंगे। चाहे सजकोषीय उपाय (77502 ॥१९8 
इधा८5) इस सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकते है परन्तु एक सम्पत्तिहरणीय कर प्रणाली 
(छक्ाण्ागणज (8४ उतए्टराणट) केबल दिखावा मात्र ही 
है। इसी प्रकार, बिलासपूर्ण उपभोग की वस्तुओं पर भारी 
कराधान और सामाजिक न्याय से प्रेरित अनिवार्य बस्‍्तुओ पर 
साहाय्य देने के प्रोग्राम को उत्साह एवं ईमानदारी से लागू नहीं 
किया गया। इसी प्रकार भू वितरण प्रोग्राम से भी आशातीत 
परिणाम प्राप्त नहों हो पाए हैं। 3 प्रतिशत उच्च वर्ग के 
चरिवारों के पास कुल कृष्य भूमि (#ह0एाए४। 0) का 
लगभग 50 प्रतिशत है जबकि 75 प्रतिशत परिवारों के पास 
केवल 0 प्रतिशत भूमि है। 
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293 


तालिका  : भारत में आर्थिक विकास के चुने हुए संकेतक (950-5 से 990-9) 


गर्थिक संसेतक 


4950-5] $960-6॥ 970-7। 980-8990-9॥ 994-95 





प्रति व्यक्ति शुद्ध रा्रीय उत्यद (980-8) की फीमहों पर) रुपये 
१ औद्योगिक उत्पादत का सूधकांक (4980-8] - 700) 
3 कृषि उत्पादन का सूचकांक (98-82 को समाप्त होते वाले 3 वर्ष) 


6 सकल देशीय पूजी पिर्याण (सकल देशीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में) 


६ सकल देशीय बचत (सकल देशीय उत्पादन के ग्रतिशव छे रूप में) 
$. इल्ादल 

। खाथल (लाख टन) 

१ तैयार इत्यात (साख टग) 

3 सीमेंट (लाख टर) 

4 कोयला (लाख टन) 

$ रूश्ष तेल (लाख रन) 

७. जले) उत्पौदत एकेवल बकेपपेण) (झएव फकित्तेआपट) 

7 घोक छोप्त सूचकांक (98]-82 > 00) 

8 उपभोक्‍्त! क्रीपत सूचकांक (98]-82 र 00) 

9 फ्रेद्च को बजट-घाटा (कोड़ रुपये) 


विदेशी व्यापार 
१ निर्यात (करीड़ रुपये) 
2. आयात (करोड रुपये) 


सामाजिक संकेतक 

] जवसख्या (करोड) 

2 जन्मदर (प्रति हजार) 

3 यूत्यु देर ध्रति हजार) 

4 जन्‍्य पर प्रत्याशित आयु (वर्श में) 
(क) पुरुष 
(ख) स्त्री 

5 साक्षरता दर (प्रतिशवे) 

6 स्वास्थ्य एंव एरिबार कल्याण 
0) प्रव 70000 जनपषया के पज्ोकृत विकित्सक 
(00 भछावों मे बिस्तर प्रति दछ हजार जनसखणा 


27 ॥5ञ0 520 62... 22707. यबव१ 
॥83 362 653. ॥4000 226 झठा 
42 68 8 859. ॥024 व484 650 
302 957 66 ड्य्य 270. 260 
304 27 57 १3 9 स्झ.. 249 
उठ 2“ 708३४ 3296 उ72672 295 
(40। 239 औ64 58.2 353 ॥780 
१५ 0 उठ हा 488 824 
323 ०4 76 वाशा 29255 यर73 
26 5 68 १05 330 3722 
325 २6७ 558 ६७४६ %७५४५ ३७४७ 
69 ॥96 353 ६४ मी 3627. शाम 
पा रा 38 हा ॥93 284 
(-)33 (०) 77 रे5६.. 26. 3+7 967 
606 660 ॥535$ 67. 32553 82674 
608. ॥22. [634 2549 43॥98 8997] 
३6॥ 439 उपह 68 2 46 96 
399 बीय ३69 339 खऊ. 283 
दो 2789 449 425 98 90 
33. बा 456 कव4 587 604 
उस 49 44 54॥ 590. 672 
3॥7 406 बा बा 587 608 
॥83 म्ह्उ 355 436 522 
५34 हे बड़ 39 5 ॥ 
३3२ 2 द्व 83 96 





अस्थायी 7994-95 के लिए 
शोत: झारद सरकाण ज्यर्थिक स्रमौक्षा (2996-97) 

5. असमानताओं और अनधिकृत मुद्रा को राजकोषीय 
उपायों (7)5८७ एल्‍४७४७७४») द्वार ठीक करना-इसमें सन्देह 
नहीं कि स्देबाजी, ठेकेशारी एवं विभिन्‍न प्रकार के अनुचित 
उपायों द्वार शप्त अवैध आय (॥च8॥गाबाह प्राप्णार) 
संरक्षित बाजार (700(६८६४ प्राक्षो८७) से प्राप्त आकस्मिक 
लाघ, आयात प्रतिबस्धों द्वाय स्थापित की गई अर्द्ध-एकाधिकाते 
परिस्थितियों और अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों मे अच्यरशं 
एवं लाइसेस एणाली (0५०७ शा8 !#०शव०० ६३४४थण) के 
कारण डच्च-आय बर्गों को अवैध आय प्राप्त हुई है। स्फीति, 
कंट्रोल तथा सप्कारी क्षेत्र के विस्तार द्वार प्रष्यचार, कर-चंचन 


(]9६ ६५७४४०७) और गैर-कानूनी सट्टेबाजी से प्राप्त लाभों में 
चृद्धि हुई है। इस्र प्रकार आर्थिक प्रगति से प्रात लाभ जनता 
को उपलब्ध होने की अपेक्षा व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की 
जेत्रों भें जा रहे हैं। उच्च-स्तर के सरकारी अधिकाते तथा 
राजनीतिज्ञ भी रुपया बनाने में हो लगे हुए हैं। दिल्ली स्कूल 
ऑफ इकोनामिक्स के डॉ सूरजभान गुप्त ने अनुमात लगाया 
है कि 987-88 में अपधिकृत मुद्रा लगभग ,49300 
कगेड़ रुपये के बयबर थी। कुछ लोग दो इस स्थिति का 
वर्णन यह कह कर करते हैं कि भारत में एक समानान्तर 
अर्थव्यवस्था (एशजाश ९००००ा३)) विद्यमान है। 
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अनधिकूत मुद्रा ([782०0००॥६५ गरा0१८४) को ढूढ 
निकालने के विभिन्‍न उपाय असफल हो चुके हैं। इसके 
'कारण मुद्रा को गहरा दबाने का प्रयास क्या गया है। जबकि 
एक ओर सरकार छिपे धन (8]90. ॥णा८५) को बाहर 
निकालने का प्रयास करती है वहा इसके विरुद्ध पूजोपति 
व्यापारी और सट्टेबाज इसे पूजी का रूप देने का ढग खोजते 
रहते हैं। इस रस्साकशी में अभी तक तो पूजीपति वर्ग ही 
सरकार को धेखा देने मे सफल हुआ है। परन्तु अनधिकृत 

मुद्रा के कारण प्रतिष्ठा वस्तुओं (थिध्ञा2९ 8०००5) अर्थात्‌ 
स्कूटरो कारो कपडे धोने चाली मशीनों टेलाविजन ट्रांजिस्टर, 
रैफ्रीजेरेटर आदि की माग को प्रोत्साहन मिला है। दूसरे शब्दो 
मे अवैध आय के एक बडे भाग का प्रयोग अभिदृश्य उपभोग 
((णाए॥00005 ९णा५प्शराफ्ाणा) के लिए होता है। 

6 भू-स्वामित्व का पुनर्वितरण और प्रगतिशील 
कृषि के विकास में विफलता-सरकार द्वारा मूल नीति 
विपयक निर्णय के आधार पर किसानो को भू स्वामित्व 
अधिकार सौंपने का कदम उठाया गया कि किन्तु 40 वर्षों के 
प्रयास के पश्चात्‌ भी इस निर्णय को लागू न किया जा सका। 
अब यह बात राज्य सरकारों द्वारा भी स्वांकार कर ली गई है 
कि भू सुधारों को प्रगति बहुत मद रही है और विभिन्‍न 
राज्योय सरकारे इन्हे लागू करने की इच्छुक नहीं हैं। इसलिए 
तो प्रगतिशील कृषि और समाज का विकास अवरुद्ध हो गया 
है। 

इसके अतिरिक्त यह विश्वास किया जाता धा कि सहकारी 
प्रमितियो द्वारा लाभ प्रेरणा को बलहीन बनाया जा सकता है। 
परन्तु सहकारी समितियों का अनुभव भी देश मे दुखद हो है। 
सहकारी खेती को भू सुधारों से छुटकारा पाने का एक उपाय 
प्रमझा जाने लगा है और इस प्रकार देश में मे यह सामन्तवादी 
अशो ([7६७५३॥७॥८ ९।॥९॥४९005) का पोषण करती है। शहरी 
क्षेत्रो मे पूजीपति राजनीतिज्ञ तथा व्यापारी सहकारी समितियों 
'के।आत्मपरापण और घन सम्रह का साधन समझेत है। पीरणामत 

समितिया जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे जनहितों को 
रक्षा करेगी समृद्ध वर्गों को और सम्पन्न बनाने का साधन बन 
गई है। 


निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि अभी तक 
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सरकार को कथनी और करनी में बहुत भेद रहा है। सरकार 
को नोतियो का दार्शनिक आधार सबल है परन्तु देश मे भ्रष्ट 
और अकुशल प्रशासन के विद्यमान होने के कारण क्रियान्वयन 
'का सकट ((पर55 ० एएशाश्ाप्आा07) विद्यमान है। हमारी 
आर्थिक नीति और व्यवस्था का यह पहलू हमारे सामाजिक 
ढाचे का सर्म केन्द्र है। भू सुधारों सहकारी समितियों पचायतो 
राज या सार्वजनिक क्षेत्र के तीव्र विस्तार का उद्देश्य भारत मे 
विद्यमान नैतिक सकट से निष्फल बन जाता है। समाजवाद 
भारत में नारा बनकर रह गया है। 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि “आयोजन ग्रक्रिया 
देश मे सामाजिक एवं आर्थिक आधार सरचना कायम कर 
पायी है यह भारी तथा मूल उद्योगो के बिकास को प्रोन्‍्नत 
कर औद्यागिक आघार स्थापित कर सकी है ओर देश मे 
शिक्षा के अवसरों का विस्तार कर पायी है किन्तु यह प्रत्येक 
योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने मे विफल हुई हैं 
यह गरीबी को दूर करने मे सफल नहीं हुई और न ही यह 
आय तथा सम्पत्ति के सकेन्‍्द्रण को कम करने मे कामयाब हुई 
है। इसके अतिरिक्त आर्थिक आधार पर सरचना के लाभ 
सापेक्ष दृष्टि से समृद्ध वर्गों को उपलब्ध हुए है। हमाय 
विनियोग का ढाचा विशेषकर सामाजिक आधार सरचना 
उपलब्ध कराने की दृष्टि से शहरो क्षेत्रो के पक्ष में हो 
विकसित हुआ है। जनसख्या के अनेक वर्गों को, जैसे अनुसूचित 
जातियो और जनजातियो को वृद्धि और विकास के लाभो मे 
पूरा भाग प्राप्त नहीं हुआ है। ः आयोजन की ये मूल विफलताए 
इस बात की आवश्यकता पर बल देती है कि विकास रणनौति 
का पुन निरीक्षण होना चाहिए। छठी योजना मे सही उल्लेख 
किया गया “हमे इस तेथ्य को स्वीकार करना होगा कि 
आयोजन के सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं 
सर्वाधिक अभिप्रेरित लक्ष्य आज भी प्राय उतने हो दूर दिखाई 
देते हैं जितने कि वे योजनाबद्ध विकास के भार्ग पर हमारी 
यात्रा आरभ करेन के समय थे। ये उद्दश्य वैसे है। “हमारि। 
योजनाओ मे निहित हैं परन्तु बाद मे हमारी विकास की नीति 
के विवरण मे बहुत स्पष्ट हो गए हैं ये उद्देश्य है-पूर्ण 
रोजगार की प्राप्ति गरीबी को दूर करता और समसमाज को 
स्थापना। ० 
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निजीकरण और नए आर्थिक सुधार 


(एरशाएड8&0फ 5प्घा0 एछफ़ ४200५70 ए१९८एछ०रश8) 











) सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन-सम्बन्धी 
विश्लेषण 
(एशल्शा।बए९९ #पशे; डड ठ एक्टर 5९९७४) 

भारतीय अर्थव्यवस्था आज निर्णायक परिवर्तन की प्रक्रिया 

मे गुजर रही है! पिछले चार दशको से हम ऐसे मार्म का 
अजुम्तरण कर रहे हैं जिसमे सार्वजनिक क्षेत्र से यह अपेक्षा की 
थी कि वह विकास के लिए इजन का कार्य कोगा किन्तु 
97 के दशक के मध्य मे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति भले हो 
मोहभग होना आरभ हो गया परन्तु विरोध की आबाजे अभी 
कमजोर, अनियमित एवं अस्पष्ट थों। सार्वजनिक क्षेत्र के 
निषारित कार्य भाग को पूरा करने मे इसकी असफलता के 
परिणामस्वरूप विशेध और स्गठित हो गया। 980 के 
दशक के आरप में सावजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र मे 
से कुछ को निजी श्षेत्र के लिए खोलने की दिशा मे कुछ 
निर्णय किए गए परन्तु सरकार अभी भी कोई स्श्ष्ट वक्तव्य 
देने में हिचकिचाहट महसूस कर रही थी) 984 मे प्रधानमत्री 
राजाव याघी द्वारा राष्ट्र के प्रति अपने पहले प्रसाएण मे पहली 
बार सार्वजनिक क्षेत्र की नांति मे परिवर्तन के विषय मे स्पष्ट 
शोषणा की गई और उन्होंने साफ कहा सार्वजनिक क्षेत का 
प्रसार “बहुत से क्षेत्रों मे हो गया है जोकि होता नहीं चाहिए 
था। हम आपने सार्वजनिक क्षेत्र का विकास केवल उन क्षेत्रो 
मे करे जिनमें निजी क्षेत्र अक्षम हैं। लेकिन हम निजी क्षेत्र के 
लिए अधिक क्षेत्र खोल देग ताकि इसका षिस्दार हो सके 
और अधबव्यवस्था का विकास अधिक उन्मुक्त रूप से हो 

सके। 

सोवियत सध और अन्य यूर्वोय योरोप के देशों मे हाल 

हो में होने बाले परिवर्तनो ने निजी क्षेत्र के समर्थकों को 
प्रोत्साहित किया कि वे सार्वजनिक क्षेत्र पर ग्रत्यण रूप में 
प्रहार करे। सोवियत ब्लाक की समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ 
के धराशायी होने और चोन हारा मौन रूप मे दाइवानों माडल 
स्वोकार करने से जिसके आधार पर राजनीतिक दपन और 


राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का उद्यरैकरण किया गया (जिसमे 
कृषि क्षेत्र मे पहले से हो किया गया असमूहोकरण 
(09०००॥९८०७४॥७४४०॥) भी शागिल था) निजीकरण को ली 
को एकदम आगे बढ़ने का अव्नर दिया-अर्थात्‌ अविनियमर 
(0क्ष१ह०४७०७) से निजीकरण की ओर। भारत की बिगड़] 
हुई भुगतान शेष की स्थिति के परिणामस्वरूप अन्तराष्टीय 
मुद्रा कोष और विश्व बैंक से 570 करोड डालर का ऋण 
प्राप्त किया गया ठाकि भारत को विदेशी मुद्रा सकट से राहत 
प्राप्त हो। इसने भी भारत को अपनो आर्थिक नीतियो का 
युरर्गठत करने के लिए मजबूर कर दिया जोकि अविनियमत 
विजाकरण और बाद मैत्री को विचारधाय पर आधारित 
थीं। इस प्रकार के सभी परिवठजे के सचयी प्रभाव के कारण 
नयी ओद्योगिक नीति (99) की घोषणा की गई। 


सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध मुख्य आरोप 

सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध मुख्य आरोप इस प्रकार हैं। 
विनियोग पर कम प्र॒त्याय दर राष्टीय बचत के भाग से 
पिशवठ, अपयाप्त क्षमता उपयोग आवश्यकता से अधिक 
कर्मचारियों को मियुक्ति तथा मौकरशाहीकरण 
(8ए९३०ल०३४॥॥५४॥०0) के परिणामस्वरूप कार्य सम्पन्न होने 
मे अधिक विलम्ब ओर दुर्लभ साधनों का अपव्यय। 


केन्द्र सरकार के उद्यमों में विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय दर 

निजी क्षेत्र से तुलगा के आधार जे रूप में अर्थशास्त्रयो 
डा कर पूर्व लाघ (0009%४/०६ ४७४) की अवधारणा का 
जय सिफारिश को जाती है। भिन्न भिल्‍न योचना सम्बन्धी 
प्रलेखो मे यह घी कहा गया है कि सावजनिक क्षेत्र के उच्चमा 
मे प्रत्याय दर (86 ० २९४४॥) ।2 प्रतिशत प्रतिषष होनो 
चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि १959 70 से 
3973 74 के दौशन विनियेजित पूजी के प्रतिशत फे रूप मे 
सकल लाभ 4 से 6 प्रतिशत के निम्त स्तर पर था ओर इस 
बात में बल था कि आलोचको दे सार्वजनिक क्षेत्र का एक 
काला चित्र प्रध्तुत किया। यह भी ठीक है कि पाधरवीं योजना 


395 


96 


के दौरान इस स्थिति मे अशमात्र सुधार हुआ और सार्वजनिक 
क्षेत्र के उच्चमो मे 980 8] तक सकल प्रत्याय दर 7 से 8 
प्रतिशत के बीच थी। 98] 82 के पश्चात्‌ स्थिति में 
निश्चयात्मक सुधार हुआ और सकल प्रत्याय दर ]2 से ॥3 
प्रतिशत के बीच हो गयो। जाहिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यमों की स्थिति काले से सफेद होने लगी अर्थात्‌ उसमे 
सुधार आया और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो में 
बेहतर निष्पादन का सकेत मिला। 

वास्तव मे समस्त सातवीं योजना के दौरान विनियोजित 
पूजी पर समग्र सकल प्रत्याय दर लगभग 2 से 3 प्रतिशत 
रही। परन्तु हमे इससे ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि 
सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन मे और सुधार लाने के लिए 
प्रयास करने कौ आवश्यकता नहीं है। यह बडी उत्साहवर्धक 
बात है कि 995 96 मे इन की प्रत्याय दर (४6 ० 
7थध्यग) बढ कर 6) प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुच 
गयी। इसके गहन विश्लेषण से बडी रचिकर जानकारी प्राप्त 
हुई है 

॥ पैट्रोलियम क्षेत्र जिसका विनियोजित पूजी मे भाग 
72 प्रतिशत है से सभी सार्वजनिक उद्यमो द्वारा अर्जित 
कुल सकल लाभ का 322 प्रतिशत उपलब्ध होता है। स्पष्ट 
है कि पैट्रोलियम क्षेत्र का भाग इस क्षेत्र मे विनियोजित पूजी 
से कहीं अधिक है। 

2 सरकारी स्वामित्वाधीन लाए गए क्षेत्र (अर्थात्‌ वस्त्र 
उद्योग) का भाग कुल विनियोजित पूजी का 04 प्रतिशत है 
परन्तु इसका कुल सकल लाभ मे योगदान ( ) ३0 प्रतिशत 
है। दूसरे शब्दो मे यह तर्क कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो का 
अपेक्षाकृत निम्न निष्पादन का कारण निजी क्षेत्र द्वारा बीमार 
इकाइयो का भार सार्वजनिक क्षेत्र पर डाल देना अतिशयोक्ति 
है। इस क्षेत्र का कुल अतिरेक जनन (5घाएए५ हथाश4 
0४०४) मैं अनुपात बहुत ही कम है। 

३ गैर पैटोलियम विनिर्माण क्षेत्र उच्चमो और सेवा क्षेत्र 
उद्यमो का निष्पादन सकल प्रत्याय दर के लक्षित स्तर से 
नीचे रहा है। चूंकि इन दो क्षेत्रो मे विनियोजित पूजी का भाग 
कुल विनियोजित पूजी का 80 प्रतिशत है। इसलिए उपचार 
प्रक्रिया के लिए इनकी कमजोरियो को पहचानने के लिए 
गहन जाच की आवश्यकता है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की विनियोजित पूजो पर 
प्रत्याय दर से यह बात स्पष्ट है कि ऐसे उद्यम जो ॥2 
प्रतिशत से अधिक दर से सकल लाप प्राप्त कर रहे हैं उनमे 
994 95 के दौरान 66429 करोड रुपये विनियोजित किए 
गए हैं जो सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमो के कुल विनियोग 
का 42 प्रतिशत है। इस वर्ग मे पैटोलियम रसायन और 
औषधिया भारी भध्यम तथा हल्की इजीनियरिंग और दूर सचार 
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आते है। 6] 3! करोड रुपये के कुल विनियोग मे से ऐसे 
उद्योग जिनकी प्रत्याय दर 8 प्रतिशत से कम है के विनियोग 
का भाग 7 69 करोड रुपये अर्थात्‌ विनियोजित पूजी का 8 
प्रतिशत है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का अपरिशोधनीय क्षेत्र 
(० 7६9९थ८॥4०८ आ९७) है। परन्तु 8 से 2 प्रतिशत 
प्रत्याय दर के अन्तर्गत आने बाला क्षेत्र कुल विनियोग का 
78983 करोड रुपये है अर्थात्‌ कुल विनियोजित पूजी का 
49 प्रतिशत। इस क्षेत्र में हैं-कोयला, ऊर्जा, यातायात उपकरण 
व्यापार एवं विषणन यातायात सेवाए तथा वित्तीय सेवाओ के 
साथ साथ खनन एव धातुए। यह उद्यमो का एक ऐसा वर्ग है 
जोकि शोधनीय (१८०४८६॥॥४७८) है इसे बेहतर बना कर 
पुनर्जीवित भी किया जा सकता है अगर प्रबन्ध एव सचालन 
मे सरचनात्मक समायोजन (87प्रराण9] 30]05॥7087) 
क्रियाशील बनाया जाए। दूसरे शब्दों मे आज कौ परिस्थिति 
से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग का 85 
प्रतिशत या तो योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के 
ऊपर है या फिर पुनर्जीवित करने योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत 
आता है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि 8 से 2 
प्रतिशत प्रत्याय दर वाले वर्ग को बचाने के लिए क्या उपाय 
किए जाए। 


राज्यीय सरकारो के उद्यमो की परिचालन कुशलता 

राज्योय सरकारो के उद्यमो की परिचालन कुशलता 
(0कत्नभाणाग शीँधा0) से स्पष्ट है कि वे लगातार घाटे 
मे चलने बाले उद्यम हैं। इनमे से मुख्य दोषी है। राज्यीय 
विद्युत बोर्ड सिचाई वर्क्स और सडक परिवहन निगम। 

चार वर्षों की अवधि (॥985 86 से 988 89) के 
दौरान इन राज्यीय सरकारी उद्यमे का कुल घाद्य 4000 
करोड रुपये से अधिक था। यह स्थिति बडी ही निगशशाजनक 
है और यह निम्न निष्पादन ओर इस स्थिति को दूर करने के 
लिए किमी प्रकार क्री उपच्चारी कार्रवाई त्॒ काने का सचयी 
परिणाम है। परिचालन अकुशलता के साथ साथ अनार्थिक 
कौमत ((॥९८०७॥०॥।० 77०९) नीतियो फार्म लाबी के उभार 
तथा किसानो की राजनीतिक दलाली और बोट बैको को 
बनाए रखने का महत्व इन सभी कारणतत्वो ने मिलकर ऐसी 
'लज्जाजनक स्थिति को जन्म दिया है। 

एडम स्मिथ अध सरचना कौ व्यवस्था को सरकार का 
महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानते थे। इस प्रकार की अध सरचना 
और सार्वजनिक वस्तुओ की लागत और वित्त प्रबन्ध के 
सामाजिक तौर पर अनुकूलतम उपाय ढूंढने मे आधुनिक 
अर्थशास्त्रियो ने बडा प्रयास किया है। सेवाओ और अध संरचना 
को तैयार करने के कार्य को मार्शल ने 'बाह्य मितव्ययताओ 
(छच्चशा)३ ९००ा०॥॥८$) की सज्ञा दी हैं। निजी उत्पादकता 
को बढाने के लिए ऊर्जा जनन सिचाई ओर शहरी यातायात 

ब्रः 


निजीकरण और नए आर्थिक सुधार 


|मूची निरन्तर बढ़ रही है) महत्त्वपूर्ण सामाजिक आदान हैं। 
गमार अनुभव आस्टेलिया और अधिकतर योरोपीय देशों के 
समान ही है। 
बचत के लिए निम्न अशदान 

सेन्टर फार मानौटरिंग इंडियन इकानामी (एन्ाएड णि 
॥॥07/5च्रहठ 709 8९७णए१) डाय की गई समीक्षा ने 
गष्टेय बचत में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न अशदान कौ 
भर्सना निम्नलिखित शब्दो मे की है-- 'बचत के रूप में 
सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता प्रखर है। 39 चर्ष के आयोजन 
के पश्चात भी राष्टीय बचत मे सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 
केवल 8 प्रतिशव है और यह भी अशत भारी कराधान और 
रिजर्व बैंक के अर्दू-अवास्तविक (5छ॥॥ निला(005 छर्ण 
8) का परिणाम है। एष्ट्रीय बचत का 92 प्रतिशत निजी क्षेत्र 
हवए प्राप्त होता है।" 

आकड़ो से स्पष्ट है कि कुल देशोय बचत में सार्वजनिक 
फैत्र के भाग मे गिरावट आयी हे अर्थात्‌ [950 5॥ में 7 
प्रतिशत से गिरकर 7989 90 में यह 8 प्रतिशत हो गयी है 
परन्तु निजी निगम क्षेत्र का लाभ लगभग स्थिर रहा है अर्थात्‌ 
39 ब्षों की अवधि में लगभग 9 या 0 प्रतिशठ के 
आस पास। निजी क्षेत्र का रिकार्ड भो सतोषजनक नहीं है 
भले ही कुल बचत मे सार्वजनिक क्षेत्र के भाग मे तेजी से 
गिएवट आयी है। पारिवारिक बचत का निजी क्षेत्र की 
उपलब्धियों के भाग के रूप में दावा करना बिल्कुल गलत 
है। सी एप आई ई ने इसलिए उल्लेख किया है-- 'निजी 
निगम क्षेत्र ने अपने अतिरिक जनन के भाग में या दूसरे अन्य 
क्षेत्रों पर अपनी निर्भरता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया।" 


क्षमता उपयोग निष्पादन के सूचकाक के रूप मे 
सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन को एक बडा उपयोगी 
सूचकाक क्षमता उपयोग (09०७ पशो।587०४) की मात्रा 
है। अगर इस कसौटा से यरखा जाए, तो सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यमो मे मिश्रित रिकार्ड को छवि देखने का मिलती है। 
इंडियन आयल कार्पोरेशन की परिष्करणशालाओ मे 
रूक्ष तेल की शुद्धि को मात्रा में लगातार वृद्धि हुई और यह 
१980 8 के 258 लाख टन से बढकर 990 9] में 58) 
लाख टन तक यहुच गयो। क्षमता उपयोग जोकि 985 86 
में 95 प्रतिशत था मे वद्धि हुई और यह 987 88 बक 
धारे धारे बढकर 00 प्रतिशत तक यहुच गया। असम की 
असामान्य स्थिति के परिणामस्वरूप इसे 4क्‍का लगा और 
१989 90 के दौयन क्षमता उपयोग मे गिगवट आयी और 
गिरकर 96 प्रतिशत हो गया। फिर भी तेल एवं प्राकविक 
गैस्ध आयोग की उच्च सफल7 ८५ आए इंडियन आवल 
'कार्पोरेशन के क्षमता उपयोग का शमन करती जरूरी है) 


९:4६ 


शब्ट्रीय वस्त निगम जिसमे निजी क्षेत्र की वीमार कपडा 
मिलो को अपने अधिकार में लिया उनके निष्पादन में भी 
उन्नति हुई है। नियन्त्रण मे लेने के समय राष्टीय वस्त्र नियम 
के कारखानो का क्षमता उपयोग 45 प्रतिशत था जो बढकर 
989 90 के दौरान कठाई के क्षेत्र मे 95 प्रतिशत और बुनाई 
में 85 प्रतिशत हो गया। राष्टीय वस्त्र निगम समाज के 
कमजोर वर्गों द्वाय इस्तेमाल किए जाने वाले मोटे आर मध्यम 
कपड़े की कुल माग के 99 प्रतिशत बग़ उत्पादन करता है। 
इसके अतिरिक्त यह विकेन्द्रोकत क्षेत्र की सूत की कुल 
आवश्यकताओ के प्रमुख भाग को भी पूरा करवा है। 

अखबारी कागज में समग्र क्षमता उपयोग 97 प्रतिशत 
था चाहे हिन्दुस्तान पेपर कोटायम (केरल) का रिकार्ड 
क्षमता डपयोग 08 प्रतिशत और मेसूर येषर मिल्ज का 407 
प्रतिशत था। नैशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्ज मे क्षमता 
उपयोग 76 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रिकार्ड किया गया। 

सार्वजनिक क्षेत्र मे 988 89 मे नाइटोजन उर्वरको का 
श्मता उपयोग 7 प्रतिशत था लेकिन निजी क्षेत्र मे यह 95 
प्रतिशत तक ऊच! था ओर सहकारी क्षेत्र म इससे भी अधिक 
अर्थात्‌ ॥04 प्रतिशत था। परन्तु फास्फैटिक उवरको से 
सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता निजी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक (82 
प्रतिशत) थी। यहा भी साझे क्षेत्र का निष्पादन इससे बेहतर 
था अर्थात्‌ 96 प्रतिशत क्षमता उपयोग। 

सीमेन्ट के क्षेत्र मे 988 मे सार्वजनिक क्षेत्र का क्षमता 
उपयोग केवल 54 प्रतिशत था जबकि चिजी क्षेत्र में 76 
प्रतिशत था। फिर थी सार्वजनिक क्षेत्र मे अधिक निष्पादन हो 
रहा था और इसका क्षमता उपयोग 86 प्रतिशत से अधिक 
था। सीमेट कार्पोरेशन आफ इंडिया (मध्य प्रदेश) की मधार 
इकाई का क्षमठा उपयोग 94 प्रतिशत शाजबन (हिमाचल 
प्रदेश) 89.5 प्रतिशत, तमिलनाडु सीसेट कार्पोरोेश। 762 
प्रतिशत था। इनके विपीठ यू पी स्टेट सौमेन्ट कार्पोशन मे 
क्षमता उपयाग केबल 477 प्रतिशत था। 

हिन्दुस्तान कापर जोकि एक सार्वजनिक उद्यम है का 
क्षमता उपयोग 3985 86 के 65 प्रतिशत से बढ़कर ॥989 90 
में 90 प्रतिशत हो गया। 

हिदुस्तान मशीन टूल्ज सार्वजनिक क्षेत्र का एक अन्य 
उत्कष्ट निष्पादन चाला उद्यम है जिसने विकसित तकनालाजी 
मे कुशलदा की दृष्टि से कार्तिमान स्थापित करने मे सराहमीय 
सफलता प्राप्त की है। क्षमता उपयोग मे इसका रिकार्ड बहुत 
बढिया है और यह तकनीकी एव प्रबन्धक्रोय कुशलता के 
विकाप्त मे प्रभावशाली भडार की एक उत्तम मिसाल है। 
989 99 मे शुद्ध लाभ मे इसका भाग 42 करोड रुपये था। 

सार्वजनिक क्षेत्र मे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्ज लिमिटेड 
एक अन्य उत्कृष्ट उत्पादक का उदाहरण है जिसके उत्पादन 


498 


के घेरे मे निम्नलिखित सम्मिलित है-धाय टरबाइन और 
जैनरेटर, हाइड्रो टरबाइन बायलर, टासफारमर, स्विचगियर 
इन्सुलेटर, बड़े आकार कौ भोरर, कर्पण उपकरण टरबो सैट, 
कम्प्रैस, औद्योगिक क्षेत्र के लिए वाल्व। छठी योजना मे 
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लि का ऊर्जा-जनन क्षमता मे योगदान 
89 प्रतिशत और सातवी योजना मे यह 80 प्रतिशत था। 
989-90 के दौरान 2,29) करोड रुपये की कुल बिक्री के 
कारण कर पूर्व-लाभ मे इसका योगदान 273 करोड रुपये 
था। 

इसी प्रकार इलैक्ट्रोनिक्स कार्परेशन आफ इंडिया लि 
का उत्पादन एव क्षमता उपयोग मे असाधारण अच्छा रिकार्ड 
देखने मे आया है। ।989 90 मे इसकी बिक्री 268 करोड 
रुपए के रिकार्ड स्तर को छू गयी। 

किन्तु दूर सचार एवं हिन्दुस्तान टेली-प्रिन्टज लिमिटिड 
के क्षमता-उपयोग मे गिरावट आयी और यह 988 89 के 
60 प्रतिशत से कम होकर 989 90 मे केवल 25 प्रतिशत 
रह गया। लेकिन भारतीय दूरभाष उद्योग ने बडा ही सराहनीय 
कार्य किया है और इसका क्षमता उपयोग ॥988 89 मे 
दूरभाष के क्षेत्र मे 45। प्रतिशत स्थरेजर एक्सचेज उपकरण मे 
06 प्रतिशत और क्रासबार स्विचिग उपकरणों मे 86 प्रतिशत 
हो गया। 

समस्त विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्यमो के कार्यो पर काली स्याही पोत देना गलत 
होगा। निजी क्षेत्र के समान ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो मे 
उच्च निष्पादन वाले पाए जाते है जिनकी कुशलता, विकसित 
तकनीक को अपनाने ओर अतिरेक जनन ($0च005 हशा- 
लश्याणा) के साथ साथ अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर 
व्यवहार के लिए सराहना की जा सकती है। निस्संदेह इनमे 
सुस्त और निम्न निष्पादन वाले भी विद्यमान है। सार्वजनिक 
क्षेत्र को नयो दिशा देने के लिए ऐसी नीतियो की रूपरेखा 
तैयार करनी होगी जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यो के उचित 
एव वैज्ञानिक महत्व को समझा जा सके। 


अनुसंधान और विकास 

औद्योगिक विकास मे तकनीक को जज्ब करने एव 
अपनाने और अपनी आवश्यकता-अनुसार बेहतर तकनीक के 
विकास के लिए अनुसधान एवं विकास का एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र ने 40 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं 
की स्थापना की है। भले हो निजी क्षेत्र के क्तिने हो गुणो का 
बखात क्यों न किया जाए, परन्तु इसके ट्वाए अनुसधान एबं 
विकास को उपेक्षा निन्‍दनीय है। 

989-90 मे अनुसधान एवं विकास व्यय सकल देशोय 
उत्पाद का ! प्रतिशत था जोकि विकसित देशो द्वाण प्राप्त 
स्तर अर्थात्‌ सकल देशीय उत्पाद के 2 से 5 प्रतिशत से कहीं 
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नीचा है। भारत इस सम्बन्ध मे काफी पीछे है। लेकिन इससे 
भी अधिक दु खदायी तथ्य यह है कि तथाकथित गत्यात्मक 
निजी क्षेत्र का भारत मे अनुसधान एवं विकास पर कुल व्यय 
में भाग केवल ।] प्रतिशत है। 


2. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में प्रत्याय दर 
की तुलना 

सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध सबसे अधिक गभीर आलोचना 
इसकी निम्न प्रत्याय दर है। इसके अन्तर्गत बडी सख्या मे 
हानि उठाने वाली इकाइया हे जिनके भारी सचयी घाटे है 
और जिनका भुगतान अन्तत राज्य कोप के सामान्य राजस्व 
द्वार पूण किया जाता है। इस प्रकार की आलोचनाओं कौ 
छानबीन करनी होगी। 

रिजर्व बैक कम्पनी अध्ययनों मे विनियोजित पूजी की 
जिस परिभाषा का प्रयोग करता है बह लोक उद्यम ब्यूरो द्वार 
अपनायी गयी परिभाषा से भिन्‍न हे। सी एम आई ई ने 
रिजर्व बेक कौ परिभाषा पर लोक उद्यमो का प्रयोग कर 
तुलगीय आकडे प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे। (देखिए 
तालिका ।) 

सी एम आई ई के अनुसार--"कुल शुद्ध परिसम्पत्‌ 
की प्रत्याय दर के रूप मे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो का 
निष्पादन (अर्थात्‌ विनियोजित पूजी) निजी नियम क्षेत्र के 
निष्पादन की तुलना मे प्रभावशाली नहीं हे। जेसा कि तालिका 
॥ से पता चलता है कि 989 90 के दोशन केन्द्र सरकार के 
उद्यमों मे कुल शुद्ध परिसम्पतो की प्रत्याय दर लगभग 65 
प्रतिशत थी जोकि निजी क्षेत्र की चुनीदा कम्पनियों मे कुल 
विनियोग से प्राप्त ।4 3 प्रतिशत प्रत्याय-दर की तुलना मे 
कही कम थी। किन्तु 4980 8। मे सी एम आई ई की 
चुनींदा निजी क्षेत्र कौ ओद्योगिक कम्पनियों की प्रत्याय दर 
23 प्रतिशत धी जबकि केन्द्र सरकार के उद्यमों कौ 43 
प्रतिशत की प्रत्याय दर तुलना मे बहुत ही कम थी।" 

सी एम आई ई द्वारा निकाले गए निष्कर्ष दोषपूर्ण है 
क्योंकि ये 9990 88 और 989 90 के दारान केन्द्र सरकार 
के उच्चरो और सो एम आई ई की चुनांदा निजी क्षेत्र की 
कम्पनियों की सर्वोत्तम वर्षों से तुलना करता है ओर 
परिणामस्वरूप इसमे अतिश्योक्ति विद्यमान है। सी एम आई 
ई द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को मर्यादित करने की आवश्यकता 
है। इसी कारण हमने छठो योजना की अवधारणा (980-8॥ 
से ॥9$4 85) ओर सातवों योजना की अवधारणा (985 86 
से 989-90) के लिए ओसत प्रत्याय-दर का परिकलन 
किया है। हमारे परिकलन से निम्नलिस्थित निष्कर्ष उभरते 
है. 

॥ सो एन आएं इ को निजी क्षेत्र की चुनाँदा कम्पनियों 
के विनियोग पर प्रत्याय दर मे निरन्तर गिरावट आयी है और 
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तालिका ). सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विनियोजित पूजी पर सुसगात्मक प्रत्याथ दरे 
(0980 87 से 988-89) 
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विनियोजिंद पूजी सकल लाभ सकल लाभ 
(करोड रुपये) (करोड रुपये) विनियोजिंद पूजी पर 
प्रतिशत के रूप में 
केन्द्र भार केन्द्र द्भाए केन्द्र छाए 
सरकार बो द्वारा चुताँदा सरकार ड्वारा चुनोंदा सरकार के ( द्वारा चुनौंदा 
उच्चम निजी क्षेत्रकी | के उद्यप जिजी क्षेत्र की | उद्यान जी क्षेत्र की 
कम्पतिया कप्पनिया कम्पनिया 
9890 8 32,244 पष्ण ]4ी8 
399] 8% 40704 224 2654 2382 65 व 
989 83 5058 25464 3465 2469 59 98 
3983 84 59366 30॥62 39565 यहा 60 94 
4984 85 है 80 उड्ाघ2 4628 3336 66 96 
980 8। से १984 85 के लिए विवियोग पर औसत प्रत्याय दर 6] 05 
985 86 80639 3980 $287 3803 66 95 
3986 87 9888 46762 छा ३840 66 82 
3987 88 व235 54555 59480 4469 62 3] 
4988 89 332886 65 २0५ 8.572 65 क्र्द 
7999 90 62,434 64670 30623 65 १3 





985 ४६ से 989 90 के लिए विनियोग पर औसत प्रत्याय दर 












ग्रोत. टाजा5 एकणा८ $०एण था 70 ७ (५७७ 99) से सकलित। 


हे १980 8) के 2 3 प्रतिशत से कम होकर 987 88 मे 
#| प्रतिशत हो गयी। किन्तु इसके पश्चात्‌ ग्रत्याय दर में 
वृद्धि हाते लगी ओर यह 989 90 मे ) 3 प्रतिशत तक 
पहुच गयी। परन्तु 7980 8) के वर्ष को छोडकर जब केन्द्र 
सरकार के उधमो में बिनियोग पर प्रत्याय दर में कमी व्यक्त 
हुई (अर्थात्‌ 43 प्रतिशव) !98] 82 से 989 90 को 
अवधि मे प्रत्याय दूर मे स्थिग्ता आयी और यह लगभग 6 
और 7 प्रतिशत के बीच थी। 

2 छठी योजना के दोशत सी एम आईं ई का निजी 
कम्पनियों में बिनियोग पर प्रत्याय दर 0 5 प्रतिशत थी और 
सातवीं योजश के दौरान यह गिरकर 93 प्रतिशव हो गयी। 
इसके बिएद्ध छठी योजना की अवधि मे इसके सावजनिक 
उद्यमी में प्रत्याय दर 6 प्रतिशत थी साठवीं योजना के 
दौगन बढ़कर 65 प्रतिशत हो गयो। 

3 फिर भी सी एम आई ई को निश्ञे क्षेत्र की चुनोंदा 
कम्पनियों की तुलना मे केद्र सरकार के उच्ययो ये प्रत्याव दर 
कम थी। 


चूँकि सी एम आई ई सर्वेक्षण केवल 00 कम्पनियों 


तक हा सीमित था इसलिए इससप्ले निजी क्षेत्र का सप्पूर्ण चित्र 
स्पष्ट नहीं होता। इस उद्देश्य की दृष्टि से इससे बेहतर 
बुलनात्मक स्पष्टीकण के लिए हम 953 सार्वजनिक 
लिमिटेड कर्म्पनियो (गर सरकाते गेर वित्तीय) के भारतीय 
रिजर्व बैंक हवा किए गए सर्वेक्षण को प्रस्तुत कर रहे हैं। 
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस अध्ययन मे विभिन्‍न 
उद्योग वर्षो को का्पनिया और आकार जितमे छोटी कम्पनिया 
भी शामिल हे ली गयी हैं। 

निजी क्षेत्र का रिकार्ड जो भारतीय रिजर्व बेंक सर्वेक्षण 
ने 953 सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के बित विषय मे 
प्रस्तुत किया है वह निजी क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत नियशाजनक 
चित्रण है। प्रथम लाभ कमाने वालो कम्पनियों को सख्या जो 
4985 86 मे 386 थी कम होकर 987 88 में । 65 रह 
गयी। जिससे निजी क्षेत्र को कम्पनियों के वित्त में गिरावट 
का सकेत मिलता है। 

हावि उठाने वालो का्पनियो का अनुपात जो 2985 86 
में 30 प्रतिशत था. 987 88 मे बढकर 40 ग्रतिशत हो 
गया। यह एक अपेक्षाकृत असतोषजनक प्रवृत्ति थी। दूसरे, 
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कुल परिसम्पत के प्रतिशत के रूप मे सकल लाभ में गिगावर 
की प्रवृत्ति देखने मे आयी और यह ॥985 86 के 88 
प्रतिशत से गिरकर ॥987 88 मे 74 प्रतिशत हो गयी। 
तीसरे, बिक्री के प्रतिशत के रूप मे सफल लाभ में गिरावट 
आयी और यह 985 86 के 9 प्रतिशत से गिग्कर 987 88 
में 78 प्रतिशत हो गया। 

अगर निजी क्षेत्र की कम्पनियों के वित्त के परिणामा की 
केद्ध सरकार के उद्यमों से ठुलना की जाए, तो स्पष्ट निष्कर्ष 
प्राप्त होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की तुलना मे 
निजी सेत्र की कम्मनिया केवल अशमात्र बेहतर है। इसके 
अतिरिक्त अगर इस तथ्य को ध्यान मे रखा जाए कि जहा 
निजी क्षेत्र का कम्पनियों के समभ केवल एक ही उद्देश्य 
है--“अधिक्तम लाभ कमाना वहा सार्वजनिक क्षेत्र की 
कप्पानिया कई उद्देश्यो को पूरा करने का प्रयास करती हे और 
बहुत से सीमायन्धनो में कार्य करती है। प्रथम सार्वजनकि 
उद्यमो को बहुत से सामाजिक दायित्वा को पूरा करना होता 
है। उन्हे ऐसी मजदूरी ओर वेतन भी देना होता है जिसका 
निएचयन बाजार शक्तियों द्वारा नहीं होता बल्कि राज्यीय 
नीतियो द्वार निश्चित मानदण्डा के आधार पर होता है। थे 
उत्पादन की लागत मे वृद्धि हो जाने पर कीमतो मे परिवर्तन 
करने के लिए स्वतन्त्र नहीं है। अधिक कर्मचारियों की 
नियुक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें हानि उठानी पडती है और 
निर्णय लेने के लिए उन्हे पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। इन 
सभी सीमाबन्धनो के साथ अगर निजी शेत्र की कम्पनियों की 
तुतना मे सार्वजनिक उद्यमा की विनियोग पर प्रत्याय दर कम 
है तो इससे केबल यह बात स्पष्ट होती है कि बेहतर 
सचालन कुशलता लाने के मार्ग मे बहुत सी अडचने रुकावट 
बन जाती हैं। 


8 विश्व मे निजीकरण की लहर 

980 8 के दशक के दौरान समाजवादी अर्थव्यवस्थाओ 
के मायाजाल के टूटने के कारण विश्व में मिश्रित यूजीवादी 
अर्थव्यवस्थाओ मे सार्वजनिऊ क्षेत्र के प्रति मोह भग होने की 
प्रक्रिया त्वरित हो गयी। परेस्तपोइका (?९7९५४०॥८७) के आधान 
आर्थिक सुधार की जो “तहर सोवियत संघ मे चालू हुई यह 
पूर्वीय योरोप में तेजी से पल गई। चाहे साम्यवादी चीन ने 
अपने शज्यतन्त्र मे लोऊतन्त्र चालू करने की लहर को सस्ती 
से कुचल दिया परन्तु इसने स्वय॑ आर्थिक सुधाएँ की प्रक्रिया 
चालू कर दी क्योकि यह बात महसूस की जा रही थी कि 
सार्वजनिक क्षेत्र कुशलता और यूजी की उत्पादिता वो अनुकूलक्म 
रूप में नहीं बढाता। समाजवादी अर्थव्यवस्थाए एमाधिकारी 
नियन्त्रण की प्रणाली के अधीन कार्य कर रही थीं और प्लान्ट 
प्रयत्धनों (20॥0॥7श9:,2३७) द्वारा प्रस्तावित सताभ लागत 
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कीमत निर्धारण (009 ७३ 7076) की नीति पर अमल 
कर रही थीं। बाजार प्रक्रिया की अनुपस्थिति के कारण चे 
प्रतियोगात्मक पर्यावरण के उपलब्ध न होने बे परिणामस्वरूप 
कुशल कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का विकास नहीं कर 
पायीं। मिश्रित पूजीवादी अर्थव्यस्थाओ मे काफी बडी सख्या 
में उद्यम एकाधिकार की परिस्थितियों के आधीन कार्य करते 
है और इस कारण वे अत्यधिक नौकरशाही और निर्णय के 
वेन्द्रीक्ण का शिक्रार बन जाते है जिसके परिणामस्वरूप 
अत्यधिक विलम्ब बे नतीजे के तौर पर लागत मे वृद्धि हो 
जाती है। 

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो को जिन मुख्य समस्याओ का 
सामना करना पढ़ता है वे निम्नलिखित ₹-- 

] समाज्वादी अर्थव्यवस्थाएं जो प्रबन्ध की कमान 
प्रणातीं (00॥74्वार्त 5४४(९व) वो आर्धान कार्य करता हैं 
उनमे सार्वजनिक उद्यमा के प्रयन्धका के पास पहता की बहुत 
ही थोडी गुजाइश €। भारत ज॑से विकासशांल देश में जहा 
सार्वजनिक भेत का आकार काफी जडा है प्रयनन्ध निदेशकों की 
निर्णय करने की स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित है। अत उन्हे 
मंत्रिया या मत्ालया पर निर्भर करना पड़ता है अर्थात्‌ अपने 
राजनीति आकाआ पर। परिणामत इस कारण अत्यधिक 
विलम्ब क्षमता उपयोग का अभाव और निम्न उत्पादिता बने 
रहते है। 

2 बहुत से सार्वजनिक उद्यमा में कीमत निर्धारण सम्बन्धी 
नौठिया विवेक्पूर्ण आर्थिक आधार से निर्देशित नहीं होती हैं। 
सार्वजनिक उद्यमो को सामाजिक एवं राजनीतिक सीमाबन्धनों 
के कारण अनार्थिक कौमते ((॥0००॥०॥॥० [॥7०८७) वसूत 
करनी पडती हैं जिनके परिणामस्वरूप उन्हे घाटे होने है। यह 
परिस्थिति विशेषपर अध सरचना (॥450४०॥८) सम्बन्धी 
सार्वजनिक उद्यमा अर्थात्‌ पावर, सिचाई सार्वजनिक परिवहन 
दूध थे सभरण आदि मे पायी जाती है। 

3 सार्वजनिक उद्यम नरम बजट बिकतपो (59000 
8० ०9४०७) का बहन कर सकते है वयाकि उनके घाटों की 
पूर्ति सामान्य राजस्व से की जा सकती है। इनके घिक्रटप के 
उपलब्ध होने पर प्रतियोगिता की अनुपस्थिति के कारण 
सख्त निर्णय करन का दयाब लुप्त हो जाता है। 

4 सार्वजनिक उद्यमा के प्रतनन्थक कार्यविधि उन्मुक्त 
(00८६१४४० ००९॥(2०) हो जाते है न कि परिणाम उन्मुख 
और इसलिए वे कठिन निर्णय लेने से कतराते # और साधाएण 
निर्णयो को भी उच्च अधिकारिया की स्वीकृति के लिए भेज 
देते है ताकि घाटे की हालत मे जिम्मेदारी उन पर डाली न जा 
सके। 

इन सभी कारणतत्वा के परिणामस्वरूप सार्वजनिक 
उद्यमो को अर्थसाहाय्य (5प080/05) उपनाध कराने का 
अश असहनीय अनुपात तक पटुच गया। उदाहरणार्थ पोजैड 
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में राज्य स्वामित्वाधीन उद्यम क्षेत्र को बैंक प्रणाली के माध्यम 
से प्रत्यक्ष बजदय हस्तातरण ओर अर्द्ध राजकोषीय साहाप्यो 
((प88 री50ढ $प्एआ025) के रूप मे 988 मे सकल 
देशीय उत्पाद के 55 प्रतिशत के समान राशि प्राप्त हुई और 
यह 989 में बढ़कर सकल देशीय उत्पाद के 92 प्रतिशत 
के समान हो गई। यूगोस्लाविया मे उद्यम क्षेत्र के सचयी घाटे 
988 में सकल सामाजिक उत्पाद (0055 $02थे श०१ 
00) के 57 प्रतिशत थे ओर ये 989 मे चबढकर 8 से 9 
प्रतिशत तक पहुच गये। 
एशिया आर अफौका के बहुत से विकासशौल देशो मे 
सार्वजनिक उद्यमो मे हो+ वाले लगातार घाटों ने उनको 
सरकागे को मजबूर कर दिया कि वे सावजनिक क्षेत्र के गुणों 
के राग अलापने बन्द कर दे। 
ग्रय स्वासित्वाधीन उद्यपो के अकुशल निष्पादन के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया क रूप में, विश्वभर मे निजीकरण की लहर 
'फैल गईं। इन अर्थव्यवस्थाओ के समष्टि-आर्थिक सतुलन 
(08८० ९००१०7१८ 9४/४7८८) मे असतुलन पैदा हो जाने के 
परिणामस्वरूप इनके भुगतान शेष म॑ भी असतुलन उत्पन्न हो 
गया। इन अर्धव्यवस्थाओ की पश्चिम की उन्नत पूजीवादी 
अर्थव्यवध्थाओं विशेषकर सयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता 
के कारण इनमे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया तेज हो गई। इन 
अर्थव्यवस्थाओं के द्वार विश्व बैंक अन्तर्गष्टीय मुद्राकोष 
तथा अन्य वित्तीय स्थानों पर निरन्तर दबाव के कारण कि 
उन्हें आर्थिक सकट से छूटकाण दिलाने के लिए सहायता दो 
जाए, इन्हे ओर भी मजबूर कर दिया हे कि वे निजीकरण को 
अपने पुनरत्थान का नया दर्शने स्वीकार करे। 
'निजीकाण (777920729009) का अर्थ कई प्रकार से 
विस्तत रूप मे लिया जाता है। सकुचित रूप मे निजीकरण 
का अर्थ सार्वजनिक स्वामित्वाघान उद्यमों में तिर्जी स्वामित्व 
का प्रवेश है परन्तु विस्तत रूप मे निजी स्वामित्व के अतिरिक्त 
(या स्वामित्व के परिवर्तन किए बिना भी) सार्वजनिक उद्ययों 
में निजी प्रबन्ध एवं मियत्रण को आरभ करना है। किन्तु 
'निजीकरण को एक अधिक विघ््तवत अवधारणा के रूप मे ही 
सोचना सही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के सम्पत्ति 
सम्बन्धी अधिकाशे का हस्तातरण बिना बिक्रय के भी किया 
जा सकता है और इसके महत्त्वपूर्ण प्रबन्धकोय गुद्यार्थ है। 
चीन की कि मे सम्पत्ति अधिकारों के हस्तातरण का एक 
उदाहरण के रूप में उल्लेख किया जात है। इसका अधिप्राय 
निजी क्षेत्र को सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने सम्बन्धी 
अनुवन्ध के रूप ये हो सकता हे इसका अर्थ अविनिययन 
(एच्चध्णगाभाणा) के रूप मे हो सकता हे जिसका अर्थ यह 
है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 
वे विजा क्षेत्र के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरे शब्दो ये 
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'निजोकरण समाज में एक नयी सस्कति के विकास का बोध 
कराता है जिसमे विषणन ग्रतिस्पर्दा ओर कुशलता आर्थिक 
निर्णय करने के मार्गदर्शा सिद्धान्त बन जाते है। निजीकरण के 
क्षेत्र आधीन आने वाली क्रियाओ मे हैं पूर्ण अराष्ट्रेयकरण 
(गर्भ ठशागाणागीड्डाणा) परिसमापन (+१प्रातंआ0ा) 
साझे उद्यम की स्थापना श्रमिक सहकारिताए, तिजी एजेन्सियो 
के अनुबन्ध पढ्टेदारी (69978) वित्ताप पुनर्गठन (सा) 
छा ए६४एपपरशााड)। 


4 भारत में निजीकरण के प्रयास 

भाव म निजीकरण कौ लहर अस्सी के दशक में 
विशेषकर श्री राजीब गाधी द्वारा सत्ता सभालने के बाद 
उत्पन कौ गई किन्तु इसमें यू के के मास्प्रेट शैचर द्वारा 
ग्रतिबिम्बिद दृढ़ सकल्‍प का अभाव था। भारत मे किसी भी 
राजनीतिक दल मे चाहे वह दक्षिण पथी है या मध्य मार्गी 
विचारधाण लिए हुए है इतना साहस नहीं कि वह निजीकरण 
का निष्ठा सिद्धान्त के रूप मे उल्लेख कर सके जैसा कि यू 
के में 7987 मे कजरबेटिव पार्टी के घोषणापत्र में किया 
गया। यह दावा किया गया कि नयी निजीकृत कपनियों मे 
उत्पादिता ओर लापदायकता म तेजी से बद्धि हुई है प्रतिस्पर्डा 
अर्थव्यवस्था को उपभोक्ताओ की आवश्यकताओ के प्रति 
सजग रहने के लिए बाध्य करती है यह कुशलता को प्रोन्‍्चठ 
'करती है और लागतों को कम करने की ओर प्रेरणा देती है। 
रिडले रिशेर्ट (98४7) के शब्दों मे “जब राष्टीयकृत उद्योग 
राष्ट को गर्दन को नस को ही दबा द तब एक ही विकल्प 
व्यवहार्य बन सकता है कि उन्हे बेच दिया जाए।" राजनीतिक 
दल सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार की बात तो करते है परन्तु 
सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध साघा प्रहार काने के लिए तेवार 
कहीं हैं। 

नयी औद्योगिक मौति (7993) ने तो केबल कांग्रेस 
पार्टी के इरादौं का सूतज्रपात किया है। इस नीति मे सार्वजनिक 
क्षेत्र के दायरे को सीमित करने और निजी क्षेत्र के दायरे के 
विस्तार का प्रयास किया गया है। 
घोषणा और वास्तविकता 

चाहे विजीकरण के बारे मे बडी बडी घोषणाएं कौ 
जाती हैं परन्तु चास्तव मे निजोकरण के प्रस्तावों को कायरूप 
देना बहुत कठिन बनता जा रहा है। 

चयहला भारत में सशक्त मजदूर सघो के विकास के 
कारण अग्रष्टयकरण के रूप मे निजाकरण को सभव नहां 
समझा जाता। मंत्रियो द्वारा बैको बीमा कम्पनिया पावर जनन 
कम्पनियों कोयले को खादो अक्षम सावजनिक इकाइयों 
डाक सेवाओ आदि के अय्टीयकरण (एशसावएाठ|डदाणा) 
सम्बन्धी वक्तव्य जगता की. लिए 
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दिए जाते हैं परन्तु इनका तुरत और तीव्र विरोध मजदूर सघो 
द्वारा एआ है जोकि बहुत अधिव सगठित है; इंडियन नेशनल 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस जोकि सत्तारढ काग्रेस (३) से जुडो हुई 
है वो भी अन्य मजदूर सघो (अर्थात भारतीय यजदूर सघ 
सेन्टर पॉर इण्डियन टेड यूनियन्स रिन्द मजदूर सभा और 
आल इण्डिया टेड यूनियन काग्रेस) के साथ अशष्टीयकरण 
की सभी चालो बा विरोध करना पड़ता हे। परिणामत 
सरबार को घबराहट होनी आरभ हो जाती ऐ और प्रधानमंत्री 
मज्दूर सघो की भावनाओ को दृष्टि मे रखते हुए यह घोषणा 
वबरते है कि सरवार बिसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के 
अरष्टीयवरण वा विचार नहीं रखती) दूसरे णब्दो मे यह 
'कए जा सकता ऐै वि वाग्रेस (इ) वी वर्तमात अल्पसख्यक 
सरकार के सामने अराष्टीयकरण या चिरकाल से हानि उठाने 
चाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो वो परिसमापन (॥वण 
५१00) वा विकल्प तो लगभग बन्द सा ही ऐै। 
निजीकरण बे मार्ग मे बहुत सी कठिनाइया एं. पहली 
लोकतत्रीय ढाचे मे श्रमिवों के हितो को साफ उपेक्षा कर 
निजीकरण को कार्यान्वित करना सभव नहीं। दूसरे, शुद्ध 
'परिसम्पत के बहीखाता मूल्य का प्रयोग सरकार द्वार धोसाघडी 
ह॥। तीसरे क्‍या निजीकरण बा उद्देश्य निगमीयवरण 
((०॥१००ध2/0०) को बढावा देना है या इसका उद्देश्य 
निजीवरण बे अन्य रूप अर्थात्‌ श्रमिक सहवारिताओ (७ ०५ 
0५४ ( ००९७४५०५) की सभावना की खोज करना भो है। 
बमानी ट्यूब्स का उदाटरण जो कि एक हानि उठाने बाला 
निजी क्षेत्र वा उद्यम था सुव्यक्त करता हे कि श्रमिक 
सहवारिता वा प्रयोग पुनरुत्थान ला सकता है ओर प्रम प्रबन्ध 
के आधीन एक बीमार इकाई को लाभ कमाने वाली कम्पनी 
बनाया जा सकता है। ऐसे प्रयोगो बो उचित प्रोत्साहन देना 
चाएिए। श्रमिको यो पूर्बकयाधिवार (५९ शाणाप्रणा) होना 
चाहिए कि वे किसी बीमार इकाई को कर्मयारी स्वामित्वाधीन 
निगम के रूप मे चला स॒के। यदि श्रमिव इकार कर दे तब 
सरवार इसवा स्वामित्व किसी बडे उद्योगपति को सोप 
सकती ऐ। अन्तिम निजीकरण सम्बन्धी सोदे पूर्णठया पारदर्शी 
होने चारिए। 
'निजीकरण वे विरोध का एव मुख्य कारण यह है कि 
इन प्रस्तावों मे बडे सहज भाव से श्रमिकों की छटनी (६९ 
0६॥०॥ाशश) वा सकेत किया जाता है। कुछ अनुमानो से 
यह स्पष्ट होता ऐ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो मे 25 30 
प्रतिशत अत्यधिज स्टाफ ऐ। इसलिए निजीकरण को कुल्हाडी 
बा पहला बार अतिरिक्त ध्रमिको पर होना चाहिए। 
बिश्त्र भेक के एक विशेषत फ्रेकाय एम दटोरी ने यह 
अनुमान लगाया वि 40 जोर्ण रूप मे बोमार सरकारी उद्यमो 
“ने जिनमे ३7000 कर्मचारी लगे हुए है बन्द करना होगा। 
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यदि छंटनी विए गए कर्मचारियों को | लाख रुपये प्रति 
कर्मचारी दी क्षतिपूर्ति दी जाए तो इसबे लिए ३200 बरोड 
रुपये वे बजट की व्यवस्था करनो होगी। 

$0000 से ! 00000 रुपये वी क्षतिपूर्ति देकर श्रमियो 
कौ छंटनी करना श्रमिकों द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं 
माना जाता। टैक्सटाइल उद्योग द्वारा श्रमिको को राहत की 
राशि के भुगतान वे कटु अनुभव वा श्री सनत मेहता ने स्पष्ट 
रूप मे उल्लेख बरते हुए लिखा है- जिन श्रमियों कौ 
नौवरी कारखाने बन्द होने बे वारण छूट गयी उनके पास 
अपने गुजारे वो लिए कुछ भी नहीं था उनवो तो बह कानूनी 
भुगताने भी यूरा न दिया गया जो उनका वाजिब हक था। 
चाऐ भारत सरबार ने सितम्बर 986 में टैक्सटाइल श्रमिक 
पुनर्वास दोष कायम किया बिन्तु इस योजना से पहले तो 
काफी राटत उपलब्ध न करायी जा सको वयोंकि बन्द इकाई 
बी परिभाषा दोषपूर्ण थी। बाद मे मई ॥9९९ मे इस योजना 
मे सगोधन विया गया और परिसमापन (॥./40703000) के 
आधीन श्रमिको को कानूनी रूप मे ग्राहय माना गया। सशोधन 
के बाद भी यर देखा गया कि अधिबतर मामलो मे श्रमिको 
को राहत प्राप्त करने के लिए 5 से 4 घर्ष तक इन्तजार 
करना पडा। प्रतीक्षा की अबधि इतनी लम्बी होने से इस 
योजना वा वह उद्देश्य पराजित हो गया जिसके लिए इसका 
निर्माण क्या गया था अर्थात्‌ श्रमिको बो सक़मण बाल के 
दौरान गुजारा करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाए 
इससे पहले कि वे बिकल्प रोजगार ढूंढ सके। 

विकसित देशो में सुगठित सामाजिक सुरधा प्रणालियों 
के विरुद्ध भारत मे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव एक 
और सशक्त कारण है जो मजदूर सघे वो छटनी या स्वेछापूर्ण 
सेनानिवत्ति (६ 0॥00% [0#लाथा0 की योजनाओ के विरोध 
के लिए बाध्य करता है। नियोजक श्रमिजों को दी जानी 
वाली क्षतिपूर्ठि को एक बोप मानते हैं ओर इस प्रकार बे सभी 
बानूदी एवं गेर कानूनी उपायो का प्रयोग बरते हे जिनसे 
इसवे भुगतान वो अधिक से अधिव समय के लिए टाला जा 
सके। नियोजको थी इस प्रवत्ति ओर सरकारी स्वामित्वाधीन 
उदच्यमो मे दफ्तरणाही विलम्ब वो कारण श्रमिकों मे यह 
विश्वास पेदा नं हो सका कि उन्होने जिस एकमुश्त भुगगाने 
का बायदा क्विया गया है वह प्राप्त भी हो सकेगा। 

इस सारे विरोध के बावजूद, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की 
कुछ इकाइयो का स्वामित्व निजी क्षेत्र को हस्तावरित कर 
सकी है। निजोकरण के इन प्रयासों मे उल्लेखनोय है 
आलबिन निसार आध् प्रदेश की सार्वजनिक क्षेत्र वी पर्म 
वा महेस्ा को स्वासित्वान्तरण कर्माटक सरवार द्वार चलायी 
जाने वालो मेयलोर कैमिकल्स ओर फर्टिलाइजरज का यू बो 
गुप को सोपना ओर महाग्रष्ट स्क्टरस का बजाज आदो 
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(ृण्डिया) को स्वामित्वान्तरणा 


5 निजीकरण के विकल्प माल 


(क्ाशिप्श्भारर छु098९5 (० एप्रएशीट०7) 


डैक्सटाइल उद्योग मे कर्मचारी क्षततिपूर्ति के लिए 550 
करोड़ रुपये की राशि और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के लिए 
3200 कठेड रुपये की श्षति चूर्ति राशि अतिरिक्त श्रमिकों 
की छटनी के लिए उपलब्ध होने के कारण यह प्रश्त उत्तन 
होता है कि क्‍या यह अधिक बाछनीय नहीं होगा कि इत सभी 
बीमार टैक्सटाइल एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो को 
कर्मचारी निगमो (&77स्‍०)/६९ €णएण०णा$) मे 
का दिया जाए और कर्मचारी क्षत्रिपूर्ति के लिए उपलब्ध राशि 
इन निगमो को इस शर्त पर दी जाए कि के बिना किसी 
कर्मचारी को छटनी किए इन कारखानो का आधुनिकीकरण 
करेंगी। इस प्रकार का प्रयोग निजीकरण के सक्रमण की 
क्रिया को सुविधाजनक बना सकता है और साथ मे कर्मचारी 
हितों को निगम के हितो के साथ जोड सकता हैं यदि श्रमिक 
इन उद्यमों का क्षमता उपयोग (९०१०७ जातरडशा0ण)) डे 
कर सकते हैं तो वे न केवल इनमे घाटों को ही समाप्त कर 
पाएंगे बल्कि वे इनमे लाभ भी चैदा कर सकेगे। कम्पनी क्के 
हिस्से को धारे धीरे सरकार और कर्मचाते निगम के प्रतिनिधियों 
के बीच तय शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को हस्तातरित कर 
देता होगा। यदि कर्मचारी निगम इस राशि के साथ एक नया 
उद्यम स्थापित करना चाहता है तो इसे इसको इजाजत होनी 
चाहिए क्योंकि पूजी-श्रम अनुपात से सकेत मिलता है कि 
80000 से ।00000 रुपये एक व्यक्ति के लिए रोजगार 
जनित करने के लिए काफी हैं। अत बल इस बात पर नहीं 
होना चाहिए कि एक झटके मे फालतू श्रमिकों की छटनी कर 
दी जाए, बल्कि इस बात पर बल देता चाहिए कि रोजगार के 
अधिक उत्पादक क्षेत्र ढूढ़े जा सके या वर्तमान इकाइयो के 
क्षमता उपयोग को उन्‍्तत किया जा सके ताकि श्रमिकों का 
रोजगार बना रहे। दूसरे शब्दो मे रोजगार नीति को छटनी 
नीति पर तरजीह देनी चाहिए। 

श्री आर गणपति भूतपूर्व अध्यक्ष औद्योण्कि एव वित्तीय 
पुननिर्माण बोर्ड का विचार है-- 'यदि कई औरए प्रबन्धको को 
उनकी कम्पनियों के निंयजण से हटा लिया जाए और उनके 
स्थान पर कर्मचारी सहकारिताए स्थापित कर दी जाए तो 
अ्बर्तको (00:65) को बौमार इकाइयो के पुनरत्थान के 
लिए प्रेष्ति किया जा सकता है।" ऐसी योजनाएं कमानी 
ट्यूब्स न्यू सेन्द्रल जूट एण्ड भेवाड टेक्सटाइल्ज मे चालू हैं 
और बोर्ड ऐसी ही पुत्र स्थापन योजनाओं को अन्य 
कम्पनियों मफ्तलाल इजानियरिंग, आई ई सी इण्डिया, हायस्ट 
ओए मैक ओर कलकत्ता कैमिकल्ज मे आरभ करने पर विचार 
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कर रहा है। पूर्व प्रधानमत्री श्री नरसिम्हा राव ने श्री गोपेश्वर, 
अहासचिठ इण्डियन नेशनल टेड यूनियन काग्रेस के प्रतिनिधि 
मण्डल से बातचीत करते हुए यह उल्लेख किया था कि 
बीमार इकाइयो के पुनरुत्थात के लिए श्रमिक 
(फगाव्थ$ 0० ०0४६७) के प्रस्ताव को कार्यरूप देने 
को चैष्य करनी चाहिए और इसके लिए इकाइयो का वित्तीय 
चुनर्गठन करना चाहिए। 

ए्जर्व बैंक आफ इण्डिया मे औद्योगिक रुणता के 
कारणों के बारे मे एक अध्ययन किया है। 378 बडी बीमार 
इकाइये के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए गए आकडो से पता 
चलता है कि 66 प्रतिशत औद्योगिक रुण्णटा (हठपक्ञाने 
00९55) का कारण कुप्रबन्ध (शाश्ाब्ाहहशाशा) है। 
श्रमिकों को केवल 2 प्रतिशत कम्पनियों मे इसके लिए 
जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसी परिस्थिति मे क्या यह उचित है 
कि छटनी या बेरोजगारी के रूप मे दण्ड देने के लिए 
कर्मचारियो को मुख्य विशाता बताया जाए, इसकी तुलना में 
कि अकुशल प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक सक्षम और कुशल 
अबन्ध से इसका प्रतिस्थापत होना चाहिए। फालतू श्रमिको से 
छुटकाण पाने का उपचार सामाजिक दृष्टि से अनुचित एवं 
अन्यायपूर्ण है। 

श्री आर. गणपति 4 दिसम्ब,, 99 को इकनामिक 
टाइम्स से एक साक्षात्कार मे उल्लेख किया- श्रेम कर्मचारी 
सहकारी समितिया बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। बहुत सी 
चरिस्थितियो मे ऐसा करना सभव है। कितु एक था दो 
छोडकर अन्य राज्यीय सरकारे कर्मचारी सहकारिताओ 
समर्थन के लिए उत्साही नहीं हैं।" 

जब भी औद्योगिक एवं वितीय ुनर्निर्माण बोर्ड (आ08%) 
सहकारी समिति बनाने की योजना तैयार करता हे तो बैंक 
वित्तीय सस्थान और राज्यीय सरकारे घनराशि उपलब्ध कराने 
मे बिलम्ब कर देती हैं। न्यू सेन्द्रल जूट कम्पनी के बारें मे 
बैंक ने स्वीकृत योजना को 9 महोने तक कार्यान्वित नहीं 
किया। इस बीच कर्मचारियों ने अपने निजी ससाधनो से 
05 करोड रुपये एकत्र किए जो कि मुख्यत उनके पुर्योपायी 
कोष से प्राप्त किए गए ताकि इकाई को चालू रखा जा सके। 
हमे बैंको तथा “त्तीय स्थानों के अध्यक्षो को धमकी देनी 
बडी कि उनके खिलाफ आपय्धिक कार्रवाई करनो पडेगी 
यदि वे घनराशि उपलब्ध नहीं करगते।” 

श्री गणपति ने इस दु खद तथ्य पर भी प्रकाश डाला 
“यदि कर्मचारी सहकारी समिति कम्पनी को अपने स्वामित्वाधीन 
लेती है ठो उसे भूवकाल के दावित्वो को भी साथ ही लेना 
यड़हता है। परन्तु मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आत्ग कि 
कर्मचारी सहकारी समिति पर पिछले प्रदनन्ध के गुनाह का 
चोझ बयो डाला जाए।" 
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प्रधानमत्री कुछ भी धोषणाए करते रहे किन्तु सत्य यह 
है कि सरकार द्वारा कर्मचारी सहकारिताओ को सफल बनाने 
के लिए उचित परिस्थितिया कायम करने की दिशा मे कोई 
गभीर प्रयास नहीं किया गया। 


घाटे वाली या ल्ञाभ कमाने वाली इकाइयो का 


निजीकरण 

प्रश्न उठता है कि कौन सी इकाइयो का निजीकरण 
किया जाए घाटे वाली या लाभ कमाने वाली। इस तर्क मे 
अधिक बल दिखायी नहीं देता कि लाभ कमाने वाली इकाइयो 
का निजीकरण किया जाए क्योकि पूरा तर्क इकाई के वित्तीय 
स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जिसे प्रत्याय दर के रूप मे मापा 
जाता है। यरतु सरकार ऐसी इकाइयो की 20 प्रतिशत हिस्सा 
पूजी पारस्परिक निधियो अथवा वित्तीय सस्थाओ को हस्तातरित 
करना चाहती है ताकि बजट घाटे को कम करने के लिए 
2500 करोड रुपये की राशि प्राप्त की जा सके। जहा तक 
इसका सम्बन्ध है यह तो ठीक है। परन्तु मजदूर सघा के मन 
मे एक सन्देह है कि वित्तीय सस्थान इसे बाद मे पब्लिक को 
बेच देगे (जिसका अर्थ है बडे व्यापारिक घराजे को)॥ अत 
यह सरकार की एक बहुत ही बडी चाल है जिसमे दो चरणों 
में निजी क्षेत्र को चोर दरवाजे से प्रवेश कराने कौ याजना 

बनायी गयी है। इसके परिहार की आवश्यकता है। 
परन्तु एक औ' प्रश्न उठाया जा सकता है कि निजी क्षेत्र 
घाटे वाली बीमार इकाइयो को लेने के लिए क्यो तैयार हो 
जाएगा ? निजी क्षेत्र बीमार इकाई मे कोई दिलचस्पी नहीं 
रखता। वह तो इस बहाने से इन इकाइयो के साथ जुडी हुई 
बास्तविक जायदांद (२९७ 8580) और अन्य भौतिक 
'परिसम्पत्तियो को हथियाना चाहता है ताकि उस स्थान का 
प्रयोग करके बहुत कम कौमत पर नयी व्यापारिक इकाई 
क्रायम कर सके। इसका अभिप्राय यह है कि निजी क्षेत्र का 
मुख्य उद्देश्य तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो मे वाणिज्यिक 
रूह फूकना है परन्तु ये उद्देश्य प्राप्त ही न हो सके क्योकि 
निजी क्षेत्र की प्राथमिकता बोमार इकाइयो का पुनरुत्थान करने 
की न हो। इसी कारण तो फालतू श्रमिकों के बोझ को कम 
करने के लिए एकमुश्त भुगतान द्वारा श्रमिको को स्वेच्छिक 
रूप में सेवा निवृत करने या उनकी छटनी करने पर बल 
दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों मे यह योजना कामयाब भी 
हो सकती है यदि श्रमिकों को एक मुश्त क्षतिपूर्ति के रूप मे 
बेतन तथा भत्ते के 5 वर्ष के बराबर राशि प्रदान की जाए। 
इसके अतिरिक्त श्रम के लिए सुरक्षा जाल (डब्वाद्षि> वर) 
उपलब्ध हो सकता है जिसके आधार पर श्रमिक या तो 
वैकल्पिक नोकरी दूढ सकता है या उत्पादन की छोटे पैमाने 
की इकाई स्थापित करके आजीविका कमा सकता है। परन्तु 


निजीकरण और नए आर्थिक सुधार 


इस सक्राति की सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के बदले केवल ! 
मास के चेतन के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्षतिपूर्ति 
देकर सुविधाजनक नहीं बनाया जा सकता इसके लिए श्रमिको 
की 5 वर्ष की कुल आय को आधार बनाना न्यायोचित होगा। 
इसी कारण कम आयु वाले कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा मिवृत्ति 
का विरोध करते है। 

किन्तु कुछ बडे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है जैसे 
दिल्‍ली परिवहन निगम राज्योय बिजली बोर्ड सडक परिवहन 
एवं राज्यीय सिचाई परियोजनाएं जिनका सरकार के लिए 
निजीकरण करना बहुत मुश्किल होगा। दिल्‍ली परिवहन 
निगम लम्बे समय से घाटे पर चल रहा है और इसका एक 
मुख्य कारण बहुत कम भाडा है। परन्तु सरकार की राजनीतिक 
मजबूरिया इसे किराए मे वृद्धि करने से रोकती हैं परन्तु इस 
सम्बन्ध मे सरकार ने निजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए 
एक नयी नीति अपनायी है। सरकार निजी वाहननो को परमिट 
द्वारा विभिन्‍न मार्गों पर कार्य करने की इजाजत दे रही है और 
उन्हे सरकार को इस अधिकार देने के लिए एक दातव्य 
((भ?०) अदा करना पड़ता है। इस प्रकार निजी बाहनो की 
सख्या बढाकर एक ओर तो सरकार यैसा क्सूल कर रही है 
और दूसरी ओर स्थानीय परिवहन का बेडा बढा रही है। 
निजी बसे अधिक किराया वसूल करती है और इस प्रकार 
किराया बढाने मे भी सरकार सफल हो गयी है। साथ साथ 
जो दिल्‍ली परिवहन निगम की बसे पुरानी हो रही है सरकार 
उनकी बजाए नयी बसे नहीं खरीद रही हैं। इस प्रकार 
दिल्ली परिवहन निगम के आधीन बसो की कुल सख्या कम 
हो रही है और निजी क्षेत्र के आधीन चलने चाली बसो की 
सख्या बढ रही है। अत सरकार ने बडी चतुगई से और 
धीरे धीरे अपना बोझ हल्का कर लिया है। इसे धीमी गति से 
लाया गया निजीकरण ही कहा जा सकता है। 


साझे उद्यम (७6 १८आए7९७) 

सरकार साझे उद्यम बनाकर भी स्वामित्व का हस्तातरण 
कर रही है। यह हिस्सा घूजी के विक्रय द्वारा किया जा 
सकता है। मोटेतौर पर तीन प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए 
है-- 

] निजी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत स्वामित्व। इसमे 
बैक पारस्परिक निधिया (]/॥॥०४| 8॥05) निगम या व्यक्ति 
और कर्मचारियो को भी 5% की सीमा तक हिस्से हस्तातरित 
किए जा सकते हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र पर 
वीटो बना रहता है। 

2 सरकार 57 प्रतिशत हिस्सा पूजी अपने पास रखती 
है और 49 प्रतिशत निजी क्षेत्र को बेच देती है। सार्वजनिक 
क्षेत्र के अनिवार्य स्वरूप को कायम रखते हुए यह निजी क्षेत्र 
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के स्वामित्व को बहुत बडा हिस्सा दे देतो है। 

3 74 अतिशत हिस्सा-पूजी निजी क्षेत्र को हस्तातरित 
कर दी जाती है ओर सरकार 26 प्रतिशत भाग अपने पास 
रखती है पपन्‍्तु इसके साथ सरकार को यह बीटो अधिकार 
प्राप्त होगा कि वह मुख्य निगमीय निर्णयो को अल्पसख्यक 
होते हुए भी नियंत्रित कर सकेगी। 

'निजीकरण के ये तीन रूप सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र 
के स्वामित्व हस्तातरण की तीन विभिन्‍न मात्राओ को व्यक्त 
करो हैं। इन माडलों की मूल मान्यता यह है कि स्वामित्वान्दरण 
मे नयो शक्तिया उत्पन्त होगी जो साझे उच्चमो को उनको 
परिसम्पतो की उत्पादिता बढाने मे सहायक होगी और वे 
अधिक लाधदायक बन जाएगे। इनमें से 75 प्रतिशत राजकीय 
स्वामित्व वाले प्रकार के बरे में सन्देह किया जाग है कि वह 
इच्छित परिणाम उपलब्ध करा सकेगा। कारण यह है कि 
प्ले हो निजी क्षेत्र के अल्ससख्यक सहयोग से कुछ सस्नाधन 
तो प्राप्त हो सकेगे परन्तु कार्यात्मक कुशलता के रूप मे 
परिवर्तन लाने के लिए परिस्थितियों मे कोई तबदीली नहीं 
होगी। 

किन्तु दूसरे रूप मे चूंकि स्वामित्व का महत्त्वपूर्ण भाग 
अर्थात्‌ 49% स्वामित्व निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा, निजी 
क्षेत्र का मिर्णय शक्ति पर प्रभाव निणयिक हो सकता है। 

तौसरा रूप ही ऐसा है जिसमे उद्यम का बुनियादी 
युनर्गठण हो जाता है और 74% स्वामित्व निजी क्षेत्र को 
हस्तातरित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह सभी नीति 
सम्बन्धी मामलो मे निर्णय-अधिकार ओर कार्यात्यक निमंत्रण 
निजी क्षेत्र को सोष देता है परन्तु मुख्य नौति सम्बन्धी निर्णयो 
मे बीटो अधिकार सरकार फे पास रहता है। अत व्यष्टि 
निर्णयो का पूर्णतया निजीकरण कर दिया जाता है अर्थव्यवस्था 
को समष्टि-आधिक लक्ष्यो के अनुरूप वितिमसने का अधिकार 
राज्यो के पास रहता है। 

अभी तक सारी बहस सिद्धान्त्‌ के स्वर घर हो रही है 
और स्वामित्व हस्तातरण किया नहीं गया है। दूसरे और तोसरे 
रूप का ग्रयोग किया जाना चाहिए ओर इप्त प्रकार राजकीय 
हस्तक्षेप कौ गुणवत्ता परिवर्तन को गुणवत्ता को निर्धारित 
ऋरेगी। क्या सरकार (अल्पसख्यक हिस्सेदार होते हुए) अपने 
नोकरशाही नियत्रण का परित्याग कर सकेगी जबकि इसके 
चास बी अधिकार हे या जब इसके यास बहुसख्यक 
हिस्सेदारी है इसको ईमानदारी को कसौटी यह होगो कि यह 
किस हद तक इन उद्यमो को स्वायत्तता दे सकती है। 

किन्तु स्वामित्व मे परिवतन मात्र से ही उत्पादिता (+0 
40८५७) में इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगे। इस्रके 
साथ मजदूरी को उत्पादिता से जोडने जेसे समर्थनीय उपाय 
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करने होगे, ऐसे उपाय भी करने पडेगे जो प्रत्तिस्पर्द्धी पर्यावरण 
को ग्रेन्‍्चत करें ताकि कुशल कौमत निर्धारण एक मानदण्ड 
बन जाए। 


6. सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र विवाद-एक 
निरर्थक बहस 

सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के निष्णदन के बारे में 
अनुभवजन्य प्रमाणो के आधार पर यह कहना ठीक नहीँ होगा 
कि निजी क्षेत्र निष्पादव कौ दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र से 
निश्चित रूप मे श्रेष्ठ हे। कटु सत्य हो यह है कि दिसम्बर 
988 के अत तक निजी क्षेत्र के आधौन कार्य कर रही 2 42 
लाख इकाइया बोमार थीं जिनमे से 240 लाख ड्रकाइया लघु 
क्षेत्र मे थीं और 20] इकाइया गैर लघु क्षेत्र में थीं। इन 
इकाइयो में 7705 करोड़ रुपये का बक उधार फसा हुआ 
था। इसी प्रसग मे यह बताना उचित होगा कि दिसम्बर 980 
मे 24550 इकाइया बीमार थीं और उनमे ] 826 करोड़ रुपये 
का बैंक उधार ग्रस्त था। जाहिर है कि सापेक्ष आर निरपेक्ष 
दोनो रूप में निजी क्षेत्र मे औद्योगिक रुग्णता (गरतप5ताय्रं 
डल००5३) मे वृद्धि हुई है। जिन उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता 
जिद्यमान है के हैं इजोनियरिग लौह तथा इस्पात सूती बस 
रसायन चीनी पट्तन टैक्सटाइल रबड सामेर, कागज और 
इलैक्टिकल मशीतरी। सरकार के लिए यह अच्छा होगा कि 
वह सार्वजनिक क्षेत्र को अकुशलता के सूचक के रूप में 
प्रस्तुत न करे ओर निजी क्षेत्र को कुशलता के परिधायक के 
रूप मे। स्वय निजीकरण की प्रभाविता के बोर मे न्‍्यायोचित 
सन्देह है चाहे निजीकरण के समर्थक इसे समाज मे विद्यमान 
सभी बुराइयो के लिए रामबाण मातते हैं। 

सामान्यतया यह माला जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र 
सामाजिक कल्याण की दृष्टि से कार्य करदा है। सार्वजनिक 
क्षेत्र मे काम करने वाले अनेक श्रमिको एब अन्य कर्मचारियों 
को बेहतर वेतनमान, बेहतर अन्य लाभ, अधिक मात्रा मे 
अवकाश और सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त होते हैं। इसके विरूद्ध, 
जिजी क्षेत्र शोषणात्मक कुशलता का प्रताक है। निजी क्षेत्र मे 
बहुत हो थोडी फर्में काम की अच्छी परिस्थितिया विश्वस्त 
एवं उचित वेतन एज सेबा निबृत्ति लाप उपलब्ध कराती हैं। 
जाहिर है कि कर्मचारी निजीकरण के विचार से ही कापने 
लगते हैं। इसके विरुद्ध यह बात भी सत्य हे फि सार्वजनिक 
क्षेत्र मे काम करने को प्रवृत्ति बहुत ही तीचे स्तर पर यहुच 
गयी है ओर फर्मचारो उपलब्ध सेवा सुरक्षा (इल्टए्ताजत 
50४॥०९) का अनुचित लाभ उठाते हैं। पदोन्नति सामबन्यी 
नीति में योग्यता एव वरीयता के सिद्धान्त को हो केबल 
शाब्दिक सहानुभूति दी जाती हे पसन्‍्तु वास्तव मे यह केबल 
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बरीयता के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमे उद्यम को बढ़ावा 
देने के लिए उत्साह मन्द पड जाता है और श्रमिकों मे 
अतिस्पर्डधा की भावना नष्ट हो जाती है। चाहे मजदूर सघ 
सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विशेष करते हैं किन्तु वे 
कुशल श्रमिको के लिए प्रोत्साहनो कौ नीति और कामचोरे के 
लिए दण्ड देने की नीति को न चालू करने देने के लिए दोषी 
हैं। इसलिए दोनो क्षेत्र अपने स्वभाव में अन्तर होने के कारण 
अलग-अलग किस्म की कमजोरियो से ग्रस्त हैं। निजी क्षेत्र 
को अधिक मानवीय बनाना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र जो 
अधिक मानवीय है, को अधिक कुशल बनाना होगा। 
विकास को आर्भिक अवस्था मे निजी क्षेत्र अध सरचना 
ओर भारी उद्योग मे विनियोग करने को स्थित्ति में नहीं था 
तब सार्वजनिक क्षेत्र ने अग्र-क्षेत्र (.€2०वा९ 5९८०) का 
काय किया। सावजनिक क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई सभी 
अकुशलताओं के बावजूद इसने साहाय्यित दरो (509980/520 
7225) पर सिंचाई, ऊर्जा और सचालन शक्ति उपलब्ध कराया। 
इसके लिए सावजनिक उपयोगिताओ की सेवाओं को 
अल्प कीमत निश्चित करनी पडी और सावजनिक क्षेत्र द्वारा 
उत्पन्त मध्यवर्ती बस्तुए भी सस्ती दरों पर निजी क्षेत्र को 
उपलब्ध करायीं। इस दृष्टि से सावजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र 
के दीव्र विकास मे योगदान किया है। विकास के चार दशका 
के परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र अब प्रौढ़ अवस्था मे पहुच गया 
है और इसने तकनालॉजीय एव प्रबन्धकीय योग्यता विकसित 
कर ली है आर अब यह बेहतर स्थिति मे है कि ऐसे क्षेत्र जो 
अभी तक सावजनिक क्षेत्र के विनियोग के लिए आरक्षित थे 
मे अब यह भी प्रवेश कर ले। जाहिर है कि पिछले चार 
दशकों के दांगन सावजनिक क्षेत्र ने जो श्रेष्ठ भागीदार का 
कायभाग अदा क्या ह॑ उसमे परिवतन हो और सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोले जाए। 
इससे इन दो क्षेत्रों के बाच प्रतिस्पद्धा उत्पन्न होगी जिस्नजा 
अथव्यवस्था की समग्र कुशलता को बढाने पर सद्प्रभाव 
पडेगा। 
इस बात पर बल देना आवश्यक है कि नव-अद्योगकृद 
देशो, जो औद्योगीकरण के सफ़ल उदाहरण झाते जाते हैं ने 
भी अपने औद्योगिक विकास को प्रोन्‍्तत करने के लिए 
राजकौय हस्तक्षेप के मुख्य उपकरण का प्रयोग क्या। इस 
सम्बन्ध में इफान-ठउल हक लिखते हैं--“स्िद्धान्त और प्रमाण 
के वजन के बावजूद, युद्धोत्तः काल में औद्योगोक्रण के 
सबसे सफल उदाहरण विशेषकर जाघत और कोरिया ही 
नहों बल्कि अन्य नव-आँद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओ ने 
विशिष्टीकरण के पारपरिक माडल का अनुकरण नहीं किया 
और निश्चय ही वे तातिया नहीं अपनायीं, जो इसके द्वारा 
निर्देशित क्री गयों। औद्येगोकरण के पहले चरण में बल 
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आयात-प्रतिस्थापन (कण 5ए०४॥एाणा) पर था जिसके 
समर्थन के लिए सभी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप किया गया 
जिसमे वाणिज्य नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन, उधार आबटन 
आदि का प्रयोग किया गया। जापान के बारे मे यह कहा जाता 
है कि इसने अपनी सफलता के लिए वह सब कुछ किया जो 
मानक सिद्धान्त के अनुसार थलत समझा जाता है। इससे यह 
बात साफ हो जाती है कि यदि भारत ने आरंभिक अवस्था मे 
ओद्योगीकरण के लिए अधिक सचेत और जानवूझकर सरकारी 
हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया, वो यह क्सी भी प्रकार से 
अनुचित नहीं था। उद्योग का सरक्षण आरभिक अवस्था मे 
सरकारी नीति का प्रधान उपकरण था परन्तु जापान अच्छे 
समय पर उच्च स्तर पर पहुंच गया तिस पर भी, फर्मों मे 
आपसी सहयोग ओर सरकारी एवं निजी फर्मो में सहयोग 
जापान का एक विशेष लक्षण है जिसे स्वय सरकार ने 
विकसित किया।" अत, सावजनिक एव निज़ा क्षेत्र की समस्या 
को इन दो क्षेत्रों को साझेदारी के प्रबन्ध का ममस्या के रूप 
में कल्पित करना चाहिए, न कि दो शत्रुओ के बीच बुनियादी 
सघघ के समाधान की समस्या के रूप में। जिस बात पर बल 
देना आवश्यक है वह यह है कि सावजनिक एव निजी क्षेत्र 
दोनो का सह-अस्तित्व बना रहेगा। यह बिल्कुल सभव है 
कि निजी क्षेत्र के लिए कइ और क्षेत्र खोले जाए परन्तु यह 
तभी सभव हुआ है क्योंकि निजा क्षेत्र ने अब योग्यताए 
विकसित कर ला है और इसलिए अय वह नयी जिम्मेदारियो 
को सभालने के लिए अधिक योग्य बन गया है। परन्तु 
भारताय अथव्यवस्था के सदभ मे महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 
अथव्ववस्था को बैसे अधिक कुशल बनाया जाए। पंजाब, 
हरियाणा और दिल्‍ली चैम्बर ऑफ़ कामर्स एण्ड इडम्ट्री ने 
इस समस्या को सही परिप्रेक्ष्य मे रखा है--“मुस्य बात यह 
है कि सावजनिक एव निजी क्षेत्र दोनो मे ही प्रयन्‍्ध का गौर 
सक्‍्ट घातक रूप धारण कर गया हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यमों का निजीकरण इसमे ठतव तक कोई सहायता नहीं कर 
सकता जब तक कि अच्छे प्रबन्ध का सकट बना रहता है। 
और यदि यह एक कुशल प्रबन्ध सस्कृति और व्यवहार को 
प्लोन्नव करने मे सफल हो जाते है, तो सभवत निज्राकरण का 
मुद्दा अप्रासंग्रिक बन जाएगा क्येंदकि ऐसे पर्यावरण में सार्वडनिक 
क्षेत्र और निज्ञी क्षेत्र दोनो ही कुशल रूप से कार्य कर 
सकेगे।" 

अत हमारे लिए दो मुद्दे महत्त्पूण वन जाते हैं। हम 
निजी क्षेत्र को अत्यधिक ग़ज़कीय तियन्त्राप से कैसे मुक्त कर 
सकते है दूसरे शब्दों में, हम किस प्रकार अधिकारतव्ीकरण 
(छणव्वप्रधबाप्टआ0०) से मुक्‍्त्र हो सकते हैं। इसका अब 
यह है कि हम तियमो और क्यदविधि वो सरल बनाएं और 
स्वीजृतिया अधिक तेज गति से दें और जहा कहीं भी 
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वियन्रण अतिवार्य नहीं हैं उन्हे हटा दे। नये पर्यावरण मे, जो 
अधिकारीत जीकरण से मुक्त हो, निजी क्षेत्र अपने निष्पादन 
को उन्‍्तत कर सकेगा। 
डॉ सी एच हनुमत राव ने यह सकेठ किया है कि 
हमार मुख्य दोष यह है कि हम उदारीकरण के नाम यर 
बाजारीकरण (/शा(८७५३॥७) की नीति पर बल दे रहे हैं 
और अधिकारीतजीकरण को समाप्त करते की ओर बहुत 
कम ध्याम दे रहे हैं। डा राव इस सम्बन्ध मे लिखते 
हैं-- 'चूंकि हम पहले ही एक बाजार अर्थव्यवस्था हैं जहा 
बर्तपान आय के असाम्य जितरण से उत्पन्त होने बाली माण 
का आर्थिक दाचे पर मुख्य प्रभाव पडता है वहा अधिक 
बाजारीकरण के पक्ष मे कोई तर्क सही नहीं है। 
“आश्चर्यजनक बात यह है कि हम बाजारीकरण को 
अधिकारीतन्त्रीकरण समाप्त करने कौ तुलना मे अधिक आगे 
बढाने का प्रयास करते रहे है। पिछले दशक के दौरान 
उदारीकरण के उपायो ने औद्योगिक ढाचे में बिकति पेदा की 
है और इसके फलस्वरूप उत्कष्ट वर्ग के लिए चिरस्थायी 
उपभोक्ता वस्तुओ के उपभोग को बढावा मिला है। आयात के 
उदारीकरण और कर भार मे कटौती के परिणामस्वरूप 
भुगतान शेष का संकट और राजकोपीय सकट पैदा हो गए 
हैं। इसके विरुद्ध, इसी अवधि के दोशन प्रबन्धकीय प्रक्रियाओं 
में अधिकारीतन्त्रीकरण समाप्त करने के उपाय द्वार सार्वजनिक 
उद्यमों की कार्यपद्धति को कुशल बनाने की दृष्टि से बहुत हो 
थोडा कार्य किया गया है।" इसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा 
कि सार्वजनिक उद्यमो के उच्च प्रबन्धकों के साथ हस्ताक्षर 
किए गए बोध ज्ञापन (॥लााणग्राएंघा ए॑ एवंदाशतर्व 
08) उपकरणो को ईमानदारी से लागू किया जाए। चाहे बोध 
ज्ञापनो का अनुभव बहुव सीमित है परन्तु बिश्व बेक के 
फ्रैंकाप एम इरोरी द्वारा तीन वर्षों अधत्‌ 7986 87 से 
988 89 से सम्बन्धित आंकडो से पता चलता है कि 
बोधज्ञापन वाले सार्वजनिक उद्यमो और बिना चलाए जाने 
बाले उद्यमो के निष्पादन कौ तुलता नहों की जा सकती 
क्योंकि बोध ज्ञापन के लिए चुने गए पहले सार्वजनिक उद्यम 
सर्वेत्तिव रूप मे प्रबन्धित और सबसे अधिक लाभदायक थे। 
परन्तु विष्पादर सकेतको की प्रवत्ति को तुलना करने से यता 
चलता है कि बोध ज्ञापन वाले उद्यमो की तुलना मे कहीं 
बेहतर रहा है। 
भारत मे निजीकरण को अर्थव्यवस्था की वर्तमान बुराइयो 
के लिए रामबाण नहाँ समझा जाता। न हो लोगो का 
बाजार शक्तियों मे अधिक विश्वास्र है। हमारे समाज का एक 
महत्त्वपूर्ण वर्ग बहुत से कारणा से निज्ञाकरण के विरुद्ध है। 
डा वो वो रामनाधम ने इस जिदय को सार रूप मे इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है-- भारत मे सार्वजनिक उद्यम कौ 


शा 


ऐतिहासिक पष्ठभूमि को ध्यात मे रखते हुए, इस बात को 
कल्पना नहीं की जा सकती कि इस दिशा में निजीकरण को 
स्वय एक ध्येय के रूप मे स्वीकार कर लिया जाएगा क्यो न 
हो बाजार रूपी समाघानो और सम्पत्ति अधिकारी के बारे मे 
कोई मरैक्य है न ही ये अति-आवश्यक सामाजिक एव 
आर्थिक परिवर्तन के प्रधान उपाय की समझे जाते हैं। वास्तविक 
मुद्दे जे केद्धीय महत्त्व रखते हैं बे गरीबी को दूर करते और 
महाद्वीपीय आकार वाली अत्यधिक वर्ष विभाजित समाज में 
तकनालाजी के उन्मयन से सम्बन्धित हैं। इसका अर्थ यह है 
कि निजीकरण को अनिवार्यत पूर्वनिर्धारित ध्येयो की प्राप्ति 
के लिए सर्वोत्तम समव उपाय के रूप मे कल्पित करना होगा 
और यह निश्चित करना होगा कि यह इन ध्येयो के रूप में 
विकत्ति पैदा न कर दे।”" 


7 नए आर्थिक सुघार 
(र९छ ए९णाणा।र हिश०0॥5) 


राजीव गांधी के शासन काल के दौरान आर्थिक सुघार 
(7985 90) 

985 मे श्री राजीव गाघी ने प्रधानमत्री बनने के फौएन 
बाद सरकार की आर्थिक नीति मे नयी प्रवत्तियो की रूपरेखा 
खींची। प्रधानमत्री ने इस सम्बन्ध मे जिस अकसीर का सुझाव 
दिया, वह थी उत्पादिता मे सुधा, आधुनिक तकनालाजी को 
आ मसाते करना (॥0580्ञ0णा ० ध्रा०08व॥ ६९९७॥००९०)) 
और क्षमता के पूर्णतर प्रयोग को एक दाष्टीय अभियात्र का 
रूप देना। 

नयौ आर्थिक नीति का मूल बल निजी क्षेत्र के लिए 
अधिक कार्यभाग का प्रावधान करना है। श्री राजीव गाधी ने 
साफ शब्दो मे कहा- 'सार्वजनिक क्षेत्र बहुत से ऐसे क्षेत्रो मं 
'फैल गया है जहा इसे नहीं होता चाहिए. हम अपने सार्वजनिक 
क्षेत्र को ऐसे कार्यों मे लगाना चाहेंगे जो निजी क्षेत्र द्वारा नहीं 
किए जा सकते। परन्तु हम निजी क्षेत्र के लिए बहुत से द्वार 
खोल देंगे ताकि वह अपना विस्तार कर सके और अर्थव्यवस्था 
अधिक स्वतत्र रूप मे विकम्तित हो सके।" 

निजी क्षेत्र के लिए अधिक विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध करने 
के लिए बहुत से नीति सम्बन्धी परिवर्तन किए गए जिनका 
सम्बन्ध औद्योगिक लाइसेस नीति, निर्यात-आयाद नीति 
ठकनालाजीय उन्नति धश्क्राण०छ८थे ग्ड्डाय्वेशामाओ 
ग्रतिबन्धो को हटाने और राजकोषीय एव प्रशासनिक नियमन 
प्रणाली के सरलीकरण से था। ये सब परिवर्तन इस दिशा निर्देश 
'के आधोन किए जा रहे थे कि निजी क्षेत्र के लिए एक अबाघ 
वातावरण कायम क्विया जाए ताकि अर्थव्यवस्था के 
आधुनिकोकरण के लिए निजी क्षेत्र के विनियोग को एक 
जबरदस्त प्रोत्साहन प्राप्त हो सके जिसक फलस्वरूप देश मे 
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तीज आर्थिक विकास हो सके। प्रोफेसर के एन राज नयी 
आर्थिक मीति का सार इन शद्दो से प्रस्तुत करते हैं--“किन्तु 
इस बात पर एक आम सहमति प्राप्त हो गयी है कि इन नीति 
सम्बन्धी परिवर्तनी का कुल मिलाकर एक प्रमुख लक्षण निजी 
क्षेत्र के अप्रतिबन्धित विकास के लिए अधिक क्षेत्र-विस्तार 
करना है ऐसा विशेषकर विनिर्माण उद्योग के निगम क्षेत्र के 
लिए किया जा रहा है और बहुगष्ट्रीय निगमो (/॥॥9- 
धणाब] 0७7००) के लिए बहुत से अवसर खोले जा 
रहे हैं।' 

इस स्थिति को सुधारने के लिए नयी आर्थिक नीति ने 
नियन्त्रणो की शासन प्रणाली को तोड़ने की ओर ध्यान 
कैन्द्रित किया ताकि लाइसेस प्राप्त करने में अनावश्यक 
अडचने दूर कौ जा सफें उत्पादन का समायोजन प्रशासित 
कीमतो (॥4वाह्घा8।४०४ |025) द्वार ने करता पड़े और 
एम आर टी यौ कम्पतियों को औद्योगिक लाइसेस से 
इन्कार करने के प्रतियन्‍्ध हटाए जा समे। 

इस सम्बन्ध में सरक्यर ने कई उपाय किए-- 

(0) सीमेन्ट पर से नियत्रण हटा लिया गया और बहुत 
सी इकाइयों को निजी क्षेत्र मे अतिरिक्त लाइसेस क्षमता की 
स्वीकृति दे दी गई। 

(४) चीनी मे खुले रूप मे बेचे जाने वाली चीनी कौ 
मात्रा बढा दी गई। 

(४) जनवरी 985 से लाइससो के “यिस्तृत वर्गीकरण 
(87080979॥79) की योजना चालू की गयी जिसके आधीन 
दो पहियाँ की गाडियो के निर्माताओं को कुल लाइसेस-प्राप्त 
शमता के भीतर 350 सी सी इजन क्षमता तक कसी भी 
प्रकार की दो पहिए की गाडी स्कूटर, मोटर साइकिल मोपेड 
आदि बनाने की इजाजत दा गई। 

इसी योजना को बाद मे चार यहिया बाली गाडियो पर 
लागू किया गया और निर्माताओं को सडक पर चलने वाली 
सभी गाडियो वाणिज्यिक गाडियो जीपो एवं सवारी कारो के 
उत्पादन की स्यीकृति दी गयी। बाद मे फरवरी 985 मे यह 
योजना रसायनों एवं औषभो पर और पैट्रो-रसायन एवं 
उबरक-मशीकोी ठद्योगो यर लायू को गई। जून 28 ॥985 
को यह योजना सभी प्रकार के टाइपराइटरो-हस्त-चालित 
इलैक्ट्रिक एवं इलैफ्ट्रोनिक्स पर भी विस्तृत की गई। 

इस प्रकार 'विस्तृत वर्गीकरण' की प्रक्रिया को लगातार 
बढाया जा रहा है ताकि उत्पादको को समूह में प्रत्येक नयी 

वस्तु के उत्पादन के लिए नया लाइसंस प्राप्त न करमा पड़े। 
हाल ही के वर्षों में उद्योगे के 25 समूहो का विस्तृत-बर्गीकरण 
(87090099व0॥09) क्या गया 94 औपधो पर से लाइसेस 
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हटाए गए और 27 उद्योगो को एम आर. टी पी कानूत की 
जक्ड से बाहर कर दिया गया। इन सब परिवर्तनों का उद्देश्य 
उत्पादिता को बढ़ाना था और अधिक उदारीकरण 
((.#ल३॥5०॥०7) वे वातावरण में समग्र-आर्थिक फ्रिया को 
त्वरित करना था! 

(५) नयी चम्त्र नीति (985) ने लाइसेस उद्देश्यो के 
लिए कारखाना पावर-लूम और हस्त-करधा क्षेत्रो मे भेद को 
लगभग समाप्त कर दिया और इसके साथ साथ प्राकृतिक 
एवं संश्लिप्ट तन्तुओ (5,५०० ॥709) में भेद भी समाप्त 
कर दिया। 

(शी) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को एम आर टी पी कानूत 
से मुक्त कर दिया गया। इस शेत्र में विदेशी मुद्रा कानून के 
आधघीन काम कर रही फैरा कम्पनियों (0२/ (00॥॥8- 
709) के प्रवेश का भी स्वागत किया गया है। 

(४४0 बड़े व्यापारिक घराने पर परिसम्पत की अधिकतम 
सीमा 20 करोड रपये से बढाकर 00 करोड़ रुपये कर दी 
गयी। 

(५॥) सरकार ने 2 अप्रैल 985 को नयी निर्यात-आयात 
नीति की घोषणा की। नयी नीति के मुख्य उद्देश्य थे-(क) 
आयात के लिए आसाव और शीघ्र पहुच द्वारा उत्पादन को 
सुविघाजनक बनाना, (सा) निर्यात आयात नीति मे 
आयात-निरन्तरता एब रथायित्व कायम करना (ग) 
निर्यात-ठत्पादन के आधार को मजबूत बनाना और (घ) 
तफ्मालाजीय उन्रति को बढावा देना। 

(०४) सरकार ने सातवां योजना के सफलतापूर्यक 
कार्यान्वयन के लिए दीर्घजालीन राजफोषीय नीति (985) 
की घोषणा कौ। 


8. आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर 

चाहे आर्थिक सुधार राजीव गाधी के शामनकाल म॑ 
चालू किए गए परन्तु उनके इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 
व्यापाए-घाठा कम होने की बजाय बढ गया। जबकि छठी 
योजना 980 8] से 984-85 के दौरात व्यापार शेष का 
औसत घाटा 5933 करोड़ रपये था यह सात्याँ योजना 
(985-86 से 989-90) के दौणन छलाग लगाकर 084! 
करोड रुपये हों गया। इसके अतिरिक्त अदृश्य मदों से कुल 
शुद्ध ग्राप्ति ([00व 7०072०७॥75) 9072 करोड़ रुपये थी 
सातवीं योजना म॑ं अदृश्य मर्दों से प्राप्ति गिरकर 589 
करोड रुपये हो गयी। परिणामत देश को एक गभीर 
भुगतान-शेष की स्थिति का सामना करना पड़ा। अत भारत 
ने विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय कोप को 7 अरब डालर या 
भारी क्रण देने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा ताकि देश इस सफ्ट 
से मुक्त हो सके। विश्व बैंक एवं आई एम एफ ने भारत 
को सहायता देना तो स्वीकार कर लिया किन्तु यह शर्त 
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जलगायी कि वह अपनी अर्थव्यवस्था मे स्थिरता कायम करने 
का प्रयाद्ठ करेगा! वित्त मंत्रा डा मनमोहन सिंह ने आई एय 
ए के प्रबंध निदेशक माइकल कैमिडिसस को अपने 27 
अगस्त 99] के यत्र मे रह वचन दिया कि भारत सरकार 
स्मष्टि -आर्धिक लक्ष्यों (१४०९० ए००ाणा॥९ ०0]४९७६९५) 
को पूर करेगी और अर्थव्यवस्था मे सरचनात्मक समायोजन 
(छाए ए 200) लाने के लिए बहुत से नीति 
सबंध उपाय करेगी। 


पी ही नरसिंह राव कौ सरकार के आघीन आर्थिक 
सुधार दूसरी लहर 

ऋग्रेस (६) कौ यी सरकार ने 2) जून 99] को पत्ता 
सभालने के पश्चात्‌ बहुत से स्थायाकरण सबधी उपायो की 
घोषणा की ताकि अन्तरिक एवं विदेशी विश्वास प्राप्त किया 
जा झ्के। ब्यान दर को बढाकर मौद्रिक नीति को ओर 
मजबूत बनाया गया, रुपये की विनिमय दर (६ऋलाशाइ८ 
776) का २2 प्रद्विशत्त अबमूल्यन किया गया ओर व्यापार 
प्रणाली मे भारी सरलीकरण और उदारीकरण 
(..00४॥६४॥०॥) की घोषणा का गयी। आर्थिक रणनाति 
के केद्र के रूप मे सरकार ने रुजकोषीय असतुलन (#छप्बा 
॥ए02/8॥०९) को कम करे का प्रोग्राम बनाया जिसके समर्थन 
के लिए आधिक नीति मे सुधार किये पये जो कि अर्थव्यवस्था 
की विफास प्रक्रिया को एक नयी गति प्रदाव करने के लिए 
अनिवार्य थे। इनका मुख्य बल ओद्योगिक उत्पादन की 
कुशलता एज अन्तर्राष्टीय प्रातस्पर्द्धा कों बढाना भूतकाल कौ 
बुलना में विदेश! बिनिषोग एवं त्रकनालाजी का कहीं अधिक 
मात्र मे प्रयोग सावजनिक क्षेत्र के निष्णदन को उ्तत करना 
तथा इस ह$ क्षेत्र कौ सुव्यवस्था करमा ओर वित्तीय क्षेत्र का 
सुघार एवं आधुनिकीकरण था ताकि यह अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकताओं को अधिक कुशलता से पूरा कर सके। 


मुख्य समष्टि-आर्थिक लक्ष्य निम्नलिखित तय किए 
गए 

दूसरी लहर के आधिक सुधारों के मुख्य क्षेत्र हे (3) 
राज कोयीय नाति (०) मोद्रिक नाति (3) कासत निर्भरण 
नर्तत (५) विदेश खाते सम्बन्धी नाति (5) ओद्योगिक नीति 
(६) विदेशी विनियोग नीति (7) व्यापार नीति ओर (8) 
सावजतिक क्षेत्र नौति। 


राजकोघीय नीति (#)59॥ 7०७७) 


हमारा मध्यमकलान लक्ष्य सपग्र सावजनिक क्षेत्र के 
घाटे को जो सकल देशाय उत्पाद के 25 प्रतिशत तक पहुच 
गया हे कम करके 9990 के दशक के मध्य तक सकल देशी 
उत्पाद के 7 प्रतिशत तक लाना हें। इसरो प्रकार सघीय 
सज्कार के घादे को जो 7990 9 मे सकल दशी उत्पाद के 
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9 प्रतिशत वक पहुंच गया था कम करके 799 92 से 
6.5 प्रतिशत ओर 992 93 मे 5 ग्रांतशत तक लाता हैं। 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय 
को सख्ती से नियंत्रित करना चाहती थी और कर एव कर 
मिल राजस्व को बढाने का लक्ष्य रखदी थी। सरकार यह भी 
चाहती थी कि केन्द्र सरकार एवं राज्यीय सरकाणे दोनो पर 
शाजकोषीय अनुशासन (95०७ धा5थए॥0) लागू करे। साहाव्यो 
($०४७४9/8७) में करती की क्रिया जो 7997 92 में आरध 
को गयी को और आगे बढाया जायेगा ओर एक निरपेक्ष 
प्रशासनिक कौमतो (#ठ5ाशह्ञक्ष०6 [॥0९5) की प्रणाली 
जिसके लिए बाजार को परिस्थितियों गे परिवर्तत और देशीय 
सभरण की स्थिति को घ्यार मे रखता होगा। सरकार एक 
अधिक कुशल व्यय प्रणाली का विकास करने का सुनिश्चित 
प्रयास्त करेगी। 

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार राज्यीय सरकारों को 
आपने सार्वजनिक उद्यमे, विशेषका राज्यीय बिजली बोर्डो 
एवं सडक परिवहन निगमो की स्थिति सुधारने के लिए 
प्लोत्साहन देगी। केद्रीय सावजनिक उद्यमो को मिलने वाले 
बजर समर्थन (890920५ ६४०७००७ हटा लिए जाएंगे आर 
उन्हे अपनी कुरालता एवं लाभदायकता को उत्तत करने के 
लिए मजबूत बनाया जायेगा। 


मौद्रिक नौति (१४०जथब्ा) ९०४०)) 

स्फीतिकारी दबाबो को कम करने ओर लक्षित भुगतान शेष 
में सुधार लाने के लिए प्रतिबधात्मक मौद्रिक नीति चलायी 
जायेगी। उदाहरणार्थ 99] 92 के लिए विस्त” मुद्रा (8080 
%॥०7०५) अर्थात्‌ १५, की बद्धि 3 प्रतिशत तय को गयी जो 
कि उत्पादन एवं स्फीति सबंधी लक्ष्यों से युक्तिसगंत थी। 
नयी वद्धपान नकद रिजर्ब आवश्यकताओं (छञराशाशाएओं 
६०७७) 7९9श५६॥४५०७०१॥४६॥॥७) के प्रभाव को ध्यात मे रखते 
हुए, रिजर्व मुद्रा मे 55 प्रतिशत बद्धि का लक्ष्य रखा गया। 
992 93 भे बिस्तत एव रिजर्व मुद्रा की वद्धि दर मे और 
मन्द गति प्राप्त की जायेगी। 
कीमत नीति (थार एणाल) 

बजटीय साहाय्यो (80086४7७ ४705665) को कम 
करने और अधिक लोचशोल कोमत ढाचे को प्रोलत करने 
कौ दृष्टि से सरकार ने बहुद सो वस्तुओ जिनमे महत्त्वपूर्ण 
आदान (79०७)-पेटोलियम उत्पाद ओर ढर्वरक शामिल है 
'को प्रशास्तित कीमतो मे वद्धि को घोषणा की। इसरो प्रकार 
रेलवे के किययो बसे के कियये और काम वस्तुओं जैसे 
चीनी की कौमतो मे भा वद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त 
कीमत नीतिया सभी क्षेत्रों मे अधिक लोचशांलता कायम 
करने के उद्देश्य से कार्य करेगी ओर सार्वजनिक उद्यमो को 


240 
बाजार-शक्तियो के अनुसार कौमते तय करने की अधिक 
स्ववत्रता दी जायेगी। 


विदेशी खाते संबंधी नीति 

सरकार के स्थायीकरण (88७॥58॥0०॥) और 
आयात-स्रकुचन उपायो से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि 
वे विदेशी खाते के घाटे को कम करके 99) 92 मे सकल 
देशीय उत्पाद के 2 प्रतिशत पर ला देगे। परन्तु विश्व 
बाजारों मे आर्थिक पुनरुत्यान (१९००५७५) के कारण 992-93 
मे निर्यात की मात्रा कौ दृष्टि से ] प्रतिशत की वृद्धि होगी। 
किन्तु आयात जिनका 499] 92 मे 5 प्रतिशत का सकुचन 
हुआ है मे भी 992-93 के दौरान 7 प्रतिशत की वद्धि 
होगी। परिणामत 99-92 में चालू खाते का घाटा सकल 
देशीय उत्पाद के 2 प्रतिशत के आस पास ही रहेगा लगभग 
99-92 के स्तर पर ही। 


सामाजिक नीतियां (50९4 ?०॥९९७$) 

सरकार का मत है कि जहा समष्टि-आर्थिक समायोजन 
((४८४०-९००१०॥॥८ 80]।ञ7थ॥0 कौ क्रिया तो कष्टपूर्ण 
ही होगी परन्तु सरकार इस क्रिया को मानवीय रूप देना 
चाहती है और इस कारण निर्धनता दूर करने के उद्देश्य को 
यह समायोजना क्रिया का अभिन्‍न अग मानती है। इस सिद्धात 
को दृष्टि मे रखते हुए सरकार ने प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण पीने 
के पानी की उपलब्धि छोटे एवं सीमात किसानो को सहायता 
स्त्रियो एवं बच्चो के प्रोग्रामों अनुसूचित एवं जनजातियों और 
समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रोग्रामो के लिए 
अधिक व्यय का प्रावधान किया हे। इसके साथ-साथ सरकार 
अध सरचना और ग्राम क्षेत्रो मे रोजगार जनन प्रोजैक्टों पर भी 
अधिक व्यय करना चाहती है। 


औद्योगिक ड्रीजि छुछार (920070720/709 म//4ए:ए७) 


बह विनियामक ढाचा ((२९९७)४ण७ गिश्ञा०छ०॥०0 
जो उद्यमकर्त्ता के प्रवेश और विकास क मार्ग मे रुकावट था 
जुलाई 24 499 को घोषित नीति द्वारा बुनियादी रूप में 
परिवर्तित किया गया। इस क्षेत्र मे अन्य आर्थिक सुधारों के 
साथ चालू किये गये उपाय निम्नलिखित हैं-- 

(४) 5 उचद्योगो की सूची को छोड अन्य सभी औद्योगिक 
प्रोजेक्टो के लिए औद्योगिक लाइसेस हटा लिये गये हैं। इस 
सूची में ऐसे उद्योग शामिल किए गए हैं जो सुरक्षा एव 
सामरिक महत्व से सबंधित हें जो सामाजिक कारणो, खतरनाक 
रसायन और पर्यावरण सबधी महत्त्वपूर्ण कारणो से जुड़े हैं। 

(#) एम आर टी यी कम्पनियों को अपने विनियोग 
निर्णयो के लिए एम आर टी पी आयोग से स्वीकृति नहीं 
लेनी पडेगी। न ही एकाधिकारी घरानो को अपनी विस्तार 
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योजनाओ नये उद्यम स्थापित करने चिलयन एव स्वामित्वहरण 
(7४६४०४७?) के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। 

(४४) क्रमिक विनिर्माण प्रोगाम की प्रणाली जिसमे कुछ 
विशेष प्रोजैक्टो मे समय के साथ साथ आयात थे, अश को 
क्रमिक रूप मे घटाना जरूरी है भी अब हटा ली गयी है। 

(४) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रिपराओ का 
दायरा अब पहले से बहुत तग है और शेष आरक्षित क्षेत्र 
(2८5०४८० ८85) को निजी क्षेत्र को खोलने यर अब कोई 
पाबदी नहीं है। 


विदेशी विनियोग नीति (४00ह॥ [॥/९56ग८वा ? ०0॥९9) 

औद्योगिक नीति (99]) विदेशी विनियोग के लिए 
अधिक अवसर भी ग्रदान करती है ताकि तकनालाजी हस्तातरण 
विपणन विशेषज्ञता और आधुनिक प्रबधकीय तकमीको के 
प्रयोग का लाभ उठाया जा सके। इसका यह भी इरादा है कि 
विदेशी निजी यूजी अन्तर्ग्रवाहों की सरचना में अत्यन्त आवश्यक 
परिवर्तन किया जाए ताकि ऋण उत्पन्न करने वाले प्रताहो 
की अपेक्षा हिस्सा पूजी (84०७)) की अधिक मात्रा प्राष्त 
की जा सके। इस सबंध से निम्नलिखित उयायो की मोष शा 
कौ गयी है-- 

() बहुत से उद्योगो मे 5] प्रतिशत विद्देशी हिस्सा पूजी 
के स्वामित्व को सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विवियोग (0006 
९(९॥॥0४०४॥॥९॥/) की स्वत स्वीकृति दी जायेगी। इससे 
पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यत 40 प्रतिशत तक 
सीमित था। 

(॥) अन्तर्रप्ट्रीय बाजारों तक पहुचने के लिए बहुसख्यक 
विदेशी हिस्सा पूजी को 5 प्रतिशत तक ऐसी व्यापार 
कम्पनियों मे लगाने की इजाजत होगी जो डिर्यात क्रियाओं मे 
लगी हुई है। 

(४) सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्यौगो में त कमालार्जा 
संधियो के लिए स्वत स्वीकृति (8॥79॥07906 #७॥ ४०४३) 
प्रदान करेगी। यह सुविधा अन्य उद्योगो को भी प्राप्त होगी 
यदि ऐसी सधियो में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न हो। 


व्यापार नीति (766९ ९णा०५) 

हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रेषन्‍्नत 
करने की हमारी रणनीति के अग के रूप में यह आवश्पक 
है कि उद्योग को प्राप्त अत्यधिक और प्राय अविवेकूर्ण 
सरक्षण धीरे धीरे समाप्त किया जाये क्योकि इससे एे 
खबल निर्यात क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन कमजोर हुआ 
है। इस रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण अग परिमाणात्मक प्रतियधो 
((प्रशापाशा ४6 72800075) की शासन प्रणाली का 
'कीमत-आधारित प्रणाली से सक्रमण है। हमारा मध्यकालीन 


निजीकरण और नए आर्थिक सुधार 


उद्देश्य लाइसेसो एवं परिमाणात्मकं प्रतिबधो विशेषकर पूजी 
चस्तुओ और कच्चे मालो पर को क्रमिक रूप में हटाना हैं 
ग़कि ये मे खुले सामान्य लाइसेस (कथा इश्घाथग 
त्थापदो की श्रेणी मे अधिकाधिक रूप मे आ सके! यह 
अरिवर्तन तीन से पाच वर्षों की अवधि के अदर लाया जायेगा। 

पिछले कई वर्षो से आयात एब निर्यात को बहुत सी 
मदो का मार्गकरण (आश्ाब्व/णा) विशिष्ट सार्वजनिक 
क्षेत्र की एजेंसियो द्वार ही किया जाता था। अब यह निर्णय 
किया गया है कि इस सबध मे सावजनिक क्षेत्र के एकाधिकार 
को तेजी से कम किया जाए। 


सार्वजनिक क्षेत्र सबघी नीति (?ए॥० 5९८०० ९णा०)) 

सरकार का मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर 
आन्तरिक अतिरेंक ([0078। ४0:0५5८७) पैदा नहाँ किये हैं 
क्योंकि इसके लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा हैं। 
इसने उच्च लागत ढाचे को प्रोन्‍्नत किया है। सार्वननिक क्षेत्र 
की समस्याओ के समाधान के लिए सरकार ने एक नया 
दृष्टिकोण अपनाया हे जिसके मुख्य अग निम्नलिखित हैं-- 

(8) सार्वजनिक विनियोग के वर्तमान पोर्टफोलियो के 
यधार्थवाद को कसौटी के आधार पर समीक्षा की जायेगी 
ताकि उन क्षेत्रों को इससे दूर रखा ताये जिनसे सामाजिक 
घारणाएं महत्त्वपूर्ण यहीं हे और जहा निजी क्षेत्र अधिक 

कुशल हें 

(2) ऐसे क्षेत्र मे कार्य करने बाले उद्यमे! जिकमे सार्वजनिक 
क्षेत्र को जारी रखना उचित हे को अपेक्षाकत बहुत अधिक 
प्रबंधकाय स्वायत्तता ((9742 4) 90000०थ) ) प्राप्त होगी 

(90 सार्वजनिक उद्यमों का प्राप्त होने वाला 
'बजटीय समर्थत क्रम्िक रूप मे घटाया जायेगा। 

(४) सावंजनिव्य सुथमो मे बाजए-अनुशएसन (११०७८८५ 
0$09।7८) लाने के लिए, निजी क्षेत्र से स्पर्द्धा को बढावा 
दिया जायेगा और कुछ चुने हुए उद्यमो मे हिस्सा पूजा का 
अविनियोग (0990 €शआगाधा) किया जायेगा। 

(४) जीर्ण रूप मे बीमार सार्वजनिक उद्यमों को भार 
हातिया करने की इजाजत नहीं दी ज एगी। 

इस नीति के पालन के लिए कई उपाय किए जाएंगे 
(|) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उधयोगो को सख्या को 
)7 से कमर करके 8 कर दिया गया है। इन क्षेत्रों मे भी 
अयनात्मक रूप मे निजी क्षेत्र के सहयोग को इजाजत दी 
जायेगी। विदेशी कायनियो के साथ साझे उद्यम अब सभव हो 
खकेंगे। (2) ऐसे सावजनिक उद्यम जे जाण रूप में चौमार 
है ओर जिनके सक्षम बनने को कोइ सधावन नहीं उन्हे 
पुतस्त्थान/पुन स्थापना के लिए ओद्योगिक एवं वित्ताय 
पुन॒निमाण बोड (छ0वा्वे ० [पएप्रन्‍णावा शा गागद्यातक 
8६णात्राएशाणा) को साप दिया जायेगा। (3) सावजनिक 


श्द्ा 


क्षेत्र के उच्चमो के निष्पादन मे उन्नति के लिए बोध ज्ञापत 
(शट्ाफमावफा त॑ शेकध$/क्ारगाश) के माध्यम द्वाय 
लाभदायकठा और प्रत्याय दर (ए2 ० रद) पर मूल 
बल देंते हुए इन्हे मजबूत किया जायेगा। (4) सरकार की 20 
प्रतिशत तक हिस्सा पूजी (0009) पारस्परिक विधियों 
(०० ह५७॥०७) द्वारा चुने हुए निजी उच्चमो मे विनियोजित 
की जायेगी। 

निकासी नीतियो (0508 00०७5) के दुष्प्रभावो से श्रमिको 
को अधिकतय सघव सीमा तक सुरक्षित करने का प्रयास 
किया जायेगा। अतिरिक्‍त श्रमिकों की मात्रा को कम करने के 
लिए स्वेच्छिक सेवा निर्वात्ति योजनाएं (एप) 7९06 
गाथा 5टश्व्ा2४३) आरभ की गयी हे। स्वेच्छिक सेवा निवत्ति 
क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त राष्टीय नवीकरण निधि (एघाणावा 
ए०॥९७०७॥ एणा०) कायम की गयी है ताकि श्रमिको के 
प्रशिक्षण एव पुत्र रोजगार की व्यवस्था को जा सके। 


9 '्ए आर्थिक सुधारों का मूल्याकन 
(#55९5घ0९ए६ 0 ि९७ *ै:९००॥0000 [२९(00॥5) 

चाहे निजीकरण और विश्वोकरण (0]0905थ07) 
की नीतिया श्री राजीव गाथी द्वारा 985 से चालू की गयी 
परन्तु इन नीतियों को 99] परे श्री पा वी नरप्तिम्हा राव कौ 
सरकार ने त्वरित कर दिया हे। सयुकत मोर्चा सरकार ने भी 
सुधार प्रक्रिया का लगभग कांग्रेस मरकार द्वाग चलाए गए रो 
पर हो आगे बढाया। सात वर्ष पर्याप्त रूप में इतना लम्बा 
समय नहीं है जिसमे इन नीतियो के प्रभाव का मूल्याकत 
किया जा सके परन्तु फिर भी यह समझ लेना उचित ही 
होया कि क्‍या उदारौकरण विश्वीकरण बाजारीकरण 
(५0।,25७४००)) और निजीकरण (मिएशारशा0) द्वार 
विकास प्रक्रिया त्वॉरेत हुई है ओर कया अन्ततोगत्वा ये नीतिया 
हमारे संविधान मे दिए गए और हमारे योजना प्रलेखो में 
बार बार दोहराए गए आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त 
कर सकेगी। 

आर्थिक समीक्षा (996 97) मे उल्लेख किया गया 
“995 96 मे सकल देशीय उत्पाद मे 74 प्रविशव को 
वृद्धि दर बहुत ही संतोषजनक उपलब्धि है। विकास की यह 
गति 996 97 मे भी जारी रहेगी और इससे यह बात सिद्ध 
हो जाती है कि विकाप्त सामर्थ्य 999॥ मे आरध किए गए 
सुधारों के परिणामस्वरूप उन्नत हुई है। केन्द्रीय सांख्यिकौय 
सस्थान के अनुपान के अनुसार 996 97 से आर्थिक विकास 
को वद्धि दर सकल देशाय उत्पाद के लगपग 68 प्रतिशठ 
के समाठ रहेगी। आठवों योजना (992 97) मे इस प्रकार 
अआंसत वाथिक वृद्धि दर 65 प्रतिशत रहने की सभावना है 
जोकि 56 प्रतिशत के लक्ष्य से 09 प्रतिशत अधिक है ओर 


श9 निजीकरण और नए आर्थिक सुधार 
यह सातवीं योजना की उपलब्धि से भी 05 प्रतिशत अधिक शामिल कर लिया जाए, तो यह आर्थिक सुधाये के छ वर्षों 
होगी। इसमे सन्देह नहीं कि यदि 99] 92 के वर्ष को (99] 92 से 996 97) की अवधि के लिए 55 प्रतिशत 
छोड दिया जाए, तो आठवीं योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की होगी। किन्तु यह बात बिल्कुल साफ है कि 99? 93 के 
वद्धि दर 65 प्रतिशत ग्रतिवर्ष होगी और यदि 799 92 को. बाद अर्थव्यवस्था मे युनरत्थान हुआ है और ॥994 95 से 
तालिका । भारतीय अर्थव्यवस्था के समष्टि-आर्थिक सकेतक 
गत वर्ष की तुलना मे प्रतिवर्ष परिवर्तन (बिन्दु से बिन्दु) 





990 9। 99 92 992 93 993 94 994 95 995 96 औसत वार्षिक 





वृद्धि दर 
(099] 96) 

थोक कीमत सूचकाक (98] 82. 00) 

सभी वस्तुए 42 337 १0] 88 308 ५ 304 

प्राथमिक बस्तुए & 7 78 66 27 7 !04 

(क) खाद्य वस्तुए 8 9 399 ॥24 48 0 2 ण्उ 08 

(ख) खाद्य भिन्‍न बस्तुए 493 789 090 87 207 76 707 

विनिर्माण वस्तुएं 89 09 ]3 75 ]07 89 99 
रहन सहन की लागत का सूचकाक 

औद्योगिक श्रमिक (498। 82 00)  36 439 64 98 97 89 97 

कपि श्रमिक (960 6] 00) 66 29 06 ]6 06 73 ]03 

सकल देशीय उत्पाद 

(980 8॥ की कौमतो पर) 49 08 53 60 72 डे कक 

'कपि उत्पादन सूचकाक 

(98] 82) की समाप्ति के 

साथ तीन बर्ष 00) ३30 20 4] 35 49 02 व 

खाद्यान्न उत्पादन सूचकाक 

(लाख टन) डञ 45 65 27 ३39 35 ]0 
औद्योगिक उत्पादन 

सामान्य सूचघकाक 84 06 23 56 93 क7 59 
विदेशी व्यापार (करोड डालर) 

निर्यात ।8॥4 ॥787 4854 2223 2633 ३98 ॥8 

(9) (6) (37) (200) (8 4) (207) 
आयात 2407 ]94.. 288.. 233 2865... 3679 
(32). (॥9% (627 65)... 229) (070) ह7 

व्यापार शेष 593 व54 334 ॥07 232 488 

मुद्रा सभरण (७) प54 व8] 55 93 ]73 96 68 

विनिमय दर रुपये प्रति डालर 7 94 2465... 2895 3] 37 3॥ 40 उठ 45 ॥32 


डी फाकक्‍कफसफस नस सर-फ-क ं्स्‍््ाा्-+7+++37+_++त37+_+_तंतंा__7_+>।ऋत जससकइक्‍न्टक्‍फ-ातनतततत3+_+___+__+____ 
नौट ज्लैक्ट मे दिए गए आकडे गत दर्ष पर प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करते हैं 

] अस्थायी 2 नवम्बर 995 तक 

स्रोत आर्थिक समीक्षा (996 97) 
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996 % तक के त्तीन चर्षों के दौरान ऑसव वार्षिक 
चृद्धि-दर 7 प्रतिशत तक पहुच गयी है। यह आर्थिक सुधारों 
की सकाशताक उपलब्धि ही है। पुछय प्ररत यह है कि इस 
उच्च वृद्धि-दर को बरकरार रखा जाए और आर्थिक विकास 
के ढाचे ये ऐसा परिवर्तर किया जाए कि इसका गरोबी और 
बेरोजगारी दूर करने पर निश्चित प्रभाव पडे। 
सुघार उपएन्त काल के दौरान एक और उपलब्धि 
जिम्रका दावा वित्त मत्री द्वात किया गया व्यापर-यटे में कमी 
है और दिसम्बर 30 994 तक विदेशी मुद्रा रिजर्व का 
'सचयन बढ़कर 94 अरब डालर हो गया है जिसके कारण 
आदत की अन्हर्षष्ट्रीय बाजार मे साख बहाल हो गयी है। 
विदेशी व्यापार के आकडो को बारीकी से छानदीन करते से 
पता चलता है कि 99॥ 92 के दौरान निर्यात पे +5 
प्रतिशत की नकाग्रामक वृद्धि हुई, 992-93 के दौरान इनमे 
37 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, 992-93 के दौदान इनमे 
96 प्रतिशत की भारी वृद्धि व्यक्त हुई। 994 95 के 
दौरान भी निर्यात में 8 3 प्रतिशत को उत्साहवर्धक वृद्धि हुई, 
भले ही यह सरकार द्वारा निश्चित 20 प्रतिशत के लक्ष्य से 
धोडी कम थो। किलु 99-92 के दौरान व्यापार सतुलन मे 
545 कंग्रेड डालर को कमी आयाव-सकुचन (प्राक्शाः 
६०ग५४४०0) का परिणाम थी। 992 93 के दौरान 
ज्यापार शेष मे 3345 करोड डालर का अढता हुआ घाटा 
आयात में त्तौत्र बुद्धि का नतीजा था। किप्तु 993 94 के 
दौरान आयात की मन्द वृद्धि और निर्यात में 9 6 प्रतिशत की 
तीव्र वृद्धि के कारण व्यापा-घाठ कंम्र होका केवल 
039 करोड डालकर हो गया। 994-95 में स्थिति फिर 
बिगड गयी। उदारौकरण की नौतियो-विशेषकर आयात शुल्कों 
मे कभी के कारण आयात में 994 95 के दौशन 27 
प्रतिशत को वृद्धि हुई। इसके विरुद्ध, निर्यात मे 8 4 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई और इस प्रकार 993 9५ को तुलना में 
3994-95 के दौशन व्याणाए घाटा लणपण दुगुगा होकर 
20! $ करोड डालर हो गया। इसके अतिरिस्व, यह भी ध्यान 
रखना होगा कि आयात मे चृद्धि गैर पैयेलियय आयात के 
993 94 में 7456 कशैड डालर से बंढकर 2,2538 
करोड डालर हो जाने के कारण हुई। अत इनकी वृद्धि दर 
29 प्रतिशत थी। इसके विरुद्ध, पैट्रेलियम तेल और स्नेहको 
का आयात 994 95 मे केवल 57]3 करोड डालर था जब 
कि यह [993 9+ मे 579 6 करोड डालर था-अर्थात्‌ इसमे 
07 एतिशव की कमी हुई। जाहिर है कि आवात-उदारोकरण 
के कारण ज्यापार-घाटे से वृद्धि हुई है बावजूद इसके कि 
निर्यात प्रोत्साहन के उपायो के परिणामस्वरूप नियात में 
उच्च वृद्धि दर कौ प्रवृत्ति व्यक्त हुई। 
दूसरे, सुधार-पूर्व काल में व्याशर घाटे के एक भाग का 
नियकरण अदृश्य खादे पर सकारात्मक अधिशेष द्वारा किया 


238 
जाता था। सातर्वी योजना (985 90) के दोगन व्यापार का 
कुल घाता 54204 करोड रुपये था, परन्तु अदृश्य खाते मे 
१357 करोड रुपये के अधिशेष ने चालू खाते पर भुगतान शेष 
को घटाकर 4] 047 करोड रुपये कर दिया। दूसरे शब्दो मे 
अदृश्य मद से शुद्ध प्राप्ठियो द्वारा व्यापार घाय 24 3 प्रतिशत 
की स्लौमा तक निष्य्रभाव कर दिया गया। परिस्थिति 990-9 

में पलट गयो और अदृश्य मदो में अतिरिक की अपेक्षा घाटा 
उत्पत्तर हो गया! इस स्थिति को 299 -92 के दोधन 949 
'करेड रुपये के एक-पक्षीय हस्तातरण ([तग्रणव] एद्ा5- 
4&3) को भारी मात्रा द्वारा सुधार गया और इस प्रकार अदृश्य 
खाते मे 4258 करोड़ रुपये का अतिपक उत्पन्न हो गया और 
इसके परिणामस्वरूप व्यापार-घाटे के 656 प्रतिशत को 
निष्प्रभाव कर दिया गया। इस प्रकार भारत अपने 9938 
करोड रुपये के ऋण भुगतान दायित्व को पूरा कर सका। 
परन्तु 7992 93 के दौरान स्थिति फिर बिगड़ गयी और 
अदृश्य खाते पर अतिरेक घट कर केबल ]337 करोड रुपये 
रह गया जोकि व्यापार घाटे के मात्र 9 प्रतिशत के समान 
था; अत विदेशी मुद्रा रिजर्व मे वात्र वृद्धि चालू खाते पर 
अनुकूल अधिशेष का परिणाम नहीं बल्कि विदेशों सहायता 

के रूप मे विश्व बैंक आ्तर्ष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि या 

बाणिज्यक उधार या अनिवासी जमा आदि के रूप मे एकपक्षी 

प्रवाहो का परिणाम्र है। इन अन्तप्रवाहों ने एक आलम्बन 

कायम कर दिया हे और यह कहा जा रहा हैं कि 994 मे 

विदेशी मुद्रा रिर्जव ५ महोने के आयाठ के लिए चर्याप्त हैं 

जबकि ये 99 के दौद्न केवल तोन सप्ताह के लिए काफा 

थे। इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति का सकेत नहों 

मिलता बल्कि यह हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति मे गिरावट का 

ही चिन्ह है। 


ठालिका 2 अआद्योगिक उत्पादन की वृद्धि 
(सुघार-पूर्व काल की तुलना मुधार-ठपरान्त काल से) 
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शव 

नये आर्थिक सुधारों की एक और उपलब्धि का दावा 
इनके कीमतों कौ स्फीतिकारी वृद्धि पर सद्प्रभाव के रूप मे 
किया जाता है परन्तु तथ्यो से इस बात की पुष्टि नहीं होती। 
जहां पर यह सही है कि 992 93 के दौग़ान थोक कीमत 
सूचकांक मे केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके 
विरुद्ध 799। 92 मे 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी परन्तु 
993 94 मे स्थिति बिगड़ गयी और कीमत सूचकाक मे 
08 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ॥994 95 के दौरान थोक 
कीमत सूचकाक मे फिर 0 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई! जैसा 
कि गत वर्ष के अनुभव से पता चलता है इन अस्थायी 
अनुमानो का परिशोधन ऊपर की ओर ही किया जाता है। 
अत यह सभावना सही जान पड़ती है कि 994 95 के 
अन्तिम अनुमान के रूप में थोक कीमत सूचकाक के आधार 
पर स्फीति दर 06 प्रातिशत हुई यरन्तु 995 ५6 में वह 
थोड़ी कम होकर 77 प्रतिशत हो गयी। 995 96 और 
3996 97 के दौयन थोक कीमत सूचकाक की औसत बृद्धि दर 
0॥ प्रतिशत थी जो कि असतोपजनक है। यह बात बडी 
असतोषजनक है कि खाद्य पदार्थों की कौमतो के सूचकाक मे 
औसत ।0 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके समाज के कमजोर 
वर्गों के कल्याण पर दुष्प्रभाव पडने निश्चित ही हैं। 

इन सब तथ्यो के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है 
कि आर्थिक सुधारों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है ताकि 
इन्हे राष्ट्रीय हितों की ओर मोडा जा सके। 


विदेशी सहयोग 


(#0हलट्टा (079007707श॥5) 


99॥ के औद्योगिक नीति वक्‍व्य में यह स्पष्ट रूप मे 
कहां गया “ठच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र मे विदेशी 
विनियोग और उन्नत तकनालाजी की आवश्यकता है और 
ऐसे उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशा विनियोंग को सम्बन्ध में यह 
निर्णय किया गया है कि 5] प्रतिशत तक विदेशी हिस्सा पूजी 
की स्वीकत दे दी जाए। परन्तु 999] 92 से दिसम्बर ॥993 
के दौग़न स्वीकति प्राप्त विदेशी स्रहयोगो के उद्योगानुसार 
वर्गीकरण से पता चलता है कि उच्च प्राधमिकता वाले क्षत्रो 
अर्थात्‌ धातुकर्म पावर तेल परिशोधन बिजली के सामान 
परिवहन और रसायन में लगभग 6] प्रतिशत विदेशी सहयोग 
की स्वीकृति दी गयी और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो अर्थात्‌ 
खाद्य परिसाधन (7000 ००९५5) सेवा क्षेत्र होटल और 
पर्यटन आदि को विदेशी सहयोग का लगभग 39 प्रतिशत 
प्राप्त हुआ। इससे साफ जाहिर है कि गैर प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्रे मे विदेशी विनियोग का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात लगभग 
40 प्रतिशत प्रवाहित हुआ। अत आवश्यकता इस बात की 
है कि विदेशी सहयोग स्वीकृतियो का पुन निरीक्षण किया 
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जाए क्योंकि गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रो मे प्रत्याय दर बहुत 
ऊची है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा उत्प्रवाहों 
(णिछट्ठा। ००णाभा2० ०००७७) के रूप मे कहीं अधिक 
भार उत्पन्त हो जाएगा। अत इस कारण नेहरू-महलनोबिस 
के सिद्धान्त पर ही वापिस आना सही जान पडता है और इस 
प्रकार विदेशी विनियोग कौ अधिक चयनात्मक रूप मे इजाजत 
देनी होगी। सरकार इस सम्बन्ध में खुले द्वार की नीति 
(090 9००: 90॥०9५) अपनाए हुए है जिस पर पुन विचार 
करना चाहिए। 

आर्थिक समीक्षा (993 94) मे यह दावा किया गया 
कि विदेशी विनियोक्‍ता दोनो क्षेत्रो में सकेन्द्रित है; पावर जनन 
और तेल निकास परिशोधन एव तेल उत्पाद। जैसा कि श्री 
अरुण घोष ने सकेत किया है. “यहा यह समस्या दोहरी है। 
प्रथम पावर जनन के सम्बन्ध मे जहा इसकी बारे मे सूचना 
सार्वजनिक प्राधिकार मे है यह पता चला है कि विनियोग के 
प्रस्ताव में (0) विदेशी विनियोग पर 6 प्रतिशत कौ प्रत्याय दर 
की गारटी है और यह कर मुक्त है (2) प्राजैक्ट की पूजी लागत 
44 करोड रुपये प्रति मेगावाट पावर क्षमता के लिए है 
जबकि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि इसके लिए 2 करोड़ 
रुपये प्रति मैगावाट पर क्षमता कायम करने के लिए तेयार है। 
इससे यह आलोचना को भारी बल मिलता है। चूकि समस्त 
प्लान्ट का आयात किया जा रहा है विदेशी विनियोग पर 
वास्तविक प्रत्याय गारटीकृत 6 प्रत्याय दर से कई गुना 
अधिक है। दूसरे तेल बेधन (0॥ 0॥॥78) उपलब्धि और 
ससाधन (7:०८८७३॥॥९) पर विनियोग केवल प्रमाणित तेल क्षेत्र 
मे किया जाएगा जो भूतकाल मे तेल और प्राकतिक गैस आयोग 
द्वारा स्थापित किए जा चुके है। इनकी खोज की लागत तेल 
और प्राकृतिक गैस आयोग द्वार घहन की गयी है। प्रगाणित 
रिजर्व विदेशी विनियोक्ताओ को सौपे जाएगे जो रूक्ष तेल (या 
तेल उत्पादों) को आयातित कीमतो पर बेचेगे जबकि तेल 
और प्राकतिक गैस आयोग की लागत चालू आयात कीमतो के 
लगभग आधे के बराबर है। जाहिर है कि लाभ कौ मात्रा 
कहीँ ज्यादा होगी और यह बात वास्तव मे देख सकते हैं कि 
किस प्रकार बहुगाप्ट्रीय महानिगम जैसे एकसान (52200 
विश्व मे भारी लाभ कमा रहे हैं और इस प्रकार वे सारे विश्व 
की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कम्पतिया है। 

अत हमे प्राथमिकता क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय निगमो से 
विदेशी विनियोग प्राप्त करने कौ काल्पनिक तुष्टि तो मिल 
सकती है परन्तु इसमे कई प्रकार के खतरे है. () हम 
चुपचाप अत्यन्त ऊची कीमत पर सधि कर सकते है (2) 
मानकीकरण (5079405900०ा) के पूर्ण अभाव फे कारण 
बाद मे विक्रय सम्बन्धी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं 
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ओर इस प्रकार हमे फालतू पुर्जों की भारी मालतालिका रखनी 
होगी जिस पर दुर्लभ विदेशी मुद्रा का प्रयोग होगा (39) देश 
में पूर्व स्थापित सामर्थ्य का अल्प प्रयोग होगा। 
'इन कारणो को ध्यान मे रखते हुए यह बात समय वहीं 
आती कि भारत सरकार विदेशी विनियोग को 00 प्रतिशत 
हिस्सा पूजी के आधार पर और व6 प्रतिशत गारटीकत लाभ 
के आधार यर क्यो आमंत्रित कर रही है। ऐसी नीति के नतीजे 
क तौर पर भारत हैवी इलेक्टिकल्स लि तो आदेश न मिलने 
के कारण बन्द ही हो जाएगी। इस सम्बन्ध मे वितय भरत 
राम ने ठोक हो लिखा है. “वास्तव मे प्रत्याय दर के सरक्षण 
से अकुशलवा क्हो हां प्रोत्साहन मिलता है दरअसल सरक्षण 
के कारण सच्ची प्रतियोगिता करने की शक्ति कप्रजोर पड 
जाती है।" ब्रिटिश काल के ट्ोएन चब रेल निर्माण किया 
गया तब भारत मे आम राय इस नीति के विरुद्ध थी क्योंकि 
इसके कारण अकुशलता और व्यथव्यय को प्रोत्साहन मिला। 
यदि यह नीति ब्रिटिश काल मे गलत थी तो अब इसे कैसे 
न्यायोचित ठहराया जा सकता हे विशेषकर वतमान सदर्भ मे 
जब उदाराकरण का मूलाधाए प्रतियोगिता को समया जाता है। 
इस सदप में हमे शक्तिशालो बहुराष्टीय फर्मों के विरुद्ध 
स्वदेशा पर बल देना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को 
रेशाय योग्यठाओ (0ण77९5४० ९५०७७४॥१९5) का प्रयोग करते 
हुए आमंत्रित करना एक बात है परन्तु विदेशी विनियोग को 
अत्यन्त ऊचा कोमत पर देशी योग्यव्ाओ की कीमत पर 
आमंत्रित करना दूसरी बात है। यह विशेषकर ऐसा परिस्थितियो 
में जबकि विकसित देशो मे प्रतिसार (2९०९५५॥०॥) वर्तमान 
है परन्तु इनमें कार्य कर रहे पावर सयत्र निर्माता और उनके 
विश्व बेक जैसे समर्थक हम पर दबाव डालते है कि हम 
उनका शर्तों को फौरन मान ल। एक ओर तो विदेशी मुद्रा के 
रूप में इनकी त्यग्व अधिक होएी ओर भारत की गरीज 
जनता पर इसका बोझ पड़ेगा परन्तु दूसरों ओर ये हपारी 
देशय याग्यताओ को समाप्त कर देगे। 
चावजूद इसके कि ओद्योगिक नौति (99) ने स्पष्ट 
रूप मे प्रत्यक्ष बिदेशी विनियोग ओर तकनालाजा के आयात 
के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को निधारत कर दिया था 
सरवार जिदेशी विनियोग लाबियों ओर बहुराष्टीय निगमो के 
दबाब के आधोन खुले द्वार की नि अपना रही है। परिण्पमत 
हमते सर्दोत्कष्ट चर्गो द्वारा उपयोग म लाए जाने बाला उपभोग 
वस्तओ के लिए बहुराष्टाय निगमो के द्वार खोल दिए हैं। 
यहले पेप्साकोला को सवातत दी गयों ओर इसके बाद 
बैक्रो उत्पा” मे केलाग को। हाल हा मे पार्ले ओर अमेरिका 
बहुराष्टाय नियम कोका काला ये गठबन्धन हुआ। रमेश 
चांहान क प'स कोक्य कोला को पार्ले को बेच देठे के सिवाय 
ओर कोई विकल्प ही नहीं था। हान्स ने ग्लैक्सो को अपने 
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स्वामित्वाधीन कर लिया। अत उपभोग वस्तुओं में भारतीय 
फर्मों को हडप करने की प्रक्रिया पूरे जोश से जारी है। हाल 
ही मे शराब के उत्पादन मे कार्य कर रही बहुत सी फर्मों को 
देश मे आते को स्वाकति दी गया है। 

विश्व व्यापी विनियोकता ऐसे क्षेत्र मे प्रवेश करने के 
बहुत इच्छुक हैं जिनमे शीघ्रातिशीघ्र प्रत्याध ओर अल्प परिपाक 
अवधि के साथ अधिक लाभ प्राप्त होता हो। इसी कारण इन 
क्षेत्री कौ ओर सभी बहुराष्टीय निगम दौड रहे है क्योंकि कूल 
विनियोग को | 2 वर्य के भावर लोटाया जा सकता है। यदि 
यही प्रवति कायम रहा तो बहुत शीघ्र ही निरमा ओर टाटा के 
हमाम पर भी हमला होगा और बहुराष्टाय निगम उन्हे भी 
अपने वश मे कर लेगे। गोदरेज को तो पहले हा प्राक्टर एण्ड 
ग्रैम्बल द्वार जोर का झटका दिदा जा छुका है। 

दूसरे, विदेशों प्रत्यक्ष विनियोग उच्च मप्य और समद्ध 
वर्गों को आवश्यकताओं की पूर्ति करता हे ओर इस प्रकार 
वह भारतोय अधव्यवस्था के ]8 कंग्रेड उपभोक्‍्वाओ तक 
केद्धित है! इस प्रकार एक नया डफ्घोग सस्कति कायम हो 
रहो है जिसमें कोला, जेम आइसक्रोम परिसाधित खाद्य 
पदार्थ ओर पिरस्थायी उपभोग बस्तुओ को प्राप्त करने पर 
चल दिया जा रहा है। परिणामत मजदूरी वस्तु क्षेत्र की 
नितान्त उपेक्षा की जा रही है। 980 8॥ से 992 93 के 
दौर चिरस्थाया उपभोग वस्तुओ के उत्पादन की वाषिक 
औसत बद्धि दर 0 प्रतिशत थी जबकि मजदूरा वघ्तुओं की 
45 प्रतिशत के निम्त स्तर पर थी। दूसरे शन्दों से उत्पादन 
का लाघ सामान्य जनता को पहुचने का अपेधा उच्च वर्गों की 
तुष्टि के लिए हो रहा है। इस प्रकार बहुराष्टीय निगमो द्वाप 
आलू के निप्स वेफर, बेकरी उत्पाद, खाद्य परिसाधघत आदि 
के उत्पादन मे प्रवेश करने से लघु स्तर उद्योग! म॑ काम करने 
वाले श्रमिकों का बिस्थापत हो रहा है क्योंकि ये इकाइया 
बहुराष्टीय निगमो से प्रतियोगिता करने की सामर्थ्य नहीं 
रखतों और परिणामस्वरूप उन्हें तो बन्द होने का निशाशाचनक 
भविष्य साफ दिखायी देने लगा है। अत उत्पाद एवं ग्रेजगार 
दोनो के ढाचे को दृष्टि मे रखते हुए यह कहना सहा होगा 
कि जसस क्षेत्रों मे बहुगष्टीय निगम के प्रवेश के भयावक 
गृहयार्थ हैं 

तौसरे, विदेशी विनियोग कया 43 प्रतिशत पोटफोलियो 
विनियोग (0॥/ा05 क्रए2४४घ्रशा) अथात्‌ वित्ताय विनियोग 
के रूप में है पिसके परिणामस्वरूप हिस्सों मे सट्टेबाजी को 
हो बल मिलता है। हिस्सा बाजार के व्यापार मे विदेशों 
कम्पनियों को इजाजत देने का बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह ही 
लगा हुआ है। इसके कारण हिस्सा बाजार मे कत्रिम तेजी 
उत्पन हुई और 8 जून 994 को बाम्बे स्थक एक्सचेज 
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का सुप्राही सूचकाक (50॥3॥४० ॥70७0 4 202 के उच्च 
स्तर पर पहुच गया। इससे पहले जब हिस्सा बाजार मे तेजी 
के बाद विस्फोट हुआ तो बाजार घडाम से गिय और लाखो 
छोटे हिस्सेदारो को जिन्होंने हिस्सा बाजार मे तुरन्त लाभ के 
लिए प्रवेश किया था भारी नुकसान हुआ परन्तु बडे बडे 
सटोरियो ने बाजार का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर भारी 
राशिया हथिया लौं। प्रतिभूति तेजी का परिणाम घोटाले के 
रूप मे हुआ जिससे राष्ट्र को 5000 करोड रुपये कौ हानि 
हुई। आलोचको का कहना है कि चाहे हम हिस्सा बाजार कौ 
मजबूती पर बेहद खुशी महसूस करते हैं परन्तु हम इस तथ्य 
के प्रति अनभिन्ञ हो जाते हैं कि हम कहीं ज्वालामुखी के 
कगार पर तो नहीं बैठे हुए हैं। 
चौथे भारत मे किया गया पोर्टफोलियो विनियोग श्षुब्ध 
मुद्रा (800 ॥0769) है और यदि बाजार सकेतक प्रतिकूल 
प्रवत्तियो का सकेत दे, तो यह एक दम पलायन कर सकती 
है। अत पोर्टफोलियो विनियोग को हमारे विकास मे 
स्थायीकारक समझ लेना एक भूल होगी। मैक्सिको का 
एकाएक पतन भुगतान शेष के सकट के कारण हुआ। इसके 
साथ साथ श्रुब्ध मुद्रा का तेजी से पलायन हुआ। यह सोचना 
डीक नहीं कि भारत मंक्सिको को भांति सकट ग्रस्त नहीं हो 
सकता। मैक्सिको के अनुभव से शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत 
है। 
पाचवे विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का विशेषकर वित्तीय 
क्षेत्र मे अत्यधिक अन्तर्प्रवाह होने से विदेशी मुद्रा रिजर्व मे 
भारी वृद्धि होती हे जिसके परिणामस्वरूप देशीय मुद्रा समरण 
का विस्तार होता है। इसके नतीजे के तौर पर कौमतो की 
स्फांतिकारी प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। इसके अतिरिक्त 
देश में एक बडे गर बेंकिग वित्तीय एवं मध्यवर्ती क्षेत्र का 
विकास हुआ है जिसमे विदेशी वित्तीय कम्पनिया और पारस्परिक 
निधिया (१४४७४) पिश05) शामिल ह। यदि यह क्षेत्र बहुत 
तेजी से विकसित होता है जैसा कि भारत म॑ हो रहा है तो 
इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैक आफ इंडिया द्वाय मौद्रिक 
प्रबन्ध के किसी भी प्रयास को निष्प्रभावी बनाया जा सकता 
है। 
छठे बहुराष्टाय निगम भारत मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
भारतीय कम्पनियों मे अपनी हिस्सा पूजी तेजी से बढा लेते 
है आर इस प्रकार भारतीय कम्पनिया को हडप कर लेते हैं। 
इस प्रकार बहुत सी भारतीय कम्पनियों का स्वामित्वहरण 
किया जा रहा है। परिणामत जवाहरलाल नेहरू द्वारा निगम 
क्षेत्र के भारतीयकरण ([00॥995200ा) की प्रक्रिया पूरी तरह 
उलट दी गयी है। इससे भारतीय निजी क्षेत्र को भारी घक्का 
लगा हे। यहा कारण ह॑ कि बाम्बे क्लय एवं दिल्‍ली क्लब के 
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प्रमुख उद्योगपतियो और अखिल भारतीय विनिर्माता सगठन ने 
भारत सरकार की विदेशी पूजी को आकर्षित करने वाली 
विभेदकारी नीति के खिलाफ आवाज उठायी है। भारतीय 
उद्योगपति एक हमवार खेल के मैदान की माग कर रहे हैं। 

श्री एम ए, ऊमन मे बडे साफ शब्दो मे निष्कर्ष रूप मे 
उल्लेख किया है “विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और पोर्टफोलियो 
अन्तर्प्रवाह की ठीद्र वृद्धि से बहुराष्ट्रीय निगमो और विदेशी 
सस्थानात्मक विनियोक्‍्ताओ (#गहाय्ठा ग्राश्ञांपाणा॥। [0 
४८5४०५) के लिए निकट भविष्य मे एक बडा खजाना खुल 
गया है परन्तु वे भारत मे सहायता नहीं देगे। तकनालाजी 
स्वतन्त्रता को आशा अब तेजी से क्षितिज की भांति पीछे 
हटती चली जा रही है। आइसक्रीम या आलू के वेफर या 
पेचकस तकनालाजी ($८6७४०7ए४८ 0९०॥002)) द्वारा 
जेनकार या आई बी एम के वैयक्तिक कम्प्यूटर जोड लेने 
से देश की तकनालाजीय योग्यता के निर्माण मे कोई योगदान 
नहीं होता। कोई भी देश अपनी जनता के कल्याण को 
अस्थिर और चचल विदेशी पूजी के सहारे नहीं छोड सकता। 

यह बात हमारी समझ से बाहर है कि किस प्रकार 
भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को आकर्षित करने 
के जोश मे सयुक्त राज्य अमेरिका की कोची परियोजना को 
केरल मे अमेरिका से लाए गए कूडे से बिजली पैदा करने की 
स्वीकति दे दी। 25 करोड डालर की परियोजना जिससे 
गेजल प्राजैक्ट (042८) 20९०) कह कर सम्बोधित किया 
जाता है में 75 लाख टन कूडा (08/0986) अमेरिका से 
आयात किया जाएगा। इस सदर्भ मे दो प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण 
है. क्‍या भारत मे कूंडे कचरे की कमी है कि इसका आयात 
एक कच्चे माल के रूप म बिजला के उत्पादन के लिए 
करना होगा ? दूसरे, क्या भारत अमेरिकी कूडे कचरे के लिए 
एक बडे कूडेदान का कायभाग अदा करेगा ? क्या अमेरिका 
भारत के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य की समस्याए पंदा नहीं 
कर रहा है जब कि विश्व व्यापार सघ (५/०॥१ 806 
08975400०॥) में बैठकर भारत को पयावरण के मानदण्ड 
रखने के लिए बाध्य करना चाहता है। श्री के एस रामचद्रण 
ने सही और पुरजोर ढग से कहा है. जबकि विदेशी 
विनियोग और उन्नत तकनालाती की निश्चित रूप मे जरूर 
है हम इससे अपनी शर्तों पर स्वाकार करना चाहिए ताकि 
भारतोय अर्थव्यवस्था को अल्पकाल और दार्घकात दोना में 
लाभ हो। 

इस सारी चर्चा का सार यह है कि विदेशी क्षेत्र म 
उदारीकरण को आत्तरिक क्षेत्र मे उदारीक्रण से पहले चालू 
कर दिया गया है। बहुत से नव औद्यागाकत देशा म॑ यह क्रम 
नहीं रखा गया। बहुत से ऐसे देश जैसे जापान और दक्षिण 
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कोरिया ने सरक्षण के आघीन प्रगति की। उन्होंने राजकौय 
हस्तक्षेर की नीतियों से अपनी अर्धव्यवस्थाओ को आन्तरिक 
दृष्टि से मजबूत बनाया फर्मो को देश के भीतर बढने दिया 
और जब वे प्रौढ हो गयीं दो उन्होंने अपनी अर्थष्यवस्थाओ 
को विदेशी प्रतिस्पर्डा के लिए खोल दिया। भारत मे बहुत से 
अर्थशास्त्रियो का विश्वास है कि हमारा क्रेम गलत है। बाहरी 
उद्दरौकरण (झतल्शाल ।0व5आण) जिसे आन्तरिक 
उद्गारीकरण धग/क्षगर87.2780:52007) के बाद आना चाहिए 
थो, बह उसके साथ साथ चल रहा है और कई दृष्टियों से 
उससे आगे चल रहा है। इसो कारण भरत के बहुत से 
उद्योगपति जो निजी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं ने इसका विशेध 
करने के लिए बाम्बे क्लब या दिल्ली क्लब कायम की है। 
उद्योग पर लोकसभा को स्थायी समिति ने यह चेतावनी 
दी है कि यदि बहुग्रष्टीय निगमो के अन्याधुल्थ प्रवेश को 
रोका नहीं जाता, तो ये बहुराष्ट्रीय निगम भारत के उच्च 
व्यापारिक घरनों को विस्थाएित कर अर्थव्यवस्था की बागडोर 
अपने हाथ मे से लेगे। स्थायी समिति ने उल्लेख किया है 
“चालू आर्थिक सुधार का शुद्ध प्रभाव यह हो सकवा है कि 
भारतीय उद्योग का नियन्त्रण जो इस समय पारम्परिक 
अल्पाधिकारी ढाचे (098%णाआ० 57०शघा०) के अधीन 
कुछ भारतीय व्यापारिक घरानो तक सीमित है परिवर्तित 
होकर गाष्टपारीय निगमो, (]7कथरभ्र/णा० ०छएए्ुणगा/093) 
की कमान के आधीन आ सकता है। समिति ने आगे चलकर 
कहा है चाहे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का आकार सीमित 
है किन्तु विदेशी निगमीय विनियोक्ताओ द्वाद हिस्सा बाजार 
में विनियोग के बारे मे रणनीति मे बदलाव के चिन्ह दिखाई 
'पडेते हे जिनके परिसम्पतो घर नियज्रण और बाजारों पर 
प्रभुत्व कायम करने के रूप मे महत्त्वपूर्ण गुद्यार्थ हैं। विदेशी 
विनियोक्ता विदेश नियंत्रित रुपया कम्पनियों पर दबाव डालते 
रहे है कि वे अपने हिससो का “प्राथमिकटापूर्ण आबटन" 
वार्षिक साधारण सभा द्वार पारित प्रस्ताव के आधार पर करे, 
इसकी बजाए कि वे जनक फर्म (?शक्षा।शा) को अतिरिक्त 
हिस्से बतमान हिस्सेदारो से खरीदने के लिए कहे।" रिपोर्ट मे 
कई उदाहरण दिए यए है जिनमे यह उल्लेख किया गया है 
कि बहुराष्टाय निगम किस प्रकार नाममातर कौमतों पर फर्मों 
के हिस्से हथियाव मे सफल हुए हैं। उदाहरणार्थ भारतीय 
सहायक कप्पनियों जैसे प्राक्टर एण्ड गैम्बल, कालगेट, पामोलिव 
और प्रोड्स इण्डिया लिमिटेड अपनी हिस्सा पूजी को 40 से 
5 प्रतिशत करने के लिए 0 रुपये के हिस्से को 50 रुपये 
के तुच्छ प्रीमियम पर खरीद सकी हैं जबकि इनको उस 
समय प्रचलित बाजार कौमत 600 रुपये ग्रति हिस्से से 
अधिक थी। ग्लैक्सो लिमिटेड ने ।0 रुपये कौ कीमत पर 
हिस्सा पूजी श्रप्त की जब कि इसकी प्रचलित बाजार कौमत 
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000 रपये प्रति हिस्से से अधिक थी। 

विदेशी इजीनियरिंग फर्म के सरदर्भ मे बट्टा दर (05 
८०! ०८) 80 प्रतिशत तक रही है। यूनाइटिड डिस्टलरीज 
ने केवल 6 करोड रुपया लगाकर 70 प्रतिशत बट्टा प्राप्त 
किया जबकि फिलिप्स ने 80 प्रतिशत बट्टा हासिल किया। 

अत प्रारतीय फर्मों के अधारतोयकरण की प्रक्रिया जारी 
है और जिस प्रकार भारत सरकार बड़े सहज रूप में विदेशी 
कम्पतियों को भारतीय कम्पतियों की परिसम्पत पर निपंत्रण 
की इजाजत दे रही है उसके परिणामस्वरूप भारत मे शीघ्र 
हो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभुत्व कायम हो जाएगा) इसे 
भारत मे न॒व साप्राज्यवाद के अध्टघुज के विकास की सत्ता 
दो जा सकती है। 
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(9॥श्ला०५ 97ऐ ए/02765 0 97799#79909) 

सार्वजनिक क्षेत्र से मोह भग हो जाने के कारण विश्व 
में एक ग्रबल एहसास पैदा हुआ कि अकुशल सार्ब॑जनिक क्षेत्र 
की इकाइया जो साल दर साल घाटे दिखा रही ह बन्द कर 
देनी चाहिए और ऐसी इकाइया को राजकोप से अर्थसाहाय्य 
देकर जीवित नहीं रखना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो 
की अकुशलता के मुय्य कारण अधिकारितत्रबाद 
(8068७५०:७॥५४४०४) और राजनैतिक हस्तक्षेप है। एक दूसय 
कारण जिसने अकुशलता को बढावा दिया है वह यह है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करने कौ प्रवत्ति बहुत ही नीचे स्तर 
पर पहुंच गयी है और कर्मचारे उपलब्ध सेवा सुरक्षा का 
अनुचित लाभ उठाते हैं। 

इस स्थिति को उनत करने के लिए सरकार ने बोध ज्ञापन 
(#च्तराणक्राएंगा ण॑ (70:४८४१० एप) की धारणा के आधार 
घर बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो से संधिया कीं। ये 
बोध ज्ञापन 992 93 मे 98 इकाइयों से किए गए और 
993 94 मे इनका विस्तार 04 इकाइयों पर किया गया। 
बोघ ज्ञापन का मूल उद्देश्य “नियत्रण की मात्र” को कम 
करना और “दायित्व की गुणवत्ता को बढाना है। !992 93 
के दौद्यन किए गए 97 बोध ज्ञापनो की समीक्षा से पता चला 
कि उनमे से 37 को “भति उत्तम” की श्रेणी मे रखा गया और 
35 को “बहुत अच्छे समझा गया। अत 72 सार्वजनिक क्षेत्र 
की इकाइयो के निष्पादन स्तर मे महत्त्वपूर्ण उन्तदि हुई। 
बोध ज्ञापनो के बारे मे मूल आलोचना यह हे कि सरकार इन 
इकाइयो के मुख्य प्रबन्धको को स्वायत्तता देने के बारे मे 
ईमानदारी नहीं दिखा रही है चूँकि वे सरकाती अफसरों के 
माध्यम से कार्य कर रही राजनीतिज्ञा की कालोनिया बन गए, 
है। राजनीतिज्ञों आर सरकारी अफसरो के भो इस गठबन्धन 
को तोडने के लिए इनके ग्रबन्ध के लिए व्यावसायिक प्रबन्धक 
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[यिछाध5ड्राता॥ | हा [,ध७) वर करा याहिए। वहा से 
गरतारी उद्यम इसा कारण बीमार ऐो जा) ए ययोति सरयवार 
की गमय थे हए ठाज सूस्स प्रगाथा खयूता वर 
॥ी ठ्पम विगत मुखि / वाई करो हैं और इसलिए 
आतिरयि और अआुश का वो शिकार था जो है। दिला 
णे॑ ही ) सुझाव दिया है यावादी वर्ग झरियाँ वी युति! 
॥ ह0 संघ रोक सेवा जासोग व] भा करो की परत 
4 प्रभावी मोती गयी है। यर परद्धा। राजी # दयाय से 
भी गाय ।। सुत्। है। इसी प्रकार थी व्यवस्था हारा सार्यज तक 
शे। से सूर्य प्रबंधक वी युति होनी आहिए। एक यी 
मंशा पता वागीत्र सध लोत से आयोग जैसा ही हे 
कग की जाती आहिए और मृर्ख प्रव धर्रों की युति से 
भी में इसकी शियारिशाँ हो आऑ मर मो औोेती वाहिया 
गुर 4 अवध थी आपरशिमी या होगा ठद्या। जे फष्याटा 
पर कोती वहिए । कि किसी स्तर जिशे। वी राय मे 
आधार पर। 


गुशदात्ा बढ़ा) थे लिए फर्मयारी स्थागित। या उपित 
प्रयोग 
दूं गुप्य सरा। +र्भवारियों औ उश्दायिय तो 
उत्त वो) व है। इसे ठोजय वी प्राण कै | 7 यह उतार 
होगा कि वर्ग वरिययाँ ही (सा पूँजी जी घारगा विकसित 
# ॥0। हारे वर्गयारियाँ और सरथाओं ॥ 6 आपने में 
[6 हएणो। वर्ग वरी र्रगि 4 ( क्रा/0५०८ एशाला]) 
गो अधियों की काम करों ही 4[[त्ति जो बने ॥ प्रभावी 
उह्य माह गया है। विश है मिल भागों में किए गए 
अध्याय से पा 4 ।॥ है |. ऐसी उस्मीयां जे वार्य रार 
॥ $ियि उरी में स्खाधि 4 यो ॥र्म गरी साहयोग + सात 
पड़ी है मे अन्य ॥ यों सी आयशा जो ऐसा वहीं करती 
॥5 अधिक सितारा दर प्राण सर घासी हैं। व भारी 
गा।र सारवयतित हो। हे उक्तां हे अधिनियोग का औग्राम 
4॥ रही है इसो यर्ग तरी रपागि(व की योजा थे वयरस 
मी और पर्माप्त ध्यात यहीं दिया हि उपपादि॥ में यूद्धि 
कर | शतित्र । स्ेसटा योगस थे भागीदार ही यो बल्कि 
हिएगा पूंजी थे स्थामी पोते है की राभांश ॥ हिस्मादार भी 
जे सा साकार ते .र्म तरियों को हिस्सा पूंजी खरीदो वी 
चाधमात ग्रैशाश तो की है प6] इस राग्याप में बोई ठोस 
योजता प्र वादि वहीं की। मुठ देशों ग॑ कर्ग वारी रयाधिय 
सा भाग तिगिम थी सरा हिस्सा पूँजी थे 20 25 प्रीशा है 
जी रहा है। परगिारी रथ पिच या आतुगा कशिया करो 
3 [0 योई सिम सार्मदर्शी शिर्ादा विर्धारि। करों जो 
खा कठित हैं ससोतिा इशारे बह। रे वारेणा । शिले जुते 
कहै। परम्तु यह था। कापी विशवारा सं सात कही जा सदी 
कै कि जितता अधिए भा| उर्गयरी स्थाधिय का खत 
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हिस्सा पूंजी में होगा ठतना ही अधिय श्रगिर्ता का तुष्टि क 
रर होगा और राती ही अधिक ठायी की के प्री 
तय शोगी। 


अधितियोग यीति (0काए८5८॥६ 708८५) 

तीमए गत्त्पपूर्ण प्रश्ा सार किक उद्ययो की हिस्सा पूँजी 
का अधिवयोग है। सामान्याया य* तय दिया जाता है के 
घाटे याती इशाइयाँ यो जीवरश (थवए ॥/॥0ा) होना 
गा ए। सरयार की करी से पता 47ता है वि यह उसमे 
विश्वास री राती। सरयार ता एफ प्रगार से घाटा विजीयएण 
(जाए जाए? आए) तो आर प दे रही है ताकि अपने 
बजट घाटे वो कैम कर सके। राय तो य। है कि रमस्स 
और हाय "हम गो था सा जितित शेत्र की इसाईर्था 
को हिस्सा पूँती शा अधिगियोग विया जा रहा है। वाण्द्रोगर 
और ऑडिटर जाए] ) 7 मई 9)93 को लोकसभा का दी 
गयी उपनी रिपोर्ट गे सरकार थी सार्वजीक शेत की इसादयाँ 
ही टिग्सा पूजी 3 विन्रय की दोषपूर्ण बरार्यपरत करी 
आ है वा करो ॥ए यह उरी किया रै कि इससे सरपार 
को भारी वि 7ई है। 2)॥ 92 थे द्वीशन सार्थजतिक होते 
ते जा हिस्सो ॥ अधियोंग किया गया उनतरो शृू 
(480 ॥रोड़ रपी आता गया परलु सायार को बेचा 
१038 रोल रुपो प्राप्त ।ए--३१42 यरोह़ रपये थी भारी 
हावि। इस घोखवाधद़ी यो आभिव्रात वी यट है कि सारपारी 
शैतर थी आयी सार्म्पात को तिती रोज वी जऔं में दागी 
गो जाग जिसे ।॥ ) आर्थिक वर्ना + आवार पर और ते 
साम | क राभ से आधार पर न्यायो । साझा जा सा 
है। बार! में वार्यीधि तय यरो में अनु व व और 
जब जी सो परिस्थितियां विद्यगात थीं. ।ब द्विर्स बे व के 
बोर में रातवार द्वारा समय पर बा शिजी करे में वपलागा 
मे शरण सरगार अधिय हाभ प्रापा ते कर राडी। यह यू 
एडीपी विशेश्ञ डॉ महयू+ उता हज हरा दी गयी गयी 
गो दृष्टि में म रप सत्री. स्वेछापूर्ण एवं अपारटर्शी 
सर्यवाव के अनुसार मे बेयो य्योकि ऐसा जरा भ्रष्टापार 
और पशापा। थे आरोपों वो किमत्रण गा है। इस सम्याभ 
में इसी विशेषज्ञ गी यह रादाह वहां गहत्त[र्ण है. होते 
(उप्रय से श्राप राशि हर बजट घाटे सै ए धिा भा 
जुरऔ-रा्ट्रीय श्र ग जो कम परो। सार्पार सोडा दीं 
+सौटियों थे आधार पर दोषी ही भाग जा सता है। रासार 
कप दिखायी गयी ढ़ीए रे गाए यो भारी लागा अदा कर्मी 
पट्टी है और 33 प्राशा की सीमा यय रस सयूग था जी 
राशि प्रापा हुई उगता प्रगे। खेद्ध राखार मे घाटे यो तप 
करों हैं लिए किया गया। 


अतिरिफा श्रम और राष्ट्रीय पवीयरण योध फा दुरुपयोग 
एव महा ॥[र्ण सेत्र सं साकातित होत्र ने शेसे 
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उच्यमे को जो घाटे पर चल रहे थे उपचारात्मक कार्यवाही 
करनी थी बह अत्यधिक कर्मचारियों के रूप में कई वर्षों के 
दोरान इन पर इकट्ठी हुई चरबी को कम करना था। इस 
उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए सरकार ने राष्टीय नवीनकरण 
कोष (१900॥४ एशा०७थ। एध१०) कायम किया ताकि श्रमिकों 
को स्वेच्छापूर्वक सेनानिकृत्ति (णणा/क्ष)ाशक्रद्यशा) का 
अब प्राप्त हो सके। दूसरे, उभरते हुए उच्च तकमॉलाजी 
क्षेत्रे मे श्रमिकों के प्रशिक्षण और घुन प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी 
करना था ताकि वे किप्ली वैकल्पिक उत्पादक व्यवसाय से 
रोजगार प्राप्त कर सके। परन्तु राष्टेय नवीकरण कोष की 
समीक्षा से यता चलता है कि इसके सम्बन्ध में सरकार को 
नीति विवेकशून्य ही रही है और इस कारण इसके कार्यक्षेत्र 
को स्तैच्छिक सेवा निवत्ति योजना तक हो सीमित कर दिया 
गया और अन्य उद्देश्यों की पूर्णतया उपेक्षा की गयी चाहे वे 
एक निर्विष्त सक्रेमण के लिए समान महत्व रखते थे। 
स्वैच्छिक सेवा निबृत्ति योजना (ए०ज़ाबा, एल्ताए 
760 50॥८ए४) के रूप में इस योजना को सामान्यकत बना 
दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उद्यम में एक 
क्रमबद्ध अध्ययन द्वाण उन क्षेत्रो का निर्धारण नहीं किया गया 
जिनमे श्रमिक फालतू थे ओर न ही यह अनुमाव लगाया गया 
कि कितने श्रमिक अतिरिक्त माने जा सकते हैं। अत इसको 
बजाए कि सरकार सार्वजनिक उद्यमो में बेकार श्रमिकों से 
छुटकाण पाने की अपेक्षा योग्य एबं प्रतिधावात्र श्रमिकों एवं 
अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठावा। 
श्री के अशोक राब जो अधिकारी सगठन के राष्टीय महासंघ 
के प्रधान हैं ने ठीक ही कहा कि सरकार की नाति की 
विवेकशून्यठा इस बात से स्पष्ट हो जाती है फि इसने 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के योग्य कर्मचारियों को स्वैच्छिक 
सेवा नियत्ति योजना के रूप म दहेज देना आरभ कर दिया 
ताकि बे निजी क्षेत्र में प्रवश कर सके। उद्ाहरणार्थ आई डॉ 
पी एल के 00 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाकर 
इसे छोड़ गए और उनमे अधिकतर प्रबन्ध वर्ग से थे। इसी 
प्रकार भारतीय पर्यटन विकास निगम से सभी योग्य एव 
कुशल रसोइए एव प्रबन्धक विकास निगम से सभी योग्य एव 
प्रबन्थक तान मास की छोटी सी अषधि मे ही स्वैच्छिक 
सेवा निवत्ति योजना का लाभ उठाकर चले गए ओर निगम 
को चलाने के लिए केवल बेरे छोड़ गए। यही कहानी राज्य 
ब्याएर निगम में दोहराई गयो जिसने अपने समग्र स्टाफ को 
इस योजना का लाभ उठाने का खुला निमत्रण दे दिया। 
परिणामत्र इसके नौजबाय ओर अत्यन्त कुशल प्रबन्धकों ने 
नियम को छोड निजी क्षेत्र के आयात निर्यात घरानो मे उच्च 
पद्दों पर नोकरिया प्राप्त कर लों। निचले स्तर पर अतिरिक्त 
कर्मचारी जू के तू बने रहे। इस कारण राज्य व्यापार नियम 
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ने मजबूर हो इस योजना को समाप्त कर दिया। 

भारत हैवो इलैक्टिकल्ज लिमिटेड मे लगभग 7000 
अत्यन्त योग्य इजीवियर एव प्रबन्धक स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति 
योजना का लाभ उठाकर कम्पनी से !0 करोड रुपये की 
क्षतिपूर्ति लेकर इसे छोड़ गए। इसी प्रकार भारत इलेक्टानिक्स 
लि को अपने सबसे कुशल इज्ीनियरों से हाथ धोना पड़ा 
और इसने योजना का परित्याग कर दिया। परन्तु सरकार के 
निर्णय भी अजाबव हैं। न जाने वे कोन से कारण थे जिन्होंने 
सरकार को मजबूर किया कि उनके दबाव के आधीन स्वेच्छिक 
सेवा निवृत्ति योजना पुन लागू कर दी गयी। 

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइपो से तकनीकी श्रमिकों का 
पलायन विशषकर नोजवान और योग्य प्रबन्धको का पलायन 
इतनी ठेजी से होने लगा कि बहुत से सार्वजनिक उद्यमो मे 
स्वैच्छिक निवृत्ति योजना को इसके आरभ होने के कुछ 
महौनो में हो बन्द करना पडा। इस्र प्रकार इस योजना को 
अन्धाधुन्य लागू करने के नतीजे के दौर गर सार्वजनिक उद्यम 
मे तकनोक ओर प्रबन्धकौय वर्ग तेजी स समाप्त होने लगा। 
इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमो की क्रीम निजी क्षेत्र द्वार खींच 
लो गयी ओर सार्वजनिक क्षेत्र मे ऐसे कर्मचारी रह गए. 
जिठकी अवसर लागत (097णएणर ८०५) श्रम बाजार मे 
उनकी वर्तमान मजदूरी दर से कम थी। 

प्रत्येक सार्वजनिक उद्यम म॑ उन क्षेत्रो या विभागों की 
पहचान करने के लिए जिनमें आतरिवत श्रमिक भर्ती थे कोई 
प्रारंभिक अध्ययन भी न किया गया। यदि राष्टीय नवाकरण 
कोष का चयतात्मक प्रयोग अतिरिक्त श्रमिको के लिए सीमित 
क्र दिया जाता तो इस योजना द्वारा अनुषयोगा श्रमिकी को 
प्रभावी एवं मित्रब्ययी रूप में हटाया जा सकता था। परन्तु 
जिम्त विवेकशून्य ढंग से सरकार ने इस योजना को लागू 
किया उससे स्वैच्छिक निवृत्ति योजना का कुल लागठ बहुत 
हाँ ज्यादा बढ गयीं। सत्य दो यह हे कि समस्त राष्ट्रीय 
नवोकरण कोष का प्रयोग केवल स्वैच्छिक सेवा निषृत्ति 
योजना के वित्त प्रबन्ध के लिए किया गया ओर वब भी 
इसका उत्पादिता एवं कुशलता पर नकारात्मक प्रभाव हा 
चडा। 

ऐसी परिस्थिति मे यह स्वाभाविक ही था कि राष्टीय 
नवीकरण कोष को मजदूर सघ शक को नजर से ही देखे 
क्योंकि इस योजवा ने अपन कार्य क्षेत्र से रोजगार जनन और 
गेजगार बाया के अशो को वो छोड दिया ओर केबल सेवा मिवत्ति 
के बदले मे क्षतिपूर्ति को सुविधा को हो बने रहने दिया। 


नयी आर्थिक नीति और रोजगार-विहीन 
विकास 
यदि रोजगार लोच (गाए शाक्षा( धंइ्नारा) ) का 


220 


विभिन क्षेत्रो मे व्यक्त वृद्धि-दरो के साथ गुना करके देश मे 
अतिरिक्त रोजगार के अनुमान लगाए जाए और फिर यह देखा 
जाए कि क्‍या ये अवशिष्ट बेरोजगारी और श्रमशक्ति वृद्धि के 
लिए रोजगार उपलब्ध करा सकेगे तो यह पता चलता है कि 
990 9 मे बेगेजगारो की जो सख्या 0 लाख थी वह 
बढकर 99॥ 92 मे 70 लाख और 993-94 मे 20 
लाख तक पहुच जाएगी। बेरोजगारी की दर इस प्रकार 
990 9 मे 3। प्रतिशत से बढकर ॥993-94 में 55 
प्रतिशत हो जाएगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए चिन्ता का 
विषय है। 

अत रोजगार की दृष्टि से सरचनात्मक सुधाये (57०- 
(ए8| 76000४॥9) के प्रभाव के परिणामस्वरूप निम्नलिखित 
निष्कर्ष प्राप्त होते है -- 

। उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष विदेशी 
विनियोगो में वृद्धि के फलस्वरूप विकास का पूजी प्रधान 
ढाचा विकसित हुआ है और इसके नतीजे के तौर पर सगठिंत 
उद्योग मे रोजगार विहीन वृद्धि (/09255 809॥)) प्रोन्‍्नत 
होगी। 

2 सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ हद तक अपनी कुछ चरबी 
कम करने के लिए कुछ छटनी (एशालाव्याशक्षा) तो 
अनिवार्यत करनी ही होगी भले ही इससे स्वैच्छिक 
सेवा निवृत्ति का माम दिया जाए या सार्वजनिक क्षेत्र की 
बीमार इकाइयो मे प्रत्यक्ष छटनी का। 

3 निजी क्षेत्र मे ऐच्छिक एवं वास्तविक रोजगार मे 
गभीर अतर विद्यमान है। 

4 उत्पादिता में वृद्धि के लाभ का पूरा हस्तातरण श्रम 
को नहीं किया जाता। 

5 सार्वजनिक उद्योग मे उत्पादन की तुलना मे रोजगार 
की लोच निजी विनिर्माण क्षेत्र की अपेक्षा तीन गुना है। 

इस सारे विश्लेषण से यह सकेत मिलता है कि निजी 
क्षेत्र ने शोषणात्मक रूप मे कार्य किया है और इसका प्रमाण 
इस बात से मिलता है कि वास्तविक रोजगार किसी आधुनिक 
सभ्य लोकतात्रिक समाज के मातदण्डो के आधार पर वाछनीय 
रोजगार से कम है और दूसरे, निजी क्षेत्र उत्पादिता मे वृद्धि के 
लाभ का अधिकत्तर भाग स्वय हडप कर जाता है और 
श्रमिको को बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध 
यह भी सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र श्रम के प्रयोग मे 
अत्यधिक उदारता दिखाता हे और इसी कारण इसमे श्रम की 
लोच निजी क्षेत्र को तुलना मे तीन गुना है। निष्कर्ष यह है कि 
निजी क्षेत्र को अधिक मानवीय बनाना होगा ओर सार्वजनिक 
क्षेत्र को अधिक लागत कुशल। श्रम-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था 
मे आजार प्रक्रिया के कार्यान्वयन से निजी क्षेत्र को मानवीय 
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बनाना सभव नहीं। इसके लिए तो राज्य सरकार को सकारात्मक 
कार्यभाग अदा करना होगा। रोजगार के विस्तार के लिए 
निगम क्षेत्र को सगठित बडे या मध्यम पैमाने के क्षेत्र पर 
निर्भर करना वाछनीय नहीं होगा। इसके लिए तो लघु स्तर 
उद्योग क्षेत्र और सेवा-श्षेत्र पर, बल देना होगा। 


विकास एवं साम्य दोनो के आधार पर नये 
आर्थिक सुधारी की विफलता 


निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि नये आर्थिक 
सुधार 99। की औद्योगिक नीति मे प्रतिपादित लक्ष्यों को 
प्राप्त करने मे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इन्हीं ने 
अन्तर्राष्ट्रीय खिड़की को बहुत अधिक खोल दिया और 
उच्च तकनॉलाजी क्षेत्रो कौ प्राथमिकता का ध्यान रखे बिना 
बहुर्राष्टीय निगमो को सभी क्षेत्रो मे प्रवेश करने की इजाजत 
दे दी। दूसरे बहुराप्ट्रीय निगमो ने भारतीय फर्मों को हडप 
करने की प्रक्रिया चालू कर दी और अब यह भय गभीर रूप 
धारण कर गया है कि बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय पूजी पर 
अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इस सदर्भ मे भारतीय उद्योगपतियो 
को अपनी कुशलता एब उत्पादिता उन्नत करने का अवसर 
देने की अपेक्षा बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय उद्योगपतियो का 
विस्थापन कर देगे। यह प्रवृत्ति हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य 
के विरुद्ध हे। 

पावर क्षेत्र मे बहुराप्ट्रीय निगमो को अपनी विनियुक्त 
पूजी पर 6 प्रतिशत प्रत्याय दर की गारटी देकर आमंत्रित 
किया गया। भले ही भारत हैवी इलैबिट्रकल्ज लि द्वार 
विकसित देशीय योग्यताओ का अल्पप्रयोग ही हो रहा है। 
परन्तु भारतीय उद्योग के महासघ द्वाया सरकार को प्रस्तुत की 
गयी रिपोर्ट मे यह उल्लेख किया गया कि बहुराष्ट्रीय निगम 
हिस्सा पूजी पर ॥6 प्रतिशत प्रत्याय दर की गारटी से सतुष्ट 
नहीं है। विदेशी पूजीपति 25 प्रतिशत से कम आन्तरिक 
प्रत्याय दर नहीं चाहते। बह तो 27 28 प्रतिशत प्रत्याय दर 
चाहते है। यह भारत के लिए बहुत ही महगा प्रस्ताव है। 
विश्व बक ने भी यह सलाह दी है कि जो बहुराष्ट्रीय निगम 
विकासशील देशो मे विनियोग करना चाहते हैं उन्हे प्रत्याय 
दर की गारटी न दी जाए। 

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सुधारो ने रोजगार विहीन विकास 
कौ प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया हे। निकासी नीति (छा 
7०॥०५) चुपचाप कार्यान्वित को जा रही है ओर इसके 
आधीन स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति जो कि छटनी का दूसरा नाम 
है को पूरे जोर से लागू किया जा रहा हे। इसके फलस्वरूप 
श्रम का अनियतीकरण (28$02॥5आ707) हो रहा है जबकि 
इससे पहले बेहत्तर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। विकास का 
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पूजी प्रधान मार्ग चाहे यह भारतीय निगम क्षेत्र या बहुराष्टीय 
निगमो द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग द्वार चलाया जाए, 
रोजगार विहीन विकास को प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। 
यह तर्क दिया जाता है कि विकास कौ इस रणनीति द्वारा 
रोजगार को “मध्यकाल में बढाना सभव हो सकेगा, परन्तु 
जिस गठि से श्रम का विस्थापन किया जा रहा है या इसे 
अनिषत श्रम में परिवर्तित किया जा रहा है उससे इस सन्देह 
को बल मिलता है कि रोजगार विहीत विकास की प्रक्रिया 
देश मे लगातार बनी रहेगी। 
नये आर्थिक सुधार कृषि को एक तरफ छोड गए हैं और 
परिणामत कृषि जो कि आर्थिक स्थायीकरण का मुख्य-आधार 
है मे वृद्धि दर बहुत कम रहो हे। बडे विनिर्माण क्षेत्र मे भी 
पिछले तोन वर्षो 099) 92 से 4993 9५) के दौरात बृद्धि दर 
मन्द ही रहो हे। पूजी वस्तु क्षेत्र मे भारो गिरावट आयी है 
और इस कारण अर्थव्यवस्था का पूलाधार कमजोर हो गया 
है। 
आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया राजकोषीय घाटे को कम 
करने में सफल महीँ हुई है और राजकोषीय घाटा 7992 93 
मे सकल देशौय उत्पाद के 57 प्रतिशत तक कम होने के 
पश्चान्‌ 4993 94 मे पुन बढकर 76 प्रतिशत हो गया। 
अत जाहि? कि नयी आर्थिक नीति का प्रभाव थाडी देर के 
लिए ही हुआ और नये आर्थिक सुघार एक ओर तो 
सरकारी-अपव्यय को कम करने मे सफल नहीं हुए और 
दूसरी ओर सीमा शुल्को और उत्पादन शुल्कों मे कटोती के 
परिणामस्वरूप सरकारी गजस्व को बढ़ाने से सफल नहीं 
हुए। सक्षेप मे यह कहा जा सकठा है कि नये आर्थिक सुभागे 
की अनन्‍्तर्निहित मान्यताएं व्यवहार में सही सिद्ध नहीं हो 
प्र्कों। राजस्व धारे को कम करने को अपेक्षा, बाजार उघाए 
पर निर्भरता कौ प्रवृत्ति बल पकड गयी जोकि चिन्ता का 
विषय है। इस बढती हुई प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप श्रेण सेवा 
भार द्वाए 994 95 के दौरान कुछ राजस्व का 53 प्रतिशत 
हडप कर लिया जाएगा। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसे 
पलटना चाहिए। चाहे भारत को प्तात लगातार अच्छे मानसून 
वर्ष प्राप्त होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, फिर भी 
994 95 के दोरशन घोक कीमत सूचकाक पे 0 प्रतिशव 
को वर्द्धि हुई जो राष्ट के लिए चिन्ता का विषय है। 
आर्थिक सुधारों के समथको द्वारा यह दावा किया जाता 
ह कि विदेशी मुद्रा रिजर्व बढकर 8 अरब डालर हो गए हैं 
और 992 93 मे जबकि व्यपार घाटा 350 कग्रेड डालर 
था, घटकर [993 94 में 00 करेड डालर रह गया है। इस 
प्रकार रुपये की विनिमप्र दर स्थिर हो गयी है और अन्तर्राष्टीय 
विश्वास बहाल हो गया है। ये अच्छी उपलब्धियो है। परन्तु 


ड्श 


विदेशी मुद्रा रिजर्व मे वृद्धि मात्र को अर्थव्यवस्था के बेहत्तर 
स्वास्थ्य का सूचक मानग़ उचित नहीं परन्तु जब अन्य 
नकारात्मक सूचक जैसे कौमतों मे वृद्धि थोक एवं उपभोक्ता 
कौमत सूचकाक रोजगार को दृद्धि दर में अवरोष कृषि एव 
औद्योगिक उत्पादन मे गतिरोध पर भी विचार करे, हो यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि हम साम्यता और आत्पनिर्भरता के 
दोनो लक्ष्य प्राप्त करते मे बिल्कुल बिफल हुए हैं। 

विश्व बैंक ने अपने हाल ही के अध्ययन "पूर्व एशियाई 
चमत्कार” में यह बात स्पश्द को कि अर्थव्यवस्था के 
उदारीकरण से पूर्व इसके मूलाघार को मजबूत करने का कोई 
संक्षिप्त उपाय नहीँ है। एशिया में तीव्र आर्थिक विकास करने 
वाले देशो मे अधिकतर ऐसे थे जिनमे बाहरी उदारीकरण 
आन्तरिक प्रतियोगिता और उत्पादिता मे स्थायी वृद्धि से पहले 
नहाँ बल्कि कि बाद मे किया गया और व्यापक सरकारी 
हस्तक्षेप की अपेक्षा चयनात्मक हस्तक्षेप (90]8८७॥४०ग्राह 
५८॥॥०७) का प्रयोग वद्धि दर एवं साम्यता दानों को बढाने 
के लिए किया गया विशेषकर साम्यता (£(०॥५) को। भारत 
द्वारा इस शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। 

विश्व बैंक के आठ उच्च निष्यादन वाली अर्थव्यवस्थाओं- 
जापान चार टाइगर हागकाग कोरिया का गणतज सिगापुर 
औए ताईवान चीन और तौन दक्षिण पूर्वीय एशिया की 
नव-औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं इण्डोनेशिया मलेशिया और 
धाईलैण्ड के अध्ययन से पता चलता हे कि ये अर्थव्यवस्थाए 
विश्व के अन्य क्षेत्रों की तुलना प्रे तेजगति से विकास कर 
पायी) “मोटे जोर पर उच्च निष्पादन डाली अर्थव्यवस्थाए 
ऊची वृद्धि दर प्राप्त कर पार्यो क्योंकि उन्होंने अपने बुनियादी 
ढावे को सही फिया! गैर सरकारी देशीय विनियोग आर तीव्र 
दर से बढ रही मानवीय पूजी (0७0 ८४७॥५े) विकास के 
मुख्य इजन थे। देशीय वित्तीय बचत को ऊचो दर द्वारा इन 
अर्थव्यवस्थाओ में विनियोग का ऊचा स्तर कायग रखा जा 
सका। कषि, चाहे सापेक्ष दृष्टि से इसका महत्व कम हो रहा 
था, मे विकाप्त दर और उत्पादिता मे तीव चृद्धि अनुभव का 
गयी। विश्व के अन्य विकासशील देशों को तुलना मे जमसख्या 
की वृद्धि दर मे तेजी से गिरावट आयी और इनमे से कुछ 
अर्थव्यवस्थाओ मे बिकास मार्ग पर अग्र गति प्राप्त करने मे 
इस कारण सरुलत प्राप्त हुई क्योंकि उनका श्रम शक्ति 
बेहतर रूप मे शिक्षित थी और इनमे सार्वजनिक प्रशासन को 
प्रणाली अधिक प्रभावी थी। इस दृष्टि से अगर विचार किया 
जाए गो इठ उच्च निष्पादन वाली अर्थष्यवस्थाओ के विकास 
के बेहतर रिकार्ड के लिए कुछ भी “चमत्कारी” नहीं है यह 


बहुत हद तक भौतिक एवं मानवीय यूजी के ग्ेष्ठतर संग्रहण 
का परिणाम है।" 
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परन्तु ये बुनियादी आधार पूरी कहानी नहीं बता। 
इनमे बहुत सी अर्थव्यवस्थाओ मे सरकार ने एक या दूसरे 
रूप में क्रमबद्ध रूप मे हस्तक्षेप किया और यह हस्तभेष 
विभिन्‍न दिशाओ में किया गया ज्ञाकि विकास कौ गति त्वरित 
हो सके और कुछ परिस्थितियों मे विशेष उद्योगो का विकास 
हो सके। 

नये आर्थिक सुधारो का समग्र तर्क़ इस बात पर आधारित 
है कि अर्थव्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश के आधीन कुशल 
रूप मे कार्य नहीं करती और इस कारण बे राज्य के कार्यभाग 
को न्यूनतम करने को न्यायोचित मानते है। परन्तु जैसा कि 
पाल स्ट्रीटन का कहना है. न्यूनतम सजकीय हस्तक्षेप के 
समर्थको के तर्क मे अन्तर्विरोध है। उन्होंने यह बात तो ठीक 
ही कही है कि बाजार विफलता अपने आप में राजकीय 
हस्तक्षेप के लिए तर्क नहीं हे क्योकि इस प्रकार और भी 
बदतर परिणाम प्राप्त हो सकते है परन्तु वे भूल जाते है कि 
सरकारी या अधिकारितन्त्रीय या राजकीय हस्तक्षेप अनिवार्यत 
निजी बाजारो के पक्ष मे तर्क नहीं है कम से कम्‌ तब तक 
नहीं जब तक कि और अधिक अनुभवजन्य प्रमाण प्रस्तुत 
नहीं किए जाते कि राजकीय कार्यवाही के किसी विशेष क्षेत्र 
में परिणाम बाजारों की तुलना में अनिवार्यत बदतर हें। 

दूसरे शब्दों मे यह कहना सही होगा कि राष्ट्रीयकरण 
एबं निजिकरण दोनो ही कुछ उद्देश्यो को प्राप्त करने के 
उपाय है। दोनो ही व्यवस्थाओ के समर्थकों की मूल गलती 
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यह है कि वे उपायो को उद्देश्य मानना आरभ कर देते है। 
उदाहरणार्थ इस बात के बहुत अधिक प्रमाण मिलते है कि 
अध सरचना मे सार्वजनिक विनियोग निजी विनियोग को 
प्रोत्साहन देता है। सरकार का कार्य यह है कि वह सार्वजनिक 
एव निजी क्षेत्र मे विनियोग की उत्पादिता बढाएं। इस प्रकार 
स्वास्थ्य एव शिक्षा का प्रबन्ध विशेषकर गरीब वर्गों के 
स्वास्थ्य एव शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिए 
क्योंकि बाजार प्रक्रिया यह कार्य नही कर सकती। 

पाल स्ट्रीटन के अनुसार मुख्य सवाल यह है. विश्व 
बेंक ने बाजार मैत्रीपूर्ण रुजकीय हस्तक्षेप की सिफारिश की 
है। परन्तु स्वतज बाजार तटस्थ सस्थान हे जो अच्छे या बुरे 
दोनो कार्य कर सकते है। उनकी कुशलता के बारे मे कुछ भी 
कहा जाए, परन्तु वे अपने शिकारों के बारे मे कोमल हृदय 
नहीं रखते। जोन राबिन्सन ने कहा हे कि अदृश्य हाथ 
(॥802॥970) गला भी घोट सकता है। राष्ट्रपति विलन्टन 
की शैली मे कि जनसामान्य को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, 
जो प्रश्न उठाया जा रहा है वह यह है कि वे कौन सी शर्तें 
है जो बाजारों को जन मैत्रीपूर्ण बता सकती है। कुछ शर्तें तो 
ऐसी है जो बाजारों को कुशल रूप से कार्य करने के लिए 
पूरी करनी जरूरी है और कुछ शर्तें ऐसी भी होगी जिन्हें पूरा 
करके इन्हे जनता के कल्याण के लिए कार्य करने के निए 
मजबूर किया जा सकता है। नये आर्थिक सुधारों के सभी 
प्रतिपादको को इस शिक्षा को समझना ही होगा। एप 
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१ अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मे पूजी-निर्माण 
प्रोफेसर नकक्‍स्‍से (३७४७७) के अनुसार, 'पूजी निर्माण का 
अर्थ वह है कि समाज अपनी समस्त वर्तमान दत्वादन क्षमता 
को उपभोग कली तत्कालीन आवश्यकताओ की द्रुष्टि के लिए 
नहीं लगाता अपितु इसका एक भाग यूजी वस्तुओं अर्थात्‌ यत्र 
तथा उपकरण, मशने तथा परिबद्न सुविधाएं, सयत्र तेथा 
सामान बनाने के लिए प्रयुक्त कप्ता है ये वास्तविक यूजी के 
तमाम विभिल रूप हैं जो उत्पादन क्षमता की ग्रभाविता को 
बहुत बढ! रुकते हैं। अत प्रक्रिया का सार इस बात में है 
कि संगाज द्वाए बतमान से उपलब्ध रासाथनो के एक भाग 
का प्रयोग पूजी वस्तुओ का स्टक बढाने के लिए क्या जाता 
है ताकि भविष्य मे उपभोग योग्य उत्पाद मे वद्धि हो सके” 
पूजा निर्माण की ऊपर दी गयो पर्मिषा वास्तविक अथवा 
भौतिक पूजी निर्माण के रूप मे दो गई है। 
अल्पधिकसित देश के सदर्भ में पूजी निमाण के अर्थ 
का विस्तार कर इसमे बहुत स्ली अपृश्य पूजी (58 
५४७४४) जो मानवीय स्वास्थ्य कौशल (50) और खादधानन 
हे रूप मे उपलब्ध होती है को भी शामिल किया जाता है। 
कमरे शब्दों मे वे सभी वस्तुए तथा सेवाएं, जियको उपलब्धि 
आर्थिक बिकाऊ के लिए अडिवार्य है और जिनकी अनुपस्थिति 
आधिक विकास के मार्ग मे रुकावट है पूजी का अग समझो 
जीनी चाहिए। भरत जैसे देश य खघानत को कमी के कारण 
भ्रर्थिक विकास प्रोन्‍्तत करन कठिन हो जात है परिणायत 
खाद्य अतिरेक (0०0 5ए/9४) पूजो का कार्यमाग अदा 
हरता है और इस प्रकार विकास प्रोन्‍्लत करता है। इसी तरह 
किस्छी अल्पविकशित देश के आधिक विकाए मे. मानवीय 
म्रेशल (मध्ण 30॥) का अभाव एक गभोर अडचन है। 
उदाहरणार्थ भारत अपने आर्थिक विकास के लिए ओर भौठिक 
स्ममग्री अर्थात्‌ मशीने, औजार और उपकरण ते। किसी अन्य 
टश से प्राप्त कर सकता हैं। परन्तु हो सकता है कि इन 
मशौतो तथा औजारो के प्रयाग के लिए भारत मे आवश्यक 
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कौशल उपलब्ध न हो। अठ 'पूजी निर्माण की घारणा मे 
मकान मशोनरी परिवहत तथा सचाए प्रतिष्ठान कच्चे माल, 
श्रम प्रशिक्षण और सबसे उत्तम कुछ हद तक मजदूरी वस्तुओं 
(५४०४८ 8००१) को भी शामिल करना चाहिए। 

चाहे पूजी निर्माण के शब्द को अधिक अर्धपूर्ण बनाने 
के लिए उस्क! बिस्तृत प्रयोग बाछनोय है परन्तु पूजी निर्माण 
सबधो बहुत से वास्तविक अनुझने मे इसका अर्थ भौविक 
पूजी बस्तुओ के स्टाक से अर्थात्‌ मशीनों, ओजारों उग्करणा 
परिवहन सुर्विघाओ आदि के रूप मे लिया गया, इसते सन्देह 
नहीं कि पूजी निर्माण के अर्थ को सामित करने का विचार, 
जिसमे वस्तुओं के स्टाक मे वद्धि का अनुमात लगाया जाता 
है माप को दृष्टि से व्यवहार्य है। इसलिए अर्थशाघ्जियो हरा 
यह उबित समझा गया कि यूजी निर्माण की ऐसी परिभाषा 
स्वीकार कौ जाय कि पूजी के स्टाक का अनुमान लगाना 
सभवे हो। 


2 पूजी निर्माण की प्रक्रिया 

[रहए0०९४ ए ९ए४एशे एणाएश्काणा) 

सारे ससार में अर्थशास्त्रियों मे इस बात पर सहमति 
प्राप्त हो गयी हे कि आर्थिक विकास ओर पूजी निमाण में 
घनिष्ठ सबंध है। पूजी निर्माण के अधिकतर सिद्धान्ता में 
एक मौन कल्पना पाई जाती है अर्धाते किसी देश में किसी 
स्थय विशेष पर उत्पादन की मात्रा पूजी के स्थक से सामित 
हो जाती है चाहे प्रम प्रचुर हो या नहीं। परन्तु इस बात पर 
बन देता आवरथक हे कि पूजी निमाण करे इर में वद्धि के 
साथ साधारणठया उत्पादिता तथा आय मे ठीद्र बद्धि होती है 
परन्तु इस एक कारणतत्व मे पूर्ण विश्वास केद्धित करना 
मूर्खता होगी। प्रोफेसर नवर्से ने ठीक हो कहा हे 'पूजी 
विकास की अनिवार्य शत अवश्य हे परन्तु इसे पर्याप्त शर्त 
माता नहीं जा सकता।" चूँकि पूजी निर्माण आर्थिक विकास 
का अनिवार्य निर्धारक है इसलिए पूजो निर्माण की वाधतीय 
दर एव पूजी जिम्गण को प्रक्रिया का निधाएण अनिवार्य हो 
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जाता है। पूजी-सचयन (टकुगआं ३००प्राएॉवणाओ के 
अधिकतर सिद्धान्त पूजी-निर्माण कौ दर को अल्पकाल मे 
बढाने में विश्वास रखते हैं। इस विचारधास का उद्देश्य 
आर्थिक विकास प्रक्रिया को अल्पकाल मे सकेन्द्रित करना 
है। प्रोफेसर पी एन रोजैनस्टोन रोडन (२०इशाहइशाा २०वशा) 
ने महान्‌ प्रयास सिद्धान्त (प॥९०३ ० पाल छा ?एच) को 
प्रतिपादित करते हुए इस बात पर बल दिया कि आर्थिक 
विकास मे धीरे धीरे शक्ति लगाने का सिद्धान्त सफल नहीं 
हो सकता अर्थव्यवस्था को तो जोर का धक्का लगाने की 
आवश्यकता होती है। विनियोग की इकाइयां थोड़ी-थोड़ी 
बढ़ाने से समग्र अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए 
संचयी प्रभाव नहीं होगा। विनियोग की एक न्यूनतम 
मात्रा सफलता की अनिवार्य शर्त है (चाहे पर्याप्त नहीं)। 
संक्षेप में महान्‌ प्रयास सिद्धांत का सार यही है। 

कोई समाज पूजी-निर्माण अथवा विनियोग की ऊची दर 
केसे प्राप्त कर सकता है ? पूजी निर्माण की प्रक्रिया तीन 
चलो पर निर्भर है 

(॥) वास्तविक राष्ट्रीय बचत की मात्रा मे वृद्धि होनी 
चाहिए ताकि जो स्साधन उपभोग के लिए प्रयुक्त होते है 
विनियोग के लिए उपलब्ध हो सके। 

(2) समाज की बचत को गतिमान (॥४०७॥56) करने 
के लिए उचित बैक एव वित्तीय सस्थान (पाक्ालाओं धा5ध 
(४॥0॥5) कायम करने चाहिए। 

(3) उद्यमकर्त्ता वर्ग (#शल्फाधा९७॥9॥ ८)७55) का 
विकास नो समाज की बचत को उत्पादक विनियोग (थ० 
00०४९ 0१४९४ 0॥0) में लगा सके। 

विभिन्‍न अर्थव्यवस्थाओ मे बचत की दर को बढाने के 
लिए विभिन्‍न उपाय इस्तेमाल किए गए। साम्यवादी रूस तथा 
अन्य केद्धीय रूप मे आयोजित अर्थव्यवस्थाओ मे स्वसिद्ध 
विकास पद्धाति (8005059 ग०070००ौ ए० प॑टएटाणफगशाएं 
को अपनाया गया ओर राष्टीय बचत दर को बढाने के लिए 
उपभोग पर प्रतिबध लगाए गए। इस प्रकार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 
में यही उद्देश्य मजदूरी को कम रखकर और व्यापारिक एव 
ओद्योगिक लाभ का आर्थिक विस्तार के लिए पुनर्विनियोजन 
(२९॥॥४७८३४॥॥८॥॥) करके प्राप्त किया गया। ये दोनो पद्धतिया 
भारत में लागू करनी सभव नहीं। भारत मे लोकतत्रीय राज्य 
के निर्माण और बर्ग चेतन श्रम शक्ति (0]355 ०णाइटा0७5 
॥80०07 0:८७) के विकास के कारण न ही तो अधिकारतत्रीय 
उपायो (70घ्शएश्वा।आ एा०॥००७) का प्रयोग किया जा सकता 
है और न ही मजदूरी स्तर काफी समय के लिए सामाजिक 
दबाव के अधीन कम रखा जा सकता है। यरिणामत आयोजित 
बिनियोग के लिए आन्तरिक बचत ही पर्याप्त नहीं। इसलिए 
'विनियोग का कुछ भाग विदेशी पूजी के रूप मे प्राप्त किया 
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जा संकता है। विदेशी सहायता एक अल्पकानोन उपाय है 
क्योंकि अन्तिम विश्लेषण मे आर्थिक विकास का समग्र भार 
अर्थव्यवस्था को ही सहन करना होगा। 

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने विकास के लिए 
पूजी-सचयन (0४90 ३४०८ए०॥|४णा) की ऐसी नीति 
अपनाई है जिसमे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सस्राधनो 
का अधिकतर भाग वास्‍्तबिक देशीय बचत (6३ 0०॥6९5- 
06 $०५॥8) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और इसका कुछ 
भाग विदेशी पूजी के अन्त ग्रबाह द्वारा प्राप्त होगा। उठान 
अवस्था (73/०-०ॉ-8926) मे प्रवेश करने के लिए द्वितीय 
एवं तृतीय योजना मे विदेशी पूजी की अधिक मात्रा की 
सहायता लेने का निश्चय किया गया परन्तु चौथी योजना और 
उसके बाद के काल मे भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर 
करने के लिए विदेशी सहायता की कम मात्रा प्राप्त करने का 
सकल्‍्प किया गया। हाल ही के वर्षों मे तकनॉलाजीय उन्नति 
और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोडने 
की दृष्टि से विदेशों पूजी की अधिक माज्ञा का प्रयोग किया 
जा रहा है। 


3. भारतीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी भौतिक 


पूजी-निर्माण के विभिन्‍न अनुमान 

स्वतत्रता-उपरान्त काल में भौतिक पूजी निर्माण के अनुमान 
मुख्यत दो सस्थाओ द्वारा तैयार किए गए। वे है--रिजर्व बैक 
ऑफ इण्डिया और केन्द्रीय साख्यिकी सगठन (6शाएथे 
99250९9| 0॥8५॥5900॥)। 

किसी अनुमान को तैयार करते समय सामान्यत 
अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रो मे बिभक्त कर लिया जाता है 
(0 परिवार क्षेत्र (005७॥०॥१ 5९८०४) जिसमे ऐसी उत्पादक 
आर्थिक इकाइया शामिल की जाती है जो वैयव्तिक सा्लिदारी 
या अनिगामत व्यापार (प॥0स्‍७09०ण३४९र्व 0050655) के 
आधार पर चलाई जा रही हो (॥) निगम क्षेत्र (0"00ण6९ 
३६८०) म सयुक्त पूजी कम्पनियाँ शामिल की जाती है और 
(४४) सरकारी क्षेत्र मे सरकार की परिसपत ओर सरकार के 
नियत्रण में चल रहे उद्यमो को परिसम्पत्‌ शामिल की जाती 
है। यदि हम किसी निश्चित अवधि मे इन क्षेत्रों मे परिसम्पत 
(७५5९७) के मूल्य मे शुद्ध परिवर्तन को जोड ले तो हमे शुद् 
देशीय पूजी निर्माण (घ९ 6णा<ञआ6 ९०एथि किताआ0॥) 
प्राप्त हो जाता है। यदि इसमें पूजी का शुद्ध अन्त प्रवाह 
(८ द्ावी०७ णी०थुथ) जमा कर दिया जाय चो अर्थव्यवस्था 
मे शुद्ध राष्टीय पूजी निर्माण प्राप्त हो जाता हें। 

केन्द्रीय सांख्यिकी सगठन (250) अपने अनुमान 
उत्पाद प्रणाली द्वारा तैयार करता है। इस उद्देश्य के लिए 
अनुमान पूंजी वस्तुओ के प्रकार अर्थात्‌ भवन निर्माण (007- 
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आपा०0) मशौतरी तथा उपकरण (धबलेगाएश) काऐ 
ध्युषाशए0 के रूप में वेयार किया जाता है। अनुमाव के 
इस भाग को अचल पूजी निर्माण (रव्व €वफाधबो शिव 

(_ण/०) कहते है। कुल पूजी निर्माण (06055 ८कुमधशै णिएाः३ 

॥0॥ प्राप्त करने के लिए इसमे स्टाक में परिवर्तन ((१शा2९५ 
॥ 5000) अर्थात्‌ कार्यकाय पूजी (४०४ाह ध्कूशबो) के 
अनुमान जमा किए जाते हैं। 


4 भारतीय जर्थव्यवस्था मे देशीय बचत एव 
पूजी-निर्माण की प्रवृत्ति 
(7९00 0 00ग्राश्श्ार 59500 शाए (फ़ाबो 
कु0क्ताब॥णावए विए वात ६८०य०्यार) 
केन्द्रीय साख्यिकौय सगठन (0 $ 0 ) और रिजर्व बैंक 
आफ इण्डिया द्वार बचत एवं विनियोग (पूजी निर्माण) के 
अनुपानों में काफी अन्तर विद्यमान था। बचत पर नियुक्त 
प्रोफेसर के एन राज के अध्ययन दल ने अपनी रियोर्ट फरवरी 
988 में प्रस्तुत को। अध्ययन दल द्वारा जिन मुख्य सैद्धांतिक 
एवं अनुम न सम्बन्धी समस्थाओ की पहचान की गयो वे थीं 
(0 पूंजी उपभोग (0४70७ ८गाष्पप्रएधक0 की मात्रा का 
अनुमान लगाना (#) पूजो विनाश (0 4९४7४९४००) 
एवं हाननयों का अनुमान लगाना ओर (॥४) उत्पादन की 
अल्प घूचना के कारण सकल देशीय उत्पाद (7055 00 
70९७ 6 0002०) के अल्पानुमान का अन्दाश लगाना ओर 
इस्तके परिणामस्वरूप सकल अचल पूजी निमाण (छा055 
७५ ((:॥एथ 7 णागा्रएणा) में अव्यनुमान (या अल्पानुमान) 
की सधाबना को आकना! 
राज अध्ययन दल के सुझाव के आधार पर यह महसूस 
फिया गया कि सा एस ओ और रिजब बेक द्वारा भारतोय 
अर्थव्यवप््या के चचत एच दिनियोष छप्बन्धे अनुभाने में 
तालमेल लाना अत्यन्त आवश्यक है। हाल ही के बर्षों मे इन 
दोने। सस्थाओ के विशेषज्ञों भ सयुकत बेठके आयोजित की 
गयीं तक्कि इन दोनों सस्‍न्‍््याओ के अनुमानो मे अन्तर कम 
किया जा सके। उदाहरणार्थ रिजर्य बेक आफ इंडिया ने 
बचत के अनुमान के लिए सी एस ओ के भोतिक परिसम्पत्‌ 
(00590७) 0५५६७) के अनुमान को स्वीकार का लिया है। 
सी एस ओ के पूजी उपयोग सम्बन्धी अनुमान अधिक 
वास्तविक है। 973 76 से 979 80 को अवधि के दौरान 
प्रत्येक क्षेत्र मे सकल बचत के अनुपात के रूप में पूजी 
उपभोग परिवार क्षेत्र म १0 से ?4 प्रतिशत के बीच था यहे 
निजी क्षेत्र पे कुल बचत के 66 से 74 प्रतिशत के बोच ओर 
सावततिक क्षेत्र में 20 से 40 प्रतिशत + बीच या। 
इसी उक्का; अधव्यवस्था के पूजी निर्माण सम्बन्धी अनुयात 
में बाह्य धरणे अर्थात्‌ बादो बृूफानो (0) ८००७) आग 
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भूकम्प आदि के कारण हुए पूडी विनाश का प्रावधान नहीं 
किया गया! कई वर्षों मे हो यह हानि शुद्ध अचल पूजी 
निर्माण के 0 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुच जाती है। 

कुल राष्टीय उत्पाद के आकड़ो में विभिन कारणी के 
परिणामस्वरूप अल्पसूचना की ज्ुटि विद्यमान हे आर इसका 
मुख्य कारण भारत में समानान्तर अर्थव्यवस्था (एभग्गाह] 
€:०॥०॥)) का विद्यमान हीना है। इस सबंध मे अध्ययन 
दल ने उल्लेख किया है. 'बही खातो मे हेरफेर करने ती 
विभिन्न क्रियाओ के रूप मे प्राय उत्पादन की अल्पसूचना दी 
जाती है कई बार बेची गयी वस्तु को अल्प कौमठ आकी 
जाती है ठाकि प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष कराधान से बचा जा सके 
(विशेषकर विनिर्मित वस्तुओ पर उत्पाद शुल्क से)। ऐसी 
अल्पसूचता का प्रयोग सापेक्ष दृष्टि से छोटे अभिगर्िठ उद्यमी 
((प्रण०णएण३०९ शा।क्षा॥5९७) द्वार भी क्या जाता हैं 
जिन पर प्रत्यक्ष कराधान लागू नहीं है ऐसा विशेषकर औद्योगिक 
विधायन, व्यापार एवं होटल तथा रेस्टोगन जेंसे सेवा उद्योगो 
में लगे हुए उद्यमकर्ताओ द्वारा किया जाता है। ? उत्पादन की 
अल्प सूचना के परिणामस्वरूप सकल देशीय उत्पाद का 
अल्पानुमान लगाया जाता है। यांद इस अल्प सूचना को ठौक 
कर लिया जाए तो अर्थव्यवस्था के विनियोग एवं बचत 
सबधी अनुमान कुछ हद तक कम हो जाएगे। 

आकडो को ठीक करने एवं सी एस ओ ओर रिजर्व 
बैंक के सयुवत प्रयास के फलस्बरूप अत्यनुमान एब अल्पानुमान 
की त्ूटियो मे काफी सुधार किया गया है। इसी कारण अब 
सी एस ओ ओर रिजर्व बैक के अनुसानो में याया जाने बाला 
अन्तर छठी योजना आर उसके बाद के काल से कम हो गया 
हे। 

हम 950 5। ओर !992 93 कौ अवधि के लिए सी 
एस ओ द्वाए पूजी निर्माण एव बचव के लिए तेयार किए 
गए अनुमान प्रस्तुठ करते हैं ताकि पूजा निमाण एवं बचत की 
वद्धि दर और इसके विभिन्‍न अगे सबधी जानकारी प्राप्त हो 
सके। 

सकल देशीय पूजो निमाण (0055 0०॥॥९श९ ८७) 
७| 0ि7/2४४०१) के दो अग हे--सकल देशाय बचत ओर 
बिंदेशो से पूजी अन्त प्रवाह ((:8७4॥गी०७) तालिका ] 
से पता चलता हे कि चालू कीमतो पर सकल देशीय बचत 
990-5! में सकल देशोय उत्पाद क ॥04 प्रतिशत के 
समात था यह 960 6॥ में बढ़कर 77 प्रतिशत हो गयी 
ओर १970 7! मे और बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया। इसके 
पश्चाद्‌ देशीय बचत म जात्र वद्धि हुई ओर यह 7980 8॥ 





३ फटा ७ 0आ ए [6 3, (०फाप्ब एछाग्राभाणा 990 
39078 ॥7 06 3 (2990 50 १0 979-80) एक्ककर ण' दाह 
# तफाए 60%० व हह$ डििएआ७ 982 फ़ 4-42 
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रहा है। परिणामतः एक चेतन नीति के रूप में विदेशी पूंजी 
के शुद्ध अन्तःप्रवाह को बढ़ाया जा रहा है ताकि भारतीय 
अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। 
बिदेशी पूंजी कौ ओर उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप 
विदेशी अन्त:प्रवाह 7992-93 में सकल देशीय उत्पाद का 
लगभग 20 प्रतिशत था और जैसे जैसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशों 
विनियोग प्राप्त किया जाएगा, इसमे और बृद्धि हो जाने की 
प्रत्याशा है! अब; विश्वोकरण (0॥0909॥5आ00) के नये 
दर्शन के कारण आगामी बर्षों में विदेशो विनियोग का भाग 
बढ़ जाएगा। 

सकल देशीय पूंजी-निर्माण अर्थव्यवस्था में बिनियोग 
स्तर का सूचक है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि 
जहां 950-5] में सकल देशीय उत्पाद का 02 प्रतिशत 
बिनियोय में लगा हुआ था बढ़ां यह अनुपात !980 87 में 
बढ़कर 227 प्रतिशत हो गया और फिर और उसत होकर 
990-9 में 273 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया। 
परन्तु विदेशी पूंजी के अन्त प्रवाह में गिरावट के परिणामस्वरूप 
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4994-93 में यह गिरकर 25 9 प्रतिशत हो गया। अन्वर्गष्ट्रीय 
मानदण्डों के आधार पर भारत यह उचित दावा कर सकता है 
कि इसओे देशोप बचत एवं विनियोग का काफ़ी ऊंचा सता 
प्राप्त कर लिया है। 


देशीय बचत (0077९5४९ 58७४४) का क्षेत्रवार योगदान 

देशोय बचत तौन क्षेत्रो से प्राप्प की जाती है। : (क) 
परिवार क्षेत्र (7095०४॥070 52८४०), (ख) विजी निगम क्षेत्र 
(शाध्व० 0७००३० 5००८०) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र 
प्रटिवार क्षेत्र की बचत को मोटे तौर पर बित्तीय बचत 
(फरकापा्ं 57५98) और भौतिक परिसम्पत धकाऋध्य 
७5९५७) के रूप में विभक्त किया जाता है। वित्तीय बचत 
करेन्सी एवं जमा (0७9०9), हिस्सा पूंजी तथा ऋण-पत्रों, 
सरकार पर शुद्ध दाबो, जीवन बीमा विधियों, यूनिट ट्स्ट 
ऑफ इंडिया की इकाइयो और पूर्वोपायी एवं पेन्शन निधियों 
के रूप में रखी जाती है। भौतिक परिसम्पद में बचत वास्तविक 
जायदाद, जेवर, जवाहरात आदि के रूप में रखी जाती है। 


तालिका 2 : सकल देशीय बचत के स्लोत 








पघरिवाए क्षेत्र निजी निगम सार्वजनिक कूल 

वर्ष वित्तीय बचत भौतिक परिप्तम्पतत उपयोग क्षेत्र क्षेत्र 
0) ७0 35]+2 4 5. 653+4+5 

सकल देशीय उत्पाद के प्रठिशत के रूप में 
960-6] 28 20 48 09 98 64 
970-77 32 46 य8 0.5 03 86 
980-8॥ 63 जे 85] ॥7 34 22 
॥999-97 93 02 205 28 0 243 
99-92 ३0॥ प्र 78 32 ]9 229 
994 95 व 78 492 40 47 249 
कुल सकल बचँव के प्रतिशत के रूप में 
]980-6) 338. 306 744 34 722 3000 
970-7॥ 368 542 90 54 36 3000 
4980-8[ 299 460 7339. 79 362 3000 
990-9 383 46] झ44 पड का 7000 
399-92 उडत 336 ज़्ः 340 83 3000 
994-95 58 33 १28 । 86॥ 68 000 


अज------ल---ज-_++_-__न_नलतह-.8ह0ह#ह#0हऔै8. | 
जोद : 960-6॥ और 970 7] के लिए कुल शुद्ध वदत के आकडे हाल ही ये सशोधित कर 7.5 प्रतिशत और 96 प्रतिशत कर 
दिए गए हैं क्योंकि परिवार क्षेत्र की वित्तीय बचत क्य अनुमात बढ गया है, परन्तु इनका वर्गीकरण अभी उपलब्ध नहों। 


सोग रछा कुल तक टोकरवल का्+कायवर० (9995-96 
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चालू कौमतो पर सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के 
रूप मे 99.. 9५ के दौरान परिवार क्षेत्र ने कुल बचत मे 20 
ग्रतिशंव का योगदान दिया निजी निगय क्षेत्र ने 42 प्रतिगठ 
बा ओए सार्वजनिक क्षेत्र रे केबल १8 प्रतिशत का! 

परन्तु यह जरूरी कप कि परिवार क्षेत्र की बचत का 
प्रयोग भी केबल इसी छेत्र द्वारा किया जायेगा। वास्तव में 
सार्वजनिक क्षेत्र एव निज। निमम क्षेत्र दोनी ही अपने विनियोग 
स्तर को उलत करने छे लिए परिवार क्षेत्र से उघार लेते है। 

तालिका 3 मे सब ल देशीय पूजो निर्माण में सार्वजनिक 
फ्षेत्र एवं विज्ी क्षेत्र के भाग के बारे के सूचना उपलब्ध हैं। 
सकल देशीय उत्पाद (5070 के प्रतिशत के रूप ये सार्वजनिक 
क्षेत्र का भाग जो 960 6) मे ? 8 प्रत्ठिशत के विस्‍्न स्तर पर 
था उन्नत होकर 9 85 86 में ] 8 प्रतिशत हो गयी। इसका 
मुख्य कारण सरकार कौ वह नौति थी जिम्तके अनुसार 
सार्वचनिक क्षेत्र हा सोच समझकर अथ सरचना क्षेत्र दा 
॥297ए८४४९) अर्थात्‌ संडक निर्माण रेलवे सचार 
सचालन शक्ति जनन और भारी उद्योगों मे विघ्टार किया 
गया। निजी क्षेत्र को घिनियोग भी जो 960 6] मे 74 
प्रतिशत था बडकर 985 86 से 95 प्रतिशत हो गया दूसरे 
शब्दों मे सब्ल देशोय पूजो निर्माण भे सार्वजनिक क्षेत्र एब 
लिन क्षेत्र ब। भाग 35.45 के अनुणत हो एया। तत्पश्चात्‌ 
नीतियो का पलटाव निजीकरण (श ४७ 20 ०) के पथ्त मे 
किया गया और जो क्षेत्र अभी तक सार्वतनिक क्षेत्र के लिए 
आरक्षित थे, निजी क्षेत्र के विनियोग के लिए खोल दिए गए। 
परिभामत सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 
सावर्जा' के क्षेत्र को भाग गिरकर 993 94 में ४5 प्रतिशत 


श्श१ 


हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का ऋुल विनियाग मे भाग जो 
]985 86 यें 55 प्रतिशत था कम होकर 994 95 मे 3] 
प्रतिशत हो गया और निजी क्षेत्र का भण इन 9 वर्षों की 
अल्पावधि मे 69 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया। 


उद्योगानुसार प्रयोग के रूप मे सकल देशीय 
पूजी निर्माण 

अर्थव्यवस्था का मोटे दौर पर बस्तु थषेत्र (2०घगा०० ७४ 
5८८०) और बच्तु भिन क्षेत्र मे वर्गीकरण किया जाता है। 
चस्तु क्षेत्र के दो मुख्य अग हैं. (क) कषि वन विकास 
मत्स्य आदि और (ख) खनन एव विनिर्माण जिसमें भवन निर्माण 
बिजली गैस और जल पूर्ति शामिल हैं। वस्तु भिनन क्षेत्र मं 
(कं) परिवहन सचार एवे व्यापार, वित्त एवं वाघ्तविक जायदाद 
और () सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाए शामिल को जाती 
है) तालिका 4 मे दिए गए आकड़ो से पवा चलता हे कि वस्तु 
क्षेत्र का सकल देशीय पूजी निर्माण मे भाग जो 980 87 में 
56 प्रतिशत था बढकर 994 95 मे लगभग 59 6 प्रतिशत 
हो गया और इसी काल के दौरान वस्तु भिन्न क्षेत्र का भाग 
44 ग्रतिशत से कय हो कर 404 द्रतिशव हो गया बच्तु क्षेत्र 
के अन्तर्गत, खतन एवं विनिर्माण का भाग जो 980 $8] में 
375 प्रतिशत था 994 95 तक तेजी से बढकर 49 प्रतिशत 
हो गया। यह पूजी निर्माण मे खनन एवं विनिमाण के बढ़ते 
हुए महत्व का सूचक हैं। किन्तु पूजी निर्माण मे कषि का 
प्राग जो ॥980 8 में लगभग ॥9 प्रतिशत था गिरकर 
4994 ५5 में [08 प्रतिशत दो बया। 

चस्तु मिल क्षेत्र मे, विभिन्‍न उप क्षेत्रो के भागों मे लाममातर 


तालिका 4 वउद्योगानुस्नार प्रयोग के रूप मे सकल देशीय पूजी निर्माण 
(7980 87 कोमतों पर) 











980 ह।] 994 95 
आएिईक क्रिया सकल देशीय कुत्त का सकल देशीय कुल का 
पूजी निर्माण प्रतिगत पूजी निर्माण प्रतिशत 
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हालिका 6 सार्वजनिक क्षैत्र एवं निजी क्षेत्र पें वास्तदिक सकल देशीय पूँजी-निर्माण 
(989-8 की कीमतों पर) 





कस्तविक गूज्ी-विर्माण, सकल देशीय 














करोड़ रुपयो में उत्पाद के प्रतिशत के रूप मे 
सार्वजतिक निजी कल झार्वजनिक निजी कूल 
क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र सेत्र 
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चक्रवृद्धि वार्षिक बृद्धि-दर 

१%0 6। और 990 7॥ 38 हु द्द 

4970 7 ओर [980 8 54 4 59 

980 8] और ॥992 93 53 67 65 

960 6। और ॥992 93 50 8 49 





चोट 


(0) इन आकड़ो से जुटियो एवं भूले का सपायोजड का लिया गया है। 


(४) ब्रैक्ट थे दिए गए आकड़े कुल के प्रतिशत के रूप मे हैं। 


म्लोत 
परिकल्पित] 


फलस्वरूप कुछ हृद तक साधन गैर सरकारी थेत्र से सरकारी 
क्षेत्र को सौंप दिए जाए और बिलोम क्रम भी। यदि बचत कम 
प्राथमिकता बाले क्षेत्रे की तुलना मे प्रत्यमिकता प्रापा क्षेत्रों मे 
भी प्रषुय को जाती है रो बचए के इस परिडर्तित प्रयोग से 
भी आर्थिक विकास मे सहायता मिलेगी! परन्तु बंचत गविमान 
करने की प्रक्रिया का उद्देश्य गरष्टीय आय मे बचत के कुल 
एव सापेक्ष दोनो श्राणों को बढ़ाता है ताकि इसे विनियोग कौ 
ऐसी उत्पादक आधिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाए 
जिससे आधिक बिकास त्वरित हो। अत गह आवश्यक है 
कि बचत को तोमो क्षेत्रो अर्थात्‌ सरकारी क्षेत्र निजी निगम 
क्षेत्र ओर परिवार क्षेत्र मे गतिमान किया जाए और इसके लिए 
उचित नातिया बनानी चाहिए। 

सरकारी क्षेत्र की बचन मुख्यत करो सरकारी उद्यमा 
(० सशाश्७४) के अधिक और आलवरिक ऋषणों 


एश्वाह हक्कार उक्रडधा लवकाए70॥0 हवा 4००००) । ग॑ / घटक /997 में दिए गए आंकठो मे सकॉलत एंव 


एड जमा (059०8) को गतिपत्ता से प्राप्त होतों है। सरकारी 
क्षेत्र को इन स्रोतों से प्राप्त हो सकने वाले साधनों को 
सभावता की जाब की होगी। यहा इस बात का सकेह 
करता होगा कि कोसहो मे घृद्धि के कारण सरकार को अपने 
कर्मचारिये। के देतन में वृद्धि करनी पड़ती है। इसी प्रकार 
सरकार्द क्षेत्र ड्वारा इस्तेमाल की जाने वालो बस्तुओ को 
कीमतो मे वृद्धि हुई है। इन दोनो कारणतत्वों फे परिणामस्यूप 
राजकीय व्यय मे बृद्धि हुई है और इस प्रकार सरकारी उद्यमी 

के अतिरिक समाप्त हो गए हैं। जब तक बढती हुई कौमतों 
कौ वृद्धि-ट्र कम नहाँ को जाती सरकारी क्षेत्र फी बचत 

गत्याशित दर पर नहीं पहुच सकेगी। दूसरे, सार्वजनिक उद्यमे 

की कुशलता और लापदायिकता मे उन्तति करके सार्वजनिक 
केत्र की बचत को बढाया जा सका है। इसके लिए सार्वजनिक 
सुधार अनिवार्य है। 









देश 


तालिका 7 सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप मे कर राजस्व 


प्रत्यक्ष कर 


भारत मे पूजी निर्माण की समस्या 






अप्रत्यक्ष का 
(2) 


2352 





से 2 का 


यूएसए 

आस्टेलिया 80 70 250 फ2 
कनाडा 2 78 90 5५9 
यूके ]46 94 340 43 
जर्मनी 49 244 290 7 
भारत (]994 95) 857 23 


प्रतिशत 








स्रोत छीर07 पराक्राकक 0क७/०फ़ाश॥ 7९7०7 (994) 


अतिरिक्त कराघान (७00॥00॥9। 95॥॥०)-- सकल 
राष्टीय उत्पाद (0५7) के अनुपात के रूप मे कर राजस्व तो 
950 5] मे 69 प्रतिशत था बढकर 970 7) मे 24 
प्रिशत और फिर और बढ़कर 994 95 में 57 प्रतिशत 
हो गया। 

सरकार ने कडे परिपालन के साथ नीची प्रत्यक्ष कर दर 
की नीति अपनाने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष 
करो को भी कडाई से बसूल करने के लिए कदम उठाए गए 
है। इस नीति के परिणामो पर निगाह रखनी होगी। 

कर मुख्यत दो श्रेणियों मे बांटे जाते है-प्रत्यक्ष एव 
अप्रत्यक्ष कर। हमारे देश मे केवल 5 प्रतिशत परिवार कर 
योग्य आय ब्रैक्ट ([20:80॥8 ॥००॥७ ७४०६४) मे हैं अर्थात्‌ 
40000 रु से अधिक वार्षिक आय प्राप्त करते हैं। जहा पर 
भी आय कर की दरो को ऊचा उठाने के प्रयास किए गए हैं 
इनके बारे मे यह कहा जा सकता है कि भारतीय आयकर 
प्रणाली मे कगधान की बहुत ऊची दरे लगायी गयी हैं परन्तु 
इनसे प्राप्ति उसीं अनुपात मे महीं बढी। इसका मुख्य कारण 
उद्योगपतियों एवं व्यापारियों द्वारा बडे पैमाने पर किए जाने 
वाला कर बचन ([७५ ६५३४०) है। वेतन प्राप्त करने वाला 
वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो ईमानदारी से कर देता है क्योकि 
वह अपनी आय को छिपा नहीं सकता। छोटे व्यापारियो एव 
उद्योगपतियो की एक बहुत बडी सख्या [जो आयकर की 
अभिसीमा (006 (8८४ 7भा2०) मे आ जाती है] या तो 
बहुत ही थोडा कर देती है या बिना कर दिए छूट जाती है। 

परन्तु कुल कर राजस्व (7६६ ४९०४८४४९) का अधिकतर 
भाग अप्रत्यक्ष करो (॥606० 4७६४७) से प्राप्त होता है। 
भारत सरकार अप्रत्यभ करो के क्षेत्र का विस्तार करती रही 
है। परन्तु अप्रत्यक्ष करो से कीमतो की वृद्धि होती है। अत 
कर राजस्थ बढाने के उरेश्य का मत ग्थाग्त्वि के उद्देश्य के 











साथ समन्वय करना होगा। अत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करो के 
विस्तार की सीमाओ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना अनिवार्य 
है। अप्रत्यक्ष करो मे कर बचन भी भारी मात्रा में होने लगा 
है और इसीलिए प्रशासनिक मशीनरी को सबल बनाना और 
भी जरूरी हो जाता है। 

997 98 के बजट मे वित्तमत्री ने आयकर की उच्चतम 
दर घटाकर 30 प्रतिशत कर दी है। यह आशा की जा रही है 
कि अधिक पूजीपति इसका लाभ उठाएगे और कर बचन 
कम हो जाएगा। 

भारतीय कर ढाचे के विश्लेषण से पता चलता है कि 
इसमे 994 95 मे अप्रत्यक्ष करो ([#6 76० ६४५०) से 
2] प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता था और प्रत्यक्ष करो से 
केवल 36 प्रतिशत। इसके विरुद्ध अन्य देशों के आकडे यह 
व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप मे प्रत्यक्ष 
करो का योगदान कहीं अधिक है। जाहिर है कि भारतीय 
कर प्रणाली प्रतिगामी (२९९४८5५।४८) है। इसे सुधारने के 
लिए समृद्ध वर्गों पर अधिक कर लगामे चाहिए और उनको 
'कडाई से वसूली करनी चाहिए। 

कृषि आय का कराघान (8४० ण॑ #ह70फे 
(एएथ ॥॥९०॥९)-कयाधान का एक खोत जिसका अभी तक 
पूर्ण प्रयोग नहीं हो सका कि क्षेत्र है। सामान्यतया यह बात 
देश मे स्वीकार की जाती है कि जहा कपि क्षेत्र कुल राष्ट्रीय 
आय का 33 प्रतिशत उत्पन्न करता है इसके द्वारा भू राजस्व 
और कपषि आय कर के रूप में 992 93 मे 67 करोड़ 
रुपये का योगदान दिया गया है अर्थात्‌ कपि से प्राप्त कुल 
उत्पाद का 036 प्रतिशत। यह अपर्याप्त समझा जाता है 
किन्तु इस बात की ओर सकेत करना होगा कि समस्त कंपि 
आय कराधान के आधीन नहीं लायी जा सकती। उदाहरणार्थ 
सेवी से प्राप्त होने वाली आय का 50 प्रतिशत पारिवारिक 
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उपभोग के लिए रख लिया जाता हैं। स्पष्टतया कराघात द्वास 
'अमुद्रीकृत क्षेत्र! 0२७॥ गराणथार०व 5६८४७) से अतिरिक्त 
राजस्व गतिमान करना कठिन है। परिणामत कर आधार 
(7६६ ४०४९) छोय हो जाता है। इसके अतिरिक्त शहरी श्षेत्र 
को तुलना मे ग्राम क्षेत्र मे आय का वितरण अपेक्षाकृत अधिक 
समाव है। उदाहरणार्थ 3 प्रतिशत कृषि परिबार आय कर 
अभिसीश (अर्थात्‌ 40000 रुपये प्रक्रि्ण और इससे अधिक) 
में आते हैं और इनके पाप्त कुल ग्राम आय का लगभग ॥2 
प्रतिशत है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्राम क्षेत्र में कर योग्य 
आय का आधार बहुत निम्न है। 
भारतीय कृषि में हरी क्रांति और पूजीवादी खेती (८29प्थ 
दा) के प्रचलन के फलस्वरूप सामान्यतण यह विश्वास 
किया जाता है कि ग्रामीण भारत मे समृद्ध किसानो के वर्ग 
का विकास हो रहा है। कृषि कराधान के प्रस्तावों का उद्देश्य 
सप्ृद्ध नये किसानो के वर्ग-भद्र किसाने से कर प्राप्त करना 
है। इस सबंध मे कुछ कठिनाइया भी हैं। कृषि कराघान एक 
राज्यीय विषय है और राज्य इन करो को लगाने से आमतौर 
पर हिचकिचाहे हैं। ग्राम क्षेत्र राजनीतिक दलो के गढ माने 
जाते हैं और समृद्ध किसान एक प्रकार के वोट बैंक समझे 
जाते हैं। इस कारण राज्वाय सरकारे इस वर्ग पर कर लगाना 
नहीं चाहतीं। दूसरी समस्या प्रशासनिक है। इन प्रशुल्को को 
लगाने के लिए फार्म-आर्य (एक्षाय ॥0ण॥०) का निर्धारण 
आवश्यक है। और इसमें “वैद्य फार्म व्यय घटाना होगा। 
इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक मशामरी पर काफी दबाव 
पड़गा। सन्देह यह है कि कराधान के सुविख्यात प्रतियम 
अर्थात्‌ “मितब्यगिता की पालना की जा सके। 
स्वैच्छिक बचत्‌ (एक एए(७४०५ ६४९७९) को पोन्‍्नत करना 
अल्पविकसित्र देशो मे कराधान के उपाय समपहारी 
((०॥६०४४००५) समझे जाते हे क्योंकि अधिकतर जनता का 
आय स्तर पहले ही नाचा है और जनता इसमे से सरकार को 
कर देने का विरोध करती है। इसके विरुद्ध स्वैच्छिक बचत 
को बढाने के उशय अपेक्षकृत अधिक स्वाकार्प एव सफल 
जन सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सरकार समाज के विभिन्‍न 
वर्गों को अपनी बचत उधार एजेंसियो (0:६० 2एशाधव5) 
को सौंपने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। बचत को 
प्रोत्साहित करने के उपायो का निर्माण करते समय पारिवारिक 
क्षेत्र प विशेष रूप से बल देना चाहिए क्योंकि यह भारतोय 
अभव्यवस्था मे बचत का प्रमुख स्रोत है। बचत को बढाने की 
दृष्टि से नीति सकधी निम्नलिखित उपाय बहुत सहायक हो 
सकते हैं-- 
 पूर्वोभायी कोष (श०श०८००१०००) के विस्त्वार या 
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इसके योगदान की दर में वृद्धि से ससाधन बढाएं जा सकते 
हैं। भारत मे इस छोत का क्षेत्र सीमित है। देश की दृष्टि से 
यह चाछनीय है कि पूर्वोपायी कोष योजना का बडे तथा छोटे 
पैमाने के उच्चमो से विस्तार किया जाए। 

2 जीवन बीमा योजना जनह' कौ बचत को एकत्र 
करने का एक और उपाय है। सभी सेवा क्षेत्रो में अनिवार्य 
बीमा योजनालागू करने से इस स्रोत द्वारा उपलब्ध कराये जाने 
बाले साधन निश्चित रूफ मे बढाये जा सकते हैं। कर में 
अन्तर्निहित अनिवार्यदा ओर अनिवार्य बचत योजना मे एक 
मूल भेद है। पूर्वोक्त मे कोई ततू प्रति चत्‌ (0७०७० १००) 
प्राप्त नहीं होता जबकि उपरोक्त में ब्याज के रूप मे प्रत्याग 
की प्रत्याशा होती है। इसके अतिरिक्त, जीवन के जोखिम 
और अन्य असमर्थताओ का बीमा भी हो जाता है। अत यह 
कहीं लाभदायक है कि पूर्बोगायी कोष और जीवन बीमे का 
अधिकाधिक औद्योगिक और अन्य उद्यमो मे विस्तार किया 
जाये। 

3 ग्राम क्षेत्रों मे बैंक-जमा को गठिसान करवा-बैंक 
जमा (89८ 02/०४७) बचत का महत्त्वपूर्ण तरोत है। इसमे 
महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। परन्तु पारिवारिक क्षेत्र मे ग्राम क्षेत्र का 
भाग कम ही रहा है। वास्तव में 950 5) के पश्चात्‌ 
ग्रामीण परिवारों का बचत-आय अनुशत लगभग 2 3 प्रतिशत 
ही रहा है। ग्राम-सैत्रा मे उत्पन अतिरिक्त आब का एक 
बहुत बडा भाग या तो अतुत्यादक कार्यों मे बिनियुक्त किया 
जाता है या अभिदृश्य उपभोग ((0॥5907005 ९०॥$ए॥०- 
ए०7) मे नष्ट हो जाता है या इसका आसचय (00४५॥78) 
किया जाता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ग्राम क्षेत्र मे बचत को गतिमान करने का काफी गुजाइश हे। 
969 मे 4 बडे बैंको के राष्टायकरण से परिस्थिति बदल 
गयी है। जून 969 और दिसम्वर 975 के बीच घाणिज्य 
बैंको को ग्रामाण शाखाओं की सख्या 832 से बढ़कर 
7736 हो गयी और यह जून 99] में बढकर 3890 हो 
गयी ग्रानीण शाखाओं का कारोबार, जमा रकमा को जुटाने 
तथा अग्रिम देने दोनो हो के सबंध मे सामूहिक बैंक प्रणाली 
के कारोबार की तुलना मे बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है। 
जून 969 और गार्च 99] के बीच बैंकों को ग्रामीण 
शाखाओ की दैंक जमा 45 करोड रुपये से बढ़कर 30 692 
करोड रुपये हो गयी जबकि सभी शाखाओ (ग्रामीण एवं 
नगराय) को जमा 4665 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,00 036 
करोड रुपये तक पहुच गयी। इस प्रकार, कुल बैंक जमा में 
आमीण जया का भाग जो चून 959 मे ३ प्रतिशत था 
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बढकर मार्च 99) ये 53 प्रतिशत हो गया। यह एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 

निमम क्षेत्र को बचत (59९08 ० धार एएफुणगल 
$श९८ण) 

उनतत देशों की तुलना में निगम क्षेत्र का भारत की कुल 
बचत में भाग बहुत थोडा है। निगम क्षेत्र द्वात बचत के रूप 
में राष्टीय आय में योगदात 2 प्रतिशत से भी कम किया जाता 
है। इसके मुख्य कारण राष्टीय अर्थव्यवस्था मे निगम क्षेत्र का 
भाग बहुत छोटा होना ही है। औद्योगाक्रण की प्रक्रिया मे 
यह आशा की जाती है कि निगम क्षेत्र के धाग का परम एव 
सापेक्ष दोनो रूप मे-अर्थव्यवस्था के किसी भी अन्य क्षेत्र की 
तुलना मे अधिक तीब्र दर से विस्तार होगा। निमम क्षेत्र को 
अधिकतर बचत चाहे यह मूल्यहास के रूप मे होती है या 
प्रतिधृत लाभ ((२९७॥१९० 90॥0) या विकास निधि ([96 
५९०८ 9४0) के रूप मे सामान्यत॒या अपने ही विस्तार 
के लिए इस्तेमाल की जाती है। चूकि मिश्रित अर्थव्यवस्था म 
गैर सरकारी एवं सरकारो क्षेत्र साथ साथ रहेगे निमम क्षेत्र 
की बचत अधिकतर अपने ही विस्तार मे इस्तेमाल होगी 
बशर्ते कि लाइसेस एवं अन्य विनियामक उपकरण (६९० 
॥॥0५ ५९४॥७६५) इस बचत को विकास की दृष्टि से 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे इस्तेमाल करने के लिए बाध्य कर 
दें। निगम क्षेत्र मे साघारणतया विनियोग को उच्च लाभ वाले 
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उद्योगा म निर्देशित करने को प्रवृत्ति रहती है। चाहे लाभ 
निगम क्षेत्र के विनियोग का मार्गदर्शन करता रहेगा किन्तु इसे 
सामाजिक उद्देश्यो के अनुकूल ढालना होगा। 

निष्कर्ष यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे 992 93 में 
सकल बचत को दर 2१30 प्रतिशत हो गयी। अन्तर्राष्टीय 
अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता ह कि इस स्तर 
यर यहुचने के गश्चात्‌ सकल बचत दर (6055 उ3शाह 
॥अ) में वद्धि कौ बहुत ही कम गुनाइश रहतो है। अत 
बचत दर को बढाने की सभावना बहुत सामित हो जान 
यड़ती ह॑ किन्तु आवश्यकता इस बात कौ ह॑ कि विकास का 
भार लाभ प्राप्तकर्ताओं पर डाला जाए। इस दृष्टि से कर 
ढाचे का प्रगतिवादी बनाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि समृद्ध 
वर्ग ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों मे बिकास की प्रक्रिया मे 
न्यायपूर्ण ढग से योगदान दे। दूसरे, 22 23 प्रतिशत की बचत 
दर से 5 6 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करमा सभव होना 
चाहिए। इसके लिए विनियोग कौ प्राथमिकताओ का पुन 
निरीक्षण करना होगा आर ऐसे अनावश्यक विलासपूर्ण उपभोग 
के विनियोग के अपनिर्देशन को रोकना होगा जो कि पूजी प्रधान 
तकनोक पर आधारित हे। अत भविष्य मे बचत ओर विनियोग 
के ऐसे न्यायपूर्ण ढाचे का विकास करना होगा जो राष्टीय 
उद्देश्य के अनुकूल हो। 
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विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास 


(एहगपएराप&, 8595758ए8& 20 एए09% 85 ६४७०एशए 


एछए29-09ाछषा) 








3. विदेशी पूजी की आब रयकता 
विश्व मे औद्योगिक विकास मे अग्रणी इपलैंड को 
छोडकर आर्थिक विकास के लिए अग्रस्ना सभी देशो को 
किसी न किसी समा तक विदेशी सहायता पर निर्भर रहता 
पडा है। देशीय साधनो को गतिमान करने (॥(०७॥5भणा 
0 00८७७ 725007:६७) की स्लीमा तकवोकी प्रगति को 
दृष्टि से देशीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ओर अपनी-अपनो 
सरकाऐ के खेये के काएण विदेशी सहायता पर निर्भरता कौ 
मात्रा भिन्‍त भिन्न रही हे। फिर भी इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता कि विदेशी पूत्री ने आर्थिक विकास ओर 
ऑंच्योगीकरण मे महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। 
भोरेत जैसे अल्पविकसित दुश में पूजी की कमा रही है। 
विकास की गति तीव्र करने के लिए पूजी की आलश्यकता मे 
वृद्धि हुई है और चूंक"आय की वृद्धि के साथ बचत मे 
तदनुरूप वृद्धि नहों होती इसलिए विदेशी पूजी इस कमी कौ 
पूर्ति कर सकती है। इस कमी के दो रूप हैं. एक का सबंध 
आन्तरिक बचत का कगी से है ओर दूसरी क सबध 
भुगतान शेष (89]8006 0(]8५५श॥१४७) के घाटे से। पहली 
प्रकार कौ कमी अथव्यवश्था के विकाश्न॒ की आयोजित दर 
पर निर्भर करती है। यदि वितियोग की आयोजित दर के 
अनुरूप आवश्यक आन्तरिक बचत न हो तो उसे पूजी को 
कमी कहा जा सकता है। इस कमी की पूण करने के लिए 
इम्न स्रीमा ठक विदेशों से ऋण ओर अदुद्दान ([,0085 00 
शब्या७) लेगा आवश्यक हो जाता है। उत्पादन की विकास 
दर के आधार पर निर्यात ओर आयात मे सम्भावित वृद्धि का 
अनुमान लगणया जाता है। इससे दूसरे प्रकार को कमी उत्पल 
होती है। इस प्रकार इसका स्वरूप भुगतान शेष का घाटा 
होता है जिसकी पूति भी ऋणो और अनुदानो से होती है। 
उक्त दोनो प्रकार कौ कमी का पूर्णतया एक साथ होता 
आवश्यक नहीं है क्योंकि विदेशी मुद्रा कोष से घन निकालकर 
इस कमी को मूरा किया जा सकता है। 
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केवल विदेशी पूजो की उपलब्धि से आर्थिक विकास 
सभव नहीं हो सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
विकास की बढ़ती हुई आवश्यकवाओ के साथ साथ देशीय 
बचत मे वृद्धि हो। सभव है कि अपेक्षाकृत विकसित देश 
अनिश्चित काल के लिए अनुदान के रूप मे साधनों का एक 
तरफा हस्तान्तरण (गा एक्ष5थि) पसन्द ने करे 
और दूसरी ओर कम उन्नत देशो को भी विदेशी देनदारियो 
(#०्न्ठ8 ००॥४०४४०४७) की सचयी वृद्धि (0ज्राशार७ 
7८८४५८) उचित ने जान पडे यदि किसी अब्स्था में 
विकास काय में सफलता प्राप्त करनी हो तो पूजी की 
आवश्यकवाओ क मुकाबले देशीय बचत बढ़नी चाहिए ताकि 
पूजो का हस्तान्तरण (7987 ००७४४) हो सके। 

इस प्रकार किसी अल्पविकसित देश के आर्थिक विकास 
को तीव्र करने मे विदेशी पूजी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर 
सकती है। किन्तु अन्तत्त इस पूजी को ब्योज सहित लोटाना 
पडता है ओर यही कारण है कि कोई भी देश जो आर्थिक 
विकास के लिए देशीय साधन जुटा सकता है विदेशी पूजी 
चअरू-तिर्भर नहीं रहना चाहता। विदेशी पूजो के आगमन के 
चरिणामस्‍्वरूप विदेशी ऋण का बोझ बढ जाता हे और इस 
कारण देश की विदेशी मुद्रा की भावी प्राप्ति हो मानो गिरवी 
रख दी जाती है। जिस अल्पविकसित देश का विर्यात कुछ 
ही वस्तुओ पर निर्भर हो और जिश्चके आयात को माय की 
आय लोच (॥6णा8 हक्षाटाए, णी 007957) अत्यधिक 
हो, वह देश बहुत अधिक मात्रा मे विदेशी ऋण लेने का 
साहस नहाँ कर राकंता। किसो अल्पविकसित देश की 
विदेशों ऋण प्राप्त करते कौ नीति का आधार निम्नलिखित 
तर्क है 

(क) इसको कारण केजल देशीय वचतो ((00768॥० 
53५७025) के आधार पर जितना बिनियाग सब है उसकी 
अपेक्षा अधिक विनियोग किया जा सकता है। अल्पदविकसित 
अधव्यवस्था मे निहित बचते (शाह 5बश्पा258) होती हैं 
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जिन्हे आर्थिक क्रिया के उच्य स्तर पर जुटाया जा सकता ऐै। 
इस प्रकार की देशीय बचतो थे प्रोसा"न के लिए देशों से 
ऋण प्राप्ति को उचित ठहराया जा सकता है। 

(ख) आर्थिक विकास फे लिए अत्यावश्यक परियोजनाओं 
(0०९७) के लिए पित्त प्रबन्ध करो के उद्देश्य से घरेलू 
बयो जुटानी कठिन हो जाती है। विकास की प्रारभिय 
अवस्था म स्वयं पूजो बाजार ही अल्पविक्सित होता है। इस 
अवधि भे जयकि पूजी बाजार य सुधार पो रहा शो अस्थाई 
उपाय के रूप मे विदेशी पूजी अत्यावश्यक होती है। 

(गं) चिदेशी पूजी के साथ कई आय दुर्लभ उत्पादक 
तत्व अर्थात्‌ तकनीफी जानकारी व्यापारिक अनुभव और ज्ञान 
भी प्राप्त होते है जो आर्थिक बिकास मे महत्वपूर्ण योगदान 
प्रदान करो €ं। 


2 वहु-राष्ट्रीय निगम और उद्योग मे विदेशी 
सहयोग 
(/प्राव ॥ धाणानों (070][0/74॥0॥ ब्रा क0ा/लसटझ्ा 
(04907 ४07 ॥ [॥0 08505) 
बहु राष्ट्रीय निगम विशाल फर्में होती है जिनके प्रधान 
चार्यालय एक देश में स्थित होते ं परन्तु ये अपनी व्यापारिक 
ब्रियाओ को बहुत से अन्य देशो में फैला लेती हैं। इन्हे कई 
जार राष्ट्र पारीय निगम (एाक्माआभाणावं ०णएणा३00०5) 
बच कर भी सम्बोधित क्या जाता है जिसका अर्थ यह है 
कि इनकी क्रियाएं मौलिक टेश मे आरभ होने के पश्चात्‌ 
उसकी सीमाओ के बाहर भी फैली हुई हैं। 
हु राष्ट्रीय तिगमो वी पद्धात नई नहीं है। ये वणि्यादी 
काल का एक प्रमुख लशण थी। इस काल के कुछ मुख्य 
उदाहण है एडसन्स बे य दी ग़यल अफरीकन क दी 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी जो अपने देश द्वारा उत्पल चस्तुओ को 
चेयने के लिए मण्डियो की खोज में दूर दराज देशों मे पहुंची 
या अपने देश की मशीनों की काचे माल की भूछ को 
सन्तुष्ट करने के लिए अन्य देशो मे गयी। बहु राष्ट्रीय निगमो 
ये उदय के कारण विश्य मे उपनिवेशयाद (00007॥छञा) 
या जन्म एवं उिकास हआ। 
पसन्तु द्वितीय विश्ययुद्ध थे पश्यात्‌ साया यवादी ताकतों 
के आधीन बहुत से उरपनिवेशो ने स्थशासन प्राप्त कर लिया। 
इसके साथ ही विश्य मे सायुयत्त राय अम्रेरिवा सबरो बडी 
ओय्रोगिक शक्ति बन गया। इन निगमों ने अपने अनुधगियों 
वी सहायता से विकासगान देशो को पूंजी निर्यात करने जी 
योजना बायाई। प्रत्यस विदेशी विनियोग (9९८ िलाहा 
४6शगणा)) के रूप में पूजी फे निर्यात करने बाले देशों में 
सयुत्ता राय अमैरिका सबसे अधिफ प्रभावशानी देश ये रूप 
में उभरा। 
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स्वतजता उपरान्त बाल में विश्व के विभिन्‍न देशो के 
बह राष्ट्रीय निगमो विशेषकर सयुत्त राज्य अमेरिफा के 
पिगमो ने विभिन्‍न रुणं मे विदेशी सहयोग किया। इन 
बहु राष्ट्रीय निगमो के भारतीय अर्धव्यवस्था पर प्रथाव थो 
बो मे एक गीस्‍्श व्रिप्राद चल रहा है। इसके समर्थकों का 
मत है कि इस नयी प्रक्रिया से हमारी विकासमान अर्थव्यवस्था 
को तकनालाजी हस्तान्तरण (]जाईलि ० ०॥००१७) 
किया गया है। आओोचको वा मत ऐ कि य€ उन्नत देशो की 
विकासमान अर्थव्यवस्थाओ में प्रिभिन्‍त प्रकार से घुसने की 
एक चाल है जिप्लके द्वारा तर इनके साठित उत्पादन वो 
महत्वपूर्ण भेत्रो पर नियंत्रण प्राप्त करना याहते हैं। यट राष्ट्रीय 
निगम लाभ अधिकतम करने के एकमात्र उद्देश्य से कार्य 
करते रहे और थे लाभ रॉयाटी भुगतान प्रमीशन और 
तस्नीकी परामश। शुल्क (6८७0॥04| ९०॥50॥१८५ ५05) 
को साधन यूसने के एक उपकाण के रूप मे उशोग्रात फंसे 
रहे हैं। बः राष्ट्रीय निगमो के उद्‌ पिक्रास्त वो एक प्रयार के 
नव साग्राज्यत्ाद की सांज्ञा दी जाती है। अत भारतीय 
अर्थव्यवस्था पर बहु राष्ट्रीय नियमों के प्रभाव का परीक्षण 
करना रुयिकर होगा। 

तीन प्रकार के विदेशी सहयोग पनपे हैं--विदेशी अनुपगी 
कम्पनियां (५७॥५७४४॥८७) अल्पराण्यक सहयोग कम्मनिया 
(शाणा| 9भााश?॥॥०७) और शुद्ध तकनीकी सहयोग 
([ जाल ०९॥धढ्व ००॥०४७०१॥०४५)। विदेशी सटयोग फे 
विश्लेषण से पता चलता ऐै कि विदेशी सहयोग मे विदेशी 
अनुषंगी कम्पनियों को प्राथमिकता दी जाती टै। इसवा मुख्य 
कारण यह है कि सहयोगी सामान्यत शुद्ध तकमीकी सहयोग 
सन्धियों के अधीत तकनीकी हृस्तातरण के लिए कम इ्छुक 
होते हैं। अनुषगियो के अधीन त़कनालाजी एस्तांतरण के 
साथ साथ बहुत हृद तक इनका प्रयध एवं स्वामित्व पर 
नियत्रण हो जाता है। यही कारण है कि बहु राष्ट्रीय निगम 
राहयोग की इस पद्धति को पसन्द करते है। प्रिकासमान देशों 
द्वारा बिटेशी पूजी के प्रभुत्म वा विरोध किये जाने के कारण 
दूसरे परिसल्म अर्थात्‌ अल्पसप्सक सहयोग वाली वम्पन्ियाँ 
को तरणीह दी जाती है। 

तकनालाजी हस्त तरण (॥6८॥0॥0५,/ 0१४७) के 
लिए विदेशी सहयोग का एक महत्वपूर्ण रूप शुद्ध तरीकों 
सहयोग (गब्रए (हलाव ट्व| ९०॥4७०:७(०) है जिसका उद्देश्य 
पेटेन्टों परिमार्जित मशीपरी विशेषज्ञों तकनीशियनों आदि के 
रूप में तकनालाजी का आयात करना है। शुद्ध तकनीकी 
सहयोग के आधीन आयात की गई तबनालाजी का रॉयल्टी 
(०9५ण0)) के रूप में भुगतान किया जाता है विशेषज्ञा के 
लिए तकनीबी शुल्तः दिए जो हैं और विदेशी तग्नीशियन 
अपने वेतन का अधिकतर भाग रुपये के रुप में प्राप्त करते 
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है और कुछ भाग विदेशी मुद्राओ मे। ध्यान देने योग्य बात यह 

है कि शुद्ध तकनीकी सहयोग की अधिकतर संधिया गैर साकारी 

क्षेत्र मे अनुधोगियो एवं अल्पसख्यक सहयोग वाली कम्पनियों 
द्वारा की जाती है। अत इस क्षेत्र मे वास्तविक नियत्रण 
बहु-रण्ट्रीय निगमों द्वार किया जाता है। 

973 74 से 978 79 के बीच शाखाओ एव अनुषगी 
कम्पनियों को प्रवृत्तियों एवं निष्पादन से निम्नलिखित बाते 
सिद्ध होती हे-- 

॥ अपनी क्रियाओ को छिपाने की दुष्टि से वहु-राष्ट्रीय 
लिगम अपनी शाखाओ को अनुषगी कम्सनियो के 
रूप में तेजी से बदल रहे हैं। 

2. बहु राष्टीय निगमो की शाखाओ की तुलना मे अनुपगी 
कम्पनियों का लाभदायकता अनुपात कहाँ अधिक 
है। दूसरे शब्दों मे भारतीय मुखौटा पहने हुए ये 
कम्पनिया विदेशों हितों को भी प्रोन्‍्नत करती रहती 
हैं। 

3 विदेशी मुद्रा प्राप्तियो के रूप में इतके लाभकारी 
प्रभाव इतमे नाममात्र हैं कि उन्हे किसी प्रकार से 
महत्वपूण नहीं समझा जा सकता। 

4 यू के और यू एस ए पर आधारित शाखाओ एव 
अनुषगा कम्पनियों मे परिसम्पत की दृष्टि से सकेन्द्रण 
की अत्यधिक माजा पाई गई। 
चूंकि बहु-शष्ट्रीय ठिगमो को शाखाओ में से अत्यधिक 
वाणिज्य व्यापार एबं बित्त और चाय को निर्यात मे 
लगी हुई है इसलिए तकनॉलाजी के हस्तान्तरण के 
सबंध भे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। 

6 तीन मुख्य उद्योगो अर्थात्‌ स॒ुगन्धि सौन्दर्य प्रसाधन 
की वस्तुए एवं नहाते के साबुन ओषधो और 
मोटरगाडियो के सबंध मे लाभदायकता अनुपात 
समग्र औसत लाभदायकता अनुणत से कहीं अधिक 
धा। 


गैर-सरकारो विदेशी पूजी के दोष 

निजी विदेशों पूजी मे बहुत से दोष हैं। सर्वप्रथम 
विदेशी पूजी कुछ सोमित क्षेत्रों मे प्रवेश करमा चाहती है और 
यदि इसे इनमे प्रवेश की इजाजत न दो जाए, ठो यह आग्र ही 
नहीं चाहती। पश्चिम के उद्योगपति भारत में सरकार क्षेत्र के 
साथ सहयोग करने क्के लिए विशेष रूप से अनिच्छुक हैं। 
इसका मुख्य कारण चैचारिक मतभेद है। 

दूसरे विदेशों तकनीक पर अत्यधिक निर्भाता का स्थानीय 
यहल पर बुरा प्रभाव यडता है। यह बात उन क्षेत्रो में विशेष 
रूप से लागू होती है जिनमे देशो सामर्थ्य परर्णटया विकम्तित 
है। इसका स्वाभाविक परिणाम तकनीक का अनावश्यक 


दोहराव है। 


प्र 


श्डा 


तीसरे, बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब घिदेशी सहयोगियों 
ने अपने भारतीय हिस्सेदाग्रे को घिसी पिटी मशौनरी या 
अप्रचलित तकनीक ((0850[26 /८८॥॥५४७) हस्तान्तरित कर 
दी। कई बार, सामान्य आवश्यकता की तुलना मे विदेशी 
सहयोग के कारण कहाँ अधिक पूजी उपकरणों का आयात 
किया गया यह बुराई विशेषकर सरकारी क्षेत्र की इकाइयो मे 
पाई गई जिन्होंने समाजवादी देशो से सहायता प्राप्त की। कुछ 
सहयोग सन्थियो के कारण ऐसी तकनीक का आयात भी 
किया गया जो भारतीय परिस्थितियों के लिए उचित नहीं थी। 
इसके कारण भारतीय उद्योग बहुत हद त्तक अन्तर्व्ती वस्तुओं 
एव फालतू पुर्जों के लिए विदेशों पर निर्भर हो गए 

चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के अधिकतर विदेशों विनियोग 
का रूप सम्बन्धित प्रोजेक्ट की प्रारंभिक विदेशी सुद्रा की 
आवश्यकताओ के लिए दित्तोय सहयोग प्रदान करना है। शेष 
आवश्यक पूजी आन्तरिक खोतो या ऋण के रूप में जुटायी 
जाती है। डा के एन राजे के अनुसार प्रारंभिक बिनियोग पर 
प्रत्याव दर साधारणतया बहुत ऊची होती है ताकि सारी 
राशि बहुत ही थोडे काल मे वापस प्राप्त की जा सके। इसके 
अतिरिक्त प्रधान कम्पती द्वारा उपलब्ध कराई गई तकनीकी 
सेबाओ के लिए या रायल्टी के रूप मे बहुत सी राशि हर वर्ष 
विदेश भेजी जाती है। अत पी आर ब्रह्मानन्द ओर के एन 
राज का तर्क यह है कि जब तक इन सहयोगी फर्मों द्वारा 
किए गए विनियोग के फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि न हो या 
आयात मे निर्भरता कम न को जा सके तब तक ऐसे 
विनियोग से प्रारंभिक लाभ को तुलना में बाद में विदेशी मुद्रा 
का कहीं अधिक उत्प्रवाह होगा। 

पाचवे विदेशी विनियोगु, भले हो अपने लाभ को पूरी 
राशि बिदेश न भेजे यरन्तु यह आरंधिक अजस्था मे बहुत ही 
ऊचे लाभाश कौ माग करता है। लाभ का बहुत बडा भाग 
अपने पास रख फर्म अपना तीज विस्तार करती है। रॉयल्टी 
सबंधी भुगतान, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क आदि दुर्लभ 
विदेशों मुद्रा साधना पर विदेशी पूजी के दावे हैं। इस प्रकार 
देश से निकास के रूप मे अधिक राशि बाहर जाती है। इस 
सबध में दो अमरीकी कम्पनियों ऐसो (5550) और कालटैक्स 
(८०॥४0 का उदाहरण रुचिकर होगा। ऐसो ने भारत में किए 
गए 29 6 करोड रुपये के विनियोग के विरुद्ध ।958-70 के 
दौरान 83 करोड रुपये लाध के रूप मे जिदेशी भेजे। इसी 
काल में कालटैक्स जो पूर्णतया अमरीकन स्वामित्व वाली 
कम्पनी थी ने 43 करोड रुपये विदेश भेजे। इसका अर्थ 
आर्थिक निकास (8००7७॥ दवा) नहीं तो ओर क्या है। 

औद्योगिक विकास्त पर अध्ययन सस्यान दिल्‍ली ने 
अपने शोधपत्र मे 00 सर्वोच्च बहुराष्ट्रीय निगम के विकास 
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का विश्लेषण किया है। आकडो से पता चलता है कि 
सुधार उपरान्त काल के दौरान इन निगमो का उत्पादन 
99] 92 मे 2008 करोड रुपये से बढकर 38 62 करोड 
रुपये हो गया अर्थात्‌ इसमे लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
परन्तु इसकी तुलना में कर पूर्व लाभ अधिक तेजी से बढ़कर 
604 करोड रुपये से 3772 करोड रुपये हो गया अर्थात्‌ 
35 प्रतिशत की वृद्धि। अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है 
कि न केवल इन निगमो मे भारी लाभ कमाया उनका भारत 
के भुगतान शेष पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पडा। (देखिए 
तालिका ) अत जहा निर्यात के प्रति उत्पादन के अनुपात मे 
8 प्रतिशत से 89 प्रतिशत हो जाने से मामूली चृद्धि हुई 
आयात 69 प्रतिशत से एकदम बढकर 29 प्रतिशत हो गए। 
इस सम्बन्ध मे उल्लेख करना आवश्यक है कि इन आकडों 
मे रायल्टी लाभाश एब अन्य प्रेषण शमिल नहीं किए गए। 
जाहिर है कि बहुराष्ट्रीय निगमो के कारण भुगतान शेष की 
समस्या और गहरी हो गयी। 


तालिका | 00 सर्वोच्च बहुराष्ट्रीय निगमो की शुद्ध 
विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ 

करोड़ रुपये 

99-92... 995 96 

शुद्ध आय प्राप्तियाँ थ्गा 587 

निर्यात/उत्पादन अनुपात 8% 84% 

आयात/उत्पादन अनुपात 69% 429% 


तकमालाजी हस्तान्तरण के नाम पर कई बार अनुपात से 
कहीं अधिक तकनीशन भर दिए जाते है। कई बार प्रोजैक्ट 
पूरा होने पर यह पता लगा कि काम को जिस पूर्णता के साथ 
करना चाहिए था नहीं किया गया और प्राय काम ऐसे 
व्यक्तियों को सौपा गया जो इसके लिए पूर्णतया योग्य नहीं 
थे। बहुत सी परिस्थितियों मे विदेशी सहयोग अपने देश का 
डिजाइन या ढाचा थोपने की कोशिश करते थे जिसका भारत 
के सदर्भ में या तो कोई लाभ नहीं था या बहुत ही थोडा लाभ 
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था। अनुषगी फर्में इसके लिए विशेष रूप से दोषी थीं। 


बहु-राष्ट्रीय कम्मनिर्या के भारतीयकरण (799॥9#529#0) 
की मिथ्या घारणा 

प्रोफेसर दलीप एस स्वामी ने बहु राष्ट्रीय नियमों के 
भारतीयकरण की नीति के असली रूप का विश्लेषण किया 
है। विदेशी मुद्रा विनियमन कानून को धारा 29 (0) के 
आधीन सभी विदेशी कम्पनियों को हिस्सा पूजी मे अपने भाग 
को 74% तक काम करने का निर्देश दिया गया और इसी 
अधिनियम कौ धारा 29 (2) के आधीन विदेशी कम्पनियों 
की भारतोय शाखाओं को भारतीय कम्पनियों मे परिवर्तित 
करने के लिए यह शर्द लगा दी गई है कि इनका हिस्सा पूजी 
मे गैर निवासी हिंतो का भाग 40% से अधिक नहीं होना 
चाहिए। 

इन कम्पनियों द्वाण प्राप्त लाभ की अत्यधिक दर यह 
सकेत करती है कि हिस्सा पूजी मे ॥00 से 74 प्रतिशत (या 
00 से 40 प्रतिशत) तक कमी करने से भारत मे अन्य देशो 
को धनराशि निकास पर कोई अन्तर नहीं पडा! ये राशिया तो 
उसी प्रकार बहु राष्ट्रीय निगमो के प्रधान कार्यालय स्थित 
देशो को भेजी जा रही है। उदाहरणार्थ पौण्डस और बारेव री 
लि तो अपनी कम्पनी की शुद्ध परिसम्पत के समान राशि हर 
दूसरे वर्ष भेज देती हे परन्तु कोलगेट पामोलिव 89 प्रतिशत 
लाभ दर प्राप्त कर अत्यधिक लाभ की सीमाओ तक पहुंच 
गयी है। दूसरे शब्दो मे कुल शुद्ध परिसम्पत 4 महीनों मे 
निर्यात की गई। इतनी अत्यधिक लाभदायकता के कारण इन 
कम्पनियों के नए जारी किए गए हिस्सों के लिए लोगो ने 
पागलो की तरह प्रार्थना पत्र भेजे। अत अपनी हिस्सा पूजी 
को विस्तृत करने के बहाने ये कम्पनिया भारी मात्रा मे 
स्थानीय पूजी एकत्र करने मे सफल हो गर्यीं। परन्तु इस नीति 
का अप्रत्यक्ष लाभ यह होगा कि ये हिस्सेदार अपने हित मे 
इन बहु राष्ट्रीय निगणो के व्यापार का समर्थन करेगे। 


तालिका 2 977 मे कुछ चुने हुए बहु-राष्ट्रीय निगर्मों की लाभदायकता 


शुद्ध 


परिप्तम्पत 
6) 
बोरेन टो लि बा 
मैऊलियड रसल लि 239 
चौण्डस लि प24 
केसस्ट डाइज एण्ड केमिकल्ज लि 
(पहले आई सी आई घो) 60 


कोलगेट पापोलिव लि 275 





ज्याज रहित कर पश्चात्‌ शुद्ध परिस्मस्पत्ति पर 
ऋण लाभ प्रत्याय दर 
(22 (3) 45(3/2400) 
200 2॥4 48% 
90 58 66% 
082 063 6॥% 
]44 05] 32% 


295 2 44 89% 


स्रोत. जि 95 5चथा डॉ शत कद (.2फ्रमव! खा बहाव शश खा काकाओ ए 38 
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दूसरे, भारतीयकरण को मिथ्या घएंणा का अन्दाज् इस 
बात से लगाया जा सकता है कि जनके कम्पनी (बाला 
८णाआ9) को भारतीय कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 
नियुक्त करते का अधिकार होगा और यह अधिकार कम्पनी 
के पास तब भी रहेगा जबकि हिस्सा पूजी मे विदेशियो का 
भाग कम करके 25 प्रतिशत के निम्न स्तर तक घकेल दिया 
चायेया। इस प्रकार अल्पसख्यक सहयोग के फलस्वरूप 
जनक कम्पनों द्वारा नियत्रण करने को स्थिति में कोई अन्तर 
नहीं आया। दलीप स्वामी ने पोड्स लि के प्रास्पेक्सस से 
उद्धृत करते हुए स्थिति स्पष्ट को है. 'तौस सफल त्र्षो के 
बाद चीजब्रो पॉडस कम्पनो का अध्याय समाप्त हो गया हें 
और एक नया अध्याय खुल गया है पेडस (इण्डिया) लि 
का जन्म। माम और सहयोग के छाचे के अतिरिक्त, कुछ भी 
परिवर्तन नहीं हुआ।" 
तासरे, बिदेशी नियत्रणाघीन कम्पनियों और भारताय 
“नेषत्रणाधीन कम्पनियों की तुलना करने से पता चलता हे कि 
भूर्वोक्द को लाभदायकता उपरोक्त की अपेक्षा कहों अधिक 
है। विदेश नियत्रणाघीन कम्पनियों मे सार्वजनिक लिमिटेड 
कम्पनियों मे लापदायकता की दर 24 प्रतिशत था परस्तु 
इसके विहद्ध भारतीय नियत्रणांघीन कम्पनियों मे यह दर 
केबल 5 ग्रतिशत थी। निजी लि कम्पनियों भे यह अन्दर 
और भी अधिक था। विजी लि कम्पनियों में जो बिदेशी 
नियत्रणाधीन कम्पनियों म एक विहाई अथात्‌ .5 प्रतिशत 
थी। 
निष्कर्ष यह कि ऊपर दिए गए विश्लेषण से पता चलता 
है कि विदेशी नियत्रणाधान कम्पनियों मे भात्तायकरण का 
प्रयोग केवल एक धूत्रावरण के रूप मे किया गया है ठाकि 
तीसरी दुनिया के लोगो द्वास्ग इनके विद्यैघ को नरम क्या जा 
सके। 970 80 के दशक, के दौरान बहु राष्टोय निगमों का 
तीस दुविया में विशेध हुआ। यह कहा गया है कि तकनालाजी 
हस्तान्तरण के रूप मे बहु चर्चित लाभ बहुत कम कौमत पर 
प्राप्त किए जा सकते हैं यदि बहु राष्टीय तिगम तकनालाजी 
हस्तातरण के उपकरण के रूप मे इस्तेयाल न किए जाए। 
विदेशी कम्पनियों के भारतोयकरण से केवल भारतीय बुर्जुआ 
वर्ग बहु राष्ट्रीय निगमो के घेरे मे आ गया। इसके कारण 
भारत से विदेशों को अतिरिक्त उत्पाद के विकास को रोकने 
मे सहायता नहीं मिली। 


$ विदेशी विनियोग नीति 
(फ#णाशड्ण [9 श्शगलशां ए095) 
34 उद्योगों में 5] प्रतिशत इक्विटों (54प्रा७) तक के 
किदेशा विनियोग के लिए स्वत स्वाकति (#प्रजाहए८ 
बज़ुअ०६४) के लिए 99 का ओद्योगिक नाति ये विदेशों 
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विनियोग को उदार बच्यवे का निर्णय किया गया। विदेशी 
विनियोग सवर्षन बोर्ड (#क्तटाह्ा हाएटाला। फिक्‍0चा0- 
ए० 80गए) स्थापित किया गया ताकि स्वत स्वीकृति के 
आधीन न आने वाले आवेदनो की स्वीकति की क्रिया त्वरित 
की जा सके। 992 93 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशों विनियोग 
(एफलए.णणिश३) एशव्गक्षा) पोर्टफोलियो विनियोग (700 
#०/० एर्थ्आमग०्ण) अनिवासी भारतीयों द्वार विनियोग को 
ग्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए 

( उपभोक्ता वस्तु उद्योगो की अपेक्षा, 5] प्रतिशत 
इक्बिटी तक विदेशों बिनियोग (के लिए पहले से लागू 
लाभाश सतुलन शर्त लागू नहीं होगी। 

2 कुछ निर्धारित दिशा निदेशों (00॥02|0/९5) के आधीन 
विदेशी इक्विटी वाली कम्पतिया अपनी इबिबटी को 5! 
प्रतिशत तक बढा सकती हैं। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के 
लिए मी तेल अन्जेबण उत्पादन और शोधन तथा गैस के 
विपणन के क्षेत्र मे अनुमति दी गयी हैं। 

3 अनिवासी भारतीयों और उनके आधिपत्याधीन 
समुद्रपारीय नियमित निकायो (0४९5९४५ 0णए० 8४ 800 
॥९७) को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो मे शत प्रतिशव 
इक्विदी तक निवेश करने को इजाजत दी गई है। उन्हे अपनी 
पूजी एवं आय के प्रत्यावर्तन (र८ए७ध7॥/०7) की भी अनुमति 
होगी। अनिवासी भारतीयों (ए०क 7९आठश्या तक्आई) को 
नियाव गहे, व्यापार गृहो, स्टार व्यापार गृहों (38 वरोबएशए 
प्र००५६७) रुण्ण उद्योगों, होटलो, नियतोन्मुख इकाइयो (58% 
7०१-०॥९॥श/९१ 85) अस्पतालो, पर्यटन उद्योगो, वास्तविक 
जायदाद, आवास ओर अद्य सरचना (॥74570एप्ा८) ढाचे 
म॑ शत प्रतिशत तक निवेश की इजाजत दी गयी है। भारतीय 
मूल के विदेशों नागरिकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति 
बिना आवासोय सम्पत्ति (80078 ए70707)) अधिग्रहींत 
करने को अनुमठि दी गई है। 

4 भारत मे 3 अप्रैल 992 को विदेशी निवेशकों के 
सरक्षण के लिए बहुपक्षीय निवेश गारटी एजेन्सो (पातावा 
शर्भ ॥र८घाग्रशा। (0#व्रा९९ #8०१८५) प्रोटोकोल पर 
हस्ताक्षर कर दिए हैं। 

5 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (7068 छू 
क्रथाए८ २८४७३॥०॥ 8 ०) के उपबन्धो को जनवरी 3993 
के एक अध्यादेश द्वारा उदार बताया गया है जिसके 
परिणामस्वरूप 40 ग्रतिशठ से अधिक विदेशा इक्वियी वाली 
कम्पनियो को पूणत स्वामित्व बाली भारतीय कम्पनियों के 
बराबर समझा जाएगा। 

6 विदेशों कम्पनियों को ।4 मई 992 से देशी बिक्री 
सबध मे अपने टेड मार्क का प्रयोग करने की अनुपति दी 
गयी है। 
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अत सरकार ने विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करने 
के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं आकर्षण दिए है ताकि 
विदेशी निवेश बढ़े। नीति मे यह पलटाव नयी ओद्योगिक 
नीति मे विदेशों पूजी के अन्तर्प्रवाह को सुगम बनाने के 
प्रस्ताव के अनुकूल ही है। 


4 भारतीय अर्थव्यवस्था मे बढता हुआ 
विदेशी सहयोग 
(छ०१7फ्ट हणाशहुए (णोौवए०ग्राणए 7 ९ 
बधताना एल्‍णाणा॥ ) 

आयोजन के प्रारभिक चरण मे विदेशी पूजी के प्रति 
राष्टीय नीति ने बिदेशी पूजी कौ आवश्यकता को तो स्वीकार 
किया किन्तु इसे प्रभावी स्थान न देने का निर्णय किया गया। 
'परिणामत विदेशी पूजी को अपनी इक्विटी 49 प्रतिशत की 
अधिकतम सीमा के भीतर ही रखने का निर्देश दिया गया और 
भारतीय सहभागी को अधिकाश भाग रखने की इजाजव दी 
'गयी। इसके अतिरिक्त बिदेशी सहयोगी फर्मों को प्राथमिकता 
क्षेत्रो मे प्रवेश करते की इजाजत दी गयी विशेषकर ऐसे क्षेत्रो 
मे जिनमे देश ने अपनी सामर्थ्य का विकास नहीं किया हुआ 
था। परन्तु समग्र रूप मे विदेशी सहयोग के बारे मे हमारी 
नीति प्रतिबन्धात्मक एवं चयनात्मक रही। परिणामत ॥96] 
और 970 के दौरान 2475 विदेशी सहयोगो को स्वीकृति 
प्रदान की गयी और अगले दशक (97। 80) के दौरान 
304! अतिरिक्त सहयोगी फर्मो को स्वीकति दी गयी। 
498। 90 के दशक के दौरान 7436 सहयोगी फर्मों को 
जिनमे ।842 करोड रुपये का विनियोग अन्तर्निहित था 
स्वीकृति दी गयी। 
तालिका 3 भारत में विदेशी सहयोगो की स्वीकृतिया 

(948 से 990) 


पद जज सहयोगों |ऐसे सहयोग जितमें वित्तीय 
वितियोग अन्तर्निहित 








49] 70 
॥क्रा 80 
498]॥ 90 


अस्सी के दशक के दौरान सरकार ने विदेशी सहयोगों 
के प्रति अपनी नीति मे ढोल दी। यह विशेषकर तेल निर्यातक 
विकासशौल देशो के सदर्ध मे किया गया और छूटका एक 
सुनिश्चित पैकेज तैयार किया गया- 

(४) तकनालाजी हस्तातरण के साथ सम्बन्ध कायम किए 
बिना तेल निर्यातक विकासशील देशो के विनियोक्ताओ को 
नये उच्चयमो मे 40% इक्विटी तक के निवेश की सुनिश्चित 
क्षेत्रे मे इजाजत दी गयी। 
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(४0 सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के ढाचे के अन्तर्गत 
अनिवासी भारतोयो को भारतीय औद्योगिक इकाइयो मे निर्धारित 
चरियोजना मे निवेश को इजाजत दो गयी। 

इसके बाद जनवरी ]983 मे तकनालाजी नीति वक्तव्य 
(8०१७ 7००५ $092॥!) पेश किया गया। इस 
नीति का उद्देश्य आयातित तकनालाजी प्राप्त करना था और 
इस बात का विश्वास दिलाना था कि वह अद्यतन तकनालाजी 
हो और देश की आवश्यकताओं और ससाधनो फे लिए उचित 
हो। लाइसेस प्रणाली को उदार बनाने के लिए नीति सम्बन्धी 
बहुत से उपायों को घोषणा को गयी- 

] 26 उद्योगो को छोड अन्य सभी उद्योगो को लाइसेस 
प्राप्त करने मे छूट दे दी गयी और गैर एम आर टी पी और 
गैर फैरा कम्पनियों (0907 7६87५ (०॥७०॥०$) को भी 
छूट दी गयी। 

2 निजी क्षेत्र को टेली संचार उपकरणो के निर्माण मे 
भाग लेने की स्वीकति दी गयौ। 

3 बहुत सी इलेबटानिक मदो को एकाधिकारी 
प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कानून से छूट दे दी गयी। 

4 विदेशी कम्पनियों को इलेक्टानिक हिस्सों के निर्माण 
की इजाजत दी गयी। 

5 एम आर टी पी इकाइयों को जिन उद्योगी मे 
उत्पादन की इजाजत दो गयी उनमे बहुत सी नई मदो को 
शामिल किया गया। 

7 बहुत से उद्योगों भे लाइसेस के विस्तत वर्गीकरण 
(8044 #4॥8) की इजाजत दी गयी ओर 

8 एम आर टी पी कम्पनिया अपने अनुसंधान एबं 
विकास के परिणामों का वाणिज्यीकरण ((७छात्राह्टागे 
॥29009) कर सकती हैं। ये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओ के अनुसंधान 
का भी वाणिज्यीकरण कर सकती हैं। 

तकनीकी सहयोगी निगमो (र९छााशव्ओ 00/009 
॥४०॥७) को वित्तीय कसौटियो अर्थात्‌ रायल्‍टी या एक मुश्त 
भुगतान या दोने के स्रम्मिश्रण के आधार पर कार्य करने की 
इजाजत दी गयी और परिणामत 98। 90 के दशक के 
दौरान स्वीकृतियों को सख्या 7436 के रिकार्ड स्तर पर 
पहुच गयी जिसमे |274 करोड रुपये का कुल विनियोग भी 
अन्तर्निहित था। 

98] 90 के दौरान विदेशी सहयोगी निगमो के देशानुसार 
विश्लेषण से पता चलता है कि यू एस ए को सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त है और इसने 322 7 करोड रुपये का निवेश किया हैं। 
यह कुल विदेशी सहयोग स्वोकृतियों का एक चोधाई ४॥ 
इसके बाद क्रमश आते है पश्चिमी जर्मनी जापान यू के 
इटली फ्रास और स्ट्जिरलैण्ड। पाच देशो अर्थात्‌ यू एस 


पक 5 


कै 
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ए पश्चिमी जर्मगी जापान यू के और इटली द्वाय कल 
स्वोकत विनियोग का लगभग 63 प्रतिशत उपलब्ध कराया 
गया। अनिवामी भारतीयों (५०७7 7श55९7॥ तक) ने लगभग 
]3 करग्रेड़ रुपये जुटाए जो कुल विनियोग का 89 प्रतिशत 
धा। 





तालिका 4 98] 90 के दौरान विदेशी विनियोग 
स्वीकृतियो का देशानुसार विवरण 
देश विनियोग कुल विवियोग 
स्वीकृतिया यें घाव 
(करोड रुपये) 
यूएम ए 3१ 7 253 
प्रशिचम जर्मता र85 472 
जात 7074 84 
यूके 903 क्र 
इ्ट्ला 598 बय 
फ्रात् क् 34 
स्विद्जर्लैण्ड +03 3३2२ 
अन्विसा भारतीय ॥34 8 
अन्य 98 28 
कल 2,274 9 3000 
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विदेशी सहयोग नियमों (॥ छण) (00॥#णब्धणा5) 
के उद्योगवार विश्लेषण से पता चलना हे कि इलेक्टिकल्ज 
एव इलेक्टानिक्स (जिसमे टेला सचार भी शामिल है को कुल 
स्वाकृतिया का 2 प्रतिशत प्राप्त हुआ जिससे यह सकेत 
मिलता है कि इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ययी। 
इसके बाद ओद्योगिक मशानरा का नम्बर हे (55 प्रतिशत)। 
रसायन में बिदेशा विनियोग (उबरको को छोडकर) महत्त्व 
का दृष्टि से तीसरे नम्बर पर हं। कुल मिलाकर यह कहना 
उचित होगा कि प्राथमिकता क्षत्र को कुल स्वाकढियों का 
लगभग 70 प्रातशत प्राप्त हुआ। इसका तात्पर्य यह कि 
विदेशा विनिद्येग् स्वाकातया देश ये इस समय तिदेशा पूजी 
के बारे मं बत॒मान बातावरण के मोटे तोर पर अनुकूल थौं। 


विदेशी विनियोग स्वीकृतिया और वास्दविक अन्तर्प्रवाह 

993 का आद्योगिक नाति का घोषण्ण के परचात्‌ मारत 
में चिंदेशा पूता के अन्तप्रवाह में तेचा आया है। आर्थिक 
समीक्षा (१996 97) द्वाव उपलब्ध कराए गए अ'कडो के 
अनुसार ।99॥ 99 ओर 999 १७ के दौरान (देखिए तालिका 
5) कुल विदेशा विनियोग के रूप मे 739 अरब डालर प्राप्त 
किए गए सिसये से ७6 अरब डालर (3०7 प्रतिशत) प्रत्यक्ष 
विश विनियोग (90९८ किदयना एफ 5पष्याथा) के रूए 
पे थे ओर शेष 93 अरब डालर (67.3 प्रतिशत) पेटफोलियो 
विनियेग (700! ० ७१ ६॥शाएं के रूप मो इससे साफ 
जाहर है कि विदेशा क्रमों को प्र"यमिकता पेटफोलयो 


ड्डा 
'विनियोग के रूप में अधिक थी और प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग 
के रूप मे कहीं कप। इसके अतिरिक्त 46 अरब डालर के 
कुल प्रत्यक्ष विदेशों विनियोग मे से लगभग एक तिहाई 
(3.5 अप्ब डालर अनिवासी भारतीयों (२०१ ॥€हपथा। 
]08879) का योगदान था। अत विदेशा फर्मों का कुत्त 
विदेशी विनियोग के प्रवाह में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के 
रूप मे योगदाव केवल 20 प्रतिशत था) 
तालिका 5 वर्गानुसार विदेशी बिनियोग 


कंग्ेड यू एस. डालर 
प्रत्यक्त पोर्टफोलियो कुल 
विनियोग. बिनियोग 
499-92 0 08 758 
१997-93 34॥ 93 33 
993-94 620... उ93. आाऊउ 
4994-95 उाब. ऊाह.. 4595 
999-%6 233. 224. 4347 
जुल (99-97 से 7995-96).. 4558. 9988. 73996 
कुल का प्रटिशत 02.7) (6.3) (000) 
*अस्थाया 


झ्लोत आर्थिक सप्रीक्षा 996 97) से मजलित 

उदारेकरण को न्यातगो का अनुक्रिया के कारण विदेशा 
पोर्टफोलियो जिसमे विश्व जमा प्राप्तिया (00000 ९०७०४ 
(97/८०९०४) भा शामिल हैं के रूप में वितियोग करते के 
अधिक इच्छुक ये। इस प्रकार विदेशी सस्थानात्मक विनियोग 
(णथएया परन्नाप्पिप्रणाओं छ०णाथाएे और यूरो हिस्सा पूजी 
(&7०-७व्ण७) आदि में विनियोग जो 992 93 में 30 
करोड डालर था तेजी से बढकर 999 96 म 29 4 करोड 
डालर हो गयी। 

ठालिका 6 मे दिए गए आकडा से पता चलता हे कि 
995 के दौरान / !29 करोड डालर (37489 करोड रुपये) 
के प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग के प्रस्ताव स्वाकत किए गए 
जबकि १99 में यह राशि केबल 32.5 करोड डालर (739 
करोड़ रुपये) था। 99 स 996 के दोरान प्रत्यक्ष बिदेशा 
विनियोग (0 ६७ छिषयन प९ध्याशा( के रूप मे 296] 
करोड डालर (97777 कठग्रेड रुपये) के कूल प्रस्ताव को 
स्वांकति दो गयी जबकि इसके विरुद्ध पिछले पूरे दशक 
098] 90) के दौद़न केवल 0 अरब डाला (274 
करोड रुपये) के विदेशों विनियोग का स्व'कृति दा गया। 
इसमें सन्देह नहीं कि इन सब प्रस्तावा को वास्तनिक अत्तप्रवाहों 
(#०ए०े प्री ०७७) का रूप घारण करने मे समय लगता है 
यरन्तु ताप्लका 6 मे दिए गए आकडा से पता चलता है कि 
दुभाग्यवश, कुल स्व'कतिया के प्रतिशत के रूप ये वास्त-बक 
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अन्तर्प्रवाह 3 से 2 प्रतिशत के बीच रहे हैं। यह आकडा 
बहुत ही निम्न है। इसका मुख्य कारण देश मे राजनीतिक 
अस्थिरता की परिस्थिति है। 





तालिका 6 प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग वास्तविक 
बनाम स्वीकृतियां 

स्वीकृतियाँ. वास्तविक अन्तर्प्वाह कुल का 
करोड यूएस करोड़ यूएस प्रतिशत 

रुपये करोड़ रुपये. करोड 

डालर डालर 
99 739 325. 325 55... 475 
992 5256 ॥78]... 675 233 ॥25 
]993.._489 3558 786 574 ॥60 
॥994.._ 4359 4332. 2,972 958. 2॥9 
7995.. 37489. ॥245.. 6720. 200... 779 
996%* .. 2953 8367 5877. ॥600. _99 
कुल भ्रयया 29608 [848 5690. ॥88 





*सितप्बर 996 तक 
स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (१996 97) 

तालिका 7 मे दिए गए उद्योगवार आकड़ो से प्रत्यक्ष 
विदेशी विनियोग की स्वीकृतियों का पता चलता है। इनके 
अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग का लगभग 72 प्रतिशत 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों ((0009 ६९८०७) जैसे पावर, ईंघन 
धातुकर्म उद्योग बिजली का सामान साप्टवेयर, रसायन एव 
उर्वरक परिवहन औद्योगिक मशीनरी एवं टेली सचार मे 
लगा हुआ था। इसके विरुद्ध, विनियोग स्थीकृतियो का 28 
प्रतिशत गैर प्राथमिकता बाले क्षेत्रो अर्थात्‌ खाद्य ससाधन 
उद्योगों सेवा क्षेत्र और व्यापार, दवाइयो एवं औषधो आदि में 
लगा हुआ था। 

तालिका 7 विभिन क्षेत्रों का विदेशी स्वीकृत 

विनियोग में भाग 
(अगस्त 99] से जुलाई 997) 





उद्योग/क्षेत्र स्वीकृतियों स्वीकृत कुल विनियोग 
की संख्या विनियोग में भाग 
(करोड़ रुपये) (प्रतिशत) 
'क प्राथमिकता क्षेत्र 

पावर एवं ईंधव 242... 3269 255 
टेली संचार ख7.. 27370 283 
रसायन (उर्वरकों को छोड़कर) 53].. 8064 53 
परिवहन क्षेत्र 309... 802 62 

बिजली सयत्र (जिसमें 
साफ्टवेयर भी शामिल हैं) ॥38. 7566 59 
धातुकर्म उद्योग क्र. 7ऊ्व 56 
औद्योगिक भशीनरी उ6 47 व 


विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास 


उप योग 3049. 92,654 फ्म्ड 
ख गैर प्राथमिकता क्षेत्र 

सेवा क्षेत्र 428. 9%7 73 
खाद्य विधायन उद्योग 482. 7490 58 
होटल और पर्यटन 363... 2938 23 
वस्त्र उद्योग 325. 222 8 
कागज और गुद्दा 

(जिसमें कागज उत्पाद भी 

शामिल हैं) 63... 59 ]2 
किण्वन उद्योग उ8.. व04 09 
चीनी 6 ]00 08 
अन्य 209. 9959 78 
उप योग 3524. 5560 शाह 
कुल योग 6573 28 335 000 





यह बात बड़ी अजीब है कि औद्योगिक मशीनरी कुल 
स्वीकृत विनियोग का केवल 4 प्रतिशत थी। इस परिस्थिति 
की व्याख्या करते हुए औद्योगिक विकास अध्ययन सस्थान ने 
यह उल्लेख किया पूजी वस्तु क्षेत्र के लिए सीमा शुल्कों मे 
तीव्र कटौती के कारण विदेशी विनियोक्ता भारत को मशीनरी 
का निर्यात करना अपैक्षाकृत अधिक लाभदायक समझते होगे 
इसकी बजाए कि देश मे मशीनरी का निर्माण किया जाए। 
यह भी देखा गया है कि इस क्षेत्र की ओर तकनीकी सहयोगों 
(ए्ताग्राप्य ००॥७०वर/०७) मे भी अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया। 

किन्तु ये आकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। आर्थिक 
समीक्षा (996 97) मे यह अनुमान लगाया गया कि प्रत्यक्ष 
विदेशी विनियोग (0॥6० णिशट्ञा 09९507थ0 की अगस्त 
99) से अक्टूबर 996 के दौरान प्राप्त स्वीकृतियों में 
उपभोग वस्तु क्षेत्र का भाग 53 प्रतिशत और पूजी वस्तुओ 
एवं मशीनरी का 3 प्रतिशत और आधार सरचना ([ग8 
आएलणा«) का 49 प्रतिशत था। इससे यह आभास होता 
है कि उपभोग वस्तु क्षेत्र का भाग सापेक्षत छोटा था परन्तु 
वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण यह हे कि चाहे 
खाद्य विधायन (7000 |970०<5»एह) का कुल स्वीकृत 
विनियोग मे भाग केवल 6 5 प्रतिशत था अर्थात्‌ 7500 करोड 
रुपये किन्तु केवल कोका कोला को 2700 करोड़ रुपये और 
पेप्सी को 000 करोड रुपये के विनियोग की स्वीकृति दी 
गयी। अत साफ्ट ड्रिक मे ये दोनो भीमका्य फर्मे उदारीकरण 
के पश्चात्‌ बाजार पर छा गयीं। चूंकि बहुत सी उपभोग बस 
कम्पनिया नियत्रक कम्पनिया (प्र06 ए8 ०णाए80॥९9) और 
अनुषगी कम्पनिया (5०७४0/8765) स्थापित कर रही हैं औः 
इनमें विनियोग को स्वीकृत विनियोग (#॥४०४८५ ्रश्च्श 


विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास 


7०0 में शामिल नहों किया जाता, स्वीकत बिनियोग के 
आकडे इन कम्पनियों कौ बाजार परिस्थितियों को प्रभावित 
करने को शक्ति का अल्पानुमान हैं। उदाहरणार्थ हिन्दुस्ताव 
लाबर ने हाल ही मे बहुत सी भारतीय कम्पनियों को अपने 
स्वामित्वाघीन कर लिया है (ब्रुक बाड लिप्टन) टाटा, आयल 
पिल्स और कई अन्य फर्मों को मिलाकर यूनीलीवर नाम को 
एक अयुषगी फर्म ($तढ9) कायम कर दी है। चूँकि 
अनु्षगियो मे विनियोग को स्वीकत विनियोग मे शामिल नहीं 
किया जाता ये आकडे इस फर्म की भारतीय बाजार ढाचे को 
प्रभावित करने की शक्ति का पूर्ण अनुमान नहीं हैं। 


स्वीकृतियों का आकार विदरण (5० 0फ79०0००) 

चूंकि अधिकतर स्वीकतिया पाषर एव ईंघन और आघार 
सारचता शेत्रे मे थीं इससे विनियोग स्वीकठियो का आकार 
बढ गया। उदाहरणार्थ 39 प्रस्ताव (कुल का 06 प्रतिशत) 
जे 500 करोड रुपये से अधिक की अभिसीमा में थे, कुल 
स्वीकत विनियोग के 34 प्रतिशत के लिए हैं) यदि हम इसमे 
वे सभी प्रस्ताव भी जोड दे जो 00 कपरेड झपये स अधिक 
हैं वो ये कुल स्वीकत विनियोग के 74 प्रतिशत तक पहुच 
जदे हैं। अत बिदेशी विनियोग मे बडे आकार वाले विनियोग 
प्रस्तावों का प्रभुत्व रहेगा और विद्शी सहयोगो की सफलता 
बडे अगकार बाले प्रस्तायों से आकी जाएगी। 


विदेशी स्वामित्व कौ सीमा 


विदेशी विनिमय विनियमन काजूत (#00झ फिलाआा26 
रि४५|४७०ा #६) के आधान, विदेशियो को हिस्सा पूजी 
स्वामित्व 40 प्रतिशत तक रखने की इजाजत था और इसने 
बिदेशा फर्मों का प्रधान स्थान प्राप्त करने के विछद्ध प्रतिरोधक 
का कार्य कया। 99] कौ ओद्योगिक नीति की घोषणा के 
पश्च'्त्‌ विदेशों कम्पनियों को स्वचालित स्वाकति (#एॉ० 
70800 899०५) के रूप मे 5] प्रतिशत तक बहुसख्य भाग 
की इजाजत दे दा गयी परन्तु इस सीमा को बढाकर जनवरी 
997 में 74 प्रतिशत कर दिया गया ओर प्रवास्ली घारतीयो 
(05०॥ २६5पश(80/905) के लिए यह सीमा ]00 प्रतिशत 
कर दी गबी। सरकार उच्च तकतालाजी ओर निर्यावोन्मुख 
विदेशी कम्मनियों मे 00 प्रतिशत स्वामित्व की इजाजत दे 
सकतो थी। 
तालिका 8 मे दिए गए आकडो से पता चलवा है कि 
(0) उदारीकरण से पूर्व 98 83 के दौरान विदेशी 
स्वामित्व का विवरण अत्यधिक 40 प्रतिशत वक के पश्ष मे 
था। कूल स्वामित्व का 89 प्रतिशत ऐसा फर्मों के पास था 
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जिनका हिस्सा पूजी मे भाग 40 प्रतिशत से कम था। 

(४ उदासैकरण के पश्चात्‌ 00 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व 
बालो कम्पनियों का भाग अनुषगी कम्पनियों मे 33 प्रतिशत 
था। 40 प्रतिशत से कम स्वामित्व वाली अनुषगी कम्पनियों 
का भाग गिरकर 5 प्रतिशक हो गया और 40 से 999 
प्रतिशव की अभिसीमा का भाग उन्तत होकर 52 प्रतिशत हो 
गया) अत विदेशी अनुषंगियो (7008४ 500508065) के 
स्वामित्व ढाचे मे सरचतात्मक भरिवर्दव हुआ है बहुसख्य 
स्वामित्व (50 प्रतिशत से अधिक) वाली कम्श्नियो का भाग 
कुल का 56 प्रतिशत था। 

तालिका 8 विदेशों भाग के अनुसार स्वीकृत 

विनियोग का बितरण 





विदेशी पाग स्वीकृतियों. स्वीकृत कुल का 
कौ संख्या. राशि प्रतिशत 
(करैड रुपये) 
के 98] से 985 
25 प्रतिशत से कम 79 264 32. 
25 से 40 प्रतिशत १60 683 फ्रा 
40 से 50 प्रतिशत 9 06 49 
50 से 74 प्रतिशव 22 2 53 
74 से 999 प्रतिशत 5 04 02 
00 प्रतिशत 2 कब 06 
कुल या श83 4000 
ख अगस्त 99] से मई 997 
25 प्रतिशाव से कम णा 49463 47 
25 से 40 प्रतिशह 689... 30548.5 १0] 
40 से 50 प्रतिशत 4746.. 30589 29 
59 से 74 प्रतिशत ॥28.._ 449095 44 
25 से १५१ प्रष्टिशत, 5 १260७ ६9 
00 प्रतिशत 800... 343343.2 328 
कुल 6,037 045 80.2 3000 


ली... 30 अल आम :423+29%422:2::/<<- टी कि0/< 

वित्तीय और तकनीकी सहयोग (शाबतत्रा ब्रा 
उश्कबात्था (00890750075) 

विदेशा सहयोग दो प्रकार के हैं. () तकन'की स्वीकविया 
जिनसे तकनालाजी के लिए भुगवाव करना पडता है और (ता) 
वित्ताय सहयोग जिनमें क्रिस बर्तमाव या नई फर्म कौ 
हिस्सा पूजी के लिए भुग्रतान करना पडता है। 600 करोड 
रुपये तक उद्योग यज्नलय विदेशों विनियोग प्रोन्नति बोड 
(#शचझा ]्रर्ज्ञाधा श्रण्रणाणा 8097) के पफमर्श 
पर स्वाकति प्रदान करता है परन्तु इस सामा से बड़े प्रोजेक्ट 
विदेशों वितियोग पर मत्रामइल समिति (ए#ल टणा 
77 पर६९ 0 कणशछ्ञा [89९5७॥९॥) स्वीकति देती है। 
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तालिका 9 वित्तीय और तकनीकी सहयोग 





यर्ष स्वीकृत सड॒योगों कौ संख्या वित्तीय स्वीकृत 

“7 फ्ेत्तीय. तकनीकी कुल सहयोग विजियोग 

का घतिरात 
भाग 

987 85 688 2740 3428 20]. 3747 
986 90 ]54 2853 4007 288 8994 
399] 289. 6]. 959 306 524 
4992 छ2.. 828. 520 कड5॒ ३879 
3993 उ85.. 6. 66 532. 8862 
॥994 ]062. 7922. 85% ह3 ]49 
995 5. 92. 259 580. 3200 
996 559.. कक्ष 239. 67. 3650 
4997 (जुलाई तक) 98 आ 4289 72. 32740 
99] जुलाई 9976 660 5069 729 56 8 ] 28 425 





ज्लोत भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय 
तालिका 9 मे दिए गए आकडो से पता चलता है कि 


(0) 98। 85 के दौरान वित्तीय सहयोग केवल 20 ] प्रतिशत 
थे परन्तु 999 97 के ठौरान ये तेजी के बढकर 568 
प्रतिशत हो गए। 

(/) स्वीकृति की राशि भी जो 985 90 के दौरान 899 
करोड रुपये थी तेजी से बढकर 99] 97 के दौरान 
28 425 करोड रुपये हो गयी। 
देशानुसार विदेशी विनियोग स्वीकृतिया 

तालिका ।0 992 से 996 के दौरान देशानुसार 








स्वीकृत विदेशी विनियोग 

करोड रुपये. कुल का प्रतिशत 
| सयुक्‍त राय अपेरिका 25292 260 
2्यूके 5.29 54 
4 प्रवास भारतीय 48.507 494 
4 मारिशस 4802 49 
5 जापान 4270 ब्व 
€ हछाटत बह 4उ 
7 जप़नी 3708 38 
# आस्ट्रेलिया 2,834 29 
9 नीटरलण्डस ५०) शत 
॥ धालैण्ड 2826 25 
॥ सिगापुर 4704 ड़ 
42 सतेशिया 4536 46 
23 चौन 684 कप 
4 अन्य 9 243 498 
कुल 97 02 400 0 





“कट जक्तव कस्वव वेक द्वात अ्त्ासा भातायों के स्वफृत विश 
वितियोप की ॥36)3 क्येट रुपये की राशि को उत्ोेग सवालब हारा 
स्वीकृत राशियो के साथ जोट लिया गया है 

स्नोत रिजर्त बैंक आफ “ण्डिया करेन्सी एवं वित्त की रिपोर्ट 
(7996-97) 


विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास 


जाहिर है कि उदारीकरण के बाद के काल म तकनौक॑ 
स्वीकतियो से वित्तोय स्वीकृतियो कौ ओर परिवतन हुआ ह 
किन्तु सरकार अधिक विदेशी विनियोग को पहले की अपेक्ष 
आकर्षित करने मे सफल हुइट है। 

992 से 996 के दांरन स्वीक्त विदेशी विनियोग के 
देशानुसार आक्डों से पता चलता है कि सयुम्त राज्य अमेरिका 
का कुल विनियोग म॑ योगदान 260 प्रतिशत यू के 54 
प्रतिशत मांग्रैशस 49 प्रतिशत जापान 44 प्रतिशन आर 
इस्राईल का 43 प्रतिशत था। अत इन पाच देशो ने कुल 
विनियोग में 45 प्रतिशत योगटान किया। वास्तव मे मोरीशस 
एक कर-आश्रय (१४६ $॥0॥6॥) होने के कारण अन्य विकसित 
देशो के विनियोक्ताआ के लिए एक मार्ग ह॑ं जिससे वे कुछ 
कर बचा सकते ह। परन्तु प्रवासी भारतीया का योगदान 
9 प्रतिशत हैं। रिजर्य बक की करेन्सी आर वित्त रिपोर्ट 
(996 97) ने सकेत दिया ह॑ कि इसमे रिर्जव बंक द्वाग 
स्वीकृत विनियोग को शामिल नही किया गया। इस रिपोर्ट के 
अनुसार 992 से 996 की 5 वर्षीय अवधि मे प्रवास 
भारतीयो के स्वीकृत विनियोग की राशि 8507 करोड रुपये 
थी। इससे पता चलता है फ्रि रिजर्व बक के आकडो मे 
3 633 करोड रुपये की राशि शामिल नही की गयी क्योकि 
इसमें केवल 4 874 करोड रुपये ही दिखाए गए है। यदि इस 
राशि को शामिल कर लिया जाए, तो यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि प्रवासी भारतीयों का कुल स्वीकत विनियोग मे भाग 
9] प्रतिशत था। अत प्रयासी भारतीय (0२७) दूसरा 
सबसे उत्तम स्रोत है जिसका भारत को विदोहन करना चाहिए. 
क्योकि इसके साथ कोई राजनीतिक शर्तें भी जुडी हुईं नहां 
है। प्रवासी भारतीय तकनालाजी हस्तावरण (७७॥००ह५ 
गृषशाहक्ष) भी कर सकते ह क्याकि विकसित देशा मे स्थित 
होने के कारण थे अद्यतन तकमालातियो से अधिक परिय्रित 
रह 
स्वामित्वान्दरण और विदेशी विनियोगो का कार्यान्वयन 

ऐसा प्रतीत होता ह॑ कि भारताय उद्यमकत्ता अपनी 
सौदा शक्ति खो बंठे ह आर बहुराष्ट्रीय निगम विख्यात श्रडा 
का स्वामित्व अपने आधीन करते चले जा रहे ह। रस प्रात 
पर बल देना आवश्यक है कि स्वामित्वान्तरण (96०५०) 
से नई उत्पादन सामर्थ्य मे वृद्धि नहीं होती। इसके विरद्ध, 
इनके कारण विदेशी मुद्रा का अधिक बहिंगमन होता ह। 
विदेशी सहयोगो में बेहत्तर तकनॉलावी का हस्तातरण मुख्य 
कारण नहा था। 


हाल ही मे हुए कुछ स्वामित्वान्तरण 


-आई सी आई (यू के) ने एशियन पेटस के 
स्वामित्वान्तरण कय प्रयास क्या। 


विदेशी सहायता और भारत का आर्थिक विकास 


-हिन्दुस्ताव लीवर ने टोमको का स्वामित्व अपने हाथ 
में लिया। 

--प्रीमियेर आयेशेबाइल ने अपने दो प्लान्ट पीजीओ 
(ए0॥82०/) की स्वामित्वान्तरित किए। 

लैक्मे ग्रैंड एक 50. 50 के आधार पर स्थापत 
सयुक्त् उद्यम द्वारा लीवर को सौंगे यए। 

--थे वी एस सुजुकी ने हीगे हाडा का स्वामित्वान्तरण 
किया। 

>ज्लर्पूल ने टी वी एस ब्लगूल का स्वामित्व अपने 
हाथ मे लिया। 

--सुजुर्की ने मारुत्ति उद्योग मे बहुसख्य नियत्रण अपने 
हाथ भे लेने का प्रयास किया। 

-द्रिफस्टोर ने ए झी सी के साथ सकता उदप (७7७ 
५६॥॥०९) में अपना भाग 5 से 74 प्रतिशत तक बढाया। 

>बाश एण्ड लाम्ब ने भारतीय उद्यम मे अपना भाग 69 
प्रतिशव करने का प्रयास किया। 

>हैमकल ने अपना भाग 70 प्रतिशत किया। 

-ब्लु स्टार को मोटरोला ब्लू स्टार और हयूलैट पैकर्ड 
इण्डिया से चाहर निकाला गया। 

-्री राम का भाग श्रीराम हाडा पावर मे कम कर दिया 
गंया। 

एक भारतीय साझादार यदि अपनी इकाइया हस्तातरित 
कर देता है तो उसके पास्त न ही तो पेसा रह जाता है और 
न ही बाजार तब! 


'बहुराष्ट्रीय निगम और निर्यात 

डा एस के गोयल द्वार किए गए हाल ही के एक 
अध्ययन से पता चला है कि 399 92 से 995 96 के 
दीपक 300 ख्रवसे बडो बहुराष्ट्रीय तिय्रमों द्वाएं अप्रनी 
विक्रम राशि का निर्यात 897 प्रतिशत से बढाकर 864 
अ्रतिशत किया गया जब कि इनकी आयात निर्भरता इसी 
अवधि के दौराव बढकर दुगुती हो यया अर्थात्‌ 686 प्रतिशत 
से 294 प्रतिशत। इसके नतीजे के तौर पर, ये कम्पत्रिया 
शुद्ध रूप मे विदेशी मुद्रा खोने वाली कम्पनियाँ बन गयों और 
270 करोड रुपये के सकारात्मक अतिरेक को बजाए इनका 
विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घादा 600 करोड रुपये हो गया। इसी 
प्रकार तकनालाजो ल्लाभाश, यात्रा आदि के लिए भी विदेशी 
मुद्रा मे तीर वद्धि होकर यह 20 करोड रुपये से बढकर 
500 करोड़ रुपये हो गयो। अत विदेशी विनियोग के आकार 
और निर्यात मे कोई प्रत्यक्ष और सकारात्मक सम्बन्ध नहीं है। 
इससे एक बात साफ़ हो जाती है कि यदि नियात बढ़ाना 
मुख्य उद्देश्य है तो विदेशों विनियोग अधिक चयवत्मक 
(0८०६८) होना चाहिए। 


245 
स्थॉक मार्किट और प्रत्यक्ष विदेश विनियोग 


स्टॉक भार्किट एक आदर्श सस्था है जिसके द्वार सुगम 
तरलता (5459 [4०॥0४9) उपलब्ध करा करके आप जनता 
को विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस 
प्रकार अर्थव्यवस्था में छिपा हुआ अतिरेक बाहर निकाला 
जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छी उदीयमान 
कम्पनियों के हिस्से स्टॉक मार्किट मे अनुसूचित होने चाहिए। 
979 और 980 के दशको के दौरान, बहुत से विश्वसनीय 
बहुराष्टीय तिगमो के पावती पत्र (998 शक गएए 89७) 
अनुसूचित किए गए। जनता को बहुराष्टीय फर्मों को सहायक 
फर्मों हरा हिस्से बेचने का उद्देश्य जनता से ताजा यूजी एकत्र 
करना नहीं हो सकता, बल्कि यह एक प्रकार की रणनीति पी 
'निरके द्वाए ऊपने विदेशी जरक (रकलाटुव एब्टल्व0े का 
विनियोग कम किए बिना विदेशी पूजी का अनुपात कम 
किया गया। 

उदारीकरण के बाद के काल मे यह नोति पलट दी गयी 
और बहु सो विदेशों कम्पनियों ने प्रथम अवसर प्राप्त करते 
ही हिस्सा पूजी मे अपना भाग बहुसख्य कर लिया। ऐसा 
करते समय अधिकतर विदेशी फर्मों ने स्टाक मार्किट का 
परिहार किया। बहुद्मष्टीय निगम स्टाक मार्किट को एक 
तरफ रखकर वर्तमान इकाइयो को स्थानीय लोगो को बेचते हैं 
और इस प्रकार सम्पूर्ण स्वामित्व चाली अनुधगी कम्पनिया 
(भ्र/०५ ०५४॥९4 ५४७६४।४४१९५) प्रोन्‍्नत करते हैं या जनक 
कम्पनी को सम्पूर्ण स्वामित्व बाली अनुषगी कप्पनी को कुछ 
विभाग/उत्पद हस्वावरिव कर देती हैं। 

तकनीकी सहयोगो (०ाणा८७ ००४७००४४०७) की 
संख्या जो 3995 में 982 थी गिरकर 996 में 744 हो गयी। 
शुद्ध रूप में तकगालाजोय सहयोगो को हस्तातरण उपायो 
द्वारा फर्मों की हिस्सा पू्जी खरीद कर वित्तीय सहयोगो में 
यरिवर्तित करने को प्रवृत्ति ययो गयी! १997 ओर 4995 के 
दौरान तकनालाजी के क्रय के लिए किए गए एकमुश्त 
भुगतान मे सात गुना से भो अधिक वृद्धि हुई और यह बहुत 
तेजी से ।99] मे 980 करोड रुपये से बढकर 7 98 करोड 
रुपये हो गया। ठालिका [॥ 

वालिका । तकनालाजी क्रय के लिए स्वोकृत 
'एकमुश्व भुगवान 





चर्ष करोड रुपये 
्ण 980 
उ992 य्ख्श 
4993 3690 
१४2 ॥ 2,300 
99 य98 
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विदेशी सहयोगों सम्बन्धी नीतियों का मूल्यांकन 

उदारीकरण के समर्थकों ने विदेशों सहयोगी निगमों द्वारा 
अधिकाधिक मात्रा में विनियोग को स्वीकृति देने के पक्ष में 
मुख्यत, ये तर्क दिए हैं--ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिन अब 
लद॒ गए हैं। विदेशी सहयोग द्वारा बहुराष्ट्रीय निगर्मों या उठके 
अनुषगियों द्वारा विनियोग का अर्थ उनकी दासता था। विश्व 
के प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में भारत के भाग की तुलना जब 
चोन, ब्राजील मैक्सिको आदि से को जाती है, तो यह पता 
चलता है कि भारत का भाग बहुत ही कम है। दूसरे, मारत 
में तकनालाजी हस्तातरण ठभी कियां जा सकता है यदि 
तकनीकी दृष्टि से उन्नत देश बहुराष्ट्रीय निगमो के माध्यम 
द्वारा अधिक प्रत्यक्ष विनियोग करें। इन लाभो से तो आलोचक 
भो इकार नहीं करते परन्तु वस्तु-म्थिति यह है कि प्रत्यक्ष 
विदेशी विनियोग के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनका प्रभाव 
जनकल्याण एव राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर गभीर रूप मे पड़ता है। 
इन पहलुओं पर गभारता से विचार करना होगा। 

'पहला, विदेशी विनियोग का 67 प्रतिशत भाग पोर्टफोलियो 
विनियोग (वित्तीय विनियोग) के रूप में है जो केवल हिस्सो 
के सद्टा-व्यापार को प्रोत्साहन देता है। विदेशी कम्पनियों को 
हिस्सा बाजार में व्यापार करते देने को स्वोकृति पर आतल्लोचको 
में प्रश्न-चित्ह लगाया है। इससे हिस्सा-बाजार में कृत्रिम 
तेजी उत्पन्त हुई है और 6 सितम्बर 994 को व्यम्बे स्टाक 
एक्मचेंज का संवेदनशील सूचक्ाक 4,50 टक पहुच गया। 
पहले भी जब हिस्सा-बाजार को तेजी का भडाफोड हुआ, तो 
हिस्सा-बाजार घडाम से नौचे गिर गया और लाखो छोटे 
हिस्सेदार जो इस बाजार में शीघ्र मुनाफा कमाने के उद्देश्य से 
दाखिल हुए थे, को भरी नुक्सान हुआ, परन्तु बड़े-बड़े 
हिस्सेदारों ने बाजार को अपने पक्ष मे घुमा कर करोड़ों रुपये 
'हथिया लिए। प्रतिभूति घोटाले में 5000 करोड रुपये हथियाने 
का अनुमान है आलोचकों का कहना है कि हम भले ही 
हिस्सा-बाजार में तेज पर अत्यधिक खुशा जाहिर करें परन्नु 
हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि हम ज्वालामुझी पर 
तो बैठे हुए नहीं हैं। 

दूसरे, प्रत्यक्ष विदेशों विनियोग द्वारा उच्च-मध्यम एवं 
समृद्ध वर्गों की आवश्यकताओं की तुध्टि की जा रही है और 
इस प्रकार इस बविनियेग का केन्द्र भारतीय अथव्यवस्था के 
8 करोड उपभोवना हैं। इस दृष्टि से, एक नयी उपभोक्ता 
सस्कृति पनप रही है जिसमें कोला, जैम, आइसक्रीम, तैयार 
स्वाद्यों और चिरस्थायो उपभोग वस्नुओ के उत्पादव पर बल 
दिया जा रहा है। परिणामत मादूरा-वस्नु क्षेत्र को एकदम 
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उपेक्षा को जा रही है। 980-8! और 992-93 के दौर 
चिसस्थायी उपभोग वस्तुओ के उत्पादन कौ वार्षिक औसद 
वृद्धि-दर 0 प्रतिशत थी, जबकि मजदूरी-वस्तुओं की 45 
प्रतिशत के निम्न स्तर पर ही रही। दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि उत्पादन द्वारा जन-कल्याण के लाभ को 
अपेक्षा उच्च-वर्गों की तुच्छ आवश्यकताओं को तुष्टि की जा 
रही है। इस दृष्टि से, बहुग्रप्ट्रीय निग्मों का आलू के चिप्सु 
वेफर, बेकरी उत्पादन, तैयार खाद्य-पदार्थों आदि में प्रवेश लघु 
स्तर उद्योगो में कार्यरत श्रम के विस्थापन का कारण बन गया 
है क्योंकि ये छोटी इकाइयां बहुराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध 
प्रतियोगिता मे टिक नहीं सकती और सिवाए बन्द करने फे 
इनके पास कोई चाद नहीं रह जाता। अत. उत्पादन एव 
रोजगार दोनों की दृष्टि से, बहुताप्ट्राय निगम्मों के नरम क्षेत्रों 
में अप्रतिबन्धित प्रवेश के भयानक परिणाम ही हैं। 

तीसरे, भारत में क्या गया पोटफोलियों विनियोग एक 
प्रकार की धुब्घ मुद्रा (0 70०) है जो यदि बाजार से 
कोई प्रतिकूल संकेत मिलता है, तो फौरन पलायन कर सकता 
है। अत पोर्टफोलियो विनियोग को अपने विकास में एक 
स्थिर कारणतत्त्व मान लेना भूल होगी। 

चौथे, प्रत्यल विदेशी विनियोग के भारी अन्नर्प्रवाह से, 
विशेषकर वित्तोय क्षेत्र में, हमारे विदेशों मुद्रा रिजर्व बढ़ 
जाएंगे जिनके आधार पर देशीय मुद्रा-सभरण का विस्टार 
होगा। इस प्रक्रिया में कौमतो की स्फीतिकारी प्रवृत्ति को बल 
प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त देश में एक बहुत बड़ा गैर-बैंकिग 
वित्तोय एवं अत्वर्वती क्षेत्र पनप रहा है जिसमे विदेशी वित्तीय 
कम्पनियां और पारस्परिक निधिया भी शामिल हो सकती है। 
यदि इस क्षेत्र का तेजी से विकास होता है जैसा कि भारत में 
हो रहा है, ठो इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 
द्वाय मौद्विक प्रवन्‍्ध का कोई भी कदम प्रभावहीन बन जाएगा। 

चाँचवें, बहुराष्ट्रीय तिगम भारतीय कम्पनियों में प्रवेश के 
पश्चात्‌ इनमें अपनी हिस्सा-पूजी बढाती जाती हैं और इस 
प्रकार वे भारतीय कम्पनियों को निगलकर अपना आधिपत्व 
स्थापित कर लेती हैं। इस प्रकार बहुत-सी भारतीय कम्पनियों 
चर बहुराष्ट्रीय नियर्मो ने अपना कब्जा जमा लिया है और 
निगम क्षेत्र के भारतीयक्रण की जो प्रक्रिया जवाहरलाल 
नेहरू ने आरम की थी पूर्णदया उलट दी गयी है। इससे 
भारतीय निजी क्षेत्र को भारी झटका मिला है। यही कारण है 
कि भारत के बडे उद्योगपतियों ने बाम्वे क्लब या 
अखिल-भारतीय विनिर्मादा सघ में सरकार की उन भेदभावपूर्ण 
नीतियों के खिलाफ आवाज उठायी जिलके द्वारा विदेशी पूँजी 
को देशी यूजी की कौमत पर आूषिक क्या जा रहा है। 
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हाल हो में यह तथ्य उभर कर सामने आग है कि बहुत 
से बहुग्रष्टीव निगमो ने पूर्ण स्वामित्वाधीन (00%) अनुषगी 
मार्ग (५750५ 7०006) के आधार पर भारत में अपने 
व्यापार का विस्तार करने का फैसला किया है) यह बर्तमान 
स्थापित एवं अनुसूचित अनुषगी कम्पनियों की कौमत पर 
किया जा रहा है। इस प्रकार हजारो भारतोय अल्पसख्यक 
हिस्सेदार जो इन कम्पतियो (साझे उद्यमों) से सम्बन्धित थे 
ऐसा महसूक्ष करते हैं कि उनके साथ घोखा हुआ है। पिछले 
कुछ ब्षों में अधिकतर बहुराष्टीय निगमों ने इन अनुषगी 
कम्पनियों में प्रचलित बाजार कीमतो की तुलना मे भारी बट्टे 
(0/800१७७) के आघार पर अपनी हिस्सा पूजी बढा ली। 
इसके लिए उन्होंने कम्पनियों से हिस्सो के प्राथमिकतापूर्ण 
आबेटन (एलटशाएको शी ०७०) की माग की और बदले 
मे बहुराष्टीय तिगमो ने यह आश्वासन दिया कि वे इनके 
लिए नया पूजी लाएंगे और इनमे अद्यतन तकनालाजी और 
विक्रव कौशल प्रयोग में लाएंगे! साथ ही व॑ भारतीय सम्बद्ध 
कम्पनी (00॥9 ४#॥98) को अन्तर्रष्ट्रीय दृष्टि से अधिक 
प्रहिस्पर्द्ध बनाने में सहायता देंगे और इसकी वृद्धि दर को 
त्वरित करंगे। भारतीय सम्बद्ध फ्रमों को अपने कार्यक्षेत्र से 
बाहर रखने की चाल ने भारतीय हितो पर गहरी चोट की है 
पान्तु इससे भी गभीर बात यह है कि अधिक आकर्षक और 
लाभदायक व्यापार को तो पूर्णस्वामित्द'चीन एव नव स्थापित 
अतुषगी कम्पनियों में हस्तातरित कर दिया यया है। अत पूर्ण 
स्वामित्वाधीन अनुषगियो ($0७90/भा९७) और 54 प्रतिशत 
स्वामित्व बाली सम्बद्ध कम्पतियों के नीच हितों कौ टबकर 
हो गयी हैं परन्तु चुंकि बहुराष्ट्रीय निगपो ने सम्बद्ध कम्पनियों 
(#/पी॥॥॥8$) मे बहुसख्यक हिस्से प्राप्त कर लिए हैं भारतीय 
अल्पसख्यक विनियोक्ता क्िप्ती भी जवाबी कार्यवाही के 
लिए शक्तिहीन हो गया है। भारतीय उद्योगपति यह महसूस 
करते हैं कि यह नयी चाल दित दहाडे डाका है क्योंकि 
बहुणष्टीय निगम स्थापित ब्रैंड वालो वस्तुओ पर लाभ कमाना 
चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भारत में से बिदेशो मुद्रा 
निकास (07९५ ७89) की प्रक्रिया त्वरित होगी। परन्तु 
जिस हगण से बहुराष्टीय निममो ने मिट्टी के भाव (पाए 
४७७५ 0॥0८७) पर हिस्सों का प्राथमिकतापूर्ण आबटन प्राप्त 
किया, यह औद्योगिक नौदि (99) मे अनुज्ञामक धाराओं 
(?शागराइधाए८ 0|४४५८९३) का निर्लज्ज दुरुपयेग है। अत सरकार 
के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह पारतीय प्रतिभूति एव 
विनियमन बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक को इन कुरीठियो 
को फौरन बन्द कराने के लिए उपचारत्मक उपाय करने के 
लिए कहे। 
निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि जड्ा बहुप्ष्टीय 


श्द्ा 
नियमों ट्वाया पूजी अन्तर्प्रवाहों की इजाजत दी जानी चाहिए, 
परन्तु ऐसा भारतीय राष्ट्रीय हितो कौ कौमत पर करने की 
अनुगदि नहीं दी जानो चाहिए। अत सरकार को खुले द्वार 
की नीति को छोडकर चयवात्मक नीति अपनानी चाहिए! 


5 विभिन्‍न योजनाओं मे अधिकृत और 
प्रयुक्त विदेशी सहायता 


(छएाश३ग 0 80॥007560 490 एधवरा5९0 7 
(0९ ५५७४०ए5 20]995) 
ठालिका ॥2 में विदेशों सहायता के आकडे प्रस्तुत किए 
गए हैं। आकडो के अध्ययन से स्पष्ट है कि विदेशी सहायता 
को तीन श्रेणियों में दिघाजित किया गया है--(क) ऋण, (ख) 
अनुदान औए (ण) सार्डजनिया अधिनियण सहायता (ऐशणीा८ 
[89 8$5520८)। चौथी योजना के अन्त तक ] 922 
करोड रुपये की विदेशों सहायता का उपयोग किया गया, 
जिप्ममे से 72 प्रतिशत ऋण के रूप मे, 6 प्रतिशत अनुदान के 
रूष में और 22 प्रतिशत पी एल 480/665 के आधघीन 
सहायता के रूप में थे! परन्तु चौथी योजना के दौरान जैसे 
भरत खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो गया, पी 
एल 480/665 का कुल विदेशी सहायदा में अनुपात कय 
होकर केवल 9 प्रतिशत हो गया। पाचर्वीं योजना के दौरान 
यह और भी कम होकर केवल 3 प्रतिशत हो गया और 
3978 79 में 984 85 में यह शून्य था। किन्तु प्राची 
योजना मे कुल विदेशी सहायता मे अनुदान का भाग उन्नत 
होकर लगभग 35 प्रतिशत हो गया! चूँकि पी एल 480 665 
का विदेशी सहायता मे अनुपात गिर गया है इस कारण 
पाववीं योजना में ऋण का भाग लगभग 82 प्रतिशत हो गया। 
छठी योजना (980 8] से 984 85) के दौरान ऋण 
कुल विदेशों सहायता के लंगषग 84 प्रतिशत के समान थे 
अनुदान का भाग क्रम होकर 6 प्रतिशत रह गया। किन्तु 
परम रूप मे 0903 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का 
उपयोग किया गया। ध्यान देते योग्य नात यह है कि विदेशा 
सहायता का औसत वार्षिक उपयोग पाचर्वी योजना के दौरान 
4.5 करोड रुपये था जो छठी योजदा के दौरान और बढकर 
2,80 करोड रुपये हो गया। साठवीं योजना के दौग़व त्रिदेशी 
सहायता का औसव वार्षिक अन्तप्रगाह और बढकर 4540 
रुपये हो यया। 2990 92 और 7995 96 के दौरान, भारत ने 
57787 करोड रुपये की कुल विदेशों सहायता का उपयोग 
पकिया जिससे अनुदान का भाग केवल 8 ग्रतिशत था। जाहिए 
है कि विदेशी सहायता पर भारत को निर्भरता बढी है। यह 
एक शोचनौय विषय है क्योंकि इसके कारण विदेशी सहायता 
का ऋण भार भा बढता है। 





श्व विदेशी राह्ययता और भारत का आर्थिक विकास 
नालिया 2 विदेशी सहायता का उपयोग 
(करौष्ट रुपये) 
आण अनुदान भी एल कुस योग 
490/6/5 

ओभी योजता के अना पक 8572 १३६ शत ॥922 
(2) 60) (22 ]) (030) 
भाँपपी पोजना 4ग्र8 ]। 82 (4 
(॥974 75 से ॥977 78) (2 4) (4९) (0) (000) 
4778 79 रे ॥979 80 492॥ 5 250१9 
(75) (225) (॥00) 
छठी योजना 923 ॥780 09॥) 
(990 8] रो 984 85) (37) (63) (000) 
शागवाँ योजना 2020 2580 22700 
(99$ 86 रे 989 90) (6 6) 0.4) (000) 
790 9 और 995 १ बा 59 (१995 
(28) (82) (000) 





भोट 3 ग्रैवः में दिये गये आफ छुए या प्रतिशा हैं। 
झोत भारा रखा, आर्थिक समीक्षा 985 ॥€ और ॥996 97 


विदेशी सहायता की समूह-अगुसार प्रापि 
990 3) से ॥995-96 पे दशा) भारा थें पिभिन्त 
समूटों में फन्‍्सौरटियपम रादस्यों से कुल सहाया पा लगभग 
86 प्रीशा प्रापा रिया गया। यू एस एस आर या रूसी 
महासप और अन्य पूर्मी यूरोप थे समाजवादी देशों रो । 
प्रीशाय सटाया और अन्य सभी देशों से लगभग (3 ग्रीशा 
सह्ाया॥ प्राप्त थी गयी। (देश्पिए तालिया 3) 
चौथी योगा के आन्त ग्य यूएस ए, द्वारा विदेशी 

सहाया। में सबसे अधिय योगदा दिया गया परन्तु इसरे 
पश्गा[्‌ इसपर भाग गिरा गया और )72 80 से 984 85 
बी अपधि में यू एस ए, पा भाग गिरफ्र योएल 3 प्रतिशा हो 
गया। भिन्हु समग्र घाल (95 52 से 082 90 में यूएस 

ए, द्वार 640) प्रो” रुपये या मुल साया का (2 प्रीशा 
उपलब्ध पराया गया और पट अब भी प्रमुख सहाया। प्रदात 
फरो याहा देश है। अब यह अप्रत्यत रुप में पुर्वर्माण और 
पिगास पे अन्र्राष्ट्रीय बैच (00श॥7॥णावा छत: 0२० 

णाहआाएएाणा बाएं 005०0एए॥८॥--छ२0) और 
आरार्ष्ट्रीय विवास सस्था (शा भ्राणा। 0०६००काला 
/550०७ ॥0॥--0%) #ए सहाया। प्रदान घरों लगा है 
जिसया भाग बढयर खुल सहाया वा 52 प्रीशा (अर्थात्‌ 
]3 302 करोड़ रपये) हो गया है। जाहिर है कि भारा भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं अर्था[ आई बी आर डी आई डी ए आई 
एप एप और एशिया वियास बैक से सन्धि फरा याटैगा। 


जापा। और जर्मी महर) थी दृष्टि से इसप्रे माद ओ हैं 
और इसे पशयार यूरों था पम्बर है। 4900 )। और 
995 )6 जे दौरा] पिशा बैंग और आन्र्रप्ट्रीय पिवास 
संस्था ) कुल सहाया था 50% उपलब्ध पराया। इसे 
आररिया एशिया गिशास्त बैश) ॥] प्रीशा और जुटाया। 
आ अन्ार्रष्ट्रीय जित्त संस्थाओं था भाग बढार 6! प्रातशा 
हो गया। 

अधिकरण और उपयोग (#पत0॥4१00॥ ॥॥0॥ 
करात।$ भाशा) 


नालिशा 4.. सद्दाया अधिकरण और उपयोग 
करोड़ रुपये 

अपधिका . प्रयुवा प्रतिशा 

सहाया सहाया उपयोग 


रजत 


गाय 98$ रे आग तय 4) 3227 30१% 755 
जारी योजा (96 %). #7१2.. स्ू7एा 505 
4990 9] से 994 9 दबा). 5204 834 
995 96 और ॥996 97९ 20 २23 20॥3 287 
+अरथायी 

सोत रिजरईई बैंक ऑफ इणिए्या करेन्शी और दिश बी रिपोर्ट (990 9०7) 
शो रॉक एरं परियलित 


मार 985 ऐे अछा पड 40 227 यरोह़ रपये थी 
चजुल अधिरा राहाया। में से 30 206 फरोड़ रपये रा 
उपफेण (कण सण॥ उपयोण जो गएझ 755 प्रापिशर थी 
सातर्यी योजा) में परिरिशात बिगठ़ गयी और प्रतशा उपयोग 
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श्र49 
तालिका 3 : विदेशी सहायवा-देशानुसार उप्योय 
करोड़ रुपये 
चौथी योजना. पाँचर्वी योजना छठी योजगा. सादवीं योजना 
के अन्त तक... (974-78). 7978-79 और (9890-87 (9895-86... 3990-9] 
9979-89 से से और 
3984-85) 989-90).. 7994-96 
4 फत्सौरटियम सदस्य १09)8 (92) 4469 04)... 228 (89) 9893 (9)... 2032 (90 54238 (86) 
2 यूएस एस आर /रूसी महासघ 
और अन्य पूर्वी यूरोप के देश 869 0) ३३9 6) 57020) 278 ७2 3,08 (4) 484 () 
3 अन्य 335 (0). 226 00) 23 ७) 732 6) 4530 (6). 8263 (03) 
कुल 0.922 000) 6044 (00) 2569 (00) 0903 (0) 22700 (00) 63,985 (00) 
सहायता देते चाले पुरूष देश 
यूए्ए 532] (35) 292 (8) 64 3) 3099 8) 423 (2)... 323 (05) 
यूके 034 (9) 568 (9). 422 (6) 869 (8) 806 (4). 604 (25) 
जर्मनी 909 (8) 470 (8) खा 0) 650 (5) १,226 (5)... 4,237 (67) 
यूएस एस आर. 70 (७) 228 (3) 56 2) 28 8) 984 (4)... 467 (07) 
जापान 539 (3) 39 (0) 762 6) 462 ७) 2969 (9) १2605 (260) 
आई दी आरडी एज 786 (5)... 3786 00... 986 38). $882 ७3)... 3,202 (8) 505 (23 8) 
आईडी ए, 
एशियन पिकास दैंक 234 (0) ७882 (09) 





।.. कन्सौरटियम्म सदस्यों में आस्ट्रिया बैल्जिपम कम्रड, डेनपार्क, फ्रास पे. जर्मनी, इटली. जापान भोदरतैण्ड्स, स्वीडद यूके. यूएसए., 


आईंबी आरडी और आईडी ए, शामिल हैं। 


2. यूएसएस आए. और पूर्वो यूगेष के देशों में बलगोरिया, चेकोस्लौवाकिया, हगरी, पोलैण्ड, यूएसएप्न आए और यूणेस्लाबिया शामिल हैं। 
रूसी महासप (२४590 #20९790009) में रूस और स्ववत्र राज्यों का राष्ट्रणण्डल शामिल है। 
3. अन्य देशों में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, स्पेन, स्विट्जरलैंड ईतरक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का कोष 


एशियन विकास बैंक आदि शामिल हैं। 


स्लौत: आर्थिक समीक्षा (996-97) और पहले वरँ को समीक्षाओं से सकलित! 


गिरकर लगभग 5। प्रतिशत हो गया। परिस्थिति मे फिर 
सुधार हुआ है और 990 90 से १995-96 के बीच उपयोग 
का अनुपात फिर बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया। यह परिस्थिति 
सठोषजनक है और इसे बनाएं रखना चाहिए। इसमें सम्देह 
नहीं कि अधिकृत सहायता का उपयोग करते में कुछ समय 
तो लगेगा परन्तु इस अन्तराल को कम करते के लिए यदि 
कुछ पूर्व-प्रयास किया जाए और प्रशास्ननिक अड़चते कम 
कर दी जाए तो उपयोग की सीमा को उन्नत करना संभव है। 


6. आर्थिक विकाप्त पर विदेशी सहायता का 
प्रभाव 
विदेशी सहायता देश को उत्पादत क्षमता का किस सीमा 
तक विकास करने में सहायक हो सकठो है, यह विदेशी 
सहायता के विवेकपूर्ण उपयोग तथा प्रापक देश (६७एाथा६ 


८०००७) के प्रयास और कुछ बिनियोज्य साधनों (९5४७6 
7९509:६७) पर निर्भर करता है। विदेशी सहायत! बड़े पैमाने 
पर विकास संभावनाएं भी उत्पन्न करती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं 
के रूप में प्राप्त सहायता के परिणामस्वरूप पूँजी भिर्माण के 
लिए अन्तर्देशीय साधनों के मोचन में सहायता मिल सकतो 
है। अतः सहायता के प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान लगाना 
'कठित है। फल्नत: हम देश की उत्पादन क्षमता को चृद्धि में 
विदेशी सहायठा के योगदान के महत्त्व का विवेचन करोंगे। 
. विदेशी सहायता से विनियोग का स्तर उन्नत 
करने में सहायता मिली है--पहली योजना के आरंभ में 
वार्षिक विनियोग-दर राष्ट्रीय आय का 5 ग्रतिशव थी किन्तु 
यह बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गई। विनियोग में उक्त 
चृद्धि के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के विनियोग मे भी वृद्धि 
करनी पड़ी जो देश के साधनों के सामर्थ्य से बाहर थी। 


है 
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972-73 से ही देश विदेशी मुद्रा के भीषण संकट का 
सामना कर रहा हैं। विदेशी सहायता के अमाव में देश के 
लिए उक्त सकट से पार हो सकना करीब-करीब असभव 
धा। 

2. खाद्य कीमतों को स्थिर करने तथा कच्चे माल 
के आयात के लिए सहायता का उपयोग-प्रयुक्त कुल 
सहायता में से आधे से कुछ कम सहायता वस्तु या खाद्य के 
रूप में थी जिसके अधिकांश भाग का उपयोग खाद्यान्‍्त के 
आयात के लिए किया गया है। इम आयात ने स्ाद्यान की 
कीमतो को स्थिर करने में महत्त्वपूर्ण सहायता दी है और 
अकाल का सामना करने को क्षमता प्रदान की। सहायता का 
एक अश कच्चे माल और अतिरिक्त पुर्जों (5996 एथा5) के 
आयात के लिए जिनकी देश म कमी थी, प्रयुक्त किया गया 
है। इसके परिणामस्वरूप देश के उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 

3 सिंचाई और बिजली क्षमता के विस्तार के लिए 
सहायता का ठपयोग--देश की सिंचाई क्षमता का विस्तार 
करके विदेशी सहायता ने कृषि-उत्पादन की वृद्धि में बहुत 
अधिक योगदान दिया। डेरी और मत्स्यपालन के क्षेत्र मे 
उत्पादन तकनीकों के आघुनिकीकरण ()(००शा॥८4॥07) में 
विदेशी सहायता से लाभ हुआ है। विदेशी सहायना ने देश 
की बिजली क्षमता में भी काफी बुद्धि को है। यह सहायता 
विभिन्‍न खोते से प्राप्त हुई है। इसके कारण हमारा देश 
मशीनों और उपकरणों का आयात कर सका है जिनऊे प्रयोग 
से 950-5] में 23 लाख क्लिोवाट की स्थापित क्षमता 
(70503॥८0 ८४७०9९०॥(५) 99-92 तक बढ़कर 786 लाख 
'क्लिवाट हो गई। 

4 परिवहन, विशेषकर रेलवे के विकास के लिए 
सहायता-कुल प्रयुक्त सहायता का काफी बड़ा भाग अथात्‌ 
4 प्रतिशत परिवहन के बिकास पर व्यय हुआ जिसमे से 

अजेले रेलबे पर 2 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। इसके 
कारण प्रारंभिक वर्षों में रेलवे परिवहन को पुत्र स्थापित करने 
तथा रेल फे डिब्बों में वृद्धि करने और वर्द्धि परिवहन 
इन्जनो की मरम्मत आदि में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। 

5. इस्पात उद्योग के निर्माण के लिए सहायता का 

'उपयोग--विदेशी सहायता ने देश में इस्पात जैसे मूलमूत 
उद्योग की उत्पादन क्षमता का निर्माण करने का महत्त्वपूर्ण 
काय किया है। निर्माण उद्योग मे प्रयुक्त विदेशी सहायता का 
80 प्रतिशत से कुछ अधिऊ भाग इस्पात उद्योग की क्षमता के 
विस्तार और निमाण पर व्यय हुआ है। 95 के मुफाबले 
इस्पात उत्पादन दस गुना बढ़ गया है। इसके लिए आवश्यक 
विदेशी सहायता परिचमी जर्मनी, सोवियत रूस और यू के से 
प्राप्त की गया। 
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6. तकनीकी साधनों के विकास के लिए सहायता 
का उपयोग--विदेशी सहायता के कारण निम्नलिखित दीन 
उपायों में तकनीकी साधनों के विस्तार में सहायता मिली है 
(क) विशेषज्ञ सेवाओं (8/%९३ $८०४४॥८८५) की व्यवस्था करके 
(ए) भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर, तथा (ग) देश में 
नई शिक्षण गवेषण और प्रशिक्षण सम्याओं (२९६८श४०) 0 
प्रथा? ॥70005) कौ स्थापना करके या विद्यमात 
सस्थाओं का बिकाम करके। 


7. विदेशी सहायता की समस्याएं 

3. राजनीतिक दबाव-हमारी विदेशों सहायता प्राप्त 
करने के संबध मे बहुत-सी कठिनाइया एवं सीमाबन्यन हैं। 
इनमें से सबसे अधिक शोचनीय कटिनाई भारत का अन्य 
देशो, विशेषकर यूएस ए, पर भारों मात्रा में तथा लगातार 
निभर रहना है। देश के इतिहास में ऐसे कई अवसर आए हैं 
जब भारत सरकार अपनी आर्थिक एव राजनीतिक नीतियो में 
विदेशी दबाव के आधान निर्णय करती रही है। अमरीकी 
दबाव के आधीन कई निर्णय किए गए। उदाहरणार्थ पू्जी 
बस्तुओ पर बल देने की अपेक्षा उपभोग वस्तुओं पर बल देना, 
औद्योगिक विस्तार के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र पर अपेक्षाकृत 
अधिक विश्वास, सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओ के 
लिए विदेशी सहायता की मनाही, 966 में रुपये के अवमूल्यन 
के लिए अत्यधिक बल देना। भारत-पाक युद्ध के दौरान 
दिसम्बर 97 में सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में 
भारत पर दवाव डालने के लिए विदेशी सहायता बन्द करने 
की धमकी दी। इसी प्रकार यू एस ए, का सरकार ने 978 में 
यह निर्णय क्या कि वह तागपुर अणुशक्ति प्लान्ट के लिए 
न्यैप्टिक ईंधन देने का बचत पूरा नहीं करेगी। 

2 विदेशी सहायता और अनिश्चितता की समस्या- 
वास्तविक कौंठनाई एक अवींध के दौरान प्राप्त होने वाले 
विदेशी सहायता के स्वरूप और परिणाम की अनिश्चितता से 
उत्पन्न होती है। कुशल आयोजन के माग मे यह अनिश्चितना 
बाघक सिद्ध होती है। अत विदेशी सहायता से प्राप्त हो 
सकने वाले समावित साथनो का अग्रिम ज्ञान आवश्यक होता 
है। यदि दाता देश (00॥ण ००४४४7८७) पाच पाच वर्ष का 
अवधि के लिए सहायता के स्वरूप और परिमाण का निर्देश 
कर दें. तो आयोजन मे भारी सुविधा हो जाती है। अमेरिका ने 
अग्रिम चचन (॥०५४॥९८९४ ८णग्रागाध्रा शा) देने के सम्बन्ध 
में जो तथाकथित “तुत्यता प्रतियम” (१४8८0४8 प़गाथ[/<) 
प्रचलित किया है, उससे एक प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्त 
हो गईं। अत इस कारण न केवत एक नए प्रफार की 
अनिश्चितवा ही उत्पन्न हुई हैं अपितु एज सामा तक बनाव 
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और गलतफहमी उत्पन्न हुई। 
विदेशी सहायता का कुल और शुद्ध अर्न्धप्रवाह (रश 


शाी0५) 

यदि किसी अवधि-विशेष में प्राप्त कूल विद॒रित विदेशी 
सहायता मे से ऋण सेवा भार को घटा दे, तो शेष विदेशी 
सहायता का शुद्ध अन्तर्प्रवाह रह जाता है। यदि ऋण-सेवा 
भार का सचयी प्रभाव बढता जाए, तो अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिए कुल सहायहा का अपेक्षाकृत छोटा भाग उपलब्ध 
होता है। 

हालिका 75 विदेशी सहायता का अनन्‍्तर्प्रवाह 








(कूग्रेड़ रुपये) 
कुल प्राप्त ऋण-सेवा. सहायता का 
सहायता (न्याज भुगतान शुद्ध 

मिलाकर). अनन्‍्वर्प्रवाह 
985 86 से 22,699 2652 ॥0७7 
989-90 (000) (557) (६43) 
(000) 657) (६43) 
90- से 5504 39880 प्ण्ध 
99455 (0000) (768) 032) 
4995-96 7 023 32649 3526 
(6000)... (48. (॥489) 
996-97 980 प्रश्य5 छ5 
(००) (8 9) 6॥) 





औलोठ रिजर्व भैंक आफ़ इंडिया, कोन्सी और वित्त की रिपोर्ट (9956-97) 
तालिका 5 में दिए गए आकड़ो से पता चलता है कि 
सातवीं योजना (985-86 से 989-90) के दौराव 22,699 
करोड रुपये की कुल सहायता प्राप्त को गयो परन्तु योजना 
में 2,652 कर रुपये (अर्थात्‌ कुल का 55 7%) ऋण सेवा 
के लिए उपलब्ध कराये गये। इस्त प्रकार 0047 करोड 
रुपये (अर्थात कुल का 44.3 प्रतिशत) शुद्ध अन्तर्प्रवाह के 
रूप में शेष रह गए। 990 9 और 994 95 के पांच वर्षों 
के दौरान परिस्थिति बिगड गयी है जबकि 52,024 करोड़ 
रुपये को कूल प्राप्त सहायता मे से 23 प्रतिशत शुद्ध अन्तर्वाह 
के रूप में प्रयुक्त की गयी और शेष 77 प्रतिधव का प्रयोग 
ऋण-सेवा के लिए किया गया। कारण यह है कि 
साल दर साल सहायता लेते जाने से ऋण का सचयी भार 
बढ़ता जा रहा है। इस के परिणामस्वरूप 7995-96 में शुद्ध 
प्राप्त सहायता नकारात्मक हो गयी और 996-97 में समग्र 
प्राप्त सहायता ऋणभार के भुगतात्र मे ही इस्तेमाल हो गयी। 
यह स्थिति देश के लिए शोचनीय है। 
3 विदेशी सहायता को खपा सकने की समस्या-- 
विदेशों सहायता सम्बन्धी तीसरी समस्या बिकासशोल देश 


श्ठा 


द्वारा इसे खपा सकने की क्षमता है। किसी देश के उपयोग 
क्षमता (805०७॥४४ 0००५५) अनेक त्तत्वों पर निर्भर करती 
है। सहायता के अनुकूलदम उपयोग के लिए परियोजनाओं 
का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन आवश्यक है। बचत से देशो 
मे मूलत यूजी की कमी के कारण औद्योगिक विकास की 
गति अवरुद्ध नहों रहती अपितु उत्तम और सुविकर्सित 
परियोजनाओं की कमी के कारण बहुत-सी स्थितियों में 
आर्थिक विकास रुक जाता है यदि सहापता कार्यक्रमों का 
विशाल जनता से सीधा सबघ हो, (अर्थात्‌ कृषि, और सामुदायिक 
विकास कार्यक्रमों का) वो उनकी सफलता बहुत कुछ लोगे 
को मनोवृत्ति और सहयोग पर निर्भर रहेगी। कार्यान्वयन 
सबधी मशीनरी की सौमाओ का भी कमर महत्व नहीँ है। 

उपयोग क्षमता ((४7४०/॥४ घहध/$क०ण) को सीमित 
करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण कारण देश द्वारा वर्तमान मे लिए 
ऋृणो के भविष्य में पुगताव कर सकते की क्षमता है। ऋण 
की अदायगी की आसान शर्तों से अस्थाई रूप से हमारी 
अ्हायता का उपयोग करने की क्षमता का विस्तार हो सकता 
है किन्तु यह समस्या का सही समाधान नहीं है। जब तक 
देश 'डठान अबस्था' ([&८8 ० 5038०) तक नहीं पहुच 
पात, बडे परिमाण में आयात करने कौ इसकी आवश्यकता 
निरन्तर बढती जायेगी। इस ठघ्य को दृष्टि मे रखने पर कि 
देश ने विशाल निर्यात-क्षमता निर्माण नहीं की है समस्या 
और भी गभीर हो जाती है। अत भुगतान दायित्वों (२६98)- 
एाध्णा 00082800॥5) का बोझ और भी विषम हो जाता है। 

4 विदेशी सहायता के भुगतान का ऋण-भार--छठी 
योजना के (980-8॥ से 984-85) के दौरान कुल ऋण-सेवा 
भार 4809 करोड रुपये था जिसमें से 60 प्रतिशत ऋण परशेघन 
(#०तताश४ध०७) और 40 प्रतिशत ब्याज के रूप मे अदा 
किया गया। अधिकाधिक विदेशी सहायता लिए जाने का 
सचयी प्रभाव सातवीं योजना (985-86 से 989-90) के 
दौरान व्यक्त हुआ जब ऋण सेवा भार बढ़कर 2,652 
करोड रुपये हो गया। इसके बाद के पाच वर्षों (990-9] से 
(994-95) मे ऋण सेवा भार और तेजो से बढकर 39980 
करोड रुपये हो गया, जिसमे से 55 प्रतिशव ऋण परिशोधन 
और 45 प्रतिशत ब्याज के रूप में थे। 995 96 और 
4996-97 में ऋण सेवा भार 24494 करोड रुपये के उच्च 
स्तर पर पहुच गया। 

विदेशी सहायता के भुगतान का भार कम करने के लिए 
दोहरा प्रयास करना होगा। प्रथम, सहायता लेते समय भारत 
को उन देशो से संघिया करनी चाहिए जो ब्याज कौ कम दर 
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लेनी स्वीकार करें और ऋण-भुगतान को सुविधाजनक बनाने 
के लिए अपने व्यापार में उदारता की मीति अपनाने के लिए 
तैयार हों। दूसरे, विदेशी सहायता की मात्रा उत्तरोत्तर काल में 
कम करनी चाहिए। 

तालिका 6 : ऋण सेवा भुगतान 


करोड़ रुपये 

अण-परिशोधन स्याज कुल 

ऋण-सेवा 

भार 

छठी योजना 2906 49093 4809 
(980-8 से 984-85)... 604)... 094)... 6000) 
सातवीं योजना 7।66 5486 2652 
(985-86 से 989-90).. 6566)... ७३34)... 6000) 
990-9। से 994-95 सहा3... 809. 39980 
647. ७9. 6000) 

995-96 से 996-97* 4639 985. 24494 
698)... ७०2)... 0000) 





+अस्थायी 
स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेन्सी और वित्त की रिपोर्ट (996-97) 


से संकलित और परिकलित। 


विदेशी सहायता के प्रयोग के लिए सुझाव 

निम्नलिखित सुझावो पर कार्य करने से विदेशी सहायता 
के उपयोग मे उन्तति हो सकती है : 

(9 विदेशी सहायता के उपयोग को अनुकूलतम बनाने 
और इसमें लोचशीलता लाने के लिए यह आवश्यक है कि 
सहायता को प्रोग्रामो के साथ सम्बद्ध किया जाए, न कि 
विशेष प्रोजैक्टो के साथ। यदि कोई प्रोग्राम स्वीकार कर लिया 
जाता है, तो बाद मे इसमे शामिल किए जाने वाले प्रत्येक 
प्रोजेक्ट के बारे मे समझौता किया जा सकता है। इस प्रकार 
उपलब्ध विदेशी मुद्रा का उपयोग विभिन्‍न आर्थिक क्रियाओं 
में सभव हो सकता है। यदि बन्धन मुक्त सहायता ([॥००ा- 
77020 ४॥0) बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो, तो इससे वर्तमान 
औद्योगिक क्षमता का अधिक परिपूर्ण प्रयोग किया जा सकता 
है। न ही तो सहायता कुछ विशेष प्रोजैक्टों से बंधी होनी 
चाहिए और न ही सहायता प्रदान करने वाले देश से क्रय 
अनिवार्य होना चाहिए, अत- सहायता अधिकाधिक रूप में 
अबद्ध सहायता ((70०0 »09) होनी चाहिए, न की बद्ध 
सहायता। 

(४) सहायता सबधी समझौते लम्बे समय के लिए होने 

चाहिए। एक-एक वर्ष के समझौते करने से अनिश्चितता की 
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मात्रा बढ़ती है और इस प्रकार पूर्वायोजन (॥0१४आ००॥ 
एग्याएग) संभव नहीं हो पाता। इसमें सन्देह नहीं कि 
लोकतंत्रीय संसदीय प्रणाली वाले ऋणदाता देशों को इस 
प्रकार के समझौते करने में कठिनाइयां हो सकती हैं परसु 
इन्हें दूर करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य 
देश कन्सौरटियम बनाकर सहायता का वचन दे सकते हैं। 

(४#) जहाँ तक सभव हो सके तकनीकी सहायता के 
लिए भारत में तकनीकी सस्थान (॥८॥004| ॥900009) 
कायम किये जाने चाहिएं और विदेशो मे प्रशिक्षण के लिए 
भेजने के प्रोग्रामों को सीमित करना चाहिए। 

विदेशी सहायता की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली 
अड़चनों को दूर करने के लिए प्रशासनिक विधियो में सुधार 
करने चाहिए। इसके साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि 
आयात-प्रतिस्थापन उद्योगों (्राएणा ४7050/00ा ॥09$- 
॥725) को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएँ 
ताकि देश में आत्मनिर्भर एवं स्वयस्फूर्त अर्थव्यवस्था की 
स्थापना की जा सके। 


8. भारत का विदेशी ऋण और ऋण जाल 

देश में एक विवाद चल रहा है कि विदेशी ऋण के बारे 
में भारत की आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े उपलब्ध कराए 
जाते हैं, वे विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आकडों से 
काफी भिन्‍े हैं। इसी प्रकार विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों 
अर्थात्‌ आर्थिक सहयोग एवं विकास सगठन (0:8क्वाइ१0ा 
जि 8०णाणा< 0०-कथगाणा 2 96५४९०फाशधा) 
अन्तर्राष्ट्रीय परिशोधन बैंक, (छक्मा( 0क्षा7॥004 50006- 
॥॥०॥0 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त स्थान 
(आजा तीव्राशा।आ।/णा॥ गका॥06) द्वारा उपलब्ध कराए 
गए आकंडो को तुलमा' में झकमों क्पी आपक्ए हैं। ऋषा 
सम्बन्धी आंकड़ों में अन्तर का मुख्य कारण विभिन्‍न एजेन्सियो 
द्वारा अपनायी गयी परिभाषाओं में भिन्‍नता है। भारत सरकार 
और रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए आंकडो में काफी अन्तर है। 

ऋण सम्बन्धी आंकड़ो का युक्तिकरण करने के उद्देश्य 
से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी ऋण के आकडों 
से सम्बन्धित विशेष कार्यदल (789८ ००) और नीतिदल 
की स्थापना की। इस कार्य को निरपेक्ष रूप मे करने के 
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयास की सराहना करनी चाहिए 
क्योंकि इससे विदेशी ऋण की समस्या को पारदर्शी बनाया 
जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन के नवम्बर 992 
के परिशिष्ट में नीतिदल एवं कार्यदल की रिपोर्ट प्रकाशित 
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को गयी! 992 93 को आर्थिक समीक्षा मे घारतीय रिजर्व 
बैंक की कार्य पद्धति के आधार पर विरेशो ऋण सम्बन्धी 
आकडे प्रकाशित किए गए और इस प्रकार इन आकडो को 
एक वैज्ञानिक आधार पर प्रस्‍्तुत करने कौ-कार्यविधि तय की 
गयी। 


विदेशी ऋण का आकार (एद/00॥॥ श एचश्ताओ ऐश.) 
जांजिक एप मे जिदेसी ऋण! एक ऋण सेवा स्पवल्यी 
आकडो दिए गए हैं। 7988४ 89 के पहले के काल के आकंडे 
988 89 के घाद के काल के आकडो के साथ चुलनीय नहीं 
हैं। 988 89 से पूर्व इन आकडो मे क्रेबल मध्यम और 
दीर्घकालीन ऋणो को शामिल किया गया और अल्पकालीन 
ऋण इनसे बाहर रखे गए। आलोचको का मत है कि ऋणों 
का भुगतान अल्पकाल मे करना पडे ते क्या वे ऋण नहीं 
रहते। अत तर्क का तकाजा है कि इने ऋणों को शामिल 
करना चाहिए क्योंकि ये अन्तर्राष्टीय दायित्व (0779 
॥0णा॥ 0०७॥९क्षाणा$) हैं और दीर्घकालीन ऋणो को भांति 
देश को इन ऋणो पर भी ब्याज देना पडता है! अत कार्यदल 
ने कुल विदेशी ऋण के अनुमान में अल्पकालीव ऋणो को 
शामिल करने का निर्णय किया। दूसो अनिवास्री भारतीयों 
([४०॥ २९६॥४९७६ ॥069)$) की जमा को भी इसमें शामिल 
नहीं किया गया। चूंकि इस जमा का भुगतान भी विदेशी मुद्रा 
से करना पड़ता है इसे भरी अन्य किसी भी प्रकार के विदेशी 
ऋण की तरह हो समझना चाहिए, विशेषकर उस परिस्थिति 
मे जब इन पर 00 करोड डालर का ब्याज रूपी भार भी 
है। 
आर्थिक समीक्षा (992 93) ने अल्पकालीव ऋणो 
और अनिवासी भारतीयों को जमाशशियों को शामिल करके 
विदेशी ऋण की स्थिति को अधिक जास्तविक रूप म प्रस्तुत 
किया। 980 8 मे भारत का विदेशो ऋण जिसमे अनिवासी 
भारतीयों की जमा राशिया और अल्पकालीन ऋण शामिल 
नहों थे 9470 करोड रुपये था और यह 985 86 तक 
बढ़कर 4596 करोड़ रुपये हो सया चरन्तु भारतीय रिजर्व 
बैंक के कार्यदल द्वार प्रस्तावित सशोधित परिभाषा के आधार 
पर विदेशा ऋण का पु वर्गीकरण करने पर 988 89 मे 
यह ऋण 84492 करोड़ रुपये हो गधा और यह आकडा 
बढ़कर 990 9] मे ]30 278 करोड रुपये और फिर बहुत 
तेजी से बढ़कर 7992 93 मे 2,807.6 करोड उुपये पर 
'घहुच गया। 994 95 मे विदेशी ऋण 3 ]]685 करोड 
रुपये ओर ॥995 96 मे 3 75435 करोड़ रुपये हो गय्य। 
विदशों ऋण के सशोधित अनुमान थे अनिवासी भारतीयों 
और विदेशी मुद्रा (बैंक एवं अन्य) जप्नाराशिया (_डछालइए 
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ऋण ऋण सेवा, 

विदेशी ऋण पझकल देशीय चालू प्राप्तियों 

करोड़ कप ये... अरब उत्पाद का के प्रतिशत 

अमरीकी डालर ग्रतिशव के रूप में 
4980-8] १9470 2350 छा प्र 
985 86 4596] 335 व74 367 
वक्क् भरा... वकठाड फ़ज्ा 285 ३09 
१990-9 6330॥ 83 80 304 353 
9-9. झ290... 828... 40 302 
3992-93 283746 9002 398 २86 
3993 94. 294१6 92.69 35.9 269 
4994-95... 377685 छ्र्छ 327 225 
995 96 उ5435 92-20 287 243 
996-9... 32849 9.38 260 254 


स्रोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (997 98) और पहले 
के आँका 


एप्तव०७ (890८ छ्ा0 0007) 069055) जो पहले शामिल 
नहीं को जर्त अब शामिल कर ली गयी हैं। चूंकि ये राशिया 
काफी बडी हैं ये कुल ऋण का लगभग [2 से 43 प्रतिशत 
हैं। 

दूसरे, पहले अनुमानो मे रक्षा ऋण (00क्लाए९ तक 
शामिल नहीं किया जाता था क्‍योंकि इसके आकडे सरकार 
द्वाए उपलब्ध नहों कराए जाते थे। सशोधित अनुमानों मे रक्षा 
ऋण सम्बन्धी आकड़े शामिल कर लिए गए हैं। इसके 
अतिरिक्त सोवियत सघ को देय असैनिक ऋण (ए शा 
9७0 भी शामिल कर लिया गया है। विदेशी ऋण के इन 
आकडों को रुपया ऋण (09७४४ 060०0) के अन्तर्गत रखा 
गया। 

रिजर्व बैंक ने अल्पकाली३ ऋण के आकडो को ध्ी 
स्रशोधित कर दिया है और इनमे अनिवासी भारतीयों के 
एक वर्ष को परिपक्वदा (006 3६» ॥70३०४७) वाले ऋष 
और एक़ वर्ष की परिपक्व॒ता वाली ही विदेशी मुद्रा जया और 
छ मास कौ अवधि वाले व्यापार सम्बन्धी अल्पकालीन ऋण 
(5997 (या /0४9 शामिल किए गए हैं। ऋण के घर्गीकरण 
में किए गए स्रशोधनो के परिणामस्वरूप और अमिवासी 
अआरतीयो एव विदेशी मुद्रा जमा को शामिल करने के नतीजे 
के तौर यर ऋण-अनुमान अधिक व्यापक बन गए हैं। इसके 
बढ़ते हुए चिदेशी ऋण के रूप मे गुहयार्थ भी हैं। 

चूंकि विदेशी ऋण के आकडो को संशोधित कर दिया 
गया है इसलिए ऋण सेवा भार (एच इशण०७ एच९ा) 
के अनुमानों में भी वृद्धि हुई है। परिणामत सकल देशीय 
उत्पाद (ठ055 60ठारआट फ़०वा८0 के अनुपात के रूप मे 
विदेशों ऋण 99 92 में 4 % ओर 992 93 में 39 
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तालिका 8 भारत के विदेशी ऋण का वर्गोकरण 

करोड रुपये 
4990 9 499॥ 92 993 94 995 96 996 9 
। विदेशी सहायता 6764 ॥5 865 36 779 62072 66398 
दा6) (58) (7) 64) 607) 
(क) बहुपक्षीय 40386 68 262 82 99 98020 ॥04324 
(24 8) (70) (28 3) () (9) 
(ख) द्विपक्षीय 27378 47603 54580 63 992 62094 
| (68) (8 8) (8 8) (203) (89) 
2 अन्तर्णष्ट्रीय मुद्रा कोष 532 8934 ॥5 882 852 47]4 
७8॥) (5) (54) (26) (4) 
3 निर्यात उधार 8374 ॥248 ॥6307 8940 963 
67) (49) ७6) (60) 68) 
4 वाणिज्यिक उघार 9727 उड्या 38782 43 742 48542 
62॥) (4॥) (33) (39) 48) 
5 अनिवासी भारतीय एव 20030 27384 39729 37802 39969 
विदेशी मुद्रा जमा 623) (08) (637) (20) (22) 
6 रुपया ऋण* 2599 3956 3] 634 28॥50 2540 
(455) (026) (09) (89) 079 
7 कुल द्वीर्धधालीन ऋण 46 226 232.268 2.79 043 298 798 30496 
(897) ७8) (96 ॥) (947) ७26) 
8 अल्पकालीन ऋण 6775 20642 ॥375 6637 24853 
(003) (82) (39) 63) (4) 
9 कुल योग 7 + 8) 463007 25290 >9048 35435 328349 
(000) (000) (000) (0000) (000) 
40 सरकारी उधार 6493 0458 ॥2004 44/506 443479 
077) 2) (47) (449) (436) 
।। रियायती ऋण 74627 ] 4 245 ॥ 28724 43 74 40459 
(४58) (442) (६43) (456) (428) 





+ रूस के प्रति ऋण जो रुपयों के रूप में हैं और तिर्याव द्वारा अदा करता है। 
स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेन्सी और वित्त की रिपोर्ट (996 97) से सकलित एवं परिकलित। 


8% हो गया। इसी प्रकार चालू प्राप्तियो ((णाशा। 6 
८८७७9) (निर्यात जमा अदृश्य मदों) के प्रतिशत के रूप में 
ऋण सेवा भार 989 90 मे 309 प्रतिशत और ॥99॥ 92 
में 302 प्रतिशत आका गया। 

तालिका १8 मे विदेशी ऋण का वर्गाकरण किया गया 
है। इससे पता चलता है कि 996 97 मे विदेशी सहायता 
कुल ऋण के लगभग 5॥ प्रतिशत के समान थी-- 66 398 
करोड रुपये। इसमे बहुपक्षीय सहायता (शणप |बात्त्व बात) 
32 प्रतिशत और द्विपक्षीय सहायता (छागलवा 20) 9 
प्रतिशत थी। अस्तराष्टीय मुद्रा कोष द्वार ऋण केबल ]4 
प्रतिशत था। चाहे कुल रूप मे वाणिज्यिक उधार (एक 


7्रशलक 8070५॥08) जो 990 9 म॑ [9727 करोड 
रुपये था बढ़कर 996 97 में 48 572 करोड़ रुपये हो गया 
किन्तु सापेक्ष रूप मे यह 2 से 5 प्रतिशत कौ सीमा मे 
रहा। निर्यात उधार (छफणा ण्ता) जो 990 9 में 5] 
प्रतिशद था 996 97 में भी 58 प्रतिशत तक हो मामूली 
रूप में बढा। अनिवासी भारतीयों (४०8 72570207]70॥95) 
एव विदेशी मुद्रा जमा जो 990 9] म 20030 करोड थी 
बढकर 996 97 में 39969 करोड़ रुपये हो गयी परन्‍नु 
सापेक्ष रूप में यह 2 प्रतिशत के इद गिर्द ही रही। यह बात 
ध्यान देने योग्य हे कि वाणिज्यिक उधार पर अपेक्षाकृत 
अधिक ब्याज देना पडता ह और इसलिए इन के कारण 
ऋण सेवाभार (0650 5९४०९ ०0:6९) अधिक हो जाता 


विदेशी सहायता और भारंव का आर्थिक विकात 


है। यह बात अनिवासी भारतीयों की जमा के बे मे सत्य है 
कि जो एक प्रकार की क्षुब्ध मुद्रा (0 ॥70769) है और 
अनिवासी भारत मे वर्तमान ब्याज को ऊची दर का लाभ 
उठाश चहवे हैं क्योंकि विकसित देशो में ब्याज की दर चीची 
है। रुपया-ऋण (ए7७९० 0०७) जो 990-9॥ मे 2599 
करोड रुपये था, 996-97 मे 2540 करोड रुपये हो गया। 


है 
इस प्रकाा इस अवधि के दौरान यह 5.5 प्रतिशत से कम 


होकर 77 प्रतिशत हो गया। 
इन सभी अप को एक साथ लेकर यह कहा जा सकता 
है कि कुल दीर्घकालीन ऋण (08 (था 0600 में बढने 
की प्रवृत्ति 990-9 से !993 94 तक व्यक्त हुई और यह 
897 प्रतिशत से बढ कर 96 । प्रतिशत हो गया परन्तु इसके 
पश्चात्‌ इसका सापेक्ष अनुपात गिरकर 996 97 में 926 
प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अल्पफालीन ऋण 
(8॥04- 07 १७७/) मे गिरने कौ प्रवृत्ति पायी गयी और बह 
990 97 में !03 प्रतिशत से गिरकर !996 97 में 74 
प्रतिशत हो गया। 
विदेशी ऋण का मुख्य मांग सरकारी उधार के रूप में 
है जो 990-9 ये 4]4 प्रतिशत था और वह बढकर 
996-97 में 50 7 प्रतिशत हो गया। परन्तु इसका सराहनीय 
लक्षण यह है कि इस्रमे रियायती ऋण (एणा८८४शणाव 
40७) 990 9 मे 458 प्रतिशत था, और इसका अनुपात 
धोडा कम होकर 42 8 प्रतिशत हो गया। वस्तु स्थिति यह है 
कि विदेशी ऋण फा इतना खड़ा भाग कम ब्याज दर पर 
उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप इसका ऋण सेवाभार को 
कम करने के रूप में प्रभार पडता है। 
तालिका ]7 में भांगत के विदेशी ऋण सम्बन्धी आकडे 
990 9 से [996-97 के लिए दिए गए हैं। इन आकडो से 
चता चलता है कि भारत का विदेशी ऋण डाल के रूप में 
[990 9 में 83 8 यू एस अरब डालर से बढ़कर 996-97 
में 9.38 अरब डालर हो गया अर्थात इससे .5 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि हुई। परन्तु डालरों के रूप में आकडे हमारे 
ऋण-भार को छिपाते हैं क्योंकि यू एस डालर और रुपये के 
बीच विनिमय दर जो 990-9॥ मे [7 94 रुपये थी गिरकर 
996-97 में 35.50 रुपये हो गयी। परिणामत रुपये के रूप 
में भारत का विदेशी ऋण जो 990-9 में 63000 करोड 
रुपये था बढ़कर 996 97 मे 3,28,349 कंग्ेड रुपये हो 
गया अर्थात्‌ इसमे [2 [ प्रतिशत को औसत बार्षिक वृद्धि हुई। 
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भारत के विदेशी ऋण की डालर और रुपये के रूप में 
बुद्धि दर मे भारी अस्तर होने से ऋण के वास्तविक भार का 
पता चलठा है। जबकि डालर रूप में भारत के विदेशी ऋण 
में 990 99 और 995-97 की अवधि मे 9 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई यह वृद्धि रुपये के रूप मे ऋण में 0 4 प्रतिशत 
ची। 

सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप मे भारत का 
विदेशी ऋण जो 989-90 मे 285 प्रतिशत था, हेजी से 
बढकर 993-94 मे 4] 0 प्रतिशत हो गया और फिर यह 
गिरकर 995-96 में 287 प्रतिशत हो गया है। यह एक 
स्वस्थ प्रवृत्ति है पर्तु अभी भी यह कई देशो के ऋण सकल 
देशीय उत्पाद (20-00? 7२४00) से ऊचा है। उदाहरणार्थ 
च्यैत्म थक अगुपत, ५५ ९ प्रतिएल, व्ीक्षण, फोगिए्य। या। १५% 
प्रतिशत और ब्राजील का 2] 4 प्रतिशत था। अत इसे और 
नीचा करने की जरूरत है। 

चालू प्राप्तियो ((॥एरश7६८८ए७) जिनमे निर्यात एव 
अदृश्य मदे शामिल हैं के रूप मे ऋण-सेवा अनुपात के 
परिकलन से पता चलता है कि ॥990 9। में भारदीय 
अर्थव्यवस्था का ऋण सेवा अनुपात 304 प्रतिशत था और 
रह कम होकर 995-96 मे 243 प्रतिशत हो गया परन्तु 
996 97 में 254 प्रतिशत था। अत आवश्यकता इस बात 
की है कि इस अनुपात को और घटाया जाए ताकि हम ऋण 
जाल (0686 ५०9) के खतरे के निशान से नीचे ही रहे। 

इसमे सन्देह नहीं कि ऋणभार को कम करते मे 
अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों मे सफल हुई है। यह भी एक 
स्वस्थ प्रवृत्ति है कि भारत के विदेशी ऋण की वृद्धि दर कम 
हुई है परन्तु यदि हम विदेशों विनिमय दर (छणाक्षाह९ 
8०8) को स्थिर नहीं कर घाए, जैसा कि !997-98 मे हुआ 
है और डालर अब लगभग 40 रुपये के बराबर हो गया है 
वो इससे हमाय ऋण-सेव! भार बढ जाएगा! अत जरूरत इस 
बाते को है कि निर्यात बढ़ाए जाए परन्तु 997 ५8 मे 
तिर्यात वृद्धि केवल 4 प्रतिशत रही जो कि चिन्ता का विषय 
है। जब कि चीन ने चालू खाते पर अतिरेक कौ स्थिति कायम 
कर ली है भारत मे आर्थिक सुधारों के छ साल बाद भी घाटे 
की स्थिति बनी हुई है च'हे यद कहना ठीक होगा कि चालू 
खादे का घादा (0जाशा(#०००एा एली८0) कम हुआ है। 
अत विदेशों ऋणु ऋण सेवामार और विनिमय दर में परिवर्तन 
पर कंडी निगरानी को आवश्यकता है। 

छजछ 
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(छाग्रए-रशाओ/षटा53 8४0 :४2050व0 ए5एट,0?0/एप्रय' एप ए0) 








कै 
 आत्मनिर्भरता की धारणा 

चाहे आत्मनिर्भरता (5७॥०॥००) भारत में आर्थिक 
प्रिकास का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है 
किन्तु इस धारणा को उचित और स्पष्ट रूप में समझा नहीं 
गया। प्राय इसको अन्त पर्याप्तता ($९॥ 5प्रतीष्षणा०५) से 
सम्भ्रमित किया जाता ऐै। हनन एजबिल ([ज्ञाभा लत) 
इसकी ओर सकेत करते हुए लिखता है योजना आयोग वे 
प्रलेखो मे कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें एक वाय्य मे 
आमनिर्भरता को लध्य घोषित करने के पश्चात्‌ अगले और 
कुछ आगामी बावयो मे यह स्पष्ट किया जाता है कि किस 
प्रकार अन्त पर्याप्तता प्राप्त की जा सकती है। 


आत्मनिर्भरता (५०४ 70॥१९०) और अन्त पर्याप्तता ($ला 
उरग्लिला९५) मे भेद 

अन्त पर्याषाता का अर्थ यह है कि देश ये सभी वस्तुए 
एय सेबाएं अपने देश के अन्दर ही उत्पन्न करता है जो इसे 
चाहिएं और इनवे बारे मे दूसरों पर निर्भर नहीं करता। 
अन्त पर्याप्तता मे आयात की बोई गुजाइश नहीं होती। इसके 
विरद्ध आमनिर्भरता बा अर्थ यह 'है कि देश अपनी 
आपश्यवताओ को यरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक 
उत्पन्न करता हैँ और परिणामत उसे अन्य देशों से निधि 
( ७॥0) प्राप्त करने के लिए निर्भर नहीं करमा पड़ता। जब 
अन्त पर्याप्तता मे आयात की अनुमति तो है बशर्ते कि देश के 
पास उनके भुणगान के लिए शमता हो। 

'फोई भी देश पूर्णतया अन्त पर्याप्त या स्थावलम्बी नहीं 
हो सकता और सभी प्रतार के आयात का परित्याग नहीं कर 
सकता। ऐसा सभव नहीं क्योकि प्रकृति ने प्राकृतिक संसाधनों 
की बट वे समय यामान राजनीतिक वर्गीकरण जिन्हें देश 
कहा जाता है या ध्यान नहीं रा। परन्तु कोई देश जो कुछ 
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भी बह आयात करता है का भुगतान करके आत्म निर्भर बत 
सकता है। अधिकतर विकसित देश ऐसी स्थिति मे है कि वे 
अपने उत्पादन का निर्यात करके अपने समग्र आयात का 
भुगतान करते हैं। और इस प्रकार वे आत्मनिर्भ है। किन्नु 
विकासशील देश सामान्यत आत्मनिर्भर नरीं है बयोकि उनके 
निर्यात उनके आयात का भुगतान करने के लिए नाकाफी हैं। 
आमनिर्भरता की धारणा मूलत विदेशी सहायता से स्थतजता 
प्राप्त करने पर बल देती ऐै। इस दृष्टिकोण से भारत के संदर्भ 
में आत्मनिर्भता की धारणा मे निम्नलिखित वो शामिल 
किया जाना चाहिए- 

(0) भुगतान शेष मे दीर्घकालीन संतुलन (॥) पाद्य एव 
अनिवार्य कच्छे मालो में आत्मनिर्भरता (॥/ प्रतिरशा मे 
आत्मनिर्भरता (9) उच्च स्तरीय तवनीकी जनशक्ति (६० 
ग्राण्ण गराक्ञाए०शल) में आमनिर्भरता तथा (9) पूजी वस्तु 
क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता। 

किन्तु आत्मनिर्भरता की धारणा को आर्थिक विकास के 
पूरे सन्दर्भ मे सोचना चाहिए। भारत में आर्थिक विकास का 
मूल उद्देश्य निर्धन जनता को ऊंया जीयन स्तर उपलब्ध 
कराना है। जहा एक और हमारे लिए आवश्यक ९ कि एम 
कम से कम महत्त्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से अनियार्य शैप्नो 
मे आमनिर्भर हो जाए, वहां दूसरी और जनसाधाएण का 
जीयन स्वर उन्तत बने के लिए विकास वी ऊंयी दर प्राप्त 
करनी आवश्यक है। इसी बात की व्यास्या करते हुए चौथी 
पचवर्षीय योजना की रूपरेपा (॥966) में उल्लेस किया 
गया-- आत्मनिर्भरता का आर्थ न केवल विदेशी सहायता पर 
निर्भरता से स्वतप़ता प्राप्त करना है अपितु इसमें जनसामान्य 
के लिए एव स्वीकार्य न्यूनतम जीवन स्तर (श॥ गणा 
आश्ा५व0 ० ॥५॥/.) और इसमें लगातार पयृद्धि कौ व्यसस्था 
करना भी समायिष्ट है। आ'मनिर्भरा वी यह परिभाषा 
निम्नलिखित बातो पर बल देती ऐ-- 

] आत्मनिर्भरता का अर्थ सभी प्रकार के आयात 
की परिसमाप्ति नहीं अपितु इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 
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भुगताव शेष मे घाटे का लगातार विद्यमान होना 
आत्म निर्भरता की घारणा में मेल नहीं खाता। परिणामत 

देश को विदेशी ऋणो अथवा अनुदानो से अल्पकाल मे ही 
मुक्ति प्राप्त करनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था एक ऐसी अवस्था 
में प्रवेश कर सके जिसके आधीन आयात के भुगतान के लिए 
निर्वात अतिरेक (00एण7 आएए५७) कायम करन होगा। अत 

इस धारणा में तुलनात्मक लागत (0णाएबाशाए2 ००5) कौ 
दृष्टि से आयात को आवश्यकता को स्वीकार किया यया 
परन्तु इस बात पर विशेष बल दिया गया कि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र 
में अपनी समस्त आवश्यदता को आन्तरिक उत्पादन में पूरित 
किया जाए। 

2 आत्मनिर्भरता को जब एक स्वयस्फूर्त अर्थव्यवस्था 
की घोषणा के साथ कॉल्पित किया जाए जो 6-7 ग्रतिशत 
की वार्षिक वृद्धि-दर से विकसित हो, तो इसका अर्थ यह 
है कि विनियोग दर को 24 26 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। 
जब इच्छित विनियोग स्तर के लिए आन्तरिक बचत पर्याप्त 
नहीं होती, तो विदेशी बचत प्राप्त कर विनियोग स्तर देशी 
बचत से ऊचा रखा जाता है। अत आन्तरिक बचत का स्तर 
लगातार बढभा चाहिए ताकि विकाप्त की ऊची दर के लिए 
एक ओर तो पर्याप्त बचत हो सके और दूसरी ओर विदेशी 
बचत पर तिर्मरता कम की जा सके। 

3 आत्मनिर्भरता का अर्थ भारी आयात वाले क्षेत्रों 
मे क्षमवा-निर्माण (05980)/ ९९०७०) करना है ताकि 
विदेशी ताकतें इन वस्तुओं को पूरा न करने की घमकी देकर 
हमे घुटने टेकने पर मजबूर न कर दे। इसका तात्पर्य यह है 
कि देश को विदेशी सहायता से मुक्ति प्राप्य करने के लिए 

आयात प्रतिस्पापन (काए०व 5ए०५४/प्ााणा) के उपयो को 
महत्त्व देना पडेगा। 

4 आत्मनिर्भन्‍ता का अर्थ उच्च स्तर कौ तकनीकी 

जनशक्ति का निर्माण करना है। बहुत से अल्पविकसित 
देशों का अनुधव यह बताता हे कि विदेशी शक्तिया कई बार 
अपने विशेषज्ञों को वापस बुलाने का एकतरफा निर्णय कर 
लेती हैं ताकि इस बडी लाठो (8/8 5४०0 के प्रयोग से दाठा 
देश (0णाण ९०॥४५) की नीतियो को स्वीकार करने के 
लिए निर्भर देश को मजबूर किया जा सके। यदि देश मे 
भौतिक साधन उपलब्ध हो और राष्ट बचत के लिए आवश्यक 
परित्याग करने के लिए तैयार हो, तब भी आत्मनिर्भरता प्राप्त 
करने के लिए तकनीकी श्रम्रिको के प्रशिक्षित वर्गों की 
अनुपस्थिति एक गभीर रुकावट बन सकी हैं। आत्मनिर्भरता 
की धारणा का सार इस बात मे है कि तकनीकी एवं 
प्रबन्धकीय दोनो दृष्टियो से अर्थव्यवस्था कौ बागडोर देशवासियों 
के हाथ मे होनो नाहिए। 
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2. आत्मनिर्भरता के प्रश्न पर दो विचारधाराए 

आत्मब्रिर्भ[ता के प्रश्न पर देश में दो विचारधाराए हैं। 
विदेशी सहायता को जारी रखने का समर्थन करने वाले 
सम्प्रदाय को यह सन्देह है कि तीम्र विकास दर और 
आत्मनिर्भरता मे एक इन्द्र है! अत आत्मनर्भता का अर्च 
अनिवार्यव विकास को नाची दर है। यह तर्क इस प्रकार से 
है राष्टीय आय की वृद्धि की ऊची दर प्राप्त करने के लिए 
भारत जैसी अर्थव्यवस्था को आयात की अधिक मात्रा की 
अवश्यकता पड़ती है। आयात की इस अधिक मात्रा के 
भुगतान के लिए निर्यात के स्तर को ऊचा उठाना अधिक 
सभव नहीं। इस कारण विदेशी मुद्रा की कमी महसूस होती 
है और परिणामत विदेशी सहायता को जारी रखना आनिवार्य 
हो जाता है। सन्देहबादी यह विश्वास भी रखते हैं कि 
आत्मनिर्भ[ता का साश ढोग युद्ध के समय की एक रोत है। 
चूँकि विदेशी सहायता हमारी सस्कति का एक अग बन गयी 
है इसे एकदम काट देना सभव भहीं। 

आत्मनिर्भजता के समर्थक यह कहते है कि विदेशी 
सहायता देश के आतरिक प्रयाप्त की क्षमता पर दुष्प्रभाव 
डालती है। प्रोफेसर डी टो लकडावाला के शब्दों मे विदेशी 
सहायता विकाप्त विशेधो एवं बचत विरेधी है परन्तु यह 
उपभोग को उत्तेजित करती ऐै। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्टीय 
सस्थाओं से प्राप्त सहायता कौ अपेक्षा सभी प्रकार कौ सहायता 
प्रतिबद्ध सहायता (77०4 ७॥0) है। इसी कारण प्रो परी के 
आर वी राव के अनुसार विदेशी स्रह्ययतवा की लागत इन्हीं 
वस्तुओं की अन्तर्रष्टीय कीमतो से 0 20 प्रतिशत अधिक 
है। यदि इसमे ब्याज की मात्रा भी शामिल कर ली जाए, वो 
विदेशों सहायता का भार और भी अधिक बढ जाएगा। इसके 
अतिरिक्त, आयोजन के दौरान कार्याव्वयत की कमियो और 
अन्य प्राकृतिक एवं सस्थानात्मक रुकाबरे (॥॥7#0079 
&0०0/%॥९०७) के बावजूद देश मे मशीन वस्तु उद्योगो की 
स्थापना द्वारा हमारा देश अपनी ग्रतिरक्षा आवश्यकताओं के 
'एक महत्त्वपूर्ण भाग को आन्तरिक उत्पषद से पूरा करने लगा 
है। कृषि मे हमने खाद्यान्नो मे न केवल अन्त पर्याप्तत प्राप्त 
कर ली है बल्कि नीति के रूप मे हम कृषि उत्पाद के 
निर्यात को योजना बना रहे हैं। अत अत्मनिर्भरता के समर्थका 
का मत है कि देश ने पहले ही स्वावलम्बिता का रास्ता चुन 
लिया है और सरकार को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। 
980 90 के दशक में आत्मनिर्भरता कौ घारणा 

4980 90 के दशक मे आत्मनिर्भरता के अर्थ और 
महत्व मे परिवर्तन हुआ है। विश्व विकास रणनीति के रूप 
मे यह तर्क दिया जाता है कि भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह जानबूझकर आत्मनिर्भरता की 
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योजना बनाए और इसके विरद्ध वह समृद्ध एव विकसित 
देशों से आय का हस्तातरण (रश्ाईश ०॥00॥०७) स्वीकार 
कर सकता है। इसके अतिरिक्त चूकि विकासशील देशो मे 
बिनियोज्य ससाधनों ([0925॥002725000९५) कौ भारी कमी 
महसूस की जा रही है वे अपने ससाधनो को विदेशी 
सहायता पूरकता के लिए विदेशी सहायता का प्रयोग कर 
सकेते हे। 
जबकि विकसित देशो मे विकासशील देशो की ओर 

विदेशी सहायता विशेषकर विश्व बैक और अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास सस्था ([श्षाक्षाणाब 0९ए८0जाला 550०8 

॥0॥) से रियायती सहायता का प्रवाह चलता रहा है फिर भी 
सहायता देने वाले दाता देशो और सहायता प्राप्त करने वाले 
देशो मे सघर्ष भी गभीर रूप धारण कर गया है। सहायता प्राप्त 
करने वाले देश बिदेशी सहायता पर अपनी अत्यधिक निर्भरता 
के कारण नाखुश है वर्योंकि इसके कारण उनकी निर्णय करने 
की स्वायत्तता पर दुष्प्रभाव पडता है। इसके विरुद्ध, चाहे 
सहायता से जनित सम्बन्ध से दाता देशो को उच्च स्थापन 
प्राप्त हो जाता है फिर भी अधिकतर विकसित देशो मे 
रियायती सहायता (0070०$४०॥३। ॥0) दिए जाने के प्रति 
विरोध बढ़ता जा रहा है। दाता देश आई डी ए. द्वारा 
विकासशील देशो को सहायता देने के भी विरुद्ध हैं। इसके 
विरुद्ध वे निर्धन देशो को द्विपक्षीय सहायता (8॥80678। 80) 
देने के पक्ष मे हैं ताकि उनके राष्ट्रीय वाणिज्यिक और 
राजनीतिक हित प्रोन्‍नत हो सके। 

रियायती सहायता के प्रवाह के दो सभव विकल्प हैं। 

पहला रियायती सहायता का वाणिज्यिक सहायता से प्रतिस्थापन 
करना है। बहुत से दक्षिण अमेरिका के देशों विशेषकर 
ब्राजील अर्जेनटायना मैक्सिकों आदि मे अपने विकास की 
शति बढाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूजी बाजार का प्रयोग किया 
परन्तु रियायती सहायता कौ बजाय वाणिज्यिक सहायता का 
इस्तेमाल करने की भी सीमाए हैं। (/) बहुत सी विकास 
परियोजनाओ को लम्बी परिपाक अवधि (एल्ल्रभाणा 96 

700) के विरुद्ध वाणिज्यिक ऋण अल्पकालीन परिपक्यता 
(8॥0/ 7/00॥65) वाले है। (॥) अन्तर्राष्ट्रीय पूजी बाजार 
में ब्याज की दरे बहुत ऊची हैं। (॥४) वाणिज्यिक ऋणो से 
जुटाए वित्त द्वारा चलाए गए प्रोजेक्टो की लाभदायकता सापेक्ष 
रूप में नीची है और (४४) विदेशी ऋण पर विश्व की सबसे 
प्रबल करेन्सी यू एस डालर का प्रभुत्व है। द्षिण अमेरिका 
के देशो का अनुभव यह बताता है कि वे इस कारण ऋण 
जाल में फस गए और फिर उन्हें बडी कठिनाई से इस ऋण 
जाल से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसलिए भारत 
जैसे विकासशील देश रियायती सहायता की अपेशा वाणिज्यिक 


अर 


आत्मनिर्मरता और भारत का आर्थिक विकास 


सहायता का प्रयोग बहुंत ही संकुचित सीमाओ के बीच ही 
कर सकते हैं। 

दूस्र विकल्प प्रत्यक्ष विदेशी बिनियोग (0)॥6८[णि' 
हाष्ठा। ग्राएथ्आाशा।) है। चाहे इस प्रकार के विनियोग कौ 
काफी गुजाइश है परन्तु व्यवहार में रियायती सहायता की 
रिक्ति को भरने का यह उचित उपाय नहीं। इसका मुख्य 
कारण विनिमय दरों और ब्याज दरो में भारी उच्चावचन है जो 
इस विनियोग को प्रभावित करते है। अत योजना आयोग के 
भूतपूर्व उपाध्यक्ष डॉ मनमोहन सिह का यह मत 
है-- विकासशील देश अपने विकास की गति बरकरार रखने 
के लिए रियायती सहायता के प्रवाहो मे अधिकाधिक वृद्धि 
पर अब निर्भर नहीं रह सकते। आज उनके समक्ष आत्मनिर्भरता 
पर पहले की अपेक्षा और अधिक गभीर दृष्टिकोण अपनाने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं आत्मनिर्भरता का अर्थ किसी 
देश ह्वाग़् आर्थिक वृद्धि की उचित दर एवं ढांचे को कायम 
रखने की क्षमता से है जो रियायती शर्तों पर विदेशी संसाधनों 
के सभरण पर अत्यधिक निर्भरता बिना प्राप्त की गई हो। 


3 आत्मनिर्भरता एवं पचवर्षीय योजनाएं 

स्वतत्रा प्राप्ति के पश्चातू, पंचवर्षीय योजनाओं का भूल 
दर्शन यह रहा है कि आ मनिर्भरता प्राप्त की जाए। उदाहरणार्थ 
प्रथम पचवर्षीय योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
ताकि खाद्य उत्पादन में स्वावलम्बिता प्राप्त हो सके। इसमे 
कुछ हद तक सफलता भी मिली और 954 में साद्यान्‍न का 
आयात केवल 6 लाख टन रह गया जबकि योजना के शुरू 
में यह 30 लाख टन था। इसके अतिरिक्त आयोजन के 
प्रारंभिक काल में यह निर्णय किया गया कि आर्थिक अभ सरचना 
(॥8985000४:८) का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य से 
जल विद्युत योजनाओ पर बल दिया गया ताकि आयोजन की 
अगली अवस्था मे तीत्र औद्योगीकरण के प्रोग्राम बढाए जा 
सके। 

दूसरी योजना में तीत्र औद्योगीकरण विशेषकर पूजी वस्तु 
क्षेत्र (02[॥8॥ 8००05 5०७०) पर बल दिया गया। ड्सी 
उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र को इन उद्योगों मे ।956 की औद्योगिक 
नीति के प्रस्ताव के आधीन विकसित करने का दृढ सकल्‍्प 
किया गया ताकि लौह तथा इस्पात प्रतिरक्षा उद्योग खानें 
तथा खनिज विकास वायुयान वायु परिवटन जहाज निर्माण 
और बिजली के जनन एवं वितरण से उद्योगों को विकसित 
किया जा सके। अत द्वितीय योजना का लक्ष्य यह था कि 
भारतीय अर्थव्यवस्था जो ब्रिटिश काल में पूंजी यस्तु क्षेत्र की 
अनुपस्थिति में औपनिवेशिक प्रणाली का ठपांग रही है थोड़े 
ही समय मे आत्मनिर्भः बनकर एक प्रौढ अर्थव्यवस्था का 
रूप धारण करे। 


आत्मनिर्भरता और भारत का अार्थिक विकास 


सौसरी योजना और आत्मनिर्भरता 


आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को स्पष्ट घोषणा पहली बार 
हतीय पंचवर्षीय योजना मे इन शब्दो मे को गई--“तीसरी 
योजना काल गहन विकास के दशक या कुछ अधिक समय 
की प्रथम अवस्था है जिसका उद्देश्य आत्मनिभर और स्वयस्फूर्त 
अर्थव्यवस्था को स्थापता है। आत्मपोषित अर्थव्यवस्था के 
विकास को रणनाति का वणन करते हुए तौसरी योजना में 
उल्लेख किया गया-- 'दूसरी योजना को भांति तासरी योजना 
मे भूल उद्योगो जेसे इस्पात, इधन और स्चालन शक्ति, 
मशान निमाण और रासायनिक उद्योग ठीब्र आर्थिक विकास 
के लिए मूलत अनिवाय है। इन उद्योगों को प्रगति की रफ्तार 
द्वाग मुख्यत अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता ओर स्फर्ति का 
अनुमान लगावा जा सकता है। आत्मनिर्भरता कौ 
विकास्त रणनीतत मे केवल सक्रान्तिकाल के दोरान विदेशों 
सहायता को स्वाकार किया गया। उत्तरोतर योजनाओं मे 
विदेशी सहायता पर लगातार कम निभरता का लक्ष्य रखा 
गया ताकि अन्ततेणगोत्वा इस निर्भरता को पूर्णतया समाप्त 
किया जा सके। 


चौथी योजना (966) और आत्मनिर्भरता 

चौथी योजना के प्रलेखा मे आमनिर्भरता को घारणा 
निखरकर उभरे। 966 मे श्री अशोक मेहता के निर्देशन मे 
तैयार को गई चाथी योजना की रूपरेखा मे अप्मतिर्भरता का 
अर्थ दो तत्वो पर आधारित किया गया--(क) विदेशी सहायता 
रो रबत जता प्राप्त करमा ओर (ख) एक त्यूबतम जीवन स्तर 
उपलब्ध कराना और इसके साथ जाबत स्तर में लगातार 
चढद्धि की प्रतिज्ञा करना। इसके लिए तीन दिशाओ में प्रयास 
अनिवार्य समझा गया प्रथम निंदनी जल्दी हो सके भुगतान 
शेष के घाटे को समाप्त करना और देश के अविरत आर्थिक 
विकास के लिए विदेशा सहायता पर निर्भरता का अन्त 
करना ट्विदोय देश के पूजी निम्माण एवं पर्याप्त उपभोग के 
लिए देश की क्षमता का तेजी से बिकास करना ओर तृतीय 
इव उद्देश्यों को कांमतो को स्थिरता तथ्य बिता स्फ्रीतिकारो 
वित्त (गीक्षाण्परध्ा७ गीए॥०९) जुटाए प्राप्त करना। अत 
चौथा योजना का रूपरेखा मे अत्मनिर्भरता के निम्नलिखित 
प्रोणघ का सकेत किया गया-- 

(४) फपषि उत्पादन कतो इस सामा तक बढाना कि देश 
खाद्य-आयात पृणत्या बन्द कर सके और कृषि यर आधारित 
बस्तुओ का नियात बदा सके। अत इसमे देश की जनता के 
जाबन स्तर मं उन्तत्ि होनो चाहिए और देश के बढते हुए 


उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना 
चाहिए, 
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(#7 देश में मशीन निर्माण उच्चोगों के लिए पूजी सघयत 
(८४9॥4 ३०एचापाक्राणा) इस हद तक करना कि देश में 
तैयार वी जाने वालो मशीनों द्वारा ही हयारे उद्योगो की 
श्षएत डिम्ण को सभी आवश्यकदाए प्राप्त हो सके 

(आ0 देश में परामर्श एब डिजाइन सेवाओ का विस्तार 
एवं विशाखन 

(7) निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन के लिए 
उचित नीतिया तेयार करना ओर सम्बन्धित उपायो को लागू 
करना 

69 आत्यनिर्षरता के लिए यह आवश्यक है कि शिक्ष" 
को विकाप्त एव जनशक्ति को आवश्यकताओ से प्रत्यक्षत 
सम्बन्धित किया जाए ताकि देश से एक विस्तत और बिजिय 
ओद्योगिक ढाचे का निर्माण हो सके 

(50) आत्मनिर्भरता का अर्थ साधनों को इस एग से 
गतिमान करता है कि न्यून वित्त (0शीला विक्षात्थाव) को 
न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके ओर कर प्रणाली को कमजोरियो 
को ऐसे दूर क्या जाए कि कर बचन (प्॥४६९४७५७॥) की 
मात्रा बहुत हद तक कम हो सके। इसके अतिरिक्त, कर 
प्रणाली शहरी भूमि के मूल्यों मे वृद्धि एकाधिकारी एबं आय 
के गन्तिया तचचो (एलापटा शंल्ाधा७) सट्टेबाजी तथा अन्य 
कत्य पघिल आय का एक भाग कर के रूप में समेट ले 

(५7) मूल वैज्ञानिक एव तकमाका अनुसधान का समन्वय 
एव सर्वद्ध ताकि कि एवं ओद्योगिक विकास को चढावा 
मिले 

(5 ४0) एक प्रगतिवादी आय नौति निर्धारित करता जिसमे 
अधिकवम एच न्यूनतम वैयक्तिक आय की सीमाए निश्चित 
की जाए ताकि अभिदृश्य उपभोग (0णराऋ्ञाण्वाण५$ पणा 
507४०) को कम करके प्राथमिकता प्राप्त उत्पादन में 
विनियोग के लिए साघन जुटाए जा सके और 

(०0 परिवार नियोजन का विशाल कार्यक्रम तैयार करना। 
इसके बिना हमारे आत्मनिर्भरता के प्रयासों का काफी घक्का 
लगेगा। 


पाचर्दी योजना मे आत्मनिर्भरता 

पाचर्वी योजना मे उल्लेख किया है--“निर्धना का 
समाप्ति और आत्यतिर्भरता को ग्राप्ति दो ऐसे मुख्य उद्देरय हें 
जिन्हे पाचवी योजना के दोरान देश को पूरा करना है। इस्रक 
आवश्यक उपलक्ष्यो के रूप मे विफास कौ ऊची दर, आय 
का अच्छा वितरण और घोलू बचत को दर म बहुत महत्त्वपूर्ण 
वद्धि प्रात करता आवश्यक है।" इसी कारण पाचर्वी योजना 
में अधव्यवस्था के समग्र विकास की 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर, 
चूचहम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय ग्रोग्राम निर्वात ब्रोत्साकन 
'एवं आयात प्रतिस्थापन (पराएण३ इधऐज्राध्ाएणा) का भारी 
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अभियान और अनावश्यक उपभोग पर सख्त प्रतिबन्ध के रूप 
मे कार्यक्रम तय किया गया। 


छठी योजना (980 85) मे आत्मनिर्भरता 

छठी योजना (980 85) मे निर्धनता कौ परिसमाप्ति 
और आत्मनिर्भप्ता की प्राप्ति के दो मुख्य उद्देश्य भाने गए। 
छठी योजना मे बहुत से क्षेत्र मे आयात प्रतिस्थापन (ग्राएणा 
इफज्ञापा।णा) की कल्पना की गई इनमे उल्लेखनीय 
हैं--इस्पात सीमेट, उर्वरक रूक्ष तेल और सभी प्रकार के 
पूजी उपकरण जिनमे विज्ञान गहन क्षेत्र जैसे इलैक्टोनिक्स 
भी शामिल है। योजना अन्धाधुन्ध आयात प्रतिस्थापन के 
विरुद्ध थी क्योंकि ऐसी नीति प्रति उत्पादक (00प्राशफ्ञा० 
40८॥५०) ही सिद्ध हो सकती थी। योजना मे कुशल 
आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया ताकि भारत का 
भुगतान शेष और राष्टीय आय उन्नत हो सके। इस बात का 
आश्वासन देने के लिए कि निर्यात लगातार बने रहे और देश 
की प्रतिस्पर्धा क्षमता उन्‍तत हो सके यह परिवर्तन लाना 
जरूरी है कि उत्पादन पूर्णतया देशीय बाजार के लिए ही न 
होकर देशीय एव अन्तर्राष्टीय दोनो बाजारों के लिए हो ताकि 
देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और देश को 
अर्थव्यवस्था को लागत मे कटौती और गुणवत्ता (0४8॥89) 
में उन्नति द्वारा लाभ हो सके। 


सातवीं और आठवीं योजना मे आत्मनिर्भरता 


सातवीं योजना मे साफ तौर पर उल्लेख किया गया है 
कि आयीजन के मार्गदर्शी सिद्धान्त होगे विकास आधुनिकौकरणु 
आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। सातवीं योजना के शब्दो 
मे आत्मनिर्भरता कौ धारणा को केवल विदेशी सहायता पर 
क्रम निर्भरता के रूप मे परिकल्पित नहीं किया गया बल्कि 
इसके साथ साथ देशीय क्षमताओं के निर्माण ओर महत्त्वपूर्ण 
वस्तुओ में आयात पर कम निर्भरता के रूप में भी विचार 
गया है। गत तीन योजनाओ विशेषकर छठी योजना में 
आत्मनिर्भरता के इन्ही उद्देश्ये की पालना की गई। सातवीं 
योजना इन्हीं उद्देश्यो मे और प्रगति करने का प्रयास करेगी 
अर्थात्‌ विदेशी सहायता पर कम निर्भरता और देशीय क्षमताओं 
का निर्माण करना। 

आत्मनिर्भरता के दर्शन कौ व्याख्या करते हुए आठवीं 
'पचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र में उल्लेख किया 
गया-- वद्धि दर की स्थापित प्रवृत्ति को ही बनाए रखने के 
लिए जिसके साथ विदेशी ससाधनो पर कम निर्भरता हो यह 
आवश्यक है कि बचत के वर्तमान स्तर (जो कि सकल 
देशीय उत्पाद के 205 प्रतिशत के आस पास हैं) मे उन्नति 
हो और निर्यात की मात्रा मे न्यूनतम वृद्धि 2 प्रतिशत हो। 


आत्मनिर्भरता और भारत का आर्थिक विकास 


नौवीं योजना मे आत्मनिर्भरता 


नौबीं योजना (997 2002) में यह उल्लेख किया गया 
कि आत्मनिर्भरता राज्य नीति के चार महत्त्वपूर्ण आयामो मे 
से एक है। योजना मे स्पष्ट किया गया. भारत ने व्यापार 
और विनियोग मे नए अवसरो का लाभ उठाने के लिए अपनी 
अर्थव्यवस्था की धोरे धीरे और क्रमिक रूप मे खोलने की 
प्रक्रिया चालू की है। जबकि इस प्रक्रिया को जारी रखने की 
आवश्यकता है और आगे बढाने की भी यह कार्य अपने बल 
की स्थिति से होना चाहिए, न कि किसी बाहरी मजबूरी के 
कारण था विकल्पों के अभाव के कारण। इस दृष्टि से 

आत्मनिर्भरता विकास नीति और रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण 

अग होनी चाहिए। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता (80णा०॥० 5९! 0|क्षा०८) की 
व्याख्या करते हुए, नौवीं योजना ने उल्लेख किया है 

आत्मनिर्भरता का सर्वप्रथम और सभवत सबसे महत्त्वपूर्ण 

अगर भुगतान शेष को पोषणीयता ($0शढ#0॥॥9 ० 9४। 
॥70०6 099977070) का आश्वासन देना है ताकि अत्यधिक 
विदेशी ऋण से बचा जा सके। बाजार आधारित व्यवस्था 
मे गैर सरकारी एजेन्टो द्वारा ध्यप्टि स्तर (१॥॥८४० !९४४/) के 
निर्णयो के सचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप देश के विदेशी 
मुद्रा ससाधनों और बढ़ते हुए विदेशी ऋण पर अत्यधिक 
दबाव पैदा हो सकते हैं। सरकार का यह दायित्व है कि वह 
ऐसी परिस्थितिया कायम करे जिससे ऐसी प्रवृत्तिया स्वय 
उन्हीं एजेन्टो द्वारा ठीक की जा सके। विवेकपूर्ण समष्टि प्रबन्ध 
(१9०० 7श०2८7॥८॥) के ढाचे और गैर ऋण कायम करने 
वाले विदेशी अन्त्प्रवाहों (30॥ १९00 छल्भंधाए ९४शाग॥।| 
0५$) का अधिकाधिक सहाय लेकर भुगतान शेष कौ 
जरूरतो के लिए वित्त प्रबन्ध किया जा सकता है ओर ये सब 
इन परिस्थितियों के पहलू हैं। 

विकास के वित्त पोषण के लिए विदेशी सहायता के 
प्रयोग के बारे मे नीति स्पष्ट करते हुए, नौवीं योजना ने साफ 
शब्दो मे उल्लेख किया है. अर्थव्यवस्था के विकास को 
त्वरित करने के लिए विनियोग योग्य ससाधनो की उपलब्धि 
को महत्त्वपूर्ण रूप मे बढाना होगा। 

आत्मनिर्भरता का तकाजा है कि ये अधिकतर ससाधन 
देश के अन्दर ही जनित किए जाए और विदेशी स्रोतों का 
प्रयोग केवल उसी सीमा तक किया जाए जिसकी इजाजत 
विदेशी दायित्वों (/6078। 99॥॥025) का पापणीय अनुपात 
देता है। पुत इसमे कहा गया है 'खाद्य मे स्वावलम्बिता 
आत्मनिर्भरता की किसी भी रणनीति का मूल अग है। 

ठकनालाजीय आत्मनिर्भरता के प्रश्न पर नौवीं योजना मे 
बहुत ही स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया. आत्मनिर्भरता 
का एक क्रान्तिक अग तकनालाजी जहा से भी उपलब्ध हो 


आलतनिर्भरता और भारत का आर्थिक विकास 


सके प्राप्त करनी चाहिए, दीर्घकाल को ध्यान में रखते हुए 
यह अनिवार्य है कि देश के लिए आवश्यक सभो क्रान्तिक 
तकनालाजियो मे देशीय क्षमता विकसित की जाए।" 


4. आलमनिर्भरता की प्रगति 

आत्मनिर्भरता एक सापेक्ष घारणा है। इसका अर्थ आर्थिक 
प्रथककरण नहीं। न हो इसका अर्थ बिदेशी सहायता से पूर्ण 
स्वत्त्रता है। किसु इसका अर्थ बहुत-सी चस्तुओ एव क्षे्रो 
मे अपेक्षाकृत अधिक स्वावलम्बिता प्राप्त करना है। अत इस 
बात का विश्लेषण करवा उचित होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 
लगभग पाच दशको के आर्थिक आयोजन के फलस्वरूप 
स्वावलम्बिता की ओर बढी है। 


खाद्य झायात से मुक्ति 
आयोजन के प्रारण से ही खाद्यात्नों में आत्मनिर्भरता 
हमारी तीति का लक्ष्य रहा है। !956 मे हमारे खाद्य आयाद 
कुल उपलब्धि का 22 प्रतिशत थे परन्तु इसके परचात्‌ वे 
बढकर 966 में 4 । प्रतिशत की चरम सीमा पर पहुच गए। 
किन्तु अधिक उपजाऊ किस्म के बीजो के प्रोग्राम और 
अच्छी वर्षा के लगातार चार वर्षों 968-7) के कारण 
खाद्यालो का देशी उत्पादन बढ़ गया। 97] में खाद्यान्‍ 
आयात (7००९ 7०75) कुल उपलब्धि का केवल 22 
प्रतिशत था और 972 में खाद्यान्‍न आयात बस्तुत बन्द कर 
दिया गया। 3973 और 976 में भारत सरकार द्वारा नीति मे 
परिवर्तन ने अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों के आधोन 
'फसलो और क्षेत्रे को बढाने कौ आवश्यकता को और दो 
बना दिया ताकि आत्मनिर्भरता की स्थायी परिस्थितियाँ 
कायम की जा सकें। इस बात की ओर भी ध्यान केन्द्रित हुआ 
है कि जन्म दर को कम करने के लिए बडे पैमाने पर परिवार 
नियोजन अभियान चलाना चाहिए। 
मोटेतौर पर भारत खाद्यान्नो के बारे मे स्वावलम्बी हो 
गया है। 996 97 सें भारत का खाद्याल्ल-उत्पादन 990 
लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुच गया। खाद्याल आयात 
जो 983 में 3.5 अ्रतिशत थे पूर्णतया बन्द कर दिए गए। 
किन्तु देश खाद्य तेलो (£80|४ ०७) के उत्मादन को 
बढ़ाने में विफल रहा है और खाद्य तेलों का आयात 3986 87 
में कुल उपलब्धि का ] प्रतिशत था। भारत ने 995-96 
में 406 लाख टन खाद्य-तेल का आयात किया। जिसका 
मूल्य 3260 करोड रुपये था। इस क्षेत्र मे हमारे उत्पादन को 
बढते का प्रयास करता चाहिए ताकि ?मारी आयात पर 
निर्भरता कम की जा सके। 


आत्मनिर्धरता और राष्ट्रीय प्रतिएक्षा 


स्वतन्त्रता उपरान्त काल मे हुए तीन युद्धों 3962, 965 
और दिस्नम्बा 977) की शिक्ष्य के रूप मे भारत सरकार 


श््ठा 


के लिए यह अनिवार्य हो। गया है कि वह प्रतिरक्षा उत्पादन 
मे आत्मनिर्भरता की नीति अपनाए। इसका मुख्य कारण यह 
था कि विश्व की बडी बडी ताकतें अपने गठजोंडो में 
शक्ति-सतुलन कायम रखने को दृष्टि से विर्णय लेतो हे! 
अमेरिका और साम्यवादी चौन मे हाल ही मे हुआ गठजोड 
भारत के हित के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा व्यय 
की मात्रा निधारित करने के लिए अपने सबसे बड़े शत्रु की 
सेनिक शक्ति को ध्यान मे रखना यड़ता हैं। चूंकि भारत 
की सीमाओ को सबसे बडा खतण चीन के कारण हो सकता 
है इसलिए भारत को अपनी सैनिक तैयारी करते समय चीन 
के बराबर होने के लिए प्रयास करना होगा! चूँकि भारत 
अन्तर्शष्ट्रीय मामलो मे एक स्वतन्त्र नीति अपनाता है इसलिए 
अपनी सेना के लिए अपने प्रतिरक्षा उद्योगो का आधुनिकीकरण 
करना होगा ओर सैन्य उत्पादन को बढ़ाना होगा। साथ ही 
सैन्य उद्योगों मे उत्तम तकनॉलाजी का ग्रयोग करना होगा। 
भारत ने पिछले कुछ वर्षों मे सैन्य उत्पादन मे बडी उन्नति 
की है। 

3970 80 ये, भाएत ने प्रतिरक्षा उचच्चोग पर 300 कग्रेड 
रुपये व्यय किए। यह प्रचलित कौमत पर कूल राष्ट्रीय उत्पाद 
का 36 प्रतिशत है। यह भी सभव है कि यदि बडी ताकते 
और भी डरने धमकाने लगे, तो भारत को स्वय एक बडी 
सैनिक शक्ति बनने का प्रोग्राम बनाना होगा। अमेरिका और 
साम्यवादी चीन की स्रंघि से प्रतिरक्षा आयोजन मे आत्मनिर्भाता 
का महत्व और भी बढ गया है। हाल ही मे अमेरिका मे 
पाकिस्तान को बहुत अधिक आधुनिक शस्त्रो से लैस कर 
दिया है और पाकिस्तान अपनो राष्ट्रीय आय का लगभग 7 
अरतिशत प्रतिरक्षा पर खर्ब करता है। इन यरिस्थितियों का 
मुकाबला करने के लिए भारत ने भी अपना प्रतिरक्षा का व्यय 
बढाकर 997-98 मे 27,76 करोड रुपये कर दिया। अत 
भारत भी अपनी सैन्य शक्ति बढाने के लिए प्रयलशील है। 
यदि हम अपनी सैनिक आवश्यकताओ के लिए देशीय उत्पादन 
को विकसित कर लेढे हैं तो हम आत्मनिर्भता की ओर 
प्रगति कर पाएगे। 

भारतीय जतता पार्टी के नेतृत्व मे सरकार ने अपने 
राष्ट्रीय एजेन्डा में राष्टीय सुरक्षा के लिए निम्नलिखित नोति 
अपनायी 

+सैन्य बलो के बीच तत्परता चुस्ती ओर मग्रोबल 
बहाल करने पर विशेष घ्यान दिया जाएगा। साथ ही एक 
राष्टीय सुरक्षा परियद (रत 5९८ए०ा३ (०शाणा) का 
गठन किया जाएगा जौ देश पर मडराते सेन्य आधिक एव 
राजनीति खतरों का विश्लेषण करेगो तथा सरकार को उचित 
सलाह देगी। सुरक्षा, भौगोलिक अखंडठा ओर राष्येय एकता 
को सुनिश्चित करने के लिए परमाणुविक नौति का पुनर्मुल्‍्याकन 
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कर इसमें परमाणु शस्त्रो (३४९८३ 9७९१ए७०७) के निर्माण 
के विकल्प का प्रयोग भी दिया जा सबता है। 

इस नीति का अनुसरण करते हुए, भारत ने चीन और 
पाकिस्तान के परमाणुविक खतरे का सामना बरने के लिए 
॥। और 3 मई 99$ को 5 परमाणु परीक्षण किए। इन 
परीक्षणो ने भारत के वैज्ञानिकों कौ तकनालाजीय योग्यता को 
प्रमाणित कर दिया कि भारत अब किसी भी प्रवार के परमाणु 
शस्त्रो का निर्माण कर सकता है। अत भारत अब परमाणुविक 
हथियार बन्द राज्य (५७०८७ ७ ०१४७०) ४30) बन गया है। 
'परमाणुविक योग्यता (3४९०)८॥ ८३9१७॥५) मे तबनालाजी 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करमे का लाभ यह होगा कि यह चौन 
और पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध परमाणुविक शस्त्रो के 
प्रयोग से प्रभावी रूप मे रोकेगी। भारत सरकार प्रतिरक्षा यात्रो 
के देशीय उत्पादन पर बल देना चाहती है ताकि निकट 
भविष्य मे हम इस क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हो जाए। 


आत्मनिर्भरता और भुगतान शेष मे घाटा 
आत्मनिर्भरता के सूचक के रूप मे निर्यात के मूल्य को 
आयात के मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता 
है। हाल ही के वर्षों मे निर्यात के मूल्य मे इतनी वृद्धि हुई है 
कि ॥970 7] मे स्वज्रता उपरान्त काल मे पहलो बार 
निर्यात आयात का 94 प्रतिशत थे। 972 73 के दोशन यह 
अनुपात बढकर ]09 प्रतिशत हो गया। विश्व की मंडियो मे 
रूक्ष तेल रासायनिक खादो और खाद्याल्नो की कीमतो मे 
वृद्धि के कारण स्थिति फिर खराब हो गई। रूक्ष तेल की 
'कीमतो में लगातार वृद्धि के कारण, 979 80 मे व्यापार शेष 
का घाटा और बढकर 2,449 करोड रुपये हो गया। ॥980 ९॥ 
में व्यापार शेष का घाटा 5838 करोड़ रुपए के उच्च स्तर 
पर पहुच गया। चाहे तेल की कीमतों भे वद्धि रुक गई है 
प*न्तु उदार आयात नीति के कारण 9९4 55 मे व्यापार शेष 
का घाटा 672] करोड रुपये आका गया है। ॥985 ५6 मे 
नयी उदार आयात निर्यात नीति के प्रभावाधीन जहा आयात 
बढकर 2। 64 करोड रुपये हो गए, निर्यात गत वर्ष कौ 
तुलता मे कम होकर ] 578 करोड रुपये हो गए। परिणामत 
व्यापार शेष का घाटा बढकर 9,5५6 करोड रुपये के रिकार्ड स्तर 
पर पहुच गया। अत निर्यात फिर आयात के मूल्य के बेवल 
55 प्रतिशत हो रह गए। इससे आमनिर्भरता के लध्य को 
भारी घकका लगा। 990 9॥ मे निर्यात आयात के ए्तिशत 
के रूप मे 76 प्रतिशत के स्तर पर पेहुच गए और इस प्रकार 
परिस्थिति मे थोडा सुधार हुआ। निर्यात प्रोत्साहन की नीति 
के परिणामस्वरूप निर्यात का तेजो से विस्तार हुआ है और 
नतीजन 994 95 मे आयात के प्रतिशत के रूप मे विर्यात 

93३ प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुच गए। 


आलनिर्भरता और भारत का आर्थिक विक्रात 


भुगतान शेष के घाटे को समाप्त करने के लिए दो 
रणनीतियो पर बहस होतो रही है--निर्यात प्रोत्साहन और 
आयात प्रतिस्थापन। दूसरी और तीसरी योजना मे आयात 
प्रतिस्थापन ([तएणा 5ए0500007) पर अधिक बल दिया 
गया क्योंकि निर्यात प्रोत्साहन के बारे मे निराशा को सामान्य 
भावना वर्तमान थी। 950 5। ओर 9(0 6) के दौरान 
निर्यात भे महत्त्वपूर्ण वृद्धि महीं हुई परन्तु वे नाममात्र हो 
उन्नत हुए। इसका मुख्य कारण यह था कि जैसे जैसे विश्व 
की आय बढठो है पररम्परिक वस्तुओ (77907003॥ ९0095) 
की माय उसी अनुपात में नहीं बढती ओर भारत केवल 
पारम्परिक वस्तुओ का निर्यात ही कर सकता था चूंकि 
विकास वी आरंप्रेक अवस्था भे पूजी बस्तुओ की माग तेजी 
से बढती है व्यापार शेष का घाटा दूसरी और तीसरी योजना 
मे बढता ही गया। कपषि उत्पादन में तीज कमी के कारण 
पारपरिक वस्तुओ मे भी निर्यात-अतिरेक (8५७०38९ 5 
7७७) का काफी बडा भाग समाप्त हो गया। इसके विरण 
खाद्यान्नो और अनिवार्य कच्चे माल की माग मे वृद्धि हुई। 
निर्यात न बढ सकने और आयात के बढते चले जाने के 
बारण व्यापार शेष का घाटा बढ़ गया। इस परिस्थिति मे 
सरकार ने मजबूर होकर ऐसी व्यापार नीति अपनाई जिसका 
उद्देश्य (क) ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना था जो 
आयात प्रतिस्थापन को बढाए और (ख) निर्यात प्रोत्साहन को 
योजनाओ को बढाना ताकि निर्यात का विशाखन (]0॥६ 0७ 
पल्‍शाणा ० ९१७०४७) हो सके और विदेशी व्यापार मे 
अपारम्परिक बस्तुओ (3० प्र2४00णा3ं ॥शा।$) का भाग 
बढ सके। 5; 
तालिका । भारत मे आयात और निर्यात की प्रवृत्ति 

करोड रुपयो मे-अवमूल्यन ठपगन्त एरो पर 


वर्ष निर्यात आयात. निर्यात, आयात के 


च्रतिशात के रूप में 
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आत्मनिर्भरता और भास्त का आर्थिक विकास 


सातवीं योजना ने यह संकेत दिया कि ऋण सेवा 
अनुपात (060॥ 5धशा०८ 7०१०) की सुरक्षित सीमा 20% के 
नीचे होनी चाहिए किन्तु ऋण सेवा अनुपात तो पहले ही 20 
प्रतिशत के खत के निशान को पार कर गया है और 
988-89 मे यह 26 प्रतिशत के स्वर पर पहुंच गया है। यदि 
विदेशी सहायता पर निर्भरता की बढ़ती हुई वर्तमान प्रवृत्ति 
को ग्ेका नहीं जाता तो ऋण-सेका अनुपात शीत्र ही 30 
प्रतिशत के स्तर पर पहुच जाएगा। ऐसी नीति हमारी 
आत्मनिर्भतता के दीर्घकालोन लक्ष्य के विरुद्ध है क्योंकि यह 
हमे “ऋण जाल" (0७0 ए०७) मे धकेल देगी। 
आर्थिक समीक्षा (997 98) के अनुसार भारत का 
विदेशी, ऋण 3] मार्च 4997 को 9.38 अरब डालर था 
(28349 करोड रुपये) जबकि यह मार्च 989 के अन्त 
तक 53 9 अरब डालर था। सकल देशीय उत्पाद (5055 
00९४४ 9700000 के प्रतिशत के रूप मे विदेशी ऋण 
4988 89 के 39 7 ग्रतिशव के इतर से बढकर 7996-97 में 
26 प्रतिशत हो गया। स्थिति वस्तुत गभीर हो गयी और 
सरकार को विवश होकर उधार का प्रतिस्थापन गैर ऋण 
'कापम करने वाले अनर्प्रवाहों (॥09 0४७॥थ०अए8 #०95) 
से करना पडा जैसे प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग और पोर्टफोलियो 
विनियोग) इस रणनीति से अतिरिक्त ऋण को बृद्धि दर कम 
करने में सहावता मिली है। किन्तु अभी भी विदेशी ऋण का 
आकार भयानक है और हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के 
प्रतिकूल है। सरकार को भुगठात-शेष्र की स्थिति सुधारने के 
लिए फोर उपाय करने चाहिएं। 


आयात-प्रतिस्थापन (ताएठ्त 50659) 
आयात-प्रतिस्थापन की प्रगति आत्पतनिर्भरता की महत्त्वपूर्ण 
सूचक है। पिछले दो दशकों से आधिक काल के ओद्योगिकरण 
में कुल उपलब्ध उत्पादन में आयात का भाग काफी हद तक 
कमर हो गया है। किन्तु यदि आन्तरिक उत्पादन मे वृद्धि के 
बावजूद आयात मे वृद्धि हुई तो इसका कारण एक तविकासमान 
अर्थव्यवस्था मे कच्चे माल जटल मशौनरं पुर्जो तथा फालतू 
हिस्मो को बढती हुई भाग है। तालिका 2 से पता चलता है 
कि लौह तथा इस्पात, एल्यूमिनियम, पेटोलियम आदि आधारपूत 
डद्योगो मे आस्तरिक उत्पाद मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण 
कऋल उपलब्धि में आयात का भाग कम हो गया है। घिरस्थायी 
उपभोग चस्तुओ अर्थात्‌ साइकिलो, बिजली के पखो आदि मे 
देश नियात अतिरेक भी कायम कर सकता है। गनुष्यकृत 
न्तुओ (॥॥७॥ ग्रा348 ॥072$) के उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
होने के कारण उनके आयात लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। 
अनिवार्य कच्चे पाला अथात्‌ कच्ची रूई कच्ची पटसन 
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'कास्टिक सोडा और सोडा एश में भी आन्दरिक उत्पादन के 
बढने से आयात कम हुए हैं। चाहे भारत कागज और गत्ते के 
उत्पादन मे आत्मनिर्भर हो गया है किन्तु अखबारी कागज के 
सम्बन्ध मे देशो उत्पादन को और अधिक बढाने की जरूरत 
है। यूल पूजी वस्तुओ और ओद्योगिक कच्चे गाल के उत्पादन 
मे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के बावजूद अभी भी आयात पर 
निर्भरता को और कम करने की काफी गुजाइश है। 
आठवीं पचवर्षीय योजना मे चुनी हुई वस्तुओं सम्बन्धी 
भौहिक संतुलन (४20१४ 9890०65) दिए गए हैं जिनमें 
99] 92 के दौरान देशीय उत्पादन, आयात, निर्यात और 
उपभोग का सकेत किया गया है। 996-97 के लिए जोकि 
आठवीं योजना का अन्तिम वर्ष होगा लक्ष्य भी दिए गए हैं 
इस विश्लेषण से पता चलता है कि 99-92 के दौसन 
देशोय उत्पादन बहुह-सी वस्तुओ अर्थात्‌ खाद्याल्े, त्रिलहनो, 
रूई, दूध चोनी कपडा, सीमेट, एल्युमिनियम और बिजली के 
उपभोग की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। किन्तु रूछ तेल 
में अभाव जान पढ़ता है और 99-92 के दौरान 240 लाख 
स्व रूछ तेल के आयात ड्वारा कुल उपभाग के लगभग 47 
प्रतिशद की पूर्ति की गई। पेट्रोलियम उत्पाद के सदर्भ मे, 
१99 92 के दौरान हमारी आवश्यकता के 66 प्रतिशत 
की पूर्ति आयात द्वारा की गई। भारत ने पोयरश खाद की 
आवश्यकता के लिए शत-प्रतिशत आयात किया) इसके 
विरुद्ध, नाइट्रोजन उर्वए्क के उपभोग का 86 प्रतिशत देशोय 
उत्पादन से जुटाया गया और फाप्तफोरस उर्वरक का इसी 
ग्रकार 69 प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन द्वारा उपलब्ध कराया 
गया। तैयार इस्पाल के बारे में हमारो आवश्यकता का 95 
प्रतिशत देशीय उत्पादन से प्राप्त किया जाता है। भारत त्राबे 
सीसे ओर जस्ते के सम्बन्ध मे भाग्यशाली नहीं है और इनके 
लिए अन्य देशो पर निर्भर होना ही पडेगा। आठवीं येजना ने 
यह रद विरिचठ किया है कि 996-97 तक भारत अपनी 
जस्ते की आवश्यकता के 86 प्रतिशत और सीसे की आवश्यकता 
के 96 प्रतिशत को पूर्ति देशीय उत्पादन द्वार कर सकेगा 
परसु 3996-97 में ताबे की आवश्यकता के केवल 28 
प्रतिशत को पूर्ति हो देशीय उत्पादय से कर सकेगा। कीयले 
के सदर्भ मे भारत लगभग स्वावलम्बी है और 995-97 तक 
अपनी देशीय आवश्यकताओ को पूर्णतया उपलब्ध कण सकेगा। 
ग्त्यात्मक परिस्थिति में किसी वस्तु-विशेष कौ माग 
की वृद्धि दर बहुत से कारणतत्बो पर निर्भर करती है अर्थात्‌ 
जनसख्या की वृद्धि, जनसख्या की आय-वृद्धि का ढाचा, 
किसी विशेष दस्तु के तकनीकों प्रयोग कौ परिस्थिति और 
कि्री देश की वस्तु को झण को बढावा देने की नौति। 
उद्दहरणार्थ सरकार द्वारा वैयक्तिक बाहनो के क्रय के लिए 
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ऋण प्रदान करने में उदारता के कारण रूक्ष तेल की माग में 
तेजी आई। इसी प्रकार, यदि जनसख्या कौ तीब्र वृद्धि को 
रोका न गया, तो यह हमारी आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति को 
घीमी कर देगी विशेषकर खाद्यान्नों खाद्य तेलों चीनी दूध 
कोयला, ऊर्ना और अन्य बहुत सी वस्तुओं के सदर्भ में परन्तु 
यदि देश अपने आप को विदेशी प्रभुत्व से स्वतन्त्र करता 
चाहता है तो इसे आत्मनिर्भरता के साथ साथ तकनालॉजीय 
आत्मनिर्मरता (प९०॥7००६८8| 5९ 7८॥»॥०८) दोनों ही 
प्राप्त करने होंगे। 


आयात-प्रतिस्थापन और तकनीकी कौशल (ध्लाग्रात्य 
डाछणा$) 

तकनीकी कौशल का विकास आमनिर्भरता का महत्त्वपूर्ण 
अग॑ है। अल्प विकसित देश किसी न किसी तरह विकास 
के लिए वित्तीय साधन तो गतिमान कर लेते हैं परस्तु पर्याप्त 
तकनीकी जनशक्ति (प्र८णयाता८॥।॥॥9०४९) के अभाव मे 
वे विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहते हैं। भारत में इस्पात 
उर्बरकों, तेल पर्यवेक्षण एवं परिष्करण सचालन शक्ति जनन 
(7०५८ ए2७॥००४॥०॥) और पेटो रसायन के उद्योगो के लिए 
पर्याप्त मात्रा में भारतीय विशेषज्ञ तैयार हो गए हैं। इसके 
अतिरिक्त गैर सरकारी क्षेत्र मे भी तकनीशियनो एवं इजीनियरो 
का एक सग्रह बन गया है। परिणामत भारतीय विशेषज्ञों ने 
विदेशियों का स्थान ले लिया है किन्तु नई बस्तुओ और नई 
प्रक्रयाओ को अपनाने के सम्बन्ध मे भारत अभी बहुत पीछे 
है। इसका मुख्य कारण अनुसधान और विकास को विकसित 
करना है ताकि आत्मनिर्धरता के लिए तकनाकी श्रम कौ कमी 
को दूर किया ता सके। 


आयात प्रतिस्थान के अन्य क्षेत्र 
आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आयात प्रतिस्थापन के कई 
और क्षेत्र भी हैं। प्रथम कच्ची रूई तेला और चरवी के सबथ 
मे आयात मे बचत की काफी गुजाइश हैं। इस दिशा मे लम्बे 
तन्तु की मिस््री रूई के उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है। इसके 
अतिरिक्त सस्ते ठेला का प्रयोग वनस्पति घी तैयार करने मे 
किया जा सकता हे जिसके परिणामस्वरूप मूगफली आदि 
को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बचाया जा सकता है। दूसरे, 
यह बहुत जरूरी है कि इस्पात और औद्योगिक मशीनरी में 
कायम की गई अप्रयुक्त क्षमता (77ए0॥52४ ८॥[००८००७१) का 
प्रयोग किया जाए। उदाहरणार्थ, भारत ने ।990 9] से 995 96 
के छ वर्षों के दोरान 7980 करोड रुपये के कच्चे लोहे का 
निर्यात क्या परन्तु इसके अपने इस्पात के कारखानो में 
उत्पालन क्षमता का पूर्ण प्रयोग न किया गया। यदि इस्पात के 
उत्पादन को तेचा से बढाया जाए, तो यह आयात प्रतिस्थापन 
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का अच्छा स्रोत बन सकता है। तांसरे, आयात प्रतिस्थापन को 
बढावा देने के लिए पारपरिक चस्तुआ की अपेक्षा नयी 
वस्तुओ का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ताबे के 
लिए बिजली के तारों मे एल्युमिनियम आर लौह तथा इस्पात 
और अन्य अलौह धातुओ के लिए प्लास्टिक। चौथे, देश में 
उर्बरकों के उत्पादन को बढाने के लिए कायले पर आधारित 
उर्वरक कारखाने लगाने चाहिए। अन्तिम रसायन और औषधि 
में स्वावलम्बिता प्राप्त करने के लिए भी भरसक प्रयास करना 
चाहिए। 

इन सभी उपायो से आयात प्रतिस्थापन को बढाया जे 
सकता है। यदि निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन के 
बीच चुनाव करना हो तो आयात प्रतिस्थापन पर बल दना 
अपेक्षाकृत अधिक बाछनीय होगा क्योंकि आय और रोजगार 
के गुणक प्रभाव (थणधक्ञाल ढाल) के रूप मे 
आयात प्रतिस्थापन निश्चय ही नियात प्रोत्साहन की तुलना में 
अधिक लाभकारी है। 


निर्यात प्रोत्साहन और आत्मनिर्भरता 

बहुत से कारणो के आघार पर यह कहा ता सकता है 
कि काफी समय के लिए हमारे आवात अधिक ही हहेंगे। 
इनमें मुख्य ये हैं--(/) हमारी अर्थव्यवस्था मे उद्योगो के बढ़ते 
हुए विशाखन के फलस्वरूप पूजी वस्तुआ ओर अन्य सामान 
के आयात की आवश्यकता होगी (४) ऋण सेवा का भार 
जिसमे ब्याज एवं ऋण परिशोघन (#॥॥072207) शामिल 
है के भुगतान के लिए निर्यात अतिरक की आवश्यकता होगी 
(४४) आघुनिक तकनीक का बहुत से क्षेत्रो म प्रयाग करने के 
लिए देश को मशीना एवं यत्रों ओर तकनीकी विशेषज्ञा को 
रूप मे आयात करना होगा एवं (४०) व्यापार घाटे अभी तक 
बने हुए हैं। 

इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया जा सकता है कि 
विदेशी मुद्रा के प्रेषण (२७॥7॥87025) के रूप में भारा 
अन्तर्प्रवाह के कारण अपना भुगतान शेष का घाटा कम करते 
मे काफी सहायता मिली है परन्तु खाडी सकट के कारण 
प्रेषण की गति बने रहने के बारे मे विश्वास से काई बात 
कहनी कठिन है। स्वाभाविक है कि व्यापार घाटे को कम 
करने के लिए तीव्र निर्यात अभियान का सहारा लेना होगा। 
पस्सतु निर्यात-अभियान पर काफी दुष्प्रभाव पडा है। 980 8! 
और 988 89 के दौरान निर्यात की वद्धि दर लगभग 8 
प्रतिशत थी जोकि वर्तमान परिस्थिति से निबटने के लिए 
ाकाफी है। इजीनियरिंग उद्योग हस्तशिल्पो, हारे तथा जवाहरात 
आदि ने जो गत्यामकता आर प्रभावी निष्पादन दिखाया था 
अब वह लोप होता जा रहा है। अत नया वस्तुओं आर नयी 
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मण्डिये की खोज करनी होगो ताकि निर्यात बढाए जा सके 
और साथ ही साथ निर्यात की उत्पादन लागत कम करके 
इन्हे अन्तर्रष्टीय बाजए मे प्रतियोगी बनाना होगा। 

“निर्यात प्रेरक विकास नीति (8%छणां ९० छ्००ण)) का 
समयन नहां किया जा सकता क्योंकि यह आर्थिक विकास 
पर दुष्प्रभाव डालेगी और चूँकि इसके परिणापस्वरूप रोजगार 
की वद्धि दर मन्द हो जाएगी यह आम जनता के जीवन स्तर 
को उलत करने में बाधक होगी। उदाहरणार्थ, इस नोति के 
कारण इस्पात, सोमेट और ऐल्युमिनियम का निर्यात करना 
जोकि हमारे अपने उद्योग की क्षमता का यूस प्रयोग न करने 
का परिणाम है। इसी प्रकार दैनिक आवश्यकता को कुछ 
बस्तुओ अर्थात्‌ चोनी का निर्यात बढाया गया जिसके कारण 
देश की आन्तरिक मण्डियो मे इसकी कमी हुई और कोमतों 
मे बृद्धि हुई। 
ऊर्जा के आयातित स्लोत्रों पर निर्भरता 

973 मे रूक्ष तेल की कीमतों मे भारी वद्धि के कारण 
भारत के आत्मनिर्भता के प्रयास को भारी घकका लगा। 
980-90 के दशक के दौरान भारत अपने आत्मनिर्षरता के 
लक्ष्य के लिए ऊर्जा के आयातित र्लोतो पर निर्भरता के दृढ़ 
सकल्प के लिए निश्चित कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बन्ध 
में तेल एवं प्राकतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया 
लिमिटेड ने देश मे तेल के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ने में 
भारी प्रगति प्राप्त को है। देश मे परिष्करण क्षमता (रेलीए 
॥8 ५४80५) का भी विस्तार किया गया है ओर इस प्रकार 
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चैल आयात का मूल्य जे हमारे कुल आपात बिल में 7980-87 
में 43 प्रतिशत था, कम होकर 985 86 मे 25 प्रतिशत हो 
गया है और 7995-96 मे 20.5 प्रतिशत हो गया। जबकि 
देश मे तेल के उत्पादन को बढाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
जा रही है सरकार कोवले और बिजली के उत्पादन को भी 
तेजी से बढ़ाना चाहती है। कोयले के उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि हुई है। बिजली कौ जनन श्षमता जो 984 85 मे [57 
अरब किलोवाट घंटे थी बढकर 380 अरब किलोवाट घंटे हो 
गई है--यह एक सराहनीय उपलब्धि है। 

आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति की सप्रीक्षा से पता चलता 
है कि आवोजन के विभिन्‍तर उद्देश्यो अर्थात्‌ मिर्घनता की 
समाप्ति, पूर्ण रोजगार प्राप्त करनाआय तथा सम्पत्ति की 
असमानताए कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में से 
सबसे अधिक सफलता आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त हुई 
है। इससे हमारी निर्यात माग घर भी प्रभाव पडा है। चूंकि 
बहुत से देशों को अब अपनी निर्यात से ग्राप्तियों का अधिकतर 
भाग तेल के आयात पर खर्द करना पडता है थे अपने आयात 
की अन्य मदों मे कटौती करते हैं। इसी प्रकार बिदेश मे रहने 
वाले भारतीयो से भविष्य मे प्रेषण पूर्व विद मत्नी डा, मनमोहन 
सिह ने अपने बजट भाषण (992 93) से साफ शब्दों मे 
कहा--/हमारी आत्मविर्भर अर्धव्यवस्था की दृष्टि ऐसो 
अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए जो अपनी समग्र आयात 
आवश्यकताओं का भुगठान निर्यात द्वाश कर सके! इसके लिए 
इसे कृत्रिम बाह्य आलम्बनों अर्थात्‌ विदेशी सहायता पर निर्भर 
नहीं होना चाहिए।" 

एज 
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(ए?0एडाशथ'र, एाडछ907447ए 3७४० प्ताड छा एर00755 पर ए्ए0) 














] निर्धनता की घारणा 
(एगार्ल्ए( ण॑ 7?0शश(५) 
निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिम्नप्रे 
सम्राज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओआ 
को भी पूरा नहीं कर सकता। जब समाज का एक बहु बडा 
अग न्यूनतम जीवन स्तर से बचित रहता है और बेक्ल 
निर्वाह स्तर (50089०706 ]८४९॥) पर गुजारा करता ह्है भो 
यह बहा जाता है कि समाज मे व्यापक निर्धनना (७४४55 
70५9) विद्यमात है। तीसरी दुनिया के दंशों में व्यापक 
निर्धनता पायी जाती है चाहे यूरोप और अमेरिका के कुछ 
भागों मे निर्धनता वर्तमान है। 
सभी समाजो मे निर्धनता की परिभाषा करने के प्रयास 
किए गए परन्तु इन सबका आधार न्यूगतम या अच्छे जीवा स्वर 
'की कल्पना है। डदाहरणार्थ सयुकत राज्य अमस्वा मे निर्धनता 
की धारणा भारत से बिल्कुल ही भिन्‍न होगी क्योकि अमेरिका 
में आम नागरिक कहीं अधिक ऊग्ने जीवन स्तर पर रह रहा 
है। निर्धनता की सभी एरिभागाओं में यह्ष चेप्टा की जाती है 
कि वे समाज के औसत जीवन स्तर के निकट हो और इस 
कारण ये परिभाषाएं समाज में विद्यमान असमानताओं को 
दर्शाती हैं और उस सीमा का बोध कराती हैं जिस तक कोई 
समाज इन्हे सहन करने के लिए तैयार हं। उदाहरणार्थ भारत 
में निर्धनता की सामान्यत स्वीकत परिभाषा उचित जीवन स्तर 
की अपेक्षा न्यूनतम जीवन स्तर पर बल देती है। यह घारणा 
इस यथ्य पर आधारित है कि आने वाले कई दशको तक 
बुनियादी आवश्यकताओ की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराया 
भी सभव नहीं इसलिए विकास के इस चरण में उच्ति 
जीवन स्तर या अच्छे जीवन स्तर की बात करना क्पोल 
कल्पना है। सारे तक्र का सार यह है कि निर्धनता के परम 
स्तर (#७05०ए७ ९४८५ ०। 9०शथया9) जिन्हे अनाज दालो 
दूध सब्जियो मक्खन कपडे या कैलोसी प्राप्ति के रूप मे 


अभिव्यक्त किया जाता है किसी देश में बामान जीवन के 
सापेक्ष स्तर (२6७0४ ॥९४८) से मिश्रित हो जाते हैं। उच्च 
वर्गों के विलासपूर्ण जीवन की तुलना मे समाज के एक 
काफी बडे भाग को बुनियादी जरूरतों के कुछ क्षेत्र विद्यमात 
है परन्तु अल्पविक्सित देशो के लिए व्यापक निर्धनता (७४६४ 
०४८9३) का विद्यमान होना चिम्ता का विषय है। 


2 भारत मे निर्धनता के अध्ययन 
($000९5 ० ?०५६५ ॥ वात) 


बहुत से अर्थशास्तियो एवं सस्थाओ ने निर्धमता के 
निर्धारण के लिए अपने-अपने प्रमाप बनाए है। इन सभी 
अध्ययनों का आधार 2250 कैलौरी वे बराबर साद्य का 
भूल्य है। चूकि गावो के लोग स्थय खाद्यान्नो के उत्पादक है 
इसलिए शहरी लोगों की तुलना मे ग्रामीण लोगो का ग्रतिव्यक्ति 
खाद्य व्यय रहन सहन कौ लागत में अन्तर होने के कारण 
कम होता है। श्री बी एस मिन्हास ही एक ऐसे अर्थशास्त्र 
है जिन्हनि 956 57 और 967 68 के सीच ग्रामो में 
निर्धनी के प्रतिशत में कमी का सकेत किया है। इसके पिरुद्ध 
पी डी ओझा आए प्रणव के बर्धन ने ग्रामीण निर्धनो (२0 
77 7००) के अनुपात में बद्धि का सकेत किया है। उनके 
विचार में परिवर्तन की यह दिशा देश के बढते हुए दरिद्रीकरण 
(?१एएुथा5०0०४) की सूचक है। डाडेकर और रथ ने 
960 6॥ और 967 68 के दौरान ग्रामीण तथा नगरीय 
द्वोते निर्धन वर्गों मे स्थिर अनुपात बताया है। किन्तु इनके 
अनुमान मे ग्रामीण निर्धनो की सख्या 3 5 करोड से बढकर 
6 6 करोड और गगरीय निर्धों मे 42 करोड से बढ़कर 
49 करोड हो गई। 

मनटेक आहलूबालिया का मत है कि भारत के पिछले 
दो दशको बे अनुभव से पिर्घनता की प्रवृत्ति में वृद्धि का 
सकेत यहीं मिलता। सामान्यतया यह देखा गया है कि ग्रामीण 
'निर्धनता का आपात कृषि के अच्छे कार्यकाल के दौरान कम 
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होता जाता है और कृषि की दृष्टि से बुरे वर्षों में बढ़ जाता 
है। सातवें वित्त आयोग के अनुसार 970-7! में 27 7 करोड़ 
व्यक्ति निर्धनता-रेखा के नीचे रह रहे थे। इनमें से 225 
करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों और 5.2 करोड़ शहरी क्षेत्रों से थे। 

डॉ कोस्टा ने अपने अनुमान में निर्धनता के तीव स्तर 
बताये हैं, अर्थात्‌ अतिदीन, दीन और निर्धना उनके अनुमाव के 
अनुसार 4963-64 में 62 करोड़ व्यक्ति अतिदीन जोबन 
व्यतीत करते थे, 04 करोड़ दीन और 6 2 करोड़ व्यक्ति 
निर्धता का जीवन व्यतीत करते थे। अतिदीनता का जीवन 
गुजारेे वाले लोगों का आतुपात 3 2 प्रतिशत था और निर्धनता 
में रहने बालों का 340 प्रतिशत था। 

अर्थशास्त्रियों के इन अनुमानों को तैयार करने की विधि 
के बारे में मतप्रेद हो सकता है और इस कारण उनके 
अनुमानों में अन्तर हो सकते हैं। परन्तु दो बातों पर सहमति 


श्67 
प्राप्त हो चुकी है : प्रथम, निर्धनता-रेखा (000९४३ !ए९) से 
नीची रहने बाली जनसंख्या का प्रतिशत कम नहीं हुआ है। 
चाहे डांडेकर एवं रथ जैसे अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि यह 
बढ़ा नहीं है। इस स्थिति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं- 

3. निर्धनों की बहुसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है! इसमें 
दो मुख्य वर्ग हैं--छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। ग्राम 
निर्धनो का आधे से कुछ कम भाग भूमिहीव मजदूर है और 
आधे से कुछ अधिक भाग छोटे तथा सीमान्त किसान हैं। दोनों 
वर्ग कुछ हद वक मिश्नित हैं क्योंकि छोटे किसाव कृषि-श्रम 
के रूप में कार्य करते हैं। 

2 ग्राम्रीण-भारत में निर्बल वर्गों की मुख्य आर्थिक 
समस्या खुली बेरोजगारी नहीं बल्कि निम्न उत्पादिता-रोजगार 
(.०छ्ञा०्वालाशा शाए0ज्राशां है। 

3 शहरी क्षेत्रों में निर्धनता कौ समस्या ग्राम-निर्धनता का 


तालिका | : भारत में निर्घनता के विभिन्‍न अनुमान 





(कऐड़ व्यक्ति) 
तुला चर्ष ग्रामीण चगरीय कुल 
जो कोस्य स्‍963-64 864.. (45) 
पौ. के वर्षन १90-6 8 880) 
4967-68 2०० छ्ण 
बो एस मिन्हास 96-57 ग5 (650) 
963-64 यथा (78) 
969-70 29 606) 
फमटेक अहलूवालिया 956-57 384 ७4) 
493-64 ण। (55) 
4967-68 235 663) 
प93-4 खा (46) 
डाडेकर एवं रथ 4960-60 55 (00) 432. 6500) घर ७0 
4969-70 ] (्क्क 49. 609 शऊ 0) 
सातवां वित्त आयोग क्र0-7! 275 ७30) 52. 60 य7ः. 620 
छठी योजता (978-83) उथ्रा-8 289 (79 5» 4. 863) 
छठी योजना (980-85) 3979-80 260 607 57. (०0 7. (82) 
दो एम डाडेकर क्र 78 स्डे4 695) 
983-84 286 (44) 
विश्व बैंक ए0 श्ड् 6309) डा. (635) खपय.. 520) 
प्छ ख़्ड ७४9) 6. 064) 37. (७25) 
4988 ख्ज का) 79. 036) ३22... 0960 
पिल्हास जैद एबं तदूलका 3987-88 खछ4 त्मह 727. 655) 36. ७27) 
दोजता आयोग 4987-658 य 09) 83... 2) 3॥2.. 09॥) 
विशेषज्ञ युप (993) 
बोेजना आयोग 996-97 27 806) 66 (56) श्य7 हापउफााए--7--7तत___ २? ४6६७ शर ०७» 


भोड ; बैक्ट में दिये गये आंकड़े कुल जनप्रछ्या के प्रटिश्त के 
जगगैय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में है। 


रूप में हैं। द्रामोश तथा नप्तीय विर्धनदा के अनुमाव कुल द्राप जनर्स॑लया और कल 
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उत्प्रवाह ऐ। अधिकतर निर्धन जो स्वर्ेजगार प्राप्त (5६६ 
था]।09४0) है या अर्थव्यवस्था के असगठित विनिर्माण या 
सेवा क्षेत्र मे कार्य करते है। यहा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
मजदूरी रूपी रोजगार (७ १४० ८४79/०/7थाएं की परिस्थिति 
मे इनकी नौकरी कम वेतन या मजदूरी वाली है और स्व 
रोजगार की स्थिति मे इनके पास ससाधनो का आधार (९ 
$0प८९ 055८) बहुत ही निम्त है। 


भारत की गरीबी पर विश्व बैक के अनुमान (१४०ताठ 
छशा४ ६५१9६ एा 70९ ४) 

विश्व बैक ने अपने देश सम्बन्धी अध्ययन 'भारत 
निर्धनता रोजगार एबं सामाजिक सेवाए” (989) मे गरीबी 
रेखा निर्धारित करने के लिए वही विधि अपनाई है जो योजना 
आयोप ने आपनाई थी। ॥973 74 पे योजना आयोग ने 
ग्रामीण एब शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमश 494 रुपये और 
56 6 रुपये प्रहि व्यक्ति प्रति मास की निर्धनता रेखाए परिभाषित 
की थीं। विश्व बैक ने राष्टीय नमूना सर्वेक्षण और भारतीय 
सांख्यिकीय सस्थान ट्वारा विकसित विधि के आधार पर 
निर्धनता अनुपात का अनुमान लगाते की वैकल्पिक विधि का 
प्रयोग किया। इसके अनुसार ]977 78 के लिए (वर्तमान 
कीमतों पर) ग्रामीण क्षेत्री के लिए 55 2 रुपये और शहरी 
कषत्े के लिए 68 6 रुपये और 983 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के 
लिए 890 रुपये ओर शहरी क्षेत्रों के लिए ]2 रुपये 
निर्धनता रेपा निर्धारित की गई। विश्व बेंक ने भी अति निर्धन 
व्यवितयों के अनुषान गरीबी रेखा के व्यय के 75 प्रतिशत 
अनुपात को आधार बनाकर लगाए ह। इस आधार पर 970 
9%५) और 98$ के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने काली 
जनसख्या के लिए तैयार किए गए अनुमानों से निम्नलिखित 
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परिणाम निकाले है-- 

। ग्रामीण क्षेत्रो मे निर्धनता रेखा के नीचे जनसख्या का 
अनुपात 970 में 53 प्रतिशत से गिरकर 983 में 449 
ब्रतिशत हो गया और 988 मे यह लगभग 42 प्रतिशत हो 
गया। किन्तु कुल रूप मे ग्रामीण निर्धनो की सख्या जो |970 
मे 23 7 करोड थी बढकर 983 मे 252 करोड हो गई और 
8988 मे यह लगभग इतनी ही रही। (देखिए तालिका 2) 

2 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली शहरी जनसख्या का 
अनुपात जो ]970 मे 455 प्रतिशत था तेजी से गिरकर 
4983 में 364 प्रतिशत और फिर ॥988 मे और गिरकर 
336 प्रतिशत हो गया। फिर भी शहरी क्षेत्रो मे निर्धनो का 
कुल जनसख्या मे भाग जो 970 में 8 प्रतिशत था बढकर 
988 मे 22 प्रतिशत हो गया। कुल रूप में शहरी निर्धन 
व्यक्तियो कौ सख्या जो 970 मे 505 करोड थी बढकर 
॥983 मे 646 करोड हो गई अर्थात्‌ इस अवधि मे इसमे 
लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह मात्रा और बढकर 
988 मे 7 करोड हो गई। लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि) 

3 गदीबो का कुल अनुपात जो ।970 मे 524 प्रतिशत 
था गिरकर 988 में 40 प्रतिशत हो गया। किन्तु कुल रूप में 
उनकौ सख्या जो 970 मे 28 7 करोड थी बढकर 988 मे 
322 करोड हो गई अर्थात्‌ इसमे लगभग ।2 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई। 

4 भारत में अति निर्धन व्यक्तिया का अनुपात जो 970 
में 30 प्रतिशत था भी गिग्कर 4988 मे लगभग |9 प्रतिशत 
रह गया। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे अति निर्धनो का अनुपात 
204 प्रतिशत था जबकि शहरी क्षेत्रों मे यह 5 8 प्रतिशत 
था। यह एक विदेधाभास सा प्रतीत होता है कि ग्रामीण 
अति निर्धन जिनकी सख्या 970 में 346 करोड थी 


तालिका 2 विश्व बैक के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसख्या के अनुपात 


निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या 


निर्घन जनसंख्या का प्रतिशत 





करोड ध्यक्ति 

790 व983 4988 4970 7983 7988 
ग्रामोण १6 252 252 530 449 कप 
नगराय $( 65 70 455 364 336 
कुल य8? 37 उड2 उ्श्व 425 396 
अति जिर्घनता रेखा के नौचे अठिनिर्घन जनसख्या का अनुपात 

जवसख्या (करोड व्यक्ति) 
ग्रापोण 5 ॥% 8 ॥23 30। २२8 ब्0व 
जगराय 38 है] 33 256 तय ॥58 


कल ” ब्त 


ज्फ्छ् जब हे 8 


निर्घनता, असमानता और भारत में आयोजन प्रक्रिया 


गिए्कर 988 में 2 36 करोड रह गई परन्तु इसके विरुद्ध 
शहरी अति निर्धनो को सख्या जो 970 मे 2 84 करोड थी 
बढ़कर 988 मे 329 करोड हो गई। 

5 अनुसूचित जातियो एवं जनजातियो का ग्राम क्षेत्रो मे 
निर्षनो मे अनुपात एक-विहाई था ओर अति-निर्धगे का 38 
प्रतिशत, परन्तु शहरी क्षेत्रों मे निर्धनो मे इनका अनुपात 3 
प्रतिशव था और अति निर्भगें में 5 प्रतिशव) 

6 मजदूरी पर आश्रित परिवारों के व्यक्तियों का ग्राम-स्षतरों 
के निर्धनो मे अनुपात 983 मे लगभग 46 प्रतिशत था। इनमें 
ये व्यक्ति भी शामिल हैं जो कृषि-भिन्‍त कार्यों मे काम कर 
रहे हैं। ऐसी इकाइयो का आप्र-प्रदेश, उडीसा और महाराष्ट्र 
जैसे श़ज्यो मे निर्धनों मे भाग 50 प्रतिशत से अधिक था। 
कृषि-श्रम परिवारों मे ।983 मे लगधग 64 प्रतिशत परिवार 
गराबी रेखा के नीचे रह रहे थे। यह अनुपात बिहार और 
मध्य प्रदेश मे 70 प्रतिशठ से भी अधिक था। स्व-रोजगार 
प्राप्त परिवार ग्रामण निर्घनो का दूसपा बडा खण्ड था। 
स्व रेजगर प्राप्त परिवारों मे सगभग 38 प्रतिशत गरीबी-रेखा 
के नोचे थे। 

इसमे सन्देह नहीं कि पिश्व बैंक रिपोर्ट ने पिछले 
अठारह वर्षो की अवधि में निर्घनता का चित्र प्रस्तुत किया है 
और इस दृष्टि से यह हमे गत दो दशको मे गरीबी की प्रवृत्ति 
का बोध कराती है परन्तु 988 के आकडे विभिन्‍न राज्यो एव 

समग्र भारत की वृद्धि दो के आधार पर तैयार किए गए हैं 
और यह कल्पना, की गई हे कि जहा तक वितरण का प्रश्न 
है वृद्धि इस सम्बन्ध मे तटस्थ है। जाहिर है कि 988 के 
आकडे कम विश्वसनीय समझे जा सकते हैं। 
निर्धनता की स्थिति का एक बहुत ही निराशाजनक 
एहतू गछ है कि जहा समग्र थाएता को (लिए अर्णाण' पिषिता 
जो 970 मे 53 प्रत्रिशत थी कम होका ॥988 मे 47 
प्रतिशत हो गई आर शहरी निधनता 455 ग्रतिशत से कम 
होकर 336 प्रतिशत हो गई, वहा इसा अवधि के दोगशन 
अति निधन ग्रामीण क्षेत्रों मे 204 प्रतिशव के स्तर तक 
शहरी क्षेत्रों मे (5 8 प्रतिशत के स्तर तक कम हुई। जाहिर हे 
कि निघनता स्तर में शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग 8 
प्रतिशत की गिरावट आई किन्तु अति निर्धनता स्तर में सापेक्ष 
दृष्टि से कम गिशवट आईं 4 प्रतिशत से थोडी अधिका 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि विकास प्रक्रिया के लाभ 
अठि निर्धनो तक अपेक्षाकृत कम पहुच पाए हैं और ये 
निर्घनवा को ऊपरी सदहो तक हो सोमित रहे। 
बा एस मिन्हास एल आर. जैन आर एस डो तदूलकर 
ने अपने अध्ययत मे यह रहस्योद्घाटन किया है कि 7287 88 
मे प्रामोण एवं वगरीय भारत में निर्घन्म का आपात 
अखिल भारतीय स्तर पर क्रमश 448 और 365 प्रतिशत 


269 


है न कि जैसा कि योजना आयोग ने अनुमात लगाया 327 
और 94 प्रतिशठ। समग्र भारत के स्तर पर यह 987-88 
के लिए 427 प्रतिशत है जबकि योजना आयोग ने इसे 
292 प्रतिशत आका है। 

गआमीण निर्धभनो की कुल सख्या जो 7970-7। में 25 8 
करोड थी बढकर 987 88 मे 284 करोड हो गई। नगरीय 
प्रारठ मे यह सख्या इस काल के दोग़न 5 करोड से बढकर 
77 करोड हो गई। समग्र भारत के लिए निर्धनता रेखा के 
नीचे रहने वाली जनसख्या जो 970 7] मे 30 8 करोड़ थी 
बढकर 4987-88 भे 36 करोड हो गई। जाहिर है कि 
समग्र भारत के लिए निर्धनो को जनसख्या की वृद्धि दर 
99 उ्रत्तिशव प्रतिवर्ष है जबकि 970-7] और 7987 88 के 
बीच कुल जनसख्या की बार्पिक वृद्धि दर 22 प्रतिशत रही। 
इसका तात्पर्य यह है कि विकास एवं गरीबी हटाओ कार्यक्रमो 
का निर्धर जनसख्या को वृद्धि दर को कम करते पर सदृप्रभाव 
पडा है। 


योजना आयोग के विशेषज्ञ गुप (993) की रिपोर्ट 

योजग आयोग ने सितम्बर 989 मे एक 'विशेषज्ञ ग्ुप' 
नियुक्त किया ताकि भारत मे निर्धनो की सख्या और अनुपात 
के अनुमान की कार्यविधि एवं परिकलन के विभिल पहलुओ 
पर विचार कर सके। प्रोफेसर डो टी लकडाबाला इसके 
अध्यक्ष थे ओर इसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 993 मे प्रस्तुत 
की। 

विशेषज्ञ ग्रुप ने निर्धनता रेखा (००४८४४।02) निधारित 
करने के लिए निम्नलिखित कसौटियो की सिफारिश कौ-- 

। न्यूनतम आवश्यकताओ एव प्रभावी उपभोग माग के 
पर्वानुमान पर कार्यदल द्राग् निर्धवता रेखा (%४20)/ ॥08) 
को आधार रेखा (845८ ॥7९) मानने की सिफारिश को जिसके 
अनुसार ग्रामीण क्षेत्री मे 4909 रुपये और शहरी क्षेत्रों मे 
56 64 रुपये के भासिक प्रति व्यक्ति कुल ब्यय को 973 74 
को कौमतो पर गराबी का आधार माता गया। इसका मुलाधार 
973 74 में वर्तमान उपभोग ढाचे के आधार पर प्रति व्यक्ति 
देनिक 2,400 केलारी उपभोग था। विशेषज्ञ ग्रुप ने यह 
सिफारिश को कि इस मानदण्ड को सभी राज्या क लिए 
समान रूपए ये स्वीकार किया जाए। 

2 आधार वर्ष के चुनाव के लिए विशेषज्ञ ग्रुप का यह 
मत था कि चूंकि 973 7+ के आधार वय पर बहुत अधिक 
सुव्यवस्थिद कार्य हो चुका है इसलिए इस वध को ही गराबो 
रेखा के अनुमान के लिए जारी रखना चाहिए। 

3 राज्योय विद्येष निर्धाता रेखा (फल 5ए८लॉी० 
#०४८छ 7६5) का अनुपात लगाने के लिए राष्टीय स्तर 
पर विर्घनता रेखा के अनरूप मानदाकृत वस्तु समूह 
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($[शक्‍49॥526 "णा)॥0००॥५ 945८८) का प्रत्येक गज्य में 
आपार वर्ष (अर्थात्‌ 7973 74) मे वर्तमान कीमतो के अनुसार 
मूल्य प्राप्त करना होगा। 

4 सममूत्यक (020०) के चुनाव के लिए, व्शिपज्ञ 
ग्रुप इस नतीजे पर पहुचा कि ग्रामीण निर्धनता रेखा को 
अद्यतन बनाने थे लिए कपि श्रमिक के उपभोक्ता कामत 
सूचक ((णाइगाहा छाएट ॥द्छ 6ि बहाएणॉपाबा 
]9७०प्रा७४$) का प्रयोग किया जाए और नगरीय निर्घनता रेखा 
वो लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत यूचकाव 
((०5ए6/ |#06 ॥॥065 07 ॥0057॥4| २0०९५) और 
गैर शारीरिक कर्मचारियों के उपभोक्ता कीमत सूचकाक 
(एशाइप्रागह्ग 06 ॥0९६ णितणा गाक्षापह] दगए0०) ९९5) 
की साधारण आंसत का प्रयोग करना चाहिए। 

विशेषज्ञ ग्रुप ने 9973 74 से 987 88 की 4 वर्षीय 
अवधि के लिए चार बिन्दुओ पर निर्धनता रेखा निर्धारित कर 
गरीबों की ससय्या और अनुपात का अनुमान लायया हे। 
विभिन्‍न विन्दुओ पर गरीबी रेखा निर्धारित करने के मानदण्ड 
निम्नलिखित हैं- 





तालिका 3 4973 74 के आधार पर गरीबी रेखा 
प्रति व्यक्ति प्रतिपास व्यय (रुपय) 
चर्ष ग्रामीण नगरीय 
4973 74 490 56% 
49्र7 78 5684 7250 
4983 8945 वा764 
4987 88 ॥543 65.58 


चूकि ॥4 वर्षों की अवधि के लिए तैयार किए ये 
अनुमान एक ही कार्यविधि पर आधारित हैं चे तुलनीय समझे 
जा सकते हैं। इन अनुमानो से पता चलता है कि ग्रामीण 
निर्धेनता अनुपात (रिघ्रावव ?0०४शा५/भ0०) जो 4973 74 में 
564 प्रतिशत था कम होकर 987 88 में 39 ! प्रतिशत हो 
गया। इसी काल में नगरीय निर्धनता अनुपात ((ाएथ ए0४ 
&(५ 740) में अपेक्षाकृत कम कमी हुई और यह अनुपात 
973 74 में 492 प्रतिशत से कम होकर 987 88 मे 
40 प्रतिशत हो गया। अत समग्र निर्धनता अनुपात जो 
4973 74 में 549 प्रतिशत था कम होकर 987 88 में 
39 3 प्रतिशत हो गया। इसका अभिप्राय यह कि 4 वर्षों की 
अवधि में निर्घनता अनुपात में ]56 प्रतिशत की गिराबट 
आयी या निर्धनता में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत कमी 
व्यवत हुई। 
दूसरे, इस अध्ययन ने पहली बार यह रहस्योद्घाटन 
किया कि नगरीय निर्धनता अनुपात तुलनीय रूप मे ग्रामीण 
निर्घनता अनुपात से ऊचा था। कूल रूप में नगरं में निर्धनो 


निर्धनत्रा, असमानग्ग और भारत में आयोजन प्रक्रिया 


की सरवया जा 973 74 मे 603 लाख थी बढकर 987 88 
में 833 लाख हो गयी अर्थात्‌ इसमे 200 लाख की चढ्धि हुई। 
यह देश म॑ बढ़ते हुए नगरीयकरण का सकेत है। इससे यह 
बात भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम क्षेत्र मे रोजगार के 
अपर्याप्त विस्तार के कारण रोजगार की अनुपलब्धि के 
'परिणामस्थरूप गरीब रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रो की 
ओर घरेल जाते हैं। जाहिर है कि ग्राम निर्धना का शहरी 
क्षेत्रों में उत्प्रवाह बढते हुए नगरीयफरण के साथ नगरीय निर्धनता 
मे चढ्धि बा प्रधान कारणतत्व है हू 

तासरे, ग्रामीण निर्धनो की सख्या जो ]973 74 में 263 
लाख थी बढकर 977 78 म॑ 2643 लाख हो गयी परन्तु 
इसऊ॑ बाद इनकी संख्या से कमी हुई और यह 987 88 मे 
कम होकर 2294 लाख हो गयी। यह एक स्वस्थ परिवर्तन 
है। 

तालिका 4 निर्धमता रेखा के मीचे जनसख्या 











लाखों मे कुल जनसख्या का प्रतिशत 

ग्रामीण नगरीय कुल ग्रामीण नगरीय कुल 

॥993 उ4. २63... 603 326 564... 492. 549 
पग्रा 78 265... 67. 3320 53. 44 58 
3983 257... 75. 3270 456. 422. 448 
9 88. 2294. 89. 3उर/ ३94... 40॥.. 393 
स्रोत... #्कुमा। र॒ँ #९ &फ्ला (7ण4क ता (7०0 रण 


# दबंग तह बाद #िधल#8/ दा 209. (993) 

चौथे ॥987 88 में पांच राज्यों अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश 
बिहार महाराष्ट्र पश्चिम बगाल ओर मध्य प्रदेश में )8]4 
लाख गरीब निवास करते थे। सापेक्ष रूप मे इन पाच रायो 
में देश की कुल गरीब जनसख्या का 58 प्रतिशत रहता हैं 
इससे जाहिर है कि इन राज्यों मे गरीजों का अधिकतर भाग 
सकेन्द्रित है। 

पाचवे चाहे सामान्यत ॥973 74 ओर ॥987 88 वे 
दौग़न गरीबो की सख्या मे कमी हुई परन्तु परम रूप में 
उडीसा बिहार, महागष्ट असम और उत्तर प्रदेश मे गरीबों 
की सस्या मे वृद्धि हुई। एक बहुत ही निराशाजनक बात यह 
है कि इन 4 वर्षों मे बिहार मे गरीबों की सख्या 370 लाख 
से बढकर 440 लाख हो गयी अर्थात्‌ इसमे 70 लाख बी 
वृद्धि हुई। यह बिहार मे बढ़ते हुए दरिद्रोकरण 
(?०एएथ।5४॥०) का सकेत और गभीर चिन्ता का विषय 


है। 

छठे वे राज्य जिनमे निर्धनता अनुपात अखिल भारतीय 
आकडे से ऊचा है इनमे हैं. उड़ीसा (556%) जिहार 
(53 4%) तमिलनाडु (45%) पश्चिम बगाल (44९०) 
मध्य प्रदेश (43 4%) और उत्तर प्रदेश (42००)। इनके विरद्ध 
चे राज्य जिनमे निर्धनता में भारा कमी प्राप्त की जा चुकी हे 


निर्घनता, असमानता और भारत में आयोजन प्रक्रिया 


उनमे हैं : गुजगत, केरल, आंध्र प्रदेश हरियाणा और पंजाब। 

अन्तिम, भारत के विभिन्‍न राज्यो में 7973-74 और 
987-88 के दौयन निर्धनता-अनुपात मे कमी के आकड़ों से 
पठा चलता है कि जहां अखिल भारदीय स्तर पर निर्षनता मे 
5 6 प्रतिशत की कमी ]4 वर्षों मे प्राप्त की गयी, विभित्त 
राज्यों मे भारी अन्तर पाए गए। एक ओर हम देखते हैं बिहार 
जैसे राज्य को जिसमें गरीबी में केवल 8 4 प्रतिशत की कमी 
प्राप्त की गयी और दूसरी ओर है केरल जिसमें 27 6 प्रतिशत 
की निर्धनता मे कमी प्राप्त कौ गयो। जाहिर है कि गरोबी 
हटाओ प्रोग्रामों और विभिन्‍्त राज्यों मे हुए सामान्य आर्थिक 
विकास का विभिन्‍न राज्यों में गरोदी दूर करने पर भिन्‍्त भिन्न 
प्रभाव हुआ। 


8. वैयक्तिक आय वितरण की असमानता 
(एल्पृपशांक एण ९९ा5०एण_ो पाएगा 
व)50797707) 

छठी योजना (980-85) मै उपभोग व्यय के वितरण 
सम्बन्धी अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वे रौंद के 
आधार पर हैयार किए गए। राष्ट्रीय नमूने सर्वेक्षण (992) में 
उपभोग व्यय एबं रोजगार के बारे मे 4987 88 के लिए ओर 
सूचना उपलब्ध करायी गयी। 
तालिका 5 : दृशमकों के अनुस्तार कुल निजी उपभोग 











ज्यय का वितरण 
प्रविशव वितरण 
दरामक 977-78* 987-88** 
ग्रामीण नगरीय आरयीय. वगरीय 
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ख्रोद ३ *छठी योजगा (१५६0-85)**उपभोक्‍दा च्यव एवं रोजगार 
सर्वे्श, र्टरद हटण #मेकश ((992) 


शा 


तालिका 5 में दिए गए आंकड़े 0 वर्षों की अवधि 
]977-78 से 987-88 में कुल निजी उपभोग मे वितरण मे 
परिवर्तन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इनसे पता चलता 
है कि निम्नतम 30 प्रतिशत प्रामीण जनसंख्या के भाए में 5 
प्रतिशत से 56 प्रतिशत को मामूली वृद्धि हुई है। इसी 
प्रकार उच्चतम 30 प्रतिशत ग्रामोण जनसंख्या के उपभोग 
व्यय में 54 9 अतिशव से 5। 3 अतिगत हो जाने से थोड़ी सी 
गिरावट आयी है। मध्यम 40 प्रतिशत ग्रामीण जनसख्या का 
भाग 33 प्रतिशत के इर्दगिर्द स्थिर रहा है। 

परन्तु इसके विरुद्ध निम्नतम 30 प्रतिशव नगरीय जनसख्या 
का भाग 0 वर्षीय अवधि के दौरान 37 प्रतिशत से गिरकर 
33 प्रतिशत हो गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
उच्चतम 30 प्रतिशत नगरीय जनस्रख्या का भाग 539 प्रतिशत 
से उन्नत होकर 556 प्रतिशत हो गया। मध्यम 40 ग्रतिशत 
सगरीय जनसख्या का भाग भी 324 प्रतिशत से गिरकर 
3 प्रतिशत हो गया। 

निष्कर्ष यह कि जहां पर निजी उपभोग व्यय के ढाचे में 
ग्राम क्षेत्रो मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नगरीय क्षेत्रों में 
उच्चतम 30 प्रतिशत जनसंख्या के भाग में काफी उन्नति हुई 
है। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि 977-78 से 
987-88 को 9 वर्षीय अवधि में नगगीण असमानता मे 
निश्चित रूप मे वृद्धि हुई है। 


4. पंचवर्षीय योजनाएं और गरीबी हटाओ 
प्रोग्राम 

(कक्त > ४ छत 27905 बाते बैयाएं-2० ६7१ 

कऊशात्ट्रा8णाग९) 

'चव्वर्धय बेजताओ के अध्यघन से घता चलता है कि 
जउप्ताधाएण के जीवनस्तर को उन्तरत करगा आयोजन के 
लक्ष्यों मे एक प्रमुख लक्ष्य माता गया है। द्वितोय योजना ने 
अपने भावात्मक विवरण मे ऐसा बातावरण बायम करने की 
ठानो जिसमे “छोटे लोगों' कौ उलति हो सके। दौथी योजना 
मे जनसामान्य ओर निबल चर्गों की दशा को प्रोन्नत करने की 
बात की गई और इस उद्देश्य के लिए 'रोजगार तथा शिक्षा' 
उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। “निम्न आय बर्गों 
की दशा सुधारने के लिए यह अनिवार्य समझा गया कि देश 
में सभो को “राष्ट्रीय न्यूनतम आय' (प४0/श १ 
०००) प्राप्त हो। यह स्वीकार किया गया कि छोटे किसान 
और भूमिहीन मजदूर कृषि-परोलतारी वर्ग (#शमणाणाश 
शणव्ाय) का मुख्य भाग हैं परन्तु इनके पास कोई उत्पादक 
आधार [0000०४॥५६ ४४५६) नहीं और वे अपनी आजीविका 
के लिए मजदूरी रोजगार (छबइ६ ध्याएाणशा्षा) पर निर्भर 


है. पक 
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करते है। निदेशात्मक सिद्धान्त के रूप भे चौथी योजना ने 
स्पष्ट लिखा--/प्रोग्रामो के कार्यान्वयन मे सबसे निर्बल का 
पहले ध्यान रखा जाता है और बिकास के लाभो को 
आयोजित विनियोग (09070 ॥५९४एश९॥0 द्वारा इस प्रकार 
प्रवाहित किया जाता है कि वे अल्पविकसित प्रदेशों और 
समाज के अधिक पिछड़े हुए बर्गों के पास पहुचे।" 


पांचवीं योजना और निर्षनता 

परन्तु निर्बल ब्गों के लिए इन सभी पवित्र भावनाओं 
के बावजूद देश मे गरीबो की सख्या बढती ही जा रही है। 
97] में ससदीय चुनाव मे गरीबी हटाओ' के नारे ने इस 
समस्या की ओर ध्यान केन्द्रित किया। पाचवीं योजना ने 20 
रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास (960-6] की कौमतो पर) को 
न्यूनतम उपभोग-स्तर भानते हुए अनुमान लगाया है कि "आज 
22 करोड से अधिक लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन 
व्यतीत कर रहे है।" 

यह बडे खेद की बार है कि “राष्टीय न्यूनतम' की 
धारणा चर्तमान कीमतो पर 40 रुपये मासिक (970 7] की 
कौमतो पर) को आधार-स्तर मानती है। यह तो चस्तुत 
दीनावस्था ([0८8720400॥) है। 22 करोड़ व्यक्ति इस अतिदीन 
एवं अध पतन की दशाओ मे रहते है क्योंकि 40 रुपये मे तो 
इनके निर्वाह के लिए भोजन ही मुश्किल से मिल पाता है 
थोडा कपडा एक छोटा सा झोपडा उपलब्ध कराने का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता। अत यह कहना उचित ही है कि 
याचर्वी योजना मे तो अतिदीनता और अध पतन की अवस्था 
दूर करने का प्रस्ताव था क्योकि अभी 22 करोड लोगो को 
दीनता से उन्नत कर निर्धनता में प्रवेश पाना था। 

निर्धनता के विश्लेषण की स्पष्टतम अभिव्यक्ति पाचवीं 
योजना द्वार इन शब्दो मे की गई--“बेरोजगारी अल्परोजगार 
और अनेक उत्पादको विशेषकर कृषि मे का निम्न 
संसाधन आधार ([,09 7050फ708 0356) निर्धनता के मुख्य 
कारण है घोर निर्धनता की सम्राप्ति अर्थव्यवस्था की बृद्धि दर 
मे एक निश्चित त्वरण के उपलक्ष्य के रूप मे प्राप्त नहीं की 
जा सकती। पाचर्वीं योजना में, यह अनिवार्य होगा कि बेरोजगारी 
अल्परोजगार और विशाल निम्नस्‍्तरीय निर्धनता पर सीधा 
प्रहार किया जाए।!। 
छठी योजना और निर्धनता 

छठी योजना (978 83) मे उल्लेख किया गया कि 
“]977-78 मे ग्रामीण क्षेत्रो में कुल जनसख्या का 48 
प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों मे 4[ प्रतिशत निर्धनता-रेखा 


] एड एग्ागकचाणा 70278 दव अ[.707वक 4० 
हर कक हित वधा> ॥972 ए 7 


निर्धनता, असमानता और भारत मे आयोजन प्रक्रिया 


(00/धा|५ ॥४७) के नीचे था। कुल रूप मे, निर्धनो की सख्या 
29 करोड़ थी। इनमे से लगभग )6 करोड निर्धनत रेखा के 
75 प्रतिशत के नीचे रह रहे थे।" आयोजको का मत है कि 
निर्धनता बेरोजगारी एव अल्परोजगार की समस्या का प्रतिबिम्ब 
है। इसलिए उन्होंने यह मत व्यक्त किया है--“ग्रामीण एब 
नगरीय क्षेत्रो मे निर्धता की पहचान विद्यमान निम्न उत्पादकता 
(0.०७ ए7०00८।५॥५) निम्न मजदूरी सविराम रोजगार (॥ 
एशाब्राशा। शाए०जाशा) और जीर्ण बेरोजगारी के रूप मे 
की जा सकती है। * 

छठी योजना मे निर्धनता की परिभाषा पोषण की 
आवश्यकताओ के आधार पर की गई है-यह ग्रामीण क्षेत्रों 
के लिए 2400 कैलौरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय 
क्षेत्रों के लिए 200 कैलोरी। 

तालिका 5 निर्घनवा-स्तर के नीचे जनसंख्या 











(लाखों में) 
शेर 4979 89 4984-85 
गायीण 2596 (507) 4670 (700) 
शहरी 572 (403) 492 (900) 
कुल 368 (484) 252 (300) 





नोट ब्रैक्ट पे दिए गए आकडे तदनुरूप क्षेत्र में कुल जनसख्या का 
प्रतिशत है। 

सोत योजता आयोग छठी पचवर्षीय योजता (900 ४5) 

कैलोरी उपभोग (09॥0॥65 ॥(१४) की इन्हीं 
आवश्यकताओ के आधार पर नयी छठी योजना (990 85) 
मे निर्धनता रेखा की परिभाषा 4979 80 की कौमतो पर की 
गई है। इसके लिए ग्राम क्षेत्रों मे 76 रुपये प्रति व्यवित्त 
आफिफ्का लटक और शहरी क्षेत्रों से 88 रफ़्ये क्रो आधाए साता 
गया है। इस प्रकार छठी योजना (!980 85) ने अनुमान 
लगाया है कि !979 80 में 3॥7 करोड व्यक्ति निर्धनता 
रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह हमारी कुल 
जनपस्या का 48 4% है। इसमे 26 करोड़ (ग्राम जनसंख्या 
का 50 7%) ग्राम क्षेत्रे मे और 57 करोड (नगरीय जनसस्या 
का 40 4%) शहरी क्षेत्रो मे रहते ह। 

छठी योजना मे यह अनुमान लगाया गया है कि 
बिकास्त प्रक्रिया के अपने प्रभाव के कारण ही निर्धनता के 
नीचे रहने वाली जनसख्या का अनुपात 48 4 प्रतिशत से कम 
होकर 38 9 प्रतिशत हो जाएगा। परन्तु यदि छठी योजना में 
कमजोर वर्गों हरिजनो एवं जन जातियो ओर ग्रामीण निर्धनो 
के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रोग्रामो के प्रभाव को 


2 [जाए (0शा50 र#/7 3९०७७ दा (3978 83) 


निर्घनता, अत्तमानता और भारत में आयोजन प्रक्रिया 


भी आका जाए ते 984-85 तक इनके प्रभावस्वरूप निर्धनता 
रेखा के नौचे रहने बाली जनसंख्या ग्राम तथा शहरी दोतो क्षेत्रों 
में 30 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। 


सादरवी योजना और निर्घनवा 

सातवीं योजना ने गरीबी हटाओ प्रोग्रामो के प्रभाव की 
समीक्षा के आधार पर उल्लेख किया है--“अब इस बात के 
अ्रपाण उपलब्ध हैं कि आर्थिक विकास और निर्धनता विगेधी 
कार्यक्रमों ने निर्धतता की समस्या पर करारी चोट कौ है।" 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा सैयार किए गए अनुमानो से 
जाहिर है कि 977-78 और 983-84 के दौषन 340 
लाख व्यक्ति निर्धवता रेखा (200 ७७ 706) पार कर गए हैं। 
इस प्रकार निध्नेता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का 
अनुपात 5.2 प्रतिशत से कम होकर 404 प्रतिशत हो गया 
है! सातवीं योजना के दौरान यह आशा को जाती है कि कुल 
रूप में मिर्धनों की सख्या जो 984-85 मे 27.3 करोड थी 
कम होकर 989-90 मे 2। करोड हो जाएगी और इसमें 
अधिकतर उन्नति ग्राम क्षेत्रे मे होगी। इस प्रकार निघनता रेखा 
के नौचे रहने बाली जनसख्या का अनुपात जो 984-85 में 
369 प्रतिशत था कम होकर 25 8 प्रतिशत हो जाएगा। 
गलिका 7 छठी एवं सातवीं योजदा में निर्धनता पर 





प्रभाव 
ग्रामीण शहर कुल 
वक्गा 78 253 (52) 54 88.2) 307 ६83) 
7984 85* 22.2 (39 9) 57 6277) 273 869) 
क्‍999-90 469 (28.2) 42 (93) 24 (75.8) 





*रष्टीष भपूत् सर्वेक्षण के 32वे रौंए के उपभोज्ठा व्यप घितरण पर 
ऋाषारित अनुभान। 

++राष्टीय तपूता सर्वेषण के 38वें रौंद (अस्थायी) के उपणोक्ता व्यय 
बिगरण चर आधारित 

ज्लोव योजना आयोग सातवीं पैदवर्शीय योजता, खण्ड ] 

इसमें सन्देह्ठ नहीं कि गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को 
त्वरित करने के नतीजे के तौर पर निर्धनता रेखा नीचे की 
अर सरकने लगी है। इसका आंशिक कारण 980-84 के 
चाए वर्षों के दौरान श्रेष्ठ कृषि निष्पादन हो परन्तु इस बात 
में कोई औलचित्य नहीं कि निधनता रेखा इतनी तेजी से गिरने 
लेगो है कि पाच वर्षों 985-90) के दौरान इसमे ॥] 
प्रतिशत की कमी होगी ऊपर यह 26 प्रतिशत के स्तर पर 
'पहुच जाएगी। 

योजना आयोग के विशेषण ग्रुप ने जुलाई [993 मे 
प्रस्तुत की एपयी अपना एिपोर्ट थे इस बात की पुष्टि को है 
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कि गदैबी-रेखा के नौचे रहने वाली जनसख्या के अनुपात 
में लगातार कमी हुई है, चाढे जनसख्या के अनुपाव के बारे 
में काफी मतभेद हैं। जबकि सातवाँ योजना द्वारा दिए गए 
अनुमान मे 987-88 में 29 9 प्रतिशत जनसख्या को गरीब 
दिखाया गया, विशेषज्ञ ग्रुप ने इसका अनुपाव 39.33 प्रतिशत 
बताया जो एक महत्त्वपूर्ण अन्तर का सकेत देता है। बडे खेद 
की बात है कि सरकार ने विशेषज्ञ ग्रुप कौ रिपोर्ट को 
स्वीकार नहीं किया और अभी भी सरकारी दस्तावेजों में 
निर्धनता-अनुपात सम्बन्धी वही आकडे दिए जा रहे है जो 
विशेषज्ञ ग्रुप द्वार अस्वीकार कर दिए गए। 


5. नौर्वीं योजना और निर्धनता प्रक्षेपण 
(रात शिया आ0 ?ए०ए९7/ज ?770९९0005) 

नौ्वों पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक द्वारा निर्भरता- 
अन्तराल (९०५४७ ९५७) की घारणा का प्रयोग कर गरीबी 
की तीज्रवा का माप तैयार किया गया है। नौवीं योजना ने इस 
बात यर बल देते हुए कि “व्यक्तिगणना" (प्रथ्य8 ८०७घ) 
अनुपात गरीबी को तीव्रता व्यक्त करने में असमर्थ है उल्लेख 
किया “भारत में गरीबी को मापने का सामान्य तरीका 
निर्धनवा अनुशत या व्यक्ति-गणना अनुघात (पर८३6 ००जा। 
7400०) है जो कि कुल जनसंख्या की तुलना में गरीबी-रेखा 
के नीचे रह रहे व्यक्तियो की सख्या का अनुपात है। किन्तु 
यह गरीबों के इस बड़े वर्ग मे उपभोग के वास्तविक स्तरों 
और जीवन सुविधाओं के अभाव में कोई भेद नहीं करता। 
परिणामत निर्धनता-अनुपात गरीबों कौ तीब्रता आर इसकी 
गहरायी को सही रूप में व्यक्त करते से विफल ही रहता है। 
गरीबी कौ गहरायी को मापने का मानदण्ड निघनता-अम्तराल 
सूचकाक (0६०7५ 8900 ए0९९) है जिसमे निधन यंग के 
प्रति व्यक्ति उपभोग सदर और गरीबी रेखा मे अन्तर को 
गरीबी रेखा के प्रतिशत के रूप मे व्यक्त किया जाता है। 
निर्धनता कौ तीद्रता को मापने का और भी व्यापक माप 
वर्गीकृत निर्धनता अन्दराल (3406० ए0०0 हो है 
जिममें न केवल निर्धतता अनुपात और निर्धनता अन्तराल 
शामिल होते हैं, बल्कि गरैबो को उपभोग-वितरण भी जिसे 
विचरण गुणाक (00-०7 घ८्य०१ ढपवधणण) से मापा जाता 
है। इस आधार पर नौवीं योजना ने 20 वर्षों (973-74 से 
993-94) कौ अवधि के लिए निर्धवता की तौीदब्रता को 
आका है। 

गरीबी के इन तोनो मानदण्डों पर टिप्पणी करते हुए 
नौर्दों योजना ने उल्लेख किया यह देखा गया है कि 
(वालिका 8) कि निर्धचदा-अनुपात की गिरावट की औसत 











श्प4 निर्घनता असमानता और भारत मे आयोजन प्रक्रिया 
तालिका 8 निर्घनता के सूचक 
निर्धनता-अनुपात निर्घनता-अन्दाल वर्गीकृत निर्घधनता अन्तराल 

चर्ष अ्रामीण.._ नणरीय कुल ग्रामीण. नगरीय कुल ग्रामीण... नगरीय कुल 
4973 74 564 490 549 3656.._ 36. 459 68] 526... 648 
प्रा 78 53। 452 53 0573... 4383.. 55 648 525 62] 
983 84 457 408 445 क्‍232... 706॥.._ 96 478 40... 46॥ 
4987 88 394 382 389 क्र 994 932 5.85. 360 326 
993 94 373 324 363 845 क8ह. 830 278 282. 279 
औसत वार्षिक 205 205 209 33] गा. - डा 438 307 43 
गिरावट 





जोक योजना आयोग (998) नौ्जी गबदर्यीय योजना (!997 2092) खण्ड ? 


वार्षिक दर 973 74 से 993 94 की अवधि के लिए 
ग्रामीण एवं नगसैय दोनो क्षेत्रों मे 205 प्रतिशत रही ओर 
समग्र देश के लिए 29 प्रतिशत। इसी अवधि के दौरान 
निर्धनता अन्तगाल अनुपात (?0५७॥» 800 79॥0) ग्रामीण 
क्षेत्रों मे 33! प्रतिशत प्रति वर्ष नगरीय क्षेत्रो मे 27] प्रतिशत 
प्रति बर्ष और पूरे देश के लिए 3 2॥ प्रतिशत की दर से घिरा। 
बर्गोकत निर्धनता अन्तराल (84४९० 90५००४४ 8०9) इससे 
भरी तेजी से गिरा ग्रामीणप क्षेत्र" ये 438 ग्रततिशर नगरीय क्षेय 
मे 307 प्रतिशत और समग्र देश क लिए 4 [3 प्रतिशता 
इससे नौर्बीं योजना भे नीति सम्बन्धी यह निष्कर्ष निकाला 
“यह बात कि निर्धतता के अधिक वितरण संवेदनशील 
प्रमाप (0890000॥ $श॥$॥५९॥08859/6) पिछले 20 वर्षों 
में अपेक्षाकृत अधिक तेजी के साथ गिरे हैं से आशाबाद की 
झलक मिलती है। इससे जाहिर है कि निर्धनता के आयात 
(॥॥00७॥५6) की तुलना मे निधिनता की गहरायी और तौद्रता 
में अधिक तेज गति से कमी हुई है ओर समय के साथ गरीब 
वर्ग गरीबी रेखा के आस पास बहुत अधिक मात्रा में जमा 
होने लगा है और एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है जिसमे 
आर्थिक बुद्धि का पहले को अपेक्षा निर्धनता को कप करने 
में कहीं अधिक प्रभाव होगा। 

अत नौ्बीं योजना में 996 97 के लिए निर्धनता के 
अनुमान 993 94 आर 996 97 के दोग़न अनुभव की 
गयी वृद्धि दर के आधार पर तेयार किए गए ह और यह 
अनुमान लगाया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 65 
प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के परिमाणस्वरूप 
996 97 में ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्धनता अनुपात कम होकर 
30 55 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रा मे 25 58 प्रतिशत और प्लिमग्र 
देश मे गिरकर 29 8 प्रतिशत हो गया। 


तालिका 9 भारत मे राष्ट्रीय निर्घनता अनुपात के 
पक्षेपण 
प्रतिशत 








क्षेत्र 4996 97 2004 02 2006 07 204 2 
ग्रामीण 3055 86] 964 43] 
नगरीय 2558 646 928 449 
कल 298... 79% 955 4 





स्लोत योजना आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना (997 2002) 

आगामी ॥5 वर्षो के लिए निर्धनता के प्रक्षेपण तैयार 
करते समय आयोजको के निम्नलिखित मान्यताएं की हैं- 

नौवीं योजना (4997 2002) में 7 प्रतिशत की वार्षिक 
वृद्धि दर, दसवा योजना (2002 2007) में 75 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि दर और ग्यारहवीं योजना (2007 202) मे 8 
प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की कल्पना कौ गयी है ओर 
इसके साथ प्रतिव्यक्ति पारिवारिक उपभोग में इन तीनो अवधियो 
मे 43 प्रहिशव 48 प्रतिशत और 53 प्रत्तिशत की क्रमश 
वार्षिक वृद्धि होगी! 

इन मान्यताओ के आधार पर यह प्रत्याशा की जाती है 
कि निर्धनता अनुपात जो 3996 97 में 29.2 प्रतिशत था कम 
होकर 200 2002 मे लगभग ॥8 प्रतिशत 2006 2007 में 
और ग्रिरकर 95 प्रतिशत और 20] 202 में गिरकर 44 
प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुच जाएगा। आयोजको ने दो और 
मान्यताए भी की हैं। उनका मठ है कि दो प्रधान पैरामीटर 
स्थिर रहेंगे. (क) लोरेन्ज अनुपात और (रढठ)] नगर ग्रामाण 
जि व्यक्ति उपभोग में अन्तर) 

नौवीं योजना का ध्यावपूर्वक अध्ययन करने से पता 
चलवा है कि अठि निर्धन (708 7०७) (विश्व चैक की 
अवधारणा के अुसार वे व्यक्ति हो निर्यनता रेखा के 75 । 
प्रतिशत व्यय से नीच स्तर पर रह रहे ह) वर्ग मे प्रभावी रूप | 


निर्धनता अप्तमानता और भारत मे आयोजन प्रक्रिया 


में कमा हुई है चाहे य अभी गर्रोबी रेखा को पार नहीं कर 
याए है पसतु ये गरीबी रेखा के आस पास अधिक मजा मे 
जमा होते लगे हैं ओर इससे नोबीं योजना दस नतोजे पर 
पहुचा हे कि उच्च बद्धि दर का पहले की अपेक्षा गराबी 
कम करने पर अधिक प्रभाव होने को सभावता हैं। 
इसके अतिरिक्त, निर्धनता अन्तताल ओर वर्गाकित निर्घनता 
अन्तगल जेसे अप्रत्यक्ष सूचकों के आधार पर इस नतोजे पर 
पहुंचे हे कि अति निर्धतता कम हो गया है परन्तु इसको 
रघ्यय नपूना सर्वेक्षण (4000 50066 50१6५) के आकडों 
के आघार पर परखना चाहिए था ताकि दोहरा प्रमाण मिल 
जोता। इसके अतिरिवत यह मान लेना कि यह सभी रायो 
के लिए समान है एक सन्देहामक निष्कर्ष ही ह। यह कहाँ 
चेहत्तर होगा यदि राष्टीय नमूत्रा रावबेंक्षण के आकडो के 
आधार पर निर्घतता के अलग-अलग चक्रों का विश्लेषण 
किया जाता ताकि बेहत्तर नोति निर्माण हो राके। 
मल प्रश्न यह है कि वद्धि दर बढ़ाने को रणग्राति 
द्वारा चाबी योजना मे ] 2 प्रतिशत कौ स्रीमा तक गरीबों 
नौवों योजना 8.5 प्रतिशठ तक दसवीं योजग और 52 
प्रतिशत ग्यारह॒वा याजना मे कम हो जाता है तो क्‍या 
निधनता विशेधा कायक्रम (80५ 70५९७ ग़ञाएड्लाथापा९ ७) 
या गरीबों की सहायता के लिए सावजनिक विवरण प्रणाली 
जारी रखने की जरूरत है। नोबीं योदना का मत है कि 
निधनता विश्ेधी प्रोग्राम जारे रहने चाहिए और प्राकृतिक 
विषदाओ ज॑से अकाल मे सार्वततिक वितरण प्रणाली द्वारा 
गराबा कौ सुरक्षाकों जागा चाहिए। इस सम्बन्ध म॑ तक 
के रूप मे जोबीं याजना मे उल्लेख किया गया '“प्रक्षेपित 
अवधि के दारान निर्धनता मे स्भव कटाती के ये प्रक्षेपण, 
चाहे काफी प्रभावशाली हैं परन्तु इनके आधार पर आससतुष्ट 
हो जाना ठाक नहीं। विशेषकर, आज विधनता विरोधी प्रेग्रामो 
का उपयोगिता या आकार पर प्रश्न विन्‍्ह लगाने का बोई 
कारण नहीँ। ये प्रोग्राम याद रहे कि भ केवल गरबों 
के फौरी अभाव को कम करते हे बल्कि उत्पादक परिसम्पत 
(?0०0ए०१६८ ४5६९५) कायम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
देते हैं--समग्वित ग्राम विकास कार्यक्रम मे निजी परिसम्पत 
के रूप मे ओर जवाहर रोनवार योजना और रोजगार आश्वासन 
बेचना मे सामूहिक परिसम्पत के रूप म। अत इन योजनाआ 
के प्रधाव ऊपर दिए गए विश्लेषण के अनुसार इनमे अन्तनिहित 
है-एक तो गराबो के उपघोगय पर प्रत्यक्ष रूप मे प्रभाव 
डालकर आर दूसरे अप्रत्यक्ष रूप मे कायम किए परिसम्पतो 
से जनित आय के प्रभाव के रूप मे अधिक महत्त्वपूर्ण 
डाव यह है कि समय-प्रेभो विश्लेषण से यह सकेत मिलता 
है कि सावजनिक वितरण प्रणाला के साथ इन योजनाओं 
के चालू रहने से निधनता के वितरण सवेदनशाल सूचक्ाक 
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जसे निर्धनता-अन्तरल और वर्गीकृत निर्घनता-अन्तराल 
ग्राकतिक विपदाओ जैसे अकालो के समय खराब होने 
से रुक जाते हैं। इन कार्यक्रमों के बन्द हो जाने से निर्मनता रेखा 
के नीचे या इर्द गिर्द रहने वाली जनसंख्या की बहुत सी 
दुर्बलगाए सामने आ जाएगी जोकि भारतीय अर्थन्यबस्था 
मे विद्यमाव है।” इस कारण आयोजको ने निर्धवता विशेधी 
कार्यक्रमों और साथ साथ सार्बजनिक वितरण प्रणाली द्वारा 
गराबो की कठिनाई कम करने के उपायों को जारी रखने 
की सिफारिश को है! किन्तु यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि इन कार्यक्रमों की प्रभाविता को बढाया जाए और 
इनका लक्ष्य सीधे गरीब वर्गों को लाभ पहुंचाना होना 
चाहिए। 

नोवीं योजना के निर्धनता प्रक्षेपणो (20५९॥७ ०९० 
0४०75) की समीक्षा करने से पता चलता है फि ये अत्यन्त 
अशावादी हैं और सन्‌ 20॥2 तक परीबी को लाभग समाप्त 
कर देना चाहते है। इसके लिए जरूरो है कि उच्चतम 0 
ग्रातशत जनसंख्या के उपभोग व्यय का हस्तातरण निम्नतम 
0 प्रतिशत जनसख्या को होना चाहिए। चाहे नौवाँ योजना 
ने उपभोग व्यय के हस्तातरण का वाकृ॒नायता की ओर 
सकेत किया है किन्तु इस हस्तातरण के लिए कोई विशेष 
प्रक्रिया कायम करने का सुझाव नहीं दिया। इस सम्बन्ध में 
सबसे अच्छी प्रक्रिया तो गेजगार का विस्तार है विशेषकर 
कपषि ओर लघु उद्योगो को जीबन्त बनाकर। ध्यान देने योग्य 
बात यह है कि इन दो क्षेत्रों द्वार कुल रेजगार का 80 
प्रातशत उपलब्ध कराया जाता हे। इन क्षेत्रो मे निम्ने स्तरीय 
रोजगार गुप्त बेरोजगारी और अल्परोजगार विद्यमान हैं जिनके 
कारण लोग कम आय अर्जित करते हे। चब तक इन श्षेत्रो 
को पुन जाबित नहीं किया जाता, निर्धनता मे कमी लाना 
बहुत हो कठिन होगा। 

दूसरे, निर्धनता के प्रक्षेपण, विशेषकर उच्च निर्धयता 
अनुपात वाले राज्यो अर्थात्‌ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और 
उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में महत्त्वाकाक्षा प्रठात होते हैं। 
उदाहरणार्थ, बिहार मे 5 वर्षों की अवधि मे निर्घनता 
अनुपात की 996 97 पे 44 प्रतिशत से कम बरके 202 
तक 6.5 प्र'वशित तक लाना, यदि असभव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन है। ऐसा राज्य जिसमे भारी राजनातिक अस्थिरता है 
उप्तके द्वाग 7 प्रतिशत को औसत वार्षिक वद्धि दर प्राप्त 
करना पूणतया अवास्तविक है। जिस राय में 975 74 से 
993 94 का 20 वर्षों की अवधि मे निधनता 06 प्रतिशत 
को दर से भटो हा, यह उम्मीद करना कि 2997 2072 के 
दौरान निर्धनता को गरितववट की ओसत बाधिक दर ]88 
प्रतिशत (अर्थात्‌ दिगुनी से भा अधिक) हो जाएगी कपोल 
कल्पना प्रवात होता है। इसा प्रकार उडासा के सदर्भ में 
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निर्धनता अनुपात को 5 वर्षों को अवधि मे 402 प्रतिशत 
से घटाकर 42 प्रतिशत करना बडे शौर्य का कार्य होगा। यदि 
समग्र देश के लिए निर्धरता अनुप्त आगागी 75 बर्षों थे 
घटाकर 44 प्रतिशत तक लाया जा सकता हे तो यह एक 
प्रकार का चमत्कार ही होगा। इस विश्लेषण मे निर्धनता विरोधी 
कार्यक्रमो मे विद्यमान छिद्रो ओर अन्य समाजार्थिक कारण 
तत्वो को दृष्टि मे नहीं रखा गया जो राज्यो मे निर्धनता पे 
कमी लाने के प्रोग्रामो मे रुकावटे उत्पन्त करते हैं ओर इन 
विश्लेषणों मे इमका ध्यान रखना होगा। 
तालिका 0. राज्यानुसार प्रक्षेपित्त अवधि मे निर्धनता 











अनुपात के प्रक्षेपण 

क्र सद्या राज्य ॥996 97 200॥ 2002 2006 2007 
2047 2082 

।.. पजाब 40 30 02 92 
2... गुजरात व 9 39 ॥उ 
3. आध्च प्रदेश 4 ॥॥॥॥ 54 24 
4. हरियाणा 384 02 50 26 
5. एजस्थान १48] ॥09 47 व5 
6. केस्‍ल श2 वा4 48 ।4 
7 हिमाचल प्रदेश 224 ॥40 73 क 
8. पश्चिम बाल 25] 35 63 29 
9. असम 6ऊ 407 उ& शा 
]0. कर्नाटक १07 ॥79 हय ब5 
॥ तमिलताडु आ7 ॥8। 90 36 
22. उत्तर प्रदेश 325 29 29 69 
3. महाराष्ट 327 207 4 54 
]4. परध्य प्रदेश 334 220 428 68 
॥5 उडीमा 402 229 08 46 
6. बिहार बे] 275 व 65 
अखिल भारत 292 ॥80 9.5 ब4 

नोंद । राय 996 97 में निर्धनता अनुपात के बढ़ते हुए 


क्रपानुप्तार दिखाए गए है। 

2 आकडो को एक दशमलब बिन्दु ज़्क पूरा कर दिया गया है। 

ख्ोत योजना आयोग (998) भौवीं पंचवर्षीय योजना 
(99 2002) 

तीसरे, ऐसा महसूस होता है कि आयोजको का आर्थिक 
वृद्धि के रिसाव प्रभाव (॥7000९ 00०श ८०) पर अत्यधिक 
विश्वास है। आर्थिक सुधारों के आधोन विकास पूजी प्रधान 
तकनालाजी के प्रतिस्थापन द्वारा प्राप्त किया जा रहा है और 
इसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में श्रम का विस्थापन हो 
रहा है। जब तक अर्थव्यवस्था रोजगार में 3 4 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त नहीं करती तब तक निर्धनता की 
समस्या पर करारी चोट करने कौ सभावना उज्ज्वल दिखायी 
महीं देती जैसा कि नांवीं योजना के प्रक्षेपणा मे कल्पित 
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किया गया है। 

अन्तिम यह कल्पना करना कि 7 8 प्रतिशत की 
औसत वद्धि दर ॥5 वर्षों की पूरी अवधि मे बनी रहे इसे 
वास्तविक स्वरूप देने मे कठिनाइया भा उत्पन्न हो सकती 
है आर यह भी हो सकता ह कि ऐसा न भी हो सके। पहले 
ही ॥9)7 98 मे सकल देशीय उत्पाद की 5 प्रतिशत वद्धि दर 
रहने की सभावना है आर ओद्योगिक उत्पादन की 42 
प्रतिशत। 9)28 99 में भी स्धावना उज्ज्वल दिखायो नहीं 
देती विशेषकर इस कारण कि सयुकत राज्य अमेरिका ने मई 
9)8 मे किए गए परमाणु परीक्षणो के विरोध मे विदेशी पूजी 
अम्तर्प्रवाह पर परतिबन्ध लगा दिए है आर इस कारण 7 
प्रक्रिशश की औसत वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखना कठित 
लगता है। 

इन सबके बावजूद यह उल्लेख करना उचित होगा विः 
यदि विकास प्रक्रिया को त्वरित करके 7 8 प्रतिशत की 
ओसत वार्पिक वृद्धि दर ग्राप्त की जा सकती ह और इसके 
साथ साथ पिछडे हुए राज्यो अर्थात्‌ बिहार उत्तर प्रदेश 
कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट और तमिलनाडु के लिए 
विशेष उपाय किए जा सकते ह तो आगामी ॥5 वर्षों 
(997 202) मे निर्धनता की समस्या पर निश्चित ओर 
करारी चोट की जा सकती है। 


6 गरीबी दूर करने से विफलता के कारण 

परन्तु प्रश्न यह है कि भारत की योजनाएं अभी तक 
अतिदीनता की अवस्था को ही दूर नहीं कर पाई गरीबी 
हटाने की तो बात ही दूर रही। इसका मुख्य कारण यह है कि 
आयोजको ने यह मान लिया कि विकास विधि द्वाय्य राष्ट्रीय 
आय में वृद्धि होगा और इसके साथ प्रगाणी कराधान (20 
हा८55५७ (802४007) और सार्वजनिक कल्याण नीतियो के 
परिणामस्वरूप यरीबों का जीवन स्तर उन्नत हो जाएगा। 
आयोजन की उत्पादन प्रेरक पद्धति (वजवधरदताका सलाह 
(४००८७) जिसमे उत्पादन के ढग को परिवर्तित न किया 
जाए, का इसके सिवाय और क्‍या परिणाम हो सकता हैं कि 
विकास के लाभ उत्पादन के ससाधनो के स्वामी ही हंडप 
कर जाए। इस बात को स्वीकार करते हुए पाचवीं योजना ने 
अपने पहले ड्राफ्ट मे लिखा-- पहली योजनाओ म॑ विकास 
की विधि की व्याख्या करते हुए हमने यह कल्पना की कि 
राष्ट्रीय आय की तीव्र वृद्धि दर स्थव अधिक आर पूर्ण 
ग्रेजयार कायम करेगी जिससे गरीबों का रहत सहन का स्तर । 
'ऊचा उठ जाएगा। हमने यह भी कल्पना कौ कि आय तथा 
सम्पत्ति की असमानताओ को कम करने के लिए पुन्वितरण 


5 4/0.. 8 (णाग़ 55 छा 70 #क खह वैसूरण्कती ६0 
कछ न्‍ीन्‍/ 2/०० (974 79) 309 972 # 3 
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नीतियों (080/4ए00४५९१०॥८४९5) का क्षेत्र बहुत हो सोमित 
है।” उत्पादन मे वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले लाभो का 
छोटे किसानो, भूषिहीन मजदूऐ या कारखाठा मजदूएं में (बिना 
सम्पत्ति धारणाधिकार ([श॥ण३०5ाष्टा/$) में तबदीली किए) 
स्वचालित रूप मे परिवर्तित होने का सिद्धान्त निश्चय हो 
विफल होना था। इसलिए यह कोई आश्चर्य को बाव नहीं 
कि घोर निर्धनता में रहने वाले व्यक्ति हमारी कुल जनसख्या 
का 40 से 50 प्रतिशत है। 
जिन आयोजको ने छठी योजना तैयार की उनके 
आत्मविश्वास मे कथो का अनुमान इस बात से लगाया जा 
सकता है कि उन्होंने निर्धनता-रेखा को घारणा को और भी 
नीचे कर इसे दीवता (0८$॥/0५०7) के स्तर पर लाने का 
प्रयल किया। इस प्रकार गरीबी कौ नयी परिभाषा देकर उसे 
दूर करने का प्रयास एक घराजयवादी दृष्टिकोण है। परन्तु 
योजना आयोग ने भग्न निर्धनता स्तर कौ धारणा को क्‍यों 
अपनाया ? इसका मुख्य कारण इसके द्वाय दो दुश्चक्रो अर्थात्‌ 
निर्भाता के दुश्चक्र (५८०७5 ८४८० ० ०५०४३) और 
समृद्धि के दुश्चक्र ((॥७४०४५ 0०९ ए वरी00॥९४) पर 
सीधा और एक साथ प्रहार करने मे हिचकिचाहट है। जहा 
पर आयोजकों ने निर्धनता को दूर करने के लिए सिचाई और 
छोटे उद्योगो ड्राय रोजगार बढाने के लिए विनियोग प्रोग्राम 
निश्चित किए हैं, बहा वे समृद्धि के दुश्चक्र को तोडने के 
लिए प्रभावी उपचार निर्षारित करने में बिफल रहे हैं। 
अत आपोजक इस मूल तथ्य को समझ नहीं पाए हैं कि 
विकाप्त और अप्नमानता में कमी दोनो की व्यापक निर्घनता 
को सफलतापूर्वक दूर करने के लिए अनिवार्य हैं। इस बात 
पर बल देते हुए श्रीमती कमला सूरी एवं एम गगाघर लिखते 
हैं-*ये सब इस बात की ओर सकेत करते हैं कि भारत मे 
निर्भयता देश में चिर॒स्थायित आर्थिक ढाचे का परिणाम है 
जिसमे आय प्रदान करने वाली परिसम्पतों (४55८७) का 
अप्तमान वितरण विद्यमान है। दौर्धकाल के लिए गरीबी को 
दूर करने को संस्थानात्मक बौमारी का उपचार करना होगा 
अत बिना समृद्धि के दुश्चक्र को वोडे गरीबी के दुश्चक्र को 
तोडने का प्रयास संचयो प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डाल सकता, 
न ही यह गरीबो और अमीरो में बढती हुई खाई को पाट 
सकता है। इस सदर्भ ये “गरीबी हटाओ” कार्यक्रम गरीबी दूर 
करते के लिए अपूर्ण है। दूसरे शब्दों में इसकी सहादता के 
लिए “अमोरी हटाओ" कार्यक्रम चलाना होगा।” 
छठी योजना में उत्पादव और वितरण अलग-अलग 
क्रियाएं समझी गई है। किन्तु उत्पादन कौ शक्तिया वितरण 
के ढाचे को तिर्धारित करती है। और इस कारण 
उत्पादन कुशलतो (०7०४६ ४#ि००१०३) और वितरण 
सम्बन्धी व्याय को विकास के दो स्वतन्तत चल (हठेक्ुला- 
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069॥ ४७72028) मानता उचित नहीं। उत्पादन और वितरण 
बुनियादी तौर यर एक-दूसरे से जुडे हुए हैं और आय-वितरण 
डाचा उत्पादन के ढाचे को निर्धारित करता है। जब तक आय 
वितरण के ढावे मे परिवर्तन नहीं किया जाता, तब गरीबी को 
दूर करने के लिए भृति वस्तुओ (५४७४० ९००६७) के उत्पादन 
को पर्याप्त मात्र मे बढाने का लक्ष्य विकृत हो जाएगा। इसके 
लिए यह जरूरी है कि ग्रामोण तथा शहरी दोनो क्षेत्रो में 
भरिसम्पठो के कुवितरण (7080/ह/७00॥ ०35४९) को 
ठीक करने के लिए सीधा प्रहार क्रिया जाए। यह निर्णय 
अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का है। छठो 
योजना मे भू-सुधार या शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा 
लगाकर आय प्रदान करने वाली परिसम्पदों के वितरण को 
सुधारने के लिए जो मनोबल दिखाना चाहिए था वह व्यक्त 
महीं किया गया। इसो कारण इसमे सस्यानात्मक परिवर्तनो 
(जरञ्ञाए0]३! थाक्षाप्ट७5) की बात अधमने ढंग से कौ गई 
है। परिणामत निर्घनता की दर कम करने का लक्ष्य बिना 
सस्थावात्मक परिवर्तन के एक मृगतृष्णा हें 


१. गरीबी हटाओ कार्यक्रम 


(00०रश#ए 27927९४7009 77087ग्चाए702) 


निर्धनता हटाने के कार्यक्रम की दो मूल शर्ते है। प्रथम 
कृषि सम्बन्धों मे परिवर्तन ताकि भूमि का स्वामित्व जनसख्या 
के अधिकतर भाग मे बट सके। इसके अतिरिक्त 
भू-घारणाधिकार (707५५ 778॥5) काश्ठफारी वर्गों को 
सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश पाचर्वी योजना के गरीबी 
हटाओ कार्यक्रम में इस पहलू का जिक्र नहीं था। फार्म-लाबी 
(क्षण ।.००७५) के दबाव के आधीन आयोजको ने यह बात 
स्वीकार कर ली है कि भू सम्बन्धो का पुनर्गठन राजनीतिक 
दृष्टि से लाभकारी नहीं है। यह विचार रूढ बन जाता है तो 
छोटे किसान या सीमान्त किस्रान के बारे मे चिन्ता अर्थहीव 
हो जाती है क्योंकि लाखो छोटे एव सोमान्‍्त किसानो के लिए 
भूमि हो मुख्य ससाघन आधार है। अत योजना आयोग ने 
उल्लेख किया है--“छोटी जोतो के लिए ऊची प्रति भू इकाई 
उत्पादिता (थ००पथाश॥५ 9 णा॥ ० 0) प्राप्त करने के 
मार्ग में कोई तकनालॉजीय अवरोध (व«लगाणण्ड्रापव छथ- 
प्र) नहीं है। दुनिया मे कृषि मे छोटी जोतो से अधिकतम 
उत्पादिता प्राप्त करते के बइुत से उदाहरण हैं जैसे जापान मे 
चावल से और मिश्र मे रूई से।”* यदि एक बार छोटे किसानो 
को अपेक्षाकृव मजबूत ससाघत आधार (₹८5०छा०९ ७75९) 
प्राप्त हो जाए, तो इसे ऋण एव बेहतर आदानो (0७) द्वारा 
मजबूत करना होगा ताकि गरीब किसानो को घोर निर्धनता के 
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चगुल से बाहर निकाला जा सके। अतिरिक्त भूमियो को प्राप्त 
करने मे कानूनी कठिनाइयो के कारण देर लग सकती है 
इसलिए पहले कदम के रूप मे यह जरूरी है कि सभी 
'फसल सहभाजको (७॥वा० ०णःएशश) या अस्थायी मुजारो 
वो स्थायी मुजारो में परिवर्तित कर दिया जाए। 
दूसरे गरौबी हटाओ का कोई भी कार्यत्रम किसी भी 
ऐसी अर्थव्यवस्था मे सफल नहीं हो सकता जो स्फीति और 
'चढती हुई कीमतो मे जकडी हो। स्पीति (3007) अपने 
स्वभाव से ही असमानताओ को बढाती है यह निर्धन वर्गों 
की आय को हडप जाती है और उनकी आर्थिक दशा को 
ओर खराब करती है। गरोबी हटाओ कार्यक्रम के लिए इस 
कारण यह अनिवार्य हो जाता है विः उच्य वर्गों (भू स्वामियो 
महाजनो व्यापारियों टासपोर्टरो और पूजीपतियों) को उपलब्ध 
अतिरेक ($09%9% वो समाप्त वरना चाहिए। चूँकि अधिकतर 
अतिरेक छिपे धन (8|0. 70०१) के रूप मे है इसलिए 
यह जहरी है कि कडे उपायो का प्रयोग किया जाए ताकि 
ससाधनो का विलासपूर्ण उपयोग मे अपनिर्देशन न हो। 
ये दो शर्तें तभी पूरी हो सकती है यदि राष्टीय नेतत्व 
अत्यावश्यक सरचना मक सुधारों (॥प्रतण्कथणा॥३) को 
चालू करने के लिए राजनीतिक मनोबल रखता है। यहा इस 
बात का सकेत करना होगा कि पूजीवादी लोकतओ मे भी 
इस सरचनात्मक सुधारे को गरीबी हटाओ प्रोग्राम का अनिषार्य 
अग समझा जाता है परन्तु योजना प्रलेखो का ध्यानपूर्वक 
अध्ययन करने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस 
सम्बन्ध मे आवश्यक भेतिक मनोबल कमजोर पडता जा रहा 
है। 
समस्या रोजगार उपलब्ध बराने और उत्पादिता का स्तर 
ऊचा उठाने की है। इस सम्बन्ध मे मूल बात यह है कि 
रोजगार को आयोजन का केन्द्र बनाता चाहिए और उत्पादन 
की नीतिया इस केन्द्रीय उद्देश्य के गिर्द बुनी जानी चाहिए। 
योजना प्रलेख मे स्पष्ट कहा गया-'रोजगरार वह सबसे 
विश्वसनीय उपाय है जिसके द्वार निर्धनता रेखा से नीचे रहने 
वाले लाखों व्यक्तियो बो ऊपर उठाया जा सकता है। आय 
युनर्वितरण के पारपरिक राजकोषीय उपाय ((जाध्लाततार् 
(5८४७॥॥०१५४:६$) अपने आप में इस समस्या पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव नहीं डाल सकते। 
निम्नलिखित उपायो द्वारा रेजगार बढ़ाकर निर्धनता दूर 
की जा सकती है-- 
। 0 ॥? एकड़ की अधिकतम जोत (एलाशह्टी) तय 
करने के पश्चात्‌ प्राप्त अतिरिक्त भूमि का छोटे तथा सोमान्त 
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किसानो मे पुनर्वितरण। 

2 फंसल सहभाजको एवं अस्थाई मुजारो को भू धारण 
की सुरक्षा प्रदान करना) 

3 563 लाख परिवारों को अकषि योग्य भूमियो परती 
भूमियो और वि योग्य बजर भूमियो पर रोजगार उपलब्ध 
कराने का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। 

भू वितरण और बस्ती निर्माण योजनाओ को अपने आप 
मे ग्राम निर्धनता की समस्या के लिए पर्याप्त नही समझा जा 
सकता चाहे वे इस दिशा मे समाधान का एवं महत्त्वपूर्ण ओग 
हैं। अत ग्राम भारत मे श्रम प्रधान तकनीबों ह्वाय औद्योगीकरण 
बे साथ साथ यदि भूमि वा समतावादी वितरण (898 (१ 
39॥ 09070000॥) हो जाए तो ग्राम निर्धनता की समस्या में 
सुधार हो सकता है। 

4 विशेष कार्यक्रम अर्थात्‌ छोटे किसानो वी विकास 
एजेन्सी सीमान्त किसानो और कषि मजदूरों की एजेन्सिया, 
ग्राम रोजगार वो लिए महाभियान ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र प्रोग्राम 
आदि विकास के स्थायी कार्यक्रम बना देने चाहिए। गरीबी 
हटाओ कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए 00 
से ॥50 लाख श्रम वर्षों की नौकरियों की जरूरत होगी। 
इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन प्रोग्रामो को स्थायी 
बनाया जाए और योजना मे इनके लिए अधिक साधनों की 
व्यवस्था की जाए। 

इसके अतिरिक्त इन योजनाओ की मुख्य समस्या यह है 
कि सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों बी व्यवस्था के लिए 
ठेकेदारों को चिरस्थायी परिसम्पत ([00090।0 १६४९४) कायम 
करने का काम सौपा जाता है। इस प्रकार की योजना में कई 
कठिनाइया है। इसमे चीन की ग्राम कम्यून (४॥१४० ९०श 
॥00९5) की भाति कोई स्थायी मशीनरी स्थापित होनी चाहिए 
जो इन प्रोग्रामों को लगातार चलाती रहे। यह अनुभव किया 
गया है कि ठेकेदार एकदम भर्ती करके प्रोग्राम वो थोड़े समय 
में समाप्त कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार ऊची मजदूरी 
देना नहीं चाहते बल्कि अपने लाभ को अधिकतम बरने मे 
रुप रखते हैं। तर्क का सार यह है कि ठेकेदारी प्रणाली में 
ग्रेरणा में अन्तर होने के कारण ग्रोग्राम का उद्देश्य विफल हो 
जाता है। अत यह जरूरी है कि ऐसा सस्थानामक ढाव्ा 
कायम किया जाए जिसमे ग्रामो वो लोगो विशेषकर छोटे 
किसानों और भूमिहीन कषि मजदूरे को इस प्रोग्राम को लागू 
करने के लिए जिम्मेदारी देनी जाहिए, तभी एक वर्ष मे 0 
मास रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य सफल हो सकता है। 

5 १0 हजार जनसख्या वाले नगरो का विकास केन्द्र 
(एऊाम्ध्ता ८थाएर३ के रूप मे स्थानीय श्रम और उपलब्ध 
कच्चे भाल के प्रयोग से विकास करना पाहिए। इसके लिए 
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जिला सता पर विस्तारपूर्वक योजनाएं बनानी चाहिएं। इन 
विकास केद्रों में भूमिहौन श्रमिकों या अन्य अकृषि-श्रमिकों 
को शेजगार उपलब्ध कराया जा सकठा है और इस प्रकार 
उन्हें अपने जीवन के छर्रे को बदलने को भी आवश्यकता 
नहीं। 

6 नये विकास के्द्रों में दुग्घशालाओं और पशुणलन, 
मुर्गपालन, मछली पकड़ने, बन, लघु-स्तर उद्योगों आदि में 
विनियोग किया जा सकता है। 

+. पिछड़े हुए क्षेत्रों और पिछड़े हुए वर्गों के स्कूलों के 
लिए अधिक अनुदान उपलब्ध कराए जाएं ताकि अवसर की 
अप्तमानता कम को जा सके। शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्ति के 
सूचक के रूप में विभिन्‍न स्तरों पर स्कूलों में भर्ती के आंकड़े 
देने को अपेक्षा शिक्षा स्तरों यर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए 
कि समाज में गैर-सम्पन्न वर्गों के बच्चों के लिए निश्चित 
जाहें उपलब्ध हों। पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में पढ़ाई छोड़ देने 
वाले (0/09०४७) को समस्या का विश्लेषण करके उपचार 
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का आयोजन करना चाहिए। 
गरीबी हटाने को बहुत-सी योजत्राएं कार्यान्वयन के 
दैरान विकृत रूप धारण कर लेती हैं। या तो इन्हें छोड़ दिया 
जाता है या इनके बारे में दुलमुल नीति अपनाई जाती है। 
अत: यह अनिवार्य है कि ग्राम विकास के प्रोग्राम पंचायतों के 
आधीन न रखे जाएं। इसकौ बजाय विशेष परिषदें स्थापित 
करनी चाहिएं जिनमें बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व छोटे तथा सीमान्त 
फिसाओें कारीगरों हथा भूमिहोन श्रमिकों को देगा चाहिए। 
जब तक विकास परिषदों के ढांचे में आमूल परिवर्तन नहीं 
किया जाता दब तक गरीबी के लिए बनाई गई नीतियों का 
पालन करना संभव नहीं) सरकारी अफसरों, भूपतियों एवं 
पूंजीपतियों और राजनीतिज्ञों के बौच वर्तमान गठबन्धन को 
तोड़ने के लिए जन-विकास परिपदें (2९८०/॥९८'६ 0८ए2०७- 
ग॥(0०णाण!9 कापम होनी चाहिएं। उसी हालत में गरीबी 
हटाओ प्रोग्राम के सफल होने की संभावना है। 
पफ 


22 
भारत में बेरोजगारी 


(एफफडशाए,0श्रटार' फ एपा05) 








7 भारत मे बेरोजगारी का स्वरूप 
(पिज्ञाप्रा'९ 0 ए.॥श/9099 0४ 37 ]ञव9) 


भारत एक विकासशील किन्तु अल्पविकसित देश है। 
इस कारण यहा बेरोजगारी का स्वरूप औद्योगिक दृष्टि से 
उन्तत देशों की अपेक्षा भिन्‍न है। लार्ड केन्स के विश्लेषण के 
अनुसार विकसित देशो में बेरोजगारी का मूल कारण समर्थ 
माग का अभाव ([,8०६ ए शींटल४९ 8०ग900) है। इसका 
अर्थ यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओ मे मशीने बेकार हो 
जाती हैं और श्रम की माग उद्योगो के उत्पादन की माग कम 
जाने के कारण गिर जाती हैं। इस कारण केन्स ((2३॥८७) ने 
बेरोजगारी को दूर करने के उपचारों मे इस बात पर बल दिया 
कि देश मे मन्दी को रोकने के लिए समर्थ माग को पर्याप्त 
स्तर पर ऊचा रखना होगा। 
आर्थिक उच्चावचन (8007७॥॥० ॥00/७४॥०/) के 
'कारण भारत मे 929 की घोर मन्दी (564 9०फारडआणा) 
के फलस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हुई जिससे देश में भारी 
विषत्ति आई। परन्तु केन्‍्स के उपचारों के फलस्वरूप चक्रिक 
बेरोजगारी (0,८०॥८४| घ्राशा9/०५/शशा0) को तो कम करना 
संभव है। इसी प्रकार दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जब युद्धकालीन 
उद्योग बन्द कर दिए गए, तो इससे भी सेना मे छटनी 
अस्त्र शस्त्र के कारखानों मे कम उत्पादन आदि के कारण 
काफी हद तक सघर्षी बेरोजगारी ([कल॥ण्राब्ं घाशाए॥0५ 
॥0/0 पैदा हो गई। इन श्रमिकों को शांतिकालीन उद्योगो में 
रोजगार उपलब्ध कराना था। इसी प्रकार 4950 के पश्चात्‌ 
आरभ की गई सुव्यवस्थीकरण (२७॥००४॥५७॥०॥) की प्रक्रिया 
के कारण भी कुछ श्रम का प्रतिस्थापन किया गया। जिससे 
बेरोजगारी उत्पन्त हुई। किसी अर्थव्यवस्था की लोचशीलता 
का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि वह किस गठि 
से सघर्षी बेरोजगारी को समाप्त करती है। 


॥। कछ लेखकां के अनुसार अस्थायी बेरोजगारी को पूर्णतया दूर 
करना असभव है औद्योगिक श्रमिकों मे दो से तीन प्रतिशत तक बेरोजगारी 
का विद्यमान होता स्वाभाविक एवं अनिवार्य है 


किन्तु चक्रिक बेरोजगारी (0/लालवा णार्याफ्रात्खाला) 
या सघर्षी बेरोजगारी की अपेक्षा अल्पविकसित देशो में ग्रामीण 
क्षेत्र में तो अल्परोजगार (9007 श॥७॥0५0॥0॥0 या अदृश्य 
बेरोजगारी (005805९० घ्राशा.]0शश॥।) की विद्यमानता 
और नगगरीय क्षेत्र मे शिक्षित वर्गों मे बेरोजगारी की समस्या 
अधिक शोचनीय है। यहा यह उल्लेख करना युक्तियुक्त होगा 
कि अल्प्रविकस्ित देशो मे केन्स के विचारों करे अनुसार 
बेरोजगारी समर्थ माग के अभाव से उत्पन्त नहीं होती बल्कि 
यह पूजी या अन्य अनुपूरक साधनों (00राफ़ाशाकाभ) 
9००७) के अभाव का परिणाम होती हं। अत भारत जैसे 
अल्पविकसित देशो मे बेरोजगारी का समाधान करने के लिए 
पूजी वस्तुओ के स्टाक को बढाना अनिवार्य है ताकि उत्पादन 
की नई इकाइया कायम को जाए। इस प्रकार अतिरिक्त 
नौकरियां कायम कर अतिरिक्त जनसख्या को लाभपूर्ण रोजगार 
(0थ॥। ९४79/0/शथ्ग) उपलब्ध कराया जा सकता है। 


2 भारत मे रोजगार की प्रवृत्ति 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा हर पा वर्षों के लिए 
एकत्रित किए गए आकडो के आधार पर 4972 753 से 
987 88 को 5 वर्षों की अवधि के लिए ऐजगार में बद्धि 
के आकडे तैयार किए जाते हैं। तालिका | में दिए गए 
आकडों से पता चलता है कि समग्र ।5 वर्षों को अवधि के 
दौरान रोजगार में 2 2] प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई 
है। ग्रामीण रोजगार ।75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ 
है जबकि शहरी गेजगार मे अपेक्षाकत अधिक तेजी से वृद्धि 
हुई है और यह लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढा 
है। परिणामत कूल शहरी क्षेत्रों का भाग 972 73 से 
]987 88 की अबधि के दौरान 6 प्रतिशत से बढकर 22 
प्रतिशत हो गया है। 
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भारत में बेरेजगारी 


जातिका । भारत में रोजगार की वृद्धि (प्रतिशत) 
92 73 से 4977-78 983 से 2972 73 से 





प्रा 78 से 983 4987-88.. 4987 88 
ग्रामीण पल 20 ०0% ॥5 
शहर 4उा 40 उय9 ब0छ 
६३ भ्का य्5 पा 209 
स्विया ड्् २३6 प्भ थ्य् 
कुल 2 82 222 55 श्थ 





#सामात्य मुख्य एवं अनुषगी स्थिति (६४४६6979 इरआ७) 

सोत १४४४० था4 &.फुथा एल १६6 0० ?०ण्र/आणा ध्र०0- 
उश्लालाड 

किन्तु पुरुष और स्त्री रोजगार मे लगभग एक ही गति से 
जे्मा24 आत्तिए प्रति जर्प की जए जे उृपछ् हुए है आए जुरत 
शेजगार में इनका सापेक्ष भाग लगभग स्थिर रहा है अर्थात्‌ 
रमग्र अवधि के दौराव 2 ॥ के अनुपात में॥ 

परन्तु तीन अवधियो के दौरान, रोजगार मे वृद्धि को दर 
जो ]973 78 के दौयन 282 प्रतिशत थी गिरकर 3978 83 
के दौरान 2.22 प्रतिशत हो गई और फिर और गिरकर 
983 88 के दौरान ).55 प्रतिशत हो गई। जाहिर है कि 
पिछले ]5 बर्षों के दौगनन रोजगार की वृद्धि दर श्रम शक्ति 
को वृद्धि दर की अपेक्षा कम रही है। 


मुख्य क्षेत्रों मे रोजगार की बुद्धि दरे 

गोजगार की क्षेत्रीय प्रवृतियों से पता चलता है कि कृषि 
जिसमे कुल रोजगार का दो तिहाई उत्पन्‍्त होता है ने रोजगार 
को वृद्धि दर में गिरावट अनुभव की और यह 973 78 के 
दौग़न 2 32% से कम होकर 983 88 के दौरान 0 65% के 
निप्न स्तर पर पहुंच गई। समग्र काल (!973 88) के दौरान 


श्हा 


कृषि मे ऐेजगार की वृद्धि दर केवल १.37 प्रतिशव रहो। 
इसके विरुद्ध निर्माण, परिवहन तथा सेवाओं मे वृद्धि दर 
काफ़ौ ऊंची थी चाहे इनमे भी रोजगार की वृद्धि दर मे 
गिणवट आई 

संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच रोजगार की 
वृद्धि दरों की प्रवृत्ति के अध्ययन से पता चलता है कि इन 
दोनो क्षेत्र मे गेजगार को वृद्धि दर मे अवनति हुई। जबकि 
संगठित क्षेत्र में गोजगार को दीर्घकालीन चद्धि दर 2 प्रतिशत 
के आस पास रहो यह 978 83 में 242 प्रतिशत से गिर 
कर (983 88 के दौरान .36 प्रतिशत हो गई। चाहे सभी 
क्षेत्रे मे सामान्यत वद्धि दर मे कमी व्यक्त हुई है परन्तु यह 
विनिर्माण (्राएवि८णगाष्ट) में सबसे अधिक है। (973 78 
में 2 42 प्रतिशत से 987 88 मे केवल 06 प्रतिशत) जोकि 
सगाठत क्षेत्र मे रोजगार का वृद्धि का लगभग एक चाँथाई है। 

शोजगार सम्बन्धी चित्र का एक और ध्यान देने योग्य 
लक्षण यह है कि स्गाठत क्षेत्र मे रोजगार भे जो भी घृद्धि हुई 
है वह मुख्यत सार्वजनिक क्षेत्र मे हुई है। अत जबकि 
973 88 के दौयन संगठित क्षेत्र में रोजगार ये लगभग 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई और गैर सरकारी क्षेत्र मे रोजगार में 
क्रेबल 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। हाल हो के वर्षों 
में (983 88) मे गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार में 08 
प्रतिशत प्रति दर्ष को कमी हुई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र भे 
रोजगार मे 2 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से वृद्धि हुई। यह कारणतत्व 
१990 2000 के दशक के लिए रोजगार रणनीति के विकास 
दृष्टि से विशेष महस्व रखता हे। औद्योगिक नीति के आधीन 
चलाई जा रहो उदारीकरण (.0089॥59/09) की नीठिया 
बाजार शक्तियों (४०८८: ०:८८५) की निभरता पर बल देती 
हैं परन्तु बाजार पर इतना अधिक विश्वास करने से यह तो 


तालिका 2 मुख्य क्षेत्रो भे रोजगार को वृद्धि दरे 


स्ेत्र प972 73 
से 977 78 
॥ कि 232 
2 खन्‍न 366 
3 विनिर्मण 500 
4 निर्माण 459 
$ डियला रैस त्या 
जल सभरण 4223 
6 भरिबहत्‌ गोदाप 
शव सचार जह5 
7 सेब उ6 
कुल 2.82 


जेदजव व 7 या जडननताज +ललललत+-+-+ऊत+२++् का कत+++++-+* तब 





977 78 से 985 से 972 73 से 
983 १987 88 3987 88 
320 96 337 
ह्छ 646 उबा 
375 य0 उ6 
मऊ 4369 न्झ 
50 जज 705 
635 265 465 
469 ञ्ञ 305 
222 ग्ऊऊ या 


& ७७2: यार उतर अत लि मम तिजीत न अल ा 3385: वीक के 
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सभव है कि उत्पादन भी उच्च चृद्धि-दरे प्राप्त की जा सकें 
परन्तु ये वृद्धि-दरे रोजगार भे बिना किसी वृद्धि या नामसात्र 
चृूद्धि के भी सभव हो सकती हैं। 








तालिका 3 संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार में 
वृद्धि 
वार्षिक पृद्धि दर 
अषधि संशठित शेत्र. अप्त॑गठित शेत्र 
॥93 7 248 म्ध्ध 
पग्र7 78 १2] यश 
993 87 ॥% % 
93 87 था 220 
झोग योजना आयोग! 


असंगठित भैत्र में भी रोजगार बी वृद्धि दर जो 973 78 
में लगभग 2 84 प्रतिशत थी फम होकर 983 88 में | 55 
प्रतिशत हो गई है चाहे 973 88 तवः' की दीर्घफालीन 
वृद्धि दर 22 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही है। यह बात भी देखने मे 
आयी है कि निर्माण परियहन और सेवाओ मे अस॑गठित क्षेषों 
मे एक साथ रोजगार की उच्य दरे शी व्यक्त हुई हैं। 

रोजगार स्थिति बा एक और ध्यान देने योग्य लधण यह 
है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार मुथ्यत शहरी रोजगार है और 
शहरी रोजगार में सापेशत उच्य यूद्धि दर मुख्यत शहरी 
अनौपचारिक क्षेत्र (॥0क ॥्रणिए१ 5०८०) में चृद्धि वा 
परिणाम है। दूसरे शब्दो में यह बहा जा राबता ऐ वि बड़े 
पैमाने फे निजी संगठित क्षेत्र में श्रम प्रतिस्थापन ([.१00प 
$५050७॥०॥) का मार्ग अपनाया गया ऐ और परिणामत 
पिछले दशक के दौरान इसवा योगदान नामपात्र था। रोजगार 
वृद्धि का मुख्य स्रोत अनौपयारिक शहरी क्षेत्र (णितातों 
एा०॥ $९७४०) है जिसकी ओर नीति निर्धारयों घो अधिक 
ध्यान देना चाहिए। 
तालिय 4 शिक्षितों में रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर 








लिंग/निवाए 977 78 4983 से 4977 78 

से 983 987 88. से 987 88 
() (2) () 80 
ग्रामीण 78 85 84 
शाहरी ह्ह हि है । 
घुरुण 42 व5 उठ 
रिरियां 8 7 श्र 
कुल 72 78 26. 





मोट सामान्य धुण्य स्थिति (आयु वर्ग (5 3 
झोत शा्लीय उप सर्वेधण 32यां 38यथां और 473 रौंद। 


भारत में बेरोजगारी 


शिकछ्तिव्रे में गोेजगार की वृद्धि 

बुल रुप भें मन्द एएं गिरी एुई रोजगार पूद्धि थी दर 
के बावजूद, शिक्षितों में गेजगार में सापेशत अधिवा और 
बढती हुई वृद्धि दर याई गई और यह विशेष्र हिपियों में। 
पिछले दशवा (977 78 से 97 88) परे दौग़न शिक्षा 
रोजगार वी वृद्धि दर 75 प्रतिशा ग्रति वर्ष थी जबकि पुरयो 
मे रोजगार यी वृद्धि दर 73 प्रतिशत प्रति वर्ष और छिपा में 
यह 97 प्रतिशत प्रतिरर्ष थी। 


8 रोजगार का ठाचा 


(व फ्रकाँण) कारण ५४९फएा ९) 


पिछले ।5 यर्षों मे रोजगार वे शेत्नीय ढा। में परिपर्तन 
हुआ है। जबबि 972 73 फ दौरान 'झुल श्रम शक्ति का 
74 प्राविशा ऊूषि में कार्य करता था यहा ॥987 88 में 
इसवा भाग कम ऐोफर 66 प्रतिशा रह गया ऐ। तदनुरुप 
द्वितीयक एय तृतीसक क्षेत्र वे भाग उन्‍ना ऐवर ब्रमश ॥5 
प्रतिशत और ॥9 प्रतिशत हो गए हैं। 

दूसरे, चाहे जुल रोजगार मे संगठित एवं असंगठि। क्षेत्र 
के भाग प्रमश ।0 प्रतिशत और 90 प्रतिशत पर रिथर रहे 
हैं परन्तु सिभिन क्षेत्रों मे असंगठित क्षेत्र के भाग में भहत्पूर्ण 
उन्नति हुई है। उदाहरणार्थ विनिर्माण (विवाह) से 
अस्लंगठित क्षेत्र बा भाग जो 972 73 में 67 प्रतिशत था 
बढयर 987 88 मे 76 प्रतिशत रो गया। इसी प्रवार 
निर्माण (0णाआपर्थाणा) में असंगठित क्षेत्र वा भाग 86 
प्रतिशत है। परशििहन गोदाम एंगं संयरार भे यह अनुपात 
972 73 में 24 प्रतिशा से बढ़फर 997 88 मे 5 
प्रतिशत शो गया। 

तीसरे, (5 वर्षों की अपधि वो दौरान रप रोजगार प्राप्त 
व्यतितियो या भाग जो 972 73 में 6। 4 प्रतिशा था गिरफर 
987 88 मे 56 $ प्रतिशत हो गया। नियमित थेजन प्राप्त 
रोजगार में भी थोड़ी सी यगी हुई है और यह ॥972 73 में 
5 4 प्रतिशत) से यम होगर ॥37 प्रतिशा ऐो गया है परन्तु 
बदली गजदूरे ((१६७७॥ |१७०७९) के रोजगार में यृद्धि हुई है 
और यए 972 73 में 233 प्रतिशत से बढार )87 8$ 
मे 299 प्रीशत हो गया है। बदली मजदूरों (१5७१ 
]%907 वे अजुपा। में वृद्धि पे साथ ग्राम शेजें में रय रोजगार 
व्यविययों यो अनुपात में यमी हुई है। उदली मजदूर लगाने 
की प्रक्रिया पुरष श्रमियों में रपी श्रम्िरों यी तुलना भे तेजी 
से बढी है चाहे बदली मजदूरों या अनुपा। लगाऊर 
पुरुष श्वमियों बी अपेसा रपी श्रमियों मे उ वो रहा है। 


भारत मे बेरोजगारी 


ठालिका 5 रोजगार वर्ग के आधार पर श्रमिको का 
प्रतिशत विवरण 





4972 73 977 78 4983 
987 88 





] स्व शेजाए ग्राप्त श्रमिक 64 3. आउ. 53 
? निर्यामत बैवनिक रोजगार [53 872. छ7 37 
3 बत्सों मजदूर येजफर... 2 झ5.. 289. 29 





औोत गशौय प्रमूरा सर्वेक्षण 3'वा 38वा एवं 43व रौंट 


4 भारत मे बेरोजगारी के अनुमान 
(पडागाब९$ 9 फशण]्०जशा। ॥ 709) 


बेरोजगारी की समस्या के बहुत विश्वसनीय अनुमान 
हमारे पास नहीं हैं फिर थी बेरोजगारी के आकार सम्बन्धी 
बुछ अनुमात उपलब्ध हैं। हमे इन आकडो पर पूर्णतया 
विश्वास नहीं करता चाहिए। 

तालिका 6 से स्पष्ट है कि पचवर्षीय योजनाएं पूर्ण 
रोजाएर का उद्देश्य प्राप्त करते में असमर्थ रही हे! इसके 
विरुद्ध, प्रत्येक उत्तरौत्तर यौजना के साथ बेगेजगारी बढती गई 
है। इसका प्रमाण इस बात से मिलवा है कि प्रथम योजना के 
अन्त तक ऋुल श्रम शक्ति मे से केबल 29 प्रतिशत व्यक्ति 
बेरेजगार थे हौसरी योजना के अन्त तक बेरोजगारी की मात्रा 
बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई और मार्च 969 के अन्त तक 
यह बढकर 9 6 प्रतिशत के आश्चयजनक आकड़े तक पहुच 
गड। प्रतिसार (86०४४॥०॥) दो सूखे के वर्षों और वार्षिक 
येजनाओ को माता मे वद्धि हुई! कारण चाहे कुछ भी हो 
इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी का विद्ययान होना देश की 
सामाजिक स्थिरता के लिए भारी खबर है। 

बेरोजगारा पर विशेषज्ञों को समिति (१973) (जिसके 


285 


अध्यक्ष श्री बी भगवदी थे) मे दिए गए आकड़ो के अनुस्तार 
१97] मे बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या 87 लाख आकी 
गई। इसमे से 90 लाख तो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पाप्त कोई 
रोजगार नहीं और 97 लाख ऐसे थे जिनके पास 4 घण्टे प्रति 
सप्ताह का कार्य उपलब्ध था ओर जिन्हे लगभग बेगरेजाद 
ही मात्रा जा सकता था। इनमे से 6] लाख बेरोजगार व्यक्ति 
ग्राम क्षेत्रों से थे आर 26 लाख नगरीय क्षेत्रे से। कुल श्रमशक्ति 
के प्रतिशत के रूप मे बेरोजगार व्यक्तियो की मात्रा 04 
प्रतिशत थो। ग्राम क्षेत्रो मे बेरोजगारी को सात्रा 09 ग्रतिशत 
और नगगैय क्षेत्रो मे यह 8॥ प्रतिशत थी। (देखिए तालिका 
7) कुल बेरोजगारों के ग्रामीण क्षेत्र का भाग 86 ग्रतिशत था 
ओर नगरीय क्षेत्र का ॥4 प्रतिशत। 
हालिका 7 297 मे भारत में बेरोजगार श्रमिक 
(लाखो में) 


कुल ग्रापीण नगरीय 





कल बेऐेजगार व्यक्तियों को सख्या... 87..._॥6 25 





000.. 06॥) 639) 
कल अ्र० शक्ति 2804..._ 4483 32 
0000) 8 2) (78 
ब्ेगेजणर श्रण शक्त के प्रतिशत 
के रूप मे ॥04. 409. 84 
ग्रोत ८70. ९ ९//0फ्रर- उ खत (अश्हफ़ामु लहत ((973) 
शिक्षिव बर्ग मे बेऐरेजगारी 


जैसा फि तालिका 8 से स्पष्ट हे शिक्षित बेग्ेजगागे की 
संख्या 497) ओर 499 के बीच 23 लाख से बढ़कर 224 
लाख हो गई। एफ और बात जो इन आकड़ो से जाहिर होती 
है यह है कि स्वतक एवं स्मातकोपान्त (07809906५ ०9४ 
?०5९0८९॥४७८$) शिक्षितों मे बेगेजगारा की मान्ना न केवल 


तालिका 6 भारत मे बेरोजगार और बेरोजयारी के अनुमान 


अंथम योजवा 
(करा 50) 
! बेजन। के आप में श्रम शक्ति 857 
2 योजना बाल के दौशत श्रण शक्ति मे वड्धि 90 
3 शोजना के अप्ण के समय जवशिष्ट बेरोजगाते छ 
+ बच (2+3) रे 


5 अटिरिबत स्थापित नैष्कारिपा 
6 देना के अत्त से अवशिश्ट बेरोजगारी 
7 देरेजगारे, कूल श्रम शक्ति 

के अतिशत के रूप में 


70 
53 


9 


व्वितीय योरगा बूढीव योजना वार्षिक योजनाएँ 
(0956 60) (964-66) (966 69) 
49्र0 2॥50 2200 
॥8 ॥70 | 
3 १४] 96 
[| या 236 
॥00 [45 4 से [4 
या 6 2. मेक 


जिडिकि--+ऊर_..._. ७6 ४5४ #%#_ 











284 भारत में बेरोजगारी 
तालिका 8 * भारत में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नौकरियाँ तलाश करने वालों की संख्या 

दिसम्बर ओत 796/ ग्ज़ा 7987 फ़््त् 
मैट्रिक 463 ॥297 5808 आया 
(085) 665) 6555) (584) 

2 हायर सैकण्डरी इण्टर आदि श्ग 606 2925 556 
(20) (263) (58) (246) 

3 स्नातक एवं स्नातकोपरान्त 056 उम्र 685 50 /॥ 
७95) (7॥) (87) (70) 

4 जोड़ (। से 3) 590 22% 908 श्र 
(000) (000) (000) (000) 

5 अकुशल श्रमिक एवं अन्य ॥243 2804 7566 986 
6 कुल (4+ 5) 7833 $॥00 765 84 3630 


नौट ब्रैक्ट में दिए गए आकडे कुल शिक्षित बेरोजगारों के प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। 


कुल रूप में अपितु सापेक्ष रूप मे भी बढी है। इससे यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय समाज में अत्यधिक शिक्षा 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति विद्यमान है। मैट्रिक और सैकण्डरी के 
पश्चात्‌ नौकरी न मिलने के कारण लोग ग्रेजुएट बनना चाहते 
है। 


परिवार का आय-स्तर एवं बेरोजगारी 

बेरोजगाणे का तोन चौथाई भाग ऐसे परिवारों से है 
जिनकी आय 200 रुपये प्रति मास से कम है। मोटे तौर पर 
ये सब परिवार निर्धिनता रेखा के नीचे हैं। जाहिर है कि 
बेरोजगारी गरीब परिवारों मे विस्तृत रूप से फैली हुई है और 
जैसे आय स्तर उन्नत होते हैं कुल बेरोजगारों में बेरोजगारी 
का अनुपात कम होता जाता है। अत उच्च आय चर्ग अपने 
परिवार के सदस्यो के लिए नौकरी का प्रबन्ध कर लेते हैं। 
इस परिस्थिति के लिए कई कारणतत्व जिम्मेदार हैं--बेहतर 
'शिएा औए आशिफण' होपे के क्एग' बेहज्र उप््द्धा-कणज़ा औए 
परिवार एवं रिश्तेदारों का ऊंचा सामाजिक स्तर। 


5. छठी योजना (980-8 5) मे बेरोजगारी 

गेजगार नीति के बारे में छठी योजना ने साफ तौर पर 
स्वीकार किया है--“रोजगार के क्षेत्र मे स्थिति बहुत ही 
अधिक असतोषजनक है।' पिछले दशक के दौरान बेरोजगार 
और अल्परोजगार व्यक्तियो को सख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई 
है। इस सदर्भ मे इस कारण हमारी रोजगार नीति के दो मुख्य 
लक्ष्य होने चाहिए- 

अल्परोजगार को कम करने के लिए लाभपूर्ण रोजगार 
प्राप्त व्यक्तियों की वृद्धि दर को बढाना और सामान्य स्थिति 
(७५०४॥ 50४) के आघार पर जिसे आमतौर पर खुली 


बेरोजगारी (09७॥७॥०॥७॥०/॥था) कहा जाता है बेरोजगारी 
को कम करना।"? 


बेरोजगारी के अनुमान 

एक व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन के आधार पर यदि वर्ष 
में 273 दिन का रोजगार प्राप्त हो, तो यह एक मानक मानव वर्ष 
($8970908 75०१ »६क) कहलाएगा। योजना आयोग ढ्वारा 
नियुक्त ब्रेरोजगारी के अनुमान तैयार करने के लिए विशेषज्ञों 
की समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय नमूता 
सर्वेक्षण के 27वे रौंद मे बेरोजगारी के तीन अनुमान तैयार 
किए गए हैं। 

(9) चिरकालिक बेरोजगारी (2॥0ग्राए धधाशा[।॥०)- 
जा) या सामान्य स्थिति ((509॥ $४5)--बैरोजगारी 
व्यक्तियों की सख्या के रूप में मापी जाती है अर्थात्‌ ऐसे 
व्यक्ति जो पूरे वर्ष के दौरान बेरोजगार ही हो यह प्रमाप उने 
ज्यक्तियो के लिए अधिक महत्त्व रखता है जो नियमित 
देणणाए कली उलाए के रहक़े हैं उद्फरपार्थ शिक्षित एवं कुशल 
व्यक्ति)। वे लोग आकस्मिक काम (0४5४8 ५७०॥० स्वीकार 
नहीं करते। इसी कारण इस बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी 
(07० णाशशा।0०आशा0 भी कहा जाता है। 

(४0 साप्ताहिक स्थिति नेरोजगारी (१४६९७) $9॥75 
प्याशा्ञ०॥ला।)-यह भी व्यक्तियों की सख्या के रूप में 
मापी जाती है अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति जिन्हे सर्वेक्षण सप्ताह 
(5७४९७ १४८९० के दौरान एक घंटे का भी रोजगार नहीं 
मिला। 

(४0 दैनिक स्थिति बेरोजगारी (09॥|9 डाग्रापड धरा 
धा।ए099९70--इसे व्यक्ति दिनो या व्यक्ति वर्षों (एटा 
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भारत मे बेरोजगारी 


507 ३ ४भ5) के रूप में मापा जाता हे आर्थात्‌ वे व्यक्ति जिन्हे 
सर्वेक्षण सप्ताह के दौयन या एक दिन या कुछ दिन रोजगार 
ग्राप्त म हुआ हो। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और अल्परोजगार 
के मौसमो या अशकालीव स्वरूप का पता चलता है। 

सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर को सदर्भ वर्ष में आमतौर 
पर खुली बेगेजगापी का माप मानते हैं साप्ताहिक स्थिति 
बेरेजगारी भी चिस्कालिक बेणेजग़ारी को मापती है परन्तु 
इसकी सरदर्भ-अवधि एक सप्ताह होती है। देनिक स्थिति 
बेपेजगारी बेरेजगारी को व्यापक भाष है जिसमें चिरकालिक 
बेगेजगारी और अल्परोजगार दोगे शामिल होते हैं। 

तालिका 9 मे दिए गए आकडो से जाहिर है कि 
बेगेजगारी को समस्या पर कोई गहरी चोट नहीं हुई है 
लगभग 20 लाख व्यवित सामान्य स्थिति या खुली बेरोजगारी 
को श्रेणी मे हैं। आयु वर्षों के अनुसार और विश्लेषण से पता 
चलता है कि खुली बेरोजगारी वाले व्यक्तियो का तीन चौथाई 
श्रम शक्ति मे नव प्रवेशको 05 से 29 आयु वर्ग) मे से है। 
जबकि सामान्य स्थिति या खुली बेगेजगारी की माजा ग्राम क्षेत्रों 
मे केबल 3 26 प्रतिशत थी यह शहरी क्षेत्रों मे कहीं अधिक 
थो अथात्‌ 877 प्रतिशत! समग्र देश के लिए सामान्य स्थिति 
बेरोजगारी जो ॥977 78 में 423 प्रतिशत थी जो बढकर 
980 पे 448 प्रतिशत हो गई। 

हर्णलका 9 भारत में बेग्रेजगारी का आकार एवं दर 











3980 वर 78 
साख प्रतिशद प्रतिशत 
मापन्य स्थिति ॥000 348 423 
साप्ताटिऊ स्थिति 28 454 448 
दैनक स्थिति १] क्ख़ ह8 
कल ब्रप्शक्ति 6805 





भोट--बेगेजगात की दर बेगेजगाए व्यक्तियों को सख्या के कल 
ब्रप ए"कित के अनुपात के रूप में आकी गई। 


5 सातदी योजना का रोजगार पिप्रेक्ष् 

(हरगग्जा0) प्र्ता एशडफश्ला5९ पा है $0ए४श५न 
छाथा) 

सातवों योजना की पूर्वसध्या पर प्राप्त चित्र के अनुसार 
सातर्वी योजना के प्रा्टर्भाव पर हो पाच वर्ष कौ आयु से ऊपर 
के लोगो में अवशिष्ट बेरोजगारों के 92 लाख होने का 
अनुमान है। यह भी देखा गया है कि इस आयु वर्ग मे श्रम 
शक्ति की कुल वद्धि 394 लाख होगी। इस ग्रकार सादवीं 
योजना मे 476 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने 
के आवश्यकता होगी। 
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यदि सातवीं योजना का लेखा जोखा ठीक है तो 476 
लाख मानक मानव वर्षों को कुल शेजगार माग में से 404 
लाख मानव चर्ष को आवश्यकता को पूरा किया जाने कौ 
आशा है। इस प्रकार भी सातवों योजना के अन्त तक 72 
लाख मानक मानव वर्ष की अवशिष्ट बेरेजयारी बनी रहेगी। 
चाहे मार्च 7990 मे कुल श्रमशक्ति, 3448 लाख होने का 
अनुमान है तो भो बेरोजगारी की दर केबल 2 प्रतिशत ही 
होगी। 

सातवीं योजना को रोजगार रणनीति (एकए०जमाशा 
502(689) की व्याख्या करते हुए सातवीं योजना ने उल्लेख 
किया--“बेरोजगारी और इसके साथ जुडी हुई गरोबी की 
समस्या का समाधान तो अन्ततोगत्वा समग्र आर्थिक विकास 
की ऊची दर मे ही खोजना होगा।'” चूंकि विकास प्रेरित 
रणनाति आवश्यक रोजगार अवप्तर जनित करने के लिए 
पर्वाष्त नहीं योजना इन प्रयासो की अनुपूर्ति के लिए समन्वित 
ग्राम विकास कार्यक्रम राष्टीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम ग्राम 
भूमिहीन रोजगार गारयी कार्यक्रम और स्वरेजगार के लिए 
ग्राम युवक प्रशिक्षण योजना जैसे प्रत्यक्ष ग्ेजगार प्रोग्रामो से 
करेगो। 

किन्तु सातवीं योजना ने यह बाठ बिल्कुल स्राफ कर दी 
है--“रोजपार जनन के उद्देश्य का अर्थ स्थैतिक तकनालाजी 
(502० ९६०॥३००४५) अपनाना नहीं। अर्थव्यवस्था को विश्व 
मे होने वाले तकनालाजीय परिवर्ती से अलग थलग कर 
देता बाछदोय नहीं हे! तकशलाजी उत्तयन, आधुनिकीकरण 
और उत्पादन प्रक्रिया मे वेज्ञानिक उनति मे ही उत्पादिता की 
वद्धि का सार है चाहे इसका क्षेत्र सगठित उद्योग कषि या 
लघु उद्योए्ठ हो!” 


7 आठवी योजना का रोजगार परिप्रेक्ष्य 

योजना आयोग ने राष्टीय नमूना सर्वेक्षण के 43वे रोद के 
आधार पर 987 88 के लिए बेरोजगारा के अनुमान लगाए 
है। इस अनुमात के अनुसार सामान्य मुख्य स्थिति (509) 
छाएणए०० 50005) के आधार पर बेरोजगारी की मात्रा 
]24.3 लाख, साप्ताहिक स्थिति (१८९४७ ४05) के आधार 
पर 53 लाख और दैनिक स्थिति (09॥9 5/995) के आधार 
पर 89.5 लाख आको गई। श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप में 
987 88 मे इन तौन अवधारणाओ के अनुसार बेगेजगारी 
को दर क्रमश 377 480 ओर 609 थी। शहरी क्षेत्रो के 
लिए बेरेजगारी की दे ग्रारेण क्षेत्रे की तुलगय में कहीं 
अधिक हैं आर पुहुषो की तुलना मे स्त्रियो मे भी बेरोजगारी 
अधिक है। उदाहरणार्थ, सामान्य मुख्य स्थिति बेरोजगारी को 
दर शहरी क्षेत्रो के लिए 6.56 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्र 
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286 भारत में बेरोजगारी 
तालिका 0 बेरोजगारी-श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप मे 
ग्रामीण () शहरी (2) कुल 
वर्ष पुरुष स्त्री कुल पुरुष स्त्री कुल ((+2) 
सामान्य मुख्य स्थिति 983 22 हवा 9 586 6 23 ६ 04 श्या 
987 88 287 ३52 307 च्का ह7ा.. 656 उप 
साप्ताहिक स्थिति 4983 उ72 426 तह8 (6) 746 68 बड़ 
987 88 46 427 442 67 89१. 742 480 
दैनिक स्थिति 983 752 898 724 323 0 232 252 825 
987 88 458 69 525 879... 200 226 609 


के लिए यह केवल 307 प्रतिशत है। इसी प्रकार यह दर 
ग्रामीण स्त्रियो के लिए 352 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण 
पुरुपो के लिए यह 287 प्रतिशत हे। 

चूकि 980 90 के दशक के दौरान श्रमशक्ति कौ 
वृद्धि दर 22 प्रतिशत प्रति वर्ष को दर से होती रही है किन्तु 
रोजगार की वृद्धि दर । 55 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है इसलिए 
इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की मात्र का बढना स्वाभाविक 
है। तालिका 0 मे दिए गए आकडो से पता चलता है कि 
सामान्य मुख्य स्थिति कसौटी के आधार पर बेरोजगारी की दर 
983 मे 277 प्रतिशत से बढकर 987 88 में 377 
प्रतिशत हो गई और साप्ताहिक स्थिति के अनुसार 45 
प्रतिशत से बढकर 4 80 प्रतिशत हो गई परन्तु दैनिक स्थिति 
कसौटी के अनुसार बेरोजगारी दर 825 प्रतिशत से गिरकर 
इस काल के दौरान 609 प्रतिशत हो गई। इन प्रवृत्तियो से 
यह सकेत मिलता है कि चाहे दैनिक स्थिति अवधारणा के 
अनुसार बेरोजगारी मे श्रमशक्ति के प्रतिशत के रूप मे कमी 
हुई है बेयेजगार श्रमिकों की मात्रा मे वृद्धि हुई है। दूसरे 
शब्दों मे बेरोजगारी का स्वरूप अल्प रोजगार की प्रधानता से 
बदल कर खुला ब॑र्जगार्गी (09घ प्राध्या०,गध्या) का 
रूप धारण करता जा रहा है। 

तालिका 0 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से बेरोजगारी 
की स्थिति के निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट हो जाते है-- 

] खुली बेरोजगारी (0फला प्रगश्माए॥09॥ञाथा)-- 
983 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे लगभग | 9] प्रतिशत थी और यह 
987 88 तक बढकर 307 प्रतिशत हो गई परन्तु दैनिक 
स्थिति बेरोजगारी इसी अवधि के दौरान 794 प्रतिशत से 
कम होकर 525 प्रतिशत हो गई। शहरी क्षेत्रो मे खुली 
बेरोजगारी मे बहुत थोडा सा अन्तर ही आया और यह 
(सामान्य स्थिति बेरोजगारी) 604 प्रतिशत से बढ़कर 656 
प्रतिशत हो गई और दैनिक स्थिति बेरोजगारी 952 प्रतिशत 


से कम होकर 926 प्रतिशत हो गई। 

2 शहरी और ग्रामीण दोग क्षेत्रो मे खुली बेरोजगारी 
(सामान्य स्थिति) मे वृद्धि हुई। जाहिर है कि ग्रामीण क्षेत्रे मे 
स्जियो मे खुली बेरोजगारी जो ॥993 में 4 प्रतिशत थी 
बढकर 987 88 मे ३ ५2 प्रतिशत हो गई और शहरी क्षेत्रों 
मे यह 690 प्रतिशत से बढकर इस अवधि के दौरान 877 
प्रतिशत हो गई। 

3 सामान्य स्थिति एय दैनिब स्थिति बेरोजगारी के 
सम्बन्ध मे अन्तर पुरुषों की अपेक्षा स्तियो मे कही अधिक थे। 
इसका अर्थ यह है कि पुरुषों की अपेक्षा स्तियो में बुल 
बेरोजगारी मे अल्प रोजगार का अनुपात कही अधिक है। 

4 बेरोजगारी का सबसे व्यापक माप दैनिक स्थिति 
बेरोजगारी है जिसम खुली बेरोजगारी ओर अल्प रोजगार भी 
शामिल होते हैं। 987 88 मे कुल बेरोजगारी 543 करोड 
व्यक्ति दिन थी या ]895 करोड व्यक्ति वर्ष (श5०ा 
«७४8)। (एक व्यवित वर्ष 273 व्यवित दिने। के समान मानते 
हुए)। 
आठवीं योजना के दौरान बेरोजगारी के अनुमान 

बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास देश 
मे सूचना के दो स्रोत है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वे अनुसार 
साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी (३४८८८, 5005 (॥000॥[॥0) 
77८०) के आधार पर देश में ।990 के आरभ में ॥60 लाख 
व्यक्ति खुली बेरोजगारी के रूप मे बेरोजगार माने जा सकते 
हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पहले रांदो के आधार पर ॥390 
के आरभ में 20 लाख व्यक्ति अत्यन्त अल्प रोजगार की 
स्थिति मे थे। इन्हे भी बेरोजगार ही माना जा सकता है। अत 
आठवीं योजना के आरभ में अवशिष्ट बेरोजगारी की मात्रा 
लगभग 280 लाख मानी जा सकती है। 

सूचना का दूसरा स्रोत रोजगार कार्यालयो से प्राप्त आकड़े 
हैं। 983 मे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित सूचना के 


भारत मे बेरोजगारी 


अनुप्तार बेरोजगारों का केवल 28 64 प्रतिशत अपने आपको, 
पजीकृत करता है। साथ में यह तथ्य भो सामने आया है कि 
जीवित रजिस्टर (96 इच्टाआथण) पर ग्रार्थियो का केवल 
25 27 प्रतिशत बेरोजगार है। रोजगार कार्यालयों मे सितम्बर 
989 में प्राप्त सूचथा के आधार पर 320 लाख व्यक्ति 
पजीकृत थे और यदि पजोकव व्यक्तियों और अपनीकृत 
बेरोजगारी सम्बन्धी जानकारी के आधार पर इन आकडो मे 
सुधार किया जाए तो 990 के आरभ मे 290 लाख व्यक्ति 
बेरेजगार आके जा सकते हैं! 
राष्टीय नमूना सर्वेक्षण के आकडे रोज़गार कार्यालयो के 
आकड़ों से बेरोजगारों को थोडा कम बताते थे। योजना 
आयोण ने 990 2000 के दशक के लिए बेरोजगारी का 
पूवानुमान तैयार करते समय राष्टीय नमूना सर्वेक्षण के आकंडो 
को तरजीह दी है। (देखिए तालिका ) 
तालिका )) 990-2000 के लिए बेऐेजगाती के 
प्रक्षेपण 
(लाख बेरोजगार व्यक्ति) 





१990 के आरप यें अबशिष्ट बैरोजगार 
990-95 के दौग़न श्रमशक्ति में नक्ष प्रवेशक 
आपउवीं भोजता के लिए कुल जैरेजगार (+2) 
995 2000 के दौरान श्रमशक्त में नव प्रवेशक 
चर्बी योजना के लिए कुल बेग्रेजगार (2+3) 


4990 मे 280 लाख अधशिष्ट बेगेजगारो के साथ 
990 95 के दौरान श्रमशक्ति मे 370 लाख व्यक्ति 
नव प्रवेशक के रूप ये शामिल हो जाएंगे। अत आठवीं 
योजना के दौरान रोजगार के लिए इच्छुक कुल व्यक्तियो की 
संख्या 650 लाख होगी। 995 2000 को अवधि के दौरान 
यह आशा की जातो है कि 40 लाख अतिरिक्त व्यक्ति 
श्रमशक्त मे नव प्रवेशको के रूप में शामिल हो जाएगे। 
अत सन्‌ 2000 तक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियो की सख्या 
बढ़कर 060 लाख हो जाएगी। अत योजना आयोग इस 
नहाने पर पहुचता है-- 990 में कुल 3000 लाख अनुमानित 
रोजगार भे यदि 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वद्धि की जाए तो 
सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य आठवीं योजना के 
अन्त तक प्राप्त किया जा सकती है और यदि इस लक्ष्य को 
सन्‌ 2000 तक प्राफ़ करना हो, जो रोजगार में 3 प्रतिशत से 
थोड़ी अधिक चद्धि करनी होगी। आठवों योजना के दिशा 
निर्देश पत्र मे 990 95 के लिए रोजगार में 3 प्रतिशत की 
बड्धि दर का लद्ष्य स्वीकार किया है। यदि उचित रोजगार प्रेरित 


विकास रणनीति अपनाई जाए तो इस लक्ष्य को पूरा करना 
बिल्कूल सभव है। 


280 
उ0 
650 
40 
4060 


5 


287 


8 बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम 


करने की विभिन्‍त्र योजनाए 

प्रत्येक पचवर्षीय योजना मे अतिरिक्त विनियोग द्वार 
अतिरिक्त रोजगार कायम करने के मुख्य उद्देश्य को पूण करने 
का प्रयल किया गया। रोजगार के अवसरो की व्यवस्था 
'करना केवल कल्याणकारी उपाय (४४८७० ॥९६७ए८) ही 
नहीं यह एक निर्धन देश मे बिकास की विधि का अनिवार्य 
अग है क्योंकि ऐसा देश अपने मानवीय साधने का अल्पप्रयोग 
या कम प्रयोग सहन नहों कर सकता। सदेव यह कल्पना की 
जाती रही है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप उत्पादन मे 
वृद्धि होगी और इस कारण रोजगार बढेगा। किस्तु अन्तर्गाष्टीय 
श्रम सघ (#(क्ाव0णा३| .8000 (0॥820520॥) द्वारा 
सकलित आकडे यह स्पष्ट करते हैं कि उत्पादन ओर रोजगार 
की वृद्धि मे सह सम्बन्ध (007शआाणा) का अभाव है। 
हाल ही मे प्राप्त हुए प्रमाण से यह॑ पता चलता हे कि कम 
से कम विकसित देशो मे आर्थिक विकास्न आर रोजगार मे 
महत्त्वपूर्ण सकारात्मक सह सम्बन्ध (2०५४९ ९णाएंद्वाणा) 
विद्यमात नहीं है। विकसित देशो में विद्यमान इस परिस्थिति 
का मुख्य कारण तकनालाजीय परिवर्तन ([९८॥00ए०वा 
प्राआा2०) है। नयी तकनीको के कारण उत्पादन में वद्धि हुई 
है परन्तु इससे रोजगार के प्रत्यक्ष विस्तार पर कोइ प्रभाव नहीं 
हुआ बल्कि इसके विरुद्ध चूंकि कई प्रकार के उपलब्ध 
कौशल नयी तकनीक के लिए अनुचित हैं इस कारण इससे 
बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई ह। 

चूंकि तीव्र आर्थिक विकाप्त का अनिवार्य रूप मे अर्थ 
कम से कम अल्पकाल मे अधिक रोजगार नहीं होता और 
चूंकि जन्म दर मे कमी का प्रभाव वो केवल दीर्घकाल मे ही 
व्यक्त हो सकता है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के 
लिए विशिष्ट प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। नगरीय और 
ग्रामीण क्षेत्री के लिए एक से उपाय लागू नहा किए जा 
सकते। जबकि प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्था ग्रामो का 
बिजलीकरण संडक निर्माण गह निर्माण घ्विचाई योजनाओं 
और ग्राम उद्योगो द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने मे 
सहायता मिलती है किन्तु नगरीय क्षेत्र गे इस उद्देश्य के लिए 
'िन्न प्रकार के उपाया को आवश्यकता है। सूक्ष्म तकगीकी 
परिवर्तन के कारण चूँकि रोजगार के विस्तार यर दुष्प्रभाव 
पडता है इसलिए नीति निर्धारको को प्रतितुलना की दृष्टि 
सै उद्योगो का विकेन्द्रोकण और बडे पेमाने के उद्योगो को 
छोटे पैमाने की पूरक इकाइयो क साथ सम्बद्ध करने के 
डशायो का प्रयोग करमा होगा। उद्योगो के विकेन्द्रीयकरण का 
उद्देश्य नौकरी दूढने वालो का ग्रामो से शहरों मे उत्प्रबास 


ड88 


अप्रोत्साहित करना है और बडे एवं छोटे उद्योगों के समन्वय 
का उद्देश्य रोजगार के विस्तार को और अधिक बढ़ाना है। 
इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र में नौकरिया कायम करने के लिए 
नगरीय वर्गों हा अधिकाधिक मात्रा मे मागी जाने चाली 
सेवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी 
होगी। 

रोजगार बढाने के प्रोग्राम 


ग्राम-निर्माण प्रोग्राम (सपा ४०७ ए०0.2एशश॥ट) 
इसमें ऐसी परियोजनाएं शामिल की गईं जिनमें एक ओर 
अधिक रोजगार सामर्थ्य उपलब्ध है और दूसरी ओर भूमि और 
श्रम की उत्पादिता की वृद्धि की प्रत्याशा है। इन प्रोग्रामों में 
कप श्रप्तिको को राहत देने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रोग्राम 
में स्थायी रूप कौ नगर निर्माण परियोजनाओं पर चल दिया 
गया ताकि वे इन क्षेत्रो में अभाव की स्थिति को दूर कर सके। 
छोटे किसानी के विकास की एजेन्सियाँ (गा 
पिाफा९5 0९एलणताश्आ। #_भा।०७) चौथी योजना का 
उद्देश्य छोटे किसानो को उधार उपलब्ध कग्ना था ताकि वे 
अद्यतन तकनीक का प्रयोग कर सके सघन खेती को अपना 
सके और अपनी क्रियाओं का विशाख़न कर सकें। इन 
एजैन्सियो द्वार ऐसी सस्थाओ की भी सहायता की गई जो 
आदानो (॥770७) के वितरण विपणन विघायन एवं संग्रहण 
का कार्य करती हैं। 
समन्वित खुश्क भूमि सिकास (॥९279९व 0॥3 
,900 ९४९०७॥९॥() इसके अधीन भूमि सरक्षण भूमि 
विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गए। ये श्रम प्रधान कार्यक्रम 
थे और प्रत्येक एक करोड रुपये के व्यय के लिए लगभग 
45 000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा 
गया। 
कृषि सेवा केन्द्र (8९70 $९शए८ (0का(९७) इस 
योजना में बेरोजगार ग्रेजुएटो और डिप्लोमाधारियों (()90॥4 
(06८5) को सहायता प्रदात की जाती है। इस योजना के 
मुख्य उद्देश्य हैं-(४) तकनीकी श्रमिक को स्व रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराना (४) फार्म के ऊपर कृषि मशीनरी 
और औजारों के लिए अनुरक्षण (१॥9702॥97८७) और मरम्मत 
की सुविधाएं उपलब्ध कराना (४४) फालतू पुरजों ईंधन, तेल 
स्नेहक ठेल और अन्य इजीनियरिग सेवाओं के लिए आसानी 
से प्राप्त होने वाले केद्र खोलना, और (#) उर्बएकों कीटनाशकों 
आदि जैसे आदान उपलब्ध कराना। 
क्षेत्र विकास योजनाएं (&॥ट्त 0₹स्स०्फ़ाशा। 
5600४९5) इन योजनाओं में अध सरचना सुविधाए 
(0क्रापधएआण! #3९॥॥0८5) जैसे सडकें बाजार आदि 
कायम करने का प्रोग्राम रखा गया। 


भारत में बेरोजगारी 


ग्राम रोजगार के लिए भारी प्रोग्राम-प्रोग्राम का 
उद्देश्य विभिन्‍न श्रम प्रधान एवं उत्पादक ग्राम प्रोजेक्टो द्वार 
अतिरिक्त रोजगार कायम करना है। इस योजना के दो उद्देश्य 
थे प्रथम प्रत्येक प्रोजेक्ट मे औम्नतन 000 व्यक्तियों के 
लिए प्रत्येक जिले में एक चर्ष में लगभग 0 मास का 
लगातार रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। द्वितीय प्रत्येक 
प्रोजेक्ट द्वात स्थानीय विकास योजनाओ के अनुकूल निर्माण 
कार्य या चिरस्थायी ढग की परिसम्पत्‌ कायम करनी चाहिए। 

इस योजना में जो विभिन्‍न प्रकार के प्रोजैक्ट शामिल 
किए गए हैं वे हैं छोटी सिचाई, भू सरक्षण एवं भू उद्धरण 
बाढ़ से बचाव और जलग्रेध विरोधी (#॥0५०/५।०९४६/॥8) 
उपाय मत्स्यपालन (?080०४॥पा७) पीने के पानी और 
सड़क निर्माण की योजनाए। 

चौथी योजना के आधीन चालू की गई बहुत सी 
रोजगार जनन योजनाए ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प रोजगार 
को दूर करने में सफल नहीं हो सकों क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारों 
कौ सेना को उचित सभरण शिविरों (5099॥/ ८99) में 
संगठित किया गया ताकि उन्हें बाछनीय न्यूनतम मजदूरी 
देकर माग के स्थानों तक पहुचाया जा सकता है। 
आडिटर जनल ने अगस्त 3974 मे लोक सभा को अपनी 
रिपोर्ट मे यह दु खद उल्लेख किया कि विभिन्‍न महान्‌ और 
ग्राम रोजगार प्रोग्राम जिन पर केन्द्र सरकार ने चौथी योजना 
के दौरान 70 करोड़ रुपये खर्च किए पूर्णतया विफल हो 
गए। 


9 महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी योजना 

4972 73 मे महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारण्टी योजना 
(छाफए/0क्राशा। (00अश्ञा(०९ 500॥6) चालू की। यह अपनी 
प्रकार की पहली योजना थी जिसमे संविधान में दिए गए 
'काम के अधिकार (एा8॥00 ४०॥० को स्वीकार किया 
गया। इसके आधीन यदि कोई ज्यक्ति काम करने की माग 
करता है तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि उसे काम 
उपलब्ध कराए। 

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 

(क) किसी व्यक्ति को स्वीकृत ग्राम परियोजनाओं में 
जो अर्थव्यवस्था की उत्पादिता बढ़ाने वाली हो लाभकारी एव 
उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना। 

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा क्षेत्र मे चिरस्थासी सामुदायिक 
परिसम्पत कायम करनी चाहिए। 

(ग) श्रम प्रधान उत्पादक परियोजनाओं अर्थात्‌ छोटी 
सिचाई जल एब भू सरक्षण नालो पर बाघ लगाना नहरें 
खोदना, घृषि विकास नद रोषण को कार्यान्वित करना चाहिए। 

(घ) इन योजनाओं को ठेकेदारों की अपेक्षा विभागों द्वारा 
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लागू करना चाहिए ताकि इनका कम-सै-कम 60 प्रतिशत 
व्यय मजदूर पर और 40 प्रतिशत सामग्री, पूजी उपकरणों, 
पर्यविक्षण एवं प्रशासनिक सेवाओं के लिए खर्च हो) 

यह योजना ग्रामे के बालिग पुरुषों एवं स्त्रियों जिनकी 
आयु 38 वर्ष से अधिक हो, के लिए तैयार की गई। इसके 
आघीड आप में 3 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी की गारटी दो 
गई। इस योजना का उद्देश्य ग्राम-समाज के आर्थिक दृष्टि से 
'कमणोर बर्गें। विशेषकर भूमिहीन मजदूरों और सामान्य किसाओों 
की सहायता करना है। 

उपस्थिति के आधार पर रोजगार-जनन के बारे में 
निम्नलिखित मुख्य लक्षणो का पता चला-- 

(0) फरवरी और जूत के बीच रोजगार गारटो योजना में 
भाग लेने वाले श्रमिकों की सख्या बहुत अधिक हो जाती है 
जो किसी एक महीने में प्राप्त न्यूनतम स्तर से दो या तीन गुना 
होती है, और 

(४) खरीफ फसल और रबी बुआई के मौसम अर्थात्‌ 
नवम्बर मे सबसे कम सख्या रिकार्ड की गईं। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम समाज के कमजोर 
वर्गों की विशेष रूप में सहायता करना था। इन बर्गों द्वारा ही 
प्रेडगार गारटी योजना के आयीन रेजयार की माग होती थी। 

(४४) आरभ में बहुत कम स्त्रियों ने इसमे भाग लिया 
यन्‍्तु जनवरी-मार्च 979 मे इस योजना के आधीन उपलब्ध 
कराए गए श्रमिकों में स्त्रियों का भाग 43 प्रतिशत हो गया। 

972-73 से 982-83 के 0 वर्षों के दौरान योजना 

को प्रगति से पा चलता है कि जहां पर रोजगार गारटी 
योजना के आधीन विभिल कार्यक्रमो पर व्यय बढता ही गया, 
वहा पर इन प्रोग्रामो के फलस्वरूप मानव दिनो के रूप में 
जनित रोजगार पिछले चार जर्षों मे लगातार घटता गया। 
पहले 7 बचें में योजना की ग्रणति अच्छी थी क्येकि !972-73 
में 4 लाख मानव दिनों के रोजगार-जतन के विरुद्ध 9979-80 
में 2054 लाख मानव-दिन रोजगार कायम किया यया जबकि 
इस योजना पर व्यय 972-73 मे 89 करोड रुपये से 
बढ़कर 979 80 में 092 करेड रुपये हो गया। किन्तु 
980-8] के परचात्‌ व्यय मे वृद्धि के बावजूद जनित 
रोजगार के मानव दिनों में गिरावट की प्रवृत्ति व्यक्त हुई। 
979-80 मे एक मात्रव दिल रोजगार के लिए 5.3 रुपये 
खर्च किए गए और यह आकडा बढकर 3982-83 में !0.2 
रुपये हो गया। 

चूँकि एक अकुशल श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी 

बढ़ाकर 6 रुपये प्रतिदिन कर दी है इसलिए जनित रोजगार 
के मानव दिनों से गिरावट को एक हद तक व्याख्या इस बात 
से होती है। व्याख्या का दूसण कारण कीमतो की वृद्धि है। 
कुछ हद तक ग्रति मानव दिन सेजयार पर व्यय मे बृद्धि का 
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कारण भ्रष्टाचार एव अपव्यय हैं जो हमारो प्रशासनिक 
सस्कृति का अग बन गए हैं। 

पिछले चार वर्षों 979-80 से 982-83) के दौगन 
श्रम की उपस्थिति मे लगातार गियवट आई, चाहे इस काल 
के दौरान राज्य प्राकृतिक विपत्तियो अर्थात्‌ सूखे और बाढ के 
प्रकोप से ग्रस्त रहा। श्रम की उपस्थिति 98-82 मे गिरकर 
62 लाख हो गई और 982-83 मे और गिरकर 57 लाख हो 
गई। 

महाराष्ट्र रोजगार गारटी मे केवल ऐसे उत्पादक प्रोजेक्ट 
लिए जाते हैं जिनमे अकुशल मजदूरी का भाग 60 प्रतिशत से 
अधिक हो। इस योजना में हाल ही में किए गए सशौधनो द्वारा 
छोटे तथा सीमान्त किसानो को अपनी भूमि पर ब्यव्तिगत 
परियोजनाए चलाने को स्वीकृति दी गई है। ऐसी परिस्थिति 
में कूल व्यय का 50 प्रतिशत सबंधित किसान था लाभ 
प्राप्तकर्त्ता को बहन करना होगा। इसके अतिरिक्त बागवानी 
कार्यक्रम जोकि 0 लाख हेक्टेयर तक फैला होगा आठवीं 
योजना (992 97) के दौरान अनुसूचित जातियों एवं 
'जनजातियों/छोटे किसानो की भूमियो पर सरकारी खर्च पर 
लागूकिया जाएगा। अन्य भूमियो पर सरकारी खर्च को सरकार 
और लाफ प्राप्तकर्शा के बोच 75 25 के अनुशव मे बाय 
जाएगा। 

इस योजना के लिए राज्यीय सरकाये द्वारा साधन जुटाए 
जाते हैं और इस उद्देश्य से वे (() बहुत से क/अधिभार 
(छएकश्प्ट०) लगाती है जैसे व्यवसाय कर, व्यापार-कर, 
मोटर गाड़ी कर, बिक्रो कर, सिचाई प्राप्त भूमि पर कर, 
भू राजस्व और गैर-रिहायशी भूमि पर कर और (४) इन कर 
से एकत्रित राशि के समतुल्य योगदातर ग़ज्यौय सरकार द्वारा 
उपलब्ध कराया जाता है। 

मिछले 5 बर्षों 987- 88 से 7997-92) के दौरान 
रोजगार गारदी योजना पर व्यय 987-88 मे 288 करोड 
रुपये और 997-92 में 200 करेड रुपये के बीच रहा है 
और इससे जनित रोजगार 8 95 करोड मानव दिन और 
प्रत्याशित 75 करोड मानव दिन के बीच रहा। इस योजना 
का एक अत्यन्त सतोषजनक लक्षण यह है कि इसके आधीन 
दी जाने वाली मजदूरी अकुशल कृषि श्रम को दी जानेवाली 
नयूनवम मजदूरी से कम नहीं है। 

आठवीं योजना के अनुसार, “इस योजना के परिणामस्वरूप 
राय क्षेत्रे मे बेग़जगारो के आह में महत्वपूर्ण कमी हुईं है। 
ग्रामीण महाय्रष्ट्र में औसत दैनिक बेरोजगारी की दर जो 
3977 78 मे 7 2 प्रतिशत थी कम होकर 987 88 मे 37 
प्रतिशत हो गई है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण निर्धनता 
को मात्रा जो 7977 78 में 604 ग्रतिशत थी कम होकर 
987-88 मे ३७7 प्रतिशत हो गई है। इस योजना के कारण 
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ग्रामीण क्षेत्रो मे मजदूरी मे वृद्धि का दबाव बना रहता है। इस 
योजना से बहुत सी स्त्रियों को भी लाभ हुआ है क्योकि 
रोजगार गारटी योजना में काम करने वाले श्रमिकों में 60 
प्रतिशत स्त्रिया थी। 

प्रोफेसर वी एम डाडेकर का मत है कि यह योजना 
सही दिशा में एक कदम था किन्तु रोजगार गारटी योजना एक 
योजना ही नही बल्कि विकास की एक विधि है। यह अपनी 
प्रकार कौ पहली योजना है जिसमे 'काम के अधिकार 
(008॥॥ (० ५णा०0 को मान्यता दी गई है। अत इस योजना 
'का महाराष्ट्र के ग्रामीण लोगो के जीवन स्तर और उनकी 
आय को उल्द करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पडा 
था। इस योजना कौ अब बहुत सराहना होने लगी है और 
अन्य राज्यों में महाराष्ट द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की 
बात की जा रही है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को 
न्यूनतम जीवन स्तर की गारटी दी जा सके। किन्तु यह बात 
स्वीकार करनी होगी कि यह योजना केवल निर्वाह मजदूरी 
उपलब्ध कराती है। अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने के 
लिए ग्राम औद्योगीकरण करना आवश्यक है। 


0 समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय 
ग्राम रोजगार कार्यक्रम, निर्धनता एवं रोजगार 
ग्राम रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य बहुत सो एजेन्सिया 
करती रही है। इनमे शामिल हैं--रोजगार गारटी योजना 
रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम छोटे किसानो के विकास कौ 
एजेन्सी सीमान्त किसान और कृषि मजदूर कार्यक्रम सूखाप्रवृत्त 
क्षेत्र प्रोग्राम (008॥॥ शि00४ #९४ श0.076) रेगिस्तान 
विकास कार्यक्रम ([9९5९॥॥6४९॥०जञशा श०ह शा) 
कमान क्षेत्र प्रोग्राम (एगाणाश्वाव 8703 शि०प्टराआग6) आदि। 
छठी योजना ने यह सुझाव दिया 'इस प्रकार बहुत से प्रोग्राप 
जो ग्राम निर्धनो के लिए बहु विध एजेन्सियो द्वारा चलाए 
जाते हैं समाप्त करने चाहिए और उनका प्रतिस्थापन समग्र 

देश के लिए एक समन्वित प्रोग्राम द्वारा किया जाना चाहिए। 
इस प्रोग्राम को समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (प्राल्हाआध्त 
रिपराव। 0९५९॥०ए॥था३ 27087/भ॥76--२07) कहा गया। 
छठी योजना मे दो महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामो का परिकल्पन 
किया गया-समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (र)7) और 
राष्ट्रीय ग्राम गेजगार कार्यक्रम (४7८5०) । समन्वित ग्राम 
विकास कार्यक्रम द्वारा मूल रूप मे गरीब परिवारों में स्व रोजगार 
(5९ शगए्ञ०/श०70 को प्रोन्‍नत करने की बिधि अपनाई 
गई ताकि उत्पादक परिसम्पदो के हस्तातरण से वे इतनो 
आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर ले। राष्टीय 
ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य मौसमी तथा अल्परोजगार 
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के काल के दौरान भृति रोजगार (५४७४९ धशाए0५9श0 
उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य यह भी था कि ग्रामीण 
क्षेत्रो मे कृषि भिन्‍न व्यवसायो में श्रय नियोजन क्षमता (७७ 
507909५6 ००००८॥9) बढाई जाए ताकि अध 
। सरचनाओ सामाजिक एव आर्थिक के निर्माण द्वार अर्थव्यवस्था 
की उत्पादक क्षमता को बढाया जा सके। राष्टीय ग्राम रोजगार 
को और बढावा देने के लिए भूमिहीन श्रमिकों के लिए 
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम (२७7 [,क्0६55 
छाए।०जशाला। ठप्रधभा श0ट_्टाआ॥6) 983 मे चालू 
किया गया। इन तीनो प्रोग्रामो का उद्देश्य ग्राम विकास प्रोलनत 
करना ओर ग्राम रोजगार विस्तार करना था। 


(क) राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 
(रिशाणाब। सिर सिए/ण्फालशा 
फए70ट्रात्राव6) 

रोजगार के लिए खाद्य कार्यक्रम (6000 0ि छ07. 
|7०ष्टाआ॥॥6) को पुनर्गठित करके इसका नाम राष्ट्रीय 
ग्राम रोजगार कार्यक्रम रखा गया और इसे अक्टूबर 980 से 
चालू किया गया था। इसे भी केन्द्र द्वार चालू को गई योजना 
के रूप मे जिसे 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त थी कार्यान्वित 
किया गया। 3000 से 4000 लाख मानव दिन का अतिरिक्त 
प्रतिवर्ष रोजगार कायम करने का स्॒कल्प किया गया ताकि 
बेरोजगारी एवं अल्परोजगार को दूर किया जा सके। इसके 
अतिरिक्त राष्टीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण 
अध सरचना को मजबूत करने के लिए सामुदायिक परिसम्पदो 
(ए०ए॥ए५॥॥9 8५5९७) का निर्माण करना था। इनमें शामिल 
थे-पीने के पानी के कुए, सामुदायिक सिचाई कुए, ग्राम तालाब 
छोटी सिचाई परियोजनाएं, ग्रामीण सडके स्कूल बालवाडी 
भवन पचायत घर आदि। 

इस प्रोग्राम के आधीन चलाई गई परियोजनाओं की 
आलोचनामक समीक्षा की गई और इनकी निम्नलिखित 
'कमजोरिया बताई गईं- 

(0 मध्यावधि समीक्षा मे उल्लेख किया-- राप्टीय ग्राम 
विकास कार्यक्रम द्वायय कार्यान्वित परियोजनाओ का प्राय उन 
परिवारों की आवश्यकताओ के साथ तालमेल अथवा समन्वय 
नहीं किया गया जिनकी पहचान सहायता के लिए समन्वित 
ग्राम विकास कार्यक्रम के आधीन की गई। गप्टाय ग्राम 
विकास कार्य सम्बन्धी राशि उसके कुल खर्च के 50% से 
कम नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम वे आधीन ठेकेदारा को 
रखने की अनुमति नहीं दी गयी। कुल निर्धारित राशि का [0 
प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियो/जनजातियो के जिए व्यय 
करना अनिवार्य है इस प्रोग्राम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी 
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(50०8) 92505) इंदिरा आवास योजना और दस लाख 
ऋुओ को योजना के लिए राशि निधारित को जाती थी। 
तालिका )2 राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम की प्रगठ़ि 








व्यय जनित. प्रतिमानव दित 
(करोड़ रुपये) रोजगार लागठ 
(लाख मानव दित) (रूपए) 
ह॒ठौ योजना 
(9890-85) ॥8 + ]7750 ॥03 
सातवीं योजना 
98$ 86 53 360 ॥68 
35 8 प्र8 3१) ॥8] 
987 88 8२ 3770 १3 
॥988 89 907 3950 डिःं 
कुल 2940 4770 99 





इस कार्यक्रम के आधीन छठी योतना के दोरान 7750 
लाख मानव दिन रोजगार कायप्त किया गया तब॒कि इसका 
लकध्य 45000 लाख मानव दिन रोजगार कायम करना था। 

सातवीं याजना मे इसके लिए 2487 करोड रुपये के 
कुल परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया- ?5) करोड रुपये 
केन्द्र द्वाग ओर ]236 करोड रुपये राज्यीय सरकारो द्वारा। 
पहले उद्देश्य के अतिरिक्त इसमे सामाजिक वानिको 
(8000 06509) के उद्देश्य को इस कार्यक्रम का अग 
बनाया गया ताकि परिस्थितिकाय सतुलन (६०००० थक 
आर) कायम रखा भा सके। इस योजना मे 44490 लाख 
मानव दिन कुल रोजगार जनित करने का लध्य तय किया 
गया। 

संशोधित मार्गद्र्शी नियमो मे 73०५ परिव्यय सामाजिक 
वाभनकी पर, 0 प्रतिशत ऐसी परियोजनाओ पर जो अनुसचित 
जातिया एव जनजातियो को प्रत्यभ ल'भ पहुचाए। परिसम्पतो 
के टिकाऊपन को निश्चित करने के लिए यह तय किया गया 
कि मजदूरी एव गैर मजदूरी ब्यय (3७90 ६३०७ ९'कृाता 
गधा) में 50. 50 का अनुपात रखा जाएगा। 

सष्टाय ग्राम रोजगार कार्यक्रम की समाक्षा से पता चलता 
है कि सातवीं योजना के पहले चार वर्षो (3985 86 स्ले 

988 89) के दौरान इस कार्यक्रम पर 2940 करोड रुपये 
खच किए गए परन्तु इसके विरुद्ध [4770 लाख मानव दिन 
गेजगर कायम किया जा सका। दूसर शब्दों मे चाहे इस 
्रोग्राम मे अपेक्षाक्त अधिक राशि झोकी गई, किन्तु इसका 
तुलना में अपेक्षाकत कम ग्रेजगार कायम हुआ। इसके अतिरिक्त, 
गाधी श्रम सस्थान के अध्ययप से यह पता चलता है कि 'इस 
प्रोग्राम के आधीन उपलब्ध कराया गया प्रोग्राम बहुत ही 
थोड़े समय के लिए था और इस कारण यह ग्रामाण लोगो के 
जावन स्तर पर प्रभाव नहीं डाल सका। इस कार्यक्रम के 
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आघीन बाजार दर को तुलना मे कम मजदूरी दी जाती थी। 
लाभ प्राप्त्क्ताओं का चयन थी उचित रूप में वहाँ किया 
गया और विधनो मे सबसे अधिक निर्धन जिनके लिए यह 
कार्पक्रम बनाया गया था बिल्कुल छोड ही दिए जाते थे। 

इसमे सन्देह नहीं कि राष्टीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 
सही दिशा म एक कदम है। इसकी सहायता के लिए, ग्रामाप 
भूमिहीन रोजशर गारटी कार्यक्रम भा हाल ही मे चालू किया 
गया। परन्तु जब तक रोजगार जनन को आयोजन का प्रधान 
लक्ष्य नहा बनाया जाता आर अन्य उद्देश्य इस मुख्य उद्देश्य के 
इर्द मिद बुने नहीं जाते तब तक चेरोजगारों एव अल्प रोजगार 
की समस्या का समाधात होना सभव नहाँ। 


(ख) समन्वित्त ग्राम विकास कार्यक्रम 
(क्राश्ट्राश शत एव) 00 ९0फशाशा 
छए०३2एशए)गा6) 

बहुत से अथ विशेषज्ञों ने अपने अध्ययना मे यह बात 
साफ कर दी कि जहा आर्थिक सवद्धि द्वारा विकासशौल देशो 
में प्रति व्यक्षित आय को उन्नत क्विया जा सकता हें उसके 
साध यह जरूरी नहीं कि निर्धनता कम हो जाए और बेरोतगारी 
तथा अल्प रोजगार को समाप्त क्या जा सके। इसके विरुद्ध, 
तवीय विश्व ये देशो मे विकास प्रक्रिया ने (भारत इसमे कोई 
अपवाट नहीं) सपपेक्षत विकसित क्षेत्रो ओ आधिक दृष्टि रो 
उन्नत लोगों को लप्प पहुचाया है। दूसरे शब्दों मे आधिक 
विकास के लाभ पिछड़े क्षेत्रे एव गरीब व्यक्तियों तबः नहीं 
पहुच पाए है। 

इस परिस्थिति बेः उपचार फे रूप मे यह आवश्यक 
समया गया कि निर्धनता पर सीधा प्रहार किया जाए। इसके 
लिए यह जरूरी था कि ग्राम निर्धनता को कम करने के लिए 
ऐसे प्रोग़भ चलाए जाए जो गरशंबो को उत्पादक परिसम्परटों 
(श0402०॥६४ 955९७) से या कोशल (5/.॥॥$) से सम्पन्न 
कर सके ताकि वे इनका प्रयोग लाभदायक ढग से अधिक 
आधब कमाने के लिए कर सके ओर परिणामत वे निर्धनता रेखा 
को पार कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छठा 
योजना में ग्राम विकास के समन्बित कार्यक्रम का कल्प 
को गई। 'समन्धित यहा चार आयामो को शामिल करता 
है-क्षेत्रीय प्रोग्रमो का समन्वय भागेालक समन्वय सामाजिक 
एव आर्थिक प्रक्रियाओं का समन्वय आर इतर सबसे ऊपर उन 
सभी नीतिया का समन्वय करना होगा जो विकास निर्धनता 
को समाप्ति ओर ग्रेजगार जनत के चीय बेहबर तालमेल 
बिठाना चाहती ह। और अधिक स्पष्ट रूप म॑ इसमे उन 
लक्षित समूहो (2० ह7००७७) पर ध्यान केन्द्रित किय' 
गया है जिनमें छोटे एक सामात किसान कपि मजदूर एड 
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ग्राम कारीगर शामिल है और जिनके लिए ग्राम क्षेत्रो मे बहुत 
स्थिति चयन विशिष्ट आयोजन ([,0प्क्काणा 9१८०९ ज्ञाथा 
॥्राष्ट) की आवश्यकता है। इस प्रकार, समग्र विकास रणनीति 
के आधीन “समन्वित ग्राम विकाप्त कार्यक्रम की कल्पना 
अनिवार्यत एक निर्धनता विरोधी प्रोग्राम के रूप में की गई 
है। 


समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम-लक्ष्य एवं उपलब्धि 

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम देश के 50। ब्लाको 
में 2 अक्टूबर, 7980 को चालू किया गया। 5 वर्षों 980 85) 
की अवधि के दौरान प्रत्येक ब्लाक मे 600 गरीब परिवारों 
की सहायता करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार 50 
लाख परिवारों जिनमे 750 लाख व्यक्त निर्धनता रेखा के 
नीचे थे को लाभ पहुचाने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक ब्लाक 
मे 35 लाख रुपय॑ की समरूप राशि इस कार्य के लिए व्यय 
करने का निर्णय किया गया जिसे 50 50 के आधार पर 
केन्द्र और राज्यों के बीच बाटा जाना था। 

यह प्रोग्राम साहाय्यो (७४७४५॥४॥४५) की एक क्रमिक 
योजना पर आधारित था जिसके आधीन पूजी लागत (0० 
80॥ ००४) को 25 प्रतिशत छोटे किसानो को 333 प्रतिशत 
सीमान्त किसानो कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरो को 
और 50 प्रतिशत जनजातीय लाभ प्राप्तकर्त्ताओ को साहाय्य 
के रूप मे प्रदान किया जाग था। अन्त्योदय सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुए, प्रोग्राम का लक्ष्य सबसे पहले गरीब 
(परिवारों तक लाभ पहुचाना था और बाद में एक ऊर्ध्वक्रम 
में अन्य गरीब चर्गों तक लाभ पहुचाना था।) 

सामुदायिक योजनाए 50 प्रतिशत साहाय्य के लिए हकदार 
होती हैं। कुल परिव्यय के लगभग 20 प्रतिशत का प्रयोग 
प्रशासनिक एवं अध सरचना सम्बन्धी व्यवस्था पर खर्च 
किया जाना था और शेष 80 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्त्ताओ को 
परिस्म्पद ग्रहण करने के लिए साहाय्य के रूप में दिया जाना 
था। 

छठी योजना (980 8। से 984 85) के दौरान !66] 
करोड रपये साहाय्य (5५७५५) के रूप मे उपलब्ध कराए 
गए और 302 करोड रुपये सावधि ऋण के रूप भे। इस 
प्रकार कुल मिलाकर 4762 करोड रुपये का वितियोग किया 
गया। इसके परिणामस्वरूप 656 लाख लाभ प्राप्तकर्त्ताओ 
'को जितमे 39 प्रतिशत अनुसूचित एवं जनजातियों से थे 
सहायता प्राप्त हुई। प्रोग्रामो का सराहनीय लक्षय यह रहा कि 
प्रति परिवार विनियोग जो 980 8। मे 642 रुपये था 
बढकर होकर 984 85 में 3339 रुपये हो गया। 

सातर्वी योजना मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के 
अधीन 200 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य 
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रखा गया। इसके लिए केन्द्र द्वाव 2643 करोड रुपये का 
प्रावधान किया गया। यद्यपि गरीबी रेखा (?७४८/५ ॥7०) के 
नीचे वाले परिवार की परिभाषा मे बही परिवार लिए जाते है 
जिनकी वार्षिक आय 6400 रुपये से कम है किन्तु इस 
कार्यक्रम मे गरीबी कौ रेखा का मापदण्ड 4800 रुपये से 
कम आमदनी वाले परिवार रखा गया। यह बात भी निश्चय 
कौ गई कि सबसे पहले ऐसे परिवारों को सहायता दी जाएगी 
जिनकी आय 3500 रघये से कम है। 

समन्वित ग्राम विकास प्रोग्राम की सातवीं योजना के 
दौरान हुई प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि इससे 82 
लाख परिवारों को सहायता प्राप्त हुई ओर इस पर 336 
करोड रपये का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय 
सस्थानो द्वारा 5372 करोड रुपये का सावधि उधार ([क्षा॥ 
«7९८५॥) उपलब्ध कराया गया। इस प्रवार कुल मिलाकर 
82 लाख परिवारों के लिए 8688 करोड़ रुपये के कुल 
बिनियोग की व्यवस्था की गई। इनमे से 45 प्रतिशत परिवार 
अनुसूचित एव जनजातियो से थे। प्रति लाभ प्राप्तकर्ता पर 
4780 रुपये का विनियोग क्या गया जिसमे से 38 प्रतिशत 
साहाय्य (500509) और 62 प्रतिशत सावधि ऋण था। 

990 9। और 99॥ 92 के दो वर्षों के दौरान इस 
प्रोग्राम पर 3920 करोड का विनियोग किया गया और 54 
लाख परिवारों को लाभ पहुचाया गया। प्रति परिवार विनियोग 
में तीब्र चृद्धि हुई और 99] 92 मे यह बढ़कर 7568 रपये 
हो गया। 

प्रोग्राम कौ मुख्य कमजोरिया निम्नलिखित हें 

॥ चाहे सरकार यह दावा करती है कि केवल 8 
प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो सहायता प्रदान करने की कसौटी 
पर खरे नहीं उतरे परन्तु चास्तव मे इनकी सस्या कहीं 
अधिक है। 

2 72% मामलो मे रिकार्ड के अन्तर्गत परिसम्पत की 
कीमत और लाभ प्राप्तकर्त्ता के विचार से इसके मूल्य में कोई 
अन्तर नहीं था। 8% मामलों मे यह अन्तर 500 रुपये तक 
थे जिससे कुप्रथाओ और रिसावों का पता चलता है। 

3 लाभ प्राप्तकर्ताओं की बहुसख्या को कोई प्रशिभण 
नहीं दिया गया। 

4 22% मामलो में कोई अतिरिक्त आय जनित नहीं 
हुई। 

5 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पर्याप्त अध सरचना सुविधाएं 
(ग45॥॥0्रलाक्॒॥ 900९5) उपलब्ध नहीं थीं। आदान (#ा 
7०0 सुविधा केवल 40% को विपणन सुविधा 4% को 
और मरम्मत की सुविधा केवल 5% लाभ प्राप्तकर्ताओं को 
उपलब्ध थी। 
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आठवीं योजना के पहले दो वर्षों में प्रति व्यक्ति 
विनियोग को बढाने के लिए कई कदम उठाए गए, ताकि 
समम्विव ग्राम विकास कार्यक्रम के आधीन कायम को गयी 
परिसम्पत द्वार परिवारों को निर्धनता रेखा पार करने मे 
सहायता दी जा सके। आठवीं योजना (१992-93 से 7995-97) 
के दौरान, इस प्रोग्राम के आधीत 4,54। करोड़ रुपये के 
बिनियोग द्वाय 708.2 लाख परिवारों को सहायता दी गयी। 
इस प्रकार प्रति परिवार विनियोग 0 666 रुपये हुआ। प्रोग्राम 
ट्वाग कुल रूप मे 708 लाख परिवारे को सहायता दी गयी, 
जिप्तमे से 50 प्रतिशत अनुसूचितृ/जनजातियो से सम्बन्धित 
थी और इस प्रकार य्रोजना द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा किया 
गया। परन्तु लाभ प्राप्त करने बाली स्त्रियों की माजा केवल 
34 प्रतिशत थी जोकि 40 प्रतिशत के निश्चित लक्ष्य से नीचे 
थी। सरकार ने प्रति परिवार 2,000 रुपये का वितियोग-स्तर 
प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसे 996-97 में 5036 
रुपये प्रति परिवार का वितियोग प्राप्त करके पार कर लिया 
गया। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने परिवार उधार योजना (फथग- 
॥9 थ६०॥ 000) के आकार का विस्तार करने का निश्चय 
किया। इस योजता के आधीन परिवार के एक से अधिक 
सदस्य को कई परिस्तम्पत (8५४९७) दिए जाएंगे. ताकि परिवार 
गरीबी रेखा को पार कर सकें। इस योजना के आघीन प्रति 
परिवार विनियोग के स्तर का लक्ष्य 20000 25 000 रुपये 
रखा गया है। यह योजना जो कि एक मार्मदर्शी प्रोजैक्ट 
(१9 ९०१०९) के रूप मे चुने हुए जिलो मे आरभ की गयी 
थी अब देश के 23 जिलो मे लागू की जाएगी। प्रति परिवार 
विनियोग के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करने के लिए समन्वित 
ग्राम विकास कार्यक्रम के प्रतिभूति मानदण्ड (56एए०ए/७ 
॥५ग7७) बढा दिए गए हैं। बैंको को यह निर्देश दिया गया था 
कि 2,000 रुपये के ऋण पहले के लिए भूमि को बन्धक के 
रूप में रखें, अब यह सीमा बढाकर 5000 रुपये कर दी गयो 
है। इसके अतिरिक्त, बैंको को 5 000 रुपये की चल सम्पत्ति 
(0५2४३ #१5८७) पर रेहन-प्रतिभूति (0000०) 5६०४- 
70) प्राप्त नहों करनी होगी (पहले यह सीमा 0000 रुपये 
थी)। 


33, समस्वित ग्राम विकास प्रोग्राम की 
आलोचनात्मक समीक्षा 
प्रोग्राम के मूल्याकन सम्बन्धी बहुत से अध्ययनों से पता 
चलता है कि प्रोग्राम का पारच्यवन प्रभाव (एलरण॑गाला 
धींल्ए) गरीबी हटाओ के रूप में कहीं कम था जबकि 
सरकार अपने प्रतिवेदतें मे साहाय्यों (८०७७॥०७), बैंक 
उधार और निर्घनता रेखा पार करने वालो के प्रभावशाली 
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आकडे पेश कर रही थी। 

सबसे पहले लाभ प्राप्तकर्ताओं मे निर्धनों का कुवर्गकरण 
(१/50095४9८20०४) किया गया। अत १65 & लाख लाभ 
प्राप्तकर्ताओ को निर्धव मान लेता उचित न होगा। समन्वित 
ग्राम-विकास कार्यक्रम (887) के नेबार्ड सर्वेक्षण 
(९५8&700 5४४८५) वे आधार पर प्रोफेसर नीलकण्ठ रथ 
यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं--“नेबार्ट सर्वेक्षण (984) के 
अनुसार गलत ढग से वर्गीकृत लाभ प्राप्तकरत्ताओं का अनुमान 
अम्नम में 42 प्रतिशत हरियाणा में 7 76 प्रतिशत पजाब मे 
35 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में ॥9 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 3 
प्रतिशत था। इनके विएद्ध, इस सर्वेक्षण के अनुसार कुवर्गकिरण 
का अनुपात तमिलनाडु और कर्नाटक के सर्वेक्षित जिलो में 
] प्रतिशत, आध्र प्रदेश में 7 प्रतिशत और उड़ीसा, बिहार 
और उत्तर प्रदेश में 2 प्रतिशत से भी कम था।...कुल मिलाकर 
यह कहना अनुचित न होगा कि कम-से-कम १5 प्रतिशत 
ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान “गरौबों" के रूप मे की गई और 
जिन्हें समन्वित ग्राम-विकास कार्यक्रम से सहायता दी गई, 
वास्तव में गरीब वर्गों से नहीं थे!" 

श्री ए. सी कट्टी कृष्णन अपने केरल के अध्ययन से इस 
जतीजे पर पहुचे हैं-“लाभ प्राप्तकर्त्ताओ की बहुसख्या 80 
प्रतिशत को सीमा तक (3,500 रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक 
आय पर आधारित) और 6325 प्रतिशत (76 रुपये से कम 
प्रति व्यक्ति मासिक आप पर आधारित) इस प्रोग्राम से 
सहायता प्राप्द करने के हकदार नहाँ थे। किसी विशेष क्षेत्र मे 
निर्धनता के आकार को वास्‍्तविक रूप से समझे बिना लक्ष्य 
मिश्चित कर दिए जाते हैं जिसके नतीजे के तौर पर लाभ 
उदार रूप मे समृद्धि वर्गों को पहुचते चले जाते हैं।" इसी 
प्रकार प्रोफ़ेसर इन्दिय हीशवे शाघी लेबर इन्सटीट्यूट, 
अहमदाबाद. गुजरात में चार चुने हुए ग्रामों के अध्ययन के 
आधार पर इस तिष्कष पर पहुचे -“प्रथम, गैर-विर्धन परिषारो 
का प्रोग्राम में भाग लेने वालो मे प्रभुत्व था। इन ग्रामो मे 
गैए-निर्धनो का भाग लेने दालो मे अनुपात 55 से 75 प्रतिशत 
था। और दूसरे, न भाग लेने वालो मे मुख्यत ऐसे व्यक्ति थे 
जो उपभोग-स्तर के निम्नततम तोन दशाशो (0००॥65) से 
सम्बन्ध रखने वाले थे।" इन्दिय होगे ने यह भी अनुभव 
किया कि भौगोलिक दृष्टि से समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 
और लाभ प्राप्तकत्ताओं की योजनाए केवल विकप्तित गावों 
तक ही पहुंच पाई है। अध्ययन से व्यक्त हुआ कि “चाहे 
विशेष कार्यक्रम 5 वर्षो से भी अधिक समय से चल रहे हैं 
खिचाई प्राप्त ओर कृषि को दृष्टि से समृद्ध ग्रामो मे परिवारों 
के उपभोग स्तर मे वर्षा चर आधारित ग्रामो का तुलना मे 
अपेक्षाकृत अधिक असमानवा थी जो यह जाहिर करती है 
कि विक्प्त के साथ असमानताओ की जड़े सभवत इन ग्राम 
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अर्थव्यवस्थाओं मे और मजबूत बन गई है। 
दूसरे, समन्वित ग्राम विकास कायक्रम के अपारच्यवन 
प्रभाव (घ७॥ एश००॥४४०॥ थीं2०) के लिए दो कारणतत्व 
उत्तरदायी थे-(/) लाभ ग्राप्तकर्ता परिवारों को दिए जाने वाले 
ऋणो एवं साहाय्यो मे छिद्र हो सकते हैं (0 ऋण का 
दुष्प्रयोग भी हो सकता है। समन्बित ग्राम विकास कार्यक्रम 
के आधीन सबसे मुख्य परिसम्पद्‌ जिसके निर्माण के लिए 
ऋण (एवं साहाय्य) दिए जाते हैं पशुधन के रूप मे है जिसमे 
दुग्ध पशु, बकरिया भेडे गौए, बैल गाडिया ऊट एवं ऊट 
गाडिया शामिल है। नेबार्ड सर्वेक्षण ने यह व्यक्त किया कि 
40 से 50 प्रतिशत विनियोग डेरी बकरियो एबं भेडो पर 
किया गया। बेल ऊट (गाडियो सहित या उनके बिना) पर 
20 प्रतिशत अतिरिक्त विनियोग किया गया छोटी सिंचाई पर 
]3 से 4 प्रतिशत विनियोग किया गया। दूसरे शब्दों मे ऋण 
(एबं साहाय्यों) का लगभग दो तिहाई पशुधन के रूप मे था। 
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को लागू करने वाले 
तीन अगो अर्थात्‌ विकास प्रशासन ऋण सस्थानो एव पचायठी 
शज सस्थानो की कार्यपद्धति में कमजोरिया के कारण गैर निर्धन 
(पर 900) इन ऋणो (एवं साहाथ्यों) को हथियाने मे 
सफ्ल हो गए। इसके लिए बे या तो अपनी पहचान गरीबो 
के रूप मे करवाते या गरीब व्यक्तियो को कुछ रुपया देकर 
परिसम्पत प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते। इन क्षरणो 
(0.९४८४४०७) का अनुपात इन्दिग होराबे के अनुसार कुल 
भागादारों (?॥॥०9०॥$) का 25 से 30 प्रतिशत था। नेबार्ड 
सर्वेक्षण (984) से बयक्त हुआ कि पशुपालन के लिए दिये 
गए ऋणो मे 26 प्रतिशत क्षरण का उच्च अनुपात था जिसका 
लगभग आधा ऋणो के दुष्प्रयोग के कारण ओर दूसरा आधा 
भाग जानववों के विक्रय के कारण था। गैर निर्धनों द्वार ऋण्गे 
को हथियाने के लिए चहुत से अवेध तरीकों का प्रयोग किया 
गया। इनमें मुख्य ये थे--(0) परिवार के एक सदस्य को 
कागज पर किसान ओर बाकी सभी सदस्या को भूमिहीन 
मजदूर के रूप में दिखाना (४) छोटे आर सीमान्त किसान के 
रूप मे बर्गकृत होने के लिए भूमि को परिवार के सभी 
सदस्यो मे विभकत करना ओर (॥/४) किसी वास्तविक निर्धन 
व्यक्ति के नाम में परिसम्पत्‌ खगीद लेना और फिर गरीब 
व्यक्ति को कुछ धनराशि देकर इन परिसम्पतों (पशु और/या 
गाडियां) को हथिया लेना। नेबार्ड के आधीन किए गए 
जयपुर अध्ययन ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि ऋण 
प्राप्तकर्त्ताओ मे से केबल 46 प्रतिशत के पास ही दो वर्षों के 
बाद परिसम्पत्‌ बच पाए थे अन्य व्यक्तिया ने या तो इन्हे बेच 
दिया था या पशु मर गया था। कृषि श्रम परिवारों का बहुत 
ही छोटा अनुपात अथात्‌ 34 प्रतिशन ही ऐसा था जिसके पास 
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पशु बच पाये थे। अध्ययन मे इस़ असतोषजनक स्थिति की 
व्याख्या करते हुए यह उल्लेख किया गया--“वास्तविक 
समस्या साझी चारागाहों की धटिया उपलब्धि चारे अथवा 
भोजन के अपर्याप्त सभरण विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों के 
सरदर्भ मे और खुश्क मासम के दौरान पशुओं का पालन पोषण 
की ऊची लागत है। 

तीसरे, चाहे समन्वित ग्राम विकास वार्यक्रम में यह 
शर्त हे कि लाभ प्राप्तकर्त्तात का चयन निर्धनता रेखा के 
नाचे निर्धनतम वर्गों से होना चाहिए, वहा वस्तुस्थिति यह ह॑ 
कि कइ एक राज्यो मे लाभ प्राप्तकत्ताओ की काफी बडी 
सख्या का चयन छोटे तथा सीमान्त किसानो में से किया 
गया। ऐसे ्वाभ प्राप्तकत्ताओ का अनुपात भिन्‍न भिन्‍न राज्यों 
मे भिन्‍न भिन्‍न है और कुछ परिस्थितियों मे 30 प्रतिशव तक 
ऊचा है। इसका मुख्य कारण उधार की दृष्टि से छोटे तथा 
सामान्त किसान की बेहतर क्षमता ह॑ं और इसी कारण ब्लाक 
अधिकारी एवं उधार एजेन्सिया इन्हे सहायता देने में प्राथमिकता 
दिखलाती ह। दूसरे शब्दों म॑ इस प्रोग्राम के लाभ निर्धव 
वर्गों की ऊची सतहा (9790 4५2३) द्वार हथिया लिए 
जाते ह। इस विकति को सुधारना होगा यदि अन्त्योदय को 
मूल भावना गरीबों म सबसे गरीब तक पहुचाना के कायात्ववन 
की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान करना हैं। 

चाथे उत्पादक परिसम्पदा के निर्माण के लिए व्यक्तियों 
को दिए जाने वाले साहाय्यो ($7७50 ९४) के अध्ययन से इस 
बात का पता चलता हं कि इसमे दलाला की पद्धति और बडे 
पमाने पर भ्रष्टाचार उत्पन्त हो गया हे। ग्राम समाज के 
प्रभावशाली सदस्य नाकरशाही एव सहकारी विभाग के अफसत 
एवं उथार सस्थाओ के साथ मिलकर गरीब देहातियों को 
साहाव्य एव उधार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए इलाली 
चसूल करते हं। बहुत सी परिस्थितियां मे एक ही पशु को 
विभिन्‍न लाभ प्राप्तकर्त्ताआ ये घुमाने का कहानी सुनने मे 
आती ह और इनमे “शुद्ध जाभ साहाय्य ही है। ग्राम समाज 
के ढाचे मे जहा गरीब ऋणो एवं साहाय्यो की स्वीकेति के 
जिए गर निर्धनो पर बहुत हद तक तिर्भर हो गए हैं 
गेर निर्धन इन विकास कार्यक्रमों के लाभो को हथियाने मे 
नाकामयाब हो गए ह। इसके परिणामस्वरूप गठीबों में 
अयारच्यवन (४०४ 9श८०/4०7) और निर्धनों की 
गर सहभागिता के कारण समन्विद्र ग्राम विकास कार्यक्रम का 
उद्देश्य ही पराजित हो जाता हं। 

अन्तिम इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हैं 
कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के आधीन परिसम्पदो के 
हृस्तातरण के अतौजे के वार पर कितने निर्धन लाभ प्राप्तकत्ताआ 
को निर्धनता रेखा के ऊपर खाँचा गया 7 प्राफेसर नीलकण्ठ 


भारत मे बेरोजगारी 


रथ नेबार्ड सर्वेक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर गहुचे 
हैं--"लाभ प्राप्तकर्त्ताओ को मात्रा जिनकी आय 3500 रुपये 
की तिर्भनता रेखा से अधिक बढ़ पाई कुल वाछनीय लाभ 
प्राप्सकर्ताओ का 47 प्रतिशत थी (यदि 5 प्रतिशत गैर निर्घन 
लाम प्राप्तकर्त्ताओं को छोड़ दिया जाए) या सभी लाभ 
प्राप्तकर्त्ताओ का 40 प्रतिशत भिन्न भिन्न राज्यों मे इस 
सम्बन्ध में काफी भिन्‍वता पाई गई है परन्तु ये चालू कौमतो 
पर हैं यदि 979 80 और सर्वेक्षण अवधि के दौरान कौमतो 
में परिवर्तन का समायोजन किया जाए तो यह पता चलता है 
कि वाउनौय लाभ प्राप्तकर्ताओं का केवल 22 प्रतिशत या 
कुल लाभ प्राप्तकर्त्ताओ का 87 प्रतिशत तिर्धनता रेखा को 
पर कर पाया।" 
प्रोफेसर रथ निर्धनता रेखा को पार करने वाले सभी 
लाभ प्राप्ककर्ताओं के 87 प्रतिशत के आकडे को भी 
अत्यानुमान मापते हैं। उनके अनुसार इसका कारण यह है कि 
बिनियोग पश्चात्‌ आय का परिकलन करते समग्र वार्षिक 
भुगतान की किस्ते लागत के रूप में घटायी नहीं गईं। अत 
रथ लिखते हैं-“यदि इस उचित व्यय को परिकलन मे 
शामिल कर लिया जाए, हो लाभ प्राप्तकर्ताओं का वह 
प्रतिशत जो निर्घनता रेखा को पार कर गया है बहुत बडी 
भाजा मे कम हो जाएगा)" यदि इसका समायोजन कए लिया 
जाए तो निर्षमता रेखा को पार करने वाले लाभ प्राप्तकर्त्ताओ 
का अनुपात गिरकर १0 प्रतिशत से भी कम रह जाएगा। इस 
प्रकार यह अनुघान लगाना गलत नहीं होगा कि समन्वित ग्राम 
विकास कार्यक्रम के 2 वर्षों के कार्यान्वयन के पश्चात्‌ 
ग्रामोण भारत के लगघग 3 प्रतिशत निर्धन परिवार निर्धनता 
रेखा के ऊपर रहने में समर्थ हो पाए, चाहे थोड़ी देर के लिए 
हौ। 
सम्रस्तित प्राण किक्रफ़ क्राग्क्म के मच्नालत क़े विफलेप्रण 
से प्रोफेसर नीलकण्ठ रथ इस निष्कर्ष पर पहुचते ह--/समन्यित 
ग्राम विकाप्त कार्यक्रम के अनुभव की इस लम्बी समीक्षा से 
एक बात बब्ल्कुल साफ़ हो जाती है--ग्राम समाज मे निर्धनो 
की सहायता केफलिए परिसम्पत्‌ प्रदान करने को नीति द्वार 
गरीबी हटाने की नीति बहुत हद तक मिथ्या घारणा है। इस 
ढंग से बहुत ही थोडे अनुशव को सहायठा की जा सकदी 
है। इस मौति पर अधिक बल देने से प्रहार की धार के कुन्द 
हो जाने का भय है इससे अपव्यय भ्रष्ट्राचार पेदा होगा और 
अन्तवोगत्वा तिराशा ही मिलेगी ग्रामाण निर्धतता पर एक 
बहु दिशा के प्रहार मे इस नाति का उचित स्थान अवश्य हे 
किन्तु यह इस प्रोग्राम का मुख्य आधार नहों बन सकता।' 
ज्रेफेसर रथ का मत है कि गरीब के लिए भरिसस्पद्‌ जरूरी 
नहीं बल्कि आय आवश्यक है। इस विचार के अनुसार गाय 
भैड़ों या बकरियो का झुण्ड या बैलगाडा या कुआ या पम्दसेट 
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आय जनन के साधन है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि 
परिसम्पदू-निर्माण (8५5६ छध्भाणा) नीति अपने आव जनन 
उद्देश्य मे विफल हो गई है और इसी कारण प्रोफेसर रथ 
महाएष्ट्र रोजगार गारठी योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
कार्यक्रम के दिखाए मार्ग पर बड़े पैमाने पर पति रोजगार 
(9४४९९ ध्काफ्ठांठजञाप्नणा0 प्रोग्राम को बढावा देने का समर्थन 
करते हैं। अन प्रोफेसर रथ के अनुसार केवल भृति रोजगार 
की नीति ही' प्रोग्राम का मुख्य आधार होनो चाहिए। 
प्रोफेसर इन्दिरा होगे प्रोफेसर रथ के दृष्टिकोण को 
सन्दुलित नहीं मानते। यह भृूठि-रोजगार के कार्यभाग पर 
अत्यधिक बल देता है और ग्राम समाज मे स्व-रोजगार 
($श-थाएी०/शशा) के कार्यमाग की उपेक्षा करता है। 
प्रोफेसर हीणवे निर्धनों का दो वर्गों गे भेद करते हैं--(8 ने 
जिनके पास कम-से कम कुछ परिसम्पद, कुछ कौशल शिक्षा 
या उद्यम है जिससे ये स्व-ऐजगार कायम कर सकते हैं, (४) 
वे जिनके पास न तो कोई परिसम्पद है न हो कौशल शिक्षा 
या उच्चम जिससे वे स्वतन्त्र रूप से कोई कार्य कर सके। 
पहली प्रकार के गरीबों के लिए समन्वित ग्राय तिकास 
कार्यक्रम के आधीन स्व रोजगार प्रणाली के द्वार सहायता 
प्रदात करती चाहिए और दूसरी प्रकार के गरीनो के लिए 
राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम या रोजगार गारटी योजना 
अ्रणाली के आघीन लाभ पहुचना चाहिए। अत यह तर्क दिया 
जाता है कि स्व रोजगार या मजदूरी रूपी रोजगार गरीबों को 
उनके औचित्य एवं स्वीकार्यता के आधार पर उपलब्ध 
'कराश चाहिए। प्रोफेसर इन्दिगा हीरावे का विचार सही है 
क्योंकि भारतीय ग्राम समाज मे ग्रामीण श्रम शक्ति का लगभग 
63 प्रतिशत स्व-रोजगार प्राप्त है। इतनी जडी ग्रामीण कार्यकारी 
जनसंख्या को मजदूरी रूपी रोजगार (७/४९८ शा 0#0/॥०00 
उपलब्ध कराना असभव है भले ही राष्टीय ग्राम रोजगार 
कार्यक्रम या रोजगार गारटी कार्यक्रम के आधोन देश अगले 
दो दशको के दौराव कितना ही बडा प्रोग्राम क्यो ने चालू करे। 
जाहिर है कि मजदूरी रूपी रोजगार का विस्तार करना चाहिए 
दाकि भारतोय ग्राम अर्थव्यवस्था की श्रम को समेटने को 
शविद्ि उन्नत हो सके। स्व-रोजगार और भृति रोजगार के 
कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक समझने चाहिए जिनके अर्थव्यवस्था 
की श्रम प्रयोग क्षमता बढती है। सामाजिक तथा आर्थिक 
अध सरचना के निमाण के ड्रास मजदूरी रूपी रोजगार बढाकर 
वस्तुओं ठथा सेवाओ को माग उसी प्रकार बढती है जैसे 
समन्वित ग्राथ विकास कार्यक्रग द्वारा स्व रोजगार बढाकर। 
इसलिए प्रोफेसर रथ राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम के 
आधीन अधिक मजदूरी रूपी रोजगार कायम करने के लिए 
अधिक बजट साधनों के आबटन की सिफारिश करते हैं। 
पस्नु महाराष्ट से प्राप्त होने दाले प्रमाण के आधार पर के 
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डी डाडेकर (993) यह सकेत देता है कि ग्रामीण महाराष्ट्र 
के कमजोर वर्गों या गरीब परिवारों मे कुल कार्यकारी आयु 
चाले कम से बम ॥0 प्रतिशत व्यक्तियो को पूर्णकालीन भृति 
रोजगार के समान काम उपलब्ध कराया गया। इसके लिए 
राज्यीय प्रशासन के पास तैयार परियोजनाओं की एक श्रखला 
होनी चाहिए ताकि जो गरीब प्रशासन के पास अपना नाथ 
पजीकृत करबाते है उन्हे ग़ेजगार उपलब्ध कराया जा सके। 
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को इस काम को पूरा करने 
के लिए रोजगार गारटी योजना से सीख लेदो होगी। 

विकास प्रशासन के अधिवारी तात्र उधार संसाधनों 
और पचायती राज सस्थानों के नेताओ में गठबन्धन समन्वित 
ग्राम विववास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 
जैसे विशेष प्रोग्रामो की गैर सहभागिता और अपारच्यवन 
(3०१ एश९०।०४०) के लिए जिम्मेदार हैं। उच्च स्तर पर 
उधार में जो रियायतें स्वीकार की गईं वे गरीबों के पक्ष मे 
व्यष्टि स्तर पर लागू नहीं की गईं। प्रोफ़ेसर इन्दिरा हीरावे के 
अनुसार, “ग्राम पचायते केवल एक ही वर्ग के हितो का 
प्रतिनिधित्व करती हैं और वह है ग्रामीण समृद्ध वर्ग। अन्य 
सदस्य इस वर्ग द्वारा नामजद किए जाते हैं और इनका जनता 
से चुनाव नहीं होता। विकास प्रशासन भी स्थानीय राजनीतिक 
नेताओं की लीक पर ही चलता है और इस प्रकार ग्राम समाज 
का ढांचा ग्रामीण निर्धनो के लिए निर्धनता विरोधी एवं भूति 
सेजगार (७७४४९ था।[ए(0ज|गाशाएं ग्रोग्रामो बे बल को बहुत 
हद तवा कमजोर कर देता है। राष्टीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 
के बारे मे किए गए कई अध्ययतो में भ्रष्यचार के सकेत मिले 
हैं जिनमे सामग्री का दुरुपयोग घटिया सामान का प्रयोग, झूठे 
हाजिरी के रजिस्टर तैयार करना और निर्धारित मजदूरी से 
कम भुगतान करना, शामिल हैं। 

अत सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्य यह है कि समन्वित 
ग्राम विकास थार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम मे 
गरीबो की भागिता को उन्नत करने के लिए क्‍या किया जाना 
चारिए ताबि इन प्रोग्रामो के पारच्यवन प्रभाव (एथ९०[आ०ा 
९०८७) अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाए। 

श्री डी आर मेहता, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैक की 
अध्यक्षता में सितस्बर, !993 में स्थापित की गयी विशेषज्ञ 
समिति ने इस प्रोग्राम को उन्त्रत करने के लिए निम्नलिखित 
सुझाव दिए-- 

] लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की पहचान-गरीब वर्ग के जित 
सदस्यों वो घास उधार पर आधारित परिसम्पतो का प्रयोग 
करने वो लिए उचित कौशल और अनुभव नहीं है उन्हे एक 
पृथक खर्ग मे रखकर केन्द्र एबं राज्य सरकारों कौ विभिन्त 
योजनाओ वो आधीन आरंभिक अजस्था म॑ भति रोजगार 
(४ 3५८ राफ्रांठ्णारतण0 उपलब्ध कयया जाना चाहिए। जिन 


भारत मे बेरोजगारी 


परिवारों के पास उचित कौशल और अनुभव है उन्हें समन्वित 
ग्राम विकास प्रोग्राम से सीधी सहायता देनी चाहिए। 

2 आधार संरचना पर व्यय की सीमा-आधार 
सरचना (॥/9४0८०४९) विकास पर कुल व्यय का 4 
प्रतिशत खर्च किया जाता है समिति ने सिफारिश की है कि 
इस सीमा को बढाकर बजट आबटन के 20 प्रतिशत तक कर 
देना चाहिए। 

3 50000 रुपये के उधार तक बन्धक सुरक्षा (208 
शल्य 5९८७७) की आवश्यकता पर बल नहीं देगा चाहिए। 
सम्पत्ति को गिरवी न प्राप्त करने की सीमा 25000 रुपये 
निश्चित की जानी चाहिए। 

4 जो परिवार आरंभिक सहायता से गरीबी रेखा पार 
नहीं कर पाए, उन्हे और पूरक सहायता (50%/शाशा) 
9555970८) दी जानी चाहिए। प्रति परिवार सहायता का 
स्तर अधिक उधार और अर्थ साहाय्य (९७७५॥०५) की अधिक 
मात्रा उपलब्ध करा करके बढ़ाता चाहिए। 

5 शैर फार्म पिद्दी लघु उद्यमो एवं सेवाओं को और 
अधिक प्रोन्‍नत करना चाहिए। 

6 इस कार्यक्रम के लोकतांत्रिक स्वरूप को पुन बहाल 
करना चाहिए और पचायतो एव ग्राम जनसख्या को शामिल 
करके इसे मजबूत बनाना चाहिए। 

बुनियादी प्रश्न यह है कि जब तक प्रोग्राम के कार्यात्वयन 
को उन्नत नहीं किया जाता, इस प्रोग्राम के रिस्राव प्रभाव 
(एश००भाणा शीं०८॥७) निर्धनो को गरोबी रेखा पार करते मे 
महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं दिखा सकते। 


2 जवाहर रोजगार योजना 

प्रधानमत्री श्री राजीव गाधो ने 28 अप्रैल 989 को 
जवाहर रोजगार योजना चालू करने की घोषणा की। उस 
समय चल रही सभी भृति रोजगार योजनाओं (५०४९८ ध॥ 
ए०आाका। 50१८४) का विलयन जवाहर रोजगार योजना 
मे कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि राष्टीय ग्राम 
रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम 
को मिलाकर एक बडे छत्र के आधीन कर दिया गया है जिसे 
जवाहर गेजगार योजना का नाम दिया गया है। 


योजना के मुख्य सक्षण 
60 राष्टीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम आर ग्रामीण भूमिहीत 
गेजगार गारटी कार्यक्रम के आठ वर्षो (980 8॥ से 988 89) 
तक लगातार चलाए जाने के कारण ग्राम रोजगार प्रोग्राम देश 
भर में 55 प्रतिशत पचायतों तक ही पहुच पाए! जवाहर 
रोजगार योजना का सक्ष्य प्रत्येक पचायत तक पहुचना था। 
(४) इस योजता का प्रशासन ग्राम पचायतो के आधौन 
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होगा और इस प्रकार भारत मे रहने वाले 440 लाख परिवार 
जो निर्धनत रेखा से नोचे हैं ग्राम रोजगार कार्यक्रम से लाप 
उठा सकगे। 

(४) जबकि पहले चल रहे ग्राम रोजगार कार्यक्रमों मे 
केन्द्र एवं राज्यीय सरकायो द्वाग दी गई सहायता का आधार 
$0 50 था वहा जवाहर रोजगार यौजना मै यह तय किया 
गया कि बेन्‍्द्रीय सहायता द्वारा 80 प्रतिशत वित्त जुटाया 
जाएगा और राज्यीय सरकारों का भाग केवल 20 प्रतिशत 
होगा। 


जवाहर रोजगार योजना के लक्ष्य 
प्राथमिक लक्ष्य-प्राम क्षेत्रों मे रहने वाले बेराजगार 
और अल्परोजगार पुरुषों एव स्त्रियों के लिए लाभकारी रोजगार 
कायम करना। 
द्वितौयक लक्ष्य-इस योजना के कई द्वितीयक लक्ष्य हैं 
(0 ग्रामीण अध सरचता (66950०८ए:०) को मजबूत 
बनाकर स्थायी रोजगार कायम करना 
(॥) सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पतों (॥5४८७) 
का निर्माण 
(४9 फीबे के प्रत्यक्ष एव निरन्तर लाभ के लिए परिप्तम्पत 
का विर्माण करवा 
(9) मजदूरी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालना और 
(0) ग्राम क्षेत्रों मे जावन की गुणवत्ता (एएथा9 ण॑ 
॥) में समग्र रूप में सुधार करना। 


लक्षिव समूह एवं विशेष सुरक्षा उपाय (ह्टल ह7०घ5 
270 $[९९9॥ 5५९(७०६०७) 

जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य विशेष रूप मे निर्धनता 
स्तर से नोचे रहने वाली जनसरस्या को सहायता करना है। 
इसमे अनुसूचित जातियों और जनजातियों ओर मुक्त कराये 
गये बघुआ मजदूये (899०8 !७४०४४ को प्राथमिकता दी 
जाएगा। इस योजना के आधीन कम से कम 30 प्रतिशत 
स्त्रियों को सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। 


जवाहर रोजगार योजना के अघीन सशोधन 

जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुपव 
के आघार पर और पिछडे जिलो मे प्रति व्यक्ति 90 से 00 
दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 993 94 में 
इस योजना मे सशोधन किया गया और अब इस योजना को 
तान धाराओ मे कार्यान्बित किया जा रहा है 

प्रथम घारय--दो उप योजनाओं अर्थात्‌ इंदिय आवास 
योजर और दस लाख बुओ को योजना के ढाचे परा 

द्वितीय धारा-पहचान किए गए 70 पिछडे जिलो मे 
अतिरिक्त आबटन से जवाहर रोजगार योजना को और अधिक 
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तीव्र बनाना। 
जृहीय घाग़-विशेष और नयी प्रकार के प्रोजैक्ट। 


जवाहर रोजगार योजना की प्रथम घारा 

इस धाण के आधीन किसी राज्य को उस राज्य में 
ग्रामीण निर्धनो के देश भर मे कुल ग्रामीण निर्धनो के अनुपात 
के आघार पर सस्ाघन वितरित किए गए हैं! इसके आधीन 
दो उपयोजनाए लागू की जा रही हैं इंदिस आवास योजना और 
दस लाख कुओं कौ योजना। जवाहर रोजगार योजना की 0 
अतिशत राशि इंदिण आवास योजना और 30 प्रतिशत दस 
लाख कुओ की योजना के लिए निश्चित की गयो है। इन 
योजनाओं का कार्य सचालन जिला ग्राम विकास एजेन्सियें/जिला 
परिषदो द्वार किया जाएगा। 

इन दो योजनाओं के लिए साघन उपलब्ध कराने के 
पश्चात्‌ शेष राशि का कम से कम 80 प्रतिशत जिलों मे 
विधिन ग्राम पचायतों मे बांशा जाएगा। 

जिला ग्राम विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों को प्राप्त 
राशि को विभिन प्रोग्रा्मों में इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित 
मार्यदर्शी सिद्धान्व तय किए गए हैं- 

(क) आर्थिक दृष्टि से उत्पादक परिसम्पत 35% 

(ख) सामाजिक वाणिकी 25% 

(ग) अनुसूचित/जनजातियों के लिए वैयक्तिक लाभकारी 


योजनाए 22.5% 
(घ) अन्य निर्माण कार्य जैसे सडकें और बिल्डिग 
75% 


इस प्रोग्राम ये यह निर्णय किया गया है कि 22.5% 
साधन जो अनुसूचिद जातियो एव जनजातियों के लिए आरक्षित 
किए गए हैं केवल उनके कल्याण के लिए ही खर्च किए 
जाएंगे। इसफ्रे किसी एरिवर्तत को इजाजत नहीं दी गयी किन्तु 
अन्य क्षेत्रे के लिए आबरित साधनों में कुछ फेर बदल की 
इजाजत दो गयी है। 


जवाहर रोजगार योजना कौ प्रथम घारा के आधीन 
निर्माण कार्य 

॥ सरकारी एवं सामुदायिक भूमियों पर जो पचायतों 
आदि की मलकियत हैं साशजिक वाणिको (5००० णि| 
६४४५9) सडकों के किनारो यर वृक्ष रोपण, नहरो के किनारों 
घर वक्ष रोपण या बजर भूमियो या रेलवे लाइनो आदि के 
दोनो ओर पेड़ लगाना। 

2. भूमि तथा जल सरक्षण कार्य 

3 छोटी स्िचाई योजनाए जैप्ते सामुदायिक सिचाई के 
कूए, नालिया और खेतों को यानी देने को कुल्याए तालठ 
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4 सिचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 
ग्रामो के तालाबों का निर्माण या मरम्मत 

5 सामुदायिक शौचालयो (20ग्राशणा॥ ।आएर८७) को 
निर्माण 

6 अनुसूचित जातियो/जनजातियो और मुक्त कराए गए 
बधुआ मजदूरों के लिए मकान बनाना 

7 ग्रामीण सडको का निर्माण 

8 व्यर्थ भूमियो का उद्धरण एवं भूमि विकास 

9 सामुदायिक भवनो। पचायत घरो महिला मण्डलो 
मण्डियो, औषधालयो आगनवाडियो बालवाडियो आदि को 
निर्माण। 

0 स्कूलों की इमारतो आदि का निर्माण) 


जवाहर रोजगार योजना के आघौन मजदूरी 

म्यूनतम भजदूरी कानून के आधीन निश्चित कौ गयी 
मजदूरी जवाहर रोजगार योजना के आधीन दी जाती है। यह 
आंशिक रुप मे खाद्यालो और आंशिक रूप मे नकदी के रूप 
मे भी दी जा सकती है। खाद्यान्नो के बितरण की दर 2 
किलोग्राम प्रति श्रमिक दिन निश्चित की गयी। किन्तु सित्तम्बर 
99 से खाद्याननो के रूप मे मजदूरी का भुगतान बैकल्पिक 
बना दिया गया। 


दूस लाख कुओ की योजना (१॥॥॥णा 'शला5 $लावाणे 


दस लाख कुओ की योजना को जो 988 89 से 
राष्टीय ग्राम रोजगार योजना के आधीन कार्य कर रही थी के 
आधीन खुले सिचाई के कुए, गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों 
को जो अनुसूचित जातियो/जनजातियो या मुक्त बन्धुआ मजदूरों 
को बिना किसी लागत के उपलब्ध कराए गये। | अप्रैल 
989 से यह योजना जवाहर रोजगार योजना के आधीन हो 
गयी और इसके लिए कुल राशि वा 30 प्रतिशत निश्चित 
किया गया। 993 94 से यह योजना गैर-अनुसूचित जनजातियों 
के गरीब छोटे एवं सीमान्त किसानो (॥४॥४९४४ शि77४5) 
को भी उपलब्ध करायी गई। 

9९8 89 मे प्रोग्राम के आरभ होने से मार्च १997 तक 
कुल !। 0 लाए कुए वैयार किए गए थे और जिव पर 4027 
करोड रुपये खर्च किए गए! 


इंदिरा आवास औोजना (तहत ७७०5 ४ 09093) 

इंदित आवास योजना का उद्देश्य अनुसूचित/जनजातियों 
के सदस्यों ओर मुक्त कराएं गए बधुआ मजदूरों को बिना 
लागत के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 985 86 
से ग्रामोण भूमिहीन रोजगार गारटी योजना (एड ॥.आते 
॥९55 छगाए0%7000 0परशआ0०७ 5080टशव८) के आधीन 
कार्यान्वत कौ गयी। 989 90 से यह जवाहर रोनगार 


भारत मे बेरोजगारी 


योजना के आधीन चलायी जा रही है। 993-94 से यह 
योजना अन्य गरीब वर्गों को भी उपलब्ध करायी गयी है। इस 
योजना के आधीन प्रत्येक मकान पर अनुज्ेय व्यय ([८या॥$ 

आ9& ८९एला१/ए०) इस प्रकार है 


मवान कू निर्माण रु 9000 
बिना धुए का चूल्हा रु 500 
अध सरचना एवं सामान्य 

सुविधाओ की लागत रु 3500 
कुल 4000 


मवान बनाने की जिम्मेदारी लाभप्राप्तकर्त्ता पर है और 
मकान के निर्माण एवं डिजाइन के बारे मे पूर्ण स्वतजता है। 

985 86 से )98५ 89 वे दौशन जब यह योजना ग्राम 
भूमिहीन रोजगार गारटी प्रोग्राम बो आधीन चलायी जा रहो 
थी कुल $2 लाख मकान बनाए गए जिन पर 592 करोड 
रुपये खर्च हुए। मकान बनने बी औसत लागत ॥388 
रुपये थी। 

जवाहर रोजगार योजना के आधीन ॥989 90 से मार्च 
997 तव 37 2 लाख मकान 503९ करोड रुपये की लागत 
से तेयार किए गए। एक मकान बनाने की आसत लागत 
3543 रुपये थी। चूंकि मकान बनाने के सामान की कीमते 
कहीं अधिक तेजी से बढती रही हैं इसके नतीजे के तौर पर 
मकानो की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अत अब यह 
जरूरी हो गया है कि मकान बनाने के लिए जवाहर रोजगार 
योजना के आधोन सहायता के मानदण्डो पर पुनर्विचार किया 
जाए। 


तीसरी धारा नवक्रिया और विशेष रोजगार योजना 
जवाहर रोजगार योजना की तीसरी धारा के आधीत 
विशेष एब नयी प्रकार के प्रोग्राम चलाये जाएगे जिनका 
उद्देश्य स्थायी रोजगार कायम करना है। इनमे उल्लेखनीय है 
श्रम के प्रवासन को रोकना स्त्रियों के रोजगार को बढावा 
देना स्वय सेवी सस्थाओ द्वारा सूसे के प्रबन्ध एब जलविभाजत 
का विकास करना बजर भूमि विकास को प्रोननत करना। 
इसके अतिरिक्त आप्रेशन ब्लैक बोर्ड (09लशागा छि40५ 
छ००70) द्वारा कक्षाओं के लिए कमरे ओर स्कूलो को इमारतों 
के बनाने के लिए सहायता दी गयीं। 99 90 से 993 94 
के 5 वर्षों बे दौरान 4332 करोड मानव दिन रोजगार के 
लक्ष्य के विरुद्ध 4293 करोड मानव दिन रोजगार कायम 
किया गया अर्थात्‌ लक्ष्य का लगभग 97 प्रतिशत। 428- 
करोड़ मानव दिन के रोजगार जनन मे अनुसूचित जातियो का 
भाग 605 करोड मानव दिन (कुल का 375%) और 
जनजातियो का भाग 776 करोड मानव दिन (कुल को 
]$7 प्रतिशत) था। यदि इन दोनो को जोड़ ले तो अनुसूचित 


भारत मे बेरोजगारी 


एवं जवजातियों का कुल रोज्गार में भाग 556 प्रतिशत था 
यह एक स्वस्थ प्रवत्ति हे। जवाहर रोजगार योजना का एक 
और महत्त्वपूर्ण पहलू स्ियो के लिए 03 6 करोड मानव दिन 
का रोजगार कायम करना था जो कि कुल रोजगार जनन का 
242 प्रतिशव है! 


रोजगार आश्वाप्तन योजना (एप0१ तशा। #५५5एशव८०६ 
इताधार) 

यहाराष्ट की रोजगार शारटी योजना के माडल के 
अनुसार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 993 को 26] जिलो के 
778 ब्लाकी मे ग्राम क्षेत्रो मे गो नगार आश्वासन योजना चालू 
की गयी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण निर्धनो को जो 
ग्रेगगार को हलाश में हे 00 दिन का अकुशल शारारिक 
कार्प दपलब्घ कराना है। 00 दिन के रोजगार का आश्वासन 
8 से 60 वर्ष तक के सभी पुरुषे एव स्त्रियों वो दिया गया। 
इस योजग के आधीन एक परिवार के अधिक से-अधिक दो 
बालिगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 

रोजगार आश्वासन योचना 993 मे चालू की गयी। चार 
वर्षो 993 94 से 996 97) के दोग़न ॥06 86 करोड 
मानव दिन रोजगार कायम किया गया जिस पर 5278 करोड 
रुपये खर्च हुए और 259 लाख व्यक्तियो की राहत प्राप्त हुई। 
एक वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति 42 दिन का रोजगार 
उपलब्ध कराया गया जबकि 00 दिन के रोजगार का लक्ष्य 
रखा गया था। इस योजना की ओर अधिक चिर्त्थायो बनाने 
के लिए यह जरूरी है कि एक वर्ष से 00 दिन का रोजगार 
मुहैच्या कराने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए ताकि अधिक मात्रा 
में लाभ प्राप्तकर्तता गरोबी रेखा को पार कर सके। 


जदाहर रोजगार योजना के व्यय का ढाचा 

989 90 से 993 94 की पाच वर्षो की अवधि के 
दौगन जवाहर रोजगार योजना के विभिन्‍न मदों पर व्यय के 
वितरण से पत्ना चलता है कि ] 072 करोड रुपये के कुल 
व्यय मे से 2478 करोड रूपये ग्रामीण सडको पर (27 4%) 
छोटी सिचाई जिसमे बाढ़ नियत्रण कुओ से सिचाई श्रामो के 
तालाब और सडके शामिल है ?786 कऐड रुपये (25 2०५) 
मकानों पर 660 करोड रुपये ((5%) स्कूल ओए सामुदायिक 
धवने पर 868 करोड रुपये (7 8९०) सामाजिक वाणिको पर 
480 कग्रेड रुपये (4.3%) ओर अन्य मर्दों पर जैसे भूमि सरक्षणु 
भूमि विकास कार्यक्रम पीने के पानी के कुए तालाब आदि 
पर 2800 कराड़ रुयये (252०) खर्च किए गए। इसके 
परिणामस्वरूप दस लाख कुओ की योजना के आघीन 447 
लाख कुए ओर इंदिश आवास योजना के आधान 4 8 लाख 
अफान बनवाए गए। इसके अतिरिक्त 68993 स्कूल भवनों 
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में अतिरिक्त कमो बनाए गए या उनकी मरम्मत कग्बायो 
गयी। ग्रामो मे 674 लाख किलोमीटर लम्बी सडके बनवायी 
गया ओर 49 लाख पीन के पानी के कुए सैयार करवाए गए। 
इसके अलावा ३.3 लाख ग्राम तालाब बनवाए गए और 655 
लाख हेक्टेयर भूमि को सामाजिक बाणिकी के आधीन लाया 
गया। 


जवाहर रोजगार योजना का मूल्याकत 

पिछले कुछ वर्षों मे जवाहर रोजगार योजना के बारे मे 
कई अध्ययन किए गए हैं। 

]99] 92 मे जवाहर रोजगार योजना का शीघ्र 
अध्यवन--योजना आयोग की प्रोग्राम मूल्याकन सस्या द्वारा 
99 ५० मे जवाहर रोजगार योजना का यूल्याकन 0 राज्यों 
में किया गया। इस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त 
'हुएःः 

) जबकि अनुसूचित जातियो/जनजातियो का रोजगार मे 
भाग 50 प्रतिशत से अधिक था स्त्रियों का रोजगार जनन में 
जिला स्तर पर भाग केवल 22 35 प्रतिशत था और 
आराम पचायत स्तर पर 5 से 8 प्रतिशत। 

2. जवाहर रोजगार योजना प्रत्याशित सीमा तक रोजगार 
उपलब्ध न करा सकी क्योंकि 7989 90 के दौरान प्रति 
व्यवित औसत रोजगार ।] 44 दित था, 990 9] मे यह 5 
68 दिन और 99॥ 92 मे केवल ॥28॥ दिन था। 

3 चुने हुए लाभप्राप्तकत्ताओ (छक्षा९॥४७१६५) में 89 
प्रतिशत ने कायम की गयी परिसम्पत को उपयोगी बताया। 

4 कुछ परियोजनाओ के कार्याव्वयन के लिए ग्राम 
पचायतो ने ठेकेदारों का प्रयोग किया। 

5 परिसम्पत के रख रखाब (॥.487र/शा४06) की ओर 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 


इंदिरा आवास योजना का शीघ्र अध्ययन 

प्रोग्मम मूल्याकत सस्था ने 34 राज्यों में इंदिए आवास 
योजना का शाप्र अध्ययन (00 ८. #0०॥/) किया। इस अध्ययन 
के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हे-- 

] मकान बनाने कौ औसत लागत 9000 रुपये थी॥ 

2. निर्धनता स्वर के नाचे रहने वाले अनुसूचित जाति/ 
जनजातियो के सदस्यो मे मकानो कौ बाट के लिए परिवारों 
को चुनने के लिए सी चुने हुए ग्रामों मे कसौटियो का पालन 
किया गया। 

3 गुणवत्ता के आधार पर 50 प्रतिशक्ष मकानों को 
अच्छा समझा गया। 

4 लगभग 84 प्रतिशत परिवारों मे उनको दिए गए 


भकानो के बारे में पूर्ण।आंशिक रूप मे अपना सतोष व्यक्त 
किया। 

5 कुछ ग्रामो मे इस कार्य के लिए ठेकेदारो के इस्तेमाल 
की भी सूचना प्राप्त हुई। 

6 स्वयसेवी सस्थाओ का मकानो के निर्माण में कोई 
सम्बन्ध नहीं था विशेषकर साफ सुथरे शौचालय या बिना 
धुए के चूल्हे बनाने मे। 


जवाहर रोजगार योजना का समकालीन मूल्याकन 
(टम्प्रत्प्रत्र्शा/ 55 भौघ2000) 

992 मे भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना को 
प्रसिद्ध अनुसन्धान सस्थानों द्वारा देश के सभी जिलो में 
समकालीन मूल्याकन करवाया। इस जाच के मुख्य परिणाम 
निम्नलिखित हैं-- 

ग्राम पचायतो द्वारा उपलब्ध राशियो के लगभग 73 
प्रातिशत का प्रयोग (किया' गया 

2 सभी राज्यो मे अकुशल श्रमिको को दी गयी प्रतिदिन 
मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कानून के आधांन निश्चित न्यूनतम 
मजदूरी के लगभग बराबर थी। 

3 जवाहर रोजगार योजना के विभिन्न कार्यों मे जो ग्राम 
पचायवो द्वारा किए गए, व्यय मे मजदूरी और गैर मजदूरी 
भुगतान (५/३४८ ॥॥000॥ ७५३९९ 03/एशा0) का भाग 53 47 
था। 

4 लगभग 84 प्रतिशत कार्यों मे उपस्थिति नामावलो 
(१४०४९ 70)$) रखी गयी। 

5 निर्मित परिसम्पतो मे लगभग 74 प्रतिशत अच्छे 
सतोषजनक 8 प्रतिशत घटिया और शेष 8 प्रतिशत या तो 
अपूर्ण थे या निर्धारित मानदण्डो के अनुरूप नहों थे। 

6 अखिल भारतीय स्तर पर, सर्वेक्षण के अन्तिम 30 
दिनो के दौरान जवाहर रोजगार योजना में एक श्रमिक को 4 
दिन का रोजगार और उसके परिवार के अन्य सदस्यो को एक 
दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। 

7 75 प्रतिशत परिस्थितियों मे निर्मित परिसम्पत 
रख रखाव किसी भी एजेन्सी द्वार न किया गया। 

पिपोर्ट द्वारा चिन्ता के क्षेत्र निम्नलिखित बताए गए-- 

॥ अधिकतर पचायतो के अध्यक्षो को जवाहर रोजगार 
योजना के कार्यों को करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। 

2 कुछ राज्यो मे वार्षिक कार्य योजनाओं की ग्राम 
सभा को सभाओ मे चर्चा नहीं की गयो। 

३ कुछ राज्यो अर्थात्‌ आध्र प्रदेश केरल महाराष्ट 
तमिलनाडु ओर पाण्डिचेरी मे पुरुष एव स्त्री अकुशल श्रमिकों 
को दी गयी प्रतिदित मजदूरी मे अन्तर विद्यमान था। 

4 ऐसे श्रमिक जो इस प्रोथ्राम के लिए हकदार नहीं थे 


लता अचध्चासवाच 


उन्होंने भो इस प्रोग्राम का लाभ उठाया। 

निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि जवाहर 
रोजगार योजना का परिकल्पन बडे उत्तम उद्देश्यो को दृष्टि 
मे रख कर किया गया। इसका केंद्र अनुसूचित 
जातियो/जनजातियो मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों और 
अन्य ऐसे व्यक्तियों पर था जो निर्धनता रेखा के नोचे जीवन 
व्यतीत करते थे। इससे साफ़ जाहिर है कि योजना का लक्ष्य 
समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना था। चाहे रोजगार 
उपलब्ध कराने मे थोडी प्रगति हुई है परन्तु प्रत्येक पजीकत 
व्यक्ति के लिए 90 00 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने 
का लक्ष्य अभी एक दूरस्थ स्वप्न ही प्रतोत होता है यदि इस 
योजना द्वारा प्राप्त अभी तक की उपलब्धिया दृष्टि मे रखो 
जाए। अत जवाहर रोजगार योजना के लिए अधिक वित्तीय 
साधनो कौ जरूरत है और इसके कार्यान्वयन मे और तेजो 
'लानी आवश्यक है। स्वैच्छिक सस्थाओ की इसके कार्यास्वयन 
मै पूर्ण अनुपस्थिति जवाहर रौजगार योजना की एक गभीर 
कमजोरी है। मकानो के निर्माण की गुणवत्ता को उन्नत करने 
के लिए प्रति मकान ओर अधिक उदार राशि की व्यवस्था 
करनी होगी जिसके अभाव के कारण मकानो की घटिया 
गुणवत्ता होने के परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों मे भारी मरम्मत 
को जरूरत पडेगो। मकानो के लिए धन राशि ओर बढानी 
चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहा परिसम्पतो का निर्माण महत्त्वपूर्ण 
है वहा इनके रख रखाव को ओर भी पर्याप्त ध्यान देना 
चाहिए। 

रोजगार जनन की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना का 
समग्र प्रभाव लक्ष्य से बहुत कम ही रहा है। जवाहर रोजगार 
द्वारा कमजोर वर्गों के सदस्य मकान प्राप्त कर पाए है या उन्हे 
पीने का पानी उपलब्ध हो गया है उनके इलाके की सफाई 
उन्नत तो हुई है परन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि 
गरीब जनता के जीवन कौ गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाया 
जा सके। जाहिर है कि इसके लिए अधिक ससाधन 
चाहिए-वित्तीय एवं मानवीय दोनो ही। 


3 नौवी योजना मे रोजगार-नीति 

नौवों पचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र (89 
ए7०4८ी ?2ए०) में जो राष्टीय विकास परिषद्‌ के सामने रखा 
गया रोजग्गर परि्रेक्ष्य को इस प्रकार पेश किया है. ॥987 88 
और 993 94 के बीच रोजगार एवं बेरोजगारों की सरचना 
में हुए कुछ परिवर्तनो की ओर ध्यान देना आवश्यक है। 
तालिका ॥3 से पता चलता है कि स्त्री रोजगार कौ वद्धि दर 
में गिरावट आयो और यह गिरावट विशेष रूप मे ग्रामीण क्षेत्रो 
मे प्रखर थो। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे स्त्री एव पुरुष 
दोनो के सम्बन्ध मे रोजगार की वद्धि दर नगरीय क्षेत्रों की 
तुलना में महत्त्वपूर्ण रूप मे कम थी।" 


भारत में बेगेजगारी 


तालिका 33 रोजगार परिदृश्य 


१987 88 4993 94 
पुरुष स्त्री कुल पुरुष स्त्री कुल 
 ग्रेजार को वार्षिक वृद्धि दर 





ग्रामोण कब ॥.52 ॥46 226 087 384 
जयरीय >ग्र 298 297 357 364 3.59 
कुल 880 ॥7 ॥77 2.59 427 223 
7 बेगेजगारी दर 

सामान्य प्रपान स्थिति 360 449 उ7ा 260 244 ?56 
बर्नमान दैनिक स्थिति 554 76] 609 59 6353 605 


खोत छ्या।॥2(ता़ा 5छणा #एफ्ञा0क्टी एक १०06शाए 
6 ९९४ शक (997 2002) 


रष्टीय नमूना सर्वेक्षण (३४४०॥३) 5७ 07४९४) 
के 50वे रौंद के अनुसार 993 93 में खुली बेग्रेजगाग 
("था लगा]।०)गा्या) की दर 987 88 कौ तुलना मे 
377 प्रतिशत से घटकर 2.56 प्रतिशत हो गयी परन्तु 
अल्प रोजगार (02 शाए०/गध्याऐे की दर लगभग 6 
प्रातशत पर स्थिर रही। 

अगियमित मजदूरी रोजगार ((:कएब! ७8४8० था॥ए)०) 
प्रा) जो [987 88 में 3] 2 प्रतिशत था बढकर 993 94 
मैं 335 प्रतिशन हो गया जबकि स्व रोजगार (5ल्‍ा शा) 
900)॥ल्‍था) 53 6 प्रतिशत से घटकर 5 9 प्रतिशत हो गया। 
नियमित बदनिक रोजगार में !52 प्रतिशत से ॥4 7 प्रतिशत 
तक हो जाने को मामूला गिरावट आवी। 

नोबवीं योजना 'गेनगार को अपने केन्द्रीय लक्ष्य के रूप 
मे कल्पित नहीं करती बल्कि इसे एक उप परिणाम (00 
णी)) पाती है। इस कारण योजना मे उल्लेख किया गया 
“कप तथा ग्राम विकास को प्राथमिकता देवा ताकि उत्पादक 
रोजगार कायम किया जा सके ओर गरीबी को समाप्त किया 
जा सके!" 

जोर्बी योजना के दिशा निर्देश पत्र मे रोजपार के सम्बन्ध 
मै निम्नलिखित नीति प्रतिपादित की गयो 'नौबीं योजना का 
एक प्रमुप उद्देश्य विकास प्रक्रिया मे ही अधिक उत्पादक 
गैतगार (श580ल॥९ € शा[ञ0) एश॥0 उत्पल करता है ओर 
इसफे लिए ऐसे क्षेत्रो उपक्षेत्रो ओर तकनालाजी पर बल देना 
होगा जो श्रम प्रधान हो ओर इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्रों मे करना 
होगा जिम्ममे बेरोजगारी एवं अल्परोजगाए की उच्च दरे विद्यमान 
हा 

रोजगार को गुणवत्ता (0०थ॥)) मे उन्तति प्राप्त करने 
के लिए ऐसी परिस्थिति कायय करनी होगी जिसमे उत्पादिता 

ताब्र रूप से बढ़ ताकि श्रम न्‍्यायोचित रूप मे इसमे भाग प्राप्त 
करे का दावा कर सके। इस उद्देश्य को टृष्टि में ऐसे रोजगार 
के लिए शिक्षा ओर कोशल का विकास अनिवार्य अग हैं। 
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बच्चो की निशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा जिसके साथ 
स्कूलों मे दोपहर का भोजन भौ उपलब्ध हो, इस दिशा मे 
पहला कदम है। 

अल्परोजगार को व्यापक अभिव्यक्ति और श्रम के 
अनियमतोकरण ((95७०॥5४०॥ 0 |550०५) को स्वीकार 
करते हुए गरोबो के लिए रोजगार के अवसर बढाने की 
जरूरत है। इस सदर्भ मे नौवीं योजना एक राष्टीय ग्रेजगार 
आश्वासन योजना (छा्रए/०आआधरता 6$55प्राआएड 5त्वाध्षा5) 
को कार्यान्वित करेगी। 


रोजगार और बेरोजगारी का परिदृश्य 
श्रमशक्ति को वृद्धि, जनसख्या को वृद्धि दर आयु ढाचे 
मे परिषर्तत और श्रमशक्ति की भागिता दर ([.8909 0ि०९ 
फक्षाए०फु:00 726) पर निर्भर करतो है। श्रमशक्ति कौ 
बुद्धि, रोजगार और बेराजगारी का अन्दाजा तालिका ।4 मे 
दिए गए आकडा में लागया जा सकता है-- 
ठालिका 4  जनप्ख्या, श्रमशकक्‍्ति और रोजगार 





लाखों में 

798. 4983 7994 497. २०० 

उतसख्या.. 696... 7258... इक... 9499. 0276 
2.92. 00). 089 0359 

अपशकति. 2626... 28]. 364. 392... 4502 
2.6.. 03).. 0.4). 0.53 

फैजफार 255... 282. 360. 509. 4436 
032) 03)... 0७70. 0:62) 

बरेजगारी गा 59 ् | 6 
0.7९. 00% 0.0९  09)% 0:5)* 





नोट _। श्रए्शक्ति और रोजगार के अनुभात सा्पात्य स्थिति 
अवधारणा ((/$४र्वा ७005 ०००६४) पर आधारित है और ये 5 
बर्ई और उससे ऊपर की आयु के लिए हैं। 

2 ब्रैस्ट ये टिए गए आकडडे पिछले काल में चक्रवद्धि दर के रूप 
चै हैं। 

+द्रैकट मे दिए गए आकडे खुली बेरोजयारा के प्र्टिशत के रूप में 
हैं और इनका परिकलन बरेजगए व्यक्तियों का कुल श्रमशक्ति के प्रतिशत 
रूप मे किया गया है। 

ख्लोव योजया आयोग नौबीं प॑ंयवर्षीय योजना (997 2002) 
के लिए सकलित एंव परिकलिता। 

तालिका 4 में सामान्य स्थिति बेरोजगारी (खुली 
बैरोजगारी) सम्बन्धी आकड़े 978 से 997 तक दिए गए 
है। इन आकडों से पता चलता है कि 978 मे खुली 
बेरोजगारी 27 प्रतिशद थो यह 983 मे गिरकर 2 प्रतिशत 
हो गयी और 997 मे थोडी ओर कम होकर ॥9 प्रतिशत 
हो गयी। इसका मुख्य कारण यह था कि रोजगार की 
वृद्धि दर श्रम शक्ति की वृद्धि दर से थोडा अधिक थी। यह 
बात बडी उत्साहवर्धक है कि रोजगार को वृद्धि दर 7994 97 
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के दारशन बढकर 247 प्रतिशत तक पहुच गयी। आशा है कि 
2002 में खुली बेरोजगारी ।5 प्रतिशत होगी। 


बेरेजयारी और अल्परोजयार का सयुक्त आपात 

भारतीय अर्थव्यवस्था को मूल समस्या खुली बेरेजगारो 
नहीं बल्कि अल्परोजगार ([946 ८॥छ७०आगशाए है जो 
दृश्य भी हो सकती ह ओर अदृश्य थी। दृश्य अल्परोजगार 
(४।६50|९ पातद श्090थाए) तब पाया जाता है जब 
किसी भी व्यक्ति के लिए चाहे वह रोजगार प्राप्त या 
बेरेजगार वर्गीकृत किया जाए, छोटी छोटी कुछ बेरोजगारी 
की अवधियां भी विद्यमान होती ह। इसका अर्थ यह है कि 
जो रोजगार व्यक्ति को उपलब्ध था वह उसके श्रम समय 
(0.900७ 08) के पूर्ण उपयोग के लिए नाकाफी था। इसके 
विरुद्ध, ऐसा भी प्रतोत होता हे कि कुछ येरोजगार व्यक्ति 
विशेषकर स्थरोजगार प्राप्त व्यक्ति साय वर्ष काम में लगे 
रहते ह॑ परन्तु उत्पादिता या आय के रूप मे जो कार्य वे क्र 
रहे ह उससे उन्हे पयाप्त आय प्राप्त महीं होती। अत वे 
अपनी आय को बढाने के कुछ अतिरिक्त कार्य और या 
विकल्प रोजगार चाहते हं। ऐसे अल्परोजगार को अदृश्य 
अल्परोजगार ([९॥86(6 ए१९६ शाए०शाटा0 कहा जाता 
है और इस कारण इसे मापा नहीं जा सकता। इसे गुप्त 
बेरोजगारी (005895९6 एशलगा9।/0/9५॥) भी कहते ह। 

नोबीं पंचवर्षीय योजना ने बेरोजगारी और अल्परोजगार 
के सयुक्त आपात ((0॥॥७॥26 ॥06०7०९) का अनुमान 
लगाया हैं। (देखिए तालिका )5) चाहे ।993 94 मे खुनी 
बेरोजगारी केवल 2 प्रतिशत थी किन्तु अल्परोजगार की माता 
843 प्रति थी। इस प्रकार बेरोजगारी और अल्परोजगार का 
सयुकत आपात (॥72027८८) 045 प्रतिशत था। 








तालिका (5 बेरोजगारी और अल्परोजगार का 
सयुकत आयात (993-94) 

श्रमशक्ति का 

अनुपात 

।. श्रपशक्ति 40000 
2. ऐजपा प्राप्त 3955 
॥. ब्ेगेजगार 202 
4. अल्परोजाएं प्राप्त 843 
5. ब्रोरोजगार और अल्परोजगार व045 

(3+ 4) 





छोत योजता आयोग, तत्व 
नौवीं योजना के रोजगार ग्रक्षेपण (६॥फाण्एआला( ए70- 
ध्टाणा$) 

4997 मे अवशिष्ट बेरोजगार व्यक्ति की संस्था सामान्य 
स्थिति अवधारणा के आधार पर 75 लाख आकी गयी। इसमें 


भारत मे बेरोजगारी 


नावा योजना के दोरान 530 लाख की अतिरिक्त वृद्धि होगो। 
अत नोवीं योजना को कुल 605 लाथ रोजगार अवसर 
उपलब्ध कराने पडेगे। विधिन क्षेत्रों की रोजगाए-लोच (09 
ए0$ग्रा्ा( ०(उच।०॥६७) आर प्रत्याशित वृद्धि-दर के आधार 
पर, 7 प्रतिशत आसत प्रमग्र वृद्धि द्वारा 539 लाख अतिरिक्त 
रोजगार अवसर कायम किए जाएंगे। नोवी योजना के अन्त पर 
सन्‌ 2002 में अवशिष्ट चेरोजगारों (3१0६॥098 शी ए्रशशा। 
ए0५९०) के थोडा 4 म होकर 66 लाख हो जाने को प्रत्याशा 
ह। इस प्रकार सामान्य स्थिति बेरोजगारी कम होकर |5 
प्रतिशत हो जाएगा। यह लगभग पूर्ण रोजगार (९४ 0 
€ग)0) ग्राा!) का परिदृश्य हैं। 

अतिरिक्त रोजगार अवसरा का परिकलन करने के लिए 

तालिका 6 रोजगार अवसरो का प्रक्षेपण 
(0997-2002) 





लाप 
शी पजगार देशीय शाजगार॑ अतिरिका 
क्षेत्र सेूत . उत्पाद की अवसा. रोजगार 
सो वार्षिक कण खत 
बृद्धि दा 
(0) 0) 0) 450 2) 
कृषि कु 45. 203. ७624. 2707 
68) 
प्रकत एवं घटा 0७0 77 83 2 7 
(4 
3 विविपाण 99% प्र 4४20 अग्र$ 55 
(03 
4. बिजली ०५ १05 ॥ ॥१7 45 
के 08) 
5. लिर्फाण कक्षा 4१ 6._ 628. 263 
(89) 
6 व्यापार एवं परिवहत 05 ९] बक्क0.. ६668... 9४8 
(80 
7 बिल, वक्‍्तविक.. 05. ॥0 425 कर. 27 
जायदाद, बीमा और 
व्यप्पारिक सेवाएँ व) 
है. हापूर्पीजत लापाप्कि 38 डक जज... अन्‍क.... 4 
और बैयस्तिक सेवाएँ (७॥3 
9. सभी क्षेगें में ऐोडगार । 70. 3869). 44302. 5%+ 
ता 
प0 श्रपर्शाल्त १9४2... 4573 
३8 बरेजगार व्यक्ति ॥0 9) 283 कक 


जोट रोजगार लोच और सफल देशाय उत्पाद की चूद्धि दर नौ 
'पचवर्षीय योजना के लिए ॥997 2000 से सप्बन्धित हैं। 
झ्लोत ग्रोजता आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना (997 2002) 


रण्ड । से सकलित दो चलो (५४»॥३०५५) का प्रयोग किया 
गया है--विशेष क्षेत्र मे रोजगार लोच और नौवी योजना के 
दीरात प्रक्षेपित सकल देशाय उत्पाद की वृद्धि दर। तालिका 
6 से कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों का बोध होता हैं 

 नौवा योजना के दौरान श्रम शक्ति में 550 लाख की 
शुद्ध वृद्धि के लिए रोजगार उपलध कराने को प्रत्याशा है। 


भारत मे बेरोजगारी 


इसमे लगभग 9 लाख अतिरिक्त रेजगार-अवसर उपलब्ध 
करने के परिणामस्वरूप अवशिष्ट बेरोजगार घ्यवितयो की 
सख्या कम होकर 66 लाख हो जाएगी। 

2 कृषि से लगभग 52 प्रतिशत (279 3 लाख) अतिरिक्त 
रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है। 

3 व्यापार एव मरिवहन से 99 लाख रोजगार अबसरो 
का योगदान (अर्थात्‌ 83 प्रतिशत) प्राप्त होगा। 

4 बिनिर्माण जिससे 55.5 लाख अतिरिक्त रोजगार प्राप्त 
होंगे इनमें मुख्य योगदान लघु उद्योगो से प्राप्त होगा! बडे 
पैमाने के उद्योगो द्वार हाई टेक चालू करने के परिणामस्वरूप 
श्रम विस्थापन (80006 8/59!9८८४४४४७ को प्रक्रिया जारी 
है और इस कारण इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को समोते की 
प्रत्याशा नहों। 

5 सेवा क्षेत्र रोजगार जबन (प्ाज्ञातराल्व( इच्माल्यव 
॥0०॥) का एक और मुख्य क्षेत्र है। इसका एक कारण तो 
सामाजिक क्षेत्र का बिरतार है या छोटी बक्रशापो का बढ 
जाना या सूचना क्रान्ति (#णिगयक्षाणा।९४०ैए/णा) के लिए 
सेवा क्षेत्र में रोजगार अवसरों मे वृद्धि भी हो सकता है। इस 
प्रकार सेवा क्षेत्र मे 545 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर 
'कायम होने की प्रत्याशा है। 

निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि रोजगार जनन 
के पारपरिक क्षेत्र ही अतिरिक्त रोजगार के मुख्य स्रोत हैं न 
कि वै क्षेत्र जिन पर आर्थिक सुधारो मे अधिक बल दिया जा 
रहा है-निगम क्षेत्र (भारताय या विदेशी) 

नौों योजना मे बिल्कुल साफ शब्दो मे उल्लेख किया 
गया है कि गेजगार की गुणवत्ता (0७७॥५) को उन्नत करने 
को समस्या का एकमात्र समाधान कपषि की उत्पादिता को 
बढ़ाना है और इसके साथ श्रमिको के शिक्षा स्तर आर कौशल 

विकास में सुधार करता होगा। परिस्थिति मे सुधार हो रहा हे 
परन्तु इसे व्यापक रूप धारण करने मे समय लगेगा और इस 
उद्देश्य कौ प्राप्ति के लिए मानवीय पूजी निर्माण में भारी 
विनियोग करना होगा। 

चूंकि आकस्मिक श्रम (0४5०० ]80०07) का अनुपात 
जो 972 73 मे 23 प्रतिशत था बढकर ॥993 94 मे लगभग 
32 प्रतिशत हो गया और इसके कारण अर्थव्यवस्था मे 
नियमित रोजगार (२६2४ थया0०/शशा9 मे गियवर आयी 
है। नौवों योजना मे यह बात स्वीकार को गयी है कि 
श्रमशक्ति के इस बडे भाग को देश उचित जीवन स्तर 
उपलब्ध कराने मे विफल रहा है। योजना के अनुसार, 
“आकस्मिक श्रम कौ मजदूरों मे परिवर्तन को दिशा से 
ऐेजगार से प्राप्त लाभ में उन्नति जान पड़ती है परन्तु 
993 94 की कोमतो पर ग्रामाण क्षेत्रो मे 5 स्पये प्रतिदिन 
औए शहरी क्षेत्रो मे 22 रुपये प्रतिदिन की कुल मजदूरी से 
अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध नहीं कराया जा सकतु औस्तत 
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श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा (50०४ 5९८७५) उचित रूप 
से उपलब्ध कराने को बात तो दूर रही।” जाहिर है कि नौवीं 
योजना मे चाहे रोजगार तो उपलब्ध करा दिया जाएगा परन्तु 
चूँकि अल्परोजगार हमारी मुख्य समस्या बनी हुई है रोजगार 
कौ गुणवत्ता के कारण श्रमिको की गरीबी दूर नहीं की जा 
सकेगी। 

किन्तु यहा इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि 
नौवीं योजना ग्रेजगार की नीति का केन्द्रीय लक्ष्य स्वीकार 
नहीं करती चाहे यह इसे विकास प्रक्रिया मे कायम करने के 
रूप मे एक उप परिणाम मानती है। योजना के समष्टि-आयाम 
(१४४८० 3705009) पारपरिक प्रतिमान के रूप मे बचत 
विनियोग सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दरों के रूप मे 
अभिव्यक्त किए गए हैं। इस सम्बन्ध मे, मानवीय विकास 
रिपोर्ट (996) द्वाए दी गयी सलाह की ओर ध्यान देना 
प्रासोयक होगा जिसमे यह कहा गया है कि विकास कौ 
अनिवार्य शर्द के रूप मे पूर्ण योजगार के रूप ये स्पष्ट 
राजनीतिक फ्तिबद्धवा होती चाहिए। रिपोर्ट में उल्लेख किया 
गया है. 'जहा रोजगार जनन सबसे अधिक सफल हुआ है 
यह एक सकल्पित रणनीति का परिणाम रहा है। इसको 
बजाए. यदि यह कल्पना की जाए कवि रोजगार अपने-आप 
कायम हो जाएगा राजनैतिक नेताओ ने इसकी पहचान एक 
केन्द्रीय नीति लक्ष्य के रूप मे की।" यहा इस पर और बल 
देते हुए रिपोर्ट उल्लेख करती है. “आर्थिक प्रबन्ध कौ 
सर्वोच्च नीठि चिन्ताओ के रूप मे रोजगार को इसका उचित 
स्थान देता होगा। सरकारो और ज्ैटनवुड्स सस्थानो (छाणाणा 
५/०००१$ ॥9700४०॥७) के बीच सहमत प्राप्त समष्टि-आर्थिक 
छाचे मे सेजगार पर ध्याव आकर्षित करते पर बल दिया 
गया--न कि स्फीति सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि, 
अल्पकालीन और मध्यमकालीन सुधारों और अल्पकालीय 
राजकोषोय एवं बजट लक्ष्यो पर। उन्हे निश्चित रोजगार लक्ष्य 
करने चाहिए जो कि मानवीय विकास और पोषणीय भावी 
विकास के लिए अनिवार्य है।"* 


4 रोजगार प्रेरित विकास रणनीति 
(छणए0) एप: ए९४/९१ 0९४९॥०कजशा। 
जाशाध््ट) 

आयोजन के लक्ष्यों मे बल दिया गया कि कुल देशीय 
उत्पाद मे 5 6 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि प्राप्त करनी चाहिए, 
निकट भविष्य मे जीवन स्वर मे लगातार एवं महत्त्वपूर्ण 
उन्नति होनी चाहिए, देश मे आय तथा सम्पत्ति का अधिक 
न्यायपूर्ण वितरण प्राप्त करना चाहिए, क्षेत्रीय विकास का 
सतुलित ढाचा विकिसित करना चाहिए देश के अन्दर 


ज-+-++-_+__++.00#/#/हहहऔह8औक्‍.88७# 
4 एमए ३३४०७ 05५४थ०काफश॥ शक्ड्रभ्ात्र (996) 
अऑमयवार 0802/022०क॥ मैकठ्ल 9. 992 93 
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औद्योगिए आधार कायम करने के उद्देश्य से मूल भारी तथा 
प्रतिरधा उद्योगों का विस्तार करना चाहिए और इनके साथ साथ 
निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थान (फणा 5फडधाए- 
॥0७) को बढावा देकर विदेशी सद्वायता पर निर्भरता कम 
करनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह महीं कि विकास की एक 
न्यायपूर्ण एवं युक्तिसंगत प्रक्रिया में इन उद्देश्यों में संतुलन 
स्थापित करना आपश्यक है। अधिकाधिऊ विशेषज्ञों की राय 
अब इस बिचार के इर्टगिर्द केन्द्रित होती जा रद्दी है कि भारत 
जैसे अल्पधिकसित देश के लिए बेरोजगारी एवं अल्प-रोजगार 
बी चुनौती का सामना करने के लिए औद्योगिक विकास की 
रोजगार प्रेरित रणनीति का निर्माण इसका सर्वोत्तम उत्तर है। 
ऐसी परिस्थिति में रोजगार प्रेरित रणनीति की रूपया तैयार 
करना अत्यन्त लाभदायक है। 
किन्तु इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि * सिद्धान्तत 

भारतीय अनुभव में अल्पकाल थे दौरान उत्पादन की वृद्धि दर 
और रोजगार की यृद्धि दर के बीच बोई सापारण या अद्वितीय 
सम्बन्ध है चाहे हमेशा ही यह मान्यता की गई कि आर्थिक 
चिय्रास के परिणामस्वरूप उत्पादन में यूद्धि होगी और उसके 
फलरयरूप रोजगार में यूद्धि होगी। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन के आउड़े दशाते हैं कि उत्पादन और रोजगार में युद्धि 
के बीच सह सम्बन्ध (00०३॥०॥) वा अभाष है। जाहिर 
है कि विनियोग की दर और तकनालाजी का चुनाव रोज़गार 
की यृद्धि दर निर्धारित करते हैं। 

ऐसा होने की स्थिति में विनियोग दर और ढांचे में 
परिवर्तन थे! साथ तकनालाजी के चुनाव में परिवर्तन के 
'परिणामस्यरूप रोजगार की वृद्धि दर में भी परिपर्तन होता है। 

अत यह आवश्यक है कि निम्नलिखित दिशाओं में 
विया प्रत्रिया को मोड़ जाए ताकि देश में रोजगार के 
अवराएँ का तेजी से विस्तार हो और सफल देशीय उत्पाद में 
१? प्रतिशत की वृद्धि दर मे साथ देश सन्‌ 2000 तक पूर्ण 
रोजगार के लश्य को प्राप्त कर सबे। योजना आयोग ने सुझाव 
दिया है- 

(॥) आर्थिक संवृद्धि मुप्यत उन मेत्रों में प्राप्त की जानी 
चाहिए जिनमें अधिक रोजगार क्षमता विद्यमान है और भविष्य 
में भी अधिक रोजगार क्षमता बनी रहने की सभावना है। 

(2) समग्र समरण एप मांग के सतुलन (जिसमें निर्यात 
भी शामिल है) के सीमाबन्धन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 
गुस्स क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं और उत्पादन प्रणालियों को उच्च 
प्राथमिकता देनी होगी जिनमें रोजगार तीग्रता ((ताए॥०५७ 
गाला। 0९५) अधिक है। 

(3) घिभिन्‍न उत्पादन प्रणालियों में जहां कहीं भी संपव 
हो ऐसी उत्पादन तफ्नीकों को प्रोत्साहन देना होगा जिनमें 
पूंजी फी प्रति इसाई के लिए अधिक ऐजगार प्राप्त हो और 
पूँजी गहवाओ में अन्थापुन्ध और प्राव अवायश्यात यूद्धि को 


भारत में बेरोजगारी 


निरुत्साहित करना होगा। 

(4) सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग वो रोजगार प्रोत्साहन 
क्षेत्रों में प्रेरित करने के अतिरिक्त राजकोषीय एवं उधार 
नीतियों का प्रयोग गैर-सरवारी क्षेत्र के विनियोग को इस 
प्रकार प्रभावित करने के लिए करना होगा कि इससे ऐसे क्रो 
एव तकनालाजी को बढ़ावा मिले जिससे रोजगार क्षप्रता तेजी 
से बढ़े। 

इस समग्र ढांचे के अन्तर्गत विभिन क्षेत्रों में रणनीति के 
मुख्य अय इस प्रकार होने चाहिए। 

(0) कृषि तथा सम्बदा क्षेत्र 

विकास की जो रणनीति पिछड़े निर्धन क्षेत्रों की वृद्धि दर 
को त्वरित करना चाहती है ठरो कृषि में श्रम की खपत में 
समग्र गिरावट की प्रवृत्ति को पलटना होगा और इसके 
साथ साथ निम्न क्षेत्रों में ग्रामीण-श्रमिकों के औसत-आय स्तर 
को उन्नत करना होगा। ये आठ राम्य हैं--आप्र प्रदेश बिहार 
मध्य प्रदेश, ठड़ीसा तमिलनाडु, उत्ता प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल। इन राम्यों में गरीबी रेखा यो नीचे 80 प्रतिशत 
जनसंप्या रहती है और देश के कुल बेरोजगार का इनमें 70 
प्रतिशत है। 

यह देखा गया है कि सिंचित क्षेत्र में । प्रतिशत की 
यृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार में 038 प्रतिशत बी वृद्धि 
होती है। इसके अतिरिक्त कृषि में किए गए अध्ययनों से पता 
चलता है कि आप्र प्रदेश एव कर्माटक में थोए गए एक 
हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र द्वारा विसिंचित क्षेत्र (रत/०्वं 
श८०) की तुलना में 50 से 50 प्रतिशत अतिरिवत श्रम का 
प्रयोग होता है। अत रोजगार के साथ विकास की रणनीति 
की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश के मन्द यृद्धि 
वाले क्षेत्रो में रिएंचाई का विस्तार किया जाए, विशेषकर छोटी 
सिंचाई परियोजनाओं की सहायता द्वारा। 

अधिक मूल्य और अधिक श्रम प्रयोग वाली फसलों 
अर्थात्‌ सब्जियों एव फलों को प्रोत्साहन देवा चाहिए। सब्जियां 
फसलों में सबसे अधिऊ श्रम प्रधान मानी गई हैं। हिमापल 
प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में किए गए 
अध्ययनों द्वारा तैयार अनुमानों से ज्ञात हुआ है कि सेबो पर 
प्रति हेक्टेयर 80 और ॥70 मानव दिन और आमों पर 
गुजरात में 335 महाराष्ट्र में ।24 उत्तर प्रदेश में 9 और 
कर्नाटक में 85 मानय-दिन और इसकी समग्र औसत के रूप 
में 440 मानव दिन का प्रति हेक्टेयर प्रयोग होता है। इन 
अनुमादों में इन फलों के लिए विषणन एय॑ बिधायन के दौरान 
जनित रोजगार को शामिल नहीं किया गया। 

अय सम्बाधित कृषि क्रियाएँ जिनमे अधिक 
रोजगार-जनन होता है पशुपालन एवं मत्य पालत हैं। 
चृषि पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए सानदण्ड के 
अ गर पर परन्तु विषणत एर् घिधायत में रोजगार कौन 
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शामिल करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि पशु पालन 
व मत्स्य क्षेत्रो मे 990-95 की अवधि के दौरान 6[5 लाख 
व्यक्ति वर्ष रोजगार कापम किया जाएग। 
इस कारण योजना आयोग का कहना है कि “यदि 
क्षेत्रीय दृष्टि से विस्तत लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर के 
साथ अधिक मूल्य बाली फसलों अर्थात्‌ फलो, सब्जियों एवं 
अन्य नकद फसलों के यक्ष में खेदी को बढावा दिया जाए 
और इसके अतिरिक्त पशु पालन मे 5 प्रतिशत की वार्षिक 
वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जाए, तो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 
गेजगार की 2.$ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा स्कतो 
है 
(४) ग्रामीण औद्योगीकरण (फेपाडतएप्जाएगैंडगांग) 
ग्रामीण क्षेत्रे भे बेरेजगारी और अल्प गोजगार दूर करने 
के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण का प्रोग्राम चालू करना चाहिए। 
इस सम्बन्ध मे मूल प्रश्त ऐसे उद्योगों को निर्धारित करने का 
है जो रोजगार की दृष्टि से चालू किए जाने चाहिए, इनका 
स्थिति निश्चयन क्या हो और उन्हें सगठन की दृष्टि से कैसे 
अर्थ क्षप (४७,४७४) बनाया जाए आदि। इस उद्देश्य की प्राप्त 
के लिए ग्रामीण क्षेत्रो के टेक्नोआर्थिक सर्वेक्षण किए जाते 
चाहिए ताकि विभिन श्षेत्रो की आवश्यकताओ एवं क्षयताओ 
का अनुमान लगाया जा सके। भूतकाल मे कषि द्वारा उत्पन्न 
बस्तुओ के मुख्य भाग का विधायत वगर-आधघारिह उद्योगों 
द्वार किया जाता रहा है। ग्रामीण औद्योगीकरण के प्रोग्राम में 
'कृषि उत्पाद की उत्पादक केन्द्र के पास विधायत करने का 
विचार है ताकि इस प्रकार ग्रामीण श्रम को रोजगार मिले। न 
केबल यह बल्कि अनु्षगिक (५॥००)४)) और पोषक उद्योग 
भी ग्राम क्षेत्रे था उनके आस पास ही कायम किए जाते 
चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण के ऐसे प्रोग्राम के लिए बहुत 
से प्रशासनिक तकनाोकाँ वित्ताय एवं सगठनात्मक सहायक 
उपाय करने जरूरी हैं। 

प्राय औद्योगीकरण के प्रोग्राम को निम्नलिखित प्रकार 
के उद्योगों कौ स्थापना करने की व्यावहारिकिता पर विचार 
करना चाहिए-- 

(]) कृषि उत्पाद का विधायन--बहुत से लोगो को 
पूर्णकालीन स्रेजगार दिलले के लिए बहुत सी औद्योगिक 
इकाइया कायम की जा सकती हैं। ये किसानो और उनके 
पणिवारों को अनुपूरक अशकालीन रोजगार भी उपलब्ध करा 
सकते हैं। इस प्रकार के उद्योगो के कुछ उदाहरण हैं चावल 
का विधायन रुई से बिनौले निकालना, दूध एव दूध से जनी 
बस्तुओ को तैयार करना, पटसन को निर्मित बस्तुए और 
चौनों का उत्पादना 

(2) फलों एवं सब्जियों का विधायन--बहुत से व्यक्तियों 
'को फलों एव म्रब्जियो के पैकिंग डिब्बाबन्दों एव सरक्षणु 
माब्बे अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के बनाने के लिए 
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शोनगार दिया जा सकता है। 

(3) कृषि उप-ठत्पाद के प्रयोग के लिए वच्चोग--बहुत 
से कृषि उप उत्पादों (#ड्ू8०णक्राश! ७५७ ए०१००७) की 
विनिर्माण उद्योएें के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल 
करने को तकनीकी सभावनाओं की छानबीन करने को काफी 
गुजाइश है। इस प्रकार के उप उत्पादों के महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
हैं--शीए और खोई (892355०) से एल्कोहल चावल की 
सी का ईंधन के रूप में प्रयोग, शग़ब बनाने के लिए चावल 
का इस्तेमाल और चावल के चोकर से तेल बनाना, आदि। 
ऐसे उद्योग ग्राम उद्योगों में रेजगार कायम करने के लिए 
उण्युक्त हैं और इनके विकास को काफी गुंजाइश है। 

(७) ग्रामीण हस्तशिल्यो और कुदीर उद्योगों का 
विकास-कुटीर दथा ग्रामीण हस्तशिल्पो के विकास के लिए 
भारी क्षेत्र विद्यमान है। अब भी ग्रामीण हसम्तशिल्प से तैयार 
कौ गई बसस्‍्तुए विदेशी सुद्रा कमाने सगी हैं इसे ओर बढ़ावा 
देना चाहिए। इन ग्रामीण उद्योगों द्वारा केवल वही उपभोक्ता 
चस्तुए नहों चनाई जानो चाहिए जिनकी हमारे किसानों को 
जछरत है जैसे हल गैंती बेलचा एकपहिया, ठेला आदि, 
इसके अतिरिक्त बचत से अनुषगी एबं योषक उद्योग ऐसी 
वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं जो अन्ततोगत्वा बडे 
पैयाने के क्षेत्र में उत्पन्न की जाती हैं। कृषि मशीनरी के कुछ 
हिस्से या अन्य साज साप्मान निश्चित मावदण्ड के अनुसार 
ग्राम क्षेत्रों मे उत्पन किए जा सकते हैं। 


(४) औद्योगिक क्षेत्र 

भारत मे औद्योगीकरण की क्रिया दूसरी पचवर्षाय 
योजना मे प्रार्थ की गई और इस योजना द्वारा निधारित पथ 
पर देश लगभग ठीन दशक तक चलठा रहा है। प्रश्न उठता 
है क्रि क्‍या इस प्रक्रिया से उत्पादन की तीन्र वद्धि के साथ 
रेफ्णाए जी शी उतनी ही जीरा जाद्धि हुई है 2 धिमिषाणि' 
उद्योगो के उत्पादव एवं रोजगार की प्रवृत्ति का बिश्लेशण 
करने से निम्नलिखित बातें पदा चलही हैं-- 

पहली विनिर्माण क्षेत्र मे उत्पादन, रोजयार की तुलना में 
तोद्र गति से बढ़ा है। दूसरी हल्के उद्योगा की वुलना मे 
विनियोग का ढाचा भारी उद्योगो के पक्ष मे परिबर्तित हुआ 
है। परिणामत भारी उद्योग क्षेत्र अर्थात्‌ धातु उत्पाद उद्योगों 
घातु भिन्‍्द्र खनिज उत्पाद मूल धातु उद्योगो रसायन और 
पैटे रसायन उद्योग को बद्धि हल्के उच्चोगो को तुलना मे 
कहीं तेज गति से हुई है। हल्के उद्योग अथात्‌ सूती वस्त्र जूक 
उद्योग लकड़ी को वस्तुए, खाद्य और कम्बाकू निर्माण उद्योग 
अपेक्षाकृत अवरुद्ध रहे हैं। तीसरी भारी उद्योग जिसमे अतिरिक्त 
पूजी विनियोग का मुख्य भाग लगावा गया, अधिक पूजी प्रधान 
होने के कारण हल्के उद्योगों को तुलना मे रोजगार के 
विस्तार की बहुत कम गुजाइश रखते हैं। 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विनिमाण क्षेत्र मे 
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कुरीर वथा लघु उद्योगो द्वारा मूल्य वुद्धि (४8॥७८ 86980) में 
योगदान 42 प्रतिशत था किन्तु इनका रोजगार मे भाग 80 
प्रतिशत था। जाहिर है कि रोजगार प्रेरित रणनीति (छा 
एॉ०्शाशा। णाशा!ह0 जञाआध्ट9) के लिए यह बाउनीय होगा 
कि 990 2000 के दशक के दौरान उत्पादन का अधिकतर 
भाग इस क्षेत्र से प्राप्त किया जाए। इस क्षेत्र की उत्पादिता 
बढाने के लिए यह अनिवार्य है कि तकनालाजीय उन्नति 
(7००॥७००६९॥८७] एए790200) के प्रोग्राम चलाए जाए, 
भले ही इनके कारण प्रति इकाई उत्पाद के लिए रोजगार मे 
कुछ गिरावट आए। 
इससे यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि सभी 
लघु स्तर इकाइया श्रम प्रधान होती हैं और सभो बृहद स्तर 
इकाइया पूजी प्रधान (08७9 र/शाहाए९) होती हैं। यह 
मान्यता सत्य प्रमाणित नहीं हुई। पूजी या श्रम की तीब्रता 
विनियुक्त पूजी (7४८8०७ ०४७४०) के आकार पर निर्भर 
नहीं करती। इसी प्रकार सगठित क्षेत्र में बहुत से उद्योग समूहों 
की रोजगार क्षमता काफी अधिक है। 
योजना आयोग ने हाल हो मे निम्नलिखित उद्योग समूहो 
की पहचान की है जिनमे रोजगार क्षमता अधिक है किन्तु 
वर्द्धमान पूजी उत्पाद अनुपात (007२) कम है। वे हैं--मछली 
की डिब्बाबन्दी और सरक्षण बेकरी चीनी और खाडसारी 
का उत्पादन तम्बाकू उत्पादन रुई से बिनौले निकालना 
छपाई एवं रगाई खादी हथकरघा सूती वस्त्र पावरलूम ऊन 
'कताई एवं बुनाई (कारखानो को छोडकर अन्य इकाइयो में) 
ऊनी बस्त्नो की रगाई ओर विरजन (8८8०४८6) चमडे की 
वबस्तुए, दियासलाई सूती वस्त्र फलो तथा सब्जियो की 
डिब्बाबन्दी पटसन एव मेस्ता की वस्तुए, शीशा एवं शीशे 
की बस्तुए। सरचनात्मक चिकनी मिट्टी बाइसिकल धातु 
पदार्थों पेट एवं वार्निश डेरी उत्पादों संश्लिष्ट बस्त्रो कौ 
छपाई एवं रगाई शराब औपधि एवं दवाइया और बैटीज मे 
भी उत्पादन के साथ रोजगार का अश काफी ऊचा है और 
इनमे भी वर्द्धमान पूजी उत्पाद का अनुपात इत्तना अधिक नहीं 
पाया गया। 
इस सारे तक्र का सार यह है कि वितियोग के ढाचे को 
प्रोत्साहनो की योजना के अनुसार इस प्रकार मोडा जाना 
चाहिए कि इससे अधिक गेजगार क्षमता वाले एव कम 
पूजी उत्पाद अनुपात॑ वाले उद्योगो से अधिक उत्पादन प्राप्त 
किया जाए और यह नीति संगठित एबं असंगठित दोनो क्षेत्रो 
मे लागू होनी चाहिए। 
(7 अन्य क्षेत्र 


सेवा क्षेत्र मे अधिक रोजगार क्षमता वाले दो क्षेत्र 
हैं--सडक निर्माण एवं गृह निर्माण। आच देश के 3। प्रतिशत 
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गाव जिनकी जनसख्या 000 से 500 के बीच है और ॥0 
प्रतिशत बडे ग्राम ऐसे हे जो फीडर ग्रेड (06८6८ 090) से 
मिले हुए नहीं हैं। याद 8 लाख किलोमीटर सडक निर्माण 
को प्रोग्राम चलाया जाता हैं तो इसके परिणामस्वरूप 228 
लाख व्यक्ति वर्ष रोजगार कायम हो सकेगा। 

ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए गृह विनिर्माण का 
भारी कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसके लिए गरीबो को न 
केवल भूमि के रूप मे जगहे देनी होगी बल्कि उन्हे गह निर्माण 
के लिए पर्याप्त ससाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। गरीबों 
के लिए उधार की उदार रूप मे व्यवस्था करने से भी बहुत 
बडी मात्रा मे रोजगार कायम किया जा सकता है। 

प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक वाले स्कूलो को 3 4 
अध्यापको वाले स्कूलो मे परिवर्तित करने से रोजगार मे वृद्धि 
को भी सहायता मिलेगी। पाचवे अखिल भारतीय शैक्षिक 
सर्वेक्षण (986) के अनुसार लगभग 28 प्रतिशत प्राथमिक 
स्कूल जिनकी सख्या 48 000 थी मे केवल एक अध्यापक 
था। इनमे अध्यापको की व्यवस्था करने से 3 लाख अतिरक्त 
नौकरिया कायम हो सकेगी। 

डिस्पेसरियो ओर हस्पतालो की सख्या बढाकर और 
उन्हे आधुनिक सुविधाओ से लैस करके ग्राम स्वास्थ्य सुविधाओं 
के विकास द्वागर 27 लाख अतिरिक्त नौकरिया कायम की जा 
सकती हैं। इनमे 0000 डाबटर और शेष 26 लाख 
पैगा चिकित्सक (209 7720/८०) हैं। इस प्रकार ग्राम स्वास्थ्य 
अध सरचना द्वारा रोजगार मे और अतिरिक्त विस्तार की 
गुजाइश है। 
निष्कर्ष यह कि अधिक उत्पादन एवं अधिक रोजगार 

के लक्ष्यो का समन्वय करने के लिए यह आवश्यक है कि 
औच्योगीकरण के पूजी तीव्रता (८४जञाओ प्राधाआ9) कम 
करनी होगी। इसके लिए एक अधिक श्रम प्रधान तकनालाजी 
मिश्रण (००॥००॥०१५ 7070 की ओर अर्थव्यवस्था को जान 
बूझकर परिवर्तित करना होगा। औद्योगीकरण का ऐसा ढाचा 
व्यबहार्य है और यह कुशलता की दृष्टि से युवितसगत भी है। 
हमारे पास एक ओर बहत अधिक पूजी तकनालाजी है और 
दूसरी ओर बहुत अधिक श्रम प्रधान तकनालाजी भी है। इन 
दो सीमाओ के बीच बहुत सी अन्तर्वर्ती तकनालाजी (| 
॥०0/8०९080०९9) विद्यमान है जिसमे उत्पादन प्रक्रिया 
मे कई साधन-अनुपात तकमालाजी की विभिन्‍न किस्मे एक 
ओर तो आधुनिकीकरण के लिए बडा क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं 
और दूसरी ओर औद्योगीकरण के प्रभाव से अधिकतम लाभ 
उठाने का उपाय है। औद्योगीकरण के ऐसे ढाचे के लिए श्रम 
प्रधान तकनीकों का चयन आवश्यक है। जो प्रति श्रमिक कम 
पूजी और प्रति उत्पादन इकाई के लिए कम पूजी से संयुक्त 
लाभ प्राप्त कर सकठा है। 
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बड़े औद्योगिक घराने और भारत में 


आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण 
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7 स्वतन्त्रतान्ताप्ति के परचातू बड़े औदोगिणा 
घरानो का विकास 

948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे सरकार ने मिश्रित 
अर्थव्यवस्था की अवधारणा को स्पाकार कर लिया जिसमे 
सार्वजनिक और मिजी दोनो क्षेत्रो के कार्यभाग स्पष्ट कर दिए 
गए थे) स्वतजतत प्राप्ति के पश्चात्‌ निजी क्षेत्र के विकास 
का एक महत्त्वपूर्ण पहलू देश मे कुछ औद्योगिक घग्नो 
(ह0५५॥708! ॥005९5) का आश्चर्यजनक विकास था जिसे 
एकाघिकाए पूजी (./00०/० ००७५७॥) कहकर भी सम्बोधित 
किया जाता था। शब्द एकाधिकार पूजी से अभिप्राय किसी 
देश मे पूजा बाजार की बर्तमात आर्थिक स्थिति से है जिसमे 
उत्पादन की कुछ इकाइया (बडे निगम या बडे ओद्योगिक 
घराने) औद्योगिक पूजी के स्वामित्व एबं नियत्रण पर अपना 
प्रभुत्व कायम कर लेते हैं। एकाधिकार पूजी की विद्यमानता 
'एवं विकास का राज्य के स्वरूप पर गहाए प्रभाव पडता है 4 
मरिणामत साम्शजिक एवं आर्थिक विधान भी इसी परिस्थिति 
का ग्रतिबिम्ब होता है। भारत से एकाथिकार पूजी के बारे 
मे कई अध्ययनों से सकेत मिलता है। 


बडी कम्पनियों का विकास 

जालिका ! में ।690 गैर सरकरी क्षेत्र की कम्पनियों 
को शुद्ध परिसप्पत सम्बन्धी आकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। 
आकडो से यह बात साफ हो जाती है कि 26 कम्पनिया 
(6 प्रतिशत) जिनकी शुद्ध परिस्रम्षत 700 करोड रुपये से 
अधिक है के पास कुल परिसम्पत का लगभग 27 प्रतिशत 
है। इस समूह मे भी 3 कम्पतिया (08 प्रतिशत) के 
स्वामित्वाधन कुल परिसम्पत का 84 प्रतिशत है। इसके 
विरुद्ध  445 कम्पतिया (83 7%) जिनकी शुद्ध परिसम्पत 
]00 करेड रुपये से कम है के पास कूल परिस्म्पत का 30 
प्रतिशत है। जाहिए है कि परिस्रम्पत स्वामित्व (255८६ 


ढ्यवलारेए) ऐ हडी कम्प्रतिफे करा एफ्ुलठ है) बडी कम्प्तियों 
में भो ऐसी कम्पनिया जिनकी परिसम्पत 400 करोड़ रुपये 
से अधिक है के पास कुल परिसम्पत का 39 प्रतिशत है। 
इन आकड़ों से साफ सकेत मिलता है कि भारत के गैर सरकारी 
क्षेत्र में एकाथिकारी पूजी (१॥07०0०) ०070४) के विकास 
की प्रवृत्ति बल पकड रही है। 

तालिका । भारत में 690 गैर सरका क्षेत्र की 

कम्पनियों की शुद्ध परिस्तम्पतत का आकार-अनुसार 

विवरण (990 9) 








आकार स्ौसा._ कापनियों की कुल परिस्तम्पतर औसत आकार 
(करोड रूपये) संख्या (करोड रुपये) (कप्रेड रुपये) 
00 से कम ]45.. (537) 38,530 (299) श्ा2 

00-200 48.. 88) 20788 (6॥).. 404 

2200-30 48 0.8) ॥77  (७)) 2439 

३00-400 रख 0.3) 7380 67) 3554 
(2 उपरेग.. 763.. 060. 740 609) 

400-500 79... 00). 867 (67). 4546 

5500-60 फ्ा (04) 3990 00) कार 

600-700 3 0३9) 3३22 (25). 664 

(3) उ्पयोग उा (608). 8773 (6022) 

79-#0 6 04) 4532. 650 क्रड़ऊ 

800-900 ८ (02) 2529. 0.0) छ430 

ज०ए-00 4 ७02) उल्ल8 00) 92.0 

7000 और अधिक 73 089) 23706 (84). 8235 

0 7) उपयोग 26 (6) 346/5 (269) 

कु्त 3690 ([00 0) 28 793(700 0) 


दाद: ---+-+->्ुु्््ु्५ 
जेट ब्रैज्ट में दिए गए आकड़े कुत के प्रतिशव के रूप में हैं। 

सोच 0६0७६ णि गाज गिल णाणा३ फब्रशर 
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इकोनॉमिक टाइम्स के रिसर्च ब्यूरो के अनुप्तार गैर-सरकारी 
निगम क्षेत्र मे सर्वोच्च 52 विशाल कम्पनियों की कुल 
घरिसम्पत्‌ जो 960 6। मे 000 करोड रुपये थो बढकर 
983-84 में 6९3 करोड रुपये हो गई। इस प्रकार 23 वर्षों 
के दौरान इन कम्पनियों कौ परिसम्पदों को वृद्धि दर ३6 
प्रतिशत प्रतिवर्ष बैठती है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
इन दोनो बर्षों मे सर्वोच्च शिखर पर रही है। नव पवेशकों मे 
रिलायन्स इण्डस्टीज (२९॥ग्आा०८॥0005४॥८४) है जो 960-6। 
में कायम नहीं हुई थी किन्तु 7983 84 मे तीसरे मम्बर पर 
थी। चाहे इन 5 वम्पनियों में से प्रत्येक स्वतत्र है किन्तु 
इनमे से कुछ का प्रबन्ध एक ही व्यापारिक भराते के आधीन 
है। डदाहरणार्थ राठा आयरन एण्ड स्टील पष्धा.00 दाय 
पाव९ बोल्यव आदि टाटा ग्रुप से है। 


भारत मे बड़े व्यापारिक घरानो की वृद्धि 

एकाधिकार जाच आयोग (9७$) ने यह रहस्योद्घाटन 
किया कि 75 बड़े व्यापारिक घरानो (808005$ |005८8) 
बो नियज्ञाधीन [५१6 कम्पनिया ऐं। व्यापारिक घराने या 
व्यापारिक समूह (805॥0५$ (ज0०७१/) की परिभाषा मे वे 
सभी कम्पनिया शामिल की गईं जिनका निर्णायत्न निर्णय 
सम्बन्धी अधित्रार समूह मे एक नियव्क शवित्र के पास हो। 
औद्योगिय लाइसेस नीति जाच समिति ने बडे औद्योगिव 
घराने को धारणा को स्वीकार किया जिसमे चे सभी व्यापारिक 
फर्मे शामिल होनी चाहिए जिन पर एक साथी शक्ति का 
अधिकार हो। ये व्यापारिव पर्मे भले ही बानून की दृष्टि 
मे था बराधान बे उद्देश्य से अलग अलप हे परन्तु वे एक 
साझी व्यत्रस्था के आगे बे रूप मे एक ही नोति बे अनुसार 
कार्य बरतो है। उनका मार्ग दर्शन निर्देशन एवं समर्थन एव 
बहुत ही निकट समूह के व्यक्तियों द्वारा किया जाग है 
बल्कि फर्मो के दैनिक मामलों मे वे स्वत" रूप से उन 
व्यक्तियो के आधीन कार्य करती है जिन्हे कानूनों दृष्टि मे 
अधिकार प्राप्त है परन्तु समग्र नीतियो के दिनियमन का 
अग्ततोगत्वा स्गेत एक साया प्राधिषार (0ए्रापक्व बच्चपीत 
॥६) होता ऐ।" दत्त समिति ने ।96+ 64 में ऐसे 20 बडे 
ओद्योगिक घयनो की सूची तैयार वी जिनमे प्रत्येव की कुल 
परिसम्पत ३5 करोड रुपये से अधिक थो। क्षमता पर 
पूर्वाधिकार पाप्त करने के लिए अनेक आवेदन पर्चे को 
प्रणाली की सहायता लेकर और लाइसेस नीति में उदारता 
का लाभ उठावर अपने कार्य को बहुत से उद्योगो मे फैला 
लिया। औद्योगिक घणनो की बद्धि तालिका 2 मे दी गई है। 


बड़े औद्योगिक घराने और भारत में आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 


तालिका 2 में दिए गए आकडों से पता चलता है कि 
972 में बीस बडे औद्योगिक घरनो कनौ कुल घरिसम्पत 
25] करोड़ रुपये थो जो 9५ तक बढकर 7857 करोड 
रुपये हो गई और फिर 989 90 तक तेजी से बढ़ती हुई 
4 522 करोड रुपये के उच्च शिखर पर जा पहुची। 972 
से 9९9-90 के दौरान 20 बडे औद्योगिक घागनों को 
परिसम्पत मे 69 प्रतिशत प्रतिवर्ष को वृद्धि हुई। 

989 90 मे टाटा घराने का प्रधम स्थान था और उसकी 
कुल परिसम्पत 853। करोड रुपये थी इसके तुरन्त बाद 
बिडला घराने का नम्बर था और उसको परिसम्पत ९47१ 
करोड रुपये थी। 20 उच्चतम घरानों मे से पांच सर्वोच्य 
घरानों अर्थात्‌ टाटा, बिडला, रिलायन्स सिघानिया और धापर 
की कुल परिसम्पत्‌ )99 ०0 मे 24930 करोड रुपये थी 
अर्थात 20 औद्योगिक घरातो की बुल परिसम्पत का 60 
प्रतिशत। इस बात वा उल्लेख करना आवश्यक है कि यह 
अनुपात 9९३ में 60 ३ प्रतिशते धा। अत इस बात वा ठोस 
प्रमाण मिलता है कि 20 उच्य व्यापारिव घरानों मे भी 5 
सर्वोच्च घरानो मे परिसम्पत था अत्यधिक संक्रेन्द्रण विद्यमान 
है। यर बात ध्यान देने योग्य है कि 97९। और 9९9 १0 के 
बीच रिलायन्स गुष की परिसम्पत्‌ मे चमत्वारी वद्धि हुई और 
इसको परिसम्पत्‌ जो 9५। भे 27 बरोड रुपये धी बढकर 
॥9%9 90 मे ३८00 करोड रुपये हो गई अर्थात्‌ इसमे ओसत 
चकबद्धि दर ३३३ प्रतिशत श्रात वर्ष थी। इस प्रकार 20 
व्यापारिक घरो मे दसका स्थान उन्तत होबर तीसरा ऐो गया 
जबकि ।972 मे यट इस सूची में घोई स्थान नए रखता था 
और 99। मे इसका स्थान छठा था। एव ओर व्यापारिक 
घराने एम ए चिदम्बरम ने 9९0 मे 44 करोड रुपये की 
परिसम्पत से 9५9 %0) मे । 273 करोड़ रुपये कर ली और 
परिणामत यह अपने 47वे स्थान से छलाग लगाकर ॥9५9 90 
मे दसवे स्थाव पर पहुच गया। अधिक उदारीकरण एवं एम 
आए टी पी एव पेरा प्रतिबन्धो के हटाए जाने के पष्चात्‌ 
20 बडे व्यापारिक घराने में बहुत उंची बद्धि दर घ्ाप्त करने 
के सकेत मिले हैं। 


बड़े व्याप्रिक पणतो के परिवारों की हिस्सेदारी 


(सज्जन चौ3श्यातवगह्ी 

सभी बडे ओद्योगिक घगनो के परिवार के हिस्सेदारों के 
बोरे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहों है परन्तु कुछ उच्च 
औद्योगिक घगनो के बारे मे सरबार ने बुछ सूचता उपलब्ध 
कराई है। 


बड़े औद्योगिक घने और भारत में आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 


तालिका 2 20 बड़े औद्योगिक घएनों की परिसम्पत्‌ में वृद्धि 


972 

] यथय 642 
2... बिडल़ा 589 
3. रिलावन्स 
4. धापर 36 
$ जेके पिघानिया ॥2)॥ 
6. लारपेन एवं टूबो 7 
7. मोदी 58 
8. बजाज & 
9. मफतलाल ग्झ 
0.  एपएंविदृष्याम 
॥7.. हिलस्तान लीवर य8 
32... यूनाइटेड ब्रियूरीय ६०] 
७. यो बी एस आवगर ञञ 
)4 आईशीेसी पड 
35. ही शाम ड्य 
6. 'एसौसी ] 
77. ओसबाल एग्े 
38.. महेंद्र! एव महेन्द्र ञ 
॥9.. ईसा 
20... किस्लीस्कर & 

कुल अ्ठाा 
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हालिका 3. कडे व्याप्ररिक शयरं मेँ फ्रीकारिक 








हिस्सेदारी (१983) 
कुल चुकठी. पारिवारिक धारिवारिक हिस्सेदारी 
ूंजी हिस्‍्सेदाी. चुकठी पूंदी के 
(करोड़ रुपये) (करोड़ रुपये) प्रतिशठ के रूप में 
य्य 3983 69 335 
बिडता 46966 ३७9 ॥8 
प्रफ्तत्मल 8085 53 65 
जे. के सिघानिया 4790 340 या 
शापर ञ्ञ्य छ70 ब्उ 
ग्रौगप ३0% दा3 05 
कुल 57696 9272 3.3 


'ल->»-क-करं»क+ नकल «५०-2५ 3०५3८ ०००52 
'ठालिका 3 से पता चलता है कि ५77 करोड रुपये को 


कुछ छुककी पूछी मे प्रिका के हिस्मेदागे क्र ध्राग /985 के 
अन्त तक केवल ॥9 करोड रुपये था अर्थात्‌ कुल चुकती 
यूजी का 3.3 प्रविशत। जे के सिघात्रिया परिवार का 7] 
प्रतिशत भाग सबसे अधिक था परन्तु श्रीराम का फेवल 0 
5 प्रतिशत था। 

औद्योगिक घरानों के पारिवारिक हिस्संदारी के ढाचे के 
अध्ययत से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-- 

(क) जबकि सरकार और सरकारी क्षेत्र के वित्तीय 
अस्थानों द्वारा पूजी का अधिकतर भाग उपलब्ध कराया गया, 
व्यापारिक घराने बिया अधिक जोखिम सहन किए इन 
कम्पनियों के मामलों पर नियन्त्रण करते रहे हैं। 

(ख) चुकदी पूजी में पारिवारिक हिस्सेदारी के बहुत ही 
कम भाग का विद्यमान होगा प्रत्याशित ही है। आयकर और 
घनकर की वर्तमान प्रणाली के अघीन जो मिलकर 
स्वामित्वहरणोच (&99ए१07900)) बन जाती है किसी व्यक्ति 


बड़े औद्योगिक घराने और भारत मे आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 


दूयूब तथा अन्य सम्बन्धित सामान की विभिन्न यदों में 
अकेन्द्रण को मात्रा अधिक ही थी। 
देशानुसार या अन्त उद्योग सकेन्‍्द्रण 

दूसरे प्रकार का सकेन्द्रण देशानुसार या अन्त उद्योग 
(7 00509) सकेन्द्रण है। इसके अध्ययन के लिए 
विभिन फर्मो को “व्यापारिक समूहों' मे बाटा गया है। व्यापारिक 
समूह से अभिप्राय उन सभी फर्मो से है जिनके सम्बन्ध मे 
अन्तिम एवं निश्चयात्मक निर्णय करने का अधिकार 
समूह स्वामी (5 000 ए०इंण) में केन्द्रित होता है। आयोग 
ने 75 समूहों द्वारा नियात्रत 536 कम्पनियों, उनकी कुल 
चुकती पूजी प्ररिसम्प्त्‌ एवं कुल बिक्रो सम्बन्धी आकडे 
प्रस्तुत किए। 

यदि शाजकोय क्षेत्र के आधीन कम्पनियों तथा बैंकिण 
कम्पनियों को छोड दिया जाए, ढो शेष निगम क्षेत्र (0०० 
ग४४ 8९००) के आधोन कार्य करने वाली कम्पनियों की 
१963 64 में कुल चुकती पूजी |465 करोड रुपये और 
'परिसम्पत्‌ 5,552 करोड रुपये थी। 75 समूहो के नियन्‍्रणाधान 
कार्य करते बाली ॥,536 कम्पनियों की कुल चुकती पूजी 
(00 0७ ८४७॥७७|) 646 कऐ॥ड रुपये और परिसम्पत्‌ (85 
5०७) 2,606 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार कुल गैर सरकारी 
और कूल गैर बैंकिंग कम्पनियों की परिसम्पत्‌ का 47 प्रतिशत 
और चुकती पूजी का 44 प्रतिशत इन 75 व्यापारिक समूहों 
के पास था। 


'एकांधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक न्यवहार 

एकाधिकार का सार इस बात मे है कि एकाधिकारी 
उत्पादन अथवा कौमत का नियत्रण कर सके। जहा कहीं भी 
सकेन्द्रण की मात्रा अधिक होगी एकाधिकारी कीमत का 
नेतत्व करेगा और इस प्रकार बाजार मे वही कीमत विद्यमान 
होगी जो वह चाहता है। इसके लिए विभिन्‍न प्रकार के 
एबाधिकारी ज्यबहारों और प्रतिबन्धाप्मक व्यवहारों का प्रयोग 
किया जाता है। एकाघिकार आयोग ने एकाधिकारी व्यवहार 
और प्रतिबन्धात्मक व्यवहार मे भेद को व्यक्त किया है। 
एकाधिकारी व्यवहार (१/08090/586 |३८८९) से अभिपष्राय 
किसी भी ऐसी क्रिया समझौते या संधि से है (जो चाहे 
औषचारिक हो या अनौपचारिक) जिसका उद्देश्य एकाधिकारी 
शक्ति का सरक्षण वद्धि या समेकन होता है। प्रतिबन्थात्मक 
व्यवहार (१८४४८४६८ 94८४०८) से हमारा अभिप्राय ऐसी 
क्रियाओं से है जो प्रतिस्पर्धी शक्तियो के निर्बल प्रवाह को 
रोकी हैं या पूजी एवं ससाधनो के उत्पादन प्रक्रिया में 
निर्बाध प्रवाह के मार्ग मे रुकावट डालतो हैं। इसमे संदेह नहाँ 
कि एकाधिकारी व्यवहारों और प्रतिबन्भात्मक व्यवहारो से 


डा 


सूक्ष्य भेद सभव नहीं। भारतोय अर्थव्यवस्था में अन्य 
अर्थव्यवस्थाओ की भांति वर्तमान मुख्य प्रतिबन्धा मक क्रियाए 
निम्नलिखित हैं-- 

(क) कीमतो पर समस्तर निश्चयन (प्रत्ारणा॥ 
809) (ख) कीमतो का उदग्र निश्चयन और पुन विक्रय 
कीमत (४८६४।९ फ़ा८७) कायम रखना (ग) विभिन्‍न उत्पादको 
के बीच बाजाण की बाट, (घ) विक्रेताओ के बीच भेदभाव 
(ड) बहिष्कार (80/०0"7) (च) एकान्तिक व्यापार सन्धि 
(&%०एशञ४९ 6९४7७ ८००॥॥४८५) (छ) श्रृखला बद्ध प्रबन्ध 
(वह एछ भाभाए्शाशा5)। 


$ एकाधिकार पूजी की सवृद्धि को बढाने 
वाले कारण 

एकाधिकार पूजी द्वारा अपने नियात्रण को विभिन्‍न उद्योगो 
पर बढाने और आर्थिक शक्ति का अधिकाधिक सकेन्द्रण प्राप्त 
करने के लिए निम्नलिखित युख्य कारण उत्तरदायी है-- 

(9 वित्तीय सस्थानों पर नियजरण--बेक राष्टीयकरण 
से पूर्व बैक प्रणाली पर बडे औद्योगिक घरानो का नियत्रण 
था। सामान्य जनता से एकत्र की गई बैंक जपा का प्रयोग 
मुख्यत बडे औद्योगिक घरानो के स्वामित्व एव नियरणाधीन 
को बिक्त जुटाने के लिए किया गया। लघु स्तर ओधोगिक 
इकाइयो एवं कषि क्षेत्र की पूर्तिया उपेक्षा कौ गई। यह एक 
स्वीकार्य तथ्य था कि व्यापारिक बैंको ने औद्योगिक साम्राज्यो 
(005॥79 थ॥०॥7४७) की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भाग अदा 
किया। बैक राष्टीयकरण के पश्चात्‌ भी इस परिस्थिति मे 
परिवर्तन नहीं हुआ है। 

(7) विशाख्यन तथा तकनीकी समनन्‍्वयन द्वारा 
नियन्त्रणफ--विभिन् औद्योगिक वर्गों मे औद्यागिक इकाइयो 
का फैलाव विशाखन ()एशशआग०४0०) कहलाता ह। इसके 
विरुद्ध एक स्वामित्व एव नियत्रण के अधीन उत्पादन को 
विभिन्न अवस्थाओ को सम्बद्ध करना तकनीकी समनन्‍तय 
(प्रच्कताण0०ड्डाप्भ एाध्ट्ट/॥00) कहलाता है। अधिकतर बड़े 
औद्योगिक घराने अपनी एकाधिकार शक्ति को बढाने के लिए 
दोनो उपायो का प्रयोग करते हैं) उदाहरणार्थ टाटा का मुख्य 
उत्पादन इस्पात है किन्तु इसके साथ वे कच्चे लोह कोयले 
अन्य खनिजो मशीनी औजार, रसाथन आदि का भी उत्पादन 
करते हैं। अपने मुख्य उत्पादन की व्यवस्था के लिए टाटा 
घणने ने कोयला खदान मशीनरी ड्रिलिग यज (90॥॥8 
€्पुणएआ८॥) और रासायनिक मशीनरी का उत्पादन भी 
आरभ कर दिया है। इसी प्रकार बिडला मोटर गाडियो के 
उत्पादन मे विशेषता रखते हैं परन्तु ऊर्ध्व समन्वय (५दप८॥ 
१्रांध्ष्टाकाणा) प्राप्त करने के लिए वे बहुत से हिस्सो एव 


डाड़े 


उपसाधनो (॥८८४४६००८७) का उत्पादन भो करते हैं। इसी 
कारण बिडला उद्योगे मे गन्धक का तेजाब कैल्सियम 
काबइड सूतो वस्त्र मशीनरो रेयन सूत, सूती वस्त्र चोनो 
मशीनरी का भी उत्पादन होता है। 

964 मे चुनी हुई बस्तुओ मे विभिन्‍्त औद्योगिक घणनो 
में कुल बाजार उत्पादन मे भाग को जानने से पता चलता है 
कि बहुत सी वस्तुओ मे कुछ ही बडे औद्योगिक घयनो का 
प्रभुत्व था। उदाहरण'र्थ बिडला घरशने का भाग कारो के 
उत्पाइन मे 66 प्रतिणत सूती वस्त्र मष्पैनरी मे 75 प्रतिशर, 
बिजली के एखो में 27 प्रतिशत रेलके वैगनो मे 24 प्रतिशत 
और बातानुकूलको (#॥ ००07पणाक्ष३) मे 6 प्रतिशत था। 
इसी प्रकार टाटा घराने ने इस्शात के डलो, विशेष औजरो 
औद्योगिक मघनीरी तेल ओर साबुन आदि मे अपना जाल 
फैलाया हुआ है। इसो तरह चाय बनाने को मणीनरी मे 
एण्ड्रयू यूल कम्पनो का भाग 54 प्रतिशत ओर चीनी कारखनो 
की मशीनरी मे घालचद्र का भाग 6! 8 प्रतिशत था। 

(धो) सरकारी नीति-सम्पत्ति के बढ़ते हुए सकेन्द्रण 
के लिए सबसे अधिक सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा 
सकता है। जेसा कि दत्त समिति मे व्यक्त किया--सरकार ने 
'लाइसेस प्राधिकरण को आर्थिक णक्ति के सकेन्‍्द्रण को रोकने 
के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश न दिया। यहा तक कि कुछ 
औद्योगिक घराने एक ही वस्तु के लिए कई कई लाइसेस 
प्राप्त कर गए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गैर सरकारी 
उद्योगो को बढाने के लिए बहुत से कर प्रोसाहन (॥9५ 
प्राव्शाध५ ८५) दिए ओर इन सबका लाभ बडे ओद्योगिक 
घरानो ने उठाया आयात के सम्बन्ध मे भो बडे ओद्योगिक 
घराने कानूनी एवं शेर कानूनी उपायो द्वारा विदेणी मुद्दा के 
प्रयोग को स्वीकति प्राप्त कर सके ताकि वे योजनाओं मे कम 
प्राथमिकता बाले क्षेत्रो मे उद्येग स्थापित कर सके या पहले 
स्थ'पित इकाइयों का विस्तार कर सके। 

(४) सरकारी क्षेत्र के वित्तीय सस्‍्थानों का 
कार्यपाग-सरकारी क्षेत्र के वित्तोप सस्थानो ने भो सम्पत्ति 
एव आर्थिक चकित के सकेन्द्रण को बढावा दिया है। ओद्येगिक 
लाइसेस जाच समिति ने स्पष्ट रूप मे बताया कि विशेष 
वित्तीय सस्थानो जेसे औद्योगिक वित्त निगम, ओद्येगिक बिकास 
बैंक आदि ने अपनो कुल वित्तोय सहायता मे से 56 ओद्योगिक 
घरानो को प्रदान को। 20 बड़े औद्योगिक घरानो को दी जाने 
बाली कुल सहायता म से 25० बिडला को ध्राप्त हुई। जीवन 
दोसा निगम के 80% दोर्घकालोन क्रण और स्टेट बैंक आक 
इण्डिया के 6०० ऋण भो बडे औद्योगिक घरानो को दिए 
शएण। बहुत सो औद्योगिक फर्मे ऐसो थों जिन्होंने अपनो 
वित्तीय आवष्यकताओ का 60 से 73% इन सरकारों वित्तोय 


बड़े औद्योगिक घराने और भारत में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण 


सस्थाने से प्राप्त किया। इसके विरुद्ध इन फर्मों के प्रवर्तकों 
(कणागथ७) और सहयोगियो (टण90०ज्नाण७) का भाग 
ओसत रूप मे 3.5 प्रतिशत था चाहे यह अधिकतर फर्मो 
में 6 से 24 प्रतिशत तक था। वे सभी प्राजैक्ट बडे औद्योगिक 
घरानो से सम्बद्ध थे। 

0) बड़े औद्योगिक घरानो द्वारा ब्यापारिक एव 
औद्योगिक अबसरो को छीन लेवा--जब द्वितोय एचवर्षय 
योजना के अधोन 956 मे तोज़ औद्येगिक विकास का 
ग्रोग्राम तैयार किया गया तो उन ओद्योगिक घरनों ने, जो 
पहले ही इन क्षेत्रो मे कार्य कर रहे थे विकास एव विस्तर 
के इन विचाल अवसरो को एकदम ध्पट लिया। उनके पस 
आवश्यक वित्त एवं कर्मचारी थे। सरकार द्वारा उपलब्ध 
कराई गई वित्तीय सुविधाओं और कर प्रोत्साउनों (72७ ॥0- 
८था।६०७) का इन्होंने लाभ उठाया। पूजीवादी प्रेरणा के 
प्रभावाघोन उन्होंने एकाधिकार कायम कर लिए ओर इस 
प्रकार उन्होने औद्योगिक क्षेत्र मे नव प्रवेणक को अन्दर आने 
से रोक दिया। देण भे विक्रेता बाजार ($श6० 5 शथर०७) 
विद्यमान होने के कारण बे उपभोक्ताओ से अधिक कीौमर 
बसूलकर अयने लामावर (०गी/ छा) को बढ़ाने लगे। 
कम्पनी अधिनियम की कमजोरियों का अनुचित ल'भ उठाकर 
वे बोनस हिस्से (80705 #॥2०8) जारी करके अपनी पूंजी 
की झात्रा को बढ़ाते रहे। 

आर्थिक जक्ति के सकेन्द्रण ओर एकाधिकार पूजी के 
लिए उत्तरदायों अन्य कारणे मे मात्रा सम्बन्धी मितब्ययित्राओं 
(छल्‍जाशगराट३ 05८2८) अन्तग्रथत सचालक मण्डल (॥ 
॥ला०लेताह 8एल८००८७) अन्त निगम विनियोग बैंक 
बोमा कम्पनियों ओर समाचार पत्रों पर एकाधिकार पूजी का 
पियजरण, किदेशी सहयोग आदि का उल्लेख भी किया जा 
सकता है। 


4 एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
व्यवहार अधिनियम (970) 

एकाधिकार जच आयेग की सिफागशों के फलस्वरूप 
१970 में एकाधिकार एवं प्रतिबन्धामऊ व्यापर व्यवहार 
अधिनियम बनाया गया। इस कानून में एकाघिकार और 
ग्रतिबन्धामक ज्यायार व्यवहार में भेद किया शया है 
शएकाधिकारी व्यापार व्यवहार (७॥090090॥06 प80 20: 
४८९) मे प्रधान फर्म के व्यवहार का वर्णन किया जा सकता 
है। इसमे फर्म के वैदक्तिक व्यवहार या तोत फर्मों तक के 
समूह तक के अल्पजनधिकार (0। *ण»०६) का सकेत होता 
है क्योंकि इस फर्म का या फर्म समूह का बाजार उत्पाइन ये 
ब्रेष्ठ भाग होता है। प्रतिदन्धात्मक व्यापार व्यवहार मे दो से 
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अधिक फर्मों द्वार एक समझौता किया जात्र है जिसके 
अनुसार आपसी प्रतियोगिता समाप्त कौ जाती है। ऐसे 
समझौते मे किसी फर्म का बाजार उत्पादन में प्रघान भाग 
होना अनिवार्य शर्त नहीं। एकाधिकारो व्यवहार और 
प्रतिबन्धात्मक व्यवहार में पारिभाषिक भेद बहुत थोडा है। 
इसके अतिरिक्त एकाधिकारी व्यवहार मे एकाघिकार आयोग 
को केवल सिफारिश करठे के अधिकार दिए गए हैं और यह 
बात सरकार पर निर्भर है कि वह इसको सिफारिशों को 
स्वीकार करे अथवा न करे। अभी तक जो प्रधान मामले इस 
आयोग को म्रौपे गए हैं आयोग के सदस्यो में मतभेद होने के 
'कारण किसी एक पर भी एकमत प्राप्त नहीं हो सका। दूसरे 
शब्दों मे बड़े औद्योगिक घराने एकाधिकार आयोग के कार्य 
की प्रगति को रोकने के लिए छिपकर कार्यवाही करते हैं। 
प्रतिबन्धात्यक व्यापार व्यवहार के सम्बन्ध मे एकाधिकार 
आआगोंग को स्याथालय को अधिकार दिए गए पस्नतु इसे 
अधिबच्यात्मक ब्यवहारो मे ऐसे प्रत्येक पापले की अलग-अलग 
जाँच करनी होगी। अत बिल्कूल सभव है कि एक 
प्रतिबत्थात्मक व्यवहार एक उद्योग मे तो कानून रूप से बन्द 
कर दिया जाए परन्तु वह किसी दूसरे उद्योग मे चलता रहे 
बयोकि रजिस्टार ने इस मामले को आयोग के पास न भेजा 
हो। इस सम्बन्ध मे एकाधिकार सम्बन्धी कानून ने ब्रिटिश 
अनुभव से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। ब्रिटिश सरकार के 
आयोग ने 948 और 955 के बीच भेजे गए विभिन्‍न प्रकार 
के मामलो पर एक सामान्य रिपोर्ट तेयार की ओर बहुत से 
साझे व्यवहारों को गेर कानूनी करार दे दिया (और इसमे छूट 
कौ बहुत थोडी गुजाइश रख दो)। अत यह आवश्यक हे कि 
ब्रिटिश विधि को अपनाया जाए ताकि आयोग पर बार बार 
एक ही प्रकार के कार्य का भार न पडे। 
औद्योगिक लाइसेस नोति (970) के आधघीन भारत 
सरकार ने किसी “बड़े व्यापारिक घराने (!,886 80255 
४०५5६) को निश्चित करने क लिए 20 करोड रुपये को 
कुल परिसम्पत्‌ (५ ०27९४०७/९ ४७५९५) की सीमा निधारित की 
जबकि दत्त समिति ने डा आर के हजारी का अनुसरण 
करते हुए 35 करोड रुपये को शशि का सुझाव दिया था। 
इस्तके परिणामस्वरूप सरकार के लगभग दो दर्जन अतिरिक्त 
व्यापारिक घरानों को “बडे घरानों' के अन्तर्गत बाघ लिया। 
चाहे ऊपरी तोर पर यह अधिक प्रगतिशील कदम लगता है 
पहन्‍्तु इस साम्बन्ध मे सरकार अब काफ़ी पीछे हट गई है। 
इस तथ्य को पूर्णतया समथने के लिए “ज्यापारिक घराने की 
परिभाषा का परोक्षण करना होगा। एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक 
व्याशरिक क्रियाओं सम्बन्धी अधिनियम मे व्यापारिक घराने 
कौ परिभाषा परस्पर सम्बद्ध' फर्मों के रूप में को गई है। 
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यह निर्धारित करने के लिए कि क्‍या एक कम्पनी 'बडे' 
घराने का अग है या नहीं लाईसेंस प्राधिकार (.0६05078 
2,०7७) को यह स्थापित करना होगा कि ()) यह फर्म 
बडे औद्योगिक घरानो से सम्बद्ध है या नहीं और (॥) इस फर्म 
की परिसम्पत्‌ और औद्योगिक घराने के आधीन अन्य फर्मों 
को कुल परिसम्पत्‌ का यूल्य 20 करोड रुपये या इससे 
अधिक है या नहीँ। 

सरकार और दत्त समिति की विचारधारा में मूल अन्तर 
यह है कि जहा दत्त समिति ने प्रार्थी कम्पनी पर इस बात को 
सिद्ध करने का दायित्व डाला कि वह “बड़े घराने! का अग 
है या नहीं वहा एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार 
अधिनियम मे यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया गया। इसका 
स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि जहा बिडला घराने ने दृत्त 
समिति के वर्शकिरण को चुपचाप स्वीकार कर लिया था और 
85 कम्पनियों कौ सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति न उठाई, 
बहा शए7? अधिनियम के आधीन उन्होंने केवल 40 कम्पनियों 
को परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों के आधीन यजीकृत करवाया। 
व्यापारिक घगनो के अधिनियम के छिद्रो का लाभ उठाकर 
कागजात में परस्पर सम्बद्ध कम्पनियों को छोटे छोटे स्वतत 
समूहो मे बाट लिया ताकि वे काबून की पकड़ म न आ सके 
चाहे वास्तव में ये सभी समूह एक हो व्यापारिक घराने से 
सम्बन्धित थे। उदाहरणार्थ, बिडला घराने मे यह घोषित किया 
कि इण्डिया लाइनोलियम केवल चाए अन्य बिडला कम्पनियों 
से सम्बन्धित है। इसके विरुद्ध ग्वालियर रेयन (ठ्राण 
७५०) एक अन्य बिडला कम्पनी ने यह दावा किया है 
कि उसका बिडला घराते से कोई पारस्परिक सम्बन्ध महीं। 

सरकारी नीति में परिवर्तन का दूसरा मुख्य तत्व यह है 
कि इनमे 'आनन्‍्तरक क्षेत्र (206 $९९४०-३) की अधिक उदार 
परिभाषा दी गई और इसमे वे सभी क्षेत्र शाभिल कर लिए गए. 
हैं जिनमे बडे घराने दिलचस्पी रखते हैं। चाहे यह एक प्रकार 
का विशेधाभास ही है क्योंकि नौदी प्राथमिकता ओर अधिक 
लाभ देने वाला उद्योग मनुष्यकृत तन्तु (0089 घा8१० ॥0765) 
और संरिलष्ट साबुन (5आआशेशार 4लशट्टथात भी आन्तरक 
उद्योगो की सूची मे शामिल किए गए। सरकार के इस 
व्यवहार से साफ़ निष्कर्ष निकलता है कि बड़े औद्योगिक 
घरानो के विस्तार और आर्थिक शवित के सकेन्द्रण को रोकने 
का उद्देश्य अनिवार्यत प्राथमिकताओ की सूची मे निम्न 
स्थान घर ही रखा गया। 

'एकाघधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कानून 
को पास हुए दो दशक से अधिक समय हो चुका है और इस 
कारण इस आयोग के कार्य की समीक्षा करना उचित होगा। 
औद्योगिक विकास एवं विनियमन कानून के अत्तर्गत प्राप्त 
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आवेदनों को स्वीकति प्राप्त हो जाती हैं। 
आयोग का दूसरा कार्य बडे व्यापारिक घरानो या इनके 
गठजोडो को तोडना हें। उद्योग एबं नागरिक आपूर्ति मत्रालय 
द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 975 में 203 
ऐसी मदे थीं जिनमे एक फर्म एकाधिकार विद्यमान था। ऐसी 
फर्मों के सम्बन्ध मे न तो एकाघिकार आयोग और न ही 
सरकार को (९० कानून के आधीन प्रभावी नियत्रण अधिकार 
दिए गए है। आयाग तो तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि ये 
फर्मे प्रतिबन्धात्मक या एकाधिकार व्यवहार करने का प्रमाण 
दे। परन्तु यदि प्रतियोगी फर्मे ही नही है तो यह बात असगत 
बन जाती हैं। इस परिस्थिति का उपचार होना चाहिए और 
सरकार इसके बारे मे आख मूदकर बैठ नहीं सकती। 
प्रतिबन्धात्मक व्यवहार के बारे मे |धारग?ए आयोग एक 
अर्द्ध न्यायिक टिब्यूनल ((095 70008| [0079) है ओर 
इस प्रकार आयोग द्वारा दिए गए आदेशो के विरुद्ध सर्वोच्च 
न्यायालय मे अपील की जा सकता है परिणामत प्रतिबन्धामक 
व्यापार व्यवहार उस समय तक जारी रखा ता सकता हैं जब 
तक कि आयोग अपनी जाच पूरी नही कर लेता। आयोग को 
कोई हर्जाना लगाने का भी अधिकार नहीं। न ही आयोग को 
अन्तरिम निषेधाज्ञा (श0॥ ॥|ए॥०॥०)) जारी करने का 
अधिकार हे। 
आर्थिक शक्ति के सकेन्द्र०ण को कम करने के उपायो 
की समीक्षा करते हुए श्री एच के परानपे भूतपूर्व सदस्य 
एकाधिकार आयोग लिखते हे-- 'स्वतजता प्राप्ति के बाद के 
इतिहास से राजनीतिक दलो एब इनके नेतत्व विशेषकर 
सत्तारूढ दल के साथ बडे व्यापारिक घराना के लगातार 
गठबन्धन के प्रमाण मिलते ह और इस कारण इस सकेन्‍्द्रण 
के बने रहने का खतरा भा कायम रहता हे। यही कारण हे 
कि सरकार एकाधिकारी प्रतिबन्धा मक व्यापार आयोग की 
सिफारिशों को अधमने भाव से स्वाकार करती है आर फिर 
इन्हे लागू करने मे ढाल छोड देती है। पराजपे यह बात 
स्वाकार करता ह॑ कि धारा ?7 जिस पर बडे घरानो को तोडने 
की बहुत आशा की जाती था का प्रयोग कानून लागू होने के 
पश्चात्‌ किया ही नहा गया। जब भी आयोग ने व्यापारिक 
अन्त सम्बन्धो (| ८णा॥श्ल 095) की ताच करने का 
प्रयास किया तो व्यापारिक घरानो ने इसका डटकर विरेध 
किया ओर वे इसमे सफल हुए। यही कारण हे कि व्यापारिक 
घराने यह चाहते हे कि उनके मामलो की जाच आयोग जेसी 
विशेषज्ञ सस्था से न हो बल्कि यह सरकार द्वारा हो। इसका 
कारण स्पष्ट हैं। खुली जाच का सामना करने की अपेक्षा बडे 
व्यापारिक घराने सरकार से समझाता कर लेते हे ओर बेचारा 
आयोग बेसहारा ताकता ही रह जाता है। 


बड़े औद्योगिक घराने और भारत मे आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 


एकाधिकारी एव ग्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार कानून 
के कार्य की समीक्षा से पता चलता है कि सरकार इस कानून 
के बऐटे मे वचनबद्ध प्रतीत नहों होती। ऐसा जान पडता हे 
कि सरकार ने औद्योगिक नीति के भावी ढाचे के बारे मे कोई 
दृढ निश्चय नहीं किया। जाहिर हे कि औद्योगिक विकास की 
सरकारी नीति मे आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण और एकाधिकार 
को ठोडने को नांची प्राथमिकता दी गई है। 


5 एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
व्यवहार के प्रति नीतियो मे पलटाव 
जार? कम्पनियों के प्रति नीति मे पलटाव सम्बन्धी 
सबसे पहला कदम सरकार की यह घोषणा हे कि देश के 90 
शून्य उद्योग जिलो (7श० [00979 0॥50708) में बडे 
व्यापारिक घरानो को ओंद्योगिक इकाइया स्थापित करने की 
इजाजत होगी। शून्य उद्योग जिले से तात्पर्य किसी ऐसे जिले 
से हें जो साधन सम्पन्त हे परन्तु जिसमे किसी प्रकार का 
कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। एक गहन अध्ययन से यह 
पता चलता है कि ऐसे 90 जिले है। बडे व्यापारिक घरानो पर 
इस परिस्थिति मं एम आर टी पी एक्ट की धाराए लागू 
नही होगी। पिछडे जिलो मे बडे व्यापारिक घरानो को इकाइया 
स्थापित करने मे सहायता देने के लिए केन्द्र एवं राज्यीय 
सरकाोरे दोना और अधिक सुविधाओ की व्यवस्था करगी। 
इसके लिए अध सरचना सुविधाओं (#728#7८779) 4 
0॥॥॥९७) को स्थापित करने मे प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार 
यह भी विचार कर रही है कि उत्पादन लागत को कम करने 
की दृष्टि से परिवहन साहाय्य ([75707 50050) ) मे 
बद्धि की जाए ताकि इस प्रकार दूर दराज के इलाकों वर्क 
पहुचने की कठिनाइया दूर को जा सके 
इसके अतिरिक्त ओद्योगिक (विकास एवं विनियमन) 
अधिनियमन के आधीन प्रस्तावित सशोधना के अनुसार 
सरकार (२7० कम्पनियों पर प्रतिबन्ध हटाना चाहती हें 
ताकि इनके द्वाया कुजी क्षेत्रो (८५ ५९००:७) के उत्पादन को 
बढाया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार शारे]? कम्पनिया 
को आन्तरिक क्षेत्र (020७8 5९८०) जिसमे अधिक पूजी ओर 
पारमार्जित तकनालाजी (509॥790:969 ६ला॥०००५) कौ 
आवश्यकता होता हैं मे बढावा देना चाहती हैं। इसका यह 
भी इरादा हे कि ऐसे क्षेत्र मे जहा लघु स्तर के उद्यमकर्त्ता 
ऐसी विशेष मदो को बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति 
करते की स्थिति मे न हो और जिनकी समाज मे न्यूनता बनी 
रही है भार? कम्पनियों को उत्पादन करने की स्वीकति दे 
दा लाए। उदाहरणाथ यह सुझाव दिया गया ह कि दो पहिए 
चाले स्कूटर्रे भाग मोटर गाडिया| ट़ो को तिमाण मे गर सरकारी 


बडे औद्योगिक घराने और भारत मे आर्थिक शक्ति का सकेन्‍्द्रण 


बिनियोग को बढ़ाना चाहिए। 

अत विकास की उत्पादन प्रधाव विचारधारा और पिछडे 
क्षेत्र मे उद्योगा को प्रोन्नत करने के नाम पर, सरकार 
'एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 
के कार्यान्वयन को पीछे डालती जा रहो है। इससे साफ 
जाहिर है कि एकाघिकार एवं आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण 
के प्रति बड़े व्यापारिक घरानों के ग्रभावाधीन सरकारी नांति 
मे पल्ञटाव हुआ है। 

985 86 मे एम आर टी पी कम्पनियों कौ परिसम्पत्‌ 
की सामा 20 कर/ेड रुपये से बढाकर 00 कोड रुपये कर 
दो। स्वय धारा? कम्पनियों को भी इस बात को आशा नहीं 
थी कि सरकार एक ही झटके मे इन कम्पनियों कौ परिसम्पत्‌ 
का स्रामा बढाकर 5 गुना कर देगी) इस उपाय का फौरी 
असर तो यह हुआ कि 0। बडे ओद्योगिक घरानों से से 49 
एम आर टा पी अधिनियम की धारा »6 से मुक्त हो गए। 
जाहिर है कि इसका उद्देश्य यह नहीं था कि ऐसा विकास का 
ढाचा प्रोन्‍्नत किया लाए जिम्ममे बड़े मध्यम और छोटे क्षेत्रो 
में विनियोग का न्यायोचित आबटन हो बल्कि निगम क्षेत्र पर 
अत्यधिक निर्भरता को बढाना। 

सरकार ने नवम्बर 98] मे प्रथम सशोधन और अगस्त 

798? मे द्वितीय सशोधन ट्वास एम आर टा थी अधिनयम 
में कुछ परिवतन किए। सरकार का दावा है कि ॥98] के 
सशोधन का उद्देश्य नियात-आय बढ़ाने को फोरी आवश्यकता 
को पूरा करना था ओर द्वितीय सशोधन का उद्देश्य निर्यात को 
प्रोत्साहन देने के साथ साथ उच्च उत्पादिता एबं उत्पादन 
प्राप्त करने के बारे मे सामावन्धना को दूर करना था। 

एम आर टी पी सशोघन अधिनियम (984) द्वारा 
सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ 
चरिभाषाओ का स्पष्टाफरण किया ताकि इस कानून को 

'कमजोरिया दूर को जा सके और कुछ क्षेत्र जो छोड दिए गए 
थे उन्हे इसके आधीन लाया जाए। उदाहरणार्थ उद्यम की 
परिभाषा व्यापक बना कर इसमे सभी कम्पनिया जो वस्तुओं 
व्था सेवाओं बा क्रय विक्रय करती हैं जो स्टाफ और शेयर 
का कास करती हे ओर जो विनियोग कम्पनिया हैं शामिल 
का गई यह एक अभिनन्‍दनायथ परिवतन हे। इसी प्रकार 
सरकार को वह अधिकार दिया गया है कि याद बह कसी 
मुख्य उद्यम वो साथ किसी कम्पनी के सम्बन्ध को राष्टाय 
हित के विरुद्ध समयता है तो वह इस्त अन्त सन्दन्ध 
धशाक्ष ००ध्ा८८०७०४) फो काटने का अदेश दे सकती है। 
खेद की बात यह है कि जहा सच्चर समिति (5घटउ७ 
(णाग्राप्र८) ने यह सिफररिश को थी कि एम आय. टी पो 
कमूतत को सरकारी उद्यमो दर भी लागू किया जाए, वहा 


ड5 


सरकार ने न केवल इसे अस्वीकार कर दिया बल्कि इसके 
साध सहकारी समितियों को इस्त अधिनियम से छूट दे दी है। 
यह एक प्रतिएमी कदम है क्योंकि कोई थी निजी कम्पनी 
अपने आपको सहकारी समिति मैं परिवर्त्तित कर सकता है 
ओर इस प्रकार एम आर टी यी कानून की जकड से साफ 
बाहर निकल सकतो है। न्यायमूर्ति भ्री राजेन्द्र सच्चर सरकार 
के दृष्टिकोण को पूर्णदया अनुचित मानते है। चे लिखते 
--“प्शोधित कानून जिम्तके ड्वार सरकारी उद्यमों को अनुचित 
व्यापार से भी छूट दी गई है नि सन्देह एक प्रतिगामी कदम 
है। उच्च स्तरीय समिति ने स्पष्ट रूप मे कहा था चूंकि 
सरकारी उद्यम जो उपभोग बस्तुओ आर अन्य मदो के उत्पादन 
मे लगे हुए हे उनका सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओ 
के प्रयागकर्त्ताओ पर ठोक उसी प्रकार प्रभाव पडता है चाहे 
वे वस्तुए या सेवाए सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र मे उत्पन्त की 
जाए। अत सरकारी स्द्यमो को न शामल करने का कोई 
ओचित्य नहा जान पड़ता) सहकारी समितियों को ओर छूट 
देने से स्थिति ओर भी बिगड गई हैं। 
अनुचित व्यापार न्यवहार [छक्ा' 306 079९ 
8९०७) सच्चर समिति के सुझाव के अनुरूप हा ॥984 के 
सशोधित अधिनियम के आधीन कुछ अनुचित व्यापार व्यवहार 
लाए गए ह॑ जैसे गुमराह करते वाले विज्ञापण सादाकारां 
विक्रय (8भ९०॥ 5९॥ ॥०) आदि। चाहे आयोग का मत था 
कि ये अनुचित व्यापार व्यवहार अपने आप हा आयोग के 
क्षेत्रधीन आत है किज्सु ॥97 में टेलको (5,20) के 
मामले मे सर्वोच्च न्यायालय ने यह विणय दिया कक वर्ग 33 
के आधान अनुसचित व्यवहार कानूनी रूप से प्रतिबन्धामक 
व्यवहार के उदाहरण नहा ह बल्कि केवल उन व्यापार 
व्यवहारा का सकेत करते हे जिनका पजाकरण अनिवार्य है। 
इस कठिनाइ को दूर करने के लिए, सशोधित अधिनियम 
(3984) मे यह प्रस्ताव किया गया कि जो भा कोई समझाता 
किसी एक या कुछ उल्लिखित विशिष्ट वर्गों के आधान 
आता हे उसे प्रतिबन्धासमक ब्यापॉरिक व्यवहार की समझा 
जाएगा। परल्ु धाय 38 में सरकार ने भारत का रक्षा का 
आवश्यकताओ या राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ ग्रतिवन्धा 
को न्यायोचित माना ह जो समाज के लिए अनिवार्य वस्तुओं 
तथा सेबाओ के सभरण को बनाएं रखेगे। इस प्रावधाव का 
आलोचना करते हुए एच के परातपे लिखता ह- 'मालिक 
अधिनियम को पारा ०8 ऐसे द्वारो (02०४७५5) का प्रावधार 
करता हे तिनमे से व्यापार व्यवहार आसानां से गुजर सकते 
हैं ताकि लोक हित पर दुष्प्रभाव डालने का दोष भा उन पर 
न लगे। सशोघन विधेयक कई और ऐसे द्वार कायम करने का 
प्रस्ताव करता है विशेषकर ऐसे क्षेत्रो मे जन्म प्रतिबन्ध केन्द्र 


॥6 
सरकार द्वारा पूर्णदया अधिकृत एवं स्वीकृत हैं।" 


'एकाधिकार आयोग और सरकार का कार्यभाग 
सरकार द्वारा एम आर टी भी आयोग को सॉये गए 
कार्यभाग के सम्बन्ध मे तीन आलोचनाएं की गईं हैं--पहली 
आयोग को मामले सौंपने के बारे मे सरकार सामान्यतया 
'हिचकिचाती रही है और इसमे बिलम्ब भी करती रही है। 
चाहे सिद्धान्त रूप मे यह एक स्वायत्त सस्था है किन्तु आयोग 
न ही तो अपने-आप किसी एकाधिकारी और प्रतिबन्धात्मक 
व्यवहार की पहचान कर सकता है और न ही इसके बारे मे 
जाच कौ प्रक्रिया आरभ कर सकता है। जून 3970 और 3 
दिसम्बर 980 के बीच सरकार को प्राप्त 665 प्रतिवेदनो मे 
से 60 (अर्थात्‌ 90 प्रतिशत) का निपटारा तो सरकार ने अपने 
आप बिना आयोग को निर्देश किए, कर दिया। अत यदि 
बाद में ये फर्में एकाधिकारी या प्रतिबन्धात्मक क्रियाओ के 
लिए दोषी पाई जाए, तो इसके लिए एम आर टी पी आयोग 
'पर दोष लगाना अनुचित होगा। सच्चर समिति ने यह सिफारिश 
की थी कि इसे यह अधिकार विशेष रूप में देना चाहिए। 
दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं 
की। किन्तु संशोधन अधिनियम (984) मे यह प्रावधान 
किया गया है कि आयोग सरकार से निर्देश ((२८थि९॥०९) 
प्राप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना जाच आरभ कर सकता है। 
यह बेहतर होता यदि एकाधिकारी और प्रतिबन्धात्मक व्यापार 
व्यवहारों के बारे मे इस प्रकार का 'सामान्य प्रावधान भी कर 
दिया जाता है। 
दूसरे, सरकार ने आयोग को अधिदेश-प्राप्त सत्ता (/ब्या 
५४०५ 9०५७८) प्रदान नहीं की है जिसके आधीन आयोग 
अन्तिम आदेश दे सके। सच्चर समिति ने यह सिफारिश की 
थी कि आयोग क्रो प्र्ण न्‍्याग्रिक अधिकाए प्राप्त होने चाहिए। 
सरकार ने यह सिफारिश भी स्वीकार नहीं की परन्तु सरकार 
को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आयोग की सिफारिश 
स्वीकार करे या न करे। सरकार की सीधी आलोचना करते 
हुए एच के पराजये लिखता है-“बहुत से प्रेक्षक ऐसा 
महसूस करते है कि व्यापारिक हित सरकारी प्राधिकारों से 
सीधा व्यवहार करने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इस प्रकार 
वे सरकारी अफसरों से न केवल एक सहानुभूतिक सुनवाई 
प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सत्ता मे रहने वाले राजनीतिज्ञो के 
साथ सौदा भी कर सकते हैं। जाहिर है कि ऐसे सौदे उस 
हालत में करने सही नहीं जबकि एक स्वतन्त्र और अर्द्ध-न्यायिक 
प्राधिकार मामले की जाच कर रहा हो और विशेषकर डस 
हालत में जबकि जाच सार्वजनिक हो।" 


बड़े औद्योगिक घराने और भारत मे आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण 


तीसरे, सरकार की अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों को 
क्रियान्वित करने मे आनाकानी इस बात से भी जाहिर हो 
जाती है कि चाहे अधिनियम मे आयोग के नौ सदस्य नियुक्त 
करने का प्रावधान है किन्तु सरकार ने कभी भी एक अध्यक्ष 
और दो सदस्यों से अधिक नियुक्त नहीं किए। भारत जैसे 
विशाल देश में यदि न्याय करना है तो आयोग की कई 
न्यायपीठे (8९7०76$) स्थापित करनी होगी। इसके लिए 
योग्य एव विशिष्ट मानवशक्ति कौ आवश्यकता है किन्तु दुख 
इस बात का है कि सत्ता प्राप्त बर्ग बड़े व्याप्ररियो के साथ 
घनिष्ट गठबन्धन मे है--यही कारण है कि सरकार एम आर 
टी पी आयोग को न तो स्वायत्त रूप मे जाच करने का 
अधिकार देना चाहती है और न ही इसे अर्द्ध न्यायिक स्थान 
(00०5 ०००४४ 59005) एम आर टी पी अधिनियम 
और इसके कार्यान्वयन के बारे मे कटु सत्य यही है। 

हाल ही में एसोशिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एवं 
इडस्ट्री (६5500प880/) ने अपने एक अध्ययनल में यह 
प्रस्ताव किया है कि एम आर टी पी की कम्पनियों की 
परिसम्पत सीमा 00 करोड रुपये से बढाकर 500 करोड़ 
रुपये कर देनी चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि 
देशीय एवं आयातित प्लान्ट व मशीनरी की लागत प्रतिवर्ष 
क्रमश [0 प्रतिशत और 5-20 प्रतिशत तक बढ रही है 
इसलिए (९7० कम्पनियों की परिसम्पत की सीमा बढानी 
जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक सक्षम पैटो रसायन प्लान्ट 
लगाने कौ लागत 700 900 करोड रुपये के बीच है और 
उर्वरक प्लान्ट की लागत 500 ]000 करोड रुपये के बीच 
है। इसमे सन्देह नहीं कि परिसम्पत सीमा को बढाने के 
प्रस्ताव मे बल अवश्य है परन्तु इसका अर्थ यह है जहा तक 
एकाधिकार शक्ति के नियन्त्रण का प्रश्न है अधिकतर औद्योगिक 
घराने एम आर टी पी आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो 
जाएगे। सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति (99) मे ॥॥एत7? 
की परिसम्पत सीमा समाप्त कर दी है। 


6. औद्योगिक नीति (१99) और एकाधिकार 


प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 
(र0काणत्ा 70॥९४ ० 99] शाए शाराए 0) 


औद्योगिक नीति (99) मे एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक 
च्यापार व्यवहार के बारे में यह उल्लेख किया गया--“बडी 
कम्पनियों के विनियोग सम्बन्धी निर्णयो मे एप आर टी पी 
अधिनियम (शारा7 ८) के माध्यम से हस्तक्षेप हानिकाएक 
है। अत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन कम्पनियों 
को अपने बिनियोग के लिए एम आर टी पी आयोग से 
स्वीकृति नहीं लेनी पडेगी। अत इसकी अपेक्षा अब 


बड़े औद्योगिक घराने और मारत में आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण 


एकाधिकारी प्रतिबन्धात्क एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के 
मिवन्ण एवं वितियमतर (२९४४।»7०७) पर बल रहेगा। इस 
प्रकार एकाधिकारी घरनों को अपनी विस्तार योजनाओं, नये 
उद्यम स्थापित करने, विलपन और स्वामित्तहरएण (छए8- 
०५९) या निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार से इजाजत 
नहीं लेतो होगी। अत" निति का मुख्य केद्ध अनुचित एवं 
प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार (९४७00४6 0808 फ़ा8५- 
४०७७) पर अंकुश लगाना होगा। 

अत: नव-सत्ता प्राप्त एम आर. टी पी आयोग को स्वयं 
या किसी एक उपभोक्ता या उपभोक्ता समूह से शिकायत 
शाप्त होते पर कि कम्पनी विशेष एकाधिकारी, प्रतिबन्धात्मक 
और अनुचित व्यापार व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ 
जांच आरंभ करने का अधिकार होगा। सरकार इस सम्बन्ध 
में कानून में संशोधन करेगी। 


हा7 


सरकार अपनी नीति में इस बात पर बल दे रही है कि 
परिप्तम्यद कौ अधिकतम सीमा निश्चित करने की अपेक्षा 
व्यापारिक घरानो द्वार विनियोग को सुविधाजनक बनाना है। 
इस बात में भी सन्देह्ठ ही प्रतीव होता है कि क्या सरकार 
'एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक अनुचित व्यापार व्यवहार 
को नियंत्रित करने मे सफल हो सकेगी। भूतकाल का अनुषव 
यह संकेत देता है कि सरकार एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक 
व्यवहाएं को येक नहों पाई। व्यापारिक घरानो ने शक्तिशाली 
सगठन कायम कर लिए हें जो संभरण को नियंत्रित कर 
सकते हैं, कृत्रिम दुर्लभदा की स्थिति कायम करके और 
आएसो गठबंधन द्वार कौमते को चढ़ा सकते हैं। सरकार की 
सफलता इस ब्यत से आँंकों जाएगी कि यह किस हद तक 
प्रतिस्पर्डा को प्रोत्साहित कर सकती है ताकि एकाधिकारी 
प्रवृत्तियो पर अंकुश लगाया जा सके। 


छाणण 


मूल्य, मूल्य नीति और आर्थिक विकास 


है] 
967-68 त्तीब्र स्फीति के वर्ष थे, जिनमे थोक कौमतो के 
सूचकाक मे क्रमश ॥4 प्रतिशत और प्रतिशत की वृद्धि 
हुई। उम्र सप्रय देश एक भारी कौमत-स्फीति के किनारे पर 
खडा था। सौभाग्यवश 957 68 की भरपूर फसल के कारण 
स्थिति मे सुपार हुआ और कीपतो मे स्फीतिकारी वृद्धि रुक 
गई 

970-80 के दशक के दौरान कौमत-स्थिति 
चाहे भारत में आर्थिक आयोजन के आरभ से ही 
'कौमत स्तर मैं लगातार वृद्धि होती गई परन्तु चौथी योजना के 
पश्चात्‌ कीमतो की ऊप चढये की प्रवृत्ति अत्यस्त महत्त्वपूर्ण 
है। चौधी योजना के आरभ में सामान्य कौमत-स्तर मे वृद्धि 
धौमी थी परन्तु बाद मे मे यह गति पकड गई। चौधी योजना 
के पहले बई (0969-70) मे यक वर्ष को अपेक्षा 7 अक की 
वृद्धि हुई, दूसो साल यह 9 अक से बढी तीसरे साल के 
दौरान इसमे 7 अक की वृद्धि हुई चौथे वर्ष मे कौमत स्तर 
39 अक से बढा और योजता के अंतिम बर्ष (973 74) मे 
कौमत स्तर मे 47 अक की वृद्धि हुई। 974 75 के दौरान 
कीमतों मे भयकर पृद्धि हुई। चौथी योजना के बजट में भारी 
कराघान बगलादेश से भारी सख्या मे शरणार्थियों के भारत 
आने और दिसम्बर 97 में भारत ओर पाकिस्तान मे युद्ध 
छिंड जाने के कारण कौमते लगातार बढती गयीं चाहे इन 
वर्षों भे कृषि और औद्योगिक उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई। 
इसके मुख्य कारण खरीफ की फसलों का बडे पैमाने पर 
लिफल होता और गेह के थोक व्यापार के सरकारोकरण में 
पूर्ण अप्षफलता है। इस प्रकार 973-74 में स्फोतिकारी 
ग्रवृत्तिया इतनी ग़ेज हो गईं कि इनसे कौमत स्तर मे अभूतपूर्व 
बृद्धि हुई। रूक्ष तेल कौ कीमतो मे 973 के अन्त मे चार 
गुनी वृद्धि होने के कारण स्थिति ओर बिगड़ गई। इस काल 
में विश्वव्यापी स्फीबि के विद्यगात होते और विश्व की अन्य 
करेन्सियों के मुकाबले रुपये के बाहरी मूल्य मे गिरावट होने 
को कारण आयात की लागत बढ गई जिससे कोमत स्फीति 
में ओर वृद्धि हुई। इन सभो कारणों के सचयी प्रभाव के 
फलस्वरूप सितंबर 974 मे सभी वस्तुओ का सूचकांक 
33] (॥96-62. . 00) के रिक्रार्ड स्तर तक पहुच गया। 
स्प्ीति को दी वृद्धि के कारण देश मे भारी स्ककट पैदा 
हो गया आर यह महसूस किया जाने लगा कि सरकार 
कीमत स्थिति को काबू में लाने की क्षमता नहीं रखती। 
कीमतो मे इस तीन्न वृद्धि के लिए चार मुख्य कारण जिम्मेदार 
थे-(क) मुद्रा सभरण (१॥०४९)/ 5एए.७0)) का लगातार तीद्र 
विस्तार, (ख) कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन की 
अम्नन्तोषधनक परिस्थितिया (ग) बाहरी कारणतत्वो का 


39 


पैट्रोलियम, अन्य मूल वस्तुओ, खाद्य ओर उर्बर्को की आयात 
कौमतो मे वृद्धि के रूप मे प्रभाव, और (प) उत्पादको एव 
'उपभोक्ताओ मे सर्वांगीण एवं स्फीतिकारी कोमत प्रत्याशाओं 
को बल प्रदान करना। 

इस परिस्थिति का मुकाबला काने के लिए सम्कार ने 
कई राजकोधोय एवं मौद्रिक उपाय किए। आपातकाल के 
दौरान जो कड़े कदम उठाए गए, उनमे उल्लेखनीय थे-अतिरिक्‍्त 
महगाई भत्ते की अदायगी पर रोक मजदूरों तथा चेतन मे वृद्धि 
को अदायगी यर रोक, लाभाश (0॥५0०005) को घोषणा पर 
सीमाबन्धन और रिजर्व बैंक द्वारा उधार सम्पीडन (टाल्या: 
5९7०८2६)। साथ ही आन्तरिक सुरक्षा कानून (७॥5५) फा 
तस्‍्करो जमाखोग्रे और चोस्बाजारी करने वालों के विरुद्ध 
प्रयोग करने से भी कौमत-स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडा। 
इस काल के दौरान कीमत सूरकाक जो सितम्बर 2974 मे 
अपने शिखर पर पहुचका 33। हो गया था कम होकर मार्च 
975 मे 309 और मार्च 976 मे 283 हो गया। 








तालिका ! चौथी योजना तथा आपात काल में 
कीमतों की प्रवृत्ति 
96] 62. 400 
सभी बस्तुओ का धोक 

कीमत सूचकाक 

फिम्बर 2974 33+ 

मार्च 4975 399 

मार्च 3976 2७3 


आपात काल के दोशन हो कीमतो मे गिरावट की प्रवृत्ति 
माच 976 मे दुर्भाग्यवश रुक गई) मार्च 9976 आर मार्च 
977 के बीच कीमतों मे लगभग [2 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
ओर अप्रैल 4977 मे कामते पून प्लितम्बर 974 के स्तर पर 
पहुच गईं। अत इस प्रचार को आपातस्थिति कामतो को 
रोकने का एक प्रबल कारण थी भण्डा फोड हो गया। 
जनता शासन के दौग़व कीमत-स्थिति (2977-79) 

977 78 और 978 79 के बीच कीमत-स्तर की 
गतिविधि से पता चलता है कि जनता सरकार वस्तृत 
'कौमत स्तर को लगभग स्थिर रखने मे कामयाब हुई। वास्तव 
मे कौमत-स्तर को स्थिर रखना सरकार की अल्पकालीन 
माय एवं सभरण प्रबन्ध नोतियो मे सफलता का प्रतिविम्ब 
था। यह भी ठीक है कि 979 के आरभ मे परिस्थितिया 
'कौमत-स्थिरता कायम रखने के लिए अनुकूल थीं। खाद्याननो 
का बफर स्टाक (छपीटा-शभ००0,) 200 लाख रन से भी 


३20 


अधिक हो चुका था। अच्छी फसल की आशा के कारण 
भारी खाद्यान्तो का उत्पादन । 300 लाख रन हुआ। 978 मे 
औद्योगिक उत्पादन मे गत वर्ष की तुलना मे 95 प्रतिशत की 
चृद्धि हुई। महत्त्वपूर्ण कच्चे मालो अर्थात्‌ सीमेठ, स्टील अन्य 
धातुओ और कोयले की उपलब्धि अत्यन्त सन्तोषजनक थी। 
पिछले कुछ वर्षों मे इन्हीं की कमी के कारण उत्पादन की 
वृद्धि सीमित हो रही थी। इसके अतिरिक्त देश के पास 
5000 करोड रुपये से भी कुछ अधिक के विदेशी मुद्रा रिजर्व 
थे जिनका प्रयोग ऐसी बस्तुओ के आयात के लिए किया जा 
सकता था जिनकी देश मे कमी थी। 
तालिका 2 जनता शासन के दौरान कीमत-स्थिति 


सभी वरतुओ का थोक कौमत सूचकांक 


प970 7  00 
मार्च 977 ॥83 
जनवरी ॥978 क्व 
जनगरी ॥५79 ॥85 


जी सीजन अर कक अमल ज बन न दी जमक अब शक न वन ट कक अ 
कीमत स्तर वी स्थिरता को बडी लापरवाही से फरवरी 


॥979 मे तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चरणसिह के स्फ्रीतिकारी 
बजट ने नष्ट कर दिया। यह बजट श्रम वर्ग और मध्यम वर्ग 
के विरुद्ध था। 600 करोड रुपये का अतिरिक्त कराधान 
लगाया गया। यह सारे का सार कराधान वस्तु करे के रूप 
में था जिनका भार कौमत वद्धि द्वारा तुरन्त ही उपभोक्ताओं 
पर डाल दिया गया। भारी कराधान के अतिरिक्त बजट में 
365 करोड रुपये का घाटा था जिससे बीमतो की वृद्धि पर 
प्रभाव पडा। बजट के लोकसभा मे पेश होने के तुरन्त बाद ही 
कीमते बढनी आरम्भ हो। फरवरी 979 मे कौमत सूचकाक 
।85 था। (4970 7. 00) जो बढकर 980 में 224 हो 
गया। 


980 90 के दौरान कीमत स्थिति 

इन्दिश काग्रेस सरकार जो जनवरी 980 में फिर से सत्ता 
मे आई स्फीति को अपनी सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या मानती 
थी ओर इसके समाधान के लिए इसने कई उपाय किए, 
विशेषकर माग और सभरण प्रबन्ध (वराआएं क्षात $ण०ए9 
॥9१॥१. 0॥)५॥) की दृष्टि से ताकि बढती हुई कीमतो की 
प्रवत्ति को रोका जा सके। आरभ मे स्थिति बहुत ही खराब 
थी। 979 ९0 की खराब फसल और इसके परिणामस्वरूप 
औद्योगिक उत्पादन पर दुष्प्रभाव और केवल 980 मे तेल की 
बीपमतो में 30 प्रतिशत बद्धि के फलस्वरूप कीमत स्तर में 
और वृद्धि हुई। 


मूल्य, मूल्य नीति और आर्थिक विकास 


980 8। के दौरान थोक कौमत सूचकांक में ।74 
प्रतिशत वृद्धि हुई परन्तु 7982-83 के दौरान यह काफी हद 
तक स्थिर ही रहा, चाहे इसमे थोडी-सी वृद्धि हुईं। इस 
कीमत स्थिरता की प्राप्ति के लिए एक ओर हो उधार को 
सीमित किया गया और दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
द्वारा अनिवार्य बस्‍्तुओ के संभरण को बढाया गया। 

तालिका 3 छठी और सातवीं योजना के दौरान 





कीमत-स्थिति 
वर्ष सभी वस्तुओं का शत दर्ष पर 
योक कौमत सूचकांक प्रतिशत परिवाति 

979 80 28 

4980 8॥ 256 74 

क्हा 22 खा श्र 

॥9९2 83 89 29 

083 84 १6 94 

984 85 33९ 7१0 





दुर्भाप्पवश यह कीमत स्थिरता थोडे समय के लिए 
कायम रही और जनवरी 93 के पश्चात्‌ कीमत-स्तर मे 
पुन वृद्धि होने लगी। मार्च 95 तक थोक कीमत सूचकांक 
346 (970 7 * 00) तक पहुंच गया। स्फीतिकारी 
दबाव का पुन बल पकडना मौसमी मदो अर्थात अनाजो 
दालो तिलहनो एवं अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतो मे वृद्धि 
का परिणाम था। इसके साथ साथ बहुत सी बस्तुओ अर्थात्‌ 
कोयला बिजली सीमेंट, लौह एवं इस्पात आदि की प्रशासित 
कीमतो (&ा॥॥8४०6 970८9) मे पृद्धि ने भी स्फीति को 
'बढाया। ऐसी वस्तुए जिन्होंने कीमत-स्तर पर लगातार दबाव 
बनाए रखा वे थीं दाले चीनी खाद्य तेल और पटसन। 

983 84 के दौरान माय और सभरण दोनों पक्षो के 
सम्बन्ध मे स्फीति विरोधी कदम तेजी से उठाएं गए। मांग 
पक्ष की ओर सरकार ने खराणिज्य बेको के रोक प्रारक्षण 
अनुपात (08968७५४०।०॥०) मे कई परिवर्तन किए ताकि 
बैक प्रणाली की तरलता (0.40०॥9) मे वृद्धि को रोका जा 
सके। बाणिज्य बैको को यह भी निर्देश दिया गया कि थे 
अपनी उधार को निश्चित सीमाओ के बौच ही रखे। जनवरी 
984 मे सरकार ने अपने सार्वजनिक व्यय को 3 से 5 
प्रतिशत तक कम करने का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त 
सरकारी क्षेत्र मे मौकरियो की भर्ती पर रोक लगा दी गई। 
सभरण पक्ष की दृष्टि से सरकार ने बस्तुओ तथा सेवाओ के 
सभरण को बढाने के लिए अल्पकालीन एब दीर्घकालीन 
उपाय किए। अल्पकालीन उपायो में शामिल हैं. सार्वजनिक 


सूल्य, यूल्य नीति और आर्थिक विकास 


विवरण प्रणाली द्वारा गेहू, चावल चीनी और खाद्य ठेलो की 
अधिक मात्रा में उपलब्धि और देशीय उपलब्धि को बढाने 
के लिए खाद्यान्न एवं खाद्य तेलो का आयाव। दोर्धकालीत 
उपायों द्वारा क्रान्तिक क्षेत्रों मे उत्पादन बढाने के लिए कदम 
उठाए गए। 

कुछ हद तक छठी योजना के दौरान किए गए माग और 
सभरण प्रबन्ध के परिणामस्वरूप कौमतों को वद्धि को सीमित 
करने मे काफी सफलता प्राप्त हुई। इस अवधि मे कीमतो की 
वृद्धि 8 प्रतिशत के इर्द गिर्द ही रही। (देखिए तालिका 3) 

हालिका 4 सातवीं यौजना 985 90 के दौरान 








कीमतों में परिवर्तन 
(98 82. 800 
अन्दिम सप्ताह धोक कीपत सूचकांक. मिउले वर्ष यर 
चरिवर्तन (प्रदिशव) 
984 85 20 &0 
॥98 86 ॥5 49 
996 87 333 47 
987 88 ॥44 07 
4988 89 754 57 
989-% 66 8 





ज्लोत आर्थिक समीक्षा 989-90) और इसके पहले अक) 

सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, स्फीतिकारी 
प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण कमी हुई (देखिए तालिका 4) उदाहरणार्थ, 
स्फीति की वार्षिक वृद्धि दर सातवीं योजना के पहले दो वर्षों 
में कम होकर क्रमश 49 प्रतिशत और 47 प्रतिशत हो गई 
जबकि तुलना को दृष्टि से 4984 85 के दौरान यह 6 
प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण इस अवधि के दौधत 
सपरण की संतोषजनक स्थिति थी। 

किन्तु 987 88 के दौणन विस्तृत सूखे के कारण 
कृषि उत्पादन को भारी घकका लगा जिसके यरिणयमस्वरूप 
'कौमतों पर भारी दबाव पड़ा। अनिवार्य कृषि बस्तुओं के 
उत्पादन में कमी च्यक्त हुई। कौमतों मे सबसे अधिक वृद्धि 
मौसमी कृषि उत्पादों अर्थात्‌ खाद्य तेलों और तिलहनों, दालो, 
रूई, आदि में अनुभव की गई। निर्मित वस्तुओं ये घी कीमत 
वद्धि का अधिकतर भाग ऐसे खाद्य पदार्थों में श जो कृषि 
से जुडे हुए थे। 


7990 के पश्चात्‌ कीमत स्थिति 


सातवीं योजग् के काल (!985 90) के दौरान कीमत 
स्तर की औसत वृद्धि 7 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। यह चृद्धि 
महत्त्वहीन नहीं थी चाहे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लिए 


52] 


यह असामान्य नहीं थी। परन्तु 4990 के पश्चात्‌ जो कीमत वद्धि 
हुई वह घोर स्फोति ही कही जा सकती है। आश्चर्थववक 
चात यह है कि इस स्फोति को स्वय म्रकार ने ही 
प्रोत्साहित किया प्रशासित कीमतो (#॥0॥॥राभ्नद्व९त छ0९5) 
की बद्धि और अप्रत्यक्ष करो की बद्धि द्वारा। राजनीतिक लाभ 
को दृष्टि मे रखते हुए खाद्यान्नों की कौमतो मे वद्धि आर 
खाडी सकट के कारण एक ही छलाग में पेटोलियम उत्पाद 
की कीमतो में वद्धि वर्तमान स्फीति के मुख्य कारण थे। 
कीमते 990 9॥ और ॥99] 92 के दोरान तेजी से बढों और 
स्फीति कौ औसत वार्षिक दर क्रमश ॥0॥ और !37 
प्रतिशत थी। स्फीतिकारी दबाव (990 के आरभ के पश्चात्‌) 
प्राथमिक बस्तुओ अर्थात्‌ खाद्यालो, सब्जियों, चोनी आर 
खाद्य तेलो मे सकेन्द्रित था। 


तालिका 5 990 के पश्चात्‌ कीमत स्थिति 
(98) 82. ॥00) 

अबधि थोक कीमत सूचकांक वार्षिक वृद्धि दर 
॥990-9 ॥80 ॥0] 
399)-92 208 336 
4992-95 229 40॥ 
4993-94 ख48 84 
0894-95 श् 709 
995-9 २96 6 
4996-97 उड4 69 
99-9 338 49 


992-93 के दौरान स्फीति की तद्धि दर कम होकर 0 
गतिशत हो गई। दूसरे शब्दों मे कौमत स्थिति की दृष्टि से 
भारतीय अर्थव्यवस्था म स्पष्टत सुधार हुआ। स्फीति दर पें 
क्फ्ती का केश लगशातए ज्ञीत़ ज्फ्ठों के टोगात केहज़र 
कि निष्यादन को और सरकार द्वार समबष्टि-आर्थिक सुधारो 
(/2८०-९००४णग्ा८ 7रथभग5) को दिया जा सकता है। इन 
सुधारों मे राजकोषीय घाटे (0528 0९७०४) मे कठौती और 
इसके परिणामस्वरूप मुद्रा समरण (]/०॥6० ४७७७9) के 
विस्तार में तियजण को शामिल किया जा सकता है। 

'कौमत स्थिति में उन्रति समाज के गगेब वर्गों के लिए 
विशेष रूप से डआभिनन्‍्द्नीय थी। वास्तव मे जनोपभोग को 
कुछ वस्तुओं अर्थात्‌ अनाजे| दालो और खाद्य तेलो की कीमतो 
में 992 93 और 7993 94 के दौरान गिरावट व्यक्त हुई। 

किन्तु अगस्त 993 के पश्चात्‌ कौमतों की स्थिति में 
गभीर मोड आया। स्फौति क्री वार्षिक दर बढनो शुरू हो 
गयी। इसका मुख्य कारण भारी राजकोबीय घाटा था जिसके 
परिणामस्यरूप जता के पास्त मुद्दा का समरण बढ गया। 
इसके साथ साध प्रशासनिक कीमतो (#॥6वतणाञशत 7८४5) 
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में वृद्धि के कारण स्फीति की दर बढ गयी। द्विअकीय 
स्पांति (0079॥6 ताह्ठा एगी॥0०)) 994-95 मे जारी रही। 
स्फीतिकारी परिस्थिति मे 995-96 मे राहत महसूस की 
गया। 996-97 की 69 प्रतिशत की स्फौति-दर के विरद्ध 
१997-98 में स्फीति दर 49 प्रतिशत रहो। हाल ही के वर्षो 
म प्राथमिक खाद्य-पदार्थों और निर्मित याद्य पदार्थों की कौमतों 
में वृद्धि मे काफी गिरावट आयो है। 


2. हाल ही मे हुई मूल्य वृद्धि के कारण 

मूल्य की स्फांतिकारी वृद्धि के कारण माग मे वृद्धि या 
सभरण मे वृद्धि का अभाव या दोनो ही हो सकते हैं। भारत 
में उक्‍तत सभी कारणतत्व थोडी बहुत मात्रा मे सक्रिय रूप मे 
क्रियाशील हैं-- 


माग की शक्तियां (0श॥990 070९5) 

वस्तुओ तथा सेयाओ की माग जिन मुख्य कारणा पर 
निर्भर करती है उनमे उल्लेखनीय है--जनसस्या का आकार 
और इसकी बार्पिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय 
की वृद्धि, जनता तथा सरकार का व्यय समाज की बचत और 
विनियोग व्यय और इसके प्रयन्ध का रूप। 

] जनसंख्या का बढ़ता हुआ दवाव-95! के 
पश्चात्‌ भारत की जनसरस्या लगातार बढती ही गई। यह 
95। मे 36 करोड थी और 98। मे 68 4 करोड हो गया 
अर्थात्‌ 95 ओर 98] के बीच इसमे 32 3 करोड की वृद्धि 
हुई। 3। मार्च 996 को भारत की जनसस्या 93 4 करोड हो 
गई। दूसरी योजना मे थोक कीमतो की लगातार वृद्धि का 
व्यास्या करते हुए यह उल्लेख क्या गया कि इसका मुख्य 
कारण “निस्सन्देह जनसस्या ओर मौद्रिक आय (४००५ 
॥0007९$) मे वृद्धि के कारण माग का बढता हुआ दबाव है। 
कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि बढ़ती हुई 
जफजदा से खाद्धाप्तों की आपा उप्जी हे ओए शण्गाप्प्त 
इससे मूल्यों मे वृद्धि होती है।' 

2 अन्तवर्ती और पूजी वस्तु क्षेत्र मे विनियोग की 
ऊंची दर-भारत जैसे कृषि प्रधात देश मे आर्थिक विकास 
का विशाल कार्यक्रम आरभ करने पर भारी घपूजी विनियोग 
करना पडता है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्वर्ती (#शाग्र6 
99९) एव पूजी चस्तुओ की माग में अत्यधिक चृद्धि हो जाती 
है। 95। से 96] के दशक मे कुल 000 करोड रुपये 
विनियोग फ्रिया गया। 96] 7] के दशक के दौरान सरकारी 
क्षेत्र मे 20000 करोड रपये का विनियोग हुआ। चौथी योजना 
काल (969-74) के दौरान बापिक विनियोग 3000 करोड 
रुपये से अधिक रहा ]974-78 के दौदन सार्यजनिक विनियोग 
की साधिक औसत 7600 करोड रुपये थी। छटी योजना 
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(]980-85) के दौरान वार्षिक विनियोग व्यय बढकर 32000 
करोड रुपये (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र मिलाकर) हुआ। 
980-90 के दशक के दौरान वार्षिक विनियोग 80000 
करोड रुपये हुआ। इतनी भारी मात्रा से वितियोग के 
परिणामस्वरूप पूजी वस्तुओ के मूल्यो मे वृद्धि होता स्थाभाविक 
था। 

3 बढ़ता हुआ सरकारी व्यय-प्रत्येफ़ वर्ष व्यय 
निरन्तर बढदा जा रहा है। 950-5 मे केन्द्र तथा राज्यीय 
सरकारा का कुल व्यय 740 करोड रुपये था जो 980 8। 
में बढकर 37000 करोड रुपये से अधिक हो गया परन्तु यह 
बढकर ॥997 98 में 38,200 करोड रपये तक पहुच गया 
है। उल्लेखनीय बात यह है कि न केवल विकास-व्यय मे 
वृद्धि हुई किन्तु विकास-भिन्‍न व्यय में भी तीब्र वृद्धि हुई। 
अत कौमतो की हाल ही की वृद्धि का महत्त्वपूर्ण कारण 
बढता हुआ सरकारी व्यय है। इसक्रे अतिरिक्त सरकारी व्यय 
में लगातार वृद्धि, विशेषकर जब इसका वित्त प्रयन्ध कराधान 
द्वारा न किया जाए, जनता के हाथो भारी मात्रा में मैद्रिक आय 
सांप देती ह॑ जिससे स्फीति की अग्नि आर प्रचंड हो जाती 
है। 

4 न्यूम वित्त प्रबन्ध और मुद्रा-सभरण की वृद्धि- 
आर्थिक विकास के वित्त प्रबन्ध के लिए न्यून वित्त के उपाय 
का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार ठहराई 
जा सकती है। यह नीति मुद्रा सम्भरण (४०॥९५ 5ण/७/५) में 
वृद्धि के लिए प्रत्यभ रूप में उत्तरदायी है जिसके परिणामस्वरूप 
कौमती मे वृद्धि होती है। जयकि पहली तीन योजनाओं में 
न्यून वित्त प्रयन्ध (0ली20 जि।क्षा०॥8) कौ मात्रा मर्यादित 
थी इसका आकार चौथी योजना ओर इसके बाद म॑ काल में 
बहुत अधिक बढ़ गया। (330 करोड रुपए से बढकर | ॥30 
करोड रुपए) छठी योजना (980 85) मे न्यून औसत 
वार्षिक न्यून वित्त की मात्रा 3300 करोड रुपए थी। दसवे 
वित्त आयोग ने सरकारी राजस्व घाटे (२९४९॥०६ 5९१०0) 
और राजसोपीय घाटे (75८० एशींथा) को सकल देशीय 


उत्पाद के रूप में निम्नलिखित ढंग से व्यक्त फ़िया है! 
सम्ल देशीय उत्पाट का प्रतिशत 


वर्ष राजस्व घाया राजमोषीय घाटा 
5 +44 ९ डी की कर 23,322: 22वलिआहि+ ५०२० ८० ८2202 
498॥ 82 02 54 
॥990-9 जड ह4 
995-96 शव 55 

4997 98 (बजट) शव 45 
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जयकि राजस्व घाटे मे वृद्धि होती रही है रातकोपाय 
घाटा में और भी अधिक तेत दर से वृद्धि हुई है। इसमा 
असतोषजनऊ पहलू राजशोपीय घाटे का वित्त प्रनन्ध है जिमे 


के 
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अशत भारतीय रिजर्व बैक के उधार (मुद्रोकृठ घाट आर 
अशत- बाजार से बढती हुई ब्याज दर पर उधए प्राप्त कर 
पूरा किया गया। 

5 मुद्रा संभरण (०४९६ &एथ)) में वृद्धि-बढता 
हुआ सरकारी व्यय जिसके काएण वित्त प्रबन्ध के लिए न्यूम 
वित्त का प्रयोग किया जाता है सीधे ही देश मे गुद्र! सम्भरण 
प्री बढ़ाता है। तालिका # मे जनता के पास मुद्रा सम्भरण आर 
कुछ मद्रिक ससाधघन (#९श्टा९्ट३६ ]एणारुआ5 ९९5०॥:0८$) 
दिए गए है। जनता के पास मुद्रा सग्भरण (७! ) मे सिक्‍्तनें एव 
करेन्सी नोट और वाणिज्य बंको के पास जनता को माग जमा 
(0शथा(। 60(05७) शामिल किए जाते ह। मुद्रा समरण 
की मात जे !970 7! में 7320 करोड थी बटकर )997 98 
मे 7,98 000 करोड रुपए हो गई। 

तालिका 6 * जनता के यास मुद्रा सम्मरण और फुल 


मऔद्विक संसाधन 
करोड रुपए 
बर्ष जनता के पास कूल मौद्रिक 
मुद्रा-सभरण सप्ताघान 

(४) (भा) 
१्र0-7॥ 7छ० १0960 
980-8॥ 25420 ११३60 
4990 9 92770 2. 8९0 
१99 9॥ 205०0 395 000 
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कुल मोदिक ससाधनो (॥28८ह७४९ ०७९०) रि९- 
$00०९$--+५६ ) में जनता के पास मुद्रा-सभरण (४) आर 
बैको के पास साबधि जपा (प0० 4०७०७) शामल होते 
हैं। कुल मेद्रिक ससाघान 970 7 में ।0960 करोड रुपए 
थे जो बढ़कर ११97-१४ में 778000 करोड रुपए हो 
गए-अथात्‌ इनमे 70 गुना बृद्धि हुई। 
कीमती मे तीब्र वृद्धि का कारण मुद्रा सभरण में भारी 
वृद्धि है। यह बात सब देशो के लिए सत्य ह गौर भारत 
इसका अपवाद नहों हो सकता। भारत सरकार अपनी न्यून वित्त 
की नीति के कारण देश मे स्फ्रीति के लिए जिम्मेदार है आर 
इस परिस्थिति के लिए राज्योय सरकागे ने भा वित्तीय 
अनुशासनहीनता ओर व्यय में बेहद लापरवाही द्वारा ओर 
अनभिकृत ओवस्ड्रॉफूट का प्रयोग कर योगदान दिया है! मुद्रा 
स्रभरण एवं मौद्रिक ससाधनो मे घाद्धि का प्रभावी माग पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हे आर परिणामस्वरूप कानत्त स्तर ये 
बुद्धि होती हे। 
6 काले घन का कार्यभाग- यह ढात सक्विदित है कि 
आयकर चचको (ज्ञ०णा३० ३६ ९५००९०५७) और चोरबाय्परी 
करने वाली के पास छिप्रे घर का बहुतभारी स्टॉक उपलब्ध 
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उ है। इसके साथ साथ राजनीतिज्ञो और सवारी अफसरों जो 
विशेषकर लाइसेस प्रणाली, रजिस्ट्रेशन, आय तथा घन कर 
उत्पादन शुल्क आर बिक्रो कर आदि से सम्बन्धित है, के 
प्रास भो बहुत अधिक काला घने उपलब्ध ह। इस धन के 
चहुत बडे भाग का प्रयोग साद्ान्त व्यापार आर वास्कविक 
जायदाद के क्रय विक्रय मे होता ह। इसके अतिरिक्त बहुत 
सी अनिवाय वस्तुओं में जमाखोरो आर सटटेबात्रा होती है। 
सरकार अनुमान के अनुसार 983 84 में काले धन जा 
राशि 37000 करोड़ रुपए आको गई है। डॉ सूरज गुप्ता ने 
987 $8$ के लिए इसको मात्रा ।,49 000 करोड रपये अब" 
है। 997 १३ में इसकी माश 500000 फ्येड रपये आकी 
गयी ह। अत अथशाघ्त्रो यह साधिकार कहते ह फि काले 
धन की विद्यगममता आर इसके दोयपूण ग्रथाव को कारण हाल 
ही के वर्षो मे स्फोतिकारा प्रवृत्चिया मज्यूत हो गड़ ह। 
सभरण शक्तवियाँ ($0७0छए; ९९५) 

यद्यपि देश के आधिक बिकास्त के कारण चस्तुआं ओर 
उत्पादन के साधनों दोनो को माग ये चूद्धि होना मिश्चित हे 
तथा इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगा भी सभव हैं 
तथापि यह आवश्यक नहों कि मूल्य बास्तब में छढे ही। यदि 
मण में वद्धि के अनुरूप हा वस्तुओं आर सेढाओं के सभाण 
मे वृद्धि की जा सके तो मूल्यवृद्धि को समावन। नहीं रहती। 
यहला योजना में सागबधक संमझाफरण-जनसख्या तदथि 
विजियोग चवाद्ध, सरकारा व्यय में वृद्धि आर काफा छटः मात्रा 
मे न्यूज विनव्ययस्था पिद्यमान थे किम्त कपि उत्पादन में 
इतना अधिक वृद्धि हुई कि मूल्य बढ़ने का अपेक्षा कम हो 
गए। परन्तु जब भा खद्यात्तों के उत्पादन में क्‍या हड़ या 
खाद्याल उन्पादन स्थिर हा गया तो कौसत ढढ़ गई! 

७) उत्पादन और संभरण में उच्चावचन-7म मसपथ 
में हमे राद्यान्‍्तों वे उचादन से तेत्ी से होने व्गले उतार यद्ावो 
का भी उल्लेस करा चाहि' खाद्यान्तो का उत्पादन जो 
7750 5। में 550 लाख टन था बढकर [964 65 मे ५96 
लाख टन हो गया। इसे अगले वर्ष (965 66) म उत्पादव 
तेज से कम होकर 720 लाख टन हो गया अथात इसमे २0 
प्रधिशव की कमा हुई) फिर 790 7] मं 0%0 लाय टन 
का रिकार्ड उत्पादन हुआ पसन्‍तु 3977 7३ मे गिरकर 970 
लाप टन अर 97 74 में 000 लाख टन हो गया 
975 96 मे खाद्यान्‍्त उत्पादन बटकर ॥60 लाख टन हो 
गया। खाद्यान्न के उत्पादन मे ये उच्चावचन कामत वृद्धि का 
'एक प्रमुख कारण थे। 9९३ 8५ खाद्याल उत्पादन यह 
524 लास टन के रिकाड स्तर पर यहुच गया विम्तु 
987 ४$ में भो सूखा पड़ने के करण यह कम होकर 
384 लाख टन हो गया। 996 97 मे यह पुन बढ़कर 


524 


985 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुच गया। खाद्यान्न 
उत्पादन के उतार चढाव के कारण कौमत वृद्धि को प्रोत्साहन 
मिलता है। इसी प्रकार इस बात का उल्लेख करना जरूरी है 
कि निर्मित वस्तुओ का सभरण कुछ वर्षों मे पर्याप्त मात्रा मे 
नहीं बढा। सचालन शक्ति मे गडबड हडतालो एवं तालाबंदियो 
और परिवहन सुविधाओ का अभाव निर्मित वस्तुओ के उत्पादन 
की कम वृद्धि दर के मुख्य कारण थे। वस्तुओ की माग के 
अत्यधिक होने के कारण उत्पादक कौमतो को बढाने मे बहुत 
हृद तक सफल हो गए। 

(४) तेल की कीमतो मे वृद्धि और विश्वव्यापी 
सुफीति (6]009 ॥#9॥00)-पसितम्बर 973 के पश्चात्‌ 
पेटोलियम की कीमतो मे तीक्न वृद्धि भी स्फीतिकारी दबावो 
को बढावा देने का प्रमुख कारण समझी जाती है। इसके 
परिणामस्वरूप आयातित तेल पर आधारित वस्तुओ की कौमतो 
में भी भारी वृद्धि हुई। खाडी युद्ध के कारण 990 9 के 
दौरान एक ही झटके मे पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतो मे 
वृद्धि हुई जो सामान्य कीमत वृद्धि का मुख्य कारण थी। 

(४४) प्रशासित कीमतो मे वृद्धि--सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यम भी अपने उत्पाद और सेवाओ की कौमते लगाकर 
बढाते रहे है। इनमे सामान्यत अन्य उद्योगों के लिए कच्चे 
माल शामिल होते है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण भारतीय 
रैलबे है जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपने किराए एव 
भाडे बढ़ाती जा रही है इस प्रकार बहुत सी अन्य वस्तुओं 
जैसे इस्पात सीमेट, कोयला आदि की प्रशासित कीमते 
बढायी जा रही है जो सामान्य कौमत स्तर को ऊपर चढाती 
है। प्रशासित कीमतो की प्रत्येक बृद्धि देश मे स्फातिकारी 
शक्तियों को और प्रचण्ड करती है। 

अन्य कारण-सरकार ओर राजकीय क्षेत्र देश मे 
कीमत स्तर को बढाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। 
प्रत्येक बजट के साथ सरकार वस्तुओ की कीमते बढा देती 

थी और व्यापारी वर्ग इस अवसर का लाभ उठाकर लगाए गए 
करो से भी अधिक कीमते बढ़ा लेते थे। इसी प्रकार 973 मे 
सरकार ने गेहू के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया और 
चावल पर भी इसे लागू करने की धमकी दी। इस उपाय से 
सामान्य व्यापार पूर्णतया अस्त व्यस्त हो गया और गेहू की 
खुले बाजार में कीमत एकदम बढ गई। साथ ही सरकार 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (70७० वाह्ञावणप्रवणा 595 
(0) के लिए पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न बसूल करने में 
विफल हुई। सरकार विदेशों से भी अनाज प्राप्त करने में 
सफल न हुई। यह भी कहना ठीक ही होगा कि सरकार 
बसूली को कीमते ((0८ए7शआ०॥ 90०८५) निश्चित करने मे 
किसान विरोधी और ढील की नीति चलाती रही। यही बात 


मूल्य, मूल्य नीति और आर्थिक विकास 


अनिवार्य वस्तुओ अर्थात चीनी वनस्पति साबुन कपड़ा 
आदि की कीमते को नियान्रित करने के बारे मे भी सत्य है। 
न ही नियन्त्रण कडाई से लागू किए गए जिसके परिणामस्वरूप 
व्यापारियो को काले बाजार का अवसर मिला। 

सच तो यह है कि देश मे स्फीति की एक लहर दौड़ 
'पडी जिसमे दुकावदार बिना किसी कारण के कीमते बढ़ाते 
जाते और उपभोक्ता चुपचाप इन कीमतो को अदा करते रहे। 
इस प्रकार की स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता के लिए 
खत है। 


$ भारत मे कीमतो पर नियत्रण 

सरकार मूल्यो को निर्यात्रत तथा नियमित करने के 
उपाय कर रही है। स्थिति को स्थिर रखने तथा सट्टेबाजो को 
दुर्लघता की स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए 
व्यापक उपाय अपनाए गए। चूकि मूल्य वृद्धि की समस्या 
मूल आवश्यकताओ की वस्तुओ के सभरण मे कमी तथा मुद्रा 
सभरण (॥/०॥९४ 5७७५) ओर बेक ऋण मे तीब्र वृद्धि का 
परिणाम थी अत मुद्रा सभरण तथा बसस्‍्तुओ का मूल्य नियत 
करने और उसके वितरण से सम्बन्धित विभिन्‍न उपायो का 
प्रयोग किया गया है। 


मांग की व्यवस्था (शा्ातं बवागएल्वाएा0) 

]973 74 के पश्चात्‌ कीमत नीति का बल भाग को 
सीमित करने वाले राजकोपीय (॥१5०७॥) एव मौद्रिक उपायो 
पर रहा है। परन्तु सघीय एवं राज्यीय सरकारे दोने। ही अपने 
व्यय को नियंत्रित करने मे विफल रही। 

(3) राजकोषीय उपाय ([8ल्‍यव॥0१5४८०७४)--जुलाई 
974 में भारत सरकार ने तीन अध्यादेश जारी करके उपभोक्ताओं 
के हाथ मे निर्व॑र्य मौद्रिक आय (00/590540/० ॥07९9४ 
॥7००॥८७) को कम करने का प्रयास किया। अतिरिक्त चेतन 
(अनिवार्य जमा) अध्यादेश (१974) के आधीन मजदूरी मे 
सभी प्रकार की वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी गई। जनवरी 
984 मे भारत सरकार ने सार्वजनिक व्यय को कम करने के 
एकमुश्त कार्यक्रम की घोषणा की जिसके आधीन सरकारी 
क्षेत्र मे नयी भर्ती पर रोक लगा दी गई और सरकारी क्षेत्र मे 
किए जाने घाले बहुत से व्यर्थ व्यय को काट दिया गया। 
किन्तु व्यवहार मे सरकार करदाताओ के पेसे को बडी 
लापरवाही से सर्च कर रही है और इसके परिणामस्वरूप 
कौमतो मे बृद्धि को रोकने की अपेक्षा इनमे तेजी से वृद्धि हुई 
है। 

990 9 के पश्चात्‌ सरकार ने यह महसूस किया है 
कि राजकोपीय घाटे को कम करना चाहिए ताकि स्फीर्ति 
नियन्त्रित की जा सके। 99) 92 के बजट मे पहला कदम 


मूल्य मूल्य नीति और आर्थिक विकास 


उठाया गणा और बजट घाटे को जो 990 97 में सकल देशीय 
उत्पाद का 84 प्रतिशत था, कम करके 99॥ 92 मे 62 
प्रतिशत और [992 93 मे कम करके 49 प्रतिशत पर लाया 
गया। इसके पश्चात्‌ सएकार राजकोषीय घाटे को कम करते 
में विफल हुई और यह सकल देशीय उत्पाद के 7 ग्रदिशत 
के इर्द गिर्द एहा। किन्तु सरकार ने तदर्थ राजकोषीय पत्रो 
(84॥9५ ध८४७ण३ 075) जारी कर रिजर्व बैक द्वारा उघार 
श्राप्त करते को सीमा 6000 करोड रुपये कर दी है और इस 
प्रकार नयी करेन्सी जारी करने कौ प्रवत्ति कम कर दी है। 

इन उपायो के साथ मौद्रिक उपायों की सहायता से 
सरकार सुद्र सभरण की मात्रा कम करके ॥995 96 के 
गरस्‍्काए स्पीतिकारी दल्तज को कम! कर शण्री है। 

2 मौद्रिक उपाय--भारतीय रिजर्व बैंको की मौद्रिक 
नीति सामान्य और चयनात्मक उधार तियज्रेण उपायो (56 
]8७0९७ श९०६९०७॥४०। 0१8७५७॥९५) को लागू करने का रही 
है। इसका मुख्य लक्ष्य वाणिज्य बेको के उधार को उपलब्धि 
और लागत को प्रभावित करना था ताकि बैंक उधार फेलाब 
के कारण वस्‍्तुओ की कीमतों मे वृद्धि न हो। ॥9$7 के 
पश्चात्‌ रिजर्व बेक ने चयनात्मक उधार नियत्रण पर हो 
विशेष बल दिया है ताकि सट्टापूर्ण जमाखोरी (5%९८णेआ४० 
॥०४४0॥78) को (खास तोर पर खाद्यात्तो रूई, तिलहना तेल 
चीनी और सूता बस्तर) निरत्साहित किया जा सके! 

अस्सी और नब्बे के दशक के दोशन भारत सरकार को 
मोद्रिक नीःत अनियार्यत अत्यधिक चरलता (१.0व७४॥७) को 
रोकने की रही है। स्लाथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया 
कि उत्पादक एव प्राथमिकता वाले क्षेत्रों कौ वास्तविक 
आजश्यकताओ की पूर्ति की जाए। मुद्दा एवं उघार के विस्तार 
पर कड़ा नियन्त्रण करने के उद्देश्य से सितम्बर 98॥ मे रोक 
आरक्षण अनुपात (099॥६5९४८१७॥०) 6 प्रतिशत से बढाकर 
थीरे धारे [5 प्रतिशत के अधिकतम सदर पर कर दिया गया। 
इन उपायो के परिणामस्वरूप अधव्यवस्था मे अतिरिक्त त्तरलता 

(..4000 ) को समेटा गया ओर इसके फलस्वरूप मोद्रिक 
एव उधार विस्तार मयादित हो गया। अत ्जिर्व बक ने ऐसी 
माद्रिक नाति अपनायी जिससे मुद्रा सपरण की वद्धि मन्द हो 
जाए और अधव्यवस्थाओ मे तरलता को मात्रा कम को जा 
सके। 
सामान्यतया भारताय रिजर्व बक अपना मोद्रिक नाति 
का ग्रयोग उत्पादन में बद्धि ओर सामान्य कौमत स्तर के 
नियत्रण के बाच सतुलन बनाने के लिए करता हे चूंकि 
3995 96 मे सकल देशाय उत्पाद मे 35 प्रतिशत वद्धि की 
प्रत्याशा की गयी भारताय रिजर्व बेक ने विस्तत मुद्रा (७ ) 


उश्ह 


के विस्तार को 455 प्रतिशत की सीया के अन्दर रखने का 
प्रयास किया और इस प्रकार स्फीति दर को 8 प्रतिशत तक 
सीमित करने का लक्ष्य रखा। इस अवधि मे भारतीय रिजर्व 
बैंक ने मौद्रिक वद्धि दर को प्रतिबन्धित करने के लिए 
रोक-आरक्षण-अनुपात (28७॥ (८5८४८ १२३४०) ओर रिजर्व 
बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियो के विक्रय का प्रयोग किया। 


सभरण व्यवस्था (507०१ करब्ा2६ृशा था) 

संभरण व्यवस्था का सम्बन्ध सभरण बी मात्रा और 
इसकी वितरण ग्रणाली से होता है। बल्तुओ के स्तर पर 
सरकार ने चावल गेहू, चीनी गुड और जनोपभोग (४४५४ 
५०णाञप्राफ्रधणा) की अन्य बस्तुओ के मूल्य नियाजत्रत करने 
घर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
सरकार ने जो उपाय किए के हैं-- 

(8) अधिकतम मूल्य नियत करमा-जमाखोरी ओर 
सट्टेबाजी (70३2 9१७ 59९०७।४४०7) की प्रवृत्ति को 
हतोत्साहिंत करने के लिए सरकार ने राज्यीय सरकारो (६४86 
&०४कगागश्या/) से खाद्यान्न के धोक और परचून पूल्य 
नियत करने को कहा। इसके अतिरिक्त सरकार कपि कौमत 
आयोग को सिफारिशो के आघार पर मुख्य फस्लला की 
वसूली के न्यूनतम मूल्य भी नियत करती है। साथ ही अन्य 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओ अर्थात्‌ कपडा चीनी वनस्पति आदि की 
कीमते भी निर्याव्रत की गई। 

(2) द्वैघ कीमत प्रणाली-सरकार ने चानी सीमेट 
ओर कागज जेसा वस्तुओ के लिए द्वेध कीमत ग्रणाली (906 
एए०णड़ 59 अध्या) लागू की ताकि कमजोर बर्गों को इने 
बस्तुओ का एक निश्चित मात्रा नियात्रित कौमतो पर उपलब्ध 
कराई जा सके। अन्य दर्प इन वस्तुओ को खुले बाजार मे 
ऊंची कीमत पर क्रय कर सकते है। द्रैघध कीमत प्रणाली अपने 
उद्देश्य मे विफल रही इससे बाजए मे भ्रम पैदा हुआ और 
कीमत की गतिविधि में खलबली पेदा हो गई। 

(3) खाद्याननो के सभरण में वृद्धि--सरकार खाद्यान्न 
की कमो के वर्षो मे खाद्यान आयात द्वारा इनके सभरण 
को बढ़ाने का प्रयास करती ह। 970 80 आर ]980 90 
के दशक के दारान केन्द्रे सरकार ने हरित क्रांति की 
सफलता का लाभ उठाया आर खाद्यानतो के सकट विरोधक 
स्टाक (80गींटः शर०ल. ०६) कायम किए। एक समय पर तो 
यह स्टाक बढकर 300 लाख टन हो गया। सरकार का 
दुढ़ू विश्वास था कि यदि बसूली की मात्रा बढ़ा... 7४5 
तो इसके फलस्वरूप नमाखीसे तथा सट्टेवाता का २ 
क्रियाओ के प्रभाव को कम करने मे सहायता रि 
ऐसा होने पर हा कामतो की वद्धि को सेक 
हे। 
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(4) तिलहनों और दालों की समस्या हाल हो के वर्षों 
मे--खाद्य तेलों, दालों, चाय और चीती को कीमत में बृद्धि के 
आरण सामात्य कीसत-स्तर में वृद्धि हुई। सरकार ने देश में 
उत्पादन को बढ़ाते के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन 
योजनाएं तैयार की हैं। सरकार ने मूंगफली, सोयाबोद एवं 
सूर्यमुखी को ऊंची आलम्बन कौमनें (5ए9ए०४ ए7०४5) भी 
ओोधित की हैं। सोयाबीन और सूर्यमुखों की फसलों को बढ़ाने 
में देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में अधिक्रतम बुद्धि संभव्र 
है। अल्पशाल में सरवार खाद्य-तेलों के आयात का सहारा 
लेती रही है, चाहे अब यह ब्रात बिदित हो गई है कि आयात 
में यह जरूरी नहीं है कि देशीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतें 
कम हो जाएं। 

इस सम्बन्ध में हमें सरकार द्वारा अन्य सभी कृषि पदार्थों 
के उत्पादन में बूद्धि करने क्े लिए किए गए ठपायों को भी 
दृष्टि में साउनना शोगा। 

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (00॥6 075७॥- 
करपाणा 5%90॥)-सरकार क्रो लौति को एक महत्वपूर्ण 
पहले सावजनतिक वितरण प्रणाली को मजबूत बताना था। 
इस उद्देश्य से सरकार ने सस्ते मूल्य की दुकानों (क्षा 706 
७099) का जाल बिछा दिया। इसकी कूल संख्या 4 लाख 
हो गई और ये 50 करेड़ जतसंख्या को खाद्याल और चीनी 
को वितरण करती है। सावहनिक बिताण प्रण्याली से दो लाभ 
प्राण होते हैं-प्रथम, दससे क्रौमतों को मे स्तर पर रखने में 
सहायता मिलती है, और द्वितीब्र, ये तिम्न आय वर्मो को 
अपेक्षाकृत कम कीमतों पा अतिबाय खरनुर्"ण उपलब्ध कराती 
थरीं। सगकारी बितराण प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि 
सरकार ने इनका प्रयोग एक अन्तरिम उपाय के रूप में क्रिया 

और जब कभी आन्तरिक उत्पादन में गिगबट आ जाती या 
कसनें बढ़ जातीं तो इसक्रा महत्व समझ आता है। इस 
प्रणशनी को और मजबूत बनाया गया है और दसक्रा विस्तार 
ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। 

(6) निजी व्यापार पर नियत्रण ((छाफ0] ७ थि४३९ 
पु।800)--सूल्यों की रोकथाम और साद्यात्तन की जमाखोरी 
नथा सट्टेबाजी का अन्त करने के उद्देश्य से सग्कार ने अनेक 
गाज्यों में खाद्यान्न व्यापारों मंत्रों से भी सहायता लो जो 
स्पेच्छा से अपनी क्रियाओं क्रो विग्रन्त्रित तथा व्यापार आचरण 
को मुधारते को तत्पर थे। मुग्रके की सीमा निर्धारित करके 
ख्यापारियों की सुताफाखओोरी को शेक्षते का प्रबत्त किया गया। 
व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा बिता घोषणा किए एक 
निश्चित सोमा से अधिक खाद्यात रखते पर गेक लगा दी 
गई। भारतीय खाद्य निगम (0०8 (.छाएछाद!णा छा 825) 
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बड़े पैमाने पर अगिक-श्षेत्र में क्रम करके न्यूनवा-प्रस्त कं 
में साद्याल बेच रहा है। सितम्बर 977 के अन्त में, दालें एवं 
खाद्य-तेल (भण्डार नियन्त्रण) आदेश जारी किया गया जिमके 
आखान अनिवार्य वस्तु नियत्धण कानून की धागओँ' के 
अनुसार थोक एवं बरचूत विक्रेताओं के लिए स्टॉक का 
अधिकतम सोमसा तथ की गई। इसका उद्देश्य व्यापाग्यों में 
मुतफाखेरी को कम काना था। 

(7) अन्य प्रासंगिक ठपाय-पिछले दे बर्षों में सरकार 
ने स्फीति के निय्रत्भण के लिए निम्नलिखित ठपाय तिए 


न 


(/) चीनी, दालों आदि के आयात के लिए खुले सामात्य 
लाइमेंस (0॥07 (श॥धव३| ॥८९८१८८) के आश्वीत आयात की 
नीति। 

(॥) केंद्र सरकार के बजट में ब्यापार और टैरिफ 
तियों द्वारा यह सुनिश्चित करता कि औद्योगिक पदार्थों वीं 
देशीय कौसनें प्रतियोगी बनी रहें। 

(0) बहुत-मी मर्दों पा दत्याद शुल्क (४65० ८०७) 
में कटौती द्राग औद्योगिक पुतरत्थान की रफ़्तार को तेज कर 
ऑ्द्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देवा। 

भारत की साधारण जनता के लिए बढ़ती हुई स्पीति 
पिछले कई बर्षों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई 
है। स्फौति पए बनमान संदर्भ में छाबू पाते के लिए एक ओर 
राहकोरफय घाटे को कम करसा होगा और दूसरी ओर मौ्रिक 
विस्तार घर नियंत्रण करना शोगा। इन मूल ठपायों के अतिरिकी, 
यह भी अत्यल आवश्यक हैं कि औद्योगिक ठत्पादत का 
पुनस्त्थान एवं ब्रिस्तार हो और ट्स प्रकार खाद्यान्ों एवं अन्य 
अजिवाय वस्तुओं जैसे तेल और चीनी के संभाण का प्रबन्ध 
किया जा सकता है। इन नीतियों के प्रभात्री परिषालन पर 
रुफीति नियंत्रण की सफलता निर्भर झर्ती हैं। 

















4. हाल के वर्षो में भारत में थोक एवं 

उपमोक्‍्ता कीमतों में हुए परिवर्तन का 
अध्ययन 

कीमत सूचकांक (५४/४०/८५४/४ ८६ 

संसटन द्वाग तैयार क्रिया जाता है 


शामिल की उाती हैं जे महत्वपूर्ण 





भारत में थोक 
॥िठ८४) कैद्रीय सांस्द्रिकौय 
और उसमें वे सभी वस्तुएं 
क्रीमत संवेदनेशौल [66 $८१$॥४८) हैं. और जितयी 
क्रय बरिक्रय भारत के थोक विक्रय की मश्टियों में होता है। 
थोक कीमत सूचकांक में युख्य स्ाद्य पदार्थ, कच्चे माल, 
४ और विर्मित वस्तुएं शामिल की जाती हैं। 
चर्कॉक को :,॥ ,000 अंक महत्व 















अदधीकीशत वस्ट 
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((लट्टा७) प्रदान किए जाते है जो कि विभिन्‍न समूहो मे 
बाट दिए जाते है जिनगे से 800 महत्त्व अक कि से उत्पन्न 
होने बाली वस्तुओ अर्थात्‌ खाद्याननों अन्य खाद्य पदार्थों कषि 
से प्राप्त खाद्य भिल वस्तुआ पेय पदार्थों तम्बाकू और 
तम्बाकू उत्पाद, रूई पटसन और अन्य टेक्सटाइल को दिए 
जाते है। परिणामत थोक कौमत सूचकाक म॑ सामान्यतया 
मौपवी परिबतन होते हे जो कि खशफ कसल का क्टाइ के 
हुई गिर्द घूमते हे। भारत मं धाक कामत सूचकाक्न का उद्देश्य 
रुपये को सामान्य क्रणशक्ति को मापना है। 
परघून कौमतो (९०४७॥ 77८०5) के सूचकाक क्य प्रयोग 
रुपये के मूल्य को अन्तिम उपभोक्ता बस्तुओ (क्शाजे सता 
गए ९०००७) के सदर्भ मे मापना है लो कि देश को 
परचून मण्डियो मे बेची या खरादी जाती हं। परचून कामत 
सूचकाक का उद्देश्य उपभोक्‍ताओ के सदभ म रुपये की 
क्रप्शक्ति को मापना होता हे। इस सूचकाक के निमाण मे 
बाप्तबिक केठिनाई यह हे कि उन्हों वस्तुओं की कौमते और 
बहुत लम्बे समय के लिए उपलब्ध न हा। इस प्रकार भारद 
सरकार तान प्रकार के उपभावता कौमत सूचकाक ((छा 
$णाथ 0:९ [002९] तैयार करता हं अथात्‌ भोद्योगक 
श्रमिको के लिए, नगराय गर कासगार कमचारयो (१ ७छा 
गए ता्ाएव शाफ0५९४४) के लिए और कपि श्रामकों के 
लिए। पहले दो प्रकार के उपधोकक्‍ना सूचकाक देश के महत्त्ववण 
जगरो के लिए और समग्र दश के लिए तैयार किए जाते ह 
आर तीसरा अथात्‌ कपि प्रमिका का सचकाक देश के सभा 
राज्यों आर समए देश के लिए तेयार किया जाता ह॑ ड्समे 
केबल वे वस्तुएणु आर सवाए शमल क्वा तत्म ह उनका 
साख्न्यत् विशेष सनूहों द्वार उपभोग किया चना ह आर इत 
बस्तुओ तथा रोबाओं का करते उन ”ला'का मे इक पा 
जात' है जिनमे श्रमिक रहते ह आर जिन दुकाना से व थउसर 
वध्तुए खरादत है। उपभोवता कामत सूचकाक का उद्देश्य 
नगरीय तथा ग्रामणण क्षेत्रा म रहने चले ध्वामक वर्गो के लिए 
रुपये के मूल्य मरे उस पारवतन क्यो झापना है | कि 
उपभोक्ता कामते मे परिवतन के कारण हाता है। इसा प्रकार 
ओघच्योगिक श्रनिकों एवं नगरीय गर कामेमार कझूचारिया के 
डंपभोक्ता कामत सचकावो का भा वहुत व्यावहारिक “हत्त्व 
है क्योंकि बे श्रम वर्गों के निवाह लागते (ए6क ०१॥६ ०) 
के परिवतन को व्यक्त कते हं। देश में मच्दूरा का स्तर या 
महएाई भत्ते बो निब'ह लागत सूचकाक से जेड दिया जादा 
है और चब्र उपभोक्ता सूचकाक) म एक निशचत माता मे 
अका का बद्धि होता है ते श्रामका का सट्रिफ मचदूए या 
महगाइ भत्ते मे भा एक निश्यत बद्धि कम फलय 


ड्श 


ओच्योगिक श्रमिकों औए गेंए कामगार कमचारियो के 
उपभोक्ता सूचकाक का आधार वर्ष 960 है जबकि कृषि 
श्रमिको के उपभोक्ता सूचकाक का आधार वष 960 6 है। 
देश मे तेजी से बदलते हुए उपभोग ढाचे को ध्यान मे रखते 
हुए भारत सरकार ने औद्योगिक श्रमिका के लिए एक नया 
उपभोक्ता सूचकाक जारा कि ह जिसका आधार बच 982 
है आर इस प्रकार [960 बाले पुराने आधार व को बदल 
दिया गया था क्त्तु नया उपभोक्ता कौसत सूचकार अज्टूबर 
988 से उपलब्ध है ओर उस महाने से पुराने सूचकाक को 
बन्द कर दिया गया। बुलना करने के लिए नये सूचकाक को 
493 से गुणा करके पुरान उपभोक्ता सूचकाक के साथ देखा 
ज्य सबता हैं 


थोक कौमठ सूचकाक और उपभोक्ता कीमत सूचक्राक 
कौ तुलना 

धोक कामत सूचकाक आर उपथधोक्ता कामत सूचकाक 
का ठोक प्रकार से तुलवा करता सभव नहीं क्‍योंकि ये 
अलग अलग वस्तओ आर भिन्न भिन्‍म महत्व (४९ ॥७) 
के आधार पर तयार किये जाते है आर इसके अत्तिरिक्‍्त इनके 
आधार बष भा अलग अलग ह। अत हम थोक आर परचून 
'कामता में सापेक्ष मासिक एव चापिक परियतना की चलना 
कर सऊते हे। 

धोक कामत सूचफ्राक आर उपभाक्ता क'मत सूचकाक 
दौना एक माममा प्रततकूप के अनुसार परिवद्ित होते ह। मोटे 
तार पर थोक क'मता म अप्नल स अक्नूवर के याच बढ़ने का 
प्रब'त्त पाया लाता ह। तार नकाबा से माच को अन्त तक 
कामता फ्े ग्पिति का पबाक्त रहा ह। उपभाडता कामत 
सापकाफ भा इस लाक का उनमसरण करत ह। उदाहस्णाथ 
अग्रल से भक्तृबर तक उपभोक्ता कामतों में ऊपर का आर 
चढ़ने क्य प्रवात्त होगा ह भयम्बर आर लिसम्बर में वे गिरने 
लगता ह। यह प्रवत्त साल दल साल पाया हञात' हे परच्तु 
कल महाने अथवा बर्षो मं कुल भिलत' हा समता ह क्योंकि 
सरकार कुछ विशिष्ट वस्तुआ के सधरण एवं फामता पर 
निययाण कर सकता हं। 

खिसगा उच्चावच्न के अतरज्त था कामत सचसाक 
पर राष्णव एय अन्ताष्टाव घटनाआ दा भण प्रभाव पड़ता ह। 
हाल हः के वर्षो मे थफ़ कामत सूचकाक का प्रभावत करने 
बाले क्ारणवत्चा म उल्लखनाय है भावातत तल एवं 
पेरलियय उत्पाद को काम्त ये बाद्ध, आतवहय काय 
वस्तओ उसे खाद्यान्ता दाता गन्ना आए तिलहन फे उत्पादन 
हे एतण गाणव मसग्का द्वारा व्मणण कब परणेगलयम 





828 
तालिका 7 कीमत सूचकाको में तुलनात्मक परिवर्तन 
प्रतिशत 
उपभोक्ता कीमत सूचकाक 
थोक कीमत औद्योगिक गैर कामगार कृषि 
सूचकांक श्रमिकों के कर्मचारियों. श्रमिकों 
लिए केलिए के लिए 


498] 82500 982-00. 4984 85500986 87-00 





।990-9] 40] ॥॥6 ॥0 76 
(99-92 336 ॥35 ॥58॥ ॥493 
4992-93 404 96 04 ॥23 
4993-94 84 22० 69 35 
4)94 95 09 कप 83 ॥2 
क्‍995-96 कह भरा 99 १48 
429-97 व 89 82 72 
4297 98 48 400 402 405 





स्रोत धारत साकार, आर्थिक समीक्षा (997 98) 


मूल्य, मूल्य नीति और आर्थिक विकास 


उर्वरको, बिजली सीमेट आदि की प्रशासित कीमतों (4 
ग्गाशश६१ 4०६७) मे वृद्धि, भारी बजट घाटे और परिणाम: 
जनता के पास मुद्रा सभरण (॥#णा«» ४०००३) मे व्‌: 
लगातार बढते हुए अप्रत्यक्ष कर और उनका वस्तुओं 4 
कौमतो को बढाने के रूप मे प्रभाव) 

तालिका 7 मे दिए गए आकडे विभिन्‍न वर्षों मे थोः 
और उपभोक्ता कौमत सूचकाको मे परिवर्तन को व्यक्त कर 
हैं। कई वर्षों मे उपभोक्ता कीमत सूचकाको की व्धि ८ 
थोक कीमत सूचकाको की वृद्धि दर से अधिक रही है 
जाहिर है कि 4997 98 में जहा उपभोक्ता कीमत सूचकाः 
में 0 प्रतिशत की दर से बद्धि हुई थीक कौमत सूचका« 
की वृद्धि दर केवल 48 प्रतिशत थी) अत इसका आऑः 
जनता के जीवन स्तर पर दुष्प्रभाव पडा परन्तु व्यापारियों ने 
अधिक मुनाफा कमाया। 


छ9ण0७ 
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कृषि, उत्पादिता प्रवृत्तियाँ और फसल प्रतिरूप 


_भवणणागण लाए 7 क्‍ननननननिनननननननननननतत___ एशर0तताएलएा।ार युरछा05 #त्रए0 0807 एशयखरा) 


4. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान 


कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले दो 
दशकों से अधिक अवधि में औद्योगीकरण के संगठित 
प्रयास के बावजूद कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है। 
देश का सबसे बडा उद्योग होने के कारण, कृषि देश को 70 
अतिशत से अधिक जनता की जीविकां का खत है। राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व का मूल्याकत करने के लिए 
विधिन शौर्षको के अन्तर्गत इसके कार्यभाग का विवेचन 
करा उचित होगा। 

(४) राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा-राष्ट्रीय आय 
समिति तथा केन्द्रीय साख्यिका संगठन (एकप्भ 
800०३ 07४0$890) के आकडो से स्पष्ट हो जाता 
है कि राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सम्बद्ध व्यवसायों [यथा 
पशुपालन, वानिको (0४४०३) इत्यादि] का हिस्सा 
960-6 में 52 प्रतिशत था परन्तु 993-%4 में यह कम 
होकर केवल 32 प्रतिशत हो गयां। यहा दो बातो पर बल 
देना आवश्यक है-प्रधम, राष्ट्रीय आय मे कृषि तथा सम्बद्ध 
उद्योगी का हिस्सा काफी अधिक है और द्वितीय, राय 
आय मे कृषि का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है 
उल्लेखनोय बात यह है कि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमानों 
से न केवल कृषि की प्रधानता का निर्देश होता है, अपितु 
उसमें क्रमक गिरावट का सकेत भी मिलता है। ऐसा होना 
भी चाहिए। 

अन्य देशो ककी तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय में 

कृषि के अनुपात की स्थिति के अध्यपन से पता चला है 
कि भात को राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग 4990-97 में 
32 प्रतिशत था, जबकि इग्लैण्ड मे यह 2 अतिशत, स॒ गाज्य 
अमेरिका में 3 प्रतिशत, कताडा मे 4 प्रतिशत और 
आस्ट्रेलिया मे 5 प्रतिशत था। जितना ही 'कोई देश समुन्नत 
है, कृषि का हिस्सा उतना हो कम है। भारत, जौ उन्नत 
अरध॑व्यवस्था को स्थिति तक नहीं पहुचा है, अभी कृषि 
प्रधान है। है 

(४) भारतीय कृषि और देश में रोजगार का 
डाचा-कृषि को इतनी अधिक प्रधातता है कि भारतीय 








कार्यकारी जनसख्या (शल्तपा३ एगाणेबा०) की बहुत 
बड़ा भाग रोजगार के लिए इस पर आखित है। भारत को 
जनगणना के आकडो के अनुसा५ 6 से 69 प्रतिशत 
कार्यकारी जनसख्या कृषि पर रोजगार के लिए निर्भर है। 
चस्नतु सयुर्त राज्य और सयुक्त उच्च अमेरिका मे केवल 25 
3 प्रतिशत कार्यकारी जनस्ख्या कृषि मे लगी हुई थी, फ्रास 
में यह अनुपात 7 प्रतिशत और आस्ट्रेलिया में 6 प्रतिशव था। 
केवल पिछडे हुए और देशो में कृषि मे 
कार्यकारी जनसख्या का अनुपाद काफी ऊचा होता है। 
उदाहरणार्थ, यह मिश्र मे 42 प्रतिशत, बर्मा में 50 प्रतिशत, 
इन्डोनेशिया मे 52 प्रतिशत और चीन मे 72 प्रतिशत है। 

(7) औद्योगिक विकास के लिए कृषि का 
म्रहत्त्त-भारत मे कृषि के महत्व का कारण यह है कि इससे 
हमारे प्रमुख उद्योगो को कच्चा माल मिलता है। सूती और 
चटसन वस्व्र-उद्योग, चीनी, बतस्पति तथा बागान उद्योग 
(0भ॥90०/), ये सब सौधे कृषि पर निर्भर हैं और भी ऐसे 
अनेक उद्योग हैं जो कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप में निर्भर हैं। 
हाथ करा घुताई, तेल निकालना, चावल कूंटना आदि बहुत 
से लघु और कुटीर उच्चोगो को भी कृषि से कच्चा माल 
मिलता है। विनिर्माण-श्षेत्र में उत्तन आय का 50 प्रतिशत 
इस क्षेत्र से प्राप्त होता है। 

किन्तु इधर कुछ वर्षों से उद्योगो के लिए कृषि का 
महत्त्व कम होता जा रहा है क्योंकि अनेक ऐसे उद्योग 
विकसित हो गए हैं जो कृषि पर निर्भ: नहीं है। पचवर्षाय 
योजना के आधीन लौह और इस्पात उद्योग, रसायत उद्योग, 
मशौनी-औजार और अन्य इजीनियरी उद्योग तथा विमान 
निर्माण आदि आरम्भ किए गए हैं जो कृषि पर निर्भर 
पारम्मरिक उद्योगों (780/007थे 700057८5) के मुकाबले 
अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाने लगे हैं। इसके बावजूद कृषि 
ड्वाग बहुत से उद्योगों अर्थात्‌ चीनी, चाय, सूदी वस्त्र और 
पटसन, घनस्पति तेल, खाद्य-पदार्थों, साबुन और अन्य कृषि 
चर आधारित उद्योगो के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया 
जाता है। 


(४०) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे कृषि का 


(59% ) 


590 कुषे, उत्पादिता प्रवृत्तिया और फसल प्रतिरूप 


महत्त्व-भारतीय कृषि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे भी 
महत्त्वपूर्ण है। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुआ मे 
मुख्य कृषि वस्तुएँ हो है-चाय तम्बाकू तेल निकालने के 
बोज गर्म मसाले आदि। स्थूल रूप में कुल निर्यात में 
कृषि वस्तुआ का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है और कृषि 
से बनी वस्तुओं (यथा निर्मित पटसन और कपडा) का 
अनुपात लगभग 20 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत के निर्यात 
मे कृषि और उससे सम्बन्धित वस्तुओं बा कुल भाग 
लगभग 70 प्रतिशत है। पिछोे कुछ वर्षों म भारत के निर्यात 
की मात्रा और मूल्य दोनो मे ही वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 
विकास के लिए-अत्यन्त-मत्तत्तपूण है क्यांकि इससे मशीना 
और कच्चे माल के आयात की अदायगी में सहायता 
मिलती है। 

(०) आर्थिक आयोजन मे कृषि क्षेत्र वा 
कार्यभाग-राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे कृषि के महत्त्व के और 
भी अनेक कारण €। बृषि भारत की परिवह्न-व्यवस्था का 
मुख्य अवलम्ब है क्‍्यांकि रेलवे और सडक मार्ग का 
अधिवाश व्यापार कृषि वस्‍्तुआ को लाना ले जाना है। 
अन्तर्देशीय व्यापार को यस्तुएँ भी मुस्यत कृषि वस्तुएँ ही 
ह। इसके अतिरिक्त अच्छी फसल के कारण क्सानो की 
क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे उद्योग निमित वस्तुओ की 
माग और कीमते पढ़ जाती हैं। परिणामत उद्योगा की प्रगति 
होने तागती है। इस प्रवार यदि फसल बुरी हुई तो व्यापार मे 
मन्दी आ जाती है। अन्त मे सरकार के विशेषतया ग़ाजकीय 
सरकाग के वित्त साधन बहुत कुछ कृषि की सम्पलता पर 
निर्भर करते ह। 

अत यह बात स्पष्ट हो जाती है वि कृषि भारतीय 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि कौ सम्पलता पर 
आएजीय' जवव्दघएका की सपादि रिर्जत करती है। इसके) 
साथ यह भी सत्य है कि कृषि म प्रति व्यक्ति उत्पादिता 
उद्योग की तुतना में फम है। परिणामा अल्पविक्सित 
अर्थव्यवस्थाओ के अनक यिद्धाता का मत है कि भारतीय 
अर्थव्यवस्था म कृषि की प्रधानता ही भारत की प्रति व्यक्ति 
आय के यहत कम होने जा कारण है। उनके मतानुसार जय 
तक भारतीय अर्थव्यवस्था म कृषि की प्रधानता बनी रटेगी 
तब तक प्रति व्यक्ति आय वाउनीय स्तर तक नहीं गठ 
पाएगा। 


सामान्य आर्थिक विकास के लिए कृषि विकास 
अनिवार्य 

भारत म कृषि के महत्त्व का एक कारण यठ भी है कि 
राष्ट्रीय अर्धव्यवस्था की प्रगति के जिए कृषि का उिकास 
एक अनिवार्य शर्त है। रनर नर्स (२०६॥० ०:६८) का 


कहना है कि कृषि पर आधारित अतिरिक्त जनसख्या को 
यहाँ से हटाकर नए आरम्भ किए गए उद्योगो मे लगाया 
जाना चाहिए। नर्क्स का मत यह है कि इससे एक ओर 
कृषि उत्पादिता (#काप्णाणया ए7000०0९४॥५) में चृद्धि 
होगो आर दूसरों ओर अतिरिक्त श्रम-शक्ति का उपयोग 
करके नई औद्योगिक इकाइयो (000॥07/| ७0७) की 
स्थापना की जा सकेगी। 

आजकल नववर्स सिद्धान्त पर आलोचना के रूप में यह 
कहा गया है कि औद्योगीकरण का अर्थ कृषि क्षेत्र से 
श्रमिका को हृटाकर उद्योगों में लगा देना नहीं है। 
औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रकार की अभिप्रेरणाएँ और 
मूल्य (१/०७४०७०३५ था0 ४०७९५) आवश्यक हैं. जिनका 
भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हो 
सकता। उक्त प्रेरणाओ और मूत्यो के विकास के लिए पहले 
कृषि मे ही परिवर्तत किया जाना अनिवार्य है। दूसरे विपण्य 
अतिरेक (१/०/८४०७।० 5०७।४$) में काफी यृद्धि करनी 
पडेगी ताकि बढ़ती हुई शहरी आबादी की आवश्यकताओं 
को पूरा किया जा सके तथा उद्योगों को कच्या माल उपलब्ध 
कराया जा सके। तीसरे मए उद्योग चाहे कितनी ही तीज 
गति से क्यो न विकसित हो भारत की लगातार बढ़ रही 
आबादी और श्रम शक्ति को रोजगार दिलाने मे पर्याप्त नहीं 
हांगे। अत अतिरिक्त ग़ेजगार नए उद्योगों मे नहीं अपितु 
स्वय कृषि मे ही अथवा ग्रामीण उद्योगों में खोजना होगा। 
परिणामत कृषि की उन्‍नति आवश्यक होगी। 

दूसरे शब्दों मे सामान्य आर्थिक प्रगति के लिए या तो 
कृषि का विकास पहले करना होगा या फिर साध साथ। 
भारतीय आयोजको को दूसरी और तीसरी योजना में यह 
कटु अनुभव प्राप्त हुआ कि कृषि क्षेत्र से वस्तुओं की 
अपेक्षित मात्रा मे प्राप्ति न हो सकने के कारण कैसे सम्पूर्ण 
आयोजन प्रक्रिया (]#॥008 ॥0०८५$७) ही अस्त व्यस्त 
होपे लणफ़ी है 

यह उल्लेयनीय है कि भारत मे विकास की आरम्भिक 
अवस्था म॑ वृषि विकास पर अधिक बल दिया जाना 
चारिए। इसके कई उदाहरण हैं। सर्थप्रथम कृषि क्षेत्र में 
यूजी उत्पाद अनुपात अधिक उचा नहीं है परिणामत 
थोडी सी पूजी से लगातार भारी कृषि उत्पादन किया जा 
सकता है। अत कम से कम आरम्भिक अवस्था में आब 
मे तीव्र यृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि मे अपेक्षाकृत अधिक 
विनियोग करना होगा! दूसरे देश मे बचत और विनियोजन 
की गति अधिक हा सकती है जयकि कृषि मे बचत और 
विनियोग की गति अधिक हो | तीसरे कृषि विकास के लिए 
विदेशी मुद्रा इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि औद्योगिक 
ग्रिकास के लिए। अत भारत का जिसे विदेशी मुद्रा के 
सकट का सामना करना पड़ रहा है कृषि विकास पर बल 
देना याहिए। 
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इस विवरण से दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। (क) कृषि 
आखीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हे और (ख) 
देश के सामराव्य आर्धिक विकास के लिए कृषि का विकास 
अनिवार्य है। 


2. 4950-54 के पश्चात्‌ कृषि-विकास 

चाहे स्वदन्वता-पूर्व काल के लिए कृषि सम्बन्धी 
आँकड़े बहुत हो अविश्वसनोय और दोषपूर्ण हैं, फिर भी 
छत्ते यह सकेत मिलता है कि २०वाँ शवाब्दी के पूर्वार्द्ध मे 
कृषि-उत्पादन में, जनसख्या की तुलना में नायमात्र वृद्धि 
हुईं। उदाहरणार्थ, श्री जे पी भट्टाचार्य के अनुसार 490॥ 
और १946 के बीच जनसख्या मे 38 प्रतिशत को वृद्धि हुई 
किसु कृषि आधी भूमि के क्षेत्रफल मे केवल 48 प्रतिशत 
को वृद्धि हुईं। सभी फसलों की औसत उत्पादिता 
(2९ध०६४ 97000०४९0) में 3 प्रतिशठ को पृद्धि हुई 
और खाद्य-फसलो मे केवल प्रतिशत की वृद्धि हुई। अव 
जनसज्या की वृद्धि खाघ्च-उत्पादन को वृद्धि से काफ़ो हृद 
तक अधिक रही। उस समय यह विश्वास किया जाता था 
कि भूपि की उर्वरता मे गिराबट हो रही है और कृषि 
व्यवहारें (॥झ्ञात्मताए।ं छ़४८००८5) को कुशलता गिर 
रहो है। इस विश्वास का प्रतिबिम्ब भारतोय कृषि अनुसधान 
परिषद और अधिक अल उगाओ जाँच समिति के दिष्कर्षो 
में मिलता है। 


१५ 


स्वतत्रता के पश्चात्‌ कृषि-विकाप्त 

१950-5 के परचात्‌ आर्थिक आयोजन आरम्भ करने 
के पश्चात्‌ और कृषि विकास पर विशेष बल देने (खासकर 
१962 के बाद) के कारण अवरुद्ध कृषि की प्रवृत्ति पलट दी 
सई। 

(3) कृषि आधोन क्षेत्रफल मे लगातार वृद्धि हुई, 

(8) प्रति हैक्टेयर उत्पादन (अर्थात्‌ कृषि उत्पादिता) मे 
भी लगातार वृद्धि हुई, और 

(:) क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ-साथ प्रति हैक्टेयर 

उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, सभी फसलो के कुल 
उत्पादन मे बृद्धि को प्रवृत्ति पाई गई। 

इस सम्बन्ध में दो बातो का ध्यान रखता होगा। पहलो, 
भारत में कृषि उत्पादन पर प्रकृति द्वारा निर्धारित वर्षा एव 
मौसम का भारी प्रभाव पड़ता है। कृपि-आधीन क्षेत्र, औसत 
प्रति हैक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादन मे साल-दर-साल 
उच्चावचन होता रहता है। मौसम-सप्बन्धी प्रभाव को अलग 
कएना बहुत कठित है जिससे कृषि-विकास पर केवल 
कृषि-आदारों (#हर000०((४ए४ ॥ए0५७) और तकनालॉजी 
के प्रभाव को आका जा सके। यह बात विशेषकर सरकारी 
दावो के सदर्भ मे महत्त्व रखती है जिनके अनुस्तार जोच 
रसायन तकनालाजो (8॥0 शाध॥9८4 ॥6८००६५) को 
कामयाबी को साधारणतया हरित क्रान्ति की सज्ञा दे दो 
जाती है। 


तालिका  स्वतखता के पश्चात्‌ मुख्य फसलो मे क्षेत्रफल मे वृद्धि 











लाख ईक्टेया वार्षिक वृद्धि-दर (%) 
4949-50 3994 &5 4993-94 7949-50 १954-65 
से 4964 68 से 993-94 
१ प्भी झष्ान 990 43,280 3,220 व 07 
जिप्तमें 
चावल उण०० ्च्प 429 73 05 
गेह्‌ 300 330 २50 वा 22 
मोटे अक्ज 390 449 330 09 | 
दालें य्ण् 249 ० 32 >03 
2 सभी खाद्य पिन फसलें 230 330 4600 25 07 
जिसमें 
विलहन उठ हे खाए 26 63 
जनता 45 26 बे 25 ज04 
रद द्ज झ्व 73 5 35 
जलू ह ढ़ फ बव ३9 
3. रूपी फसलें 4,220 १.80 4,670 +6 एण्ड 
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दूसो, जिस अवधि पर हम सिचार सर रहे हैं उसे बड़ी 
सुतिधा से दो अवधियों गे विभाजित किया जा सकता है 
जअर्धात्‌ हरित-फ्रानि से पूर्ष गाता (960-65) और एणि- 
फ्रानि के बाद फा कात (4965-995)॥ 

4. 949-50 के पश्चात्‌ क्षेत्रफल की 
चृद्धि-वारिका । में 4949-50 के पश्चात्‌ सभी फरालो के 
आधी/ क्षेत्रफल पे यूद्धि दी गई है। 4950-65 फी हरित- 
क्रान्ति से पूर्ष शी अपधि के दौग़ागा अतिरिक भूमि काश में 
लाई गई और रिभ्ाई सुपिधाओ के पिरतार द्वारा बजर 
भूमियों में भी सती जी जो लगी। 950-65 के दौरा 
राभी फसतो के आधी क्षेत्रफत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई 
और क्षेत्रफल की यार्पिक सृद्धि-दर सभी फसलो में । 6%, 
साद्यानों में 44 प्रतिशत और खाद्य-भिन फसतो (पता 
(000 (70%) भे 2 5 प्रतिशत रही। 

तालिया । रो जाहिर है कि 964 65 से पूर्ण राभी 
फंरालों में, बिमा किसी अपयाई के, कृषि-आधीज क्षेत्रफल 
की पृद्धि हुई। इस अभिप्राय यह कि खेती को सीसान्त 
एवं बजर भूषियों भें भी बढ़ाया गया और सुछ परिरिथतियों 
में वो इसे व्यर्थ-भूमियों (३४७४८ ॥॥॥05) और खत आधीय 
भूमियों में भी बढ़ाया गया। आलू की खेती मे इस अवधि में 
राबसे अभिफ श्षेत्र पृद्धि (#ठा हाएप्ओ हुई अर्थात्‌ 44 
प्रतिशत प्रात घर्ष गी और इसे बाद भप्यर था गये का-3 3 
प्रतिशत की पार्षिक दुद्धि साधानों में, गेहूँ करे आधी 
क्षेत्रफल में 37 प्रतिशत को सार्षिक सृद्धि रियार्ड नी गई। 

967-68 से, पश्चात्‌ फृषि क्षेत्र में विस्तार की गुजाइश 
धीरे धीरे घटती गई। हणति ब्राति के याद के फाल 
(१968 94) में, क्षेपफल मे शार्षिक सृद्धि दर साफी कम 
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धी-सभी फरालो में 0 3%, फाघ्ानों में 0% और खाप- 
पिन फरालों में 07%। 

968-94 की असधि के दौरान, केषल चावल की 
'फराश के आधी क्षेत्रफल में ॥॥ प्रतिशत की पृद्धि हु 
जबकि गेहूँ केः आधीन क्षेत्रपाल में 77 प्रतिशत पृद्धि हुई। 
परिणामत चायल फे आधी क्षेत्रफल की थार्पिक वृद्धि एर 
फेसह 05 प्रतिशत थी जबकि गेहूँ के आधीन क्षेत्रफल में 
सह 22 प्रतिशत थी। गेहूँ के आधीन प्लेत्रफल में पृद्धि 
सपष्णत जीय-रसायन तफतालाजी के कृषि में लागू करते 
जा भरिणाम थी परन्तु यह पूद्धि मोटे अनाजों और दासों कौ 
फीमत पर थी। हा दो अपधियों में फसलों के हाँपे में 
परिषती होता रहा है। कुल फ्ृषि-आधीन क्षेत्रफल में गेहूँ 
का भाग 85 प्रतिशत से खदुकर 37 प्रतिशत हो गया। 
शिंधाई-आधी॥ क्षेत्रपद में गेहूँ का भाग ॥5 प्रतिशत से 
बड़पार 38 प्रतिशत हो गया। 

खाद्य-भिन फरालों में आलू के आधीत क्षेत्रफश् में 
आशपर्यजनय पृद्धि हुई (इस अपधि में ॥75 प्रतिशत की 
वृद्धि और यार्पिक यृद्धि-एर 39 प्रतिशत) और बागात" 
फसलों (7क्राह॥ण 20/) में यह यूद्धि 67 प्रतिशत पी। 

2. प्रति हैफ्टेयर उत्पादिता में यूद्धि-भोटे तौर पर 
रमतस्पतापूर्व शाल का भुख्य लक्षण सामान्य रूप में कृषि- 
उत्पादिता में गिराथट और विशेषकर खाान्त-उत्पादिता में 
कमी था और गह प्रयृति स्वतस्पता-प्राष्ति के साद के पहले 
तीत यर्षों में एक सीमा तक थी रही जिसे 950-5। में 
आयोजन द्वाशा पराटा गया। सिंचाई में विस्तार और पृषि की 
सपा प्रणाली के उपयोग और शाध ही आधुनिक कृषि 
ज्यंगहारों जिपपें संरर बीज (90ात 5८०0४) भी शामिल 


तालिका 2 स्थतन्यता प्रापि के पश्चात्‌ मुछय फसलों की उत्पादिता में वृद्धि 














प्रति है करे घर उत्पाइत शार्षिक गृद्धि-दर (४) 
१949 80. 4964 65 993 94 4949-80 4964-65 
गो 964-65 से 093-%4 

]. सभी खाद्यान $5 76 4% त4 2 

चावल (जिउन्हल) है । 08 वह १ 7 

ऐैटू (विडलर)) 66 9व 237 3 36 

पो* अताज ( विजन्‍टल) 43 ह्व 700 8 23 

दालें (विपन्टल) 40 दर 568 02 05 

2. राधी खाद्य भिन फरालें 09 १6 
जियों 

विलहय (विजन्टल ) हज 56 86 0व १6 

लता (किस) उब बा हद १0 १2 

रूई (किलोगराप) 95 ॥22 ख8 20 रब 

आपू (विउरल) ह6 4 360 ]6 30 
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है थे, द्वाग सभी फसलों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन मे धीरे-धीरे 
और लगातार वृद्धि प्राप्त को गई। वालिका 2 में प्रति 
' हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी आँकड़े दिए गए हैं। 
 . चूकि विधिल फसलो की उत्पादिता के आकडो को 
| “खाष्र-भिल फ्लो" में एक हो रूप में एकत्र कला 
' च्यवहार्य नहीं, इसलिए कुछ चुनो हुईं फसलो के लिए प्रति 
हैक्टेयर उत्पादिता के ऑकडे दिए गए हैं। जैसा कि उल्लेख 
$ किया जा चुका है, मौनसून और मौसम को परिस्थितियो का 
। ज्रति हैक्टेयर औस्तव उत्पादिता पर प्रभाव पड़ता है और 
। चरिणामत प्रति हैक्टेयर उत्पादिता मे उच्चावचन न केवल 
उल़नव कृषि-तकनीकों के प्रभाव को व्यक्त करते हैं पसन्‍तु 
। आफ्त्फि कणों जे त्रणप को की जाहिए जएके हैं. 
हरित क्राति से पूर्व को अवधि के दौरान चावल की 
उत्पादिता मे काफी प्रभावी वृद्धि-दो रिकार्ड को 
गई-949-50 मे 7 विवन्टल प्रति हैक्टेयर से १964-65 मे 
लगभग ॥॥ विवन्टल तक। वार्षिक वृद्धि-दर 2 प्रतिशत 
थी। चावल की तुलना मे गेहूँ को उत्पादिता मे वृद्धि-दर इस 
अबंधि के दौरान मर्यादिति थी। उदाहरणार्थ गेहूँ के बारे में 
प्रति हैक्टेयर उत्पादिता 4949-50 में 66 क्विन्टल से 
बढ़कर 964-65 मे 9१ विवन्टल हो गई। खाद्य-भिल 
फसलों में, रूई एवं गन्ने को उत्पादिता मे मर्यादित वृद्धि 
फिकार्ड को गई? 
दूसरी अवधि के दौग़न, गेहूँ मे सबसे अधिक 
आश्चर्यजनक चृद्धि-दर (36 प्रतिशव) और आलू मे ३० 
प्रतिशत प्रतिवर्ष को वृद्धि दर प्राप्त को गई। गेहूँ का प्रति 
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हैक्टेयर उत्पादन अब 237 क्विन्टल है जबकि चावल का 
इसको तुलता में केवल 88 क्वि्टल है। परतु चावल में 
भी इस अवधि के दौरान 27 प्रतिशत वार्षिक दृद्धि दर प्राप्त 
को गई। अन्य सभी फसलो में प्रति हैक्टेयर उत्पादिता में 
वृद्धि या हो मयांदित थी, या बहुत ही कम थी। उदाहरणार्थ, 
मोटे अनाजो की उत्पादिता में 2 प्रतिशत की औसत 
वार्षिक वृद्धि हुई। दूसरों ओर दालों को वृद्धि दर 05 
प्रतिशत और तिलहनो की औसत वाषिक वृद्धि दर केवल 
१7 प्रतिशत रिकार्ड की गई। इससे साफ जाहिर है कि नयी 
जीव-रप्तायन तकनालाजो गेहूँ के उत्पादन के लिए पिशेष 
रूप मे उचित थी किन्तु यह अन्य फसलो के लिए प्रभावी न 
ब्त्र ब्र्ट 

'हालिका 3 बड़े रुचिकर ढग से कुछ हथ्य प्रस्तुत करतो 
है। इसमे (क) भारत की मुख्य खाद्य एवं खाद्य-भिन्‍न 
'फसलो (]४०0 (००८ ८००5) कौ वास्तविक उत्पादिता दो 
गई है, और तुलना के उद्देश्य से (ख) प्रत्येक विशिष्ट फसल 
के लिए विश्व के सबसे बडे उत्पादक देश की वास्तविक 
उत्पादिता दो गई है और (ग) विश्व पे प्रति हैक्टेयर 
अधिकतम उत्पादिता दी गई है। 

चावल और गेहूँ दोनो के सदर्भ मे विश्व मे सबसे 
अधिक उत्पादिता 75 क्वन्टल प्रति हैक्टेयर क्रमश उत्तर 
कोरिया और आयरलैण्ड मे रिकार्ड को गई। चीच जा विश्व 
का सबसे बड़ा चावल और गेहूँ का उत्पादक है को औम़त 
उत्पादिता क्रमश 55 क्विन्टल है। इसके विरुद्ध भा की 
चावल और गेहूँ को वार्षिक औसत उत्पादिता तुलना को 


तालिका 3 993-94 मे प्रति हैक्टेयर चास्तविक उत्पादिता-क्विन्टली मे 








भारत के अधिक भारत में वास्तविक 'िश्व के सबसे देश विश्व की अधिकतम देश 
उपजाऊ किस्म उत्पादिता बड़े उत्पादक की उत्पादिता 
के बीजो की क्षरंता उत्पादिता 
'खाध फसलें 
चावल 40 से 58 488 ह्ञा चोव 750 उत्तर कोरिया 
हेहूँ 60 से 68 37 उप चोन 748 आपलैण्ड 
22 30 ह 42 89 33 यूएस ए. 554 स्पेत 
प्रव् ७0 से 80 458 छ्घ्द 'एसए. 850 ग्रीस 
'खाश पिल फसलें गे 
आलू 238 से ३०9 ७० व७ सोवियत संघ 432 बैल्जियम 
जाए लगजामरर्ग 
री 20 द 30 93 ञ्रर भारत 645 इज्ञईल 
रिया! १5 मै 20 3.6 ग्श्ग चोत उड7 नौदरलैण्ड 
सोयाबीद ॥5 से 2$ ॥02 225 यू एस ए. 3१9 इटली 
पटसत मे से 39 १99 780 भरत ऊ6.। घूटाव 





चोत एाए 24७८ डवाणाय5 कायल 20 # /गददक £८०४००७ ४०७! ॥ (992) और आर्थिक सवीक्षा (994 १5) 
नम 
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दृष्टि स उदुत कम है-यायत में 47 5 ज्विल आर गहूँ मे 
कपल 227 स्विन्टल। यायत भारत का सुख्य फ्सत है 
और इसका आपिक उत्सादिता ठत्तर कास्या को तुना मे 
एक चाथाई (23%) आर यातव का तुतना मे एक तिहाई 
(3%) है। गई और आवू-य दाता फ्सत॑ जितम पिझते 
30 वर्षा म अधिकतम यूद्धि रिवाड का गइ-म भा भारत में 
आसत उत्पादिता इत फसभा का अधिरतम उत्पादिता का 
तुतना मे यडुत कमर है। आलू का भारत मे प्रति हैक्टयर 
औआमत उत्पादिता १62 क््िजल है जयकि इसका ततना मे 
ज्जियम-तग्जमत्रग मे 443 ज़्बिनलल याधिक उत्पादिता 
ग्सड की गई। 

याद हम भारत का प्रत्यक फ्सत कॉ औसत उत्पातिता 
का तुतना विश्य की अधियतम उत्पादिता के साथ करें तो 
यह ज्ञाव हाता ह कि भारत मे उत्पातिता यिश्य के 
अधिकतम के 4 स 20 प्रतिशत का अभिसामा मे है। इसम 
जाहिर है क्रि वापिक उत्पादिता बढान का जदुत अधिक 
गुजाइश € और यह भारत के लिए एक चुनाता भा है। 

तातिया 2 और 3 स यह स्पष्ट हाता हैं कि 
स्वतन्तता उपरान्त झाव मे भारत मे यिभिल फसला की 
आसत उत्पादिता में महन्वपूर्ण यृद्धि टई है परन्तु जन्य दशा 
ने इस भा अधिक पृद्धि का प्रमाण दिया हैं। ठदाहरणार्थ 
चान में 996$ आर 988 क दारान यायत का प्रति हैकटेयर 
उपज मे 94 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की गई जगत भारत में 


कृषि, उत्पादिता प्रवृत्तिया और फ्सल प्रतिरुप 


यह वृद्धि कवव 50 प्रतिशत थी और इसी प्रकार गेहूँ की 
उत्पात्ता म इस अवधि म॑ चीन में 233 प्रतिशत को वृद्धि 
हुई लय्रकि भारत मे यह 50 प्रतिशत थी। इसी तरह रुई 
का उत्पादिता म चान की 250 प्रतिशन का वृद्धि के विर्द्ध 
भारत म उत्पादिता म केवल 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
अत यह जात साफ हा जाती है कि हरित क्रान्ति और 
आयुनिक तफ़तावातों अपनान के परिणामस्वरूप केवल 
भारत म॑ हां उत्पादिता म॑ वृद्धि नहीं हुई बल्कि यह वृद्धि 
भारत मे अन्य विझासशाल दशा जैसे चांन की तुलना में 
बहुत कम थी। 

सालिझा 3 म॑ भारत व अधिक उपज्ाऊ कसम के 
बांजा फां विभिन्न फसला मे उत्पादिता क्षमता 
(ए०्व0्रप्प्र्ाफ्र एिताटा॥व) दा गई हैं। जाहिर है कि 
वास्तविक उत्पादिता और उिभिन्‍न फसला में सभावित 
उत्पादिता श्रमता म॑ अन्तर बचुत अधिक है। यदि भारत चान 
द्वारा प्राप्त ऑसत उत्पादिता तक ही पहुच जाए तो भारत 
प्रटिवर्ष 2500 स 3 500 लाख टन खाद्यान्न उत्पल कर 
समता है जथ्रकि 994 95 मे इसका उत्पादन 850 लाख 
टन था। यह भारत के लिए एक अवसर भी है और 
चुनाता भी। 

4949 50 के पश्चात्‌ उत्पादन की वृद्धि 
दरें-क्रिसा भी कृषि वस्तु का उत्पादन क्षेत्रफल एवं प्रति 
हैक्टेयाः उत्पादन के सयुक्त प्रभाव को व्यक्त करता है। 


तालिझा 4 स्वतन्त्रता क पश्चात्‌ मुख्य फसलो क उत्पादन की वृद्धि 











ज्त्पाटन (लाख टन) उत्पादन की वार्षिक 
बुद्धि दर (४) 
4949 50 4964 65 994 95 949 50 से 4967 68 से 
१964 65 4990 9 
4. सभी खाद्याल 550 890 4 850 32 25 
जिसमे 
जाबल 240 390 800 35 24 
गेहूँ 60 320 580 40 हब 
मोटे अताज ॥70 250 3३20 2्ड 04 
दाते 80 320 350 तब 04 
2. सभी सपाद्य भिन फ्सत 
जिसवें 2 26 
तिवहन 50 90 200 ३3 29 
गा ब्50 4 220 2450 4उ 23 
आजू 20 40 480 43 डरा 
रू (770 जिग्रा के 
लाख गई) 30 60 320 46 23 
3. सभी फ्सले श्र 26 





कृषि, उत्पादिता प्रवृत्तियां और फप्तल प्रतिरूप 


(देखिए दालिका 42 और यह बात भारत के म्रदर्भ मे भी 
लागू होती है। 

पहली अवधि (950-65) के दौरान, खाद्याल के 
उत्पादन में 32 प्रतिशत कौ वार्षिक दृद्धि दर प्राप्त हुई। 
मुझ अवाजों अर्थात्‌ चावल और गेहूँ मे उच्च वृद्धि दरें 
गार्ड को गईं अर्थात्‌ क्रमश 35 प्रतिशत और 4 प्रतिशत 
किन्तु मोटे अनाजो और दालों में सापेक्षत कम वृद्धि-रें 
रिकार्ड की गईं। खाद्य-भिल फसलो के उत्पादन में 35 
प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि-दर प्रभावी ही माद्री जा 
सकती है। 

4962 के पश्चात्‌ सरकार ने जीव-रसायन तकवालाजी 

कुषि में इस उम्मीद से चालू को और इसके परिणएमस्वरूप 
कृषि उत्पादन एवं कृषि उत्पादिता में उनति हुई। नयी 
हकनालाजो ने वाघ्तव में कृष्ि-उत्पादन को बढाने में कोई 
बहुत आरचर्यजनक भूमिका नहीं निभाई, इसके सिवाए कि 
गेह के उत्पादन में 53 प्रतिशत और आलू के उत्पादन मे 
67 प्रतिशत कौ वार्षिक वृद्धि हुई और अन्य सभी फसलो 
के उत्पादन पे वृद्धि दर निम्न ही रही। मोटे अनाजो और 
दालो में तो यह वृद्धि नाममात्र ही थी। इस अध्ययत से कुछ 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं- 

१ जबकि हरिति-क्रान्ति से पूर्व के काल के दौग़न, 
क्षेत्र विस्तार ने कृषि उत्पादन को उन्नति में काफी योगदान 
दिया, वहाँ 4965 के बाद के काल में कृषि-उत्पादिता 
(#7०एएणव! 9000८७५७/) से वृद्धि कृषि उत्पादन मे 
वृद्धि का मुख्य कारण थी। 

2 गेहूँ को छोड़, आधुनिक कृषि-तकवालाजी के 
अपनाने के मादजूद उत्पादन की यूद्धि-दर कायम ने रखी 
जा सकौ। 

3 गेहूँ को छोड, दूसरी अवधि (965-9व) मे पृद्धि- 
दो पहली अवधि (950-65) की तुलना मे काफी नीची 
थीं। दूसती अवधि में सामान्य वृद्धि-दर मे आश्वर्यजनक 
गिरावट होने के बावजूद, खाद्यालो में वृद्धिददर को 25 
प्रतिशव प्रति चर्ष पर कायम रखे जाने का मुख्य कारण गेहूँ 
की 5 4 प्रतिशत उच्च वृद्धि-दर था। 

4 मुण्य खद्यानों के उत्पादत में राज्यो के भाग मे 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, देश के पूर्वी क्षेत्र 
(जिसमें पश्चिमी यगाल, उड़ीसा, बिहार, असम और उत्तर- 
पूर्वीय राज्य शामिल हैं) का चावल में भाग इन दो अवधियों 
में 38 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत हो गया। इसके 
विरुद्ध, उत्तरो-क्षेत्र (जिसमे पेंजाब, हरियाणा और उत्तर 
प्रदेश शामिल हैं) का भाग १0 प्रतिशत से बढ़कर 23 
प्रतिशत ऐो शया। पेहूँ के बारे यें, स्थिति-मिश्चयन मे मुख्य 
परिझ्मा पश्यिद शेप से इधर-सेत की जोर हुआ। 
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5 आधुनिक तकनालाजी को विश्वस्त वर्षा वाले क्षेत्रो 
या अच्छो सिचाई सुविधाओ वाले क्षेत्रों में लागू करने के 
परिणामस्वरूप तिलहनों, मोटे अनाजो और दालो का 
उत्पादन घटिया भूमियो को ओर धकेल दिया गया। अत 
इन फसलो मे उत्पादिता या कुल उत्पादन मे अधिक वृद्धि 
प्राप्त त की जा सको। 

6 चाहे कृषि उत्पादन मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है किन्तु 
यह निरन्तर नहीं हुई बल्कि फसलो के उत्पादन मे साल- 
'दा-साल लगातार उच्चावचन होते जा रहे हैं। 


3. निम्न उत्पादिता के कारण 
(३5९ णे 7.0४ 9700790%श9) 
हम यह विवेचन कर चुके हैं कि भारत में विश्व के 
अन्य देशो के मुकाबले प्रति हैक्टर तथा प्रति श्रमिक कृषि 
उत्पादिता सबसे कम है। यधपि पिछले कुछ वर्षों मे, 
विशेषताया योजनाओ के दौरान, स्थिति में काफी उन्नति हुई 
है फिए भी अभी काफ़ी प्रगति करने को गुजाइश है। कृषि 
के पिछडेपन के कारणो का विश्लेषण उपयोगी होगा क्योकि 
इससे सरकार द्वात कृषि के सुधार के लिए अपनाएं गए 
उपायो औए नीतियों को समझाने मे सहायता मिलेगी। ये 
कारण ठोन वर्गों मे बाटे जा सकते हैं-(क) सामान्य कारण, 
(ख) सस्थानात्मक कारण, और (ग) तकनीकी कारण। 


(क) सामान्य कारण (.धाशाश (8९075) 

3 कृषि मे लोगो की बहुत बड़ी सख्या का कार्यरत 
होना-भारतीय कृषि को असली समस्या इसमे बहुत 
अधिक लोगो का व्यस्त होगा है। 90 से कृषि पर निर्भर 
रहने वालो का अनुपाठ ज्यो का त्यो है अर्थात्‌ लगभग 70 
अ्रतिशत है। यद्यपि कृषि मे लगी आबादी की प्रतिशत सख्या 
मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु कुल संख्या कौ दृष्टि 
से इस शवाब्दी के आरम्प मे ,630 लाख के मुकाबले 
१994 मे यह 5,900 लाख हो गई। जनसछ्या मे हुई 

स्वाभाविक वृद्धि को उद्योगों मे खपाया नहीं जा सका। यही 
हों, पारम्परिक दस्तकारियो (99007 92700 थी5) 
में लगे हुए व्यक्तियो ने भी उन्हे छोड़कर कृषि को ही अपनी 
आजीविका का साधन बना लिया। इस प्रकार कृषि पर निर्भर 
अत्यधिक जनसख्या के परिणामस्वरूप खेत विकसित होकर 

छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गए, प्रतिव्यक्ति भूमि की मात्रा कम 
हो गई औए कृषि मे अदृश्य बेरोजगारी प्रकट हुई। भूमि पर 
जनसख्या के ठिस्ता दबाव के कराण प्रति किसान कृषि 
भूमि की मात्र (एणाएव86 अच् फ़् वप्ररण) 90 
से 399॥ तक कुल क्षेत्रफल मे वृद्धि के बावजूद 043 
हैक्टर से कम होकर 0 20 हैक हो गई। स्पष्ट है कि जब 
हक भूमि पर जतसख्या का यह दवाव कायम रहेगा, कृषि 
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के विकास मे अधिकतर सफलता प्राप्त होते को सभावना 
कम ही रहेगी। 

2 निरुत्साहक ग्रामीण वातावरण-सामान्यत 
भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञाना अन्धविश्वासो एवं 
रूदिवादो है। इसके अतिरिक्त वह जाति प्रथा और सयुक्त 
'परिवार प्रथा ([00॥ (शगण॥३ 5) ५८॥) जैसी पुरानी प्रधाओ 
से जकडा हुआ है। अन्धविश्वास और भाग्यवाद के कारण 
'वह खेती के पुराने तरीकों से हो पूर्णतया सन्तुष्ट है। 
आर्थिक प्रगति का विचार उसे प्रेरित नहों करता। जब तक 
पिछेडेपन को स्थायो रखने वाला वर्तमान वातावरण 
परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक कृषि को प्रगति की कोई 
सम्भावना नहों । इस सम्बन्ध में स्थिति मे धीरे-धीरे परिवर्तन 
हो रहा है। 

3 अपर्याप्त फार्म-भिन सेबाएँ ([त्ाशत८दृष्या८ 
प्रत्ानशिणा $९७०४४९८५)- भारतीय कृषि को फार्म-भिल 
सेवाओं यर्थात्‌ वित्त और विपणन (पाएआ०८ शाते 
॥%-८एश६) की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता के कारण 
परेशानी उठानी पड़ी है। या तो ये सुविधाएँ सर्वथा विद्यमान 
ही नहीं या बहुत महगी हैं। उदाहरणतया, कुछ समय पहले 
तक कृषको को रुपया उधार लेने के लिए गाव के साहूकारों 
घर निर्भर रहना पड़ता था जो अत्यधिक ब्याज पर उधार देते 
थे। एक बार रुपया उधार लेने पर किसाने को अपनी जमोत 
तक बेचनी पड़ जाती थो और बह भूमिहीन मजदूर 

(.909८5५ )9900907) बनकर रह जाता था। वित्त के अन्य 
साधन अर्थात्‌ सरकारों समितियाँ और सरकार भो वित्त 
उपलब्ध कराते थे परन्तु वे महत्त्वहोन थे। इसी प्रकार कुछ 
समय एहले तक कृषको को माल-संग्रह करने और विपणन 
की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं। बेचने के लिए माल मण्डो मे 
लाए जाने पर थोक व्यापारियों और दलालो द्वारा ठगा जाना 
निश्चित था। इस प्रकार भारत मे कृषि के पिछडेपन का 
महत्त्वपूर्ण कारण फार्म-भिन्‍्तर सेवाओ को अपर्याप्तता है। 


(ख) सस्थानात्मक कारण (5स्‍9छणा4 बिल॑ण$) 
(4) जोत का आकार (5:26 थ॑ #००्६०)- भारत 
में जोत का औसत आकार बहुत छोटा है अर्थात्‌ पाच 
एकड से भी कर! ये जोते न केवल छोटी हैं, बल्कि छोटे- 
छोटे टुकडो में बी हुई हैं। देश के कुछ भागों मे खेत इतने 
छोटे होते है कि उनमे साधारण हल भी नहों चलाया जा 
सकता ८ खेठो के छोटा होने के कारण वैज्ञानिक विधि से 
खेतीबाडी सभव नहीं है। परिणामत समय, श्रम और 
पशुशक्ति का भारी अपव्यय होता है, सिचाई सुविधाओं के 
उचित उपयोग में कठिनाई होती है। किसानो मे झगडे और 
मुकदमेबाजी को दुष्प्रवृत्तियाँ पैदा होतो हैं तथा बाड लगाने 
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'की कठिनाई के कारण फसल को क्षति पहुचती है। खेतो के 
छोटे-छोटे तथा खण्ड-खण्ड होने के कारण जनसख्या का 
दबाव और उत्तराधिकार की वर्तमान प्रणालो है जिसके 
अन्तर्गत पूर्वजों को सम्पत्ति मे सभी बेटो का (अब बेटियों 
का भो) बराबर हिस्सा रहता है। खेतो का छोटा आकार 
भारतीय कृषि को निम्न उत्पादिता का एक कारण है। 

(2) भू-पट्टेदारी का ढांचा (एज्ाटता ल॑ ॥शा0 
(शाणा०)-कृषि को कम उत्पादिता का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कारण उचित प्रोत्साहन का अभाव रहा है। 
जमीदारी तथा भू-स्वामित्व की प्रणालियों के अन्तर्गत कृषक 
उस जमीन का स्थामो नहीं होता था जिसे वह जोत़ता था। 
जमोन का स्वामी उसे जमोन से निकाल सकता था। यद्यपि 
अब जमोंदारी प्रथा का अन्त किया जा चुका है और विधिल 
राज्यों मे काश्कारी-विधान (ए८ाआआ29 ८ह४००णा) लागू 
हो चुका है फिर भी काश्तकारों को स्थिति सतोषजनंक 
नहीं है। काश्तकार धूमि का स्थामो नहीं है, उसे जमौन पर 
खेती करने के बदले भारी लगान देना पड़ता है और उसकी 
स्थिति सुरक्षित नही है क्योकि जमोंदार जब चाहे उसे हटा 
सकता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों मे किसान से कृषि 
उत्पादिता बढ़ाने को आशा नहीं को जा सकती। 

देश में कुछ छोटे कृषक भू-स्वामी (ध्ऋका। 
एरणप्रध्षण9) हैं जो कि कृषि उत्पादन का कुशलहापूर्वक 
सगठन कर सकते हैं, किन्तु खेतों के छोटे आकार और 
फार्म-पिन्त सेवाओ को अपर्याप्तता जैसो बाधाओं के 
कारण वे अपने उद्देश्य मे सफल नहीं हो पा रहे हैं। 


(ग) तकनालाजीय कारण (ल्‍काागेत्ट्राट्बो 8४०5४) 

(१) उत्पादन की पिछड़ी तकनीक-भारतीय कृषक 
उत्पादन कौ पुरनो और अक्षम विधियों तथा तकनौकी 
(८८ा१००७) का प्रयोग करता चला आ रहा है। विर्धन 
शव परम्पणवादी होने के कारण, वह पश्चिमी देशो में और 
जापान मे बडे पैमाने पर अपनाई गई आधुनिक तकनीको 
0०907 ॥20774765) को नहीं अपना सका है। कुछ 
समय से केवल सोमित रूप में ही यह इस्पातत्का हल, गला 
पोडने का कोल्ड, छोटे पम्पिग सेट, हथगाड़ो, कुदात 
बोज-बपित्र (६८८०४-०४१) और चारा काटने के यत्र आदि 
उनतत उपकरणों का प्रयोग करने लगा है। किन्तु भारत में 
खेतो के काम में आते दाले उपकरणों में व उन्हे 
उपकरणो (ताफाएसटव पाप्रोंव्याल्व७) की कुल संख्या 
बहुत कम है। 

उत्पादन मे वृद्धि केवल तभी हो सकती है जब उरर्युर्त 
और पर्याप्त खाद प्रयोग मे लाई जाए। भारत में खाद के 
ग्रयोग को आवश्यकता और थी अधिक है क्योकि लगाता 
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खेतीबाडी किए जाने के कारण भमि चूणत निसत्व 
(5००७) हो चुकी है। उर्वरता को पुन उनत करे और 
परती भूमि (8॥09 ॥शा0) को उपोग में लाने के लिए 
सभो प्रकार को खादो के प्रयोग कौ तुरत्त आवश्यकता है। 
किन्तु भारत में गोबा को खाद ओर रासायनिक उर्वस्क 
(एश्यागाए् शशााार०७) दोनों की ही बहुत कमी है। 
कृषि उत्पादिता में वृद्धि के लिए अच्छी किस्म के 
बोजो को आवश्यकता महत्त्वपूर्ण है। अच्छे बौजो के 
उपयोग से उत्पादिता मे 0 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि को जा 
सकती है। किन्तु भारतीय किसान के पास अच्छी किस्म के 
बीज खरीदने के साथन नहीं होते या संग्रह की बुरी दशाओं 
के कारण बुवाई के लिए अलग से रखे बीज खराब हो जाते 
हैं। कृषि-विभाग और पिछले कुछ वर्षों में बीजगुणन फार्म 
(88९0 ॥॥09॥0०00०॥ थिए/७) सुधर बीजों के प्रयोग को 
लोकप्रिय बनाते की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हाल हो 
मे राष्ट्रीय बीज निगम (90002 56९05 0एफएण#पणा) 
स्थापित किया गया है ताकि पूरे देश के लिए अधिक 
उपजाऊ किस्म के बोजी का उत्पादन एव वितरण कर। 
दात्पर्य यह है कि भारत में कृषि को निम्न उत्पादिता 
का एक भहस्वपूर्ण कारण उत्पादन की घटिया तकनीकों का 
प्रयोग करना है। जब तक किसानो को सुधर उपकरणों के 
उपयोग को, सुधरे बोज बोने को, उपयुद और पर्याप्त खाद 
तथा उर्वरक के प्रयोग की और विभाशकारो कौडो तथा सेगो 
'की प्रभावशाली ढा से मिटाने की प्रेणणा नहीं दी जाती तब 
तक उत्पादिता बढ़ाते को आश! नहीं का जी सकठा। 

2 अप्याप्त सिचाई सुधिधाए-भूमि बोज, खाद 
और कृषि उत्पादन आदि मे सुधार का तब तक कोई लाथ 
नहीं नहीं जब तक इनके साथ-साथ स़िचाई की उचित ओर 
नियमित व्यवस्था न हो ज्ञाए। भारतोय कृषि के पिछडेपन 
का एक मूल कारण यह है कि हमारे देश के अधिकाश 
किप्तानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था और कृत्रिप 
सिंचाई सुविधाएँ बहुत कम को उपलब्ध थीं। उदाहरणतया 
देश-विधाजन से पूष केवल 9 प्रतिशत भूमि मे सिचाई 
होती थी।योजनाकाल मे बड़ो और छोटी सिचाई योजनाओं 
के प्रबल विकास के ब्वजूद कुल खेती योग्य भूमि के 
केवल 36 प्रतिशत में हो सिचाई होती है। इससे स्पष्ट है कि 
देश मे कृतिम सिचाई के लिए व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। 

इस विवेचन में निम्त उत्पादिवा के जिन कारण का 
ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हे दूर करने के उपायो का 
सकेत भो मिलता हैं। कृषि उत्पादिता बढाने का प्रयास करते 
हुए उक्त कारणो को दृष्टि मे रखना उचित होगा। एक ओर 
इस बाद का प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामोण जनसख्या 
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के लिए नैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए और 
व्यावसायिक ढाचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि 
केवल 60 प्रतिशव लोग हो कृषि पर निर्भ रह जाएँ। जहाँ 
तक तकतौकी कारणा का प्रश्न है, किसानो को उलत 
उपकरणो, बोजो, राप्तायनिक खादो आदि के लाभो से 
यरिचित कराने तथा उनका उपयोग करने को दिशा में 
उत्साहवर्द्धक कार्य किया जा रहा है। सिचाई सुविधाएँ तेजी 
से उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोहरी फसल, अधिक श्रेष्ठ 
फसल चक्र (009 0(200॥) यौथो को लगने वाले कीडो 
और बीमारियों को मिटात्रे आदि की ओर भी ध्यात दिया जा 
उहा है। अठ आशा है कि क्रमय आने पर कृषि की भू- 
उत्पादिता और म्रम-उत्पादिता मे वृद्धि हो जाएगी। जितनी 
जल्‍दी ऐसा हो सकेगा राष्ट्रोय अर्थव्यवस्था का उतना ही 
अधिक हित हो सकेगा। 


4 भारत में फसल-प्रतिरूप 
((7०एशाड 80४0 ॥ वा) 
फसल प्रतिरूप (८४०ए७ए8 7क(थ्या) से हमारा 

अभिपष्राय किसी समय-विशेष पर विभिन्‍न फसलो के 
आधीन क्षेत्रफल के अनुपात से है। फसल-प्रतिरूप मे 
गरिवर्तन का अर्थ विभिल् फसला के आधीन श्षेत्रफल में 
'फेर-बदल से है। फसलो को मोटे दौर पर दो भागों में बाट 
लिपा जाता हे-खाद्य फसले ओर खाद्यतर फसले ([्रणा 
#0०० ८८००४) | बीसवीं. शव्ाब्दी मे इन दानो प्रकार को 
'फसलो क आधीव क्षेत्रफल का वितरण तालिका 5 में दिया 
गया है। 


तालिका 5 फसल-दवितरण का स्वरूप 
अडिलत खिकय 





फसल 4950 5) 4970-7 4980-8] 4990-9] 





(४2) सभो फसले.. 400. 300 400 व00 
(7) खाघ फछले हा 78 89 गा 
(४7) खाद्देतर फसलें. 26 य्ट 29 23 


इस शताब्दी के आरम्भ में खाद्य एवं खाद्येतरर फसलों 
के अधीन क्षेत्रफल का वितरण क्रमश 83 प्रतिशत और ॥7 
प्रहिशत था जोकि 9:0-5) तक परिवर्तित होकर 74 
प्रतिशत और २6 प्रतिशत हो गया परन्तु 4960-6। के बाद 
क आकंडे इस प्रवृत्ति के पलटाव को व्यक्त करते हैं ओर 
यह परिवर्दन निरचय ही खाद्येतर फसला से खाद्य-फस्लो 
को ओर हुआ। 7990-97 तक, खाद्य एव खाद्येतर फसलो 
का अनुपत 77 23 हो गया। इसके दो मुख्य कारण थे, 
छाद्यात्तो को कीमतो म तात्र वृद्धि क कारण क्सान अनाज 
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का उत्पादन ठौक उसी प्रकार मण्डी के लिए करने लगे हैं 
जैसे वे तिलहनो, रूई या अन्य वाणिज्य फसलो का करते 
थे। दूसरे शब्दों मे, वाणिज्य फसलो और खाद्य-फसलो मे 
चारम्परिक भेद अब अपना महत्त्व खोता चला जा रहा है। 
दूसर, खाद्यान्न फसलो कौ खेती अब बहुत लाभदायक बन 
गई है और नयी तकनालाजी के प्रभावाधीन अधिक उत्पादक 
भी हो गई है। 


भारत मे फसल-प्रतिरूप ((7णएफञाण्ड एशशशएण) को 
प्रभावित करने चाले कारणतत्व 

किसी देश अथवा प्रदेश के फसलो के प्रतिरूप 

(ए०एएए8 एथ/शा॥) में परिवर्त कौ सभावना के विषय 
में दो मत हैं। कुछ विद्वानों का मठ हैं कि फसलो के 
प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जबकि दूसरे 
विद्वानू यह मानते हैं कि सुविचारित नीति के सहारे इसे 
बदला जा सकता है। श्री एस एन सिन्हा ने पहले प्रकार 
का विचार प्रकट किया है-“परम्परा-बद्ध तथा ज्ञान के 
अत्यन्त निम्न स्तर वाले देश के किसान प्रयोग करने को 
उद्यत नहीं होते। वे प्रत्येक बात को विरक्ति और भाग्यवाद 
की भावना से स्वोकार करते हैं। उनके लिए कृषि वाणिज्य- 
व्यापार को वस्तु न होकर जीवन की एक प्रणाली है-एक 
ऐसे कृषपि-प्रधान समाज मे जिसके सदस्य परम्पराबद्ध और 
अशिक्षित है, फसल मे परिवर्तन की अधिक सम्भावना नहीं 
रहती।'" अब इस मत को सहो नहीं समझा जाता जैसा कि 
पजाब में फसल-प्रतिरूप मे परिवर्तन से स्पष्ट हो गया है। 
अब यह बात अधिकतर विद्वागरे द्वारा स्वीकार कर ली गई है 
कि भारत जैसे देश मं भी फसल-प्रतिरूप बदला जा सकता 
है और इसे बदलना चाहिए। 

'फसलो के प्रतिरूप को निर्धारित करने वाले बहुत से 
कारण हैं-भौतिक, तकनीकी, आर्थिक समाजशास्त्रो, 
प्रशासनिक और यहाँ तक कि राजनीतिक भो। इनम॑ आ्थिक 
तत्वो का महत्त्व सबसे अधिक है। 

भीतिक एवं तकनीकी तत्व-किसी प्रदेश का 
'फसल-प्रहिरूप उसकी भौतिक विशिष्टकाओ अर्थात्‌ मिट्टी, 
जलवायु, मौसम, वर्षा आदि पर निर्भर करता है। 
उदाहरणतया, एक एसे शुष्क क्षेत्र म, जिसमे थोडी वर्षा 
होती है तथा मानसून बहुत अनिश्चित होता है, ज्वार और 
चाजरा पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है क्योकि यह 
खेती कम वर्षा म भी हो सकतो है। देश के अधिकाश भागों 
मे यहों किया जा सकता हैं। फ्सल चक्र (०७ 7एभाणा) 
'का निर्धारण भी भौतिक कारण स हाता है। किन्तु तकनीकी 
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उपायो से फसल-चक्र बदला जा कता है। तो भी कुछ 
परिस्थितियो मे भौतिक बाधाएँ निर्णायक होती हैं। 
उदाहरणवया, पजाब के संगरूर और लुधियाना जिलों के 
कुछ भागो में जलरोध (५४०(७-०१४४९) के कारण चावल 
के उत्पादन क्षेत्र मे वृद्धि हो गई है क्योकि अन्य फसलों के 
मुकाबले चावल की खेती अतिरिक्त पानी को भली-भाति 
सह सकती है। मध्य प्रदेश में जिस भूमि का हाल ही में 
पुनरद्धार (२८०आ॥भ/णा) किया गया है, उसमें चावल 
उगाने से पहले कुछ वर्षों तक मोटा अनाज बोया जा 
रहा था। 

मिट्टी एवं जलवायु की परिस्थितियो के अतिरिक्त, 
किसी क्षेत की फसलो के प्रतिरूप पर सिचाई सुविधाओं के 
प्रकार और उनकी उपलब्धता का भी प्रभाव पडता है। जहाँ 
पानी उपलब्ध हो जाता है, वहाँ न केवल विभिन प्रकार की 
फसल बोई जा सकेगी, बल्कि दोहरी या तेहरी फसल सभव 
हो सकेगी। जब भयी छ्लिचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती 
हैं, तो खेती का पूरा ढग हो बदल जाता है। एक बंढिया 
'फसल उगाई जा सकती है, एक नया फसल-चक्र कायम 
किया जा सकता है या एक अधिक श्रेष्ठ फसल-चक्र 
सम्भव हो सकता है। गले और तम्बाकू आदि की खेती में 
वृद्धि का एक भहत्त्वपूर्ण कारण सिचाई सुविधाओं का 
विस्तार किया जाना है। यह सम्भव है कि पूजी का अभाव, 
अच्छे औजारो, उन्‍त बीजो और उर्वरकों के लिए वित्त त 
मिलने के कारण, उचित प्रकार को फसल न उगाई गई हो। 
परन्तु जैसे ही ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, फसलों 
के ढाँचे मे परिवर्तन हो जाता है। 

आर्थिक कारणतत्व (20०7०!८ 48९(0:5)-देश 
की फसलो के प्रतिरूप का निर्धारण करने में आर्थिक 
कारणों का महत्त्व सबसे अधिक है। अतीत भारत मे स्थिति 
चाहे जो रही हो, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि 
भारतीय किसान अब आर्थिक वत्वों से प्रभावित हो रहा है। 
आर्थिक तत्वो मे महत्त्वपूर्ण तत्व निम्न हैं- 

(3) कीपत और आय को अधिकतम करना-अगक 
व्यावहारिक अध्ययतों से कीमत में परिवर्ततो और फसलों 
के ढाचे मे परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता है। डॉ एव ए. 
मजुमदार ने कोमत-समता अनुपात (शा०८ फुआआ 7200) 
की गतियो और गन्ने के अखिल भारतीय क्षेत्रफल में 
परिवर्तन के बीच तथा पटसन एवं चावल के आथीव 
क्षेत्रफल और इन वस्तुओ की सापेक्ष कीमतो (रटकए८ 
ए॥०६७) के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध को प्रमाणित किया है। 
खाद्य और कृषि मत्रालय के अध्ययन से पता चलता है कि 
कीयतो मे यरिवतन का क्षेत्रफल के परिवर्तन पर महत्त्वपूर्ण 
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प्रभाव पडता है। “ऐसा प्रतीत होता है कि कौमतों का 
'फसलो के आधोन क्षेत्रफल पर दो रूपो में प्रभाव पडता है ' 
एक ओर तो अन्त कोमत समता [प्राह्ष जा एआए) से 
फप्तल-फसल के बीच, और दूसरी ओर ऊचो कौमतो की 
अपेक्षा कीमद-स्तर (९702 ॥25) को स्थिर रखने से 
'उत्पादको को उत्पादन बढाने को कहीं अधिक प्रेरणा मिलती 
है बशर्ते कि इस स्तर को अनेक वर्षों तक कायम रखने में 
अनिश्चितता न हो।'! 

'कुछ विद्वानों के अनुसार अधिकतम आय कौ प्रेरणा भी 
फसलो का ढाँचा (02067 ० ८०05५) बदलने पर और भी 
अधिक प्रभाव डालती है क्योंकि किस'न उसी फसल को 
उगाना पसन्द करेगा जिससे उसे अधिकतम आय प्राप्त 
होगी। किन्तु डॉ राजकृष्ण का मत है कि फसलो के 
प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण प्रति-एकड 
सपेक्ष लाभ (०७४५४ 7१०१) होता है। किसो भी 
परिस्थिति मे, फसल का चुनाव करने मे क्सिान पर जिन 
बातो का प्रभाव पड़ता है वे हैं-विभिन्न वस्तुओ के बीच 
'कौमत-सपता (९7०७ 9७9), आय का अधिकतम होना 
और प्रति-एकड सापेक्ष लाभ! 

(2) खेत का आकार (57४४ ० मेशणा5)-खेठे के 
आकार और फसलो के दाँचे के बीच भी सम्बन्ध रहता है। 
छोटे किसान बड़े किसानों के मुकाबले ध्याप्यरिक फसलों 
के लिए कम सापेक्ष क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं। इसका 
कारण यह है कि छोटे किसान सबसे पहले अपती 
आवश्यकता को पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करना चाहते 
हैं। अपनी आवश्यकताओ को पूर्ण कर चुकने पर ही वे 
व्यापारिक फसले उगते हैं) परन्तु हाल हो मे उत्तर प्रदेश के 
चेजएफ फिले के अप्पपत से स्पष्ट सुआ है कि लणभण 

सभी किप्तान बडे तथा छोटे, कुछ नकद फमले (0258 

००99) डगाने का प्रयल करते हैं। वास्तव मे हाल ही के 
वर्षों मे बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे किसान गने के 
आधीन क्षेत्रफल को बढ़ाते रहे हैं। 

यह सत्य है कि निवाह को अवश्यकता के कारण 
छोटे किसानो का फसलों का ढांचा परम्पण से प्रभावित 
होता आया है किन्तु उनको झोट्रिक आय की सीमात्व 
आवश्यकता किसी भी प्रकार बड़े किसान से अधिक वहाँ 
हो सकता। अर्थव्यवस्था की प्रगति के साथ साथ छाटे 
फिसलों द्वारा अपनी आय अधिकतम करन क उद्देश्य से 
अपने शस्य प्रतिरूप ((८०ए७छइ एजाव्य) मे अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण सामन्त परिवतन हाने की सम्भावना है। 

(3) जोखिम के विरुद्ध वीमा-फसलल विफलता का 
'जाखिम कम से कम करने को आवश्यकता का भी फसला 
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के ढाचे पर प्रभाव पडता है। उदाहरणदया, अनेक क्षेत्रों में 
ज्वार-बाजों आदि मोटे अनाज को खेती के लगातार होने 
का कारण मुख्यत वर्षा को अनिश्चितता से बचने का 
प्रयतल है। 

(4) आदानो की उपलब्धता (4क्षाक्ला0 ० 
क्‍05(3)-शस्य॒प्रतिरूप बीज, उर्वरक, यानी-सपग्रह, 
विपणन (88५).०॥72) और परिवहन आदि आदानो पर भो 
निर्धर रहता है। [३0५ह8४ ने यह अनुमान लगाया कि यदि 
पजाब मे अतिरिक्त सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, तो 
34 लाख एकड भमि पर फसलो के ढाचे मे परिघर्तन हो 
सकता है जिसमे से चने के आधीन १8 लाख एकड भूमि 
को अन्य अधिक लाभकारों फ्लो के लिए प्रयुक्त किया 
जा सकहा है। मूँगफली के बोज की उपलब्धता के कारण 
मध्य प्रदेश मे अवेक कृषकों को मूंगफली को खेती अधिक 
विस्तृत क्षेत्र मे करने की प्रेरणा मिली। किसाें ट्वाय रूई के 
मुकाबले मूगफली को श्रेष्ठ समझने का एक कारण यह भी 
है कि रूई को फसल विलम्ब से तैयार होती है जबकि 
मूगफलो की फसल शीघ्र तैयार हो जाती है। 

(8) धू-धारण (प्रथाए्ीशे-फंसल-बटाई ग्रणाली 
("०७ क्रष8 $/अथा) के अत्तर्गत भू-स्वामी को 
फसलो के चुनाव का प्रमुख अधिक प्राप्त होता है जिसके 
परिणामत्वरूप, आय को अधिक करने वाला फसलों का 
ढाचा अपनाया जाता हैं। 


सरकारी कार्यवाही और फसलो का ढाचा 

सरकार वैधानिक और प्रशासनिक उपायो से फसलों 
के ढाघे के निर्धारण पर प्रभाव डाल सकतो है। किसानो को 
कृषिगत आदान (# ड्ा0एछ० ॥फण७) और ज्ञान उपलब्ध 
करने मे, सारप्य (४७७४ह५८७) प्रदान कर सकतो है 
सरकार कुछ प्रकार को फसलो के लिए कुछ सुविधाएँ 
उपलब्ध कग् सकतो है। सिंचाई सुविधाएँ, उर्वरक और 
बीज आदि उपलब्ध कराने को व्यवस्था को विशेष शस्य- 
प्रतिरूप (009 एशाध्गा) से सम्बन्धित किया जा सकता है । 
यद्यपि खाद्य शस्य अधिवियम (5003 (४०४६ 4०७), भू 
उपयोग अधिनियम (<धाव ७5८ &0६) धान, कपास, 
विलहन आदि को सघन खेतों (जराहहबक 8 व्यफकएणा) 
को योजवाएँ, उत्पादन-शुल्क (8८52 0४४८७) तथा निर्यात 
शुल्क (&:फुण0 ७७४९५) आदि के प्रयोग से या इत विभिन्‍न 
उषायो के एक साथ प्रयोग से कल्पित दिशा म फसलो के 
टादे का प्रभावित किया जा सकता है, तथापि सम्भव है कि 
उक्त समस्त उपाया का सम्यूण फसलो के टाचे पर कुल 
ग्रभाव ऐसा न पड़े जा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के 
अनुरूप हो। 


340 कृषि, उत्पादिता प्रवृत्तियाँ और फसल प्रतिरूप 


व्यक्तिगत पूर्वधारणाओ और किसानों के वित्तीय एव 
अन्य ससाधनों के अपर्याप्त होने के अतिरिक्त, कई और 
कारण अर्थात्‌ सूखे का बार-बार पड़ना या फसल पर टिड्ढी- 
दल का आक्रमण भी उन्हे आर्थिक दृष्टि से अधिक 
लाभकारी फसलो को अपनाने से रोकते हैं। यदि उन 
परिस्थितियो मे अधिक सिचाई, उर्वरक या कीटनाशक 
उपलब्ध कराए जाएँ, त्तो किसानो के लिए फसलो के ढाचे 
में परिवर्तन करना सम्भव होगा ताकि वे भूमि से अधिक 
प्रत्याय प्राप्त कर सके। जिस हद त्तक किसान के लिए इन 
सुविधाओ को स्वय प्राप्त करना सम्भव न हो, सरकार को 
इन्हे प्राप्त करने मे उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके 
अतिरिक्त फसल-प्रतिरूप को उन्‍तत करने के सम्बन्ध में 
किसान की सहायता करने का एक उपाय नयी सडको का 
निर्माण है ताकि वस्तुएँ आसानी से मण्डियो तक पहुचाई जा 
सकें, जहा उनक्रे लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमते प्राप्त हो 
सकती हो। इसी प्रकार उद्योगो की स्थापना या नये कस्यो 
के विकास से जो ग्रामो के निकट हो, किसानो को इस दिशा 
मे प्रभावित किया जा सकता है। 


उनत फसल-प्रतिरूप प्रोत्साहित करने के लिए नीति 
यदि योजना के लक्ष्यो के आधीन एक ऐसा फसल- 
प्रतिरूप स्थापित करना अनिवार्य हो जो सामान्यत किसान 
नहीं चाहते, तब सरकार को कृपि-द्षेत्र पर किसो न किसी 
प्रकार का नियन्त्रण लागू करना होगा। परन्तु भारत जैसी 
अर्थव्यवस्था मे जहाँ लाखो किसान स्वतन्त्र रूप मे खेती 
सम्बन्धी निर्णय करते हैं ऐसा करना यदि असम्भव नहीं दो 
अत्यन्त कठिन अवश्य ही है। स्वाभाविक ही है कि सरकार 
इस परिस्थिति मे कौमतो मे फेर-बदल का हाँ मुख्य रूप मे 
सहाणा ले और नियन्ध्रित आदानो (090५) जैसे बीज, पानी, 
उर्वरक आदि के संम्भरण मे कौमत-भेद नीति अपनाए। 
कुछ परिस्थितियों म॑ करो एवं साहाय्यो (5४४४७४८४$) का 
प्रयोग भी चाछनीय होगा। 
श्रेष्ठर फसल-प्रतिरूप के कार्यान्वयन सम्बन्धी 
आवश्यक प्रोग्राम के लिए ]३८५»४छ ने निम्नलिखित सुझाव 
दिए हैं- 
(५) व्यक्तिगत रूप मे किसानों द्वाग क्षेत्र की अनियमित 
रूप से बाट को वर्तमान पद्धति देश के सर्वोत्तम हित में नहीं 
है। चूकि स्वैच्छिक प्रोग्राम मन्द गति के उपचार हैं और बे 


प्राय अधिक प्रभावी नहीं होते, [४0५झर का मत है कि 
विभिल क्षेत्रों मे इच्छित फसल-ढाचे की स्थापत्रा को 
कानूनी रूप से बाध्य करना चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं, 
जैसे यू एस ए., सयुक्त अरब गणराज्य आदि, जहाँ कानून 
द्वाय फसलो को उगाने के लिए क्षेत्र-निर्धारण तय कर दिया 
गया है। 

(४) जिला आयोजन अधिकारी नियुक्त करने चाहिए 
जो प्रत्येक मौसम मे जलवायु एवं अन्य कारणतत्वो अर्थात्‌ 
कीमतो, उत्पादिता आदि को ध्यान मे रखकर फम्नलो की 
योजना बनाए। किसानो को कृषि सिचाई आदि विभागों से 
घनिष्ठ सहयोग करना चाहिए ताकि निर्धारित प्रोग्राम 
कार्यान्वित किए जा सके । 

(४४०) एक कृषि यपश्नीकरण निगम (800७४ 
/८णाबगाउथाणा 0090200॥) की स्थापना करती 
चाहिए ताकि मध्य-प्रदेश जैसे राज्यो के लिए जहा जोत का 
आकार बहुत बडा है और औसत किसान भाडे पर श्रम से 
इसका प्रयोग करने मे असमर्थ हैं, निगम किसान को 
आवश्यक मशीनरी, अग्रिम के रूप में दे दे। अच्छा तो यह 
होगा यदि यह मशीनरी ऋणो के रूप मे दी जाए और इसके 
मूल्य की अदायगी आसान किस्तों मे करने को इजाजत 
होनी चाहिए। 

(४०) सरकार को परिवहन एवं विपणन सुविधाओं 
और जोता की चकबन्दी ((0050॥0400॥ 0० ॥00॥89) 
की प्रोन्नति को सबसे अधिक महत्त्व देना चाहिए। 

शस्य-प्रतिरूप (70900 9भ/था)) को प्रभावित 
करने वाले कारणों मे आर्थिक कारण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। भारत जैसे देश मे जहा किसान दरिद्र य रूढिग्रस्त 
हैं तथा जिनके पास भूमि के बहुत छोटे खण्ड ही हैं, 
आर्थिक अभिप्रेरणाओ (छ&€णाणा॥० ॥राएशा५८५) द्वारा 
फसलो के ढाथे को बदला जा सकता है। हाल हो के वर्षों 
का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि जब कभी 
किसान को शस्य-प्रतिरूप को बदलना युक्तिसगत लगता है, 
तो वह इस युक्ति को अवश्य स्वीकार करता है। अच्छे 
शस्य-प्रतिरूप को अपनाने मे वास्तविक कठिनाई यह है कि 
किसान के पास विनियोग के लिए आवश्यक पूजी नहीं 
होती या फसलो को बदलने के लिए आवश्यक तकनीकी 
ज्ञान नहीं होता। अत सरकार को इन कमियो को दूर करते 
मे किसान की सहायता करनी चाहिए। 


धक्का | 
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कृषि आदान और विधियाँ 


(8जराएएशएर॥, प्रशा।5 3प्ए0 शायप्र009) 








कृषि दक्षता और उत्पादन बहुत कुछ कृषि आदानों 
और उत्पादन की विधियों पर निर्भर करते हैं| विकासशील 
कृषि के लिए अनुकूल सस्थानात्मक और सगठनात्मक 
'सरचना (ञ0ए७0ए७४ जाए णाएश्ााइ20णजाओं 50८6) 
आदि के अतिरिक्त कृषि आदानो एवं विधिया म॑ सुधार 
करना भो आवश्यक होता है। कृषि आदाना के जिन विभिन 
पहलुओ की यहाँ चर्चा को जाएगी, उनमे मुख्य हैं- मू-रक्षण 
($७॥ ८०॥८६९४४७॥०४७), पौधों कौ सुरक्षा, मशोना का 
उपयोग, इत्यादि। 


4. सिंचाई 

धधएशाणा) 
खेतो के लिए जल अनिवार्य तत्व है) यह वर्षा द्वारा 
अथवा कृत्रिम सिचाई से प्राप्त किया जाता है। जिन क्षेत्रो मे 
वर्षा काफी और ठोक समय पर होती है, उनमे पानी की 
कोई समस्या नहीं है। किन्तु कुछ क्षेत्रो मे वर्षा न केवल 
'कम होती है अपितु अनिश्चित भी हैं। आध्र प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, पजाब और राजस्थान ऐसे प्रदेश हैं। इन क्षेत्रा म खेतो 


क लिए कृत्रिय सिचाई नितात आवश्यक है क्योकि इसके 
बिना खतो सम्भव हा नहीं। कुछ क्षेत्रो में प्रचुर मात्रा होने 
या भी वष भर मे वर्षा क दिन बहुत थोडे होते हैं। 
परिणामत सार वष खती भहीं हो सकती। इन क्षेत्रों मे 
सिचाइ को सुविधा उपलब्ध हान से वर्ष म एक से अधिक 
'फसल उगान म सहायता मिलेगी। अन्त म॑ चावल ओर 
गला आदि कुछ एसी खाद्य ओर व्यापारिक फसले हैं जिन्हे 
प्रचुर, नियमित ओर लगातार जल मिलना आवश्यक है। 
अधिक उपज क लिए कवल बा पर निर्भर नहीं रहा जा 
सकता। तात्पय यह है कि वषा काफी हाने पर भी सम्भव है 
कि सार वर्ष म समान ओर समुचित रूप से न हो तथा जहा 
उषा को मात्रा कम हो वहा पानी न मिल सकने के कारण 
अधिक उत्पादन म॑ बाधा पड । सक्षेप मे पानी निरन्तर प्राप्त 
होता रहना आवश्यक है। दूसर शब्दा मं, कृषि के लिए. 
सिचाई अत्यावश्यक तत्व है। देश के विभिन्‍न भागों म वर्ष 
भर में एक न एक सयय अकाल कौ-सो स्थिति वतमान 
रहती है। इन क्षेत्रा को अफाल से बचाना आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त दुहही ओर यदि सम्भव हो सके ता तिहरी 


तालिका 4 * विभिन्‍न साथनों द्वारा सिंचाई आधीन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) 





4950-5] पग्रएनया 4980-8॥ 4990-9॥ 
+. नाहरें ह्ड क्‍2् व53 १89 
(३97) (44) (३38 5) (३5) 
2... ठानाब 36 बा 23 32 
(72) (33॥) (83) (9) 
3. कुए 0 39 का खा 
(2872 (२8४) (45 5) (53) 
4. अत्य सोत 33 १ २6 32 
(क्) (74) (67) (7) 
प्विचाई आधीन शुद्ध क्षेषफल सर 32 358 वाव 
(790) (70०9) (7020) (॥00) 





चोद ब्रैकट में दिए गए आफकडे फुत सिचाई आधान शुद्ध क्षेररुच का प्रतिशत है। 
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फसल उगने तथा कृषि उपज मे पृद्धि बरने ने लिए भी 
पानी प्रधुर सात्रा मे निरत्तर उपलब्ध बसया जाना 
आवश्यवा है। 

भारत में जहा 950 9 मे 209 लाए ऐेक्टेयर भूमि 
नो कृत्रिम सियाई प्राप्ति भी पहाँ 993 १$ मे 980 लाख 
हेक्टेयर भूमि पो सियाई प्राप्त ऐ। जाहिर है वि 44 सर्षों वे 
दौरान सियाई आधौप भेत्र मे 32॥ प्रतिशा वी वृद्धि रुई। 
इस प्रवार 950 5१ से 994 १5 थे बीत सिय्राई आधीन 
शेन्रफल बी वार्षित वृद्धि दर 27 प्रतिशत थी जो इस ग्रात 
चाो सरेत फरगी है वि ाहे पचर्षीय सोजनाओ में सियराई 
बो पापी महत््य दिया गया पिर भी प्रगति बुत धीमी 
रत है। 
भारत में सिचाई के' स्रोत 

जालिया । से स्पष्ट है कि जबकि 950 5॥ में महरें 
सिचाई वा सबसे बढ! सोत थी अब इनवा महत्ता सापेक्ष 
दृष्टि से कम हो गया है। पुएँ (जिनमे ट्यूपर्रैल भी शामिल 
हैं) 7990 9 में पुए लगभग ५। प्रीशत सियाई उपलय 
कराते है। इतमे ट्यूबरैल अधिर मत्त्यपूर्ण बनो जा रटे है 
और उनया भाग 30 प्रतिशत पत्र पहुय गया है । नहरें दूसरा 
सियाई शा प्रधान स्रोत है और उनके द्वारा लगभग 35 
प्रतिशत भूमि पी सियाई फ्री जाती है। सियाई बे रगोगे से 
वालाबों पर! मतत्य गिर गया है और उनका भाग जो 950 
54 में 772 ग्रीशा था थम टोरर 7990 9] से केवल 7 
प्रतिशत हो गया है। 

भारत में सियाई जार्यों को दो पर्गों मे विभक छिया 
गया ऐ-बडे सिचाई बार्य और छोटे सियाई बार्य। ॥978 
79 से योजना आयोग ने सिय्ाई परियोजनाओ वा नया 
वर्गीवरण पालू बिया है। 

(व) बडी. सिाई योजनाएँ:-इतमे बे परियोजनाएँ 
शामिल वी जाती है जिनवे' नियत्रण आधीन 0 000 
हेक्टेयर से अधिव पृषि योग्य क्षेत्रपल हो। 

(रप्र) मध्यम सिचाई योजनाएँ-इनमे वे परियोजनाएँ 
शामिल दी जागी है जिनवे नियत्रण आधीन 2000 से 
40 000 हेफ्टर फृषियोग्य शेत्रपाल हो। 

(ग) छोटी सिचाई योजनाएँ-इनमे थे परियोजनाएँ 
शामिल फ्रौ जाती है जिनरे पियत्रण आधीन 2000 
हेफ्टेयर पक शेजपल हो। 

बरी सियाई परियोजनाओं के निर्माण में अनेश 
तबनीयी और प्रशासनित्र घठिनाइयाँ विद्यमान रहती है 
विन्तु इत परियोजनाओं थी क्षपत्र अधि रोजे है यहाँ 
पक थि। इनसे लाखो एबड भूमि सीयी जा सउती रै। इनरे 
पारण अयवाज्न वा खागण पूर्णया ट्ल सत्ता है। इसे 


कृषि आदाग और विधिया 


अतिरिक्त बडी सियाई परियोजनाएँ बहु-उद्देश्यीय 
परियोजनाएँ (१४७॥४[००८७०५८ छणु०८७) होती हैं जिनका 
उद्देश्य सियाई वे! लिए पाती प्रदान बरने बे अतिरिक्त बाद 
नियण और मौचालन (स्शहपराता) और जल-विद्युत 
वा निर्माण बरना भी टोता है। 

छोटी सियाई परियोजनाओ बे' मुख्य गुण यह हैं कि 
इनमे! लिए बम धन नी आवश्य्वता पड़ती है। इनवा 
निर्माण बम समय में हो जाता है और दृषि उत्पादन पर 
इनज्ा प्रभाव पुरम्त पत्रट रो जाओ है। शीघ्र फ्ल प्राप्त करने 
वी दृष्टि से छोटी सिय्राई परियोजनाएँ घहुत उपयोगी होती 
है। अत संरार वी मान नीति ग्रट है कि घड़ी और 
छोटी दोनो प्रवार वी सित्राई परियोजनाओ वा सतुलित 
विवास (0४००१ 0७ लेणूृशाथाएं किया जाए। छोटी 
सियाई योजनाओ द्वार फुल सिश्रित शेत्र बे लगभग 59 
प्रतिशत को पानी उपलब्ध बराया जाता है। 


तालियरा 2 भारत मे सिदयाई क्षमता का विकास 





लाख हेक्टेयर 

वर्ष थड़ी तथा छोटी कुल 

मध्यम सिंखाई सिंघाई सिंचाई 
१9%0 ५। 97(429)..._ 729(57॥) १४७ (१000) 
79९% 87 273 (465). 33 (535). ५७7 (१000) 
7994 95% 330 (375)... 540 (62 ५) 880 (१000) 


अगग्ेगल्वा क्षण ५85 (55) 550 (4९५) 35 (000) 





नोट ग्रैष्भे दिए गए आउे पुल सिजाई आधीत क्षेत्र का 
प्रतिश। हैं। 
रगेत आर्थिक रामीक्षा (992 93)। 


जय भारत ने 950 $॥ मे आयोजित आर्थिव विवास 
आरम्भ विया यो बड़ी तथा मध्यम ीसर्चाई जे ऊआंपीन क्र 
लाख ऐस्ट्रेयर भूमि थी और छोटी सियाई दे आधीन 29 
लाख रेफ्टेयर। इस प्रवार बुल मिलावर 226 लाए हेक्टेयर 
भूमि वो सियाई प्राप्त थी। 

3994 95 वे अन्त तवा बड़ी तथा मध्यम सिंचाई के 
आधीन बुल क्षेत्र घढशर 330 लाख रेक्टेयर रो गया और 
छोटी सि्राई वे आधीन 5५0 लाख रेफ्टेयर। पुल मिताकः 
सियाई आधीन क्षेत्रपल 8१0 लाख हेफ्टेयर था। भार 
सियाई सुत्िधाओ जी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थाव 
रखा है। 

३ 290 लाख हेक्टेयर पुल भौगोलिय क्षेत्र मे से पृषि 
योग्य केबल १ 660 लाख हेक्टेयर है विन्तु शुद्ध बोध गया 
शेत्र । 360 लाख रेफोयर है। सभी सिंयाई परिशेजनाओ से 


कृषि आदान और विधियां 


अन्ततेगत्वा क्षमता (990्रा/8 छणथात॥) ॥,35 लाख 
हेक्टेयर आकी गयो है। दोर्घकालीन उद्देश्य के रूप मे इसे 
सन्‌ 2079 तक प्राप्त किया जाएगा) 


बचवर्षीय योजनाओ में सिचाई एव बाठ वियनरण 

सभी प्चवर्धीय योजनाओ मे अतिरिक्त स्तिचाई निर्माण 
क्षमता को बहुत महत्त्व दिया गया। पहली योजना में सिचाई 
चर कुल योजना-परिव्यय का 25 प्रतिशत खर्च किया गया 
किन्तु सामान्यत अन्य योजनाओं में सिंचाई क्षमता के 
निर्माण पर 30 से 2 प्रतिशत व्यय किया गया (देखिए 
तालिका 3)। 


तालिका 3 योजनाओ मे घ्िचाई पर परिव्यय और 


जनित प्लिघाई क्षमता 
परिष्यय... सच॒यी सियाईं सिचाई 
(करोड़ रुपए). क्षमता उपयोग 
(लाख हेक्टेय0 (लाख हेक्टेयर) 
पहलो योजना 4580 260 250 
'दूसते घोजता 520 299 280 
तौश्री योजना. 99 340 320 
चौपी योजना. १750 440 420 
'पाचवी योजना 
(94-79). 390 520 480 
'छदी योजना 
(॥980-85)..._ १320 680 60 
सही योजता 7 530 80 य9 
१994-95 (लक्ष्य) +« 880 780 





'तालिका 3 मे प्रत्येक योजना मे सिंचाई पर परिव्यय 
और सिचाई क्षमता दो गई है। 

आठपथी योजता (992-97) म॑ 'सिधाई क्षेत्र के लिए 
'निम्मलिखित मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं- 

(५) अधूरी पड़ी हुईं परियोजनाओं को पूए करते को 
प्राथमिकता देना, विशेषकर ऐसी परियोजनाओ को जिनसे 
जनजातोय क्षेत्रों, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों और उन क्षेत्रों को लाभ 
ये जहाँ अनुसूचित जातियो के लोग बहुत बडी सख्या 

॥ 

(४४) बडी तथा मध्यम सिचाई परियोजनाओं में 
व्यवस्था के स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर प्रयोछाओं के 
अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित कर्ना। इसका नयी 
परियोजनाओं मे आयोजन को अवस्था मे विस्तार किया 
जाएगा। प्रयोछाओ या गैर-सरकारी सस्काओ की स्थातौय 
पहल को सरकार द्वारा सक्रिय समर्थन दिया जाए ताकि पानो 
का उचित प्रबन्ध किया जा सके। 


(४४) कमान क्षेत्र विकास (एकआशाक्रात 8६३ 
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एव्श्शण्ाथा॥ प्रोग्राम को प्रत्येक राज्य मे सिचाई प्राप्त 
कृषि और यात्रो के अनुकुलतम प्रयोग के शीष्रातिशीश्र 
उपयोग का प्रभावी उपकरण बनाना होगा। 

(४०) छोटे सिचाई प्रोग्रायो पर अधिक बल दिया 
जाएगा ताकि वे शीघ्र पूणे को जा सके और उतके लाभ 
तुरन्त प्राप्त किए जा सके। 

(०) समन्वित व्यष्टि-विकास परियोजनाओं ((००- 
4०रसले०त्ञाट०४ ०॥८९०५) के अग के रूप मे छोटो सिचाई 
के ग़ालाबो एव नयी परियोजनाओ की मरम्मत एवं सुधार 
को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये सिचाई कार्यक्रम रोजगार 
प्रेरित विकास परियोजनाओं के एक महत्त्वपूर्ण अग का कार्य 
करेंगे और इनका कार्यान्वयन राज्यीय सरकारों एव पचायदी 
राज को सौंपा जाएगा। 

(०४) पूरी कौ जा चुकी सिचाई परियोजगाओ के लिए 
'जल-निकास की परियोजनाओं (0/9॥६० $०४०॥८७) को 
प्राथमिकता दो जाएगी ताकि लव॒णता (इ॥779) और 
जलप्रस्तवा (४/४८7०४६॥४) की समस्याओ को हल 
किया जा सके। 

(ए७) भौम-जल की खोज एवं उपयोग के कार्य मे, 
विशेष रूप मे पूर्वा और उत्तर-पूर्वीय क्षेत्रो मे, प्राथमिकता 
के आधार पर तेनी लागा! 

(एन) समृचित वित्तीय विनियोजन (शाक्षाटाभे 
॥/४८5ण्गा्या() द्वारा नहरों का सतोषजनक ढंग से अनुरक्षण 
एवं जल-बितरण प्रणाली सुनिश्चित करना। 

आठवीं योजता मे मुख्य एवं मध्यम सिचाई योजनाओं 
के लिए 22,840 करोड रुपए के परिष्यय का प्रस्ताव किया 
है और छोटी सिचाई के लिए इसके अतिरिक्त 5,080 करोड 
रुपए और 4,40 करोड रुपए कमान क्षेत्र तिकास और बाढ़ 
नियन्त्रण पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल 
प्रिज्ञाकर प्निचाई पर 33,060 करोड रुपए का परिव्यय 
होया। 3996-97 तक इस ग्रकार १50 लाख हेक्टेयर 
अतिरिक्त भूमि को सिचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय 
किया गया है। अत 995-97 के अन्त तक कुल 940 
लाख हेक्टेयर भूषि को सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा 
सकेगी। 
सिचाई क्षमता का अल्पप्रयोग 

एक बात जिसकी ओर ध्याव देना आवश्यक है और 
जिम्तकी बहुत अधिक उपेक्षा की गई है, भारतीय खेती में 
जल-प्रयोग की कुशलता को बढ़ाना है। इसके लिए पानी 
का भाष के रूप मे, या अत्यधिक सिचाई करने या रिसने 
(5०८००६०) के कारण पानी के नुकसान को न्यूनतम करने 
का प्रया्ष करना चाहिए। इस्र प्रकार यह अनुमाव लगाया 
गया है कि सिचाई आपीन क्षेत्रफल को 50 प्रतिशत या 400 
प्रतिशत तक भी बढाया जा सकता हैं। 


हव4 कृषि आदान और विधियां 


पूर्व स्थापित सिचाई सुविधाओ का श्रेष्ठतर उपयोग भी 
उतना ही महृत्त्य रखता है। अभी ज़्क हम अपने सिचाई 
सम्बन्धी वितियोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने मे बुरी 
तरह विफल हुए हैं और इस प्रकार सिचाई आधीन भूमि 
द्वार कृषि उत्पादन फो अधिवतम योगदान उपलब्ध न 
कराया गया। अत सियाई से यदि बहुफसल नहीं तो दोहरी 
फसल तो अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए परन्तु सत्य तो यट 
है कि भारत था अधिवतर सिययाई प्राप्त शेत्र अभी भी एक- 
'फसली भेत्र है । (देखिए तालिका 4)॥ 

950 $ में कुल सिचाई शेत्र का 82 प्रतिशत एक 
से अधिवः बार घोया गया यह बढ़कर 970 7 में 224 
प्रतिशत हो गया और १990-9॥ मे 33 2 प्रतिशत। दूसरे 
शब्दा में 68 लाख ऐेक्टेयर स्तियाई आधीन क्षेत्र मे रो 44 
ताप हेस्‍्टेया (या 23 3 प्रतिशत) एक से अधिक बार बोया 
गया। या तो अधिकतर स्िचाई से केवल एक फसल की 
सुरशा होती है या सिचाई प्राप्त क्षेत्र मे कृषि व्यवद्टार इतने 
विवसित मही हुए कि एक से अधिक पसल प्राप्त हो सके। 

भ्रदि एम यह वल्पना बर ले फ्रि समग्र सिचाई प्राप्त 
क्षेत्र पर दो फरारो उगाई जा सत्ती हैं तब एक फसल वे 
आधार पर सिचाई प्राप्त भूमि वे 76 प्रतिशत का अल्पप्रयोग 
हो रहा है। इस प्रकार का अल्पप्रयोग सरकारी उद्यमो के 
किसी भी अन्य प्रकार में पाया नहीं जाता। सैज्ञानिको ने 
सिआाई प्राप्त भूमि पर 0 से 2 टन प्रति हेक्टेयर अनाज 
उत्पन्न करने की सभावना बताई है यदि बहु फसल पद्धति 
या फरालो वे! उचित यिकल्‍प शस्य चक्र अपनाएं जाएँ। 
अत गर स्पष्ट है कि वर्तमान सिचाई साधनो के पूर्ण प्रयोग 
द्वारा ही याद्यान वे 260 लाय टन के वर्तमान उत्पादन 
को ब्रढाकर 3000 या 5000 लाए टन तक ले जाया जा 
सता है। 


ग़ालि74 सिचाई प्राप्त भूमि पर दोहरी या 
यहु फसल की सीमा 














०» «पद यक प्राप्त क्षेत्र (लाख हैक्टर) शुद्ध सिचाई 

एक से अधिक | प्राप्त क्षेत्र में 

यर्ष फुल शुद्ध ग्रारयोया | दोहरी फसल 

शया क्षेत्र आपीन क्षेत्र 

का प्रतिशत 
3950 59. 226... २०० ॥7 82 
क्‍क्0 7 382. 3॥ या रयव 
॥980 8॥ 496 388 ॥08 278 
970 7] हा अर4 व 333 





इस अल्पप्रयोग के कुछ महत्त्यपूर्ण कारण और उन्हें दृर 
करने के सुझाव जिम्नलियया है- 


(४) आज भारत के अधिकतर किसानो को सिचाई के 
प्रयोग के अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक ज्ञान नहीं है। उन्हे उचित कृषि व्ययष्टार जिसमें 
शीघ्र पकने याली फसलों की उचित किसमें उचित 
शस्यचक्र आदि हैं की जानवारी नहीं है। इस सम्बन्ध में 
बेहतर विस्तार सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी और इन्हे 
अनुसधान सम्बन्धी सेवाओ एव यैज्ञानिकों से सम्बन्धित 
करना शोगा ताकि बहु-फसल व्यवहार अपनाए जा सके। 

(८४) सिचाई के अनुकूलतम प्रयोग के लिए सहायक 
सुविधाएँ अर्थात्‌ भू-समतलीकरण (0 ०४८॥॥९) 
स्थल सुधार ([॥0 जञाशुआह) भूमियो वी चकबन्दी 
कुशल भू वुल्याएँ आदि देश के युहत से भागो में उपलब्ध 
नहीं हैं। इस स्थिति के सुधार के लिए बडे पैमाने पर ग्राम 
सार्वजनिक निर्माण कार्य चालू करने होगे। 

(४77) आज यड़ी तथा मध्यम सिचाई परियोजनाओं 
का उचित रूप में अनुसक्षण नहीं हो रहा है। छोटी सिचाई 
की परियोजनाएँ, विशेषकर तालाबों और खुले कुओ की 
अधिकतर उपेशा वी गई है। इस महत्त्वपूर्ण दोष को दूर 
करने के लिए यह अनियार्य है कि वर्तमान सिचाई पद्धति 
का नवीकरण (ए८॥०४७४०॥) और आधुनिकीकरण किया 
जाए। सिचाई परियोजवाओ-बडी तथा छोटी दोनो-का 
अनुरशण वरना होगा ताकि समाज को अधिकतम लाभ 
प्राप्त हो। साथ ही नहरी सिचाई के साथ उचित स्थानों पर 
बुओ द्वारा सिचाई को विकसित करना होगा। 

(४०) आज दोषपूर्ण सिचाई व्यवहार और उचित एवं 
पर्याप्त जल निकास सुविधाओ का अधाय न केवल जल के 
अपव्यय के लिए जिम्मेदार है बल्कि जललग्नता 
(१/जला02॥0). लवणता (59॥70)) एवं क्षारयुक्तता 
(#॥७0॥॥0) के लिए भी उत्तरदायी है जिनके कारण कृषि 
योग्य भूमि के घड़े भाण जो स्थायी रनि पहुची है। जतत 
ग्रमन्‍्ध सम्बन्धी शिक्षा और जल नियास सुविधाओं की 
स्थापना द्वारा यह दोष दूर विया जा सकता है। 

सामान्य रूप भे दोहरी एव बहुफसल कार्यक्रम को 
प्रोन्‍्नत करने के लिए अखिल भारतीय समन्यित कार्यक्रम 
बनाना होगा ताकि पानी का अनुकूलतम प्रयोग हो सके। 
उद्देश्य यह है कि प्रति ऐक्टेयर उत्पादिता को सिचाई प्राप्त 
क्षेत्रो मे अढाया जाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे कृषि 
की नयी चुनौती का सामत्रा क्या जा सकता है । 


बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ-एक वाद-विवाद 
(काच्राधकफृणटएए१८ रात शिणाल वफणुव्लंड.. है 


(जाधएश्टा३७) 
स्वात्तता प्राप्ति ये फौरन बाद ये! काल में महु- 


कृषि आदान और विधवा 


उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ और अन्य बाँध और नहरें 
भारत की कृषि की सिचाई सम्बन्धी आवश्यकताओ, उद्योगो 
के लिए बिजलों और बाढ नियन्त्रण के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण समझो जातो थीं। अत बादयों के निर्माण को 
हपागे आर्थिक योजनाओं में उच प्राथमिकता दो गई और 
बाधो एव नहरो पर कुल योजना परिव्यय मे 5 000 करोड 
रुपए या 35% इस कार्य पर खर्च किया गया। भारत विश्व 
के बाध-निर्माण करने वाले राष्ट्रो मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बाघ आधुनिक 
भारत के मन्दिर हैं। अभी तक प्विचाई एवं जल विद्युत भारत 
ये जल-ससाधनो के विकास के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। 

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ-बड़ी एवं मध्यप सिचाई 
परियोजनाओ पर भारी विनियोग करने से महत्त्वपूर्ण परिणाम 
सामने आए हैं। बड़ी तथा मध्यम परियोजना द्वार स्थापित 
प्विचाई-दक्षतरा के कारण सिचाई आधीन क्षेत्र जो 4950-57 
में 400 लाख हेक्टेपर था बढकर 990-9] मे 303 लाख 
हेक्टेयर हो गया है। कृषि मे सफलता और खद्यानो मे 
आत्मविर्भरता प्राप्त करने के एकमात्र उपाय के रूप मे 
सियाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारणतत्व है। 

इस प्रकार जल-विद्युव का उत्पादय जो 950-5॥ में 
30 करोड किलोवाट घण्टे था बढ़कर 990-9॥ मे 7 200 
करोड किलोवाट घण्टे हो गया-अर्थात्‌ इसमे 24 गुना वृद्धि 
हुई) 

(क) सिचाई के लाधो मे अतिशयोक्ति-ऊपर दी गई 
'उपलब्धियो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है 
कि ये उपलब्धियाँ वास्तव ये इतनी प्रभावी नहीं हैं। चाहे 
395] और १990 के बीच बडी तथा मध्यम सिंचाई 
परियोज़राओ दरएए 730 लए हेजरटेयर रुक की सिचाई- 
क्षमता (तञाह्अपणा एणएाश) कायम की गई किन्तु 
नालियों एव जल-रार्ों के निर्माण में विलम्ब होते के कारण 
वास्तविक रूप मे सििचाई प्राप्त क्षेत्रफल कहाँ कम था। 
योजना आयोग ने यह बात स्वीकार को है कि बडी तथा 
अध्यम सियाई परियोजनाओ की उत्पादिता एवं वित्तीय रूप 
में प्रत्याय-दर विरशापूर्ण ढग से निम्न है। उदाहरणार्थ, 

सिंचाई आधोन भूमि से वार्षिक औसत राष्ट्रीय उत्पादिता 77 
क्किन्टल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है जबकि इससे कम-से- 
कम 40 से 50 विवन्‍्टल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा चाहिए। 
इसके अतिरिक्त, अधिकतर राज्य अपनी सिंचाई 
परियोजनाओं से कार्यकारों व्यय (५/छमएचड ७फुलाबट्ड) 
भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं क्योकि वे समुलति कर 
(84#८४00्रशा। ।८५)) लगाने और उगाहने मे रुचि नहीं 


रखते। छठी योजना ने 430 करोड़ रुपए की वार्षिक हानि 
'का अनुमान लगाया। 
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इस सम्बन्ध मे सबसे गम्भीर समस्या बडी तथा मध्यम 
'परियोजनाओ को पूरा करने में विलम्ब है जोकि सामान्यतया 
45 से 20 वर्ष तक हो जाता है और जिसके परिणामस्वरूप 
इनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। 

(ख) जल विद्युत सस्ती नहीं-जल विद्युत मे निहित 
मुख्य लाथ यह है कि यह ऊर्जा का एक नवीकरणयोग्य 
(ए८॥८५०॥८) और गैर-प्रदूषित करने वाला स्रोत है। यह 
भी समझ जाता है कि तापीय एव न्यैष्टिक ऊर्जा (एलल्वा 
7०७०) को तुलना मै यह सस्ता है। परन्तु वस्तुस्थिति यह 
है कि जल विद्युत परियोजताओ को चालू करने मे लगातार 
विलम्ब होता हो रहता है। जल-विद्युत परियोजनाओं कौ 
चरिपाक अवधि सामान्यत 5 से 2 वर्ष के बीच रहती है 
जबकि ठापीय-शक्ति (7#2700 70%) को केबल 5 
वर्ष! परिणामत तापीय ऊर्जा के जनन की लागत 4000 
रुपए प्रति किलोवाट है जबकि यह जल-विद्युत के लिए 
7 000 रुपए है। 

4957 और 4997 के बीच जल-विद्युत की स्थापित 
क्षमता मे आश्चर्यजनक वृद्धि के बावजूद इसका कुछ 
स्थापिव क्षमता में भाग जो १950-5) में 33 प्रतिशत था 
गिरकर 990-9] में 29 प्रतिशत हो गया। एक और 
अदत्वपूर्ण बात यह है कि जल-विद्युत के लाभ अधिकता 
उद्योगो एवं शहरी क्षेत्रों को उपलब्ध हैं। ध्यात देने योग्य 
बात यद्द है कि बिजली की कमी के काल में कृषि को 
आवश्यकताओ कौ उपेक्षा करके शहरी प्रयोक्ताओ को 
प्राथमिकता दी जाती है। पजाब और हरियाणा के सम्पन्न 
किसान ऐसे आपातकाल के लिए डीजल पम्प भी रखते हैं। 

(ग) बाढ-नियन्रण का लाभ नहीं- नदी के जल को 
रोककर बाध इसे नियज्नित दर पर छोड़ते हैं ताकि यह बाढ़ 
की शेकथास कर सके | तथाकथित बहु-उद्देश्यीय मदौ-घाटो 
परियोजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों मे बाढो क रोकने के लिए 
कायम को गई हैं। राष्ट्रीय बाढ नियन्त्रण प्रोग्राम मे 4954 में 
बहुत से बाध निकास-तालियो एवं नगर तथा ग्राम विकास 
योजनाए चालू को गईं। मोटे तौर एर बाढ नियम्त्रण सम्बन्धी 
उपाय बुरी तरह विफल हुए हैं और साल-दर साल बाढ़ो 
के कारण प्रभावित क्षेत्र और फसलो पशुओं एवं इन्सानों 
को होने वाले नुकसान मे तेजी से वृद्धि हुई है। 

बड़े बाधो कौ एक और समस्या भारी मात्रा मे गाद 
(870 का जलाशयो (ए७४४५०॥४) मे जम जाना है। गाद 
जमने की दर मौलिक अनुमल से अधिक रही है। भारी गाद 
जमने से जलाशय को सग्रहण क्षमता (5:0876 व्यूग्ब्लाआ) 
कम हो जाती है और परिणामत वे भारो बाढ को समोने के 
योग्य नहीं रहते। प्राय एकदम पानी बढ जाने से कई बार 
अचानक बाढ़ आ जाती है जिससे भारी नुकसान होता है। 

(घ) पर्यावरण पर दुष्प्रभाव-बड़े बाधा और चिधाल 
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बहु-उद्देश्यीय बदी-छाटी परियोजद्रओ के पर्यावरण पर 
गम्भीर दुष्प्रभाव पडते हैं। इसका एक प्रधान रूप जलग्रस्तता 
एवं भू-लवणता (50॥ 5श॥ए७) के कारण सिंचाई 
परियोजनाओ के कमान-क्षेत्रो मे भूमि का कटाव है। 
बडी सिचाई परियोजनाओ के साथ बहुत-सी समस्याएँ 
जुडी हुई है। सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि सारे विश्य मे, 
जितनी भूमि नयी परियोजनाओ द्वारा उत्पादन के आधीन 
लाई जाती है, उतनो ही भूमि जलग्रस्तता ('ण्लागशाह 
और लबणता के कारण उत्पादन से बाहर चली जाती है। 
दूसरे, बड़ी परियोजनाओं की परिपाक अवधि (0८छाजञाणा 
7५॥00) महुत लम्बी होती है। कई बार तो यट परिपाक 
अवधि बढते-बढ़ते एक या दो दशक या इससे भी अधिक 
हो जाती है। तीसरे, इन प्रोजेक्टो के साथ जुडे हुए अनेक 
अधिकारी सामान्यत भ्रष्ट एव अकुशल होते है और इस 
कारण लागत चृद्धि (005 ०५० 70१४) कही अधिक हो 
जाती है। चौथे, बहुमूल्य कृषि भूमि वा एक बडा भाग 
वितरण प्रणाली का विकास करने में नष्ट हो जाता है। 
अन्तिम परन्तु यह कम महत्त्वपूर्ण घरात नही ऐं कि धीरे-धीरे 
रिसने (8०८७०७१०) से पाती की उपलब्धि में बहुत हानि 
होती है और कई बार यह हानि छोड़े गए पानी की 50 
प्रतिशत मात्रा फे उच्च स्तर तक पहुच जाती है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि वितरण सम्बन्धी नालियाँ कच्ची होती हैं 
और परिणामत जल्लप्रस्तता एक गष्भीर समस्या बन 
जाती है। 
अत डॉ बी बी बोहरा का यट निष्कर्ष निकालना 
सही है-''बडो तथा मध्यम सिचाई का भविष्य धुधला है 
और देश के पास इस उपाय से 260 लाख एकड़ भूमि मे 
अतिरिक्त सकल सिचाई क्षमता कायम करने के लिए न ही 
तो ससाधन उपलब्ध है और न ही समय। अत सभो भावी 
योजनाओ का मुख्य आधार छोटी सिंचाई, विशेषकर भौम- 
जल के प्रयोग द्वारा ही होगी।'! 
सातवीं योजना के दौरान, बड़ी सिचाई के लिए 
79,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया परन्तु छोटी 
सिचाई के लिए 3,670 करोड रुषए की मामूली राशि 
उपलब्ध कराई गई। बडे सिचाई बाधों के पक्ष मे सम्मोहन 
समाप्त होना चाटिए और पहले की तुलना मे छोटी सिचाई 
के लिए कही अधिक राशि का प्रावधान होना चाहिए। छोटी 
सिचाई की परिपाक अवधि भी कहीं छोटी होती है और 
इसका कार्यान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा कुएँ, ट्यूबबैल, पम्पसैट 
आदि स्थापित करके किया जाता है। अत इसमे वितरण 
सबधी नालियों के कारण भूमि वा अपव्यय नर्ीं होता। 
छोटी सिचाई के साथ जलग्रस्तता को समस्याएं भी जुडो 
नहीं रेहती। किसान पानी के प्रयोग मे क्पायत करते है 
क्योकि यह व्यवस्था प्रत्यक्षत उनके नियन्त्रण-आधीन होती 
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है। अत, बेहतर प्रबन्ध को दृष्टि से भासी वित्तीय लागत एवं 
पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालने वाले बड़े बांध लाभकागे गा 
है परन्तु इस दृष्टि से छोटी सिंचाई अधिक लाभघप्रदौँ 
क्योकि इससे भौम-जल का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित 
किया जाता है और सिचाई रगेतों पर बेहतर नियलण 
रहता है। 

हाल ही के वर्षों मे बहुत से बुनियादी प्रश्न उठाए गए 
है और समय आ गया हैं कि सिचाई नीति पर पुनर्विचार कर 
नयी नीति निर्माण कौ जाए और महु-उद्देश्यीय नदों घाट 
परियोजनाओ पर बल बम किया जाए। 


2. उर्वरक और खाद 
(ए6तरटा5 शात फित्रातप्तए९९) 

कृषि उत्पादन को बढाने को किसी भी योजता में 
रासायनिक पादो ((हलगाट॥। (लि।॥मटाक) का महत्त्वपूर्ण 
भाग होता है। भारत की भूमि घाटे नाना प्रकार को है तथा 
कई प्रकार से उपजाऊ है परन्तु इसमे नाइट्रोजर और 
फॉस्फोरस की कमी है जो कि कार्यतिक खाद (008#॥7 
70०८) के साथ फसल के उत्पादन को बढावा देते हैं। 
जनसख्या के तीम्र गति से घढने के साथ, खाद्यान्त-उत्पादन 
को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक मात्रा मे रासायनिक खादो 
का प्रयोग एक अनिवार्य उपाय हो जाता है। 

उर्वरकों का उत्पादन-मोटे तौर पर उर्वरक उद्योग ने 
पिछले दशक के दौरान तीद्न प्रगति की। नाइट्रोजन उर्वए्क 
का उत्पादन 4960-6 और 994-95 के बीच । लाख टन 
से बढकर 00 लाख टन से अधिक टो गया। उर्वरको के 
देशीय उत्पाद मे महृत्पपूर्ण वृद्धि हुई है परन्तु उपभोग में 
यृद्धि को दृष्टि मे रखते दुए यह पर्याप्त नहीं है। 

उर्वरक सयत्र स्थापित करने मे अत्यधिक विलम्ब हुआ 
है। बाई मार एक प्रोजेक्ट को स्थापित करने मे 8 से 9 व 
तक लग जाते है और इस कारण इसको लागत अनावश्यर् 
रूप में बढ़ती जाती है। दूसरे, उर्वरक प्रोग्राम के लिए एँजी 
की समस्या है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक प्रोजेक्ट 
के लिए ,000 से 3,800 करोड रुपए चाहिए जिसमे से 
विदेशी मुद्रा का भाग 350 करोड़ रुपएं या इससे कुछ 
अधिक आका गया है। अधिक विदेशी विनियोग की 
आवश्यकता को स्वीकार करते रुए, भारत सरकार ने 
उद्योग मे विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए ॥965 के 
अन्त पर कुछ रियायते दों, जैसे बहुसख्यक हिस्सा घूजी 
सहयोग, वितरण अधिकार आदि। परन्तु इन सभी रियायतो 
के देने के घायजूद विदेशों सहयोग बहुत कम था। इसके 
मुख्य कारण थे-(क) भारत के उर्वरको के आयात को 
लाभदायकता बहुते हो ऊँची रही है और (ख) कज्े मारो 
की प्रवृति एवं उपलब्धि के बारे में नीति मे अनिश्चितवा 
रहो है। 


कृषि आदान और विधियां 347 


उर्दकों का आयात-चूकि आतन्तरिक उत्पादन 
लागतार बढती हुई माग से कम हो रहा है, सरकार क्रो 
आयात पर निर्भर करमा पड़ा है। आन्तरिक उत्पादन को 
तुलना मे उर्वष्को के आयात का प्रतिशत सदैव बहुत अधिक 
रहा है। 957-52 में रासायनिक उर्वरकों का आयात 
आत्तरिक उत्पादन का १33 प्रतिशत था और यह 980-8॥ 
में कम होकर 92 प्रतिशत हो गया और 993-94 मे और 
कम हो कर केवल 29 प्रतिशत रह गया। 95-52 और 
4994-95 के बीच उर्वरक आयात 052 लाख टन से 
बढ़कर 5 2 लाख टन हो गया। (तालिका 5) परन्तु अस्सी 
के दशक और 990-9] से 4994-95 के बीच उर्वरकी का 
आँसप' वार्षिक जायात' 23 लाख टण रहा इकती बडी खफा 
में उर्वर्को का आयात करना जिसके लिए दुर्लभ विदेशों 
मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है, सही नहों है। इसका मुख्य 
कारण देश मे उर्वरकों के उत्पादन कौ इकाइपाँ स्थापित 
करने के बारे मे स्पष्ट नीति का अभाव रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजार में, उर्वरक दुर्लभ होते जा रहे थे और तेल सकट के 
प्रभाव के कारण 973 के पश्चात्‌ इनकी कीमत मे तेजी से 
वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार भारत को उर्वरकों के आयात 
चए औसतन 2,800 करोड़ रुपए प्रति दघ खर्च करने पड़ रहे 
थे! 


तालिका 5 . भारत मे रासायनिक उर्वरको का 
उत्पादन, आयात एब उपभोग 


अति हेक्टेया 





यर्द उत्पादद. आयात उपभोग 





(हजार डक) उपभोग (किलोप्राम) 
+954-52 उ $2 ० 95 
3969-6॥ १६6 4२0 299 १9 
काएजाग 080 630 2260 337 
4980-8॥ ३000 2760 599 38 
4993-94 १0 0०00 2949 328०७ 6590 





छोत भारत सरकाए, आशिक समीक्षा (994-95) 


उर्दरको का उपभोग-१965 मे नयो बिकास रणनोति 
अपनाने के पश्चात्‌ रासायनिक उवस्को (फ्रशाछआ 
420209) के उपभोग मे तोब्र वृद्धि होतो गई है। हाल हो 
के वर्षों मे उवंरको के विवरण को सही करने के लिए 
विशेष उपाय किए गए। इनमे उल्लेखनोय हैं-परिवहन को 
अच्छो व्यवस्था करा, प्राथमिकता प्राप्त फसलो को 
उर्वाको का नियमित सभरण, रेलवे विभाग के साथ समन्वय 
द्वारा वैगनो को पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कशना, उवरको के 
लिए अल्पकालोन ऋषो को व्यवस्था, उवरकों के सतुलित 
प्रयोग को प्रोलत काना, आदि। चाह हाल ही क वर्षो मे 


भारत में उर्वस्को के उपभोग में भारों वृद्धि हुई है परन्तु 
अभी भी भारत अन्य प्रगतिशील देशो से बहुत पोछे है। 

उर्वृवक के उपभोग के बार मे उल्लेखनीय बातें 
निम्नलिखित हैं- 

(४) 7994-95 में भारत पे उर्वर्को का प्रति हेक्टर 
उपभोग 75 किलोग्राम था। इसके विरुद्ध, कुछ विकसित 
देशो सम्बन्धी आकडे इस प्रकार हैं. दक्षिण कोरिया (405 
कि शा) नोदरलेण्ड (35'कि ग्रा ), बैल्जियम (275 कि 
आरा) और जापान (380 कि ग्रा )। 

(४) उर्वरकों के गहन प्रयोग के लिए यादी का 
निश्चित सभरण एक महत्वपूर्ण शर्त है। देश के अधिकतर 
आगो में यह परिस्थिति विद्यमान न होने के कारण यह भारत 
के उर्वरक-उपभोय को जढामे मे एक मुख्य कठिताई सिद्ध 
हुई है। 

(४9) चूकि वंषा पर आश्रित 70 प्रतिशत काश्त 
आधीन क्षेत्रफल द्वार कुल उर्वरकों के केवल 20 प्रतिशत 
का उपभोग किया जाता है सरकार इन क्षेत्रों मे उर्वरको के 
उपभोग को बढाने के लिए हाल ही के वर्षों मे उपाय कर 
रहो है। सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के आधीन १6 राज्यों 
के 60 जिले निश्चित किए हैं जिनये उवरको का प्रयोग 
बहुत कम था। इसे बढाने के लिए प्रदर्शन, किसानो के 
प्रशिक्षण, परचून की दुकानों एव मिट्टो के परीक्षण सम्बन्धी 
उपाय किए जा रहे हैं। 

(2०) रबो की फसले (खाद्य-भिल्त) हमारे कुल कृषि- 
उत्पादन के एक-तिहाई के समान हैं। फिर भी इनके द्वार 
दो-विहाईं कुल उर्वरक उपभोग किया जादा है। इसका 
कारण यह है कि इनके लिए सिंचाई कौ अपेक्षाकृत निश्चिते 
मज़ा उपलब्ध है या भू-गर्भ मे पयाप्त नमी उपलब्ध है। 

(०) डवरकों पर प्राप्प होने खाले अथसाहाय्यो 
(50050/25) मे तैजो से वृद्धि हुई है। ये 979-80 में 600 
करोड रुपए से बढकर 3992-93 मे 5,800 करोड रुपए हो 
गए। वत्पश्चाव इन्म कमी हुई है और ये 993-94 में 
4,400 करोड़ रपये और १994-95 में 4,000 करोड रुपये 
तक कम किए गए है। यह हमार सरकारी ससाधनों यर 
अत्यधिक भार हैं और दुख की बात यह है कि ये साहाय्य 
अधिकतर सम्पत्त किसानो को प्राप्त होते हैं। 

(४४) उवरको की अन्तर्रष्ट्रीय कीमता में वृद्धि के 
कारण अब हम इस बात पर विचार करने पर मजबूर हुए 
कि वरस्पति पोषकों (0380 धष्धराथा/७) का प्रयोग किया 
जाए। कम-से-कम सिद्धान्त रूप मे यह स्वीकार किया जा 
रहा है कि कावनिक छादा को आर अब पहले को अपेक्षा 
अधिक ध्यान देना होगा। 

आठयोीं याजना म॑ उबरक विकास रणनोति को 
काबनिक खाद क प्रयाग को आर मोडा जा रहा है। इसमे 
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गोबर की खाद वनस्पति खाद (0७॥रए०%) ग्रामीण एव 
शहरी दोनो शामिल हैं। एक रूस अनुमान के अनुसार एक 

तिहाई गोबर इकट्ठा नहीं किया जाता और एक तिहाई का 
इस्तेमाल ग्रामीण लोग ईंधन के रूप म बर लेते हैं और 
वास्तव मे एकत्रित किए और इस्तेमाल किए गोबर कौ मात्रा 
3 400 लाख टन आको गई है। आज पशुओ का पेशाब 
जिसमे खाद सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण गुण है को पूर्णतया व्यर्थ 
बहने दिया जाता है। यदि पशुआ के पेशाय को गोबर के 
साथ मिला लिया जाए, तो कुल उपलब्ध खाद की मात्रा 
4 000 लाख टम हो जाएगी । ग्रामीण जनसख्या के लिए यदि 
विकल्प ईंधन की व्यवस्था कर दी जाए, दो इससे गोबर की 
खाद अधिक मात्रा मे उपलब्ध हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 
गांबर गैस ग्लान्ट के बढते हुए उपयोग से भी काबनिक 
खाद की मात्रा किसानो को उपलब्ध हो सकेगी। शहरी व्यर्थ 
पदार्थों वनो के घास और अन्य घ्यर्थ पदार्थों का प्रयोग भी 
हरी खाद के लिए किया जा सकता है। इन उपायो से 
रासायनिक खाद्दो पर निर्भरता कम की जा सकती है। 


3 उन्नत बीज 
भारतोय किसान खेती मे उन्नत बीजो के महत्त्व से 
परिचित हैं। कारण यह है कि उन्नत बीजो द्वारा 0 से 20 
प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हो सकती है। परन्तु वे सामान्यतया 
इस प्रकार के बीजो का प्रयोग करते हैं क्योकि या तो अच्छे 
बीज जो बुआई के लिए रखे जाते हैं उपभोग कार्य मे लाए 
जाते हैं या सग्रह न कर सकने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। 
अधिक महत्त्व की बात यट है कि किसान उत्तत बीजा का 
प्रयोग करें। कृषि विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद ने उन्नत बीजा का विकास करो और उन्ह लोकप्रिय 
बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। उदाहरणार्थ विश्व 
मे प्रसिद्ध गेहूँ और धान की कुछ सर्वोत्तम किस्मो का भारत 
में विबास किया जा रहा है परन्तु ये बीज थोडोी मात्रा में 
उपलब्ध हैं। द्वितीय योजना पे उन्नत किस्मों मे बीज की 
माग को पूण करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड 
(79०ए८०एगटा। 000५:) में बीज फार्म (5९८४ ल्ि॥75) 
बनाए गए। सरकार ने ॥963 मे राष्ट्रीय बीज निगम 
(पश्ा००४ 5९९५५ (०ँ०८०धणा) की स्थापना की है 
जिप्तका उद्देश्य देश भर के लिए उन्नत उत्पादिता वाले बीजो 
का उत्पादन एवं वितरण करना है। 4973 74 तक 260 
लाख हेक्टेयर भूमि उन्‍तत बीजा के आधीन थी और 994 
92 तक 670 लाख हैक्टेयर भूमि अधिक उपजाऊ किस्म के 
चीजो के आधीन लाई गई। 


4 भारत में पशुपालन एव दुग्धशाला विकास 

चशुधन किसी भी देश के लिए आय का महत्त्वपूर्ण 
स्रोत बन सकते हैं। वास्तव में पशुपालन द्वारा खेती की 
तुलना में शधिक आय भी प्राप्त हो सकती है। हाल ही के 
वर्षों मे पश्चिमी यूगेप के देशों में कुल कृषि उत्पादन में 
पशुपालन उत्पादन का योगदान 60 से 80 प्रतिशत रहा है। 
पशुधन से भारत मे उत्पादन का कुल मूल्य 70 000 कग्रेड 
रपये है जोकि कुल कृषि उत्पाद का 25 प्रतिशत है। इसमें 
पशुओ द्वारा उपलब्ध करग्यी गयी भारवाहक ऊर्जा 
(99०ए९॥६ 7०४८) को शामिल नहीं किया गया जिसका 
मूल्य 25 000 करोड रुपये आका गया है। उन्नत देशो में 
पशुधन सम्बन्धी उत्पाद अर्थात्‌ गोश्वत दूध और दूध से बनी 
हुई वस्तुओ को लोगो ने भोजन सम्बन्धी आदतों में 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन देशो मे पारम्परिक भोजन 
सम्बन्धी मदो अर्थात्‌ अवाज और दालो का खाद्य पदार्थों में 
धीरे धीर महत्त्व कम होता जा रहा है। परिणामत 
उपभोक्ताओ को प्राथमिकताओ मे परिवर्तन क॑ कारण बहुत 
से यूरोपीय देशो अमेरिका कनाडा आस्ट्रेलिया और 
न्यूजीलैण्ड जैसे विकम्मान देशो मे कृषि के विकास में 
प्रगतिशील और उन्नत पशुधन को केन्द्रीय महत्त्व दिया 
गया है। 

भारतीय अर्थव्यवस्था मे पशुपालन का महत्त्व कमजोर 
चर्गों मे बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की गम्भीर समस्याओं 
को हल करने की दृष्टि से बहुत ही अधिक है। इसके 
अतिरिक्त पशुपालन द्वार सहायक व्यवसाय कायम करके 
आय जनन मे सहायता प्राप्त होती है। खुश्क कृषि में 
विशेषकर थोडी या नाममात्र वर्षा वाले इलाकों मे पशुओं 
का प्रभावी कार्यभाग है। पशुपालन और दुग्धशाला विकास 
का प्रयोग गरीबी हटाओ प्रोग्राम के उपाय मे किया जा रहा 
है ताकि इससे अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करा कर ग्रामीण 
निर्धनों की पारिवारिक आय बढायी जा सके। 


भारत और विश्व मे पशुधन 

भारत के पास पशुओ की सबसे अधिक सख्या है 
चीन का दूसरा स्थान है। आस्ट्रेलिया बेल्जियम डेनमार्क 
स्वीडन स्विटजरलैण्ड फिनलैण्ड आयरलैण्ड इटली 
नार्ये नीदसलैण्ड्‌ आदि के पास पशुओ को सस्या तो कुल 
के ॥ प्रतिशत से भी कम है परन्तु इन देशों मे पशुधन पर 
आधारित उद्योग काफी विकसित हैं। पशुआ की चराई के 
लिए चरागाहो के रूप मे काफी भूमि चाहिए परन्तु भारत के 
चास प्रति पशु सबसे कम चराई भूमि (उब्टाए8 ।शा0ं) है। 
जाहिर है कि भारत मे पशुओ का आधिक्य है। तालिका 6 
में पशुगणना के अनुसार पशूधन की स्थिति व्यक्त की गई है। 
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तालिका 6 * भारत में पशुधन (करोड़ों में) 











4956 १966. 972. 982.._ 989 

१ गोधन_ 359 76 ॥7१ व92.. ३३4 
2 भैंस 45 53 58 70 77 
3 पेड़ें 39 बट 40 49. 45 
4 बकरियाँ. 35 ड5 68 95. 80 
5 अन्य 085 08 ह8 कैब 2 
कुल 306 344. 355. 420 438 





१989 को पशुगंणना के अनुसार भारत में 44 करोड 
पशु थे जितमे से गोधन 9 4 करोड, भैंसे 77 करोड और 
बकरियों 4॥ करोड़ थीं। इस प्रकार सख्या को दृष्टि से 
१972 और 4989 के बीच पशुधन को मात्रा में 234 
प्रतिशत की वृद्धि हुईं है। 


पशुधन और भारत की राष्ट्रीय आय 

१980-8 में पशुधन से उत्पादन का कुल मूल्य 
१0,597 करोड़ रुपए (१980-8] की कीमतों) पर था। यह 
(१987-88) में बढ़कर 5,28 करोड रुपए हो गया। 
१980-8] और १987-88 की अषधि के दोराव कुल मूल्य 
वृद्धि का सूचकाक बढ़कर १43 6 हो गया अधात्‌ इसको 
वार्षिक वृद्धि दर ५३ प्रतिशत थी। जाहिर है कि पशुधन के 
उत्पादन में वृद्धि कृषि में शुद्ध मूल्यवृद्धि (0८४ ए४४8 
५08९0) कौ वृद्धिदर से अधिक है। यह कृषि से प्राप्त शुद्ध 
आय के 3980-8॥ में १8 ६ प्रतिशत से बढकर 987-88 
में 23 प्रतिशव हो गईं है।यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। 











ठालिका 7 * पशुधन के उत्पादन का मूल्य 

(१980-8 को कौमतो पर करोड़ रुएए) 

4980-8॥.. 7987-88. प्रतिशत 

) दूध और दूध से मतो चस्तुएँ... 6834... 0 334 656 
2 मोश औए गोरत की बस्तुएँ._ ॥,870 या १49 
3 आण्दे ड्ञा ६ 40 
ब ऊत और बल हि 65 94 
$ गोबा 3352 525 300 
6 रेशय के कोडे और मधु 336 ग्श 33 
7 स्यक्त में वृद्धि 255 डाज 28 
पशुधत उत्पादन का सूल्य व0६छ7.. 5278.. 3900 





१987-88 मे पशुधन द्वारा उपलब्ध कराई गई आय मे 
से लगभग 67 प्रतिशत दूध और दूम से बनो वस्तुओ, 75 
अतिशत गोश्त और गोश्त वस्तुओ, 27 प्रतिशत अण्डो ॥0 
प्रतिशत गोबर से श्र होते है ( (तालिका 7) 

भारतीय गाय दे दूध देने को क्षपवा बहुत कम है। यह 


अनुमान लगाया गया है कि भारत मे गौओ से दूध को 
औसत वार्षिक प्राप्ति 220 किलोग्राम है, जबकि इसको 
सुलता मे यह नोदरलेण्ड्स में 4,220 किलोग्राम है, 
बैल्जियम और यू एस. ए में 3,270 किलोग्राम और यू 
के मे 2,900 किलोग्राम है। जहाँ तक गोश्त का सम्बन्ध है, 
भारत में उपलब्ध गोश्त का लगभग ठीव-चौथाई भाग भेडो 
और बकरियो से प्राप्त होता है। गोमास के कुल गोश्त का & 
प्रतिशत प्राप्त होता है। चाहे भारत में गोपशु कुल पशुघन का 
सबसे बडा भाग है परन्तु राष्ट्रीय आप मे इनका योगदान 
बहुत कम है। 

भारत की राष्ट्रीय आय में पशुधन के बहुत थोड़े से 
योगदान के कई कारण हैं। भारतीय पशुधन कौ दयनौय 
स्थिति सिद्ध करती है कि धर्म के नाम पर पशुओ के प्रति 
उदासीनता एव निर्दयता के कारण देश मे पशुधन की हालत 
'खराष होती गई है। 

भारत मे पशुओ को सख्या का एक बडा भाग बड़ी 
आयु के नर एव मादा पशुओ का है जो न तो काम करने की 
अधिक क्षमता रखते हैं और न ही अधिक दूध देते हैं। ये 
पशु स्पष्टत देश के उपलब्ध साधनों पर एक बोझ हैं और 
क्रृषि उन्तति मे एक बाधा हैं। 

इसके साथ, कृषि मशीनरी के विस्तार अर्थात्‌ ट्रैक्टर, 
पम्पिण सैट आदि से किसानो की पशु-शरक्ति पर निर्भरता 
कम होती जा रहो है! इसमे सबसे बडी कठिनाई देश के 
किसानो की जोतो का छोटा तथा बिखर होना है जिनके 
कारण बहुत अधिक सख्या में यशु रखने पड़ते हैं। 

इस बात का भी सकेत करना होगा कि हमारे पशुओं 
के लगभग 60 ग्रतिशत के लिए यर्याव्त सात्रा से चार 
उपलब्ध है। अत हमारे पशुओ को भी बहुत घटिया और 
कम भोजन मिलता है। किन्तु पश्चु-चिकित्सा सुविधाओं के 
विस्तार के परिणामस्वरूप इसमे मृत्युद! कम होती जा रही 
है। इसके फलस्वरूप, पशुओ को सस्या की वृद्धि-दर 
जनश्रख्या को भाति तोब्र होती जा रही हैं और इस कारण 
देश मे पशुओ का आधिक्य हो गया है। देश मे 0 करोड 
पशु फ़ालतू हैं और इनके पोषण के लिए देश में 5,000 
करोड रुपए प्रति वर्ष उर्च होते हैं। 

पयवर्धय योजनाआ के आधीन पशुपालन विकास 
प्रोग्रामो क तीन मुख्य उद्देश्य हैं-(3) दूध और दूध से प्राप्त 
होने बाले पदार्थों के सम्भरण को बढाना, (22) खेतो के 
कार्य के लिए भारवाहक पशुओ (07एशा #्ा७) कौ 
व्यवस्था करना, ओर (४४) पशुआ से प्राप्त होते बाले 
वाणिज्विक पदार्थों अथात्‌ झत, खालो आदि के उत्पादन को 
'बडाना। सातवों योजना (985-90) में पशुपालन ओर डेरी 
विकास के लिए ॥,077 करांड रुपए क परिव्यय को 
व्यवस्था की गइ ६ 
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विकास-योजनाओ के प्रभावाथीन दूध का उत्पादन 
बढवर 600 लाख टम हो गया है और “आप्रेशन फ्लड 
प्राजैक्ट'" (0927७ [000 |४0]८८) के कार्यान्वयन वे 
कारण इसमे लगातार वृद्धि हो रही है क्याकि यह विश्व वा 
१970 मे चालू किया गया सबसे बडा समन्वित दुग्धशाला 
विकास (0थ9 4८४००एशदया0 प्रोग्राम है। सितम्बर 
7994 तक इस प्रांग्राम वे! आधीन 69 000 दुग्घशाला 
सहकारी समितियाँ कायम की गयी जिनसे 90 ताख किसान 
जुडे हुए थे। यह ग्रामीण दूध के उत्पादयों को शहरी 
उपभोक्ताओं के साथ जोडता ऐ और विचौलियों और उनके 
कमीशन को समाप्त करता है। 

दाल ही के वर्षों मे मुर्गीपालन भाग्त वी कृषि 
अर्थव्यवस्था का मुख्य अग बनता जा रहा है क्योवि यह 
ग्राम समाज के कमज़ोर वर्गों के अतिरिक्त आय और 
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। मुख्य बल अण्डो 
और मुर्गियों के गोश्त का उत्पादन बढ़ाने पर है। भारत मे 
अण्डो का उत्पादन जो 95 52 में 83 2 करोड था 
बढकर ॥993 94 मे 2 400 करोड हो गया है अर्थात्‌ इसमे 
3 गुना यृद्धि हुई है। 


5 कृषि का यन्त्रीकरण 
(ल्लाग्राइ॥तता 6 # 80९0007९) 

भारतीय किसानो द्वारा इस्तेमाल किए जाने याले औजार 
और उपकरण सामान्यतया पुराने तथा आदिकालीन हैं 
जबकि पश्चिमी देशो के किसान उनत तथा अद्यतन फार्म 
मशीनरी (छ90 (७ शि॥ ॥2८एगश्)) का प्रयोग 
करते हैं। कृषि के यन्त्रीकरण के फलस्वरूप इन देशो मे भी 
कृषि क्राति (॥870४॥ए॥| 72४०।५४७) हुई है जिसको 
तुलना 8वी शताब्दी मे हुई औद्योगिक क्राति से की जा 
सकती है। कृषि के यन्त्रीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि 
हुई और लागत मे कमी। इसके अतिरिक्त कृषि मशीनरी द्वारा 
बजर भूमियो को कारत योग्य बनाया जा सका। इसीलिए तो 
पश्मिची देशो की समृद्धि का मुख्य कारण कृषि के 
यन्त्रीकरण को ही समझा जा सकता हैं। सामान्यतः यह 
विश्वास सुदृढ़ हो गया कि कृषि के य्रीक्‍रण के! बिना 
प्रगतिशील कृषि सम्भव नहीं। 

कृषि के यनत्रीकरण का अर्थ है कि जहाँ भी सम्भव हो 
पशु तथा मानवशत्ति का मशीनरी द्वारा प्रतिस्थापन किया 
जाएं। हल चलाने का कार्य ट्रैक्टरो द्वार होना चाहिए, बुवाई 
और उर्वरक डॉलने का वार्य ड्रिल (00) द्वारा करना 
चाहिए। इसी प्रकार फसल वाटने का यार्य भी मशीनो ट्राग 
किया जाना चाहिए, कृषि के पुराने ढंगा और औजारो 
अर्थात्‌ लकडी के इलो बैलो दरान्ती आदि की जगह 


मशीनों का ग्रयोग किया जाना चाहिए। अत यन्त्रीकरण का 
अर्थ खेती की सभी व्रियाओ मे हल चलाने से लेबर फसल 
बाटने तथा बेचने तक मशीनो का प्रयोग होता है। 

भारत मे वृषि वे! विकास को गति तेज करने के लिए 
यत्त्रीवरण का प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है। जहाँ एक 
ओर तो वृषि के यम्रीवरण के पये समर्थक मिलते हैं यहा 
दूसरी ओर विरोधी प्र वे! विचारवा भारत की वर्तमान 
आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों मे फार्म मशीनरी का 
प्रयोग बिल्युल अनुचित मानते है। अब हम इन दोनो पशो 
के तर्को को प्रस्तुत परेंगे। 


कृषि यत्बरीकरण के पक्ष मे तर्व॑ 

कृषि के यन्त्रीकरण था मुख्य आधार मशीनरी के 
उपयोग द्वारा सम्भप होने बाली बडी पैमाने की 
पितव्ययिताएँ (0005. 0. ॥शह९८ 5०१६ 
[7000५॥07) है । जितनी धरती पर एक बैल की जोडी ढ्राए 
0 दिन हल यलाया जा सवता है उतनी धूमि पर ट्रैक्टर 
द्वाए एव दिन में और अधिक गहरा हल चलाया जा सकता 
है। दूसरे फार्म मशीनरी ने मनुप्य को भारी काप से छुटकाग 
दिलाया है। उदाटरणार्थ भूमि का पुन सुधार भूमि की 
खुदाई और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना 
हल चलाना आदि सभी भारी थाम हैं। तीसरे फार्म 
मशीनरी द्वारा बडे पैमाने की खेती सम्भव हो पाई। भूमि के 
बहुत बडे बडे खेत जोते जा सपते है भारी मात्रा मे फसल 
काटी जा सकती है बडी मात्रा में उत्पादन भण्डी तक 
पहुचाया जा सकता है। इन सभी कार्यों को धोडे समय में 
करने के लिए कृषि मशीनों का प्रयोग होता है। इस प्रवार 
श्रम उत्पादिता तथा भू उत्पादिता बढाई जा सकती है। 
उत्पादन की लागत वम थी जा सकती है। अन्तिम 
यम्त्रीकरण से उद्योग परिवहन आदि में रोजगार के अवसर 
भी बढाए जा सकेगे और परिणामत कृषि से जिन लोगो का 
रौजगार छिन जाएगा ये अन्य भेत्री मे रोजगार पा सकेगे। 

पश्यमी देशो विशेषकर समुक्त राज्य अपेरिका और 
भूतपूर्व सोवियत संघ में जहाँ वृषि वा विस्तृत रूप में 
यत्रीकरण किया गया है चृषि उत्पादन कई गुना बढ गया 
है। उदाहरणार्थ अमेरिवा में 72 प्रतिशा जनसंख्या कृषि परे 
निर्भर है परन्तु कृषि उत्पादन इाना बढ चुका है कि संयुक्त 
राज्य अमेरिका अन्य देशो को भी कृषि वस्तुआ का निर्यात 
करता है। चूकि कृषि की मुख्य समस्या उत्पादन वो बढ़ाता 
है इसलिए कृषि वे यत्रीवरण की पुष्टि वरना सुक्तिसतत 
छोहँ। 

पत्तु प्रयोग की दृष्टि से भी यत्त्रीररण के लिए 
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काफी क्षेत्र उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, ट्रैक्टरो द्वारा बड़े पैमाने 
यर जंगल साफ किए जा सकते हैं, व्यर्थ भूमि को पुर 
काश्त योग्य बनाया जा सकता है और इसी प्रकार भू-रक्षण 
(50॥ ९०॥$८५शाणा) आदि में सहयोग प्राप्त हो सकता 
है। र्रैक्टो के अतिरिक्त, पम्यिग सेटो (?आएात्ट 525) 
तथा नलकूपो (7४८ #ऋष५) के लिए काफ़ी क्षेत्र विद्यमान 
है। इसी प्रकार तेल निकालने, गन्ने से सप्त प्राप्त करने आदि 
के लिए डीजल इजन तथा बिजली से चलने वाली अन्य 
अशोनो का प्रयोग किया जा सकता है। 


यन्त्रीकीण के विरुद्ध तर्क (085६ #&हृ8घा5६ 
कसलाब्रापेड॥त0ग) 
जबकि कृषि उत्पादन को बढाने की दृष्टि से 
अम्वीकरण के पक्ष पे तर्क दिए जा सकते हैं, वहाँ यत्रोकरण 
के विरोध मे भी सबल तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 
सर्वप्रघम, भात्त में जोतो का आकार छोय होते के कारण 
(३ से 72 एकड के बीच) यन्रीकरण के लिए कोई जगह 
चहीं। फिर ये छोटी जोते भी ग्राम के विभिन्‍्त भागों मे 
बिखरी हुई हैं। एक ट्रैक्टर को आधी एक्रड भूमि की काश्त 
के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यत््रीकरण की 
'एक अनिवार्य शर्त यह है कि कृषि-मशीठों का उचित एव 
अनुकूल प्रयोग करने के लिए जोतो का आकार बड़ा होना 
चाहिए, वे छोटे-छोटे टुकडो मे बिखरी नहीं होती चाहिए 
जैसा कि भारत मे वर्तमान है। यू एस ए में जोत का 
औसत आकार 60 हैक्टेयर, कैनेडा मे 90 हैक्टेयर और 
सोवियत रूस मे 600 हैक्टेया है। इन देशों मे ठो यनत्रोकरण 
स्रम्भव है परन्तु भारत मे इसकी कोई सम्भावता नहीं। यह 
तर्क इस बात की उपेक्षा करता है कि छोटे फार्मो की कारत 
के लिए उचित मशीनों का विकास हो चुका है और वे 
सफल रूप से जापान मे इस्तेमाल की जा रहो हैं। 
दूसरे, कृषि के वन्त्रोकरण के कारण बहुत से कृषि 
श्रमिक फालतू हो जाएँगे। एक अनुमान के अनुस्ताए यदि पूर्ण 
यतन्त्रीकरण कर दिया जाए, तो भारत में उपलब्ध कुल 
क्षेत्रफल को 30 से 40 लाख़ कृषको ड्वास जोता जा सकता 
है। इस प्रकार लाखो की सख्या मे किसान बेरोजगार हो 
जाएँगे और उन्हे विकल्प रोजगार (कवयाआ0१6 
€॥ए०॥एथा॥ उपलब्ध कराते की समस्या उत्पन्त होगी। 
इतनी घड़ी संख्या मे कृषि श्रमिको को कृपि-भिल 
व्यवसायो (णा बल्लाय०गणाणव ०००७७०५०४७) मे रोजगार 
उपलब्ध कराना सम्भव नहीं। यन्त्रोकृत खेती 
(/९८09$४१ शि798) के विहड् यह सबसे गम्भीर 
आपत्ति है। अमेरिका और कैनेडा मे वास्तविक समस्या श्रम 
की दुर्लभवा है पान्तु भारत में श्रम का आधिवय है । इसलिए 


जो नीति कम जन-घतत्व वाले विकप्तित देशो के लिए 
लाभदायक एव उचित है, अनिवार्य नहीं कि वह भारत के 
लिए भी ठीक हो। 

तीछरे, फार्म मशीनरी के लिए पैट्रोलि, डीजल एव 
मिट्टी के तेल की आवश्यकता होगी। देश मे इन खनिज 
तेलो की बहुत कमी है क्योकि आम्ठरिक माग को पूरा करने 
के लिए देशीय उत्पादन काफो नहीं और तेल सकट के 
कारण ठेल की अत्तर्राष्ट्रीय कीमत बहुत बढ गई है। भारत 
इस कारण ठेल पर आधारित फार्म-मशीनरी का विस्तृत 
पैमाने पर प्रयोग नहीं कर सकता। 


चयनात्मक य्रीकाण-ग्रोजना का उचित लक्ष्य 

इस बात को दृष्टि मे रखते हुए कि भारत में जोत का 
आकार छोटा है विन्तु कृषि कार्य मे लगी जनसख्या का 
आकार बहुत बडा है, कृषि मे अधाधुध यन्त्रीकरण की नीति 
चलाना बडी भारी भूल होगी। भारत मे भूमि एक दुर्लभ 
साधन है परन्तु श्रम एक प्रचुर साधन है और परिणामत भू- 
उत्पादित (300 7०४०८०४७॥)) को उनन्‍नद्र करने की 
नीतियो का ग्राम-जनशक्ति के प्रयोग के साथ सामजस्य 
करना होगा। अत सोमितव यन्त्रीकरण (,वरवा6०0 
॥20९८७७0१$४8००) कौ नीति को अपनाना अनिवार्य होगा 
ताकि श्रम विस्थापन प्रभाव ([.890प 65990शाशा! 
(९४० कम से कम किया जा सके। साथ ही गुप्त रूप मे 
बेरोजगार कृषि श्रम को कृषि-भिन्‍न ग्राम उद्योगो में जज्ब 
ऋरने के लिए इतका विस्तार करना होगा। इसके अतिरिक्त 
ग्राम्त क्षेत्रों में जनसख्या वृद्धि को नियन्त्रित काने के प्रयास 
त्वरित करने होगे ताकि जनसख्य' मे भावी वृद्धि दर कम हो 
जाए। इस व्यवहार्य दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार 
करते हुए पाचवी योजना के प्रारूप मे उल्लेख किया 
गया-“'पाचबी योजना मे चयनात्मक यन्त्रीकरण 
(इल्च८८४५८ ॥7०८0०४॥४०7०४) की नोति अपनाई जाएगी। 
उद्देश्य यह होगा कि फसल तीव्रता ((णाफ़ण३ प्राशाक्षात) 
और फार्म-उत्पादिता (एक्षा॥ [700ए८४७६४) बढाई जाए। 
इने दिनो देश मे प्रति हैक्टर 04 हार्स पावर शक्ति उपलब्ध 
है (जिसमें से मशोनो से प्राप्त शक्ति केवल एक-चौथाई है) 
यह बहुत कमर है और इसे बढ़ाना होगा। हमे इस बात पर 
ध्याव देना होगा कि खेती की न३ तकनालॉजी मे खेती के 
काम तेजी से उचित समय यर और टीक ढग से करने होते 
हैं। इसके अलावा बैल खरीदने और इन्हे रखने का खर्चा भी 
बढ़ता जा रहा है। इन सबको देखते हुए खेती का यत्लोकरण 
आवश्यक लगता है किन्तु यन्व्रीकरण किस दर से और किस 
रूप में हो, यह बात जोतो के आकार और कृषि श्रमिकों के 
रोजगार यर यन्त्रीकरण के प्रभाव आदि सम्बद्ध बातो को 
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लालियरा ५ भारत मे कृदि यन्रीकरण की प्रगति 





मद 





बुल कृषि आधीत क्षेत्रणण (लाख हैफ्टेयर) 
रैकटर (णुग सचपी गोग) (शारशे 

चेत इंजत(जुए सयीी योग) (लाश) 
छिजगी घातित सिर्चाई 

पम्पसे” था र्पूषैल (लाख) 

६. प्रति हजार हैक्टेपर यृषि शेत्र है तिए संयावित 
शक्ति या उपभोग (विज्लोशण घए्र) 
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ध्यान भे रखरर निशिः परनी होगी। अन्तिम बात खास 
तौर पर पसल जी पटाई एप सपाई की मशोन (0५ शा! ॥८ 
॥१५०७ ॥) वा इस्तेमाल करने के” खारे मे अवश्य सोयनी 
होगी। इन मशोनों का उपयोग दन्हीं इलाकों तर सीधित 
रखना होगा जहाँ पसल जी यहाई मे दौरान श्रमियो वो 
च्रमी रहती है। आआ आयोगब इस विषय भे सातधानी 
बरतने जी सलाह देत है। इस स्यन्ध में ठो योजना से 
उल्पेख क्या गया पिर भी पृषि बार्यों वा अनियन्ति 
यन्तीयरण हमारे देण के एित मे नहीं होगा स्ससे देहात मे 
बेरोजगारी की समस्या त्रिक्‍़र ऐो जाएगी। इस प्यार 
चयतासतर यल्लीररण की नीति को अपगागा जाएगा। 


भारत में फार्म यवीयरण ( व तात्तापं गा जे 
की प्रगति 

भारत में वृषि जार्य ये लिए ड्रैकररो तेल इजतो 
घ्लिताई जे पम्पसेटों जो गाटे डीजल से पलाए जाएँ या 
बिजली से का प्रयोग प्रिया गया है। इसे ओऔरिः 
ट्यूबरैल भी अधिज मात्रा मे लगाए गए एैं। इस पार वृषि 
मे पणुओ था मातउरणति यो पतिस्थापन सामालतथक्ति 
(0 »ल) द्वारा जिया गया है जिससे पति हैक्टर कृषि घेत्र 
उपभोग बढ़ा है। 

तालिया ५ मे दिए मए आजडो से पता उलता है जि 
बृषि यत्रीयरण मे कापी पगति हुई है। उदाहरणार्थ टरैज्टरो 
को सएपा जो ॥960 6। मे तेजल 03 लाख थी बढ़कर 
१950 8। में 47 लाख हो गई परनु यर 9०2 93 ता 
घढ़पर एय्दम ॥९ लाख शो गई। इसो पत्रार पेल इजनो 
वी सणपा जो ०6। मे 23 लाख धी बढ़कर ॥992 93 मे 
६2 लाख हो गई। बिकलो यालित पस्लियाई प्सेरो पं 
ट्यूबौलो को भाग ०60 6। मे 2 साख से बढठयर 
१970 7) मे ११५५ लाख और 3992 ०१ में एक दम 
बढऊकर १०6 2 साख हो गई। इससे पृषि श आधोन निशिए 
सिएई घाप्त शेत्र मे कापी पूरि हुई है। इप सर यरोतरण 
के साधनों के परिणामस्यरूप णी हजार हैय्टेपा कृषि क्षेत्र 





॥ ग्रोजग आयोग घोषणों घगारर्षोच शोजता (974 3) शाहप चूत३ 
2 घोजवा आयेग पंचयय योजवा को घारुप ॥474 + घू शा 


के लिए सगलनशक्ति के उपभोग मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है 
और यह 960 6॥ में 55 क्लोवाट घण्टे से मढकर 
992 93 में 35$) विलोयाट घण्टे हो गया है। 

फार्म यन्दीरउरण बी इस प्रगति वी समीक्षा के 
आधार पर निम्नलिणित निष्पर्ष पाप्त होते हैं- 

(3) जारे परम रुप में पार्म यक्तीवरण का विकास 
बडा एभारी प्रीत होता है यह सापेक्ष रूप में इतना 
प्रभागशाली नहीं है पिशेषषर जब इसकी तुलना उलत देशो 
में यरोकरण ये साथ था भारतीय बृषि क्षेत्र के आकार के 
संदर्भ मे वी जाए। 

(४४) जो यद्रीवरण भारतीय कृषि क्षेत्र में हुआ भी है 
यह मुख्य समृद्ध क्सानों तवा हो सीमित है। छोटे 
जिसान जो भारतीय किसात जनसस्या का मुख्य भाग हैँ 
यनत्रोशरण की पक्षिया से अछूते ही रहे हैं। यह बात 
निन्दनोय है क्योति इसे परिणामस्वरूप विसान जतसख्या 
में असमाना मे वृद्धि हुईं है। 

(38) सन्तीर॑एण भी प्रत्नियां बा अभिप्राय उत्पादत 
नी तपनीज में परिवर्तन है अर्थात्‌ यह श्रम-प्रधान राने बी 
अपेभा पूजी प्रधान बन जाती है। भारतीय बृषि के विकास 
की वामात अयस्था मे जबवि' बहुत अधिक मात्रा में 
मेग्रेज़गार सम उपलब्ध है यत्रीयरण में जल्दग्राजी करने से 
अजाउनोय आर्थिक विज्ञीयाँ और सामाजिय तनाव उत्पन 
हो जाते हैं। विन्तु इस सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय अपवाद 
है-सियई वा मिध्युतोगरण (व्लामीए्णाणा)-ते कि 
डोजलीवरण (000९८॥४१७०7)-जो सबसे अधिक 
अधभिनन्दनीय माना जागा चाहिए। 

चपगामा यत्रौवरण ही नीति ने देश वे कुछ भागों 
मे बृषि ना आधुनिक्तोरण्ण किया है। भारत ने ट्रैक्‍्टो 
डीज़न पम्पिग सैयो ट्यूबौल आदि के उत्पादन मे प्रभावी 
गाते प्राप्त वी हैं। जबति पजाब एवं हरियाणा जैसे गण्यों 
मे जहाँ हि प्राक्ति हो पुकी हैं भजीजरण तेज गीत से 
आगे बा है. यहाँ बहुत से अन्य राज्यों मे इसने कोई 
मटत्यपूर्ण पगति नहों को है। 


४7१ ॥ 
भू-सुधार 


(57070 एरएए0एछशा 





4. विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए भू-सुधार 
'की आवश्यकता एवं क्षेत्र 
भू-सुधारों (200 एथण0$) का उद्देश्य उत्पादन के 
सामाजिक सम्बन्धो को ऐसा स्वरूप प्रदाय करता है जिसके 
फलस्वरूप कृषि उत्पादिता अधिकतम की जा सके। कृषि 
के क्षेत्र में उत्पादिता मुख्यत दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर 
की है-तकनोकी और सस्थावात्मक। तकनीकों तत्वों 
(४0४०७ #8८/0७3) में बढ़िया! बीज, उर्वःक, उसत हल, 
र्रैक्टर, सिचाई आदि कृषि आदानो (8 छञा०एराकफण७) 
और विधियों का समावेश है, जिनके उपयोग से कृषि का 
स्तर उलत करने मे सहायता मिलती है चाहे भू-सुधार न भी 
हों। सस्थानात्पक सुधारों (छ$000ण7व। इ४विधाफ) के 
झनर्गढ भू-स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्विताण, 
खेत के आकार में सुधार, भू-धृति की सुरक्षा को व्यवस्था, 
* लगन का वियमव (२७७णेक्४०म ०१ उच्य७) आदि 
सम्ाविष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, स्लामती सम्बन्ध, खेतो का 
छोट आकार, खेतो का उपकिभाजत तथा विखण्डन, भू- 
घाए अधिकागे की सुरक्षा (8८८७३ व )क्षावे (डाप्ार 
प््ैछ) का अभाव, ऊँचा लगान आदि ऐसे सस्यानात्मक 
दत्व हैं जो कृषको को उत्पादन बढाने में हतोत्साहित करते 
हैं। इन तत्वों के कारण कृषकों की बचठ करने तथा कृषि मे 
धन लगाने की क्षमता कमजोर हो जाती है औरए वे अपने 
परशय का फल भो नहीं भोग पाते। फुलद दो 
'विधारधाएओं का विकास्त हुआ। एक ओर समाजवादी 
विधार के प्रवक्ता हैं जिनके अनुपार ग्रामीण निर्धनता का 
वास्तविक कर्ण सामहो अथपा अर्द्ध-सामतो सम्बन्ध 
(६७०४ 906 इशा॥। (९७१५७। ९0०॥०॥७) रहे हैं तथा इन 
सस्थातात्मक बाधाओं के हटा दिए जाने एर जो शक्तियाँ 
मुक्त होंगी, उनसे कृषिगह उत्पादव स्वत बढ जाएंगा। दूसरी 
दिवारधारा के अनुसार कृषि-उत्पादिता यूर्णत तकनीकों 
काएणों पर आधारित है एव उन्‍्तत कृषि विधियों का उपयोग 
करके उत्पादिता का स्तर (८६ ०६ एछण्क९ए्शछ) 
उछया जा सकवा है) इस प्रकार उपर्पुक्त विचारधारओ में से 
एक के अनुप्तार उच्च उत्पादिता करते के लिए तकदौकी 


चरिवर्तन अनिवार्य हैं और दूसरी के अनुसार सस्यथानात्मक 
परिवर्तव। पिछले कुछ बर्षों से दोनों बिचारधाराएँ एक दूसरे 
के विकट आ गई हैं और यह समझा जाने लगा है कि कृषि 
ब्िकास को दृष्टि से वे एक दूसर से सरव॑ंथा पृथक न होकर 
एक दूसर को पूरक हैं। यह बात स्वोकार कर लो गई है कि 
अनुकूल परिस्थितियों मे तकनोकी परिवर्तन प्रभावी ढग से 
कार्य कर सकते हैं तथा विकास कौ प्रक्रिया तीत्र की जा 
सकतो है। 

अत भूमि सुधार का दोहरा उद्देश्य है। एक ओर 
इसका उद्देश्य चकबन्दी (.०॥5०॥९७॥०॥) और जोतो को 
अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा लागू करके लाधकर जोतो 
(&८०४णए० ॥०/७॥॥25) वी स्थापना है ताकि श्रम तथा 
घूजी का अपष्यय न होकर भूमि का अपेक्षाकृत अधिक 
युक्तियुक प्रयोग किया जां सके। दूससे ओर इसका उद्देश्य 
काश्तकाशे में भूमि का पुनर्वितरण करना और पट्टे पर दी गई 
भूमि को शर्तों मे सुधार करना है ताकि किसानो का शाषण 
समाप्त किया जा सके। 

भू-सुधारें (480 7८०75) का एक ओर तो यह 
उद्देश्य है कि सामाजिक न्याये को लक्ष्य मानकर स्वामित्व 
जोतों का पुनर्विदरण किया जाए और दूसरी ओर इनका 
उद्देश्य सकार्य जोतो का पुवर्गतन (ए८ए६७)5979ण) ए 
०ृ७००७०/॥ ॥००॥॥2६) है। इसके अतिरिक्त भू-सुधारों 
का उद्देश्य भू-धारण अधिकार की सुरक्षा करता, लगान 
नियत करता, तथा स्वामित्वाधिकार प्रदात करना 
(एज्यादा। ० 0णाश्ाज्ंणए) भी है। धूमि-सुधार का 
प्रधाव लक्ष्य बिचौलियो को हटाकर कृपक और राज्य के 
बोच सौधा सम्बन्ध स्थापित करता है। इसके साथ-साथ भू- 
क्षारण अधिकार कौ सुरक्षा ओर लगाने के सियमत 
(६८४४॥0७ा एा हह्गा) द्राण एक ऐसा बातावाण तैयार 
करना है जिसमे कृपको को अपने श्रम का फल मिलने कौ 
आशा हो। इस प्रकार भू-सुधा! के अत्तगत स्सिलिखित 
विषय शामिल किए जाते हैं- 

(क) बिचौलियो की समाप्ति, (ख) भू-धारण सुधार 
अर्थात्‌ लगात का वियमन, भू-धारण की सुरक्षा ($च्ट्ण्ाए 


555 


854 


० :८/ण८) और काश्तकारो को भू-स्वामित्व प्रदान करना, 
(ग) जोतो को उच्चतम और निम्नतम सोमा का निर्धारण, 
(घ) कृषि का पुनर्गठन जिसमे जोतो को चकबन्दो करगा 
और उनके उपविभाजत तथा विछण्डव को रोकना समाविष्ट 
है, तथा (ड) सहकारी फार्मों का गठन। 


2. बिचौलियों की समाप्ति 
(#ऐणाणार 0]शित्रास्वाश३९5) 

भारत के स्वतन्त्र होने के समय देश को भू-व्यवस्थो 
के अन्तर्गत विभिल भू-धारण पद्धतियाँ प्रचलित थीं और 
ऐसा विश्वास्न किया जाता था कि उस समय को भू-धारण 
प्रणालो न तो अधिक उत्पादन को दृष्टि से हो उपयुक्त थी ये 
कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय कौ दृष्टि से। परिणामत 
भू-धारण प्रणाली (>ग्रात (शाण८ 53 $(2॥) का पुनर्गठन 
अत्यावश्वक समझा गया। किन्तु भू-भारण प्रणाली के 
पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार करने से पहले स्वाधोनता से 
पूर्व भारत मे प्रचलित भू-धारण प्रणाली का सक्षिप्त वणने 
कर देना उचित होगा। 


स्वतन्ब्रता को पूर्वसध्या पर तीन प्रकार को भू-धारण 
ग्रणालियाँ 

“विभिल भू-धारण प्रणालियो को तोन मुख्य वर्गों के 
अन्तर्गत रखे जाने कौ परम्परा प्रचलित है-जमींदारी प्रथा, 
महालवारी प्रथा और रैयतवारी प्रथा। 

(॥) जमींदारी भू-धारण प्रणाली-जमींदारी प्रधा का 
आरम्भ लाड कार्नवालिस ने बगाल म॑ सन्‌ 7793 से किया 
था। इसके अनुसार भूमि पर एक व्यक्ति का या अधिक से 
अधिक कुछ व्यक्तियो का सयुक्त स्वामित्व होता था जो 
लगान की अदायया के लिए जिम्मेदार होते थे। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने यह प्रथा इसलिए आरम्भ को थो कि अपने 
निहित स्वार्थों (४८४८४ प्राशध्थ८५७) को दृष्टि से एक 
विशेषाधिकार सम्पन्त एवं स्वामीनिष्ठ वर्ग का विमाण किया 
जा सके। इस प्रकार जमोंदारी, जागीरदारो, इनाम और 
राजकीय रियासते इत्यादि अनेक प्रकार को भू-धारण 
प्रणालियों ([ 0 ।धाण्प८५) का कृत्रिम निमाण किया गया। 
भू-राजस्व (५ 7९५६८॥४८) वसूल करने वाले 
अधिकारियो का पद बढाकर उन्हे भू-स्वामी बना दिया 
गया। पहले ये राजस्व समाहर्त्ता (एल ००॥८८७००७) केवल 
भू-राजस्व सप्रह करते थे जिनके बदले मे उन्ह कमोशनत 
मिलता था किन्तु अब जर्मादग़ों प्रथा के अन्तगत उन्ह भूमि 
का स्वामी हो बता दिया गया। इस प्राकर भूमि म स्थायों 
स्वार्थों वाले वर्ग का विकास हुआ। 
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जमोंदारी बच्दोबस्त (23क्ञात0ग 5८४वावाएं के दे 
रूप थे-स्थायो बन्दोवस्त और अस्थायी बन्दोबस्त। एप 
बन्दोबस्त (एलगाआदा( उधवब्याला) के अन्तर्ग लगः 
सदा के लिए वियत कर दिया गया। यह प्रदालों बल 
उत्तरी मद्रास और बनारस में लागू को गई। अस्घारं 
बन्दोबस्त (धह्ञाएण७) $वाएशााध॥) के अन्तर्गत विभिल 
राज्यों मे 20 से 40 वर्ष को अवधि तक के लिए लगाः 
नियत किया जाता था। इस प्रकार लगान में परिवर्तन हो 
सकता था। अस्थायों बन्दोबस्त बगाल के शेष जमोंदागे और 
अवध के ठाल्लुकदारा पर लागू किया गया। लगात को 
अवधि काफी लम्बों होने के कारण अस्थायी बन्दोबस्त नाम 
भर के लिए हो अस्धायों धा। इस प्रकार लगाव तियह हो 
गया ओर ऐसा करने के मूल में इस्ट इण्डिया कम्पनी का 
सर्वप्रमुख ड्ददेश्य लगान की नियमित अदायगों को 
जिम्मेदारी जमोंदारों पर डालना था। 
ब्रिटिश सरकार का तर्क यह था कि जमोांदार ग्रामोण 
जनता के सर्वश्रेष्ठ प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिनिधि हैं, अत उद्ें 
भू-अधिकार सौंप दिए जाने के फलस्वरूप भूमि और कृषि 
में सुधार होगा। किन्तु ये आशाएँ फलोभूत न हो सकों। 
जनसख्य मे वृद्धि तथा ग्राम उद्योग्रो के क्षय के कारण भूमि 
को माग बढ गई जिससे जमांदार काश्तकारों से बहुत 


अधिक लगान वसूल करने लगे। जमोंदारी प्रथा का आरम्प 


प्रगतिशोल कृषि को बल देने के लिए किया गया था किन्तु 
उसके कारण अनुपस्थित भू-स्वामित्व (#095९७॥८९ 
]॥000ञ) की बुराई उत्पल्र हो गई। इस प्रकार 
वास्तविक काइतकार और राज्य के बोच विचौलियों 
(एहग्रा८्ठ/भा८5) का एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया 
जिसको भूमि मे केवल इतनो हो दिलचस्पो थी कि वह 
आधिक से आधिक लगान वधूल' कर रफे। शेतिहारिप्त दृष्ि 
से एक वर्ग के रूप मे जमोंदार भोगविलास पर अपव्यय 
करने के लिए बदनाम रहे हैं। भागत मे जमींदार इसका 
अपवाद नहीं थे। इस प्रकार इन जमींदारों ने कृषकों से जो 
धन शोषण किया, उससे पूँजो निर्माण न हो सका, केवल 

अभिदृश्य उपभोग ((05एञाएए०४४ ९णाडणगाएगणगऐे मे 
वृद्धि हुई। जमोंदारी प्रथा वाले गावो म॑ दो कृषि वा 

विकसित हो गए-दूरवासों भू-स्वामी और काशकारा 
दूरवासी भू-स्वामियो ने असली काश्तकारों का जो भर कर 
शोषण किया। ग़ज्य की ओर से किसी भी प्रकार का 
हस्तक्षेप न किए जाने के फलस्वरूप इब जमींदारों को लगान 
को निर्ममतापूवक बसूलों करने, जमीन से बेदखल करते 
और बेगार लेन की पूरो छूट मिली हुई थी। जमींदार दमन 
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और आवक का प्रतोक बने गया। भारतीय कृषि गुजर-बसर 
की खेती बनकर रह गई। हतोत्साही उद्योग होते हुए भी 
कृषि के अलावा और चारा ही कया था क्योंकि भूमि 
जनसधारण को जीविका का मुख्य लोत थी। 

(2) महालवारी भू-धारण प्रणाली-महालवारी के 
असर्गत भूमि पर ग्राम-समुदाय (शाप2९ ८०्रगाणाएए 
का सयुद्त स्वामित्व हाता था और ग्राम-सशुदाय के सदस्य 
या तो सयुक्त रूप में गा अलग-अलग लगान चुकाने के 
लिए जिम्मेदार होते थे। यह प्रणाली पहले आगग़ और 
अवध मे और उसके बाद पजाब में लागू को गईं। इस प्रथा 
के आधीन गाँव को साझी जमोन या शामलात पर सपूचे 
ग्राम-समुदाय का सयुक्त स्वामित्व होता था। इस प्रकार 
बजर भूमि पर भी ग्राम-समुदाय का स्वामित्व होता था और 
उसे इस बात को छूट रहती थी कि सदराकर से इजाजत लिए 
बिता इस भूमि को किराए पर उठा दे तथा इससे प्राप्त होने 
बाला लगपान अपने सदस्यों मे बाँट दे या खेती की जमीन 
को अपने सदस्यों में बार दे। यह प्रणाली-विशेषत॒या पजाब 
में-भुस्लिम परम्पराओ का परिणाम थी। 

सम्पूर्ण गाव के लगान के रूप मे एक राशि निश्चित 
कर दी जाती है जिसे प्राम समुदाय सामूहिक रूप मे या 
वैयक्तिक रूप में अदा करता है। गाव का लम्बरदार लगाने 
सप्रह करता है जिसके लिए उसे पचोतरा अर्थात्‌ 5 प्रतिशत 
कमीशन प्राप्त होता है। 

(3) रैयतबारी प्रधा-रैयतवारी प्रथा के अन्तर्गत भूमि 
पए अलग-अला वैययाक्तिक स्वामित्व होता है। राज्य को भू- 
राजस्व अदा करने को जिम्मेदारी भू-धारियों पर सीधे ओर 
वैयक्तिक रूप मे होती है। पहला रैयतवारे बन्दोबस्त सन्‌ 
7792 में मद्रास में कायम हुआ। यह हिन्दू परम्षाा का 
परिणाम था। यह भू-धारण प्रणाली बम्बई, बयर और 
मध्यभात में प्रचालित थी) रैयत को अपनी भूमि कियए पर 
उठाने को छूट थी तथा उसका भूमि पर तब तक अस्थायी 

थारणाधिकार रहता है जब तक कि वह नियत राजस्व अदा 
'करता रहे। जमींदारी ग्रथा का थोडा बहुत अश रैयववारो 
प्रधा मे दोख पड़ता है क्योकि इसमे कृपक को अपनी भूमि 
किरणए पर उठाने की छूट थी। 

750 वर्षों के व्यवहार की अवधि मे उछ ठीतो 
प्रथाओ में बहुत परिवर्तन हो गया। इस बिषय मे श्री 
वेंकटसुब्बैया का कथन है-''यदि ल्यर्ड कार्वदालिस और 
सर टॉमस मुनगे जो क्रमश जर्मीदारी और रैयतवाणे प्रथा 
के अधिवक्ता थे, 940 मे इन प्रधाओ को देख पाते तो वे 
शायद ही उन्हे इस्त रूप मे पहचान सकते।"' इनको 
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विशेषताएं एक-दूसों से घुलमिल गईं हैं। किन्तु हींगो 
प्रणालियां का दुकाव जर्मीदरी प्रथा की प्रवृत्तियों की ओर 
रहा है। भूमि उप-पढ़े (५०७ ॥2॥07१9) पर उठाना तथा भारी 
लगाने बयूल करवा, रैयतवागे क्षेत्रों तक भी आम बाव हो 
गईं। महालवारी प्रथा मे मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश (आगरा) 
जैसे राज्या मे जमींदारों ग्रथा की ग्रवृत्तियाँ और पजाब में 
रैयतवारी प्रथा की प्रवित्तयाँ प्रविष्ट हो गईं। इसी प्रकार, 
इनाम और जागोरदाी क्षेत्रो में बन्दोबस्त के रूप में जमोंदार 
आधे से दो-पमिहाई हक की भाग करने लगे। अभिलेख न 
होने के कारण वे कृषकों से चुकौता (()७॥+९॥5) वसूल 
कर सकते थे। इस प्रकार स्वतन्त्रता कौ पूर्वश्ृध्या पर, एक 
ओर भूमिहीन खेतिहर [ाता८४४ एणएएश०७) और 
स्वेच्छा काश्वकार ([७४०॥७5 4६ ७ध॥) थे और दूसरे ओर 
विशाल रियासतों (.9॥0८4 ८४३६७) के मालिक बड़े 
जमींदार। कितु एक महत्वपूर्ण पर्तु विशोभकारी बात यह 
थी कि ठोक-ठोक शाजस्व अभिलेख (२6, शाएड 720070%) 
उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण बिचौलियो के उन्मूलन का 
काम और भौ कठिन हो गया। फलत एक सम्पूर्ण 
जोतगणना (एऐशा४०४ ० ॥०॑त79६) की आवश्यकता 
अनुभव की गईं विभिन्‍न प्रणालियों के परस्पर मिश्रण के 
कारण पहले के अधिनियमों द्वारा निर्धारित रान्तया वर्ग 
(ए_ल्ाएट्ा ०१३६७) फा पता चलावा कठिन हो गया। 


'बिचौलियो का उन्मूलन-नीति और उपाय 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राज्य विधाव सभाओ ढंग 
बिचोलियो के उन्मूलन के अधिनियम पास करने की बाढ़ 
सी आ गई। यद्यपि इन अधिनियमो का उद्देश्य बिचौलियां 
का उन्मूलन करना था किन्तु व्यवहार में इन्होंने जर्मीदारों को 
'बिचौलियो के समरूप मान लिया। परिणामत रैयतवारी के 
आधीन लगान प्राप्त करने वालो और अनुपस्थित जपाँदारों 
(५8६५०४६८७ )थात/0705) का एक वार| कानून की पकड़ से 
बाहर रह ग्या। इस बाव पर बल देते हुए श्री वैंकटसुब्बैया 
ने लिखा-''कांग्रेस की घोषिठ आगम्भिक ग्रामीण नीति 
समस्त 5 लाख लेगान उपजीवियो का उन्मूलन करने कौ 
नहीं सम्भवत उनम से अधिकाश का उन्पूलन करने की 
थी। अपनी ग्रामीण नीति के बाद के चरणों मे ही केद्र एव 
राज्यो के दल हथा सरकारों ने गैर-जर्मीदारी लगान 
उपजीवबियो (४०७ टथाणाएंश 7९700) के अधिकार कम 
करने के सम्बन्ध ये विचार-विमर्श किया।''र 

यद्यत्रि प्रबल पहले हो किये जाने लगे थे किन्तु 
बिचौलियो का वास्तविक उन्मूलन 948 में मद्रास के 
अधिनियम से आरम्भ हुआ। इसके परचात्‌ मध्य प्रदेश उत्तर 
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प्रदेश, सौराष्ट्र और बम्बई मे भी विधाव बनाया गया। सभी 
राज्यों में कानून बन चुका है तथा असम, गुजगत और 
महाराष्ट्र को कुछ छोटी भू-धारण प्रणालियों और इनामो को 
छोडकर बिचौलियो का उन्मूलन या तो पूरा हो चुका था या 
पूरा हो रहा था। प्रसगवश, यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमो 
बगाल, जो अनुपस्थित जमोंदारी प्रथा से बुरी तरह उत्पीडित 
था, में सबसे बाद (अर्थात्‌ 954-55) मे कानून बनाया 
गया। मद्रास, बम्बई और हैदराबाद मे 949-50 में कानूत 
बनाया गया जब कि विहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य 
भारत और असम में 95 मे, उड़ीसा, पजाब, सौराष्ट्र और 
शजस्थान मे 952 मे, पेप्सू, विन्थ्य प्रदेश और भोपाल मे 
953 मे तथा पश्चिमी बगाल, हिमाचल प्रदेश, मैसूर और 
दिल्‍ली मे 954-55 में कानून बनाया गया। स्वामित्व 
अधिकार प्रदान करने क॑ फलस्वरूप 30 4 लाख काश्तकारा 
(7०शभा७) और फसल सहभाजको ($॥श्ष० ८०72५) 
को लाभ हुआ है ओर उन्ह 62 2 लाख एकड काश्त योग्य 
क्षेत्रफल पर अधिकार प्राप्त हुए। 


'बिचोलियों से सम्बन्धित समस्याएँ 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जमींदारों भू-स्वामियो, 
जागीरदारो, मालगुजारा और ताल्लुकदारा ने बिचौलिया 
अधिकाश के उन्मूलन को स्वीकार कर लिया। एक के बाद 
एक सभी राज्यों मे कानून बनाया जा रहा था। यह 
स्वाभाविक था कि वे जमींदार, जो अभी तक लाखों 
किसानों के भाग्यविधाता बने हुए थे, इस कटु स्थिति को 
चुपचाप स्वीकार न करते। किन्तु बिचौलियो से सम्बन्धित 
कानूत को वाछनीयता-अवाछनीयता के प्रश्न को लेकर 
सघपष करने के बजाय जमींदारों ने अपने अधिकार हरण के 
लिए अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, फिर से खेती 
करने तथा काशतकागों से बल-प्रयोग् या दबाव ड्राग़ा जमीन 
खाली कारने की दशा म सारी शक्ति लगा दो। कुछ राज्यो मे 
नए कानूनों के लागू होने से पहले ही जमींदारों ने अपनी 
भूमि का बटवारा कर डाला! खेतो करने के बहाने 
काश्तकारों से बड़ पैमाने पर भूमि बलातू खाली कराई गई 
तथा वे (काश्तकार) भागीदार मात्र बनकर रह गए। सहकारी 
खेती (00-०7थभार८ शिशु) के रूप म भू-सुधार 
कानूत से बच निकलने का एक आसान तरीका मिल गया। 
इन सब विधया का कुछ और विस्तार से विवेचत करना 
उचित होगा। 

'बिचौलियो को दी गई क्षतिपूर्ति-सोवियत रूस, 
चौन और यूगोस्लाविया इत्यादि साम्यवादी देश्य मे क्षतिपूति 
दिए बिता ही भू-स्वामिया का स्वामित्वहरण कर लिया गया 
था। वे सामूहिक फार्मों (00॥००७४९ थ्थिए5) म मजदूरी 


पर काम करने वाले श्रमिक-मात्र रह गए। किन्तु भातत में 
काग्रेस दल कृपक-स्वामित्व प्रणाली लागू करने के वि में 
किसानों के प्रति बचनबद्ध था तथा जमींदारो को क्षपिपूर्ति 
देकर हो उक्त परिवर्तन किया जाना था। जनसाधारण के मन 
में यह विचार घर कर चुका था कि एक निश्चित सीमा मे 
अधिक भूमि किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं रहनो 
चाहिए, सरकारी नीति जनसाधारण के इसी दृष्टिकोण की 
स्वीकृति थी। निजी या वैयक्तिक सम्पत्ति के औचित्यों में 
गाधी जो के विश्वास के कारण भू-स्वामियो को क्षतिपूर्ति 
(0०आाएथा5आ०7) देता आवश्यक हो गया। क्षतिपूर्ति दो 
जाए या न दी जाए, इस विषय में विवाद न था, मतभेद का 
वास्तविक विषय क्षतिपूर्ति की मात्रा से सम्बद्ध था। 

एरिफमत म्मीदारी उत्बूलर आधिरियफों को पहले 
उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और फिर अधिनिर्णय 
(५४0|००/०४४ण) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया 
गया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के प्रश्न को न्याय-योग्य 
(॥050९०४०) ठहराया। परिणामस्वरूप सविधान कौ धागा 
34 म सशोधन करना पडा। इस प्रकार सविधान के निर्माता, 
जो क्षतिपू्ति के मूल अधिकारों वाले खण्डो को न्याययोग्यता 
कौ परिधि से बाहर रखना चाहते थे, ऐसा न कर पाए। 
क्षतिपूर्ति की दरो, क्षतिपूर्ति को उच्चतम सीमा और क्षततिपूर्ति 
के निर्धारण के सिद्धान्तों पर पुनर्विचार किया गया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि जमोंदार म्यायोचित और कुछ 
स्थितियों में न्‍्यायोचित से भी अधिक क्षत्तिपूर्ति प्राप्त करने में 
सफल हो गए। 

अलग-अलग राज्यो में क्षतिपूर्ति का आधार और दर 
अलग-अलग, थी। भूस्वामी के स्वामित्वहरण के समय को 
शुद्ध आय (0५८४ 0००7०) के गुणज (/0॥0०) के रूप 
मे क्षतिपूर्ति तियत की गई (उदाहरणतया, आध्र प्रदेश, 
मद्रास, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मणिपुर और 
त्रिपुरा मे) विम्त आय वर्ग के सबंध यह गुणज में अधिक 
किन्तु उच्च आय-वर्ग के सम्बन्ध मे कम था। कुछ राज्यो में 
क्षतिपूर्ति के आधार के रूप मे शुद्ध आय का समान गुणज 
तय किया गया। कुछ राज्यो मे क्षतिपूर्ति लगान के गुणज के 
बराबर थी, यथा असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपर 
प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। कुछ राज्यो मे क्षतिपूर्ति की 
भूमि के बाजार मूल्य से सम्बन्धित कर दिया गया सथी 
केरल मे कई राज्यों में भूमियो पर वियव राशि के रूप में 
क्षतिपूर्ति तय की गई-यह राशि अलग-अलग भूमियों पर 
50 रुपये से 900 रुपए प्रति एकड के बीच थी। 

क्षतिपूर्ति नकद या बाँड के रूप म॑ दी जाती धो 


[ 


भूसूधाप 


अलग-अलग राज्यो में १0 से 30 चर्ष को अवधि के बराबर 
किस्तों मे ये बॉँड विमुक्त कराए जा सकते थे। आश्च प्रदेश, 
अप्तम, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिमी बगाल और 
हैदराबाद शाज्यो ने क्षतिपूर्ति चकद देने का सिद्धान्त अपनाया 
किन्तु उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र 
राज्यों ने नकद तथा बाँड दोनो रूपो मे क्षतिपूर्ति देने का 
सिद्धान्त स्वीकार किया। 


3. भू-धारण सुधार 
(एक्रभाल एश्ुणयाओ) 
पट्टे पर खेती की समस्‍्याएँ 
जमीदारी और रैयतवारी पट्टेदारी की प्रणाली के आधीन 
भारत वर्ष में पट्टे पर खेती का आम अचलत रहा है। पढ़े पर 
खेती का काम वे छोटे भू-स्वामी करते हैं जिन्हे अपने पास 
अपर्याप्त भूमि जान पडती है या फिर भूमिहीन श्रमिक | कई 
चार किसी बिचौलिए से पढ्टे पर जमीन लेने वाले किसात 
खेती के लिए उसे पुन. पढ्टे पर देते हैं। इस प्रकार पट्टे पर 
खेती के अनेक रूप चले आ रहे हैं। मोटे दौर पर पढ्टेदार 
किसानो (7८४७)४ के तीन वर्ग हैं-(१) स्थायी काशतकार 
(00०एएश्ा०४ (शक्ा७), 2) इच्छाधीन काश्तकार 
(एश्काभाउ-भ भत), और (3) उपकाश्तकार (5४०- 
(शाक्षा5)। स्थाई काश्तकार के चट्टेदारी के हक स्थायी और 
दाययोग्य हैं। भूमि मे किसी प्रकार फा सुधार करते के बदले 
में जर्मीदार से क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हे पह्टे की 
स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त रहती है जिसके कारण वे वास्तव 
में भूमि के स्वामी हो बन जाते हैं। स्थायी काश्तकार और 
'कृषकस्वामी (0९8४ छ/ण्फपशंण) केवल इतना 
ही अन्तर होता है कि पहले को जमींदार के हाथ लगान 
का भुगतान करना पड़ता है जबकि दूसरा सरकार को 
जलगान देता है। इस प्रकार व्यवहार मे स्थायी काश्तकार भू८ 
स्वामी के रूप में स्वीकाए किया जाता है। 
जमींदारों के मुकाबले इच्छाधीन कास्‍्तकारों 
(श्ाक्राउ-आ-ज्य) और उप-कृषको की स्थिति अत्यन्त 
जिर्बल है। थे निर्मम शोषण का शिकार बनते हैं। उनके 
लगान में बार-बार घृद्धि, छोटी-छोटी बाते पर बेदखली, 
बेगार और अन्य उपायों द्वारा उतका शोषण किया जाता डा 
यह नितातत वाछनीय है कि इसे ड्रेणी के किसानो का 
सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किया जाए ताकि पट्टे के 
अधिकार को सुरक्षित किया जाए। जिस देश मे बढती हुई 
आबादी के कारण भूमि को माग उसके सभरण से अधिक 
हो, उसमें कमजोर और असुरक्षित कृपको को निर्दयी 
जमींदारो के हाथो शोषित होने की व्यापक बुराई पाई जातो 
है। बटाई व फसल-सहभाजन (छा्षर वण्एणा8) के रूप 


क्छप 


मे 50 प्रतिशत लगान आम बात थी। कई बार तो किसान को 
लगान के रूप मे अपनी उपज का दो-तिहाई भाग देना पड़ 
जाता था। ऐसी स्थिति और उसके साथ-साथ पढे कौ 
असुरक्षा के कारण यह आवश्यक हो गया कि भू-प्रणाली मे 
सुधार किए जाएँ। 


पड़े पर खेती की मात्रा (6 शरांशां एण लाशाएज 
€प्ॉरभाण्फो 

यहापि अखिल भारत में पढ़े पर उठाए गए क्षेत्र की 
औसत 20 प्रतिशत है, किन्तु भारत के विभिन क्षेत्रों मे यह 
अक १। से 26 प्रतिशत तक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता हा 
कि खेती के कुल क्षेत्र का लगभग पाचवा भाग प्टे 
(०७०) पर उठा हुआ है, अत इतने घ्यापक क्षेत्र को 
प्रभावित करने वाली समस्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
इसी प्रकार भूमि कौ जोतो तथा खेती के सम्बन्ध में की गई 
गणना से विभिन्‍न राज्यों से सम्बन्धित आकड़े प्राप्त हुए है। 
उक्त आँकडों पर विचार करते समय यह बात ध्याव मे 
रखनी होगी कि उनमें स्थाई काश्तकारों की भूमि का 
समावेश नहीं किया गया क्योकि इनका पट्टे का अधिकार 
स्थायी और दाययोग्य होने के काएग उनकी गणना भूमि के 
स्वामियों मे ही कर ली जाती है। १96॥ की जनगणना के 

अनुसार कुल कृषि-परिवारों का 77 प्रतिशत स्वामित्व जोत 

रखते थे, 8 प्रतिशत शुद्ध काश्तकारी जोत और १5 प्रतिशत 
मिश्रित काश्तकारी करते थे। इसकी तुलना मे कृषि आधीन 
कुल क्षेत्र का 78 ग्रतिशत स्वामित्व जोदो के आधीन था, 4 
अतिशत शुद्ध काश्तकारी के आधीन और ॥8 प्रतिशत मिश्रित 
काश्तकारी के आधीत था। भू-स्वामित्व मे असमानता का 
अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण 
परिवारों के $ प्रतिशत उच्चतम वर्ग के पास 80 प्रतिशत 
जनिम्मतम वर्ग से अधिक भूमि थी। 

खुली काश्तकारी के अतिरिक्त बहुत-सी भूमि मौखिक 
था गुप्त काश्वकारी के आधार पर यट्टे पर दी जाती हैं। इसी 
आकर 33-40 प्रतिशत कुल कृषि आधीन क्षेत्र मौखिक पट्टे 
पर उठाया जाता है। 


पढ़ेदारी में सुधार के उपाय (९७5७९ ण॑ पशाभर 
छर्लगाणो 

बिचौलियो के उन्मूलन सम्बन्धी कानून का उद्देश्य 
कृषको की भूमि दिलाना है किन्तु इससे पट्टेदारी की समस्या 
समाप्त नहों हो जाती। थोडी बहुत जमीन तो पढ़े पर उठाई 
ही जाएगी। भू-सुधार के पच (गले ०0 [खाएं 
एलणएओे ने इस तथ्य को स्वीकार 'करते हुए खेती करने 
मे असमर्थ लोगो को, अथवा विधवा था अविवाहिंत स्त्री, 
अवयस्क, मानसिक रोग से ग्रस्त तथा सैनिक परिवारों को 
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अपनी भूमि पट्टे पर उठाने की छूट दो जाने को सिफारिश 
'कौ। यही नहीं, जोत की अधिकतम सीमा नियत कर देने पर 
भी शायद एक परिवार के लिए पूरी भूमि सभाल पाना 
कठिन हो, अत थोड़ी-बहुत भूमि उप-पट्टे पर उठाना 
अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कृषि-श्रमजीवी वर्ग को कृषि- 
'भिल व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 
भी पट्टेदार कृषकों को थोडी-बहुत भूमि उप-पट्टे पर उठाने 
की छूट देनी होगी। पट्टे या उप-पट्टे पर पूर्ण रोक लगाना न 
तो सामाजिक दृष्टि से वाछनीय है और न प्रशासनिक दृष्टि 
से व्यवहार्य। अत अधिक विवेकपूर्ण यही है कि पट्टे पर 
खेती (पशाभा०७ ०प्र॥एभाणा) की बुराइयाँ दूर करने के 
लिए उपाए किए जाएँ। पट्टेदारी मे सुधार के उपायो का 
रिम्तलिखित बिएगे मे सब है?) लगपार का कियलाग 
(2) पट्टे की सुरक्षा और (3) कृषको को स्वामित्व प्रदान 
करना। 
लगान का नियमन (ह€४ण॑शाणा ण॑ एशा0- 
स्वतन्त्रता से पहले के युग मे तो लगान या तो प्रथा के 
आधार घर नियत किया जाता था या माग और सभरण की 
बाजार शक्तियों के आधार पर। भूमि सभरण स्थिर होने तथा 
बढती हुई जनसख्या के कारण भूमि की माग मे तीक्र वृद्धि 
होने का परिणाम यह हुआ कि लगान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
हस्तशिल्प (पथआ॥४०१७१$) के पतन के कारण भूमि पर 
आबादी का दबाव और भी बढ गया जिसका परिणाम लगान 
में और अधिक वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ। लगान की 
निर्मम वसूली आम बात थी। 
अते कानून बनाकर लगान में कमी करना 
अत्यावश्यक था। प्रचलित लगान दर उपज का आधा भाग 
या उससे कुछ अधिक थी। अर्थव्यवस्था के किसी भी अन्य 
क्षेत्र मे किए गए विनियोग के प्रतिफल की तुलना मे लगान 
सामाजिक न्याय की किसी भो कसौटी के आधार पर 
अत्यधिक थे। परिणामत प्रथम और द्वितीय याजना मे यह 
सिफारिश की गई कि लगान सकल उपज (06/055 
77०१४०८) के एक-चौथाई या पाचवें भाग से अधिक नहीं 
होना चाहिए। विभिन्‍न राज्यों ने लगान नियपन के लिए 
आवश्यक कानून बनाए, किन्तु अलग-अलग ग़ज्यों में 
नियत की गई लगान दरो में अब भी अन्तर है। गुजरात 
महाराष्ट्र और राजस्थान मे सकल उपज का छठा भाग 
अधिकतम लगान नियत किया गया। असम मैसूर मणिपुर 
और त्रिपुरा मे अधिकतम लगाव की दर सकल उपज के 20 
से 25 प्रतिशत के बीच नियत की गई। उडीसा और बिहार 
में सकल उपज का एक-चौथाई और केरल में 25 से 50 
प्रतिशत के बीच अधिकतम लगान नियत किया गया। पजाब 


मे उपज का एक-तिहाई भाग और तमिलनाडु में 333 से 
40 प्रतिशत लगान नियत किया गया। जम्मू और कश्मीर 
आश्च प्रदेश और पश्चिमी बगाल मे सकल उपज के आधे 
भाग के रूप मे लगान नियत किया गया। मध्य प्रगेश में 
लगान भू-राजस्व का गुणज (७७॥॥9०) है और यह भू- 
राजस्व के दुगुने से चार गुना के बीच निश्चित किया 
गया है। 

किसान की कमजोर स्थिति तथा भूमि की व्यापक 
प्रबल माग के कारण लगान नियन्त्रण सम्बन्धी कानून का 
पालन कम और अतिक्रमण अधिक होता है। तीसरी योजना 
ने ठीक ही कहा-'“जहाँ जमीन पर दबाव अधिक है और 
गाँव के काश्तकाऱे की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति 
कमजोर है वहाँ कानून की शरण लेना उनके' लिए मुश्किल 
हो जाता है। इनके अलावा कानूनी कार्रवाही करने मे खर्च 
अधिक होता है। और आमतौर से उतना खर्च उठाना 
काश्तकारो की शक्ति से बाहर होता है। अत कानून बन 
जाने पर भी कई तरह से विद्यमान शर्तों और परिस्थितियों 
का ही पलडा भारी ठहरना है।'" 

इस सम्बन्ध मे अन्य सुझाव यह है कि लगाव उपज के 
रूप से नहीं नकद रूप मे नियत किया जाए। चौथी योजना 
ने इस सम्बन्ध मे उल्लेख किया “कानून द्वारा आन्च्र, जम्मू 
तथा कश्मीर, तमिलनाडु पजाब और पश्चिमो बगाल में जो 
लगान निर्धारित किए गए हैं वे अभी भी अधिक हैं और 
उन्हे जैसा कि योजनाओं मे सिफारिश कौ गई थी कुल 
उपज के एक-चौथाई या पाचर्वे भाग के बराबर कम करता 
चाहिए। इसके अतिरिक्त उपज के रूप मे लगान को समाप्त 
कर इसके स्थान पर नकद लगान चालू करने चाहिए ताकि 
लगान मे उच्चावचन न हो और किसान को अपने विनियोग 
का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।' * 


काश्त अधिकार की सुरक्षा (8९०७७ ० प्रश्ञाणःथे 

सर आर्थर यग (#गञणः ४०७०४) ने ठीक ही कहा 
था-'किसी व्यक्ति को उजाड बजर भूमि का सुरक्षित 
स्वामित्व प्रदान कर दो वह उसे हरे-भरे बाग मे बदल देगा 
और उसे हरा-भग बाग नौ वर्ष के लिए पट्टे पर दे दो, वह 
उसे मरुभूमि बना देगा।'' उक्त कथन मे काश्त अधिकार की 
सुरक्षा की बात सार रूप मे कह दी गई है। काश्त का 
अधिकार अस्थाई होने पर क्सान की भूमि में वैयक्तिक 
रुचि बहुत कम होती है। परिणामस्वरूप यह भूमि की 
साज-सभाल करने कुएँ और नलकूप खोदने तथा पक्की 
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बाड़ लागने आदि के विषय मे अधिक ध्यान चहों देता। 
काशत के अधिकार छिन जाने के कार्ण उसको भूमि 
सुधारने, बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने या मिट्टी की 
उर्वरता बनाए रखने के लिए दोर्घकालिक योजवाएं तैयार 
करने का सास उत्साह हो लुप्त हो जाता है। यहाँ तक भी 
देखा गया है कि फसल के अन्तिम वर्ष मे भूमि का इतना 
अधिक दोहन किया जाता है कि कई बार वह सवधा बजर 
हो जाती है। अत सामाजिक न्याय और अधिकतम उत्पादन 
दोनो दृष्टियो से ही काश्त अधिकार कौ सुरक्षा के लिए 
विधात बनाया जाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के 
विधात का उद्देश्य इच्छानुसार किसानो को स्थायी स्वामित्व 
का अधिकार दिलाना है। 

'काश्त की सुरक्षा से सम्बन्धित विधान बनाते समय तोन 
सासभूत उद्देश्यों को ध्यान मे रखना आवश्यक है-प्रथम बडे 
पैमाने पर किसानो को बेदखली न हो दूसरे, भूस्वामी को 
केबल स्वय काएव के लिए हो धूमि पुत्र प्राप्त करने की 
इजाजत हो, और तीसरे, भूमि पुन प्राप्त करने पर किसान 
के पास नियत न्यूनतम भूमि रहते दी जाए। 


स्वय काशएत के लिए भूमि पुत्र प्राप्त करते सथा 
बेदखली की समस्या 

जप्रीदारी उन्मूलन लागू करने के प्रसग मे प्राप्त होने 
वाले अनुभव से पता चला है कि स्वप-काशव (एध5णाक्े 
०0॥७९५४४०) के नाम पर भूमि पुन प्राप्त करने 
(िल्णग्रएएणा ण एचरणान ण"४४०००) के लिए बहुत 
से किसानो को जमीन से बेटखल किया गया। इसका मुख्य 
कारण यह था कि भू-सुधार के आरम्भिक वर्षों मे 'स्वय 
काश्त' को परिभाषा करने मे अनेक जुटियाँ रह गई थीं। 
इसमे सन्देह नहीं कि कुछ परिस्थितियों म और भू-स्वामिया 
के कुछ वर्गों को खुद-काश्त के लिए कुछ भूमि देती होगी 
किन्तु खुद-काश्त को आड मे मुजारों की बडे पैमाने पर 
बेदखली करने की इजाजत नहीं दी जा सकतो। इसक लिए 
कुछ सुरक्षा कानून बनाने आवश्यक थे। दूसरा योजना के 
दौशन राज्यों ने मोटे होश पर कोत विभिन्‍न प्रकार से 
खुदकारत सम्बन्धी विधाव बनाए- 

(४) सभी मुजारा को पट्टे की पृणण सुरक्षा दा गई और 
भू-स्वामिया को स्वय काशत के अधिकार से वचित कर 
दिया गया। 

(३9) भू-स्थामिया को एक सौमित क्षेत्रफल तथा खुद- 
'काशत का अधिकार दिया गया जो किसी हालत म भी एक 
शरिवारिक जोत से अधिक नहों होना चाहिए बर्श्ते कि 
भुजार के पास काश्त के लिए एक न्यूदतम क्षेत्र बच ज्ए। 

(27०) भं-स्वामोीं हारां खद-व०णज के लिए ज्मन यर 
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एक सोमा लगा दी गई है किन्तु सभी हालतो में यह 
आवश्यक नहीं कि मुजारे के पास एक न्यूनतम क्षेत्रफल 
काश्त के लिए शेष बच जाए। 

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल ओर दिल्ली प्रथप वर्ग मे 
आते हैं; गुजणत, केरल, मध्य प्रदेश, महाग्रष्ट्, उडीसा, 
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अस्तम और पजाब दूसर वर्ग में 
हैं। जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुपर और पश्चिमो बगाल 
(फसल-सहभाजको के सदर्भ मे) तोसरे वर्ग मे आते हैं। 
जाहिर है कि अधिकतर राज्यो ने दूसरी प्रकार के विधान को 
स्वोकार किया है। 


भूमि का स्वैच्छिक समर्पण और प्रत्यावर्तन 

डॉ खुसरे के 'हैदराबाद मे जाग्रोरदारी उन्मूलसल और 
भूमि सुधारों के आधिक और सामाजिक प्रभाव' (958) के 
अध्ययन से यह विदिव हुआ कि काश्तकारों की बेदखली 
(ए"लाणा 7र्ण ।धाधा७) बहुत बड़े पैमाने पर की गई। 
उक्त अध्ययन से प्रात होते वाले परिणाम तालिका १ में दिए 
गए हैं- 

उक्त अध्ययन के परिणाम अत्यन्त निराशापूर्ण हैं। 42 
प्रतिशत काश्तकारो को भू-स्वामी वर्ग के हाथो उत्पीड़ित 
होना पड़ा तथा इस वर्ग ने काश्तवकारों को अपने काश्तकारी 
अधिकार समपित करने के लिए बैध-अवैध सभी ठपायो से 
बाध्य कर दिया। कुल परिणाम यह हुआ कि काश्तकार 
'फसल-सहभाजक (5॥98 ८०.५) की होने स्थिति में 
चहुच गए और उनका शोषण उसी तरह हो होता रहा। 
तथाकथित 'स्वैच्छिक समपण' (४०णाए५ ४एए९॥005) 
दबाव के परिणामस्वरूप हुए, अत सामाजिक न्याय का 
लक्ष्य प्राप्त करने को दृष्टि से काश्कायी अधिकार लौटने 
को व्यवस्था करना सवधा वाहतीय होगा। 


तालिका । हैदराबाद मे काश्त सम्बन्धी अध्ययन 





ग्रति 00 सुरक्षेत काश्तकारों में से 
(9) वे "ये अभी तञ भी सुरक्षित काश्तकार हैं 455 
(2) दे जो धूमि खएदकर स्वापी बन गए ज2 4 
(3) वे रिन्‍्हे कानूनी ढम से बेदखल कर दिया गया २6 
(4) व डिह गैर कानृश ढ़ग से बेदखल कर दिया गया. 224 
(5) वे जिहोने भूर का स्वैच्छिक समर्पण किया वाह 





*स्वैच्छिक पम्प (एशश्वाकतछ' 5णघार्ततक्ष७) की 
बुराइ की रोकथाम क लिए तोसरी योजना मे दो सुझाव दिए 
गए। एक सुझाव यह था कि काशतकारो द्वारा भूमि के 
स्वैच्छिक समपण को तब तक वैध न माना जाए, जब तक 
कि ऐसे मामलो को राजस्व अधिकारों बिधिवत्‌ रजिस्ट्रो त 
कर ले। दसर सचाव के अनसार स्वैचक्चिक मसम्र्पण कसे 
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स्थिति में भू-स्वामी को केवल उतनी ही भूमि घर खेती 
करने का अधिकार हो, जितनी भूमि को पुत्र प्राप्ति की 
विधान आज्ञा देता है। इस सम्बन्ध मे नीति-उपायो को 
क्रियान्वित करने की दिशा मे अभी बहुत कुछ किया जाना 
बाकी है। 


अनौपचारिक या मौखिक पट्टेदारी (#0णाओ ० 0 
परज्चाशाल) 
मौखिक पट्टेदारी अधिकार पारम्परिक कृषि समाजो का 
सामान्य लक्षण रहा है। अनौपचारिक पट्टेदारी, जिसे मौखिक 
'काश्त-अधिकार भी कहा जाता है का अर्थ उस काश्त- 
अधिकार से है जिसे कानूनी स्वोकृति प्राप्त नही होती । अत 
वे पट्टेदारी सन्धियाँ काश्तकारी कानून का उल्लधन करके 
की जाती हैं। 
श्री डी एस चहान द्वारा किए गए दो अध्ययतो-एक 
पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए-से 
यह व्यक्त हुआ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मे अनौपचारिक पट्टेदारी 
शुद्ध कृषि-आधीन क्षेत्रपाल के 28 8 प्रतिशत तक फैली हुई 
थी और १66 प्रतिशत भू-धारी इसमें ग्रस्त थे। पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश मं, शुद्ध कृषि आधीन क्षेत्र का 32 प्रतिशत 
अनौपचारिक पट्टेदारी के आधीन था और 27 6 प्रतिशत भू- 
धारी इसमे ग्रस्त थे। वर्तमान स्थिति का अत्यन्त 
असन्तोषजनक पहलू यह था कि औपचारिक पट्टेदारी के 
आधीन पूर्वी उत्तर प्रदेश मे । प्रतिशत से कम क्षेत्रफल था 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे 4॥ प्रतिशत। दूसरे शब्दों मे, 
भूमि का अधिकतर भाग अनौपचारिक पट्टेदारी पर दिया 
जाता है। जाहिर है भू-सुधार उपायो की लागू करने मे बहुत 
अधिक ढोल दी गई। 
अनौपचारिक पट्टेदारी के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य 
काश्तकारों से अधिक लगान वसूल करना है। अधिक 
उपजाऊ किस्म के बीजो के प्रोग्राम के सफल होने के 
पश्चात्‌ भू-स्वामियो मे यह विश्वास कायम हो गया है कि 
भूमि एक बहुत मूल्यवान परिसम्पत है और इससे ऊँची 
प्रत्याय दर (२906 ० ९(७॥) प्राप्त हो सकती है। भारत मे 
भू-क्षुधा ([.0 ॥०॥४०) के विद्यमान होने के कारण, भू- 
स्वामियो के लिए सम्भव है कि वे स्थिति का अनुचित लाभ 
उठाकर अधिक लगान वसूल कर ले। दूसरे, अनौपचारिक 
पट्टेदारी का एक बडा ही आसान तरीका है जिसके द्वारा भू- 
स्वामी भू-सुधार उपायो को प्रभावहीन बना सकते हैं। इसके 
परिणामस्वरूप भू-स्वामी दखलकारी काश्तकारी के 
अधिकार नहीं देते बल्कि अस्थायी आधार पर भूमि किराए 
पर देते हैं। इस प्रकार छिपी पट्टेदारी के आधीन, जोकि गैर- 
कानूनी है अर्ध-सामन्ती भू-प्रणाली को बनाए रखने की 


विधि ठिकाली गई है जिसे भू-सुधार उपायो द्वारा समाप्त 
करने का लक्ष्य रखा गया था। 


'काश्तकारी के लिए स्वामित्व अधिकार 

भूमि-सुधार का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लक्षण 
'काश्तकारो के लिए स्वामित्व अधिकार की व्यवस्था करना 
है। दूसरी योजना मे यह उचित समझा गया कि उन भूक्षेत्रो 
मे, जिन्हे भूस्वामो पुन प्राप्त नहीं कर सकते, काश्तकार का 
भूमि खरीदने का अधिकार वैकल्पिक (0]एाणा»ं) था 
किन्तु यह प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। तीसरी योजना में कहा 
गया कि घैकल्पिक अधिकार को समाप्त करके काश्तकारों 
'को भूमि खरीदने के लिए कहा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के 
लिए अनेक राज्यो मे विधान बनाया गया। उदाहरण के लिए 
पश्चिमी बगाल मे काश्तकार और उप-काश्तकार को भूमि 
का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करके राज्य से सीधे सम्बन्धित कर 
दिया गया है। पजाब मे काश्तकार का भूमि खरीदने का 
अधिकार वैकल्पिक है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 
सघीय क्षेत्रों मे विधान बनाया जा चुका है। असम, बिहार, 
जम्मू तथा कश्मीर और तमिलनाडु मे खरीद का वैकल्पिक 
अधिकार तक भी न होना बहुत निराशा को बात है। 


4. भू-जोर्तों की अधिकतम सीमा 
(टला ० 7,990 पस्ण9त5७) 

भारतीय भू-सुधारो मे यह परिकल्पता की गई थी कि 
राज्य जमीदारों से उनकी एक नियत सीमा से अधिक भूमि 
लेकर छोटे भू-स्वामियों मे बाट देगा ताकि वे अपनी जोतो 
को लाभदायक बना सकें या फिर यह भूमि भूमिहीन मजदूरों 
को दे दी जाएगी जिससे उतकी भूमि विषयक आवश्यकता 
पूरी हो सके। प्रो गाडगिल ने इस सम्बन्ध में उल्लेख 
किया-'“सभी साधनों मे भूमि एक ऐसा साधन है जिसकी 
मात्रा सर्वाधिक सीमित है, किन्तु उसके स्वामित्व के दाषेदार 
बहुत अधिक हैं। अत अन्य गम्भीर और महत्त्वपूर्ण कारण 
न होने पर एक व्यक्ति को किसी बहुत बडे भू:क्षेत्र पर 
अपना अधिकार बनाए रखने की इजाजत देना अन्यायपूर्ण 
होगा। इसके अतिरिक्त भूमि, श्रम और पूजी के उपलब्ध 
सम्भरण (5०७9) को दृष्टि मे रखते हुए उत्पादन के 
पूजी-प्रधान तरीके को प्रोत्साहन देना अवाछनीय होगा। 
इसके अतिरिक्त बडे पैमाने के प्रबन्ध मे जो लाभ हो, वे एक 
परिवार के लिए नही, काश्तकारों के सामूहिक था सहकारी 
सगठनों के लिए होने चाहिए। अन्त मे वर्तमान सामाजिक 
राजनीतिक वातावरण में भूमि पुनर्वितरण अत्यावश्यक 
प्रतीत होता है।'* इस प्रकार भू-जोतो की अधिकतम सीमा 


5 इक्कगा लीगीह (0क्‍कघ्रालर कील गिक्षार रत चदापवं 
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भू-सूघार उठा 
तालिका 2 बिभिन राज्यो मे जोत की वर्तमान सीमा (एकड़ो में) 
याच सदस्यो के यरिवार के 
राज्य लिए 973 के पश्चात्‌ 4973 से पूर्व जोत की 
जोत की अधिकतम सीमा अधिकतम सीमा 
दो फसले प्रतिवर्ष एक फसल जोत की व्यवहार्य 
देने वाली सिचित देने बालों अधिकतम सीमा ड्काई 
भूमि सिचित भूपमि 
आस्य प्रदेश 40-78 $-27 27 से 234 भू-धारो 
अप 76 64 25 भू-धारी 
डिहार5 (सार्वजनिक र्रोतो से) 70 से 30 भू-थारी 
१8 (निजों खोतौ से) 
गुबात १0 से 38 १5 से 27 9 से 32 चरिवार 
हरियाणा 379 २69 खचसेत७ भू-धारी 
हिमाचल प्रदेश १0 १] भू-धारी 
जम्मू-कापी! 9 से 6 8 १4 4 से 22 2 2275 भू धारी 
कर्बारक 70 से २३ 5 से २० 27 से २१६ परिवार 
कैरल 32 से [5' १2 से 35 परिवार 
मध्य प्रदेश १8 से 54' 27 से 75 धू-धारी 
गहाएप्टू अनुपलब्ध १8 से १26 भू-धारी 
उड़ीसा १0 45 2० से 80 भू-धारी 
एजाब7 3 272 27 से ॥00 भू धारी 
राजस्थान व8 270 22 से 3 परिवार 
'तमलवाजु 32 से 50 परिवार 
जिपुरा99 से 29 6 25 से 75 परिवार 
उत्तर प्रदेश वा4 270 40 से 80 भू धारी 
प बगाल जश4 724 से 773 परिवार 
दिल्तीअनुपलब्ध खसे60 परिषार 











॥ इन शा्यों मे एक वर्ष मे दो फसले और एक फप्तल देने बालो भूमियों पे पेद नहीं किया गया। 
2 परिबार को परिभाषा में पति, पत्ती और नावालिश बच्चे शामिल किए जाते हैं। 


विर्धारेत करने को नीति का आधार निष्नलिखित 
हत्व हैं- 
(॥) कृषि आय की असमानताओं में कमी-पग्रामीण 
भेन्र मे भूमि आय का सर्वप्रमुख स्रोत है। किसी व्यक्ति या 
परिवार को प्रतिष्ठा उसके भू-स्वामित्व के आधार पर आको 
जाती हैं। यदि आय के सर्वप्रमुख स्रोत भूमि से ग्रामीण 
समाज के छोटे से अश जमोंदार को हो लाभ प्राप्त हो, तो 
भू-स्वामित्व का समूचा ढाँचा सामाजिक न्याय कौ प्राप्ति 
करने मे विफल हो कहा जाएगा। आय की अप्तमानताओ मे 
कर्मों करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भू-स्थामित्व की 
असमानताओ में कमी करना है। 
(२2) स्व रोजगार (8श्षा-शाफ्राणशााथा॥ के क्षेत्र का 
विस्तार- भारतवर्ष में खेती मे पूजी प्रधान उपायो 
(एथ्जापबा-धात्थाध१६८ द९2६ए7८५) के उपयोग से बेरोजगारो 


काफी बढ जाएगी। परिणामस्वरूप, भारत सरकार चाहती है 
कि छोटे कृषपक-भू-स्वामियों की सख्या बढाई जाए किन्तु 
इस विषय मे यह आशका व्यक्त को गई है कि बडी 
जमींदारियों को तोडने की नीति से भूमि, सम्पन्न जमींदारो 
से भूयिहीन कृषक्तो को हस्तान्तरित हो जाएगी जिससे 
रोजगार का विस्तार चाहे हो जाए किन्तु उत्पादन पर बुरा 
प्रभाव पडेगा। 

बडे पैमाने की मितव्ययिताओ और उत्पादन अधिकतम 
किए जाने का साश हर्क केवल सैद्धान्तिक है! फार्म प्रबन्ध 
अध्ययनों (छक्षात। गरात88ल्‍ए८व६ $६००॥8५) से पता चलता 
हैं कि बडे खेतो की अपेक्षा छोटे खेतो मे प्रति एकड कुल 
उपज अधिक होतो है। प्रोफेसर ल्यूइस के अनुसा। अधिक 
उपज के लिए खेद के आकार का अधिक महत्त्व नहीं है। 
जापान जैसे छोटे खेतों वाले देश के अनुभव से यह सिद्ध हो 


362 भू सूधार 


जाता है कि श्रम प्रधान तरीको से प्रति एकड अधिक 
उत्पादिता प्राप्त को जा सकती है। इसके विपरीत रूस में 
बडे खेतो के बावजूद प्रति एकड उत्पादिता जापान के 
मुकाबले कम रही है। अत इतिहास अधिकतम सीमा 
निर्धारित करने की नीति का समर्थन करता है क्योंकि इस 
नीति से रोजगार का विस्तार तो होता हो है साथ ही 
अधिकतम उत्पादन में बाधा डाले बिना सामाजिक न्याय का 
उद्देश्य भी सिद्ध हो जाता है। 


जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित 
मुख्य समस्याएँ 

भावी अधिग्रहण कौ अधिकतम सीमा निर्धारित करने 
कौ अपेक्षा विद्यमान जोतो की अधिकतम सीमा नियत करने 
की समस्या अधिक कठिन है। विद्यमान जोतो की 
अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए बर्तमाव भू व्यवस्था 
का पुनर्गठन करना पडेगा। इसके लिए स्वामित्व अधिकारों 
की पूरी जाच पड़ताल करनी होगो। इससे बहुत सी 
समस्‍याएँ जुडी हुई हैं यथा असद्भाव हस्तान्तरण 
(४8वें क्वाईल्ष5) अतिरिक्त भूमि को छूट और 
विक्रय। वर्तगव जोतो की अधिकतम सीमा तथा व्यवतर्थ 
इकाई (एक! ० 3.99॥#००४०४) निर्धारित करमे का 
कानून दो अवस्थाओ म॑ बनाया गया। पहली अवस्था जो 
जुलाई 3972 तक थी मे भू धारी को व्ययद्ायर्य इकाई का 
आधार माना गया। 972 के पश्चात्‌ परिवार को व्यवहार्य 
इकाई का आधार स्वीकार किया गया। यह भा निर्णय किया 
गया कि जोत की अधिकतम सीमा कम की जाए ताकि भूमि 
का अधिक न्यायपूर्ण वितरण सम्भव हो सके। (देखिए 
तालिका 2)। 


अतिरिक्त भूमि की क्षत्तिपूर्ति और बटवारा 
(एणाफएशाइथागा बात #ाणाला। ण॒॑ऊ$एणए05 
॥,शभा0) 

अधिकतम सीमा के निर्धारण के विधान का उद्देश्य एक 
नियत सीमा से अधिक भूमि प्राप्त कर उसे छोटे किसानों 
बेदखल किए गए किसानों या भूमिहीनो को बेच देना है। 
इस प्रकार इस समस्या के दो पक्ष है-() भू स्वामियो को 
उनकी अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के बदले मे दी जाने 
बाली क्षत्रिपूर्ति और (2) जिन लोगो को अतिरिक्त भूमि का 
हस्तान्तरण किया जाए उनस्ले जमीन की कौमत की प्राप्ति 

क्षतिपूर्ति (00ग्राफ॒ना$णा००) देने के सिद्धान्त का 
विवेचन पहले किया जा चुका है। जहाँ ठक उन लोगो से 
जिन्हे जमीन बादो गई है जमीन को कौमत वसूल करने का 
प्रश्न है यह प्रस्ताव किया गया कि क्रय कीमत इस रूप मे 
नियत को जाए ताकि किसान पर क्षतिपूर्ति की किस्तो ब्याज 


और भू राजस्व का कुल वार्षिक भार उचित लगाने अर्थात्‌ 
सकल उपज के चौथाई या पाचर्वें भाग से अधिक न हो। 
क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जाने वाली कुल रकम अतिरिक्त भूमि 
पाने वालो से वसूल की जादी चाहिए ताकि राज्य पर किसी 
प्रकार का दायित्व न पडे। 


अधिकतम जोत की सीमा के विधान के अधीन किए 
गए उपाया की प्रगति 

पुर ने अधिकतम जोत की सीमा के विधान के 
परिणामस्वरूप देश भर मे 972 तक 23 5 लाख एकड 
अतिरिक्त भूमि ($0/0$ |आ0) घोषित की गई। इसमे से 
१982 तक 20 3 लाख एकड का वितरण किया गया। बड़े 
खेद की बात यह है कि बिहार कर्नाटक उडीसा और 
राजस्थान मे कोई भी भूमि अधिकतम सीमा कानून के 
आधीन अतिरिक्त घोषित नहीं की गई। जाहिर है कि इन 
राज्यो मे अधिकतम सीमा कानून लागू होने से पूर्व बहुत से 
बेनामी हस्तान्तरण हो चुके थे। इससे विदित ही है कि भूमि 
के वितरण मे बहुत अधिक विलम्ब हुआ। भू स्वामियों द्वारा 
न्यायालयों मे मामले उठाने से यह देरी बढ़ती गईं। अत 
सरकार ने अस्तबल के द्वार को उस समय ढाला लगाने का 
निर्णय किया जब सभी घोडे चोरी हो चुके थे। 

पश्चिमी बंगाल भू सुधार (द्वितीय सशोधन) 
अधिनियम फरवरी ॥97 से पास किया गया जिसके 
अनुसार पाच सदस्यों के परिवार जिनमें पति पतली 
माबालिग बेटे और अविवाहित ब्रेटियाँ शामिल की गईं को 
१7 से 24 एकड तक भूमि की अधिकतम मात्रा रखने का 
अधिकार दिया गया। बालिग बेटो को छोड देने से यह भय॑ 
था कि इससे इस काबून कौ अथहेलना के लिए छिद्र 
उपलब्ध होगा। इस कानून को अगस्त ॥969 से लायू किया 
गया ताकि इस विधान के लागू होने से पूर्व असदभाव 
हस्वान्तरण (१899॥98 ॥श॥$ि5) को निष्क्रिय बनाया जा 
सके। हाल ही मे जोत की अधिकतम सीमा और कम करके 
१7 3 से 2 4 एकड कर दी गई। इसी प्रकार केरल सरकार 
ने केरल भू सुधार अधिनियम पास कर जोत की अधिकतम 
सीमा ॥5 से ३७ एकड से कम करके ॥2 से 45 एकड 
कर दी। 


अधिकतम जीत की सीमा का विवाद (972) और 
निर्णय 

काग्रेस पार्टी की केन्द्रीय भू सुधार समिति (टकएथं 
प.908 सणिए5 00ाशा॥066) ने यह सुझाव दिया कि 
बारहमासी सिचाई प्राप्त दो चार फसल उगाने बाले क्षेत्र 
मे अधिकतम जोत की सीघा 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से 
घटाकर 70 स्टैम्डर्ड एकड़ कर देनी चाहिए। इप्त विवाद 


भू-सूघार 


को सुलज्ञाने के लिए 23 जुलाई, 972 को मुख्यमन्तियों के 
दूपो सम्मेलन में निम्नलिखित घिफारिशे को गईं- 

(४) किसी शाज्य से सबसे उत्तम श्रेणी की भूमि, जिसे 
विश्वप्त सिचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो और जिस पर प्रति 
बई कम-से-कम दो फसलें उगाई जा सके, के लिए १0- 
8 एकड की उच्चतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसका 
निर्धाण करते समय भूमि की उर्चीता और अन्य 
परीस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। 

निजो खोतो से प्राप्त सिचाई वालो भूमि और जिस पर 
कम-प्े-कम दो फसले उगाई जा सकती हो, के लिए 7 25 
एकड भूमि को सार्वजनिक स्रोतो से सिचाई प्राप्त भूमि के 
एकड के बराबर मानना चाहिए। किन्तु निजी स्रोतों से 
सिर्चा प्राप्त भूमि की उच्चतम सीमा (00028) 8 एकड 
से अधिक नहों होनी चाहिए। “निजी छ्लोता से प्राप्द सिचाई” 
का अर्थ रयूबबैज् या उत्यापक सिचाई (१ [शहकञण०) 
या डोजल अथवा बिजली द्वास्ा उपलब्ध कराई गई 
बाएमासी सिचाई से है। 

(27) ऐसी विश्वस्त घिचाई वालो भूमि मे जहाँ केवल 
एक ही फसल उगाईं जा सकती है, उच्चतम सीमा 27 एकड 
से अधिक नहीं होगी। 

व्यवहार इकाई (060 ० 4990००7०४) के सम्बन्ध 
में निनलिखित सिफारिशे की गई हैं- 

(क) व्यवहार्य इकाई पाच व्यक्तिया का परिवार होगी। 
परिवार को परिभाषा मे प्रति, पल्‍्ली और उनके नाधालिग 
बच्चे शामिल किए गए हैं। जहाँ परिवार के सदस्यों की 
सज्या पाच से अधिक हो, पाच के बाद प्रत्येक अतिरिक 
सदस्य के लिए अतिरिक्त भूमि की छूट देवों होगो किन्तु 
रे इस प्रकार किया जाएगा ककि किसे पीरवार को प्रात 

होने वाला क्षेत्र पाद व्यक्तियो के परिवार के लिए निधारित 
उच्चतम सौमा के दुगुने से अधिक न हो जाए। उच्चतम सीमा 
परिवार के सभी संदस्यो के स्वामित्वाधीन सकल क्षेत्र पर 
लागू होगी। 

(ज) जहां पति और पली के पास अपने नाम में 
अलग-अलग भूमि है, दोतों के पास भू-सम्मत्ति के 
अधिकार को उच्चतम सीमा के अन्तर्गत माना जाएगा जैसे 
उच्चतम सीमा से लापू होते से पूर्व प्रत्येक के पास भूमि हो! 

(ग) प्रत्येक बालिक बच्चे को उच्चतम सोमा के प्रयोग 

लिए पृथक इकाई समझा जाएगा। 

मुख्यमन्त्रियो के प्म्मेलव को सिफारिशे का अनुसरण 
करते हुए ॥7 राज्योय सरकारों ने अधिकतस जोत विधात 
को सशोधित करके अधिकतम सीमा कम कर दी पससु 
अतिरिक्त भूमियो को प्राप्त करने म न्यायिक हस्तक्षेप 
तप्वाशभ फाटा5 ८०४०) के कारण प्रगति धीमा रही। 


उड़ 
अतिरिक्त भूमि का वितरण 

अधिकतम जोत को सीमा लागू करने के परचात्‌ 
अतिरिक्त भूमि को प्राप्ति और इसके वितरण की समीक्षा 
मार्च 992 मे राजस्व मत्रियो के सम्मेलन मे की गई] 
(देखिए ठालिका 3) इप्त बात की ओर सकेत किया गया कि 
75% भूमि न्यायालयों के समक्ष मुकद्दमेबाजी मे फसी हुईं है 
और इसे मुक्त कराना चाहिए और इसका वितरण करना 
चाहिए। मार्च 985 और जून १992 के 7 वर्षों के बीच, 
केवल 7 77 लाख एकड अतिरिक्त भूमि का वितरण किया 
गया। 


तालिका 3 अधिकतम जोत अधिनियमो के 








कार्यान्वयन की सचयी प्रगति 
लाख एकड़ 
3.3 80 3.385  33 90 3१392 
घर चाए पर पर 
अतिरिक्त घोषित क्षेत्ररल 699 720. 7275. गे 
सरकार द्र'रं कब्जे में 
लिया गया क्षेत्र 4850. 5698. 6202. 6353 
विठरिठ किया गया क्षेत्र 3590 4264... #47.. 4975 
ताभ प्रा्टकर्तताओ 
को सत्य (लाख) र4द75 3290 4360, 4759 


कुल कृषि-आधीन क्षेत्र के 2४ से भी कम को 
अतिरिक्त क्षेत्र घोषित किया गया। यह बहुत ही थोडा है। 
ग्राम विकास मत्रालय ने अपनी 992-93 को वार्षिक 
रिपोर्ट मे इसके निम्नलिखित मुख्य कारण बताए हैं- 

१ पाच से अधिक सदस्यों वाले परिवारों द्वारा जोत 
को अदिखबम सीमा से दुयुतीं भूमि अपने स्वामित्व से 
रखना, 

2 पणिवार में बालिग पुत्रो के लिए अलग अधिकतम 
जोत को सीमा का प्रावधान, 

3 सयुक्त परिवार के प्रत्येक हिस्सेदाः को अधिकतम 
जौव की सीमा के लिए एक पृथक इकाई मानने का नियम, 

4 चाय, काफी रबड, इलायची, नारियल के बागान 
और धामिक एवं धयार्थ सस्थानों के आधिपत्य मे भूमियो 
को जोत को सामान्य अधिकतम स्लौमा के बाहर मानना, 

$ बेठामों गेर फर्जी स्वापित्वात्तरण द्वार अधिकतम 
जोद की सोम के उद्देश्य को पराजिद करना, 

# छूट के प्रस्तावों का दुरुपयोग और भूमियो का 
कुवर्गाकरण, 

7 सार्वजनिक विनियोय द्वारा सिचाई आधीन लाईं गई 
नयी भूमियो पर उचित जोत की सीमा को लागू न ऋणता। 

कुछ हद ज़्क अधिकतम सीमा अधिनियम को मन्द 


564 भू-सूघार 


प्रगति की व्याख्या न्यायालयों के निर्णय और मुकद्दमेबाजी से 
की जा सकती है परन्तु जैसा कि कृषि मत्रालय की अद्यतन 
समीक्षा मे सकेत किया गया है कि जहाँ मुकद्दमेबाजी को 
एक बाधापूर्ण कारणतत्व माना जा सकता है वहाँ यह बात 
समझ मे नहीं आती कि हजारे एकड भूमि, जिसके बारे मे 
न्यायालयो मे आवेदन नहीं किए गए, का अभी तक 
निरीक्षण क्यो नही किया गया। 
भू-सुधार अधिनियमो के कार्यान्वयन का इतिहास 
विधान मे छिद्र छोड दने गरीब मुजारों की बडे जमोंदारो 
द्वारा बेदखलियो को देखते रहने और कुलक लाबी (रण. 
.0009)" के प्रभावाधीन समर्पण का इतिहास है। इसका 
प्रमाण इस बात से मिलता हैं कि जहाँ प्राफेसर डण्डेकर 
और रथ ने अतिरिक्त भूमि के रूप मे 448 लाख एकड 
क्षेत्रफल आका और यह कहा कि इसमे से 395 लाख एकड 
वितरण योग्य है बहाँ वास्तव मे अनुमानित अतिरिक बहुत 
ही कम मात्रा मे अर्थात्‌ 68 6 लाख एकड तक ही रह गया। 
जाहिर है कि अधिक बल खास भूमियो और कृषि योग्य 
व्यर्थ भूमि (09080॥८ ५/३६/८$) पर दिया गया न कि 
बड़े जमींदारों से भारी अतिरेक प्राप्त करने पर। हाल हो में 
की गई कृषि गणना से पता चला है कि बडे जमींदार तो 
अपने स्वामित्वाधीन 50 लाख एकड भूमि की काश्त करने 
की परवाह' ही नहीं करते। कार्यान्वयन राष्ट्रीय मार्गदर्शी 
सिद्धान्तों से कहीं पीछे हैं। भू-सुधार की मन्द प्रगति की 
समीक्षा के आधार पर हमे डॉ लेडनजिसको 
(.902॥)॥59) के इस विचार से सहमत होना पडता है 
“जहाँ राज्यो ने अधिकतम जोत प्रोग्रामो को औपचारिक 
रूप में स्वीकार कर लिया वहाँ उन्होने व्यवहार मे इन्हे 
अस्वीकार कर दिया जब तक भू-सुधार का कार्यान्वयन 
ग्राम स्तर पर एसी समितियों को ही नहीं सौपा जाता जिनमे 
सीमात किसानो ((व९्व० श्िए्रआ5$) और भूमिहीत 
गजपूरे! का बहुमत हो! तब तक अत्याशित्त एश्गाण्ण ऋष्क 
नहीं हो सकते।'” 


5 भू सुधार और स्वामित्व जोतो का आकार 
वितरण 
(बाते एशताय शत 576 एप्राफणाणा ० 
0ज्राशञञाएफ पसतग्रताष्टा$) 

राष्ट्रीय भमूना सर्वेक्षण (8वे ॥7वे और 26वबे रौंद मे) 
द्वारा स्वामित्व जोहो के आकार वितरण सम्बन्धी आकडे 
4953-54 967-62 और ॥97-72 के बारे में एकत्र 
किए गए। तालिका 4 में दिए गए आँकड़ो से निम्नलिखित 





6 समृद्ध भू स्वामी जो गरीब किसानों की मेहतत का शोषण 
करके अपने लाभ को बढ़ाते हैं। 


निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। 

(४) जबकि ॥953-54 मे 3 4% सीमात परिवारों के 
स्वामित्वाधीन कुल क्षेत्रफल का 7 4% था, 97-72 में 44 
प्रतिशत परिवारों के पास कुल क्षेत्र का 6 प्रतिशत था। 
इससे जाहिर है कि सीमात किसानो की सख्या में वृद्धि के 
साथ उनके स्वामित्वाधीन क्षेत्र मे तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। 
इसी कारण इस वर्ग में प्रति जोत के स्वामित्वाधीन औसत 
क्षेत्र जो 7953-54 में 027 एकड था, कम होकर 3977- 
72 मे 04 एकड हो गया। 

(2०) छोटे किसान परिवारों कौ सख्या 953-54 में 
१74 लाख से बढकर 97-72 में 274 लाख हो गई परन्तु 
कुल परिवारों के अनुपात के रूप में 953-54 में 357 से 
4977-72 में ग्ियवट होकर इनका अनुपात 338% हो 
गया। किन्तु छोटे परिवारों (एक एकड से 5 एकड़) के 
स्वामित्वाधीन क्षेत्रफल जो 953-54 में 45% था, बढकर 
१97-72 में 229% हो गया। इससे जाहिर है कि छोटे 
किसान परिवारों की स्थिति मे उन्नति हुई है। 

(४2४) बहुत बडे किसान परिवारों की सख्या और 
अनुपात में गिरावट आई है। जबकि 953-54 में 42% 
बडे परिवारों (50 एकड से अधिक) के स्वामित्वाधीन कुल 
क्षेत्र का 7 5% था, कुल परिवारों में इनका अनुपात कम 
होकर 97-72 में 04% हो गया। 

(४०) बडे किसान परिवारों (45 से 20 एकड) में 
बहुत बडे परिवारों की सी प्रवृत्ति पाई गई। जबकि 953- 
54 में 88% परिवारों के पास कुल क्षेत्रफल का 35% था, 
इन परिवारों का अनुपात गिरकर 97-72 में 5 प्रतिशत हो 
गया और इनके स्वामित्वाधीन क्षेत्रफल कम होकर 343 
प्रतिशत हो गया। 

(७) मध्यम किसान परिवारों (5 से १5 एकड) का 
कुल परिवारों मे अनुपात 228 प्रतिशत था और उनमें 
स्वामित्वाधीन 32 प्रतिशत क्षेत्रफल था। 97-72 में 
इनका कुल परिवारों मे अनुपात गिरकर 67% हो गया 
परन्तु इनके स्वामित्वाधीन क्षेत्र बढकर 36 % हो गया। 

(०४) स्वामित्व जोतो का औसत आकार जो 4953- 
54 में 6 25 एकड था कम होकर 7967-62 में 5 एकड 
हो गया और फिर 497-72 में यह और गिरकर 384 
एकड हो गया। यह जनसख्या दबाव का परिणाय है क्योंकि 
4953-54 में इन परिवारों की सख्या 488 लाख से बढकर 
497-72 में 870 लाख हो गई अर्थात इसमें 658% की 
वृद्धि हुई परन्तु इसके विरुद्ध स्वामित्वाधीन क्षेत्रफल 
१953-54 में 3055 लाख एकड से बढ़कर 97-72 में 
3 772 लाख एकड हो गया अर्थात्‌ इसमे केवल 2 2% की 
वृद्धि हुई। 
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तालिका 4 


अरिवारों की सख्या और उसके आधीत क्षेत्र (लाखो में) 





4953-54 984-62 497-72 
जन न ल>++ अन्त 3 

स्वामित्दजोत.. पषागे स्वामित्वा- औसत अरिवारो स्वामित्वा- औसत चरिवारो.. स्वामित्वा- औसत 

का आकार सर्ग की. पीनक्षेत्र . क्षेत्र की. धीनक्षेत्र . क्षेत्र धीन क्षेत्र. क्षेत्र 
__ उएप्य एके एक एड जडजका (एकड़) (एकड़) संख्या. (एकड़) (एकड़) सम्या (एकड़). (एकड़) 

सोमात वक्ब 42... 0२ 236 हा. 0०२ 356 49 074 

(एक एकड़ से कम) (34) (१4) (36 8) (6) (440) (१6) 

छ्ेये पा4 47... २67 र75 584... 260 274 जा २6० 

(।-4१) (357)... (050) (35१)... (॥84) (338)... (229) 

भप्यय का 952 8 54 ५ छा ह्ड््व 336 ॥24 8 29 

(४-१4 १) (229)... (22) (203)... (३५5) (367)... (७9) 

बडो 43 3068 24 80 45 १3093 24 20 40 969 23 87 

($-49 99) (88) (350) (7) (३4 4) (5०) (330) 

बहुत बड़ी ु 536. 8870 4 उ54.. 80% 4 299... 738 

(४9 और अधिक). (2).. (75) (०7)... (07) (०4) (83) 

कु 488 3035. 625 &0. ३3779. 49 80 32... 384 
__ 0०० एश० किए पिएं कण 0). (१०००) (3000).. (000) (4000).. (000) 


जोद बैक्ट में दिए गए आँकडे कुल का प्रतिरात हैं। 


डॉ वी एस व्याप्त ने स्वामित्व जोतों के आकार मे 
साचवात्मक परिवर्तन ($४०८एणथ णाशा;०) पर तोन मुख्य 
कणतत्वों के प्रभाव का परीक्षण किया है-वे हैं-(:) 
जनाकिकीय प्रक्रियाएँ, (१०) बाजार प्रेरित क्रियाएँ और 
(0४7) सस्थानात्मक परिवर्तना 

स्वामित्व जोतो की सख्या में वृद्धि मूलठ किसात 
परिवारों कौ सख्या मे वृद्धि के कारण और ग्रामीण क्षेत्रों मे 
विकल्प रोजगार अवसरों के अभाव के कारण हुई। 

जैसा कि श्री वी एम एस राव ने व्यक्त किया है, कम 
से कम ॥950-60 के मध्य तक छोटे तथा मध्यम भू 
स्वामियो द्वार भूमि के विक्रय के कुछ प्रमाण मिलते हैं और 
इसका बड़े तथा दुरवासी भू-स्वामियो द्वारा क्रय किया गया। 
यह अधिखतर प्रतिष्ठित प्रतिरूप कौ अभिव्यक्ति हो थी 
उसमें छोटे तथा सौमात किसान को महाजनो के लिए गए 
ऋण को न लौटाने के बदले भू-स्वामित्व से हाथ धोने पडते 
थे। सयोगवश, बहुत-सी में ये महाजन बडे 
भू-स्वामी भी होते थे। अत 95060 के दौग़नन बाजार 
चक्रियाएँ (४४८९ 9/0९९5७९5) बड़े भू-स्वामियो के पक्ष 
में क्रियाशील थीं। डॉ० बी० एस० व्यास का मत है, 
०१960-70 के दशक के दौरान यह प्रक्रिया बन्द हो गयी 
सश्षेप में, अधिकतम जीत के विधान के भय ने बड़े तथा 
विशाल फार्मों के और अधिक विस्तार पर रोक लगा 


दी उपलब्ध प्रमाण ये सुझाव देते हैं वि भूमि बाजार छोटे 
तथा सौमात किसानो के विरुद्ध कार्य करने 'की अपेक्षा उतके 
चक्ष मे क्रियाशील हो गया।'” इस बात की पुष्टि एम० एल० 
दन्तवाला और सी० एच० शाह के अध्ययनों से भी होतो है 
जितके अतुसार काश्तकारी विधान ([क्षाआा०१) 
]६ह४20०४ ने बहुत से राज्यों मे भूतपूर्व सुजारो के लिए. 

क्रय करना आसाव बना दिया। यह बात विशेष रूप में 
भारत के पश्चिमी क्षेत्रो मे विद्यमान थी। 

एक और कारण जो भारत मे जोतो के आकार वितरण 
को प्रभावित करता है, वह है सस्थातात्मक परिवर्तन 
(फाञ्राएएणाओ लाभा३णे जिसे सामानय्त भू-सुधार 
कहकर पुकाश जाता है। इस सम्बन्ध मे कुछ राज्यों जैसे 
पश्चिमी वगाल, केरल, जम्पू तथा कश्मीर को छोड, राज्य 
ड्राग अधिकतम जोद की सीमा से अतिरिक्त भूमि के 
अधिग्रहण के फलस्वरूप भूमि का पुनवितरण न हो सका 
पसनतु बडे पैमाने के भू-स्वासियों के मन मे यह भय सा 
उत्पन्न हो गया कि उन्हे स्वय अपनी भूमिया डछोटे तथा 
सोमान्त किसानो को बेच देनी चाहिएँ, क्योकि कहीं ऐसा न॑ 
हो जाए कि उन्हे ये भूमियाँ बाजार मूल्य से कम दामो पर 
राज्य सरकार को सौंपनों पडे। भू-दान एवं भूमि छोनो 
(4 ह72०) जैसे आन्दोलनो ने चाहे अपने ओर मे छोटे 
और सौमान्त किसानो को मापीय रूप मे लाभ नहीं पहुचाया 
परन्तु इनके कारण एक "7 वातावरण कायम हो गया है 
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कि बडे किसानो ने इसी मे बुद्धिमत्ता समझी कि वे कुछ 
भूमि को बेच दे। 

उक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि भू-सुधार का 
भूमि के पुनर्वितरण पर प्रभाव केवल नाममात्र ही है, 
विशेषकर यह बात स्पष्ट हो गयी है कि यह अधिकतम 
जोत के विधान और अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का 
चरिणाम नहीं। दूसरे, जनसख्या के दबाव के कारण सीमान्त 
किसानो (या लगभग भूमिहीन मजदूरो) की सख्या मे वृद्धि 
हुई है। केवल मध्यम कृषकों ने अपनी स्थिति उन्नत कर ली 
है। यदि बड़े तथा बहुत बडे भू-स्वामियो पर भू-सुधार 
विधान को लागू करने का दबाव निरन्तर बनाए रखा जाए, 
तो जोतो का स्वामित्व वितरण अपेक्षाकृत दृष्टि से कम 
असमान बन सकता है। परन्तु इसके लिए मजबूत 
राजनीतिक मनोबल की जरूरत है। दूसरी ओर, सीमान्त 
किसान (या भूमिहीम मजदूर) को अपनी भूमि को इच्छा 
छोडने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि-भिन्‍न ग्रामीण 
विकास के प्रोग्रामों को तेजी से बढाया जाए। इसी से ही 
ग्रामीण कृपक वर्ग को अध पतन की ओर धकेले जाने से 
रोका जा सकता है। 


6. भू-सुधार नीति की आलोचना 

भू-सुधार प्रोग्राम को एक भरसक उत्साह के साथ 
आरम्भ किया गया परन्तु यह उत्साह शीघ्र ही शिधिल पड 
गया और भू-सुधार के लिए आरम्भिक जोश ठडा हो गया। 
मोटे तौर पर भू-सुधार विधान का परिकल्पन तो ठीक था 
परन्तु इन कानूनों मे बहुत दोष होने के कारण भू-सुधार 
विधान द्वारा ग्रामीण जनता को बहुत थोडा-सा न्याय 
उपलब्ध हुआ। प्रोफेसर दन्तवाला ने ठीक ही कहा, “मोटे 
तौर पर भारत से अब तक बनाए गए भू-सुधार सम्बन्धी 
कानून और निकट भ्रविष्य मे कल्पित कानून उचित दिशा मे 
पग हैं, किन्तु कार्यान्वयन के अभाव के कारण इनके 
परिणाम सतोषजनक होने से कहीं दूर हैं।''? 

भारतीय भू-सुधार नीति का एक और दोष यह है कि 
इसके आधीन प्रगति धीमी रहो है। इस प्रकार जमींदारो 
जागीरदारो तथा अन्य निहित हिंतो (५८४८० ॥॥ ७८४७५) को 
व्यवहार मे इस कानून का खडित करने के लिए पर्याप्त 
समय प्राप्त हो गया। 

कार्यक्रम मूल्याकन सगठन (ए0्ड्टाक्मागार 
छरबरपबाण 08०॥5४0०॥) द्वारा भू-सुधार के दो 
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दोषपूर्ण प्रभावों का पता चलता है। एक ओर तो पुराने भू- 
सभी राज्यों में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धातो को दृष्टि में रखते 
हुए या तो नए अधिकतम जोत की सीमा के अधिनियम 
(.॥॥0 (शाप 7.0५5) बनाए गए हैं या पुराने कानून 
सशोधित किए गए हैं। अधिकतर सशोधित अधिनियम अब 
संविधान के नौवे परिशिष्ट (ध७॥ 50॥८१०८) मे शामिल 
कर दिए गए हैं। इस प्रकार अधिनियमो को न्यायालयों में 
चुनौतो नहीं दी जा सकतो। किन्तु असम, जम्मू तथा 
कश्मीर तमिलनाडु महाराष्ट्र और दिल्ली द्वारा पारित कानूत 
राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं थे, या वे बहुत 
देर से पारित किए गए। 

गुजरात, हरियाणा और पजाब मे सशोधित अधिकतम 
सीमा कानूनों के कार्यान्वयन को रोक दिया गया। पजाब एवं 
हरियाणा के उच्च न्यायालयों ने पजाब अधिकतम जोत 
सीमा कानून की कुछ धाराए अवैध धोषित कर दीं और यह 
कहा कि 'व्यक्ति' की परिभाषा में 'परिवार' को शामिल 
करना कृत्रिम एवं अवैधानिक है। इसने यह भी निर्णय दिया 
कि कुछ लोगो को भूमि से वचित करता है तो उन्हे भूमि के 
बाजार मूल्य (१/9]:0 ४०४८ ० ]990) पर धारा 3-ए के 
अनुसार क्षतिपूर्ति देनी होगी। इस निर्णय के आधार पर 
गुजरात के भू-स्वामियो ने भी अधिकतम जोत की सीमा के 
कानून का कार्यान्वयन स्थगित करवा दिया। 

किसी कानून को सविधान को नौवों अनुसूची मे 
शामिल कर लेने मात्र से ही इस बात को गारटी प्राप्त नहीं 
हो जाती कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएंगी। इन 
कानूना को कई अन्य आधार लेकर भी चुनौती दी गयी है, 
जैसे (४) सविधान की धारा 4, 76 और 3॥ के साथ 
असगति, (४४) बालिग लडको और नाबालिग लडकों तथा 
बालिग लडकिया एबं अविवाहित नाबालिग लडकियों के 
बीच भेद, (४४) भूमि के वर्गीकरण का आधार (प्णो 
क्षत्तिपूर्ति को दरों (४) स्टैण्डर्ड एकडो का परिकलन करने 
का ढंग और (७४) परिवार-शब्द की यरिथाया मे स्वेच्छा, 
आदि+ 

कृषि यर राष्ट्रीय आयोग ते सरकारी मशीतरी को 
याचिकाओं (५४४४ 9८४४०॥७) के परिणामों का प्रसार करने 
में ढोल के लिए दोषी ठहराया है। आयोग ने उल्लेख किया 
है “जब सरकार किसी मुकदमे मे विजयी होती है, तो 
याचिकाओ के परिणाम जिले या तहसील त्क पहुँचने में 
महीने या कई बार साल भी लग जाते हैं। इसके विरुद्ध जहा 
कहीं भी व्यक्ति विजयी होते हैं, बे बिना किसी विलम्ब के 
प्रयास आरम्भ करते हैं और रिकार्डों मे उचित सशोधन 
करवा कर हीं टम लेते हैं।"” 
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निघ्सन्देह प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करने को 
बहुत आवायकता है। भू-सुधारे को सहो ढंग से लागू करने 
के लिए और भूमि अधिकतम सीमा कानूत कौ सफलता के 
लिए भू-स्वामित्व सम्बन्धी रिकार्डों को तैयाए करता अत्यन्त 
आवश्यक है। भू-सुधारों को सफलता के लिए प्रशासनिक 
मशीनरी से काश्तकारो, फसल सहभाजको (5८ 
४०००४) और भूमिहीन मजदूगे के प्रतिनिधि लेने होंगे 
ताकि बुनियादी स्तर पर जहा प्राथमिक स्तर पर अपीलें और 
ह्बदीलिया को जाती हैं, प्रभावी कार्य किया जा सके । 
सातदीं योजना और भू-सुधार 
छठी योजत के दौरान भू-सुधारो की प्रगति को 
समीक्षा करते हुए सातवीं योजना ने उल्लेख किया 
-''१980-85 की अवधि के दौशन इस्त स्कोम के लिए 
केद्रीय क्षेत्र मे 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था को गई और 
ज्नी राशि राज्यों द्वारा प्रदात को जानी थी। तथापि इन 
विधियों का वास्तविक उपयोग बहुत कम हुआ जिसका बडा 
कारण था कि राज्यों ने अपने भाग की व्यवस्था नहीं की 
और आबरटित साधनों के उपयोग प्रमाणपत्र (02200 
८्थ्षी०७४४) प्रस्तुत न॒किए जाने के कारण केद्धीय 
सहायता का धन नहीं दिया जा सका।'* चाहे भू-सुधार के 


कार्यक्रम पर बल देते हुए सातवीं योजना में साफ कहा 
गया-'' भूमि सुधार, गरौबो हटाओ कार्यनीत्ि तथा कृषि के 
आधुनिकौकरण एवं अधिक उत्पादन दोनो रूपों में 
महत््वपूर्ण तत्व मात्रे गए हैं। भूमि के पुत्र वितरण तथा अन्य 
पूरक क्रियाएं चालू करके स्थायो परिसम्पत्ति आधार (8 छल 
5255) प्रदान किया जा सकता है। इस तरह चकबन्दी, 
काश्तकारी विनियमन ([आआ४०५ र९8०/७07) और भूमि 
अभिलेखो (.आ6 7८८०५७) को अद्यतन बनाने से छोटे 
और सीमान्‍्त धूमिधारियों को उन्द्रत त्कवालाजी एवं आदान 
(7700) प्राप्त करने कौ पहुच बढेगी जिससे कृषि उत्पादन 
में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी।'” किन्तु वास्तव में यह अनुभव किया 
गया कि इस्त कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामौण 
भूमिहीद रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के बीच बहुत कम 
सम्बन्ध था और यह अला-अलग कार्य करता रहा। इससे 
यह बात साफ हो जाती है कि भारत में भू-सुधारो को नीची 
प्राथमिकता दी गई और उनको कार्यान्विति बहुत ही खग़ब 
रही। अत कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भू- 
सुधारे के सम्बन्ध मे प्रणति असन्तोषजनक रही ) 


प्त्स्य 
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4. लाभकर जोत (ए९०ाक्माए कगकाए) का अर्थ 
खेती को उपयुक्त इकाई के लिये पारिवारिक जोत 
(ह#क्ा॥/ 9०078), अनुकूलतम जोत (0फफएणा 
४७ण०५॥९), लाभकर जोत (8८ए०णा॥८ भरणवैशए) आदि 
अनेक शब्दो का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत सन्दर्भ मे 
'उनका अभ्रिपाय कया है, यह जानना उपयुक्त होगा। 
भू-सुधाएे को नामिका (?क्वाश] त॑ ज्ञात लगा) ने 
“पारिवारिक जोत' शब्द वा श्रयोग किया था। 'पारिवारिक 
जोत* (ए&0॥9 ॥04॥6) का अनुमान लगाने के लिये 
नामिका ने आय को आधार बनाया। पारिवारिक जोठ से 
तात्पर्य ऐसो जोत है जिससे ,600 रुपये सकल औसत 
आय (07055 ४४९८४०8४८ ॥70077८) या ॥ 200 स्पये शुद्ध 
आय प्राप्त हो (इसमे परिवार के श्रम का पारिश्रमिक भी 
सम्मिलित है) और जिसका क्षेत्रफल एक हल के लिये 
उपयुक्त इकाई से कम न हो। 
अनुकूलतम जोत (0एप0०/॥ ॥#00गा६) का अर्थ 
जोत के उस अधिकतम आकार से है जिस पर परिवार का 
स्वामित्व होना चाहिये। पारिवारिक जोत की तीन गुना जोत 
अनुकूलतम जोत कही गई। जोत के आकार की अधिकतम 
सीमा के निर्धारण के मूल मे यह बिचार काम कर रहा है 
कि जोत की ऊप्गी फ्रीमा उम्र झा हेक रियठ का दो जाए. 
जहा तक उस पर एक पारिवार का स्वामित्व स्वीकार किया 
जा सकता है छागो तथा ईंख के खेठो आदि को उपयुक्त 
व्यवस्था के अपवाद के रूप मे अलग रखना होगा क्योकि 
उनके अनुकूलतम आकार का निर्धारण करते समय यह बात 
ध्यान मे रखनी होगी कि उत्पादन कौ मात्रा मे कमी न हो। 
दूसरे शब्दों मे, बगोीचो और ईख के फार्मों कौ जमीन के 
सर्दर्भ में अनुकूलतम जोत उसे कहा जाएगा, जिस पर 
उत्पादन की नई तकनीक कौ सीमा मे रहते हुए भूमि, श्रम 
और पूजी का कुशलतम उपयोग किया जा सक्रे। 
लाभकर जोत (8००॥णा॥८ $0०9ग्रहठ) की अनेक 
प्रकार से परिभाषा की गई है। डा मान (06 आए) के 
अनुसार, लाभकर जोत उसे कहते हैं, “जिससे एक औसत 


परिवार को सन्तोषजनक न्यूनतम जोवव-स्तर उपलब्ध हो 
सके "' किन्तु 'न्यूनतम जीवन स्तर" (१॥॥राणा 8॥09ऐ 
० ॥धणह) अस्पष्ट शब्द है। यह निश्चित करना कठित है कि 
न्यूनतम, उचित अथवा उच्च जीवन-स्तर में किस-किस 
चीज को शामिल किया जाए। इसको अपेक्षा लाभकर जोत 
कौ परिभाषा इस रूप में करता कहीं अधिक युक्तियुक्त होगा 
कि यह एक ऐसी जोत होती है जिसमे कृषक और उसका 
परिवार साधनों का अधिकतम कार्यक्षम ढंग से उपयोग 
'करने का पर्याप्त अवसर पा सके। दूसरे शब्दों मे, लाभकर 
जोत अधिकतम कार्यक्षण और साथ ही परिचालन की दृष्टि 
से आदर्शतम आकार वाली होती है। 

कांग्रेस कृषि सुधार समिति (949) ने लाभकर जोत 
की परिभाषा एक ऐसी जोत के रूप मे की जो कृषक को 
उचित जीवन-स्तर उपलब्ध कर सके और एक “सामान्य 
आकार” के परिवार को एक बैलो की जोडी का प्रयोग 
करते हुए पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा सके। इस धारणा के 
आधार पर अधिकतम जोव निर्धारित की गयी और यह कहा 
गया कि किसी किसान के पास लाभकर जोत के तिगुने से 
अधिक भू-स्वामित्व नहीं होना चाहिये। इसके विएद्ध 
समिति ने आधारभूत जोत (885० ॥0०४8) की धारणा का 
सुझाव दिया जो लाभकर जोत से वो छोरी ही कल्पित की 
गयी परन्तु बहुत अधिक छोटी एवं अलाभकर नहीं। 


'लाभकर जोत का आकार निर्धारित करने वाले तत्व 

लाभकर जोत का आकार विधिनन तत्वों द्वार विर्धारित 
होता है। ये तत्व स्थान-स्थान के साथ और प्रदेश-प्रदेश के 
साथ भिन्न-भिन्न होते हैं। 

(3) भूमि की उदव॑रता (#0॥॥ ण |800)-लाभकर 
जोत के निर्धारण का एक मुख्य तत्व भूमि की उर्वस्ता है। 
भूमि जितनी अधिक उर्वर होगी, कृषक परिवार को उपयुक्त 
जोवन-स्तर प्राप्त कराने के लिये उतनी ही कम भूमि को | 
आवश्यकता होगी। ध्याव रखाता होगा कि उन जमीनो कौ 
उर्वरता अपेक्षाकृद अधिक होती है, जिनमे कृत्रिम सिचाई . 
व्यवस्था हो। ! 

(2) खेती का तरीका-लाभकर जोत का आकार इस , 
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बाद पर भी निर्भर करता है कि खेती का कौन-सा तरीका 
उपयोग में लाया जाता है। यदि किसान ट्रैक्टर आदि कृषि 
अत्रों का उपयोग करता है, तो लाभकर जोद बडे आकार 
को अर्थात १00 एकड या उससे भी अधिक होगी। इसके 
दिपरोत, यदि बह खेतों की पुरानो तकनोकों का प्रयोग 
करता है तो यह 75 से 20 एकड ठक के खेठ से बडी 
जमीन को देखभाल नहीं कर सकेगा। 

(3) शस्य-स्वरूप (ए/छ७ ० ऐै8 ढ००७)-लाभकर 
जोत का आकार इस बात पर निर्धर करठा है कि किस 
प्रकार कौ फसल उगाई गई हैं। उदाहरण के तौर पर, 
सब्जियों को खेदी अत्यधिक सघन होती है और ५ एकड़ या 
उससे कम के खेत पर औसत कृषक-परिवार को लगातार 
और पूर्ष ऐेजार भी मिल जाता है तथा वह उपयुक्त 
जोवन-स्तर भी प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत गेहूँ को 
खेती के लिये लगभग 35 एकड़ और भेड-पालन (86८७ 
७४६०१॥॥१४) के लिये भी बडा खेत अपेक्षित होता है। 


2. भारत में संकार्य जोतों के आकार का ढांचा 
(६४७९ एशाटा ० कूराइ्रागराबं परणतएकछ् 
प्ा4(9) 

सकार्य जोत की परिभाषा, “उस समग्र भूमि से है 
जिसका प्रयोग कुल या आशिक रूप में कृष्टि उत्पादत के 
लिये एक तकमीकी इकाई के रूप में केवल एक व्यक्ति द्वार 
या कुछ अन्य व्यक्तियो के साथ किया जाता है, इस बात का 
ध्यान न रखते हुए कि भूमि का स्वामित्व, कातूती रूप, 
आकार या स्थिति क्‍या है।'” तकनीकी इकाई ([6णीगापओं 


369 


एक) की परिधाषा “उस इकाई के रूप में को जातो है जो 
एक हो प्रबन्धक के आधीन हो और जिसके उत्पादन के 
साधन अर्थात श्रमशक्ति, मशीनरों एव पशु भी एक से हो 
हो।" इस परिभाषा के आधार पर 980-63, 90-7॥ 
और 7985-86 में ठोग कृषि गणनाएं (#ह्वामम्णे/ण्गे 
«८०५४७5८$) की गयीं। इस गणनाओ का उद्देश्य भू-स्वामी 
की अपैक्षा वास्तविक काश्तकार पर बल देना था। कृषि 
विकास के कार्यक्रम मे, सकार्य जोत मूल निर्णायक इकाई 
मानी गयी। 

तालिका १ में दिये गए आकडो से पता चलता है कि 
सकाय जोतठो को सख्या जो 970-7] मे 770 लाख थी 
बढ़कर १989-86 मे 980 लाख हो गयी अर्थात इनको 
सख्या में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, चाहे इनके आधीन 
क्षेत्रफल में नाममात्र वृद्धि हुई अर्थात १,620 लाख हँक्टेयर 
से ,640 लाख हैक्टेयर। 

(॥) सीमान्त जोते (0[थह4छ ४00778250-7977- 
77 को गणना के अनुसार 770 लाख कुल जोतो मे से 360 
लाख (लगभग 5॥ प्रतिशत) । हैक्टर से कम आकार बाली 
हैं। इत सीमान्त जोतो के अधीन 7970-74 में 50 लाख 
हैक्टेयर क्षत्रेफल था जो कुल क्षेत्रफल का 9 प्रतिशत था। 
इसके विरुद्ध 9990-97 मे इस वर्ग मे कुल जोतो की सख्या 
620 लाख हो गयी और इनके अधीन 250 लाख हैक्टेयर 
क्षेत्र अर्थात क्षेश्फल का 35 प्रतिशत था। दूसरे शब्दों में, क्षेत्र 
में वृद्धि ने इस दर्ग मे जोतो की सख्या में वृद्धि की ही 
क्षदरिपूर्ति की। इससे सकेत मिलता है कि सीमान्त कृपको 
का यह वर्ग जिसके पास बहुत थोड़ी भूमि थी, निर्धनता रेखा 














तालिका । भारत मे सकार्य जोतो की स्रख्या और आकार वितरण 
परष्या (लाखो में) क्षेब्रफल (लाख हैक्टेयर) 

वशिएचा 3997-99 ॥ग्रएनगा १990-9 
जौपास च्यैत ३60 (5) 670 (5४) १59 (9) 250 (9) 
(। हैक्टेयर से कप) 
छोटे जोते 240 (३4) 34०(33) 470 (30) 670 (4) 
(7 से 4 हैक्टेयर) 
मध्यभ जोतें 80 (१) 8०67) 480 (30) 450 (27) 
(4 से 0 हैक्टेयर) 
अडो जोतें 30 (4) २०(2) 500 (37) 290 (37) 
(0 हैक्लेया से अधिक) 
कुल 70009) 4 060 (300) 3620 (00) 4660 (770) 





जोट ब्रैक्ट में दिये गये झाकडे कुल का प्रचित्त हैं। 
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के नीचे रह रहा था। चूकि सामान्त जोत का औसत आकार 
केवल 040 हैक्टेयर था जिससे प्राप्त आय गुजारा करना 
बहुत हो कठिन है। इससे भारतीय कृषि में वर्तमान 
दरिद्रोकरण (0४५७०४४४४०7) का सकेव मिलता है जिसका 
प्रमाण सीमान्त या लगभग भूमिहोन श्रमिकों की सख्या मे 
लगातार वृद्धि मे मिलता है। 

(२) छोटी जोतें (क्ञाथ्रा ॥ण॑ंतता25)-- इस वर्ग मे ॥ 
से 4 हैक्टेयर की अधिसीमा मे आने वाली जोते शामिल को 
जाती हैं। 7970-77 में इस वर्ग मे 240 लाख जोते थीं 
जिनका 490 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल अर्थात कुल क्षेत्रफल 
'का 30 प्रतिशत। किन्तु 4990-9] मे इस वर्ग मे जोतो को 
सख्या बढकर 340 लाख हो गई (कुल का 33 प्रतिशत) 
और उनके आधीन क्षेत्रफल बढकर 670 लाख हैक्टेयर हो 
गया अर्थात कुल क्षेत्रफल का 4] प्रतिशत। दूसरे शब्दो, 
सापेक्ष तथा परम दोनों ही रूपो मे जोतों की सख्या और 
उनके आधीन क्षेत्रफल में इस वर्ग मे थोडी वृद्धि हई हैं। इस 
वर्ग में जोत का औप्तव आकार 2 हैक्टेया से थोडा 
अधिक है। 

(3) मध्यम जोते (॥8९०४४४ 9०0925)-इस वर्ग मे 
4 से 0 हैक्टेयर की अधिसीमा मे आरे वाली जोते शामिल 
की जाती हैं। 970-7। मे इस वर्ग मे 80 लाख जोते थीं, 
(कुल जोतो का प्रतिशत) जिनके अधीन 480 लाख 
हैक्टेयर क्षेत्रफल था अर्थात कुल सकार्य क्षेत्र का 30 
प्रतिशत । 990-9 मे, मध्यम जातो की मात्रा 80 लाख ही 
जो कुल जोतों का 7 प्रतिशत है परन्तु उनके अधीन 450 
लाख हैक्टेयर क्षेत्र है अर्थात कुल सकार्य क्षेत्र का 27 
प्रतिशत। इस वर्ग में जोत का औसत आकार ॥970-7] 
और १990-97 के बीच & हैक्टेयर से कम होकर 56 
हैक्टेयर हो ग्एया ५ 

(4) बड़ी जोते (,978९ ॥0०9॥9र१5)-इस वर्ग म॑ 0 

हैक्टेयर या इससे अधिक आकार वाली जोते शामिल की 
जाती हैं। १970-7 मे इस वर्ग मे 30 लाख जोते थीं जो 
कुल जोतो का केवल 4 प्रतिशत थीं परन्तु उनके अधीन 
$00 लाख हैक्टेयर भूमि थी अर्थात कुल सकार्य क्षेत्र का 3 
प्रतिशत। 990-9 मं, बडी जोतो की सख्या गिरकर 20 
लाख हो गयी (अर्थात कुल 2 प्रतिशत) और इस क्षेत्र मे 
सकार्य क्षेत्र कम होकर 290 लाख हैक्टेयर हो गया (कुल 
क्षेत्रफल का [7 प्रतिशत) वास्तव मे इस वर्ग मे जोत के 
सकार्य क्षेत्रफल मे 20 वर्षों की अवधि म॑ सबसे अधिक 
गिरावट आयी है। इस वर्ग मे जोत का ओसत आकार जो 
4970-77 में 8 हैक्टेयर था कम होकर 4990-97 में 77 2 
हैक्टेपर हो गया। 


ना 


जोत का आकार और उत्पादिता 


जोत का औसत आकार (#१शपञ्नहव९ अ26 ण॑ ॥9त92) 
तालिका 2 मे विभिन्न वर्गों मे सकार्य जोतों का औसत 
आकार दिया गया है। जोतो का कुल आकार जो 970-7] 
मे 228 हैक्टेयर था, गिर कर 990-9 में 457 हैक्टेयर 
हो गया अर्थात इस अबधि के दौरान इसमे 34 प्रतिशत की 
गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण यह है. कि जहा 
जनम्ख्या मे वृद्धि के कारण भ्रकार्य जोतो की सख्या मे 
वृद्धि हुई वहा सकार्य क्षेत्र में थोडी सी गिरावट आई। 
सकार्य क्षेत्र मे थोडी सी वृद्धि का कारण कमजोर बर्गों को 


तालिका 2 भारत मे विभिन्न वर्गों मे जोतो का 


औसत आकार 
आकार बर्ग औसत आकार (हैक्टेथर में) प्रतिशत 
१970-7 १990-9.. परिवर्तन 
सीमात (। है से कम). 040 040 न्श्ठ 
छोटी (१ से 4 है ) 2०५ १98 52१ 
मध्यम (4 से 0 है ) 608 588 33 
बड़ी (30 है से अधिक) ॥8 09 7१6 5$॥ 


कुल 228 9 


सरकारी भूमियों का आवण्टन है और सम्भवत कुछ हद 
तक सरकारी भूमियो पर नाजायज कब्जा भी है परन्तु 
इसका प्रतितुलन बहुत हद तक नागरीकरण के कारण कृषि- 
भूमि मे होने वाली लगातार कमी और पिछड़े क्षेत्रो के 
औद्योगीकरण की सरकारी नीति द्वारा हुआ है। इन परस्पर 
विशेधी शक्तियो का शुद्ध प्रभाव यह है कि कुल सकार्य क्षेत्र 
१ 620-१630 लाख हैक्टेयर के आसपास अवरुद्ध रहा। 
बालिका 3 भारत में सकारय जोतो का औसत आकार 


+>३॥] 











हैक्टेया पें 
याज्य 4970-7॥ १985-66 
शजस्थात 9५6 454 
महाराष्ट्र 4 28 265 
गुजशत 47] 35 
मध्य प्रदेश 400 यश 
हरियाणा 377 276 
कर्ताटक ३२० य़्वा 
पंजाब 289 37 
आध्र प्रदेश 259 7 
अखिल भारत 2 28 468 
उड़ीसा १89 व्बा 
हिमाचल प्रदेश 353 430 
बिहार १50 087 
असम है ॥3] 
तमिलनाडु 345 40 
पश्चिपष बगाल १20 992 
उत्तर प्रदेश 4 96 993 
जम्मू एबं कपमोर 094 086 
केरल कल 25००8 ०५०24 


जोत का आकार और उत्पादिता हा 


विभिन्र राप्यो मे जोत का औसत आकार 

तालिका 3 मे विभिन्न राज्यों मे सकार्य जोत का औसत 
आकार 970-7। ओर 985-86 के बीच दिया गया है 
क्योंकि 7990-9! के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जबकि 
अखिल भारतोय औसत 4985-86 मे १68 हैक्टेयर थी, 
अखिल भारतीय औसत से ऊपर ये राज्य थे. गजस्थात, 
महाराष्ट्र, गुजशत, भध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्माटक, पजाब 
और आध्र प्रदेश! अखिल भारतीय औसत के नीचे ये राज्य 
थे हिमाचल प्रदेश, बिहार, असप तमिलनाडु पश्चिमी 
बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और केरल। इनम 
पिन्नता की सीमा बहुत अधिक थी। यदि ग़जस्थान को एक 
जए्जाद भागफ९ छोड दिए, जा०, त्ते: इ७ देउते हैं. पक 
गुजग़त मे औसत आकार 3 5 हैक्टेयर था और दूसरी ओर 
केरल मे औसत आकार 0 36 हैक्टेयर था। यह अभिसीमा 9 
*१ के बीन बैठही है। अच्छे औसठ आकार से निश्चय ही 
कृषि के अविभाजीनय साधनों का अधिक अनुकूल प्रयोग 
हो सकता है और इससे लागव कम हो जातो है और जोतो 
की उत्पादिता बढ जाती है। 

तालिका 4 में दिये गये आकडो से स्पष्ट है कि अन्य 
देश के मुकाबले भारत मे जोत का आकार छोटा है। जोतो 
को सघुता तथा खेती के बडे आकार में सकेच्धित हो जाने 
के अनेक काएण हैं। 


हालिका 4 कुछ चुने हुए देशो मे /970 मे जोत का 








औसत आकार 
(ैक्टेयर में) 
देश जोत का औसत आकार 
आस्ट्रेलिया १993 
यू एस. ए 358 
चूके 55 
बेल्जियम 84 
यूगोसलाबिया 50 
भारत 23 
जाप 929 
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3. जोतों के उपचिभाजन और विखण्डन 
व्हौ समस्या 

भारत मे कृषि जोहो की दुहरी समस्या है। जाते न 
केवल छोटी ही हैं अपितु विख्शण्डित भी हैं। वे एक स्थान 
पर बधी न होकर सारे गाव मे छोटे-छोटे दुकडो मे बिखरो 
हुईं हैं। जोतो के आकार को लघुता का मुख्य बगरण पेतृक 
भूमि का विभाजन और उपविभाजन रहा है। उधर भूमि के 
दिखण्डन का कारण सम्पत्ति के समुक्त स्वामियों (ठाता 


०ण्या८०७) के बोच सम्पत्ति का विभाजन रहा है। इनमें से 
प्रत्येक स्वामी का यह प्रयास रहा हैं कि उसे परम्मरागत 
भूमि की प्रत्येक किस्म मे हिस्सा मिले। 

भारत में जोतो के छोटे आकार के कारण 

(7) देश की बढती हुईं आबादी-बढती हुई आबादी 
को जोतो के आकार को लघुता का महत्वपूर्ण कारण कहा 
जा सकता है। आशादी में हुई वृद्धि के कारण भूमि के और 
अधिक टुकडे हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप भू-जोतो 
का आकार छोटा होता जाता है। 

(२) उत्तराधिकार का नियम्र-भारत में जोतो के 
आकार की लघुता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण 
उत्तराधिकार का नियप (3७ ० गशाक्षाधधध८्०) है। 
आबादी मे वृद्धि के कारण हो छोटे आकार के खेत नहीं बन 
जाते, जोतो का विभाजड तो उत्ताधिकार के नियम के 
कारण हांता है। हिन्दू तथा मुस्लिम उत्तराधिकार नियम के 
अजुसार, सभी लडके (और लडकिया भी) पैतृक सम्पत्ति में 
समान भाग के अधिकार होते हैं। परिणामत प्रत्येक पीढी 
के बाद बडे कृषि-क्षेत्र भी टुकडो म॑ बट जाते हैं 

(3) सयुक्त यरिवार प्रणाली का पतन-भारतीय जोतों 
के छोटे होने का तोसरा महत्वपूर्ण कारण संयुक्त परिवार 
प्रणाली का विघटन हैं। औद्योगीकरण के प्रभाव, नगर के 
विकास और पश्चिमी शिक्षा तथा सस्कृति के प्रसार के 
परिणामस्वरुष सयुक्त परिवार प्रणाली विघटित हो गई और 
परिवार अलग-अलग रहने लगे। इसका परिणाम यह हुआ 
कि जोते दुकडों मे बट गईं। 

(4) हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन-भारत में 
छोटे आकार की जोतो का एक और उल्लेखनोय कारण 
ग्राम-हस्तशिल्प का पतन है। हस्तशिल्पों (प्र॥0ए7शी5) 
के कारण बहुत से शिल्पियो को रोजगार मिला हुआ था, 
किन्तु मश्नीन से बनी हुई वस्तुओं से प्रतिस्पर्डा से 
हस्तशिल्पी उजड गए ओर शिल्पियो को अपना पैठृक 
व्यवसाय छोडकर कृषि का सहाय लेना पड़ा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जमीन और भी अधिक छोटे डुकड़ो 
से बट गई। 

(5) प्रापीण ऋण और देशी साहूकार-गवों मे देशी 
साहूकार वर्ग अत्यन्त निर्दयो है ओर उसका किसान को 
ऋण देने का एकमात्र उद्देश्य उससे किसो न किसो प्रकार 
उसकी जमीन हथिया लेना होता है। ये साहूकार किसान को 
उदार लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं और अनेक अनुचित 
डपायो ट्वास उससे भारी ब्याज वसूल करते हैं। चूकि अपना 
खत साहूकार के हाथ सौंपे बिना किसान और किसी उपाय 
से लिया हुआ ऋण चुका नहों पाता, परिणामत अन्त में 
साहूकार ही जमीन का यालिक बन बैठता है। 
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(6) भूमि के साथ लगाब-किम्नान का भूमि के साथ 
लगाव भारत मे खेतो के छोटे होने के कारणो मे से एक 
है-भारतीय किसान को केवल जीविका का साधन ही नहीं 
समझता, प्रतिष्ठा और सम्मान का आधार भी समझता है। 
परिणामत प्रत्येक व्यक्ति पैतृक भूमि मे हिस्सा पाना चाहता 
है और परिणामत खेतो का आकार छोटा हो जाता है। 

उपविभाजन और विखण्डन की प्रक्रिया इस सीमा तक 
बढ सकती है कि प्रत्येक भू-खण्ड अत्यन्त क्षुद्र आकार का 
रह जाए। महाराष्ट्र के एक गाव के सम्बन्ध मे अध्ययन से 
पता चला है कि “आधे एकड से छोटे खेत पृथक-पृथक 
स्वामित्थ वाले 20 से भी अधिक खण्डों में उप- 
विभाजित हैं।"' 


उपविभाजन और विखण्डन ($फठर॑क्नगा छत 
0१७०४) की मात्रा 

डा मान को अपने अध्ययन से पता चला कि पिपला 
सौदागर गाव मे 56 भू-स्वामियों के पास 729 भू-खण्ड 
थे, किन्तु उनमें से 463 भू-खण्ड एक एकड से भी कम 
आकार के और 2 भू-खण्ड चौथाई एकड से भी छोटे 
थे। पजाब मे जोत विखण्डन ([ग्हा।श्काथाता ता 
॥00७85) विषयक एक अध्ययन से पता चला कि 345 
प्रतिशत किसानो मे प्रत्येक के पास 25 से अधिक भू-खण्ड 
थे। सारे देश मे इसी से मिलती-जुलती स्थिति विद्यमान थी। 


उपबिभाजन और विखण्डन के दोष 

उपविभाजन और विखण्डन का विद्यमान होना उन्नत 
कृषि व्यवहार अर्थात अच्छे बीजो एब खाद के प्रयोग, श्रेष्ठ 
कृषि-मशीनरी के इस्तेमाल कुओ के खोदने, भूमि पर बाग 
लगाने फसल को कीडो से बचाने और कुल्या प्रणालियो 
(070728० $५$४(८॥5) को उजत करने मे बाधा है। इसके 
अतिरिक्त हृदबदी, बाड लगाने और रास्ते बनाने आदि के 
रूप मे बहुत सी भूमि नष्ट हो जाती है। हदबन्दी के झगडे 
प्राय मुकद्देमबाजी का कारण बनते हैं। अत जाहिर है कि 
छोटे एवं बिखरे खेत कृषि की कुशल व्यवस्था मे रुकावट 
हैं। परिणामत बडे खेतो को तुलना मे छोटे खेतो पर 
उत्पादन की लागत बहुत अधिक हो जाती है। इस कारण 
कृषि मे आर्थिक एवं मानवीय साधनो का अपव्यय होता है। 


उपदिभाजन और विखण्डन का समाधान 

(१) लाभकर जोतो की स्थापना (टाध्याणा ० 
€९०ाणा।८ ० वता॥?25) स्पष्टत सरकार को कृषि 
उत्पादिता (॥8त00ण(७॥् ज़ा०7०८त ५५०) बढाने के लिये 
तथा कृषि के सगठन और प्रबन्ध मे सुधार करने के लिये 
अनेक उपाय करने है। ये उपाय जो कि भू सुधार से सम्बद्ध 
हैं, सामूहिक रूप मे कृषि पुनर्गठन कहे जाते हैं। भारत मे 


जोत का आकार और उत्पांदिता 


भू-सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग जोत के आकार में चृद्धि 
करना तथा बिखरी हुई जोतो को सगठित करना है। लाभकर 
जोतो के गठन के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय करने 
होगे- 

(क) जोतो कौ अधिकतम सीमा निधित करना, ताकि 
उन लोगो को जिनके पास नियत मात्रा से अधिक भूमि हो, 
अतिरिक्त अश को सरकार के हवाले कर देना पड़े और 
सरकार इस प्रकार प्राप्त भूमि उन किसागे में वितरित कर दे 
जिनकी जोत की इकाई लाभकर नही है। 

(ख) उन किसानो को जिनके पास अत्यन्त छोटे खेत 
हैं, अपनी जमीने छोडकर गाव मे ही दूसरे धन्धो को 
अपनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिये, और 

(ग) गाव में भूमिहीन मजदूरों को छोटे किसानो को 
काम दिलाने के लिये उद्योग-धन्थे शुरू किये जाने चाहिएँ 
ताकि भूमि पर जनसख्या का दब्व कम किया जा सके। 

भारत मे लाभकर जोतो का गठन कठिन है। इसके तीन 
विशिष्ट कारण हैं. सर्वप्रथम, भारत मे अलाभकर जोतो 
(0॥000700॥० ॥04॥85) की सख्या इतनी अधिक है कि 
उन सबको लाभकर जोतो मे परिवर्तित करना कठिन होगा। 
दूसरे, भारत मे भूमि के स्वामित्व की भावना अत्यन्त प्रबल 
है। इसलिये धनी किसानो या जमीदारों को अपनी फालतू 
भूमि त्यागने या गरीबों को अपनी छीटो जोते छोड़ देने के 
लिये राजी कर सकना कठिन है। 

यदि हम यह भी मान लें कि किसी प्रकार से लाभकर 
जोतो का गठन किया जा सकता है, तो भी सारभूत महत्व 
की बात तो यह होगी कि उनका पुन विभाजन और 
उपविभाजन न हो। उत्तराधिकारियो के बीच भू-सम्पत्ति के 
विभाजन और उपविभाजन के परिणामस्वरूप ही तो पहले 
भी छोटे आकार की जोते अस्तित्व मे आयी हैं और भूमि 
का विखण्डन हुआ है। इस उद्देश्य से उत्तराधिकार की 
वर्तमान प्रणाली जिसके अनुसार लडके और लडकियों को 
सम्पत्ति मे समान भाग मिलता है, इस प्रकार परिवर्तित की 
जानी चाहिये कि एक न्यूनतम आकार प्राप्त होने के पश्चात 
उपविभाजन की आज्ञा न दी जाये। 

(2) चकबन्दी (0००७०॥७७॥०४)-काफी समय से 
यह अनुभव किया जाता रहा है कि बिखरे खेतो की समस्या 
का उचित समाधान चकबन्दी ही है। चकबन्दी का अर्थ एक 
किसान के गाव भर मे बिखरे भू-खण्डो को एक सुसहत 
इकाई (८णाफृग्य छा०्ट)के अन्तर्गत ले आग है। 
चकबन्दी के लिये पहले गाव की सारी जमीत को एक भू> 
खण्ड मे एकत्र कर लिया जाता है और बाद में गाव के सारे 
किसानो मे सुसहत-भू-खण्ड के रूप मे विभाजित कर दिया 
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जात है। चकवन्दी एक उपयोग व्यवस्था है क्योकि इसके 
काएण समय और श्रम को बचत होती है, सिचाई के कारण 
भूमि सुधारने मे सहायता मिलती है और मुकद्देवाजी कम हो 
जाती है। 

चकबन्दी आन्दोलन बहुत से राज्यो विशेषकर पजाब 
में काफी प्रगत्रि कर गया है। 3) जनवरी 956 तक केवल 
45 लाख हैक्टेयर भूमि को चकबन्दी की गयी परन्तु इस 
आइ्दोलन ने धीरे-धीरे गति प्राप्त कर ली और 972 तक 
लगभग 330 लाख हैक्टेयर भूमि चकबन्दी के आधीन लायी 
भयो। इसकी प्रगति सभी राज्यो मे एक जैसी नहीं है। छठी 
योजना ने चकबन्दो कार्य की अप्तदोषजनक प्रगति का 
उत्ले इन रब्दो गे किया है. "अब हक के आनुघान के 
अनुसार केवल 450 लाख हैक्टेयर अधात चकबन्‍्दी योग्य 
भूमि के लगभग एक-चौथाई भाग को देश मे चकबन्दी की 
जा चुको है। फिन्तु कार्यान्वयन अनिवमित एव विकोर्ण रहा 
है। केवल पजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे यह 
कार्य पूय हुआ है। दक्षिणी राज्यों और राजस्थान में तो 
शुश्आव भी नहीं हुई है। पूर्वी राज्यों मे केबल उडीसा और 
बिहार में कुछ काम शरू हुआ है।'' ग्राम विकास मजालय 
द्वाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट (992-93) में एकत्र किये गये 
आकडो के अनुसार 4] दिसस्बर 3992 तक 570 लाख 
एकड (6॥] लाख हैक्टेयर) भूमि को चकबन्दी कौ गयी। 
इसमें से केवल दो राज्या महाराष्ट्र द्ा8 522 लाख एकड 
(कुल का 34 9%) ओर उत्तर प्रदेश द्वारा 442 लाख एकड़ 
(29 30%) को चकबन्दी की गयो) तीन और राज्यों अथाह 
पजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने चकबन्दी के कार्य को 
गम्भीर रूप मे लिया है। बिहार तथा जम्मू एवं कश्मीर ने 
यह योजना अभी स्थगित कर रखी है और पश्चिमी बरगाल 
एवं अम्रम में इसे कायान्वित नहीं किया गया। पूर देश की 
दृछि से अभी कृषि-आधोन क्षेत्रशल का केवल 45% 
चकबस्दी के आधीन लाया गया है। वस्तु-स्थिति यह है कि 
हम चकबल्दी के प्रति उदासीन हैं और यही इस दिशा मे 
हमारे मन्द प्रगति का कारण है। 

अकबस्दी के कार्य मे जो महत्वपूर्ण कठिनाइया आती 
हैं, वे निम्नलिखित हैं 

4 किसान अपनी पैतृक भूमि से बहुठ अधिक लगाव 
रखते हैं और इसे चकबन्दी के लिये छोडने के लिपे तैयार 
नहीं होते) 

2 जिनके पास बढ़िया किस्म को भूमि होती है, वे इसे 
चकबन्दी मे देना नहीं चाहते। उन्हे भय हीता है कि कहों 
बदले में घटिया भूमि न दे दी जाये। 

3 चकबन्दी एक कठिन प्रक्रिया है। सरकारो अफसर 
जो इस काम में छगे हाते हैं, वे आम तौर पर सुस्त होते हैं 
और प्राय प्रष्ट भा। 


4 सामात्य रूप मे, इस आचोलत के लिये किसातो के 
गरोब वर्गों मे उत्साह पैदा नहीं हुआ। 

इस सम्बन्ध मे योजना आयोग ने साफ शब्दो में लिखा 

“इस प्रोग्राम की मुख्य कमजोरी यह थी कि चकबन्दी 

कार्य बिता मुजाऐे को पट्टे को सुरक्षा दिये, विशेषकर 
फ़प्नल सहभाजकों (5928 टाएएए०८७) पर लागू किया 
जया! परीणामत जोतो को चकबन्दी से प्राय असुरक्षित 
भजागे की बड़े पैमाने पर बेदखलिया को गर्यों।” 

(3) सहकारी खेती-कृषि पुत्र्मठव की योजना के अग 
के रूप मे भारत सरकार ने सहकारी खेती को सरकारी 
जोति के रुप में अगोकार किया। 


4. सहकारी खेती 
(00-0फश३(ए६ फडणय।ड्र) 

भू-सुधारों का अन्ठिम लक्ष्य भारत मे सहकारी फार्मों 
की स्थापना करना तथा सहकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था (00- 
५एश॥0१८ ण०) ९०००णा०१) की रचना करना है भारहोय 
रोष्टीय काग्रेस ने बहुत पहले यह जान लिया था कि 
स्रामाजिक और आर्थिक लक्ष्यो के प्रति व्यक्ति की पहल को 
भावना को उन्पुख करते के लिये भारत मे सहकारी 
स्म्ितिया बहुत उपयोगी होगी। महात्मा गाधोी ने लिखा 
“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम॑ तब तक कृषि का पूरा 
ख्ाभ नहीं उठा सकते जब तक क्वि हम सहकारी खेती न 
करने लगें। क्या यह बात विवेकसम्मत प्रतीत नहीं होती कि 
एक पाव के सौ किसान परिवार जमोन को सौ हिस्सों मे 
बआटने की बजाय मिल कर सामूहिक खेती करें और उससे 
प्रात आप को आपस्त मे बाट ले 2?!" 
सहकारी खेती के प्रकार 

सहकारी खेती के निम्नलिखिद चार प्रकाए हैं 

(४) सहकारी काश्तकारी खेती ((०-०एश-ब(४९ 
एव्पशा शिए्णड) का तात्पर्य एक ऐसो व्यवस्था से है 
जिसमें सहकारे समिति को, जिसके अक सदस्य है, अपनी 
जमीत होतो है जिसे अनेक छोटी जोतो मे विभक्त कर 
सदस्णे को पट्टे पर दिया जाग है। सहकारी समिति ऋण, 
बीज, खाद व उपकरणो आदि की सुविधाए प्रदान करती है 
हरथा अपने सदस्यों की उपज का विक्रय करती है। प्रत्येक 
सदस्य को अपनो जोत का नियत लगान देना पडता है, उस 
जोते से होने वालो उपज पर किसान का अपना अधिकार 
रहता है। 


(छं) सहकारी स्रामूहिक खेती (ए०-णृशत्रतए९ 
९णोसल्त ८ श्थाणगट्ठ) की व्यवस्था मे सदस्यों को अपनी 
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भूमि का अटल समर्पण करना पडता है। भूमि, पशु-धन 
और सामग्रिया साझी होतो है, श्रम भी साझे रूप मे किया 
जाता है तथा प्रबन्धन कार्य साधारणतया निर्वाचित परिषदे 
(8०८७८४ ८०ज्ाटा/5) करती हैं। इस व्यवस्था मे प्रत्येक 
व्यक्ति को मजदूरी के अलावा फार्म को अधिशेष उपज में 
हिस्सा मिलता है। सामूहिक फार्म विशाल फार्म होता है और 
अधिक यन्त्रीकृत (८०थ्वाए2८०) होता है। 

(४7) सहकारी बेहतर खेत्ती (00-०फृशशारश९ 
#शॉ९ः शिशणाए?) खेती की वह प्रणाली है जिसमे गाव के 
थोडे या सारे किसान खेतों की विकसित विधियो का 
उपयोग करने के उद्देश्य से सहकारिता करते हैं। वे हल 
चलाने निराई करने फसल काटने आदि खेतोबाडी के सभी 
कार्यो को मिलकर करते हैं। इस व्यवस्था मे प्रत्येक किसान 
स्वन्त्रत रहता है, वह अपनी जमीन का इच्छानुसार प्रयोग 
'कर सकता है और जमीन उसके नाम ही बनी रहती है। इस 
प्रकार कौ सहकारी खेती समितियो को सेवा सहकारी 
समितिया ($टश०७ ०० ०0ए८४॥४९$) भी कहते हैं। 

(४०) सहकारी सयुक्त खेती (0०-०कषप्भाए९ )0०क्ा। 
शशिशआगए्) कृषि की वह व्यवस्था है जिसमे वे छोटे किसान 
अपनी जमीन एकत्र कर देते हैं, जिनकी जमीनों पर अलग- 
अलग रूप मे लाभकर खेती नहीं हो सकती। भू-खण्डो को 
एक इकाई के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है और 
सयुक्त रूप मे खेती कौ जाती है किन्तु प्रत्येक किसान का 
अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता है। 

सहकारी खेती शब्द का खेती के विभिन्न प्रकारो के 
लिये प्रयोग किया जाता सकता है, किन्तु हम प्रस्तुत सदर्भ 
में इसका प्रयोग सहकारो सयुक्त खेती के लिये करेंगे। इसके 
कुछ उल्लेखनीय लक्षण निम्नलिखित हैं- 

(क) किसान स्वेच्छा से इस व्यवस्था मे सम्मिलित 
होते हैं, बाध्य रूप से नही, (ख) उनकी भूमि उनके अधीन 
बनी रहती है क्योकि वे अपना भूमि का अधिकार समर्पित 
नहीं करते, (ग) वे अपनी भूमि पशुधन आदि का प्रयोग 
सम्मिलित रूप मे करते है और (घ) फार्म को एक इकाई 
मानकर उम्रका प्रबन्ध किया जाता है, प्रबन्ध समिति का 
चुनाव सारे सदस्य करते है। और (ड) प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी भूमि के हिस्से ओर श्रम के अनुरूप उपज मे हिस्सा 
मिलता है। 


भारत में सहकारी खेत्ती की आलोचना 

भारत मे कल्पित सहकारी समितिया दो वर्गों मे विभक्त 
कौ जा सकती हैं. (3) सेवा सहकारी समिततिया और (2) 
सहकारी सयुक्त खेती समितिया। भारत मे सेवा सहकारी 
समितियों ($८:९०८ (0० ०एुथ०॥४८$) का विरोध नहीं है 
क्योकि उनका कार्यक्षेत्र किसानो को कृषि आदान अर्थात 
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बीज, उर्वरक और उन्नत उपकण उपलब्ध कशना है। साथ 
ही वे कृषि-उत्पादन के विपणन (१/७८०४॥४) की व्यवस्था 
करती हैं। इसके विरुद्ध सरकार के सयुक्त फार्मों के निर्णय 
का अर्थशास्त्रियो एव राजनीतिज्ञे ने काफी विरोध किया है। 
सहकारी खेती को आलोचना सम्बन्धी मुख्य बाते 
निम्नलिखित हैं- 

(६) वर्तमान असम समाज (ल्डब्रांध्षरंक्षा 
$०2८ं०३) पर सीधा प्रहार करने में बिफल-सामान्यत 
सहकारी आन्दोलन और विशेषकर सहकारी सयुक्त खेती 
एक क्रान्तिकारी आन्दोलन नहीं है। गुन्नार मिर्डल ने एक 
तीबत्र टिप्पणी मे लिखा है “भारतीय दृष्टि से सहकारी 
आन्दोलन अपने सही रूप को तुलना में कहीं कम 
आमूलवादी है। वस्तुत इसकी मुख्य कमजोरी यह है कि 

> यह वर्तमान स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं करता। भू- 
स्वामियो, भूमिहीन मजदूरों और फसल सहभाजको (5096 
८०ए००८४७) मे पारस्परिक प्रतिष्ठा सम्बन्धी भेद बने हुए हैं 
और सहकारिता के सम्मानित लेबल के अधीव वे और भी 
गहरे हो सकते हैं।'' 

(४४) बहुत सी सहकारी समितिया मिश्रित पूजी 
कम्पनियों के रूप मे कार्य करती है और इस प्रकार 
भारत म पूजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिला है। चाहे 
सिद्धान्तत्‌ भूमि एकत्र कर लो जाती है परन्तु वास्तव में यह 
साझी सम्मत्ति नहीं मानी जाती। भू-स्वामियो को अपने 
स्वामित्व के लिये लाभाश प्राप्त होता है और इस प्रकार 
सहकारी समितियों ने लगान देने की पद्धति को स्वीकार कर 
लिया है। भारत मे भू-स्वामियो और श्रमिकों के बीच 
फसल बाटने के सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किये 
गये। परिणामत भारतीय ग्राम समाज के शासक वर्ग 
सहकारी खेती की आड मे अनुपस्थित भू-स्वामित्व 
(&09527902 ]90]0905॥) को प्रोत्साहित करते हैं। इसके 
अतिरिक्त, भू-स्वामी सहकारी खेती द्वारा फसल सहभाजकों 
को भूति श्रामिकों (४४७४८ 4.700ए०३४) मे पत्विर्तिता करना 
बहुत आसान समझते हैं। साथ ही उन्हे सरकार से कृषि- 
आदान तथा ऋण प्राप्त करने मे प्राथमिकता प्राप्त होती है। 
चूकि सहकारी समितियों पर भू-सुधार कानून लागू नहीं 
होता, इसलिये भू-सुधार कानून से बचने का यह एक सुगम 
उपाय है। अत सहकारिता तो नाममात्र ही है परन्तु इसको 
आड मे बैतनिक प्रबन्धनो के आधीन मिश्रित पूजी 
कम्पनियों द्वारा खेती करायी जा रही है जिससे पूजीवादी 
खेती (097/॥9 #था॥॥8) को प्रोत्साहन मिला है। 

(४४४) सेवा सहकारी समप्रितिया बिचौलियो के 
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प्रतित्थापन और गरेब किसानो को सस्ती दसे पर कृशि- 
आदान उपलब्ध कराने में विफल रही है। चूकि छोटे 
किसानो का विपण्य अतिरेक कम होता है, इस कारण बड़े 
किसान उन्नत बीजो, उर्वएको कृषि मशीनरी और उपकरणों 
के रूप मे कृषि-आदान पहले प्राप्त कर लेते हैं। अत सेवा 
सहकारे समितिया भी समृद्ध किम्तानो को लाभ पहुचाती हैं 
निर्धन किसाना को नहों। 


भ्रास्त मे सहकारी खेती की प्रगति 

30 जून, ॥9] हक कुल 8879 सहकारी खेती 
प्भितिया जिनकी सदस्यता २44 लाख थी कार्य कर रहो 
थों। केवल २ प्रतिशत किसानो ने सहकारी खेतों समित्रिया 
कायम को हैं और वे कुल क्षेत्रफल के नगण्य भाग अर्थात 
(१ प्रातिशत (475 लौख हैक्टेयर) को काश्ठ करतो हैं। 
अत सहकारी खेतो भारत में लोकप्रिय नहों बत पायी। इनमे 
से बहुत-सौ कागजो समितियां हैं जिनका उद्देश्य सरकार से 
ऋण उथा अनुदान प्राप्त करता है। वास्तविक रूप से कुशल 
कार्य करने वालो समितियों की कुल सख्या बहुत थोडी थी। 
वध्यप सहकारी समितिया व्यवहार में सफल नहीं हो 
क तो इनके निर्माण की योजना त्याग देनी ही अच्छी 

गी। 


5, जोत का आकार, उत्पादिता ओर 
'लाभदायकता/फार्म कुशलता 
(एशाय 87९, ?7०१०:परैचए 20 शीणी।३0॥/ 
एश्एम हगिलिरणट) 


लगभग दो दशको से अर्थशास्त्रियों मे फार्म आकार, 
उत्पादिता एबं फाम॑-कुशलता के सम्बन्ध पे एक विवाद 
चत रहा है। जबकि फार्म-उत्पादिता [स्क्ातरा 
छे०व0०४५७)का अर्थ भूपि के प्रति इकाई उत्पादन से है 
फार्म-कछुशलता या फार्म-लाभदायकता (छाया 
शणी७0॥७५) से अभिपष्राय उत्पादन की सभी लागतों को 
निकालने के पश्चात उत्पादन के यूल्य से प्राप अतिरेक से है। 
(उत्पादत-लागत में किसान या उसके परिवार द्वारा उपलब्ध 
कराये गए आदानो (0७) का आगेपित मुल्य (96 
४३७९) भरी शामिल है)। मौलिक रूप मे जिगम्य तर्क ( 
#ए७ा 7६३४०॥॥९) बेर आधाए पर अर्थशास्तरियों ने यह भत 
व्यक्त किया है कि छोटे फार्म गहत-खेती के कारण बेडे 
फार्मों से कहीं अधिक उत्पादक है. 7954-55 के यशचात 
भात सरकाए द्वाए फार्प-प्रब्थ अर्थशास्त्र (का 
अैआबहव्पाणा। लएणाणा।८) से सम्बन्धित अध्ययतरों ने 
अर्थशास्त्रियो का साख्यिकोय आधार उपलब्ध कराया ताकि 
थे एक और फार्म-आकार और दूसीी ओर उत्पादिता और 
कुशलता के बोच सम्बन्ध को जाच कर सकें। प्रोफेसर 
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अमर्त्य सेत ने फार्म-आकार, उत्पादिता और लाभदायकता 
पर सासे बहस का निचोड तीन ॒प्रस्थापनाओं 
(0707०अ0०ा5) से व्यक्त किया। 

(9) जब कृषि मे नियुक्त पारिवारिक श्रम को प्रचलित 
मजदूरी (राह ०९८ ॥80) पर आरोपित मूल्य 
(#/ण८० ५2008) प्रदाव किया है, ठो भारतीय कृषि का 
अधिकतर भाग अलाभकारी प्रतीत हांता है। 

(2४2) मोटे ठौर पर, कृषि को लाभदयकता जोब के 
आकार के साथ बढती है। लाभदायकता को लागतो के 
ऊपर उत्पादन के आकार अतिरक (या घाटे) के रूप में 
मापा जाता हैं जिसपे श्रम का आरोपित मूल्य भी शामिल है। 

(४82) मोटे तौर पर प्रति एकड उत्पादिता जोत के 
आकार मे ब्रुद्धि के साथ गिरती है। 

इन प्रस्थापनाओं में से पहलो के अनुसार भारतोय कृषि 
का अधिकतर भाग तो अलाभकाए है। दूसरे प्रस्थाप्रता म॑ 
कुशलता या लापदायकता का फाम-आक़ार से सम्बन्ध 
व्यक्त किया गया है और सेन का निष्कर्ष है कि कृषि की 
लाभदायकठा जोत के आकार के साथ बढ़ती है और 
परिणामत बड़े आकाए के फार्मों को तरजीह दी जानी 
चाहिये। तीसरी प्रस्थापवा दूसरी का विशेष करती है क्योकि 
इसके अनुसार प्रति एकड़ उत्पादिता के आधार पर छोटे 
फार्म प्राथमिकता योग्य, हैं जबकि पहली दो प्रस्थापताए 
फार्म-आकार और लाभदायकता के बारे में हैं, अन्तिम 
ग्रस्थापना उत्पादिता के बारे में है। सेन के विचारों ने इस 
विषय पर एक लम्बी बहस का सिलसिला छेड दिया। 


फार्मआकार और उत्पादिता में विलोम सम्बन्ध 
(१ €₹5४ रिशे्रधंगाञफ्) 

साधारणतथा यह कहा गया है कि फार्म-आकार और 
उत्पादिता मे विलोम सम्बन्ध है अधात छोटे फार्मों पर प्रति 
'एकड उत्पादिता ऊची होती है और जोत के आकाए में वृद्धि 
के साथ यह कम होती जाठो है। जबकि खुसगो ने फार्म- 
अध्वन्ध सामग्री के विश्लेषण के आधार पर इस सप्बन्ध कौ 
पघरष्टि को, अशोक रद्र ने विल्लोम सम्बन्ध की साख्यिको 
सार्थकता को चुनौतो दो। इन अर्थशास्त्रिपो के निष्कर्षों पर 
जो आए सेत्रे ने कई प्रकार को आपत्तिया उठायो हैं। सेनो 
ने कुछ वर्षो के लिये 9 राज्यो के पृथक फार्म प्रबन्ध 
आकडो का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि पारम्परिक 
कृषि मे फार्य-आकार और उत्पादिता मे विलोम सम्बन्ध की 
पुष्टि करता है। 

फार्म आकार और उत्पादिता मे विलोम सम्बन्ध की 
व्याख्या साधारणतया छोटे फ़ार्मों मे पारिवारिक श्रम के 
अपेक्षाकृत अधिक आदान (पा8॥०४ ॥ए७)के रूप मे की 
जाती है। अमर्त्य सेव का तके है कि भारत जैसी अम-प्रचुर 
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अर्थव्यवस्था (80० 5णए्ञ०5 ८८०॥०ग३५) मे परिवार 
श्रम की विकल्प लागत (0#णाण्रा9 ८०४) बहुत कम 
होती है और परिणामत छोटे फार्म प्रचुर परिवार श्रम का 
प्रयोग करके कृषि का उस बिनदु तक विस्तार कर लेते हैं 
जहाँ श्रम का सामान्य उत्पादिता या तो शून्य की ओर बढनी 
शुरू हो जाए या शून्य ही हो जाए। इसके विरुद्ध बडे फार्मों 
पर भाड़े पर लगाए गये मजदूरों का अधिक प्रयोग होता है 
और भाडा-श्रम (प्ा०० ।३७०५) का प्रयोग उस बिचदु पर 
बन्द किया जाएगा जहा श्रय की सामान्य उत्पादिता प्रचलित 
मजदूरी दर के बराबर हो जाएं। छोटे फार्मों' के सदर्ध मे 
प्रति एकड उत्पादिता अधिकतम की जाती है जब कि फार्मों 
के सदर्भ मे जो भाडा-श्रम का प्रयोग करते हैं प्रति इकाई 
प्रयुक्त श्रम के आधार पर उत्पादन अधिकतम किया 
जाता है। 
जब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हैं कि छोर्ट फामों पर श्रम 
कौ अधिक मात्रा का प्रयोग विलोम सम्बन्ध का कारण है, 
किन्तु सेनी और कुछ अन्य अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की इस 
बात को स्वीकार नहीं करते कि श्रम कौ निम्न विकल्प 
लागत (०५४ ०एएणाणा+ ००४) छोटे फार्मों पर श्रम के 
उदार प्रयोग का कारण है। इसकी एक वजह तो यह है कि 
छोटे फार्म मध्यम एवं बडे फार्मों के सह-अस्तित्व मे कार्य 
करते हैं जो भाड़ा-श्रम के अधिक अनुपात का प्रयोग करते 
हैं। इसका अर्थ यह है कि किसान परिवार की श्रम की 
विकल्प लागत प्रचलित बाजार मजदूरी हैं (अर्थात वह 
मजदरी जो बड़ फार्म भाड़ा-श्रम के लिये देते हैं) और 
किसान परिवार अपने प्रारिवारिक फार्म पर स्वय-नियुक्त 
श्रम की विकल्प लागत को अन्य फार्मों पर उपलब्ध भाडा- 
मजदूरी के बराबर करने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविकत यह 
सही प्रतीत नहीं होता कि वे श्रम का प्रयोग उस सीमा तक 
बढाएंगे जब तक कि श्रम की सीमान्त उत्पादिता शून्य या 
लगभग शून्य नहीं हो जाती। दूसरे, बहुत से अनुभवजन्य 
प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि छोटे फार्मों पर श्रम की 
विकल्प लागत (095णा०॥॥५ ००५0) प्रचलित मजदूरी से 
महत्त्पूर्ण रूप मे भिन्न नहीं होती। अत परिवार श्रम की 
निम्न विकल्प लागत के रूप मे विलोम सम्बन्ध की व्याख्या 
सही प्रत्तीत नहीं होती। 
इस सम्बन्ध मे दीपक मजुमदार लिखता है. “फार्मों 
में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्रति एकड श्रम के अधिक 
आदान पर निर्भर करता है-अन्य साधनों मे परिवर्तन तो 
लगभग श्रम के अधिक अनुपात मे ही होता है।"' छोटे 
फार्मों पर खेती की गहनता बडे फार्मों की तुलना मे अधिक 
होती है। इसके अतिरिक्त, छोटे फार्मों पर श्रम का अधिक 
भ्रयोग किसी उत्पादन वर्ष के दौरान भूमि के उसी टुकड़े पर 
उत्पल फसलो के लिये नहीं होता बल्कि यह दो या अधिक 
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उत्पन फसलो के लिए होता है। इससे छोटे फार्मों पर 
अधिक उत्पादिता की व्याख्या होती हैं। विलोम सम्बन्ध 
छोटी जोतो पर खेती की अधिक तीव्रता के कारण है, 
विशेषकर ऐसी फार्मों मे जहा सिचाई आधीन क्षेत्र का 
अनुपात सापेक्षत अधिक है। 

जी आर सेनी के शब्दो मे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते 
हैं “ भारतीय कृषि मे फार्म-आकार और उत्पादिता का 
विलोम सम्बन्ध मोटे तौर पर एक निश्चित बात है और 
इसकी साख्यिकी सार्थकता फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी आकडो के 
आधार पर स्थापित की जा चुकी है।'' 


विलोम सम्बन्ध और हरी क्रान्ति 

कृषि में हरी क्रान्ति का मूल लक्षण पूजी-गहन 
तकनालाजी (02छाग 79/शाह५८ ॥6९00970089५) का 
बिका है नियमे सक्तर बीग मायारिक उर्वस्कों का 
प्रयोग और निश्चित सिचाई की स्थापना आदि महत्वपूर्ण 
कार्यभाग अदा करते हैं। चाहे मयी तकनालाजी “आकार 
तरस्थ' (52८ ॥2009॥) है, किन्तु छोटे और बडे 'फार्मों को 
घूजी और इनके द्वाग आदानो का प्रयोग समान रूप में 
उपलब्ध नहीं होता है और परिणामत इसमे प्राप्त लाभो के 
वितरण में भी भिन्‍तता पायी जातो है। सेनी ने पजाब और 
उत्तर प्रदेश के आकड़ो का प्रयोग करके हरी क्राति के 
विलोम सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव का परीक्षण किया। जी 
आर सेनी के मुख्य निष्कर्षों का सागश निम्नलिखित है- 

(७) समय के उपरात गुणाकों (0०८॥2८०व७) की 
तुलना करने से पता चलता है (950-60 के दशक के मध्य 
और 96-70 के दशक के अन्तिम वर्षों मे नयी तलनालाजी 
के आरम्भिक प्रभाव का सकेत मिलता है) कि ये गुणाक 
4960-70 के दशक के अन्तिम वर्षों में इकाई के विकट 
होते चले गए हैं जिससे छोटे तथा बडे फार्मों के बीच 
उत्पादिता के अन्तर कम होते जाते हैं। यह बात बढ़े 
किसानो के पक्ष मे है। 

(४४) 950-60 के दशक के मध्य में फार्म-आकार 
और प्रति एकड आय में विलोम सम्बन्ध है परन्तु भूं- 
वितरण के कारण उत्पन होने वाली आय को असमानताए 
छोटे और बडे फार्मों के पक्ष मे कम हो जाती थीं। 960- 
70 के दशक के अन्तिम वर्षों मे नई तकनालाजी के कारण 
फार्म-आकार और प्रति एकड फार्म-आय के बीच एक 
सकारात्मक सम्बन्ध व्यक्त हुआ। इसका अर्थ यह है कि 
जैसे-जैसे फार्म आकार मे वृद्धि होती है, फार्म से प्राप्त होने 
बाली आय मे अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। इससे ग्राम 
क्षेत्रे मे आय की असमानताए और बढ जाएगी। 

ये निष्कर्ष साफ व्यक्त करते हैं कि नयी तलनालाजी 
के आगमन से आय वितरण की असमावताओं मे वृद्धि हुई 
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है और इत प्रवृत्तियों को दूर करने फे लिये नीति सम्बन्धी 
उचित उपाय किये जाने चाहिए। 


फार्म-आकार और लाभदायकता (हाय डॉट बे 
एणीशफ) 

अमरत्यं सेन जिसने यह सासे बहस आरम्भ की का 
मन है कि भारतीय कृषि का अधिकतर भाग अलाभकायी है 
और कृषि की लाभदायकता जोत के आकार के साथ बढ 
जाती है। सेन की प्रस्थापवा का आधार यह मान्यता है कि 
यदि परिवाए-श्रम को प्रचलित मजदूरी दर के आधार पर 
आशेपित मूल्य (90८५ ४४७८) प्रदान कर दिया जाए हो 
कृषि का अधिकतर भाग अलाभकारी बत जाएगा। 

जी आर. सेनी ने उत्तर प्रदेश और पजाब के फार्म- 
प्रबन्ध आकडो का विश्लेषण किया और यह सातब्रित किया 
कि न केवल श्रम का सीमान्त मूल्य उत्पाद (28702 
१४७४ श०१४८0) सकारात्मक है बल्कि यह उत्पादत- 
लागत से अधिक भी है। इससे साफ प्रमाणित होता है कि 
भाज़ोय कृषि को अधिकवर भाग अविवार्यत अलाभकारी 
नहीं, कम से कम परिवार श्रम को मजदूरी दर पर आकने से 
तो ऐसा सिद्ध वहों होता। विभिल क्षेत्रो मे फार्यों के विभिल 
वर्ग सम्बन्धी लाभ एवं हानि के आकड़ों के परीक्षण से पता 
चलता है कि अपर्त्य सेन की पहली प्रस्तावना सही नहीं है। 
मा सेनी ने निम्नलिखित उल्लेखनीय निष्कर्ष प्रात 


(१) सबसे छोटे फार्मों से भी काफो बडे अनुपात में 
प्रकारत्मक लाभ प्राप्त हुआ। 

(2) हानिया न केवल छोटे फार्मों मे हो पायी जाठी हैं 
वत्कि ये भूमि की बडी जोतो मे भी विद्यमान हैं। 

(3) सबस्ते रुचिकर बात यह है कि आकार-दर्ग एक 
पर्ष में हानि मे होते है, दो दूसरे वर्ष लाभ मे। 

अत भारतीय कृषि कौ अलाभकारिता को खोज 
प्रचलित बाजार मजदूरी पर परिवार श्रम के मूल्याकन मे न 
काके किन्हीं और कारणतत्वो मे करती चाहिये। एक सभव 
कारण तो यह है कि तिजो स्वामित्वाधीन भूमि का आरोपित 
मूल्य (तफुण४० ए३।४०), किशया-पूल्य (एफ २४०८) 
के रूप में या ब्याज के रूप मे बहुत अधिक लगाया जाता 
है। यदि स्वामित्वाधीन भूमि का किशया-मूल्य उत्पादन 
लागत से तिकाल दिया जाएं, वो फार्मों को हानिया, लाभ में 
परिवर्तित हो जाती है या हानिया समाप्त हो जाती हैं। जो 
आए सेन के शब्दो मे, “प्रमाण इस बात का पुरजोर सुझाव 
देते हैं कि भाप्तौय कृषि मे अनुभव को गयी अलाभकारिता 
को खोज एव व्याख्या निजो स्वामित्व के आधीन भूमि के 
आग्रेषिद मूल्य के रूप मे की जा सकतो है, न कि प्रचलित 
पजदूरी पर परिवार श्रम के मूल्य के रूप में।'! 
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अमर्त्य सेन को दूसरी प्रस्थापना तो स्पष्ट ही है कि 
जोत के आकार में वृद्धि के साथ मानबोय श्रम पूजी- 
उपकरणों, उर्वरको आदि के अधिक भ्रयोग के कारण 
'लापदायकत (%ण8००॥759) मे वृद्धि होती है। 

सागश के रूप मे, निम्तलिखित निष्कर्ष उभरते हैँ 

६) पारम्परिक भारतोय कृषि में फ़ार्प-आकार और 
ग्रति एकड उत्पादिता के बीच एक विलोम सम्बन्ध के लिये 
सामान्य साख्यिकीय प्रमाण उपलब्ध हैं। 

(32) प्रोफेसर ए. एम ख़सतरो ने 980-70 के दशक 
के लिये भारतीय कृषि मे पाश-सम्वन्धो स्थिर ग्रत्याय-दर 
(0०75घक्षा। 7८घ7)५ (0 5९४९) कौ विद्यमानता को सिद्ध 
'किया। वह लिखते हैं. “५ एकड से अधिक आकार के 
ऊपर लागत-कुशल और उत्पादिता की दृष्टि से बड़े फार्मों 
और छोटे फार्मो मे चुनाव की समस्या नहीं । वास्तुस्थिति यह 
है कि भाष्ीय कृषि मात्रा-सम्बन्धो स्थिर प्रत्याय का 
प्रारूपिक चित्र प्रस्तुत करती है और जोत की अधिकतम 
सीमाए आकार-तटस्थ हैं।"? 

(72) 7950-60 के दशक के आकडो के आधार पर 
फार्म-आकार और उत्पादिता के बीच एक विलोम-सम्बन्ध 
का सकेत मिलता है पस्तु यह चित्र 960-70 के दशक 
और उसके बाद के काल के आकडो से जिसमे हरी क्रान्ति 
का विस्तार हुआ, पूर्णतया पलट जाता है। जी आर. सेनो 
और प्रेम विशिष्ट द्वात किये गये अनुसधान आकार मे वृद्धि 
के साथ फार्म-उत्पादिता में किसी सरचनात्मक परिवर्तन 
(5६०८७ ४४६) का सकेव नहीं देते बल्कि इससे पता 
चलता है कि फार्म-उत्पादिता मे अतर फार्म-आकार में 
अन्तर के कारण उत्पन्न नहीं होते, ये तो बडे भू-स्वामियो 
के पक्ष में फार्म-आदानों (>»णझक 77705) के गम्भीर 
कुवितरण का परिणाम हैं। 

(४0) पारम्परिक कृषि से आधुनिक कृषि को और 
सक्रान्ति जिसका मुख्य लक्षण पूजी-प्रधान तकनालाजो है, 
के कारण फार्म-आकार और उत्पादिता का विलोम सम्बन्ध 
समय के साथ-साथ माज्ना सम्बन्धी स्थिर प्रत्याय मे 
परिवर्तित हो जाएगा। अत पारम्परिक कृषि मे तो जब 
विलोम-पम्बन्ध (7६४5४ इश०००ारगए) विद्यमात होता 
है, तो छोटे किसान काश्तकारी परिवारों थे भू-वितरण मे 
अस्मानता के कारण उत्पल होने वालो आय की 
असमानठाओ को कुछ हद तक कम कर लेते हैं। पह्नतु 
आधुनिक कृषि ये यरिवर्तन के साथ ''आरम्भिक अवस्था तो 
पूजी-प्रधान त्तकवालाजों के आगमन पर भौ फार्म-आकार 
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3798 जात का आकार और उत्पादिता 


और उत्पादिता मे में विलोम सम्बन्ध कायम रहता है। समय 
के साथ गुणाकों (00 ८#लिला७) की तुलना करने से पता 
चलता है कि वे 960-70 के दशक के अन्तिम वर्षों मे 
इकाई के समीप होते चले जाते हैं। यह परिवर्तन बडे भू- 
स्वामियो के पक्ष मे तबदीली का सकेत देता है और यह 
व्यक्त करता है कि छोटे और बडे फार्मों के बीच उत्पादिता 
के अन्तर धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष 
प्राप्त होता है कि जब उत्पादिता धीरे-धीरे 'स्थिरता' की ओर 
परिवर्तित होती जा रही है, “'काश्तकारी परिवारों मे 
भूमि के कुवितरण (](०॥४॥7770707॥) के कारण आय की 
अधिक असमानताए उत्पन्न होनी अनिवार्य हैं जब तक कि 
अन्य उचित सुधारों द्वारा इन्हे रोका नहीं जाता।“ 

(४) जी आर सेनी ने यह भी सिद्ध किया है, “फार्म 
आकार और उत्पादिता के बीच सम्बन्ध चाहे महत्वपूर्ण है; 
परन्तु यह फार्म-परियारों के बीच बढती हुई असमानताओ 
पर ध्यान केन्द्रित नहीं करता। १950-60 के दशक के 
मध्य में फार्म-आकार और प्रति एकड आय में विलोम 
सम्बन्ध था हरी क्रान्ति के विस्तार के पश्चात्‌ बिलोम 
सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस विलोम सम्बन्ध ने 
अब एक सकारात्मक सम्बन्ध का रूप धारण कर लिया 


है। यह व्यक्त करता है कि जेसं-जैसे फाम-आकार में 
वृद्धि होती है, आय से इसके परिणामस्वरूप अनुपात से 
कहीं अधिक वृद्धि होती है। इससे पर्याप्त सकेत मिलता है 
कि हरी क्रान्ति के आगमन के पश्चात छोटे और बडे फार्मों 
के बीच आय कौ असमानताएं और अधिक हो गयी हैं।'९ 


नीति सम्बन्धी गुह्ार्थ (7०67 प्राज्ञाटजा णा$) 

फार्म आकार और उत्पादिता/लाभदायकता के सम्बन्ध 
के विश्लेषण से नीति सम्बन्धी दो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, 
“पहला जोत कौ अधिकतम सोमा को अब भी कुशलता के 
आधार पर न्यायोचित ठह्यया जा सकता है। (चूकि फार्म- 
आकार और उत्पादिता मे बिलोम सम्बन्ध अभी भी कायम 
है) और समता (240७)के आधार पर, जोत कौ 
अधिकतम सीमा का आचित्य और भी मजबूत हाँ गया हैं। 
दूसरे भू-स्वामित्व में असमानता को न केवल नीति 
सम्बन्धी उपायो द्वारा दूर करना होगा, परन्तु फार्म-आदानो में 
असमान वितरण को सुधारने के लिये प्रयत्न करने होगे जो 
कि छोटे और बड़े फार्मों के बीच बढती हुई आय की 
असमानताओ के लिये उत्तरदायी है।'” 
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भारत में ग्राम-ऋण की व्यवस्था 


(ण२७#का5&770: 69 शाार&, एरएणा7ः फएो प््णा8) 








4. ग्रामीण ऋण की आवश्यकता एवं स्रोत 
भारतीय कृपक को वित्तीय आवश्यकताओ को ठतोन 
जर्णों में बाटा जा सकता है। यह वर्गाकरण इस बात कर 
आधारित है कि किसान को किस उद्देश्य के लिए और 
कितने समय के लिए ऋण की आवश्यकता है। चे तीन वग 
निम्नलिखित हैं - 

(क) कृषक को खेती-बाडी या घरलू आवश्यकताओं 
को पूर्ति के लिए 5 मास से भी कम समय के लिए धन 
कौ आवश्यकता पडती है। उदाहरणतया, उसे बोज, उर्वरक 
और चार आदि खरोदने के लिए धन की आवश्यकता होतो 
है। जिस वर्ष फसल अच्छी न हुई हो, उस वर्ष अपने 
परिवार का निर्वाह करते के लिए भी उसे धन को 
आवश्यकता हो सकती है। वे ऋण अल्पावधि ऋण 
(जानला। 0था9) होते हैं जो साधारणतया फसल काटने 
भर चुका दिए जाते हैं। 

(ख) कृषक को अपनी भूमि मे सुधार करने, पशु 
खरीदते और कृषि उपकरण (3ह7०णफा्थ प्रणव) 
आप्त करने के लिए 5 महीत से लेकर 5 वष तक के 
मध्यावधि ऋणों (श८्ताशयानध्या [00॥5) की भी 
आवश्यकता होती है। अल्पावधि ऋणों को तुलना मेंयेऋण 
अधिक होते हैं और उन्हे अपेक्षाकृत अधिक समय के बाद 
हो चुकाया जा सकता है। 

(ग) कृषक को अतिरिक्त भूमि खरीदते, भूमि में स्थाई 
सुधार करने, ऋण अदा करने और महंगे कृपि-यतत्र 'खरोदने 
के लिए ऋण को आवश्यकता पडती है।य ऋष 5 व. से 
भी अधिक अवधि के लिए लिए जाते हैं। कृपक इ। ऋणो 
को अनेक वर्षों मे थोडा-थोडा करके चुका पाता है। इन्हे 
दीर्घकालीन ऋण (,०7३ पक्ष ॥0,9) कहते हैं। 

एक और दृष्टि से हम किसानो को ऋषध सम्बन्धी 

आवश्यकताओ को दो वर्मा में बाट सकते हैं- उत्पादक 
और अनुत्यादक ऋषण। उत्पादक ऋणो मे ऐस उधार शामिल 
किए जाते है जो किसानो को कृषि क्रियाओं मे सहायता 
देते हैं था अपनी भूमि उत्तव कसे में सहायता देते हैं, जेसे 
बज, खाद, औज्पर आदि क्रय करने के लिए ऋण, सरकार 


को कर का भुगतान करने के लिए ऋण और भूमि पर 
स्थायी उन्ततिया करते, जैसे कुआ को खादने एवं गहरा 
करे, बाड़ लगान आदि क लिए ऋण। इसके अतिरिक्त, 
आखतोय किसान प्राय अनुत्पादक कार्यो के लिए भी उधार 
लेता है, जैसे विघाह, जन्म एवं उत्यु, मुकदमेबाजी के लिए 
ऋण। यदि अनुत्पादक ऋष ब्याज की अत्यधिक दर पर 
लिए जाए, तो यह बहुत अनुचित और अविवेकपूर्ण बात है। 





ग्राम ऋण के स्रोत (5०ए7०७ ण॑ रिकागे छ्श्ध्षणो 

किसान अपनी अल्पाबधि और मध्यावधि वित्तीय 
आवश्यक्ताओ को पूर्ठि के लिए साहकारो, सहकारी ऋण 
समितियों और सरकार से रुपया उधार लगा है। दीर्धावधि 
आवश्यकताआ को पूरा करने के लिए वह साहूकारो, भूमि 
विकास बैको ओर सरकार से रुपया उधार लेता है। 


तालिका ] विभिन्‍ एजेन्सियो से कृषको द्वारा 





प्राप्त ठधार 

प्रतिशत वितरण 
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तालिका । स स्पष्ट है कि ग्रामोण ऋए देने वाले 
अभिकरणो (8६०ए८ा८5) के भाग में पस्वितन हुआ है। 
साहूकार और महाजन जो 95-52 में ग्रानोण ऋण के 
अबते महत्वपूल खोत के रूप मे लगभग 70 अतिशत उधार 
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उपलब्ध कराते थे, उनका भाग कम हौरर 96-62 मे 49 
प्रतिशत और 498] तक तीत्र रूप में गिरकर केबल 6 
प्रतिशत रह गया। अन्य गैर-सम्थानात्मज झ्वार्ता (छा 
गराडाए।शाबा 300०८5) का भाग जा 3957-52 में 23 
प्रतिशत था कम होकर 398] मे 27 प्रतिशत हो गया अर्थात्‌ 
स्यापारियाँ संम्बन्धिया मल भू रपामियां द्रात जुटाए गए 
उधार के भाग मे मामृता सी गिरायट हुई। कृत सियाकर 
पर-सम्थानात्मक खार्ता से प्राप्त उधार का अल्पात जो 
4954-52 में रागभग 93 प्रतिशत था उमर ह्वाजर 397 तके 
68 प्रतिशत और ॥98) तक और अधिक गिरकर रागभग 
38 प्रतिशत ही झह गया। इसके य्िस्द्ध समस्थानासक टखार 
(%0(पाणा 4 ८ा०0॥) जी 95] 52 म॑ युत उृषि रथार 
वा 7 प्रतिशा टपलेथ फसा था 97॥ से लगभग 32 
प्रतिशत और ॥98 मे 63 प्रतिशत भाग ठपाथ करने 
लगा। इसका मुख्य अय सहयारां समितियां और बराणिम्य 
का का जाता है। सहफाग समितिया झा भाग 396] 62 
तक कयत 3 प्रतिशत था किन्तु 797 मेँ 22 प्रतिशा और 
१98। मे दाशभग 30 प्रतीशत हो गया। इसके साथ साथ 
4969 मे 20 पड़े ख्यापाग पैसा के राष्ट्रीयफरण के परया 
साणिग्य बैंक यो कृषि उधार मे भाग 3973 मैं 3 प्रतिशत 
और १987 म॑ 29 प्रतिशत श। गया। जानिए है कि यृषि 
उधार को पढ़ती हुई साग यो पृ करा के लिए सह्यास 
समितियाँ और याणि&ग्य बैंको के प्िस्तार पर जार 
दिया गया। 

॥ गैर संस्थानात्मक स्लात (४७म स्ाक्रापाण्ावा 
900७॥065) 

(७) साहुका' (/एम६१शावश5) 

गाया मे टी प्रकार के साटुकार हैं। एक थे सादूयार हैं 
जा खती और साहूयाग टोती ही कार्य जात हैं । इन्ह ृषय 
सादूबार (#|ह०चराणान गरएालआलाएट्रा5) कहो हैं। ये 
मूलत खाता करते हैं किल्तु सतायक व्यवसाय के रूप से 
रुपया ठथार देते का भा काम करा हैं। साय को दुशानटा 
भी साहुकारी कर जता है। इसके आगाया धर दूसो प्रझार 
का सादशार हांते हैं जिनका व्यवसाय रुपया उथार देगा 
हाता। 
किसान क्रो नक्‍्ट रुपये क्री आप्रश्यक्ता के विए 

साइूकार पर निर्भर रहना पटया है। पिछते यर्पाँ से किसान 
को नकद धन दते था। साधन के रूप में सादूकार का 
महत्व तेजी से फम होता जा रहा है। ठदाहरणाया अखित 
भारतीय प्राम ऋण सर्वभ्षण (१954) की जाय के अनुसार 
सम्पूर्ण ग्राम ऋण मभ॑ सादूकारा जाता टिये गए ऋण का भाग 
लगभग 70 प्रतिशा था फिन्तु 975 76 से किए गए छय 
डान्य सर्येशण के अनुसार साइुकआरो क प्रण या अश केयत 


भारत में ग्राम-ऋण यी व्यवस्था 


43 प्रतिशत था। इसमे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
सम्थानात्मक अभिकरणा ([#707/णा्श #[ध्या0८5) के 
मुत्ायत साइुकार पिछश्वे जा रह हैं। किस्तु फिर भी गांवों 
में साहयाय का प्रभातता के अनस कारण हैं 

(कक) साटूकार उत्पादक और अपुत्पादक दाता प्रशार 
ये प्रयाजनो के जिए तथा अपायधि और दार्मावधि दोनो 
प्रकार की आयश्ययताओ के लिए किसान वा खुत रुप में 
करण हता है। (ख) साइजार तय किसान आसानी सं जा 
मफ़्ता है। सादूझार या कृषक के परियार भे कई पीढ़िया से 
पाटियारिय सम्बन्ध ता है। (ग) उनके लग दन के तरीके 
सरत और लगने हांत हैं। (घ) स्थानाय स्थिति से परिचित 
रहने के कारण यह जमीन और प्रात” दोनों के ही उदलें 
प्रण ह सकता है। क्रण का सपया यापस होते को ऊजा यह 
भती भाति जानता है। 

साहुकाराँ के द्वाषपूर्ण व्यवहार-ग्रामीण साहूकार 
अपने अनेक टापपूर्ण व्ययटारा के कारण बदनाम हैं। ये 
स्मान से उन्‍्पपत्र (0090) और प्रानाट ले ल॑ते हैं जिनमें ये 
क्रण की राशि यढायर गिफ़ते हैं। किसानो से भारी किस्त 
ययधूए करते हैं। ये किसानो को रपया अदा करने के बदले 
म॑ ग्मोद नहीं देते और कई यार रुपया वयूत कर पुकते पर 
भी सूत्र जात हैं। ये क्रण यर यटुत भारी ब्याज लेते हैं. यहां 
तम्र कि 24 प्रतिशत और उसमे भी अधिक इसके अचावां 
थे और आफ छत कपट करत हैं। भारतीय कृषि की 
बुत सी बुगडया की जिम्मेदारी साहकाय पर ही है क्योकि 
उनया एफ्मात उर्ेश्य किसान का शापण करता और उनयी 
भूमि हथियाना हाता है। जब तक उनकी दांपपूर्ण क्रिया 
पर राफ पहीं लगाई जाती तत तक किसान की दशा सुथाएता 
यटिन हागा। 


(४2) व्यापारी एवं कमीशन एजेफ्ट (90९08 आए 
(.छ$5%90॥ /# ६0765) 

व्यापारी एय कमीशन एजेण्ट जिसात को फ्गल के 
पफते से पूर्ण रत्पाटक ठेश्यों क विए ऋण उपलब्ध कराते 
हैं। ये किसानो को सजयूर करत हैं कि थे फसद को कम 
बकीमतो पर जय और थे अपने लिए भारी कमीशन यधूल 
करते हैं। प्रित या य्ट स्रोत नकद फ्सातोी अर्थात रूई 
मृगफजी तस्बादूं आदि या फला के यगीपरा आमो आदि 
के लिए सिशेष रूप से सह वपूर्ण है। व्यापारी एप कमीशन 
झजेण्टो का फृषि ग्रित में भाग जो ॥95 52 में 55 
प्रतिशत था प्रढदकर 964 62 म॑ 87 प्रतिशत हा गया 
परन्तु 4984 में कम हाफ़र 32 प्रतिशत का गया। व्यापारी 
एय कमीशन एजेण्टा या भी महाजना जैसा ही समझा जा 
सता है क्योकि उनऊ द्वारा किसानो का दिए गए उधार की 
दो अत्यधिक हांती हैं और इतक अन्य अयथाछनीय प्रभाव 
भा हा] 7। 
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(7) सम्बन्धी धरधआए०5) 

किसान अपने सम्बन्धियों से नकद या वस्तुओं के रूप 
में उधार प्राप्त करते हैं ताकि वे अस्थायो कठिनाइयों को दूर 
कर सकें) ये ऋण सामरान्यता अनौपचारिक रूप मे लिए 
जते हैं, इन पर ब्याज या तो लिया हो नहीं जाता था या 
ब्याज को दर बहुत नोची होती है और ये ऋण फसल कटने 
के फोज बाद लौटा दिए जाते हैं। परन्तु वित्त का यह स्रोत 
अनिश्वित है और आधुनिक कृषि की बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं के कारण, किसान इस रछोत पर अधिक 
मिभर पहों रह सकता। वास्तव मे, ग्राम ऋण के इस खोत 
का प्रहत्त कम होता जा रहा है, 795-52 मे सम्बन्धियो से 
उषार कुल ग्राम ऋण का 42 ग्रतिशत था परन्तु 399] मे 
'ह कम होकर केवल 87 प्रतिशत रह गया। 


(0) भू-स्वागी एबं अन्य [७9095 जद णाश्७) 

किसान, विशेषकर छोटे क्रिसान एवं काश्तकार, धू- 
स्वामियों एव अन्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर 
रहते हैं। वित्त के इस छ्लोत मे वे सभी दोष विद्यमान हैं जो 
पहाजक़े, व्यापारियों या कमीशन एजेण्टो द्वार उपलब्ध 
कये गये वित्त में पाये जाते हैं। प्राय इस वित्त से छोटे 
किग्ातो से उनकी भूमि छल द्वाय हर ली जातो है। भूमिहोत 
श्रमिको को बन्युआ श्रम (800०6 ।90007) बनने के लिए 
गजबूर किया जात है। इससे भी बुरी बात यह है कि वित्च 
का यह श्रोत अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है-यह 
98१-52 मे 33 प्रतिशत से बढकर 96-62 में 45 
प्रतिशत वित्त जुटाने लगा पसन्‍तु ॥98 मे इसका भाग कम 
होकर 8 8 प्रतिशत रह गया। 

कृषि वित्त के गैर-सरकारी स्रोतों के मुख्य दोष हैं 
अनुत्पादक उपभोग कार्यों के लिए ऋण का प्रयोग, ब्याज 
को ऊँची दर और इस प्रकार किसानों द्वाए मुलधव एव 
ब्याज लौटने को असमर्थता, छोटे किसानो द्राण ऋण प्राप्त 
के को कठिनाई आदि। 


२ ऋण के सप््यानात्मक स्रोत (क्तताप्ाणाह 
$00768$ ठ॑ (7९०७0 

सम्थानात्मक ऋण मे ऐसी राशिया शामिल की जातो 
हैं जो सहकारी समितियों, वाणिज्य बैंको और क्षेत्रीय ग्राम 
दैंक़ों (ह८४४णाण एणण छे॥/3) द्वार उपलब्ध करायी 
जाती हैं। गाज्यीय सरकारें राज्यीय सहकाए बैंको और भूमि 
विक्राप्त बैंको को बितोय सहायता देते के अतिरिक्त 
“तफ्काबी ऋण" (०८४४७ [.०जछ) भी उपलब्ध कराती 
हैं। सहकारिता के क्षेत्र मे प्राथमिक कृषि उधार समितिया 
फिदात्जू #ैडपष्णणरडं शश्या $02०४६5) 


५) 


अल्यकालीब एवं मध्यमकालोन ऋण उपलब्ध करातों हैं 
और भूमि विकास बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋणो का 
ग्रब््ध करते हैं। वाणिज्य बैंक जिनमे क्षेत्रोय ग्राम बैंक भी 
शामिल हैं कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाओ के लिए अल्पकालीग 
एवं सावधि ऋण दोनो ही उपलब्ध करते हैं। कृषि तथा 
ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक 0883/7श)) राष्ट्रीय 
स्तर पर कृषि उधार के लिए शिखर सस्थातर है और ऊपर 
वर्णित सभी एजेन्सियो को पुनर्वित सहायता (रल्का॥7८९ 
०5४9०7॥०८) उपलब्ध कंणता है। भारतीय रिजर्व बैंक, देश 
के केन्द्रीय बैंक के रूप मे ग्राम-उधार के लिए व्यापक 
निर्देश और राष्ट्रीय बैंक को इप्तके कार्यों के लिए वित्तीय 
सहायता प्रदान करता है। सस्थानात्मक ऋण कौ आवश्यकता 
गेर-सरकारी एजेन्सियो द्वारा उपलब्ध कराये गये उधार को 
अपयाफ़ठा ओर इनके दोषो क कारण उत्पन्न होती है। 
निजी उधाए दोषपूर्ण है ब्योकि- 

(क) यह लाभ-उद्देश्य पा आधारित है और इसलिए 
यह सदा शोषणात्मक होता है, (ख) यह बहुत महँगा होता 
है और भू-उत्पादित (.आ4 97०9४०४५709) से सम्बन्धित 
नहों होता, (ग) यह सबसे वाछनीय क्षेत्रों और सबसे 
अधिक जरूरमनन्‍्द लोगो को प्राप्त नहीं होता, (घ) यह 
कृषि मे उल्तिया करने के लिए उपलब्ध नहीं होता और 
प्ररिणामत बहुठ से आवश्यक सुधार घनग्रशि कौ दीर्घकाल 
के लिए नोचो दर पर अनुपलब्धि के कारण किये नहीं जाते, 
और (ड ) यह कृषकों की अन्य आवश्यकताओं के साथ 
समच्वित नहीं होता। 

सस्थावात्मक ऋण शोषपात्मक नहीं होते और उनका 
मूल उद्देश्य किसानो को अपनी उत्पादिता बढाने या आय 
को अधिल्दम करने मे सहम्पक्मा देश है? ब्याज की दा 
सापेक्ष दृष्टि से न केवल नीची होदी है अपितु यह किसानों 
के भिल-पभिल वर्गों और भिल-भिल उद्देश्यों के लिए 
अलग-अला भी हो सकती है। प्स्थानात्मक ऋण में 
अत्पकालीन एव दीर्घकालीव ऋणो की आवश्यकताओं में 
स्पष्ट भेद किया जाता है और उसके अनुसार उधार दिया 
जाता है। अन्तिम बात यह है कि सस्यातत्मक ऋण कृषकों 
को अन्य आवश्यकताओ से पूर्णतया समन्वित होते हैं। 
किसानो को केवल उधार हो नहों चाहिए बल्कि उन्हे अपनी 
कृषि-क्रियाओं के आयोजन अथात्‌ बोजो, खाद, 
कौटनाशको आदि के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन भो चाहिए 
ढाकि वे अच्छी फसल उत्पल कर सके और अपनो आय 
को अधिकतम कर सक। कृपि-उधार और कृषि-सुधार 
साथ-साथ चलते चाहिए, किसायो को उन्तत कृषि-विधियो 
में प्रशिक्षण देवा चाहिए और उन्हें पर्याप्त और सस्ता उधार 
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भी उपलब्ध कराना चाहिए। सभी विकसित देशो मे उधार- 
सेवाएँ और विस्तार सेवाएँ (छतटाहणा इधशा०८$) साथ- 
साथ चलती हैं। यह कार्य सबसे अच्छे ढग से सहकारी 
समितियों एव वाणिज्य बैंको द्वारा किया जा सकता है, न कि 
अतिलोभी महाजतो एव कमीशन एजेण्टो द्वारा। 


(४) सहकारी ऋण समितियाँ (00-०ए९४००६९ (फस्का 
80लं€0९४) 
सहकारी वित्त प्रबन्ध ग्राम ऋण का सबसे सस्ता और 
बढ़िया स्रोत है। इसमे किसान के शोषण का भय नहीं 
रहता। ब्याज की दर भी काफो कम है। 992-93 मे रिजर्व 
बैंक ऑफ इण्डिया से सहायता प्राप्त होने के कारण 88,000 
प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों द्वारा 5,080 करोड रुपये 
के अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध कराये 
गये। 994-95 मे इसके बढकर 6,600 करोड रपये हो 
जाने को आशा है। सक्रिय प्राथमिक उधार समितिया 
(श्र 2९७५॥ 50००॥९४७८७$) 86 प्रतिशत ग्रामो तक फैली 
हुई हैं और इन से 86 प्रतिशत ग्राम जनसख्या को लाभ होता 
है। सहकारी समितियो द्वारा 998। मे कृषि के लिए कुल 
उधार (जिसमे सहकारी ऋण समितिया एवं भूमि विकास 
बैंक भी शामिल हैं) की आवश्यकता का 33 प्रतिशत जुटाया 
गया जबकि 95-52 मे यह अनुपात केवल 3 प्रतिशत 
था। 
फिर भी किसानो को महाजनों के चगुल से पूर्णतया 
छुडाया नहीं जा सका। किसानो को सभी ऋण सम्बन्धी 
आवश्यकताए सहकारी समितियो द्वारा पूरी नहीं की गयी हैं। 
इसके अतिरिक्त, छोटे किसान अपनी आवश्यकताएँ 
सहकारी समितियों से भी पूरी करने मे कठिनाई अनुभव 
करते हैं। साथ ही, पश्चिमी बगाल, बिहार उडीसा और 
राजस्थान जैसे विशाल क्षेत्र हैं जहाँ यह आन्दोलन या तो 
फैल नहीं सका या इसको जडे गहरी नहीं हुई हैं और 
परिणामत किसान सहकारी समितियों के लाभो से वचित 
रहे हैं। बहुत सी जगहो पर सहकारी समितियो का कार्य 
सिद्धान्तहीन और बेईमान किसानो द्वारा बुरी तरह बर्बाद कर 
दिया गया है और इस प्रकार जरूरतमन्द किसानो को 
सहकारिता के लाभ उपलब्ध नहीं हो पाये हैं । 
(४४) भूमि-बन्धक बैक या भूमि-विकास बैक (शत 
॥6रशण्फआशा 8955) 
दीर्घकालीन ऋणो को आवश्यकता भूमि-बन्धक बैंकों 
([.४00 ]/०६७०४८ छेआ।७) [जिन्हे आजकल भूमि- 
विकास बैंक कहा जाता है ] से पूरी हो रही है। इन बैंको का 
उद्देश्य किसान को उसकी भूमि बन्धक रखकर दौर्घकालिक 
ऋण प्रदान करना है। भूमि विकास बैंको से मिलने वाला 
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ऋण काफी सस्ता होता है और उसकी अदायगी काफी 
लम्बे समय मे करती होगी। अत यदि पिछले ऋणो की 
अदायगी करनी हो या नई जमौन खरीदनो हो या भूमि पा 
ट्यूबवैल आदि के रूप मे कोई सुधार करना हो, तो इग 
बैंकों से उधार लेना सुविधापूर्ण होता है। ऋण, साधारणतया, 
45 से 20 वर्ष तक को लम्बी अवधि के लिए दिए जाते हैं। 
यद्यपि भारतवर्ष म पिछले कुछ वर्षों मे भूमि-विकास बैंको 
ने काफी प्रगति को है किन्तु फिर भी किसान को वित्तीय 
आवश्यकताओ की पूर्ति मे उनका योगदान अधिक नहीं रहा 
है। बहुत से ऋणो के लिए किसानो को इन बैंकों के बारे मे 
जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही वे इनको लाभदायकता 
से परिचित हैं। दूसरे, इन बैंको की व्यवस्था करना कठिन 
है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंको की सख्या 950-54 में 5 
से बढकर 983-84 मे 9 हो गई जब कि प्राथमिक भूमि- 
विकास बैंको (छ्गाक्ष> [.800 0९४९८०कगाथा। 895) 
की सख्या इसी काल के दौदान 286 से बढकर १,70 हो 
गई। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 70 प्रतिशत 
भूमि विकास बैंक दक्षिण भारत के तीन राज्यों अर्थात्‌ 
तमिलनाडु आध्र प्रदेश और कर्नाटक मे स्थित हैं। जबकि 
१950-5१ में इन बैंको द्वारा केवल 3 करोड का उधार 
उपलब्ध कराया गया, इसको मात्रा 992-93 में बढकर 
3,270 करोड रुपये हो गयी। 7994-95 मे इस उधार की 

मात्रा के बढकर 2 500 करोड हो जानते की प्रत्याशा है। भूमि 

विकास बैंक भूमि की प्रतिभूति ($८८०॥५५) के विरुद्ध ऋण 

देते हैं और बडे भू-स्वामियो ने इनका लाभ उठाया है और 

मोटे तौर पर छोटे किसानो को इनसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ। 


(४7) वाणिज्य बैक और ग्राम वित्त (एण्राधाधलंश 
_975 270 70: 9] 7990९) 

चिरकाल से भारत मे वाणिज्य बैंको ने अपनी क्रियाए 
शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखीं, वे शहरी जनता से जमा 
स्वीकार करते और शहरी क्षेत्रों मे व्यापार और उद्योग के 
लिए वित्त जुटाते। इनके खिलाफ बहुत समय से यह 
शिकायत की जा रहो थी कि वे कृषि क्षेत्र को उधार 
उपलब्ध नहीं कराते। 969 के बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
इन्हे कृषि क्षेत्र को ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए 
बाध्य किया गया। जून 969 में अनुसूचित वाणिज्य बैंको 
द्वार 44 करोड रपये का वित्त उपलब्ध कराया गया। 4994- 
95 मे वाणिज्य बैको ने क्षेत्रीय ग्राम बैंको के साथ कृषि क्षेत्र 
को 7 00 करोड रुपये के प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराए। 


(४0) क्षेत्रीय ग्राम बैक (एस्ट्राण्गग रिएान छैशा।5) 
ये बैंक 4975 से स्थापित किए गए और इतका विशेष 
उद्देश्य छोटे तथा सीमात किसानो, कृषि मजदूरों, देहाती 
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रस्तकारे आदि को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना था) ये ऋण 
उत्पादन कार्यों के लिए दिए जाते हैं। 994-95 तक 96 
क्षेत्रीय ग्राम बैंक कायम हो चुके थे और वे ग्रामोण जनता 
को लगभग 4,000 करोड़ रुपये वार्षिक उधार के रूप में 
उपलब्ध कराते रहे हैं। इन बैंकों के ऋणो का 90 प्रतिशत 
शाम क्षेत्रों के कमजोर बर्यों को दिया जाता है। 


(४) साकार और ग्रामीण-उधार 

सरकार ग्राम-वित्त का अल्पकाल एबं मध्यकाल के 
लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत रही है। सरकार द्वारा किसानो को दिए 
गए ऋण आपातकाल या सकट के समय जैसे अकाल, बाद 
आदि में सामान्यत दिए जातै हैं। इन पर ब्याज की दर नीची 
होठ है-6 प्रतिशत के करोष-और इनकी वापसो का ठग 
बहुत आसान होता है। ये ऋण आसान किस्तो में भू-कर 
(.570 ७७४) के साथ लौटाए जाते हैं। ये ऋण, ब्याज को दर 
नौची होने के कारण चाहे लोकप्रिय हैं परसु ये कभी भी 
महत्वपूर्ण नहीं घन पाए। 95-52 मे कुल ग्राम ऋणो मे 
झतका भाग केवल 33 प्रतिशत था जो 987 में थोडा बढ 
कर 39 प्रतिशत हो गया। राज्योय सरकारों ने कृषि के 
अल्पकालौन ऋणो के लिए 350 करोड रुपये से 400 करोड 
रुपये के अग्रिम दिए। इस असम्तोषजनक स्थिठि के कई 
कारण हैं किसान तक्‍्कावी ऋणो को प्राप्त करने मे बहुत 
कठिनाई महसूस करते हैं, इसकी प्राप्ति मे बहुत सी 
परिस्थितियों मे अफसरों से ऋण स्वीकृत कराने के लिए 
कुछ एिश्वत भी देनी पड़ती है। इसलिए तक्‍्कावी ऋण 
लोकप्रिय नहीं बत पाए। 
निष्कर्ष 

१४६५ मे गएए-भएएत, मे, ऋहुए्जन ऋए सबसे अधिक 
महत्त्त था और सप्थानात्मक स्रोतों द्वार कृषि उधार कौ 
कुल आवश्वकताओ का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं जुटाया 
जाता था। चाहे महाजव अभी भी महत्त्वपूर्ण हैं परन्तु उतका 
एकाधिकार बीते ग्ुग की बाद हो गयी है। विभित्त 
योजनाओं के आधीन कृषि उधार के अधिकाधिक 
सस्थानीकरण (5फ्राएए०0््रीह्चण) के कारण 
अल्पकालोन एव मध्यकालीन उत्पादक उधार का लगभग 
80 प्रतिशत इन र्लोती से उपलब्ध कराया गया। सहकारी 
उधार यार आगामी वर्षों मे और भी बल दिया जाएगा जब 
वाणिज्य बैंक प्रत्यक्ष उधार देने की अपेक्षा अल्पकालोन 
उत्पादक उधार के लिए सहकारी प्रणालो का अधिकाधिक 
प्रयोग करने लगेगे) 

किन्तु इस बात पर ध्यात देना आवश्यक है कि ग्राम 
उधार के क्षेत्र मे पिछले 40 यर्षों मे हुए सभी परिवर्तन और 
उनतिया गरीबी दूर करने पर कोई भारी प्रभाव नहीं डाल 
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पायों। इस प्रकार वे ग्राम जनसख्या के ठिचले स्तर पर पहने 
वाली जनसंख्या के 70 प्रतिशत की आर्थिक दशा उनत 
करने के लिए पयात्त मात्रा मे ऋण उपलब्ध नहीं करा पायीं। 
इस सन्दर्भ मे यह बात राधिकार कही जा सकतो है 

(३) सरकार द्वारा कायम किए गए बहुत से नये सस्थान 
और प्राम-वित्त के इन संस्थानों द्वारा अत्यधिक बिस्तृत 
सुविधाओं का लाभ देश के 30 प्रतिशत मध्यम एवं समृद्ध 
वर्गों द्वारा हथिया लिया जाता है। 

(४४) वे ऋण सुविधाएं जो केवलमात्र सीमात तथा छोटे 
किसाता और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कायम 
की गयी, उन्हे भी सरकारी अफसरों और राजनीतिज्ञो से 
ग्रठबन्धन करके समृद्ध किसानो ने हथिया लिया। 

(४7४) ग्रामीण जनता के॑ सबसे कमजोर वर्ग अर्थात्‌ 
बन्धुआ मजदूरों, भूषिहो कृषि श्रमिकों, अनुसूचित एव 
'जतजातियो आदि के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ये 
लोग, जो कुल प्राम-जनसख्या का २5 से 30 प्रतिशत हैं, 
उच्च जातियों के महाजना और भू-स्वामियो के क्रूर शोषण 
का लगाठार शिकार बनते रहे हैं। 

(70) थोडो बहुद वित्तीय सहायदा जो ग्रामीण जनता 
के सबसे कमजोर वर्गों को वाणिज्य बैंको, सहकारी बैंको 
एव समितियो द्वारा दी जा रही हैं, उसका उद्देश्य केवल 
ग्रचार करना है परन्तु इसने ग्रामीण जनता के निचले 70% 
को ऋण सम्बन्धी समस्या को छुआ तक चहीं है। 

निष्कर्ष के रूप म यह कहा जा सकता है कि 
सस्थावात्मक एजेन्सियो से उधार के प्रवाह में महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि हुई है। सहकारी एवं वाणिज्य बैंको (जिनमे क्षेत्रीय 
दैँंक भी शामिल हैं) से ग्रामीण उधार को मात्रा जो 7760- 
&॥ में 24 करोड रुपये थी, बढकर ॥970-7॥ में 880 
करोड रुपये हो गयी । और ॥997-92 में ओर बढकर 

१,200 करोड़ रुपये हो गयी। 

उधार देने वाले सस्थानो को मुख्य समस्या बकाया 
शशियो को अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है। माण को 
तुलना मे बकाया राशियां का अनुपात सहकारी समितियों के 
लिए 40 से 42 प्रतिशत के आसपास था और क्षेत्रीय ग्राम 
बैंको के लिए 47 प्रतिशत था। जाहिर है कि ऋण की 
वापसी को दृष्टि से कोई महत्त्वपर्ण उलति नहीं हुई है। इस 
प्रकार देश के विभिल भागों में सहकारी समितियों एव 
वाणिज्य बैंकों जैसे कृषि उधार सस्थानों को दशा अत्यन्त 
शोचनीय हैं। इस बात को योजना आयोग ने बडे दु ख से 
स्वीकार किया है ''जावबूझकर ऋण-वापसी में चूक और 
इस प्रकार बकाया राशियों को बढती हुई प्रवृत्ति अनेक 
राज्यो में बहुत जोर पकड़ रही है और इनमे सहकारिता की 
दृष्टि से कुछ प्रगतिशोल राज्य भो हैं, जैसे महाराष्ट्र और 
गुजराठ । कुछ राज्यो ते अपने राजकोष में से कृषि ऋण और 
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आर्थिक सहायता देकर पूरे देश के सामने एक घटिया 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। यदि इस प्रवृत्ति को बदला नहीं 
गया और बैंको को भूमिका केवल ऐसे सस्थानो के रूप मे 
बदलने लगी जिनका कार्य समग्र रूप से देश को अधिकतम 
लाभ प्रदान करने के लिए दुर्लभ ससाधनो को पुतर्जीवित न 
करा कर मात्र अनुदान बाँटना हो हो गया तो बैंक प्रणाली 
कृपको की बढठी हुई आवश्यकताओ को पूण करने के लिए 
अधिक ऋण देने मे अशक्‍्त साबित हो जायगी। 


2 कृषि वित्त के विशेष लक्षण 
कृषि वित्त की आवश्यकता स्थिर एवं निरन्तर रहती है 
और यह उत्पादन की मात्रा कौ बजाय कृषि क्रियाओं के 
स्वभाव पर अधिक निर्भर करती है। किसी बर्ष के दौरान 
कृषि उत्पादन में घट बढ मानसून मौसम या अन्य 
प्राकृतिक परिस्थितियो के कारण हो सकती है परन्तु कृषि 
क्रियाओ के लिए वित्त की भात्रा एक या दूसरे वर्ष के लिए 
लगभग स्थिर रहती है। समय के साथ साथ कृषि 
तकनालाजी में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त को 
आवश्यक मात्रा मे वृद्धि होती रहती है। 
जबकि कोई उद्योगपति वस्तुओ के सग्रह मशीनरी 
आदि के विरुद्ध जो कि आसानी से नकदी मे परिवर्तित किए 
जा सकते हैं उधार ले सकता है वहाँ किसान तो केवल 
अपनी भूमि को बन्धक रख कर हो ऋण प्राप्त कर सकता है 
और भूमि ऐसी परिसम्पत्‌ है जिसे आसानी एवं शोम्रता से 
नकदी मे तबदील नहीं किया जा सकता। यदि किसान अपने 
खाद्याननो या कच्चे माल के विपण्य अतिरेक (2४७९ 
$0॥.॥05) के विरुद्ध उधार लेने को तैयार हो जाएँ, तो उनके 
लिए बैंको से वित्त प्रबन्ध करना आसान हो जाएगा। परन्तु 
यह भारत मे सामान्य व्यवहार नहीं रहा है। किसानो को 
खेती और उत्पादन सम्बन्धी अन्य क्रियाओ के लिए उधार 
लेना पडता है। भूमि को छोड किसी अन्य भौतिक प्रतिभूति 
(एश्ञाह्वाण८ 5८०७॥५) के अभाव और उत्पादन न कि 
विपणन के लिए उधार लेने कौ प्रवृत्ति-ये दो ऐसे महत्वपूर्ण 
कारण हैं जो भूतकाल मे वाणिय बैंको को किसानो को 
उधार देने से रोकते रहे हैं। 
तकनीकी प्रगति या हरी क्राति के बावजूद अभी भी 
भारतीय कृषि 'मानसून मे जुआ ही है दो अच्छी फसले 
दो बुरी फसले और एक सामान्य फसल। उत्पादन मे इतनी 
अनिश्चितता के कारण कृषि को वाण्जज्य बैंको एवं बीमा 
कम्पनियों के लिए एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय ही समझा 
जाता है। 
भारतीय किसान विशेषकर छोटे किसानो को भारी 
मात्रा को न केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋणो को 
आवश्यकता पडतो है बल्कि उपभोग कार्यो के लिए भी। 


छोटे किसान को कम काम काज के मौसम में भी उधार को 
आवश्यकता पडती है या ऐसे समय पर जब फसल पूर्णतया 
विफल हो जाती है। इसके अतिरिक्त परम्परा से भी हमारे 
किसान अपनी शक्ति के बाहर खर्च करने के आदी हैं और 
ये खर्चे जन्म मृत्यु, शादियों और धार्मिक उत्सवो पर किए 
जाते हैं। मुकदमेबाजी उधार की आवश्यकता का एक अन्च 
अनुत्पादक परन्तु महत्त्वपूर्ण कारण है। भारतीय महाजते 
किसानो को इन बहुविध आवश्यकताओ को ध्यान मे रखता 
है और सभी मौसमो मे और उद्देश्यो के लिए ऋण देता है 
जबकि सहकारी समितिया अपने ऋणों को केवल उत्पादक 
उद्देश्यों के लिए सीमित रखती हैं। 

छोटे किसानो सोमान्त कृषकों और भूमिहीन मज्ञदूरो 
और ग्रामीण दस्तकारों कौ अपनी विशेष समस्याएँ हैं। 
जबकि बड़े किसानो के पास अपनी धनराशि होती है या वे 
सहकारी समितियों वाणिज्य बैंको से उधार प्राप्त कर सकते 
हैं छोटे किसानो के सामने अपनी आवश्यकताओ के लिए 
ऋण प्राप्त करने मे वस्तुत बहुत सी कठिनाइया हैं। उनके 
पास ऋणो को लौटाने की सामर्थ्य होती है। कई बार तो 
सहकारी समितियाँ भी इनके विरुद्ध भेदभाव करती हैं। इस 
प्रकार वे मजबूर होकर महाजनो से ऋण लेते हैं और अपनी 
थोडी बहुत जायदाद या अपने आपको बन्धक रख देते हैं। 
ग्रामीण ऋणग्रस्तता और बन्धुआ श्रम (89026 [8000) 
का आविर्भाव ऋण सुविधाओं के अभाव का प्रत्यक्ष 
परिणाम है। 

अन्तिम भारतीय किसानो की मूल आवश्यकता सस्ते 
उधार की प्राप्ति है जो पर्याप्त मात्रा मे और उचित समय पर 
उपलब्ध होना चाहिए। सहकारी समितिया जिन्हे किसानो 
की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी 
सौपी गयी सस्ता उधार तो उपलब्ध कराती हैं परन्तु उनकी 
सहायता पर्याप्त नहीं है। किसानों का एक बहुत बड़ा 
प्रतिशत सहकारी समितियों के ऋणों से वचित रहता है। 
सहकारी ऋण सस्ते तो अवश्य हैं परन्तु समय पर प्राप्त नहीं 
होते। इन सभी परिस्थितियों में उत्पादन क्रियाओं पर 
दुष्प्रभाव पडता है और किसानो को (और विशेषकर छोटे 
किसानो को) मजबूर होकर महाजनो से ऋण प्राप्त करने 
यडहते हैं जो अत्यधिक ब्याज दर प्राप्त करते हैं और उनके 
पास बन्धक के रूप मे रखी गयो भूमि हडप कर लेते हैं। 
चाहे महाजनो से पर्याप्त उधार मिल जाता है और यह उचित 
समय पर भी मिल जाता है परन्तु यह बहुत ही महंगा है। 
अत भारत मे ग्रामीण ऋण का मूल दोष यह है कि यह न 
तो पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध होता है न ही उचित समय पर 
और यह ब्याज की उचित दर पर भी उपलब्ध नहीं होता। 

अत ग्रामीण स्रोतो मे समग्र देश के लिए 6% उधार 
सस्थाना मक स्रोता से उपलब्ध कराया गया परन्तु सबसे 


भारत मे ग्राम-ऋण की व्यव्स्था 


ऐदशनक बात यह है कि 40,000 रुपये से कम परिसम्पद 
ख़ने बाले परिवारों को सस्थानात्मक ज्लोतो से केवल 32 € 
प्रवात हो मिल पाया। अतः गआरम-झ्षेत्रो के विर्धन वर्ग 
अफो ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओ के लिए साहूकारो एवं 
महाजनो पर हो निर्भर रहे। अत सस्थानात्मक उधार का 
अधिकता भाए ग्राम क्षेत्र के समृद्ध वर्गों को हो उपलब्ध 
होग है। 

भराए मे अच्छे कृषि वित्त की आवश्यकहाए निम्नलिखित 
है 

(७) निजी उभार पर निर्भएता को चूर्णतया समाप्त करना 
चहिए और केवल संस्थातात्मक वित्त ही उपलब्ध होना 
चहिए जो कि समृद्ध और निर्धव दोनो प्रकार के किसानो 
वो उपलब्ध होता चाहिए। इसके द्वारा कृषि की कुशलता 
जब उत्पदिता को बढाना चाहिए। 

(४) सस्थानात्मक वित्त को सफल बनाने के लिए 
प्रशिक्षित, निष्ठावान एवं वचनबद्ध व्यक्ति होने चाहिए जो 
एहकारे समितियों और क्षेत्रीय ग्राम जैंकों का प्रबन्ध एव 
सचालन कर सके। 

(४0) भूमि एक घटिया प्रतिभूति होने के कारण, ग्राम 
ऋण का आधार भूमि नहीं बल्कि आसानी से 
'प्रविभूतिया (2008920क्‍0 5९८७॥७९४) अर्थात्‌ कृषि-उत्पाद 
होता चाहिए। 

(00) ग्राम-ऋण का प्रयोग केवल उत्पादक उद्देश्यों के 
लिए किया जाना चाहिए जिसका अर्थ यह है कि उपभोग- 
उपो के लिए उधार को निरत्साहित करता चाहिए ग्राम" 
अप सामान्यतया नकदी की अपेक्षा जिन्स के रूप में होता 
चहिए अर्थात्‌ बीजो, उर्व्को, कीटताशको आदि के 
ह्ुप में॥ 

(७) छोटे तथा सीमान्त किसानो और भूमिहीत श्रपिको 
के लिए उपभोग-ऋण आवश्यक होगे और जिन बन्धुआ 
पर्दूऐे को मुक्त किया जाएगा, उनके लिए भी ऐसे ऋणो 
के व्यवस्था होनी चाहिए। 

(७७) ब्याज और मूलधत का भुगठान एक अच्छी 
वित-प्रणाली के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। सामान्‍्यतया, कृषि- 
ऋषणो पर ब्याज की दर कम होनी चाहिए। और कृषकों के 
दिध्िन वर्गों के लिए ब्याज को भिल-भिन्‍त दर होती 
चहिए। इसी प्रकार उधार के प्रयोग के आधार पर विभेदक 
सें (0॥शलाए॥ 269) होती चाहिए। चोची व्याज-दरें 
और विभेदक दरो का उद्देश्य छोटे किसानो को नयी 
गकनालाजो, अच्छे खेती व्यवहार आदि के लिए प्रोत्साहित 
कजा है। 


(एच) कृषि-ऋणग्रस्तता के बढते हुए भार को रोकने 
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के लिए मूलधन के नियमित भुगतान पर बल देना जरुरी है। 
किन्तु किसानो के विभिल वर्गों को दृष्टि मे रखते हुए 
ऋण-भुपतात की शर्तों में सशोधव की व्यवस्था की जानी 
चाहिए। 


कृषि वित्त में सुधार 4 

इस बात पर बल देने कौ आवश्यकता नहीं कि कृषि 
उत्पादन कार्यक्रम को सफलता उधार पर विर्भ करतो है। 
सरकार द्वारा बहु-एजेन्सी-रणनीति (०॥॥ -80703 
ब्राक्षट89) अपनाने के आधीन, सहकारी उधार स्थान, 
वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्राम बैंक सामान्य किसानो की 
और विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानो को ऋण देते हैं। 
सरकार किसात-वर्ग की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है और इस 
प्रकार किसानो की सभी प्रकार की ऋण की जख्रतो के 
लिए उधार उपलब्ध कराती है। इसमे उत्पादन एवं विनियोग 
के लिए उधार, उपभोग आवश्यताओं के लिए उधार और 
यदि सभव हो सके, तो पुराने ऋणो के परिशोधन 
(ए९१९८ागएण रे ०4 4००७) के लिए भी उधार देती है। 
वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्राम बैंक ग्राम-उधार उपलब्ध 
कराने मे विशेष कार्य भाग अदा कर रहे हैं। उनका विशेष 
बल कृषि-आदान (7०),अनिवार्ष वस्तुए ओर सेवाएं 
उपलब्ध करने पर है, न कि केवल उधार पर। रिजर्व बैंक 
कौ शाखा-विस्तार नीति के अनुसार वाणिज्य बैंको और 
क्षेत्रीय ग्राम बैंको की एक शाखा अब 8 000 जनसख्या के 
लिए प्रामो एवं अर्द्ध-नमरौय क्षेत्रो मे उपलब्ध है जबकि 
4969 मे बैंक राष्ट्रीयकरण के समय 65,000 जनसख्या के 
लिए एक शाखा उपलब्ध थी। अत यह आशा की जा 
सकती है कि सहाजनो की क्रियाएं सीमित की जा सकेगी 
ओर इस शताब्दी के अन्त ठक छोटे तथा सीमान्त किसानों 
ओर ग्रामीण-दस्तकारो का शोषण समाप्त किया जा सकेगा। 


3. बाणिज्य बैंक और ग्राम-वित्त 

(एण्शगशनलग छथ्ञा।ऊ शावे एिएण्शो प्प्नशाए्शे 

ग्राम-वित्त मे वाणिज्य बैंको की दिलचस्पो पहली बार 
तब शुरू हुई जब 955 मे स्टेट बैंक की सहायता के 
चश्यात्‌ सहकारी विधायन और विपणन समितियों (00- 
छएलाआरठ श0०६5508 था नै्॑ञोप्डापाह $०लशा८$) को 
उधार सुविधाओ की व्यवस्था की गई। स्टेट बैंक और इसके 
अनुषगो बैंको ने अर्धवगरीय और ग्राम क्षेत्रे मे शाखाओ का 
एक जाल बिछा दिया परन्तु इस नेतृत्व का वाणिज्य बैंको ने 
लाभ न उठाया और बे कृषि-वित्त को समस्याओं से पृथक 
हो रहे। 967 मे बैंको के सामाजिक नियन्त्रण ($०टार्थ 
<०पएत! ता ऐक्ा.3) से स्थिति में कुछ सुधार हुआ। जुलाई 
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१969 तक सभी चाणिज्य बैंको की ग्राम और नगर क्षेत्रो मे 

पग 5200 शायाए थीं ॥99॥ के मध्य तक इनकी 
सपा बढकर 34 500 हो गयी। 99॥ तक 230 लाख 
कृषि उधार खाते थे और इन खातो में अनुसूचित वाणिज्य 
बैंका की कुल बकाया राशि 7 000 करोड रपये थी 
जबकि जून 969 में इन बैंको मे 76 लाय यादों मे कुल 
थकाया राशि 60 करोड रुपये थी। 


चाणिज्य बैक और प्रत्यक्ष वित्त 

१969 मे बैंक राष्ट्रीयरण के पश्चात्‌ आरम्भिक 
अवस्था मे राष्ट्रीयकृत गैंको ने अपना ध्यान बड़े किसानो 
और ऐसे किश्षानो पर केन्द्रित किया जो अधिक उपजाऊ 
किस्म के बीजों द्वाग खाद्यान्नो के उत्पादन को बढाने मे 
व्यस्त थे। इन्हे पम्पिग सेट ट्रैक्टर अन्य कृषि मशीनरी 
कुएँ तथा ट्यूबबैल लगाने के लिये सीधे ऋण ()॥6० 
].00॥$) दिये गये। इसी प्रकार फल तथा बागावी फसलो 
भूमि को हमवार तथा विकसित करने दुधार पशु खरीदने 
मुर्गी पालन आदि के लिये भी ऋण दिये गये। 


चाणिन्य बैको द्वारा अप्रत्यक्ष चित्त-प्रबन्धन ([00:९0 
मिशालाए) 
चाहे आगामी कुछ वर्षों मे बाणिज्य बैंको द्वाश प्रत्यभ 
वित्त प्रबन्ध (0॥८०४ 79007६) का भेत्र सीमित ही रहेगा 
परन्तु इनके द्वारा अप्रत्यभ वित्त-प्रबन्ध की बहुत गुजाइश है। 
उदाहरणार्थ वाणिज्य बैंक सहकारी समितियों को वित्त 
उपलब्ध करा सकते हैं ताकि थे किसानो के लिए उत्पादन 
सम्मन्धी उधार का विस्तार कर सफ्रे। विशेष रूप मे वे 
विपणन एवं विधायन मे लगी हुई सहकारी समितिय, को 
उधार दे सकते हैं या कृषि मे सहायक क्रियाआ अर्थात्‌ डेरी 
उद्योग (0909 शिएणणा?) मुर्गी पालन आदि के लिए वित्त 
उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरे वाणिज्य बैंक ऐसी एजेन्सियो 
को जो आदानों धृ॥ए५७), के सभरण या कूषि उत्पाद के 
विधायन एवं विपणन में लगी हुई है उधार देकर अप्रत्यक्ष 
रूप मे किसानों को उत्पादन सम्बन्धी अप्रत्यक्ष उधार मुहैया 
कर सकते हैं। तीसरे व॑ ऐसी उत्पादन या वितरक फार्मों 
एजेन्सियो और सहकारी समितियों को उधार दे सकते हैं जो 
कृषि मशीनरी या पप्प-सेट किराया खरीद पद्धति (प्रा८ 
एथएा45९ $५४टथा) द्वारा या अन्यथा उपनब्ध करती हैं। 
चौथे वे भारतोय याद्य निगम राज्योय सरकारों और 
सस्थाआ को खाद्यान्नों को बसूली सग्रहण एबं वितरण के 
लिए उधार दे सकते हैं। अन्तिम वाणिज्य बैंक केन्द्रीय 
विकास बैंको के ऋण पत्र (060८/४८७४) खरीद सकते हैं 
और उन्हे अग्रिम दे सकते हैं। इनके उधार पर कन्द्रीय 
विकास बैंक किसानो को भूमि विकास के मध्यम तथा 
दीर्घगरालीन अग्रिम दे सकते हैं। 


भारत मे ग्राम-क्रण की व्यवस्था 


वाणिज्य बैक और समन्यित ग्राम विकास कार्यक्रम 

अक्टूबर 980 के पश्चात्‌ सरकार ने समन्यित 
विकास कार्यक्रम ([6्टा॥८० पाया 44246 हैः 
शण्ट्टाभ0०) का विस्तार देश के सभी विकास खप्शे ः 
कर दिया है और वाणिज्य बैंको को यह निर्देश 2 धि 
वे इस कार्यक्रम के लिए वित्त प्रबन्ध करें। परन्तु यहादेख 
मे आया है कि वाणिज्य बैंको ने इस कार्यक्रम को 
के साथ लागू नहीं किया। परन्तु वाणिज्य बैंको के ! 
के कई कारण हैं। सर्वप्रथम वाणिज्य बैंको को यह का 
गया है कि थे सरकारी एजेसियो द्वारा निश्चित किए गा 
आर्थिव दृष्टि से एवं अन्यथा पिछडे लोगो को कि 
उपलब्ध कराएँ। वाणिज्य बैंको ने यह पाया कि अधिकत 
समृद्ध किसानो ने अपने माम लाभग्राहियो (छ९॥०८५॥०४ 
की सूची से या तो सरकारी अफसरों को रिश्वत दे कर < 
राजनीतिक दबाव का प्रयोग करके दाखिल करवा लिए हैं 
दूसरे शब्दों मे यह कहना सही होगा कि सभी भावी उधां 
लेने वाले वास्तव मे आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए नहीं | 
और बैंको को वैध लाभग्राहियो को दूहने का दायित्व भ॑ 
निभाना पड़ता है। 

दूसरे बैंको ने यह भी देखा है कि सभी लाभग्राहँ 
प्राप्त ऋण का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं करते जिसवे 
लिए ऋण दिया गया हो। बहुत सी परिस्थितियों मे किसार 
बैंक-उधार का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों मे करते हैं परन्‌ 
फर्जी विक्रेताओं के माध्यम से भैंसो के क्रय की रसीद पेश 
कर देते हैं ऐसे विक्रेताओं को बे थोडा कमीशन दे देते हैं 
वाणिज्य बैंको को क्रय विक्रय के सौदो की विश्वसनीयत 
की छानबीन करनी पडती है। 

अन्तिम छोटे एबं भोले किसान छोटे सरकारी 
अफसरा स्थानीय राजनीतिज्ञों और पचायत समिति के 
सदस्यो द्वारा ठगे जाते हैं इसके पहले कि वे बैंक-उधार के 
जलाभग्राटा बन सेक | अन्तनागत्या *भशि :घकाया'एी३| रैक 
लिए बैंको को हानि उठानी पड॒ती है। इस कारण बैंक 
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के लिए वित्त उपलब्ध नहीं 
कराना चाहते। 


कृषि उधार मे वाणिज्य बैको का बढ़ता हुआ कार्यभाग 

आगामी कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र की उधार 
आवश्यक्ताएँ 25 000 से 30 000 करोड रुपये के बीच 
आकी गई हैं। इन्ट पूण करना एक भारी कठिन कार्य है और 
इसकी जिम्मेदारी सदकारी समितियों एव वाणिम्य बैंको को 
लेनी होगी। चूकि वाणिज्य बैंको के पास इस कार्य के लिए 
सीमित साधन हैं. इसलिए उनके लिए यह अधिक 
महत्त्वपूर्ण है कि थे इस सेत्र मे अपने सीमित ससाधनों का 
अनुशूलतम प्रयोग करें! 


भारत मे ग्राम-ऋ्षण को व्यवस्था 


कृषि के लिए वित्त-प्रबन्ध के क्षेत्र में, समस्या केवल 
मात्रा कौ दृष्टि से ऋण उपलब्ध कराने की ही नहों बल्कि 
5,50,000 ग्रामो तक पहुचाने को है जिनमे छोटे किसानो 
की अधिकतम जनसख्या निवास्त करती है। इन सबको 
केबल 36,000 बैंक शाखाओ हवा पहुच पाना बहुत हो 
कठिन कार्य है। आगामी $ या ॥0 वर्षों के शाखा-विस्तार 
कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए यह कहता उचित हो होगा 
कि वाणिज्य बैंक इन सभी ग्रामो तक पहुच नहीं सकेगे। 
अत छोटे किसानो की दशा सुधारने के लिए वित्त-प्रबन्ध 
को कुछ नई योजनाएँ चलानी होगे। अत कृषि विकास एवं 
छोटे किसानो को दशा सुधारने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 
बैंको ने निम्नरिखित योजनाएँ आरम्भ को हैं- 

(3) छोटे किसानो कौ विकास एजेन्सियाँ कायम को 
गई हैं ताकि छोटे तथा भविष्य मे सक्षम बनते योग्य किसानो 
की समस्याओं का पता लगाया जा सके और उन्हें उनके 
का में ही कृषि आदान सेवाएँ और उधार मुहैया कराए जा 

| 

(3०) सहकारी समितियों के प्रयास को बढ़ावा देने के 
लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक योजगा बनाई जिसके 
आधीन वाणिज्य बैंक प्राथमिक कृषि-उधार समितियों को 
बित्त उपलब्ध कराते हैं जो फिर किसानो के लिए वित्त 
प्रबन्ध करतो हैं। यह योजना १3 राज्यों के 742 जिलो में 
लागू की जा रहो है और इससे लगभग 2 870 प्राथमिक 
समितियाँ सहायता प्राप्त कर रही हैं) 

यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत 
किसान जितके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है, को बैंक- 
ऋण उपलब्ध नहीं है। केवल बड़े भू-स्वामी हो उधार-पात्र 
समझे जाते हैं और बैंक उन्हे हो ऋण देते हैं। परन्तु ऐसी 
स्थिति देर तक कायम नहीं रह सकती। 


ग्राम उथार के लिए सथी रणनीति सेवा क्षेत्र की नयी 
पद्धत्ति (१९७ 509/९ए७ ि रि्ान ,शाताह : 
$0श९६ 4०९३ 4907००८) 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने नवम्भर-दिसम्बर 987 में 
देश भर मे फैले हुए कुछ चुने हुए जिलो मे बैंक-उधाए के 
ग्राम क्षेत्रों पर प्रभाव का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के 
आधार पर फरवरी 4988 के पश्चात्‌ ग्राम-उधार को एक 
कई रणनीति अपनाई गई जिसे सेवा-स्षेत्र पद्धति (ल्‍९४८८ 
4०६७ &9970०८॥) के नाम से सम्बोधित किया गया। इसके 
आधीन याणिज्य बैंको को अर्द्ध-नगरीय एवं ग्रामीण 
शाखाओं को विशेष क्षेत्र सौंपे गए जिनमे उन्हे कार्य करना 
होगा और अपने आर्थिक तिकास के लिए आयोजन पद्धति 
अपनानी होगो। इस पद्धति का ओचित्य इस बात में है कि 
चूकि ग्रामोण एवं अर्दध-ग्रामीण क्षेत्रो मे बैंक शाखाओ का 
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जाल बिछा दिया यया है और चूँकि इन क्षेत्रो में ग्राय-उधार 
मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हो चुकी है, इसलिए ग्राम उधार के बारे 
मे सेवा-श्षेत्र पद्धति अपनानी अनिवार्य है जिससे बैंक-उधार 
ट्वाण ग्राम विकास के कार्य का समन्वय किया जा सके। 

सेप क्षेत्र द्धति के कार्याव्वयन के लिए पाँच अवस्थाएँ 
होगी- 

(३) ग्राम तथा अर्द्धग्राम केन्द्र के लिए सेवा क्षेत्रा कौ 
पहचान, 

(४) सेवा-क्षेत्र का सर्वेक्षण ताकि विभिन क्रियाओं 
के लिए उधर को क्षमता का अनुमान लगाया जा सके और 
लाभग्राहियो (800८९4४४८५) की पहचान को जा सके, 

(2४2) वार्षिक आधार पर योजनाओं की तैयार करना, 

(१०) उधाए योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयत का एक 
नैंरतर्य आधार पर समन्वय करना, और 

(०) योजनाओ के क्रियान्वयन कौ प्रगति के लिए 
लगातार निरीक्षण (१४०॥॥४०८४४) कौ पद्धति तैयार करना। 


समन्वय की आवश्यकता 

नई तकनोक के अपनाने से फृषि-दक्षेत्र कौ 
आवश्यकातएँ बढ़ी भी हैं और विस्तृत भी हुईं हैं। इस 
कारण कई वित्तीय एजेन्सियाँ एक साथ मिलकर ग्राम-श्षेत्र 
मे वित्त-प्रब्ध का कार्य कर सकती हैं। परन्तु वाणिज्य 
बैंको और सहकारी समितियों में भी समन्वय की 
आवश्यकता है ताकि वे एक दूसरे के विरुद्ध कार्य न करते 
रहे। साथ ही यह भी जरूरी है कि ये सस्थाएँ दोहरे वित्त- 
प्रबन्ध या कुछ क्षेत्रों मे अत्यधिक वित्त-प्रबन्ध की व्यवस्था 
न करें। इसके अतिरिक्त यह देखता भी जरूरी है कि ऋण 
कानूरो की अवहेलना करने वाला कृषक किसी दूसरी सस्था 
से वित्त प्राप्त न कर सके। यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि 
ऋण-प्रस्तावों का निरीक्षण करते समय विभिन्‍न बैंक एक- 
दूसरे से लगातार परामर्श करते रहें। इसके लिए बैंको के 
एजेण्टो और प्रबन्धनों तथा सहकारी समितियों के 
अधिकारियों में सहयोग होना चाहिए ताकि वित्त प्रदान करने 
की मात्रा तथा प्रकार के कुछ साझे सिद्धान्त तैयार किए 
जा सके। 

सेवा क्षेत्र को नई रणनोति 4 अप्रैल 989 से लागू की 
गई और इसे देश के सभो 445 जिलो मे लागू करने का 
निर्णय किया गया। इस रणनीति के आधीन वाणिज्य बैंको ने 
१989-90 के लिए वार्षिक उधार योजना तैयार की और 
इसके लिए 45 600 करोड़ रुपए के उधार की व्यवस्था की 
शई जिसमे से कृषि का 0,730 करोड रुपए प्राप्त होने को 
प्रत्याशा थी। वास्तविक उपलब्धि 74,700 करोड रुपए हुई। 
4990-9 के लिए 47,200 करोड रुपये का लक्ष्य रखा 
गया 


3888 भारत मे ग्राम ऋण की व्यवस्था 


इस योजना के कार्वान्वयन के अध्ययन से यह ज्ञात 
हुआ कि यह योजना ग्राम उधार की उत्पादिता बढाने में 
बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इसे शीघ्रातिशीघ्र स्थिर करने 
के प्रयास करने चाहिएँ। जहा पर वाणिज्य बैंको को आगामी 
वर्षों के लिए शाखा उधार योजनाएँ तैयार करने के लिए 
निर्देश दिए गए हैं वहाँ सहकारी बैंको को भी इत उथार 
योजनाओ की तैयारी मे वाणिज्य बैंको से सहयोग करने का 
सुझाव दिया गया है। 


नई रणनीति का मूल्याकन 

नई रणनीति के विशाल स्तर पर अपनाने से कोई 
चमत्कार होने वाला नहीं है। इस सदर्भ मे श्री ए आर 
पटेल का कहना है- हमने भूठकाल मे भी सहकारी 
समितियों को 97] मे अपनाकर किसान सेवा समितियों 
(कथा 5९४८८ $00९॥८$) को 973 में चालू करके 
और केन्द्रीय एवं राजकीय सरकारों द्वारा क्षेत्रीय ग्राम बैंक 
4975 में स्थापित करके प्रयोग किए इनमे से कोई भी 
ग्राम बैंक समस्या का अचूक समाधान सिद्ध नहों हुआ। 
किन्तु सरकार का कहना है कि नई रणनीति भूतकाल के 
प्रयोगो से भिन्‍्र है क्योकि इसमे कोई नया सस्थान स्थापित 
नहीं किया गया बल्कि वर्तमान सस्थानो को उन्नत करके 
अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया गया है। 

सरकारी आकडों से नयी रणनीति के लागू होने के 
पश्चात्‌ कृषि क्षेत्र मे उधार को लगातार वृद्धि का सकेत 
मिलता है। (देखिए तालिका 2) 


हालिका 2 कृषि उधार का प्रवाह 
करोड़ रुपये 





वाणिज्य बैंक सहकारी. कुल 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समितिया 





4984 85 





(छठी योजना के अन्त तक). 2790 3440... 6230 
4989 90 4930 5२260. 40490 
१990 9॥ 5000 3३970... 8980 
१99 92 6 60 5350... ॥570 
4992 93 6700 6300. 3000 
१993 94* 6600 8500. 4500 
4994 95** 700 9600. 45700 
*प्रारभिक **“लक्ष्य 

स्रोत कृषि एवं सहकारिता मत्रालय यार्षिक रिपोर्ट (994 95) 

4 क्षेत्रीय ग्राम बैक 


(प्र९छुणान ॥7079] 83905) 
20 सूत्री कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अश थीरे धीरे 


ग्राम ऋणग्रस्तक को समाप्त करना था और ग्रामीण क्षेत्रो मे 
किसानो एवं कारीगरों को सस्थातात्मक उधार उपलब्ध 
कराना था। नए आर्थिक कार्यक्रम के इस पहलू को भागे 
बढाने के लिए ही भारत सरकार ने 26 सितम्बर १974 को 
एक अध्यादेश द्वारा देश भर मे क्षेत्रीय ग्राम बैंक स्थापित 
करनें की घोषणा की। क्षेत्रीय ग्राम बैंको का मुख्य उद्देश्य 
विशेष रूप में छोटे वथा सौमात्त किसानो कृषि मजदूरों 
कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओ को उधार तथा अन्य 
सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्राम क्षेत्रो में कृषि 

व्यापार वाणिज्य उद्योग एवं अन्य उत्पादक क्रियाओं को 
विकसित कर सके। 


आरम्भ मे 2 अक्टूबर ॥975 को पाँच क्षेत्रीय बैंक 
स्थापित किए गए उद्तर प्रदेश मे मुरादाबाद और गोरखपुर 
में हरियाणा मे भिवानी में राजस्थान में जयपुर और पश्चिम 
बगाल मे माल्डा के स्थान पर। ये बैंक क्रमश सिडीकेट 
बैंक स्टेट बैंक आफ इण्डिया पजाब नेशनल बैंक 
युताइटिड कमर्शल बैंक और युवराइटिड बैंक ऑफ इण्डिया 
द्वारा चालू किए गए। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 
अधिकृत पूजी (॥०॥075९0 ८७॥७)) करोड रुपए और 
जारी एवं चुकती पूजी (550९0 ॥॥0 एथव6 एए ८पाए) 
25 लाख रुपए थी। क्षेत्रीय ग्राम बैंक की हिस्सा पूजी में 
केद्रीय सरकार द्वार! 50 प्रतिशत ग़ज्यीय सरकार द्वारा 5 
प्रतिशत और चलाने वाले वाणिज्य बैंक द्वारा 35 प्रतिशत 
योगदान दिया जाता है। चाहे मूल रूप मे क्षेत्रीय बैंक 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक ही हैं किन्तु वे कुछ पहलुओ में 
इनसे भिन्न हैं 

(क) क्षेत्रीय ग्रामोण बैंको का कार्यक्षेत्र राज्य के एक 
या कुछ जिलो के निर्धारित इलाके तक सीमित कर दिया 
जाता है। 

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे तथा सीमान्त किसानों 
(शगह्ट 70 ध्याध्थ$): देहाती कारगरों कृषि मजदूरों 
और अन्य थोडे सम्पत्ति वाले व्यक्तियों को उत्पादक उद्देश्यों 
के लिए ऋण तथा अग्रिम देते हैं । 

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की उधार दरें किसी विशेष 
राज्य मे सहकारी समितियों की उधारों दरों की तुलनीय हैं। 


क्षेत्रीय ग्राम बैको की प्रगति 

दिस्तम्बर 990 तक 23 राज्यों में 96 क्षेत्रीय ग्राम बैंक 
स्थापित किए गए जिनकी 44 500 शाखाएँ थीं इस प्रकार 
990 के अन्त तक इन बैंको ने देहातों में रहने वाले निर्वल 
वर्गों को 3 560 करोड रुपए का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध 
कराया क्षेत्रीय ग्राम बैंको के ऋणो का 90 प्रतिशत कमजोर 


आरत मे ग्राम-ऋण की व्यवस्था 


वर्गों को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 
इन बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता 
एव रियायवें देवा है। 


क्षैशीय बैंको पर समिति 

रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्राम बैंको की उधार नीति के 
गुणत्पक पक्षों को जान के लिए अप्रैल 7987 में एक 
अध्ययत किया जिसके अनुप्तार यह बात स्पष्टतया स्थापित 
की गई कि मोटे तौर पर ये बैंक अपने लक्ष्यो मे सफल 
हुए हैं- 

(क) इन बैंकों ने रिजवं बैंक और भारत सरकार द्वारा 
विर्धीरित उधार सौति एवं कार्यविधि सम्बन्धी हिदायतों का 
अनुकरण किया। 

(छा) क्षेत्रीय ग्राम बैंको के स्थापित करने का मूल 
उद्देश्य ग्राप्त क्षेत्रो मे कृषि, व्यापार, वाणिज्य उद्योग एवं 
अन्य उत्पादक क्रियाओ को विकसित करके ग्रामीण 
अधधव्यवस्था का विकास करना है। 

(ग) क्षेत्रीय ग्राम बैंको ने लक्षित स्रमूहों को उधार 
सुविधाएँ देकर लोगो के मत में यह धारणा कायम को है कि 
दे छोटे व्यक्तियों के बैंक हैं। इनमे छाटे तथा सीमान्त 
किसान, कृषि-मजदूर, दस्तकार ओर उत्पादक उद्यमों मे 
कार्य कर रहे छोटे उद्यम शामिल किए जाते हैं। 


पषेत्रीय ग्राम बैक तथा नेबार्ड 088847२0) 

जुलाई १982 मे नेवार्ड की स्थापना के पश्चात क्षेत्रीय 
ग्राय बैंको को रिजर्व बैंको से प्राप्त होने वाली पुनवित्त 
सुविधा नेबार्ड से मिलने लगी। 7987-88 के दौरान 64 
क्षेत्रीय ग्राम बैंको को अल्पकालोन एवं मध्यकालीन ऋण के 
रूप में 3)0 करोड रुपए के उधार की स्वीकृति दी गई। इन 
बैंको ने नेदार्ड से दीर्घकालीन वित्त भी प्राप्त किया है। 
जैबार्ड अब क्षेत्रीय ग्राम बैंको को पुनर्वित्त परियोजनाओं के 
प्रशासन, उनके कार्य-निष्पादन की देख-रेख ओर शाखा 
विस्तार तथा कानूनी निरीक्षण के लिए रिजर्व बैंक के साथ 
एक कड्ी के रूप में कार्य करेगा। आशा की जाती है कि 
हेजी से शाखा-विस्तार और अधिक कुशल टैक्निकल स्टाफ 
के साध क्षेत्रोय ग्राम बैंक आने वाले वर्षों मे अपने निष्पादन 
को और उन्नत कर पाएँगे। 


क्षेत्रोय ग्राम बैकी का मूल्याकन 

रिजर्व बैंक को रिपोर्ट के अनुसार शेत्रे५ ग्राम बैंक 
समाज के कमजोर वर्गों को सस्धानात्मक उधार उपलब्ध 
काने में सफल हो गए हैं परन्तु कुल मिलाकर इन ऋणो 
की वसूली कौ स्थिति सतोपजनझ “हीं है। 

वित्तोय प्रणाली पर नएरिनरर समिति (एद्ज्रापोशा 
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(०क्राणत्रध्ष) ने क्षेत्रोय ग्राम बैंको का मूल्याकन करते हुए 
उल्लेख किया कि इन बैंकों का उद्देश्य वाणिज्य बैंकों की 
कार्य कर रही शाखाओ को एक कम-लागत वाला विकल्प 
उपलब्ध करना था पस्तु इन बैंको का कार्य निष्पादन काफी 
चिन्ता का विषय रहा है। समिति के अनुसार, तीन बुनियादी 
समसस्‍्याएँ हैं- 

(क) इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर बहुत से 
सोमाबन्धन होने के कारण क्षेत्रीय आराम बैंका को आय 
कमाने को क्षमता निम्न है, 

(ख) क्षेत्रीय ग्राम बैंको के मजदूरी और बेतनमान 
वास्तव मे बढते ही जा रहे हैं और हाल ही मे घोषित वृद्धि 
से वाणिज्य बैंको के लगभग बराबर हो जाएँगे। वेतनमान में 
वृद्धि के साथ क्षेत्रीय ग्राम बैंकों को स्थापना का महत्त्वपूर्ण 
ताकिक आधार समाप्त हो गया है, और 

(ग) क्षेत्रोय ग्राम बैंको के प्रवर्तक बैंक (५90080078 
8205) भी अपनी ग्रामीण शाखाएँ इन बैंकों के क्षेत्रों मे 
चला रहे हैं। इस कारण कई प्रकार के नियन्त्रण एवं प्रशासन 
पर होने वाले परिहार्य व्यय कम किए जा सकते हैं। 

नरपिह्मम समिति के अनुसार सरकार का एसे ग्रामीण 
बैंकिंग ढाने के निमाण मे सहायता देनी चाहिए जो क्षेत्रीय 
ग्राम बैंको के स्थानीय लक्षणों को वाणिज्य बैंकों की वित्तीय 
शक्ति एवं सगठनात्मक तथा प्रबन्धकीय कुशलठा से प्रभावी 
रूप में जोड़ दे। इस सम्बन्ध मे समिति ने दो मूल 
समस्‍्याओ का उल्लेख किया है। पहली प्रतिस्पर्दधा जो 
वाणिज्य बैंक-प्रणाली का अनिवार्य लक्षण है, को ग्रामीण 
बैंक-व्यवस्था के सदर्भ में परित्याय करवा होगा। दूसरी, 
ग्रामौण भारत मे ऋण उपलब्ध कराने मे काफी बड़ा अन्तर 
है और इस अन्तर को समाप्त करने मे समय लगेगा। इन दो 
बातो को दृष्टि में रखते हुए तरसिहप समिति ने यह 
सिफारिश की है कि वाणिज्य बैंका को अपनी ग्रामौण 
शाखाओ के परिचालन को अनुषगी कम्पतियाँ 
(5००४8/५865) कायम करके अलग कर देना चाहिए। इन 
अनुषधियों को अपने निर्धारित परिचालन-श्षेत्र मे मानवशक्ति 
की भर्तो एवं प्रयोग की इजाजत होनी चाहिए। 

नरसिहम समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बैंको 
को अपनो ग्रामोण शाखाओ के विनिमय को स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए। ऐसे बैंक जिनको किसी क्षेत्र-विशष मे थोड़ी 
आमीण शाखाएँ हैं, उन्हे ये शाखाएँ उन बैंको के पश्ष मे 
छोड देनी चाहिएँ जिनको उस क्षेत्र मे अधिक शाखाएँ हैं। 
पस्लु डॉ ए एप खुसये को अध्यक्षता म स्थापित कृषि 
उधार समीक्षा समिदि का मठ है कि क्षेत्रीय ग्राम बैंको को ये 
'कमजोरियाँ अन्तनिहित हैं और अक्षमवा उतके सगठनात्मक 
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ढाचे का अंग है। अत क्षेत्रोय ग्राम बैंको से यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वे समाज के सबसे बडे वर्ग की सेवा 
उनसे प्रत्याशित ढंग से कर पाएँगे। खुसरो समिति के 
अनुसार देश की उधार प्रणाली मे क्षेत्रीय ग्राम बैंको के लिए 
निकट भविष्य मे कोई स्थान नहीं है और उनका प्रवर्त्तक 
बैंकों के साथ विलयन (८६९०) कर देना चाहिए। 


5. नेबार्ड और ग्राम उधार 
(५84२० शत एप्ण (7९०7) 

रिजर्व बैक ने अपने आरम्भ होने के समय से ही कृषि 
उधार मे गहरी रुचि दिखाई और इसके लिए एक पृथक 
विभाग कायम किया। रिजव॑ बैंक राज्यीय स्तर के सहकारी 
बैंको तथा भूमि-विकास बैंकों के माध्यम से कृषि को 
अल्पकालीन मौसमी उधार के साथ मध्यकालीन एवं 
दीर्घकालीन उधार कौ व्यवस्था करता रहा। साथ ही, रिजर्व 
बैंक ने कृषि पुनर्वित्त निगम (#क्षाट्णाए» रिशी।शआ०६ 
(.0%7००॥०॥) की स्थापना को ताकि कृषि-विकास 
प्रोग्रामी, विशेषकर सावधि-उधार (पृद्या। लब्काओ 
सुविधाओं को विकसित किया जा सके। 'कृषि-उधार' से 
"ग्राम-विकास' के रूप में बैंक उधार के कार्यभाग में 
विस्तार के कारण इस बात की जरूरत महसूस की गई कि 
ग्राम विकास प्रोग्रामो के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिए. 
शिखर-स्तर (89९५ 2५८) पर एक अधिक विस्तृत संस्था 
होनी चाहिए जो उधार सस्थानो कौ सहायता कर सके और 
इनका मार्गदशत भी कर सके। इस उद्देश्य को लेकर कृषि 
तथा ग्राम-विकास राष्ट्रीय बैंक (घ४0णा॥ छेआ ति 
+870७॥पए7८ 800. रिणाए) 06४९० 9ा९70-- 
]४४8/77०) की जुलाई 982 मे स्थापना की गई ताकि 
यह कृषि-पुनर्वित्त विकास बैंकों के कार्य एव रिजर्व बैंक के 
सहकारी समितियों एव क्षेत्रीय ग्राम बैंको सप्बन्धी पुनर्वित्त 
के कार्यो का भार सभाल सके। नेबार्ड का रिजर्व बैंक से 
सीधा सम्बन्ध है और इसके लिए रिजर्व बैक ने इसकी 
हिस्सा-पूजी के आधे के बराबर योगदान दिया है और शेष 
आधा भाग भारत सरकार द्वारा जुटाया गया। रिजर्व बेके को 
नेबार्ड के निदेशक मण्डल (8099 ० 00८८००७) पर 
अपने तोन केन्द्रीय बोर्ड के निदेशको को मनोनीत करने और 
अपने एक उप-गवर्नर (9८७४७ 00८7०) को नेबार्ड 
का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। 


नेबार्ड के ससाधन (३५४ &ए"5 ए९६5००:९९5) 

नेबार्ड को अधिकृत पूंजी ५00 करोड स्पए है और 
चुकती पूजी (छऐ6 एए ८णुआथ) 00 करोड रुपए है। 
अपनी ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 


भारत मे ग्राम-ऋण की व्यवस्था 


जेबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेन्सियों से 
राशियाँ प्राप्त करता है, यह बाजार से भी निधियाँ प्राप्त 
करता है और राष्ट्रीय कृषि (दीर्घकालीन क्रियाओ और 
स्थिरीकरण) निधि के ससाधनों का भी प्रयोग करता है। 
जहाँ तक अल्पकालीन उधार एवं पूजी आवश्यकताओं का 
सबध है, नेबार्ड रिजर्व बैंक पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक 
से हस्तातरित राशियो के अतिरिक्त नेबार्ड विश्व बैंक और 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था ([शक्षाभाणाओं ८०८० 
गोाटा। ॥$50०४७४७॥) से भी उनके द्वारा वित्त-प्रबन्ध कौ 
गई परियोजनाओ के कार्यान्वयन के लिए राशियाँ प्राप्त 
करता है। 


नेबार्ड के कार्य 

(४) समन्वित ग्राम विकास को प्रोलत करने के लिए 
नेबार्ड कृषि छोटे उद्योगों कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, 
हस्तशिल्पो और ग्रामीण दस्तकारियों और अन्य सम्बन्धित 
क्रियाओ के सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए , 
पुनर्वित्त सस्थान के रूप मे कार्य करता है। 

(४४) यह राज्यीय सहकारी बैंको (8० (०- 
०0७४०॥६८ 89.3), क्षेत्रीय ग्राम बैंकी भूमि विकास बैंको 
एव रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय स्थानों को प 
अल्पकालीन मध्यकालीन एव दीर्घकालीन उधार उपलब्ध 
कराता है। | 

(४2४) यह राज्यीय सरकारों को (20 वर्ष की अवधि 
तक) दीर्घकालीन उधार देता है ताकि वे सहकारी उधार 
समितियों की हिस्सा-पूजी मे योगदान दे सके। 

(72) यह केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 
सस्थान को दीघकालीन उधार दे सकता है या कृषि एव ग्राम 
पविकास से सम्बान्धित किसों थी सस्‍्थाम' को लिस्तात्युप्ती 
या प्रतिभूतियो मे विनियोग मे योगदाव दे सकता है। 

(०) इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि यह केन्द्र एव 
राज्यीय सरकारों योजना आयोग और अन्य अखिल- 
भारतीय एव राज्यीय-स्तर के स्थानों की उन क्रियाओं का 
समन्वय करे जो लघु-स्तर, कुटीर तथा ग्राम उद्योगो, ग्रामीण 
दस्तकारियो, पिद्दी एवं विकेन्द्रोकृत क्षेत्रो मे उद्योगो आदि के 
विकास से सम्बन्धित हैं। 

(४४) इसे यह दायित्व सोपा गया है कि प्राथमिक 
सहकाएँ बैंको को छोडकर क्षेत्रीय ग्राम बैंको और सहकारी 
बैंको का निरोक्षण करे। 

(०थ) यह कृषि तथा ग्राम विकास में अनुसधात को 
प्रोन्‍्नत करने के लिए अनुसधाव एवं विकास-निधि भी 
रखता है। 


भारत मे ग्राम-ऋण की व्यवस्था 39 


नेबार्ड की कार्य प्रगति 

नेबार्ड अपडे विभिल कार्यों को भलो प्रकार निभा रहा 
है। 993-94 के दौरान इसने 3 990 करोड़ रुपए के ऋणों 
कौ स्वीकृति दी। ये ऋण बैंक दर से 3 प्रतिशत की नीची 
र्यायती दर पर दिए जाते हैं। भए 20 सूत्रो कायक्रम के 
आधीन कमजोर वर्गों को उधार की उपलब्धि सुनिश्चित 
करने के लिए नेबार्ड ने बैंकों को इस बात के लिए बाध्य 
कर दिया कि वे अपने अल्पकालीन ऋषो का एक निश्चित 
प्रतिशत छोटे तथा सीमान्त किसानो और अन्य आधिक दृष्टि 
से कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराएँगे। 

नेबार्ड ने मध्यमकालीग उधार क॑ सम्बन्ध म॑ रिजर्व 
बैंक द्वारा स्वोकृत कृषि उद्देश्यों के आधीन प्रतिपादित नीति 
की लगातार पालना कौ है। यह राज्यीय सरकारों को 
दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि ये सहकारी उधार सस्थानो 
की हिस्सा-पूजी में योगदात कर सक। 3993-94 के दौरान 
नेबार्ड ने 90 करोड रुपए के मध्यमकालान एवं दीघकालाब 
ऋण दिए। 

माच॑ 994 के अन्त तक नबार्ड और कृषि पुनवित्त 
निगम ने मिलकर )09 470 स्कामो को स्वीकृति दो थी 
और इनके लिए 26 680 करोड रुपए की वित्तोय सहायता 
बग बचन दिया था। जिन उद्देश्यों के लिए ऋण देने का 
प्रस्ताव है, उनमें उल्लेखनीय हैँ-छोटी सिंचाई, भूमि 
विकास, फार्म यत्रीकरण (छडता॥. परधलाद्ा5 207), 
बागाठ, मुर्गो-पालन, भेड पालन, सूअर पालन मत्स्य, 
दुग्धशालाओ का विकास संग्रहण आदि। उद्देश्य अनुसार 
विवरण से पता चलता हैं. नेबाड की ऋण योजनाओ म 


सबसे महत्वपूर्ण स्थान छोटी सिचाई का हैं अर्थात्‌ 4993- 
94 मे स्वोकृत राशि का 25 प्रतिशत! दूसए नम्बर फार्म- 
यन्त्रीकरण का है। 

नेबार्ड कम-विकसित बैंकि! की दृष्टि से अल्प- 
विकसित राज्यो अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान एवं उडीसा मे इसी क्रम से अधिकाधिक लाभ 
पहुचा रहा है और इन राज्यो मे कृषि-क्षेत्र मे विनियोग को 
प्रोलव करने का भरसक प्रयास रहा है। 

नेबार्ड ने देश मे सहकारी ढाचे का पुनर्गठन करने और 
इसे मजबूत बनाने का कार्य बड़े उत्साह से करना आस्म्भ 
कर दिया है। सहकारी समितियों का क्रमिक ढंग से पुनर्गठन 
कर इनके भावों विकास और आयोजन के लिए नेबार्ड ने 
मागदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। नेबार्ड सहकारी साख 
सस्थानो के प्रभावी समन्वय का कार्य भी कर रहा है। इसी 
प्रकार रिजर्व बैंक के मूल सुझाव के अनुरूप यह 
अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन उधार में भी कार्यात्यक 
समन्वय का प्रयास कर रहा है। चेबार्ड 27 केद्रीय सहकारी 
बैंका के पुत्र स्थापन प्रोग्राम की लगातार समीक्षा करता 
रहता है इन बैंका कौ पहचान “कमजोर' बैंको के रूप में 
की गई जिन्ह पुत्र स्थापित करने को आवश्यकता अनुभव 
की गई। इसो प्रकार नेबार्ड राज्यीय भूमि विकास बैंको और 
प्राथमिक भूमि विकास बैंको को व्यवस्था और प्रबन्धकौय 
कौशल को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हैं। अत नेबार्ड से 
बहुत सो आशाए बन्धी हैं कि यह कृषि उधार के माध्यम 
को बहुत मजबूत करके कृषि तथा ग्राम विकास की प्रोन्दत 
करंगा। 





(5०राटएा/एर७ा, 
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कृषि विपणन तथा भाण्डागार 
४3एएार65 55४०0 ए5राउप्र०0एशारप0) 








4. भारत में कृषि-विपषणन की वर्तमान अवस्था 
किसान अपने अतिरिक्त उत्पादन का कई प्रकार से 
विक्रय कर सकता है। सबसे पहला और सामान्य तरीका तो 
यह है कि किसान फालतू फसल ग्राम के साहूकार या 
महाजन एव व्यापारी को बेचता है। व्यापारी स्वय भी कृषि- 
उत्पादन क्रय कर सकता है या किसी बडी वाणिज्यिक फर्म 
या किसी बडे व्यापारी का अभिकर्त्ता (॥ह०७0 बनकर भी 
फसल खरीद सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 
पजाब मे गेहूं का 60 प्रतिशत, तिलहनो का 70 प्रतिशत और 
रूई का 35 प्रतिशत उत्पादन ग्राम मे ही बेचा जाता है। 
भारतीय किसानो मे प्रचलित विक्रय की दूसरी प्रणाली 
के अनुप्तार किसान अपने उत्पादव को साप्ताहिक या अर्ध- 
साप्ताहिक ग्राम-बाजारो मे, जिन्हे 'हाट' कहते हैं, बच देते 
हैं। इनके अतिरिक्त, धार्मिक उत्सवो के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण ग्रामो या कस्बो मे मेले लगाए जाते हैं। किसान 
इन मेलो मे अपना उत्पादन और पशु लाते हैं और उन्हे वहा 
बेचते हैं। 
कृषि-विषणन की तीसरी प्रणालो में छोटे तथा बड़े 
कस्बो मे मण्डियो मे क्रय-विक्रय किया जाता है। मण्डिया 
उत्पादन-केद्गों से कई मील दूर स्थित भी हो सकती हैं और 
परिणामत किसान को अपनी उपज मण्डी तक ले जाने के 
लिए विशेष प्रयास करना पडता है। मण्डियो मे दलालो द्वारा 
किसान अपनी फसल को आढतियो को बेचते हैं। ये 
आढतिए, जौ थोक-व्यापारी होते हैं अपनी फसल या तो 
'फुटकर विक्रेताओ (२८८४।८४5) को या आटे की मिलो या 
विधायन-इकाइयो ([:0८८५७०४ छ॥॥5) को बेच देते हैं। 
उदाहरणतया, रूई के थोक विक्रेता इसे कपडा कारखानो को 
बेच देते हैं किन्तु खाद्यान्तों को आटे की मिलो या फुटकर 
विक्रेतओ को बेचा जाता है। 


किसानो को उपलब्ध कृषि-विपषणन सम्बन्धी मूल 
सुविधाएं 

कृषि-उत्पादन के विक्रय में अधिकतम लाभ प्राप्त 
करने के लिए किसान को कुछ मूल सुविधाओं की 
उपलब्धि आवश्यक है- 


(क) उसके पास अपनी वस्तुओ को रखने के लिए 
गोदामो को उचित व्यवस्था होनी चाहिए। (ख) उसमे कुछ 
समय के लिए रुक सकने की क्षमता होनी चाहिए जबकि 
वह उस समय को प्रतीक्षा कर सके जबकि वह अपने स्टॉक 
को अच्छे मूल्य पर बेच सके। यदि वह फसल कटने के 
बाद अपनी उपज को बेचेगा तो उसे कम कीमत ही प्राप्त 
होगी। (ग) उसके पास सस्ती परिवहन सुविधाए 
(ए/ज्ञाउएजा 490॥0८७) होनी चाहिए ताकि वह फसल को 
ग्राम मे ही साहूकार या महाजन-व्यापारी को न बेचकर 
भण्डी मे ले जा सके। (घ) उसे बाजार में विद्यमात 
परिस्थितियो तथा प्रचलित मूल्यों के बारे में पूर्ण सूचना 
होनी चाहिए, नहीं तो उसे धोखा हो सकता है। व्यवस्थित 
और विनियमित मण्डियो (02थ॥5९0 9॥0 उ८ह०/४८० 
77श/८७) का विकास होना चाहिए जहा किसान को 
दलाल और आदतिये लूट न सके। (ड ) बिचौलियों 
(0ाक्षा॥८027८5) कौ सख्या जितनी कम-से-कम हो 
सके, कर देनी चाहिए। इससे किसानो को अपनी फप्तल के 
बदले उचित मूल्य प्राप्त होगा। 


कृषि-विषणन के दोष (एल०ल5 ० #ह्तरणा पक 
कैकाधलथाएए) 

भारत में कृषि विषणन की दशा बहुत ही बुरी है। 
किसान बहुत निर्धन एवं अशिक्षित है। उसे अपनी उपज के 
क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध नहीं। 
सबसे पहले तो उसके पास अपनी उपज का सग्रह करने के 
लिए गोदामो को सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। गोदामो के 
रूप में उपलब्ध सुविधाओ की यह हालत है कि ग्रामो मे 
१0 से 20 प्रतिशत उपज चूहों, चोंटियो आदि द्वारा नष्ट कर 
दो जाती है। 

दूसरे किसान इतत्ा निर्धन और ऋणपग्रस्त है कि वह 
अपने ऋणो का भुगतान करने के लिए अपनी उपज महाजन 
या व्यापारी को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार 
के बाध्य-विक्रय (7070८4 ४8८) के कारण औसत किसान 
की कमजार स्थिति और भी अधिक कमजोर हो जाती है। 

तीसरे, ग्रामीण क्षेत्रो मे परिवहन सुविधाए इतनी बुरी हैं 
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कि समृद्ध किसान भो जिसके पास काफ़ों अतिरक 
($णए्ञौॉ०७) उपलब्ध होता है, मण्डियो मे जाना नहीं चाहते। 
बहुत-सो सडके कच्चो हैं जो बरसात के मौसम में 
इस्तेमाल महीं को जा सकतों। 

चौथे मण्डियो में परिस्थितिया इतनों बुरो हैं कि 
किसान को सण्डियों मे जाकर काफो प्रतीक्षा करती पड़तो 
हैं तब हों वह अपनों फसल को बेच पाता हैं। इसके 
अतिरिक्त, सोदा-प्रणालो ऐसो है कि इससे किसान को 
नुकसान ही होता है। किसान आढतियं को अपनी फंसल 
बेचने के लिए दलाल को सहायता लेता हैं। दलाल और 
आदतिया खुले रूप से नहों बल्कि गुप्त रूप से सोदा करते 
हैं। दलल आमतौर गर आढतिये से मिला होता है और 
परिणामत जो कौमत तय कौ जाती हैं उससे किसान को 
अपेक्षा आहठिये को अधिक लाभ होता है। इसके अलावा 
माष और हौल के गलत बट्ढों द्वारा किसाने को लूटा जाता है 
और यह कहकर कि उसकी फसल घटिया किस्प को है, 
उसे कमर मूल्य स्वोकार करने क लिए मजबूर किया जाता 
है। किसान को मण्डी में हानि हो होती है। 

'पाचवे, किसान और अन्तिम उपभोक्ता के बीच 
विचौलिया की सख्या बहुत अधिक है और इसलिए उपज 
का काफी भाग वे हडप कर जाते हैं। 

छठे किसानो को बड़ी-बडी मण्डियो मे प्रचलित 
कीमतो के बार मे सूचना भी नहों मिलती और न ही उन्हे 
प्रत्याशित बाजार परिस्थितियों और कीमता सम्बधी 
जानकारी होती है। परिणामत किसानो को जो भी कीमत 


दलाल और आढहिये देने को तैयार हो जाए, स्वोकार करनी 
पड़ती है। 


कृषि-विषणन (५॥20०प्र/पणे ॥४००८८७ण्ट) को उलतत 
करने के उपाय 

सरकार कृषि-विषणन को परिस्थितियों को उत्तत 
काने के बोरे मे जागरूक है और उसने उन्हे सुधारने के 
लिए कई उपाय किये हैं। अखिल भारतीय भाण्डागार निगम 
(ह॥ ए09 ज्श्ञट॥00४४ह (णएणणाणा) कौ स्थापना 
को गई है जिसका उद्देश्य कस्बो तथा मण्डियो मे गोदाम 
कायम करमा ओर उनका प्रबन्ध करना है। ग्रामो से गोदामो 
की संख्या बढाने के लिए सहकारों समितियों को अनिवार्य 
पित्तोय एव तकनीकी सहायता दी जा रही है। किसानो को 
पित्तोय स्थिति उनत करने के लिए और उन्ह महाजन के 
बेगुल से मुक्त कराने के लिए सहकारी साख समितियाँ 
उधार देती हैं। अत फिसातों को उपज का क्रय-विक्रय 
करे के लिए सहकारो विपणन एवं विधायन समितिया 
(९० 0कुशशा एड ॥रछाशाकह १०९. फाएटड5डकाह 
$०८८ह८३) आरम्भ को गई हैं। ग्रामोण परिवहन को 
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विकसित किया जा रहा है। विनियमित मण्डिया 
(ए<६०००१ गाशाप्टा3) स्थापित की गयों और इनमे 
किसानो के हितो को रक्षा के लिए कदम उठाए गये। 
अस्तिय, बाजार सम्बन्धी सूचना का प्रचार करने के लिए थो 
उपाय किए गए। खाद्यालो को कौमते सरकार द्वार कृषि 
कौमत आयोग [#870णॉए्थे 07785 (:एश्श्ा$च्न00) की 
सिफारिशों के आधार पर निश्चित की जा रही हैं। सपकार 
भारतीय खाद्य निगम और भारतोय रूई निगम द्वारा एक बड़े 
व्यापारी के रूप में कार्य कर रही है और कृषि-उत्पादन का 
क्रय-विक्रय करती है। 


2 विनियमित मण्डियां 
(२6४22४029९0 %97१:९5) 
विनियमित मण्डियो का उद्देश्य किसान को आदतियों 

और दल्लालो के दोषपूर्ण व्यवहारों से मुक्त कराना है। इनके 
मुख्य लक्ष्य अस्वस्थ बाजार व्यवहारों (#ब760 ए800085) 
को दूर करना, विषणन-दातव्य (]#करपशआा३ लीभ्रहु७5) 
कम करना और किंस्रान को उचित मूल्य का विश्वास 
दिलागा है। इन उद्देश्यों को दृष्टि मे रखकर सभो राज्यीय 
सरकारो ने विनियमित मण्डियो सम्बन्धी कानून बनाये हैं। 
495॥ में भागत मे 200 से अधिक विनियमित भण्डिया थीं। 
द्वितीय योजग के अन्द तक (अर्थात्‌ 796॥ में ) ),000 
विनियमित मण्डिया कायम हो चुकी थीं। मार्च 994 के 
अन्त तक देश में 6,8०० से भी अधिक कृषि-मण्डिया 
विनियमित की गयीं। 


विनियमित भड़ी के लक्षण (एश्थाफ९ड एण॑ 8 
फल्डण्ाब/०0 १००००) 

कानून के आधीन एक बिनियमित मडी किसी विशिष्ट 
वस्तु या वस्तु-सपघूह के लिए चालू को जाठी है। ऐसी मण्डो 
के प्रबन्ध के लिए एक मण्डी समाति (शक्राप्टा 
(०णाण्रा0/००) बनाई जाती है जिसमे राज्योय सरकार, 
स्थानीय सस्थाओं (अर्थात्‌ जिला बोर्ड) व्यापारियो, कमीशन 
एजेण्टो यां दलालो और स्वय किसानो के प्रतिनिधि होते हैं। 
दूसरे शब्दों मे, मण्डो समिति म सभी प्रकार के हित 
सम्मिलित होते हैं। इस समिति को एक निश्चित अवधि के 
लिए सरकार द्वाए नियुक्त किया जाता है और इसे मण्डी के 
प्रबन्ध का कार्य सौंप दिया जाता है। 

'मण्डो समिति द्वार, रण्डी मे बसूल किए जाने वाले 
कमीशन भी निश्चित किये जाते हैं! मण्डो समिति इस बात 
क्य भी ध्यान रखती है कि कोइ दलाल न तो क्रेता की ओर 
से कार्य करे और न विक्रेता की ओर से। इस प्रकार किसान 
को दो जाने वाली कोमत मे से अनधिकृत करौतिय 
(एठबप्रक्रणघ५८० ०००ए०८७णा$) समाप्त हो जाती हैं। साथ 
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हो माप और तौल के सही बट्टो का प्रयोग भी अनिवार्य कर 
दिया जाता है। यह समिति सभी प्रकार की शिकायते सुनती 
है और उनका निर्णय भी करती है। झगडे की हालत मे, यह 
मध्यस्थ निर्णय (#7980900ा) भी करती है। 

विनियमित मण्डियो की प्रणाली को दलालो और 
कमीशन एजेण्टो की दोषपूर्ण प्रथाओं को हटाने और नये 
चाजार-व्यवहारों (]/आ८८। ?77८४०८५) कौ स्थापना के 
लिए बहुत लाभदायक समझा जाता है। इसके द्वारा किसानो 
को अपनी उपज के लिए उचित 'कीमते (एशा (्ताव८5) 
प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। देश मे मानकौकृत्त 
माप और तौल के बट्टो (इ|क्ञातद्ता5९४ छा8॥5 बात 
77९2$07८$) का प्रयोग करने मे भी इनसे सहायता मिली है। 
आत मक़ाए त्ते हेशा प्ले किद्ाम्तात स्रप्ती मण्डियों कक 
विनियमित मण्डियों मे बदल देने की नीति अपनाई है। 

विनियमित मण्डियो का विकास विशेष रूप में ऐसे 
क्षेत्रों मे होना चाहिए जहा रूई, पटसन, तम्बाकू जैसी 
वाणिज्य फसलें और महत्त्वपूर्ण अपारम्परिक फसले उत्पनल 
की जाती है और साप्ताहिक बाजारों या हाटो मे बेची जाती 
हैं। सहकारी विपणन एवं वितरण और बैक-प्रणाली को 
विनियमित मण्डियो से जोड़ना होगा। इन मण्डियो का 
कार्यक्षेत्र सभी मुख्य फसलो तक फैलाना होगा। पशुधन, 
मछलियो, फलो तथा सब्जियो के लिए अलग मण्डिया 
कायप करनी होगी। 

विनियमित मण्डियो के उद्देश्य हैं (क) कृषि-वस्तुओं 
के उत्पादको को लाभपूर्ण कीमते प्राप्त हो सके, (ख) 
उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कीमक-प्रसार (00706 
४9०७4) को कम किया जा सके। (ग) व्यापारियों और 
कमीशन एजेटो के अकार्यात्मक लाभ कम किए जा सके। 
इन उद्देश्यों को प्राप्त करमे के लिए सरकार विनियमिद्‌ 
विपणन प्रणाली का व्यापक एवं तीव्र विकास करना 
चाहेगी। 


3. सहकारी विपणन 
((०-०१९४७४॥४४ १॥97%2$9 2) 

१954 से पूर्व, सहकारी साख समितियों (0० 
एक्थाभाए्ट 0४९0५ 50००७४९७) की अपेक्षा सहकारी 
विपणन समितिया पृथक्‌ रूप मे स्थापित की गयों। किन्तु 
१9$4 तक, किसानो को उधार देने के लिए और अतिरिक्त 
उपज (5७/०५ ०4७८८) के क्रय-विक्रय के लिए बहु- 
उद्देश्योय समितिया (७४॥४ छञ9056 5०८७॥९७) चालू को 
गयीं। 

सहकारी विपणन समिति की कार्यविधि इस प्रकार है 
समिति के सदस्य अपनी अतिरिक्त उपज समिति को बेचने 
के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे समिति को उपज ला 


कर देते हैं, उन्हे अपनी कृषि क्रियाओं (#&ह7८णाण०) 
०एथ५॥०7५) को चलाने के लिए अग्रिम (8॥0५०॥८८) दे 
दिया जाता है। समिति सभी सदस्यो की उपज को एकत्रित 
करती है और ग्राम के अन्य सदस्यों से भी, जो इसे अपनी 
उपज बेचना चाहते हैं, खरीद लेती है। यह फिर उपज का 
विधायन (९70०८५$॥॥2) कर मण्डी को बेच देती है। इस 
कारण बिचौलियो की कोई जरूरत नहीं रहती। यदि 
प्रचलित कौमते (0४त८॥ 7०८४) अनुकूल न हो और 
भविष्य मे कौमते बढने को आशा हो तो समित्ति वस्तु का 
स्टॉक एकत्र करने का निर्णय कर सकती है। जैसे ही उपज 
बेच दी जाती है, समिति किसान को उपज की शेष कौमत 
भी अदा कर देती है। विपणन समिति का एक महत्त्वपूर्ण 
लक्षण ग्रह है क्रि इफ़ऋ ए्रबन् वैठरिक कर्मचारियों (0290 
5(४0) द्वाय किया जाता है। आमतौर पर किसी एक समिति 
के आधीन कई ग्राम होते है। उसी हालत मे समिति प्रभावी 
और सफल हो सकती है। 


सहकारी विपणन समितियो के लाभ 

कुछ पश्चिमी देशों मे सहकारी विपणन बहुत ही 
सफल हुआ है। दुग्ध पदार्थों के सहकारी विपणन के लिए 
डेनमार्क विश्व मे प्रसिद्ध है। सहकारी आधार पर कृषि- 
विपणन (#8&700॥979 ॥7/॥/:2008) के अनेक लाभ हैं। 
उनमे मुख्य ये है- 

(१) विपणन समिति वैयक्तिक सौदाशक्ति 
(08॥9409 0७५82थाणह8) का प्रतिस्थापन सामूहिक 
सौदाशक्ति (0णाल्ला२९ 08९०गधाह) द्वारा करती है। 
किसान स्वय निर्बल है परन्तु विपणन समिति बलवान होती 
है। (2) यह समिति किसानो को अग्रिम देती है और उन्हे 
अच्छी कीमतो की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाती है, इसके 
अत्तिरिक्‍्त, यह उन्हे उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए 
भी ऋण देती है। (3) समिति के अपने गोदाम और 
भाण्डागार (५/॥८आ०॥५८५)भी होते हैं। इस प्रकार यह 
चूहों, चींटियो और नम्ती से खराब हो जाने चाली फसल को 
बचाती है। (4) यह तेज और सस्ते परिवहन का प्रबन्ध भी 
करती हैं। कई बार तो यह अपने वाहनों की भी व्यवस्था 
करती है। (5) यह किसानों को वर्गीकृत और मानकौकृत 
(020०१ करा6 &आ020॥520) चस्तुओं के उत्पादन के 
लिए प्रोत्साहन देती है और उन्हे अपनी उपज में मिलावट 
करने से रोकती है। (6) यह सभरण (5०/99) की मात्रा 
का नियन्त्रण करती है और इस प्रकार 'कौमतो को प्रभावित 
करती है। (7) यह बहुत से बिचौलियो (0॥00क0०7) को 
भी हटा देती है और इस प्रकार बहुत-सा लाभ उनकी 
अपेक्षा किसान को ग्राप्त होता है। (8) किसादा की उपज 
को बेचने के अतिरिक्त यह उनको बीज, उर्वरक, उपकरण 
आदि जैसी अनिवार्य वस्तुए उपलब्ध कराती है। अत 


कृषि विपणन तथा भाष्डागार 


"प्हकारी विपणन समिति ग्रामोण बाजार प्रणाली को पुन 
व्यवस्थित करने की सर्वोत्तम पद्धति है । 


सहकारी विपणन में सुधार का क्षेत्र 
सहकाशे विषणन समितियों के विकास के लिये काफो 
बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। सर्वप्रथम, उच्चतर खेतों (8लटाः 
गिण्णयए), वित्त और विपणन के समायोजन को 
आवश्यकता है। आज यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी 
समितिया कायम को जाए जो इन तोनो सेवाओं को एक 
साथ उपलब्ध कगए। 
दूसे, विषणन समितियो को कृषि वस्तुओ के 
विधायन-कार्य को भी करना चाहिए। बहुत-सी वस्तुओ का 
यदि विक्रय से पहले विधायन कर लिया जाए, हो उनको 
अच्छी कोमतो पर बेचश आसात हो जाता है। रूई से 
किते रिकाल कर यदि दबा लिया जाए, तिलहनों से यदि 
तेल निकाल कर बेचा जाए, पटसन का विधायन कर यदि 
उप्ते गाँठो मे बाध लिया जाए आदि, तो इससे विपणन-कार्य 
सुविधाजनक हो जाता है। 
हीरे, सहकारो विषणन समितिया उपभोक्ताओं को 
भपक्ष रूप मे क्ृषि-उत्पादन बेच सकती हैं (जहा कहीं भी 
पह सम्भव हो) और इस प्रकार ये बिचौलियो और उनको 
दिए जाने वाले कमौशन से मुक्त हो सकतो हैं। 
चौधे, सहकारी विषणन समितियों को अपनी वस्तुओं 
के वगॉकरण (0090॥08) के लिए मजबूर करना चाहिए। 
वर्गेकरण से न केवल समितियों को अपनी उपज के लिए 
अच्छी कोमतें प्राप्त करने में सहायता मिलेगी बल्कि इनके 
द्वाए सदस्यों को अपने उत्पादन की किस्म उन्नत करने में 
भो सहापता मिल सकती है। 
प्राघवे, सहकारी विपणन समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों 
वधा मण्डियो में अपने गोदाम और भाण्डागार कायम करने 
के लिए भी सहायता देनी चाहिए। यह सरकार द्वारा अनुदान 
अर्धग्नाहाय्य (0्घ/& 270 $ए०४०८४) देकः भी 
किया जा सकता है या स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा सस्ती 
वितत-व्यवस्था द्वारा भी हो सकता है। 
छठे, सहकारी विपणन समितियों का काय॑-द्षेत्र 
_दाकर इनमे बहुत से ग्राम (यदि हो सके तो एक पूरी 
रेहस्लोल) शामिल कर लेने चाहिए ताकि ये किसानो फे माल 
'े अच्छी प्रकार क्रय-विक्रय कर सके। इस प्रकार समिति 
भपे प्रब्ध कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों को भो लगा 
' भेकती है। 
सातवें, सहकारी विपणन समितियों के लिए कृषि- 
आदानो अर्थात्‌ उर्वरको, बौजो, कृषि-मशीनरी और औजार, 
कोटनाशको आदि के क्रय-विक्रय का बहुत बडा क्षेत्र 
उपलब्ध है। देश मे कुल उ्वंप्क के बितरण का लगधग 47 
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प्रतिशत सहकारी विपणन समितियों ढ्वारा बेचा जाता है। 
अन्तिम, सरकार को जब भो सम्भव एवं अनिवार्य हो, 
सहकारी विपणन समितियों का प्रयोग करना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, सरकार ने पहले ही खाद्यालों में राजकीय 
व्यापार (६४८ ध००ण68) चालू कर दिया है। राजकीय 
व्यापार निगम ($घव8 प8गाह (णएणाव00०॥) सरकारी 
विपणन स्रमितियों से सीधे ही खाद्यान्न खरीद सकठा है और 
व्यापार के अन्य मार्गों की उपेक्षा कर सकता है। इससे भी 
विपणन समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। 


सहकारी विपणन कौ प्रगति 

भात्त सरकार और रिजर्व बैंक के सक्रिय प्रोत्साहन के 
आधीन सहकारी विपणन ने महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, 
हमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रगति को है। 
महाराष्ट्र और गुजरात को रूई विक्रय समितियाँ अपने 
सदस्यों के लिए रूई की धुनाई करती हैं और इस प्रकार 
उन्हे काफी लाभ भहुँचाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार को 
गला विपणन समितियाँ अपने सदस्यो के हितों की, चौनों 
कारखानो के विरुद्ध, रक्षा करती हैं और गन्‍ते की गुणवत्ता 
((७५॥७५) को उनत करते मे सहायता करती हैं। वे धन 
राशि अग्रिम (80५६3॥८९) के रूप मे देती हैं और ग्रामो मे 
कल्याणकाए क्रियाएँ भी चलातो हैं। इसके अठिरिक्त दे 
कारखानों को गा उपलब्ध कराती हैं और बीजों हथा 
उर्वरको के क्रय के लिए वित्त उपलब्ध कराती हैं | सहत्यप्ट्र 
में ऐसो समितियाँ हैं जो तम्बाकू, फलों, सब्जियों आदि के 
विक्रय मे विशेषज्ञता प्राप्त कर चुकी हैं। वे सदस्यों को 
उषज कमीशन के आधार पर बेचती हैं, परन्तु कुछ 
परिस्थितियो मे उपज का विधायन करती हैं और खादो और 
शुद्ध बीजो का सभरण करठी हैं। अखिल भारतीय ग्राम 
साख सर्वेक्षण समिति कौ सिफारिशों के आधीन सहकारी 
विपणन और सहकारी उधार के बीच सम्बन्ध स्थापित करते 
का प्रयास किया गया। चौथो योजना को पूर्वसध्या पर 
लगभग 66 प्रतिशत कृषि उधार समितियों को विपणन 
समितियों से सम्बद्ध किया गया। शेष 34 प्रतिशत उधार 
समिठियो को भी बाद मे विपणन समितियों के साथ जांड 
दिया गया। 

सहकारी विपणन ठन्त्र मे 6,000 से अधिक प्राथमिक 
विपणन समिति कार्य कर रही थीं जिनपे से 3,500 विशेष 
वस्तु विषणन समितियाँ थीं। जिला स्तर पर 60 केद्धीय 
विपणन समितियाँ थीं। ग़ज्पोय स्तर पर 29 शोर्ष समितियाँ 
(49८० 3$०टाट0८5) और 25 विपणन फैडरशन 
(8गाटात३ स्विटाआाणा$) थे। अखिल भारतीय स्तर पर 
राष्ट्रीय कृषि-सहकारी विषणन सघ (पद्घधणार 
#हाल्णाएण 


६79 ०णकुदागा5७._ गाप्शाए 
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एथ्वध्घाभआणा-नब/फपा0) कार्य कर रहा है। सहकारी 
विपणन के अतिरिक्त सहकारी विधायन (00 कुशब्र/ए८ट 
|/0००८४४78) भी काफी प्रगति कर रहा है। सहकारी 
विपणन समितियों ने 4972-73 मे 920 करोड रुपए को 
कृषि उपज का क्रय-विक्रय किया परन्तु इसकी माजा 
बढकर 993-94 में 7 500 करोड रुपए हो गई। पजाब 
महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और गुजय़त मिलकर सहकारी 
सम्रितियों द्वारा क्रय-विक्रय की गई कुल उपज के 75 
प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। सहकारी समितियो द्वारा बेची 
गई कुल कृषि उपज मे खाद्यालों का भाग 50 प्रतिशत है। 
सहकारी समितियों को रूई और पटसन की वसूली में रूई 
एवं पटसन निगमो की ओर से अधिक कार्यभाग दिया जा 
रहा है। सहकारी समितियों ने उर्वरको और अन्य कृषि 
आदानो उन्नत बीजों कृषि मशोनरी एवं कौटनाशको के 
वितरण मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि रिकाड की है। 


सहकारी विधायन ((९००.९४४४९ ए7०८९5५॥ह९) 

सहकारी विधायन (ए०-०फछाए९ ए70०९55- 
78)-आज देश मे 2500 कृषि सहकारी विधायन 
समितिया सहकाणा क्षेत्र मे कार्य कर रही हैं। इनकी संख्या 
१962 63 में केवल 326 थी। चीनी उद्योग से सहकारी 
समितिया भारी कार्यभाग अदा करती हैं और चीनी के 
राष्ट्रीय उत्पादन के 58 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। 

देश मे अब 220 सहकारी चीनी कारखाने हैं जिन्हाने 
चीनी के उत्पादन म भारी कुशलता का परिचय दिया है। ये 
कारखाने चीनी प्राप्ति क्षमता उपयोग और उप-उत्पादो 
(89५6 97०0७७७७) के प्रयोग में सक्षम हैं। इन कारखानों ने 
शराब के कारखानो (0)80॥27०5) कागज की मिलो और 
अलकोहल पर आधारित रासायनिक इकाइयों की स्थापना 
की है। इन कारखानो ने अपने आस-पास के इलाको मे ग्राम 
समाज के लिए समाजार्थिक सेवाएँ अर्थात्‌ सिचाई सुविधाएँ, 
डेरी एवं मुर्गा पालन क्रियाएँ, कृषि विस्तार एवं शिक्षा 
सस्थाएँ और हस्पताल स्थापित किए हैं। वे औद्योगीकृत 
समाज के लिए त्वरक का कार्य भी करते हैं जिससे प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष रूप में ग्रामोण जनता के लिए रोजगार के 
अवसर उपलब्ध कराए जा सके। 


सहकारी सग्रहण (00 ०एुथब्राएल $(ण४ट०) 

कृषि सहकारी समितियों को अपने विभिन्‍न कार्यो के 
लिए गोदामो की आवश्यकता पडती है। सातवीं योजना मे 
सहकारी क्षेत्र मे 20 लाख टन की अतिरिक्त सग्रहण क्षमता 
कायम करने का लक्ष्य रखा गया किन्तु पहले ठीन वर्षों म 
ही लक्ष्य से अधिक अर्थात 24 लाख टन कौ अतिरिक्त 
सप्रहण क्षमता कायम की गई। देश मे कार्य कर रही 
46 000 प्राथमिक सहकारी समितियो ओर विभिन्‍न स्तर पर 


कार्य कर रही सहकारी विपणन समितियों के पास अपने 
गोदाम हैं। इस उपलब्धि का श्रेय विश्व बैंक तथा योरोपीय 
आर्थिक समुदाय (आ०ए८थ॥ 8८णाक्रा० 0०ागाणाए) 
द्वारा सहायता प्रदाव को गई कई सहकारी सग्रहण 
परियोजनाओ के कार्यान्वयन को दिया जा सकता है। इस 
सम्बन्ध मे सहकारी समितियों द्वारा शीत गोदाम (000 
$00०9९2८)-विशेषकर आलुओ के लिए-का उल्लेख करा 
अनुचित न होगा। मार्च 4988 तक 6 लाख टन क्षमता के 
26 शीत गादाम कायम किए गए। 

निष्कर्ष यह कि २५४८८0 ने नाशवान वस्तुओं अर्थात्‌ 
प्याज और आलुओ की बाजार कीमतो को मुख्य उत्पादन 
क्षेत्रों मे स्थिर रखने मे लाभदायक योगदान दिया है। इसके 
लिए या दो यह स्वय बाजार म॑ महत्त्वपूर्ण रूप मे हस्तक्षेप 
करता है या कभी-कभी सरकार की एजेन्सी के रूप में कार्य 
करता है। 38ग50 फार्म उत्पादन के अन्त राज्यीय व्यापार 
एव निर्यात को प्रोन्‍्नत करता है। यह प्याज, दालो, लाल 
मिर्च अदरक लहसन और बडी इलायची जैसी वस्तुओ का 
भिल-भिल देशो को निर्यात करता है। दालो भूगफली 
प्याज और आलुओ का निर्यात ]3/४5 द्वारा ही किया 
जाता है। 987-88 में १४४7) द्वारा 54 करोड रुपए का 
प्रत्यक्ष निर्यात किया गया। यह आथिकय बाले क्षेत्रों से 
अभाव-्रस्त क्षेत्रो को अनिवार्य वस्तुओ को भेजता है ताकि 
उपभोग वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जा सके। 7997-88 के 
दौरान 80 करोड रुपए की वस्तुओ का ]१५ग50 द्वारा इस 
उद्देश्य के लिए व्यापार किया गया। उत्पादको एवं 
उपभोक्ताओ दोनो की दृष्टि से |४780 बाजार क्रियाओं 
और बाजार कीमतो पर सद्प्रभाव डालता रहा है। 

राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम (ए80णा8 (0- 
एुथभार८ 0९४ट०फञाशा। (00एण०७०) कृषि उपज 
एवं अन्य अनुसूचित वस्तुओ के उत्पादन विधायन संग्रहण 
एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों द्वारा कराता था। 
इस निगम ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करके इसमें 
सहकारी डेरी सुर्गीपालन मत्स्यपालन और छोटी बन उपज 
को शामिल कर लिया है जो कि मूलत समाज के कमजोर 
वर्गों को लाभ पहुँचाते हैं। 4962 मे स्थापना के पश्चात्‌ इस 
निगम ने मार्च 994 तक 2,500 करोड रुपए की वित्तीय 
सहायता उपलब्ध कराई। यह निगम राष्ट्रीय स्तर पर 
सहकारी विपणन, भण्डार एवं विधायन के लिए वित्तीय एव 
प्रोन्नति को प्रधान सस्था है। यह इन क्रियाओ के लिए बड़े 
विस्तृत स्तर पर सहायता देता है। 


4 सरकार और कृषि विपणन 
सरकार द्वारा विषणन-सर्वेक्षणों के आधार पर कृषि 
वस्तुओ क क्रय विक्रय मे सुधार लावे के लिए किए गए 
उपाय निम्नलिखित हैं- 


कृषि विपणन तथा भाण्डागार 


(४) मरकार ने कृषि वस्तुओ के वर्ग-विभाजन 
(0/300) तथा मानकोकरण (5प्शापेशएं520०) के 
लिए बहुत-सा कार्य किया है। कृषि उपज (वर्ग-विभाजन 
एवं विपणन) अधिनियम के आधीव थो, आठा, अण्डे आदि 
चस्तुओ के लिए वर्ग-विभाजन केन्द्र स्थापित किए हैं। कृषि 
विपणन विभाग द्वारा वर्ग-विभाजित वस्तुओं पर 
५४७0५7श८' की मुहर लगा दी जाती है। इस प्रकार इन 
बस्तुओ के बाजार का विस्तार होता है और उनके लिए 
अच्छी कीमत प्राप्त हो सकती है। नापपुर मे केन्द्रीय कोटि 
निपन्‍्त्र० प्रयोगशाला (ट८7ए४ एण४७ एण्ाण 
7.50०:4०9) कायम की गई है! इसी प्रकार देश के 
विभिन्‍न भागो मे आठ प्रादेशिक प्रयोगशालाएँ (र८ट्वाणाअं 
]80020728) कायय की गई हैं। इन सब प्रयोगशालाओ 
का उद्देश्य कृषि-वस्तुओ की किस्म एवं शुद्धता का परीक्षण 
करता है। कोटि नियन्त्रण को अधिक मजबूत करने के लिए 
निरैक्षण को बढाया जा रहा हैं और बर्ग-विभाजत मे उन्नति 
कौ जा रही है। 

(४) कृषि-विपणव को सुधारने का एक महत्त्वपूर्ण 
उपाय देश भर ये विनियमित मण्डियाँ (२९एणेअल्व 
प्राश(&/$) कायम करना है। अब देश मे 6,050 विनियम्तित 
मण्डियाँ कार्य कर रही हैं। विनियमित मण्डियो की स्थापना 
के फलस्वरूप मण्डियो में दोषपूर्ण व्यवहारों को दूर किया 
जा रहा है। यह अनुमान है कि कुल कृषि उपज के लगभग 
70 प्रतिशत का क्रय-विक्र य इन्हों मण्डियो मे होता है। 

इस सम्बन्ध में सरकार द्वार देश भर मे माप और तोल 
के बट्टो का मानक्रीकरण (5॥90020/59097) विशेषकर 
उल्लेखनोय है। सरकार ने देश मे प्रचलित विभिन प्रकार के 
माप औए, रजत केह चएए, कहे, रज्पप्ल जाए, इलजह, स्रथाजए प्ए. 
मीट्रिक प्रणाली अपनाई है। इस प्रकार किसानो के साथ 
बट्ठों के आधार पर होते वाला छल-कपट समाप्त हो 
गया है। 

(४४४) सरकार ने कप्बों तथा ग्रामों मे भाण्डागार 
सुविधाओं (म्रग्नशा०प्च्राए गि्था।0८5) को भी उन्नत 
करने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 957 मे कृषि 
'उपजो मे सम्रहण तथा गोदामो एवं भड़ाएणो के परिचालन 
के लिए केद्रीय भाण्डागार निगम को स्थापना को गई। इसी 
उद्देश्य से विभिन्‍न राज्यो में राज्योय भाण्डागार निगम (5.36 
'म्ष्की०७॥शाह 2070:४0०॥७) स्थापित किए गए। आज 
भारतीय खाद्य निगम देश के विभिल भागों मे शोदामों के 
एक जाल का निर्माण कर रहा है। 

(४०) किसानो ये कृषि सम्बन्धी सूचना के प्रसारण के 
लिए सरकार रेडियो तथा देलाविजन का प्रयोग भी करतो 
रही है। रेडियो तथा दूएदर्शन के प्रसारण में मुख्य वस्तुओ के 
दैनिक भूल्यो, स्टॉक तथा बाजार की गतिविधियों सम्बन्धी 
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सूचना दी जाती है। बहुत से किसाब इन प्रसारणों को 
सुतकर लाभ उठाते हैं। 


सहकारी विपणन समितियों का संगठन 

भारत सरकार ने बहु-उद्देश्य सहकारी समितियों के 
संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन दिया है 
और इस कार्य मे विशेष बल उधार एवं विषणन पर ही रखा 
गया। प्राथमिक विषणत समितियों को केन्द्रीय विपणन 
समितिया और राज्यीय स्तर पर शिखर विषणन समितिया 
कायम करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार 
राष्ट्रीय कृषि सहकारो विषणन सघ (५४६8०) भी कायम 
किया गया। सरकार ने सहकारी विपणन समितियों और 
सघो को स्टेट बैंक आफ इडिया और अन्य राष्ट्रयकृठ बैंको 
के माध्यम से अधिक वितीय सत्ताधत उपलब्ध कराए। 

इस सम्बन्ध में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 
(४0000) का उल्लेख करना उचित होगा जिसको स्थापना 
भारत सरकार द्वारा 965 से की गयी ताकि वह सहकारी 
समितियो द्वार कृषि-उपज के उत्पादन, ससाधन, भाण्डागार 
और विपणन के प्रोग्रामो का आयोजन कर सके और उन्हें 
प्रोत्साहन दे सके) 

विशेष बोर्डों की स्थापवा-भारत सरकार ने रबड, 
कॉफी, चाय, तम्बाकू, गममसाले, नारियल, तिलहन और 
चतस्पति तेल आदि के बार में विशिष्ट वस्तु-बोईड 
(5फ९००४)5८३ ००॥॥70%9 %०आ०5) स्थापित किए हैं। 
हाल ही के वर्षों मं, राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास बोर्ड ने न 
केबल 'आप्रेशन फ्लड' मे सहायता दो है बल्कि यह तेल 
और अन्‍न्ग कृषि-वस्तुओं के विक्रय का कार्य भी कर 
रहा है। 

भार सरकार ने कुछ विशेष वस्तुओ जैसे चावल, 
दाले, पटसन, मोटे अनाज, रूई, तम्बाकू, तिलहन, गन्ना, 
सुपारी आदि के लिए बहुत सो विकाप्त परिषदे भी कायम 
कौ हैं। भारत सरकार ने बहुत सी निर्यात प्रोन्नति परिषदे भी 
कायम को हैं जैसे काजू निर्यात प्रोन्नति परिषद और कृषि 
एव. ससाधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकार 
(#ह्ञाव्यतफग आह छा०त्ल्टड९त. ह604 छफणा 
छ७ श०फ॒ुणथा $&एज॥णा३)। 


5, भारत में भाण्डागार 

(श॥ःशाणानाड़ फ एऐ:9) 
आरत मे भाण्डागार सुविधाओ को विकसित करने के 
महत्त्व को बहुत समय पहले अनुभव कर लिया गया था। 
भाण्डागार सुविधाओं द्वारा एक ओर तो दोषपूर्ण म्रग्रहण से 
होने वालो हाति को कम किया जा सकता है और दूसरी 
ओर यह किसानों को उथा प्राप्त कराने के लिए एक 
सुविधाजनक उपकरण भी है। कृषि-विच्त उपसमिति 
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(#8700ए06 शलाका 570-०णगवााह्ट) ने 39455 थे 
और ग्राम बैंक व्यवस्था जाच समिति (रछा०/ 94007 
छकववणा। 0ण7॥6०) ने 950 में भारत म ग्रामाण वित्त 
प्रबन्ध के लिए भाण्डागार को प्रान्नतत करने की आवश्यकता 
पर बल दिया। भाण्डागार क क्षेत्र म समस महत्त्वपूर्ण और 
विस्तृत रूप मे अखिल भारत ग्राम उधार सर्वेक्षण समित्ति 
(954) कौ सिफारिश थीं। इस समिति ने देश भर के 
भाण्डागारों के विकास करने के लिए एक प्राग्राम भी पश 
किया। समिति ने तीन स्तराय प्रणाला की सिफारिश 
कौ-(क) राष्ट्राय स्तर पर भारताय खाद्य निगम और कद्धाय 
भाण्डागार निगम को अखिल भारताय महत्त्व क केद्धा पर 
भाण्डागार सुविधाएँ कायम करन का कार्य सौंपा गया (ख) 
राज्याय सरकारां का राज्य या जिला स्तर पर भाण्डागार्‌ 
सुविधाएँ कायम करने और ग्राम स्तर पर सहकारी सुविधाएँ 
कायम करने का दायित्य दिया गया। भारत सरकार न इस 
समिति कौ सिफारिशा को स्थाकार किया आर परिणामत 
१956 म राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भाण्डागार बाड और 
3987 मे केन्द्रीय भाण्डागार निगम ((ल्याहग 
एबा०४५ञ॥४ 0ए7०४७णा) की स्थापना का। इसके 
पश्चात्‌ सभी रार्ज्या मे राज्यीय भाण्डागार निगम (5000६ 
२/श॥८ा००॥॥४ (09०००७॥०॥$) स्थापित किए गए। 
आज सांवजनिक क्षेत्र म ठीन मुख्य एजेन्सियाँ बढ़ 
पैमाने पर गोदाम/भाण्डागार क्षमठा (ए॥९0०४३0६ 
0#7००८॥५) स्थापित कर रही है। ये हैं-भारताय खाद्य 
निगम केन्द्रीय भाण्डागार तिगम और राज्याय भाण्डायार 
निरम। भारतीय खाद्य निगम के अपने गादाम हैं और यह 
अन्य स्रोतों से भी किराए पर गोदाम लेता है। केद्राय 
भण्डागार निगम और राज्योय भाण्डागार निममा का मुख्य 
कार्य उचित स्थानों पर गोदाम कायम करना है और उनका 
कृषि उत्पाद उर्वरकों आदि के सग्रहण के लिए प्रयोग 
करना है। सप्रहण क्षमता का ब्यौण़ इस प्रकार है। 960- 
6 में भारत मे केवल 40 सामान्य भाण्डागार थे जिककी 
क्षमता । लाख टन थी। 4993 94 तक सार्वननिक क्षेत्र की 
तीनो इकाइयों द्वाए 322 लाख टन को भाण्डागार क्षमता 
कायम की गयी। 
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र को एनेन्सियो और 
सहकारी समितियों द्वार कृषि उपज के लिए अपन गोदाम 
भी बनाए गए हैं। सहकारी क्षेत्र की 2993 94 मे सग्रहण 
क्षमता व3॥ लाख टन थी। जाहिर है कि भाण्डागार 
सुविधाओ का विस्तार किया जा रहा है और सार्वतनिक क्षेत्र 
तथा सहकारी क्षेत्र दोना ही इस दिशा में प्रयलशाल हैं। 
52 600 से अधिक प्राथमिक कृषि संहकारां समितियां 


और अधिकतर विपणन सहकाश समितिया ट्वाय दश मे 
अपने गोटान कायम छिए गा # न्‍किय्)रे लिए गाप्रीण 


कृषि विपणन तथा भाण्डागार 


सहकारी विकास निगम ने धन उपलब्ध कराया। 

भाण्डागास के अतिरिक्त शीत गादाय भी है जिनके 
द्वारा नाशवान वस्तुआ जैसे प्यान आलू, फल सब्जिया 
मछली गोश्त दुग्ध पदार्थ आदि का आपद विक्रय 
(0ज्ञा८55 ५०९) न करना पड। इस समय देश म॑ कुल 
2 970 शांत भाण्डागार है जिनकी क्षमता लगभग 78 लाख 
टन है। इनम से सहकारी शात भाण्डागारा की सप्या 243 है 
और इनकी क्षमता 7 लाख टन है। 


आठवीं योजना क प्रोग्राम 

आठवीं यात्रना क दोरान भारताय खाद्य निगम केन्द्रीय 
भाण्डागार निगम तथा राज्याय भाण्डागार निगमा द्वारा ॥4 
ला रन करी आतितिका सद्रहया कषयता काबमा कट जहनी? 
इसके अतिरिक्त उर्वरका और कृषि आदाना-पटसन रूई 
आदि के लिए 20 लाख टन का अतिरिक्त सग्रहण शमता 
स्थापित करन का प्राग्राम हैं। सहकारा क्षत्र म॑ प्राथमिक 
कृषि उधार समितियां एवं विषणन समितिया द्वारा 27 लाख 
टन की अतिरिक्त सप्रहण भमता कायम की जाएगी। कुल 
मिलाकर आठवीं यात्रना क अन्त तक अर्थात्‌ 996 97 
तक ५५ लाख टन अतिरिक्त सग्रहण धमता कायम करने का 
ग्राग्राम है। इसके अतिरिक्त 70 शीत गोदाम कायम किए 
जाएँगे। 
भाण्डागार रसीद के विरुद्ध अग्रिम (80९ण०९ 
शहभागऊां छद्याशाणा5९ 7९९९0) 

भाण्डागारो के दो निश्चित भाग हैं-(१) गोदामों को 
बेहतर एव वैज्ञानिक सुविधा का उचित लागत पर उपलब्ध 
कराना और (2) क्साना तथा व्यापारियों को भाण्डागार 
की रसीद के रूप म एक सुविधाजनक साख पत्र उपलब्ध 
कराना ताकि वे बैंक से उधार ले सक। दोना लाभ 
महत्त्वपूर्ण है परननु दूसरा पहले पर निर्भर करता है। दूसरे 
शब्दा म भाण्डागारा का काफी ग्राहक प्राप्त करने चाहिए 
ताकि वे गादामा की स्थानाय आवश्यकता को पूर्ति कर सके 
और स्थानीय जमाकर्त्ताआ (.0०८/ त०ए०४।०७) को सस्ते 
दामा पर यह सेवा उपलब्ध करा सके। परम्पराआ में जकडे 
हुए किसानो एवं व्यापारिया को भाण्डागार की इस नई 
पद्धति के लाभा से परिचित कराना होगा। खाद्याला के 
अतिरिक्त इन गोदामा म गुड़ खापडा प्यात्र आदि के 
सग्रहण के लिए विशेष प्रबन्ध करना होगा। 

दश म भाण्डागार के विकास का एक मुख्य उद्दश्य 
व्यापारिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भाण्डागार की 
रसाद को साख पत्र (शएगरला ण णध्व) क रूप मे 
इस्तमाल करता है। व्यापारिक बैंक उत्पादका एवं व्यापारिया 


को प्रतिभूतिया के आधार पर ऋण देने क लिए तैयार होते 
ड्ड ५ ० 5 को को 5 की 39: औि० + के चमक, 





काषे [वपणन तथा भाण्डागार उप 


अनुसूचित बैंक के प्रोनोट (०णा75४50०) 7०४) या फिसो 
फरकारी बैंक के साख पत्र के विरुद्ध अग्रिम देने का 
अधिकार दिया जाए। भाण्डागार की स्थापना से वस्तुओ के 
बदले में ऐसे साख-पत्रो का निर्माण सम्भव है। इसी कारण 
वो भार सरकार गोदाम सुविधाओं का तेजी से विकास कर 
रहो है और भाण्डागार की रसोद को एक लोकप्रिय साख 
पत्र बता रहो है। पिछले कुछ वर्षो मे भाण्डागारो को रसीदो 
के विरुद्ध अनुसूचित बैंको द्वारा दिए गए ऋणो मे काफो 
विस्तार हुआ है। सहकारी बैंक भी भाण्डागार रसांदो के 
विरुद्ध अग्रिम देते हैं चाहे इतर अग्रिमो की मात्रा अभी 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना अनुचित 
ने होग। कि भाण्डागार रसाद अभी पृणत्या परक्राम्य साख 


पत्र (0७॥५ वब६०0०७९ एाढवा। व्राउप्रण्णाद्या) नहीं बढ 
पाई। 


अखिल भारतीय ग्राम-साख सर्वेक्षण समिति (4) 
709 एेज०! एल्व। $ण089 (0णए77!६८) ने सिफारिश 
की थी कि सहकारी समितियों और भाण्डागारो की क्रियाओ 
में ग़ालमेल होठगा चाहिए। यह समझा जाता था कि 
भाण्डागार सुविधाओ से मुख्यत उत्पादको और सहकारी 
समितियों को लाभ होगा। चूकि किसान को विपणन 
समितियो के आधीन सगठित किया जा सकता है इसलिए 
भाण्डागार सुविधाओ का प्रयोग किसान केवल सहकारी 
विपणन समितियो ट्वारा ही कर सकते हैं। किन्तु अभो इन्होने 
कृषि वस्तुओ के क्रय विक्रय का कार्य प्रभावों रूप मे 
करना आरम्भ नहीं किया और इस्र कारण वे भाण्डागार 
'सुविधाओ का लाभ नहों उठा रहों। 
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सहकारिता और कृषि विकास 


(0-'छार47700 35०0 35राटएण,7 4, 7एशग070. ८७४7) 








भारत मे आयोजन के सस्थापक सहकारिता (00 
0एथ८०»00) को दलित वर्गों के आर्थिक विकास विशेषकर 
ग्राम क्षेत्रो में का एक उपाय समझते थे। बे ग्राम पचायत 
ग्राम सहकारी समिति ओर ग्राम स्कूल को ऐसे सस्थानो को 
त्रिपूर्ति समझते थे जिनके आधार पर एक आत्मनिर्भर 
आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक 
व्यवस्था कायम की जा सकतो थी। सहकारी समितियों का 
शोषण रहित स्वरूप संदस्थता मे स्वेच्छा एक व्यक्ति एक 
बोट का सिद्धान्त अविकेद्धौकृत निणय पद्धति ओर लाभ 
पर आत्मरोपित नियस्त्रण कुछ ऐसे लक्षण है जो सहकारा 
समितियों मे निजी स्वामित्व ओर सार्वजनिक हित के गुणों 
का मिश्रण कर इन्हे विकास का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण 
बना सकते थे। 


4 अल्पकालिक सहकारी उधार 
($॥00 (शा ९0 0एल०0१९ (7९७0) 

भारत मे सहकारी आन्दोलन का आरम्भ मुख्यत 
इसलिए किया गया कि किसानो को कृषि कार्यो के लिए 
अपेक्षित पूजी कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा सके 
और उन्हे महाजन के चंगुल से मुक्त किया जा सके। 
अल्पकाल के लिए सहकारी उधार की व्यवस्था का सक्षेप 
में निम्नलिखित ढंग से सगठन किया गया है- 

प्राथमिक उधार समिति ('रग्मरथा३ एत्या 
$0८८७३ )-सहकारी उधार समिति जिसे सामान्यत 
प्राथमिक कृषि उधार समिति भो कहते है दस या अधिक 
व्यक्तियो से आरम्भ को जा सकती है। वे व्यक्ति 
साधारणतया एक ही गाँव के होने चाहिएँ। प्रत्येक हिस्से का 
भूल्य सामान्यतः नाममात्र होता है ताकि गरोब से ग्रोब 
किसान भी समिति का सदस्प बन सके। सदस्यो का दायित्व 
असोभित (ए7|॥ाण८०४ ॥०0४॥॥3 ) होता है जिसका तात्पर्य 
यह है कि समिति के विफल होने को अवस्था मे उसको 
सम्पूर्ण हाति का प्रत्येक सदस्य पर पूण उत्तरदायित्व रहता 
है। इसका अर्थ यह है कि समिति के सभी सदस्यों का 
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परस्पर निकट परिचय होना चाहिए। समिति का प्रबन्ध एक 
निर्वाचित सस्‍्था (छाथ्थ०8 ७००५) करती है. जिसके 
अध्यक्ष सचिव ओर कोषाध्यक्ष रहते हैं। प्रबन्थमण्डल के 
सदस्य अवैतनिक (प्रत०णाआ३) शेते हैं। केवल लेखाबार 
(#«००णाशआ॥) ही बेतनिक होता है बह भी उसी अवस्था 
मे जबकि समिति इतनी बड़ी हो कि उसके लिए 
पूर्णकालिक लेखाकार (80॥) 096 ४0099॥2)) अपेक्षित 
हो। कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक त्रण सामान्यत एक 
वर्ष के लिए दिए जाते है जिनकी ब्याज दर कानून द्वारा 
लगभग 6 प्रतिशत नियत को गई है। लाभ को हिस्सेदारों मे 
लाभाश (0।539०70) के रूप मे बितरित नहीं किया जाता 
उसका उपयोग कुआँ बनाने स्कूल को देखभाल करने अदि 
ग्राम कल्याणकारी कार्यों मे किया जाता है। 


तालिका ) प्राधमिक कृषि उधार समितियाँ 








१950 5।. 960 6] 970 7] 994 १5 
समितियों कौ सख्या 
(हजारो में) 306 शा 76] 88 
वर्ष वे दोगात लिए रण 
ऋण (करोड़ रपट) 23 202 578 6600 
बकाया ऋण 
(करोड़ स्पए) 6 40 84 3 १9५5 





प्राथमिक उधार समितियों को उपयागिता धारे धीरे 
बढती जा रहो है। 950 5। मे इन्हाने 23 करोड रुपए का 
उधार दिया। 960 6॥ में यह राशि बढकर 202 करोड 
रुपए, 970 7। मे 578 करोड रुपए और ॥994 95 में 
6 600 करोड रुपए हो गई। यह प्रगति चाहे अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है परन्तु किसानो को वित्त सम्बन्धी माँग को दृष्टि 
मे रखते हुए पयाष्त नहीं। 

भारत सरकार ओर रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक सहकारी 
समितियों के पुनर्गठन तथा पुनरुद्धार का प्रोग्राम चालू किया 
गया। यह प्रोग्राम राजस्थात उडोसा मध्य प्रदेश केरल 
तमिलनाडु और गुजरात में पूरा किया गया है। अन्य राज्यों 
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सहकारिता और कृषि विकास कण 


में इसमे विशेष प्रगति नहीं हुई। उदाहरणार्थ, समितियों की 
सख्या जो १970-7] में ,6,000 थी, कम करके जून 
4990 मे 88,000 कर दी गई हैं। आज भी सबल और पुत्र 
जीवीशक्ति प्राप्त समिति की सख्या 88,000 के करोंब हो 
रही है। 
भारतीय रिजर्व बैंक, राज्योय सरकारें के सहयोग के 
साथ, कमजोर सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने ओर 
साहकागे विकास मे क्षेत्रीय असन्तुलन (छल्ट्टाणाबों 
7009॥९०) कम करने के लिए बहुत से कदम उठाता रहा 
है। 975-76 मे इन प्रयासों को और तौद़ किया गया ताकि 
कमजोर प्रमितियाँ अपनी हानि अशोध्य ऋणों (88 
0०0/$) और बकाया ऋणो को समाप्त कर सके । इसलिए 
कृषि पर राष्ट्रीय आयोग (परक्चाणार। 00ण्रा्रल्मणा णा 
#श्ञा०्पाएएा०) ने कृपक सेवा समितियों (सज्ञागल5 
$८५१९९ 8006४९५) के गठन को सिफारिश को है ताकि 
ये केवल उधार ही नहीं बल्कि सदस्यों को कृषि आदान 
(#8:पाणव! परए०७७) और तकनीकी मार्गदशन दे सके 
जिससे वे बड़ो बहु-उद्देश्योय स्नमितियाँ बता सकें। 
सहकारों उधार प्रणाली द्वा उन किसानों को, जो 
समिति के केन्द्र के नजदीक हो रहते हैं और जिनके बारे मे 
समिति को गहरो जानकाएं प्राप्त होतो है, ऋण दिया जाता 
है। परन्तु सहकारी समितियाँ सगठन और वित्त को दृष्टि से 
बहुत निर्बल हैं और व्यवहार मे, कृषि-क्षेत्र के लिए उधार 
उपलब्ध कराने के बारे में उनकी क्षमता सीमित है। अखिल 
भारतीय ग्राप ऋण पुतरबलोकत समिति मे प्राथमिक उधार 
समितियों की निम्नलिखित कमजोरियों बताई हैं-(४) 
सहकारी उधार अभी तक भी किसानो द्वात लिए गए कुल 
उधार का एक धथोडा-सा अनुपात ही है, (४४) काश्तकारो 
एवं छोटे किसानो को अपनी आवश्यकताओं के लिए उधार 
प्राप्त करने मे कठिताई होती है, (४४) अधिकाँश उधार 
समितियाँ कमजोर हैं और वे उत्पादन सम्बन्धी उधार को 
आवश्यकता को पूर्णतया संतुष्ट करने में अस्रमर्थ हैं, (2०) 
पत्येक स्तर पर पकाया ऋण को मात्रा मे शोचनीय वृद्धि हो 
रहो है जो सहकारी उधार सस्थाओ की विफलत्य को व्यक्त 
की है, और (०) सहकारी सम्रितियाँ उधार लेगे वाले 
किस्तानो को पर्याप्त मात्रा से उचित समग्र पर उधार उपलब्ध 
नहीं करा सकी हैं। 
सहकारी केद्रीय बैक ((0०-०शात्रात्त & 0०घ्छा 
फ्रश्या0-ये बैंक एक निर्दिष्ट क्षेत्र मे प्राथमिक उधार 
समितियों के सथ हैं जिनझा कार्यक्षेत्र सामान्यत सम्पूर्ण 
जिला होता है। इसलिए इन्हे कभी-कभो जिला सहकारो 
बैंक भी कहते हैं। इन बैंको के हिस्सेदार कुछ निजो व्यक्ति 


होते हैं जो वित्त और प्रबन्ध दोनो की हो व्यवस्या करते हैं। 
सहकारी केद्धीय बैको की निधि के तीन स्रोत हैं-डउनकी 
अपनो हिस्सा-पूजोी और रक्षित निधि (२८5९४८), जनता 
की जम्मा-राशि और स्टेट कोआपरेटिव बैंक से मिले ऋण। 
इनका मुख्य कार्य ग्राम प्राथमिक समितियों को ऋण देना है 
किन्तु इनसे यह आशा की गई थी कि ये सामान्य जनता की 
जमा (ए0७॥८ 62७७४) को आकर्षित कर सकेगे। पर यह 
आशा सिद्ध नहों हुई है। अधिकाँश कंन्द्रीय सहकारी बैंक 
राज्यीय सहकारो बैंक और प्राथमिक उधार समितियों के 
मध्य अन्तव्वर्ती का कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक ने कमजोर 
सहकारी बैंको को पुन स्थापित करने को एक योजना 
बनाई। केन्द्रीय सहकारी बैंको की स्थिति दालिका 2 मे दी 
गई है। 


तालिका 2 केद्धीय सहकारी बैक 
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सझ्ण 805. 390 अब. 353 
विलम्बित बकाया 


ऋण (कोड रूपए)... 838. 350 894. 877 





राज्यीय सहकारी बैक (5९ (00-०फुश-आ।१९ 
827:5)-यह बैंक, जिसे शीर्ष बैंक (89०८४ छ॥/0) भी 
कहा जाता हैं, प्रत्येक राज्य मे सहकारी उधार सरचना 
(0०0४ ५#०८छ८) का शीर्ष होठ है। यह बैंक राज्य के 
केन्द्रीय सहकारी बैंको को धन देता है और उनके कार्य का 
तियत्रण करता है। यह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से उधार 
लेता है और उसके तथा केद्धीय सहकारी बैंको और ग्राम 
प्राधमिक समितियो के बीच कडी के रूप मे काम करता है। 
राज्योय सहकारी बैंक कवल सहकारी उधार आन्दोलब को 
ही सहायता नहों देता अपितु अन्य सहकारी उद्यमों (00- 
णृद०५६ ध्वाधा॥75९5) और प्रवृतियों को भौ प्रोत्साहन 
देता है। ठालिका 3 में राज्यीय सहकारी बैंको की स्थिति दी 
गई है। 


तालिका 3 राज्योय सहकारी बैक 


२950 5] 96056] 970-7] 990-9॥ 
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सहकारी उधार का सबसे असतोषजनक पहलू सरकारी 
उधार सस्यानो के भारो बकाया ऋण (0८०८७) हैं। 
एजव बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल (5७69 वढ्शा) 
(4974) ने अपनो ए्पोट थे साफ कहा-“सहकारे 
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समितियो मे बकाया ऋणो के विद्यमान होने का मुख्य कारण 
मवोबल का अभाव और काश्तकारों मे अनुशासन को कमी 
है। सहकारी समितियों द्वारा दोषपूर्ण उधार नीति अपनाना, 
गैर-जिम्मेदार सदस्यों के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही करने के 
सम्बन्ध में प्रबन्धको द्वारा ढील और उचित वातावरण का 
अभाव इस परिस्थिति को बढाने वाले अन्य कारणतत्व है।'' 
यह बड़ी असतोषजनक बात है कि कुल बकाया ऋणो 
(00७॥90098 950$) में विलम्बित ऋणो [.0805 
0०४८०७८) की मात्रा भारत में 42 प्रतिशत है। यह अनुपात 
तमिलनाडू मे 23 प्रतिशत से लेकर बिहार में 77 प्रतिशत 
तक है। 

हाल हो के वर्षों मे किसान सगठित होते जा रहे है 
और किसान सघा की एक मुख्य माम यह है कि सहकारी 
समितियों एबं बेको को बकाया ऋण रद्द कर देने चाहिएँ। 
कुछ राज्यों द्वारा इन ऋणो को रद्द कर देन' एक शोचनीय 
बात है। इससे एक अवाछनीय उदाहरण कायम हो जाता है 
और भविष्य में ऋणो की वसूली और कठिन बन जाएगी। 
अत सहकारिता क विकास मे विलम्बित ऋणो की वसूली 
एक गम्भीर रकावट है। 

विलम्बित ऋणो ([.०७ ०५८०००९५) के साथ 
सम्बन्धित एक सम्रस्या यह है कि सहकारी समितियों द्वारा 
दिए गए कृषि-उधार की वृद्धि-दर हाल ही के वर्षों मे मन्द 
हो गई है। उधार के प्रवाह मे इस अवरोध का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण बढ़ते हुए विलम्बित-ऋण है जो उधार के 
पुन प्रयोग (0000॥॥ 72०%०)॥8) की प्रक्रिया के मार्ग मे 
रकावट बने जाते है। 


सहकारी उधार की अन्य कमजोरियाँ 

उधार सहकारिता ((६0॥0 ०० 0ए८४व४णा) की दूसरी 
कमजारों यह हैं कि काश्कार फसल-सहभाजक (प्वाट 
ढाण7०५७) भूमिहीव कृषि मजदूर और देहाता मे काम 
करने वाले दस्तकार जो बहुत गरीब हैं ओर जिन्हे उधार की 
अत्यन्त आवश्यकता है को इन वर्षों मं कुल उधार का 
केबल 3 से 5 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है। छोटे ओर 
सीमात क्सानो को कुल उधार का अपेक्षाकृत अधिक भाग 
अर्थात्‌ 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। परन्तु चूकि ये किसान 
अपने आदानों (9०७) की खरीद के लिए मुख्यत उधार 
पर निर्भर होते है, उनकी उपलब्ध उधार की मात्रा अभी भी 
नाकाफी है। दूसर शब्दा मे चाहे ग्राम समुदाय म कमजोर 
वर्गों के भाग म लगातार वृद्धि हुई है और यह अब लगभग 
कुल का 40 प्रतिशत हो गया है, यह भाग उसकी अनिवार्य 
उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक्ताआ क लिए पर्याप्त नहीं ₹। 

विभिन्त राज्या में सहकारिता क लाभा के असमाव 


सहकारिता और कृषि विकास 


वितरण की समस्या बनो रहेगी। उदाहरणार्थ, 4976-72 में 
प्रति सदस्य दिए गए ऋणो को अखिल भारतीय औसत 278 
रुपए थी ओर इसके विरुद्ध गुजरात मे यह राशि 769 रुपए, 
हरियाणा से 777 रपए और यजाब से 479 रपए तक ऊची 
थी परन्तु पश्चिमी बगाल मे यह 78 रुपए, उत्तर प्रदेश मे 
१69 रुपए और उडीसा मे 4 रुपये तक नीची थी। यह 
परिस्थिति अभो भी बनी हुई है। उधार उपलब्ध कराने मे 
क्षेत्रीय असमानताओ में काफी अन्तर होने के अतिरिक्त, 
सहकारी समितियाँ अधिकतर जनजातीय एव पहाडी क्षेत्रो मे 
उत्पादक ऋणो और विनियोग क प्रवाह को बढाने मे सफल 
नहीं हुई हैं। 

यदि एक और दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा 
सकता है कि प्रति हैक्टेयर कृपषि-आधीन क्षेत्र के आधार पर 
औसत ऋण केवल 5 राज्यों अर्थात्‌ गुजरात हरियाणा, 
केरल, पजाब ओर तमिलनाडू मे अखिल भारतीय औसत 
(65 रुपए प्रति हेक्टेयर) के दुगुने से अधिक है। सहकारिता 
के विकास में एक मुख्य कठिनाई विलम्बित ऋणों कौ 
निरन्तर समस्या है जिसका समाधान करना होगा। चाहे अब 
सहकारी समितियाँ लगभग सारे ग्राम-भारत मे फैली हुई हैं, 
परन्तु इनको सदस्यता कुल ग्रामीण परिवारों के लगभग 45 
प्रतिशत के बराबर है और कृषि श्रमिकों और ग्राम-शिल्पियो 
का भाग कुल सदस्यता में 0 प्रतिशत है। ग्राम-समुदाय के 
सबसे कमजोर वर्गों को अभी भी कुल सदस्यता मे पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नही मिला है| 

अन्तिम विश्लेषण मे सहकारी समितियों के निष्पादन 
कौ सबसे बड़ी कमजोरी जो इन समितियों की बुराइयों की 
जड मे है, प्रबन्ध का क्षेत्र है। बहुत वर्षों से सहकारी क्षेत्र मे 
डचित मानव-शक्ति विकास को आवश्यकता के बारे में 
बहुत चर्चा होती रही है। इसम॑ भी विशेष प्रगति नहीं हुई। 
स्वय सहकारया साम्रितियों ने इस समस्या की और ।पिशेष' 
ध्यान नही दिया है। 


2. दीर्घकालीन सहकारी उधार- 
भूमि विकास बैंक 

परम्पपा स किसान की दोर्घकालोन ऋण को 
आवश्यकताएँ साहूकार पूरी करता आया हैं किन्तु बाद मे 
राज्य सरकार और सहकारी उधार बेक आदि अन्य 
अभिकरणो ने भी उसकी इन आवश्यकताओ को पूरा करता 
शुरू किया। किन्तु य अभिकरण (#हा०८5) किसी-न- 
किसी रूप मे दोपपूर्ण सिद्ध हुए। अत एक ऐसी सस्था की 
आवश्यकता अनुभव की गई जो किसानों को उचित ब्याज- 
दर पर दीर्घमालिझ ऋण दे सके और उन ऋणो को कई 
वर्षा म या वापिक या अर्धवार्पिक विस्तो म॑ चुकाने की 
छूट हो। 


सहकारिता जौर कृषि विकास 


बन्धक बैंको को स्थापना का वास्तविक आरम्भ मद्रास मे 
हुआ, जबकि इस राज्य ने ऋण-पात्रो (0ल्‍#छहष्ण०3) को 
जाए करने का केद्रीयकरण करने और राज्य के प्राथमिक 
बैंको को स्रमन्वित करने के लिए 929 मे केद्रीय भूमि 
बच्चक बैंक (एप [0 शणाएग्टू० छआ0 की 
स्थापना की। भूमि बन्धक बैंको को प्रगति बहुत धीमी और 
विषम रहो है। महामदी के दौराव भूमि-बन्धक बैंका को 
कुछ उत्तेजन प्राप्त हुआ, क्योकि उस समय कृषि कौमतो के 
काफी गिर जाने के कारण किसानो को वित्तीय सहायता की 
आवश्यकता आ पडी। किन्तु द्वितीय महायुद्ध आस्म्भ होने 
पर किसान काफो समृद्ध हो गए और उन्होंने भूमि-बन्धक 
बैंको के ऋण चुकता कर दिए। स्वतत्त्रता-प्राप्ति के चाद, 
भूमि-बन्धक बैंक पुन काफौ प्रगति करते जा रहे हैं। फिए 
भी इस बात का ध्यात रखना होगा कि भूमि-बन्धक बैंको 
की जो कुछ प्रगति हुई है, वह आल्श्र, तमिलनाडूं, कर्नाटक, 
महाराष्ट्र और गुजग़त राज्यों तक हो सीमित है। प्राथमिक 
भूषि विकास बैंको की सख्या जो 950-$4 मे 286 थी, 
बढ़कर 994-95 में ),850 हो गई ओर केद्धीय (या 
राज्यीय) भूमि विकास बैंको (6 0७ ८०एणथा 
9५॥७) को संख्या इगी समय के दौग़व 5 से बढकर १9 हो 
गईं। भूमि विकास बैंको द्वारा दिए कुल ऋणों की मात्रा 
994-95 मे बढकर 2,500 करोड रुपए हो गई और 
बकाया ऋणो को मात्रा 4,000 करोड रुषए हो गई। 


भूमि विकास बैको की संरचना 

दीर्घकालिक उधार संरचना (.णाहला। लब्का 
आए८आा८) का निर्माण केन्द्रीय भूमि-विकास बैंको 
(साम्रान्यत प्रत्येक राज्य के लिए एक बैंक) और प्राथमिक 
भूमि-विकास बैंको से हुआ है। कुछ राज्यो मे प्राथमिक 
भूमि-विकास बैंक नहीं है, किन्तु उनके स्थान घर केद्रीय 
भूमि विकास बैंकों को शाखाएं हैं। 

भूमि-विकास बैंक हिस्सा पूजो, रक्षित निधि जमा और 
बाण्ड या ऋण-पत्र के निममत से अपनी निधि उपलब्ध 
करते हैं। इनमे बाड और ऋण-पत्र सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं। केन्द्रीय विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र 
दीर्घकालिक ऋण होते हैं जिनकी ब्याज और अवधि वियत 
होते हैं। सामान्यत इन ऋणो कौ अवधि 20 वष तक होठी 
है। ब्याज की अदायगी तथा मूलधद को चुकतो के सम्बन्ध 
में एज्य सरकारें इधर ऋण-पत्ो की गारटी देती हैं। सहकारी 
बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया और रिजर्व 
बैंक ऑफ इण्डिया ऋण-पत्रों को खतेदते हैं। साधारण 
ऋण-पत्रां (0ध/आ9 4९0थाण९5) के अतिरिक्त, भूमि- 
विक्काप्त बैंक 7 वध तक को अवधि वाले आम ऋण-पत्र 
(रणगे 0९७शाप्या८४) १957 के बाद से प्रकाशित कर रहे 
हैं जिन्हे किसान, पचायते और रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया 
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खदते हैं। हाल ही के वर्षो मे कृषि तथा ग्राम विकास के 
लिए राष्ट्रीय बैंक (जेबार्ड) ने सहकारी समितियों और 
विकाप्त बैंको को काफी पुनवित्त सुविधाएँ (२८कञाभा०्ट 
०725) प्रदात की हैं जिनके कारण इस बैंको को अपने 
उधार का विस्तार करने मे बडी सहायता प्राप्त हुई है। 


भूमि-विकास बैको के वित्तीय कार्य 

भूमि विकास बैंकों का मुख्य कार्य कृषि-सम्पत्ति कौ 
पअ्रतिभूति (४००८एधा७) पर ऋण देना है। चूकि ये बैंक 
दीर्घांवधि ऋण देते हैं, प्रतिभूति के विषय में कठौर नियम 
बनाएं गए हैं। साधारणतया ये बैंक प्रतिभूति के मूल्य के 50 
प्रतिशत तक ऋष देते हैं। बन्धक रखी जाने वाली भूमि का 
मूल्याकन (8५०७४४०४) करने के लिए ये उन दक्ष लोगो 
को नियुक्त करते हैं, जो स्थानिक दशाओं के जानकार होते 
हैं। धूमि का मूल्य निधारित करते समय प्रदत भूमि-कर 
(-क्ञाव धब९ एथ0), भूमि का भाटक मूल्य (रलावो "व 
०9॥0), भूषि से सकल और शुद्ध आय (07055 शाप जद 
#एणा८) तथा भूमि का विक्रय-मूल्य आदि बहुत-सी बाते 
ही ध्यात मे भहों रखते बल्कि इस बात का विचार भी क़रते 
हैं कि ऋण-प्रार्थी को ऋण चुकाने को क्षमद्र कितनी है। 
भूमि-विकास बैंक 9 प्रतिशत की नौचो ब्याज दर पर ऋण 
देता है ताकि जरूरतमन्द किसाद दीर्घकाल के लिए धन 
प्राप्त कर सक्रे। 

भूमि-विकास बैंक बहुत से उद्देश्ये के लिए उधार 
उपलब्ध कराते हैं जिनमे ऋणो को वापसी, भूमि का सुधार, 
महंगे कृषि औजारो की खरीद, कुएँ या डीजल पम्प लगाने 
आदि के उद्देश्य शामिल हैं। एक समय था, जब पुराने ऋणो 
'का परिशोधन (९१९००७७०॥ ० ०० 9८७७) इन बैंको का 
सबसे महत्वपूर्ण और एक दृष्टि से एकमात्र उद्देश्य समझा 
जाता था। किन्तु हाल ही के वर्षों मे, किसात भूमि-विकास 
बैंको से मुख्यत भूमि के सुधार और उन्नति के लिए हो 
ऋण लेते हैं जिनम कुएँ लगाने के लिए (56 प्रतिशत) और 
कृषि मशीनरी के लिए (30 प्रतिशव) उधार शामिल है। 


भूमि विकास बैको की समस्याएँ 

कुछ राज्यों को छोडकर भारत मे अभो भूमि विकास 
बैंक मजयूतो से पनप नहीं पाए हैं। फ़िर भी, इन बैंको ने 
कृषि विकास के लिए लगभग 2,780 करोड रुपए का उधार 
दिया है जिसमे से 70 प्रतिशत का प्रयोग छोटी प्िचाई के 
विकास के लिए हुआ है। 990-9] मे भूमि विकास बैंको 
ड्वास दिए गए उधार को मात्रा 3,755 करोड़ रुपए हो गई। 
इन बैंको की लगभग १,487 शाखाएँ हैं जो कि तहसील या 
ब्लाक स्व पर मुख्यत स्थित हैं और इनके 739 लाख 
सदस्य हैं। इनके सभी ऋण उत्पादक उद्देश्यों के लिए और 
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(४) सहकारी क्रय और विक्रय समितियाँ-ये 
समितियाँ बीज, खाद, उपकरणों और मशोनो आदि के क्रय 
और सदस्यो की कृषि-उपज के विक्रय का काम करती हैं। 

(8४) सहकारी विपणन समितियों (0०-०फुशनाश्ष 
हज:९(ए४ 5००९९४$)-इनका काम किसानो को उपज 
के अतिरेक का विक्रय करना है। 

(7४) चकबन्दी समितियाँ (ट०ऋऋणातेक्षीणा 
$0०९॥९४)-इनका कार्य अपने सदस्यो को, उनके छोटे- 
छोटे परियार और बिखो खेतों का एकोकरण करते में 
सहायता देना है। वस्तुत ये समितियाँ अधिकारियों को 
चकबन्दी के काम में सहायता देती हैं। 

(४०) उलत कृषि समितियाँ-ये किसानो को खेदी के 
उन्‍त तरीके और पद्धतियाँ अपनाने मे सहायता करती हैं। 

गाँवो मे अन्य साख-भिन्‍न समितियों मे भूमि-पुनरुद्धार 

समितियों (06 २०८७शा३ा०ता 5022०८५), फसल रक्षा 
समिति, यशु अभिजनन समितियों (८४९ फाल्टकाए 
$००९४०९५) और सहकारी खेती समिति आदि का समावेश 
है। भारत मे साख-भिन सहकारी समितियाँ, साख 
समितियों के बगबर विकास नहों कर सकीं। इसका मुख्य 
कारण यह है कि साख-भिन्‍न समितियों के लिए अपेक्षाकृत 
अधिक शिक्षा और उच्च प्रशिक्षण की अपेक्षा होतो है 
जिसका हमार देश मे अभाव है। इसके अलाग एक कारण 
यहे भी है कि राख समितियों ने साख-भिन्‍्त समितियों के 
बहुत से कार्य, जैसे क्रय और विक्रय, उन्‍तत खेती आदि 
स्वय करने आरण्भ कर दिए। वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि एक 
उद्देश्य वाली सहकारी समिति को बहु-उद्देश्योय सहकारी 
समिति (शण०एण०0०5८ ८०-०फथागारट इण्पाटा)) में 
बदल दिया जाना चाहिए ताकि यह साख और साख-भिन्‍न 
दोतो प्रकार के कार्य कर सफे। 

(8) विभमिर्णाण एवं विधायन सामितियाँ 
फ़ाभापा8एएच्चाएं ब्छप्रे एए०छछघ्याए $0ट67९)- 
सहकारी क्षेत्र अब काफ़ी प्रगति कर गया है और यह चीनो, 
'तिलहनो, फलो एवं सब्जियो, रेशम उत्पादन, सूत कातने, 
दग्धशालाओ, मु्गीपालन, मत्स्यपालब आदि का विनिमाण 
एवं विधायत्र करने लगा है। 990-9॥ के दौरान, 225 
सहकारी चोनी कारखानो मे 75 लाख टतव गना पेरा गया 
और 73 लाख ठत चोनी उत्पन्त की गई। यह बडे गर्व की 
बात है कि सहकारों समितियों द्वार चीनी का उत्पादन देश 
में उत्पल की गई कुल चोनी के लग्भय आधे के समात था। 
यह बात भो सराहनोय है कि इन कारखानों की उपयोग 
क्षमता 23 प्रतिशत है। 


(एा) परचून उचित मूल्य विषणन-990-9] तक 


देश भर में फैलो हुई एक अध सरचना (#2प्रएपा८) 
तैयार की गई है जिसमे 2,490 प्राथमिक उपभोक्ता 
सहकारी समितियाँ, 627 केद्धीय उपभोक्ता सहकारों स्टोर 
(जिनके साथ 4,500 शाखाएँ एवं विभागीय भण्डार हैं), 30 
शज्योय सता के उपभोक्ता सहकारी फेडरशन और राष्ट्रीय 
उपभोक्ता सहकारी फेडरशन शामिल हैं। 

साख-भिन्‍त सहकारी समितियों का विकास उस सोमा 
तक नहीं हुआ जिस सीमा तक साख-समितियाँ विकसित 
हो सकों। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके लिए उच्चता 
शिक्षा और श्रेष्ठ प्रशिक्षण कौ जरूरत है जो भारत में 
उपलब्ध नहों था। इसके अतिरिक्त, स्वय साख समितियों ने 
बहुत से साख-भिन कार्य अथात्‌ क्रय एव विक्रय, बेहतर 
खेती आदि करने आरम्भ कर दिए। किन्तु वर्तमात प्रवृत्ति 
यह हैं कि एक-उद्देश्य समितियों को बहु-उद्देश्य समितियों 
में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि वे साख एवं साख-भिन्‍न 
दोनो कार्य कर सके। 


4. सहकारी आन्दोलन की उपलब्धियाँ 

सहकारी आन्दोलन को आरम्भ हुए लगभग 99 वर्ष हो 
चुके हैं। सहकारी आन्दोलन के आलोचको के यह में यह 
आच्दोलव व ग्रामीण जदता को दरिद्रता हो मिटा पाया है 
और न ही इसके परिणामस्वरूप कृषि-उत्पादन मे वृद्धि, 
उन्नत विपणन दशाएँ, उन्द्र जीवन-स्तेर आदि प्राप्त हुए हैं। 
सादूकारो को सर्वधा समाप्त करना तो टर किनार, यह उनके 
प्रभाव को कम भी नहीं कर सका है। सहकारी आन्दोलन 
की पूर्ण विफलता का सकेत इसी तथ्य से हो जाता है कि 
सन्‌ 7954 ठक (अपने अस्तित्व के ठीक 59 वर्ष के 
पश्चात) सहकारी उधार समितियाँ किसानो की कुल 
आवश्यकताओं का तीन प्रतिशत से कुछ ही अधिक ऋण 
उपलब्ध करा सकी थीं। किन्तु फिर भी यह धारणा बना 
लेबा कि आन्दोलन सर्वधा विफल रहा और इस लिए इसे 
समाप्त कर देना चाहिए, युक्तियुछ नहों। सहकारी आन्दोलन 
का सर्वोत्तम मूल्याकन करते हुए अखिल भारतीय ग्राम साख 
सर्वेक्षण समिति ने 954 मे कहा था, ''सहकारिता विफल 
वही है किन्तु सहकारिता को अवश्य ही सफल बनाना 
होगा।” यह सच है कि 7954 से पहले तक सहकारो 
आन्दोलन अधिक सफल नहीँ हुआ किन्तु उसके बाद से, 
सरकार ओर रिजर्व बैंक के सक्रिय योगदाव के कारण, इसने 
बहुत अधिक प्रगति को है। 


सहकारी आदोलन से प्राप्त लाभ 
सहकारी समितियो का पहला लाभ यह है कि इससे 
किसानो को लगभग 6 प्रतिशव (या इससे कुछ अधिक) की 
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सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होता रटा। सत्‌ 7954 में 
सहकारी साख समितियाँ किसानो की आवश्यकताओं को 
अधिकाधिक पूर्ण करती आ रही हैं। गाँवो मे साहूकारो का 
एकाधिकार भग होता जा रहा है। एक समय ऐसा था जब 
साहूकारों से किसानो की 70 प्रतिशत ऋण आवश्यकताएँ 
पूरी हुआ करती थीं किन्तु अब ये उनकी 50 प्रतिशत से भी 
क्रम आवश्यकताएँ पूरी करते है। 3990-9 में सहकारी 
समितियों द्वार कुल कृषि ऋणो का 43 3 प्रतिशत उपलब्ध 
कराया गया। अत एक समय ऐसा आएगा, जबकि सहकारी 
साख-समितियाँ इतनी महत्त्वपूर्ण हो जाएँगी कि ग्राम वित्त 
के क्षेत्र मे साहूकार का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। 
दूसरे सहकारी सम्रितियों ने खेती के उन्‍्तत तरीकों के 
क्या जले भ्री मरहाम्ता क्री है। ,क्षिफणात्त औए /टिक्रात्त 
समितियों ने किसानो को अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ 
सस्ते भावों पर खरीदने और कृषि उपज को अच्छे भावों पर 
बेचने मे सहायता दी है। इससे किसानो को भण्डार 
सुविधाएँ ((४४॥६॥०७६८ (900८5) मिलो हैं। 
तीसरे आबास सहकारी समितियों उपभोक्ता सहकारी 
समितियों आदि साख-भिन्‍न समितियों ने अपने सदस्यो की 
आर्थिक स्थिति सुधारने मे सहायता दी है और उन्हे शक्ति- 
प्राप्त वर्गों के शोषण से बचाया है। उदाहरणतया, बहुत से 
शहरी क्षेत्रों मे आवास-समित्रियो ने मध्यम आय वर्ग के 
लोगो को जमीन प्राप्त करने और मकान बनाने मे सहायता 
दी है। उपभोक्ता सहकारी समितियों ने न्‍्यून वस्तुओं को 
समान और उचित भाव पर उपलब्ध कराके दुकानदारों को 
मनमानी कीमतें वसूल करने से रोका है। इसी प्रकार हाथ- 
करघा गुनकरों आदि शिल्पियो की सहायता के उद्देश्य से 
बनी समितियों ,“गपने सदस्थो को वित और विपणन की 
सुविधाएँ प्रदान की हैं। 
भारत मे सहकारी आन्दोलन विश्व मे सबसे बड़ा है। 
देश मे 35 लाख सहकारी समितियाँ हैं जिनको सदस्यता 
१7 5 करोड हैं और कार्यकारी पूजी 76 000 करोड रुपये 
है। सहकारी समितियो के कुल सदस्यो के 50 प्रतिशत से 
कुछ अधिक सदस्य प्राथमिक कृषि उधार समिदियों के 
सदस्य हैं। सहकारी आन्दोलन अधिकतर ग्रामो पर आधारिति 
हैं। सहकारी समितियाँ कृषि उत्पादन के विकास का ग्रथान 
ढाँचा (7५0८७०॥० कायम कर रही हैं और समाज के 
कमजोर वर्गों को सेवाएँ उपलब्ध कराने का माध्यम भी हैं। 
हाल ही के वर्षों में सहकारी आन्दोलन की क्रियाओ का 
अधिकाधिक विस्तार और निरन्तर विशाखन भी हुआ है। 
इनके प्रोग्रामो एवं नीतियो को वमजोर वर्गों और पिछडे 
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वर्गों के विकास के लिए मोडा जा रहा है। 

ग्राम सहकारी समितियों ने उधार, उत्पादन, कृषि 
ससाधन और विपणन के क्षेत्रों मे महत्त्वपूर्ण कार्भभाग अदा 
किया है। सहकारी समितियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं 
स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियत्रण, लाभ 
का न्यायोचित वितरण और ससाधनों वा अनुकूलतम 
प्रयोग। वर्तमान काल मे, इस बात पर बल दिया गया कि 
भारत मे एक लोकतान्त्रिक, आर्थिक दृष्टि से सक्षम और 
आत्मनिर्भर सहकारी आन्दोलन का विकास किया जाए। 

इस आन्दोलन के लाभो के बारे मे किए गए दावों के 
बावजूद, इस आन्दोलन की कई कमजोरिया और सीमाएंँ 
हैं। उदाहरणार्थ, इस आन्दोलन के आधीन ग्राम क्षेत्र को 
उधार की मात्रा जो 989-90 मे 2,790 करोड रुपये थी, 
बयढकर 994-95 में 7,00 करोड़ रुपय हो गयी। बैंक- 
उधार के ग्राम क्षेत्र की ओर प्रवाह का भी सहकारी 
समितियो से प्रवाह होने वाले कृषि-उधार पर अनुकूल 
प्रभाव पड़ा। 4990 के घर्ष को छोड जबकि सहकारी क्षेत्र 
से उधार मे थोड़ी गिराबट आयी सहकारी उधार में लगातार 
वृद्धि ही हुई है और यह 4989-90 मे 5,२60 करोड़ रुपये 
से बढकर 7994-95 मे 9,600 करोड़ रुपये हो गया। 
कृषि-क्षेत्र को कुल उधार जो 989-90 मे 0,90 करोड़ 
रुपये था यदूकर 994-95 में 46,700 करोड रुपये हो गया 
अर्थात्‌ केवल 5 वर्षों मे 60 प्रतिशत से अधिक की घृद्धि। 


5. सहकारी आन्दोलन की कमजोरियाँ 

यद्वपि पिछले कुछ वर्षों मे सहकारी आन्दोलन की 
गति तीव्र हो गई है किन्तु अपने जीवन के आरम्भिक 50 
वर्षों मे यह अत्यन्त मन्द गति से विकसित हुआ। इसकी 
मन्द गति के अनेक कारण रहे। अखिल भारतीय ग्रामीण 
साख सर्वेक्षण समिति ने तथा अन्य अनेक व्यक्तियों और 
समितियों ने इस आन्दोलन की दुर्घलताओ की जाच की 
और इसके सुधार तथा पुनर्गठन के लिए सुझाव दिए हैं। 

4 सहजता का अभाव-भारत मे सहकारी आन्दोलन 
जनता के बीच सहज रूप से विकसित नहीं हुआ। इसके 
स्वेच्छा-प्रेरित न होने के कारण लोगो ने अपनी 
आवश्यकताओ की समन्तुष्टि के लिए समितियों के यठन की 
आतुरता न दिखाई। आन्दोलन का स्वरूप बहुत कुछ 
सरकारी विभाग का सा होने के कारण किसानो मे सहकारी 
साख समितियों को आमतौर पर ऋण देने वाला सरकारी 
अभिकरण ही समझा। आन्दोलन चलाने वाले सरकारी 
अधिकारी सहकारिता के आदर्शों से अनभिन्ञ थे। उन्हें न हो 
उचित प्रशिक्षण मिला था और न ही वे किसानो की 
आवश्यकताओं से परिचित थे। 
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2. वित्त का अभाव-वित्त का अभाव सहकारो 
आन्दोलन की मूलभूत दुबंलता रही है। आरम्भ मे यह सोचा 
जाता था कि सदस्य अपनी बवत जमा करके समितियों को 
कार्यकारी पूजी (एऋ०्तणाह वश) मे बडा अशदाव 
करेंगे। ग्राम समितियों की सहायता करने के लिए सगठित 
की गई केचद्रीय ओर राज्योय सहकारी साख समितियों जनता 
से प्रत्याशित जमा आकर्षित न कर पाईं। यह स्थिति अब 
तक भी विद्यमान है। रिजर्व बैंक सहकारी बैंको को 
रियायतो दर पर ऋण देने को तैयार था किन्तु राज्य सहकारी 
बैंको ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया। 

3. केवल उत्पादन कार्यो के लिए ऋण देना- 
सहकारी साख समितियो ने किसान को उनको समग्र साख 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सहायता नहों दो। इन 
समितियों से केवल कृषि-कार्यों के लिए ही उधार मिल 
सकता था किन्तु किसान को अपनी अवेक अन्य 
आवश्यकताओं के लिए भी धन की अपेक्षा रहतो है। 
'फलत, उसे ऐसी आवश्यकताओं के लिए भी धन प्राप्त 
करने के लिए साहूकारो पर निर्भर रहना पडा। तात्पय यह है 
कि सहकारी साख समितियो को किसानो की सभी 

आवश्यकताओ को पूर्ठि मे सहायक होना चाहिए था, 
अत्यधा उन्हे किसानों को पूर्ण विष्ठा प्राप्त नहीं हो 
सकती थी। 

4. केवल उधार देने की व्यवस्था-सहकारे 
आस्दोलन, उधार विषणत और विधायन के पारस्परिक 
सम्बन्ध को समझने मे विफल रहा। परिणामत सहकारी 
समितियों ने किसानो को ऋण देने को हो अपना एकमात्र 
कर्तंव्य मान लिया और उन्हे अन्य क्रियाओं मे सहायता भहीं 
दी। कुछ क्षेत्रों मे भिन्‍्न-भिन्‍ कार्यों के लिए भिन्‍ल-भिल 
समितियों स्थापित को गईँ। किन्तु आवश्यकता ऐसो 
सहकाशी समिति के निर्माण को थी जो किसारो को सारी 
आयश्यकताएँ पूर्ण करने मे सहायक हो सकती और उनसे 
साश दर्ष सम्पर्क बनाए रखतो । किसानों को उधार, विषणन, 
विधायन, उन्नत खेती आदि सब सुविधाएँ देने कौ विफलता 
भारत मे सहकारो आन्दोलन को एक महत्त्वपूर्ण कपो 
रहो है। 

5. गैर-सरकारी अभिकरणो द्वाण प्रतिस्पर्धा 
((०शाएशएाणा 09 फए5॥४ 99९7९९४)-आरसप्भ से हो 
सहकारी आन्दोलन को सशक्त निहित हितो (ऋल्धाह्ठ 
आ।9०72509) मे प्रतिस्पर्डा करनी पडी। गाँवों मे साहूकारो 
औए व्यापारियों ने सहकारी आचददोलन को असफल बचने 
का प्रयास किया। शहरों में उपभोक्ता सहकारों समितियों का 
व्यापारियों और सट्टेबाजों ने कड़ा विशेध किया। किस्तु 
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सहकारी आन्दोलन का उपर्युक्त विरोध भारत के लिए सर्वथा 
नया नहीं था क्योंकि अन्य देशो मे भी इसका ऐसा विरोध 
होठा रहा है। इस प्रकार धारत मे सहकारो आन्दोलन अपनी 
कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण शक्तिशाली प्रतिस्पर्डा कौ 
वजह से अधिक प्रगति न कर सका। 

& दोषपूर्ण प्रबन्ध और नेतृत्व-गाँवो मे बहुत-सी 
सहकारी समितियाँ दोषपूण प्रबन्ध और नेतृत्व के कारण 
समाप्त हो गईं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे जमोंदार 
एक प्रमुख तत्व है किन्तु ये जमोंदार सहकारी आन्दोलन को 
सफल बनाने मे कोई रुचि नहीं रखते। किसानो के साम्तान्य 
कल्याण के कार्य मे भी इन्होने कोई दिलचस्पी नहीं लो। 
इसके अलावा, समितिया के काम पर भाई-भतोजाबाद और 
पक्षपात का भी बहुत दुष्प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ, ऋण 
और अन्य स्रुविधाएँ जरूरतमन्द किसानो को अपेक्षा धनी 
किसानों और पदाधिकारियो (0/8०:8)$) के सम्बन्धियों 
तथा मित्रो को ही उपलब्ध होती रहीं हैं। वही नहीं, 
सहकारो समितियो के पदाधिकारी अपने मित्रों, परिचित के 
बारे में ऋण को अदायगों के विषय मे अनावश्यक रूप से 
ढील देते हैं। तात्पर्य यह हैं कि सहकारों आन्दोलन का 
प्रबन्ध अनुचित और अकुशल हाथो मे रहा। 

7. सरकार की मनोवृत्ति-सप्कार द्वाए सहकारी 
आन्दोलन को सब सम्भव उपायों से प्रोलत करता 
युक्तिल्मगत था किन्तु सरकार की मनोवृत्ति मे यह दोष था 
कि इसने सहकारिता को एक सरकारी विभाग हो बना 
डाला, जिससे इसमे कठोर नियमवादिता और अदूरदर्शिता 
को थे सब घुराइयाँ आ गईं जो सएकारी विभागों में आमतौर 
पर पाई जातो है। आन्दोलन मे अफसरशाही को मनोदवृत्ति 
बल पकड़ गई और निजी पहल (एह४४६ ॥रात॥५6) के 
लिए बहुढ कप स्थान रह गया। 

ऊपर दिए गए कुछ दोष तो सहकारी आन्दोलन के 
गठन मे हो विद्यमाव हैं और कुछ भारतीय ग्राम समाज कौ 
सामाजिक तथा आर्थिक रचना मे, किसतु फिर भी जहाँ तक 
सहकारिता को भावना का प्रश्त हैं, वह सर्वथा निर्दोष है। 
सत्य तो यह हैं कि सहकारी आन्दोलन अन्य अनेक देशो मे 
अत्यन्त सफल प्रमाणित हुआ है, उदाहरणार्थ, इग्लैण्ड ये 
उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन, जर्मनी मे साख सहकारी 
आन्दोलन और डेनमाक व्रधा स्वोडत मे उत्पादक सहकारो 
आन्दोलन। यदि यह आन्दोलन अन्य देशे मे सफल सिद्ध 
हुआ है और भारत मे असफल, तो इससे एक ही तथ्य का 
सकेत मिलता है और बह यह कि इसको सफलता के लिए. 
जो सारभूत परिस्थितियाँ अन्य देशों मे वतमान थीं, भारत मे 
उनका अभाव है। ज़ब ठक भारत मे भी इन परिस्थितियों का 
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विकास नहीं कर लिया जाता, तब तक उक्त आन्दोलन की 
सफलता की अधिक सम्भावना नहीं। 


6. आठवी योजना मे सहकारिता 

सहकारी आन्दोलन की प्रगति की समीक्षा से पता 
चलता है कि आज भारत मे प्राथमिक कृषि उधार समितियों 
का विस्तृत जाल फैला हुआ है। जिला और राज्यीय स्तर पर 
लगभग सभी राज्यो मे सहकारी सघ कायम किए जा चुके 
हैं। सहकारी समितियो ने उधार, बैंकिग, कृषि-आदानो के 
वितरण कृषि-विधायन भाण्डागार और गांदाम कायम बरने 
मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। दुग्धशालाओ और तेल 
विधायन क्रियाओं मे सहकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के मुकाबले मे 
एक महत्त्यपूर्ण प्रतिसतुलनकारी शक्ति (00णा।लण्शा॥78 
ए०छ८) के रूप मे उभरा है जिससे उत्पादको एवं 
उपभोक्ताओं दोनो को लाभ प्राप्त होता है। आज लगभग 60 
प्रतिशत हथकरघे जो देश मे कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 30 
प्रतिशत उपलब्ध कराते हैं सहकारी क्षेत्र मे है। लगभग 
30,000 कारीगरो की और औद्योगिक सहकारी समितियाँ 
देश मे कार्य कर रही है। 

किन्तु देश के सभी भागो मे सहकारिता का एक समान 
विकास नहीं हुआ है। इसके मुख्य कारण हैं-सहकारी 
समितियों पर निहित हितो का प्रभुत्व, दोषपूर्ण प्रबन्ध, 
सहकारी समितियों की सरकारी एजेन्सियो पर अत्यधिक 
निर्भरता और सहकारी समितियों का कुछ ही क्रियाओं तक 
सीमित रहना। 

सातवी योजना के अन्त पर जैसा कि तालिका 4 में 
दर्शाया गया है सहकारी स्रमितियों ने 99-92 मे 4350 
करोड रुपए के अल्पकालीन ऋण और 360 करोड रपए के 
मध्यम कालीन ऋण दिए। सहकारी समितियों द्वारा 2,475 


तालिका 4 आठवीं योजना (992-97) के दौरान महत्त्वपूर्ण 


करोड रुपए के उर्वरक वितांस्त किए गए। इसके अतिरिक्त, 
सहकारी उपभोक्ता समितियों ने 2225 करोड़ रुपए के मूल्य 
की वस्तुएँ ग्रामीण क्षेत्रो मे और 2,700 करोड रपए के मूल्य 
की शहरी क्षेत्रों मे वितरित की। सहकारी क्षेत्र द्वार 2 
लाख टन अतिरिक्त गोदाम क्षमता का निर्माण किया गया। 
आठवी योजना (992-97) के आधीन सहकारी क्षेत्र 

के लक्ष्य तालिका 4 मे दिए गए हैं। जाहिर है कि सरकार 
सहकारी क्षेत्र का और अधिक विस्तार करना चाटती है। इस 
सम्बन्ध मे एक मध्त्त्वपूर्ण कार्य प्रबन्ध का व्यवसायोकरण 
([70९५४॥099॥5300॥ 0॥+ 7309/१677८0) है जिसका 
आठवीं योजना मे विशेष रूप मे उल्लेख किया गया है। 
ऐसा करना विशेष रूप मे सहकारी विधायन समितियों 
(400८5॥आ8 $0०८९॥८५) के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

आठवी योजना मे कृषि-वित्त के लिए सहकारी क्षेत्र का 
विकास अनिवार्य है। इस सम्बन्ध मे कृषि-उधार समीक्षा 
समिति (#800०॥७४ (८० रिटश८७ (00॥ए/८९) ने 
यह सिफारिश की है कि प्रत्येक प्राथमिक कृषि समिति की 
ऋण-सम्बन्धी क्रियाओं का विशाखन होता चाहिए और इन 
समितियों को आचरिक सप्ताधनो का जनन करने के लिए 
अधिक जमा एकत्र करनी चाहिए। अत इन समितियों के 
ससाधन आधार को मजबूत बनाना चाहिए। 

आठवी योजना मे सहकारी आन्दोलन को राष्ट्रीय 
प्राथमिकताओ और गरीबी हटाओ प्रोग्राम से जोडा जाना 
चाहिए। इसके लिए विकास के मुप्प क्षेत्र होगे-खुश्क खेती 
के क्षेत्र, छोटी सिचाई और व्यर्थभूमि का विकास। इसके 
अतिरिक्त, सहकारी आन्दोलन को अफसरशाही से मुक्त 
किया जाएगा ताकि इसके कार्यकलाप मे उदागैकरण लाया 
जा सके। 








सहकारी क्रियाओं के लक्ष्य 

भौतिक कार्यक्रप ड्रकाई 499] 92 मे... 9%6-9 के 

उपलब्धि (अनुमान) के लिए सक्ष्य 
4. अल्पकालीत ऋण करोड़ रुपए 4350 7050 
2. मध्यम तथा दीर्धावधि ऋण 'कशेड रुपए 360 65 
3. सहकारी समितियों द्वा/ विषणन किए जाते वाले कृषि उत्पाद का पृल्य करोड रुपए 965 4625 
4. सहकारी समितियों के द्वार वितरित उर्यरक (मूल्य) करोष्ट रुपए 2475 4000 
5 सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे वितरित उपभोका घस्तुओ का मूल्य बरोड़ रुपए 2725 4500 
6. सहकारी समितियों द्वार शहरी क्षेत्र भे वितरित उपभोक्ता वस्‍्तुओ का मूल्य... करोड़ रुपए 2,700 5000 
7 अतिरिक्त गोदाम क्षपता का निर्माण लाख टन वश वर 
8 शीतागार का निर्माण स्थापित क्षमता सप्या 29% 309 
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(प्तद्ठ #0707 एर0०्छठा,छा) 








यदि हम सामान्य जनता को उचित कौमतो पर अन्त 
की न्यूवतम मात्रा उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं, तो 
आर्थिक आयोजन का साण आउम्बर अर्थहोन प्रदोत होता 
है। जैस्ता कि फोर्ड फाउण्डेशव (#छा0 #0छ७008007) के 
कृषि-दल ने कहा है, “'पर्याप्त भोजन के बिता, भारत द्वास 
मानवीय कल्याण बढाने, सामाजिक न्याय और लोकतत्न 
प्राप्त करने को सभी आशाएँ पूर्ण होनी असम्भव हो 
जाएँगी।”' प्रोफेसर दल्तवाला ने ठोक हो लिखा, “मेरा यह 
निश्चित विचार हैं कि हमे एक सकट का सामना नहीं करना 
बल्कि एक दोर्घकालीग रोग का उपचार करता है?” 


१. खाद्य-समस्या और खाद्य-नीति 
(0००० एक)ला भाई ए००१ एग0) 

हमारी खाद्य समस्‍या का आरम्भ उस समय से होता है 
जबकि अप्रैल, 937 म बर्मा को भारत से अलग कर दिया 
गया। बर्मा के जुदा हो जाने के बाद भाग्त को अपनों 
आन्तरिक आवश्यकताओ के लिए हर वर्ष 75 से 20 लाख 
टन चावल का आयात करना पडता। जब द्वितीय विश्वयुद् 
नो जमा! जोगार जे छूफो' पगाणिल छजाः जो जप का यह 
स्रोत भारत के लिए समाप्त हो गया। इस कारण १943 में 
बगाल में भयकर अकाल पडा जिसमे लाखो व्यक्ति भूख के 
कारण मर गए। 

947 मे जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो साथ विभाजित 
भी हुआ। विभाजन ने भारत की खाद्य सम्बन्धी स्थिति और 
भी कमजोर जता दो) विभाजन के फलस्थसूप भारत के 
हिस्से में 82 प्रतिशत जनसख्या, चावल के उत्पादन का 
केवल 68 प्रतिशत क्षेत्रफल, गेहूँ के उत्पादन का 6५ प्रतिशत 
क्षेत्रगल अनाजो के आधीन कुल मिलाकर 75 प्रतिशत 
क्षेत्रफल और सिचाई के आधौन कैवल 69 ग्रतिशन क्षेत्रफल 
पिला। जहाँ बर्मा के अलग हो जाते से चावल का आवात 
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करना अनिवार्य हो गया, वहाँ विभाजन के कारण भारत गेहूँ 
के लिए अन्य देशों पर निर्भा हो गया। 


950 के पश्चात्‌ खाद्य-समस्या 

प्रथम योजना के ठीक पहले भारत एक गम्भीर अमन 
सकट में फसा हुआ था ओर अन्त को कोमते बहुठ ऊँची 
चढ चुको थां। उदाहरणार्थ, अनाज को कीमते युद्ध-पूष 
काल के स्तर से 4२१ प्रतिशत ऊची थीं। कोरिया के युद्ध से 
आस्पभ हुए स्फोतिकारी दबावो (क्रीशाणा३ ह765घा25) 
के अतिरिक्त खाद्य-समस्या का मुख्य कारण खाद्यान्न के 
उत्पादन मे कमी था। भारत सरकार ने अन्न को बढती हुई 
कोौमतों को रोकने का प्रयास क्रिया और सरकार इसमें 
सफल भी हुई। जून 954 में खाद्याननो का कोमत सूचकाक 
गिरकर 82 हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि 
उत्पादन सूचकाक (फऐ000८09॥ ॥॥000) 4952-53 और 
१953-54 के बीच 0॥ से बढ़कर 20 हो गयां। उत्पादन 
ओर कीमतों के सम्बन्ध में परिस्थिति अनुकूल होने के 
कारण कण्ट्रोल और राशनिय हटा दिए गए। आयात की भो 
भायो मात्रा मं कमी हुई। प्रथम योजनाकाल में खाद्य-पदार्थों 
को कोमतो मे 23 प्रतिशत को कमी हुई जबकि निर्मित 
वस्तुओ को कौमते केवल 35 प्रतिश गिरते | सामान्य रूप 
में यह कहा जा सकता है कि सरकार तथा जनता खाद्यालो 
की स्थिति से सन्दुष्ट थी। 

अक्टूबर, 955 से ही खद्चान्तों की कीमते चढ़नी शुरू 
हो गई थीं। आरम्भ में कीमतो में वृद्धि थोडी थी पप्तु शीघ्र 
हो यह तेज हो गई। इस प्रवृत्ति के दो कारण थे-प्रथम, इस 
व म खाद्यालो का उत्पादन काफो कम हो गया। दूसर, 
सरकार के पास मोटे अगाजो (॥॥॥6७) का स्टॉक नहों था 
ओर इसके पास गेहू का स्टॉक भो कम था। इसके अतिरिक्त 
राजस्थान, बस्वई, बिहार, उडोसा और मद्रास में अनाज को 
स्थानोय कमी थी जिसके मुख्य कारण सूखा, बाढ़ और तेज 
आधी थे। 958-५9 तक खाद्य-समस्या तोब् रूप घारण 
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कर एक सकट बन गई। परन्तु इस काल मे इस समस्या का 
सबसे अजीब पहलू यह था कि खाद्यान्नों का उत्पादन 
निरन्तर बढ़ता जा रहा था। पिछले कालो मे खाद्य समस्या 
का मूल कारण देश कौ आन्तरिक माँग की तुलना मे 
आन्तरिक उत्पादन मे कमी थी और इस अन्तर को भरने के 
लिए आयात करना अनिवार्य हो जाता था। परन्तु 4958-59 
में पहली बार एक नई स्थिति सामने आई। आन्तरिक 
उत्पादन और आयात दोनो मिलकर 3959 मे 770 लाख टन 
थे जबकि 955 मे ये केवल 670 लाख टन थे। जहाँ 955 
में कोई खाद्य-समस्या नहीं थी, वहाँ 959 मे बस्तुत एक 
सकट प्रकट हो गया था। मूल अतर खाद्यान्नो को कीमतो 
के बारे मे था जिनमे पहले तीन वर्षों मे 4। प्रतिशत वृद्धि 
हुई। जब तक अन्न लोगो को उचित कौमतो पर मिलता 
रहता, यह विश्वास बना रहता कि देश मे खाद्य-समस्या 
विद्यमान नहीं परन्तु जब अन्त की कौमते बढ़ने लगती हैं 
जनता मे बेचैनी फैल जाती है चाहे अन्न के स्टॉक पर्याप्त 
मात्रा मे उपलब्ध ही क्यो न हो उस समय यह समझा जाता 
है कि खाद्य समस्या उत्पन्त हो गई है। 

इस स्थिति मे खाद्यान्नो कौ कौमतो मे वृद्धि का मूल 
कारण लोगो के हाथ मे बढ़ती हुई क्रय शक्ति 
(?७०॥०४॥8 90५९) मुख्य फसलो के उत्पदान मे कमी 
सरकार के पास काफी बफर स्टॉक न होना ओर उत्पादको 
एवं धोक-विक्रेताओ (४४)०८४०८:४) द्वारा जमाखोरी और 
सट्टेबाजी मे वृद्धि थे। सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के 
लिए आयात की अधिक मात्रा प्राप्त करनी आरम्भ की, 
अपने भण्डारों से अधिक अनाज बाहर निकाला और उचित 
मूल्य को दुकाने (एव [॥02 $॥09$) खोलीं। 


956 के पश्चात्‌ नई खाद्य-नीति 

१956 में भारत सरकार ने सयुक्त राज्य अमेरिका के 
साथ पी एल 480 सन्धि के आधीन अगले तीन वर्षों के 
लिए 33 लाख रन खाद्यान्न के आयात करने का समझौता 
कर लिया। सरकार को पी एल 480 खाद्यान्न एक ऐसा 
उपाय मिल गया जिसके द्वारा वह खाद्यान्‍्नों की कीमते स्थिर 
रख सकती थी और देश मे ऐसा वातावरण कायम कर 
सकती थी कि अनाज पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो। सरकार 
की नयी नीति निम्नलिखित मुख्य बातो पर आधारित थी- 

(४) आगामी कुछ वर्षों मे बिना भारी मात्रा मे आयात 
'करके भारत मे रिजर्व स्टॉक कायम करना सम्भव नही था 
क्योकि आन्तरिक उत्पादन कम था, 

(४६) पी एल 480 (०? . 480) के आधीन अनुकूल 
शर्तों पर काफी बडो मात्रा मे गेहूँ और चावल उपलब्ध था। 
साथ ही यह बात भी थी कि ये खाद्यान्त बिना किसी विदेशी 


मुद्रा के भुगतान किए प्राप्त किए जा सकते थे और इनसे 
रुपयो के रूप मे एक निधि कायम को जा सकती थी 
जिसका प्रयोग विकास कार्य के लिए किया जा सकता 
था, और 

(४४) खाद्यालो के लगातार आयात के आश्वासन के 
फलस्वरूप खाद्यास्नो के बारे मे अनिश्चतता दूर हो सकतो 
थी और इससे कौमतो को स्थिर करने मे सहायता मिल 
सकती थी। 

7957 में भारत सरकार ने खाद्यान्न जाबच समिति 
(छ0०787५॥5 छावृणा॥ (0"॥70९८) स्थापित कौ। इस 
समिति ने दो सम्भव विकल्पो अर्थात “पूर्ण नियन्त्रण” और 
*अपूर्ण अनियन्त्रण' पर विचार कर इन दोनों को अस्वोकार 
कर दिया। समिति ने निष्कर्ष के रूप मे कहा-“हमाई 
विचार म खाद्य समस्या का हल पूर्णतया स्वतन्त्र व्यापार 
और पूर्ण नियत्रण के बीच है।” अत एक स्थिर और 
दीर्घकालीन खाद्य-नीति जो भारी मात्रा मे आयात पर 
आधारित थी, विकसित हुई। यह आशा को गई कि यह 
नीति निम्नलिखित कारणतत्वों कौ वजह से सफल हो 
जाएगी-(क) राजनीतिक दृष्टि से यह स्वीकार्य थी, (ख) 
सरकार को इनके 'लिए कुछ खर्च नहीं करना था, वस्तुत 
सरकार खाद्य-आयात से विकास के लिए रुपए कमा सकती 
थी, (ग) प्रशासनिक दृष्टि से इसे लागू करना आसाव था 
क्योकि खाद्यान आयात करके इन्हे सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली (20७॥० ता500एश00 5५) द्वारा उचित 
कौमत की दुकानो पर बहुत ही कम कौमतो पर उपभोक्ताओ 
को बाँटना सुगम हो था, (घ) व्यवहार में देशभर मे पूर्ण- 
स्वतन्त्र व्यापार ही रहेगा, (ड) निर्बल वर्ग की देशी 
खाद्यालो को ऊँची कीमतों के विरुद्ध पूरी रक्षा की जाएगी। 

भारत सरकार की खाद्य-नीति इतनी अधिक सफल 
समझी गई कि तीन वर्षों के लिए 956 मे पी एल 480 में 
आयातित अनाज को एक हो वर्ष मे इस्तेमाल कर लिया 
गया। 960 मे भारत सरकार ने यू एस ए से अगले 4 
वर्षों मे 00 लाख टन गेहूँ और 0 लाख टन चावल के 
आयात को सन्धि को। नीति का उद्देश्य खाद्यालो को 
कीमतो को स्थिर रखना था और यदि खाद्यात्यों की कीमते 
बढती भी है तो भी जनसख्या के निर्बल वर्गों के लिए उचित 
मूल्य की दुकानों पर कम या लगभग निश्चित कौमत पर 
अनाज मुहैया करवाने को व्यवस्था की गयी। 

4956 से 966 के दशक के दौरान भारत सरकार की 
खाद्य-नीति आयात पर आधारित थी। नोति-निर्धास्क इस 
नीति के गुह्य॒र्थ को समझ न सके कि इस प्रकार हम विदेशी 
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अल पर बुरो तरह निर्भर हो गए। भारत के नोवि-निर्धारको 
ने इस सुलभ विश्वास पर इस नोवि की पुष्टि को कि 
अमेरिका का खाद्य अतिरेक वर्षों तक बना रहेगा और भारत 
अपने औद्योगिक विकास का आयोजन अमरीकी खाद्य 
अतिरेक पर कर सकता है। 


तीसरी योजना के दौरान नयी खाद्य-नीति की विफलता 
4986 मे प्रतिपादिन खाद्य-नीति जिस्ते 997 में 
स्थापित खाद्यान जाच समिति का समर्थन प्राप्त हुआ 
तीसरी योजना के दौरान विशेषकर 962-63 के पश्चात्‌ 
बिल्कुल विफल हो गईं। योजना के आरम्भ से ही खाद्यात्तो 
का उत्पादन लगभग स्थिर हो गया पस्तु माग कौ 
परिस्थितियाँ दबाव डालने लगों। चाहे 964-65 मे उत्पादन 
890 लाख उन के रिकार्ड-स्तर पर पहुच गया परन्तु 965- 
66 में यह सूखे के प्रभावाधीव गिरकर 720 लाख टन हो 
'गयो। जबकि खाद्य सभरण (5000 $एएए)) की स्थिदि 
तीसरी योजना के दौरान शोचवीय थी, वहाँ व्यापारियों तथा 
सट्टेबाजों की असामाजिक क्रियाओ ने इसे ओर भी गम्भीर 
जगा दिया। इसके विह्द्ध मुद्रा-सभरण तथा जनसंख्या कौ 
वृद्धि के कारण खाद्यान्‍नों को माग निस्‍न्‍्तर बढ़ रही थी। 
इसके फलस्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश, उडोसा और राजस्थात 
के कुछ भागो मे भपकर अकाल पडा जिसका सामना करने 
के लिए सरकार को भाशे मात्रा मे अल का आयात करना 
पड़ा! 
ऐसी परिस्थिति मे स्वाभाविक ही था कि अधिकापिक 
लोग यह माग करें कि खुले बाजार को अपेक्षा सार्वजनिक 
विवरण (0०७॥० ३१:5७7०ए७०7) द्वारा सस्दों कोमद पर 
अनाज मिलना चाहिए। सार्वजनिक वितरण को माग को पूरा 
'करते करे लिए आयात को मात्रा बढाई गई जो 963 में 46 
लाख रन से बढकर 4966 मे 04 लाख टठ हो गई। देश में 
अतनाज की वसूली को बढाया गया किन्तु सावजनिक 
वितरण द्वाण बाटे गए अनाज का 73 से 80 प्रतिशत आयाद 
से प्राप्त हुआ। सरकार ने चहली बार यह बात स्थीकार को 
कि इतनी भारी मात्रा मे अआज का आयात करने पर भी 
खाद्यान्तो को कोमते बढ़ती ही गईं और चिर्बल वर्गों के हितो 
को सुरक्षित नहों रखा जा सका। इसके अतिरिक्त, सरकार 
को यह भी महसूस हुआ कि आयातित अनाज पर अत्यधिक 
निर्भरता के भयकर परिणाम निकल सकते हैं। अत नीठि मे 
परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। 


4966 के पश्चात्‌ समन्बित खाद्य-नीति 
भारत सरकार ने 7966 मे एक ओर खाद्यान्व नोति 
समिति नियुक्त को ठाकि खाद्य समस्या पर पुरविदार किया 


4द[/ 


जा सके। समिति ने यह बात स्पष्ट रूप मे कही कि भाएत 
की खाद्य-आयाह पा निर्भाता एक सही नीति नहीं है 
क्योकि सयुक्त राज्य अमेरिका से आगामी वर्षो मे न तो भारी 
मात्रा मे और न आसानो से खाद्य-आयात प्राप्त हो सकेगा। 
साथ ही इसके लिए रुप्यो की अपेक्षा डालगे में भुगतान 
करना होगा। प्त्तिति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त कौ कि 
खाद्य-समस्या का प्रयोग खुले रूप मे भारत सरकार की 
आन्रिक और विदेशी नीतियों को प्रभावित करने के लिए 
किया गया। इसी कारण 966 की समिति ने राष्ट्रीय खाद्य 
बजट (७४०१०) 0००१ ७७०६८) का निर्माण करने पर बल 
दिया वाकि खाद्यानी के सष्ट्रोय सभरण और वितरण के 
सम्बन्ध मे एक समन्वित खाद्य-नीति ([ग्राट्ष्टाजल्त 00 
7००४) अपनाइ जाए। इस नीति के मुख्य अश इस 
प्रकार थे- 

(४) आवश्यक सभरण उपलब्ध कराने के लिए खाद्य- 
बसूली, (४7) वसूलो का सुविधाजनक बनाने के लिए 
अस्तर्रज्योय गतिविधियों पर नियत्रण ताकि कोमत उचित 
स्तर पर स्थिर रखों जा सक (४४०४) सावजनिक बितरण 
प्रणाली को मजूबत बताया जाए ताकि अनाज को न्यायिक 
बाट को जा सके, और (2४0) कठिनाई के वर्षों का स्ामगा 
करने फे लिए बफर-स्टॉफ (8७ ४०८.) कायम करना। 

इस नीति के कायान्वयन मे कठिनाई उत्पनल होने को 
कारण यह था कि सावजनिक बसूली (7७० 
ए7००एशशाए८०७ और सावजनिक वितरण (7७७॥८ 
%50%ए०7०॥)) में तालमेल न बिठाया जा सका। इसका 
मुख्य कारण यह था कि 3966 की खाद्य नीति समिति ने 
आशिक बसूली ओर आशिक वितरण कौ सिफारिश को 
परन्तु निजी व्यापार को स्वतन्त्र बाजार कौमत पर कार्य करने 
की छूट दे दी। इसके अतिरिछ, संमस्वित खाद्य नोति की 
सफलता के लिए यह जरूरी हैं कि खाद्य को कमी वाले 
राज्यो की आवश्यक्ताओ ओर खाद्य-अततिरक वाले राज्यो 
में वसूली को मात्रा का यूवानुमान लगाया जाए। अत 
राष्ट्रीय खाद्य-बजट को कामयाबी इस बात पर निर्भर करगी 
कि (क) कमी बाले राज्यों कर घाठा अतिरक वाले राज्यों 
की वूली से पूण किया जा सकेगा। (ख) अतिरक वाले 
राज्यों का अतिरक प्राप्त करता ताकि वह वितरण के केन्द्रीय 
सप्रद मे इकट्ठा किया जाए। यदि राष्ट्रीय खाद्य-बजट मे 
सन्तुलव प्राप्त नहों होता, तो सरकार के लिए खाद्यलो का 
आयात करना स्वाभाविक हो होगा। 

भार सरकार ने 7966 को खाद्य तोति समिति की 
सिफारिशा का स्व्रीकार कर लिया! सीभाग्यवध्च 767-68 
मे पश्चात्‌ खाद्याला का आत्तरिक उत्पादन बढ गया। 
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आयात धीरे-धीरे कम हो गए, आन्तरिक वसूली बढ गई 
और 80 लाख टन का बफर स्टॉक (8एि ४००0 कायम 
किया गया। तालिका ॥ में वार्षिक योजनाओं और चौथी 
योजना के बाद के काल मे खाद्यान्नों का उत्पादन दिया 
गया है। 


तालिका । वार्षिक योजनाओं और चौथी योजना और 








बाद के काल मे खाद्यान्त्र का उत्पादन 
(लाख टन) 

अनाज दाले. कुल खाद्याल 
4970-77 960 420 3080 
१980 8॥ 490 406 4296 
498-82 वरा7 जावे 333॥ 
॥983 84 4395 429 5924 
॥987-88 ॥32 ॥ा0 १०५ 
१988-89 १566 437 3703 
4990-97 6शा ॥43 वाह्व 
१99-92 १5$0 १2] 367 
4993-94 १3690 १०) 482] 
7994-95 १705 745 3850 





966-67 में 760 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन की 
तुलना मे 4967-68 मे 950 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड 
उत्पादन हुआ। चौथी योजना के पहले दो वर्षों (अर्थात्‌ 
१969-70 और 4970-77) के दौद्न खाद्यालो का उत्पादन 
काफी उत्साहपूर्ण था अर्थात्‌ क्रमश ॥,000 लाख टन और 
१,080 लाख टन। ऐसा महसूस होने लगा जैसे अन्न के 
मामले मे देश स्वावलम्बिता प्राप्त कर गया था परन्तु 997- 
72 और १972-73 मे लगातार अच्छी फसल न होने के 
कारण खाद्यान्नो के सम्बन्ध में स्थिति फिर शोचनीय हो गई। 
चाहे 7973-74 मे स्थिति मे कुछ हद तक सुधार हुआ परन्तु 
यह सन्तोषजनक नहीं था। खाद्य-स्थति मे हर साल उतार- 
चढाव आते रहे हैं। 4973-74 मे पुनरस्थान (र८शर»), 
4974-75 मे गरियवट और ॥975-76 मे भरपूर फसल के 
कारण खाद्यान्न उत्पादन बढकर ,20 लाख टन हो गया। 
१976-77 में इसमे फ़िर ग्रियववरट आई परन्तु 4977-78 और 
१978-79 में खाद्यान्न उत्पादन भरपूर फसल के कारण फिर 
बढ़ गया। 979-80 मे खाद्यान्न के उत्पादन में भारी कमी 
आई पसतु 4980-8] और 498-82 मे पुन बढ़कर 
१978-79 के स्तर त्तक पहुच गया। यदि 980-8 और 
१98-82 के आकडो की तुलना को जाए, तो यह पता 
चलता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 4,296 लाख टन से 
बढकर १,33] लाख टन हो गया अर्थात्‌ इसमे केवल 27 
प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु थोडा और विश्लेषण करने से 


पता चलता है कि चावल का उत्पादन इन दोनो वर्षों मे 536 
लाख टन ही रहा। गेहूँ का उत्पादन 980-8। मे 364 लाख 
टन से बढकर 378 लाख टन हो गया और मोटे अनाजो का 
उत्पादन 290 लाख टन से 303 लाख टन। परन्तु सबसे 
असन्‍्तोषजनक बात यह है कि दालो का उत्पादन 980-8॥ 
मे 706 लाख टन से बढकर ॥98-82 मे केवल 44 लाख 
टन हुआ। 983-84 में खाद्यान्न उत्पादन 4,520 लाख टन 
के उच्च स्तर पर पहुच गया। 994-85 में इसमे गिरावट 
आई परन्तु 4985-86 मे यह पुन बढ़कर ,505 लाख टन 
हो गया। जाहिर है कि चावल और दालो के उत्पादन को 
बढाने मे खाद्य-नीति विफल रही है। 987-88 मे सूखा 
पडने के कारण खाद्यान्न उत्पादन कम होकर क्रमश ॥,43॥ 
लाख टन हो गया। 4988-89 और ॥989-90 मे परिस्थिति 
मे सुधार हुआ है और याद्यान उत्पादन 989-90 मे 
१,720 लाख रन और 992-93 मे ,800 लाख टन के 
रिकार्ड स्तर पर पहुच गया। 


खाद्यान व्यापार का सरकारीकरण (्ना८९-०शक्ष 
फ००१ड्ठाश्ाक 7790९) 

थोक-खाद्य-व्यापार के सरकारीकरण की सिफारिश 
खाद्यान्न नीति समिति (ए70068/भव5. 7०॥९५ 
(ए्गाामा।०८) ने ॥957 से कीमतों के स्थायीकरण 
(5७७॥॥52॥0०॥) के उद्देश्य से की थी। परन्तु सरकार द्वारा 
उस समय इस सिफारिश की उपेक्षा की गई। अक्टूबर 972 
के काग्रेस पार्टी के अधिवेशन में खांघ्यान्‍्न के थोक व्यापार 
के सरकारीकरण, विशेषकर चावल और गेहूँ के व्यापार का 
निर्णय किया गया। परिणामत, आरम्भिक कदम के रूप में 
4 अप्रैल, 973 को सरकार ने गेहूँ के थोक-व्यापार का 
सरकारीकरण कर दिया। 

सरकारीकरण का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य वस्तुओं को 
उचित कीमतो पर उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराना था। इस 
निर्णय का मूलाधार इस बात मे था कि सरकार ने जनता को 
अन्न उपलब्ध कय्नने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 
दूसरे, वह खाद्यान्वो की कीमतो को एक ऐसे स्तर पर स्थिर 
करना चाहती थी जिसमे उत्पादकों की उत्पादव-लागत पूरी 
हो सके और उन्हे अधिक उत्पादन करने मे प्रोत्साहन मिले। 
'कौमत-स्तर की स्थिरता उपभोक्ताओं एवं उत्पादको दोनो के 
हित मे है। तीसरे, उपभोक्ताओ और उत्पादको के बीच 
बिचौलियो के विद्यमाव होने से कौमतो मे तीब्र वृद्धि होती 
थी और इसके लिए व्यापारी फसलो को गोदामो में भर लेते 
थे और बाजार मे कृत्रिम दुर्लभठा (#गगगिटिश 5९०७) 
कौ स्थिति कायम कर देते थे। परिणामत खाद्यान्ो मे काला 
बाजार कायम हो जाता था। चौथे, थोक व्यापार के 
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सरकारकरण द्वार भारत सरकार थोक व्यापारियों और 
बिचौलियों को असामाजिक क्रियाओ का दमन करना 
चाहती है। जब कभी फसल विफल हो जातो थी, ता 
व्यापारी इस कठिन परिस्थिति मे सरकार को सहायता करने 
कौ अपेक्षा इसका अनुचित लाभ उठाने को चेष्टा करते। 
जबकि सरकार खाद्यान्नो को बसूलो करके इन्हे निश्चित 
कौमतो पर उपलब्ध कराने का भरसक प्रयत्ल करती, बहा 
थोक व्यापरी और बिचौलिए जमाखोरो ओर काले बाजार 
में जुट जाते हैं। अन्तिम, बिचौलियो की समाप्ति से सरकार 
को खाद्यान्न की वसूली मे सहायता घिलगो कक्‍्याकि किसारो 
को खाद्याल सरकारी सस्थाओ को बेचने पड़ेगे। इस प्रकार 
सरकार खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण की प्रष्यली को 
कायम रख सकेगी। 


खाद्यान्‍्न के थोक व्यापार के सस्कारीकरण का बहुत 
विगेध भी हुआ। इस सम्बन्ध मे मुख्य आलोचनाएँ 
निम्नलिखित थीं-(४) खाद्य ब्यापार का सरकारीकरण न तो 
एकाधिकार के विरुद्ध संघर्ष से सम्बन्धित है और न ही 
इससे सपाजवाद क लक्ष्य कौ प्राप्ति हो सकतो है। इसका 
कारण यह है कि खाद्यान व्यापार मे न तो कुछ व्यक्तियो 
का एकाधिकार था और न हो इसमे आर्थिक शक्ति का 
सकेच्द्रण विद्यमान था। (22) सरकार का यह दावा गलत है 
कि थोक व्यापारी कौमतो को वियत्रित करत हैं और 
उषभोक्ताओ और उत्पादको का शोषण करते हैं। इस 
सम्बन्ध में यह कहा जाता हैं कि थाक व्यापारी देश भर में 
फैली हुई सैंकड़ों मण्डियों म॑ कार्य करते हैं और इस प्रकार 
उत्पादको को दी जाने वाली कौमते अत्यन्त प्रतिस्पर्द्धी हैं 
और माग एव पूर्ति को शक्तियों के प्रभावाधीत निर्धारित 
होतो हैं। (४22) 3,500 मण्डियो और इनमे काम करने वाले 
लगभग 5 लाख व्यक्तियों को व्यापार से हटाका “सरकार 
छाछर-वितरण के एक प्रबुद्ध अनुभवी और सक्षम 
अभिकरण को बजाए एक संदिग्ध ईमानदारी एवं कुशलता 
वाली प्रशासत मशीनरी को यह कार्य सौंप रही थी।" 
सरकार के पास न तो इस कार्य को निभाने का अनुभव था 
और न हो इतने जटिल, विशिष्ट और फैले हुए घ्यापार के 
लिए उचित मशीनरी कायम कर सकने का। सरकारी क्षेत्र मे 
वर्तमान प्रष्यचार एवं अनुकूता के कारण गोदामो मे माल 
भर लेने से काले बाजार और मुग्रफाडोए को बुराइयाँ और 
भी बढ़ जाएँगो। (30) थोक व्यापारी कौ क्रय-कौमत और 
विक्रय कौमत मे अन्दर वैर-सरकागी घ्यापार अधिकरणों के 
सम्बन्ध में निम्ततम है। इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र 
मे व्यापारियों को एक झ्म्बा अनुभव और विशिष्टता प्राप्त 
होती है। भारतीय खाद्य निगय का अनुभव यह स्ाफ जाहिए 
'करता है कि वसूली की लागत (()05 ण॑ ज्ाएणव्पाध्ण) 
अपेक्षाकृत कहीं ऊचो है और इससे उत्पादकों एव्र 
उपभोक्ताओ दोनो को हानि होती है। 
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अप्रैल 973 मे गेहूँ के सरकारीकरण के 
यरिणामस्वरूप गेहूँ उत्पतत करने वाले गज्यों मे अव्यवस्था 
की सी स्थिति हो गई। 300 लाख टन की रबी फसल के 
बावजूद सरकाए द्वार बसूली मे प्राप्त किए गए अनाज की 
मात्रा गठ वर्ष से भी कम रही और गेहूँ को काले बाजार में 
कौमते तेजी से बढीं। बडे किसानो ने अपने विपण्य अतिरेक 
ग्रामो मे जम कर लिए। सरकारी वसूली सस्थाएँ पर्याप्त 
मात्र मे खाद्याल प्राप्त करने में विफल हुई ओर इसो कारण 
उचित कौसत को दुकाने वितरण कार्य को सुवारू रूप मे 
नहों कर पाई। गेहूँ के धोक व्यापार के सरकारोकरण में 
विफलता को स्वीकार करते हुए स्राकर ने इस नीति को 
त्याग दिया। 


पिछले 45 बर्षों मे भारत की खाद्य-समस्या-एक 
सायश 

पिछले 45 वर्षों में भारत की खाद्य-समस्या मे 
बुनियादी परिवर्तन हो गया है। स्वृतत्नता के समय, भारत की 
खाद्य-समस्या अनाज की कमी को समस्या थी, विशेषकर 
चावल और गेहूँ के अभाव की समस्या। सरकार की मुख्य 
चिन्ता यह थी कि खाद्यान्तो के सभरण को या हो उत्पादन 
मे वृद्धि द्वाग या आयात मे वृद्धि या दोनो का प्रयोग करके 
बढाया जाए। 950-60 के दशक के पिछले आर्द्-भाण में 
और १960-70 के दशक के दोगन सरकार की मुख्य चिन्ता 
खाद्याननों की कीमतो पर तियत्रण करता था क्योकि सरकार 
को आन्तरिक उत्पादन को अनुपूरित करने के लिए सुक्त 
राज्य अमेरिका से नियमित आयात का आश्वासत था। 
बस्तुत पी०एल० 480 के आयात हमारे कृषि एवं 
औद्योगिक विकास का आधार थे। 

4967-68 और 994-95 के दौरान पजाब, हरियाणा 
और उत्तर प्रदेश ने खाद्यालो के उत्पादन में क्रमश 54 
प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 34 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि-दर 
रिकार्ड की। ये राज्य हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 
रौढ हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी वितरण-प्रणाली है 
इन राज्यो ने देश को प्रभावों रूप मे किसी भी गम्भीर 
खाद्याल-सकट से सरक्षण प्रदान किया है। 

970-80 के दशक में भारत सरकार ने बफर स्टाक 
(8णन्‍टा 900०७) कायम करने के लिए 50 लाख टन 
खाद्यानों के सम्रहण का लक्ष्य रखा। अन्ततः सरकार 
१980-90 के दशक और 3990-95 की अवधि में 300 
लाख टव खाद्यालो का बफर स्टाक कायम करने में सफल 
हो गयी। वास्तव मे, खाद्यान्नो के इतने भारी रिजर्व द्वारा 
सरकार को खाद्यानन-उत्पादन की कमी चाले दीन वर्षों मे 
इस सकट का सफलतापूर्वक सामत्रा करने मे सहायता 
मिली। चाहे 4987-88 मे विस्तृत सूखा पडा, किन्तु सरकार 


इस सकट यर भी बफर स्टाक कौ मदद से नियत्रण 
'करपायो। 
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अब खाद्य-समस्या न ही तो अन के अभाव की 
समस्या है और न ही कँची कीमता को बत्कि इस समस्या 
का मुख्य बल इस बात पर है कि हम झिस प्रकार निम्न 
आय वर्गा का उनकी सामर्थ्य-अनुकूद कीमता 
(#॥00०06 (70०८७) पर खाद्यान उपलय करा सकते हैं 
और दूसरे साद्याला क इस भारां स्टाऊ का प्रयाग कस 
प्रकार आर्थिक परिफास का त्वरित करते के लिए किया जा 
सफता है। 3977 78 के पश्चात्‌ राजगार के लिए खाद्य 
कार्यक्रम (000 [67 #णा६ फ़ाण्ड्ाथा॥८) आरम्भ क्या 
गया ताकि ग्रामीण निर्धना बराजगार और अकात-पांडित 
व्यक्तिया का राजगार उपलब्ध कराया जा सफ्रे। इसका 
उद्देश्य साथ साथ १रस्थायो सामुदायिक परिसम्पत कायम 
करना था। सरकार कमजार यर्गां को प्रिशेषमर जनजातीय 
शेत्रों (पा0व ९०३५) मे जनता को सार्यजनिक वितरण 
प्रणाली की माहाय्यित कीमता ($७056६८0 [70८५) से 
भी कहीं यम कीमता पर अन्न उपलय कराना चाहती है। 


2 खाद्यान्नो की कीमतो को प्रभावित करने 
चाल कारण 

(दातगा5 (लगाए #000ए9॥ थि7९5) 

भारत म साद्याला की कीमता का प्रभावित करने वाले 
मुख्य कारण तीन य्र्गा मे विभक्त किए जा मफ़्ते 
हैं-फाद्याला की माग का प्रभाव्रित करन चाल कारण 
खाद्याला के सभरण या प्रभावित करते वाल फ्रारण और 
सरकार नाति का प्रभाव। 


4 माग को प्रभावित करन बाल सामान्य कारण 

चार कारण माग पश की आर से खाद्यान्न कौमतो को 
निर्धारित करते हैं। व है-जनसप्या यृद्धि 955 के पश्चात्‌ 
विनियाग का बढ़ता हुआ दयाव न्यून-वित्त और यैंक-उथार 
का प्िस्तार। 

(१) जनसख्या की वृद्ध्धि-भारत की जतसख्या 4957 
मे 36 करांड थी और यह तेजी से बढ़ती जा रही है। 
१994 मे भारत की जनसस्या 884 करोड हो जान का 
अनुमान है। पिछल चार दशकां के दौरान जनसस्या की 
वृद्धि दर 2 से 2 5 प्रतिशत के बांच रही। भारत म॑ हर पर्प 
१50 से 60 लाख अतिरिक्त व्यक्तिया के भाजन का प्रत्नन्ध 
करना पड़ता है। इस यात था भी ध्यान रहे फ्रि वर्तमान 
जनसख्या को भी अधिक और प्रेहतर खाद्यान्न उपतण्ध 
कराने पड़ते है। परिणामत जनसस्या की दागातार बृद्धि देश 
के लिए सयसे बड़ा पता है। 

(2) मुद्रा-सभरण मे बुद्धि (र7९०७५६ ॥ छाणार+ 
$प्रण9)-जत्र से 957 के पश्यात्‌ आयोजन प्रक्रिया 
आरम्भ हुई तय से ही मुद्रा सभरण लगातार बढ़ता जा रहा 


है। मुद्रा-सभरण से अभिप्राय करेन्सी की मात्रा मे यूद्धि और 
बैंक उधार की माता म वृद्धि है । प्रत्येक उत्तरोत्तर योजना में 
विनियाग की मात्रा मे प्रत्यभ्षत यूद्धि क कारण मुद्रा-सभरण 
म॑ वृद्धि होती है। पहला योजना के दौग़ान कुल विनियोग 
लगभग 2 000 करोड रपए था और छठी यांजना मे यह 
बढ़कर 4 0 820 कराड रुपए के स्तर पर पहुँच गया। और 
सातवीं योजना मे यह 2 2 70 करोड रुपए के उच्च स्तर 
का छू गया। इसके अतिरिक्त इस याजना के परिव्यय का 
वित्त-प्रयन्ध कुछ हृद तक न्यूत-पित्त प्रबन्ध (0थाला 
६79॥2॥08) द्वारा किया गया। साथ ही न्यून-वित्त कौ सीमा 
भी प्रत्यक उत्तरात्तर काल में पढ़ती जा रही है पहली 
याजना म यह केवल 333 कराड रपए थी जबकि यह छठी 
याजना मे 5000 करांड रपए और सातवां याजता में 
28 460 कराड रुपए हा गई। बढ़ते हुए वित्तीय घाटे से 
मौंद्रिया विस्तार होता है और इसका कीमता पर स्फौतियारी 
दयाय पड़ता है। गरोय और विकासशाल अर्थव्यवस्था में 
जाहिर है कि स्फीतिझारी दवाव कृषि कौमता पर 

प्रिशपकर याद्य कौमता पर कम पडेगा। 

अन्य कारणतत्व जो माग प्ष की आर से 395 के 
पश्चात्‌ पाद्याला की कीमता को लगातार ऊपर चढात हैं 
निम्नलिखित हैं - 

(४) भारतीय जनसप्या के बहुत पड़े अश वी जोकि 
सीमात स्तर पर जीवन-निर्वाह करता है याद्याल्रों की माग 
की उच्र आय लोच (छाप 0076 ९(४५॥९४५) 

(2४) जनता के पहुत से वर्गों के आदर की मात्रा और 
स्वरूप म॑ परियर्तन तथा उनया मांटे अनाज के स्थान पर 
बढ़िया किस्म के अनाज का उपभोग करने के प्रति शुकाय 

(222) जनमस्या म॑ वृद्धि तथा औद्योगीवरण के 
परिणामस्वरूप पढ़ते हुए भगरीकरण के कारण मोटे अनाज 
के स्थात पर चायल और गेहूँ की माग म वृद्धि 

(४०) उत्पादका व्यापारिया और उपभोक्ताओं सभी के 
द्वार अनाज को जमायारी (09747£) 

(०) य्राजार कौ अनिश्चित स्थिति क कारण व्यापारिया 
द्वारा अनाज म॑ सट्टेवाजी और उसके परिणामस्यरूप भावा में 
बृद्धि हाना और 

(८४) थाऊ व्यापारियों द्वारा काले धन का विस्तृत रूप 
म प्रयोग करके याद्यान्ता के स्टॉय इक्ट्ठे कर लेना। 


2 सम्भरण सम्बन्धी कारण (रण ता ए० 50फफए 
अपणे 

देश मे अनाज की कीपा। में यृद्धि के लिए सम्भरण 
का स्थिति म॑ परिवर्तन भी महत्त्वपूर्ण काएण है। सर ता यह 
है कि कई खार अलग अलग फ्सला के सम्भरण कौ स्थिति 


| 
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में परिवर्तन ने भावों के परिवर्तन को उत्प्रेरित किया है। 
'खाद्य-समस्या के सम्भरण सम्बन्धी कारण निम्नलिखित हैं- 

(क) उत्पादन-अनाज को कोमतो में परिवर्तन के 
लिए उत्पादन मे परिवर्तन या परिवर्तन का पूर्वानुमान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कारण रहा है। बहुत बार तो उत्पादन के परिवर्तन 
से ही कीमतों मे परिवतत होता है, अन्य कारण बाद मे 
क्रियाशील होते हैं। 964-65 मे 890 लाख टव की भरपूर 
फसल हुईं। 96$-66 और 966-67 मे सूखा पडने के 
कारण खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 720 लाख टन और 740 
लाख टन रह गया। स्वाभाविक हो था कि कांमवो मे दीब्र 
वृद्धि हो जिससे अन-स्कट के लक्षण फिर विदित हो गए। 
१967-68 के पश्चात्‌ खाद्यान्न का उत्पादन लगाहार बढ़ता 
गया और 970-7॥ में यहा 9,080 लाख टन के उच्च 
उत्पादन स्तर पर पहुच गया। इसके पश्चात्‌ खाघान्नो के 
उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता रहा है। 4978-79 में 
खद्यानन का उत्पादन बदकर ॥,30 लाख टन हो गया। 
परन्तु 979-80 मे खाद्यान का उत्पादन गिरकर॑ केवल 
१700 लाख रन रह गया और फिर पुन उन्नत होकर 
7987-82 में 33 लाख टन तक पहुचा। चाहे 7983-84 
मे खाद्यान्न उत्पादन अपने शिखर पर पहुच 524 लाख टन 
हो गया परन्तु 4987-88 में खाद्यान्न का उत्पादन फिर गिर 
कर १437 लाख टन हो गया। अगले तीन वर्षों में खाद्यान्त 
के उत्पादन मे चृद्धि हुई और यह 990-9॥ मे 4 764 लाख 
टन के रिकार्ड 'स्तर पर हुच गया। परन्तु 999-92 मे इस मे 
फिर गरिगवट आई और यह 467) लाख टन हो गया। 
खाद्यानों के उत्पादन से उच्चावघन के कारण कोमता पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडता है। 

ध्यान देने योग्य एक और बाठ यह है कि जहाँ अनाज 
के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई वहाँ दालो का उत्पादन 
अवरुद्ध रहा अथवा इसमे नाममात्र वृद्धि हुई। भारत जैसे 
मूलत शाकाहारों देश पे दालो की माग के लगातार बढने के 
काएण दालो की कौमतो मे तोब्र वृद्धि हुई। 

(ख) पण्यागत अतिरेष्छ (३६9ल्‍६९४१ $5079/0५४)-- 
कीमतो मे उतार-चढ़ाव के लिए अनाज के उत्पादन के 
उतार-चढाब से भी कहीं अधिक पण्यागत अतिक का 
उतार-चेडाव ऋहत्त्वपूर्ण होता है। सामान्यतः अब यह 
विश्वास किया जात है कि बहुत से मध्यम एवं बड़े वग के 
किसान फसल काटने के बाद मण्डी मे नहीं डालते बल्कि 
इसे बाद में अधिक कीमत पर बेचने के उद्देश्य से गोदामो मे 
इकट्ठटी कर रखते हैं। इस सम्बन्ध ये यदि अनाज को 
अनिवार्य वसूली की नौति लागू की जाए, तो वह बहुत 
लाभदायक सिद्ध हो सकतो है। सापान्यदया यह दखा गया 


है कि खाद्यान्‍्त के उत्पादन मे वृद्धि के साथ बाजार-आमद 
(न्गाप्ट शा४श७) मे भी वृद्धि होती है। 

(गं) आयात-देश मे खाद्य-उत्पादव के अपर्याप्त होने 
के कारण सरकार को खाद्यालो का आयात बढ़ाना पडा। 
उदाहरणार्थ 3964 में 35 लाख टन खाद्याल आयात के 
विरुद्ध 966 मे 404 लाख टव 968 में 57 लाख टन 
खाद्यान विदेशों स मगवानां पडा। 972 में खाद्यान्न आयात 
बहुत ही कम होकर ५ लाख टन रह गया। सरकार ने पुत्र 
खाद्यानलों का अधिक आयाव करना आरम्भ कर दिया 
(१975 मे 74 लाख टत) ताकि बफर-स्टॉक कायम हो 
सके। 978 मे खाद्य-उत्पादन वृद्धि के कारण खाद्य-आयात 
केवल १0 लाख टन रह गया। 979 मे भी 95 लाख टन 
खाद्याल ओर 7980 म 4 लाख रन खाद्यान का आयात 
किया गया। 498] म केवल 45 लाख टन खाद्यान्न आयात 
किया गया। सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के 
लिए ॥988 मे 23 लाख टन खाद्यान्न आयात किया किस्सु 
१990 मे यह आयात नाममात्र और 3992 मे केवल 8 लाख 
टन था। 


3 सरकार की खाद्य-नीति (5०शाशाशा?'$ ४००० 
9०7०) 

सरकार को खाद्य-मोति या इसका अभाव या इसको 
विफलता-खाद्याल्नो के तोब्र अभाव और परिणामत 
छाद्ानो को कौमतो की वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ किसी भी समय यर सरकार हवाए एक 
उचित एव ध्यानपूर्वक विचारी गई नाति को पालना न कौ 
गई अपितु खाद्य-समस्या क हल करने क लिए तदर्थ उपाय 
(५4 ॥0० ॥£359725) किए गए। भारतीय खाद्य-तौति का 
मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य की 
डुकानो द्वार कम कामत पर ख़ाद्यान उपलब्ध कराना रहा 
है। आयात और बसूलो का प्रयोग सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली का पोषण करने के लिए किया गया। 966-67 
तक हमारो खाद्य-नीति का मुख्य आलम्बन पी एल 480 
के आधोन विदेशों से खाद्यानन का आयात था। 4966 के 
पर्चातू आत्मनिर्भरता का ओर प्रयास किया गया। 972 के 
पश्चात्‌ फसल की विफलता के कारण सरकार की खाद्य- 
जीवि लडखंडा गई। सरकार मे एक अनुचित समय पर 
खाण्याना के सरकारोकरण को घोषणा की और व्यापारियों 
एव बडे किसानो के विशेध के कारण इस निणय को मजबूर 
हाकर पलट दिया। खाद्यान्तो के सम्बन्ध मे बहुत सो 
अनिश्चितत और अस्पष्टता का मुख्य कारण सरकार द्वारा 
दोघकालान सुस्पष्ट नाति का अभाव है। 
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3. खाद्य समस्या को हल करने के 
दीर्घकालीन उपाय 


प्रोफेसर दन्‍्तवाला का यह कथन पूर्णत सही है, हमे 
सकट का इलाज नहीं, बल्कि जीर्ण रोग का इलाज करना है 
और यह चमत्कारी ढंग से न होकर धीरे-धीरे ही हो सकता 
है।" सामान्यत भारत की भावी खाद्य आवश्यकताओं का 
अनुमान लगाकर अनेक उपायो को अपनाने का, जिनमे 
अन्न का उत्पादन बढाने और इसके वितरण मे सस्थानात्मक 
परिवर्तन समाविष्ट है, सुझाव दिया जाता है। समस्या का 
मर्म तो यह है कि जनसख्या मे वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय 
मे वृद्धि के कारण अन्त की माग बढ़ती जाएगी। इनके 
समाधान के लिए तीन प्रकार के उपाय करने होगे। ये उपाय 
हैं-(क) उत्पादन बढाने के उपाय (ख) वितरण मे परिवर्तन 
और (ग) कौमतो को स्थिर करने के उपाय। 


१ उत्पादन बढाने के उपाय 

(४) तकनीकी परिवर्तन-उत्पादन बढाने के उपायो में 
ऐसे तकनीकी उपाय है जिनके विषय मे विशेष विवाद नहीं 
है। उत्पादन बढाने के लिए किसानो को उन्नत बीज, अधिक 
उर्वरक और सिचाई सुविधाएँ आदि प्रदान की जानी चाहिएँ। 
सघन खेती विकास प्रोग्राम, जिसमे उन्नत किस्म के अधिक 
'उपजाऊ बीज रासायनिक खाद और सिचाई शामिल हैं, के 
विस्तार की योजना है जो भारतीय ग्रामो मे हरित क्राति 
(करब्शा (२९०००॥०) ला रही है। उक्त उपायो से सघन 
खेली (पराएआ$४९८ ०७४५०४०॥) करने के अलावा भूमि- 
सुधार और भूमि-पुनरुद्धार (,आ0 3९८थ॥०॥०0॥) करके 
विस्तीर्ण खेती भी कौ जानी चाहिए। 

(४४) सस्थानात्मक परिवर्तन (गराह्ञाप्राणाश 
0॥ए8९5)--करेषि-उत्पादन बढाने का दूसरा उपाय 
आवश्यक सस्थानात्मक परिवर्तन अर्थात्‌ भूमि-सुधार है। 
भारत का वर्तमान कृषि ढाचा इस प्रकार है कि किसान को 
उत्पादन बढाने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। 
ऐसी व्यवस्था जिसमे छोटे-छोटे और बिखरे हुए खेत हो, 
काश्तकारों को पट्टे की सुरक्षा प्राप्त न हो और उनसे 
अत्यधिक लगान वसूल किया जाता हो, किसानो को खेती 
में विनियोग करने से निर्त्साहित करती है। भारत सरकार 
भू-सुधारों पर विशेष बल दे रही है। कुछ विशेष प्रकार के 
भू-सुधारों की तुरतत आवश्यकता है जैसे काश्तकारी की 
शर्तों मे सुधार। इससे किसानो को काश्त को सुरक्षा प्राप्त 
होगी। जोत की अधिकतम सीमा लागू करने और काश्तकारी 
सुधारों को लागू करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 

(४४४) सगठनात्मक तत्व-कृषि विकास के सम्बन्ध मे 


तीसरी प्रकार के उपाय सगउतात्मक हैं। उलत बीजों, 
उर्वरको, सिचाई सुविधाओ, कीटनाशकों आदि के उपयोग 
से भी कृषि-उत्पादन बढाने के प्रयलो से हमे सफलता नहीं 
मिल सकी। इसका मुख्य कारण हमारे सगठन का दोषपूर्ण 
होना है। सगठन के अन्तर्गत न केवल सरकारी प्रशासन 
व्यवस्था का ही समावेश है, बल्कि सरकारी और अर्द्ध 
सरकारों सस्थाएँ तथा सहकारी समितियाँ, पचायते और 
सामुदायिक विकास भी सम्मिलित हैं। कृषि के विकास में 
सगउनात्मक तत्वों (0/8क्षाइबकणआाब ८0075) के महत्त्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता। 


2 वितरण सम्बन्धी परिवर्तन (0#9##॥पण7079ों 
साभाए€्) 

पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने वितरण के क्षेत्र मे 
प्रवेश किया है। 956 मे जहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
द्वारा 20 लाख टन खाद्यान्न बाटा गया, वहाँ 99 मे 206 
लाख टन खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण के आधीन आ गया। 
सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों की आवश्यकताओ को पूर्णतया 
सन्तुष्ट करने का निर्णय किया। इसलिए इसने थोक व्यापार 
को लाइसेस पद्धति तथा लाभान्तर (य्रणी। गर्म) 
निश्चित कर नियन्त्रित करने का प्रयास किया है। अतिरेक 
वाले राज्यो मे वसूली (2००ए८वा्या/) का कार्य राज्यीय 
सरकारें ही करती हैं और इसके लिए भारतीय खाद्य निगम 
(0०0 (0०४०४ ० 7408) प्रत्येक शज्य मे कार्य 
करता है और बडे पैमाने पर खाद्यान्नो की वसूली करता है। 

खाद्याननों के उत्पादन में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप 
सरकार ने खाद्याग्नो की गतिविधि और कौमतो पर से सभी 
नियत्रण हटा लिए हैं। भारत से चावल का निर्यात अन्य देशो 
को किया जा रहा है। 


3 खाद्यानों की कीमतो को स्थिर करना 

हाल ही के वर्षों मे खाद्य-नीति का मुख्य उद्देश्य 
खाद्यान्नों की कीमतो को बढने से रोकना रहा है। सरकार 
इस सम्बन्ध मे जो अल्पकालीन उपाय करती आई है, उनमें 
इसका समावेश है. काफी मात्रा मे खाद्यानों का आयात, 
उचित कौमतो की दुकानों के माध्यम से विक्रय के लिए 
सरकार द्वारा देश के भीतर अन की अधिक वसूली, 
जमाखोरी और मुनाफाखोरी (प्त्थावगा8 का 
एाणीए८थणा8) को रोकने के उपाय करना, अधिकतम 
नियन्त्रित भावों का निर्धारण तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 
द्वार चयनात्मक उधार नियन्त्रण उपायो (5&6ल०॥ए८ ९९0 ॥॥ 
€णाक्ण 77295०८८७) का प्रयोग। इनम से कुछ उपायो का 
कुछ-न-कुछ परिणाम निकला ही है किन्तु फिर भी अभी 
तक के अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि कीमते स्थिर नहीं 


खाण् चम्रस्या 


को जा सकीं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने कृषि कौझव 
आयोग (8 #7०णाण०ी 70६६ ((ज॥ता55७) स्थापित 
किया है जो खाद्यालों को वसूली कौमते निश्चित करने को 
सिफारिश करता है। 

न केवल खाद्यालो को कौमतो को स्थिर करने के लिए 
बल्कि सामान्य कीमत स्तर को भी स्थिर करने के लिए 
बफर-स्टॉक क्रियाएँ (8067 80८६ 092८थए०॥७) केन्द्रीय 

महत्व रखती हैं। यदि इनका प्रयोग व्यवहारिकता एवं 
बुद्धिमत्ता से किया जाए, तो ये किसान और उपभोक्ता दोनो 
को कीमतो के उच्चावचन के विरुद्ध सुरक्षा कर सकतो हैं। 
बफर-स्टाक का मूल इस बात में है कि अच्छे वर्षो में जब 
ऋमतें कम होतो हैं, हो साकार क्रय करती है ओर बुरी 
फसल के काल पे जब कॉमर्त चढन॑ लगतों हैं तो सरकार 
भृूवकाल में खरोदे हुए माल को बेचतो है। इस प्रकार 
विचक्रोय क्रय एवं विक्रय (00॥09 ९/०४॥०८० एएण००७० 
शआाव॑ 58८) की इस क्रिया द्वारा देश मे कौपतो को स्थिए्ता 
कायम को जातो है। इसके अतिरिक्त, बफर-स्टॉक क्रियाओं 
मे सरकार अतिरेक बाले क्षेत्र मे खशेद कर अभाव वाले 
क्षेत्रो मे फ्नल बेचती है। इसके फलस्वरूप न केवल 
कौमतो मे क्षेत्रोय समाववा (0८७॥०१४ ८पु००॥॥)) स्थापित 
होगी बल्कि उपलब्ध खाद्यान का श्रेष्ठ वितरण भी सम्भव 
है। बफर स्टॉक क्रियाओ का आयोजन इस्च प्रकार करता 
चाहिए कि सरकार को भारी वित्तोय हानि न हो। 

4973-74 से सरकार ने 50 लाख टन बफर-स्टॉक 
कायम करने का निर्णय किया परन्तु इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
प्रगति हुईं और वास्तव मे, 4986 से 300 लाख टन का 
बफर-स्टॉक कायम हो गया। इसका! मुख्य श्रेय पजाब 
हरियाण और उत्तर प्रदेश मे भारी मात्रा मे वसूली 
(9०:ण्रष्टापघथा) करना था जो इन राज्यों मे गेहूँ के 
उत्पादव मे आश्चर्यजनक वृद्धि के काएण सभव हो सकी। 
देश के हित को दृष्टि मे रखते हुए बफर-स्टॉक कायम 
करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि सूखे के वर्षों के दोशव 
खाद्याल्ों को कमी को इस स्टॉक से माल जारी करके 
मर्यादित किया जा सके! इसी प्रकार भरपूर फसल के वर्षो 
में कोमदों में ठेज गिराबट को रोकने के लिए सरकार को 
भारी भात्रा में अनाज खरीदना पड़ता है ताकि किसानो को 
कं कौमते प्राप्त हो सके और उत्पादन पर दुष्प्रभाव न 
पड़े! 

देश में खाद्यानो की कौमठो पर अब कोई नियत्रण 
नहीं है। नियत्रण केवल यह है कि चावल और गेहूँ 
+440%0 विठ्ण प्रणाली द्वाय निश्चित कीमतों पर बाय 

दा है। 


4 कृषि उत्पादन के लिए कीमत प्रोत्साहन 
मुख्य कठिनाई तो खाद्यालो की कौमतो से सम्बन्धित 


था7 


है। भार तथा विदेश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री इस चात पाए 
बल देते हैं क्रि कषि-क्रान्ति का कौमतो से घतिष्ठ सम्बन्ध 
है। ग्रामोण अर्थव्यवस्था मे कीमत-उत्पादव अनुपात ([द्ा८० 
एा/050८स० 7277) में परिवर्तन लाना अत्यत्त अनिवार्य है। 
इस सम्बन्ध मे अमरीको विशेषज्ञों के दल की फार्म कौमतो 
(#भाए 97०८७) के बारे मे सिफारिश बहुत महत्वपूण है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशो के अनुभव के आधार 
पर इस दल ने सकेठ किया है कि 'अधिक प्रोत्सार्क 
कौमते' (99 ॥70८॥05६९ 970९5) कृषि विकास योजना 
की कुजी हैं। पस्तसु वर्तमान प्रादेशिक प्रणाली मे अतिरंक 
वाले राज्यो में कोमते मन्‍्द ही रहदी हैं। दात्पर्य यह है कि 
इन राज्यों मे किसान कृषि मे आधुनिक तकनीक का 
परिचालन करने के लिए उत्याहित नहाँ हो सकते। यादि 
किसान को आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए तैयार 
करता हो तो उसे लाभकर एव प्रोत्साहक कौमते उपलब्ध 
होने की प्रत्याशा अवश्य होनी चाहिए। यह तभी सम्भव हो. 
सकता है यदि प्रादेशिक प्रणाली को समाप्त कर खाद्य- 
चदार्थों मे राष्ट्रीय वाजार का विकास क्रिया जाए। स्पकार से 
एक-राज्यीय क्षेत्र (5090९ ४४८ 20८५) की प्रणाली का 
परित्याग कर दिया है ओर देश भर पे खाद्यालो की निर्बाध 
गतिविधि की इजाजत दे दी है। 

अत यह अनिवार्य है कि लाधकर कौमते 
(एशाएयाध्ा48५८ (४0८5) फसल के फोरन बाद की 
'कोमतो की अपेक्षा क्षीण मोसम की कौमतों के निकट हो। 
यह एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा है और जब तक सरकार कीमत- 
उत्पादन अनुशत को ऊँचा उठाने का प्रयास वहीं करो, 
खाद्यानो मे स्वावलम्बिता (8९6 $७०९८॥०५ ) प्राप्त करनी 
असम्भव हो जाएगी; कारण यह है कि सयृद्ध किसाठ तो 
अपने अतिरिक्त उत्पाद को क्षीण मौसम तक स्टॉक का 
सकते हैं ताकि उन्हे अपने उत्पादन के लिए अधिक कौमत 
वसूल हो पके परन्तु कुल कृषि-उत्पादन बढाने के लिए 
छोटे किसात्रे को लाधकर कोमते उपलब्ध कणती होगी। 

निष्कर्ष यह है कि खाद्य समस्या अभी काफी देर तक 
बनी रहेगो। लगातार बढ़ती हुई जनसख्या तथा आय में 
निरन्तर वृद्धि के कारण ख़ाद्याल्नों की माग में वृद्धि होना 
स्वाभाविक है। सरकार को समस्या के समाधान के लिए 
अधिक अन उत्पादन, नंगरों की जनती के लाभ के लिए 
चष्यागत अतिरक (क्ना७८०७ 5»|9१75) में वृद्धि, वितरण 
को उत्तम और सुक्ष्म व्यवस्था तथा खाद्यालो की कीमतों के 
स्थिरीकरण आदि विए्यो पर बल देना होगा। फोर्ड 
'फाउण्डेशन दल ने सहो हो कहा है, “पर्याप्त अन जुयए 
बिता, भारत की सानव कल्याण को उतसति सामाजिक न्याय 
तथा लोकवन्त्र को सिद्धि को आशाएँ लगभग असम्भव हो 
जाएँगो।"! 


53 
हरी क्रान्ति 


(प्न८5 ठारफायफा ए्एणए700) 








4 नयी कृषि विकास रणनीति और 960 के 
पश्चात्‌ भारतीय कृपि का आधुनिकीकरण 
१960 70 के दशक के मश्य के पश्यात्‌ भारत मं 
पारम्पारिक कृषि ज्ययहारो (#्ञापणाए्ाव फ४८0०८५) का 
प्रतिस्थापत आशधुनिया तकलालाता छये पराम व्ययटाग से 
फिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारत मे एस यृषि 
करन्ति हो रहा है। आरम्भ मे नया तकतालाता का प्रयाग 
960 6] मे सात आइ ए, डा पा विता मे एम मासतर्शी 
परियावना (शत क्राणुध्) के रूप मे सिया गया। इसके 
बाद अधिक उपताऊ क्स्मि के यात (॥[# #०४॥8 
शभय्ााटा।८5) के प्रागाम वा आई ए, डा पा के साथ लाट 
दिया गया और इस विकास विधि का पूर दश भर मे 
विस्तार करन का लध््य तय किया गया। इस हरा क्रातति 
(06७॥ रि०५४०७०॥०॥) कहने का बजाए यह कहा बहतर 
होगा कि इसे भारताय कृषि का आधुनिकाकरण 
(0/0060॥5900॥) उहा जाए। 
पारम्परिक कृषि अधिरतर दशाय आदाना 
(9३००५ ॥09005) पर निर्भर करता हैं। इसम कायनिय 
खादा साधारण हला एव अन्य आतिशावान कृषि जौजारा 
बैला आदि का प्रयाग हाता है। इसके पिरद्ध आधुनिक 
तक्तावाजा मे रासाथतिक उपरका कांटनाशको जाता का 
उन्नत जिम्मा (जिनमे सफर जाज़ भा शामित है) फृषि 
मशानरां विस्तृत सियाई डाल और यिद्युत शक्ति आदि 
का प्रात सम्मिगित है। 966 के पश्चात्‌ आधुनिक कृषि 
आदाना (४०९७ा॥ बह्ठाएणाप्राब 990५5) के प्रयाग मे 0 
प्रतिशत का वाषिक चक्रवृद्धि दर स उन्नति दुई हैं और 
इसको तुतग मे इसा कात के दौरात भारम्थरिक आठता था 
प्रयाग कबल । प्रतिशत प्रतिय्र्ष प्रद्धा है। 
नया कृषि तकतालाजा एस समाथता अथात्‌ उयरका 
कीटनाशक कृषि-मशानर आदि पर आधारित है जा कृषि 
सेत्र क बाहर उत्पल किए जाते है। इसके परिणामरप्ररुष 
आधुनिक फार्म-आदाना (छ्यात5$ ॥090७) के उत्पादन 
करने याते उद्यागा का तीव्र गति से प्रियास हुआ है । फाम 


यनत्रायरण (शव गाल्णीशा।ह॒आणा) जौर सियाई के 
महान प्राग्रामा क्र फाग्यरूप ग्राम लेखा मे जितता और 
जाजत के उपभाग मे वृद्धि १84 


आधुनिक तयनालाजा क गुद्यार्व 

नयी तक्रतालाजी अपनान के फलस्वरूप फसला 
क कुल उत्पादन और उत्पादिता एबं राजगार मे लगातार 
वृद्धि हुई है। गहू यायत सक्या आनुआ आदि के सम्बन्ध 
में प्रभायशाओ परिणाम प्राप्त हुए है। नया तफ़्ताताजों के 
अपनान स शाजगार मे भा वृद्धि हुई हैं क्याति जद प्रिध 
फ्सता और भारा मपदूरां के प्रयाग से राजगार था अयसों 
का विगरिध दिशाला में यिस्तार हुआ हैं! इसके साथ हा 
सृषि मशातरा के अत्यधिक प्रयाग स॑ श्रम का व्िस्थापन 
(0्रबल्शाला। ०४०७) भा हुआ है। 

नयी तकनालाजी और कृषि के आधुनिमीकरण न 
कृषि और उद्योग क परस्पर सम्बन्ध का और मजयूत 
बना दिया है। पारम्थरिफ कृषि स भा बृध्रि एय उद्योग का 
अप्रगाम! सम्बन्ध णरएश५ ॥॥/92०) उहुंत प्रशत था 
क्यार्ति कृषि उद्याग क लिए पटुत से जादान मुऔैया कराता 
है परन्तु इतम प्रतिगामा सम्बन्ध (उरलं/७ध0 ॥॥/४8०) 
बट॒त क्‍मयार था क्याक़ि कृषि ढ्वाद उद्याग से उत्पल उदुत्र 
कम तिमित वस्तुआ का प्रयाग हाता था। पत्तु उृषि के 
आधुनियायरण के कारण कृषि द्वारा उद्योग के माध्यम से 
उत्पन आटाना (श[एण%) वा माग मे भार यृद्धि हई है और 
परिणामत कृषि का प्रतिगामा सम्बन्ध और मनत हो गया 
है। इस प्रसार कृषि एप उद्याग म॑ सम्बन्ध प्रयत हा गया है। 

आयुतिक तफ्नागाता से एस शत्रा को संस अधिक 
लाभ हुआ है ला साधन मम्यल हैं और इसके 
घरिणामस्यरूप अन्त लेज्राय अममानताओआ (ला उ्ट्राणा्थ 
0क्रथागध९5) में यूद्धि ह३ है। भारत के 80 प्रतिशत सेत्रफल 
में अब भी कृषि वर्षा का अनिश्यितता पर निर्भर हैं और 
लगा तकनाताता इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर पाया। 
इसस दश के परत से भागा मे उत्पादत एव उत्पादिता के 
विस्न सता का व्याग्या हाती है। इससे एुछ वर्षा मे 
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हरी क्रान्ति 


खादघ्यानों एव नकद-फसलो के उत्पादन के निम्न स्तरों को 
भी व्याख्या होती है। 
छोटे किसान जिनके वित्तीय स्रोत बहुत क्षीण हैं और 
जिनकी ऋणपाज़ता बहुत कमजोर है, तयी रकनालाजी को 
बड़े पैमाने पर अपना नहीं सके हैं। ग्राम-परिवारों का बहु- 
सख्यक भाग जिसके पास बहुत थोडी भूमि हे या भूमि है 
हो नहीं, नई तकगालाजी से सबसे कम लाभ प्राफ़ कर पाया 
है। नयी तकनालाजी मे अन्तनिहित अधिक जोखिम 
अम्ताधना पर सोमित वियन्त्रण और सस्थानात्मक सुविधाओं 
का अभाव कृषि की आधुनिक तकनीक के विकास मे मुख्य 
अडचने हैं। 
नयी तकनालाजों ने किसान को बाजार-प्रेरित 
(थरए८। ाधा/८4) बगा दिया है। किसान आदातों के 
सभरण के लिए और अपने उत्पाद की माग के लिए बाजार 
चर अधिक निर्भर हो गए हैं। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे 
नयो तकनालाजी के प्रयाग से किसानो को नकद 
आवश्यकताओ मे वृद्धि हुई है, उनकी कृषि-उधार की माग 
भी बढ गई है। 
अन्तिम, आधुनिक तकनालाजी ने पारम्परिक 
हकनालाजी चर अपनी श्रेष्ठता केवल उस्हा क्षेत्रों में स्थापित 
को है जिनम “उचित परिस्थितिया'” विद्यमान हैं पपत्तु जैसा 
कि पहले सकेत किया जा चुका है, ये परिस्थितियां तो कुछ 
चुने हुए क्षेत्रो में हो पायी जाती हैं और देश का शेष भाग 
उनते तकनालाजी के ल्लिए. उचित नहीं है। अत 
आवश्यकता इस बात की है कि ऐप्ती कम-लागत बाली 
तकनालाजी (0५४४ ००५४ ७०८४७००६५) का विकास किया 
जाए जो छोटे किसानो द्वारा अपनायी जा सके ओए जिसके 
द्वारा स्थावीय ससाधनों का प्रयोग एवं विदोहत हो सके। 


2. नयी कृषि विकास रणनीति (४७४/८४४) की 
उपलब्धियाँ 

नयो कृषि विकास-रणनीति को मुख्य उपलब्धि 
अनाजो अर्थात्‌ गेटू ओर चावल के उत्पादन को बढावा देना 
है। तालिका 4 म पिछले कुछ वर्षों के दोरन मुख्य खाद्य 
'फसलो का उत्पादन दिया गया है। वालिका पर ध्यावपूर्वक 
विचार करने से पता चलता है कि चावल का उत्पादन जो 
960-8] मे 350 लाख टन था बढ का 994 95 में 800 
लाख रत हो गया जाहि$ है भारत को इस मुख्य फसल म 
उत्पादन तेजी से बढा है। प्रति हैक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि 
हुई है और यह ॥960-6॥ मे 00 किलोग्राम से बदकर 
१994-95 में ,900 किलोग्राम हो गया।) 

गेहूँ का उत्पादप जो 960-6॥ मे 70 लाख टन था 
बदकर 994-95 मे 590 लाख टन हो गया। इस वृद्धि का 
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कुछ भाग तो क्षेत्रफल में विस्तार के कारण था, परन्तु इसा 
अवधि के दौरान प्रति हेक्टेयर उत्पादन 859 किलोग्राम से 
बढ़कर 2 400 किलोप्राम हो गया अर्थात्‌ 35 वर्षों के दौरान 
इसमे १82 प्रतिशत को वृद्धि हुई। जबकि म्रक्‍्का ने भी 
प्रधावशाली प्रगति दिखायी है, अन्य मोटे अवाजो और दालों 
मे कोई दृद्धि नहीं हुई, बल्कि इस अवधि के दौरान इनम 
गिराबट आयी है। 


तालिका । खाद्यान्न के उत्पादन की प्रगति 











लाख टम 
4960 6॥ १990-9] 994-95 
चावल 3७0 7्छ 800 
म्हूँ ॥0 550 990 
(कक) कुल अनाज 690 46720 १7090 
(ख) कुल दाले 330 40 450 
कुल खाद्याल (क +*ख) 8२20... 3,760. ॥,850 





हरित क्रान्ति को आरम्भिक सफलता के पश्चात्‌ यह 
आंशा की जातो थी कि खाद्यान्न के उत्पादन म वृद्धि की 
प्रवृत्ति बना रहगी। इसी कारण १90-7१ में खाद्याल 
उत्पादन बढकर 080 लाख टन हो गया। यह बात बड़े 
शव से घोषित को गयी फि हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप 
खाद्य-आयात बन्द कर दिए गए हैं ओर काफी अच्छी मात्रा 
मे बफा-स्टॉक एकत्र कर लिए गए हैं परन्तु 4972-73 में 
सूखा पडने के काएण यह स्थिति कायम न गह सकी) 
पाचर्वों योजना के दौदान भी खाद्यान्न के उत्पादन में तेज 
उच्चावचन हुए हैं। 974-75 के 4,000 लाख टव के निम्न 
स्वर से उत्पादन बढ कर 975-76 में ).20 लाख टन हो 
गया फिर 976-77 में यह गिर कर ,40 लाख टन हो 
गया परन्तु 7978-79 मे यह बढ़ कर ,320 लाख टव हो 
ग्रया। मौसम के खराब होते के कारण 7979-80 में खाद्यासत 
उत्पादन तीव्र रूप से गिरकर 097 लाख टन हो गया जो 
कि 970-74 के उत्पादन के लाभग बराबर था। 4985- 
86 में ] 520 लाछ टत्र का रिकार्ड खाद्याल उत्पादन हुआ 
किन्तु बुरे मौसम के कारण यह गिरकर 987-88 में ।,380 
लाख टन रह गया। 990-9 में खाद्याल का उत्पादन 
एकदम तेज़्ो से बढ़कर 7,760 लाख टन हो गया, परन्तु 
99-92 के दौरान गिरकर 3,670 लाख टन रह गया। 
4994-94 में खाद्यान्न उत्पादन पुन बढकर 4,850 लाख 
टन हो गया। 

नयो कृषि विकास रणनोति ऊ आरम्भ के पश्चात कृषि 
उत्पादन मे उच्चायचन सम्बन्धी दो निष्कप प्राप्त होते हैं - 

(क) अनाज का उत्पादन पहले को भाति मौसम पर 
बहुत हृद तक निर्भर है, और 

(ख) अब गठ वर्षो को अपेक्षा अधिकतम एव न्यूबतम 
उत्पादव कहां अधिक है। 


420 हरी क्रान्ति 


चूकि हरित क्रान्ति वा मुख्य यत साद्याला के उत्पादन 
बा बढ़ाता था इसातिए थराणिय फ्सतो (एजहाटाओ 
0०.5) + उत्पादन मे बूद्धि का आशा करना उगित नहीं 
हागा। तालिया 2 से स्पप्ट है कि 969 70 और 3974-75 
का दौसन गले रई पटठ्सन और तिवहता के उत्यादत में 
कोई ठत्लेसनाय उलति व्यक नरीं हुई। डा धर्म नारसण ने 
इस परिस्थिति यो गाप फसतो के उत्पादन में लगभग 
प ग्रयात (०9955) का सना दा है। 394 75 के 
पश्चात्‌ गसते के उत्पादन मे मच्त्त्यपूर्ण वृद्धि हुई। परन्तु इस 
यूद्धि का प्रान्ति यटना ठग नहीं होगा। 


हालिया 2 भारत मे बराणिन्य फसला का उत्पादन 








चस्तु इकाई 3960 &॥ 960 8॥. 990 99 ॥994-95 
गनता (गुल) जाय टते 440. 4540 240 2460 
रई लाख गे*े | 70 १00 330 
पटसनत... लाख गा 49 80 90 80 
लिखते. लाख रत 70 90 १80 १80 





मखरीत भारत सरगार आर्थिक सपराधा 994 95 


बुल रूष से हस्त क्रान्ति ने दार्ना के उत्पादन पर 
काईं प्रभाव नहीं डाता उय्गकि 7970 7 मे खाद्यालों मे 
इनका उत्पाटत ॥8 टन था यह ॥994-95 म॑ बढ़कर 50 
लाख टन हा गया। अत दाला का उत्पादन पिछले 35 वर्षों 
में अयर्द्ध ही रहा या इसपर नाममात्र चूद्धि हुई। अत हरित 
प्रान्ति कबल अनाजा जिनम॑ मुख्यत गंहूँ, मक्का और 
बाज पिने जा सफ़्ते हैं तक हां सामित रहो। जपकि 
चायन का उत्पादन 4968 69 से 978-79 क दौगत बडी 
मन्द गति स बढ़ा पान्तु इसक याद चायल के उत्पादन में भी 
मच्त्यपूर्ण वृद्धि हुई। गदूँ कयल एफ एसी फ्सल है जिसये 
उत्पादन में लगावार वृद्धि व्यक्त हुई। 


3 नयी विकास रणनीति के पक्ष म तर्क 


नगरी यिक्रास रणनाति के समर्थकों के अनुसार गहने 
उत्पादन प्रणात्रां भारतीय कृषि म॑ अदपकात म॑ उग्र तिकास 
करने या एक मात्र ठपाय है। छाद्यालां म॑ स्थायलम्बिता 
प्राप्त करत वा लिए अनियार्य है कि ऐसी उत्पादन-विधि 
अपनाई जाए, जिससे पर्याप्त मात्रा म॑ं अतिरियन अन्न उत्पन्न 
हो सके। 

दूसरे भारत मे कृषि-आदान (#880एी/णाठ ॥7705) 
न्यूत मात्रा मे उपयम्य हैं और इस सम्बन्ध में सार देश की 
आउयश्यम्ताओं को पूरा करना सम्भय नहीं। इसलिए सार 
देश म॑ फृर्षि आदातां म॑ इसरी समच्द्रित सुए्श का प्रयाग 
जिया जा सकता है। नई रणनांति के समर्थक दूसरे प्रयार 


की नाति का न्यायाधित मातते हैं क्याकि उनके विचार में 
इस नाति द्वारा ही अपयाल म॑ अधिकतम उत्पादन प्राप्त 
किया जा समता है। इसक अतिरिकन 960-70 क दशक 
को फौरा समस्या दश वा छाधयाल के सम्बन्ध म॑ क्म-से- 
कम समय म॑ं आत्मनिर्भर बनाना थी। 

तासर यह तक्र दिया गया कि यूषि आदाना वा 
अधिक पुणाया के प्रयाग मे यर्द्धमात प्रत्याय (#209क78 
॥८ए१७) प्राप्त की जा समतो हैं और इस प्रवार इस नीति 
बा लिए उचित आर्थिक आधार भी ठउपतय है। 

चौथे श्रप्दतर पता के वराक का यदि बढ़े पैमाने पर 
ग्रामा मे प्रदर्श जिया जाए ती अन्य क्षेत्रा म॑ क्रिसानो का 
उत्तम दशनार अपनाने व लिए प्रात्मदित क्रिया जा सकता 
है। अत गहत कृषि यिकास प्रोग्राम से एवं लाभयारी चक्र 
गतिशाल हा सम्गा जाफि धार धार शमता प्राप्त कर लेगा। 
इस प्रकार प्राग्राम के प्रसार प्रभाव के फ्लस्यरूप भारतीय 
कृषि की उत्पादिता या स्तर उलत जिया जा सकगा। 

पायर्थ किसी विशप धत्र में उन्‍ते उत्पादेत के अन्य 
मेत्री पर अ>छ द्वितीयफ एवं दृतीयक प्रभाव हँगि। 
उदाहरणार्ध देश म॑ अल की अधिफ मात्रा म॑ उपलब्धि से 
खाद्य आयात पर हमारी निर्भता कम हां जाएगी। इस 
प्रशार दुर्लभ विदेशी मुद्रा (४:श०८ #ण0ह ५४०ाभा?०) 
की बचत हांगी जिसका अयोग अर्थव्यवस्था के अन्य शेत्रो 
के लिए क्या जा सफेगा। इसी प्रवार व्यापारिक फ्सतो के 
उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषि पर आधारित उद्योगी का 
भी थिस्तार हो सफेगा। 


4 नयी कृषि विकास रणनीति की कमजोरिया 


(3) भारतीय कृषि मेँ पूँंजीवादी खेती का 
विकाप्त-अधिफ उपजाक किस्म के ब्रीजों से अधिक 
उत्पादन प्राप्त करते के लिए उर्थस्कां और सिचाई पर भारी 
विनियांग करता पष्ठठा है। भारी बिनियाग करता छोटे और 
मध्यम श्रेणी के क्साता की क्षमता से बाहर है) भारत में 
लगभग 870 लाख जोत हैं परन्तु कैयल 6 प्रतिशव बढ़े 
फिसाता क पास युल भूमि का 40 प्रतिशत है और केयल 
यही नलपूप पम्यिग संट उर्वरत और भारी मशीनरी के 
रूप म॑ भारी प्रिमियोग कर रहे हैं। परिणामत नई फ्ृषि- 
उत्पादन रणनीति के कारण भारत में पूजीयादी खेती या 
विक्रास हुआ है। अत कृषि क्रान्ति मे प्रसार प्रभाव का 
अभाव और इस कारण भारतीय झाती में बिक्रास कुछ 
आर्थिक पैरों में सामित हां गया है। परिशामत विर्धत 
किसानो को लाभ नहीं हुआ बल्कि इसके कारण ग्रामीण 
जनसए्या का उच्चतम १0 प्रतिशत भाग के हाथ म॑ सम्पत्ति 
का सरेन्रण हुआ है। 


हरी क्रान्ति क््श 


अशोक रद्द, माजिद और दालिब ने पूजीवादी खेतो का 
विश्लेषण करने के लिए पजाब के बडे किस्मनों का 
अध्ययन किया। उन्होंने पूजीवादी किसानो की परिभाषा ऐसे 
किसानो के रूप मे को जिनके पास २० एकड से अधिक 
भूमि थी। इस अध्ययन से व्यक्त हुआ कि 20 एकड से 
अधिक आकार वाले फार्मों को सख्या 57000 है ओए 
इसके आधीन 262 लाख एकड श्षेत्रफल है। इस प्रकार 
१955-56 और १987-68 के दौग़न बडे किसानों के 
स्वामित्वाधीन क्षेत्रफल में 9 5 प्रतिशत की वृद्धि हु।॥ और 
अधिक गहन अध्ययन से यता चला कि 20-25 एकड के 
आकार वाले फार्मों मे केचल 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
जबकि इसको तुलना मे 00-50 एकड वाले फार्मो मं 40 
प्रतिशत को वृद्धि हुई और अधिकतर वृद्धि नयी तकनीक 
द्वार ही सम्भव हुई। अत भारत में भद्र किसानो 
(0०करीवग९) शिग्राध$) की संख्या पे वृद्धि का काफी 
प्रमाण उपलब्ध है। इनमें मिलिटयें कौ मौकरी से रिटायर 
हुए अफसर, रिरायड प्लविल अफसर, शहरी व्यापारी 
शामिल हैं जो अपनी आय उद्योग या व्यापार से प्राप्त करते 
हैं और जिन्होंने हाल हो मे कृषि को एक उद्योग के रूप मे 
चलाना आरम्भ किया है। यह वर्ग कृषि मे वितियोग को 
लाभदायक समझत# है। पजाब मे इनको सख्या कुल 
किसानो की सख्या का 3 प्रतिशत है। पूजोबादी किसानो, 
जिनमे भद्र किसानो के अतिरिक्त प्रगतिशोल किसान भी 
शामिल हैं, के आधीन कुल फार्मों का 8 5 प्रतिशत फ़ाम हैं 
जो कि कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 27 प्रतिशत क्षेत्र पर 
फैले हुए हैं। इस वर्ग के किसान ही ट्रैक्टरो नलकूपो, 
पम्पिग सेटो और अन्य उपकरणों पर विनियोग कर सकते 
हैं। इसी प्रकार ये किसान अपनी जोतो पर बिल्डिग भू> 
सुधार और अन्य मरम्मत आदि के लिए पूजी-व्यय करते 
की सामर्च्य रखते हैं। सर्वेक्षण के आधार पर यह परिणाम 
निकला है कि बड़े फार्ों पर प्रति एकड अधिक पूजी-व्यय 
'किया जाता है जो कि इनमे यत्रीकरण (/६लाक्ाइख्ाणा) 
का सूचक है। 
क्रासौन फ्रकमेल, 08870 विशेषज्ञ ने भरत के 
किस्तानों पर नयी कृषि विकास-रणनीति के समाजार्थिवा 
सम्बन्धी ($0000-०८००४०7७८ 590०७) पर प्रभाव को 
अध्यगत क्रिया! उनके अध्ययत्र के सुख्य निष्कर्ष 
निम्मलिखित हैं 
(३) बहुसझ्यक ऐसे किसानो ने जिनको अलापकर 
जोतो का आकार 2-3 एकड है, उर्वरको प्री थोडो खुशको 
का प्रयोग करके अपने उत्पादन को बटा लिया है परन्तु कुल 
उत्पादन से चृद्धि अपर्याप्त होने के कारण इसमे से भूमि 
बिकासप्त के लिए पूजी-अतिरक (५92 5७८)०७) प्राप्त 
करवा सम्भव नहीं। 


(5०) ऐसे छोटे किसानो की आर्थिक दशा और भी 
खराब हो मई है जो काश्द के लिए कुछ भूमि पद्टे पर लेते 
हैं या शुद्ध रूप से मुजार ([६0५॥४७) हैं । हाल हो क वर्षो मे 
भूमि के मूल्य मे वृद्धि के परिणामस्वरूप लगान मे वृद्धि के 
कारण और/या नई अधिक लाभदायक वकनोक के प्रयोग के 
प्रभावाधीन भूस्वामियों मे अपनी भूमि स्वय-काश्त करने को 
प्रवृत्ति के कारण छोटे किसानो एवं काश्तकारों कौ आय पर 
दुष्प्रभाव पडा है। 

(:४) केवल बहुत ही थोडी सख्या बाले काश्तकार, 
जितकी जोत का आकार 0 एकड या इससे अधिक है, भू- 
विकास के लिए विशेषकर छोटो सिचाई के लिए जोकि 
आधुनिक आदानो के कुशल प्रयोग के लिए एक अनिवार्य 
शर्त है. पृजी-अतिरक गतिमान करने की स्थिति मे हैं। 
इसके अतिरिषत इस वर्ग ने अपने लाभ को और अधिक 
बढाने के लिए अपने अतिरिक्त लाभ का प्रयोग भूमि-क्रय 
करते काश्त आधीन भूमि को उन्‍तत करते और आधुनिक 
उपकरण खरीदने पे किया है। 

(१०) 20 एकड या इससे अधिक भूमि बाले किप्तातो 
को सबसे अधिक परम एव सापेक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। 
इसका कुछ हद तक ता कारण यह है कि उन्होने फार्म 
क्रियाओ का यन्त्रीकरण किया है ताकि दोहरी या बहुफसल 
उत्पल की जा सके परन्तु एक कारण यहे है कि उन्होने 
अपने फसल ढाये का विस्तार कर अधिक लाभदायक 
वाणिज्यिक फसलो को सम्राविष्ट कर लिया है। 

(०) किसायो की बहुसख्या-चावल क्षेत्र मे 75 से 89 
प्रतिशत-को आर्थिक स्थिति में गिरावट आयी है और 
अधिकतर अनुपाव ऐसे किसानो का है जिनके जोवन-स्तर 
में परम रूप म अवनति हुईं है इनमे मोखिक पट्टे (09 
९७५९५) पर काश्त करने वाले असुरक्षित मुजारे हैं। 

(2) भारतीय कृषि में सस्थानात्मक सुधारों 
(वड।।एत गाज एश०त्ता5) की आवश्यकता पर बल न 
देना-नई उत्पादन रणनीति कृषि मे सस्थावात्मक सुधारों को 
आवश्यकता दम स्वोकार नहीं करतो। किसानो के अधिकतर 
भाग को भू-अधिकार उपलब्ध कराने का तो बात हो क्या, 
हम भू-घारण की निश्चितता भी उपलब्ध नहों कंगझय पाए हैं। 
परिणामत किसानों को बेदखलिया बडे पैमाने पर को गई 
हैं। इसके नतीजे के तौर पर काश्तकाय को विवश होकर 
'फसल सहभाजफो (589८ ८८०८८) की स्थिति स्वीकार 
करनी पड़ रही है। सिन्हास और श्रोनिवास ने उर्वरक प्रयोग 
के सम्बन्ध में फसल-सहभाजन (0०७ क्राथआए्) के 
प्रभाव का अध्ययन किया है । उतकी मूल कल्पना यह है कि 
उर्वरक पर व्यय कृषको ड्रारा उधार प्राप्त कप्के किया जाता 
है और इस उधार क लिए १0 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। 
चूकि एक फसल अवधि लगभग 6 यास होती है, इसलिए 


है 


ब्याज को कुल खच॑ का लगभग 20 प्रतिशत माना जाएगा। 
यदि हम लाभ अधिकतम करने के पूँजीवादी प्निद्धान्त को 
कसौटी माने तो बह किसान जो भू स्वामी हैं सिचाई-प्राप्त 
गेह्टू के क्षेत्रों मे 80 प्रतिशत लाभ प्राप्त करते हैं और 
चावल के सम्बन्ध मे यह लाभ ॥83 प्रतिशत है। इसकी 
तुलना मे 'काश्तकारी-कृषि (ाक्षाभाए॥ ०णैंधरभाणा) जो 
50 प्रतिशत के आधार पर की जाती है से यह लाभ गेहूँ के 
सम्बन्ध मे 65 प्रतिशत और चावल के सम्बन्ध मे 67 
प्रतिशत रह जाता है। 40 प्रतिशत के आधार पर फसल 
सहभाजन की अवस्था मे यह लाभ घट कर केवल 43 
प्रतिशत रह जाता है। अत यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि 
उर्वरक प्रयोग के विस्तार मे काश्तकारी खेती एक बडी 
बाधा है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली कसौटी जोकि 
पूजीवादी अर्थशास्त्र का आधार है इस बात को सुस्पप्ट 
करती है कि काश्तकारां की अपेक्षा भू स्वामी ही उर्वरको 
'की अधिक मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। 

3 आय कौ बढती हुई असमानताए-कृषि मे 
तकनीकी परिवर्तनों का ग्राम-क्षेत्रा म आय-वितरण पर 
दुष्प्रभाव हुआ है। भारतीय कृषि मे तकनाकी परिवर्तन और 
वितरण सम्बन्धी लाभो के बारे म अपने अध्ययन से सी 
एच हनुमन्तराव यह निष्कर्ष प्राप्त करता है “तकनीकों 
'भरिवर्तनों से एक ओर विभिन क्षेत्रों छोटे और बडे फार्मों 
और भू-स्वामियो के बीच आय कौ असमावताएं बढ़ी हैं 
और दूसरी ओर भूमिहीन मजदूर और मुजारों मे खाइ और 
चौडी हो गयी है। किन्तु परम रूप मे तकनाको परिवर्तन के 
लाभ सभी वर्गों मे बटे हैं। इतका सकेत तकनीकी परिवर्तन 
के अनुभव करने वाले क्षेत्रों मे वास्तविक मजदूरी एव 
रोजगार मे वृद्धि और छोटे किसाना की आय मे वृद्धि के 
रूप में मिलता है।”” 

फिर भी हर क्रान्ति के प्रधान लाभ प्राप्तकर्त्ता तो बडे 
किसान ही हैं जो अपने लाभ के लिए उन्तत किस्म के 
आदानो और ऋण-सुविधाआ को हृथिया लेते हैं। परन्तु 
आवश्यकता इस बात को है कि नातिया मे इस प्रकार 
परिवर्तन किया जाए। डा वी के आर वी राव के शब्दों 
में "यह बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरी क्रान्ति 
जिसने देश मे खाद्यान्तों का उत्पादन बढाने मे सहायता दी 
है के साथ ग्रामोण आय म॑ असमानता मे वृद्धि हुई है बहुत 
से थोड़े किसाना को अपने काश्तकारी अधिकार छाडने पड़े 

और ग्राम क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक तनाव बढ़े हैं।'* 
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हरी क्रान्ति 


अत भू-सुधार करने अनिवार्य हैं।डॉ डी पी चौधरी हरी 
क्रान्ति सम्बन्धी अपने सर्वेक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर 
पहुचते हैं “'भू-सुधार के साथ पूँजी बाजार एवं ग्राम- 
सस्थानो मे उचित परिवर्तन द्वारा उत्पादव एवं उत्पादिता को 
अधिकतम करना सम्भव होगा और यह आय-बवितरण की 
असमानताओ को कम करने के साथ पूर्णतया सगत 
होगा।!? 

(4) श्रम-विस्थापन ([,890७% ताऊ्र|ब०९गशा) 
को समस्या-श्रम-विस्थापन के रूप में हरी क्रान्ति की 
आड मे कृषि यत्त्रोकरण के प्रभाव को आकने के लिए, 
बहुत ही थोड़े अध्ययन उपलब्ध हैं। उमा के श्रीवास्तव 
रबर्ट क्राअज और हैडी ने हरी क्राति के दौरान दो प्रकार की 
नवक्रियाआ (॥7॥0५8॥00$) के चालू करने के प्रभाव की 
जाँच का है (४) जीव-विज्ञा सम्बन्धी नवक्रियाएं 
(छात6श्ाट्गे ग्रात0रभाणा5) और यात्रिक नवक्रियाए 
(१४९८९०४०४८७॥ ॥770५0005$) । जीव विज्ञान सम्बन्धी 
नवक्रियाआ से हमारा अर्थ कृपि-आदानो (&|7०णाए 
गा।४७) में किए गये उन परिवर्तनों से है जो भू उत्पादिता 
को बढाते है। अच्छे थाज जिनन्‍्ह आमतौर पर अधिक 
उपजाऊ किस्म क बाज कहते हैं और खादो का प्रयोग इस 
श्रेणी की नवक्रियाए हैं। इस दृष्टि से हरी क्रान्ति घाज-खाद 
तकनाक मे परिवर्तन है। यात्रिक नवक्रियाआ में वे नए 
जार शामिल किए जात हैं जो मानव या पशु-श्रम का 
विस्थापन करते हैं। अत हरी क्रान्ति को जैविकाय एव 
यान्त्रिक क्रान्ति (800809) ॥760॥8॥08 ॥6४0॥000॥) 
कहना उचित हांगा। श्रम प्रयोग और श्रम-विस्थापित करने 
बाली नवफ्रियाओ का शुद्ध प्रभाव वह सामा निर्धारित करगा 
जिस तक यत्रीकरण (१/००८४७॥४०४००) को लागू किया 
जाए ताकि श्रम-विस्थापन न हो। इस अध्ययन का निष्कर्ष 
यह है “चूकि यम्त्राकरण से श्रम की माग जो बीजा और 
खादो के विस्तृत प्रयोग से यढ रही थी पर दुष्प्रभाव पड़ 
सकता है इसलिए भारत जैसी श्रम-अतिरक जाली 
अर्थव्यवस्थाआओ (8900 $प्रणी05. ९९०॥0॥65) मे 
समय-पूर्व यनत्राकरण को प्रोत्साहन देने से बढती हुई 
बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।” 
परिणामत एसी नांतियां पर जो सस्ते उधार का व्यावस्था 
ड्वारा बडा श्रम विस्थापन मशीनरी को बिना सोचे समझे 
प्रोत्साहन देता हैं पर पुनर्विचार करना हागा। 

सा एच हनुमन्ता राव रोजगार पर नयी तकतालॉणी के 
अनुकुल एव प्रतिकूल प्रभावा का इस प्रकार व्यक्त करता 
है “यदि हरा क्रान्ति का उनत क्स्मि के बीजा एव 
उवरका के प्रयाग का एक्मुश्त प्राग्राम मान लिया जाए, तो 
इसका राजगार म॑ महत्त्वपूर्ण यागदान प्रतात होता है। इसके 
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अतिरिक्त, नलकूपों द्वार भी रोज़गार मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई 
है श्रम गुणाक (8000 ९०-शीटाटएां) सकार्य क्षेत्र के 
सम्बन्ध मे सबसे अधिक है और उसके बाद उन्नत फिस्म 
के बीजो और प्लिचाई का नम्बर आता है) " 

“ट्रैक्‍्टरो के प्रयोग का शुद्ध रोजगार प्रभाव नकाशत्मक 
हो सकता है यदि फार्म-क्रियाओ मे ट्रैक्ट-प्रयोग पूर्ण हो 
जाए। हार्वेस्ट कम्बाईत (0८७४ ८ण्गाफधाट) बड़े पैमाने 
घर फार्म-श्रम का विस्थापत करगी जबकि इसके भूमि- 
वर्षन-प्रभाव (आए बशफटाप्रा। धीटए५७) नाममात 
होगे।!५ 


5, हरित क्रान्ति की शिक्षाए 


सभी तत्त्वो को सन्तुलित महत्त्व देकर विचार करने से 
चता चलता है कि अभी भारत कृषि-क्रान्ति के समीप नहीं 
पहुचा है। इससे पहले कि हम यह दावा कर सक हमे 
बहुत मी मजिले पार करती होगी। अत बीज खाद एव 
सिचाई के एक-पृश्ठत प्रोग्राम के रूप में हरित क्रान्ति को 
शिक्षाओ का विश्लेषण करना होगा। 
प्रथम, हरी क्रान्ति के प्रभावाधीन गेहू, बाजर और गन्ने 
के ठत्पादन में बहुत हा अधिक वृद्धि हुईं। मक्कों के 
उत्पादन में भी प्रगति हुई। चावल सभी खाद्याननों के औसत 
उत्पादन मे घृद्धि के स्तर से नीचे था परन्तु यह बात बहुत 
हो विशशजवक है कि चने, पटसन और रूई के सम्बन्ध मे 
वृद्धि-दर बहुत हो मन्द रही है। इसके अतिरिक्त दाल जो 
कुल ख़ाद्याल उपादन का 30-42 प्रतिशत हैं के उत्पादन 
में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। अत हम इस विष्कर्ष पर 
पहुचते हैं कि हरो क्रान्चि का प्रभाव कुछ महत्त्वपूर्ण खाद्य- 
'फसलो तक सीमित है और जब तक इन चन्द फसलो के 
उत्पादन मे वृद्धि सर्वव्यापक रूप धारण कर सभो फसलो के 
उत्पादन में वृद्धि के रूप मे प्रकट नहीं होती तब तक यह 
कहना उचित नहीं होगा कि भारत में कृषि क्रान्ति हो 
गयी है। 
दूसरे, खाद्यान्नो मे वृद्धि पजाव हरियाणा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश, आश्भ्रप्रदेश के कुछ चुने हुए मिलो महाराष्ट्र 
और तमिलनाडु मे हो हुईं परन्तु ये ग़ज्य भारत के कुल 
क्षेकफल के अधिकतर भाग के बगबा नहीं हैं। केवल इतना 
कहा जा सकता है कि इन्होते कृषि-उत्पादन में ताक वृद्धि 
को सम्भावता की ओर सक्केत किया है। दूसो शब्दों ये, यह 
कहा जा सकता है कि पहले से उन्नत क्षेत्रा ने अपनो 
आधिक स्थिति और सुधार लो है। इस कारण भारत में 
असन्तुलित विकाप्त की प्रक्रिया आरम्भ हो गयो है। जो 
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अदेश पीछे रह गये है, उन्हे आगे बढ़ गए प्रदेशों तक 
पहुचना है। जब तक भारत के मुख्य राज्य उत्थान-अवस्था 
(7६७ ०॥ ४०१६) तक नहीं पहुच जाते, कृषि-क्रान्ति कौ 
बात करनी उचित न होगी। 

खीसरे, नयी तकनीक की स्वोकार्यता किसानो कौ 
साक्षरता के स्तर पर निर्भर करतो है। डॉ धर्मपाल चौधरों ने 
अपने अध्ययन भारत में शिक्षा और कृषि उत्पादिता में 
यह प्रमाणित किया हैं कि बडे किसान अनिवार्यत उत्पादिता 
बढाने लागत कम करने वाली नवक्रियाओं ([#70०४8॥0॥5) 
को पहले लागू करते हैं जब कि छोटे किसान जो सामान्यत 
अनपढ होते है, पीछे रह जाते हैं। अव चयी तकवालाजी का 
एसार सूचता की सीमा पर निर्भर करता है और यह साक्षरता 
के स्तर पर निर्भः करतो है। अत हरी क्रान्ति को फैलाने के 
लिए अनक्षरता को दूर करने का प्रोग्राम एक प्रधान उपकरण 
बन सकता है। 

चौथे यह भी अनुभव किया गया है ग्रामो के वर्तमान 
ढाचे मे बडे किसान ही 6 से 0 प्रतिशत ब्याज की दर पर 
सहकारी समितियों एव ग्राम-बैको से ऋण प्राप्त कर सकते 
हैं। छोटे किसान का देहात में बहुत कम प्रभाव होने के 
कारण उसे तो महाजन से या असमगठित मुद्रा बाजार के 
अन्य ऐसे स्रोतों से ।2 से 75 प्रतिशत की ब्याज दरें पर 
ऋण लेना पडता है। विद्यमान स्थिति का परिणाम यह है कि 
जहाँ पर सरकारी एजेन्सिया कुल उधाए का केवल 30 
प्रतिशत उपलब्ध करातो हैं और वह भो बडे किसानों को। 
यह सामान्यतः दखा गया है कि काश्तकार और छोटे 
किप्तात जिन्हे सस्तो दर पर उधार मिलता चाहिए, को सबसे 
ऊचो ब्याज-दर पर उधार प्राप्त होता है और इसके विरुद्ध 
बडे किसागे को मस्ती दर पर) इसके परिणामस्वरूप बडे 
और छोटे किप्तागों को उपलब्ध कृषि-आदानो 
(#ए०८०॥७०७) ॥7०७) की वास्तविक लागत में अन्तर 
उत्पन्त हो जाते हैं और जाहिर है कि ये अन्तर बडे किसानों 
के यक्ष में होते हैं। 

पाचर्वे, कृषि-क्रान्ति के कारण तौन प्रकार के द्वन्द्न पैदा 
हो गए हैं, अर्थात्‌ बडे ओर छोटे किसानो के बीच, भू- 
स्वामियों और काश्तकारों के बीच और कृषि-फार्मों के 
वियोजको एवं तियाजितों के बीच। बडे फार्मो के स्वामी 
उवरक, पम्पिग सेट, नल॒कूप ओर कृषि-मशीनरी के रूप में 
भारी विनियोग कर सकते हैं। वे सहकारी समितियों से 
उधार अच्छे बोज़ और उर्वरक भी प्राप्त कर लेते हैं। 
साम्रन्यत यह कहा जा सकता है कि बड़े किसानों को 
कृषि-आदानो के पूर्वक्रय का अधिकार (एाष्टा॥ रत छाड 
धारणा) प्राप्त है और फलस्वरूप छोटे किसात कृषि- 
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आदान प्राप्त करने से वचित हो जाते हैं। इस कारण आय 
की असमानताए बढ़ी हैं और परिणामत पूंजीवादी खेती के 
विकास को प्रोत्साहन मिला है। 
भारत मे, अधिकाश किसानो के खेत छोटे हैं और उन्हें 
बडे भू-स्वामियों से भूमि किराए पर लेनी पड़ती है। चूकि 
भू-पति नये कृषि-आदानों को उपलब्ध कराते हैं, ऐसे फार्मो 
पर लिए गये खेतो पर तो आधुनिक तकनीक मे खेती होती 
है और काश्तकारों के अपने छोटे-छोटे भूमि के टुकडो पर 
पारम्परिक तकनीकों का प्रयोग होता है। यह द्वैधवाद 
(0000॥$70) सामाजिक तनाव का कारण बनता है, विशेषकर 
ऐसी परिस्थिति मे जब कि भू-स्वामी शोषणात्मक लगान 
की भाग करते हैं। 
बडे फार्मों पर नई तकनीक के प्रयोग के कारण 
मानवीय श्रम का प्रतिस्थापन यात्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हुआ 
है। दूसरे शब्दों मे, हमे नयी तकनीक के प्रत्यस्त प्रभावों 
(89०८४४४४॥ था८॥$) को भी ध्यान मे रखना होगा जिनके 
कारण श्रम बेरोजगार हो जाता है। कृषि-क्रान्ति से सबसे 
अधिक कष्ट भूमिहीन मजदूरों को हुआ है। जब तक 
ग्रामीण जवता के सबसे अधिक निर्बल बर्ग को रोजगार के 
अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते कृषि-क्रान्ति देश के 
लाखो भूमिहीन किसानो के लिए अर्थहीन ही रहेगी। 
इसलिए, यह अनिवार्य है कि ग्राम-भारत मे 
काश्तकारी के शोषणहीन रूप विकसित हो और भूमिहीन 
मजदूरों की मजदूरी उन्नत हो सके। अधिक उपजाऊ किस्म 
के थीजो से प्राप्त लाभ समृद्ध ज्मींदार वर्गों की जेबो मे जा 
रहे हैं। परिणामत यह कहना उचित होगा कि नई उत्पादन- 
तकनीक से वितरण का पलडा समृद्ध वर्गों की तरफ झुक 
गया है। छोटे किसान, काश्तकार फसल-सहभाजक और 
भूमिहीन मजदूर अर्थात्‌ कृषि-श्रम वर्ग को कृषि-आय में 
अपना हिस्सा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि 
किसानो मे सगठित आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया जाए। 
सयुक्त राष्ट्र सघ के भूतपूर्व महासचिव ऊ थाँट ने ठीक 
ही चेतावनी दी है “यदि विकासशील देश भू-सुधार उपाया 
को तुरन्त लागू नहीं करते तो हरी क्रन्ति अकसीर सिद्ध होने 
को अपेक्षा वल्तुत पन्‍दोग को पियरी (शक्षातताब'5 0०0) 
बन सकती है|” बहुत से प्रेक्षको का विचार है, '“* यदि इसे 
बाजार-परिस्थितियो पर ही छोड दिया जाए तो निर्वाह- 
किसानो. (5फ&इशाए८ शिश८३) की तुलना म हरी 
क्रान्ति उन किसानों को लाभ पहुचायेगी जो वाणिज्यिक 
उत्पादन में लगे हुए हैं और इनमें भो छोटे किसानो की 
अपेक्षा बडे विसान को ।'! 
नयी तकनीक के प्रचलन से विकसित हाने घाले 


सामाजिक सम्बन्धो के विश्लेषण से पता चलता है कि हरी 
क्रान्ति के साथ छोटे किसानो के लिए उधार का प्रबन्ध न 
किया गया, या काश्तकारी मुजारों को पटटे को सुरक्षा 
उपलब्ध न करायी गयी, या भुजाये एव फसल सहभाजक 
($0श/८ ८7०एएल$) से बसूल क्ए जाने चाले लगान को 
कम न किया गया या आर्थिक असमानताओ को दूर करने 
के लिए सस्थानात्मक उपाय न किए गए, तो हरी क्रान्ति के 
इच्छित परिणाम व्यक्त नहीं हो पाएगे। 


6. कृषि के नए विकप्स-क्षेत्र-दूसरी हरी क्रान्ति 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ पिछले 5 दशकों के दौरान 
भारतीय कृषि ने कई दिशाओ मे प्रगति की है। प्रथम, 
खाद्याननो का उत्पादन जो 950-5 मे लगभग 500 लाख 
टन था बढ़कर ॥970-7 मे दुगने से भी थोडा अधिक 
होकर 4,084 लाख टन तक पहुच गया और १983-84 मे 
१,524 लाख टन के उच्च स्तर पर पहुच गया। इसके 
पश्चात्‌ लगातार चार वर्ष सूखा पड़ने के कारण उत्पादन 
१984-84 के शियर स्तर के नीचे हो रहा किन्तु 4994-95 
के अच्छा मातयूत वर्ष होने के कारण खाद्यान्‍न 7,850 लाख 
टन के रिकार्ड स्तर तक पहुच गया। 

दूसरे, सिचाई आधीन सकल क्षेत्रफल जो 950-5 में 
226 लाख हैक्टेयर था बढ़ कर 994-95 में 880 लाख 
हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार 45 वर्षों (950-5॥ से 994- 
95) के दौरान सिचाई आधीज क्षेत्र मे 26 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि हुई। 950-57 मे एक से अधिक भार बोया 
जाने वाला क्षेत्र 20 लाख टैक्टेयर था विन्तु 4992-93 में 
यह बढकर 420 लाख हैक्टेयर हो गया। 

तीसरे, अधिकाधिक सिचाई प्राप्त क्षेत्र को अधिक 
उपजाऊ किस्म के बीजों के आथीन लाने को नीति अपनायी 
गयी। इसके परिणामस्वरूप अधिक उपजाऊ बीजों के 
आधीन क्षेत्रफल जा 970-7] में 54 लाख हैक्टेयर था, 
बढ कर 994-95 में 750 लाख हैक्टेयर हो गया। इसके 
साथ-साथ रासायनिक उर्वर्को का उपभौग जो 970-7] 
में 22 लाख टन था बढकर 994-95 मे 4] लाख टन हो 
गया। 

इन सभी विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, भारत 
खाद्यालो के सम्बन्ध मे आत्मनिर्भ हो गया और इसके 
खाद्याल-आयात् नाममात्र हों गए। वह 220 लाख टव का 
बफर-स्टाक कायम करने मे सफल हो गया ताकि किसी 
एक वर्ष, या लगातार दो अथवा तीन वर्षों मे पडे सूखे का 
सामता कर सके। इससे हमारी कृषि सबल बन गयी। 

परन्तु कृषि की इन ध्यो के कारण हमें 
आत्मसल्तुष्ट नहीं बन जाग चाहिए क्योकि अभी बहुत से 


हरी क्रान्ति 


ऐसे विकास-क्षेत्र हैं जिनकी ओर हमारी कृपि-बीधिया मोडी 
जानी चाहिए ताकि कृषि विकास मे अवलम्बनीयता 
(६०४॥४0॥॥9) और न्याय पर बल दिया जा सके। कृषि 
में मुख्य विकास-श्षेत्र निम्नलिखित हैं- 

(४) मोटे अनाजो के आधीन क्षेत्रफल और उत्पादन 
मे नामम्ात्र दृद्धि-न ही मोटे अनाजो के आधीन क्षेत्रफल 
और न ही उनके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। इन 
'फसलो के लिए अधिक उपजाऊ किस्म के बीज विकसित 
काने को ओर कोई ध्यान न दिया गया। चूकि मुख्य आदानो 
का प्रयोग गेहू और चावल को ओर निर्देशित किया गया, 
मोरे अनाज उपेक्षित रहे और इनके उत्पादन को बदाना अब 
कृषि-विकास का मुख्य क्षेत्र है। 

(४7) कलो' के उत्वादत ये गात्रिया- 90-77 मे 
दालो का उत्पादन 778 लाख टन था। 7990-97 में जो कि 
खाद्यान्न उत्पादन का सर्वोच्च वर्ष था, दालों का उत्पादत 
१43 लाख टन था अर्थात्‌ 20 वर्षों को अवधि मे केवल 2 
प्रतिशत की वृद्धि। 990-9] से 4994-95 के दोशन दालो 
का उत्पादन 40-१45 लाख टन के बीच ही रहा है। दालो 
का प्रति व्यक्ति उपभोग जो 4977 मे 69 ग्राम प्रतिदित था 
कम होकर 994 में 38 ग्राम हो गया। दालो के उपभोग में 
यह तोब् गिरावट चिन्ता का विषय है, विशेषकर गरीब वर्णों 
जिनके लिए दाले प्रोटोन का मुख्य स्रोत हैं। 

दाले अधिकतर गैर-सिचाई वालो परिस्थितियों मे 
घटिया भूमि पर उगायी जातो हैं और इनके लिए कम मात्रा 
में आदानों का प्रयोग किया जाता है। दालो के आधीन 257 
लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 27 लाख हैक्टेयर 

क्षेत्रफल को सिचाई प्राप्त है। दालों के लिए उर्वरको एव 
'कौटनाशको को भी अधिक मात्रा कौ आवश्यकता नहीं 
पडतो। अल्प-अवधि की किस्मो और उन्‍तत खुश्क-खेती- 
तकनालाजी के विकाप्त के कारण दालो का उत्पादन बढाने 
के सम्बन्ध मे नयी आशाए पैदा हो गयी हैं। पिछले दशक 
के दौषन हुए अनुसधान के परिणामस्वरूप अरहर को ऐसी 
किस्मो का आविष्कार हुआ है जो गरीब किसानो के लिए 
उचित हैं और इनसे प्रति हेक्टेयर 2-3 टन उत्पादन करना 
सभव है और इसके अतिरिबत 6-8 टन खुश्क डण्ठल 
(४95) भी प्राप्त हो सकते हैं जो कि ईंधन के रूप मे 
इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इसी प्रकार कालो-मिट्टो- 
प्रबन्ध-तकनालाजी [छाक्टए $ण। क॥7222एच॥ 
पृ०्क्ात्ता०89) द्वारा बगली चने की उतपरादिता बढायो जा 
सकतो है जो कि दालो की प्रधात फसल है। अरहर और 
चना दोनो मिलकर दालो के कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत 
उपलब्ध कराते हैं और इनको उत्पांदिता को बढाने के लिए 
प्रयास सकेन्द्रित किए जाए, तो इससे दालो की उत्पादिता में 
चृद्धि करे को काफो गुजाइश है। 
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(४४7) एक अन्य विकास-क्षेत्र खाद्य-तेलो के 
उत्पादन को बढाना है-भारत खाद्य तेलो (8066 णा$) 
के उत्पादन मे आत्मनिर्भर नहीं है। 4970-7 मे, खाद्य- 
तेलो का आयात केवल 23 करोड रुपये था, परन्तु बढ़ती 
हुईं माग को अपने देशीय उत्पादन से पूरा न कर सकने के 
कारण आयात में बृद्धि होतो गयो। यह आशा की जाती है 
कि भारत द्वारा 700 से ,000 करोड़ रुपये के खाद्य-तेलो 
का आयात किया जाएगा। 

वर्तमान परिस्थिति के परिणामस्वरूप, दो कठिन 
समस्‍्याओ का सामना करना होगा, (+) खाद्य-तेल आवात 
द्वाय हमारी विदेशी मुद्रा का लगातार तिकास होता रहेगा, 
और (३१) भारत एफ महत्वपूर्ण खाघ्-पदार्थ के लिए विश्व 
के अन्य देशो पर निर्भर रहेगा। 

भारत में उत्पन होने वाले मुख्य खाद्य-तेल हैं 
मूगफली लोगरिया (२०[०४०९०) तिल (3७) 
जाफरान (50% ८7) सूर्यमुखी, सोयाबीन आदि। भारत में 
तिलहनो के उत्पादन की मुख्य समस्या निम्न उत्पादिता है। 
न केवल भारत विकसित देशो को तुलना मे बहुत पीछे है, 
इसको प्रति हैक्टेयर उत्पादिता चीन की तुलना मे भी काफो 
कम है। इसी कारण भारत सरकार मे तिलहन-तकनालाजी 
मिशन (0/52००५ 7००/॥००६७ ?४४७४॥०४) कायम किया 
है जिसने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं- 

4994-95 में तिलाहनो का उत्पादत 20 लाख टन था। 
सन्‌ 2000 तक इसे बढाकर 260 लाख टन करना ताकि 
इनसे 80 लाख टन तेल प्राप्त कियां जा सके। इस लक्ष्य को 
ग्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होगे-(४) 
अतिरिक्त तिलहन क्षेत्रों को सिचाई आधीन लाना, (४६) 
आधुनिक फसल-तकनालाजी का प्रयोग करा, (2७) 
'फसल-प्रतिस्थापन (0709 50०४धशाप्ृघणा), (2०) बेहतर 
खुश्क खेती करना, (७) बेहत्तर ढग से तेल निकालना, (९४) 
हेल के अपास्परिक स्रोतों का विदोहन, और (एछ) 
ठिलतनो के उत्पादय का अपारम्परिक क्षेत्रों और 
अपरम्परिक मौसपो मे परिवर्तत करता। 

ऐसे अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों के विकास के 
कारण जो कि सूखा और टिड्डी दल के प्रतिरोधक हैं, यह 
आशा की जाती है कि तिलहनो के उत्पादन और उत्पादिता 
बढ़ाने के द्वार खुल गए हैं। 

(४०) घ्विचाई और जल प्रबन्ध को नयी विकास- 
विधि-अगले १2 से 35 पर्षों के दौसन कुल उपलब्ध जल 
सग्रह १,000 लाख हैक्टेयर मीटर होगा। ,650 लाख 
हैक्टेयर कुल कृषि आधीन क्षेत्र से १,760 लाख टन खाद्यान्न 
यैदा किया गया। दूसरे शब्दो मे, औसत रूप मे ” 
उत्पादन एक टन से कप्र * । इसके,विशल 
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हैक्टेयर उत्पादन 4 टन है। यदि भारत को अपनी बढ़तो हुई 
जनसख्या का पोषण काना है, तो इसे सन्‌ 2,000 ठक 
अपनी 95 करोड प्रत्याशित जनसख्या के लिए 2,350 लाख 
टन खाद्यान उत्पन्न करना ही होगा। 

चूकि जल एक दुर्लभ ससाधन है, इसलिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि इसके अधिक कुशक्ष प्रयोग पर बल दिया 

जाए। वर्तमान परिस्थिति यह है कि 90 प्रतिशत जल सिंचाई 
के लिए इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह जल 
का अपव्यय एव व्यर्थ प्रयोग है। अत- सिचाई रणनीति ऐसी 
होनी चाहिए जो मितव्ययी ढंग से जल-प्रयोग कर सके । 
इस सम्बन्ध मे लक्ष्य होगा चाहिए कि अगले ॥2 वर्षों मे 
सिचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल का अनुपात 
घटा कर 77 प्रतिशत कर दिया जाए ताकि औद्योगिक और 
नगरपालिका सम्बन्धी आवश्यकताओं की बढती हुईं माग 
की पूर्ति को जा सके। सिचाई को नयी रणनीति को 
निम्नलिखित दिशाओ मे कार्य करता होगा - 

(2) तहरी तथा तालाब कमान-श्षेत्रो ((07ावाका0 
८४७) में सिचाई को उचित नीति और इस पर नियन्त्रण, 
विशेषकर धान के क्षेत्रो मे, 

(४) जल-निकास और पानी के पुन प्रयोग को 
सुविधाएं उपलब्ध कराना, 

(४25) भूतल-जल (508०८ ५८०) और भूगर्भजल 
(070०७॥० #2८) का सयुक्त प्रयोग, 

(४०) कुओ द्वारा सिचित क्षेत्रो मे ड्रिप-सिचाई (99 
ग्रा72भ/ण) को चालू करना, 

(०) नहरी/ तालाब कमान क्षेत्रो मे स्प्रिकलर सिचाई 
(89708 ॥78900) का प्रयोग करना, 

(७४) सघन-फसला अर्थात्‌ गन्ना, सब्जियों और रूई 
के लिए द्विभित्ति सिचाई (8/09॥ ॥ग84ध०॥) को बढावा 
देना, और 

(०४८) किसानो एवं प्रसार अधिकारियों (छल्माआणा 
०१०८७) को जल-प्रबन्ध म प्रशिक्षण देना। 

बडी सिचाई परियोजनाआ में बहुत बार अति-सिचाई 
(0४ ॥ए7840००) की जाती है जिसका उत्पादन पर 
दुष्प्रभाव पडता है। उदाहरणार्थ, किसान धान के लिए 800 
मिलोमीटर पानी का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित 
कुल्याओं के अभाव के कारण पानो खेतो को अच्छी प्रकार 
न पहुच सकने से जल-लग्नता (एध्यण्ट्ट्माए8) की 
समस्या उत्पनन हो जाती है और इस प्रकार भूमि-लवण 

(59077) या क्षार (8॥६-॥70८) बन जाठी है। _ 


तालिका ३ . विभिन प्रणालियों की सिचाई क्षमता 








(प्रतिशत के रूप में) 
विभिन प्रणालियाँ 
सिचाई सिच्राई स्प्रिकलर ड्िप या द्विभित्ति 
कुशलताएँ सिचाई सिचाई 
बहन कुशलता 60-70 १300 00 
(कुआ सिचाई) 

प्रयोग कुशलता 60-70 70-80 90 
भूतल जल मी का वाष्पत. 30-40 उ0>40 5 
समग्र कुशलता ३0-35. 40-50 75-80 





स्प्रिकलर सिचाई ($एागतल धारणा) द्वाव जल- 
प्रयोग मे 30-35 प्रतिशत बचत की जा सकती है। इसका 
इस्तेमाल सभी सघन फसलो अर्थात्‌ मोटे अभाज, मूँगफली, 
दालो और गेहूँ मे होना चाहिए। 

ड्रिप सिचाई ()॥0 [धाह8॥॥०0) सभी कतारवाली 
'फसलो के लिए उचित है। इसके प्रयोग से पानी की 50-70 
प्रतिशत तक किफायत की जा सकती है। साथ मे विभिल 
'फसलो को उत्पादिता मे ॥0-70 प्रतिशत तक चृद्धि की जा 
सकती है। इससे जल के मितव्ययी प्रयोग मे सहायता 
मिलती है और यह कुओ द्वारा सिचाई के लिए विशेष रूप 
मे उचित समझी जाती है) 

द्विभित्ति सिचाई (8/७»] ॥280) का हाल ही में 
महाराष्ट्र मे प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रणाली में याती 
मुख्य चैम्बर से वितरण चैम्बर मे डाला जाता है जिसके 
लिए. इसमे समान फासले पर सभरण छेद (६०9१ 
0776७) होते हैं जिनमे लेजर बीम लगे होते हैं। पाती 
निकासी छेद से धीरे-धीरे छोड़ा जाता है। 

जल प्रबन्ध के इस विकास क्षेत्र मे किसानो तथा प्रसार 
अधिवारियों कौ शिक्षा अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए 
प्रदशन, विवारगोख्टियों, किसाओे में चर्चाएँ और अन्य जन- 
माध्यमा का प्रयोग करता अनिवार्य है। यह एक ऐसा 
विकास क्षेत्र है जिसमे लागढ मे थोडी-सी वृद्धि से कहीं 
बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 

(७) छोटी सिचाई के पक्ष में परिवर्तन पर 
बल-सातो पचवर्षीय योजनाओ के दौरात बड़ी तथा मध्यम 
सिचाई परियोजनाओं पर अत्यधिक बल दिया गया। अब 
यह बात महसूस को जा रही है कि बडी सिचाई 
परियोजनाओ ने प्रति हैक्टेयय सिचाई की लागत बहुत ही 
ऊची कर दी है। औसत रूप मे प्रति हैक्टेयर सिचाई लागत 
60,000 रुपए है जोकि बहुत ज्यादा है। अत छोटो सिचाई 
की प्रति एकड लागव अपेक्षाकृत बहुत कम है और इसलिए 
अविष्य मे छोटी सिचाई पर अधिक थल दिया जाबा चाहिए। 

(०४) बायोफर्टलाइजर के प्रयोग का विस्ता 


हरी क्रान्ति 


ऋष्ना-जीव-तकनालाजों एवं आनुवशिक इजोनियरिंग 
(छणथ्णाा0ण08४ भाव (एशाटाएए सिशा्त्रागढ) में हाल 
ही में हुए अनुसधानों ने यह घ्िद्ध कर दिया है कि कुछ 
पमृक्ष्म-जोच (00-08थ975) जैसे वैक्टोरिया और 
नीले-हरे शैवाल (8।६४८) तवाइट्रोजन-निश्चयक 
(0७०१० ०7४) का काय कर सकते हैं और पोधो को 
पोषण उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आम इस्तेमाल होने 
बाला जोब-उर्वरक (8णव्यधस्ट) राइजोबियम 
(002०७/श॥) है जो विशिष्ट बीजकोष (2०7८९) को 
जड़ो मे प्रवेश काके जड़-प्रधिकाएँ (१00। 0009:5) बना 
लेता है। ये प्रथिकाएँ अमोनिया उत्पादव की फैक्टरियाँ बढ 
जाती हैं। राइजोबियम बोजकोष के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करके एक फसल-मौसम में 00-300 किलोग्राम नाइट्रोजन 
प्रति हैक्टेयर निश्चित कर सकता है ओर अगली फसल के 
लिए भी काफी नाइट्रोजर छोड सकता है। सूक्ष्म-जौबो द्वारा 
नहइट्रोजन-जनन मे महत्त्वपूर्ण तकबीक खोजने जिसका 
साणं खर्च स्वय प्रकृति अदा करती है दूसरी हरी क्रान्ति के 
द्वार खोल दिए गए हैं। 
तयी जीव तकनालाजी के साथ शेवाल (॥83०) के 
लिए टोके को लागत १0 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर को दर पर 
'लगभग 20 रुपए है और उवरक के रूप मे इसका नाइट्रोजन 
योगदान 200-400 रुपए प्रति हैक्टेयर है। यदि प्राम- 
उत्पादन को इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए, ठो 02 
हैक्टेया भूमि से उत्पादन के विक्रय द्वाथ किसान 3 000 से 
१,500 रुपए को आय पैदा कर सकते हैं! अत नयी जीव- 
तकनालाजी (8:0-(0०000089५) उर्वरक उपभोग कौ लागत 
कम करने कौ दृष्टि से छोटे किसानो की समस्याओ का 
जवाब है। 
जहाँ पर कि उर्वरकों में जीव-तकनालाजी का प्रयोग 
बडी सफलता से विकप्मित देशो मे किया गया है, भाप्त मे 
बहुत से कारण इसके प्रयोग ओर प्रचार में बाधा हैं। वे 
हैं-प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव टीको के लाभो के प्रति 
चेतग़ का अभाव और औद्योगिक समर्थन को अनुपस्थिति। 
सरकार ने इण्डो-यू एस एस टी आई प्रोप्राम के आधीन 
जोब नाइट्रोजर निश्चयव परियोजना की स्थापना को है। 
भारत सरकार के कृषि मत्रालय ने जाव-उर्वस्को की एक 
शष्ट्रीय परियोजना चालू की है। भविष्य म कृषि-विकास के 
लिए इसे मुख्य क्षेत्र समझना होगा। 
(०7) खुश्क खेती पर घल देना चाहिए-भारत मे 
कुल कृषि आधीन 630 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 
००० हैक्टेयर अर्थात्‌ कुल का 6। प्रविश्वत खुश्क खेती 


डश्प 


(09 श्णिणा?) के आधीन है परन्तु खुश्क खेही आधीन 
क्षेत्र का कुल उत्पादन मे भाग केवल 40 प्रतिशत था। 

इसमे सन्देह नहीं कि स्लिचाई के कारण खाद्यात्ता में 
स्वावलम्बिता प्राप्त हो सको है पान्तु इसके साथ समृद्ध और 
गरीब के बीच खाई भी चौडी हो गई है। यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि खुश्क भूमि पर खेती करने वाले 72 प्रतिशत 
किसानो के पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि हैं और यह भी 
बिखरे हुए और विभाजित खण्डो मे उपलब्ध है। चूकि देश 
को काफी समय तक खुश्क भूमि खेती करनी होगी, 
इसलिए यह आवश्यक है कि खुश्क-भूमि खेतों को 
तकनालाजी विकसित की जाए ताकि खुश्क भूमि में उत्पादन 
के बढाने की सभावगाओं का लाभ उठाया जा सके। इसके 
लिए खुश्क भूमि क्षेत्रों की समस्याओ का अध्ययन करा 
आवश्यक हैं ताकि क्षेत्र-विशेष तकनालाजी का बिकास 
क्रिया जा सके। उर्वरको का मयादित प्रयोग, उन्त बीजो 
और थर्षा के पानी के बेहतर सग्रहण और इसके उचित 
प्रयोग द्वारा हम उत्पादिता मे 40 से 50 प्रतिशत हक वृद्धि 
कर सकते हैं। कुशल तथा समय-अनुसार प्रबन्ध वर्षा पर 
आधारित क्षेत्रा मे उत्पादन बढ़ाने की कुजी है। 

सार रूप में हमने कृषि ये मुझ विकास-श्षेत्रो का 
संकेत किया है। परन्तु कृषि सुधारों के अभाव मे प्रत्याशित 
परिणाम प्राप्त नहीं हो सकेगे। डॉ एम एस स्वामीनाथन, 
विख्यात कृषि वैज्ञानिक ने पजाब मे हये क्रान्ति कौ सफलता 
का विश्लेषण करते हुए उल्लेख किया है- 

“पजाब मे हरी क्रान्ति कोई अचम्भा नहीं है। यह 
इसलिए सफल हो पाई क्योकि 960-70 के दशक के मध्य 
में वे सभी परिस्थितियां विद्यमान थीं जो इसको सफलता के 
लिए अनिवार्य थीं-क) क्-चकबन्दी कथा समतलीकरण 

(ख) स्वामी द्वारा खेती जिससे भूमि मे लम्बे काल के लिए 
रुचि पैदा हो (ग) ग्राम-सचार (घ) ग्राम-बिजलीकरण, 
और (5) एक गत्यात्मक कृषि विश्वविद्यालय ।'” 

*'यदि ये परिस्थितियाँ विद्यमात न होतों, तो पजाब के 
किसानो के लिए गेहूँ और चावल की प्रबन्ध-प्रत्युत्त 
किस्मो द्वारा उत्पादिवा-छरमता को वास्तविक उत्पादव मे 
बदलना कठिन हो जाता। अन्तद उत्पादिता दो कारणत्तत्वो 
को परस्पर क्रिय पर निर्भ' करती है-पौधे की आनुदशिक 
कुशलवा (5घ590८ ट॥८८॥०५) और किप्तान को प्रबन्ध 
कुशलठा। किसानो को तन्मयता कठोर परिश्रम नवक्रिया 
और जोश हो भारतोय कृषि के भविष्य को परिवतित करने 
में त्वरक का काब कर रहे हैं।'” 
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औद्योगिक ढांचा और योजनाएँ 
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१. औद्योगीकरण का ढांचा 
(76 09२४७ 04॥700599॥5200) 

जबकि आज औध्योगीकरण के भहत्त्व के बारे में 
'एकमत प्राप्त हो चुका है, औद्योगिक विकास के ढाचे के 
बारे मे अभी भी वाद-विवाद चल रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि 
से औद्योगिक विकास तीन अवस्थाओ में हुआ है। प्रथम 
अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओं से माल तैयार 
'करना है। इसमे अनाज को पीसना, तेल निकालना, चमडा 
रगना, सूत कातना टिम्बर तैयार करना और धातु अयस्क 
(४८।७॥॥० 07८४) पिधघलाना शामिल किए जाते हैं। द्वितीय 
अवस्था मे कच्चे पाल के रूप परिवर्तन सम्बन्धी अर्थात्‌ 
डबलरोटी और मिष्टान भोजन तैयार करना जूते बनाना, 
धातु सम्बन्धी वस्तुएँ, कपडा फर्नीचर और कांगज तैयार 
करना। तृतीय अवस्था मे उन मशीनो तथा पूजी यन्रो का 
निर्माण होता है जो प्रत्यक्ष रूप मे किन्हीं फौरी 
आवश्यकताओ को तुष्टि नहीं करतीं बल्कि भावी उत्पादन 
क्रिया को सुविधाजनक बनाती हैं। हॉफमैन (प्ृणधगराआ) के 
अनुसार औद्योगीकरण की प्रथम अवस्था मे उपभोग वस्तु- 
उद्योगो का प्रधात महत्त्व होता है और उसका शुद्ध उत्पादन 
पूजीवस्तु उद्योगों के उत्पादन से पाच गुना होता है। द्वितोय 
अव्सथा मे यह अनुपात 25 । हो जाता है और तृतीय 

अबस्था मे यह केवल ] १ हो जाता है। 
चाहे उद्योग वा सामान्य विकास उपभोग-वस्तुओ से 
पूजी वसस्‍्तुओ की ओर हुआ है परन्तु इस विकास प्रक्रिया 
की कई किस्से हैं। औद्योगिक विकास के रूसी ढाचे में 
सीधे ही प्रथम अवस्था से तृतीय अवस्था मे प्रवेश किया 
गया परन्तु ब्रिटिश ढाचे में धीरे-धीरे विकास किया गया। 
इसी प्रकार अल्पविकसित देश अपनी-अपनी आर्थिक 
परिस्थितियों के अनुसार औद्योगीकरण के विभिन्‍न ढाचे 
विकसित कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि 
अल्पविकम्ित देशो मे औद्योगीकरण के ढाचे क निर्माण मे 
घूजी के सापेक्ष। अभाव को सबसे अधिक महत्त्व देना 
चाहिए। चूकि श्रम सापेक्ष दृष्टि से प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध 


होता है और पूजी न्यून होतो है, इसलिए श्रम-प्रधात 
उपभोग वस्तु उद्योगों (.#0ए गालिाह्रा७ ८णाउणतदा 
8००१5 ॥0050८$) का विकास उचित प्रतीत होता है। 
किन्तु इस विचारधाय की मूल धारणा अनुचित है। समस्या 
ज्यून साधन (पूजी) को बचाने की नहीं बल्कि इस साधन के 
सम्भरण को बढाने कौ है। अत औद्योगीकरण को ठीक 
ढग से एक गत्यात्मक प्रक्रिया (0आभा॥९ छा०८८५४५४) के 
रूप मे कल्पित करना चाहिए, जिसमे बाह्य मितव्ययिताओं 
(80७०३ ८८०णा०॥॥८५) और तकनीकी कौशल का 
विकास हो। इस कारण पूजो वस्तु क्षेत्र के विकास की 
आवश्यकता होती है ताकि बाह्य मितव्ययिताएँ विकसित हो 
सके और पूजी के सभरण को बढाया जा सके। चूकि बहुत 
से अल्पविकसित देश स्वय इन वस्तुओ को उत्पल नहीं 
करते, उनके सम्भरण को केवल आयात द्वारा ही बढाया जा 
सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि प्राधमिक वस्तुओं 
तथा निर्मित वस्तुओ के निर्यात को किस सीमा तक बढाया 
जा सकता है। चूकि प्राथमिक वस्तुओ के उत्पादत को 
विकासशोल अर्धव्यवस्था की निर्यात आवश्यकताओ के 
अनुकूल बढाया नही जा सकता, इसलिए प्राथमिक बस्तुओ 

के निर्यात को पूजी-आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने 

का विश्वसनीय स्रोत नहीं समझा जा सकता। 

अल्पविकसित देशो से प्राथमिक घस्तुओ के निर्यात 

बढाने की अपेक्षा निर्यात प्रोन्नत करने वाले विनिर्माण- 

उद्योगों (#बाएविटातक्रा्ट आएंप५७८5) की विकास भी 

किया जा सकता है। परन्तु मुख्य कठिनाई तो यह है कि इस 

प्रकार की वस्तुओ (जैसे सूती वस्त्र) में उन्‍त औद्योगिक 

देशो को बहुत भारी तुलनात्मक लाभ (एणाएभ/॥१6 

24९४०02८७) प्राप्त है। इसका अनिवार्यत यह अर्थ नहीं 

कि निर्यात बढाने बाले उद्योगों का विकास न किया जाए 

बल्कि इसका केवल इतना ही अर्थ है कि निर्यात के लिए 

कुछ उद्योगा भे विशिष्टोकरण को विविध औद्योगिक 

व्यवस्था के विकास का प्रतिस्थापक नहीं समझा जा सकता। 

अत यदि निर्यात-उद्योगो के विकास द्वारा पर्याप्त मात्रा में 


(428 ) 
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विदेशों मुद्रा (7णरशह्॥ ७५८००१४९) प्राप्त नहीं को जा 
सकती तो आयात-प्रतिस्थापर उपभोग वस्तु-उद्योगो 
(फाएणा 8 ड़ एणाउणाश ह०0७६ ॥0050725) 
ड्वाग विदेशी मुद्रा को आयात के लिए बचाया जा सकता है। 
आयात-प्रतिस्थापन (0०७ $एएश५७॥०॥) दो प्रकार का 
होता है (क) आयातित वस्तुओ के लिए देश मे उत्पन्र 
बसस्‍्तुओ का प्रतिस्थापत और (ख) पूजी-वस्तु आयात के 
लिए उपभोग वस्तु आयात का प्रतिस्थापन। यदि कोई देश 
निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा को पर्याप्त मात्रा मे बढा नहीं 
सकता, तो यह फिर भी उपभोग-वस्तुओ के आयात को 
'कम करके अपनो पूजी-वस्तुओ के आयात को बढा सकता 
है। परन्तु भारत में कुल उपभोगा की तुलना में आयातित 
बस्तुओ का उपभोग बहुत हो थोडा है, परिणामत इसे और 
'कम करता सम्भव नहीं जात पडता। इसलिए प्रथम प्रकार के 
आयात-प्रतिस्थापन का बहुत हो अधिक महत्त्व है, इसका 
उद्देश्य ऐसे उदोगो का विकास करना है जो आयातित 
बस्तुओ से प्रतिस्पर्धा करें और इस प्रकार विदेशी मुद्रा के 
बचाने मे सहायता दे जिससे अधिक मात्रा में यूजी-वस्तुओ 
का आयात किया जा स्के। चूकि आयात-प्रतिस्थापक 
उद्योग देश की आर्थिक आत्मनिर्भदा को सबल बनाते हैं 
इसलिए इन्हे चढाना अधिक उचित समझा जाता है। इसके 
विरुद्ध निर्यात बढाने वाले उद्योग देश को विदेशी बाजारों मे 
कीमतों के तथा व्यापार की मात्रा में परिवर्तन पर अधिक 
निर्भर बना देते हैं। अल सामान्यतया, आयात-ग्रतिस्थापन 
प्राजैक्ट को नियांत-प्रेशित परियोजना पर प्राथमिकता देनी 
चाहिए। 
साशश यह कि औद्योगिक विकास पूजी-निर्माण 
(९४७/9| ॥0॥04707) को दर पर निर्भर करता है। पूजी- 
वस्तुओं का सम्भरण या तो विकास द्वारा बढाया जा सकता 
है या राष्ट्रीय उत्पादन मे चृद्धि द्वारा। पूजी-वस्तुओ का 
आयात निर्यात को वृद्धि पर निर्भर करता है। चूकि प्राथमिक 
बघ्तुओ के निर्यात मे वृद्धि की सप्भावता सीमित हैं, 
इसलिए या तो निर्यात बढाने बाले विनिर्माण उद्योगो का 
विकास किया जा सकता है या आयाव-प्रतिस्थापन उद्योगो 
का विकास किया जा सकता है ताकि पूजी वस्तुओ के 
आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उप्लब्ध हो सके। 
इसके अतिरिक्त आयात को वर्तधान सात्रा की सौसा मे, 
उपभोग घस्तुओ कौ अपेक्षा पूजी-वस्तुओं का आयात किया 
जा सकता है। अत निर्यात बढाने वाले उद्योग विकल्प 
उद्योग नहों बल्कि पूरक उद्योग हैं। इतर तोतो प्रकार के 
उद्योगो का विकास औद्योगोकरण कौ सबसे प्रभावी युक्ति 
कही जा सकती है। इन ठोनो का स्रापेक्ष महत्त्व हो प्रत्येक 
देश को आधिक परिस्थितियों ओर उतमे बर्तमात 
औद्योगीकरण को अवस्था पर निर्भर है। 


2. आयोजन कौ पूर्वसंध्या पर भारत में 
औद्योगिक विकाप्त का ढांचा 


आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास से पूर्व, 
भारतीय निर्मित-वस्तुओ का विश्वव्यापी बाजार था। 
भारतीय मलमल और छोंट की माग सारे ससार द्वारा होती 
थी। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओं के 
लिए माल उपलब्ध कराते थे अपितु वे निर्मित वस्तुओ का 
निर्यात भी करते थे। भारत की निर्यात की मुख्य वस्तुओं में 
रूई तथा सिल्क छोट, रगारग के बर्तन, सिल्क तथा ऊनी 
'कपडा शामिल थे। 

इग्लैण्ड से राजनीतिक सम्बन्ध कायम होने ओर 
औद्योगिक क्राति के कारण भारत के हस्तशिल्प उद्योगो 
(पथ्ञापाणी ॥0005४725) को पंतव हुआ। भारत मे मशीन 
द्वारा बनी हुई वस्तुओं कौ भरमार हो गई। भारत मे 
हस्तशिल्१ उद्योगो के पतन से जो स्थाव रिक्त हुआ, उसकी 
पूर्ति भारव मे आधुनिक ढंग के उद्योग कायम करके नहीं की 
गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में निर्मित 
वस्तुओ के आयात तथा भारत के कच्चे माल के निर्यात को 
प्रोत्साहन देने को थी। 

7978 के औद्योगिक आयोग (॥स्‍0फब 
८०णागा5ष०) की रिपोट के बाद भारत मे कुछ चुने हुए 
उद्योगों को विभेदकारी सरक्षण (9॥800प्राशधाशड 
ए#ण८टधणा) प्रदान किया गया। इस साक्षण के साथ 
परमानुगृहोत राष्ट्र कण्डिका (४०६६ ३४एण९० व्धाएा 
00905८) जुड़ी हुई थी। फिर भी कुछ उद्योग अर्थात्‌ सूती 
बस्त्र उद्योग, चीरो, कागज दियासलाई और कुछ हद तक 
लौह तथा इस्पात ने प्रगति की। परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में 
पूजी बस्तु उद्योगों (2४७7४ ४००% ॥रतए४78$) के 
विकास का कोई प्रयास नहीं किया गया। सच तो यह है कि 
इनके विकास की उपेक्षा की गई। आयोजन की पूर्वसंध्या के 
समय (950) भारत में विद्यमान औद्योगिक ढाचे के 
निम्नलिखित मुख्य लक्षण थे- 

(4) उद्योगों के आकार का उलार ढाचा-956 तक 
भारत का औद्योगिक ढाचा औद्योगिक इकाइयो के आकार 
की दृष्टि से उलार था। 956 के मध्य में घिनिर्माण 
(५गा७ए८७णा९) मे लगभग 50 लाख व्यक्ति रोजगार 
प्राप्त थे। इसमे से 39 लाख व्यक्ति कारखानो मे काम करते 
थे। (कारखाने को परिभाषा अधिनियम मे किसो ऐसी 
उत्पादन-इकाई के रूप मे की गई जिसमे 70 या ॥0 से 
अधिक ध्यक्ति काम काते हो), 77/ लाख व्यक्ति ऐसे घरेलू 
उद्योगों एव प्रयोगशालाओ (७/००८७॥०.७७) मे काम करते थे 
जो 0 से कम व्यक्तियों को रोजगार देते थे। औद्योगिक 
इकाइयो के आकार के अनुसार रोजगार का विवरण दालिका 
१ मे दिया गया है। 
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तालिका 4 : औद्योगिक रोजगार का आकारानुसार ढाचा (956) 
रोजगार प्राप्त 4956 से औसत दैनिक उत्पादन इकाइयों 
विवरण व्यक्तियों की संख्या (लाखो मे) को सख्या रोजगार 
+ घरेलू उद्योग तथा छोटो प्रयोगशालाएँ 0 व्यक्तियों से कम | 5.30,000 
2 छोटे कारखाने 30 से 49 व्यक्ति )2 6,000 
3 मध्यम कारखाने 50 से 499 व्यक्ति 30 8050 
4 बड़े कारखाने 500 से अधिक व्यक्ति 7 १050 
कुल 450 5,200,000 








इन आकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि कारखानो में 
रोजगार प्राप्त कुल 39 लाख व्यक्तियो मे से 72 लाखे 
(अर्थात्‌ 308 प्रतिशत) छोटे कारखानों मे, 40 लाख (यो 
256 प्रतिशत) मध्यम कारखानों में, 77 लाख (43६ 
प्रतिशत) बडे कारखानों मे लगे हुए हैं। भारत के औद्योगिक 
ढाचे को विशिष्टता इस बात मे है कि या तो घरेलू उद्योगों 
और छोटी प्रयोगशालाओ (निम्ततम आकार बाले) मे 
रोजगार का अत्यधिक सकेन्द्रण है या बडे कारखानो 
(अर्थात्‌ उच्चतम आकार वाले) मे रोजगार का सकेन्द्रण है। 
उलार ओद्योगिक ढाचे का कारण हमारी अर्थव्यवस्था का 
औपनिवेशिक रूप था। विदेशियों और बडे-बढ़े भारतीय 
उद्योगपतियों द्वारा चालू की गई बडी कम्पनियाँ भारतीय 
औद्योगिक ढाचे के शिखर पर थीं ओर दूसरी ओर बहुत 
छोटे पैमाने पर चालू किए गए घरलू उद्योग थे। औद्योगिक 
ढाचे का उलार रूप इस बात से भी व्यक्त होता है कि 
मध्यम वर्ग के उद्यमकर्ता (१॥॥0006 शाा८्प्शरथा८०5), जो 
मध्यम स्तर के कारखानो का प्रबन्ध करें, विकसित नहीं 
हुए थे। 

(2) पूजी की कम तीद्रता (०७ ट्फ़ाश 
]7/शात्रा9)- भारत के औद्योगिक ढाचे का एक और लक्षण 
पूजी की अपेक्षाकृत कम सीब्रता थी। यह दो कारणतत्वों का 
परिणाम है-प्रथम भारत मे मजदूरी का स्तर नोचा था और 
द्वितीय, प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण गृह मण्डी 
(छणा८ गाक्ष।४) का आकार छोटा था और परिणामत 
व्बनोही पिछडेपन के कारण पूजी की तीव्रता कम हो रहती 

। 

तालिका 2 कुछ उद्योगो मे रोजगार प्राप्त प्रति 

श्रमिक पर कुल पूजी 
4950 की कौमतो पर हजार डालरो में 


यूएस 


87 
397 
उरव 
268 

302 





भारत 





सूत तथा कपड़ा 
आटे तथा धान को मिल के पदार्थ 
लोहा तथा इस्पात 

चीनो साफ करते के कारखाने 
कागज तथा कागज पदार्थ 





सयुक्त राष्ट्र (॥॥/०9 ?२७४०॥५) द्वाए दिए गए इन 
आकडो को तुलना से यह पता चलता है कि अमेरिका की 
छुलना मे भारत मे प्रति श्रमिक लगाई गई प्रुजी बहुत कम 
थी। पूजी को तोब्रता, केवल उपभोग-वस्तु-उद्योगों अर्थात्‌ 
कपडा, चीनी आदि मे ही कम नहों थी, बल्कि पूजी-बस्तु- 
उद्योगो अर्थात लौह तथा इस्पात मे भी कम थी। 

(3) बिनिर्षाण वस्तु उत्पादन मे पूंजी-वस्तु-उद्योगों 
के उत्पादन की तुलना में उपभोग वस्तु-उद्योगों के 
उत्पादन की प्रधानता-सयुक्त राष्ट्र के एक अनुमात के 
अनुसार 953 मे उपभोग-वस्तु-उद्योगो और पूजी-वस्तु- 
उद्योगो के उत्पादन का अनुपात 62.38 था। हाफमैन 
(प्रण॥०)) द्वारा बताई गई कसौटी के अनुसार भारत 
ओद्योगिक विकास की द्वितीय अवस्था मे प्रवेश कर चुका 
है। फिर भी इसमे सन्देह नहीं कि पूजी-वस्तु क्षेत्र अभी तक 
कम विकसित हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र 
विकास एवं इसे आत्म-पोषक (5८-थ॥५॥) बनाने के 
लिए इस क्षेत्र का विस्तार करना अनिवार्य है। उसी हालत में 
प्रति व्यक्ति आय तीव्र गति से बढ सकती है। 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि आयोजनकाल की 
पूर्वसध्या पर भारत के औद्योगिक ढाचे के तीन मुख्य लक्षण 
थे-(2) पूजी को कम तीव्रता, (४४) मध्यम आकार के 
कारखानो का कम विकसित होना, (४४४) उपभोग-बस्तु 
और पूजी-वस्तु उद्योगों का असतुलन। यह अध्ययन करना 
रुचिकर होगा कि पचवर्षोय योजनाओं ने पूजी-वस्तु- 
उद्योगों के विकास और उलार औद्योगिक ढाचे को ठीक 
करने के लिए कया उपाय किए। 


3. औद्योगिक ढांचा और पंचवर्षीय योजनाएँ 


भारत सरकार ने 950-60 के दशक के दौग्न 
आर्थिक विकास की एक चेतन नीति के रूप में 
ओद्योगीकरण की क्रिया प्रारम्भ की। सरकार औद्योगीकरण 
के योगदान से पूरी तरह परिचित थी। इससे प्राथमिक क्षेत्रों 
के लिए आधार उपलब्ध कराया जा सकता था, यह अथ 


औद्योगिक ढांचा और योजनाएं 


सरचता (॥80ए०४७:४) के विकास के लिए त्वरण का 
कार्य कर सकती थी, यह शोध एवं विकास द्वारा जयो 
तकनालाजी के विकास को प्रोत्साहन दे सकती थी ओर यह 
विकास-गुणक (050 गाण/धए॥०7) का कार्य भी कर 
सकती थी! 


उद्योग और प्रथम पंचवर्षीय योजना 
प्रथम योजता मे अर्थव्यवस्था के औद्योगीकरण के 
लिए बडे पैमाने पर प्रयास न किया गया। इसको अपेक्षा मूल 
सेवाओं (8956 5५०८५) अर्थात्‌ सचालन शक्ति तथा 
सिंचाई के निर्माण पर बल दिया गया ताकि बाद में 
सुविधाजनक रूप में औद्योगीकरण सम्भव हो सफे। 948 
का'आध्योगिक नीएि प्रस्ताव' रजफ्काध' एप! मिणो वैत्रो' ने गेट 
का आधार मात्रा गया। 
प्रथम योजना मे किए गए वितियोग के फलस्वरूप 

औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष कौ सचयो विकास- 
दर से बढा। चाहे प्रथम योजना मे विद्यमान सामर्थ्य 
(&09॥08 ०४॥७०४०७) के पूर्ण प्रयाग का लक्ष्य रखा गया, 
फिर भी 5 वर्षों मे ओद्योगिक उत्पादन में 39 प्रतिशत वृद्धि 
हुई यह उपलब्धि कम न थी। विभिन्‍न उद्योगों मे भी स्थिति 
सतोघजनक थी। प्रथम योजनाकाल मे सिदरी उर्वरक 
कारखाना, चितरजन का इजन बनाने का कारखाना भारतीय 
टेलीफोन उद्योग, इण्टीग्रल कोच फैक्ट्री पेनसिलीन फैक्ट्री 
की स्थापना को गई। इसके अतिरिक्त पहली योजना के 
दौरात मुख्य अध सरचना सम्बन्धी आदानों 
(वश््िक्ाएटणाथ ग्राए०७) और बहुत से मूल उद्योगों 
अर्धात्‌ इस्पात-औषधो, उ्वरंकों मशोन-निमाण मशोनों 
औजार आदि के आयोजन का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। 


उद्योग और दूसरी पंचवर्षीय योजना 
दूसरी पचवर्षीय योजना मे 956 के ओद्योगिक नीति 
प्रस्ताव के आधार पर औद्यागीकरण का कार्यक्रम बनाया 
गया जिसके द्वाए इस योजना मे राजकौय क्षेत्र हवाए संगठित 
उद्योग (0082॥5०6 ॥00॥॥9) पर 870 करोड रुपए का 
विनियोग किया गया। दूसरी योजना मे निजी क्षेत्र द्वारा 675 
करोड़ रुपए का विनियोग किया गया जो योजना मे की गई 
प्रत्याशा से अधिक था। इसी प्रकार ग्राम तथा लघु उद्योगों 
में (पजकोय एव निजी क्षेत्रों को मिलाकर) 265 करोड़ 
कृपए का वितियोग किया गया। कुल मिलाकर उद्योगो पर 
१80 करोड रुपए का कुल विनियोग हुआ जो द्वितीय 
योजना काल मे किए गए कुल विनियोग का 27 प्रतिशत 
था। 
दूसरी याजना द्वारा जिस प्रकार के ओद्योगिक ढाचे के 
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निर्माण का प्रयास किया गया, उसमे निम्नलिखित 
आशमिकठाएँ रखी गई- 

(४) लोहे तथा इस्पात और भारी रसायत (जिसमें 
जाइट्रोजन सम्बन्धी उर्वरक भो शामिल हैं) और भारी 
डइन्जीवियरी तथा मशोन-निर्माण उद्योग के उत्पादन को 
बेढाना, (27) अन्य विकासमूलक वस्तुओं [06020फशशा! 
६०७77000८5) और उत्पादक वस्तुओं अर्थात्‌ 
अल्युमीनियम, सीमेट, रासायनिक गुद्दा, रग और उर्वरको 
और अन्य अनिवार्य औषधियो के उत्पादन-सामर्थ्य को 
विस्तार करना (४9) महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगो का 
आधुनिकीकरण (0/0०0०॥580ण) करता और इनमे पुरानी 
भशौनो का प्रतिस्थापन करता। इन उद्योगों मे पटसत और 
सूर्ता वस्त्र उद्योग ऑर चॉर्ना उद्योग शामिल किए गए। (४०) 
स्थापित सामर्थ्य (5900 ०४००८॥५) का पूर्ण प्रयोग 
करना, और (०) सामान्य उत्पादन प्रयोगो को 
आवश्यकताआ और उद्योग के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र 
(0०८०४एथ।5४८० ४८८७०) के उत्पादन लक्ष्य को दृष्टि में 
रेखते हुए उपभोग वस्तु उद्योगों के सामर्थ्य को बढाना। 

दूसरी योजना का मुख्य कार्य इस्पात के तीन बड़े 
कारखाने कायम करना था। इनपे से प्रत्यक की सामर्थ्य 0 
जाख टन इस्पात पैदा करने को थी। इनसे उडीसा में 
रेऊडकेला इस्णत कारखाद, मध्य प्रदेश मे भिलाई इस्पात 
फारखाणश और परिचम बाल मे दुर्गापुर इस्पात कारखाना 
थै। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक विकास के विभिन क्षेत्रों मे 
भ्रहुत-सी उत्पादत इकाइयाँ कायम को गईं। 

ट्वितोय योजना-काल मे हुई औद्योगिक प्रगति से स्पष्ट 
है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकाँक 955-56 में 39 
मे बदकर 960-6 मे 94 हो गया। दूसरी योजना मे 
अधिकतर विनियोग भारी तथा मूल उद्योगों (8६39) गाएं 
४७७३० ॥00597९5) पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि 
ज्ैथा परिबदत के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों सम्बन्धी 
उद्योगो का विस्तार किया गया। साथ-साथ रसायन, सूर्ती 
बेस्त्र पटसन, सोपेठ, चाय, चीनी, आटे तथा तेल की 
मिलो, कागज, खनत उद्योगो आदि का भी विस्तार किया 
चेया। इसके अतिरिक्त, कुछ नई औद्योगिक वस्तुओं अर्थात्‌ 
ब्रॉयलर, मशीनों, ट्रैक्टरो, स्कूटर आदि का भारी मात्रा में 
पत्पादद आरम्भ किया गया। चिरस्थायी उपभोग बल्तुओ 
ए2णक€ एभाउणप्रत 8०005) अर्थात्‌ साइकिल, बिजली 
कै प्रखे, बिजली के लैम्प, सिलाई सजोतों आदि के उत्पादन 
भे भी तीब्र वृद्धि हुई। 

गम वथा लघु उद्योगो का भी काफी विकास हुआ 
लगभग 60 औद्योगिक बल्तियों (#00व 68 ९६६८६) 
जिनम 3 000 छोटे कारखाने थे, कापम की गईँ। इस काल 
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मे छोटे उद्यमकर्त्ता वर्ग (सएथृ॥९॥००३७) 2]३५७) का तेजो 
से विकास हुआ। बहुत-सी वस्तुओ जैसे मशीनी औजारो, 
सिलाई मशीनो, बिजली की मोटरो, पखो, साइकिलो आदि 
का उत्पादन पाँच वर्षों मे 25 से 50 प्रतिशत तक बढा। 
खादी के हाथ करघे (प्रआ0॥0०॥) और शक्ति चालित 
करघे (7०५८[०००) से बने हुए कपडे का उत्पादन 
4955-56 में 762 करोड मीटर से बढकर 960-6 मे 
2१5 करोड मीटर हो गया। 


उद्योग और तीसरी पचवर्षीय योजना 

तीमरी पचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का 
और अधिक विस्तार करना था। इसमे पूजी तथा उत्पादक 
वस्तुओ का विशेष रूप मे विकास करते हुए मशीन-निर्माण 
(४७०॥॥९८ ४७७॥७॥४) और तकनोको एवं प्रबन्धकीय 
कौशल (७लाए०४ आते ग्राशावह्याव। 5) पर विशेष 
बल दिया गया था। 

सगठित उद्योगो एव. नन पर तीसरी योजना के दौरान 
3,000 करोड रुपए व्यय किए गए जिनमे से 3,700 करोड 
रुपए सरकारी क्षेत्र और 300 करोड रुपए निजी क्षेत्र मे 
व्यय हुएं। औद्योगिक विकास के प्रोग्राम मे राजकीय क्षेत्र 
को केन्द्रीय स्थान प्राप्त हुआ। इस योजना का लक्ष्य 
अर्थव्यवस्था को उत्पादक-वस्तु-उद्योगो अर्थात्‌ इस्पात, 
मशीन-विर्माण आदि में आत्मनिर्भर बनाना था ताकि विदेशी 
सहायता की माग को काफो क्रम किया जा सके। उपभोग 
बस्तुओ के उत्पादन का विस्तार निजी क्षेत्र को सौंपा गया। 
कुल मिलाकर योजनाकाल मे औद्योगिक उत्पादन में 70 
प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। 

तीसरी योजना मे ग्राम तथा लघु उद्योगों पर 425 
करोड रुपए के विनियोग-१50 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र 
और 275 करोड रुपए निजी क्षेत्र मे-की व्यवस्था की गई। 
इस क्षेत्र मे योजना का उद्देश्य लाभकर रोजगार उपलब्ध 
कराना और उपभोग बस्तुओ और कुछ उत्पादक वस्तुओ के 
उत्पादन को बढ़ाना था। योजना मे 300 औद्योगिक बस्तियाँ 
(00077) ८५६४४॥७५) कायम करने कौ व्यवस्था की गई। 
इसी प्रकार खादी हाथ करघो और बिजली करथो द्वारा 
कपडे के उत्पादन को 25 करोड मीटर से 320 करोड 
मीटर बढाने का लक्ष्य रखा गया। 

१965-66 को छोड, योजना के पहले चार वर्षों मे 
औद्योगिक उत्पादन 7 6 प्रतिशत प्रति वर्ष को दर से बढा। 
यह उपल्लब्धि योजना काल के ॥4 प्रतिशत प्रति वर्ष की 
लक्षित वृद्धि से बहुत कम थी। उत्पादक और मूल-उद्योगो 
के सम्बन्ध मे भी वास्तविक वृद्धि लक्ष्य से कम ही रही। 
इसके अतिरिक्त दो प्रमुख उपभोग-वस्त-उद्योगो अर्थात्‌ 


औद्योगिक ढाचा और योजनाए 


सूती वस्त्र उद्योग और चौनो में समग्र योजनाकाल के दौग्न 
केवल 20 प्रतिशत और १3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस्पात 
के डलो का उत्पादन 965-66 मे 02 लाख टन के लक्ष्य 
की तुलना मे केवल 62 लाख टन तक ही पहुच पाया। 
योजना का एक और असन्तोषजनक पहलू यह है कि 
अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं (फ्रछ्लाह॥ ०एछणाल 
£०००७) अर्थात्‌ सूती वस्त्र की आम किस्मो, चीनी, मिट्टी 
का तेल, औषधियों, कागज आदि को कीमतो मे काफी 
वृद्धि हुई। अत मोटे तौर पर कहां जा सकता है कि तीसरी 
योजना औद्योगिक क्षेत्र मे असफल रही । परन्तु इसके दौरान 
इजीनियरिंग उद्योगो अर्थात्‌ ओटोमोबाइल, सूती वस्त्र 
मशीनरी, डीजल इजन, बिजली के ट्रासफार्मर, मशीनी 
औजारों आदि नें काफी प्रगति को) इसके साथ-साथ 
रसायन उद्योगों पैट्रोल उत्पादों, भारी रसायन, सीमेट आदि 
का उत्पादन भी काफी बढ़ा। 


उद्योग और चौथी पचवर्षीय योजना (4969-74) 

चौथी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र मे विनियोग सम्बन्धी 
निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए- 

) ऐसे विनियोग को पूरा करता जिसके बारे मे सरकार 
बचनबद्ध है। 

2 वर्तमान या भावी विकास के लिए वर्तमान सामर्थ्य 
को बढ़ाना, विशेषकर ऐसी अनिवार्य वस्तुओं का सभरण 
बढाना जिनकी या तो माग मे वृद्धि हो रही हो, या जो 
आयात प्रतिस्थापन (700 ५४७४॥।०४णा) के लिए या 
निर्यात प्रोत्साहन (&४७णा ज़०॥०॥०॥) के लिए आवश्यक 
हो, और 

3 नए उद्योगों या वर्तमान उद्योगो के लिए नए आधार 
स्थानों के आन्तरिक विकास्तन का लाभ उठाना। 

चौथी योजना के दौरान 5,300 करोंड रुपए के 
विनियोग की व्यवस्था की गई-जिसमे से 3,050 करोड़ 
रुपए सरकारी क्षेत्र मे और 2,250 करोड़ रुपए गैर-सरकारी 
क्षेत्र मे थे। इसके अतिरिक्त लघु तथा ग्राम उद्योगों मे 
सरकारी क्षेत्र मे 88 करोड रुपए और गैर-सरकारी क्षेत्र मे 
560 करोड रुपए के विनियोग की व्यवस्था की गई। इस 
प्रकार कुल योजना विनियोग का 267 प्रतिशत उद्योगों पर 
व्यय करने का प्रोग्राम बनाया गया। परन्तु सरकारी क्षेत्र मे 
सगठित उद्योगों पर वास्तविक व्यय 2,700 करोड रुपए 
हुआ। जोकि योजना के लक्ष्य से कम था। आन्तरक क्षेत्र 
(0ण८ इल्ल०) में योजना-काल में होने बाले कुल 
विनियोग का तोन-चौथाई सरकारी क्षेत्र मे ही किया गया। 
आन्तरक क्षेत्र मे लौह तथा इस्पात अलौह धातुओ उर्वरको, 
पैट्रोलियम एव पैट्रोससायन, कोयला एवं लौह-अयस्क की 
शामिल किया गदया। 


औद्योगिक ढाचा और योजनाए 


ञू 

चाहे चौथी योजना के लक्ष्य मर्यादेत ही थे परन्तु 
उद्योगो को प्रगति से जाहिर है कि ये लक्ष्य भी बहुत हद 
तक पूरे न हो सके। औसत रूप मे औद्योगिक उत्पादन की 
विकास दर 5 प्रतिशत रही जो 8 प्रतिशत के विर्धारित लक्ष्य 
से कहाँ कम थी। चौथी योजना मे औद्योगिक उत्पादन की 
मब्द गहि के कई कारण धे-आदानो का अपर्याप्त सभरण 
सुस्त माग और सामर्थ्य को कमी। उदाहरणार्थ, इस्पात के 
उत्पादन को बढाने के प्रोग्राम मे विफलता के कारण इस्पात 
कौ कमी हुई जिसके फलस्वरूप यूजी वस्तुओं और 
इजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन पर दुष्प्रभाव पडा] रूई के 
अभाव के कारण सूती वस्त्र उद्योग-एक मुख्य उपभोक्ता 
श्तु उद्योग-का उत्पादन कम हुआ। रेल-वेगनो एवं अन्य 
मशीनरी उद्योगों को कोयले को कमी ने सीमित कर दिया। 
बहुत से उद्योगो के सामर्थ्य का अल्पप्रयोग हुआ। 

परन्तु औद्योगिक स्थिति मे गिरावट का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्र पर विनियोग-विस्तार सम्बन्धी 
सीमाबन्धन था। उद्यमकर्त्ता कार्य मे इस रिक्ति को साकारी 
क्षेत्र द्वारा पूरित करने की आशा की जाती थी परन्तु खेद की 
बात यह है कि सरकारी क्षेत्र इस दायित्व को पूरा नहीं कर 
सका और इसका मुझय कारण सरकरी क्षेत्र में प्रबन्ध एव 
कार्याव्वयत कौ कठिनाइयाँ थीं। इस सोमाबन्धन को स्वोकार 
करते हुए चौथी योजना मे 65 चुने हुए उद्योगों को अपनी 
'लाइसेस्स प्राप्त सामर्थ्य से अधिक उत्पादन करने की इजाजत 
दी गई। सशाकर ने मिश्नित क्षेत्र (090 ४९८०7) की धाएणा 
को चालू करके बड़े औद्योगिक घग़नों और विदेशों 
कम्पनियों को भारी बिनियोग के क्षेत्र मे कार्य करे कौ 
अनुयति दे दो। 


च्ऊे, जेजना मे उच्चेग तप्रेष्णत0७ ॥7 मे पपऐे 
ए0््) 

पाचदी योजना के औद्योगिक प्रोग्राम आत्मनिर्भरा 
और सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्यो को ध्यान 
मे रखकर बनाए गए। योजना में निम्नलिखित बातो पर बल 
दिया गया- 

(३) आत्तर॒क क्षेत्र (0०7८ ४००४०) के उद्योगो का ठीब 
विकाप्त और इसके लिए इस्पात, अलौह धातुओ, उर्च्को, 
खनिज तेलो ठथा मशीन-तिर्माण को उच्च प्राथमिकता देना। 

(2) ऐसे उद्योगो का विकास करना जिनमे तोत्न 
विशाखन और निर्यात मे वृद्धि की सभावनाएँ हो। 

(झ4) जन-उपभोग की वस्तुओ (अर्थात्‌ कपडा खाने 
के तेल और वनस्पति चौनो, दवाइयां, साइकिल) उद्योगों के 
उत्पादन को बढाता। 
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(४०) निर्यात को छोड अनावश्यक वस्तुओ के उत्पादन 
को सोमित करना) 

(०) छोटे उद्योगो का विकास करने के उद्देश्य से 424 
मदो को केवल उनके लिए रिजर्व कय्वा और सहायक 
उद्योगों (#0लाधि9 पातएघ्आा725) के गहन प्रोग्राम को 
विकसित करना ताकि के बड़े उद्योगो के पोषक उद्योग 
(८००६४ 99059725) बन सके। 

सशोधित पाचदीं योजना मे सगठित उद्योग एवं खनन 
पर कुल परिव्यय कम करके 0,735 करोड रुपए कर दिया 
शया। इसमे से 553 करोड रुपए छोटे उद्योगों पर खर्च काने 
को व्यवस्था की गई। यह पाचवों योजना के कुल परिव्यय 
के 26 प्रतिशत के बराबर था। औद्योगिक क्षेत्र मे लक्षित 8 ॥ 
प्रतिशत की विकास-दर के विहृद्ध वाषिक औद्योगिक 
वृद्धि-दर (974-75 और 4977-78 के दौरान) 53 
प्रतिशत रही जो निर्धारित लक्ष्य को तुलना मे कहीं कम थी। 


छठी योजना (980-85) मे उद्योग 

छठी थोजना की समग्र विकास-रणनीति विशेषकर 
सरचनात्मक विशाखन ($#0:८एछर्श ताएशजरिटशा09), 
आधुनिकोकरण और आत्मनिर्भरता के परिवेश मे कार्य 
करना चाहती थी। योजना के अन्य पहलुओ में निम्नलिखित 
शामिल किए गए 

(7) सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों मे 

विनिर्माण क्षमता मे काफी वृद्धि करनी होगी ताकि न केवल 
उपभोक्ता वस्तुएँ और चिरस्थायी उपभोक्ता वस्तुएँ उपलब्ध 
कराई जा सके बल्कि कृषि तथा औद्योगिक विकास को 
बढावा देने के लिए अन्तर्वतों (00207720//8£) और पूजी 
घस्तुओ का सभरण भी बढाया जा सके। 

(2) सामान्य तौर पर पूजी वस्तु उद्योगो और विशेषकर 
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर विशेष ध्यान देना होगा क्योकि इनसे 
आर्थिक क्रिया के विस्तृत क्षेत्र को बढावा मिलता है। 

(3) योजना के लिए काफो मात्रा मे विदेशी ससाधनों 
की आवश्यकता है और इन्हे प्राप्त करने के लिए इन्जीनियरी 
सामान, औद्योगिक वस्तुओं और परियोजना निर्यात 
(सण०ण ०५०७) में काफी वृद्धि करनी होगी। 

(4) औद्योगिक प्रगति निरन्तर तकनीकी विकास पर 
निर्भर करेगी। बहुत सोच-सम्झकर समसामयिक तकनीको 
(एज्राशाफण> ०८०४४१०८४) के आयाव को अनुमति 
देनी होगो। सबसे अधिक बल आत्तरिक अनुसधान और 
विकास पर देना होगा ताकि देशो तकनोको विकास प्रोलत 
किया जा सके। 


(5) पिछड़े श्षेत्रो पे विकास के लिए नई कार्यतीतियाँ 
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निर्धारित घर की आयश्यक्ता है। इसरिए यित्रास के नये 
मॉडश लागू परन पर बहा देगा हांगा ज्ञाकि यर्तमात 
मरानगरीय क्षेत्रो (शल्याणणा।श प्रट३७) में उद्योगो ये 
सापेद्धण को रोया जा सो। 
छठी योजना के दौरा औद्योगिक यित्रास की प्राति से 
पता चतता है ति औद्योगिक उत्पादन से 7 प्रतिशत यार्षिया 
यूद्धि के राश्य का जिरद्ध प्राप्त वृद्धितदर वयरा 5 5 प्रतिशत 
थी जाकि पिछते ती। दशक ये दौरान 6 प्रतिशा को 
चूद्धि दर की औसा प्रवृत्ति से भी नोये थी। यर पटुत ही 
असतोपजाय थी। युछ जूनियादी उद्योगां अर्थात्‌ इस्पात 
सीम॑ंट तौर धा]ुआ उर्यर्थों सती बरप्र पटसा वि्मी 
चस्तुओ चोनी औषधा वाणिज्यिक गाडिया और रे 
ग्ैगनों मे उपगाश्यि उत्पादा राश्य से बम ग्ही। जिन उद्यागां 
मे दाश्य से अधिय उत्पादन जिया गया, ये थे-मशीनी 
औजार या माटर साइक्लि और ग्यूल और ठपभाता 
हरोफ्ट्रॉतियस एवं सार उपयरण। जाहिर है वि ठाय यर्गा 
के उपभांग की ग्ग्तुआ मे मूरा तथा भारी उद्योगों 
मजदूरी यर] उद्योगों (४४६८ ६००0५ ॥॥005$॥९५) नी 
तुगना में कहां अधिय यृद्धि दर प्राप्त हुई। 
औद्योगा और ग्ाजा के हिए जिनमें ग्राम उद्योग भा 
शामित हैं. छठी योजना भे 22 200 परोद् रपये अर्थात्‌ 
योजना के यूगा व्यय के 228 प्रीशा वी व्ययाथा की 
एयी। इरत्रे ऑतिरि। ऊर्जा के व्रिय्रास ॥ प्रोग्रासों परे 
4 3000 प्रगट रपये और योया। उद्योग पर 2 870 बगढ़ 
एपसे व्यय तिए गए। 
औद्योगिया उत्पादा में फ्री के फ्रणायों की स्यास्थ्या 
फरते हुए सात योजना मे तिष्तीगिय्ि था उतोय फिया 
गया-(फ) याग्तय में प्रिजती ये! उत्पादन थी फ्रमी 
औद्योगिक टत्यादन बी गंपृद्धि मे समसे बढ़ी याधा यन 
एई। (सा) अन्य भाघाओं में यरा्फी समय में यात रहीं श्रम 
अशाति और योगी पाया के समध मे अपर्याण्त गाग पटगन 
की निर्मि। बरतुओं में थाये मादा थी फ्रमी इस्पा। के 
सम्बन्ध मे कॉफिंग घाता या अभाय और दस्पात था प्रयोग 
बरने बागी बहुत से उद्योगों में ठायिा। प्रयार ये इस्पात भी 
अपर्याप्त उपाग्यि। (ग) उत्पादन के साथा छे प्रयाग मे 
चुशतता जगत के बार मे रूप चित्ता के कारण पूजी- 
अनुपात बढ़ा है। (घ) त़ययागॉजीय उन्नति और ऊर्जा 
उपभाग मे पिख्ययता यान थी आर अपर्याष्त ध्यान 
उत्पादन दागत मे यूद्धि और उत्पादन यी यवरालिटी में 
अपर्याप्त सुधार। 


सातवीं याजना (985 90) फ दौराय उद्योग 
शातयी सौजना के सार्ददर्शा सिद्धास्ता अर्थात्‌ सार्मा ए 


न्याय के! साध विफ्रास और ठत्पादिता उन्नत करने के उद्देश्य 
या दृष्टि म॑ं रखते हुए औद्योगिक शैत्र के विवास कार्यक्रम 
इस प्रमार तय किए गए- 

(४) स्वीकार्य फ्यादिटी थी सजदूरी-यस्तुओ और 
जावापभाग वी यस्तुओं वी उचित यीमत पर पर्याप्त भात्रा में 
आपूर्ति गुनिश्यित करना 

(४2) यर्तपात सुविधाओं के प्रयोग या पूनर्गठन उन्नत 
उत्पादिता एय तम्नागाजी द्वार अधियततम उत्पादन बरना, 

(४8) एंगे उद्योगा यो वियास पर ध्यान बेद्धित परता 
जितम बड़ा देशीय बाजार और निर्यात क्षमता उपद्प है 
तावि इनमे हम थिश्य तैठृत्य प्राप्त यर पाये! 

(४0) उच्च सयूद्धि शमता यारों और हमारी 
आयश्ययताओं प्री सगतिं थाते “सूदिय ठद्याग!! 
(80050 ॥009॥25) आरम्श करा 

(०) महत्वपूर्ण शेत्रा म॑ आत्मनिर्भरता प्राप्त घरने और 
दर तथा प्रशिशि जनशति पर रोजगार पा अवसर जुटाने 

$ दिए एक समकित नीति धिक्रप्तित करता। 

सातयीं योजाा मे सार्यजातित्र शेत्र मे बढ़े तथा मध्यम 
उद्यागा ते दिए ॥9 708 फरा८ रुपए ये थुरा धिनियाग पा 
प्रस्याय है। इसप्रे! अतिरित्ता ग्राम तथा राख उद्योगों के 
पिय्रास के दिए 2752 कराड़ रपए अर्थात्‌ मुल थाजवा- 
परिष्यय के! 2 5% की व्यवस्था पी गई है। 

शात्र्यी योजा के दौगन 8 प्रतिशत प्रतियर्ष की राक्षित 
यूद्धि दर प्राप्त करो बी पिक्रास-रणनीति में प्रिणती की 
उपरक्थि और अध सरचना सुविधाओं (#बि॥राएटॉपाव। 
4304॥॥05) ये घिरतार पर विशेष यहां दिया गया। इस राक्ष्य 
या प्राप्त करो के #िए औद्योगिय लाइसेस गीतिया एवं 
फार्यविधि प्रो उदार बनाना होगा और सार द्वारा 
मह्त्यप्र्ण शेत्रा जैसे इतैफ्ट्रॉठियस और निर्यात उद्योगाँ के 
दिए पई प्रात्माहन देने हागे। सातवीं याजा पी औद्योगिय 
रणनांति के मुख्य तत्य तिलिदिथित हैं- 

(१) अध साचा (शा ॥ए०७ए०) सातस्धी याधाओं 
या तेजी से दूर झरया हागा और इसके! दिए बिजगी की 
अतिर्कफि ठपाग्यि पर विशेष बता देता होगा। 

(2) सूती थरत्र शथ चीनी उद्योग उनमे 
आयुनिफ्रीजरण और तयतादाजीय उनतति यो प्रोत्साहन देना 
हागा। सातयीं य्राजना में उदरोख किया गया 

आधु्तिसीपरण और तर्गागाजीय उनतति यो प्रैत्याहन 
दी था साथ-साथ ठांप मात्रा मे स्पर्शा पी भायता को 
व्रिप्रर्ता बरने से ययाशिटी मे सुधार होगा और शागा में 
भी पर्टोगी होगी।! 

(3) भुर्य उद्योगा जैसे इस्पात उर्सरपा अरौह 
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धातुओ, पैद्रो-रसायन, कागज और सोमेट के लिए योजना 
मे उत्पादिता बढाने के विशेष लक्ष्य निर्धारित करने होगे। 

(4) निर्यात उत्पादन को देशीय अधथव्यवस्था के 
उत्पादन का एकौकृत भाग बनाना होगा। ऐसे उद्योग जिनमे 
देश को एक पुलनात्मक लाभ प्राप्ठ है और जिनमे देश 
औद्योगिक परिषक्वता को एक सीमा तक पहुन चुका है, में 
विशेष प्रयाप्त करना होगा। 

(५) सूर्योदय उद्योगो अर्थात्‌ टैलो-सचार, कम्प्यूटर, 
माइक्रो-इलैक्ट्रॉतिवा और जोव-तकनालाजी (छा0 
6८॥0०॥08)) को प्रोत्साहन। 

(6) उद्योगी का स्थिति-निश्चयन ऐसे छोटे जिला- 
हणगे के सम्रोप्र कराता जो अभी तक ओऔद्योग्रोकृत नहीं हुए 
हो। इप्तका उद्देश्य क्षेत्रीय विधपताओ को दूर करना ओर 
उद्योगों के प्रसार को बढ़ाना है। 

(7) लगभग 30 प्रतिशत उद्योगो-बडे तथा मध्यम-मे 
प्रदूषण वियनत्रण प्रणालियाँ (00]9007 00७9ए 5;छ००) 
स्थापित करना। 

औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 
सातवीं य्रोजगा मे अध सरचना सम्बन्धी सीमाबन्धतो 
(ववीग्धाए८ दब ०00१५धक्षत७) को दूर करने औद्योगिक 
लाइसैस नीति एवं अन्य विनियमी (२९६७७॥०॥५) के 
डदारीकण, और इलेक्ट्रॉठिक जैसे महत््वपर्ण क्षेत्रो के तोब्र 
विकास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। 
विनिर्माण क्षेत्र मे सकल मूल्य वृद्धि (3055 एथ्व०८ 
2१५४) की 8 प्रतिशत वार्षिक बृद्धि-दर प्राप्त करने का 
लक्ष्य सातवों योजना मे रखा गया है। 

सातवीं योजना कौ समीक्षा से पहा चलता है कि 
औद्योगिक क्षेत्र जिसमे खनन, वित्रि्माण और बिजली का 
उत्पादन शामिल है, में सातवों योजना के दौरान औसत 
वार्षिक यृद्धि-दर 85 प्रतिशत रही, जो 87 प्रतिशत के 
लक्ष्य से थोडो कम है किन्तु छठी योजना मे प्राप्त 3 5% की 
चृद्धि-दर से कहीं ऊँची है। 

औद्योगिक क्षेत्र मे ब्रिनिर्माण क्षेत्र (४[8एविए।एणशाड़ 
5८०0४) की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 8 9 ग्रविशत रही। इस 
क्षेत्र मे, इलैक्ट्रिकल मशीनरी को वृद्धि दर 258% और 
रसायन एवं रसायन उत्पाद की 4) 7५ रही ! इत दोनों सपूहो 
का विनिर्माण क्षेत्र को ओद्योगिक वृद्धि मे योगदान &॥ 
प्रतिशत था। 

खनन क्षेत्र मे मन्द प्रणति अनुभव को गई और छठी 
योजता म प्राप्त 72 7% को वापिक वृद्धि दर को तुलना ये 
सातवीं योजना में वृद्धि-दा 56 प्रतिशत रहो। अन्य क्षेत्र 
जिनम सातवीं याजता म॑ वृद्धि-दर मन्द रहो वे हैं-पेय 


पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, लकडी एव लकडी की 
बस्तुएँ। 

साववों योजना के दौरान जिन उद्योगों में बृद्धि-दर 
त्वर्ति हुई, उनमे उल्लेखनीय हैं-टैक्सटाइल उत्पाद, मूल 
धातुएँ एव मिश्रधातु, धातु-उत्पाद और हिस्से, इलैक्ट्रिकल 
मशीनरी एवं उपकरण। 

बेहतर औद्योगिक विकास के लिए उत्तादायो 
'कारणतत्वो को व्याख्या करते हुए आठवीं योजना ने उल्लेख 
किया सातवीं योजना के दौदात उल्लेखनीय बृद्धि के कई 
कारण हैं। इनमे सबसे प्रहत्ततपूर्ण कारण आधार-सरचना 
सुविधाओं (हञव्बिऋधाएट्ाणाय॑ 40॥025) अर्थोत्‌ विद्युत, 
कोयला आदि के उत्पादन में सुधार है। इस वृद्धि मे जिन 
अन्य कारणतत्वो ने योगदान दिया है, वे इस प्राकर हैं-(क) 
लाइसेप्त प्रदान करने और इससे जुड़ी हुई कार्यविधि मे 
परिवतन (ख) तकनालाजो का आयात, (ग) पूजी वस्तुओं 
का अपेक्षाकृत अधिक आयात, (घ) स्थापित क्षमता का 
बेहतर उपयोग, बहुत से उद्योगो में वस्तुओं का विस्तृत 
चर्गीकरण (07040 ७७००४78)। ईसके अतिरिक्त, एम आर, 
टी पी अधिनियम के आधीन कम्पनियों को परिसम्पत्‌ की 
स्रीमा से छूट और पिछड़े हुए क्षेत्रो मे 50 करोड रुपए तक 
वितियोग को इकाइयो को लाइसेस न लेने कौ छूट। इसके 
अतिरिक्त गैर-एम आए यो पी और गैर-विदेशी मुद्रा 
'विनियमन अधिनियम (४०॥ 6882) कम्पनियों को 3॥ 
औद्योगिक समूहों मे लाइसेस प्राप्त करते से मुक्त कर देने से 
औद्योगिक विकाम्त को प्रक्रिया त्वरित हो गई। 


तालिका ३ औद्योगिक उत्पादन की चृद्ध्धि-दरें 








(१985-90) 
औसत वार्षिक वृद्धि दर 
मुख्य औद्योगिक समूह 
॥ विनिर्माण 87 
2 खानें एवं खदाव $6 
३ बिजली 93 
सपग्र उद्योग श्ड 





सातवीं योजना ने उद्योग एवं खनिज के लिए 22,200 
करोड रुपए का प्रावधान किया क्रिज्चु (चालू कोमठ़ो पर) 
वास्तविक परिव्यय 26,095 करोड़ रुपए हुआ। 3984 को 
कौमठो पए सातबों योजना का परिव्यय 2।,063 करोड़ 
रुपए था। अत वास्तविक व्यय आयोजित व्यय का 9६ 
अठिशात था। इस बात को दृष्टि मे रखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि उत्पादन के रूप मे सातवीं योजना को 
'उपलब्धियाँ काफो सतोषजनक प्रतीत हांती हैं। 
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आठवीं योजना (992-97) में उद्योग 
आठवी योजना एक नए वातावरण मे प्रतिपादित की 
जा रही है जब औद्योगिक, राजकोपीय, व्यापारिक एवं 
विदेशी विनियोग नीतियो मे बहुत से सुधार अर्थव्यवस्था मे 
किए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि मे, परिमाणात्मक लक्ष्यों पर 
कम बल दिया जाएगा और आयोजन अधिक “'साकेतिक '' 
(007200५४८) रूप धारण करेगा। आठवीं योजना का 
विश्वास है कि विभिन क्षेत्रों मे इच्छित वृद्धि औद्योगिक, 
राजकोषीय, व्यापारिक नीतियो मे सशोधन और शुल्को एवं 
करो मे परिवर्तन द्वार प्राप्त कौ जाएगी, न कि आयात 
अथवा निर्यात पर परिमाणात्मक सीमाबन्धनो 
((0आए)॥आप८ 7९50॥ट705$) और लाइसेस प्रणाली द्वारा। 
१99॥ को नयी औद्योगिक नीति के प्रकाश मे 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के कार्यभाग की समीक्षा करनी 
होगी। इसमे सन्देह नहीं कि आरम्भिक अवस्था मे 
सार्वजनिक क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में 
पथप्रदर्शक का कार्यभाग अदा किया, परन्तु इसकी मुख्य 
कमजोरी यह थी कि यह विकास क्रिया के आत्मपोषित 
विकास के लिए पर्याप्त ससाधन जनित करने मे असफल 
रहा। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र अब प्रौ हो गया है और 
उसने काफी अधिक उद्यमकर्त्ता योग्यता, प्रबन्धकीय, 
तकनालाजीय, वित्तीय एव विपणन शक्ति प्राप्त कर ली है। 
अत अब निजी क्षेत्र को विकास-प्रक्रिया म अधिक 
कार्यभाग अदा करना है। यह दिशा-निर्देश उद्यागों मे 
प्रतिस्पर्द्धा और परिचालन मे कुशलता पर अधिक विश्वास 
रखने क दर्शन से युक्तिसगत है। प्रतिस्पर्डधा पर अधिक बल 
देकर ऐसे क्षेत्रों का भविष्य मे विकास किया जाएगा जिनमे 
देश को तुलनात्मक लाभ ((णाएगगाए८ 36५क0926) 
प्राप्त है। 
जूतऐ कन्‍्पापियों का आफाए जो' अभ्तराष्ट्रीय' नामदण्छो 
से बहुत छोटा है, विस्तार, विलयन, समामेलन आदि द्वाय 
बढ जाने की आशा की जा सकती है। 
तीसरे, देशीय उत्पादन का शेष ससार के साथ अधिक 
समन्वय करना होगा। जिन हिस्सो या पुरजो का उत्पादन 
आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है, उनका आयात किया 
जाएगा। इसके विरुद्ध कुछ अन्य हिस्सो या पुरजो का निर्यात 
किया जाएगा। 
अन्तिम, इस देश एवं सम्बन्धित विदेशों मे ससाधनों 
कौ पूरकता का लाभ उठाने के लिए साझे उद्यम (ठ्ता। 
एशा(ए्ा८5) स्थापित किए जाएँगे। 
मोटे तौर पर इन मार्गदर्शी सिद्धान्तो को दृष्टि मे रखते 
हुए, आठउवी योजना में उद्योग एवं खनिज प्रोग्रामो पर 
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सार्वजनिक क्षेत्र मे 40,673 करोड रुपए का परिव्यय किया 
गगा। 

आठवीं योजना ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है 
कि पूजी-वस्तुओ के अधिकतर क्षेत्रो, देश मे निर्मित पूंजी 
वस्तुओ का निष्पादन, विदेशो मे प्राप्त समकालीन स्तर की 
तुलना मे बहुत घटिया है, विशेषकर जब इसकी तुलना 
तकनालाजीय प्रक्रिया, वस्तुओ की गुणवत्ता, उत्पादिता एव 
उत्पादन-लागत की दृष्टि से की जाए। तकनालाजी एवं 
उत्पादिता के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिए, प्रमुख 
पूजी वस्तु निर्माताओं से यह आशा को जाती है कि वे 
विदेशी सहयोग (#0टाछ्ञा ००॥४७०:७४॥०॥$) स्थापित करें 
जिनमे विदेशी हिस्सा पूजी (पणाशष्ठा ध्वृणााए) और 
तकनालाजी के आयात द्वाग़् वे पूजी वस्तुओ के विश्व 
प्रसिद्ध सभरक (5099॥८७) बन सके। 

आठवीं योजना मे भारी उद्योग पर 2,77] करोड़ रुपए 
के आवण्टन के अतिरिक्त इस्पात पर 4,579 करोड रुपए 
का परिव्यय होगा। यह कुल विनियोग के लगभग 42 
प्रतिशत के बराबर है। इस आवण्टन का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र 
मे तकमालाजी को उन्नत कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
लावा है। 

आठवीं योजना मे सकल मूल्यवृद्धि (0055 ५४४॥०९ 
20060) के रूप मे खनन एवं खदान क्षेत्र मे 84 प्रतिशत 
कौ औसत वार्पिक वृद्धि की कल्पना की गयी। विनिर्माण 
क्षेत्र में 7 46 प्रतिशत और बिजलो क्षेत्र मे 82 प्रतिशत की 
औसत वार्पिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। चुने हुए उद्योगों 
के बारे मे आठवीं योजना के लक्ष्य तालिका 5 में दिए 
गए हैं। 

तालिका 4 में औद्योगिक क्षेत्र मे बृद्धि-दरों का 
विश्लेषण किया गया है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकाँक 
में 499-92 के दौरान 06 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि के 
विरुद्ध, आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों मे धीमी परन्तु 
लगातार उन्नति का सकेत मिलता है। 992-93 के दौरान 
औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक में 2 3 प्रतिशत, 993-94 
मे 47 प्रतिशत की चृद्धि-दर और ॥994-95 (अप्रैल से 
अक्तूबर) मे 8 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि-दर प्राप्त 
की गयी। आर्थिक समीक्षा (994-95) ने सुधार-प्रक्रिया 
के परिणामस्वरूप सबल पुनरुत्थान (२९००४८३) के चिन्हो 
का सकेत किया है। इसमे उल्लेख किया गया है. “993- 
94 मे औद्योगिक वृद्धि 4 प्रतिशत हो जाने से मर्यादित 
युनरुत्थात हुआ और अप्रैल-अक्तूबर 994 में 8 प्रतिशत 
की प्रभावशाली वृद्धि-दर प्राप्त की गयी इस बात के 
साफ सकेत प्राप्त हैं कि एक महत्त्वपूर्ण और विस्तृत 
औद्योगिक पुनरुत्यान आरम्भ हो गया है और इसका कारण 


औद्योगिक ढाचा और योजनाए 


जब्ये के दशक के पहले वर्षों मे सुधार कार्यक्रम का प्रभाव 
है। पूजो वस्तु क्षेत्र जो पहले डगमगा रहा था, अब 
औद्योगिक उनति मे प्रधान योगदान देने वाला क्षेत्र बन गया 
है। अत इसमें अप्रैल-अक्तूबर 994 में 27 प्रतिशत की 
वृद्धि हुए उपभोक्ता वस्तुएँ-चिरस्थायी उपभोक्ता 
वस्तुओ और गैर-चिरस्थायी उपभोक्ता धस्तुओ दोनो में ही 
निष्पादन अच्छा रहा है। 'छ मुख्य अध सरचना उचद्योगो 
अर्थात्‌ बिजली-जनन, कोयला लौह एव इस्पात, सोमेट, 
रूक्ष तेल और परिशोधन उत्पादों मे ऊर्ध्व प्रवृत्ति बनो रही 
और अप्रैल-दिसम्बर ॥994 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि- 
दर अनुभव की गयी। विवियोग वातावरण बहुढ्र ही 
उत्साहवर्धक है।'' वृद्धि-दर का क्षेत्रानुसार विश्लेषण करते 
हुए आर्थिक समीक्षा मे उल्लेख किया गया “अप्रैल- 
अक्तूबर 994 के दौणत समग्र औद्योगिक उत्पादन मे 8 
प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके साथ विनिर्माण मे 8 3 प्रतिशत 
की वृद्धि बिजली मे 77 प्रतिशत की वृद्धि और खनन एव 
खदान मे 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई।'” औद्योगिक बृद्धि के 
समग्र वातावरण में “केवल चार क्षेत्रो अर्थात्‌ सूती वस्त्र 
उद्योग पटसन उद्योग मूल धातुओ और विविध विनिर्माण 
उद्योगी मे अप्रैल-अक्तूबर 4994 के दौशत नकागत्मक 
वृद्धि-दों रिकार्ड को गयी।"" 


तालिका 4 मुख्य वर्गों के अनुप्तार औद्योगिक उत्पादन 








कौ वृद्धि-दरें 
क्षेत्र 499-_ 992- 993- १994- 
92 93 4... 95 

ज्ञामान्य 06 23 4॥ 80 
'बिनिर्माण +08. 22 36. 8. 
खतत एवं खदात 06 06 25 62 
बिजली 85 50 74 77 
प्रयोग-आथारित वर्गीकरण 
बुनियादो बस्तुए $$-. ३26 59. 42 
चूजी वस्तुएं 86. 04 $ड3.. 27 
मध्यषर्ती पस्तुए +22 54 74 46 
उपभोग बस्तुए 3६8. 38 ६. जड़ 
पविरस्थायो उपभोक्ता 

बस्तुए्‌ जाक7 07 52 86 
गैर चिरस्थादी उपभोकता 

ब्स्तुए ब7.. 24 09858 70 





र्तोत भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (294 95) 


ऊपर दिए गए आकड़ो के विश्लेषण से कुछ निष्कर्ष 
प्राप्त होते हैं. पहला यदि 4994-95 के पूरे दर्ष के दौशन 
8 प्रदिशत को वृद्धि-दर मात्र भी ली जाए, हो 4992-93 से 
3994-95--आठवों योजता के बहले तोन वर्षों में 


बडा 


औद्योगिक उत्पादन को औसत वार्षिक वृद्धि-दर 5 प्रतिशत 
बैठती है। अत यह आशा करना कि आठवीं योजना के 
दौरान औद्योगिक उत्पादव मे 8 0 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त 
"को जा सकेगी, अति-आशावाद हो होगा। दूसरे, पूजी-वस्तु 
क्षेत्र में 2 7 प्रतिशत को वृद्धि-दर की प्राप्ति भ्रान्तिपूर्ण हैं 
क्योकि इस क्षेत्र मे तीन वर्ष लगातार नकागशत्मक वृद्धि-दर 
पायी गयी, परिणामत आधार बहुत हो निम्न स्तर पर पहुच 
गयां। पूजी-वस्तु उद्योगो का उत्पादन सूचकांक 990-9 
में 297 6 था (आधार 7989-87 5 700) और यह ग्रिरकर 
7993-94 में 2523 हो गया और 3994-95 में 32) के 
आसपास हो जाएगा। यदि हम शिखर से शिखः की वृद्धि- 
दर की तुलना करें, तो 4990-9॥ से 994-95 के दौरान 
चूजी वस्तु क्षेत्र मे 24 प्रतिशत को बहुत ही निम्न चूद्धि-दर 
अजुधव की गयी। परन्तु यदि हप १994-95 के शिखर की 
१993-94 के गर्व (0020) के साथ तुलना करें, तो 
3994-98 मे वृद्धि-दर एक दम छलांग लगाकर 277 
प्रतिशत हो जादो है जोकि एक साख्यिकीय जादूगरी और 
आकडो का दुरुपयोग है। दीसरे, चार मुख्य क्षेत्रों अर्थात्‌ 
सूतो वस्त्र उद्योग पटसत उद्योग, मूल धातुओ और विधिष 
विनिर्माण उद्योगों मे नकारात्मक वृद्धि-दर का बना रहना 
शुभ लक्षण नहों है क्योंकि इन उद्योगो का औद्योगिक 
उत्पादन के सूचकाक मे 25 प्रतिशत महत्त्व है। दूसरे शब्दों 
मे, औद्योगिक क्षेत्र का एक-चौथाई भाग अभी भो पकश्षाघात 
से ग्रस्त है। तिस पर भी, अर्थव्यवस्था मे समग्र औद्योगिक 
पुनहत्थान का अभिनत्दन करना चाहिए और औच्योगिक 
अधभिदृश्य पर जो काले धब्बे अभी भी बने हुए हैं, उन्हे 
हयना आवश्यक है ठाकि समग्र औद्योगिक क्षेत्र उन्तति के 
चथ घर अग्रसा हो सके। 


4. आयोजन-काल के दौरान औद्योगिक प्रगति 
को समीक्षा : संरचनात्मक परिवर्तन (इ#ण्लए-श 
वुृफ़श्ञाईन०्ा॥रणा) 

4954 के परदात्‌ पिछले चार दशको में औद्योगीकरण 
की प्रगति भारतीय आर्थिक विकास का मुख्य लक्षण रही है। 
औद्योगीकरण की प्रक्रिया जिसे 948 एवं 956 के 
औद्योगिक नीति प्रस्तावों के आधीव पचवर्षोय थोजनाओ मे 
बड़े जोश से लागू किया गया, के कारण बहुत से उद्योगो मे 
भारी विनियोग करके नई क्षमता का निर्माण किया गया। 
इसके कारण पिछले 36 वर्षों मे औद्योगिक उत्पादन बढ़ कर 
लगभग 5 गुना हो गया और इस प्रकार भारत विश्व का 
देसवोँ सबसे अधिक औद्योगिक देश बन गया। औद्योगिक 
ढाचे का बहुत भारी विशाखन ()एलज्ीव्श्षणा) हुआ है 
और इस प्रक्रिया मे बहुत से नये उद्योग, अन्तव्॑ती एवं यूजी 
उद्योग स्थापिव किए गए हैं। औद्योगोकरण के क्षेत्र में भारत 


औद्योगिक ढांचा और योजनाएं 








458 
तालिका 5 आठवीं योजना मे चुने हुए उद्योगों के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य 
उद्योग इकाई 499-92 4996-97 5-वर्षीय वृद्धि. औसत वार्षिक 
वास्तविक /प्रत्याशित लक्ष्य (४) वृद्धिनदर (४) 
4 कोयला एवं लिएनाइट लाख टन 2400 3,280 366 65 
2 रूक्ष तेल लाख रन 3३30 500 63 १300 
3. लौह अयस्क लाख टब 565 720 274 49 
4. बिक्री के लिए इस्पात लाख टन 343 232 622 ॥०१ 
$ सीमेंट लाख टन 530 760 43.4 ड़ 
6 पैट्रोलियम उत्पाद लाख टन $02 66 227 4२ 
7 नाइट्रोजन उर्वरक लाख टन 73 98 342 60 
8 फास्फेट उर्वरक लाख रन 25 30 200 37 
9 भानव-निर्मित फाइबर 
'क॑ विस्कोस फिलापेट यार्न हजार टन 530 600 332 25 
ख बिस्कोस स्टेपल फाइबर हजार टन 460 0 2000 250 46 
१0 भारी उत्पादन वाली औषध करोड़ रुपए 730 4500 0 55 व5$ 
॥3 चीनी लाख टन व20 व55 29 2 २ 
१2. घनस्पति लाख टन 850 4050 235 43 
43. कपड़ा-मिल क्षेत्र करोड मोटर 240 350 458 78 
विकेन्द्रो कृत क्षेत्र करोड मीटर 496 2.20 345 6॥ 
44 इलैक्ट्रानिक्स करोड़ रुपए 45 00 36 000 4338 9 390 
१5 ट्रैबटर हजार प55 240 $48 9्व 
१6 विद्युत इजन हजार 340 200 429 55 
१7 डीजल इजन हजार २२5 290 28 9 52 
१8 वाणिज्थिक गाडियाँ हजार 335 200 484 82 
49 यात्री कारें हजार 365 250 95 86 
20 स्कूटर मोटर साइकिल हजार 4800 2400 व33 59 
2। मोटर वाहनों के टायर लाख 260 ३20 237 42 





स्लोत-आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) से सकलित एवं आकलित। 


की प्रगति का अनुमाव इस बात से साफ जाहिर होता है कि 
भारत के विदेशी व्यापार की सरचना मे निर्मित वस्तुओ के 
आयात मे लगातार कमी हुई है। इसके विरुद्ध औद्योगिक 
चस्तुओ, विशपकर इजीनियरी सामान का भारतीय निर्यात मे 
भाग बढा है। अन्तिम, औद्योगीकरण मे तीब्र प्रगति के साथ 
तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कौशल मे भी तदनुरूप विकास 
हुआ है ताकि सर्वोत्तम परेमार्जित उद्योगो (30[#आा०ग९०0 
#6050725) का कुशल परिचालन हो सके और ऐसे 
उद्योगो के आयोजन, डिजाइन एवं निर्माण मे भी सफलता 
से कार्य किया जा सके। 


स्वतन्त्रता-उपरान्तकाल मे औद्योगिक प्रगति 

औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य उपलब्धि भारत की क्षमता 
का विविधीकरण (र्टाश्ञील्बाण) रण ०थ्छूग्टाफ) है। 
तालिका 5 मे चुने हुए उद्योगा मे औद्योगिक उत्पादन की 
वृद्धि का सकेत प्राप्त होता है। 


भारत ने लगभग सभी उपभोग वस्तुओं मे 
आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। पूजी वस्तु उधोगो के 
उत्पादन मे वृद्धि विशेष रूप से प्रभावी जान पड़ती है। जिन 
वस्तुओं में महत्त्वपूर्ण रूप मे औद्योगिक क्षमता का विस्तार 
हुआ हे वे हैं-खनन एव धातुकर्म उद्योग, रसायव और 
चैट्रो-रसायन उद्योग जिसमे उर्वरक उत्पादन भी शामिल है, 
पघूजी-वस्तु उद्योग जिनमे स्टील के कारखानों के लिए 
परिमार्जित उपकरण भी शामिल हैं, उर्वरक-सयत्र, रसायत- 
च्लान्ट आदि, हल्के, मध्यम और भारी इजीनियरिंग उद्योग, 
सचालन शक्ति एव परिवहन उद्योग, विनिर्माण उद्योग आदि। 
इसके अतिरिक्त भारत अब बहुत से उद्योगों को वृद्धि-दर* 
का देश के अन्दर उत्पन्न की जाने वाली पूजी-बस्तुओ द्वारा! 
आत्मपोषण कर सकता है और उसे केवल सीमान्त मात्रा में 
आयात करता है। इसके अतिरिक्त, अध सरचना 
(950ए८००) जिसमे अनुसधान एवं विकास (९ & 70) 
की सामर्थ्य परामर्श एवं डिजाइन सम्बन्धी इजीनियरी 


औद्योगिक दांदा और योजनाए 


सेवाएँ, प्राजैक्ट प्रबन्ध सेवाएँ और नवक्रिया-सामर्थ्य शामिल 
हैं, के द्राग तकनालाजो को उन्‍तत करने और इसे अपने 
अनुकूल ढालने मे वस्तुत सराहनीय कार्य किया गया है। 


औद्योगिक विकास को दर 

4959 के पश्चात्‌ ओद्योगिक वृद्धि-दर समातर रूप से 
नहीं हुईं। पहले चोदह वर्षों (395 से 955) के दौरान, 
लगभग 8 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि-दर के पश्चात्‌ उच्चावचत 
की प्रवृत्ति व्यक्ष हुई-966-68 के दोशन लगभग गतिशेष 
की स्थिति, 4976-77 के दोौशत 95 प्रतिशत की उच्च 
वृद्धि-दर, 979-80 मे 4 4 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि 
दर। 96-70 के दशक मे, ओद्योगिक उत्पादय कौ ओसत 
बृद्धि दर 5 5 प्रतिश। थी और 97-80 के दौयन, औसठ 
वृद्धि-दर लगभग 4 प्रतिशत हो गई। 3980-85 के दौरान 
भी औद्योगिक उत्पादन को वृद्धि दर 55 प्रतिशत प्राति घर्ष 
रही। मूल बात यह है कि ओद्योगिक वृद्धि-दर मन्द होती 
गई है। सातवों योजेगा (985-90) के दौरान वृद्धि दर 
बढ़कर ओसतब 8 5 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई है। 


औद्योगिक विकास्न की रणनीति [$#गाध्एज़ ण 
ख्रएफ,ातश 0052१ए/श।) 

भारतीय आयोजको द्वारा अपनाईं गईं विकाप्त-रणनीति 
मे औद्योगीकरण को क्रिया को भारी उद्योगो के आधार के 
साथ त्तरित करने का प्रथास किया गया। ऐसी दिकास 
रणनीति के लिए तकनालाजी-सामर्थ्य का विकास करना 
आवश्यक था जिसके लिए इजीलियरिंग क्षेत्र को सभी 
अवस्थाओ का तिभाण एव प्रोन्रति जरूरी थे जैसे एक 
सबले अध सरचना उद्र-विशेषज्ञा और उचित उत्पादन 
उपकरण। आर्थिक आयोजन के 5एस्म्भ से हो इजीनियरिंग 
उद्योग (जिनमे मशौन-निर्याण उद्योग शामिल हैं) भारत को 
विकासन-क्रिया का केन्द्र रहे हैं। केवल इजीनियरिंग उद्योगो 
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के विकास द्वारा भारतीय आयोजन मे कल्पित औद्योगीकरण 
को एक मजबूत आधार मिल सकता था। विस्तृत-आधार 
वाला औद्योगिक ढादा एक भजबूत, विकासोन्मुख 
इजोनियरिय क्षेत्र के बिता कायम ही नहीं रह सकता था। 
साथ हो, इजीवियरिय उद्योगों से देशोव कौशल एवं तकतीक 
को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इत 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे आयोजको ने यह 
बात स्वीकार कर ली कि केवल तकतौकों कौशल एवं 
'विशेषज्धदा दशा हो उत्पादिता के उच्च स्तर प्राप्त किए जा 
सकते हैं और परिणामत आय के उच्च-स्तर भी। अतः 
इजोनियरिंग उद्योग को समग्र आर्थिक विकाप्त के त्वरक के 
रूप में प्रोन्‍्तत किया गया। 

हमार आयोजको द्वाग़ अपनायो गई विकास-रणनोति 
का एक और पहलू भी है। आरम्भ से हो, आयोजकों ने 
विकास-प्रक्रिया मे विदेशी मुद्रा के अभाव को एक मुख्य 
सीमाबन्धन के रूप मे कल्पित किया। कई दशको से 
विकासशोल देशो द्वारा निर्यात की जाने वाली प्राथमिक 
वस्तुओ की कम कौमतठ दी जाती थी और बढ़तो हुई माग 
ओए विदेशी मुद्रा को प्राप्ति मे अन्तर को कम करने फो 
कोई आशा नहीं थो। अत आयोजको ने यह ठीक हो निर्णय 
लिया कि देश में उद्योगो का विकास करके आयात की,माग 
कम की जाए ओर विदेशों युद्रा की प्राप्ति को बढाया जाए। 
काफी समय से, प्रेषणो का अन्त प्रवाह (09 
ए्शाएा॥९९५) बहुत अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त, 
काफी हढ तक आयाते-प्रतिस्थापन ([#फणा 
इच0नाश्णाणा) भी हुआ है। 


मूल तथा पूजी उद्योगों का बढ़ेता हुआ महत्त्व 

योजना काल का एक संगादनोद लक्षण यह है कि 
इसके दौरान औद्योगिक ढाचा मूल तथा पूजी-वस्तुओ के 
पक्ष मे परिवर्तित हो गया है। 49 उद्योगों के वर्गीकरण के 


तालिका 6 स्वतखता-उपग़न्त काल मे वस्तु-उत्पादन की वृद्धि 











वस्तु ह्काई उडडएनड2 7979-77 7993 -छ4 
कंपदा करोड वर्ग माटर थ्य् का 75630 
उर्वरक (माइट्रोजन) हजार इन ्र 830 7,393 
सौमेंट त्ताबखल थ्ग व 720 
हैपर इस्पात लाख रन व0 46 १53) 
बिजली अरब बिल्ोतष्ट उ8 द्ु8 ३225 
अल्सुमितियम हजार टव 40 763 8 4652. 
कागज और गत्ता हजार टन 6 755 रखा 
याणिज्य गाड़ियाँ हजार छह 42 340 8 








स्रोत भारत सरकार, आर्थिक सपीक्षा, 4994-95 
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आधार पर जो कुल उत्पादक पूजी के 94 प्रतिशत, कुल 
रोजगार के 86 प्रतिशत और कुल मूत्य-वृद्धि (शशैए८ट 
24060) के 90 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं, यह पता 
चलता है कि मूल और पूजी उद्योगों का भाग जो 959 में 
कुल उत्पादक पूजी का 49 6 प्रतिशत था, बढकर 970 में 
78 6 प्रतिशत हो गया। कुल कारयाना रोजगार में इसका 
भाग जो 959 मे 247 प्रतिशत था, बढकर 970 मे 42 5 
प्रतिशत हो गया। इसी प्रवार इस काल के दौरान मूल्य-वृद्धि 
268 प्रतिशत से उन्नत होकर 563 प्रतिशत हो गई। 
उपभोग वस्तु उद्योगों अर्थात्‌ सूती बस्त्र, चीनी, कागज, 
घटसन, तम्बायू आदि का भाग कम हो गया। मूल उद्योगो 
जिनमे लौह तथा इस्पात, उर्वरक, रसायन, सोमेट और लौह 
तथा अलौह वस्तुएँ शामिल हैं की स्थिति औद्योगोकरण 
प्रोग्राम के आधीन महत्त्वपूर्ण रूप मे उन्नत हो गई। बहुत से 
पघूजी बसु उद्योग जिनसे भारत परिचित ही ने था, कायम 
औए घिकसित किए गए। 


समर्थ माग का ढाचा और विकास का ढाचा 

पिछले तीन दशकों के दौरान औद्योगिक विकास का 
ढाचा समर्थ (8#6०॥५९ ०८॥श्षा0) के ढाचे के प्रतिरूप ही 
रहा हैं जिसका निर्धारण आय के वितरण द्वारा होता है। 
उत्पादन मे ससाधनों झा कहीं अधिक भाग प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप में उच्च आय वर्गों के जीवन-स्तर को कायम 
रखने या उसको उन्नत करने मे जज्य हो जाता हैं। इस छोटे 
से वर्ग की माग न केवल अभिदृश्य उपभोग की कुछ 
महत्त्वपूर्ण मदों के लिए है बल्कि आलीशान मकानों एव 
शहरी सुविधाओ, चायु परिवहन और बढ़िया यात्रा 
सुविधाओ टेलीफोन सेवा आदि पर व्यय के लिए भी होती 
है और यही वर्तमान औद्योगिक ढाचे के अधिकतर भाग का 
पोषण करती है। इसका अथे यह है कि उद्योग का और 
अधिक विस्तार बाजार के स्कुचन से म्रीमित हो जाठा है) 

इस सम्बन्ध मे हमने चिरस्थायी उपभोग वस्तुओ और 
गैर-बिरस्थायी उपभोग वस्तुओ का जिक्र किया है। 
चिरस्थायी उपभोग वस्तुएँ अर्थात्‌ रेफ्रोजोटर चातानुकूलक, 
टी थीं, कार एव स्कूटर आदि समाज के समृद्ध वर्गों की 
मांग की तुष्टि करते हैं जयकि गैर-चिस्स्थायी उपभोग 
बस्तुएँ अर्थात्‌ चीदी चाय, सूती कपड़ा, वनस्पति, 
दियासलाई आदि जनोपभोग कौ बस्तुएँ हैं। 96॥ और 
974 के दौरान रैर-चिसस्थायी उपभोग बस्तुआ का 
उत्पादन बहुत मन्द गति (केवल 26 प्रतिशत चार्पिक) से 
बढ़ा और यह कीमत-स्तर मे स्फोतिकारी वृद्धि का 


औद्योगिक ढांवा और योजनाएं 


महत्त्वपूर्ण कारण था। इसके कारण वास्तविक मजदूरी कौ 
वृद्धि समाप्त हो गई और इसके फलस्वरूप हडतालो का 
युग प्रारम्भ हुआ जिससे उत्पादन धीमा पड़ गया। इसके 
विरुद्ध, पूजीपति बर्ग स्फीति का लाभ उठाकर चिएस्थायो 
उपभोग वस्तुओं के उत्पादन को बढाता गया। इसका प्रभाव 
यह हुआ कि औद्योगिक ढाचा गड़बड़ हो गया और इसका 
सामाजिक कल्याण पर दुष्प्रभाव पडा। इस प्रवृत्ति कौ 
भर्त्सना करते हुए प्रोफेसर के एन राज ने लिखा है. “यदि 
यह स्थिति बनी रहतो है, तो इस क्षेत्र मे विकास को ऊँची 
दर कायम रखने के लिए 'विलासी' एय “अर्द्ध-बिलासी' 
वस्तुओं की ऊँची माँग पर औद्योगिक विकास के ढाचे को 
आधारित करना होगा।" 

यह स्थिति 3974 से 990 के दौरान भी ऐसे ही 
कायम रही। इसका बढ़ता हुआ प्रमाण इस बात से मिलता है 
कि उपभोग वस्तुओ, विशेषकर गैर-चिसस्थायी उपभोग 
वस्तुओ, के उत्पादन की वृद्धि-दर मन्द हो गई है। 


ठालिका 7 उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दरें 








4974-79.._ 980-85.._ 985-90 
पूल उद्योग 84 85 74 
पूजी यस्तु उद्योग 57 2। 57 
अन्तर्व॑र्तों यस्‍्तुएँ 43 36 $5 
उपभोग वस्तुएँ 55 36 66 
(क) चिसस्थायी 68 44 ॥2॥ 
(ख) गैर-चिरस्थायी $4 34 54 





प्रति श्रमिक बिजली उपभोग-95] और 984 के 
बीच देश के उद्योगों एवं खानो मे प्रति श्रमिक बिजली 
उपभोग, 3,384 किलोवाटट से बढकर 4 633 किलोबाट हो 
गया अर्थात्‌ इसमे लगभग 0 गुनी यृद्धि हुई। चूकि प्रति 
व्यक्ति बिजली उपभोग को आँद्योगिक उद्देश्यों के लिए 
यन्त्रीकरण या तकनालाजीय उनति का सूचक माना जा 
सकता है, अत इससे साफ जाहिर है कि कारखाना क्षेत्र में 
पूँजी तीव्रता (2200॥0॥ ॥/७॥$09) बढ रहो है। यदि अन्य 
विकसित देशो के साथ तुलता करें, तो भारत उनसे अभी 
बहुत्त पीछे है। 

अत लघु स्तर एव कुटीर उद्योगों में उत्पादन क्रियाओ 
के बिजलीकरण की भारी आवश्यकता है। इस परिवर्तन से 
ही इनकी उत्पादिता एवं आय-जनन शक्ति बढायी जा 
सऊतो है। 


जौध्योगिक ढाचा और योजनाए बढ़ा 


तालिका 8 498 और 3984 के बीच प्रति श्रमिक 








बिजली उपभोग 

अमिकोक्की. उद्योगोएव... बिजली उपभोग 

बई संख्या लाख झातो मे कोड़ प्रति श्रमिक 
किलोयाट घण्टे (किलोवाट घण्टे) 

395॥ 3463 479 3 ॥ 334 
3980-6॥.._ 446 १739 3 88॥ 
ग्रण्य) अर 48460 8 62 
१984-85... 85 20 १324670 34 633 
१95) और श्ः व07 2 
4984-85 के बीच वार्षिक वृद्धि 
घूजी उत्पाद अनुपात का व्यवहार 


'विनियोग के व्यवहार का एक और बेहदर सूचकाक 
चृद्धिशील पूँजी उत्पाद अनुपात (प्रालक्राक्षाओं 09छष्ण 
09४० ०००--70098) है! ठालिका 9 में दिए गए 
आकड़ो से पढा चलता है कि वृद्धिशील पूँजी उत्पाद 
अनुपात जो पहली योजना के दौरान 52 था बढ़कर दूसरी 
योजना में 748 हो गया। यह वृद्धि न्यायोचिव ही थी 
क्योकि दूसरी योजना में औद्योगीकरण एवं अध सरचना 





निर्माण के कार्यक्रम आरम्भ किए गए। 

तालिका 9 भापतीय उद्योगों मे घृद्धिशील 

'पूज़ी-उत्पाद अनुपात 
योजना काल बृद्धिशील पूजी- 
उत्पाद अनुणत 

पहली योजना १95 52 से 955 56 चर 
दूसरी योजता १9%56-57 से 980 6॥ 748 
फीसदी पोजता 4987-62 से 3965 66 कक 
चौथी योजता 4959-70 से 974 75 ॥१46 
पाँचवी योजना. 974-75 से 3978 79 873 





परसुं चौथी योजता के दौरान 700/2 और बढ़कर 
46 हो गया और पाचवीं योजना के दौशन यह कम 
होकर 873 हो गया। घूजी-उत्पाद अनुपात मे वृद्धि को 
प्रवृत्ति कौ व्याज़्या एक हद तक क्षपता उपयोग (0कथ्ल३ 
पशाइआणा) में गिएवट हाग कौ जा सकती है। 4970 में 
क्षमता उपोयग 85 प्रतिशत था जो गिरकर 3980 में 76 
प्रतिशत हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि क्षपता-उपयोग 
"मे 24 प्रतिशत वक वृद्धि को गुजाइश है। 

निम्त क्षमता उपयोग न केवल उद्योग मे हो विद्यमान 
था बल्कि कृषि मे भी। सूती वस्त्रो के सम्बन्ध में अपर्याप्त 
माग उत्पादिता पर एक सीमाबन्भव के रूप मे कार्य करतो 
रही है। परन्तु एक अधिक महत्त्वपूर्ण कारणतत्व जो क्षमा 


के अल्प-प्रयोग के लिए उत्तरदायो है, वह है बिजली, 
कोयला ओर परिवहन के रूप मे मूल अध सरचना का 
अभाव। पूँजी-उत्पाद अनुपात को बढाने ओर उत्पादिता को 
कम करने वाला एक अन्य कारण बिगडे हुए औद्योगिक 
सम्बन्ध हैं। जहाँ 3976 मे 27 लाख मानव दिनो को हाति 
हुईं, वहाँ 979 में यह हानि बढ़कर 440 लाख मानव-दित 
हो गई। 985 मे भी 292 लाख मानव-दिनों की हानि हुई। 
अत ऑद्योगिक विवादों को दूर करने के लिए आवश्यक 
कदम उठाने होगे। ये विवाद मजदूरी एवं भत्ते, कर्मचारियों 
को छेटनो और अनुशासनहीनता के कारण पैदा हांते हैं। 
उत्पादिता मे गतिरोध को दूर करने के लिए एक ओर काम 
करने के लिए प्रोत्साहत बढाने होगे और दूसरी ओर 
औद्योगिक विवाद कम करने होगे। 


सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का सापेक्ष कार्यभाग 

आयोजन के काल में बदलते हुए औद्योगिक ढाचे का 
महत्त्वपूर्ण लक्षण भारी तथा मूल उद्योयो म॑ सरकारी क्षेत्र का 
भारी मात्रा मे विस्तार है। तालिका 70 स विदित है कि 
4989-90 मे सरकारी क्षेत्र के स्वामित्वाधीन कुल कारखानो 
का 46 प्रतिशत से भी कम था परन्तु इनमें भारतीय 
कारखाना उद्योग में लगी हुई $ प्रतिशत से अधिक 
उत्पादक-पूजी (009720४८ ९४७/2) विनियुक्त हो रही 
थी। लगभग 47 प्रतिशत उत्पादक पूजी गैर-सरकाए क्षेत्र में 
लगी हुई थी। सरकारी क्षेत्र के अधिक भाग का मुख्य कारण 
यह है कि इसमे अधिकतर विनियोग भारी तथा मूल उद्योगो 
मे हुआ है जो अत्यधिक पूजी-प्रधान हैं। 

यदि हम विभिन क्षेत्रों के गोजगार एवं मूल्य-वृद्धि के 
योगदान का परीक्षण करें, तो इससे जाहिर है कि रोजगार 
का 66 प्रतिशत और पूल्य-वृद्धि का 6॥ प्रतिशत गैर- 
सरकाएी क्षेत्र का योगदान है। सरकारी क्षेत्र मे रोजगार का 
भाग 27 प्रतिशत और मूल्य-वृद्धि का भाग 30 प्रतिशत है। 
सरकाए क्षेत्र मे रोजपार और मूल्य-वृद्धि का निम्न भाग 
उद्योगों का अत्यधिक पूँजी-प्रधान रवरूप हैं। निष्कर्ष स्पष्ट 
है भारत के ओद्योगिक ढाँचे मे गैर-सरकारो क्षैत्र प्रधान है। 
मिश्र क्षेत्र मे गैर-सरकारों और सरकारी क्षेत्र दोनो का 
स्वापित्व एवं प्रबन्ध मे मिश्रण होता है, अभो महत्त्वपूर्ण 
नहों बन सका। 

इस सम्बन्ध से एक रचिकर बात यह है कि प्रति 
श्रमिक मजूदरी सरकारी क्षेत्र मे मिश्र क्षेत्र के लगभग बराबर 
है-अर्थात्‌ क्रश 26 677 रुपए और 23 474 स्पए। परन्तु 
गैर-सरकाती क्षेत्र म वाधिक मजदूरों 590 रुपए थी 
जोकि सरकारी क्षत्र से श्रमिका द्वाए प्राप्त सजदूरे का केवल 
6। प्रतिशत थी। 
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तालिका 40 : भारतीय उद्योगों में स्वामित्व का ढांचा (989-90) 








सरकारी क्षेत्र मिश्र क्षेत्र भैर-सरकारी क्षेत्र कुल 

कारखातो की संख्या 5024 2332 400 6२7 4,0 ११7 
(46) (22) (93 2) (000) 

उत्पादक चूजी (करोड रुपए) गा 755 30 879 58 294 440,.79 
(509) (77) (4 4) (3000) 

रोजगार (लाखो में) खफ227 543 532 8 43 
(273) (67) (66 0) (00 0) 

शुद्ध मूल्य वृद्धि (करोड़ रु ) 33 043 ३950 26 380 43 373 
(304) (9) (60 8) (१00 0) 

प्रति श्रमिक मजदूरी (रुपए) 26 677 23 47] १5 390 १8 645 





नोद-श्रैकट में दिए गए आकडे कुल का प्रतिशत हैं। 


अध.,सरचना का विकास 
ग्रा।३57ए९ए7९) 

औद्योगिक विकास और उत्पादन-क्षमता के विकास 
की तेज रफ्तार के साथ देश मे अध सरचना सुविधाओं का 
महत्त्वपूर्ण रूप मे विकास हुआ है चाहे यह पर्याप्त नहों। 
“भारत के ईंधन के प्राथमिक साधन-कोयले-के उत्पादन मे 
तिगुने से अधिक विस्तार हुआ है और इस उद्योग के 
अधिकाश भाग का आधुनिकौकरण कर दिया गया है। तेल 
और गैस के लिए गहन खोज के कार्य मे, जो पाचवें दशक 
के अन्त मे आरम्भ किया गया था, अभितट और 
अपतट-दोनो ही रूप मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। 
तेल शोधक कारखानो, पाइप लाइनो, भण्डारण और वितरण 
की सुदक्ष सम्मिलित व्यवस्था विकसित की गई है और देश 
पेट्रो-रसायन युग मे प्रवेश कर रहा है। इस उप-महाद्वीपीय 
अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बडी आधारभूत 
व्यवस्था तैयार की गई है-सिचाई-सचयन के निर्माण-कार्यों 
और नहरो का जाल, पन-बिजली और तापीय बिजली का 
उत्पादन, क्षेत्रीय बिजली ग्रिड, व्यापक बिजली-चालित और 
डीजल-चालित रेल-व्यवस्था, तेजी से बढते हुए सडक- 
परिवहन के सचलन से युक्त राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्ग 
और अधिकाँश शहरी केद्रों को सम्बद्ध करने वाली तथा 
भारत को ससार के दूसरे देशो से जोडने वाली दूर-सचार 
व्यवस्था।/” आधुनिक उद्योग और कृषि के विकास ने 
बैंकिंग, बीमा और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और इसके 
साथ-साथ बन्दरगाहों एव जहाजग़नी और आन्तरिक एवं 
बाह्य वायु सेवाओ का विस्तार एवं आधुनिकीकरण होना 
चाहिए। किन्तु इन सभी सेवाओं से लाभ प्राप्त करने वाले 


(छ57०एा)। एा 
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अधिकतर व्यक्ति-शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रों 
मे-जनसख्या के समृद्ध वर्गों से ही रहे हैं। 


विज्ञान और तकनालाजी (इलशाल९ भाव "९लाण०ह 

योजनाकाल के दौरान देश ने तकनीकी मानवशक्ति 
(ल्त्माता०० ॥रक्नाए०ए८7) का एक प्रशिक्षित वर्ग तैयार 
कर लिया है जोकि सीमेट कारखानों, रासायनिक खादो की 
इकाइयो, तेलशोधन कारखानो, बिजलीघरो, इस्पात सय्रो, 
इजन बनाने के कारखानो, इजीनियरिंग उद्योगो आदि की 
सकुशल देखभाल कर सकता है। तकनीकी सस्थानों मे 
प्रतिवर्ष 76 लाख डिप्लोमाथारी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। 
इसी प्रकार कारखानो मे प्रशिक्षण एवं बहुत से योग्य युवकों 
'एवं युवतियों को विदेश भेजकर उच्चस्तर की शिक्षा उपलब्ध 
कराई जाती है। अत ॒प्रशिक्षित मानवशक्ति (760 
ए्रक्षा00५८7) के निर्माण के फलस्वरूप विदेशी तकनीशनो 
एवं विशेषज्ञों पर निर्भरतया कम हो गई है। 


औद्योगीकरण के प्रोग्राम की कमजोरियाँ 

औद्योगीकरण प्रोग्राम की उपलब्धियो का अल्पानुमान 
किए बिता यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक उनति का 
अधिकतर भाग मिथ्या है। इसके पक्ष मे निम्नलिखित तर्क 
दिए जा सकते हैं - 

प्रथम, चूकि औद्योगिक उत्पादन का सूचकाक केवल 
फैक्ट्री क्षेत्र तक ही सीमित है, इसलिए इसे अधिक 
औद्योगिक विकास का पर्याप्त माप मानना अनुचित है। 
इसमे लघु-स्तर क्षेत्र का उत्पादन जोडना वाछनीय है। इस 
प्रकार जब समूचे औद्योगिक विकास्त का सूचकाक तैयार 
किया जाता है, तो 95 और 968 के दौरान औद्योगिक 
उत्पादन की वार्षिक-वृद्धि दर केवल 4 प्रतिशत बैठती है। 
यदि इस काल मे हुई 47 प्रतिशत जनसख्या वृद्धि के प्रभाव 
को देखते हुए औद्योगिक उत्पादन मे प्रति-व्यक्ति वार्पिक 


औदोगिक ढादा और गेजनाए 


वृद्धि का सूचकाक तैयार किया जाए, शो इस पूर्णकाल मे 
प्रति ध्यक्ति वृद्धि 33 प्रतिशत हुई अर्थात्‌ औद्योगिक उत्पादन 
में प्रति-व्यक्ति वार्षिक बुद्धि केवल 8 प्रतिशत हुईं। अत 
यह कहना उचित ही है कि औद्योगिक प्रगति धीमी हों 
रही है। 
द्वितीय, 948-49 मे उद्योग का राष्ट्रीय आय मे भाग 
7 प्रतिशत था, यह 993-94 में २० प्रतिशत के आसपास 
ही रहा। अत राष्ट्रोप उत्पादन मे योगदान के रूप मे 
विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का भाग नोचा हो रहा। बहुत से 
विकसित देशो मे यह भाग 30 से 50 प्रतिशठ के बोच है। 
तृतीय, औद्योगीकरण कौ क्रिया के फलस्वरूप 
बेरेजगात की समस्या के समाधान मे विशेष सहायता नहीं 
मिली है। 9880 और ॥965 के बीच काएखाना क्षेत्र 
(क्षण ४४७०) मे ऐेजणर को चार्पिक दृद्धि-दर 66 
प्रतिशत थी परन्तु 4965-70 की अवधि में यह गिरकर )3 
प्रतिशत के विस्त-स्तर पर पहुँच गई। यह श्रय-शक्ति की 
चूद्धि-दर से कम है। परिणामत भारत में कारखाता-रोजगार 
में १985-86 में भी श्रम-शक्ति का केचल 2 प्रतिशत 
रोजगार प्राप्त करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभियोग को 
यूँजी-वोद्रता (८४७४ 900॥90/) अधिक होने के कारण 
इसमें बहुत कम रोजगार कायम हुआ) 
प्रोफेसर शुतार पिर्डल ने औद्योगीकरण के ऐजगार पर 
प्रसार-प्रभावो (5५४४80 ८४८८७) और इसके पारम्परिक 
क्षेत्र पर प्रत्यस्त-प्रभावों (9500७४%॥ «ह८०८७) का 
अध्ययत किया है। श्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के 
परचात्‌ मिर्डेल लिखता है. “औद्योगीकण् के रोजगाए- 
प्रभाव आगामी कई दशको में भो बहुत अधिक नहीं हो 
सकते। बहुत समय तक शुद्ध गेजगार-प्रभाव नकारात्मक 
होगे। श्रम-प्रयोग कौ दृष्टि से समस्या के इस पहलू और 


बैठ 


उनके आधुषिक क्षेत्र के बाहर विस्तीर्ण परिणामों की उपेक्षा 
की जाती है क्योकि भह विश्वास किया जाता है कि 
औद्योगीकरण “बेरोजगार '' और “अल्पपोजगार” के लिए 
उपचार हैं।” 

चौथे औद्योगीकरण को क्रिया के परिणामस्व्लप बडे 
चैयाने के कारखानो का तोद्र विस्तार हुआ है और इसकी 
तुलना मे छोटे तथा मध्यम क्षेत्र को उपेक्षा हुई है। तालिका 
4] में 989-90 के उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार 
पर आकड़े दिए गए हैं। प्लाण्ट एव मशीनरी के मूल्य के 
आधार पर कारणानो के ढाचे से पता चलता है क्रि 4989- 
90 में केवल & 449 बड़ कारखादो (कुल का 57 प्रतिशह) 
की कुल उत्पादक पूजी 3,25 988 करांड रुपए थी अर्थात्‌ 
कुल का 89 प्रतिशत और उनके ह्वाय शुद्ध भूल्यवृद्धि मे 
योगदान लगभग 76 प्रतिशत था परन्तु कुल कारखाना 
रोजगार मे उनका भाग केबल 549 प्रतिशत था। इसके 
विरुद्ध 32,644 छोटे कारछानो (जिनप्रे 5 से 50 लाख रुपए 
का विनियोग हुआ था) मे ११435 करोड़ रुपये को 
उत्पादक पूजी (2०6७८४९७ ४०७॥५) लगी हुई थी (कुल 
का केवल 8%) पस्लु उनके द्वास शुद्ध यूल्यबृद्धि मे 
6 94) करोड़ रुपए को योगदात (कुल को ॥6%) किया 
गया और इनमे 2 5 प्रतिशत रेजगाए उपलब्ध कगया गया। 

चाहे सरकार नए विकाप केंद्रों (900एश0 ल्हाफट३) 
की नोति अपनाने की घोषणा करती रहो है ताकि औद्योगिक 
डाचे का विविधीकरण (0)॥9९८४४।0०॥०॥) हो किन्तु इसकी 
जीठि के कारण ओद्योगिक विकास का सकेद्रण कुछ 
महानगर चुने हुए राम्यो और सर्वोच्च पूजीपतियो के हाथ 
में हो गया है। 

इससे यह निष्कर्ष भो प्राप्त होता है कि बड़े पैमाने के 
कारखाने पूजी-प्रधान हैं। इसके विरुद्ध रोजगार एवं विकास 


हॉलिका 7. भारतीय काछाने के प्लान्ट और मशीनरी के अनुम्ाप कुछ मुख्य लक्षण (3989-90) 





प्लाजड और मशीनरी का कुल मूल्य 


रोजगार 





कुल उत्पादक शुद्ध पूल्य 
(लाख रूपए) 'कारणाने (लाखो पें) घूजी (करोड़ रूपए) वृद्धि (करोड़ रूपए) 

॥ पिऐ कारखाने 67 720 466 3398 263 
(६ लाख रुपए तंज) (६58 १) (१98) (२३) (62) 
2 छोटे कारखाते 3२६4५ 4 828 ॥ 45 दा 
(5५ मे 9 ज्ञाद ४५ तक) 0 ०१) (४१) (१6 0) 
3 बड़े कारखाने & 449 447 425 588 33 343 
(५७ लाख रु से अधिक) (57) (549) (89 2) (7&4) 
कुल १0ए 992 8 ॥83 १ 40 794 4 
(3९०४) (90) (9०) (१08 ०) 





भऔट कुछ काने झवर्गकृत होने के कारण कुल जोड़ अधिक है। 
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इस अध्याय मे हम भारत के छ बडे उद्योगो का 
अध्ययन कोंगे। वे हैं लौह तथा इस्पात उद्योग, सूतो पलक 
उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी, उद्योग, सीमेट उद्योग तथा 
कागज उद्योग। 


. लौह एवं इस्पात उद्योग 
इस्पात हमारी पंचवर्षीय योजनाओं मे सवाधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थात रखता है। अधिक उचित यह होगा कि इसे 
हमारे राजनीतिक-आर्थिक आयोजन का केन्द्र कहा जाए 
बुत औद्योगोकरण कर रहे किसो भी विकासशील देश के 
लिए इस्पात क्षमता (986 ८४००८७/) का हुत्त विकास 
करना आवश्यक है। 
स्वतन्त्रता की पूर्वसध्या पर, लौह तथा इस्पात उद्योग 
कौ कुल क्षमता 33 लाख टन थी-१0 लाख टन राग 
आयरन एण्ड स्टील के के कारण और 3 लाख टव 
'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क के कारण। 7990-9] तक 
'लौह एव इस्पात उद्योग के पास 6 समन्यित इस्पात कारखाने 
थे जिनको कुछ स्थापित कपत प्रहिवर्ष १७७ स्व टन 
इस्पात सिले (80७ प्रष्ट०/७) थी। विनियोग को दृष्टि से 
यह संबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है। इसमे 4,000 कररेड रुपए 
का विनियोग हुआ है जिसमें अधिकतर सरकारी स्टील 
'कारखानो में लगा हुआ है। लौह एव इस्शत उद्योग 25 
लाख श्रमिकों को सीधा रोजगार उपलब्ध कराता है। एक 
श्रमिक को रोजगार दिलाने के लिए 2 लाख रुपए को 
धूजी चाहिए। इस दृष्टि से यह एक पूजी-प्रधात उद्योग है। 
चाहे इस्त उद्योग को हमारे देश में बहुत अधिक महत्त्व दिया 
गया और इसमे भारी विनियोग भी किया गया, फिर भी देश 
को औसतन 2,000 करोड रुपए के मूल्य का इस्पात आयात 
'कश्ना ही पडता है। 997-92 मे 4,970 करोड़ रुपए बाग 
इस्पात आधात किया गया। 


इस्पात के उत्पादकी मे १974 मे भारत को 30वाँ स्थान 
प्राप्त्था और 979 म॑ भारव ने उन्नति कर १9वा स्थान 
प्राप्त कर लिया। प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप से भारत से 
वार्षिक ओसत केवल 4 किलोग्राम है जबकि यह यू एस 
ए में 665 कि ग्राम यू एस एस आर मे 623 कि 
ग्रा, स्वीडन में 623 कि ग्रा और जाएान म 494 
कियग्राहै। 


स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रगति 

१9७७ के औद्योमिक नीति प्रस्ताद ने लोह एज इस्पात 
को अनुसूचो '"क' मे रख दिया जिसके आधीत सभी नई 
इकाइयो की स्थाएना सरकार द्वारा करने का तिर्णय किया 
गया। किन्तु गैर-सरकारो क्षेत्र से विद्यमान इकाइयो को 
अपने क्षमता के विस्तार को मगाही नहों. थी। 

सार्वजनिक क्षेत्र मे इस्णत उद्योग की स्थापना की दिशा 
में पहला कदम सन्‌ 954 मे उठाया गया, जबकि क्रुप- 
डेमाग कम्पनों (00छुए ऐटा0७38 (0०ए७श)) के साथ 
एक समझौते प्र हस्ठाक्ष किए ग्ए। वह सयत्र गगाकेला मे 
स्थापित किया गया। 955 में भारत सरकार और रूस को 
सरकार के बीच एक प्रारम्भिक समझौते के अनुसार भिलाई 
मे दूसरा इस्पात सयत्र स्थापित किया गया। 3956 मे ब्रिटिश 
सहयोग के साथ ठोसरा इस्पात सयत्र दुगापुर मे स्थापित 
किया गया। तोत सवथा नए और एकीकृत लोह एवं इस्पात 
सयत्रो को स्थापना जिममे से प्रत्येक की क्षमता दस लाख 
उन सिले वाषिक थी, विश्चय ही भाप्त जैसे देश के लिए 
एक भाएे काम था क्याकि इसका औद्योगिक आधार निर्बल 
था और इसके पूँजी एवं कौशल के साधन सीमित थे) 
तालिका 4 से इस्णव क उत्पादन में वृद्धि का अनुयात 
लगाया जा सकता है 
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तालिका । इस्पात उद्योग का उत्पादन (लाख टन) 








वर्ष इस्पात की विक्रव इस्पात 
सिले 
१9530-54 35 40 
१960-6 34 24 
॥970न7 66 46 
4980-84 75 68 
१993 #4 १39 वहा 





इस्पात उद्योग की प्रगति स्वतन्त्रता-उपरान्‍्त काल के 

दौरान आयोजन की आरम्भिक अवस्था मे तीब्र गति से हुई 
परन्तु तौसरी योजना के दौरान विकास-दर धीमी हो गई 
और उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हो सके। इसके पश्चात्‌ भो 
उत्पादन 'मे गतिरोध बना रहा। उत्पादन मे गतिरोध के मुख्य 
कारण थे-(४) भिलाई को छोड अन्य सभी प्लान्टो में 
सचालन-शक्ति का अभाव (४४) कोयले को अपर्याप्त 
उपलब्धि और (४४४) दुर्गापुए और कुछ हद तक राउरकेला 
मे अशान्त औद्योगिक सम्बन्ध। आपातकाल (975-77) के 
दौरान सभी इस्पात सयत्रो का बेहतर क्षमता-उपयोग 
((0७79००॥५ ४॥॥।४४४०॥) हुआ, इसके अतिरिक्त 

औद्योगिक सम्बन्धों मे उन्‍नति और उद्योग मे अधिक 
अनुशासन के साथ कोयला परिवहन और सचालन शक्ति 
अधिक मात्रा मे उपलब्ध थे। 

स्टील अधारिटी ऑफ इण्डिया (5९० 4ए७०व5५ 

0 [708)-974 मे स्टील अधारिटी ऑफ इण्डिया कायम 
कौ गई और इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी 
सौंपी गई। इसे उद्योग के लिए मुख्य आदान (हाफ्षणछ) 
अर्थात्‌ कोकिग कोल और कच्चा लोहा उपलब्ध कराने का 
काम सौपा गया। स्टील अथारटी को सभी मुख्य बडी 
इकाइयो को स्मन्वित एवं एक-साथ विकास करने के लिए 
इसका नियन्त्रण अपने हाथ में लेना था। ये मुख्य इकाइयाँ 
थी-हिन्दुस्तान स्टील लि, बोकारो स्टील लि. सालेम स्टील 
लि हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि भारत कोकिंग 
कोल लि और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि । परन्तु 
$#॥, की वास्तविक उपलब्धि आयोजित लक्ष्य से 
कम थी। 


अस्सी और नब्बे के दशक पे प्रगति 

छठी योजना के आरम्भ तक समत्वित इस्पात प्लान्टा 
का क्षमता-उपयोग ((४8८॥५ प्राधशाणा) जो 4977-78 
में 90 प्रतिशत था कम होकर 979-80 मे 69 प्रतिशत हो 
गया। इस्पात के उत्पादन मे यह गिरावट मुख्यतः अध 
सरचना सीमाबन्धनो (04500८ए/छ णाइ५णपा$) के 
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कारण व्यक्त हुई जिसमे कोयले को उपलब्धि, सचालन- 
शक्ति और रेल-परिवहन का भारी हाथ था। सचालन-शक्ति 
एक मुख्य सीमाबन्धन साबित हुई क्योकि कोयले के सीमित 
सम्भरण आदि से जो इस्पात पिघलाया गया, वह विक्रेय- 
इस्पात (54॥८४0।९ 5०४]) में परिवर्तित नहीं किया जा सका 
ओर इस प्रकार 0 लाख टन स्टील के डले (205) इकट्ठें 
हो गए। जबकि इस्पात का सम्भरण बढ नहीं रहा था 
इसकी माग लगभग 9 प्रतिशत की वार्पिक वृद्धि दर से तेजी 
से बढती जा रही थी। छठी याजना ने इस प्रवृत्ति को पलटने 
के लिए नयी विधि अपनाई ताकि भारत म इस्पात के 
उत्पादन को बढाया जा सके परन्तु छठी योजना मे विक्रेय 
इस्पात का 5 लाख टन का लक्ष्य पूरा न हो सका और 
उत्पादन 984-85 मे केवल 85 लाख टन तक ही पहुँच 
सका। 

किन्तु सातवी योजना मे यह अनुमान लगाया गया है 
कि तैयार इस्पात की माँग 989-90 तक बढ़कर ॥38 6 
लाख टन और 994-95 तक ॥77 6 लाख टन हो जाएंगी। 
इस शताब्दी के अन्त तक इसके 220 लाख टन हो जाने की 
सभावना है। चूँकि इस्पात उद्योग मे नयी क्षमता कायम करने 
की परिपाक अवधि बहुत लम्बी होती है, इसलिए इस्पात 
उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाना 
अनिवार्य है। सातवी योजना मे विक्रेय इस्पात की क्षमता को 
बढ़ाकर 48 4 लाख टन करने और उत्पादन को बढाकर 
428 6 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 
व्यापक आयोजन को आवश्यकता है जिसमे 
आधुनिकीकरण तकनालाजी की उन्नति, पुरानी मशीनरी का 
प्रतिस्थापप सतुलन सुविधाआ (छव्व॑क्ात्पाह बि0॥0९5) 
का प्रावधान और तकनालाजीय असतुलनो को दूर करवा 
शामिल है। इन सब कठिनाइयो के बावजूद इस्पात का 
वास्तविक उत्पादव 7989-90 मे 26 लाख टन हो गया 
ओर लगातार बढता हुआ 993-94 मे 59 लाख टन तक 
पहुच गया। 


उद्योग की प्रगति की समीक्षा 

एक दृष्टि से लोह एवं इस्पात उद्योग ने काफी प्रगति 
को है ओर रूक्ष इस्पात का उत्पादन जो 950-54 में ॥0 
लाख टन था बढकर 993 94 मे 5 लाख टन हो गया। 
चाहे यह वृद्धि प्रभावशाली प्रतीत होती है परन्तु यह अत्यन्त 
असतोषजनक है। भारत अब अन्य देशो से इस्पात का मुख्य 
आयातक है। (2500 करोड रुपये प्रति वर्ष) लौह तथा 
इस्पात उद्योग के विकास का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण देश मे 
अनुसधान एव डिजाइन मे प्रगति है। भारत अब आत्मनिर्भर 
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हैं और ऐसी स्थिति में है कि विदेशियो पर निर्भर किए बिना 
अपने स्टील प्लान्ट स्थापिद कर ले। उदाहरणार्थ, भारत ने 
बोकारे स्टील प्लार लगभग पूर्णतया अपने बलबूते पर ही 
स्थापित किया है। दूसरे, सरकारी क्षेत्र धोरे-धीरे इस्पात के 
उत्पादन में अधिक महत्त्वपूर्ण बरता जा रहा है। 950-5॥ 
मैं समग्र उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र मे किया जाता था परन्तु 
7993-94 में सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन से भाग 85 
प्रतिशत हो गया है। 
तीसरे, सरकार ने हलैक्ट्रिक आर्क भ्रट्टियो जिन्हे 
आमतौर पर मिम्नी स्टील प्लान कहते हैं, के लाइसेस जारी 
'किए। वे देश के कुल इस्पात उत्पादन के 30% को उपलब्ध 
'कराते हैं और वे नाम इस्पात और मिश्रित इस्पात तैयार 
करते हैं। 7992-93 के दौरान 779 मिलो स्टौल प्लाडट 
स्थापित किए गए और इनमे 56 लाख टन को कुल क्षमता 
'कायम की गई। इनमे से 67 कार्य कर रहे थे और 993- 
94 मे इन्होने 87 लाख टन इस्फ्त तैयार किया। 
चौथे, भारत धीरे-धीरे इस्पात का निर्यादक बनता जा 
रहा है। इस्पात के निर्यात का मूल्य जो १950-53 में 3 
करोड रुपए से कम था, १970-7] मे बढकर 87 करोड 
रुपए हो गया और यह 977-78 मे बढकर 280 करोड 
रुपए हो गया परन्तु 3986-87 मे यह गिर कर 60 करोड 
रुपए रह गया क्योकि देश में लोहे की माग बढ गई। पुत 
भारत कच्चे लोहे का बडा निर्यतिक बने गया है और भारत 
द्वार ),200 से 4,400 करोड रुपए के कच्चे लोहे का निर्यात 
किया जाता है। 
अन्तिम, जबकि एक ओर भारत इस्पात के निर्यात द्वारा 
विदेशी मुद्रा कमाता है, दूसरी ओर यह अपनी घएलू माँग 
को पूरे करने के लिए कुछ विशेष किस्म के इस्पात का 
आयात भी करता है। छठी योजना (980-8॥ से 984- 
85) के दौरान, 5,253 करोड रुपए का लोह और इस्पात 
आयात किया गया। आज भास्त १,000 से १,200 करोड 
रुपए तक कच्चे लोहे का प्रतिवर्ष निर्यात करता है। किन्तु 
4993-94 में भारत ने 2,500 करोड रुपए के लोहे तथा 
इस्पात का आयात किया। यदि भारत इस महत्त्वपूर्ण वस्तु के 
देशीय उत्पादन को बढ़ा ले, तो इस्पात के आयात को कम 
करते की काफ़ो गुजाइश है। 


लौह तथा इस्णत उद्योग की समस्याएँ 


इस उद्योग की प्रमुख गम्भौर समस्याएँ निम्मलिखित 
हैं- 


+ सरकारी क्षेद्रा की इकाइयों की अकुशलता- 


सबसे मुख्य समस्या सरकारी क्षेत्र को इकाइयों की स्थापना 
के पश्चात्‌ इनकी अकुशल की है। ये इकाइयाँ अधिकतः 
घाटे मे चल रहो हैं। इसके मुख्य कारण हैं-सामाजिक ऊपरी 
च्यय (50८9 ०/८7४८००५) पर भारी बिवियोग, दोषपूर्ण 
श्रम सम्बन्ध, दोषपूर्ण एवं अकुशल उच्च प्रबन्ध, क्षमता का 
अल्प-प्रयोग आदि। 

2 प्रशासित कीमतों की सम्रस्या-सरकार प्रशासित 
कौमतो कौ प्रणाली का अनुकरण करहों रही हैं और 
उपभोक्ताओ के लिए इस्पात की नियत्रित विवरण प्रणाली 
चला रही है। इस्पात की विभिन्‍न मंदो की भारी माँय के 
कारण, इस्पात के कौमत-नियन्त्रण और वितरण के कारण 
भारी काला बाजार कायम हो गया और इस्पात का भारी 
अभाव हो गया। इससे केवल गैर-सरकारी बितरकों को 
लाभ होता था, प्रधान उत्पादको को उपधोक्ताओ द्वारा दी गई 
ऊँचो कौपत के लाभ से वचित रखा जाता था और चूँकि 
वितरकों की आय कर-जाल (7७५६ ॥८0 में नहीं आती थी, 
इस कारण सरकार को भागी राजस्व-हानि होती थी। 

सरकार द्वारा नियुक्त सयुक्त प्लान्ट समिति हछ्ता 
ए97५ (०ग्राग/९९) ने इस्णत कौ विभिन्न मदों की 
अलग-अलग कौमते निश्चित कौं ताकि लागत-धक्‍्य 
कारणतत्त्वो (205 फ५छ॥ ॥92०) द्वारा स्फीति कुन्तल को 
ऊपर बढ़ने से रोका जा सके। इस प्रकार प्रधान उत्पादको 
को उचित प्रत्याय (१९०४०) प्राप्त हो सकही है| इस्पात कौ 
कौमतो मे समय-समय पर वृद्धि के कारण आत्तरिक 
ससाधनों के जनन में सहायता मिलती है और उनका प्रयोग 
आधुनिकोकरण, विशाखन और विस्तार मे किया जा 
सकता है। 

3. क्षमता का अल्प-प्रयोग [09000-0#59/05 
० ८४०४०(५)-लौह वधा इस्पात उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता 
से कहाँ दीचे स्तर पर कार्य कर रहा है। 970-7 मे, सभी 
सयत्रों (0॥७) का क्षमता-उपयोग 67 प्रतिशत था, 
प्रा$८0 में यह सबसे अधिक था अर्थात्‌ कुल क्षमता का 
86 प्रतिशत और दुर्गापुर में सबसे कम अर्थात्‌ कुल क्षमता 
का 40 प्रतिशत। 984-85 मे क्षमता-उपयोग बेढकर 84 
प्रतिशत हो गया। भिलाई में क्षमता-उपयोग 94 प्रतिशत और 
प्रा$00 में 98 प्रतिशत तक पहुँच गया। जो कारणतत्व 
इस्पात उद्योग के अकुशल निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे, 
उनमे उल्लेखनीय हैं-क्षमता का अल्प-प्रयोग जिसके 
परिणमिस्वरूप उत्पादन की लागत बढ जाती हैं और घाटे 
होने लगते हैं, कोयले ओर सचालन शक्ति का अपर्याप्त 
संथरण एव यरिवहन सम्बन्धी बाधाएँ, उचित परिषोषण का 


448 कुछ बड़े पैमाने के उद्योग 


अभाव, घटिया प्रबन्ध, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के इस्पात 
कारखानो के उच्च घदो पर प्रबन्धको कौ बार-बार 
तबदीलियाँ और बडे पैमाने पर श्रम-सघर्ष। लौह तथा 
इस्पात उद्योग में भारी विनियोग के बावजूद क्षमता का 
अल्प-प्रयोग देश मे लौह तथा इस्पात के भारी आयात के 
लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त इजीनियरिंग, वैगन- 
निर्माण जैसे उद्योगो पर भी इस्पात के अभाष का गहरा 
दुष्प्रभाव पड़ा है और इस्पात के निर्यात को सीमित करना 
चड़ रहा है। हाल ही के वर्षों मे क्षमता-उपयोग मे काफी 
उलति हुई है और यह ॥988-89 मे बढकर लगभग 86 
प्रतिशत हो गाय। 

4 पिनी-स्टील प्लान्टो की रुग्णता ($ठताल5 गण 
परगा-४टल ए॥॥॥)-ह में मिनी स्टील प्लान्टो कौ रग्णता 
की समस्या का भी ध्यान रखना होगा। मिनी स्टील प्लान्टो 
के घटिया निष्पादन (7ण्याक्षा८८) के मुख्य कारण 
धे-बडे इस्पात कारखानो के उत्पादन मे वृद्धि के कारण 
मण्डी मे इस्पात मंदों कौ अति पूर्ति के कारण इनके 
उत्पादन की माग की अपर्याप्तता निर्माण क्रिया मे गिशावट, 
सचालन शक्ति मे लगाई गई कई कटौतियो के साथ कुछ 
राज्यों मे सचालव शक्ति की दरों मे वृद्धि और वर्ष के 
अधिकतर भाग मे इस्पात को सिलो पर सापेक्षत उत्पादन 
शुल्को की ऊँची दरें। बहुत से उपायो और शजकोषीय 
प्रोत्साहनो ([६03॥ ॥0८70५८९६) के परिणामस्वरूप मिनी- 
स्टील प्लान्टो का पुनरुत्थान होने लगा है और उनके 
निष्पादन मे सुधार हुआ है। परिणामत मिनी स्टील प्लान्टो 
द्वार किया गया उत्पादन बढ़कर 992-93 मे 37 लाख टन 
हो गया। 993-94 के दौरान उत्पादन गिरकर 27 लाख टन 
हो गया। ॥0 नई इकाइया कायम की जा रहो हैं जिनकी 
इस्पात की सिलो को क्षमता 40 लाख रन होगी ताकि 
अतिरिक्त माग को सतुष्ट किया जा सके। 

$ धातुकर्म के लिए कोयला-भारत मे कोक बनाने 
के लिए उच्चस्तरीय कोयले की कमी है। लौह तथा इस्पात 
उद्योग के विस्तार के साथ कोकिंग कोल (00थाह ८०थ) 
की माग मे भी वृद्धि होगी। इसके लिए एक नई नीति 
निर्माण करनी होगी ताकि उच्चस्तरीय कोयले के भण्डारों का 
सरक्षण किया जा सके और देशीय उत्पादन की सहायता के 
लिए कोयले का आयात किया जा सके। 

१992-93 और 994-95 के दौरान, लौह तथा इस्पात 
उद्योग के क्षेत्र मे सुधार किए जा रहे हैं। इनमे मुख्य 
हैं-इस्पात सामग्री के आयात एब निर्यात का उदारीकरण 
कीमत और वितरण-नियत्रणों (0%फ्रणयणा ८णा०७) 
का उन्मूलन, लौह तथा इस्पात वस्तुओ पर आयात-शुल्को 


की क्रमिक कटौती। देश मे लौह तथा इस्पात की घस्तुओ 
के उत्पादन मे चृद्धि हुई है किन्तु उद्योग को प्रतिरक्षा, रेलवे, 
लघु-स्तर उद्योगो. इजीनियरिंग वसस्‍्तुओ आदि की 
आवश्यकताओ को प्राथमिकता देने के लिए कहा जा 
रहा है। 

लौह तथा इस्पात उद्योग को अब एक प्रतिस्पर्धी 
परिवेश वा सामना करना पड रहा है। व्यापार नीति मे और 
उदारीकरण के साथ प्रतिस्पर्धी दबाबों मे वृद्धि होगी। 
सरकार का विश्वास है कि चूँकि भारतीय इस्पात उद्योग को 
देशीय खानो से सर्वोत्तम किस्म का कच्चामाल और कोकिंग 
कोयले का महत्त्वपूर्ण अनुपात उपलब्ध है, इसलिए वह 
अपनी कुशलता उन्‍त कर सकता है और सफलतापूर्वक 
विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है। इसका प्रमाण 
इस बात मे मिलता है कि 993-94 की पहली तिमाही मे 
845 करोड रपये के इस्पात का निर्यात किया गया। 


2. सूती कपड़ा उद्योग 
(एजाणा क्या पताबवा३) 

संगठित सूती कपडा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों मे 
सबसे पुराना और सुदृढ रूप मे स्थापित उद्योग है। मार्च 
994 के अन्त तक भारत में ) 75 कारखाने थे जिनमे 280 
लाख तकलियाँ (5/90/८0 और 46 लाख करपे थे। 
उद्योग द्वार ११५ लाख श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया 
जाता है जोकि कुल फैक्ट्री श्रम का 8 प्रतिशत है। यह 
उद्योग 50 वर्ष पुराना ऐै। विश्व के निर्यात बाजार में इसका 
द्वितीय स्थान है। निर्यात के कुल परिमाण की दृष्टि से 
जापान के बाद दूसरा स्थान भारत का ही है। यह विश्व के 
सूती कपडे के कुल निर्यात का 6 प्रतिशत तक निर्यात 
करता है। 


उत्पादन की प्रवृत्ति और प्रति व्यक्ति उपलब्धि 

तालिका 2 में दिए गए आकड़ों से स्पष्ट है कि मिल 
क्षेत्र (॥॥ $८८०) का विकास अपेक्षाकृत काफी मन्द 
गति से हुआ है। 956 के बाद तो वस्तुत मिल क्षेत्र के 
उत्पादन मे वृद्धि नहीं हुई है। इसके मुकाबले विकेन्द्रीकृत 
क्षेत्र (ऐव्ल्टाधाथाइटए ५०९००ण) (एथकरघा मशोन करघा 
और खादी) बहुत तीव्र गति से बढता जा रहा है। 950-5 
में मिल क्षेत्र का उत्पादन में भाग 79 प्रतिशत था और यह 
4993-94 तक कम होकर 7 प्रतिशत रह गया जबकि इसके 
विरद्ध विकेद्रीवृत क्षेत्र का भाग इसी काल के दौरान 27 
प्रतिशत से बढकर 93 प्रतिशत हो गया। 

उपभोग की प्रकृति मे परिवर्तन हो रहा है। धीरे-धीरे 
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आवव-विर्मित तन्तु के कपडे (8॥7-07808 गछ८ शण्त) 
उपभोग में आने लगे हैं ।960-6 में कपडे का प्रति व्यक्ति 
कुल उपभोग 5 मीटर था जो 970-77 में 55 मोटर 
और 993-94 मे यह बढकर 258 मीटर हो गया। इसमे 
सूठो कपडे की उपलब्धता में मामूली वृद्धि हुई जो 38 
मीटर से थोडा बढकर 58 मोटर हो गया। इसके विरुद्ध 
मावव-निर्मित तन्तुओ (४४0 एाअत८ ॥065) का प्रति 
व्यक्ति उपभोग जो ॥960-6॥ में 2 मोटर था, तेज्ञी से 
जदकर 3993-94 में 40 मोटर हो गया। 


तालिका 2 सूती कपड़ा उद्योग मे उत्पादन 
कपड़े का उत्पादन (दस लाख भीटर) 


विकेन्द्रीकृत 
दर्ष मिल क्षेत्र. श्षेत्र 


१950 9 


प्रतिशत भाग 


कुल पिल विकेन्द्रीकृत 
उत्पादन क्षेत्र क्षेत्र 


4740 है १3 








अर ॥ण३ 


१960-6 4645 रत. 6594 69 उठा 
3977-2 4055 543 7596 83 कद 
१980-8॥ 3430 4940 8370 5) शा 
4993 94. 4990 २६१० २7१०० हू 93 


विभिन्‍न आय वर्गों के उपभोग-ढाचे मे कपडे के 
उपभोग के सम्बन्ध में भारी भिलता पाई जाती है। राष्ट्रीय 
नमूत्रा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसाए ग्रापोण जनसंख्या के 
विम्नतम 40 प्रतिशत द्वारा कपडे का प्रति व्यक्ति वार्षिक 
उपभोग केवल 2 मीटर था, आले 30 प्रतिशव का 9 मोटर 
और ग्राम जनसख्या के सर्वोच्च 29 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति 
उपभोग 29 मौटर था। उपभोग-ढाचे में परिवर्तन का एक 
महत्वपूर्ण रूप योलीएस्टर और भोलीएस्टर के विभिल 
प्रिश्रणे का उच्चहम 30 प्रतिशत जनसख्या द्वारा बढ़ता हुआ 


तालिका 3 कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 
(मीटर में) 








सूती कपड़ा. तन्तु मालव निर्मित. कुल 
4960-6॥ 338 बडे 450 
वक्रण्या 336 २० व56 
१987-8॥ व0 37 व47 
993 94 १58 १00 258 





प्रयोग है। पोलीएस्टर मिश्रणो को कौमद सूतो बस्त्रो को 
तुलना मे 3 से 4 गुना होती है परन्तु इस कपड़े कौ उपभोग- 
अवधि सूती बस्त्र से 3 से 4 गुना, या कुछ परिस्थितियों मे 
! और भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त पोलोएस्टर और 
मिश्रणो के धोने और इस्तये करने की लागत बहुत कप 
” होती है। परिणामत कपडे के उपभोग का ढाचा पोलोएस्टर 
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और इसके मिश्रणो (82705) के पक्ष मे बदलता जा रहा 
है। यह परिवर्तन निम्त मध्यम वर्ग में भी प्रवेश कर ग़या है, 
विशेषकर इन कपडो के साथ प्रतिष्ठा मूल्य जुड जाने के 
कारण। यह अनुमान लगाया गया है कि पोलीएस्टर और 
इसके मिश्रणो के एक मीटर द्वारा सूती वस्त्र के 3 से 4 मौटर 
का प्रतिश्थापन होता है। इस कारणतत्व से गत 20 वर्षों से 
सूती कपडे के उपभोग में ग्रियवट को व्याख्या काफ़ी हद 
तक हो जाती है। 


कपड़े और सिलेसिलाए कपड़ो का निर्यात 

भारत कपडे और सिले-सिलाए कपडे का मुख्य 
निर्यातक है। 4970-77 में कपडे का निर्यात 75 करोड रुपए 
तक मर्यादिव था पान्‍्तु 7993-94 में यह बढकर 4,820 
करोड रुपये हो गया। हाल ही के वर्षों में सिलेसिलाए 
'कपड़ो (8८३०,॥॥७१९८ एथगाध्य७) के निर्यात में तेजी से 
वृद्धि हुई है। 970-7] मे केवल 9 करोड रुपए के 
सिलेसिलाए कपडे का निर्यात किया गया जो 975-76 में 
बढ़कर १4$ करोड रुपए और ॥993-94 मे और बढकर 
8,0 करोड रुपए हो गया। इस प्रकार कीमती पत्थरो एव 
जवाहरात के बाद यह निर्वात की दूसरी सबसे बडी मद है। 
सूत, फैजिक्स और सिलेप्तिलाए कपड़े का डिर्यात जो 
4970-7। मे 84 करोड रुपये था बढकर 993-94 में 
१2,930 करोड रुपये हो गया। 


सूती कपड़ा उद्योग को समस्याएँ 

सरकारी नियन्त्रण और भारी उत्पादन शुल्क- 
सरकार द्वाग कौमत-नियन्त्रण, सूव के वितरण, उत्पादन के 
ढाचे आदि के निश्चयन के कारण सूती वस्त्र उद्योग पर 
बहुत बुर प्रभाव पडा है। एक सपय पर सरकार ने कपडे 
की कौमत उत्पादन-लागत से भी नौचो निश्चित कर दी। 
4972 कौ सूत-विवरण योजना के आधीन सरकार ने सभी 
'कारखानो को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे सूठ के 
कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत नीची दरों पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र 
(02०९७७०॥५5००१ ३९८०७) को उपलब्ध कराएँ। आयातित 
रूई पर शुल्क बहुत अधिक था और इस कारण रूई का 
आयात न॑ केवल महंगा ही हुआ बल्कि इसका असर देशी 
रूई को कोमतो में वृद्धि करने पर भी पड़ा। सूतो कपडे को 
विधिन किस्मो पर उत्पादन-शुल्क (८5८ 0७) न 
'केवल बहुत अधिक है बल्कि यह विभेदकारी भी है। 

सूती वस्त्र उद्योग की गम्भोर समस्या कन्द्रोल पर 
मिलते वाले कपडो की है। दूसरी योजना मे उत्पादन के 
प्रकार में परिवर्तन हुआ है। छोटे रेशे वालो कपास के 
उत्पादन में कमी, बढ़िया अमरीकी कपास के बढ़ते हुए 
अयोग और उपभोक्ताओं को बढ़िया कपड़े के पक्ष में रुचि- 
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परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि मोटे और मध्यम किस्म 
के कपडे के उत्पादन मे गिरावट आ गई और बढ़िया किस्मो 
का उत्पादन बढ गया है। उत्पादन का ढाचा समाज के 
निबल जर्गों के हित मे नही। इस बात कौ पुष्टि इस तथ्य में 
मिलतो है कि कपडे कौ बढ़िया किस्मे अपेक्षाकृत ऊची 
कौमतो पर बिक जाती हैं। मोटे कपडे को उपलब्धि 
निश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 30 मार्च, 4974 को 
कारखानो द्वाण नियन्त्रित कपडे (0000॥८० लणा) के 
उत्पादन को 40 करोड़ मीटर से बढाकर 80 करोड मीटर 
करने का आदेश दिया। उद्योग इस बात के लिए चिल्लाता 
रहा है कि वह नियन्त्रित कपडे के उत्पादन मे प्रत्येक 
वर्गमीटर कपडे पर 80 पैसे का घाटा सहन कर रहा है और 
कपडे के स्टॉक बढते चले जा रहे है। योजना आयोग ने यह 
बात खुले तौर पर स्वीकार कौ कि सूती वस्त्र उद्योग को 
रुप्णता का एक महत्त्वपूर्ण कारण नियन्त्रित कपडा योजना 
थी जिसके आधीन केवल रूई की कौमत कपडे की 
निश्चित कौमत से अधिक थी। अक्टूबर 978 मे, सरकार 
ने मिलो को नियन्त्रित कपडा (2०0॥७४०॥४० ८०७) बनाने 
के दायित्व से मुक्त कर दिया। 
वर्तमान नियन्त्रित कपडा योजना मे जुलाई 98+ मे 65 
करोड मीटर कपडा बनाने का लक्ष्य रखा गया। हाथकरघा 
उद्योग का कोटा 34 करोड मीटर रखा गया और शेष के 
उत्पादन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम को सौप दी 
गई। सरकार का प्रस्ताव है कि धीरे-धीरे समग्र नियन्त्रित 
कपड़े के उत्पादन का दायित्व हाथकरघा क्षेत्र (प्200॥007 
$८८०) को सौंप दिया जाए। 
उत्पादन के प्रकार को उपभोक्ताओ की अभिरुचि 
के अनुकूल बनाने की समस्या-मिश्र तन्तु कपडे के 
उपभोग मे वृद्धि की प्रवृत्ति बढ रही है। कपडा उद्योग को 
अपने उत्पादन की किस्म्रो मे प्ररिवर्तन क़र्क्े म्राग़ के बदले 
हुए स्वरूप का समाधाव करना होगा। इसके लिए आयातित 
कपास (/90/८० ८०॥०४) के स्थान पर कौशेयक तस्तु 
($0७9॥९८ ००७०) और मानव-निर्मित अन्य वस्तुओ का 
उपभोग आवश्यक होगा। 
सूती वस्त्र उद्योग को सचालन-शक्ति के पर्याप्त 
और अविरत सभरण का अभाव-कोयले के अपर्याप्त 
सभरण का उद्योग प्रगति पर विशेषकर पश्चिमी ओर दक्षिण 
भारत मे, दुष्प्रभाव पडा। बिजली के सभरण मे उच्चावचन 
का भी उद्योग पर बुग असर पडा है। 
भारतोय कपड़ा उद्योग कौ विश्व-बाजार मे बढती 
हुईं प्रतिस्पद्धा-अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारतीय कपडे को 
कौमते प्रतिस्पर्दधा पे ऊँची होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय माँग 
को पकड नहीं पा रहीं। यह एक विरोधाभास हैं कि भारत 
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जैसे देश में जहाँ मजदूरी कम है और रूई देश मे हो 
उपलब्ध है, उत्पादन की लागत इतनी ऊँची हो। किन्तु नोची 
मजदूरी का लाभ, रूई को ऊँचो कोमतो और विधावत 
(297००८5७ण९) की अधिक लागत से कट जाता है। हुए 
सम्बन्ध मे यह उल्लेख करना जरूरी है कि मजदूरी औः 
बेतन कुल लागत का केवल १6 प्रतिशत है, जबकि कचो 
रूई को कौमत 35 प्रतिशत और विधायन उत्पादन-लाग 
का 20 प्रतिशत है। उद्योग मे पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन 
(₹८७॥०८८वा८्व) और आधुनिकौकरण की अत्यल 
आवश्यकता है। जब भारत के प्रतियोगी जैसे ताईवान और 
दक्षिण कोरिया अद्यतन मशीनरी का प्रयोग करते हैं, भारतीय 
सूती वस्त्र उद्योग मे अप्रयुज्य मशोनरी (0050०६ 
200८9) का ही प्रयोग हो रहा है। न हो उद्योग इस 
स्थिति मे है कि अपने आप नवीनीकरण और 
आधुनिकीकरण कर सके। आधुनिकौकरण और 
सुव्यवस्थीकरण (९०॥0॥0॥5900॥) के कारण कुछ 
बेरोजगारी होनी स्वाभाविक है ओर इसका मजदूर सप 
विरोध करेंगे। परन्तु आधुनिकीकरण और सुध्यवस्थीकरण 
के बिना उद्योग ट्वारा उत्पन कौ जाने वाली बस्तुओ कौ 
क्वालिटी उन्‍तत नहीं हो सकतो और उन्हें स्पर्द्धा कीमतों पर 
बाजार मे प्रस्तुत करना सभव नहीं। 

कच्चे माल अर्थात्‌ रूईं के निरन्तर सभरण की 
समस्या-सूत और कपडे के उत्पादन मे रूई सबसे बड़ा 
एकमात्र तत्व है। उद्योग के महत्त्व और इसके विकास के 
लम्बे इतिहास को दृष्टि मे रखते हुए कहा जा सकता हैं कि 
कच्चे माल के सम्बन्ध मे स्थिति स्थिर नहीं है। रूई कौ 
काश्त का सबसे असन्तोषजनक पहलू यह हैं कि जहाँ भात 
के पास रूई की काश्त के लिए सबसे अधिक क्षेत्रफल 
(अर्थात्‌ विश्व क्षेत्र कर 26 प्रतिशत) उपलब्ध है, वहाँ रूई 
का उत्पादन फुल।पैश्वा उत्वाएमा पता फेप्तक' (४ अतिशत जै,। 
इसमे सम्देह नहीं कि 950-5॥ और 98-82 के दौरान 
रूई का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 88 किलोग्राम से ॥7 
किलोग्राम हो गया, फिर भी यह सोवियत रूस (896 
किलोग्राम) और स शा अमेरिका (560 किलोग्राम) के 
मुकाबले मे बहुत ही कम है। अत सूती वस्त्र उद्योग की 
दृष्टि से बढिया किस्म की रूई से उत्पादन को बढ़ाना 
अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध मे बिजली और पाती वी 
दरो मे वृद्धि का भी उल्लेख का आवश्यक है। इसकें 
अतिस्क्ति रगो ओर रसायन पदार्थों को कौमतो में भी भाएे। 
वृद्धि हुई है। 

सूती वस्त्र उद्यमो में रूणणता (8ट0855) - पूतका 
मे सूती वस्त्र उद्योग पर अयोग्य और स्तार्थी प्रबं 
अभिकर्ताओं (७३0०९॥98 ग्टूाफ) और निदेशकों हैं 
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कारण बुत असर पडा क्योंकि वे वो केवल अपना लाभ 
बढ़ाने मे हो रुचि रखते थे। उन्होंने न तो वित्तीय-रिजर्व 
'कायम करने को ओर पर्याप्त ध्यान दिया ओर न ही मशोनरों 
के आधुनिकीकरण को ओर । यदि सूती वस्त्र कौ मिलो का 
प्रबन्ध दोषपूर्ण रहा है, तो भजदूर सघो का कार्यभाग भो 
उद्योग के हित मे नहीं रहा। 982 मे दत्ता सामत्त के नेतृत्व 
में एक वर्ष से भी ऊपर समय हडठाल चलाने के कारण 
उद्योग को भारी धक्का पहुँचा है। इसके नतीजे के तौर पर 
एक-तिहाई से अधिक कारखाने बोौमार होकर बन्द हो गए। 
मसरकाए के उदासीन रवेये के कारण भो सूती वस्त्र उद्योग पर 
गहशा असर पडा है और लाखो मजदूर बेरोजगारी का 
शिकार बने हैं। सरकार ने 74 बीमार मिला (8८६ शा॥5) 
को 4978 तक अपने स्वामित्वाधोत कर लिया और इनके 
प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम (ीविक्मा०02 
प0९४ 0णएण०७०३) की स्थापना की। राष्ट्रीय सूती 
वस्त्र निगम 987-88 मे 33 बीमार इकाइया का प्रबन्ध 
कर रहा था। 
सरकार द्वारा बीमार मिलो का सरकारीकरण 
(7०४००९८)-ऊपर दिए गए बहुत से कारणों के 
परिणामस्वरूप, बहुत से सूढी वस्त्र के कारखाने बीमार हो 
गए और उन्हे बन्द करना पड़ा। एक समय तो एक-तिहाई 
कारखाने बन्द हो गए और हजारो श्रमिकों का रोज्गार जाता 
रहा। मजदूर सघो और राजनौतिक दलो ने सरकार पर दबाव 
डाला कि वे इन बोमार मिलो का स्वामित्व अपने हाथ मे 
ले। सरकार ने नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशश 000) 
स्थापित किया ताकि वह बीमार मिलो को चलाए। सरकार 
इन मिलो के पुत स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए 
'लगावार बित्त जुटा रही है किसु ये मिले घाटे मे चल रही हैं 
जिसका भार सामान्य करदाता को सहन करना पड़ता है। 
एक प्रबल मत यह है कि यह कहीं बेहत्तर ओर सस्ता होता 
यदि इन मिलो को बन्द करते की इजाजत दे दी जाती और 
श्रमिकों को क्षत्रिपूर्ति दे दी जाती। एन टो सी को मुख्य 
समस्याएँ अर्थात्‌ घिसो-पिटी मशीतरी और अत्यधिक श्रम 
अब भी बनी हुई हैं। 


3. सरकार की 4985 को टैक्सटाइल नीति 
(7985 प७घघा€ एणारए ण छा 5०६६गाशाएे 
6 जूत, 985 को भारत सराकर ने अपनी टेक्सटाइल 
नीति कौ घोषणा को। नयो टैक्सटाइल तोति का मुख्य उद्देश्य 
उचित कौमत पर स्वीकार्य क्वालिटी वाले कपडे का 
उत्पादन बढाना था ताकि बढती हुई जनसख्या की कपडे को 
आवश्यकता पूरी को जा सके। इस मुख्य उद्दश्य को प्राप्त 
करते समय उद्योग को रोजगार एवं निर्यात क्षमता को भी 
दृष्टि में रखना होगा। 


टैम्घटइल नीति में निम्नलिखित तीन आयामो वाले 
घुनर्गठित ढाचे का प्रस्ताव किया गया-(क्) उद्योग का 
परिकल्प्न विनिर्माण प्रक्रियाओं को अवस्थाओं अथातू 
कवाई, बुनाई एवं विधायत के रूप मे करता होगा, (ख) 
उद्योग को विभिन तन्तुओ के प्रयोग मे पूर्ण लोचशीलता की 
व्यवस्था की जाएगी, और (ग) इकाइयो की क्षमता के 
विस्तार या सकुचन के सम्बन्ध मे अधिक व्यवहार्य नीति 
अपनाई जाएगी ताकि उद्योग में प्रतियोगिदा और स्वस्थ 
विकास को बढावा मिल सके। 

पुनगठित ढाचे के स्वाभाविक परिणाम के रूप मे नयी 
टैकक्‍सटाइल नीति म उल्लेख क्या गया-'“नीोति के रूप मे, 
सगठित कारखाना क्षेत्र मे बिजली करथे (20:%श[००॥5) 
जहाँ तक सम्भव हो सकेगा असग्रठित बिजलीकरुघा क्षेत्र के 
बराबर हो माने जाएँगे और उन्हे अपनी अन्तर्निहित शक्ति 
और क्षमताआ के आधार पर प्रतियोगिता करने को इजाजत 
होगी।'' इसी प्रकार विधायन क्षेत्र मे, स्वत्तनत्र बिजली- 
चालित विधायन-यत्त्रा (209८ 900८25५०5) और 
विधायत्र गृहा (श०००५४॥६ ॥०४४७७) को बराबरी का दर्जा 
दिया जाएगा। 

नई नाति मे बहु-तल्ु प्रणाली के विकास के लिए 
निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त होगे-/क) सूती और 
मातव-निर्मित तन्तुओ/सूत के बीच पूर्ण तन्तु लोचशोलता 
उपलब्ध कराई जाएगी, (ख) मानव-निर्मित तन्तुओ/सूत की 
उचित कौमत पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए देशी 
उत्पादन से चूद्धि के साथ आयात को भी बढ़ावा दिया 
जाएगा, (ग) मानव-निमित तन्तुओ/सृत पर राजकौषोय 
शुल्क धीरे-धीरे घटाएं जाएँगे ताकि देशी उापादन को 
प्रोत्साहन प्राप्त हो और इसका लाभ उपभोक्ताओ को 
कौमका में कप्मी के रूए प्रें प्राफ़ हो सके (छ) म्रागव- 
निमित तन्तुओ/सूत के लिए आयात-खिडकी खुली रखो 
जाएगी। 

इकाइयो को क्षमता-विस्तार और क्षमता-सकुचन को 
इजाजत होगी (जिसमे उन्हे बन्द करना भी शामिल होगा), 
जहाँ कहीं भो आवश्यक एवं भ्यायोचित हो, बशर्ते कि 
श्रमिकों के हितो कौ पृण सुरक्षा होती है। 

हाथकरघा क्षेत्र के सम्बन्ध मे, हाथकरपा चुनकरो को 
ऊँची कमाइ उपलब्ध कराने की दृष्टि से करधो के 
आधुनिकोकरण पर बल दिया जाएगा ओर हाथकरधघों की 
उत्पादिदा बढाने के लिए तकनालाजीय एवं अन्य आदाब 
उपलब्ध कराए जाएँग ताकि हाथकाघे को उत्पाद को 
गुणवत्ता को उन्त्रत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 
हाथकरघों पर मिश्रित तन्तुओ (फाधा0०त िणा८) के 
उत्पादन को प्रोत्साहच दिया जाएगा। अशदत्त किफायत कोष 
योजना (एक्राफ्रणव्व प्रयाग फणाव उकव्याट) चालू की 
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जाएगी जिससे बुनकरो को कठिनाई के समय सहायता दो 
जाएगी। अन्तिम होते हुए भी यह कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि 
नियन्त्रित कपड़े के समग्र उत्पादन की जिम्मेदारी सातवीं 
योजना के अन्त तक हाथकरधा क्षेत्र को सौंप दी जाएगी। 


बीमार इकाइयो का सरकारोकरण एव पुनरुत्थान 
टैक्सटाइल नीति ने बीमार इकाइयो का सभाव्य 
'जोवनक्षम एवं सभाव्य जीवन-अक्षम मे वर्गोकरण किया 
ताकि प्रत्येक परिस्थिति ध्यान मे रखकर उपचार किया जा 
सके। सभाज्य जीवन-क्षम इकाइयों (06079 शग्ऐीट 
७॥४४७) के घुम स्थापन के लिए एक-मुश्त कार्यक्रम तैयार 
किया जाएगा। जहाँ कही भी क्षमता के कारण अकुशल 
प्रबन्ध है, वहाँ वर्तमान प्रबन्ध को बदलना »ोगा। 
किन्तु जहाँ यह प्रत्याशा है कि बीमार इकाई को एक 
उचित अवधि में पुन जीवित करना सभव नहीं वहाँ उसे 
बन्द करने को अपेक्षा कोई विकल्प नहीं होगा बशर्ते कि 
श्रमिकों के हित सुरक्षित कर दिए जाते हैं। श्रम के 
सुव्यवस्थीकरण और कार्य-प्रमाप (छा: गण) में 
सशोधन के लिए श्रमिकों से बातचीत की जाएगी ताकि 
सन्तोषजनक समाधान प्राप्त किया जा सके। 
उसी सास टैक्सटाइल नीति ने साफ तौर पर उल्लेख 
किया-“'शण्थ द्वारा सरकारौकरण या राक्ट्रीयकरण शेसी 
बीमार इकाइयो की रुए्णता की समस्या का समाधान नहीं है 
और सरकार नियम के रूप मे ऐसे मालमो मे हस्तक्षेप नहीं 
करेगी।"! 
विभिन क्रियाओ का आधुनिकीकरण-कताई, 
बुनाई एवं विधायव क्षेत्र मे आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक 
इकाई की आवश्यकताओं की सावधानी से छानबीन की 
जाएगी और इसका आधार होगा-सतुलन सयत्रो 
(82028 ८९ण])गध्गा) की स्थापना वर्तमान मशीनरी 
का नंचीनीकएण (छेथा०श्याणा) औए तकगलाजीय उन्नयन 
(«काण०8ा०५ णएट्टाघ0400)। आधुनिकौकरण के 
लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नरम उधार 
योजना ($0/६ ॥0॥ $८॥६४7८) के आधीन पर्याप्त मात्रा मे 
राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आन्तरिक स्रोतों से साधन 
उत्पल करने के लिए टैक्सटाइल आधुनिकौकरण कोष 
स्थापित किया जाएगा। जो टैक्सटाइल मशीनरी देश मे बनाई 
नहीं जाती, उसके उदार आयात की अन्तर्धाष्ट्रीय कौमतो पर 
इजाजत होगी। 


टैक्सटाइल नीति की समीक्षा 


टैक्सटाइल नीति के बारे मे मिश्रित सी प्रतिक्रिया हुई। 
इण्डियन काटन मिल्ज फेडरेशन के प्रधान श्रो कान्ति कुमार 


कुछ बड़े पैमाने के उद्योग 


घोददार ने इसे “प्रगतिशील, व्यवहार्य एवं भविष्यवादो"' 
नीति भाना। इण्डियन मर्चेन्ट चेम्बर के प्रधान श्रो प्रताप 
भोगवाल ने इसकी कल्पना उद्योग को ऑक्सीजन देने के 
रूप मे कौ है जोकि बहुत से बन्धनो मे जकड़ा हुआ चक्कर 
काट रहा था। इसी शैलो मे, मिल-ओनर्स ऐसोसिऐशन के 
प्रधान श्री मनहरलाल शाह ने टैक्सटाइल नीति का स्वागत 
किया, विशेषकर मानव-निर्मित तन्तुओ पर राजकोषीय 
शुल्को मे कमी, देश मे न बनाई जाने वाली मशीनरी के 
उदार आयात और पुनजीवित न को जा सकने वाली 
इकाइयो को बन्द करने की इजाजत देने का। कारखाना 
मालिको ने इस नोति का इस दृष्टि से भी स्वागत किया कि 
इसने चली आ रही इस धारणा का परित्याग किया है जो 
रूई-भिन्‍न तन्तुओ को विलासी मदे मानती थी और इन पर 
भारी कर लगाती थी। 

नीति के आलोचक यह समझते हैं कि सरकार ने बड़े 
व्यापारिक घरानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। उनका 
विश्वास है कि नयी रियायतो से प्रत्याशित परिणाम प्राप्त 
होने वाले नही हैं। 

पहला सरकार का मत है कि सश्लिष्ट एब मिश्रित 
तन्तुओ पर राजकोषीय शुल्को मे कमी के परिणामस्वरूप 
कपडे के उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त होगा जिससे एक ओर 
तो जनता को कपडे को जरूरत पूरी की जाएगी और दूसरी 
ओर इस प्रक्रिया मे जनित प्रतिस्पर्दा शक्तियो के प्रभावाधीन 
नोची कीमते प्राप्त को जा सकेगी। यदि भूतकाल के अनुभव 
मार्गदर्शक कहे जा सकते हैं तो सभावना यही है कि नीचे 
राजकोषीय शुल्को के लाभ केवल मिल-द्षेत्र के मुनाफे को 
बढाएँगे और एक अपूर्ण या एकाधिकारीय बाजार ढाचे मे ये 
लाभ उपभोक्ताओ को हस्तातरित नहीं किए जाएँगे। 

दूसरे, टैक्सटाइल नीति से बिजलीकरघा पर भारी असर 
पडेगा, विशेषकर सरकार द्वारा पंरम्पगगत ऊर्ध्य उत्पादन 
क्षेत्रों अर्थात्‌ हाथकरघा बिजलीकरघा एवं सयुक्त कारखानों 
(0०एाए०आा८ ॥॥9) का नये समस्तर क्षेत्रो-कताई, बुनाई 
एवं विधायन से प्रतिस्थापत और साथ ही अम्नगठित क्षेत्र को 
भी उसो वर्ग मे डाल देना जिसमे सगठित मिल-क्षेत्र रखा 
गया है। वास्तव मे ऊर्ध्व वर्गोकरण का उद्देश्य कम पूजी 
सघन इकाइयो को अधिक शक्तिशाली इकाइयो के साथ 
असमान ताकत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदाव करना था ताकि वे 
जीवित रह सके। परन्तु समस्तर वर्गीकरण द्वारा टैक्सटाइल 
नीति कारखाना क्षेत्र को अतिरिक्त लाभ प्रदाव करती है। 
साथ यह असगविव क्षेत्र को उन लाभो से वचित कर देती है 
जो इसे अब तक प्राप्त थे। अपेक्षाकृत कमजोर बिजलीकरघा 
क्षेत्र की इकाइयो को नीति के आधोन यह कहा गया है कि 


कुछ बड़े पैमाने के उद्योग 


वे मजबूत कारखाना क्षेत्र के साथ अपनी “ अन्चर्निहित शक्ति 
एव क्षमताओं" के आधार पर स्पर्द्धा करें। सगठित क्षेत्र जो 
अन्तर्राष्ट्रीय पूजो के विरुद्ध सदैव सुरक्षित बाजार कायप 
करते का आग्रह करता रहता है, वह मध्यम एवं लघु क्षेत्र के 
विरुद्ध अपनी ताकठ एव स्पर्डाशक्ति का प्रमाण देने के लिए 
आतुर है। 
बिजलीकरघा क्षेत्र का मत है कि सूत कताई कौ 
अवस्था पर उत्पादन-शुल्क बढाने से अस्नगठित 
बिजलीकरपा क्षेत्र को अधिक कीमत अदा करनी होगी 
परन्तु सयुक्त कारखाने (00070आ 'धा।5) जो अपने ही 
'कारखानों मे सूत की कताई करते हैं, उन्हे परिवहन लागत 
चुगी एवं बिक्रोकर के रूप में एक विभेदक लाभ 
(अलिश09) 20५४970/38०) प्राप्त होगा। परिणामत 
बिजलीकरघा इकाइयाँ सगठित काराना क्षेत्र के लिए यह 
कार्य करके हो जीवित रह सकती हैं और केवल परिवर्तन- 
दावष्य (29एशञञ०॥ लाशह९७5) की तुच्छ राशि पर अपना 
निर्वाह कर सकती हैं। सरकार द्वारा इस विभेदक लाभ को 
समाप्त कर देने से बिजलीकरणा क्षेत्र के बन्द होने को 
प्रक्रिया तीज हो जाएगी या उन्हे सगठित कारखाना क्षेत्र के 
अल्प अग के रूप में जीवित रहने के लिए मजबूर होना 
पडेगा। 
तोसरे, समग्र नियन्त्रित कपडे के उत्पादव कौ 
जिम्मेदारी हाथकरघा क्षेत्र पर डाले दी गई। संगठित 
'कारखाता क्षेत्र इस बात से खुश है कि इसे नियश्रित कपडे 
के उत्पादन से छुटकागर मिल गया। जवता दल के नेता श्री 
मधु दण्डवते ने ठोक हो कहा-'“नयी नौति आम उपभोक्ता 
के लिए किन्तु कम मुनाफे वाला नियत्रिव कपडा बनाने का 
सामाजिक दायित्व संगठित कारखाता क्षेत्र से परिवर्तित कर 
रही है। बड़ी हैरानी को बात है कि क्या इसी बोझ से 
हाथकरघा क्षेत्र मे रुण्णता पैदा नहीं हो जाएगी।'” सत्य तो 
यह है कि नियत्रित कपड़ा योजना का दायित्व हाथकरघा 
क्षेत्र पर डालना अन्यायपूर्ण है। 
चौथे, सरकार ने ऐसी बोमार इकाइयो को बन्द करने 
को सिफारिश कौ है जो चुत जीवित नहीं हो सकतीं। चाहे 
सरकार ने साथ मे यह भी कहा है कि “' श्रमिकों के हिठो 
को पूर्ण सुरक्षा को जाएगी! परन्तु यह एक विरोधाभास है 
जिसका समाधान नई टैक्सटाइल नीति के ढाचे मे नहों हो 
सकता। आल इण्डिया टैब्सटाइल वर्कर्ज फेडरेशन मे एक 
तीखी टिप्पणो में यह स्पष्ट किया कि “यह नोति 
रैक्सराइल इजारदाऐं के प्रति पूर्ण समर्पण है जो बडे पैमाने 


पर बन्द, छटनी वालाबन्दियाँ एवं जबी छुट्टी (95-०७) 
करते रहते हैं ।'" 
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रिप्कर्ष यह कि टैक्सटोाइल नोति (3985) ने 
आधुनिकोकरण, तकनालाजी को उन्‍तति और बीमार 
इकाइयो मे श्रम के सुव्यवस्थीकरण के नाम पर कारखानेदारो 
को सभी मांगें मान लो हैं। अत यह नोति पूजोवादों है। 
चाहे इसमे हर चरण पर यह कहा गया कि श्रमिको के हितो 
कौ रक्षा की जाएगो परन्तु यह ठो कहने को है। पहले ही 
इस नीति के परिणामस्वरूप बिजलीकरघा क्षेत्र मे उत्पादन 
एवं रोजगार पर दुष्प्रभाव ष्यापक रूप थारण कर गए हैं। 
हाथकरघा क्षेत्र पर गयैबो के लिए सस्ती दर पर नियन्त्रित 
'कपडा उत्पन करने के दायित्व के अत्यधिक भार के कारण 
हाथकरघा क्षेत्र पर बुत असर पड़ना स्वाभाविक है। अत 
यह कहना उचित होगा कि टैक्सटाइल नीति केवल उत्पादन 
बढाने के उद्देश्य से ही प्रेरित है और इसमे रोजगार एवं 
उत्पादन के लक्ष्यों का समन्वय करते बा प्रयास नहीं किया 
गया। 

इन सब आलोचनाओ के बावजूद, टैक्सटाइल नीति 
(7985) कपडे एव फैब्रिक्स के निर्यात को बढाने मे सफल 
हुई है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, कारखानो के उत्पादन में 
कमी हुई है परन्तु बिजलीकर्षा क्षेत्र और हाथकर्षा क्षेत्र के 
उत्पादन मे लगातर वृद्धि हुई है। 


सरकार की हाल हो नीति सम्बन्धी उपाय 

टैक्सटाइल उद्योग के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिये 
सरकार ने बहुत से नीति सम्बन्धी उपाय किए हैं- 

4 १986 में सस्कार ने 750 करोड रुपये के शोगदान 
से टैक्सटाइल आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया है और 
कारखाना मालिकों ने इसका पुरजोश स्वागत किया है। 
सितम्बर 3992 के अन्त तक, वित्तीय सस्थाओ द्वारा 357 
मायलो में 4,370 करोड रुपये की स्वीकृति दी ययी। 

2 सरकार ने राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम कौ बीमार 
इकाइयो को पुत्र जोवित करने को नौति तैयार को जिसमे 
उनके लिए कार्यकारी पूँजो उपलब्ध करने का निर्णय किया 
गया ताकि वे अपनो तश्लता-समस्याओ का समाधान कर 
सके। इसके साथ-साथ क्षमता के आधुनिकोकरण और 
अतिरिक्त श्रमिको के भार को कम करते के लिए स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति योजना (५ण०घ्ा३ ऐिशाहाशा। $0९ग6) 
चालू की गयी। सगकार ने हाल ही मे इप्तके लिए राष्ट्रीय 
जवीकरण कोष (प्रथा ए८॥०७० ४706) की 
स्थापना की। 

3 सरकार ने तकनालाजीय उन्नयन (८्क्ताण०ट्टाट्य 
छ87०००४०४) के अन्य कायक्रम भी आरम्भ किए हैं और 
ये विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की क्षमता म तकनीकी उन्‍ति के लिए 
विशेष रूप मे लागू किए जा रहे हैं। 


454 


4 नयी उदारीकृत औद्योगिक नीति के आधीव बहुत 
से अन्य उद्योगो के साथ अगस्त 499 मे टैक्सटाइल उद्योग 
को भी लाइसेस-प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। नयी नीति 
के आधीन नयी इकाईयाँ स्थापित करने या वर्तमान इकाइयो 
के क्षमता-विस्तार के लिए सरकार की स्वीकृति को 
आवश्यकता नहीं। 

5 सरकार ने टैक्सटाइल उद्योग के निर्यात को उनतत 
करने के लिए अप्रैल 993 की निर्यात-आयात नीति में 
परिवर्तन किया है और निर्यात-क्षमता को बढ़ाने के लिए 
चूँजी वस्तुओ को रियायती दरो पर आयात करने की इजाजत 
दी है। 

6 सरकार ने विभिन देशो को टैक्सटाइल मदो के 
निर्यात के सम्बन्ध में कोटा नीति (0७७४ ?०॥०५) की 
घोषणा की है जो 994-96 के लिए होगी। 

7 गैट के उरंगुए रौंद के सफल समझौते के बाद, 
सरकार बहु-फाइबर सधि को धीरे-धीरे अगले 0 वर्षों मे 
समाप्त कर देगी। इस समझौते से भारत को तुलनात्मक लाभ 
((0०गाएभ॥।५८ 80५४४०/५४८) होगा जिससे उद्योग को 
मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी। 


4. पटसन उद्योग 
(36 [900579) 

पटसन भारत का एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है जो 885 मे 
आरम्भ किया गया। विदेशी मुद्रा अर्जित करने को इसकी 
क्षमता ही इसके महत्त्व का कारण है। 69 इकाइयो मे 
स्थापित कुल करघो को सख्या 44,900 थी और भारतीय 
पटसन उद्योग द्वारा कुल विश्व उत्पादन का लगभग 30 
प्रतिशत उत्पादन किया जाता था। 25 लाख व्यक्तियो को 
प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, लगभग 40 
ब्शएढ, परित्या, प्पएरत, स्मी, न्याक्त, रे, आप, स्मादीत्यिण। 'प्राद। 
करते थे। 

देश के विभाजन के समय से पटसन उद्योग कच्ची 
पटसन की अत्यन्त कमी के कारण भारी सकट का सामना 
करता चला आ रहा है। पटसन का 70 प्रतिशत से भी 
अधिक कृपषि-योग्य क्षेत्र इस समय बगला देश मे है। सन्‌ 
१954 मे कच्ची पटसन का उत्पादन 33 लाख गाठे था 
जबकि पूर्ण क्षमता के स्तर पर पटसन उद्योग को कुल 
आवश्यकता 72 लाख गाठे थी। इस कमी को पूरा करने के 
उद्देश्य से प्रथम दो योजनाओ मे सघन और विस्तृत खेती के 
अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए गए। इनके परिणामस्वरूप 
कच्ची पटसन का उत्पादन बढकर ॥960-6॥ मे 4 लाख 
गाठे और 7970-77 मे 49 लाख गाते हो गया। इसके बाद 
उत्पादन मे उन्नति हुई और 985-86 मे यह 09 लाख 
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गाठो के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया। 

भारत में पटसन का उत्पादन बढाने के प्रयासों 
सफलता प्राप्त हुई है। 973-74 में पटसन के आधीव 6६ 
लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल था जो 4985-86 तक बढ़कर ॥5 
लाख हैक्टेयर हो गया। परन्तु 499-92 तक यह का 
होकर 9 लाख़ टन रह गया। किन्तु प्रति हैक्टेयर उत्पादित 
(शण०्कलाशा५) जो 973-74 मे १,472 किलोग्राम थी, 
बढकर 993-94 मे अपने शिखर पर १,90 कि ग्राम प्र 
हैक्टेयर हो गई। यह एक सराहनीय उपलब्धि है। यह बहुए 
आवश्यक है कि पटसन की काश्त पश्चिमी बगाल के बाहा 
बढाई जाए। असम, बिहार और उडीसा की सरकारें इस 
दिशा मे प्रयास कर रही हैं। हाल ही के वर्षों मे उत्तर प्रदेश 
और आमन्ध्र प्रदेश की सरकारें अधिक पटसन उत्पादन के 
अभियान मे शमिल हो गई हैं। 

जूट की निर्मित बस्तुओ का उत्पादन सभी प्रकार के 
उपायो एव प्रोत्साहनो के बावजूद अवरुद्ध रहा। 4993-94 
मे पटसन का उत्पादन 4 6 लाख टन हो गया। पटसन के 
उत्पादन में उन्नति बेहतर उपयोग क्षमता और बिजली कौ 
उपलब्धि मे सुधार का प्रत्यक्ष परिणाम था। किन्तु इनका 
अधिकतर भाग देश में बोरों की बढती हुई माग के रूप में 
है। वास्तव मे, पटसन की वस्तुओं का देशीय उपभोग 
(0०7८४७९ ८०॥5णा॥7॥णा) पिछले कुछ वर्षों से कृषि- 
उत्पादन मे उन्नति के कारण बढता ही जा रहा है। 

एक उत्साहवर्धक बात यह है कि अब पटसन उद्योग 
मे कठाई के बाद को अवस्था के उपकरणों का 
आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पुराने उपकरणो को तेज 
गति वाले नए उपकरणों से बदला जा रहा है। भारतीय 
'पटसन उद्योग ने हाल ही मे अमेरिका मे गलीचे के तले के 
कपड़े की माग मे हुई वृद्धि का भी लाभ उठाया है। सारे- 
के-सारे उत्पादन का निर्यात किया जाता है। प्रमुख निर्यात 
बाजार सयुक्त राज्य अमीरका है। ऊत “नए'अयेगे। औ९ -मए 
पदार्थों को खोज सरकार की पटसन उद्योग में बिकास की 
नीति होनी चाहिए। अब जिन अन्य नए पदार्थों का निर्माण 
किया जा रहा है, उनमे कुछ ये हैं, सूती थैले, पटसने 
रैक्सपालिन पगास्तीर्ण ठाट, पटसन के गलीचे और जाल। 

तालिका 4 से घता चलता है कि कुल उत्पादन के 
अनुपात के रूप भ निर्यात मे गिरावट आई है। इसका कारण 
495 के पश्चात्‌ देशीय उत्पादन में हुईं लगातार वृद्धि है। 
अप्रैल 974 मे सरकार ने भारतीय पटसन निगम (7006 
0णएण०ा० रण [048) की स्थापना की ताकि यहें 
कीमत-आलम्बन (0९ 5४907), वाणिज्यिक एवं बफर 
स्टॉक क्रियाआ, पटसन के आयात एव निर्यात का कार्य कर 
सके। बगलादेश टका के अवमूल्यत (02एक/ए०9०% * 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मं पटसन की वस्तुआ भ प्रतिस्पर्द्धा को 
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और भी तेज कर दिया। इस बिगडी हुईं परिस्थिति को ठौक 
करने के लिए सरकार ने मई 4975 मे पटसन पर निर्यात्‌ 








शुल्क पूर्णदयां समाप्त कर दिया। 

तालिका 4 पटसन उद्योग का उत्पादन, निर्यात और 

उपभोग (000 टन) 

वर्ष उत्पादन निर्यात उपभोग 
१950-9 889 789 १९८ 
7960-64 श्7 7260 उ79 
वास १03 क्वा ब77 
१980-8॥ ॥392 49 922 
॥990-97 ॥430 र20 4 230 
4993-94 3459 20 ॥ 240 





पटसन के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार 
ने सभी प्रकार को पटसन को वस्तुओ से 976 मे नियात 
शुल्क (#कृणध 0णा९४) हटा लिए। इन सभी उपायो के 
फलस्वरूप पटसन के उत्पादन और निर्यात मे वृद्धि हुई ओर 
पठप्तन का नियति 3980 मे बढकर 44 लाख टन हो गया। 
परदक्ष) के देशोव उपभोग मे भी वृद्धि हुई है और यह 
१980-87 में 9 22 लाख टन से बढ़कर 7992-93 में 3 
लाख टन हो गया अर्थात्‌ इसमे 42 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
'इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो 
अर्थात्‌ खाधानो और उर्वरको के पैकिंग की आवश्यकताओं 
के लिए अधिक पटसन खरीदना है। परिणामत ॥993-94 
में पटसन का तिर्यात कम होकर फेवल 27 लाख उन 
रह गया। 


पटसन उद्योग की सुख्य समस्याएँ 

(3) कच्चे माल की समस्या-पटसन उद्योग को कच्चे 
माल को समस्या 947 मे देश के विभाजन के परुचात्‌ 
प्रारम्भ हुई। अधिकतर कच्चो पटसन उत्पन करने दाले क्षेत्र 
बगलादेश में रह गए जबकि जूट कौ मिले पश्चिमी बमाल 
में स्थित थीं। चाहे कच्चे पटसन के देझोय उत्पादन को 
बढाने के अभियात चलाए गए, फिर भी कच्ची पदसत का 
सभएण अपयाप्त एवं अनियमित रहा। कच्चो पटसन के 
देशीय उत्पादन मे एक से दूसरे वर्ष मे भारी उच्चावचन होते 
रहे हैं। यही बात प्रति हैक्टेयर उत्पादिता की है। परिणामत 
भारत इनके आयात पर निर्भर रहा हैं किन्तु भारत के लिए 
आयाठ को प्रयात्त मात्रा उचित मूल्य पर प्राप्त करने की 
कठिनाई है। कच्चो पटसन के देशो उत्पादन को बढाने ओर 
इसको उपलब्धि को पर्याप्त बनाने के प्रयास किए जा 
रहे हैं। 
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(४) प्लान्ट और मशीनरी का आधुनिकीकरण- 
चटसन उद्योग को बहुत देर से यह समस्या रही है कि 
इसकों मशौनगरे पुणनी एवं घिसी-पिटी है। उद्योग ने प्लान्ट 
एवं मशोनरे के आधुनिकोकरण (१(एपटाण।%४0णा) फे 
लिए आत्तरिक साधत एकत्र नहों किए। भारत साकार ने 
पटसन उद्योग के आधुनिकौकरण के लिए आरम्भ मे राष्ट्रीय 
उद्योग विकास निगम को स्थापना की। हाल ही के वर्षों मे 
सुव्यवस्थोकरण (08॥०॥/5800०) और आधुनिकोकरण 
में प्रगति हुई हैं और लगभग सभी पटसन कारखानो ने यह 
कार्य पूरा कर लिया है। सरकार ने जूट आधुनिकौकरण 
निधि योजना (008 ?ैव०ठचााउक्ागा छा? $00व॥०) के 
आधीन 50 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता देने की 
घोषणा की है। यह सहायता स्वास्थ्य एवं बीमार सभी 
इकाइयो को उपलब्ध होगी। 

(४7) पटसन की वस्तुओ का उत्पादन-पटसन का 
निर्मित वस्तुओ के उत्पदान मे एक वष से दूसरे वर्ष मे बहुत 
उच्चावचन रहा है। इस परिस्थिति के लिए कई कारणतत्व 
उत्तरदायी हैं अर्थात्‌ कच्ची पतन का अनियमित एवं 
अपर्योप्त सभरण सचालन-शक्ति का अभाव, निर्यात माग में 
सुस्तो और प्रोत्साहइत का अभाव। परन्तु आश्चर्यजनवा बौत 
है कि ऐसे कालो मे भी जबकि कच्चे माल का सभरण 
पयाप्त एवं नियमित था, पटसन कौ निर्मित वस्‍्तुओ की 
कौमते ऊँची थीं! कच्ची पटसन के उत्पादन और इसके 
सभरण को नियमित बनाने से इस समस्या का समाधान 
किया जा सकता है। 

(४0) प्रतिस्थापको से प्रतिस्पर्धा (00कफ९शभ०७ 
7० 509७5४7/९5)- भारत की स्वतन्त्रना एवं विभाजन से 
यूर्व भारत को परसन के उत्पादन मे एक प्राकृतिक 
एकाधिकार प्राप्त था। पटसत के कारखानों के स्वामियों ने 
इस एकाधिकार का अनुचित लाभ उठाकर अत्तराष्ट्रीय 
बाजारे मे बहुत ऊँची कौमते वसूल को। सरकार ने भी इस 
क्षेत्र मे ऊँचे निर्यात-शुल्क (#एणा 000४५) लगाकर 
विदेशियो को अधिक कीमत देने पर मजबूर किया। 
स्वतत्रता-उपयन्त काल में भारतोय पटसन उद्योग को नये 
उत्पादको अथाव्‌ बगला देश, फिलोपाइन, ब्राजील, जापान 
आदि से घोर प्रतियोगिता करनी पडी। इन देशो, विशेषकर 
बगलादेश को अद्यतन त्कनालाजी एवं मशीनरी के प्रयोग 
करने का अतिरिक्त लाभ भी था। दूसरे, पैकेट बनाने के लिए. 
बहुत से विकल्प साधना अर्थात्‌ कागज और कपडे के 
प्रयोग के कारण पटसत को वस्तुओ से भारी प्रतियोगिता 
होने लगे है। दूसरी समस्या का ,सामनाशकरनेनक्रेटलिए 
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उद्योग को अपने उत्पादन के |वशाखन के लिए प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है, विशेषकर गलोचे के तले के कपडे के लिए 
जिसकी सयुक्त राज्य अमेरिका और रूस मे अच्छो माग है। 
(०) ऊँची कौमते-भारतीय पटसव उद्योग को ऊँची 
कौमतो के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे प्रतियोगिता के 
कारण बाहर निकाला जा रहा है। भारतीय पटसन की 
बस्तुओ की ऊँची कोमतो के लिए जिम्मेदार हैं-पुरानो 
मशीनरी का प्रयोग अकुशल तथा अलाभकर इकाइयों का 
विद्यमान होना, कच्चो पटसन की ऊँची कोमते और कच्ची 
पटसन के बारे मे बहुत हो अविश्वसनीय सभरण स्थिति 
और सरकार द्वारा लगाए गए भारी निर्यात-शुल्क! इसो 
कारण भारतीय पटसन को निर्मित वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय 
बाजारों में ठहर नहीं पा रही हैं। इसके साथ हो सयुक्त राज्य 
अमेरिका से सश्लिष्ट पदार्थों को घोर प्रतियोगिता की जा 
रही है। अत आवश्यकता इस बात की है कि उत्पदाव की 
लागत कम करने के उपाय किए जाएँ। सौभाग्यवश भारत मे 
सश्लिष्ट प्रतिस्थापको ($,॥9८0० $४७५४७०८५) कौ 
वर्तमान कीमत पटसन की वस्तुओ की तुलना मे अधिक है 
जिसके परिणामस्वरूप पटसन को वस्तुओ को कौमत को 
दृष्टि से लाभ प्राप्त हो जाता है। 
पिछले कुछ वर्षों से पटसन उद्योग का निष्पादन ठौक 
नहीं रहा है। जूट निर्मित वस्तुओ के उत्पादन मे कमी हुई 
और 980-8 के पश्चात्‌ निर्यात भी कम हुए हैं। पटसन 
से निर्यात-आय जो १979-80 मे 336 करोड रुपए थी 
बढ़कर 99-92 मे 39] करोड रुपए हो गई। निर्यात आय 
में मन्द वृद्धि के मुख्य कारण थे-विकसित देशो मे प्रतिसार 
सश्लिष्ट प्रतिस्थाफो और अन्य मुख्य पटसन-वस्तुएँ 
उत्पन करने वाले देशो विशेषकर बगलादेश से स्पर्धा जो 
विश्व माग मे स्थिरता के कारण नीचो कौमतो पर पटसन 
माल देने के लिए तैयार थे। 
सरकार ने पटसन की वस्तुओ की कोमतो मे मिरावट 
को रोकने के लिए कई अल्पकालोन उपाय किए हैं-(क) 
सभी प्रकार को पटसन कौ वस्तुओ के निर्यात पर नकद 
क्षतिपूर्ति आलम्बन (0४७ ८णाफ्रशाइआण) $०७०००४७ को 
सितम्बर 4984 के पश्चात्‌ पुद चालू करना (ख) जूट के 
कारखानों को उत्पादको से पटसत खरोदने के लिए 
अतिरिक्त उधार की स्वीकृति। इसके अतिरिक्त बोमार जूट 
मिलो की सहायता के लिए बैंको एव औद्योगिक पुरर्निर्माण 
निगम द्वारा एकमुश्त कार्यक्रम । 
निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि इस 
उद्योग के विकास की काफो सभावनाएँ हैं। जूट को निर्मित 
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वस्तुओ जैसे गलोचे के तले के कपडे को अन्तर्राष्ट्रीय भाग 
तेजी से बढ रहो है। भारतोय पटसन उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति का लाभ उठाकर अपना मजबूत आधार कायम करता 
चाहिए। 


5. चीनी उद्योग 


($0:था 70953 ) 

भारत चोनो के उत्पादको मे विश्व का चौथा मुख्य 
उत्पादक देश है। पहले ठोन क्रमानुसार हैं-रूस ब्राजील 
और क्यूबा। भारत के सगठित उद्योगों मे चोनी उद्योग का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध मूल्य वृद्धि मे अपने विनिर्माण के 
अशदान कौ दृष्टि से यह तोसरा सबसे बडा उद्योग है। यह 
लगभग 3 25 लाख श्रमिकों की आजीविका का साधन है। 
इसके अतिरिक्त यह 250 लाख गन्‍ते की काश्त करने वाले 
किसानो को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। यह 
उद्योग केन्द्र सरकार के लिए उत्पादन शुल्क (६८५४० 
००३) का भो स्रोत है। भारत मे चीनी के 420 कारखाने हैं 
जिनको कुल स्थापित उत्पादन-क्षमता (5260 
८५7०७०५) 5 लाख टन है। इसमें से 400 कारखाने कार्य 
कर रहे हैं जिनमे से 20 निजी क्षेत्र मे 60 सार्वजनिक क्षेत्र 
मे और 220 सहकारी क्षेत्र मे थे। 

स्वतत्रतापूर्व काल मे प्रगति का इतिहास-932 से 
पहले लगभग 30 चोनी कारखाने थे जिनमे लगभग 6 
लाख टन चोनोी का उत्पादन होता था। 6 लाख टन चीनी 
आयात को जातो थी। 932 मे इस उद्योग को मूलत इस 
उद्देश्य से प्रशुल्क सरक्षण (क्या छ़ाण००७०॥) प्रदान 
किया गया कि गन्ना उत्पादको को सरक्षण मिल सके और 
उनके उत्पादन का विकास हो सके। परिणामस्वरूप सन्‌ 
937 तक उत्पादन 0 लाख टन हो गया। कारखानतो कौ 
संख्या 37 हो गई। 


स्वतन्रता-उपगन्त काल मे वृद्धि 

अस्सो के दशक मे चीनी का उत्पादन औसतन 20 
लाख टन रहा। सरकार ने उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहन 
दिए और 960 67 मे उत्पादन बढ़कर 30 लाख टन तक 
पहुच गया और 990-9॥ मे 9 लाख टन। 399-92 मैं 
उत्पादन 333 लाख टन के शिखर को छू गया। परत्तु 
१992-93 और ॥993-94 के दौरान चोनी के उत्पादन में 
तेजी से गिरावट आई क्रमश 2 प्रतिशत और 57 प्रतिशत। 
परन्तु चोनो का उपभोग लगातार बढता हो जा रहा है। इस 
कारण प्राय चोनी का सकट पैदा हो जाता है। 

सरकार की नियन्त्रण-विनियन्त्रण-पुनर्तियन्त्रण 
(एणाएण वल्‍०्णाप्ण। एलटथापण) को नोति के कारण 
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चीनी-उत्पादन मे काफी अस्थिरता रहो है। इसका चौनी 
उद्योग पर घातक प्रभाव पडा है। 4960-70 और 970-80 
के दशक के दौरान चोनो के उत्पादन मे भारो वृद्धि हुई। 
अत १960-70 के दशक के दौरान उत्पादन 45 से 50 
लाख टन रहा। वास्तव मे 977-78 के दौरान भारत में 
चौनी के 65 लाख टन उत्पादन का रिकार्ड कायम हो गया। 
परिणामत सरकार ने चीनी की कीमत एवं इसके वितरण 
पर सभी नियन्त्रण हटा दिए। परिणामत चीनी मे द्वैध कौमत 
प्रणाली (092 (0०7४ 59827) को समाप्त कर दिया 
गया। 


तालिका 5 चीनी का उत्पादन एवं उपभोग 








लाख टन 
चर आएम्भिक सटाक उत्पादन उपभोग 
१950-8॥ 2 १] या 
१%60-6॥ 33 30 रा 
१970-2॥ या 37 40 
१980-8॥ 6 दा ञ0 
१3990-9 22 39 व 
११99-92 33 व33 जा2 

॥993 94 32 9 333 





१978-79 का वर्ष चीनो उद्योग के लिए वस्तुत एक 
अजीब साल था। उद्योग के पास कुल उपलब्ध सभरण 92 
लाख टन था और आन्तरिक उपभोग 77 लाख टन था। 
सरकार द्वार सभरण के कृत्रिम विनियमन और बहुत-सी 
प्रशासनिक गलतियो के कारण, चीनी की कौमते बढकर 8 
से । रुपए प्रति किलोग्राम हो गईं। इसका आम जनता के 
जीवन-स्वर पर बुरा प्रभाव पड़ा और सरकार ने पुत्र दैध 
कीमत प्रणाली लागू का दो! इस प्रणाली के आधीन 
सरकार लेवी-चोनी (०४५ ४०६५०) और मुक्त विक्रय चीनो 
(7६४ ६०४६ $ए४०) का अनुपात निश्चित करती है। अब 
यह अनुपात 22 72 कर दिया। लेबवो-चोनी उपभोक्ताओं 
को उचित भूल्य को दुकानों पर चीनो बेची जाती है। मुक्त 
विक्रय चौनी का उद्देश्य खुले बाजार मे कामत पर चोनी 
बेचकर चीनो काएखातो की सहायता करना है। 

4960-87 के पश्चात्‌ चींती के उत्पादन को स्थिति 
बहुत सन्तोष॒जनक रहो है चाहे उत्पादन मे भागी उच्चावचन 
हुए हैं और 4997-92 मे चीनी का उत्पादय बढ़कर 733 
लाख टन हो गया। 

* पस्सु 992-93 और 4993-94 के दौन चोनो के 
उद्नादन में तेज़ी से गिरावट हुई है-क्रमश 27 प्रतिशत 
और 57 प्रतिशत्र। साथ ही, चोनो का उपभोग लगातार 
चढ़ेत हो जा रहा है। इससे प्राय सकट पैदा हो जात है। 


१993-94 में चौनी के उत्पादन मे कमी के कारण देश 
मे चौनी की कौमत मे एकदम वृद्धि हुई और 994-95 
को पहली तिमाही में ये 78 से 20 रुपए भ्रति किग्रा हो 
गयी। इस कारण सरकार को भारी मात्रा में चीवी का आयात 
करना पडा। 

चीनी के उत्पादन मे वृद्धि के बावजूद, सरकार चीनी 
के निर्यात को नहों बढा पा रही है। इसका यूल कारण 
अन्तराष्ट्रीय कोमतो को तुलना में भारतीय चीनी कौ कोमत 
का ऊचा होना है। 


चीनी लाइसेस नीति (50६०7 7.0079॥8 70॥९9) 

भारत सरकार ने जुलाई 990 मे नई चीनी लाइसेस 
नौति की घोषणा की ठाकि चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिले। 
इस भीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं- 

4 नय कारखातो के लाइसेस उसी हालत॑ मे जारी किए 
जाएँगे यदि 5 किलोमोटर के घेरे मे कोई चीनी का 
कारखाना न हो। 

2 नए चीनो कारखानो को 2,500 टन प्रतिदिन गला 
पेरने की क्षमता ((:एजश्ञा॥8 ००७०ण३७) कौ अधिकतम 
सीमा तक लाइसेस दिए जाएँगे। 

3 निजी क्षेत्र की अपेक्षा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र 
मे कारखाने लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। 

4 शोर से औद्योगिक अल्कोहल बनाने के लिए उदार 
रूप मे लाइसेस दिए जाएँगे। इसका उद्देश्य औद्योगिक 
अल्कोहल के निर्यात को बढावा देना है। 

सरकार नये कारखानो के लाइसेस एवं विस्तार 
सम्बन्धी नियमो मे सशोधन कर सकतो है। 


चौनो विकास निधि (४ए९श५7 005९०फप७॥ 70) 

4982 में लोकसभा द्वार पारित चीची विकास विधि को 
स्थापना को गई। इस निधि का प्रयोग नरम शर्तों पर उधार 
देकर चीनी उद्योग का पुन स्थापत एवं आधुनिकौकरण 
करना है। इस निधि से चीनो उद्योग के सम्बन्ध में अनुसधान 
के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं। इस निधि के आधीन 900 
करोड रुपए की राशि उपलब्ध है जिसमे से अभी तक 490 
करोड़ रुपए गन्ना विकास और चोनो उद्योग के 
आधुनिकोकरण के लिए दिए जा चुके हैं। 
चीनी उद्योग की समस्याएँ 

चोजी के उत्पादन में अनियमित ग्रवृत्ति (लाध८ 
पाक) का कारण यह है कि यह एक कृषि आधारित 
उद्योग हैं और इसके उत्पादन में परिवर्तव वर्षा की 


गे चर 


458 कुछ बड़े पैमाने के उधोग 


अनिश्चितता पर निर्भर करता है। दूसरे, गन्ने का उत्पादन 
बहुत हद तक गने की कीमत पर निर्भर करता है, जोकि 
उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। गन्ने का उत्पादद एक ओर 
तो प्रतियोगी फसैलो की कौमत पर निर्भः करता है और 
दूसरी ओर सरकार द्वारा निश्चित को गई गन्ने को कौमतो 
पर। सरकार की नीति के अतिरिक्त गने और गुड को 
कौमतो क सम्बन्ध का चीनी के उत्पादव पर बहुत अधिक 
प्रभाव पडा है। उत्पादन को दृष्टि से विचार करें तो गने का 
चीनी और गुड दोनो को बनाने के लिए उपयोग किया जा 
सकता है। उपभोग को दृष्टि से विचार करें तो जब जब 
चीनी के मुकाबले गुड को कीमत बढ जातो है तब-तब 
गुड के स्थान पर चीनी का उपभोग होने लगता है। 
फस्थिति-निश्चयन (7,०८४७४४०४) के ढाचे मे 
परिवर्तन-चीनी उद्योग का उत्तर प्रदेश और बिहार मे 
स्थानोयकरण हुआ जो मिलकर 960 6 मे कुल उत्पादन 
'का 60 प्रतिशत उपलब्ध कराते थे। उत्पादन लागत सम्बन्धी 
विश्लेषणात्मक अध्ययनों से यह पता चला कि उत्पादन का 
प्रादेशिक ढाचा अविवेकपूर्ण है। चूकि कटने के बाद गन्ने 
का रस सूखना आरम्भ हो जाता है यह आवश्यक है कि 
उत्पादन इकाइयों कच्चे माल के स्लोत के समीप हो स्थित 
हो। परिणामत नई उत्पादन इकाइयो को गन्ना उत्पन्न करने 
वाले राज्यों मे हो कायम करने के प्रयास किए गए। इसके 
फलस्वरूप १960-6॥ की तुलना मे 980 8। मे कुल 
उत्पादन मे उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग 60 प्रतिशत से 
कम होकर 28 प्रतिशत रह गया जबकि महाराष्ट्र आन्ध्र 
प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का भाग 32 प्रतिशत से 
बढकर 60 प्रतिशत हो गया। यदि थह प्रवृत्ति कायम रहती 
है, तो चीनी के प्रादेशिक ढाचे मे भी परिवर्तव होगा। 
सहकारी क्षेत्र का कार्यभाग-हाल हो के वर्षों मे 
चीनी उद्योग के सहकााी क्षेत्र के महत्त्व मे वृद्धि हुई है। 
१987-88 में सहकारी चीनी के 27 कारखाने थे जिनके 
द्वार कुल चोनी उत्पादन का 60 प्रतिशत उपलब्ध कराया 
गया। 
गन्ने का विकास-चीनी के उद्योग के विकास के 
लिए केन्द्रीय महत्त्व का कारण गन्ेे का प्रति एकड उत्पादन 
बढाना है। प्रति हैक्टेयर गन्ने का उत्पादय १960-6॥ मे 45 
टन से बढकर 970-7॥ में 48 टन और १990-9॥ में 
बढ़कर 65 टन हो गया। गले के प्रति हैक्टेयर उत्पादन को 
दुगुवा करने की सभावना है। उत्पादन की मात्रा को निर्धारित 
करने वाला दूसरा कारण गने मे सूक्रोस ($०८००5९) की 
प्रतिशत प्राप्ति हैं। भारत मे गन्ने का प्रति एकड उत्पादन 
और इससे सूक्रोस की प्राप्ति दोनो ही कम हैं। 
गुड के उत्पदान से प्रतियोगिदा-भारत मे 400 लाख 
टन गले से 30 टन चीनी प्राप्त की जाती है परन्तु खाडसारी 


द्वार केवल 7 टन चीनी तैयार की जाती है। इस कारण मज्ने 
के खाडसारी और गुड को ओर प्रयोग से देश को चोनी के 
उत्पादन मे नुकसान होता है। अत गुड के कारखातो में गने 
के प्रयोग से चौनी के कारखानो की तुलना में 25 से 40 
प्रतिशत कम सूक्रोस प्राप्त किया जाता है। अत यह 
अनिवार्य है कि चीनी, गुड और खाडसारी के बीच कीमत- 
प्रतियोगिता को दूर किया जाए। इन तीनो निकट स्थावापन 
बस्तुओ (0005८ ५०७५॥।ण८५) के लिए एक ही कोमत पर 
गे कौ बाट की सयुक्त नीति तैयार करनी होगी। जबकि 
कारखानो को उपलब्ध कराए जाने वाले गन्ने की कीमत 
सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, गुड के सम्बन्ध में 
इस्तेमाल होने वाले गन्ने को कोई कौमत निश्चित नहीं को 
जाती। इसका आम परिणाम यह होता है कि गुड का 
उत्पादन चीनी की कौमत पर बढाया जाता है। इस नीति के 
नठीजे के तौर पर गन्ने का वितरण चीनी, खाडसारी और 
गन्ने के उत्पादको मे उचित आधार पर भहों हो पाता। 

दोषपूर्ण सरकारी नीति-चोनी सम्बन्धी भौति में 
दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहीं रखा गया। गत वर्षों मे भी 
नियन्त्रण विनियत्रण और पुनर्नियन्त्रण की नीति तदर्थ रूप 
मे लागू की गईं। यद्यपि दुर्लभता के वाल मे चीनी के पूर्ण 
विनियन्त्रण के पक्ष मे तर्क देना मूर्खता होगी, सरकार के 
लिए आशिक नियन्त्रण (?क/8 ००१४०) की नीति का 
प्रयोग करना उचित होगा ताकि निर्धन वर्गों को उचित 
कौमत पर चौनी उपलब्ध कराई जा सके। 

आशिक नियत्रण एव द्वैध कीमत-निर्धारण (003 
एए०्गा8) की चीनी नीति अभी तक चल रही है। 984-85 
में लेवी-चीौनी और मुक्त-विक्रय चीनी का अनुपात 65 35 
निश्चित किया गया परन्तु इसे फिर बदल कर 986-87 में 
50.50 कर दिया गया। इसका उद्देश्य घीनी कारखानो को 
क्षमता को बढावा था ताकि गन्‍्ने की प्रतियोगी कौमत अदा 
कर सके। गन्ने के उत्पादको के लिए कानूनी न्यूनतम कीमत 
(909ण09 शाधावाएा 6६) कौ हर मौसम से पहले 
घोषणा को जाती है। 989-90 मे यह न्यूनतम कौमत 22 
रुपए प्रति क्विन्टल निश्चित की गई। 992-93 मे इसे 
बढाकर 27 रुपए प्रति क्विन्टल कर दिया गया है। वर्तमान 
परिस्थितियो मे गन्ने के उत्पादको को कहीं ऊची कौमतें 
उपलब्ध होने लगी हैं जोकि कानूनी न्यूनतम कोमत से भी 
ऊँची है। 

चीनी के उत्पादन की समस्या-गले कौ तिस्त 
उत्पादिता पेरने का छोटा मौसम उत्तर प्रदेश और बिहार में 
उद्योग का असन्तोषजनक स्थिति निश्चयन और गले का 
अपर्याप्त सभरण-ये सभी कारणतत्व चीनी उद्योग के लिए 
समस्याएँ उत्पन्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय चीनी 
कारखाना की कुशलता कम होने के कारण गले से 


ऋछ बड़े पैमाने के उधोग 


अपेक्षाकृत थोडी चीनी प्राप्त की जाती है! इसके अलावा 
उत्तर प्रदेश और बिहार में चलने वाले बहुद से कारखाते 
अप्रयोज्य (0050०८०) मशीनरी का प्रयोग करते हैं और 
उन्होंने अपनो घिसी-पिटो मशीनरो के आधुनिकोकरण के 
लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके साथ भारतोय चोनी 
कारखातों ड्वाग़् अपने गे के उत्पादन क्षेत्र घिकसित नहीं 
किए गए (जैसा कि वैस्ट इडीज मे किया गया) और 
इसलिए अप्य गन्ने के उत्पादको को माजा एवं गुणवता 
(0०४॥७) पर उनका कोई नियन्त्रण नहों रहता। 
चीनी की ऊची कौमतो की समस्था-भारत मे चीतो 
को उत्पादन-लागंत अधिक होने के कारण इसकी कोमत 
विश्व कीमत (५४००४ ए7०७) की बुलना मे ऊँची है। 
इसका कारण एक हद तक चौनी कारखानों द्वारा स्टॉक में 
डैए-फेरे, जफाफरों और क्ोस्शाजाए के कराए भी शोक- 
विक्रेता चौनी की कौमते बढ़ा देते हैं। 79777-80 और 
१980-8 के दौरान चीनो को कौमते देश के विभिस्त भागो 
में 40-4 रुपए प्रति किलोग्राम और कुछ इलाकों मे ॥8 
रुपए प्रति किलोग्राम तक भी पहुँच गई थीं परन्तु उत्पादन में 
तीघ्न वृद्धि और चोनो को पर्पाप्त उपलब्धि के कारण अब 
कीमत गिर गई है। 
। उप-ठत्पादों की समस्या-चौनो उद्योग की एक 
। महत्त्वपूर्ण समस्या उप-उत्पादों विशेषकर शीश और राव 
(898855०) का पूर्ण उपयोग है। एक समय था जब राव 
ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और कारखानो को 
) +ह यता नहों था कि वे एकत्र हुए शोरे का क्‍या करें ताकि 
वह स्वास्थ्य के लिए खतरा न बन जाए। आज राव 
(82825५८) का इस्तेपाल करते के लिए कागज के छोटे 
; 'लान्ट लगाए जाते हैं जिनसे कागज, गता और पैकिंग 
१ रैगज तैयार किया जाता है। शोर आजकल संचालन शक्ति 
, अल्कोहल (70५० 220०॥0)), उर्वरको, पशुओ के चारे 
हि आदि के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ही 
2 स्थान पर एक-दूसरे के निकट स्थित बहुत-सी चीनी मिलें 
. इकट्ठे मिलकर उप-उत्त्पादों का पूर्ण एव प्रभावों प्रयोग करती 
3 हैं। इस प्रकार वे चीनी को उत्पादन-लागत कम कर 
६ सकती हैं। 
पे इन सभी कठिनाइयो एबं समस्याओ के बावजूद किसी 
भी उद्योग पे इतनी तेजी से तरक्को नहीं की जितनी कि चोदी 
# उद्योग ने। इस्त उद्योग का भी भविष्य बहुत उज्वल है 
क्योकि देश मे कच्चे माल का प्रचुर सभरण, श्रम और भारी 
& आन्तस्कि मण्डी उपलब्ध है। सरकार को दीर्वकालोन 
#* आधार पर आशिक नियन्त्रण और द्वैध कोमठ नोति जारे 
9$ रखनी चाहिए ताकि एक ओर उपधोक्ताओ के हिता को रक्षा 
को जा सके और दूसरो ओर उद्योग के हिता का सरक्षण 
2 कया जा सक। इन दोनो प्रकार के हितो का समन्वय देश 
७+ के लिए आवश्यक है। 


दा 
न 
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6. सीमेंट उद्योग 
(टशाकशा प्राएपण्ा) 

भारतीय सौमेट उद्योग कौ बुनियाद 94 मे रखी गई 
जबकि गुजग़त मे पोरबन्दर के स्थान पर इण्डियन सीमेट 
कंप्पनी लि ने सोमेट बनाता आरम्भ किया। भारत मे सोमेट 
को 740 बडी इकाइयों और 66 मित्री स्टील प्लान्ट कायम 
हो चुके हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 660 लाख टन थी 
परन्तु वास्तविक उत्पादन 540 लाख टन हुआ। इनमे से 
सौमेट उद्योग में लगभा 2 लाख श्रमिकों को रोजगार प्राप्त 
है। भारत विश्व का सातवा सबसे बडा उत्पादक है। पहले 
'णाच देश हैं-रूस, यू एप्त ए., इटली, जर्मतो और फ्रास! 
किन्तु भारत का सीमेट का प्रति व्यक्ति उपभोग विश्व मे 
सबसे कम है। 3979 के दोरान भारत में प्रति व्यक्ति सीमेंट 
ज्पमोण 32 किसे व इसके जिरुद्ध फापार में 589 
क्िग्रा, पश्चिमी जर्मनी 582 किग्रा, फ्रास 506 किग्रा, 
चौन 80 किग्रा और पाकिस्तान 49 किग्रा था। 

तालिका 6 मे दिए गए आकड़ो से स्पष्ट है कि जब 
केभी स्थापित क्षमता ([75.व०व ८०००८७/) मे एकदम 
वृद्धि हुई तो इसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग कौ मात्रा 
मे कमी व्यक्त हुईं परसतु कुछ समय पश्चात्‌ क्षपता-उपयोग 
में निश्चय हो उलति हो जाती है। 993-94 मे क्षमता- 
उपयोग 77 प्रतिशत था जबकि 980-84 मे यह केवल 67 
प्रतिशत था। 


तालिका 6 भारतीय सीमेट उद्योग का विकास 








कर्च क्षपता उत्पादन. क्षमता के प्रतिशत 
(लाख टन) (लाख टन). रूप में उत्पादन 

3950 $4 33 2 ध्य 

3960 6 क्र्व 79 85 

फाण गा 73 343 83 

989 8॥ य० त्श हर 

3990-93 640 488 76 

0993 94 252 580 प्र 





सीमेट के ओस़त वार्षिक उत्पादन मे भारी उच्चावचन 
होता रहा परन्तु उद्योग ने ऊर्ध्व प्रगति को प्रवृत्ति बनाए 
रेखी। 99-92 में सोमेट का उत्पादन बढ़कर 662 लाख 
हैेन हो गया। अत ॥980-88 और ॥997-92 के दौरान 
उत्पादन की वापिक वृद्धि दर 8 5 प्रतिशत रहो ! इसके मुख्य 
कारण थे-कोयले के सभरण मे उन्तति, रलव वैगनों को 

चेहतर उपलब्धि और सुधर औद्योगिक सम्बन्ध 

स्वामित्व का सकेद्रण-भारत मे किसी भी अन्य 
उद्योग मे सौमेट उद्योग के बराबर स्वामित्व और नियन्त्रण 
का सकेद्धण चहों है। सार्वजनिक क्षेत्र ए सी सी, 
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डालमिया-जैन और बिडला का सोमेट को अधिकतर 
इकाइयो पर नियन्त्रण है। स्वामित्व और नियन्त्रण के 
सकेन्द्रण के कारण विभिन्‍न सीमेट कारखानो का वित्तीय एव 
प्रशाक्निक एकीकरण हो गया है। इसका सीमेट की अलग- 
अलग इकाइयो के आकार पर भी बहुत अधिक प्रभाव 
पडा है। 
देश भर मे बिखरी हुई इकाइया-असम और 
यश्चिमी बगाल को छोड देश के सभी भागों में सौमेट 
उद्योग भली-भाँति फैला हुआ है। चूँकि सीमेट बनाने मे 
चूना पत्थर या चाक, चिकनी मिट्टी और जिप्सम आदि ऐसी 
'कज्यी सामग्री का इस्तेमाल होता है जिसका वजन कम हो 
जाता है, अत इस उद्योग के स्वभावत उन स्थानों पर 
स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है जहा कच्चे माल कौ 
परिवहन लागत न्यूनतम हो। बढ़िया किस्म का चूना पर्याप्त 
मात्रा में देश के अनेक भागो-मे रेल लाइन के काफ़ी निकट 
चाया जाता है। फलत सीमेट उद्योग से प्रादेशिक बिखराव 
की प्रवृत्ति दिखाई पडती है। केवल जिप्सम ही ऐसा कच्चा 
पदार्थ है जिसे दूर से ढोना पड़ता है। 4980 तक भी सीमेट 
के कारखाने अधिकतर देश के दक्षिण एव पश्चिमी क्षेत्रो मे 
सकेन्द्रित थे। उदाहरणार्थ, 4982-83 मे उत्तरी और पूर्वी 
क्षेत्रो द्वारा कुल उत्पादन का केवल 2 प्रतिशत उत्पन्न किया 
जाता था। इसके विरुद्ध, दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रों मे कुल 
उत्पादन का 79 प्रतिशत उत्पन्त किया जाता था किन्तु केवल 
97 प्रतिशत उपभोग किया जाता था। 


उद्योग की समस्याएँ 
सीमेट उद्योग की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं-(४) 
सीमेट का उत्पादन करने वाले विभिन्‍न राज्यो मे सचालन 
शक्ति मे 20 से 75 प्रतिशत को कटौती, (४४) कोयले की 
कमी (४४४) बैगनों की अपर्याप्त उपलब्धि, और (2७) भट्टी 
के तेल की सीमित उपलब्धि के कारण बहुत-सी इकाइयों 
क़रा-आशिक़ था एर्ण रूफ मे हत्जो ज़ञाता।-भ्रत जज कणों 
से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्षमता उपयोग जो पहले 
93 प्रतिशत ता, कम होकर 980-8 मे केवल 67 प्रतिशत 
हो गया और 99-92 में यह 87 प्रतिशत हो गया। 
सीमेट की माग के 8 से 0 प्रतिशत को वार्षिक दर से 
बढ़ने का अनुमान है। इस माग को पूरा करने के लिए 
सरकार ने एक ओर मिनी प्लान्ट और दूसरी ओर वृहद 
आकार के प्लान्ट (5.॥ (207) स्थापित करने की 
योजना बनाई। एक मिनी प्लान्ट को स्थापित क्षमता 200 टन 
प्रतिदिन तक होती है। मित्री प्लान्ट के दो लाभ हैं-पहला, 
ऐसे प्लान्ट की पूजी लागत कम होती है, और दूसरा, ये 
दूर-दणज के इलाको मे भी लगाए जा सकते हैं। मार्च 7992 
तक ॥40 मिनी प्लान्ट लगाए गए जिनकी कुल उत्पादन 
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क्षमता 35 लाख टन थी। सरकार मिनी सीमेट प्लान्टो को 
कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रही है। इसके अतिरिक्त बहुत 
से ऐसे प्लान्ट भी लगाए जा रहे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 
१,200 से 3,000 टन प्रतिदिन के बीच है। अत सरकार 
क्षमता-विस्तार मे उदार नौति अपना रही है। 

दूसरी समस्या सीमेट के वास्तविक विनियमन से 
सम्बन्धित है। सरकार ने वितरण की परमिट प्रणाली चालू 
की जोकि कभी भी ठीक ढंग से नहीं चली। अक्टूबर 978 
से ॥4 राज्यो एवं सघीय क्षेत्रों मे सीमेट के सार्वजनिक 
विवाण पर प्रत्यक्ष नियन्नण लागू किया गया ताकि 
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और अनावश्यक उद्देश्यों के लिए 
उचित सभरण उपलब्ध कया जा सके। इस प्रकार छोटे 
प्रयोगकर्ताओं को सुविधा देने और काले बाजार को समाप्त 
करने की योजना बनाई गई। देश मे सीमेट की भारी कमी 
महसूस की जा रही है और सरकार इसमे काले बाजार को 
समाप्त करने का प्रयास कर रही है। 

फरवरी 7982 में सरकार ने सीमेट से आशिक रूप से 
नियन्त्रण हटा लिया, और 33 प्रतिशत सीमेट को खुले 
बाजार मे बेचने की इजाजत दे दी। सीमेट निर्माता सघ ने 50 
किलोग्राम के बोरे की कौमत 60 रुपए निश्चित कौ। यह 
33 रुपए प्रति बोरे के वसूली सीमेट (०४५ ०लाशटा) से 
कहीं अधिक थी। खेद की बात यह है कि खुले बाजार में 
सीमेट की कोमत 80-85 रुपए प्रति बोरे के ब्रीच विद्यमान 
रही। यह तो ठीक है कि सीमेट अब खुले बाजार में मिल 
रहा दे और इसका अभाव नहीं रहा किन्तु इसकी कौमत पर 
नियन्त्रण अवश्य होना चाहिए। 

सोमेट आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय महत्त्य रखता 
है और इसकी बढती हुई माग को पूरा करने के लिए अभी 
उत्पादन बढाना सभव नहीं हुआ है। उद्योग के विकास की 
भारी सभावना है क्योकि बहुत ही उत्तम किस्म का चूना- 
पत्थर (८ ०८) देश धर मे उपलब्ध है। यदि एक 
अच्छी कौमत नीति के साथ सरकार द्वारा लगाए गए 
अनावश्यक विनियमन एबं नियन्त्रण हटा लिए जाएँ, तो 
उद्योग के उत्पादन को बढाने के लिए सही बातावरण कायम 
हो सकता है। हाल ही के वर्षों मे एम आर टी पी 
कम्पनियों को सोमेट उत्पादन के लाइसेस दिए गए हैं। बहुत 
से औद्योगिक घराने सीमेट उत्पादन मे प्रवेश कर रहे हैं। 
इनमे उल्लेखनीय है-लारसेन एवं टूब्रो, कोंरग्रेमडल 
फर्टलाईजर, दिल्‍ली क्‍्लाथ मिल्ज, रेमान्ड, जे के 
सिनवैटिक्स और बिडला बने की बहुत सी कम्पनियाँ॥ 
सीमेट उद्योग के आधुनिकीकरण एव क्षमता-विस्तार प्रोग्राम 
के लिए 2 500 करोड रुपए की योजना तैयार की गई है। 
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7. कागज उद्योग 
(एभकुश प्राग्रान्ना5) 
सन्‌ 4962 में भारत मे कागज का प्रकट उपभोग 4 
'लाख टव होते का अनुमात लगाया गया था। इसमे 3 5 लाख 
टन का उत्पादन भारत में होता था और 05 लाख मीट्रिक 
टन विदेशो से मगाया जाता था। आयातित कागज में 
अधिकाश पैकिंग का कागज विशेषतया क्राफ्ट कागज 
(0 ए३/8४ था। देश में बनाए गए कागज मे अधिकाश 
छपाई का कागज है। 


तालिका 9 भारतीय कागज उद्योग मे उत्पादन 








(लाख टन) 
दर 'कागण तथा गत्ता.. अखबागी कागज 
झपता उत्पादद. का उत्पादन 
१960-6 4 35 04 
१90-7] 9 75 04 
१980-8॥ १॥| ॥0 95 
4993 94 6 220 34 





960-6॥ और ॥993-94 की अवधि में कागज एवं 
गत्ते का उत्पादन 35 लाख टन से 22 लाख टन तक बढ़ 
गया अर्थात्‌ इसकी वार्षिक चक्रवृद्धि-दर 6 प्रतिशत थी। 
इसी बीच अखबाएं कागज का उत्पादन 04 लाख टन से 
बढ़कर 3 4 लाख टन हो गया। 

गैर-सरकारी क्षेत्र मे कागज और गत्ता बनाने वालो 
394 इकाइयाँ हैं जिनकी स्थापित क्षमता 34 लाख टन है। 
वस्तुठ कागज उद्योग के क्षेत्र मे बहुविध आकार, प्रकार 
और परिमाण को इकाइयाँ मौजूद हैं। एक ओर टीटागढ 
कागज मिल जैसी सुसगठित और सुप्तज्वित मिल है, तो 
डूपणी ओए गुजराफ्त को वद्मजो मिल जैसा अत्वन्त छोटी 
और साधारण साज-सामान वाली इकाई है। इन दो छोरे के 
बोच अलग-अलग आकार कौ अपेक इकाइयाँ हैं जिनमे 
बहुसझ्यक को उत्पादन क्षमता 6 से 45 हजार टन तक है। 
१973 के औद्योगिक नोति प्रस्ताव द्वारा सरकार ने बडे 
औधोगिक घराग्रे को अतिरिक्त उत्पादन बढाने को इजाजत 
दे दी है और कागज उद्योग आन्तरक क्षेत्र (0०७ ब०ल०) 
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मे समाविष्ट कर लिया है। इस समय देश मे 270 छोदी ठथा 
अध्यम इकाइयों और 30 बडी इकाइयाँ हैं। छोटी तथा मध्यम 
इकाइयो द्वारा कुल उत्पादन मे लगभग 50 प्रतिशत योगदान 
किया जाता है। 

भारत में कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग 2 किलोग्राम 
था किन्तु जैसे ही भारत मे साक्षरता का स्तर उन्नत हो 
जाएगा, कागज का उपभोग बढ जाएगा। कागज के प्रति 
व्यक्ति उपभोग सम्बन्धी कुछ आँकड़े इस प्रकार हैं-यू एस 
ए 289 किलोग्राम, जापान 44॥ किलोग्राप, मलेशिया 37 
किलोग्राम ब्राजील 27 किलोग्राम और टर्को 3 किलोग्राम। 

भारत में अखबारों कागज को भाये कमो है और 
हमारो आवक्ष्यकठ्ा का 70 प्रतिशत आयात किया जाता है। 
हमे अखबारों कागज उपलब्ध कराने घाले मुख्य देश 
कनाडा फिनलैण्ड, नार्वे, स्वोडन, पोलैंड और रूस हैं। 
भारत नेशनल न्यूजप्रिट एण्ड पेपर मिल्ज लि, जो अकेला 
सरकाएँ क्षेत्र का उद्यम है, द्वारा 9980-87 में 5 लाख टत 
कागज तैयार किया गया। हिन्दुस्तान पेपर कार्परेशन-एक 
सरकारी उद्यम-को स्थापना एक और अभिनन्दनीय उपाय 
है। इसके द्वारा असम केरल और नगालैंड मे तीन कागज के 
कारखाने लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, सरकार पेपर एण्ड 
पल्प डिवेलप्मेट कार्पोरेशन के आधीन दो कारखाने लगाना 
चाहती है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर ग्रदेश और 
महाराष्ट्र में ॥65 लाख टन को क्षमता की तीन और 
इकाइयाँ स्थापित कौ गई हैं। इन सभी उपायो के बावजूद 2 
लाख टन अखबारी कागज को माग पूर्ते नहीं की जा 
सकतो। अत आयात पर निर्भर रहना हो पड़ेगा। 993-94 
मे अखबारी कागज का उत्पादवत 34 लाख टन था जबकि 
१980-8॥ में यह केवल 05 लाख टन ही था। यह एक 
अभिनन्दनीय स्थिति है। 

हाल हो मे सरकार ने उद्योग की कठिनाइयों को देखते 
हुए कागज की कीमते बढा दी हैं। इसके साथ-साथ 
रियायती कागज (0०9॥०७४०॥) 9४०८०) और खुले बाजार 
मे कागज की कौमत मे अन्तर कम हो गया है। सरकार 
आज्ञा करती है कि इसके परिणामस्वरूप कागज का 
उत्पादन तेजो से बढ जाएगा। 
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(8५57, 5048,5 एष्राफारणशराडाय5] 








4. लघु उद्यमों की परिभाषा और वर्गीकरण 

औद्योगिक ढाचे को तीन भागो मे विभाजित किया जा 
सकता है (4) बड़े उद्योग (2) मध्यम उद्योग ओर (3) 
लघु उद्योग। आकार के अनुसार औद्योगिक सस्थाओ के 
सीमाकन के लिए भिल-भिन्‍त्र कसोटियाँ अपनाई जाती हैं। 
इनमे प्रमुख है (क) विनियुक्त पूजी को मात्रा (ख) नियुक्त 
श्रमिकों की सख्या (ग) सगठन और प्रबन्ध का स्वरूप 
और (घ) वार्षिक उत्पादन का मूल्य । इनमे से कोई भी एक 
तत्व अपने आप म निर्धारित कसौटी नहीं हो सकता क्योकि 
कुछ समय के बाद परिवर्तन हा जाता है। 975 से पूर्व लघु 
उद्यम के लिए 7 5 लाख रुपए से कुल पूजी-विनियोग को 
कसौटी माना गया। 975 मे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
परिभाषा के अनुसार 0 लाख रुपए तक की पूजी वाले 
औद्योगिक उद्यम (आउएजाएश। 20/८:ूरा$८) क्को लघु उद्यम 
कहां जाता था। इस परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्यमो 
(४०१४छग 2थटाए05८5) से लघु उद्यमो को भिनल करने 
वाली कसौटी यह थी कि लघु उच्चमो मे कुल 40 लाख 
रुपए या कम को अचल पूजी लगाई गई हो। एक ही 
कसौटी को आधार बनाकर उद्यम के आधार का निर्धारण 
करने से उनकी गणना में सदिग्धता नहीं रहती। अनुषगी 
उद्यमों (#हशा।आ&5) मे यदि पूजा विनियोग 5 लाख 
रुपए से कम होगा तो वे लघु उद्यम माने गए। 

१980 मे कांग्रेस द्वाथ घोषित औद्योगिक नीति मे तीव्र 
आर्थिक विकाप्त प्रोन्नत करने की दृष्टि से लघु उद्योगो की 
परिभाषा में सुधार किया गया। अत इस परिभाषा के आधीन 

(४) पिद्दी क्षेत्र ([११9 5९८४७) मे विनियोग की सीमा 
॥ लाख रुपए से बढाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है 

(४४) लघु स्तर की इकाइयो मे विनियोग की सीमा 0 
लाख रुपए से बढाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है तथा 

(7४४) अनुषगी इकाइयो (##लाशा८$) के लिए 
विनियोग की सीमा 45 लाख रुपए से बढाकार 25 लाख 
रुपए कर दी गई है। 

मार्च 39985 मे सरकार ने लघु स्तर उद्यमो को 


विनियोग सीमा 20 लाख रुपए से बढाकर 45 लाख रुपए 
और सहायक उद्यमो (#॥०॥॥०7८$) की 25 लाख रुपए से 
बढाकर 45 लाख रुपए कर दी। विनियाग का अर्थ प्लान्ट 
और मशीनरी मे अचल परिसम्पत्‌ के रूप मे विनियोग 
होगा। 

औद्योगिक नीति वक्तव्य 990 के अनुसार प्लान्ट और 
मशीमशे में उद्यमों के लिए विनियोग को अधिकतम सीमा 
बढाकर 60 लाख रुपए कर दी गयी और तदतुरूप अनुषगी 
इकाइयो के लिए 75 लाख रुपए कर दी गयी। पिददो 
इकाइयो (]99५ णा॥७) के लिए विनियोग की सीमा 2 लाख 
रपए से बढाकर 5 लाख स्पए कर दी गयी। 


पारम्परिक एव लघु उद्यम में वर्गीकरण (0%क- 
लगाता) 

आमतौर पर लघु उद्यमो को पारम्परिक लघु उद्यमो 
([799700॥ झा॥ ८ँ८ा॥५८५$) और आधुनिक लघु 
उद्यमो मे विभाजित किया जाता है। पारम्परिक लघु उद्यमों 
में खादी और हथकरघधे ग्राम उद्योग हस्तशिल्प, रेशम 
उद्योग नारियल जटा उद्योग शामिल किये जाते हैं। 
आधुनिक लघु उद्यमो द्वार विभिल प्रकार की वस्तुएँ बनायी 
जाती है जिनमे साधारण बस्तुओ से लेकर परिमाजित वस्तुए 
अर्थात्‌ यो वो सेट इलैक्ट्रॉनिक नियन्त्रण उपकरण, 
विभिन्‍न इन्जीनियरिंग वस्तुएं शामिल हैं जो बडे उद्यमो की 
सहायक है। पारम्परिक लघु उद्यम अत्यधिक श्रम प्रधान हैं 
जबकि आधुनिक (]/००४८७) लघु स्तर की इकाइया बहुत 
ही परिमार्जित मशीनरी ($0छञ्रत८क्षव्व त्रबर्णीयाल)) और 
उपकरणो का प्रयोग करती हैं। 

पारम्परिक ग्राम उद्यमो का एक मुख्य लक्षण यह है कि 
वे पूर्णगालोन रोजगार (पणा. प्रगल लाएगताएं 
उपलब्ध नहीं करा सकते परन्तु केवल अशकालीन या 
सहायक रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 
पारम्परिक ग्राम तथा लघु उद्योग ऐसे श्रमिको एव दस्तकारो 
द्वारा चलाये जाते हैं जो विर्धदता-रेखा (70८79 !770) के 
नीचे हैं जबकि आधुनिक लघु उद्योग आजीविका का अच्छा 
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स्रोत हैं। अत. यदि रोजगार के विस्तार के साथ निर्धनता- 
रेखा के नौचे जनसज्या को कम करता हैं तो आधुनिक लघु 
क्षेत्र का अधिक तेजी से और भारी मात्रा मे विस्तार करना 
होगा। 


2. भारतीय अर्थध्यवस्था में लघु उद्यमों की 
भूमिका 
(०४ ० $जशी-8८०९ एएशत्ा5९5॥7 गा हाता 
एलणाण्णए) 


बडे पैमाने के क्षेत्र से भारी प्रतिस्पर्डा के बाब॒जूद छोटे 

पैमाने के उद्यमो ने भारतीय अर्थव्यवस्था मे स्वतन्त्रता 
उपरान्त काल के दौरान विकास कौ दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण 
भाग अदा किया है, चाहे सरकार से इन्हे पयाप्त प्रोत्साहन 
प्राप्त महीं हुआ। इसका प्रमाण यह है कि जहाँ 4950 में 
१6,000 लघु-इकाइयाँ पंजीकृत (रट्ह्एल८त) थों, वहाँ 

' इनकी सख्या बढकर ॥96] मे 36,000 हो गयो और 
' 98-82 मे और बढकर 5 3 लाख हो गयी। पिछले दशक 
। के दौरान, लघु स्तर क्षेत्र ने इस दिशा में तरक्को की है कि 
साधाएण वस्तुओ को बनाने के अतिरिक्त, यह बहुत-सो 
परिमार्जित वस्तुए एवं बढ़िया उपकरण जैसे इलेंक्ट्रानिक 
नियन्रेश उपकरण, याइक्रो-वेव हिस्से (0॥0४0-७०७५० 
८०ण७०१०१७), इलैक्ट्रो-चिकित्सा उपकरण, टो बी सैट 
आदि का निर्माण करने लगा है। इत इकाइयो द्वार 5,000 से 

अधिक वस्तुए उत्पन को जाती हैं। 

'सरकार लपु-पवर क्षेत्र के विकास के लिए बस्तुओ के 
आएश्षण (१९६८:४३४४०॥) की नीति अपनातो चलो आई है। 
१972 के छोटे पैमाने के उद्योगो को अखिल भारतीय गणना 
(ए५5०४ ०६ $ण॥ 5५8६ ]0005४7५5) के समय ॥77 
म्दें आरक्षित सूची में थीं। 4983 तक इनकी सख्या बढ़ाकर 
837 कर दो गयी। इत इकाइयो मे 5,000 वस्तुए तैयार को 
जाती हैं। 

'लधु उद्योग विकास सस्था द्वारा छोटे पैमाने को 
'इकाइपी को दूसरे अखिल-भाएतीय गणना (5०७७6 #प- 
770/8 (३5०४) 987-88 के लिए को गयी। इससे प्राप्त 
आकर्डों से पता चलता है कि 3॥ मार्च 983 पर 987 
लाख पजीकृत लघु-स्तर इकाइयो में से 3 05 लाख इकाइया 
(अर्थात्‌ कुल का 37 प्रतिशत) बन्द थीं और इसके अतिरिक्त 

59,00 . (5४ प्रतिशत) का कोई अता पता नहीं पिला। 
। के शब्दों पे कुल इकाइयो का 367 प्रतिशत ऐसा था जो 
॥ लादन में योगदान नहीं दे रहा था। 99-92 तक, कुल 
| पजीकृत सपु-स्तर इकाइयो कौ सख्या 208 लाख हो गयी 
जिसमें १६96 लाख राज्योय उछयोग विभागा के साथ 
पजीकृत थों और ५84 लाज अपनीकृत ((फव्शापद्ाव्त) 
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थो। आर्थिक सपीक्षा. (१992-93) इनमें भी 30 से 40 
प्रतिशत इकाइया कार्यशॉल नहीं थीं। 

582 लाख कार्यशोल इकाइयो मे से जिनके लिए 
आकडे उपलब्ध हैं, १६2 प्रतिशत लघु-स्तर इकाइया थीं, 
32 प्रतिशत सेवा-प्रतिष्ठान और 05 प्रतिशत अनुषगी 
इकाइया थी। 


तालिका 4 987-88 की गणना के परिणाम 











लपु-स्तर इकाइयो की गणवा 

7972 7987-89 

+ प्रति इकाई अचल विषिदोग (लाख हपए) 076 460 
2 प्रति इकाई रोजगार (संख्या) १200 629 
3 प्रति कर्मचारों अचल घिनियोग (हार रुपए)... 6 3$ 25 36 
4 प्रति कर्मदाशे उत्पादन का यूल्य (हजार रुपए) ॥574.. 49 22 
5 प्रति कर्मचारो शुद्ध मूल्य-घृद्धि (हर रुपए). $9... 2799 
& प्रति कर्मचारो अदा को गयी पज़दूए (रुपए). १50.. 6270 


7 उत्पादद का यूल्य/अनल परिसतणत में विनियोग 247 462 
8 शुद्ध पूल्य-दृद्धि'अचल परिसम्पतत मे विनियोग. 032 ॥0 





ह्वोत आर्थिक प्रपीक्षा (992-93) 


१987-88 कौ गणना के परिणामों से पता चलता है 
'कि प्रति इकाई अचल विनियोग [५60 ॥५९शगशा एटा 
७णा) जो 972 मे 0 76 लाख रुपए था बढ कर 987-88 
मे 6 लाख रुपये हो गया। इसी अवधि के दौरान थोक 
कौरत सूचकाक में 348% (3972500) की वृद्धि हुई। इस 
बात को दृष्टि पे रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रति 
इकाई वास्तविक विनियोग मे कमो व्यक्त हुई। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि प्रति कर्मचारी उत्पादन का मूल्य 4972 
और १987-88 के बीच १5,740 रुपए से चढ़कर १॥7 
लाख रुपए हो गया। यह एक अभिनन्दनीय प्रवृत्ति है। इसके 
अतिरिक्त, उत्पाद-विनियोग अनुपात (00फण ॥१८चगादाः 
7200) एवं शुद्ध मृल्य-वृद्धि बिनियोग अनुपात मे स्पष्ट 
सुधार हुआ है। इससे यह सकेत मिलता है कि लघु-स्ता 
क्षेत्र की पूजी-उत्पादिता (29ए#9 एग04ए८४थ७) यें 
उनति हुईं है जोकि सग्हनोय है। औसत रूप में, एक लाख 
रुपए के अचल विनियोग से 4987-88 मे 4 व्यक्तियों को 
गेजगार प्राप्त कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लघु- 
स्वर उद्योगी का घूजो- श्रम अनुपात बहुत अनुकूल है। अत 
यह इस बात का स्लाफ़ प्रमाण है कि लघु-उद्योगो का पूजी- 
रोजगार अनुपात सापेक्षत कप है। इससे निष्कर्ष यह 
निकलता है कि रोजगार को समस्या के समाधान के लिए 
अर्थव्यवस्था के विनियोग-मित्रण ([7४८४४क८ा गाए) मे 
झतके भाग पे वृद्धि करचा आवश्यक है। 


464 लघु उद्यम हे 


लघु उद्योगो का उत्पादन-973-74 और 4993-94 
के दौरान लघु-स्तर इकाइयो को सख्या 42 लाख से बढकर 
23 84 लाख हो गयी। इसी अवधि मे इस क्षेत्र में रोजगार 
की मात्रा 40 लाख से बढ़कर ॥39 लाख हो गयो और 
उत्पादन 7,200 करोड रुपये से बढकर 2,4,648 करोड 
रुपए हो गया। 980-8॥ ले 3993-94 के दौरान लघु स्तर 
क्षेत्र मे रोजगार मे औसत वार्षिक वृद्धि-दर 53 प्रतिशत 
और उत्पादन मे 8 0 प्रतिशत बैठती है। इससे यह विश्वास 
परिपक्व हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने 
के लिए लघु-स्तर उद्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते 
हैं। 4970-7] की कौमतो पर, छोटे पैमाने के क्षेत्र का 
उत्पादन 973-74 मे 5,6॥ करोड रुपए से बढ़कर 

१985 86 में 77,840 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार 
इसकी औसत वार्षिक बृद्धि-दर 0 9 प्रतिशत बैठती है जो 
इस काल के दौरान बडे पैमाने के उत्पादन की 52 प्रतिशत 





वार्षिक की वृद्धि दर से कहीं ऊची है। 

तालिका 2? लषघु-स्तर क्षेत्र में रोजगार एव उत्पादन 

उत्पादन रोजगार नियांत 
(करोड़ रुपए) (लाखो पे) (करोड़ रुपए) 

१973-74 720० 397 393 
॥977 78 34 300 540 845 
१980 8 28 060 राव १643 
१985-86 6 228 966... 2769 
4997-92 78 700 3288. 32658 
4993-94 24 648 १394.. 22,764 
अक्रवृद्धि औप्तत वार्षिक दर 
१973-74 से 980 8. 24 67 226 
१4980 8] से 993 94 80 53 खरब4 





ध्यान देने योग्य बात यह है कि लघु-स्तर क्षेत्र के 
उत्पादन मे बडे पैमाने के क्षेत्र की तुलना मे अधिक तेजी से 
वृद्धि हुई। जाहिर है समग्र औद्योगिक उत्पादन मे मन्द गति 
की तुलना में लघु-क्षेत्र का निष्यादन सयाहनीय है। इस तथ्य 
का हमारी राष्ट्रीय आर्थिक भीतियों के सदर्भ मे विशेष 
महत्त्व है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास से गैर-चिरस्थायो 
जन-उपभोग को वस्तुओ (रा 09ण4क९ ८णाउणादा 
8००१5 रण 7955 ००१5०श्राए॥०ा) का उत्पादन उन्नत होता 
है। इस प्रकार यह अस्फीतिकारी शक्ति के रूप मे कार्य 
करता है। यदि लघु-क्षेत्र को बडे जोर का धक्का दे दिया 
जाए, तो वह भारत जैसी पूजी न्यून अर्थव्यवस्था (0 
इ८थ०6 €००००॥१७) मे उत्पाद-पूजी अनुपात की ऊची दर 
एवं रोजगार-पूजो-अनुपात (छााफ॒०ज़ाला ट्यूफपव 
7800) की ऊँची दर द्वाए एक स्थायीकारी कारणतत्त्व 


(5020॥9णह 4००) बन सकता है। 

इस सम्बन्ध मे हम लघु-स्तर उद्योगो के निम्न क्षमता- 
उपयोग (0४8०५ णा॥६शणा) का उल्लेख कर सकते 
हैं। समग्र लघु-क्षेत्र मे क्षमता-उपयोग 53 प्रतिशत था किन्तु 
कुछ उद्योगों मे क्षमता-उपयोग 60 से 80 प्रतिशत के बीच 
है। इनमें हैं हल्के चमडे को रगना, घुने हुए ऊनी वस्त्र, 
कपाई, काजू, सिले-सिलाए कपडे, टाइल और औद्योगिक 
मशीनरी के पुर्जे । प्लास्टिक उत्पादन जैसे उद्योगों में क्षमता- 
उपयोग बहुत ही नीचा था (29 प्रतिशत)! 

निर्यात-सिले-सिलाए कपडो, डब्याबन्द एवं 
विधायित मछली, चमडे की चप्पलो एवं सैंडलो, खाद्य 
वस्तुओ और चमडे की वस्तुओ मे विशेष रूप से निर्यात मे 
भारी वृद्धि हुई है। 978 मे निर्यात का मूल्य बढकर 845 
करोड रुपए हो गया और ॥993-94 तक यह 22,764 
'करोड रुपए के रिकार्ड-स्तर पर पहुँच गया। लघु-क्षेत्र से 
निर्यात का एक बहुत महत्त्वपूर्ण लक्षण इनका अपारप्परिक 
निर्यात मे भाग था। 7993-94 मे कुल निर्यात मे लघु-क्षेत्र 
का भाग 327 प्रतिशत था। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात किए गएं 
मुस्य उत्पाद हैं इजीनियरिंग वस्तुएं, कमाया हुआ चघमडा 
और चमड़े की निर्मित वस्तुएँ, सिले-सिलाए कपडे हौजरी 
और समुद्री उत्पाद। 

लघु उद्योगो का अन्त राज्यीय वितरण ([ञाश- 
5८९ 0507060॥)-लघु उद्योगो के अस्त राज्यीय 
वितरण से पता चलता है कि छ राज्यों अर्थात्‌ महाराष्ट्र 
तमिलनाडु, पश्चिम बगाल, उत्तर प्रदेश, पजाब और गुजरात 
मे लघु क्षेत्र की कुल इकाइयो का 59 प्रतिशत भाग स्थित 
था, इनके द्वारा कुल रोजगार का 62 प्रतिशत रोजगार 
उपलब्ध कराया गया इसमे कुल अचल परिसम्पत्‌ का 66 
प्रतिशत लगा हुआ था और कुल उत्पादन का 69 प्रतिशत 
भाग उत्पन होता था। वे राज्य जो लघु-स्तर के उद्योगों को 
प्रोत्साहित करने मे बहुत पिछडे हुए हैं, उनमे राजस्थान, 
मध्य प्रदेश और उडीसा शामिल हैं। 

कुछ जिलो में विशिष्टीकरण के कारण भी लघु-स्तर 
की इकाइयो मे सकेन्द्रण जान पडता है । ऊनी हौजरी की 92 
प्रतिशत इकाइयाँ लुधियाना में थीं, सूती हौजरी को 82 
प्रतिशत इकाइयाँ कोयम्बटूर, लुधियाां, कलकत्ता, और 
दिल्‍ली मे थीं, साइकिलों के पुर्जों की 62 प्रतिशत इकाइयाँ 
लुधियाना, जालन्धर, हावड़ा, विशाल बम्बई में थीं। 


3. लघु उद्योगों का समर्थन 
(वर 28७९०: झा॥-$टव्रॉ६ [70श(॥5९5) 
लघु उद्यम बीते समय मे विवादास्पद विषय रहा है। 
यह विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ राजनीतिज्ञ संघु 





लघु उधम 


उच्चमो के प्रबल समर्थक हैं, किन्तु कुछ अर्थशास्त्री और 
उद्योगपति इनके विगेधो हैं। लघु उद्यमो के विकास के पक्ष 
में दिए जाने वाले तकों को सक्षेप्र मे इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-ये बडे पैमाने पर तत्काल काम जुटाते है राष्ट्रीय 
आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आरवासन 
देते हैं और पूजी तथा कौशल के साधनो को प्रभावशाली 
ढग से गति देते हैं अन्यथा ये साधन अप्रयुक्त हो रह जाएँ। 
योजवारहित नगरोकरण (एक्रौशाशब्व ऐंक्रक्भा500०7) से 
उत्पन समस्याओ मे से बहुत सो ऐसी हैं जिन्हे देश भर मे 
ऑआँद्योगिक उत्पादन के लघु केद्रो क्री स्थापना करके दूर 
किया जा सकता है।'' औद्योगिक नौति प्रस्ताव मे चार तक 
प्रस्तुत किए गए हैं। 


रोजगार सम्बन्धी तर्क (छाफफ्ञाएज्शाशां हएणा)९॥॥) 
कर्वे समिति ने इस युक्ति पर बल देते हुए लिखा 
है-''सफल लोकतन्त्र के लिए स्व रोजगार (था 
दगाए0॥एशआा0 का सिद्धात्त कम से कम उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है जितना कि स्वशासन (8९0 8०५थायक्षाएं 
'का।* रोजगार विषयक युक्ति इस धारणा पर आधारित है 
कि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान (20007 प्र(ध्या॥६८) होते 
के कारण उनमे बिनियुद्ध पूजी को इकाई अपेक्षाकृत अधिक 
रोजगार कायम करतों है। यह भी माना जाता है कि बडे 
उद्यमो की तुलना मे छोटे उच्यमो पर अन्य प्रकार से जो 
थोड़ी अधिक लागत आतो है उप्चको हानि पूति अशत लघु 
उद्यप्ने मे उपरिष्यय (0५८/॥८७०५) पर होने वाली कम 
लागत से हो जाती है। अत यह आग्रह किया जाता है कि 
पूँजी वस्तु उद्योगो और सामाजिक तथा आर्थिक अध 
सरघना (॥98770ए३) के निर्माण को छोडकर (क्योकि 
इनके लिए पूजी प्रधान परियोजनाएँ आवश्यक होती है) 
विकासरील अर्थव्यवस्था मे उत्पादन के अन्य क्षेत्रो में लघु 
उद्यमो को बढावा दिया जाता चाहिए, क्योकि इनपे दुर्लभ 
पूजो की अपेक्षाकृत कम मात्रा द्वार रोजगार का विस्तार 
किया जा सकता है। 
धर और लाइडल उपर्युक्त मान्यता का विगेध करते हैं। 
उनका कहता है कि रोजगार के लिए रोजगार कायय करता 
चाहनीय नहीं है। लघु उद्यमो का आर्थिक औचित्य भी होना 
चाहिए। घर और लाइडल का कथन है. * उत्पादक (या 
अनुत्पादक) प्रक्रिया मे किसी भी सोम पर श्रपिको को 
स्रख्या बढ़ा देने भर से रोज़गार कायम किया जा सकता 
है। दूसर शब्दों मे महत्त्व का प्रश्न यह नहीं कि 
अतिरिक्त साथनो का किस प्रकार प्रयोग किया जाए अपितु 





॥ श॒क्राप्राड एणाशा5चरत उव००ब्बे ५९ #ध्कत शक, एज 
ड. शियाणा रु ॥॥2 +वड८ दर्द शव उत्दाह स्‍्वीफडसार 
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यह है कि दुर्लभ साधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया 
जाए।* इस प्रकार रोजगार सम्बन्धी ठर्क वस्तुत “उत्पादन 
सम्बन्धी तर्क” हो है। इसका अभिप्राय यह है कि लघु 
उद्यम दुर्लभ पूजों और उद्यम का उपयोग करके उत्पादन 
अधिकवम करते हैं। रोजपार की स्थापना इसका आवश्यक 
सहज परिणाम है। धर और लाइडल जाँच द्वारा इस नतोजे 
पर पहुँचे कि बडे उद्यमो मे दो या तान पाता (इगर७) 
चलाना एक सामान्य बाद है जबकि छोटे उद्यमों मे ऐसा 
नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि देखने मे ऐसा लगता है कि 
छोटे उद्यमो में उत्पादन की प्रति इकाई पर कम पूँजो लगाई 
जाती है किन्तु सामान्यत सबसे अधिक पूजा प्रधान 
विनिमाण सस्थान (#(शाणविएंणातह ९४४०॥४ग्राशा5) 
ऐसी छोटी फैक्टरियाँ हैं जितनम आधुनिक मशानो का 
उपयोग किया जाठा है और 50 तक श्रमिक नियुक्त किए 
जाते है। 

तालिका 3 पर विचार करने से पता चलता है कि धर 
और लाइडल का तक चाहे ठार्किक दृष्टि से सही हो 
इसको आकड़ो द्वारा पुष्टि नहीं होतो। इन आकडों से जाहिर 
है कि 4974 75 में पूजी रेजगार अनुपात (0एा॥ 
€ए)0)ग्राध्गा। 7000) लघु स्तर क्षेत्र म सबसे कम है। 
अत लघु स्तर उद्योगों को रोजगार निर्माण क्षमता बड़े 
यैमाने के क्षेत्र से 8 गुना है। इसके अतिरिक्त अधिक 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बृहद स्तर क्षेत्र कौ तुलना में 
लघु स्तर उद्यागों का उत्पाद पूँजी अनुपात (0पफ्रण 
०७9 7900) 3 गुना है चाहे इनकी श्रम उत्पादिता 
(.०७०प ए70०0०८७५३9) सप्पेक्ष दृष्टि से कम है। इस तर्क 
के आधार पर स्ाधिकार यह कहा जा सकता है कि उत्पादन 
एवं रोजगार दोनो हो दृष्टियो से विनियोग की अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा लघु स्तर उद्योगों के पक्ष में बाँदी जानी 
चाहिए। 


तालिका 3 विनिर्माण उद्यप्रो मे पूजी, रोजगार 








और उत्पादन 
चर्च घूजी प्रति श्रपिक प्रति श्रमिक प्रति इकाई 
आकार अचल पूजा मुल्य वृद्धि अचलपूजी पर 
मूल्य वृद्धि 
वशय4 75 तथु. 370. 4790 429 
मध्यय 7935 8 785 १90 
बड़ा 30555 33 736 9043 
4978 79 लघु 86582. 705 043 
मध्यम 27 60 गर5रा 045 
बडी. €865 35905 023 








३ फाक झवे [की एकल #गह दर 5७० हीगरलपूतम्ठ ॥ग 
वे व्ण दटशाककामरद 08 20 [ताला ए. ॥] 
4 788. 9 9 
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चाहे छोटे पैमाने के उद्योगों मे बढ़ते हुए 
आधुनिकीकरण के कारण पूँजी-श्रण अनुपाद बढ रहा है 
फिर भी 978-79 के आकड़ा से यह पता चलता है कि 
बडे उद्यमो मे पूँजी-श्रम अनुपात छोट उद्यमों की तुलना मे 
4 गुना है। उत्पाद-पूजी अनुपात (प्रति श्रमिक मूल्य वृद्धि) 
भी छोटे उद्चमो मे अनुकूल है। 
तालिका 4 भारतीय उद्योगो म उत्पादक पूजी, रोजगार 

और मूल्यवृद्धि (985-86) 








प्लान्ड एव प्रति. प्रतिकर्पचारी प्रतिपूजी की 
मशीनरी का कर्मचारी. मूल्यवृद्धि इकाई के लिए 
कुल मूल्य उत्पादक पूजी मूल्य वृद्धि 
पिद्दी इकाइयाँ २5 759 4१ 568 945 
(5 लाख ₹ से कप) 
लघु स्तर इकाइयाँ 29 793 45 544 052 
(35 लाख रुपए तक) 
बडी इकाइयाँ 467 68॥ 4 66 025 


(35 लाख रु से अधिक) 


स्रोत #ाधाददां उद्धा। ८) रु ।64४5775 (985 86) से 
सकलित 


१985-86 के लिए उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा 
उपलब्ध कराए गए आऑँकडो से पता चलता है कि लघु 
इकाइयो की तुलना मे बड़े पेमाने की इकाइयो मे प्रति 
कर्मचारी उत्पादफ पूजी (श000०0९८ ८४४४) 56 गुना 
अधिक है परन्तु पूजी की प्रति इकाइ के विरुद्ध मूल्यवृद्धि 
छोटी इक्ाइयो मे अधिक है। इसमे सम्देह नहीं कि प्रति 
कर्मचारी मूल्यवृद्धि लघु इकाइयो को तुलना मे बडी 
इकाइया मे 267 गुना अधिक है। 985 86 का सर्वेक्षण 
रोजगार और उत्पादन की दृष्टि से लघु इकाइयो को बढावा 
देने का समथन करता है ताकि थूजी न्यू देश उत्पादन और 
रोजगार के लध्या म समन्वय स्थापित कर सके। 

3987 में घरलू उद्यमा द्वारा विनिर्माण क्षत्र म 77 लाख 
व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कग्या गया जोकि इन उद्यमो 
मे कुल जनित रोजगार (49 लाख) का लगभग 52 प्रतिशत 
था। छोटे पैमाने कौ इकाइया द्वारा 7 प्रतिशत रोजगार 
उपलब्ध कराया गया मध्यम-स्तर को इकाइयो द्वारा 20 
प्रतिशत और बडे पैमाने की इकाइया द्वारा 24 प्रतिशत 
रोजगार उपलब्ध कराया गया। चूक कुल रोजगार का आधे 
से अधिक भाग घरलू इकाइयो म उत्पन्त होता है और बडे 
चैमाते की इकाइयाँ देश का तेजी से बढती हुई श्रम-शक्ति 
को समाने को क्षमता नहीं रखती जाहिर है कि इससे छोटे 
पैमाने और घरेलू उद्यमा को प्रात्साहन देने का तर्क ओर भी 
मजबूत हो जाता है। 


समानता सम्बन्धी तक (एन 47.72) 

इस तर्क का सार यह है कि बडे उद्यमो मे होने वाली 
आय को अपेक्षा लघु उद्यमो से होने वाली आय समाज मे 
अधिक व्यापक रूप मे वितरित होती है। दूसरे शब्दों मे लघु 
उद्चमा की आय का लाभ बहुत अधिक लोगो को होता है 
जबकि बडे उद्यमों से आर्थिक सत्ता के सकेद्रण 
(एकाल्ट्प्रागणा ण॑ €०णाणा।८ 9०४८7) को प्रोत्साहन 
मिलता है। इस प्रकार लघु उद्यम आय के वितरण में 
अपेक्षाकृत अधिक समावता लाने का साधन हैं। कुछ लोगो 
का यह भी कहना है कि लघु उद्यमो मे स्रे अधिकाश एक 
व्यक्ति-स्वामित्व या साझेदारी सस्थाएँ हैं जिठके फलस्वरूप 
उनमे मालिक और श्रमिकों के बीच सम्बन्ध अधिक 
सौहार्दपूर्ण रहता है। 

धर और लाइडल की राय मे उपर्युक्त तर्क भ्रमपूर्ण है। 
आँकडे यह बताते हैं “सार देशो मे बड्डी फैक्टरियो के 
मुकाबले छोटी फैक्टरियो मे औसत मजदूरी (या वेतव) कम 
होने को सामान्य प्रवृत्ति विद्यमान है।' इसके अलावा छोटी 
फैक्टरियो म॑ वास्तव मे मजदूर सप न होने के कारण 
मालिक श्रमिकों का अधिकतम शोषण कर सकते हैं। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बड़े उद्यमो की तुलना मे 
छोटे उद्यमों मे श्रमिकों की न तो आर्थिक स्थिति ही बेहतर 
होती है और न ही उन्हे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 
आधीन अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अत कम मजदूरी देने 
के कारण लघु उद्यम ओर कम बचत और कम कर उपलब्ध 
करते है जिससे विकास क्षमता कम हो जाती है। 

इसमे सन्देह नहीं कि धर ओर लाइडल के तर्क मे कुछ 
सार अवश्य है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि 
अल्पविकसित देशो मे श्रपिका को लघु उद्यमो मे कम 
मजदूरी या वेतन पर काम करने या बेकार रहने मे से किसी 
एक स्थिति का चुनाव करता पड़ता है। परिस्थितियाँ उन्हे 
कम आय वाला काम चुनने के लिए विवश कर देती हैं। 
यदि लघु उद्यमो मे थोडी मजदूरी वाला काम भी न मिले 
ता श्रमिक उससे भी वचित रह जाए। इसके अतिरिक्त 
फैक्टरी कानून को प्रभावशाली ढग से क्रियान्वित करके लघु 
उद्यमों और बडे उद्यमों म श्रमिकों का औसत मजदूरी का 
अन्तर कम किया जा सकता है। 


अत्तर्निहित साधन सम्बन्धी तर्क (ञाशा। रि९४०७:९९५ 
#्टणग्रशा 

इसका अभिप्राय यह है कि लघु उद्यम अपसचित धन 
(प्०्थ6८6 ४८थए) उद्यम योग्यता आदि अत्तर्निहित 
साधना का उपयोग करते में समर्थ हाते हैं। धर और 
लाइडल का मत है कि अपसचित धन को काम में लावा 
केवल एक ही बार प्राप्त होने वाला लाभ है। किन्तु क्या यह 





लघु उद्यम 


धहो हों है कि निष्क्रिय अपसचित घन एक ऐसे आय- 
अवाह को गति देता है जो निरन्‍्दर अग्रसर होता जाता है। 
लघु उद्यम विसचयन (0॥8॥0»008) को जितना प्रोत्साहन 
देते हैं, समाज का उतना ही लाभ होता है। दूसरे, लघु 
उद्यमों के कारण छोटे उद्यमकर्ताओ का एक ऐसा वर्ग उभर 
आता है जो अर्थव्यवस्था मे गतिशोलता का सचाएकरता है। 
धर और लाइडल के मतानुसार लघु उद्योग मे उद्यमकर्त्ताओ 
को अपेक्षाकृत कम प्रारिश्रामिक मिलता है। इस तथ्य को 
ध्यान मे रखे तो, “भारत में छोटे उच्चमकर्त्ताओं ($झ०॥ 
शापष्रध्याष्पा3) की कुल मिलाकर कमी प्रामाणित नहीं 
होती।" किन्तु यह धारणा अधिक ठोस नहों है। यदि छोटे 
उद्यमकर्तता प्रचुर मात्रा मे विद्यमान थे, तो लघु-उद्यमो का 
विकास क्यो न हो सका। उद्यमकर्ता बर्ग का विकास एक 
विशेष वातावरण में हो हो स्रकता है। लघु उद्यम ऐसे 
वातावरण के निर्माण मे सहायक होते हैं। इस प्रकार के 
वातावरण में निजो उद्यमकर्त्ताओ को स्थानीय उद्ययो 
(6,००४ शाशध्॥7565) और लागत बचाने के उपायों में 
अपनी अलत्रिहित प्रतिभा की अभिव्यक्ति का अवप्नर 
मिलता है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ बडी संख्या मे फर्मों का 
विकास इस तथ्य का प्रमाण है कि यदि बिजली-सम्भरण 
और ऋण सुविधा आदि के रूप म॑ आधारभूत परिस्थितिया 
कायम कर दी जाएँ तो लघु उद्यम विकसित होकर 
अन्तनिहित उद्यम-साधनो का उपयोग कर सकते हैं। 


विकेन्रीयकरण सम्बन्धी तर्क (0७०९प्रगाखक्षणा 
जष्टाचाशाक) 

इस तर्क द्वारा उद्योगों के विभिन प्रदेशों म॑ फैले होते 
की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बडे उद्योग बडे 
शहरों मे हो केन्द्रित रहा करते हैं। छोटे नगयो और देहातों 
को भी आधुद्िक औद्येफ्रकाण का लाभ फ्राफ़ हो फक़े 
इसके लिए लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। 
देश का ओद्योगीकरण तभी पूर्ण फहा जा सकवा है जब 
उद्योग देश भर में दूर-दूर तक फैले हो। यह सच है कि 
प्रत्येक गांव मे लघु उद्योग आरम्भ नहीं किए जा स्रकते 
किन्तु कई ग्रामो में समूह बनाकर रजमे ऐसे लघु उद्योग 
चलाए जा सकते हैं जो अपने इर्द-गिर्द के क्षेत्र को 
आवश्यकवाएँ पूरो कर सके। अत्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आयोजन 
दल (॥6 फाध्यागाणाओ शिश्ऋ्र:ए०52 79978 
गृ&श) ने ठीक ही कहा है, “अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र मे या 
सीधे गाँवो म बडो संख्या मे उद्योगो को स्थापदा की नोति 
का विफल होना सवथा निश्चित है। आर्थिक दृष्टि से ऐसो 
नोति का ओचित्य सिद्ध वहीं किया जा सकता विखशव को 
नीति के आधीन ओद्योगिक विकास का केन्द्र न तो महानगर 
होने चाहिएँ, न ही गाँव। इन दो छोगे के बोच शहरां और 
कस्बो का ऐसा सुदिस्तृत क्षेत्र, जो क्षमतावान हो, औद्योगिक 


६: 


विकास का केन्द्र होना चाहिए।'* औद्योगिक उद्यमो के 
विकेद्धण से कच्चा माल, निष्क्रिय बचत (9॥2 ६8७998), 
स्थानीय प्रतिभा आदि स्थानीय साधनों को गति मिलती है 
और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगो का रहव-सहन का स्वर 
उनत हो जाता है। इसके अलावा लघु उद्योगों के कारण 
रोजगार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिससे थोडे से 
औद्योगिक नगगे मे पाई जाने वालों भीड को समस्या के 
हल मे भी सहायता मिलती है। 


सक्षेप भे, बडे उद्यमों के साथ-साथ छोटे उद्यमो का 
विकास भो किया जाता चाहिए। सरकार की स्वीकृत नीति 
भी यही है। रोजगार सम्बन्धी तर्क मे निश्चय हो काफी बल 
है, किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमे अन्तत ऐसे 
लघु उद्योग स्थापित नहीं करने हैं जो: अक्षम हो ( दीर्बकाल 
को दृष्टि से विचार करने पर लघु उद्यमो को जारी रखने का 
समथन केवल उसी अवस्था मे किया जा सकता है जबकि 
उनमे काम करने बाले तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील और 
कार्यकुशल बनने को क्षम्रता रखते हो। अन्तरिम अवस्था मे 
इन्हे सरक्षण दिया जागा चाहिए ओर सरकार को ऐसी 
परिस्थितियाँ कायम करनी चाहिए जिनमे ये उद्योग विकसित 
हो सके। 


4, अक्षमताओं को दूर करने की नीतियाँ और 
कार्यक्रम 

(एगांतटड बाएं एफ०४एश॥धा९$ (० रिध्या0९९ 

05900 65) 

इस समय बडे उद्यमो के मुकाबले इन छोटे उद्यमो के 
माग में अवेक अडचन हैं, जैसे दुर्लभ कच्चे माल और 
आयाठित सामग्री के बाट को विषमतापूर्ण अवस्था, ऋण 
और वित्त की सुविधाओ का अभाव, तकनोकौ म्रिपुणता 
और प्रबन्धकीय योग्यता (0(&॥38थार्कष 8009) का निम्न 
स्तर तथा मण्डी से सप्यक का अभाव। इसलिए लघु उद्योगो 
कौ प्रतिस्पर्धा शक्ति बढाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है 
कि इनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सम्पूर्ण दृष्ठि 
विकसित की जाए। 

(7) कच्चे पदार्थों, आयातित कल पुर्नों और 
'उपकरणो का बटवारा-दूसर अन्तराष्ट्रीय दल ने लघु 
उद्योगो के लिए कच्चे पदोर्थों, आयातित कल-पुर्जों और 
चुने हुए आयातित उपकरणों को उपलब्धता की समस्या का 
अध्ययतर किया। दल ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि 
सरकार को कच्चे माल के आवटन (#वा००४४०७) की 
पद्धति भेदभावपूर्ण है। एक हो वस्तु का उत्पादन करने वाले 
'बड उद्यमो की तुलना मे छोटे उद्यमो को उनको कुल क्षमता 
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की दृष्टि से सामान्यत कम हिस्सा दिया जाता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि बड़े उद्यमो को तुलना म छोटे 
उद्यमो को अपनी आवश्यकता का माल चोर बाजार से 
खरीदना पडता है जिससे उन्हे बड़े उद्यमो की तुलना मे 
घाटा रहता है। सरकार ने स्थिति मे सुधार के लिए कई 
कदम उठाए हैं। 

(2) ऋण और वित्त ((श्ता 290 प्ाशआ८९)- 
लघु उद्यमो की वित्तीय अक्षमता एक निश्चित तथ्य है। इन 
उद्यमो को आवश्यकताएँ निजी साहूकारों से भारी ब्याज पर 
ऋण लेकर पूरी होती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि 
इनकी उत्पादन लागत बढ जाती है। फिर भी कुछ लघु 
उद्यम ऐसे हैं जो पर्याप्त प्रतिभूति दे सकते हैं। इन्हे विशेष 
वित्तीय सस्थानो से दीर्घकालीन ऋण मिल जाता है और 
कभी-कभी वाणिज्यिक बैंको ((!०एआणाटा८८७ ४३७६३ से 
कार्यकारी पूजी के लिए नकद उधार (09७ ८ध्ठा0 भी 

प्राप्त होता है। किन्तु “भारत को औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे 
लघु उद्यमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इन्हे मिलने 
वाली ऋण की कुल राशि भारतीय उद्योगों को कुल ऋण 
राशि का बहुत ही छोटा अश जात पड़ती है।'” मार्च 994 
मे वाणिज्यिक बैको द्वागा सभी उद्योगों को दिए गए 80 492 
करोड रुपए के उधार मे छोटे उद्यमों का भाग 22 620 
करोड रुपए अर्थात्‌ 28 प्रतिशत था। अत लघु उद्योगो के 
प्रति वित्तीय सस्थानो के दृष्टिकोण मे वास्तविक परिवर्तन 
आवश्यक है। किसी उद्यम की उधार पात्रता का निर्णय 
परिसम्पत (8५५८७) से प्राप्त होने वाले मूल्य के आधार पर 
न करके इस दृष्टि से किया जावा चाहिए कि उसमे काम 
करने और मुनाफा कमाने का कितना सामर्थ्य है। इसके लिए 
एक समन्वित ऋण-व्यवस्था का विकास आवश्यक है 
जिसके आधीन उचित ब्याज-दर पर पर्याप्त मात्रा में 
दीर्घकालीन ऋणपूजी ([,0श ०४७॥७४) और अल्पकालोन 
उधार मिल सके। 

रिजर्व बैक आफ इण्डिया ने 960 मे छोटे उद्यमो की 
सहायता के लिए एक उधार गारण्टी योजना (छध्का 
002६८ $0॥९८॥१९) जारी को। इस योजना के अनुसार 
रिजर्व बैंक गारटी सम्धा का कार्यभाग अदा करता है और 
उधार लिए गए ऋण पर ब्याज एवं मूलधन को घापसी का 
दायित्व अपने ऊपर ओढता है। इस योजना के आधीन 
4968-69 में लघु-उद्यमो को लगभग 63 करोड रुपए का 
ऋण दिया गया। इस योजना के आधोन ऋण सुविधाओ का 
तीब्र विस्तार हुआ और जूद 4984 तक गारन्टौीकृत ऋणो की 
मात्रा 8058 करोड रुपए हो गई। इससे जाहिर है कि 
सस्थानात्मक (750 ७४४णा») उधार के प्रवाह मे लघु-क्षेत्र 
की ओर लगातार वृद्धि हो रही है। रिजर्व बैंक के एक 
अध्ययन के अनुसार छोटे पैमादे के उद्यमकर्त्ता बडे पैमाने के 
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उत्पादको की तुलना मे कहां ईमानदार हैं और वे बड़े 
उत्पादको को तुलना से व्यक्तिगत रूप मे कहीं अधिक 
जोखिम सहन करते है। इसको पुष्टि के लिए रिजर्व बैंक 
आफ इण्डिया रिपोर्ट (984-85) से पता चलता है कि इस 
योजना के आधीन कुल 59 करोड रुपए के 8,720 दावे 
१984-85 के दौरान किए गए जिनमे 47,408 दावे मजूर 
करके 725 करोड रुपए अदा किए गए (अर्थात्‌ उधार 
सस्थानो द्वार दिए गए कुल ऋण का 05 प्रतिशत)। यह 
ईमानदारी और ऋणपत्रता का सराहनीय रिकार्ड है। इसके 
बावजूद और ऋण सुविधाओ के विस्तार के होते हुए भी, 
अधिकतर कारीगर एवं शिल्पी विशेषकर वे जो समाज के 
कमजोर वर्गों से हैं और छोटे कस्बो और ग्रामो मे रहते हैं, 
अपनी ऋण आवश्यकताओ के लिए उधार प्राप्त महीं कर 
पाते। 

(3) तकनीकी सहायता (ल्लाग्रांदों 858ॉ5- 
॥970९)-पिछडी हुई टैक्नोलाजी और प्रशिक्षण एव 
अनुभवी पर्यवेक्षण-कर्मचारियो ($0७9९7४४50५ 
7०५०॥४।) की कमी के कारण लघु उद्योगों का विकास 
अवरुद्ध हो रहा है! अत उत्पादन-कुशलता मे वृद्धि करने 
और नये पदार्थों के निर्माण को उत्तेजना देने के लिए 
तकनीकी सहायता ही महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है। इस समय लघु स्तर की इकाइयो को तकनीकों 
परामर्श एव सहायता देने के लिए कुछ सस्थाएँ विद्यमान हैं। 
इनमे पहली है केन्द्रीय लघु उद्योग सगठन जो अपनी सेवा 
सस्थाओ और विस्तार केद्रों के माध्यम से तकनीकी 
योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करता है। ये सेवा 
सस्थाएँ और विस्तार केन्द्र उद्यमकर्ताओं को तकनीकी 
समस्याओ के सम्बन्ध मे परामर्श देते हैं। दूसरे प्रकार की 
तकनीकी सहायता सामान्य सुविधा प्रदान करने वाली 
वर्कशापो को ओर से दी जाती है। वे वर्कशापे छोटी फर्मों 
की ओर से कठिन निर्माण कार्य अपने हाथो मे ले लेती हैं। 
निर्माण के लिए शुद्धत लागत ली जाती है। यह दुर्भाग्य की 
बात है कि उत्पादन सुविधाओ का पूर्ण उपयोग महीं किया 
जा रहा है। परिणामत सामान्य सुविधा प्रदान करने वाली 
वर्कशापे तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों ([६०।॥॥०४। #गागाह 
८शा(ष८७) में परिवर्तित कर दी गई हैं। 

(4) विपणन सहायता (७८0० ै$श$- 
(»॥८८)-लघु उद्योग को विपणन सम्बन्धी अनेक 
कठिनाइयाँ भी उठानो पडती है क्योकि इनमे निर्मित पदार्थ 
अमानकीकृत (एफरश्शा0आ05००) होते हैं. और उनकी 
किस्म मे भी परिवर्तन होता रहता है। विस्सन्देह लघु उद्योगों 
के पदार्थों मे डिजाइन की मौलिकता रहती है, पर इससे 
बाजार की अपूर्णता उत्पन्त होती है जिससे चिहित 
(छाभा0९०) और विज्ञापित वस्तुओ (80५८5८४ 8००१») 
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को लाभ पहुचता है। अठ यह और भी आवश्यक है कि 
सरकार इन पदार्थों का प्रचार करने तथा उत्पादको और 
व्यापारियों को एक-दूसरे के निकट लाकर उक्त अपूर्णताओ 
को समाप्त करे। बिक्री की गारच्ी देने के उद्देश्य से सरकार 
लघु फर्मों द्वारा बेचे गए पदार्थों मे से कुछ पर १5 प्रतिशत 
तक का अधिमान देती है। राष्ट्रीय लघु स्तर उद्योग निगम 
छोटी फर्मों को सरकारी एवं प्रतिरक्षा क्रय के अधिकतर 
भाग को प्राप्त करते मे सहायता देता हैं परन्तु यह स्वय 
विषणन का दायित्व नहीं लेता। इस तिगम द्वार छोटे पैमाने 
की इकाइयो के लिए 979-80 में 70 करोड रुपए के क्रय 
आदेश (?५०॥४५८ ०02) प्राप्त किए गए। 

(5) औद्योगिक बस्तियाँ (गरतप्जनशञाश र5६8९७)- 
औद्योगीकरण की राह पर चलने वाले नये देशों में भारत ही 
ऐसा अगुआ देश है जिसने आधुनिक लघु उद्योगो के 
विकास को और उत्तेजन देने के लिए औद्योगिक बस्तियां के 
विस्तार को अपनाया है। औद्योगिक बस्तियो मे लघु 
उद्यमकर्ताओं के समुदाय कौ स्थान एवं अन्य मूलभूत 
सामान्य सुविधाएँ उचित किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 
छठी पचवर्षाय योजना (980-85) के अनुसार मार्च 4979 
मे 662 औद्योगिक बस्तियाँ कार्य कर रही थीं। इन अस्तियो 
में 3,467 इकाइयाँ कार्य कर रही थों जिनका वाषिक 
उत्पादन 636 करोड रुपए था ओर इस प्रकार 22 लाख 
व्यक्तियों को ऐजगार प्राप्त था। 

सरकार द्वाए प्रोह्साहत को नीति अपनाने के बावजूद, 
वास्तव में अभी भी कई बाधाएँ बनी हुई हैं। पहली, बडे 
पैमाने के क्षेत्र की अपेक्षा छोटे पैमाने की इकाइयो को अपने 
आवेदनों कौ स्वीकृति के लिए कहाँ अधिक समय प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है। इसमे भो सन्देह नहीं कि बडे उद्यम 
साकार से अधिक सहायता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी, बहुत 

« से लघु उद्योग प्रषागरिक्त एक आधुनिक रप्छाज़ के मप्द्ध 
वर्गों को आवश्यकताओ के लिए वस्तुएँ तैयार करते हैं। 
इससे राजकौय सहायता का उद्देश्य पूरा नहीं होता और 
ससलाधवों का अपनिर्देशन होता है। तीसरी, कुछ बडे उद्योग, 
सण्कार द्वारा छोटे उद्योगो के लिए उपलब्ध कराई गई 
रिमायतो का अपने हित मे प्रयोग करते हैँ। चूकि छोटे 
उद्यमो को लाइसेप्त लेता नहों पडता इस मार्ग का लाभ 
उठाकर कुछ बडी फर्म चास्तव मे बहुत से उच्चोगो अर्थात्‌ 
दियासलाई, सिलाई मशोनो, साइकिल आदि में घुस गई हैं। 
अन्तिम, इन उद्यमो का भारी सकेद्रण 6 राज्यो अर्थात्‌ 
गुजणत, पजाबे, तमिलनाडू, महाग्रष्ट, उत्तर प्रदेश और 
'पश्चिमो बगाल मे हो गया है। अत भविष्य में सतुलित 
क्षेत्रीय विकास को दृष्टि से अन्य राज्यों में अधिक सहायता 
देनी होगी। 

लघु उद्योगों को प्रगति को समोक्षा करते हुए स्रातवीं 
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योजना ने स्पष्ट लिखा-'' आधुनिक छोटे उद्योगों, जिनमे 
बिजली चालित करधे भी शामिल हैं, क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक 
फैले हुए नहीं हैं, इनमे से अधिकतर विकसित राज्यों मे 
सकेद्धित हैं ओर इन राज्यो मे भी, कुछ ही क्षेत्रों मे जो या 
हो बडे नगर हैं या विकसित नग्रोय सकेद्धण (0४0 
००एत्क्षाप्आआण७) या. औद्योगिक बस्तियाँ हैं. जिनमे 
अधिकतर छोटे उद्यम स्थिव हैं।'" 

अन्तिम, वाणिज्य बैंको द्वारा छोटे उद्योगों को दी गई 
वितीय सहायता के बार में सातवीं योजना ने निष्कर्ष 
निकाला है. “उधार उपलब्ध कराते के मामले मे, छोटे 
उद्योगों को “प्राथमिकता क्षेत्र' (शाणा> 5ट्टाण) में 
शामिल करने से बैंक बित्त के इनकी ओर प्रवाहित होने से 
मदद मिली है, किन्तु इसका प्रसार एक समात नहों हुआ। 
चास्तव म॑, छोटे स्तर की इकाइयो में छोटी इकाइयों को 
पयाप्त लाभ नहों हुआ और वे अभी भी साहूकारों पर उधार 
के लिए निर्भर हैं। यह उधार शाघणात्मक ब्याज दर पर 
मिलता है और इससे उनका मुनाफा कम हो जाता है।"! 


5. योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामोद्योग एवं लघु 
उद्योग 


पहली ओर दूसरो योजना मे ग्रामोद्योगो एवं लघु 
उद्योगों पर लगभग क्रमश 42 करोड रुपए और 87 करोड 
रुपए खर्च किए गए थे, किन्तु तोसरी योजना मे इस क्षेत्र पर 
24॥ करोड रुपए खर्च किए गए और वार्षिक योजनाओं 
(7966-69) के दौदरात 32 करोड रुपए व्यय किए गए। 
चौथी योजना (959-74) के दौरान ग्राम तथा लघु उद्योगो 
के विकास के लिए 25] करोड रुपए का वास्तविक व्यय 
किया गया। सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त गैर-सरकाय क्षेत्र 
द्वारा 560 करोड रुपए के प्रत्याशित वितियोग को अपेक्षा 
अधिक विनियोग हुआ। 

सशोधित्व पाचवीं योजना मे लघु तथा ग्राम उद्योगों के 
लिए 570 कोड रुपए को व्यवस्था को गई। 974-78 के 
दौदन ग्राम तथा लघु उद्योगो पर 388 करांड रुपए खर्च 
किए गए। परिणामत विकेन्द्रोयकृत क्षेत्र (96८८॥8॥5९० 
5९८०7) में कपडे का उत्पादन 977-78 में बढ़कर 4॥0 
'फरेड मीटर हो गया-230 करोड मोटर हथकरबे से और 
१80 करोड मोटर बिजली करघे (70७८६ ॥000) से। 
१974-75 और 977-78 के बोच हस्तशिल्पो का निर्यात 
794 करोड रुपए से बढकर 440 करोड रुपए हो गया। इसी 
प्रकार लघु-स्तर उद्योगों का उत्पादन जो 4974-75 मे 538 
'करोड रुपए था, बढकर 4977-78 मे ,000 करोड़ रुपए 
हो गया। 


छठी योजवा (7980-85) मे ग्राम तथा लघु उद्योग 
छठी योजना (980-85) मे ग्राम हथा लघु उद्योगो पर 
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वास्तविक अनुमानित परिव्यय 952 करोड़ रुपए हुआ। 
दूसरे शब्दों मे इस क्षेत्र को कुल योजना परिव्यय का 8 
प्रतिशत प्राप्त हुआ। छठी योजना को प्रगति को समोक्षा से 
पता चलता है कि इस क्षेत्र मे उत्पादन ॥979-80 में 
33 538 करोड रुपए था और यह बढ़कर १984-85 में 
65,730 करोड रुपए हो गया और इसो प्रकार इस क्षेत्र से 
निर्यात जो 979-80 में 2,29। करोड रुपए था बढकर 
१984-85 में 4558 करोड़ रपए हो गया। जहा तक 
रोजगार का सम्बन्ध है, यह 979-80 मे 234 लाख व्यक्ति 
था ओर 4984-85 तक बढकर 35 लाख व्यक्ति हो गया। 
जहाँ पर उत्पादन का लक्ष्य मोद्रिक दृष्टि से पार कर लिया 
गया रोजगार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सवा। छठी योजना 
मे ग्राम तथा लघु उद्योगों द्वारा 326 लाख व्यक्तियो के लिए 
रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, 


सातवीं योजना मे ग्राम तथा लघु उद्योग 

सातवी योजना (१985-90) मे ग्राम तथा लघु उद्योगो 
के लिए निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए. (४) उद्योगो की 
सवृद्धि तथा व्यापक प्रसार मे सहायता करना (४3) कारौगगे 
की आमदनी के स्तरों को बढाना (77) स्वरोजगार के 
अवसर पैदा करना ओर उन्हे बनाए रखना (72) स्थानीय 
कौशल और ससाधनो का उपयोग करके माल और सेवाओ 
कौ नियमित पूर्ति सुनिश्चित करना (०) उपयुक्त प्रशिक्षण 
और प्रोत्साहनो के माध्यम से उत्पादन की उन्‍तत तकनीकों 
का प्रयोग करके उचद्यमशीलता विकसित करना। 

सातवीं योजना मे ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 
2752 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो कुल 
परिव्यय का 45 प्रतिशत था। परन्तु 985-90 की सातवां 
योजना को अवधि के लिए वास्तविक व्यय 3 249 करोड 
रुपए आका गया। 

ग्राम तथा लघु उद्योगों की प्रगति को समीक्षा से पता 
चलता है कि आधुनिक लघु क्षेत्र उद्योगो और बिजली 
करघा कपडा बनाने बाले क्षेत्रो ने तेजी से प्रगति को और वे 
अपने उत्पादन रोजगार एवं निर्यात के लक्ष्य को पार कर 
गए। 4984-85 मे आधुनिक लघु स्तर क्षेत्र के 50 520 
करोड रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध इस क्षेत्र का उत्पादन 
बढकर 4989-90 मे 92 080 करोड रुपए हो गया अर्थात्‌ 
इसमे ॥27 प्रतिशत की ओसत वाषिक वृद्धि हुई। किन्तु 
खादी ग्राम तथा हाथकरघा कपड और नारियल जटा और 
नारियल उत्पाद मे उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। एक और 
क्षेत्र जिसमे निष्पादन बहुत ही अच्छा रहा हस्तशिल्प उद्योग 
है जिसमे निर्यात बढ़कर 989-90 मे 4 34 करोड 
रुपए हो गया। अत ए्थिर कौमता पर इसमे 984-85 और 
989-90 क दोरान 32 प्रतिशत की बापिक वृद्धि हुई। 


रोजगार के रूप मे, वृद्धि दर 44 प्रतिशत थी। निर्यात के 
सदर्भ मे उपलब्धि सराहनीय थी। वर्तमान कौमतो पर ग्राम 
तथा लघु उद्योगो के निर्यात जो 984-85 मे 4 558 करोड़ 
रुपए थे बढकर 989-90 मे 44 807 करोड रुपए हो गए 
अर्थात्‌ इनमे 26 6 प्रतिशत को वार्षिक वृद्धि हुई। परन्तु खेद 
की बात यह है कि सातवी योजना के दौयन प्राप्त वृद्धि दर 
१990-9॥ और 99-92 में बन्रो नहीं रहेगो क्योकि 
विदेशी मुद्रा कौ कमी के कारण आयातित कच्चे मालो 
हिस्सो एवं पूजी वस्तुओ को उपलब्धि पर असर पड़ा। 
इसके अतिरिक्त उधार निपोडन (0760॥ 5व०८८२०) व्याज 
की ऊची दरो विदेशो बाजार मे प्रतिसार ने भी बुर प्रभाव 
ही डाला। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि लघु एव ग्राम उद्योगो के अर्थव्यवस्था पर लाभकारी 
प्रभाव निगम क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहनों की तुलना में कहीं 
अधिक थे। 

सातवी योजना की प्रगति से पता चलता है कि राज्य 
आधुनिक लघु क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है 
क्योकि इनमे उत्पादन एव रोजगार कौ वृद्धि-दरें ऊची हैं। 


तालिका 5 सातवीं योजना (985-90) के दौरान लघु 





क्षेत्र की वृद्धि-दरें 

आधुनिक पारम्परिक कुल 
उत्पादन 24 99 ॥2 
रोजगार 6 3२ 44 
निर्यात 265 266 266 


स्रोत आठवीं परचवर्षीय योजना (3992 97) में दिए गए 
आफड़ो से आकलित 


निर्यात के सदर्भ मे भी लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन 
निगम क्षेत्र को तुलना मे बेहतर रहा है। पारम्परिक क्षेत्र में, 
हस्तशिल्पो (प॥]0८»ी5) के विकास की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए क्योकि पारम्परिक लघु क्षेत्र मे मुछ 
निर्यात कमाने वाला क्षेत्र है और लघु क्षेत्र के कुल निर्यात 
का 89 प्रतिशत इसके द्वार उपलब्ध कराया जाता है। 


6 लघु-क्षेत्र औद्योगिक नीति (994) 

6 अगस्त 99] को भारत सरकार ने अपनी लघु क्षेत्र 
औद्योगिक नीति को घोषणा को जिसके मुख्य लक्षण 
निम्नलिखित हैं - 

7980-90 के दशक के दौरान लघु क्षेत्र अर्थव्यवस्था 
के एक गत्यात्मक एवं जोवत्त क्षेत्र के रूप मे उभर है। 
सातवीं योजना के अन्त तक यह विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन 
के सकल मूल्य के लगभग 35 प्रतिशत और देश के कुप्त 
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'िर्याव में 40 प्रतिशत के बरावर योगदान देता है। इम्तके द्वारा 
१20 लाख व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 

१990-2000 के दशक के दौरान नयो नीति का उद्देश्य 
इस क्षेत्र को और अधिक सक्षम बताता और इसे 
विकासोन्सुख बनाता है ताकि यह विकास में अपनो पूरी 
शक्ति से योगदान कर सके, विशेषकर उत्पादन, रोजगार और 
निर्यात मे वृद्धि के रूप मे। 


पिद्दी उद्यप (गत एंघ/९०ए८5०७) 

सरकार ने पहले हो प्लान्ट और मशीन की दृष्टि से 
लघु-स्तर उद्योगो की घिनियोग सोगाएँ बदा दी हैं और 
निर्यात-प्रेरित इकाइयो मे इन्हे 75 लाख रुपए ओर लघु 
उद्चयमों एबं अनुषगी इकाइयों (8॥८॥॥०५३ ७॥॥७) में इन्हे 
क्रमश 60 लाख और 75 लाख रुपए कर दिया हैं। पिद्दा 
उद्यमों के सदर्भ में यह सीझा 2 लाख रुपए से बढाका 5 
लाख रुपए कर दी गई है! 

सेवा उप-दश्षेत्र एक तेजी से बढ़ रहा क्षेत्र है और 
रोजगार जनन के रूप मे इसकी क्षमता स्वीकार करनी होगी। 
अत सेवा क्षेत्र (4८:७८० $८७०) म काम कर रही सभी 
इकाइपो, जहाँ कहीं भी वे स्थित हो, लघु क्षेत्र मे ही शामिल 
को जाएँगी और उनकी विनियोग सीमा [76घधराध्ाः 
॥धा0 पिद्दी क्षेत्र के तदनुरूप हो होगी। 


वित्तीय आलम्बन सम्बन्धी उपाय 

उधार की अपर्याप्त उपलब्धि-अल्पकालीन एव 
दीर्घकालीन-लघु स्तर क्षेत्र की लगातार समस्या बनी रही 
है। भविष्य मे साहाय्यित (5५७७0॥520) अथवा सस्ते उधार 
की बजाए, भोति का बल उधार के पर्याप्त प्रवाह को 
आश्वस्त करना है और इसके आवरन को गुणवत्ता को 
उनत करना है ताकि इस क्षेत्र को क्रियाएँ सक्षम हो सके। 

पूजी बाजार तक यहुच को कायम करते और 
आधुनिकौकरण और तकनालाजीय उन्नति 
(ए००ंज००ट्ञाट्गं एफ्॒ठाइ890०7) को प्रोन्‍नत करने के 
लिए अन्य औद्योगिक उद्यमो को लघु-क्षेत्र को इकाइयों मे 
24 प्रतिशत कौ स्रोमा तक कुल हिस्सा-पूजों में सहयोग 
करने की इजाजत होगी। इससे अनुषगीकरण 
(/भाथा]&5७७०॥) और उप-ठेकेदारी को सशक्त प्रोत्साहन 
जा जिसके परिणामस्वरूप रोजार अवसणो का विस्तार 

गा] 

लघु उद्योगो को विलम्बित भुगतात की समस्या का 
समाधाव करने को दिशा में पहले केदम के रूप मे आढत 
सेवाएँ (ए8८0००१8 $७४४३०६४) भारतीय लघु उद्योग विकास 
बैंक के द्वारा स्थापित की जा रहो हैं और इनका सचालन 
वाणिज्य बैंकों के माध्यम ह्वात किया जाएगा। लघु उच्चोगो 


के बिलो के तुरत भुगतान के लिए एक उचिव विधाद 
बनाया जाएगा। 


शा 


अध सरचना सुविधाएँ (/775ए०८शाएथ एन्वला।0०5) 
लपु-स्ठर क्षेत्र कौ वस्तुओ को उत्पादिता एवं 
स्पर्डशक्ति उत्तत करने के लिए लघु उद्योग विकास सस्था 
(छाथ! 770950765 702४2एआ।80॥ (0290259॥07) के 
आधीन ठकनालाजो विकास्र केन्द्र (€८्अच्णण०४५ 
ए०5६००7७ए८ा॥। ९८॥) स्थापित किया जाएगा। यह संस्था 
अन्य औद्योगिक अनुसधान एवं विकास सस्थाओ से सम्पर्क 
स्थापित करगी ताकि अपने उद्देश्यो को प्राप्त कर सके। 


उद्यमकर्त्तत्व की प्रोन्‍वति (फण्यगाणाणरा 
शाफ्रश्प्रशाश्णाञ्धए) 

सरकार पहलो पोढी के उद्यमकर्त्ताओ को प्रोन्तत करने 
का कायक्रम जारी रखेगो और प्रशिक्षण द्वारा उनके प्रयास 
को मजबूत बनाएगी। उद्यमकत्तत्व विकास प्रोग्राम को 
बढावा देने के लिए बहुत से प्रशिक्षक ([रशशल5) और 
प्रेरक तैयार किए जाएँगे। महिला उद्यमकर्त्ाओ को विशेष 
प्रशिक्षण कायक्रमो द्वारा सहायता प्रदान को जाएगी। 


ज्ञाम उद्योग ग्राम उद्योग हथकरपा 

हथकरा क्षेत्र द्वास देश के कुल चस्त्र उत्पादन का 30 
प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है। सरकार की यह नीति है 
कि हथकरुषा क्षेत्र को प्रोन्‍्नत किया जाए ताकि ग्राम क्षेत्रो मे 
रोजगार को बनाए रखा जाए ओर हथकरघा बुनकरों के 
जीवग-स्तर को उन्तत किया जा सके। 

जनता कपड़ा योजना जो प्राय बुनकरों को न्यूनतम 
आजोविका के स्तर के लिए आय जुटाती है आठवीं योजना 
के अन्तिम वर्ष तक समाप्त कर दो जाएगी और इसका 
प्रतिस्थापन एक नए प्राजैक्ट पैकेज प्रोग्राम द्वारा किया 
जाएगा जिसके आधीन करघों के उगधुनिकौकरण प्रशिक्षण, 
बेहतर डिजाइन बेहतर रग एवं रसायन और विपणन 
सहायता के लिए काफी मात्रा मे राशि उपलब्ध कराई 
जाएगी। 

हस्तशिल्प क्षेत्र (परआए0०-४॥६ 86८०४००)-हस्तशिल्प 
क्षेत्र के मुख्य अग जो ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दे 
सकते हैं उत्पादन एवं विपणन हैं। प्रशिक्षण एवं डिजाइन- 
विकास को योजनाओ और उत्पादन एवं विपणन सहायता 
के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

अन्य ग्राम उद्योग-सरकार ग्राम तथा कुटोर उद्योगों के 
विस्तार को आवश्यकता को स्वाकार करती है ताकि गैर- 
'फाम सेजगार के अवसर बढाए जा सक। इसके लिए खादी 
और ग्राम उद्योग आयोग और राज्योय खादी और ग्राम 
उद्योग बोर्डों को क्रियाओ का विस्तार किया जाएगा ताकि ये 
सस्थाएँ मजबूत बनकर अपने दायित्व को प्रभावों रूप मे 
पूण कर सके। 
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खादी एव ग्राम उद्योगो को क्रियाओ का क्षेत्रोय पद्धति 
के द्वारा तीव्र विकास किया जाएगा और उन वार्यक्रमो पर 
विशेष बल दिया जाएगा जो देश भर मे कमजोर वर्गों अर्थात्‌ 
अनुसूचित जातियो एवं जनजातियों और महिलाओ को लाभ 
पहुँचाए। 


लघु उद्योग नीति का मूल्याकन 
लघु उद्योग नीति बक्तव्य (99) मे सरकार ने इस 
क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक एवं जोवस्त क्षेत्र के रूप 
मे सम्बोधित किया और नई नीति मे इस क्षेत्र के रास्ते मे 
आने वाली सभी रुकावटों को विनियमन एवं 
अधिकारीततत्रीकरण (छछ८३एलार/ाणा) को अडचनो 
से मुक्त करने का निर्णय लिया। अत नया नाश है 
“भ्रतिस्पर्दा '! न कि “' आरक्षण''। 
प्रश्न उठता है कि क्‍या नई नीति एक बेहतर आर्थिक 
पर्यावरण का विश्वास दिलाती है जिसमे लघु तथा पिद्दी क्षेत्र 
अपनी विकास-क्षमता को पूर्णतया विकसित कर सकेगा? 
पहला उधार कौ उपलब्धि के प्रश्न को हो लोजिए। 
सरकार लघु क्षेत्र के लिए रियायती उधार'' के मिथक का 
प्रचार करतो रही है चाहे रियायतो उधार पर ब्याज कौ दर 
गैर-रियातती उधार पर ब्याज दर से केवल 05 से 
प्रतिशत ही कम है। परन्तु अब इस मिथक को भी हटाकर 
यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि साहाय्यित/सस्ते उधार की 
अपेक्षा उधार की पर्याप्त उपलब्धि पर बल दिया जाएगा। 
पहले भी, लघु उद्योगो को सस्ता उधार कहा मिलता था 
यदि लघु क्षेत्र ऋणो की स्वीकृति के साथ जुडे हुए भ्रष्टाचार 
और इनकी प्राप्ति मे विलम्ब को भी ध्यान मे रखा जाए। 
परन्तु उधार की उपलब्धि की सदूभावना को छोड उधार 
की मात्रा के बारे मे कोई ठोस बात मही कही गई। ऐसी 
कपोल कल्पना से लघु क्षेत्र का विकास सशक्त नहीं हो 
जाता। सरकार को यह निश्चित करना चाहिए था कि 
सस्थानात्मक उधार (00४०४ ८०३७0 का कितना 
भाग प्राथमिकता के आधार पर लघुलक्षेत्र को उपलब्ध 
'कशया जाएगा। इसे ऐसी कार्यनीति भी तय करनी चाहिए थी 
जो सरकारी लालफोताशाही और भ्रष्णचाए को उधार की 
स्वीकृति मे कम कर सके। 
दूसरे नीति वक्तव्य मे एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश को 
गई है कि किस्ली अन्य उद्यम को लघु-इकाइयो में 24 
प्रतिशत तक हिस्सा-पूजो के स्वामित्व को इजाजत 
होगी-अन्य उद्यम छोटे हो या बडे भारतीय हां या विदेशी। 
इस धारणा का मूल आधार यह है कि बाहरी तत्वो को चूकि 
24% की सीमा भ्तक हिस्सा पूजी मे अधिकार दिया गया है 
इस कारण वे अल्पसख्या मे रहये ओर उनका लघु-इकाइयो 
पर प्रभुत्व कायम नही हो सकेगा। दूसरे बडी या विदेशो 
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पर्मों वे इस क्षेत्र मे प्रवेश द्वारा बड़े पैमाने के उद्यमो से 
लषघु-क्षेत्र को तकनालाजी का हस्तातरण हो सकेगा। इन 
तर्कों कौ गहरी छानबोन से पता चलता है कि ये तर्क 
मिध्यापूर्ण हैं। राम के बैपा भूतपूर्व लघु-स्तर उद्योग 
विकास उपायुक्त इस सम्बन्ध मे लिखते हैं. अभी भी, यह 
कहा जाता है कि बहुत सो लघु-इकाइयाँ बडी इकाइयो द्वारा 
अपने नामजद बेनामी स्वामियो द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं। 
यह भय है कि इस गये प्रावधान द्वार यह स्थिति कानूनों रूप 
धारण कर लेगी और 24 प्रतिशत टिस्सा-पूजी के साथ एक 
या दो ऐसे परिवारों को जोड जो हिस्सो के स्वामी हैं लघु 
इकाई वस्तुत बड़ी कम्पनी को (यदि कानूती रूप मे ऐसा ने 
भी हो) एक अनुषगो कम्पनो बन जाएगी। सरकार इसे 
लपघु-प्षेत्र का बडे क्षेत्र के साथ समन्वय कहती है किसतु यह 
तो लु क्षेत्र का निर्भरता-माडल (0ककुल78८॥८५ )॥००८) 
है जिससे वह बडे पैमाने के उद्योगों का उपाग बन जाएगा 
और इस प्रकार बडे उद्योगों द्वारा छोटे उद्योगों का शोषण 
होता रहेगां। इस नई स्थिति मे भारतोय अर्थव्यवस्था मे इस 
क्षेत्र मे श्रम-विस्थापन प्रभाव (007 तक्क]8०शाशथा। 
थॉ८०६) बहुत गम्भीर रूप धारण कर जाएँगे जोकि अभी 
तक अपनी जनसख्या और परिणामत प्रमशक्ति को पृद्धि 
दर को नियन्त्रित नं कर पायी है। 

जहाँ तक बडी इकाइयो द्वारा छोटी इकाइयों को 
तकनालाजी हस्तातरण (प०४००08५ धर) का प्रश्न 
है यह बात बडी सन्देहपूर्ण है कि क्या बड़ी इकाइयाँ ऐसा 
करना चाहेगी। बड़ी इकाइयों तो छोटे मोटे कार्यों या उप- 
उत्पादों के लिए छोटी इकाइयो को केवल उप ठेके पर 
काम करा चाहती हैं वे उन्हे कभी भी अपने बल पर 
स्वतन्त्र बनने नहों देना चाहे गी। 

तोसरे छोटी इकाइयों को रुग्णता के बारे मे हुए बहुत 
से अध्ययनों से पता चलता है कि बडी फर्में छोटी इकाइयो 
को समय पर अ्रगतान नहों करतीं बावजूद इसके वे छोटो 
इकाइयो से माल प्राप्त कर चुको होती हैं। अपनी कार्यकारी 
घूजी की आवश्यकताओ को पूरा न कर सकने के कारण, ये 
इकाइयों बीमार पड जाती हैं और बन्द कर दो जातो हैं 
क्योकि बडी फर्में कई बार भुगतान से छ मास का और 
कुछ स्थितियो मे एक साल का विलम्ब कर देठी हैं। यह 
आशा को जाती है कि नई नीति ऐसा कानून बनाएगी जिसके 
आधीन लघु क्षेत्र को 45 दिन के अन्दर भुगताव करता चड़े। 
जनता सरकार ने ऐसा करने का वायदा किया, परन्तु इसे 
सम्बन्ध मे कानून पास न कर सकी। काग्रेस (३) की सरकार 
भी इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यात नहों दे रही है वि 
किस प्रकार बडे क्षेत्र को छोटे क्षेत्र के प्रति गैर-काबूनी औः 
शोषणात्मक क्रियाओ को अनुशासित किया जाए। 

चौथे सरकारी नीति लघु क्षेत्र भे बोमार इकाइयों के 


लघु उद्यम 475 


बड़ी सख्या के प्रति अनभिज्ञ जान पड़तो है। आर्थिक 
समीक्षा (3993-94) के अनुसार लघु स्तर क्षेत्र में 246 
लाख इकाइयाँ बोमार हैं और बकाया ऋण को राशि, 3,90 
करोड रुपए है। मूल प्रश्व यह है कि फ्या लघु क्षेत्र को 
इकाइयों मे बडे पैमाने पर रुग्णता को रोका जा सकता है ? 
इसके लिए जरूरी है कि छोटी इकाइयो के प्रबन्ध मे अधिक 
व्यवसायीकरण (शरताटबद्राणाअ/पव) लाया जाए। यह 
कहना उचित होगा कि घटिया प्रबन्ध रुणता के मुख्य 
कारणों मे से एक माना जाता हैं। अत यह आवश्यक है कि 
छोटे उद्यमकर्त्ताओ को उद्यमो के प्रबन्ध के बरे मे प्रशिक्षण 
दिया जाए। ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य है क्योंकि छोटे 
उद्यमकर्ता को बहुत से कार्य करने पडते हैं-उत्पादन की 
व्यवस्था, वित का प्रबन्ध, अपने उत्पाद के विक्रय के लिए 
अदिश प्राप्त करता, सार्वजतिक सम्बन्ध कायम करना, 
आदि) अत छोटे उद्यमकर्तता को बहमुखो प्रशिक्षण देना 
होगा ताकि वह अपना कार्य भली भाति कर सके। 

पसन्तु छोटे उद्यमों को बीमार पड़ने से बचाने के लिए 
यह कहीं बेहतर होगा कि उद्यमकर्ता सहकारी किस्म का 
ऋत्न कायम करें ताकि युवा उद्यमकर्त्ताओं का उत्पादन के 
प्राजैबटों के चयन मे मार्गदर्शन किया जा सके, आदानो के 
सभरण और उत्पादन की तकनीक के बारे में सूचना 
उपलब्ध कराई जा सके और उनकी उत्पाद के विक्रय मे 
सहायता कौ जा सके। ये सहकारी समितियाँ उधार की 
पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने मे मदद कर सकती हैं। दूसरे शब्दो 
मे, छोटे उद्यमकर्त्तओं को भलाई सहकारीकरण (0० 
0णाभाश३७॥0॥) में है, न कि निगमोकरण (06फ्ुताका 
सदा) में। 

'पाचवें, नई लघु क्षेत्र रीति बडे व्याणरिक धरानों औ७ 
या विदेशी फर्मों को स्पामित्व के भाग में स्वीकृति देकर 
उनकी बडे व्यापारियों द्वारा उप-ठेके को क्रियाओ को 
काबूनो बना देती है। अधिकाधिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि 
बड़े व्यापारी अपने नाम में व्यापार का विस्तार करने कौ 
अपेक्षा कुछ उत्पादन-क्रियाओ को छोटे ठेकेदारों से करवाते 
हैं। इस प्रकार वे अत्यधिक आधुनिकीकण, स्वचलन 
(#पाणा०0णा) आदि के विहद्ध मजदूर सघो के विरोध को 
कम कर देते हैं। उत्पादन को विकेद्रोयकृत प्रणालो पा 
प्रयोग छोटी इकाइयो को बढावा देने क लिए इस लिए 
किया जाता है कि बडे व्यापारी मजदूर सधो को शक्ति को 
होड़ सके । 

अन्तिम नई लघु क्षेत्र नोति और ओद्योगिक नोति 
मध्यम क्षेत्र का जिक्र तक नहों करतो। जब तक लघु क्षेत्र 
60 लाख रुपए की सीमा को पार नहों करता यह लघु श्षेत्र 
के वर्ण मे रहता है परन्तु इस सीमा को पार करते हो यह 
बड़े पैयाने के क्षेत्र मे प्रन्‍श कर जाता है। यर उद्यान 


वर्गाकरण का वैज्ञानिक ढग नहीं है। चूकि बहुत सो छोटी 
इकाइयाँ अपनी विकास-प्रक्रिया मे मध्यम क्षेत्र मे प्रवेश कर 
जाती हैं, इसलिए यह उचित होगा कि लघु, मध्यम और 
बडी इकाइयो की परिभाषा की जाए। आद्योगिक नोति को 
दृष्टि सै, लघु एवं मध्यम इकाइयों को एक समूह मानना 
चाहिए। बहुत से देशों म लघु एवं मध्यम क्षेत्र को इकाइयो 
को एक हो बग में रखा जाता है। इससे बड़े पैमाने के क्षेत्र 
के मुकाबले मे इस क्षेत्र सम्बन्धी नीति तय करते मे सहायता 
मिलदी है। 

निष्कर्ष यह कि लघु क्षेत्र पर नीति वक्तव्य एक हद 
तक तो इसे बढावा देता है। इसमे भूमि के आवण्टन, 
बिजली उपलब्ध कराने आदि मे हाघु क्षेत्र को प्राथमिकता 
दो गई हैं। इसम पिद्दों क्षेत्र को सस्थानात्मक वित्त म॑ 
आसायी से प्राप्ति सहकारी खरीद में प्राथमिकता ओर श्रम 
सम्बन्धो कानूना मे ढील को बात कर दो गई है। चूकि पिद्दो 
क्षेत्र, ग्राम क्षेत्रा म पारम्परिक कोशल की नर्सरी मात्रा जाता 
है इसलिए प्रस्तावित प्रोत्साहना के पैकेज से पिद्दी क्षेत्र को 
मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी। यह अभिनन्दनीय हैं। 
चूकि पिद्दी क्षेत्र का सम्बन्ध दस्तकारों और शिल्पियो के 
साथ ग्राम तथा नगर क्षेत्रों से है इस नोति से निर्धनता को दूर 
काने में सहायता प्राप्त होगी। 

नीति वलूव्य व्यापार एब उद्योग से सम्बन्धित सेवाओं 
का भी जिक्र करता है। इनमे वे सभी सेवाएँ शामिल को 
जाती हैं जो किराए पर दी जातो हैं जैसे वोडियो केसेट या 
आधुनिक घरलू सामान का रख-रखाव जिनमे रफ्रिजरटर, 
वाशिग मशीने टेलीविजन रूम कूलर आदि शामिल हैं । यह 
बडी उत्साहवर्धक बात है कि नीति वक्तव्य मं इन सेवाओं 
को आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। किन्तु जरूपत 
इस बात को है फि इनम विशेष क्रियाओ की पहचान की 
जाएं ताकि युवा व्यवसायियां को वित्तीय एवं अन्य सहायता 
प्रदात करक इन्ह विकसित किया जाए। रोजगार की दृष्टि से 
ये क्रियाएं अत्यन्त उत्पादक सिद्ध हो सकतो हैं ओर इसलिए 
इन्ह उधार प्रोत्साहन मिलन चाहिएँ। 

इन उज्वल लक्षणा क बावजूद, लघु क्षेत्र नाति का 
बल लपु-क्षेत्र को बडे पेमाते के क्षेत्र वा एक उपाग बनाना 
हो है क्याकि इसम बडी फर्मो को 24 प्रतिशत तक हिस्सा 
घूजी का योगदान देने कौ स्वोकृति दी गई है। यह बात 
वस्तुत सन्दहजनक है कि क्‍या नई गौति के परिणामस्वरूप 
छोटे क्षेत्र को तकनालाजों कय हस्तातरण हो सकेगा था इससे 
बड़े क्षेत्र का नियन्त्रण छोटे क्षेत्र पर बढ़ जाएगा? इस नौति 
मे लघु क्षत्र की इकाइयो की उपेक्षा एक गम्भीर कमो है 
और यह आवश्यक है कि सरकर को लघु क्षेत्र की रुगणता 
को राकने के लिए ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल 
रुपया 3 से लघु स्तर क्षेत्र का विकास नहों हो 
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सकता, इसके लिए तो एक अनुकूल वातावरण का निर्माण 
करना होगा जिसमे लघु स्तर क्षेत्र की इकाइयाँ पनप सके। 
अत; समय को पुकार यह है कि लघु उद्यमकर्ताओ में 
सहकारीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, न कि बडे क्षेत्र के 
साथ समन्वय के नाम पर निगमीकरण (एऐणफुणथा 

29007) को | वास्तविक खतरा तो यह है कि बड़े क्षेत्र को 
फर्जी इकाइयाँ कायम बरके लधु क्षेत्र के नाम पर मिलते 
वाले प्रोत्साहनो को हथियाने से कैसे रोका जाए और साथ 
ही देश में अत्यधिक आधुनिकोकरण और स्वचलन 
(५0(०॥०४०) के विरुद्ध मे मजदूर संघो के विरोध को 
कैसे कम किया जाए ताकि श्रम-विस्थापन (कण 
09८था८ा।) न हो सके। चाहे नीति वक्तव्य मे बीमारी 
का सही विश्लेषण किया गया है परन्तु जो उपचार इसमे 
सुझाया गया है उससे विकास के साथ न्याय का लक्ष्य 
प्रभावी रूप मे प्राप्त नहों हो सकठा। 


7. आठवीं योजना (4992-97) मे ग्राम तथा लघु उद्योग 

ग्राम तथा लघु उद्योगों के बारे मे दिशा-निर्देश एव 
रणनीति की व्याख्या करते हुए आठवी योजना ने उल्लेख 
किया “आठदबी योजना के प्राथमिकता क्षेत्रो (शत0ता 
०25) में से एक है इस शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार 
के स्तर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे रोजगार 
कायम करना। इस क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक क्रियाओं जैसे 
ग्राम क्षेत्रों मे कृषि उत्पाद का विधायत (40९८५5॥8), 
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रेशम उत्पादन एवं सम्बन्धित क्रियाएँ प्राथमिकता क्षेत्रो मे 
महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों के रूप मे निर्धारित को गई हैं। रोजगार मे 
बृद्धि करक गरीबी दूर करने के लिए चुने हुए ग्रामों के लिए 
एकीकृत स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ खादी, 
ग्राम उद्योग हथकरघा, रेशम-उत्पादन तथा हस्तशिल्पो के 
कार्यक्रमों का सामजस्य करना सभव है| यह भी सोचा गया 
है कि स्लेवा क्षेत्र मे प्रवेश जिससे आठवी योजना के दौशन, 
रोजगार कायम करने मे प्रमुख भूमिका अदा करने की आशा 
है, तथा “अनौपचारिक'' क्षेत्र (वाणिाएण ६९८७७ को 
असख्य नियमो तथा विनियमो तथा नौकरशाही के नियम्त्रणो 
से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण कारीणरो 
सहित परम्पदगत व्यवसायो की तकनीको और औजारो को 
अनुसधान एवं नव-क्रियाओ (]]॥09५3005) द्वारा 
प्रोत्सारित किया जाएगा। 

इन उद्देश्यों को दृष्टि मे रखते हुए, आठवीं योजना मे 
ग्राम तथा लघु क्षेत्र के उद्योगो के विकास के लिए 6,334 
करोड रुपए का प्रावधान किया है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र पर 
कुल परिव्यय का 5 प्रतिशत है। तालिका 6 मे उत्पादन, 
रोजगार एवं निर्यात सम्बन्धी साकेतिक लक्ष्य दिए गए हैं। 
ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र मे 
मुख्य योगदान आधुनिक लघु क्षेत्र का है जिसका मूल्य के 
रूप मे कुल उत्पादन मे 86% भाग है। पारम्परिक उद्योगो मे, 
हस्तशिल्प उत्पादन का 996-97 तक 29 620 करोड रुपए 
तक बढ़ जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली-करपों के 


तालिका 6 ग्राम तथा लघु उद्योग आठवीं योजना (992-97) 














उत्पादव रोजगार निर्यात 
(लाख व्यक्ति) (करोड़ रुपए) 
उद्योग इकाई. 3997-:72_ 3996-97 १997-72.._ ॥996-97_ 7997-7२._ 996-97 
(क) आधुनिक लघु उद्योग करोड़ रुपये 4,74,378 2,53,343.._ 4790 2255 42,658 20,200 
१ लघु स्तर उद्योग करोड़ झुपए १60 0०७ ३२३३१३७.. १2609 390 9 32658 20 200 
2 बिजली करघधा कपड़ा करोड़ मीटर एव १ 528 530 780 
करोड़ रुपये 34 378 39 907 
(ख) पारम्परिक उद्योग करोड़ रुपये 20,96 4,432... 2643 3282 40,33॥ 30,085 
3 खादी कपडा करोड़ मोटर 4 360 46 46 5 
करोड़ रुपए 278 560 
4 ग्राम उद्योग करोड़ रुपए 250 ३760 354 463 
5 हृथकर्षा कपड़ा करोड़ मीटर 500 म00. 3066 770 45 000 
6 रेशम उत्पादन कच्चा रेशम करोड़ रुपए 996 व590 546 650 
7 हस्तशिल्प करोड़ रुपए 43 260 २9 &20 482 ख़्र 9275 उ7 95 
8 नारियल जटा तस्तु लाख रन 22 277 5% 58 66 १00 
करोड स्पए 468 22 
कुल (क + ख) करोड़ रूपए. ,95,924.. 2,94,775.. 4433 उउ3 4 22,989 $0 25 





स्त्रोत योजेता आयोग आठवीं पचवर्षीय योजना (992-97) से सकलित 
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कपडे को तुलना मे हथकरघे के कपडे का महत्त्व कम हा 
रहा है। जहाँ पर 996-97 तक जल्म करघे के कपडे का 
उत्पादन 9,907 करोड रुपए हो जाएगा, हथकरघे के कपड़े 
का उत्पादन केवल ५,000 करोड रुपये तक हो पहुँच 
पाएगा) 

आठवों योजना क दौरान, ग्राम तथा लघु उद्योगा मे 
रोजगार जो 99-92 में 443 लाख था बढकर १996-97 
में 553 लाख हो जाएगा-अर्थात्‌ इसमें 0 लाख को वृद्धि 
होगी । इसमे लगभग 78 लाख का मुख्य योगदान त्तौन क्षेत्रो 
द्वाय होगा-हप्तशिल्प 29 4 लाख, आधुनिक लघु उद्योग 
24 5 लाख और बिजली करघा कपडा 22 लाख। इसके 
अतिरिक्त, अन्य उपक्षेत्रो अर्थात्‌ ग्राय उद्योगो, हथकरघा- 
कपड़ा और कच्ची रशम द्वाग़ 32 लाख व्यक्तियो के लिए 
रेजगार कायम हो सकेगा-इसमे प्रत्येक भाग का लगभग 3 
लाख होगा। ध्यान देने योग्य बाठ यह है कि बिजली करे 
के कपडे के बढते हुए महत्त्व के कारण खादी के कपडे का 
अहत्त्व तेजी से कम होता जा रहा है और इसमे केवल 75 


लाख अतिरिक्त व्यक्तियो के लिए रोजगार कायम हो 
सकेगा। 

निर्वात के क्षेत्र मे, अतिरिक्त निर्यात के दो मुख्य 
योगदाता होगे-आधुनिक लघु उद्योग (7,542 करोड रुपए) 
और हस्तशिल्प (१8,700 करोड रुपए)। 

कुल मिलाकर यह कहा जा सकात है कि रोजगार- 
जनन तथा गरीबी दूर करने की दृष्टि से, ग्राम तथा लघु 
उद्योगों का कायभाग सगठित निजी क्षेत्र से जो नई आर्थिक 
नीति का लाडला बच्चा है कहीं अधिक है। ध्यान देने याग्य 
बात यह है कि संगठित तिजी क्षेत्र म कुल 75 लाख 
व्यक्तियों को 0 या 0 से अधिक ग्ेजगार वाले कारखानों 
मे रोजगार प्राप्त है। ग्राम तथा लघु उद्योगों ले केवल सातवां 
योजगा के दौय्व ११0 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार 
उपलब्ध कराया। ऐसो स्थिति मे यह युक्तिसगत है कि निगम 
क्षेत्र की तुलना मे इन उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक 
रियायती सहायता और राजकांधीय, औद्योगिक एवं अन्य 
जौतिया में बेहतर व्यवहार मिलना चाहिए। 
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(एएएणएडशफ्रा॥, प्राप७४एण) 








कोई भी उद्योग चाहे वह छोटा हो या बडा वित्त के 
बिना चल नहीं सकता। इस अध्याय मे हम बडे पैमाने के 
औद्योगिक वित्त सम्बन्धी समस्याओ का अध्ययन करेंगे और 
उन सस्थाओ का वर्णन करेंगे जो इस वित्त को उपलब्ध 
कराते हैं। 


4 बडे पैमाने के उद्योगो का वित्त-प्रबन्ध 


(गराक्लाय्राए ण तह ५९श९ ॥00577९5) 


बडे पैमाने के उद्योगो को दी कार्यों के लिए ऋण 
चाहिए। पहले उन्हे अपने अचल पूजी व्यय (मजल्त 
८९००॥(४॥ ९१एथाए।णा&) अर्थात्‌ मशीनें और यन्त्र खरोदने 
भवन निर्माण आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होगी। 
दूसरे उन्हे कार्यकारी पूँजी (४०॥७0४ ८०७0७) की 
आवश्यकताओ अर्थात्‌ कच्चा माल और स्टोर खरीदने 
उत्पादन और विपणन सम्बन्धी चालू व्यय की पूर्ति के लिए 
ऋण की आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा निश्चित पूजी की 
आवश्यकता के लिए हिस्से एवं ऋण पत्र (060८क्‍/पा८5) 
जारी किए जते हैं। कुछ सीमा तक कोई उत्पादव इकाई 
सार्वजनिक जमा (0० ०९ए058७) और लाभ के 
पुनर्नियोजन (॥0४६॥४2 93८६ ० 970ी॥$) पर निर्भर कर 
सकती है। पिछले वर्षों से भारतीय उद्योग वित्त निगम 
(वा60चञ्ञा७ निज्ञा:८ 0ण0ण५7०० रण प49) और 
राज्यीय वित्त निगमो का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इसके 
विरुद्ध कार्यकारी पूजी प्राप्त करने के अन्य उपायो मे हिस्सों 
तथा ऋण पत्रों प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं (#शाबष्टाए8 
28८७४) से प्राप्त ऋण सार्वजनिक जमा बेक ऋण और 
अन्य देशी साहूकारों ओर बडे वित्त दाताओं (एाक्माटाट्टा5) 
का समावेश है। हम इस देश मे बडे पैमाने की इकाइयो 
को वित्त उपलब्ध कराने वाले स्रोतों का सक्षिप्त वर्णन 
करेंगे। 


(१) हिस्से और ऋण पत्र ($॥५9४९४ ४७७ ऐ९५१शा(हा९५) 
आमतोर पर बडे उद्योगो कौ वित आवश्यकता के बडे 
भाग को पूरा करने के लिए विभिनल प्रकार के हिस्से जारी 


किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से 70 रुपए के छोटे मूल्य 
वर्गों ()८॥००आ0०४०॥५) के हिस्से जारी किए जाते हैं। 
विभिन प्रकार के विनियोक्ताओ (४८80/$) को सहुष्ट 
करने के लिए अधिमान हिस्से (एशर्धलाशा०८ 88825) और 
साधारण हिस्से (07070५9 ४४९४) जारी किए जाते हैं। 
ऋण पत्र (2८0८॥७८५) वे बाड हैं जो किसी कम्पनी द्वारा 
जनता के लिए जारी किए जाते हैं। अभी तक भारतीय 
विनियोक्ताओ मे ऋण पत्र लोकप्रिय नहीं हुए और 
कम्पनियों मे भी इस बारे मे उत्साह नहीं पाया जाता 
भूतकाल और वर्तमान मे भी बड़े पैमाने के उद्योग अपनी 
अचल पूजी (6४८० ८४७७७४॥) की आवश्यकताओ को पूण 
करने के लिए हिस्से और ऋण पत्र बेचते हैं। 


(2) सार्वजनिक जमा (एफ तलक़०छ७) 

अहमदाबाद मे सार्वजनिक जमा को प्रणाली विशेष 
महत्त्व रखती हैं चाहे बम्बई और शोलापुर की रुई की कुछ 
मिलें और असम एवं बगाल के चाय के बागानों के लिए 
आवश्यक बचत पूँजी सार्वजनिक जमा द्वाण प्राप्त की गयी। 
अहमदाबाद में उदाहरणार्थ लोग अपनी बचत रई 
कारखानो के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के पास जमा करवा देते 
थे। प्रबन्ध अभिकर्त्ता इस जमा का प्रयोग प्रबन्धित 
कम्पनियों के लिए कार्यकारी पूँजी उपलब्ध करने के लिए 
करत थे। इस स्रोत का मुख्य देपष यह है कक लोक जमा 
औद्योगिक वित का एक अत्यन्त अविश्वसनीय स्रोत है 
क्योकि उन्हे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और 
विशेषकर ऐसे काल मे जब इसकी बहुत जरूरत होती है। 


(3) बैक उधार (छद्बाए [,0व5) 

औद्योगिक वित्त मे भारतीय वाणिज्य बैंको का 
कार्यभाग बहुत ही कम महत्त्वपूर्ण रहा है। वे उद्योगो कौ 
अचल पूजी (5८० ८्यए0७) की आवश्यकताओ के लिए 
कुछ भी योगदान नहीं करते थे। वे हो उद्योगों की कार्यकारी 
पूजी की आवश्यकताओ के लिए उधार देते थे। भारतीय 
वाणिज्यिक बेक हिस्से तथा ऋण पत्र क्रय कर उद्योगों को 
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अचल पूजी कौ आवश्यकताओ को पूण करे से 
हिचकिचाते रहे । हिस्सा-पूँजी मे बडा जोखिम उठाना पडता 
है और जमाकर्त्ताओ की बचत से काम करने वाला बैंक इस 
जोखिम से बचना चाहता है! इसके अतिरिक, अल्पकाल के 
लिए जमा कराई गई राशि में वाणिज्यिक बैंक अधिक 
जोखिम वालो दोर्घकालोन परिसम्पत ([.08 (क्षा॥ ४४५०0) 
प्राप्त नहों कर सकता। परन्तु यह सुझाव दिया गया है कि 
भारत मे बैंको को उद्योगों को सहायता के लिए ऋण-पत्रो 
का प्रयोग करता चाहिए था। इत ऋण-पत्रों से उत्हे ब्याज 
को काफो अच्छो दर प्राप्त भो हो जाहो ओर जब भी उन्हे 
जरूरत होतो, वे बाजार मे ऋण-पत्र बेच देते। किन्तु समस्या 
तो तब उत्पन होतो जब ये ऋण की तोन्न आवश्यकता के 
काल मे ऋण-पत्र नहीं बेच पाते। 


(4) देशी महाजन (ततछशा०७७ 0शाश5) 

देशी महाजनो ने भी उद्योगो के लिए, बिशेषकर 
कठिनाई के समय, लाभदायक कार्य किया है। किन्तु वे 
ब्याज बी अत्यधिक दर वसूल करते हैं। वे प्राप साधारण 
वैयक्तिक बाड़ (0९5०४ ४०४०) के विस्द्ध ऋण देते हैं। 
बढ़े पैमाने के उद्योग तो इन पर निर्भर नहीं करते किन्तु छोटे 
तथा मध्यम पैमाने के उद्योग देशी साहकारा से अपनी अचल 
एव कार्यकारो पूजो के लिए काफो हद तक सहायता लेते 
रहे हैं। आधुनिक काल मे जब से राज्योय वित्त निगमों तथा 
व्राशिग्पिक बैंको ने इसमे दिलचस्पी लेगी शुरू की है, देशी 
महाजनो का औद्योगिक विच्च की उपलब्धि में महत्त्व कम 
होता जा रहा है। 


(5) औद्योगिक दित्त के नए संस्थान 

चूकि औद्योगिक वित्त के लिए ऊपर दिए गए स्रोत 
अपयाष्त थे, भारद सरकार ने इस कारण देश मे बदते हुए 
ऑँद्योगीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
4948 भें औद्योगिक वित्त नियम की स्थापत्य की। 4955 में 
भारतीय औद्योगिक उधार एवं विनियोग निगम स्थापित 
किया शया। इसी प्रकार भारत सरकार ने राष्ट्रीय ओद्योधिक 
विकास निगम को स्थापना को। भारत सरकार ने अब 
औद्योगिक विकाम्त बैंक को स्थापता की है जिसपे पुनर्वित्त 
निगम (ए८हवक्षाण्ट (णएणाणा) और यूनिट ट्स्ट ऑफ 
इण्डिया को समाविष्ट कर लिया गया है। ये सभी सस्थान 
उधोगो को दोर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर 
भारत के जीवन बीमा निगम (हि ताइपक्ञाल्ड 
(०एणथा००) का उल्लेख करना उचित होगा। जीवन 
वर नियम को निधि से हिस्से एवं ऋण-पत्र क्रय किए 
जाते हैं। 


बा7 


2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 


(6७ एगारर (एए०/शांग ण ॥99) 

दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ तीव्र औद्योगीकरण की 
इच्छा बलवती हो गईं। साथ हो, चल रहे उद्योगो में पुरानी 
मशीव्त के विस्थापन (एल्फाब्व्ल्गल्गा) और 
आधुनिकीकरण (७[००ल्‍705300)) कौ आवश्यकता और 
भी बट गई। ओद्योगिक वित्त उपलब्ध करने की पारम्थरिक 
सस्थाआ म इस काय के लिए पर्याप्त सामर्थ्य न होने के 
कारण भारत सरकार ने एक विशेष अधिनियम के आधीन 
औद्योगिक वित्त निगम को स्थापना को। भारत सरकार और 
रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक (५0॥८०७८० 89:४5) बोमा 
कंम्पनियाँ और बितियोग-प्रन्यास (0५ 2$छाशा। प्राएड$) 
और सहकाएँ समितियाँ इसके हिस्सेदारें मे से हैं। इस 
प्रकार औद्योगिक वित्त नियम (ओ वि नि) के हिस्सेदारो 
मे केन्र सरकार बैंक तथा वित्तोय सस्थान (म्राआलावों 
[75४०ए००७) तो शामिल हैं परन्तु साधारण व्यक्ति नहाँ। 
केन्द्र सरकार ने पूँजी को वापसो को गारण्टी दी है ओर पूँजी 
पर न्यूनतम लाभाश दने का भी आश्वास्त दिलाया है। 
विगम को खुल बाजार मे बाड़ और ऋण-पत्र 
(0७८्ञाणा ६५) जारी करने का भी अधिकार है। निगम को 
विश्व बैंक (१४७॥४ 8900) तथा वित्तीय सस्थाओ से 
विदेशी मुद्रा उधार लने का भी अधिकार है। निगम किसी 
समय-विक्ञेष पर रिजर्व बैंक से उधार भी ले सकता है। 


आऔँद्योगिक वित्त निगम के कार्य 

विगम के तीन सुख्य कार्य हैं। प्रथम यह ओद्योगिक 
फर्मों को ऋण तथा अप्रिम देता हैं और उनके द्वाग जारी 
किए गए ऋण पत्रों को क्रय करता है। दूसर निगम 
ओघ्योगिक फर्मो द्वारा पूजी बाजार (09० शाशौ,ट) में 
लिए गए उधार को गाएण्टी देता है। ठौसर, यह औद्योगिक 
फर्मो द्वार करी किए गए हिस्सो ऋणपत्रां ओर बाड़ो को 
हामीदारी ((स्‍0श७श0॥९) करता है। 

मूल अधिवियम के अनुसार तिगम को किसो 
औद्योगिक फर्म की हिस्सा पूजी में सीधे योगदान देने को 
मनाही थी किन्तु 4980 से किए गए सशोधन द्वारा इसे इस 
बात कौ आजा दे दी गइ है। निगम केवल पब्लिक लिमिटेड 
कम्पनियों और सहकारों स्रपितियों को उधार दे सकता है। 
इसे प्राइवंट लिमिटेड कम्पनिया या साझेदारियो को उधार 
देने का अधिकार नहीं। इसके अधिनियम मे एक सशोधन 
हाए औद्योगिक वित्त नियम अब प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों 
को भी उधार दे सकता है। 

निगम वो विनिर्मांण (#[शाएब्रतण्गाररे, खनन, 
जहाजयनो ओर विजलो के उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी 
कम्पनिया को दीघक्नालान तथा मध्यमकालोव ऋण देने का 
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अधिकार है। किसी एक कम्पनी को अधिक से अधिक एक 
करोड रुपए तक उधार दिया जा सकता है (पहले यह सीमा 
50 लाख रुपए थी)। विशिष्ट परिस्थितियो मे सरकार की 
आज्ञा द्वारा इस सीमा से भी अधिक ऋण दिया जा सकता 
है। ऋण को अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 

वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना करने वाली किसी भी 
औद्योगिक फर्म को उधार देने से पहले निगम निम्नलिखित 
बातो को दृष्टि मे रखकर सभी आवेदन पत्रों कौ जाच 
"पड़ताल करता है-(४) गशप्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उद्चोग 
का महत्त्व (४४) जिस योजना के लिए वित्तीय सहायता 
मागी जा रही है उसकी व्यवहार्यता एवं लागत (8) 
प्रबन्ध की क्षमता (४) प्रस्तुत प्रतिभूति ($९८०चा५) का 
स्वरूप (७) तममीको कर्मचारियों कच्चे माल आदि के 
सभरण की पर्याप्तता और (७४) वस्तु कौ किस्म और 
निर्मित वस्तु की देश कै लिए आवश्यकता। 

उधार देते समय निगम अचल परिसपत्‌ (कहल्त 
४६६८४) अर्थात्‌ भूमि बिल्डिंग प्लाण्ट एवं मशीनरी 
प्रतिभूति मागता है और सामान्यत कच्चे माल या निर्मित 
बस्तुओ के विरुद्ध उधार नहीं देता। यह साधारणतया 
निदेशकों ()॥८८०४७) कौ वैयक्तिक गारण्टी पर उधार देता 
है। इसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि उधार लेने वाली फर्म 
के निदेशक मनोनीत कर दे ताकि थै कुशल प्रबन्ध का 
आश्वासन दे सके और औद्योगिक वित्त निगम के हितो की 
रक्षा कर सके। यदि कोई फर्म लिए गए उधार पर ब्याज या 
मूलधन लौटने मे थार बार दोषी पाई जाए, तो निगम को 
फर्म के प्रबन्ध को अपने स्वामित्वाधीन करने या बन्धक 
रखी गई सम्पत्ति को बेच देने का अधिकार भी प्राप्त है। 


औद्योगिक वित्त निगम की कार्य-प्रगति 

गत 47 वर्षों मे निगम भारतीय उद्योगों के लिए 
महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। 948 मे प्रारम्भ होने के 
पश्चात, मार्च, 99॥, तक्र. त्गिए, ने, ५५ १०॥ व्मगोट, रूपए की, 
वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी जिसमे से 2 550 करोड 
रुपये वितरित किए गए। बहुत से उद्योग जिन्हे निगम से 
वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उनमें उल्लेखनोय हैं-उर्वरक 
सूती वस्त्र उद्योग कागज मूल रसायन एवं उर्वरक सीमेट 
धातुएँ एवं धातु सम्बन्धी उत्पाद मशीनरी मोटर गाडियाँ 
शौशा रबड़ आदि। 

मार्च १975 मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 
जोखिम पूजी फाउडेशन (राह टाज़ात। एिएाठ॑आणा) 
स्थापित किया ताकि यह नए उद्यमकर्त्ताओ 
(छम्राध्जाटाटणा$) को ब्याज मुक्त या नाममात्र ब्याज पर 
औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उधार दे। नए 
उद्यमकर्त्ताओं मे शिल्पवैज्ञानिक (प6०गराणण्ट्टा5७) और 
व्यवसायी शामिल किए जाते हैं। 


औधोगिक वित्त 


हाल ही के चर्षों मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 
नई प्रोन्नति योजनाएं (एणाएाणाव! इटीशा८ट5) चालू की 
हैं। ये हैं-(४) महिला उद्यमकर्त्ताओ के लिए ब्याज साहाय्य 
योजना (परशह्८द 500909 $लाश्या८) (72) छोटे पैमाने 
को इकाइयो को विपणन सहायता देने के लिए परामर्श 
शुल्क साहाय्य योजना (एणाइपशाक्षाए४ €िष 50509 
$८श८॥०) (72४) पिंद्दी लघु स्तर एवं अनुपगी इकाइयो के 
आधुनिकौकरण को प्रोत्साहित करना और (70) छोटे तथा 
मध्यम स्तर की इकाइयो मे प्रदूषण पर नियन्त्रण। 988-89 
के दोरान निगम ने दो नई योजनाएँ प्रारम्भ को हैं अर्थात्‌ 
उपस्कर पट्टेदारो (890एग्राथा। [.८३४॥४) योजना और 
उपस्कर प्राप्ति योजना (एवणफ़ाक्ा। छाएएशाला। 
$शथ्या८)। उपस्कर प्राप्ति योजना के आधीन भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम वर्तमान ओद्योगिक पर्मों को वित्तीय 
पट्टे (॥0/09) ]९४५९) पर उपस्कर (आयातित या देशी) 
उपलब्ध कराता है। उपस्कर प्राप्ति योजना के आधीन निगर्म 
उपस्कर प्राप्त करने के पश्चात्‌ इसे वर्तमान औद्योगिक फर्मों 
को (निगमीय या सहकारो क्षेत्रो मे) पुन बेच देता है। 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अपनी क्रियाओ का 
विस्तार व्यापारिक बैकिंग (८०ाश्ा। 0070ाहट्ठ) में कर 
रहा है ताकि यह अन्य वित्तीय सेवाओ मे भी प्रवेश कर 
सके विशेषकर प्राजैक्ट परामर्श ऋणों का एकत्रीकरण 
(5५900॥04४० 0०0 ॥005) पुन स्थापन प्रोग्राम का निर्माण 
विलयन एवं समामेलव सम्बन्धी कार्य आदि। 993 94 के 
दौरान निगम के व्यापारिक बैंकिंग विभाग (शदाक्काश्रा 
छथ्गाताह 0०ए9भध०॥) द्वारा सार्वजनिक हिस्सों के रूप 
मे 3 20 करोड रुपए की राशि गतिमान कर सहायता दी 
गई। 

अन्त मे यह कहना उचित ही है कि औद्योगिक वित्त 
निगप देश के पिछड़े क्षेत्रों के बारे मे विशेष रूप मे चिम्तित 
है। हाल ही के वर्षों मे इसने पिछडे जिलों के विकास के 
बैलए अपने कुल सहायता का लगभग 50 प्रीतशत उपलब्ध 
कराया। 

औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय कम्पनी कानून 
956 के आधीन एक सार्वजनिक लिमिटिड कम्पनी में 
परिवर्तित कर दिया गया है और जुलाई 993 मे इसने कार्य 
प्रारम्भ कर दिया है। प्रथम सार्वजनिक जारी पूजी द्वारा इसने 
600 करोड रुपये की हिंस्‍्सा पूजी एकत्र कौ। ऋणों की 
स्वीकृतियो और वितरणो में भी महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई है। 


3 राज्यीय वित्त निगम 
(डम्नेर विाज्ाएयों (णएणन्माणार) 
औद्योगिक वित्त निगम तो बड़े पैमान॑ के उद्योगो को 
दीर्घकाल के लिए ऋण देता है किन्तु छाटे तथा मध्यम स्तर 


औद्योगिक वित्त 


के उद्योगो को भी वित्ञोय स्हायठा की आवश्यकता होतो 
है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्योय सरकारों ने राज्योय 
वित्त निगम स्थापित किए हैं। 95 के राज्योय वित्त निगम 
अधिनियम के आधोत प्रत्येक राज्य मे नियम स्थापित किए 
गए हैं जिनका उद्देश्य छोटे, मध्यम तथा कुटीर उद्योगो कौ 
सहायता करना है। किसी राज्यीय वित्त निगम की अधिकृत 
चूजी (#णााणा5९० ०शुअछ) शज्यीय सग्काए हास 50 
लाख और 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा 
के बीच निर्धारित को जाती है। निगम के हिस्से राज्यीय 
सरकाए, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सरकारी बैंको, अन्य 
वित्तोय पस्थानों अर्थात्‌ बीमा कम्पतियों और विनियोग 
न्यास तथा गैर-सरकारी सस्थाकओो द्वारा क्रय किए जाते हैं। 
इन हिस्सों की गास्टो राज्य सरकार द्वार दी जाती है। 
राज्यौय विह निगम भौ अपने वित्तीय साधत बढाने के लिए 
बाड़ो तथा ऋणपश्ने का विक्रय कर सकता है। तिगम जनता 
से भी पाँच वर्ष को निश्चित अवधि के लिए जमा स्वीकार 
कर सकता है। राज्यौय वित्त विगम राज्य में विभिन्‍न स्थानों 
पर अपनी शाखाएँ खोल सकता है। 


ग़ज्यीय वित्त निगम के कार्य 

'प्ज्योय वित्त निगम से सभी प्रकार की ओद्योगिक फर्में 
सहायता प्राप्त कर सकती हैं और इस दृष्टि से इसका कार्य- 
क्षेत्र औद्योगिक बित्त निगम की तुलना मे विस्तृत हैं। यह 
निम्नलिखित कार्य कर सकता है-() ओद्योगिक फर्मों को 
20 वर्षों तक के लिए दिए ऋणों तथा पूजी-बाजार पे जारी 
किए गए ऋणो की गारटी करता, (2) औद्योगिक फर्मों के 
हिस्‍्सो, बाडो या ऋण-घत्रों का तिस्माकत 
(ए्रक्षण्पाधव्ट) करता, (3) औद्योगिक फर्मों को 20 वर्ष 
की अवधि हक के लिए ऋण तथा अग्रिम देने को स्वीकृति 
प्रदान करता, और (4) औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए 
ऋण-पन्नो को क्रय करना। 

राज्यीय वित्त निगमो को अन्तर्राष्ट्रीय विकास सस्था 
(शशाओणच ऐ2५ल०्वावण #5षणट००) से छोटो 
तथा लषघु-स्तर की आँद्योगिक इकाइयो के लिए प्राप्त 
सहायता के वितरण का कार्य भी सौंपा गया है। 

राज्योय वित्त निगमो द्वार अधिकतर सहायता छोटे 
उद्योगों जिनमे सडक परिवहन शामिल है, को दी गई हैं। इन, 
'निगमो हारा विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों मे ओद्योगिक इकाइयो को 
रियायती दरों पर उदार वित्तोय सहायता दो गई है। राज्योय 
वित निगम तकनोशन-उद्यमकर्ताओं (7४लोज्ञालबा- 
शाएथ्शधाध्ण5) को उदार वित्तीय सहायता प्रदान 
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करता हैं। 
राच्यीय वित्त निगम और औद्योगिक वित्त निगम में भेद 

बहुत-सी बातो मे ग़ज्योय वित्त निगम और औद्योगिक 
वित्त निगम एक-दूसर से मिलते-जुतते हैं परन्तु इतमे कुछ 
महत्त्वपूर्ण भेद भी है। सबसे पहले राज्यीय वित्त निगमो को 
हिस्सा पूँजी अपेक्षाकृत कम होती है। (अर्थात्‌ 50 लाख से 
5 करोड रुपए के बीच)। दूसर, वे अपनी हिस्सा-पूजी का 
25 प्रतिशत गैर-सरकारी सस्थाआं के लिए पृथक्‌ रख सकते 
हैं जबकि औद्योगिक वित्त्‌ नियम ऐसा नहीं कर सकता। 
तीसर राज्यीय वित्त निगम के लिए ऋण देने या ऋण के 
लिए गारण्टी देने को अधिकतम अवधि 20 वष है जबकि 
ओद्योगिक बित्त निगम के लिए यह अदधि 75 चर है। 
अन्तिम, राज्योय वित्त निगम द्वाप किसी फर्म को 40 लाख 
रुपए को अधिकतम वित्तीय सहायता दी जा सकती हैं 
जबकि ओघ्वागिक वित्त निगम किसी एक ओघद्योगिक फर्म 
को एक करोड रपए तक ऋण दे सकता है और विशिष्ट 
परिस्थितियों म कन्द्र सरकार को अनुमति से इस सौमा से 
भी अधिक ऋण दे सकता है। 

आज धारत म 48 णणज्यीय वित्त निगम हैं और लगधग 
प्रत्येक राज्य मे अपना वित्त निगम है। 7993-94 के दौरान 
राज्यौय वित्त तिगमो द्वार ),970 करोड रुपये के ऋणों को 
स्वीकृति दी गयी और १,570 करोड़ रपये वित्ञरित किए 
गए। 397) और 7994 के वौच 6 820 कोड रुपये के 
कुल ऋणो को स्वीकृति दी गयी और ॥3,360 करोड रुपये 
के कुल ऋण वितरित किए गए। कुल स्वीकृति और वितरित 
सहायता का 79 प्रतिशद से अधिक लघु स्तर उद्योगो को 
प्राप्त हुआ। राज्यीय वित्त तिगमो को मजबूत करने के प्रयास 
किए जा हहे हैं ताकि ये क्षेत्रोय विकास बैंक का प्रभावों रूप 
में काथ कर सके। 


राज्योर ओद्योगिक विकास निगम (596 ॥गतएनातंओ 
एछ शेण्जराथा एणफणबाणा$) 

राज्यीय वित्त निगमो के अतिरिक्त, 24 राज्यीय 
ओद्यागिक विकास निगम भी हैं जो अपने-अपने राज्य में 
औद्यगिक विकास प्रोल्तत करते हैं ओर छोटे उद्यमकर्ताओं 
और पिछडे क्षेत्रों की सहायता करते हैं। 4993-94 के 
दोरान, इनके द्वारा 940 करोड़ रुपये को सहायता कौ 
स्वोकृति दी गयी और 720 करोड़ रपये बितरित किए गए। 
कुल रूप म मार्च 994 तक औद्योगिक विकास निगमो द्वारा 
8,40 करोड रुपये को सहायता की स्वीकृति दी गयी और 
6,300 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 
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4. भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग 
निगम 
([छत0050४४ (₹९छ७ इपच0 पच्रर९5णल्ता 


(एण्एण््शाणा त वर09) 
औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम विश्व बैंक द्वारा 


निजी क्षेत्रों मे लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 
जनवरी ॥955 मे चालू किया गया और इसकी अधिकृत 
पूजी 60 करोड रुपए और स्वीकृत पूजी ($%5फट्त 
८०एभ) 22 करोड़ रुपए रखी गई। इसको जारी पूँजी 
(550८५ ८०7४) को भारतीय बैंको, बीमा कम्पनियों और 
भारत मे सामान्य जनता द्वारा स्वीकार किया गया। 
निगम का उद्देश्य नए उद्योगो को प्रोन्‍नत करना, 
वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकौकरण 
(४00०7$४॥0०) के लिए सहायता देना और उत्पादन 
तथा रोजगार की मात्रा बढाने के लिए तकनीकी और 
प्रबन्धनीय सहायता ([९लगरा।टव ्षा0 गराथ्ा22लाओं 29) 
उपलब्ध करना है। निगम दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन 
ऋण प्रदान करता है हिस्सा पूजी मे अशदान डालता है, 
हिस्सों तथा ऋणपत्नो की नई श्रृंखला का निम्नाकन करता 
है गैर-सरकारी वितियोग के स्रोतों से प्राप्त ऋणो की 
गारण्टी देता है और प्रबन्धकौीय तकनीकी तथा प्रशाप्तकीय 
पद्ममर्श देता है। अभी तक निगम द्वाग जिन उद्योगो को 
सहायता मिली है उनमे ये शामिल हैं-कागज, रसायन 
पदार्थ बिजली का सामान, सूती वस्त्र, चीनी धातु अयस्क, 
चूना था सीमेट के कारखाने, शीशा उद्योग आदि। 3955 मे 
प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ मार्च 994 तक निगम द्वारा 37,670 
'करोड रुपए की सहायता को स्वीकृति दी गई जिसमे से 
22 970 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। 
हाल हो के वर्षों मे इस निगम ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के 
विकास में विशेष रुचि व्यक्त की है। मार्च 799 तक निगम 
द्वार पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए ५400 करोड 
रुपए के ऋणो की स्वीकृति दी गई। यह निगम नरम उधार 
योजना ($00.0था $०ैथ्या८) में भी भाग ले रहा है। 
यह निगम औद्योगिक वित मे एक महत्त्वपूर्ण कार्यभाग 
अदा करता रहा है। यह औद्योगिक फर्मों की ऋणो या ऋणो 
पर गारंटी के रूप मे सहायता करता है। यह सहायता रुपयो 
के रूप में या विदेशों मुद्रा के रूप मे भी हो सकती है। 
इसके अतिरिक्त यह साधारण तथा अधिमान हिस्सों 
(एलश्ाट्ााए८ औशाट३) और ऋण-पत्रो का निम्नाकन भी 
करता है। निगम द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप मे ऋण उपलब्ध 
कराए जाते हैं जिनसे भारतीय औद्योगिक फर्मों को अनिवार्य 
पूजोी वस्तुओ का विदेशों से आयात करने मे बड़ो सुविधा 
रहती है। 
983 में तरिगम ने पट्टेदायी क्रियाएँ (,०७४ाह 


०था०ध०५) चालू की। यह कम्प्यूटरीकरण, 
आधुनिकीकरण/विस्थापन, ऊर्जा सरक्षण के लिए सामान, 
निर्यात प्रोत्छाहन, प्रदूषण नियन्त्रण आदि के लिए ऋण देता 
है। पट्टेदाती के आधीन शामिल किए गए उद्योगों में 
हैं-टैक्सटाइल उद्योग, इजीतियरिंग, रसायन, उर्वरक, सौमेट, 
चीनी आदि। 983 और मार्च 994 के बीच पह्टेदारो 
सहायता ([,८३६४४ ७5४७१४॥०८) के लिए निगम द्वारा 720 
करोड रुपए कौ स्वीकृति दी गई। 

१977 में, इस निगम ने गृह विकास दित्त निगम 
(पछत्पक्राह 0९ए९०एग्राढथ 7क्माएट (07णश्लाणा) को 
प्रोन्नत किया ताकि मध्यम तथा निम्न आय वर्षों के 
व्यक्तियो, सहकारिताओ आदि को देश भर में रिहायशी 
मकान बनाने और उन्हे स्वामित्व आधार पर खरीदने के 
लिए दीर्घकालीन वित उपलब्ध कराया जा सके। मार्च 499 
तक गृह विकास वित निगम ने मकानों के लिए 2,900 
करोड रुपए के ऋण दिए। 

इसके अतिरिक्त, एटा द्वार हाल ही के वर्षों में 
निम्नलिखित कम्पनियाँ एव सस्थान प्रोन्‍्नत किए गए हैं- 

(४) भारतीय उधार क्षमता मूल्याकन सूचना सेवा लि 
(एच्वात सिब्रातए. एणियाक्षाणा $९श९८5.0 70॥8 
060 -टश$0) निगम ने भारतीय इकाई न्यास के 
सहयोग से स्थापित की है। इसका उद्देश्य निगम क्षेत्र को 
उधार क्षमता मूल्याकन सेवा उपलब्ध करना है। 

(४2) भारतीय तकनालाजी विकास तथा सूचना कम्पनी 
लि. ([€क्ताण०४५ 9०४००कुञाणा; भाव जाजा॥00 
(ए०्ाएभा> रण 04 ॥0 -यणाए) का उद्देश्य 
तठकनालाजी के हस्तात्तरण तथा उन्नयन (ए.87209009) 
के लिए वित्त उपलब्ध कराना है और तकनालाजी सम्बन्धी 
सूचना मुहैया कराना है। 

(४४४) वाणिजिय्क तकनालाजी की प्रगति सम्बन्धी 
कार्यक्रम (छ०ट7थाग्राढ 0 घड़े हैवरएवप०शादा( 
एकाशलाबं ॥८९गराण०९४-२/४८7) का उद्देश्य 
बाजार-सम्बन्धी अनुसधान एवं विकास क्रिया के लिए 
सहायता प्रदान करना है। यह भारतीय और सयुक्त राज्य 
अमेरिका कौ कम्पनियों के साथ सहयोग से चलाया जा रहा 
है। इसकी स्थापना के लिए ७5» द्वारा 00 लाख 
यू एस डालर का अनुदान दिया गया। [00८7 को इसके 
प्रशासन एव प्रबन्ध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

(४०) वाणिज्यिक ऊर्जा अनुसधान त्वण्ण प्रोग्राम 
(छण्ड्राश्यागाढ_ णि- #०८शंशनाणा ० (0णागदरदा 
घाथह एेट४८क०॥--?७८४६२) की स्थापना के लिए 
ए$#7 द्वारा 200 लाख यू एस डालर का अनुदान 
उपलब्ध कशया गया ताकि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र मे चुने हुए 
अनुसधान एवं तकनालाजी विकाप्त प्रस्तावों के लिए वित्त 
प्रबन्ध किया जा सके। 
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(०) +992-93 में निगम ने ए$8॥0 को सहायठा के 
दो नए प्राजैक्ट प्रारम्भ किए अर्थात्‌ कृषि वाणिज्यीकरण एव 
उद्यम परियोजना (4ह87८णएा् (.णाेरहसब्रेडआजा 
शथा9 छप्थफए5$5 शणु८्ण) (200 लाख डालर की सहायता 
से) और पर्यावरण विज्ञान एवं तकनालाजो प्रोग्राम मे व्यापार 
(एाबपट ता दातवएग्रशाव्यांबी $छ67065. आए 
"ृथ्णंजण०३९ शिए्डाशाशार--557) २५० लाख डालर 
'को सहायता से। 


5. भारतीय औद्योगिक विकास बैक 
(ादाड्ातओ ऐश लैफाशधा। 8 ण॑ गरात॥) 
१947 के बाद उद्योगों को दोर्घकालीन वित्त उपलब्ध 
कराने के लिए कायम किए गए विभिन्‍न सस्थानो मे भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक सबसे बाद में कायम किया गया। 
औद्योगिक वित्त निगम, गज्यीय वित्त निगम औद्योगिक 
ऋण ठथा वितियोग निगम राष्ट्रीय ओद्योगिक विकास 
निगम, भारतीय पुनर्वित्त निगम (९०८८ 00एणथाणा 
0(70/8) कई वर्षों से सीधे ऋण देने हिस्सो तथा बाडो 
'को स्वीकार करने और प्राप्त किए गए ऋणों को गारण्टी देने 
के कार्य करते रहे हैं। इन सस्थानो द्वारा काफो बड़ी मात्रा मे 
वित्तीय सहायता दी गई और इस सहायता की मात्रा लागतर 
बढ रहो है। परन्तु देश में औद्योगिक विकास को 
आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए सस्थान अपर्याप्त थे। 
एक ओर तो बढते हुए औद्योगीकरण के लिए बडे पैमाने पर 
वित्तीय साधत उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
एक नई सस्था बनानी आवश्यक थौ, दूसरी ओर यह भी 
आवश्यक था कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले 
विधिन सस्थानो को क्रियाओं को समस्वित किया जाए। इन 
दोनो उर्देश्यो को पूर्ति के लिए सरकार ने भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय जुलाई 
१964 में किया। 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, रिजर्व बैंक के पूर्ण 
स्वामित्वाधीष 7976 तक इसका एक अलुषगी बैंक 
(800907979 ७५०)४) थां। इसकी अधिकृत पूजी 50 करोड 
रुपए है। विकास बैंक का प्रबन्ध एव तिर्देशत एक तिदशक 
मण्डल (8090 ० 9॥70००७) के आधीन है जो रिजर्व 
बैंक ऑफ इण्डिया के केन्द्रीय निदेशक मण्डल को भाति ही 
बनाया जाता है। रिजर्व बैंक का गवर्मर और डिप्टी गवर्नर 
इस बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विदेशक मण्डल 
द्वाग एक कार्यकारिणो समिति (५6०॥०५९८ 0०शाशाल्ट) 
नियुक्त को जाती है जो इसे सौंपे गए कार्यों की देख-भाल 
करती है। 3976 मे भारतीय औद्योगिक विकाप्त बैंक को 


भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया और इसका 
स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। 


भारतीय विकास बैक के कार्य 

जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस बैंक का मुख्य 
कार्य ओद्योगिक उद्यमो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 
जिन उध्योगो को बैंक से सहायता मिल सकती है, उनमे 
विनिर्माण (शक्राएश्टाए!ा8), खनन, विधायन 
(070८८४७एघ४), जहाजरादी तथा अन्य परिवहन सम्बन्धी 
उद्योग तथा होटल उद्योग को भी शामिल किया जाता है। 
सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र-दोनों मे स्थापित किए गए 
उद्योग सहायता के लिए विकाप्त बैंक को प्रार्थना कर 
झकते हैं। 

(४) प्रत्यक्ष सहायता (09९८६ 9६६५८९)-विकास 
बैंक औद्योगिक इकाइयो को ऋण तथा अग्रिम देता है ओर 
उनका निम्नाकत (एाठशाज्ञाा8) भी करता है। 
औद्योगिक फर्मों द्वार अनुसूचित बैंको (5८॥८०छालव 
#०॥/८5) राज्योय सहकारी बैंको, ओद्योगिक विकास निगम 
तथा अन्य अनुसूचित वित्ताय सस्‍्थाना से खुले बजार में 
आ्राप्त ऋणो की गारण्टी देने का अधिकार विकास बैंक को 
प्राप्त है। यह ओद्योगिक फर्मों क मान्यता-प्राप्त व्यापारिक 
विनिमय-यत्रो या प्रोनोटो को स्वीकार भी करता है और 
उनका बट्टा भी करता है। सीधे वित्त उपलब्ध कराने मे बैंक 
औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक ऋण वितियोग निगम 
से मिलता-जुलता है। 

(४7) अप्रत्यक्ष सहायता (रता-९९ 8६६६(982९)- 
विकास बैंक ओद्योगिक फर्मों को अध्रत्यक्ष रूप में अर्थात्‌ 
अन्य बैंकों द्राथ भी सहायता दे सकता है। सबसे पहले 
विकास बैंक, औद्योगिक विकास निगम, राज्योय वित्त 
निगर्मों तथा अन्य वित्तीय सस्थानो हारा दिए गए ऋणो को 
पुनर्वित्त (२०७०८) का कार्य कर सकता है। इन ऋणो मे 
3 से 25 वर्ष को अवधि के लिए दिए गए ऋण शामित्र 
किए जाते हैं। दूसर, यह अनुसूचित बैंकों या राज्यीय 
सहकारी बैंको द्वार 3 से 70 बष के लिए दिए गए ऋणो फे 
पुनर्वित्त का कार्य भी करता है। तीसर, यह अनुप्तूचित बैंको 
तथा राज्यीय सहकारी बैंको द्वार नियात उधार (एकुणा 
प्षध्वा0 का भो पुनर्वित्त प्रबन्ध करता है। इस प्रकार विकास 
बैंक उन बैंको तथा वित्तीय सस्थाना को वित्त उपलब्ध 
कराता है जो ओद्योगिक फर्मो को उधार देते हैं। इसके 
अतिरिक्त विकास बैंक विभिन्‍न वित्तोय सस्थानो के हिस्से, 
बाड़ तथा ऋणपत्र क्रय कर सकता है और इस प्रकार उमके 
वित्तीय साधन बढा सकता है। परिणामत ये फर्मे उद्योग कौ 
अधिक मात्रा म सहायता कर सकती हैं। 


(४४7) विशेष सहायता (579९८ 25प्ंडाश्ा०९)- 
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भारतीय औद्योगिक बिकास बैंक अधिनियम (964) द्वारा 
'एक विशप निधि की स्थापना की गई जिसे विकास सहायता 
निधि (0८ए2८०कगादा 65४9०॥९०८ रिया) कहते हैं। 
विकास बैंक इस निधि का प्रयोग ऐसी आद्योगिक इकाइयो 
की सहायता करने में करेगा जो या तो सामान्य रूप मे ऋण 
प्राप्त नहीं कर पातों, या विनियोग की भारी मात्रा के कारण 
या प्रत्याय-दर (२७० ० ८(णा॥) कम होने के कारण या 
दोना कारणों से ऋण प्राप्त करने मे असमर्थ रहती हैं। 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य वित्तीय तिगमों 
की भाँति, ऑद्योगिक विकास बैंक पर इस सम्बन्ध मं कि 
बह क्सि प्रकार कौ प्रतिभृति ($८८७॥५) स्वीकार कर, 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया। बैंक को इस सम्बन्ध में 
काफी हद तक स्वतन्त्रता है। निस्सन्देह इसे अपने बाँडो या 
ऋणपत्रो के विरुद्ध उधार देने की मनाही है। 


भारतीय औद्योगिक विकास बैक की क्रियाएँ 
औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक फर्मों को प्रत्यक्ष 
उधार देता है, यह औद्योगिक ऋण या निर्यात उधार का 
पुनर्वित्त प्रबन्ध करता है, यह विनिमय पत्रों का बद्टा करता 
है और औद्योगिक फर्मो के हिस्सो एवं ऋणपत्रों का 
निम्ताकन ([0०9व॥07) भी करता है और इनमे प्रत्यक्ष 
योगदान भी देता है। जुलाई 4964 मे अपनी स्थापना के 
पश्चात्‌ मार्च 994 के अन्त तक औद्योगिक विकास बैंक ने 
77,60 करोड रुपए के ऋणो कौ स्वीकृति दी (इनमे 
गारण्टी दिए गए ऋण शामिल नहीं हैं) और इसमे से 
59,60 करोड रुपए वितरित किए गए। केवल ॥993-94 
मे ही बैंक ने 43,200 करोड रुपए के ऋणों कौ स्वीकृति दी 
और 8 060 करोड रुपए के ऋण वितरित किए। 
पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता-पिछड़े क्षेत्रों में 
विकास को प्रोलत करने के लिए भारतीय औद्योगिक बैंक 
ने जुलाई 969 मे छोटे तथा मध्यम स्तर को परियोजनाओं 
के वित्त-प्रबन्ध के लिए एक योजना की घोषणा की। इसके 
आधीन इन क्षेत्रों मे नरम शर्तों अर्थात्‌ ब्याज की रियायती 
दरों, अदायगी की लम्बी अवधि आदि पर ऋण उपलब्ध 
कराए जाते हैं। इस योजना के आधीन केवल ऐसे प्रॉजैक्ट 
शामिल किए जाते हैं जितको कुल लागत 3 करोड रुपए से 
अधिक न हो। इस बैंक ने लघु-स्तर क्षेत्र को सस्थानात्मक 
उधार की उपलब्धि बढाने के लिए कई उपाय किए। 
इस योजना को बाद मे सशोधित किया गया और रुपए 
के रूप मे रियायती सहायता को अधिकतम सीमा करोड 
से बढाम्र 2 करोड रुपए कर दी गई। इस प्रकार यह बैंक 
पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए ऋणो की मात्रा को लगातार 
बढाता रहा है। 
भारतीय विकास बैक की पुनर्वित्त सुविधाएँ 


(हशीशभ्या८€ 90॥॥९5)-इस बैंक ने नवम्बर, 964 मे 
भारतीय पुनर्वित्त निगम को अपने स्वामित्वाधीव कर लिया 
और तब से यह सदस्य बैंको को सहावता से औद्योगिक 
इकाइयो को पुनर्वित्त सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है। शिखर 
सस्थान के रूप मे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्यौय 
वित्त निगमो, भारतोय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग नियम 
और औद्योगिक क्षेत्र मे कार्य कर रहे अन्य सस्थानों को 
ओद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने मे सहायता करता है और 
इसके लिए यह उनके हिस्सों तथा बाड़ा भे भागीदार बनता 
है। इस बैंक ने अप्रैल 7986 मे ऋणों एवं गारण्टी मे भाग 
लेने क लिए एक योजना चालू की ताकि अन्य सस्थानो से 
जोखिम सहभागिता (२॥४४ पराआए९) के उपाय के रूप में 
पुनर्वित्त क्रियाआ मे सहायता दे सके। आरम्भ होने से मार्च 
7994 तक इस बैंक ने इस कार्य के लिए 78 020 करोड 
रुपए की साहयता दी। 

लघु स्तर क्षेत्र को सहायता-भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक छोटे पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के 
सडक परिवहन के लिए राज्यीय स्तर के सस्थानों और 
वाणिज्य चैंको द्वाय अप्रत्यक्ष रूप मे औद्योगिक ऋणो के 
लिए पुनवित्त प्रबन्ध करता है। इस क्षेत्र मे उपलब्ध कराई 
गई सहायता मे तेजी से वृद्धि हो रही है। 

औद्योगिक विकास बैंक ने 988 मे पिद्दी एवं लघु- 
स्तर औद्योगिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयो के लिए जिनकी 
विनिर्माण लागत (/७॥४७८४०॥०९ ००४) 5 लाख रुपए से 
अधिक ने हो, राष्ट्रीय इक्विटी फड योजना (र80०ार्श 
एवणा> ६०॥० 5८॥९॥॥९) द्वारा सहायता प्रदान करने की 
व्यवस्था की है।इस योजना का प्रबन्ध भारतीय विकास बैंक 
राष्ट्रीय बैंको के साध्यम से करता है। इसने नई पिद्दी 
(709५) और लघु-स्तर इकाइयो के लिए एक खिड़की 
योजना (58९ ध्या00४ 5९०)॥९॥९) चालू की है ताकि 
इन्हे स्लावधि ऋण तथा कार्यकारी पूजी के रूप में सहायता 
दी जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक लघु-स्तर, पिद्दी तथा कुटीर इकाइया को विशिष्ट क्षेत्रों 
में परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराता है। 

भारत सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
[005065 ए८एटक्ल्या फश्ञा। रण [700॥9) को 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण-स्वामित्वाधीन 
अनुपगी के रूप मे 4989 में स्थापित किया। इस बैंक ने 
अप्रैल 7990 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है और इसे 
लघु उद्योग विकास कोष और राष्ट्रीय इक्विटी फड़ की 
व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है जिसका प्रशासन पहले 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करता था। 

सतुलित क्षेत्रीय विकास (फद्ब॑क्षाल्श्व रिश्ट्टाणार्भ 
ए€एशण्झ्राथा)-7970 के पश्चात्‌ भारतीय औद्योगिक 
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विकास बैंक ने सतुलित क्षेत्रीय विकास और त्वस्ति 
औद्योगिक विकाम्त के युगल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
कुछ प्रोलत एवं विकास क्रियाएँ प्रारम्भ को हैं। अन्य 
सावधि उधार सस्थानों (रट्यानलाकाड फ्राइध्वाणयणा$) के 
सहयोग के साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी 
राज्यों एवं सघीय क्षेत्रों मे औद्योगिक सभावना सर्वेक्षण पूर 
कर लिए हैं। इस प्रकार 389 प्रॉजैक्ट जिन पर 2,645 करोड 
रुपए का कुल विनियोग होगा, तय किए गए हैं। इनमे से 74 
प्राजैक्ट जिन पर 283 कंग्रेड रुपए का विनियोग होगा 
कार्यान्वित किए जा चुके हैं! 

नरप उधार योजना (806 [शा 5लाशा९)- 
भातोय औद्योगिक विकाप्त बैंक ने 976 में नरम उधार 
योजना चालू को ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों (अर्थात्‌ 
सौमेट, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन और चीनी और कुछ 
इजीवियरिंग उद्योगो) को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध 
कया जा सके जिससे वे अपने प्लाट एवं मशीनरी के 
आधुनिकीकरण पुन स्थापन और नवीनीकरण की योजनाओं 
को लागू कर सके। इस प्रकार कम लागत पर अधिक 
उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के आधीन 
75 प्रतिशत व्याज दर ली जाती है और ऋण की अवधि 5 
व रखी जातो है। यह योजना परिवर्तनीयता कण्डिका 
(ए०ा५००/०॥0/ (08०5८) के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के 
लिए आकर्षक नहीं थी परन्तु इस कण्डिका के हटा देने के 
'परचात्‌ वितरण को गति तेज कर दी गई है। 

जनवंगे 984 से नरम उधार योजना का सशोधन कर 
इसे आधुनिकोकरण फे लिए नरम उधार योजता कहा गया 
ताकि इसके आधीन योग्य इकाइयो की स्रहायता को जा 
सके। इस योजना के आधीत, उत्पादत इकाइयों के 
आधुनिकौकरण के लिए सहायता उपलब्ध होगी जिसका 
प्रयोग मुख्यता उत्पादन-क्रियाआ के उन्तयन 
(एफ़्ा०0/7णा), तकनालाजी और उत्पाद को उन्‍नत करते 
निर्यात-प्रोत्पाहन, आयात-प्रतिस्थापत ऊर्जा को बचते, 
प्रदूषण को रोकथाम, व्यर्थ पदार्थों के पुत्र प्रयोग और उप- 
उत्पाद आदि के लिए किया जाएगा। 


भारतोय औद्योगिक विकास बैक का पुनाठिन 

कुछ आलोचक इस बैंक को कार्य-प्रगति एव 
उपलब्धियो से असतुष्ट थे। उनका कहना था कि औद्योगिक 
विकास बैंक एक प्रभावी विकास सस्थाव बनते से असफल 
रहा है और इसके द्वारा देश मे औद्योगीकरण कौ क्रिया को 
पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इस शोचनोय स्थिठि का 
मुख्य कारण यह है कि बैंक एक स्वतन्त्र सस्था न बनकर 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का एक अनुषगी बनकर रह गया। 
भारत सरकार ने इस आलोचग को स्वीकार करते हुए 
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'फरवरी 6, 97& को भारतोय औद्योगिक विकाप्त बैंक को 
रिजर्व बैंक से अलग कर दिया। स्वायत्त बनने के पश्चात्‌ 
भारतोय अमद्योगिक विकास बैंक ने प्रभावी कार्य किया है। 
चह बैंक सावधि आधार का मुख्य रो है क्योकि इसने 
सभी सावधि ऋण सस्थानो द्वार स्वीकृत कुल ऋणों का 40 
प्रतिशत और कुल वितरित ऋणो का 45 प्रतिशत उपलब्ध 
कराया। 


भारतीय औद्योगिक विकास बैक और नरसिहम समिति 

नरप्िहश समिति (काका 0कगगा/।०८) की 
एक मुख्य सिफारिश यह है कि बैंक ओर प्रत्यक्ष वित्त 
स्थानों (शाल्त घाशादाएं ाषाणाणा$) के बोच 
प्रतिस्पर्दा बढ़ाकर कुशलता को उन्नत किया जा सकता है। 
इस दृष्टि से सम्रेति भाततीय औद्योगिक विकास बैंक के 
'कायभाग ओर कृत्यो मे कुछ परिवर्तन लाना चाहती है। 

आज यह बैंक दो कार्य करता है-अन्य प्रत्यक्ष वित्तीय 
संस्थानों की भान्ति प्रत्यक्ष बित उपलब्ध कराता और 
पुनवित प्रणालो द्वाग अप्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराना। यह 
भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक ओर अन्य प्रत्यक्ष वित्तीय 
सस्थानों के बीच मूल अन्तर है। नरसिहम समिति का 
सुझाव है कि भारतीय औद्योगिक विकाम्न बैंक को अपना 
प्रत्यक्ष वित्त-प्रबन्ध कार्य छोड देना चाहिए और अन्य 
सस्थानो जैसे राज्यीय वित्त निगमो, लघु उद्योग विकास बैंक 
आदि की भात्ति सर्वोच्च प्रोन्नति का कार्य करना चाहिए। 
प्रत्यक्ष उधार कार्य के लिए एक पृथक कम्पनी विशेष रूप मे 
कायम की जानो चाहिए। 

भारत सरकार ने भरसिहम समिति की सिफारिशों को 
स्वीकार नहों किया है। किन्तु सरकार ने एक अध्यादेश जारी 
करके भारतोय औद्योगिक बिकास बैंक कानून (964) में 
सशोधन कर दिया है जिसका उद्देश्य बैंक की हिस्सा-पूजी 
का पुतगठन करता है और इसे पूजी बाजार से हिस्सा-पूजी 
प्राप्त करने का अधिकाए देना है। 


6. विनियोग सस्थान 
(5 ९४५४९४६ ४००) 

भारतोय इकाई न्याप्त [0ग्र श७ ण॑ जवान 

कुछ वर्यों से भारत सरकार इस बात पर विचार कर 
रहो थो कि एक ऐसे सस्थान की स्थापना की जाए जिसके 
द्वार मध्यम आय वग के सदस्य विनियोक्ता कम्पनियों कौ 
हिस्सा पूँजी म अधिकाधिक सख्या मे भाग ले सकें। इस 
उद्देश्य को पूर्ति के लिए फरवरी, 7954 मे औषचारिक रूप 
से इकाइ न्यास (एणा पाए) की स्थापना हुई। इकाई- 
न्याप्त को आरश्भिक पूजो ५ करोड रुपए थी। इसके हिस्से 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक 
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ऑफ इण्डिया और अनुसूचित एवं वित्तीय सस्थानों द्वारा 
स्वीकार किया गए। 
इकाई-म्यास के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं-(क) मध्यम 
तथा निम्न आय वर्गों की बचत को प्रोत्साहित करना और 
फिर इन बचतो को एकत्र करना, और (ख) उन्हे देश मे 
बढ़ते हुए औद्योगीकरण से प्राप्त समृद्धि के लाभो मे हिस्सा 
बटाने के योग्य बनाना। इन दो उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए 
तीन कार्य करने होगे-(४) देश के विभिन्‍न भागो से 
यथासभव जितने भी अधिक विनियोक्ताओ ([7ए४८४05) 
को हो सके, न्यास को इकाइयाँ बेची जाएँ, (४४) इकाइयो 
के विक्रय से प्राप्त राशि और 5 करोड रुपए की आरम्भिक 
चूजी का औद्योगिक एवं निगम प्रतिभूतियों (009०४०७ 
$6८ए॥७८५) में विनियोग किया जाएं, और (77) जिन 
व्यक्तियों ने न्यास की इकाइयाँ क्रय की हैं उनको लाभाश 
(0।५4९॥0) दिया जाए। 
जून 995 में भारतोय इकाई न्यास ने अपनी क्रियाओ 
के 34 वर्ष पूरे कर लिए। पहले वर्ष मे कुल मिलाकर 9 
करोड रुपए की हिस्सा पूँजी एकत्र हुई। दूसरे वर्ष मे मन्दी 
के पश्चात्‌ इकाई न्यास की क्रियाएं, तीसरे परन्तु बाद के 
वर्षों मे फिर तेज हो गईं। जून ॥994 में ट्रस्ट के 
इकाईधारियो (000 00०७) की कुल सदा 200 लाख 
थी और इन इकाइयो की कुल राशि 60 000 करोड रुपए 
(जून 995 तक) थी। 


इकाइयो के लाभ (#0४.॥9265 ण॑ (07७) 

न्यास की इकाइयों के स्पष्टत चार लाभ हैं। वे 
हैं-(४) इन इकाइयो मे विनियोग सुरक्षित हैं क्योकि इनका 
जोखिम बहुत सी प्रतिभूतियो पर फैला दिया जावा है। (कुछ 
तो ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जिन पर स्थिर आय प्राप्त होती है 
और अन्य ऐसी हैं जिन पर परिवर्ती आय (ए7०ण८ 
॥॥00772) प्राप्त है) 

(४४) इकाईधारियाँ कौ लगातार और अच्छी आय प्राप्त 
होगी। इस न्यास की 90 प्रतिशत आय का वितरण किया 
जाएगा और न्यास 6 प्रतिशत आय उपलब्ध कराने का प्रयास 
करेगा। 

(४४०) इकाई-न्यास से प्राप्त लाभाश रूपी आय पर 
भिल-भिन्‍न वर्गों को कर-रियायतें (७६७ ००॥०८५७णा७) 
प्राप्त हैं। 

(४0) इकाइयो की तरलता (वृणाव/9) बहुत अधिक 
है क्योकि विनियोक्ता जब चाहे उनके बदले नकदी ले 
सकता है। किसी भी समय क्रय की गई इकाइयों न्यास द्वारा 
निश्चित मूल्य पर बेची जा सकतो हैं। 

जुलाई 4964 से इकाई-न्यास द्वारा इकाइयो का विक्रय 
भारतीय पूजी बाजार के विकास म एक महत्त्वपूर्ण कदम है! 


औद्योगिक वित्त 


सैद्धान्तिक दृष्टि से न्यास का कार्य सराहनीय है क्योकि इस 
प्रकार समाज की बचत को गतिमान करके व्यापार एव 
उद्योग मे विनियोग किया जाता है। चूँकि न्यास राजकीय 
क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए सामान्य जनता का इसमें काफी 
विश्वास है। इसके अतिरिक्त इसे सरकार से बहुत सी कर 
रियायते ([&६ ००॥०९५४०४७) प्राप्त हुई हैं । न केवल इसमें 
चूजी सुरक्षित ही है बल्कि इकाईधारी जब भी चाहे न्यास से 
इसके बदले मे नकदी प्राप्त कर सकता है। साथ ही यह 
बात भी बडी उत्साहवर्धक है कि निम्न तथा मध्यम आय 
वर्गों ने इसमें काफी योगदान किया है) ऐसा जान पड़ता है 
कि जैसे कोई इकाई-योजना उनकी जरूरत को ध्यान में 
रखकर चलाई गईं हो। इसके अतिरिक्त इसमे विनियोग 
सुरक्षित है और इसमे लगातार आय प्राप्त होगी। फिर इसमें 
लगाई गई राशि तरल है क्योकि इसको जब चाहे नकदी में 
बदला जा सकता हैं। 


अन्य विनियोग सस्थान (0॥067 [#१४€$77शा। 
वच50/ए0005) 

भारतीय इकाई न्यास के अतिरिक्त जो जनसामान्य कौ 
बचत गतिमान कर औद्योगिक प्रतिभूतियों मे विनियुक्त करते 
हैं दो अन्य विनियोग सस्थान जो देश में कार्य करते हैं, वे 
हैं-भारतीय जीवन बीमा निगम ([॥6 [॥50/4९6 
(०फ्णथा०० ० ]6)0 और भारतीय साधारणा बीमा 
निगम (60ाल्बा [5ए8006 (०एणथ0 रण द्राव3)| 
ये दोनो सस्थान जनसाधारण से बीमा करने के आधार पर 
भारी मात्रा में राशियाँ एकत्र करते हैं, परन्तु वे अपने साधनों 
का एक भाग निगम क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए 
प्रयुक्त करते हैं या बाजार से औद्योगकि प्रतिभूतियाँ 
(09005078 5०८७४४८५) हिस्से एवं ऋणपत्र प्राप्त कर लेते 
हैं। भारी मात्रा में राशियाँ उपलब्ध होने के कारण ये दो 
सस्थान स्टॉक एक्सचेंज में सशक्त कार्यभाग अदा करते हैं। 

१993-94 के दौषन जीवित बीमा कम्पनी ने ।460 
करोड रुपए का दीर्घकालीन उधार उपलब्ध कराया और 
590 करोड रुपए वितरित किए। इसी वर्ष साधारण बीमा 
कम्पनी ने 820 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और 
औद्योगिक क्षेत्र को 470 करोड रुपए वितरित किए। 


7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक 
(वरप्रष्पान् र९९०छॉपएएाणा है, त॑ ]0/9) 
हाल ही के वर्षों मे बहुत-सो औद्योगिक इकाइये 
विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, बहुत अधिक कठिनाई में थों औ 
लगभग बन्द होने बाली थीं! इस परिस्थिति के लिए पर्याप 
माग का अभाव, प्रबन्धकीय असावधानी, श्रम विवाद, कह 
माल को कमी, आयात प्रतिबन्ध आदि जिम्मेदार थे। इः 


औषद्योगिक वित्त 


इकाइयो के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व को देखते 
हुए और विशाल श्रप-शक्ति के लिए रोजगार को दृष्टि मे 
रखते हुए, इतको सहायता करनो आवश्यक थी। भारत 
सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुतर्निमांण नियम की स्थापना 
अप्रैल 97] मे की ताकि यह बीमार इकाइयों (88६ 
णणा$) को विशेष समस्याओं को देखभाल कर सके और 
उनके पुर्नर्नि्मीण और एुन स्थापन के लिए सहायता उपलब्ध 
करा सके। यदि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, शो इन 
इकाइयों का प्रबन्ध भी अपने हाथ मे ले सकता है और 
ओधःसरचता सुविधाएँ (्रि३5४ा0एएण३ जिशा।एट5) 
अर्थात्‌ परिवहन, विषणन आदि का विकास कर सकता है। 

अगस्त 3984 में भारत सरकार द्वाग एक कानूत पास 
किया गया जिसके आधीत भारतीय औद्योगिक पुननिमाण 
निगम को भारतोय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय ओद्योगिक पुत्रनिर्माण 
बैंक (00907 ए९९णाइए0८७णा 597 ० [7क्‍॥8) को 
स्थापना मार्च 985 में हुई और इसने निगम के सब काम 
अपने ऊपर ले लिए। अब 'यह बैंक औद्योगिक पुनरत्थान के 
लिए भुख्य अखिल भारतीय उधार एवं पुनर्तिर्भाण एजेन्सी 
बन गया है, जो औद्योगिक विकास में सहायता देता है और 
इसे प्रोन्नत करता है और औद्योगिक फर्मों का पुतरुत्थात भी 
करता है। 

१993-94 के दौरान, प़रछ] ने 330 करोड रुपए के 
सावधि ऋणो (प्राण १०७०७) की स्वीकृति दो जो 
आधुरिकोकरण, विशाखत, विस्तार, नवीतीकरण आदि के 
लिए दिए गए। इससे पहले औद्योगिक पुतर्निमाण निगम ने 
सावधि ऋणो के रूप में टैक्सटाइल्ज, इजोनियरिंग, खबत 
एवं ढलाई उद्योगो से सावंधि ऋणों के रूप में बीमार/बन्द 
इकतइऐ। 'को सहायता दो) वित्तीय सहायत देंते हुए, 
पुर्तिर्माण बैंक आधुनिकौकरण को क्रिया को बनाए रखने, 
उत्पादक क्षमता को उन्तरत करमे और औद्योगिक इकाइयो 
को तकनालाजीय उलति पर बल देता है। इस बैंक का 
औद्योगिक पुनरत्याव करने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। 
उदाहरणार्थ 49885-89 के दौरान भारतीय औद्योयिक 
पुनर्निर्माण बैंक हाण सहायता दी गई 263 इकाइयों के 
औद्योगिक उत्पादन का मूल्य १,३०० केग्रेड रुपए था और 
इनमे लगभग 4 लाख व्यक्तियां को गेजगर प्राप्त था। कुल 
रूप मे, इस बैंक ने मार्च 4994 तक बोमार ओर कमजोर 
इकाइयो को 2,60 करोड रुपये को सहायता को स्वोकृति 
दी जिसमे से 4,480 कग्रेड रुपये वितरित किए गए। 

इस बैंक ने अपनी क्रियाओं का विस्तार सहायक क्षेत्रों 
अर्थात्‌ परामर्श सेवाओ, व्यापारिक बेकिंग (भललाशा 
8०ाणाए) और उपस्कर पड्टेदारीं (:6छएतालण ॥2३ड8) 
में कर लिया है। ये सब क्रियाएँ बौमाा औद्योगिक इकाइया 
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के पुर स्थापत से सम्बन्धित हैं । अपनी परामर्श सेवाओं द्वारा 
यह बैंको तथा वित्तीय सस्थाओ को उन बोमार इकाइयों की 
सम्पत्ति के सही मूल्य का अनुमान लगाने मे सहायता करता 
है जो अपने पुनरत्थान के लिए सहायता चाहते हैं। अपनी 
व्यापारिक बैंकिंग सेवाओ द्वाग़, 7रछा कई इकाइयो के 
विलयन और पुनर्निर्माण की क्रिया मे सहायता करता है। 
उपस्कर-पढ़ेदारी वास्ठव में बैंक कौ भाड़ा-खरीद यौजना 
का विस्तार ही है। 


8. भारतीय निर्यात-आयात बैंक 
(प्रशद फ़फ़णा-ीग्राऊणा ऐश ते वा0ा9) 

भारतीय निर्यात-आयातद बैंक को स्थापना जनवरी ॥, 
१982 में हुई ताकि वह भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक के 
अच्तर्राष्ट्रीय वित प्रभाग की क्रियाओ को सपाल सके ओर 
नियातको एवं आयातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा 
सके। इसके अतिरिक्त, इसे उन सभी वित्तीय सस्थाओं के 
काम का समन्वय करते का काय॑ भी सौंपा गया जो वस्तुओं 
एव सेवाओ के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त जुटते हैं। 
यह बैंक वाणिज्य बैंको एवं वित्तीय सस्थातों को उनकौ 
विर्यात-आयात वित्त प्रबन्ध क्रियाओ के विरुद्ध पुतर्वित्त 
सुविधाएँ भी उपलब्ध करता है। 


निर्यात-आयात बैक के पूँजी साथन 

इस बैंक को अधिकृत पूजी 200 करोड़ रुपए है और 
इसकी परिदत पूजी 700 करोड रुपए है जो पूर्णतया केन्द्र 
सरकार द्वारा पूरित की गई। बैंक अतिरिक्त साधन गतिमान 
करते के लिए भारठ सरकार एवं एिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 
से उधार ले सकता है और बाजार मे बाड तथा ऋणपत्र जारी 
करके भी साधन प्राप्त कर सकता है। यह अन्य देशो से 
विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकता है। 

निर्यात-आयात बैक (छत्या। छेशा।0 के कार्य 
निम्नलिखित है- 

(४) न केवल भारत अपितु तृतीय विश्व के देशो के 
लिए भी इन वस्तुओ तथा सेवाओ के नियात एवं आयाव के 
लिए वित्त का प्रबन्ध करना, 

(४) पट्टे के आधार पर नियात एवं आयात का वित्त- 
प्रबन्ध, 

(79) विदेशो मे साझे उद्यमो (098 #धणण८५) के 
लिए वित्त प्रबन्ध, 

(2०) भारतोय पार्टियों को उधार उपलब्ध कारना 
ग़कि वे विदेश मे साझे उद्यमों को हिस्सा-पूँजी मे योगदात 
दे सक, 

(०) सोमित रूप मे व्यापारिक बैंकिंग के कार्यों को 
करना। इनमे शामिल हैं-नियात या आयात गे लगी हुई 


ही 
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कम्पनियो के स्टॉक, हिस्सो, बांडो या ऋणपत्रों को 
हामीदारी ((00८५४४70॥8) करना, 

(0४) निर्यात या आयात के लिए पार्टियो को 
तकनीको, प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। 

इन कार्यों के अतिरिक्त, निर्यात-आयात बैंक व्यापारिक 
बैंकिंग एवं विकास-बैंकिंग के कार्य भी करता है। अत यह 
बैंक भारत के निर्यात-प्रोत्साहन प्रयास को प्रोन्त करने 
वाला शिखर सस्थान है। इस बैंक द्वारा 982 मे 240 करोड 
रुपए की सहायता प्रदान की गई परन्तु यह राशि 992-93 
मे बढकर ,600 करोड रुपए हो गई पर 4993-94 मे 
गिरकर 650 करोड रुपये हो गयी। 


9, उभरते हुए वित्तीय मध्यवर्ती 

(ए्राशण्ट्“ा)8 रिंप्रश्मारंत्रों ॥7/९0थ69॥87९5) 

हाल ही के वर्षों मे, विशेषकर अस्सी के दशक के 
मध्य मे, भारत के विद्ीय क्षेत्र मे सरचनात्मक परिवर्तन हुआ 
है। जोखिम पूजी, उधार और पट्टेदारी आदि के क्षेत्र मे 
व्यापार और वाणिज्य कौ आवश्यकताओ को पूरा करने के 
लिए नये सस्थान कायम किए गए हैं। अभी ये सस्थान 
बालावस्था मे हैं। हम सक्षेप मे उनके बारे मे जानकारी देगे 
और उनके कार्यों का उल्लेख करेंगे। 

4 जोखिप पूजी एवं तकनॉलाजी निगम लि० 
(ए5छर एकांत बात व॒श्क्राणणृ) एणफणबतंणा 
].00.)-मार्च 4975 मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 
जोखिम पूजी फाउन्डेशन (२)5॥ 0999 #0090॥०9) को 
जारी करने का दायित्व लिया ताकि नये उद्यमकर्ताओ जिनमे 
तकनॉलाजी-विशेषज्ञ और पेशेवर भी शामिल थे, सहायता 
प्रदान की जा सके जिससे वे बिना ब्याज के ऋणों या 
नाममात्र ब्याज पर ऋणो के आधार पर औद्योगिक प्राजैक्ट 
प्रोन्‍्नत कर सके। उद्यमकर्ताओ को प्रोत्साहन देने के लिए 
जोखिम पूजी फाउन्डेशन को जनवरी 988 मे जोखिम पूजी 
एवं तकनॉलाजी नियम लिमिटिड में परिवर्तित कर दिया 
गया। इस निगम की औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन योजनाएं 
हैं जोखिम पूजी योजना, तकनॉलाजी प्रोन्नति योजना और 
उद्यम पूजी योजना (ए८शाण& ८बएा। $०४८७८)। जोखिम 
'पूजी योजना के आधीन, इस निगम द्वाग़ मार्च 994 तक 36 
मध्यम एवं बड़े प्राजैक्टो को 36 करोड रुपये की सहायता 
कौ स्वीकृति दी गयी। ये प्राजैक्ट या तो नयी तकनॉलाजो पर 
आधारित थे या नये प्रयोगी पर। इनमे शामिल थे. एण्टी- 
बाओटिक ड्रग्ज, रेडियो पेजिग प्रणालिया, पे-फोन (939 
ए70०॥९५), कैल्सियम सिलिकेट ब्रिक्स (एबलपणा 
$|/८28 ७70/:5) ग्रेनाइट और सगमरमर ससाधन मशीनरी 

आदि। 


अपनी तकनॉलाजी वित्त एवं विकास योजना के 
आधीन, इस निगम ने अभी तक १9 करोड़ रुपये को 
सहायता उच्च जोखिम वाले प्राजैक्टो को दी है। इनमें 
उल्लेखनीय हैं : कृत्रिम बुद्धि का विकास, सॉफ्टवेयर- 
विकास, शैक्षणिक यन्त्रमानव (छ00८थाणा४। ०5०४७), 
सकर बीज आदि! 

उद्यम पूजी इकाई योजना के आधीन, इस निगम ने 
कम्पतियों के विकास और नयी तकनॉलाजी के 
वाणिज्यीकरण, नये उत्पादों एवं वस्तुओ के चालू करने 
आदि के लिए सहायता दी है। मार्च 4994 तक इस योजना 
के आधीन 68 करोड रुपये की सहायता को स्वीकृति प्रदान 
की गयी। 

2. भारतीय तकनॉलाजी विकास एवं सूचना 
कम्पनी (€्काण०ण्हः ऐ९शल०फुग़ाला शात 
पर7्क्रशभांणा (एग्राएशाए ण॑ पराप9)-यह एक 
तकनॉलाजी उद्यम वित्त कम्पनी है जो कि 989 में स्थापित 
की गयी ताकि नये तकनॉलाजी उद्यमों (॥०८४॥००९४ 
भथ्याणा८5) के लिए प्राजैक्ट वित्त प्रदान कर सके। मार्च 
१994 तक इस कम्पनी द्वारा 97 करोड रुपये की सहायता 
उपलब्ध करायी गयी। इस कम्पनी ने कम्प्यूटर, रसायन- 
पौलिमर, ड्रग्ज, बायोतकनॉलाजी, इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रानिक्स, 
टेलीकाम, पर्यावरण इजीनियरिंग, अपारम्परिक ऊर्जा आदि 
की औद्योगिक इकाइयो के लिए सहायता प्रदाव की। 

3. अथ संरचना पट्टेदारी एव वित्त सेवा लि० 
(ज्ाा8४ए2४७/९ [,€क॥8  शा0एं स्पवाब्ाटाओं 
$004८९६ 7.09.) -यह निगम 988 में स्थापित किया गया 
और इसका मुख्य उद्देश्य यन्त्रो की पट्टेदारी (/.&॥8॥8 
€्यूणज़ाला) और अध सरचना का विकास था। इस 
कम्पनी ने केन्द्र तथा राज्यीय सरकारों की सहायता से बहुत 
से अध सरचना प्राजैक्ट सुनिश्चित किए हैं। 992-93 के 
दौरान इसने वाणिज्यीकरण (00ग्राघ्रथण॥॥5ा०॥) एवं 
अध सरचना विकास मे महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। यह 
विभिन्‍न सरकारी एजेन्सियो के साथ मिलकर सडक-मार्गों, 
पावर-जनन, टैली-सचार, जल-आपूर्ति, जल परिवहन 
सम्बन्धी अध सरचना का विकास कर रहा है। 

विनियोग-बैंकिग (#५2४४7८॥॥ 0870॥8) के क्षेत्र में 
यह निमम व्यापारिक बैंकिंग (/७८०॥»ग छेवाथाएढ) की 
कार्य करता है और इसने अपने निगमीय ग्राहकों की वित्त 
आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए विक्रय-योगय 
प्रतिभूतियों (१/७४७४४७॥८ 5००४॥॥८5) के बेचने मे मुख्य 
कार्यभाग अदा किया है। यह निगम सरकारी प्रतिभूतियो, 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के बाडो, निगमीय ऋणपत्रो 
(एणएभ०७2 ७०45) और इकाइयो के व्यापार मे सक्रिय 
भाग लेता है। 
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4 भारतोय उधार क्रमांकन सूचना सेवा लि० 
(ँथका! एरमयेएडह गरियशाीणा $श४ॉ०१5 ० 
प्0/8)-इसकी स्थापना एक उधार क्रमाकन एजेन्सी के 
रूप में 4988 मे को गयी। इसका कार्य निश्चित कालीन 
जमा ग्रोग्रामो, यरिवर्ततीय एवं अपरिवतनीय ऋणपत्रो का 
क्रमाकन (०णाष्ट) और कप्पेतियों को उधारपात्रता का 
मूल्याकन भी करना है। )993 तक इसके द्वारा 558 ऋण- 
उपकरणों (0८00 हछफणयाटाछ) का जो 442 कम्पनियों 
द्वार जारी किए गए और जो 30,000 करोड रुपये की राशि 
से सम्बन्धित थे का क्षमता-मूल्याकत (धा्ट) क्या 
गया। इसने भारतीय कम्पनियों को सूचना उपलब्ध कराने के 
लिए कार्ड-सेवा (0श० $श८४) का विकास किया है। 
इस कार्ड मे कम्पनी के महत्त्वपूर्ण व्यापार सम्बन्धी अगो के 
बारे में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। 

इसके अतिरिक्त इस कम्पनो ने वाणिज्यक पत्र प्रोग्राम 
(एगाणाशणण ९४०: श०्ट्टाशा॥॥९5) के क्रमाकव का 
कार्य भी किया है और 78 कम्पतियों के मूल्याकर का काय 
भी पूण कर लिया है। पहली बार इस कम्पनो ने सिटी बैंक 
(८७ पक्का) के आयो-ऋण (8७॥०-०आ)) का श्रेणी- 
निर्धारण एक परिसम्सत पुष्ट प्रतिभूति के रूप में किया। 
4992-93 में इसने बैकिंग-क्रमाकन-सेवाओ (छेक्षा|प0६2 
एश्णाए 5८४०७) का कार्य प्रारम्भ किया। 

इस कम्पनी को स्रेवाओ की अन्य देशो में भी सराहता 
की जा रही है। 499-92 में इस कम्पनी ने अन्य देशो की 
कप्पतियो को उधार-क्षमता-मूल्याकन सम्बन्धी तकनीकी 
सहायता एव प्रशिक्षण दिया। इसे मलेशिया इस्ताईल 
इन्डोनेशिया, पाकिस्तान और श्रीलका से इस कार्य के लिए 
निवेदत ग्राफत हुए हैं। 

5 भारतीय स्टाकधारी निगम (5६०0 म्रगकण्ड 
(#फण५४०३ ७ ॥0079)-इस निमम का मुख्य उद्देश्य 
हिस्सो और अन्य प्रतिभूतियो के स्वामित्वान्तरण के लिए 
बहोखाता प्रविष्टि प्रथाली (800८ 2१७५ $) ह७) चालू 
करता है ताकि वर्तमान प्रणाली का जिसमे अत्यधिक 
कांगजी कार्यवाही करनी पडतों है, प्रतिस्थापन किया जा 
सके। आज यह निगम बहुत-सी बाजार-क्रियाओ का काय 
करता है और भारतोय इकाई न्यास, भारतोय जीवन बीमा 
जियम, पारस्परिक निधियो, साधारण दीमा तिगम ओर इनके 
अनुर्षगयो के लिए सरक्षणोय सेवाएं (एए५०ह5 
$श५०८७) प्रदान करता है। माच 993 के अन्त तक इस 
नियम के सरक्षण से 8 करोड स्क्रिप (६८०05) थे। इसने 

१992-93 मे 280 कंग्रेड रपये को बाजार-क्रियाआ 
(आल 09९०७0०॥5$) का कार्य क्या भारत सरफ्त ने 
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यह निर्देश दिया है कि इस निगम को सभी सार्वजविक क्षेत्र 
के बैंकों और इनके अनुषगियों एवं इनके द्वारा स्थापित 
पारस्परिक विधियों (०७० एथा6$) का कार्य करता 
होगा। 
अच्य रुस्थात 

अन्य विकासात्मक विज्ञोय संस्थानों मे निम्नलिखित 
का उल्लेख करना होगा- 

गृह-निर्माण वित्त (प्र०्ण्णाए्ट घ्गाशश्ञा००)- भारतोय 
पृह एवं शहरी विकास निगम लि० (घत्पक्ाह आए एकरशा 
0७४८ ०क्राथाप 0णएग्०७०॥ ० 7999) एक राष्ट्रीय स्तर 
का सस्थान है जो व्यक्तियो और विशेषकर समितियों को 
गृह-निमाण एवं फ्लेट बनाने के लिए ऋण देता है। इस 
नियम के 70 प्रतिशत ऋण कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित 
होते हैं और निम्न आय वर्गों के लिए 65 प्रतिशत ओर ग्राम 
क्षेत्रे के लिए 5 प्रतिशत ऋण दिए जाते हैं। मार्च 993 
तक इस निगम ने 9,4१9 प्राजैक्टो के लिए जिनकी कुल 
लागत 2,490 करोड स्पये थी ऋण उपलब्ध कराया, इसमे 
प्रण000 कौ ऋण-बद्धता 7,745 करोड झपये कौ धी। 
इसके परिणामस्वरूप 55 लाख मकान बनाए जा सके, इनमे 
से लगभग 46 प्रतिशत ग्राम क्षेत्रो मे स्थित हैं। 

गृह विकास वित्त निगम लि० (प0०ए०४शआाह 
6७ श6ठ्फुआश्ाय 7970९ (१0फ्०ण-७४७॥ 7,80.)-एक 
दूसरा राष्ट्रीय स्तर का गृह-वित्त उपलब्ध कराने वाला 
सस्थान है। इसको स्थापना 397 में भारतोय उधार एव 
विनियोग निगम द्वार की गयी ताकि यह मध्यम एवं निम्न 
आय वर्गों को दीघावधि वित्त उपलब्ध कर सके। ये ऋण 
व्यक्तियां को या सहकारी समितियों को मकानों के निर्माण 
या क्रय के लिए देशभर से दिए जाते हैं। मार्च 993 तक, 
इसे निगम ने 2400 नगरों मे 72 लाख मकानों के लिए 
4,470 करोड स्पये क ऋण उपलब्ध कराए। 

भारतीय जहाजुरानी उधार एवं विनियोग कम्पनी 
लि० (5छाएफागड (ा९१॥ 2870 व१65्र९८एाा 
(०गाफश5 ० ॥0॥3)-जहाजो कौ प्राप्ति क लिए विशेष 
रूप म उधार दिया करतो थी। अब इसने अपनी क्रियओ का 
विस्तार अर्थव्यवस्था क सभी क्षेत्रो के लिए कर लिया है 
परन्तु इसका विशेष बल नियात एवं अध सरचना 
(त्रथ्शाण्टपा४) को बढावा देने पर है। इस विशाखन के 
परिणामस्वरूप अब यह कम्पनी बहुत से उद्योगो को ऋण 
दी है-जहासरानी एवं मछलो उद्योगो के अतिरिक्त, 
आटोमोबाइल और इसके अनुषणों, रसायन एवं पेट्रो- 
रसायन, इलैक्ट्रानिक्स, सूचना तकतॉलाजी, पावर-जनन और 
विवरण, इस्पाव और इस्पात के उत्पाद, अन्य धातु, 
टेक्साइलन और खद्य-ससाधन (8000 फ़ाए्टफथपछ)। 
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किन्तु जहाजग़नी एवं मछली उद्योग इस कम्पनी को 
प्राथमिकता बने हुए हैं। 

भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि० (प०ण्ात्या 
छएप्रश्ञाए्श एगफुणनाणा रण [)99)-अन्तत भारत 
सरकार ने देश मे पर्यटन उद्योग के विकास एव प्रोलति के 
लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम एक विशिष्ट वित्त सस्थान 
के रूप में कायम किया। यारम्परिक पर्यटन सम्बन्धी 
प्राजैक्टो के अतिरिक्त यह निगम गैर-पारम्परिक प्रौजक्टो 
जैसे मनोरजन पार्कों रस्सा मार्गों (२०७८ ७४४५5) कार 
किराया सेवाओ देशीय जल परिवहन की नावा आदि के 
लिए ऋण उपलब्ध कराता है। मार्च 994 तक इस निगम 
द्वारा 525 करोड़ रुपये के कुल क्रणो को स्वीकृति दी 
गयी। 


१0 सार्वजनिक क्षेत्र के सावधि-उधार सस्थान- 
एक मूल्याकन 
(एफ) 8९९07 [रा लावा ॥9ए॥0त७5--शा 
कभरएशपणा) 

हमने विभिन्न संस्थानों का विवरण दिया है जो 
स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ ओद्योगिक वित्त मे विशेष 
कार्यभाग अदा करते रहे हैं। इनका वर्गोकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है- 

(क) अखिल भारतीय विकास बैंक-(3) भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक (४०) भारतीय लघु उद्योग विकास 
बैंक (४४४) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (20) भारतीय 
औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (७) भारतीय औद्योगिक ऋण 
तथा विनियोग निगम । 

(ख) राज्यीय स्तर के सस्थान-($) राज्यीय वित्त 
निगम (४४) राज्यीय औद्योगिक विकास निगम। 

(ग) विशिष्ट वित्तीय सस्थान-(५) जोखिम पूजी एव 
तकनॉलाजी निगम (४३) भारतीय तकनॉलाजी विकास एवं 
सूचना कम्पनी (४४४) भारतीय हिस्सेदारी निगम। 

(घ) विनियोग सस्थान-(४) भारतीय इकाई प्यास 
(४) जीवन बीमा निगम (३४४) साधारण बीमा निगम। 


औध्ोगिक वित्त 


सहायता-प्रदत्त उद्योगो की सख्या और स्वोकृत एव 
वितरित ऋणो की मात्रा मे लगातार वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र 
द्वार प्राप्त को गयी प्रगति मुख्यत इन सस्थानों द्वारा उपलब्ध 
कराए गए वित्त का परिणाम है। 

चौथी योजना के णश्चात्‌ इन सस्थानो द्वाय स्वीकृत एव 
वितरित ऋणा मे तेजी से वृद्धि हुई है, जैसा कि तालिका । 
से सुव्यक्त है-970-7 मे 230 करोड़ रुपये, 980-8) में 
2,550 करोड रुपये और ॥993-94 मे 42,450 करोड 
रुपये। 

तालिका 4 सावधि-उधार सस्थानो द्वारा 








स्वीकृत सहायता 
करोड़ रपये 
दर्ष राशि 
१970 7 २30 
१980 8॥ 2550 
3990 9॥ १9 420 
१993 94 42 450 





यह बात स्मरण रखने योग्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 
वित्तीय सस्थान, विशेषकर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विनियांग निगम और भारीतय 
औद्योगिक वित्त निगम ने नव-स्थापित कम्पनियों को उनकी 
ब्लाक-पूजी (8०८०८ 02॥9) आवश्यकताओं के लिए 
प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी) वर्तमान कम्पनियों के लिए, 
प्रत्यक्ष वित्तीय. सहायता उनकी क्षमता-विस्तार एवं 
आधुनिकीकरण योजनाओ आदि के लिए दी जाती है। 

इसके अतिरिक्त, इन वित्तीय सस्थानों ने लघु स्तर 
जडोगो क्रे विकास प्रिकडे क्षेत्रों के विकास और नये/छोटे 
उद्यमकर्ताओ के प्राजैक्टो के लिए सहायता प्रदान की है जो 
समय के साथ-साथ लगातार बढती ही गयी है। उदाहरणार्थ 
पिछडे हुए जिलो मे स्थित प्राजैक्टो के सदर्भ में सावधि- 
उधार सस्थाओ से स्वीकृत एवं वितरित ऋण की मात्रा मे 
हाल ही के वर्षों मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 
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भारत का विदेशी व्यापार 
(प्तन्ठ #0शथछषयाएाष प१7४23०8 0०७ एत्र08) 








. विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार 
का महत्त्व 

7947 से पूर्व भारत ब्रिटिश शासन का एक उपतिवश 
(00०७५) था और उम्रके विदेशों व्यापार का ढांचा एक 
प्रकार का औपनिवेशिक ढाचा हो था। भारत औद्योगिक 
देशो, विशेषकर इग्लैण्ड को खाद्य पदार्थों और कच्चे माल 
का नियात करता था और उतसे निर्मित वस्तुओं का आयात 
करता था। निमित वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर होने 
के कारण देश से ओद्योगीकरण प्रशति न कर सका बल्कि 
ब्रिटिश निर्मित बल्तुओ द्वारा भारतीय माल से थार प्रतिस्पर्द्ध 
के काएण देशी हस्तशिल्पो (६७90/०८४७) को भारी धक्का 
लगा। 

स्वतन्ब्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ विकासशील अर्थव्यवस्था 
को आवश्यकताओ के लिए व्यापार के औपनिवेशिक ढाचे 
को बदलना अनिवार्थ था। जो भी अर्थव्यवस्था विकास 
प्लोग्राप को कार्यान्वित करने का विर्णय करती है उसे अपनी 
उत्पादन क्षमता (श000८7५७ ८४७३७०७७) को तेजी से 
बढ़ानो पड़ता है। इस कारण विकास की आरस्भिक 
अवस्थाओ में मशोनतरे तथा अन्य स्रामाने जो देश में बनाया 
नहों जा सकता, का आए ऋएए पढरए है। ऐसे उण्यात, 
जो उत्पादन के कुछ क्षेत्रो मे नई क्षमता स्थापित करते हैं या 
उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार करते हैं 
विकासतात्मक आयात (06४८०फमराल्ग।श ॥राए०7७) 
कहलाते हैं। उदाहरणार्थ इस्पात सयत्र, इजन बनाने के 
कारखाने, जल-विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए 
किया गया आयात विकाल्लात्मक आयात ही है। दूसरे एक 
विकासशील देश जो औद्योग्रोकण काने के लिए 
प्रयलशील हो को देश मे स्थापित क्षमता के प्रयाग के लिए 
कच्चे माल तथा अन्तव॑र्ती वस्तुओ (व्ाध्यगाट0/26 80005) 
का आयात करता पड़ता है। ऐसा आयात, जो देश मे 
स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयाग करने के लिए किया 
जाता है, परियोधक आयात (3छव्राह्माश्वाण्ट गाए) 
कहलाता है। विकासशोल अधव्यवस्था क लिए एरिपोषक 


आयाव बहुत महत्त्वपूण है क्‍्याकि बहुत सो ओद्योगिक 
परियाजनाएँ परिषोषक आयात के अभाव के कारण रुक 
जाती हैं। किसो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए 
विकासात्मक और परिपापक आयात वह समा निधारित 
करते हैं जिसमे किसो समय-बविशेष पर ओद्योगीकरण किया 
जा सकता है। इस आयात क॑ अतिरिक्त, एक विकासशील 
देश को ऐसी उपभोग वघ्तुआ का आयात करना पडता है 
जिनका सभरण ओद्यार्गकरण के काल म कम होता है। ऐसे 
आपात अस्फातिकारी (#व॥ ऋतीभा०ाआ)) होते हैं 
क्याकि वे उपभोग वस्तुआ की दुलभता का कम करते हैं। 
स्वतन्वता-उपरान्त काल मे भारत म॑ खाद्याला का आयात 
एक ऐसा उदाहरण है जिसके कारण देश म॑ फीमतो को 
वृद्धि अपेक्षाकृत कम हुई। 
स्वाभाविक ही है कि विकास के आरम्भिक वर्षों मे 
आपात म॑ तोब्र दर से वृद्धि हो, परिणामत विकासशील देश 
का व्यापार-शंप (छशेक्षाए०८ ० ४४0०) बहुत्त अधिक 
प्रतिकूल हो जाएगा। विदेशी सहायता मं बिकासशील देश 
को विकास का भार स्वय सहत करना पड़ता है, आयाव 
लोचहीन (0८990०) होने की स्थिति मे किसी 
विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने तियात को बढ़ाना 
अतिवार्य हो जाता है ताकि जपने बढते हुए विदेशी ऋण को 
कम किया जा सके। परम्पत से भारत जैसे अल्पविकसित 
देश खाद्य यदार्थों और कच्चे भाल के निर्यातक 
(&फ्णाथ$) रहे हैं। जैसे-जैसे आर्थिक विकास प्रगति 
करता है कच्चे मल का तियात कम हो जाता है क्योकि 
देश मे बढ़ते हुए उद्योगो के लिए कच्चे माल को माग बढ़ 
जाती हैं। जनसख्या मे ताब्र वृद्धि के कारण नियात के लिए 
उपलब्ध खाद्य अतिरक (7000 5घए१७७) या ठो बहुत कम 
हो जाता है या घाटे मे परिवर्तित हो जाता है। परिणामतत 
विकासशील अर्थव्यवस्था को अपने निर्यात बढाने के लिए 
नई वस्तुएँ और नए बाजार ढूढने पडते हैं। अल्पविकसिद 
+ देश में औद्योगीकरण की प्रगति के लिए विकसित देश 
व्यापार-अवगेधका (77305 09शगश्व४) को कम करके और 
इसकी उपभोग वस्तुओ और अर्द्ध-निमित बस्तुओ के 


(489॥ 
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निर्याव को स्वीकार करके सहायता कर सकते हैं। 
अल्पविकसित देश के लिए विदेशी सहायता महत्त्व रखती है 
परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण विदेशी व्यापार है। अत 
अल्पविकसित देशो द्वारा जो नया नारा बुलन्द किया गया है, 
वह है 'व्यापार और सहायता'। 


2. स्वतन्त्रता-उपरान्त काल में भारत का विदेशी 
व्यापार 

स्वतन्त्रता-उपरान्त काल मे भारत के विदेशी व्यायार 
का अध्ययन करने के लिए इस समस्त अवधि को छ 
कालो मे विभक्त करना सुविधाजनक होगा-(2) 395-52 
से 3955 $6-प्रथम पचयर्पीय योजना काल (४४) 956 
$7 से 960-6-द्वितोय योजना काल, (४४2) 96१-62 से 
7965-66-दृद्नीय योजना काल और (3४2) 7966 का 
अवमूल्यन और 3973-74 तक का काल, (०) 93-74 
और १980-8। के बीच का काल और (७४) 980-8] के 
आद का काल। 

आयोजन की पूर्वसध्या मे भारत के विदेशी व्यापार के 
निर्यात की अपेक्षा आयात कही अधिक थे। आयात मे वृद्धि 
के कई कारण थे-(क) युद्धकाल में अवरुद्ध माग और 
युद्ध-उपरान्‍्त काल में लगाए गए विभिल नियन्त्रणो एव 
पभ्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि, (ख) विभाजन 
के फलस्वरूप खाद्य तथा भूल कच्चे मालो अर्थात्‌ पटसन 
और रूई की दुर्लघता के कारण आयात मे वृद्धि, और (ग) 
प्रतिस्थापन (२८०॥४८८॥८॥) और विकास परियोजनाओं 
की आवश्यकताओ की दृष्टि से मशीनरी तथा अन्य सामान 
के आयात मे वृद्धि। 


495-52 से 955-56-प्रथम योजना काल 

इस काल मे आयात का ओसन वार्षिक मूल्य 730 
करोड रुपए था ओर निर्यात का 622 करोड़ रुपए। इस 
प्रकार औसत वार्पिक व्यापार घाटा 408 करोड रुपए था। 
ध्यापार के घाटे का मुख्य कारण औद्योगीकरण के प्रोग्रामो 
के कारण जो इस काल मे बहुत बढ गए थे, पूजी वस्तुओं 
के आयात मे वृद्धि था। कुल आयात के प्रतिशत रूप में 
कच्चे मालो के आयात मे कुछ कमी हुई। इस काल मे 595 
करोड रुपए के खाद्यान्नो का आयात किया गया। 


4956-57 से 960-6-द्वितीय योजना काल 

दूसरी योजना के दौरान ओद्योगीकरण का एक विशाल 
प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया। इसके अन्दर इस्पात कारखानो 
की स्थापना, रेलो का विस्तार तथा नवीकरण 
(एशआा०४४७०॥), कई उद्योगो का आधुनिकीकरण समाविष्ट 


थे। परिणामत आयात कौ मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। 
इसके अतिरिक्त विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए 
परिषपोषक आयात (शभाट्ाक्षा८८ प्राफ्ु0/5) कौ 
आवश्यकता से हमारा आयात और भी बढ गया। दूसरी 
योजना में खाद्याननों का भी लगातार आयात करना पड़ा और 
इस अवधि में कुल 805 करोड़ रुपये के खाद्यालो का 
आयात किया गया। 


बालिका । पहली तीन योजनाओं एवं वार्षिक 
योजनाओ मे व्यापार-क्षेत्र 








(करोड़ रुपए) 

आयात निर्यात व्यापार शेष 

प्रथम योजना (95-52 से 3657... 3,709 जल? 
3955 56) 

वार्षिक औसत 730. 622 -08 

दूसरी योजना (955-56 से 5,402... 3,063 +2,339 
7960-6॥) 

वार्षिक औसत 4१,080... 673 -46 

तीसरी योजना (960-6 से 6॥9. 3.35. -2/384 
396$ 66) 

वार्षिक औसत ब,224.... बा न्बा 

वार्पिक योजनाएँ (966-67 से. 5775... 3708. "ग७ा 

॥968-69) 
वार्षिक औसत 4,925. 4,236 +689 





दूसरी योजना मे निर्यात द्वारा औसत वार्षिक प्राप्त 
प्रथम योजना काल की अपेक्षा कम थी जो यह जाहिर करती 
है कि निर्यात विविधता और निर्यात प्रोत्साहन (फ्रफुणा 
छाण॥०७०४७ के प्रया्न सफल न हो पाए। परिणामत दूसरी 
योजना के दौरान भारत में औसत वार्षिक प्रतिकूल व्यापाए- 
शेष 467 करोड रुपए था जोकि प्रथम योजना की वार्षिक 
औसत अर्थात्‌ 08 करोड रपए से कहीं अधिक था। 


4964-62 से 965-66 तीसरी योजना काल 

तीसरी योजना के निर्यात सम्बन्धी आँकड़ो से स्पष्ट है 
कि औसत वार्षिक निर्यात 747 करोड रुपए था। इसके 
विरद्ध, ओसत वार्षिक आयात ॥,224 करोड़ रुपए था। 
(देखिए तालिका ) इसके मुख्यत. दो कारण थे-प्रथम, 
प्रतिरक्षा की आवश्यकताएँ बढ गई और द्वितीय, सूखे के 
कारण खाद्यान्नो की भारी मात्रा का आयात करना पडा! 








भारत का विदेशी व्यापार शत 
तालिका 2 अवपूल्यन के बाद के काल मे व्यापार क्षेत्र 
(करोड़ रुपयो भ॑) 
चर्ष आयाद निषांत व्यापार शेष 
अऔधी योजना 
१969 70 १582 ]43 १69 
वग्र0 7) वव्द 4535$ 99 
गश्ञा 72 व 824 60 श7 
27 73 3867 ्ग्रा 4 
973 74 2955 2523 432 
कुल (969 70 से 973 74) 9852 9 049 83 
बाषिक औसत क्र ॥ 80 762 
'पाबर्वी योजना (4974 75 से 977 78) 
वग़व 75 4359 3329 3790 
१975 76 5 262 4 043 222 
3976 77 504 546 72 
गज 78 6025 5404 (3)] 
कुल (4974 25 से 4977 78) 20 9२4 37 888 ->2२१6१ 
बिक औसत 523॥ 4472 740 
१978 79 6 84 5726 4088 
१979 80 8908 6 439 2449 
एव योजना (7980 8॥ से 7484 85) 
॥980 8॥ 2 524 गा $8]3 
१98 82 33 608 7806 5802 
१982 83 ॥4356 8 908 5 448 
१983 84 १5 763 9 872 $89] 
१984 85 8680 3१ 959 6 72१ 
कुल (980 8॥ से 984 85) उ4 93॥ 42 254 29 675 
वार्षिक औसत 4986 १० 5935 
सातर्दी घोजना 
3995 86 श 64 4$ 978 9586 
3986 87 226७8 43 35 9354 
4987 88 २5692 १6 396 9296 
4988 89 ३420 20 ७47 33 5६५ 
7999 90 4०842 28 २२१ 32473 
कुल (985 86 से 989 १0) १344 369 90 465 54 २०4 
सार्चिक औसत 28 874 48 033 30 84 
7990-9 43 493 32 553 70640 
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१966 का अवमूल्यन और १973 के बाच की अवधि 
१966 में भारत ने अपने रुपए का 36 5 प्रतिशत को 
सोमा तक अवमूल्यन किया। अवमूल्यन को घोषण्ण सूखे के 
दर्ष मे की गई और इसके बाद का वर्ष भी मौसम को दृष्टि 
से खणब हो रहा। साथ हो इस वष सरकार ने 59 उद्योगो मे 
उदार आयात नांवि अपनाने को घोषणा को इत सबका 
सचयी प्रभाव व्यापार शेष के घाटे को और भा बढावा थात 


चाहे रुपए के अवमूल्यन के पश्चात्‌ 965 67 और 967 

58 के दौरान नियत मे वृद्धि हुई किन्तु आयात के लोचहीन 
होने के कारण आवात का मूल्य 967 68 मे एकदम 
बढकर 2043 करोड रुपए हो गया। परिणामस्वरूप 
१966 67 और 4967 68 के दौरान च्यापार शेष की स्थिति 
और भा खराब हो गई। 4968 69 और १969 70 में 
अच्छी फसल होने के कारण खाद्याल आयात मे महत्त्वपूर्ण 
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शमी हुई। इसके अत्तिरिक्त अवमूल्यन के कारण भी निर्यात- 

प्रोत्साहन को बल मिला। अत व्यापार शेष जो 967-68 
में 788 करोड रपए तक प्रतिकूल था 968-69 मे कम 
होकर केवल 373 करोड रुपए तक प्रतिकूल हो गया। 
969-70 मे यह और भी कम हो गया। 972-73 मे 
आयात परिसीमन तथा खाद्यान्न के आयात को कम करने 
और निर्यात प्रोत्साहन (:50907 एजञा०४०ण० की नीति के 
परिणामस्वरूप देश मे स्वतन्त्रता उपारन्‍्त काल मे पहली 
बार व्यापार शेष अनुकूल हुआ। यह एक अभिनन्दनीय 
प्रशृत्ति थी। परन्तु 9973-74 में ही इसका प्रभाव गायब हो 
गया क्योकि बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कारणतत्वो ने पैट्रोलियम 
पदार्थों इस्पात और अलौह धातुओ उर्वरको और अखबारी 
कागज की कोमतो को ऊचा चढा दिया। चाहे निर्यात की 
कौमतो मे वृद्धि से बे 2 523 करोड रुपए के स्तर तक पहुच 
गए परन्तु आयात की कौमतो मे और तीप्न वृद्धि होने के 
कारण उनका मूल्य 2955 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर 
पहुंच गया। परिणापत व्यापार शेष मे 432 करोड रुपए का 
घाटा फिर व्यक्त हो गया। कुल मिलाकर यह कहा जा 
सकता है कि वार्षिक योजनाओ और तृतीय योजना को 
तुलना मे चौथी योजना मे व्यापार शेष का घाटा कहीं कम 
रहा। इस दृष्टि से चौथी योजना का रिकार्ड सतोषजनक 
समझा जा सकता है। 


पाचवीं योजना के दौरान व्यापारिक घाटा 

तेल की कीमतो मे वृद्धि जो अक्टूबर 973 मे प्रारम्भ 
हुई ने दुनिया भर मे आयात एव निर्यात दोनो के मूल्यो पर 
भारी प्रभाव डाला। भारत भी इसका अपवाद न रह सका। 
तालिवा 2 से जाहिर है कि पाचवीं योजना के दौशन आयात 
का मूल्य किस प्रकार बहुत ऊँचे स्तर पर पहुच गया। इसका 
मुख्य कारण भारत की प्रधान आयात वस्तुओ अर्थात्‌ 
पैट्रोलियम उर्वरको एवं खाद्यालो के मूल्य मे तीव्र वृद्धि 
थी। साथ ही भारत के निर्यात मे भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई 
और घे पाचवी योजना के प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष मे बढ़ते हो 
गए। यह वृद्धि इतनी तांब्र थी कि 976 77 तक निर्यात 
बढ़कर 5 46 करोड़ स्पए हो गए और वे आयात से 72 
करोड़ रुपए अधिक हो गए। अत भारत के विदेशों व्यापार 
में दूसरी बार अतिरेक पेदा हो गया। इसका मुख्य कारण 
हमारी निर्यातोन्मुख रीति थी। मछली मछलियों से बनी 
वस्तुओ कॉफी मूगफली सूती-वस्त्र और हस्तशिल्पो के 
निर्यात मे तीद् वृद्धि हुई। लोह एवं इस्पात के निर्यात मे भी 
वृद्धि हुई। 


977-78 मे, जनता सरकार द्वारा आयात में उदारता 
कौ नीति अपनाने और निर्याव-देजी (8.कुणा ७००) के 
समाप्त हो जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार मे पुन 
62 करोड रपए का भारी घाटा उत्पन्त हो गया। इस प्रकार 
पाचवीं योजना (974-75 से 977-78 के दौरान) हमारा 
औसत वार्षिक व्यापार घाटा 740 करोड रुपए हो गया। 
(देखिए तालिका 2) 


छठी एवं सातवीं योजना के दौरान व्यापार घाटा 

पैट्रोलियम निर्यात करने वाले देशो द्वाग पैट्रोलियम की 
कीमत मे और अधिक वृद्धि कर देने के कारण, हमारा 
आयात-बिल जो ॥978-79 मे 6,84 करोड रुपए था, 
बढ़कर 979-80 में 8,908 करोड़ रुपए हो गया। इसके 
विरुद्ध निर्यात जो 978-79 मे 5,726 करोड रुपए थे, 
बढकर ॥979-80 मे केवल 6,459 करोड़ रुपए तक ही 
पहुच सके अर्थात्‌ इनमे केवल 2 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
परिणामत ॥979-80 मे हमारा व्यापार घाटा 2,449 करोड 
रुपए हो गया। 4980-8। मे स्थिति और भी गम्भीर हो गई 
और व्यापार-घाटा 5,83 करोड रुपए के उच्च स्तर पर 
पहुच गया। 98-82 और 982-83 के दौरान भी व्यापार 
घाटा क्रमश 5,802 करोड रुपये और 5,448 करोड रुपये 
रहा। आयात और निर्यात के आकड़ो को समीक्षा से पता 
चलता है कि इसके बावजूद पैट्रोलियम तथा इससे 
सम्बन्धित पदार्थों का आयात जो ॥980-84 में 5,267 
करोड रुपए था गिरकर 983 84 में 4,830 करोड रुपए हो 
गया (क्योकि एक ओर तो तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कौमते गिर 
रही थीं और दसरे तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग द्वाण रूक्ष 
तेल के देशोय उत्पादव को बढाया गया) फिर भी 983-84 
में व्यापार-घाटा 5,89) करोड स्पए था। इस स्थिति की 
व्याख्या इस बात से होती है कि विदेशी मुद्रा की जो बचत 
पैट्रोलियम के आयात मे कमी के कारण हुईं, वह आयाव- 
उदारता (ण ॥#क॥॥६४४०४) की नीति अपनाने के 
कारण गैर-पैट्रोलियम आयात मे वृद्धि के परिणामस्वरूप 
कट गई। छठी योजना (980-8॥ से 984-85) के दौराव 
१4 ०8७ करोड रुपए के ओसत वार्षिक आयात के विरुद्ध 
9 05] करोड स्पए का औसत वार्षिक निर्यात किया गया। 
इस प्रकार छठो योजना के दौरान 5,935 करोड़ रपए का 
भारी ओसत वापिक व्यापार घाटा व्यक्त हुआ और यह राष्ट्र 
के लिए चिन्ता कय विषय रहा। 

सातवीं योजना (985-86 से 989-90) के दौर 
प्राप्त आकडो से पता चलता है कि काग्रेस (३) द्वारा 
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अन्धाधु्ध उदारौकरण की नौति जिसका बाद मे जनता दल 
सरकार ने भी अनुमोदव किया के परिणामस्वरूप औसत 
वार्षिक आयात बढ़कर 28,874 करोड रुपए हो गए, परन्तु 
औसत निर्यात केवल 78,033 करोड़ रुपए तक पहुच सके। 
अत 084] करोड रुपए का औसत वार्षिक अभूतपूर्व 
चाय पैदा हो गया। इतने भारी व्यापार घाटे के उत्पन्त होने 
के काएण भारत सप्कार को मजबूर होकर विश्व बैंक/ 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 करोड डालर के ऋण 
के लिए प्रार्थना-पत्र भेजता पडा! भारत सरकार को बढ़ते 
हुए आयात को रोकने के लिए भी आयाव-लाइसेसो को 
उदार नौति पर अकुश लगाना पड़ा। 


4990-9॥ के पश्चात्त भारत का विदेशी व्यापार 

१990-9] मे व्यापार घाटा 0,638 कोोड़ रुपए रहा। 
इसम सन्देह नहीं कि हमार निर्यात-प्रोत्साहन के प्रयास के 
कारण निर्यात बढ़का 32,558 करोड रुपए हो गए अर्थात्‌ 
इनम 77 प्रतिशत को चृद्धि हुई, परन्तु खाडी युद्ध के 
परिणामस्वरूप सरकार आयात को सामित न कर सको और 
ये बढ़कर 43 93 करोड रुपए के उच्च स्तर पर पहुच गए 
अथातू इनमे 226 प्रतिशत कौ वृद्धि हुई। परिणामठ 
व्यापार-शप का घाटा 990-9] मे एक दम बढकर 
0 63$ करोड़ रुपये हो गया। 

१99१-92 के दौरान यू एस डालरो के रूप मे निर्यात 
मे 75 प्रतिशह को कमी हुई और वे 997-92 मे 875 
करोड डालर थे। परन्तु आयात-सकुचन (0५ 
(०॥ए९$६०7॥) अधिक तीज था और इनम 9 4 प्रतिशत 
की गिरावट आई-990-9 म॑ 2,407 करोड डाला से 
गिरकर 99)-92 मे ॥,94] करोड़ डालर। परिणामत 
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व्यापार-घाटा 499-92 मे 55 करोड डालर हो गया 
जबकि यह 990-9॥ में 593 कराड डालर था। इसके 
बावजूद कि सरकार ने नई व्यापार नीति मे नियात बढाने के 
लिए बहुत से उ्यय किए-जैसे विर्यात-आयात स्क्रिप्स 
(छता। $था95) की इजाजत देना, नकद क्षतिपूर्ति 
आतलम्बतन (९०४5४ एणाफुशआइजण) इफ्‌ूएणा) और रुपए 
का दो चरणो मे अवमूल्यव-परन्तु ये सभी उपाय निर्यात को 
प्रोत्साहित करने मे विफल रहे। सामान्य कर्सी क्षेत्र 
(9ढाह्ाबं (.फ्रालाट/ लैपरव) में भी डालर के रूप में 
निर्यात मे केवल 6 3 प्रतिशत को वृद्धि हुईं। इसकी तुलना मे 
रुपया करनन्‍्सो क्षेत्र मे 9997-92 क दौरान नियात में 425 
प्रतिशत की गिरावट आईं। इसका मुख्य कारण सोवियत सघ 
मे कठिन राजनीतिक स्थिति थी जिसका परिणाम इसके 
विघटन के रूप मे व्यक्त हुआ। परिणामत नियात से गिरावट 
आयी। 

१992-93 के दौणन नियात मे केचल 37 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई और निर्यात जो 99-92 मे 787 करोड़ डालर 
थे बढकर केवल 854 करोड डालर ही हो पाए परन्तु 
इसके विरूद्ध आयात मे १27 प्रतिशत की अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक वृद्धि हुई-वे ॥99-92 मे 94॥ करोड 
डालर से बढ़कर 992-93 म 2,88 डालर हो गए। 
परिणामत व्यापार-घादा जो 7797-92 में 545 करोड 
डालर था बढ़कर 992-93 मे 3345 करोड डालर हो 
गया। बिगडतो हुई व्यापार घाटे को परिस्थिति के कई कारण 
थे-पहला, तेल के आयात से १3 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई 
और यह 5624 करड़ डालर के उच्च स्वर पर पहुँच गया। 
दूसरे, आयात-सकुचन (रण ०णाए्ञा०5आ०४) क उपाया 


तालिका 3 4989-90 से 4994-95 के दौरात भारत का ज्यापार-शेष 
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का हटा) के कारण आयात मेँ भी वृद्धि हुई और इसमे भी 
आयात वित घढ़ा। निर्यात शेत्र में सामान्य करेस्सी शेत्र के 
निर्यात मे 992-93 + दौगन 0 4 प्रतिशत की वृद्रि हुई। 
इसका मुख्य कारण व्यापार एय य्रिदेशां मुद्रा दर प्रण्यातियों 
मे उदाराजरण था। परन्तु रुपया भुगतान शत्र [कु 
एवआला। /व८०) यो जिया जाते निर्यात मे 992 93 से 
62 2 प्रतिशत की कमी हुई जबकि इसमे पिछा) यर्ष भी 
इसमे 42 $ प्रीशा यो कमा हुई थी। इसया सुख्य फारण 
भूपूर्ण सोधिया सघ मे आर्थिक अनिशियातवाओं को सते 
रहता था। इसका निया) बढाने पर दुष्प्रभाय पढ़ा। बम्यई से 
हुई गड़ब” और योगपाय दशा म॑ प्रतिसार के प्रयूति जारी 
ने के बाएण भी आयात के ह्याण की प्रद्निया पा 
काश प्रभाव पड़ा। 

993 94 यो दौरान निर्यात प्रोन्‍्ताति उपायो ("कुणा 
#ि(॥00ण ॥९१५एा०५) | परीणासग्यरूप निर्यात मे 49 6 
प्रतिशत या यूद्धि हुई और ये 992 93 में । 854 फरोह 
डालर से बडफर 993 94 में 2 224 यराड़ डालर हो गए। 
सर अभिवन्दनाय है। आयात के शत्र में यह देखा गया कि 
आयान में फैयव 63 प्रीशा यी यूद्धि हुई और ये 7992 
93 में 2 88 करोड़ झापर से बढ़ार 993 94 में 2 33॥ 
कगेह हाएर हो गए। इसके परिणामग्यरुप स्यापार घाटा 
993 94 मेँ फैयत ॥97 करार डाएर हो गया जबकि 
१992 93 मे यह 334 5 परेड डालर था। 

१994 95 मे तिर्था) तजो मे बढ़कर 2633 करोह 
डाला थे गए जबकि ये 993 94 में 2 224 वरोट डालता 
थे शत इगम 383 प्रीशत की यूरि हुई। इसके विस 
साया। मे शपशाज्ञा। अधिझ तेजी से 27 प्रतिशा वी 
चूद्धि "$। कृत रुप मे 994 95 मे॑ आयात 2 865 यरोट 
छाए शो / ह्णरे वार्णाणमदप्टए खाषाए जाता जो पड 4५ 
में 407 उरोट शालर था बढफर 994 95 में 232 बरोड 
डालर हां गया। पास्तु विलेशी सुद्रा रिजर्य यी स्थिति 
सुद्रिधाजनक होने के कारण देश इस स्यापार-घा? को सहा 
कर साजता है। किले इससे हमे आत्मसतृष्ट नह हो जाता 
चाहिए और देश को सकाराभक व्यापार-शंष का स्थिति 
थी ओर बढ़ना पराहिए। 

चाह ॥995-% के दौरान नियति बढ़कर 3॥83 
फयोट डालर हो गए जयकि ये 4994 95 के दौरात 2 633 
करोह डाता धे-डाराए के रुप मै डार्म 20 9 प्रीशा की 
तात्र यृद्धि हुई परनलु निर्यात प्रोसाहन के लाभ को 4995 

96 ये दौरात अभूपूर्व 269 प्रतिशत की आयात यूद्धि ने 
लिष्फ़िय बना टिया-आयान जो 994-95 में 2 865 फरोट 


डागर थे बड़जर 995-%6 में 3637 बरोद डावर हो गए। 

किन्तु इस सम्बंध में ध्यात देते योग्य बात यह है हि 
वाणिस्य मत्रातय द्वारा दिए गए और मैं प्रतिशा आवात 
(9८लिाएट ॥0709ण0) शामित नर विए गए है। परिणामत 
जय पिर्य बैंक बा ऑकिड बास्तयिक भुतान के रुप में 
टपराश हा जाएँगे तो व्यापार-घारा जौर अधिक हो 
जाएगा। इस सामा तय व्यापार घाट थे ये ऑँसडे 
आपायुमान हैं। 

6 यर्या (989 90 से 995-96) पो अवधि ये लिये 
यह कहा जा समता है कि डालर रूप म॑ नियति थी औसत 
यार्षिक यूद्धि दर 4 प्राशत रही और आयात थी पृद्धि 
ह7 94 प्रतिशत हहो। इस प्रदृति के खनाएं रखते थी 
आयश्यताा है यदि देश यो दीर्घायिध मं स्यापा-शैंप मैं 
आतंक फ्रायम करना है ठाकि यिदेशी प्रण के कारण स्याज 
के बढ़ी हुए भार यो कम किया जा सके। 

एप और ध्यात दते सोर्य या। या है कि रपये के रुप 
में नियति मे 25 प्रतिशत की यार्षिक यूद्धि 6 यर्णों 
(989 90 से 995 96) + दौरान हुई और आयात में 
कैयाग 229 प्रतिशा की वार्षिक वृद्धि हुई। परस्तू निर्यात 
प्रयास का अधिकता भाग हो यरणों मे किए गए 
अयपृरयन ()0९४॥॥०शणा) जे प्रभाव प्रा निरामएण फ्ले 
में ही समारा हो गया और आया। के सूर्य मे यूद्धि यदत 
हद तक अयधूयनत के यारण है हुई। जाहिर है कि 
जयमूरयत एक कआपतालीन उपाय है और यर हमार 
शाणाए चाय हुए व्यापार घाटे की समस्या या योई स्थायी 
हल प्रगयुए पर्वी फरहा। इशा ठदश्य से था यहा अधिक 
याठीय होगा हि भारत मेँ कीमती पर बछ्ष नियय्रण रखा 
जाए तायि अन््रष्ट्रीय यातार में रपया अतिमूरिया नहीं 
हैए. जप औए इणा उपएगा वाह औए अग्ाएग्त्त. फ्री 
आवश्यस्ता नहीं पह्ती। सही उपयार तो यह है कि हमारी 
अर्थव्यवस्था वी वृद्धि दर अधि+त ता ₹ जाए तारे 
श्सीति पा प्रभायां रूप में नियंत्रण पाया जा सत्े। इसों 
प्रकार निया प्रयास याराय म॑ प्रभावों खेत सता है। 


3 भारतीय विदेशी व्यापार की सरचना 
((.तगाएएचनका ता वात ब068ड्रा वा#वंटे 
भागा के यिलैशी ख्यापार थी गंरधा या अध्ाया 
चर के लिए आयाए तथा नियत ये बटला हुए ढाये यो 
विश्लेषण करना कोया। 


आयात का ढांचा (%स्‍#लि ७ :णाक 
आयात या यर्गीकरण अम्यारी आयात (#णी८ 
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पएरफुणा$) और गैर-अम्बारी आयाव (प्रणाऊणा: 
ए0५75) में किया जाता है। अम्बारी आयात को फिर 
चैट्रोलियम, तेल एवं स्नेहको (ए८ए०९एआ, 03 ज्ञात 
एएशात्क्रा5--00.) और गैर-पी ओ एल आयात में 
विभक्त किया जाता है। गेर-पो ओ एल आयात मे उपभोग 
बस्तुएँ, उवरक और लौह ठथा इस्पात शामिल किए जाते हैं। 
गैर-अम्बाद आयात मे पूजी वस्तुएँ (जिनमे इलैक्ट्रिकूल एव 
शैर-इलैक्ट्रिकल मशौनरों शामिल हैं), हीर और कोमती 
पत्थर और अन्य मंदे शामिल की जातो हैं। 

तालिका 4 से पता चलता है कि आयात में लगातार 
वृद्धि को प्रवृत्ति तिद्यमान रही है जिसके लिए आन्तरिक एवं 
बाहरी दोनो प्रकार के कारणतत्व उत्तरदायी रहे हैं। 970- 
80 के दशक के दौरान, पैट्रोलियप निर्यात देशो के संगठन 
(0हइक्षा।5800॥0.. ता शल्ाएं्णा ६५एणाता ३ 
(००॥७४८४--0780) द्वार पहली बार 4973-74 में और 
फ़िर दोबारा 3979-80 में कौमठो में तीम्र वृद्धि कौ गई। 


तालिका 4 भारतीय 









॥980-8॥ 4990-93 
(करोड़ रुपए) 


॥970-7] 
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परिणामत. पैट्रोलियम पदार्थों के आयात में 970-80 के 
दशक मे तेज वृद्धि हुई परन्तु इसका प्रभाव 980-90 के 
दशक में भो महसूस किया गया। 979-80 पे अर्थव्यवस्था 
में भारी सूखा पडा। 

4980-90 के दशक के दौरान बहुत से कारणतत्वो ने 
आयात को बढाने मे सबयो प्रभाव डाला। इनमे उल्लेखनीय 
हैं-गत दशक के दौरान हेल की कीमतो में वृद्धि के 
परिणामस्वरूप विदेशों मुद्रा का भारो उत्मवाह, 7987 के 
सूछे के कारण देश मे खाद्यान्न का गभीर रूप मे अभाव, 
अर्थव्यवस्था कौ बढती हुई वृद्धि दर के कारण माग का 
दबाव और सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण 
(.0९७॥$०४०१) की नीति। इन सब कारणतत्वों के 
भरिणामस्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया गतिमान हो गई जिसने 
अर्थव्यवस्था को आयात पर निर्भरता बढा दो। 970-7] में 
जबकि कुल आयात ॥,634 करोड रुपए थे, ये बढकर 
१980-87 में 2,549 करोड़ रुपए हो गए! अत इस दशक 


आयात का ढाचा 





वार्षिक वृद्धि दर (४) 











१990-93 से 
4993-94 


4980-8॥ से 
3990 9 


4970 शा से 
4980 8॥ 


4993-94 


१ अम्यारी आयात 825 8,739. 20,020 28,560 23,2 8,6 33.2 
(50 59) (696)... (464) (39॥) 
(५) पैद्रोलियम तेल एव ६) $ 267 30 820 38 055 उ75 74 786 
स्तेहक 
१४) गैर भो ओ एल मर्दे 688 3472 9३०० 40055 36॥ 402 57 
के उपभोग वस्तुएँ 376 श्र 4 389 श्र 50 75 + 
खे उर्वरक 00 86 4 770 260 360 80 338 
ए. लौह तथा इसपर खबर 52 थग2 2590 266 95 उद 
2. गैर-अध्बारी आयात 809 3,840. 20,350 44, बा 340 व82 23.5 
(49.9) (304)... (870 (609) 
(2) पूरो उस्तुएँ 4०4 4,970.. 30,470 48,944 व37 व8 5 29 
ख इलैविटिक मशानरी 70 २60 470२ २१972 3440 २2०7 335 
ख गैर इलैंक्टिक मशत्री 258 १049 240 753 वार 46 झाव 
(४) होर तथा कीमतों पत्थर 5 बा7 ३ 740 8 784 आ2उ 245 303 
(मर) अन्य 330 7483 8989 ॥9,.33 722 397 233 
कुल ॥,63उ4 42,594... 43,590 23,797 क्श्र डा अपर ्न न न वित- नम ल नल 23975 8 ड  & 'बआ: 6. भय: 





नोट ब्रैक्ट मे दिए गए आकडे कुल का ग्रविज्ञत हैं; 


स्तोत ऐिजर्व बैंक आफ इंडिया, मुद्दा एव दित्त सप्दन्धी रिपेट, 993-94 
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के दोयन आयात मे 92 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। 
१980-90 के दशक के दौरान और विशेषकर 3984-85 के 
पश्चात जब प्रधानमत्री राजीव गाधी ने उदारीकरण की नीति 
का अनुसरण किया, आयात एकदम तेजी से बढकर 990- 
9॥ मे 45,90 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुच गए। 3980- 
8॥ ओर ॥990-9॥ के दौरान आयात की वृद्धि दर ॥34 
प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही। 990-97 और 4993- 
94 के दोरान आयात की वाषिक औसत वृद्धि दर 39॥ 
प्रतिशत थी। 

आम तौर पर आयात मे वृद्धि के लिए पी ओ एल 
की मदा को दोषी ठहराया जाता है। जबकि यह बात सत्तर 
के दशक के लिए सत्य है, अस्सी के दशक का अनुभव यह 
बताता है कि पी ओ एल की भदो की वृद्धि-दर 980- 
8। और 990-9॥ के दशक के दौय्न केवल 7 4% थी, 
जबकि समग्र आयात की वृद्धि-दर 3 प्रतिशत थी। अत 
आयात म वृद्धि की व्याख्या उदारीकरण की नीति के कारण 
ही को जा सकती है जिसे कांग्रेस (३) सरकार ने 
तकनालाजीय उनयन (वृल्टा॥00०ट्टा८४ चफु्लाम/भ०॥) के 
नाम पर बढ़ावा दिया। 990-9] और 4993-94 मे यह 
परिस्थिति पलट गयी है और पी०ओ०एल० मदो के आयात 
की वृद्धि दर 8 6 प्रतिशत थी जबकि गैर-पी०ओ०एल० 
मदा के आयात की वृद्धि-दर 57 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। 
इसका मुख्य कारण आटोमोबाइल उत्पादन को बढाने में 
अत्यधिक जोशपूर्ण नीति था। 

अम्बारी आयात (80॥: [09०/5) जिनमें कच्चे माल, 


भारत का विदेशी व्यापार 


अत्तर्व्ती वस्तुएँ और खाद्यान शामिल हैं अर्थव्यवस्था की 
वृद्धि एव स्थिरता से सम्बन्धित हैं ओर सत्तर के दशक में 
इनकी औसत वार्षिक वृद्धि-दर 232 प्रतिशत रहो। 
परिणामत कुल आयात में उनका भाग जो 3970-7 में 
50 5 प्रतिशत था बढकर 980-8॥ मे 69 6 प्रतिशत हो 
गया। किन्तु इनकी वृद्धि-दर अस्सी के दशक म महत्त्वपूर्ण 
रूप से कम हो गई। 


गैर-पी ओ एल मदो मे उपभोग बस्तुओ जिनमे 
अनाज और अनाजो से तैयार वस्तुएँ, खाद्य-तेल, दाले ओर 
चीनी शामिल हैं, को वार्षिक वृद्धि दर सातवों योजना के 
दौरान गिरकर 8 प्रतिशत हो गई। कित्तु लौह तथा इस्पात के 
आयात की वृद्धि-दर 985:86 से 990-9 के दौशव 
१4 4 प्रतिशत के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर रही परन्तु इसके 
बाद 3990-9 के दौरान इसमें गियवट आयी। 


मोटे तौर पर अम्बारों मदो के आयात को वृद्धि दर 
सातवों योजना के दोरान गिरकर 7 2 प्रतिशत हो गई जबकि 
यह छठी योजना के दौरान 0 2 प्रतिशत थी। अत अम्बारी 
मदों का कुल आयात में भाग जो 984-85 मे 586 
प्रतिशत था कम होकर 993-94 में 39 प्रतिशत रह गया। 
गैर-अम्बारी मदो मे पूजी वस्तुओ का भाग जो 980-8 में 
गिरकर 5 2 प्रतिशत हो गया था, बढना आरम्भ हो गया। 
4993-94 तक यह 26 प्रतिशत तक यहुच गया। 

आयात के सम्बन्ध मे कुछ चुनी हुई वस्तुओ के 
आयात की प्रवृत्ति तालिका 5 में दी गई है। 


तालिका 5 मुख्य वस्तुओ के आयात की वार्षिक औसत 











(करोड़ रुपए) 
4954-52 १964-62 4969-70 4974-75 4980-8॥ 4985$-86 4994-92 
से से प्ले से से से से 
4960-64 4965-66 4973-74 4979-80 984-85 989-90. 993-94 
१ खाद्यान्न वी श्वा 496 548 अ4 56 806 
2 मशोीनरी (इजनो समेत) 490 72 484 408 2545 645. 9,274 
3 खनिज तेल है 85 226 2063 5264 4498. 4,785 
4 धातुए (लौह तथा अलौह) 93 व72 ३०9 ध्वा 448 2450. 2,675 
5 रसायन और औषधिया ब्4 55 जाउ 254 660 4868... 4588 
6 रासायनिक खाद +< 28 96 439 698 ॥१4.._ 2,389 
7 हारे तथा कोमठो पत्थर - - + खक्4 730 2405... 5,980 





भारत का विदेशी व्यापार 


खाद्यान (ए0०0._2700०- भारत के विभाजन और 
इसको बढती हुई आबादी के कारण खाद्यान्नो के आयात की 
आवश्यकता अनुभव हुई। आयोजन के पहले दशक 
(१950-5। से 960-6) के दौरान खाद्यान्रों का औसद 
वार्षिक आयात 44॥ करोड रुपए था। तीसरी योजना के 
दौरान यह ओर बढकर 24१ करोड रुपए प्रति-वर्ष हो गया। 
965-66 और 4966-67 में सूखा पड़ने के कारण स्थिति 
और बिगड़ गई। परिणामत 966-67 से 3968-69 के 
दौग़न कुल रूप मे ,20॥ करोड रुपये का खाद्यान्न विदेशो 
से मगवाया गया। चौथी योजना में खाद्य-आयात के गिरने 
की प्रवृत्ति व्यक्ष हुई। खाद्य आयाद जो 4969-70 में ॥84 
करोड़ रुएए थे, गिरकर ॥972-73 में केवल 48 करोड 
रुपए रह गए। परन्तु ये चार अच्छी फप्तलो के वर्ष थे। यह 
प्रवृत्ति 9973-74 में फिर उलट गई और ॥974-75 और 
१979-80 के दौरान खाद्यात्र का औसत बाषिक आयात 545 
करोष्ठ रुपए हा गया। खाद्यान्नो को भरपूर फसल होने और 
भारी मात्रा म बफर-स्टॉक उपलब्ध होने के कारण खाद्यान्न 
आयात में कमो व्यक्त हुई। 7980-87 से 2994-85 की 5 
वर्षों की अवधि में खाद्यान्न का औसद वार्षिक आयाद 
केवल 374 करोड रुपए था। 98:-86 और 4989-90 के 
दौरान खाघान्न आयात औसतन 56 करोड रुपये प्रति वर्ष 
था किन्तु 992-93 मे यह फिर बढकर 240 करोड़ रुपये 
हो यया परन्तु कम हो 4993-94 मे 833 करोड़ रुपये हो 
गया। 
मशीनरी -जिस देश मे औद्योगीकरण का प्रोग्राप 
आरम्भ किया गया हो वहाँ मशीनों के आयात कौ वृद्धि 
अनिवार्य हो जाती है। 950-5। और 4960-64 के दौरान 
मशीवरो का औसत वाषिक आयात 90 करोड़ रुपए था 
ग़सरी योजना में यह और अधिक बढ कर 472 करोड 


, रपए हो गया। चै।थी योजना मे इस आयात की औसत 484 


ढ़ 


करोड रुपए हो गई। 974-75 और १979-80 के दौरात 
4078 करोड रुपए को मशीनरी का आयात किया गया। 
सातवीं योजना (985-86 से 4989-90) के दैरात 
आषुनिकोकरण के प्रोग्रामो के लिए मशीवरी का औसत 
वर्षिक आयात 64॥5 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। यह 
१993-94 में और बढकर 3 998 करोड़ रुपये हो गया। 
पशोनरी का बढता हुआ आयात एक ओर हमारे 
औद्योगीकरण का सकेत करता है परन्तु दूसरी ओर हमारी 
देशी तकतवालाजी का विकास करते में विफलता और आयात 
भोति में अन्धाधुध अदाग्नैकरण को दर्शाठा है। 

खनिज तेल (७०९८५ 0॥5)-खनिज तेलों के 
आयात मे भी वृद्धि हो रहो है। भारत मे खनिज तेलो की 
कमी है। यह कमी पैट्रोलियम मे विशेषकर अनुभव की जा 
रही है! खनिज तेलो का वार्चिक आयाठ 969-70 और 
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१973-74 के दौरान औसत रूप मे बढकर 226 करोड़ रुपए 
हो गया था। पैट्रोलियम निर्यात देशों के सघ 
(0श्थराब्याणा ण॑ एलातटाा! &एजाजए 00णाप्राट३) 
द्वार रूक्ष तेल की कीमतो मे तीद्र वृद्धि की घोषणा करने के 
कारण 973-74 के दौद्न पैट्रोलियम के आयात का मूल्य 
बढकर 560 करोड रुपए हो गया। इसके उपरान्त 974-75 
और 979-80 और 984-85 के दौरान इसका औसत 
वार्षिक आयात 2,063 करोड रुपये था। 980-8॥ में 
चैट्रोलियम, तेल और खेहको का आयात रिकार्ड स्तर पर 
पहुच गया अर्थात औसत्‌ वापिक आयात 5264 करोड 
रुपए था। तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कौमतो से कमी और देशीय 
उत्पादन में वृद्धि के कारण 985-86 से 7989-90 के 
दौरान खनिज तेलो का औसत वाधिक आयात कम होकर 
4498 करोड रुपए हुआ। खाड़ी युद्ध ने खनिज तेलो की 
कीमत मे भारो वृद्धि की परिणामत खनिज तेल आयात 
बिल बढ़कर 993-94 मे 8 055 करोड रुपए के उच्च 
स्तर पर पहुच गया। 

थातुएँ-भारत मे लौह तथा इस्पात का आयाव किया 
जाता है। कुछ हद तक अलौह धातुओं (छा शि।ए05 
#6॥3$) का भी आयात हाता है। 969-70 और 4973- 
74 के दौरान धातुआ का औसत वाषिक आयात 309 करोड 
रुपए और १974-75 और ॥979-80 के दोरान इनका 
वार्षिक आयात 647 कग्रेड रुपए हो गया। 980 8। और 
4984-85 के दौरान लौह तथा अलौह धातुओं का औसत 
घाधिक आयात बढकर ,448 करोड रुपए हो गया। हमारे 
इस्पात प्लान्टो के क्षमता उपयोग मे उन्तति द्वागा लौह तथा 
इस्पात के आयात को कमर किया जा सकता है। यह वस्तुत 
बहुत हो निराशाजनक बात है कि 4985-86 से 989-90 
के दौरान औसतन 2,450 करोड रुपए की धातुओं का 
वाधिक आयात किया गया। 993-94 मे 2,289 करोड़ 
रुपये के मूल्य को धातुओ का आयाद किया गया। 

रसायन तथा औषधियाँ (टशाउट्श्रोड 890 
$९१॥ल॥०5)-भारत मे रसायनों तथा औषधियो के आयात 
में भी वृद्धि हुई है। इतर वस्तुओ का औसत वार्षिक आयात 
'पहलो था दूसरे योजना में 44 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था जो 
4969-70 और 4973-74 के दौरान बढकर १3 करोड 
रुपए हो गया। यह 974-75 और 4979-80 के दौरान 
और बढ़कर 254 कग्रेड रुपए हो गया। 985-86 और 
4989-90 के दौरात इनका औसत वार्षिक आयात बढकर 
4,868 कग्रेड रुपए हो गया। 993-94 मे यह और बढ़कर 
5,574 कऱेड रुपए हो गया। 

होरे तथा कीमती पत्थर-974-75 और ॥979-80 
को अवधि के दौरान होरों तथा कोमतो पत्थरों के आयाह 
को चार्षिक औसत २५4 करोड़ रुपए थी जो 985-86 से 
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१989 90 की अवधि के दौययन बढकर 2 405 करोड़ रुपए 
हो गई। इस आयाद का एक भाग तो भारत मे समृद्ध वर्गों 
कौ माग तुष्ट करने के लिए किया जाता है और एक भाग 
इसके हस्तशिल्प निर्यात उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध 
कराता है। यह बात ध्यान दने याग्य है कि 985 86 और 
१989 9 के दौरान हीरो एवं कौमती पत्थरा का औसत 
वाषिक नियात 2 648 करोड रुपए था। यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि 4993 94 के दौरान ॥2 528 करोड रुपये के 
निर्यात के विरुद्ध इनका आयात 8 284 करोड़ रपये था। 
उर्वाक-भारतोय कृषि म नई तकनोक के अपनाने के 
'फलस्वरूप उर्वरको के आयात को बढ़ाया गया। जबकि 
तासरी योजना के दौरान उर्वरको का ओसत वापिक आयात 
केवल 28 करोड रुपए था यह 966 67 और 968 69 
के दोराने बढ़कर 2 करोड़ स्पए हो गया परन्तु दश में 
रासायनिक उर्वरको के उत्पादन में वृद्धि के कारण इनका 
औसत दाधिक आयात 3969 70 और 4973 74 के दोरान 
कम होकर 96 करोड रुपए हो गया। अन्तर्राष्टीय वस्तुओं 
की कीमतो में वृद्धि के कारण 974 75 और ॥979 80 के 
दोरान रासायनिक उर्वरकों का औसत वार्षिक आयात 
एकदम 439 कराड रुपए हो गया। 980 8 से 984 85 
के दोराम उवरकों का औसत वार्पिक आयात 698 कराड 
स्पए था। हाल ही मे सरकार ने उवरको के आयात में 
कटांती करने की अपेक्षा इनके आयात में उदादकरण किया 
है। परिणामत ॥985 86 ओर 989 90 के दौरान उवरका 
का आसत वापिक आयात 474 करोड़ रुपए हो गया। 
993 94 में उर्लरको का आयाव 2 607 कग्रेड रपये था। 


निर्यात का छाच्चा (28(९८० ० ट>9०7१७) 

भारत के नियात मोटे तौर पर चार बर्मों में विभक्त किए. 
जाते हैं-(४) कृषि और सम्बन्धित उत्पाद जिसमे काफी 
चाय खल (0। ८४६८५) तम्बाकू काजू, गर्म मसाले 
चाना कच्चों रुई चाबेल मछलो ओर मछली से बनी 
बस्तुएँ, गाश्त ओर गाश्त से बनी वस्तुएँ, वनस्पति तेल 
फल सब्जियाँ और दाल (४) अयस्को (0:८४) और 
खतनिजा म कच्चा मेगनाज और कच्चा लाहा और अबरक 
शामिल किए जात हैं (४४४) निर्मित वस्तुओ म सूती वस्त्र 
आर सिले सिलाए कपड पटसन की बनी वस्तुएँ, चमडा 
और जूते हस्तशिल्प (जिनम॑ हीर और कीमता पत्थर भी 
शामिल ह) रसायत इजानियरा वस्तुएँ और लाह हथा 
इस्पात सम्मिलित किए जाते हैं आर (४०) खनित्र इधन और 
स्वहक (पा टशा5)। 


ठालिका 6 मे दिए आकड़ो से पता चलता है कि कृषि 
तथा खनिज सम्पत्ति पर निर्भर पारम्परिक आयात 3970 7] 
में कुल के 42 प्रतिशत के बराबर थे किन्तु 4993 94 में 
इनका भाग कमर होकर लगभग 26 प्रतिशत हा गया। इसके 
विरुद्ध निर्मित वस्तुओं का भाग जो 970 7। में लगभग 
50 प्रतिशत था बढकर 993 94 मे लगभग 75 प्रतिशत हो 
गया। हमारे निर्यात के ढाचे मे परिवर्तन का एक रचिकर 
पहलू यह है कि खनिज ईंधनों एवं स्तेहको का भाग तो 
१970 7 मे लगभग १ प्रतिशत था बढ़कर 993 94 में 
१8 प्रतिशत हो गया। जाहिर है कि भारतीय निर्यात का 
द्वाचा निर्मित वस्तुओ त्तथा खजिन इंधनो के पक्ष में परिवर्तित 
हो रहा है जिनका मिला जुला भाग जो ॥970 7। में 
लगभग 5। प्रतिशत था बढकर 4993 94 मे लगभग 77 
प्रतिशत हो गया। 


तालिका 6 भारतीय निर्यात का वर्गीकरण 
करोड़ रुपए 





१979 7॥ 980 8॥ 993 94* 





4 कृषि तथा सम्बन्धित यस्‍्तुएँ 487 2057... 535 
(3॥70. (306)... (22०) 

2 अयस्क एवं खनिज वहव 43 2785 
(07).. (62) (40) 

3 निर्षित वस्तुएँ गरर. उउक्षा.. 57083 
(503). (558)... (747) 

4 खनिज तेल एवं स्तेहक 33 28 ] 248 
(०8) (०4) (१8) 

5 अन्य ४4 465 4406 
(65) (69) (१6) 

कुल 7535... 6770... 69 757 
(000) (7000). (000) 





भ्रैक्ट में टिए गए आकड़े कुल का प्रतिशत हैं 


कुछ मुख्य वस्तुओ ० औसत वार्षिक बिर्यात दालिका 
7 में दिया गया है। 

चाय-चाय भारत के निर्यात की महत्त्वपूर्ण मद है। 
१954 52 से 7960 &॥ के काल म हमार चाय का औसत 
वार्षिक नियात 9 कंग्रेड़ था जो दूसरी याजना के दौरान 
और अधिक होकर 32 करोड़ रुपए हो गया। तीसरी 
योजना के दौरान चाय के निर्यात म॑ थोड़ी गिरवट आई 
वस्तु चाथी यात्रा के दारान चाय का आसत बापिक 
नियात बढ़कर ॥42 करोड़ रुपए हो गया। 799 92 के 
दौयन चाय का औसत वार्षिक विर्यात ]32 कंग्ड रुपए 
था परन्तु यह ग्रिस्कर 4993-94 मे 978 कराड़ रपये हां! 
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गया। हमारे चाय के प्रमुख ग्राहक हैं-यू के, यू एस ए, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, मित्र और जर्मनो। 

'पदसन का सूत और निर्मित बस्तुएँ (]8 ४80 
शाते 9१08लए7९४)-पटसत हमारे निर्यात की मुख्य 
प्रद रही है। पटप्तन के नियात में हमार सबसे बडा 
प्रतिस्पर्धी बगला देश है। इस वस्तु के नियाते में महत्त्वपूर्ण 
वृद्धि पहों हुईं है। प्रथम एवं द्वितोय योजना काल के ॥35 
करोड़ रुपए के औसत वार्षिक नियात की तुलना मं 4970- 
शञ पटसन का नियाते फिर बढ़कर ॥90 करोड़ रुपए हो 
गया। 3993-94 के दौरान पंठसन का नियात थोड़ा और 
बदकर 355 करोड़ रुपए हो गया। 

रूई का सूत ओर निर्मित वस्तुएँ (0०।(७॥ एंडाग 

५ 9009४७:६७)-प्रधम एव द्वितीय योजना काल में 
सूद तथा कपडे का औसत वाषिक नियात 78 करोड रुपए 
था किन्तु तासरी योजना के दौशन यह गिरकर 55 करोड 
रुपए प्रतिवष हो गया। भारतीय सूती यस्त्र उद्योग मे उत्पादन 
को लागत अपक्षाकृत अधिक होने के कारण भारत के लिए 
अन्तराष्ट्रीय बाजार में सूत तथा कपड्ा बेचना कठित हो 
जाता है। वास्तव मे अधिक लागत के दो मुख्य कारण 
हैं-अधिक श्रम लागत (29007 ९०४) और पुराना मशीनरी 
का प्रयोग। अवमूल्यव के परचात्‌ कपडे के नियात म वृद्धि 
हुई तथा 3970-7 और १993-94 के दोरान सूत तथा 
कपड़े का निर्यात 75 करोड़ रुपए से बढकर 4537 करोड 
स्पए हो गया। 

सिले-सिलाए कपड़े (ए९ब0)॥ब्रत९ इशा- 

एश॥७)- हाल ही के वर्षों म सिले सिलाए कपड़ो के 
निवात मे उनति हुई है। 970-7 म इनका नियात केवल 
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9 करोड रुपए था परन्तु 7980-8॥ में यह बढकर 378 
करोड रुपए हो गया। इसमे लगातार तेज उलति हुई है और 
१993-94 के दोराव सिलेसिलाए कपडे का औसत वाधिक 
निर्याव बढकर 8,094 करोड झुपए के रिकार्ड स्तर पर पहुच 
गया। 

चमड़ा तथा निर्मित बस्तुएँ-भारतोय नियात को एक 
पारम्परिक मद कच्ची खाले तथा चमडा है। परन्तु हाल ही 
के वर्षों मे इस मद मे कमाए हुए चमड़े का अनुपात घढ 
गया है। यह स्वस्थ प्रवृत्ति है। 780-8] के दौरान भारत 
को इस मद से लगभग 337 करोड रुपए प्रति वर्ष प्राण 
हुए। 7993-94 के दौरान इस मद का औप्तवन वापिक 
निर्यात और बढ़कर 4 39 करोड़ रुपए हो गया। 

लौह अप्स्क (009 ०7९)-भारत कच्चे लोहे का 
नियात करता है। 960-6 के दौरान इसका निर्यात मूल्य 
लगभग 27 करोड रुपए था किन्तु इसमे लगातार वृद्धि होतो 
चलो आईं है और ॥980-8॥ के दौराव निर्यात 303 करोड 
रुपए था। 7993-94 मे कच्चे लोहे का निर्यात । 357 करोड 
रुपए था। यह एक अस्वस्थ प्रवृत्ति है। भारत को अपने 
नियात म॑ इस्पात के भाग को बढ़ाना चाहिए ओर कच्चे लोहे 
का प्रयोग अपने स्टील प्लान्टो मे करना चाहिए। 

'काजू (0४5४९४७ [९८ा०5)-हाल के घर्षों में काजू 
का हमार तियात में महत्व बढ़ा है। 7970-7 के दोगात 
काजू का नियात 52 करोड़ रुपए था। 7993-94 में भारत 
द्वाए 044 करोड़ रुपए का काजू निर्यात किया गया। 

इजीनियरी सामान-970-7। मे इस मद से निर्यात 
के रूप मे 730 करोड रुपए प्राप्त हुए। 980-8] मे इन 
वस्तुओं का निर्यात 727 करोड रुपए हो गया। 993-94 के 


तालिका7 भारत के प्रमुख निर्यात 








करोड़ रुपए 
4960 67 उश्ा0 77 72987 87 993 94 
 काफो हे यू राव 555 
2 चाय क्र व48 426 999 
3. फल तथा सब्जियों 7 38 व6 ग़्थ 
4. रूई का सूत और पिमित उस्तुएँ प्र 75 या 4837 
$ उमड़ा तथा निर्मित वस्तुएँ 2 म्2 उञ बे 739 
& लौह आयस्क यः व्ए 30 435 
7 हम्बाकु ख 33 दा 48 
8 इजानियरा साथाव कउ ॥८०॥ ग़्य 9 474 
9 काजू ३0 52 ॥40 उ्त्दक 
0 सिलेसिल'ए कपड़े अनु 9 328 80 
मा हस्तशिल्प अवु 70 894 १4936 
32 भछला तथा तिमित चस्तुएँ 7 १ 273 2 538 
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दौरान 9,474 करोड रुपए की इजीनियरिंग वस्तुओ का 
निर्यात किया गया। यह हमारे बढते हुए औद्योगीकरण का 
प्रमाण है और एक अभिनन्दनीय प्रवृत्ति है। 

हस्तशिल्प (प्रशाव्रातश्ञी5)-समय के साथ-साथ 
भारतीय हस्तशिल्पो का निर्यात मे महत्त्व बढता जा रहा है) 
जबकि 4970 7 में यह 70 करोड रुपए के निम्न स्तर पर 
था 993-94 मे यह बढकर 4 936 करोड रुपए हो गया। 


इन भदो के अतिरिक्त, भारत द्वारा चावल, फल तथा 
सब्जियो तम्बाकू और वनस्पति तेलो का निर्यात भी होता 
है। इसमे सन्देह नहीं कि भारत का निर्यात ढाचा धीरे-धीरे 
बदल रहा है। पारम्परिक मदो का महत्त्व कम होता जा रहा 
है और निर्यात का विविधीकरण (0।02८३090०॥) हो 
रहा' है।इस अपृात्ति को और मजघूत' बमामा' होगा।' 


4. भारत के विदेशी व्यापार की दिशा 


(एाहलटपणा एण ्ता4॥"5 ए0/शंट्टा 7790९) 
भारत के विदेशी व्यापार की क्षेत्रीय दिशा (८० 
०॥८८४०॥) का अध्ययन करने के लिए विश्य को मोटे तौर 
यर चार बडे वर्गों मे बाट लेना उचित होगा अर्थात्‌ 
अमेरिका यूरोप एशिया एवं ओशनिया (0८८थ॥०) और 
अफ्रीका। 
जहा तक अमेरिका महाद्वोप का सम्बन्ध है, भारत के 
उत्तरी अमेरिका के साथ जिसमे सयुक्त राज्य अमेरिका और 
कनाडा शामिल हैं, घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध हैं। हमारे 
विदेशी व्यापार मे लैटिव अमेरिका के देशों और अन्य 
अमरीकी देशो का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहों रहा था और 
न ही यह विकसित हुआ। 
भारत 395-52 मे अमेरिका को अपने कुल निर्यात 
का 28 प्रतिशत भेजता था जिसमे से 2॥ प्रतिशत उत्तरी 
अमेरिका को और 63 प्रतिशत लैटिन अमेरिका के देशो 
को। समय के साथ लैटिन अमेरिका के देशों का भाग कम 
हो गया और १979-80 मे यह हमारे निर्यात का 03 
प्रतिशत रह गया। उत्तरी अमेरिका का भाग 955-56 और 
969-70 के दौरान ॥7 से 24 प्रतिशत के बीच था। 4977 
में बगला देश के युद्ध के पश्चात्‌ भारत और सयुक्त राज्य 
अमेरिका के आपसी सम्बन्धो मे तनाव उत्पन्त हो गया और 
सयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमार व्यापार कम हो गया। 
यह बहुत हद तक इस बात की व्याख्या है कि 9976-77 में 
सयुक्त राज्य अमेरिका को हमारा निर्यात गिरकर 70 प्रतिशत 
क्या हो गया। हाल हो के वर्षों मे इस स्थिति में धोडा सुधार 
हुआ है और 3993-94 मे यू एस ए. को हमारा निर्यात 
कुल निर्यात का १8 प्रतिशत हो गया। आयात पक्ष की ओर 
अमेरिका द्वार 95-$2 में 36 ३ प्रतिशत योगदान किया 


गया परन्तु इसका भाग 3960-6॥ मे गिरकर 3 5 प्रतिशत 
हो गया, फिर 965-66 में खाद्याननों के आयात में वृद्धि 
होने के कारण यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया और 3970- 
7। में यह लगभग 35 प्रतिशत था। बगला देश युद्ध में 
सयुक्त राज्य अमेरिका के शत्रु से व्यवहार के कारण भारत ने 
सयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनो निर्भरता कम करने का 
फैसला किया और परिणामत उतरी अमेरिका से हमारे 
आयात गिरकर 3974-75 में कुल आयाव का केवल 392 
प्रतिशत रह गए। खाद्याननो के अपेक्षाकृत अधिक भात्रा मे 
आयात के फलस्वरूप, एमारे आयात मे यू एस ए का भाग 
१975-76 मे बढकर 246 प्रतिशत हो गया परन्तु यह 
१993-94 मे फिर गिरकर 3 7 प्रतिशत रह गया। 

ऐतिहासिक रूप मे 947 तक भारत ब्रिटिश राज्य का 
९क उपलीवेश होने के कारण. यू के के साव पानि्छ 
व्यापारिक सम्बन्ध रखता था। इसके यूरोप के अन्य देशो के 
साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध थे। व्यापार की दृष्टि से यूरोपीय 
भहाद्वोप को तोन बडे क्षेत्रों मे विधक्त किया जा सकता 
है-पश्चिमी यूरोप, पूर्वो यूगोप और अन्य यूरोपीय देश। 
पश्चिमी यूरोप को फिर मोटे तौर पर दो भागो में बाटा जाता 
है-यूरोपरीय साझा बाजार (पशाण्८्शा 000 
१श|८--800७) और यूरोपीय स्वतन्त्र बजार क्षेत्र 
(एप्रण्फृष्क्षा लिल्ट 7780९ #९०--४74) 

१950-54 मे कुल भारतीय आयात का 30 5 प्रतिशत 
पश्चिमी यूरोप से प्राप्त होता था। 955-56 मे “पश्चिमी 
यूरोप का भाग बढकर 48 9 प्रतिशत हो गया। इसके लिए 
दो कारणतत्व उत्तरदायी थे पहला यू के से आयात बढ़ने 
का कारण यह था कि इसे भारत को स्टर्लिंग ऋण 
($ल॥॥ह 9०७0) का भुगतान करना था और दूसरे 8४ 
देशो, विशेषकर पश्चिमी जर्मनी का भाग हमारे आयात में 
तीव्र रूप मे बढ गया। चूकि 973 मे यू के ने 8000 में 
शामिल होने का निर्णय कर लिया हमारे कुल आयात में 
छाग# देशो का महत्त्व सुकड़कर केवल १6 प्रतिशत हो 
गया। ४004 देशो का भाग जो 3955-56 मे 8 2 प्रतिशत 
था गिरकर 969-70 में 09 प्रतिशत हो गया परन्तु यह 
फिर उन्तत होकर 7979-80 में 242 प्रतिशत हो गया। 
किन्तु एक हद तक यह वृद्धि गा क्षेत्र से केवल 
परिवर्तन के रूप मे हो है। यदि हम छाग& और 2004 
क्षेत्रो को साथ ले, तो 7955-56 के पश्चात्‌ यूरोप के भाग 
मे कमी हुई है और ॥976-77 मे यह गिरकर 2 3 प्रतिशत 
हो गया। किन्तु 979-80 मे यह उल्तत होकर लगभग 27 
प्रतिशत हो गया। किन्तु यह 993-94 मे उन्‍तत होकर 30 
प्रतिशत हो गया। 

हाल ही के पर्षों मे पूर्वीय यूगेप के देशो अर्थात्‌ यू 
एस एस आर पोलैंड रूमानिया युल्गारिया पूर्वी जर्मनी 


भारत का विदेशी व्यापार 
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तालिका 8 भारत के विदेशी व्यापार की दिशा 
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नोट ब्रैब्ट में दिए गए आकड़े ठटनुरूप कालम में कुल का प्रतिशत हैं। 


इसमें पूर्वीय एव पश्चिषो दोनों आागो के आकडे पूरे जर्पनी के लिए 


स्वतत्त्र राज्यों के राष्ट्रणण्डल के लिए आफऊडे दिए गए हैं। 


शामिल किए गए हैं 


"सार्क (उ्रष्ट देशों में हैं, भारत पाकिस्‍्तार बगलादेश जेपाल भूटात श्रीलका और मालद्वीए। 


चैट्रोलिपम जिर्यातक देशों (0780) में शामिल हैं. ईगन इराक 


कुबैत झा्डदी अरब और यू>ए०ई० यूगेपीय आर्थिक समुदाय (2ए०एटशा 


छ/जाणा।९ 0००एणाण॥ ।9) में शापिल हैं. फ्रास जर्पनी बेल्जियम लक्समबर्ग नीदरलैण्ड आस्ट्रिया नावें पुर्तगाल स्वीडत और स्विटस्रलैण्ड। 


चकोस्लावाकिया यूगोसलाबिया के साथ हमाग व्यापार 
विकसित हुआ है! इन देशों से आयात को मुख्य मदे 
हैं लौह एवं इस्पात अलौह धातुएँ, रसायन चूजी साज 

सामान रेलवे स्टोर कागज दवाइयाँ एवं औषधियों और 
पैट्रोलिपम उत्पाद। इनमे से बहुत सी वस्तुओं के आयात 
हमारे आन्तरिक प्रोजेक्टो (0००४ शा०-॥०८४७) और सामरिक 
महत्त्व के उद्योगो मे सहायक हैं। इनके बदले भारत इन देशों 
को चाय काजू, गर्म मसाले तम्बाकू तिलहन चमड़ा 


धात्विक अयस्क (४८४९ ०८४) पटसन की निर्मित 
चस्तुओं आदि का तिर्यात करता है अर्थात्‌ भारताय नियात 
को पारम्परिक मदे (]700॥7ण9 एछ्आा७)। इन देशो से 
आयात की सरचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आयात 
आर्थिक विकास को दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 960 6। में 
भारत ने इस क्षेत्र से अपने कुल आयात का 4 प्रतिशत 
मगवाया और इस्त क्षेत्र को निर्यात का लगभग 8 प्रतिशत 
भेजा। परन्तु 962 मे भारत चान युद्ध ओर 965 मे 
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भारत-पाक युद्ध के पश्चात्‌ पूर्वीय यूगेप के समजवादी देशों 
के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत अधिक उलत हो 
गए। 970-7 मे, इस वर्ग के देशो मे हमारे कुल आयात 
का 735 प्रतिशत ग्राप्त किया गया और इन्हे हमारे कुल 
निर्यात का 2 प्रतिशत भेजा गया। इस क्षेत्र से कुल व्यापार 
का 84 प्रतिशत यू एस एस आर से है। 4993-94 तक, 
घूर्वीय योरोप से हमारे आयात गिरकर लगभग 2 प्रतिशत रह 
गए और इस क्षेत्र को निर्यात मे भी गितवट आई और वे 
१979-80 तक १4 प्रतिशत हो गए और 4993-94 तक 
और गिरकर केवल 44 प्रतिशत रह गए। सोवियत सघ के 
विघटन के परिणामस्वरूप, इन देशों के साथ हमारे 
व्यापारिक सम्बन्धो मे परिवर्तन आ रहा हैं। 
हमारे विदेशी व्यापार मे एशिया एवं ओशनिया में 
आस्ट्रेलिया और जापान महत्त्वपूर्ण है। 980-8 के दौरान 
हमारे निर्यात मे जापान का भाग 403 प्रतिशत था जोकि 
कम होकर 3993-94 में 7 9 प्रतिशत रह गया किन्तु जापान 
का हमारे आयात मे भाग जो ॥980-8॥ मे केवल 74 
प्रतिशत था, चह 993-94 मे 6 5 प्रतिशत हो गया। 
पैट्रोलियम निर्यात देशों के सगठन (02था5इथआणा ण॑ 
एशा०९णा &9फुणाग?8 (०णा॥7०5) के साथ हमारे 
व्यापारिक सम्बन्ध बढे हैं। 970-7 में इन देशो से हमारे 
आयात का 7 6 प्रतिशत प्राप्त होता था और इन्हे हम अपने 
निर्यात का 6 4 प्रतिशत भेजते थे किन्तु 993-94 के दौरान 
इन देशो से कुल आयात का 224 प्रतिशत प्राप्त हुआ और 
इन्हे अपने निर्यात का 07 प्रतिशत ही भेजा जा सका। 
इनमे मुख्य देश हैं-ईरान, कुबैत, यू ए ई और साऊदी 
अरब। 
कुल रूप मे यह कहा जा सकता है कि भारत का 
विदेशी व्यापार अब अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हो गया है। 
१95-52 और ॥969-70 के दौरान पश्चिमी यूरोप और 
उत्ती अमेरिका पर भारत की अत्यधिक निर्भाता अब कम 
नह, ग्एय, औए 'औ-थीऐे ऋमाए च्यापा( प्यूर्फेण यूरोप के चेशे; 
और एशियाई देशो के साथ बढ़ता गया। परन्तु अस्सी के 
दशक और 990-9] से 993-94 के तीन वर्षों के दौरान 
जिसमे सोवियत सघ का विधटन हुआ, पश्चिमी यूरोप, और 
उत्तरी अमेरिका का महत्त्व बढ गया है। ये दोलो क्षेत्र 
4993-94 में हमारे निर्यात के 60 प्रतिशत और आयात के 
56 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे। पूर्वाय यूरोप के देशो का 
भाग सुकड कर नगण्य हो गया और एशिया और अफ्रोका 
के देशों का भाग बढ रहा है। 
कुछ महत्त्वपूर्ण देशो के सदर्भ मे हमारे विदेशी व्यापार 
की दिशा का परीक्षण करना रुचिकर होगा। हमारे विदेशी 
व्यापार मे नौ देश महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हैं, यू एस 
ए., यू के , जर्मनी, यू एस एस आए, जापान, यू ए.ई, 
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साऊदी अरब, आस्ट्रेलिया और कनाडा। 395-52 से 
१992-93 के दौरान इन नौ देशो के साथ हमारे निर्यात 5 
से 63 प्रतिशता की अभिसीमा (२४॥९०) मे रहे हैं। इसके 
विरुद्ध इसी काल के दौरान हमारे आयात मे इनका भाग 47 
से 72 प्रतिशत के बीच रहां। 

स्वतन्त्रता-पूर्व काल मे चाहे यू के विदेशी व्यापार मे 
सर्वप्रथम स्थान रखता था परन्तु 9970 तक यू एस, ए का 
महत्त्व बढता गया। हाल ही मे, विशेषकर 97 के भार॑- 
पाक युद्ध के पश्चात्‌ हमारे विदेशी व्यापार मे यू एस एस 
आर उतना ही महत्त्वपूर्ण बन गया। आयात पक्ष मे 993- 
94 मे यू एस ए. का भाग सबसे अधिक था, उसके बाद 
महत्त्व के अनुसार आते हैं-जर्मनी, जापान, यू के, सऊदी 
अरब और यू ए.ई । निर्यात की दृष्टि से 960-6॥ तक यू 
के को भारतीय निर्यात यू एस ए. की अपेक्षा हमेशा 
अधिक रहा परन्तु तीसरी योजना के दौरान यू एस ए. को 
निर्यात यू के के बराबर हो गया और बाद मे यू के को 
निर्यात और अधिक गिरकर 5 प्रतिशत के अतिनिम्न स्तर पर 
'पहुच गया। 965-66 तक पश्चिमी जर्मनी से हमारे आयात 
बढ़ते गए और बाद मे गिरते ही गए हैं और 975-76 तक 
ये कुल आयात का लगभग 7 प्रतिशत थे। इसके विरुद्ध, इस 
देश को हमारे निर्यात कुल निर्यात का केवल 2-3. प्रतिशत 
ही रहे परन्तु 9993-94 में बढकर 7 प्रतिशत हो गए। यही 
कारण है कि जर्मनी के साथ हमारा भारी व्यापारिक घाटा ही 
रहा। जापान के साथ युद्ध-पूर्व-काल मे हमारे व्यापारिक 
सम्बन्ध थे परन्तु युद्ध के दौरान जापान के साथ हमारा 
विदेशी व्यापार कट गया, फिर अब वह पुत्र चालू हो गया 
है। यू एस एस आर. के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध 
हाल ही के वर्षों मे विकसित हुए, परिणामत १95-52 में 
हमारे कुल आयात में 0 प्रतिशत के भाग की तुलना मे 
499-92 मे यह भाग 37 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार यू 
एस एस आर का हमारे निर्यात मे भाग जो 960-6। में 
3.4 'प्रीसशह 'य। अदकर १३३५-३४ फऐे % प्रतिशत, को, गया. 
हमारे विदेशी व्यापार मे ईग्ाक और ईरान महत्त्वपूर्ण बत गए 
थे किन्तु ईग़न-ईराक युद्ध के कारण इन देशो का महत्त्व 
कम हो गया है और कुवैत, यू ए ई और साऊदी अरब से 
अधिक आयात का मुख्य कारण खनिज तेल, विशेषकर 
चैट्रोल का आयात है। 

स्वतन्त्रता-उपरान्त काल मे हमारे विदेशी व्यापार की 
दिशा में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं- 

(4) नये व्यापारिक साझीदार-स्वतन्त्रता-पूर्व काल 
में भारत का मुख्य व्यापारिक साझीदार यू०के० था और 
इसका हमारे निर्यात मे भाग 34 प्रतिशत और आयात में 30 
प्रतिशत था। चाहे स्वतन्त्रता के पश्चात, भारत ब्रिटिश 
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राष्ट्रपडल (00॥00॥५००॥॥) का सदस्य वना रहा है, 
छिर भो यह चये व्यापारिक साझोदार प्राप्त करने मे सफल 
हो गया है। यू०के० के अतिरिक्त, महत्त्व को दृष्टि से अन्य 
देश हैं * यू०एस०ए०, रूस, जर्मनी, जापान और पैट्रेलियम 
लिर्यातक देश। अत 954 के पश्चात्‌ भारत के विदेशी 
व्यापार का मुख्य लक्षण भौगोलिक दृष्टि से विविधीकरण है 
और इस प्रकार विशिष्टोकरण द्वार भारत अपने निर्यात के 
लिए नयो मण्डिया ढूँढने में सफल हुआ है। 

(2) आयात्त के अधिक स्रोत-दूसरे विश्व युद्ध के 
पश्चात्‌ बहुत से कारणठत््वों के परिणामस्वरूप जिन देशो से 
हम माल खरीदते हैं, उनकी सख्या मे वृद्धि हुई हैं। भारत के 
आयोजित बिकास्त के लिए मशौनरी, सयत्रो, कच्चेमाल 
आदि की माग केवल यू०के० अथवा यु०एस०ए० द्वारा पूरी 
नहीं को जा सकतो थी। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक एव 
अन्य अन्तरंष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त सहायता द्वार भारत 
(विश्वव्यापी निविदाओ-0॥094 (ढा!॑ल5$) द्वारा सबसे 
सस्ते स्रोत से क्रय कर सकता था। होसरे, कुछ देशो से 
बद्ध-सहायता ([१८५ 40) और अनुदान प्राप्त होते पर भारत 
को मजबूर होकर उन्हीं देशो ले अपने आयोजन कार्यक्रमों 
के लिए आयाठ करना पडता था। विदेशी मुद्रा की दुर्लभता 
के कारण भारत कुछ पूजीवादी देशों को अपेक्षा 
यूणएस०एस०आर० और अन्य समाजवादी देशो से द्विपक्षीय 
रुपया व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित हुआ। यू०एस० 
रक़्०आर० के विघटन के पश्चाद्‌ पूर्वीय यूरोप के देशो से 
व्यापार बहुत कम हो गया है। इसके साथ, चूकि 973 में 
पेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई, भारत द्वारा पैट्रोलियम 
निर्यातक देशो अर्थात्‌ ईशान, यू०ए०६ं०, कुवैठ, साऊदी 
अरब आदि से अधिक मात्र में आयात किया गया। 

(3) विर्यात के लिए बड़े और अधिक आकर्षक 
मार्ग-भारत अपने आयात के भुगतान के लिए अपने निर्यात 
का विविधीकरण करता रहा है। स्वाभाविक ही है कि उसे 
अपनी वस्तुएं बेचने के लिए नए देशो कौ खोज करनी 
पडतो। चाहे यू०के» भार को वस्तुएँ काफो बडी पाश मे 
खरीदता है पान इसे अब दूसग़ स्थान प्राप्त है और 
यू०एस्०ए० भ्रारहीय माल का सबसे बडा क्रेता बन गया 
है। इस प्रकार, चार देश अर्थात्‌ यू०्के०, यू०एस०ए०, 
जर्मनी और जापान भारतीय निर्यात के 40 प्रतिशत का क्रय 
करते हैं। ये समृद्ध देश हैं जिनकी राष्ट्रीय एव प्रति व्यक्ति 
आय बहुत अधिक है और वे भारत की पारम्परिक वस्तुओं 
(₹६ और पटसव निमित वस्तुओो, विशेषकर गालीचो चमडे 


की वस्तुओ) और गैर-पारम्परिक वस्तुओं जैसे समुद्री 
चदार्थों, होरे एव कीमठी पत्थरों आदि के लिए उत्तम घाजार 
उपलब्ध कराते हैं। 

(4) चये क्षेत्रों की सभावना-अफ्रीका और दक्षिण 
अमेरिका का भाग बहुत ही थोडा है। ये समृद्ध महाद्वीप हैं 
जितका भविष्य उज्जवल है। भारत को इन देशो के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध विकसित करने चाहिए। वे भारत के 
निर्यात के लिए बडी मण्डिया बन सकते हैं। इसी प्रकार 
मध्य पूर्व एशिया के विकासशोल देशो मे से भारतीय निर्यात 
बढाने की बहुत गुजाइश है और हाल ही मे इन देशो मे 
भारत ने अपनी नयी मण्डियो का विकास किया है। 

खोत के आधार पर आयात के ढाचे से पता चलता है 
कि आर्थिक सहयोग एवं विकास सगठन (088॥रधक्ाणा 
जि 8एणाणा॥० (००-०ए४४४० क्ञा0 [06५९॥०फाश क्या) के 
देशो द्वारा भारतीय आयात में 993-94 में सबसे बडा भाग 
अर्थात्‌ 56 प्रतिशत उपलब्ध कराया गया। इसके बाद 
विकासशील देशो (तेल-निर्यावक देशों को छोडकर) का 
भाग लगभग ॥9 प्रतिशत है। तेल निर्यातक देशो और पूर्वी 
यूरोप के देशों का भाग क्रमश 22 प्रतिशत और 2 प्रतिशत 
धा। 

भारत के निर्यात मे भी विविधीकरण (0/0श5/#09- 
४०) हुआ है। 993-94 मे ओ०ई० सी०डी० समूह का 
भारतीय निर्यात मे भाग 60 प्रतिशत था जबकि विकासशील 
देशो का 26 प्रतिशत और पूर्बीय यूरोप के देशों का भाग 
३4 प्रतिशत है। तेल निर्यातक देशो का का हमारे कुल 
निर्यात में भाग 07 प्रतिशव है। हाल ही के वर्षों मे एशिया 
और प्रशान्त महासागर क्षेत्र के देशों का भारतोय निर्यात मे 
भाग बढ रहा है। 

आर्थिक सपीक्षा (989-90) में विदेशी व्यापार के 
बदलते हुए ढाचे का जिक्र करते हुए उल्लेख किया 
गया-'' भारत के निर्यात एव आयात में एशिया के 
विकासशौल देशो के साथ तीव्र वृद्धि हुई है (यदि 
चैट्रोलियम निर्याठक देशो के सगठन को छोड भी दिया 
जाए)। इनमे से कुछ अर्थव्यवस्थाओ (कोरिया, प्तिगापुर, 
मलेशिया, हागकाग और ताईवान) में लगातार आर्थिक वृद्धि 
के साथ व्यापार में महत्त्वपूर्ण उदागशेकाण और आर्थिक 
विठियमत हुआ है। अब इन देशो को निर्यात बढाने के 
बहुत ही अच्छे अवसर विद्यमारं है। इसके विरुद्ध, 
अविश्चितता के करण पूर्वीय योरोप के देशो मे प्रस्तावित 
आर्थिक सुधारे के काएण व्यपार दुलमुल ही रहेगा।"! 
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पिछले आध्याय में हमने भारत के व्यापार-शेष 
(8॥/क्षाए८ ० ७७५७) का विवेचन किया है परन्तु व्यापार- 
शेष हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों (प्राध्याभाणाय 
0००॥४»॥0०॥७) की अपूर्ण तस्वोर प्रस्तुत करता है (चाहे वह 
कुल तस्वीर के बहुत बड़े भाग को प्रस्तुत करता है)। 
अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए 
व्यापार-शेष में अदृश्य मदो (श%्0॥० ॥॥्5) से प्राप्त 
होने वाली शुद्ध आय को जमा करना होगा। व्यापार-शेष मे 
अदृश्य मर्दों से प्राप्त शुद्ध आय जोडकर चालू खाते पर 
भुगतान-शेष (छ4क्ाए८ रण फ़श्गव्राध्गड. 0). खाद 
2०००७॥/) प्राप्त किया जाता है। 

भुगतान-शेष की सुविधा की दृष्टि से वर्गोकरण (क) 
चालू खाते पर भुगतान-शेष और (ख) पूजी खाते पर 
भुगताव-शेष के रूप मे किया जाता है। चालू खाते मे 
वस्तुओं तथा सेवाओ का भुगतान, एकपक्षीय भुगतान 
(एकरञथा॥ एश्वारईअ८) और दान शामिल किए जाते हैं। 
इस प्रकार चालू खाते पर भुगतान-शेष मे वस्तुओं तथा 
सेवाओ का निर्यात अदृश्य मदे और दान (0णाभाणा$) 
सम्मिलित किए जाते हैं। पूजी खाते पर भुगतान-शेष मे देश 
की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त स्थिति से सम्बन्धित चालू खाते की 
मदो का और अधिक स्पष्टीकरण मिलता है। चालू खाते की 
सभी मदे पूजी खते मे व्यक्त होतो हैं । परिणामत पूजी खाते 
मे देश की विदेशी परिसम्पत्‌ और दायित्वों (#८धभणा् 
8552(5 0 ॥४७॥॥06५) का अध्ययव किया जाता है। देश 
के विदेशी मुद्रा प्रारक्षण (07280 ९४८०॥शा(९ 65८४९) में 
परिवर्तन जो देश की चर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्थिति 
कौ सबलता या निर्बलता के सूचक होते हैं पूजी खाते 
(0४93] ४०८०७॥/) मे शामिल किए जाते हैं । 


१. स्वतन्त्रता-उपरान्त काल मे चालू खाते पर 
भुगतान-शेष 
495-52 से 955-56-पहली योजना का काल 
प्रथम योजना के दौरान भुगतान-शेष को स्थिति पर 


कोरिया के युद्ध के प्रभावस्वरूप आरम्भ हुई तेजी, 953 में 
अमरीका मे घटित प्रतिसार (२०८८५४०॥४), देश में अनुकूल 
वर्षा होने के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि 
का प्रभाव पडा। इस प्रकार इस काल मे खाद्य के आयात में 
कमी हुई परन्तु भारत सरकार को उदार आयात नीति 
(लग फ्राएणा 90॥०9) के कारण आयात 963 करोड 
रुपए के ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। अत कोरिया के बुद्ध के 
लाभ समाप्त हो गए। चाहे अदृश्य मदो के कारण 70 करोड 
रुपए की शुद्ध सकाशत्मक आय प्राप्त हुई फिर भी 
भुगतान-शेष 463 करोड रुपए तक प्रतिकूल रहा। कुल 
मिलाकर पहली योजना के दौरान स्थिति सन्तोषजनक रही 
और पाच वर्षों की अवधि मे भुगतान-शेष केवल 42 करोड 
रुपए प्रतिवर्ष की औसत दर तक प्रतिकूल रहा। 


१956-57 से 96-62-दूसरी योजना का काल 

दूसरी योजना का महत्त्वपूर्ण लक्षण यह था कि इसके 
दौरान व्यापार-शेष का घाटा 2,339 करोड रुपए था। अदृश्य 
मदो तथा मित्र देशो से प्राप्त अनुदानो से कुल 64 करोड 
रुपए शुद्ध अतिरेक के रूप मे प्राप्त हुए! इस प्रकार पाच 
वर्षों के दौरान भुगताव-शेष का कुल घाटा .725 करोड 
रुपए रह गया। इस परिस्थिति के मुख्य काएण थे () मूल 
तथा भारी उद्योगो ठे विकास के लिए पूजी-वस्तुओ का 
भारी आयात, (2) बढतो हुई जवसख्या और विस्तृत होते 
हुए उद्योग को खाद्य-पदार्थो और कच्चेमाल की बढती हुई 
माग को कृषि उत्पादन मे वृद्धि द्वारा पूण करने मे विफलता, 
(3) अर्थव्यवस्था द्वारा निर्यात को पर्याप्त मात्रा मे ने बढ़ा 
पाना और एक विकसमान अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम 
परिपोषक आयात (॥/आाकाब॥८९ गाए05) उपलब्ध 
कराने को आवश्यकता। परिणाप्त विदेशी मुद्रा प्रारक्षण 
(#तलह7 <एलाआ8०१८5९४७) में तोब्र कमी हुई और देश 
के सामने आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और निर्यात का 
विस्तार करने की अपेक्षा कोई चारा न रहा। 


(504 ) 
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तीसरी योजना और वार्षिक योजनाओं का काल 

तीसगे योजना के दौग़न व्यापार-शेष का घाटा 2,384 
'कर्ेड रुपए था, परन्तु अदृश्य भदो के खाते मे 432 करोड़ 
रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुईं। इस प्रकार 9907-62 और 
965-66 के बीच चालू खाते पर धुगतान-शेय का घाटा 
१,95] करोड रुपए रह णया। 

वार्षिक योजवाओ (१966-67 से 958-69) के काल 
के दौरान, विदेशों से प्राप्त किए गए उधार पर ब्याज के रूप 
में भागे राशि अदा करनो पड़ी। विनियोग आय 
(॥६घा0शा६ 0:0॥6) के रूप मे ,449 करेड रुपए का 
शुद्ध उत्प्वाह हुआ ५ इए कण आदृश्य पदों में अतिए्क का 
सफाया हो गया। परिणामत भुगतान-शेष का घाटा व्यापार- 
शेष के घाटे की तुलना में और प्रतिकूल हो गया। 969-70 
और 970-7] मे अच्छी फसल होने के कारण खाघ्याल्- 
आयात बहुत कम हो गया और इस प्रकार व्यापार-शेष का 
घाटा और भी कम हो गया। परन्तु ॥97-72 और 972- 
73 के दौग़न स्थिति फिर बिगड गयी। 

4973-74 में अदृश्य मदो के खाते में असामान्य 
अनुकूलता का कारण सयुक्त राज्य अमेरिका को सरकार के 


साथ पी एल 480 और अन्य रुपया राशि के भुगतान से 
छूट का निर्णय था और इस प्रकार भारत को 4,664 करोड 
रुपए अदृश्य प्राप्ति के रूप मे मिल गए। 3974-75 मे इस 
मद मे अनुकूलता का कारण परिवहन खाते और निजी खाते 
पर लिए गए ऋणो के रूप मे 280 करोड़ रुपए को भारी 
राशि की प्राप्ति थी। यदि इत असामान्य वर्षों को छोड दिया 
जाए तो चालू खाते मे घाटे का मुख्य भाग व्यापार शेष में 
घाटे के कारण हो था। 


'पाचर्वी योजना 4975-76 से 978-79 

१975-76 और १978-79 के दौग़न अदृश्य मदों मे 
होकर वृद्धि के कारण चालू खाते पर भुगतान शेष म अधिशेष 
उत्पन हो गया। अदृश्य म॒दो की प्राप्ति मे वृद्धि के 
उत्तरदायी मुख्य कारण थे (४) तस्करी ($7रप४8४॥8) 
और अन्य गैर-कानूनी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के विरुद्ध किए 
गए कडे उपाय, (४४) रुपए के विदेशी पूल्य मे ऐसे समय 
स्थिरता जब मुख्य अन्तर्सष्यीय मुद्राओ के मूल्यो में भारी 
उच्चावचन हो रहे थे, (2४2) पर्यटको से प्राप्तियो में वृद्धि, 
(४०) तकतीको परामर्श एवं अनुब्ध सेवाओं (पर८काएण्बे 
(ण5णीआए०ए जाएं "जाए 5लशा०८४) से प्राप्तियों मे 


तालिका । चालू खाते यर भुगतान शेष 








(करोड़ रुपए में) 
घोजता चर्च व्यापार शेष शुद्ध अदृश्य मदे भुगतान शेष 
पहली योजना (495-52-955-56) ज542 +500 42 
दूपरी योजना (१956-57-960-6) -72/339 +6ा4 जएरे28 
तीसती योजना (१964-62-965 66) 72,352 हक 4 
वार्दिक योजनाएं, (7966-67 से 958 69) 2०७ +52 >205 
चौथी योजवा (१969 79 से 973 74) >१75&4 +664 +300 
पाचवी योजगा (974 75 से 978 79) 73/379 कक अााक 

979 80 >३374 +३740 जय 
पक्ा५ कं +३9७& +430 >69 
3984 82 ल्हारा 33894 72377 
3982 83 "55776 +3490 2296 
4983 84 >ध्झा +3609 >य्262 
१984 85 >67रा +3869 >2852 
छठी योजवा (१989 8१ से 984-85) ३0,456 +9,072 -,384 
3985 86 79586 +३3 630 5956 
4986 87 -9384 +3 524 -६ 830 
व987 88 +929%6 +300 -6 293 
3938 89 +3 55५5 37 975 >74,500 
4989 90 जॉ2 43 +7925 जग 388 
कुल (4985 86 से 4989 99) 55420 +33/ह7 >ब,047 
3990 9* +१8 934 >बउ5 7 369 
499-92* 6495 +ब 258 नज7उठछा 
3992-93* जय कफ + 337 >2 764 





*अप्यायी 
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वृद्धि और (७) रोजगार केलिए विदेश जाने वाले भारतोयों 
को सझ्या मे वृद्धि और इनके द्वारा भाख को प्रेषण 
(एथागत्वा८८) के रूप मे अधिक राशि भेजता। 7974-75 
से 3978-79 के काल मे ध्यापार-घाटा 3,72२ करोड़ रुपए 
रहा किन्तु अदृश्य मदो से 6,26 करोड रुपए शाप होने के 
कारण भुगतात-शेष मे 3,082 करोड रुपए का भारे अतिरेक 
कायम हो गया। आयोजन आरम्भ होने के पश्चात्‌ भारत को 
पहली बार विदेशी खाते मे सतोषजनक स्थिति घो। 


छठी योजना और सातबीं योजना का काल 

१979-80 के पश्चात्‌ भुगतान-शेष की स्थिति मे भारो 
परिवर्तन हुआ है। जबकि पाचवों योजना को समग्र अवधि 
के दौरान भारत ने अनुकूल भुगठान-शेष अनुभव किया 
97०-80 के पश्चात्‌ भारत ने प्रतिकूल भुगतात-शेष 
अनुभव किया। इसका मुख्य कारण व्यापार घाटे मे वृद्धि 
था। तालिका । से जाहिर है कि प्यापार घाटा 4080-8 मे 


वठकर 5,०७7 करोड़ रपए और 3०8-82 मे और बढ़कर 
&,72 करोड़ रुपए हो गया। 033-84 और १०84-85 मे 
भी व्यापार घाट क्रमश 5,877 करोड़ रुपए और 6. 
करोड़ रपए रहा। इस असन्तोषजनक स्थिति का मुझे 
कारण आयात में दृद्धि थी जबकि तिर्यात मे अपेक्षाकृत कहों 
कम वृद्धि हुई। चाहे अदृश्य मदो के रूप मे 7080-8॥ और 
१०४4-85 के बोच प्राप्ति १0,072 करोड रुपए हुई जोकि 
अपने आए मे एक रिकार्ड उपलब्धि थो, परन्तु व्यापार-शेष 
का घाटा 30,456 करोड रुपए होने के कारण भुगतात शेष 
११,३$4 करोड रुपए तक प्रतिकूल हो गया। शुद्ध बिदेशे 
सहायता के अतिरिक्त, भुगतान-शेष के इस भारो घाटे को 
पूरा करने के लिए भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष 
से भारे ऋण प्राप्त करता पड़ा। 

०85-86 और ०8०-०० के दौरान (सातयों योजना 
को अवधि मे) कुल व्यापार घाटा 54 204 करोड रुपए था। 


तालिका 2: 990-94 से 993-०4 तक भुगतान-शेष 








करोड़ यू०एस० डासर 

39१०-१३१९ ॥99-92"_ 3992-०3*_ 3993-०4**_ ३934-०६ ९* 

3 वि्यत वतह्शर 38266 8<.9 >> कु 2653 
३ आप २794 3 3.3537 23०8.5 336.9 
3. ध्यापार-शेत्र (-2) +>०4३7 न्श98 3435.8 +घ३९६ >ब528 
4. अद्ृः्य मो से शुद्ध प्रति ३4.3 +620 +84.2 +ग0 शाश्वत 
$. चालू खाते पर भुगतात शेद (34) >१७३.० जाप 8 53536 >3.5 >२३१५ 
6. बिदेशी सहायण (शुद्ो श्शा0 उस १55.9 ९० १25.0 
7 वाणिज्यिक उधर (शुरू) हीं 456 +358 ३252 ॥009 
$ अभिश्सों भारतोयों कौ जझा (शुरू) ॥536 क्2 स्ज्जा घब0 श्ग्र 
9. रुपया रूपी ऋण सेजा जा >१23.0 ज80 8 >745 >25.0 
१0. विदेशे विवियोग 8 व९4 5 40 ड895 
0 चपच पूछो (शर्े साई १8] "२०३ प73.5 फ्थ्य 
१2. पूजों रशते पर भुए्चार-शेत्र (6 से ) 8822 ०5.4 अ३5.4 ०१९३ शा 
॥3 रूष्प्र शेष (६ * 2) नाश ३ न्ड्प न्गय३ >88&8 जबाउउ 
१4. असफश्येय मुद्दा बेच से उधार वश 4 मघ6 2९३ 00 १34.6 
६, औपचारिक रिजर्ष ( "वृद्धि * रिशजट) व27$ >उच76 ज्गग8 +855.59 ज्बह7 

सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप मे 

वियाकि हर 73 ज़्ड झ.० हर 

ञा ह 4 ्] ५ जड़ 
ज्याएर-शेतर ज्उ2 दि न्३20 ने त्व5 
अदृश्य मदो से प्रणण आप न्छ0 लय 5 04 ध् 
अाचू झाते पर भुगरणत शेष +33 ०4 जाई न्द्ा नह 





ह प्राएम्थिक सनुघण ** क्षोघ अनुपात 
स्गेत भार रूरकार आिक समझा (39:-०6) 
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उसी काल के दौरान 3,57 करोड़ रुपए अदृश्य मदो से 
प्राप्त हुए। परिणामत चालू खाते पर भुगतान-शेष का कुल 
घाटा 4 047 करोड़ रुपए हो गया। भुगतान-शेष का 
अत्यधिक प्रतिकूल हो जाना चिन्ता का विषय है। 

7990-9॥ के दौरान व्यापार-घाटा 76 934 करोड 
रुपये था परन्तु अदृश्य मदो से प्राप्त आय भी 435 करोड 
रुपये तक नकाग्रत्मक हो गयी। परिणामत चालू खाते पर 
भुगतान शेष 77,369 करोड़ रुपये हो गया। पिछले 40 वर्षों 
में पहली बार अदृश्य मर्दों से शुद्ध आय नकारात्मक हो 
गयो। इसका मुख्य कारण विनियोग-आय का शुद्ध उत्प्रवाह 
(श 0णी0०४) था जो 3990-97 में 6732 करोड रुपये 
हो गया जबकि यह 989-90 में 4875 करोड रुपये 
धा-38 प्रतिशत की वृद्धि। अत अदृश्य मदो से प्राप्त शुद्ध 
आय के रूप में व्यापार-घाटे को कम करने की राहत 
सुपाज्त हो गधी। 7997-92 और 992-93 के दौरान 
अदृश्य मदों पर सकारात्मक अधिशेष प्राप्त होने के कारण 
कुल व्यापार-घाटा 655 प्रतिशत और 95 प्रतिशत तक 
क्रमश कम हो गया। 


भुगतान शेष और नये आर्थिक सुधार (99॥) 

'हालिका 2 मे भुगतान शेष की स्थिति डालगरे के रूप 
में दी गयो है। चूकि अदृश्य मदो से प्राप्त आय नकारात्मक 
हो गयो है, इस कारण अदृश्य मदो का व्यापार-घाटे को 
कम करने का कार्यभाग समाप्त हो गया है। इसका मुख्य 
कारण विदेशों ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप मे अत्यधिक 
उत्॒बाह है। ब्याज भुगतान के कारण शुद्ध उद्यवाह (२८ 
0णा०४) 990-97 में 375 करोड डालर और 992-93 
में 342 करोड डालर था। 993-94 में भी इसके 400 
करोड़ डालर रहते को प्रत्याशा है। परिणामत भुगतात-शेष 
पर चालू पाया जो 990-9 में सकल देशोय उत्पाद का 
“33 प्रतिशत था गिरक( 399-92 में -0 4 प्रतिशत हो 
गया। इसका भुख्य कारण आयात मे सकुचन है और 
परिषामत यह 992-93 में फिर बढकर - 8 प्रतिशत हो 
गया। आर्थिक स्प्तीक्षा (993-94) में यह अनुमात 
लणपा गया कि 993-94 में चालू खाते पर घाद और 
गिरकर सकल देशीय उत्पाद का केवल 0१ प्रतिशत रह 
गया परन्तु 4994-95 मे यह फिर बढकर 08 प्रतिशत हो 
गया। 
पूजी खाते पर सतुलल कायम करना (टख्फाध्य 4० 
60णा६ छ9०ाए) 

पाराम्यिक रूप मे दो मुख्य स्रोतों अर्थात्‌ द्विपक्षीय एव 
बहुपक्षीय स्रोतों से विदेशों सहायता और वाणिज्यिक उधार 
((णाप्ालाण॥ #गाएण धा३) दा चालू खाते के घादे के 
लिए वित्त प्रबन्ध किया जाता है। चाहे विदेशी सहायदा ने 


499-92 में 304 करोड डालर और ॥992-93 में 86 
करोड डालर का वित्त जुटाया विदेशों वाणिज्यिक उधार ने 
नकारात्मक योगदान दिया जिसका अर्थ यह है कि 
ऋणशोधत (#आा०्गाय॥०णा) और ब्याज के रूप मे 
वाणिज्यिक उधार पर उद्यवाह शुद्ध विदेशी वाणिज्यिक 
उधाएं के अत्त प्रवाहो (0७5) से अधिक थे। 

एक और कारणठत्व जिसने पूजी खाते पर भकारात्पक 
प्रभाव डाला रूसो ऋण यर सरुपया-सेवा-भार (२एए०८ 
0९0७ 5५०६) है। यह 997-92 में 724 करोड डालर 
था अनिवासी धारतोयो की जमा (४० एएएटाए वताक्षा5 
4८००४७) 992-93 मे 200 करोड डालर की वृद्धि हुई 
जौ आशिक रूप मे भुगताव-शेष को स्थिति मे सुधार ओर 
एक हद तक एक नयी जमा योजना (0670७ लाश) 
'को चालू करने कप् परिणाम थी। 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार ह्वारा 7992-93 मे 
428 8 करोड डालर का योगदान प्राप्त हुआ जबकि यह 
राशि 99-92 में 786 करोड डालर थी। इसका मुख्य 
उद्देश्य ट्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋणदाताओ द्वारा भारत को 
भुगतान-शेष के सकट से मुक्त करना था। जून 7993 में 
भारत सहायता संघ (हात एताब (0क०गाण्वा) ने 220 
करोड डालर को ठीद्ग-वितरणाय सहायता देने का वावदा 
किया। 

इन सभी पूंजी अन्त प्रवाहों (0४2 क्राति०७७) के 
परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा रिजर्व मे 4992-93 म॑ 357 6 
करोड़ डालर और 7993-94 मे 728 करोड डालर को 
वृद्धि हुई। अत वित्तमत्री ने यह दावा किया वि विदेश मुद्रा 
पजर्व जो 992-93 मे 64 अएब डालर थे बढ़कर मार्च 
4994 में 57 अरब डालर हो गए। जून 995 में ये रिजर्व 
और बढकर 9 & अरब डालर के उच्चस्तर पर पहुच गए। 

विदेशी मुद्रा रिजर्व मे तोन्न वृद्धि अत्यधिक उधार या 
भाए मात्रा मे विदेशों सहायता के अन्त प्रवाह (07॥0५) का 
परिणाम है। भारत सरकार परिस्थिति पर परदा डालने के 
लिए यह कहठी रहो है कि वहमान सकट को दूर काने के 
लिए गैर-ऋण कायम करने वाली सहायग का प्रयोग किया 
जा रहा है। पत्तु ऋण रूपी एवं गैर-ऋण रूपो अन्त प्रवाहो 
(श७ा-वं०ं५ ह्शी०४७) के रूप में भेद विदेशी मुद्र उत्प्रबाहो 
के भार को कम नहीं करता! ऋण के रूप मे ऋण-शोधन 
भुगठात एवं ब्याज के रूप मे उत्प्रवाह होते हैं ओर गैर-ऋण 
कायम करने वाली सहायता द्वारा लभाश और रायल्टी के 
रूप मे विदेशी मुद्रा का उत्प्रवाह होता है। दोना परिस्थितियों 
मे देश पर भार बइता है। अत यह भेद केवल रूप का ही 
हैं परन्तु वास्तविक रूप में अथहीन है। 

भारतोय रिजब बैंक के गवनर श्रो सो० रगाराजन ने 22 
अग्रस्त 995 को दिल्ली में सो०एन० वकील स्मृति भाषण 
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मे भुगतान-शेष कौ स्थिति के बारे मे सावधान रहने का 
परामर्श दिया। उन्होने यह चेतावनी दी कि विदेशी मुद्रा 
रिजर्व 700 करोड डालर के नीचे गिरने नहीं देने चाहिए। 
उनका मत था कि भुगतान-शेष को दो चलो द्वाग प्रबन्धित 
किया जाना चाहिए-प्रथम चालू खाते पर भुगतान-शेष 
सकल देशौय उत्पाद के लगभग 2 प्रतिशत के बराबर रहना 
चाहिए और द्वितीय विदेशी मुद्रा रिजर्व मे 4996-97 के 
आरम्भ मे पहुँचे स्तर अर्थात्‌ 700 करोड डालर से और 
गिरावट नहीं आनी चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
विदेशी मुद्रा रिजर्व 994-95 मे 2,520 करोड डालर थे 
और वे 3995-96 भे कम होकर 2 70 करोड डालर हो 
गए और 996-97 के आरम्भ मे और गिरकर 700 
करोड डालर के स्तर पर पहुँच गए। इस प्रवृत्ति को रोकना 
चाहिए क्यांकि 700 करोड डालर के रिजर्व द्वारा चार 
मास के आयात के लिए कवच उपलब्ध कराया जा सकता 
है और यह अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डो के अनुसार एक स्वीकार्य 
ओर वाछनीय स्तर है। 
मुख्य प्रश्न जिसकी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपेधा 
की यह है क्या हम भारी मात्रा मे विदेशी विनियोग के 
अन्तर्ँ्रवाह पर लगातार निर्भय रहे कि दे हमे भुगतान-शेष 
के सकट से मुक्त करते रहे या हमे अपने विदेशी व्यापार 
की नीति मे ऐसा परिवर्तन करना होगा कि चालू खाते का 
घाटा समाप्त हो जाए। केवल उप्तोक्त मार्ग हो देश को 
निर्भरता के गर्त से बचा सकता है जिसमे कि हम फसते 
चले जा रहे है। इसके लिए आयात की काट-छाट करनी 
जरूरी है ताकि गैर-आवश्यक आयात को कम किया जाए 
आर भुगतान शेष के घाटे को तीव्र गति से कम किया जाए। 
दूसरे आटोमोबाइल उद्योग को कृत्रिम प्रोत्साहन देने कौ 
नीति की गति धीमी करनी होगी ताकि पी०ओ०एल० का 
आयात-बिल (प्ाएण्ा 0॥॥) जो 995 १6 मे 750 करोड 
डालर के स्तर पर पहुच गया है को सन्‌ 2000-0। तक 
300 करोड डालर तक सीमित किया जा सके। इसके 
लिए एक ऊर्जा-योजना (टाश8५ था) बनाने कौ जरूरत 
है न कि आटोमोबाइल उद्योग के बेलगाम ढग से विस्तार 
की। देश अल्पकालीन समाधाना मे फस गया है। 
आवश्यकता इस बात की है कि भुगतान-शेष की समस्या के 
समाधान के लिए दीर्घकालीन नीति अपनायी जाए। 


2. भुगतान-शेप के घाटे की समस्या का 
समाधान 
चाहे सरकार किसी एक वर्ष के दौरान भुगतान शेप के 
घाटे को पूरा करने के लिए सचित विदेशी मुद्रा रिजर्व का 
प्रयोग कर ले या अस्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से ऋण प्राप्त कर 
ले था विदेशों ऋण या अनुदान प्राप्त कर ल परन्तु देश इस 


प्रकार अपने लगातार बने हुए भुगतान-शेष की समस्या का 
समाधान नहीं कर सकता। जय तक भुगतान-शेष मे निरन्तर 
घाय उत्पन करने वाले मूल कारणतत्व कायम रहते हैं, देश 
भुगतान-शेष मे प्रतिवूलता अनुभव वरता रहेगा। देश धीरे 
धीरे ऐसी अवस्था मे पहुच सकता है जहा (2) इसके पास 
कोई विदेशी मुद्रा रिजर्व बाकी न रहे (४४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष से सामान्य और विशेष सुविधाओं के आधीन सब ऋण 
प्राप्त कर लिए जाए, (४४४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त 
विशेष ऋण भी समाप्त हो चुका हो और (४०) अन्य देश 
इसे और उधार देने के लिए ग़जी न ह। इसके अतिरिक्त 
ब्याज और ऋणषण-शोधन (#क्राछत050707) के रूप में इन 
पुराने ऋणा पर भारी राशि का भुगतान करने के लिए 
अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने पड़े। भारत अभी ऐसी स्थिति मे 
नहीं पहुँचा है जिसमे कि मैक्सिको अर्जनटाइना और कुछ 
अन्य देश पहुँच चुके थे जिन्ह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने बाद 
मे बचाया। अत भारत को समय रहने पर अपनी निरन्तर 
भुगतन-शेप की बियडती हुई स्थिति को सुधारने के लिए 
उपाय करने होगे। 

मूल रूप मे यह बात स्वीकार करने होगी कि भारत के 
भुगतान-शेष मे प्रतिकूलता की समस्या अनिवार्यत भारी 
व्यापार घाटे से उत्पन्न होती है जिसका कारण तेजी से 
बढते हुए आयात के विरुद्ध निर्यात का अपेक्षाकृत धीमी 
गति से बढ़ना है। इसका अन्तिम हल वो इस भीति में है कि 
आयात सीमित कर न्यूनतम आवश्यक स्तर पर लाया जाए 
और निर्यात प्रोत्साहित कर अधिकतम सभव सीमा तक 
बढाए जाए। 

आयात सरचना मे परिवर्तन-इसमे सन्देह नहीं और 
यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि आयात मे कमी की 
काफ़ी गुजाइश है ाद्याल्तों के उत्पादन मे वृद्धि द्वारा इनका 
आयात पूर्णतया समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मं 
सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अमरीकी गेहू 
के लिए ऊची कीमते देने की अपंथा अपने देश के किसानों 
को ऊची वसूली कौमते ([१००७/कयाश्ा। शि।0८5) देना 
कहीं अधिक लाभदायक है। इसी प्रकार बिलासी तथा 
अर्द्ध-बिलासी वस्तुए अर्थात्‌ वीडियो रगौन टी वी के 
आयात पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए, भते ही इन वस्तुओं 
की माग उच्च वर्गों द्वात आवश्यक मानी जाती है। इनके 
आयात को कसी भी आधार पर न्यायाचित नहीं ठहराया जा 
सकता। केवल लौह एवं इस्पात के आयात म॑ कमी करके 
4000 से 300 करोड रुपए तक विदेशी मुद्रा बचायी जा 
सकती है और देश म॑ इस्पात कारखाना म क्षमता उपयाग 
बढाकर ऐसा परिणाम प्राप्त करना सम्भव है। इसी प्रवार 
सीमेट कागज आदि का आयात घटाया जा सकता है। 
उर्वरवा के सम्बन्ध म देश मे अतिरिक्त क्षमता कायम करक 
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आयात कमर किया जा सकता है। जहा ठक विकास के लिए 
मशीनरी के आयात का प्रशव है जिसे बिल्कुल अनिवार्य 
समझा जाता है इसमे भो स्थानाय उत्पादन और स्थानीय 
तकवालाजी (0८४ ॥६०भ००९५) को प्रोत्साहित कर 
काफो बचत प्राप्त की जा सकती है !! पैट्रोलियम तेल एव 
सेहफो (टश0७0॥ छी 200 !एजा८००॥७) के आयात मे 
देशी उत्यादव मे वृद्धि द्वार कम-से कम 25 से 33 प्रतिशत 
की कटोता का जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त इनका देश में 
व्यर्थ उपभोग भी काटना होगा। अत ऊपर बताए गए सभी 
उपायो के समूचे प्रभाव के फलस्वरूप यह अनुमान लगाया 
गया है कि आयात 3 000 से 3 500 करोड़ रुपए तक कम 
किए जा सकते हैं। इस हद तक आयात में कटौती एव 
आयात प्रतिस्थापत के लिए बहुत कड़ी सरकार की 
आवश्यकता नहा बल्कि केवल ऐसी सरकार की 
आवश्यकता है जो देश के हित को सर्वोच्च महत्त्व देतो हो। 

नियांत प्रोत्साहन (छहछ०78 क्ाणयणाणा)-- 
आयात यरिसामन व्यापार घाटे को कमर करने का केवल 
एक पहलू हैं निर्यात का विस्तार भी उतना हो महत्त्वपूण है। 
गैर पाम्परिक निर्यात (३० छत्रताएणाओं ०फुणा॥) में भी 
वृद्धि की काफी गुजाइश है इसमें हल्की इन्जीनियरिंग 
वस्तुए, हस्तशिल्प आदि शामिल हैं । पारम्परिक वस्तुओ के 
सम्बन्ध मं कम से कम यह प्रयास अवश्य करना चाहिए 
कि कुल नियात म उनका वर्तमान अनुपात बना रहे नियात 
को बढावा देने के लिए बहुत से प्रोत्साहतो के अलावा कुछ 
ऐसी वस्तुओ के देशी उपभोग को सोमित करने का भी 
प्रयात्त करता चाहिए जिनमे अधिक निर्यात क्षमता है ताकि 
नियात अधिएक में वृद्धि हो। इस सन्दर्भ में निर्यात वस्तुआ 
की लागतो एवं कीमतो को वृद्धि को भा काबू से रखता 
होगा हक भारततोय उस्तुए अन्तरप्ट्रोप मण्डिया में ऊची 
कापतो के कारण बाहर न धकेल दी जाए। चाहे भारत 
सरकार ओर औद्योगिक व्यापारिक घने निर्यात प्रोत्साहन 
पर दिन रात बल देते है परन्तु इस बात पर बल देता 
आवश्यक है कि उन्नत देशो मे प्तरक्षणवादी नीतियो 
(शणध्ट्यगाद एतकल€) के कारण तियात का भी एक 
जमा तक विस्तार किया जा सकता है। 

१960 70 और १970 80 के दशक के दौरान सरकार 
कड़े विदेशों मुद्रा निवनत्रणा के आधीन कार्य करती रही है 
ताकि अनावश्यक वस्‍्तुओ के आयात को रोका जा सके या 





॥ विशष क्षमता के विद्युत जबन (हा&८७ा० हटलाटाआ०5) जो 
भाण हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा उत्पत्त किए जा सकते थे का 
आयात जमतो से किया गया क्योकि अत्तराष्ट्रोय महानिगणर्मों द्वार विटेशो 
प्रहायता और नरम ऋण (500 ०७0) का वावटा क्या गया। इसके 
अपिरिक देश के सरकाशी उच्चाधिकारियो को विटेशों पार्टियों से 
समक्नौते कराते से कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 
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ऐसी वस्तुओ का आयात कम किया जाए जिनका उत्पादन 
देश मे पहले से हो रहा है और विदेशी मुद्रा को केवल 
अनिवार्य आयात के वित्त प्रबन्ध के लिए सम्भाल कर रखा 
जाए। विदेशी मुद्रा नियन्त्रण प्रणाली के कारण विदेशी मुद्रा 
के सदर्भ मे भारी चोर्बाज़ारी शुरू हो गई और निर्यात मे 
विस्तृत रूप मे कम बीजकोकरण (एल ॥5णथाए्ट) के 
चरिणामस्थरूप भागे मात्रा में अवैध विदेशी मुद्रा एकत्र की 
गयी। आगामी वर्षों मे विदेशी मुद्रा नियन्त्रणों का प्रयोग 
हमारी भुगतान शेष की समस्या के लिए नहों किया जाएगा। 


3 आयात नीति 
([क्ुण्ण एगाल) 

स्वहनब्रता-उपगन्त काल में आयात नीति का मार्दिशी 
सिद्धात्त विकास प्रेरित नोति को बढ़ावा देवा था ताकि देश 
आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस नीति के 
मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे - 

(9) विदेशों मुद्रा को बचाने क लिए जहा तक हो सके 
कम से कम आयात करना चाहिए, (5४) आयात का स्वरूप 
इस प्रकार बदलना चाहिए कि इससे नियात प्रौत्साहन 
(89 970०7०७०॥) त्वरित किया जा सके। इसका 
उद्देश्य अन्तत भुगतान शेष को प्रतिकूल स्थिति को 
सुधारना है। (१४२) ऐसी वस्तुओ के आयात को बढावा देना 
चाहिए जिनसे अर्थव्यवस्था के औद्योगाकाण मे सहायता 
मिले और ऐसी वस्तुओं का आयात जो देश मे ही उत्पन्न 
को जा सकती हो था तो पूर्णतया बन्द कर देवा चाहिए था 
हतोत्साहित करना चाहिए। आवश्यक तथा अनावश्यक 
आयात ([555०709] ॥ण/5) में भेद करना इस कारण 
जरूरी है क्यांकि विकासशील अधव्यवस्था में पूजी वस्तुओं 
के आयाव की भाग इतनी अधिक होता है कि इसके लिए 
विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराते में काफो कंठिताई अनुभव 
होती है। 


आयोजन के प्रथम दशक मे आयात नीति 

प्रथम योजना काल के बाद आशाबाद के वातावरण 
और दूसप योजना मे कल्पित ओद्योगीकरण के प्रोग्राम के 
कारण 955 और १956 में उदार आयाद नीति अपनाई गई। 
सरकाएे एवं गैर सरकारी दोतों क्षेत्रों मे आयात में वृद्धि 
हुई। पैर झ्रकारों क्षेत्र में आधुनिकीकरण 
(77छत्राब्याणा) प्रतिस्थापन (रचए/०८८ण८१0 और 
विस्तार की योजनाओं और सरकारी क्षेत्र म मूल तथा 
बुनियादी उद्योगो के प्रोग्राम को कायान्वित करने के कारण 
आयाठ मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस कारण आयात नीति को 
बदलना अनिवार्य हो गया और उसके बाद आयात पर कड़े 
चअतिबन्ध लगए गए। 

4962 ये मुदलियार समिति मे आयात नीति के बारे मे 
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यह सिफारिश की कि वर्तमान उद्योग के लिए कच्चे माल, 
मशीनी-हिस्सो आदि के आयात की सुविधाएं उपलब्ध 
करानी चाहिए। आयात की सुविधा के लिए उच्च 
प्राथमिकता वाले उद्योगो को अधिमान देना चाहिए। इनमे ये 
उद्योग शामिल है. (४) सचालन शक्ति एव परिवहन उद्योग 
(४४) निर्यात मूलक उद्योग, (222) ऐसे उद्योग जो आयात 
होने वाले कच्चे माल और सघटको ((०एताएणा८॥5$) का 
उत्पादन करते है और सयत्र एवं मशीनरी के आयात के 
लिए स्वय विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करते हैं। इस समिति की 
सिफारिशों को सरकार ने मान लिया। 


अवमूल्यन (966) के पश्चात्‌ आयात नीति 

965-66 तक प्रतिबन्धात्मक नीति ही लागू की गई। 
रुपए के अवमूल्यन के पश्चात्‌ 22 जून ॥966 को भारत 
सरकार ने नई आयात नीति घोषित की। इस नीति मे सरकार 
ने 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो अर्थात्‌ कच्चे मालो, 
सघटको एव फालतू पुर्जों के आयात मे फिर से उदारता की 
नीति अपनाई। उदार आयात का उद्देश्य उद्योगों मे पूर्ण 
उत्पादन-क्षमता तक उत्पादन कर पाना था। प्राथमिकता- 
प्राप्त वर्ग मे दिए गए उद्योगों में निर्यात उद्योग, ऐसे उद्योग 
जो जनता कौ सामान्य आवश्यकताओ को पूण करते हैं और 
पूजी निर्माण उद्योग शामिल किए गए। 

उदार आयात नीति का एक और लक्षण सरकार द्वारा 
कृषि-ठत्पादन बढाने के लिए बडी मात्रा मे उर्धरको, 
'कौटनाशको, गन्धक आदि का प्रबन्ध करना था। इसके 
अतिरिक्त, सरकार प्राथमिकता-प्राप्त वर्ग मे समाविष्ट 
उद्योगों में छोटे पैमाने की इकाइयो को लाइसेस प्रदान करने 
की सुविधा में भी उदारता दिखाना चाहती थी। नई आयात 
नीति मे निर्यात-प्रतिस्थापन उद्योगों की अपेक्षा सामान्यत 
ओद्योगीकरण को त्वरित करने पर विशेष बल दिया गया। 


निर्यात-प्रेरित आयात नीति (छडएएण7-0 0६९0 
वए0०4 ?०॥९१) 

975-76 में भारत सरकार ने नई आयात नीति की 
घोषणा की। यह नीति उत्पादन-विशेषकर निर्यात 
उत्पादन-को बढाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। सामर्थ्य उपयोग 
((०००९०॥५ ४॥॥५०७०) को प्रोन्‍्नत करने के लिए इस 
नीति म॑ परिपापक आयात (शशागाराक्षाट्ट ग्राएणा5) पर 
अधिक बल दिया गया। इस नीति के मुख्य लक्षण थे 

(४) निर्यातको के लिए समय पर आयात का प्रबन्ध 
करने के उद्देश्य से स्वचालित आयात लाइसेस (#0७१०ाक्षा० 
॥770०॥ ॥८शा5॥६) प्रदान करने की योजना चालू की गयी। 
इस योजना के अन्तर्गत, किसी भी निर्माता या निर्यातक जिसे 
974-75 के दौरान आयात लाइसेस मिला हो को उतने ही 
मूल्य और उन्हीं मदो के लिए अग्रिम लाइसेन्सो की इजाजत 
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होगी। इस नीति का उद्देश्य सामर्थ्य-उपयोग को और 
अधिक प्रोलत करना था। 

(४) अननुज्ञेय मदो (पता एथ।॥॥॥5966 7(ध॥8) की 
अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढा कर 0 प्रतिशत कर दी 
गयी ताकि किसी ऐसी छोटी सी मद की अनुपलब्धि के 
कारण जिसका आयात सामान्यता वर्जित हों, निर्यात- 
उत्पादन पर दुष्प्रभाव न पडे। 

(४४) ऐसी इकाइयो की जो अपने उत्पादन के कम- 
से-कम 20 प्रतिशत का निर्यात बरती है आयातित कच्चे 
माल के उपभोग के मूल्य के आधार पर लाइसेस प्राप्त करने 
की स्वीकृति दी गयी। 

(3०) आयात अधिकार योजना (॥90॥ 
छात्राद्याका। $00076) के आधीन मशीररी के आयात 
की नीति मे उदारता लायी गई। आयातित मशीनरी कौ 
अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए से बढाकर 7 5 लाख रुपए 
कर दी गयी। निर्यात-उत्पादन मे काम करने वाला निर्माता 
आयात अधिकार योजना की समग्र राशि प्रतिस्थापन 
आधुनिकीकरण, अनुसधान एवं विकास मे लगा सकता था। 

जनता सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ 4977-78 में 
नयी आयात नीति घोषित कौ गयी जिसमे औद्योगिक कच्चे 
माल और पूजी वस्तुओं के आयात मे महत्त्वपूर्ण उदारता 
लायी गयी। इसमे छोटे पैमाने के उद्यमो का विशेष ध्यान 
रखा गया। नीति को मुख्य बातें निम्नलिखित थीं- 

(4) स्वतन्त्र सामान्य लाइसेस (0.0 026 
,०2॥०७) की सूची का विस्तार कर इसमे 570 मदे शामिल 
की गयी। बहुत सी नई वस्तुए, जिनमे चमडा और कपड़े 
की मशीनरी भी थीं,स्वतन्त्र सामान्य लाइसेस सूची में 
शामिल कर ली गर्यी, ॥ मदो मे उदारता लायी गयी और 
मशीनरी और मशीनी औजारो कौ 28 मदो को लाइसेस मुक्त 
कर दिया गया। 

(2) छोटे पैमाने की इकाइयो के लिए कच्चे माल और 
सघटको के आयात के लिए 20 प्रतिशत को सोंधी वृद्धि को 
घाषणा की गई। 

(3) चुनी हुई वस्तुओ के सम्बन्ध में निर्यात-घराना 
प्रमाण-पत्र (छण ॥005९ ९श।४००(८) प्राप्त करते के 
लिए न्यूनतम निर्यात कौ सीमा 50 लाख रुपए से बढा कर 
4 करोड रुपए तक कर दी गई और अन्य बस्तुआ के 
सम्बन्ध मे बढा कर 3 करोड रुपए से 5 करोड रपए कर 
दी गई। 

काग्रेस (३) सरकार की 980-8 मे घोषित आयात 
नीति का उद्देश्य अनावश्यक आयात को सीमित वरके 
देशीय उत्पादन को प्रोत्साहन देना और निर्यात को उढावा था 
ताकि बढ़ता हुआ भारी व्यापार-घादा कम क्या जा सके। 

>तई आयात-नोति के मुख्य लभण थे. (४) पाच मदा के 
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लिए पुन पूर्ति लाइसेन्स (8० ॥॥00८९) के विरुद्ध शुल्क 
मुक्त आयाढ (000 हि धाए०धञ)की इजाजत दी गई। ये 
परदे थीं स्टेनलेस स्टील, जस्ता, योतल, पोलिएस्टर एवं 
नाइलॉन धागे का सूत। (४2) मशीनरी और सजा के रक्षण 
सम्बधी फालतू युर्जों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उदार 
आयात नोति अपनायो गयी। (727) देशौय उद्योग के विकास 
को उचत करते और आयात पर विर्भाता को कप करते के 
लिए 50 से अधिक मे स्वतन््रे सामान्य लाइसेस (067.) 
के क्षेत्र से हटा दो गई। इसके अतिरिक्त 8 मदे सोमित की 
अपेक्षा प्रहिबन्धित सूचो (83॥०0 ॥७) में परिवर्तित कर 
दी गईं। (१0) छोट पैमाने को इकाइयो को 50 000 रुपए के 
मूल्य तक पुन लाइसेस (२८७०४! ॥८८४८०) देने की प्रणाली 
जे रखी गयी। 


निर्वात-आयात नीति (4985) 

तत्कालीन वाणिज्य मन््री श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने 
2 अप्रैल, 4985 को निर्यात-आयात नीति को घोषणा कौ। 
पहली बार सरकार ने 3 वर्षोय आधार घर नोति बनाई। नई 
भंति का मूल उद्दश्य आयातित आदानो की सुगम तथा शीघ्र 
उपलब्धि ड्रारा उत्पादन को सुविधाजनक बनाना था निर्यात 
आयात नाति द्वारा निरन्‍्तरता और स्थिरता कायम को जाए, 
वियात-उत्पादन-आधार को मजबूत बनाया जाए, 
तेकनालाजीय उनति को सुविधाजनक बनाया जाए और 
आयात में सभी सम्भव बचते को जाए। इस नीति के मुख्य 
लक्षण थे 

(3) 53 भद्दो के आयात को बाछित दिशाओं में 
'परिवंतित कर दिया गया। 

(४) औद्योगिक मशीनरी की 20। मदो को आयात 
नाति के अनुसार स्वतन्त्र सामान्य लाइसेन्स (0० 
0-९० [,ए९॥८८) के आधीष रख दिया गया। जिन क्षेत्रो 
को इस नोठि से लाभ होगा वे थे चमड़ा आटोमोबाइल 
दसैम्टानिक्स,जूट का कपड़ा और तेल क्षेत्र सेवाए। 

(४१) एक नई योजना “आयात-तियात पास बुक! 
लू को गई है। इस्र योजना द्वारा निर्माताओं एवं नियातको 
को नियात-उत्पादन के लिए आयाठित-आदान शुल्क-मुक्त 
जआप्त करने को सुविधा दी गयी। 

(४0) कम्प्यूटर और कॉ्प्यूटर पर आधारित प्रणालियों 
'क लिए दो स्तरीय रोति अपनाई गईं। वे जिनकी लायत १6 
लाख रुपए से कम होगी को अपने प्रयोग के लिए सभी 
व्यक्तियों को आयान कौ इजाजत होगी। 

(८४) प्रवासा भारताय/भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो 
स्थ'यो रूप म बसते के लिए वापिस नहीं आ रहे हो को 
समान्व नीति के अनुसार हो आयात सुविधाए दो जाएगी 
और उन्हे कोइ विशेष सुविधाएं प्राप्त नहों होगी। 


चतमान आयात च्रीति का उद्योग एवं वाणिज्य के 
चेम्बर, व्यापारिक एव ओद्योगिक घरागा ओर प्रसिद्ध 
उद्योगपतियों द्वारा स्वागत किया गया। यह नीति अनावश्यक 
आयात को सीमित करतो थी परन्तु दशी उत्पादन एवं नियात 
को ग्रोत्साहन देने के लिए आयात को इजाजत देती थी। यह 
नीति आयात द्वारा तकनालाजी उन्नति को बढ़ावा देना 
चाहठी थी। नीति बहु-शष्ट्रीय निमणो द्वार देश भ वस्तुओं 
के राशिपातन (0ण77#ष को सैकने के बार मे सजग थी 
और इसलिए यह देशीय उत्पादन को आयात पर चयनात्मक 
प्रतिबन्ध लगाकर आलम्बन देना चाहती थी। इस नीति का 
एक और अभिनन्दनीय पहलू लघधु-स्तर एवं कुदीर उद्योगा 
शव कृषि नियात को बढावा देना था। इस प्रकार हमार 
मानव-शक्ति और कृषि-ससाधनों के अधिकतम प्रयोग को 
सहायता मिलेगी। जहा तक निर्यात को बढावा देने का 
सम्बन्ध है, आयात नीति बहुत ही स्पष्ट उपायों द्वारा भारतीय 
निर्यात का घिस्तार करता चाहती थी। विभिन्‍्त्र उप'य सीधे 
और सकाशत्मक थे। और हर एक इस्त बात स सहमत है 
कि भारतीय आयाठ नावि स्पष्टत नियात-प्रेरित है। 


आयात-निर्षात नीति (988-89) 

3० मार्च 4989 को घोषित आयात-नियात नीति पे 
१985 की नीति में कुछ छोटे-मोटे सशोधन किए गए। इस 
नीति की मुख्य बाते निम्नलिखित हैं - 

3 745 मदो को स्वतन्त्र सामान्य लाइसस (00 
86009] 7+८८४८८) को सूचो में रख दिया गया। इतमें 200 
मदे जीवन बचाव उपकरणा ॥08 मद औषधो ओर 99 मदे 
मशोनरी से प्रम्बन्धित थीं। 

2 आपात पुन पूति लाइसस योजना का विस्तार किया 
गया। 

3 आयात की 26 मंदा वो सरकारी आयात की सूची 
से हटा लिया गया। 

4 नियात घरानों और नियात व्याणार घराना (8:06 
व्र।००॥४ #०५५८$) को स्वीकार करते की वेध सोमा बढा 
कर शुद्ध विदेशी मुद्रा क्रमश 2 करोड र्पए और १0 करोड 
रुपए कर दो गयी। 

$ प्रवासों भारतोयो को विशेष आयात सुक्धिओं का 
लाभ उठाने के लिए स्थायों प्रत्याय को शव हटा दा गयीं। 

6 एसे देशोय विनिमाताओ (%[»ए०्टिणथ5) के 
लिए जिनको औसत विक्रो 74 करोड से अधिक है प्रसत 
बुक योजदा लागू को गयो। 

इन सभो उपावा का उद्दश्य 7985 मे घोषित आयात 
नियात नीति को सबल बनाना था। 
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4 नियति-नीति 
(ए्णा एगाल) 

4947-48 और 950-5] के बीच निर्यात नीति वा 
आधार दो मुख्य बाते थी दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र (प्रआत 
पणा०॥०३ गा०१) से प्राप्ति बो अधिबतम बरना और 
(37) यह आश्वासन दिलाना वि जब तक घरेलू माग को 
पर्याप्त रुप मे पूरा न बिया जाए, तब तव निर्यात नहीं किया 
जायेगा। युद्धोपणत बाल मे विद्यमान दुर्लभता के वारण यह 
अनिवार्य था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे दुर्लभता वी स्थिति 
थो दूर विया जाए। बढती हुई कीमतो वो रोकने वे लिए 
ऐसा बरना आवश्यक धा। अत इस अवधि बे दौरान 
निर्यात नीति प्रतिबन्धात्मर (र९४0०॥५०) थी। 949 वे 
अपमूल्यन और कोरिया के युद्ध वे! कारण हमारे निर्यात को 
बुछ प्रोत्साइन अवश्य मिला परन्तु बोरिया के युद्ध की 
समाप्ति और बाद में घटित प्रतिसार (२८८९८5च्नणा) वे 
बारण निर्यात नीति मे उदारता के प्रति रख बदलना पड़ा। 
घुछ निर्यात शुल्व तो हटा दिए गए परन्तु पहली योजना ये 
अन्तिम दो वर्षों मे आर्धिक विकास बी आवश्यकताओ को 
दृष्टि मे रखबर निर्यात प्रोत्ताटन ((कुणा फछा॥णाता) 
पर गम्भीर रूप से वियार क्रिया गया। 

स्टलिग अधिशेष बे! सग्रतण बे! कारण निर्यात 
प्रोत्माटन की आवश्यकता कम अनुभव बी गयी। दूसरी 
योजना मे इस बात पर बल देते हुए लिखा गया. भारत को 
निर्यात से प्राप्त होने वाली आय वुछ हो वस्तुओ पर निर्भर 
है। इनमे से तीन अर्थात्‌ याय पटसत और बषड़ा हमारे 
निर्यात वे लगभग आधे वे' बराबर हैं। इन मुख्य निर्यात 
पदार्थों बो स्वदेशी प्रतियोगिता का सामतरा करना पड़ता है। 
इस वारण अल्पजाल मे निर्यात मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि सम्भव 
महीं। घाटे नई बसस्‍्तुओ के निर्यात के लिए हर सम्भव उपाय 
वरना चाहिए और मुख्य निर्यात बस्तुओ दे लिए नई नई 
मण्डिया दूढनी यारिए, परन्तु यट बात स्वीकार बरनो होगी 
वि औद्योगीकरण की ड्रिया जब तक आगे नहीं बढ जाती 

और देशीय उत्पादन मे बृद्धि नहीं हो जातो तब तब निर्या 
में अधिव मात्रा मे प्राप्ति होने वी कोई सम्भावना नर्तीं। 


निर्यात प्रोत्साहन (्ुणा ए7ए्भगांगा) 

तीसरी योजना मे निर्यात प्रोत्साहन वी आवश्यकता बो 
अनुभव बरो हुए निम्नलिखित उपायो था उल्लेख विया 
गया-( व”) घरेलू उपभोग उचित सीमा तक कम बरता होगा 
ताबि निर्यात बे! लिए वस्तुएं बचाई जा सवे। (ख) जब 
कोई अर्थव्यवस्था विकसित टोने लगतो है तो घरेलू 
मण्डियो मे अधिकाधिद मुनापा कमाया जा सकता है अत 
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निर्यात की सापेक्ष लाभकारिता (एलंका१० छणी।एशाए) 
बढाने वे कदम उठाने चाहिए। (ग) भुछय उद्योगों दो 
“विशेषकर निर्यात उद्योगों को-लागा वे! स्वरप तथा 
उत्पादिता की दृष्टि से जल्दो-से जरदो प्रतियोगी स्तर पर 
आना चाहिए और इस वाम थे लिए हर एवं उधोग मे 
व्यवस्थित वार्य्रम अपनाने थी जरूरत है। निर्यात मे 
विविधता लाने और निर्यात-्यापार में धीरे-धीरे निश्चित 
रूप से नई तैयार बस्तुओ और खनिज पदार्थों वा हिस्सा 
बढाने बे! लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। औद्योगिक 
लाइसेस नीतियो को भी इस तरह से बदला जाता चारिए 
कि निर्यात वी उनति हो। 


१962 मे नियुक्त की गईं आयात एवे निर्यात समिति की 
सिफारिशे 

962 में मुदर्तियर समिति ने निर्यात बड़ाने वे लिए 
निम्नलिखित प्रोत्साटनो एच सटायग़् बी सिपारिश वो 

(9) कच्चे मालो की अधिक उपलब्धि-समिति वे 
यह सकेत किया कि हमारे निर्यातमूलय उद्योगों के सामने 
सबसे बड़ी कठिनाई बच्चो मालो वा पर्याप्त भाश मे 
उपहाब्ध न होना है। परिणामत ऐसे उद्योगों मे उत्पादन 
क्षमता का अल्पप्रयोग होता है और उत्पादन लागत उचो 
रटती है। इसलिए यट सिफारिण की गई जि जाये मालो 
और सपटयों वा सीमान्त आयात विया जाता जाहिए 
क्योबिः इनवे' आयात पर बिए गए झ्यप वी अपेभा निरयीं 
मे अपेक्षारतत अधिय बढाश्ा मिलते से लाभ और अधित 
होगा। 

(.) आयकर छूट (॥#6०श6८ 7१६ २५॥०)- 
सप्रिति ने निर्यात से प्राप्तियों ([..॥॥:) पर आयार एूट 
देने वी सिपारिश वी। 

(7४४) आयात-अधिकार द्वारा नियति प्रोत्साटत 
( धफणाव. ज़ातातशा. काफी वा[ता। 
ल्वपैशटात्था)-- विर्यात प्रोत्मातन को एज और 
मरत्त्वपूर्ण उपाय नियतियों यो उनोे निर्या) से प्ाष्पष आप 
बे! बिरद आयात लाइसेस जारी यरवा था। उस उपाय रो 
सफलता के साथ जर्मनी जापान और पाविशात में लागू 
विद्या गया। इस योजना था दोहरा परेश्य था (3) 
निर्यात को यट अधिवार देना जि चह अर्जित विदेशी मुद्रा 
के एक भाग यो अपने उद्योग के पियास थे तिए आवशर 
बच्चे मालो तथा सामान वे आपात वे तिए इरोमाल पर 
सके और (ख) आयात यो ऐसी चरतुओं पे आया वी 
इजाजत दो जानी यातिए जो देश में लाभपूर्ण रूप से मेयी 
जा से ताकि वह अपने निया बी साया गर सगे गे 
निर्या। पर हाति शो कम बर सरे। भारा सरशर ने इस 
सुवाव को स्थोवार विया और विशिष्ट मंदो पे तिर्या ले 
विरद्ध आयात लाइउसेस जारो शिए गए। 
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(४०) निर्यात प्रोत्साहन योजना (हडएछणा/ 
.ए0७000७ इट१००४) व्हे क्षेत्र का विस्तार-समिति ने 
यह सिफारिश की कि निर्यात प्रोत्साहन योजना कुछ ही 
बस्तुओ पर लागू होने को बजाय कच्चे माल, सघटको एव 
साज-सामात की सभी मदों यर लागू होनो चाहिए। निर्यात 
प्रोत्साहन योजना के इस प्रकार विस्तार से ही निर्यातक या 
बितिमाता (/गाएक्िशणष्य5) अपनी लागत को कम कर 
स्केगे और अत्तर्गष्ट्रीय बाजार में अपनी स्पर्डा-शक्ति को 
उनत कर सकेगे। 

आयात हथा निर्यात नीति समिति (962) को रिपोर्ट 
के आधार पर निर्यात प्रोत्साहन के उपाय किए गए। जून 
%66 में रुपए के अवमूल्यन के पश्चात्‌ इस नोति में 
परिवर्तन किया गया। 

4973-74 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पैट्रोलियम 
उर्वकों तथा खाद्यालों की कोरतो मे गोत्र वृद्धि के काएण 
अवमूल्यन क लाभकारी प्रभाव समाप्त हो गए। अठ 
सरकार ने नियात-प्रोत्साहन के बहुत से उपाय चालू किए। 
इनमें मुख्य थे-नियात बढ़ाने के लिए सामथ्य का विस्तार 
क्रातिक कच्चे साला को धूति बकद सहायता सावधि- 
उधार सस्थाना द्वारा निर्यात-वित्त प्रबन्ध। 


निर्यात प्रोत्साहन पर टडन समिति की सिफारिशे 

सरकार ने श्री प्रकाश टडन की अध्यक्षता मे 979 में 
एक समिति नियुक्त की शाकि डिर्यात-प्रोत्साहन के लिए 
उपाय सुझाए। समिति की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित 
थी 

(क) समिति ने सुझाव दिया कि 980-87 और 
4990-94 क दौरात वियात में 40 प्रतिशत का वार्षिक 
वृद्ध दर होनी चाहिए। 

(ख) इस उद्देश्य के लिए समिति के अनुसार तिर्यात- 
प्रक विकास रणनाति अयथनानों वाछनीय होगी। अत 
विदशो व्यापार चाति को नियात प्रोत्साहन के उद्देश्य के साथ 
इस प्रकार जाडना होगा कि भारत का विश्व-व्यापार मे भाग 
जो अब 0 5 प्रतिशत है बढकर 4 प्रतिशत हो जाए। 

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 
सुज्नाव दिए 

(४) पर राष्ट्रीय निगमो (पृक्ानह्ाशातणार्ता 
एणफए्णव70॥5) को भारत के निर्याव प्रयास के साथ 
जाइना चाहिए ओर उन्हे एक पचवर्षाय ठोस नियात योजना 
बनान क लिए आमन्त्रित करना चाहिए। 

(४0) निर्यात उत्पादन को सभी औद्योगिक इकाइयो 
(जिनमे ७॥२79 कम्पतिया भो शामिल हैं) को प्रोत्साहित 
करा चाहिए और इसके लिए लाइसेस प्राप्त क्षपता पर रोक 
जहा लगाना चाहिए। जिर्यात के लिए उत्पादन को 
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एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यवहार कावून से छूट प्राप्त 
होती चाहिए। 

(55) निर्यात घरानों (&छणा ॥0०0६६$) को निर्यात 
उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सीमित एव प्रतिबन्धित मदो के 
आयात की इजाजत होनी चाहिए ताकि वे निर्यात मण्डियों मे 
अपने माल के सभरण को बढा सके। 

(7०) बडे औद्योगिक घरानो की परिसम्पत्‌ को 
अधिकतम सीमा 20 करोड रुपए से बढाकर 50 करोड़ 
रुपए कर देनी चाहिए। 

(०) लघु स्वर क्षेत्र के आरक्षण के होते हुए भी 
समिति ने यह सिफारिश को कि स्वचालित लाइसेस 
(#परणा॥॥ .॥:ध75४2) की सोमा जो अब 25 प्रतिशत 
है बढ़ा कर 50 प्रतिशत अभिरिक्त लाइसस प्रदान करने 
चाहिए। इसने यह भी सिफारिश को कि तियात उत्पादन के 
शव प्रतिशत आधार पर अतिरिक्त क्षमता के लाइसेस जारी 
करते चाहिए। 

(००) लबु स्वर क्षेत्र के लिए जूदा के निर्माण का 
आरक्षण (8८६९४०॥०॥) बडौ नियात इकाइयों पर लागू 
नहीं होना चाहिए। 

(ए४) निर्यात उद्योग को अद्यतन तकनालाजी (.9€छ 
धप्णण०४५) फे अधिक उदार आयात की सुविधा होनी 
चाहिए। जहा पर भी अद्यतन तकनालाजी का आयात बिना 
विदेशी हिस्सा पूजी (फणरणझ्ञा €पणा9) के हो वो इसे 
स्वतन्त्र सामान्य लाइसेस सूची मे शामिल करना चाहिए। 

(एम४) ऐसी इकाइया जो अपने उत्पादन का 50 
प्रतिशत से अधिक पिछले ठोन वर्षों से निर्यात करती रही 
हों, को पूजी वस्तुओं का आयात शुल्क-मुक्त (009 ॥5८) 
होना चाहिए। 00 प्रतिशत गि्यात प्रेरक उद्योगो के लिए, 
आयात सम्बन्धी आवश्यक वस्तुए (जिनम कच्चे माल एबं 
ईंधन भी शामिल हो) शुल्क मुक्त प्राप्त करमे की इजाजत 
होनी चाहिए। 

(४४) निगम क्षेत्र (00फ्र॒णआणड ३७८०) मे निर्यात- 
प्राप्तियों को सीमा तक कर-उधार ([०६ (४6१७ की 
योजता पुत्र चालू करतो चाहिए। 

(5) निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए अप्रत्यक्ष कर ढाचे 
(४7०८ ॥895 आ7एध्टा४) को और युक्तियुक्त बनागा 
चाहिए ताकि उनके कच्चे मालो एवं मध्यवर्शों चस्तुओ 
(9977९0ग65)प₹ उत्पादव-शुल्को (8056 6ए0८$)के 
कर-भार से छूट दी जा सके। 

(272 राज्यीय सरकारा को नियात पर आधारित कृषि- 
वस्तुओ को उत्पादन-योजगओ के निमाण मे अधिक भाग 
लेगा चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बागात (विशेषकर चाय 
और काफ़ो सम्बन्धी) के विकास के लिए अलग-अलग 
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सभो नद्गे का खुले रूप में आयात करने की स्वीकृति दो 
गई, इसके अन्तर्गत बहुत से कच्चे मालो जिनमे अलौह 
धातुए भी शामिल हैं के आयात को सरकाये क्षेत्र के आधोन 
न कछे की अपेक्षा निजी क्षेत्र को आयात करने को इजाजत 
होगी और इसके अतिरिक्त पूजी वस्तुओं के आयात को ओर 
उदार बनाया गया यदि इनके आयतक निर्यात दायित्व 
(कृत ०0१०४४०४) को पूरा करें। नोति का मुख्य बल 
उदारकरण ([.#07॥5400) को क्रिया को अधिक 
बढ़ावा देना था ताकि देश में अपेक्षाकृत अधिक उदार 
विदेशों व्यापार प्रणाली वो स्थापता की जा सके। नोति के 
मूल लक्षण निम्नलिखित थे- 

(४) नकारात्मक सूची को छोड जिसमे उपभोक्ता 
वबलुएँ (28 मदे) और 70 अन्य मंद जिनके आयात को 
ऊपित किया जाएगा, अन्य सभी मंदो जितमें पूजी वस्तुए 
झमिल हैं, का आयात पूर्णतया खुला होगा। नकाशत्मक 
सूच्रो मे शामिल को गई उपभोक्ता वस्तुएँ हैं-उपभोक्ता 
इतैक्ट्रातिक्स, उपभोक्ता टेलो-सचार सामान, घड़ियाँ रूई 
और सश्लिष्ट मनुष्यकृत रैनेट (#जशाथ एशावटा) और 
बिना-निर्मिंत हाथी दात के आयात पर ऐेक लगा दो गई है। 
बह प्लोचा जाता था कि सरकार समृद्ध वर्गों द्वारा इस्तेमाल 
को जाने वाली उपभोक्ता चस्तुओ के आयाव को समाप्त 
दस चाहती है किन्तु घाणिज्य सचिव श्रो एं वी गणेशन 
द्वाग 4 अप्रैल 992 को को गई इस घोषणा ने कि सरकार 
उपभोक्ता वस्तुओं को नकारात्मक सूची से हटाने की प्रक्रिया 
जल्दी हो चालू करगी, सरकार कौ मौलिक भावना पर पाती 
फेर दिया कि सरकार इन वस्‍्तुओ के आयात को सीमित या 
समाज काना चाहती है। 

(६) बहुत-सो वस्तुओ का आयात सरकारी-तिर्देश 
(एरन७|५॥॥०ा) क्षेत्र से हटा दिया गया है और इनके 
आपात को जिजी क्षेत्र को इजाजत दे दी गई है। ये वस्तुए 
हैं-अछबारी कागज, अलौह धातुए, प्राकृतिक रबडे, 
मध्यवर्ण बस्तुए (शा॥०0/४५७) और कच्चेमाल इस्पात 
को सभो मर्दे, फोचर और वोडियो फ़िल्मे। किन्तु नई नोति 
के आधीन पैट्रोलियम उत्पाद, विरामित ए, खाद्य तेलो, 
उर्वरको एवं अवाज का आयात सरकारी क्षेत्र द्वाश ही किया 
जाएगा। 

(22४) सात मदो को छोटी-सी सूचो को छोड़ जिसमें 
गोमाश्न और चर्बो शामिल है, निर्याव को सभी मदे विदेशों 
व्यापार के लिए खोल दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 62 मदो 
अर्धात्‌ कज्यो सिल्क, विशेष भातुओ, दालो, सैतरिक स्टोर, 
दूध, तारियल और गरी का रिर्याव लाइसेस के आधार पर 
किया जाएगा। 

(7०) शुल्क छूट योजना (0ण७५ छंदरध्याज्ञा0७ 
$श्षद्या९] का क्षेत्र-विस्तार करने का वचन दिया गया आए 
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इसमे मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेसो (00शप्ा॥+-05९० 
265 206 ॥८थ॥८८४) के अठिरिक्त मूल्य-आधारित अग्रिम 
लाइसेस (५७४७८ 845९6 905 .॥८९ ॥#टथा८८९) चालू किए 
गए। इसके परिणामस्वरूप निर्यातक को समग्र-प्तोपा के 
अन्वर्गग वस्तुओं के आयात या निर्यात करे में अधिक 
स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी और मात्रा-सम्बन्धों सीमाबन्धन 
केवल सवेदनशोल वस्तुओं ($लाका8४8४ ९०००५) में लागू 
होगे। 

(2) किर्यात घणनो, व्यापार एवं स्टार व्यापार घगनों 
(ध्य ४7०8 ॥००5०5) को अग्रिम लाइसेस योजना के 
आधीन स्वप्रमाणन ($९४-८९ग्राप्बाणा) की स्वोकृति 
होगी जिसके आधार पर उन्हे निर्यात की पिशिष्ट वस्तुओं 
के बिरुद्ध शुल्क-मुक्त आयात की इजाजत होगी। 

(८४) 25 प्रतिशत और १5 प्रतिशत रियायतों शुल्कदर 
घर पूजी वस्तुओ के आयात के लिए दो खिडकियाँ अब 
उपलब्ध होगी-(क) 25 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए 
पिछले 4 वर्षों के पूजी वस्तुओ के लागव बोमा-भाडा मूल्य 
(05 ५७९) के विरुद्ध तीन गुना निर्यात करने का दायित्व 
होगा, और (ख्) 35 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए 
पिछले 5 दर्षों के पूजी-वस्तुओ के लागत बोमा-भाड़ा मूल्य 
के विरुद्ध 4 गुत्रा निर्यात करने का दायित्व होगा। 

(0४०) पूजी वस्तुआ के देशीय निर्माताओं (050० 
7भा0८प्ाधध$) को जो आयात-सामान चाहिए, उसे 
लागत-बीमा-भाडा मूल्य पर 5% रियायती शुल्क पर 
आयात करने कौ सुविधा उपलब्ध होगी। 

(०:८४) 00 प्रतिशत निर्यात-उत्मुख इकाइयों 
(&फ्ण(-णाशा(०० ७११७) और ऐसी इकाइयो को जो मुक 
व्यापार और निर्यात-विधायन क्षेत्रों मे स्थित हैं, और 
सुविधाएँ दी गईं, अर्थात्‌ वे न केवल अपनी मज्ञोनरों लगा 
सकेगी बल्कि पड्टे पर मशीनरी भी स्थापित कर सकेगी। इन 
इकाइयो कौ कृषि, बागवादी, जलचर पालन, मुर्गी पालन 
और पशु पालत कौ नई क्रियाओ मे प्रवेश करने कौ इजाजत 
होगे। 

(४४) सरकार ने अख़बारी कागज के आयाह पर 
मरकारी-विर्देश (090०॥579०४) समाप्त कर दिया है और 
भारव के समायार पत्रों के रजिस्ट्रार को आयाव लाइसेस 
जाशे करने का अधिकार दे दिया गया। 

नई निर्यात नौति के उद्देश्यो की घ्याख्या करते हुए श्री 
पो चिदंबरम ने उल्लेख किया है-““स्थायित्व नई नीति का 
मूल हैं।” उन्होंने साधिकार कहा-'7992-97 को नई 
सरकारी विर्यात-आयात नीति सिद्धान्तत विदेशों व्यापार 
व्यवस्था को लाइसेसो, मात्रात्मक प्रतिबन्धो और अन्य 
स्वैच्छिक नियत्रणों से मुक्त करने के इरादे से बनाई गई है। 
नई व्यापार व्यवस्था का आधार विश्वास का सिद्धान्त है।'! 
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नई व्यापार नीति की समीक्षा 
डॉ यो एल दत्त अध्यक्ष पेड्रेशन ऑफ़ इण्डियन 
चैम्बर ऑप कामर्स एण्ड इडस्ट्री ने नई नीति को 
उदारीबरण जो प्रद्निया मे एक और मोल का पत्थर माना है 
परसतु सेन्टर ऑप इडियन ट्रेड यूनियनों (सोटू) ने यह 
आरोप लगाया ऐ कि पूजोवस्तुओ बे! निरकुश आयात को 
स्वीयृति से भारतीय जनसख्या के नगण्य भाग की 
उपभोक्ताबाद (( जा*णशालाक्वा)) वो एबस की ही केवल 
तुष्टि होगी। इस प्रवार मजदूर सघ ने निर्यात पर लगे 
लगभग सभो प्रतिबन्धो के हटाने और ऐसी अनिवार्य 
बस्तुओ जैसे खाद्य पदार्थ जिनकी पूर्ति देश मे अपर्याप्त है 
के निर्यात को स्थोकृति बो कडो आलोचना की है। ' 
मार्क्सबादी मजदूर सघ ने बहुरणाष्ट्रोय कम्पनियों द्वारा समग्र 
अधव्यवस्था वो शोषण के लिए समर्पित करने की भी 
भरसद निनन्‍्दा वी है। 
याहे उदार व्यापार व्यवस्था नीति थे बारे मे ये दोनो 
विचार एवान्तिक दृष्टिकोण पस्तुत करते है किन्तु कुछ मूल 
प्रश्न इस सम्बन्ध मे उठाने को आवश्यकता है 
पहला क्या उदारीकृत व्यापार नीति से व्यापार सतुलन 
वी खाई पाटो जा सकेगो ? सारो सातवीं योजना कौ अवधि 
के दौरान हमने उदारीबृत व्यापार नीति का अनुकरण किया 
है। थो पी विदबरम ने केवल इसका और अधिक विस्तार 
किया ऐ। परन्तु धरातल पर उपलब्ध तथ्यों से पता चलता है 
कि जहा ॥9५6 7 में हमारे निर्यात 3 35 करोड रुपए से 
बढ़वर 990 9] मे ३३ 77७ करोड रपए तक पहुंच गए। 
अत ५ वर्षों को इस अबधि मे हमारे निर्यात मे 39 ७७३ 
करोड रपए वी वृद्धि हुई जिसे 28 65 करोड रपए वी 
आयात बी वृद्धि ने निष्क्रिय बना दिया। इसवे 
परिणामस्वरूप ख्यापार घादा जो 756 87 मे 9 3५4 करोड 
रुपए था बठकर ॥990 9॥ में 5 ॥42 करोड रपए हो 
गया। ०9] 92 के दोरान भी छ्पापार घाटे मे कमो वा 
बारण आयात सवुचत (त्ताएणा (णा[एए"चछा) हैं न कि 
निभात मे वृद्धि। अधिक उदारोजृत व्यापार व्यत्रस्था में 
आलोचओको का मते है कि आयाउ तेजो से बढ जाएँगे और 
व्यापार घाद्या और भी अधिक प्रतिवूल शो जाएगा यदि 
इनके विरद्ध निर्यात मे अपेक्षित वृद्धि नहों होतो। चाहे 
सरवार आयात को निर्यात के विस्तार सम्मन्धो निष्पादन के 
साथ जोड़ता चाहती है फिर भी सरवार द्वास आयातित मदो 
और स्टार व्यापारिष' घगनो द्वारा स्वप्रमाणन वे रुप मे बुछ 
ऐसे छिद्र उपलब्ध है जिनके कारण व्यापार घाटे मे कमी 
नटी होगी। 
दूसर इस नांति मे निर्यात बढ़ाने को दृष्टि से लघु-स्तर 


क्षेत्र के लिए कोई प्रोत्साएन नहों दिए गए। इस बात का 
सकेद करना आवश्यक हैं कि भारत के 40 प्रतिशत निर्यात 
लपघु-क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं। चूकि बहुत से कच्चे मालो का 
आयात सरवारी क्षेत्र से हटा लिया गया है तो इसका क्या 
यह अर्थ है कि लघु क्षेत्र को कच्चे माल के क्रय के लिए 
बड़े पेमाने के क्षेत्र के_साथ प्रतियोगिता बरनी होगो। जारिर 
हैं कि नई ष्यापार नीति लघु क्षेत्र के लिए अलाभकारों सिद्ध 
होगी। 

तीसरे नई व्यापार नौति पूजी वस्तु आयात वी जाड़ मे 
खुले द्वार की नोति (0:९0॥ 4607 (0॥८३ ) अपनाना चाहतो 
है। यट बात समथ लेनी जरूरी है कि आयात को दृष्टि से 
पूजी वस्तु आयात को अबाध्य नी मानना चाहिए। पहले ही 
यह शिकायत की जा रहो है कि जहां भारत हैबों 
इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटिड और अन्य मशीन निर्माताओं ने 
विभिन्‍न प्रकार को पूजी बस्‍्तुओ एवं मणोनरी के लिए 
क्षमता स्थापित कर लो है सरकार इन क्षेत्रों मे भी 
बएुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमत्रित बरती ला रही है। पूजी 
बस क्षेत्र मे भी एक प्रतिबन्धित सूची होनी चाहिए जहाँ इन 
वस्तुओ का उत्पादन देशीय कम्पनियों द्वारा किया जा 
रहा है। 

अन्तिम भारत को ऐसे औद्योगिक देशो के दबाव का 
भो मुकाबला करना है जो अपनो अर्थव्ययस्थाओ मे 
विद्यमान प्रतिसार (२८८८५ब७ा) वो दूर करने वे लिए 
भारत पर अपने निर्षात लादना चाहते है। इस उद्देश्य से 
विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष के ज्रणों वे! साथ 
सम्बन्धित शर्तों पर भो गहराई से विचार करना होगा ताकि 
हमारे अन्तर्णष्ट्रोय ऋ्रणदाता हमे त्रण स्वीकार बरने दे लिए 
मजयूर वरते समय इस बात के लिए बाध्य न बर सवे कि 
हम अपने आयात को बढ़ाएं ज्ञाकि पतिसार मे ग्रस्त उनकी 
अर्थव्यपरस्थाए इस कष्ट से छुटकारा पा सवे। 

निष्कर्ष के रुप मे यट सबेत बरता होगा वि ६ वर्षीय 
निर्यात आयात नीति निर्भातकों एवं आधातकों को अपने 
पोग्रामो के आयोजन में सहायता बरती है ओर इस प्रकार 
निर्यात आयात नीति का मध्यमकाल मे स्थायित्व 
अभिनन्दनोय है। बहुत से अफ्सरशारी के बिलम्बो को 
बाट देना और कार्यनीति या सरलीवरण भी उचित दिश् मे 
कदम है परन्तु पिर भी यह प्रध्व बना दुभा है-क्या या 
नोति व्यापार घाटे (प्राउत० ०८७५४) वो वम करते वी 
प्रभावों उपकरण है? समय हो इस प्रश्न वा उत्तर उपलब्ध 
कराएगा चाटे सकारात्मक उत्त थी सभावता उज्यल 
दिखाई नहों पड़तो। 
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(छ७87थ' ७४0 शाा।यगधवुन,&फछार ३, 78807 0०४ एत्रा073) 


टैरिफ एव व्यापार पर सामान्य सधि (उथाधण 
मैहाच्याशां था परथ्य गाते 7900--0577) 
सम्बन्धी सगठन जनोवा मे 948 में स्थापित किया गया 
ताकि सभी सदस्य देशे! को सर्वाद्धि और जिकार के एल 
निर्बाध व्यापार (96९ ७००६) के लक्ष्य को बढावा दिया जा 
सके। गैट का मुख्य उद्देश्य वस्तु व्यापार में प्रतिस्पर्धा को 
सुनिश्चित करने के लिए व्यापार अवरोधको की समाप्ति या 
उन्हे कम करना था। गैट के आधीन बात-चीत के पहले 
सात रौंदो का उद्देश्य व्यापाए-अवरोधकों (764८ ७थागटाज) 
को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना था। 
इप्के अतिरिक्त, यह भी प्रयास किया घया कि सदस्य देशो 
ह्ाएत लगाएं गए गैर-टैरिफ प्रतिबन्ध (पा स्थायी 
708900005) भी कम किए जाए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
मुझे पर बहस और बार्ता के लिए गैट एक लाभदायक मच 
के रूप मे उभरा। 


4. वार्ता का उरुगुए रौंद-गैट का आठवाँ सैंद 
(ए008०॥॥ २०७३० ० 'ए९६०व॥प००४--$४॥ एक्णात 
७5) 

बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का आठवा रौंद जिसे आम 
बोतचाल मे उरुगुए रौंद कहा जाता है (चूँकि इसका आस्म्भ 
उस्गुए मे हुआ) सितम्बर 986 मे गैट के सदस्यों मे मत्री 
स्वर पर वार्ता के रूप मे एक विशेष अधिवेशन में शुरू 
हुआ। पिछले चार दशको के दौरान विश्व व्यापार मे 948 
के पश्चात्‌ गैट की स्थापना के बाद सरचनात्मक परिवर्तन 
हुए हैं। 950 मे विश्व वस्तु व्यापार मे कृषि का भाग 46 
प्रतिशत था, जो कम होकर 987 मे ॥3 प्रतिशत रह गया। 
इसके साथ, विकसित देशो के सकल देशीय उत्पाद (5055 
7085० श०१7ल) के विभिल क्षेत्रों मे योगदाव और 
रोजगार के छाँचे मे शुणात्मक परिवर्तन हुआ है। विकसित 
देशो के सकल देशीय उत्पाद मे छेवा क्षेत्र का भाग तेजी से 
बंद रहा है। यह 986 मे सकल देशीय उत्पाद को 50 से 
70 प्रतिशत को अभिसोमा में था। रोजगार के भाग के रूप 
में भो सेवा क्षेत्र का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। उदाहरणार्थ, 








संयुक्त राज्य अमेरिका मे सेवा क्षेत्र द्वात सकल देशीय 
उत्पाद में लगभग दो-तिहाई योगदान दिया गया और 
रोजाए के रूप मे यह कुल श्रमशक्ति के 70 प्रतिशत से भो 
अधिक था १980 मे, सयुकत राज्य अमेरिका दाण सेबाओ, 
के रूप मे 3,500 कग्रेड डालर का निर्यात किया गया) वस्तु 
क्षेत्र मे तुलनात्मक लाभ जापाव एवं कई अन्य नव- 
औद्योगोकृठ देशो के पक्ष में परिवर्तित हो गया। इन सभी 
कारणतत्वों के परिणामस्वरूप यूएसए के नेतृत्व में 
विकसित देशो ने सेवा-क्षेत्र को व्यापारिक-वार्ता के आधीन 
लाने की पहल की। 

अत उरुगुए रौंद मे १5 क्षेत्रो मे वार्ता करमे का आदेश 
दिया। भाग के आधौन वस्तु व्यापार के सम्बन्ध में 4 
क्षेत्रो मे बातचीत करने का कार्य सौंपा गया और भाग 2 मे 
सेवाओ सम्बन्धी व्यापार के बारे मे बावचोत का। 

भाग । में निम्नलिखित को शामिल किया गया- 

4 टैरिफ 2 गैर-टैरिफ उपाय, 3 उष्णकरिबन्धीय 
वस्तुएँ (ए7007000 97000८॥$), 4 प्राकृतिक 
ससाधव-आधारित वस्तुएँ, ५ टैक्सटाइल एवं कपडे, & 
कृषि, 7 गैट-अनुच्छेद (5#77-#00८६५), 8 बचा 
सम्बन्धी उपाय, 9 बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, सधियाँ एवं 
व्यवस्थाएँ 0  अर्थसाहाय्य (509590725). और 
प्रतिदुलनकारी उपाय, 77 विवाद निपयागग, 72 बौद्धिक 
सम्पत्ति अधिकारों धत्वाट6८७०४॥ 970८५ ग्रह) के 
साथ सम्बन्धित व्यापारीक पहलू, ॥3 व्यापार सम्बन्धित 
निदेश उपाय, 74 गेट-प्रणालियो को कार्यविधि। 

अत ॒गैंट के पारस्परिक विषर्यों अर्थात्‌ टेरिफ़ एव 
टैरिफ-भिन अवशेधको और अर्थसाहाय्यों ($999॥९5) 
और प्रति तुल़तकारी उपायो, डम्पिग विरोधी उपायो आदि 
पर गैट कौ वियमावलो और अनुशासन, के अतिरिक्त 
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकाएं के साथ सम्बन्धित व्यापारिक 
पहलुओं (7242 एश॥९० 45७८८७ ए [हाश।ल्टएन 
फण्क्धछ शिष्ठा।5-ञझयारा0$), ब्यपार से सम्बन्धित 
लिवेश के उपाय और सेवाओ मे व्यायर पहलों बार बातचीत 
से शामिल किए गए। 
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यह आशा कौ जाती थी कि यह वार्ता 4 वर्ष के अन्दर 
पूरी हो जाएगी परन्तु सहयोगी देशो मे मतभेद हो जाने के 
कारण, विशेषकर ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्शों पर जो कृषि, 
टैक्सटाइल्स, डम्पिग-विरोधी उपायो आदि से सम्बन्धित थे, 
यह अवधि लम्बी हो गयी। इस गतिरोध को तोडने के 
उद्देश्य से श्री आर्थ: डकल, डाइरेक्टर जनरल, गैट ने एक 
बहुत विस्तृत दस्तावेज प्रतिपादित किया जिसे आम भाषा मे 
डकल- प्रस्ताव (20॥॥८] ए07०५»$) कहकर पुकारा गया। 
उन्होने इस दस्तावेज को सदस्य देशो के सामने एक 
समझौतावादी दस्तावेज के रूप मे पेश किया। 5 दिसम्बर 
१993 को डकल-प्रस्तावो ने अन्तिम अधिनियम (प्रा 
/४८) का रूप धारण किया और भारत ने 7 देशो के साथ 
45 अप्रैल 4994 को इस सधि पर हस्ताक्षर किए। 


2. उरुगुए रौंद का अन्तिम अधिनियम और 
इसके भारत के लिए गुहयार्थ 

वामपथी दलो, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने 
डकल प्रस्तावो को स्वीकार करने के विरोध मे भारी सघर्ष 
चालू किया। इस आक्रमण का मुख्य बल इस बात पर था 
कि सयुकत राज्य अमेरिका और बहुराष्ट्रीय निगमो के दबाव 
के आधीन भारत ने अपनी प्रभुसत्ता समर्पित कर दी है। 
इसमे सन्देह नहीं है कि कुछ आलोचनाओ की प्रेरणा 
राजनीतिक थी परन्तु यह कहना सही होगा कि कुछ हद तक 
ये आलोचनाएँ गुमराह करने वाली हैं। इसके विरुद्ध, भारत 
सरकार का यह दावा कि गैट-सधि के परिणामस्वरूप हमारे 
निर्यात 200 करोड़ डालर की दर से प्रतिवर्ष बढेगे, 
अतिश्योक्ति है। 


इस सदर्भ मे, भारत सरकार ने भारतीय निर्यात-आयात 
बैंक (&/फण। [7 ए00 847८ ० [80।9) को एक विशिष्ट 
अध्ययन करने का आग्रह किया। इस अध्ययन के अनुसार 
गैट (993) के अनुसार भारत को आय के रूप में 460 
करोड डालर प्रति वर्ष का लाभ होगा परन्तु गैट-सधि से 
केवल निर्यात के रूप मे 725 करोड डालर का वार्षिक लाभ 
प्राप्त होगा परन्तु इस अध्ययन मे यह चेतावनी भी दी गयी 
है कि ये लाभ एकदम प्राप्त नहीं होगे क्योकि विभिन्‍न 
सधियो के कार्यान्वयन की समय-अवधि भिन्‍ल-भिन्‍न है। 
परन्तु इसके विरुद्ध, एशियाई विकास बैंख के अध्ययन ने 
यह बात साफ की है कि उरुगुए रौद की वार्ता के परिणामों 
से भारत और अन्य निम्न आय वाले देशो को बहुत ही 
थोडा लाभ होगा-अर्थात्‌ अपने सकल देशीय उत्पाद का 
05 प्रतिशत। बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि 0 वर्षों 
को अवधि के पश्चात्‌ चौन और अन्य तेजी से विकसित हो 
रहे एशियाई देशो को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा जो कि 


सकल देशीय उत्पाद (0055 07८४८ श०0०्८) के 
लगभग 25 प्रतिशत के समान होगा। अत विभिन क्षेत्रो में 
गैट-सन्धि के गुह॒यार्थों का अध्ययन करना उचित होगा- 


बुनियादी शुल्क और निर्यात-साहाय्यो में कटौती 

टैरिफ के सम्बन्ध मे भारत ने बुनियादी शुल्क (8950 
009) को 30% से घटाने का वायदा किया है। यह कटौती 
6 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी और कच्चे मालो, 
अत्तर्वर्ती वस्तुओ और पूँजी वस्तुओ पर लागू होगी। किन्तु 
इसमे कृषि वस्तुएँ, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक और कुछ 
अलौह धातुएँ जैसे जस्ता और ताँबा शामिल नहीं को गयी 
है। ये टैरिफ कटौतियाँ (एन १९०१७८०॥०७७) भारत मे 
चालू किए गए आर्थिक सुधारों का अग भी हैं और इनको 
सिफारिश चेलैप्या समिति (0॥९॥॥॥॥ 0णाग्र॥0०८) ने भी 
को है। 

गैट-सधि म॑ यह तय किया गया है कि डम्पिग-विरोधी 
कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी यदि किसी देश द्वारा 
आयात के रूप में डम्प की गयी वस्तुओ की मात्रा, उस 
देश-विशेष के घरेलू बाजार के % से कम है। इस सम्बन्ध 
मे केवल एक अपवाद उस परिस्थिति मे उत्पन्न होता है 
यदि डम्प करने वाले देश सामूहिक रूप में कुल घरेलू 
व्यापार के 25 प्रतिशत से अधिक वस्पुएँ उडेल देते हैं। 
डम्पिग-विरोधी कार्यवाही उस हालत में भी समाप्त कर दी 
जाएगी यदि डम्पिग से प्राप्त होने बाला लाभ 20% से कम 
हो। इन कण्डिकाओ (209४५८७) से भारत को अपने निर्यात 
को डम्पिग-विरेधी जाँच के विरुद्ध सरक्षण के रूप में 
सहायता मिलेगी। भारत के लिए कहीं बेहतर होता यदि 
डम्प किए गए आयात की मात्रा का भाग घरेल बाजार के 
१% से अधिक होता। 

निर्यात-साहाय्यों (8900 ६०0७४0।25) की मनाही के 
सम्बन्ध मे गैट-सधि मे यह निश्चय किया गया कि भारत 
जैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय ,000 डालर से कम है 
को अपने उत्पादों पर अर्थसाहाय्य हटाने से छूट होगी यदि 
उनका विश्व व्यापार मे भाग 3 25% से कम है। इस कसौटी 
के आधार पर भारत का भाग केवल हीरे जवाहरात में 
अधिक है क्योकि इनमे भारत का भाग विश्व व्यापार का 
लगभग ॥0 प्रतिशत है। अन्य वस्तुओ के सम्बन्ध में भारत 
घर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं कि वह निर्यात लाभ पर आय- 
कर छूट जैसे निर्यात-साहाय्यो को हटाएं या उन्हे कम करे। 

अत गैट-सन्धि, जैसा कि आलोचको द्वारा कहा जाता 
है, निर्यात-साहाय्यों को वापस लेकर, हमारे निर्यात पर कोई 
विनाशकारी प्रभाव नहीं डालती। हीरे एवं जवाहरात का 
निर्यात 992-93 में कुल निर्यात का 9% था। जाहिर है 
कि 84% निर्यात, निर्यात-साहाय्यो को हटाने या कम करने 
की शर्त से मुक्त हैं। 


गैट और भारत का बहुपक्षीय व्यापार 


बौद्धिक सम्पत्ति अधिकाये का भारतीय अर्थव्यवस्था 
श्र प्रभाव 

कुछ आलोचफो का विचार है कि बौद्धिक सम्पत्ति 
अधिकार एकश/हटफश शतएचा)' सिए205) का जो गैट- 
सन्यि में सलिहित हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर सर्वनाशी 
प्रभाव होग। ऐश विशेषकर दो छेत्रों मे होगा-औषधो एव 
कृषि में। ये दोदो क्षेत्र जनकल्याण पर प्रभाव डालते हैं। 

व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के 
प्रभाव को जावने के लिए नवी पेटेंट प्रणाली के क्षेत्र को 
अमप्ना होगा। इसके आधीन, औद्योगिक तकनालाडी के 
सभी क्षेत्रो मे किसो भी आविष्कार के लिए पेटन्ट उपलब्ध 
होगे चाहे वे उत्पाद (00१४७) के बारे में हो या प्रक्रिया 
(80०००७७) के बारे भे। 

पेटर, सरक्षण (९8४७४ ए:७६८७०७ का विस्तार 
यूक्ष-जीघो (००0 णह्कआाशा$) गैर-जैपिक और 
पूक्षम-जैविक क्रियाओं (0॥/८७० श००ृ८०0 ]2062585) 
था पौधो की विभिन्न किस्मो तक फिया जा सकता है। 
का अर्थ यह है कि रूपप्र औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र और 
एक हद तक जोव-तक्नालाजी (8)0-॥20॥॥0089) क्षेत्र 
ऐेटट की शर्तों एव [700809) के आधीन आ 
त्रए।। 

पेटट-सरक्षण में एक बहुत ही खतरनाक शर्द लगाई 

है और इसका सम्बन्ध पेटट-प्रणाली के मूल-दर्शन में 
पतन कान है जिसके अनुसार वस्तुएँ, चाहे थे आयात 
को जाए या देश मे बनायी जाएँ, बिता किसी भेद-भाव के 

के सरक्षण के आधीन होंगी। इसका तात्पर्य यह हैं कि 

प्रणाली (एटा ए०ट्ल्‍ग्ञ८) न केवल उत्पादत- 

'रक्षिकार स्थापित करवा चाहतो है बल्कि यह आयात- 
रकाधिकार (त9०॥ गाणा०एण५) भी कायम केरता चाहती 
है।इस परिस्थिति में पेटट-धागे (?श९१६॥०००७) केवल 
अपात हो करेंगे और राष्ट्रीय साकार आयाठित-वस्तुओ पर 
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किसी प्रकार का कौमत-नियत्रण नहीं कर सकेगी। इस शर्त 
को सहायता से पेटट-धारी सभो प्रकार के कौमत-तियत्रण 
के उप्रायो का उल्लधन कर सकेगे। 


पेटट प्रणाली और आऔषधियाँ एबं दवाइयाँ 
[छीश्ला87९०0९४)$ गत 070६5) 

आलोचको का मठ है कि पेटट प्रणाली दवाइयों पर 
गम्भीर रूप मे प्रभाव डालेगी। आज तो परिस्थिति पह है कि 
इनको कौमते बहुद नोची हैं-भला हो भारतीय पेटट 
अधिनियम ([#6:27 ?थथवा। 4८0 का जो 7970 में पास 
किया गया। इस कानून के याहित होने के यश्चात्‌ भारतीय 
औषध एवं दवाई उद्योग ने तेजी छे प्रगति को और बह 
जीवन-रक्षक दवाइयाँ बहुत सस्ते दामो पर उपलब्ध करा 
सका। इसके अतिरिक्त, यह 2,600 करोड रुपये की विदेशी 
मुद्रा भो अर्जित कर सफा। 

नयी पेटट प्रणाली के आधीन, श्री बी के केयाला, 
संयोजक पेटट कानून कायदल के अनुसार लगभग 70 
प्रतिशत दबाइयाँ नये पेटट कायूनों के आधीषे रहेगी, 
परिणामत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के आधीन पेटट- 
धारियों को भारी राशि का भुगतान करता होगा और इसके 
फलस्वरूप भय यह है कि दवाइयो की कौमते 5 से 40 गुना 
बढ जाएँगी। आज भारत को जनसंख्या का केबल 30 
प्रतिशत आधुनिक दवाइयाँ खरीद सकता है और यदि गैठ- 
सधि स्वोकार कर लो जाती है, तो लगभग 20 प्रतिशत 
अहिरिक्ठ जनस्रख्या स्वास्थ्य की दृष्टि से इनसे बचित हो 
जाएंगी। इस प्रकार केवल 70 प्रतिशव जनसख्यां क्री पहुँच 
ही आधुनिक दवाइयो तक शेष रह जाएगी। ऐसी नीति के 
हमारे जनसख्या के लिए खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। 

श्री बी के केयाला ने दो विशिष्ट बुनियादी दवाइयों का 
उदाटरण दिया है। ये दवाइयां दो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा 
चार देशो मे बेची जा रही हैं) 


तालिका । दो बुनियादी दवाइयो को कौमतो का तुलनात्मक विवरण 








कीमतें भारतोष रूपयो ये परिवर्तित की गयी हैं 
देवाई बैड कम्पती भारत शाकिस्तान बिटेन यूएस ए 
जडिद्येव जैग्टेक ज्लेक्सो 2903 260 40 483 सब 65 
300 थि ए> 79 त्त्ण (3) (65) (256) 
डक्लोफिनेक ओोबस्त माबा गोगी द्छा 55 80 9584 श्क्र्बा 
50 बि प्ररू0 (१०) (98) (7$2) (422) 











भोट- बैक? में दिए गए अकड़े प्रपत में कौपतों के गुक के रूप मे हैं। 


चोब-9 ॥ हब हमे ऐकेडो शैल--5९७ ऐकटाए ऐेट्शवार उद्यागए, काठ 6. ! प्र 


> 
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ये दवाइयाँ भारत मे प्रक्रिया-पेटट ([40८८६5५ एटा 
के आधीन है और पाकिस्तान ब्रिटेन और यूएसए मे 
उत्पाद-पेटट (१000० फ'था।) के आधीन। उत्पाद पेटट 
प्रणाली के परिणामस्वरूप इनमे कौमत भेद (०८ 
कलिशा१7) पाकिस्तान में 9 से 0 गुना है और प़िटेन मे 
१5 से 6 गुना। यदि यही बहानी भारत मे दोहरायी जाती 
है हो इस बात की भारी सभावना है कि दवाइयो की कौमते 
आश्चर्यजनक रूप मे बढ जाएँ। सरकार का इसके विरुद्ध 
यह मत है कि डकल अन्तिम अधिनियम (007४८ [धथ०। 
६८) के परिणामस्वरूप औषधा की कीमतो मे केवल 40 
से 5ब की वृद्धि होगी। सरकार के इस दायरे के समर्थन मे 
वाणिज्य मत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने उल्लेख किया है-/ 
भारत जैसा देश जो उत्पाद पेटट प्रणाली को औपधो खाद्य 
पदार्थों और रसायन में स्वीकार नही करता को इन मदो मे 
उत्पाद पेटट प्रणाली कायम करने के लिए ॥0 वर्षों की 
सक्रमण अवधि दी गयी है। उत्पाद पेटट चालू करने पर 
ऐसी पेटट दवाइयों की कीमतो मे भयकर यूद्धि का भय 
न्यायोचित नहीं है क्योकि इस स ध के आधीन सरकार गैर- 
घाणिज्यिक सार्वजनिक उपयोग के लिए अनिवार्य लाइसेस 
पद्धति कायम कर देगी और मूथ ही ऐसी परिस्थितियो को 
रोकेगी जिनमे या तो अपर्याप्त उपलब्धि या भारो कीमत- 
यृद्धि को बढावा मिले। इसके अतिरिक्त सरकार को यह 
अधिकार भी प्राप्त है कि वह दवाइयों यर कीमत-नियन्त्रण 
पुन लागू कर दे।'' 
देश मे बहुत से सरकार के इस विचार से सहमत नहीं 
हैं। ऐसा देश जिस्ममे व्यापक निर्धनता विद्यमान है. यह 
जरूरी है कि जीवन-रक्षक दवाइयाँ और अन्य बुनियादी 
औषधियाँ कम कौमतो पर उपलब्ध हो ताकि जनता उन्हे 
खरीद सके। ऐसा तभी सभव है यदि दवाइयों की कीमतों 
पर नियन्त्रण किया जाए। अत यह खत सही है कि 
दवाइये। की कीमते बढ जाएँगे वशपकर इस कारण बैक 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अन्य देशो में अत्यधिक लाभ एकत्र 
कर सकती है परन्तु वे दवाइया पर कौमत-नियन्त्रण के 
'काएण भारत मे घुस्त नहीं पा रही है। इसमे सन्देह नहीं कि 
सरकार के पास उत्पाद पेटट प्रणाली की ओर अन्तरण करने 
के लिए १0 वर्ष है परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इससे पहले 
ही ऐसी स्थिति कायम कर सकती हैं कि सरकार को मजबूर 
होकर पेटट अधितियम मे सशोधन करना पड़े था वे कृत्रिम 
दुर्लभता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। दयाइयो के बाजार 
मे अभी भी एसा स्थिति बनी हुई है कि कोई दवाई बाजार 
से लोप हो जाता हैं और फिर कुछ समय के पश्चात्‌ बाजार 
में ऊँची कामत पर उपलब्ध हो जाती है। नवम्बर 992 
और नवम्बर 993 के दौराव दवाइयो के थोक कौमत 
सूचकाक मे 8 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि समग्र कीमत 
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सूचकाक मे 7॥ प्रतिशत को वृद्धि हुई। यह तो अच्छी 
परिस्थिति है चाहे वृद्धि औषधि कौमत नियन्त्रण के 
बावजूद हो रही % परन्तु यदि बहुराष्ट्रीय निगमो को 
स्वतन्त्रता दे दो जाती है, तो खतरा यह है कि दवाइयों एवं 
औषधो की कौमते बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएँगी जिससे 
आम आदमी के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकाद दावे 
पर रोषपूर्ण टिप्पणी करते हुए श्री बी के केयाला लिखते 
हैं- 'यह तर्क की नयी पेटट प्रणाली केवल 0-5 प्रतिशत 
उत्पाद को प्रभावित करेगी पूर्ण रूप मे गलत और 
मूर्खतापूर्ण है।'” 

*श्री 'क डेबराय का मत है कि श्री बी के केयाला का 
निगशावादी दृष्टिकोण सही नहीं है। उनका विश्वास है कि 
दवाइयो की कौमतो की काल्पनिक वृद्धि मे बहुत अधिक 
अतिश्योक्ति है। विभिन्‍न देशो से तुलना सम्बन्धी तकों को 
गम्भीर रूप से नहीं लेना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य सस्था 
(५४०० प्ावव॥॥ 078भा।270०॥) द्वारा प्रकाशित अनिवार्य 
दवाइयो की सूचि मे 250 से अधिक प्रथिष्टियाँ (7॥005) 
हैं। इसमे से 0 प्रतिशत से भी कम विश्व-व्यापी पेटटो के 
आधीन हैं। अन्य सभी जातिगत (00॥0॥०) बन गए हैं और 
उन्हे दोबारा पेटट-सरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। 
अत ''क डेबग़य इस निष्कर्ष पर पहुँचता हैं-'कौमत- 
वृद्धि का सम्बन्ध इन वर्तमान दवाइयों पर तो होगा, परन्तु 
नयी दवाइयो पर नहीं होगा जो हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 
मे प्रवेश करती हैं । यदि पेटट सरक्षण में परिवर्तन नहीं किया 
जाता तो हो सकता है कि ये दवाइयाँ भारत मे मेची ही न 
जाएँ।'! 

पल्तु सरकार या कुछ अर्धशास्त्रियो द्वार दी गयी 
व्याख्या से आलोचक सहमत नहीं हैं बहुराष्ट्रीय निगमो मे 
इतनी शवित है कि वे बाजार मे कृत्रिम दुर्लभवा कायम कर 
दे या वर्तमान दवाइयो को वापस लेकर उनकी अपेक्षा नयी 
दवडयो को नये उत्पाद पेटट के रूप मे पजोकृत कग़ ले। 
अत जहाँ तक अनिवार्य दवाइयो का सम्बन्ध है सरकार को 
औषध कीमत नियन्त्रण आदेश (708 शिए८ 000 
070) जारी रखना पडेगा। इससे अन्य दवाइयों की 
कीमतो को भी विनियमित करना होगा अन्यथा बहुत सी 
बीमारिया का इलाज गरीब और मध्यम वर्गों की पहुँच के 
बाहर हो जाएगा। स्वास्थ्य के निजीकरण की बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति के कारण स्थिति पहले ही इस दिशा मे परिवर्तित हो 
रही है। 


कृषि मे पेटट या पेटट-जैसा सरक्षण 

डकल अन्तिम अधिनियम ने कृषि मे पेटट जैसे सर 
(एगला। ॥06 [70७८०णा) प्रदान करने वे! सम्बन्ध में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन्‌ किए हैं। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के 
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अनुसार सरक्षण का विस्तार सूक्षम-जीवो (शीश 
0ह्टभाध्रा॥) हैर-जैबिक और सूक्षम-जैविक क्रियाओ 
और पौधों की विभिन्‍न किस्मो तक किया जाता चाहिए। 
अनुच्छेद 27 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत को 
पौधों की किस्मो को सरक्षण देने के लिए या तो पेटट या 
एक प्रभावी स्वजातिक प्रणाली (8 इधाश्षा$ $ धशए०) या 
दोनो के सम्मिश्रण को आधार बनाता चाहिए। यह प्रणाली 
॥ वर्षों को सक्रमण अवधि के पश्चात्‌ लागू की जाएगी। 

इस बात पर बल देना जरूरी है कि गैट के आधीन 
धिकता पेटट प्रणालियों मे कृषि, खाद्य और स्वास्थ्य को 
नके क्षेत्र से बाहर रखा गया। कुछ विकसित देशो ने एक 
[पक स्वजातिक प्रणाली (5७ हशाशा$ $/8थ/) कायम 
हर लिया जिसने पौधा-जनकों (0शाप ७९००७) को 
बैद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रदाव किए। इसे 96॥ में पौधों 
की नयो किस्मो के सरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सघ 
फाधागाणाओं एच्णा लि धा8 ९7ए७लाण ए पिटछ 
एवाशाह ए॑ 9॥5--0709) ने सहिताबद्ध कर दिया। 
३98 में यूएस ए. को यह इजाजत दी गयी कि वह अपने 
काबूों में ततदीली किए बिना आन्तर्पष्ट्रीय सघ का सदस्य 
बन जाए। परन्तु यह अन्तर्प्ट्रीय सघ मुख्यत विकसित 
रेशें को हो सस्था बना रहा। 

978 के अन्तर्रष्ट्रीय सप (070५) के सम्मेलन के 
आधीत, नयी किस्म के पौधा-जनक को उस किस्म के 
दोजो को व्यापारिक मार्गों द्वारा इनके उत्पादन एवं विषणन 
मा लाभा पूर्ण एकाधिकार था। बौद्धिक सम्सत्ति अधिकार 
के आधोन उसके अधिकार के केवल दो ही अपवाद थे- 
उनक द्वार छूट जिसके आधीत किसी अन्य जवक 
(08०१७) को प्रजनन उद्देश्य के लिए सरक्षित किस्म के 
प्रयोग की इजाजत दी गयी हो और 2 किसान को छूट 


, बिसके आधीन किसी किसान को अपनी फसल मे से 


मरक्षित बोजो को अपनी अगली फसल बोने के लिए रखने 
का अधिकार दिया गया हो। यह सम्मेलन 24 पौधो तक 
सोमित था और सरक्षण कौ अवधि १5 से 8 वर्ष की 
अभिसोमा मे रखो गयो। 

इस्त सम्मेलन को 990 मे सशेधित किया गया और 
सशेधित अत्तर्तष्टीय सधि में पौधा-जनकों (भा 
ध६४१८४) को साक्षण के और ऊँचे स्तर उपलब्ध कराये 
गये और किसी नयी किस्म के जतको के अधिकार और 
मजबूद कर दिए गए। 99 कौ सधि के आधीन, जनक 
को पौधा जनक अधिकारधारी (शव छा्श्तेा सरिक्ठाए- 
॥०१५) को ग़यल्टी अदा करनो होगी यदि उनकी नयो 
किस्म सक्षिप्त किस्म से किसी भी लक्षण मे मिलती जुलती 
हो। इसी प्रकार, किसान को यह स्वाभाविक छूट नहों दी 
गयी थो कि वह सरक्षित किस्म के अपनी फार्म पर बचाए 


ह्श 


गए बीजो को नयो फसल मे बो सके। उसे या तो बीजो के 
प्रयोग के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी या जनक से स्वीकृति 
बआ्रप्प करनी होगी। अधिकतर पौधा जनक विशाल 
बहुराष्ट्रीय निगम हैं जो अधिकतम लाभ कमाने के लक्ष्य से 
हो काम करते हैं। वे किसानो को स्वीकृति देने मे 
आनाकानी कर सकते हैं, फिर उन्हे बहुरणाष्ट्रीय निगमो से 
बीज खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 

स्वजातिक प्रणाली जिसके आधीन पौधा जनक 
अधिकारधारियों को यह अधिकार सौंपा गया है. पेटट 
भ्रणाली की अपेक्षा केवल नाम में अन्तर ही है। इसके 
अतिरिक्त 99॥ की संधि मे यह निश्चय किया गया है कि 
जो स्वजातिक प्रणाली कायम कौ जाए, वह “ब्रभावी '! 
होनी चाहिए वाकि पौधा जनको को वास्तविक सरक्षण प्राप्त 
हो सके। परन्तु भारत द्वारा इस सम्बन्ध मे बचाए गए कानून 
की प्रभावशालिता कौन परखेगा? इसका उत्तर है-वह 
परिषद (0०णाथा) जो व्यापार-सम्बन्धी बोड्िक सम्पत्ति 
अधिकार के आधधीन बहुपक्षीय ज्यापार सस्था 
(ाणगलागे गुप0९. 08श52॥0॥-- री 0) के 
तत्वाधान मे बनायी जाएगी। 

भरत सरक्तार को निरन्तर आलोचना को गयी है कि 
स्वजातिक प्रणाली -पोधा जनक अधिकार प्रणाह्ली-किसानो 
के हितों के विरुद्ध है और यह नयी पौधा किस्मो के विकास 
में बाधा बत जाएगी। वाणिज्य मत्री श्रो प्रणव मुखर्जी ने इस 
सम्बन्ध में उल्लेख किया-/“जबकि पोधा जनको (छा! 
8:«००८७) को जो सधि के आधोन नयी किस्मो का 
विकास करते हैं, उचित सरक्षण मिलना चाहिए, किसानों 
और शोधकताओ के अधिकार को पूर्ण सरक्षण होता 
चाहिए। स्वजातिक विधान म जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा 
रहा है किसानो के हित सुरक्षित किए. जाएँग।'! 

इस सम्बन्ध मे सरकार जो कुछ कहती है और जो 
कुछ किया जा रहा है उसम कार्फी अन्तर है? यह सरकार 
द्वार पोधा-किस्म अधिनियम (१993) के तैयार ड्राफ्त जो 
4994 में जारी किया गया सिद्ध हो जाता है। राजीव धवन 
ओर अपर्णा विश्वनाथन ने अपने लेख में इस वास्तविक 
कहानी का रहस्योद्घाटव किया 6 कि सरकार बहुगणष्ट्रीय 
निगमो के दबाव के आधीव एकदम परास्त हो ग्यो है। 
लेखो ने जो मुख्य मुद्दे उठाएँ हैं, वे हैं- 

4 चौडिक सामत्ति अधिकार सृधि केबआधीन भारत के 
लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सने२00७ तक या 
हो पोधा पेटट या पौधा जनक अधिकार प्रणाली को अपनाए 
जिसे दूसर शब्दो भे स्वजातिक प्रणाली का नाम दिया गया 
है। पेटट प्रणाली को सन्‌ 2005 तक स्थगित किया जा 
सकता है। पौधा किस्म कानूत (993) का मसौदा पौधा 
जनको को यह अधिकार तुरन्त देना चाहता है ओर बौद्धिक 
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सम्पत्ति अधिकार के आधीन सक्रमण अवधि का भी त्याग 
कर देता है। 
2 जब कि अन्तर्राष्ट्रीय सघ (978) का प्रयोग केवल 
24 पौधो की किस्मों तक सीमित था इसे अत्तर्राष्ट्रीय सघ 
(0ए0५)-१99। ने सामान्यीकृत कर सभी पौधो पर लागू 
कर दिया और भारत के प्रारूप अधिनियम मे समग्र वनस्पति 
जगत को पौधा जनको के अधिकारों के आधीन कर दिया। 
वास्तव मे प्रारूप अधिनियम (9थी #2८) में दी गयी 
धागओ को शब्दश अन्तर्राष्ट्रीय सघ (99) से नकल कर 
लिया गया। इसमे केवल अन्तर यह है कि जहाँ प्रारूप 
अधिनियम मे पौधा जनको के अधिकार १5 से 8 वर्षों के 
लिए रखे गए है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सघ (99) ने इसका 
प्रावधान 20 से 25 वर्ष के लिए किया। सरकार की कडी 
आलोचना करते हुए राजीव धवन एवं अपर्णा विश्वनाथन ने 
साफ शब्दों मे कहा हैं-'“यह धोखाधड़ी इस प्रकार खुल 
कर सामने आती है। सर्वप्रथम सरकार का यह दावा है कि 
“प्रभावी स्वजातिक सरक्षण'" (8॥6९७॥४८ 5० हुशाध्वा5) 
की जो अनिवार्यताएँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के साथ 
सम्बन्धित व्यापारिक पहलुओ से जुडी हुई हैं उनके बारे मे 
भारत अपने हितो की रक्षा के लिए कोई भी कानून बना 
सकता है। सरकार ने जान बूझ कर यह बात छिपाए रखी 
कि इस वाक्य का अर्थ यह है कि यह कानून 4978 के 
अन्तर्राष्ट्रीय सघ के अनुकूल होना चाहिए। परन्तु अभी तक 
सरकार ने इस बात का कोई सतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि 
इसने अन्तर्राष्ट्रीय सघ (700५)-99॥ के समतुल्य काबून 
पहले ही क्यो तैयार कर दिया जबकि इसकी बौद्धिक सपत्ति 
अधिकारों के आधीन जरूरत ही नहीं थी। 
यह बात वस्तुत बडी अजीब मालूम होतो है कि 
प्रारूप अधिनियम (0५0 #&0८) सरकार को यह पूर्ण 
स्वेच्छाधिकार देता है कि ऐसे देशों को भी जो अपने जीन- 
बैंक (50॥० ७७॥) भारत को उपलब्ध नहीं कराते 
जनन-द्रव्य (5थग्ा 92577) हस्तातरति करेगी। अत भारत 
सरकार अरन्तर्गष्ट्रीय सघ (99) को धाराओ की पूर्ण रूप 
मे नकल करने कौ जल्दबाजी और अत्यधिक जोश दिखा 
रही है। यह प्रावधान सयुक्त राष्ट्र सघ के जीव-विविधता 
सम्मेलन (छाग्रण्ट्टाट्न ऐिए्ट॥छ - ए०ार्लातपगा रण 
ए॥/८७ |४०॥०॥७) के विरुद्ध है जिसके अनुसार पश्चिम के 
देशो को आनुवशिक ससाधन (0छ8लषा८ २८5०एा०८७) 
उपलब्ध कराने के लिए विकासशील देशो को उन्नत देशो 
के अनुसधान और विकास के लाभो का भाग प्राप्त करने के 
लिए ततू-प्रति-तत्‌ (0०७५१ 9४० 4००) मिलना चाहिए। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय सघ (399) को 
किसी भी देश द्वाय सन्तुष्ट नहीं किया गया सयुक्त राज्य 
अमेरिका द्वारा भी नहों। प्रश्व उठता है-भारत को इस 


सम्बन्ध में इतनो जल्दी करने की क्‍या आवश्यकता थी? 
क्या भारत ने पर्याप्त तकनीकी योग्यता और लागत सम्बन्धी 
प्रतिस्पर्धा शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह अस्तर्राष्ट्रीय बाजार 
मे अपने बलबूते पर खडा रह सकता है? जाहिर है कि 
इसका उत्तर है-नहीं। यदि ऐसा है, तो इस अत्यधिक 
जल्दबाजी का कारण अ्न्तर्राष्ट्रोय दबाव के कारण एकदम 
झुक जाना हो सकता है या भारत सयुक्त राज्य अमेरिका को 
सरकार को यह सकेत देना चाहता है कि वह उसको गैट 
सम्बन्धी नीति का पालन करने के लिए तैयार है ताकि अन्य 
विक्रासशोल देश भी इसका अनुसरण करें। 

विवाद का दूसरश विषय वह सीमा निर्धारित करना है 
जिस तक किसानो को अर्थप्ताहाय्य (५४050/25) उपलब्ध 
कराए जा सकते हैं। डकल अन्तिम कानून में यह तय किया 
गया है कि विकासशील देश अपने उत्पाद के मूल्य के 0 
प्रतिशत तक अर्थसाहाय्य उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि 
विकसित देशो के लिए यह सीमा 5 प्रतिशत के निम्न स्तर 
तक है। यदि किसी देश के अर्थसाहाय्य डकल अन्तिम 
कानून द्वारा निर्धारित सीमा से ऊँचे है, तब उन्हे छ वर्षों के 
अन्दर 20 प्रतिशत कम करना होगा। इस दृष्टि से 
“'अर्थसाहाय्य अनुशासन” (50050/ 78०0०) लागू 
करने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख 
करना आवश्यक है कि विकसित और अल्पविकसित 
देशो-दोनो के लिए अर्थसाहाय्यो के बारे मे समान व्यवहार 
युक्ति सगत नहीं। इसका मुख्य कारण भिल-भिन देशों मे 
अर्थसाहाय्यों (५०७६0/25) कौ प्रकृति मे है। विकसित देश 
अपनी कृषि को इसलिए साहाय्य प्रदात करते हैं ताकि वे 
अपने अनाज को अन्य देशो की मण्डियों मे डम्प कर सके, 
जबकि इसके विरुद्ध विकासशील देश अर्थसाहाय्यो का 
प्रयोग अपने किसानों को नीची कीमतों पर आदान 
(॥770७) खरीदने मे सहायता करने में करते हैं ताकि बे 
अपना उत्पादन बढा सकें! इस प्रकार ये खाद्यानों एव 
'कच्चेमाल के सम्बन्ध मे विदेशों पर अपनी निर्भरता कम कर 
सकते हैं। अर्थसाहाय्यो का दूसरा मुख्य उद्देश्य जनसाधारण 
को उचित कीमतो पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है और इस 
प्रकार खाद्य-साहाय्य (6008 $5005797८5) खाद्यालो कौ 
कौमतो को वियत्रित करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
हैं ताकि जनसाथारण को सस्ती कीमतों पर अनाज मुहैय्या 
कयया जा सके। 

मार्च 4994 मे लोक सभा के दो-दिवसीय विशेष 
अधिवेशन मे सरकार द्वारा यह रहस्योद्घाटन किया गया कि 
मैट-सचिवालय ने भारत सरकार के इस परिकलन की 
अनुमोदन किया है कि फार्म-साहाय्य (सगा 50050)) 
डकल अन्तिम कानून के आधीन 30 860 करोड़ रुपये तक 
किया जा सकता है। चूँकि कृपि-साहाय्यो का कुल जोड़ 
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अभी इस स्तर से नौचे है, इस कारण गैट-सीमा से चित्तित 
होने की कोई आवश्यकता नहीं। 

जैट-सधि में यह ठय किया है कि सार्वजतरिक वितरण 
प्रणाली (ए00॥० ए।इए0एा/07 59 860) इस तरह लक्षित 
कौ जानो चाहिए कि उसका लाभ केवल ऐसे परिवारों को 
ही प्रात हो जो पोषण-सम्बन्धी लक्ष्यों की स्पष्ट रूप मे 
निर्धारित कसौटियो के अनुसार इसके लिए उपयुक्त माने जा 
सकते हैं । इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि गरोबों 
कौ पहचान ऐसे पोषणिक मानदण्डो (्धातणाओं 
0००) द्वाय की जानी चाहिए जिंतकी स्वीकृति गैट-फोरस 
(0#्प एणणाओ से प्राप्त है। गैट-सधि के कुछ 
आलोचक इस कण्डिका को हमारी प्रभुसत्ता पर प्रहार मातते 
हैं। उनका कहना है कि यह गैट-फोरम के प्रति पूण-आत्म 
समर्पण है। पस्तु यह आलोचना ठोक जहीं। भारत में बहुत 
से अर्थशास्त्री यह तर्क पुएजोर रूप मे प्रस्तुत करते हैं कि 
सष्य-साहाय्यों को विवेकपूर्ण ढग से लक्षित करना चाहिए 
और यदि यही विचार डकल अत्तिम अधिनियम द्वात 
आत्मसात कर लिया जाता हैं तो इसका विरोध नहीं किया 
जा सकता। पोषणिक मानदण्डो को निधारित करते के प्रश्त 
पर देश में भी विचार किया जा सकता है और बाद मे 
इसको गैट-सदस्थो मे भी चर्चा की जा सकठी है विशेषकर 
विकासशील देशो के सदस्यो के बीच। वास्तविक समस्या 
दो मानदण्ड निधारित करते और गरबो कौ पहचान करने 
को नहों, बल्कि इसके कायान्वयन को है ताकि इसके लाभ 
अनुचित एव सम्पन्न वर्गों द्वारा हथिया न लिया जाएँ। 

कृषि से सम्बन्धित एक अन्य मुद्दा डकल अन्तिम 
कानून का वह प्रस्ताव है जिसफे अनुसार सभी देशो को 
986 और 988 के दोरान अपने कुल उपभोग के कम" 
से-कम 4 प्रतिशत के आयात की इजाजत देनी होगी। इसमे 
केवल वे प्राथमिक वस्तुएँ छोडी जा सको हैं जिन्हे 
विकाप्तशील देश अपने भोजव का मुख्य-अग समझता है। 
भोजन के मुख्य-अग को श्रेणी मे आने वालो वस्तुओं ( 
चैसे भारत के सदर्भ मे चावल एव गेहूँ) के सदर्ध में अपने 
देशेय उपभोग का केवल । प्रतिशत आरम्भ मे उपलब्ध 
कराता होगा। गैर-सुख्य वस्तुओं (४०7-5739)6 
(थापरा000६७) के बार मे, पहुँच के अवसर कार्यान्वयन 
के पहले और छठे वर्ष के दौरान 08 प्रतिशत को वाषिक 
दर से बढ़ाने होगे। यदि कृषि को उदारीकृत बनाया जाता है, 
वो आदानो (90७) को कौमता से घृद्धि होगो, पर्तु 
इसके विरुद्ध, नियात की कौमतों में भी वृद्धि होगी। अठ 
यदि कृषि-नियाद बढाए जाते हैं. तो दिलहना और गन्ने को 
छोड़कर, भाएत को अपदो कृषि उपज के लिए ऊँची कौमत 
उपलब्ध होगी। परन्तु इसके परिणमस्वरूप भारत मे 
उपभोक्ताओं को कृषि-उत्पादा क लिए ऊँची कौमते अदा 
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करनी पडेगी। पहुँच अवसर कण्डिका (8५०६५$ 
(एएणाणाए३ ००४५०) का यह ऐसा पहलू है जो भारत की 
जनता के हितों पर दुष्प्रभाव डालेगा। 


व्यापार सम्बन्धित निवेश उपाय और इनका भारत पर 
प्रभाव 

व्यापार सम्बन्धित निवेश-उपाय (व्रा906 एिशेगएए 
[05 ८३४एा८ा0 )४४९८७5ए०५७) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 
१980 मे चालू किए गए चूँकि प्रतियोगिता मे घह जापान 
और पूर्वाय एशिया के नव-ओद्योगीकृत राष्ट्रों मे पिट रहा 
था और अपनी इस क्षति को पूरा करने के लिए सेवाओं मे 
व्यापार को बढावा देना चाहता था। चाहे गैट ने अपनी चार्ता 
के पहले सात सौदो मे सेवाओ मे व्यापार को 'कभो भी चर्चा 
नहीं को थो, सयुक्त राज्य अमेरिका ने इस विचार को गैट 
के ज्ञाउबे रौंद की वार्ता (80 २0७0 च2णा५ा05) 
मे आगे बढाया। इसका मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय निगमो को 
लाभ पहुँचाना था ताकि बे वित्तीय सेवाओं, टेली-सचार, 
विपणन मे निवेश कर सके जिससे विश्व-व्यापार को 
प्रोत्साहत मिले। 

च्यापार सम्बन्धित निवेश उपायो की विषय-वस्तु का 
मुख्य प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें विदेशी 
घूँजी के साथ भेद भाव नहीं करेंगी। दूसर शब्दों मे यह 
ग्रावधान सदस्य देशो को विदेशी पूँजो के लिए राष्ट्रीय 
व्यवहाए देने के लिए मजबूर करता है। इन उपायो के मुख्य 
लक्षण निश्ललिखित हैं- 

(9) विदेशी पूँजी / विनियोक्ताओ / कम्सनियों पर 
लगाए गए सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर देने चाहिए। 

(४2) विदेशी विनियोक्‍्ता को बिनियोग के बारे मे वही 
अधिकार प्राप्त हांगे जो कि राष्ट्रीय विनियोक्‍्ता (रश्ञाणा& 
छफाव्ज्ण) को प्राप्त हैं। 

(४४2) निवेश के किसी भी क्षेत्र पर कोई भी प्रतिबन्ध 
नहीं लगाया जाएगा। 

(70) व ही विदेशों निवेश के विस्तार पर कोई 
सीयाबन्धन होगा--00 प्रतिशत विदेशी इक्वियी की भो 
इजाजत होगी। 

(४) कच्चे मालो और हिस्सो का आयात मुक्त रूप मे 
करने की इजाजत होगो। 

(ए7) विदेशी विनियोक्ताओ पर स्थानोय उत्पाद एव 
सामग्रो के इस्तेमाल करने को पाबन्दों नहीं होगी। 

(०थ) लाभाज, ब्याज और रायल्टों (२0५20) के 
देश-प्रत्यावर्त (छल्कुखाणाणा) पर कोई प्रतिबन्ध नहों 
हागा। 

(मपे ऋ्मिक विनिर्माण प्रोग्राम (शाउ5६त 
कशाएम्लिणा॥ह शण्ट्राआभा०) जैसे ब्रावधानों को 


524 गैट और भारत का बहुपक्षीय व्यापार 


जिनका उ्देश्य विनिर्माण मे देशीय अश को बढावा देना है, 
पूर्णवया समाप्त कर दिया जाएगा। 

१99 के पश्चात चालू की गयी नयी आर्थिक नीति 
और सरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (छएलाएण 
+0]एशगञ67( शिए्ट्राशा॥८) के आधीन ही भारत सरकार 
विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को आकर्षित करने के लिए 
अत्यधिक झुक रही है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी 
मुद्रा विनियमन कानून (२4) ओर औद्योगिक नीति मे 
बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। गैट-सधि के आधीन अन्तर 
यह है कि ये परिवर्तन बहु-पक्षीय व्यापार सधि 
(शणा॥।णव पर906 77९७५) का अग बन गए हैं और 
भविष्य में विश्व व्यापार सध इस बारे मे अनुशासन लागू 
कर सकेगा। इस दृष्टि से यह सधि विदेशी विनियोग के 
विभिन क्षेत्रों मे हमे चयनात्मक रूप मे कार्य करने कौ 
स्वतन्त्रता को समाप्त कर देती है। यह हमारे आत्मनिर्भरता 
के लक्ष्य के प्रतिकूल है। यह कहीं बेहतर होता यदि व्यापार 
सबधित निवेश सधि में कुछ ऐसा प्रावधान कर दिया जाता। 
श्री एन के चौधरी और जेसी अग्रवाल इस सम्बन्ध में 
लिखते हैं-““पेप्सी फूड जैसे विदेशी निवेश को इस उम्मीद 
और शर्त पर बढावा दिया गया कि कम्पनी अपने उत्पादों के 
निर्यात द्वास भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करेगो और 
साथ-साथ अपने उत्पादन-कार्यक्रम मे देशी माल का 
क्रमश अत्यधिक प्रयोग करेगी। किन्तु इन नीतियो का 
अनुसरण करना सभव नहीं यदि देश गैट-994 पर हस्ताक्षर 
कर देता है।'” इससे साफ जाहिर है कि एक बार यदि 
किसी क्षेत्र मे विदेशी विनियोग की इजाजत दे दी जाती है, 
तो देश इसके अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग पर पडने 
वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए स्वतन्त्र नहीं रह जाता। 
इस दृष्टि से आलोचको का मत है कि विदेशी विनियोग 
को निर्बाध स्वतन्त्रता हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता के साथ 
समझौता है। 


टैक्सटाइल्स और वस्त्र ('ारड भाव टा०फाए) 

गैट-सन्धि मे टैक्सटाइल्स एवं घस्त्रो के व्यापार को 
उदार बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए हैं। ये प्रस्ताव 
विकासशील देशो के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह बड़ी 
अजीब बात है कि विकसित देश जो अपने आप को स्वतन्त्र 
व्यापार के सबसे बडे प्रवक्ता मानते हैं, ने बहुतन्तु सधि 
((णीा। गीणिल बहःव्टागटा0 के आधीन व्यापक कोटा- 
प्रतिबन्ध (0५००७ 7८४४८0००४७५) लगाए हैं। इस अधिनियम 
मे यह प्रस्ताव किया गया है कि इन कोटा-प्रतिबन्धो को 0 
चर्षों (993 से 2003) को अवधि के दौरान क्रमिक रूप मे 
समाप्त कर दिया जाए और ॥0 वर्षों के पश्चात्‌ टैक्सटाइल 
क्षेत्र को पूर्णतया उदार बनाया जाए। 


डकल अन्तिम अधिनियम में 0 वर्षों की अवधि को 
तीन चरणों मे विभाजित किया गया है। पहले चरण में 
विकसित देशो के टैक्सटाइल निर्यात के 46 प्रतिशत को 
उदार बनाया जाएगा, इसके बाद दूसरे चरण मे 7 प्रतिशत 
करे और तौसरे चरण मे १8 प्रतिशत॥ अत १0 वर्षों के 
पश्चात्‌ टैक्सटाइल बाजार के 5 प्रतिशत को उदार बनाया 
जाएगा। इस प्रकार टैक्सटाइल बाजार के महत्त्वपूर्ण भाग 
(49 प्रविशव) को सन्‌ 2003 के पश्चात्‌ उदारीकरण की 
दूसरी लहर कौ प्रतीक्षा करनो होगी। इसमें सबसे अजीब 
बात यह है कि एक टैक्सटाइल को परिभाषा इस प्रकार की 
गयी है कि टैक्सटाइल क्षेत्र मे ऐसी मदे शामिल को गयी हैं 
जो अभी विकसित देशो मे कोटा-प्रतिबन्धो के आधीन नहीं 
हैं। अत वास्तविक उदारीकरण करने की अपेक्षा और 
टैरिफ-भिन्‍न प्रतिबन्ध (२७ शर्गी 72४070005) हटाने 
की बजाए, उदारीकरण का मिथक कायम किया जा रहा है। 
इस बात को वाणिज्य मन्त्रालय ने स्पष्ट किया है-''यह एक 
सत्य है कि टैक्सटाइल सधि आरम्भिक वर्षों मे समान रूप 
में सतुलिव नही है। इस अवधि में न्यूनतम उदारीकरण का 
प्रस्ताव है और उदारीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण कदम अन्तिम 
तीन वर्षों मे उठाएँ जाएँगे। यह भारत के लिए असतोष का 
एक मुख्य कारण है और हम आयात करने वाले देशो से 
प्रबल आग्रह करते हैं कि वे उदारीकरण की प्रक्रिया को 
और आगे बढाएँ।'! 


गैट मे सामाजिक कण्डिकां ($0८छत्की (ग्ाडह 0 
6&7) 

मार्च 994 के अन्त मे गैट-सन्धि को अन्तिम रूप देने 
मे सबसे आश्चर्यजनक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव 
को जिसे आम भाषा मे “सामाजिक कण्डिका "' (506 
(009७$७) कहा जाता है, की तजवीज सयुक्‍त राज्य अमेरिका 
ने की ताकि इसे माग़केश घोषणा मे शामिल किया जा सके। 
सयुक्‍त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव किया कि 
सामाजिक कण्डिका के आधीन विकासशील देशों से किए 
जाने बाले आयात पर प्रतितुल्य शुल्क (00ण/श५8॥78 
0०५) लगानी होगी ताकि इन देशो मे विद्यमान निम्न श्रम 
लागत (०५७ 7.300०0 ००50 के प्रभाव को दूर किया जा 
सके। साधारण भाषा मे इस प्रस्ताव का अर्थ यह था-यदि 
भारत मे एक कमीज की कीमत 50 रुपये है और अमरीका 
मे 200 रुपये, तो इस अन्तर का मुख्य कारण ब्रम-लागत में 
अन्तर हैं। इस तुलनात्मक लाभ को दूर करने के लिए, भारत 
को सयुकत राज्य अमेरिका को निर्यात पर शुल्क अदा करना 
होगा ताकि इस लागत-लाभ को निष्प्रभावी बनाया जा सके। 
यह उल्लेख किया गया कि सामाजिक कण्डिका का उद्देश्य 
मानवीय चित्ताएँ हैं ताकि विकासशील देश अपने श्रमिकों 
'को बेहतर मजदूरी दे जिससे उनका जीवन-स्तर उत्तत हो। 


गैद और घात्त का शहुफसीय व्यापार 


विकासशोल देशो के विशेषज्ञों को इस प्रस्ताव से भार 
पक्का पहुँचा क्योंकि यह प्रस्ताव ठीसरी दुनिया के देशो को 
एतिस्पर्धा शक्ति को कुन्द काने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया 
गदा। विशेषज्ञों ने मातववादों तर्क को एक जजर एवं 
बोसोदा उपाय माना। तीसरी दुनिया के मजदूरों को हालत मे 
अचानक चिन्ता उत्पल होने के छल के पीछे गहरी चाल थी 
और इसका वास्तविक उद्देश्य विकाप्शोल देशो को प्राष्त 
प्रतिस्पर्धा लाभ से बचिव करना था। वे जानते हैं कि जहाँ 
तक तकवालाजी का सम्बन्ध है, ये देश ऐतिहासिक दृष्टि से 
पिछड़े हो हैं। विकासशील देशो को विकसित देशो से 
बकनालाडों प्राप्त करने के लिए भारी कौप्त अदा करी 
पड़ती है। यदि यह कण्डिका लागू कर दी जाती है, तो 
भाज़ीय वल्तुएँ सयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य योरोपोय 
समुदय के देशों में अविक्रेय बच जाएगी। व्यगात्मक रूप मे 
कैसका गृहयार्थ यह है कि गरीब देशों को इस बात के लिए 
अधिक कोमत अदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है 
क्योंकि वे गगीव हैं। 
आलोचको का मत्र है कि यह चाल हारकित बिल 
मैधाता छत) कौ ही एक कडी है जो सयुक्त राज्य 
हग्रे्त के सामने है और जो सयुक्त राज्य के श्रम विभाग पर 
मम बात के लिए आग्रह करता है कि ऐसो वस्तुओ की हर 
गई पहचान की जाए जो बाल-श्रम (0090 00०) से 
शायी जाहो हैं और उन देशो की भी पहचान की जाए जो 
# का निर्यात करते हैं। यदि यह विधयेक पास हो जाता है, 
है संयुक्त राज्य अमेरिका को सरकार ऐसी वस्तुओं के 
प्रायात पर प्रतिबन्ध लगा देगी और इस प्रकार भारत द्वारा 
निर्यात किए जाने बाले कालीनों होरे एबं जवाहरात, 
'क्सटाइल, सिले झिलाए कपड़ो आदि पर गहरा दुष्प्रभाव 
पढेगा। अत सामाजिक कंण्डिका का मुख्य लक्ष्य भात 
जैसे देश हैं हाकि इनको प्राप्त प्रतिस्पर्धी लाभ को नष्ट का 
देवा जाए और इनको निर्मित वस्तुओं के निर्यात की क्षमता 
को अपग बा दिया जाए। अत इसके परिणाय के तौर पर 
मन्त में हवन देशों को कच्चेमाल अर्थात्‌ रई, कच्चे लोहे के 
निर्याव की इजाजत दी जाए और इन्हे सिलेसिलाए कपडो 
औए इस्पात के आयात के लिए मजबूर किया जाए। श्री 
प्रणय मुखर्जी, केन्द्रीप घाणिज्य मत्रो ने सामाजिक नीति 
प्रम्बन्धो चिन्ताओ जैसे श्रम के बारे मे मावदण्ड और प्यापार 
में सोधे सम्बन्ध का कडा विरोध करते हुए 73 अप्रैल 794 
को साफ-साफ कहा-'*मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से 
कहना चाहता हूं कि जहाँ हम अन्तराष्ट्रीय श्रम-मापदण्डो 
(त्राश्शाक्राणाओ ॥0007 ४005) के लिए पूर्णतया 
बचतबंद्ध हैं, हम इस प्रयाक्ष को बिल्कुल सहो नहों मातते 
जो ऐसे क्षेत्रों मे सम्बन्ध स्थापित करते को चेष्टा करता है, 
जहाँ वे बिद्यपात पहों है। व्यापार तोति को सभो चिन्ताओ 
की न्यायकर्तो नहीं माता जा सकता।" 
सामाजिक कंण्डिका प्रस्ताव जौ-5 गज्यो के लिए 


ठ्रश् 


एक साझा मुझ बन गया और मलेशिया के प्रधानमंत्री 
महाधीर मुहम्मद ने इस प्रावधात के विरुद्ध जहाद खडा कर 
ददिया। जो-$ देश इस बात पर एकमत थे कि सामाजिक 
'कण्डिका प्रस्ताव का उनकी अर्थव्यवस्थाओ पर डुरा प्रभाव 
यडेगा और इससे भुगतान-शेष को समस्या और विकेट बन 
जाएगी, इसको बजाए कि यह भरुगतान-शेष के घाटे को 
चाटने मे मदद दे। जो-5 देशो की सामूहिक शक्ति के 
कारण सयुक्‍त राज्य अमेरिका की सरकार को पीछे हटना 
पड़ा और इस मुद्दे को स्थगित कर दिया गया। 
एक और प्रस्ताव पर्यावरण सरक्षण कण्डिका 
(झासाण्राद्ाओं शिएव्णाणा (805०) को लागू करना 
है ताकि विकासशील देशो को पर्यावरण के विनाश के लिए 
हजाना देने के लिए मजबूर किया जा सके। विशेषज्ञों का 
मत है कि इससे अधिक विभेदकारों शर्त को कल्पता करनी 
सम्भव नहीं क्योंकि विश्व परिवेश सम्बन्धी पर्यावरण के 
तौन-चौथाईं की दी के लिए पिछली दो शताब्दियों में 
'विकप्तित देश जिम्मेदार हैं। यह वस्तुत एक विडम्बना है 
कि विकसित देश इन तथ्यो के प्रकाश मे किस मुँह से 
विकासशील देशो को अपने गुतहों की सजा देगा चाहते हैं। 
विकसित देशों द्वार नयी-नयों चालो द्वारा अपने 
प्रस्तावों के प्रति विकासशील देशो को घुटने टेकने के लिए 
भजबूए करने की अनेक कोशिशे कौ जा रहो हैं। सामाजिक 
कण्डिका की अस्थायी रूप मे वापसी का विकासशोल देशो 
को जीत नहीं समझना चाहिए। यह बाढ बिएकुछ सभव है 
कि विश्व व्यापार सगठन की स्थापना के पश्चात्‌ इस प्रस्ताव 
को पुन जीविद कर दिया जाए। इसके विरुद्ध जो प्रश्न 
उठाने की जरूरत है वह यह है कि मानवीय घिन्ताओं के' 
आधाए पर क्‍या विकासशील देश सयुब्त राज्य अमेरिका की 
बस्तुओ पर प्रतितुल्य शुल्क (0०ण्रा/ह्ाश्शागाह १४४८७) 
उम्त म्रमथ तक क्‍यों न लगा दें जब तक कि सयुकत ग़ज्य 
अमेरिका मे कालो जाति के नागरिकों को समान मानवीय 
व्यवहाः प्राप्त नहीं हो जाति? क्‍या काले लोगों के लिए 
श्रप्-मावदण्ड महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, यदि ध्यापार नौति को 
सामाजिक चिन्ताओं के साथ जोड़कर इसके तार्किक 
परिणामों तक प्रबल रूप में ले जाया जाए। अत तीसरे 
दुनिया के देशो को निगरानी रखनी होगी और एकजुट होका 
इन प्रस्तावों का विशेध काता होगा ठाकि गैट के विस्तारित 
क्षेत्र का उनके विहद्ध प्रयोग न किया जाए। 
निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता हे कि अस्रमान 
सहयोगियों की दुनिया मे बहुपक्षीयवाद 
(४०घरंगद्ाआ) द्विपक्षीयवाद (प्राभशश्ाइफ्र) से 
बेहतर है और यदि सयुक्त राज्य अमेरिका और योग्रेपीय 
समुदाय से सम्बन्धित किसी बड़े सहयोगो से कुछ रियायर्ते 
प्रात करनो हैं, तव विकासशोल देशो की धगठित शक्ति 
अपने पक्ष पे अधिक प्रभावी दबाव डाल सकती है। गैट का 
'एक संराहनोय लक्षण यह है कि यह एक देश, एक वोट के 
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सिद्धान्त पर कार्य करता है। किन्तु विकसित देश 
विकासशील देशो पर कई प्रकार से विशेषकर भौतिक 
सम्पत्ति अधिकार एवं व्यापार सम्बन्धित निवेश उपायो द्वारा 
दबाव डालते हैं। चाहे भारत सरकार यह दावा कर रही है 
कि गैट-सधि के परिणामस्वरूप देश को महत्त्वपूम॑ लाभ 
प्राप्त होने की सभावना है किन्तु अभी ऐसे निश्चित निष्कर्ष 
पर पहुँचना ठीक नहीं। डकल अन्तिम कानून एक बडा 
प्रलेख है और इसके अन्दर बहुत-सो ग्रथियों विद्यमान हैं 
और इस कानून का झुकाव तो निश्चय ही विकसित दशो 
की ओर है। इण्डिया इटरनेशनल सेन्टर के श्री आर के 
खुराना ने सही रूप में स्थिति प्रस्तुत की हैं-**इस बात पर 
आम सहमति है कि उरुगुए रौंद ऐसा खेल बना रहा है 
जिसमे अधिक शक्तिशाली देश नियम निर्धारित करते हैं। 
दुर्भाग्यवश भारत उन सशक्त व्यापार करने वाले देशो मे से 
एक नहीं है और यह बहुत सन्देहजनक है कि इस देश द्वारा 
इससे अधिक महत्त्वपूर्ण प्राप्ति सभव नहीं हो सकती थी 
जोकि इस वार्ता से देश प्राप्त कर सका है।'! 
गैट के इतिहास से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि जब 
भी नव-ऑऔद्योगीकृत देशो ने विकसित देशो की स्पर्द्धा 
शक्ति को चुनौती दी है तो विकसित देशो ने तुरन्त ही 
बदले की भावना से टैरिफ और गैर-टैरिफ प्रतिबन्ध लगा 
दिए। अब उन्होने इसका विस्तार व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक 
सम्पत्ति अधिकारों एव व्यापार सम्बन्धी निवेश उपायो के 
रूप मे कर दिया। सामाजिक कण्डिका को तजबीज का 
उद्देश्य भी विकासशील देशो को स्पर्द्धाशक्ति को क्रुन्द करना 
था। यह खेल जारी रहेगा। इस परिस्थिति का समाधान तभी 
हो सकता है जब विकासशील देश बहुपक्षीय व्यापार सगठन 
का लाभ उठाकर अपनी ताकत का सगठित रूप में एकजुट 
होकर प्रदर्शन करें, इसकी बजाए कि वे अपनी प्रभुसत्ता को 
बलि चढा दें। यह कहना कि इसका कोई समाधान नहीं 
एक पराज्यवादी समाधान है। यह बात विकासशौल देशो के 
लिए लाभकारी होगी यदि चीन को भी विश्व व्यापार ससस्‍्था 
में शाविल' कर लिया जाए। फिर चीन और भारत दोनो 
मिलकर विश्व व्यापार सस्था के सहयोगियों (?आप्र८्व5) के 
लिए उचित एव न्यायपूर्ण सधि तय करवा सकते हैं, इसकी 
अपेक्षा कि सशक्त राष्ट्र कमजोर राष्ट्रो पर जोर-जबरदस्ती 
कर अपनी बात मनवाते चले जाएँ। 


गैट का उस गुए रौद और बाद मे हुए परिवर्तन 

अन्तिम कानून मे दिए गए विश्व व्यापार सगठन 
(४४००४ 7366 (002५॥5800॥) की स्थापना । जनवरी 
१995 को की गयो और भारत 30 दिसम्बर 4994 को इस 
समझौते पर हस्ताक्षः कर विश्व व्यापर सग्ठन का 
सस्थापक सदस्य बन गया। विश्व बैंक आर्थिक सहयोग 
और विकास सगठन (0क्लाइबश०॥ 0छि छटणाणार ब्ञा॑ 
9०४००[ा०था0 और गैर-सचिवालय द्वारा तैयार किए गए 
अनुमानों के अनुसार उरणुए रौंद के पैकेज के 
परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रभाव के रूप मे सन्‌ 2005 तक 


गैट और भारत का बहुपक्षीय व्यापार 


745 अरब डालर के यस्तु-व्यापार की वृद्धि होगी। गैट- 
सचिवालय ने यह भी पूर्वोनुमान लगाया कि कपड़े के क्षेत्र 
मे यह वृद्धि 60 प्रतिशत कृषि, वाणिकी एवं मछली-पालन 
में 20 प्रतिशत और ससाधित खाद्य और पेय-पदार्थों मे 9 
प्रतिशत होगी। आर्थिक समीक्षा (994-95) के अनुसार 
“'चूकि भारत को वर्तमान और भावी निर्यात प्रतिस्पर्द्धा इन्हों 
वस्तु-समूहो मे निहित है। इस बात पर विश्वास कर लेना 
तर्कसगत है कि भारत को इन क्षेत्रों में भारो लाभ होगा। यदि 
यह भान लिया जाए कि विश्व व्यापार मे भारत का बाज्ञार- 
भाग (४४४८८ हश्व०) 05 प्रतिशत से उत्तत होकर । 
प्रतिशत हो जाता है और हम नव-निर्मित अवसरों का लाभ 
उठाने मे कामयाब हो जाते हैं, तो सयमित अनुमान के रूप 
मे भी व्यापार सम्बन्धी लाभ 27 अरब यू०एस० डालर होने 
की सभावना है। अधिक उदार अनुमान इन लाभों को 35 
से 37 अरब डालर की अभिसीमा मे भी रख सकता है। 
परन्तु आर्थिक समीक्षा (994-95) में यह बात साफ 
तौर पर की गयी है कि जहा विकसित देश विश्व व्यापार 
सगठन जैसे राज्योपरि संगठन ($एफुटा #श्थ 
०78०॥5७॥0७) के दबावाधीन विकासशोल देशो को अपने 
व्यापार-अवरोधक (780० ७थगण७) कम करने और 
वस्तुओं के बेरोक-टोक प्रवाह के लिए मजबूर करते हैं, 
वहा वे अपने हितो को रक्षा के लिए सरक्षणात्मक नीतिया 
(?छण८०॥ण॥5 90॥०८५) चलाने के लिए व्यापार- 
अवरोधक खडे करते हैं। आर्थिक समीक्षा (994-95) ने 
इसी कारण स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है. “नब्बे के 
दशक मे औद्योगिक देशो मे बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 
इस कारण न केवल इन्हीं देशो मे समस्याएं उत्पन हुई हैं, 
बल्कि इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों में सरक्षणवाद 
(#0०८४णा/शा) का शोर॑ भयकर बन सकता है और 
इससे बहुपक्षीय व्यापार (०७ |अध्यक्व ४०0८) को खतरा 
चैदा हो सकता है। चाहे बहुत से विकासशील देशो ने 
आर्थिक सुधारों के अग के रूप में अपने व्यापार को 
महत्त्वपूर्ण रूप' नो उद्धाए अफा' (या! है; 'पिप्करिए देसों मे 
व्यापार अवरोधक खडे किए हैं और विकासशौल देशो के 
लाभ की मदो को बाज़ार प्राप्त करमे मे खतरा पैदा हो गया 
है।” इस प्रकार की परिस्थिति का विद्यमान होना इन देशो 
की कथनी और करनी मे अन्तर्विरोध को व्यक्त करता है। 
इसी कारण भारतीय लोकसभा ने पेटट सशोधन अध्यादेश 
(7994) को जो 3 दिसम्बर 994 को जारी किया गया था 
अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इसी प्रकार व्यापार और 
वाणिज्य चिन्ह कानून (4958) (96८ #॥0 
ॉलाटाआाठा5७ १7८5 &८) को जो 993 मे लोकसभा 
में पेश किया गया था अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इसका 
कारण यह है कि भारतीय लोकसभा के सदस्य यह महसूस 
करते हैं कि विकसित देशो के इरादे सही नहीं हैं और वे गैट 
का प्रयोग कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अधिकतर लाभो को 
स्वय हडप करना चाहते हैं और विकासशील दशो के लिए 


कुछ बचे-खुचे लाभ छोड देना चाहते हैं। न्‍ 
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औद्योगिक श्रम और इसका संगठन 
तापए00857फ0.2 १.8800एछ ४7० ए75 0०२०5श5&277079) 














4 ओद्योगिक श्रम क लक्षण 

सैद्धान्तिक दृष्टि से तो औद्योगिक श्रम से हमरा 
आश्य उन सभा प्रमिको से होता चाह तो बडे तथा डोर 
पैमाने के उद्यमों जिनमे कुटार उद्योग भा है मं काय करत 
हैं। किन्तु भारत मे इस पद का प्रयोग सामित रूप से किया 
ज्ञावा है और उन सभा श्रमिका को वित पर व्यवस्थित 
कानों मे फैक्टा अधिनियम (#2८ण३ #००) लागू हाता 
है औद्योगिक श्रम का अग मान लिया जाता हैं। वे श्रमिक 
जो कुटाए उद्योगो मं काम करते है इनम शामिल वहा किए 
जते। चूँकि हमार देश मे कारखाना उद्यागा 00% 
आरा6050९४) का प्रगति बहुत धार धार हुई इसलिए 
अँद्यागिक श्रम का विकास भी धार धार हुआ है। 950 
आप 994 के बाच कारखाना मं अनुमानित औसत दैनिक 
गाजगार 30 लाख से बढकर 85 लाख हो गया। अभिप्राय 
यह है कि औद्योगिक श्रम कुल कायकारा उनमख्या 
(प्रभागाह ए०एएण०४०७) क॑ 30 प्रतिशत के समान है 
मँप सभी प्रकार के उद्योगों के श्रम के 25 प्रतिशत के 
प्रमान है। वस्तुत यह प्रतिशत बहुत ही थोडा है। परन्तु 
अपने संगठन और राष्ट्रीय आय में योगदान के काएण 
औद्योगिक श्रम देश की अर्थव्यवस्था म महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। जहाँ पर सन्तुष्ट ओद्योगिक श्रम देश का गौरव है 
2५९३3 औद्योगिक श्रम से तो राष्ट्राय आय मे कमी ही 

गो 

भारत के औद्योगिक श्रम के कुछ विशिष्ट लक्षणों के 
कारण मजदूर स्ध व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पडा है। 
प्रथम बहुत से औद्योगिक श्रमिक मूलत ग्रामवासी है। 
इनमें से बहुत से लोग नौकरी को तलाश में स्थायी या 
अस्थायी रूप मे शहरो मे आकर बस जाते हैं। इनमे से बदुत 
से भूमि के साथ अपना सम्बन्ध कायम रखते हैं और इस 
कारण वे कभी शहरों मे चले जाते है और कभा गाँव म 
लौट आते हैं। श्रम का प्रवासीपन (वाहाआणज पशब्लल) 
हमार औद्योगिक श्रम का विशेषता है। पिछले कुछ वर्षो स 
औद्योगिक श्रम के एक नए वर्ग का विकास हुआ हे 
जिसको जडे कृषि मे नहीं बल्कि जो स्थाया रूप म जग्णें 
और कस्वो में हो रहटा है। 


ह्ड्ा 


दूसरे ओद्यागिक श्रम अधिकतर अशिक्षित है और 
भरिणामत वह उद्योगो को समस्याओं से परिचित नहीं 
हाठा। इस श्रम को अपनो समस्याओ का भा पूण आभाम 
नहा होता। भारत मे मजदूर सघ आन्दोलन (7306 एगाणा 
%[०५था।ध।) क कमनार रहने का यह मुख्य कारण है। 

तासर भारत म॑ भोद्योगिक श्रम प्रदेश धर्म जाति 
भाषा आदि के आधार पर बटा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों 
से ये भेदभाव बलहान होते ता रहे हैं और आधिक आधार 
चर ओद्यागिक श्रम सगठित होता जा रहा है। 

चोथे भारताय श्रमिक काफी समय तक एक हो 
नौकरी पर नहीं रहते। श्रम का आधिक्य अनुपल्थिति 
(#एडशथा्टाआग) अतुशासनहीनता आदि मुख्य समस्याएँ 
है। इनका एक कारण तो यह है कि श्रमिक ग्रामाण क्षेत्रों से 
आते हैं जहा वे अपेक्षत स्वतन्त्र परिस्थितियों मं पलते हैं या 
कुछ हद तक उनम शिक्षा का अभाव और अवकाश की 
चाह भा इसके लिए उत्तरदायी है। 


2 मजदूर सघ आन्दोलन 

(7०१6 एग्राणा छा0 रणद्या) 
मजदूर सघ श्रमिको हवस स्वैच्छिक रूप मे कायम की 
गई ऐसी सस्याएँ होती है जिनका उद्देश्य सामूहिक प्रयास 
ड्वाय श्रमिको के हितो को रक्षा करना एव उन्हे प्रोन्नत करना 
होता है। बोसवीं शताब्दी के पहले चतुर्थ भाग में भारत मे 
मजदूर सघ आन्दोलब आरम्भ हुआ चाहे इस आन्दोलत के 
च्रस्फुटित होने के लिए उन्नासवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ 
भाग म बाज बोए जा चुके थे। एस एस बगाली एन एम 
लोखडे ओर कुछ अन्य व्यक्तियों द्वार मजदूर सघ स्थापित 
किए गए। वे कुछ हद तक हडतालें करवाने मे सफल हुए 
जिससे मजदूरों का दशा कुछ हद तक उन्तत हुई। लेकित 
पहले विश्वयुद्ध के अन्त तक भारत मे मजदूर सघ कौ 

पक्‍को नींव डाला न जा सकी थी। 


मजदूर सघ आन्दोलन का विकास 
प्रधम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय श्रम वर्ग ने 
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श्रमिकों की दशा उन्‍तत करने और उनके लिए अधिक 
मजदूरी और अन्य रियायते प्राप्त करने के लिए हडताल के 
उपाय की प्रभाविता को अनुभव किया। बहुत सो हडतालो 
की घोषणा की गई। 92 मे 4,000 हडताले हुईं जिनमे 6 
लाख श्रमिकों ने भाग लिया। इनमे से अधिकतर हडतालो 
की सफलता के कारण बहुत से मजदूर सघ कायम हो गए। 
4920 मे आल इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस (#रए0) की 
स्थापना हुई ताकि यह श्रमिकों के हितों को रक्षा कर सके, 
देश भर में फैली हुई विभिन्‍्त्र श्रम-सस्थाओ को क्रियाओ 
को समन्वित कर सके ओर जिन क्षेत्रों में मजदूर सघ 
आन्दोलन फैल नहीं सका उनमे इसे फेला सके। जबकि 
#गा0८2 समग्र रूप मे सगठित श्रमिको के लिए राजनीतिक 
एवं आधिक हिठो कौ रक्षा करती थी, यह विभिन्‍न उद्योगों 
मे श्रमिका के विभिन्‍न वर्गों कौ कठिनाइया को ओर ध्यान न 
दे सको। 02 की स्थापना स दश में मजदूर सघो के 
निर्माण की लहर दोड़ गई। इस प्रकार बडे तथा छोटे उद्योगों 
मे यह आन्दोलन फेल गया ओर मजदूर सघो की सदस्यता 
(0४९॥॥७९७॥9) बटकर कई गुना हो गई। 

4926 में मजदूर सब अधिनियम (7906 एच्राणा 
#८) पास हुआ जो कि मजदूर सघ आन्दोलन मे 
एतिहासिक महत्त्व रखता हैं। इस अधिनियम ने पजीकृत 
मजदूर सघो (२६४57९० ७७४८ पाणा$) को कानूनों 
स्वीकृति प्रदान कर दी जिससे इसके सदस्यो को कुछ हद 
तक कानून की पकड से सुरक्षा प्राप्त हो गई। मजदूर सघो 
का रजिस्ट्रेश होन से इसका स्थान सामान्य जनता और 
कारखानो के मालिको को नजर मे ऊँचा हो गया। 

१920 के बाद के काल में मजदूर-नेताओ क बौच 
सैद्धान्तिक मतभेद होने के कारण मजदूर सघ आन्दोलन मे 
फूट पड गई। #ग्गए८ पर साम्यवादियों न कब्जा कर 
लिया ओर नरम दल ने ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन फैडरशन 

(#शाएक) के रूप मे एक नई केद्धाय श्रम-सस्था कायम 
की। नेताओं के आपसी झगडो के कारण श्रमिको का उनमे 
विश्वास कम हो गया ओर परिणामत कइ हडताले असफल 
हो गईं। 

4930 के पश्चात्‌ मजदूर सघ आन्दोलन के लिए ऐसा 
वातावरण बनना आरम्भ हो गया जो इस आन्दोलन के लिए 
अनुकूल न था। मेरठ कॉँड मे पकडे गए साम्यवादियो और 
१929 में बम्बई सूतो वस्त्र उद्योग को हडताल को 
असफलता के कारण मजदूर सघ आन्दोलन को धक्का 
लगा। 4929 को घोर मन्दी (ठाध्क्ष एव्झाटइघणा) का भी 
प्रभाव पडा। इस काल में हडतालो द्वारा न त्तो मजदूरी को 
ही गिरने से राका जा सका ओर न हो श्रमिको को छटनी 
(र८ए्र८०८णाध्ण) पे ही बचाया जा सका। इस काल मे भी 
मजदूर सघो म फूट पडी हुई थी किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध से 


लय 
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पूर्व ही इस आन्दोलन मे फिर एकता कायम हो गई। 

दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सकटकालीन स्थिति घोषित 
को गई और युद्ध मे भाग लेने के प्रश्न पर मजदूर सघो के 
नेताओं मे फिर मतभेद हो गया। रूसी साम्यवादी पार्टी का 
अनुकरण कर साम्यवादो ब्रिटिश सरकार की सहायता कर 
नाजियो को पराजित करना चाहते थे, जबकि राष्ट्रवादी नेग 
(४०73857. ८७०८५). ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
(एएएथ्ाओज्रा) को उखाड़ फैंकने के लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहते थे। इससे फिर एक 
सैद्धान्दिक मतभेद पैदा हो गया और मजदूर सघ आन्दोलन 
में फिर फूट पड गई। युद्धकाल मे निवाह-व्यय (00ञर्ण 
॥५॥02) के बढने के कारण औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि 
हुईं। सरकार ने भारतीय प्रतिरक्षा ठियमो का प्रयोग कर 
हडतालो और तालाबन्दियों (507025 20. ०टाट्वए७) 
को गेर-कानूनों करार दिया और ऑँद्योगिक झगडों को 
समझोते और अधि-निर्णयतर (॥0॥७१॥००४णा) द्वारा हल 
करने का प्रयास किया। परन्तु आर्थिक स्थिति के खराब हो 
जाने के कारण श्रमिकों मे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के 
लिए सगठित काय॑ करने को जागृति उत्पन्न हो गई। इससे 
मजदूर सघ आन्दोलन को प्रोत्साहन मिला और मजदूर सघो 
को सख्या ओर सदस्यता दोनो मे वृद्धि हुई। 

स्वतन्रता के पश्चात्‌-स्वतन्त्रता के साथ भारत का 
विभाजन भी हुआ। इसके तुरन्त बाद भारत मे बेरोजगारी बढ 
गई। श्रमिकों को ये आशाएँ कि राष्ट्रीय सरकार बनते ही वे 
अधिक मजदूरी, काम को अच्छी दशाएँ और सुविधाएं प्राप्त 
कर सकेगे, पूरी न हो सकीं। श्रमिकों ने यह अनुभव किया 
कि उन्हें तो वर्तमान मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं को कायम 
रखने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। देश मे बडी भारी 
मात्रा मे टडताले हुईं ओर इस काल में मानव-दिनों 
(५५॥09)5) की इतनी हानि हुई कि पहले कभी नहीं हुई 
थी। 

देश में तीन केन्द्रीय श्रम-सघो की स्थापना के कारण 
इस काल में मजदूर सघ आन्दोलन में फिर फूट पड गई। 
इण्डियन नेशतल ट्रेड यूनियन काग्रेस तशए(0) 947 में 
चालू को गई और इस पर काप्रेस पार्टी का नियन्त्रण था। 
प्रजा समाजवादी पार्टो द्वारा 9948 में हिन्द-मजदूर सभा 
(माथ$) बनाई गई। आमूल परिवर्तनवादियों (२99८9॥55) 
द्वारा 4949 में यूताइटिड ट्रेड यूनियन काग्रेस (परा/८) 
स्थापित की गई। ये सभी मजदूर सघ श्रमिकों की दशा 
उन्नत करते के लिए प्रयत्न करते रहे हैं किन्तु दुख की 
बात यह है कि इनमे एकता नहीं और वे किसी साझी 
विचारधाया या सिद्धान्तो क अनुकूल कार्य नहीं करते। 
भारतीय मजदूर सघो के विकास सम्बन्धी कुछ आकडे 
तालिका 4 मे दिए गए हैं। 
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तालिका । भारत मे मजदूर संघ आन्दोलन का विकास 














परजञाकृत भमतदूर सूचना उपलब्ध सदस्यता 
बर्ष सधा का सख्या कराने बाले सघ (लाखो मे) 
॥99]॥ 52 4620 ३२556 2० 
98 62 ॥ 64 म्ण्ठा 40 
95 28 ७34 30 ॥58 65 
॥98 32 70 8 उडा 60 
प98॥ ३६ 539 6०32 ह््व 
कश्प का ॥०्उ 79 
॥05 7ज€6 8 828 70 
प्रजदूर सघ आन्दोलन की वर्तमान स्थिति प्रतिशत हा ज्ञाने से-गिरावट आयी है। साटू (गए) ने 


यहाँ यह उल्लख करना डचित हागा कि मनदूर सघ 
आदालन काफ़ा फैल गया है और उसका जड़ मजबूत 
हाता जा रहा है। इसलिए अब यह स्थाया रूप धारण कर 
एहा है। तालका 2 मे अखिल भाराय सम्थाओ का 
सदस्यता दा गई हैं। 
ध्यान दन याप्य बात यह ह कि भारत मे बहुत स 
मजदूर सघ है आर कुछ ता बड़ मजदूर सघा स टूट कर बने 
हैं और कुछ कई मजदूर सघ तताओ क' व्यक्तिगत प्रभाव के 
कण बन ह। किस्तु पाँच मुख्य मजदूर सा अर्थात्‌ 
शाएट अह5 985 हाएएट ओर टाप0 79899 से 
इुच्च सदस्यता के लगभग 74 प्रतिशत क लिए जिम्मेवार है। 
दे अन्य महत्त्वपूर्ण मजदूर सघ है एगरए८- 4.5 ओर 
#0089 जिनका सदस्यता ॥ प्रतिशत है। जाहिर है कि 
भार्ताप मजदूर सघ आन्दोलन पुख्य ग़जनातिक दला के 
प्रभिका क सगठन है। 
दिसग्बर 989 से सम्बन्धित अद्यतन अन्तिम आकडा 
पे जा भुख्य श्रय आयुक्त द्वारा घोषित किए गए पना चलता 
है कि भरताय मजदूर सघ जा कि भारतांय जतता पार्टी स 
॥ प्रम्बन्धित मजदूर संगठन है सदस्यता क रूप में प्रथम 
स्थान पर था ओर इसकी सदस्य सख्या 3]77 लाख थी। 
इसके बाद थ-इडियन नेशनल टेड यूतियन काग्रस जोकि 
कग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हे की सदस्य सख्या 27 0& लाख 
था इसके बाद स्टर आफ इंडियन टेड यूनियन्स हे जो 
मैक्‍्सवादा कम्यूनिस्ट पार्टी स सम्बन्धित हे ओर इसकी 
सदस्यता 47 98 लाख थी। उत्तरात्तर क्रम म॑ हिन्द मजदूर 
अभा है जिसको सदस्य सख्या 7477 लाख था। सापक्ष 
हैप गे भारताय मजदूर सघ न अपनी संदस्यता 27 प्रतिशत 
मे बढ़ाकर 26 2 प्रतिशत करक अपना स्थिति उन्‍तत कर ला 
है जबकि इंडियन नशतल टड यूमियन काग्रस का सिथति 
मे खदस्वता क अनुपात म-..38 85 प्रातशत से 2275 


अपनी स्थिति काफी मजबूत की है और कुल सदस्यता मे 
इसका अनुपात 5 75 प्रतिशत सं बढकर 5 १2 प्रतिशत हो 
गया। आल इडिया टेड यूनियन काग्रेस (#700) जो 
भारताय कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित है मे भा अपनी 
स्थिति थाडी उन्नत की ह (6 प्रतिशत से 777 प्रतिशत)। 
चूकि बहुत से केन्द्राय मजदूर सघो ने अनन्तिम प्रमाणन 
(070५78072/ +००7१८०४०॥) के दावों को चुनोती दा है 
श्रम आयुक्त इन आपत्तियो की जाच कर रहे है और इस वर्ष 
के अन्त तक अन्तिम आकडे उपलब्ध हो जाने को उम्मीद 
है। पस्तु अनन्तिम आकडो से सकेत मिलता है कि काग्रस- 
सम्बन्धित इडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस की श्रमिको 
ताकत काफी घटी है ओर भारतीय मजदूर संघ सीटू ओर 
आल इडिया टेड यूनियन काग्रस कौ शक्ति मे वृद्धि हो रहा 
है। वामपथा सगठन जैसे सीटू ओर आइटक इस बाट से 
श्बरा गए है कि दक्षिण पथी भारतीय मजदूर सघ की ताकत 
बेढ़ गया है। 


गज़दूर सघ आन्दोलन के दोष 

श्रा वी बा गिरि के अनुसार भारतीय मजदूर सघ 
आन्दोलन क तोन मुख्य दाष है-(क) छोटे-छाटे मजदूर 
स्रघों का प्रधानता-लगभग तात चोथाई मजदूर सघो को 
ख्रदस्यता 500 से कम है (ख) मजदूर सघो का आकार 
छोटा होने ओर बहुत थोडा चन्दा होने के कारण इनके पास 
दित्त का अभाव (ग) पूर्ण रूप से बैतनिक अधिकारियों 
(व जात) का कमी। 

आा्दोलन के इन मूल दायो के अतिरिक्त जोकि इस 
आतन्दालन का दुबलग के लिए उत्तदाबा है. कुछ अन्य 
डेल्लेखनाय दाप ये हे- 

आज्दालन का एक गध्भार दाष यह है कि इन सधो का 
जतृत्व गेर सदस्या (ीए0० ग्राद्याएथ5) और कई बार तो 
घेशबर राजनातिज्ञा क हाथ म ही रहा है। भूतकाल मे इसक 
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ठालिका 2 केद्धीय मजदूर संधों की सदस्यता 
सदस्ता (ला में) 

अद्यतन सर्वेक्षण जो पिछला सर्वेक्षण 
3 42 89 को हुआ* जो 3 72 80 को हुआ** 
कुल प्रतिशत कुल प्रतिशत 
] 8005 3॥ ॥7 26 20 ॥2॥] श0्व 
2 करयाएट 2706 2275 2236 3885 
3 णाए ]798 ॥5 2 33॥ 575 
4. छथ5 ॥4 77 2 42 763 3 26 
5 #गाएट 9 24 प्या 345 599 
6 एाएट 803 675 62) 079 

([शाए $णा) 

7 एाएट 540 454 ]65 287 
8 शााए 530 445 084 46 
कुल 48 95 ॥000 5755 4000 





* अनन्तिम आकड़े ** अन्तिम आक्डे 
स्रोत हिन्दुस्तान टाइम्स 7 अगस्त 994 


॥एए८0-इृडियन नेशतल ट्रेड यूनियन काग्रेस &770-आल इडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस (0]]0[-सेटर आफ इंडियन ट्रेड यूतियन्स 
प5-हिद्द मजदूर सभा 8)/8-भारततीय मजदूर सप (7ए0-यूताइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस [[070-...5-यूताइटेड ट्रेड यूनियत 
काग्रेस-लैनित सारणी ]पा[]॥-वेशनल फेडरेशन आफ इडिपेन्डेन्ट ट्रेड यूनियन्स> 


कुछ भी कराण रहे हो किन्तु यह बात विशेष महत्त्व रखती 
है कि मजूदर सघो का नेतृत्व स्थय सदस्य ही करें क्योकि ये 
श्रम-वर्ग की समस्थाओ से परिचित होते हैं। इस सम्बन्ध मे 
यह उल्लेय करना अनिवार्य है कि भारतीय मजदूर सघ 
आन्दोलन पर राजनीतिक दल ही छाए रहे हैं और यह 
स्थिति आज भो उसी तरह बनी हुई है। ऐसी स्थिति मे 
श्रमिकों वे हितो की उपेक्षा कौ जाती है और मजदूर सघो 
को राजनीतिक दलो के हितो को प्रोन्‍्नत करने के लिए 
इस्तेमाल किया जाता है। 

आन्दोलन का एक दोप यह है कि बहुत से मजदूर सघ 
श्रमिको की वफादारी प्राप्त करने म असफल रहे हैं और न 
ही वे उनके वफादार रहने की आवश्यकता पर बल देते हैं। 
अधिकतर मजदूर सघ हडताले करवाने मे व्यस्त रहते हैं 
और श्रमिका क हितो को बढाने के लिए नियोजको 
(आगा00%८५) से सोदेबाजी करते रहते है। इस कारण 
बहुत से अन्य उपयांगी कार्यों को ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता। इनमे बोमारो मे चिकित्सा शोगग्रस्त श्रमिकों पर 
आश्रित व्यक्तियो को सहायता शैक्षणिक एवं सास्कृतिक 
कार्य आदि शामिल हैं 

अन्तिम मजदूर सघ आन्दोलन पर हमरे श्रम वर्ग के 
स्वभाव का भी प्रभाय पडा है। उदाहरणार्थ श्रमिशों को 
अशिशा और अज्ञान उनका प्रयासापव भाषा जाति 
परम्पराआ आदि के आधार पर श्रमिकों मे भिलता कम 


मजदूरी और मजदूर सघो के चन्दे देने की कम क्षमता आदि 
मजदूर सघो की मुख्य कमजोरियाँ हैं। 

दूसरी योजना ने मजदूर सघ आन्दोलन के दोषों को 
वर्णन करते हुए लिखा, “मजदूर सघो को अधिकता, 
राजनीतिक शत्रुता ससाधनो की कमी और श्रमिकों में 
एकता न होना वर्तमान सधो की कुछ मुख्य कमजोरियों 
है।। 


मजदूर सघ आन्दोलन को मजबूत बनाने के उपाय 

श्रमिको के हितों की सर्वोत्तम रूप में रक्षा करे और 
इन्हे बढाने के लिए यह अनिवार्य है कि इनकी सौदाशर्कि 
(88टभग॥8 7०७८) प्रबन्धकों के बराबर हो। अत 
मजदूरों के हितों की रक्षा करने और उत्पादन के लक्ष्य प्राप 
करने के लिए एक शक्तिशाली मजदूर सघ आन्दोलन का 
विकास आवश्यक है। श्री वी वी गिर ने इस सम्बय में 
लिखा है “यदि मजदूर सघ आतन्दोलन मे एकता म हो और 
चह इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली न हो तो 
पूर्णरूपेण समाजवादी लोकतन्त्र के आधार पर बनाए गए 
ओद्योगिक ढाचे की बुनियाद पक्की नहीं शोगी और ऐसी 
हालत मे सरकार अपने सर्वोत्तम आदर्शा और कार्यक्रमों के 
होते हुए भी श्रम वर्ग को बुनियादी अधिकार दिलाने में 
कठिनाई अनुभव कागी। " 
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(3) एकता की आवश्यकता-वर्तमान स्थिति में 
औद्योगिक विवादों (000ञ्राग 6/5090८५) को सुलझाने में 
ग़जनोहिक शत्रुता, श्रमिकों मे फूट और बहुत से सघो का 
विद्यमान होना इनको मजबूतो के कम होने के कारण है। 
इसलिए एकता का होना अनिवार्य है। जो लोग मजदूर सघ 
आन्दोलन में विश्वास रखते हैं, उन्हे मिलकर एक केद्रोय 
सस्‍्था कायम करनी चाहिए जो उनको माँगो को सदा पेश 
करे। एक दूसरा उपाय यह है कि विभिन्‍न मजदूर सम्धाएँ 
एक साझा प्रोग्राम तैयार करें। देश मे ओद्योगिक शान्ति 
(000थ्रा7/ 96७०९) की स्थापना के लिए मजदूर स्धो में 
एकता का होना अत्यन्त आवश्यक है। तभी इन सघो की 
शक्ति बढ़ेगी। 

(2) अस्वास्थ्यकर राजनीति के प्रभावों को दूर 
करना-आजकल मजदूर सधो का नेतृत्व ग़जनौतिक 
नेताओ के हाथ मे है क्योकि इस आन्दोलन का नियत्रण 
राजनीतिक दलो के पास है। चूँकि पजदूर सघो के नेताओं 
के हित राजतीविक दलो की विचारथार से जुड़े होते हैं, वे 
अपने राजनीतिक दलो के हितो की रक्षा के लिए श्रम-वग 
के हितो को बलिदान कर देते हैं। समय आ चुका है कि 
अय-वा। अपने आपको राजनीतिक दलों की चाला से 
बचाए। 

(3) एक साथ एक उद्योग-एक ही ओष्यागिक 
पंस्वान (00099 €४0॥पज्रशाधया) में बहुत से मजदूर 
पर्षों के कायम हो जाने से उनमे आपस्ती शत्रुता पतपती है। 
(से कारण मजदूर सघो मे एक बुनियादी कमजोरी आ जाती 
है। इससे उतको सामूहिक सोदाशक्ति (0०॥७८४४६ 
#थट्टणथाआह ए0७९) कम हो जाती है और बे द्रसिको के 
जायज हितों के लिए भी संघर्ष नहीं कर पाते। अभो तक 
भ्रएत्त जे 'एफ उद्घोणा के एप्क झए' का उन्तएतता ऋष्क उडी 
हुआ। मजदू! सघ आन्दोलव की प्रभाविता को बढ़ाने के 
लिए यह बहुत ही आवश्यक है। 

(4) श्रम वर्ग द्वारा नेतृत्व (७णगराजा2 १०७४५ 
॥0पे७5श9)-विश्व के अन्य देशा की भाति भारत मे भी 
भजदूर संघ “बाहरी व्यक्तिया (0: उम्क्ह या गे 
पदष्यों (३०॥ प्राध्यगश्ाड) ड्रारा बताए गए। द्नमिक निधन 
और अशिक्षित होने के कारण सदा नौकर से निकाल दिए 
बजाने के भय से इनम सक्रिय भाए नहीं लक थे। इसलिए 
नियोजको (0) ४६ के सामत श्रमिका वा शिक्ायत 
पेश करने के लिए समाज म प्रतिभ'शालों व्यक्तिया को 
मजदूर सघो का नेतृत्व सभालत को प्राधत्व का जानो / अत 
बाहरी व्यक्तियों ने मजदूर सथ आन्दोलन क विकास मे 
मह्त्पूर्ण भाग अदा किया है। क्ल्तु नेतच के भी कद 
पहलू होते हैं। उदाहरणाथ बहुत स॑ बाडरों व्यक्ति तय 
श्रषिकों को भड़काने का काम हो पाल हे से ऑफ 


प्रमा बता 


उठ 


अपनी राजत्रीतिक शतरज के मोहरे समझते थे। इस्ती कारण 
हो विभिन्‍न मजदूर सर्घों में आपसी मतभेद और शत्रुता 
चनपती। इसलिए यह अनिवार्य है कि श्रमिक स्वय मजदूर 
संघो का नेतृत्व अपने हाथ मे ले। आज श्रमिक यह महसूस 
करने लगे हैं कि बाहरी नेतृत्व की जगह मजदूर स्वय इनका 
नेतृत्व सभाल सकते हैं। कुछ लोगों का यह खयाल है कि 
भारत म॑ श्रम-वर्ग ((ण)८॥६ ८७5५) अभी तक इतना प्रौढ 
नहीं बना कि आवश्यक नेतृत्व प्रदाव कर सके। इस सम्बन्ध 
में कलकत्ता मे खोले गए एशियन ट्रेड यूनियन कॉलेज का 
विशेष महत्त्व है जिसका उद्देश्य नोजवान श्रमिको को मजदूर 
सघो के परिचालन सम्बन्धी शिक्षा देना है। 

($) जिम्मेदार मजदूर सघ नेतृत्व-मजदूर सघो के 
नेताओं को सघा को उपलब्ध स्वैधानिक एवं कानूनी 
अधिकारों की जानकारी होनी चाहिएं। उन्हे उन अधिकारे 
का प्रयोग श्रमिका के हितो की रक्षा के लिए करना चाहिए। 
किसी मजदूर सघ नता मे स्वतन्त्रता की चाह सतोष, उद्यम, 
उत्साह और इमावदारी के गुण होने चाहिएँ। 

(6) श्रमिक के दायित्व-आजकल मजदूर सघ अपना 
ध्यान श्रमको कौ मागौ की ओर हां रखने हैं। समय आ 
जया है कि वे अब श्रमिकों मे अनुशासन ओर दायित्व के 
गुणो का भी विकास्त करें ताक वे अपना कार्य मन लगाकर 
करें। घजदूर सघो को पहले श्रमिको बलों उनके कर्तव्यों और 
दायित्व को जातकारों करानी चाहिए और बाद में उनमें 
अधिकारों और विशेषाधिकार! (09५०८४८५) के बार में 
सचेत करना चाहिए। इनके अतिरिक्त, श्रमिकों को यह 
अहसास होना चाहिए कि उन्हे एक समृद्ध राज्य का निर्माण 
करना है! श्री वी वी गिरि ने ठोक ही लिखा है, 
“'समाजवाद के लिए ओद्योगिक लोकतन्त्र (#00507े 
अथ्व७८:०८३० की स्थाएत्रा क्ररनों आफएएक है निमतके लिए 
एक ओर तो अनुशासन ओर दूसरों ओर इमानदारी और 
कुशल काय जरूरा है।”! 

इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि 
मजदूर सा क लिए जनता का सहोयग अनिवाय है और 
यह उसी हालत म प्राप्त हा सकता है यदि श्रमिक अपने 
कत्तव्या और दरित्वा के यार म पूण रूप स जाग्रत हो 
जाएँ। इसके अतिरित्त श्रमिको का एस उपायो का प्रयोग 
जहों करना चाहिए जा उत्पादन का हानि यहुचाए। यहा पर 
हमारा अभिपष्राय “काम का गति कम करन वाले उपायो” 
(60 96७ गा८४१००5) से है । 

(7) मजदूर स्घो कौ अधिक लाभदायकता- 
भारतोय मजदुर सघ एक प्रकार को हडताल समितियों 
॥5प7४ (छणाशशः८5) हैं। यदि मजदूर सघो का उद्देश्य 
श्रविक्षा को वेदक्तिक था सामूहिक शिकायत्य का 


करन ही है, का जस ही ये शिकादते दूर हो 
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जाती है श्रमिको कौ सघो मे दिलचस्पी कम हो जाती है। 
इस प्रकार की स्थिति सघो क लिए अच्छी नहीं। श्रमिकों 
की दिलचस्पी को स्थायी रूप मे कायम रखने के लिए उन्हे 
दुर्घनाओ की हालत मे  क्षतिपूर्ति (0079ए८ए६थ०ा) 
चिकित्सक सहायता आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी 
चाहिएँ। 

इसके अतिरिक्त मजदूर सधो के लिए हडताल निधि 
(877. 9७१०) कायम करना अत्यन्त आवश्यक हैं। निर्धन 
होने के कारण श्रमिक काफी दिनो तक काम न करने के 
लिए तैयार नही होते। इसलिए जो हडताल लम्बी हो जातो 
है वह साधारणतया असफल हो जाती है। इस कारण यह 


आवश्यक है वि मजदूर सघ हडताल निधि मे से ठमिको 
को हडताल बेतन ($७॥८ 3५) के रुप मे निर्वाह के लिए 
कुछ शशि दे। इससे मजदूर सघो की शक्ति बहुत बढ जएगे 
और दूसरी और वे अपने सदस्यों से अधिक वफादारी को 
आशा कर सकते है। 

मजदूर संघ आन्दालन का भविष्य उज्पल है। ऊपर 
दिए गए कुछ सुप्रावो को लागू करना आवश्यक है। सरकार 
भो मजदूर सघो को उचित दिशा मे विकसित करते का 
प्रयास बर रही है। हमारे मजदूर सघो की शक्ति इतनी बढ 
जानी चाहिए कि सरवार तथा नियोजको को हर मतत्त्वपूर्ण 
मामले मे परामर्श करना पड़े। 


4५०५ 
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([.880ए0र एछर09&0४85 85४70 7.5800४5 70909) 








॥ औद्योगिक विवाद 
([500ज्रा्। 59प्र/९5) 
श्रधिक्ना और नियोजको के पांच संघव योर विवात 

चनने रहत है. ने सगाद को ओद्याणिकि विव्द कहर है 
इनक कारण कई प्रकार के आपप प्रिण्ण्म सामा आठ है 
उन्हरणथ श्रमिक द्वाए हटतल काम का एति धापा 
कर नियाज्का द्वारा ताताबन्दिया [७ ०७५ भादि 
चाह हड़ताल सफल हो या घिप्ल फिल झाक कारण 
मालिब' पर मनदूर के आपसी सम्बन्ध खरा हा पान है 
“सका सबस हानिकारक परिणाम उत्पादन का क्रमा झ॑ 
फलस्वरूप राद्राय आय का कम हा जाना हाता है. अब यह 
अतिवाय है कि ओद्यागिक विवादों के कारणा का जाच को 
5ए और उनको दूर करने क उपाय सोचे जाय। 


आऔद्यागिक विवादों का प्रवृत्ति (77शाव था उधवा्धाए 
0५७) 

प्रथम विश्वयुद्ध ने श्रमका को अपन अधिकारा के वार 
मे जाग्रत कर दिया ओर उन्हे इनके लिए सघप करम के 
लिए भजबूर कर दिया। उस समय क पश्चात्‌ एक विशाल 
पैमने पर ओद्योगिक सघप आरम्भ हां गया। 928 और 
७३९ के छत बहुत भाते सख्य मे हडत्ताल कुई चूक्ि 
मजदूर सघ आन्दोलन पर साम्यवादा छा गये थे वे 
पूजावदी अर्थव्यवस्था को हडताली द्वार तहस नहस करना 
चहते थे ट्विताय विश्वयुद्ध मे सरकार ने हब्ताला ओर 
प्रल्लाबन्दिया घर प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि औद्योगिक 
उत्पादन थर दुष्प्रभाव न पडे। ओद्यागिक बिवादा क्य 
समझौता एवं अधिनिययन (8०७८० ०७) द्वारा हल 
क्या गया। द्विताय विश्वपुद्ध क पश्चात्‌ औद्योगिक विवालो 
पे भय बाद्ध हुई। 947 मे ।8) ओद्यागिक चगड़े हुए 
ज्लिसे १8 लाख श्रमिक सम्बन्धित थे। इस प्रकार काम बन्द 
होर सर 6 5 लाख मव दिना (09062) 5) का हानि हुई। 

तालिका 4 म स्वतन्वतापशन्त काल मे औद्यागक्ष 
विदषदा कु आकडे दिए गए है| इस तालिका का ध्यानपूवक 
अध्ययन करन से निम्नलिखित बाना का पना चलता है। 


(४) मानव दिनो का बढ़ती हुई हानि की 
प्रवति- आंद्यागक विवादा स सम्बन्धित श्रमिकां ओर इनक 
कारण मनव दिनो का हान (0995 ॥050) का एक 
बता हुई प्रवृत्ति दखने मे आयो है। 796) म॑ 49 लाख 
मानव दिना का हानि के विरुद्ध ॥97 म 65 लाख 
मानव तिना को हानि हुइ। 973 74 में कामतों कौ तात्र 
वाद्ध क कारण परिस्थात और भा बिगड गयी और 4974 
मे 472 लाख मानव दिना को हानि का रिकाड कायम हो 
गया ॥975 से आफतकालात स्थिति की घायणा के कारण 
ओर यान्तरिक सरक्षा काबून (४0८02४06 ० [शाला)ओे 
$९८छा॥ /०७ भार भारताय सुरक्षा नियम (0०९ रण 
[03 (१७)८५) क भय के कारण ओद्यागिक विवादों में 
कमा हुई। किन्तु आपातकालान स्थिति को समाप्ति के 
पश्चात्‌, श्रम अशान्ति फिर हो गयी। ॥976 म 27 लाख 
मानव दिनो का हानि क विरुद्ध ॥977 में 253 छाख 
मा'व दिना का हानि हुई। परिस्थिति 7978 से कुछ सुधरी 
परन्तु 3979 मे फिर खराब हो गया। 979 के दौरान 
हडताला कु कारण 29 लाख मानव दिनों और 
तालाबन्दियों क॒ कारण केवल 74 लाख मानव दिनो (कुल 
का २० प्रतिश्त) को हानि हुई। एसा लगता था जैसे मजदूर 
सघो ने युद्ध का रास्ता अपना लिया हो। किन्तु १980 मे 
इन्दिरा काग्रेस द्वार पुत्र शासन सभालने के पश्चात्‌ 
नियाजका ने अपतो ताकत दिखाती शुरू कर दो। १980 मं 
हडताला के कारण 20 लाख मानव दिनो (कुल का 55 
प्रतिशन) ओर तालाबन्दिया क कारण 99 लाख मानव दिना 
(कुल का 45 प्रतिशत) की हाति हुई। लगभग यही 
परिस्थिति 7987 म॑ बना रहा ओर 226 लाख मानव दिन 
ओऔद्याथिक चाड़ा फ कारण बरबाद हो गये। 7982 मे 
बम्बइ टेक्‍्सटाइल हडताल ने स्थिति और बिगाड दा ओर 
इस वष के दोपन 746 लाख मानव दिनो को हाति हुई। यह 
एक नया रिकाड है। बम्बइ टैक्सयाइल हडताल के कारण 
कुल रूप म 548 लाख मानव दिनो का हानि हुई जिसमे से 
474 लाख मात्रव दिगा का 7982 मे और 734 लाख 
मानव दिना का 983 म हानि हुई । इस औद्यागिक अशाति 


5838. 
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तालिका । : हड़ताल और तालाबन्दी मे मानव दिवस हानि तथा सनिहित श्रमिक 
औसत दिन जिनके दौग़न 
श्रमिक सन्निहित मानव दिवस हाति एक श्रमिक सनिहित रहा 
वर्ष हड़ताल तालाबच्दी हड़ताल तालाबन्दी कुल हड़ताल मे तालाबची में 
(हजारो में) कुल (लाखो में) 
१964 432 80 5॥2 30 49 49 32 ॥ 
(84) (6) (700) (60) (40)... (00) 
१974 4,476 १69 ॥,645 ज8 47 65 8 34 
(9॥) (9) (700) (7) (29) (00) 
१976 550 486 736 328 99 ॥ड्ा 5 53 
(79 . (25) (400) (22) (78)... (400) 
98॥ १,26१ 327 4,585 2॥2 व54 366 2 बा 
(79) (27) (00) (58) (42) (700) 
3983 ॥,467 उ94 ॥,46॥ 249 29 468 व 75 
(80) (20) (00) (53) (47) (00) 
१985 878 रएा 4079 5 व77 292 है. 88 
(8॥) (79) (00) (35) (65) (400) 
१986 जलवे रण 4,645 उ88 439 उर7 33 69 
(88) (॥2) (00) (58) (42) (१00) 
4987 १,495 275 १,770 349 23 353 ६ १९६ 
(84) (6) (१00) (4०) (60)... (॥00) 
4988 937 254 वाभ्ा 425 2॥4 339 43 84 
(79) (2) (300) (37) (63)... (00) 
4989 १,१58 206 4,364 ॥0 220 327 9 गण 
(85) (75) (700) (33) (67)... (00) 
4990 3,62 446 4,308 406 १35 ख़््ा कि 9 
(89) (॥9) (700) (44) (56)... (॥00) 
499 872 470 4,342 जरब 440 264 तब 30 
(65) (३35) (00) (47) (53) (700) 
॥992 टै2॥ 485 ॥,252 5 76] 3॥2 20 33 
(6) (39) (300) (48) (52) (400) 
॥993 672 282 कब 56 कब्र २203 8 52 
(76), 424), चजित्र्को, त्छो, (2? (00 





नोट कोष्ठक में दिए गए आकड़े कुल का प्रतिशत हैं। 


के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार थे-(४) ऐसे मजदूर 
सध जो आपातकाल के दौरान मजदूर मे अपनी साख खो 
बैठे थे हडताला द्वारा इसे पुन प्राप्त करना चाहते थे (28) 
देश मे विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव मजदूर सघ 
के नेताओ के दृष्टिकोण पर पडा प्रतिद्वन्दी वर्गों ने सरकारो 
से, जो या तो अस्थिर थीं या निकट भविष्य मे हटने वाली 
थी, अधिकाधिक रियायत॑ प्राप्त करने की कोशिश की 
(४४४) गेर-जिम्मेदार मजदूर सघ नेतृत्व के कारण श्रमिको मे 
बढती हुई अनुशासतहीनता और (४७) नियोजका द्वारा 
श्रम्रिका को दण्ड देने के लिए तालाबन्दिया का अधिक बार 
प्रयोग। 


(४) मानव-दिनो की हानि में तालाबन्दियों का 
बढ़ता हुआ भाग-तालिका का गहन निरीक्षण करने से 
यह साफ पता चलता है कि हाल ही के वर्षो मे तालाबन्दी 
और कुल श्रमिक-दिवसो की सस्या मे किस दर से वृद्धि 
हो रही है। आपातकाल के वर्षों मे तालाबन्दी की वृद्धि-दर 
अपनी चरम सीमा पर थी। 976 के पूरे वर्ष मे हडतालो के 
कारण 28 लाय मानव-दिवसो की हानि हुई थी जबकि 
१975 मे 67 लाख मानव दिवस नष्ट हुए थे। इसमें 
तालाबन्दी के कारण 4976 मे 99 लाख मानव-दिवसो कौ 
हानि हुई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
एकाधिकाखवादियो ने आणतकाल के वर्ष 7976 मे किस 
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गह से श्रमिकों को दवाया था। चुर्जुआ वर्ग द्वार तालाबदो 
अमिकों को सजा देने का एक रूप है। अत यह एक 
दिलबस्प अध्ययन होगा कि एक श्रमिक हडताल और 
बलाबदी में किस अनुपात से सम्निहित रहा तथा दोनों में 
किस अनुपात से मानव-दिवसो को हानि हुई। तालिका । में 
दिये हुए ऑकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि 7976 मे एक 
श्रमिक औसत रूप से 5 दिन हडताल मे सन्निहित था, 
इसके विपरीत तालाबन्दियो मे 53 दिन की हानि हुई। 96॥ 
से 4978 तक के आकडो का विश्लेषण करने से यह बाद 
सष्ट हो जाती है कि एक हडताल 8 या 9 दिन से अधिक 
नहीं टिको है लेकिन 7773-74 से हो तालाबन्दी के कारण 
मनव-दिनों को बरबादो में अधिकाधिक वृद्धि होती चलो 
गयी है। 3975 के वर्ष मे तालाबन्दी की औसत अबधि २6 
मानव दिन से लेकर 47 मानव दिन तक रही। 976 मे यह 
$3 घाव दिन तक पहुँच गयी। इससे यह स्पष्ट हे कि 
96 का वर्ष अधिकारवादियों की कृपा से कारखानादारो 
के लिए वरदान स्वरूप था। तालाबन्दी के कारण १976 मे 
समस्त मानव दिनो के 78 प्रतिशत दिनो को हानि हुई। यह 
प्रधिक वर्म के विरुद्ध किये गए अपराध का एक भयकर 
उदाहरण है। 3985 के दौरान तालाबन्दियों के कारण 65 
प्रतिशत और 4989 से 67 प्रतिशत मानज-दिन बबाद हुए। 
992 और १993 के दौरान भी तालाबन्दियो के कारण 52% 
और 6% मावब-दिनो की क्रमश हाति हुई। मावव-दिनो 
की हानि के अपेक्षाकृत अधिक भाग से यह सकेत मिलवा है 
कि जहा सरकार औद्योगिक झगड़ो के लिए मजदूरों को 
जिम्मेदार ठहराती है, वहाँ पर तालाबन्दियों का भी गहन 
विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि श्रम वर्ग के 
विर्द्ध इनके बार-बार प्रयोग को रोका जा सके। 


औद्योगिक विवादों के कारण (७७५९५ ० ॥0/पथे 
प्रकु०/७७) 

औद्योगिक विवादों के कई कारण हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण 
कारण अधिक मजदूरी कौ माग है। यह सवमान्य बात है 
कि भारतोय उद्योगपति मजदूरों देने क सम्बन्ध मे एक उदार 
नीति नहीं अपना सके। पिछले कुछ वर्षों थे मजदूरों मे 
वृद्ध कोमतो मे वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई। बहुत से 
औद्योगिक झगडे अधिक मजदूरी की भाग का परिणाम हैं। 

* बोनस की माग या बोनस बढाने को माग औद्योगिक 
जैगड़ो का दूसरा कारण है। श्रमिकों ये यह चेतना बढ रहो 
है कि उन्हें फर्मों के लाभ मे से अधिक भाष मिलना 
'चाहिए। चूँकि मिल मालिकों ने इस बात को स्वीकार नहीं 
किया है, इसलिए चहुद से औद्योगिक झगडे इसका 
परिणाम हैं। 

बहुत से औद्योगिक झगडों का कारण काम की दशाओ 
(श०्तताह ००॥४४०॥७) मे सुधार करना होता है। इनम 


काम के कम घण्टे, अधिक सुरक्षा के उपाय, कैण्टीन की 
सुविधाए, छुट्टिया ओर अवकाश शामिल हैं। 

अन्य कारणों मे उल्लेखनीय ये हैं तियोजको द्वार 
अजदूर सघो को स्वीकृति न दँना, प्रतिनिधित्व के लिए 
प्रतियोगी मजदूर सघो म॑ संघर्ष, कारखाने में सुव्यवस्थीकरण 
(रि&०००2!/55807) चालू करना, श्रमिकों मे छटनी 
(रिव्पव्गणंणगा८ग0 का भय, मजदूर सघ के नेताओ को 
अपमानित करना, आदि। कभो-कभो राजनोतिक कारणों से 
भी हडताले घोषित को जश्ी हैं। 

१966-7] के दोशन मजदूरी और बोनस (या श्रमिको 
की आधिक मागे) के कारण 46 से 50 प्रतिशत औद्योगिक 
विवाद हुए। इसके पस्चात्‌ आर्थिक मांगों के कारण 
औद्यागिक इणडो म्‌ कमी हुई ओर आपातकाल के मुख्य 
वर्ष अथात्‌ 976 के दोरान यह आकड़ा गिरकर 37 प्रतिशत 
हो गया। परन्तु इस काल मे बोनस के कारण अधिक 
हडताले होने का कारण यह था कि सरकार मे बोनस को 
उत्पादिता से जोड़ने की घोषणा कौ। परिणामत सरकार ने 
बीनतस का एक विलम्बित मजदूरी (0८८त०१ ७४१०) के 
रूप मे भुगतान करने को पद्धत आपातकाल के दौरान 
समाप्त कर दी। साकार ने श्रमिकों को आवण्टनीय अतिश्क 
(४००४७७ 5५(./४७) के वितरण के फारमूले की यहस मे 
उलझाए रखा पान्तु इस सम्बन्ध मे कोई अन्तिम निर्णय ने 
क्रिया। आपातकाल की समाप्ति क पश्चात्‌ श्रम-चर्ग की 
आर्थिक मागो पर पुन बल दिया गया। 978 से 986 के 
दएव मजदूरी और बोनस के कारण 32 से 40 प्रतिशत तक 
औद्योगिक विवाद हुए। 

छटनी छुट्टी और काम के घण्टे 3967 मे कुल 
औद्योगिक विवादों के 32 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थे। 
१397] तक यह आकडा कम होकर 24 प्रतिशत हो गया 
चरन्तु 4976 मे बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। 98॥ से 986 
के दोसन इत कारणों से लगभग 2॥ से 24 प्रतिशत 
औद्योगिक झाडे उत्पनत हुए। 

अन्य कारणों ने 22 से 34 प्रतिशत औद्योगिक विवादों 
को जन्म दिया। 9०-72 के दौरान इनमे उतार-चढाव 
अवश्य हुआ परन्तु इसके बाद के काल 978 से 986 के 
दौरान 28 से 47 प्रतिशत औद्योगिक दिवाद इनके कारण 
हुए। 


2. औद्योगिक विवादों का समाधान 
($शाक्षाशा। ० [70059 0९४) 
एक समय था जबकि सरकार पूर्जोपतियों और मजदूरो 
क्र बीच सघर्ष को कानूत तथा व्यवस्था त ७७ शात छाल) 
क्री समस्या समझतो थी परन्तु यह एक ठोक दृष्टिकोण नहीं 
धा। कारण यह है कि हडवालें एवं दालाबन्दिया उत्पादन 
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और राष्ट्रीय आय पर दुष्प्रभाव डालते हैं और परिणामत 
अर्थव्यवस्था और उपभोकताओ की दृष्टि मे इन्हे सुलझाना 
आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार ने 929 मे ओद्योगिक विवाद 
अधिनियम पास किया जिसके आधीन प्रबन्धको एवं मजदूरों 
के बीच होने वाले झगडों को औद्योगिक न्यायालयों 
(॥॥00५॥72 ८०७४७) के सामने रखा जा सकता था (किन्तु 
ये न्यायालय स्थापित न किये गये)। युद्धकाल मे सरकार ने 
अनिवार्य समझौता या अधिनिर्णयनन (एगराफुणे5ण५ 
८0०॥0९॥॥80॥ 200 ४70॥79॥0॥) द्वार समस्या का समाधान 
किया। 


4947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम (956 के 
सशोधन के साथ) 

3947 में भारत सरकार ने ओद्योगिक विवाद 
अधिनियम पास किया जिसके आधीन विवादो को रोकने 
आर समझौता करने की मशीनरी कायम का गई। 956 में 
इस अधिनियम में सशोधन किया गया। औद्योगिक शाति 
स्थापित करने आर ओद्योगिक विवाद हल करने की वर्तमान 
मशानरी के मुख्य अग निम्नलिखित है- 

(४) कार्य समितिया (५४०४७ (०॥ए९९५)-- 
नियाजको और नियोजिता क बांच अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए कार्य समितिया कायम की गयी है। इनका 
उद्देश्य मजदूरों एवं नियोजको के बोच दैनिक जीवन मं 
उत्पन होने वाले छाट मोटे झगडो को हल करना है। 
सरकार ऐसे औद्योगिक प्रतिप्ठानों (पातफ्बाब 
८४४४०॥9॥72॥5) को जिनमे 00 से अधिक व्यक्ति काम 
करते हैं इन कार्य समितियों को स्थापित करने का निर्देश दे 
सकती है। जून 987 क अन्त तक केन्द्र सरकार के 560 
उद्यमों मे कार्य समितिया काम कर रहा था। 

(४22 सम्रझौाता अधिकारी (€गालाबाठा 
०८९५४)--सरकार विशप प्रदेशों एवं उद्योगा क लिए 
समझौता अधिकारा नियुक्त करता है। औद्योगिक झगडा 
उत्पन्न हाने की हालत म॑ समझोता अधिकार का यह 
कर्त्तव्य है कि वह दोना दला में बातचात आरम्भ कराकर 
समझौता करा दे। यदि वह इस कार्य म विफल हो जाए, तो 
बह इस बार में सरकार को रिपाट भेज दे जिसम अपनी 
विफलता के कारण और समझोते के लिए किए गए उपाया 
का वर्णन होना चाहिए। 

(४०2). समझोता बोर्ड (फठणत हवन 
९णराथा।80०0)--सरकार समझौता यार्ड नियुयत कर 
सकती है जिसमे एक अध्यक्ष (काई स्वतन्त्र व्यक्ति) और 
दो या चार व्यक्ति जो नियोजका ओर श्रमिको के प्रतिनिधि 
हा शामिल होगे। समझोता बार्ड उस ओद्यागिक विवाद की 
छानबान करेगा जो उसे सरकार द्वारा सोषा गया हा। बार्ड 


को सरकार को अपनी सफलता था विफलता की एिपोर्ट 
भेजनी होगी। 

(४0) जाच नन्‍्यायलय ((०७7६ ० €79ए7५)--जब 
कोई ओद्योगिक विवाद समझौता अधिकारी या समझौता 
बोर्ड द्वारा सुलझाया न जा सके ता मामला जाच न्यायालय 
को सोप [दया जाता है। न्यायालय एक या अधिक स्वतनत्र 
व्यक्तियों पर आधारित हो सकता है। न्यायालय छानबीन 
करने के पश्चात्‌ अपना रिपोर्ट सरकार को भेत देता है जो 
अधिनिर्णयन (&9]००॥४८४॥०)) क लिए औद्योगिक 
न्यायाधिकरण (0005074 ।090॥०॥) का सौप देता है। 

(०) श्रम न्यायालय (,#र०्पघ्रा ९००एा७)--राज्यीय 
सरकारा द्वारा नियाजकों के विवादास्पद आदेशा प्रबन्धको 
द्वारा निलम्बित और पदच्युत ($४५ए९८॥(९६४ शा0 
0975४८6) किए गए कर्मचारियो हडतालो और 
तालाबन्दिया के कानूनी या गैर कानूनी होने के भार में 
निर्णय करने क लिए श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 
श्रम न्यायालय इन मामला के जार मे शीघ्र निर्णय कर 
सरकार को एिपोर्ट भेज देते है। 

(ए४) औद्योगिक न्यायाधिकरण ([005077 
00ए7०5)--दो प्रकार क ओद्यागिक न्याबराधिकरण 
कायम किए गए है-सज्यीय न्‍्यायाधिकरण (9026 
0700॥4|५) और राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण (४४0४ 
धा०ण॥७७)। राज्याय सरकार मजदूरी बानस लाभ 
सहभाजन (णा। 9908) आदि से सम्बन्धित मामला में 
से एक से अधिक न्यायाधिकरण कायम कर सकती है। 
राज्यीय न्यायाधिकरण म॑ उच्च न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति 
लगाया जाता है। राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण की नियुक्ति केद्धीय 
सरकार द्वारा की जाती है। इसे ऐसे मामले सौंपे जाते हैं यो 
या ता राष्ट्रीय महत्त्व रखते हा या जो ऐसे औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों ([000509 ९३९४७॥४॥70८॥0) से सम्बन्धित ही 
जा एक से अधिक राज्यो मे स्थित होते हैं। राज्यीय एव 
राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण के फैसलो को दोनो पक्षो को मानना 
पड़ता है। 

मझौतातन्त्र के अतिरिक्त इस कार्य के लिए पिखले 
कुछ वर्षों मे दो और व्यवहार (079०७८८७) भी लाकप्रिय हो 
गए हैं। 

साझी प्रबन्ध परियद्‌ (णगा थिगाणउचरालां 
(०णाला)--सस्कार यह महसूस करती है कि श्रमिका को 
प्रबन्ध कार्य से जोडना चाहिए और इसलिए यह सभी 
उद्यागा म साझा प्रयन्ध परिषदा की स्थापना का सिफारिश 
करती है। इन परिषदा द्वारा श्रसिको को प्रबन्ध सम्बन्धी 
समस्याआ की जानकारी प्राप्त हागी वे कुछ हद तक 
प्रयन्धका की कठिनाइया से भी परिचित हो सकेगे और 
परिणामत प्रयन्ध और श्रम में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों 
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पकेंगे। जहाँ कहीं भी साझी प्रचन्ध परिषदे स्थापित का गई 
हैं झस्ते औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हा गए है एक सलुष्ट 
अप शक्ति का विकास हुआ है व्यर्थ व्यय में कमा हुई है 
उापादिता (ए000७५0) बंढो है ओर लाभ का मात्रा 
उनत हुई है। श्रमिक सभी राप्ययकृत बेका के निदेशक 
मग्डलप [8090 6 0 7ल्‍८७5) पर भा काय करते है। 
साकाए ने अक्टूबर १३97५ से एक प्रस्ताव द्वारा श्रामक 
सहभागिता को एक भोर योजना 97" मे सावजनिक क्षेत्र 
के एसे प्रतिष्ठानो मे लागू का जिनमे कम से कम 00 
श्रमिक कार्य करते हैं | सितम्बर 994 तक यह याजना २९% 
सवजानक क्षेत्र के उद्यमा म लापू को जा चुवा है 

अनुशासन सहिता (0०5९ ण॑ ठ#टफ्ञाक्ले--9589 
मे भारताय श्रम्म सम्मलन ने उद्योग के लिए एक अनुशासन 
खाह्वा तैयार की। इस सहिता को ग़ष्टाय मत्रदूर सघा का 
सम्रथन प्राप्त हो गधा और बसे नियांजका का विभिन्‍न 
सस्‍्थाआ ने भी स्वाकार कर जिया। अनुशासन सहिता के 
अनुसए नियोनको और श्रसिक्रा ने अपनी इच्छा रो यह मान 
लिया कि वे कारखान म आपसा विश्वास और सहकारिता 
का बताबरण कायम करगे ओर अपने सभा वियाटा और 
शिकायत को अप्पस्ता बातयात्त समय आर स्वाच्छक 
मध्यस्थ विणय (६ 0७00५ श७ 0३० 00) द्वास हल करगे 
भौर साधा कागवाही करने से शु्य करगे अनुशासत 
सहिहा द्वाए 

(क) हड़तालो ओर तालाबस्टियण को उचित 
अधिसूचना (१,0॥८८) का विना घापित तहां क्या जा 
फतवा (सख्र) विभिल दला को बिता एश दूसर से परामश 
किए कोई एक्ताफा कार्य नहा काना चहिए (ग) न तो 
कम को धाम करने के उपाया का प्रबाग होना चहिए, न 
है। जरज़यूण का शषत (७४णाएे के सप्यत्ति को नुकसाल 
फुचचना चाहिए, न ही हिसक क्रियाआ का प्रयोग करना 
चाहिए, ने धम्काना एवं बल प्रयाग करना वाहए, भरर्दि 
(॥) विवादा को हल करने का बतमान मशानरा का 
स्तेपाल करना चाहिए और उसक द्वार किए गए फेसला 
और समझौता को एकदम लागू करता चाहिए 

अनुशासन सहिता को ९0 वियातका और ॥६ एस 
मभरदूर मघो द्वारा स्व'कार किया गया है टा किसा केन्द्राय 
विवोजक यथा प्रम सघ ये सतस्‍्य नहा है यह सहिता 
परकाण क्षेत्र के उन उद्यमा पर लागू हाता है. ना कम्पानया 
दा विगपा क रूप से चलाण जा रहा है। 

औद्योगिक विश्रान्ति [त६809 70८शे--9०2 
में वियोजक्ण एन श्रमिकों का कर्द्राय सस्थाआ का एक 
सात बैठक मे एक नाद्यागिक विशाल प्रस्ताव पास किया 
रब क्सिक अनुसार चरपावजालात स्थिति मे उत्पातन काय 
में विज ने डझाजते उत्थान में लाउ ने लाने का किच्चय 
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किया गया। इसक विरुद्ध उत्पदन को अधिकतम करने और 
अतिरक्षा प्रयासों को हर सम्भव उपाय से प्रोत्साहित करने का 
सकलल्‍प किया गया। 7988 89 की अवधि के दोरान 
79 774 ओद्यागिक विवादा मे स 8478 (अथातू 425 
ब्रतिशव) को स्वेच्छिक मध्यस्थता द्वार हल किया गया और 
3३ 507 (अथातू 3] प्रतिशत) को सरकारी हस्तक्षेप. द्वारा 
लगभग 22 प्रतिशत मामलो ये मध्यस्थल के योग्य नहीं 
समया गया। 


राष्टाय मध्यस्थता प्रोलति बोड (%ाणाण 
#ीफमाशाणा शिणाए/०0०0 809290)--औद्योगिक यगडो 
का स्वैच्छिक मध्यस्थता द्वारा सुलयाने के लिए इस बोड़ को 
स्थापता जुलाइ १967 म॑ की गई। बोड म नियोजका एव 
श्रमिका का सस्थाओ साकार उद्यमा ओर केद्धाय एव 
रायाय सरकारो के प्रतिनिधि साम्मलित है। अत इस बोर्ड 
क माध्यम से स्वैच्छिक मध्यस्थता का पद्धति द्वारा 
औद्योगिक विवादा को हल फरते के उपाय को पालत किया 
जाता है। 


3 भारत म सामाजिक सुरक्षा के उपाय 
(8०ल2्ण $8८फाप्र१ १8959765 ॥09 70639) 

किसा भां ओद्यागिक अथव्यवस्था में व्यापारिक 
उच्चावचनों (छ05055 ॥0ए८००४॥००७) के कारण 
बरोजगारा का मात्रा बहता घटवां रहता है। इस प्रकार 
श्रमिकों को चाम'णा ओद्यागक दुघटना ओर वृद्धावस्था म 
आधिक सहायता चाहए श्रमतिकां के पास पूजापतियो की 
भाति फोई सपित सम्पत्ति तो यहा होता जिसका वे इन 
कठिनाइया के समय प्रयाग कर सक। स्वाभाविक्रत राज्य 
सरकाए बा यह कत्तव्य हो जाता है कि श्रामकां को इन 
विपानया क विरुद्ध सामात्रिक सुरक्षा दे। पाश्चमा दश् मे 
राय सण्वागे ने बाघाश तथा वरोजगाश के विरुद्ध सुरक्षा 
ओर वृद्धावस्था म॑ दुघटनाआ का हालत म॑ कुछ सहायता 
दने के कुछ उप'य किए है। सामाहक रूप स इप सभा 
उपाया का सामातरिक सुरक्षा (50200 +०८७॥७) उपय 
कहत है। 


भारत म सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 

चाह बहुद स दशा मे कट दष्पव्दिय पहल साथातिक 
सुरक्षा क उपय लू कए "य चुक थे भारत म स्वतस्त्रता 
क बट "स आर ठाक तरह से ध्यन दिया गया। इसका 
क्यरा। एक आर तो श्रम कल्याप ॥क्रवाआ (0007 
शॉट 3 0५4०५) मे राज्य सरकार का रुचि ओर 
सहावृभूति का भभाव था यलनु दूसप चर सवदूर सघा दवरा 
इन उपाया के पिए अपना सप्या पर बल दने का अभनन्‍्त था। 
किन्तु सत्य ता यह है कि मत्रदूण आर बतन प्राप्त करने 
कप्ले वर्गों मे सामानिक्त सुरक्षा का आवश्यकता का सर्व 
महसूस जिए गया। 
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स्वतन्ता से पूर्व सामाजिक सुरक्षा 
१923 में भारत में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 
(एणाएा्क 5 0077०05909) ४८) पास किया गया 
जिसके अनुसार औद्योगिक दुर्घटना या चोट लगने को हालत 
मे श्रमिको को क्षत्तिपूर्ति उपलब्ध कराई गई। इस अधिनियम 
के आधीन नियोजको को क्षतिपूर्ति अदा करनी है और 
क्षतिपूर्ति की राशि चोट को प्रकृति और श्रमिक के बेहन पर 
निर्भर करती है। ऐसी चोट जिसमे श्रमिक को मौत हो जाए, 
क्षतिपूर्ति की दर 20 000 र्पए और 4 000 रपए के 
बीच निश्चित की गई। पूर्णतया स्थायी अगहानि 
फत्ावक्षाशा। ॥880/८०८४7 की हालत मे क्षतिपूर्ति को 
दर 24 000 रुपए से लेकर 70 000 रुपए तक निश्चित का 
गई। आशिक अगहानि (एक्ष0०/ 9580९0८७) की हालते 
मे मजदूरी का 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप मे ५ वर्ष की 
अधिकतम अवधि क॑ लिए अदा किया जाता हैं। इस कातूने 
के बारे मे मजदूरी की कोई सोमा नहा है। किन्तु यह कानूने 
उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो कर्मचारी बीमा 
अधिनियम (948) के आधीन आते हैं । 


स्वतन्त्रता के बाद-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
१948 

948 में कर्मचारी राय बीमा अधिनियम 
(छाए॥/0५८८४ $9/& 0९0क्‍८८ #&५।) पास क्या गया 
जिसका उद्देश्य श्रमिकों को अनिवार्य एवं योगदत्त स्वास्थ्य 
बीमा सेवा उपलब्ध कराना था। सबसे पहले तो इस कानून 
को उन बारहमासी कारखानों पर लागू किया गया जो 
यात्रिक सचालन शक्ति ((९८७४७४००) 90७८) का प्रयोग 
करते हो ओर जिनमे 20 या 20 से अधिक व्यक्ति काम 
करते हो। यह कानून उन मजदूरी प्राप्तकर्ताओ (५४०६९ 
€शाश$) या कम बेतन पाने वाले क्लकों एवं प्रशासनिक 
कर्मचारियों पर लागू होता है जिनकी आय 3 000 रुपये से 
कम है। यह योजना अनिवार्य है ब्योकि इसके आधीन सभी 
श्रमिकों को बोमा करवाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है 
और यह योगदत्त (20॥060४०३) है क्यांकि इसका वित्त 
प्रबन्ध नियोजको एवं नियोजितो (छाफ्रीतफटा५. भाव 
ए7॥90/८८७) दोनो के योगदान द्वार किया जाता है। 

वित्त प्रबन्ध एब योगदान (प्नशार्रू गाव 
(गांणए॥०ण5)--१948 के अधिनियम के अनुसार 
कर्मचारी राज्य बीमा निधि (छ्रफ़ा०:८८४. 5726 
गु॥४07४॥०८ एशा५) कायम की गई। इस निधि मे तियाजक 
मजदूरी का 4% और श्रमिक मजदूरी का  5% यागदान दते 
हैं। चिकित्सा पर व्यय मे राज्याय सरकारों का भाग 725 
प्रतिशत तक है। नियोजक नियोजिता योगदान के अतिरिक्त 
केन्द्र एवं राज्यीय सरकार भी इस योजना को चलाने मे 
योगदान देती है। 


श्रमिको को लाभ (8क/श॥५० एण६९४5) 

इस योजना में श्रमिकों और उनके परिवारों को पाच 
प्रकार से लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। बे हैं- 

(॥) दीमारी सम्बन्धी लाभ (5त.वा€5५ #शाशा-- 
किसी भी बीमा किए हुए श्रमिक को बीमारी सर्टिफिकेट के 
आधार पर उपलब्ध होता है। किसी एक वर्ष मे लगातार 
बीमारी के लिए यह लाभ 97 दिन के अधिकतम समय के 
लिए नकद भुगतान के रूप मे उपलब्ध होता है। दैनिक 
बामारी सम्बन्धी लाभ की मात्रा औसत दैनिक मजदूरी के 
आधे के बगशाबर है। जिप्त बीमा हुए श्रमिक को बोमारी 
सम्बन्धी लाभ होगा उसकी चिकित्सा किसी डिस्पेन्सरी शा 
निगम के आधीन कार्य कर रही किसी चिकित्सा सस्था द्वारा 
होनी चाहिए। 

/2) चिकित्सा सुविधा (४९०८७ _शाशी0-३ 
श्रमिका को उपलब्ध होगी जो बीमारी सम्बन्धी लाभ या 
प्रसूति और अगहानि लाभ ():0शगला फथाथी) के 
लिए प्राथना करें। बीमारी चोट या प्रसूति अवस्था मे इसका 
अर्थ मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराना होगा। यह चिकित्सा 
बीमा हुए श्रमिक के समस्त परिवार के लिए उपलब्ध होगी। 
पिछले कुछ वर्षों म निगम द्वारा कुछ ऐसे श्रमिकों को भी 
जो क्षय रोग केन्सर कुष्ठ (८9059) और मानसिक रोगो 
से ग्रस्त हैं सुविधा देने का प्रयास भी किया गया है। इसके 
अतिरिक्त कृत्रिम अग (#॥0८० ॥705) और दाँत भौ 
लगाए जाते है। 

(3) प्रसूति सुविधा (शन्लाद्याणए फ़ैशाली0 के 
आधीन बोमा को हुई स्त्री को नकद राशि के रूप मे औसत 
देनिक मजदूरी को पूरी राशि 32 सप्ताहों के लिए दी 
जाती है। 

(4) अगहानि सुविधा (057लशाला( 9शाथी0- 
किसी श्रमिक को औद्योगिक दुर्घटना या चोट की हालत मे 
दी जाती है। अगहानि लाभ क्षति की मात्रा पर निर्भर है। 
अस्थायी अगहानि मे श्रमिक को मजदूरी का 70 प्रतिशत 
अगहानि काल मे बेतन दिया जाता है। स्थायी आशिक 
अगरनि मे श्रमिक को जीवन भर के लिए पूर्ण दर (णा 
पथ) पर क्षतिपूर्ति मिलती है। स्थायी पूर्ण हानि 
(एल्काथाटग ।0०] ठ3%था८०0 की स्थिति में श्रमिक 
को जीवन भर मजदूरी के 70 प्रतिशत तक मासिक पेशन दी 
जाती है। 

(5) आश्रिता को लाभ (फल्डशारशा।&! 
फरलम७)--.उस श्रमिक के आश्रिता को प्राप्त होगा जिसको 
ओधद्योगिक दुर्घटना या चोट के कारण मृत्यु हो जाए। इसकी 
मात्रा मृतत और उसके आशप्नितों मे आपसी सम्बन्ध पर 
निर्भर करती है। मृतक की विथवा को अपने जीवन भर के 
लिए या शादी करने तक पूर्ण दर का 69 प्रतिशत भाग 
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क्षतिपूर्ति मिलेगी। प्रत्येक आश्नित पुत्र को 5 वर्ष को आयु 
प्रात्त करने तक और प्रत्येक आश्नित पुत्री को 5 वर्ष कौ 
आयु तक या विवाह तक (जो भी पहले हो) पूर्ण दर की 40 
प्रतिशत क्षतिपूति मिलेगी। 

साम्राजिक सुरक्षा योजना की प्रगति-कर्मचारी राज्य 
बीमा विगय अक्टूबर, 7984 से चालू किया गया। 3॥ 
दिप्तम्बर 994 तक इस योजना के आधीन 20 अध्पताल 
थे जिनमे 20,925 जिस्तर थे। इसके अतिरिक्त 67 लाख 
कर्मचारी इससे लाभ उठा रहे हैं। इस निगम द्वारा 9939-94 
में विभिन्‍न लाभो के रूप मे 337 करोड रुपये वितरित किए 
गए। 

यह कहना ठीक है कि कर्मचारो राज्य बोमा योजना 
अभी सगठित उद्योगी तक हो सीमित है ओर इसमे ध्यापक 
रूप मे कई ओर लाभ जैसे बेपेजगारी अनुदान, बृद्धावस्था 
पैंशन शामिल नहीं किए गए। किन्तु यह योजना सामाजिक 
सुक्षा की ओर पहला कदम है और धीर-धीर इसे एक 
व्यापक योजना बनाना होगा। 


अय् प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाए 
इस योजना के अतिरिक्त अन्य प्रकार को भी योजनाएं 
है-जैसे वृद्धावस्था पूबवोफ़रयों कोष अधिनियम (0000 0ा॥ 
एव 8०) और प्रसूति योजताए। 952 मे कर्मचारी 
पूर्दोएयी कोष अधिनियम पास किया गया जो छ उद्योगों 
में उन कारखानो पर लागू किया गया जिनमे 50 या इससे 
अधिक श्रमिक काम करते हैं। इस योजना का विस्तार उन 
सभी श्रमिकों के लिए किया गया जो 5,000 रुपये तक वेतन 
प्राप्त करते थे। मार्च 994 के अन्त तक यह 80 उद्योगों 
पए लागू किया गया और सभी कारखाने जितमे 20 या 20 
से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, इसके आधीन लाए गए। 
प्रत्येक नियोजित एवं नियोजक श्रामक कौ कुल मजदूरी का 
8 33 प्रतिशत योगदान करता है। केन्द्र सरकार ने ॥ जूते 
989 से पूर्वोपायी योगदान की दर 8 33 प्रतिशत से बढाकर 
॥0 प्रतिशत कर दी हैं। यह चोजता अनिवार्य एवं योगदत्त 
है। माचे 4993 के अन्त तक पूर्वोपायो काष मे कुल रूप मे 
35,89 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 
इस योजना के आधीन प्रत्येक श्रमिक अपनी मजदूरों 
का 8 प्रतिशत योगदान दैता है और उतना ही तुल्य योगदा 
05/एफंशाड ८णाएा००७०) नियोजको द्वारा दिया जाता है। 
इस योजना के आधीन जो श्रग्मिक निश्चित दिनो को एक 
अवधि के लिए हाजिर रहठे हैं उन्हे बोनस तिमाही मे एक 
बए दिया जाता है और यह उनकी मूल मजदूरों का 70 
प्रतिशत होता है । 


भारत सरकार ने 3972 में ग्रेचुटी भुगठान अधिनियम 
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(ए0३शणला। ् 5780७ 20०) भी पास कर दिया जिसके 
आंधोन कारखातो, खानो, ठेल क्षेत्रो, बागान बन्दरगाहो, 
रेलवे कम्पनियों दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानो मे काम करने 
वाले कमचारिया को प्रत्येक वर्ष के पूर्ण सेवाकाल के लिए 
१$ दिन की मजदूरी ग्रेचुटी के रूप मे मिल सकती है परत्तु 
ग्रेचुटी कौ अधिकतम सीमा १ 00 000 रुपये रखा गयी है। 

3 मार्च 397 से सरकार ने दो परिवार पेन्शन 
याजनाए (एशा३ एलाआणा इल्लाटा।८$) भी चालू की 
हैं-कायला खाना कौ पनन्‍्शन योजना और कमचारी परिवार 
पेन्शन योजता। इन दोनो परिवार पेन्शन योजनाआ का उद्देश्य 
फिसी कमचारी की अपरिपक्व मृत्यु (शल्या/पार 0820) 
हो जाने कौ अवस्था मे उसके परिवार को दीघकालीन 
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इन योजनाआ के बित्त- 
प्रबन्ध क लिए नियोजक एव नियोजिता द्वारा पूर्वोपायी कोष 
मे डाली गयी राशि के कुछ भाग का प्रयोग किया जात है 
और इसके अतिरिक्त राशि केन्द्र सरकार द्वारा जुटायी जाती 
है। मार्च 7994 तक 50 लाख कमचारी परिवार पेशन 
योजना के आधीन लाए गए। 

प्रसृति लाभ के सम्बन्ध मे सभी राज्यो मं विधान पास 
कर दिया गया है। प्रसृति लाभ अधिनियम 96॥ 
(0९७ छवाथी। ॥८०0 द्वाय प्रसूति सुरक्षा समान रूए 
में उपलब्ध करायी जाएगी। यह अधिनियम उन सभो 
कारखातो और बागातों पर लागू होगा जिन पर कर्मचारों 
राज्य बीमा अधिनियम लागू नहों होता। 

सामाजिक सुरक्षा के उप्ायो की समीक्षा क आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा के उपाय 
श्रमिक को बुरे स्वास्थ्य दुघटना औए वृद्धावस्था मे काफी 
हद तक सहायता देत हैं। चाहे भारत मे ये उपाय देर से लागू 
६९ प९-अीिययर, एप्स जा अर, जे, ररखजज फिर 
इनसे श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। 

परन्तु अभी भारत में बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा की 
कोई योजना नहीं है। पश्चिम के देशो मे भी बेरोजगारी 
बीया (एकशाफ/०/एछवा ॥080:७॥८७) को कार्यात्वित 
करना बहुत कठिन है और भारत जैसे देश में जहाँ 
बेरेजगारो बढ रही है यह लगभग असम्भव है। परन्तु ऐसा 
कोई-न-कोई उपाय तो करता हो होगा। इस सम्बन्ध मे 
महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलायी गया रोजगार गारण्टी योजना 
विशेष रूप म उल्लेखगीय है। अन्य शज्यो को इसका 
अनुसरण करना चाहिए। बेरोजगारो एक अभिशाप है और 
देश की निधनता का मुख्य कारण हैं। बेराजगारी लाभ को 
व्यवस्था के परचात्‌ हो हम यह गर्व से कह सकते हैं कि 
भारत में श्रमिको के लिए एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा 
व्यवस्था विद्यमान है। 


थी 
कृषि श्रम 


(55्यएएा पार, 7.58007) 








4 भारत मे कृषि भ्रम की वर्तमान स्थिति 
कृषि श्रम जोकि मुख्यत आर्थिक एय सामाजिक 
दृष्टि से पिछडे वर्गों द्वार उपलब्ध कराया जाता है को चार 
वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है- 
(क) जमीदारों से बधे हुए भूमिहीन श्रमिक 
(.ग्राए।९५5५ ]00प्ाटा५) 
(ख) व्यक्तिगत रूप मे स्वतन्त्र किन्तु पूर्णत औरो वे 
लिए काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक 
(ग) छोटे किसान जिनके आधीन अत्यन्त छाटे छोटे 
खेत हैं वे अपना अधिकाश समय औरो के लिए 
काम करने मे लगाते है और 
(घ) वे किसान जो आर्थिक दृष्टि से पयाप्त जोता के 
स्वामी है किन्तु जिनके एक दो लडके या 
आश्रित अन्य समृद्ध किसानो के यहाँ काम 
करते हैं। 
इनमे प्रथम वर्ग के श्रमिकों की स्थिति बहुत कुछ दामों 
या गुलामो की सी है। इन्हे बन्धुआ श्रम (800९6 ॥॥७०७) 
भी कहते है। इन्हे आमतोर पर मजदूरी पैसे के रूप मे मही 
वस्तु के रूप मे मिलती है। इन्हे अपने मालिकों के लिए 
काम करना पड़ता है। के अपने स्वामी की नौकरी छोडकर 
अन्य स्वामी के आधीन काम करने के लिए स्वतन्त्र नही 
होते। इन्हे बेगार भी करमी पड़ती है। कभी कभी इन्हे अपने 
स्वामियों को नकद धन और मुर्गे बकरियाँ आदि भी भेट 
करने पड़ते है। उपर्युक्त वर्गों मे दूसरे ओर तीसरे वर्य के 
श्रमिको का काफी महत्त्व है। भूमिहीन श्रमिकों की समस्या 
सर्वाधिक विकट समस्या है। 


ऋषि श्रम का परिमाण (॥व६णञएत९ त ्ड्धापत्पापनो 
॥0०७०) 

ग्राम श्रमिका को सस्या आय और जावन मान 
(80900270 ० ॥५॥४) आदि के विषय मे सही सही 
आकडे उपलब्ध नहा है। किन्तु समितियों और आयागो की 
रिपोर्टों के रूप मे थोडी बहुत जानकारी उपलयध है। 3960 
मे प्रकाशित द्वितीय कृषि श्रम जाच (5६८०० 
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६०७७० [. ७0७ 0७) ) कौ रिपोर्ट के अनुसार 
कुल ग्राम परिवारों में कि श्रमिक परियार दागभग 25 
प्रतिशत थे। इस जाच के अनुसार गाम श्रमियों मे से 85 
प्रतिशत अनियत श्रमित्र (( ७५॥॥ ॥%6फाथा५) थे जो 
किसी भी किसान के यहाँ काम कर सवते थे। केवल १5 
प्रतिशत श्रमिक विशष भू स्तामियों वे यहा नियत शमिक 
के रूप मे काम करते थे आधे से अधिय श्रमिकों के पास 
जहुत थोड़ी सी भूमि थी ऐसे श्रमियों क्री सख्या वस्तुत 
बहुत कम थी जिनके पास आर्थिक दृष्णि से लाभवर जोत 
(&८०0०॥॥० ॥0।07६) थी. पर जो श्रम के फालतू होने वे 
कारण दूसर लोगो के यहाँ काम करो थे) 

कृषि मजदूरों की भारी संख्या अनुसूचित जातियों 
जयजातिया एवं अन्य पिछड़े वर्गों से है। एक अनुमान के 
अनुसार कुल कृषि मजदूरों वा 75 से ४0 प्रीशव 
अनुसूचित जातियां से सर्म्बा-धत है । 

ग्रामाण श्रम के राष्ट्रीय आयोग (99) + अनुसार 
१987-88 वे दौरान कुल ।084 लाख गाम परियाये मे 
430 लाख परिवार ग्रामीण श्रम परियार थे ओर इनमें 333 
लाख परिवार वृषि श्रम परिवार थे। सापेध रूप मे कुल 
ग्रामीण परियारों से ग्रामीण श्रम परिवारों का अनुपात 397 
प्रतिशत और कृषि श्रम परिवारों का 307 प्रतिशत था। 
इसका अर्थ यह है कि कृषि श्रम परियारों की मात्रा 
4987-88 म॑ कुल ग्रामीण श्रम परिवारा के 77 प्राशशत के 
बराबर थी। 

398] की जगगणना वे आउ्डों से पता चलता है कि 
कृषि श्रमिकों की सख्या 644 लाख है। देश मे कुल 
श्रमिकों (मुख्य एवं सीमान्त) की सख्या 2 246 लाख थी 
और इस प्रकार कृषि श्रमिक कुग श्रम शक्ति का 263 
प्रतिशत थे। 96 मे कृषि श्रमिय्रों की सम्ब्या बेयल 30 
दाख थी। इससे जारिर है कि कृषि श्रमिकों वी सप्या मे 
तीत्र वृद्धि हुई है। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय भायोग ने उल्लेख 
किया है. सत्तः आर अस्सी के दशकों के दांग्नन ग्रामौण 
जनसरया म 2 प्रतिशत पर 5 प्रतिशत पी ब्रमश वृद्धि 
हुई है। किन्तु तततुरूप दशक से कृषि शमिय्रा कीं संस्शा 


कृषि श्रम हद 


में अपैज्ञाकृत अधिक वृद्धि हुई जो क्रमश 47 प्रतिशत और 
30 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।'' 

इसका अर्थ यह है कि सीमान्त किसान (आइवाओ 
शिएथ) भूमिहोत श्रमिकों को मात्रा को बढ़ाते रहे हैं। 
बुते ऋणों के रूप में बढतो हुई आर्थिक मजबूरियों के 
कहएण अपनी भूमि बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे 
इस बात को पुष्टि होती है कि सिचाई ट्यूबबैल, उर्दस्को 
या घड़को के रूप में विनियोग मे लगाए गए करोडो स्पयो 
का लाभ बड़े किसानो को हुआ है। इसका यह भी अर्थ है 
कि सहकारी समितियों एय ग्रामीण बैंकों ने भी समृद्ध 
जर्गींदारें की हो सहायता की है। 

ग्रामीण-श्रम के राष्ट्रीय आयोग का एक अन्य जाच- 
परणम यह है कि जहा 987-88 के दौरान कृषि-त्रम- 
परिजां में पुर्षो और स्त्रियों द्वारा कृषि-भूति-रोजगार के 
रूप में प्रतिवर्ष औसत काम किए गए दिन क्रमश 239 दिन 
और 84 दिन थे, इसके विरुद्ध 983 में तदनुरूप आकडे 
(दौधी ग्रामीण श्रम जाच) क्रमश 59 दिन और 36 दिन 
ैै। ऐेजगार के दिनो में गिएवट का कृंपि-श्रम-परिचारों की 
अप्य एवं ऋण परिस्थितियों पर दुष्प्रभाव ही हुआ है। 

यह भी देखा गया है कि बुल श्रम-शक्ति में भूति-श्रम 
वा अनुपान जो १972-73 में 34॥ प्रतिशत था बढ़कर 
*झ-88 के दौरान 4। 4 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के 
* हँए, कुल भूति श्रम मे अनियत भृति-श्नम (एम्ण्ग 
५०१६ |३000७) का अनुप्त जो 972-73 में ६8% था 
अर 4987-88 में 75 8ब हो गया। क्रृषि श्रम के 
अनियवोकरण (0५६७५॥६४0०७) की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कक 
व्यज््या करते हुए, ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग ने साफ 
शुदयो मे उल्लेख किया है. “कृषि मे 'तकनालाजीय 
परिवर्तन, छोटे किसानों का सीमान्तीकरण 
(/अ्ञा5०७०७७ पारम्धरिक कुट्ीर उद्योगो की समाप्ति 
स्फोति आदि कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कारणतत्त हैं जो देश के 
विधिन क्षेत्रे मे अलग-अलग रूप मे क्रियाशील हो रहे हैं 
न परिणामस्वरूप कृषि-श्रमिको को सस्या बदस्तृर 
इती जा रहो है।'” 

भू-वितरण के औपचारिक आकडो से पता चलता ड़ 
कि ग्रामीण चरिवारों के पास या ता भूमि है ही नहीं या 
उनके पास एक हैक्टेयर से कम भूमि के अलाभकर दुर्कड 
हैं। कुल मिलाकर 6। प्रतिशत यरिवारे के पास कृषि 
ऊआाधोन क्षेत्रफल का कंबल 8 प्रतिशत है। इनमे से 22 
प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं। अन्य 
28 प्रतिशत के पास आधे हैक्टेयर (या 42 एकड) से कम 
भूषि है। अत ये सामान्त किसान भूमिहीत फिसानो को 
फौज मे भज्तो होन चले जाते हैं। चूकि ये तिर्धनता रखा 
(9०५८०७ ॥7०) को सीमा पर रहते हैं, ये धोर-धीर इसके 
वादे खिसक्ते जात हैं। 


कृषि श्रमिको की मजदूरी और आय 

कृषि श्रमिकों को दी गयी मजदूरी के आकडों से पठा 
चलता है कि देश के कुछ भागों जैसे केरल पजाब, 
हरियाणा और पश्चिमो उत्तर प्रदेश कौ छोड कृषि श्रमिको 
को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी (प्रणागर्व शाधगाएा। 
हल प्राप्त नहीं होती। इन राज्यो मे भी स्त्रियों को 
अधिसूचिए न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरों नहों दी 
जातो। जहा पर कृषि-श्रम सगठित और जागरूक हो गया 
है बहा मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के करीब पहुच मयी है। 
जहा पर कृषि-त्रमिक असगठित हैं और परिणामत उनकी 
सौदाशक्ति कमजोर है वहा वास्तविक मजदूरी और सरकार 
द्वारा निश्चित मजदूरी के बीच अन्तर काफी ज्यादा है। 

इसके बावजूद सभी राज्यो मे बिता किसी अपवाद 
के 970-7) से 988-89 के दौरान वास्तविक मजदूरी में 
वृद्धि हुई है। अधिकतर राज्यो म सतर के दशक की तुलना 
ने अस्सी के दशक में वास्तविक अजदूरी म काफी अधिक 
वृद्धि रिकाड की गया है। 

दो ओर प्रवृत्तिवा भी सुव्यक्त हुई हैं । पहली वास्तविक 
मजदूरी मे क्षेत्रोय असमानताओ में गिरावट आई है। दूसरी, 
पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुरुष एव स्त्री कृपि-श्रमिक को 
दी जाने वाली मजदूरी के बीच अन्तर भी कम हुए हैं। इस 
सम्बन्ध में ग्रामोण श्रम के राष्ट्रीय आयाग ने उल्लेख किया 
है * ग्रामीण रोजगार और वनरोषण प्रोग्रामो का 
कायान्ववन (जितम न्यूनतम मजदूरी निश्चित को जाती हैं 
और जो गरीब ग्रामीण महिलाओ को रोजगार सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को पूरा करती हैं), न्यूनतम मजदूरी में 
समय-समय पर सशोधत और समाव काम के लिए समान 
मजदूरी को अधिसूचना नयी तकनालाजो द्वाण प्राप्त की 
मयी उत्पादिता मे वृद्धि और सामान्य जागरूकता का विकास 
ऐसे कारणतत्व हैं जिन्होंने जृषि-क्षेत्र मे ग्रामीण महिलाओ 
क्ते वास्तविक मजदूरी मे अधिक वृद्धि करते में महत्त्वपूर्ण 
योगदात दिया है।"” 

कृषि-श्रम-परिवारों कौ रहत-सहन कौ दशा दयनीय 
है। १00 रुपये से कम प्रति व्यक्ति मासिक व्यय वाले श्रम- 
चरिवारें का अनुपात लगभग 70% है जिससे साफ पता 
चलता है कि कृषि-श्रमिकों की सख्या का बहुत बड़ा 
चहुसस्त्यक भाग निर्भनता रखा के नीचे है। 


2. कृषि श्रमिकों की हीन आर्थिक दशा के 
कारण 
कृषि श्रमिकों को दयतीय आर्थिक स्थिति के अनेक 
कारण हैं। उनकी कम मजदूरी और हीन आर्थिक स्थिति के 
कारणों में प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं- 
(7) निम्न सामाजिक स्थिति-अधिकाश कृषि- 


+ 548 


श्रमिक युग-युग से उपेक्षित एवं दलित जातियो के सदस्य 
हैं। निम्म और दलित जातियो के लोग सामाजिक दृष्टि से 
बे एव घुटे हुए हैं। उनमे कभी भी दबग बनने का साहस 
नहीं रहा। उनकी स्थिति निरीह-मूक पशुओ की सी रही है। 

(2) असगठित-कृषि श्रमिक अनपढ़ और अजागरूक 

हैं। ते गावो मे बिखरे हुए असगठित रूप से रहते हैं। वे 
अपने को सघो के रूप मे सगठित नहीं कर पाए हैं। इनके 
विपरीत शहरों मे श्रमिक अपने को सगठिव करने मे सफल 
हो सक हैं। नगरों मे राजनीतिक दल भी श्रम-सघो 
(0.00०07 ए०॥०॥७) की गतिविधियो मे रुचि लेते हैं। कृपि- 
श्रमिक इस लाभ से सर्वथा वचित है फलत वे मजदूरी के 
सवाल को लेकर जमीदारों से सौदेबाजी नही कर सकते। 

(3) मौसमी रोजगार-कृषि श्रम्रिक को साम वर्ष 
लगातार काम नही मिल पाता द्वितीय कृषि- श्रध की जाच 
के अनुमान के अनुसार कृषि-श्रमिक को वर्ष भर मे केवल 
१97 दिन ही काम मिलता है और शेप समय वह बेकार 
रहता है। ग्राम क्षेत्रों मे अल्प-रोजागर (एव 
थ77!०)/७2५) के अलावा बेकारी भी है। अल्प रोजगार 
एवं मेकारी दोनो भारतीय कृषि-श्रमिक की कम आय और 
हीन आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार है। किन्तु खेती के 
धन्से को प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि श्रमिक को लगातार 
काम नहीं मिल सकता। अधिकतर खेती मे काम मौसम के 
अनुसार कुछ समय छोड छोड़कर होता है। अनेक 
परिस्थितियो मे एक फसल प्रणाली के कारण बर्ष मे कबल 
कछ या सात महीने का काम ही मिल पाता है। जहाँ मिचाई 
सुविधाएँ उपलब्ध करा दो गई हैं केवल वहा हो दोहरी 
'फसल (0000८ ७००.॥४४) के कारण वर्ष भर काम मिल 
सकता है। 

(4) कृषि भिन्न व्यवसायो की कमी-प्रामो मे 
कृषि-भिन्‍न व्यवस्तायों (0 2987०ए॥ए० 00००७ 
0७०७) कौ कमी भी कृषि श्रमिको को कम मजदूरां और 
हीन आर्थिक दशा के लिए जिम्मेदार है। ग्रामों मे आबादी 
की निरन्तर वृद्धि के कारण भूमिहीन श्रमिकों की सख्या भी 
बढती जा रही है। किन्तु दूसरी ओर खेती भिन्‍त काम धन्धों 
की कमी तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे न आने-जाने क 
कारण जमीन पर आबादी का दबाव और भी अधिक होता 
जा रहा है। 

(5) ग्राम-ऋणग्रस्तता (२७०) ॥060(९67९55)- 
कृषि श्रमिक बुरी तरह ऋण-ग्रस्त है। साधारणतया ये 
श्रमिक अपने भू-स्वामियों से ही ऋण लेते हैं। इन्ह कम 
मजदूरी स्वीकार करने पर बाध्य होना पडता है। चूकि उनके 
पास रहन रखने के लिए कुछ भी नहीं हाता वे अपने 
आपकी ही महाजनो और समृद्ध जमादारों क पास रहन रख 
देते हैं और बन्धुआ मजदूर बन जाते है । 


कृषि श्रम 


इस प्रकार कुछ तो ऐसे कारणों से जिन पर श्रमिकों का 
अपना वश नहीं है और कुछ सौदा करने की अपनी दुर्बलता 
के कारण ये बेचारे कृषि श्रमिक अत्यन्त दयनीय जीवन जीते 
चले आ रहे हैं। 


3 कृषि श्रभिक की दशा सुधारने के लिए 
सुझाव 

कृषि श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए 
निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं- 

॥ कृषि दासता (487९ल॥ा67छ इशाविणा) 
समाप्त करना-कृषि दासता जोकि भारत के बहुत से भागो 
मे विद्यमान हे समाप्त की जाती चाहिए। वस्तुत भारत के 
सविधान मे तो सभी प्रकार की दास-प्रथा का निषेध किया 
गया है। किन्तु शक्मब्दियों से चल्ली आ रही दासदा आसात्री 
से नहीं मिठाई जा सकती। इसका कारण यह है कि भारत के 
कृषि- श्रमिक अनपढ और निस्सहाय हैं। दास-प्रथा को 
समाप्ति के उपायो मे ग्राम-जनता का शिक्षण और उसे 
अपेक्षाकृत उन्‍तत अवसर उपलब्ध कराना मुख्य है। आशा है 
वि बन्धुआ- श्रम के उन्मूलन सम्बन्धी आर्थिक कार्यक्रम के 
अधीन किए गए उपायो के प्रभावाधीन कृषि-दाप्तता समाप्त 
हो जाएगी। 

2 कृपि-क्षेत्र मे न्यूनतम मजदूरी नियमों को बढिया 
छग से लागू करना-पजाब हरियाणा और केरल को 
छोड़कर देश के शेष भागों मे कृषि-श्रमिको को बहुत कम 
मजदूरी मिलती है। उनकी मजदूरी बढाना नितान्‍्त आवश्यक 
है क्योकि बिता इसके उनकी आर्थिक दशा सुधारी नहीं जा 
सकती। न्यूनतम मजदूरी कानून बना देना भर पर्याफत नहीं, 
उसे लागू करने के उपाय किए जाने चाहिएँ। 

3 भूमिहीम कृषि-श्मिको को पुन बसाना-कूषि- 
श्रमिको की दशा सुधारने के लिए भूमिहीत कृषि-श्रमिको 
को भूमि देना आवश्यक हैं। इसके अनेक ढंग हो सकते हैं, 
जिनमें एक यह है कि नई सुधरी भूमि केवल इन्हे बाट दी 
जाए। दूसग उपाय यह है कि विद्यमान भूमि को ही सब॑ 
लोगों मे फिर बाट दिया जाए। ऐसा स्वेच्छा से भी हो सकता 
है और अनिवार्य भी। भूदाव आन्दोलन का उद्देश्य भूषतियों 
से भूमिहीनो को स्वैच्छिक रूप मे जमीन दिलाना था। अन्य 
उपाय है-जोत को अधिकतम सीमा का निर्धारण और 
सहकारी खेती! 

4 कृषि में सुधार-भारतीय कृषि के मौसमी स्वरूप 
के कारण कृषि श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार नहीं मिल 
पाता। कृषि कार्य बढाने के लिए सघन खेती (ह#ह08४८ 
८णार०००)) और सिचाई के विस्तार दोनो की अत्यत्दे 
आवश्यकता है। इन उपायो से दोहरी फसल होने लगेगी, 
जिससे श्रमिक को वर्ष भर कार्य मिल सकेगा। इसके 


कृषि श्रम झड़ 


अतिरिछ, श्रमिक की उत्पादिता में भी वृद्धि होगो, जिससे 
उप्तकी पजदूरी भी बढ़ेगी। ग्राम उद्योगों (एणथ 
पा0॥४४९७) को स्थापना बहुत जरूरी है ताकि ग्राम जनता 
को काम मिल सके। 

$, सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम (00ण॥९ क्ञ०7७ 
एण्ट्राघ्णाप0)-ग्राम-शत्रमिकों को काम दिलाने और 
ग्राम-श्रम का पूर-पूण उपयोग करने के उपायो मे से बढिया 
उपाय सार्वजनिक-निर्माण कार्यक्रम है। सरकार गावों मे 
अपनी परियोजनाए इस ढंग से अमल मे ला सकती है कि 
रोते मौसम (08 ५5९४७०॥) में खाली श्रमिकों का काम मिल 
सके। सडके घनाना, तालाबों तथा नहरो कौ खुदाई और 
उन्हें गहग करता, बगरोषण आदि ऐसो परियोजनाए हैं। लघु 
उद्योगो कौ स्थापना का और सार्वजनिक-निर्माण कार्यक्रम 
का गाबो की जनप्रख्या को भ्क्रिय बनाने, ग्राम-जनता की 
मजदूरी बढाने और देश कौ आय मे वृद्धि करने कौ दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


4, कृषि श्रम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए. 
गए उपाय 

स्वान्ता-प्राप्ति के समय से केच्र तथा राज्योय 
सरकारें दोगो ने हो कृषि-श्रमिको की दशा उनत करने के 
विषय मे प्रशसतोय कार्य किया है। कृषि-श्रमिक को 
मजदूरी बढ़ाने के विषय मे कुछ उपाय किए गए हैं, जिनमे 
मुख्य ये हैं- 

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-948 मे न्यूवतम 
भजदूरी अधिनियम बताया गया था। इस अधिनियम के 
आधीन प्रत्येक राज्य सरकार को तीन वर्षों मे कृषि श्रमिको 
की न्यूनतम मजदूरी स्थानोय लागत (००५ ००५0 और 
जोवन-मात को ध्यान में रखकर नियत की जाती है। चूँकि 
देश के अलग-अला भागो मे स्थिति अलग-अलग है और 
विधान के अनुप्तार एक हो राज्य मे मजदूरी की दरें अलग- 
अलग निश्चित कौ गई हैं, व्यवहार मे न्यूनतम मजदूरी दर 
को प्रभावशाली ढग से लागू करना बहुत कठिन हैं। बहुत से 
शज्यो मे सजदूरी दर को प्रभावशाली ठग से लागू करता 
बहुत कठिन है। बहुत॑ से शज्यो मे मजदूरी को न्यूनतम दर 
चालू दरों से भी कम नियत को गई है। न्यूनतम मजदूरो 
अधिनियम व्यवहार में कृषि-श्रमिकों की मजदूरी बडले में 
सफल नहीं हो सका। 

(2) अन्य बैद्यानिक उपाय-विधान बनाका जमोंदारो 
प्रधा सभी राज्यो में समाप्त कर दो गई। इससे सम्बद्ध सभो 
प्रकार का शोषण भी देश भर में मिट गया है। इसके 
अतिरिक्त कारतकाएें और मजदूरों के हितो को रक्षा करने 
तथा जिस जमोन पर वे खेलो करते हैं, उसे प्राप्त करने मे 
उम्तको मदद करने के लिए बहुत से ग़ज्यो मे काश्वकारी 


कानून बना दिए गए हैं। सभी राज्यों मे विधान बनाकर 
कृषि-जोत अधिकतम सीमा त्रियत कर दी गई है। इन 
चिधानो के अनुप्तार धनी-भू-स्वामियो को फालतू जमीन 
भूमिहीन मजदूए में बाटे जाने की व्यवस्था हैं। 

(3) श्रम सहकारी समितियों (,ब्ञाठपर ९0- 
0एथ30६८७) का सगठव-दूभरी योजना मे क्रम-सहकार 
था सेवा सहकारो ($९०६८९ ९० णएशजआर्ट5) के निर्माण 
को प्रोत्साहन देने का प्रयत्व किया गया था। इन सहकारे के 
सदस्य जो कि श्रमिक होते हैं सडके बनाने नहरें और 
ठालाब खोदने तथा जगल लगाने आदि सरकारी कामों का 
ठेका लेते हैं। ये सहकार रैते मौसम (0//5८७०ा॥) में कृषि 
श्रभिको को रोजगार प्रदान करेंगे तथा निजो ठेकेदारों के 
शोषण से उनकी रक्षा करेंगे। 

4 रोजगार गारंटी थोजना (रए)/0कफव्का४ 
इण्श(९६ $९ौश१९)-महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार 
गाएण्टो योजना चालू को जिसके आधीव कोइ काम करने 
योग्य व्यक्ति अपने जिले के जिलाधीश (00॥6०0०0 या 
उसके द्वारा अधिकृत क्रिसी छोटे अफसर को रौजगार करे 
लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इस योजनत्रा के अनुसार 
सरकार को प्रार्थी को उसके निधास स्थान के 5 किलोमीटर 
के बीच रोजगार उपलब्ध करशाय होगा। इप्त उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए सप्कार को विभिन सार्वजनिक निर्माण प्रोग्राम 
सम्बन्धी योजनाएँ (अथात्‌ सिचाई, सड़क निमाण आदि) 
तैयार रखनो होंगी। इनमे मजदूसे की दर ऐसी नहीं होगी 
जिससे कृषि क्रियाओ मे सामान्य रोजगार प्राप्त प्रमिक 
आकर्षित हो सकें। यह सभो व्यक्तियो को गेजयार उपलब्ध 
कराने का अभिनन्दनीय कदम है और हाल ही मे बनाई गईं 
जवाहर रोजगार योजना इस दिशा मे ही एक कदम है। 

भारत में भूमिहोंन मजदूर जो कुल श्रम-शक्ति का 
लगभग 25 प्रतिशत हैं, की दशा बहुत हो दयनीय रही है। 
भूमिहीन श्रमिक समाज का सबसे अधिक शोपित वर्ग है। 
डनकीो आर्थिक दशा को सुधारने ओर उनके कल्याण को 
प्रोलत करने को आर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। 


5. कृषि मजदूर और न्यूनतम मजदूरी 
($गाएगर/णओं .0एछ 297 कैश) ण १४७४०) 

4948 में न्यूबतम मजदूतै कानूत के लागू होने के 
पश्चात्‌ सरकार पर यह दबाव डाला गया कि इस कानूत को 
कृषि-श्रम पर भो लायू किया जाए। इस कानून का क्षेत्र- 
विस्तार किया गया किन्तु फिर भो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमे 
कृषि-श्रर्म के अधिकतर भाव इस कानूद के आधोन न 
लगाए जा सके। जिन राज्यों मे यह कानून लागू भी किया 
गया, उनमे न्यूडतम मजदूरी के निश्चयन एवं यालत के लिए 
एक-सो मशोनरो कायम नहों को गईं। मोटे त्तौर पर यह 
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कहा जा सकता है कि (3) यह कानूत प्रत्येक राज्य मे मृत 

अधिनियम ही रहा है। (2) कृषि मे न्यूनतम मजदूरी को 
बहुत समय से सशोधित पही किया गया। (3) लगभग हर 
जगह वास्तविक मजदूरी अधिक कामवाज वाले मौसम मे 
न्यूनतम मजदूरी से अधिक हो जाती है और वम वामकाज 
वाले मौसम मे न्यूनतम मजदूरी से कम हो जाती है। (4) 
इस कानून की प्रभावी रूप मे पालना बरने की मशीनरी 
बिल्कुल अपर्याप्त है। इस कानूत वे आधीन न ही मुबदमा 
चलाया जा सकता है और परिणाम + ही इसमे सफलता 
प्राप्त है। (५) कानून को लागू करने की अन्य कठिनाइयो मे 
मुख्यत कृषि मजदूरों मे दरिद्रता एवं अनक्षरता बामात 
कानून सम्बन्धी जानकारी का अभाव बृषि फार्मो का 
ब्िखरा होना रोजगार का अनियमित होना कृषि श्रम वा 
असगगठित होना आदि है। 

विभिन प्रदेशों और विभिन्‍न फसलों आदि मे पुरुषों 
स्त्रियों एवं बच्चो को दी जाने वाली मजदूरी मे काफी 
भिन्‍्लता पाई जाती है। राष्ट्रीय श्रम आयोग पर्याप्त प्रमाण बे 
पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 7956 और 963 पे 
दौरान कृषि श्रमिकों की आय ओऔशद्योगिव श्रमिवरों की 
मजदूरी की तुलना मे अधिक बढ़ी है। इसवा सुख्य कारण 
यह था कि ग्रामीण क्षेत्रो मे औसत मजदूरी मे काफी वृरि 
हो रही थी यह बात विशेषषर पजाब और तमिलनाडु वे 
बुछ क्षेत्रों के लिए सत्य है। 

मई 987 में हुए श्रम मत्रियों के सम्मेलन ने यह 
सिफारिश कौ कि न्यूनतम मजदूरी कातूत बे आधीस 
निश्चित वी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धनता रेखा वे 
साथ सम्बन्धित होनी चाहिए। इस बात वो ध्यात मे रखो 
हुए ग़ज्यों को 5 मई ॥990 को यह सलाह दी गई कि 
न्यूनतम मजदूरी 45 रुपए प्रतिदिन होगी जिसके नीचे प्रत्येव 
रोजगार वे” लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाएगी। किन्तु 
आफ! का गए राष्ध्रीप' जापोणा नो 2७ रुपए ब्रातिपित' की 
न्यूनतम मजदूरी निश्चित बरने की सिफारिश वी ! 

इन सिफारिशों के परिपालन के लिए, सामान्य न्यूनतम 
मजदूरी कौ एक मई धारणा कल्पित की गई जिसमे सामान्य 
श्रमिको के लिए खाद्य “धन एवं मकान वे रूप मे श्रमिकों 
को ऑनिवार्यताएँ उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया जो 
न्यूनतम मजदूरी कानून के आधीन नहीं आते थे। ध्या) देने 
योग्य बात यह है कि ग्रामीण निर्धनता या उन्मूलन न्यूगतम 
मजदूरी की गारटी पर निर्भर करता है । 

30 नवम्बर ॥992 पर न्यूनतम मजदूरी कानून के 
आधीन कुल रोजगार भेप्रों कौ सख्या ॥023 थी। श्रम 
मत्रालय की वार्पिक रिपोर्ट (992 93) के अनुसार वेद्र 
जब राज्योय सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी निश्यित की है जो 
अकुशल श्रमिकों बे' लिए कम से कम ओर बृशल श्रमिकों 


के लिए अधित् रो अधिए होगी याहिए। सिफारिश की गई 
न्यूनतम मजदूरी फ्री अभिसीमा से अधिक मजदूरी 
निम्नलिखित रायो मे विश्यि] की गई पजाब 37 70 से 
33 95 रपए, हरियाणा 24 से 338५ रुपए ट्माचल 
प्रदेश और राजस्थान 22 रपए, उड़ीसा 25 रपए, बिहार 

१5 से 25 रपए, अरणाओल पदेश ॥5 से 38 70 रुपए 
इनके विरद्ध जिन रायो में मानदण्ड से भीयी मजदूरी 
गिश्खि वी गई है ये है. उत्तर प्रदेश ॥950 से 28 8५ 
रपए, पशिमी बगाल0 40 से 2। 62 रपए, मध्य प्रदेश 

। से १6 रपए, वेरल ॥2 से 40 रपए गुजरा ॥॥से 
37 रषए, महाराष्ट्र ॥ से 34 ३0 रपए, असम 7 से 25 
रुपए यर्वटात 7 75 से 26 80 रपए उमिलागाडु 7 से 35 
रुपए। 

ध्यात देते योग्य बात यट है कि न्यूगठम मजदूरी या 

विश्चय) इस बात वी कोई गारटी उहीं हि यह बृषि 
मजदूरों क्रो दिया भी जाएगा। यह यो इस बात पर तिर्भर 
करा है कि राय यया यार्यभाग अटा पर्ता है और यृष 
थ्रमियों में किस हट ता घी णे व[क्ल 07 ॥07) 
हुआ है । 


6 बन्धुआ श्रम ता उमूता 
(#090व60॥ ता उणातत्त। ॥ णा।) 

लाखो भूमिहीन मजदूरों ये साथ अभी तक बाधुआ 
श्रम या अनुबन्ध श्रम (( वध ७। ॥ ॥॥) वां व्यवहार 
किया जाता है और ये दासो था गुलामों वा सा जीवन 
व्यतीत बरते है। भारत में बधुआ श्रम की प्रथा शााब्दियो 
से यली आ रही है। यट बषि अर्थश्यवस्था वा विशेष 
लक्षण है। यह प्रथा अनुसृत्रित जातियो आदिवासियों और 
अर्द्ध जाजातियो मे घोर गिर्धनता और गितशता की स्थिति 
से उत्पन्न हुई जिन्हें पर्ष थे. एवं भाग के दौरात ही मजदूरी 
के रूए के कृछ आप ग्रफ़ होती औी/ जा उसे दुढी फ़मडा 
के मौसम में साद्यारे परी अश्श्यकात्म होती या विशेष 
अवसरों अर्थात्‌ विवाह उस तथा जीमारी वी हालत में 
ऋण की आपश्यवाा होगी तो उन्हें उधार लेवा पड़ा परन्तु 
उाके पास अपो श्रम की अपेधशा भूमि हीरे जयाहरा या 
अन्य जायदाद ये रूप मे रहत रखने वे! लिए कुछ भी नहीं 
था। अत ये अपने आपयो हो रहा रख टेते। साहयारो 
और उच्च जाति के भू स्वामियों ने उनगी लायारी ए4 
अनभिज्ञा फा लाभ उठाया और उप साथ शोपषणामय 
बररनामे बर लिए। उनकी मजदूरी इतनी व और व्थाा 
की दर इतग्री उँपी प्राय 25 से 50 ग्रतिशत थी वि समय 
के साथ ऋण वा भार यढता ही जाता। वास्तव में पण या 
भार इाना अधिक हो गया कि स्सा भुगतात कणणी है 
परिएर ये श्रम द्वारा यई चीढियो गया भी वहीं विया जे 
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सकता था। यदि किसी भूमिहीए श्रमिव ते उधार ले लिया 
हो बह और उसके वश क लोग शाह्ण शल्मामा में गस्‍्त हो 
गए। आधुनिक काल मे भा अनुसूचित जातिया 
(लावा ९०४९5) के छत भजदर जो वध में कक्‍ल 5 
या 6 महीने ही रोजगार प्राप्त कर पते उनकी समय भू 
स्वामियों से प्राप्त उधार राशि या खाद्याल्ता पर जावित रहते 
हैं। देश के विभिन्‍न भागो में वन्पुआ #रस बो कई नामों से 
पुकाए जाता है. उदाहरणाथ मद्रास में पातया उड़ीसाम 
हालिया' या 'मूलिया उत्तर बिहार से यारहमासिया अरे 
दक्षिण बिहार मे 'कामिया मध्य प्रदेश शः हरबाह उत्तर 
प्रदेश मे 'सेवक' या 'हरि' आदि! 

चाहे गह प्रथा श्ताब्दिया से प्रचलित है परतु बधआ 
श्रम के बारे मे कोई विश्वसनाय अक्‍्डे उपख नहीं है। 
अन्तर्साष्टीप श्रम संघ (ताएा00५ कया 
08भा5०७००) ने भारत के लिए १5 करोड बच्चा 
श्रमिकों का अनुमात लगाया पजनमे 0 लाख उतच्चे है 
इसकी तुलना मे भारत सरकार ने चाग्व उन्धजा 
मजूदूरी का आकडा दिया। बलगण्टार धरप्त सा के कत॒माल 
का आधार * स्वतत्त एजेन्सियाँ हैं जबकि भारत सराकर 
का अनुपात राष्टाय नमूता सर्वेक्षण पर आधारित है। भाएत 
सरकार का आकडा घोर अल्पानमान है क्याक अनराण्णाव 
श्रम सघ के अनुसार कवल कृषि मे 2 लाखस अग्वि 
बन्धुआ श्रमिक है। यह व्यवहार खटानों गलाचे यतने और 
घरेलू सेवा मे विस्तृत रूप मं विद्यमान हैं। 

बन्धुआ भ्रम आमतेर पर कम काम काज छाले मै'सम 
में समृद्ध भू स्वामिया से खाद्याल उधार लेता है। ईम का 
का भुगतान सामान्यतया जिन्स (७॥५ के रूप में "कया 
जता है और यह पूल गशि का )25 से ! ६0 गुना होता है। 
इस प्रकार के आधार फे अमृद्ध किसान 
अपनी कृषि क्रियाओं के लिए श्रम के पियमित सभरण 
(ए३७०७ 5ण्एशे) के बार, मे अष्वस्त हो जाता है। 
बन्धुआ श्रम को दोहरा भार उठाना पड़ता है. ऊचा ज्याज दर 
के भुगतान के रूप में और अपने मालिकों को सस्ता श्रम 
चेचने के रूप में। अधिकतर बचुआ मजदूर उच्च वर्गो के 
चघगऐ बागो एवं खेतों पर खशागा दासा (ीशध्ताब* 
इश्षाड) के रूप मे बार्य करते थे। उनके कार्यो में घरूमि 
जोतने से लेकर घरेल सेवा कार्य तक शामिल थे। महाराष्ट 
आमख्ध्र प्रदेश बिहार ओर आत्य राज्यों से सालिवर्सिया का 
डल जातियो के जर्मीदाय एव महाजतों के हाथा बहा वष्ट 
सा ते पड। 

भूतकाल में भी बधुओा श्रम के उन्पूलत के प्रयास किए 

गए। 933 में पार्लियामेष्ट जे सार जिटिश साफपाज्य मे 
बधुया सम ज्ती समाप्ति का कांतन पारित क्या। दुभग्ववश 
इसका कोई प्रभाव ने पड़ी बयोकि विभिन्न गज्यों ते यह 


अहसूस क्या कि भारत मे कोई दासता वहीं है। स्वतन्त्रता 
चगप्त क पश्चात्‌ भारतीय संविधान ने दासता बेगार और 
जपरन मजदूरी के अन्य रूपा की मनाही कर दी। इसके 
क्लोरन याद खधुआ श्रम के उन्मूलन के कानून पाप किए 
हए। परन्तु यह प्रथा कायम रही वयाकि इन कानूना को लागू 
न किया गया। साम्यवादिया एव मातववादा सगाठना द्वारा 
शोषको क विसद्ध बचुआ आदिवासो श्रमिकों को संगठित 
ऋरत के आन्दोलन चलाए गए, इनके परिणामस्वरूप इसे 
मजदूरा के भयकर शापण को ओर जनता वा ध्यान 
चाकषित हुआ। प्राय इसे आउ्दोलनो को 'साम्यावादी' तज्ञा 
देकर इन्हं दवा दिया गया। परन्तु अनुसूचित जातिया और 
जनजातिया (पएत0»» के आयुर्त को लगातार रिपोर्टो मं 
किझडा लातियो व निमम शोषण एव दमन के वर्णन का 
प्रभाव सरकार पर पटा। गगब तथा शोषित देहाती जनता की 
दश्श सुधारने वे लिए द्रामती इंदिरा गाधी ने अपन 20-सूत्री 
ऋण्यक्रम मे इस एक मूल कायक्रम के रूप म शामिल कर 
न्लूण अफ्दूबर 95 मे राष्टपति ने एक अध्यादेश द्वारा 
चय्आ प्रम को अनेध बापित कर दिया ओर उनके ऋण 
मनसूख कर दिए। 


बधुआ श्रम का भविष्य 

योजना आयोग की प्रोग्राम मूल्याकन संस्था 
शि06 -घतगए€ छ१पथाणा (95900) ने बन्धुआ 
श्रम पर अपना रिपोर्ट मे ये तथ्य एवं सिफारिश पेश 
का-१+) बन्धुआ मजदूण की मुक्ति ओर उनके पुनवास की 
अवाध फः बाच आवश्यक निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराते मे 
राज्याय एव जिला ब्राधिबार विफल हुए हैं। इस कारण यह 
अप बना रहता है कि बन्धुआ मजदूर पुन बच्धनमन फ़्स 
ज्यएँ। (४४) प्राग्राम मूल्याकत सस्‍्था ने यह सिफारिश का है 
कि तार्गरिंक अधिकार सरक्षण कानून का सख्ता से पालन 
करना चाहिए और स्वैछिक सस्थाओ को सामाजिक सुधारों 
क लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अन्य ग्राम विकास 
कायक्रमों से साधनों को परिवर्तित कर बन्धुआ श्रमिका क्के 
चुत स्थापत की सफल बनाता चाहिए। 

अत सख्स महत्त्वपूण बात यह है कि ग्राम क्षेत्रो मे 
लाभक्कर रोजगार (ठ5गप्रष्ठि लगाएण्ज्राक्ाते कायम किया 
जाए और इसक लिए दशभर में ग्राम-विकास के प्रोग्रामो 
का त्वरित करना होगा। इसमे उद्योगा की स्थापना भी 
शामिल है जो कृषि तथा वन ससाधना चर आधारित है। 
निर्यात राजगार प्राप्त हात स ऋणा के लिए महाजनो को 
आवश्यकता भा कम हो जाएगी। इन सिफारिशा के फारण 
सातवा योजना (985-90) म बन्धुआ श्रम के पुनवास के 
लिए 5 करोड रुपए का व्यवस्था का गई। 

शज्योव सरकास स श्रप मन्रालय को प्राप्त सूचना के 


546 कृषि श्रम 


अनुसार 2,5,424 बधुआ मजदूरों का पता लगाकर उन्हे 
30 मार्च 4993 तक मुक्त कर दिया गया है। मुक्त किए गए 
बधुआ श्रमिकों मे से अभो तक 2 27 404 पुत्र स्थापित कर 
दिए गए है। छठी योजना (०80-१5) मे बधुआ मजदूरो के 
पुन स्थापन के लिए 25 करोड की व्यवस्था वी गई है। इस 
योजना के आधीन एक बधुआ मजदूर को पुन स्थापित करने 
की लागत 4 000 रुपए होगी जिसमे से राज्यौय सरकारो को 
50 प्रतिशत समतुल्य अनुदान के रूप मे दिया जाएगा। यह 
सहायता मुक्त किए गए बधुआ मजदूरों को आय जनन 
आर्थिक इकाइयो के रूप मे दी जाती है। इन इकाइयो मे 
बृधि सम्बन्धी ओजार एवं आदान मुर्गाखाने भेडे 
बकरियाँ सूअर बढ़ई के ओजार ओर व्यक्तिगत रचियों एब 
आवश्यकताआ बे अनुसार अन्य व्यवसायों वे लिए 
उपकरण आदि शामिल है। यह राशि फरवरी ॥956 से 
बढाकर 6 250 रुपए कर दी गई है। अगस्त 994 से इस 
राशि को बढ़ाकर 0 000 रुपये बर दिया गया है। 


7. ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग की 
सिफारिशे 
(॥९९०फाशलातं॥्ञाता$ त॑ गिल १थणाओ 
(ए०्शागाबब्बणा ता रिपाओे [.000ा) 

ब्र्तमान कृषि-ढाचा भू स्वामित्व को असमाठता को 
पोषित करता है और यह छोटे तथा सोमान्त किसानो को 
अपनी भूमि बड़े किसानो को बेचने के लिए मजबूर करता 
है। इसने सोमाम्त किसानों के परोलतारीकरण 
(शरणै८ट७90029॥0॥) कौ प्रक्रिया को त्वरित किया है। 
ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग ने साफ शब्दो मे लिखा है 
“नई तकनालाजी बाजार प्रेरित ओर पूजों प्रधान होने के 
कारण मुख्यत बडे किसाना के पक्ष मे है छोटे किसानो के 
पास न तो आवश्यक सस्लाधत आधार है ओर न हो वे 
आवश्यक जानकारी ओर जोखिम सहन करने को शक्ति 
रखते हैं. हम अप्कए ओ उप तफलान्ाएरी जो अपपाों को 
पिछड गए है। अत छोटे किसान बड़े भूस्वामियो को 
तुलना मे अलाभकारी स्थिति मे है ओर कई बार आर्थिक 
दबावों ने उन्हे बाध्य कर दिया कि वे कृषि श्रमिकों को 
बढ़ती हुई सेता मे शामिल हो जाए। ' 

भारत मे भू स्वामित्व के वितरण म परिवर्तन का कोई 
उम्मीद नहीं है। यह आशा करना पूणतया अवास्तविक हो 
होगा कि ग्रामोण श्रम को कृषि के अन्दर कृपक-स्वामियों 
के रूप में समोया जा सकता है। इस कट्ठु सत्य को दृष्टि मे 
रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने कृषि- प्रमिको की दगा सुधारने 
के लिए निम्नलिखित उपायो का सुझाव दिया है । 

आयोग का मत है कि गराब कृषि-श्रमिका को 
जीवन-क्षम बनाने को रणनीति अनिवार्यत बहुआयामी हो 


होनी चाहिए। सर्वप्रथम तो सिचाई जल-निकास और 
बाढ-नियन्त्रण एवं ग्रामोण बिजलो की आपूर्ति करनो होगो 
और इसके साथ-साथ शुष्क खेही की तकनालाजी [95% 
4शवशा& ॥९.000]02$ ) चालू करनो होगी ताकि कृषि- 
उत्पादिता एवं रोजगार मे वृद्धि हो। 

दूसर यह बहुत जरूरों है कि रोजगार-जनन-कार्यक्रम 
चलाए जाए जिनका उद्देश्य अतिरिक्त श्रम-शक्ति को कृषि- 
कियाओ में जज्य करना होगा चाहिए और इनके 
परिणामस्वरूप कृषि प्रमिको को आय मे वृद्धि होगी। 
न्यूनतम मजदूरों ओर सामाजिक सुरक्षा (५62०9॥ ५९०८णाएफ़ी 
बो लागू घरना रोजगार कार्यव्रमो का अनिवार्य अग होना 
चाहिए। 

तोसर कृषि श्रमिकों को रहने के लिए स्थान (अथवा 
वास भूमि) उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे न केवल अपनी 
बुनियादी जरूरत पूरो कर सके बल्कि परिवार कुछ सहायक 
भू-आधारित क्रियाएं अर्थात्‌ मुर्गीपालन दुग्धशालाए आदि 
चला सके । 

आयोग ने सिफारिश को है कि कृषि-श्रम के लिए 
कन्द्रीय विधान कायम करन को अत्यन्त आवश्यकता है। 
इस विधान द्वारा कृषि श्रमिकों को रोजगार को सुरक्षा काम 
बे निर्धारित घण्टे निश्चित मजदूरी के भुगतान और विवादों 
के समाधान के लिए मशोनरी की ज्यवस्था की जानी 
चाहिए। इस विधान मे श्रम-कल्याण सम्बन्धी योजताओ को 
तैयार करने ओर सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने का 
प्रावधान भी होना चाहिए। 

आयोग ने सिपारिश की है कि केद्रीय एवं राज्यीय 
स्तर पर ग्रामाण श्रम के लिए एक पृथक विभाग होता 
चाहिए जिसके अधिकारी राज्यीय स्तर के नीचे भी हो। 

आयोग न सिफारिश की है कि कृषि श्रमिकों के 
मजदूर सघो को कायम करने का प्रावधान होना चाहिए 
ताकि वृषि- श्रमिक उपयोज्य बानूत के आधौन कार्य कर 
बरा। 

आयोग ने कृषि श्रम-कल्याण कोष की स्थापना की 
सिफारिश को है ताकि महिला कृषि श्रमिकों को दो जीबित 
बच्चो तक प्रसूति अवकाश 00 रुपये प्रतिमास की दर 
पर वृद्धावस्था पेशन ओर मृत्यु और चोट के विरुद्ध क्षतिपूर्त 
दा जा सबे। इस कोष के लिए ससाधनो के रूप में 
नियोजको द्वार योगदान दिया जाना चाहिए जो भूमि पर 
उपकर (0८5६ ता | ण४) के रूप मे हो सकता है और घोडा 
सा योगदान सरकार ड्रार निधारित दरों पर कृषि-श्रमिको को 
भी वरना हागा। किन्तु इतसे पर्याप्त गशि उपलब्ध होनी 
सभव नही ओर इस कारण आयोग वा मत है कि केद्ध एव 
राज्य सरकार को कम-से-क्‍्म ५0७ 50 के आधार पर 
यागदात मे हिस्सा डालना होगा। यह तभो करना होगा जब 


कु 


कृषि श्रम हद 


केद्ध सरकार पहले तीन वर्षों के लिए 00 प्रतिशत व्यय कौ 
व्यवस्था करे। 

निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता है कि कृषि श्रम 
ग्रामीण जनसंख्या का सब से गरोब वर्ग है। ग्रामीण श्रम के 
गष्ट्रीय आयोग ने यह बात रिकार्ड की है कि 7987-88 में 
सामान्य ग्रामीण निर्धतता-अनुपात के 334 प्रतिशत के 
विरद्ध ग्रामीण- श्रम-परिवारों मे आयोग के अनुसार निर्धनता 
अनुपात लगभग 57 प्रतिशत था। अत आयोग ने कई 
सिफारिशे की हैं ताकि यह वर्ग जो शताब्दियो से घोर 
विर्धनता में जीवन-व्यतीत कर रहा है निधवता-स्तर से 
ऊपर उठ सके। यह सत्य है कि जहा कृषि-श्रम ने हरित 
क्रान्ति मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, कुछ राज्यो को छोड़ 
जिममे भजदूरी मे वृद्धि के रूप में कुछ लाभ प्राप्त हुआ है 
इसकी सामान्य दशा मे उनति नहीं हुई है। कृषि-श्रमिको 
की सहायता के लिए एक ओर विकास की रोजगार-प्रधान 


रणनोति को सिफारिश की है और दूसरो ओर कृषि-श्रमिको 
के मजदूर संघो की व्यवस्था का सुझाव दिया है ताकिउनकी 
सौदार्शक्ति उन को जा सके। इन प्रयासों को सहायता के 
लिए आबोग ने सकेत किया है कि केन्न सरकार को 
सामाजिक सुरक्षा को योजना चालू करने के विधान की 
पहल करनी चाहिए। 

ग्रामोण श्रम के राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के 
परचात्‌, केंद्र सरकार ते कृषि-श्रमिको के केन्द्रीय बिधान 
का मसौदा हैयार किया है और इसे राज्योय श्रम मत्रियों के 
42वे सम्मेलन मे 7 जुलाई, 7993 की वितरित किया है 
ताकि उनको राय जान सके) यह बात बडी उत्साहवर्धक है 
कि केन्द्र सरकार ग्रामीण-श्रम के राष्ट्रीय आयोग की 
प्िफारिशों के कारण जागी है ताकि हमारे समाज के गरीबो 
मे सबसे गरीब वर्ग को दशा सुधारने के लिए कुछ कदम 
उठा सके। 


परिवहन एवं सचार 


कला ताकि यह परिवहन को माग से ब्रधिक हो सके 
जिसके ट्वाए परिवहत सम्बन्धा स्वावर दूर की जा सके 

(70) चौथा योजना-7ल उण्वम्था झा आधुनिका 
करण ताकि इसका क्रियाआ की कृणाउता अटाह एए हप्फ 
और 

(५) पाचवा योजागा रल व्यवस्श के वस्पर या 
अपेक्षा बतमान क्षमता वा उन्तात उए॥ “यो की सब्भाये 
कुश्लगण (0छछादा णा। दा ९ का भॉरस्तम 
कसा 

छठी योजग (980 8५) थे या घाएसण के माए 
उद्दाय थे (क) मात्र तश शवाग परिब्रचा मर पर णाथत 
वृद्धि को स्रभालन के लिए भाग का एठाता ख्व 
उपकरणों एवं व्यवहार क सम्बन्ध मं सस राग का 
आपुनिकाकरण कछरता (ग) वतमान एरिएएप के यहतर 
उपयोग को प्रोगत बरणा ओर वए पत्रार रीता! घटा का 
देशी उत्पादन बटाकर आमनिभाता वा एएणम एल 
करता और (घ) रलबे तक्तालानों थे शाति या 
आधुनिकीकरण ($! उछल... !. के ध्षत्र फे जतसधान 
एवं विकास को पोसाहित करना 

मातवीं याज़ता माल भाट के रपिशआा वे वक्ास 
को उच्च प्राथमिकता दना ताकि मांगा क्र गशणा का गत 
स्वततत्र एवं सुधिधाजरफ रूप मै * पोते हगाणणा साथ 
बाष्प इजना को 'टाजात आर प्रशाग वे हजतों थे शागणउतिल 
क्स्ता 


रलो का आधुतिकादाण 

जालका । में निए गए भाकड रसये वातकावरण 
की प्रगति को व्यक्त करते है. दाष्प दनाय का वर पर 
डीजल तथा पिजय कऋीप्त राग द्वार एतस्थाएव किया वा 
रहा है। बाष्प इततो की सख्या 0५० मेष्2 शत 
१०85 66 तक बतल्बार 0 6 0 हा गई कत्यश्ञात्‌ १०० 
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93 मे इनका सस्या धीरे धारे कम होकर 725 हो गई। 
ज्सक सिरूट विनता चालित इजना का सख्या 950 8१ मे 
2 वा अपंक्षा 993 94 मे बढ़कर 2 20 हो गई। साथ 
हा बज्लाकृत ग्लमाप का लम्बाई 390 कि मो स बढ़कर 
3५३ ०३ क दारान ) 050 किमा हो गई। डोजल इजनो 
का सम्या 39 0 5 मे 37 से बढ़कर 7993 94 में 4१70 
हा ग*। चाह डातल ओर जिजली चालित इजना का सख्या 
कल रजना का कवल 70 प्रतिशत है परन्तु वे कल माल 
परग्विज्न के 95 प्रातरणल स भा अधिक सातायात करत है। 


आउवा योजना म रलब विकास 

सठवा यानना ने अनुमान लगाया है कि 996 97 
तक (लोक यो“ा फा अख्तिम 5ष हागा) रलवे के माल 
कौ द्वाए? का माग 4343 लाख टने हो जाएगा। तापाय 
पिजला घरों को कोदल क परिवहन में भी महत्त्वपूण वृद्धि 
हागी थो( इस्पात सबन्नो सामट खाद्यान्तों एव पेटोलियम 
पनर्थों द्वारा भा मल को हुलाई म वृद्धि होगी। साधना का 
दुलभवा आर माल यातायात को प्राथमिकता देने के कारण 
ग्लबे सवारा यातायात कौ माग को सीमित ही रखना चाहती 
है यह चाठवा गाजना म लम्बा दूरो के गातायात का साग 
म केवल > प्रातशत का वृद्धि का कल्पना कगो गई और कम 
हरा के य्रातायात के थार का कम करने की नाति को तजी 
मे बहन कग शार याजता का लक्ष्य रखा गया। 

मर तथा सवारी यातायात का माग का पूति के लिए 
“लव के पास उपलब्ध सामथ्य वाकाफा था। अत आउबा 
योरन मे इस बात को दृष्टि में रखते हुए रलवे विकास की 
मिस्तीखित रणनात तय की शइई 

) जिन परिसम्पत्तियो (॥5६४९/७) की उपयोगिता 
यपधि यमाष्त हो चुकी है उनके ग्रतिस्थापन और नवाक्रण 
क्य पकिया को पूरा करता 

2 उत्पादकता (2090० ४५9) और विश्वसनायता मे 














तालिका । रला की प्रगति 

अब... हु) 396० 64 ॥970 7] १3993 94 
राग का उ्या” 
(किलोपीटर & ७29 ६9790 62600 
जिसे विज कुक हा उ7 6 4 260 
सार काझा हा डक छू 24370 ३7000 
हतन शबिटप एव धु धर १965 ३१०० 
रेल डबरो को सराण श्र बा 3754 7809 
टिहपे से शाज्त "एल डा ] 69 ही 

खिचाग क्षतवित 
वितात काहवित है & 2720 
हक वकजओ डे ; अल 3 


ज्व 3॥2 
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यूंद्ध बरने के लिए सेवाओ और परिसम्पत्ति के अनुरक्षण 
(शवाद्ञापाए्ट) की बेहतर पणालियाँ अपनाना 
3 लाइन टर्मिबल और चल स्टाबवा (रणाग्राह 
500८0) में वृद्धि बरना तथा चयनात्मक आधार पर मीटर 
गेज को ग्राड गेज मे परिवर्तित वरना 
4 उन्नत तबनालाजी वे माध्यम से वुल मिलाकर 
बार्यबुशलता मे सुधार बरने परिचालन लागतो 
(0ए0८०0०॥७ ८०५७०) मे कमी करने और श्रम तथा पूजी 
परिसम्पत्तियो (090॥00॥ 3९६८५) वी उत्पादकता में वृद्धि 
बरने के लिए उपाय वरना 
5 विद्युतीकरण पर अधिवा बल देते हुए उन्तत 
तकनालाजी बे' माध्यम से ऊर्जा सरक्षण बरना 
6 बैवल्पिव मार्गों के माध्यम से अधिक व्यस्त मार्गों 
पर लाइन क्षमता मे वृद्धि बरने ये! लिए ययनात्मः आधार 
पर भेटवर्ब' का विस्तार बरना। नेटवर्क मे लुप्त लिको को 
जोडना और सामरिव औद्योगिव एवं अन्य विवासामव 
आवश्यवताओ वे लिए अपेक्षित लाइने बिछाना। 
ससाधनो के सीमाबन्धन को दृष्टि मे रखते हुए आठवी 
योजना मे ऐसी परिसम्पत्तियों वा प्रतिस्थापत बरने वा 
निर्णय लिया गया है जो अपनी उपयोगिता को अवधि पूरी 
बर चुकी है वर्तमान परिसम्पत्तियो के अनुरक्षण और चल 
रहे अनिवार्य प्राजैक्टो को पूरा बरने पर बल दिया जाएगा 
ताकि परिवहन क्षमता को बढ़ाने मे सहायता मिले। 
तकनाल्‍लाजीय उन्‍ति और आधुनिकौकरण बे लिए 
आवश्यक विनियोग पर भी बल दिया जाएगा आठबी 
योजना की अवधि (992 97) वे दौरान 27 200 बरोड 
रुपए वा प्रावधान विया गया है। सातवी योजना के दौरान 
रेलो ने जीर्ण मणोनरी तथा उपकरणों बे प्रतिस्थापन 
आधुनिकोवरण और तबनालाजीय उन्‍ति वम्प्यूटरोवरण 
आदि मे महत्त्वपूर्ण प्रगति की। 


रैलो का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 

रेल निर्माण एव विस्तार से समाज को बहुत लाभ प्राप्त 
हुए है। सबसे पटले भारतीय रेलो ने उद्योग बी स्थपना मे 
सहायता दी है। बम्बई मे सूतो वस्त्र उद्योग बगाल में 
पटसन उद्योग बिहार मे कोयला उद्योग असम और बगाल 
मे चाय के बाग इन सभी का विस्तार रेलो से हुआ है। 

दूसरे रेलों ने भारतीय कृषि वी सहायता को है। रेलो 
के आस्म्भ से पूर्व भारतीय बिसान अपनी फसल को केवल 
स्थानीय मण्डी मे ही बेच सकता था परन्तु रेलो ने हमारी 
कृषि बस्तुओ के बाजार वा विस्तार क्या है ओर बुछ 
चस्तुओ अथात्‌ कपास पटसन तिलहन आदि वे! लिए 
भारतीय किसान विश्व बाजार से सम्बन्धित हो गए है। रेलो 
द्वार वृषि बस्तुओ का श्रेष्ठ विःरण सम्भव हुआ है 


(इसके द्वारा अधिवः उत्पादन बाले क्षेत्रों से अभाव खाले क्षेत्रों 
मे वस्तुओ वा परिवतन होता ऐ) और इस काएण देश मे 
एक समान वीमते वायम वरने मे सहायता मिलती है। 
फसलो वे असपल होने और अवाल कौ परिस्थितियों मे 
रेले अतिरेव' वाले इलाबो से दुर्भिक्ष बाले इलाकों मे अनाज 
भेजने मे बडी सहायब होती है। 

तीसरे रेलो द्वारा ग्रामो प्रदेशो और कुछ हृद तक 
सम्प्रदायो बी पृथवता भी वम टो गई। जाति और सयुक्त 
परिवार वे बन्धन शिथिल हो गए है और लोग अब किसी 
भी स्थान और विसी भी मौवरी को स्वीवार कर सबते हैं। 
रैलो ने सौरे देश को एक बना दिया ऐ और इस प्रवार देश 
में भौगोलिक गतिशीलता वो बढ़ाने मे सहायता दी है। 

चौथे रेलो द्वारा सभी प्रवार वी वस्तुओ और 
विशेषवर भारी और नाशवान वस्तुओ के बाजार वे' विस्तार 
मे सहायता मिली है। इसी प्रवार रेल यातायात के कारण 
मछली अण्डे दूध फल और सब्जी के व्यापार का विस्तार 
हुआ है। आयात और निर्यात दोनो रेल यातायात से 
सुविधाजनत्र बन गए है। 

अन्तिम रेलो वे राजनीतिया' पभाव वी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती। देश मे त्रिसी आतरिक गडबडी या बाहरी 
आव्रमण बे समय सेना या पुलिस वो तेजी से देश वे एक 
भाग से दूसरे भाग में पहुँचाया जा सबता है। वास्तत्र में 
9वी शताब्दी में रेलो वा तेजी से निर्माण बरने का एक 
महत्त्वपूर्ण वारण यट शा वि आपरिक गड़बड़ी या विद्रोह 
के समय सेता को एब स्थान से दूसरे स्थाव तब पहुचाने के 
लिए रलो का जाल बिछाना जरूरी था। इस प्रकर रेले भारत 
जैसे देश के प्रशासन के लिए लाभदायवा हैं। 


भारत मे रेलो के सुधार वा क्षेत्र 

देश मे स्वतजता के पश्चात्‌ और विशेषकर पचयर्षीय 
योजनाओं के आधीन रेल परिवहन के विवास मे भारी 
प्रगति हुई है पिर भी भरातीय रेल व्यवस्था अभी आदर्श 
नही बन पायी। इसमे वई एक वमिया विद्यमान है। चाे 
भारत को रेल व्यवस्था एशिया में प"ले नम्बर पर और सारे 
ससार मे दूसर नम्बर पर है पिर भी इतने बड़े देश के लिए 
रेल व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। तालिया 2 में दिए गए 
आवडो से यर सिद्ध होता है कि उन्तत देशो के स्तर पर 
पहुचने के लिए अभी रेल जिवास वो और अधिव बढ़ाता 
जररो है। 

दूसरे भारत में तबनीकी प्रगति पश्यिमी देशों की 
भाँति अपनाने वे! लिए बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। रेलो वा 
विश्वुतीबरण (८८छा०आणा) डीजल तेल का प्रयोग 
आदि तत्ननोयी प्रगति ये ुछ अश है। इन घरिवर्तनों वी 
लागत अधिय लेने थे वारण उन्टे भारतीय रेलो मे धीरे धीरे 
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अपनाया जा रहा है। किन्तु सुरक्षा और कुशलता के लिए भी 
चरिवर्तती को तेजी से एल व्यवस्था में लाना हो पडेगा। 


हालिका 2 चुने हुए दशो मे रेलमार्य क्ती लम्बाई 


अति एक लाख प्रति ॥00 नययायय फसमया  फ्राण शक. 

जनवसख्या के लिए. क्षेत्रफल के लिए 
भव 96 2 
यूएत ए. 2 66 
यूके 46 200 
कनाडा 465 ॥20 
बैल्जिपम - 440 





--तोसरे भारत कई प्रकार के रल सामन में स्वाक्लम्बा 
बन गया है। पस्तु कुछ उपकरणों के लिए भारत विदेशा पर 
निर्भर है। अत रेल सामात के उत्पादन का और विस्तार 
होना चाहिए, ताकि आयात कम किया जा सके । 

चौथे एलो की कुशलता को बढाना अत्यन्त आवश्यक 
है। दुर्घटताओ और इससे होते बाली हानि को मात्रा बहुत 
अधिक है। इसलिए रल यातायात को सुरक्षित एव 
सुविधाजनक बनाना अनिवाय है। 

अन्तिम भारताय रला को अपने कायकारी व्यय 
(प्रणावाड ०फुषा5०्छ में भा (किफायत करनी चाहिए। 
हकनीकी परिवतनों और व्यर्थ प्यव को दूर करके ही 
कार्यकारो व्यय घटाया जा सकता है। पुएनी ओर जार्ण रेल 
घूजी का पुत्र स्थापन (रह्पोग्एध्याथा0 और रो में बिता 
टिकट यात्रा भारतीय रेलो की कुछ अन्य समस्‍्याएँ ह 
जिनको ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। 

बढ़ते हुए तेल सकट में रलवे का महत्त्व और भी बढ 
गया है। तेल को अपेक्षा भारतीय अधव्यवस्था में ऊर्जा के 
'निर्माण मे कोयले पर निर्भरता बढ़ एहा है। यह परिवर्तन 
तभी सभव है यदि रेलवे कोयले की भरी मात्रा का परिवहत 
कर सकतो है। इस सम्बन्ध मे यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि देश के बहुत से भागो मे ऊर्जा सकट का सु््य कारण 
कोयले पर आधारित तापीय बिजलाघरो (वीलाएथे १०ण्श 
इप्णाणाओ की विंफलवा है। इसका प्रभावी कारण रेलवे 
द्वारा इत बिजलाघरो को समय पर कोयला न पहुचा पाता 
था। बिना किसी अतिशयोक्ति के यह बाद कही जा सकती 
है कि भरतोय अथव्यवस्था का भाग्य और इसका जनता का 
कल्याण बहुत हृद तक भारताय रलव का कोयला उवर्क 
खाद्यात्न आदि के परिवहन ब्लो कुशलता चढ़ाने पर निभर 
कर्गा 


2 रेल-वित्त 
(छशोछभ् ॥ 3:03 

4924 से पूर्व रल वित्त केन््राय सरकार के वित्त का ही 
अग था परततु 924 में रल वित्त को केद्रीय सरकार के 
सामान्य वित से पृथक किया गया। 

१950 के रलवे सम्मेलन (000५ 2णा0॥) के अनुसार 
(क) सामान्य करदाता (0शाह्ाण ७०६ 9०१७० को रलो मे 
हिस्सेदार का स्थान दिया गया चाहे वास्तव में भारतीय 
रलो मे कन्द्राय सरकार ही एकमात्र हिस्सेदार है (ख) भारत 
सरकार को उधार दी हुई पूजा पर 4 प्रतिशत लाभाश प्रापत 
करने का गारण्टी होगी (ग) रेलो का ऐसे नय रेलमार्ग 
बनाते के लिए, जिनमें तुस्त लाभ को आश न हो रेल 
विकास निधि (हश७०५ 20९००एशनए हणा0) स्थापित 
करनी चाहिए। इस निधि में से सवारियो के लिए अधिक 
सुविधाएँ उपलब्ध कराने और श्रम कल्याण कार्य पर भी 
ध्यय किया जाना चाहिए, और (घ) रेलो को मूल्य हास 
निधि (हशछ०) 2०ए९शा० छाए) कायम करनी 
चाहिए ताकि रलवे के सामान की चुन स्थापन किया 
जा सके। 

960 में एक नए सम्मेलन (0ए४०४७॥०१) में यह 
निर्णय किया गया कि रले सामान्य राजस्व (0ल्ाधथे 
एल्श्शाए०७) के लिए लाभाश (0शतक्षा0) का 425 
अतिशत गारण्दी कों। बाद में 964 तक लगायी हुई पूजी 
चर सामान्य राजस्व को 55 प्रतिशत लाभाश और इसके बाद 
में लगाई गई पूजी पर € प्रतिशत लाभारा तय किया गया। 
जबसे रेले घाटे मे गई है रलवे कन्वेशन समिति ने 497 में 
रैलो को कुछ छूट दी है। 

अन्तिम रेलवे सम्मेलन अगस्त 980 में स्थापित किया 
गया और इसको सिफारिशों के अनुसार रेलवे को 3॥ मार्च 
१980 पर विनियुक्त पूजी पर 980 85 कौ अवधि के लिए 
55 प्रतिशत लाभाश् देता होगा और अप्रैल 980 से 
विनियुक्त पूजी पर 65 प्रतिशत। 


भारतीय रलो के वित्तीय परिणाम 

चोर मन्दा के पश्चात्‌ कुछ वर्ष रले फिर नुकसात में 
चलते लगीं। दूसर विश्वयुद्ध म रल यातायात (सक्षाज०) 
एर्थाक0 मे वृद्धि हुई। तत्पश्चात्‌ रेले निरन्तर प्रगति कर रही 
हैं। न केवल रलो द्वारा सामान्य राजस्व मे योगदान की 
लगातार पूर्ति होता आई है बल्कि रलो ने कुछ रुपया 
विकास एवं मूल्य हास निधियों (0<ए2०फुआशा। बाएं 
एक्फाध्टाभाण  हणाव) की ओर भी लगाया है। न 
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लाज्नो पर लागत का तुनना में कम किसया भाड़ वसूल 
करे के रुप मे है। 4994 95 क दोसार रला का उपनगधय 
ओर जन्य याव'यात्‌ पर 2 499 कशाड़ का घाटा और कम दर 
बाल माल पर 40 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस प्रकार 
स्रापातिक दायित्व ($02०॥ ७४५८७) के कारण 994 9५ 
में 2 320 करोड रुपए का घाटा हुआ। इससे साफ जाहिर है 
कि यदि रेलवे को थे सामाजिक भार सहन न करते पड़ते तो 
वे घाटे म न जातीं। 

(777) रेलवे मे बढ़ती हुई अकुशलता--रेलवे म 
बढते हुए वित्ताय रुकट का एक और महत्त्वपूर्ण कारण 
इसमें बढ़ता हुई अकुश्लता है। विशेषज्ञा ने इस सम्बन्ध मं 
कई सूचव' बताए है। वैगतो की अनुपलब्धि ओर बेगनो की 
बार में भ्रष्यचार देश मे पास्वहन सम्बन्धी अडचतों के दो 
मूल कारण है। हाल ही के वर्षो में रलवे में की गई कह 
इडजाले काम धार कशे काम केवल नियमानुछ्ता काम 
पद के अनुप्ताः रलघे कर्मचारियों द्राए छोटे छोटे ममलों 
पर हडताल कर देता और मई 974 म॑ रलवे को आम 
हडताल ((एशाह्ग/ 50॥८७) ने सलबे की हालत बहुत 
बिगाड दी है। इन सभी हडतालो आन्दालनो आदि का माल 
शात्यात पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किन्तु पिछले कुछ 
वर्षों म॒ सरकार तथा रलवे कर्मचारी रल व्यवस्था को 
कुचलता को उन्नत करने क लिए भरसक प्रयल कर रहे है 
इससे भग्ताय अर्थव्यवस्था को भारी लाभ हागा क्यारकि 
भाजाय अर्थव्यवस्था के कल्याण का सलवे कौ कुशलता से 
गहरा सम्बन्ध है। इन सब उपायो के परिणामस्वरूप भूतपूर्व 
रलबे मन्त्री श्री माधव राव सिधिया के अनुप्तार मानव और 
मशाना दोनो को उत्पादिता मे भी वृद्धि हुई है। वास्तव 
मे परिवहन कुशलता मे इतना अधिक सुधार हुआ है कि 
यह दश के लिए गर्व की बात है और भारताय रेले माल 
यातायात उपयोग मे विश्व का नेतृत्व कर रही है और 
लगभग सभा रेलवे प्रणालियों का विकसित देशो की रलो 
को भो पाछ छोड गई है। 


93 रलबे बजट (2996 97) 

3995 96 के बजट और सशोधित अनुघान- 
995 9७ क बजट ने रजा के निष्पादन मे लगातार सुधार 
की प्रत्याशा व्यक्त की। १995 १6 क बजर म माल 
यातायात एव स्थारी यातायात से अधिक राजस्प प्राप्त करने 
का लक्ष्य रखा। बजट मे कुल यातायत प्राप्तिया के रूप में 
2] 960 कराड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का निश्चय 
किया। “सम से 8 760 करड रुपय के कायकारी व्यय 
जोर पूल्यहास निधि (फघ्जास्णगाणा छत्व0) और पेशन 
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+नधि म + +८ यादाव द ८श्च'त्‌ 2030 चरोड एपय का 
अतिए प्राप्त ५ र१ वा प्रत्याधी की 

399 95 के सशायत अनुमन सकल यातायात 
आप्तिया से 22 75 करोड रुपय प्राप्त करने को आज्ञा करते 
है। यह आवड! (जट अनुमान से 25 कराड रुपय अधिक 
है। साधारण कायकारी व्यय 4 590 कराड़ स्पये आका 
मया ह जोकि बनट में दिए गए आकडे से थोड़ा कम है। 
मूल्यह्वास निधि को 2 060 करोड़ रुपये और पशन निधि का 
2 ५9० करोड़ रुपध का यागदान दने के बाद कुल 
कायकारों व्यय 8 740 वरोड रुपये बैठता है। 243 करोड 
रुपए एल विविधि राजस्व से प्राप्ति के रूप मे जाडने के 
पश्चात्‌ सशोधित अनुमान (२४४ 5७4 ०5४७2०५) मे 3678 
कराड रपये शुद्ध रठव राजस्व के रूप म प्राप्त ढोगे। 
सामान्य (जत्व + णांभाश के रूप म ] 38 करोड़ रुपय 
का थागदान करत के पश्चात्‌ 4995 96 के सशोधित 
अनुमान मे 23) करोड रुपये का अतिरक प्राप्त हागा 
अब्रकि जज म॑ यट राशि २0०० कराड रुपये भाकौ गयी 
थी 

4999 ५97 का रलव बजट 3996 92 के बजट में 
माल यातायात और सवार यातायात के लिए अपेक्षाकृत 
ऊचा लक्ष्य वय किया गया है। बजट म॑ कुशलता मे लगातार 
सुधार का मान्यता भी का गई है। इत मान्यत्राजा और लक्ष्या 
के आधार पा कुल यातायात से प्राफ़िियों के 24 800 करोड 
>पए तक बढ जाने की आशा है। साधारण कार्यकारी ष्यय 
के 6 423 करोड रपए तक रहने का अनुमान है और इसमें 
स्टाफ की वार्षिक वतन वृद्धि सम्बन्धी भुगतान महंगाई भत्ते 
और इल्ल क्रियाओ मे ब्द्धि से सम्बन्धित अनुपक्षण और ईघ्चन 
का व्यय शमिल है. 996 97 के बजट में रलवे मूल्यहास 
आरक्षण निधि म यागदात 2 000 करोड रुपए रखा गया है। 
पेन्शन निधि म॑ योगदान को वटाकर 350 करोड़ रुपए 
किया जा रहा है। च्सका मुप्य कारण पेन्शन प्राप्त करते 
वाले व्यक्तियों का सख्या म॑ वृद्धि यौर उदाराकरण की नात 
के करण पेन्शन निधि से अधिक साश्ि का निकासा है। 
अठ इस प्रकार कुल कावकारी व्यय बढकर २ 573 करोड 
रुपए होने का सभावना है ओर परिणामत शुद्ध यावायात 
प्राप्तियो क रूप मे 3 227 करोड रुपए शप रह जाएंगे) यदि 
इनम विबिध गजस्व के रूप म प्राप्त 276 कराड स्पए जाड़ 
लिए ज'ए, ता शुद्ध रेलव राजस्व बटकर 3 503 करांड रुपए 
हो जाएगा। सामान्य राजस्व का लाभाश त)0 ४6604) दव 
के पहर्चातू ०76 करांड रुपए का अतिरक प्राप्त होने का 
सभावना हैं। 


परिवहन एवं सचार 


दो को बढाकर स्टैंडर्ड दरें निश्चित की गईं। लौह तथा 
इच्मात के लिए विशिष्ट दें हटा दो गईं। इस प्रकार दर्कषिण 
की ओए चीनी की गतिविधि पए दी जाने घाली स्थायते भी 
हटा लो गईँ। कोयले के भाडे जे 30 प्रतिशत दृद्धि को गई। 

भाड़े की दरों की तरह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
सारी किए को दरे का भी सुव्यवस्थीकरण किया गया 
जनवगी 948 मे सवारी कियायो को समान मल-आधार पर 
मतकौकृत (80000) किया गया। 95] में रेलवे 
किएये मे 20 से 25 प्रतिशत को वृद्धि की गई। 955 मे 
सारी किरायो (?855002८ शि६$) को दुरेक्षोय किए 
ढाचे ([८६४८०ए७५ शशि इफ़ण्टाघाष्ट) के आधार पर 
निश्चित किया गया। इन्हे तीन श्रेणियों में बाटा गया-पहली 
450 भौल तक, दूसरी 5 से 300 मोल तक और लसरो 
30। मील से अधिक। पहली श्रेणी के किराए बढ़ाए मए, 
दूसए श्रेणो को वैसे हो छोड दिया गया ओर तौसरी श्रेणी के 
किराए कम कर दिए गए। इसके बाद भी रेल के किराए को 
कई बार बढाया गया। 

१9७7 मे ६ रापास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता मे 
एक रल भाडा जाच समिति नियुछ को गई। इसने सिफारिश 
को कि रेल दर ढाचे को निम्नतम से उच्चतम वर्ग के लिए 
ब्रातिशोल बनाना चाहिए। इस कार्य के लिए समिति ने 
सुन्नाव दिया कि निम्नतम दर को आधार मानकर अन्य दरो 
को इसके अनुपात में व्यक्त किया जाता चाहिए। इस प्रकार 
तीन श्रेणियो की अपेक्षा समिति में आठ श्रेणियों कौ 
फिफारिश कौ। सरकार ने इन सुधारा को स्वोकार कर 
अब्दूबर 3956 मे इन्हे लागू कर दिया। 

चर्तमान रेल-भाड़े का ढाचा-आज रलो में मूलत 
दो प्रकार से भाडा बसूल किया जाता हैं। एक भाड् दर तो 
दाद्यानो एवं खादो के लिए है जिसके लिए माल डिब्बों के 
आधार पर दर निश्चित की गई है। इस प्रकार खाद्यालो को 
परिवहन लागत कप कर दी गई है. दूसरी दरें अन्य वस्तुओं 
के लिए है। फलो, सब्जियो, मिट्टो के तेल और नमक व 
विशिष्ट र्थायती दरें कायम की गई हैं। इसी प्रकाए 
हाथकर्षा पदार्थों, खादी, किताबो आदि पर भी रियायती दरें 
दी गई हैं। मोटे तौर पर कुल मिलाकर रल दरो मे मयादित 
वृद्धि हुई हैं। 62 के पश्चात्‌ भाडे की दरों को थोडा 
बढाया गया है। 


रैल-दर वीति का मूल्याकन 

चर्तमान रेल-दर नाति मे स्वतत्त्रता-पूर्व काल के बहुत 
से दोष दूर कर दिए गए. है। वर्तमान रल-दर नीति स रल- 
वित्त स्थिति उत्तत हुई है और रल अयोगकताओ के हिता 
को सतुष्ट किया गया है। अब रैले अपनो पूजो पर सामान्य 
चजट को एक निश्चित न्यूनतम लाभारा (नीजाशणा 


555 


्ततलात) देकर विकास एव मूल्य-हास निधियो 
(एच्चगृपराशा भाव वैधए्तशाणो #709) को काफी 
योगदान देने लगी हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुओ का वा 
विभाजन ओद्योगीकरण कौ आवश्यकताओ की दृष्टि से 
किया गया है। उदाहरणार्थ, कोयले, खनिज तेलो, कच्चे 
आलो आदि के परिवहत पर भाडे की नीची दरें निश्वित की 
गई हैं। 

दूसर भाडे को ऐसी दरें निश्यित की गई हैं कि रेलो 
ओर सड़को के बीच तालमेल हो सके। भारत सरकार ने 
मुदलियाए समिति को सिफारिशों को दृष्टि मे रखकर थोडे 
ऊासले पर भाडे को बढाया है ताकि थोडे फासले का 
यातायात सडकी द्वारा किया जा सके | लम्बे फासले पर भाडे 
को कम करने का उद्देश्य इस क्षेत्र मे रल यातायात को 
प्रोत्साहन देना है। 

तीसर यदि भारत मे किराए एव भाडे की बतमान दरों 
की तुलना समुलत देशो में विद्यमान दरो से की जाए, तो 
यह कहा जा सकता है कि वे बहुत नौची हैं। यदि रलवे 
ड्वाग किराए एवं भाडे मे की गई कई बार वृद्धि को भी दृष्टि 
मे रखा जाए, तो भी यह बात सही जान पड़ती है। 


5 सडक तथा सडक परिवहन 
[छठ4पे भाते एि०्बव त7भ59ण) 

आरतीय अर्थव्यवस्था म सडक परिवहन का महत्त्व 

रैलो की तुलना में सडक यातायात से कई निश्चित 
लाभ उपलब्ध होते हैं। प्रथम रल निर्माण के लिए भाण 
मात्रा मे पूजी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूँकि रल के निर्माण 
एवं विम्तार के लिए. भारत को विदेशे पर निर्भर करता 
चड॒ता है अत इस काय के लिए विदेशी मुद्रा (#00४९॥ 
एलाआा३०) की भी आवश्यकता होती है। सडके बनाने के 
लिए एक तो पूजा की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है 
और दूसरे विदेशों से आयात को आवश्यकता नहीं। चूँकि 
भारत मे पूजी की कमी हैं इसलिए रल निमाण को अपेक्षा 
सडक निमाण को तरजीह देनी चाहिए। 

दूसर सडक परिवहन अधिक तेज, अधिक 
सुविधाजनक एवं अधिक लोचपूण है। सडक परिवहन, 
विशेषकर छोटे फासले क याताय'त के लिए और वस्तुओं 
को गतिविधि के लिए लाभदायक है। मोटर गाडियाँ, 
सवारिया एव माल को किसी भी स्थान से एकत्रित कर 
सकती हैं ओर वे जहा भी चाह उन्ह पहुचा सकतो हैं। 
सडक परिवहन द्वारा ही घर-घर से वस्तुओं को एकत्र किया 
एवं पहुचाया जा सकता है। पस्तु रल माय निश्चित होता है 
और इसलिए सला मे सड़क परिवहन को लोचशीलता 
उपलब्ध नहा। 


परिवहन एवं संचार 


यहायाव के एक तिहाई का वहन हाती है। राष्ट्रीय प्रमुख 
आए प्रणाली प्राथमिक सडक ग्रिड (छा ७) हैं और यह केच््र 
सरवाए का दायित्व है। राज्याय पमुख मार्ग और मुझ ला 
सडक द्वितायक सडक प्रणालों का भाग है इसक अतिरिक्त 
बहुद से ग्राम विकास कायक्रमा के अ धान ग्राम सडक 
बनई जाता हैं जैसे न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम गाम 
भूमिहोव ऐजगाए गारटी कीयक्रम राष्ट्राय ग्राम राजगा 
कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास कीयक्रम इन सबका 
उद्देश सडक निमाण द्वार ग्रामो ब्लो जाइता है 


थाठवीं योजना मे सड़क परिवहन के मुख्य क्षेत्र ओर 
रणनाति 

आठवीं योजना म॑ तिम्तलिखित गुख्य उद्देश्य तव किए 
गए- 

 शा्थोष प्रमुख मार्गों और राज्याय प्रमुख मां मे 
कमियो को दूर करना और सडक नटवर्क के निस्‍न्‍्तर 
जस्तार की अपेक्षा इनमे सुधार करती। 

2 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क आधात ग्रामा की 
सड़कों का निर्माण करने पर लगातार बल दते रहने 
आठवीं योजना के दौरान 30 000 ग्रामा को सड़की से 
जाइना। 

3 सडक परिवहन क्षोत्र का उपपादकत 
(000४८७५॥५) बढाने के लिए सडक अब्रणाती मे सुधार 
कएा। 

4 अधिक यातायात बल्ले मार्गों को दा था चाए उप 
मार्गों (069) में बादना ताकि सडक चरिवहन की गति 
एवं उत्पादकता बढाई जा सके। 

$ सडक निमाण कार्यक्रम द्वारा रोजगार जनत करना 
और 

& ऊर्जा का सरक्षण। 

इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए, आठवीं योजना मे 
बतमान सडक प्रणालो को विभिन्‍त उल्यन ऋायक्रमा 
(एफुह्माब8॥४०॥ एा०ट्टाणाणा॥25) द्वार मजबूत बनाने का 
लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिक प्राप्त की जा 
सके तेज सफर हो सके और ऊर्जा सस्क्षण को भी बढाया 
जा सके। इसी प्रकार बडे सडक नेटवक में कमिया दूर का 
जाएँगी और पुलो का तिर्माण किया जाएगा। इसक 
अतिरिक्त तकतालाजी के आधुर्तिकाकरग सडका के 
अनुश्क्षण पर बल दिया जाएगा। 

सवारी एवं माल यखायात मे भारी वृद्धि के कारण 
राष्ट्राय प्रमुख मार्गों मे भारी सुधार करने का आवश्यकता 
है इनमे एक लेन से दो लेन बनान दा से चार लेन (घाट) 

बनाने और कुछ सस्थि'तयों मे एक्सप्रेस मम बनाते हागा। 
१99) की कोमतो पर इन मंदी पर व 000 कराड़ स्पा क 


क्छा 


व्यय का अनमान लगाया गया है। पसतु योजना आयोग मे 
साथना में वमा के कारण 260५ करांड रुपए के केद्रीय 
व्यय का 7ठवा याजना मे प्रावधान किया है। साथनों की 
इस कमा का ध्यान मे रखते हुए सदक निमाण मं विजी क्षेत्र 
प्ञान्‍्एेऐ का स& गोग प्राप्त किया जाएगा। 

न्याय क्षत्र म॑ न्यूनतम आवश्यकता कायक्रम के 
उतगत आते बाला संडका तथा चुलो क लिए ग्रामाण 
सटका के लिए... #० क्र ८ रुपए सहित 0 60 करोड 
रुपए क पारव्यय का प्रावधान है 

सदक प्रणला का उत्तत करन के लिए अभा बहुत 
3६ करता बका है दा मे कुल सडक माग का केवल 
3-ब अच्छा स-” वाला है ग़प्टाय प्रमुख मार्गो मे भी 30 
प्रतिश्त लम्बाः मे एके हा लव | शाह है. देश के 36 
प्रतिशत गाव साहब से जुड हुए नहीं है और 65 प्रतिशत 
थ्रामो में सभा मौसमा बाला सडक नहा है. अत कुल 
संदक प्रण्णला दमन तामावन्धना म जकड़ी हुई है इस पर 
वाहना का भाद बट एटा है और इंधन का आअपव्यय 
हाता है 
भारत मे सडक परिवहन (00080 वएशाऊणण छा 
के 03 


जवीक १9 
चडिया का सात 3 


मे मटर गादिया (टकों एव छाटी 
था यह 993 १4 पैक तजा 
स बढ़कर $ लाख हा गा सा अवधि क दौरान बसों 
का सख्या 3५... से बटकर 00900 हो गयी और टको 
को सख्या 8 स बल कर 0 लाख से भो अधिक हो 
गया क्स्तु कराधान का ऊँचा दरा और तल का कामता मं 
भारो वृद्धि के कारण सदर पारवहन का विकास फुछ हद 
तक सामित रहा हैं बहुत सा समितियों द्वारा दिए गए 
प्रस्तावों का काई लाभ नहा हुआ अनोषचारिक अनुमान के 
अनुप्तार दश मं चलन वाला माठा जांडिया पर कराधान भार 
सभवत वश्व भ सबस अधिक है. केन्द्र ओर राज्य दोनो ने 
कर लगन म एक हाड सा लगा एजा है परन्तु दोता हा 
सडक निर्माण एव सड़क अनुरक्षण. (१००० 
गा ॥ ॥आ८ट) की सावधाए उपलब्ध करान में विफल 
रहे है। 


सड़क परिवहन का राष्टायकरण एपब्राणाशीडशआाणा ए 
हि०90 [7शा590०॥) 

सडक परिवहन का अब राज्याय सरकार निजी 
पूत्रामत एवं सहकारा सामतिया भा चलाता है। स्वतन्त्रता 
चाप्ति क बाद बहुत सा रा वाय सरकारो ने सडक परिवहन 
(चसा) का या ता आश्कि रूप मं थी चूर्ण रूप मं 
शाष्टायकरण कर दिया है। राज्याय सरकार सेव 
अधिकाधिक पर्गो का सप्टायकृत परिवहत के आधान ला 


ठ58 परिवत्न एवं सचार 


रही हैं। बस-परिषटन के राष्ट्रीयफरण वे पक्ष मे मुख्य तर्क 
निम्नलिखित हैं- 

(१) सडक परिवहन एक सार्यजनिय उपयोगी सेया 
(एप्रजाव एव हथाशत्ण) है और इसलिए हमे इसे राज्य 
आधीन लाना चारिए। (2) सडक परिवहन से ग़ज्य यो 
काफी आय प्राप्त हो सकती है जिसे आर्थिव विकास फे 
लिए इस्तेमाल किया जा सवता है। (3) राष्ट्रीयवरण द्वारा 
रेलवे और सडक परियतन वे बीय समन्यय वरते में 
आसानी हो सम्ती है। इससे विभिन्न ऊम्पनियों थे बीय 
प्रतिस्पर्दधा को भी समाप्त किया जा सका है। (4) इससे 
बड़े पैमाने के उत्पादन मे भी लाभ प्राप्त शोगे। थे सुविधाएँ, 
जो छोटी बस कम्पनियों वो उपलकतथ नहीं बडे पैमाने पर 
चलाई जाने वाली राज्योय कम्पनियों यो उपलब्ध होगी। 
(5) राज्यीय कम्पनियों ड्राए सवारियों को अधिव सुविधाएं 
उपलब्ध कराई जा सकती हैं और फर्मचारियों के फ्राम थी 
दशाए भी उन्‍नत की जा सकती हैं। 

आज भारत में 60 राज्योय सडय परियहन उद्यम 
(886 शा भणा। (॥0९८(१७॥६५) हैं जिनके पास मार्च 
१994 के अन्त तक 02 लाख बसे थी। इनमे ५०00 
घरोड रुपए का पिनियोग हुआ था और इनमे 5 लाख 
व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त था। इनमे प्रतिदिन 450 लाख 
सवारियाँ यात्रा फरती थी। 

राज्यीय सड़क परिवहन उद्यमो की सगालन पुशला 

(0एक्षतणाह ४७७८७) बणत ही यम है। इनवे वित्तीय 
परिणाम बहुत ही निशाशाजना है और ॥990 9॥ मे इन्हे 
470 बरोड रपए वी हानि हुई। इस हानि फ्रे मुख्य बारण है 

अत्यधिफ अकुशलता घटिया परिषोषण लागत पर 
आधारित शिशया पर््धात का अभाव और आदानो को 
कोमतो में परियर्तन के अनुरूप किराये मे समय पर परियर्तन 
न करना अलाभवर मार्गों को सामाजिक कारणों आदि 
आधार पर लाते रहना आदि। जबकि निजी जाला 
(शाएश८ ०0एल१५१$) यूब मुनाफा प्रमा रहे है राज्यीय 
सडक परिवहन उद्यम घाटे पर यल रहे हैं और भारे घाटे 
इकट्ठे करते यले जा रहे है और इनके भार यो सामान्य 
करदाता को सहन करना पड़ता है इसका युल सयया घारा 
2 500 परोड रपये हो गया है 


राष्ट्रीय परमिट योजना (६७५ ॥॥ ] 
परिवहन गर्"ण । ? तय है| 
सीमाबन्धन नंगे ह 4। 20 सूज 3 पइत 
सामाबन्धनों को हटाने ये उद्देश्य से राष्टाय पररामर थो ता 
चालू की गई। इस योजना थे' आधीन प्रत्पेय राज्य या सधीय 
क्षेत्र द्वारा जारी जिए जाने थाले राष्टीय परमिश की सरापरा 
केन्द्र सरवार ट्वा तय को जाती हैं। आरम्भ म॑ लगभग 


5 300 परमिट जारी विए गए। राष्ट्रीय परमिट सोझदा के 
आधीन मालगाठियो फो एफ क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिना 
रवापट सम्बी दूरी यो गतिविधि रोने लगी है। 
इस सम्बन्ध मे अन्त राज्यीय परियहन आयोग (#एदः 

बयां पााणुणा (णाशा ६0) मे अन्त शाज्योय मार्गों 
पर माल एय रावारी सेयाओ के समालन थे! लिए राज्यों एवं 
सघोय भेत्रो यो पारस्परिक प्रबन्ध करने में सरायता दी है। 
इसने शेत्रीय परमिट योजना (ट्वणा् सिलागा। $लोला८) 
जालू वी है जिसो आधीन राष्ट्रीय एव राज्यीय प्रमुख मार्गों 
पर पिसी एग रखात पर अदा करने के बाद सार्यजनिक 
माल ढोने जाली गाडियो थी सीमित सरः:प्र वो बेरोकटोक 
आने जाने की इजाजा मिल जाती है। राष्ट्रीय परमिट योजना 
इस प्रप्चिया शो और आगे बढाने जा प्रयत्न बरेगी। 


सड़क परिवतन की समस्याएँ 

भारत में वाणिज्यिक गाड़ियों वी थोड़ी सख्या के 
आतिरिः एक मर॒त्त्यपूर्ण समस्या यह है विः मोटर-परियहन 
वे बहुत से यालव (09५0 ॥0०६) ऐ। स्क पुत्र्गवन 
परियटन (मसानी) समिति ने यर अनुमान लगाया कि कुस 
48 000 पालयों में से 46 000 ऐसे है जिये' पास पाच से 
कम गाडिया हैं। कुल सवारी परिवहन या ह्गभग तीत- 
चौधाई भाग निजी 'गलयो (भाएआट णृध१0%) के हाथ 
मे है। यालवों यी इतनी बड़ी सराप्रा बे” बारण अकुशलता 
उत्पन होती है और वियय्रण एवं विवियमन उपायो को 
लागू बरना पठिन हो जाता है। 

दूसरे मोटर ट्रासपोर्ट यों अनापश्यवा प्रतिबन्धात्मक 
उपायो (२९ ७00६९ ॥९१५एा८५) ये आधीन कार्य करना 
पडता है । इनमे मोटर गाडी अधिनियम (०00 ५८्यालट5 
६0 सिद्धान्तों एव “पय्टारों वी नियमायली भी शामिल 
* प्रत्येत्न राज्य मे अपने प्रतियन्‍्धामर उपाय हैं। इसके 
अतिरि। साए परिवतन पर बहा से और भार्सो कर भा 
लगाए गए है आयात शुल्त' बित्री बर रजिस्ट्रेशन फीस 
मोटर गाली यर और पाल पुर्जों (५७१० (9) पर 
आयात शुल्ब और गित्री कर आदि। सडक परियहने पर 
पथ करो (0॥ ॥5००) और महसूल युगी (0:00 
॥0 ») मा भी प्रभाव पठा है। इत यरो ने भार वो बम 
करना गाहिए 

शा सात गर्ल थी परियावत वागा ((०७॥ 

। ॥) भो ब”त अधिक ह। इसरो बारण कुछ 
हृद उत्तर तो भिन्न शुल्य एवं जर है और युछ एद तक 
खराब सड़ये' है जिनके यारण दुर्घटनाएँ अधिक होती है 
मशीनरी वी घिसावट बढ़ी है और ईंधन की अधिक मात्रा 
का प्रयोग हो है। 

हुन नउिनाइयो के होते हुए भी सडवा परियहन तेजी 


परिवहन एवं सचार 


से दरक्का कर रहा है और इसका भविष्य उज्वल है। रेल 
भरिवात पर अधिक दबाव के कारण और विभिन्‍न प्रकार के 
परिवहनो के समन्बित विकास (ए० कावाउभट्त 
08४श०/४८॥ के कारण राजकीय क्षेत्र के लिए यह 
आवश्यक है कि उत्तरवर्ती योजनाओं मे माल ढोने वाली 
मोटर गादियों को अपने हाथ मे ले। 


6 रेल सडक समन्वय 
(रत्रो| ऐ090 (९७ ०700आ9०0५ा) 

रेलें और सडके परिवहन के अन्य साधनों को अपेक्षा 
एक दूसरे कौ यूरक हैं ओर इस प्रकार एक दूसरे को 
सहायक हैं। सडक परिवहन द्वारा किसी स्थानीय मण्डी एव 
निकटतम रलवे स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करते है। इसके 
विएद्ध रेलो हवाग उत्पादन के दूर दूर केद्रो और उपभोक्ताओं 
से ज्म्पर्क स्थापित किया जाता है। किन्तु रेले अच्छी और 
पर्याप्त सड़कों के बिना काफी उत्पादन एकत्र नहीं करा 
सकतों। साथ हो यह भी सत्य है कि अच्छी से अच्छी 
सडके भो फप्तलो लौह तथा इस्पाह सीमट कोयले और 
अन्य भारी बस्‍्तुओ को उत्पादकों से अन्तिम उपभोक्ताओं 
तक नहीं गहुचा सकतीं। इस प्रकार रेले और सडक पूरक 
हैं। किन्तु वे सभी स्थानों पर प्रतिस्पद्धों (0ण0:शाए०८) 
बन गईं हैं। पिछले 40 वर्षों से यह प्रयास किया गया कि 
स्पर्द्धा का कम करके रेलो एवं संडको से समन्वय कायम 
किया जाए। 


प्रड़क परिबहन की स्वाभाविक श्रेष्ठता 
बस और लॉरी कम्पनिया रलो के साथ संवरी तथा 
माल यातायात आकर्षित करने में स्पद्धा कर सकती हैं। 
मोटर परिवहन कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है 
जो रेलवे परिवहन के लिए सम्भव नहीं-उदाहरण के लिए 
घर घर से माल एकत्र करना और पहुचाना समय सारणी 
(08 ॥20)6) में अधिक लोच तेज परिवहन आदि। 
सडक परिवहन के इन लाभो ने इसे व्यापारी वर्ग के लिए 
बहुत लोकप्रिय बना दिया है। जहा पर थोड़ा माल भेजना 
हो वहां तो सडक परिवहन हो उचित है। डेविड हियूस 
(02४4 प्ततटा८५) के अनुसार सडक परिवहन द्वारा कई 
बाए हमारी परिवहन लागत आधी हो जाती है ओर माल 
पहुंचाने का समय बहुत हद तक बच जाता है। ससके 
अतिरिक्त रेल की बुलना मे सड़क स माल मगवान का एक 
लाभ यह भी है कि इसमे चोरी नहां हौता। को* हानि कोई 
कष्ट या पैकिय को खोली विधि का भा प्रयाग नहा 
होता। सड़क परिवहन के लाभ पर बल दते हुए मसानी 
समिति ने लिखा. सडक परिवहत रल परिवहन स लगभग 
राज गुना तेज है और भूतकाल का तुलना म इस भविष्य म॑ 
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बडे पैमाते प६ विकस्तित करता होगा।' 

सडक एरिवहन की श्रेष्ठता का एक और कारण यह 
भी है कि रल परिवहन का कुछ मूल अलाभो के आधीन 
कार्य करद् पड़ता है। उदाहरणार्थ रेल कर्मचारियों के घण्टे 
निश्चित हैं। रेलो को सामाजिक एव राष्टीय उद्देश्यों के लिए 
यात्रा सम्बन्धी रियायते देनी पड़ती है। उन्हे प्रभी प्रकार के 
यातायात को स्वीकार करत पडता है और इसमे चुनाव वहीं 
कर सकतीं। उन्हे खाद्यालो सीमेंट कोयला खाद और 
अन्य वस्तुओ पर विशेष रियायते देनी पड॒ती है क्योकि वे 
नोची भाडा दर ही बरदाश्त कर सकतो है। रेलो को देश 
के हिठो के लिए यदि हानि भी सहन करनी पडे तो भी थे 
कार्य करती हैं। अत एक सार्वजनिक उपयोगी उद्यम होने 
के नाते रेलो को अलाभकारी मार्गों के सचालन मे 
उपनगरीय ($०७ ४09थआ) एवं अन्य शहरी यातायात में, 
निम्न दर पर ढुलाई वाले माल के परिवहन मे और निर्यातः 
घ्यापार आदि के लिए दी गईं रियायतों के रूप मे हानि सहन 
करनी परडी। युद्ध के उद्देश्य से जो रेल माय बनाए जाते हैं 
उनमे हानि होती है। इन्हे अनिवार्य वस्‍्तुओ को प्राथमिकता 
के आधार पर एक स्थात से दूसरे स्थात पर ले जाना पडता 
है। उदाहरणार्थ रेलो को अकाल क्षेत्रों में खाद्याल और 
चारा पहुचाने के लिए भी हानि सहन करनी पडी। इसके 
लिए बहुत घी सवारी गाडियो को काटना पडा और बहुत से 
उच्चदर वाले सापान्य यातायात को छोडना पड़ा। 993 94 
में अलाभकारी लाइनों पर रेले चलाने के लिए 30 0 करोड 
रुपए की हानि सहन करनी पडौ। ये सभी बाते सिद्ध करती 
हैं कि रेले अपने सामाजिक दायित्व के कारण सडक 
परिवहन कौ तुलना मे उतने हो लाभो के आधार पर कार्य 
नहा कर सकतीं। 


रलो को सडक परिवहन की प्रतियोगिता से बचाने के 

उपाय 
3930 40 के दशक मे बहुत सी समितियों ने रेल- 
परिवहन और मोटर परिवहन मे प्रतियोगिता के प्रश्न पर 
विचार किया। एक महत्त्तपूर्ण सुझाव हो यह था कि रेलो 
को अपनी सेवाओ में सुधार कर सडक परिवहन से प्रथाबी 
रूप मे प्रतियोगिता करता चाहिएं। उदाहरणार्थ रेलो को 
बस सविस चलानो चाहिए, शटल गाडियाँ चलानी चाहिए, 
अपनी सारणा म सुधार करना चाहिए। सस्ते वापसों टिकट 
और तासर दर्जे क मासमी टिकट आर बाग़तो आदि के 
लिए एयायत देवी चाहिए। इसो प्रकार कच्च माल यातायात 
क प्म्बन्ध मे उलो को काम शाप्रतापवक करना चाहिए, 
“ने तराका को सरल बनाना चाहिए, माल पहुचाने और 
॥ (७ण९4 ४0५ २००१ गब्शाएएजणा ऐछ छाएग इब्घणा 


(१35आ ) एणाग एलट 9 6 
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परिवहन एवं सचार ह्ठा 


विकाप्तशेल अर्थव्यवस्था में इतका महत्त्व और भी बढ 
जाता है। रेल और सडक-परिघहन के बोच स्पर्धा और 
समय करने के प्रश्न पर दो मत हैं। सही चात तो यह 
होगी कि इन दोनो प्रणालिया के लाभो को दृष्टि मे रखका 
द्षेरें का विकास्त किया जाए। इनमे दोहरी सेवाए कोयम 
करने की अवश्यकात नहीं और न हो इनमे व्यर्थ को 
प्रतिषपर्डा घढाने मे कोई तुक है। सार्वजनिक प्राधिकारों को 
सावधानी से ऐसो योजदा बनानी चाहिए कि इन दोनों 
सेवाआ के विकास में पूजी साधनों का इस प्रकार प्रयोग हो 
सके कि इससे जनता के लिए पर्याप्त परिवहन सेवाएं 
'उपलष्ध कराई जा सके । आर्थिक विकाप्त क सदर्भ मे भारत 
दोहरी परिवहन सेवाआ के निमाण मे ससाधनों के व्यर्थ- 
व्यय का सामर्थ्य नहीं रखता। 


7 भारत मे जल-परिवहन 
(१ वॉश [एन059०0 ॥॥ गि0त9) 
जल परिवहन दो प्रकार का है-अन्तर्देशीय जल 
'पीवहन और समुद्रृतटाय जल-परिवहन। 


अन्र्देशीप जल परिवहन तागभा0 फ्रगस 
पपब्ा9070) 

देश को परिवहव व्यवस्था मे तदी तथा नहाये के 
परिवहन ने काफो योगदान किया है परन्तु पिछली शताब्दी 
के भध्य के पश्चात्‌, रेल-परिवहन पर अधिक बल देने और 
नदियों के पानी का प्रयोग सिचाई के लिए करने के 
परिणामस्वरूप जल-परिवहन को क्षति हुई है। आज भी 
अप्तम पश्चिमी बणाल और बिहार में अन्तर्देशोय जल- 
परिवहन का विशेष महत्त्व है। असम और कलकत्ता के 
बोौच कुल 25 लाख टन यातायात (77४/१) मे से लगभग 
आधा भाग जल-परिवहत द्वार और शेष भाग रेल और 
संडक-परिवहत द्वाए ले जाया जाता है। अज्र्देशोय जल 
परिवहन का केरल में बहुत महत्त्व है। यह परिवहन उडीसा 
आश्च प्रदेश और तमिलनाडु मे भी कुछ महत्त्व रखता है। 

भारत में विभिन प्रकार की सदियों तहरो आदि के 
आधार पर कुल जल-परिवहन 4 500 किलोमीटर पर हो 
सकता है जिसका केवल ५ 200 किलोमीटा मुख्य नदियों 
और 485 किलोमीटर मार्ण ऐसा है जो कि यम्त्रोकृत वाहनों 
के लिए उचित माना जा सकता है। पर जहा कहीं जल-मार्प 
उपलब्ध भी हैं, वहा भी विभिल सीमाबन्धनों के कारण 
इनकी सामर्ध्य का पूण प्रयोग नहीं किया जा रहा है। 

पहलो दो योजनाओ मे अन्तर्देशीय जल-परिवदत को 
उपेक्षा को गई और एक करोड से भी कम रुपया इस पर 
व्यय किया गया। 3959 में अन्देशोय जल-परिवहत 
समिति को रिपोट के आधार पर अन्तर्देशेय जल-मार्गों के 
विकास की दोर्घकालीन योजनाएं तैयार को गई। इनके 


आधार पर हीपपे योजना मे 7 5 कगरेड रुपए को लागव का 
विकास कार्यक्रम तैयार किया गया। चौथी योजना मे 
अन्रर्देशोय जल परिषहन के बिकास के लिए ॥॥ करोड 
रुपए खर्च किए गए। सशोधित पाचदीं योजना मे जल 
परिवहन पर लगभग 25 करोड रुपए खर्च करने की 
व्यवस्था की गईं। छठो योजना मे इस परिवहन व्यवस्था को 
प्रोन्‍्नत करने के लिए 43 करोड़ रुपए को राशि रखी गईं। 
सातवीं योजता में जल-यरिवहन पर 226 करोड रुपए के 
व्यय का प्रस्ताव है। 

आठवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिबहन पर 226 
करोड रुपए व्यय करते का प्रस्ताव है। इस योजना का मुख्य 
बल (४) ऐसे क्षेत्रों मे इस परिवहन का विकास करना है 
जिनमे इसे प्राकृतिक लाभ है। (४7) दो राष्ट्रीय जलमार्गो का 
विकास केरना-गगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग। (॥8) 
अस्तर्दशीय वाहनां का आधुनिकोकरण एवं अपनी 
उपयोगिता पूरी कर चुके वाहनो का प्रतिस्थापन (४०) 
बेहतर बाहनो को प्राप्त करने के लिए निजी उद्यमकर्ताओ 
को ब्याज-रूपी-साहाय्य (८४८५ 3०७५०)) जारे रखा 
जाएगा। टर्मिनल काथम करने के लिए भी निजी सहयोग 
प्राप्त किया जाएगा। 


भारतीय जहाजरानी (80: 50/0एाए/) 

भारतीय जहाजरनो अभी अपनी शेशव अवस्था में है। 
कारण यह है कि जहाजणदी का जो कुछ भी विकास हुआ 
है घह केवल स्वतन्त्रता के बाद के काल मे हुआ है। 
स्वतन्त् के पूर्व भारतोय जहाजगानी कप्पनियाँ स्रफल न हो 
सकी क्योकि इनके विरुद्ध विदेशी जहाजरानी कम्पतियाँ घोर 
प्रतिस्पद्धा करती थीं और भाज्त के विदेशी शासक इनका 
सरक्षण नहों करते थे । भारत को स्वतन्त्रता के समय केवल 
42 जहाज थे जितको कुह सामर्थ्य ॥ लाख टन (कुल 
पजीकृद भार) थी। भरावीय जहाज अपने समुद्र-पार व्यापार 
(0४०३४०४७ ७०४८) का केबल 2 प्रतिशत ले जाते थे। 

जहाजगणनी का विकास-7947 मे भारत सरकार ने 
जहाजग़नी नीति समिति नियुक्ति की जिसने राष्ट्रीय 
जहाजगाठी नीति अपनाने की सिफीश को। भारत का 
समुद्र- तट 6,700 किलोमोटर लम्बा है। भारत मं 990-9] 
के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की वघ्तुओ का आयात एव 
निर्यात हुआ। तीन आर्थिक विकास के साथ अन्तप्ट्रीय 
व्यापार के निरन्तर बढने की आशा को जा सकती है। यह 
साए व्याप्रर विदेशों जहाजगनी कम्पनियों के हाथो में जाता 
है जो जहाजगनी के भाडे के रूप मे बहुत पैसा कमाती हैं। 
भारत के हित को दृष्टि से यह आवश्यक है कि यदि सारा 
नहीं, तो अन्तराष्ट्रीय व्यापार का कुछ भाग तो अवश्यक हो 
अपने जहाजो में जाए। इससे भारत विदेशों मुद्रा को बचत 
भी कर पाएगा जोकि आज यह विदेशों जहाजरानी 
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कम्पनियों को देता है। इसके अतिरिक्त, इतिहास हमें यह 
छिक्षा देता है कि जहाजरानी के सम्बन्ध में विदेशों पर 
निर्भरता कठिन समय में देश के लिए घातक सिद्ध हो 
सकती है। इसोलिए तो जहाजरानी नीति समिति ने यह 
सिफारिश को कि (क) भारत अपने शवत्र-प्रतिशत तठोय 
व्यापार के परिवहन को व्यवस्था करे, और (ख) भारत 
अपने पड़ोसी देशो से अथात्‌ बर्मा, लका आदि के साथ 75 
प्रतिशत व्यापार और समुद्र पार देशो से 50 प्रतिशत व्यापार 
अपने जहाजो में करे। 
आरम्भिक वर्षों मे धीमी प्रगति के बावजूद भारतीय 
जहाजरनी सामर्थ्य का पिछले दो दशकों मे महत्त्वपूर्ण 
विकास हुआ है। भारत के समुद्र-पार व्यापार से भारतीय 
ज्हाजरानों के भाग मे लगातार वृद्धि हुई है और कुल 
मिलाकर आज यह 37 प्रतिशत है। 4950-57 और 4984- 
8$ के दौरान कुल पंजीकृत भार के रूप में भारतोय 
जहाज्रानों को सामथ्यं जो 4950-5 मे वेबल 4 लाख टन 
थी बढकर 984-85 मे 60 लाख टन हो गई। छठो योजना 
(१980-85) मे जहाजरानी को कुल सामर्थ्य 984-85 मे 
78 लाख टन लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक के रूप में केवल 
€0 लाख टन थी। 
सातवीं योजना के दौरान 75 लाख टन सामर्थ्य कायम 
करने का लक्ष्य रखा गया किन्तु उपलब्धि धोड़ो कम 
रही-१99-92 मे 59 लाख टन ( इसका मुख्य कारण भाडा 
दाजार मे कमजोरों था जिसके कारण भारतोय जहाजरानी 
कम्पतियाँ अपने टन-भार को बडाने के लिए पर्याप्त मात्रा मे 
शशि जुटा न सकी । 
चाहे भारतीय जहाजरानी सामर्थ्य मे महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
हुई है फिर भी यह बहुत से समुद्र-तटोय देशो के साथ 
अनुकूल रूप मे तुलनोय नहीं है। आज भारतोय जहाजगशनो 
विश्व के कुल बेडे का केवल ॥ प्रतिशत है चाहे सत्तर के 
दशक (१970-80) के दोशान काफी अच्छी प्रगति-दर बनी 
रहो और लगभग 37 लाख टन कुल पजीकृत भार (6055 
ए८ए्टाह्घश०6 परणा॥3९८) की अतिरिक्त वृद्धि हुईं किन्तु 
छठी और साठवों योजना की अवधि मे यह प्रगति-दर धीमी 
'पड गयी। इसका मुख्य कारण भारतीय जहाज्ञणनी उद्योग में 
'एक लम्बे प्रतिसार का बने रहा था जिसका इस उद्योग को 
लगातार कई वर्षों तक सामना करना पडा। 


'जहाऊरानी के विकास मे सरकारी सहयोग 

भारत सरकार ने जहाज्ञगनों के विस्तार को उच्च 
प्राथमिकता दी क्यांकि इससे विदेशों मुद्रा को बचत होतो 
है। सरकार ने दो जहाजरानी कम्पनिया स्थापित करें--पूर्वो 
जहाज़्रानी निगम (छ/््रश्चात 5काएफ़ाह 0णएकतव्चणा) 
जो आस्ट्रेलिया और सदूर-पूव म कार्य करतो है और 


प्ररिदहन एवं सचार 


पश्चिमी डहासरानों कम्पी (ए८छधा।ण 5#फुफांगह 
(0०7००घ४०7) जो इडो-परशियन गल्फ, इडियम रेडसी 
और भारत-पोलैण्ड के मार्मों पर कार्य करतो है। 967 में 
इन दोनो निग्मो का विलयन किया गया और भारतेय 
जहाज्ञगनौ निगम को स्थापना (078 00एणशण0१ 
० 70/9) को स्थापना कौ गयो। मार्च 4994 के अन्त पर 
इस निगम के घास 460 जहाज्ञ थे जिनको कुल भार-क्षमत 
40 लाख टन थी। यह विगम विश्व के सबसे बड़े निगमो में 
गिनी जातो है। यह अब विश्व के सभी महत्त्वपूर्ण समुद्रो- 
व्यापार के मार्गों पर कार्य करतो है। 

भारत के पास चार प्रमुख जहाज्ञ-निर्माण स्थल हैं-वे 
विशाखापटनम कलकत्ता बम्बई और कोचिन में स्थित हैं। 
जहाझरानो उद्योग के विकास के एकौकृत अग के रूप में, 
बन्दरगाहों, छोटे पतनी एवं प्रकाश स्तम्भी (000 
४००५८४) का विकास भो किया जा रहा है। हा 

छठो योज्ना (980-85) के दौरान इस उद्देश्य झे 
लिए 720 करोड रुपए के परिव्यय को व्यवस्था को गई। 
'सातवों योजना मे भारतोय जहाजरारों पर 826 करोड़ रुपए 
के परिव्यय कौ व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बन्दरगाहों एयं 
प्रकाश स्तम्भो के विकास के लिए 3,260 करोड़ रपए का 
प्रावधान किया गया है। आठवों योज्ना में जहाजरानी उद्योग 
पर 3,400 करोड हपए के व्यय का प्रस्ताव है। 

भारतीय जहाजरानी की समस्याएँ-भारतोय 
जहाजरानो को पहली समस्या भार-सामर्थ्य (00986 
८»०००७) का अपर्याप्त होना है। दूसरे, विदेशों मुद्रा 
(कछ्शहए ८प०००४६०) को कमी के कारण जहाजगनो के 
विकास में गम्भीर कठिनाइयाँ उत्पनल होती हैं क्योंकि 

'जहाजरानी के विकास मे बिदेशी मुद्रा को भारी आवश्यकता 

'पडती है। ठोसरे, भारतोय जहाजदगानी उद्योग को परिचालन 
लागत (0एलथ्या।ह ००४) काफी अधिक है। चौथे, 
भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पतियों से 
प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार 
जहाजरानो कम्पनियों की कठिनाइयो के बारे मे सजग है 
और इन्हे दूर करने के प्रयास कर रही हैं। चाहे काफी प्रगति 
हुई है परन्तु यह स्थिति सतोषजनक नहीं। 

इस सदर्भ मे हमे तटीय जहाजरानी (00>प्श 
ऋएण्णाह) को समस्याओं का उल्लेख करना जख्सों है। 
भारत का समुद्र-तट 7 57 किलोमोटर से कुछ अधिक 
लम्बा है। परन्तु विभिन कारणों के परिणामस्वरूप, तटोय 
जहाजरानी मे समय के साथ-साथ गिरवर आई है। 
उदाहरणार्थ 4956 में तटौोय जहाजगनो क्षेत्र मे कुल 90 
जहाज थे जिनको कुल भार-सामर्थ्य 24 लाख टन थे। 
4966 तक अथातू अगले 30 वर्षों में इव जहाजो को सख्या 
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बढ़कर 99 और सामर्थ्य 32 लाख टन हो गई। इसके बाद 
इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। १984-85 मे, कुल 56 
जहाज परिवहन के लिए उपलब्ध थे और उनको भार- 
सापर्थ्य केबल ३ 5 लाख टन रह गई। तटौय जहाजरारी को 
प्रभावित काने चाले मुख्य कारण हैं-ऊचो परिवहन लागते, 
बन्दरगाहों पर विलम्ब, याम्त्रिक परिवहन सुविधाओं आदि 
का अधाव। 


8. नागरिक विमान परिवहन 
(टाशो कपंक्रांणा) 

नागरिक विमान परिवहन की वास्तविक प्रगति 3920 
पं चाकू हुई जज ऊरक्कए ते कुछ हज अड्ढे बाएं. ताफ्रीक 
विमात-परिवहत घिभाण १927 में स्थापित किया गया ओर 
बहुत से उड्डयन क्लब (ह],का४ 20७) कायप किए गए 
किन्तु प्रगति बहुत धीमो थी। दूसरे विश्व युद्ध के काल में 
और इसके बाद काफी प्रगति हुईं। बहुत-से हवाई जेहाज 
खरीदे गए, नई सेवाएं चालू की गईं और उनकी डडानें 
बढ़ाई गईं। 948 में सरकार ने अपनी विमात परिवहन तीति 
(3शका०१ ४०॥०)) कौ घोषणा को जिमके अनुसार 
आनेरिक और बाहरी सेवाओ को कुछ निजो वाणिज्यिक 
कम्पनियों (छाए 0णाग्राशण॥ (0णाप्थता$) कौ 
सहायता देने का विश्वास दिलावा था। 946 मे, सरकार ने 
बापु-परीवहर लाइस्ेस बोर्ड स्थापित किया। इस कारण 4$ 
यापु परिवन कम्पतियाँ कायम हो गईं जिससे कम्पनियो 
को भारी नुकसान हुए। 

१950 में वायु परिखहत जाच सामिति (गजाध्यक्ष 
समिति) नियुक्त कौ गई। इस समिति ने यह सिफारिश की 
कि प्रभो कम्पनियों का समय कर चार कपम्पनिया बना 
देनी चाहिए ताकि सघाती ग्रतियोगिता को समाप्त किया जा 
सके और प्रदेशानुसार कार्य घाठा जा सके। चूकि निजो 


कप्तनियाँ स्वेच्छापूर्वक्त घिलयन के लिए तैयार नहीं थीं, 
भारत सरकार को नागरिक विमान परिवहन का राष्ट्रीयणरण 
करना पडा। इसके दोन मुख्य कारण थे-(१) गष्ट्रीयकरण 
से परिचालन कुशलता (0ए४काणाण! शीसशक्ाए)) बढ़ 
जाएगी। (2) इससे नागरिक विमान परिवहन की अच्छी 
व्यवस्था हो सकेगी और इस प्रकार सरकार को प्रशिक्षित 
तकनोशियन, पायलट आदि मिल सकेगे, और (3) इससे 
सेवाओ का दोहरापव कम हो सकेगा और इस प्रकार लागत 
कम हो जाते से हाठि घटाई जा सकेगी। 

953 में सरकार ने बायु-परिवहत निगम अधिनियम 
(#क ए्माकणा (00०एश०5 8०४) पास किया जिसके 
आपीच इण्डियन दुयरजाइन्त काप्पोरेशन आत्तरिक कायु 
सेवा के लिए, एयर इण्डिया इण्टरनेशनल तिदेशी वायु मैवा 
के लिए स्थापित कौ गई। राष्ट्रीयकरण के परचात्‌ सभी 
दिशाओं मे प्रगति हो रहो है। नए हवाई अड्डे बगाए जा रहे 
हैं। पहली तीन योजनाओ मे नागरिक विमान परिवहन पर 
49 करोड़ एपए व्यय किए गए! चौथी योजता मे नागरिक 
वायु परिवहन के लिए 202 करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई। पाचदीं योजना मे इसके लिए 335 करोड रुपए व्यय 
करने का प्रस्ताव थां। छठी योजना (980-85) मे नागरिक 
विमान-परिषह्तन के लिए 760 करोड़ रुपए को पष्यवस्था की 
भा 

इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप 985 में, मागरिक 
विमाव-परिवहन के आधीन १,050 लाख किलोमीटर उड़ान 
की गई, इसमे ॥08 लाख यात्रियों ने सफर किया और 
१,279 लाख किलोग्राम माल का परिवहन किया गणा। 
सातवों योजना में नागरिक विमात्र-परिवहत के लिए 760 
करोड रुपए की व्यवस्था की गई है। आठवीं योजना 
(7992-97) में वागरिक विमान परिवहन पर 3,998 करोड 
रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। 
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(एप्रणा59 ०ए०0७४४एछछटा&, 84घारा0/) 








भारत में कई प्रकार के बेक पाए जाते है। इनमे से 
प्रत्येक किसी न किसी विशिष्ट क्षेत्र का कार्य करता है। 
देशी बेकर तो बेक-कार्य के साथ व्यापार तथा कमीशन 
एजेन्ट का कार्य करते है। वाणिज्य बैंको मे दो प्रकार के 
बैंक शामिल है. (क) भारतीय वाणिज्य बैंक (जिन्हे 
सामान्यतया सयुक्त स्कध बेक (]09ा 966. 895) भी 
कहा जाता हैं) आन्तरिक व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग मे 
विशिष्ट कार्य करते है और (ख) विदेशी बाणिज्य 
ब्ेक-जिन्हे सामान्यतया विनिषयय बेक (8५0॥8८ छ/॥.) 
कहते है भारत मे विदेशी व्यापार एव वाणिज्य का विशिष्ट 
कार्य करते है। इन सब बैंको के ऊपर रिजर्व बेक ऑफ 
इण्डिया है जो देश का केन्द्रीय बेक है। हम इस अध्याय मे 
इन सस्थानो का सक्षेप मे अध्ययन करेंगे। 


4. देशी बैक-व्यवस्था 
(वत्रह्ठलाठ0०5 छाए ट्री 
चाहे भारत में पश्चिमी प्रकार की वाणिज्य बैंक- 
व्यवस्था का विकास तो हाल ही मे हुआ है, भारत मे बैक- 
प्रणाली तो इससे पहले भी प्रचलित थी। प्राचीन काल से ही 
भारत में देशी बैंक-प्रणाली एक पारिवारिक या बैयक्तिक 
व्यापार-सघटन के रूप मे सगठित की गई। देशी बैकरो को 
भारत के विभिन्‍न नामों से सम्बोधित किया जाता हैं अर्थात्‌ 
सर्सफ सेठ साहूकार, महाजन, चेट्टी आदि। इनका व्यापार 
छोटे पैमाने के महाजनो से बडे सर्यफो द्वारा किया जाता है। 
कुछ के व्यापार का आकार तो कुछ अनुसूचित बैंको 
($८७९१४।८४ छ॥) के व्यापार-कार्य से भी अधिक है। 


देशी बैंकरो की क्रियाएँ (0ए९००0०5 ण॑ वरापीएशाणा5 
फ््ाइलड) 

देशी बैंकर रुपया उधार देते है और थे हुण्डियो या 
आन्तरिक विनिमय-पत्रों (तञाल्माव 9॥॥$ ् ०८ाआहु८) 
द्वारा भारत के आन्तरिक व्यापार का चित्त प्रबन्ध करते हैं। 
देशी मैंकर तौन प्रकार के हैं-(क) वे जिनका मुख्य कार्य 


बेकिंग है, (ख) वे जो अपने बैंक-कार्य के साथ व्यापार एव 
कमीशन का कार्य भो करते हैं, और (ग) वे जो मुख्यत 
व्यापारी और कमीशन एजेन्ट हैं परन्तु जो थोडा-सा बैंक 
कार्य करते है। देशी बैंकरों मे से अधिकाश द्वितीय श्रेणी 
के हैं। 

देशो बैंकरों का सगठन सामान्यतया एक पारिवारिक 
फर्म के रूप मे होता है। वे अपनी कार्यकारी पूजी लगाते हैं। 
देशी बैंकर सयुक्त स्कथ बैंको की भाति जनता से जमा 
(0थ०४७) स्वीकार नही करते (इस दृष्टि से उन्हे बैंक 
नही कहा जा सकता) परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों मे 
उनमे से कुछ अपने मित्रो एवं सम्बन्धियो से जमा स्वीकार 
करते है। वे सभी प्रकार की प्रतिभूतियों ($८८ए७॥॥८५$) 
अर्थात्‌ स्वर्ण जवाहरात, भूमि, प्रतिज्ञा-पत्रों (40707507)/ 
]३०(४५) हुण्डियो आदि के विरुद्ध उधार देते हैं। वे उधार 
प्राप्तकर्ताओ की वैयक्तिक प्रतिभूति के विरुद्ध भी उधार देते 
है। वे हुण्डियो का क्रय-विक्रय एव बद्दा भी करते हैं। वे 
भारत के आन्तरिक व्यापार केन्रो और बन्दरगाहों के बीच 
ग्रामो से फसलो की गतिविधि के लिए बित्त उपलब्ध कराते 
हैं। वे ग्रामीण उत्पादन का क्रय करते हैं और वे योरोपियन 
वाणिज्य फर्मों के क्रेता तथा वितरण एजेन्ट का कार्य करते 
है। बैंक कार्य के सम्बन्ध मे वे अब भी पारस्परिक उपायो 
का प्रयोग करते हैं. वे देशी पद्धति के अनुसार अपने खाते 
रखते हैं और उनका मुख्य साख-पत्र हुण्डी होता है जो कि 
अन्तर्देशीय विनिमय पत्र कहलाता है और इस पर 9 से 2 
प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। 

आमतौर पर देशी बैंकरो का सम्पर्क देश के अन्य बैंको 
के साथ नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि बे अपनी 
ही धनराशि का प्रयोग करते हैं। परन्तु जब अधिक व्यापार 
के मौसम भे उनके पास धन को दुर्लभता होती है, तब वे 
सयुक्त स्कथ बैको की ह॒ण्डियो का बट्टा करते हैं और इस 
प्रकार मुद्रा बाजार के सगठित क्षेत्र की धनशशि देशो बैंकरो 
या मुद्रा-बाजार के असगठित क्षेत्र के हाथो मे चली 
जाती है। 
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देशी बैक व्यवस्था के दोष (0शशल5 ० ॥0त808ण5 
फ्ाणाए 

इस बैंक व्यवस्था के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं- 

(क) वे असगठित होते है और उनका अन्य प्रकार के 
बैंकों के साथ सम्पर्क नहीं होता! (ख) वे अपने बेक-कार्य 
के साथ व्यापार और कमाशत का कार्य करते हैं और 
परिणामत उन्हे अपने-अपने बेक ध्यापार म जोखिम सहन 
करना पडता है। (ग्) बे अल्पकालीत एवं दोधकालीन वित्त 
मे भेद नहीं करते और न ही बे वित्त के विभिल उद्देश्या मे 
हो भेद करते हैं। (घ) वे देशो भाषा प्रणालियों 
(५द०४८७/४४ 5५४ल्‍थ॥5) मे खाते रखते हैं| वे बहुत सा 
स्थिहियो मे रसीद नहीं देते और वे देश मे विद्यमात अन्य 
बैंक सस्याओ (छ्मांजाह ॥800ए४०७७) की तुलना में 
ज्याज़ को अत्यधिक दर बह काते हैं। शर्सफ समिति 
(ही (0ाफ्रा0८९) के अनुसार देशो बैंकर कुल 
आनरिक व्यापार के 75 से 90 प्रतिशत के लिए वित्त जुदते 
हैं परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया के गवना के अनुसार 
आज भारत के आन्तरिक व्यापार के 50 प्रतिशत के लिए 
देशी बैंकरो द्वारा वित्त उपलब्ध कराया जाता है। 


देशो बैकर और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 

बावजूद इसके कि देशों बैंकगें ने भाजोय आर्थिक 
जीवन मे प्रभावी कार्यभाग अदा किया है दे सगठित बैंक- 
व्यवस्था के क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। सत्‌ 93 में केद्ोय 
बैंकिंग जाच सम्रिति (एक्कापश छक्षाणाह लिवुणाक 
(थगा॥४८०) ह्वाश भारतीय मोद्रिक बाजार के दोनो क्षेत्रों 
का समन्वय के की आवश्यकता पर बल दिया गया और 
देशी बैंकरों के बैंक-कार्य का रिजव॑ बैंक से सम्पर्क स्थापित 
के की सिफारिश की गयी! समिति ने विशेष रूप से यह 
सिफारिश को कि पश्चिमी ढश का आधुनिक दिनियय-पत्र 
बाजार (#ए0टगा 8॥॥ 2४७८0) विकसित किया जाए, 
जिसमे हुण्डी पारम्परिक विनिमय-पत्र जिनका दैशी बैंकरो 
द्वारा प्रयोग किया जाता है समाविष्ट किए जाए। 

१935 प्रे रिजर्ब बैंक के प्रारम्भ के पश्चात्‌ कई बार 
यह प्रयास किया गया कि देशी बैंकरो को इसके नियज्राधीव 
लाया जाय। 7937 में रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध मे एक 
योजना बनायी किस देशी बैकरो ने इस योजना को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया। केवल कुछ ही महाजनों ने इस 
योजना का लाभ उठाया परन्तु अधिकाश देशी बेकर इस 
अवप्तर का लाभ उठा न सके। 

१954 मे शरयफ़ समिति ने सिफारिश को कि रिजर्व 
बैंक को अनुमूचिव चैको के माध्यम द्वारा दशा बैंकर को 
डुण्डिया का बद्टा करता चाहिए। बध्बई शराफ सस्था ने भा 
दैशा बैंकरे को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और साठ मुद्रा 


बाजार से सम्बन्धित करने के लिए इसी प्रकार के सुझाव 
दिए परन्तु रिजव॑ बेक थे इस सम्बन्ध मे और अधिक कार्य 
करने से इन्कार कर दिया। 


दैशी बेकरो का भविष्य (८ एत्रणा ९ ण॑ 768श005 
फष्जाप्कऊ) 

यह सत्य है कि देश मे बेक-व्यवस्था का होव़ विकास 
हुआ है ओर स्टट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा-विस्तार 
नीति के कास्ण और ग्राम क्षेत्रो में सहकारी वित्त (00 
9/दा०४४८ 4280०८) के विस्तार के साथ यह विचार किया 
जाता है कि देशी बैंकरो का कार्यभाग भविष्य मे बहुत कम 
हो जाएगा। किन्तु यह विश्वास करना भी युक्तिसयत है कि 
देशी बेकर कस्बो ठथा ग्रामो मे महत्त्वपूर्ण भाग अदा करते 
रहेंगे क्याकि जो कार्य इनके ड्वाए किया जाता है और जो 
जोखिम वे उठा सकते हैं, वह सगठित बैंक व्यवस्था 
(089०5८७ ४8 5907) द्वार वहन चहों किया जा 
सकता। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि संगठित उधार 
सस्थान प्रतिभूति को आवश्यकताओं के सम्बन्ध मे बहुत 
घरिदृढ़ है और वे इतना अधिक ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं 
जो छोटे दर्जे के उधार प्राप्तकर्ता दे महीं सकते। बहुत-सी 
लघुस्तर इकाइयों के पास्त ऋ्ण प्राप्त करने के लिए काफी 
अचल परिसप्पत (गं2०0 5४०७) नहीं होती। अत 
स्वाभाविक ही है कि वे देशी बेकरो से ऋण लेने के लिए. 
तैयार हो जाए जो उन्हे बिश अतिभूति ऋण देने से 
हिचाकचाते नहीं। बम्बई कलकत्ता मद्रास्॒ कानपुर दिल्‍ली 
और बहुत से अन्य बड़े तथा छोटे कस्बो मे देशी बैंकरो को 
अपने व्यापार के लिए लाभपूर्ण क्षेत्र प्राप्त होता रहेगा। 
बैक आयोग (972) और देशी बेकर 

बैंक आयोग (972) के अनुसार देशी बैंकर भारतीय 
अर्थव्यवस्था मे महत्त्वपूर्ण कायभाग अदा करते हैं क्योकि वे 
अर्धव्यवध्था के उन क्षेत्रो (छोटे पैमाने कौ व्यावसायिक 
इकाइयो एवं फुटकर व्यापार) को उधार उपलब्ध कराने हैं 
जो कि उत्पादक हैं परन्तु जिन्ह वाणिज्य बैंक सम्बन्धित 
लागत या जोखिम को दृष्टि से सहायता नहीं दते। बैंक 
आयोग (प्दाए78 (वाव्राएज्ञ0त) का विश्वास है कि 
देशो वैकरो को का्यविधि मे क्षित्रता और लोच पाई जाती है 
और साथ ही देशा बैंका के कुछ महत्त्वपूर्ण बर्ग (मल्तावी 
शयफ) वाणिज्य बेको को एक लाभदायक मुद्रा बाजार का 
उपकरण (अथाव्‌ हुण्डिया) उपलब्ध कराये हैं जिनकी 
हणलता की मात्रा (6श6८ ० ॥करा०५) और जिनस्ते 
आव-प्राप्ति काफ़ों अधिक होठों है। किन्तु आयोग यह भी 
स्वाकार करता है कि इस प्रणाली का दुुपयोग भी किया जा 
सकता है इसके अतिरिबत, दशी बैंकगे द्वारा बहुत अधिक 
ब्याज दर वसूल की जातो है। इसालिए तो आयोग का 
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कहना है कि दशा बैंक व्यवस्था दा विनियमन होना 
चाहिए। 

आयाग क अनुसार दशा पैरा का नियच्ित करने का 
सर्वोत्तम उपाय उन्‍्ह वाणिय बका के आधान लाना है। 
रिपर्व बैंक आफ इण्डिया का वाणिज्य बैंजा क माध्यम द्वारा 
दशा बैंकरा क कार्यों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव "ाजना चाहिए 
और इस उद्दश्य क लिए उन्हे मागटर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित 
करन चाहिए। आयाग का मत है फ़ि देशा बैंकरा का 
वाणिय बैंका स बटटा सुयिध'ए प्राप्त करन क बदले 
निम्नलिखित शर्ते पूरा करना हागा - 

(४) उन्हें व्यापारिक कार्यो का करन का मताहा हाता 
चाहिए। (४४) कम स कम एक लाख रुपए की न्यूवतम 
पूँचा उनके पास हाना चाहिए। (४22) उन्हें अपन बा खात 
सहा ढग स रखन हाग और उनका वापिज लखा पणक्षण 
कराता हागा। ($७) तलहा तक सम्भव हा सके दशा बकरा 
का एक से अधिक बैंफा स उधार न के थिए प्रोत्साहन 
नहा दना चाहए (०) दशा या का एक सस्था का सदस्य 
बनना चाहिए। (७४) वरण्गय बैंफा और दशा बंका के बाच 
एक समझौता हाता चाहिए तिसके जनुसार दा बका द्वारा 
अपन ग्राहका से टिए गए अंग्रिमा पर ययात्र दर निधारित का 
जाना चाहिये। 

बैंक आयाग क अनुसार दशा बफ़ण और रिचव बैंक 
आफ इण्टिया क बाच प्रत्य त सम्बन्ध स्थापित कजा न ता 
आवश्यक हा है और न हां ध्ययहायं। रिनव बऊ द्वारा दशा 
चैंकरा क लिए प्रत्यक्ष पुनेवित्त प्रयन्ध (८॥राभ०॥६) 
प्रशासनिक दृष्टि स सुविधाजनक है क्याफ़ि हुण्डिया छाटा 
छाटा गश्या के लिए हाता हैं चाह उनझा कुल राशि 
काफा बड़ा हा लाता है। इस प्रकार रिचय बक का इन 
छाटा हुण्डिया का देय तिथि पर भुगतान आदि का निगगना 
करना हागा और प्रशासनिक दृष्टि स यह काय कठिन हा 
जाता है। यहा इस बात का उललख करना रुचिकर हागा कि 
बैंक आयाग न उन सभा सिफारिशा का हाहणया है ता 
१935 क पश्चात्‌ दशा बेऊरा का संगठित प्रणावा के साथ 
जाडन क लिए का जाता रहा हैं परन्तु आयाग न इस तथ्य 
का दृष्टि म नहा रखा कि दशा वैकर सह रितय बैंक का 
शर्तों पर इस पशफुश का स्वाकार कश्न स मना करत 
रह हैं। 

बैंक जायाग का राय मे दगा बैंफर दश के भाया 
विक्राम मे एक बहुत हा महत्वपूण फाबभाग अत्य कर 

सफ़त हैं। परन्तु इव बैंका का जार बढ़ाता हागा इन्हे 
अधिक व्याय्मायिक बगाता हागा आर इतका व्यापार 
क्रियाओं का विश करना हागा। इन बैंफा का सगठिद 
वित्त व्यवस्था क साथ सम्बन्धित करना हागा जार उन्ह 


बैक-भिन वित्तायः पिचौलियो. (सरावबकटाओं 
गांटाग्राट8/0725) के कुछ कार्य करने हाग। इसक 
अतिरिक्त अधिक कुशल देशा बैंक को अपने आपको 
बद्चा एवं स्वाकृत गृहा (05९0प्राएहह काव #०९८कथा०8 
प्र००४८५) म परिवतित करना हागा ताकि वे एक 
विकासशाल अथव्यवस्था को बढदी हुई आवश्यक्ताआ को 
पूण कर सक। 


2 भारत में वाणिज्य बैक प्रणाली की हाल ही 
की प्रवृत्तिया 
(एग्माहाशत्लथ छिद्याताए ॥ [09--रिव्ट्या 
पाद्याव$) 

भारत मे पश्चिमां ढग का बैक व्यवस्था का प्रारम्भ 
उन्तरासयी शतादा के आरम्भ मे हुआ। प्रारम्भिक वाणिज्य 
बैंक एउन्सा हाउस (88५॥०५ ॥०७५८) कहलात थे और व॑ 
इस्ट इण्डिया कम्पता क कमचारिया द्वारा चलाए जात थे। वे 
व्यापार तथा बैक काय दाना करत थ और इसलिए अपनी 
स्थापना क शाप्र हा पश्चात्‌ अस्फत हा गय। पहला सयुक्त 
स्कथ बंक जिसका ताम रैक ऑफ हिन्दुस्तान था 
कलकत्ता म यालू किया गया। इसक प्रयन्धऊता यारोपियन 
थे किन्तु इस बैंक का भा दिवाला निकल गया। फिर सरकार 
के वित्ताय सहयाग के साथ बैंक ऑफ बगाल (806) 
वैर आफ बम्ब३ (840) और बैंक ऑफ मद्रास (843) 
चानू किए गए। इन वैंका का प्रैसाडन्सी बैंक (265000)/ 
890/0) कहा गया और इन्ह अपने-अपने क्षत्रा म॑ नाट जारी 
करन का अधिकार सौपा गया। शुद्ध रूप मे पहला भारतीय 
बंक अवध क्मशल बैंक (0049॥ 0०णशल्ालाब छेशा)) 
१884 म॑ कायम किया गया इसक बाद 894 म॑ पजाब 
नशनल बैंक और 490] म पापल्‍्स बैंक (7८०.१९5 छ5०0 
स्थापित किया गया। 4905 भ स्वदशी आन्दोलन ने भारताय 
बैंका के आरम्भ का बदुत प्रात्साइन दिया। 

ध्यान दने याग्य बात यह है कि 950 के परचातू बैंक 
जमा (890८ 0८9०७) म॑ निरतर वृद्धि हुई है। बैका की 
सप्या म कमा रिपर्य बैंक को छाटे बैंका के बड़े बैंका के 
साथ विलयन का नोति के कारण हुई ताकि बैंक प्रणाली 
सयत बन सक। 950 5 और ॥970 7 क दौरान इन 
बैंका का सस्या 430 स कम हाऊर 73 हो गई। 960 6॥ 
मे भारत मे 256 अननुसूचिन बैंक (२० $०७१०४०॥०४ 
837)5) थे परन्तु इनको सस्यया नवम्बर 980 तक कम 
हाकर क्या 4 हो गई। शप बैंका का बड़ वैंका स विलयन 
कर निया गया। 4994 95 म॑ दश में 27 अनुसूचित 
वाणिय जैंऊ थ। आयाजन के प्रभागाधान भारताय 
अर्वव्ययस्था म इनका ठता स वियास हा गया है। 
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+. बैंक जमा और उधार का वित्तार 

बैंक जया का विस्तार हाल हो के वर्षों में बैंक 
व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण रहा है। आयोजित 
विकास, भ्यून-वित्त प्रबन्ध (00#०7 गमथाव्ययछ) और जारी 
कॉन्सी की अधिक मात्रा के कारण बैंक जमा (8४ 
60७०४७) में वृद्धि हुई । साथ हो लगाताए प्रचार, बडे पैमाने 
पर बैंक शाखाए खोलकर और अपने ग्राहकों को अच्छी 
सेवा उपलब्ध कराकर बैंको ने जनता मे बैंक आदतो के 
विकास करते में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । तालिका + मे 
अनुसूचित बैंको को जमा एवं उधार की वृद्धि की प्रवृत्ति 
सम्बन्धी आकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। 

वाणिज्य चैंकों ने बचत गत़िसान करने मे सराहनीय 
कार्य किया है। 4780-50 और 994-95 के बीच बैंक 
जमा 820 करोड रुपए से बढकर 3,76,40 करोड रुपए हो 
मयी। परन्तु अभी भी थोडे से कस्बे ऐसे हैं जहाँ बैंक 
स्थापित नहीं किये जा सके। 5 लाख ग्रामो का तो कहता ही 
क्या, उनमे तो जनता की बचत को गतिमान करने की बहुत 
आवश्यक्रदा है। ऐसे क्षेत्रों मे जहाँ बैंक कायम किये जा 
चुके हैं, नये जमाकर्त्ताओ (059०आ0०५७$) को आकर्षित 
करने को जरूसत है और वर्तमान जमाकर्ताओं को अपनी 
जमा बढाने के लिए प्रेरित करमा होगा। बैंक-जमा विस्तार 
के साथ-साथ बैंक-उधार का भी लगातार विस्तार हुआ है, 
जो कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि को व्यक्त करता 
है। बैंक अब उद्योग, व्यापार और कृषि की उधार सम्बन्धी 
आवश्यकताओं के लिए कहीं अधिक मात्रा से वित्त उपलब्ध 
कराते हैं। 4950-53 और १992-93 में बैंक उधार लगभग 
580 करोड रुपए से बढ़कर ,5१,950 कशेड़ रुपए हो 
गया। 


तालिका। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैको की जमा 





एवं उधार 
चर्च बैंको की. कैंक जमा बैंक उधार 
संख्या. (करोड़ कपए). (करोड़ रुएए0 
7750-5 430 हर द80 
१960-67 330 3746 4320 
4970-74 शग 5ग्ञ0 4690 
१980-89 उ79 37999 २527० 
१990-9 शो. ॥92540.. ]१8300 
3994 95 रा. 37879... 2999 





२. विकास-प्रेरित बैक-व्यवस्था (0७श०एगाशान 
0्ाश्त्राँथ्त है क्रापसट्टो 

रेतिहासिक दृष्टि से बैंक-व्यवस्था का वाणिज्य और 
पारस्पण्कि उद्योगों (अर्थात्‌ सूठो वस्त्र और पटसन) से साथ 
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बनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। बहुत समय तक बैंक वित्त के नये 
क्षेश्े पे प्रवेश करने से हिचकिचाते थे। सयुक्त स्कन्ध बैंको 
का कार्यक्षेत्र बडे और वाणिय्य क्षेत्रो में सकेन्द्रित होने के 
कारण वाणिज्य-भिन क्षेत्र (रा एगराशाटाएओं ४९2४५) 
उपेक्षित रहे। इसका मुख्य कारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 
व्यापार और पारम्परिक उद्योगों को प्राथमिकता देना था। 
हाल ही के वर्शो से बैंक-व्यवस्था पारम्परिक सीमाबत्यनों से 
विकलकर यये क्षेत्र मे प्रवेश कर रही है ) बैंक-व्यवस्था की 
धारणा, जो कि केवल बैंक जमा स्वोकार करते और उसे 
उधार देने हक सीमित थी, का अब विस्तार हो रहा है और 
बैंक-व्यवस्था विकास-प्रेरित बतती जा रही है। संयुक्त 
स्कन्ध बैंक अब आँद्योगिक और कृषि वित्त को 
आवश्यकताओ को पूरित करने की ओर अधिकाधिक ध्यान 
दे एहे हैं। अल्पकालीन वित्त-प्रबन्ध की अपेक्षा अब बैंक, 
विकास और विस्तार की आवश्यकताओं को दृष्टि पे रखते 
हुए मध्यम और दीर्घकालौन डधार की ओर अपनी क्रियाओं 
को बढ़ा रहे हैं। 


3 फार्म दित्त (शरण 99700) 

निस्सदेह बैंकों ने सगठिठ उद्चोगो के विकास के लिए 
महत्त्वपूर्ण एव सराहनीय कार्य किया है परन्तु बंक-उधार 
की नयी नीति फार्म-वित्त पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत 
सरकार कृषि-उत्पादिता को शीघ्रातिशीष्ष बढ़मे के लिए 
भरसक प्रयत्व कर रही है और वाणिज्य बैंको से इस क्षेत्र में 
प्रवेश करने का आग्रह किया जा रहा है। वाणिज्य बैंको ने 
इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। बैंक-राष्ट्रीयकरण के 
पश्चात्‌ वो यह दायित्व और भी अधिक समझा जा रहा है। 
7959 और जून 7994 के दौरान, ग्रामीण और अर्धनगरी 
क्षेत्रे पे बैंक-शाखओ कौ सख्या 3,858 से बढकर 35,400 
हो गयी और कृषि-उथार के खातों की सख्या बढ़कर 80 
लाख हो गयी जिनके द्वाप 2,20 करोड़ रुपए का उधार 
दिया गया। 


4 बड़े ग्राहकों की अपेक्षा बैंको द्वाग्न छोटे ग्राहको का 
ध्यान 

बैंक-ष्यवस्था का नया और विशिष्ट लक्षण, बड़े 
ग्राहकों को अपेक्षा छोटे ग्राहकों की आवश्यकताओं की 
और ध्यात देवा है। एक समय था, जब बैंक कुछ समृद्ध 
व्यक्तियों का विशिष्ट अधिकार समझे जात थे) परणु आज 
इनका सरक्षण आय जनता को भी निश्चित रूप में मिलने 
लगा है। इसका प्रत्यक्ष प्रयाण यह है कि वाणिज्य बैंकों के 
80 प्रतिश्त जपराकर्ता बचत-बैंक जमाकत्तों (५३६॥ह 0क्ा: 
5८००७) हैं जिनमें दफ्तर जाने घाले क्‍्लर्फ से लेकर 
खेद मे कार्य करने वाले किप्तान तक शापिल है। बैंक पोति 
में इस परिवर्तन के लिए वाणिज्य बैंक स्वय उत्तादायी हैं। 
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5. बैक-शाखाओ का तेजी से विस्तार 

तीद्र आर्थिक विकास मे वाणिज्य बैंको का तीत्र 
विस्तार अन्तर्निहित है। जुलाई 969 और जून 994 के 
दौरान, देश मे बेक-दफ्तरों की सख्या 8,260 से बढकर 
6,740 हो गई। चाहे हाल ही के वर्षों मे शाखा-विस्तार 
प्रौघ्राण की प्रणति सतोपजनक है परन्तु फिर भी देश के 
काफी बडे क्षेत्र मे अभी बैंक शाखाए नहीं है। केवल 
35,400 ऐसे ग्रामों को छोड़कर जिनमे बैंक सेवाएं उपलब्ध 
हैं, भारत के 5,20,000 ग्रामो मे बेक सुविधाएं उपलब्ध 
मही है। 


6 बैको का राष्ट्रीयकरण 

जुलाई 969 मे ॥4 बडे बेको का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया भया। विदेशी बैंक और ऐसे बैंक जिनकी जमा 50 
करोड रुपए से कम थी, राष्ट्रीयकृत क्षेत्र म नहीं लाये गए। 
भारत सरकार का विचार था कि राष्ट्रीयृत बेक 
अर्थव्यवस्था को गत्यात्मक बना देगे और देश मे आधिक 
विकास की दर को त्वरित करने मे सहायता देंगे। 35 
अप्रैल 4980 को छ वाणिज्य बैको का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया। इस प्रकार कुल जमा मे सरकारी क्षेत्र के बैंको 
का भाग 9 प्रतिशत हो गया। 

निष्कर्थ-स्वतन्त्रता-प्राप्ति के आाद कौ चार दशाब्दियो 
मे वाणिज्य बैंको के रूपान्तरण मे इतना परिवर्तन हुआ है 
कि अब उनका पहला रूप पहचानना कठिन है। 940-50 
के दौरान इनका प्रधान कार्य व्यापार के लिए वित्त जुटाना 
था। राष्ट्रीय योजनाओ, नीतियो और प्राथमिकताओ के 
अनुरुष उन्होंने अर्थव्यवस्था का विकास करने और इसके 
कार्यक्षेत्र मे विविधता लाने मे विशेष सहायता दी है। इस 
उद्देश्य के लिए छोटे उद्योगो और किसानो को ऋण देने, 
कार्यकारी पूजी की आवश्यकताओं के लिए वित्त जुटाने, 
छोटी इकाइयो के लिए गासन्टी देने और इस प्रकार के कई 
कार्य प्रारम्भ किए हें। बैंको के कार्यक्षेत्र मे और भी 
तबदीलियाँ की जा रही हैं। 


3. राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ वाणिज्य बैक- 
व्यवस्था 

(एगागशशतलश् ऐश्ादाए शरिंध िााएकया59व07) 

सरचना की दृष्टि से, 4969 के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
लाणिज्य बैंक व्यवस्था म एक विशेष बल और समजन 
प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीयकृत बेको की नीतियों और कार्यविधि 
का स्टेट बैक और इसके अनुषगियो (599ञउआः८5) के 
साथ घनिष्ठ ताल मेल और सामजस्य स्थापित किया गया है 
जबकि 969 के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ये भिल दिशाआ मे 
भी कार्य करते थे। अत मोद्रिक और बक-नीतिया के 
निर्माण ओर कार्यान्वयन के लिए अब अपेक्षाकृत अच्छा 


वाठवरण उपलब्ध है। ग्ष्ट्रीकृत बैंको कौ मुख्य 
उपलब्धियो मे ग्राम-क्षेत्रों मे शाखा विस्तार (छावाला 
&फुञआाश०णा), कृषि-क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना, 
छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त जुटाना और कुछ अन्य 
उपेक्षित क्षेत्रो की सहायता करना है। 


तालिका 2 बैक-राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ सभी बेकों 








द्वारा शाखा विस्तार 
49-7-969.._ 30-6-994 
१ कुल शाखाओ कौ सख्या 832 6,740 
2 ग्रामीण शाखाए १858 35,400 
3 कुल के प्रतिशत के रूप मे 
ग्रामीण शाखाए ध्ः हा 
4 जनसख्या प्रति बैंक दपतर 65 000 १2 000 





शाखा विस्तार (शाला एशा$०)--मुख्य 
वाणिज्य बैंको के राष्ट्रीकरण और अग्र बैंक योजना 
(८०० 890॥0 $0८गा८) के आरम्भ के पश्चात्‌ शाखा 
विस्तार प्रोग्राम तेज हो गया। 

तालिका 2 से स्पष्ट है कि जुलाई 969 में हुए बैंक- 
ग्रष्टीयकरण के पाच वर्षों के अन्दर बैंक शाखाओं की 
सख्या मे 55 प्रतिशत से भी अधिक कौ वृद्धि हुई परन्तु 
सबसे अधिक असाधारण प्रगति ग्राम केन्द्रो के रूप में हुई 
जिनकी सख्या जुलाई 969 मे ,858 से बढकर जून 994 
के अन्त तक 35,400 बैंक-दफ्तर हो गई। 4969 में 65,000 
जनसख्या के लिए एक बैंक-दफ्तर था, 973 में 36,000 
जनसख्या के लिए और १994 मे 2,000 जनसख्या के 
लिए एक बैंक-दफ्तर कायम हो गया। इस बात का उल्लेख 
करना होगा कि बैक दफ्तरो के बढने के कारण अब बैंक- 
क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। 83 प्रतिशत ग्रामो कौ 
जनसख्या ,000 से कम है और इस कारण प्रत्येक ग्राम मे 
बैक खोलना सम्भव नहीं। अत एक ग्राम बैंक 6 
किलोमीटर के घेरे के अन्दर सभी ग्रामो को सेवा उपलब्ध 
कराता है। कुछ बैंको ने चलते-फिरते दफ्तर (॥(०७४॥० 
०१०९७) और अनुपगी दफ्तर कायम किए हैं । 

ग्रामों एवं अद्धग्रामोण क्षेत्रो मे बैंक सुविधाओ के 
विस्तार पर विशेष बल देने के कारण देश के पिछडे हुए 
जिलो को लाभ हुआ है ताकि इनमे लघु-स्तर उद्यमो को 
प्रोन्‍्नत किया जा सके। अभी तक भारत के केवल 35,400 
आमो मे राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाए खोली गयी हैं किन्तु 
भारत मे लगभग 5 लाख गाव हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप मे बैंक सुविधाएं पहुचाने की समस्या है। शाखा विस्तार 
की यह महान प्रगति, चाहे महत्त्वपूर्ण है, परन्तु यह हमें 
राष्ट्रीयकृत बैंको को समस्‍या के आकार का बोध कराती 
है। 
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विकास-प्रयास पें सहयोग-राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌, 
सरकारी क्षेत्र में बैंको ने अपने पारम्यस्कि उद्देश्य (अर्थात्‌ 
हिस्सेदातो के लाभ को अधिकतम करने) के कार्य का 
परित्याग कर दिया है और वे अपने आपको विकाप्त-प्रयास 
का मुख्य उपकरण समझने लगे हैं। इस नई चेतना का सबसे 
महत्त्वपूर्ण पहलू “'अग्र बैंक योजवा" (290 छिलयाः 
इताथाे का चालू करता है जिसके आधीन देश के सभी 
जिले किसी-न-किसी बैंक को सौंपे गए हैं। प्रत्येक अग्न- 
बैंक अपने आधीन जिलो में विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण 
करवाता है ताकि (४) सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर शाखाए 
खोली जा सके, (४४) जिले मे विकास के लिए अधिकतम 
उधार सेवाएं उपलब्ध कगई जा सके, और (४४) जिले में 
उपलब्ध अतिरेक को गतिमान किया जा सके। 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र 07009 $९0७०७)-- 
शाष्ट्रीयकरण से पूर्व वाणिज्य अँंको के विछद्ध प्राय यह 
आलोचना की जागो थी कि उन्होंने किसानो छोटे 
उद्योगपतियों, कारोगते और तिर्यादको को वित्त उपलब्ध 
करने में उपेश्ा की। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बैंको ने इन 
द्राषमिकता चाले क्षेत्रो को उधाए उपलब्ध कराने को ओर 
काफी ध्यात दिया। छोटे व्यापारियों एव उद्यमकर्त्ताओ को 
ऋण देने के सम्बन्ध मे बहुत प्रगति हो चुकी है और बैंको ने 
निम्न वर्गों को उधार देने के लिए विशेष योजनाएं चालू कौ 
हैं। बहुत से उधार लेने वाले इससे पूर्व महाजनो की दया पर 
लिर्भर थे और अत्यधिक व्याज देते थे जो कि 24 प्रतिशत 
हक या इससे भी अधिक होता था। चाणिज्य बैंक अब 
उचित ज्याज दर (8 से ॥0 प्रतिशत के बीच) पर पर्याप्त 
मात्रा मे और उचित समय पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। 
जालिका 3 से जाहिर है कि प्राथमिकता जाले क्षेत्रो मे 
कुल ऋणो का अनुपात 969 मे 45 प्रतिशत से बढकर मार्च 
4994 तक लगभग 353 अतिशत हो गया। कुल रूप 
उधार की मात्रा जो 969 में 440 करोड रुपए थी, बढकर 
53,875 करोड रुपए हो गयी। यह प्रगति मयांदित ही कहो 
जा सकती है। बैंक राष्ट्रीयकए के फौरत बाद तो दोत् 
प्रति हुई परन्तु बाद में अग॒ति की गति धीमी पड गयी। 
ऋणों की इस सामान्य अवरुद्धता का मुख्य कारण यह है कि 
बैंकों के अफसर, ऊपर से लेकर नीचे दक बैंक व्यवस्था के 
नए उद्देश्यों से पूर्णतया सजग एव अभिप्रेरित नहों हैं। इसी 
कारण तो कृषि उधार में 25 चर्षों में 58 प्रतिशत से 39 
अ्रतिशत तक को वृद्धि हुई। इसी प्रकार “अन्य सभी” क्षेत्रो 
जिनमे सडक परिवहन के चालक, फुट व्यापारी और 
ज्ञोटे घन्चे चाले, पेशेवर (९:एव5ञणाओं) और स्व-नियुक्त 
च्यक्ति (5ल लष््रा०जच्पै एथा७००७) शामिल हैं, को दिए 
गए ऋणो को मात्रा जो 969 मे लगभग ॥ प्रतिशत थी, 
चरिवर्तित होकर 994 में 66 प्रतिशव हो गयी। 
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हालिका 3. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकारी बैकों से 








उधार 
(करोड़ रुपए) 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र जून 969 मार्च 980 मार्च 9945 
॥ कृषि उ42 2,766 2,208 
(5). (30. (739) 
2 लघु स्तर उद्योग शक 2630 22 620 
(85) (१2 4) (+49) 
३, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 48 4,333 30 णब 
(०१) (63) (66) 
4 कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र 440 ६229. 53.85 
(॥+2*3) (49)... (37)... 85 3) 
$ बैंको द्वारा दिया गया 307... 2234. ॥52 735 
कुल ऋण (3000).. (3000) (000) 





जौट ब्रैकेट मे दिए गए आकड़े वाणिज्य बैंको के कुल ऋणी का 
ग्रतिशर्त है। 


ग्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रो के बोरे मे जो आएम्भिक जोश 
उत्पल हुआ था, वह बँंको द्वारा सामना को गयी कई 
समस्याओ के कारण ठण्डा हो गया 

(४) 40 प्रतिशत का लक्ष्य ग्राप्त करने के उद्देश्य से 
बैंक ने अन्धाधुन्ध उधार देता प्रारम्भ किया। बहुत सी 
स्थितियों मे, बैंक पर कमजोर वर्गों को उधार देने के बारे मे 
बाहरी दबाव था। 

(%) चूकि च्रधमिकता-ल्षेत्र चाले ऋण छोटे खातो से 

थे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इन के वितरण पर 
पूरी निगरानी न रख सके और न ही इन छोटे ऋणो की पूरी 
बसूली ही हो पायी। परिणामत बैंको को लाभदायकता पर 
इसका बुश प्रभाव पडा। 

(४४४) वाणिन्य बैंको को दोहरी मार सहनी पड़ी। एक 
ओर उन्हे अपनी जमा का 535 से 55 प्रतिशत रोक- 
आरक्षण अनुपात (02 रि०5८५४० (४००) और सर्वैधानिक 
हरलता अनुपात (54000 >वुण्घण छ७00०) के रूप मे 
रखना पड़ता था और दूसरी ओर अपने उपलब्ध ससाधनों 
का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र (श079 ३७९०४) को 
प्यायती दर पा उपलब्ध कराना पड़ता था। परिणामत. 
उनकी लाभदायकता (श०ग्रीण॥॥७) पर इसका बुप असर 
घडा। 

(5०) प्राथमिकता क्षेत्र को बैंक-उधार देश के सभी< 
राज्यों मे समान नहीं था। बहुत से पिछडे हुए राज्यो अर्थात्‌ 
उर्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि में यह बहुत कम था। 
इससे देश मे असतुलन बढ़ा हैं। 

जमा गतिमान करना (0कफण्णा( 00त50ण7)-- 
बैंक राष्ट्रीयकपण के पश्चात्‌ यह प्रत्याशा को जाती थीकि 


ढः घट 


570 भारतीय वाणिज्य बैक व्यवस्था 


इससे जमा गतिमान करने में प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ हद 
तक इसका एक कारण नयी शाखाओ के जाल का विस्तार 
करना समझा गया और कुछ हृद तब बचतकर्त्ताओ को दिया 
जाने वाला प्रोत्साहन। परन्तु राष्ट्रीयृत बैंक इस महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य मे सफल नहीं हुए। बैक राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ 
बैक जमा वी वृद्धि दर 6 से 7 प्रतिशत वे” समान ही रही 
है। यहाँ इस बात वा उल्लेख करना अनिवार्य है कि विदेशी 
मऔैको और छोटे गैर सरकारी क्षेत्र के बैंको कौ जमा राशि मे 
'कहीं अधिक वृद्धि हुई है जिससे यह जाहिर होता है कि 
सम्भवत राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा दूसरे बैको मे बचत 
जमा करायी जा रही है। इस सम्बन्ध मे यट अनिवार्य है कि 
सरकारी क्षेत्र के बैक पटल और उद्यम दिखाएँ। 
अत्यधिक उधार विस्तार (0६८९5५१९ टाल्ता 
एफ्भाशणा)--राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बैको के कार्य का 
सबसे अधिक चिन्ताजनक पहलू बडी लापरवाटी से बैंक 
उधार का विस्तार करना है और सम्भवत यह सरकार वे 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्देशे के आधीन किया जा रहा है। 
आमतौर पर बैक उधार का विस्तार बैंक जमा के विस्तार 
के साथ साथ होता है। परन्तु बैक राष्ट्रीययरण के पश्चात्‌ 
बैंक उधार वा विस्तार 24 प्रतिशत की दर से हुआ जबकि 
बैंक जमा मे लगभग ॥7 प्रतिशत को वृद्धि हुई। राष्ट्रीयकरण 
के बावजूद बैक उधार सम्बन्धी पुरानी बुराइया और त्रुटिया 
अभी दूर नहीं हुईं। उदाहरणार्थ अतिरिक्त प्रतिभूति 
($९८०॥७७) के रूप मे निदेशकों की बैयक्तिक गारन्टी उधार 
के अत्यधिक विस्तार के लिए उत्तरदायी है। इस कारण यह 
धारणा पक्की हो रही है कि आज भी व्यापार और उद्योग मे 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर ही उधार मिलता है। इसके 
फलस्वरूप उधार लेनी बाली फर्मों को गार॒टी देने वाली 
फर्मों को कमीशन देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पहले 
की भाति बैक वित्त का प्रयोग उथार प्राप्तकर्त्ताओ द्वारा 
हिस्से एकत्र करने और कम्पनियों पर अपना नियन्त्रण 
मज़बूत करने के लिए किया जा रहा है। 


सामाजिक बैकिंग-निर्धनता दूर करने के प्रोग्राम 
विभेद्‌क व्याज दर की योजनाएं (#टलालापण 
इश९ णी (९९5 डलाट्गा८३)--सरकार ने अप्रैल 4972 
से 62 जिलो में विभेदक ब्याज दरें लागू ची। बाद मे यह 
योजना देश भर मे लागू को गयी। इस योजना के आधीन 
सरकारी क्षेत्र के बैंक समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत 
'की रियायती दर पर उधार देते है। इनके पास रहन रखने के 
लिए बोई भौतिक सम्पत्ति नही होती। परन्तु बैक से विश्वीय 
सहायता प्राप्त करने पर थे अपनी स्थिति उनत बर सकते 
हैं। इस थोजनां वे आधीम 49529 से 47 न्‍यघर चडताक 


प्रापकत्ताओं के पास 708 करोड़ रुपए का बकाया उधार 
था। चाहे 992-93 मे उधार प्राप्तकर्ताओ की सख्या कम 
होकर 30 लाख हो गयी किन्तु मार्च 4992 तक बकाया 
राशियो वी मात्रा बठकर 708 घरोड रुपए हो गयी। इस 
योजना के आधीन कमजोर वर्गों में मैंक उधार का भारी 
विस्तार हुआ है। 

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम ([#6हा॥/९ते 
एणण एऐलत्फ़ाला। [०द्वागा्माए)-यह ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था मे असतुलन दूर करने के लिए एक पथप्रदर्शक 
एव मच्च्वाकाक्षी प्रोग्राम है और ग्रामीण जनता की सर्वांगीण 
प्रगति एव समृद्धि के लिए भी कार्य करता है। इस प्रोग्राम के 
आधीन बैंको ने 27 लाख लाभप्राप्तकर्शओ को 4992-93 
मे सहायता प्रदान वी और ॥ 040 करोड रपये वितरित किये 
जिसमे से 690 करोड रपये अर्थसाहाय्य (50509) के रूप 
में थे। 2। लाख लाभप्राप्तवर्ताओ मे से 40 लाख अनुसूचित 
एवं जनजातियों से थे। सातबी योजना (985-90) के 
दौग़न बैंको ने 82 लाख व्यक्तियों कौ सहायता की जिसमें 
से 82 लाख अनुसूत्ित एवं जनजातियों से थे और 34 लाख 
स्त्रिया थी। सातवी योजना के दौरान ऋणो के रूप मे $ 370 
करोड़ रपये और अर्थसाहाय्य के रूप मे 3 320 करोड रुपये 
वितरित किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के मैंको की माग की 
तुलना मे आई०आर०डी०पी० ऋणो की वसूली का अनुपात 
बहुत बम था केयल 32 प्रतिशत। 

भारत सरवार द्वारा कई अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएं चालू 
की गयी और वे बैकों द्वारा कार्यान्यत की गयी। इनमें 
उल्लेखनीय हैं. ब्रेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए 
स्वरोजगार योजना (लगभग ॥ लाख लाभप्राप्तकर्ता और 
१990 9 में 44 लाख व्यक्तियों को 6 करोड़ रुपये का 
ऋण) अल्पसख्यव समुदायों को उधार (लगभग ॥3 लाख 
व्यक्रियो को 499 92 मे 838 करोड रपये वा ऋण)। 
अत यह स्पष्ट है कि बैंको ने राष्ट्रीयकरण वे” पश्चात्‌ कुछ 
क्षेत्रो मे सफलतापूर्वक कार्य फ़िया है किन्तु बाद मे ये इतने 
सफल नए रहे। एवं सामान्य धारणा बलवती टोती जा रही 
है कि बेको द्वारा सामाजिक उद्देश्यों को अपनाने के पश्चात्‌ 
चूँजी पर प्रत्याय दर ((ज० णी॑ 7८णा) कम ही रहेगी। 
प्रोफेसर बी एय अदासकर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 
भूतपूर्व गवर्नर ने इस सम्बन्ध मे साफ साफ कहा यह 
सोचवा कि यूकि बैक अपने सामाजिक उद्देश्यों का पालन 
करने लगे हैं इसलिए उनकी पूर्जी पर उचित प्रत्याय दर 
प्राप्त नही हो सकती गलत है। राष्ट्रीययरण के पश्चात्‌ भी 
वितियोग पर प्रत्याय की दर बैंकों की कार्य प्रगति को 
अपने की मतत््यपर्ण कम्तौटी उजेगी। 








भाएतीय वाणिज्द दैंक व्यदस्था ध्या 
तालिका 4 अनुसूचित वाणिज्य बैको की लाभदायकता 

करोड़ रुपए 
रिशेट करने बाले बैक वश 7987 4399१-92 १993-94 
सटेर बैंक प्रुप 50१37) 36009) सक् (8) 356 (25) 
इष्ट्ीयकृत बैंक 8(6) 30१०) 559 (२७) >4 280 (-२७ ०) 
अन्य भरतीय बैंक 3290) 3(8) 77 (59) 328 (6 8) 
विदेशी बैंक (55) 34 ६63) ३20 (87) 74 (॥40) 





चोट ; ) ह्रैक्‍्ट में दिए गए आकड़े कुल आप का प्रहिशत हैं) 


2 शुद्ध लाभ से अभिष्राप काधान औए बोनप्त की मात्रा को घट का प्राप्त रशि से है। 
3 स्टेट बैक पुप में आठ बैंक हैं और रष्ट्रीयकृत बैंको में 20 बैंक हैं। 


4. भारत में बैंकों की लाभदायकता 
(2१०80 07 ऐ क्राछ शा खग्रठा) 

रिजर्व बैंक ऑफ डृण्डिया ने अपनी रिपोर्ट ' भारत में 
बैंकिंग क्री प्रवृत्ति एवं प्रगति” मे अनुसूचित बैंकी को 
लाभदायकता के परिणाम प्रस्तुत किए हैं 

जहा तक स्टेट बैंक ग्रुप का सम्बन्ध है, इन बैंको के 
ताभ मे लगातार वृद्धि हुई है और यह 98 मे 6 करोड 
रुपए से बढ कर 4993-94 मे 356 करोड रुपए हो गया। 
कुल आय के अनुयात के रूप मे यह महत््वहीत था-लगभग 
२6 प्रतिशव। कुछ वर्षो मे हो यह । प्रतिशत से भी कम 
था। ष्ट्रीयकृत बैंकों मे लाभदापकवा बहुत हो कम रहो है। 
कुछ वर्षों तक तो यह गिर रही थी। 99१-92 मे 
राष्ट्रीयकृत बैंको का शुद्ध लाभ कुल आय का केवल 26 
प्रतिशत था।ल परन्तु 4993-94 के दौएत, राष्ट्रीयकृत बैंको 
को भारी हानि सहन करनो गड़ो और यह गशि 4780 
कग्रेड़ रुपये थी जिसका मुख्य कारण इन बुँकी द्वा 
प्रतिभूदि घोटाले मे भाग लेता था) 

भारतीय गेर-सप्काएं क्षेत्र के बैंको का शुद्ध लाभ 
१993-94 मे कुल आय का 6 8 प्रतिशत था। विदेशी बैंको 
को लाभदायकवा कहां बेहतर हैं। उदाहरणार्थ विदेशों बैंको 
का शुद्ध लाभ 399-92 मे 87 प्रतिशत था। परन्तु 
१992-93 मे ये बैंक भी प्रतिभुति घोटाले मे फस गए. और 
उन्हें 842 करोड रुपये कौ हानि सहन करनी पड़ी परन्तु 
3993-94 में स्थिति मे सुधार हुआ है और इन्हें पुत ॥4 
प्रतिशत लाभ (574 करोड रुपये) प्राप्त हुआ। 

हम 992-93 को एक असामान्य बच घानकर छोड 
भी सकते हैं और वाणिग्प बैंको के पिछले दर्षो के लिए 
लाभ पए विचार कर सकते हैं। विधिन प्रकार के बैंको को 
लाभदायक्ता की तुलना से साफ जाहिर है कि भारत में 
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को लाभदापकता बहुत कम है। 
यह बात भी सर्वविदित हैं कि कुछ बैंक तो घाटे मे उल रहे 
हैं। स्कारी बैंको को बम लाभदायकता को य्यास्या इनके 
सामाजिक दायित्वों ($०८व्रं ०00॥2०0०१७) के रूप से को 


जा प्रकती है अर्धात्‌ ग्राम क्षेत्रो मे शाखाएं खोलन, सर्पायित 
ग्राम विकास कायक्रम के लिए चित्त जुटाना और अन्य 
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए रियायतों दर पर ऋण 
देना, कुल उधार के 35 प्रतिशत तक प्राथमिकता क्षेत्र के 
लिए उधर देना आदि। ये तर्क, गैर-सरकारी बैंको के 
पिरुद्ध बहुत हद तक सावजनिक क्षेत्र के बैंकों की मीचो 
लाभदायक की व्याय्या करते हैं। विदेशी बैंको के दफ्तर 
हो महावमरों और चुने हुए शहरो तक सीमित हैं, उन पर 
कोई सामाजिक दायित्व भी नही हे पस्तु उन पर भी ऊंचे 
कातूरी हए्लता अनुपात और गेक-आरक्षण अनुपात के 
प्लीमाबन्धन लागू हैं । फिर भी वे काफो मुनाफे कमा लेते हैं। 


सार्वजनिक क्षेत्र के बैक्को की नीची लाभदायकदा के 
कारण 

नासिप्हठम समिति (आय्आाआ) (0णाग्ा॥॥०6) ने 
भ्रायत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को गिसतो हुई 
ल्ाभदायकता के लिए दो प्रकार के कारणतत्बो का उल्लेख 
किया है एक ओर ये काएण हैं जिनके परिणामस्वरूप 
बैंको की ब्याज रूपी आय मे गिरावट आती है और दूसरी 
ओए वे कारण हैं जो बैंकों की परिचालन लागत 
(0ए८ाग/गह्ट ८०६) को बढ़ाते हैं । व्याज रूपी आय में कमी 
का कारण कुल जमा का एक बड़ा भाग सापेक्षत नीची 
ब्याज दर पर काबूनों तरलता अवुषात ओर रोक-आरक्षण 
अनुपात के रूप मे रखता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक 
बैंकिंग के आधीन कुल जमा का काफ़ी बढ़ा भाग 
प्राथमिकता क्षेत्र को देता पडता है जिस यर भी ब्याज दर 
कम रहती है। बेको की कुछ जमा का केवल 30 प्रतिशत 
भाग ही बाजार ब्याज दर (६(॥:६८ 7०८) पर उधार दिया 
जाता है। इसके अतिरिबत, बैंकों को संदिग्ध पार्टियों 
को-कृषि तथा उद्याग मे उधार देने के लिए मजबूर किया 
जाता है और इनमे से बहुत से ऋण बद्टे खाते मे डालने 
पड़ते हैं । बैंको के सामने चकाया राशियों को समस्या भो है। 
इन सभी समस्या के लिए सरकार स्वय झिप्मेदार है ॥] 
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जबकि राजस्व में इच्छित वृद्धि न हो सकी, बैको को 
बढती हुई परिचालन लागत की समस्या का सामना करना 
पडता है-अनार्थिक शाखा विस्तार, कर्मचारियो की भारी 
भर्ती, मजदूर सघोय क्रियाए, निम्न उत्पादकता और भारी 
वेतन-बिल आदि। इन सभी कारणों के फलस्वरूप लाभ 
चघटता चला जाता है ओर कई वर्षों से बेक घाटे मे चल 
रहे हैं। 


'लाभदायकता उनलत करने के लिए सुझाव 

नरसिम्हम समिति ने बैंको की वित्तीय शक्ति और 
लाभदायकता को उनन्‍तत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव 
दिए हैं - 

3 सभी संदिग्ध ऋणों को देखभाल के लिए 
परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि (855९5 २८एणाआआफ्ला0ा 
ए७॥०) कायम करना चाहिए। 

2 समय के उपरान्त कानूनी तरलता अनुपात 
(8900५ ॥4ए०॥७ 7200०) घटा कर 25% कर देना 
चाहिए और इसी प्रकार ग्रेक आरक्षण अनुपात (02% 
7८5८४८ 7900) कम करके कुल जमा के उसे 5% तक 
लाना चाहिए। इस प्रकार बेको को लाभदायक प्रयोगो के 
लिए अधिक राशियाँ उपलब्ध हो सकेगी। 

3 कानूनी तरलता अनुपात के आधीन जो सरकारी 
और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा बैंको को प्रस्तुत 
की जाती हैं, उन पर ऊची ब्याज दर देनी चाहिए। 

4 बैंको को उधार को न्यूनतम ब्याज दर निश्चित 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। 

5 प्राथमिकता क्षेत्र के लिए उधार की मात्रा कुल उधार 
के वर्तमान 40% से कम करके 0% कर देनी चाहिए। 

6 सभी रियायती ब्याज दरें समाप्त कर देनी चाहिए। 

7 बैंको को राशियाँ प्राप्त करने के नए स्रोत दूढने 
चाहिए। उदाहरणार्थ जमा-प्रमाणपत्रों (0७6॥#८कव९५ ० 
9९7०७) द्वारा बैंक को काफी जमा-राशि प्राप्त हो सकती 
है जिसे बाद मे निगम क्षेत्र को अधिक लाभदायक ब्याज- 
दर पर उधार दिया जा सकता है। 

8 बैंक 82 दिन के राजकोपीय बिल (पर६४४ण७ 
७॥5) जारी कर सकते हैं जिन पर अधिक ब्याज दर प्राप्त 
हो सकती है। 

9 शाखा विस्कतार को कडे रूप मे वाणिज्यिक आधार 
पर ही बढावा देना चाहिए और बैंको को आपस मे शाखाओं 
की अदला-बदली की इजाजत होनी चाहिए) 

१0 बैकां की क्रियाओ का विस्तार-हाल ही के 
वर्षों मे बैंको ने बहुत सी नवीन याजनाए चालू की हैं जिनसे 
अतिरिक्त आय प्राप्त हा सकतो है। उदाहरणार्थ बहुत से 
वैका ने व्यापारिक बेक्गि अनुपगिया (#शक्तका 

। 


आदत 50050॥92$), पारस्परिक निधियाँ (गए 
ईणव059), जोखिम पूजी कम्पनियाँ (एलाएड ल्क्ज़ातं 
€णाएगा।८४), आढत सेवाए (सि8लणागए् $ाश०८5) और 
क्रेडिट कार्ड आदि चालू किए हैं। इन सभी स्रोतों से बैंको 
को अत्यन्त आवश्यक राजस्व प्राप्त हुआ है। 

अत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको कौ निम्न लाभदायकता 
के मुख्य कारण हैं-रजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप और 
उनको कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण, घटिया कार्य सस्कृति और 
उपभोक्ता सेवाओ के प्रति सामान्य उदासीनता और भयकर 
मजदूर सघीय क्रियाए जो बैंक-प्रणाली को समय-समय पर 
बर्बाद कर देती हैं और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था 
को भी खशब करती हैं। घटिया लाभदायकता के कुछ भी 
कारण क्यो न हो, इस स्थिति को सुधारना अत्वन्त 
आवश्यक है। नरसिम्हम समिति के शब्दा मे, “' अर्थव्यवस्था 
के वित्तीय स्वास्थ्य मे इतनी गिरावट आ चुकी है कि यदि 
इसमे सुधार के उपाय शीघ्र नहीं किए जाते, तो इसके 
परिणामस्वरूप इन बैंको को सौंपी गई बचत और उस पर 
प्रत्याय का मूल्य और अधिक लुप्त हो जाएगा और इसका 
दुष्प्रभाव जमाकर््त्तओं और विनियोक्ताओ के विश्वास पर 
पडेगा। 


5. बैकिंग प्रणाली और प्रतिभूति घोटाला 
(एगाताह $9छशा शात् ह€ $९९॥7॥॥९5 $०थ॥) 

१988 मे शेयर बाजार (0०, &४०॥०॥६४०) में भारी 
गिरावट के पश्चात्‌ इसमे तेजी की प्रवृत्ति कायम हो गई 
जिसके कारण बाजार नेताओ द्वारा बढ़िया निष्पादन और 
उत्तरोत्त सरकारों की उद्योग-मैत्रीपूर्ण नीतियाँ थीं जैसे 
उत्पादको को लाइसेस जारी करने मे उदारीकरण, उदार 
शराजकोपीय उपाय, उदार एवं सकारात्मक निर्यात-आयात 
नीति निजी क्षेत्र के लिए क्षेत्र-विस्तार, आदि। गत तीन वर्षों 
मे व्यक्त तेजी कौ प्रवृत्ति को डॉ मनमोहन सिह के 99- 
92 के बजट ने और प्रोत्साहन दिया और बाजार-मैत्री की 
नीतयो (४७/(८ 270] 90॥०८७५) की एक श्रृंखला 
चालू कर दी। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का साधारण हिस्सो 
की कीमतो का सूचकाक जो मार्च 988 के अन्त पर 
(१98१-82 5 00) 528 था फरवरी 992 मे 4,000 को 
सीमा को पार कर गया। इस अवस्था मे डॉ मनमोहन सिंह 
के 4992-93 के बजट मे शेयर बाजार को जोकि तेजी से 
उबल रहा था एक उन्माद के वातावरण में पहुचा दिया। इन 
दो बजटो के पूर्व एवं पश्चात्‌, सनसेक्स (55८००) में 360 
अको की वृद्धि हुई। सनसेक्स जोकि बम्बई मे देश के 
सर्वाधिक क्रय-विक्रय किए जाने वाले स्क्रिप्स (52०99) 
पर आधारित है, जनवरी 992 म 2,000 के करीब था, यह 
9 मार्च को 3,350 को पार कर गया और 20 अप्रैल 992 
को 4,300 पर पहुच गया। भारत सरकार के दित मत्रालय 
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के अनुसार शेयर बाजार में यह अभूतपूर्व तेजी औद्योगिक 
शव व्यापारिक सम्प्रदाय द्वारा १992-93 के बजट का भव्य 
स्वागत थी। 

एजिर्व बैंक आफ इण्डिया ने आरतीय एव विदेशी बैंको 
के प्रतिभूति-व्यापार (52ए७॥065 एब्धाए) के चारे में 
आएंम्भिक जाच को जिसमे बहुत से बैंको मे प्रतिभूतियो के 
सौदो में अमियमितताओ और घोखाधडो का गम्भीर 
रहस्योद्घाटन हुआ।! शेयर बाजार के बेईमान दलालो ने कुछ 
बैंक अधिकारियो के साथ साठ-गाठ करके नियमों एव 
मार्गदर्शो सिड्धालो का उल्लघन किया ओर शेयर बाजार मे 
सट्टेबाजो के लिए भारी मात्रा मे राशियाँ हथिया लीं। इत 
अनियमितताओं एवं धोखाधडी को आम भाषा मे +च्रतिभूति 
चोटाला"' (8८८७॥४६$ $८आए) कही जाता है। एक तरफ तो 
इसके कारण भारतीय शेयर बाजारो मे सबसे भयकर कृत्रिम 
हैजी को उत्तेजना मिली जो बाद मैं एकदम धडाम से समाप्त 
हो गई जिससे अनेक स्टाक घारियों (800५ ॥०0९५) को 
भारी घाटे हुए, दूसरी तरफ इसके परिणामस्वरूप बैंको 
आन्तरिक नियन्त्रण एव पर्यवेक्षण के रूप मे वे करमजोरिया 
सामने आईं जिनके कारण बैंको को भारी घाटे हुए। पिजर्व 
बैंक ने इस घोटाले की जाच के लिए एक उच्च स्तरीय 
स्िति नियुक्त की जिसे जानकीरमण सर्मिति के ताम से 
सम्बोधित किया जाता है। इसे अ्रतिभूति सोदो मे विभिन्न 
प्रकार की अनियमितताओं की पहचान का कार्य सौंपा गया 
जिनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से भारी मात्रा मे राशियाँ हथिया 
ली गईं। 

॥ बैंको और उनके अनुषगियों हारा अ्रतिभूतियों एव 
अन्य विनिमय-पत्रो का क्रय दिखाबे के तोर पर किसी अन्य 
चैंक रे किया गया परन्तु वास्तव मे उनस्ते प्राप्त राशियो को 
प्रत्यक्ष) या अप्रत्यक्ष त दलालो फ्ाणे-ध७) के खाते मे 
डाल दिया गया। 

2 बुस्त आग्रे (88०0१ ईग७छ0) क्रय-विक्रय के 
सौदो को बैंकी ने या तो अपने या अपने ग्राहकों (टाटग७) 
के खातो मे जो दलालो के साथ थे, दाखिल कर दिया 
'जिन्होने इन राशियो का प्रयोग सट्टेबाजी मे किया। 

३ शेयर बाजार म दलालो को ऐसे विनिमय-पत्रो के 
चट्टे से बिच जुटाया गया जिनके समर्थन मे वास्तविक सौदे 
नहों हुए थे। 

4 बैंकों एवं अन्य सस्थाना जे अन्य बैंको से माग-मुद्रा 
(0७॥ ग्राणा८५) के रूप मे काफी भुगतात पदिखाया। परस्तु 
प्राप्तकर्ता बैंको के बही-खातो में इन माग-पुद्रा 
का कोई रिकार्ड नहीं था बल्कि इसकी बजाए ये राशियाँ 
वैयक्तिक दलालो के खातों में जमा कर दी गईं। देय तिथि 
चर, इन आरोपित आग-ऋणो (0शा 000७) का भुगतान 
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अन्य बैंको के नाम मे दलालो के खातो से वापिस कर दिया 
गया। 

5 बैंको एवं अन्य सस्थानो ने अन्य बेको एवं स्थानों 
के पास रखे गए विनिमय-पत्रो का पुत्र बहा किया और 
इससे प्राप्त राशियाँ और वापसियाँ दलालो के खाता में व्यक्त 
की गईं। 

6 अन्त निगमीय जमा (पक्ष ०्णएण०0 १९ए०॥5) 
ओर पोटफोलियो प्रबन्ध योजनाओं. (९णर्पणा० 
प्रागाधटटधाधा। उच्ीशा।25) के आधीन ऐसी राशियाँ जो 
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य बैंकों के व्यापारिक बैंकिंग 
अनुषगियो (ैशताशा। छञ्ञाध/8 5ए/डाता॥॥55) से प्राप्त 
की गई, वे तुरन्त अग्रे सौदी (१९30) ईण भ् 0६४5) दाग 
दलालो को सौंप दी गई। 

कई अन्य प्रकार कौ धोखाधडी भी को गई। 
जानकीस्मण समिति ने अनुमान लगाया कि विना-मिलान 
राशियों (ए्र८०णाए0 2०००णा७) की मात्रा लगभग 
4000 करोड रुपए थी। ये अनियमितताएं सार्वजनिक क्षेत्र 
के बैंको निजो क्षेत्र के बैंको एवं विदेशी बैंको द्वारा 
की गईं। 


बैंक अनियमितताओ के लिए उत्तरदायी कारण 

जानकीरमण समिति ने उन हालाव की छातबीन अपनी 
अख्तिम रिपोर्ट म की है जिनमे ये अनियमितताए की गईं। 
समिति के अनुसार इसके निम्नलिखित कारण हैं. « 

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, जिनके पासत 
राशियों का बाहुल्‍य था विनियोग के लाभदायक अवसरों 
कौ तलाश कर रही श्री, 

(ख) बैंक जिन पर रोक-आरक्षण अनुपात (४8७ 
छू८$८ाघ८ रिशा०) ओर कानूनी तरलता अनुपात 
(छाशआणणजे [परणव७ छ०७०) का भार एक तरफ पड 
रहा था और क्षेत्री को उधार देने का भार दूसरी 
तरफ पड रहा था के सामने ब्याज के रूप मे कम आय 
ब्राप्त करते की समस्या थी और सभवत उन्हे अपने खातों 
मे घाटे दिखाने पडते। वे शीघ्र लाभ प्राप्त करन के अवसरों 
की तलाश में थे, और 

(ग) इस अवधि के दोरान शेयर बाजार में तेजी को 
लहर चल रही थी और तेजडिए (8005) अपने अति-क्रय 
के लिए वित्त-प्रबन्ध का भरसक प्रयास कर रहे थे। जिन 
बैंको ने सार्वजनिक क्षेत्र कौ इकाइयो से राशियाँ स्वीकार 
कर रखी थीं, उन्होंने यह सोचा कि उच्च आप प्राप्त करने 
का एकमात्र उपाय स्थक-दलालो के तेजी को स्थितियों में 
'काय कर रहे बाजार के लिए वित्त जुटाना हे। 
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इन तीनो बातो की व्याख्या हम सविस्तार करेंगे- 

(४) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो द्वारा ऊची 
प्रत्याय (२४ए7॥७) की तलाश-सार्वजनिक क्षेत्र को 
इकाइयो को जब बजट-समर्थन (8008८७३५ $ण्फूणा) 
बन्द कर दिया गया, को मजबूर होकर बाजार से (जिसमे 
शक भी शामिल थे) भारी मात्रा मे शशियाँ गतिमान करनी 
पड़ी उनके पास भारी मात्रा मे अल्पकालीन ऋण थे और वे 
विनियोग के अवसरो की तलाश मे थे और जिस कूपन-दर 
(0००७० २७९०) पर उन्होने बाड जारी किए थे उससे 
अधिक प्रत्याय-दर प्राप्त करना चाहते थे। उन पर माग-मुद्रा 
बाजार (0०॥ #%०7८४ एाकक८ष)) में इन निधियों का 
विनियोग करने पर प्रतिबन्ध था। उन्हे अन्त निगमीय जमा मे 
विनियोग करने की मनाही थी क्योकि यह सोचा जाता था 
कि यह बहुत जोखिमपूर्ण है। बैंक जमा पर ब्याज निश्चित 
था और कम भी। किन्तु जमा के प्रमाणपत्रों (0८७॥८छ८5 
० 9०००४७) पर ब्याज-दर की कोई अधिकतम सीमा मही 
थी परन्तु बैंकों पर जमा प्रमाणपत्रो की कुल मात्रा जारी 
करने पर अधिकतम सीमा लगी हुई थी। इन स्थितियों के 
कारण तेजी जोर पकड रही थी। 

(४४) बैक और लाभ की तलाश-बैको को अपनी 
जमा (0:905॥5) की काफी बडी मात्रा रिजर्व बैंक ऑफ 
इण्डिया के पास नकद या निश्चित प्रतिभूतियो के रूप मं 
रखनी पड़ती थी। इस सारी अवधि के दौरान रोक-आरक्षण 
अनुपात जमा का १5 प्रतिशत और वर्द्धमान जमा 
(धाटाधाशा।॥ 0९909॥5) का 25 प्रतिशत था और कानूनी 
तरलता अनुपात (9.२) इसके अलावा 38 5 प्रतिशत था। 
इस प्रकार कुल जमा के 63 5 प्रतिशत भाग पर या तो कोई 
ब्याज प्राप्त नहीं होता था या बहुत थोडा ब्याज प्राप्त होता 
था। वाणिज्यिक उधार के लिए तो केवल 36 5 प्रतिशत 
जमा उपलब्ध थी। 

इस 36 5 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत को राष्ट्रीयकृत 
बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को उधार देना पड़ता था। 
निजी बैंको और विदेशी बैंको के लिए यह अनुपात थोडा 

था। ये ऋण ब्याज की रियायती दर पर दिए जाते थे। 

इसके अतिरिक्त कानूनी तरलता अनुपात के आधीन 
सरकारी प्रतिभूतियो मे बैंक विनियोग पर प्रत्याय-दर 
दीर्घकालीन ऋण-पत्रो पर वर्तयान बाजार दर से कम थी। 

इन सबके कारण वाणिज्य बैको को लाभदायकता 
बहुत कम हो गईं। बेको के पास अपनी प्रत्याय-दर को 
उन्नत करने के लिए इन प्रतिभूतियो मे व्यापार और तुस््त 
अग्रे सौदो (२९७०५ ए७थत 06७७) की प्रक्रिया को 
अपनाने के सिवा और कोई चाय्य न था। 

साथ ही बैंक को पोर्टफोलियो प्रबन्ध योजना के 
आधीन निमम क्षेत्र से राशिया स्थीकार करने की इजाजत दे 
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दी गई जहा जमाकर्त्ता अपेक्षाकृत अधिक प्रत्याय प्राप्त कर 
सकता था परन्तु इन पर कई प्रतिबन्ध थे। रिजर्व बैंक के 
नियम ऐसे थे कि बैंक केवल अन्य बैंको के साथ तुरन्त अग्रे 
सौदे (क्रय एव विक्रय) कर सकते थे, या वे केवल सरकारी 
एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों मे विनियोग कर सकते थे। 

(7) शेयर बाजार की तेजी और बैक-रसीदों का 
कार्यभाग-शेयरो को कौमतो मे वृद्धि तो 989-90 से 
आरम्भ हो चुकी थी परन्तु 999-92 के बजट के पश्चात्‌ 
तेजी जोर पकडने लगी। 99-92 के दौरान औसत 
बदला-दर जिस पर शेयर बाजार के दलाल उधार प्राप्त कर 
सकते थे 78 से 59व प्रतिशत की सीमा मे था। बैंक, 
विशेषकर विदेशी बैक ऐसे लाभार्थ क्रय-विक्रय 
(#७॥ए०४८) अवसरो की खोज मे थे, जिनके द्वारा बैंकर 
सस्ती दर पर ऋण प्राप्त कर इन्हे ऊची दर पर उधार दे 
सकते थे। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए बैंको को 
वर्तमान नियमों का उललघन करना पडा। उन्होने बैंकरो की - 
रसीद को एक लाभदायक माध्यम पाया और शेयर बाजार 
के दलालो को अपनी अपराधी क्रियाओ में यहुत इच्छुक 
चाया। बैंको ने बडी भात्रा मे बैंकों की रसीदो मे तुरन्त अग्रे 
सौदो का विस्तृत प्रयोग किया। बैंकरो की रसीदो का प्रयोग 
तब भी किया गया जब प्रतिभूतियों का हस्तातरण नहीं 
हुआ। बैंकरो की रसीदो का प्रयोग स्टाक दलालो को अपने 
प्रतिभूति सौदो के वित्त प्रबन्ध के लिए किया गया। 

जब॑ शेयर बाजार मे तेजी एकदम समाप्त हो गई, तो 
साद ढाचा गिर गया। उस स्थिति मे सरकार और रिजर्व बैंक 
ने यह महसूस किया कि शेयर बाजार का पांगलपन बजट के 
प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नही था बल्कि कुछ धोखेबाज 
दलालो को बैंक द्वार उपलब्ध कराई गई भारी मात्रा में 
राशियो का परिणाम था। 


प्रतिभूति घोटाले के प्रति सरकार का रुख 

सरकार ने प्रीवर्कृत "येटाले मे उत्तरदायी च्यीक्तथे। यो, 
पहचान और उन्हे अनियमितताओ और धोखाधडी के सौदो 
के लिए सजा देने के लिए फौरी कदम उठाए। उनका उद्देश्य 
'हथियाई गई राशियो को वापस लेना था। 

4 प्रतिभूति घोटाले के साथ सम्बन्धित सभी मामलों 
को जाच के लिए एक विशेष न्यायालय की नियुक्ति की गई 
और घोटाले से सम्बद्ध व्यक्तियों की सम्पत्ति को जब्त करने 
के लिए कानून पास किया गया। 

2 बअम्बई उच्च न्यायालय का एक विशेष न्यायाधीश 
घोटाले से सम्बन्धित मामलो की सुनवाई के लिए नियुक्त 
किया गया। 

3 सरकार ने जब्त सम्पत्ति के तुरन्त विक्रय के लिए 
अभिरक्षक (०४०१५) नियुक्त क्या। 
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4 सभी धजेधडी और गुप्त सौदो के मामले की जाच 
के लिए केद्रीय जाच ब्यौसे को कहा गया। 

$ इस सभी मामलों की छात्बीन के लिए. श्री 
बामतिवास मिर्धा को अध्यक्षता मे एक सयुक्त ससदौय 
अमिति (08 रिशी।आलशा।ण३ एगाशाएव्ण) नियुक्त कौ 
हई जो घोटाले के सभी चहलुओ को जाव कर रही है और 
इसके लिए दायित्व निश्चित कर रहो है और भविष्य मे 
बैंक व्यवस्था के सुधार के लिए सुझाव देगी। इसकी रिपोर्ट 
शीघ्र हो ससद मे पेश की जाएगी। 


प्रतिभूति घोटाला और बैकिंग द्रणाली की कमजोरियाँ 

्रतिभूति घोटाले ने देश की बैंकिंग प्रणाली की 
कमजोरियों को और ध्यान आकर्षित किया है। एक स्तर पर 
यह बैंको को धोखा देने के लिए नियमों और कार्यविधियो 
के जावबूझकर एवं आपराधिक दग से उल्लघन को कहाती 
है। यह शेयर बाजार में दलालो और बैंक अधिकारियों मे 
गहरी साठ-गाठ का परिणाम है। इसके साथ-साथ बैंक- 
प्रणाली मे कुछ बुनियादी दोष हैं. ८ 

4 वाणिज्य बैंको के भीतर नियन्त्रण व्यवस्था की 
कमजोरियाँ-यदि इन बैंको मे अधिक प्रभावी नियन्त्रण 
व्यवस्था होती, तो इन धोखाधड़ी की क्रियाओं का परदा 
'फाश पहले ही हो जाता। 

2 पर्यवेक्षी प्रक्रिया में क्रमजोरियाँ-रिजर्व बक का 
सुझाव है कि इन करमजोरियो को दूर करने के लिए वित्तीय 
चर्यवेक्षण का बोर्ड (8090 प॒वाक्षालाओ चएथाशाञणा) 
स्थापित किया जाए। 

3 सरकार द्वाण बऔैक-ससाधनो को कम ब्याज दर 
घर विनियोग करने का निर्देश-इस निर्देश ने बैंकों पर 
दबाव डाला कि वे उत विभिन्‍्त (क्रियाओं की खोज करें 
जिनके द्वारा वे अपनी आय को बढाने के उपाय कर 
सकते हैं। 

4 आंति विनियमित वित्त प्रणाली को चलाने की 
'कठिनाइयौं-ये अनियमितताए पघित्तीय प्रणाली की कठिनाई 
को ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जिसमे एक भाग में 
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चअशासित ब्याज-दरो (#फग्मागाअंशरएँ आरशहाध्डा इ/25) के 

बाजार में बाजार निर्धारित-दरो के साथ सह-अस्तित्व 
है। ऐसी स्थिति में कड़े नियन्त्रण कामयाब नहीं हो सकते 
और उपलब्ध उच्च ब्याज दरे को प्राप्त करते के नियमों को 
तोडने के प्रवास किए जाते हैं। 

सरकार का यह मत है कि उसने घोटाले के अर्थ- 
व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को कम-से कम करते में 
सफलता प्राप्त की हैं। सरकार ने एिजर्व बैंक के सहयोग के 
साथ पर्यवेक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए. कदम 
उठाए हैं ताकि इस प्रकार को समस्याएं भविष्य मे उत्प्त न 
हो। बेकिंग प्रणाली के सदर्भ मे सरचनात्मक सुधारों 
एक शृखला तैयार की बाई है ताकि व्यवस्था सम्बन्धी दबाबो 
को कम किया जा सके जिनके कारण ऐसी कुरीतियाँ उत्पन्न 
हुई है जिन्होंने बेईमान व्यक्तियों को इनका दुरुपयोग करने 
का अवसर दिया है। 

चर्न्तु साधारण जनता इन उपायों मे विश्वास नहीं 
रखती न ही वह यह मानती है कि ऐसी अतियमितताए 
दोबाण नहीं हागी वह तो यह समझती है कि प्रतिभूति 
घोटाला देश के साथ सबसे बडा धोखा और सार्वजनिदा 
अपमान का विषय है और जे शेयर बाजार के दलालो ओर 
बैंक अधिकारियों एव सरकारी अफसरो एवं शक्तिशाला 
राजनीतिज्ञो के बीच साठगाठ की परिणाम है। यह बात कि 
फिसी सरकारी अफसर को नौकरी से बरखाप्त नहीं किया 
गया ओर न ही केद्धाय जाच ब्यूगे को अपने काम को सही 
ढग से करत की इजाजत दी गई इस बात का प्रमाण है कि 
सरकार इस मामले को किसी न किसी तरह दघानां चाहती 
है। सयुक्त ससदीय समिति कुछ भी प्रमाणित व कर सकेगी 
और न हो कोई सफलता प्राप्त कर सकेगी। इस तथ्य को 
स्वीकार करना हो होगा कि यह सार्वजनिक घोटाला हो गया 
है और इसने छोटे विनियोक्ता को बुरी तरह प्रभावित किया 
है। इस समय विनियोग बाजार में अनिश्चितता है और 
अविष्य मे भी बैंकिंग प्रणाली मे ऐसी धोखाधडी का 
अघटनाओ के दोबारा व्यक्त होने की सभावना से इन्कार चहीं 
किया जा सकता। 


4.6 
रिजर्ब बेंक ऑफ इण्डिया 


(क्न5 7४७ छारपएाड 84 07 फ्राण) 








4. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और इसके कार्य 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, अप्रैल 4935 मे पाच करोड 
रुपये की चुकती पूजी से, जो 00 रुपये के मूल्य वर्ग 
हिस्सों मे विभाजित थी चालू किया गया। आरम्भ मे समग्र 
हिस्सा पूजी का स्वामित्व गैर-सरकारी हिस्सेदारो के हाथ मे 
था। भारत सरकार ने इसमे रु 2,22,000 के मौंद्रिक मूल्य 
के हिस्से लिए। बैंक के सार्वजनिक कार्यों को दृष्टि मे रखते 
हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, ॥934 में यह 
व्यवस्था की गई कि केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के गवर्नर 
और डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होगा और ये 
दोनो रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मडल (एलाफर्श 
छ02प ० 0॥6००५) के सदस्य होगे। इस अधिनियम में 
हिस्सो के स्वामित्त और लाभाश वितरण सम्बन्धी धागए भी 
थो। 949 मे रिजर्व बैक का ग्रष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक 
में सामान्य प्रबन्ध एंव निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों पर 
आधारित केन्द्रोय निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। 
इसमे एक गवर्नर,चार डिप्टी गवर्नर एक वित्त मन्त्रालय द्वारा 
नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 
दस ऐसे निदेशक होते हैं जो देश के आर्थिक जीवन के 
विभिन्‍न पहलुओ का प्रतिनिधित्व करते है और चार निदेशक 
स्थानीय बोर्डों (0८४ 8005) का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए केद्र सरकार द्वार नामजद किये जाते हैं। केन्द्रीय बोर्ड 
के अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनके मुख्य 
कार्यालय बम्बई कलकत्ता मद्रास ओर नई दिल्लो मे हैं। 
स्थानोय बोर्डों के पाच सदस्य होते हैं जो कि केन्द्र सरकार 
द्वारा चार वर्षो को अवधि के लिए नियुक्त किये ज़ाते हैं 
और इनमे क्षेत्रोय एवं आथिक हितता आर सरकारों एव देशो 
बैंकों का प्रतिनिधित्व मिलता हे। 934 स रिजर्व बैंक 
अधिनियम द्वारा किसी केन्द्रीय यक के सभी महत्त्वपूण कार्य 
रिजव चेंक का सॉंप गये हैं। 

(४) नोट प्रचालन बक ((थ्गा, ०॥ 55घ४९)--रिजर्व 
बैंक को विभिन्‍न भूल्यवर्मो के नाट जाणे करने का 
एकाधिकार प्राप्त ह। रिजव बेंक सरकार के प्रतिनिधि के 
रूप मे एक रुपये क नोटा ओर सिक्कों ओर छाटे सिक्कों 


के देश भर मे वितरण का कार्प करता है। रिजर्व बैंक थे 
करेंसो मोट जारी करने के लिए एक पृथक्‌ प्रचालन विभाग 
(55७९ एव.एशआ॥८॥) कायम किया हुआ है। प्रचालन 
विभाग कौ परिसम्पतत और देयता. (#55८७ श्राप 
[7७॥९$) को बैकिंग विभाग की इन मदो से पृथक्‌ रखा 
जाता है। आरम्भ मे यह तय किया गया कि प्रचालब-विभाग 
की परिसम्पत का 40 प्रतिशत स्वर्ण सिक्कों एवं स्वर्ण या 
स्टर्लिंग प्रतिभूतियों ($॥८॥॥॥8 $९०७०७८$) के रूप में 
रखना चाहिए किन्तु स्वर्ण का मूल्य 40 करोड रुपये से कम 
नहीं होना चाहिए। परिसम्पत का शेष 60 प्रतिशत भाग रुपये 
के सिक्कों भारत सरकार की रुपये की प्रतिभूतियो, स्वोकृत 
विनिमय पत्नों और भारत में भुगतान होने वाले प्रोनोटो 
(श0ा55७३) ॥0८») के रूप में रखा जा सकता है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद के काल को 
आवश्यकताओं के फलस्वरूप, इन धाराओं में कई 
महत्त्वपूर्ण सशोधन किये गये। 957 के पश्चात्‌, इस 
अधिनियम ह्वाग यह निर्देश दिया गया कि प्रचालन-विभाग 
के पास स्वर्ण मुद्रा स्वर्ण एवं विदेशी ऋण-पत्र कुल 
मिलाकर किसी समय 200 करोड रुपये के मूल्य से कम 
नहों होने चाहिए। इनमे स्वर्ण का मूल्य (धातु तथा मुद्रा 
मिलाकर) 5 करोड रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इस 
वर्तमान समर्थन-व्यवस्था को न्यूवतम प्रारक्षण भ्रणाली 
(शआशाछए रिष्वटा४६ 5) 0था) कहा जाता है। 

(४7) सरकार का चैकर (छशाएशः एण॑ 60 शा 
गाश()-रिंजर्व बैंक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य सरकार का 
चैंकर, एजेण्ट एवं परमाशदाता का कार्य करना है। रिजर्व 
बैंक केन्र सरकार का आर सभी राज्यीय सरकारों का 
प्रतिनिधि है। वह भारत सरकार का बैंक-व्यापार करता है 
अर्थात्‌ भारत सरकार के लिए स्पया स्वीकार करता है, 
उसके रुपयो को अदायगोी करता है तथा प्रेषण 
(एथ्याभ/आ०९४) एवं अन्य बैकिंग क्रियाएं (छात्रा 
णृ(८०७००॥५) भी करता है। यह सरकार के लिए नये 
सावजनिक ऋण (000॥८ 7८७) का प्रव करठा है। यह 
सरकार के सास्ते 90 दिन क लिए आर्थोपाय अग्रिम (१ए०७)४ 
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20 प्रध्थाड 809आ025) देता है। यह राज्यीय एवं स्थानीय 
प्रधिकागे को भी ऋण देता है। सभी मुद्रा एवं बैंक- 
व्यवत्या सम्बन्धो मामलों पर यह सरकार को परमर्श 
देह है। 

(77) बैको का बैकर तथा अन्तिम ऋणदाता 
(89श"5 9898 ड90 )शाएशः ण॑ ॥6 कक्ला 
390()--रिजर्व बैंक को बैंको के बैंकर का कार्य करना 
पढ़ा है। 4949 के बैंकिंग विनिमयत अधिनियम के 
अनुसार प्रत्येक अनुपूचित बैंक को अपनी माग देता 
(000शाव ॥2000025) का 5 प्रतिशत और अपनी सादा 
देवता ([॥6 ॥80॥॥!/८$) का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के 
प्र्ञ रक्नर-अधिरेश (८४७ 0४४:८८) के रूप मे रखता 
पड़ा था। 962 के एक सशोधन के अनुसार मात और 
प्ा्वधि देवता में अन्तर को सम्शप्त कर दिया गया और बैंको 
को अपनी समग्र जमा देवता (488ट8४५ 4चए०प 
॥४0७॥४४०५) को 3 प्रतिशत नकद-प्रास्‍क्षण (0३% 
70667१९४) में रखने को आदेश दिया गया। न्यूनतम नकद- 
प्ररक्षण की मात्रा रिजव॑ बैंक द्वारा बदली जा सकती है। 

आवश्यकता के समय या विपत्ति काल मे अनुसूचित 
बैंक अपने विभिमय-पत्रो का बद्टा करा कर वितोय 
निभाव (एक ४००७॥४॥०१०४०॥) प्राप्त कर सकते 
हैं। चूकि रिजर्व बैंक किप्ली बैंक की उस समय सहायता कर 
सकता है जबकि अन्य सभी बैंक इस कार्य से असमर्थ हो, 
इसलिए तो रिजर्व बैंक को त केवल बैंको का बैंकर बल्कि 
अन्तिम ऋणदाठा भी कहते हैं। 

(४०) स्वाख का नियत्रक (ए०तधाणाश ए 
९ाप)-रिजर्व बैंक साख के नियस्रक वा कार्य करता है 
अथात्‌ इसे भारत में अन्य बैंको द्वारा निर्मित साख को मात्रा 
पर नियन्त्रण करने का अधिकाए प्राप्त हे। इस उद्देश्य को 
प्राप्ति के लिए यह या तो बैंक दर मे परिबर्तत कर सकता है 
पा खुले बाजार की क्रियाओं (0]छ७॥ प्रभपद: 
०एथ७॥०॥५) का प्रयोग कर सकता है। 949 के बैंकिंग 
कम्पनी अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक किसी विशेष 
बैंक को या समग्र बैंक व्यवस्था को निर्देश कर सकता है 
कि किसों विशेष व्यक्ति-समूह को कुछ प्रकार को 
प्रतिधूतियों के विरुद्ध उधार मे दे। 958 के पश्चात्‌ रिजर्त 
बैंक द्वाप्न चयनात्मक साख वियन्रण (इच्चॉव्णा१८ धच्छा 
५००७) के उपायो का अधिकाधिक प्रगोग किया जाने 
लगा है। 

रिजर्व बैंक को भारतीय मुद्दा बाजार का विवरण काने 
के लिए बहुत से अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं प्रत्येक बैंक 
को भारत मे बैंक व्यापार करने के लिए एजर्व बैंक से 
लाइसेस लेना पड़ता है। यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक द्वारा 
लगायो गयी शर्तों को पूण न करे तो यह लाइसेस वापस्त भी 
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लिया जा सकता है। किसी नयी शाखा को खोलते से पूर्व 
भी प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक को स्वोकृति प्राप्त करती 
पढ़ती है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वार रिजर्व बैंक को अपना 
साप्ताहिक विवरण देना पडता है जिसमे अपनी परिसम्पतू 
एव देयता (855८७ शाएं ॥४१॥॥८5) सम्बन्धी सूचना 
सबिस्तार देगी पडती है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक को किसी 
भरी वाणिज्य बैंक के खाते के परीक्षण का भौ अधिकार 
प्राप्त है। 

अठ रिजर्व बैंक को सर्वोच्च बैंक प्राधिकार होने के 
नाते ये अधिकार प्राप्त हैं (क) यह सभो अनुसूचित बैंको 
के नकद-प्रारक्षण (७७0 7८5थ४६) को अपने पाप्त रखता 
है। (छ) यह गुणात्पक्र क्रश प्ररिमाणात्पक वियन्नरणे 
((०कक्राए८ आ0 १७20॥20%6 ८०॥४०१७) द्वार बैंको 
को साख-क्रियाओ का नियस्रण करा है। (ग) यह 
लाइसेस परीक्षण तथा सूचतज प्राप्त करने की विधियों द्वारा 
भरी बैंक प्रणाली पर नियस्रण करवा है। (घ) यह अनुसूचित 
बैंको को बटटा करने की सुविधाएं उपललध्ध काके अन्तिम 
ऋणदाता फा कार्य करता है। 

(०) विदेशी मुद्रा प्रारक्षण का सरक्षक 
(एफरा०9क्ाा ० क्‍गशहा १४78९ 7९शा३६४४)-- 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया पर औपचारिक विनिमय दर 
(रहा ० दणकषा2०) स्थिर रखने का दायित्व होता है। 
4934 के रिजर्व बैंक अधितियम के अनुसार बैंक को 
निश्चित दरों पर स्टर्लिंग क्रय एवं विक्रय काना पड़ता था! 
क्रय-विक्रय का कोई सौदा 0 000 रुपये को राशि से कम 
नहीं हो सकता था। विनिमय दर) रपया- शिलिश & पैस्स 
निर्धारित की गयी। स्टलिंग के क्रय एवं विक्रय को उद्देश्य 
विनिमय दर को स्थिए रखता था 935 के पश्चात्‌ रिजर्व 
बैंक पे विनिमय दर ) शिलिंग 6 पैसे पर ही स्थिए रखी 
चाहे कई बार इस दर को बदलने के पक्ष और विपक्ष में 
काफ़ी दबाव डाला गया। भारत 4946 में अन्तएष्टीय मुद्रा 
कोष (एधग्रधाणाएं घ०कधथा> 80) का संदस्य बने 
गया और इस पर यह दायित्व आ गया कि यह कोष के 
सभी अन्य सदस्त्यो के साथ अपनी विनिमय दर ह्थि! रखे। 

रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखने के अतिरिक्त 
रिजर्व बैंक को अष्ट्रीय मुद्राओ के भारतीय प्रारक्षण के 
सपक्षण का काय भी करना पड़ता है। भारत के महाव्‌ 
स्टर्लिंग अधिशेष [9608 ०श०॥८८४) की प्राप्ति और 
प्रबन्ध इसी बैंक द्वारा किया गया। 

प्रोजति कार्य (ए:०ह०8०च४ िकटएगाइ)-- 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ आर्थिक विकास पर अधिक बल 
देने के फलस्व्प रिजर्व बैंक के कार्यो का लगातार विस्तार 
हुआ है। बैंक द्वारा विकास एवं ग्रोलति सम्बन्धी बहुत से 
कार्य किए जाते है जो कि एक समय पूर्व केद्धीय बैंक के 
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सामान्य कार्यक्षेत्र के याटर माने जाते थे। रिजर्व बैक वो यह 
निर्देश दिया गया कि चट बैव आदतो वो प्रोलत बरे ग्राम 
तथा अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों मे बैव सुविधाओ यो पैलाए और 
नयी विशिष्ट वित्त प्रबन्ध एजेन्सियो वी स्थापना वरे और 
उन्हे बढ़ावा दे। इसी उद्देश्य को लेबर रिजर्व बैक ने 962 
मे जमा बीमा निगम (06८कुरक्ा। वक्रिपाव॥०९ 
(०एण१४०ा) 963 में बृषि पुनर्वित्त निगम 
(2 9000॥079| ० ब्राएट एछा।एतावाताओ) और 964 मे 
इकाई न्यास (एता। प्रा७५0 एवं औद्योगिक विकास बैव' 
भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण बैवः ([0फघाता 
०एणाहआएट।णा 04 ए ]00॥7) वी स्थापना वी। ये 
सस्थाए रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यभ एव अप्रत्यक्ष रूप मे कायम 
की गयी इनका उद्देश्य बचत की आदत वो प्रोत्साहित 
करना और अचत वो गतिमान करना था ताकि औद्योगिक 
वित्त एव कृषि वित्त जुटाया जा सके। आरम्भ से ही रिजर्व 
बैंक मे कृषि उधार विभाग घायम छिया गया था परन्तु 
१954 के पश्चात्‌ बैक का कार्यभाग मतत्त्वपूर्ण मन गया। 
बैक ने किसानो तक अल्पकालौन उधार पहुँचाने के लिए 
सहकारी आन्दोलन का विवास विया और दीर्घवालीन वित्त 
उपलब्ध कराने के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम कायम बिया। 


2 रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया और भारतीय मुद्रा 
बाजार 
(ररूएा१९ एवं त॑ वावव जाते तार वातावा फैणारक 
४7९) 
सुब्यवस्थित मुद्रा बाजार प्रभावी मौद्रिक भीति का 
आधार होता है। मुद्रा बाजार (007८५ क्ागर०) की 
परिभाषा अल्पकाल के लिए उधार लेने और उधार देने वाले 
बाजार के रूप मे की जा सकती है। इससे उधार लेने बालों 
की अल्पकालीन आवश्यवताओ कौ पूर्ति ऐोती है। मुद्रा 
बाजार वह स्थान है जद्य वित्तीय तथा अन्य सस्थानों और 
व्यक्तियो के पास उपलब्ध विनियोज्य निधिया (0५८5४४७९ 
4७॥0$) उधार प्राप्त करने वालो द्वारा अल्पयाल के लिए 
उधार ली जाती है। उधार लेने बालो मे सस्थात व्यक्ति या 
स्वय सरकार भी हो सकती है। मुद्रा बाजार मे रिजर्व बैक 
को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है और वह बाजार में बरेन्सी तथा 
उधार के प्रवाह को नियन्त्रित वरता है। 
सामान्यतया भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागो में बाँट 
लिया जाता है. असगठित और सगठित भेत्र। इन दोनों क्षेत्रो 
में विद्यमान ब्याज फ्री दरो में काफी अन्तर रहता ऐै। 
असगठित मुद्रा भेत्र (फ्राता[्‌ वरापब्त्त ग्रात्रालपाज पल्लाता) 
मे देशी बैक समाविष्ट विए जाते हैं जो अपना बैक व्यापार 
पारम्परिक ढंग से बरते है। सगठित मुद्रा भेत्र (072 %75८ १! 
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और इसवे अनुषगी बैवा 20 राष्ट्रीयूतत बैंवा' और गैर- 
सखी क्षेत्र वे! अन्य बैंर भारतीय और विदेशी दोनो 
शामिल विए जाते है। भारतीय मुद्रा घाजार वे सगठन मे 
बडी ढील पाई जाती है और 935 में रिजर्व बैंक है आरम्भ 
से पूर्व इसमे बहुत सी बरमिया विद्यमात थीं। बुछ कमियां 
जो अब पत्र भी पायी जागी है। अब एम उनमे से वृछ को 
विवेचन परेंगे। 


भारतीय मुद्रा बाजार के दोष 

4 एकीकरण का अभाव (बल ण॑ काला 
॥0ा)--भारतीय मुद्रा बाजार या एक मदत्त्पपूर्ण दोष मुद्दा 
बाजार वा बहुत से खण्डो या क्षेत्रो मे विभक्त होगा था। ये 
खण्ड या भेत्र एवं दूसरे से बटुए ही ढीले रुप मे सम्बन्धित 
थे। एक समय था जब प्रत्येव खड़ अर्थात्‌ इम्पीरियल बैंक 
ऑप इण्डिया (जो अब स्टेट बैंरा बहलावा है) विनिमय 
बैक धारीयो वे स्थामित्याधीन संयुक्त स्वाथ मैंव 
सत्फारी बैंक और देशी बैंव-सभी बैंक व्यापार के किसी 
एक अग का वार्य हो बरते थे और एस प्रवार अपो 
व्यापार क्षेत्र मे एवं दूसरे से स्वाज थे। इसबे अतिरिवत 
मुद्रा बाजार वे विभिन्‍न झण्डो वे सम्बन्ध स्तेटपूर्ण न भे। 
उदार रणार्थ सयुक्त रान्‍्ध मैया (एव ४06 शा) 
हम्पीरियल सैव ऑप इण्डिया तथा बिदेशी बैंवो से ईर्ष्या 
बरते थे क्‍्योवि भारत में ब्रिटिश शासन इतवा संरक्षण 
अपना दायित्व समझता था। 949 वे” बैंकिंग वितिमयन 
अधिनियम बेः पास होने के पश्यात्‌ रिजर्य मैंव द्वार सभी 
बैगो को लाइसेस देने शाखाएं खोलने हिस्सा पूंजी प्राण 
करो दिए गए ऋण तथा अप्रिम के प्रयार आदि वे परे मे 
एवं सा बावि दिया जाने लगा। 

रिजर्य बैव ने अब मुद्रा बाजार वे संगठित क्षेत्र वो 
अपने प्रभावाधीन कर लिया है वधोवि गृह अब संगठित) क्षेत्र 
बी ब्रियाओ पर नियन्त्रण बरने जी स्थिति में है। इसी प्रकार 
अधिव वाम काज के मौसम मे वाणिज्य एव सरकारी मैंव 
बट्टा तथा उधार सुविधाओ के लिए अधियाधिक' सीमा तक 
रिजर्य बेब पर निर्भर हो गए हैं। इसके! अतिरिवत रिजर्य 
बैक इनकी उधार नीतियों ( ला॥78 फणाटाटक वा 
मार्गदर्शन करता है और तियमित रूप मे वाणिज्य बैंशों वे 
हिसाब विंगाब का परीक्षण भी वरता है। 

2 असंगठित मुद्रा बाजार का विद्यमात होता-इस 
सम्बन्ध मे मुए॒प दोष सगठित मुद्रा बाजार बा देशी बैंकरो 
से पृथक शो ऐ। असगठित बाजार मे अल्पवालीन और 
दीर्घकालीन वित्त में घोई स्पष्ट भेद परी होग़ और न ही 
वित्त वे प्रिभिल उर्ेश्यों मे ही कोई भेद शोत्रा है। रिजई 
बैय ने देशी बैबरों यो अपने प्रत्यक्ष प्रधावाधीन लाते वे 
लिए यई प्रयास किए परन्तु थे सफल न हुए, फ्यारि जो 
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शर्तें रिजर्व बैंक द्वारा देशी बैंकरों पर लगाई गयों, उन्हे देशी 
बैंकग्े ने स्वीकार न किया। जिस हद तक देशी बैंकर 
सगठित मुद्रा बाजार के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर रहेगे, उस हद 
तक ऐिजर्व बैंक का समग्र मुद्रा बाजार पर तियल्वण सीमित 
होगा। किन्तु देशो बैंकः सगठित बैंक-व्यवस्था के आधीन 
इसलिए आ रहे थे क्योंकि इन्हे उपऐेक्त से बट्ठा सुविधाएं 
(8६०५००७॥ध॥४ 480॥॥0८७) प्राप्त हो रही थीं। 

3. ब्याज की मौद्रिक दर मे भिल्तता-मुद्रा बाजार का 
'एक और महत्त्वपूर्ण दोष बहुत-सी ब्याज को मौद्विक दगे 
का विद्यमान होना है। भारतीय मुद्दा बाजार के बहुत से 
खण्डो एव क्षेत्रों में विभवन होने के कारण ऐसा होना 
स्वाभाविक था। इनमे सरकार की उधार प्राप्त करने की दर, 
वाणिज्य बैंको की जमा एवं उधार दरें, सहकारी बैंको की 
दो, प्रत्यक्ष वित्तीय सस्थानो की दरें, आदि हैं। इतनी अधिक 
ब्याज दरो के एक साथ विद्यमात होने का मूल कारण मुद्रा- 
बाजार के विभिन क्षेत्रों में पूंजी को गतिहीनता 
(एगरा०ण॥७ ्॑ ८०एञ५३) है। यह दोष अब दूर किया जा 
चुका है। हाल हो के वर्षों मे विभिन्‍न मॉंद्रिक दरें केन्द्रीय 
बैंक दर मे परिवर्तन के साथ शौघ्र ही सामजस्व कायम कर 
लेती हैं। 

4 विभिन केल्रो पे ब्याज-दर की असमानता-एक 
और लक्षघर दो मुख्य केद्रो अर्थात्‌ बम्बई और कलकत्ता मे 
मीट्रिक दरों मे काफ़ो असमातता का विद्यमान होना है। 
इसके कारण प्रतिभूतियों की कोमहों में उच्चावचत और 
व्यापार कौ गतिविधि पर कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। चाहे 
ऐिजर्व बैंक को स्थापित हुए लगभग 70 वर्ष हो गए हैं, फ़िर 
भी मौद्रिक दरी में अन्तर आज भी घिद्यमात है। किस्तु रिजर्व 
बैंक ने देश के विधिन भागो ये राशियों के प्रेषण 
(पेशा।एश्रा०८ 06 (905) को सस्ता एवं विधिवत्‌ बचा 
दिया है और इस प्रकार देश भर मे मोद्रिक दस को समात 
करे में सहायता दी है। 

$ घुद्रा की मौसमी तगी-भारतीय युद्रा बाजार का 
एक और प्रकट लक्षण मुद्रा की मौसमी तगी ($८850०७० 
अगा2८१०५) है और वर्ष के एक भाग से-अथात्‌ नवम्बर 
में जून के बीच व्यक्त मौसम मे जब फसलीं को ग्रामा एव 
जिलों से नयरो तथा बन्दगाहो तक ले जाता पडता है-मुद्रा 
की ऊँची दर विद्यमान होना हैं। वर्ष के एक भाग और दूसरे 

प्राग के बीच भी मौद्धिक दरों मे काफी भिलता पाई जादो 
है। १935 से पूर्व याचना-मुद्रा दर (0श॥ ग्राणा८५ ॥भ०) 
कभी-कभी व्यस्त मौसम में 7 से 8% होती, पर्तु कम 
काम-काज के मौसम (390. 5८०७००) मे गिरकर 4 
प्रतिशत और कई बार 0 5 प्रतिशत भी हो जाती है। आरम्भ 
से ही रिजर्व बैंक ने यह चेष्य की है कि सुद्रा-वाजार मे 
अल्पकालीन दरे मे मौसमो उच्चावचन को कम करते में 


सहायता दे। रिजर्व बैंक अधिक काम-काज के मौसम में 
मुद्रा बाजार मे मुद्रा डाल देता है और इसे कम काम-काज 
के मौसम मे वापस ले लेता है। अत इसके फलस्वरुप 
भारतीय मुद्रा-बाजार में न अधिक बाहुलय हो सकता है और 
न न्यूनता। साथ ही चाचा मुद्रा दरो मे भिन्‍्तता समाप्त कर 
दो गई है। 

6 विनिमय पत्र बाजार (शा॥ ८४) का 
विकसित न होना-मुद्रा बाजार का एक और मुख्य दोष 
विनिमय पन्न बाजार का विकसित न होना है। किसी भी देश 
में कुशल मुद्रा बाजार की स्थापना के लिए आवश्यक है कि 
'एक सुसगठित विनिमय पत्र बाजार कायम किया जाए ताकि 
उधार पद्धति निर्विध्न रूप से कार्य कर सके। देश के 
विभिन्न उधार सस्थानों को अच्तत और प्रभाषी रूप मे 
केन्द्रीय बैंक के साथ सम्बन्धित करने की दृष्टि से भो पत्र 
बाजार का विकास आवश्यक है। कुछ एक ऐविहासिक 
'कारणा के फलस्वरूप भारत में विनिमय पत्र बाजार का 
बिकासे नहीं हो सका। इन कारणों में तरलता प्रयोजतों 
(.9ण०॥५ 9७०५९५) के लिए नकदी की अधिक मात्रा 
की आवश्यक्रवा विनिमय पत्रों का बटह्मा करवाने की अपेक्षा 
उधार प्राप्त करते मे प्राथमिकता, नकद-स्राख प्रणाली, आदि 
शामिल किए जूते हैं। परन्तु वितिमय-पत्रो के बाजार का 
विकास न होने का मुख्य कारण विदेशियों के स्थाम्त्वाधोन 
विनिमय बैंका का विदेशों व्यापार मे विनिमय करता और 
लखन मुद्रा बाजार में वितिमय पत्नो का बदूथ करता या उन्हे 
परिपक्व होने तक अपने पास रखना है। 952 मे रिजर्व॑ 
बैंक ने विनिमय पत्र बाजार योजना बनाई, जो वास्तव मे 
विनिमय पत्रा का बाजार नहीं था परन्तु वाणिज्य बैंको के 
लिए पीजर्व बैंक से उधार लेने का एक उप्राय था। 970 मे, 
एिजर्व बैंक ने एक उचित विनिमय पत्र बाजार बनाया जिसे 
नया विनिमय पत्र बाजार कहा जाता है। इसमे अल्पकालीन 
व्यापार विनिमय पत्र खरीदे एवं बेचे जाते हैं। 

7. सुसग्रठित बैक प्रणाली की अनुपस्थिति- 
भारतीय मुद्रा बाजार का एक और दोष सुप्तगठित बैंक 
प्रणाली का विकास न होना है। बैंको का शाखा विस्तार भी 
मन्द गति से हुआ है) देश मे बडे बैंको की सख्या बहुत 
धोडी है और चास्तविक दृष्टि से बहुत बड़े बैंक दो कुछ 
एक हो हैं। ये बेंक अधिकतर बड़े भगरो तथा मण्डियों से 
स्थित हैं। पूजी की गतिशोलता म॑ अत्यधिक मन्दता और 
विभिन ब्याज दरों का विद्यमान होना देश मे शाखा विस्तार 
को मन्द गति के लिए उत्तरदावी हैं। स्वतन्प्रता के पश्चात्‌ 
और विशेषकर बैंक विनियमन अधिनियम, 3949 के पारित 
होने के बाद, बैंक प्रणाली यर रिजर्व बैंक बहुत गहरा प्रभाव 
और नियन्त्रण रखने लगा है। विलयद और समामेलग्रे द्वाए 
बैंको को सख्या बहुत कम कर दी गई हैं। 
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भारतीय मुद्रा बाजार-एक अल्पविकसित मुद्रा बाजार 
मुद्रा बाजार के ऊपर दिए गये लक्षणों से यह विदित 
होता है कि भारतीय मुद्रा बाजार बहुत ही अविकसित है 
और इसकी तुलना लन्दन मुद्रा बाजार जैसे उन्नत मुद्रा 
बाजारो से नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा मुद्रा बाजार है 
जिसे बैक तथा अन्य वित्तीय सस्थान (सिाशशालक। 
7780/70095) अल्पकाल के लिए उधार देते या इससे उधार 
प्राप्त करते हैं। 
प्रथम, भारतीय मुद्रा बाजार के पास इसके कार्य- 
कलाप की सफलता के लिए एक सगठित बैंक व्यवस्था 
उपलब्ध नही है। दूसरे, इसके पास अल्पकालीन परिसम्पतो 
(अर्थात्‌ विनिमय पत्रो, राजकोषीय पत्रो ([7९85७७ ७॥5) 
यथा अल्पकालीन सरकारी बाडो) का पर्याप्त एवं निरन्तर 
सभरण प्राप्त नहीं है। तोसरे, भारत मे अल्पकालीन 
'परिसम्पतो (5॥07 थ४॥ 985७७७) के कोई व्यापारी नहीं है 
जो सरकार एवं बैंकिंग प्रणाली के बीच मध्यवर्तियो 
(॥#(क7०0772$) का कार्य कर सके। इस सम्बन्ध मे हमे 
लन्दन मुद्रा बाजार मे बट्टा घरो (0300ए१४ ॥075८5) और 
बिनिमय पन्नों के दलालो के महत्त्वपूर्ण भाग को दृष्टि में 
रखना होगा। चौथे, भारतीय मुद्रा बाजार मे कुछ बहुत ही 
आवश्यक उप-बाजार (5४ ॥:८५) जैसे याचना-मुद्रा 
बाजार, विदेशी विनिमय पत्र स्वीकृति बाजार 
(#००८७(थ॥०९ ॥॥:2५5) या वाणिज्यिक विनिमय पत्र 
बाजार विद्यमान नहीं हैं। इसमे सदेह नहीं कि अब एक 
संगठित याचमना मुद्रा बाजार (09] 700८५ ॥आ८८) काफी 
विकसित हो गया है परन्तु अन्य तो विद्यमान ही नहीं हैं। 
पराचवे, मुद्रा बाजार के विभिन्‍्त्र अगो मे तालमेल नहीं है। 
मुद्रा बाजार के विभिन्‍न अगो मे आपसी सम्बन्ध बडे ढीले 
और असमन्वित हैं। अन्तिम, भारतीय मुद्रा बाजार लन्दन 
मुद्रा बाजार की भाति विदेशी मुद्रा को आकर्षित नहीं कर 
पाता। 
मारतीब रिजर्द बैंक ने इन दोषों को दूर करने के लिए 
कुछ उपाय किए हैं। मुद्रा बाजार के विभिन्‍न वर्गों मे जो 
अन्तर विद्यमान थे, वे रिजर्व बैंक द्वार काफ़ी कम कर दिए 
गये हैं। विदेशी बैंको और भारतीय सयुक्त स्कथ बैंको के 
बीच भेद कौ नोति अपनायी नहीं जातो। भारत्वीय मुद्रा 
बाजार अब अधिक व्यवस्थित होता जा रहा है। विभिन्‍न 
क्षेत्रों एव विभिन समयो पर ब्याज की दरों मे जो अन्तर 
विद्यमान होते थे, वे भी रिजर्व बैक द्वारा काफी कम कर 
दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, खुले बाजार की क्रियाओ 
और बिल बाजार योजना द्वारा मुद्रा कौ तगी को भी काफो 
हद तक कम करने मे रिजर्व बैक सफल हुआ है। 
इस सम्बन्ध मे, भारतीय मुद्रा बाजार को नियन्त्रित 
करने मे रिजर्व बैंक कौ कुछ कठिनाइयो का उल्लेख करना 
चित होगा। 





प्रथम, पत्र बाजार (9 शाक्षा८८) की अनुपस्थिति मे 
रिजर्व बैंक के लिए यह सभव नहीं कि मुद्रा बाजार में 
अतिरिक्त निधि (5ण७/०५ 0७॥0$) प्राप्त करने के लिए 
अपने विनिमय पत्नो का विक्रय कर सके। 

दूसरे, याचना मुद्रा बाजार ((9॥ ग्राणा६५ ॥रश:८) के 
अपर्याप्त विकास के कारण रिजर्व बैंक का कार्य और कठिन 
हो जाता है क्योंकि अधिकांश बैंक अपने नकद प्रारक्षण 
(0०७४ ८5८४०) और जमा मे निश्चित अनुपात नहीं रखते 
और इस प्रकार वाणिज्य बैंको की नीति को प्रभावित करने 
के लिये रिजर्व बैंक को खुले बाजार की क्रियाओं (0]ा 
ग्राभ(६ ०कृथ्ष॥0॥9) का प्रयोग करना पडता है। 

तीसरे, देशी बैंकरों को मुद्रा बाजार मे एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त है और उनका भी एकीकरण किया जा रहा है। 
रिजर्व बैंक की क्रियाओ का अधिकतर प्रभाव तो मुद्रा 
बाजार के संगठित क्षेत्र पर पड़ता है और यह प्रभाव 
असगठित क्षेत्र (जो मुख्यत देशी बैंकरो से बना हुआ है) 
पर नहीं पडता। असगठित क्षेत्र का विद्यमान होना, रिजर्व 
बैंक की एक समस्या है। 


3. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की मौद्रिक भीति 
भारत में पचवर्षीय योजनाओ के चालू होने के साथ 
आयोजित विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल मौद्रिक 
नीति मे परिवर्तन करना जरूरी था। ॥952 के बाद भी 
मौद्रिक नीति मे सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति के युगल 
उद्देश्यो पर हो बल दिया गया-(क) देश में आर्थिक विकास 
को त्वरित करना ताकि राष्ट्रीय आय और जीवन-स्तर उन्नत 
हो सके, ओर (ख) दूसरे विश्वयुद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के 
रूप मे उत्पन अभावों और सरकार द्वार न्यून वित्त प्रबन्ध 
(0च8था ॥7॥07) के कारण पैदा होने वाले स्फौतिकारी 
दबावों (0790007)/ 7८५55०४८५) को वियन्त्रित करनो। 
इस प्रकार योजनाकाल मे रिजर्व बैंक द्वाय अपनायी गयी इस 
नीति को ““नियन्त्रित विस्तार" (207५०॥९७ €:५शाह०7) 
कौ नीति की सज्ञा दी जा सकती है अर्थात्‌ इस नीति मे एक 
ओर ठो आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त वित्त प्रबन्ध किया 
गया और दूसरी ओर कीौमत-स्थिरता (शा८८ 500॥॥0) 
कायम की गई। भारत जैसी अर्थव्यवस्था मे जहाँ आयोजित 
आर्थिक विकास की नीति अपनायी ययी हो, विनियोग की 
बढती हुई माँग के लिये करेंसी और साख का विस्तार 
अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के त्वरित और 
विविध विकास की दृष्टि से साख एवं मुद्रा सभाण 
(भव्पटाश+ 5०9) के विस्तार की आवश्यकता की 
अनुभव किया है। इस बात का घूणा अहसास है कि मुद्रा 
तथा साख के अत्यधिक विस्तार से स्फीतिकायी प्रवृत्तिया 
यनपती हैं जो अन्तत अर्थव्यवस्था को वित्तीय स्थिरता के 
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लिए एक खतरा है। 7973 के पश्चात्‌, स्फोविकारी दबाव 
बढ़ते हो गये और रिजर्य बैंक की भौद्रिक मीति केवल 
स्फीति के नियन्रण तक हो सीमित हो गयी। 


साख नियत्रण (07९४६ (7०४४०) 

विकासशील अर्थव्यवस्था में करेंसी और साख का 
विस्तार विनियोग की बढती हुईं मा को पूर करने के लिए 
अनिवार्य होता है। परन्तु इसके साथ मौद्रिक ग्राधिकार को 
यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे स्फीतिकारी दबाव 
(0400॥99 ए८४४ए्ाघ८) अधिक न हो जाये और न ही 
स्फीतिकाएं प्रवृत्तियाँ उत्पनत हो सके। साथ ही यह भी सत्य 
है कि सरकारों व्यय मे बृद्धि और लगातार न्यूत व्यय 
(0०60 धए८॥०ए४०)--जिसे पूर्वोक्त के वित्त प्रबन्ध के 
लिए इस्तेमाल किया जाता है-के कारण कीमते, मजदूरी 
और आय ऊपर उठती हैं। १955-56 के पश्चात्‌ और 
विशेषकर 973-74 के बाद कौमतो मे स्फीतिकारी वृद्धि 
लगातार बढती हो गयी है। रिजर्व बैंक को अर्थव्यवस्था मे 
बढ़ते हुए स्फीतिकारी दबावो को नियन्त्रित करने का कार्य 
सौंपा गया है। 

भारतौय रिजर्व बैंक के पास साख नियत्रण के कई 
उपाय हैं। ये मुख्य दो वर्षों मे विभक्त किए जाते हैं 
परिमाणात्मक एवं गुणात्मक तियसत्रण। परिमाणात्मक 
नियन्त्रणों (00७॥७७॥/५७ ००४॥४०॥४) का प्रयोग उधार की 
मजा के नियन्त्रण के लिए किया जाता है और अप्रत्यक्ष 
ऐसे स्फीतिकारी एवं अवस्फोतिकारी दबाबो के नियन्रण के 
लिए किया जाता है जो उधार के विस्तार या सकुचन के 
कारण व्यक्त होते हैं। परिमाणात्मक साख नियम्त्रणो को 
सामान्य साख नियन्त्रण भी कहते हैं और इतमे बैक दर 
नीति, खुले बाजार की क्रियाए और नकद आरक्षण अनुपात 
शणफ्िता किए मज़े हैं ॥ 

(क) बैंक-दर-930-40 के दशक की परम्परा के 
अनुसार, रिजर्व बैंक ने सस्ती मुद्रा नीति (006७9 ॥ण९9 
7०॥०५) चालू की और एक निम्न बैंक-दर (३ प्रतिशत) 
निश्चित की और इसे नवम्बर 953 तक नहीं बदला, फिर 
'इसे बढाकर 3 5 प्रतिशत कर दिया गया। धीरे-धीरे बैंक दर 
'बढायो गयी और जुलाई 98 तक यह ऋदे कर १9 प्रतिशत 
हो गयी। इसके बाद 0 वर्षों तक (॥98-9॥) बैंक दर 
अपरिवर्तित ही रहो! जुलाई 997 पे यह बढाकर 77 
प्रतिशत कर दो गयो और अक्तूबर 99] मे और बढा कर 
१2 प्रतिशत कर दो गयो। 

बैंक-दर या केद्धीय बैंक की पुनबटूटा दए 
(४६५५००चा६ ॥4१८2) आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एक 
महत्त्वपूण मौद्धिक उपाय है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण 
कायभाग विक्तोय क्षेत्र मे भाग लेने वालो और विशेषकर 


बैंको को केद्रीय बैंक की मौद्रिक और ब्याज-दर नीति के 
चारे मे स्थिति को स्पष्ट करना है। यदि मौद्विक नीति प्रभावी 
और विश्वसठीय है, तो बैंक-दर में परिवर्दन के 
चरिमाणस्वरूप बैंको की प्राथमिक उधार दर (एचाग९ 
]०70४४ 76) में परिवर्तर होगा और इस प्रकार यह एक 
स्ववन्त्र मौद्विक वियस्त्रण के उपाय के रूप में कार्य करेगी। 
किन्तु मौद्रिक नौोति के उपाय के रूप में बैंक दा का 
कार्यभाग भारत मे बहुत ही स्ौमित उहा है। इसके मूलत 
निम्नलिखित कारण हैं 

(क) ब्याज-दरो कौ सरचना का प्रशासन रिज़र्व बैंक 
आफ इडिया द्वार किया जाता हैं। वे अपने-आप बैंक दर से 
जुड़ी हुई नहीं हैं। 

(खत्र) वाणिज्य बैंको को विशेष पुन वित्त सुविधाएं 
(८६५०९ 9807025) प्राप्त हैं और उनके लिए यह 
अनिवार्य नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपनी 
ग्राहय प्रतिभूतियो का पुन बटूटा बैंकदर पर को, और 

(ग) विविभय पत्र बाजार अल्पविकप्तित है और मुद्रा 
बाज़ार के विभिन उप-बाजारो पर ब्याज-दर का प्रभाव 
नहीं पड़ता। 

दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि भारत मे 
बैंक-दर अन्य बाजार ब्याज-दशे के लिए गत्ति निर्धारक 
(९६०९ 5८८४) का कार्य नहीं करती और मोद्रिक बाज़ार 
दरे अपने-आप बैक-दर मे परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं 
होतीं। साथ हो, बैंको (और विकासात्मक वित्त स्थानों) 
'की जमा-दो और उधार दरें बैंक-दर के साथ जुडी हुई नहीं 
हैं। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पुन 
बटूटा सुविधाओ की पहुच के बारे में मियमो एव कार्यविधि 
को समीक्षा कर रहे हैं ठाकि अन्य आधुनिक अर्यव्यवस्थाओ 
को भाति बैंक-दर को मौद्रिक मीति का सक्किय॑ं उपाय बना 
सकें। 

(ख) परिवर्तनशील रोक प्रारक्षण आवश्यकताए 
(िश्ायन्रोी९ क्ूत्रनी 7९5श४९ 7९एणएा८॥९॥5)--5दए 
नियत्रण का दूसदा उपाय परिवर्तनशेल रोक ग्रारक्षण 
आवेश्यकताओ का रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग है। 934 के 
रिजर्व बैंक अधिनियम के आधीन प्रत्येक वाणिज्य बैंक को 
अपने रोक प्रारक्षण (८०७॥ ;९5९४८) की एक न्यूनतम 
मात्रा, रिजर्व बैंक के पास रखनी पडठी है। आरम्भ में यह 
माग जमा का 5 प्रतिशत और सावंधि जमा (रात6 
ल्कृण्छा9 का २ प्रद्शिशत थी। 7952 के सशोधन द्वारा 
रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि बह न्यूनतम 
रोक आवश्यकता को कुल माग एव सावधि जमा के 3 से 
45 प्रतिशत के जीव निर्धारित कर सकठा है। 973 
दौणन रिजर्व बैंक ने अपने इस अधिकार का दो 
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संकुचन के लिए प्रयोग किया। यह अनुपात जूत 3973 में 3 
से बढ़कर 5 प्रतिशत और सितम्बर 973 में 7 प्रतिशव कर 
दिया गया। 

इसके बाद भी रिजर्व बैंक ने कई बार प्रारक्षण अनुपात 
में हवदोली को है। अक्टूबर 3987 में यह अनुपात शुद्ध माय 
एवं सावधि दायित्वों का 0 प्रतिशत कर दिया गया ताकि 
वाणिज्य बैंक के पास नकदी को मात्रा कम करके उधार को 
मात्रा को प्रभावित किया जा सके। 

(ग) कानूनी तरलता आवश्यकताएँ (50609 
अप्र्ंगात एश्पुणएशगप्रशा5)- रोक प्रारक्षण आवश्यक्र- 
ताओ के अनिरिक्त वाणिज्य बैंको को बैंक नियमन कानून 
(949) की घारा 24 के अनुसार अपनी कुल माग एवं 
सावधि जमा का कम से कम 25 प्रतिशत नकदी स्वण और 
बन्धन मुक्त (0श०ण॥७०४०१) अनुमोदित प्रतिधूतियों मे 
तरल परिसम्पत्‌ के तौर पर रखना पड़ता है। इसे कानूनों 
तरलवा अनुपात कहते हैं। 

पयाष्त तरल परिस्रम्पत्‌ को कायम रखना सुदृढ़ बैंक 
व्यवस्था का मूल सिद्धान्त है। इसो कारण बैंक नियमन 
कानून (949) द्वार भारत के वाणिज्य बैंका को तरल 
परिसम्पत्‌ का न्यूनतम अनुपात कायम रखना अनिवार्य कर 
दिया गया है। रिजर्व बैंक ने इस अधिकार के आधीन 
तरलता अनुपात को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर नवम्बर 972 में 
32 प्रतिशत कर दिया और फिर 98। में 35 प्रतिशत और 
सितम्बर 984 मे 36 प्रतिशत और जनवरी ॥988 में 38 
प्रतिशत कर दिया। तरलता अनुपात बढाने के उद्देश्य हैं-(3) 
वाणिज्य बैंको की व्यापार एवं उद्योग को ऋण तथा अग्रिम 
देने की क्षमता को कम करना और (33) बैंक गशियो को 
ऋण तथा अग्रिमों से हटाकर सरकारी तथा अनुमोदित 
प्रतिभूतियों मे विनियोग म लगाना। 

यहा इस बात का उल्लेख करता चाहिए कि कानूनां 
तरलता आवश्यकताओं और रोक प्रारक्षण अनुपात का 
उद्देश्य एक ही है अर्थात्‌ वाषिम्य बेंको की व्यापार एव 
उद्योग के लिए उधार का विस्तार करने की क्षमता कम 
करना और इसलिए ये स्फोति-विरोधी उपाय है। 





(घ) भारतीय रिज़र्व बैक की खुले बाजार की क्रियाए 
(0एशा १970९ 0फशन्पंणा5) 

खुले बाज़ार को क्रियाओ से अभिप्राय केद्धीय 
बैंक द्वाग मौद्रिक बाजार में ग्राहय प्रतिभूतियों (पताह्टाह८ 
$6८णा॥८४$) के क्रय और विक्रय से है। ऐसी अर्थव्य- 
वस्थाएं जितमे सुविकसित मौद्धिक बाजार विद्यमान है, 
केद्रीय बैंक खुले बाजार को क्रियाओ का प्रयोग वाणिज्य 
बैंक के पास नकद आरक्षण (०७४४ ए४८७८) को 
प्रभावित करने के लिए करते हैं। इस प्रकार वाणिज्य बैंको 
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को औद्योगिक एवं वाणिज्यक क्षेत्रों को दिए जाने दाले 
ऋषो एवं अग्रिमो को प्रभावित किया जा सकता है। रिजर्व 
बैंक ने कई वर्षों से इस उपाय छा प्रयोग नहीं किया। 

१99 के बाद भारत में विदेशों राशियों के भारी प्रवाह 
के कारण बैंकिग क्षेत्र मे अत्यधिक तरलवा को समस्या पैदा 
हो गयी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने बडे पैमाने पर खुले 
बाजर को क्रियाआ का प्रयोग किया। जब भारतोय रिजर्व 
बैंक सरकाणें प्रतिभूनियों को बाजार में बेचता है, तो 
वाणिज्य बैंकों के नकद-आरक्षण (0७9 ।८४४४०१५) का 
एक भाग खींच लेता है और इस्त प्रकार बैंको को औद्योगिक 
एवं वाधिज्यक क्षेत्रा को उधार देने को क्षमता को कम कर 
दता है। एक बार अनिरिकत नकदी समाज्त कर दी जाती है 
और कानूनों नकद आरक्षण आवश्यकता कम कर दी जातो 
है, तय बैंकों को अपने उधार को पूर्ति कम करनी पड़तो है 
हाकि वे अपनों कानूनी नक्द आरक्षण की आवश्यकताओं 
के लिए कुछ नकद-आरक्षण जुटा सके। इसके 
परिणामस्वरूप बैंक उधार जिसमे माग-जमा (फथगाक्ष0 
06%०७$७) का निमार्ण शामिल होटा है, गिर जाता है और 
मुद्रा-सभरण (%07९) 50०99) ) का सकुंचन हो ज्यता 
है। 








ठीक उलटी स्थिति उत्पस्त हो जाएगी यदि भारतीय 
रिजर्व दैंक बाजार से प्रतिभूतिया क्रय करता है और उनके 
लिए भुगतान करता हैं। वाणिज्य बैंको के पास अधिक 
अतिरिक्त नकदो हो, तो वे अधिक उधार एवं अधिक बैंक 
जञमा कायम कर सकगे। मुद्रा के सभरण मे वृद्धि होगी। देश 
में आर्थिक प्रतिसार की प्रवृत्ति को पलटने के लिए इस 
प्रकार की नोति अपवायी जाती है जिसमे सरकार प्रतिभूतिया 
खरोदतो है। ऐसा प्रतोत होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक 
खुले बाजार की क्रियाओं को मौद्विक नीति के उपाय के 
उस में अक्निक उप के उस्तेम्तज्त करेगा, 





2. चयनात्यक एवं प्रत्यक्ष साख नियन्रण (5९८४९ 
शाठ छॉ/स्च (ास्या (णा।05) 

साख नियन्त्रण के उपायो के रूप मे 956-57 के 
पश्चात्‌ चयनात्मक साख नियन्त्रण के उपायो का विकास 
विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गया है। मई 955 
में रिजर्व बैंक ने एक निर्देश जारी क्या जिसके अनुसार 
अनुसूचित बैंको पर यह रोक लगा दी गई कि वे धान तथा 
चावल के विरुद्ध अग्रिम (4०४५०7०८४) को सीमित को और 
अपने उधार-प्रतिभूति अनर (॥अ.॥) को 40 प्रतिशत 
बटा दे। 7964-65 में रिजर्व बैंक ने खाद्यान्तों, तिलहनों, 
चनस्पति तेलो आदि के विस्द्ध दिए जाने वाले अग्रिमो के 
लिए वागिज्य बैंका को एक निश्चित उधार-प्रतिभूति अन्तर 
0५»ह्टगा) रखने का निर्देश किया। इसका उद्देश्य ऐसी 
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बुओ के विरुद्ध, जिनकी देश में कमी हो, बैंक-उधार क्की 
मज को सोमित करना था। 965 के पश्चात्‌ साख 
अधिकरण योजना (ठर्का 4एपणाइन्ाणा 5गोशा।०) के 
अपधीव वाणिज्य बैंको को किसी एक उधार प्राप्त करने 
दले को 4 करोड़ रुपए या इससे अधिक के ऋण देन से 
पूई रिजर्व चैंक को स्वीकृति लेनी पड॒ती है। जनवरों 970 
के पश्चात्‌ राष्ट्रीयकृत बैंको को किसी सयुक्त पूजी कम्सरी 
के एक लाख रुपए या इससे अधिक के हिस्से और ऋण 
पत्र खरौदने से पूर्व रिजर्व बैंक की पूवानुप्रति लेनी पडता 
है। उधार क्रियाओ के सम्बन्ध मं रिजर्व बेक द्वाण 
ग्रष्नेयकृत बैंको पर बहुत से प्रत्यक्ष नियन्त्रण (0फरध्ल 
था) लगाए गए हैं। चयतात्मक साख नियस्रण 
सथन्धी दोन उपाय भारत में किए जाते हैं-(१) विशिष्ट 
अभूतियो के विरुद्ध न्यूनतम उधार प्रतिभूति अन्तर (2 ) 
किप्ली विशेष उद्देश्य के लिए दिए गए उधार का मात्रा पर 
अधिकतम सामा, और (3) कुछ विशेष प्रकार के अग्रिमो 
ए॒ विभेदकारो ब्याज दरें. (0इ27॥7/0) ए४०5)। 
अपनत्मक साख नियन्त्रण लागू करते समय रिजव बैंक यह 
धान रखता है कि उत्पादन, वस्तुओ के स्थान परिवतन एवं 
नियत के लिए दिए जाने वाले उधार पर असा न पडे। 
चपगत्मक नियन्रणो का मुख्य उद्देश्य मालवालिकाओं 
(0 ५॥0॥९9) के लिए व्यापारियों को उधार देना है। 

उधार अधिकरण योजना (एक्‍ध्वां हैएएण८4- 
४० $लशय०)-चयनात्मक उधार नियन्रण का एक रूप 
उपर अधिकरण योजना है जो नवम्बर 965 मे चालू की 
ग। इस योजना के कार्यान्वयन द्वारा रिजर्व बैंक बडे उधार 
प्रपतकर्ताओ-सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों मेन्‍पर 
भेजना प्राथमिकताओ और बैंक सप्ताधनों पर विभिन्‍न 
प्रतियोगी क्षेत्रो को वर्तमान उभरती हुई मागो को दृष्टि मे 
पदकर नियन्त्रण कर सकता है। इस योजना से बैंको मे 
पगीक्ष तकनोक (#फजाभड्छे ॥वटोप१००5) को उन्तत 
इज भें सहायता मिलती है। यह उधार वियल्ण और 
कला उपायो के रूप में महत्त्वपूर्ण उपकरण लिड 
पे त योजना के आधोन वार्णिज्य बैंको को किसी एक 

को एक करोड या इससे अधिक उधार देने के लिए 
दे कक से स्वीकृठि प्राप्त करनी पडवी है। अप्रैल 256 

है समा बढाकर 6 करोड़ रुपए कर दी गई। विदिमाण 
सह गो विाध्लाणाएए णपछ) और नियातकों के लिए 

7 करग्ेड रुपए रखो गई। 
भार्च 4988 के अन्त तक योजना के आधीत 2] 670 


583 


करोड रुपए के उधार की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 93 
अठिशव कार्यकारी पूँजे की आवश्यकताओं के लिए थौ। 
देश मे वित्तीय प्रणाली के अविनियमंत 
(एचबट्टणगणणा) और उदारीकरण करने की दृष्टि से, रिजर्व 
बैंक ने 987 के परचात्‌ बहुत से उपाय किए हैं। रिजर्व 
बैंक द्वार इस सम्बन्ध मे एक मुख्य उपाय के रूप में उधार 
अधिकरण योजना (टाच्पा 4णीणा5चाणा इलाथाणे को 
अवदूबर 988 मे समाप्त कर दिया गया। किन्तु बैंको द्वारा 
बुनियादी वित्तीय अनुशासत को लगातार पालना करते के 
लिए रिजर्व बैंक उन सभी बैंक उधारो को मानौटर करेगा 
जो (क) कायकारी पूजी की आवश्यकताओं के रूप में 
किसी एक पार्टो को 5 करोड रुपए से अधिक शशि 
उपलब्ध कराते हैं और (ख) सावधि ऋणो ([€या। 0शा5) 
के रूप मे 2 करोड रुपए से अधिक उधार उपलब्ध कराते 
हैं। इसे उधार मानीररिंग च्यवस्था (टाच्का ऐैणशएणाड़ 
#वाश्ा्ट्‌शगद्या) के ताम से सम्बोधित किया गया है! 


मोद्रिक नीति का मूल्याकन 

परोद्रिक नाति के सुगल उद्देश्यो मे अर्थव्यवस्था का 
विकास और स्फीतिकारी दबावों पर नियन्त्रण शामिल किए 
जाते हैं। मौद्रिक नीति का मूल्याकन करते समय दो बातो 
का उल्लेख किया जा सकता है। 

अ्रधम देश के विकास में मौद्रिक नीति को कोई विशेष 
महत्त्व नहीं दिया जाता। यह बात स्वीकार की जाती है कि 
अर्थव्यवस्था को स्वय-स्फूर्त विकास (8० इचश्ज्ञाब्पे 
ह०णए) का अवस्था में लाने का मुख्य दायित्व सरकार पर 
है। इस उद्दश्य की प्राप्ति के लिए रिजर्व बैंक पर बहुत धोडा 
दायित्व डाला गया है। रिजर्व बैंक को यह विश्वास दिलाना 
चाहिए कि विकास-प्रक्रिया बैक उधार के अभाव के कारण 
अन्द नहीं होने दी जाएगी। 

द्वितीय प्जिर्व बैंक के उपायो एवं अधिकारों का 
कार्यक्षेत्र अनुसूचित बैंको तक ही सोमित हो जाता है। जिस 
हद तक स्फोतिकारी दबाव बैंक-वित्त का परिणाम होते हैं, « 
एजिव बेक के सामान्य एवं चयनात्मक नियन्त्रण अवश्य 
अभाव डालते हैं। पएन्तु यदि स्फीतिकारी दबावा के कारण 
न्यून बित्त प्रबन्ध (9लीशा द्वाभाप०) और वस्तुओं की 
कमो है तो रिजर्व बैंक के उपाय किसी भी प्रकार से कारगर 
नहीं हो सकते। हाल हो के वर्षो में यहो स्थिति भारद में 
विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त, यह बात॑ भी उल्लेखनीय है 
कि रिजर्व बैंक का न हो तो बैंक-भिल सस्थाओ (ीपणा- 
छाया ड ॥7नशएणएणा॥) और न ही देशी बैंको पर कोई 
नियन्त्रण है परन्तु वे देश के व्यापार एवं उद्योग में महत्त्वपूर्ण 
भाग अदा करते हैं। 
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(छडए0णस्श 0छ पम्ताछ 


9 पगाप8ट8, 5₹57770 पए एर08) 








4. बैकिय प्रणाली का सुधार 
(एश०ा॥ ० 6 ऐशाताएु 5950) 
भारत सरकार ने श्री एम नरसिम्हम, भूतपूर्व गवर्नर, 
रिजर्व बेंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता मे वित्तीय प्रणाली 
के ढाघे, व्यवस्था, कार्यों ए१ कार्यरीति के सभी पहलुओं 
की जाच करने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने 
नवम्बर 399 मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 


समिति के बुनियादी जाच-परिणाम 

समिति के अनुसार, सार्वजनिक बैंकों एवं वित्तीय 
सस्थानो की घटिया वित्तीय स्थिति ओर निम्न कुशलता के 
कुछ बुनियादी कारण हैं - 

(१) विनियोग, उधार आवटन, शाखा विस्तार और 
व्यापार के आन्तरिक प्रबन्ध और कार्य-सचालन में भारी 
मात्रा मे केन्द्रीय निर्देशन, और 

(४०) बैंक व्यवस्था अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप का 
शिकार रही है जिसके नतीजे के तौर पर ये सस्थान अपने 
वाणिज्यिक उद्देश्यो के आधार पर कार्य नही कर सके और 
न ही इन्हे आन्तरिक स्वायत्तता प्राप्त थी। 

नरसिम्हम समिति का मुख्य उद्देश्य सार्बजनिक क्षेत्र के 
बैंकों और विकास सम्बन्धी वित्तीय सस्थानो के वित्तीय 
स्वास्थ्य को उन्‍त करना है ताकि उन्हे सक्षम एवं कुशल 
बनाया जा सके। तभी वे अर्थव्यवस्था की उभरतो हुई 
आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। समिति की 
सिफारिशों का मुख्य बल बैंकिंग प्रणाली, विकास वित्त 
संस्थानों (0९५४८०क्ञग्रशा। 0४ 05900805) और 
मुद्रा एव पूजी बाजार पर है। 

नरसिम्हम समिति ने जुलाई 4969 के बैंक राष्ट्रीयकरण 
के पश्चात्‌ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको कौ आश्चर्यजनक 
सफलता को स्थीकार किया है- 

(४) भारी मात्रा मे विस्तार, विशेषकर ग्रामीण एव 

अर्डनगरीय क्षेत्रो मे, 

(४०) परिवार क्षेत्र की बचत को गतिमान करना, 

(४००) बेक-उधार के बढ़ते हुए भाग का प्राथमिकता 
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क्षेत्रों अर्थात्‌ कृषि, लघु उद्योगो, परिवहन आदि के लिए 
प्रयोग, 

(४०) सापेक्षत बैंक-विहीन क्षेत्रों (37060 
अ८9$) मे अधिक रुचि और क्षेत्रीय अस्रमानताओ को धीरे- 
धीरे कम करना। 

जबकि पिछले दो दशको मे बैंक राष्ट्रीयरण के 
पश्चात्‌ बैंक-प्रणाली ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, किन्तु इसमें 
साथ-साथ उत्पादिता एवं कुशलता मे भारी गिरावट आईं है 
और परिणामत इसकी लाभदायकता मे भारी क्षति हुई है। 
इस स्थिति के दो मुख्य कारण हैं-निर्देशित विनियोग और 
निर्देशित उधार कार्यक्रम | 


निर्देशित विनियोग (0॥7९0(९७ [5 ९:धाला।)) 

पर्याप्त तरल परिसम्पत्‌ ([4७॥७ ४५५९४$) को कायम 
रखना सुदृढ बैंक-व्यवस्था का बुनियादी सिद्धान्त है। इसी 
कारण बैंकिंग नियमन कानून 949 (धारा 24) के आधीन 
भारत में वाणिज्य बैंको को नकदी, स्वर्ण और बन्धनमुक्त 
अनुमोदित प्रतिभूतियो (एआाल्गणाफशाटत #एा0श्ट१ 
$९०७॥॥८७) के रूप मे कुल माग तथा सावधि जमा 
दायित्वो के 25 प्रतिशत से कम राशि को तरल परिसम्पत के 
रूप मे रखना आवश्यक कर दिया गया। रिजर्व बैंक को यह 
अधिकार दिया गया कि वह न्यूनतम कानूनी तरलता अनुपात 
(5909 /वणवा> 8४७०--8/२) को परिवर्तित कर 
सकता है। इस अधिकार के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक ने 
नवम्बर 972 मे इसे 25% से बढाकर 30 प्रतिशत और बाद 
में धीरे-धीरे बढाकर 38 5% कर दिया। भारतीय एजर्व बैंक 
के ऐसा करने के दो मुख्य कारण थे- 

(क) ऊचे कानूनी तरलता अनुपात के कारण वाणिज्य 
बैंको को अपनी राशियों का बहुत बडा भाग सरकारी 
ग्रतिभूतियो एवं सरकार द्वाय्न यारटीकृत ग्रतिभूतियों मे रखना 
पडता था और इस कारण वाणिज्य बैंको की उद्योग एव 
व्यापार को ऋण तथा अग्रिम देने की क्षमता कम हो जाती 
थी। 

(ख) ऊचे कानूनी तरलता अनुपात (२) के कारण 
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जैंकों को अपनी राशियो को बैंक उधार एवं अग्रिम की 
अपेष्ा सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य प्रतिभूतियो में रखना 
चड़ता था। यह माता जाता था कि इसका प्रभाव स्फीति को 
कप्र करना है। 

नरप्िम्हम समिति ने यह तर्क दिया है कि ऊचे कानूनी 
हलवा अनुपात के कारण बैंको की लाभदायकता पर प्रभाव 
चढ़ता है बयोकि सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर बाजार 
ब्याज दर (गाल शा रण ग्राटाव्आ) से अपेक्षाकृत कम 
होते है। इसके अतिरिक्त, ऊच एस एल आर के कारण 
बैंक के पास उत्पादक आर्थिक क्षेत्रो जैसे कृषि उद्योग एव 
व्यापार को साधन उपलब्ध कराने के लिए कम राशि शेष 
रह जत्ती है। अत भरप्तिम्हम समिति ने ऊचे कानूनी तरलता 
अनुप्त को बैंक प्रणाली एवं उन बचतो पर भी जो बैंको मे 
रखो जाती हैं, एक कर (780) कहा है। 

अंत नरसिम्हम समिति ने अप्रत्यक्ष रूप में यह बात 
साफ कर दी है कि ऊचा कानूनी तरलता अतुषात भारत 
खष्कार के वित्त भम्त्रालय द्वारा बन्दी अँंक-प्रणाली के साथ 
एक प्रकार का धोखा था जिसके द्वार सरकार काबूत की 
सहायता से कुल बैंक जमा का 38 5 ब्रतिशत अपने खर्चे 
को पूत के लिए हथिया लेती थी और इस पए बड़ा कम 
ब्याज देतो थी जबकि बैंकों को अपने जमाकर्ताआ को कहीं 
अधिक च्याज देना पडता था। यह तब न्यायोचित समझा ना 
सकता था यदि सरकार इत राशियो का प्रयोग विकासात्मक 
परियोजनाओं मे करती। परन्तु हाल ही के वर्षों में सरकार 
बैक से प्राप्त राशियो का प्रयोग सरकारी कर्मचारियों के 
बेहन अदा करने के लिए भी करती रही है। 

नकद प्रारक्षण अनुपात (८०ञ्ा हि९5श६६ 
॥७४०)-रिजर्व बैंक अधिनियम (१924) 
वाणिज्य बैंको को रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम नकः 
प्रारक्षण भी रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक के अधिनियम मे 
सशोधन कर १962 मे इसे यह अधिकाए दिया गया कि वर्ह 
नकद प्रारक्षण अनुपात को कुल माग एवं सावधि जमा के 3 
से १5 प्रतिशत के बीच निश्चित कर सकता है। अत मा 
प्रवन्‍ध को नौति के आधीन इस अनुपात में कई बार चरिवर्तन 
किया गया। 4973 मे यह अनुमान लगाया गया कि चकद 
प्रारक्षण अनुपात मे । प्रतिशत कौ चृद्धि से 700 करोड रुपए 
को समा तक उधार क्षमता कम हो जाएगी। 

चर्दमान नकद प्रारक्षण अनुपात औसतन ॥5 प्रतिशत 
है। यदि इन दोनो अनुपाती-एस एल आर और सी आर 
भर को एक साथ लिया जाए, तो बैंको को अपनी कुल 
जपा का 53 5 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता ह। 
नकद प्रारक्षण अनुपात के आधीन वाणिज्य डैंका द्वारा रखो 
गई राशि पर रिजर्व बैंक 0 5 प्रतिशत ब्याज देता है और 
अतिरिक्त शेष राशियो पर 5 प्रतिशत। ब्याज की ये राशिया 
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अ्रचलिव ब्याजदणे से एक वर्ष के लिए रखी गई जमा से भी 
कम हैं। अत ॒प्रारक्षण आवश्यकता कर (छाए 
एटवुणाएगटाम 9) के कारण बैंक को प्राप्त होने वाली 
आय म लगातार कमी हुई है और इसका लाभदायकता पर 
दुष्प्रभाव पड़ा है। 


निर्देशित उधार कार्यक्रम (फ़ाब्टा्प एण्व्पा 
एफ0्ट्राशया6७) 

4969 मे बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य एक ओर तो 
बैंक उधार का विस्तार बैंक-विहीन क्षेत्रा (एशाए८० 
6००9) में करता था और दूसरी ओर कृषि तथा अन्य अभी 
तक उपेक्षित क्षेत्रों में बढावा देना था जिन्हे प्राथमिकता क्षेत्र 
(शाणा।॥ 5९०४०) की सज्ञा दी गई। बाद में सरकार ने 
चाणिज्य बैको के विशेष ध्याव क लिए इसम कुछ और क्षेत्र 
जैसे निर्यात-क्षेत्र खाद्य वयूली फक्रियाए आदि जोड दिए। 
बेको को यह निर्देश दिया गया कि नये उधार क्षेत्रो से 
सफलता प्राप्त करें। बैंको को यह भी कहा गया कि वे 
प्रतिभूति-उन्मुख उधार (इच्एण्याज़ णाशाहते #८०/0 की 
बजाए उद्देश्य उन्मुख उधार कौ ओर अधिक ध्यात दे। इन 
जाति के परिणाम वाणिज्य बेक्-प्रणाली के लिए अत्यन्त 
भयानक एवं अनर्थकारी हुए। 

विशिष्ट क्षेत्र उधार के लक्ष्य निश्चित करने के कारण 
उदार पोर्टफोलियो (.0॥ एणा००) की गुणवत्ता में 
गिरावट आई उधार के गुणात्मक पहलुओं कौ ओर 
अपरयाप्त ध्यात दिया गया उधार के आवेदन पत्रों का उचित 
परीक्षण न किया गया न ही बन्धक रखने की आवश्यकता 
चर जोर दिया गया न ही उधार देने के बाद इसका पर्यवेक्षण 
एवं निगराना को गई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि 
जकाया राशियो की मात्रा मे वृद्धि हो गई और उत्पादिता को 
गहरा धक्का लगा। 


राजनीतिक एव प्रशासनिक हस्तक्षेप 

नरसिम्हम समिति के अनुसार बैंक-प्रणाली को सबसे 
अधिक क्षति उधार सम्बन्धी पमिणयों में राजवीतिक एव 
प्रशासनिक हस्तक्षेप से हुई है। उदाहरणार्थ कांग्रेस पार्टी 
द्वार ग्राम एवं नगरौय क्षेत्रो में उधार मेले लगाए जिनका 
उद्देश्य अपने समथको को बैंक उधार दिलवाना था। यह 
बात सुदृढ बैंक व्यवस्था के सिद्धान्तो के विरुद्ध थी। यह 
स्थिति समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम 00989) के दौरान 
ग्राम क्षैत्रा मे निर्धनो एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 
बोच ऋण वितरण के सदर्भ म हुई। नरसिम्हम समिति के 
अनुसार इस प्रकार कुल कृषि तथा लघु औद्योगिक उधार 
दूषित हो गया। 

राजनीतिक हस्तक्षेप की अभिव्यक्ति अन्य क्षेत्रो मे भी 
हुई है। उदाहरणार्थ केन्र एवं अन्य विर्देशित बैंक बीमार 
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औद्योगिक इकाइयो को उधार देते रहे हैं जबकि उतको 
अपनी सूझबूझ के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसो 
प्रकार ओद्यागिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बार्ड (॥07) की 
सलाह और न्यायालया के निर्देशा का परिपालन करते हुए 
वाणिज्य बैंक मजबूर होकर बीमार औद्यागिक इकाइयो को 
उधार उपलब्ध कराते हैं। अव सार्वजनिक बेको को काफी 
नुकसान उठाना पडा है उनकी आय कम हो गई हैं अप्राप्य 
ऋणो (890 ७०७७४) के लिए अपर्याप्त प्रावधान अधिक 
उत्पादक क्षेत्रों से उधार को समाप्त करने के कारण 
लाभदायकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 


बैकों का बढता हुआ व्यय 

व्यय पभ की ओर से गत दो दशको के दौरान बैंको 
का व्यय बढ़ता ही गया है। इस सम्बन्ध म॑ नरसिम्द्म 

ममिति ने निम्नलियित बातो की ओर सकेत किया है- 

(४) शाखा विस्तार मे आश्चर्यजनक वृद्धि करते हुए 
यह ध्यान नहीं रखा गया कि क्‍या नई शायाए आर्थिक दृष्टि 
स सक्षम हैं। 

(४४) कमान एवं नियन्त्रण की बागडोर ने केद्धाय 
कार्यालय पर्यवेक्षण आन्तरिक परीश्ण और अकेक्षण और 
बिना मिलात के अन्त शाखाओ और अन्त जैंक प्रविष्टिया 
(त्राधा0ध्याध ध्यधा०$) को कमजोर बनाया है। 

(४7४) स्टाफ की सख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है और 
उनकी परदोनतियाँ भी भारी मात्रा मे त्वर्ति की गई हैं। 
इसके कारण मानबशक्ति की गुणवत्ता म गिरावट और सभी 
स्तर पर अत्यधिक स्टाफ की नियुक्ति हुई है। 

(४०) मजदूर सघो द्वारा पदोलति और प्रशासन की 
नीतिया में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नहों अपनाया गया और 

अनुशासन एवं कार्य आचार व्यवहार (५०॥८ ८७४८५) को 
बढावा नहीं दिया। इसके अतिरिक्त यत्रीकरोण एवं 
कप्यूटरीकरण (0०॥9ण०८०५७॥०॥) आदि के कार्यक्रमों 
का विश्नेध किया गया है। मजदूरी और पदीन्‍नति को 
उत्पादिता के साथ न तो वैयक्तिक बैंका और न ही समग्र 
बैंक प्रणाली में जोडा गया है। इसके परिणामस्थरूप ग्राहक 
सेवा में अकुशलता और श्रम उत्पादिता (80007 
ए०्वण्टाश१७) मे पिरावट आई है। 

(०) कृषि तथा लघु उद्योगा मे बैंक उधार को चढावा 
दिया है जनकि इन ऋणा की प्रशासन इकाई लागत (ए्रा 
८०») बहुत ऊची है। इसके अतिरि य ऋण साहाब्यित 
ब्याज दा (६४७8४0।220 ॥0/८:८5! 74/2) पर दिए जाते हैं । 
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2 बैक्िंग प्रणाली पर नरसिम्हप समिति की 
सिफारिशे 
(ए९९०)्रशाशातेत्रंण5 ण॑ (6 िब्वाबडागाशा। 
(ए०ण्क्रा॥॥6६ णा ताल छ॥्लाताए 5१867) 

नरसिम्हम समिति को सिफारिशों का आधार यह मूल 
धारणा है कि बैंक जनता से प्राप्त ससाधनो के ट्रस्टो हैं और 
इनका प्रयोग ऐसे ढग से किया जाना चाहिए कि इनके 
स्वामिया अर्थात्‌ जमाकर्त्ाओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो! 
इस धारणा का अभिप्राय यह है कि सरकार को भी यह हक 
हापिल नहीं कि वह आर्थिक ससाधना के आयोजन कौ 
आड मे इन राष्ट्रीकृत बैका की शोध-क्षमता 
(50४८१८५) स्वास्थ्य और कुशलता को किसी प्रकार से 
खतरा पहुचाए। साथ ही सरकार को यह अधिकार भी नहीं 
होना चाहिए कि वह बैंको की राशियों को ब्याज की नौची 
दरों पर प्राप्त करे और फिर इनका प्रयोग उपभोग 
व्यय-कमचाएियों के वेतन के भुगतान-के वित्त-प्रबन्ध के 
लिए करे। ऐसा करना जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। 
नरसिम्ह्म समिति को सिफारिशा के निम्नलिखित 
उद्देश्य हैं 

(४) संचालन लोचशीलता (0फढशभाणा4। 
॥6)0॥9) को एक सीमा तक बनाए रखना 

(४9) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को अपने निर्णयो में 
आन्तरिक स्वायतता प्रदान करना और 

(४72) बैक क्रियाओ मे व्यायसायिकता 
(4०४०5०५॥०/आ०) की अधिक मात्रा का प्रयोग! 


(क) निर्देशित विनियोग (070८९0 [त४९४॥एथा) के 
बारे में 

नरसिम्हम समिति ने कानूनी तरलता अनुपात और 
नकद प्रारक्षण अनुपात के बारे में ये महत्त्वपूर्ण सिफारिशें 
की हैं- 

4 कानूनी तरलता अनुपात-समिति ने यह सिफारिश 
की हैं कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय सस्थान के 
लिए. ससाधन गतिमान करने के लिए कानूनी तरलता 
अनुपात (90909 ॥4०॥07./ 7900) को इस्तेमाल करने 
की विधि तुरन्त छोड देनी चाहिए। समिति ने सरकार से 
आग्रह किया है कि अगले पाच वर्षों के दौगव एस एल 
आए. को 38 5 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत के स्तर पर 
लाया जाएगा। एस एल आर मे कटौती के परिणामस्वरूप 
बैंको के पास अपेक्षाकृत अधिक शशि बच जाएगी जिसका 
प्रयोग वे कृषि उद्योग व्यापार आदि को प्रोन्‍नत करने में 
कर सकते हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 
सरकार कौ उधाए-प्राप्ति दर धीरे धीरे बाजार दर से 
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सम्बन्धित होनो चाहिए और इन ऊची ब्याज दर द्वारा बैंको 
को अपनी आय बढाने मे सहायता पमिलेगी। 

2. नकद प्रारक्षण अनुपात-अभी तक रिजर्व बैंक 
झॉफ इण्डिया नकद प्रारक्षण अनुपाठ (ए०आ एटइश१९ 
ए»०) का प्रयोग मुद्रा एवं उधार (नियन्त्रण के मुख्य उपाय 
के रुप मे करता रहा है। नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की 
है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अब खुले बाजार की 
क्रियाओ (0.ल्‍7 'ग्रो.। 092०० परे अधिकाधिक 
निरषए कजा चाहिए और नकद,प्रारक्षण अनुपात पर अपनी 
भरत कम कर देनी चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्ति की 
दृष्टि से समिति ने यह प्रस्ताव किया कि नकद प्रारक्षण 
बनुपात को क्रमिक रूप में इसके वर्तमान उच्च स्तर से नीचे 
लगा चाहिए और रिजर्व बैंक को वाणिज्य बैको की जब्त 
जपा पर अधिक च्याज-दर देनी चाहिए जोकि बैंका के एक 
बई की जमा पर बुनियादी न्यूनतम दर से थोडी अधिक हो। 
झ क्रिया से रिजर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंको से प्राप्त की 
हुई बहुत सो गशि जो निष्क्रिय नकदी (08 ००४॥) के रूप 
में पढ़ी रहती है, अधिक उत्पादक एवं लाभदायक कार्यो मे 
इस्लेपल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त बैंका को भी 
भ्रणोय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए नकद अधिशेष ((०आी 
0३४७०९५७) से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। 


(७) निर्देशित उधार प्रोग्राम (0०८०५ (०९४ 
९७६:घण्याआ७०) के बारे में 

जरप्तिम्मम समिति ने सिफारिश की है कि निर्देशित 
उपर प्रोग्राम की प्रणाली को धीर-धीरे समाप्त कर देना 
चहिए। इसका एक कारण तो यह है कि कृषि एवं ले 
उद्योग अब परिपक्व अवस्था मे प्रवेश कर गए हैं और उन्हें 
अब विशेष आलम्बन को आवश्यकता जहीं। दूसर, दो 
दशकों तक च्याज-साहाय्य (ीफपष्टाल्ड 500909) के रूप मे 
दो जाने वाली सहायता क्लाफी है और इस कारण रियायतो 
ब्याज दर का परित्याग कर देना चाहिए। समिति का ते 
पह है कि निर्देशित उधार प्रोग्राम को एक नियमित प्रणाली 
के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि 
अध॑व्यवस्था के कमजोर वर्गों के लिए असामान्य आलम 
के रूप मे प्रयुक्त करना चाहिए। इसके यह 
कायक्रप अस्थायी होता चाहिए, तर कि स्थार्यी। प्राधमिकता 
शेत्र को पुन परिभाषा करनी होगी और इसके अन्तगत ग्राम 
सपाज के कमजोर वर्गों अर्थात्‌ सीमान्त किसाना ग्रामीण 
हस्तशिल्पियो, ग्राम तथा कुटोर उद्योगों, पिंद् क्षेत्र ([/0५ 
5च्णण्छे आदि को शामिल करना चाहिए। ईस प्रोग्राम की 
भा कुल बैंक उधार के १0 प्रतिशत वक निश्चित कर दनो 
चाहिए। इस प्रणालो को तीन वर्षों के पश्चात्‌ समोक्षा करनी 
चाहिए औए फिर यह निणय करना चाहिए कि इसे समाप्त 
किया जाए या इसके अन्दर कुछ सशोधन कर स्यायती 
ब्याज दर को और घटाया जाए। 
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(ग) व्याज-दरो के ढांचे (50007) के बारे मे 

नरप्िम्हम सप्तिति का मत है कि ब्याज-दरो के ढाचे 
का निधारण मोटे तोर पर बाजाए शक्तियों द्वारा किया जाता 
चाहिए। बैंको और वित्तीय स्थानों की जमा एवं उधार दरो 
चर लगाए गए सभी नियनत्रणो एव नियमों को समाप्त कर 
देना चाहिए। प्राथमिकता क्षेत्र के आधीन छोटी राशियों पर 
मिलने वाली रियायती ब्याज दरें हटा ली जानी चाहिए। 
सममान्वित ग्राम विकास कार्यक्रम पर मिलने वाले ऋणो पर 
साहाय्यों को भी समाप्ठ कर देना चाहिए। 

नासिम्हम समिति का प्रस्ताव है कि ब्याज-दरो के 
ढाचे को सरल बनाने का अधिकार भारतोय रिजर्व बैंक को 
होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक दर लगर दर (#एल्ाण ए००) 
होती चाहिए ओर अन्य सभी ब्याज-दरें इससे घनिष्ठ रूप मे 
सम्बन्धित होनी चाहिए। 

ऊपर दी गई सभी सिफारिशों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र 
की ब्याज रूपी आय को बढ़ाना है। 


(घ) बैंकिंग ढाचे की सरचनात्मक व्यवस्था के बारे मे 

बैंक क्रियाआ म अधिक कुशलता लाने को दृष्टि से, 
नरसिम्हम समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की विलयन 
एव स्वामित्व-पु्गठन द्वारा सत्य कम करने का प्रस्ताव 
दिया है। समिति के अनुसार मोटे तौर पर बैंक ढाचा इस 
प्रकार का होना चाहिए- 

+ 3 या 4 बढे बैंक (जिनमे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया 
श्री शामिल हो) ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक रूप में 
अन्‍्तराष्ट्रीय स्तर के बन सके। 

2 8 से 0 साप्ट्रीय बैंक होने चाहिए जिनकी शाखाएं 
देश भर में फेली हुई हा और जो सामान्य या सर्वव्यापक 
बैंकिंग काय करते रहे । 

3 स्थानीय बैंको की क्रियाएं सामात्यतया किसो एक 
विशेष क्षेत्र तक सौमिव हो जानी चाहिए। 

4 ग्राम बैंक जितम ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक (रेण४। 
छष्ट्ाणा् छि भा5) भी शामिल हा, को क्रियाए ग्राम क्षेत्रो 
तक सौमित होनों चाहिए। इनका सुप्य कार्य कृषि तथा 
सम्बद्ध क्रियाआ के लिए वित्त जुटाना होता चाहिए। 

चूकि अब दश मे गमीण तथा अद्ध-मगरीय शाखाओं 
की व्यवस्था कायम हो गई है, बैंक आदतो को डालते के 
उद्देश्य स शाखाआ क विस्तार की दृष्टि से लाइसेस देने को 
पद्धति समाप्त कर दनो चाहिए। समिति के अनुसार जैंको 
को लाभदायकठा के शुद्ध आधार पर हो शाखाए खोलने की. 
स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। 

नरप्तिस्हम समिति यह चाहतो है कि सरकार घोषणा 
कर कि भविष्य में बैंको का श्ट्रोयकरण नहों किया 
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जाएगा। समिति ने सिफारिश को है कि भारतोय रिजर्व बैंक 
को निजी क्षेत्र मे बैंक कायम करने को इजाजत देनी चाहिए 
यदि वे आरम्भ म॑ न्यूनतम पजो एवं अन्य शर्तों को पूरा करें। 
सार्वजनिक क्षेत्र ओर निजी क्षेत्र के आधोन कार्य कर रहे 
बैंको के साथ व्यवहार मे कोई भेदभाव नहों होना चाहिए। 
नरसिम्हम समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार 
को विदेशी बैंका का यह स्वीकृति देनो चाहिए कि वे अपनो 
शाखाओ या अनुषगियों ($७७४०:थआ८5) के कायालय 
भारत मे खोल सक। उन्ह भारतीय बैंको को भान्ति वही या 
मिलते-नुलते सामाजिक दायित्व पूरे करने पर बल देना 
चाहिए। विदेशी बैंका ओर भारतीय बैंको को मिल कर साझे 
उद्यम (00 *थाए्ा८५$) स्थापित करने को इजाजत होनी 
चाहिए ताकि थे व्यापार एव विनियोग बैंकिंग पट्टेदारो एव 
औचा कह इफ्मए को फिज्ीफ उप्तापक्ना क्ो लप्तम्था क़ए उप्कते,! 


बैंकिंग प्रणाली के बारे मे अन्य सिफारिशे 
'परिसम्पत पुतर्तिर्माण निधि (455९७ ९८०रधप८- 
॥०॥ ॥णा१) की स्थापना-आज राष्ट्रीयकृत बैंका और 
विकास-वित्त सस्थाना (0॥6८ सि॥3॥०6 [#द/ए005) 
चर अव-मानक, ($0७0७५७॥6%0) संदिग्ध एवं हानि वालो 
परिस्म्पत्त का भार पड़ा हुआ है। नरप्रिम्हम समिति ने 
परिसम्पत पुननिमाण निधि को स्थापना को सिफारिश को 
है। इसके लिए सरकार को एक विशेष कानून बनाना चाहिए 
ताकि यह सस्था राष्ट्रीयकृत बैंको ओर वित्तीय सस्थानो के 
अप्राप्प ऋणो (840 0८०७) और सदिग्ध ऋणा के एक 
भाग को बट्टे पर अपने हाथ मे ले सके। धोरे-धीरे सभी 
अप्राप्य एव संदिग्ध ऋण इस सस्था को सौंप देने चाहिए। 
इस प्रकार बैंक एवं वित्तीय सस्थान इन अप्राप्य एव संदिग्ध 
ऋणा को अपने तुलन पत्रों पर से हटा लेगे और इनका 
प्रयोग इस प्रक्रिया द्वारा अधिक उत्पादक कार्यों मे कर 
सकेगे। 
नियन्त्रण की द्वैधता को समाप्त करना-नरसिम्हम 
समिति ने सिफारिश को है कि बैंकिग प्रणाली पर द्वैध- 
नियन्रण (00» (0८४४०) की व्यवस्था जिसके आधीन 
एक ओर भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरी ओर वित्त मत्रालय 
का बैंकिंग विभाग इसक ऊपर नियन्त्रण रखता है तुरन्त 
समाप्त कर देनी चाहिए और बैंकिंग प्रणालो फे नियमन के 
लिए भारतीय रिजर्व बैक प्रधान एजेन्सी होनी चाहिए। 
स्वतंत्र एवं स्वायत्त बेंक- प्रत्येक बैंक स्वतन्त्र एव 
स्वायत्त होता चाहिए। प्रत्येक बैंक को कार्य करने को 
तकनीक और सस्कृति मे आमूल परिवतन करना चाहिए 
ठाकि यह आन्तरिक रूप भे प्रतिस्पर्दों हो सके ओर इस 
प्रकार यह विश्व म हो रह परिवर्तनों के अनुसार कार्य कर 
सकता है। रिजर्व बैक को आन्तरिक प्रशासन क सदर्भ मे 


भारत मे वित्तीय प्रणाली का सुघार 


बैंको को स्वतन्त्रता और स्वायत्तता को ध्यान मे रखते हुए 
उन सभी मार्मदर्शी सिद्धान्तो एवं निर्देशों को समीक्षा करनी 
चाहिए जो सरकार या भारतोय रिजर्व बैंक ने अब तक जारी 
किए हैं। अन्तिम, बैंक के सर्वोच्च अधिकारों (अध्यक्ष एव 
प्रबन्ध-निदेशक) का आधार राजनीतिक कारण नहीं होने 
चाहिए बल्कि व्यावसायिकता एवं ईमानदारी होता चाहिए। 
इस के लिए विशेषज्ञों का एक स्वतत्त्र पैनल होता, ते कि 
सरकार द्वारा नियुक्तियाँ को जाने को वर्तमान पद्धति। 

चाहे ससाधन गतिमाव करने को दृष्टि से प्रभावो 
मात्रात्मक उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, परन्तु उधार विस्तार 
के साथ कई विकृतियाँ बैंकिंग प्रणालो मे उत्पन्न हो गई हैं। 
बहुत से सरकारी क्षेत्र के बैंक वित्तोय दृष्टि से कमजोर हो 
गए हैं और एक प्रतिस्पर्द्धात्मक पर्यावरण को चुनौती का 
खत हीं कर 77 रहे हैं? रयतिप्हर खगियीि हे लिल्कुतत 
साफ शब्दों में सरकार और वित्त मत्रालय पर वर्तमान 
असतोषजनक स्थिति की जिम्मेदारी डाली है। सरकारी बैंको 
का प्रयाग एवं दुरुपयोग सरकार, अधिकारियों, बैंक 
कमंचारियो एवं मजदूर सघो द्वारा किया यया। तरसिम्हम 
समिति की सिफारिशे कई पहलुओ मे क्रान्तिकारी हैं और 
इनका विरोध मजदूर सघो, वित्त मत्रालय और प्रगतिशोल 
अर्थशास्त्रियो द्वार किया जाना स्वाभाविक है। 


3. सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों का 
सुधार 
(हशग्राफ ण॑ धार एफार $६९० एएश्शतंबी 
प्रज्ञा णा5) 

सरकार ने गत 40 वर्षों के दौग्नन बहुत से सार्वजनिक 
क्षेत्र के वित्तीय सस्थान स्थापित किए हैं। इनमे उल्लेखनीय 
हैं-भारतोय औद्योगिक वित्त निगम भारतीय औद्योगिक ऋण 
तथा विनियोग निगम और भारतोय औद्योगिक विकास बैंक 
जिल्‍्होने बडे पैमाने के उद्योगो के लिए वित्त उपलब्ध 
'कंग्रया। राज्योय वित्त निगमो एवं लघु उद्योग विकास निगमो 
ने लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उद्यमो के लिए राज्यीय स्तर पर 
साधन जुटाने मे सहायता दी। इसके अतिरिक्त भारतोय 
जीवत बोसा विग्म, साधारण बीमा निगम, भारतीय इकाई 
न्यास (पक्मा प्राएज ए 770,9) ने छोटी बचतो को गतिमात 
किया। भारतीय औद्योगिक पुन निर्माण बैंक (00050॥2 
ए०८णाध्राए८0०0 4६ ० ॥009) ने बीमार इकाइयो के 
पुनर्स्थापन मे सहायता दी। निर्याव-आयात बैंक (छा 
छा) ने निर्यात वित्त उपलब्ध कराया और नेबार्ड 
(९8870) ने कृषि एवं ग्राम विकास के लिए वित्त 
जुटया। इस प्रकार स्वतन्त्रता-उपरान्त काल मे कायम किए 
गए सभी सस्थानो को नरसिम्हम समिति ने विकास वित्त 
'सस्थान (ए८रटा०क्जाध्ा घ3॥०2 [ा5त000॥5) के नाम 


भारत में वित्तीय प्रणाल्री का सुघार 


पे उ्जोधित किया है। समिति ने यह बात स्वीकार की है 
कि पिछले 40 वर्षों मे ये संस्थान औद्योगिक विकास के 
जुज्य उद्देश्य के लिए वित्त जुटाने मे सफल हो गए हैं किन्तु 
पस्स्याएों मे कुछ कमजोरियों भी पेदा हो गई हैं मिल्‍्हे दूर 
करा अनियाय॑ है। 


विकाप्त विन् संस्थानों की कपजोरियाँ (३४४७४॥०३३४5५६९ 
शत) 

नासिम्हम समिति के अनुसार हाल हो के वर्षों मे 
विकास वित्त सध्थानों की लाभदायकता (000७9॥9 ) मे 
कफ़ो गितवट आई है, चाहे मोटे तौर पर अखिल भारतीय 
ज़ाग्े ने अपनी विक्तोण झमका अषाए रखी हैं। इसका 
काष्ण ऋण-क्रियाओ मे कुछ कमजोएियों हैं । 

प्रषण, भाहोय लाइस्लेप्त प्रणालों ठे बहुत सी ऐसी 
परियोजनाओं के लिए वित्त जुगया जो उद्यमकर्ताओ हाय 
चनाई गईं जिनकी क्षमता प्रमाणित नहीं थी। इन अकुशल 
अग्रशंओ को बहुत सो पियायतो के आधार पर और 
िप्मे में दौल दैकर ऋण उपलब्ध कराए गए। 

दूसरे, बौमार इकाइयों को सहायता देने को सरकारी 
रीति ने विकाप्त दित्त स्स्थानों को मजबूर किया कि वे 
भपनी बेहतर व्यापापिक निर्णय शक्ति के विरुद्ध बौझार 
पहाययो को वित्त उपलब्ध कराए। 

तृवीय, शाज्योय स्तर के सस्थाव स्वायत वित्तीय 
इस्यावी के रूप मे कार्य करने को अपेक्षा राज्यीय सरकाएऐं 
के अग के रूप पे कार्य काते रहे हैं। 

अन्तिम, सावधि वित्त धाद्षा॥ सशाआा£) के क्षेत्र मे 
विडास वित्त सस्थानो मे प्रतिस्पर्द्धा का पूर्णतया अभाव 
है 

कस वित संस्थान एक वार्टेल (0७2) को भाति 
हाई करते रहे है क्योकि विभिन संस्थान मिलकर संघीय 

(ए०४णाणणा 9॥08) उपलब्ध कहते हैं। उधार 
ने वालो को अपने प्राजैक्टो के वित्त प्रबन्ध के लिए 
बगव में सोमित गुजाइश ही रहतो है। सबोय वित्त को 
शणालों का लाभ यह है कि उधार मागते बालो को वित्त- 

के लिए कई सस्थानो के पास जाना नहीं पड़ता पस्तु 
समिति के अनुस्तार इसके दोष इस प्रकार हैं - 

(क) यदि वित्तोय-सघ प्रार्धी का आवेदन अस्दोक्ार 

३ हो उसके पास कोई दूसय विकल्प नहीं पह जाता, 


(ज) इसके कारण सहयोगी संस्थानों मे दायित्व को 
दवा के विकास मे बाधा पढती है और पे पोर्टफोलियो के 
भाग के बारे मे अपनी जिस्सेदाये महसूस नहीं 
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विकाप्त वित्त सस्थानो के बारे में नरसिम्हम सम्रिति क्ये 
म्िफारिशे 

नरसिम्हम समिति कौ सिफारिशो का आधार समिति 
कौ यह मान्यता है कि विकास वित्त संस्थान भारत के संदर्भ 
में प्रासगिक हैं चाहे जेसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था 
अधिकाधिक ओद्योगिक बिकास करगी, इनका विकास भे 
कार्यधाग कम होता जाएगा। साथ ही, उद्योग के क्रमिक 
अविनियमन ([9दवश६००७००) और औद्योगिक साइसेस 
प्रणाली के क्षेत्र मे कमो के कारण, विकास वित्त सस्थानों 
पर जिम्मेदारी ओर बढ जाएगी। समिति को मुख्य सिफारिशे 
इस प्रकार हैं - 

+ बिकास्र वित्त सस्थातों के स्वामित्व-ढाचे कौ 
भारतीय ओद्योगिक ऋण तंथा विनियोग निगम की भान्ति 
अधिक विस्तृत आधार वाला बनाना होगा। 

2 सरकार को एक कार्य-योजना तैयार करनो चाहिए 
जोकि आगामी तोन वर्षो मे कार्यान्विद को जाए जिसके 
आधार पर विकाप्त वित्त सस्थान आन्तरिक प्रशासन ये 
परयाप्त रूप मे स्वायत्त बर जाए। 

3 चित्त प्स्थानों के मुख्य प्रबन्धको की नियुक्ति (जैसे 
कि यैंको मे) प्रमाणित व्यवसायो योग्यता वाले व्यक्तियों को 
होनी चाहिए और इनके चयन के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियो को 
'एक पैनल कायम होठा चाहिए। 

4 विकास वित संस्थानों के बोर्डो में औद्योगिक छ्षेतर 
के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। 

$ राज्य स्वर के वित्तीय सस्थारों मे, राज्य सरकार के 
साथ सम्बन्ध तोड़ना चाहिए और इन सस्थानो की सहायता 
करनी चाहिए ताकि वे उन्तत कुशलता के साथ कार्य कर 
सके, उन्हे केवल उतवे हो प्राजैक्ट अपने आधीन लेबे 
चाहिए जिनको वे कुशलता से चला सके और अपने ऋणौ 
की वसूली कर सके और उन्हे अतिरिक्त ग़शियों के लिए 
घूजो बाजार मे भी प्रवेश करना चाहिए। 

& विकास वित्त सस्थानों को पूजी बाजार से बाजाए- 
सम्बन्धित दरों पर गरशिया गतिमान करती चाहिए। उन्हें 
यरिदार क्षेत्र की बचतो को ऐसी योजनाओ ट्वास गतिपाने 
करता चाहिए जो वाणिज्य बैंको से टकंग्रव मे वहों आती। 

7. ऋणो की स्वीकृति के सदर्भ मे प्रत्येक विकाप्त वित्त 
संस्थान को ऋण प्रदाव करने का पूर्ण अधिकार होना 
चाहिए। इस कार्य के लिए ग्राजैक्ट का तकव्रोको एक 
आर्थिक मूल्याकन होना चाहिए और ये ऋण ऐसे 
उद्यमकर्त्ताओ को देने चाहिए जो योग्य एवं ईमानदार हो| 
विकास वित सस्थानों को अपने ऋणो के कार्यान्वयन का 
स्वय पर्यवेक्षण करना चाहिए। 

8 स्घाय वित्त-प्रब्ध को वर्तमात प्रणाली का 
परित्याग कर देना चाहिए। 


590 भारत मे वित्तीय प्रणाली का सुधार 


9 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यभाग और 
कृत्यों में परिवर्तन करके इसे अन्य सस्थानों के समान बनाना 
चाहिए। इस बैंक को सर्वोच्च पुनर्वित्त प्रबन्ध के कार्यभाग 
के लिए हो इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसका प्रत्यक्ष 
उधार का कार्य किसी अलग सस्थान को सोप देना चाहिए 
जिसे एक कम्पनी के रूप मे कायम किया जा सकता है। 

१0. निगमीय स्वामित्वान्तरण (00फणण८ औ९- 
0०५५) के मामलो मे, विकास वित्त सस्थानो को ऐसे वर्तमान 
प्रबन्धकों का समर्थन करना चाहिए जिनका सभी के लाभ 
के लिए प्रमाणित रिकार्ड हो! इसमे केवल एसे नये प्रबन्धक 
अपवाद हो सकते हैं जो इमसे बेहतर कार्य कर सकते है। 
इन सभी मामलो मे विकास वित्त सस्थानों को बाहरी दबावो 
से स्वतन्त्र होकर अपने वैयक्तिक निर्णय लेने होगे। 

नरसिम्हम समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि विकास 
वित्त सस्थानो को अन्तर्राष्ट्रीय रूप मे स्वीकार्य मानदण्ड 
अपनाने चाहिए। इन्हे पूजी पर्याष्तता को बहाल करना 
चाहिए, सावधि 5धार के वित्त-पोषण मे प्रतिस्पर्दधा का अश 
बढाना चाहिए ताकि उधार मागने वालो को अधिक चयन 
क्री गुजाइश हो। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि 
वाणिज्य बैको को सावधि वित्त (प्क्काए ४ि॥»८०) के 
विस्तार के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए जबकि विकास वित्त 
सस्थानो को कार्यकारी पूजी (१०४णा8 ८४.७) की 

आवश्यकताओ के लिए अल्पकालीन ऋण देने आरम्भ करने 
चाहिए। 


4. भारत में मुद्रा और पूंजी बाजार का सुधार 
(रेशणाा ० धा€ .॥०॥९५ थापषे (6९ (३छा॥ भर 
॥0 हा0॥9) 


भारतीय मुद्रा बाजार (व्ञापाशा 'जिणा९३ 7८९) 
आएतीप' गुफ्र' कजाए ओोप्ति अल्वफालीन विनियय: प्रो 
का बाजार है, मे कई नए सस्थान कायम किए जा चुके हैं 
जैसे भारतीय बट्टा एव वित्त घर (0।5९०एा। गाते सप््गञाए८ 
म्र005८ 0 ध्ात3) | नई प्रतिधूतियाँ शामिल की गई हैं जैसे 
वाणिज्यिक विनिमय-पत्र और जमा-प्रमाण-पत्र 
((८४४१९०८$ ० 0८909॥5)। ये विशिष्ट एवं विनियोग 
सस्थान अब विकसित हो रहे बाजार को आवश्यकताओं को 
चूरा कर रहे हैं। वित्तोय सस्थानो एवं विनिमय पत्रो के इस 
फैलाव के कारण अब बचतकर्तताओ को पसिसम्पत्‌ 
(५55८७) के चुनाव में विस्तृत किस्म के पत्र उपलब्ध हैं 
जिनमे से वे जोखिम तरलता और प्रत्याय-दर के आधार पर 
चुनाव कर सकते हैं। वित्तीय सेवाओ मे भी काफो 
प्रतिस्पर्द्धा उपलब्ध है । 
चाहे मुद्रा बाजार की क्रियाओ का विस्तार हो रहा है 
और एक द्वितीयक बाजार (5८८०॥०एश७ शाजात्ट) के 


विकास की भी शुरुआत हो चुको है, माग मुद्रा बाजा 
((शा ग्राणा८५ ए्र्यो:८0) को मुख्य समस्या इसमे अत्यधिक 
अस्थिरता का अश है। हाल हो के वर्षों के दौग़न, माग मुद्र 
सोदो की मात्रा बढती जा रहो है और औसत भाग मुद्रा दर 
मे वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार मे ऊचो दरो के विद्यमान 
होने के परिणामस्वरूप सभवत वाणिज्यिक विनिमय-पत्रे 
के सोदो मे वृद्धि महीं हो रही है। 

रिजर्व बेक ने बैंको और उनके अनुषगियो को मुद्रा- 
बाजार में पारस्परिक निधियाँ (७७७४) £७॥05) स्थापित 
करने की इजाजत दे दी हैं जिससे मुद्रा बाजार की निधियो 
की पूर्ति मे वृद्धि होगी। मुद्रा बाजार क्रिया का विस्तार होगा 
यदि विनिमय-पत्रो के बट्टा द्वारा उधार मागने वालो का 
क्षेत्र-विस्तार नही किया जाता। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक 
को अपने बट्टा व्यापार (0500ण0ाह 9050८55) का 
प्रयोग पुनरर्वित उपाय के रूप मे अधिकाधिक करभा होगा 
ताकि विनिमय-पत्र को वित्त उपकरण के रूप में लोक प्रिय 
बनाया जा सके। मुद्रा बाजार मे भाग लेते बालो को मात्रा 
बढाने ओर विनिमय-उपकरणो की किस्मो का विस्तार करने 
से द्वितीयक बाजार अधिक क्रियाशील हो सकेगा। इस 
सम्बन्ध मे भारतीय बट्ठा एव वित्त घर को स्थापना इस दिशा 
मे एक महत्त्वपर्ण कदम है क्योकि इससे मुद्रा-बाजार में 
उच्चावचनों को कम करने मे सहायता मिलेगी और इससे 
द्वितीयक बाजार का निर्माण प्रोत्साहित हो सकेगा। 

नरसिम्हम समिति ने यह सुझाव दिया है कि सुप्रबन्धित 
गैर-बैंकिग वित्तीय अन्तर्वतियों (१३०क्‍-७शाजाह वि्ाएर्थ 
गाशध्याट0780९5) जैसे किराया-खरीद और लोजिग 
कम्पनियों (क्‍.८५६॥॥8 ००॥09॥९5) एव च्यापारी बैंको को 
मुद्रा बाजार मे कार्य करने को इजाजत होनी चाहिए। 
जोखिम पूजी कम्पनियाँ भी अपनी अल्पकालौन पूजी 
निधियाँ मुद्रा बाजार मे उपलब्ध करा सकती हैं। 


भारत में पूजी बाजार (27छ्ञाश १90९॥॥ 70क्‍9) 
पिछले दो दशको के दौरान, भारत में पूजी बाजार का 
महत्त्वपूर्ण रूप मे विकास हुआ है। पूजी बाजार के सौदी की 
मात्रा मे तीव्र वृद्धि हुई है, इसके कार्यों का विविधीकरण 
हुआ है। नये वित्तोय सस्थान जैसे व्यापारी बैंक, पारस्परिक 
निधियाँ एवं जोखिम पूजी कम्पनिया कायम हो गई हैं और 
काफ़ो सक्रिय रूप में कार्य कर रही हैं। नये वित्तीय 
उपकरण जैसे पूर्ण एव आशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र, 82 
दिन के राजकोषीय पत्र, वाणिज्यिक विनिमय पत्र जमा 
प्रमाण पत्र आदि चालू हो गए हैं। इससे बढते हुए 
विविधीकरण (0।5ट८59८७00४) का परिचय मिलता है 
और वित्तीय सेवाओ मे सूक्ष्मता के विकास का आभास होता 
है जोकि बढते हुए पूजी एव मुद्रा बाजार की आवश्यकताओं 
कौ पूति कर सकतो है। आज नयी जारो पूजी की मात्रा 


भारत मे वित्तीय प्रणाला का सुधार ड्छा 


6500 करेड रुपए से 7000 करोड रुपए के बीच है। 
हिस्सेदगें को सख्या कई करोड़ो तक पहुच गई है जिससे 
हिस्सा पूजी की बढती हुईं सस्कृति का सकेत मिलता है। 
वाणिज्य बैंक जो मुद्रा बाजार में व्यापार करते है पूजी 
छात्र में अपने व्यापारी बैंको (#९ए३७)॥ 0७६) और 
पारस्परिक दिधि अनुषगियों द्वारा प्रवेश करते हे! वे अब 
लीविग और जोखिम पूजी वित्त मे भी कार्य करने लगे है। 


गैर-बैंकिग वित्तीय अन्तर्वर्ती (]४णा ए8ग्रो्गाह 
फ़ाएकडलन पारध्याप९ता०3) 

१ लोजिंग और किराया खरीद कम्पतियाँ 
(८काएड्ट छापे ाए९ एप70॥95€ ८०य्राफ्ब्राए८5)- हाल 
ही में बहुत सी लीजिग कम्पतियाँ चालू की गई हैं परन्तु 
इनमें से बहुत्त सी लोप हो गईं फ्योक्ति उनके पास कम पूजी 
धी और उनका प्रबन्ध बहुत घटिया था। छोटे तथा मध्यम 
आकार बालो कम्पनियों के लिए लोजिगय (८०७४४) एक 
लोकप्रिय तरका बनता जा रहा है जिससे प्लान्ट एव 
पशीनरी के लिए वित्त प्राप्त किया जा सकता है। इनके 
विकाप्त के कारणों मे वैयक्तिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति के 
लिए तोब्र गहि अनौपचारिकता और लाचशीलतां के 
गुप हैं। 

अत लाजिय एवं किराया खरीद कम्पनियों के महत्त्व 
यौर बढ़ते हुए कायभाग को स्वीकार करते हुए नरसिम्हम 
समिति ने सिफारिश की है कि 

(क) एक न्यूनतम पूजी आवश्यकता निश्चित कर देना 
चाहिए, 

(ख) «पार करने के विवेकपूर्ण मानदण्ड और 
मार्पदशों सिद्धान्त निर्धारित कर देने चाहिए ओर 

(ग) पर्ववेक्षण का आधार नियतकालिक तुलत पत्र 
होने चाहिए जिनका एकीकृत पर्यवेक्षण प्राधिकार द्वारा 
परीक्षण होना चाहिए। 

2 व्यापारी बैंकिय (थ्रश्वणा9त फड्गाया8)- 
मौलिक रूप में वाणिज्य बैंको द्वार व्यापारी बैंकिंग विभागा 
के रूप मे स्थापित होने के पश्चात्‌ ये पृथक रूप मे व्यापारा 
बैंक अनुषगी कम्पनियाँ बन गए है। कुछ व्यापारी बेक गैर 
वि्नीय सेवा कम्पनियों के रूप मे विदेश बैंकिंग तथा मुद्रा 
बाजार सस्थानों के रूप पे कायम किए गए है और कुछ 
ऐसी फर्मों द्वारा स्थापित किए गए हैं जो दलालो एवं वित्तय 
परामर्श कार्य करती हैं। 

भारत मे व्यापारी बेक नई जारी पूत्री का प्रदनन्‍्ध एव 
हामादारी (ए/्ठटाज्पाधा०) करते है वे उधार के 

व्यवस्ताया सघ ($आआकेटकणा) बनाने का कार्य करते हे 
और थे अपने विगमाय ग्राहको को राशियाँ प्राप्त करने तथा 
अन्य विज्ञाय पहलुआ पर सलाह दत है। विदशा व्यापार 


बैंको के विरुद्ध भारतीय व्यापारी बैंक बैंकिंग कार्य अर्थात्‌ 
जमा स्वीकार करना उधार देना और विदेशी मुद्रा सेवाए भी 
उपलब्ध कराते हैं! 

नरसिम्हम समिति भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था 
के अविनियमित ढावे मे व्यापारी बैंको के कार्यभाग की 
काफो बड़ी क्षमता को कल्पना करती है। समिति चाहेगी कि 
सरकार सुप्रसिद्ध अन्दर्राष्टोय व्यापारी एवं विनियोग बैंकों के 
साथ साझे उद्यमों (रण ्थाण८$) कौ स्थापना मे 
प्रोत्साहन दे। समिति यह भी चाहतो है कि समय के साथ- 
साथ व्यापारी बैंक बाजार से जमा तथा उधार ससाधन भी 
प्राप्त करने लगे। इसके लिए उन्हे भारताय रिजर्व बैंक के 
परर्गदशी सिद्धान्तो के अन्तगत कार्य करना होगा। 

घतमान परिस्थिति मे व्यापारी बैंक दो प्राधिकारो के 
आधीन कार्य काते हैं- 

(कु) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 
(88००शप्च०४ ४0 ६४०ा॥६९ 80०70 ० [009) को सभी 
व्यापरी बैंकों को निर्धम क्रिया और उनके व्यापाह के 
पोर्टफोलियो प्रबन्ध के निवमन का अधिकार प्राप्त है। 

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक उप प्यापारों बैंको का 
पयवेक्षण करता है जो घाणिज्य बैंको के अनुषगी या इनके 
सम्बन्धी हैं। यदि व्यापारी बैंक जमा गठिया करना चाहें 
तो उन्डे भारताय रिजर्व बक के मार्गदर्शी स्िद्धान्तों का पालन 
करना होगा। 

3 धारस्परिक निधियाँ (#७७७] ए0995)- हाल 
ही के दर्षों मे पारस्परिक निधियाँ पूजा बाजार के नए 
सम्धानां मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बन गई हैं। बहुत से 
सार्वजनिक बैंको और वित्तीय संस्थानों ने कर छूट आधार 
पर पारस्परिक निधियाँ स्थापित को हैं ये लगभग भाग्तीय 
इकाई न्यास की भान्ति ही हैं। इन्होने विनियोक्ता समर्थन के 
रूप म भारी प्रगति प्राप्त कर लां है। अब सस्कार निजी क्षेत्र 
और साझे क्षेत्र मे भा पारस्परिक विधियों का क्षेत्र-विस्तार 
करना चाहती है। भारताय प्रतिभूति एवं विमिमय बोर्ड को 
इनके लिए मण्यदर्शी स्तिद्धान्त बनाने और इनके कार्य के 
पयवैक्षण एवं विनियमन का अधिकार है। 

जरसिम्हम समिति ने सिफारिश को है कि (3) 
पारस्यरिक विधियों के निमाण के लिए एक उचित 
विनियामक ढाचा (एच४०४०७ प्रिश्चा८०७४०णा0 कायम 
होना चाहिए ताकि सुदृढ़ सुप्यवस्थित और प्रतिस्पर्धी 
वाहावरण में इनका विकास हो सके (४5) पारस्परिक 
निधियो को स्थापना ओर कार्य सचालत के लिए एक उचित 
कानूनो ढाचा होना चाहिए और (729) कर स्पायतों के 
क्षेत्र दम पारस्परिक निधियों ( भारतोय इकाई न्यास भी जिसमें 
शामल हो) को एक सा व्यवहार मिलना चाहिए। 
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4 जोरियम पूजी कापनियाँ (४६९ एफ 
(७एए'गा०७)-जोयिम पूजी पित्त प्रबन्ध पूजी बाजार में 
हाल ही मे नय प्रयेशयों मे से रै। इस प्रगार की पूजी वे 
लिए घापी डा शेत्र उपदाब्ध है ययोवि शाल ही के यर्षों 
में टैस्मोत्रेट उद्यम्कर्ता (॥€्राण्पर॥ शाहलुभ्रप्ाएप) 
उभरे है जियये पारा सोग्या एप विशेषज्ञा है विन्तु पूजी 
वा अभाय है। वित्तीय सस्थात आमौर पर बिनियोग वित्त 
प्रबन्ध में प्रयर्दका योगदान (000८6 ८णाएटकैपातव) पी 
अधिय मात्रा पर बल देते है जिस स्थिति मे दैस्राव्रेट 
उद्वमयश्ञाओं यो जोणिम पूजी वम्पतियों थे! समर्थन नी 
आपश्यागा पड़ी है तायि तय घिचार और नई तय्यालाजी 
आरम्भ यरो अपनी परिस्थितियों परे आपूल ढाली जा 
रापे। इस वार्य मे अत्यधिय जाणिम उठाना पडता है। 

मरसि।ह्म समिति ते यए मत्सूस जिया ति जोणिम 
पूजी यस्यातियां री स्थापना ये सार्गदर्शी सिद्धान्त बहुत 
प्रतीबन्थात्मयय और अपासतविव है और इरा यारण ये इनके 
पिवास मे बाधा हैं। सम्राति र” आशा यरती हैं त्रि सरगार 
हत मार्गदर्शी सिद्धान्तों श्री सम्ीशा यर इसमे सशोधन फरेगी 
तायि पात्रा की उसौटियां ([६0॥79 णाछाए यो 
विस्तार जिया जा सो और जोपिम पूजी फम्पत्रियों के 
कार्य सचाला में युछ हृद तय लोपशोणता प्राप्त की जा 
सफ्रे। पृर्ति जोयिम पूजी वित्व प्रबन्ध मे जोखिम वा अश 
बहुत अधि शोता है इसलिए नरसिम्ह्म रामिति ते यह 
सिपारिश यी हैं त्रि ह क्म्पतियों पर पूजी लाभ यर 

(0 [,७॥५ ॥0) में यटौती यरनी चाहिए और 
जोपिम पूजी कम्गीयो वे साथ यही व्यवहार फ़िया जाना 
चाहिए जो पारस्परिक निधियों पे! साथ जिया जाग है। 


पृजी ग्राजार का नियपन (0५ 04067 ७ हर 0 जा 
वा७) 

पूजी बाजार वे! विभिन्‍न ससथानो जिनया हमने जिक्र 
पहल किया हैं ने पूर्जा बाजार या विस्तार बरतने मे सहायता 
दी है और बचतकर््ता और विनियोक्ता को कई प्रकार के 
पिकल्प उपलब्ध कराए हैं। इनके विकास और विस्तार फो 
बढाया देने यो अत्यन्त आयश्यकता है। साथ ही विनियोक्ता 
सरशण भी दृष्टि से पूज! बाजार के निगमन की आवश्यकता 
है। अभी तय पूजी निर्मम नियत्र७ (00तताणाल 
(»|एां 550०५) या/और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय 
थोर्ड द्वारा नियस्रण लापू किए गए है। उदाहरणार्थ नई जारी 
पूजी के लिए पहले स्थीवृति लेनी आवश्यक है घाहे 
व्यापारी भेत्ररां ने इसरी हामीदा। वी हो और व्यवसायी 
पगामर्श के आधार पर विनियोर था प्रकार इसवी शा 
चीमा-तिर्धरण आदि दिया गय हो। 

भरसिसास सम्तिति ०े आवुपर ऐसी वस्सनियाँ जिनवे 


भारत मे वित्तीय प्रणान्नी का म्घार 


हिस्े शेयर बाजार की सूची मे अकित हैं, के बारे मे न ही 
आए और न ही एटा वी पूर्व-स्थीवृति की आवश्यकता 
होनी चारिए। सूती मे न शामिल किए गए ट्स्सो के सदर्भ 
में जिनके बारे मे विनियोत्ताओ को इनमे! भावी लाभ और 
प्रवर्तकों सम्बन्धी पृष्ठभूमि पर्याप्त नही शेयर याजारों यो 
50 के मार्गदर्शी सिद्धान्तो वे आधार पर स्थीउति प्रदान 
चरनी याहिए ताकि प्रयर्तव इनका किसी प्रकार दरपयोग मे 
पर से । 

नरसिम्त्म सप्तिति ते सिपारिश फी है विः प्रतिभूति एयं 
पिनिमय बोर्ड वो सुधियारित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने 
चाहिए तायि विनियोक्ताओ के हितो भी रधा बी जा से 
और इन रिद्धान्तो यो पूजी निर्गम नियन्त्रण के द्वारा लागू 
मार्यदर्शी शिद्धान्तो या विस्थापन करना शोगा। सम्रिति यह 
प्िफारिश यरती है ति (९) के घाजार नियाप्रक कार्य 
पर यो सौंप देने चारिए जो सुविचारित सिद्धास और 
मार्गदर्शी सिद्धा्त प्रतिपादित परे परन्तु घूजी बाजार ये 
दिन प्रति दिन थे पार्यों मे दखल ने दे। अत पूजी निमि 
नियन्त्रर ((0॥0॥७ ० 0 भु॥॥ ]९५७५७) का अत्यधिवा 
इच्छानुसार नियन्त्रण समाप्त पर देना चाहिए। 

जहा तक पूजी बाजार के विभिल्र सास्थानों फो सम्बंध 
है. मरसिम्तम समिति ने ठग सामान्य सिद्धान्तों वी रूपोेखा 
तैयार की है जो विभिन्‍्त सस्थानों शै| विनियामक ढाे 
(एलूकोवण वाए७0ा) को मियन्त्रित बरेंगे। जहां 
तक पर्यवेक्षण (५ल्‍एलशाध्रणा) या सप्पन्ध है नरसिस्तमम 
समिति वित्तीय स्थानों के पर्यवेशण ये लिए सस्थानों वे” 
बाहुल्य वे! यिरद्ध है। 

अन्तिम मरसिम्त्म समिति घातती है विः भारतीय पूजी 
बाजार पो धीरे धोरे विदेशी पोर्टफोलियो थिनियोग के लिए 
खोल देना होगा और साथ एी ऐसे प्रयास किए जाने चारिएं 
जिनसे पूजी बाजार की गएराई यढे और इसे! लिए नई 
अपफए क्ली एस पजी (७७५ औए ऋण प्रद्न जारी काने 
सुविधाजनक यनाने होगे। 


5 १99-92 के याद बैकिंग-सुधार 


देश मे मजदूर सघो और राजनैतिक दलो के विरोध ये” 
ब वजूद भारत सरकार ने नःसिस्हम समिति की सभी मुख्य 
सिफारिशे स्वीकार कर लीं और उनका तुरन्त क्रियान्ययत 
शुरू कर दिया। मैकिंग सुधारों के अग के रूप में 99-92 
और 994-95 के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए 

(3) कानूनी तरलता अनुपात (50079 
॥4ग00॥9 ॥9॥०) को 993-94 के दौदन र्चद्धमान माग 
तथा सावधि दायित्वा पर 38 5 प्रतिशत से घटा कर २5 
प्रीशत बर दिया गया और यफाया शुद्ध देशीय मा तथा 
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धि दायित्वों (0एफाकफफआडए कल 5तठाल्याल तैगाभाएँ 
26 ए॥8 ॥#0085) पर 38 75 अतिशत से घटा कर 
993-94 में 34 75 प्रतिशत कर दिया गया और फिर 
फ्मम्बा 994 में 3 5 प्रतिशव कर दिया गया। इस प्रकार 
मंत्र 999 के अस्त तक औसत कानूनी तज्लता अनुपात 
25 प्रतिश हो गया। 996-१7 तक कानूनी तरलता 
आ्तुपात को वित्तीय सुधार कार्यक्रम के अग के रूप मे 
घटाकर 25 प्रतिशत तक लाते कौ अक्रिया जारी है और 
के पूर्णतया लागू किए जाने की सभाठना है। 

(2) नकद आरक्षण अनुपात ((न्चन्नी| (९४९४९ 
४५॥०)-मौलिक रूप में भारतीय एजर्व बैंक वी इच्छा यह 
थै कि नकद आरक्षण अनुपात को १5 प्रतिशत से घटाया 
जए और वस्तुत मई 993 में इसे घटाकर 4% कर दिया 
गया पत्तु विदेशों मुद्रा अन्तर्प्रवाह के तेजी से बढ जाने 
और इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक तरलता (शिप्रौीभप 
॥%04७) में वृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को 
मव्बूर होकर नकद आरक्षण अनुपात को जून ओर अगस्त 
३4 के दौरान होन अवस्थाआ में बढाकर १4 से ॥5 
प्रषणत करना पड़ा। 

अक्बूबर १994 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार 
बैंको को 7 5 प्रतिशत का नकद-आरक्षण अनुपात रखते के 
लिए मजबूर किया। यह अनुपात जोकि विदेशौ मुद्रा 
अनिवासों खाता (बैंक) योजना पर लागू किया गया को बाद 
में बढ़ा कर १5 प्रतिशत कर दिया गया। 

इसी के साथ, अनिवासी अप्रत्यावर्ततीय रुपये खाते 
(पणा।हशतला। ॥0 एथ्एशआक5 (००९९ 70०एणाओ 
योजना पर भी 75 प्रतिशत का चकद-आरक्षण अनुपात 
पहली बार चालू किया गया। 'रिजर्व बैंक ने यह अनुमाव 
लगाया कि इन दोनो उपायो से अनुसूचित वाणिस्य बैंको की 
१॥58 करोड़ रुपये कौ राशि जंडीकृत हो जाएगी और 
हा मुद्रा-सभरण को वृद्धि को रोकने पर मर्यादित प्रभाव 

भारतोय रिजर्व बैंक ने ॥] नवम्बर 7795 को “तस्लता 
खाब" (ए०३०ण८् दाणफला) को देखते हुए न 
आश्षण अनुपात को 05 प्रतिशत कम कर दिया और इस 
प्रकार १5 प्रतिशत का अपेक्षा बैंकों की ॥8 प्रतिशत 
नकद-आएक्षण अनुपात के रूप में रखना होगा। आशा को 
कर है कि इस प्रकार बैंको के 2000 कोड रुपये के 
अधि हो जाएगे। भारताय रिजर्व बैंक के एक 
का गो ने यह स्पष्ट किया कि नकद-आरक्षण अनु गत मे 
लो एक अस्थायी उपाय है जिसके ढाण वतमात 
रो गाय को राहत दी गई है परन्तु 20024 लक्ष्य 
९ को वृद्धि पर रोक लगाकर स्फोति को कम 

। बतमान गम्भीर परिस्थिति को देखते हुए नकद 
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आरक्षण अनुपात में कटौती को एक उपचाणत्मक उपाय 
समझना होगा और ऐसा करना जयायोखित हैं। 

(3) ब्याज दर की पदिटया (क्‍र९४।॥/6 डॉ॥ऐड) 
अप्रैल 992 के परचात्‌ 20 से कम कण्के 3 कर दी गयीं। 
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक अग्रिमो पर न्यूनतम ब्याज दरों 
और सावधि जमा पर अधिकतम ब्याज-दरो की कम कर 
दिया। 

१994-95 के दौरान बैंको को बडे आकार के ऋणो 
(अर्थात्‌ 2 लाख रूपये से अधिक) कौ ब्याज-दर्रे निर्धारित 
करने की स्वतन्त्रता दी गयी। अक्तूबर 994 से प्रभावी 
व्याज-दो निम्नलिखित हैं 

25 000 रुपये तक 

2500 से 2 लाख रुपये 33 55% 

2 लाख रुपये से अधिक स्व॒तन्त्र 

बैंक अग्रिमो की ऊची चटिटियो (9205) में ब्याज- 
दगे के वितियमन का उद्देश्य बैंकों में स्वस्थ अतियोगिता को 
बढ़ावा देना ओर उनकी कार्यात्मक कुशलता 
(0एचथएणा् थीशिलाणे ) को प्रोत्साहित करता है। 

बैंक को अपनी कुशलता के अनुसार और अपने 
जाहकों के बार मे जोखिम के अनुभव के अनुसार उधार- 
दरो का समय करते में भी मदद मिलेगी। 

अनुसूचित वाणिज्य बैंको को अपनी जमा पर ब्याज 
की दरें निश्चित करने की स्वतन्त्रता है परन्तु ये न्यूनतम 
ब्याज-दर (45%) और अधिकतम ब्याज-दर (११%) के 
बीच होनी चाहिए। 

(4) मनदण्डों (श00शाएशे एण7७) 
का प्रारम्भ भारतीय रिजर्य बैंक द्वारा सुधार अरक्रिया के अग 
के रूप में किया गया। विवेकशील प्रणाली का उद्देशर आय 
की पहचान परिसम्पत के वर्गीकरण और अप्राप्य ऋणों 
(छ94 660७) मे लिए पावधान द्वारा यह निश्चित करना है 
कि वाणिन्य बैंको के बही खात 3नकी स्थिति का अधिक 
उचित रूप मे निरूपण करे ओर इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
घर स्वीकार्य खाता-सम्बन्धी व्यवहारो बो अपनाना होगा। 
इससे बैंकों के अधिक भावी पर्यवेक्षण ($0.8श50३) 
में सहायता प्राप्त होगी। 

आज स्थिति यह है कि बैंको को अपनी हाति-डठाने 
वाली परिसम्पतो और गैर-निष्पादनोय चरिसम्मतों (]४७॥- 
एशलणिगगह ४55८७) के लिए वित्तीय प्रावधान करना 
चडता हैं। इस वित्तोय प्रावधान (शण्शडाणाएह) के लिए 


]2% 


फेलाकर दो वर्षों मे प्रावधात किया गया। बैंको को अपने 
संदिग्ध एवं अप्राप्प ऋणो के विहद्ध १992-93 के दौसन 
कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रावधान करता चडा और शेष 70 
बतिशत का प्रावधान 7993-94 मे किया गया। 
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(5) पृूजी-पर्याप्तता मानदण्ड (छाए 
9004 एम८७ प्रणागरा5) भारतीय रिज़र्ष बैंक द्वाए अप्रैल 
१992 मे निश्चित विए गए और बैक को इनका पालन तोत 
वर्षों की अवधि मे करना होगा। बैंको से यह भी प्रत्याशा 
की गयी कि ये भार्च 4993 तक पूजी-जोसिम परिसम्पत 
अनुपात ((0990ञ१॥ ॥0 [शराब 0५५९७ [रेशा0) के 4 प्रतिशत 
तक पहुच जाएं। यह सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंको के 
लिए मार्च 996 तवः 8 प्रतिशत हो जाना चाहिए। किन्तु 
भारत में वार्य कर रटे विदेशी बैको और विदेशी सहयोग के 
साथ बार्य बर रऐ भारतोय बैदो वो मार्च 993 और 994 
तऊ क्रमश 8 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक था। 

प्रिवेवशील मार्गदर्शी सिद्धान्नों और नये पूजी-पर्याप्तता 
मानदण्ड ये अपेधा रखते हैं क्रि अनुसूचित वाणिज्य बैंबः 
अपने पोर्टपोलियो मे सदिग्ध और अप्राप्य ऋणो के लिए 
4 000 करोड रपये को बड़ी राशि वा प्रावधान वरेंगे। 
चूवि! इनके परिणामस्वरूप शोने याले घाटे से बैक की पहले 
वी अपर्याप्त पूजी भी समाप्त हो जाएगी बैको की सक्षमता 
और वित्तीय स्वास्थ्य बे सरक्षण के लिए केन्द्र सरवार ने 
अपने 993 94 वे ब्जट मे ५700 करोड रपये ऑंर 

994 95 के बजट मे फिर और ५600 बरोड के पूजी- 
योगदात (५ | ०0/॥धा0ए॥ए॥) वा प्रावधान किया 
ताकि कम लाभदायिकता वाले राष्ट्रीयकृतत मैंवों वा 
पुन पूजीकरण (९६१७॥४४६४४०॥) विया जा सके। 

प्रापक बैंको (0.॥४८० ४१७)$) से यह आग्रह 
किया गया वि वे आगामी दो या तोन वर्षों मे विकासक्षम 
बनने के लिए योजनाए तैयार करें) बेसल समिति (8957९ 
(७७॥॥॥०८) की सिपारिशों के आधार पर भारतीय 
वाणिज्य बेको के लिए एक नया पूजी ढाचा प्रारम्भ किया 
गया जिस मे बैंको के लिए पूजी के दो स्तर तय किए गए। 

(व) स्तर । यथा केन्द्रक पूजी ((०० (१७४) जिसे 
अप्रत्याश्ति हानियो के विरुद्ध सबसे अधिक स्थायी और 
एबदम उपलब्ध समर्थन समझा जाता है मे परिदत्त पूजी, 
कानूनी रिज्ञई शेयर-प्रीमियम और पूजी-रिज्र्व शामिल 
किए गए और 

(ख) स्तर 2 की पूजी में अव्यक्त रिक्तर्व ( ए0इ2० 
९९७ 7८5८:६८५) पूर्णतया परिदत्त सचयी शाश्वत अधिमान 
रिस्से (एटालटा०८ आशा०६) पुन मूल्यन रिजर्य 
(८शएश०॥ रि€स्टा४०$) सामान्य प्रावधान और हानि- 
रिज़र्व (,0५५ ८६८६८) आदि शामिल किए गए। 

यह बात भी निश्चित बर दी गयी कि स्तर २ कौ पूजी 
स्तर- की पूजी से 00 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी 
चाटिए। 

भारत साकार ने प्रेक्‍िग वम्पती अधिनियम का 
सशाधत बर दिया है ताकि राष्ट्रीयय्ूत चेक पूजी बाजार से 


सार्वजनिक निर्मम (700॥८ 550८५) द्वारा पूजी-राशि प्राप्त 
कर सके। शर्त यह लगायी गयी है कि केद्ध सरकार के 
आधिपत्य आधीन राशि परिदत्त पूजी से गिरकर $॥ प्रतिशत 
से कम नहीं होनी चाहिए। 

भारतीय स्टेट बैंक पहला बैंक था जिसने सार्वजनिक 
निर्मम ट्वार ।,400 करोड़ रुपये की हिस्सा-पूजी और 
१,000 करोड रपये के बाँड प्राप्त किए। भारतीय रिजर्व 
बैंक की हिस्सा पूजी अब स्टेट बैंक मे 67% हो गयी है 
जबकि पहले यह 99% थी। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 
का सशोधन कर दिया गया हैं और हिस्सेदारों को 30 
प्रतिशत मताधिकार (५०छछाए. ए७2 दिए गए हैं। 
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने 994-95 के दौरत 
सार्वजनिक निर्गम द्वारा 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। अन्य 
राष्ट्रीयकृत बैंक भी पूजी-बाज़ार के प्रयोग की योजना बना 
रहे हैं। 

(6) क्रियान्वयन की स्वतन्त्रता (९९०० 
क्क॥४०॥)-अनुसूचित वाणिण्य बैंको को अब यह 
स्वतन्त्रता दी गयी है कि ये पूजी-पर्याप्तता मानदण्डो और 
विवेकशोल खाता मानदण्डो की परिधि मे राते हुए नयी 
शाखाए और विस्तार-केन्द्र खोल सकते हैं। वे ग्रामोण क्षेत्र 
को छोड अय्य क्षेत्रों मे अक्षम शाखाओं को बन्द भी कर 
सकते हैं। बैंको के उधार देने के मानदण्डो को भी उदार 
बनाया गया है और बैको को मालतालिकाओ और प्राप्य 
ग़शियो की विशेष मदो को रखने के स्तर में भी स्थतत्त्रा दी 
गयी है। 

(7) नये गैर-सरकारी क्षेत्र के बैक-भारत सरकार ने 
सिद्धान्त रूप मे नये गैर-सरकरी क्षेत्र के बैंको को स्थापित 
करने के ॥2 सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। इन नये बैंको को 
यह इजाज़त दी गयी है कि थे 20 प्रतिश तक विदेशी 
सस्थानात्मक विनियोक्ताओ (50070 ग्राए्ट४०5) से 
और 40 प्रतिशत तक अनिवासी भारतोयो से पूजी-यगिदान 
प्राप्त कर सकते हैं। छ गैर-सरकारी बैंको ने कार्य करता 
शुरु कर दिया हैं। 

(8) बैंको का पर्यवेक्षण (5०ए९८१।#ंणा)-भारतीय 
रिसर्व बैंक टद्वाय वाणिज्य बैंको पर पर्यवेक्षण और कड़ा 
किया जा रहा हैं। इस कार्य के लिए रिज़र्व बैंक के गर्बनर 
को अध्यक्षता में वित्तोय पर्यवेक्षण बोर्ड (8090 
एक्रशालाब 5ए.८:शहण) स्थापित किया गया है। रिजर्व 
बैंक ने दिसम्बर 993 मे एक नया विभाग जिसका नाम 
पर्यवेक्षण विभाग रखा गया है कायम किया है जो एक 
स्वतन्त्र इकाई के रूप में घाणिज्य बैंको की निगरानी करेगा 
और वित्तीय पर्यवेभण बोर्ड की सहायता करेगा। 

(०) ऋणों व्की दसूली- भारत सरकार ने बैकों और 
जित्तोय सस्थानो द्वार दय त्रग्णो वो वसूली सम्बन्धो कानून 
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(7993) पारित कर दिया है त्ताकि बैंको तथा वित्तीय 
सच्याते से देय ऋणों को वसूली की जा सके । इस कार्य के 
लिए पिशेष वसूली ट्रिब्यूनल (गगञा0णा») कायम किए गए 
हैं ताकि बकाया ऋणों की तेज़ी से वसूलो की जा सके। 
बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले बाहय एव 
संरचनात्मक कारणतत्वा को ठोक करने की प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली का अत्यधिक विनियामक 
(ए्श४००७५) स्वरूप बदल जाएगा और इसमे खुलेपन 
प्रतिस्पर्द्धा। विवेकशीलता और पर्यवेक्षी अनुशासन के लक्षण 
उत्पल होगे! १992-93 की भारतीय रिजर्व बैक की रिपोर्ट 
“भारत मे बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति" मे यह उल्लेख 
किया गया है. अत वाणिज्य बैंको को इस बारे मे सचेत 
होने को जरूरत है कि वे एक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण मे प्रवेश 
कर रहे हैं और उन्हे वित्तोय-उद्योग मे अपने स्थान की पुन 
परिभाषा करनी होगी। उन्हे नये उपाय और कायविधि चालू 
के होगे ताकि नयी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना 
कर सके, विशेषकर ग्राहको को उच्च गुणवत्ता सेषा के लिए 
बढ़ती हुई माग की चुनौती।'' इसके लिए वाणिज्य बैंको को 
अनिवार्यत अपनी कायबिधि में ““वाणिज्यक दिशा- 


परिवर्तन” करता होगा। इसके लिए 

(क) उन्हे अपने विनियोक्ताओ कौ बचत पर बेहत्तर 
प्रत्याय देती होगी 

(ख) उन्हे ऐसी रणनीतिया अपनानी होगी जो अतिरिक्त 
राजस्व जुदाए 

(ग) नयी सेवाओ के निर्माण द्वारा उभरते हुए वित्तीय 
जोखिम को कम का होगा 

(घ) आव-लागत अनुपात (व ञी0ता6 9 ९0४79005) 
को उलत करना हागा और क्रियान्वयत्र की प्रभाविता को 
बढ़ाना हागा और 

(ड) निम्न लाभदायिकता ओर अत्यधिक गैर- 
विष्पादनीय परिप्तम्पत्तियो को समस्याओं का आक्रामक ढग 
से सामना करना होगा। 

सामान्य रूप म, वाणिज्य बैका का साम्या (4०७) 
की उपेक्ष किए बिता कुशलता पर बल देना होगा। बैंको को 
सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे विकासात्मक 
वित्तोय संस्थानों के साथ, सामाजिक एवं आर्थिक परिबतन 
के बैध उपकरण हैं। 


48 


केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 


(छाष्र5पष्एटा 4, एटा 770 छ7णरजएछा पप्तड टसारछ 


4एजएछ प्ता3 57 5709) 








१. सविधान में वित्तीय सम्बन्ध 
(गग्र्माताण एलुवाणा5ऊ प्रातेश ९ (०0१5४एा०णा) 
भारतीय सविधान मे सघीय और राज्योय सरकारों के 
वित्तीय अधिकारो की स्पष्ट बाट की गयो है। इस वर्गोकरण 
के लिए जिस सिद्धान्त को अपनाया गया उसका आधार यह 
था कि वे कर जिनका अन्त राज्यीय आधार है संघीय 
सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जबकि स्थानीय आधार वाले 
राज्यीय सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अवशिष्ट अधिकार 
(२८६४१७०४५ 70७८७) सघीय सरकार को प्राप्त हैं। 
सविधान मे कुछ सघीय करा से प्राप्त राजस्व की 
राज्यों मे घाट सम्बन्धी धाराएँ दी गई हैं। सघीय सरकार द्वारा 
लगाए गए करा को चार भागो मे बाटा जाता है (क) वे 
कर जो केन्द्र द्वारा लगाए जाते हैं और जो पूणतया केन्द्र 
सरकार द्वारा ही रखे जाते है (ख) वे कर जो केद्ध द्वारा 
लगाए तथा एकत्र किए जाते है, परन्तु जिनसे प्राप्त राजस्व 
राज्यीय सरकारों के साथ बाटा जाता है (ग) वे कर जो 
केन्द्र द्वारा लगाए तथा एकत्र किए जाते हैं परन्तु जिनसे प्राप्त 
समस्त राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है और (घ) वे 
कर जो केन्द्र द्वारा लगाए जाते है परन्तु जो राज्य सरकारों 
द्वारा एकत्र तथा प्रयुक्त किए जाते हैं। 
सधीय कर (एञा०७ ॥9४९5)--जों सविधान की 
सातवीं अनुसूची में दिए गए हैं इस प्रकार है 
(१) कृषि आय को छोडकर अन्य आय पर कर (2) 
निगम आय कर ((०7क्ण०॥ 0००ग्ा८ (9५) (3) सीमा 
शुल्क (0७४० 00॥८५) जिनमे आयात तथा निर्यात शुल्क 
शामिल किए जाते है, (4) शराब तथा स्वापक आँषधो को 
छोड अन्य वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क, (5) कृषि भूमि को 
छोड अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा एवं उत्तराधिकार शुल्क 
(88908 था6 570०९5७०७ 099) (6) कृषि भूमि को 
छोड़ व्यक्तिया और कम्पनियों की परिसम्पत क॑ पूजी मूल्य 
(0०७४८४ ५००८) पर कर, (7) वित्तोय प्रलेखा पर स्टाम्प, 
(8) हिस्सा बाजार और भावी बाजार (पाए रभप्टा) के 
लिए किए गए सौदो घर स्टाम्प शुल्क छोडकर अन्य कर, 
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(9) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और उनमे दिए गए 
विज्ञापनों पर कर, (१0) रेल भाड़े और किराए पर कर, 
(१॥) रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा पहुँचाई गयी वस्तुओ या 
सवारिया पर चुगी (वृद्यात्रात/ ॥90),और (१2) अन्त 
राज्योय व्यापार (0 5४७0० 90८) के दौरान वस्तुओ के 
क्रय या विक्रय पर कर। 

राज्यीय कर (५६७४९ ६४४८४)--सविधान की सातवों 
अनुसूची मे दिये गये कर निम्नलिखित हैं 

(॥) भू-राजस्व, (2) समाचार पत्रों को छोडकर अन्य 
वस्तुओ के विक्रय या क्रय पर कर, (3) कृषि आय पर कर, 
(4) भूमि तथा भवनों पर कर (5) कृषि भूमि पर सम्पदा व 
उत्तराधिकारी शुल्क (6) शराब तथा स्वापक औषधो पर 
उत्पादक शुल्क, (7) किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओ के 
प्रवेश पर कर, (8) धातु अधिकारों पर कर, (9) बिजली के 
उपभोग तथा विक्रय पर कर, (0) गाडियो, पशुओ तथा 
नौकाओ पर कर, (१) वित्तीय प्रलेखो को छोडकर अन्य 
प्रलेखो पर स्टाम्प शुल्क, (2) सडक या जल अस्तर्देशी 
मार्गों द्वारा ढोई गयी वस्तुओ एवं सवारियों पर कर, (१3) 
मनोरजन तथा जुए पर कर, (4) पथ कर (]0 ००0), 
(१5) व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार पर कर, (6) 
प्रति व्यक्ति कर (0200० ॥90८5), और (॥7) 
समाचार-पत्रो को छोडकर अन्य विज्ञापनो पर कर। 

भारतीय सविधान का एक विशेष लक्षण यह है कि 
जिन करो का उल्लेख विशेष रूप से राज्यीय या समवर्ती 
सूची (00०णाथ्गा ॥9) मे नहीं है, उन्हे केन्द्रीय सरकार 
को लगाने का अधिकार है। 


केन्द्रीय राजस्व का वितरण एवं आवण्टन 
(फांह्रतणाणा जावे कीग्स्बाता ण॑ एसावोो 
ए्श्श्थाण्टो 

सविधान के कुछ ऐसे कर सघोय सूची (ए/व0ा ॥50) 
मे शामिल किये गये हैं जो आशिक या पूर्ण रूप से राज्यों 
को बाट दिए जाते हैं। इस वर्ग मे तीन प्रकार के कर होते 
हैं। प्रथम, वे कर जो केद्ध द्वारा लगाए जाते हैं परन्तु जो 
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राज्यो ट्रात एकत्र एवं प्रयुक्त किए जाते हैं। इनमे स्टाम्प 
शुल्क ओए अल्कोहल तथा स्वापक ऑपधो पर लगाए गए 
उत्पादन शुल्क शामिल किए जाते है। दूसर कुछ ऐसे कर है 
जो केन्द्र द्वारा लगाए एवं एकत्र किए जाते हैं परतु जिरसे 
ज्रापा कुल आय राज्योय साकार को सोप दी जाठी है। इन 
करा मे हैं उत्तराधिकार एव सम्पदा शुल्क सवारियों पर 
स्ोमा कर रेल भाडे और किशए पए कर हिस्सा बजागे 
और भावी बाजास में किए गए सौदे यर कर आदि। इनम 
से कृषिभूमि को छोड़ अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क को 
बाट कौ जातो है। इनम से १ प्रतिशत सघाय क्षेत्र को दिया 
जाता है और शेष वित्तीय आयोग (छएाए३/८६ 
(७गञ5घणा) की सिफारिश्य के आधार यर बाटा जाता 
है। रेलो के कियये पर कर ॥957 म ठागाया मया और 
१96] मे समाप्त कर दिया गया। तासर निषम आय पर कर 
छोड़कर अन्य आप पर कद्रौय कर आर उत्पादन शुल्क जो 
सथाय सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं परन्तु 
जो राज्यो के साथ एक मिर्धारित ढग से बाटे जाते है। 
कारखाना निर्मित कपडे चानी और तम्बाकू पर अतिरिक्त 
उत्पादन शुल्क के बदले 957 में इन वस्तुओ पर राज्याय 
बिक्रो बार (8७६ 50०४ प90५) लगाया गया। यह कर 
संधाय सरकार द्वारा लगाया जाता है और इससे समग्र आय 
को गाज्या मे इस प्रकार याटा जाता है कि विस्थापित बिक्री 
कर स पूर्व प्राप्त होने वाली आय कौ गारण्टा प्रत्येक राज्य 
को दो जा सके। 
सहायता अनुदान (6796 ॥0 80)--रान्यीय 
'स़रकागे को कुछ महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी एबं विकासात्मक 
कार्य सौपे गए है परस्तु मागा को पूरा करने के लिए पर्याप्त 
संसाधन नहीं है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केन्रोय 
सरका ने एक स्थाएत व्यवहार बना लिया है कि सहायता 
अनुदान के रूप मे अपने कुछ साधन राज्यों को दे दे। भारत 


मे सघ राज्य सम्बन्धो ([्रात0 598 ॥षै|शाणाऊ) में 
सहायता अनुदान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। ये 
अनुदान वितोय साधनों में अस राज्याय असमानताओं 
(60ड-० 5६०४० 0पथ्या 7८5) को दूर करते मे विशेष सहायता 
देते है। इनके द्वारा विभिन्न ग़ज्यो मे उपलब्ध अनिवार्य 
कल्याणकारी सेवाओ ओर विकासात्पक प्रोग्रा्मों मे कुछ हद 
तक केन्द्राय नियन्त्रण और समम्वध भी कायम हो जाता है। 
ऋण (,००७४5)--राज्यीय सरकारों को बाजार से 
उधार लने का अधिकार प्राप्त है परन्तु वे सघाय सरकार से 
भा उधार ले सकता है जिसके परिणामस्वरूप केद्ध सरकार 
का रा यांय उधार ओर व्यय पर काफी नियन्त्रण प्राप्त हों 
जाता है। हान हा के वर्षो मे राज्यो द्वारा केद्ध सरकार से 
मांगे जाते वाले वार्षिक उधार को दर बहुत काफी यढ़ गयी 
है। अन्य उद्देश्य के अतिरिक्त सिचाई नदी घाट 
परियोजानाओ कृषि विकास पुनवास सामुदायिक विकास 
ओर औद्योगिक गृह निर्माण (#00गवा्श ॥0घ्ञाष्ट) के 
लिए भी उधार दिया जाता है। राज्य सरकाः केद्ध सरकार के 
प्रास जमा के रूप मे कुछ राज्योय और स्थानोय राशिया भी 
रखती हैं जो वास्तव मे केद्ध द्वार दिए गए ऋण होते हैं 
और जिनका प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 


राण्यो को हस्तातरित साधर शर७०9००९६ (ट्फ्रधएस्वे 
40 50365) 

तालिका से पढ़ा चलता है कि केन्द्र से राज्यों को 
प्राप्त होने वाले साधनों का योगदान बढ़ता जा रहा है। 

१95] 52 मे केन्र से हस्तातरित साधनों द्वारा कुल 
राज्यीय व्यय के 25 प्रतिशत के लिए बिच जुटाया गया परस्तु 
3987 88 मे यह अनुपात बढ़कर 46 प्रतिशद हो गया। 
केद्ध से राज्यो को हस्त'तरित साधनों को बढ़तो हुई प्रवृत्ति 
तान बातो का प्रमाण देतो है (क) केन्द्रीय एवं गज्यीय वित्त 


तालिका ) केद्ध सरकार स राज्यों को हस्तातरित साधव 








(करोड़ रुपए) 
विभाजित कर अजुदाव शुद्ध ऋण कुल झ्ाधत 
कक 5 53 ञ्2 73 58 
"धन यो वना (399] 50) उन जन्‍म (448 343) 
द्विएय याजदा (7956 67) 69 78 प्ढा 2868 
गण शोण्ज्ता ( 98 68) 396 वउख ३08 ध।] 
वीके यगालएण.. २६७ ००) 7232 १389 रख ह76 5उबा 
पन्‍त को> ०69. 4) $ष्ध्र ३ 83॥ ६778 फर्श 
रफ 93 9) 337 8 435 8 89 
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के खब्य 260 
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में अधिकाधिक समन्वय हो रहा है (ख) राज्य सरकारे 
केन्द्र पर बुरी तरह निर्भर होती जा रही है और (ग) केद्र 
द्वारा राज्यों के मामलों मे दखल देने को शक्ति बढती जा 
रही है। 

औसव रूप म॑ प्रथम योजना मे गज्यो को केद्ध से 280 
करोड रुपए की वार्षिक राशि हस्तातरित वी गयी यह गशि 
दूसरी योजना म॑ 570 करोड रपए, तीसरी योजना मे  30 
करोड स्पए, चौथी योजना मे 3020 करोड रुपए और 
पाचववी योजना मे 5 060 करोड़ रुपए और छठा योजना में 
१0 090 करोड रुपए और सातवो योजना में 2। 000 करोड 
रुपए हो गयी। यह पृद्धि वित्त आयोगो की सिफारिशों का 
परिणाम थी। इस प्रकार राज्या के कुल व्यय का 45 प्रतिशत 
केन्द्र से हस्तातरित साधना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 

केन्द्र से राज्यो को हस्तातरित ससाधन तीन प्रकार के 
होते है. कर अनुदान और ऋण। राज्यीय साधनों मे सबसे 
अधिक वृद्धि अनुदातों के रूप में हुई है जो राज्यों की बढती 
हुईं वित्तीय आवश्यकताओ का सकेतक है। करो मे से 
संघीय उत्पादन शुल्का वे भाग में सबसे अधिक वृद्धि हुई 
है। इसका मुख्य कारण विभाज्य उत्पादन शुल्वों कौ सूची मे 
सम्मिलित वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि है। विभिन्‍न करो से 
प्राप्त होने बाली आय मे वृद्धि के कारण भी करा एवं शुल्को 
के राज्यीय भाग मे वृद्धि हुई। 


2 वित्त आयोग 
(#9९९ (.007॥550॥5) 

सविधान वे आधीन राष्ट्रपति को वित्त आयोग नियुक्त 
करना पडता हैं। आयोग को इस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति को 
निम्नलिखित विषयों मे सिफारिशे करनी होतो है (क) 
केन्र और राज्या के बीच करो से राजस्व की बाट करना 
और फिर विभिन्‍न राज्या मे राजस्व बाटना (ख) वे सिद्धान्त 
निर्धारत करना जिनके आधीन राज्यो को सहायता अनुदान 
(७7995 ॥॥ 40) उपलब्ध कराया जाए, और (ग) केद्र 
ओर राज्यो के घित्तीय सम्बन्धो क बारे म किसी अन्य 
मामले की जाच करना। वित्त आयोग की नियुक्ति बहुत 
महत्त्वपूर्ण है क्याकि इसके माध्यम से केन्द्र और राज्यो के 
बीच बदलती हुई परिस्थितिया के अनुसार वित्तीय सम्बन्धो 
में परिवर्तन वी गुजाइश है। 

सविधान के चालू होने के पश्चात्‌ दस वित्त आयोग 
नियुक्त किए जा चुके हैं जिन्होने अपनी सिफारिशे प्रस्तुत 
की है। इन वित्त आयागा का प्लििफ़ारिशा को तीन शीषको के 
आधीन बाटा जा सकता है (४) आयकर तथा अन्य करा 
का विभाजन तथा वितरण (3४) अनुदान और (४४) सघ 
द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण। 

(४) आयकर की याट एवं वितरण-वैयक्तिक 


आयकर सघीय सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता 
है। प्रथम वित्त आयोग ने कर से प्राप्त राशि का 55 प्रतिशत 
राज्यों मे बाटने की सिफारिश को। इस राशि का 80 प्रतिशत 
जनसख्या के आधार पर ओर 20 प्रतिशत राज्य से एकत्र को 
गयी शशि के आधार पर बाटने के लिए कहा गया। दूसरे 
वित्त आयोग ने राज्य के भाग को 55 प्रतिशत से बढाकर 60 
प्रतिशत कर दिया। तीसरे वित्त आयोग ने इस भाग को और 
बढा कर 66 प्रतिशत करने की सिफारिश की। चौथे और 
पाचवें वित्त आयोग ने आयकर से प्राप्ति बा 75 प्रतिशत 
राज्यों को देने की सिफारिश की। छठे वित्त आयोग (972) 
ने कुल आयकर के 80 प्रतिशत को राज्यो मे बाटने कौ 
सिफारिश कौ। सातवे और आठबे वित्त आयोग ने आयकर 
का 85 प्रतिशत राज्यो के लिए निश्चित किया। जाहिर है कि 
प्रत्येक उत्तरोत्तर वित्त आयोग ने राज्यो के भाग को बढ़ा 
दिया। किन्तु दसवे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे 4995- 
2000 की अवधि के लिए आय-कर से शुद्ध प्राप्ति वे 77 5 
प्रतिशत को राज्यो को हस्तातरित करने को सिफारिश कौ 
है। (देखिए तालिका 2) 


तालिका 2 आयकर के सम्बन्ध मे वित्त आयोगो की 
सिफारिशे 
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जहा तक आयकर प्राप्तियो को विभिन्‍न राज्यों मे 
बारने का प्रश्न है पहले कुछ वित्त आयोगों ने जनसख्या 
और कर एकत्रीकरण (79/ ००॥।८०॥०॥) की दोहरी कसौटी 
का प्रयोग किया। इसवे अनुसार इस राशि का 80 प्रतिशत 
जनसख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत राज्य से एकत्र की 
गयी धनराशि के आधार पर बाटा गया। इस कसौटी के 
आधार पर ऐसे राज्यों को जिनकी जनसख्या अधिक थी 
और ऐसे समृद्ध राज्य जो आयकर राजस्व मे अधिक 
योगदान देते थे लाभ शोना स्वाभाविक था। दूसरे वित्त 
आयोग ने राज्य को जनसख्या को वितरण वा अधिक 
महत्त्वपूर्ण आधार माना और आयकर के विभाजनीय संग्रह 
(0श्ञछा८ ए००) का 90 प्रतिशत जनसख्या के आधार पर 
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बांटे को सिफारिश को। इस कसौटो का स्वाभाविक लाभ 
उत्ता प्रदेश और बिहार जैसे अधिक जनसख्या वाले राज्यों 
को होना था जो भारत के सबसे गरब राज्य भी थे। इस 
स्थिति को तोसरे और चौथे वित्त आयोग ने पलट दिया। 
परिणामतः आयकर एकद्रीकाण के आधार क्रो 20 प्रतिशत 
कर दिया जिससे महाराष्ट्र और पश्चिमी बगाल जैसे राज्यो 
को लाभ हुआ क्योकि इतका आयकर में योगदान आधक 
था। कारण यह है कि इनमे अम्बई और कलकता जैसे 
महानगर स्थित थे। पाचते वित् आयोग के पश्चात्‌ फिर 
आयकर वितरण के फार्मूले मे राज्य की जनसख्या को मुख्य 
कसौटी बनाया गया। 
पहललौ बार आठवे वित्त आयोग ने जिसके अध्यक्ष श्री 
बाई बी चब्हाण थे, राज्यो मे आयकर के वितरण का एक 
नया फार्मूला लागू किया 
(४) आयकर से शुद्ध प्राप्ति का 70 प्रतिशत यग्पो मे 
248 के योगदाव के आधार पर वितरित किया जाता 
म 
(४0) शुद्ध प्राप्ति का 90 प्रतिशत राज्यों में निम्नलिखित 
कसौटियों के आधार पर बाठा जाएगा 
325 प्रहिशठ जनसख्या के आधार पर 
25 प्रतिशत प्रति ज्यक्ति आय के विलोम को जनसख्श 
से गुना के आधार पर, और 
$0 प्रतिशत राज्य की प्रति व्यक्ति आय और सबसे 
अधिक प्रति व्यवित आय वाले शज्य (अर्थात्‌ पजाब) के 
बोच अन्तर को जनसख्या से गुना के आधार पए 
इन तीन कारकों वाले फार्मूले का उद्देश्य राज्यों में भारो 
मात्र में स्ाम्या (84७/७) लाना है) नें वित्त आयोग ने भी 
पूल रूप मे कुछ छोटे-मोटे सशोधनो के साथ इसी फ्ममूंले 
का अनुसरण किया। आयक्षर की ग्राप्तियो को बाट के लिए 
नवें वित्त आयोग ने अब यह फार्मूला स्वीकार किया है 
नवे वित्त आयोग ते इसमे एक और कसौटो जोड दी 
अर्थात्‌ राज्यों के पिछडेपत का सयुक्त सूचकाक 
(0०0७०9॥८ ॥0९%) जो दो तत्वों घर आधारित होगा 
(क) गज्य में अनुसूचित एवं जनजातियों कौ जनसंख्या और 
(ख) 398॥ को जनगणना के आधार पर विभिल उाज्यो मे 
कृषि-श्रभिको को साख्या। नवे वित्त आयोग के अनुसार 
संगुक्त सूवकाक बहुत हद वक राज्य मे निर्धतता और 
पिछड़ेपन का सहो सकेठक होगा। 
दबे बित्त आयोग ने आठवे और नव वित्त अ्वोगों 
के फामूले का मूल्याकन कर आयका को विभाजनीय 
शशियो कै लिए निम्नलिखित फामूले को प्िफारिश को है 
(कक) 29 प्रतिशत 97। को जनगणना के आधार पर, 


(ख)60 प्रतिशत प्रति व्यवत आय के अन्तर के 
आधार पर, 
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(7) 5 प्रतिशत समायोजित्र क्षेत्र (80फ्रावऐ0 शव) 
के आधार पा, 

(घ) $ प्रतिशत अथ सरचना के सूचकाक के आधार 
पर, और 

(ड) 0 प्रतिशत कर-प्रयास के आधार पर। 

(३४7) उत्पादन शुल्क (5०5६ ४५७) की बांद एंवं 
बितरण-प्रथम वित्त आयोग ने तीन वस्तुओ अर्थात्‌ 
तम्बाकू, दियासलाई ओर वनस्पति पदार्थों पर लगाए गए 
उत्पादन शुल्क का 40 प्रतिशत राज्यों में जनसख्या के 
आधार पर बाटपे को सिफारिश को। दूसर और ह्ोसरे वित्त 
आयोग ने इस क्षेत्र में घस्तुओ को सख्या को ओर बढ़ा 
दिया। चौथे वित आयोग ने 45 वसस्‍्तुए शामिल की किन्तु 
राज्यो को इनसे प्राप्त कुल आय का 20 प्रतिशत देने कौ 
सिफारिश की जिम्मे 80 प्रतिशत जनसख्या दे आधार पर 
और शेष यज्य के आर्थिक और सामाजिक पिछडेएन के 
आधार प्र) फ्रादवे बिते आयोग ने भी लगभग वहीं 
सिफारिश को जो चोथे वित्त आयोग ने को धथीं। छठे वित्त 
आयोग ने भो उत्पादत-शुत्क में राज्यों का भाग तो 20 
प्रतिशत ही रखा परन्तु इसके वित्तरण का आधार बदल 
दिया-75 प्रतिशत तो जनसझ्या के आधार पर और 25 
प्रतिशत राज्य के पिछडेपन के आधार पर। सातवें चित्त 
आयोग ने शज्य का भाग उत्णदत-शुल्क से प्राप्ति का 40 
प्रतिशत निश्चित करने की ओर इसके विनरण के लिए नया 
फार्मूला अपनाने की सिफारिश कौ। आउवे बित आयोग ने 
राज्यो के भाग को बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया और 40 
प्रतिश। का घितरण नए फार्यूले के आधार पर और 5 
प्रतिशत घाटे वाले ग्रज्यों के लिए रखा गया। नवे वित्त 
आयोग ने 45 प्रतिशत कौ समग्र प्राप्ति को एक समेकित 
गशि (0॥8०॥09४४ थ्ात0०00 फे रूप मे पितरित करने 
का प्रस्ताव किया, (इसकौ बज'ए कि इसे 40 प्रतिशत और 
$ प्रतिश्व के दो खण्डो में बाठा जाए)।। (देखिए 
तालिका 3) 

किन्तु दसवे बि्र आयोग ने सवीय उत्पादव-शुल्की 
को शुद्ध प्राप्तियों के भाग को बटा कर 47 5 प्रतिशत कर 
दिया। उत्पादव-शुल्कों के राज्योय- भाग में वृद्धि का उद्देश्य 
आयकर मे इनके भाग मे को गयी कमी की क्षतिपूर्ति 
का हैं। 

बहा इस बात यर वल देने को जरूरत है कि सभी वित्त 
आदोगो ने एक भूल उद्देश्य अपने सामने रखा, अर्थात्‌ 
केद्रोय उत्पादन शुल्कों में राज्यों के भाग को बढ़ावा ॥ 
पहले कुछ वित्त आयोगो ने अधिक्नाधिक उत्पादन-शुल्को 
को विभाजनोय स्ग्रह (0/8७ (००) में लाने को 
कोौशिज्त की एस्सतु राज्यो के प्रत्शित भाग को कम का दिया 
किन्तु छतवे, अठवे और नबे वित्त आयोग दे (क) सभी 





600 केन्द्र और राज्यो के बीच वित्तीय सम्बन्ध 


तालिका 3 उत्पादन-शुल्क के बारे मे वित्त आयोगो की सिफारिशे 











उत्पादन शुल्क का वितरण 
उत्पादन शुल्क थे राज्य | राज्य के पिछड़ेपन 
वित्त आयोग का भाग जनसख्या के जैस्तो अय शर्तों के 
आधार पर आधार पर 
| हत्क जज उस अंतर रत अं उक 
चहलए 3 शुल्कों का 40% 40 60 
डूसरा 8 शुल्को क 25५ 40 60 
तौसरा 35 शुल्कों का 270५ 0 60 
चौश 45 शुल्को का 20% 80 20 
पाचवा 45 शुल्को बा 20% 80 20 
छठा 45 शुल्को का 20% 75 25 
सभी शुल्को का 40% 25 75 
सावबा 

आठवा एब मवा सभो शुल्कों का 45% 25 75 
दसवा सभी शुल्को को 47 ९५ 29 89 








केन्द्रीय उत्पादन शुल्को ((ताध्र्भ ९५५४६ ७७७८४) को 
विभाजतीय सग्रह मे शामिल कर दिया ओर (ख) राज्यों के 
भाग को पहले 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत और 
अन्त इसे 47 5 प्रतिशत कर दिया। अत समय के साथ- 
साथ विह आयोग राज्यो की वित्त आवश्यकठाओ को पूर्ति 
के लिए क्रेन्रराय उत्पादन शुल्कों पर निर्भर करते रहे हैं। 

जहा तक केन्द्रोय उत्पादन शुल्को से प्राप्तियो के 
वितरण का सम्बन्ध है वित्त आयोग ने आरम्भ मे दो 
'कसौटिया अपनायीं अर्थात्‌ राज्य को जनसख्या और राज्य 
का पिछडापन। इस प्रणाली ने स्पष्टत अधिक जनसख्या 
वाले परन्तु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यो जैसे उत्तर प्रदेश 
ओर मध्य प्रदेश को लाभ पहुचाया। सातवे वित्त आयोग ने 
सबसे पहले केन्ट्रैेय उत्पादन-शुल्को' के वितणण के; लिए 
एक नया फार्मूला लागू किया जिसमे प्रत्येक अय को 25 
प्रतिशत महत्व दिया गया (क) जतसख्या (ख) राज्य की 
प्रत्वि व्यक्ति आय में वृद्धि (ग) प्रत्येक राज्य में तिर्धण की 
जनसख्या और (घ) राज्यो के बीच आय समता ([#€०ग्राल 
€५०७॥६०॥७०॥) के फार्मूने को। आठव वित्त आयोग ने एक 
और नदा फार्मूला लागू किया जिसका आधार राज्यों मे 
आय कर के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 
फार्मूला ही था। 

नवे वित्त आयोग की नयो कसोटियो का ध्यानपूवक 
मूल्याकन करने से पता चलता है कि केद्धीय उत्पादन 
शुल्को की प्राप्तियो के अन्त राज्यीय विभाजन के लिए 
पिछले घित्त आयोगो के फार्मूले कों और सशोधित किया 
गया है। 








(४) राज्यों के बीच 25 प्रतिशत भाग ॥97 को 
जनगणना के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। 

(४४) 2 5 प्रतिशत का वितरण ग़ज्यों के बोच आय 
समायोजिव कुल जनसंख्या (#00व2 #०|०॥०७ उभर 
90०9०/०॥०४॥) के आधार पर होगा चाहिए। 

(22) 725 प्रतिशत का वितरण पिछडेपप के 
सूचकाक के आधार पर किया जाना चाहिए) 

(४7) 33 5 प्रतिशत के वितरण का आधार ग्रज्य की 
प्रति व्यक्ति आय और सबसे उ'धिक आय बाले गज्य 
(अर्थात्‌ पजाब) की आय से अन्तर को सम्बन्धित राज्य की 
१97) कौ जनसख्या से गुणा करके होना चाहिए। 

(७) 65 प्रतिशत का वितरण करो के अन्तरण के 
पश्चात्‌ घाटे वाले राज्यों के बोच होना चाहिए। 

दसवे वित्त आयोग ने आयकर के विभाजन के फार्मूले 
का ही प्रयोग किया जिसके आधार पर उत्पादन-शुल्को की 
शुद्ध प्राप्तियों के 40 प्रतिशत का वितरण किया जाएगा। शेष 
7 5 प्रतिश घाटे वाले राज्यों के बीच बादा जाएगा। 

बिक्री कर के एव मे अतिरिक्त उत्पादन- 
शुल्क-सामान्य उत्पादन-शुल्को के अतिरिक्त केन्द्र बिक्री 
कर के एवज मे सूती वस्त्रों तम्बाकू और चीनी पर 
अकिरिक्ा उत्पादन-शुल्क भी लगहा रहा है और इनसे 
समग्र प्राप्तियो का वितरण राज्यो में किया जा रहा है। चूँकि 
अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क बिक्री कर के एबज़ मे लगाये 
जाते हैं जो कि स्वय उपभोग पर कर है विभिन्‍्त ग़ज्यो के 
भाग इतने वस्तुओं के उपभोग में उन शाज्यों के भाग के 
अनुरूप हो हैं। 


केन्द्र और ग़ज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध ह्ण्‌ 


भें वित्त आयोग ने यह सकेत दिया है कि इन वस्तुओं 
के राज्यवार उपभोग ($९णाइ८ एणाहणाएएएण) के 
आकड़े उपलब्ध नहों हैं और इसलिए अतिरिक्त उत्पादन- 
शुल्कों से प्राप्त निवल आय मे अलग-अलग राज्यों का भाग 
विर्धारिद करमे के लिए राज्यीय भरलू उत्पाद (9782 
0गारनार छा00७८0 और जनतसख्या के प्रयोग को 
सिफारिश को है। दसवे दित्त आवोग ने इस आवटन योजना 
को बदल दिया है। 


रेल थादी किशए पर कर के एवज मे अनुदान 
सविधाद के अनुच्छेद 269 मे अन्य भदो के साथ उेल- 
यात्री कियए गर कर का जिक्र किया गया है। यह कर 
पहलो बार १957 में लगाया गया और इससे प्राप्त आय 
अन्य राज्यों मे वितरित कर दी गयो। 396१ में इस कर को 
समाप्त कर दिया गया। वास्तव मे इस कर का विलयन 
मूल-किराए (848० थि८) मे कर दिया गया और राजस्व में 
परिणामत होने बालो हानि को क्षतिपूर्ति कम्ते के लिए 
राज्यो के लिए अनुदान की पद्धति कायम को गयी। ॥9%77 
में रेल-यात्री किशए पर कर को पुन जीवित किया गया 
'पन्‍्तु 9923 मे इसे फिर समाप्त का दिया पया। इसके बाद 
वित्त आयोगो को यह दायित्व सौंपा गया कि वे इस कर के 
'एवश मे गज्यो को अनुदान देने के बाई में सुझाव दे) इस 
बेंरे मे दो बातो पर निर्णय लेगा है (क) रेल-यात्री किणए 
के एक्स मे केद्ध कितने अनुदान की मात्रा का राज्यों को 
अत्तरण करे अर्थात्‌ क्या यह एक निश्चित राशि होनो 
चाहिए या यह कुल रेल-यात्रो प्राप्तियो का प्रतिशत तिश्वित 
किया जाना चाहिए? (ख) अबुदान के अत्त राज्योय 
विभाजव ([ात-प्ा८ आए) का आधार क्या होना 
चाहिए? 
पहले प्रश्व पर केन्द्र और राज्यो के बीच हमेशा मतभेद 
रहा है। जब इस कर को समाप्त किया गया तब यह गैर- 
'उपनगगैय रेलवे यात्री प्राषप्तियो का 707 प्रतिशत योगदान 
देता घा। अत राज्य हमेशा इस बात पर इसरर करते रहे हैं 
कि अनुदान को मात्रा रेलवे याजो प्राप्तियो के 0 7 प्रतिशत 
'पर निश्चित होनी चाहिए। परन्तु रेलवे विभाग सदा इस बात 
चर परिदृद रहा है कि अनुदान एक निश्चित गशि के रूप में 
तय कर दिया जाता चाहिए। यह राशि मौलिक रूप में 23 
करोड़ रुपये विश्चित को गयो। आठवें वित्त आयोग ने इसे 
बढ़ाए 95 करोड रुपय कर दिया जो कि उस समय पर 
रैलबै यात्रो प्राप्तिया का 07 प्रतिशत था। अनुदान को 
पिश्चित राशि तय करने के लिए रलवे ने विश्वलिखित तर्क 
दिए- 
(क) रेलवे के स्लाम'जिऊ दादित्वों या जापाव लगातर 
बढ़ता रहा हैं और रलो को यात्रो कियए मे साइप्य प्रदात 


करने और वस्तुओ यर तिम्त भाडे के रूप में 2,000 करोड 
रुपये को वापिक हानि हों रहो है। दूघर शब्दों मे, रत न 
केवल यात्री यातायात को साहाय्य प्रदाव कर रही हैं बल्कि 
माल यातायात को भी। 

(ख) रेलवे-प्राष्तियो को केद्र सरकार के कर-साजस्व 
के तुल्य नहों मातता चाहिए जिसका एक भाग राज्यों पर 
निर्भर होता है। रलवे का एक विकासशौल अर्थव्यवस्था को 
माग को पूरा करते के लिए एक आधुनिक और कुशल 
परिवहन अध सरचना (हशा50णा ग्रागि8घए0ण्षएा८) कौ 
व्यवस्था के लिए पर्याप्त साधन जुटाने होगे। परिणामत यदि 
रैल-यात्री किएए पर कर के एवज में अनुदान की राशि 
बढायी जाती है तो इससे उनके विकास पर दुष्प्रभाव 
पड़ेगा। 

नये वित्त आयोग ने राज्यो की इस माग की अस्वीकार 
कर दिया कि रल-यात्री किणए पर कर के एवज में उन्हे 
गैर-उपनगरोय रल-यात्रो आय पर 07 प्रतिशत क्षत्तिपूर्ति 
अनुदान मिलना चाहिए। साथ हो आयोग ने रलवे के तक के 
अनुश्तर अनुदान की मात्रा को 95 करोड रुपये तक ही 
सोमित करने से इन्कार कर दिया। अत आयोग ने आठवा 
योजना को अवधि (990-95) के लिए प्रति वर्ष 350 
क्रशेड रपये को एकमृश्ठ गाशि विश्चिठ का दी। 

आठवे वित्त आयोग को भावि दसवे वित्त आयोग ने 
रेलवे के तर्क को अस्वीकार कर दिया और बहुत से राज्यों 
से अपनी सहमति ज्यक्त को अधात्‌ अनुदाब का भाग गेर- 
उपनगगीय रेलवे यात्रियों से प्राियों का 0 7 प्रतिशत होता 
चाहिए। चूकि 992-93 के बष के लिए उपलब्ध आकड़ो 
से यह राशि 3 540 करोड रपये थी दसवे वित्त आयोग ने 
इसका 07 प्रतिशत अथातू 380 करोड रुपये राज्यों को 
प्रतिवर्ष 4995-2000 को अवधि के दौरान देने की 
सिफारिश की। 


सम्पदा-शुल्क (६६३४६ 0ए७5) 

सम्पदा-शुल्क 3953 में लागू किया गया जिससे होने 
बाली समग्र आब गग्बो को हस्तात्तरित करते का निणय 
किया गया। द्विवोय दिच्च आयोग ने यह सिफारिश को कि 
इसका + प्रतिशव सधीव क्षेत्रों को दिया जाए और शेष राज्यों 
में बाट दिया जाए! चोथे पादवे और छठे वित्त आयोग ने 
सचोय क्षेत्रों (॥07 प्रद्गण्7८५] के भाग को बटाकर 5 
प्रविद्यत करते को सिफारिश को। साववे वित्त आयोग ने यह 
सिफारिश को कि कृषि सम्पदा को छोड अन्य प्रकार को 
सम्पदा से द्राप्त होने वाल सम्पदा शुल्क का घितरण प्रत्येक 
राज्य से स्थित सम्पदाआ के कुल मूल्य के अनुफपत में होना 
चाहिए। अठवे वित आदाग ने सम्पदा शुल्क के विताण मे 
कोइ तवदीला यहां को। 


केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 


(१72) ,250 करोड़ रुपये राज्यो 
की विशेष समस्झयओ के समाधाव के लिए 
(१0) 4,730 करोड़ रुपये विपत्ति 
राहत के लिए, और 
(०) 5,380 करोड़ रुपये स्थानीय 
निकायो. अर्थात्‌ पंचायतों ऑर 
नगण्पलिकाओ के लिए। 
इस प्रकार सहायता अनुदान की कुल राशि २0,309 
करोड़ रुपये तय की गयी! 





(क) आबकर प्राप्तियो मे राज्यो के भाग को 80 
प्रतिशत से बढाकर 8५ प्रतिशत कर दिया, 

(ख) केदल 45 उत्पादन-शुल्को की अपेक्षा सभी 
उत्पादन शुल्क केद्धीय उत्पादत-शुल्कों के लिए कर- 
विभाजन के आधीब लाए गए, 

(ग) उत्पादन-शुल्को मे राज्यों के भाग को 20 प्रतिशत 
से बढ़कर 40 प्रतिशत और अन्ततोगत्वा इसे 45 प्रतिशत 
तक ले जाना। 

इत अधिनिर्णयो (&५४३०95) के परिणामस्वरूप राज्यो 
को कर-राजस्व का इतना अधिक अन्तरण किया गया कि 
उनमें से अधिक मे राजस्व-लेखे पर अतिरक प्राप्त कर 
लिया। जबे वित्त आयोग ने आठवीं यांजना को अवधि 
(१999-95) के लिए राज्यों के योजग-भिलले कथा योजना 
चादे (भ्र०७-छोक्ष। 200 90 0०0॥) का अनुमान लगाया 
और क्रमश १5,0१7 करोड़ रुपये 2,580 करोड़ रुपये के 
कुल सहायता अनुदान का अधिनिर्णय दिया। इसने केन्द्र के 
योगदान के रूप मे विपत्ति राहत कोष और भोपाल गैस 
शसदी के लिए उदार अनुदान के रूप मे 3,37 करोड रुपये 
का प्रावधान भी किया है। दसवे वित आयोग ने भी राहत 
कोष के लिए उदार नीति अपनाणी ! 


3. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें 
(१९००ताफाशाब्रय्गए ता फै९ एलाएं कंगरशार2 
(ए०फ्फ़्रणा) 

देसवा वित्त आयोग जूत॑ 7992 में कायम किया गया 
और श्री के सी पत को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया एया। 
इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे निम्नलिखित सिफारिश की। 

दसवे वित आयोग को यह कहा गया था कि जहा 
कहाँ भी जनसख्या को करों और शुल्को एवं सहायता 
अनुदान के विभाजन मे एक कारक समझा जाए, उसके लिए 
497१ की जनशणना के आकड़ो का इस्तेमाल करना होगा। 


'केणओ और राज्यो का वित्त एक विश्लेषणात्पक समीक्षा 
दसले बिच आयोग के अनुसार, भारत के ग्रजकीय 
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वित्त का मूल लक्षण पिछले चार दशकों के दौरान 
चाजकोषीय सदुलन (775०2 ४५)३:८2) में लाएवार गिरावट 
कौ प्रवृत्ति का बने रहना है! 

(क) ॥982-83 तक, भारतोय अर्थव्यवस्था मे राजस्व 
अतिरेक अनुभव किया गया जिसका प्रयोग पूजी-व्यय के 
एक भाग को अदायगी के लिए किया गया। 

(ख) 982-83 के पश्चात्‌ भारतीय अथव्यवस्था 
राजस्व लेखे मे लगातार घाटे को स्थिति मे चली गयी है। 
उदाहरणार्थ 4975-76 मे इसमे सकल देशीय उत्पाद का 
2 5 प्रतिश्त राजस्व अतिरक प्राप्त किया गया, किन्तु 7990 
में यह 36 प्रतिशत के सजस्व घाटे और 7993-94 मे यह 
राजस्व घाग सकल देशीय उत्पाद के ५ 0 प्रतिशत के बराबर 
हो गया। 

राजकोधीय घाटे के रूप मे वृद्धि कहों और अधिक 
तेज गति से हुई है। उदाहरणार्थ, सकल देशीय उत्पाद के 
अनुपात के रूप मे ग़ाजकोषोय घाटा (5० लीला 
975-76 में 6 प्रतिशत था जो 7990-97 मे बढकर 72 
प्रतिशत हो गया और 993-94 मे यह लगभग 3)5 
प्रतिशत था। अत अर्थव्यवस्था का स्वरूप शजस्व-अतिरक 
अर्थव्यवस्था से परिवतित होकर राजस्व-घाट बाली 
अर्धव्यवस्था का रूप धारण कर गया। 

श़जस्व प्राप्तियों (१९४८७०८ ॥20८॥७७) द्वारा पूजी- 
वज्यय के एक भाग कौ पूर्ति की जाती थी, परतु अब पूजी 
प्राप्तिये के अधिकाधिक भाग का प्रयोग राजस्व-व्यय के 
वित्त-प्रबन्ध के लिए किया जाता हैं। अत वित्त-प्रबन्ध क 
गैर-ऋण कायम करते वाले खोत का स्वरूप बदल कर अब 
बढते हुए आन्तरिक ऋण-ग्रस्तता के स्रोत वाला हो गया है। 
परिणामत सार्वजनिक ऋण और ब्याज का भार इतना 
अधिक हो गया कि यह अब व्यय को सयसे अधिक बढ़ती 
हुई मद बन गया है। इसके नतोंजे के तौर पर राजस्व-व्यय 
मे तीक़ वृद्धि हुई है। बढते हुए राजकीयीय घार्य ऋऋणों और 
ब्याज में भारी वृद्धि ने सवकोषीय घाटे को और अधिक 
बढा दिया है। 

१3 कर-शजस्व वे बार म समस्या नहों है। सकल देसी 
उत्पाद (005 [00॥2500 000०५) के अनुपात के रूप 
में कुल राजस्व जो 4960-6१ में १2 प्रतिशत था बढ़कर 
997-88 में 27 4 प्रतिशत हो शया। इसके बाद यह इसी 
स्तर पर रहो। इस वृद्धि के मुप्य भय का कारण कर- 
'गजस्व (3९ 70 ८१००५) म॑ पिरत्तर वृद्धि था जय कि 
'कर-पभिन्‍्त राजस्व के खाद्य का विदोहन न किया जा सका। 
वबर्त॑पात प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर कर-सजस्व मे चृद्धि 
काफी प्रभावशप्ली थी। 

2 अत शजकोर्पाय असतलन (फ5०छ) ध्रकणेशाल्ट) 
का मुख्य कारण सरकारी व्यय ७। बेलगाम वृद्धि हे। राजजव 


604 केसद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 


व्यय का वृद्धि मे त्वरण हाल ही क वर्षों में हुआ है। 

(3) ॥970 80 के दशक के सख्य तन राजस्व-व्यय 
समयल देशाय ठत्पाद का 5% था। 

(४7) तन्पश्चात्‌ू 987-88 मे यह बढ़कर सक्‍ल 
दशाय उत्पाद क 27 प्रतिशत तर 'पहुच गया। 

(४४०) 987-88 के पश्यात्‌ यह सकल दशीय उत्पाद 
के 27 प्रतिशत पर स्थिर हो गया। 

(४0) हाल हां के यर्षों में व्यय का संरयता के स्तर की 
चरिदृढ़ता और लायहानता ने गिरायर आया है। 

(0) ब्याज और वतन व्यय के मुख्य अर्गा क परिणाम 
के रूप म॑ उभा हैं जिसका प्रत्यत कारण सदवार द्वारा व्यय 
के दिन प्रबन्ध का दायरा और विस्तारी नीतियां का 


अनुमरन है। 
दम्य य्रित आयाग ने सकत किया / कि ब्याज और 
वेतन अब वचनबद्ध व्यय ((ण्गाक्रातह0 


७शला0ाण०५) हां समक्ष जात हैं. जिनर्म कटीता नहीं को 
जा सकतो। इस प्रकार गजस्थ प्राप्तियों की अपक्षा व्यय को 
आय जाय (00८ ८|४५४०॥५) अधिक है और इसके 
परिणामर्यरूप घाटा का प्रयूत्ति बत पकट गया है। अत 
भारताय अधय्यवस्था ससाधन आधारित राजकापाय प्रयन्थ 
से व्यय आधारित बजर यी आर परियर्तित हो गया है। 


घाटों का चित्रण (4णा6 ० ॥)ाल७) 

दसय थित्त आयोग ने कन्द्र सरकार के राजस्व एय 
राजयापाय घाट को सफल दशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप 
म॑ आया है। 








खर्ष राजस्थ घाटा राजकोषीय घारा 
58 63 ढ्3 ठ्र्व 
990 9] 35 84 
3994 95 43 84 





जगकि राजगय घार मे यूद्धि हाती रहो है. सजशापीय 
घाटा जिगका प्रयोग राजस्य घाट को पूरा करने छे विए 
किया लाता था भी विन्ततीय ठग से बढ़ा है। दसर्य थित्त 
आयाग ने स्पष्ट किया है कि स्थिति छा असापजनक 
पहलू राजकोषाय घार + वित्त प्रबन्ध का ढग है। समय के 
रफपान्त विशेषजर ॥99 के पश्यात्‌ मुद्राजत घारा 
(॥/(07८5८९ (८वीला) महत्वपूर्ण रूप में बम हुआ है और 
अन्य प्रकार के उधारां का अनुपात बढ़ गया है। परिणामत 
सरकारों प्यय के यित प्रबन्ध की इकाई-लागत (एव्ा 
८०१0 बढ़ गया है। अत यह जरूरी हा गया है कि राजस्य 
घार और राजकोषाय घाट के साथ मुद्राृत घाट का कम 
म्िया जाए। 


सरवारां व्यय के यित्त-प्रयन्‍्ध कां ऊउचां लागत वा 
प्रमाण बढता हुआ ब्याज भुगवात है। अत बाजार से उधा 
या छारा बचत एव अय्य प्राप्ति्या द्वाए वित्त-प्रबन्ध करते से 
ऐसे ग़जस्व-व्यय का प्रात्माहइन मिला है जिससे कोई 
वितीय प्रयाव प्राप्त नहीं हातो और पूजा-व्यय का भी एक 
बड़ा भाग ऐसा है जिससे अपर्याप्त प्रत्याय प्राप्त होती है। ये 
दाना ढंग विवक्होन और दापपूर्ण हैं। अत राजकापाय राग 
का मृत कारण बढता हुआ स्याज-भुगतान है जिसके लिए 
उधार का यिवज्हीन प्रयाग प्रधान कारण है। 
दमर्य वित्त आयोग ने उस सक्रान्ति का भा जिक्र क्या 
है जिसमें एक स्वस्थ राजस्य अतिशक देने वालो व्यवम्या 
अब्न भादे घा? दन लगा है। इसका कारण राजस्व खाते को 
याजना और गैर-याजना (ए था 0 'प0॥ ज्ञाथा) मैं 
अखग अलग कर दवा था। अस्सा के दशक के आरम्भिक 
वर्षों तर याजना राजस्व खात म॑ मामूलां पारा रहा करता 
था इसके याद योजना के आयार म॑ यृद्धि के फलस्थरूप 
यह बढ़ गया। इसके थिरद्ध 990 9 तक /र-याजना 
खाते म॑ अतितक रहा। राजस्य और पूजी अगा को एक ही 
थर्ग म॑ इफ्टूठा कर दने स और इस याजना-परिव्यय वा 
नाम देने से यह प्रवृत्ति जत पकड़ गया कि ठधार का प्रयोग 
शाजस्थ व्यय का यित्त प्रबन्ध के लिए क्रिया जाए। पस्तु यह 
अनियार्य होता चाहिए था झि योजना के लिए राजस्य 
समाधना का पृथत' रूप म राजम्य प्राप्तिया के साथ सनुतत 
ग्राप्त किया जाएं। दसर्य वित आयाग का अनुसार 
राजकापीय अनुशासन की सूल शर्त का पातन ने करता 
आन्तरिक राजकाषीय अमतुलन का मुख्य कारण है।'” अब 
कंतद्ग सरकार अपन बज? म॑ भारी घाय दिखा रहा है और 
आन याते वर्षा मं भी बजर घाटा के पूर्वानुमान लगाए गए 
हैं। साथ ही साथ काई गाम्य ऐसा नहीं जिसने गैर-योजता 
राजस्य घात म॑ अतिरंत या पूर्वानुमान लगाया हा। ऐसी 
भयकर स्थिति कसी भी बित्त आयोग + सामने नहीं थी। 
इस कारण दमसर्य ध्रित आयाग वा कार्य और भी कठिन हा 
गया क्योकि इसे न क्यत शजम्य खात मे सतुतत स्थापित 
करना था बहिऊ पूजी खाते म॑ अतिरंक पैदा काता था। 


4 आयकर का विभाजन 

दसर्य वित्त आयोग न आयफर की शुद्ध प्राप्तियाँ वे 
विभाजवाय सप्रह के प्रसव पर सिचाए करते हुए इस यात वी 
आर सफ्त किया कि पहल वित्त आयाग ने आयकर म॑ँ 
राज्या या भाग 55 प्रतिशत निश्यित किया जा बाद के 
उत्तरातर वित्त आयाग बढ़ाते र* और सात यित आया ने 
इस 85 प्रतिशत कर दिया। आर्य और नर्य यित्त आयाग ने 
इसे 85 प्रतिशत ही रखा। 

कुछ गार्यां ने 7 थि। आयाग का सामने इसे 
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डशकर १00 प्रतिशत करने का तर्क दिया हैं। राज्यो द्वार 
आयकर के धाग में वृद्धि के लिए निम्नलिखित वर्क दिए 
गए हैं 

(3) आयकर को दुतना में निगम का ((9कुणण0णा 
प्७) अधिक लोचपूर्ण सिद्ध हुआ है, परन्तु जबकि ॥95% 
पे पूर्व इससे प्राप्त ग़जस्व विभाजनीय-सप्रह (0/2590० 
7००) का हिस्सा था, अब इसे इस सम्रह से विष्कासिव कर 
दिया गया है। 

(6) राज्यों को केन्द्र हुए आयकर पर लगालर 
अधिभार ($थ्र७/अ26) लगाने से राजस्व को हानि हो रही 
है एस केद्र इसे राजस्व का सामान्य सो मानने लगा है। 

(४४ विभाजनीय संग्रह लगातार सुकडता जा रहा है 
क्योंकि केद्रीय बजट मे लगभग हर साल बहुत सी राहते 
और ऐायतें दो जाती हैं। इसके अतिरिकन, आयकर की 
बुनियादी छूट की सलोमा भी बदा दो जातो है। 

(70) आर्थिक उदारीकरण के परियेक्ष्य मे राज्यों की 
व्यय सम्बन्धी जिम्पेदारिया, विशेषकर अध सरचना 
(प्रीकपप८ा5) सम्बन्धी बढती जा रहो हैं। 

छत सभी बाहों को ध्यान मे रखते हुए, दसवे वित्त 
आयोग ने आयकर को शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों के भाग को 
75 प्रतिशत पर निश्चित करने की सिफारिश की। बाद मे 
आयोग ने उत्पादन-शुल्क में उचित वृद्धि कौ भी सिफारिश 
को | आयोग ने अपनी सिफारिश के पक्ष मे दो तर्का दिए हैं 

(क) जो प्राधिकार किसी कर की लगाता है और 
इश्नकी व्यवस्था करता है उसे कर को प्राप्लि में महत्त्वपूर्ण 
और पर्याप्त भाय मिलद चाहिए और 

(ख) इस कारण भाग में परिवर्तन का उन्यो को 
हस्तातरित होने बाले साधनों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ना 
चाहिए। 

दूसरे शब्दों पे, दस़वे वित्त आपोग ने यह उल्लेख 
किया कि आयकर के राज्यों के भाग ये हुई क्रिप्ती भी कमो 
की पूर्ति केन्द्रीय उत्पादग-शुल्क में ज्यों के भाग में वृद्धि 
द्वाए की जानी चाहिए। अत वित्त आवोग वच्तुत यह 
चाहता था कि आयका में फेद्ध की पर्याप्त रुचि बतों रहती 
चाहिए। 

वविधिल राज्यों मे आयकर ग्राप्दियो की बाट के बे मे 
दसवें चित्त आयोग ने निम्नलिखित कसौटिया निर्धारित की 

(१) 20 प्रतिशव 974 को जवगणरा के आधार पर 

(2) 60 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय मे अन्तर के आधार 
घर 

(३) $ प्रतिशत समायोजित क्षेत्र (8५॥४७८० #<2) के 
आधार पर 

(4) 5 प्रतिशशा अध सरचना सूचकाक (ज्नी३ 
500४४ 300८5) के आधार पर 
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(5) 0 प्रतिशत कर-प्रयास (38 शी०त) के आधार 
पर 

सिफारिश का यह भाग इस दिपय पर पहले आयोगो 
को सिफारिशों से बहुत भिल नहीं हैं। 


2 केंद्रीय उत्पादन-शुल्को का विभाजन 

नवें बित्त आयोग ने केद्धीय उत्पादन शुल्को मे राज्यो 
के भाग को 45 प्रतिशत पर निश्चित किया था। राज्यों ने 
दसवे वित आयोग से इसे बढाकर 55 से ६0 प्रतिशत तक 
कर देने को माग की। दसवे वित आयोग ने राज्यों के तकों 
पर विचार करने के पह्चात्‌ यह सिफ़ारिश की कि केद्रीय 
उत्पादन शुल्को में राज्यों का भाग बढ़ा कर 47 $ प्रतिशत 
कर देता चाहिए। इसका कारण आयोग द्वार आयकर मे 
शज्यो के भाग को कम करना था। 

एज्यों में उत्पादन शुल्को के वितरण के लिए दप्तवे 
दि आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश कीं 

(क) केद्नीय उत्पादन शुल्को से शुद्ध प्राप्तियो का 40 
प्रतिशत राज्यों मे उन्हों कप्तोटियों के आधाए पर बाद 
जाएगा जिनके अनुसार आयकर बाटा जावा है, और 

(ख) केद्रीय उत्पादत उुल्की का शेष 75 प्रतिशत , 
घाटे-वाले एज्यो में विनरित किया जाएगा। 


३ बिक्री कर के एवज़ म अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क का 
'विधाजन 

चोनी, सूता वस्त्रो और तम्याकू पर लगाएं गए 
अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (8000072 ८४०७८ 00४८५) 
को समग्र शुद्ध प्राप्ति राज्यों को सौंप दी जाती है और वित्त 
आयोगो ने शुद्ध आय (7७ एः००६८१5) के अन्त गज्यीय 
विठण के केवल पिद्धान्दा को सिफारिश की है। अतिरिक्त 
उत्पादन शुल्क बिक्री कर ($६॥८४ ६४४) के एव थे लगाए 
जावे हैं जो कि उपभोग पर कर है। इस प्रकार बित सायोगों 
ने अतिरिक्त उत्पादर शुल्कां का वितरण प्रत्येक राज्य मे इन 
बस्तुओ के उपभाग के आधार पर किया है। नवे बित्त 
आयोग ने यह सकेत दिया कि इन वस्तुओ के शज्यवार 
उपभोग ($872%४६६ 0००॥४७7०॥०॥) के आकड़े उपलब्ध 
नहीं है और इस्नलिए अतिरिकह उत्पादग-शुल्का से प्रा 
डिवल आय से अलय अलग राज्या का भाग निर्धारित करने 
के लिए यात्यीय पएनू उत्पाद (डाल 40वा5१ध० ए/एत0ल) 
और जनसख्या के प्रयोग को सिफारिश को। दसवे बिच 
आयोग ने भी नवे बिच आयोग की सिफारिश को हो पुष्टि 
को है और इसक आवरा ढाचे ये कोई भी परिवर्तन नहीं 
किया है। 
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4 रल यात्री किराए पर कर (क्र णथा एप्थाएध' 
4०70७) के एवज्ञ मे अनुदान 

रेल यात्री किराए पर कर 3973 मे हटा दिया गया आर 
राज्यो को इस हानि को पूर्ति के लिए अनुदान की एक 
प्रणाती चालू की गयी। दसवे वित्त आयांग ने इस विषय पर 
पिउल वित्त आयोगा को सिफारिशों की समीक्षा को। राज्य 
सरकारें हमेशा इस बात पर बल देती रही हैं कि अनुदान की 
मात्रा गर-उपनगरीय यात्री किराये (४०॥ 5फणऐेशा 
7०5:थाएषा ॥86$) से प्राप्त होने वाली आय के 707 
प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए क्योकि जब 973 मे यात्री 
किराए पर कर हटाया गया था तब उसका योगदान इतना ही 
था। इसफ्रे विरूद्ध रेलवे का मत यह रहा हैं कि वे 
उपनगराय रल यात्री आय के 07 प्रतिशत के बराबर 
अनदान से इस भार को सहन नहीं कर सकतीं क्योकि (3) 
रल न केवल यात्री बल्कि माल यातायात को भी साहाय्यित 
दरा ($00५७॥7८७ ८५) पर उपलब्ध कराती हैं और 
'परिणामत उनका वापिक हानि 2000 करोड रुपये है 
(४०) रला के चलाने का लागत मे वृद्धि रलो द्वारा भाडे मं 
बृद्धि करत पर सामाबन्धन घटत हुए बजट समर्थन 
(800/2०४५ ५७०००४) आदि के कारण यात्री किराए पर 
'कर के एबज म सहायता- अनुदान (000 ॥0 ४४0) बढाना 
जरूरां हो गया ह। 

दसव वित्त आयाग ने रेलवे के तर्को को अस्वीकार कर 
दिया ब्योकि यह अनुदान रलो द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि 
कन्द्र सरकार का टना पडता है। वित्त आयोग न शज्यो के 
दृष्टिकोण का स्वीकार किया आर यह सिफारिश को कि 
सहायता- अनुदान यात्रा किराए पर कर के 307 प्रतिशत के 
बराबर होना चाहिए। दसव वित्त आयोग ने यह पाया कि 
वर्ष 4992 93 के लिए (अद्यतन वर्ष जिसके लिए आकडे 
उपलब्ध है) कुल गेर-उपनगरीय यात्री किराए से 3540 
'कराड रुपये को आय प्राप्त हुई। इस कारण इसका 07 
प्रतिशत अथात्‌ 380 करोड रुपये वित्त आयोग द्वारा अनुदान 
निश्चित कर दिया गया जो कि राज्यों को प्रत्येक वर्ष 
१995 2000 की अर्वाध के दौरान प्राप्त होगा। 


5 सहायता अनुदान ((ाशा।ना-शएछ) 

दसवे वित्त आयोग ने यह अनुमान लगाया कि रगजस्व 
स्मत मे घाटा 7 580 करोड़ रुपये होगा ओर इसको देखते 
हुए 995 2000 की अवधि के लिए 7 580 करोड रुपये 
के अनुदान की सिफारिश की। आयोग को सोपे गए 
विचायर्थ विषयो (पर८श5 ० ॥शलाशा८८) में इससे यह 
आग्रह क्या गया था कि यह राज्यों को अनुदान बढाते 
समय प्रशासव के आधुनिकीकरण ओर विकास-भिन क्षेत्रों 
मे स्टेडर्ड बढाने का धयान रखे। दसवे वित्त आयोग ने 
उनन्‍नयन (एफ््ला०ध9५०॥) के लिए निम्नलिखित क्षत्रों को 
चुना 

(कक) जिला प्रशासन-पुलिस अग्निशमन सेवा जेल 
रिकार्ड कक्ष खजाने एव खाते। 


(ख) शिक्षा-कन्याओ की शिक्षा को बढावा देना 
उच्चतर प्राथमिक सस्‍्कूलो के लिए अतिरिक्त सुविधाए, 
प्राथमिव स्कूलों के लिए पीने के पानी को सुविधाए। 

(ग) विशेष समस्याए-अत दसवे वित्त आयोग ने 
उन्नयन अनुदान (फह्टाब्वआणा हाशा5) के लिए ,360 
करोड रुपये और राज्या की विशेष समस्याओ के लिए 
4,250 करोड रपये के अनुदान की सिफारिश की। 

इसके अतिरिक्त दसवे प्चि_्त आयोग ने सिफारिश कौ 
कि (५) राजस्व खाते पर घाटे की पूर्ति के लिए 7,580 
करोड स्पये का सहायता अनुदान (४7) विपत्ति राहत के 
लिए 4,730 करोड़ रुपये और (४22) स्थानीय निकायों 
अर्थात्‌ पचायतो और नगरपालिकाआ के लिए 5 380 करोड 
सर्पये का अनुदान दिया जाएगा। 

इस प्रकार कुल मिला कर दसवे बित्त आयोग ने 
4995-2000 की अवधि के लिए २०0 300 करोड रुपये के 
सहायता अनुदान की सिफारिश कौ। 


6 राज्यो की ऋण-स्थिति (00606 ए०आा।णा) 

पहले भी वित्त आयोगो को राज्या की ऋण-स्थिति 
विशेषकर उन्ह केन्द्र द्वाय दिए गए ऋणो की समीक्षा करनी 
जरूरी थी। पाचवे वित्त आयोग को छोड अन्य चित्त 
आयोगो ने यह कार्य सतही रूप से किया। नवे वित्त आयोग 
को विशेष रूप म यह निरदे्श दिया गया कि वह 3 मार्च 
4989 तऊ राज्यों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन करे और 
उपचायत्मक उपायो का सुझाव दे। दसवे वित्त आयोग को 
3। मार्च 994 तक राज्यों की ऋण-स्थिति को समीक्षा 
करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायो की 
सिफारिश करने का निर्दशें दिया गया। दसवे वित्त आयोग ने 
राज्यो एवं बेन्द्र के विचारों को दृष्टि मे रखकर अपनी 
सिफारिशे दीं। आयोग ने इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए 

(क) राजकोषीय प्रणाली पर सीमाबन्धन (0005 
॥9॥5) ऋण-राहत की मात्रा जो मध्यकालीन परिपेक्ष्य मे 
उपलब्ध करायी जा सकतो है का सोमित कर देते हैं। 

(ख) साथ ही एसे ग़ज्य जो बहुत अधिक राजकोधीय 
दबाब के आधीन कार्य कर रह हैं उन्हें सहायता देनी 
चाहिए ओर 

(ग) बेहतर राजकोपीय प्रबन्ध के लिए प्रोत्साहन देने 
चाहिए। 

तदनुरूप दसवे बित्त आयोग ने निम्नलिखित राहत एव 
उपचादत्मक उपायो की सिफारिश की 

(४) राजकोपीय निष्पादन (975८३) एलाण्यगशा०८) के 
साथ जुडी हुई सभी राज्यो के लिए सामान्य ऋण राहत 
(छब्कटाज 0६७६ 7६॥८() की योजना 

(४2) राजकोषोय दबाब के आधीन कार्य करने घाले 
राज्यों (अर्थात्‌ उडीसा बिहार उत्तर प्रदेश) के लिए विशेष 
राहत। इन त्तोन ज्यों के लिए 989-95 के दौरान लिए गए 








केद्र और राज्यो के बीच वित्तीप सम्बंध हा 
तालिका 4 पिछले पाच वित्त आयोगो द्वारा बैधानिक हस्तावरण के अग 
करोड रुपये 
कर हस्तातरण मिनरल 0अलपा इक अझम्बन्धी अत्य कुल बुल 
अनुटात अनुटाव अनुशन हस्लाटशण 

चाचवा आयोग 3 590 (83) सनी व न क्र 490 (2) 4 नऊाफऊताय इछूत० (१७) 
छठा आदोग 6940 (80) 820 930 १720 (2० 8 690 (१9) 
जलवा आवोग ॥9 80 (१7) व40 390 539 (3) 49 3-0 (00) 
आठवा आयोग 33 30 (93) प्राए 4470 239 (7) 35 520 (9) 
जबा आएंगे 87 890 (83) 3500 3 40 १8 60 (॥7) १ 06 040 (१00) 
_कवगदग सका०७) या आयेग. 206 340 (99) 7580 ॥27720 20 300 () 226 ६40 (700) 





जोट बैब्ट में िए. गए. आकड़े कुल इस्तातरग की प्रतिशत हैं 


ऋणों और 3॥ मार्च 995 तक बकाया ऋणों के 5 प्रतिशत 
की अदायी का समाप्त कर देने की सिफारिश को गयी है। 
इससे 66 करोड रुपये के ऋण मुआफ किए गए। 

(४7) पजाब को आतंकवाद की मुकाबला करने 
लिए विशेष ऋणो पर ॥995 2000 के दौग़न मूलधन की 
अदायगी का एक तिहाई मुआक कर दिया गया। इस प्रकार 
490 करोड रुपये को राहत दो गया। 

(६०) विशेष वर्ग के राज्यो के लिए 48 करोड रुपये 
बा राहत! 

इस प्रकार कुल मिलाकर दसवे विर्त आयोग ने 
4995 2000 को अवधि के लिए 700 करोड रुपये की 
ऋण राहत की सिफारिश कौ। 
शालिका 4 से स्पष्ट है कि दसवें वित्त आयोग की 
सिफारिशों के परिणामस्वरूप 2 26 640 करोड़ रुपये को 
राशि राज्यों को हस्तातरित की जाएगी | इसको तुलना 
वित्त आयोग के साथ तालिका 4 मे दी गयी है। ज़ाहिए है 
कि कुल हस्तातरण मे कर टस्तातरण का भाग दसवे वित्त 
आयोग द्वाश १9 प्रतिशत रखा गया और अनुदानी क्की मात्रा 
केबल । प्रतिशत थी। इस दृष्टि 
अनुदानो के महत्व को नाममात्र बना दिया। 


7 राशि हस्तातरण की विकल्प योजना ( #(शमशीएल 
इलाशा०) 

अपना अधिनिर्षय देने के अश्चात्‌ दसवे वित आयोग ने 
ऊर्ष्व॒ ससाधन विभाजन (पृक्षा <भे ए९४०ए७०९ ज्ञाआगह) 
को विकल्प योजना प्तिपादित कौ जो आयोग की राय में 
बर्त॒मान कर विभाजन प्रणला से बेहतर है। हाल 
भारताय सविध'न मे राज्यो के साथ केवल करो के विभाज- 
का प्रावधान हैं। कर सुधारों की प्रण्ति बहुत हो 
सुविधाजनक बन जाएगी यदि कर विभाजन व्यवस्था 
छत्र का विस्तार किया जाए ताकि ससाधत अवाहो 
(छ९5०ण०८ #िए७ $) को अधिक ननिश्चितता प्रदान को जा 
सके। इससे कन्द्र और राज्यो दोनो को और अधिक 
लोचशलता प्राप्त हो जाएगी। 


भारताय कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करो पर भारा रूप मे 
निर्भर है। इसमे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और राजकीय बिक्रा 
कर दशीय व्यापार करो म केद्धाय स्थान रखते है। इस कर 
ग्रणाली मे बहुत से द्वोष है जेसे ऊचा और बह विध कर 
दर आदानों पर कराधान और उतका सौपान प्रभाव 
((88००००8 #हल्ट) कर आधार म से सबाओ को छाड 
देना छूटो और फयायतो का बाहुलल्‍य राज्या की कर 
अणालियों मे सगति का अभाव आदि। पिछले दस वर्षो से 
कर हस्तातरण आय कर के 85 प्रतिशत और उत्पादन 
शुल्को के 45 चतिशत के स्तर पर स्थिए रहा है। इसके 
अतिरिक्त केन्द्र सरकार आयकर मैं कोई रुचि जहीं 
दिखायी क्योकि इसका भाग केवल १5 प्रतिशत है। अनुच्छेद 
268 और 269 के आधीन कर के स्रोतों का या तो विदोहन 
नहीं किया गया या उनका अल्प विदोहन हुआ है। 

दसवें वित्त आयोग ने इस बात को ओर भ्री ध्यान 
दिलाया है कि मुख्य केद्रीय करा मे दो कर जो इस समय 
विभाजताम है अन्य दो कं से कम लोचशील हैं। 


_बलिका: एुल्मकैबप न फिर 5. सुख्य केन्द्राय ऋरो का वार्षिक वद्धि दरें 








क्‍97080 टली के 80 4980 99 4979 १० 
आयकर 3276 4483 43 80 
उत्पादन शुल्क 4440 १43] 3420 
निगम कर 44 42 १7 $ १5 7१ 
जीप शुल्क 72096 20 03 20 49 





खो. गाज) रण ल गआएड साहामार कक्कमा ल॒ईह गगप 
कीशुगिकाप (छाए 7९6 

सभी केद्धाय करो को इकटठा करते का एक स्पष्ट 
लाभ यह होगा कि केन्द्र और रण्य कुल राजस्व का चृद्धि मे 
आगोदार बन सफेंगे। यह बात कर सुधाण के काल में 
विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है जबकि करा को 
सापेक्ष लोचशालता (छेशे४६६ एए०/थ०) ) मे परिवतन 
हो रहा है। 


608 
राज्या ने सामान्यत राजस्व के एक बड़े सग्रह के लिए 
दबाव डाला है जिससे उन्हें बडा भाग मिल सके। उन्हान 
सदा निगम कर को विभाजनीय सग्रह (0श5७6 7००।) 
में लाने पर बल दिया है। पिछले वित्त आयोग भी इस बात 
पर गम्भीर रूप से विचार करते रहे और यह एक महत्त्वपूर्ण 
कारण था जिसने उन्हे धीर-धीर आयकर म राज्या के भाग 
को 59 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक ले जाने और उत्पादन- 
शुल्को मे राज्या के भाग को 45 प्रतिशत तक ले जाने के 
लिए अभिप्रेरित किया। पिछले वित्त आयोग ने इस प्रश्न पर 
राष्ट्रीय विकास परिषद (विजश्वाणा॥। 0९४९|०छ्ाट्गा 
(००४८॥ ) को विचार करने की सिफारिश की। आठव वित्त 
आयोग को राय म॑ निगम कर ने उच्च लोचशीलता का 
परिचय दिया है आर इसलिए यह बेहत्तर हांगा कि राज्य को 
राजस्व के इस स्रोत से लाभ हो। सरकारिया आयाग भी 
निगम कर ((.०एए०९७७०७ [५७) को विभाजनीय सप्रह म 
लान के पक्ष म॑ं था ओर इसके लिए सविधान म॑ सशाधन 
करने का सुझाव दिया। अन्तिम कर-सुधारा पर राजा 
चैलय्या समिति (99) ने भी कर विभाजन (गय 
$॥9॥॥2 ) क सवैधानिक प्रावधाना की पुनर्समीक्षा करने की 
सिफारिश कौ। समिति की राय म॑ “राजकापीय समायाजन 
(#६८७॥ 80|7507200) का काय राज्यों क साथ कर 
विभाजन के फार्मूले स॑ उत्पन्न होने वाली समस्याआ के 
कारण और जटिल बन गया है. आज राज्या को कर 
हस्तातरण कुल केन्द्रीय कर ग़जस्व का लगभग 24 प्रतिशत 
है। राज्या की सहमति और सहयोग स॑ इस सम्बन्ध मं 
प्रासगिक सवैधानिक प्रावधानों का सशाधन किया जा सकता 
है जिससे केन्द्र द्वार कुल सघीय कर-राजस्व का 25 
प्रतिशत राज्या को विभाजित किया जा सके। इस प्रकार 
राज्यों शव केद्ध दोनो के लिए यह निश्चित हो जाएगा कि 
उनके अपने, अपने बजटो में राजस्वो को कितनी मात्रा प्राप्न 
होगी ओर केन्द्र को अपने कराधान के ढाचे म विकृति पेदा 
करने के लिए गैर-विभाजनीय कर (]२०॥ आक्षाट३0९ 
(७५८५) लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पडेगा। " 
भारत सरकार के वित्त मत्रालय ने भी दसवे वित्त 
आययाग को यह कहा है कि वह कर-विभाजन के ढाच मं 
इस प्रकार परिवर्तत करने की जाच कर कि केद्ध का समग्र 
राजस्व (केवल अधिभारों (5४7८॥आ8८७) को छाड कर) 
विभाजनीय बन जाए। इसका अनुपात 22 से 23 प्रतिशत क 
बीच निश्चित किया जा सकता है और यह 20 वर्षों के लिए 
कारगर समझा जाएगा। यदि राज्यो को केन्द्रीय क्रो से कुल 
प्राप्तितो का भाग देना है त्तो इसक लिए सविधान मं 
सशोधन करना होगा। 
दसवे वित्त आयोग ने आयकर, केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्को यात्री किराए के एवज मे अनुदान और अतिरिक्त 
उत्पादन-शुल्को से प्राप्त राजस्व से भी राज्यो के भाग का 


979-80 से 4994-95 की अवधि के लिए परिकलन 
किया। 


केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्ध 


विभिन्न अवधियो की औसत इस प्रकार है 


सातवा वित आयाग (3979-84) 27 28% 
आठवा बित आयोग (984 89) 25 44% 
नवा बित्त आयांग (989-94) 27 26% 


अत दसब वित्त आयाग न सिफारिश की कि 

(क) राज्या का कन्द्रोय करा कौ कुल प्राप्ति म 26 
प्रतिशत भाग हाना चाहिए। 

(ख) अतिरिक्त उत्पादन-शुल्का का विलयन युनियादी 
उत्पादन-शुल्का क॒ साथ कर दना चाहिए आए इन चम्तुआ 
पर राज्या द्वारा यिक्री कर नहीं लगाए जाने चाहिए इसके 
अतिरिक्त कन्र के कल कर गजस्व का आर 3 प्रतिशत 
राज्या को अतिरिक्त उत्पादन शुत्वा के एय्ज मे दिया जाता 
चाहिए। 

(६०५ स्फप्र, प्रए/ हे फग्रक, ण प्दाएपता अगुयात नयी, 
कर व्यय्स्था का जुनियादां शुझ्रा सं बितायन करना 
चाहिए। 

टसया गिन आयांग चाहता ह जि फल केद्धीय कर 
राजस्व के 26 प्रतिशत और 3 प्रतिशत जाती व्यय्स्था के 
आधार पर गाया या राजस्व हस्तातरण हाना चाहिए। इसके 
लिए स्यिधान मे उचित सशाधन हाता चाहिए और इस 
स्थिति का ॥5 जर्षा के पश्या] सम्ताशा हानां चाहिए। दसय 
विन आयाग ते यह सिफ़ाशिश को हैं कि संयिधात के 
अनुच्छेद 2606 के आधान लगाएं गए कर फ्ेद्धांय फर सपह 
से याहर एख्र जाने चाहिए अथात्‌ ये कर जा केन्ध द्वार 
लगाए जात ह परन्तु गज्य अपन अपने भत्रा मे इससे प्राप्त 
हाने जाती आय जा प्रयाग ऊरते है विभाजनीय सग्रह का 
भाग नहीं हान चाहिए। परन्तु अनुच्छद 269 करे आधान करा 
स प्राप्ति विभाजनाय सग्रह का भाग हानी चाहिए अर्थात्‌ व 
कर जो करद्द द्राश लगाए और एकत्र क्ए जाते हैं परन्तु 
इस प्राप्त हा बाला ममग्र आय राज्या या साप दी जाता 
है। एसा करन स॑ कन्द्र सरकार का प्रात्माहन प्राप्त हांगा कि 
वह ऐस कर आधारा का विदाहन कर जिनका अभो तक 
विदाहन नहा हुआ ह। 

दसये वित्त आयाग द्वारा इस नया ज़्यय्स्था से 
निम्नलिखित मुख्य लाभ प्राप्त हाग 

(ऊक) राज्या का कुल कर राजस्त्र मे निश्चित भाग के 
आबटन स॑ कद्धीय कर के सप्रह की वृद्धि स अपने आप 
भाग प्राप्त होने लगगा 


(सा) कल्द्र सरबार इस याव या खिएय ५ विश कि 
काई कर राज्या के साथ विभाजनाथ ह ये. । 47 सुधार 
कार्यक्रम को बढावा दे सकती ह आए 

(ग) इस व्ययस्था क आधान आ और 269 
के अन्तगत लगाए गए कर भा इसका ग+  एग और 
इनके विदोहन की अधिक सभावना हैं । 

प्लस 
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(एए/5शऊ एएछा4ए प्ा5 0258) 








३ केन्द्रीय सरकार का बजट (998-99) 
फतवए९ ७ पार (शाप 50एटगआएरधाए -- 
4998 99) 

वित्त मत्री श्री थशवन्त सिन्हा मे प्रधानमत्री अटल 
बिहागी बाजपेयी के नेतत््व वाली सरकार का पहला बजर | 
जूर 998 को पेश किया। वित मत्री ने अपने भाषण में 
भारताय अर्धव्यवस्था मे वर्तमान कुछ असतोष प्रवत्तियों को 
ओर ध्यान दिलाया! 3997 98 में समग्र आर्थिक वड्धि दर 
कम होकर 5 प्रतिशत हो गयी, काषे को वद्धि दर नकारात्मक 
था आर खाद्यास्तो का उत्पादन जो गत बर्ष 990 लाख टन 
था गिएकर 940 लाख टब हो गया औद्योगिक उत्पादन कौ 
वद्धि दर भी धीमी होकर 4? प्रतिशत हो गयी लगावार दूसरे 
उत्तोत्तर व मे नियात निष्पादन (8४9ण एछशणिएञभाए) 
कमनार ही था और डालरो के रूप से इसमे 3 ग्रतिशत से 
कम बद्धि रिकार्ड की गयी राजकोषीय घाटे (5० 6० 
७0 की परिस्थिति आर बिगडकर यह सकल देशीय उत्पाद 
का 6] प्रतिशत हो गयी पूजी बाजार को स्थिति निशशशाजनक 
रही आर आधार सरचना की कठिनाइयो के कारण अर्थव्यवस्था 
सत्रस्त रही। इन कठिन परिस्थितियों में, वित्त मत्री ने अपने 
बजट मे इन सर्वांगेण पतन की परिस्थितियां को पलटने का 
प्रवास किया। 


बजर का दार्शनिक आधार 

वित्त मत्री के अनुस्ता,, इस बज़ट के लिए आ्दिशन के 
रूप मे उन्हे गाथीजी व्य प्रसिद्ध जन्तर ही मिला, “मैंने उच् 
विर्धपतम और निर्यलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण किया है 
जिसे म॑ने कभी देखा था और यह सुनिश्चित किया है कि यह 
बजट उसके लिए लाभकारी हो! इस बात की और व्याख्या 
करते हुए उन्होंने कहा. 'इस बजट की जड़े स्वदेशी हैं। 
घाणु मै यह बात स्पष्ट करता चाहूता कि “स्वदेशी का अर्थ 
अलगाज नहों है। स्वदेशी का अर्थ भारत को मजबूत और 
उप्यपिर्भर बनाये है ताकि हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्डा कर 
मजे 


इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मत्नी द्वारा द्वास 
निम्नलिखित ठपाय किए गए - 


कृषि और ग्राम विकास्त 

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रो की सहायता के लिए जलविभाजन 
विकास (१४३४४४क्‍६० 0608०7ए७॥! की एकोकत योजना 
चालू कौ जाएगी और उसके लिए योजना-आबंटन (श|ख्वा 
2»]0०७४०॥) जो 997 98 मे 5)7 करोड रुपये था बढाकर 
677 करोड रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिवित त्वरित 
प्िचाई लाभ प्रोग्राम (#००शशश9्रव्त पएक्माणा छद्याली 
शिकट्टाध्यापा०) के प्रावधाव मे भी 58 प्रतिशत की बंद्धि की 
गयी है। 

अधिक उधार उपलब्ध कराने और आधार सरचना 
(का52ए्प्८/छ७) को मजबूत बनाने के लिए नेबार्ड 
(»8/»80) द्वार प्रतिबन्धिव ग्रामीण आधार सरचना विकास 
निधि (एक वीकपपलणा० 000०7 छा! एफ) के 
आधीन 3000 करोड रुपये का ग्रावधान किया गया है। इसके 
लिए भेबार्ड की हिस्सा पूजी 500 करोड रुपये से श्रढायी 
गयी है। 

नेबार्ड को यह निर्देश दिया गया है कि स्वय सहायता 
समूहो (5६॥ १६ए 8००9 की योजना का विस्तार कर इसे 
2 लाख स्वय सहायदा समूहों में फैलाए जिसके माध्यम से 
अगले 5 वर्षों में 40 लाख परिवारों द्वारा छोटी उत्पादन इकाइयां 
चलायी जा सकें। 998 99 के दौरान )0000 स्वय सहायता 
समूहों ्वारा 2 लाख परिवारों को सहायता प्रदान का जाएगी। 

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (२९६8॥००४ एिप्ण/ 8905) के 
चुरर्गठच एवं पुन पूरीकरण (२०८बएआ्ा।इ88णा) के लिए 
बजट में 265 करोड रुपये का प्रावधान किया गया ह। 

चेबार्ड ने किसानों के लिए किसाप क्रेडित कार्ड (5 
टाब्क( ८०) की एक मॉडल योजना तैयार की है जो बैको 
द्वाप अपनायी जाएगी ताकि किसान इनका उपयोग बाज 
खाद कीटवाशक आदि जैसे कृषि-आदाना (2छतव्परातात्वा 
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। 0५७) के क्रय के लिए कर सके और अपनी जरूरतो के 
।ल० नकदी प्राप्त कर सके। 

किसानो को विविध प्रकार के उपकरणों एवं औजारो 
की प्रतिस्पर्धा कीमतों (20्राएथ॥॥२७ 0८५) का लाभ 
दिलाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि कृषि उपकरणों 
एवं औजारे को लघु स्तर उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण के लिए 
आरक्षित सूची (१८५९४॥४८० ॥५) से बाहर निकाल दिया जाए। 

उर्वरको के प्रयोग से अनुकूलतम फसल उत्पादकता 
प्राप्त करने के उद्देश्य की दृष्टि से यह जरूरी है कि 
पोषक साधनों (90027) अर्थात्‌ नाइटोजन (४) फासफोरस 
(7) और पोटाशियम (७) के प्रयोग मे सन्तुलग कायम किया 
जाए। एन पी के का सतुलन जो 99] 92 मे 59 
24 । था प्रतिकूल रूप मे बिगडकर 996 97 मे 40 
29 ]| हो गया है। न'इटोजन के सन्तुलन को बहाल करने 
के लिए यूरिया की विक्रय कौमत मे फौरी रूप से | रुपया 
प्रति किलोग्राम की वद्धि की गयी है। 


लघु उद्योग 

लघु उद्योगो की कार्यकारी पूजी (३/०८७8 ८०७॥०) 
की उच्चतम सीमा 2 करोड रुपये से बढाकर 4 करोड रुपये 
कर दी गयी है। इससे लघु उद्योगो को उधार का प्रवाह 
सुविधाजनक बन जाएगा। 

अभी तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (गा 
]#00५025 0९४९॥०एशञाधथा। 89 एण ॥0॥03--5808]) 
भारतीय औद्योगिक विकास बैक का एक अनुपगी (50७80 
0५) था। एस आई डी बी आई को लघु क्षेत्र मे शीर्षस्थ 
भूमिका निभाने के योग्य बनाने के लिए दसे भारतीय औद्योगिक 
विकास बैक से अलग करके स्वायत स्थान प्रदान किया जा 
रहा है। 


उद्योग मे निजी विनियोग 

उद्योग मे और उदारता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 
कोयला एब लिग्नाइट और पेटोलियम उत्पादो को लाइसेंस मुक्त 
करने का निर्णय किया है। 

सरकार यह उम्मीद करती है कि अगले दो वर्षों के 
दौरान विदेशी विनियोग के प्रवाह को बढाकर दुगुना अर्थात्‌ 
6? अरब यू एस डालर कर लेगी जबकि इसका वर्तमान स्तर 
3। अरब डालर है। इसके लिए सरकार की प्रशासनिक 
मत्रालय के एक विशिष्ट अधिकारी को 00 कग्ेड रुपये से 
अधिक के प्रत्येक विदेशी विनियोग के प्रस्ताव के लिए 90 
दिनो को अवधि के भीतर अन्तिम निर्णय उपलब्ध कराना 
हो ॥। मॉनिटरिंग अधिकारी (१(०॥णाग३ णी८्श) की यह 
कु जिम्मेदारी होगी कि वह इस निर्णय को सुनिश्चित 
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आवास-व्यवस्था 


998 99 के दौरान 20 लाख अतिरिक्त आजसीय 
इकाइयो (00४९॥॥४8 णा॥७) का निर्माण किया जाएगा जिनमे 
]3 लाख ग्रामीण क्षे्रो और 7 लाख शहरी क्षेत्रो मे होगी। 
इंदिरा आवास योजना के लिए बजटीय आबरन (80080 
0८क्षाणा) जो 997 98 मे । 44 करोड रुपये था बढ़ाकर 
998 99 के लिए 600 करोड रपये किया गया है। 

प्रयोज्य शहरी भूमि को आवासीय निर्माण के लिए मुक्त 
करने के लिए शहरी भूमि हदबन्दी और विनियमन कानून 
(एक्रका [भाव (९॥॥8 भात रिव्ट५/आणा # 0) को समाप्त 
कर दिया जाएगा। 

आवास और शहरी विकास निगम (म्रा॥000) की 
पूजी का आधार बढाया जा रहा है ताकि मकानों के लिए 
अधिक उधार उपलब्ध कराया जा सके। 


आधार संरचना ([#93560९७-९) 


प्रमुख आधार सरचना क्षेत्रो अर्थात्‌ ऊर्जा परिवहन और 
सचार के लिए योजना परिव्यय 99$ 99 के बजट में 
बढ़ाकर 6] 46 करोड स्पये कर दिया गया है जबकि 
]997 98 मे यह 45252 करोड रुपये था। इस प्रकार इसमे 
35 प्रतिशत कौ वृद्धि की गयी है। इससे आधार सरचना 
सम्बन्धी सीमा बन्धनो को दूर करने मे सहायता मिलेगी और 
इस प्रकार औद्योगिक विकास का पुनरत्थान होगा जिससे 
तीब्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। 

पावर पर कुल योजना परिव्यय ॥998 १9 में बढाकर 
9500 करोड़ रपये कर दिया गया है जबकि 997 9९ में 
यह (738 करोड रुपये था। 

प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो जैसे एन टी पी सी और 
कोल इंडिया के प्रति बकाया भुगतान की राशि लगभग 
0000 करेड रुपये है। ये भारी बकाया राशि सरवारी 
उद्यमो के निवेश में गभीर बाघा है। सरकार इन बकाया 
राशियों के लिए एक गारटी योजना तैयार बरेगी। इन गारंटियो 
के बल पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या तो अपने ऋण के 
प्रतिभूतीकरण (5९८७८॥॥६आ०॥) द्वाए अधिक ससाधन प्राप्त 
कर सकेगे या वे प्रत्यक्ष रूप मे बाजार में प्रवेश कर साधन 
जुटाने मे समर्थ बन सकेगे। 

नयी सडक परियोजनाओ के कार्यान्वयन को त्वरिति 
करने के लिए जिसमे वर्तमान राष्टीय राजमार्गों (व णाओं 
प्राष्ठा७७५5) मे चार लेन बनाना भी शामिल है इस बजट मे 
इस उद्देश्य से भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 
500 करेड रुपये का प्रावधान है। 

भविष्य निधियो (4090८ ।ण॥05) मे प्राप्त होते 
वाली अतिरिक्त राशि का 0 प्रतिशत वक उच्यस्तरीय रूप 


भारतीय सार्दजनिक द्त्ति 


मे आकी गयी गैर सस्कारी क्षेत्र की प्रतिभूवियों मे निवेश 
के की इजाज्व दी गयी है। 

संविधान के तिर्देशालुसार प्राथमिक शिक्षा को पाचवीं 
क्या तक निशुल्क और अनिवार्य बतने और 
लए कालेज स्तर तक नि शुल्क शिक्षा प्रदान कपते के लिए, 
999 99 मे बजट-आबटन बढाकर 7047 करोड रुपये कर 
दिया गया है जबकि 997 98 मे यह 476 करोड रुपये 
था अत पिछले वर्ष को तुलना मे इसमे 50 प्रतिशत कौ 
बद्धि की गयी ऐ। 


सूचना ठकनालाजी ([किक्राशा02 जूल्लाएणण०9)) 

भारत कौ एक विश्व सूचना जतकनालाबी शर्तिव (000- 
ए३ जणिगआाणो चुश्छातण०2५ 7०५ शो बनाने के लिए 
रजार ने एक विशेष योजना तैयार करने का निर्णय किया है 
जिसके अनुप्तार साफ्टवेबर क्षेत्र पे वर्मचारी स्टाक विकल्प 
(800७, ०७०४०/७) के पात्र होगे। 


वित्तीय एवं पूजी बाजार 

हमारे सार्वजनिक छेत्र के बको में गैर निष्पादनकारी 
परिसम्पत्तियों (0७ एशरिए007 880 को की करे 
है लिए सरकार ऋण वसूली व्यायाधिका (छक्का 
ह८:०२८७ 70075) को सभी सायो से मजबूत बनाना 
चहतो है। हमारा लक्ष्य सह होता कि निवल 
फैर निष्यादनकारी को जो 996 97 में औसतन 
9 प्रतिशत थीं घटाकर 2000 200! तक 5 प्रतिशत के तीचे 
स्वर पर लाया जाए। 

भाप्तीय रिजर्व बैंक वेको के लिए व्यू पूजी पर्याप्तता 
अनुपात (जाओ एजशावी (९५०००) ए/00० को 3! 
मार्च 2000 तक वर्तगान $ प्रतिशत से बढाकर 9 प्रतिशत 
और इसके पश्चात्‌ ययाशाप्र 0 अतिशत करना चाटता हैं! 

विदेशी मुद्रा कानन की 
आवश्यकताओं के अधिक अतुरूष बनाने के [लए ओर इसे 
विदेशा मुद्रा बाजार में हुए चरिवर्तनो के अनुसार ढालने 
कलिए, सरकार ने यह तिर्णय किया है कक विदेशी मुद्रा 
विनियमन काजून (#एाहाशा एुऋणागा?० ए९्छ्पैभाणा कण) 
वो निरस्त कर इसका प्रतिस्थापत एक नए मुद्रा 
प्रबध अधिनियम (णशझ्ा लिलोाहर क्राब8शाक्षा। 
कल एष08) डरा किया जाए जो आधुतिक अर्थव्यवस्था 
को आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। 

फेमा (#&"#) लाने का उद्देश्य नशीली 
विक्रेताओ आवकवादियां इंधियार आर दूसरे जघन्य 
अ्थक अपराधियों के गेर ऋापूता लेन देन को रोकना हैं। 
केमा के साथ ही कालेधन के वैधीकरण निवारण का 


०) 


लोकसभा मे पेश किया जाएगा। 
भारतीय जीवन बीमा निगम के एकाधिकार को समाप्त 
करने के उद्देश से बजट में चीमा क्षेत्र को गैर सरकारी 
आरतीय कम्यनियों को च्रतिस्पर्डा के लिए खोला जाएगा। 
सरकार ने यह निर्णय किया है कि विदेशा घिनियो। 
ससथाने (सणश्षश्र पाला पज्राफ्राणा३--कि) की 
देशीय ऋण प्रतिभूतियों (7्री560 पणा।रशा० 
(लगा 5००णाएर5) जे निवेश करने की इजाजत देने का निर्णय 
किया है। चुंक की अवस्था पे उन्हे स्वय जोखिम सहन करना 
होगा। याद रहे कि अभी तक विदेशी तिवेश सस्थानो वी 
केवल सूचीकृत ऋण अ्रतिधूतियों मे निवेश की इजाजत थी। 
अनिवासी भारतीयों के लिए. प्यायतें 
अभी तक अनिदासी आरतीय द्वितीयक बाजार (56 
तप्तेकन हर्ट) में भरतीय कम्पनियों के हिस्से खराद 
सकते थे परन्तु व्यवितगत रूप में कोई अविवासी भारताय 
(0 छए९आ0ला॥ वाएीशी 'एव) कम्पनी की कुल 
हिस्सा पूजी के । प्रतिशत की सीमा तक ही हिस्से खरीद 
सकता था और अतिवासा बआरदीय निगमीय सस्थाएं कुल 
मिलाकर 5 प्रतिशत कौ सीमा तक कम्पनी ये निवेश कर 
सकती थीं। वित्त मंत्री > यह प्रस्ताव किया है कि अनिवासी 
आरतीय के लिए व्यॉक्तगत रत मे किसी कम्पनी कौ कुल 
को खरीदने की सीमा । प्रतिशत से बढाकर 5 
च्रतिशत कर दी जाए और सभी अनिवासी भारतीय निवेश कौ 
सीमा 5 प्रतिशव से बढाकर ]0 प्रतिशत कर दी जाए। 
श्रारतीय यूनिट टस्‍्ट एक 'न्यू इंडिय मिलेनियम योजना 
(चटज शिवाब जीवीशाएाओ इताशाध शुरू करेगा जो केवल 
अनिवासी भारतायों द्वारा डालर में अशदान के लिए खुली 
होगी। 
उसी प्रकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया अनिवासी भारतीया 
के लिए विदेशी मुद्राआ के मूल्य मे नया परिस््जैट इंडिया 
बाण्ड (ए८5णहक्ाप 03 8070) जाये कर रहा है। इसरो 
अनिवासी भारतीयों को आधारसरचना में बिनियोग करने में 
सहायवा प्राप्त होगी। यह बाण्ड पूर्ण रूप से देश अत्यावर्तनीय 
(एथ्जागागट) होगे और इन तए बाण्डो पर सरकार वहां 
रियायते देगी जो एन आरआई राशियो पर इस समय उपलब्ध 
हैं। 
इसके अतिरिक्त सरकार ट्री भारतीय मूल के व्यव्तिया 
पोआईओ (?श5णा ण परविथा उम््ठाए के लिए विशेष 
ची आई ओ कार्ड जारी किए जाएंगे जो अनिवासी भागतावा 
को विशेष आर्थिक शैक्षणिक वित्तीय और स'स्कृतिक लाभ 
ओऔी पहुचाएंगे। 
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विनिवेश/निजीकरण/सार्वजनिक उद्यमों का सुधार 
998 99 के बजट मे 5000 करोड रुपये विनिवेश 
(0097४८४॥/ था से प्राप्त करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया 
को त्वरित करने के लिए सरकार ने आईओसी, गेल वी 
एस एनएल और कानकोर से हिस्सा पूजी का विनिवेश 
करने का निर्णय किया है। इंडियन एयरलाइन्स मे सरकारी 
हिस्सा यूजी का पुनर्गठन करने के साथ इसका अनुपाव 49 
प्रतिशत तक नीचे लाने का निर्णय किया गया है। 
सार्वजनिक क्षेत्र कौ बीमार इकाइयों को बन्द करने की 
समस्या के सत्ोपजनक समाघान के रूप मे स्वैच्छिक सेवा 
निवत्ति योजना (४०एणा५॥३ रेक्ञाशाला 5दाशा०--५१२७) 
'का एक उदए पैकेज प्रस्तुत किया गया है। स्वैच्छिक सेवानिवृति 
योजना के आधीन आज प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के विरुद्ध 5 
दिन की मजदूरी क्षत्तिपूर्ति के रूप मे दी जाती हैं नये 
सेवानिवृत्ति पैकेज मे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 
दिन की मजदूरी या वेतन देने का वादा किया गया है। जिन 
च्यक्तिया ने 30 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया हो उन्हे 
60 महीने का वेतन क्षत्िपूर्ति के रूप मे दिया जाएगा। इस 
पैकेज को लागू करने के लिए वित्त प्रबन्ध क॑ लिए पुर्नसरचना 
निधि (१९५॥४०७४॥३ 7७॥५) का पृथक रूप मे गठन किया 
गया है। 
इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय क्या है कि 
सरकार गैर सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो (४०7 
॥72०27० 28008) मे सरकारी हिस्सा पूजी को 26 प्रतिशत 
तक लाएगी। महत्त्वपूर्ण सामरिक उद्यमो के सम्बन्ध में 
सरकार अधिसस्य हिस्सा पूजी (४8००५ हद ॥00 
॥ए8) की वर्तमान स्थिति बनाए रखेगी। 


2 998 99 के बजट का सार 

तालिका ! मे 998 99 के बजट सम्बन्धी सूचना सार 
रूप मे दी गयी है। तुलना की दृष्टि से तालिका मे 996 97 
के वास्तविक आर 997 98 के बजट एवं सशोधित अनुमान 
दिए गए हे- 

998 99 के बजट अनुमानो का परीक्षण करने से पूर्व 
हमे 997 98 के दांरान सरकार के निष्पादन का परीक्षण 
करना चाहिए। दूसरे शब्दो मे हमे ॥997 98 के बजट 
अनुमानो और सशोधित अनुमानो पर विचार करना चाहिए। 
4997 98 के सशोधित अनुमान (२९४5९प ९५6॥ा (९5) 

997 98 के लिए 232 ]76 कंग्रेड रुपये के कुल 
व्यय के बजट अनुमान क विरुद्ध, सशोधित अनुमान इसे 
235245 करोड रुपये आकते ई--अर्थात्‌ 3069 करोड 
रुपये को वृद्धि जिसम गैर योजना व्यय में 529] करोड 


भारतीय सार्वजनिक वित्त 


रुपये की वृद्धि हुई और योजना व्यय मे 2220 करोड रपये 
की कमी। अत सरकार अपने गैर योजना व्यय (० ज़ेद्ा 
€५एथाताश्णछ) को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुई और 
गैर योजना व्यय मे वाद्धि को एक हद तक निष्प्रभावी बनाने 
के लिए योजना व्यय मे कटौती करनी पडी। मुख्य मदे 
जिनके व्यय में वद्धि हुई है अर्थसाहाय्य (50099069) 
पुलिस येन्शन सामान्य प्रशासनिक सेवाएं और राज्यो एव 
संघीय क्षेत्रो को ऋण हैं। 

प्राप्ति पक्ष मे सकल कर राजस्व (0055 ९ 76९ 
थगए८) सशोधित अनुमादों मे )42720 करोड रुपये था 
जबकि बजट अनुमान मे यह ।53 647 करोड़ रुपये धा- 
]0927 करोड रुपये को कमी। इसका मुख्य कारण 
सीमा शुल्कों (2४5/0% 4४४८५) मे 550 करोड रुपये 
और सघीय उत्पाद शुल्कों (00 ९१९०१४८ 00॥९$) में 4500 
करोड रुपये को कम प्राप्ति था जोकि मुख्यत आयात मे तीन 
गिग्रवट और औद्योगिक उत्पादन मे मन्‍्द विकास का परिणाम 
थी। चाहे आयकर प्राप्ति के रूप मे (जिसमे स्वैच्छिक 
आय घोषणा योजर भी शामिल है) 7050 करोड रुपये की 
चृद्धि हुई किन्तु सीमा शुल्को और संघीय उत्पाद शुल्कों में 
तीव्र गिरावट ने सकल कर राजस्व मे तीच्र कमी कायम कर 
दी। परिणामत इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 
अधिक मात्रा मे बाजार उधार (](७८७ 0070४॥78) को 
प्रयोग किया और 79023 करोड की पूजी प्राप्तियो (0०9 
७| 7९०९७०७) के बजट अनुमान की तुलना में सशोषित 
अनुमान मे ये प्राप्तिवा बढ़कर 9673। करोड़ रुपये हो 
गयीं--7708 करोड़ रुपये की वृद्धि। दूसरे शब्दा में अधिक 
बाजार उधार से सरकार पर ब्याज का भार और बढ गया। 

अत सरकार प्राप्तिया और व्यय को 997 98 के 
बजट मे किए गए प्रस्तावों के अनुसार प्रबन्धित करने मे 
विफल रही है। अत श्री पी चिदम्बरम का 'स्वप्न बजट 
अस्त व्यस्त हो गया है। परिणामत सरकार का राजस्व घाटा 
(₹८एथवाप८ 6८ग८ा) बजट अनुमान मे 30266 करोड रुपये 
की अपेक्षा बढकर 997 98 के संशोधित अनुमान के अनुसार 
43686 करोड रुपये हो गया। इसी प्रकार 997 98 के 
सशोधित अनुमान मे राजकोपीय घाटा बढकर 86 345 करोड 
रुपये हो गया जब कि बजट अनुमान मे यह 65454 करोड 
रुपये आका गया था। सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशह के 
रूप में राजकोपीय घाटा 6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुच 
गया। अत श्री चिदम्बरम के स्वप्न बजट (9647 900 
2८0) में 997 98 ये इसको घटाकर सकल देशीय उत्पाद के 
45 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य हवा मे उड गया। 


भारतीय सार्वजनिक वित्त ह्ड 
तालिका 4 बजट का सार 
(करोड रुपए) 
___ -जनाफ््न्‍आ रा झऊ खुक 9977-98 997-98 998-99 
चास्तविक इजट संशोधित बजट 

अनुमान अनुमान अनुमान 

]. राजस्व प्राष्तियाँ (2 + 3) ____-_ऊफ्क झा छा ख्थ 5343 3854 6994 
». कर एजस्व 

(केन्द्र को निवल) ्राण ]3भ्र 9958 ॥6857 

3... कर भिल फजस्थ 32578 3949 39356 4537 

4 पूजी आपएियां (+ 6+7) ब4728 49033 9673] 05933 

5. कणों को बसूली प540 हगय9 9479 9908 

6. अय् प्राज्िया 455 4800 ६ 000 

॥ उधार औए अन्य देयताएं 66733 6454 86345 9025 

8. कुल प्राप्तियां 0 + 4) 20007 232476 235245 267927 

9. +ैए परियोजना व्यय (0 + ॥ + !2) दावा 609524 37%08 95925 

॥0.. राजस्व खाते पर जिसमें १27298 45854 ]46080 6630] 

॥.. ज्याज अहायरिया 59478 68000 6700 प500 

2... पूली खाते पर 2075 23470 28535 29.4 

]3.योजता ज्यप (4 + 52 53534 62852 60630 72002 

१4.. णजस्व खाते पर 3635 ६725. 3620 4376 

5 पूरी खाते पर 289 25098 2450 ख़्डा 

6 कुल व्यय (9+ 3) 20॥007 23276 235245 267927 

47.. राजस्व व्यय (0 + 4) ७8933 83408 482000 7006? 

38... पूरी व्यय 02 + 5) 4204 48768 59085 57865 

]9 राजस्व घाटा (--7)0 32654 30266 43686 48068 

20. राजकोषौय घादा (+ 5 + 60-6 66733 65454 86345 9025 

थे शवीषषाकक) िजिजिीयणयणयणयए आधमिक भारा (20-7) 4255 2546 20645 36025 


न न्‍ननटननिफग स्पिन पतन 


ज्लोव भारत सरकार, बजट का ज्ञार (998 99) जून 998 


4998-99 के बजट अनुमात 

4998 99 के लिए कुल व्यय का अनुमान 2,67927 
करोड रुपये लगाया गया है। इसमें से 72,002 करोड रुपये 
केन्द्र, राज्य और सघीय क्षेत्रों की योजनाओं के लिए रखे गए 
हैं और शेष 95925 करोड रुपये गैर सरकारी व्यय के रूप 
मे है। इस प्रकार योजना के लिए. बज्टीय समर्थन (ऐण02० 
25 $णए०फ) में 372 करोड रुपये की यूद्धि की गयी है 
60630 करोड रुपये के सशोधित अनुमान कौ तुलना मे 
4200? करोड रुपये अथात्‌ 8 8 प्रतिशव की तीव्र वद्धि। 

सकल कर सजस्व 577] करोड रुपये आका गया 
हु और राज्यो के भाग के रूप में 40854 करोड रुपये की 
व्यवस्था करने के पश्चात्‌ केन्द्र का शुद्ध कर राजस्व, ]6857 
करोड रुपये शेष रह जाएगा। (देखिए तालिका ) 
और ऊर राजस्व मे भी वरद्धि की प्रत्याशा है और यह बढ़कर 


4537 करोड रुपये हो जाएगा। अत कुल राजत्त प्राप्तियो 
के रूप में 6994 करोड रुपये का अतुमान हैं। इसके 
बिसद्ध, कुल राजस्व व्यय (रुक थाप्र5 ध्चएधाधाणर) के 
2,0062 करोड रुपये हो जाते की प्रत्याशा है। अत यह 
48068 करोड रुपये अर्थात्‌ सकल देशीव उत्ताद (0095 
8०गराब50० 7०0४०) के रूप में 5 प्रतिशत होगा। 
राजकोषीय घारा (5०2 0) के निर्धरिण के लिए 
हमे राजस्व ग्राप्तियों में ऋगो की वसूली और अन्य प्राष्तियो 
(हालिका ] 5 और 6 मद) को जमा करना होगा। यह जोड 
76902 करोड रुपये बैठता है। इसके विरुद्ध, कुल व्यय 
(राउस्व उमा पूजी व्यय) के 2,67927 करोड रुपये रहने की 
अत्याशा है। राजकोषीय घाटा इन दोनो जोड़ों का अन्तर हं। 
[(+5+6)-(7+8)] जो कि 9 025 करोड रुपये बैठता 
है-सकल देशीय उत्पाद का 56 प्रतिशत वित्त मत्री श्री 


64 भारतीय सार्वजनिक वित्त 
तालिका 2 : केन्द्र सरकार का व्यय 








(करोड छझुपये) 
997-98 3997-98 998-99 
बजट सशोधित बजट 
अनुमान अनुसप्त अनुमान 
].गैर-योजना व्यय (क+ख) 3,69,324 ,.74 65 ] 95 925 
कक राजस्व व्यय (] से 7) 445 854 46080 46630॥ 
॥। ब्याज सदावय 68000 65700 75000 
2. रक्षा राजस्व व्यय 2675 2680" ३0840 
3. मुख्य आर्थिक सहायटा (खाद्य उबरक (यूरिया) 
विनियंत्रित उर्वरक और निदात सवर्धन) 730 8366 ] 9४83 
4. ब्याज और अन्य आर्थिक सहायटा ॥2] 278 व? 
5 डाक घष्ट उह4 885 695 
6 पुलिस 3956 4928 ऊता4 
4. पेशन 525 6883 7342 
8 राज्य सरकायें को दिए "ए ऋण को बट्टे खप्ते डालना 2 मजा 403 
9 आम चुनाव ।2वीं लोक सपा 350 ख्0 
॥0.. अन्य सामान्य सेव'ए (राज्य के अग्‌, कर सप्रहण, 
वैदेशिक काय आदि) 4566 392 बसु 
॥  पौचवे केन्द्रीय वेतन आप्याग कौ सिफारिशे का कप्याव्वयत 4205 
2. सामाजिक सेवाए (शिक्षा स्वास्थ्य प्रसारण आदि) ३46] 4358 4865 
॥3. आर्थिक सेवाए (कृषि उद्योग, विद्युत परिवहत्‌ सचार, विज्ञात 
और प्रैद्योिफक अ'दि) 400] 4524 5003 
4.. केद्धाय अप्योजता स्कामों के सवध में बचनबद्ध व्यय के लिए 500 
45.. राज्य और सघ रात्य क्षेत्र की सरकाएँ को अनुदान 4970 4625 6753 
6_ विधानमडल रहित सघ राज्य क्षेत्रें का व्यय 683 859 896 
7 विदेशी सरकारों को अनुदान गा 340 40 
ख॒ पूंजी ज्यय (8 से 24) 23,470 28 535 29 624 
8 रक्षा पूजी 8907 9297 40360 
9 अन्य आयोजना-भिन्‍न पूजी परिव्यय ॥73 564 368 
20. साकगी उद्यमों को ऋण 8024 3583 448] 
2।. राज्य और सघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण ॥4 396 ॥5 87 4293 
22. विदेशी सरकाएँ को ऋण 25 59 73 
23. अन्य आयोजता-भिनन ऋण व64 ]63 84 
24. विधणमडल रहित संब राज्य क्षेत्रों का व्यय 32 48 35 
पा योजता व्यय (च+छ) 62852 60630 72002 
च राजस्व व्यय (25+26) 37554 3620 4376] 
25. केद्रीय आयोजना 25 545 23 293 305 
26. राज्य और सप राज्य क्षेत्र को यरियोजनाओं के 2009 82827 43646 
लिए केन्द्रीय सहायता 
छ* पूंजी व्यय (2+28) 25 298 24,.50 28,24] 
27. केन्द्रीय योजना 40585 0336 2,349 
28. राज्य और सघ राज्य क्षेत्र की योजग़ओं के 
लिए केद्रीय सहायल बब73 खव774 35892 


जोड़ - ब्यय (+]) 232,876 2,35,245 २67,927 
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मशवन्त पिन्हाते उल्लेख क्या “अर्थव्यचस्था को वर्तमान 
सथति को ध्याव मे रखते हुए. और विकास के लिए 
व्यप फ्रेत्साहन की आवश्यकता को दृष्टि मे रखते हुए, मेरा 
वविश्वस है कि इस वष इस पर अधिक दबाव डालकर इसे 
कप करने की आवश्यकता नहीं ह्ै। 


क्रेद के सरकारी व्यय का विश्लेषण 
997-98 को सशोधित अनुमान मे केस्द्र का सरकारी 
व्यय ]74०)5 करोड रुपये था ओर 998 99 मे इसके 
बढ़कर 95925 करोड़ स्पये हो जाने का प्रत्याशा है 
22 प्रतेशत की बूद्धि। इसके विरद्ध !708-99 मे योजना-व्यय 
के 72002 करोड़ तक पहुंच जाने की प्रत्याश! है जब 
997 98 मे यह 60630 झगेड रुपये रहा--8 8 प्रतिशत 
की वृद्धि अत गैर योजना व्यय की तुलना में बित मत्रा ने 
योजना-व्यय मे अपेक्षाकत अधिक अतिशत वृद्धि वा प्रावधत 
किया ह। यह 997 98 के बजट मे कल्पित परिस्थिति प्ले 
निश्चित रूप मे उन्‍्तत स्थिति है। 
भैर योजना रातस्व व्यय (४0 पता 7९६ ॥ए६ ल्च्ज्टा 
क्षण) को मुख्य मदो का अध्ययन करने से पदा चलता हैं 
कि चार मदो अथात्‌ ज्याज-पुगतान रक्षा अर्थसाहाय्य (500 
90॥25) और सामान्य प्रशासन (जिसमे पुलिस और पेन्शन भी 
शामिल हैं पए रुल गेर योजना राजस्ठ व्यय का 904 
तेशत खच होगा। (देखिए तालिका 3) चूँकि ये व्यय 
राज्य प्रबन्ध के अनिवाय अग है इसलिए वित्त मत्री के पास 
साम'जिक एवं आधिक सेवाओ पर व्यय बढाने के लिए बहुत 
थोडी गुजाइश ही रह जाती है अले ही ये व्यय आर्थिक 
विकास जो प्रोन्नत करने के लिए आवश्यक हैं। 
ब्याज भुगतान कुल गर योजना राजस्व-व्यय 998-99 
मे 46.2 प्रतिशत और अधसाहास्य 3 6 अतिशत के वराबर 
थे। चाहे रक्षा व्यय का अनुषात थोडा गिरकर 9 प्रतिशत हो 
गया जबकि गत वर्ष यह 9+ अतिशत था परन्तु वित्त मंत्री 
ते यह आएवासन दिया है «मै अगर आवश्यक हुआ वो वर्ष 
के दौगन बजदाय समथत में वृद्धि करने पर विचार करुगा। 
हमारी रक्षा सम्बन्धा तैयारियों मै कसी प्रकार का 
नहीं किया जा सकऊता" 
इसमें सन्देह नहीं कि रक्षा पर सापेक्ष। अधिक प्र'बधान 
करने की जरूरत है अन्यथा इसके देश को सुरक्षा और इसके 
साथ विकास पर गभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते है। 
चजला-व्यय और केन्द्रीय योजना ज्यय 
998-99 के लिए केन्द्रीय योजना व्यय (एशाएओं 
एक 0ज09) का विश्लेषण ऋरने से पता चलता है कि 
१997 98 के 9839 करोड स्पये के बजट-प्रावधान के 
विरुद्ध सशेधिव अनुमात में प्रत्याशित व्यय 8033 करोड 
रुपये था अर्थात्‌ 0806 करोड रुपये ली कमी अुज्दीय 
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तालिका 3 गैर-योजना राजस्व-व्यय का विवरण 
करोड रुपये 

3997-98 न] ऊ्रओे छलछ्क 

संशोधित बजटीय 

अनुमान अनुमान 

६ ब्याज 65700 जद] छा रू. 
74) ६63) 

2 रक्षा 26802 3080 
0932 (90) 

3 अधसाहाध्य 9 ७8 22005 
(डच्कडाव ब्) (क्र (3.0) 

4 सामात्य प्रशालत प7003 ]85%0॥ 
(पुलिस पेशन एवं (623) 64) 

अन्य सामान्य सेवाएं, 
राज्य के अग आदि) 

योग ( से 4) .2969 ,46,366 
७93 2) (904) 

कुल राखस्व प्राप्तिया ]3854 68994 
(000) (00.0) 


__.72 पर फल न फ़स क 
ज्ञोट प्रकट में दिए गए. इगकडे कुल शाइस्वे प्राष्तियो का प्रतिशत हैं। 
झलोत वित्त मालय बजट का साई (जूत 998) से सकलित एव 
परिकलित 
चरित्यय मे 8 प्रतिशत कौ गिशवट। यह बात बडी 
'निराशाजनक है कि गैर-योजना व्यय मे वृद्धि का प्रबन्ध करने 
के लिए सरकार योजता-व्यय मे कटौती करदी है। चाहे 
उत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिद्म्बप्स ने बडे जोश से 
तालिका 4 केन्द्रीय योजना परिव्यय 
(करेड़ रुपये) 


____्क्रकछ् फझक 


997-98 997-98 998-99 


अजट संशोधित बजट 
अनुमाव अतुमाम भतुमान 
बजट सहायता 36,30 उऊक्स्ा जज क ग कक आम्म 42,464 
सप्वातै उद्यमों आदि के आन्दरिक 
और बजट बाह्य ससाधत 5570. 4404. 6272 
ओोड-केम्द्रीय आयोजना परिव्यय 9,839 8 ,033 ,05,87 
केन्द्रीय योजना का क्षेशवार परिव्यय £ 
कृषि जऔऔए सम्बद्ध गतिविधिया 2989. 2766. ३8७ 
ग्रामण विकास 8 6949 8॥82: 
सिंचाई और बाढ़ तियत्रण 32 268 34 
ऊर्ज 2425... 2729. 30082 
उद्योण और खनिज 20... ॥प7ा. ॥छा 
परिवहन 506. 4298._686 
सझर घछऊत. गाडी +॥488 
विज्ञन्‌ प्रौद्योगिकी और पर्यावरण क्या 965 भ्रा66 
सामान्य आर्थिक सेवार्‌ प्रा वा? ११॥॥॥॥ 
साप्राडिक सेवाएँ ॥87.. क्‍45..._ 600 
सामान सेवार २ 26 288 
कुल जोड 9,839. 8॥,033 ॥/05॥87 
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तालिका 5 : केन्द्र सरकार की प्राप्तियां 








(करोड़ रुपये) 
वराग्र-98 997-98 998-99 
बजट संशोधित बजट 
अनुमान अनुपात अनुमात 
3... राजस्व प्राप्तियाँ (ग+४) ॥53,43 3,38,54 ,6,994 
क सकल कर-राजस्व (। से ॥) ॥53,&47 ॥,42,720 ॥5॥ 7 
।.. विगन्कर 2860 2,60 26559 
2. आय-कर (वी डी आई एस, “97 सहित) 2870 28/50 20930 
3... ब्याज कर 7800 800 920 
4. व्यय कर श0 200 300 
5. घन-कर % ]9 ]8 
6. उपहार-कर 30 ॥0 40 
79. सीमा शुल्क 52550 4600 4848 
8... स॑घ उत्पाद शुल्क 52200 47700 5769 
9. सेवा कर 2850 500 7867 
॥0. अन्य कर और रुल्क ह0॥ 98 हा 
। संघ राज्य क्षेत्रों के कर 236 279 284 
ख्त्र. पटाएए-राज्यों का हिस्सा 40,254 43,562 40 854 
आय कर ॥569 2|6 394 
संघ उत्पाद शुल्क 24563 22,446 26908 
थे... निवल कर राजस्व 4,3,393 99 58 ,6 857 
भर गैर-कर राजस्व (2 हे 6) 39750 39,356 45,]37 
2. छ्पाज प्राप्तियाँ 24092 5327 27 54 
43. लाभोश और लाभ 603 5862 939 
॥4.. विदेशी अनुदान 400 ]70 ।054 
॥5 अन्य कर घिल राजस्व 82९0 6680 8,425 
6. संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां 265 37 33] 
॥ पूंजी प्राफियां 07 से 26) 7903 ६.१६॥| 0593) 
॥7. ऋणों की वसूलियां इप79 9479 990९ 
]8.. बाजार उधार 4070 4070 48 326 
49 अन्य अल्पावधिक प्रध्यवधिक और दीघांबधिक ऋण 29750 उल्44 ] 
20. विदेशी सहायता 2,435 20॥ 2.37 
2॥ सरकारी थेत्र के उद्यमों में इक्वियो घारिता का विनिविश.. 4800 906 5000 
22 अल्प बचते लोक भविष्य निधि तथा सेवानियृतति होते 
वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना? ॥4000 खूवाप शा 646 
23. राम्य भविष्य निधियां 255 १3200 5६३50 
24. विशेष जशा 0006 8984 9495 
25 अन्य 2643 2675 3877 
26. नऊूद शेष में कपी 2 एव 
जोड़-पूँजी प्राप्तियाँ 79933 96 73॥ 0$ 935 
कुल प्राप्तियाँ (+॥॥) 2,32.76 2,35,245 2.67 927 
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आरतीय सार्वजनिक वित्त 


बह कहा था कि 997-98 के बजट में केन्द्रीय योजना-व्यय 
४ 85 प्रतिशत को वृद्धि की जा रहो है परन्तु सत्य तो यह 
है कि वास्तविक वृद्धि केवल 4 अतिशत है। यह हमारी 
बोजना-परिव्यय के बारे में गभीस्ता का चरिचय है। 

दूघरा अप्तन्तोषजनक पहलू सार्वजनिक उद्यमों के आन्‍्तरिक 
और बजट बाह्य ससाधनों (07े शाएं छ्वावनपवे8४- 
2९ $०ए९००७) के बजट अनुमान मे 55709 करोड रुपये से 
सशोधित अनुमान में 47404 करोड रुपये हो जाते से तीव्र 
पिरावट आयी है। इसका अर्थ 8305 करोड रुपये को 
रगशावट जिसका केन्द्रीय योजना-परिव्यय के वित्त प्रबन्ध पर 
दुष्प्रभाव पड़ा है। अत सार्वजनिक उद्यमो के सुधार के बारे 
मे फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। 

998-99 के वर्ष के लिए वित्तमत्री ने केन्द्रीय 
योजना व्यय को 8 033 करोड रुपये से बढा कर 05 87 
करोड रुपये करने का प्रस्ताव किया है--लगभग 30 प्रतिशत 
को वृद्धि। एक बार फिर वित मत्नरी सार्वजनिक उद्यमों के 
योगदान के रूप में अत्यन्त आशावादी जाब चडदे हैं और इसे 
997-98 (सशोधित अनुमात) में 47404 करोड़ रुपये की 
तुलना में 998 99 मे बढाकर 62723 करोड रुपये करना 
चाहते हैं-- 32.3 प्रतिशत की वृद्धि। यदि इसे 997 98 में 
हुई 49 प्रतिशत योगदान मे गितवट के प्रकाश में देखा 
जाए, तो यह एक भाग अत्यातुमात है। वित्त मत्री ने यह 
उल्लेख किया है योजना-आबटन हमारी प्रधान ग्राथमिकताओं 
का प्रतिबिम्ब हैं। कृषि मन्नालय के योजना आबटन में 58 
प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 807 करोड रुपये से बढाकर 
2854 करोड़ रुपये किया गया है ग्राम क्षेत्रो एव रोजगार 
मत्नालय के आबटन को 8356 करोड रुपये से बढाकर 
992 करोड रुपये-- 8 6 प्रतिशत की वृद्धि स्वास्थ्य एव 
परिवार कल्याण मत्रालप के आवटन को 2,747 करोड़ रुपये 
से बढाकर 3 684 करोड रुपये- 24 ब्रतिशत की वृद्धि और 
कल्याण मत्रालय के व्यय को 804 करोड रुपये से बढा कर 
.539 करोड रुपये करना“ ? अ्रतिशत की वृद्धि। परन्चु 
मूल प्रश्न यह है कि क्या व मत्री सार्वजनिक उद्यमो के 
निष्पादन मे आमूल उन्नति कर चाएँगे ताकि वे कहीं अधिक 
माजा में आन्तरिक सस्राधत जुट सके। दूसरे, यह इस बात पर 
निर्भर करता है कि वे किस हद तह राजस्व प्राप्तिया बढा 
सकते हैं और गैर सरकारी व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं 
ताकि केन्द्रीय योजता के बजटीय समर्थन के लिए साधते 
प्राप्त हो सके। दोनो प्रकार से भविष्य उज्ज्वल दिखायी नहीं 
देता। 


राजस्व प्राप्तियो का विश्लेषण 
998 99 के बजट मे सकल कर राजस्व के रूप में 


छापा 
]57/7 करोड रूपये प्राप्त करने का अनुमान है जबकि 
इसके विरुद्ध 997-98 (संशोधित अनुमान) से ]42720 
करोड रुपये प्राप्त किए गए। अतः पिछले चर्ष की तुलना में 
05 प्रतिशत अधिक कर-राजघ्त्व श्रात करते का सकेत है। 
(देखिए तालिका 5) इन अनुमानों को जैयार करते हुए वित्तमत्री 
जे सेलुलर और बुनियादी सचार सेवाओ के आपरेटरो से 
लाइसेस फौस के रूप में 2.800 करोड रुपये और भारतीय 
रजर्व बैंक के निंवल अधिशेष लाप (ल 5णए७ एएणी) 
के रूप में 4200 करोड रुपये की प्राप्ति को भी शामिल 
किया है। 

बेहत्तर कर अनुपालन (एक €०ग्राफ्ाभा००) और 
कर-आधघार के विस्तार हारा वित्तमत्री 9.205 करोड रुपये 
अतिरिवत कर-राजस्व के रूप मे प्राप्त करने की प्रत्याशा 
करते हैं जिसमें से 780 करोड रुपये राज्यों को देने के 
चरचात्‌ केन्द्र को शुद्ध राजस्व के रूप में 7425 करोड रुपये 
पआप्त होगे। 

तालिका 6 बजट प्रस्तावों का प्रभाव 


(करोड रुपये) 
कुल जा हक्ला झऋज फ्लो का राज्यों का 
भाग आग 
तिगम कर 2400 >आाऊझआजा श्य स्का - हु 
सीमा शुल्क या+8 748 + 
सघौय उत्पाद शुल्क 4,290 250 780 
सेवा कर 233 233 जा 
9205. 7425. 780 


छा एप्स 

बजट में यह मान्यता की गयी है 998 99 मे सकल 
देशौय उत्पाद मे चालू कौमतो पर ॥4.5 प्रतिशत की चूद्धि 
होगी जिसमे वास्तविक वृद्धि दर का भाग 655 प्रतिशत और 
झ्फीति का 7-8 प्रतिशत होगा। इसमे औद्योगिक उत्पादन मे 
0 प्रतिशत बुद्धि की मान्यता की गयी है। सघीय उत्पाद 
शुल्को (0॥रणा हि:०5० 0659) में 998-99 के दौरान 
लगभग 2। प्रतिशत को वृद्धि और सीमा-शुल्को (0पशणा 
0ण8७8) मे १7 4 प्रतिशत की वृद्धि की प्रत्याशा है। जबकि 
कुल कर राजस्व मे निगम कर का लात जो 997-98 मे 5 
अतिशत था के बढकर 998-99 में 68 प्रतिशत हो जाने 
की प्रत्याशा है, आवकर का भाग 99-98 में 20 प्रतिशत 
से कम होकर 998-99 से 33 प्रतिशत हो जाने का 
अनुमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि 997 9४ के 
दौरान प्राप्त कर-राजस्व में स्वैच्छिक आय-घोषणा (५णणा- 
श्र 05005706 9€णार 5ताशाह घणा$5) योजना के 
आधीन प्राप्त 0050 करोड रुपये की राशि शामिल है। यदि 


68 


इसको छोड़ दिया जाए, तो सामान्य आधार पर आयकर द्राप्ति 
8 700 करोड रुपये बैठतो है। परन्तु 4998 99 के आकडों 
में समाधान के आधीन 4000 करोड रुपये को प्रत्याशित 
राशि शामिल की गयो है जो गुप्त रूप मे स्वैच्छिक आय 
घोषणा योजना हो है। यदि समाधान के आधोन प्राप्त राशि 
छोड दी जाए, तो आयकर से राजस्व प्राप्ति केवल 6930 
'करोड रुपये ही होगो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन 
चार करों द्वा 997 98 मे कुल कर राजस्व का 982 
अतिशत उपलब्ध कराया गया और 998 99 मे इनके द्वारा 
9722 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने की प्रत्याशा है। (देखिए 
तालिका 7) 

तालिका 7 मुख्य करों का कर-राजस्व मे प्रतिशत भाग 








१997 98 998 99 

संशोधित बजट 

अनुमात अनुमान 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 3१4 ३66 
सीमा शुल्क 87 305 
निगम कर व50 68 
आयकर 0 ॥3३ 
कुल कर राजस्व 000 7000 





रो दित्त भआलप अडजरट का स्वाए, जूत 998 से परिकलित 
गैर कर राजस्व (६०१ (9४7९४श४८) मे 47 प्रतिशत 
की वृद्धि समान्य है। पूजी प्राप्ति (029॥30९०९0७) क्षेत्र मे 
वित्त मत्री 998 99 के दौराव 05 9) करोड रुपये प्राप्त 
करने की प्रत्याशा करता हे जबकि इसके विस्द्ध 997 9९ 
में इस मद से 9573॥ करोड रुपये को प्राप्ति हुई-95 
प्रतिशत की वद्धि। यह बिल्कुल ठीक ही ज्यन पडतो है 
क्योंकि 997 98 के दौरान सरकार ने राजस्व मे कमी को 
पूरा करने के लिए बहुत ही उदार रूप मे बाजार ऋणो 
(७७९६४ ७७7०५४४) का प्रयोग किया परन्तु इससे 
998 99 मे ब्याज का भार बढकर 75 000 करोड रुपये हो 
गया। इस बचत में इस विकल्प का प्रयोग इतनी गैर जिम्मेदारी 
से करने का कोई इरादा नहीं है ओर इस दृष्टि से इसके इरादे 
नेक हैं। चाहे बजट मे विनिवेश ()87५४९5छाशा!) के लिए 
998 99 के दौरान 5000 करोड रुपये का प्रावधान किया 
गया परन्तु हमाय रिकार्ड यह बताता है कि 997 98 के 
दौरान 4800 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के विरुद्ध हमारी 
विनिवेश से प्राप्ति केवल 906 करोड रुपये थी। यह अत्यन्त 
निगशाजनक है। इसके अतिरिक्त यह बात भी समझ नहों 
आतो कि जहा 997 98 के दौरान, छोटो बचतो लोक 


भारतीय साव॑ंजेनिक वित्त 


भविष्य विधियों राज्योय भविष्य निधियो और विशेष जमा से 
997 98 (संशोधित अनुमान) के दौरान 37 662 करोड रुपये 
की प्राप्ति हुई वहा 998 99 के बजट में इसके लिए 
36,845 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है जो 997-98 
में प्राप्त राशि से भी कम है। इस्त प्रतिकूल प्रवृत्ति का कोई 
कारण नहीं बताया गया। 


5 बजट में कर-प्रस्ताव (45 07070525) 

4998 99 के बजट मे मुख्य कर प्रस्ताव इस प्रकार 
॥ अल 
प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव (076९ 9४ ९70.059]5) 

वित्तमंत्री ने उल्लेख किया “व्यक्ति कर या निगम कर 
के ढाचे मे कोई भी परिवर्तन करने का भेरा प्रस्ताव नहीं है। 
मैं आश्ण करता हू कि कर ढाचे मे दीघविधिक स्थायित्व 
(.णाशक्षया। 530॥॥%) से बढती हुई उत्प'दिता, स्वैच्छिक 
कर-अनुण्लन (95 ००००॥४॥८८) और कर विस्तार प्रयासों 
में एक सद्‌गुणी चक्र (५७७॥०७०४$८०४०)९) कायम हो जएगा।" 
किन्तु इस सम्बन्ध मे कुछ रियायतो को घोषण्ण की गयी -- 

] कर छूट (9 €रधशाजा0)) को सीमा 40000 
रुपये से बढाकर 50000 रुपये कर दी गयी। 

2 ऐसे बेतन प्राप्त करने वाले जिन की आय ! लाख 
रुपये तक है के लिए मानक कटौती ($आएंग0 ९८१०८ 
0०) 20000 रुपये से बढाकर 25000 रुपये कर दी गयी 
है। 

जिन वेतन प्र"्प्त करने वाले व्यक्तियों की आय । लाख 
और 5 लाख रुपये के बीच हैं उनके लिए मानक कटौती 
20000 रुपये ही रहेगी। 

3 चिकित्सा व्यय की कर मुक्त उच्चतम सीमा 0000 
रुपये से बढाकर 5000 रुपये कर दो गयी है। 

जिन वेतन प्राप्त बरने वाले व्यक्तियों की आय 5 लाख 
रुपये से ऊपर है उनके लिए म'नक कटोतो उपलब्ध नहीं 
होगी। 

तालिका 8 आयकर की वर्तमान और संशोधित दरे 





वर्तमान दर संश्रेषित दर 
40000 स्पये एक शूय 50000 रुपये तक शूय 
4000। से 60000 स्पये. "5 5000] से 60000 300० 
6000] से । 50000 रपये. 00० (॥00॥ से ॥ ९0000 भी 


,50 000 से अपिक आ१७ ॥ १0000 रपये से अधिक शी 


कर दरो मे कटोतो का व्यक्तियों हिन्दु अविभाजित 
परिवारों अदद पर विभिन्‍न आय स्तरों पर प्रभाव इस प्रवार 


है -- 





भारतीय सार्वजनिक वित्त 


व़लिका 9 : आय के विभिन्‍न स्तर पर आय-कर-राहत 








अस्तावित राहत 

छुल आब वर्तमाव.._ बया का- राशि 

(पपये) . कए-दामित्व दापित्त. (रुपये). ग्रविशत 
50000 ॥0900 चून्य 000 ्छ 
60000 200 3000 १000 50 
75000 5000 4000 000 20 
20000 ]4000 3000 000 या 
750000. 30000 79000 7000 59 
20000 350०0 ३40०0 ॥00 28 
30000 900 63000 3०0 रा] 


ध्यान देने योग्य बाद यह है कि जैसे-जैसे व्यक्ति को 
आय में वृद्धि होती है, तो इसके साथ-साथ चर्तमाव कर-दायित्व 
के अनुपात के रूप में प्रतिशव-राहत कम होती चली जातो 
है। 


कर-आधार का विस्तार (७१९शव्ट [0 0350) 

श्री पो चिदम्बरम ने अपने बजट में चार मानदण्डो के 
प्रयोग का उल्लेख किया। के थे * घर को मलकिय6, टेलीफोन 
का रखना, विदेशों यात्रा पर खर्च और घोटर गाडी का 
स्वामित्व। यदि कोई व्यक्ति इन चार मानदण्डो में से दो को 
पूण्ठ करवा हो, हो उसे आवकर-विवरणी (]77०छ78 पक 
॥९७॥) दाखिल करनी होगी। श्री यशबन्त सिन्हा ने इसमे दो 
और मानदण्डों को जोड़ दिया-क्रेडिट कार्ड रखना और 
महयी क्‍्लबो की सदस्यता। इस प्रकार कुल छ. मात्रदण्ड हो 
जाते हैं। अतठ चार मानदण्डो में से दो को मिलना प्रशासनिक 
दृष्टि से कठिर कार्य है, इसलिए वित्त यंत्री ने यह प्रस्ताव 
किया कि यांद कोई व्यक्ति इन छ* भें से एक की भी पूर्ति 
करता है, शो उप्ते आय-का विवरणी दाखिल करने के लिए 
कहना उचित होगा। यह स्कीम अब *छ; में एक” के नाय से 
जानी जाएगी और (2 बड़े महानगरों के साथ 23 अन्य शहरों 
में भी लागू की जाएगी। इस प्रकार इस स्कीम का विस्तार 35 
शहरों तक किया जाएगा। वित्त मत्रो आशा करते हैं कि इससे 
पूरे राजकोपीय वर्ष में आयकर विवरणियों में कम-से कम 50 
प्रतिशत को चृद्धि होगी। 

कए-अनुपालन सुनिश्चित करने और कर-वंचन (ए&६ 
६५३४०४) को कम करने के लिए कर-निर्धारितयों (96 
855८55८३) को अपना पैन (2870) या जी आई आए. (098) 
नम्बर सभी सौदों में देना अनिवार्य कर दिया गया है। इन 
सौदों में है : () अचल सम्पत्ति का क्रय या विक्रय, (2) मोटर 
बाहनों का क्रय या विक्रय, (3) 50000 रुपये से अधिक के 
शेयरों का लेन-देन (4) बैंकों में नया राता खोलना, (5) 
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50,000 रुपये से अधिक की सावंधि जमा [580 05909) 
(6) टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन और (7) होटलों में 
25,000 रुपये से अधिक का भुगताना 

वित्त मंत्री ने एक पृष्ठ वाले करदाता अनुकूल विवरणी 
पत्र जिसे “सरल” कहा जाएगा, को शुरू करने का प्रस्ताव 
किया। सरल को फिसी चार्दर्ड एक्ाकटेट अथवा कर-सलाहकत 
की सहायता के बिग सरलता से भरा जा सकता है। 


कर-बिवाद सुलझाने के लिए समाघाव 

वित्त मंत्री ने कर-विवाद सुलझाने के लिए 'समाघात' 
नामक एक नयी स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया। यह 
स्कौम प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करो दोनों पर लागू होगी और 
चर्तमान दरों पर प्रत्यक्ष कर की बकाया राधि का भुगतान 
करने पर करदाता को ब्याज तथा जुमनि की माफी तथा 
मुकदमा चलाने से मुक्ति प्रदान करेगी। अप्रत्यक्ष करों के 
सम्बन्ध में, 50 प्रतिशत बकाया शुल्क अदा करने पर कर-दाता 
को ब्याज और जुमनि की माफो और मुकदमा चलाने से 
मुक्ति उपलब्ध होगी। 

शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों के सम्बन्ध में पूर्ण 
छूट, जिसका गलत प्रयोग हो रहा है, वापस लाने का प्रस्ताव 
है। 


डपहार कर (6॥0-7४5) समाप्त 

उपहार कर से नाममात्र राजस्व-प्राप्ति होने के कारण 
वित्त मंत्री ने 30 सितम्बर 998 के पश्चात्‌ दिए जाने वाले 
उपहारों पर उपहार कर समाप्त कर दिया। किन्तु उपहार कर 
आयकर अधिनिषम के आघीन लगाया जाएगा और उपहार 
को करदाता की आय माना जाएग। अनिवासी भारतीयों को 
वर्तमान की भाँढ इससे छूट जारी रहेगो। 
आवास-निर्माण के लिए प्रोत्साहन 

अनुभोदिव आवास परियोजनाओं (प्र०णच्णा३ एण९८७) 
के लिए कर-अवकाश (7४/090॥039)-पहले पांच वर्षों के 
लिए लाओं से 00 प्रतिशत करौद्ये और इसके बाद के पांच 
वर्षों के लिए 30 प्रतिशत कटौती। 

स्वयं-गृहीत मकानों ($८॥-०५८ए७॥90 ॥00585) के लिए. 
उधार लो ग्यो 'एूजी पर ब्याज को करौती (00०परलाणा) 
5,000 रुपये से बढाकर 30000 रुपये कर दी गयी। 

मस्म्मों तथा संग्रहण प्रभाणें (00॥8छ00॥ ९३९७) 
के लिए 20 प्रतिशव से कयैती बढ़ाकर 25 प्रतिशव कर दी 
गषी। 

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आवास परियोजनाओं में 


कार्य कर रहो कम्पनियों को होने काले लाधों में 50 प्रतिशत 
की कटौती] 


आरतीय तार्वजनिक वित्त 


एक वर्ष मे 790 करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति को आशा 
है। इसका उपयोग सड़कों के विकास के लिए (कया जाएगा 
और यह सम्पूर्ण राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
एल्नाणाने सीशाा) #णाणा। "एके को सौंप दी 
जाएगी। 

स्वर्ण पर आयात शुल्क 220 रुपये से बढाकर 250 
रुपये प्रति 0 ग्राम कर दिया गया। 

फर्वेस आय एल एस एच एस. एचएस डी मोटर प्खिद 
और ए.टो एफ जैसे द्वितीयक उत्पादो पर भी आयात शुल्क 
घटाकर 0 से 5 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। 
कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 27 ब्रतिशत से घटाकर 22 
अतिशत कर दिया गया। इसके परिणामस्वस्य एक वर्ष मे 
965 करोड़ रुपये राजस्व हाति का अंतुमान है। इस हानि को 
पूण करने के लिए मोटर स्थ्रिट पर उत्पाद शुल्क (८४०५९ 
609) 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गयी है। 
सपानान्तर विपणन के लिए आयावित मिट्टी के तेल पर 2 
रद विशेष शुल्क संहिंत 32 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया 
गया है4 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

लघु स्तर क्षेत्र कौ सहायदी के लिए, उत्पाद शुल्क के 
लिए छूट की सीमा (8:श॥ए0ण१ ]700 30 लाख रुपये से 
बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गयी है। 50 लाख रुपये और 
00 लाख रुपये की अभिसीमा मे एक समान 5 प्रतिशत 
सामान्य दर लगायो गयी है। इन 
300 करोड रुपये की राजस्व हानि होगी। वित्त मत्री के 
अनुसार, “हमारी अर्थव्यवस्था के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के लिए 
यह एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी 

'निम्नलिखत वस्तुओं पर 8 अतिशत उत्पाद शुल्क (8: 
05९ 0४५) लगाया गया- 

चैकेटबन्द चाय ज्राड युक्त मक्खन और घी हस्तचालित 
भशौन से भितत सिलाई मशीने, ब्राडयुतत मसाले फैकिट्रयों में 
उत्पादित ब्राडयुक्‍्त खाद्य उत्पाद, बाड़ नाम से बिकने वाले 
मास और मछली उत्पाद, मक्खन सहित दूध पाउडर 
शिशुओं के लिए लिर्मित दूध शामिल नहीं 800 सीसी 
तक के ट्रैक्टर, चश्मे के शीशे और फ्रेम स्लाइड फास्नर्सी 

चिकित्सा यत्रो और उपकरण ठ्था प्रदूषण वियलण 
उपस्करों पर उत्पाद शुल्क 5% से बढाकर 8०% कर दिया गया। 

चिकित्सा फर्नीचर, घूप के चश्मो और रिकार्ड न किए 
गए आडियो क्ेसिये पर 3 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया 
गया। 


ष्श 

हथियार और गोलाबारूद पर शुल्क १8 प्रतिशत से 
बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया परन्तु सैन्य सेवाओ के 
जलिए हथियारों और गोलाबाहद को उत्पाद शुल्क से छूट 
जारी रहेगी। 

जाइलोन फिलामेट यार्न पर उत्ताद शुल्क 30 प्रतिशत से 
घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। 

सिगोये पर विशिष्ट दरो के 6 प्रतिशत से ] प्रतिशत 
के बीच भिन्‍ भिन्‍त मात्र मे उत्पाद शुल्क मे वृद्धि की गयी। 

अल्कोहल आधारित प्रसाधन बस्तुओ पर उत्पाद शुल्क 
00 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत किया गया। 

सेवा-कर सडको द्वारा माल की दुलाई या सेवा कर 
(इक्लश०2 (७0 समाप्त कर दिया गया है। 

कुछ नवी सेवाओ पर सेवा कर लगाया गया है। वे 
हैं --आर्एकिटेवट, आंतरिक सण्जाकार, प्रबन्ध पयमर्शदाता 
चार्टर्ड अकाऊटिव, कॉस्‍्ट अकाऊंटिट, कम्पनी सचिव निजी 
सुरक्षा सेवाएं वास्तविक जायदाद के एजेंट, बाजार अनुसन्धान 
एजेन्सिया, साख निर्धारण एजेन्सिया (पाच्वी[गणह १887: 
लष्छ) हामीदारी एजेन्सिया (0॥00 जगह बहुशाएध्क) 
और बूचडखाने। 

सीमा शुल्कों से 3304 करोड रुपये की शुद्ध प्राप्त 
और उत्पाद शुल्की से 5009 करोड रुपये की प्राप्ति होगी। 


डाक सेवाओं की दरों में संशोधन 

अतिवोगिता पोस्टकार्ड की दर 2 रुपये से बढाकर 3 
रूपये अन्तर्देशीय पत्र रु ] से बढाकर रु 0 प्रत्येक 20 
ग्राम अथवा उसके भाग के लिए पत्र की दर रू 2 से बढाकर 
€ 3 और प्रत्येक 500 ग्राम अथबा उसके भाग के लिए 
चार्सली की दर 8 रूपये से बढाकए ॥0 रुपये कर दी गयी है। 
इन सशोधने से एक पूरे वर्ष मे लगभग 270 करोड रुपये 
और 998-99 में लाभग 80 करोड रुपये अतिरिक्त राजस्व 
अआआप्त होने का अनुमान है। 


4. 998-99 के बजट का मूल्यांकन 

दित्त मत्री यशवन्त सिन्हा ने भाजपा-गठबन्धन वाली 
सरकार का पहला बजट जो कि राष्ट्रीय एजेडा मे अन्‍्तर्निहित 
स्वदेशी के दर्शन पर आधारित था, चेश किया। बजट में कृषि 
तथा ग्राम विकास के लिए आबटन बढाने का साहसी प्रयास 
किया गया है। बजट ने त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम के 
आधीन आबटन मे 58 प्रतिशव की चृद्धि की है। इसो प्रकार 
आमीण आधार संरचना विकास निधि में आबटन बढाकर 
3000 करोड रुपये कर दिया गया है। नेबार्ड को यह निर्देश 
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दिया गया है कि ग्रामीण भारत मे फैली हुई बेरोजगारी और 
अल्परोजगार की समस्या से निपटने के लिए स्वरोजगार 
योजना चलाएं। अत बजट मे एक महत्त्वपूर्ण प्रयास द्वार 
कृषि मे गिरावट कौ स्थिति को उलटने का प्रयास किया गया 
है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। 
क्सानों को ग्राम उधार के रूप मे अधिक राशि उपलब्ध 
कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्रस्ताव 
किया गया हे ताकि किसान इसके प्रयोग द्वारा बीज खाद, 
कीटनाशक आदि जेसी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
आसानी से खरीद सकें और अपनी उत्पादन सम्बन्धी जरूरतो 
के लिए बैको से मकदी भी प्राप्त कर सके। इससे भी कृषि 
उत्पादन एवं उत्पादिता से वृद्धि होगी। 
दूसरे, “'घु स्तर उद्योग के लिए वर्तमान कर्मचारी पूजी 
की 2 करोड रुपये की सीमा बढाकर 4 करोड रुपये कर दी 
गयी है। इससे लघु उद्योगो की ओर अधिक उधार प्रवाहित 
होगा। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगो की समस्याओ की 
देखभाल के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बेक को 
भारतीय औद्योगिक विकास बैक से पृथक कर एक स्वायत्तता 
दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, इस्पेक्ट राज जो लघु 
उद्यमियों की परेशानी का कारण रहा है समाप्त किया जा 
रहा है। 
तीसरे ऊर्जा, परिवहन एक सचार के रूप में आधार सरचना 
उपलब्ध कराने के लिए जहा 997 98 के सशोधित अनुमान 
मे 42252 करोड रुपये की राशि रखी गयी थी बहा इसे 
998 99 के बजट में बढाकर 6] 46 करोड रुपये कर 
दिया गया है।इस प्रकार इसमे 35 प्रतिशत की भारी वृद्धि स 
उद्योग के विकास पर एक प्रधान सीमाबन्धन को दूर करने मे 
सहायता मिलेगी। 
चौथे विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के 
लिए प्रशासनिक मत्रालय मे एक अधिकारी नियुक्त क्या 
जाएगा जिसे मॉनिटरिंग अधिकारी का कार्य सौपा जाएगा और 
उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि 00 करोड रुपये से अधिक 
के प्रत्येक विदेशी निवेश प्रस्ताव के बारे मे 90 दिन के अन्दर 
अन्तिम निर्णय सुनिश्चित कराए। वित्त मत्री उम्मीद करते हं 
कि इस प्रकार लालफीताशाही को काट कर वे अगले दो वर्षों 
में विदेशी निवेश को दुगुना करके 62 अरब यू एस डालर 
कर सकेंगे। 
पांचवें अनिवासी भारतीयों की अप्रयुक्त क्षमता का 
अ्रयोग करने के लिए कई कदम उठाएं गए हं। अनिवासी 
भारतीय के लिए व्यक्तिगत रूप मे किसी कम्पनी की कुल 
जविप्रते को खरादने की सामा [ प्रतिशत निसे बढाकर 


हु 
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5 प्रतिशत कर दी गयी है और सभी अनिवासी निवेश की 
सीमा किसी कम्पनी में 5 प्रतिशत से बढा कर ॥0 प्रतिशत 
कर दी गयी है। 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट एफ “न्यू इडिया मिलेनियक स्कीम 
आरभ करेगा जो केवल अनिवासी भारतीयो द्वारा डालरो में 
अशदान के लिए खुली होगी। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक 
अनिवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्राओ के मूल्य मे एक 
नया 'रिसरजेट इडिया बाण्ड जारी कर रहा है। ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि चीन मे बिदेशी निवेश का अधिकतर 
भाग विदेशो मे रहने वाले चीनियो द्वारा उपलब्ध कराया जाता 
है। वित्त मत्री भी उसी प्रकार इस अप्रयुक्त स्लोत का विदोहन 
वरना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि अनिवासी भारतीय 
विदेशो मे बसे हुए हैं वे आधुनिक तकनालाजियो से परिचित 
है और वे बिना किसी राजमैतिक शर्त के तकनालाजी के 
प्रवाह मे भारत की सहायता कर सकते हं। चाहे वित्त मंत्री ने 
साफ शब्दो में तो नहीं कहा किन्तु भारत पर लगाए गए 
आर्थिक प्रतिबनधा के प्रभाव को कम करने के लिए यह 
उपाय किया जा रहा है। अत वित्त मत्री द्वारा उठाया गया यह 
कदम अभिनन्दनीय है। 

छठे 20 लाख आवासीय इकाइयो का 998 99 के 
दौरान निर्माण किया जाएगा जिसमे 3 लाख ग्राम क्षेत्रो और 
7 लाख शहरी क्षेत्रो मे होगी। इसके लिए बजट में 600 
करोड रपये का प्रावधान क्या गया हे। 

सातवे वित्त मंत्री ने शिधा के लिए 7047 करोड रुपये 
का प्रावधान किया है जबकि 997 98 के सशोधित अनुमान 
मे इस पर 476 करोड रपये खर्च किए गए। इस प्रकार 
पिछले वर्ष के कुल बजटीय प्रावधान की तुलना मे इस वर्ष 
लगभग 50 प्रतिशत कौ वृद्धि का सकेत हे। इसका मुख्य 
उद्देश्य साधरता विशेषकर स्त्री साधरता को बढ़ावा देना है। 

आठवे सरकार ने 998 99 मे केन्द्रीय योजना परिव्यय 
को बढाकर 0587 करोड रुपये कर दिया है जबकि 
997 98 के दौरान यह 8033 करोड रुपये था-अर्थात्‌ 
30 प्रतिशत की बृद्धि। समग्र योजना आबटन और विशेषकर 
सामाजिक क्षेत्र के आबटन म वृद्धि बस्तुत अभिनस्दनौय है। 

अन्तिम देशी उद्योग के सरक्षण के लिए सरकार ने 
8 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है। इसके लिए तर्क यह 
दिया गया है कि सरकार देशीय उद्योग को खेल का हमवार 
मैदान उपलब्ध कराना चाहती है क्योकि हमारे वस्तु कराधान 
का प्रभाव आयातित चस्तुआं की तुलना म स्वदेशी चस्तुआ 
पर पडता है। जला स्वदेशी यस्तुओ पर जिक्री व. आर अन्य 
रवानाय फर एवं शुल्क लगाए जाते हे आयातित क्षेत्र 
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अपनी प्रकृति के कारण इनसे बच जाता है। इस निर्णय का 
औद्योगिक हल्की में विस्तृत रूप से स्वागत हुआ है। इसके 
अविखित वित्त मत्री ही इस घोषणा का कि बीमा क्षेत्र को भी 
जिजी भास्तीय कम्पनियों को खोल दिया गया है का भी 
भरपूर स्वागत हुआ है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन 
कापूत का प्रतिस्थापन विदेशी मुद्रा प्रबन्ध कानून के द्वारा 
करता ऐसा कदम माना जा रहा है जिससे विनियोक्ताओ मे 
विश्वास बढ़ेगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था वो 
बढ़ावा मिलेगा! बहुगष्ट्रीय तिगमो की लाबी नाखुश है कि 
जीमा क्षेत्र विदेशी कम्पनियों को क्यो नहीं खोला गया परत 
खिदेशा कम्पनियों को भारतीय बचत एकत्र करने की इजाजत 
लेने में कोई तुक नहीं। पहले तो ये कम्पतिया आसतोय बचत 
का निर्यात करें और फिर भारत इसी वचत के आयात के 
लिए इन्हे निवेदन करे ताकि यह बचत हमोरे देशीय बचत 
के प्रयाप्त में पूरक बन सके। यदि मुख्य तर्क यह था कि बीमा 
ज्ेत्र मे प्रतियोगिता काथम की जाए और जीवन बीमा निगम 
के एकाधिकार को तोड़ा जाए. तो वित्त मत्री का निर्णय 
बुनियादों रूप मे सही है और स्वदेशी एव आत्मनिर्भएता कौ 
भावना से युक्तिसगत है। 


बजट की आलोचना 


जहा पर मोटे तौर पर बजट का स्वागत हुआ है वहा 
बामपथी दले एवं कांग्रेस द्वाए बजट की आलोचना भी की 
गया है। कुछ हद तक यह चक्षपातपूर्ण भी हो 
सकती है परन्तु आलोचको द्वार उठाए गए कई मुद्दे तर्कसगत 
भा हो सकते है। अत इस दृष्टि से बजट की 
को छानबान करनी उचित होगी। 

(0) पेट्रोल की कीमतो में 4 रुपये अति लिटर की वृद्धि 
च्यायेचित नहीं। विशेधी दलो के सयुक्‍त प्रहार ने सरकार को 
यह स्पष्टीकरण देते के लिए मजबूर कर दिया कि कीमत वृद्धि 
केवल | रुपया प्रति लिटए है। वित्त मंत्री का यह कहना कि 
4 से 5 रुपये प्रति लिटूर की अवांछित वद्धि का काए। चित्त 
मज्ालय और पेटोलियम मगलय में तालमेल का अभाव था 
से कोई भी चर्म सन्तुष्ट नहीं हुआ। वस्तु स्थिति यहे है कि 
कौमत वद्धि के राजनैतिक गृहया्थों ने सरकार को मजबूर 
कर दिया कि चह वापस ले ले। 

(४) यूरिया कौ कौमत ॥ रुपया ग्रति किलोग्राम बढाने 
के लिए वित्त मजी ने यह तर्क दिया कि वह 
नाइटोवन फास्फोरस पोटाश (एलपी के ) का सतुलन उर्वस्को 
के प्रयोग से बहाल करना चाहते हैं। वित्त मत्री ने अपने 

लिणव के पक्ष मे तर्क देंते हुए कहा. एनपी के का संतुलन 
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जो 99॥ 92 मे 59 24 ] था 996 97 तक प्रतिकूल 
रूप मे बदलकर 0 29 हो गया है। यूरिया की कीमत मे 
वृद्धि करते से इस सन्तुलन को बहाल करने में मदद मिलेगी।" 
यूरिया कौ प्रचलित कीमत 366 रुपये प्रति किलोग्राम थी 
और इसे बढाकर 466 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय 
किया गया-27 4 प्रतिश्त को चूद्धि अत 50 किलोग्राम 
का एक बोरा जो किसात को 83 रुपये मे मिलता था 
संशोधित कीमत पर 233 रुपये मे मिलेगा। इस प्रकार 
सरकार 2,000 करोड रुपये देशीय यूरिय। से प्राप्त करना 
चाहती थी। जहा वित्त मत्री ने अपने सबसे पहले प्रस्ताव में 
कृषि की नकारात्मक वृद्धि दर को पलटने के लिए कई 
प्रोत्साहन देने का प्रयास किया और कृषि को आबटन बढाकर 
पसिचाई का विस्तार और ग्रामीण उधार के विस्तार का प्रस्ताव 
किया वे बडी आसानी से यह बात भूल गए कि उर्वरको की 
झाग लोचहीन नहीं है और इस निर्णय के दुष्प्रभाव भी हो 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रस्ताव के राजनैतिक प्रभावों 
का ध्यानपूर्वक विश्लेषण नहीं कर पाए। सरकार ने इस 
प्नर्णय से होते वाली हाति को नियंत्रित करने के लिए, यूरिया 
की फोौमत में वृद्धि को घटाकर 50 पैसे प्रति किलोग्राम कर 
दिया। इस निर्णय का विरोध न केवल विपक्षी दलो ने-- 
अपितु सरकार मे सहयोगी पार्टियों अर्थात्‌ अकाली दल 

हरियाणा विकास चार्टी समता पार्टी ने भी किया। सरकार 
अब यूरिया के सम्बन्ध में कौमत वृद्धि के प्रस्ताव को पूर्णतया 
बाप लेने पर विचार कर रही है। अत मूल प्रश्न यह है कि 
एनपी के का आदर्श सतुलन क्या है जिसे वित्तमत्री स्थापित 
करना चाहते हैं ? इस बात की व्याख्या बजट मे नहीं कौ 
गयी। क्‍या यूरिया की कौमत में बृद्धि एनपी के सतुलन को 
सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है ? तथ्यों की जानकारी 
से पता चलता है एतपी के के प्रयोग मे असतुलन कृषि में 
कार्य कर रही विस्तार सेवाओं की विफलता का परिणाम है 
जो किसान को अनुकूलतम उत्पादिता प्राप्त करने के लिए 
उर्वर्को के सही प्रयोग को शिक्षा नहीं दे पार्यी। इसके 
अतिरिक्त एनपी के सतुलन पर घित्त भिल्‍ 'फसलो के लिए 
और भिल पिन क्षेत्रे के लिए अलग-अलग है क्योंकि यह 
भूमि की किस्म पर लैर्भर करता है। जहा बडा किसान 
जिसके पास विपण्य अतिरिक काफी अधिक है फसल की 

लागत मे वृद्धि को ऊची बसूली कौमत से प्राप्त कर लेगा, 

बहा छोटा किसात जो अधिकतर पारिवारिक उपभोग के लिए 
हो उत्पादन करता है पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अत 

उर्वरक की कीमदो मे वृद्धि के कल्याण सम्बन्धी प्रभावों का 


शव 


पूरी तरह अध्ययन नहीं किया गया। जाहिर है कि निर्णय 
करने से पहले जो परामर्श विशेषज्ञों से किया जाना चाहिए 
था वह नहीं किया गया। परिणामत सरकार को इस सम्बन्ध 
में भी एकदम पीछे हटना पडा! 

(7 ) लघु स्तर इकाइयों की कार्यकारी पूजी को सीमा 2 
करोड रुपये से 4 करोड़ रुपये करमे के बारे मे वित्त मत्री ने 
अपने बजट भाषण मे कहा “मैंने स्वय उस निर्धनतम और 
निर्बलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण किया है जिसे मैंने कभी 
देखा था और यह सुनिश्चित किया है कि यह बजट उसके 
लाभ के लिए हो।” वित्त भत्री अपने फैसले के अन्तर्विरोधों 
'कौ पहचान नहीं कर पाए। मार्च 998 मे प्रधानमत्री ने लघु 
स्तर उद्योगो मे अचल पूजी की अधिकतम सीमा घटाकर | 
करोड धपये कर दी ताकि इन्हें लघु-उद्योगो मे 'बडी' इकाइयो 
की घुसपैठ और बडे पैमाने के क्षेत्र द्वारा जाली लघु इकाइयो 
से बच्यया जा सक्के। परन्तु भाजपा-नेतृत्व की उसी सरकार के 
वित्त-भत्री ने कार्यकारी पूजा की सीमा 2 करोड रुपये से 
बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया। क्‍या दाये 
हाथ को पता है कि बाया हाथ क्या कर रहा है ? इसके 
अतिरिक्त वित्त मत्री को यह पता होना चाहिए कि लघु क्षेत्र 
'की 92 प्रतिशत इकाइया ऐसी है जिनकी अचल पूजी 2 लाख 
रुपये से कम है। यदि अन्त्योदया सिद्धान्त वित्त मत्री के 
मस्तिष्क मे है तब उन्हे इस क्षेत्र मे उधार प्रक्रिया को आसान 
बनाना चाहिए था और नायक समिति की सिफारिशों का 
पालन करते का निर्णय करता चाहिए था। परन्तु उनको 
नीति से लघु स्तर क्षेत्र मे 'बडी' इकाइयो को अधिक लाभ 
कमाकर मध्यम एबं बड़े पैमाने के क्षेत्र मे प्रवेश करने में 
सहायता प्राप्त होगी। यह न तो राष्ट्रीय एजेडा की भावना है 
और न ही गाधी जी के प्रसिद्ध जन्तर को जिसकी शपथ वित्त 
मत्री लेते आए हैं। राष्ट्रीय एजेडा बेरोजगारी हटाओ' को 
सर्वोच्च उद्देश्य मानता है परन्तु लघु स्तर की नीति से इस 
प्रकार का कोई आभास प्राप्त नहीं होता। यह कहाँ बेहतर 
होता यदि कुल उधार का एक बडा भाग (अर्थात्‌ 40 

प्रतिशव) पिद्दी क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाता। यदि 
ऐसा कर दिया जाता, तो स्वदेशी की गाधीवादी धारणा 
न्यायोचित मानी जा सकती थी। परन्तु वित्त मत्री ने तो लघु 
क्षेत्र की सहायता सम्बन्धी अपने जोशीले प्रयास मे फार्म-औजारों 
को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सूची से ही हटा 
दिया। ताकि किसान प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विविध प्रकार के 
कृषि उपकरणों एवं औजारों का लाभ उठा सकें। यदि वित्तमद्री 
के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तब समग्र लघु क्षेत्र से 
आरक्ष० उ्टने के पक्ष मे भी तर्क कायम कियः जा सकठा 
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है। वित्त मत्री ने ग्राम क्षेत्रे मे रोजगार मे कमी के रूप में अपने 
निर्णय के गुहयार्थों को ओर ध्याव नहों दिया। इन इकाइयो 
को आधुनिकीकरण में सहायता देने की बजाए, उन्होंने इन 
इकाइयो का अपने आजोविका के झ्लोत से हटाने का निणय 
किया जो कि अन्त्योदया सिद्धान्त के साथ भारी धोखा है। 

(७) समाघाव-गुप्त रूप मे स्वैच्छिक आय घोषणा 
योजना--वित्त मत्री ने कर-विवाद समाधान योजना का प्रस्ताव 
भी किया है। यह योजना प्रत्यक्ष कर ओर अप्रत्यक्ष कर दोनो 
पर लागू होगी और वर्तमान दरो पर प्रत्यक्ष करों के बकाया 
भुगतान पर ब्याज तथा जुमनि की माफी तथा मुकदमा चलाने 
से मुक्ति प्रदान करेगी। एक अनुमान के अनुसार 3 मार्च 
998 पर बिवादों मे फसे अप्रत्यक्ष करो की राशि 0000 
करोड रुपये और विवादित प्रत्यक्ष करो की राशि 40000 
करोड रुपये थी। 

प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध मे इस योजना का लाभ उठाने के 
लिए किसी व्यक्ति को 30 प्रतिशत कर देना होगा और फर्मों 
एवं कम्पनियों को बकाया कर का 35 प्रतिशत। यह स्कोम 
धन-कर कानून उपहार-कर कानून व्यय कर कामून और 
ब्याज-कर कानून के आधीन भी लागू होगा। जहा तक 
अप्रत्यक्ष करो का सम्बन्ध है देय राशि बकाया करो का 50 
प्रतिशत होगी। यह योजना । सितम्बर को आरभ होगी और 
3] दिसम्बर, 4998 को बन्द हो जाएगी। 

ध्यात देने योग्य बात यह है. क्‍या समाधान स्वैच्छिक 
आय-घोषणा योजना का सशोधित एवं विस्तृत रूप ही नहीं 
है जो प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोना प्रकार के करो पर लागू 
होगा? एक ओर तो वित्त मत्री ईमानदार करदाताओं को 
सम्मान योजना के आधीन मानपत्र देना चाहते है परन्तु दूसरी 
ओर चे ऐसे व्यक्तियों अथवा कम्पनियो को मुकदमेबाजी और 
जुमनि से पूर्ण माफी देना चाहते है यदि व्यक्ति अथवा 
कम्पनी समाधान योजना के आधीन बकाया करो का एक 
निश्चित अनुपात अदा करने के लिए तैयार हो जाते है। यही 
प्रयास वित्त मंत्री यी चिद्स्बरय मे स्वैच्छिक आय घायणशा मे 
किया था परन्तु उनकी ब्रेईमान व्यक्तियों या कम्प्रतियो को 
धूर्ण माफी देने की योजना की भर्त्सना को गयी। यदि यह उस 
समय गलत था तो अब इसे कैसे न्‍्यायोचित ठहराया जा 
सकता है। 

(०) बजट को बचत को प्रोत्साहित करने का वातावरण 
तैयार करना चाहिए था परन्तु श्री यशवन्त सिन्हा का बजट 
इसपे विफल हुआ है। सर्वप्रथम इसको प्राप्ति के लिए इसे 
व्यक्तिगत कराधान को बढाना चाहिए था। श्री पी चिदम्बरम 
ने गयकर एबं विगम कर की दरें को काट कर असामान्य 
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रूप मे नौचे स्तरो पर ले जते क' भासे भूल को ओर इसके 
ज॒ताजे के तोर पर आयकर से प्राप्ति (997 95 में गिरकर 
8750 करोड रुपये हो गयी जबकि इसका 2] 750 करोड 
रुपये का पूजानुमात था (यदि इसमे से स्वैच्छिक आय घोषणा 
के आधीन प्राप्ट 0500 करोड रुपये को निकाल दिया जाए 
क्योंकि यह पिछले वर्षों मे आबंटित कर पर आय कर प्राप्त 
वो व्यक्त करता हैं) बहुत से देशो में वैबक्तिक आवकर को 
अधिकतम सीमा भारत द्वारा अपनायां गयी दर से ऊची है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका में यह 475 प्रतिशत जापान मे 50 
प्रतिशत, यूके में 40 प्रतिशत है और कुछ अल्पविकप्लित 
देशो मे भी ये दरे ऊचा हे। उद्दाहरणार्थ मिस्र मे यह 48 
प्रदशत, चीन एवं दक्षिण कोरिया में 45 प्रतिशत और इन्डोनेशिया 
एव ब्राजील मे 35 प्रतिशत है। यह कहीं बेहत्तर होता यदि 
दिन मत्री ने उच्च आय वर्गों को दरो को सीसान्त रूप मे 
रुएपित कर अधिक राचसस्‍्य प्राप्त कर लिया होता। 
दूसए विकल्प यह था कि वित्त मत्री ते अनितार्य जमा 
केजना लागू कर आयकर देने वाले वर्गों पर आरोहा दर के 
अचार पर बाध्य बचत करने का बोझ डाला होता। इस प्रकार 
के उपाय से एक ओर तो सरकार को स्फीति को नियंत्रित 
करे मे मदद मिलतो ओर दूसगे ओर राष्टीय एजेडा द्वारा 
निश्चित 30 प्रातशत देशाय बचत को बढाने के लक्ष्य को 
प्रण्त्त और सहायता प्राप्त होती। इन दोनो दृष्टियो से बजट मे 
साइस वी कमी रहा और “कर टाचे की दीघकालान स्थिरता 
को आड मे श्री पी चिदम्वरम द्वारा तय मार्ग पर चलने का 
निणय श्रा यशवन्त ।सन्‍्हा ने किया। परिणामत श्रा सिन्हा का 
बतट 999 99 मे आयकर से 09% करोड रुपये प्राप्त 
करने को प्रत्याशा करना है जिसमे 4000 करोड समाधान 
योजना छल प्राप्त हंगे लो कि एक प्रकार की गुप्त स्वैच्छिक 
आय घोषणा योजना ही है। यदि इसको बाहर निकाल दिया 
ज्ए, ते बेहतर कर पलन और विस्तत कर-आधार के 
प्रस्तप्वा के बावजूद, कर प्राप्ति मै कोइ महत्वपूण वद्धि क 
सकेत नहीं मिलता। 

(7) विनिवेश के सम्बन्ध मे बज्ट पुरना लाक का ही 
अनुकरण करता ह। इस बजट मऊ 000 करोड रुपये 998-99 
मे बिनिवेश् से प्राप्त करने क' प्रावधान किया है। इस प्रक्रिया 
का त्वरित करने के लिए ससक्वार ने भाईओसोी पोल बा 
एसएन एल ओर कानकोर से हिस्सा पूत्रा का 'विनिवेश 
करने का चिणय किया है। इंडियन एयर लाइस म सरकारा 
हिस्सा पूज्य को पुतगठन करने के साथ 49 प्रतशत तक नाच 
लाने का निएय किया है। इसके अतिरिक्त, सरका गैर सामरिक 
स-वजानक क्षेत्र के उद्यमो मे सरकारा हिस्मा पूचा को 26 
प्रतिशत तक लाएगा। 
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बामार इकाइयों की समस्या के समाधान के लिए बजट 
से एक उदाए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का प्रस्ताव किया 
गया है। नवे सेवा निवृत्त पेकेज मे प्रत्येक यूर्ण वर्ष को सेवा 
के लिए 45 दिनो को मजदूसी या वेतन देने का वाद किया 
गया है। 

मूल प्रश्न यह हैं कि ये सिफारिशिं करके भाजण गठबन्धन 
वाली सरकार ने मक्खियो के छत्ते मे अपना हाथ क्यो दे दिया 
है ? मजदूर सघ आन्दोलन आरघ कर सरकार के सावतनिक 
क्षेत्र के उद्यमो के निजीकरण के प्रयास को रोकने के लिए 
मोर्चा लगाएंगे। वस्तु स्थिति यह है कि 997 98 में विनिवेश 
के रूप म 4800 करोड रुपये के बजटीय प्रावधान के विरुद्ध 
केवल 906 फरोड रुपये की प्रागित हुई इसी प्रकार 996 97 
म 5000 कराड रुपये के प्रावधान के विरूद्ध मात्र 500 
करोड रुपये का प्रप्टि हुई। यह परिस्थिति तब विद्यमान है 
जबकि सरकार आपने सबसे अधिक लाम कमाने वाले उद्यमो 
का विनिवेश करने के लिए तेयार है। 

अत सरकार को सावजनक क्षेत्र के उद्यमो के तिजाकरण 
के विरुद्ध इत उद्यपो के निष्पादन को उनन्‍्तत करने के विकल्प 
घर पुनावचार करता चाहिए। 995 १6 के दोरात विनियुक्त 
चूजी पर सकल लाभ में डलति हुई और यह 6 प्रतिशत 
के उच्च स्तर पए पहच गया। बित्त मत्रालय की आर्थिक 
समीक्षा (997 98) मे इस सम्बन्ध मे उल्लेख किया है " 
996 97 में सावजनिक क्षेत्र के उद्यमो का वास्तविक सकल 
लाभ लागत अन्तर लक्ष्य से लगभग 0 प्रतिशत बढ गया है। 
पिछले वर्ष इसमे लक्ष्य कौ तुलना मे 8 प्रतिशत को वद्धि हुई 
घथी। हाल ही के वर्षों मे सावजनिक क्षेत्र के उद्यमो को 
लाभदायकता मे उन्लति हुई है चाहे इसे सकल लाभ लागत 
अन्दर, सकल लाभ और वितियुक्त पूजा पर कर पूर्व लाभ के 
रूप मे आकः जाए। शुद्ध परिसम्पते की तुलना में 
कर पश्चात्‌ लाभ में भी उन्नति हुई है। इन उनन्‍नतिया का 
कारण सावजनिक क्षेत्र के उद्यों पर अपने निष्पादन में सुधार 
करने के लिए बढता हुआ प्रतियाग्ता का दबाव है।” यदि 
अद्यतन आर्थिक समाक्षा मे प्रस्तुत वस्तविकता के रूप मे यह 
सकेत प्राप्त है तो 998 99 मे प्रस्तावित निजाकरण या 
उद्दार स्वाच्छक सेवा निदति पैकेज इसका न हा तो यथार्थ 
आर न हां वाछनाय समाघान है। इसके अतिरिक्त 
आजऊपा गठबन्धन वाला सरकार के राष्यय एजंडा म इस 
सम्बन्ध म यह 7ल्सेख किया गया " हम सावत॒निक क्षेत्र 
के उद्यम मे व्यापक सुधार करंगे जिसमे पुनगठन्‌, पुन स्थापन 
ओप विजवेश श'मिल है।” ऐसा प्रतात होता हे कि 993 99 
का बजट राष्टाय एवडा द्वार निधारित सामबन्धन को भी 
पार कर गया हे। 
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अन्तिम बजट प्रस्तावों मे दो गधीर समस्याओं का जिक्र 
ही नहीं किया गया। यह कल्पना कर ली गयी है कि स्फीति 
की दर 65 से 7 प्रतिशत की अभिसीमा मे ही रहेगी। दूसरे, 
इसमे सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विश्व बैंक द्वारा 
नाभिकीय विस्फोटो के बाद लगाए गए प्रतिबन्धो के प्रभाव 
की पूर्णतया उपेक्षा की गयी है। वर्तमान सकेतो से पता 
चलता है कि करो मे वृद्धि के परिणामस्वरूप स्फीति की दर 
धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढनी शुरू हो गयी है और इसके 
8 से 9 प्रतिशत तक पहुच जाने की उम्मीद है यदि इसे 
सीमित करने के उपाय नहीं किए जाते। इसी प्रकार प्रतिबन्धों 
की उपेक्षा करना वास्तविकता के प्रति अपनी आखे मूद लेना 
है। बजट मे प्रतिबन्धो के प्रभाग को निष्क्रिय बनाने के लिए 

कोई आकस्मिकता योजना तैयार नहीं की गयी। 
निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि श्री 
यशवन्त सिन्हा के बजट के कई सराहनीय पहलू हैं। इसमे 
कृषि और ग्राम विकास को प्राथमिकता दी गयी है। इसमे 
कृषि वृद्धि की नकारात्मक प्रवृत्ति को पलटने के लिए 
ग्राम उधार की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने का वादा किया 
गया है। इसके साथ आधार सरचना पर बल देकर यह 
उद्योग विकास के मुख्य सीमाबन्धत का दूर करता चाहता है। 
इसमे देशीय उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए खेल का 
हमार मैदान तैयार किया गया है। इसमें अनिवासी भारतीया 
के निवेश को प्रोन्‍्त्रत करने के उपाय किए गए हैं और 00 
करोड रुपये से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग प्रस्ताव पर 
90 दिन में अन्तिम निर्णय करने का वादा किया गया है। 
इसमे केन्द्रीय योजन' परिव्यय मे 20 प्रतिशत की वृद्धि कौ 
गयी है ताकि इसमें गिरावट की परिस्थितियों को पलटा जा 
सके। इसम॑ सामाजिक क्षेत्र के परिव्यय को बढाया गया है। 

ये सब उत्साहवर्धक तक्षण हो हैं। 
परन्तु निर्बलतम और सबसे गरीब वर्षों के सम्बन्ध मे 
इसका रिकार्ड संतोषजनक नहीं है। इसके कुछ प्रस्ताव जैसे 
यूरिया की कीमत मे वृद्धि कृषि को प्रोन्‍्नत करने के प्रयास 
के साथ मेल नहीं खाते। इसमे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मे 
सरकारो हिस्सा पूजी को 26 प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव 
अनावश्यक रूप में उठा दिया गया है। गाघी जी के जन्तर का 
उद्धरण देना तो बहुत आसान है परन्तु इसके अनुसार कार्य 
करना बहुत कठिन है। बहुत से उपायों विशेषकर लु क्षेत्र 
सम्बन्धी उपाय का विश्लेषण करने से पता चलता है कि यह 
कद अन्त्योदया के सिद्धान्त पर अमल करने में विफल हुआ 
। 

प्रोफेसर सुरेश डो तन्दुलकर बजट का आलोचनात्म 


भारतीय सार्वजनिक वित्त 


विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह उल्लेख करता है. “बजट 
997-98 के दौरान मन्द औद्योगिक विकास का न ही तो 
विश्लेषण करता है और न ही इसके पलटने के उपाय बताता 
है। इसका मुख्य कारण देशीय बाजार मे मन्‍्दी की स्थिति है 
न कि स्वदेशी लॉबी द्वार तथाकथित आयात का डम्पिग 
(00ना9/१8)। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अल्पकालीन 
उपचार उपलब्ध नहीं हैं और औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए 
विनियोक्‍्ताओ मे विश्वास बहाल करना आवश्यक है। इसके 
लिए राजनीतिक स्थिरता की कठिन प्रक्रिया उपलब्ध कराने 
के साथ स्थिर नीति सम्बन्धी वातावरण कानूनी एवं प्रशासनिक 
क्रियाओ द्वारा उचित सकेतो के साथ नीति के कार्यान्वया मे 

राजनीतिक एवं नौकरशाही पक्षपात को न्यूनतम करना होगा। 

इन सभी दृष्टियो से बजट में सरकार को इच्छाओं की 

अभिव्यक्ति तो है परतु दुर्भाग्यवश इक द्वारा प्रांतिपूर्ण 
सकेत ही दिए गए हैं।” 


बजट के पश्चात्‌ का घटना-चक्र 


लोकसभा मे बहस के बाद वित्त मत्रा यशवन्त सिन्हा 
में ।2 जून 998 को तीन मदो पर शुल्को मे कटौती की 
घोषणा की (]) अतिरिक्त सीमा शुल्क को 8 प्रतिशत से 
घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया (2) यूरिया की कौमत से 
वृद्धि का प्रस्ताव पूर्णतया वापस ले लिया गया और (3) 
पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क की दर 35 प्रतिशत से घटाकर 32 
प्रतिशत कर दी गयी। शुल्को में घोषित इन कटौतियो का 
कुल प्रभाव राजस्व प्राप्तियो में 3600 करोड रुपये को हानि 
होगी। 
तलिका 0 बजट-पश्चात्‌ शुल्को मे कटौती का प्रभाव 


(करोड़ रुपये) 

() सीमा शुल्क में 8% से 4% कौ कटोतो 300 

(2) यूरिया की कीमत पें वृद्धि समाप्त करता 2000 
3) पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 35 प्रतिशत 

से घटा कर 32 प्रतिशत करता 300 

कुल - उहण्त 


इस पीछे हटने की कार्रवाई के परिणामस्वरूप राजस्व 
घाटा 48 068 करोड रुपये से बढ़कर 5 668 कंग्रेड रुपये हो 
जाएगा-सकल देशीय उत्पाद के ३ प्रतिशत से बढ़कर 3 
2 प्रतिशत। इसी प्रकार, ग़जकोयाय घाटा 9]025 करोड 
रुपये से वडकर 94 625 करोड रुपये हो जाएगा। इस प्रकार 
मूल बजट में प्रस्ताविः 5 6 प्रतिशत की तुलन' म रातकोषीय 
चाय सशोधित बजट में सकल देशाय उन्पाद के 5 8 प्रतिशत 
चर पहुच जाएगा। 


मारतीय सार्वजनिक वि 


शुल्कों में ये सशोघन इस कारण घोषित किए गए कि 
भारतीय जनता पर्स के गठबन्धन मे सहयोगी दलों ने सरकार 
पर यह दबाव डाला कि वह किसान विरोधी बजट का पाव 
न दे क्योंकि अन्यथा बंजेट-आबंटनो मे कृषि तथा प्राप्त 
विकप्स को काफी बढावा दिया है। अब यूरिया को कौमत 
मे वृद्धि जिसे बजट के फौरन बाद कम करके 050 रुपये 
प्रति किलोग्राम किया गया था, पूर्णतया सम्प्प्त कर दी गयी 
ताकि यधार्थपूर्व स्थिति स्थापिव को जा सके। 

चाहे उद्योग भे 5 प्रतिशत सरक्षण की माग की थी, वित्त 
मत्री ने 8 प्रतिशक आयात शुल्क लगा दिपा। परन्तु यह 
शुल्क निर्धारणीय मूल्य (85:६5५३७॥४ ४४५८) पर नहीं था 
बल्कि बुनियादी शुल्क पर था। परिणामत कर पर होने के 
कारणु चास्‍्तव में आयात शुल्क 82 से 6 प्रतिशत की 
अभिसीमा मे था। जिन महत्त्वपूर्ण वर्गों को छूट दी गयी उनमें 
शामिल थे रूक्ष तेल उर्वरक कोयला, पावर, परिशोधन 
शालाए, टेलीकॉम और सोचा एव चादी और सबसे महत्त्वपूर्ण, 
व्यापार के लिए आयातित वस्तुए। अत वित मत्री ने हमबार 
मैदान कायम करने के उपायो मे लगभग दो तिहाई आयात 
को छोड़ दिया। दूसरे शब्दो पे छूट के माध्यम से वित्त मंत्री 


श्था 


ने इस उपाय के प्रभाव को काफी कम कर दिया और अब 
आयात शुल्क को और घटकर 4 प्रतिशत करने से तो वित्त 
भज्जी केवल एक तिहाई आयात को हो सरक्षण प्रदान कर 
सके है। जाहिर है कि सरक्षण का शोर तो अधिक है परन्तु 
वस्तुस्थिति एक अलग सकेत देती है। 
आयात शुल्क को 8 प्रतिशत से आधा कर 4 प्रतिशत 
कर दिया गया ताकि इसका स्फीति के रूप में कोई प्रमाव न 
पड़े। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया था कि 8 
प्रतिशत आयात शुल्क के कारण स्फीति मे 2.5 प्रतिशत की 
वृद्धि हो जाएगो! उच्च स्फोति दर की बजाए सरकार ने 
उच्च विकास दर को तरजीह दी। यह भय था कि यदि 
स्फीति कौ दर ऊचौ हो जाती है ते' अर्थव्यवस्था की 
बृद्धि दर 7 प्रतिशत से नीचे एह जाएगी और इस परिस्थिति 
में बजट का साए गणित गडबडा जाएगा। चाहे वित्त मत्नी ने 
बडे जोश से अपने बजट के पक्ष में तर्क दिए, यह बात 
बिल्कुल साफ है कि बजट बनाते समय पूरी सावधामी नहीं 
बरती गयो और इस कारण बजट में बडे जोर से प्रश्षेपित 
स्वदेशी को भावना को धक्का ही लगा है। 
गणण 


80 


राष्ट्रीय एजेंडा 
() 








. राष्ट्रीय एजेन्डा मे दिए गए विवरण 

भाजपा गठबन्धन सरकार ने 8 मार्च 998 को अपने 
सहयोगियों से विचार विमर्श के पश्चात अपना राष्ट्रीय एजेडा 
जारी किया। राष्ट्रीय एजेडे मे निम्नलिखित मदो का समावेश 
किया गया 

यह हमारा सयुक्त वादा है एक ऐसा आश्वासन जो हम 
मिल-जुलकर पूरे देश के सामने प्रघ्तुत कर रहे है। हमारे 
जेहन मे आजादी कौ स्वर्ण जयती बर्ष के अवसर पर याद 
किये गये ऐतिहासिक महत्व के मुद्दे मौजूद हैं। साथ ही, हमारे 
दिमाग मे बासवीं शताब्दी के अत और एक नयी शताब्दो के 
उदय के बबत की मागो तथा उस वक्त ससद के दोनो सदनो 
द्वार सबसम्मति से अगीकृत भारत के लिए कार्यक्रम' को 
प्रासक्ता ओर महत्व भी है। इस अवसर पर हम एक नये 
राजनीतिक युग जिसमे सहिष्णुता और आपसी समझदारी हो 
गतिशील आर्थिक विकास हो तथा मानवीयता के प्रिय मूल्य 
हो और उससे भी ज्यादा हमारा महान भूमि और उसके लोगो 
की नियति मे अडिग विश्वास हो। 


शासन 


] हमार प्रथम वादा हे देश को एक स्थायी स्वच्छ 
पारदर्शी आर सक्षम सरकार देने का, जो लोगो के सर्वागोण 
विकास को सुनिश्चित करने मे कामयाब हो सके। इसके 
लिए सरकार, पुलिस एवं अन्य नागरिक सेवाओं सहित समग्र 
प्रशासनिक सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम लागू करेगो। 
अर्थव्यवस्था 

2 हम लोग सुघार प्रक्रिया (२८०) 97००९५५) को 
जारी रखेगे। हमारा प्रयास होगा कि हम इस प्रक्रिया के तहत 
"भारतीयों द्वारा भारत का निर्माण' के सिद्धात पर राष्ट्रीय 
अधबव्यवस्था को एक मजबूत स्वदेशी स्वरूप प्रदान करे। 
इसके लिए हम बेरोजगारी उन्मूलन आघधारभूद सरचना (0- 
98772४४४९) के विकास खासकर ऊर्जा एब विद्युत उत्पादन 
को प्राथमिकता देते हुए सुधारो की समीक्षा कर उसे पुनर्जॉवन 


प्रदान करेंगे। हम सकल देशाय उत्पाद की दर को 7 8 
ब्रतिशत तक ले जाएगे आर वित्तीय तथा राजस्व घाटे को 
नियंत्रित करेंगे। हम नीतियों तथा कायक्रमो को मानवीय 

चेहरा (मगर 9०8) देगे जिसमे गरीबी को पूर्णतया दूर 
करने को अंतिम लक्ष्य बनाया जाएगा। इसीलिए हमने “बेरोजगारी 
हटाओ-गरीबी दूर करो' का नाश दिया हा 

3 हम विश्वौकरण (5॥003॥50॥00 के प्रभावों का 
सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगे तथा उसकी कमजोरियी को 
दूर करने के लिए तथा राध्टीय अथव्यवस्था देशी औद्योगिक 
इकाइये। तथा वित्तीय एवं सेवा उपक्रमो| को मजबूती प्रदान 
करने हेतु राष्ट्रीय स्थितियों आर आवश्यकताओ के अनुरूप 
एक समय सारिणी बनाएंगे। 

4 हम कृषि ग्रामीण विकास सिचाई के क्षेत्र मे योजना 
व्यय का 60 प्रतिशत लगाएगे ओर करो मे छूट सहित विविध 
लाभो के द्वारा कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि करेगे ताकि कृषि 
बागवानी वाकिनकी खाद्य प्रसस्करण (६004 ए70९९5$- 
॥११४) मत्स्य पालन आदि विकास मे माध्यमों द्वारा जनता की 
क्रय शक्ति मे वृद्धि हो सके। साथ हा हम प्रभावकारी फसल 
बीमा भी लागू करेगे। फार्म सब्सिडी (शत 5०७५॥0५) को 
भी हम जारा रखेगे तथा उसे और अधिक प्रत्यक्ष प्रभावकारी 
औप विशिष्ट बनाएगे। मध्यम ओर लघु सिचाई परियोजनाओं 
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा विकास की सभावना के 
अनुरूप निवेश पर जोर दिया जाएगा। 

5 हम एक राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करेगे जिसके 
द्वास बिवादो का त्वरित निपटारा किया जा सके और निर्णयो 
को समयबद्ध रूप से लागू किया जा सके। 

6 हम उचित लाभो प्रेरणाओ तथा मुख्य क्षेत्रो मे प्रत्यख 
विदेशी निवेश (एाध्स गिक्क् ॥9 ९डागलाओ के द्वार अगले 
थाच वर्षो मे राष्ट्रीय बचत को सकल देशीय उत्पाद के 30 
प्रतिशत तक बढा देगे ताकि इसके जरिये राष्ट्रीय प्रयासों को 
जलाधप्रद रूप में बढाया जा सके और गर प्राधमिक क्षेत्रो मे 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगायी जा सके। 
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राष्ट्रीय एजेडा 


4 हम स्वरोजगार और अनिगमीय क्षेत्र मे काम करने 
दल व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा तकनौका और वित्तीय 
जहूएतो का गहन अध्ययन करके एक विकास बैंक की 
स्थापना कोंगे जिससे सष्टीय अर्थव्यवस्था के इस सबसे बडे 
क्षेत्र को बढावा मिल सके। 

8 ऊर्जा एव विद्युत जैसे आधासमूत क्षेत्र के विकास के 
सिए जनता के पैसे के अलावा राष्टाय एव अत्तर्गाष्टीय 
बाजार के साधना को भी आमंत्रित करेंगे ताकि विकास को 
एक नयी गति मिल सके। 

9 हम उद्योग को नौकरशाहा के शिकजे से मुक्त करने 
के लिए तत्सबधा सभी नियमों एवं कानूनो की समीक्षा करणे। 
श्रम 


0 हम सगाठत और असगठित दोनो तरह के श्रम को 
राष्टाय सपत्ति एवं विकास में बराबर का हिस्सेदार बनाएगे। 
पुरुष एवं महिलाओं को समान्र काम के लिए समान वेतन 
देने सबंधी वियमे को हम कडाई से लागू करेंगे। 


बेगेजगारो उन्मूलन 


॥। हए नागरिक के काम के अधिकार को मान्यता 


का, करने हेतु नयी सरकार बेरोजगारी को समाप्ति पर जोर 
५] 


खाद्यान्न सुरक्षा (000 ६९९०१४३) और मूल्य स्थिरता 

2 अगले पाच वर्षों मे खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित 
कर एक भूखमुक्त भारत का निर्माण किया जाएगा सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली मे इस तरह के सुधार ओर विकास किये 
जाएंगे कि ग्रामीण एव शहरी गरीबों की सेवा वी जा सके। 
साथ हां हम सभो उचित तरीकों ओर आवश्यक विधि निर्माण 
के द्वारा मूल्य स्थिरता को बहाल करेगे। 
स्वास्थ्य और पेय 

3 अगले पघाय चर्षों में सभी जाबो तक पेय जल 
पहुचाया जाएगा। विभिल तरह के कार्यक्रमो हवा इस *प्भी 
को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने होंगे। 
सप्ची को शिक्षा 

।4 हम निरक्षस्ता के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हे 
काश के क्षेत्र थे हम सरकारी और गेरसतरकाते खर्च को 
सकल देशीय उत्पाद (0055 ०॥०५॥० एा०4ए०) के 6 
प्रतिशद तक पहुचाना चाहते है। इसके लिए हम पाचर्वी कक्षा 
तक सभी को मुफ्त शिक्षा देंगे। 
सबके लिए आवास 

१5 राज्य सरकारों के साथ विमर्श द्वारा हम एक 
"राष्टीय आवास और पुनवास्त नोति विकसित करने के लिए 
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कटिबद्ध हैं जिसका उद्देश्य होगा सबके लिए आवास की 
व्यवस्था करना। इसके तहत हम हर वर्ष 20 लाख अतिरिक्त 
आवासीय इकाइयो का विर्माण करेगे। 


महिलाओ का सबलीकरण (छत्राए०७श्ाश भा) 

6 हम ससद और वविधानसभाओ में महिलाओ के लिए 
33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने सबधी कानून का निर्माण 
करेंगे लडकियों के लिए कालेज स्तर तक मुफ्त शिक्षा की 
व्यवस्था तथा लघु सिचाइयो मे महिला उद्यमियों के लिए 
नविकास बैंक' की स्थापता करेगे। 


युवा शक्ति का विकास 

7 साष्ट निर्माण के मिशन में युवा शक्ति का भरपूर 
उपयोग किया जाएगा। इसके लिए एक भाष्टीय पुननिर्माण 
बल (पभाणओं छ€०ण5ाएणाणा (एणए9) बल का गठन 
किया जाएगा जिंसका उद्देश्य होगा पर्यावरण मरक्षय बजर 
भूमि को उत्पादक बनाता बन विनाश को रोकना तथा 
साक्षरता का विस्तार करना! खेलो के विकास के लिए भी 
एक सम्यबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। 
बच्चे 

8 बच्चो के हित में एक राष्टीय चार्टर पेश किया 
जाएगा बच्चो के बीच निरक्षर्त, भूछ और स्वास्थ्य सुविधाओं 
के अभाव के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य 
है। बाल श्रम को समाप्त करते के लिए भी आवश्यक कदम 
उठाये जाएँग। 


जनसख्या 
१9 प्रोत्साहन और दड के उचित और न्यायपूर्ण सम्मिश्नण 
द्वारा जनसख्या नियत्रण के उपाय अमल मे लाये जाएंगे। 


स्वैधानिक और कानूनी सुधार 

20 पिछले 50 वर्षों के अनुभवों के आधार पर भारतीय 
संविधान की समीक्षा तथा आवश्यक अनुश्ा करने के लिए 
एक आयोग का गठन किया जाएगा। 

2] सरकारिया आयोग की आधार केद्र राज्य सबधो को 
सैज्नीपूर्ण बनाने के प्रयास किये जाएंगे तथा पचायत एवं अन्य 
स्थानीय निकायो को भागीदारी के आधार पर सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। जिन राज्यों मे गरीबी रेखा के 
नौचे जनसख्या का प्रतिशत अधिक हैं उन पर विशेष ध्यान 
दिया जाएगा। 

सी राज्यो मे अति पिछडे इलाकों की पहचान के लिए 
एक 'पिछडा क्षेत्र आयोग का निर्माण किया जाएगा, जो उतर 
इलाको के समेकित विकास के उपाय भी सुझाएगा। इसके 
अलावा संविधान के आठवे अनुच्छेद मे उल्लिखत सभी 9 
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भाधाओ को राजभाषा का दर्जा देने को स्थितियो के अध्ययन 
के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। 

22 गोस्वामी समात्रि की सिफारिशों के आधार पर 
दुलबदल भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण और चुनावो 
मे धाधली को रोकने के लिए आवश्यक चुनाव सुधार कायक्रम 
लागू किये जाएगे। 

23 एक “राष्टीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया 
जाएगा जो उच्च न्यायालयो एव सर्वोच्च न्यायालय मे न्यायिक 
अधिकारियो की नियुक्ति की अनुशसा करेग' तर्था उनके 
लिए एक आचार सहिता का निर्माण करेगा। 





प्रष्टाचार 


24 प्रधानमत्री सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 
भ्रष्टाचार के आग्रेपो की जाच के लिए एक अधिकरयुक्त 
लोकपाल कानून का निर्माण किया जाएगा। 


नये राज्य 


25 दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा उत्तराचल बनाचल और 
छत्तीसगढ जैसे नये राज्यो का निर्माण किया जाएगा। 


राष्ट्रीय सुरक्षा 

26 सैन्य बलो के बीच तत्परता चुस्ती तथा मनोवल॑ 
बहाल करने पर सिशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एक 
"राष्टीय सुरक्षा परिषद्‌ (800१8 $९९एा7/ 00प्राथ) का 
'किया जाएगा, जो देश पर मडराते सैन्य आर्थिक एवं राजनीतिक 
खतरो का विश्लेषण करेगी तथा सरकार को उचित सलाह 
देगी। सुरक्षा भौगोलिक अखडता और राष्टीय एकता का 
सुनिश्चित करने के लिए परमाणुविक नीति का पुनर्मूल्याकन 
कर इसमे नाभिकीय (३०८।४७ ४५९७००॥७) के निर्माण को 
शामिल किया जाएगा। 


आतरिक सुरक्षा 

27 हम देश के सभी हिस्से के सभी नागरिकों की 
सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम एक दा मुक्त 
'एवं आतकवाद से रहित भारत के निर्माण के लिए प्रभावकारी 
कदम उठाएंगे। 
अन्तर्राष्ट्रीय सबंध 

28 पड़ोसी देशो के साथ पारस्परिक आधार पर शांतिपूर्ण 
सबध विकसित करने की कोशिश की जाएगी। हम विश्व 
व्यापार सगठन (9५/०४॥४ ग्रा306 0:84व5800॥) क मुद्दो पर 
अपनी कार्यसूची को समतामूलक मानवीय और शोपणरहित 
विश्व निर्माण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में पुत परिभाषित करेंगे। 
सच्ची धर्मनिरपेक्षता 


29 हम एक ऐसे समाज निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है 


राष्ट्रीय एजेडा 


जिसमे जाति धर्म वर्ग वर्ण बश या लिग के आधार पर कोई 
भ्रेदभाव म हो। 'सर्वपथ समादर और समावता के अनुरूप 
हम धर्मनिरपेखता के मूल्यो का पालन करेंगे। हम अल्पसख्यको 
के आधिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रभावकारी कदम 
उठाएये। 


अनुसूचित जाति जनजाति और पिछडा बर्म 

30 अनुसूचित जाति जनजाति और पिछडे वर्गों के 
हितो की रक्षा की जाएगी। राज्य स्तर पर शैक्षिक स्थानों मे 
उनके लिए दिये जा रहे आरक्षण को हम बैधानिक सुरक्षा 
प्रदान करेंगे। छुआाछूत को हम जडमूल से साफ करेंगे तथा 
सामाजिक समरता के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित 
करने के लिए हम एक राष्टीय चार्टर पेश करेंगे। 


पर्यावरण 

3] पर्यावरण सरक्षण के लिए हम एक उचित वैधानिक 
तत्र की स्थापना करेगे तथा विकास और पारिस्थितिकी के 
बीच सतुलन के लिए एक राष्टीय पर्यावरण नीति का निर्माण 
करेगे। 


32 प्रस्तार भारती 

हम प्रसार भारती कानून को उसके मूल रूप से विकसित 
कर एक प्रभावकारी उपकरण बनाएँगे जो संसद के प्रति 
उत्तरदायी होगा। साथ ही हम प्रसारण अध्यादेश में आवश्यक 
परिवर्तन कर उसमे निजी प्रसारण की छूट देते हुए राष्ट्रीय 
हितो की भी रक्षा करेगे। 


विज्ञान और तकंगालाजी 
33 विज्ञान और और तकनालाजी विकास को विभिन्‍न 
सामाजिर्क-आर्थिक क्षेत्रां के साथ एकीकृत किया जाएगा। 


सूचना तकनीक 

34 हम॑ मानते हैं कि भारत एक साफ्टवेयर महाशक्ति 
बनने की क्षमता रखता हैं। हमें राष्ट्रीय सूचना नीति को लघु, 
मध्यम और दीर्घकालिक प्प्रिक्ष्य में पुरर्परिभाषित करगे। 


सहमति के आधार पर शास्रव की नयी संहिता 

35 अतत हम इस बात म॑ विश्यास करते है कि 00 
करोड की आबादी बाले यप्ट्र की जनता पर सिर्फ बहुमत 
और अल्पमत के गणित आधार पर शासद नहीं किया जा 
सकता। इसलिए देश के सभी प्रमुख मुद्दों पर विरोधी पार्टियों 
तथा समाज के सभी तबको के बीच सवाद के द्वारा राष्ट्रीय 
सहमति विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। 


निष्कर्ष 
यह राष्टीय एजेंडा इस महान राष्ट्र के शासन की 
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सस्कृति और कृत्य को बदलतेके लिए प्रतिबद्ध एक औपचर्परिक 
और विश्वसनोय प्रतिज्ञापत्र है, जो देश को भूख, भय और 
अष्टाचार जैसे तीन अभिशापों से मुक्त कर एक नये सपन्‍्न, 
सबल और आत्मविश्वाप्त से परिपूर्ण भारत में परिवर्दित करने 
की ओर लक्षित है। 


2. राष्ट्रीय एजेंडा-एक समीक्षात्मक अध्ययन 
आजप नेतृत्व वाले गठजोड बाले गष्ट्रीय एजेडा की 
समीक्षा से पता चलता है कि चाहे इप्तमें मुख्यत 'शजपा के 
'लोकघे'षणा पत्र की छाप प्रतिबंधित है किन्तु कई मुद्दे जिनपर 
सहमत प्राप्त नहीं हो सकता छोड दिए गए हैं। सरकार का 
दायित्व सभालने पर भाजपा विवाद ग्रस्त होने की अपेक्षा देश 
के विकाप्न पर अधिक बल देना चाहतो है। इसी कारण 
राष्ट्रीय एजेडा मे अयोध्या मे राम मन्दिर के निर्माण संविधान 
के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और समान नागरिक 
संहिता (एकरव्या। ८५!००७) को लागू करते का उल्लेख 
नहीं किया गया। कारण यह है कि प्रधान मत्र अटल बिहारी 
बाजपेयी भत्ती भांति जानते हैं कि चाहे ताकिक दृष्टि से 
समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और ऐस! ग्रावपान 
हमारे संविधान मे किया गया था परन्तु यदि इस मुद्दे पर 
निहित स्वार्थों के कारण विरोधी दल समर्थन नहीं देते, तो इसे 
लाएू करण सभव नहीं। यही बात अनुच्छेद 370 (#उ्चर्णर 
370) को सम्पप्त करने की है। अत वास्तविकता का तकाजा 
है कि इस परिष्थिति को स्वीकार करते हुए अभी इस मुद्दो को 
छोड़ दियचा जाए और देश की मूल समस्‍्याओ की ओर ध्यान 
केन्द्रित क्रिया जाए। इस वास्तविकता को स्वीबार करने का 
अर्ध कुछ कट्टरपथी राजनीतिक विश्वासघात मानते हैं परन्तु 
यह दृष्टिकोण सही नहीं है क्योंकि इन सुझ्े को जीवित रखने 
के लिए जो परिश्रप करना पडे, उसकी अपेक्षा उस हाकत को 
ऐसे क्षेत्रों मे लगाना कहाँ अधिक लाभदायक होगा जिल्‍्मे 
आम राय बनायी जा सकती है और जो मुद्दे जनजीवन से 
अधिक जुड़े हुए हैं। 
राष्ट्रेय एजेडा नयी सरकार की दृष्टि का सकेत मात्र 
है। इसे इस प्रकार से यदि साचे तो आर्थिक क्षेत्र मे इसका 
मुख्य बल 'रेजगाऐन्युख विकास' (६वफ्ञौ०४णला गाल 
ह०श॥) की ओर है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय एजेडा मे 
उल्लेख किया गया 
“हम सुधाए प्रक्रिया को जारी रखेंगे और इसमे स्वदेशी 
भर बल देंगे ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का आए 
पर इस बाते घर हो कि भारत का विकास पारतोयो द्वारा 
किया जाएगा। इस दृष्टि से बेरोजगारी कौ समाप्ति को 
सर्वोच्च महत्व देंते हुए सुधार प्रक्रिया को समीक्ष की जाएगी 
और और इसे मजबूत बचाया जाएगा ताकि इसमे आधारसरचना 
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वा लाढ़ गति से उजास्त हो, विशेषकर ऊर्जा और पावर जनन 
के क्षेत्र मे। इस प्रकार सकल देशोय उत्पादन (5055 0०0- 
गराध्शा० 9००4५०) को वृद्धि-दर 7-8 प्रतिशत तक लायी 
जाएगा और राजकोषीय एव राजस्व घाटे को नियतित किया 
जाएगा। हम राष्ट्रीय विकास के प्रयासों को एक मानवीय 
चैहरा (#ग्रग्मआ) 9८७) देने का प्रयास करेंगे ताकि इस प्रकार 
गरीबी को पृणतया समाप्त करने का अन्तिम लक्ष्य प्राप्त 
किया जा सके। इसके लिए हमारा नारा होगा बेरोजगारी 
हटाओ।" 

राष्ट्रीय एजेडा में उत्पादन-प्रधान विकास का समन्वय 
शोअषणार प्रघान विकास के साथ करने का दृढ़ निश्चय सही 
दिशा मे एक सराहनीय कदम है। इस उद्देश्य को प्राप्ति के 
लिए राष्ट्रीय एजेंडा मे दो क्षेत्रों कौ पहचान की गयी है--वे 
हु कृषि ओर लघु उच्चोग। विकास रणनीति की दृष्टि से 
राष्ट्रीय एजेडा मे यह उल्लेख किया गया 

“कृषि, प्राम विकास, सिचाई और अन्य विविष प्रोत्साहनो 
के लिए वोजना व्यय का 60 प्रतिशत सुनिश्चित कोगे ताकि 
इन क्षेत्रे मे ज्ञार्वजनिक विनियोग किया जा सके और इस 
प्रकार कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि प्राप्त कौ जाए ताकि 
कृषि, बागवानी खाद्य-विधायन, मत्स्य आदि विकास के मा 
यम बनाए जा सक्के जिससे जनसामान्य की क्रयाश्क्त मे वृद्धि 
हो सके। प्रभावी फ़म्नल बीमा योजनाएं चालू की जाएगी। 
पशुपालन दुग्धशालाओ, विशेषकर गाय और उसकी सतान 
को बढावा देने की ओर विशेष प्रयास किए जाएगे। यह 
रोजगार-जनन (8॥00)प्राक्षा। 8थह४20४) का एक रास्ता 
है जिसके छाण ग्राम एवं नगर क्षेत्रो मे भूख और गरीबी दूर 
की ज़ा सकती है। हम फार्म साहाय्य (एबगा $४४४065) 
जारी रखेगे परन्तु उन्हें अधिक प्रत्यक्ष, कुशल और विशिष्ट 
बनाने का प्रयास करेंगे। मध्यम और छोटे पैमाने की सिचाई 
चयौजनाओ की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इस सम्बन्ध मे 
विनियोग पर बल विकास के सामर्थ्य के अनुसार दिया 
जाएगा।। 

“हम स्वरोजगार ओर अभिनिममीय क्षेत्र (॥॥- 
०णए००ण०९१ ६6८००) को वित्तीय, तकनालाजीय और 
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का व्यापक अष् 
ययत करेगे और अर्थव्यवस्था के इस सबसे बडे भाग की 
ज्लोन्‍्लनति के लिए एक विकास-बैक स्थापित करेंगे। निस्‍्सन्देह 
इस क्षेत्र मे रोजगार और स्वरेजगार (5९ क्ाजठ्आाशा) के 
लिए बहुत भारी सामर्थ्य है। इसके साथ साथ वित्तीय आलम्बन 
सस्थानो के अदिरिक्त, हम अन्य संस्थान भी कायप करोगे जो 
हमारे कारीगरों, छोटे पैमाने के उद्योगों, ग्राम, खादी, पावरलूम, 
हाथ करघा, हस्तशिल्प और अन्य ऐसे उच्चोगो को सेवाए, 
तकवालाजी और विपणन सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। ये और 
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कृषि रोजगार जनन के लिए ऐसा असीमित क्षेत्र है जिसका 
अभी तक विदोहन नहीं किया गया। 
यदि भारतीय अधथव्यवस्था मे रोजगार की वृद्धि से देखे 
ते कृषि स्वरोजगार और अनिगमीय क्षेत्र द्वारा लगभग 80 
प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। भारत बे जो क्षेत्र 
पिछडे माने ज'ते हे उनमे विशेषकर कि का पिछडापन एक 
प्रधान कारण है। चूंकि बडे पेमाने के उद्योगो मे केवल 55 
लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त है इसलिए देश की विशाल 
श्रमशक्ति का रोजगार उपलब्ध कराने और इनमे व्यापक 
अल्परोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने ओर इनमे व्यापक 
अल्परोजगार की स्थिति को समाप्त करने के लिए इन क्षेत्रो 
का विकास हमारी भावी रणनीति का मूलाधार होना चाहिए। 
इस दृष्टि से राष्टीय एजेडा ने अर्थव्यवस्था के मर्म केन्द्रों की 
सही पहचान की है। यह कहा जा सकता हे कि यह गा८ 
गवादी दृष्टिकोण है परन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए 
रोजगार जनन का यही एकमात्र सही उपाय है। बहुराष्ट्रीय 
निगम हमे आधार सरचना (7250000०६) के विकास मे 
सहायोग दे, यह तो स्वीकार्य है परन्तु उपभोग वस्तु क्षेत्र मे 
प्रवेश कर हमारे लघु उद्योगों मे कार्य कर रहे लाखो व्यक्तियों 
बेरोजगार कर दे, यह राष्टीय हित को दृष्टि से स्वीकार्य 
नहीं। इसलिए बहुराष्टीय निगमो को केबल चयनात्मक क्षेत्रो 
में ही प्रवेश कौ इजाजत दी जानी चाहिए। इसी कारण 
राष्टीय एजेडा मे साफ़ शब्दो में यह उल्लेख किया गया 
“प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग (06८ शिद्यष्ठा ॥7४९ञ॥था) 
के केन्द्रक क्षेत्र (2०६ 5९८० मे हां प्रोत्साटन दिया जाएगा 
ताकि यह राष्टीय प्रयाप मे पूरक बन सके और गैर प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्रो में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग निरुत्साहित किया 
जाएगा। आर्थिक सुधारों के जोर के दोर मे राष्ट्रीय एजेडा 
की इस रणनीति को लागू करने के लिए जो साहग चाहिए, 
बह नयी सरकार अपने व्यवहार मे यदि कारगर रूप में जुटा 
पाएगी यह केवल समय ही बताएगा। हम केवल यर कह 
सकते हे कि नयी सरकार इस दृढ़ निश्चय को असली जामा 
पहनाए। 
राष्टीय एजेडा मे विश्वीकरण (60009052007) वे 

प्रभावों की बडी सावधानी से समीक्षा करने और अपनी 
राष्टीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसका 
विनियन करने का निश्चय किया गया है ताकि राष्टीय 
अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाने की अपेशा इसे मजबूत बनाया 
जा सके ओर देशीय औद्योगिक आधार और वित्तीय एव सेवा 
क्षेत्रों को बढावा दिया जा सके। इस प्रकार राष्ट्रीय एजेडा 
विश्वीकरण के दुष्प्रभावों से देशीय उद्योगो और राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वचनबद्ध है। भले हा इसे 
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स्वदेशी नोति कहा जाए या राष्टीय नीति परन्तु सत्य तो यह 
है कि विदेशी विनियोग को जहा आमंत्रित करना जरूरी है 
बहा यह भी आवश्यक है कि विदेशी विनियोग हमार 
अर्थव्यस्था पर इतने हावी न हो जाए कि वे हमे अपना 
नीतियो को विदेशी हितो के अनुरूप ढालने पर मजबूर कर 
सके। 

इस सम्बन्ध मे विश्व व्यापार सगठा के (१४०० 
पृ००० 078005%0०0) के सदर्भ में अपनी नीति स्पष्ट 
करते हुए राष्टीय एजेडा मे उल्लेख किया गया विश 
व्यापार सगठन से सम्बन्धित विषयो पर हम अपनी कार्यनी। 
एक ऐसी विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए तय करेगे ऊ 
अपने सर्वव्यापक लक्ष्य के आधार पर न्यायिक मानवीय और 
शोषण मुवत सामाजिक व्यवस्था को बढावा दे। इस उद्देश्य 
के लिए हम विकासशौल देशो के साथ मिलकर विस्तत 
वैश्विक व्यापार प्राथमिकता प्रणाली (5004 ॥7900 | 
क्ष्शा०८ 5५) के माध्यम द्वारा व्यापार और आर्थिक 
सहयोग को पद्धति का निर्माण करने का प्रयास करेगे। 

राष्टीय एजेडा मे आधार सरचना (॥॥950#000४४) पर 
प्रधान बल देने का जिक्र किया गया है। इसके लिए राष्टीय 
एवं अत्तर्शष्टीय स्रोतों से साधन जुटाने का प्रयास किया 
जाएगा। इस प्रकर देश मे ऊर्जा और पावर की कमी को दूर 
करके विकास्त प्रक्रिया को और त्वरित किया जाएगा। 

राष्टीय एजेडा मे सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने 
के लक्ष्य से प्रति वर्ष 20 लाय अतिरिक्त भकान बनाने का 
लक्ष्य दय किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेषत गरीब 
परिवायें के लिए आवास्त मुहैय्या कराना होगा। 

सभी के लिए आगामी पाच वर्षों मे पीने का पानी 
उपलब्ध कराया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि 
सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधीए उपलब्ध बरायी जाए। 

काम के अधिवार को स्वीकार करते हुए नया सरकार 
'फा मुख्य बल “बेरोजगारी हटाओ परहोगा। रेजगार विहीन 
विकास (09:55 67०७0)) की वर्तमान प्रवृत्ति को अपेक्षा 
सरकार लाभकारी रोजगार जनन को विकास को सफलता 
का मानदण्ड बनाएगी। हमारा नये ।वनियोग और कृषि 
स्वरोजगार, अनिगमीय क्षेत्र आधार सरचना ओर गृह निर्माण 
पर विभेष बल देने का उद्देश्य यह हे कि ये क्षेतर भारी 
शेजगार विस्तार के माध्यम बन सको हैं। 

जहा तक पविए भावनाओ का सम्बन्ध हे यह सब सही 
जान पडता है किन्तु यह आर भी बेहत्तर होता यदि राष्ट्रीय 
एजेडा में जहा अर्थव्यवस्था मे सकल देशाय उत्पाद बी 
वृद्धि दर 7 8 प्रतिशत प्रति वर्ष करने का लध्य रखा हं वहा 
साथ मे गेजगार की वार्षिक वृद्धि का लक््य भी तय किया 
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चाता ताकि इससे न केवल अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिए 
गेजगार उपलब्ध कराया! जा सकता। जब तक देश मे रोजगार 
कौ वापिक वृद्धि दर 3 4 प्रतिशत नहीं की जाती तब तक 
बगेजगारी को दूर करना सभव नहाों। हम आशा कर सकते हैं 
कि योजना आयोग को सरकार यह निर्देश देगी कि वह 
विनियोग-आबटन (05 €5छाशा! 2॥0८७/७॥) का ऐसा ढाचा 
नौयीं योजना के दोशन कायम करे जो रोजगार प्रधान हरे और 
इस्र प्रकार रोजगार की ३-4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त की 
'जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक योजना से जहा 
(उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य तय किए जाते हैं बहा सूथ साथ 
'शिजगार लक्ष्य भी तय किए जाए। 
राष्टीय एजेडा में राष्ट के तीन मुख्य अभिशापा के 
विरुद्ध सघर्ष करमे का सकल्‍प किया गया है-वे हैं. भूख, 
भय और भ्रष्टाचार। यदि इन अभिशाप से देश मुक्त हो जाता 
है लो भारत एक समृद्ध, सशबत और आत्मविश्वास वाला देश 
बन सकेगा। 
राष्टीय एजेडा नयी सरकार की इच्छाओ की अभिव्यक्ति 
है। इसमे बहुत सो आदर्शवादी बाते भी को गयी हैं जिन्हे 
व्यवहार मे पालन करते समय अनेक अडचनें उत्पन्न हो 
सकती हे। इसलिए अब जरूगी है कि रकाए उन ठोस उपायो 
को रूपरेखा तैयार करने की ओर ध्यान दे जे! इस एजेंडे के 
कार्यान्वयन के लिए सही औजार बन सकते हैं। प्रबन्ध का 
लक्ष्य होता कि किसी कार्य को सही ढंग से करना और नेतृत्व 
का लक्ष्य होता है सही कार्यों को करना। राष्ट्रीय एजेडा के 
अध्ययन से यह स्प्ट हो जाता है कि सरकार ने सही कामो 
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की पहचान कर लो है और अब प्रश्न उन्हे कुशल ढंग से 
लापू करना है। इसके लिए कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता 
है जिसकी तैयारी मे जुट जाना अनिवार्य हें। उद्योग मंत्री श्री 
सिकन्दर बख्त ने परिस्थिति को ठौक परिप्रेक्ष्य मे रखा है 
सरकार का लक्ष्य न तो अन्ततोगत्वा स्वदेशी है और न ही 
अन्तवोग्त्वा उदारीकरण है। सरकार को बडी सावधानी से 
राष्ट्रीय हितों का ध्यान मे रखते हुए सही मिश्रण तैयार करना 
होगा। यहा हमाण प्रबन्ध कौशल मध्य मार्ग की मर्यादाओ को 
तय करने में सहायता देगा। अत नयी सरकार अपने नेक 
इरादो को किस ह॒द तक असली जागा पहना सकेगो यह 
शाष्टीय एजेडा की सफलता की कप्छौटी होगी। 

प्रधानमत्री श्री अटल ब्रिहारी बाजपेयी द्वार हाल ही में 
की गई घोषणा के अनुसार लघु स्तर उद्योगो मे विनियोग की 
सीमा जो सयुकत मोर्चा सरकार द्वार आबिद हुसैन समिति की 
सिफारिशों के आधार पर 3 करोड रुपये कर दी गयी थी 
अब कम करके ] कगेड रुपये कर दी गयी है। यह एक 
सही दिशा में कदम है। इसका भारतोय निर्यात सस्थाओं के 
महासंघ और लघु उच्योगो की भारतीय परिषद द्वारा स्वागत 
किया गया है। 

प्रधान मंत्री ने अर्थव्यवस्था मे नयी रूह डालने के लिए 
90 दिन का कार्यक्रम तय किया है। जिस हद तक भाजश 
नेतृत्व वाली सरकार अपनी नीतियो को स्पष्ट करते हुए 
उनका अनुपालन करती जाएगी उस हद यह अपनी विश्वसनीय 
स्थापित कर सकेगा कि ये अपने पूर्व के शासको को तुलना 
मे बेहत्तर शाप्तन व्यवस्था कर पायी है। * 

एप्प 


छठ 


नौवीं पंच वर्षीय योजना (4997-2002) 


(शफम्त प्रए८द्र शब्तर ए,50-7997-2002) 








सयुकत मोर्चा सरकार के आघीन तैयार की गयी नौवीं 
योजना मार्च 998 को जारी की गयी। यह बात निश्चित नहीं 
कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वाधीन सरकार जो मार्च 
998 मे बनायी गयी इस योजना को अपनाएगी। चूंकि यह 
औपचारिक दस्तावेज प्रोफेसर किया गया, इस कारण इस 
योजना की संक्षिप्त रूप रेखा नीचे दी जा रही है। 


). परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य और विकास की रणनीति 


(एशडञार्लाए९5, 00[९2८0ए९5 ब्रात $(ब्वाण्टटए 
0 06४शुणए॥॥९॥) 

नौंबीं योजना रण नीति के चार महत्वपूर्ण आयामो के 
सदर्भ मे विकसित को गयी है और इसमे विकास का 5 
वर्षीय परिप्रेक्ष्य दिया गया है। जीवन का गुणवत्ता उत्पादक 
रोजगार का जनन क्षेत्रीय सतुलन और आत्मनिर्भरता के रूप 
मे इस नीति के मुख्य आयामो को अभिव्यक्त किया जा 
सकता है। यह त्वरित आर्थिक विकास पर केन्द्रित होगी 
जिसमे कृषि के विशेष कार्य भाग पर बल दिया जाएगा 
क्योंकि इसके निर्धनता को समाप्त करने और अधिक रोजगार 
जनन के प्रबल प्रभाव हो सकते हैं। इस प्रकार युक्तिसगत 
नीतियो द्वारा 45 वर्ष त्तक लगातार आर्थिक विकास को 
बढावा दिया जाएगा। 


(क) जीवन की गुणवत्ता (0४9॥9 ण ॥॥०) 

योजना मे खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा (प्रणाधाणान 
$€०५०॥५) को आश्वसत करने के लिए एक अच्छी रणनीति 
की आवश्यकता स्वीकार की गयी है। यह भी जरूरी होगा 
कि एक विस्तृत और उचित रूप मे लक्षित सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली (?४७॥० 0)507000०॥ 5५070 का निर्माण 
किया जाए। बढती हुई जनसप्या के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण 
पर प्रभाव सुरक्षित पीने के पानो के अभाव और अपर्याप्त 
नगरीय सफाई की समस्याओ के समाघान के लिए उचित 
नगरीकरण ((0आ॥5७॥०॥) द्वारा बीमारिया की रेकथाम 


महामारियो पर नियत्रण और नगरीय ठोस एवं ताल अपशिष्ट 
उत्पाद प्रबनघ (80॥6 9946 [+वृप्ाव ५/३५६ ]/ब्ाब8 शाशशा) 
के प्रोग्राम तैयार करने होगे। इसको मजबूत बनाने के लिए 
साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा और स्त्री एब बाल-विकास 
के उपायो का विस्तार करना होगा। सामाजिक उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा विशेषकर स्त्रियों कौ शिक्षा 
का केन्द्रीय स्थान है और इस पर और अधिक बल देना 
होगा। इस दृष्टि से समय बद्ध रूप में निम्नलिखित मुख्य 
सेवाओ को उपलब्ध कराने के प्रधास करने होंगे। 

(0 सुरक्षित पीने के पावी (॥) प्राथमिक सवास्थ्य सेवाओ 
की उपलब्धि (॥/ प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण (४०) 
सभी बेघर परिवारों को रहने के लिए सार्वजनिक गृह निर्माण 
के लिए सहायता उपलब्ध कराना (») बच्चो को पोषणीय 
भोजन के रूप मे सहायता (४) सभी ग्रामो एबं थस्तियो को 
सडको से जोडना और (»॥) ऐसी सार्वजनिक बितरण प्रणाली 
का निर्माण करना जो निर्धनो के लिए लक्षित हो। 


(ख) उत्पादक रोजगार का जनन 

नौवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विकाम प्रक्रिया मे ही 
अधिक उत्पादक रोजगार (27009८॥४६८॥७।०//थ॥) उत्पन्न 
करना है और इसके लिए ऐसे क्षेत्रों उपक्षेत्रे और तकनालाजी 
पर बल देना होगा जो श्रम प्रधान ((.६90ए ॥7/८0598) हो 
और इसका प्रयोग ऐसे क्षेत्रे मे करना होगा जिनमें बेरोजगारी 
और अल्परोजगार की इच्छा दरे विद्यमान हो। 

रोजगार की गुनवत्ता (099॥॥9) मे उन्नति प्राप्त करने 
के लिए ऐसी परिस्थितिया कायम करनी होगी जिनमे उत्पादिता 
(४०१००॥५७) तीन रूप से बढे ताकि श्रम न्‍्यायोचित रूप 
में भाग प्राप्त करने का दावा कर सके। अल्परोजगार की 
व्यापक अभिव्यवित और श्रम के अनियमतीकरण 
(९४5७३॥५०७०7 ० ]4७०ए7) को स्वीकार करते हुए गरीबों 
के लिए रोजगार के अवसर बढाने की जरूरत है विशेषकर 
ऐसे व्यक्तियो के लिए जो मौसमी व्यवसायों मे काम करते हैं। 
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(7) क्षेत्रीय सतुलन (रत्ट्राणाण एथ2ाल्‍्टे 

बाजार-आधारित वंद्धि (/अ६९ ७३5६० शा0शशी)) बिना 
सरकारी हस्तक्षेप से अधिक पिछड़े क्षेत्रों तक पहुच नहीं 
सकती। बडे पैमाने पर क्षेत्रीय असतुलन को दूर करने के 
लिए फम सम्पन्त सज्यो को आधार सरचना (7०8७० 
॥0७) के लिए अधिक सार्वजनिक विनियोग जानबूझ कर 
आ्बंटित किया जाएं। क्षेत्रीय असमानताओ विशेषकर 
जीवन स्तर की असमानताओ को दूर करने के लिए कृषि 
तथा अन्य ग्रामीण क्रियाओ का विकास अधिक उपधोगी सिद्ध 
हुआ है। इसके लिए न केवल पिछड़े क्षेत्रो मे कषि की 
उत्पादिता को बढ़ाना जरूरी है बल्कि देश के अन्य क्षेत्रो और 
ग्राम क्षेत्रे के बीच समन्वय की मात्रा भो बढ़ानी अनिवार्य है। 
ऐसे क्षेत्र जिममे आय का स्तर सापेक्षत ऊंचा है परन्तु 
मानवीय विकास का स्तर नीचा है उचित सार्वजनिक हस्तक्षेप 
(?एचा6 प्र/धरक्षाएणा) करग्र होगा ताक सामाजिक आछ६ 
गए सरचना के रूप मे अर्थात्‌ सुरक्षित पेय जल प्राथमिक 
स्वास्थ्य रक्षा और प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करायी 
जा सकें। विनियोग को आकर्षित करने और विकास को राज्य 
सरकार द्वाण प्रोन्‍्नत करने के प्रयाप्नो का मार्गदर्शन 
सहकारीसघवाद (0०-०09०८४४४० (ट९६:७/७८४) की भावना 
द्वारा करने की जरूरत है ताकि ऐसी साधजनिक नीति को 
चहल की जानी चाहिए और ऐसी कार्यबाहो को जानी चाहिएठ 
कि जिसमें सभी राज्य सामूहिक हित मे एक सी नाति 
अपनाए। 


(घ) आत्मनिर्धरता (5च्वा स्लाह्ाव्छे 

आत्मनिर्भाता हमारी विकास नीति और रणदीति का 
मुख्य अग रहेगी। 

6) भुगतान शेष में टिकाऊपन श्रनाए रखने के लिए 
और विदेशी ऋण से बचाव के लिए जरूरी है कि निर्षात-आर 
एर के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित कियो जा सके। 

(४) आत्मनिर्भरता का तकाजा है कि विनियोज्य रासाधनों 
(५४८॥४७(९ 7६5०४१८८5) का लगभग सम्पूर्ण भाग देशीौय 
स्रोतों से जनित हो ओर बिदेशी खोतो का प्रयोग केवल उस 
सीमा तक किया जाए निस तक कि विदेशी दायित्व निभाने 
को सामर्थ्य उपलब्ध हो। 

(४0 आत्मनिर्भएता की किसो भी रणनीति में खाद्य में 
स्वावलम्बिता (5६६ $एवि०८७८५) एक बुनियादी अग है। 
अव॒भारद को कार की वृद्धि दर का लक्ष्य अपनी 
आवश्यकताओं से ऊचा रख" होगा ताकि बुरे मानसून के 
बषो में उसे मजबूर होकर र:थ्वन्‍्तों का भारी मा मे आयात 
ने करता पड़े) 
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(7) आत्मनिर्भाता मे तकनालाजीय आत्मनिर्भरता 
(च्णाण०्ष्टाए्ग 5था गशाक्ााप६) का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। जबकि उत्तम और सर्वोवित तकनालाजी की प्राप्ति जहा 
से भी उपलब्ध हो सके वाछनीय है दीर्घकाल को दृष्टि सि 
यह अनिवार्य है कि सभी महत्त्वपूर्ण तनालाजियो मे देशीय 
सामर्थ्य का बिकास किया गया) इस पहलू का महत्त्व आज 
और थी बढ गया हे क्योंकि बहुत सी तकनालाजियो के 
आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं। 


नौवों योजना के उद्देश्य (00]6ल०४७ ण ॥6 (॥धा0 
ए]30) 

नौवीं योजना का लक्ष्य “वद्धि के साथ सामाजिक न्याय 
और समानता है! तौवीं योजना के विशिष्ट लक्ष्य जो 
बाजार शक्तिया पर अधिक विश्वास और सार्बजनिक नीति 
को अनिवार्यताओ से उत्पन्त होते हैं इस प्रकार है -- 

6) कृषि ओर ग्राम विकास को प्राथमिकता देना ताकि 
पर्याप्त उत्पादक रोजगार कायम हो सके ओर गरीबी को दूर 
किया जा सके 

(४) कीमता मे स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था की बद्धि दर 
को त्वरित करना 

(४४) सभी के लिए खाद्य ओर पौष्टिक सुरक्षा उपलब्ध 
कराना और ऐसा करते समाज के कमजोर वर्गों का विशेष 
रूप मे ध्यात रखना 

(४) सभी को समय बद्ध रूप मे बुनियादी न्यूनतम 
सेवाए (838 7एणा  $धाशा९८५) उपलब्ध कराता, इनमे 
गीने का सुरक्षित पानी प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाए, 
सवव्यापक प्राथमिक शिक्षा, आवास और यातायात एव परिवहन 
द्वाग सभी से सम्बन्ध स्थापित करना 

(४) जनसख्या की वृद्धि दर पर नियव्रेण प्राप्त करना 

(5) विकास प्रक्रिया पर्वावरणीय पोषणीयता के आश्वासन 
'के लिए सामाजिक गतिशोलता और सभी स्तरों पर जन सहयोग 
बढ़ाता 

(»प) स्जियो और सामाजिक दृष्टि से कम सम्पन्न वर्गों 
के लिए अर्थात्‌ अनुसूचित जातिये जनजातियों और अन्य 
पिछडे वर्गों दया अल्पसख्यकों को अधिकार सम्पन्न (झा 
7०शश्गाशा)) बनाकर सामाजार्थिक परिवर्तन और विकास 
के एजेन्ट जकाना 

(४४४ जन सहभागिता (9९९० ६ 7#०फ(३४००) को 
ग्लेलत एव विकसित करना और इसके लिए सहझागी सस्थानों 
अर्थात्‌ पचायदी एज सस्थानों, सहकारिताओ और अन्य स्वद 
सहायता समूहो को बढावा देना और 


(:०) आत्मनिर्भरदा के निर्माण के प्रयासो को सबल 
बनाता 
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विकास रणनीति (0ल्‍९एथणाग़ाशा धाद्राध्ट्टफ) 

(7) विकास रणनीति का आधार राज्य के कार्यभाग को 
बदस्तूर बनाए रप्यना है परन्तु इसके कार्यान्वयन और 
विषय वस्तु मे परिवर्तन करना होगा। सरकार का बाजार मे 
हस्तक्षेप प्रतियोगिता की मात्रा बढाने के लिए अनिवार्य है। 
इसके साथ साथ एकाधिकार एव अन्य प्रतिबन्धा मक व्यवहारो 
के लिए उचित कानून बनाने जरूरी है। इसी प्रकार अधिनिर्यणन 
(५०]०१/८७॥७॥) और ऐसे अनुशासन को लागू करने के 
लिए भी कानून बनाने होगे। इस बात कौ भी आवश्यकता हें 
कि लाइसेस प्रणाली के शेष लक्षण विशेशकर उपभोग वस्तु 
क्षेत्र मे समाप्त कर दिए जाए। 

(॥) नोबीं योजना सहकारी सघवाद (00 कृलक्षाएल 
०049॥५ग) की अवधारणा पर आधारित ह॑ जिसमे राज्यो को 
अधिक स्वतत्नता दी जाएगी कि बे न केवल अपनी प्राथमिकताए 
निर्धारित करे बल्कि सार्वजनिक हस्तक्षेत्र (209॥0 प्र(हः 
४०0७०) के रूप और उन्हे चस्तुओ तथा से सेवाओ को 
उपलब्ध कराने मे भी स्वतत्रता होगी। इसके लिए पचायती 
राज सस्थानो को अधिक ससाधन प्रदान किए जाएगे और 
उन्हे अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हे 
अपने ससाधन जुटाने के लिए अधिक अधिकार भी सोपने 
होंगे। पचायती राज सस्थान जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रमों 
को पहुचाने की प्रमुख एनेन्सियो का कार्य भी करेगे। 

(४0 वित्तीय क्षेत्र के विनियमन (06६४०७॥०)) के 
कारण यचह जरूरी हो गया है कि सख्त विवेकशील मापदण्ड 
(॥0०७४॥४४।४००८५) कायम किए जाए और सरकार को 
इपपर अपनी निगरानी भी बढ़ानी होगी। 

(४५) आर्थिक वृद्धि ओर विकास के लिए पर्याप्त मात्रा 
गुणवत्ता (0५७७॥५५)) और विश्वसनीय आधार सरचना कायम 
आऋ्ली होएी रात्कि देह, कन्तर््तप्टरीण हाय फे प्त्तिस्फर्यी झूम कए 
विदेशी विनियोग को आकर्षित कर सके। यदि आधार सरचना 
के अभाव को दूर करना है तो निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया 
में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। 

(५) समष्टि-आर्थिक प्रबन्ध (0/६०० ९८०एण॥०णाट फथा 
980गञथ॥) की मुख्य चिन्ता राजाकोषीय एव राजस्व घाटा है। 
सरबार के राजस्व घाटे ((२९५४०॥४८ 6८९८४) को सीमित 
करने की आवश्यकत' को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि 
सार्वतनिक परिसम्पत्तियो (2७७॥७ 855९5) का अनुकूलतम 

प्रयोग हो सके आर वर्तमान सामाजिक योजनाओ /प्रोग्रामो की 
प्रभाविकता बढायी जा सके। 

(») इस बात को भी आवश्यकता है कि एक पारदर्शी 
सब्सिडी प्रणाली कायम की जाए जो चयद्ात्मक रूय में 
विशेष लक्षित समूहों की ओर निर्देशित हो। 
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(४४) ओद्योगिक एब वित्तीय नीति ढाचे को इस प्रकार 
परिवर्तित करना होगा कि यह देशय बचत (00० 
54५79) को बढाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष बिनियोग के तीत्र 
बिस्तार को प्रोन्द्त करे और विदेशी उधार पर निर्भरता को 
कम करे। 

(४॥ग) भुगतान शेष की स्थिरता इस बात पर निर्भर 
करती है कि हम निर्यात की वद्धि दर को किस सीमा तक 
बढा सकते हे। इस कारण निर्यात उन्मुख योजनाओ को पुत 
मजबूत बनाने कौ जरूरत है। 

(४४) उत्पादिता (2000८०॥५॥/७) और गुणवत्ता की पर्याप्त 
बद्धि सुनिश्चित करने के लिए तकनालाजी नीति («था 
70|089५ 7०॥८५) का विकास आवश्यक है। इससे भारताय 
वस्तुओ/उत्पादो की अन्तर्राष्टीय बाजार मे स्पर्द्धा शक्ति बढ 
सकेगी। 

(0 पर्यावरण सरक्षण को समग्र विकास प्रक्रिया के साथ 
जोडना होगा ताकि लोक कल्याण मे वद्धि हो सके। 

अत विकास प्रक्रिया का बल नीति सम्बन्धी आयोजन 
(?]भाधवाड़ 07 70] ०५) होना चाहिए ताकि इससे आर्थिक 
प्रणाली को जो सकेत मिले उनके परिणामस्वरूप विभिल 
आर्थिक एजेन्ट ऐसा व्यवहार करे जो कि हमारे राष्टीय 
उद्देश्यों से युक्ति सगत हो। 


2 समष्टि-आर्थिक आयाम और नीति सम्बन्धी 
ढाचा 
(8८४० €९०॥00॥९ फ़ि €ा5005 वात 7009 
छह १४०७०) 


वृद्धि दर एवं विनियोग लक्ष्य 

स्थिर कौमतो के साथ अर्थेव्यवस्था को वृद्धि दर को 
त्वरित करना नौवों योजना के उद्देश्यो का केन्द्रीय लक्ष्य है। 
किन्तु वृद्धि द, रोजगार और गरीबी को कम करने के लक्ष्यों 
मे सम्बन्ध क्षेत्रीय वृद्धि दर के ढाचे पर निर्भर करता है यह 
इस बात पर भी निर्भर करता है कि जनसख्या के बंचित भाग 
और देश के पिछड़े क्षेत्रो को विस्तृत विकास प्रक्रिया मे किस 
हद तक कामयाबी से जोडा जा सकता है। इसी सदर्भ मे 
कृषि विकास को विशेष रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी 
है क्योकि यह ऐसा विकास का ढाचा निर्धारित करता है 
जिसमे सकल देशीय उत्पाद मे त्वरण के साथ बेरोजगारी एंव 
गरीबी मे तेजी से कमी होता है। 

आठवीं योजद के दौरान प्रचलित कौमतो पर सकल 
देशीय उत्पाद की 65 प्रतिशत की वद्धि दर की प्राप्ति की 
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सभावना है जिसके लिए औसत विनियोग दर सकल देशौव 
उत्पाद के 25 प्रतिशत और बधमान पूजी उत्पाद अनुपात 
(गप्रध्याथयाओं प्यूणान जाएपाव20०) 3 9 आका गया। आठवीं 
योजना के दौरान देशाय बचत महत्त्वपूर्ण रूप मे बढ का 
सकल देशीय उत्पाद का 24 । प्रतिशत हो गयी। मुख्य चिन्ता 
'का विषय यह है कि कुछ आधार सरतना क्षेत्रो मे वर्धमान 
पूजी उत्पाद अनुपात मे भहत्त्यपूर्ण वृद्धि हुई है। इससे अधि 
पक गभीर समस्या यह है कि सार्वजनिक विनियोग कुल 
विनियोग के अनुपात के रूप मे आठवीं के 45 प्रविशत के 
लक्ष्य से गिर कर 33 6 प्रतिशत हो गया अर्थात्‌ सकल देशीय 
उत्पाद के 04 प्रतिशत के लक्ष्य से गिरकर 84 प्रतिशत! 
सकल देशीय उत्पाद मे आधार सरचना क्षेत्र मे 2 प्रतिशत की 
िय्यवट का आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रो पर प्रभाव पडा है। 
जनवरी 997 मे राष्ट्रीय विकास परिषद (शणाग 
0० थ०फञाार०११ 0०णा० ने नोवीं योजना के लिए 7 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष के लक्ष्य को स्दौकृति प्रदान की। यह अनुभव किया 
गया कि यह विकास लक्ष्य व्यवहार्थ बन सकता है यदि 
विकास के बल मे कुछ परिवर्तन हो ओर नीति सम्बन्धी कुछ 
निणय कर लिए जाए। इसमे घिनियोग दर भे तोब् वृद्धि करके 
इसे आठवीं योजना के स्तर से 33 प्रतिशत ऊपर उठाता 
होगा जिसमे से 2.] प्रतिशत देशाय बचत और १.2 प्रतिशठ 
विदेशी बवठ से प्राप्त फिया जाएगा, (देखिये त्तालिका ) 
तालिका [: नौ्दी योजना (997 2002) में 
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7. आयाव वद्धि दर (प्रत्शित प्रतिवर्ष) ॥_ 22 
स्रोत योजना आयोग, नौ्ीं घचवर्षाय योजगा (997 2002) 
इस परिदृश्य मे कुल रूप मे राष्टोय विनियोग जो आठवों 
योजना के दौशन .94 हजार करोड रुपये था, सकल देशीय 
उत्पाद का 25 प्रतिशत, बढकर नौबों योजना मे (996-97 
की कोमतो प्र) 2.05 हजार कग्ेड़ रपये अर्थात 285 


प्रतिशत हो जाएगा। निजी उपभोग च्यय में 65 प्रत्तिशठ की 
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दर से वार्षिक वृद्धि होगी जिसका अभिप्राय यह है कि प्रति 
व्यक्ति उपभोग को वृद्धि दर 47 प्रविशत प्रति बच होगी। 

चाहे 7996-77 मे परिवार बचत ([7०कडल्माणवे 53ए- 
मा! की दर 92 प्रतिशत थो परन्तु नोवी योजना में यह 
जानबूझ कर एक रूढिवादी अनुमान के रूप मे 89 प्रतिशत 
मानी गयी है। नोवीं योजना मे निजी निगम क्षेत्र की बचत 4 
5 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि यह आठवीं योजना मे 
3३7 प्रदिशत और !996 97 परे 4 प्रतिशत थी। सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बचत म॑ कापी 
बुद्धि होनी चाहिए--सकल देशाय उत्पाद के । 6 प्रतिशत से 
28 प्रतिशत। इसमे सार्बजनिक क्षेत्र के उद्ययो की बचत 
सकल देशीय उत्पाद का ३8 प्रतिशद रखी गयी हे जोकि 
आठवों योचना की 3.5 प्रतिशत की प्राप्ति से कुछ हद तक 
ऊची है। सार्वजनिक बचत को बढ़ाने को आवश्यकता 
राजकोशीय सखुलन की पोषणीयता से भी सम्बन्धित है। 
स्तर्वी योजना में केद्ध सरकार के राजकोधीय घाटे (7/5०3! 
0श0ाथा) को सकल देशीय उत्पाद के आसतन 4] प्रतिशत 
रखने का लक्ष्य रखा गया और इसी प्रकार समग्र सावजनिक 
क्षेत्र की उघार आवश्यकता को सकल देशीय उत्पाद के 69 
प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अत नौवीं योजना के अन्द 
तक सरकार (जिसमे केन्द्र एवं राज्य सरकारें शामिल हैं) के 
राजस्व घाटे (८४८०७ ७०१८४) के लगघग शून्य की स्थिति 
तक यहुच जाने का लक्ष्य है। निजो निगम क्षेत्र (धाएद्राट 
(०7०भ० 5९९७०) का विनियोग बढकर सकल देशीय 
उत्पाद का 88 प्रतिशव हो जाएगा जबकि आंठबों योजना मे 
यह 433 प्रतिशत था। परिवार क्षेत्र का विनियोग जो आठवीं 
याजना के दौरा स्केल देशीय उत्पाद का 84 प्रतिशव था के 
बढकर 97 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र 
का भाग जो चस्तुत सकल देशोय उत्पाद का 86 प्रतिशत 
था बढकर 98 प्रतिशत हो जाने की ग्रत्याशा है। (देखिये 
हालिका 2) 

आर्थिक सुधार ने ऐस़ों परिस्थितिया कायम कर दीं हैं 
कि इनमे प्रत्य्च और ऐोर्टफोल्यो विनियोग (एजाएणा० का- 
#४४००६०) का अन्तप्रवाह हो सकता है। चाहे गैर-ऋण 
कायम करने वाले विदेशी अन्तर्प्रवाहो (#त0ह॒ए एरग0७5) 
से अपेक्षाकृत कुछ अधिक पोषणीय चालू खाते का घाटा 
सहन किया जा सकता है जोकि शुद्ध ऋण-आधारित वित्त 
पोषण मे समव नहीं था किन्तु इस बात को चौवों योजना के 
चचप्लू खाते के चाटे (0फाछ् 3०८००३ शव का 
परिकलद कस्ते समय दृष्टि मे नहीं रखा गया। 
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तालिका 2 नौर्बी योजना मे संसाधनों का अन्त: क्षेत्रीय 
प्रवाह 
हजार करोड रुपये 
सार्वजनिक निजी परिवार कुल 
क्षे्र निगमक्षेत्र  केद 
कुल विनियोग 759. 69.. 755 2205 
98) ७8) ७7 (०8.3) 
वित्त उपलब्ध कराया गया 
। अपनी बचत 28 3$] ]47 2040 
28) ७5) 6089) (262) 
2. उधार 
2. परिवार क्षेत्र से 50 26. 76 0 
७65) (९7० (92) 
22 विदेशी सोतों से 40 5 0. 65 
७७) 9७७ ७) 


नोट ब्रैक्ट में दिए गए ऑकडे सकल देशीय उत्पाद का प्रतिशत हैं। 
ज्ञोत योजना आयोग नौबीं पंचवर्षीय योजना (997 2002) 
यह मान लिया गया है कि जिस हद तक विदेश से 
इक्विटी विनियोग (24099 ॥7765॥था0) के गैर-ऋण कायम 
करने वाले प्रवाह (२७-१७७॥ ८€क्रगा8 095) आकर्षित 
कर लिए जाते हैं उनसे योजना का वित्त-प्रबन्ध आसान हो 
जाएगा। अत नोबी योजना सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत 
के रूप में चालू खाते पर 2] प्रतिशत के घाटे और 25 
प्रतिशत के शुद्ध विदेशी अन्तर्प्रवाह पर आधारित है। 
अर्थव्यवस्था का विकास-निष्पादन (3० एशणि 
79706) मे केवल उपलब्ध विनियोज्य ससाधनों पर निर्भर 
करता है बल्कि इनके क्षेत्रीय प्रयोग के ढाचे पर भी। कृषि 
को इसमे विशेष महत्त्व दिया गया है क्योकि अन्य क्षेत्रो के 
विकास की तुलना मे इसके विकास से गरीबी अपेक्षाकृत 
अधिक तैजी से कम होती है। कारण यह है कि कृषि 
विकास के कारण एक ओर तो रोजगार मे वृद्धि होती है और 
दूसरी ओर बुनियादी खाद्य पदार्थों की कौमते सापेक्षत स्थिर 
रहती हैं। खाद्य एवं पोषणात्मक सुरक्षा प्रदान करने और 
क्षेत्रीय असमानताओ को कम करने मे इसका केन्द्रीय महत्त्व 
है। नावी योजना मे कृषि को औसत वार्षिक वृद्धि-दर का 
लक्ष्य 45 प्रतिशत रखा गया है। दूसरा महत्त्व का क्षेत्र आ८ 
गर सरचना सुविधाओ को उपलब्धि है जोकि न केवल 7 
प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनिवार्य 
है बल्कि पाइप-लाइन विनियोग (एएटाणर [7६९॥गशा॥) 
के रूप में पर्याप्त परियोजनाएं उपलब्ध कराना है ताकि 
योजना के बाद के काल में यह चृद्धि दर कायम रखी जा 
सके। इसके लिए आयपश्यक हे कि सावजनिक क्षेत्र अपनी 
कुशलता एव वित्ताय निष्पादन को काफी हद तक उन्नत को 
जिसासे न केवल सावजतिक क्षेत्र क लिए आवश्यक ससाधन 
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जुटाएं जा सके बल्कि यह निजी क्षेत्र से भी आधार सरचना 
विनियोग (9: ०छगाएएक्षा पए2४एाध्या) आकर्षित कर सके। 

चाहे नौवीं योजना मे परिकल्पित वर्धन पूजी-उत्पाद 
अनुपात (गरलगाशांं ध्यजाओ-एााएए 777-007) या ते 
तदमुरूप आठवी योजना के बराबर है या कुछ कम है पर 
समग्र पूजी-उत्पाद अनुपात 403 आठवीयोजना के अनुपात 
39 के औसत से धोडा अधिक है। इसका मुख्य कारण गत 
वर्षों मे विनियोग मे तीन क्षेत्रो मे हुए अभाव कौ पूर्ति करना 
है। ये क्षेत्र हे खनन एवं खदन बिजली गैस और पानी और 
रेल परिवहन जिन में यह अनुपात ऊचा है। 

नौवीं योजना सार्वजनिक क्षेत्र मे विनियोग को आठवीं 
योजना के दौरान 30 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़ाकर 
लगभग 34 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है। इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए केन्द्र को नौबी योजना के लिए कुछ 
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक विनियोग का केवल 375 
प्रतिशत भार सहन करना होगा और इसका मुख्य दायित्व 
राज्य सरकारो (279 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमो 
(58 35 प्रतिशत) पर होगा। 

तालिका 3 ; विकास की क्षेत्रीय संरचना 





आठवीं योजना नौ्वीं योजना 

थे ' बृद्ध दर वर्षमान. वृद्धि दर घर्षमात 
(प्रतिश)! पूंजी... (प्रतिशत) पूंजी 

उत्पाद उत्पाद 

अमुपात अनुपात 

। कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र 37 हा. 45 22 
2. खतन एवं खदान 4] 63 हि ५9 
3. विनिर्माण 95 बा... 97. 44 
4 बिजली गैस और पानी 76. 7(3. 406. 63 
5. निर्माण कब ३३ १. 0 
6. व्यापार 490 08 7 08 
7 रेल परिवहत ख्4 440.. 34. ?9 
8... अन्य परिवहन 78 75 79 65 
9. सचार 439 72%  पाढ-- को 
0. वित्तीय सेवाए 89 08. 40].._ 07 
]। सार्वजनिक प्रशासन 43 का... 49. 56 
72. अन्य सेवाएं 53 (0. 55. 58 
कुल 65 39 70. 40 


ख्रोत योजना आयोग नौवों पयवर्षोष योजना (997 2002) 

आरभ से ही सभी पचवर्षीय योजनाएं इस अन्तनिहित 
मान्यता पर आधारित रही ह कि देश मे कुल विनियोग माग 
(गर्म ठथाशातव) उपलब्ध बिनियाज्य समाधनों 
([६८ञा0६४ 7550070६७) से लगातार अधिक रहेगी। आठवां 
योजना के दौरानकुल विदेशी पूत्री अन्तप्रवाह्ा आर चालू पात 
के घाटे के बीच अन्तर रहने के कारण विदेशा मुद्रा रितव 
लगातार बढ़ते चले गए ह आर इससे यट बात पता चला 
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है कि बचत को अपेक्षा कोई सीमाबन्धप इस का के दौरान 
प्रपावी रहा। चिन्ता का विषय राजकोषीय एवं आधार सरचना 
रिस्यितिया हैं जहा पर आधार सरचता पर वितियोग का 
मुख्य भाग सार्दजनिक क्षेत्र मे ही रहेगा। 
नौर्वी योजनामें क्षेत्रीय दिनियोग की ऋपोखा दिजो 
सेत्र मे सभावित वितियोण लक्षित सार्वजनिक क्षेत्र बितिषोण 
और शेष विनियोग कौ पूर्ति सार्वजनिक या विजी क्षेत्र 
किसी भी हाए किए जाने पर आधारित है। सार्वजनिक 
क्षेत्र को उपलब्ध ससाधनो को सीमाओ को देखते हुए, 
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच ठोक छीक क्षेत्रीय विवियोग 
का अनुमान लगाता सभव नहों। चाहे दोलो क्षेत्रों में जरुटि 
को मात्रा अधिक नहीं है। इत दोतों क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण 
असतुलन 'के कुछ क्षेत्र विधमान है! पहला, अन्य परिवहन 
जिसमें नागरिक विपान परिवहन और जपीनी परिवहन शामिल 
है पैलवे को छोड़कर) और बाम्गनविक जायदाद मैं आवश्यकता 
से अधिक निजी विनियोग आकर्षित होगा जबकि मत्स्य 
प्षेत्र और विनिमाण क्षेत्र मे अभाव अनुभव किए जा सकते 
है। आंत उधार व्यवध्या को परिवर्तित करे के सभी 
प्रयास करने होंगे त्राक्ति इस क्षेत्र में वास्‍्तविक जायदाद 
(बे ०४०) और अन्य परिवहन की जपेक्षा अधिक विविषोग 
आकर्षित हो सके। किन्तु चिन्ता का मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक 
'उपपौगिताओं (?७७॥९८ ०७॥॥॥९७) का क्षेत्र हैं जिसमें बिजली 
गैस और जल सभरण शामिल है जिरमे गिजी क्षेत्र एव 
साबजबिक क्षेत्र मे वितियोण आबटन के अतु्ान के पश्च'त्‌ 
कुल विन्योग के आधे से भी अधिक भाग के लिए 
अतिरिक्त ससाधन जुटाने होगे। इस समस॒या का घूल कारण 
अर्थव्यवस्था में विनिवोज्य संसाधनों की अनुप्लब्धि नहीं 
है बल्कि साव॑जनिक उपयोगिताओं (७७१० एप्रोतव8७) द्वारा 
पयाप्त आन्यस्वि ससाधत न जुटा पाता है और यरिणामत 
पूंजी बाजार से अतिरिक्त ससाधन गतिमान ने कर पाता 
है। अब पावर क्षेत्र के सुधार में कौसे कारवाई और इस 
प्रकार अन्य उपयोगिताओं में ऐसे हो सुधार करने होगे 
साकि बर्तमात अभाव और मे बढ जाए और इस क्षेत्र के 
लिए संसाधन जुणने व्मे अन्य तराके डूढने होंगे। इस सदर्ध 
में बतमान सार्बतविक क्षेत्र के उद्यमों मे सरकारी हिस्सा 
पूजी और ऋण के विनिषेश [0ज्ञ0६८७॥९॥) ट्रागा विज्ञेष 
कायभाग अठ किया जा सकता है। यदि नौवा योजना 
के दान उपयेगणताओं के क्षेत्रे छे विवियोग का आवश्यकताओं 
को या कह्या हे तो कुछ बतमन सावजागक सेत्र के 
उद्यम में हिस्सा पूजा के बिनिवेश आए सरकाशा ऋण 
सम्दन्धी प्रातभातया के विक्रय पर बल देना होगा। 
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तालिका 4 नौदौं योजना के दौरान क्षेत्रीय घिनियोग 
की आवश्यकठा और उसके स्रोत 

हजार कऐेड रुपये 
आतश्यक प्रद्केपितसा्जनिक छेजे 
निजी अतिरिक्त 
विविरोग जिरियोणश बेचे यन्‍्य आवश्यकता 
$0 (+34बगो 
6) (2) 9) 0७) 
] कृति फ्र9 वा इंथशा 595 जब 
2. बाजिको 38 8. 20 
३ झत्स्य २ू3 वा 06 74 60 
4 खा एव खत... 22 ऊ्क.. 24. 750 
$ विनिमांग 
(कर) पजीकृत 830... 963. 938 02. 327 
(ख) अर्प॑जोकृत ]. 69 06 !6 $9 
6 बिजली यदि 5... 4! 668. 720 ॥66 
7 लिर्षण 435. 243 340  8। ०2०9 
६ ब्यापार हाए 77. १0॥.. 399 
9 होटल आदि ॥४८। 05. 0. 65 
३0 रेल परिवहन 368 465 रा 
अन्य परिवात 0990. ॥5. 395 »#5 533 
2 स्चार 68 का हा 
03 बैंकिंग एवं शमा.. १66 26 97 
।4 वास्तविक्ष आपधा 
ञ्द्दि 2259... 403 55. %7 
॥5 लोक प्रशासन आदि ॥03 240. 882. -44 
& अन्य सेवाएं 42. 20. 56 24. 79 
रस 22 05 ]04 4293 3294 336] 


2.23“ न रकम + “न ० नगटत ०4. न नकल 
भोट केन्द्र और एम्दों द्वाप सार्वशनिक दिविदोए में सार्वजनिक क्षेत्र के 
उद्यमों के प्रति घियों द्वारा क्या शवों विनियोग शामिल है 

लोद घोजता आययोण तौ्बीं प॑धवर्शय गोजना (!997 2002) 


कृषि विकोप्त की रणनीति 

आठवीं योजना के दारान कषि में सावजनिक क्षेत्र के 
विनियोग यें महत्त्वपूर्ण कमी अनुभव की गयी जिसकी सौबी 
याजना के दौणन इजाजत नहीं दा जा सकती। वितियोग की 
संरचना ये भी दीर्घ मरिणक अवधि (,08 ह८छश्चाएणा 
एक0०4) को अपेक्षा अल्प परिषाक अयधि वाले प्राजैक्टो की 
और परिवहन करता होगा, जिसमे वद़मान ससाधनों का 
अपुच्लूलतम प्रयोग अवश्य है (विशेष्तकर सिंचाई क्षमता में)॥ 
नित्री बिनथोग का सबसे महत्त्वपूर्ण विर्धारक उधर है और 
इसकी उचित ब्यात्र दर पर उपलब्धि सुनिरिचत करनी 
होगी। अन्य सहायक भोतिया जिनकी आवश्यकता है मे 
डिप्नलिखित उल्लेखनाय है. ? 

0) सम न्यूनतम समर्थर कामत नाति (/णाणया 
डए0ण 708 णा८+) जो किसानो को परयापत ग्रोसाहन 
दे आर इसके स'थ साथ भरतोय कि बस्तुओ को पिश्व 
बाजर थे प्रदियागो बनाए, 

6 ) एक स्पष्ट आदान साब्सडा (प्रज्ञा 009) 








640 
तालिका 5 नौवीं योजना के दौरान कृषि उत्पादन के 
मूल्य मे लक्षित वृद्धि दरे 
वार्षिक नौवीं योजना 
चक्रवृद्धि दर में लक्षित 
वृद्धि दर 
] कृषि फसले य्गा 382 
(क) खाद्यान्त शा ३७5 
(!) चाबल 4 275 
(0 गेहू उ्व ३75 
(४४/) मोटे अनाज 06 220 
(४०) दालें 46 350 
(ख) तिलहन 58॥ 525 
(ग) गन्ना 279 400 
९७) घजल कौए सहिकिय, ०] 5७७ 
(ड) अन्य कषि उत्पाद ]40 थ्ह्व 
() रूई 35 400 
(॥7 चाय २65 500 
(77) कॉफी बा 500 
(४५) गर्ष मसाले 392 425 
(9) रबड 850 900 
2... पशुधन4.59 6.59 
(क) दुग्ध समूह 489 कप 
(ख) गांश्त और भुर्गपालत समूह 566 75 
(ग) अन्य पशुधन उत्पाद 45 200 
3. मत्स्य 63॥ 650 
4. कुल 32] 450 





नोट कषि में कृषि फसले पशुधत और मत्स्य शामिल किए गए हैं। 

वाणिकी को शामिल नहीं किया गया। 

स्लोत योजना आयोग नौवीं पंचवर्षीय योजना (997 2002) 
निर्धारित करते समय पूर्बीय और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के 

उच्च क्षमता बाले क्षेत्रो मे छोटे किसानो के हितो को ध्यान 

में रखा जाएगा। 

(४४) नये अधिक उपजाऊ किस्म के बीजो को अपनाने 
की गति मे ढ्ील को पलटने की आवश्यकता है जिसके लिए 
कृषि अनुसन्धान और विस्तार सेवाओ पर खर्च बढाना होगा। 

(४५) सिचाई सुविधाओ का विस्तार करना होगा और 
सिचाई की सभाव्य क्षमता और वास्तविक उपयोग मे अन्तर 
क्रम करना होगा। 

नौर्बी योजना मे त्वरित कृषि विकास की 45 प्रतिशत 
वद्धि दर प्राप्त करने के लिए अधिक फसल तोब्रता (पक 
ए0ड्ट ए्राशा७४५७) और अधिक उत्पादिता तभी प्राप्त की जा 
सकती है यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी को जाए -- 

(0) फसल तीव्रता को 34 2 प्रतिशत से बढाकर ]40 
प्रतिशत करना 


नौवीं पच वर्षीय योजना (997 200५) 


(0) प्रति हैक्टेयर उत्पादन का मूल्य 996 97 की 
'कौमतो पर 5 326 रुपये से बढाकर !7 688 रुपये करना 

(४४) सकल फसल-आधीन क्षेत्र को ] 905 लाख हैक्टेयर 
से बढाकर 993 लाख हैक्टेयर करना और 

(४०) उर्वरक उपभोग को 43 3 लाख टन से बढाकर 
200 लाख टन करना। 

कृषि और गैर फार्म क्षेत्रों (00 शिग ४०००७) में 
प्रतिगामी और अग्रगामी सम्बन्धो (830एव ब्रात शिक्षक्ष0 
॥9/८०७४०७) के कारण एक गहरा परस्पर सम्बन्ध है। तीक्र 
'कपि विकास के लिए ग्रामीण गैर फार्म क्रियाओ को ग्रोत्साहन 
देने की आवश्यकता है। कृषि मे भी विविधता लाने की 
जरूरत है। इसमे पशुपालन दुग्धशालाए और मत्स्य (गली 
९६७) द्वारा कषि उत्पादन मे 45 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर 
प्राप्त करने मे मुख्य योगदान दिया जा सकता है। इस 
वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए देशीय माग और निर्यात 
दोनो मे तेज वृद्धि अनिवार्य है। कृषि उत्पादन मे लक्षित उच्च 
वृद्धि दर और निर्यात दोनो के लिए कि विपणन भाण्डारग्राह 
और वितरण-आधारसरचना ([)॥॥0॥07 [79नप९धा) 
करना होगा। पैकेजिंग वर्गीकरण ओर कधि वस्तुओं के 
प्रमाणीकरण (((७४॥॥0॥॥0०॥) और भावी बाजारों के विकास 
की ओर विशेष ध्यान देना होगा। 


आधार संरचना और मूल उद्योग ([#99पलावस्‍€ जाए 
छि्वद्मट [00507९5) 

7 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने के लिए ओर इसे 
प्रक्षेपित काल मे और त्वरित करने के लिए आवश्यक आधार 
सरचना का निर्माण अनिवार्य है। इसमे सबसे पहली प्राथमिकता 
तो चल रही योजनाओ को तेजी से पूरी करने को दी जानी 
चाहिए ताकि आधार सरचना सुविधाओ की उपलब्धि बढायी 
जा सके। उचित कीमत निर्धारण और लागत बसूली की 
समस्याओ का शीघ्रअतिशीघ्र समाधान करना होगा। उचित 
'कौमत निर्धारण से न केवल सार्वजनिक प्राधिकारें को ससाधनो 
की उपलब्धि की मात्रा मे वृद्धि होगी बल्कि इससे निजी 
क्षेत्र के लिए भी आधार सरचना प्रौजैक्टो को सक्षम आर 
आकर्षक बनाने मे भी सहायता मिलेगी। यह रणनीति सभी 
उपक्षेत्रो के लिए एक जैसी नहीं हो सकतो और इनमे से 
प्रत्येक के लिए अलग रणनीति अपनानी होगी। (देखिए 
तालिका 5) 

पावर नौर्वी योजना के दौरान बिजलां की माग जो 
996 97 मे 327 अरब किलोबाट घण्टे की बढ़कर 
200। 2002 मे 505 अरब किलोवाट घण्टे हो जाएगी। इस 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए 996 97 की 8492 
मेघावाट की जनन क्षमता के विरुद्ध 3 243 मेघावाट 


नौवीं पच वर्षीय योजना (997 20०३) 


जनन क्षपठा कायम करनी होगी। किन्तु नोवीं योजनाके 
दोसन व्यवहार्य अतिरिक्त सामर्थ्य 40245 मेघावाट रहने को 
प्रत्याशा है। इस प्रकार आधार ऊर्जा अभाव (8356 शाधष्ट ४ 
रणछह०) जो 996 97 में 37.5 प्रतिशत था कम होकर ॥ 
4 प्रतिशत हो जाएगा ओर पीक अभाव (एट३ ज्ञाणा०2८) 
8 प्रतिशत से कम होकर 6 प्रतिशत हो जाएगा। पावर 
क्षेत्र मे रणनीति का मुख्य बल निम्नलिखित रूप में होगा- 

(0 वर्तमान प्लान्ये से लाभ को अधिकतम करते के 
लिए प्लान्ट लोड कारक (297 096 9८०) को उन्नत 
करना होगा सचारण एव वितरण का हानि (] 5. 0 ॥05५६७) 
को कम करना होगा। 

(४) बिजली के टैरिफ को युक्तियुक्त बनाता होगा 

(४४) केन्द्र और राज्यो के स्तरों पर स्वतन्त्र विनियामक 
निकाय (९४०७५ 900॥९3) स्थापित करना और 

(४0) विधिन्‍न अन्तिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा माय प्रबन्ध ओर 
ऊर्जा सरक्षण के उपाय करने होगे। 

वालिका 6 वाणिज्यिक ऊर्जा के अन्तिम ठप्भोग के 
लिए माग प्रक्षेपण 


॥994 95१004 0022006 207 १00 20!2 


बिजली (आप्य कि वा घ).. 894 505] 769 ]306 





(83) ७6). (82) 
पैशेलियम उत्पाद 
(लाख मोटिक टक) 538. 069 7550. 243 
070 09 (0४70 
कोयला (एख माटिक टन) 796 ॥ 22 58. २0७9 
63) 549) 59 
प्रामटिक गैस 
(करे घन पीटर) 42]0 663 9 9346 2082 
(46) 80) (27) 
नोट _॥ पावर जतन के लिए माग को छोड़कर 


जक्ट मे ४िए गए आवड़े इस बाल के दैराप वंन्‍ीक 
अक्रर्बाद्धि दर के रूप मे हैं 
कोयल!--नौवीं ग्रोजगा के अन्त तक कोयले की माय 
बढ़कर 4 80 लाख टन हो जाएपी जबकि 996 97 मे यह 
7960 लाख टन थी। देशीय स्रेदे! से उत्पादन १00॥ 2002 
तक चलकर 3600 लाख टन हो जाने की संभावना है। नौदों 
योजना को आबश्यकता को पूरा करने के लिए देशीय उत्पादन 
मे 0000 करोड़ रुपये करने के लिए देशोय उत्पादन म 
20,000 करोड़ रुपये का निवेश करना जहूरा है। 
चैट्रोलियम--पैटोलियम उत्पादों और प्राकतिक गैस का 
कुल अन्तिम ऊना उपभोग म भग जो अस्सो के दशक मे 
लगभग 35 प्रतिशत थो, बढकर 3996 97 मे लगभग 54 
अधिश्व हो जाएग। देश रूक्ष तेल ओर पैयलियम उत्पादों मे 
'बहत अधिक निर्भर हैं ओर आने वाले वर्षों में यह निभरता 


कद 


और भा बढ जाएगी। चेल क्षेत्र मे निम्नलिखित प्राथमिकताए 
है 

0) देशी रूक्ष तेल उत्पादन को पर्यवेक्षण, भण्डार प्रबन्ध 
(ए९5श००णा 'क्षाउएध्ताथा 9 को उन्नत करने और तेल की 
ग्राप्ति की मात्रा बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। 

(मो गैप्त के प्रयोग मे और सुधार किया जा सकता है। 

(४) अतिरिक्त आधार सरवना के रूप मे रूक्ष तेल और 
पेटोलियम उत्पादों के लिए बन्दरगाहों सम्बन्धी सुविधाए, 
पाइप लाइन टैंकर रेल बैगन आदि स्थापित की जानी चाहिए। 

(9) वर्तमान प्रशासित कीमत निर्धारण प्रणाली 
शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना होगी। सीमा कोमतो (छ8ण6श 
एग८८७) का रूक्ष तेल और पैटोलियभ उत्पादों के कौमत नि६८ 
एरिण के लिए मार्गंदर्शी सिद्धान्त के रूप में प्रयोग करना 
चाहिए। 

रेलवे--लम्बी दूरी के यातायात के लिए रेले सबसे 
उपयुक्त हैं परन्तु कुल वस्‍्तुओ एवं सबारियों को यातायात मे 
इनके भाग में समय के साथ भारी कमी हुई है। रेलवे 
परिवहन के अनुकूलतम प्रयोग के लिए निम्नलिखित उपाय 
सोचे गए है -- 

0) रेल के सामर्ष्य विस्तार (0993८0) ००.थाञणा) 
के लिए चल स्टाक (१0॥ग8 ४०९८) अर्थात सवारी एबं 
माल गाडियो के डिब्यो एवं इजनो मे चद्धि, एक डिब्बे के 
वापसी समय (797070073 996) को कम करन, गाडियो 
की ओसत रफ्ठीर बढाती होगी और विभिन्‍त गाडियो के 
बोच समय के अन्तर को कम करना होगा। 

(४) माल और रावारी यातायात के बीच क्रास 
सब्सिडोकरण (४०५५ $70905६800॥) की कम करना होगा 
और इसके लिए टैरिफ को युक्तियुक्त बचाना होगा और माल 
और सवाद यातयात के बीच अनुशत को बढाना होगा। 

सडके--वस्तुओ के यातायात को गति को तेज कने 
और देश के भागो के साथ सडक परिवहन का सम्पर्क तज 
करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे -- 

(0) आधिक यातायात वाले मार्गों मे अधिक लन कायम 
करना 

(४) जहा पर भी सभो मौसमो के लिए अच्छी सडके 
उपलब्ध नहीं हैं उनका निर्माण काना, 

(४४) निजी विनियोग को सडक परिवहन क्षेत्र में सक्षम 
बनाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के उपाय करना, जैसे प्रयोगकर्ताओं 
से दातव्य (८09६७) वसूल कला भूमि का विकास और 
कर समबन्धी रियायदें। 

'बन्दरमाहे-- भार में वन्दरगाहो की उत्पादिता बहुत 


हो नाची है। इस सम्बन्ध म जिठ दिशाओं में 
जरूपत है वे हैं -- कम 
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(0) जहाजो के वापसी के समय मे सुधार के लिए सभी 
मुख्य बन्दगाहों पर रात्रि जहाजग़नी सुविधाओ को उन्नत 
करना। इसके अतिरिक्त बन्दरगाह आधार सरचना के अनुरक्षण 
(/2९१७॥०७) को भी उन्‍नत करना होगा। 

(४) माल की दुलाई के लिए यत्रीकृत उपायो का प्रयोग 
करना 

(॥शे निजी क्षेत्र के सहयोग को बढावा देना 

(४0) बन्दरगाहो पर विभिनल प्रकार के टैरिफ निश्चित 
करने के लिए स्वतज्र टैरिफ विनियामक प्राधिकरण की 
स्थापना। 


विदेशी क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय आयात 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किसी भी सफल 
रणनीति के लिए एक सभम विदेशी क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण अप 
है। इसके लिए एक उचित मिश्रित मीति अपनानी होगी 
जिसमे सजकोषीय नीति मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा विनिमय 
दर नीति आयात निर्यात नीति औद्योगिक नीति विदेशी 
विनियोग नीति विदेशी उधार नति और विदेशी सहायता 
नीति का समन्वय करना होगा। सरकार का समेकित राजकोष 
घाटा कम करना जरूरी है और मौद्रिक नीति ऐसी होनी 
चाहिए जो सरकार एब उत्पादक क्षेत्र की उधार की उचित 
आवश्यकताओ और स्फीति नियत्रण एबं विदेशी मुद्रा बाजार 
मे अच्छी परिस्थितिया कायम करने मे सन्तुलन स्थापित करे। 
निर्यात पर बल देने का उद्देश्य अपरिहार्य आयात के 
लिए केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करना नहीं। इसके तीन 
मुख्य कारण है। पहला विश्व व्यापार सघ का सदस्य होने 
कारण भारत एक निश्चित समय अवधि के अन्दर खुली 
अर्थव्यवस्था (09श॥ ९०००॥५) बनने के लिए वचनबद्ध है 
और इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का सफलतापूर्ण 
प्रबन्ध नौवीं योजना के दौरान करना आवश्यक है। दूसरे, 
देशीय उत्पादन ढाचे और देशीय माग ढाचे के बीच तीक्र 
सामर्थ्य निर्माण ((7४(१०९०॥9 एाषथाणा) के काल मे असतुलन 
कायम होने कौ भारी सभावना है। इस असतुलन को विदेशी 
व्यापार से ही दूर किया जा सकता है। तीसरे, अर्थव्यवस्था 
कौ त्वरित वृद्धि दर के आयोजन के लिए विदेशी विनियोग 
के अपेक्षाकृत अधिक अन्‍्तर्प्रवाह के कारण यह अनिवार्य है 
कि भुगतान के भावी भार के रूप में ब्याज लाभाश आर 
पूजी लाभ ((४|॥०४ ॥5०॥) के प्रबन्ध का भी आयोजन 

किया जाए। 

नौबों योजना के दारान आयात की |22 प्रतिशत वार्षिक 
वृद्धि दर कायम रखी जा सकती ह जिसका अर्थ यह >ऐ 
सफल देशीय उत्पाट की तुलना मे आयात की अर्न्ल्निद्ठित 
-लोच (]गादा दाउद्चाधा) ) । 75 हागी जयकि यह आन्बीं 


नौवी पच वर्षीय योजना (997-2002) 


योजना के दौरान 6 थी। नौवी योजना मे निर्यात का लक्ष्य 
45 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गद्या है और इसके लिए 
निर्यात विरोधी प्रवृत्ति को कम करने की आवश्यकता है 
जोकि अभी भी बमी हुई है। इसके लिए प्रोत्साहन ढाचे को 
व्यापार योग्य (॥79040]6) वस्तुओ एवं सेवाओ की ओर 
मोडना होगा और इसे गैर व्यापार थोग्य वस्तुओं से हटना 
होगा। इसके अतिरिक्त देशीय विक्रय के विरुद्ध निर्यात की 
सापेक्ष लाभदायकता को उन्नत करना होगा। कृषि निर्यात पर 
विशेष बल देना होगा। 
तालिका 7 भुगतान-शेष और इसका नौवी योजना मे 
वित्त प्रबन्ध 
996 97 की कौमतों पर हजार करोड़ रुपये 
996 97 200। 2002 नौवीं योजना 


निर्यात ॥99 2359... 963 ( 8) 
आयात ॥639 294 4764 (50) 
व्यापार शेष 440 552... 2498 (32) 
शुद्ध अदृश्य पर्दे 308 62 848 (॥ ) 
चालू खाते पर अधिशेष 32 320... 650 ( 2॥) 
वित प्रबन्ध किया गया 

शुद्ध विदेशी सहायता 05 48 60 (0॥) 
शुद्ध विदेशी ऋण 855 0.._ 377 (07) 
विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग 87 255 932 (2) 
शुद्ध पोर्टफोलियो विनियोग 93 89 388 (05) 
कुल पूंजी अन्तर्प्रवाह 340 472... 4957 (25) 
रिजर्व में परिवर्तन 20 8 82 3)7 (04) 


नोट ॥ शुद्ध विदेशी ऋण में अनिवासों भारतीयों की जमा और 
अल्पकालीन उधार शामिल हैं। 
2 ब्रैक्ट में दिए गए आकडे सकल देशीय उत्पाद (007) का 
प्रतिशत हैं। 
स्रोत योजना आयोग भौर्बीं पंचवर्षीय योजना (997 2002) 
व्यापार अवरोधको (7806 ७शा॥००$) पर नियत्रणों में 
लगातार कटौती के परिणामस्वकूप विदेशी विनिमय दर 
(:०भा8० भ८) नीति के मुख्य उपकरण के रूप मे उभरी 
है और इसे निर्यात प्रोत्साहन का प्रधां उपाय मानना चाहिए। 
नौवीं योजना के दौरान विदेशी विनिमय दर को देश के 
औसत कीमत स्तर के रूप में जानबृक्ञ मूल्यटास करना होगा 
ओर इसके पूरक उपाय के रूप मे एक कडी स्फीति विशेधी 
नीति अपनानी होगी। प्रोत्साहन ढाचे को निर्यात के पक्ष मे 
परिवर्तित करने के अन्य मुख्य सहायक के रूप मे निर्यात पर 
सभी प्रकार के क्रो से छट ओर टरिफ सुधार हैं। 
विदेशी विनियोग के विकास आर रोजगार प्रभाव निश्चय 
ही आयात की तुलना मे वहीं अधिव लाभदायक है ओर जिन 
क्षेत्र म आयात मे प्रभायी रूप से ठदारता जाया गयी है उनमे 
विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के >दार प्रवेश का इताचत दी जाना 


नौवीं पच वर्षीय योजना (997 2002) 


चाहिए। किन्तु एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार 
कामूत में सशोघन किया जाना चाहिए ताकि स्वामित्वहरण 
(7९६४ ०५थ५) और समामेलन (७८४८) हवाए प्रतियोगिता 
में कटौती रोकी जा सके। 


$ सार्वजनिक क्षेत्र की योजना ससाघन और 
आबटन 
(एका९ 5800० 79]9॥ $ 8९50772८६5 बएप 
#6ट्य075) 

नौवों योजना के दोशन 7996 97 की कीमतो पर 
सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 875 000 करोड रुपये आका गया 
है। वास्तविक रूप मे यह आठवीं योजना के लिए 43400 
करोड़ रुपये के परिव्यय से 357 प्रतिशत अधिक है। 
नौवीं योजना के लिए वित्त प्रबन्ध 

सावजनिक क्षेत्र के लिए फुल परिव्यय 875 000 करोड 
रुपये मे से केन्द्र का भाग 5080?] करोड रुपये है और 
सज्यो का भाग 366 979 करोड़ हपये है। केद्ध के द्वारा जुटाए 
जागे वाले 67976 करोड रुपये के ससाधनो मे 

तालिका 8 नौववों योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र 


परिव्यय का समग्र वित्त प्रबन्ध ढांचा 
996 97 को कौमलें पर करोड रुपये 


चन_्त__्त्््तत्् जन जन्‍ंंनआक्‍ुनन तन 


केच्द्र. राज्य कल 
। चालू एटस्‍्व से अधिरोष 94..4.. 3453. १,-3667 
640). 6057... 044) 
सर्वजनिक जद्मों के संसाधन १0॥9,6.. 5030. 35656 
(46). (75) (07 

3 उधार (श्फिमें विविष पूजा 
प्र्टिया एव अन्य देषटए श9768 ॥339. 33359 
शामिल है) (26. 667) 88॥) 
4. बिटिशे से शुद्ध अत्त"बाह 600]8 न 6008 
9) ७9) 
5 न्यूत बित्त प्रबख है] - 0 
6 हल संसाधन 6754.6 १9987. 875000 
000) (0000. 0000) 

॥ राश्ले का दोजनाओ के लिए 

मसशयतय 267 2095 267 3१85 9 

8 सोघबनिक् क्षेत्र योजना के 
लिए ससाधत 508 | 365979 875000 
(5833) (१9 (000) 


ख्लात जोजण आयोग नौर्बी पचवर्शीय सोेजर (7997 2002) 

केन्द्राय सावजनिक क्षेत्र क उद्यमो द्वारा आन्तरिक और 
गर यजटाय स्रोतों से २0। 26 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए 
जा््ण केन्शने शेष बमटाय ससाधन 374000 कोड रुपये 
है उसमे स ]67 09 क्राड़ एज्ये सयो का यजनाओ के 


छ्य्ठ 
लिए केनद्रीय सहायता के रूप म॑ दिए जाएंगे। इस प्रकार 
राज्यों की योजनाओ के लिए 45.5 प्रतिशत ससाधनो का 
हस्तातरण है जबकि यह आददवीं योजना मे 435 प्रतिशत 
था) 

नौवीं योजना के वित्तीय ढाचे मे न्यून वित्त प्रबन्ध 
जिसकी परिषाञ् केच्र के मुद्रीकह घाटे (१४०७श३४०४ 7:79 
७0) के रूप मे की गयी है कौ कोई व्यवस्था नहीं जोकि 
आठवों योजना के दौगन केद्र के सस्ाशनों का 6 प्रतिशत 
था। केनद्र के कुल उधार के रूप मे नौवीं योजना मे 326 
प्रतिशत ससाधन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है जोकि आठवीं 
योजना के 354 प्रतिशत स कम है। इस प्रकार, सकल 
राजकोषीय घाटा (57058 #ि5०४ 06070) जो 997 98 से 
सकल देशीय उत्पाद का 5 प्रतिशत था| कम होकर योजना 
के अन्तिम वर्ष मे 35 प्रतिशत हो जाएगा। 

नौवीं योजना मे राज्यो के वित्त प्रबन्ध की योजना में यह 
परिकल्पना की गयी है कि अतिरिक्त स्रसाधन जुटाने मे यह 
परिकल्पना की गयी है कि अतिरिक्त ससाधन जुथने के लिए 
बजटीय उपायों के रूप मे ओर राय के उद्यमो मे सुधार 
सम्बन्धी उपायों के यप मे भरसक प्रयास किया जाएगा भले 
ही राज्यो को प्राप्त होन वाला केन्द्राय सहायता मे वृद्धि की 
गयी हैं। 

ससाधने| को ग्रतिमान करने की दृष्टि से केन्द्र, राज्यों 
एव सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो द्वारा बहुत से उशय किए 
जाएंगे। इनमे मुख्य निम्नलिखित है 

केन्र के गैर योजना व्यय और कर एबं कर भिन्‍न 
राजस्व के रूप मे वद्धि पर कड़ा आनुशासतर लागू करना 
होगा। कर सकल देशीय उत्पाद अनुपात ([४४ 607 75 
७०) जो केन्द्र के लिए 997 9४8 में 0.3 प्रतिशत था को 
बढाकर योजना के अन्तिम वर्ष तक [5 प्रतिशत करना 
ह्ोगा। किन्तु यचह स्तर 989 90 में उपलब्ध .3 प्रतिशत 
के स्तर से थोडा ही ऊचा है। योजनो काल के दौरान 
गैर योजना राजस्व व्यय मे सकल देशीय उत्पाद के रूप में 
03 प्रतिशत से घटकर 87 प्रतिशत तक पहुच जाने की 
सभावना है। इन प्रक्षेपों (०६०००) मे पाचवे वित्त 
आयोग की सिफारिशो के प्रभाव का भी ध्यान रखा गया है। 
ससाषन प्रक्षेपण्पे के परिणामस्वरूप सकल राजक्ोयाय घाटे 
मे कठौता के कारण ब्याज के रूप मे यौजना के दोशन कम 
दायित्व सहन करना पडेग्प 

नौवा याजना भे सावजानक उद्यमो के आन्तरिक और 
नैर बजटाय साधना स 30। 7?6 कराड रुपये प्राप्त करने की 
व्यवस्था है। इस काएण केंद्र के सावतरनिक क्षेत्र के उद्यम 


नौवीं पंच वर्षीय योजना (399% 2009) 


केदल 2 ग्रतिशत था, परन्तु अल्यहरोजगार एवं बेरोजगारों का 
समूचा ग्रभाव उस वर्ष मे ॥0 ग्रतिशत था। इसके लिए 
गह-आशरित रोजगार को प्रोलत करने के लिए सस्थात्मक 
उपाय करने होगे और यह कार्य विशेषकर ग्राम क्षेश्ञे मे 
बढावा होगा ताकि रोजपार प्राप्त व्यक्तियों की आय बढाया 
जा सके और उच्च वद्धि दर बाले क्षेत्रों मे मजदूरी के 
सशोघन द्वारा इसको कम करते के दबाव घटाए जा सके। 
नियमित मजदूरी रोजगार (ए८९४एथ ७३१९ टााएा०५ 
शश्या0 के सिकुडने के साथ शिक्षित बेगेजगारों को स्वरोजगार 
के रूप मे रोजगार अवसर ढढ़ने यडते हैं और ऐसे अवसर 
अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र (तणिग्रढ उटटण) से पाए 
जाते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अनापचारिक 
क्षेत्र का विस्तार किया जाए, विशेषकर उच्च आय चाले 
स्थानों पर, जहा असगठित क्षेत्र मे आय स्तर काफी अच्छे 
रहने को सभावना है और जहा पहली पीढ़ी के प्रवास्ता 
(शक्षा5) काम खोजते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। 
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5 नौवी योजना की समीक्षा 

चुकि भारतीय जनता पार्टी के नेतत्व वाली सरकार नौवीं 
योजवा को सशोधित करने यर विचार कर रही है इसलिए 
इसको विस्तत समीक्षा करने को आवश्यकता नहीं। किन्तु 
इस योजना के निर्माण से सम्बन्धित दो कमजोरियों का 
उल्लेख करना हचिकर होगा] 

पहली नोवीं योजना का वित्तीय ढाचा बहुत ही कमजोर 
बुनियाद पर आधारित है और यह केन्द्र और राज्यो से ऐसी 
मांग करता है जिसे पूरा करनेकी कोई सभावना नहीं विशेषकर 
देश में चर्दमान अस्थिर राजनीतिक वातावरण मा 

दूसरी यह योनना कीमत नीति के बारे म बिल्कुल 
खामोश है ओर इसमे कोौमत नियत्रण के ढादे की रूप रेखा 
तैयार ही तहीं की गयी जोकि सरकार क प्रशासनिक और 
अन्य व्यय मे विध्वसकारी वद्धि का मुख्य कारण हे। 
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